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तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 
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राजनीति संस्थाएं 


(200॥7#0७77९:८ 70.7 705 ७४४७ ए0/77८# ॥ए७8770770:9) 


[शिमिन्त घारतोप विश्वविद्यालयों के बी० ए० (बॉनिये) एवं एम० ए* 
दे निर्धारित प्रादुयत्रमानुसार ] 


सो० बी० गेना 
राजनीति-शास्प विभाग 
राजस्थान विश्वविदालप, जपपुर 


विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि० 
विकाप्त हाठात, 20/4 ए्स्ट्रियल एरिया, राहिणबाद 
जिसा ग्राजियादाद, उ प्र७ (भारत) 


विकास पब्लिशिग हाउस आ०5 लि० 
इदजि० प्लाफ्सि 5 झसादँ रोड, नई दिल्‍लो 80002 
विकास ह/डस, 20/4 इंडस्ड्रियल एरिया, सा हिवाबाद 
जिला गाजियाबाद, उ> प्र० (भारत) 
शाखाए. सवाय चेम्दस, $ वेंलेस स्ट्रोट, बम्बई/0 फर्स्ट मेन 
डहोड, गाघी नगर, बगलोर|8-] छे चौरगों लेन, कलकत्ता/ 
80 केनिंग रोड कानसपुर 


प्रथम सस्करण ]978 
पुनभु द्रण 3980 


कापोराइट &) स्तो ० बो० ग्रेदां, 7978 


4४02054007 
45834 97069 छछाा 2 


वए7१९७7%/&॥ ॥ ७३3) पा ।:५# 3 ७) वा 5#755॥/2 ५ याव 
(#०0६व] 5द्भाद००६) ७५ (7 9 छदए5 


भेरी प्रेरणा-मेरे दिद्याथियों शो 
शमपित 


का।.. भूमिहा 


हुल मिलाकर पुस्तव मे हर विषय का विवेचन आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मर 
दृष्टिकोण से व्रक भी अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास किया गया है। अत विषय 
हा अध्ययत करने वाले विद्याथियों के लिए यह पुम्तक उपयोगी सामग्री जुटाने वा 
माध्यम दन सवैगी, ऐसी मेरी मायता है। 

मैं पिछले एक दशक से स्नातकोत्तर विद्याधियों को तुलनात्मक राजनीति एवं राज- 
नीतिक सस्याए! विषय परद्ा रहा हू। मुे पढाते हुए विद्याधियो को जिन कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा उह पुस्तक मे सब॒था घ्यान में रखा गया है ॥ अगर यह पुस्तक 
हिन्दी भाषी विद्याधिपों वी आवश्यवता को पूरा कर ही तो मैं अपना प्रयास सादंक 
समयूगा । 

सहयोगी प्राष्यापकों एवं विद्यार्थियों के उुशादो को सहप स्वागत है 


सो० बी० गेना 


विषय-सूची 


ण्ड 7 
तुलनात्मक राजनीति 
(00क्षए+॥ए थे: एए0पाा05) 


3 तुलनात्मक राजनोति- महत्त्व, उद्देश्य एव समस्याए 
(0०ऋरएथ्चणाए८ट.. 000005--7907799006,. 00]60४६५ शा 
एा60एथियर) 3>>30 
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत््व--राजनी तिब व्यवहार को 
समझता, राजगीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, राजनीति मे 
सिद्धान्त निर्माण, प्रचलित राजनी तिय' सिद्धास्तो की पुत्र प्रामाणियता, 
तुलनार्गक राजनीति ये उद्देश्य--दा्श निक गन्तव्य, वैशञानिक लक्ष्य, 
व्यावहारिक उपयोग के गन्तव्य, शासग नीति में प्रयोग मे लक्ष्य, 
तुलनात्मक राजनी ति की समस्याएं--प्रत्ययो की रचना एय परिभाषा, 
अभूर्तीकरण के स्तर एवं वर्भीव्व रण, तथ्य-एक्त्रीकरण खा राकलन की 
समस्या, पृष्ठभूमि परिवत्यों वी समस्या, मानको-्सस्थाओं ये 
व्यवहार मे अन्त राम्बन्ध वी रामस्या । 


2 


तुलनात्मक राजनीति--अर्थ, प्रकृति एवं विषय-क्षेत्न ध्र्ड् 

(ए०णऊ[णर्वा।५९ 00॥008$--)/९2००८ 8, पए३(एफ८ शातें $९फणे 3--59 
तुलनात्मक राजनीति का बय्ये; वुलतात्मक राजनीति की भ्रह्ृति-- 

ठुलनात्मक राजनीति सम्बात्मक तुलता है; तुलनात्मक राजनीति 
अम्बरान्तीय तुल्नना है, तुलनात्ममः राजनीति का विधय-क्षे त्ष--प्तो मा 

सम्बन्धी विवाद; मानकों द व्यवहार के सम्वन्धो का विवाद; तुलनात्मक 

राजनीति में तुलना के आधार--सहभागिता-अपवर्जन या वितगन 

आयाम; अवपोडन-अनुतयत ओयोमे; न्यवस्थात्मक-्प्रतिनिघात्मक 

ग्रायाम; वर्तमान-भावी गन्तव्य आयाम | 


3 तुलनात्मक राजनीति--विकास के भ्रमुख रीमाचिक्न 
(ए०्प्रएश8 ६ ए0॥॥०5--],६0:0थ्वी:६ 0 708 7ए०ए४००).. 60--83 
पुलनात्मक राजनीति की परम्परागत धारणा; मैकियावली व पुन - 
जागरण काल; भोस्टेस्क्यू वबुुद्धिवाद युग, इतिहासबाद की प्रावस्था 
या युग--इतिहासवाद की तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक 


डर 


विपय-सूची 


विश्वेषण को देन, इतिहासदाद की आलोचना, इतिहास के विरुद्ध 
प्रतिक्ियाएं, राजनीतिक विक्रासदाद की अवस्था या युग, प्रारम्भिक 
राजतीतिक समाजशास्त्रियों को देन, तुदनात्मक राजनीति में घुद्ों प- 
रान्त वित्ञास, तुलदात्मक राजनीति वी वर्तमान अवस्था । 


श्र तुलनात्मक राजनौति--परम्पराणत व आध्ुनिर परिप्रेषय 


ह 


((०फफुशा३ ६९ ए०गाप०--ी##कराावे. बात च0वेदा 
ए65५57९८४१४८५) 84-770 
तुलदात्मक रायनीति का परम्पणंणत परिप्रेध्य-परम्पराणत 

तुलनामक् राजनोति की विक्षेषताए , प्रसम्परागत तुलनात्मक राजनीति 

की आलोचना परम्परागत तुवना मक राजनीति का महत्त्व या देन... 
तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक १रिप्रेदय--आधुनिक तुलनात्मक 

राजदीति की श्रमुद्र प्रवृत्तिया, आधुनित्र तुतनात्मक राजनोति को 

विशेषताएं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की आलोचना, आधुनिक 

तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व, आधुनिक तुलतात्मक राजनीति क 

विभिन्‍न उपागम । 


तुलनात्मक पद्धति--अ॑ं, प्रह्नति, विषय-क्षेत्र एवं उपयोगिता 

(एज्फफ्बाथ्य१९ फ्रैलिग06 - फैच्डिए0089, िश्ंधार, 5८०७८ 200 

एच व4--432 
तुलनात्मक पद्धति का अप , तुलवात्मक पद्धति को प्रह्ति-तु लतात्मक' 

परदति वे प्रयाग की पूर्व छतें, तुलनात्मक पद्धति का परिचालनात्मक 

विचार , तुतनाएमद पद्धति का विषय-क्षेत्र, तुसतास्मक पद्धति बी उप 

यागिता, तुदना मक पद्धति वे बेशानिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति व 
प्रयाया मे पद्धति, तुलवास्मक पद्धति व साध्यिकी पद्धति, तुलतात्मक 

पदति बी समस्याएं । 


तुलना मकर राजतोति के उपादम () राजनीतिश व्यवध्य/ और 
सरदतात्मश प्रशायरिसक्र उपागम एश०्‌. 
4#पःण्जणेी)९४ ॥ एग्क्रफ़ुआाबा6 शिटमरालक (॥) 
$) भव्य 8706 500-0७4 ह७४८०४००३। श॥ए7०३ को 
तनतासक़ राज़्ताति हा उप्फत्ीकित ज्यफणाए उपाणन -व्यवरू 
विक्की आवश्यरता ब्रामास्थ व्यवस्था सिद्धाल सक्निष्तव्यास्या, 
राजनातिर स्यवमस्घा का अ्य व परिभाषा, राजनीतिक व्यवस्थाब 
ब्राधारदूत नक्षय राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विद्यपताएं, 


श्णाएत्वां 
433-- 223 








विपयन्मुची 


राजनी तित व्यवस्था वी वियात्मकता, ईहटत वी राजगीतिय व्यवस्था 
वो व्याख्या, आमसनन्‍्ड और पावेत्त वो राजमी तिक ध्यवस्था गी ब्याय्या , 
राजनी त्तिव स्यवह्था वे पाये, राजपीतिय स्थयस्था उपागम मे लाभ, 
राजनीतिक व्यवस्था उपागम थी आलोचना, राजनीतिब' व्ययस्पा 
उपागम वा परियालयात््ममा विचार, राजतीतिर व्यवस्था उपागम 
एब' मूल्यारन, तुलताध्मर राजनीति वा रासयनात्मव-प्रयार्पव्मया 
उपायम-- सरघता(्मक प्रवार्य त्मक उपागम मी झावश्यव ता , स रचया- 
समय प्रवार्पाप्मव था अयं, सरघनात्मब-प्रगायत्मिया उपागम भी 
विशेषताएं आमनन्‍्ड और पायवेल ये सरचवात्मवन्‍यवार्यात्मव उपायग बौ 
विश्येपताएं, भाष ड ओर पावेल पी सरघताप्यवन्रया्यत्मय पर 
विधार आम ड भौर पायेस दी राजगीतिय' व्ययस्था पी सरचन।त्मव- 
प्रकार्या(मब व्याधया, राजनीतित व्यवस्था बे प्रयार्याव्मव पहुयू ईस्टन 
ओऔर आगस्ड ने व्यवस्था विश्तेपण बा सुलयात्मा अध्यया, 
सरघता/मव प्रवार्यात्मवा उपागम बी उपयोगिता या ग्रुण , सरघनाप्मप< 
प्रदार्यात्मन' उपागम बी आजो उना , स रचयात्मए प्रवार्याप्मज उपागम 
एब मूल्यायत राजनीतिय व्यवस्था प्रत्यप और छुलगात्मव राजगीति, 
राजनीतिक व्यवस्था वे रामष्टि परिवत्यं । 


तुलनात्मक राजनोति पे उपागमत (2) दाजनोतिए विवास, राज: 
नोतिक भाधुनिकोकरण, राजनीतिफ सर्तति ओर _साफसंपादी- 
लेनिनर्वीदी उपायण्त न्‍ए.7 *४ ० ्््न्न्टड 
"7-४. हि 
(8 9ए70२ण0ी९३ वा (एग्राएमगाए6 20॥॥075 (2). एतआएरण। 
9घरशणुजालाए एगा।दहो (०0:तारबाता। एणाए*0 एच 


न 


बात नैकरिआन,टागाक। हैएए70०2०8३) 224--376 


तुलनारमव राजनीति फा राजनीतिक विकात् उपागम--राजनी तिब 
विवास उपागम की आवश्यनता, राजनीतिव विवास्त का अं और 
परिभाषा , राजनीतिक विवास पी विशेषताएं और लद्गाण, राजनी तिब' 
विवशस ओर राजनी तिय आधुनिवीब रण, राजपीतिय' विभास थे स्तर 
था अवस्पाए , रिग्त द्वारा प्रतिपादित राजनी तिय बियर वा शिद्धा त, 

राजनीतिक विकास पा सास्यवादी मॉडल, राजनीतिन' विवारा नी 
समस्याएं, राजनीतिव विवास उपामम थी तुननात्मय' राजनीति मे 
उपयोगिता, राजनीतिय विय्ास उपायम एव मूल्यावनाध्मव' निष्वप॑, 

तुलनात्मक राजनीति पा राजग्रतिव आधुनिफीनरण उपागम--राज- 
तीतिबा आधुनिवीब रण उपायम वी नावश्यवत्ता, आाधुतिकीब रण वा 
अर्थ व परिभाषा, आधुनिनीपरण और पाश्चात्यीवरण मे अतर, 

आाधुनिबीफरण के विधि न पहलू , राजनौतिव आधुनिवीकरण वा अये 


जग. विषयन्मूदीं 


और परिभाषा , राजनीतिक आधुविकीकरण की विद्येपवाएं, राजनीतिक 
बआधुनिक्षेक्र्प को प्रभावित करने वाले परिवरत्यं, राजनीतिक 
आधुनिकीकरप के प्रत्ििमान, राडनीविक आयुनिकीकरण के अभिकरण; 
राजनीतिक आधुनिकीकरप के मॉडल या श्रतिन्‍्प, राजनीठिक 
आधुनिकोक्रण उप्रागम एक सृल्माक्न, तुतनात्मक राजनीति का 
राहती लिक मस्दति उपागम--राजनी तिक सम्हृति उपागम को आव- 
ह््यक्ठा, राजनीतिक संस्द्रति का अर्थ और परिधापा, राजनीतिक 
मम्दृति की विधपताएं और सक्ना। , राजनीनिद सम्दृति दे परिवर्त्व या 
नियामक, राजतातिक सम्दृदि के जायाम, राजनीतिक सम्बृतिका 
स्दरूप और :प-सम्हृतिया , रायनी तिक सस्क्ृति क आधार , राजनीतिक 
मम्दति और सम्हेति, राजनीतिक सन्द्ृति का विज्रास, राजनीतिक 
सम्दति उप्रागम का परियालनामक दिचार, राजनीठिक सम्कृति 
उप्राग्म की तुलना सत्र राजनीति में उपयोगिता | राजनीतिक समस्दृति 
प्रशग्म एक आदाचनात्मव' मूल्याकत, तुलनामक्त राजनीति का 
माक्ठंदादी-तनिनवादी उशगम--माजसंदादी-लेनिनदादी उपागम वी 
आदायकता, माकसंबादी-लेनिनदादी घारपा का ब्य ब सिद्धान्त, 
मजरंवादी-ट नितवादी दृष्टिकाण की विशेषताएं, मातयंबादीखेविन- 
दादों टृब्टिकाश की ब्यवहार से प्रदुक़्ता, मात्सब्रादो-्वेनिनवादी 
पारस बो :रपाडिता , मखनंवादो-ले निनवादी उपागम को आलोचना; 
सादउंवादी-नैनिनवादी दृष्टिकाय एक मृस्याकन। 





















विषय सूची .* जया 


9 सरकारों फे प्रमुख वर्गकरण-परम्परागत एवं आधुनिक हल 

(.वव08 ए।8जवीए०४ णाड ण 66ए&च्शए50४--गी००घणे 

शात ४०१६४) 422--459 
सरकारों के वर्शीकरण के उद्देश्य व उपयोगिता, सरवारो के वर्गकिरण 

के आधार, अच्छे वर्गीव रण, के लक्षण, सरकारों वे वर्गीकरण की 

कठिनाइया व समस्याएं, सरवार के प्रघुप परम्पराधत वर्गीकरण-- 

अरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण , सोन्टेस्क्यू या वर्गीकरण, सरवारो के 

प्रमुख आधुनिक चर्गोकरण--एलेन बाल या वर्गीकरण, एरा० ई० 

फाइनर का पर्गोकरण , आमनन्‍्ड व पावेल वा वर्गीकरण । 


4 

0 लोकतन्‍्त्न और अधिनायकतत्त्र 460--508 

थ (08४०४ 800 06009 780छ) 
लोकतन्‍्त्-- लोकतन्‍्त्र का अर्थ य परिभाषा , लोकतन्त कै विधि 
कोण या भवधारणाएं , लोकदन्त़ बी सफलता के लिए आवश्यक दशाए , 
लोकतन्त शासन के गुण, लोकतस्त्न शासग के दोप, सोक्तन्त्न एक 
मूल्याकन, अधिनायकतन्त्--अधिनायकतस्त का अर्थ थे परिभाषा, 
अधितायकतन्त्र के लक्षण, भधिनायकतन्त्र के गुण, अधिनायकतन्त्रे के 
दोष , अधिनायकतस्त का भविष्य, लोकतन्त व अधिनायक्तन्त्--एक 

तुलनात्मक विश्लेषण । 








2 एकापमक घु संघरात्मर शासन छह 
(प्र जात एल्‍्वह:ब 0०एववापव्य5) 509--534 
एकात्मक शाप्तन व्यवस्था, परिसघात्मक शास्तन व्यवस्था; सघात्मक 
शाप्तन व्यवस्था--सघवाद वा सिद्धान्त, राधात्मक शासन के लक्षण, 
सघात्मक व्यवस्था के निर्माण की पूर्व शर्त, सघवाद का परम्परागत 
सिद्धान्त, सघवाद का आधुनिक विचार , सघवाद के प्रतिमान, सघवाद 
की उपयोगिता, सघवाद की सफलता की शर्तें, सघवाद का भविष्य । 


22 सतदोय भोर अध्यक्षात्मक शासन प्रणालिया 
(एगौगलापाए 760 शिल्कातैत्ञवव) एप. ण 500 धया* 
ग्राध्या) के हू. 535--878 
रासदीय शासन प्रणाली--ससदीय शासन प्रणाली का अर्थ व परिभाषा | 
संसदीय शासन श्रणालरो की विशेषताएं, ससदीय शासन प्रणाली का 
व्यवहार, ससदीय शासन की सफलता को है श्यक शर्तें, 'ससदीय 
_सरचना व दल व्यवस्थाए, ९ ससदीय शासन के गुण, ससदीय शासन के 
दो' र्षों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अ्रध्यक्षात्मक शासन प्रणालो का 


विपय-मूची « ४५ 


5 कार्यपालिका 706--744 

(फत्ट्णार्णे 

कार्यपाविा का अर्थ व परिभाषा, कार्यपालिका था संगठन 
बार्यपालिका के कार्य--सर्वधानिवा यार्य, राबटबालीब का, 
राजनीतिव कार्य, बार्यपारिका वा नियन्‍्लण--अभिजन प्रतियन्‍्ध। 
व्यवस्थाई प्रतियन्ध, सर्वधानिवा व प्रक्रियातात्र भ्तियन्ध्, गुर 
सर्वधानिक प्रतियन्ध, बामंपालिया मे शक्तियों वा केनद्रान-: 
व्यवस्थाविका को श्रद्यमता या बसमयंता , कार्यथालिका वी आत्रामक्ता 
या उद्यमशीलता, कार्यपालिका पर्दों मे वृद्धि, दत और प्रश्नय या 
राहायता, राष्ट्रीय सलट, संविधान वी सरचतात्मव व्यतस्थाएं, चवै- 
धानिक सशोधत, सरवार की नीतिया ब रामस्थाओं की वटतोी हुई 
वेचीदगिया, कार्यपालिका के हस्तक्षेप या बुटेगर क्षय, संशकत 
केन्द्रीकृत कार्पपालिका की अवधारणा से वचारिक प्रतियद्धता, एकल 
गेतृत्व मे उत्तरदायित्व निहित करने की सानवीय प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्यन्धा वा सचालन व विदेशों नीति, सथार साएना को योपदातब 
प्रचार को भूमिका, [विकास्तशील राज्यों म॑ मुद्य बायंप्राविकाएं, 

(.शपपालिया और गौक रणाही, वपंपालिका लौर व्पवस्यापिवा । 


6 भ्यायपालिफा 
न्न्दना 

(#000४५) 745----827 
त्यायपालिरशा का अर्थ वे परिमाषा, स्यायपरालिया का संगठन--- 
पिरामिड़ी सरचना, उच्चतम न्यायालय में परीढ व्यवस्था, सामान्य 
और प्रशाप्तकीय व्यवस्था, विशेषी कृत न्‍्थायावय व्यवस्था, न्‍्यापाधीशों 
का चपन--वाय पालिवा द्वारा नियुद्ित, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन , 
जनता द्वारा निर्वाचन, न्‍्यायित्र लोक सेया से पदोस्तति था चयन, 
न्यापाधोशों का कार्यकाल, व्यायाधीशो को पद से छहूटावा, न्‍्याय- 
पालिका की सदतन्क्तता, न्‍्यापपालिका की स्वतन्त्रता पर आधुनिक 
विवाद, ग्यायपालिका पर तियन्त्रण, न्यायवालिकाबे कार्य, वयाय- 
पालिका के राजनीतिव पद्धति सम्बन्धी कार्य, न्‍्याग्रिक् पद्धति 
सम्बन्धी कार्य, प्रियम-अधिनिर्णय और न्यायाधोशों की प्ामन में 
भूमिका--नियम-अधिनिर्णय की धारणा या अर्थ, नियम-मधिनिर्णेय 
की विशेषताएं, तियम-अधि-निर्णय के विभिन्न पहलू, नियम-अधि- 
निर्णय के लायाप, निपम-संध्रिनिर्णय बी शासन-व्यवस्था मे भूमिका, 
विकासशील राज्यो म तियर-अधिनि्णय , स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारी 
देशो ग नियम-अधिनिर्णय, नियम-अधिनिर्णय एक मुल्यावन, 
न्याषिक पुनरावलीकन--न्यायित पुनराव लोकन की उसपत्ति, न्यायिक 


खण्डा 


तुलनात्मक राजनीति 
(20/॥7?%&४6877५8 ?700॥7९08) 


अध्याय 


तुलनात्मक राजनीति-महत्त्व, 


उद्देश्य एवं समस्याएं 
(00४ए७9४५४७ ?०४४९७--]8907४४०९, 
05६०५ ९5 शाते ए707शा5) 


राजनीति सर्वेव्यापो गतिविधि है। परयपि इसरी सर्वब्यापकता पर अनेक राजनीति- 
शास्त्री आपत्ति उठाते हैं। फिर भी यह सत्य है कि चाहे सयुक्त राष्ट्र सप हो या भारत 
के किसी गाव दी पचायत या कोई लन्य स्यवित समूह, जहा पर निर्णय लिये जाते हैं, कम 
या अधिक मात्रा में राजनीतिक क्रिया वा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समायेश रहता है । 
इयोफि राजनीति एक प्रकार की क्रिया है, एक विदेष प्रकार का मानव व्यवहार है, 
विशेष रूप से व्यवहार का वह सामाजिक रूप है, जिसमे कम-से-कम दो व्यक्तिपो फी 
छिणंयात्मक अन्त क्रिया होती है । परन्तु यह अन्य प्रकार की सामाजिक क्षियाओ से इस 
झूप भे भिन है कि इसमे जय निश्चित जन समुदाय के लिए एफ-सी नीति या निर्धेय की 
अपश्यकता होती हो दया समुदाय के सदस्यगण इस समान व एक-सी नीति और निर्णए 
के लिए विभिन्न प्रकार के नीति विकत्पो को माय करते हो और इस्त प्रदार की अवस्पा 
हे कोई एक प्रकार का निर्णय लिया जाता हो, तो इस प्रकार के निर्णय वो विशेष प्रक्रिया 
शो 'राजनोति' कहा जाता है। इस अग मे, “राजनी ति! का प्रारम्भ हम उस समय से ही 
श्रान रकते है, जब से स्यव स्थित समाज मे यह्‌ निर्णय की प्रक्रिया दो या इससे अधिक 
शक्तियों व व्यक्ति-समूहों मे आरम्भ हुई। राज्य के प्रादुर्भाय ने राजनीति के अर्थ में 
हातिकारी परिवतंन ला दिगा, परन्तु यह परिवतंन सदर्भ सम्बन्धी ही है, तत्व सम्बन्धी 
[ही। अब भी राजनीति किसी निश्चित ब्यक्तति सागूहू के लिए तिर्णय-विशेष की 
फलाप है भारे जातेे हे ५ 'पध्न्यु अब चर सिएय 'प्रीजाया का सम्बन्ध राज्य भामक 
पस्या से जुड़ गया है । इसलिए ही अब राजनीति से अभिप्राय शासित होने की प्रक्षिया से 
उम्बन्धित किया से साना जाता है। 
भोदे तौर पर एक प्रकार दी राजनीतिक क्रिया को अन्य प्रकार की, उसी क्रिया के 

गमान या उससे मि्नें, राजनीतिक क्रियाओ से तुलना कर उनको क्रियाशील बनाते बाते 7 
शरको का व्येवस्थित विश्तेषण कर रुम्पू्णे राजनीतिक ध्यवहार को समझने के लिए 
एमास्पीकरण (हलालसापयआा०)) व प्रयत्न ही तुलनात्मक सजनीति कहा जाता है। 
जनास्मक रोजनीवि-का अपे: प्रति, क्षेत्र तथा समस्याओं वो विवेचन करने है पूर्व यह 
प्रश्न लेना आवश्यक है, कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना पयों आवश्यक 











तुतवात्मव राजनीति--महत्त्व, उद्देश्य एव समस्याएं. $ 


राजनी तिक प्रत्रियाआ की इन समानताओ जसमाज़ताओ रो न वेवल अनभिन्न ही रहता 
है वर्ग उनम विशेष सचि भी नहीं रपता फिर भी लावतान्तिय प्रणालिया पे प्रचतन 
ने जनसाधारण वा राजनी लियिरण ((0॥।८०८०४०॥) विया है । अय्र राजनी ति बुछ जागा 
या विश्लेष वर्गों तक सीमित त्रिया ही नही रह ख्रधी है। अब इध्तम लापो-करोडो ब्यवित 
अनियार्यतत सम्मितरित रहते हैं। इसरे अज़ावा राजनीतिक गतिविधिया हर व्यवित को न 
केवल प्रभावित ही करती है बरन उसवा एवं विद्यप प्रवार का व्यवहार कसन के लिए 
बाध्य भी करती है । इस वारण व्ययित हर प्रकार वी राजनीतिव व्यवस्था म॑ राज- 
तीतिक क्रिया-वलापों में साधारण से अधिक रुचि रखन लगा है | फ्लस्वष्प वह विभिनर 
राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिक घटनाओ के बार मं न कबल जिज्ञासा ही रफता है, 
बरग उनसे पम्बन्धित कारणों का जानने को भी उत्सुक दिखाई दता है । तुलनात्मक राज- 
मीतिव अध्ययन सर्वक्ाधारण को मठ तौर पर विमिस्म स्तरों पर घटने वाले राज- 
नीतिक धटना-चक्रो का ज्ञान कराता है। 

हर सम्ताज मे सर्वसाधारण बे' अयावा अमिजना (०॥७) व बुद्धिजीवियों का विशेष 
स्थान व महत्त्व होता है । यददी नवीन राजनीति विचारों का प्रचलन, परीक्षण व मूल्याकन 
करके उतको जुनमावस में घुला-मिलाकर राजनीतिक जीवम को विश्येप रग देते है। यह 
राजनीतिक समाज में नवीन विचारों को सुदृदता से स्थापित करते हैं और राजनी ति- 
शास्त्रिपो व राजनी तिक नेताओ को विशेष सतर्कताओं का सवेत देते हैं। यह तभी सम्मव 
होता है जब मभिजन भन्म राज्यो की सरकारों के वारे मे अध्ययन कर स्वय की शासन 
व्यवस्थादे बारे में सही विचार प्राप्त करते हुए, उन राजनीतिक व्यवहारों वे दृष्टिकोणों 
को, जो अव तक सर्वंमान्य बने हुए थे, पुन परथ्षते हैं तथा एक प्रकार से राजनीतिक 
सस्थाओ व व्यवस्याओं को भी पुन जाचते है, जिससे राजनीतिक व्यवह्यार के परीक्षण व 
मुत्यावन वी सही व तके-सम्मत आदत बनती है। इससे अभिजन देश, समाज व मुख्यतया 
राजनीतिक व्यवहार के सच्चे सचेतक' द मार्ग दर्शक बने रहते है | यहू सव इन अभिजनो को 
राजनीतिक ब्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। इससे घुलनात्मव' 
राजनीति बे बध्यपन का, राजनीति की सम्पर्णता को समझने में विश्ेप महत्त्व स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। 

हट समाज में राजनीतिशास्त्री की विचित्र स्थिति होती है। वयोकि इन्हे न केवल 
सरकारों के सगठसो व ब्यवह्वारों का परीक्षण व विशेष राजनीतिक आचरण व प्रक्रिया 
का कारण धमझाना होता है वरन जंसेकि अनेक उनसे अपेक्षा रखते है, सरकारी 
व्यवहार व दाचे को श्रेष्ठतर बनाने के उपचार भी सुझाने होते है।? राजतोतिशास्त्रियों 
का विशेष उत्तरदापित्व व उनसे राजनीतिक समाज की यह विज्लेष अपेक्षा उनके लिए 
यह आवश्यक बना देती है कि वे राजतीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्तेषण कर 
राजवीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के 
विशेषज्ञ के चाते बे जनसाधारण, अभिजनो व राजनी तिज्ञो क' लिए राजनीतिक ब्यबहार 


शुद्गा प्राएरतु, अब उदकिंटागक 40.- (00फ॥०2/८ दी7/सापवशदा, 
१३४८ए5०, [.०प्रव09, 969, 9 3 24065 के 
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के निष्पक्ष व निडर मांगंदशंक रहें। परन्तु समाज के प्रति यह अपेक्षित उत्तरदायित्व 
राजनीतिशास्त्री तभी निभा सकत हैं, जवकि वे राजनोतिक सल्याओं, व्यवस्थाओं व 
प्रक्रिया्ों म॑ं जो विविधता व भिन्‍नता है उसका तुलनात्मक विश्वेषण करवे न वेवेल 
स्वयं समझने का प्रयत्त करें बरत सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित राजनीतिक समस्याओं से 
सम्बद्ध व्यकितयों के समझने याग्य सुझावों मे प्रस्तुत करें। यही कारण है कि राजतीतिक 
विचारक का चिस्तत व अध्ययन शन्‍्य में नही ठोस तथ्यों वे सन्दर्भ मे अधिक्राधिक हीता 
रहा है जिसप्त वह राजनीतिक वास्तविकताओ से उन्मुख़ न हो और उनके ज्ञान वी 
व्यावहारिक लाभप्रदता बनी रह। इसलिए ही आज तक 'सरकारों वे शासन व्यवस्थाओ 
के अध्ययन मे तुतनाआ की खोज केन्द्र बिदु रहो है तथा सरकारों वे शास्त्रीय, परिषधुद्ध 
व वैज्ञानिक (80005 १॥0 इलशा॥९) अध्ययन के घिए तुलनात्मक राजनीति आधार 
स्तम्भ है । ? 

इस प्रकार तुततात्मक राजनीति का महत्त्व प्रत्ययकारी या प्रवर्तेव (90$४७$४९८) 
विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिकों के लिए ही नहीं वरन जायरूक जनसाधारण के लिए भी 
है। राजनीति बा तुलनात्मक अध्ययन विदेशों म॒ पयटन ब' समान है। इससे विदित 
हाता है कि किस प्रकार विभिन्‍न समाजो म रटन वाले मनुष्यो वा राजनीतिक ध्यवहार 
भिन्न होता है ? तुलदात्मक राजनीति विभिन्‍न समाजों के व्यक्तियों के मूल्य जो उन्हें 
प्रिय है त्रिध्रिया जितका वे एक दुसरे को व बाहरी विश्व को समझने म प्रयोग करते है, 
तथा एक्सी राजनीतिक समस्याओ को हल करन के लिए भिन्न साथन व समस्याओं 
को अपनाते ह इत्यादि को समझने मे सहायक होती है ।* 

राजनीतिक सस्‍्याआ व्यवध्याओ व प्रक्रियाआ की विविधताए सहजत ही गह 
प्रश्न सामन लाती है कि क्यो एक राजनीतिक व्यवस्था और सस्था एर समाज मं सफ्ल 
और अन्य स्थाने पर असफ्ल होती है ? बयो माक्संवाद रस में ही सर्वप्रथम गहरी जड़े 
जप्ता पाया ? बयो एशिया अफीका वे अनको राज्य अधिनायकवादी प्रवृत्तियो से युव॒त 
हो रह है ? क्यो ससदीय प्रणाती त्रिटन मं सरकार में स्थायित्व ला सकी पर फ्रास मे 
ऐसा नहीं कर सकी ? क्यों भारत म एक दत्वीय-प्रभुत्व (० 99#7) त6०7॥04॥0८) बना 
हुआ है ? क्यो कुछ समाज उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व लोकतन्त् 
व स्वतन्त्रता के लिए घातक मानते हैं जबकि दूसरे नही ? क्यो वुछ राज्यों म लोक- 
तान्बरिक समस्याओ व प्रतिनिधात्मक (८छा७४९६७॥४८) विधियों से घुणा वी जाती है, 
जवकि अन्य स्माजो मे इनके लिए वड़ें-से बडा बलिदान करने के लिए हर व्यक्ति तैयार 
रहता है। इत प्रश्तो का उत्तर देन के लिए दिविघताओ को स्वीकार बरवे इन अन्तरी 
को जिससे था लक व्यवस्था दूसरी से अलग लगती है, सूची वनाना मात काफी 
चटी है। यद्यवि इस अन्तरी को समझने के लिए यह भी आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। 
इसके लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक व्यवहार की निरन्तरता (ल्ट्टपोॉग्ता) की 


अह४, 9 3 


+ए/३0 300. १उलावाड. क०बंशा रीगएरटवों 55085 457०, 4] 
22 ४०, ि48/९४०००, (0॥75 


तुलनात्मेद! राजनी ति---महन्व, उद्देश्य एव समस्याए.. 7 


पोज वी जाय और उठाते कारबों का स्पष्टीकरण हो। इसे लिए आवश्यव है हि 
तुलनात्मक अध्ययन हो जिसस्त राजनीति पर वैज्ञानिक दृष्यिबोग का विकास किया जा 
सके और राजनीति वो समग्र रूप में समझा जा सरे। 

निष्णपं रुप म यहाँ कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन या महत्त्व 
इस बात में मिहित है वि इससे ही राजनीतिव व्यवहार वी जटिलताओं वो समझा व 
स्पष्ट किया जा राकता है। यही बारण है कि विभिन्‍न राजनी तिक सम्थाओ, व्यवस्थाओं 
और प्रत्रियामो वा तुलना(मक विश्लपण उत्तरोत्तर महत्त्व ग्रहण करता जा रहा है। 


राजनीति फो वैज्ञानिक अध्ययन वनाना (१/बगदाह एणाद्65 3 $वधागी0 

50009) 

राजनी ति-शास्त्र के विद्वाना का अरस्तू क॑ रामय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राज- 
नीतिक व्यवहार से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञान वा रुप विस प्रवार दिया जाय ? 
तुलनात्मक राणनीतिब' अध्ययन इसी प्रयत्त म विशप राहायव प्रतीत होता है। राजनीति 
को विज्ञान की श्रेणी मं लाते थे प्रयत्त था मूल उदृश्य ही तिरस्तरताआ वी तथा 
शामास्यीररणों की तताश कर सुनिश्चित या सम्भावित व्यवहारों का सकेत दना है। इस 
खोज म तुलनात्मक राजनीविय' अध्यक्षन ही अधिकतम सहायक हा सकता है। कक्‍्योवि 
विज्ञान मे नियम प्रतिपादन न क्वल्त राजनीतिर पभ्रत्रियाआ की अनक्ता स सम्भव है 
बरन, परस्पर प्रतियूल व विविधता वाव राजनीतिक आचरण स ही उपलब्ध प्रचुर 
सामग्री से सम्भय है । तुलनात्मक राजनी तिय अध्ययन इसलिए भो महत्त्वपुर्ण बन जाता 
है कि विविधता व अनेव तायुकत राजनीतिय तथ्य व आकडे (6७0) विभिन्‍न राजनीतिक 
प्रत्रिधानों वी घुलना स॑ प्राप्त हो राकत है। 955 के बाद, जब से व्यवहारवादी 
(09 ९0०0॥8॥0) दृष्टिकाण वा प्रचतन हुआ, तव से आज तक, राजनी ति-शास्त्त को 
वैज्ञानिकता वी खोज की आधुनिस्तम अभिव्यवित हम तुलनात्मक राजनीतिक नध्ययग 
में ही पाते है। वास्तव में व्यवहारवाद के वियास ने तुलनात्मक राजनीति को इतना 
महत्त्वपूर्ण बना दिया है वि यही विज्ञान के रुप मे राजनी ति-शास्क्ष क व्यापक पिवास का 
प्रथम चरण बन गई है । 

तुलनात्मनब' राजनीतिक अध्ययन का राजनीति-शास्त्र का राजनीति-विज्ञान वे स्तर 
पर लाने मे जो महत्त्व रह! हे, उसका विवेचन करने से पहले ए२ प्रशइन जो सामने बता 
है, वह है कि हम किस ज्ञान को वैज्ञातिक ज्ञान वह ? किस्ती अध्ययन की कौन-सी स्थिति 
को वैज्ञानिक स्थिति कहा जाय ? इस प्रश्न वे उत्तर के सन्दर्भ मे ही तुलनात्मव राजनीति वे 
उस योगदान का मूल्याकन किया जा सकता है जो इसन राजनी ति-णास्क को वैज्ञानिकता 
के स्तर पर पहुचाने म दिया है। इसलिये यह आवश्यक है कि वैज्ञानिय स्थिति का कछ 
विस्तार से उल्लेख किया जाय । कर 

जव कसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता (5)६६८आ४02४७०४७) का इतना 
समावेश हो जाय कि प्रामाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्परन हो जाय 
भौर उस साम्रान्य नियमो (8०0८:७। |495) स हम विसी विशेष स्थिति या अध्ययत 
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करने में समर्प हों और सामान्य भविष्यवानियां बी जा सके तो वह विषय विज्ञान बी 
श्रेणी मे सम्मिलित रिया जा सडता है। इस प्रवार, विशी अध्ययन में प्रामाणिर 
सामास्य वियम, जो विशेष स्थितियों (एथ८७ॉ३7 आएश707०) में सागू होते हो तपा 
जिनमे भविष्यवादियां सम्भव होती हो तो, यह उसमे वेशानिक स्थिति का रावेत माना 
जाता है। दी प्ररार राजनीति शारत मे वैगानिक स्थिति भी उस स्थिति की ओर 
इंगित करतों है जिगम सामान्य नियमों बी उत्पत्ति हो सबती हो ओर राजनीतिक 
थ्यवह्वार गे बारे मे भविध्यवाणी सम्भव बनतो हो और यह प्रामाणि सामान्य नियम 
(५॥॥0 ह९१८६३। [4७$) विशेष राजनीतिब स्थिति पर लागू हो नहीं हो, वरन उसवी 
स्थाएपा भी बरत हो तो यह स्थिति राजनोति-शास्प्र शो बैदानिक ता की स्थिति होगी । 

पर-तु बिसी भी शास्त्र मे जो सामारय नियम बनाये जाते है उनका स्रोत कया है ? 
यह सामास्प नियम विगी अध्ययन में से उत्पन्न होते हैं? अवश्य ही यह नियम शून्य 
भी उपज तो नही हो सकते हैं। दाश्तव मे जब एवं ही स्थिति बार-बार पढित व 
पुनरायुत्त होती है. तो इस बार-बार घटित पटना-चक्र के सन्दर्भ मे ही सामान्य नियम 
उत्पन्न होते है। इस प्रवार, इत बार-बार घटित होने बाली सामास्य स्पितियों वे 
गुम्यवस्पित अध्ययन से जा नि्र्ष निशलत हैं वहो सामान्य नियम है । परन्तु इस प्रवार 
के शामास्य नियम स्वयं में उचित होने चाहिए तया विशेष परिस्थितियोंमे लागूव 
भविष्यवाणी ररो पी धप्तता से युरत होने घाहिए। अग्यया एन सम्बन्धित शास्त्र मो 
विज्ञान नहों बहा जा राइता । 

एड ही श्पिति बी घटनावा जब दूसरी स्थिति में फिर तीसरो स्थिति में, एक्न्सा 
परिणाम दिपाई देता है तो इग आधार पर सामान्य नियम निबाले जा सकते है। गह 
एड मी रिपति को घटनावा दूगरों ओर तोसरी ह्यिति से एक-्सा परिणाम सुसनात्मत 
अध्ययन * आधार पर हो है मऱता है। यह तुवतात्मत्र अध्ययन, एप देश मे अन्तर्गत 
बसे थो नहर, थी घारदी प श्रीमती इन्दिरा गाधी व श्री देगाई के सेतुरय में बर सब ते हैं, 
अपया दे दर्शो 4 दोष या यःत से दशा वे बीच को राजनीतिक सस्याव्र, व्यवस्पाओं 
या प्रकिाओ से शिया जा सरगा है। 

एव राजनीतजिंक स्पवद्दार वे जियाया पटना पहते दिन वे प्रधम बार तो विचित 
(0१ पृष्ए0े दिपाई देगी परन्तु अगर यह बुछ दिन तत सगातार होती रहेगी तो यह 
निररार (८६७४४) बन जादेगी । यही निरन्तरता बावा राजनीति व्यवहार अगर 
सम्दी अधि तर विशियया वात सम्दर्म मे भी पुनरायुत्त होगा र? तो दसे बारम्वारता 
(6८4४८०८)) रहा जाता है। सामाय निदमा व तिए राजनोविर व्ययहार वी आयरत्ति 
वा बार स्यारणा है पर्दात सही, वरन निरस्तरताओं या अभिषात या पहचान भी 
(4त्त उफ गा 0 ॥९8एॉजव765) हो नो घाहिए। अर्पात एक घटना (राजनी तिज ) 
आर यार होती चाहिए जियगे कि उसका तुउनास्मर अध्ययन किया जा सके। ये 
निररारताश जा समदालर पर आव लिया बनती है अगर स्पायिय दे सक्षणों से युवा हो 
सती है ता इन्ह प्रतिपान (्ाव्या$) ब हो है और इन्हीं प्रतिमानों ये सामास्योगरण 
(६7 हआ।यजध045) प्रतियादित हो सरत है। तियो शारय ने सम्बन्ध में यह सामास्यी- 
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आकडे एकत्न कर, ठोस तथ्यों वे आधार पर सिद्धान्त प्रतिपादन का कार्य करता है। इस 
प्रकार स्थापित सिद्धान्तों को आमनुभविक सिद्धान्त कहते हैँ और इतका सीधा सम्बन्ध 
प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं (छाव्एथला। ए0॥6८थ 769॥99) से रहता है। 

तुलनात्मक राजनीति का आदर्शी सिद्धान्तो के निर्माण में तो कोई योगदान नही 
हो सकता परन्तु आनुभविक सिद्धान्त तो केदल इसी के सहारे सम्भव होते है। क्योति 
यथार्थे राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना ही एक तरह से आनुभविक सिद्धास्तो का 
निर्माण करना है। इसी से सामान्य तथ्यो को एकत्नित किया जाता है, यथार्थ सामान्य 
नियम बनते है और इनवे आधार पर सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन सम्भव होता है । 

इस प्रकार तुलनाल्‍्मक राजनीति के अध्ययन वा महत्त्व राजनी तिक व्यवहार के राम्बन्ध 
में सिद्धान्त निर्माण में सर्वाधिक है ! आनुभविक अध्ययन या कार्य-क्षेत्रीय अध्ययन (6९6 
$08:८७) तो केवल मात्र तुलनात्मक राजनीति की ही उपयोगिता व महत्त्व दर्शाते है। 


प्रचलित राजनीत्तिव सिद्धान्तो की पुन प्रामाणिवता (७-५शावगीत्याणा ० 
छंडाशतह़ ९0॥003] ॥060765) 
तुलनात्मक राजनीति का सर्वाधिक महत्त्व इस वात मे निहित है कि इसी की 
सहायता से प्रचलित राजनीतिक सिद्धास्तों का, चाहे वे आदर्शी सिद्धान्त हो या आनुभविव' 
सिद्धान्त पुन परीक्षण किया जाता है और उनकी प्रामाणिकता (४900॥9) जाची जाती 
है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है वि अतीत से 
स्थापित राजनीतिक सिद्धान्त वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों मे भी मान्य हैं या नही 
और अगर यह उचित हैं तो कितने उचित है ? इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति, प्रचलित 
राजनीतिक सिद्धास्तों को पुत परखने के लिए नवीन उपकरण (९७ 00)$) व नवीनता- 
युक्त विविध तथ्य उपलब्ध कराती है जिससे उनकी प्रामाणिकता का पुन परीक्षण सम्भव 
हो। किसी भी शास्त्र में, समाज-शास्त्रों में ही नही, भौतिक शास्त्रों मे भी, परम सिद्धान्त 
(90$0]006 (6०77९5) नही हो सकते है। जब भौतिक विज्ञानों मे भी परम सिद्धान्त 
नही पाये जाते तब सामाजिक विज्ञानों में तो परम सिद्धान्तो का प्रश्त ही नहीं उठता । 
यही कारण है कि राजनीति-शास्त्न में प्रचलित छिद्धान्तों की प्रामाणिकता का पुन 
परीक्षण व पुन मूल्याकत करना अनिवाय है। तुलनात्मक राजनीति का इस परीक्षण व 
परण म॑ विशेष योगदान इसके महत्त्व को स्पष्ट करता है । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का भहृत्त्व, राजनीतिक 
।६ को समझने मे, राजनीति-शास्त्व को विज्ञान बनाने मे, आनुभविक अध्ययनों के 
"०९ पर सिद्धास्त निर्माण तथा प्रचलित राजनीतिद पिद्धान्तो की औदित्यता व 
प्रामाणिकता परखने में निहित है। यहा यह भी समझ लेना आवश्यक है कि तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्यय । का महत्त्व लोकतान्त्रिक व लोक-इल्याणकारी राज्य व्यवस्थाओं के 
बारण और भी दढ गया है। आज हर राज्य का नागरिक राजनीतिक दृष्टि से विशेष 
/  दित्त प्राप्त करता जा रहा है। राज्य को हर गतिविधि का केन्द्र अब 'राजनीतिक 
।.. व्यक्ति (7070७ ॥049) बन गया है। वह हर राजनीतिक प्रक्रिया मे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
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रूप से सहमागी है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है दि इस प्रवार के सर्ब्यापी राज: 
मीतिक व्यवह् र वी न बेबल समझा ही जाय, वरन इसयो समझने व स्पप्ट बरने ये 
सामान्य नियम भी विकसित क्ये जाय, जिससे हर स्तर का रॉजनीतिन आचरण, 
व्यावह्वारिक सीमाओ वी परिधि में समझा जा सरें। यही कारण है वि तुलनात्मव 
राजनीति का महत्त्व दिनोदिन घृद्धि पर है। 


तुलनात्मक राजनोति के उद्देश्य 
(0छ09एटाभ८छ5 एः एएजए#ऋशा१६ ४0 ए९5) 


तुलनात्मक राजनी तिब अध्ययन वे महत्त्व वा स्पष्ट करन के बाद तुलनात्मक राणतीतिय 
विश्वेषण मे प्रमुस उद्देश्य व निमित (00४०5) समझ सैना आवश्यक है । वयोवि 
इत दया की महत्ता वे सन्दर्भ मे ही तुलनात्मक राजनीति मे क्रान्तिकारी बिकांस 
और इस विकास का इतिहास तथा इसव' विभिन्‍न अध्ययन दृष्टिकोण समझे जा सकते 
है। सक्षेप म तुलनात्मक राजनीतिक अध्यपन वे उद्देंष्य व लक्ष्य एस प्रगार है -- 


दाशंनिव गन्तब्य (9॥॥05०9८७ 0०95) 

तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का बत्यधिव व्यवितगत और शायद श्रेष्ठदम लक्ष्य 
दाशंतिव' स्व-्चान ([॥॥05०.॥८4| 5८।-।809/५१8८) प्राप्ति रहा है जिससे ब्यविनगत 
प्रवृद्धता (90$0॥2 809७॥॥) थे परिपक्‍त्रता मे वृद्धि हो ।९ हमेशा से ही मानव प्रह्टडति 
बे एक महत्त्वपूर्ण पहलू को राजनीतिव एमझ (॥०॥७९७| ७३७९४५४॥७ ४) व राज- 
नीतिव सहभागिता (ए०॥0ल्‍य फ़वावाल[ए॥॥०घ४) में विशेष सन्तुष्टि प्राप्त होती रही 
है। राजनीति भी प्रद्कति म मनुष्य वी अम्तदु' प्टि का गहरा होता मानव को पूर्ण व अधिक 
परिषयव॒ता-युकत बनाता है। यद्दी कारण है कि प्राचीन समपरो आज तंग मानव राज- 
नीतिक प्रिया वी ओर न बेवल आकर्षित ही हुआ है, बरन उसने राजनीतिक सस्पाओं, 
व्यवस्थाओं ओर प्रक्रियाओं पर गहन चिन्तन, मनन व अध्ययन और राजनीतिक व्यवहार 
का अवलोवन भी क्या है) प्लेटो व अरस्तू से लेबर आज तय मे सभी राजतीतिक 
दार्शविकों ने बताया है कि मनुष्य अपनी स्वतस्त्ता बी खोज की पूर्णहपेण प्राप्ति अपने 
समाज, देश बौर विश्व के अच्छे नागरिव वे रूप मे, अन्य नागरियों वे साथ राजनों तिक' 
गतिब्रिधियों गे सयुबत, सात्रिय और प्रन्नावाद सहभाणिता (॥्राभाएशा। फ़ृक्षान 
ए0४709) से ही वर सकता है । 

चुलवात्मक राजनी तिक अध्ययन का दाशशनिक गन्तव्य मानव ख्तन्त्रता वी खोज में 
मानव वा मननशील रहना ही वहा जा सकता है। पहो कारण है कि हर वाल व समाज 
मे, “राजनी ति' चितन वा विश्लेप विषय रही है तथा सम्पूर्ण लिघित इतिहास (00060 
'ाश०७) में राजनीतिक दाशनिको बा राजनौतिक प्रक्रिवओं से सम्बन्धित दर्णत 
अन्तत दाएंनिवः स्व-जान, व्यक्तित्व की प्रवृद्धता द परिषक्वता में ही दियायी देता है । 


बरकव, 9 2. 
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बैज्ञानिक लक्ष्य (इल्च७्ाात० 60श9) 

आनुभविक व वैज्ञानिक स्तर पर तुलनात्मक राजनीतिक विश्वेषण का विश्व वे 
बारे मे हमारे आनुभविक व संद्धान्तिक ज्ञान को एक्न्नित, व्यवस्यित व विस्तृत करने का 
लक्ष्य महज ज्ञान वे' लिए कहा जा सकता है। राजनोति-विज्ञान के जनक अरस्तू द्वारा 
किये गये तुलनात्मक अध्ययन व दाशंनिक चिन्दन के पीछे यही प्रमुख ध्येय था। इस 
प्रख्यात दार्शनिक द्वारा प्रयुक्त तुलनात्मक राजनीतिक शोध के आधारभूत चरण, दो 
हजार से अधिक वर्षों बाद आज भी विश्येप ध्यान देने योग्य हैं। बरस्तू का तक 
(६९४५०7॥78) आज भी न्‍्यायसगत लगता है। अरस्तू ने अपने अध्ययन का लक्ष्य उन 
क्रान्तियों के कारणो की खोज बनाया जिनसे यूनानी नगर-राज्यो वी “राजनीति! अस्थिर 
और अशान्त ((ए7०७८०४७ रहती थी। इसके पीछे उसका मन्तव्य यह्‌ जानना था कि 
कौन सा सविधान या किस प्रकार की राजनी तिक व्यवस्था ताल्‍कालिक सन्दर्भ में स्थायित्व 
के सर्वाधिक लक्षण रखतो है। अरस्तू और उसके बाद के अनेक राजनीतिक विचारको 
के तुलनात्मक राणनीतिक अध्ययन म वर्तमान विश्व बे बारे म वेवल अधिक व्यवस्यित 
राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने का ही लक्ष्य परिलक्षित होता है। परन्तु पिछली कुछ 
दशाब्दियो मे राजनीतिक व्यवस्था क्रान्तिकारी उथल-वुयल से युक्त हो गयी है । लोकतन्त्, 
लोक कल्याणकारी राज्य का विचार, साम्यवादी व्यवस्था का बढता प्रभाव व नवोदित 
राज्यो म व्याप्त राजनीतिक अस्पिरताओं और सामाजिक उथल-पुथल ने तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन वे यूतन भर अधिक व्यावहारिक लक्ष्य सामने ला दिये हैं। लम्बी 
अवधि तक राजनीति बुछ विशिष्ट लोगो व वर्गों तक ही सीमित थी। मानव का 
राजनीतिकरण नही हुआ था। राज्य व सरकार से व्यक्ति वा दूर का ही सम्बन्ध था और 
इस कारण तुलनात्मक राजनीतिक अध्यमत का लक्ष्य विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के बारे मे ज्ञान-वर्धन ही रहा, यद्यप्रि ज्ञान की यह प्यास व खोज वैज्ञानिक पद्धतियों 
द्वारा ही की गयी, फिर भी अध्ययतक्ता व चिन्तक वा प्रमुख घ्येय ज्ञान-अर्जन और शान- 
बर्धन ही रहा। आज भी यह लक्ष्य तुलतात्मक राजनीतिक अध्ययन का बना हुआ है 
परन्तु इसके साथ अन्य लक्ष्य भी राजनीतिक व्यवस्थाओ मे महत्त्वपूर्ण परिव्तंनों ने 
आवश्यक बना दिये हे । 


व्यावहारिक उपयोग के गन्तव्य (69०93 ण छ्लारबी 599709000) 
राजनीतिक विश्व के बारे में आनुभविक ज्ञान की खोज अकसर इस ज्ञान की 
व्यावहारिक उपयोगिता के उद्देश्य से युक्त रही है । जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों ने भौतिक 
वातावरण की निरन्तरता व शक्ति का न केवल भोतिक विश्व के बारे मे ज्ञान प्राप्ति के 
लिए अध्ययत किया, वरन इनको मानव उपयोग के लिए बन्धित (47९55) भो किया। 
उसी प्रकार, तुलनात्मक राजनोतिक विश्लेषण वा लक्ष्य भो राजनीतिक विश्व के बारे 
में ज्ञान-अ्जन के साय ही साथ अधिक समुचित राजनीतिक व्यवस्थाओ का विकास वे 
पेचीदा राजनीतिक समस्याओं का श्रेष्ठतर समाधान करना भी है। तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन का यह उद्देश्य शताब्दियो से रहा है। अरस्तु द्वारा किये गये 58 
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सविधातों के तुलनात्मक अध्यपन से लेकर वर्तमान के विकासशील राज्यों से सम्बन्धित 
अध्ययनी में यह लक्ष्य विद्यमाग रहा है कि विविधतायुक्त सामाजिक वे राजनीतिक 
बतिमानों में कौन-सी राजनीतिक प्रक्रियाए, व्यवस्थाएं व सस्याएं देश विशेष के अधिका- 
तम विकास व स्थापित्य में सहयोगी होती है । हि 

आनुभविक राजनीतिक ज्ञान के सीमा-विश्तार रे शायद ही तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययन वे व्यावहारिक लक्ष्य को अलग किया जा सकता है। जब दल व्यवस्थाओं या 
विभिन्‍न सामाजिक व्यवस्याओं के राजनीतिक प्रतिमानों पर प्रभाव को तुलना, 
राजनीतिक अस्थिरता की समस्या या श्रेष्ठ राजनी तिक व्यवस्था की स्थापना ये सक्ष्य रे 
की जाती है तब नये सिद्धान्त व नये सरेद्धान्तिक प्रतिमान उभरते है, जिनसे वर्तमान 
राजतो तिक ज्ञात को और व्यवस्थित या पुन वर्गीकृत करने मे सहायता मिलती है और 
राजनीतिक प्रत्तियाओ, राजनी तिक रम्वन्धों व हस्थाओ के बारे में यह नयीत ज्ञान फिर 
से राजनीतिक प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने, नये सविधानों व सस्थाओ को बनाने के 
प्रयत्नों को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह्‌ चक्र चलता रहता है और सुलगात्मया 
राजनीतिक अध्ययन, राजनी तिक विश्व के बारे मे शान-व्धन, ओर इरा अजित ज्ञान से 
राजनौतिया सस्‍्याओ, व्यवस्थाओ व प्रक्रियाओं में सशोधन, परिवर्तंत व परिवर्धन करता 
है। वास्तव में राजनी तिझत मातव की राजनीतिक समस्याओं के समाधान की मांग से 
ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्यपन की प्रेरणा प्राप्त होती है और इस अध्ययन का लक्ष्य 
प्रधानत ऐसे ज्ञाग के ब्यावहा रिक उपयोग से युक्त रहता है। 





शासन नीति में प्रयोग के लक्ष्य (5098 ण॑ 8[छाप्याणाऊ ॥0 005थागञथा। 

एण०९ 

तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का उद्दे श्य रारकारो की नीति निर्धारण में योगदान 
भो है। सभो समाज शास्त्र अब सोति-विज्ञान (90॥0५ $७९॥०९५) के रूप में देशे 
जाते हे। इनमे भी राजनोति-शास्त्र का नीति-विज्ञान के रूप मे देखा जाना रवाभाविक 
है। राजनीति-विज्ञान की अध्ययन सामग्री का सम्बन्ध राजनोतिक व्यवस्था से है णो 
आज सभो भग्य व्यवस्थाओं की नियन्त्रक, तिर्देशक ओर निरीक्षक बनती जा रही है। 
विदेशों की 'राजनीति' के अवलोकनकर्ता तुलनात्मक राजनीति के ज्ञान का प्रयोग घटना- 
प्रवाही (१४९॥0$) के बारे गे विस्तृत व व्यापक भविष्यवाणिया करने में करते है । इतना 
हो नही, अस्तर्राष्ट्रीय फ्ान्विकारी आन्दोलन--राष्ट्रवाद, फ़ासीवाद व साम्यवाद, अपने 
समर्थन में भदना-प्रदाहों को भविष्यवाणियां भी तुलनात्मक राजनीतिग पर्यवेक्षण व 
अनुभव के आधार पर करते रहे है। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व मे सरकारों के विदेश या 
प्रतिरक्षा मन्त्रालयों या व्यवस्थापिकाओं की, इनसे सम्बन्धित समितियों कौ रुचि 
राजनीति देः विशिष्ट ((९३४९॥९७) अवलोकन व अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक 
गतिविधियों में जोइ-तोट़ करने गे होती है। हर सरवार के विदेश मन्ती था रक्षा मन्त्ी, 
विदेश नीति या प्रतिरक्षा नीति के निर्माण व संचालन के लिए विदेशी राज्यों की 
कमजोरी और उनकी शबित का ज्ञान प्राप्त करना चाहते है। इसके लिए हर सरकार 
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व्यवस्थित व व्यापक शोध व तुलनात्मक अध्ययन का सहारा लेती है। ठुलनार्मक 
राजनीतिक अध्ययन का यह उपयोग अवश्य हो कूटनीतिक नीति, सैनिक नीति या 
विदेशी सहायता या तोड-फोड की गतिविधियों इत्यादि मे होता है और सत्ता-अभिमुषी 
(ए०फ्थ ०४९॥८१) राजनीतिज्ञ सरकारें, राजवीतिक दल व समूह या वैचारिक 
आन्दोलन इस ज्ञान का सीमित स्वार्य-पूर्ति के लिए प्रयोग करते रहे है॥ पर इससे यह 
नही समझना चाहिए कि शासन-नौति सम्बन्धी लक्ष्य केवल सकुचित दायरे मे सौमित 
रहते हैं। सरकारें स्वेत्ञ ही तुलनात्मद राजनीतिक अध्ययन का विदेश-नीति व रक्षा 
नीति निर्धारण मे प्रयोग करतो रही हैं । तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का यह उपयोग 
या दुरुपयोग, तुलनात्मक राजनीति के शासन-नीति सम्बन्धी प्रयोग के लक्ष्य में कोई 
अन्तर नही लाता है। राजनीति केवल कलकित सेल हो नही है, इसमें वैज्ञानिक नियमों 
का उपयोग और राजनीति के सामान्य सिद्धान्तो के अनुरूप व्यवहार भी होने लगा है! 
अब सरकार केवल गोपनीयता के कुहरे से ढकी नही रहती । जन सामान्य की राजनीति 
में सहभागिता ने राजनीतिक खेल को अधिक से अधिक नियमवद्ध कर दिया है। ऐसी 
अवस्था में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन विशिष्ट नीतियो को समझने व बनाने में 
विशेष उपयोगी होने लगा है, और इसलिए भी आजकल तुलनात्मक राजनीति अपने आप 
में एक अलग विपय बनता जा रहा है। 
निष्कर्ष मे यही कहा जाना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उद्देश्य, 
सैद्वान्तिक ज्ञान प्राप्ति और इस ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग दोनो ही हैं। सैद्धान्तिक 
दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति दाशनिक स्व-ज्ञान व राजनीतिक विश्व के बारे में मानव 
शान में वृद्धि का ध्येय रखती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस अध्ययन का उद्देश्य 
राजनीतिक समस्याओ और सस्थाओ की कार्य विधि समझने और राजनी तिक प्रक्रियाओं 
के प्रवाह वो इच्छित दिशा में ढालने का रहा है । राज्यों की सरकारो की नी ति-निर्धारण 
क्रिया में भी इस अध्ययन का विशेष योगदान होने के कारण इसका लक्ष्य शासन नौतियो 
के निर्माण म प्रयोग से भी सम्बन्धित हो जाता है । 
अन्तत सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययव का लक्ष्य श्रेष्ठतम मानव का निर्माण व 
विकाम करना है। तुलदात्मक राजनीति का इसमे सर्वाधिक योगदान कहा जा सकता 
है। इससे ही विविध व विरोधी विचारधाराओ का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे श्रेष्ठतर 
राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती है। जैसे कोई भारतीय विदेश मे स्वय का सास्‍्ट्ू तिक 
अभिन्ञान (6०7॥9) विदेशियों के सम्पर्क मे आने से भित्र जीवन पद्धतियों द सस्कृतियों 
को सहत करना और उनकी प्रशसा करना सीखता है तो वह न केवल विश्व का श्रेष्ठतर 
नागरिक वनता है वरन थरेष्ठतर मानव भी बनता है। यह विविध विभिन्‍न व्यवस्थाओ 
ब॑ सन्‍्दभ म ही सम्भव होता है। एक भारतीय का विदेश जाना उसे वास्तव में तुलनात्मक 
अध्ययन की अवस्था मे ला देता है। इसलिए अगर यह कहा जाय कि तुलनात्मक 


राजनीतिक अध्ययन वा अन्तत लट्ष्य, श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना है तो कोई अति 
योक्ति नही हायी । 
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तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं 
[(एश0ण-६७5 0क ए0शए+स्डा5६ श्णाजाए 


सरकारों का अध्ययन, उनके ब्यदहारों का विस्तेषय व यवेश्ो डश्चिमरम्म दनाना मुस्यता 
इसलिए कठित बन याता है क्योकि, हर समा की केवल एक्त ही ररम्यर होती है और 
हत्नार भौ मन्‍्य सभी रूसकारों से हर प्रशार से अनोखी व विवित्र ही नहीं होती 
न इसी राजनों तिक समुदाय को अवीतकाल्लीन सरक्षारा स भी यह बलग व विशिष्ट 
होनी है। एसी एक राजतीतिक्ष ब्यवस्पा से सम्बन्धित सरकार का ऋध्यपन हो उपन आप 
में पयन्त पंत्रीदरिया दत्पन्न करता है । जिरए सरशारों मं ता इतती विवियवाए हैं, 
टनशी राजनीतिक विराचतें व सस्पाएं इतनी जठिल व मिन्‍न हातो हैं और उनके 
अध्ययन व विश्चयाय के तिए सामग्रो व तिथुतताएं (ध शा») इतनी दिखरी हुई 
व विवियवाओं बाली हैं. रि उनका तुलबामक जलध्ययस सम इपयाय जायन्त बटिनहै। 
इसलिए रुछ लखरो ने ता पहा तक नहा है दि इतनी ब्यापत्तम राजनीतिक ब्यवस्माओों 
का परिधुद्ध व समात दियय परिधि (६0005 ९०फ़ाया0म गिशएट ० यटषिध्यएट) मन 
तुलता करना वास्तव में तुलना मे सम्मिलित हर राजनीतिऊ व्यवस्था ब्ये विचित्रता को 
अनदेखा करना है।_ 
इस प्रक्नार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत शजतनोति के विद्यार्थी ऊ लिए एक 
ठरफ़ ता चुनौती दद जाता है बौर दूसरी तरह निद्यणा का काराप बनता है। हर 
राजनीतिर य्यवन्धा वी अपनी हो शुछ ऐसी विशिष्ट विविद्रताएं हातो हैं जितकी 
अन्यत्त प्रतिरूयित ((७०॥०७४८) नहीं झ्या जा रुकठा शोर इसलिए अध्ययन ब्वल इसी 
का हो हो सकता है। इसको किसो और राजनीतिक व्यवस्था से तुलना सम्भव दिखायी 
नहीं देती । वान्तव मे राजनीतिगास्त्री को हर अध्ययन-चराए पर यह आमाष हाथा कि 
वह राजनीतिक व्यवहार के सम्बन्ध मे कल्दित जिसी मो परिकत्पना (॥५४७०0४259) 
को प्रमादित (५८व) नही कर उन्त हैं और न ही ऐसे तिरिचत स्ञामास्पीकरण छा 
विकास कर सकते हैं जा सभी राजनीति व्यवस्थाजों पर स्वत, हर समय मे लागू होता 
हा। ऐसी जदन्या में राजनोविशास्त्री राज्वोदिक व्यवहार नये अनुपमता (एम) 'धुए८०९५५) 
का उल्लेख करन ही घयन्य विधेष का स्प्डीकषरण रर वात है। वभी-सुभी तो ऐड 
लगता है कि तुएता मक राजनी तिक अध्ययन सही रूप मे राजनीतिक व्यवहार की विविध- 
ताजो का सत्वोपजने स्पप्टीररघ क्र हो नहीं सकता ब्योंकि, राजतीतिक्ष छिया में 
अनिश्चिवता (7एशथाए727९६) नी मात्रा का इतना आधिक हाता है कि सामान्यी 
करा करीव-क्सीद असम्भव सा प्रतीत होता 
उपराक्त विवेचत से त्पष्ट है कि तुलदास्मक राजनोविर अध्ययनम समस्याए ने 
अत जनक हैं बरन बम्भोर भो हैं दया तुलनात्मक राजवीति के वर्तमान विचारक् व 
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6 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएँ 


लेखक इन समस्याओ पर भी विविध मत रखते हैं। वे इनके समाधान के अलग-अलग 
उपाय प्रस्तुत करते हैं। परन्तु, अधिकाशत लेखक इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक 
राजनीति मे वुछ आधारभूत समस्याए हैं तो कुछ सामान्य समस्याएं हैं। सक्षेप में ये 
समस्याएं निम्नलिखित हैं । 


प्रत्ययो वी रचना एवं परिभाषा (0०००९ए७॥ (00750प८0० ७7 [0 ८ी000 
सुनिश्चित तुलना के लिए यह आवश्यक है कि तुलना मे प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों 
(००१०८) की स्पष्ट व्याख्या व परिभाषा की जाय। शब्दावली की अस्पष्टता तुलनात्मक 
राजनीति की कमजोरी ही नही है वरन यह तुलनात्मक राजनीति की आधारभूत समस्या 
है। जी० सारटोरी२ (0 88700) की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति मे केवल यही 
समस्या आधारभूत है क्‍योंकि प्रत्यय दोहरी भूमिका निभाते हैं। धरयम तो बह तुलनात्मक 
राजनीति वे पिद्धान्तो की इकाई होते हैं और दूसरे यह तुलनात्मक आकडों के धारक 
होते हैं। प्रत्यप यह दोहरा कार्य तभी कर सकते हैं जबकि यह सुनिश्चित रूप से परि- 
भाषित तथा एक दूसरे से उचित वर्गीकरण योजना ((9४000;00 8ध्या९) मे आबद 
हो। इसलिए, प्रत्ययीक रण (००॥०८७१७७॥॥2७४॥०४) विवेचन, तुलना, माप (॥63506- 
406॥/) संँद्धान्तीकरण और सिद्धान्त-परीक्षण से पूर्व की अवस्था है। प्रत्ययीकरण की 
एूचना की समस्या इसलिए और भी पेचीदा दन जाती है क्योकि, प्रत्यय शून्य में या नये 
सिरे से नहीं बनाये जा सकते हैं। अतीत का अनुभव, सास्क्ृतिक प्रभाव, प्रचलित सिद्धान्त 
व प्रत्यय सरचनाएं (९००7९८७४ ००॥५४0९७$) इत्यादि सभी इनको प्रभावित करते हैं। 
इसके अलावा भी यह समस्या है कि प्रत्ययो का अधिक से अधिक अवस्थाओं में व्यापक 
प्रयोग, जो तुलना वे लिए अनिवायं है, इनके अर्य मे उतनी ही अस्पष्टता ला देता है। 
जैसे 'राज्य', 'दल”, लोकतन्व', त्रास्ति','फासीवाद' व विचारधारा/ शब्दों का राजनी ति- 
विज्ञान की शब्दावली मे प्रयोग कोई सुस्पष्ट अर्थवोधन नहीं करता, उसो प्रकार 
“राजनीतिक व्यवस्था या “राजनी तिक सस्कृति/ इत्यादि भी प्रयोग की विस्तृतता के साथ- 
साथ अस्पष्टता से बुत हो जाते हैं। यह अर की अस्पष्टता, प्रत्यय विदेष वी तुलवा- 
र्मक राजनीति म प्रयुक्तता अर्यंहीन बना देती है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति मे, 
राजनी ति-विज्ञान मे प्रचलित प्रत्ययो की अनुपयुक्तता के कारण, नवीन प्रत्ययों की रचना 
व विकास अनिवाय हुआ है। राजनी ति-विज्ञान में सदियों से प्रचलित "राज्य, 'शक्तियों/ 
'पर्दों , मस्‍्याओ ” शोकमत' व 'नागरिक प्रशिक्षण” (लागरक्षाआए धरथणाए्ट) इत्यादि 
भ्रत्ययों वा तुलनात्मक राजनीति ने परित्याग कर इनके स्थान पर क्रमण "राजनीतिक 
ब्यवस्था', 'व्रियाओ', *मू मिकाओं' (0०७), 'सरचनाओं' (६00८४07८5), *राजनीतिक 
सस्दृति' व राजनीतिक समराजीकरण! इत्यादि की रचना व प्रयोग प्रारम्भ किया । 
परन्तु नवीन श्रत्ययों दा तुलनात्मक राजनीति म प्रयोग, इनकी सुनिश्चित, अधिदृत 
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ब सर्वमान्य परिभाषा की समस्या सामने ला देता है। द्रत्ययों की क्रियात्मक या परि- 
चालनात्मक (०ए७780०72/) परिभाषा आवश्यक ही नही मनिवाय है। पर ऐसी परिभाषा 
कर पाना अत्यधिक कठिन है क्यो कि, प्रत्यय स्वयं विकास की अवस्था में हैं गौर हमेशा 
विकासोन्‍्पुख रहते हैं जिससे उनकी सुस्पब्द सीमा (80000279) अकित नहीं की जा 
सकती । गही कारण है कि तुलनात्मुक राजनीति के विद्वान आज भी नये प्रत्यमो की 
रचना व परिभाषा की समस्या के समाधान मे उलसझे हुए हैं। राजनीतिक व्यवहार की 
भठती हुई बनुपमत्ता, नवे-तये प्रत्ययों का प्रयोग अनिवार्य बना देती है भौर इससे उनकी 
सुनिश्चित परिभाषाए सुल्ननात्मक राजनीतिक अध्ययन में आधारभूत समस्या उत्पन्न 
करती हैं। 

इसी प्रवार तुलनात्मक राजमीति मे प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषा की समस्या 
मथपि विश्येप मौलिक मतभेद तो उत्पन्त नही बस्ती फिर भी यह शाभस्पा इसलिएं बन 
जाती है कि शब्दाबली पर सहमति का आज भी अमाव है वैसे हर विकासोस्मुख शास्त्र 
में यह समस्या रहती है, पर तुलनात्मक राजतीति में इस पर साधारण से अधिक 
विवाद दिखायी देता है। राजनीतिक व्यवहार की अनुपमता ही शायद यह शब्दावली 
सम्बन्धी विवाद बनाएं हुए है। आज भी तुलनात्मक राजनी त्ति मे प्रयुक्त होते वाले अनेक 
शब्द, जैसे *राजनो तिक सम्प्रेषण”, 'उत्सस्करण (3०८ए(एप्थ४७०/*, राजतीतिकरण” व 
“राजनीतिक समाजीकरण' ऐसे हैं जिनकी अथे-भिन्‍नता समस्या उत्पर्न करती है मोर 
तुलनात्मक राजनीति के विकाप्त में बाधक वनती है। 


अपूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण (.६४७७ ० #छाएणाणा गाए 
(085570%8007) 
तुलबाध्मक राजनीति में अमूर्तीकरण के स्तर एथ वर्शकिरण की समस्या प्रत्ययो की 
' प्मस्या से ही सम्बद्ध है । इसलिये तुलनात्मक राजनीति मे नये प्रत्पमो की खोज में यह 
घ्यान बनिवापँत रखना होता है कि यह प्रत्यय सर्वव्यापी सिद्धान्तो के निर्माण के लिए. 
आवश्यक विस्तृत व विश्वव्यापी तुलनाएं सम्मव बनायें । कोई प्रत्यय अयर ऐसा है कि 
उससे सीमित झूचना मिलतो है या एक ही राजनीतिक व्यवस्था से सम्बद्ध है तो उसका 
तुलनात्मक उपयोग निरर्थक होगा वयोकि ऐसे प्रत्यय के आधार पर की गयी तुलना से 
विश्वध्यापी छिद्धान्त का निर्माण सम्भव नही होगए। इस प्रकार, एक तरफ तो ऐसे प्रष्यय, 
जो सम्पूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होते ही, सम्मव नही, 
भौर दूसरी तरफ, अमूर्तीकरण विश्वव्यापी स्तर पर ऐसे ही प्रत्यप यनिवार्प बना देता 
है। ऐसी अवस्था मे प्रत्ययो के अमूर्तीकरण के विभिन्‍न स्तटो की व्यवस्था करना हो एक 
2738५ रह जाता है। जी० सारटोरी ते इस समस्या के समाधान-स्वरूप प्रत्मपों के 
अपूर्तीकरण के तोन स्तरों की विवेचना को है। प्रधम, उच्च-स्तरीय प्रवर्ग (गष्टो ल्श्ल 
८०(८९०7७४), जिसे वहू सर्वव्यापी प्रत्यपीकरण (पगाएशाइ्वा #०ा०कुप्थारपधतत) 
, वहते है और इन्ह विश्वव्यापी सिद्धान्तो (ज०छछ फ्रा&0)) के निर्माण में सहायक मानते 
है । दुसरे, मध्य-स्तरीय प्रवर्य, जिसे वह मध्य-स्तरीय प्रत्यवीकरण कहते है और द्न्हेँ 
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मध्य स्तरीय सिद्धास्तों वे निर्माण में सहायक मानते हैं। और तीसरे, मीमित-स्तरीय व 
समनुख्पात्मव (००गी8070४८) प्रवर्ग, जिसे वह सीमित-स्तरीय प्रत्ययोवरण बहने हूँ 
और इन्हे सीमित-स्तरीय सिद्धान्तो के निर्माण में सह्ययक मानते हैं। 
इस प्रगार, तुलनात्मक राजनीति म प्रत्ययों वे अमूर्तीतरण ने तीन स्तर उपयोगी 
होगे। तुलनात्मक राजनीतिक ज्ञान वी वतंमान अवस्था में सोधे विश्वव्यापी सिदास्तों 
मे निर्माण का प्रयत्न करना निरयंक है। इसलिए ही तुतवात्मक राजनीति के विदा 
सीमित स्तरीय गिद्धान्तो (05-ह३७९१९ 78८०४५) से प्रारम्भ बर, मध्य-रतरीर 
सिद्धांत (॥09॥:थ378० (7८०३५) और विश्व-ब्यापी घिद्धारा (8/0093#60)) 
निर्माण का लक्ष्य रखते प्रतीत होते हैं । 
तुलना बे लिए राजनीतिक बव्यवस्पाओं का सुनिश्चित आधार पर वर्गीकरणंणरी 
अनिवायं है। परन्तु राजनीतिक व्यवस्थाए अपन आप मे इतनी विचिप् व अउन्‍्य होती 
है कि' उनवा वर्गीवरणया तो हा नहीं राकता और अगर जिया जाता है तो उनकी 
विचिक्षता को उतना ही नजर-दाज करना पडता है । इतना ही नही, अरहतू द्वारा दिए 
गया वर्गीकरण तुलनात्मत राजनीति में उपयोगी नहीं क्योकि दसवी स्पध्टीतारण शमता 
अत्यधिव' सीमित है । इसलिए तुतनाप्मक राजनीति मे राजनीतिर ब्यवस्पाओं थे ऐसे 
वर्मोकिरण बी आवश्यवता होती है जो संवब्यापी हो । तुलनात्मक राजनीति में वर्गीतएए, 
प्रत्यय निर्माण व सिद्धान्त निर्माण तीनो ही परस्पर सम्बन्धित हैं। इसलिए छुतताहमक 
राजनीति मे स्वब्यापी सिद्धान्त निर्माण का लक्ष्य, स्वब्यापी वर्गीकरण आवश्यव बसा 
देता है। यही वारण है कि तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों ने वर्गीगरण वे प्रयास हो 
ही विये वरन ऐसे अनेकों वर्गीकरण प्रस्तुत भी ढिये हैं और आज भी सन्तोपणतः 
वर्गोक्रिण वो तलाश जारी है। ज्यो-ज्यो तुलनात्मक राजनीतिक अध्यपन मे नयेलरे 
उपकरण (१००9) सामने आते जाते हैं दैस्ते हो वर्गीकरण के नये व सुनिश्चित आपा! 
प्रस्तुत होत हैं और शायद निवट भविष्य मं एस० ई० फाइनर/ द्वारा किये गये वर्गीर ए 
का परिमार्जन कर उसे सर्वव्यापी रूप देना सम्भव हो । 


तथ्य-एकत्रीकरण या सकतन वी समस्या (यत्छलाक 9 0909 एगाल्ला०ण) 

तुलनात्मक अध्ययत के लिए नवेवल सरकार विश्येप वे बारे म सही, विस्तृत१ 
व्यापक्तम जानकारी उपलब्ध हो वरन अधिव से अधिक शासन व्यवस्थाओं मे बारे 
तथ्य प्राप्त हो। तभी इन विविधतायुक्त विभिन्‍न तथ्यों में समानताओं और असमानतारं 
के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्तेषण व स्पप्टीररण सम्भव है। इसप्त स्प८ 
है कि तुतनात्मक राजनीति म शासन व्यवस्थाओं, राजनीति+ गस्थाओं, भत्रियाओं 4 
राजनीतित व्यवहार ३ बारे ज अलग वदिक तथ्यों वा सवलन अतिवाय॑ है | विभिलता 
युवत थे व्यापक जानवारी के अभाव में व्यवस्पित ढंग से तुलनात्मव अध्ययव सम्मर 
नही। इसलिए राजनी तिक व्यवहार से स॒म्यन्धित तस्यो, आब डो व जानवारी का सवा 
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तुलनात्मक राजनी ति की प्रमुख व प्रथम आवश्यकता है। हर राजनीतिक व्यवहार के 
बारे में यह जावकारी प्राप्त करना सरल नही, बत्यस्त कठिन है। राजनीतिक माचरण 
दो प्रद्नत्ि ही ऐसी है कि इसके बारे मे सुनिश्चित तथ्य आसानी से एकत्र नहीं किये जा 
सकते । इसलिए तुलनात्मक राजनीति मे मोलिक व जटिल समस्या सरकारो के व्यवहार 
के बारे भे आकडो के सकलन की है। आऊडो व जानकारी (गरणित5007) के सकसन 
के विभिन्‍न आयामों (तग्राध्यक्रणाक) व पहलुओ के कारण यह समस्या और भी गम्भीर 
बन जाती है राक्षेप में जानकारी प्राप्त करने मे निम्तलिखित कठिनाइया इस समस्या 
को घुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्या वना देती हैं। 

(क) सम्यो तक पहुंच को सीमाए (8५०९०४४ ६० ००(८5 ॥ण0८०)--राजनी तिक 
व्ययहार के सम्बन्ध में तथ्य सुगमता से उपलब्ध नही होते है। निरकुश शासन व्यवस्याओं 
में तो इन तक पहुच की आज्ञा ही नही होतो है । वहा पर नीति निर्धारकों वा व्यवहार 
गोपनीयता के आवरण म ही बुप्त रहता है। लोकता न्तिक व्यवस्थाओ मे भी कई कारणोए 
मे महत्त्वपूर्ण तथ्यों वो चिरकाल तक प्रकाश मे नही आने दिया जाता । यद्यपि वोक- 
ताग्तिक व्यवस्थाओं में ऊपर से देखने मे राजनीतिक व्यवहार खुला (०) व उन्मुक्त 
दिखायी देता है पर वास्तव में वस्तुश्यिति ऐसी नहीं होती। गोपनीयता का पद उन 
सब महत्वपूर्ण तथ्यो पर लम्बी अवधि तक पडा रहता है जिनकी तुलनात्मक राजनीति 
में अनिवार्य आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में ऐसी महत्त्वपूर्ण जानकारी (00 
00407) के ल्लोत समानारपत्र और राजनीतिक नेता स्वय ही होते हैं। पर 
समाचाएपत्रों से प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता वी अपनी सीमाए होती है और 
राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्र(्यक्ष रूप मे सम्बन्धित व्यक्तियों हारा साधारणतया वही 
जानकारी प्राप्त हो सकती है जो विशेषकर विवाद रहित हो या विशेष महत्त्वपूर्ण 
नहीं हो। 

उपरोक्त बातो से यह नहीं समझ्षवा चाहिए कि राजनीतिब' व्यवहार से सम्बन्धित 
जागकारी प्राप्त हो ही नही सकती । क्योकि पूर्ण गुप्तता उतनी ही असम्भव है जितना 
पूर्ण खुलापन । यहा तक कि तिरकुश से निरकुश व्यवस्थाओं में भो, जो छागत्रोत व 
अन्येपण के लिए पूर्णतया बन्द हों, उनमे भो कुछ तथ्य अवश्य ही ज्ञात हो जाते है। 
लोकतान्त्रिक शास्नन व्यवस्थाओ मे भी उन क्षेत्रों का विश्तार अत्यधिक रहता है जिममे 
जानकारी या तो बहुत कम या बिलकुल प्राप्त नही हो पाती क्योंकि "जनहित को आड 
में प्रतिरक्षा, विदेश सम्ब्ध, आस्तरिक सुरक्षा व सरकारो के निर्णयो के सम्बन्ध में सनेक्ो 
तथ्य जान-बूझ्क्र नही बताए जाते है। परन्तु फिर भो शोधकर्ता की जानकारी उपलब्ध 
साधनो से इतनी अधिक हो सकती है कि बह तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालने म्रे सफ्ल हो 
सकता है । जैसा दि जे ० ब्लोण्डेल ते लिखा है कि “सरकार के विभिन्न क्षेत्रो के सम्बन्ध 
में जो जानकारी राजती ति-शास्त्री प्राप्त कर सकता है अगर उसकी हो तुलना करें तो 
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यह बस्तव में अभिव्यक्तक होगी और इस जानकारी से अगर पबन्दन्घुने निरन्तर रेखा 
(००5८१ 0एवा ०णाधगण्प्राए) पर विभिन्‍न राज्यो को अक्ति करने का प्रयास करें तो 
स्पष्ट होगा कि स्वय निरकुश तन्त्रों व उदार लोकतन्त्रो में ही व्यापक अन्तर पाये जाते 
हैं! फिर भी सामग्री तक पहुच की कठिनाई रई वार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत 
मे गतिरोध की अवस्था ला देतों है। 

(छू) आकडों के माप मे कठिनाई (१६८३६ए८८याल्शा: 0#03(5 ॥$ हहिव्णा)-+ 
राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित तथ्यो का सकक्‍लन इसलिये और भी कठिन हो जाता 
है कि आकडों व व्यवहार को मापा नहीं जा सकता। अनेकों राजनीतिक तिर्णय 
सुनिश्चित नाप से परे होते हैं और इसलिये तुलनात्मक विश्लेषण बे लिए अनुपयुब्त होते 
हैं। तुलनात्मक अध्ययन के सिये तस्यों का सुनिश्चित होना अनिवायय है। अन्यया निष्कर्ष 
गलत हो जाएंगे। कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं कि उनको मापा ही नहीं जा सकता । जैत्ते 
अगर हम यह देखना चाहे कि विभिन्‍न देशों मे राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्त्व 
पुर्ण निर्णय लेने मे व्यवस्थापिकाओं की वया भूमिका व प्रभाव रहता है तो इसको नापना 
ओर फिर तुलना बरना अत्यन्त कठिन होगा। अजसर ऐसा कहा जाता है कि कार्य - 
पालिकाओ का बीसवी सदी मे प्रभाव व भूमिका बुत बढ गयी है। अब अगर इसको तथ्यों 
पर आधारित करके जाचता हो तो कितनी व्यावहारिक कठिनाई होगी यह स्वम स्पष्ट 
है। इस प्रकार जानकारी प्राप्ति कौ यह दूसरी कठिनाई भी एक समत्या वन जाती है। 

(ग) राजनोतिश घटनाओं को विचिततः ([040९0८४६४ ० एणंधाएश 
८४८७/$) --आक्डो का सकलन इसलिए भी कठिन हो जाता है कि हर राजनीतिब' 
घटना व व्यवहार विचित्न व अनुपम होता है, ओर इनकी अनुपमता इन सबको एव दूसरे 
से भिन व विशिष्ट बना देती है, जितका तुलनात्मक विश्लेषण अनुपयुवत्र प्रतीत होता 
है । क्योंकि तुलना के लिए कुछ मोटी समातता, सामाय सन्दर्भ सम्भव बनाने के लिए 
आवश्यक होती है। यह राजनीतिक क्रिया की विशेषता है कि ज्यों-ज्यों शवित-े न्द्रों" 

(०८७९४ ०( 90४६) की ओर अग्रसर होते हैं त्यो प्यो निर्भय लेने की प्रक्रिया विचित्र 
बनती दिखायी देती है। करोडो मतदाताओं हजारो उम्मीदवारों व सैकड़ों विधायकों मे 
से केवल एक ही प्रधान मस्त्री या राष्ट्रपति क्यो बन पाता है? इसका अगर अध्ययन करना 
हो और तुलनात्मक आधार पर कुछ सामान्यीकरण का प्रयास किया जाए तो हर घटना 
का अनुपमपन या हर व्यक्ति की विशेष परिस्थिति उसे सम्भव नही होने देगी। अगर 
ऐसे ही कार्यपालिकाओ क्री प्रति-राष्ट्रीय (०००५५ ४००7०) स्तर पर तुलना रुरें तो 
राज्नीतिशास्त्री हर परिस्थिति, व्यवितत्व, सस्था तथा प्रक्रिया को अनुपम पाए. और 
इस कारण शायद कार्यपालिकाओ की निर्णय प्रक्रिया व उनकी सही प्रकृति पर कुछ भी 
अर्थपूर्ण प्रकाश नही पड़ेगा । सह 

इपसे यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक प्रकृति के आकडे सकलित करना तलनात्मक 

राजनीति के विद्याी की प्रमुद्ध समस्या है, तथा इसका अध्ययन पद्धति के प्रश्नों के 
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साय यठजोड इतको और भो उतसा देता है। परन्तु तुलनात्मक राजती तिक अध्ययन के 
लिए तथ्य सकलम में इस 'अनुपमता' व तस्यो वे आधारों की विचित्रता वी समस्या का 
तो हमेशा सामना करना ही होगा वयोदि, यह ता इस 'ार्त्वाँ जे सरचनात्मक बन्धन 
(डाएलााश णडष प्रा) है 


पृष्ठभूमि परिवरत्यों की समस्या (97%<फ़ री 8320 ८870070 एश॥80|5) 

राजनीतिक जीवन में करोडो व्यवितयों की गतिविधिया सम्मिलित रहती है । यह 
गतिविधिया व उन सब व्यत्तियों का व्यवहार प्रतिमान (50॥2श०ए एशाला।) अनेवा 
त्त्वो है प्रभावित रहता है। आधिक स्थितियों से लकर जववायु तक, भौगोलिक विशेष- 
ठाआ से एतिहापिक दुघंटनाओं तक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ध्रभाव शासकों व सरवारों 
के व्यवद्वार पर पढता है किसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायो अधवा अस्थायी बनाने 
वाल प्रभाव अथवा बिसी राजनीति सस्या तथा प्रक्रिया को प्रमावित करन वाले तत्त्व 
परिवरत्य कहलात हैं। तुलतात्मक राजनीतिक अध्ययन म इस परिवत्यों की समस्या 
अत्यधिक जटिल है क्योकि राजनीतिक व्यवहार, हर स्तर पर हर क्षण इनसे प्रभावित 
होता रहता है। इसलिए राजनोतिर व्यवहार की वास्तविकतामो को समझत के लिए 
इन पृष्ठभूमि परिवत्यों को न कवल जानकारी ही आवश्यक है वरत इतकी पहचान भी 
जहरी है। गह परिवरत्यों की जानकारी व पहचान निम्न कारणों से न केबल कठिन बेन 
जाती है धरन तुलनाप्मक राजनीतिक अध्ययन में भरम्भीर इतावरटे उत्पन्न बरती है। 
सक्षेपर मे यह कारण इस प्रकार हैं-- 

(%) परिवत्यों की असत्यता (१७४८ इथ8८ ० शक ०)--राजनीतिक 
व्यवहार से सम्बन्धित परिवत्यों की सथ्या इतनी अधिक है कि इनकी गिनती करना या 
इन सबका तुलनात्मक अध्यय न मे ध्यान रखना अत्यधिक कठिन है। जैसे एक मतदाता, 
चुनाव में मत देते समय, जाति, घम, भाषा, शिक्षा, आथिर अक्‍्स्था जंसे अतेको तथ्यों 
से प्रभावित हो सकता है परन्तु, इनमे से क्तिना किस का प्रभाव रहा यहू जाच सकना 
कठिन है ? इसी प्रकार, रारकारो के व्यवहार, ऐतिहासिक, सामाजिक, साध्ट्ृतिक, 
ध्राभिक, नैतिक इत्यादि अनेको प्रभावों से विशिष्ट बनते हैं। तुलनात्मक राजनीति ता 
विद्यार्यो इनकी अमेढ्ता से न तो आख्ध बन्द कर सकता है और न ही इन सभी परिवर्त्यों 
को अपने अध्ययन में भाघार बना सकता है। इस प्रकार, तुलनात्मक राजनोति में 
राजनीतिक व्यवह्यर को प्रभावित करने वाले परिवरत्यों की अस्ध्यता एक बडी समस्या 
है, बयोवि कोई भी मानव मत्तिष्क इन सबकी गणना तो दूर, कल्पना तक नहीं कर 
सकता है ९ 

(ख) पदिवत्पों नी ज़टिलता (0०एॉच्थाए ० धछ30|९४)--परिवरत्यों वी 
मनेकता तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मे उतनी जटिलता उत्पन्न नही करती जितनी 
कि इनको स्वय में पारस्परिक गठवन्धिता । परिवत्यं एक दूसरे से इतने ग्रंथे होते हैं कि 
दस कारण इनमे से महत्त्वपूर्ण को पहचात व उनका प्रभाव नाप पाना तुलनात्मक 
राजनीति की एक समस्या बनो हुई है । 
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(ग) परिदत्यों शो पहचान को क्डिनाई (9!शिटएणैए उँघ इ0द्यापरीत्था०) 
$2श०0८४)-- राजनी तिक प्रक्रियाओं को वास्तव में मोड देने वाने तय्यों व परिवारों 
को पहचानना राज्नौतिक व्यवहार की गहराई से खोव सम्भव बनावा है। परन्तु 
नवीनतम शायर दपक्रणों की उपतब्धि के दावजूद ऐसा कोई छायन नहीं निकत पाया 
है क्दिसे यह निष्कर्ष निक्षादा जा सर कि अमुक राजनोतिक व्यवहार केवल इस पदिदर्त्ये 
# प्रभाव से ही इस प्रशार विशिष्ट दना। उब वर्भी इस प्रवार एक परिवर्त्य वो अलग 
कर इसी जाथार पर तुवनानक अध्ययन से सिद्धान्तों का प्रतिपाइन किया गया है तो 
एन एक्र परिदार्य सिद्धान्त (ऋह८ ६ आ720]6 [:८०:८5) विभिन्‍न राजनी तिक अन्तर्रो 
का एक अर का हो रुस्पप्ट नहीं कर पाव हैं। इससे स्पष्ट है कि परिवर्त्यों मे केवल 
महत्त्वपूर्ण को पहचान न कर पाना ही सम्पूर्ण निष्कर्य को रलत बना सकठा है । 

(घ) परिवर्यों के माप को कठिनाई (छाठ्एीव्णा ण॑ फ९्2प्रट्याधा! 0 
%47740]९5) -- जिछ प्रकार राजनीतिक तथ्यों का नापता क टिन है, इसो प्रकार परिवर्स्यो 
का नाप नी एक चुनौतों है। प्रसंखखया उन परटिवर्त्यों को, जिनका सम्बन्ध सूर्यों, 
आम्यायों मान्यताओं व विश्वासों से है नापता सहज नहीं। इनके नाप में कठिनाई, 
इनका तुमता में ध्रयोए यलम्मव बना दती है। यही कारप है कि जहा राजनीति 
व्यवहार पर प्रभावों का आक्‍न करना हा ठा विश्येप सावधानियां से ही लाभप्रद तुलना 
झूम्भव हा सकती है। 

(ड) परिवार्यों का बदलता प्रभाव (27978 7ए9८०८७ ० ६४720०5)-- 
परिदर्यों म एक विचिद्रदा यट भी हैकिएक हूँ परिवर्य, एकडसोी परिम्पिति में भी 
डलग-अलम प्रभाव डालठा देखा गया है। इससे इत परिवत्यों को भारित (ऋष्ा£00886) 
करना जावश्यक् हा जाता है। जेँसे भारत मे एक दवीय प्रभुत्व, स्वतन्द्रदा सग्राम वो 
प्रवुन्षिया से या सामाजिक विविधवा या भारदीयों को निरक्षरता के परिवर्त्ध के कारण 
में है एमा निश्चयामक रूप स कहना उसम्मव ही है । 

इस प्रकार तुमना मक राजनोति मे परिदर्त्यों की समस्या ने हो अनेकों बी इस वात 
से सहमट कर दिया कि तुतदा'मक अथ्ययत म बहू-परिवाय विश्तेषण (एर्णपर्थाशल 
2:23$%) ही उपठक्त है। इसी आधार पर यह स्पष्ट किया जा सका है कि विवास- 
शव राज्पा मे सैनिक शासकों की स्यारता वर्यों अधिक सम्भावित रही है। तिप्कर्प रूप 
में यही कहा जा सकठा है दि राजनीठिक व्यवहार की पृष्ठमृमि मं परिवारों को समस्या 
तुलना रुक राजनीति म आज भी विश्येप जडिलवाए बनाये हुए है और इसी कारण से 
अनेकों राजनीति शास्त्रियों न एक ही देश को ब्यवस्था के अध्ययन पर ध्यान के रिद्रित 

रखना यसे अच्छी ठरह से समझते ् लिए श्रेष्टवर माना है।? इस प्रकार के अध्ययन 
पर आवहात- की तु सन्दर्भ मं बन जाती है। पर इस प्रकार वे अध्ययन 
वी उपदोधिया-चीनाए (एथाए 707७) हैं और इस कारन परिवत्यों की समस्या 
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सै तुलनाव्मव राजनीति वा विद्यार्यी मुह नही मोट सकता बरन इनने वैज्ञानित अध्ययन 
के उपाय खोजता रहता है। 


मानको-सस्थाओं व व्यवहार में अन्त -सम्वन्ध वी समस्या (758 
छुनाल-टतातरटाणा 8०छ९श। पिंछण$ [50005 बाएं ऐेलाउच्जणाा) 
तुलनात्मक सरकारों य॑ अध्ययन का लक्ष्य यह समझाना है कि क्यों सरकारों के कुछ 

प्रकार कुछ परिस्थितियों म ही विद्यमान रहते है ? उत्तर में यहा भले ही यह बह दिया 

जाय कि इन सरकारो की प्रह्ृति वा तोगों में विभिन्न सरकारों के अध्ययन या अव- 
लोकन वे बाद निर्णय सिया है। पर इसमे वास्तविकता यह दिखापो देती है कि सरवारी 
तन्त्ो के सम्बन्ध म मूल्यों, मास्यताओं व आदर्शों का तत्व, वि सरकार को नया करता 
चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय का आधार होता है ? यह बात यह प्रपन 
उभारती है कि राजतीतिब' पिद्धान्तों, राजनीतिव सस्थाओं और राजनीतिक माचरण 
मे कया सम्बन्ध है व वया सम्बन्ध होना चाहिए ?ैकई बार राजनीतिक समाण जिन मूल्यी, 
आदर्शों व आध्थाओं वो सिद्धान्त के रुप मं अपनावर उनकी व्यवहार म प्राप्त करन के 
लिए जो सस्थागत रचनाएं करते हैं उनके अनुसपर शासक व जनसाधारण का आचरण 
नही रहता है। इससे यह समस्‍या प्रमुख बन जाती है कि तुलनात्यक राजनीतिक अध्यपन 
में क्या सविधानों मे प्रतिपादित सिद्धान्तो वा अध्ययन क्या जाय था सविधानों द्वारा 
स्थापित राजनीतिक सरथाओं मे विश्लेषण तक सीमित रहा जाय मा बास्तविक राज- 
तोतिक व्यवहार का प्रमुखतया अध्ययत हा ? इन तौतो का परस्पर सम्वस्ध, जो कम या 
अधिक द्वो सकता है, इनके ऊपर आधारित तुलनात्मक अध्ययन को और भी पेचीदा बना 
देता है। 

हर राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए मोटे रूप से इससे सम्बद्ध तीन पहचुओ 
की पारस्परिकता वा सन्दर्भ रपता होता है । राजनी तिब मानकों या मूल्यों, राजनीतिक 
सस्थाओो और राजनीतिक ब्यवहार को एफ दूसरे से अलग नही किया जा सकता । 

पतुलना८मक राजनीति के विद्यार्थी को इन तीनो पहलुओ में सम्बन्ध स्थापित करने 
में विशेष कठिनाई होती है। यह तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते है और औपचारिक 
ढग से तो एक दूसरे पर आधारित दिखायी देते है परन्‍्तु व्यवहार में इन तीतो म बई बार, 
धई राज्यों में, मुख्यतया साम्यवादी व निरकुश शासन व्यवस्थाओं मे, अत्यधिक अन्तर 
विखायी देता है और यह अन्तर हर राजनीतिक अभिनेता (90॥009 9९००१) के परिवर्तन 

वे साथ बदलता दिखायी देता है । इस समस्या वी गहनता का सकेत इय तीनो के अये व 

विस्तृत महत्व और इनको प्रारस्परिकता नी! विवेचन से हो सम्भव है। इनका सक्षिप्त 

विवेचन इस प्रकार है। 

(ए) भानक था मूल्य (स्‍१0075 ० एकके४८६) --इसके अन्तर्गत चह राजनीतिक 
दशन, मूल्य, मान्यताएं व आस्थाए आती हैं जिन पर किसी समाज की राजनीतिक 
व्यवस्था आधारित होती है। यह मूल्य सदिधानों मे, कानून के रूप में, नियमों या 
राजनीतिक व्यवहार की प्रक्रियाव परम्पराओ के रूप मे प्रकट हथ लंते हैं। परन्तु 
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तुलनात्मक राजनीति मे इन मूल्यों की समस्या तब भीषण बनती है जब इन्हें जबरदस्ती 
किसी राजनीतिक समाज पर लाद दिया जाता है। इसलिए तुलना से पहले यह प्रश्त 
उठता है कि मानक स्वत स्थापित है या समाज को इन्हे अपनाने के लिए मजबूर क्या 
जा रहा है। यहा विभिन्‍न मानकों का विश्लेषण अलग-अलग करके तुलनात्मक राजनीति 
में इन विभिन्‍न मानको द्वारा उत्पन्न कठिनाइयो को समझना सरल होगा। इसलिए 
सक्षेप मे विभिन्‍न प्रशार के मानकों का विवेबस करना आवश्यक है जो इस अ्रकार है। 
मोटे तौर पर मानक तीन प्रकार के होते हैं-- 

(3) प्राकृतिक या स्वाभाविक मानक (प्रशध्यार 0० /5) 

(४) आरोपित या लादे गये मानक (99905८७ ॥0०:705) 

(४) सर्वधानिक मानक (८णा5धाएप्रणा॥ 7रणाग5 ) 

किसी राजनीतिक व्यवस्था में चाहे सविधान हो या नहीं, कुछ राजनीतिव आचरण 
स्वत्त ही विकसित होता रहता है। यह ध्यवहार धोरे-धीरे ठोसता प्राप्त कर परम्परा 
बन जाता है। यह परम्पराए इतनी स्वाभाविक होती हैं ओर इनमे समाज का राजनीतिक 
दर्शन इतना परिलक्षित होता है कि राजनीतिक समाज का हर सदस्य, हर अन्य सदस्य से 
यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण इन स्वत विकसित परम्पराओं के अनुरूप हो। 
ऐसे मानक जहा हो उस समाज मे सिद्धान्त, संविधान व राजनीतिक व्यवहार मे साम्य 
(079) रहता है । ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तुलवात्मक राजनी तिक अध्ययन में 
विशेष कठिनाई पैदा नहीं करती + 

दूसरी प्रकार के मानक राजनीतिक समाज पर जबरदस्ती लाद दिये जाते हैं। समाज 
इन मूल्यों से सहमत हो या नहीं, वानाशाहू या समाज सुधारक शासक इन्हें समाज पर 
बलपूर्वक लागू कर देते हैं क्योकि वे या तो उस व्यवस्था को, जो समाज को मान्य नही, 
बनाये रखना चाहते हैं, या राजनीतिक समाज को इच्छाओं के प्रतिकुल समाज के ढाचे 
का पुनर्गेठन करना चाहते हैं । "ऐसी अवस्था मे समाज का चाहे कितना ही विरोध हो, 
राजनीतिज्ञ बलपूर्वक यह मानक व्यवस्था पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनको 
आदोपित या निर्मित मानक कहा जाता हैं क्योकि इन्हे न समाज स्वीकार करता है और 
न ही स्वेच्छा से इनके अनुरूप आचरण करता है। तुलनात्मक राजनीति मे ऐसे मानक 
अत्यन्त पेचीदगिया उत्पन्‍्तर करते हैं क्योंकि राजनीतिक आचरण के यहू। दो रूप होते हैं 
तथा प्रकद रूप से इच्छित आचरण हमेशा विपरोत बन जाता है। 

सर्वधानिक मानक उपरोक्त दोनों प्रकारो के मध्य की मवस्यथा में होते हैं। यह 
सामाम्यतया सविधान मे निहित रहते हैं और इन्हें सामान्यतया समाज स्वीकार करता 
है या जो अनुनयन (9८7४००७७१४६) साधनों द्वारा स्वीकार कराये जाते हैं। तुलनात्मक 
राजनीति में इनसे भी कठिनाई उत्तन्‍्न नहीं हांती परन्तु यह प्रथम से भिन्न है क्योंकि 
यहा कुछ अश तक शक्ति के कारण राजवीतिक आचरण सचालित होता है। 

तुलनात्मक राजनीति में यह मानक सामान्यतया समस्या इसलिए बन जाते हैं कि 
तुलनात्मक अध्ययन में अयर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो राजनीतिक आचरण के 
आकडे गलत हो जायेंगे । इसलिए राजनोति के विद्यार्थी को मानकों का ध्यान अवश्य 
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रदना होगा। अगर ऐसा सही विया गया तो परिणाम पूर्णहप से अमाव्मक हो सकते हैं । 
जैसे रूस मे मतदान प्रतिशत वे आधार पर नागरिवों वे राजनीतिक रण (00० 
४07) का निष्कर्ष निकाला जाय जौर इसकी भारत वे मतदान प्रतिशत या अमरीका कै 
मतदान प्रतिशत से तुलय की जाय तो भारत व अमरीका वा नायरिक रूस के नागरिक 
वे मुकावले मे बहुत कम राजनी तिदृत दिखामी देगा । परन्तु यह निष्कर्ष कितना गलत व 
आमक है यह स्वय में स्पष्ट है। यह गलत निष्कर्ष मातको की भिन्‍नता वे कारण ही है। 
इससे स्पष्ट है झितुलनात्मव राजनीति में मानकों के विभित प्रकार की गहराईतक 
जाता आवश्यक है। 

() राजनीतिक घमस्याएं (९०४०३ पाध्याण४०॥0--आवशों या पूल्यों को 
व्यावहारिव बनाने के लिए हंट समाज उतका सस्याकरण (्रश्यापाणा॥श्या।णा) 
करता है। मह दनका मूर्तीकरण (००००८४2७॥॥००४) है। वास्तव में हर समाज मे मुल्य, 
सरचनाओं (770६0765) व सल्याओ यो जन्म देते है। इससे राजनीतिक आदेश णो 
'बिधियुकत होते हूँ. व्यावहारिक बनकर राजनीतिक व्यवस्याओं को प्रक्रिया त्मक रूप देते 
हैं। राजनीतिक सस्थाएं तुलनात्मक राजनीति भें आधारभूत मानी जाती हैं क्योकि 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था म आघरण का इ ही द्वारा नियमन होता है। परन्तु सस्थाए 
भी मिलन भिन्‍न प्रकार की हो सकती है। इसकी भिन्‍नता की शान प्राप्त करता आवश्यक 
है मयो कि, इनके कुछ प्रकार तुलनात्मक राजनीति मे पेचीदगिया उत्पन्न करते है। सक्षेप 
में सस्थाओ के भी मानकों थी तरह तीन प्रकार या रूप हो सकते हैं। जैसे -- 

(0) विकसित या प्राकृतिक राजनीतिक सस्याए, 

(0) भारोषित या लादी गयी राजनीतिक सस्वाए, और 

(॥)) सवधानिक सस्थाएं । 

राजनीतिक सस्थाए ऐतिहासिक घटना प्रम मे स्वत ही विकप्तित हो सकती हैं। समाज 
के मूल्यों या मानको के व्यवहारीकरण वे लिए इनके बनुरूप, राजनीतिक सस्थाओ का 
विकास होता हे । जेंसे ब्रिदेन व स्विट्जरलैण्ट मे अधिकाश राजनीतिक सस्थाओ का विकाप्त 
हुआ है। परन्तु राजनीतिक सस्थाओ का आरोपण भी हो सकता है जैसे साम्यवादी राज्यों 
में हुआ है। यहां राजनीतिक सस्थाओ का आरोपण नेताओं या विचारधारा (6000/29) 
के आधार पर होता है। तिरकृशतन्लो मे साम्ान्यतपा ऐसी ही सस्वायत व्यवस्था होती 
है। जैसे पाकिस्तान मे राष्ट्रपति अध्यूदखा ने बुनियादी लोकतन्त्र (७४४० तंत्याएथ३०७) 
की सस्थाओ का पाकिस्तात के समाज पर आरोपण किया सर्वधानिक सस्थाए केवल 
उन्हे ही कहेगे जिनके निर्माण में समाज का कमर या अधिक गोगदान रहा हो जैसे भारत 
या श्रीलका में ऐसा सस्थावरण समाज के प्रतिनिधियों ने स विधान बनाकर किया है। 

उपरोक्त तीनो प्रकार की सस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाओ को प्रकृति में भिन्‍नता ला 
देती हैं॥ इनमे से कुछ आामातित (77०76) या अनुद्ृत (77778/60) हो सकती हैं। 
यह सस्थाओ का मानको के अनुरूप या प्रतिकूल होना तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में विशेष समस्याएं उत्पन्न करता है। सस्थाए अगर साधन हैं तो मानक साध्य हैं तथा 
यह साधन यव साध्य का साम्य तुलब्ात्मक राजनीति में दिश्येय महत्त्व का है। क्योकि इसी 
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यह अर्थ नही है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययत असम्भव है। राजनीतिशास्त्रियो 
कौ कोई एक ऐसा मापदण्ड (बात हा८ा0 खोजना द्वोगग, जिससे बला-अलग सरकारें 
था शासन व्यवस्थाए मापी जा सर्वो और उनकी तुलना दो सबे। परन्तु ऐसे मानदण्ड के 
लिए यह आवश्यव है कि एव तो यह काफी हँद तक सुनिश्चित हो और दूसरे, इसे 
मानको व मूल्यों से स्वतन्त होना होगा अन्यया इसका प्रयोग उन्ही मानकों वाली 
व्यवस्थाओ मे हो सवेगा जिरासे यह गठबन्धित है । 

तुलनात्मग राजनीति वी समस्याओं की उपरोवत्त युची पूर्ण नहीं कद्दी जा सकती, 
बयोकि इरामे समरयाए इतनी अधिक हैं विः सवक्की सूची बनाना सम्भव ही नहीं है। 
समस्याओं के इस विवेचन से यह निष्कर्प भी नहीं निकलता है कि यही समस्याएं 
माधारभूत है और अन्य गोण हैं॥ जी० के० राबर्टू स?* ने तुलनात्मक राजनीति वी 
समस्याओं में निम्नलिसित को भी महत्वपूर्ण माना है । 

()) तुलना एवं माप की भाषा । 

(0) अनुवाद एवं सस्हृ ति की पारिभाषिक शब्दावली । 

(ग) अध्ययत व तुलना वी विधिया । 

(९) बध्ययन के दावपेच (६730८865) । 

जी० सारटोरी?* की भी मान्यता है कि जब तक बृहृत्तर स्तर पर कुछ ऐसे प्रत्ययो, 
जिनवा आधार विध्तृत जानकारी (/070907) तथा तुलनी यता हो, का निर्माण नही 
होगा, तव तक राजनी ति मे तुलनात्मक्ता सम्भव नही होगी। गुन्नार हेवशर/९ (5077 
प्र८८:४०४९7 भी ऐसा द्वी विचार व्यक्त करते हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीति में 
तुलगा की न्पूनतम आवश्यकता, कम से कम, व्यापक स्तर पर प्रत्यपी सरचना (००॥0९ए 
(०४४॥४८(५) है। 

तुलनात्मक राजनीति बी महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विस्तृत विवेचन यह स्पष्ड 
बरता है कि इसके अध्ययन में कठिनाइया कितनी अधिक ओर जटिल हैं। परन्तु इन 
सबने बावजूद यह शास्त्र अपनी भाषा और शली का निर्माण करते हुए विकास करता जा 
रहा है तथा सामान्यीकरण के अनेको प्रयत्न हो रहे हैं। ज्यो-ज्यो नवीन शोध उपकरण 
(00$ 0( ४॥9)99) उपलब्ध होते जाते हैं त्यों व्यो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
अधिक वैज्ञानिक व व्यवस्पित बनता जा रहा है, या थो कहा जाय तो ठीक होगा कि 
सुत्ञनात्मक राजनीति म नवीत उपकरणों के प्रयोग से एक क्रान्ति-ती आ गयी है। 
बुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आधारभूत बध्ययत विधियों में नये आयाम 
(9्राश्ा॥०75) समा विष्ट हुए हैं। एव ही व्यवस्था के लानुभविक अध्ययन के स्थान पर 
सुस्थिर प ब्यवस्थित सिद्धान्तों के आधार पर घुलना की जाने लगी है!” तथा तुलनात्मक 
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28. धुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएं 


राजनीतिक अध्ययन से विश्व में होने वाली राजनी तिक घटनाओ का अधिक अच्छी तरह 
पे स्पष्टीकरण करना सम्भव है। इससे किसी देश विज्येपकी राजनीति थ राजनीतिक 
सस्याओ को सही सन्दर्भ मे समझना सम्भव होता है तथा अन्य देशो की शासन पद्धतियो 
के तुलनात्मक विश्लेषण से अन्तत हर राज्य की शाप्तन व्यवस्था को श्रेष्तर रूप मे 
संचालित करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है । 
तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के विवेचन में यह बात मोलिव रूप से उभरी 
थी कि हर दृष्टि से विचित्र व तजी से परिव्तनशील प्रकृति को राजनीतिक घटनाओं की 
तुलना कर कुछ सामान्य सिद्धान्तो का निर्माण करना वितना कठिन बाय है ? इनम भी 
प्रमुख समस्या यह बनी रहती प्रतीत होती है कि पसिवित्यें (४४०040]९9) इतने अधिक 
होते हैं कि इन सबको तुलनात्मक राजनीतिव अध्ययन मे न ता सम्मिलित क्या जा 
सकता है और त ही इनको क्सिी व्यवस्यित अध्ययन में तुलना की परिधिसे बाहर 
रखा जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के विवेचन के साथ ही इनके 
समाधान के सामान्य सकेत भी सम्मिधित किये गये थे । परन्तु इन समस्याओं की 
गम्भीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनके समाधान का भी कुछ विस्तार से 
विवेघन किया जाय । यहां अरेण्ड लिजफार्ट » द्वारा विवेचित समाधानों का उल्लेख करना 
उपयोगी होगा। इन्होने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओ के समाधान के लिए निम्त- 
लिखित सुझाव दिये हैं-- 
() तुल्य स्थितियों की सख्या में हर सम्भव वृद्धि की जाय ([#07९85९८ 6 
वग्रण्ाल 0 ००चरए३४90]९ ९9४९५ 35 00) 8$ 9055706) 
(0) विश्लेषण के गुण-अन्तराल मे कमी की जाय (६९०७८९॥॥९ छ70॥५४ ५93०९ 
0 86 ॥3955) 
(00) तुलनात्मक विश्लेषण को तुलना योग्य स्थितियों पर ही केन्द्रित क्या जाय 
(80005 एड ९०णा9बाश।ए९६ &2॥4/55 0 ९०णा02780]6 035८५) 
(९) तुलनात्मक विश्लेषण को प्रमुख परिवर्त्यों पर बेन्द्रित किया जाय (ह0०॥$ ॥6 
€णाएग4।४९ धभ955 07 6 (९९५ एा40]९5) 
यद्यपि विचित्र देशाओ के प्रतिमानों (990८८१७) को सख्या वढाना अत्यधिक कठिन 
है फिर भी अध्ययन निदर्शन (६४॥0५ $४॥9!0) का विस्तार, जो चाहे कितना ही कम हो, 
नियन्त्रण की कुछ सम्भावनाए तो रखता ही है | आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने इस 
दिशा मे बहुत प्रगति की है। विशेषकर पार्सन्स (08505) व आमण्ड (0 &॥0०70) 
के उपायमों (॥79708०॥४७) से सर्वेव्यापी प्रत्ययो (पशाए८ा5७। ००१०८ए/७) व माधारभूत 
शब्दावली का विकास हुआ है। अब तक जो परिवत्य॑ तुलनात्मक विश्लेषण के लिए प्राप्य 
नहीं थे अब इन परिवर्त्यों की तुलनात्मक रूप मे पुन व्याख्या से यह तुलनात्मक विश्लेषण 
के लिए न केवल उपलब्ध ही होने लगे हैं वरन उपयोगी भी बन गये प्रतीत होते है । 
उ3,चचचा8 72]एगा, (ए०राएअद्राएू.. एजा।द5 बव4 6. ए्फ्गशाएल. धज्ञा0त', 
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इससे तुलनात्मक विश्लेषण पा एव तरह से भोयोलिक जिस्तारीर रण (8००४पछञरद्श 
#एटए३०7) राम्मव हुआ है। क्योकि परिवरत्यों वी तुलनात्मक रुप में व्यासया से अनेव' 
देशी वा तुलनात्मय राजनीतिव' अध्यया सम्भव बनता है। की को 
छुलनात्मत' विश्वेषण ये भोगोलिय' विस्तार हारा राजनीतिब घुलना थी स्थितियों 
(८०५०७) में बुद्धि होती है और इससे देशान्तरीय (07|80907०0 वे प्रति-ऐतिहासिक 
(८:०8$-क१ 0764) बुलना कै प्रयत्नो वा मार्ग युल जाता है। तुलना वे लिए विभिर्न 
हैगों से सम्पद्ध स्थितियों वो ही नहीं वरन विभिन्‍न ऐतिहासिय स्थितियों शो प्रति- 
ऐतिहाप्िव' प्त दर्म से अध्ययन में सम्गिलित बर उपयोगी निष्कर्ष नियालना सम्भव है। 
यदि ऐतिहाप्तिय स्थितियों (त्रश्ञणाएए। ८०४०७) वी सख्या से वृद्धि ररता बढठिन है 
ओर धनेको व्यवस्याओं मे बारे मे जानकारी भी उपलब्ध नही होती पिर भो विश्यम्यापी 
(8॥०७७।) व देशा-तरीय तुलनामों से राजनीतिव व्यवहार मे! सम्बन्ध गे सबंव्याणी 
सिद्धात्तों का निर्माण सम्भव है । 
जब निदर्शन स्थितियों ($६99।७ ९७5०७) मे सुलपाप्मव अध्ययन वे लिए वृद्धि मही 
मी जा रानी तो भी यह राम्भव हो ही राकता है वि दो या अधिय परियत्यं जो एफ 
हो अन्य परियरत्य॑ में निहित एवन्सी विशेषताएं प्रदर्शित करते हो तो उनको संयुक्त 
(००ग्रपत6) बर दिया जाप जिससे परिवत्यों बे सम्ब'घो मो प्रदर्शित यरने यथाले ढांचे 
(॥४७७) मे फोष्ठयों (८८(॥७) की राख्या बस की जा राबे और हर बोष्ठव में इस प्रवार 
स्थितियों या अपस्थाओ (८४४८७) की सझया उसी के अनुरूप बढ़ जाय। "फैप्टर' 
विश्लेषण (80007-४7998॥9) इस उद्दे एप भ्राप्ति मे राहमयव प्रविधि (600॥7॥64 ०) हो 
सकती है । इस भ्रवार परिवरत्यों के न्यूनीकरण (८00०0०॥) को सेजरसंफैल्ड९ 
गुण अन्तराल' (ए:०ए८:५४-००८०) वे साम से पुकारते हैं। इससे भोर अधिव प्रति-अव्न 
(०705559008॥09) की न बेवल सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं वरन निदर्शन (६४9।८०) में 
बिस्तार विये बिना ही अधिव' पियन्तणयुवत परिवरत्यों का समावेश अध्ययन में सम्भव 
बनता है। पैसे चुछ अवदस्वाओ मे वर्गों थी सघ्या मे, जिनमे विभिन्‍न परिवत्य बर्गीमृत 
किये गये है, कमी बरसे भी यही उदृश्प अर्थात हर यौष्ठक से स्थितियों पो बुद्धि वरना, 
पूरा दिया जा सबता है। परन्तु इस विधि का सुलनात्मक राजनी तिव अध्ययन मे उपयोग 
सावधानी मे व वभी प'मी ही करना चा हिए क्योति इसमे शोधपर्ता बे' पास उपलब्ध बुछ 
महत्त्वपूर्ण जानकारी (स08] क्‍)छि।0४०ण७) वा शापद उपयोग नही हो सवे' ) 
तुलना योग्य स्थितियों पर ही सुलनात्मक विश्लेषण को बेन्द्रित १रवेः भी अल्प सामग्री 
सेही निष्कर्ष मिवाले जा सकते हैं। यहा तुलना यौण्प स्थितियों (८०तराफणशए।/6 ०2६९३) 
घा भय, उग अनेनो महत्त्वपूर्ण परिय्त्यों, जि हे प्राचल (००ाआथग/) रपना हो, मे समानता 
तथा जिनम राम्बन्ध सूबे स्थापित वरना हो, उनमे भिल्लता से है। अगर ऐसी तुलना 
योग्य स्थितियों वो खोज को जा सके तो इससे सुसनात्मनः पद्धति का उपयोग विशेषकर 
इसलिए लाभप्रद वा जाता है कि इससे उुछ परिवत्यों मे सम्बन्ध स्थापना सम्भव हो 
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अध्याय 2 


तुलनात्मक राजनीवि-अर्थ, प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र 
(एगाएबणाी 6 एगापतं८ड-- शिशयााएए, 'िशंपा९ क्राव 5000०) 


इस अध्याप्र म तुलनात्मक राजनीति का अर्प, प्रकृति व विषय-क्षेत्र का विस्तृत विवेषन 
प्रस्तुत किया गया है। आरम्भ में ही, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार, 
तुलवात्मक राजनीतिक विश्लेषण व दुलनात्मर विधि में अन्तर को स्पष्ट करते हुए, 
तुलताप्मक राजनीति की परिभाषा प्रस्तुत वी है। तुलंबात्मक राजनीति की प्रकृति व 
विपय-क्षेत्र पर विभिस्त दृष्टिकोणो व मतभेवों का उल्लेख करके मान्य मत का स़केतत 
दिया है। अन्त मे तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन के विविध अध्ययत आधारो का सक्षिप्त 
धर्णन करके यह बताने का प्रयास किया है कि तुलनात्मक राजनी ति, राजनीति-विज्ञान से 
पृथक एक स्वायत्त अनुशासन (0इ07907०) बनता जा रहा है। 


तुलनात्मक राजनीति का अर्य 
(४९६6 ४४७ 08 209878१७77ए2£ ए४007॥23) 


आधुनिक राजनो तिशास्त्रियों (90॥0८४ 5०८०४५(७) का यह दावा है कि उन्होने राज- 
नीतिक प्रक्रिया के सिद्धान्त व प्रतिरूप (70096!) निर्माण की ओर प्रथम चरण के रूप मे 
राजनीतिक विश्लेषण (90॥0८9। 9॥5959) की नवीन अवधारणाओ (००7०८७$) के 
सुझाव प्रस्तुत किये हैँ। इनकी मान्यता है कि 'राज्य की अवधारणा” बिश्लेषण के 
उपकरण (१00 ०६४॥3985) के रूप मे, उन्र राजनीतिक व्यवस्थाओ को तुलना ब 
उपमोगी अध्ययन करने मे विश्येप सहायक नहीं, जिनमे आकार, संगठन, संस्थाओं व 
सस्शृति की आधारभूत धिन्नताएं हो । इस निये राजनीति-विज्ञान मे शताब्दियों से प्रथलिठ 
राज्य, सरकार, सस्था, शक्तियो व जनमत की अवधारणाओ के स्थान पर नयी अब- 
घारणाओ का प्रचलन व प्रयोग अनिवायं माना जाने लगा जिसस्ते राजनीतिक क्रिया की 
गहरादयो व वास्तविकताओं मे झाका जा सके और उसके सम्बन्ध में तुलनात्मक आधार 
पर कोई सामान्यीकरण (ह7९८:०७॥290०7) सम्भव हो । इसलिए आधुनिक राजनीति- 
शास्द्ियों द्वारा राजनीतिक अध्ययन मे, राजनीतिक व्यवस्था (फणापस्ण 5४४शग), 
भूमिका (0९$), राजनीतिक सस्कृति (क०घ८४) ८णा।प्व०), राजनीतिक सरचना 
(ए०॥॥००| आाए८।एृ८) व राजतीतिक सप्ताजीकरण (फणा।छ्था इ००००2७॥००) 
इत्पादि नयी अदधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इन नयी अवधारणाओं में भी 
आधारभूत अवधारणा (9850० ००१०८ए७८) 'राजनीतिक व्यवस्था' को मात्रा जाने लगा 


32. लुलवात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


क्योंकि, अन्य सभी अवधारणाए इसी से सम्दद्ध दिखायी दी। इस "राजनीतिक 
५ 20407: 
व्यवस्था" से सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्‍न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार पर, राजनी तिक व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्त निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही 
तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है।. ै 
तुलनात्मक राजवीति के अर्थ का विस्तृत विवेचन करने से पहले इसका "तुलनात्मक 
सरकार' ((०घए७३४0४6 ह०ए४८४॥0८॥) से अन्तर समझ लेना आवश्यक है। सामान्य- 
तथा, तुलनात्मक राजनीति को “तुलनात्मक शासन' या "तुलनात्मक सरकार! का पर्याय 
समझ लिया जाता है। दोनो का ही सम्बन्ध 'राजनीति' से होने के कारण इनका एक 
दूसरे के लिए अदल-बदल कर प्रयोग करना कुछ स्वाभाविक ही है। परन्तु राजनीति- 
विज्ञान म इनका सुनिश्चित अर्थ किया जाता है। जी० के० रॉबर्ट,स ने तुलनात्मक सरकार 
व तुलनात्मक राजनीति को अलग-अलग माता है। उन्होने तुलनात्मक सरकार की 
परिभाषा इस प्रकार को है। 


“तुलनात्मक सरकार, राज्यो, उनकी सस्थाओ व सरकारो के कार्यों का अध्ययन है 
जिसमे शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का सम्बन्ध रखने वाले पूरक समूहों -- 
राजनीतिक दल व दवाव समूहो, का भी अध्ययन सम्मिलित है! 


जोन ब्लोण्डेल ने भी तुलनात्मक सरकार का अय्य॑ रॉबर्ट,स द्वारा किये गये अर्थ से 
मिलता-जुलता किया है। इन्होने तुलनात्मक सरकार को परिभाषा करते हुए लिखा है-- 


“तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व मे राष्ट्रीय सरकारो के प्रतिमानों का 
अध्ययन है ।/? 


तुलनात्मक सरकार की उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि इसमे राज्य से सम्बन्धित 
ओपचारिक सस्थाओ का ही मुख्यत, तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमे राजनीतिक 
व्यवहार से सम्षन्धित सभी प्रक्रियाओं वे अन्य ग्रेर-सरकारी सस्याओ का अध्ययन 
सम्मिलित नहीं किया जाता । यद्यवि वर्तमान मे राजनीतिक दल व दवाव समुद्दों की हर 
राज्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण इनका अध्ययन भो तुलनात्मक सरकारों में 
सम्मिलित किया जाने लगा है। परन्तु मुख्य जोर शासन की सस्याओ के तुलनात्मक 
विश्लेषण पर रहता है। इसमे यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलनात्मक शाप्तन में सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययव नही किया जाता । राजनोतिक व्यवह्वार के अनेक पहलू 
च॑ अनेको गेर-शासकीय सस्याए, जिनसे सरकारों का व्यवहार ढलता व बदलता है, 
तुलनात्मक सरकार मे साभ्मालित नहीं की जाती हैं । 
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34 - तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएं 


च्रे बनती ने तुलनात्मक राजनीति की व्यापक परिभाषा की है। इन्होने लिखा है-- 


तुलनात्मक राजनीति सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था मे उन तत्वों की पहचान व 
व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों व उनके सस्वायत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं ।/* 


तुलनात्मक राजनीति की सक्षिप्त व शायद सबसे स्पष्ट परिभाषा एम० काँटस ने दी 
है। उनके अनुसार-- 


+ तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध राजनीतिक ससस्‍्थाओ की कायंविधि व राजनीतिक 
व्यवहार की महत्त्वपूर्ण निरल्तरताओ, समानताओ और असमानताओं से है ।/* 


दुलनात्मक राजनीति इस प्रकार राजनीतिक सत्याओ व राजनीतिक व्यवहार की 
समानताओ-असमावताओ बे अध्ययन से सम्बद्ध है। इसमे अयंपूर्ण विश्वेषण के लिए 
आवश्यक व्याख्यात्मक परिकल्पनाए (८४ए/७०७/००५ ॥99०॥०5)७) होती हैं। कथनो का 
परीक्षण व आनुभविक तथ्यों (४७७॥॥०७ 0909) के सवर्ग व वर्गीकरण किये जाते हैं। 
अवलोकन व जहा सम्भव हो परोक्षण कर, शोध प्रविधियो का प्रयोग करवे तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्यपत, राजनी ति के बारे मे ज्ञान वर्धन करता है । 

सुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त परिभाषाओं व व्याद्या से स्पष्ट है कि यह एक 
स्व॒तम्त्र अनुशासन है । तुलनात्मक राजनीति मे, एक स्वत॒न्त्र अनुशासन के लिए आवश्यक 
सुस्पष्ट एवं निश्चित विपय-्षेत्र है। इसको भी अध्ययन सम्बन्धी स्वविकसित पद्धतिया व 
प्रविधिया है। इसकी प्रकृति व विषय-श्षेत्र के विवेचन से यह और भी स्पष्ट हो जायेगा 
कि तुलतात्मक राजनीति एक स्वतन्त्र बनुशासन (/080896॥080॥ 05007) है 


तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति 
प्रप्तद्त "&7फ२६ 08 ८2052&8६7४६४ ९0028) 


तुलनात्मक राजनीति को प्रकृति को लेकर विद्वानों मे विचार-विभेद हैं। मोदे तौर एर 
इसकी श्रकृति सम्बन्धी विचारों को दो प्रमुख धांरणाओं में विभक्त किया जाता है। 
राजनोति शास्त्र के विद्वान व तुलनात्मक राजनीति के अग्रणी कम या अधिक मात्रा में 
दोनो म से किसी एक धारणा के समर्थक दिखायो देते हैं। यह दो धारणाएं हैं-- 

(क) तुलनात्मक राजनीति लम्बात्मक तुलना है। (॥5 ४८४०७] ००798/9॥96 
आए4५) 
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(पर) तुलनात्मक राणनीति अम्बरान्तीय तुलना है । (# 5 कणघरणाधं ०0गए29- 
पश्व्शठज्_ ५ जे 

उपतोषत दोनो धारणाओ के विस्तृत विवेचन के बाद ही तुलनात्मक राजनीति कौ 
प्रकृति सम्बन्धी सही विधारधारा फा निरूपण सम्भव है इसलिये इनता अलगन्जअलग व 
विस्तार से वर्णन करना आवश्यक द्वी नही, अनिवायं है। 


तुलनात्गक राजनीति लम्बात्मक तुलना है (एजफ़शभाएढ ?०॥७ ॥8 

फ्रद्याव्य (0ण्राएद्ाथाएट 50त9) 

इस विचार वे समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश म घ्थित 
विभिन्‍न स्तरों पर स्थापित सरकारो व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारो 
दा तुलना८मक विश्लेषण व अध्ययत है। इसवे' विचार यह मानते है कि प्रत्येक राज्य 
में कई स्तरों पर सरकारें होती है। मोटे रूप से उन्होंने इत सरकारों को दो प्रकार की 
बताया है। प्रयस स्वृब्यापर या सावंजनिक या राष्ट्रीय सरकार तथा वूररी आशिक, 
स्थानीय यां व्यक्तिगत (97996) सरकार ।* 

इन विचारको के अनुप्तार तुलना(मक राजनोति का सम्बन्ध इस प्रकार की एक ही 
देश मे स्थित विध्िन्त रारवारो--स्वब्यापक व साशिक--की आप मे छुलना रो है । 
इस धारणा के विचारब मानते हे कि यथवि एफ ही देश में स्वव्यापक या राष्ट्रीय 
सरकार तो एव ही होती है परन्तु भराशिक सरकारें अनेको होती हैं भौर इसलिये इनसे 
सम्बाष्धित राजनीतिक प्रत्रियामो व रास्पामो की तुलना करके निश्चित निष्णर्ष निवालना 
सम्भव है। जैसे अगर एपार्मक राज्य है ती उसमे एक राष्ट्रीय सरवार होगी और फई 
स्थानीय सरकारें गा निगम (009020॥0॥) होगे। अगर राज्य व्यवस्था सपाध््मक है, 
तो राष्ट्रीय, प्रात्तीप व स्थानीय सरकारें होगो। इग घारणा के सम्धक यह मातृते हैं. 
कि एक ही राज्य में विभिन्‍न स्तरों को विविध सरवारों को तुलता करना “लम्बात्मक 
ुलनो' कहलाता है_और तुलनात्मक राजमीति इन्ही की पारस्परिक तुलना करने से 
सम्बद्ध शास्त्र है । इस प्रकार की मान्यता रखने वालो ने इस लिये ही तुलनात्मक राजनीति 
की परिभाषा इस आधार पर की है और कहा है कि “ तुतताप्मक राजनीति एक हो देश 
की विभिन्‍य सरकारो की लम्वात्मक छुलना है।” (ए००णएथाए2 90005 (७45 
पर हद) शाप डी कप्पााड छ४0७:0एएचछ७ एफ ढाए अख्ताए 
6००5५) 

तुलनात्मक राजनीति की उपरोत्ता परिभाषा नही की जा सकती । इस परिभापा का 
आधार ही वबंसगठ नहीं लगता। क्योकि राष्ट्रीय सरकार एवं आशिक सरकारों के 
बीघ दृष्टिगोचर होने वाली समानता सतही हो है। वैसे भी इन समानताओ की गहराई 
मे जायें तो इनमे असमानताएँ ही अधिक दिपायी देंगी और ऊपर से केवल मात्ता का 
अन्तर दिखायी देने वाला वास्तव मे प्रकार का अन्तर भी अतीत होगा। इन सती 
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समानताओ का, जो एक हो देश को दिपिल सरक्परो मे दिखायी देनी हैं विस्तृत विवेचन 
करके हो इनमे व्याप्त असमानताओं को समझा जा सकता है। ओर इसके सन्दर्भ में ही 
यह विष्कर्ष निकालना सम्भव होया कि तुलनात्मक राजनोति एक हो देश को विभिन्‍न 
सरकारो दो सम्दात्मक तुलना नही है । सलेए मे राष्ट्रीय व आशिक या र्शनोय सरबारें 
में निम्नलिखित समानताए स्पष्ट दिखायी देतो है । 

(क) आर साधनों को सरानता--र्यपि ऊपर से देखने पर राष्ट्रीय व जाशिक 
सरकारो म आविक साधनों को समानता चगतो है, ब्शेकि झ्ाधिक साधन दोनों ही प्रबार 
डी सरबारो के पास होते है, फिर भी यहे आथिए साधनों को समानता अपने में कोई 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं हो सरती । यह सहो है दि दोनो के हो आधिर 
साधनों का उत्पान-पतन होता रहता है और उतमे तुलना को सम्भावनाएं भी निहित 
दियायो देतो है पर वास्तव में ऐसा सम्मव नहीं है॥ यदि राष्ट्रीय सरकार के झाविक 
साधनो को, सोत (7८5007८८४) ज्ञाइार व सम्भावनाओ को दृष्दि से देखें तो यह बहुत 
व्यापक डिखादो देते है जिदका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अध्त्यक्ष रूप में राज्य ने हर ब्यनित 
व स्थान थे है। जबकि आशिक सरबारो के साधन इतने व्यापक नहीं होते। इसके 
अलादा दोनों के आपिद साधनों मे बूद्धि क्षा प्रक्रिधात्मक अन्तर भो स्पष्ट लगता है। 
इससे तुलना में जो समावता लगेगो बह आधारभूत नही होगो ! क्योरि इनशी कोई 
एक-सी विभ्रयन्परिधि (००४०४७०४ 49८ ० इऑ्श८४०९) नही हो सक्‍तो 4 इसलिये 
जब ऐसी बिभिन्‍त सरकारों को तुलना की जाय तो ग्रह तुलनात्मक विश्वेषण किसी 
सामान्योबरण को सम्भावना तक नहीं ले जाता और दोनों बो समानता प्रश्ारात्मक 
(प००॥४७५ ७) नहीं मात्रामक (५१७७४४७४५७) हो रह जायेगी जिसका तुलनात्मक 
राणनीति में डिशेष उपयोग सम्भव नही । 

(ए) नियमों दा दिधियों को समानता--हर भतार को सरकार मे, चाहे वह राष्ट्रीर 
हो या आशिक हो संगठन व सचालन के लिए निय्रमोव विधियों बा पाया जाना 
अंनिवाय है। इन नियमों वो समानता के झ्लाघार पर उनको तुलना भो को जा सकती 
है। परन्तु जद राष्ट्रीय सरकार बे कानूनों द नियमो ठपा छाशिक सरकार के नियमो वे 
विधियों का अध्ययन करते हैं तो दोनो में ऊपर से समाववा दिखायी देते हुए भी गहराई 
मे जाने पर असमानता अधिक और समानता रूम दिखायो देगी । 

राष्ट्रीय सरकार के नियम व कानून जछिक दृढ होते है और उनका पालन भो अधिक 
दृढता से बरादय जाता है । उनका बाबार न बेदत ब्हत्तरता-पुक्तर होता है वरन उनमें 
जटिलता भो जधिव होतो है। उनके पोछे राष्ट्रोय शक्षित होती है डिससे उसका 
सामाध्यतश उल्लघव नहो किया जा सकता। दूसरी तरफ, आशिक सरकार के वियर्मो 
में उतती दृद्ता व ब्यापकता नहों होती) उनके पोछे सम्प्रभु (०४८६ हा शकित्र रा 
नहीं होना उनझो सुरक्षा व्यवस्था हो मे कमो नही लाता वरन उनके पालन (09४2६४००) 
में भो दोलता का दत्त्व समाविष्ट वर देदा है। अत दोनो हो प्रकार को सरवारों में 
नियमो बी इस समानता या झनमानवा के आधार पर कोई ब्थेष्ू्ण तुलना सम्भव नही। 
ऐसो छुलदा से दोनों को प्रकृति समझने से भले ही दुछ सहायता मिले परन्तु इंत तुलना 
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से सरकारो के बारे से कोई ऐसे सिद्धान्त नही वनाये जा सकते, जो हर देश व स्थान की 
ऐसी दी सरकारो के सम्बन्धो व विशिष्टवाओ के स्पष्टीकरण में सहायक हो। 

(ग) शक्ति की समातता--हर प्रकार की सरकार के समठन को बनाये रखने के लिए 
कुछ न कुछ शक्ति अनिवाय होती है और इसलिए हर सरकार शक्ति का कम या अधिक 
माता में प्रतीक होती है। यह शक्ति राष्ट्रीय व व्यक्तितत या आशिक सरकारों में भी 
विद्यमान होती है। परन्तु इनकी तुलना करते हैं तो विदित होता है कि राष्ट्रीय सरकारों 
की शकित में अवपीडन (००८४८/०:) का तत्त्व प्रमुख रूप से पाया जाता है और इस शकित 
के कारण राष्ट्रीय सरकार त केवल श्रेष्ठतर और उच्चतर होती है बरन अधिक स्थायित्व 
व दृढतायुक्त भी द्वोती है। यह बात व्यवितयत सरवारो के बारे में सही नहीं दियायी 
देती । 

उपरोक्त विवेचन से, ऊपरो समानताओ के बावजूद, राष्ट्रीय व भाशिक सरकारों 
के सम्बन्ध गे, असमानताओं का ही अधिक आभास होता है। इसलिये तुलनात्मक 
राजनीति में एक ही देश की विभिन्‍न-स्तरीय सरकारो का तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव 
दिखापी देते हुए भी सामान्यीकरण (हल्याध्शटआणा) की सम्भावमाएं नही रखता । 
अत तिष्क्प रूप गे यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या एक 
लम्बात्मया अध्ययन व तुलना के रूप मे नही की जा सकती । एक-जैसी विषय-परिधि के 
अभाव के कारण इसके निष्क्प प्रामाणिक (५७॥०) नही होगे ओर इससे जो सिद्धान्त 
बनाये जायेंगे उनको भी किसी सवर्ग (००४८७०७) मे रखकर उनसप्ते अन्य देशो की 
सरकारों को समझना राम्भव सही होगा। साथ ही इस प्रकार की रारकारो की तुलना 
केवल सह्याओं की ओपचा रिकता तक सी भित दिखायी देती है । रसाजनी तिक व्यमहार की 
वास्तविकताओ को समझने मे इससे कोई सहायता मिलती प्रतीत नही होती । इस लिए 
अत गे यही निष्कर्ष तिकलता है, कि तुलनात्मक राजगीति की यह धारणा जब मान्य 
नही और इस कारण, इस आधार पर तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा करना 
छुलनात्मक राजनीति की सही प्रकृति का चित्रण नही करता । 


तुलनात्मक राजनीति अम्वरान्तीय तुलना है (20॥रएणाए6 ए06०$ ३5 

मंणारणा॥ (णाएगशजाए8 54009) 

बुलजाध्यक् राजनीति को शकृति सम्बन्धी दूरी ध्यख्ण के अनुसार घह राष्ट्रीय 
सरकारो का अम्बरान्तीय तुलनात्मक अध्ययन है। आधुनिक राजनोति-शास्त्रियो मे से 
अधिकाशतः इस धारणा से सहमत है। वयोकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूति 
इसी प्रकार की तुलना से होती है। ऐसी तुलना का महत्त्व भी रहता है। इससे ही ऐसे 
सामान्यीकरण सम्भव होते है जिसरो हर सामान्य व परिचित राजनीतिक व्यवहार को 
समझा व विश्लेषित किया जा सकता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की यह धारणा 

(इसकी रही प्रड्मति का चित्रण करतो हुई मानी जा सकती है। 

अगर तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरवारो की अम्बरास्तीय तुलना है तो इसमे दो 

सम्भावनाएं सम्मिलित दिखायी देती है । पहलो तो यह कि यह तुलना, एक ही देश की 
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विभिन्‍न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारो वी आपस में हो सकती है, तया दूसरी उन 
राष्ट्रीय सरकारों मे, जो आज सम्पूर्ण विश्व मे विद्यमान हैं, हो सकती है। तुलनात्मक 
राजनीति की इस घारणा की इन दोनों हो सम्भावनाओ का विस्तृत विवेचन कर इसकी 
प्रकृति का स्पध्टीकरण करना सरल होगा। ब्रक्षेप में यह निम्न प्रकार हैं-- 

(क) एक देश की राष्ट्रीय सरकारों को एंतिहासिक तुलना (प्राहणात्योँ ९णगा- 
फुञ5० 7 ०3003 80५ धागा छा।] 3 ००७४३ )--एव ही देश में विद्यमान 
राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना, तुलनात्मव राजनीति में होनी चाहिए। इस 
प्रकार की तुलनाओं से तुलनात्मक राजनीति का विचार-क्षितिज विस्तृत होता है। हेर 
राज्य की वर्तमान राजमी तिक व्यवस्था की सम्वी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। वे मान 
की राजवीतिज म्रत्पानो, प्रक्रिवओ गौर राजनी तिर व्यवहारों दा तुलनात्मर विश्ेषण 
अतीत के सन्दर्भ मे ही व्यवस्थित ढग से किया जा सकता है। एक हो देश में जो विभिन्‍न 
राष्ट्रीय सरकारें हुई हैं, उतका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यव भी है। इसी बतीत वे शान 
के सन्दर्भ में वतंमान राजनीतिक व्यवहार को प्रकृति को समझना सम्भव है। इसमे यदि 
इतिहास को एक अम्बरान्तीय निरन्तर रेख (80770 ८०शप्रएण्या) के रूप में रखें 
तो भारत के सम्दर्म में यह तुलना प्राचीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों, मब्यकालोन 
भारत व ब्रिटिश कालीन भारत की राष्ट्रीय सरकारो तथा आधुनिक स्वतन्त्र भारत वी 
राष्ट्रीय सरकारो मे की जा सकती हैँ। इसे घित्र 2! में स्पष्ट किया णया है । 





एंतिहासिक निरन्तर रेख 
(प्तान्नणाल्श ए०ए्णाएच्ण)े 
प्राचीन >>आपुनिक 
नाप +» जज ++ कआयायायययययपपयय 
() (2) (3) (4) 
५७ बा बा क «य। (33 720 बाबा कक. ५:४७ आज ७ कहता दा: 
प्राचीन भारत मध्यकालीन मारत ब्रिटिश भारत स्वतन्त्र भारत 


चित्र 2 एक्देशोय राष्ट्रोय सरकारों को ऐतिहासिक तुलना 


उपरोक्त चिन्न 2 से स्पष्ट है कि स्वतन्त्र भारत की वर्तमान राष्ट्रीय सरकार वे 
व्यवहार की विशेषताओं को अतीत को राष्ट्रीय सरकारो से तुतता करके अधिक स्पष्ट 
किया जा सकता है । यह तुत्नना उपरोक्त चित्र मे अक्रित एक व दो, या दो व तीन, या 
तीन ये चार की राष्ट्रीय सरकारो के बीच की जा सकती है, या एक की तीन या एक की 
हाए छा दो की कार पएए.दिक्ाक्री एद्ी गाप्ट्रीफ झरकएरो के क्वीक् की ए उप्कक्ती है । 

इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति मे अधिक उपयोगी बन जाता 
है। क्योकि इतिहास म जो घटनाए हुई हैं, उनका क्रमिक विकास व प्रम्ाव दिखायी देता 
है। इस प्रकार के विकास की सामग्री इतिहास से उपलब्ध होती है बोर किसी देश की 
राजनीतिक सस्ट्रतिं का आधार बनती है। इस सामग्री के आधार पर कसी सरकार का 


तुलनात्मक राजनी ति--बर्य, प्रकृति एवं विधय-दीत ८: 39 


'समयन्‍निरन्तर' (06-०ण॥॥गरएपणठ) पर जकन करके उनमे तुलना की जा सकदी है। इस 
प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन को अगर आवश्यक हो तो अधिक पहुत भी बनाया जा 
सक्कता है। नीचे चित्र 2.2 व 2.3 मे इस प्रकार की तुललनाओ को दर्शावा गया है-- 


पैतिहाप्तिक निरुतर रेख--स्व॒तन्त भारत 
(मरडागासव 0007पण0--76698४0 ०४ ॥06/9) 














947 स्वतन्त भारत 
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लि 22 स्वताश्न भारत की राष्ट्रीय सरकारों फी ऐतिहाप्तिवः तुलना 


ऐतिहासिक निरस्तर रेक--इरिदिरा म्ांधी युग 
(मराश्रताव्य 206फ0ए०७-- 8१8१ पब्ावक फ्ाव) 
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संत्तातन (चतुर्थ आम चुनाव) (कांग्रेस विभाजन) (प्राक स्रधर्ष ) (मह्यावधि चुनाव)... 
चित्र 23. इन्दिरा गांधों युग को राष्ट्रीय सरकारों की तुलना 


राष्ट्रीय सरकारों की यह समस्तरीय तुलना अवश्य ही ऐतिहासिक सन्दर्भ मे की जा 
सकती है परन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि हुए कान्न को राष्ट्रीय सरकार के बारे मे 
समान जानकारी व तथ्य उपलब्ध ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुलना सम्भव नहीं 
होगी । हुलना के लिए केवल तथ्य ही काप्ये नही, वरन इस तथ्यों के सुस्पष्ट आधार 
भ्ीह्ठो। महा यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या पहले दच्यो के आधार निश्चित 
किये जायें भा तथ्य एकत्रित करके आधार खोजे जाय ? पहले आधार निश्चित कर तथ्य 
एकदब्वित करना व्यावहारिक नहीं लगता। इससे तो तथ्यों का सकलन ही सम्भव नही 
होगा। जो आकड़े आधारों की कसौटी पर ठीक नही उतरेंगे उनको ऐसी अवस्था मे 
एक ही नही किपा-जा सकता है| इसलिए बाकड़े पहले सकलित करके बाद में बाघार 
दैसे जाएें। इस मकार टाब्ट्रीय सरकारों की ऐत्िदाशिक माघार पर तुलता विधिन्‍्त तथ्यों 


तुलनात्मक राजनीति--अय॑, प्रशति एवं विपयन्सैत थी 


राजनीति, दोनो वा ही अध्ययन राम्मिलित द्वोता है। जबकि राजनीति-विज्ञान गैर- 
शासवीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित नहीं होता। इस प्रकार, तुलनात्मक 
राजनीति, एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारो का ऐतिहासिक सन्दर्भ व राष्ट्रीय णीमाओं के 
आर-पार सुलवात्मक अध्ययन ही नही है, मह इसके साथ, राजनीतिक प्रक्रियाओं व 
राजमीतिक व्यवहार तथा सरकारी तन्‍्त्रो को प्रभावित करने वाली गेर-सरकारी 
ब्यवस्थाओं का भी तुलवात्मक अध्ययन है । 


तुलनात्मक राजनीति का विषम-क्षेत्र 
(82075 67 ८05?९%7#७7ए६ एए-/7८5) 


तुलनात्मक राजनीति का विपय क्षेत्र अभी भी सीमावत (9८या॥7८०00) वी अवल्या 
में है। इसके विषय क्षेत्न की निर्माश-अवस्था के कारण ही जी० के० राव स (6 ह&. 
०४८४६) ने जपने एक नवीन लेख ऐ०ग्रएशबाः४८ 7००५ प0099" म पहां 
तक लिखा है कि, "तुलतात्मव राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं है ।”* इसके 
विषय-क्षेत्र म एक सीमा के बाद विस्तृतता इसे राजनीति-विज्ञान वे! अनुरूप बना 
देती है तथा दूसरी तरफ, इसके क्षेत्र की अत्यधिक सकु चित अवघारणा इसे स्थतन्त्र अनु- 
शासन (90९92॥0८॥£ 0:5०७॥7०) की अवस्था से द्वी बचित कर देती है। इसलिए 
इसके विपप-द्षेत्र वी प्रमुख सम्रस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति मे बया- 
बया सम्मिलित किया जाय और क्या वया इसवे अध्ययन से बाहर रया जाय ?े साथ 
ही यह प्रश्न भी आता हे कि राजनीति सम्बन्धी किसी पहलू को इसके अध्ययन गे 
सम्मिलित करने या नहीं करने का आधार क्या हो ?ै यह विपय क्षेत्र के सोमावन की 
समस्या इस फारण और भी उसझी हुई लगती है कि इसके विचाएक, अध्ययन पद्धतियों 
परिवत्यों विश्लेषण के उपागमों (478)॥09] 99970०८॥०७), सिद्धान्तो के भ्रकारो ब 
विश्तेषण की इकाई पर भी एकमत नहीं हो पा रहे है। यहा हेरी एक्सटीन (प्रद्धाए 
एटा४८॥) का तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के सम्बन्ध मं यह कथन उद्धत करना 
इस विवाद की गम्भीरता का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त होगा। एवसटीन ने लिखा 
है-- 


' सबसे अधिक आधारभूत बात दुलनात्मक राजनीति के वारे मे यह है कि आज यह 
एक ऐसा विपय है जिममे अत्यधिक विवाद है क्योकि यह सक्रमण-स्थिति में है--.एक 
प्रकार की विश्नेषण शैली से दूसरे प्रकार की शँलो मे प्रस्थाव कर रहा है ।”* 


इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनोति को परिभाषा व प्रकृति की तरह इशका 


ह60०:०४ ९ ॥०8६त्त३, ०० ८॥ + 9 38 


१2 जघअला बयर्च कण (865), एकहएब्क्धार गतएपव तर 
पल्छ ४०7८, 4963, फ 6 गएधत 4 कल्ववंश, ए्ध€6 97635, ८ 


42. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याए 


विपय क्षेत्र भी विवाद का वियय है। इसके क्षेत्र को लेकर परम्परावादियों व आधुनिक 
राजनीति-शास्त्रियो मे गहरा मतभेद है। जीन ब्लोण्डेल (7८४० 9)0722) ने यह विवाद 
दो बातो से सम्बन्धित बताया है । पहला है_तुलवात्मक राजनीति की सीमा सम्बन्धी व 
दूसरा है मानकों व व्यवहार के प्रारेस्परिक सम्बन्धों सम्बन्धी विवाद)" इन दोनो का 
'देस्तृत विवेचन करके ही तुलनात्मक राजनीति के विपय-क्षेत्र का निर्धारण कर सकता 
सम्भव होगा ! 


सीमा सम्बन्धी विवाद (00090ए59 ०४४ #8 छ8009709959) 

तुलनात्मक राजनीति मे सीमा सम्बन्धी विवाद अध्ययन के दृष्टिकोण से सम्बन्धित 
है। सभी राजनीतिशास्त्ती इस बात पर तो सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का 
सम्बन्ध राष्ट्रीय सरकारो से है और इसमे भी केवल सरकारो ढाचो (8०५९८णशव्यावा 
#7ए0ए7८७) का ही अध्ययन नहीं अपितु सरकारो के कार्यकलापो व गैर राजकीय 
संस्थाओ के राजनीतिक कार्यों का भी अध्ययन आवश्यक रूप भे सम्मिलित रहता है। 
लेकिन उनमे विवाद इस बात को लेकर है कि तुलता से सम्बन्धित राजनीतिक कार्ये- 
कलापो से कया अर्थ समया जाय ? अर्थात सरकार की क्रियाओ की व्याक्ष्या किस ढग से 
की जाय ? | इस सम्बन्ध मे दो दृष्टिकीण प्रचलित हैं। इनम से कोन सा दृष्टिकोण 
तुलवात्मक राजनौतिक अध्ययन के लिए अपनाया जाय तथा किसी दृष्टिकोण ही को क्यों 
अंपवाया जाए, यह विवाद का विषय रहा है ? यह दृष्टिकोण हैं---कानूनी दृष्टिकोण व 
व्यावहारिक दृष्टिकोण | इन दोनो दृष्टिकोणो का अर्थ स्पष्ट करके ही इस विवाद को 
समझा व इस सम्बन्ध में निष्कर्य निकाला जा सकता है। सक्षेप म इतका विवेचन इस 
प्रकार है। 

(क) कानूती था सस्थागत दुष्टिकोष ([.684नाए 0 ऋप्राणातणाशं 
8&997०४०४)--इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति मे केवल सविधान द्वारा 
स्थापित सरकारी सरचना का, तथा संविधान द्वारा नियत किये गये राजनीतिक व्यवहार 
का तुलनात्मक अध्ययत ही किया जाना चाहिए । इस विचार के समथको की मान्यता है 
कि संविधान ही सरकार के ढाचे का सय्ठत करता है और इसी के द्वारा हर सस्था के कार्यों 
का नियमत होता है! इसलिए तुलना राष्ट्रीय सरकारो के आधार, संविधान व इनके द्वारा 
नियत कार्यकलापो की ही होठी चाहिए | उनके अनुसार इसक अलावा अन्य किसी भी 
आधार पर राजनी तिक व्यवहार का अध्ययन न केवल असम्भव होगा वरन अव्यावहारिक 
भी होगा सविधान द्वारा नियत कार्ये अगर कोई सस्या विशेष किसी परिस्थिति विशेष के 
कारण नहीं करती तो इस विचित्र व्यवहार का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में उपयोगी 
नहीं होगा । इस प्रकार के विचित्न व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाना निरर्थक होगा। 
यह सामान्य तथा सविधान द्वारा व्यवस्थित व्यवहार से विचलन (06ए4ध0००) है और 
अस्थायी होता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति मे ऐसे ब्यवहारों का अध्ययन सम्मिलित 


उणु८्ठघ छा०्खतट] ० दर 96 


तुतनात्मर राजनीति--अर्थ, प्रटति एव विषय-क्षत्र. 43 


नही होना चाहिए । इन व्यवहारों से सामास्यीकरण मे भी बोई सहयोग नी मिलता । 
इसलिए कानूनी दृष्टिरोध दे अनुसार तुलनात्मक राजनीति में वे वल उसी राजनीतिक 
ब्यवह्वार वी तुलना होनी चाहिए जा संविधान मे कावून द्वारा स्थापित राजनीतिक 
तत्याओं से सम्बद्ध द्वो । 

वातूनी दृष्टिकोश की आलो ना को गयी है। बानोवरों ही सान्यदा है सि इस महसर 
नी तुछतना केवल सतही व दिखावरी होगी । यह राजनी तिर व्यवहार के औपचा रिक पहलू 
वा ही अध्ययन होने के कारण, इससे राजनी तिक प्रश्तियाओ वी वास्ठविकताओं को समझने 
मे अधिक सहायता नहीं मिलनी । ऊँसे सोवियत रूम के समिधान व सविधान द्वारा नियद 
दाजनी तिर बायरलापो का अध्ययत रस वी राजनीतिक व्यवस्था की सच्ची प्रकृति का 
कोई सच्षेत नहों देता । यही वात प्रिटेन के बारेम कही जा सप्तों है जहा स्वबधानिक 
दृष्टि से आज भी निरकुश राजनन्त्र (॥95०ए८ श्राणाआ८09) विद्यमान है। भारत के 
उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हां जपिया | भारत म सविधान द्वारा एवं सहवारी सभ 
(८०-०५४४॥४८ (टिवेधव5) की स्थापना की गयी है । परन्तु एक ही राजनी तिक दन 
था प्रभुत्व व राज्यों में भी इसो का बहुमत सम्पूर्ण सघात्मक व्यवस्था को व्यवहार 
में एकामक के समान बना देता है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि! तुलनात्मक 
राजनोति ने सौमा सम्बस्धी विवाद का यह दृष्टिकोध अध्ययत व तुलना ने लिए विशेष 
उपयोगी नहीं है । 

(था) व्यरहारबादी दृष्टिरोष (8६४३ए0 ७४४ #फ27020॥०७) --देस पुष्टिकोध ने 
प्रमर्यत्री को व्यवटारबादी (७७॥४५०फ्5) कहा जाता है। उनते अनुसार तुलनात्मक 
राजनीति में केवल कानूनों व्यवस्था वा औपचारिक अध्ययन व तुलना पर्याप्त नहीं है। 
बरास्तव में राजवीतिक ब्यवस्या क्सि भ्रशार स्थावहारिता बनती है, तथा राजनीतिक 
सल्ष्याओ का वास्तविक व्यवहार क्‍या है, यह प्रम्रुख बात है। जीव बदोण्डेल ने तो 
राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को बाघारमूत व मौलिर (5०४४2709८) साना है। उसे 
अनुसार तुलनात्मब राजनीति को वातूनी परित्रि मे न दर्धवर उससे दाहर निकलना है। 
ब्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनी नि मे राष्ट्रीय सल्याओ व गैर-राजबीय 
(॥0॥ 80५५॥720:७/) रस्याओ ने राजनीतिन व्यवहार से सम्बन्धित सय तथ्य 
एवश्षित् बररे विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओ में तुलना करनी चाहिए। राज्य सरकार 
व सस्याओं के कार्य व कार्य विधि का अवज्तोकन कर उनकी तुलना करना राजनीविक 
व्यवस्था की गत्या मरा (0) 99757) को सहो अर्थों में समझना है। 

ब्यवहारवादी दृष्टिरोध को कौर अच्छी तरह ने समझने के लिए इसका अर्य करता 
लामदायक होगा। व्यवहारवादी पते आपको विशुद्ध वैज्ञानिक बनाते और सिद्ध करसे 
मे श्रवृत हैं। राजनी ति-विज्ञान मे यह भान्दोलन समाज-विद्यानों पर प्राइठिक विज्ञानों के 
प्रभाव का परिणाम है। यह प्राइ विद एवं झामाजिक विचारों के बोच में एक ग्रुणामक 
निरन्तरता की पूर्वधारणा लेकर चलता है। व्यवहारवादियो की मूल मान्यता यह है कि 
समाज-विज्ञानों को अवधारधाए एव उ्रिद्धान्त, प्राइतिक विमानों के समाद हो सकते हैं। 
राजनीति-विज्ञान पर प्ाइतिक दिज्ञालों थ बन्प समाज-विज्ञानों के प्रभाव को हमे 
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च्यवहारवादी क्रान्ति! (9७८४४श०ए७ार्श 7९९०ए७४००७) कहा जाता है। राजनीति-विज्ञान 
मे यह एक मोड है, जिसने राजनीति-विज्ञान मे, विधय-वस्तु, अन्य अनुशासनो से सम्बन्ध, 
पदतियों और अ्विधियों (कशावु०८०, एवं मूल्यों इत्यादि की दृष्टि से आगूल 
परिवर्तन कर दिए हैं । 

हॉंज युलाउ? की मान्यता है कि *राजनीतिक व्यवहार' का तात्पयं वेवल प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षणीय (08527ए७0०54!) राजनीतिक क्ियायों से ही गहीं है, 
अपितु व्यवहार के उन बोघात्मक (9९7८९८७(४०७)), अभिप्रेरणात्मक (900४2/ण) ७) तथा 
अभिवृत्त्यात्मक (88990:92) घटको से भी है जो कि मानव के राजनीतिक अभिज्ञानों 
(06०६॥८३४०४5), मायो और आशाओ तथा उम्के राजनीतिक विश्वासो, मुल्यों एव 
लक्ष्यों की व्यवस्था का निर्माण फरते हैं। उसमे सस्क्ृति और सामाजिक व्यवस्था के 
विभिन्‍न स्तर भी सम्मिलित हैं। इन सबका अभिमुखीकरण (०0८0/॥॥0) अनेक 
कारणों व आयागो से सम्बद्ध तत्वो से होता है, इसलिए स्वभावव राजनीतिक व्यवहार 
का अध्ययन अन्य समाज-विज्ञानों से अलग-थलग नही रह सकता है। सक्षेप मे वे सभी 
ब्यवहारात्मक प्रक्रियाएं, जो मनुष्य के राजनीतिक अभिज्ञान, मागो, आाकाक्षाओ और 
उसके लक्ष्यों, मूल्यों और राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं का निर्माण करती हैं, 
तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन-क्षेत्र बन जाती हैं। 

व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनीति मे महत्त्व ओर स्पष्ट करने के लिए 
व्यवह्ारवादियों द्वारा दी गई राजनीति-विज्ञान की परिभाषा का उल्लेख करना आवश्यक 
है| डेविड ईस्टन ने राजनीति-शास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है--(/राजनीति- 
शास्त्र समाज में मुल्यो के अधिकृत वितरण से सम्बन्धित ज्ञान है ।'?* हर राजनीतिक 
समाज में मूल्यों का अधिकृत वितरण” केवल सरकारें ही करती है। अन्य व्यक्तियों व 
सस्थाओ द्वारा मूल्यों का वितरण व प्रचलन अवश्य होता है, परन्तु यह अधिकृत नही हो 
सकता, क्योंकि यह वाध्यकारी शवित़ का प्रयोग नही कर सकते । इसलिए हर समाज 
में 'शासन-तन्त” का विशेष महत्व होता है। सरकार ही वह तन्त है, जिससे मूल्यों का 
अधिकृत वितरण होता है। जो आवश्यकता पडने पर इसके लिए बाध्य भी करती है। 
इस प्रकार, हर राजतोतिक समाज मे हर प्रकार की राजनीतिक गतिविधि 'शासन- 
दृन्त्र' के इद-गि्द ही चच्कर लयाती है, और इसी के सन्दर्भ मे हर राजनीतिक व्यवहार 
समझा व स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए जीन ब्लोण्डेल, तुलनात्मक राजनीति मे इन 
भूल्यो के वितरण की व्यवस्था की विभिन्‍न राजनीतिक समाजो के सन्दर्भ में तुलगा 
आवेश्यक मानते हैं। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का विवय-क्षेत्र 'शासन-किया' 
के तुलनात्मक विश्नेषण से सम्बद्ध है। स्वय उन्ही के शब्दों मे--- 
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हहुलनगात्मक सरकार (राजनीति) वे बष्ययन मैं, उन तरीकों का, जिनसे समाज में 
मूल्यों का अधिहन विवरण होता है परीक्षय किया जाता है ॥7 


शासन-क्िया या मूल्यों का सदा! 
अधिकत विनरण या आवदन दो 
तरफी लिया है। पहने हुए शफ्न- | दमन, 
तम्त् को क्रियाशोल बनाता होता का पल 
है। फिर पह सरकारी तन्द्ग, इस 
प्रेरण. (#८्कप्शाणए) में. कारपं 
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अनुक्षिया मक (0फु०ा॥एके उतवा | 4 प्रतिसग्भरा था 

शप हे शासन- प्रायादवत राय ॒. 

है। हर राजनीति समाज म शासन | ! 04५४ 

तम्त्र पर चारो तरफ से प्रभावव | 0.._._.. - कं ऑ जा अल 5 

दबाव पड़ते रहते हैं। यह प्रेरध तस्य 

शासन तन्व्र की सवेदनशोल बाते चित्र 2 4 शासन की सवेदनशीसता 

हैं जिसमे यह अनुस्पा करता है। व अनु ध्यिास्मस्ता का सम्वन्ध 


इमे चित्न 24 से और भी स्पष्ट समझा जा सबता है। 
हर राजनीतिक व्यवस्था स शासन-तन्त्र पर पंत बाल श्रमावी व दयावों से यह 
राजेदनशील बनकर तुरन्त अनुधियां करता है ओर इस अनुक्रिया से प्रयावर्ेत पोषण 





होता है, भौर सम्पूर्ण राजनीतिर प्रक्रिया इस चछ७ में चलतो रहतो है । इसम भम्बाओ के 
दोनो ही प्रकार---रा वर्मा तित व गैर-राजफीय--महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं और तुलना मर 
राजनीति में इन दोनों हो का अध्ययन मनिवाप्य है । ब्लोण्डेल ने तुतवाप्मश राजनीति को 
उतत सब प्रभावों के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बद्ध माता है जो शासन-दन्त्र की सपदन- 


झीलता के पीछे रहते हैं | उतके बनुमा र--- 





बहुब अधिक सुनिश्दितता से यह व्यास्था करने के बजाय कि, यह 'दस्तुए! सरबार 
से सम्यन्यिव है गौर वह सरकारों से सम्बन्धित नहीं हैं, यह देखना अधिक उपयोगी 
होगा कि शासन-तम्व किन-कित तथ्यों व मार्गों (कर) से संवेदनशील बनकर अन- 
क्रिशत्मक होता है।"!४ हे 


इस प्रतार, तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध प्रसुयतया शासन-क्षिया के इंई-गिई 
_पूमते राजनीतिक व्यवद्धार के तुलनात्मक अध्ययन से है। परन्तु शासत-क्रिया तन स्वरों 
पर सचालित होती है या यो कह कि मूल्यो वा अधिझत आवटन तीन स्वरों पर परि- 
चालित होता है ! इतलिए, “तुलनात्मश राजनीति मे परिचालनता (०ए्‌८३70ञ) के इन 
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स्तरों का, जिनसे मूल्यो का आवटन होता है परीक्षण करना महत्त्वपूर्ण है।” यह तीन 
स्तर हैं-- 

(]) मुक्यों व गन्तव्यो वा नियमन (खिग्ापॉशाणा ० इथपट$ 207 8989) 

(2) झुल्यों को आत्मतात करना व निदिष्ट निर्णयो में रूपान्तरण (७86॥ण] 9 

अर्जाप९$ बाते फचा छागागतञजागा गा हुण्था वैट्शडइाणा३) 

(3) निर्णयों का कार्यान्वयन (एफ ध्याध्या।ऑ।0 ० त6७8005) 

मूल्यों वे गन्तव्यों के नियमन के अन्तगत उस प्रक्रिया का अध्यपत होता है, जिम्के 
द्वारा समाज के मूल्य वे उद्देश्यों का निर्माण होता है और जो सरकार के सामने जनता 
को मागो वे रूप में आते है जिन्हे ईस्टन मागा व समर्थनो" (त&0॥005 80५ 5ए०9०/») 
का भाम देते है और जो आमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश (090/9) 
है। इ'्के प्रति जनता जागृत होती है भौर शासन-तन्त्र को भिन्न बनाती है। जीन ब्लोण्डेल 
की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति म हमे सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि मूल्यो 
का क्सि प्रकार नियमन होता है और कित-ड्िन तरीकों से सरकार इनसे भिज्ञ बनती 
है”? इस प्रकार व्यवहारवादियों बे अनुसार उन मूल्यों व उद्देश्यों क नियमन की 
प्रक्रिया का तुलवात्मक राजनीति मे अध्ययन व तुतना की जानी चाहिए जो समाज में 
से मांगों के रूप में उभर आते हे । 

मूह्यो को आरमसात करने व निदिष्ट निर्णयों में रूपान्तरण से तात्यय यह देखने से 
है कि विभिन्‍्त मागी व मूल्यों को शासन-तन्त्र' किस प्रकार ग्रहण करता है. और इनको 
सम्पूर्ण समाज पर लागू होने वाते निणयो म किस प्रकार रूपान्तरित करता है ?े यहा 
यह देखना होता है कि शासवे-तन्त्र के सामने प्रस्तुत होने वाली असझय मायो म॑ से यह 
बिसको आप्मसात करता हे और किन मूल्यों को भ्रहण क रने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से इनकार करता है ? 

निर्णरों का कार्याव्वयत सरकारी जिया का तीसरा और अतिम स्तर है। सरकार जनता 
के जिन उद्देश्यों व मूल्यों को स्वीवार कर निर्णयो का रूप देती है उन्हे नियमो या विधियों 
में बदलकर लागू करती है। यह शासन त्रिया नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति और 
नियम 7िणय को तीत क्रियाओ से सम्बन्धित होती है । 

व्यवहारदादी राजनीतिक व्यवस्था को एक इलेवट्रोनिक (८]८८४०७०) यन्त्र के रूप 
में दखत हैं। शासन-पन्‍्त्र द्वि सार्गी प्रचालन है। यह एक ऐसी मशोत है जो सकेत 
(8/278)9) ग्रहण करती है और इनका अन्य सकैतो मे रूपान्तरण करती है। तुलनात्मक 
राजनीति का सम्बन्ध शासन-तन्त द्वारा ग्रहण किय गये सकेतो व उनके रूपात्तरण की 
प्रक्रिया से है। इस प्रकार तुलयात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र म, राजनीतिक समाज 
मे मूल्यों व मत्तव्यो के नियमन को प्रक्रियाओं इन मूल्यों की शासन-तन्‍्त्र द्वारा मात्म- 
सात करना व निदिष्ट निर्णयो म रूपान्दरण ओौर स्वीकृत निर्णयों के कायन्वियन से सम्बद्ध 
प्रक्रिए सम्मिलित की जाती हैं। व्यवहारवादी हर सरकार के कार्यो के यह तीव पहलू 


गधा, 9 6 
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मानते हैं और तुतनात्मक राजनोति का क्षेत्र इन तीनो प्रक्रियालों से सम्बन्धित राज- 
नोतिक व्यवहार के तुलनात्मक विश्लेषण तक मानते है। 

व्यवहा रवा दियो द्वारा राजवी तिक व्यवस्था की सकल्पनात्मकु सरलता व शासन-क्रिया 
पे सम्बन्धित तीन प्रक्रियाओं की तुलना तक तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सीमित 
रखता इस शास्त्र को स्वत व अनुशासन की अवस्था से वचित रखना है। इससे राज- 
मीतिक ब्यवहार के सम्बन्ध मे सम्मान्य सिद्धान्तो का सर्वव्यापक स्तर पर निर्माण नहीं 
होता । बत तुलनात्मक राजनीति का विषय-द्षेत्र, घासन-त्रिया के उपरोक्त तीन स्तरीय 
तुलवात्मक अध्ययन तक सीमित करना और इस बाधार पर राष्ट्रीय सरकारों के 
ब्यवहार को समझने का प्रथास एक सीमा के वाद सम्भव नही हे । 


मानको व व्यवहार के सम्बन्धो का विवाद (00क्त०ए७४७५ ०५० ॥6 

छह३0०55याए ० २०:०5 जापे फ्ेलाउश०्ण) 

तुलनात्मक राजनीति का विपयक्षेत्न सम्बन्धो दूसरा विवाद अधिक जटिलतागो का 
जनक है। मानक (70705) की अभिव्यत्ति कानून, प्रक्रिओं (9:00९8४77९5) व तियमो 
(ण९9) में होती है । परन्तु राजनीतिक & यहार कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता 
है भोर यही तुलनात्मक अध्ययन मे पत्नी“गिया उत्पन्न करता है। अगर राजनीतिक 
आधरण नोम्स के अनुरूप रहेश्तो ततता करना सरल होगा। पर साधारणतया ऐसा 
हमेशा नही होता । या होता है तो ग्राध्यकारी शक्ति के जोर पर होता है। इससे यह्‌ 
समस्या उत्पन्न होती है कि यह राजतीतिक व्यवहार तुलना भ सम्मिलित करके अगर 
निष्कर्ष निकाले गये तो वे दिप्कर्प स्वत ही अशुद्ध होगे। साथ हो इसको तुलना से बाहर 
रखना राजनीतिक व्यवस्थाओ की वास्तविकताओ से दूर रहना है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति मे यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानको के अनुकूल है 
या प्रतिकूल । अर्थात राजनीतिक त्रिया से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वाशा मानकों के अभि- 
व्यवत कानूनों का कितना पालन और क्तिता उल्लघन होता है ? 

यहा पह घ्याव रघना आवश्यक है. कि नोम्स व व्यवहार दोनो ही अचल नही रहते। 
यह आवश्यक नहीं कि जो मानक व व्यवहार आज है वह आगे बाने वाले रामय में 
भी रहे। यह दोनो ही गत्यात्मक हैं! इनम साम्य (॥70॥9) व गतिरोध दोनो ह्दी हो 
सकता है । सामान्यतया इतमे पारस्परिकता रहतो है और दोनो एक दूपरे को प्रभावित 
करते रहते हैं। मोम्सं मे परिवर्तन, व्यवहार मे भी परिवर्तन लाता है, भौर स्वय 
व्यवहार भो नवीन नोम्सें की स्थापना का कारण बत सकता है। इत्लिए तलनात्मक 
राजनीति मे नोग्स व व्यवहार के राजनीतिक पहलुओ का अध्ययन भी सम्मिलित होना 
चाहिए । जीन ब्लोण्डेल ने भी लिया है-- 


“जवकि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनोति का सम्बन्ध सरकार को सरधना 
स्ले होना चाहिए पर साथ हो उत्तका सम्बन्ध व्यवहार के स्फटित (एए४॥॥2९0) 
प्रतिमानो व आचरणों (छ४०॥०६७) से भी होना चाहिए क्योकि, वे सरकार की जीवित 
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असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का सम्यन्ध है ।?+ 

अन्त में तुलनात्मक राजवीति के विषय-क्षेत् ने सम्बन्ध में निष्कर्षेत मद्ठी कहा जा 
सबता है दि इसका सस्यस्पय शासन प्रयालियों की विभिन्‍तता एवं समानता दोनो से ही 
है। परन्तु, समातताओं से अधिक महँत्व असमानताओा का है। ऐसा उसलिए है कि 
आधारमूत दृष्टि सै तुलगत्मक राजनीति मे राजनीतिक समाज और शासन-तस्तर वी 
पारस्परिवता व विविध राजनी तिबर व्यवहारों से सम्ब्धित प्रक्रियाओं की नुउना बी 
जाती है और मह प्रक्याए विभिन्‍न देशो में विभिन्‍न प्रयाद को होती हैं। यह सामाजिक 
ढाबे व राजनीतिक व्यवस्था दौना से सम्बद्ध रहती है। सह साम्राजिक व राजनीतिक 
व्यवल्या वा सस्यायत प्रकाशन पिसन-मिन्‍न दशा मे मिल्न-लिन्‍न प्रकार वा होने व कारण 
राजनीतिक व्यवहार व उसमें सम्बन्धित प्रक्रियाओं का भी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार का बना 
देहा है। देसी विविधता मिन्‍्यता व विपमतायुकत राजनीविर व्यवद्धार व तुतनात्मत 
अष्ययन १४० राजनीति बा सम्बन्ध है ६  ह ४ * 


हुलनात्मक राजनीति मे तुलना क आधार 
(84585 058 ए0५/ए#श50'॥%7 200/78६8 #5६ ९0.॥05 


तुलनात्मक राजनो ति की प्रकृति, परिभाषा द विपय-क्षेत के विधपेयन से यह सामने आता है 
कि राजतीतिद प्रक्रियाओं, सरझारी को सस्वनाओ व राजनी दि व्यवहारो वी गमान- 
ठाओं और विमिन्‍्तताओ का अध्ययन क्रिस प्रकार क्षिया जाय रैअर्थात तुतता व वेपम्य 
(००॥४४४५() के क्या सुनिरिचत आधार हो ? तुलना के आधारो को प्रारम्भ में ही स्पष्ट सही 
किया गया तो अत्यधिक जटिल विपय, जो आज भी वदुत ही अस्पिर (80क्‍0) है, और भी 
किन बन जाएगा। इस लिए तुलतात्मक राजनी ति की प्रकृति व विपय-द्षैत्र के साथ इसके 
अध्ययन के आपारी वा विवेचन भो उपदुवत होया | एस० ई० फाइनर (5 ए स्शाक्ष) ने 
तुलतात्मक राजनीतिक अध्ययन का चोमुखी आधार बनाया है ।** यह आधार है--- 

() धहमागिता-अपवर्नेन या विसान आयाम (एअफलएव्याणा-च्कणएच्रणा 
हाए लशाडाठफ) 

(2) अवष्नीड़ठ-अनुतयद आप्यम ((9252090-कछ7४७७४०७ वीफालाअणे 

(३3) व्यवस्पात्मक-प्रतिनिधात्मक._ बावाम (0/2दनव्कू:प्टा/20%:४ ६5५ 
हाफ्तधश्न0) 

(4) वर्तमान-भावी गन्तह्य आयाम (एशर्चाए इण्जैडकीए/घार इए45 तावरश'5/00) 

फाइनर वी सान्यत्रा है कि अगर 'शासन! करने का अवे नीति का श्रीगधेश करने, 
नोति के निर्य करते व नीठियो को लागू करते से लिया जाय तो सर्वत्र यही दिखाई 
देगा कि 'कुष्ठ' के द्वारा “वहुदो” पर शासन किया जाता है। इसलिए शासन व्यवस्याओं 
से धम्बन्धित राजनीतिक व्यवहारों की वुलना इस आधार पर नटों हो सकती 


खा. 025 (१च35, ० ले? + उठ 
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और उपरोक्त चौमुखी आधार ही तुलना के लिए उपयोगी तथ्य भ्रस्तुत कर सकता है। 
इन विभिन्‍न आधारो के विस्तृत विवेचन से ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मे 
तुलना आधारो' को महत्ता स्पष्ट होगी। 
प्रथम आधार मे यह देखा जाता है कि शासन प्रक्रिया मे जनता को कितना सम्मिलित 
किया गया है और कितना उसे इस प्रक्रिया से वचित रखा गया है ? दूसरे आधार में 
यह देखा जाता है कि जनत्ता शासकों के आदेशो का पालन कितनी स्वेच्छा से करती है 
और कितना भय के कारण करती है ? तीसरे व चौये बाघारो मे यह पता लगाया जाता 
है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता की वर्तमान आकाक्षाओ, मुल्यों व इच्छाओं का कहा 
तक प्रकाशन करती है और भविष्य के मूल्यो व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासक 
बहा तक इनकी उपेक्षा करते हैं २?" इन आधारों का विस्तार से विवेचन करके ही तुलना 
व वँपम्य को व्यवस्थित ढग से समझा जा सकता है। इसलिए इनका विस्तार से विवेचन 
किया जा रहा है। 
4 
सहंभागिता-अपवर्जेन या विलगन आयाम (एश्ाध०ए4॥0००-&९०ए5४०० 
फफ्थाश००) 
एस० ई० फाइनर की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था की भ्रकृति चाहे कैसी भी 
हो, उसमे एक विशिष्ट वर्ग अभिजनो (०४९७) का होता है, जो राजनीतिक प्रक्रिया मे 
प्रमुख भूमिका अदा करता है, तथा जनसाधारण सामान्यतया राजनीतिक प्रक्रिया से 
सक्रियता (४८४४७) का सम्वन्ध नही रखते हैं। इस प्रकार अभिजनो की भूमिका हर 
राजनीतिक समाज मे--निरवुश तन्‍्त्ों से लेकर लोकतन्त्रो तक म, जनता की भूमिका 
से अपेक्षाकत अधिक होती है। यद्यपि जनतास्त्रिक व्यवस्थाओं मे जनता को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष ूप से शासन प्रक्रिया (80०४८४७॥08 9700८$७) मे कम या अधिक माता में 
सम्मिलित करना ही होता है फिर भी सभी जनतन्त्र एक्न्से नहीं होते ॥ इसमे भिन्‍नता 
का कारण जनता की शासन में भागीदारी की माक्षा है। इसलिए इस आधार पर शासत 
ब्यवस्पाओं को तुलना की जा सकती है। जनता को शासन प्रक्रिया म यह भूमिका 
तुलना का एक श्रेष्ठ व वैज्ञानिक आघार कही जा सकती है । क्योकि, इस आधार पर शासन 
ब्यवस्थाओं की प्रकृति का स्पष्टीकरण होता है। तुलना के लिए सुनिश्चित व माप-योग्य 
तम्प उपलब्ध हो जाते हैं। जुसे किसी राजनीतिक व्यवस्था की लोक्तान्त्रिकता या 
निरकुशता का ज्ञान इसी आधार पर किया जा सकता है कि शासन-क्रिया में कितने लोग 
सम्मिलित हैं या इससे वचित रखे गए हैं २ #/ इसके अन्तर्गत दो शासन व्यवस्थाओं या 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन देशो में शासन 
प्रक्रि[ में अभिजनों का कितता भाग है और जन-सामाज़्य, की किसी, ऋषीतशरी 


(॥:४णएटगा्राग) है । इस प्रकार की तुलना के निम्नलिब्ित उदाहरण इस आधार को 
और स्पष्ट कर सर्कगे। जैसे यह तुलवा--- 
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| (() एक देश के अभिजनो व अन्य देश के अभिजनों के बीच, 

(2) एक देश के जनसाधारण व अन्य देशो के जनसाधारण के राजनीतिक व्यवहारो 
के बीच, 

(3) एक देश के अभिजनो व जन समुदाय की अन्त क्रिया (07-20007) वे अन्य 
देशो के अभिजनो व जन समुदायों को अन्त क्रियाओ के घौच को जा सकती है। 

उपराबत तुलनात्मक अध्ययत करते समय इनके बारे मे कुछ बातो का विद्येष ध्यान 
रखते स तुलना और भी अधिक उपयोगी बत सकेगी । जैस्ते अभिजनों वे जन-समुदाय की 
परवनाए ($ँ0८।ए7८ ० ८॥१७ 899 77355८5) इनेकी शासन प्रक्रिया में भूमिकाए 
तथा इतका वास्तविक राजनीतिक व्यवहार ध्यान में रखना आवश्यक है। 

इसके अलावा यह भी देखता सुलनां म॑ उपयोगी रहेगा कि अभिजनों व जन-सामान्य 
के शैक्षणिक सामाजिक सास्कृतिक व आथिर आधार क्या हैं ? इस प्रकार, एक देश के 
अभिजनो को, अन्य देश के अभिजनों से उनकी सरचता भूमिका व वाघ्तविक राज- 
नीतिक व्यवहार तपा उनकी शंक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठमुमि के आधार पर 
तुलना कर न केवल उनका राजनीतिक व्यवस्था मं स्थान-अकन सम्भव है, वरन इस 
आर पर राजनीतिक व्यवस्पाओ वे प्रकृति सम्बन्धी सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये जए 
सकते हैं। यही बात जनसाथारण के बारे मे भी लागू होती है। परन्तु इनका इस प्रकार 
का तुलनात्मक अध्ययत ही काफ़ी नेहीं। इससे राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मक 
शबितियों (6/8शग्ा० णि८८७ का सही चित्रण नहीं होता है। इसलिए एक ही देश में 
अभिजनो व जनसाधारण की अन्त क्रिया का अन्य देशों में इतकी अन्त क्रियाओ से तुलना- 
ह्मक विश्लेषण भी आवश्यव है। इससे ही यह्‌ स्पष्ठ होता है कि राजनीतिक प्रक्रिया 
में कौन कितना सम्मिलित है और कितना इससे बचित रखा गया है ? 

/ हर देश की शासन-प्रक्रिया म अभिजन तो औपचारिक न प्रत्यक्ष रूप मे सम्मिलित 
रहते ही हैं, पर जनसाधारण को शासन-प्रक्रिया में भागीदार बनने के अवसर कम हो , 
प्राप्त होते हे। जैसे जन॒मत सम्रह, सोकनिर्णय, प्रतिनिधित्व व्यवस्था या राजनीतिक 
दलो की व्यवस्था, जनसाधारण क राजनोंतिक व्यवस्था मे सक्रिय सहपोग के कुछ ही। 
अवसर प्रदान करती है। जनमत-स्रग्रह (7/८७५०॥८) या सोकनिर्षय (टटर000एव) 
मे, किसी भी विशिष्ट नीति सम्बन्धी या अन्य शासन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर 
जनसाधारण की प्रत्यक्ष व सीधी राय ली जाती है और जनता मतदान के माध्यम 
से इस प्रकार के प्रश्नों पर अपना निर्णय देती हुई शासनर-क्रिया भे भागोदार बनती 
है। जैसे घ्विदूजरल॑ण्ड व फ़ास म॑ व्यवस्था है कि जनतो कुछ मामलों में अपना निर्णायक 

> मत्त रखतो है। 9 

पर तु सामान्पतया लोकतान्तिक व्यवस्थाओं मे यह अपने विचारो का प्रतिनिधित्व 
करने बाले प्रतिनिधियों के चुनाव से ही अधिक होता है, जो वास्तव मे जवता को शासेत - 
प्रक्रिया मे सम्मिलित करना नहों, पर जनता को इससे, अपने शासनकर्ताओ को चनने व 
हंटान के अधिकार से शासको को नियम्त्रित करने या उनकी नोतियो पर निषेधाधिकार 
(६८० ए0प्रध्टो का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह जनता की शासव+ 


52. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सल्याएं 


क्रिया में सहभागिता (&ध०७9&॥०0) शासकों पर नियन्त्रण की व्यवस्था द्वारा ही 
व्यावहारिक बनती है। 

राजनीतिक दलो के माध्यम से भी जनसाधारण शासन-प्रक्रिया में सम्मिलित होता 
है। इन्ही के माध्यम से जनता को अपनी आकाक्षाओ (३5७79॥079) व सू्ल्यों को ब्याव- . 
हारिक रूप देने का अवसर मिलता है क्योकि दल ही प्रतिनिधित्व प्रणाली मे सरकारो के 
आधार होते है। काले डायच ((॥7] ५४ 0६ए७5८४) ने अपनी एक पुस्तक 0७४९ 00000" 
720/5 में अनौपचारिक ढय से जनता के शासन-प्रक्रिया मे सम्मिलित रहने की बात बही 
है। कई शासन व्यवस्थाओं में, मुढयतया लोकतान्त्रिक राज्यों मे, जनता शासन-प्रक्रिया 
में हुर समय सहभागी नही बनाई जाती पर स्वय जायरुकता के काएण भागीदार बनने 
के साधन अपनाती है। यह साधन सर्वधानिक और सविधानातिरिवत (८३१॥8-०००४४- 
+प/003]) या. कहीन्‍कही अश्रवेधानिक भी हो सकते है। स्ामान्यतया सभो शासन 
व्यवस्थाओ मे इन तीनो साधनो का प्रयोग किया जाता है। यह साष्टव, दबाव-दावपेच 
(97९550७7८ (3०३०७), क्षोकत्रिप आन्दोलन या जन-आन्दोलन इत्यादि हो सकत हैं। इनसे 
ही नही, जनता सम्राचारपत्नों के माध्यम से भी शासत प्रक्रिया मे सम्मिलित होने का प्रयत्त 
करती है। 'मच' (900॥0-940/0770 द्वारा भी जनता लोकतन्त्ती व्यवस्थाओ में शासन- 
तन्त्र का सजीव जग बन जाती है । 

उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि जनसाधारण शासन-प्रक्रिया में औपचारिरु व अनौप- 
धारिक, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग, दोनो से ही सम्मिलित हो सकता | है | यहा जनसाधारण की 
कितनी 2728 है यही देखना काफ ना काफो तही बरन यह प्री देखना आवश्यक है कि जनता 
किप्र मात्ना मं स्वाभाविक ढंग से सरकार की आज्ञा या आरेश मानती है और कितना 
डर बे काएण आदेश पालन होता है ? अर्थात 'शासको' व 'शासितो' का सम्बन्ध क्या 
है? एस० ई० फाइनर ने शासक-शासित सम्बन्धों (0६इ-८ए)९१ 7८]॥007599) 
को इस आधार पर चार श्रेणियो मे विनवत माना है ।!/ भर इन्हे शासक-शासित वर्णपट्ट 
(59९०४ए॥) पर चित्र 2 5 मे दिखाया गया है । 





शाप्क-शाप्तित सम्बन्ध वर्षपट्ट 
निक्टता दूरी 


(्‌ है ) (2) (3) (4) 








+ ५ 
(लोकप्रिय सहभागिता) (लोकप्रिय नियन्त्रण) (लोकप्रिय मौन-स्वीजृ ति) (लोकप्रिय अपेण) 
चित्न 25 शासक शासितों का सम्बस्ध व जनता दो सहभागिता 


चित्र 2 5 से स्पष्ट है कि शासक व शासितो की सम्परता या अवम्पक ता उनकी शासन- 
प्रक्रिया मे सहभागिता वो सक्त करती है। ज्यो-ज्यो शासकों व शासितों के सम्बन्ध 
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मिकहटता के होने जायेंगे त्यो-यों जतसाघारण री सहभागिता बढइतो जायेगी और इनके 
सम्ब्धी में दूरी, सहमायिता से विलयन हो जंवस्था लाती जायेगी इन मम्बन्धो को 

- सहिस्ाविता-विलगन निरन्तर तुआाधलएवध००-८र००शअणा ००॥।एएण पर विज्तिते 
करके भी यहू स्पष्ट किया जा सकता है कि शासमअक्षिया मे जनसाधारण को शितनी 
प्रहमागिता है ? 


घहुभागिता घिलपन निरन्तर 








पूर्ण सहभागिता >पूर्ण बिलगन 
[() (७) (3) / ७ [| | 
* + $ + 


(लोकप्रिय सहमाविता) (साकप्रिय वियम्थण) (लोडहिय मौत-स्वीकृति) (सोरप्रिम अर्पण) 
दित्व 2 6 जनता की राजमोतिक प्रक्रिया में सहभागिता व विलगन चित्रण 


किसो भो शासन व्यवस्था में हर समय सम्पूर्ण जन-समुदाय को पूरी तरह सम्मिलित 

रफजना उसी प्रगार सम्भव नहों जिस प्रवार सबको झासन-प्रक्षिया से पूर्णतया अलग 

१ रफ़ना सम्भव नही होता है। सभी शासन व्यवस्याए सहभागिता विलगता निरन्तर! 
पर पूर्ण सहभागिता व पूर्ण विसगता बे दो छोरो के वोच म ही पाई जातो है तया पूर्ण 
सहभागिता (०७४ एथपा०ए2४०पो दे पूर्ण वितगता ((०७७॥ ८६८७५१०३) की अवस्याए 
क्ैबल काहप निक ही होती है। उपरोगत चित्त से यह स्पष्ट है और इनके सक्षिप्त विवेखन 
सै झौए मपिक स्पष्ट हो जायेगा। 

(कक) लोकप्रिय सहभागिता (09502 ए०02८७७॥०॥)- लोकप्रिय सहभागिता 
मे जनता को शासदन्यक्रिया मे सम्मिलित होने के अनेक ये प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त रहते 
है। यह अवघर सापरान्यतपा निर्णायक होते है परन्तु निर्णायक नहीं भो हो सकते हे । इसके 
परिणाम अनिवायं त शासक मानते हो था नहीं मातते हो इस पर निर्णापकता निर्भर 
करती है। जेसा जनमत-सग्रह व लोक्निर्षय मे होता है। जनमत-सप्रहू जनता का मत 
सकेत प्राप्त करने के लिए कराया जा सकता है जो निर्णायक इसलिए नहों कहा जया 
सबता कि शासक इसके परिणाम को मानते के लिए वाघ्य नहों होते पर लोकनिर्षय 
(शक्ष्थाएणो सामान्यतया निर्णायरु ही माना जाता है। 

(प) छोकपिप विमसन्रण (?0गणे३८ ८०ाह८०)--छोकप्रिय निमरस्त्षण में शासन- 
प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्तिम नि्ेय जनता में रहता है। यह अग्तिम निर्णय चुनावों के 
माध्यम से ध्यावहा रिक रूप लेता है जब जनता शासकों व <नकी नोतियो को इत्ह चुन- 
झर या नहीं चुनकर स्वोकृत या अस्वोहुत बरतो है 

(ग) लोकप्रिय मोन स्वोछ्तति (00007 4९५०४७८४८८४८८)---इसमे जनता शास्रको 
के विषयों का किसी परिस्थितिदश स्दोक्ार करती है। जनता पर परिस्थितियों का 


इतना दवाव हो सकता है कि सरकारी निर्णशे पर वह सहमत होने के क्षलावा भोर कोई 
विशवत्प नहीं पाती हो । 


54. तुलनात्मक राजतीति एवं राजनीतिक सस्याए 


(घ) लोकप्रिय-अर्पण या समर्पण (?0एणॉ३7 ए७॥४०॥--लोक प्रिय अपेण मं 
जनता को शास्रको द्वारा जो कहा जाता है वह करना होता है। यहा जनता को बने- 
बनाये (१८809 720८) निर्णय दिये जाते हैं. जिन्हे वह मानने के लिए मजबूर होती है। 
यह निरकुश च्यवस्थाओं म प्रमुखतया देखा जाता है पर कभी-तभी लोवतन्त में भी 
इसका कुछ अश प्रवेश पा लेता है। विशेषतया सकट की अवसल्याओ में लोकतन्त्न में ऐसा 
होता है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शासको व शासितो वे सम्दन्ध क्रमिक रूप से पूर्ण 
सहभागिता व पूर्ण विलगता के दो ध्रुवो के वीच सभी शासन ब्यवस्थाओ को भक्त करने 
में सहायक होते हैं। इनम जनता की सहभागिता की स्थिति, जनता के नियन्त्रण की. 
स्थिति जनता द्वारा दबाव मे स्वीकृति की स्थिति और बन्त मे शासकों के सामने जनता 
के झुकमे को स्थिति प्रमुख है। चर 

इस से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का यह 'तुलना प्रमाप' (०000080507 
€धांशा!07) ने केवल शासन-प्रक्रिया मे जनसाधारण की सहभागिता थां विलगत स्पष्ट 
करता है वरन इससे शासकों व भापितों के सम्बन्धों का भी चित्रण होता.है और इससे 
यह भी धकेत मिलता है कि शासन व्यवस्था की प्रकृति लोकतान्त्रिक है या अलोक्तान्तिक। 
यह चित्र 27 में नीचे दिखाया गया है। ... + 75 





9 कान 
लोकतस्त्र-मिरकुश तन्त्र निरन्तर 
लोकतस्त *- “>मि रकुश तन्त्र 
(अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र) (प्रतितिधात्मक लोकत तले) (निर्दे शित लोकतन्त्न) (निरकुश तन्त्र) 
(0) (2) (3) (4) 





4 ५ + ४ मु] 
(लोकप्रिय सहभागिता) (लोकप्रिय नियन्त्रण) (लोकप्रिय मौच-स्वीकृति) (लोकप्रिय अप॑ण) 
चित्र 27 जनता की सहभागिता व शासन व्यवस्था को प्रकृति का सम्बाघ 


एस० ई० फ़ाइनर का कहता है कि हर शासन ब्यवस्था में जनता की शासन-प्रक्रिया 
में सहाधिता ज्यो-ज्यो कम होती जाती है त्यों-त्यी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में 
परिवर्तन आता जाता है। फाइनर ने पं सहभागिता को स्थिति को सर्वोत्तम तथा पूर्ण 
अपवर्जन की स्थिति को बुरां माना है। यहा अच्छे बुरे के विवाद म नही पडकर इतना ही 
जानेना काफी है कि उपरोक्त आधार राजनीतिक अवस्थाओं की तुलना की कई सम्भाव- 
नाएं व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की तुलना मे तथ्यो को आसानी से मापा 
जा सकता है जिससे सुनिश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं। केवल इसी आधार पर 
शासन व्यवस्थाओ व प्रक्रियाओ की व्यवस्थित ढंग से तुलना कर राजनीतिक व्यवहार 
के बारे मे सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुचा जा सकता है। 





दुरतात्मक राजनीति--अये, प्रश्॒ति एवं विपयनश्षेत्र. 5$ 


झवपोड़न-अनुन [यन बायाम (एएल्लेंजानःलाषण्डणा ऐिरफएचणा$) 
तुलनात्मक राजनी ति में तुलना का एक गाघार अवपोड़न व मनुतयत का भो हो सकता है। 
बसे तो हुर शासक अपनी प्रजा द्वारा आज्ञा पालन, जवपौड़न व जनुनयन के सम्मिभित प्रयोग 
हे रराते हैं। परन्तु इन दोनो मे पिध्रण-मात्ना एक राज्य से दूसरे राज्य मे प्रचुर मिन्‍्नता 
रखती है | एक राजनोतिक व्यवस्या में एक को प्रचुरता, उसे अन्य राजनीतिक व्यवस्था 
से, जिम्ममे दुसरे की प्रचु रता हो, मलग प्रक्नार का वना देती है । इस आयाम व बाधार में 
काइतर ने यह बताते का प्रयास किया है कि राजनीतिक व्यवस्याएं इस आधार पर भी 
अलग-अलग कौ जा सकती हैं क्वि वहा शासक क्सि माता में अपते आदेशों का पातन 
कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं और जितना आदेश प्रालन बनुनयन से हो रहा है ? 
इसको दूसरे ब्दो में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि शासक, शासक बने रहने 
का बैधीकरण (९६पेश४े७७०७) किस प्रकार स्पापित करते हैं ? दे जनता को कितना 
अपने साथ ले चलने में सम हैं ? अर्थात शासक जनता को आशाक्षाओं व पृूल्यों री 
क्तिती अभिव्पक्ति करते हैं ? घासको के शासक के रूप मे बने रहने का औचित्य, शक्ति 
है ज्षयवा जन-इच्छा है। यैसे तो कोई भी शासक केवल शक्ति या केवल जन-इच्छा पर 
बँंधता प्राप्त नहो कर छक्ता किर भी इन दोनों की मात्रा क्िततों है इस आधार पर 
वंधता (८६४४03८७) का परीक्षय कर इस आधार पर शाप्तन व्यवस्पाओं को तुलना 
की जा सरती है। परन्तु यहां यह समस्या उत्पन्न होतो है कि हर राजनो तिक व्यवस्पा 
में दोनों का ही अनिवार्यत्ः मि्रण वियमान रहता हे को फिर शासन व्यदस्थाओं को 
इस आधार पर अतग कैसे किया जाएं? जगर शासन व्यवत्याएं अलग नहीं को जा 

उक्तीं तो उनमे तुलना कंसे हो ? 

इस आधार पर घांसनत ब्यवल्थाओं को समसने के लिए अवपोड़न व झनुतयन के 
अनुपात का माप आवश्यक हो जाता है। शक्ति द सहमति के मानदण्ड से शासन व्यवस्थाएं 
ललग-जलग को जा सकतो हैं। जहा अवपोड़न व दवाव-शक्ष्ति का आधिज्षप है, वह एक 
प्रकार को तथा जहा अनुनपन व सहज सहमति की अधिकता है, बह दूसरी प्रकार की 
व्यवस्था होगी | प्रथम निरंझुश तो दूसरी लोकतान्तिक अधिक कही जाएंगी। परस्न्तु 
एक हो देश में इनकी मात्ता विभिन्‍न कालों मे भिन्‍न-भिन्‍्व हो सकती है। जैसे मेहरू युग 
मे इनके मिथप का जो अनुपात था वह थीमती इग्दिरा गांधों के युग के अनुपात से भिन्‍न 
हो धक्ता है। इस प्रकार-की भिन्‍तता तुलना के लिए प्रचुर तस्य उपसब्ध कराती है। 
इस अवपोड़न व अनुनयन के मिथय द मिश्रण के घनुपात के आधार पर एस० ई० 
258 व्यवस्थाओं को चार वर्गों में विभकत पाया है ४१ उनके अनुसार हर 
जप डन के 5408 0020 4737: के लिए सुख्यतया अवपीड़न, छल साधव, 
हक ही दर कद देवाजो मे से कोई एक या अनेक साध्चन झपना सकता है। बसे 
ड् एक साधन का प्रयोग करने के उद्देश्य भिल्न-भिन्‍न हो सकते 
हैं। वर्याद वे आधारदूद उद्देश्य अलग-अलग हो सकते हैं जिनके लिए वे जनता से मपनी 





साथ, 9.44. 


56 तुदनात्मक राजगीवि एवं राजनीतिक सस्थाए 


आज्ञाओं का पालन करवाना चाहते हैँ। जैसे शासका का उद्देय जनता मे कोई नवीन 
प्रवृत्ति जागृत करना हो सकता है या यदि ऐसी अ्रवृत्ति समाजे में पहले से ही विद्यमान 
है तो उत्तके बारे म॒ जनता मे जागरूकता लाने का लक्ष्य हो सकता है। शासकों द्वारा 
अपनाएं गए अवपीड़न अथवा अनुनयन के साथन व उससे सम्बन्धित जनता के मानसिक 
दृष्टिकोण 'अवपीडन-अनुनयन मिरन्तरा (८०छघ००णा-कुछाएशआा0/0 00रकिएण्ण) 
पर अक्ति करके स्पष्ट किये जा सकते हैं। यहा अवपीडन के छोर पर भय को अंकित 
किया गया है तया बनुतयन के छोर पर भ्र्ञान (८०६०707) या हितो (।क्६559) का 
अकम किया गया है / इन दोनों को ही एक निरन्तर' पर अक्धित करके इनकी पारत्प- 
रिकृत्रा व मठवन्धिता का सकेत दिया गया है । 


अवपोडन-अनुनपन निरन्तर 
अवधीडने+-पपाप पथ 7++ ++ अनुतयन 
केवल अवेडत केवल अनुनयत 
(_। (0 0 ७090 () ++[ जी । (॥) 2) (3) 4) +4 | 
(एकल) £ डे रे + (?++) 
(॥) अवपीडन (2) छल-साधत (3) जकडन (4) अनुनयन या सौदेवाजी 
«८+) (#.) (7] (१+) 
(]) भय (2) श्रद्धा (3) भावना (4) प्रज्ञान या हित 
'जित 2 8 अवपोशन-अनुमयन व इससे सम्बन्धित जनता के घानसिक दृष्डिकोणों 
की पारस्परिकता चित्रण 


चित्र 28 में ((++)व (ए+-+) जो निरन्तर रेख एर ऋमश (-7)व 
(+-4) स्थानों पर अकित है 'केवल्न अवप्रोडत' या केवल अनुनयनर' की अवस्थाए है जो 
क्राल्पनिक ही कही जा स्रक्ती हैं। क्योंकि किसी भी राजतो तिक ब्यवस्या में शासकों का 
ऐसा व्यवहार नहीं पाया जाता । (2+) अवपीडन व (?-)-) अनुनयत के आधिक्य 
का सकेत है। जिस व्यवस्था में (0+-) है वहां अनुनयन कुछ नश में ही तथा जहा 


(?-+-) है बढ्ा दवाव या बवपीडन कुछ मात्ता म ही देखा जाएगा। तथा (8 ) व 


( बाद ) ऐसी भवस्याए हैं जिनमे (0) द (९) दोनो ही पाये जाते हैं पर एक में (0) 
अधिक है व(ए) कम है। जब कि दूसरी व्यवस्था में (0) बधिक व (2) कम पाया जाता है । 
महा (6) से अवपोडन (००थटणण व (०) से अनुनयत (फलाइएब्घणय) का तात्ययं है ? 
इस प्रकार की उपरोक्त चार धेणियों का सश्छेए में बलग से वर्षन करता इस्हें समझने में 
सहायक होगा । 


तुबनात्मक राजनी ति--बर्चे, प्रकृति एवं विपय-क्षेत्र . 57 


अवपीडद वी स्थिति में च्ासद झरोव-करोब भौतिव शजित पर ही निर्भर रहते हैं 
ओर इत भौतिक शक्ति के माधार पर वेघठा प्राप्त करना चाहते है । मत यहः वे शक्ति 
पर आधारित रहते हैं। यहा जनता वो भयभीत करना हीता है । उस्ते इतना डरा देना 
कि वह शासक के विरुद्ध उठने का प्रयत्त हो न कर सके । यहा शासक सोचता है कि 
जबता को शोटिक शक्ति से डराया जा सकता है ! यहा मानव का सवार कि वह जी वित्त 
रहना चाहता है उसे डराए रखता है। इस प्रकार ढर की नकारात्मक भावना को वह 
सका रात्मर रूप से पुर करता है । इस प्रकार की व्यदस्थाणु सेनिक तानामाही कही जा 
सकी हैं । 

छल्ल-साधन (0०॥॥7ए०४४०॥) में घासक डराने-घमकाने का सन्त्र प्रयोग में नहीं 
छाते। यद्यपि यह तत्त्व व्यवस्था में विधमान रहते हैं लेकिन उनको पूर्णेतया सहायता 
नहीं ली जाती, अपितु शांसक चतुरता से ऐसा कुछ करता है जिससे शासकों के प्रति 
जनता मे श्रद्धा ब्याप्त रहे और बैधता प्राप्त हो जाय | इसमे ददाव व शर्वित का प्रयोग 
कट जनता को जरूरत के अनुसार हो घमकाया जाता है। इसया उद्देश्य है जनता को 
अवपीडन से अनभिन्न रखते हुए अधीन दनाया जाय। यहा छक्तति व दबाव का उपयोग 
कम और जनता की आास्यांग्रो व भावनाओ से प्रमुष रूप से सेला जाता है। जैसे धर्म मे 
विश्वास रखने वाली जनता मे शासक घर्म-स रक्षक (070।6००४ ० शशि) के रूप में 
सामने आएगा जैसे पारिस्तान में राष्ट्रपति अस्यूब खा ने किया। भारत में 962 के 
मम चुनावों में भो राजा-महाराजाओ के प्रति आस्था की भावता का कई राजा- 
भहायाजाओ ने सफततापूर्दक प्रयोग किया है 

निषन्वण (6हणवाँरपधर00) में जनता की भावना को जकडा जाता है। यह जकड- 
अजलाए, विचारधारा (१८००श८०) की, अन्धविश्वासों या जातीय श्रेप्ठता (8०० 
$७ए८7०१9) की हो सकतो हैं। इनका स्वरूप कुछ भी हो इनमे जनता का समर्पन एक- 
सी आस्था या विचारधारा की जकडन भावता ने आधार पर प्राप्त होता है। जैसे नाजी 
जमदी में जातोय श्रेष्ठता के बाधार पर जनता को आज्ञा प्रालन के लिए तैयार किया 
गया था। रूस व चीन मे स्ाम्पवादी विचारघारा में लास्था शासको को शक्ति नी बेंघता 
का स्रोत रहती है । 

झनुनयत की अवस्था में शासक व जतता में व्यापक सहमति का आभात्त मिलता है। 
यहा शासक जतता के मूल्यों व मान्यताओं को पहचानने का प्रयत्त करता है मोर इन 
भूल्यों को व्यावहारिक दनाकर या व्यावहारिक दवाने का विश्वास दिलाकर वेधहा प्राप्त 
दरता है । ऐसी शासन व्यवस्थामो मे घासक द शातित मे बेंधता के लिए एक तरह का 
समझौता-सा लगता है, जिसका शासक कई बार सौदेयाजी करने मे भी प्रयोग कर सकते 
हैं। ऐसो व्यवस्पाओ में जनता के हितो का सन्धियोजन (पाशव्ड जापध्यीतात) वे 
समूदीकरण (उहड्ा्टशाण्य) करने का यत्न क्या जाठा है। यह कार्य लोकतान्विक 
व्यवस्थाओो में विशेषकर राजनीतिक दल करते हैं। दल शासक व शासितो के बीच की 
कर इतब र जनमूल्यो को शासको तक पहुंचाने व उन्हे बैंधता दिलाने की भूमिका अदा 

ते हैं। चिन्न 28 में दिखाई गई शासन को उक्त चार अवस्थाओों मे लोगो का 


58. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाएं 


मानसिक दृष्टिकोग क्मश डर (गण), श्रद्धा (वल॑टाव्ा८टो, भावना (आतंधालाए) वें 
अ्न्ञान (००27७०॥) या हित (7/27८5४७), शासको की बैधता का आधार होता है। एहा 
यह उल्लेख करना अनुप्रशुक्त नहीं होगा कि अगर 'अवपीडन-अनुन॒यत ब्रायाम! को 
'सहभागिता-अपवर्जन आयाम' से मिलाया जाए तो अपवीडन अपवर्जेन के व अनुनयन 
सहभागिता के समीप होगे। अगर इसे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से जोडा जाए वो 
'अवपीडन अपवर्जन” निरकुश व्यवस्था का सकेतक व 'अनुनयन-सहभागिता' लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्था का प्रतीक पाया जाएगा । 

राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना का उपरोगृत आधार न बेवल शासन व्यवस्थाओं 
के वर्गकिरण मे सहायक है वरन इस आधार पर शासन व्यवस्था की प्रकृति, शासकों व॑ 
शासितो के सम्बन्धो भ्रौर शासको की शक्ति की वैधता के स्लोतो का सही-सही ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है / वास्तव में तुलना का यह आधार राजनी तिक व्यवस्थाओ वे राज- 
नीतिक ब्यवहारों वी यहराइय्े मे झाकने का उपकरण प्रदान करता है । 


व्यवस्थात्मक-प्रतिनिधात्मक आयाम (0:62-२८छ/९०5९३६३६ ६१९४५ 7000॥- 

शत) 

तुलना के व्यवस्वात्मक-प्रतिनिधात्मक आघार पर भी विभिन्त सरकारों की तुलना 
की जा सकती है। परन्तु तुलदा का यह आधार उतना सरल नही है। तुलना के इस 
आधार में साधारणतया यह देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था मे शासक प्रतिनिधि 
रूप रखत ह या नही । अर्थात शासक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं था नही | पहा यह्‌ 
प्रन्‍व उत्पस्न होता है कि जवता' का क्या अर्थ लिया जाए ? क्‍या जवता मे केवल 
अभिनवा (८१॥/८७ को, या सामान्य जनसाधारण को, या दोनो को हो सम्मिलित माना 
जाए ? हर समाज मे अल्पसख्यक (7770:09) भी होते है। इन अल्पसख्यकों व बहु- 
सख्यक्ो के आपसी सम्बन्ध भी उस समय जटिलताए उत्पन्न करते हैं जब॑ राजनी तिक 
व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के विकास की कोई सम्भावनाएं व साधन नही रहते। इस 
प्रकार इस आधार में इस बात का, कि शासक सदका प्रतिनिधित्व सही अरयों म करते हैं, 
ध्यान रखरर ही तुलता का प्रणास वरना चाहिए अन्पथा तुलना सतद्वी रह जाएगी और 
उससे शासन प्रत्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार को समझने म सहायता नहीं मिलेगी। 
जैसे एव शासन व्यदस्था म शासक 40 प्रतिशत का मत प्राप्त करके ही सद पर शासन 
का वैधानिक अधिकार प्राप्त कर ते है तो यह प्रतिनिधित्व का एक प्रकार हुआ और 
दूसरा 70 प्रिगत का मत पाला प्रकार ह* उठा है। दोनो में ही चुनावो के आधार पर 

शासक संगठित हुए हैं पर इगश अन्तर प्रतिनिधात्मक्ता म अन्तर ला देता है । 

ब्यव्स्या को बनाए रखना या बनाए रखन की शासको से अपेक्षा इसम और पेचौदगी 
का समावेश करतो है। प्रतिनिधात्मक प्रहृति वाने शासक अधिक वेधता युक्त होते के 
कारण व्यवस्था का चनाए रखन का ओचित्य प्राप्त कर लेते हैं। यह ध्यवस्या लोक- 
तान्व्रिक सरकारो से निरकुश व्यवस्थाओं मे श्रेष्ठतर होती है फिर भो प्रतिनिधात्मकता 
प्राप्त करने वे लिए राजनीतिक समाज वुछ न दुछ व्यवस्था (ठातंढ्ा) का ही बलिदान 
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करना श्रेयस्कर समझते हैं। इससे स्पष्ट है कि तुलना करते समय राजनीतिन' समाजो में 
शासकौ की प्रतिनिधात्मकता व व्यवस्थात्मक्ता वी अपेक्षाओ का ध्यान रखता 
होता है। 


वर्तमान-भावी गन्तव्य भायाम (ए७८॥६ 5045-#0४॥76 0725 0॥शणात्रणा) 
तुलता वा यह आधार उतना सरत्त नही है जितने पहले तीन आधार हैं। इस आधार 
पर राजनीतिक ध्यवस्थाओ की तुलना करते समय किसी राजतोतिक व्यवस्था के न 
क्षेदल कमान मूल्यों य उनकी अभिव्यत्रित व पूर्ति के छध्यों का वरन राम्राज की आाका- 
झामों पर माघारित अपेक्षित व भावी मूल्यो का भी ध्यान रखना होता है। कई राज- 
मीतिक ध्यवस्याओं में इन दो प्रकार के मुल्यो--बतंमान ब अपेक्षित, मे गतियेप्र की 
अवस्थाए दिखाई देती हैं। इसम जटिलता उस समय और भी वद जाती है जब राजनीतिक 
व्यवस्था में शासको से यह अपेक्षा भी रखी जाती है कि बे मुल्यो मे निरत्तरता व क्रमिकता 
बनाए रखने का प्रपास भी करें। 
इस आधार पर तुलना करते समय यह भी नही भूलना चाहिए कि सरकारों में 
विद्यमान विशिष्टताएं अत्यधिक जढिल होती हैं तथा कई विश्येपताए आप्त में वेमेल 
(ध००ग्रड5(८ा() भी होती हैं ॥ राजनीतिक व्यवस्था्यों की प्रकृति की जटिसवाओं के 
कारण एक राजतीतिक समाज, एक तरह से किसी भी अन्य राजनीतिक समाज के समान 
नही होता । सरकार की सरचना केवल स्पष्ट तथा अभिव्यक्त (८१७7८५५८१) शुल्यो का 
ही प्रतिनिधित्व नही फरती बरन भावी मूल्पो की प्राप्ति की सस्थागत व्यवस्था भी हो 
सकती है | इसलिए मूल्यो व गन्तव्यो के आधार पर तुलना अत्यधिक कठिन कार्य है। 
फारण मूल्य व गन्तव्य स्वाभाषिक भी द्वो सकते हैं तथा यह आरोपित भी हो सकते हैं। 
ऐसी अवस्थाओो में तुलना दुष्कर बन जाती है। जैसे भारत मे 'गमाजवाद' का गन्तव्य 
स्वाभाविक लगता है पर रूस मे साम्यवाद द्वारा स्थापित गन्तव्यो मे इतनी सवा भाविकता 
परिलक्षित नही होती है। पर 
तुलना के उपरोक्त आयामो के विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीति में सुनिश्चित, माप 
योग्य (गाध्घ5९०४०!७) व विश्वसनीय (7९॥30]0) तथ्य प्राप्त करवा कठिन है। राज- 
नीतिक व्यवहार इतने प्रभावों से युक्त होता है कि उसकी तुलना वे सर्वेव्यापी आधार 
सम्भव ही नही हैं। एस० ई० फाइनर द्वारा विवेचित उपरोक्त आधार मवश्य ही इस 
दिशा मे भागंदर्शक हैं तथा मोटे तौर पर तुलना की सम्भावनाओं का सकेत करते हैं। 
परन्तु इन आधारो का प्रयोग करते समय शोधकर्ता को घतर्क रहना आवश्यक है। अन्त 
325: ह्दै 00:33: ४४4९६ पर तुलना की णाए सो राजनीतिक 
हो जाती हैं। » राजनीतिक व्यवहार के बारे मे सामान्यीकरण की सम्भावनाए 


अध्याय 3 


तुलनात्मक राजनीति-विकास के 
प्रमुख सीमाचिहन 


((०फएश०9र१९ ?गास्‍|९४--क्राताक्राफ सी 45 ॥%07॥07) 


तुलनात्मक राजनीति स्वतन्त्र अनुशासन की अवस्था मे अचानक नही पहुच गई है। इसके 
विकास का न बेवल झम्बा इतिहास रहा है वरन, यह इतिहास अनेकों उतार-चढावों से 
परिपूर्ण भी रहा है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, परिभाषा व अध्ययन-स्षत्र 
के विवेचन के बाद यह देखना आवश्यक है कि इसका विव्रास विस प्रकार हुआ ? इस 
ऐतिहासिक सन्दर्भ मे ही यह समझना सम्भव है कि इस अनुशासन में क्या विवाद रहे हैं 
ओर उनका इसके विकास पर वया प्रभाव पडा है। यह कहा णाता है कि आज तुलनात्मक 
राजनीति एक सक्रमण की अवस्था में है। इसके परम्परागत आधार, दृष्टिकोण, पद्ध तियो 
थ शैली के प्रति आज राजनी तिशास्त्रियों मे असन्तोष की प्रवृत्ति है। जेंसा दूसरे अध्याय 
में स्पष्ट किया गया है, आज भी तुलनात्मक राजनी ति की प्रकृति व क्षेत्ष को लेकर उकताहूट 
व असहमत्ति की स्थिति दिखाई देती है। आज तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकीकरण 
का प्रश्न प्रमुष बना हुआ है । ऐसा लगता है कि आज तुलनात्मक राजनीति उस सस्या 
या व्यक्ित की तरह है जो परम्परागत व आधुनिकता के अलग-अलग ससारो में एक साथ 
रह रहा हो। यह वह स्थिति है, जिसमे तुलनात्मक राजनीति परम्परा को पूर्णतया छोड़ 
नही पा रही है, और पूरी तरह आधुनिक भी नहीं बन सकी है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति में आज मतभेद, गतिरोध व चुनोतियो की बहुलता है । तुलनात्मक राजनीति 
के विद्वान पुराने सिद्धातों और पद्धतियों को छोडकर नवीन सिद्धाग्तों व शेलियों को 
अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु कई कारणों! से यह पुरातन से नवीन की बोर का 
चरण अत्यन्त कठिन वन रहा है, तथा बाघारभूत बातो पर अभी भी विवाद और 
मतभेद दिखाई देते हैं। 

प्रस्तुत अध्याय मे इने विवादों का सक्षिप्त विवेचन करके तुलनात्मक राजनीति के 
विकास के प्रमुख सीमाचिल्नो वा वर्णन क्या गया है। अरस्तू व शास्त्रीय परम्परा के 
सक्षिप्त विवेचन के वाद पुन जागरण काल मे मंकियावलो, व बुद्धिवाद युग में मोन्टेस्क्यू 
के तुलनात्मक अध्ययनों की चर्चा की गई है! फिर इतिहासवाद के योगदान तथा 
राजनीतिक विकासवाद के काल में तुलनात्मक राजनीति की अवस्था का विवेचन किया 
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गया है। सक्षेप मे, प्रारस्भिक समाजशास्वियों को देव का भो दर्घन किया यया है। बन्‍्त 
मे दूसरे महायुद्ध के दाद तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मे आये ऋान्तिकारों व युगान्तर 
परिवत॑नो का आलोचनात्मक परीक्षण करे बाज की स्थिति का सबेेत दिया है। 
तुलनात्मक राजनीति ये विक्तत के प्रमुख चरणों वा विवेचन हरने से पहले कुछ 
विवादों की सक्लिप्त चर्चा आवश्यक है। क्योकि, इन विवादों के सन्दर्भ में ही तुलनात्मक 
राजतोति या विवास समझना सम्भव है। इन विवादो में दो विवाद श्ररुस हैं--पहला 
विवाद है, अधि-सिद्धास्तीय (धल्घ्य]व्तूताव्ण) व दूसरा है, पूर्व-सिद्धातोय 
(छाध्टाफच्णल्एव्ज) विवाद । इन विवादो दा सन्निप्त विवेचन इस प्रकार है। 
अधि-सिद्धान्तीय पियाद, सिट्ठान्तों वे सिात्त (प्रकश्ण॥ णी प्राल्लने०्) से 
सम्बन्धित है | तुलनात्मक राजनीति मे इससे तात्पयं उस विवाद से है जिसमे सुतनात्मक 
राजनीतिक अध्ययत मे क्ाधार-सिद्धान्त पर मत-विरेद है। तुलतात्मर' राज्नोति वे 
कुछ विद्वान, इस आयारयूत सिद्धा्त, झिस पर इसकी अध्ययन पद्धतिया व विश्लेषय 
शली याधारित है को एचित नहीं मानते हैं । यह न बेवल इसरो चुनौती दे रहे हैं वरन 
इसका परित्याग करना चाहते हैं। आधुनिया राण्मीतिशास्द्रियों को मान्यता है वि इस 
ज्ाधारभूत प्ियान्त को छोडना भावश्यवा है। जब तक यह आधार मृतता देनी रहेगी, 
तब तक तुखवात्मक राजनीति में नयीत पतियों व प्रविधियों वा प्रयोग सम्भव नहीं 
होगा। यह विद्वान तुलनात्मक राजनीति के आधार, इस ज्ाघारभूत सिद्धान्त को, गलत 
मातते हैं। इससे जटिल राजनीतिक ध्यदहार यो समझते के लिए आवश्यक तेवीन 
अभिमुखीकरण (०7९॥।४४०४) व पद्धतियों के विवास मे रकावटे भाती हैं। इस प्रकार, 
एक त्तरफ, परम्परावादियों द्वारा इस सिद्यान्त वी साधरता व उपयोगिता की बात वही 
जाती है, मौर दूसरी तरफ, आधुतिर राजतोतियास्त्रों इन्हे नकेवल अम्वीकार करते हैं, 
बरन इन्हें निरपंद मानते हैं। यह्‌ विद्वान टुलवात्मह राजनीति में सये जायाम दूड रहे हैं 
जिनकी अपनी पद्धति, अपने दृष्टिकोण थ जञाधार हो । 
इस प्रकार, साधुनिक राजनीति-दिद्यान नकारात्मक ढंग से तो तुलनात्मक राजनीति 
में सम्बी अवधि से प्रचलित धिद्धान्तो को गलत बता रहे हैं मौर सकारात्मक ढग से दये 
आयाभो के नये आधार, जितवी पठति व दृष्टिकोण भिन्‍न हो, प्रस्तुत कर रहे हैं। यह 
सिद्धान्तो का विवाद मौलिक है। इससे ही तुलनात्मक राजनीति की पुरातन से आधुनिक 
मे प्रवेश को झडचनो का ज्राभास मिलता है। यह विवाद श्वाज भी घना हुआ है। एक 
तरफ, राजयोतिक प्रत्ियात्रो को विभिन्‍तताए व राजनीतिक व्यवहार को विचित्नताए, 
सुलनात्मब विस्लेषण दो चुनोती दे रहो है, मोर परम्पराणत जध्ययन दृष्टिकोण सो हो, 
ह्वात को यर्तेमान सीमाओ मे सर्वश्रेष्ठ हरा रही है तो दूसरी तरफ इन चुनौहियो का 
सामना करने ने! लिए नई अवधारणाएं, नई अध्ययन पद्धतिया व नवीन दृष्टिकोप और 
छपागम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह प्िद्धान्तो का विवाद हो अधि-सिद्धान्तीय विवाद 
बाहा जाता है । 
पपें-पिड्धान्तीय विवाद से तात्पर्य उस स्थिति से सम्बन्धित विवाद से है, जो घिद्धान्त 
से पूर्वे को स्पिति से सम्बेद्ध है। किसो भी शास्त मे सिद्धान्त निर्माण की तौन जवस्थाए 
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या स्तर होते है। यह तीन स्तर हैं--परिकल्पनाकरण (॥५7०४६आ5४४०॥) सामायी- 
करण व सैद्धान्तीकरण ) पृ्वे-सिद्धान्तीय विवाद का सम्बन्ध पहले व दूसरे स्तरों से है। 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति अभी तक परिकल्पनाकरण व सामान्योकरण से आगे 
नही बढ पाई है। इन स्तरो के सम्बन्ध मे भी अनेकों विवाद हैं। देरी एक्सटीन ने इन 
विवादों के कारणो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि * तुलनात्मक राजनीति के बारे मे 
सबसे अधिक आधारभूत बात यह है कि आज यह ऐसा अनुशासन है जिसमे अत्यधिक 
विवाद है वयोक्ति यह शास्त्न एक प्रकार की विश्लेषण शली से दूसरे प्रकार की शैली मे 
सन्मण की अवस्था मे है।”+ 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति मे विवाद ही विवाद हैं। इस 
अनुशासन का कोई सरल व सीधा विवेचन सम्भव नही ॥ इसकी वर्तमान अवस्था को 
समझने के लिए हेरी एक्सटीन के अनुसार तीन बातें करनी होगी । प्रथम तो इसके विकास 
का ऐतिहासिक विवेचना करना होगा। दूसरे, यह समझाना होगा कि यह अनुशासन 
बरतमान मतभेदों की अवस्था मे कँसे आया ? और तोसरे, इसके वर्तमान विचारको मे 
व्याप्त प्रमुख विवादों व उनकी इस शास्त्र से अपेक्षाओ की व्याब्या करती होगी। इन 
तीनो भ्रश्नो के उत्तर परस्पर गठबन्धित हैं और इस शास्त्र के विकास का ऐतिहासिक 
विवेचन करने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो सकेंगे। इसलिए तुलनात्मक राजनीति के विकास 
पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सक्षेप मे तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख 
सीमाचिल्नों का विवेचन इस प्रकार है। 


तुलनात्मक राजनोति की परम्परागत धारणा 
प्रप्तह ए..558९4 प९७ए)7008 08 (08788&7५६ ?0.7स्‍08) 


तुलनात्मक राजनीति का इतिहास लगभग उतना हो प्राचीन है जितना राजमीतिक 
चितन का इतिहास है। सम्पूर्ण लिखित इतिहास ही तुलनात्मक राजनोति का इतिहास 

कहा जा सकता है। इसके सर्वेश्रयम चिन्तक व लेखक होने का श्रेय अरस्तू को ही प्राप्त 
है। अरस्तू की भूमिका तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार देने मे न बे बल महत्त्वपूर्ण 
मानी जाती है वरन कई कारणों रो मौलिक भी कही जा सकती है। अरस्तू ने जिन 
समस्याजो को तुलनात्मक विश्तेषण के लिए चुना व जिन पद्धतियों का राजनीतिक 
अध्ययन म प्रचलन किया, वे बाज भी तुलनात्मक राजनीति मे प्रचलित है। अरस्तू ने 
राजनी तिशास्त्रे को अनुशासन के रूप मे प्रघानता दी, और इस घात पर बल दिया कि 
राजनीति का अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए जिससे राजनीति सम्बन्धी ज्ञान का 
विकास एक शास्त्र के रूप मे किया जा सके । जद किसी अध्ययन को शास्त्र का रूप देना 
होता है तो सबसे पहले उसकी अध्ययन पद्धतियों को खोज की जाती है जिससे यह पत्ता 
लगाया जा सके कि वट कौत-फोनसी पद्वतिया हैं जो उसे शास्त्र बनाने मे अधिक से 
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अधिक सहायक होगी ? अरस्तू ते सवश्रपम उन पद्धतियों को बताया और तुलवात्मक 
राजनीतिक अध्यमन गो शास्त्र के रूप में विकसित झरने का प्रारम्मिक प्रयाप्त क्या । 
अरस्तू ते तुलवाध्मम राजतीतिगो केवल सेढान्तिक बल ही नहीं दिया, अपितु 
तलालीन विश्व में प्रचलित 58 सविधातों झा तुसनात्मक विम्तेपण करके राजनीतिक 
अध्ययन फो छुनिश्चित तप्यों पर भाधारित किया। आनुमविफ विश्तेषण का यह 
सबंप्रथम प्रयोग था। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पोलिटिश्स में राजनीति भी अध्ययन 
पद॒तियरों सम्बस्धी प्रघतत उठाये और अनेकों प्रश्तो रा स्‍्वय ही इस पुत्तर में उत्तर भो 
दिया। अरस्तू ने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त निगमतात्मर पदर्ति (७८४७०४४८ ॥0९0७00) फो 
राजनीविशास्त्र में पर्याप्त नही मानकर भागमनास्मक पद्धति (000४6 7760700 ) 
पद्धति पर बल दिया । पद्धतियों के प्रति अरस्तू का यह विद्येप लगाय पोलिदिकत्त को एक 
पद्धति सम्बन्धी पुस्तक बना देता है, जिसमे संत पद्धतियों सम्दाथी प्रश्न उठाये गये है। 
अस्त में यह कहने उपगुकत होगा कि अरस्तू तुलनात्मक पद्धति मे प्रवर्तर होने ने कारण 
तुलनात्मक राजनीति! के मस्यापक्ष भी धे। उन्होने सटकारों के बर्गीकरण झे लिए 
छुनिश्चित भाधार दताए और तुलतात्मर पद्धति मो प्रचलित किपा। इसलिए भरस्तू 
का तुलनात्मक राजनीति में विशेष स्थान व महुत्त है। 


मैकियावली य पुत्र जागरण काल 
(४४४९४8ल्‍/घ४ष.॥7 ४7४० छ&६)२४।५5&१२८5) 


लनाक््मक दशाजनोति का आधुनिक अध्यपत, पुन जागरण काल के राजनीतिक चिन्तन 
) आरम्भ हुमा माना जाता है। इस काल से राज्य को 'देवी' (306) नही 'मातवक्ृता 
वाला गया और इसलिए इसझे पुत॒गंठन भा सेब-तिर्माण का था यो कहे इसमे सुधार का 
गर्ग प्रशस्त हुआ ।? 

मैंकिमाबली परद्रहवी-सोलहबी शताब्दी के इस सास्कृतिक धुत जागरण पाल का है! 
शिशु धा। उसमे राजनीति-शास्त्र में पद्धति धम्बस्धी प्रश्न फिर उठाए और राजनीतिक 
अध्ययन यो वेज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का अप्रत्यक्ष प्रयास किया। तुलनात्मक 
राजनीति को तो मैकियावली की महत्त्वपूर्ण देन रहो है, वयोकि उसके राजनी ति सम्बन्धी 
सभी तिष्क्प विभिन्न शाप्तन व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर ही आधारित है। 
उसकी पुस्तक प्रिन्स ([४70०८) के अध्ययन से, तुलनात्मक याजनीतिक अनुशासन को 
उसकी दन का सकेत मिलता है। इस पुस्तक म मंक्यावली ने यह ब्यक्त किया है कि 
राजनीति का व्यवस्थित व तुलनात्मक अध्ययन क्यो आवश्यक है ? उसके चिन्तन व 
बेखन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य मनुष्य द्वारा तिमित सस्या है और राजनीति का 
उद्देश्य सामाजिक अभियम्त्रण (50९०३। शाहआध्श्यगाड़) है । 

मेंकियावली ने बताया कि राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित है इसलिए इनमे मिसताए पाई 
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शास्क्षीम रूप दिया है वहू भी विकृत ही है।* लेकिन एक्सटीन यह स्वीकार करते हैं कि 
पदि मैंकियावली ते इतने विक्ृत ढंग से तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग न किया होता तो 
आज तुसनात्मक रागगीति मे प्रमुक्त शुद्ध पद्धतियों की थोज नही हो पाती। इसलिए 
मैकियावली ढ्वारा प्रस्तुत पठतियाँ, तुलनात्मक अध्ययत की बतंमान की परिशुद्ध शैलियों 
की पृष्ठभूमि मानी जा सकती है। इस प्रकार, यह कहना उचित होगा कि मैं किमायली की 
घुलनात्मक राजनीति रो अप्रत्यक्ष देन भी अध्यन्त महत्त्व की है। 


मोग्टेल्क्यू व बुद्धियाद पुय 
(0प्राए५एए50 &#पए उप्ठछ एप्प छा) 


बुद्धिवाद के युग में तुलतात्मक राजनीति की पद्वतियों को छोड जिन समस्याओं को 
उठाया गया तथा जो सिद्धाग्त प्रतिपादित किए गये ये ब्राधुनिक ही नहीं वरत अधिक 
परिशुद्ध भी दिषाई देते हैं। इनमे मोस्टेस्क्यू की कृति दि स्पिरिट आफ दी साँश (76 
8छगमा ए ६॥९ ].8 5) आश्चयैजनक रूप में आधुनिक है। 

मोस्टेस्क्यू भी, मैकियावसी की तरह ही अपने चिम्तन का सक्ष्प मूलत राजनी तिज्ञता 
तक सोमित रछता है| परर्तु उसका उद्देश्य यह बताने के बजाय कि घरका रें किस प्रकार 
स्पष हर करें, महू बताना अधिक था कि सरकारों का सगठन किस प्रकार किया जाए *ै 
उसमे आग्रमनात्मक पद्वति का प्रयोग सर्वधानिक अधियस्तण (०णा३धएएवढार्वा 
&78॥7064॥78) में किया। मोन्‍्टेस्क्यू, सविधान निर्माण की कला को न बेवल विकसित 
ही करना चाहता थाग, बरन उसे वज्ञानिक माधार भी प्रदान करता चाहूता घा। उसकी 
माग्यता थी कि अगर राजतीतिक व्यवष्या, सामाजिफ व्यवस्था व वातावरण मे सन्तुलितत 
सम्गन्ध स्थापित किया जाए ह। उचित स विधान का निर्माण सम्भव होगा । उसका यह 
भी कहना था कि सामाजिक व्यवस्था स्वय मानव द्वारा तिमित है। यह सामाजिक 
व्यवस्था, मोन्‍्टेस्क्यू के अनुस्तार, सम्बन्धों व सगठतो का ही प्रतीक है। यह सम्बन्धों ओर 
सगठतो वी प्रद्नृति मनुध्यो द्वारा बदली जा सकती है। वह सामाजिक परिवत॑न कौ एक 
तकनीक कहता है और इसे मनुष्यों द्वारा सचालित मानता है। 

इन दाशंनिक विचारों को पुस्तक रूप देते समय मोस्टेह्क्यू को तुलनात्मक पद्धति का 
प्रयोग अनिवाय दियाई दिया। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही वह देख सकता था कि 
विभिन्‍न समाजो में से कौन से समाजो के सगठन श्रेष्ठतर है ? इसी के द्वारा ही, वह देख 
सकता था कि इन सम्बन्धों वे सगठनों को मनुष्य ले बदलने का किस प्रकार अयत्न किया है 
और यह प्रयतत कहा तक सफल हुए है ? अगर राफल हुए हैं तो क्यो और नही हुए हैं तो 
वयी नही हुए हैं? इन सब प्रश्नो के उत्तरो की तलाश ने उस्ते तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 
करने की अवस्था में अनिवायंत लादिया। इस प्रकार तुत्ननार पक अध्ययन में उसके 
विचारों का भुख्य बिन्दु तुलनात्मक पद्धति पर बल देना बन गया। इसके अलावा भी 
भोस्टेस्क्यू की तुलनात्मक राजनीति वो विशेष रूपसे यह देन रही है -- 
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मतमेदो में से मान्य का प्रतिपादन या किसी एक की श्रेष्ठता का निष्कर्ष तुलनात्मक 
आधार पर ही सम्भव होने के कारण इतिहासवादी राजनीतिक चिन्तन, तुलतात्मक 
राजनीति का खुला विरोध (०9८७ ग्रट्ह०४) होते हुए भी, इसका महत्त्वपूर्ण प्रेरक बत 
गया। इन मतभेदो से सम्बन्धित वातों का उल्लेख करके इसके योगदान का सकेत दिया 
जा सकता है। इतिहासवादी विचारको में अन्तत मजिल, मौलिक व आधारभूत कारकों 
को लेकर मतभेद मुख्यतया हीगल (प्र॒८४८7) व काले मास्स (९३7] १४४77) में है । 

हीगल जमंन दाशनिक या। उपके अनुसार आत्मा का मोक्ष मानव जीवव का अतिम 
उद्देश्य है। मानव का विकास एक नेतिकता की दिशा में हो रहा है, और अतिम 
वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना (23007 ए णेणाबल ॥6279) ही मोक्ष 
प्राप्त करना है। उसके अनुसार जो अतिम विवेक (८3500) है, बह भिल-भिन्‍न प्रकार 
के रूप में पुथ्वी पर अवतार लेता है और उसका एक रूप स्वय मनुष्य है। राज्य भी एक 
ऐप्ता ही अवतरित स्वरूप है। जब ईश्वर मनुष्य के रूप म अवतरित होता है तो पूर्ण 
ईश्वर (७॥॥॥॥8० 7८७५०४) न होकर उसका एक अश मात्र होता है। जब यह अश रूप 
ईश्वर से अलग हो जाता है तो इसकी प्रवृत्ति पुन ईश्वर रूप मे विलय की होती है। 
हीगल को मान्यता है कि मनुष्य यह ईश्वर में पुद विल्लय राज्य के माध्यम से ही कर 
सकता है। दूसरे शब्दों मे मनुष्य का फिर से ईश्वर मे बिलय ही मोक्ष है और यह मोक्ष 
राज्य के द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता है। 

होगल इसलिए ही ' राज्य को ईश्वर का पृथ्वी पर विचरण” कहता है । इस आधार 
पर वह एक सवेभक्तिमान राज्य की कल्पना करता है जिममे मनुष्य पूर्णतया राज्य के 
अधीन रहता है। होगल के अनुसार मनुष्य की राज्य के अघीन होने की अवस्था वास्तव 
में स्वतन्त्रता है। व्यक्ति जितना अधिक राज्य के अधीन होता जाता है, उतना ही मोक्ष 
की ओर अग्रप्तर होता जाता है और मोक्ष को ओर अग्रसर होता वास्तव म॑ स्वतनन्‍्त्र 
होना है। इस प्रकार हीगल को यह धारणा व मान्यवा, तुलनात्मक अध्ययन की महत्ता 
को अस्वीकार करना है। उसको कल्पता के राज्य मे समता है और बिपमता का कोई 
प्रश्न ही नही उठता । एक से लक्ष्यो म हर राज्य व हर व्यवित का व्यस्त होना इतनी 
समता राज्यों म॒ ता देता है हि वह केवल एक ही तरह के होते है। तब तुलनात्मक 
अध्ययन का एसे राज्यों में कोई भी स्थान नही दिखाई देता है। 

काले माक्स के अनुप्तार वास्तविकता, भौतिक पदार्य है और इन भोतिर तत्त्वो से 
इतिहास को विकास वे लिए प्रेरणा मिलती है। इस विकास का अतिम उद्देश्य भौतिक 
दृष्टि से वर्गंहीन व राज्य विहोन समाज को ओर अग्रसर होना है। इस विरास के पीछे 
प्रेरक तत्त्व भोतिक है और यह वर्ग सघप वे माध्यम से अतिम मजिल की ओर अग्रसर 
होता रहता है। माक्स के अनुसार भी सभी समाजो में आधारभूत तत्त्व एक है और 
उद्देश्य एक से हैं इसलिए इनम तुलना निरथंक है। 

गहराई स॑ देखने पर ज्ञात होता है कि यद्यपि यह विचारक तुलनात्मक पद्धति में 
विश्वास नही रखते थे फिर भी उन्होत अपने विचारो क॑ पुष्टीकरण के लिए तुलनात्मक 
आधार का सहारा लिया | इसी आधार पर व यह बता सके कि उनक द्वारा प्रतिपादित 
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अतिम सजिल व विकास के प्रेरक कारक न केवल सर्वश्रेष्ठ हे, वरत केबल वही सत्य व 
तथ्य-मुक्त है। इस प्रकार इनके राजनीतिक दर्शन में झुछ ऐसे बिन्दु उभर जिनका भागे 
चलकर तुलनात्मक पद्धति से प्रयोग हुआ ओर इस प्रकार इतिहासवादी चिन्तक तुलनात्मक 
राजनीति को आगे ग्रढाने में सहायक हुए। सक्षेप मे इनकी तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्यपन मे देन का उल्लेख करके इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। 


इत्तिहाप्तयाद की तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक विश्लेषण को देन 

(एकात्तीफाणा रण पाप्रण्यतत्ना 0 एगराएशवाएड ह#0तएर2. शाएं 

एणाफुघनाएढ कया 95) 

इतिहासवाद के दाशंनिर चितको द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रत्यय या अवधारणाए 
तुलनाश्मफ राजनीति गे माधारमूत बत गए है। काले मां का “वर्ग का प्रध्यय इसका 
उदाहरण है। यह प्रतयय आगे चलकर तुलनात्मक राजतीतिक अध्ययन के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्यास्या का एक प्रमुख आधार वना 
सौर एक विश्तेषण-सपर्ग (803/0708॥ ८३८४०४५) बन गया है। 

इतिहासवाद की तुलतातमरू राजनीति को दूसरी देत कुछ समस्याओ फे रूप में है । 
इनगे से प्रमुख रामस्पा, राजनीति, इतिहास, सस्कृति व धर्म के परस्पर सम्बन्धो को है। 
आज यह प्रश्न मुछ्य रूप से उठाया जाने सपा है कि इतिहाप्त व राजनीति का आपस में 
क्या कोई सम्बन्ध है ? संस्कृति व धर्म का राजनीति से सम्बन्ध तो तुलनात्मक अभ्ययन 
में सामान्मतया, व तुलनात्मक राजनीति मे प्रमुखतया आधारभूत बन गया है। इस 
प्रकार इतिहासवादो दर्शन मे उठी यह समस्या तुलनात्मक राजनीति की ाधुनिक समय 
में प्रमुष सामग्री बन गई है। 

इतिहाराबाद की ही यह देन है कि अब तुलनात्मक अध्ययनों मे विकास-क्रम की और 
भी ध्पान दिया जाने लगा । विकास-क्रम की साप्तानिक गरत्यात्मकता (६००४ 
4५गथयं०$) का पहलू विशेष रूप से रुचिकर बत गया तथा यह समझा जाने लगा कि 
मानव के विकास का इतिहास ही सामाजिक गत्यात्मकता का प्रतीक है। आगे चलकर 
यह बात भी तुलनात्मक राजनीति की विषय-स्रामग्रो मे एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बने गया। 

इतिहासवाद-ने ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों में सर्वव्यापी व सा्वेभोमिक 
सिद्धान्तों के प्रति गोह उत्पस्त किया है। होगल और मास दोनो ने हो एक ऐसे सावे- 
भौमिक सिद्धास्त (8770 ॥॥८079) का विज्ञार सामने रखा जो सब व्यवस्थाओं पर, सब 
देशों मे, हर समय, समान रूप से लागू होता हो । यद्यपि उन्होने यह बहुत कुछ कल्पना 
के सहारे प्रतिपादित किया, परन्तु इससे ऐसा आदर्श व लक्ष्य तुलनात्मक राजनीति मे 
भाया जो झिसी राज्य, सस्पा या व्यवस्था विशेष से हो बधा हुआ नही हो! इसी से प्रेरित 
होकर तुलनात्मक राजनीति मे भी अब यह प्रयत्न होने लगा कि इसमे भी ऐसे विद्धान्त 
बनाने ढ़ा क्षय हो जो स्वब्यापी व सा्वंभौमिक हो तथा जो कल्पना के स्थान पर ययार्थ 
के अध्ययन व तथ्यों पर आधारित हो। 


इस प्रकार, इतिहासवाद तुलनात्मक राजतीति का निषेध होते हुए भी इस अनुशासन 
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के लिए अत्यन्त लाभप्रद रहा है। आधुनिक समय मे तुलनात्मक राजनी ति ने इसी के द्वारा 
प्रचलित बहुत सारे प्रत्यय, समस्याए ब सिद्धान्त अपना लिए हैं, और उनको आनुभविक 
आधार पर स्थापित करने के प्रत्यन होते लगे हैं। परन्तु इतिहासवाद इस देन के बावजूद 
भी आलोचना का शिकार हुआ है। सक्षेपर में आलोचना निम्न बिन्दुओं को लेकर की 
जाती है। 


इतिहासवाद की आलोचना (एराल$आ5 ण॑ साइ0205फ) 

जो विचारधाराए इतिहासबाद के आवरण में पनपी वे केबल कल्पनात्मक हो थीं। 
इसलिए प्रथम आलोचना मे यही कहा जाता है कि इतिहासवाद में कल्पता का जोवत की 
वास्‍्तविकताओ से सम्बन्ध टूट गया। तुलतात्मक राजनीति ने इस टूटी कडी को बाद मे 
जोड़कर राजनीदिक अध्ययन मे ययार्थ को पुन प्रवेश दिलाया। 

आलोचना मे दूसरी बात यह कही गई है कि इतिहासवादी घिन्‍्तकों ने इतिहास की 
प्रकृति को ठीक प्रकार से नही समप्ता । इतिहास के घटनाघक्रों के बिभिस्न कारण होते हैं 
क्योंकि, विविध देशो मे मनुष्यों के उद्देश्य अलग-अलग भ्रकार के होते हैं। इस कारण यह 
रहना गलत है कि इतिहास की एक ही मजिल है भौर इसमे परिवर्तन के कारण भी एक 
समान हैं। इस प्रकार, इतिहासबादियों ने मानव की मजिल को एक मानकर इतिहास- 
चक्र की एक-सी कल्पना से, इतिहास को ही निर्जोव बता दिया। इसने स्तब कुछ अपने 
आप होता मानकर, मानव को निराश व हताश बनाने का मार्ग प्रशस्त किया । 

इतिहासवादी सर्वव्यापी सिद्धान्त (8098 (8८०7९8) में विश्वास करते थे। वे 
ऐसे सिद्धास्त की खोज मे व्यस्त रहे, जो हर काल, हर समय व हर स्थात पर समान रूप 
से लागू हो। परन्तु आलोचकों के अनुसार सादंमौमिक द सर्वब्यापी सिद्धान्त निर्माण से 
पहले यधायंता पर भाघारित मध्य-स्तरीय सिद्धान्त बनाए जाते आवश्यक हैं। सर्वेब्यापी 
सिद्धास्त की इस स्थिति को प्राप्त करने मे मध्य स्तरीय सिद्धान्तों का प्रतिपादत आवश्यक 
होता है। ऐसे सिद्धान्तों को आवश्यकता होठी है जो सम्पूर्ण विश्व के बजाय काफ़ी देशों 
पर समान रूप से लागू होते हो, जो हर समय व हमेशा लागू नहीं हो१र काफो 
समय तक लागू होते हो। इतिहासवादियो ने ऐसे मध्य-स्तरीय सिद्धान्त प्रतिपादन का 
प्रयत्न ही नही किया मौर सीधे सावंभौमिक-सिद्धान्त निर्माण मे लग गए। उनको इसमें 
विफलता तुलनात्मक राजनोति के लिए वरदान सिद्ध हुई अन्यथा तुलनात्मक राजनीति 
के विचार भी इसी प्रकार का प्रयत्न सीधे हो करने लगते। क्योकि लक्ष्य को दृष्टिसे 
तुलनात्मक राजनीति भी बन्तत स्वब्यापी सिद्धान्त बनाने का स्वप्न रखती है। 

इस प्रकार, निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि इतिहासवादियों ने “बहुत जल्दी 
इतना कुछ करने का प्रयतत किया कि अन्त में उनकी देन नगष्य ही रहो और वह केवल 
कुछ रोचक समस्याओं व सैद्धान्दिक उपाग्रमों और स्याएक गलत जानकारी के रूप में ही 
कही जा सकती है।”* इन कमियो के कारण इतिहासवाद के विचारों का घीरे-धोरे पतन 
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हो गमा। उसके पतन के कारणों का से भिप्ठ विवेदन करके इसके कमजोर पक्ष का और 
अगिक स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इसके पतन वे लिए निम्नलिखित विकास 
उत्तरदायी हैं---- 

इतिहासबाद के पतन के कारण ((४०5९5 ० बल्शा।6 रण #5070500)-- 
इतिहासवाद दा दाश निक पक्ष घीरे-पीरे कमजोर पड़ने लगा था। इसका प्रमाववत्त 
करने म एक तरफ तो वास्‍्तविकताबाद (छछञशडण) भोर दूसरी तरफ दाहंनिस 
बहुलदाद (9800509076 एाण्टश४रण्) ने योग दिया। जास्‍्तविकताबाद गधा पर 
आधारित तथ्यों पर जोर देता है॥ कल्पता का इसम कोई स्थान नहीं होता | इस कारण 
घह कल्पना प्रधान इतिहासदादी धारणाबो का सजीव विद्यघ बत गया। दाशंतिक 
बहुलतवाद का नारा है दद्वेश्यो व साधनों को बहुलता। इक्तके मनुसार मानव के उद्देश्य 
प्रिन्‍्न भिन्‍न हो सकत हैं, मौर इन उद्देश्यों को मोर अग्रसर होने के माय व साधन मो 
अलग-मलग होते हैं। इन मान्यताबों के कारण, एक तरफ तो वान्वविक्तावाद थे 
दार्शनिक बहूलवाद ने इतिहासतवाद के छ्लाम का आधार प्रस्तुत कया ओर दूसरी तरफ 
तुलनात्मक राजनीति ढो प्रोत्साद्वित किया । यह दोनो ही, तप्यों की विविधता का सकेत 
देते हैं और तुलतात्मक राजनीति म तथ्य और विविधता महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रवाद 
व राष्ट्रीय राज्यो के उदय ने इतिहासवाद को सावमौमिक ब सर्वव्यापक हैंद्धान्विक 
मान्यताओं को आघात पहुचाया । रास्ट्रीय राज्यो को स्पापना से हर राज्य ने अपने पूयक 
व्यक्तित्व पर, अपने अनोसेपन पर तथा मलग व बिश्चेष प्रकार की राजतीतिरू ब्यवस्था 
पर वल दिया । इससे यह विचार सबल वना कि हर राज्य का अपना मार्ग और अलग 
गन्तव्य है। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक दर्शन के रूप में और राष्ट्रीय राज्य एक सरचना के 
रूप में इतिहासवाद के लिए एक चुनौती बन गए मोर इसके प्रतन का मार्ग तैयार 
किया। 

सास्कृतिक सापेक्षवाद (०एघाहश एशुद्राश5क्ो को दार्शनिक श्रवृत्ति के उदय से भी 
इनिहासवाद का विचार-कितिज घुधला परढा। इतिहासबादियों की यह मान्यता, कि 
राजनीति सस्कृति से बन्धित हे और राजनोति सास्कृतिक सस्कारों से निर्धारित होती है, 
अव घोरे-धोरे घदलने लगी ओर यह विचार उमरा कि सस्कृति का राजनीति पर 
प्रभाव हो पढ़ता है पर बे एक-दूसरे से बन्धित द्वो यहू आवश्यक नहीं है, सस्कृति 
राजनीति से मलग भी हो सकती है और इनम पारस्परिस्ता भो रह सकती है। इससे 
यह स्पष्ट हुआ कि सस्कृति आशिक रूप से हो राजनीति को प्रभावित करती है, मौर 
राजनीति का अपना स्वतन्त्र बस्तित्व होता है | इतिहासवाद इसके बिपरीत सास्कृतिक 
प्रमवाद (८ए॥/एश ७७६०|७(»छो की बात कहता है जो ब्यवहार में तकंसम्मत नहीं 
पादा गया। इस धारण्ण--सास्कृठिक सापेश्षवाद--के विकास ने तुलनात्मक राजनौति 
को प्रोत्ताहित किया और विभिन्‍न देशों को सस्कृठि का वहा को राजनौति पर प्रभाव 
तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण अग बन गया। 

इसके अलाबा भी इतिहासदाद को दो प्रमुद घारणाब--आदर्शवाद व माजचंवाद के 
प्रति शक्ाए उत्पन्न होने लगी । इनसे ब्यक्ति पूर्णतया राज्य के अधोन होता दिखाई 
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दिया और इनकी भाड़ में निरकुश व तानाशाही व्यवस्थाएं पनपने लगी। फलस्वरूप 
इतिहासबादी धारणाओ का व्यावहारिक परिणाम खतरनाक होने से इनको शका को 
दृष्टि से देखा जाने लगा और इससे यह कमजोर पढ़ती गईं। निष्कर्ष रूप में यही कहां 
जा सकता है कि उन्‍्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में कई शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से 
इतिहासवाद बदनाम हुआ। इनमे वास्तविकतावाद, दाशंनिक बहुलवाद, राष्ट्रवाइ तथा 
सास्कृतिक सापेक्षतावाद का उदय इसबे पतन के कारणो से प्रमुज बना ।* 

वद्यपि इतिहासवाद का पतन उसकी मान्यताओं में हो निहित था, फिर भो इसकी 
रचनाश्मक ब सस्थागत प्रतिक्रियाएं तुलनात्मक राजनीति के विकास में विशेष योगदाद 
कर सकी | इतिहासवा दियो ने सुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी को बहुत मुछ गन्तब्य के 
रूप में प्राप्त करने के लिए दिया। उन्होंने अनुशृति बरने व अनेको बाधाओं को पार करने 
की प्रेरणा भी दी । इतना ही नहीं, इतिहासवादियों ने जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया, वे 
माज भी तुसवात्मक् राजनीति में प्रयोग किए जाते है । उन्होने जो प्रश्व उठाए वे अभी भी 
उठाए जाते हैं, पद्धति विश्लेषण को शैली में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। इतिहास- 
बादियों के दर्शन की मान्यताओं के विरुद्ध प्रतिजियाओ का सक्षेपर में विवेचन करने यह 
समझने का प्रयरन करना उपयोगी होगा कि इतसे तुलनात्मक राजनोंतिक अध्ययत कैसे 
समृद्ध बना । 


इतिहास के विरुद प्रतित्रियाए (९३४०७००5 88205 ॥$0८5॥) 

ऐसा माना जाता है कि इतिहासवादी दर्शन का तुलनात्मक राजतीति बे' विशास मे 
महस्त्वपरर्ण योगदान रहा है। इतिहासवाद की घारणाओ से असहमति के कारण राजनी तिक 
चिन्तन में रई प्रतिक्रियाएं हुईं, जिनका तुलनात्मक राजनीति में विशेष महत्त्व है। इन 
प्रसिक्रियाओ के झुप में तुलनात्मक राजनीति को व्यवस्थित स्रामग्री प्राप्त हुई तया इस 
अनुशासन के नये आयाम व दृष्टिकोण उभरे। इतिहासवाद के विरुद्ध निम्नलिखित प्रति- 
क्रियाओं को तुलनात्मक राजनीति में अधिक प्रेरक माना गया है। इनका सक्षेप्र मे 
विवेचन, इनके योगदान को समझने में सहायक होगा । यह विवेचन इस प्रकार है-- 

(क) अमूर्त सिद्धाग्तों पर बल (8090385 ०१ ४७५४० ॥007)) -इतिहासवाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप पहली घारणा पूर्ण काल्पनिक राजनीतिक सिद्धान्त की पनपी । 
मुख्यतया सोकतन्व का पक्ष व विपक्ष, आध्यात्मिक (प८७॥॥$७८०)) तात्विकीय 
(०४/००8०2/), मनोवैज्ञानिक व कानूनी आधारो पर पुष्ट किया जाने लगा। इसने 
तुलनात्मक यजनीति को सार रूप में ही प्रभावित किया क्योकि, अब बहू अध्ययन, जो 
तथ्यों पर आधारित ये, उन अध्ययनों से अलप होन लगे जो तथ्यों के स्थान पर 
कल्पनात्मक मे । इतिहासवादियो की चाहे कुछ भी कमरिया रही हा पर इन्होने तथ्यों व 
विचारों मे अवश्य हो सम्दन्‍्ध बना दिया था। पर इस प्रतित्रिया के कारण तथ्योय 
बिन्सन मे सम्बन्ध विष्छेद ही हो गया और अब दो अलग-अलग अध्ययन-.- एक राजनी तिक 
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विचारों का व दूसरा राजनीतिक सस्थाओ य व्यवहार का अध्ययन बन गया । यह दूसरी 
घारा ही, तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन कहा गया, क्योकि तुलनात्मक राजनीति मे 
विभिन्‍त राजनीतिक सस्थाओ व व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रमुख रुप से 
होता है । 

(व) औषधारिश-कायूनी अध्ययनों पर चल (छणा]ओक्आड था गििएवोनद्हश 
&000॥65)--प्तप्यो व चिन्तन का पृषफ्करण, इतिहासबवाद के विरुद्ध दूसरी प्रतिक्रिया के 
बिकाप्त के लिए उत्तरदायी है। यह्‌ प्रतिक्रिया भौपचारिक व सबिधान द्वारा स्पापित 
कामूती व्यवध्या के अध्ययन के रूप मे हुई। इसके विचारक मुझ्यत यहद्दी देखते है कि 
कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है ? इन्होने तुलनात्मक राजनीति के विकास में 
सकारात्मक योगदान दिया । इस प्रतिक्रिया मे कानूनी पक्ष पर अधिक बदल देने के कारण 
यह प्रश्न उठ खडा हुआ कि कानूनी सत्य व्यवहार में भी सत्य हे या मही। अगर कामूनो 
व्यवस्था से व्यवहार भिन्न प्रकार का है तो इस भिन्‍तता के कारणो की खोज होनी चाहिए । 
यह घोज केवल तुलनात्मक आधार पर ही सम्भव यी। इत प्रकार औपचारिक-कानूनी 
भध्ययनो ने तुलनात्मक राजनीति को नमा क्षेत्ञे मवदान किया और इसका वैज्ञानिक झूप 
में विकास क्षिया। क्योकि, केवल औपचारिक कानूनी तुलना राजनीतिक ष्यवस्थाओ के 
बारे मे सतोपजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही थी इसलिए ओपचारिक-कामूसी पक्ष के 
साथ ही साथ व्यावहारिक पक्ष को भी देखा जाते लगां। यह राजनीतिक व्यवहार के 
अध्ययन की प्रवृत्ति तुलनात्मक राजतोति मे एक महत्त्वपूर्ण विकास कही जा सकती है। 
इसी से सस्‍्यामत अध्ययन से व्यावहारिक अध्ययन की ओर कदम बढाया जा सका । 

(ग) समनुझपात्मक या संरूपण अध्ययन (0०एगीडए788ए० ४६४4/८४३)--तौस सी 
प्रतिक्रिया वास्तव में तुलनात्मक राजनीति से भलग हटने का सा प्रभाव रखती प्रतीत 
होती है। यह प्रतिक्रिया सरूपण अध्ययन के रूप में प्रकट हुई, जिसमे प्रत्येक देश की 
राजनोतिव स्यवस्था को अनोथी (७०५५८) मानकर उसका अलग से अध्ययन किया 
जाने लगा | इस प्रतिक्रिया के विचारको की यह मान्यता यी कि प्रत्येक देश की राज- 
नीतिक व्यवस्था अपने आप मे बिचित्र होतो है। हर राज्य का अपना समाज, अपनी 
संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्न होता है। हर राज्य को अलग राजनीतिक व्यवस्पा, मुल्य, 
आकाक्षाए व नीतिया होती है, जो हर राज्य से प्रिन्न होती है। इससिए प्रत्येक राज्य 
का अज्नग व्यक्तित्व होता है जो स्वयं मे ध्ोलिक दिखाई देता है । इसलिए प्रत्येक राज्य 
को अध्ययन की पृथक इकाई मानता आवश्यक है और ऐसी विचित्त व अलग इकाई को 
समझते के लिए इसका पृथक अध्ययन अनिवार्य ही दिखाई देता है। हर राज्य की राज- 
नोतिक व्यवस्था उम्तकी भोगोसिक स्थिति, इतिहास व दार्शनिक परम्परा से सम्बद्ध 
होती है । इसलिए हर राज्य का अलग ही अध्ययन मावश्यक है। इस धारणा के समर्थकों 
ने हर राजनी तिक व्यवस्था के कानूनी व संरचनाश्मक ढाघे का अलग-बलग अध्ययन ही 
उपयोगी माना । 

पु राहूपण अध्ययनों मे राजतोतिक व्यवस्थाओ के व्यावहारिक स्वरूप की अवहेलना हुई, 
जससे तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन प्रारम्भ मे कमजोर हुआ। पह धारणा भी जोर 
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पकड़ती गई कि तुलनात्मक अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वर्पोकि प्रश्येक 
राष्ट्र स्वय अपना अलग प्रतिमान रखता है। परन्तु जँसे-जंसे सरूपण अध्ययन अधिग 
मात्रा में उपलब्ध होने लगे, त्यो-त्यो यह दिखाई देने लगा कि राष्ट्र स्वय में इतने अनोखे 
नहीं हैं जितना उन्हे समझा जाता है । इससे यह धारणा बती कि यदि इन राज्यों का 
छुलनात्मक अध्ययन क्या जाए तो हो सकता है कि इनके बीच काफो समानताए सिर्तें। 
यह समानताओ की छोज या असमानताओ को समझने की प्रवृत्ति तुलनात्मक अध्ययत 
को ही अपनाने का प्रोत्साहन देने लगी । इस प्रकार सहूपण अध्ययनों का प्रभाव प्रारम्भ 
में तुलनात्मक पद्धति को निरथंत्र मानकर भी मत में इसके पक्ष को सजडूत बताते लगा । 
ऐसा इसलिए भी हुआ कि सरूपण अध्ययनों ने इतने तथ्य व सामग्री जुटा दी कि इस 
आधार पर राजनी विक ब्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव था। अत तुरन्त ही 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्यो के ब्यक्तिगत अध्ययन या स्वतन्त॒ व अलग अध्ययन से 
भआाणे का चरण केवत् तुलना(मक अध्ययन हो है। सरूपण अध्ययनों में व्यष्टि सिदान्त 
(एा८०ना९०५७), जो एक निश्चित स्थान या राजतोतिक व्यवस्था विशेष रूप से 
सम्बस्धित सिद्धान्त है प्रतिपादित होने लगे, जिनसे आगे का चरण स्वत ही मध्य-स्तरीय 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन बना और यह तुलनात्मक आधार पर ही सम्भव दिखाई दिया। 
इससे स्पष्ट है कि समनुरूपात्मक अध्ययनों ने तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार, 
विविषतायुकत व व्यापक सामग्रो प्रदान करके दिया । 

(प) समस्वयात्मक अध्ययन (3,0/८४८७ ४४७४८४३)--उपरोशत प्रतिक्रियाओं ने 
ऐसी परिस्पितिया उत्पन्त कर दी जिनमें समन्वयात्मक अध्ययन अनिवायं हो गया। 
फानूनी व सरचनात्मक अध्ययन के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन भी आवश्यक 
प्रतीत होने लगा । कानूनी द सरचनात्मक अध्ययन औपचारिक तो था हो, यह राजनीतिक 
व्यवस्थाओ को वास्तविकताओ की तह मे भो न ले जा सका। इस कारण समसन्‍्ववात्मक 
अध्ययनों का मार्ग तैयार हुआ। इनमे हर राज्य के पृपक-पृथक अध्ययन के स्थान पर 
उनके समूहीकरण पर बल दिया गया। जो-जो राज्य एक प्रकार की शासत व्यवस्थाओं 
बाले थे, उन सबको एक समूह मे सम्मिलित करके अध्ययन किया जाने लगा। अर्थात जो 
राजतन्तद्वीय राज्य है, उनका एक समूह व प्रजातन्त्रीय राज्यों का दूसरा समूह, उतके 
लक्षणों की समानता के आधार पर बनाकर इन समूहो का अध्ययन करने का प्रचलन 
हुआ। यहा समान लक्षणों के आधार पर राज्यों के वर्गोकरण पर बल दिया गया भौर 
प्रकारणों ((४90089) का आधार बनाया जाने लगा, और यही आगे चलकर तुलनाहमक 
राजनीतिक अध्ययनों का एक महत्त्वपूर्ण उद्दंश्य बना । राज्यों का समूहीकरण कुछ समान 
लक्षणों पर आधारित था और यह समान लक्षणों की खोज तुलनात्मक अध्ययन के आधार 
पर ही सम्भव थी। इस प्रकार, समन्वयात्मक अध्ययनों का राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
समूहों मे विभक्त करना तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन का प्रेरक बना । 

इत्तिहासवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप मे प्रचलित उपरोवत सभी अध्ययन प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे तुलतात्मक राजनीति का विकास करने में सहायक रहे हैं। इत 
अध्ययनों ने न केवल तुलनात्मक विधि का प्रयोग सम्भव बनाने के लिए विपुल व विविध 
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सामप्री प्रस्तुत बी दरत तुझनारणक अध्ययनों थी अनिवायंत्त पो भी स्पष्ट विया । यह्‌ 
सप्ची अध्ययत अस्तत छुलनास्‍्मक राजनीधि छा आधार बन गए और इसका विफास 
एस्मव बताया । इस पशार इतिहारावादी मान्यताओं के फाराछप तुलनात्मप' राजनीतिक 
अध्ययन आगे बढ़ा और उसने गये भायाम सामने आए। 


राजनीतिक विकाराबाद फी प्रायस्था या गुग 
(रप्मह ए्&5६९ 9" ए0.770#% एए0.ए0%॥508) 


राजनी तिव विकासयाद ४ युग, इतिद्वासयाद वे गाप्त में अनुरूप ही कहा जा एकता 
है। इस समय के अध्ययनों थ चिस्तनों मे इतिहासवादी घारणाओं वा सा सहेश मिलता 
है। इसके अनुपापी भी यह जातना घाहते पे भि| राजतीतिंश समाज गा अन्तिम उद्देश्य 
गया है? पह भी उस मजिल बी सलाए मे व्यस्त रहे, जिस तक राज्य विकास करता हुआ 
पहुषवा चाहता है। इनकी इतिहातदाद से निवटता इससे सी स्पष्ट ध्लकती है कि यह 
भी उनकी शपह हो विकापत वे पीछे प्रेरक ब।एणों वो जातना चाहते थे । पर इस लिकटता 
का यह मर्प तही कि विकासवादी विाएक उनसे कोई भिस्नता नहीं रखते थे । वास्तव 
में इन दोतो में असमानताए ही अधिर थी। विकासवादी, इतिहाराबादियों बी तरह, 
हहपना से मास्पा तही रफते पे। वे वास्तविक जीवन के तथ्यो के आधार पर रागनी तिक 
अप एपाओ ब।| दिगास-कम समझना चाहते पे | उन्होंने कपने अध्ययन का सम्बन्ध राज्य 
भी उत्पत्ति ब गिगरास तक सीमित रजा जबकि इतिहासवादी सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति 
से विकास का अध्ययनत-लक्ष्य रखते पे। विकासवादी विचारकों ने केवल मध्य स्तरीय 
छिठाएप्तो मे रुचि ली जबकि इतिहासवादी घिन्तक सर्वग्यापी व सावंभौमिक रिडान्तों के 
अ्रतिपादन से भ्यस्त रहे । इन्होते पह समझने को प्रयरन किया कि राज्य मे विकास के 
प्रमुण चरण क्या रहे है ? इन्होने विकास हे प्रेरण कारण भी खोजे । इससे तुलमात्मक 
राजनीति ऐसे समय मे जीवित रह सकी जब इसे सभी दिशाओो से दबाया जा रहा था।? 
बिकासमादियों ने सीमित समस्याओ पर ध्यान केन्द्रित वरके गेवल व्यापफ राजनीतिक 
दांचो की उत्पत्ति से सम्बद्ध कारणों को ही समझने वा प्रयास किया । विभिन्‍न सगाजो में 
एक सी राजनोतिक सस्पाओ के लिए एक से स्तोत मालूम करने ना प्रयत्व करके तु लनात्मक 
राजनीति का महत्व बनाए रखा । इसलिए ही यह कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति 
विकासवादी घारणाओं रूपी पुल (७:08०) से भागे बढ सब । 

सर हेनरी मैन (37 छल्पा/ शा) की दो पुस्तकें, ##लला। 7.48 (86) व 
डब्लए ह|०79 णी॑ द06088 (।४74) राजनीतिक विवराप्तवाद की प्रारस्भिक 
आधारशिलाएं कही जा सकती हैं। उन्होने इन पुस्तकों मे यह समझाने का प्रथत्त किया 
है कि राज्य नुटुम्व॒ वा हो बृहत्तर रूप है। समाज के आदिकाल मे पित्ता-प्रघान कुटुम्ब 
थे, और पिता का इन कुटुम्ब के सदस्यो पर पूर्ण अधिकार था। यहौ अधिकारों की 


खशब - ए ॥0 
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परम्परा कुटुम्ग से परिवार, झुल व कवीले मे चलती रही और अन्तत राज्य की जनक 
बनी । ऐडवडं जेल्कूस (809४970 7०05) की भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण देव रहो है । 
इन्होंने मपनी पुस्तकों, 4 .8॥9४ म्ाइऊ ण 2०8८5 (900) व 296 8्रार द्ाव॑ 
92 22700 (99) में राज्य के विकास की बात कही है और महू माता है कि 
समाज के छिस्त भिरत होतै से भरतत राज्य का विकास हुआ। राजनीतिक विकांसवा दियों 
में किसी से विकास का प्रमुख कारण धर्म मावा? तो किसी ने इसकी प्रेरक, शक्तिस को 
ठहराया । झुछ विद्वातो में इस प्रकार के विकास को प्रिस्पितयां सामाजिक विभेद में 
छोजीः दो कुछ ने राज्य का प्रसरण स्वीकार किया ।7 विकास के लिए उत्तरदायी इन 
विधिध कारकों को सम्रादमात्मक ढग से मैंकाइवर (2/7८0/2/) वे ई० एम्र० सेंट 
(8 ५ $वा0 ने करण 7/॥6 2/9ब६7 57072 (926) व 7200॥6वां [056 
4 27/6६/४०८८ (938) मामक पुस्तको मे प्रस्तुत किया। 

इस प्रकार राजतीहिक विकासवादियों से राज्य की उरपछि व उसके विकास को 
समझाने के लिए जो रष्य एकल्नित किए उनसे तुलनात्मक राजमीति को बहुत बल 
मिला। उतहोंने ब्यवस्पित ढंग से ऐतिहासिक तथ्य एकत्न करके उनका मह््म-स्तरीय 
सिद्धात्दों के प्रतिएदत के सिए अगोग किया । उदके अख्ययत शरब्गत्य 4 गैर-पास्वात्य 
सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित ये तपा उरहोने कानूवी-औपचारिक ढाथों वे 
साध ही साथ व्यावहारिक पक्ष का भी ध्यान रखा भौर राजती तिक व्यवस्था व सामाजिक 
व्यवस्था को धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित बताया। यह सब बातें तुलनात्मक राजनीति के 
लिए प्रेरक बनीं । 


प्रारम्भिक राजनीतिक समाजशा स्त्रियो को देन 
(7म्रष्ठ 070ग्राकाछणा0४ 0४ 85४8.५ एए008.500 0.0058759$) 


विकांसवादी विचारकों की ओेणी,से अलग कुछ समागशास्त्रियों का तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययम में विशेष योगदान रहा। सही अर्थों मे यह राजनोतिक समाजशास्त्री 
तुलनात्मक राजनीति को सुव्यवस्यित वैशानिक अध्ययन बनाने मे सहायक रहे हैं। आज 
की तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख अध्ययन-विन्दुओ पर इम्ही सम्राजशास्त्रियों ने 
प्रारम्भिक प्रकाश डाला जो आगे चलकर तुलनात्मक अध्ययन के आधार बने। मेंस 
बेबर (१४४५ १४८४) परेटो (?87८४०), माइकत्स (१॥2९!$) व मोस्का ((05०8)7 
ने मुझ्य रूप से अपना अध्ययन राज्य तक सीमित नहीं रखा। उन्होने सभी प्रकार की 
राजनीतिक प्रक्षियाओं, राजनीतिक दलो व अन्य गेर राजनीतिक समूहो व सस्थाओ की 


हु॥6 $079006/5 णै॑ 0९ '079० 0772 [5726 

अचु॥6 इ0ए2णांटाड ० फैट 'फठाल्‍व प]९णा३ ण॑ त० 0786 थी॑ 5/466 

उुह्नह इ०7एण्राटाड ण06 80८4 (७०३८६ 7%८०५ ण%6 0/६४ ० 546 
प्रग6 $0720क्‍6०३ छा ऐड 'टएणशशथग्राडाज प्रवाटणज रण फद 0(॥ ०/5/१८ 
उ2ए8८छादाए ब्रत #्ञासि, का था ए | 


तुलनास्‍्मक राजनीति--विवास कै प्रमुख सीमाजिज्न_ 77 


सरचना को तुलनात्मक विश्लेषण मे सम्मिस्तित ड्िमा सपा इस सब पर परिवेश का 
प्रभाव स्वीकार शिया । इरासे तुलनात्मक राजवीति मे विश्लेषण के नये दृष्टिगोण प्रस्तुत 
हुए और नई अवधारणाओं का प्रतिपादन हुआ। उन्होंवे तुलनारमक राणमीति को 
बिशतेषण वी नई पद्चतिया दी नई अवधारणाओं व नवीन सिद्धास्तों से मुक्त किया । 
इस प्रकार, प्रारम्भिक राजनी तिव समाजशास्तियो ने आधुनिक तुलतात्मग राजवीति के 
तीन प्रमुध विचार-ब्रिन्दुओ अवधारणा सम्बन्धी पदलि सम्बस्धी ये सिद्धान्त सम्बन्धी, 
पर विस्तृत प्रबाए डइ।ता ओर इस अध्यपत को नये दृष्टिकोण प्रदान मिए। 


तुलनात्मक राजनीति में घुद्धोपरास्त धिकास 
(ए087 ५४१९ 905 ६7.07 ध्रष्टघ्रा5॥२ 000९37२७7१६ ?0/.0765) 


द्वितोय विष्ययुद्ध ब॑ अन्त तब तुलनात्मवा राजवीति में कई महत्वपूर्ण विकास हुए 
परन्तु यह राब बहूत ही मत्यर गति से इस अनुशासन को आगे यदढा पाए। अब तब की 
राजनीतिव व्यवम्थाओं वी चुनौतिया ही इसक लिए उतरदामी कही जा सकती है। 
परन्तु ब्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीतिर व्यवस्याओ में आई उधछ-पुथल ने सुलताश्मक्त 
राजनीति म क्रान्तिकारी परिवर्तेम अनिवार्य बना दिए। इन युगान्तरकारी परिवर्तनों को 
समझने से पहुले यह देखना उपयोगी होगा कि द्वितीय विश्वयुद्ध ने अरत हफ हुलवाध्मक 
राजनीतिम अध्ययन बिन-किन लक्षणों से युक्त हा चुबा था। हेरी एम्सटीन के अनुसार 
तुलनात्मप्र राजनीति मे महायुद्ध वी समाप्ति तक निम्नलिखित विशिष्टताए भा 
गई वी-- 

() बृहत्तर राजनीतिक तुलनाओ में पुन रुचि बढ़ने लगी । 

(2) राजगीति वी प्रवृति बी विस्तृत व सामान्य अवधा रणाओ पर व उसकी विषध- 
सामग्री पर सुस्पप्टता आ गर्ड । 

(3) कुछ प्रकार के राजवीतिप व्यवहार + विरूपकों से सम्बन्धित मध्य-स्तरीय 
सेद्धान्तिक समम्याओ के रामाधान पर अधिक जोर दिया जाते लगा। 

(4) कुछ प्रगार बी राजनीतिक सस्थाआ की अपेक्षित शर्तों की खोज मे रुचि बढ़ी । 

उस प्रसार द्वितीय महायुद्ध वे अन्त तक वुतनात्मक अध्ययन मे अश्य धिक झुचि उत्पत्त 
हो गई । प «्त अभी भी तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत से कई वमिया थी । बदली हुई 
राजनीतिक परिस्वितियों के कारण यह गसिया उभरकर ऊपर आ गईं। सक्षेप में मह 
इस प्रकार है -- 

(१) तुलनात्मक विएवेषण के तकनीकी पते का विकास नही हो पाया या। 

(2) दाजनीतिक घटनाओ व स्थितियो के वानूनी-ओपचारिक आधारो पर ही तुलना 
को जाती रही व अनौपचारिक य व्यावहारिक पहलू को अवहेलना होती रही । 

(3) तुवगाए उैबत कानूदी रम्वाओ व अशुसत्ता-गम्पस्त राज्यों वे बीच हो को 
जाती घी व गर-राजसोप सम्थाओ फी अयहयगा ही वी गई । 

(4) तुतनाआ के सुनिश्चित आधारो का अभाव या द तुलनाए पाश्चात्य व्यवस्थाओं 


१8 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याए 


तक सीमित पी। 

इस प्रकार सुलतात्मक राजनीतिक अध्ययत में तथ्यों झा प्रयोग तो होने सगा था 
परन्तु इन तष्यों को एकत्नित करने की वेशानिक प्रविधियों का विकास नहीं हुआ था। 
अभी तक जोर दृथ्यों पर था, तष्यों को एकत्नित करते की तकतीकों को विशेष महृत्त्द 
नहीं दिया गया। इसी हरह रारनीतिर सस्पाओों के व्यवहार की अवदहैलना करके कैदल 
ओपधच!रिक 4 कानूनी पहुलुओों तक अध्ययत सीमित था पर द्वितोव महामुद्ध के बाद 
हुललनाश्मक राजनीति में एक निश्चित मोड आया भौर यह अनुशासन अधिक व्यवस्थित 
व बेशानिक बत गया। सक्षेप में, तुलनारमक राजनीति मे युद्ध के बाद निम्मलिब्षित 
विकास हुए । 

(%) तुलगारमक रागतीति के भामुभदिक परिध्तर का विस्तारीशरण ( 70820 
चाहता 79 6 99709] क्था88 ० ध6 46७ 06 (०७७०:४४९ 90॥09) 

“+-तुसगारमक राजवीति का मानुभविर परिसर विस्तार युद्ध से पहले ग युद्ध से बाद 

की राजनीतिक परिस्थिहियों गे कारण हुमा घा। इसडो समझने के लिए इन विशेष 
राजगीतिक परिस्थितियों का पत्ते भावश्यक है। वास्तव में तुलमारमक् राजतीति का 
सीसा“विस्तार इन 4(रिस्वितियों हारा अस्तुत' दुनीतियों से कारण ही हुमा है। सक्षेत कै, 
रागतीतिक प्रिस्थितियों का विवेचन इस प्रकार है ) 

गुद्ध से पहले तुलतारमक राजतीति का अध्ययन केवल पश्चिमी लोकतान्तिक 
राजनीतिक स्यवस्थाओं हक सौमित पा। क्योकि उस समय यह मान्यता प्रदलची कि 
प्रतितिधारमक लोकतस्त ही सम्भव, इड्छित व मपरिहायं है। लोकतस्त ही प्रविष्य की 
शाजनी तिक स्यवस्याओं में प्रचलित होगा ऐसी दृढ़ भास्या ची। इसलिए लोकतस्त 
स्यगस्थाओं दा अध्ययन होता था। परन्तु पश्चिमी यूरोप में लोकतस्त़ गा सकट, जम॑ती 
श इटली से मधिवायरकाद का उदय वे स्टालित के नेतृत्व के समय रूस में निदंयव 
[हिंसक अरपाणारों के कारण यूरोप री राजनीतिक ब्यवस्थाएं इतिहास मं पहली बार 
आन्तरिव विरोधों से परिपूर्ण दिखाई दी। युद्ध से पहले के इत राजनीतिक विकासों के 
कारण अब तुसनारमग राजनीति, लोड तन्त्ों के साय ही साय अधिनायक वारी व साम्य- 
वादी बव्यवस्थाओं के अध्ययन तक विस्तृत होने पर मजबूर हुई और इस प्रकार युद्ध से 
पहने की विशेष राजनीतिक परिश्यितियों ने तुलनात्मक राजतीति के अध्ययन-द्ेत्र का 
दिस्तार विया। 

तुलनारमक राजनीति के आनुभविक परिमर मे विस्तार ना प्रमुख कारण युद्ध के बाद 
मी राजतीतिर' परिस्यितिया हैं। युद्ध तक तुलतात्मक राजनोति पश्चिमी राजनीतिक 
स्पवस्पाओं के तुलनात्यक अध्ययन तक सीमित थी पर युद्ध की समात्ति वे साय ही एक 
नया विश्व, जिसे तृतीय विश्व ()॥0 ५४०१)४)४ कहा जाता है, जाग उठा ) इस विकाह 
झे तुलनात्मक राजनीति आख बन्द नहीं कर सकती थी। इस [विश्व के राज्य ने केवल 
स्वतात्न हुए, वरन उनमे से अधिकाश 'असलखता' (000 877८॥/) कै रास्ते पर चलते 
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जगे। इसी समय 'शोतयुद्ध/ का जोर-शोर से जन्म हुआ व अन्तर्राष्ट्रीय तताव अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुच गए। ऐसी राजनीतिक तनाव-यूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओ के उदय 
के कारण, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे, उन सब विचित्न व विविध राजनीतिक 
व्यवस्पाओं को सम्मिलित करना अनिवाय हो गया । निध्वर्ष रूप मे यह बहा जा सकता 
है कि तृतवात्मक राजनीति का सीमा-विस्तार, युद्ध से पहले व युद्ध के बाद की विशिष्ट 
राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनोतियो के कारण हुआ। अब तुलनात्मक राजनीति 
में लोकतन्त्र, मधिनायकतन्त्न व साम्यवाद तथा विकसित व विकासशील ओर पश्चिमी व 
नवोदित सौ राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित क्रिया जाने लगा । इस 
प्रकार तुलनात्मक राजनीति का न केवल क्षेत्नीय विस्तार हुआ बरतर उसमे विविध 
राजनीतिक व्यवस्थाओ के अध्ययन के सम्मिलन से उसका विचार-क्षितिन भी विस्तृत 
हत्ा ) 

(ख) वेज्ञानिक परिशुद्धता पर अधिक जोर (5:व्यथ दााए55 9 5दशा।म0 
7८8/00)--चैज्ञानिक प्रिशुद्धता पर अधिक बल देने से तात्पय॑ वैज्ञानिक व प्रविधिक पक्ष 
का महत्त्व स्वोकार करता है। अब तक सामान्य बुद्धि (०09770752056) के आधार 
पर भ्रमेष (970/05॥7075) स्थापित किए जाते थे और इसी आधार पर तस्थो कौ परीक्षण 
विधिया विकसित की गईं, पर अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों ने मध्य-स्तरीय 
छिद्धान्तों का प्रतिपादन आवश्यक बना दिया। इसके लिए, परम्परायत्त अवधारणाओ के 
स्पान पर, मपरम्परागत (७००॥५४८॥४००४) अवधारणाए अतिवायं॑ हो गईं। परिशुद्ध 
प्रविधियों बे नवोन उपागमों की आवश्यकता पडी । इसके अलावा, दराजनीति-विज्ञान में 
संद्धान्तिक सामग्री की कम्रियो के कारण तुलनात्मक राजनीति नवीन प्रविधियों की 
तलाश मे ब्यस्त हुई और इस अनुशासन मे वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा। 

वैज्ञानिक परिशुद्धता को महत्त्व देने का एक और कारण भीहै। एस समय सभी 
समाजशास्त्रों मे व्यवह्ारबादी क्राति का बोलवाला था! व्यवह्मरबादी कठोर, परिशुद्ध 
ये मुख्यतपा सुब्यनत सैद्धान्तिक विषय-परिधि के प्रयोग से ऐस्ते मध्य-स्तरीय सिद्धान्त 
निमित्त करने का प्रयत्न करने लगे जिन्हे परिमाणात्मक विधियों से परखा जा सके । इस 
प्ाति से न राजनोति-विज्ञान मदूता रहा और न ही वूलनात्मक राजनीति बय सको। 
व्यवहारवा दियो द्वारा प्रस्तुत यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के लिए वरदान था। 
इससे तुलनात्मक राजनीति को अधिक वैज्ञामिक बनाने मे सहयोग मिला व राजनीतिक 
व्यवहार की गहराइयो भे झाकने की सुनिश्चित प्रविधिया प्रयुक्त होने लगी। इसके 
बोर जले तब्गाड गण पास में अध्ययन-दृब्टिकोणों के नवीन आयाम आए 

तु ग्ीति को बहुत कुछ सीखने व अनुह्ृति करने को मिला। 

(ग) राजनीति के सामाजिक परिवेश पर बत (८४८६ लयज़ीगडाक 09 30लवा 
रिकय रण 7 राज की लिक व्यवहार व राजनौतिव संस्थाओं नौ प्रकृति का 
वर बाई परिवेश में ही होता है। सामाजिक अनुलद्षाण (ाध्यणाल्वाओ 

॥ परिवेशों से सम्बन्धित होता है। राजनीतिक ब्यवहार वो गैर- 
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राजनीतिक समूह प्रभावित व सीमित करते हैं। कई बार तो राजनीतिक व्यवहार का 
विनिश्वय भी सामाजिक व सास्कृतिक पर्यावरण द्वारा होता है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति इन प्रभावों के प्रति जागरूक बनी और राजनीतिक सभाजीकरण की सस्थाओं 
को भी अध्ययन मे सम्मिलित किया जाने लगा। साथ ही साम्राजिक, सास्कृतिक व 
अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभाव को स्वीकार किया। इस प्रकार तुलवात्मक राजनीति 
मे, अब राजनीतिक व्यवहार को सम्पूर्णता अर्थात उसके परिवेश मे समझने पर जोर दिया 
जाने लगा। अभिजनो, ददाव समूहों, राजनीतिक दलो, नौकरशाही, नेतृत्व व॑ प्रति- 
विधित्व को अध्ययन मे सम्मिलित करके सामाजिक परिवेश, जिममरे राजनीति क्रियाशील 
रहती, का महत्त्व माना गया । 

(घ) तुलनात्मक विश्तेदण के नवोन उपायमों का प्रयोग (800७007 ० उध्छ 
४ए9704९॥७ 0 ९णाए्भा॥५७ 2709५985)--द्विंतीय महायुद्ध के बाद तुलनास्मक 
राजनीति मे एक महत्त्वपूर्ण विकास अध्ययन दृष्टिकोण व उपागमी का है। अब नये-नये 
उपायम व दृध्टिकोण अ्रतिप्रादित होने लगे। राजनीतिक व्यकह्मर की यत्यात्मकताए 
व राजनीतिक व्यवस्थाओं का अन्य व्यवस्थाओ के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध जो जटिलताए 
छत्पन्न करते हैं उनको समझने में परम्परागत दृष्टिकोण --औपडरिक-कातू की, सह्मप्रक 
नही रहे और इसलिए नये दृष्टिकोण प्रतिपादित हुए इनमे सश्चनात्मक-प्रकार्यात्मक, 
व्यवस्थोत्मक, राजनीतिक सस्कृति, राजनीतिक विकास ये माक़स॑वादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोण प्रमुख हैं। परन्तु दृष्टिकोगों की दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति आज भी 
अनिश्नय की अवस्था में है। उपरोक्त सभी दृष्टिकोण इस रूप मे अपूर्ण हैं कि इनमें से 
कोई भी पूर्ण राजनीतिक व्यवहार की व्यास्या करने में समर्य नही है। यही कारण है कि 
तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन-दुष्टिकोणो की खोज जारी है। 

इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थ्रितियों ने तुलनात्मक 
राजनी ति में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों (प८॥05) को जन्म दिया कि यह अनुशासन अधिक 
व्यवस्थित व सुनिश्चित हो गया । अब इसमे गर-पाश्चात्य व्यवस्थाओ का अध्ययन होने 
लगा। वैज्ञानिक परिशुद्धता का समावेश हुआ व राजनीति के सुविस्तुत परिवेश के प्रति 
चिन्ता बढी और नवीन अध्यपन-दृष्टिकोण अपनाए जाने लग्े ) 


तुलनात्मक राजनोति को वर्तमान अवस्था 
(९078४ &/४६ ४0705 7098५) 


ट्ितीय विश्ववुद्ध की समाप्ति के बाद करीब एक दशान्दी तक विकासशील राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में सही अर्थों में सम्मिलित नही किया 
गया था। नवोदित राज्यों के सम्बन्ध मे, ' प्रथम अध्ययन तुलनात्मक नही होकर, नवीन 
राजनीतिक व्यवस्थाओं के आतरिक सघटको पर प्रकाश डालने दाले रहे |”! कोलमैन 
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(टणल्मप्श्), ऐैप्टर (॥ए/८० ने अफ्रीका, जाजें मेक्‍्क्राहिन (0८086 उर्नटोवरॉंगण) 
माइरन वीनर (४9०07 ए/्षा!ण), ल्यूशियन पाई [[.एथणा 79७) कीय बैलार्ड 
पट्खात एथबा0), तियोनाई बिदर ([.००पगावं छएठटा) और शुछ अन्यो ने दक्षिण 
एशिया दक्षिण-पुर्वी एशिया व नियट पूर्व (7८७-8०७) वे राज्यों म से कुछ राज्यों वे 
बारे में ऐसे ही अध्ययत किए | इन अध्ययनों से द्वितीय चरण के अध्ययन, जो तुलनात्मक 
थे, प्रोत्साहित हुए । 
अधिनाश विकासशील राज्यों (इनकी भूची बहुत सम्प्री है वर्मा इण्डोनशिया, 
मूडान धाना, साइजीरियां, पाविस्तान, कागो, सीरिया इराज अलजीरिया, इनम से 
बुछ हैं) में सैनिक फ्रातियो न नई सरकारों का तस्ता पलट दिया और कापी समय बाद 
यह भी अध्ययन का बाकर्षण बने ! जोन जोनसन (090 30507), विलिपम गट्टूरिज 
(ए-गा 07९१०६८) एस० ई० फाइबर (5 8 राव) मोरिय जैनोविदज « 
(४070 वशा०७॥2) गो पोबर (0/6) 7०७८८), विलमन सो० मेत्र विलियम्स 
(९॥५७॥ (८. ॥(०७॥॥ए०॥$) व ऐडविन लियूवेन (20900 7.00%८॥) ने दम प्रकार 
मे सैनिन' शासनों का विवेचन विया मौर इन्हे सामाजिक विक्‍ास्त वी अधिक सामान्य 
प्रक्रियाओं के साथ जोडने या प्रधास किया । सेमुअल हटिंगटन (१७॥१| ॥0॥8009) 
फ्रेडरिक मे (ह९6९0 6५) वे डक बार्ट हस्टोर (020]:927 २७580७) ते मुख्यतया 
इस प्रवार ने अध्ययनों से विकास की अनिवायंताओ के सन्दर्म म॑ सैनिक शासनों वा 
विश्लेषण किया । 
नवोदित राजनीतिर' ध्यवस्थाओं से सम्बन्धित यह अध्ययन मूलत तुलतात्मक नहीं 

थे पर इन्होंति 'दूसरे चरण' के अध्यमनो को तुतनात्मक बनाने मं सहयाग द्विया। 
विकासशील राज्यों मे न्याप्त राजनीतिक अस्यिरताओं और विप्रिप्रताओ-विचित्रताओं 
ने थावडो व तथ्यो की भरमार कर दी । विविधायुक्त व परिमाधित तथ्यों बे उपयोग बे 
लिए तुलनात्मक राजनीतिक विश्तेषण में पुन अवधारणाररण (6 ०0॥0९ए७एशटब- 
धणवा) अनिवार्य हो गया । इस दिशा म प्रयत्न होते रहे और साथ ही परिमाणात्मन 
तथ्यों व आनुभविव प्रविधियों म प्रत्यक्ष रूप से रुचि बढती गई। काल डायघ (#ख्या] 
ए८ण5८ा) ने इस दिशा में पहल वी और सौलिक व आधारभूत परिमाणित तथ्यों का 
प्रमुख परिवत्योँ को गुणनस्ण्डित करने में तुतनात्मक प्रयोग क्िया। इस नवीन 
परिमाणात्मक प्रविधियों ने तुलनाओ की व्यापक सम्भावनाए प्रस्तुत वी ॥ इस विवष्स- 
शील राज्यो की वुष्ठ प्रवृत्तियो --राष्ट्रवाद की उभरती शवित, शासक शक्ति वी वेधता, 
उप-व्यवस्थाओं का प्रभाव, सेना वा आाधिपष्य, विज्लेपण के लिए नवीन अवधारणाए 
व परिमाणात्मक तथ्यों व नयो आनुम बिक प्रविधियों का प्रयोग, अब तुलनात्मक राजनीतिक 
विज्लेषण का नवीनतम्र क्षेत्र व आकर्षण-पेन्द्र (0०03) बन गया। अब तुलनात्मक 
राजनी तिक विश्लेषण, आधुनिकीकरण व सामा निक-राजनी तिक विकास के इर्द-यिद किया 
जाने लगा ओर सस्प्रेषण की प्रक्रिओ, राजगोतिक संगठन और विकास का हौ इन 
राज्यो में तुनवात्मक अध्ययन नहीं हुआ वरन प्रुरान विकामश्रोल राज्यों (जापान) बे 
नये विकासशील राज्यों में तुलना के प्रवत्त होते लगे। विकास के साम्यवादी प्रतिमाय व 
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साम्यवादी चिन्तन का विकासशील देशो पर प्रभाव भी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण 
की परिधि में सम्मिलित कर लिये मये। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति मे, विश्वयुद्ध 
के बाद दूसरी क्राति या मोड, विकासशील राज्यो की राजनीतिक प्रत्रियाओ व 
राजनीतिक विचित्नताओ के तुलनात्मक विश्लेषण के प्रयत्नों के साथ ही प्रारम्भ माना 
जाता है। 

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, नए राज्यो से सम्बन्धित तुलनात्मक अध्ययनों 
की नई प्रदृत्तियों का परीक्षण, तीन नवीन विश्लेषण दृष्टिकोणो -- आदर्शों, स रचनात्मक 
व व्यवद्वा रवादी, को ध्यान मे रखकर किया जाने लगा । इनमें हर नई व्यवस्था व हर 
राजनीति को पसन्द की व्यवस्था (५४८७ ० ०१०८८) वे रुप मे देखा गया है तथा 
आदर्शी सरचनात्मक व व्यवहारवादी, पश्तन्द बे ऐसे पहलू हैं जो व्यवस्था के अगो के 
रूप म छाटे जाते हैं । इनमें बादर्शी दृष्टिकोण (70702002 39/7०००८)) का सस्वन्ध 
मूल्यों, मानकों व आइश्ञों से है, जिनका प्रभाव किसी भी प्रकार को पसदो के तिर्णय में 
होता है। सरचतात्मक दृष्टिकोण मे, सामाजिक ज्िया के प्रतिमानो व «प्रक्ितयों में 
परस्पर सस्बन्धों को घ्णात में रखा जाता है जैसे सामाजिक सरचनाओं से, मूल्यों व 
मानों से व्यक्तियों के पसद-चुनाव किस प्रकार सीमित व प्रतिबन्धित होते हैँ ? 
ब्यवहारवादी दृष्टिकोण में, ब्यक्तियों की वास्तव में इस या उस प्रकार की क्रिया तथा वे 
ऐसा ही क्यों करते हैं इसे देखा जाता है ? इसमे मानव व्यक्तित्व से सम्बद्ध परिवत्यों 
गो देखा जाता है जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि कस प्रकार की सामाजिक सरचनाए 
डिसी के स्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को निरूपित करतो हैं ? 

इस भ्कार विकासशील राज्यों के उदय ने तुलवात्मक राजनीति म, नये अध्ययन- 
दृष्टिकोण, नये आयाम व नवीन अवधारणाओओं वा प्रचलन किया। तुलनात्मक विश्वेषण 
बो नई प्रविधियां प्रतिपादित हुईं और यह अनुशासन अनेक उतार-चढ़ावो व अस्त-व्यस्त- 
साओं के बाद व्यवस्यित हो गया। अब सम्पूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओ, 
राजतीतिक स रचनाओं व राजनीतिक आचरकों की व्यापक व चुहत्तर परिवेश में तुलनाएं 
की याते लगी हैं। इससे तुलनात्मक राजनीति का विषय-स्षेत्र विस्तृत हुआ और इसका 
विचार-सितिज व्यापकतम बन गया | यद्यवि तुलनात्मक विधि तुलनात्मक विश्लेषण व 
तुननारमश राजनीति सामान्य रूप से राजनीतिक विश्लेषण के ही भाग दिघाई देते हैं 
फिर भी औचिस्यता, तकंसम्मतता ओर शिक्षा-शास्त्रीयता को दृष्टि से अध्ययन के उचित 
होवने रूप में तुलनात्मक राजनीति स्वतन्त् अनुशासन बन गया है। परन्तु यहा यह 
ध्यान रखना आदोयक है वि तुलनात्मक राजनोति का अध्ययन-्स्तेत्र बेवल देशों, 
सस्पाओ, स रचनाओं व्यवहारों, क्रियाओं या समस्याओ के सन्दर्भ मे ही परिभाषित नहीं 
करना है। यह तो इन सबको सम्पूर्षता मे तुलनात्मक विश्तेषण मे समझने का प्रयास 
करता है। इसस यही निध्कर्ण निकलता है कि तुलनात्मक राजनीति प्रोर्भिक 
निराशाओं के बाद स्वतस्द्व अनुशासन की अवस्या प्राप्त कर गयी है ॥ इसमे विवादों का 
अभो भी हाना इसकी परिप्रव्ता का सूचइ है, बयोंगि यह तो हर समाजशास्त्र की 
विश्वेयता हाती है जि उसम विधय-श्षेत्र, अध्ययन-्यद्ध वियों व विश्वेषणद्धूष्टिकोशों पर 
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पूर्ण सहमति बा अभाव रहा है और भविष्य में भी शायद यह अशहमति बनी 
रहेगी । 

तुलनात्मव राजनीति के विकाप्त के प्रमुय सोमाचिद्दो के सक्षिप्त विवेचन वे बाद 
यही निष्कर्पत्र कहा जा सकता है कि अनेको उतार-चढावो, आशा-निराशाओं व 
प्रारम्भिक वाठिनाइयो के बाद आज यह एक स्वतस्त्र अनुशासन की अवस्था में पहुच गई 
है जिम्मे अवधारणाओं, अध्ययन-पद्ध तियो व विश्लेषण-दृष्टिषोणों पर व्यापक सहमति 


है। 
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उसे अधिव व्यवस्थित अध्ययन बनाया । सिसरो, पोलिवियस, मे कियावली, भोन्‍्टेस्व्यू, 
माक्स मिल तया बेजहाट आदि अनेको राजनीतिक विचारको ने राजनी तिक व्यवस्थाओ 
व सस्थाओं का सामान्य अध्ययन किया तथा उनके ध्रकारों का वर्गकरण कर उनके 
विकास के स्तरो व विभिन्‍न अवस्थाओ का तुलनात्मक विश्लेषण किया। इनम से कुछ ने 
तो प्रचलित व अतीतकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओ व सरकारों के विभिन्‍न रूपो का 
निरीक्षण व परीक्षण कर राजनीतिक सस्थाओ व सरकार के प्रकार विद्येप की थेप्ठता व 
उपयोगिता का उल्लेख किपा। 

राजनीतिक विचारक आरम्भ से ही इस मूल प्रश्न का उत्तर दूढने म व्यस्त रहे है कि 
एड प्रबार की राजनीतिक व्यवस्था व सस्या वयो एक समय व समाज विज्येप म सफल व 
उपयोगी तथा अत्य समाज मं असफल रहती रही है ? यह जानने ने लिए हर शासन 
व्यवस्था का ही अध्ययन काफी नही है । उसकी इसी प्रकार की व इससे भिन्‍त शासन 
व्यवस्थाओो से तुलना भी जरूरी हो जाती है। तुलना से ही किसो सल्था सरकार व 
राज्य की श्रेष्ठता का ज्ञान सम्भव हांता है। राजनीतिक विचारक, सस्था विशेष की 
श्रेष्ठता के ज्ञान तक ही सीमित नही रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ ऐसे सामान्य निष्वर्ष 
निकालने का रहा है, जो अधिकाशत सभी सरकारों को, उनके गुणों व अवशुणों को 
समझने में सहायक हो | यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्थाओ का तुलनात्मक 
अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण और अध्ययन की प्रमुख पद्षति बनता 
गया है । 

तौसरे अध्याय में तुलनात्मक राजनीति के विकास के भ्रमुख सीमाचिल्नो का विवेषन 
करते समय भी यह स्पष्ट हुआ कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मे, दूसरे विश्वयुद्ध 
के बाद की राजनीतिक परिस्थितियो के कारण, क्रातिकारी परिवर्तत आ गये । बिपय- 
क्षेत्र से लेकर परिवर्त्यों व अवधारणाओ तक में मौलिक अन्तर आ गये। तुलगात्मवा 
राजनीति के पुराते अध्ययन दृष्टिकोण निरर्थक हो गए और विश्लेषण की नई पअधिधियो 
का प्रचलन हुआ। ज्यो-ज्यों राजनीतिक व्यवस्थाए जटिल बनती गई, त्यो-त्यो 
तुलनात्मक राजती तिक अध्ययत के सम्मुख नई घुनोतिया प्रस्तुत होती गईं और इतके 
कारण तुलना के उपकरण व तकनीके बदलती गईं। तुलनात्मक अध्ययनों मे इन 
आधारफभ्र्त परिवर्तेती के बाद तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक व परम्परागत नामो से 
पुकारा जाने छगा है। 

इस भ्रष्याय में तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत व माधुनिक परिप्रेक्ष्यों का 
विवेचन किया गया है। परम्परागत परिप्रेक्ष्य को पृष्ठभूमि का सक्षिप्त विवेचन करके, 
परम्परागत व आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अन्तर के आधार स्पष्ट किए गए है । 
इसके बाद परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की विश्विप्दताओ का जिवेचन करते हुए 
इसका आलोचनात्मक मूल्याकन किया गया है तथा आधुनिक तुलना८मक राजनीति की 
सामात्य विशेषताओं के उल्लेख के पएच्ाध इसके विभिन्‍न दृष्टिकोणो के श्रतिपादन की 

व्यवहार की विचिद्वता समझते की क्षमता के माधार पर आकने 
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का प्रयास किया गया है । 

परम्परागत व आधुनिक तुउनामक राजनीत्ति की विश्वेपताओं का विवेचन करन से 
पहले यह समझ लना आवश्यक हैं कि इन दोनों में कोई सुनिश्चित विभाजक रेखा 
खींचना सम्भव नही है । आब भी अनेक विचारक परम्परागत दृष्टिकोण को हीं उचित 
व उपयोगी मानते हैं जबकि द्रादस की पुस्तक #0व्रशम 72#0८7०८८5 (924) ऐसा 
तुलनात्मक अध्ययन है जो तत्वालीन लेखको को विश्नेषण शेली से कही आगे कहां जा 
सकता है। इससे स्पष्ट है कि परम्परागत तुलनात्मक राजनीति व आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति म स्पष्ट सीमा रेखा खोचना सम्भव नही है। अर्थात यह बहना बठिन है कि 
इस समय तक परम्परागत व इसके बाद आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 
आरम्भ हाता है । लम्बी अवधि तक परम्परागत व आधुनिक दृष्टिकोणो का एक साथ ही 
प्रयोग इस प्रकार के विभाजन को और भी असम्पव बना देता है। वैसे भी इन दोनो को 
'फसमय-निरन्चर' (धशा८-८०॥४7४०ए०श१) पर निश्चित बिन्दु पर अकन करते की कोई 
आवश्यवता द्वी नही है कर्योति इन दोनों में अन्तर अध्ययन-दृष्टिकोणो को लेकर ही है । 

परम्परागत व माधुनिक तुलनात्मक राजनीति के विवेधन से पहले दूसरी बात, इन 
दोनों मे अन्तर के आधारों के स्पप्टीररण से सम्बद्ध है? वैसे तो दोनों में अन्तर के 
सुनिश्चित आधार वता पाना कठिन है किर भो दोनों में कुछ मौलिक अन्तर ऐसे हैं 
जिनके बारण तुलनात्मक राजनीति का परम्परागत परिप्रेदय, आधुनिक से अलग हो 
जाता है। सक्षेप म यह निम्नलिखित हैं-- 

() अध्ययत के दृष्टिकोण का आधार, (2) अध्ययन क्षेत्र का आधार, 
(3) विश्वेषण पदति का आधार, (4) अध्ययन-उद्ँश्य का आधार। 

(।) परम्परागत तुलवात्मक राजनीति व आधुनिक तुलनात्मक राजनीति म मौलिद 
अन्तर वध्ययन-दृष्टिकोश का है। परम्परागत राजनीति का अध्ययन-दृष्टिकोण 
ओपचा रिव-कानूनी व सस्यात्मक था। इसम सविषान द्वारा स्थापित सस्याओं का ही 
तुलनात्मक अध्ययन होता था जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में इनका मध्ययत 
सो सम्मिलित है ही, इसके साथ ही साथ उन राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन 
सम्मिलित द्वोवा है जा सविपान द्वारा स्थापित सस्यागत ब्यवस्था में होत हैं। उसमें 
औपचारिक व अनौपचा रिक दोनों ही पहलुओ का अध्ययन सम्मिलित है । 

(2) झसी प्रसार परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र भी आधुनिक 
तुलना मंत्र राजनीति से भिन्‍त है। परम्परागत राजनीति मे केवल पाश्चात्य राजनीतिक 
ब्यवस्पाओं वा ही अध्ययन में सम्मिलित जिया जाता था। इससे भी पहले केवल लोक- 
ता व्िक ब्यवस्थाओं के शासन दाचों का अध्ययन होता या। यद्यवि जम॑नी व इटलौ में 
अधिनायकवाद व हस में साम्यवाद ते उदय से, इनको मी अध्ययन में सम्मिलित किया 
जाने लगा था। परन्तु फिर भी यह अध्ययन, पाश्चात्य विश्व की शासन बव्यवस्याओं तब 
ही सीमित रह । आधुतिक तुदनात्मक राजनीति का विषय-न्षेत्र दुद्दतर है, इसम सम्पूर्ण 
विश्व की व प्रमुखतया नवोदित राज्यों की राजनीतिक व्यवस्याओं को भी अध्ययन में 
सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार दोनो में अध्ययन-प्षेत्र के आधार पर भी अन्तर 
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बिया जाता है । 

(3) इस दोनो में विश्नेषण पद्धति का भो अन्तर है। परम्परागत तुलमात्मव 
राजनीति का शासन व्यवस्थाओ व सरकारो मे बेवल विवेचन मात्र से सम्बन्ध था। 
इसमें सविधान द्वारा स्थापित शासन तन्त्र का औपचारिक वर्णन मात्च किया जाता था। 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिव अध्ययन विवेचन मात्र तब सीमित नही रहे। यहू 
विश्लेषणात्मक हैं। इनम राजनीतिक व्यवस्थाओ मे व्यवहारों का विश्तेषण प्रमुघतया 
राणनीतिव व्यवहटारों को समझने ने लिए विया जाता है । 

(4) परम्परागत तुलनात्मव' राजनोतिक अध्ययन सरकारो व सस्याओ की व्यास्या 
तक ही सीमित रहे | इनम विचित्न राजनी तिक व्यवहार की प्रश्ग ति को समझने मे जिए, 
इनवी व्याख्या ही काफ़ी समझी गई। पर आधुनिय तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों 
क्रातो प्रमुप ध्येय ही रामस्याओ वे हामराधान का रहा है। इग प्रगार यह मुद्यतया 
समस्या समाघानात्मव अध्ययन है । 

उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है वि तुलनात्मक राजनीति वे परम्परागत व आधत्तियः 
परिप्रेष्य सुनिश्चित आधार पर अलग-अलग नहीं होन पर भी दोनो मे अध्ययन- 
दृष्टिकोण, अध्ययन क्षेत्र, विश्लेषण पद्धति व अध्ययन उद्देश्य वी दृष्टि से काफी 
अन्तर है और इरा कारण इस दोनों या अलग-अलग विवेचन व अध्ययन इन दोनो 
पदिप्रेद्यों वी सही प्रति को समझने मे सहायक होगा। इस विवेचल आग किया जा 
रहा है। 


तुलनात्मक राजनीति का परम्परागत परिप्रेक्ष्य 
(प्षए7१860]70फ4. ए६8९5४४ए7ए६8 एण7 2084२ श्य५६ 700705) 


राजनीतिय धस्थाओं थे सरकारों के अध्ययन ने प्रारम्भिन्‌ प्रथासो को तथा उसके 
बाद वे बुष्ठ अध्यपनों थी परम्परागत तुलनात्मक राजनीति पा नाम दिया जाता है। 
जित विद्वातो के दाजनीतिक अध्ययनों को परम्परागत परिप्रेद्य से सम्ब-्धित क्या 
जाता है उनमे बाकर, लास्‍्की, गाल जे० फ्रैड़िक वहरमन फाइनर प्रमुप है। इनवेः 
अलावा भाग व जिन' तथा मुनरो वे नाम भी उल्लेयमीय हैं। इन लेप्को न तुलनात्मक 
पद्धति वा भ्रयोग कर, यूरोप वी सर्वधानिक सस्थाओं की तुलनात्मक व्यास्या बी । परन्तु 
मुध्य रूप से यह अध्ययन अपने ठप में बिवरणात्मकः ही रहे हैं। इन्होंने अपनी तुलयाओ 
का उदय, समस्पा समाधातात्मव, व्याध्यात्मक अथवा विश्नेषणाधमक नही बनाया । 
इन विद्वानों ने अपने आपको सिद्धान्तो के विवास्त में या प्रिकल्पनाओ वे परीक्षण तः 
आनुमविक तथ्यों के सकलत मे नहीं लगायाथा। इसके अध्ययत केवल विदेशी डर 
मीतित व्यवस्थाओ वी सरकारों के स्वस्पो के वर्णन तब ही घोमितये। इसी तक 
प्रसपरागत सुलना(मक राजनीतिक अध्ययन मुख्यत पाश्यात््य राजनी तिब' व्यवस्थाओं 
के अध्ययन तक ही सीमित थे । इस सो मित क्षेत् मे भी मुच्यत प्रतिनिधात्मक प्रजातन्त्रो 
का द्वी अध्ययन किया गया था और अलोक्तान्दिक व्यवस्याओ को, प्रजाता+त्षिक आदशों 
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की व्यवस्था पिकाओं का या कार्यवा लिकाओ का वर्णन करना । इनमे एक देश की संस्था 
का विल्तृत विवेवन करके अन्य देशो की बसी ही सस्थाओ का वर्णन भी उसके साथ कर 
दिया जाता था। ऐसे अध्ययनों से उभरने वाली सममतताओ-असमानताओं को तुचना 
को ही तुलनात्मक अध्ययन कह दिया जाता था। इनका उद्देश्य एक ही पुस्तक में अनेक 
देशों की एक प्रकार की सस्था के सम्बन्ध मे हर सम्मव जानकारी प्रस्तुत कर देना था। 
मेकीडिस इस प्रकार के तथ्य सकलन को तुलनात्मक अध्ययन नही मानते हैं | 

तोसरे यह अध्ययन अनेक देशो के सवेघानिक आधारों के (४009 एी ८णाआान 
एप।णा३] 40ण709700७) वर्णन मे ही व्यस्त रहे। इन लेखको ने अलग-अलग राज्यो व 
सर्वेधानिक व्यवस्थाओ का पृथक-पृथक अध्ययन ही किया। एक राज्य के सवैधानिक 
माधारों का अलग से बर्णन व विवेचन करने के बाद अन्य राज्य की व्यवल््या का वर्णन 
किया और इस प्रकार के विवेघन को ही काफी माना गधा जैसे ब्रिटेन की राजनोतिक 
सह्याओ का वर्णन करके, उनकी फ्रास की राजनीतिक सस्थाओ के विवेचत के साथ 
सुलना करना । वास्तव में इस प्रकार का वर्णन भी सही अर्थों मे तुलनात्मक नहीं था 
और इस लिए मंक्रीडिस का कहना है कि “अब तक के तुलनात्मक अध्ययन केवल साम से 
ही तुलनात्मक थे ।/* 

(ण) प्रधानत: वर्णनात्मक अध्ययन (छे5८१७३।|५ 0८5८ए॥४८ 50065)--- 
परम्परागत तुलनात्मक अध्ययन, अपने ढय में विवरणात्मक रहे हैं न कि समस्या- 
समाधावात्मक, व्याख्यात्मक अयवा विश्लेषणात्मक | परम्परागत राजनीति के लेखको 
की मान्यता थी कि सस्थाओ का वर्णन ही उनकी व्याख्या के लिए पर्याप्त है। इसलिए 
इन विद्वानों ने शासत व्यवस्थाओ का वर्णन करके विभिश्न शासन-ठत्वो के बीच समाव- 
ताओ और असमानताओ वा स्पष्टीकरण ही किया पर इस बात की परवाह नही की कि 
यह समानताएं या असमानताए किन कारणों से है ? इन्होने सिद्धान्तो के विकास में या 
परिकल्पनाओं ये परोक्षण अथवा भहत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों के सकलन मे अपने आपको 
नही उलझाया । यह राजनी तिक व्यवस्थाओं, सरवारो के स्वरूपो व सस्थाओ के बर्णन से 
आगे नही बढे । 

वर्णन के लिए भी या तो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया या कानूनी दृष्टिकोण का 
उपयोग किया गया। इतका उद्देश्य किसी सस्था विशेष या एक-सी सास्थाओं के विकास 
व उत्पत्ति का वर्णन करना था, जैसे ब्रिदेत या फास की ससद की उत्पत्ति य घिकास का 
उर्णन करना । इसी तरह वर्तेमाव सस्थाओ का कानूनो दृष्टिकोण से सवैधानिक परिधि 
में वर्णन काफी माना गया, क्योंकि इससे ही विभिन्न सस्थाओ के पारस्परिक राम्बन्धों 
का स्पष्टौफरण हो जाता था। इसलिए परम्परागत तुलनात्मक राजनीति मूलत चर्णता- 
त्मक ही कही जाती है। 


(ग) प्रधानत- सकीर्ण अध्ययत (557०9 एवा०टयाक $प020)--परम्परागत 
राजनीति के सेखको की विशेषता रहो है कि इनके अध्यपन प्रमुखतया पाश्चात्य राज्यों 
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को शासन व्यवस्थाओ की सकीर्ण परिधि मे बे रहे। सास्क्ृतिक या भाषाई समानता के 
आधार पर ही यह लेखक एक राज्य से आगे बढकर दूसरे या तीसरे राज्य को सम्मिप्तित 
अध्ययन के लिए लेते थे । मुख्यतया यह यूरोप व अमरीका तक ही सोमित रहे । एक्सटीन 
व ऐप्टर ने इस दृष्टिकोध का सार इन शब्दो मे व्यवत किया है--* परम्परागत दृष्टिकोण 
पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओ तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक सस्क्ृति सरूपण 
या समूह का हो इसम अध्ययत विया गया ।/3 

पाश्चात्य राज्यो की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतान्त्रिक शासत 
व्यवस्थाओ को ही अध्ययन-बिन्दु बवाया। अलोकतान्तिक राजनीतिक व्यवस्थाए, जैसे 
जमंनी व इटली या पुतंगाल, अध्ययन के लिए निरथ्थंक मानी गईं । उनकी लोकतन्त्र में 
इतनी आस्था थी कि बाको सभी सस्याए या व्यवस्थाए लोकतन्त्न के प्रतिमान से कुछ 
समय के लिए विचलन मात सानी गईं और ऐसी क्षणिक फ्यविमुख व्यवस्थाओ का 
अध्ययन अनावश्यक माना गया । इस तरह परम्परागत तुलनात्मक राजनोति प्रधानत 
पाएचात्य लोकतन्‍्व्न-सन्दर्भी हो रही। 

(घ) प्रधावत निइचल था गतिहीन अध्ययन (858008/ ४४४॥० ६00।08)-- 
सामाम्यकक्‍्या परस्एराणत एस्फ्रिक्ष्य में उत शत्यात्मक् तत्वों की, जिलसे विकास व 
परिवर्तन होता है, अवहेलना की गई। सभी अध्ययन, कानूनी सम्दर्भ में, शासन शकवितियों 
के विभिन्न राजनीतिक सस्थाओ मे वितरण की बात करते रहे और उन सब तत्त्वो की 
अवहेलना की जो विकास की समस्याओं व दिश्लाओ से सम्बन्धित होते हैं । इसमे राज- 
नीतिक व्यवस्थाओ को सामान्य निश्चलता की अवस्था में देखा गया और शासकों की 
अंदला-बदली के पीछे गत्यात्मक शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नही किया गया । 
इससे ही इन अध्ययनों को गतिह्वीन अध्ययन कहा जाता है। 

(च) मुह्यतया प्रवन्ध सस्वस्धी अध्ययन (2550788, ॥०082900 ४७00) 
-+परम्परागत तुलनात्मक अध्ययनों की एक विशेषता प्रवन्ध सम्बन्धी भी है। विदेशी 
व्यवस्थाओं पर जो महत्त्वपूर्ण अध्ययन हैं उनमें से अनेक भे किसी एक राजनीतिक 
व्यवस्था की सस्‍्याओं का अथवा उस व्यवस्था मे किसी खास सख्या का विवेचन किया 
गया है। मं क्रीडिस के अनुसार जॉन मेरियट, आयंर की य, जोसेफ बारे लेमी, जेम्स ब्राइय, 
आइवर जेनिग्ज, लास्की, डायसी फ्रेंक गुड़ुनाओ, रोब्सन एबट एल० लावेल्स, बुडरो 
विल्सन आदि को रचनाएं आम तोर पर किप्ती एक देश अथवा किसी एक देश में किसी 
विशेष सस्थात्मक विकास से सम्ब-धित हैं। कुछ पुस्तकों ऐसी रद्ी गईं जिनमे सत्थाओं 
का वर्णन सदेव किसी एक सामान्य विषय से सम्बन्धित था अथवा जिसमे इन बातों का 
वर्णन मुख्य रूप से रहा कि कार्यपालिका व व्यवस्यापिका वे मध्य क्या सम्बन्ध हैं ? 
प्रशासवीय कानून और प्रशासन की सस्याओ का विकास बसे हुआ है २ राष्ट्रीय विशेष- 
ताओ और विचारधारा मे क्या सम्वन्ध है, आदि ? इस प्रकार सभी अध्ययन एक-एक 
सस्था या एक ही व्यवस्था पर विस्तृत निवन्ध के समान थे । 
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(छ) मुउ्यतया आदर्शों अध्ययन ((ए07टवणारागत9 गाव धपपैए5) -- 
परम्परागत राजनौतिव अध्ययनों मे से वुछ वी एक विश्लेषता यह भी रही है कि इनमें 
लैयक अपनी स्वय वी मान्यताए मानवार ही नही चलते, बरन राजनीतिव गस्थाओो व 
शासन सरचनाओ यो इन मान्यताओं की कसौटी पर ही परसते हे 'लोकतस्व श्रेष्ठ 
शासम व्यवस्था है! व लोबतस्त् यही सफल रहेया जहा दो राजनीतिक दल द्वोगे! की 
मान्यताओं मे आधार पर हो इसके लेयक शासत्र व्यवस्वाओ को सफल या असफल, 
अच्छी या बुरी वी साज्ञा देते है । जहा-जहा इन मान्यताओं के अनुए्प संस्थाएं, राज- 
नीतिक व्यवस्पाए प्रचलित रही ही वही इनके अध्ययन वा आवरण बसी | यही कारण है 
कि प्रारम्भिक लेखको ने यूरोप नी उन राजनीतिक सह्थाओं को अपना अप्पयत दिरदु 
नहीं बताया जो लोकतान्विक नही थी । इनवे अगुसार अलोक्ता-्त्रिव व्यवस्थाएं प्रजा- 
तान्तिक आदर्शों से पथ-अष्ट या विचलित है इस पारण उतवा अध्ययन निरथेक है। 

(ज) प्रमु्तथा फानूनी जौपचारिफ-संरथागत अध्ययन (77665॥४९५ 0६7० 
(णिग्राशबा5 धाएाणा०। 5।90९5)--ईस दृष्टिकोण में विधि-सम्मत औपधचारिवा 
सस्थाओ का ही प्रमुष रूप से वर्णन व विश्लेपण किया गया था। जहा लिपित राविधान 
ये बहा संविधान में तथा जहा लिछित संविधान नहीं थे वहा कानूनो के द्वारा, शासन 
व्यपस्पा दा क्या रूप रप्ा गया है, वेवल उवत बात को विस्तृत रूप में दर्शाता इस परि- 
प्रेकप के अध्ययनों का उद्देघय व लक्ष्य रहा है । इनके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि 
राविधान द्वारा निूप्रित शासन व्यप्रस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती है ? डायरी, 
मुनरो, आँग व जिक मे अपने अध्ययत फेवल ओपचारिक राह्यागत व्यवस्थाओं के 
विवेचन तक ही सीमित रखे है । इस प्रकार सभी तुननात्गक मध्ययन औपचारिक रास्याओ 
का केबल औपचारिक वर्णन ही रहा । 

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की यह विशेषताएं इसकी शीमाओं ओर कमियो की 


ओर सपेत फरती है। इस परिप्रेक्ष्य के अध्यपनो की इन विशेषताओं के सन्दर्भ गे ही 
आलोचना की गई है। 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की आलोचना ((आतवाक्आा$ ० प070॥0- 

गे एगराएबावए९० 70] ॥॥05) 

राजमी तिब प्रत्रियाओं वी. जटिलताओ, ने. गड़ू, स्पष्ट करग, स्पिए, लि. ढेवल, ग।लीलिएफ- 
संस्थाओं वा तुतगात्मक वर्णन तथा वह भी मेवल लोकतान्त्िक सन्दर्भ मे विशेष उपयोगी 
नही होगा ६ । इस प्रकार की तुलनात्मक विवेचना से राजनीतिक सस्थाओ य ध्यवस्थाओ 
थी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान नही होता है । अब यह स्पष्ट होने लगा कि शम्पूर्ण वर्णना- 
रमक अध्ययन राजनीतिक ज्यवहारों की गत्यात्मसताओ को समझने भे असमर्थ है। अब 
इस परिप्रेधष्य के अध्ययनों की क्मिया उभरबर स्पष्ट होने लगी । इन कमियो वे आधार 
पर इन अध्ययनों की आलोचना हुई है। यह आलोचना सामान्य य विशिष्ट दोनो द्दी 
रूपो में की गई है। इनका अलग विवेचन इस प्रवार है-- 


(क) परप्पराणत छुलनात्मक राजनोसि को सामान्य आल्ोचगा (ठलालावा 
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खसाधशपचञा$ ्॑ (30क्‍0079% ९०णएअर56 ए000)--धामोन्‍्य आलो चना प्रमुखतया 
अध्ययन के दुष्टिकोध के आधार पर की गई है। आलोचक कहते हैं कि तुलनात्मक राज- 
नीति के परम्परागत अध्ययनों में सही अर्थों म तुनवाओं की उपेशा हो की गई है। राज- 
नीतिक व्यवहार क अराजनी तिक तत्वों की इसमे अवहलनता हुई तथा राजनीतिक आचरध 
का विश्वेषय वरन या व्याख्या करने का प्रयात हो नहीं किया गया है। इन आलोचनाओं 
वा जुछ विस्तार से उल्लव ही इ हें समझने में सहायक होगा । 

अध्ययन-दृष्टिकोण व आधार पर प्रथम आलोचना यह गो जातो है कि इनमें सही 
अर्थों में तुतनाओ का प्रयास ही नहीं किया गया । इसको स्पष्ट करते हुए आम्ष्ड व पावंत 
ने लिखा है हि * परम्परागत तुउनात्मझ राजनीति, अलग-अलग राजनी तिक ब्यवस्थाओं 
को विश्थ्टि विशेषताओं पर प्रकाश डानत तक ही सीमित रही भर ब्यवस्यित तुलनार्मझ 
विश्वेषण नाम मात्र वा ही था ।/ में फ्रीडिस ने इस सन्दर्भ मे लिछा है कि, ' तुलनामत 
राजनोतिक सम्याओं का अध्यपन अब तक वे वल मात्र सामे से ही लुलना मक रहा है। अद 
तक यह बेवज विदेशी सरकारो, उन दाचे तथा ओपचारिक स्रगंटन का ऐतिहासिक, 
वर्शनात्मक वैद्धानिक अध्ययन ही रहा है, जवडि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धास्तों, 
द्वाचों और वास्तविक स्थवहार से भी अपना सम्बन्ध जोड़ना ऋाहिए /"* इम् श्रकार 
तुलनात्मक राजनौति प्रमु॒तया अतुलना मक ही रही। 

तुलनात्मक राजनीति पर दूसरा आक्षेप यह लगाया जाता है कि इसमें राजनीतिक 
श्यवह्ार के अराजनी तिक तत्वों को उपेक्षा वी गई । शासन-तेन्त की रचना, कार्यों द 
बानूनी ब्यवस्थाओं तक ही यह अध्ययन सीमित रह। इनम शासन सस्याओं की वास्तविक 
क्रियाओं, उनमे पारस्परिक अस्त क्रियाओं व उनके व्यवहार की गन्यास्मक्ताओं को दखने 
घ समझने का प्रयल ही नही किया गया । आधिक, सामाजिक, सास्कृतिर व परम्परागत 
भ्रवृत्तियों व प्रभावों का राजनी तिक सस्याओ व व्यवस्थाओं पर इतना अधिक दवाव होता 
है कि इनके सन्दर्भ म ही राजनीतिक प्रक्रियाओं का समसकर सामान्य विश्नप को अर्थ - 
पूर्ष बचाया जा सकता है। इसलिए बरालोचक इन अध्ययनों को दृध्टिकोष को दृष्टि से 
अत्यधिक औपचारिक कहकर पुकारत हैं। आमप्ड व पावंस ते ठौब द्वी लिखा हैकि, 
इनका मुख्य जोर सस्याओं, कानूनों, विधियों व राजनी तिक विचारो तथा विचारधाराओं 
पर ही था और उनके का, अन्त छिया, व्यवहार व उपलब्धियों की उपक्षा की गई।” * 

तीसरी आालाचना में वहा गया है कि यह अध्ययन न तो विश्नेषणात्मक थे और न ह्दी 
ब्याख्यात्मक, बरन के बल वर्णनात्मक थे । यद्यपि औौपचारिक राजनीतिक मस्याओं का 

वर्णन भी राजनीतिक प्रत्रियाआ व समझने क लिए मह्त्त्वपूर्ण है और इस प्रसार तुलना- 

त्मक अध्ययन की दिशा म ले जात दाला है तयापिजा ग्रय लिखे गये हैं, उनम वैज्ञानिक 
और व्यवस्यित तुतनात्मक दृष्टिकोण वा अभाव है। वे उन राजवीतिक भस्याओं के मूल 
में अन्तनिहित राजनीतिक प्रक्रियाओं, दवाव एवं हिलसमूहो, और व्यवहारों का अपन 
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अध्ययनों में सम्मिलित नही करते हैं तो फिर इनमे छुलना का तो प्रश्त ही सही उठता 
है। यही नही, इन प्रथो मे किसो एक सामान्य धारा का सकेत नही मिलता और इस 
बात वा उल्लेख नही मिलता कि फास, रूस, स्विट्जरलेड, तिटेत या जमंनो, इन देशो को 
हो अध्ययन के लिए बयो चुना गया है २ साय ही उन तत्त्वो के विवेचन को भी उपेशा 
पाई जाती है जो समानताओं और असमानताओं के मूल कारप होते हैं। जेम्स टी० 
शॉटबेल द्वारा सग्पादित द0शकराला। ० णशाप्राध्यावों मप्ा०फ जॉय व जिक 
द्वारा निहित 6907 रठाराहय ठठरटापक्ानय, फिदज एम० मार्क्स वी शत 
दमलाशशाः।ः डेनियल विदूस की (07फ्रबादश#र 7गं॥-ट2/ कराएम्रधशाड व 
हरमन फाइनर वो प॥600) कावे काइलाव्र शी ऑ०एशञाग 09 शाधाशा। आदि 
सभी विध्यात पुस्तकों का यही परम्परागत टाचा देखने को मिलता है। इन ग्रयो मे एक 
एक राजनी तिक ब्यवस्या को दूसरी से जोडने वाली कडी और इनको ही अध्ययन में 
सम्मिलित क रने को क्सोटो का कोई सकेत नही मिलता है । 
उपरोजत पुरतकों अपन विषय पर अधिकारी ग्रन्य हैं लेकिन इनम मुख्यत राजनोतिक 
रूपवर्णना 220:4८47 2/०77707०१89 ही की गई है। अर्थात, उनम कबल राजनीतिक 
ढाचे का मोटा वर्यव दिया गया है, आधुतिक तुलनात्मक दृष्टिकोध नहीं अपनाया गया 
है। इनमे विभिन्‍न राजनीतिक सस्पराओ का वर्षेन क्या गया है बौर उनकी परस्पर 
तुलना बी उपक्षा कर दी गईं है। और जो कुछ भी तुलना की गई है उरामे सघीय द 
एकारमक व्यवस्था, सप्तदीय व अध्यक्षात्मक ब्यवस्पा अथवा प्रजातन्त्र व अधितायकवाद 
आदि के गुण-दोषो गौर उनके बीच समानताओ-अश्तमानताजओ को दर्शाया गया है। 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परम्परागत तुलनात्मक राजनीति में अपनाया 
गया अध्ययन दृष्टिकोण ही इस परिष्रेद्य के अध्यय्तों मे अनेक कभियों के लिए 
उत्तरदायी है। अध्ययन-दृष्टिकोय को विश्येष प्रकृति के कारण परम्परागत अध्यमन 
प्रधावत अतुलनात्मक, अधिकाश्षत मौपचारिक व बहुत अधिक वर्णेनात्मर हो गए। 
(छ) परम्परागत तुलनात्मक राजवोति को विशिष्ट आलोचना ($9८ए८एिट दाप्रणड5 
० प्रग्वाधणाबी ८00फअब्रा।४८ एणाप०४)--विशिष्ट आलोचना मुख्यतः अध्ययन- 
क्षेत्र, अध्ययन-पद्ध तियो व अध्ययन के उद्देश्यों के आघार पर की जाती है। आलोचको 
को मान्यता है कि परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययत-स्षेत्र अत्यधिक सकुचित 
रहा है । उसके अध्ययनों म सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रविधियो का अभाव वाया जाता है 
और सभी लेखको के ग्रन्य जध्ययत-उद्दे श्य को दृष्टि से वर्तमान से आगे देखने की दक्षता 
प्रदान नही करते हैं। इन तोनो आधारों पर को गई आलोचना का अलग-अलग वर्णन 
सक्षेप में इस प्रकार हे $ 
अध्ययनन्धे त्ञ की दृष्टि से परम्परागव राजनोति के लेखको ने अलोकतास्त्रिक व्यव- 
स्थाओ, गे र-पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्याओं, राजनी तिक ब्यवस्थाओ के अराजवीतिक 
5 
अरोसेक सस्वाओ का ही बन है) या हे लोक्तान्दिक च विशेषकर पश्चिमी 
आ , अध्ययन के किशो 'क्षेत्र” का निर्माण 
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करने वाली श्रेणियों को विश्नेषणात्मक रूप में परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं 
मित्रता  बहुघ्ा सामान्य दिचारथारा के अम्वित्व की बात अनेक देशों के सन्दर्भ में वही 
गई है, लेकित यह बताने की चेष्टा नहीं की यई कि 'सासान्यं क्‍या है और विचार- 
घारा झिस रूप में राजनीतिक पम्याओं से सम्बन्धित है ? काल फ्रैंड्रिइ ने भी अपने को 
विचारधारा और भस्याओं के दीच अन्त क्रियाओं से हो सम्बन्धित रखा है॥ उनकी 
पुस्तक (2छ/#बरहगछ दकाटरायल्ाा कई 22750८7०८3) कौर कुछ अन्य ग्रन्यों को 
छोडकर इन पश्चिमी यूरोपीय देशों के तुलनात्म& विश्लेषणों मे सामाजिक और आदिक 
समूहों या सगठनों, राजनीतिक विचारघाराओ, समस्याओं आदि को परस्पर एक व्यवस्था 
में गूया अयदा परस्पर सम्दन्धित नहीं किया गया है। पर कार्च फ़ैड़िक की रचता मे भी 
राजनी तिक व्यवस्थाओं के गु्यों, विशेषधाओं या लझषपों का कोई व्यवस्थित समस्दय 
अयवा सश्तेषण ($)॥॥0९$७) नहीं पाया जाता है । फ़ैड्रिक व हरमन फाइनर की पुस्तकों 
के अलादा उल्नेखनीय मपवादों के रूप में, माइकेल व सोरिस ड॒वर्जेर द्वारा राजनीतिक 
दलों के घगठन और सरचता, तयां स्रचना और विधारघारा के बीच सम्बन्ध आदि का 
तुलनात्मक विश्लेषण, और इसी दरह के कुछ अन्य अध्ययन हैं। इनके बावजूद भी 
परम्परागत तुलना मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्न सकुचित व सीमित ही रहा और 
इसमे अलोक्तान्त्रिक व्यवस्याओं गेर-पाश्चात्य राजनी तिर्पों, राजनीतिक प्रक्रियाओं के 
अराजनी तिक आधार्रों और व्यवहारों क्ये आवश्यक स्यान नहीं दिया गया । 
अध्ययन पद्धतियों के परिष्क्रण की उपेक्षा भौ आलोचकों के आक्षेप्र का मुख्य बिन्दु 
है। परम्परागत राजनीति मे तष्पों का तो ढेर हर लेखक की पुस्तक मे पाया जाता है, 
प्ररस्तु इन तथ्यों के सकूलन, माप द विश्नेषण के पक्षों का विकास नहीं क्रिया गया। 
मैंक्रीडिस के अनुसार राजनीतिक सस्याओं के वर्शनात्मक अध्ययत में दो विशिष्ट दृष्टि 
कोण काम करते हैं--ऐतिहासिक और वंधानिक । ऐतिहासिक पद्धति कतिप्य 
सस्याझो के उदय और विक्रास के अध्ययन पर केन्द्रित रहती है। इस पद्धतिमे 
ऐसी किसी विषनलेषशात्मक योजना के विकास का प्रयत्न नहीं किया जाता, जिसके 
अन्‍्तगेत हिसी विशेष राजनीतिक घटना या विकास की क्रमदद्धता से भिल्‍त किसी अन्य 
पृर्षेगामी तत्त्द का सम्बन्ध प्रकट किया गया हो । वेघानिक दग के दृष्टिकोश में मुख्यतः 
सरकार के विभिन्‍न अयों को शक्न्तियों और प्रचलित सर्वेधघानिक ओर वंधानिक दाचे के 
अन्तर्गत उनके आपसी सम्बन्धों आदि का अध्ययतर श्रस्तुत किया जाठा हैं। स्पष्ट है लि 
इनमे ही यह लेखक उत्तझ्े रहे ओर इनको कमियों के उभरते वर भों, नई वद्धतियों व 
विश्तेषण प्रविधियों के प्रयोग का प्रपत्त नहों किया गया। आनुभविक तथ्यों पर जोर 
नहीं दिया गया और परिमाषन (4००१४॥८४४०४७) का अभाव हो रहा ॥ अन्त - 
अनुशासतीय विश्वेषण, जो समाजशास्त ओर मानवशास्त्र में भ्दतित था, तुलदामकू 
राजनीति की अध्ययन ब्दूत्तियों में प्रवेश नहीं ले पाया और वैज्ञानिक पद्धतियाँकोंया 
उपयोग में आ रही पद्धठियों को ही, परिष्कृत करने का विश्वेष प्रयास नहीं हिया दया । 
परम्परागत तुलनात्मक राजनोतिक अध्ययन उद्देश्य की दृष्टि से व्याख्या करने में हो 
व्यस्त रहे। इतमे समस्या-यमायथान या विस्तृत सामान्यीकरण व सिद्ध न निर्माण का 
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लक्ष्य नही रखा गया । आलोचको की मान्यता है कि राजनीतिय व्यवस्थाओं व व्यवहारों 
की जदिलता व्यापक उद्देश्य अनिवाय बगा दैती है परस्तु फ्रेड़क, फाइनर, माइकेल ये 
डुव्ज ए वो छोड अन्य सभी लेपक तुननाओ का लक्ष्य व्याख्या तक ही सोमित रखते रहे। 
इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्यश्ट रकुचित उद्देश्य वी प्राप्ति में ही उलझे रह गए। 

उपरोक्त आलोचनाओ से स्पष्ट है कि परम्परागत तुलगात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में अओक कमिया थी । राज्य वी प्रकृति, कार्यों व महत्त्व में त्रास्तिकारी परिवर्तनों ने 
परम्पराधत दृष्टिकोण को पिरघेक नही तो अपर्याष्त अवश्य बना दिया। अब राज्य न 
बैबल लोकराज्य है वरन लोवकल्याणक्रारी भी वन गए है। अब राज्य व व्यवित में 
शत्तुता नही पारस्परिक्ता है। शरकार के कार्यों गे अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह कार्य 
अधिकाधिक यास्तविक व रघनात्मक बन गए है। राजनीतिक व्यवस्थाओ में आए इन 
परिवतनो के कारण परम्परागत दृष्टिकोण की उपयोगिता परिसीमित हो गई और 
गुलताओ के नये आयाम व नई पद्धतिया खोजी जाने सगी । 

जनतन्त के उदप्र के प्रारम्भिक चरणों मे जनता में विशेष जागृति नही थी पर धीरे- 
धीरे जनता मे जायूति आई। जनसाधारण की जागरूकता से जनता की राजनीतिबा 
प्रक्रियाओं में राहभागिता में वृद्धि हुई जियरो राजनीतिक व्यवहारों मे जदितता आ गई 
और इनको वर्णन मात्र से समझता सम्भव नहीं रहा। यही कारण है कि परम्परागत 
पद्धति पुरानी पड़कर छूटती गई। बहुलतावादियों ने भी परम्परागत राजमीतिक 
अध्ययनों को राजनीतिक व्यवहार को समझते में अपर्याप्त माना है। इन्होगे भास्टिन व 
बोदा द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता द्िद्धान्त का खडन किया और राजनीतिक सस्थाओ को 
समाज की अन्य सस्थाओ की तरह माना तथा राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्चता को 
अस्वीकार किया। इनके अनुस्तार राजनीतिक व्यवध्या सामाणिक ध्यवस्पा का ही एवा 
भाग है। बहुत्तावादियों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं को अस्य 
पस्याए व तत्त्व प्रभावित करते है ओर इस कारण इन सबका सम्मिलित प्रभाव अध्ययन 
की परिधि भे अनिबायंत समाविष्ट होना चाहिए। केवल सर्वधानिक तग्त्र का अध्ययन 
करने वाले दृष्टिकोण में, इस कारण, राजनीतिक व्यवहार का सतही अध्ययन मात्र ही 
रहा । 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व या देन ([ाएणक्षा८० 0 

एणाएफपपणा ण प्र9वप0ाव] (०णएथाबारछ ऐ०॥005) 

यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन का परम्परागत दृष्टिकोण बदली हुई राजनीतिक परि- 
स्थितियों व प्रक्रियाओ को समझने मे एक सीमा के बाद सहायक नही रहा, फिर भी 
तुलनात्मक राजतीति मे इसका विशेष योगदान रहा है। राजनीतिक अध्ययन की 
प्रारम्भिक अवस्था पे, सस्थाओ का विवेचन ही उनकी प्रकृति को समसने के लिए काफो 
घा। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाए भी अत्यधिक सरल थी और उनका अध्ययन वर्णन मात्त हे 
सम्भव हो जाता था। राजनोतिक व्यदस्थाओ मे सामान्य सरलता के कारण लम्बी अवधि 
तक इसी दृष्टिकोण को राजनीतिक व्यवस्याओ के मध्ययन के लिए पर्याप्त माना जाता 
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रहा। वैसे भो परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का आधुनिक राजनीतिक 
अध्ययनों के लिए विशेष महत्त्व रहा है। प्रथम तो, इन अध्ययनों ने इतने राजनीतिक 
तथ्य सकतित किए कि उनसे दाद में उपयोगी विश्नेषण सम्मव हुए। दूसरे, इम्ही 
अध्ययनों के कारण राजनोतिक ब्यवस्थाओ को जटिलताओं का आभाष मिला। इनसे 
ही यह स्पष्ट हुआ कि राजनौतिक ब्यवस्था को शेदल मात्र औयचारिक व वंधानिक 
दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। परम्परायत तुलवात्मक राजनीतिक अध्ययनों 
से बिन धवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला वही आगे चलकर आधुनिक अध्ययनों का आधार 
बनीं। सक्षप में यही कहा जाना चाहिए कि तुलनात्मक राजनोति का परम्परायत दृष्टि- 
कोण, आएुनिक अध्ययतों का प्रेरक व कुछ सीमा तक सार्यदर्शक बवा । 


हुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
(७00घ86र १घ्र्ड्ह्टााए€ 5820 प९5ए4ाए६ एणपाठड 


परम्परायत राजनीतिक अध्ययनों की प्रद्नति व विशेषताओं के विवेचन से महू निष्कर्ष 
हिकलता है कि राजनीतिक अ्क्रियाओं को इस दृष्टिकोण के लेखक ने सरल तथा अपने 
आप में सौप्रित-प्ता मात लिया है, जबकि दास्तव म, शातन-तन्त्र द राजनीतिक प्रक्रियाए 
न केवल अत्यन्त जटिल हो होती हैं, वरन सामाजिह, आ्िक व सास्कृतिक प्रभावों से 
और भी पेचीदा बने जाती हैं । इस कारण परम्परागत पद्धति द्वारा किए गए बर्णन मान्न, 
राजनौतिक व्यवस्थाओ, प्रक्रिवओ और सस्याओ की दास्तविक्ताओं को समझने म व 
सर्वेमान्य सिद्धान्तों के प्रतिपाइन में सहायक नहीं हुए ओर नवीन प्रविधियों व उपागमो 
की खोज होने लगी। यह नवोन अध्ययन-दृष्टिकोण ही तुच्वात्मक राजनीति का 
आधुनिक परिध्रेष्य कहा जाता है। 
एक राजनीतिक व्यवस्था में परस्पर विरोधी व विभिन्न दावो और मागो को सर्वेमास्य 
निर्षयो में परिवर्ठित किया जाता है। इन स्वीकृत निर्णयों में, विविध सामाजिक भमूहों, 
दलो, सर्घो, हित-सगठतों और क्षेत्रों वे परस्पर विरोधी विचारों मे सामजस्य निद्वित 
होता है । एक ओर तो व्यवस्थारिका, कार्य पालिका, न्‍्यापालय दया नौक रशाहौ के रूप में 
सरकारी अग होते हैं, तथा दूसरी ओर सामाजिक व आविक व्यवस्थाए व समूह होते हैं 
तथा वे विश्वास व मूल्य होते हैं, जो समाज के आधार-स्तम्म वा कार्य करते हैं। इन 
सरकारी अपों--सामाजिक , सास्कृतिक, आयिक, नंतिक समूहों तथा विचारधाराओं के 
बीच को अन्त क्रियाओं के जाघार पर हो राजनीति को गत्यात्मके या सचालके शक्ति वा 
निर्माष होता है। अर्थाद विर्घय करने को स्थिति में पहुचा जाता है। विभित् सामाबिक, 
आधिक और ने तिक समूह अथवा जन्य द्विव-सगठन सरकार पर अपने दादों के सम्वन्ध में 
ददाव डालते रहते हैं। हित-समूह ओर राजनीतिक दल, सरकारी निर्णयों तथा हित- 
दावों के बीच सम्प्रेषण पद्टियों (८०0४८४० 8८४७) का कार्य करते हैं। राजनीतिक 
नेतृत्व, बहुधा इन दावों और मायो मे समन्वय स्थापित करने ओर इन्हें दिंयो के रूप में 
"स्पष्टता प्रदान करने की बेब्टा करठा है / ऐसी निर्षयक्ारों क्षमता में हो राजनीतिक 


* 
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ध्यवस्था की कुशलता व सफलता निहित है। अर्थात राजनीतिय व्यवस्था विरोधी पामो 
3) से ऐसा समन्‍्वधात्मक निर्णय निवाले जिसे ब्यापक रूप मे मान्यता मिले और अधिकाश 
बोग उनका पालन करें। 

आन के युग मे एक शजनीतिक व्यवस्था को शक्तिशाली चुनौतिया अधिक और 
तकनीकी आधुतिकीकरण से है । अविर॑सित देशों के आधुनिवीवरण मे समाज के पुन- 
नर्भाण का तत्व मिहित है। इन देशो में मये भ्रतिमानो वुधल नौकरशाही के प्रशिक्षण, 
जम-स्थावित लक्ष्यी ये आधार पर क्रातिवारी निर्णय आदि वा पर्याप्त महत्त्व होता है। 
एजनीतिक' स्तर पर आधुनिकीकरण में इन उद्देश्यों में बडी सख्या मे लोगो के विचारो 
की मनुरूपता आवश्यक होती है। ऐपी राजनीतिक व्यवस्थाओ मे उपलब्ध साधनी बी 
शमी के बारण विकार के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अनुशासित प्रयधत का आरी महत्त्व 
शेता है और सबसे अधिक, मानव श्रम पर निर्भर करना पड़ता है जिसकी प्रमावकारी 
उपयोगिता बलिदान तथा अथब परिश्रम वी माग क्दतो है। ऐसे समाज, विंवारधाराओ 
और मूल्यों में परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं । आर्थिक दृष्टि से विवासशील व्यवस्थाओ 
में शवसे मुख्य और विकट समस्या आशिक विकास की दर को निरन्‍्तेर बनाए रखना, 
श्रम की उप्पादिता मे वृद्धि के लिए तकतीफी ज्ञान वा शीघ्र एव प्रभाववारी विद्ञात 
करना तथा लोगो के कल्याण और रहन-सहन व जीवन स्तर को निरस्तर उन्नत बनाए 
रखने के लिए वृद्धिगत उत्पादिता के लाभों यो सभी लोगों को उपलब्ध वराना है। अब 
सरकारो के लिए यह आवश्यक है कि वे भाय-वितरण के विभिन्‍न उपायो से सेवाओ के 
व्यापक प्रसार और सामाजिक न्याय के अधिकाधिक विस्तार से समाज मे सतोध बनाए 
रखें! 

कतंमान में राजनीतिक व्यवस्थाओ और प्रत्रियाओ की जटिलता उपरोक्त विवेचत से 
स्पष्ट है। मत्रीडिस का मत है कि उपरोवत बातो, कर्तव्य विर्देशों और राजनीतिब 
व्यवहार वी जटिन्नताओ की भल्ली प्रकार से परीक्षा करते के लिए परम्परागत अध्ययन- 
दृष्िशोण ने वर्णन, तक ही सीमित रहना बाफ़ी नही है। इसके लिए तुलनात्मक बर्णन 
भौर अध्ययन एय-सी राजतोतिव व्यवसत्थाओ शासव अगो और सस्याओ तक स्रीमित 
रखकर उपयोगी निष्क् मही निवरा८ जा सवते है। इसके लिए नवीन दृष्टिकोण 
आवश्पक हुआ। इन विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण की वबीन पदतियो. वी आफलिक़ 
उपागम का नाम दिया गया है। राजनीतिक सल्याओ व राजनीतिक व्यवहार के 
तुलनात्मक अध्ययन को अधिक '“वैज्ञातनिक' स्वरूप प्रदान बरने बे लिए (विद्वानों ने 
परम्परागत तुलनात्मक राजनीति के लेखको से भिन्‍न जो पद्धति या दृष्टिकोण अपनाया 
है, उसे तुलनात्मक राजनीति वे आधुनिक परिघ्रेधय षी सज्ञा दी जाती है। 

आधुनिक परिप्रे्य की विशेषताओं व लक्षणों का विवेचत करने से पहने यह जानना 

आवष्पक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओ मे जटिलताओं का उद्भव कैसे हुआ ? अचानक 
ह्दी ऐरा बया हुआ जि राजनीतिक अध्ययन मे लम्बी अवधि से प्रचलित पद तिया पुरावी 
पड गईं और नये अध्ययन उपागमों की आवश्यक्ता दई? आभण्ड व पावेल के अनुसार 
4रम्परागत तुलनात्मक राजनीति की सर्वत्र लोकतस्त के प्रसार मे आस्था घूमिल हो गई। 
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लोक्तान्त्रिक विकास दी सीघौ-सादी अवधारणा और उस पर आधारित तथा उसके द्वारा 
उत्पन्न तुलनात्मक राजनीति की बौद्धिक रचना विगत महायुद्ध के बाद ममान्य हो गई। 
आप्रस्ड व पावेल इसके लिए प्रमुखतया तीन विकाप्तो को उत्तरदायी मानते हैं। यह इस 
प्रकार हैँं--- 

(!) एशिया, अफ्रीका व सध्यपूर्व मे राष्ट्रीय विस्फोट, जिसदे नाना प्रकार की 
सस्कृतियों, सामाजिक सस्याओ व राजनीतिक विशेषताओं वाले अनेको राष्ट्रो वा राज्यो 
के रूप मे उदय हुआ । 

(2) भदलाटिक समुदाय के दाघ्ट्रो के अभुत्व का अत और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति वे 
प्रभाव का उपनिदेशों व अर््ध-उपनिवेशी क्षेत्रो मे सार व विघ्ताए। 

(१) साम्पवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सरचना व अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था को बदलते के सघर्प मे एक शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप मे उमरता । 

उपरोक्त परिवर्तनो ने परम्परागत राजनीति की सीधी-सांदी आशावादिता के स्थात 
परनिराशा, सदेह ब॒ श्रम उत्परन कर दिया। मवोन परिस्थिति की अनिश्चतताओ, 
ध्रमकियो, भयावह अस्थायित्वों व राजनीतिक रूपों की विविधता के भ्रमजाल ते 
तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत दृष्टिकोंग को ढावाड़ोल कर दिया। अब यह 
अध्ययन दृष्टिकोण, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों कौ एहन्ली हुई प्रक्रियाओं को 
स्पष्ट करने में सहायक नहीं रहा। अब लोकदान्त्रिक व्यवस्थाओं वे स॒पहो साथ 
निरकुण व्यवस्थाएं प्रमुख चुनौतिया चन गईं। विवसित, अर्द्-बिकसित व अविकप्तित 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को पूजीवादी, साम्पवादी व समाजवादी विचारधाराओं दे 
दबावों के साथ ही साय सेनिक ताताशाही के खतरों का सामना करना पड़ा। इसे 
बुश्नवात्मक राजनीति के परम्परागत दृष्टिकोण निरर्धक बम गये । क्योकि, इनसे तबीन 
रागतीविक पाये की यत्यात्मक शक्तियों को समझते में कोई सहायता नहीं मिल पाई 
और नई पद्धतियों, अविधियो व दृष्टिकोणों का ग्रयोग अनिवाये हो गया | अब तुलवातमर 
राजनीतिक शोध के नये गत्तव्य व नबीन अभिम्रुख खोजे जाने सगे। इसा नेय अध्ययन 
दृष्टिकोण पर भ्राधारित तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक राजनीति वे आधुनिक 
परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित माता जाता है । 

मक्रीडिस का विचार है कि तुलवात्मक राजवीति का आधुनिक दृष्टिकोण, अधिव 
परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन व रने वाला और अधिक व्यवस्थित है। यह दृष्टि- 
कोण अधिक अथवा गहन निरीक्षक इस बात से है कि इसमे राजनी तिक सस्थाओ, प्रक्रियाओं 
और व्यवहारों के मूल मे जाकर उन्हे समझने का प्रयत्त किया जाता है! यह मुख्यत 
सामाजिर सलूषणो, हिंत समूहों, राजदीतिर दलो, विचारधा राम से अ्ा वित राजनी तिक 
ब्यवहारों व शाप्तनन्तन्तीप अपिचारिव सरचनाओ के वास्तविक आधारों बादे का 
विशेष अध्ययन करता है| क्योवि, इनसे ही राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का नि रिण 
होता है, और जनमत तथा विशिष्ट शासक वर्ग व अभिजन वर्ग का ढाचां स्पष्ट होता 
है। यह दृष्टिकोण अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक इस रूप में है कि यह राजनीतिद 
व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं के बीच वास्तविक सम्बन्धों की सुनिश्चित व परिमागात्मव 
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आनुमधिक तकनीकी से खोज कर्ता है । 

एवं रापनी तिब व्यवस्था तभी जीवित रह सकती है जब बह बुछ अध्याज्य और 
सनिवाय बाय करता रह । इन कार्यों व सम्पादन के तिए कुछ सस्‍्याए अनिवाय पसरचता 
हैं। ये शरचनाए एक राजनी तिक व्यवस्था से दुसरी राजतातित व्यवस्था मैंभिन शिन 
होती हैं और यद्ध औद्योगीकरण आधिवा परिवतन तव प्ररणाओं ओर नई मांगी के 
विभिन कारणो से प्रभावित होबर सशोधित परिवर्द्धित हाती रहती है। राजनीति का 
अध्यमन इस प्रकार एक व्यवस्था का जो कि सावयवी रूप से सामाजिव सरचना 
परम्पराओं और विघारथाराओं रास्कृति एवं उस पयावरण से जिस्म वह सचारित 
होती है वा अध्ययन बन जाती है और ऐछा होने पर उन महत्नवुण समानताओं तथा 
आचरो का मलीभा ति ज्ञान किया जा सकता है जिनरा पता राज्य के फैवन वैधानिक 
ऋूपो व बणम से नही चल प।ता है। राजनीतिक आर्थिव सास्प्रतिक तथा सामाजिक 
घटनाओं के थीच सह सम्ब-थ वी स्थापना एवं ऐसा व्यापक क्षत्र प्रतान बरतो ? जिसमे 
परिबतनो की गतिशोलता को भत्री प्रकार समझा जा सकता है और विस्तत सामाय्यी 
बरण प्राप्त किए जा राबते है। ऐसा करना वास्तव म राजनीतिक घटनाओ के अध्ययन 
में वैगातिक ढग को जागू बरना है। वैजानिव ढंग मे राजनीतिक प्रतियाओ में बारे 
परिकत्पनाआ और सिद्धा तो का एक बौद्धिक व्यवस्या धकोल्टाएश| 00%) के रूप 
मे विस्तरण क्या जाता है और उपलब्ध प्रमाणा के प्रकाण मं उनकी आयोचनात्मक 
परोक्षा की जाती है । यह अध्ययन शैल्ली परम्परागत तुलना'मत्रा रागनीति को आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति क परिप्र्य म ले आती है। 

आमाड दे पावल के अनुसार तुदनाध्मन राजनीति का आधुनिन परिध्रध्य मोटे रूप 
से नई पेस्नीदगिया को समझन नवीन वोद्धिद प्रवतन लाते और एक नई प्रौद्धिक 
ब्ययस्पा वी स्थापना की प्रवृत्तिपो से युक्त है। प्रवतन वे इम प्रयत्नो की यक्षप में 
व्याध्या करके ही आधुनिक तुलनास्मक राजनीति वी ब्टिपताओं व नये आयातों को 
सगद्गा जा ख़ता है। सक्षप म यह इस प्रकार टै-- 


आधुनिक घुलनाध्मक राजनीति वी प्रमुख प्रवृत्तिया (६८ खब्वत पलातशा 

2९005॥9 0क्ला] (०एएया११५७८ 70] ॥:७) 

आमड व पविल का विचार है के तुलनात्मक राजनीति म बदली हुईं परिल्यितियों 
के अनुरूप प्रवतन के प्रवस्नो को मोदे तौर पर चार श्रणियो म विभक्त क्या जा सकता 
है । यह प्रवृत्तिया ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को परम्परागत तुलनात्मक 
राजनीति से अलग करती है वयोकि इनका १रम्परागत दृष्ण्कोण मे अभ्राय था । यह 
प्रवृत्तिया है-- 

(क) अधिक व्यापक विधय क्षत्र कौ खोज (76 $०३:०व ण ग्राठा€ €णाफा< 
#धा७४६ 5006) -- भाघनिक तुलयाध्मव राजताति म अधिव व्यापक विपय-क्षत्र को 
तलाश तुलनाध्मक राजनीति घो सकीफता के दायरे से निकानकर “्यापत्रता के तदभ 
भे लाना है। बदली हुई राजनोतिक परिस्थितियो म लोक ता_ज्रिक ब्यवस्पाओं वे अध्ययन 
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तक नुलतास्मर राननोति को सीमित रखना चारो तरफ हो रही क्रातिशारी राजनीतिक 
उषलो-पुबलों से आय बन्द करना है। अब लोडहतन्तों बी नहीं, उनकी चुनौतिया देने 
वाली राजनीतिक व्यवस्याओं की गत्यात्मक्ताओं बो समझना बावश्यक हो गया। इस 
कारण आधुनिक तुलवाामक्त राजनोति में अध्ययन क्षेत्र ब्शपश्तम बनाते की प्रवृति 
दिखाई देती है। सोकता-द्वित व्यवम्थाओं वे साय ही साय, निरवुश व्यवस्थाओं को तया 
विकासशील राजनीतिग्ों को, वर्तमान व बतौत के संदर्भ मे देखशर राजनीतिक ब्यवहार 
बी गतिशीलता को समझने का प्रयारा होते लगा है। अब तुलनास्मत्र राजनीति अमरोकी 
या यूरोप सदर्भी ने रहकर नवोदित राज्यो को विशेष रूप से अध्ययन में सम्मिलित करके 
विश्व रादर्भो बन गई है। तुलनात्मक राजनीति के शोध्रवर्ताओं व लेखकों ने सम्पूर्णता 
के संदर्भ में राजनोतिक व्यवहारों को समझने का प्रयास शिया। आमन्‍्ड वे पावेलबी 
टकाएछुगराब्यार 2गबााल २ म॑ कराकर! //क्ाणव्टा। आमरद व बोपमेन 
बी. 7॥6 7 गण #9लटथेंगरफरू #८25. प्रडरिर वी (०ा्ााशांणिवाँ 
दशकशलार बराव॑ 2000207८) तया मेत्रीडिस, एक्यटीन, ऐप्टर हेश्श वर, ईसस्‍्टन 
और डाहून द्वारा इस दिशा मं किए गए प्रयत्न लुतनास्मक राजनीति के व्यापक क्षेत्र की 
तवाश का संकेत हैं । 

(प) पयापवाद को जोन (7॥6 5००2) छि ॥९2॥5))-- तुलनात्मक राजनीति 
में ययायंवाद की शोज की प्रवृत्ति, परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों वा सोधा 
परिणाम है। यह औषवारिक्ता से दूर हटता है। यह कानून, विचारधारा, सरकारी 
ससस्‍्याओ व मर्वधानित् रारचनाओ के अध्ययन से आगे बढ़वर, उसे सब सरचनाओं ये 
प्रक्रियाओं का परोक्षण बरना है, जा राजनीति और नीति निर्धरिण में अपना प्रभाव 
डाजसी हैं । अब औपचारिक राजनीतिय गब्याओ बे अध्ययन वे साथ राजनीतिक 
प्रक्रियाओं, रावनौतिक दलों, हित समूहों निर्वाचन प्रणालियों राजनीतिब संचार, 
राजनीतिक समानीर रण व अन्य अ राजनीतिक प्रभावों वा अध्ययन व विश्तेषण भी 
बिया जाने लगा है। अब राजनोंतिक व्यवस्थाओं को रावायीणता वे मदर्भ मे देखा जाने 
लगा है जिससे राजनीति की गत्यात्मर शबितियों को, सामाजिक ब्ये में, सरहतियरे, 
आधिव व सामाजिक परिवर्तनों म, राजनी तिक अभिजनो या अस्तर्राष्ट्रीय वातावरण म, 
या जहा वही भी वह विद्यमान हो पहचाना जा सके । 

तुबनात्मत राजनीति में यह ययायंवादी--आनुभविक प्रवृत्ति वास्तव में 'व्यवहार- 
बादी' दृष्टिकोभ कही जातो है। इसका बहुत सीधा सा अर्य है कि इसमे राजनीतिक 
भूमिया वे पदाविक्ारियों यटजदावर्ताओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन 
किया जाता है और उनरे कानूनी या विचारधारा-प्रतिमान को वहीं तक देखा जाता है 
जहा तक वे उनके शाजनोतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
तुलनात्मक राजनोति वे आधुनिक परिप्रेष्य में यथार्यत्रा का विशेष महत्त्य है तथा 
औपचारिक कानूनी सरचना का उपयोग सीमित ही होता है 

(गै) परिशुद्धता की खोज (॥+ 5९०० छा ए7९० भरत) -सहे प्रवृत्ति वैज्ञानिक व 
तकतीरी ढग वे सापान्य वितरण या प्रसार के कारण राजनीतिक अध्ययनों में आने लगी 
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है। वैसे यह प्रवृत्ति ह भी सामाजिक शास्त्रों मं आ गई है परन्तु तुलना(मक राजनीति म 
कुछ कारणो से इसका प्रचलन कुछ देरी से हुआ है। छुनिश्चित निष्कर्षों की भावश्यक्ता 
मे अध्ययत को परिशुद्धता अनिवायं बना दी है। इसलिए अब तुलनात्मक अध्ययनों में 
परिणद्ध वैज्ञानिक विधियोया प्रयोग जोर पकडता जा रहा है। अब निदर्श। सर्वेक्षण 
(607 फ६ ६७०५८५) द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओ मे लक्षणों, राजनीतिना सस्हृतियों 
समाणीयरण व राजनीतिक प्रत्रिमाओ को परिमाणात्मव तथ्यों का रावलन वर्गकिरण 
करके समझने का प्रयास विया जाता है। मत- यवहार को माप योग्य तथ्यों से समझा 
जाते लगा है | वुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि घुलनात्मक राजनीति मे परि- 
शुद्धता वी प्रवृत्ति ही इसो आधुनिक बमान म महत्त्वपूण भूमिका अदा कर रही है। 

(घ) बोद्धिक अनुक्रम की योज (06 इत्वाली 0 ॥रह|ल्एैयी ठाठटला)-अधिक 
व्यापक विषय क्षत्ञ यथार्थवाद और परिशुद्धता को प्रवृत्तियों के कारण राजनीति के 
सैडा तर विचारबध व अवधारणात्मक शब्दावली राजनीतिक शोध की नवीन अन्तर- 
दृष्टियों वो आत्मसात्त करने या विधिबद्ध (०००/५) करने मे असफल रही है। राज्य, 
राबिघान प्रतिनिधित्व, नागरिकों फे अधिकार व कतंव्य वी अवधारणाओ मे राजनीतिक 
दलों दबाव समूहों व जन साम्प्रेपण के साधनों की ग्रतिविध्ियों व प्रभावों को विधिवद्ध 
करते में सहायता नहीं मिलती है और इसलिए नई अवधारणाओ व विचारबधों वी 
अवश्यकता हुईं। आज तुलनात्मक राजनीति म तई अवधारणाओ की तलाश ही इसलिए 
हो रही है कि इससे राजनीति का नया बौद्धिक अनुक्रम स्थापित किया जा सवे । 

इन प्रवुत्तिपों वे कारण राजनीति के एबीववत सिद्धातत प्रतिपादन वी दिशा था सवेत 
प्रिलता है और शायद दृलनात्मब राजनीति व राजनीतिक सिद्धात में पुन सम्बन्ध 
स्थापित हो जाए । यह तो दूर भविष्य वी बात है। पर आाघुनिक तुलनात्मक राजनीति 
में राष्ट्रीय राजनी तिक ब्यवृस्थाओ मे विश्व समुदाय को स्वयथ मे एब राजमों तिक व्यवस्था 
मातकर, उस पर राष्ट्रीय राजनीतिक ब्ययस्थाओं के अध्ययन व तुलना के लिए प्रयुक्त 
संद्धान्तिक सवर्गो वा प्रयोग कर, उनवी राष्ट्रीय राजनीतिक ध्यवस्थाओ से तुलना करने 
की एक ओर प्रवृत्ति प्रचलित होने लगी है। इसके अलावा भी ज्यो-ज्यों अम्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक न्यवस्पा का राष्ट्रीय राजनी तिब व्यवस्थाओ की आतरिक प्रत्रियाओ और 
गतिविधियों पर प्रभाव स्वीकार विया जाने सभा है, त्यो त्यी तुलनात्मक राजनीति व्‌ 
कप्यरजपय उजरीरति च। जऊूधाय चम चर्ने की प्रव॒त्ति बढती दिखाई देती हैं। इसो 
तरह राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओो की विशेषताओं का, अन्दर्राध्ट्रीय राजनीतिक 
व्यवस्था की कार्य विधि पर पड़ने वासे प्रभावों का भी व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन 
आपुनिश दृष्टिफोण मे एक विशेष आकर्षण बन गया है। अन्त म, राजनीप्ति बिज्ञात के 
सरचनात्मक उप अनुशासत-नौक रशाही का अध्ययन, व्यवस्थापिकाए, राजनीतिक दल, 
हिंत समूह जनमत इत्यादि भी व्यापक रूप से तुलवात्मक बनते जा रहे है जो आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति मे नई प्रवृत्तियो वे सूचक ही कहे जाने चाहिए १ 

इस प्रकार युद्धोत्तर बाल मे, जिसे तुलनात्मव राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य कह 
जाता है, तुबगाप्म राजनोति के क्षेत्र मे पहले मन्‍्थर और फिर अपेक्षाकृत तीद्र गति 


02.. दुलनात्मक राजनीति एवं राजनोतिक सस्वाएँ 


से कुछ नई भ्रवृ त्तियों का सवावेश हुआ है ! इनमे कुछ का वर्ण ऊपर ढिया गया है तथा 
हेरी एक्सटीन ने कुछ प्रवृत्तियो को प्रमुख रूप से आधुनिव तुलनात्मक राजनीति में 
परिलक्षित माना है। यह सक्षेप मे इस प्रकार है । 
तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की अनुभववादी अभिम्तीमा वहुत बढ गई है, विशेषत 

इसलिए कि अ पाश्चात्य व्यवस्थाओ का अब गहने अध्ययन किया जाने लगा है, और कुछ 
इसलिए भी कि राजनीति के उन पहलुओ मे अधिक खोज की जाने लगी है जिनका पहले 
बहुत ही कम अध्ययन हआ था। इनमे बहुत से पहलू तो लगभग अछूते से थे। एशिया, 
अफीका व लैठिन अमरीका (.॥॥ //॥८7।०७) के देशों में राजनीतिक अध्ययन के 
विशाल क्षेत्न अब उपेक्षा की सामग्री नही रहे हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन एक बृहृत्तर 
सदर्भ में होने लगे है। 

इसी तरह युद्ध-पूर्व अवस्था में राजनीति के क्षेत्न में परिशुद्धता व व्यवस्था की जो 
कमी थी उसे दूर करने के विश्येप प्रयत्त किए जाने लगे और अध्ययन को अधिकाधिक 
वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा है। इसके अलावा सामाजिक समूहों के 
राजनीतिक कार्यों के अध्ययन पर तथा उन सामाजिक सस्थाओ के अध्ययन पर जो 
राजनीतिक मूल्यो को ढालने मे विशेष भूमिका अदा करती हैं अधिक बल दिया जाने 
लगा है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की विश्लेषणात्मक रूप से शल्य-क्रिया सी की जाने लगी 
है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानो से अधिकाशत आयातित अवधारणात्मक योजनाओं 
के सदर्भ मे राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे से विविध प्रश्न उठाकर उनके समा 
घान खोजने की चेष्टा की गई है। निष्कपंत, यह कहा जा सकता है कि बदली 
हुई राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के परिणामस्वरूप आधुनिक 
तुलबात्मक राजनीति में अनेको नई प्रवृत्तियों का अनिवार्यंत प्रचलन होता गया है। 
तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आई इन प्रवृत्तियों के कारण यह 
परम्परागत दृष्टिकोण से भिन्‍न वन गया और इसमे अनेक विशेषताएं परित्क्षित होने 
लगी । सक्षेपर मे यह इस प्रकार है। 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को विशेषताएं (टामम्लला॥रल रण 

०क्‍ट९7 एकाड्द्यकाएट 70725) 

आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे कई सामान्य विशेषताएं परिलक्षित 
होती है । इनका यत्न तत्र विवेचन पहले वे अध्यायो मे हुआ है। यहा सयुक्त रूप में, 
व्यवस्यित ढग से इन विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है । 

(क) अध्ययन दृष्टिकोण में अधिकाशत तुलनात्मक ([.98९४ एणाएुआशाश्ल्वा 
2ल्‍४0920)--१रम्परागत तुलनात्मक राजनीति केवल नाम से ही तुलनात्मक कही 
जाती है, परन्तु आधुनिक तुलनात्मक राजनीति अधिकाशत तुलनात्मक है। परिवर्तित 
राजनीतिक परिस्थितियो का अध्ययन तुलनात्मरू ढग से ही उपयोगी हो सकता है। 
क्योंकि, हर राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति विचित्र व अनुपम होती है। इन अनुपम 
राजनीतिक व्यवस्थाओ के तुलतात्मक विश्वेषण से ही राजनीतिक व्यवहार के बारे में 
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मोदे सामान्दीकरण कौ अदस्या में पहुंचा जा सकता है। राजनोतिक व्यवस्था में हर 
जगह अनोखापन होता है । परल्तु कुछ समानताएं भी परिलद्वित होतों हैं, वही किसी 
व्यवस्था मे कुछ प्रभाव नहत्त्वपूर्ण होते हैं तो कही कुछ बन्य प्रभाव राजनीतिक व्यवहार 
को विशेध रण मे रगते है। इन ब्यवस्याओं को गहराइयो में झाकने के लिए आवश्यक 
है कि इन सबका तुलनात्मक अध्ययन हो। मही कारण है कि आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति प्रधानत. तुलनात्मक है । 

(स) विधय-क्षेत्र में व्यापरुतम (2८म5/४८ $8 5०0/6) --आघुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। इसमे औपचारिक-चंधानिर शानन बजगींव 
सस्याओं झेे अलावा राजनीतिक प्रक्षियाओं, राजनीतिक व्यदहायों व राजनीति को 
प्रभावित करने वाले अ-राजनोतिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। यह बतंमाव 
राजनौतिक व्यवस्याओ के अध्ययन तक हो सोबित सही है। वर्तमान राजनीतिक 
चंत्पाओं को ऐतिहासिक सदर्भ में समझने का प्रयास भी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति 
में क्या जावा है। इतना हो नहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाजों को एक अस्तर्राप्ट्रीय 
राजनीतिक व्यवस्था से सम्बद्ध मानकर इनका एक दूसरे पर प्रमाव व इतको पारस्प- 
रिक्‍ता भो तुलनात्मक अध्ययनों में देखी जाते लगी है। जद तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययन केवल लोक्तान्द्रिक व्यवस्याओं तक ही घोमित नही रहे हैं। राजनी तिक व्यवस्था 
की प्रकृति, कि वह लोकतान्त्रिक है या अधिनायकवादी, समाजवादी है या पूजीवादी, 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में अध्ययंत का आधार नहीं रही है। अब सभी प्रकार 
की दाजनों तिक ध्यवस्याओं को, चाद़े उतकी प्रकृति कंसी हो हो, बध्ययतों मे सम्मिलित 
किया जाता है। दस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेन्न सम्पूर्ण विश्व की 
रजनी तिक व्यवस्याजओं को सभो अवस्थाओं तक विस्तुत है । 

(ग) विश्लेषणात्मक् व व्याक्यात्मक (8४४ प्रप०७! 39४0 ०६०।३४३:०४४)--में की 
डिस की मान्यता है कि राजनीतिक ब्यवस्थाओो के विवरण मां से न तो राजनीतिक 
संस्पाजो को सहो प्रकृति समझना सम्मव है और न हो दस प्रकार के अध्ययन से राज- 
नीतिक रूमस्याओं का समाधान हो रुकता है। इसलिए राजनो ति का अध्ययत विवरणात्मक 
के स्पान पर समस्या समाधानात्मक, ब्याध्यात्मक अथवा विश्तेषणात्मक ढग से किया 
जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के आधुतिक परिघ्रिद्य में परिकल्पनाएं की जाती हैं, 
परीक्षण व तथ्यों का संकलन कर उनका, ब्यापक साममान्यीकरण करने के उद्देग्य से, 
तुलनाताक ढंग से विश्तेषण किया जाता है। विश्लेषणात्मक मार्ग क्सो भी राजनीतिक 
व्यवस्था को समज्ने में सहायता करता है, जोर उन महत्त्वपूर्ण संरचनाओं का परिचय 
देता है जिनके माध्यम से एक राजनीतिक व्यवस्या कार्य करतो है मौर अन्य व्यवस्या के 
समान अथवा असमान बनती है । विम्तेषगात्मक पद्धति से परिरल्पनाओं को जाच को 
जाती है और जाच के आधार पर उत परिकल्पनाओं का घारण, संजोघन या खण्डन 
किया जा सकठा है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति स्थत-कार्य तथा अनुभववादी पर्य- 
वेश्षण पर अधिक बत देती है। सभी प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेष्ों मे विश्लेषण का यह दंग 
अनिवार्प है। क्योकि, इससे उन दक्ाओं अदवा प्रतिबन्धक दत््वो का समुचित ज्ञान-मर्जन 
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सम्भव है जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति परिकल्पनाओ की वैधता या खण्डन के लिए 
उत्तरदायी है। विश्वपणात्मक्ता आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की केवल प्रमुख विशेषता 
ही नहीं है बल्कि इसे अधिक व्यवस्थित बठाने वाली और राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
वास्तविकताओ का ज्ञान कराने बालो पद्धति बनाने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है 

(ध) च्यवस्या अभिमुखी अध्ययन (5५5८७ 077:720 ६४0/)-- इस परिप्रेक्ष्य मे 
सर्वधानिक तत्न क अध्ययन वा विशेष महत्त्व नही दिया जाता है। इसमे राजनीतिक 
व्यवस्था के इद गिर्दे अध्ययन करिद्वित रहता है। व्यवस्था को ही आधार मानकर राजनीतिक 
प्रक्रियाआ और सहथाओ का तुतताल्‍्मक अध्ययन क्या जाता है। इस त्रकार का अध्ययन ही 
समस्याओं की तह तक पहुचन मे सहायक होता है। आधुनिक विद्वानों ने हर राजनीतिक 
व्यवस्था मं तीन विशपताएं स्वीकार की हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था म बाध्यकारी 
शक्ति या सत्मध्यं होती है। इसी तरह उस शक्ति का एकाधिकार व शक्ति के प्रयोग 
बी साधनप्रक्तता भी होती है। इन तीनो में से कसी एक अथवा तीनों का संदर्भ एक 
राजनीतिक व्यवस्था को अन्य राजनीतिक व्यवस्था अयवा राजनीतिक व्यवस्थाओ से 
भिन्‍न बनाता है और इन्ही के आधार पर किसी राजनीतिक व्यवस्था की बैधता या 
अवैधता अबवा अपरिनिष्ठता का ज्ञान होता है। राजनीतिक शवित का धारक कोई भी, 
किसी भी साधत 4 प्रयोग स वत सकता है पर-तु राजनीतिक व्यवस्था में उसकी शक्ति 
की वैधता या औचित्य का होना या न होना राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का 
निर्यारण करता है। इस प्रकार शञासन-तत्न की ययाय्यता का झान सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था के सदर्भ म हो किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था मं हर सस्थाया 
प्रक्रिया की वास्तविकता को तभी समसा जा सकता है जब राजनीति का अध्ययन 
सम्पूण राजनीतिब व्यवस्था के दृष्टिकोण सर क्या जाए। राजनीतिक व्यवहार की 
वास्तविक गत्यात्मर शवितयों का समझने की आवश्यकता व अनिवायंता के कारण ही 
आधुतिक तुलनात्मक राजनी तक अध्ययव अधिकाधिक व्यवस्था सदर्भी या व्यवस्था 
अभिमुखी बनता जा रहा है। 

(घ) सामाजिर सदर्भ अभिमु्यी (595 ००प्वांब्डध 08८7/८० 5४घ०५)-- तुलया+ 
<मक राजनीति के आधुनिक लेखक राजनीतिक प्रक्रियाओं का सामाजिक शकितियो की 
अन्त किया स गह॒श सम्बन्ध स्दीकार करने लगे हैं। इससे राजनीतिक प्रक्रियाओ का अध्ययन 
सामाजिक अल जिया के सदर्भ म'हो किया जाने लगा है। अव तुलनात्मक राजनीति के 
लेखक उन सव सामा जिक सस्याओ शक्तियों और परम्परागत बन्धनो का श्रो राजनीतिक 
व्यवस्था पर दबाव या प्रभाव डालते हैं, अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे 
हैं। व्यक्ति अनेक समुदायों का सदस्य होता है और इसलिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा 
हो जाती है कि ब्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन करे या सामाजिक सस्थाओ के निर्देश 
भान ?बयाकि वई वार, राज्य वी आज्ञाओं ओर सामाजिक सस्थाओ के निरदेशों भे विरोध 
हो मकता है ।तव व्यक्ति, कभो कभी राज्य के आदेशों का ध्यान नही रखंकर सामाजिक 
सस्‍््याओं के निर्देशों क अनुरूप व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति मे राजनीतिक व्यवस्था 
को प्रद्धत्ति सामाजिक मदर्भ म ही सही छप में समझो जा सक्ष्तो है। यही कारण है कि 
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कानूनी व्यधार पर सही दिखाई देने वाला व्यवहार, वास्तव में, व्यवस्था विशेष को 
आम्तरिक गत्यात्मकताओं से अनभिन्न ही रखता है । इसलिए तुलनात्मक राजनीति के 
आधृततिय दृष्टिकोण पे, राजनी तिक प्रक्रियओ, सस्ययओ और व्यवहारों वो सामाजिक 
पर्यावरण के सदर्भ में ही समझने को प्रवृत्ति प्रमुख बन गई है । 

(छ) य्यवहारबादी अध्ययन-उपागम (छेलाउच्णणणावं १एएण्ज्या ० 800५)-- 
आधुनिक सुलनार्मक राजनीति की सबसे प्रमुस विशेषता 'व्यवहारयादी अध्ययन दृष्टि 
कोण' का अबनाना है । व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों वी व्याय्पर एव विश्नेषण का 
विशेष ढय है। यह राजतीति के सदर्भ में मुएयत अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर 
बेन्द्रित करता है। राजनीतिक व्यवहार' के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी 
सरचनाओ, प्रश्यिओ आदि ये बारे मे वैज्ञानिक व्यास्याए प्रस्तुत करने वा प्रयारा करता 
है। इसगे दूसरी अनुशासनात्मक अवधारणाओ शिद्धान्तो व उपागमों को प्रहण कर 
अल्तर-अनुशासनात्मक शोध व विश्लेषण पर जोर दिया जाता है । यह अनुभवात्मव एच 
क्रियादमक है, तथा इसमें व्यक्तितिष्ठ मूल्यों, मातकीप विवरणों, फल्पवाओ आदि का 
कोई स्थान नही है। इस दृष्टि से पद आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को परम्परागत 
राजनीति से सर्वधा अलग कर देता है। यह राजमीतिक भ्ध्ययन को कानूनी य औप* 
चारिक सीमाओ से मुक्त करता है। यह तुलनात्मक राजनीति को अधिक ब॑ज्ञानिक 
बताता है। 

हीज यूलाउ (पछ॒श्ा।र 8०७) के अनुप्तार 'राजनी तिक व्यवह्वार' का तात्पर्य केवल 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एप से पर्यवेक्षपी य राजनी तिक क्रियाओ से नही है अवितु व्यवहार के 
उन बीघात्मक, अभिप्रेरणात्मक तथा अभिवृत्यात्मक घटकी से भी है जो कि मनुष्य के 
राजनीतिक अभिन्ञानी, मागो ओर आवक क्षाओ तय उराके राजनी तिए विए्वात्ो, मूल्पो 
एवं लक्ष्यों की व्यवस्था का निर्माण करते है। उसमे सस्वृति ओर रामाजिक व्यवध्या 
के विभिन्न स्तर भी सम्मिलित रहते हे। इत सवा अभिमुखी करण अनेक कारणों घ 
तथ्यों से होता है, इसलिए स्वभावत राजनीतिक ब्यवहार का अध्ययन अन्त."अनु- 
शांप्रनात्मक ही होना आवश्यक है ।२ 

जिकृपेट्रिक ने व्यवहार्वाद की चार विशेषताएं बताई है--0) यह शोध मे राज- 
नीतिक सस्थाको को मौसिक इकाई के रूर में अस्वीकार करता है और राजमीतिक 
परिस्थितियों मे ह्थित व्यक्षितयों के 'ब्यवहार! को विश्लेषण वी मौलिक इकाई वे रूप 
में स्वीकार करता है । (॥) सामाजिक विज्ञानो को “ब्यवह्वारवादी विज्ञानी' के रूप में 
देखता है और राजनीति-विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर दल 
देता के ॥ (४00 यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, बर्गीकरण व माप के लिए अधिक परिशुद्ध 
प्रविधियों के दिकास और उपयोग पर बल देता है और जहा तक सप्मव ही, साध्यिकीय 
या परिमाणत्मक सूत्नीक रणो के उपयोग का अ।प्रह करता है. तथा (४) राजनीति-विज्ञान 
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छारा गया है वि इसमें प्रचलित तथीन प्रवृत्तियो की आलोचना की जाने लगी है। 


आधुनिक तुलतात्मव राजनीति वी आलोचना (छाप्रणजआ5 ली |श००७॥ 
(एआफएशश्ा४० 706) 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति मे विषय-द्षेत्ञ वा विस्तार व परिष्क्ठत प्रचिेधियों पी 
खोज तथा नगरे नशे अध्ययन दृष्टिवीणे का उपयोग और गई-नई अबधारणाओ का 
निर्माण अनुशासन यो राजनी ति-विज्ञान के मनुछप बना देता है। जी ०बे० राबट्स इसी 
फारण यहा तक चेतावनी देते हैं वि ' तुलनात्मक राजनीति सब वुछ है या यह बुछ भी 
नही है ।”'* इसक विपय-क्षेत्र का एवं सीमा वे आगे विस्तार इसे राजनीति विज्ञान बना 
देता है और बहुत सकुचित क्षेत्र से इग़्ग कोई भी उपयोगी निष्कर्ष नही निकाले जा 
सकते है । इसमे आनुभविक तथ्यों बे सवलन य॑ परिमाणित आकडो को इतना महत्व 
दिया जाने लगा है कि अन्य सभी तथ्यों की अवहंझना होने लगी है। इसप्रे मई-तई 
अवधारणाओं की इतनी चहुलता है ति' उनके अध॑ पर राहमति ही नहीं दो पाती है। 
राजनौतिव व्यवहार की धारीकी से जाच उसपर इतनी विचित्नता व अगुपमता 
परिलक्षित बरती है कि उप्तगी तुलना ही अराम्भव प्रतीत होने लगठी है। यहो वारण है 
कि धतेव राजनीतिक विचारफ परम्परागत दृष्टिकोण को ही अपनाने मी बात कहने 
लगे। यह आधुनिक से फिर परम्परागत तुलनात्मक राजमी ति की वात इसकी कमियों का 
सरेत ब्रती है। राक्षेप मे यहु कमिया निम्नलिखित हैं-- 
(फ ) विषय क्षेत्र भे अत्यधिक दु साध्य (0793९0) ॥ 5००ए८)-राजनी तिक व्यवहार 
व श्रप्रियाएं इतने अधिक प्रभावों व दवावों से ढलती व बदलती है कि उन सबको अध्ययन 
में सम्मिलित करना ज्ञान की वर्तमान सीपाओ मे सम्भव नही है । परन्तु, इन प्रभावों व 
दबावों को अध्ययन से अलग रखना वारतबिक्ताओ की तह मे जाने का प्रयास नही 
करता है। इस तरह, तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी दुविधा ने दोर से भुजरती दिखाई 
देती है जितमें एव तरफ, विपयन्क्षेत्र को सीमित रपना आवश्यक लगता है जबकि दूसरी 
तरफ नये-नये आयामो व अध्ययन-दृष्टिकोणों को अपनाना, राजनीतिक व्यवहार की 
उलझी गुत्पियों को सुलझाने के लिए, अनिवार्य हो जाता है। इससे आधुनिक तुलनात्मवः 
राजनीति का विपय-क्षेत्र तो इतना व्यापक व द्व साध्य बन गया है कि क्षाल्लोन्क़ इसकी 
व्ययल्यित ढग रो समझना सम्भव नही मातते है। उनका कहना है कि, सरकारी सरधाओं 
वी गतिविधियों व सरकारी प्रत्रियाओ से आगे बढ़ना व सभी व्यवहारों को, जो शासन- 
क्रियाओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप ये प्रभावित करते है, अध्ययन में सम्मिलित करमा, 
जटिल अन्त क्रियाओ के ऐसे समुद्र में गोते खगाना है जिसका कोई थोर-छोर नही । 
विपय क्षेत्र की अत्यधिक व्यापकता वे प्रति तुलनात्मक राजनीति वे सेखन' अचानवः 
ही सजग नहीं हुए है। 970 तक इस तरफ विश्येप ध्यान नही गया पर अब ऐषप्टर, 
इलोन्ड्रेल, एस० ई० फाइनर आमण्ड व कोलम॑न सथा राबदूस इत्यादि लेखक इसके 


२१6 ४ ॥०90७०॥$, 0०एए७ए४र८ एण्ड परत, 
» 3. कलगफालतई धर 
उण जा, 220 3, १/णद्, 972, 38 ७४८३ 
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विषय-द्षेत्र को एक वार फिर धासन-सन्त्र व राजनीतिक ध्यवस्था को परिधि में ही रखने 
की बात करने लगे है । 

(ख) नई अवधारणाओ की अस्पष्टता (५४3३०टा॥८$$ 0[व८छ 0०7८9) --बालो- 
चको का कहना है वि आधुनिक तुलतात्मद राजनीति मे पुरावी अवधारणाओ के पपान 
पर जिन नई अवधारणाओं को अपनाया गया है उन पर सहमति नही है । हर अवधारणा 
का अलग-अलग अर्थ लगाया जाता है) जैछे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सस्दृ ति, 
समाजीकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि पर इतना अर्थ-विभेद है वि हर लेखक ने 
इनका झपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है ! अन्य समाजप्ास्तो से आयातित 
अवधारणाओ पर तो यह अस्पप्टता और बढ जाती है । एक ही अवधारणा का राजनोति- 
दिज्ञान, समाजशास्त्र मानवशास्त्र या मनोविज्ञान म एक ही मर्ष नहीं किया जाता है। 
आलोचक इसलिए ही नई अवधारणाओ की उपयोगिता पर शका करते हैं। उनके 
अनुसार, अस्पष्ट अवधारणाओ के प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक प्तिक्ष्य 
अमी भी सक्नाति की अवस्था में बना हुआ है | 

इस आलोचना में काफी सत्याश है। अगर तुलनात्मक राजनीति को स्वतन्त्र अनु- 
शासन की अवस्था में लाता है तो उसके लिए स्व मान्य व समान अर्यी अवधारणाओं की 
रचना करनी होगी | अवधारणाओ पर सहमति से ही तुलनात्मक राजनीति का विषय- 
क्षेत्र सीमाक्ति हों सकेगा। आज तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में सद प्रकार की 
अवधारणाओ का प्रचलन है। इन्हे सुनिश्चितता प्रदान करना आवश्यक है । 

(ग) अत्यधिक व्यवहारवादों (882८४5४८५ ०८४३४००7») --भआाधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का व्यवह्रघादी दृष्टिकोण एक प्रमुख विशेषता है । व्यवद्दा रवारी दृष्टिकोण 
की अपनी विशेषताएं हैं ओर इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन बहुत कुछ समृद्ध बने 
हैं। परन्तु आलोचक इस बात को लेकर आश्षेप करते हैं कि व्यवहारवाद, तुलनात्मवः 
राजनीति पर इतना छा गया है कि इस दृष्टिकोण से लाभ की अप्रेक्षा हानि हो रही है। 
यह कहता कि राजनी तिक ध्यवहार ही सब कुछ है व सभी सस्थायत गतिविधिया विभिन्‍न 
मनुष्यों द्वारा दा वी गई विविध राजनीतिक भूमिकाओ का समुच्चय हैं, तकंसगत महीं 
लगता। इसके अलावा भी, वैदल माप योग्य तष्यो वे आधार पर ही विश्लेषण पर जोर, 
उन सभी मूल्यात्मक या परिमाणन से परे तष्पी को, जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, 
अध्ययन थे तुलना से अलग रखना है। इस प्रवृत्ति को आलोचक घातक मानते हैं और 
व्यवहाखवाद म निहित कमियो का अपने पश्ष को पुष्ट करने में प्रयोग करते हैं। 

आधुत्तिक तुलवात्मक राजनीति मे व्याप्त असतोष, उकताहट व सक्रान्ति अवस्था से 
स्पष्ट है कि व्यवहास्वाद एक सीमा के बाद हानिकारक लगता है। मतव-ब्यवहार का 
सुनिश्चित परिमाणव अपने आप मे कठिन हो नही एक सीमा के बाद निरयेक भो है। 
व्यवहारवाद मे पद्धतियो पर अत्यधिक जोर दिया जाता है जो अधिकतर बैज्ञानिकता की 
तलाश का प्रयास कहा जाता है। परन्तु तुलनात्मक राजनीति को अति विकसित यास्त्रिकी 
प्रविधियों का सतकंदा से ही प्रयोग करना होगा अन्यया इन प्रविधियों में ही खो जाने 

» की आशका रहगी ओर सिद्धान्त प्रतिपादत के लक्ष्य से विमुख होना पडेगा 
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(ध) विकाप्शोल राजनीति पर अवाबश्यक बल (0४४४७ राग्रण्री855 एए07 
7ल्‍एटा० छाए 9ण7०-विगत महापुद्ध के बाद तुलवात्मक राजनीतिक अध्ययतो 
मे ऋस्तिकारी परिवर्तन आए हैं। इन परिवतंनों का प्रमुख आधार नवोदित राजनीतिक 
व्यवस्थाओ वी विविधता कही गई है। एशिया और अफ्रीका मे राजनीतिक सरचनाओं 
की विविधता, राजनी ततिक व्यवस्थाओ की अध्थिरता ओर राजनीतिक व्यवहारों में तेजी 
से देर-फेर से उत्पन्न चुनौतियों के कारण तुलनात्मक राजनीति का झुक्ाव इनकी तरफ 
होता गया है। विछली एक दशाब्दी मे यह झुकाव इतना बढ गया है कि तुलनात्मक 
राणनीति विकासशील राजनीतिक ब्यवस्थाओं के ही घुलनात्मक अध्ययन में उलझती 
गई लगती है । आज बधिकाश अध्ययन इसी संदर्भ में हो रहे है। नये प्रत्ययो व अध्ययन- 
दृष्टिकोणो वग इन्हे ही समझने के लिए प्रयोग हुआ है। आलोचक इस विकास को स्वस्थ 
व अधिव उपयोगी तही मानते है । 

विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओ मे अस्यिरताए इतनी अधिक है कि इनके प्रति 
अतावश्यक जागरूकता ठीक नही है। इसका यह अर्थ नही कि इनके प्रति उदासीन रहा 
जाए। इनका अध्ययन आवश्यक है परन्तु इनकी सम्री विशेषताओं थ जटिलताओं को 
समझने वए प्रणप्स एक सीरा के बाद लिरर्थक है। क्योकि, वबोदित राज्यों मे राजनीतिक 
उयल-पुथल कई अनिश्चित प्रभावों व दबावों से होती रही है। इनमे इतनी तेजी से 
परिवर्तन हो रहे हैं कि यह सक्रमणकाल ने अध्ययव किसी उपभधोगी निष्कर्ष तक नहीं 
ले जा सर्कगे । यद्यपि पराश्यात्य य प्रमुखतया अमरीकों राजनोतिशास्त्री विकासशील 
राजनीतिक व्यवस्थाओ मे स्वाभाविक से अधिक रुचि दिखा रहे है, पर इसका कारण 
इस ध्यवध्याओं के राजनीतिक व्यवहारो के द्वारा, उनके सुहध्यापित संद्धान्तिक विघार- 
यो यो भ्रस्तुत चुनोतिया हैं। स्वय विवासशील राज्य-थ्यवस्थाओ के राजनीतिक 
अध्ययनर्कर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्षणिक राजनीतिक उधसल-पुथल के 
अमजाल से अलग रहरूर राजनी तिब व्यवस्थाओ में मोटी निरन्तरताओ को ही थोजें। 
इसके लिए विकासशोल राजमीतिक ब्यवस्थाओ जँसी ही विकप्तित व्यवस्थाओं का 
महत्त्व है । 

उपरोबत विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेदय भी 
आलोपनाओ ले मुक्त नही है। परन्तु दस परिप्रेध्य भे हो रहे तुलनात्मक अध्ययनों का 
विशेष महत्त्व है, तथा इनको आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को स्वतन्तत अनुशासन 
बनाने में निर्णायक माना जाता है। 





आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व (ुक्नफणा9766 ली भिष्एलदा 
(णाएएब3॥४९ एछ005) 
राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण छात्र के लिए चुनौती-भरा ओर साथ 
ही निराणा पैदा करने वाला है। शायद कभी ही हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच 
पाई जाने वाली भिल्तताओ वा सत्ोपजनक सामास्थीवरण दे सकेंगे ब्यवहार में हम यह 
अस्म्भन्र पाएंगे कि किसी परिकल्पना श्थवा किसी सामरान्यीकरण को इस रूप थे 
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प्रमाणित कर सके जो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए वेध अथवा मान्य हो। 
इसके लिए शायद हर राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल तत्तो की श्वृखला घो लम्बा करना 
सहायक हो | वक्त कुछ पर वेक्षकों का विचार है कि सावंभौमिक रूप से वध अथवा मान्य 
नियम या सिद्धान्त कोरी कल्पना है। निराशा म वे यह निष्कर्प निकालते है कि 
अनिश्चितता और राजनीतिक व्यवहार का अनोखापन, सामान्यौकरण की स्त्री ति नहीं 
देता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति म, इस प्रकार की निराशाओ को स्रमाप्त करने 
बा प्रयल इसके महत्त्व को दर्शाता है। आधुनिक राजनीति के विचारक यह मानते हैं 
कि जब तक हम सामाय घारणाओ ओर परिवल्यताओ से शुरू नही करेंगे तय तक हम 
अनोखेपन या भी पता नहीं लगा पाएगे । यह स्वाभाविक है कि जब तक हम यही मालूप 
नहीं है कि सामान्य वया है तब तक हम बंसे कह सकते हैं कि अद्वितीय अथवा अनूठी 
चंटना क्या है २? आधुनिक तुलनाप्मक राजनीति ने सामान्य व अनूझे सभी राजनीतिक 
व्यवह्यरों को समझने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक तुलनात्मक 
अपययन, राजनीतिक व्यवहारो के बारे में सुनिश्चित स्पष्टीकरण व व्याख्या करने का 
प्रयत्न करता है। 

तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेदय इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इसने 
तुलनामक राजनीति की अनुभववादी अभिसीमा का विस्तार डिया तथा अध्ययन के 
ढंग को परिष्दृत कर उसे अधिक व्यदस्यित व परिशुद्ध क्या है । अध्ययन मे नय प्रत्ययो 
बा प्रचलन कर नये दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं। बुल मिलाकर आधुनिद्र तुलनात्मव 
अध्ययनों ने राजवीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययत मे रुचि वढाई और राजनीतिक अध्ययत 
के क्षितिज का सीमा म विस्तार क्या है। 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के विभिन्‍न उपागम (५७४०७ #ए9970- 

बली€$ वा ै०५९॥ (०0ग्रएशया२८ 2005) 

राजनीतिक व्यवस्याओ की विविधताओ और राजनीतिक व्यवहारों की बढ़ती हुई 
जटिलताओं और अनोखेपन वे कारण तथा एशिया और अफ्रीवा म नवीन राज्यों क 
उदय दे कारण शुलनात्मक राजनीति म॑ ओपचारिक व वैधानिक दृष्टिकोण का प्रयाग 
अधिक उपयोगी नहीं रहा और नये दृष्टिकोशों की खोज होन लगी। इनम से मुख्य- 
मुख्य इस प्रकार है -- 

(]) माक़ंवादी लतितवादी उपायम या दृष्टिकोण, 

(2) सरचनात्मक प्रकार्यात्मव उपायम, 

(3) ध्यवम्थात्मक उपागम, 

(4) आधुनिकीकरण का उपागम 

(5) राजनीतिक वितास का उपागम, 

(6) राजनीतिद सस्कृति का दृष्टिकोश। 

इन दृष्टिकोणों वा अगल्त अध्यायों मं विस्तार स वणन किया गया है| इस कारण 

यहा इनका विदवन नही दिया जा रहा है 


अध्याय 5 


तुलनात्मक पद्धति-अ्रथं, प्रकृति, विष य-क्षेत्र 
एवं उपयोगिता 


(एणाएक्लाज्षॉ ९ िशाएपे--थधिल्वाए, 207९, 50099 
था0 एत9) 


किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को वास्तविक प्रकृति को समझने बे लिए यह 
जानना ही पर्याप्त नही है कि उसमे विभिन्‍त राजनीतिक सस्थाएं करा प्रत्ार गार्य 
करती हैं। इस्रके-ज़िए यह जानवा भी आवश्यक है कि राजगीतिक व्ययस्था म सस्याए 
इस प्रकार ही बाय बयो वरती हैं। इसबे लिए उन तथ्यों ओर कारक को भी जानना 
हीता है जिलसे राजनीतिक मस्याएं विशेष प्रकार के कार्य सम्पादित करती हैं या नही 
करती हैं। यह सब वे वल व्यवस्था विशेष का अलग-यलग परल्तु व्यापक और गहराई 
से अध्ययन करने से ही सम्भव नहीं हो सरता है। ऐसे अव्ययन से यह समदाना भी 
सम्भव नहीं होता कि क्सी राजमीतिक व्यवस्था मे कोई सस्या विश्लेप, सुचार रुप से 
वह भूमिका निभा रही है या नही जिसके लिए उसको स्थापित जिया गया है। इसके 
लिए तो उस ससस्‍्था विशेष की भूमिका की अन्य राज्यो की ऐसी ही सम्धाओं की भूमिका 
से तुलना फरना आवश्यक हो जाता है । 
इसके अलावा भी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठतर है, या ऐसी नही होते पर 
किस प्रकार श्रेष्ठतर बनाई जा सवती है, इसके लिए भी उस राजनीतिक व्ययस्था की 
अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करनी होती है । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्वाओं 
की परस्पर तुलना से ही यह समझना सम्भव हो पाता है कि क्यो कई राजनीतिक 
व्यवस्या सुनारु रूप से कार्य कर रही है_तया दूसरी ऐसी ही व्यवस्था ठी से काम. 
नुंही कर रही है रा जनी तिद्ास्त्री यह भी जानना चाहता है कि क्यों अमुक देश मे एक. 
प्रकार की राजनीतिक घटना घटती है और उसी जकार की व्यवस्था वाल अन्य देश में 
नहीं घटती है ?े वह धटनाक्मो का स्पप्टीकरण मात देन स ही सवुष्द नहीं होता है । 
उसका प्रयत्न घटनाओं के ह्पप्टोवरण से अधिक इनवी सम्भावनाओं का सकक्‍त व 
चैदावनी दने से रहा है। इस सबवे' लिए देश की राजनीतिव' सस्थाओ, प्रक्रियाओं तथा 
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययत काफी नही होता है॥ यह तो तभी सम्भव हो सकता है 
“व एक देश वी राजनीचिक व्यवस्था वी अन्‍य देशों की व्यस्वाओं से तुलना की जाए। 
वाटटतब मे किसो भो राजनीतिक व्यवस्था रो भली प्रकार तभी समझा जा सकता है 
जब द्ूूय्रो राजनीतिक ्यृव॒स्थाओ का अध्ययन करके उसय उनयी तुलना की जाए । 
दो दवल् तुतवात्मत अद्ययत बोर विश्लेषण के द्वारा हो राजनीतिक व्यवस्थाओं के 
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बारे में ऐसे सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो अधिकाश व्यवस्थाओं के बारे में 
स्पष्टीकरण बनेकासमलसे उक्त होत हैं। 
४ राजनीतिक ब्यवस्थाओ वी आपस में तुलना से,हो यह जातना सम्भव है कि क्यो 
कोई राज्नीतिक ब्यवस्था विश्वेप प्रकार की प्रह्ति से युवत है ? इसी से हो यह समझाया 
जा सकता है कि वयो एक व्यवस्था स्थिरता के लक्षण रखती है और दुसरी मे आए दिन 
उथल-पुषल होती रहती है ? यही सब समझने और समझाने के लिए, जद से राजनोतिक 
व्यवहार व राजनोति का अध्ययन आरम्भ हुआ तभी से तुलवामक् अध्ययन किए जाते 
रहे है। जीन ब्योण्डेल ने इस सम्बन्ध में ठोक हो कहा है कि “तुलनात्मक सरकारो का 
अध्ययन प्राचीनतम, अत्यन्त कठिन और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रारम्भ से ही 
मानव के ध्यान का आकपेंर रहा है।”? यही कारण है कि अरस्तू ने भी, तत्वालीन 
यूनानी राजनीतिक व्यवस्थाओं से विद्यमान निरकुशतन्तों, श्रेणीतन्वों तथा लोक्सन्वों 
की विशिष्ट विशेषताओं, विविधताओं तथा भिनताओ को समझने के लिए ):8 सविधानों 
की परस्पर तुलना को थी। इस सवतसे स्पध्ट है कि राजनीतिक अध्ययनों में तुलना वा 
अत्यधिक महत्व है। एक रातनोतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवम्पाओं से 
तुलना करने को विधि ही सामान्य अर्यो म तुलनात्मक पद्धति कही जाती है । 





तुलनात्मक पद्धति का आर्य 
द्रप्तद्च च्रष्ध&राष््5 058 20 ९4ए श्राप ९ 'ष्धात्00) 


__तृततनात्मा पद्धति का प्रयोग राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में राजनीतिशास्त्र के 
जनक असस्नू के समय से होता आया है। सिप्तेरो, प्रोलीवियस टेसीटस, मेंक्यिवली, 
मोस्टिस्पयू, टोजेर तिल, वेजहाट, सर हतरी मेन तया ध्ाइस इत्यादि अनेकों राजनीतिक 
दारनियों द राजनीतिश्पस्त्रियो ने अपने अध्ययनों में इस पद्धति का उपयोग किया है। 
इस पद्धति के प्रयोग से अध्ययनर्क्ता, विभिन्न राज्यों, उनसे संगठनों, उनको नीतियों एवं 
कार्यरलारों का तुलयात्यक अध्ययन करता है और इस प्रकार वी तुलनाओं वे आधार 
पर राजनीतिक निदस्य निकाउने कर प्रदत्त करता है । परन्तु, दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 
के राजनोतिशास्त्रियों द्वारा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अतीत व प्रचलित राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं को परस्पर तुलना करते “आदर्श प्रकार या राननीतिक्ञ इतिहास की 
प्रयतिभीत एईत्तियों को खोय करने तक ही सोमित रहा था। उन्होन इस पद्धति का 
प्रयोध ऐसी सामान्य धारा (ह८३४७) ८णाए८एए को खोज वरने में क्या जो सभो 
स्विधानों में प्रवाहित हातो हो और जिस पर अनुभव के अनुमोदन की छाप लग गई 
हो। इस प्रतार 945 तक इस पद्धति बा प्रयोग, राजनोतिक ब्यवस्थाओं की औप- 
चारिक, झानूती व सर्वधानिक तुलनाओं तक ही सोमित रहा। यद्यवि युद्ध के बाद के 
तुलनात्पव विश्वेषणों में भी तुलनात्मक पद्धति का मूलत वही ताबिक (]08८७॥ क्रम 


उद50 एणाउंचे, टएक्‍फ्ुकाटकार धलकतबतरय..34 अऋत्ग्य॑ल,, [६65१ श३प्ता।95, 
च[.छ06०च, 4969,  ॥] 
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प्रयोग में आता है, फिर भी, एशिया व मफ़ीका के नवो दिन राज्यो के कारण, डाजनीतिक 
ब्यवस्थाओं की बनेकता, विचित्रता ने तथा तुलना के प्रत्ययो और विश्वेषण उपकरणों 
के परिस्करण (5०9॥50००00॥) ने तुलनात्मक पद्धति को परिमाजित कर दिया है । 
अब तुलनात्मक पद्धति, किसी राजनीतिक व्यवस्था को किसी अन्य राजनीतिक 
व्यवस्था से या सिकी तुलना (प्राट्ट807८४ ८०॥)ए०775०॥) मात्र नहीं मानी जाती है। 
अद इसका प्रमोग सर्जनात्मक प्रक्रिया (९७४५६ 970765७) के रूप में इस प्रकार से होता 
है जिससे तुलनाए अधिक अर्थपूर्ण बनाई जा सकें। सामाजिक विज्ञानों में यान्त्रिकी 
तुलनाए किसी अयंपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुचा सकती हैं । जैंसे भारत के प्रधान मन्‍्त्नी की, 
भारत के किसी गाव की पचायत के सरपच से तुलना की जाए तो यह तुलना केवल 
परान्विकी ही हो सकती है और ऐसी तुलना से नतो प्रथान मन्त्ती के बारे म ओर न 
ही स्तरपच के बारे में कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सबता है। अब तुलनात्मक पद्धति 
का प्रयोग विश्येप अर्यों में होने लगा है। यह एक सूृजनात्मक प्रक्रिया के रूप म देखी जाने 
लगी है। पर इस नये अर्थ गे इसका प्रयोग बहुत कठिन बन गया है क्योकि साम्राजिक 
विज्ञानों में तुल्थ घटनाओं की अपनी इच्छा व “मानस' होता है॥ यही कारण है झि 
सामाजिक विज्ञानो मे इस पद्धति का उपयोग अधिक प्रेरक, चुनोती वाला पर साथ ही 
फुल्ददायक बन गया है। 
तूलनात्मक राजनीति में तो तुलनात्मक पद्धति आधारभूत है। तुलनात्मक राजनोति 
का सम्बन्ध राजनीतिक सस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण 
निरन्तरताभो, समानताओ ओर अप्तमानताओ से होने के कारण, इस पद्धति के द्वारा ही 
यह निरन्तरताएं, समानताए मौर भसमानताए सगझी ब खोजी जा राकती हैं। यही कारण 
है कि कई बार तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक पद्धति को समान-अर्थी 
(५॥०97)9) या एक-दूसरे का प्रयास भान लिया जाता है। यह वास्तव में एक दुसरे 
का प्रपास नहीं है। तुलनात्मक पद्धति की परिभाषा करके मह्‌ स्पष्ट किया जा 
सकता है। 
अरेण्ड लिजफार्ट ने इस पद ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि * तुलनात्मक पद्धति, 
अन्य सभी परिवत्यों को स्थिर रखते हुए, दो या अधिक परिवरत्योँ के वीचर सामान्य 
आनुभविक हम्बन्ध की स्थापना करने की दिप्लि है” अल तुलताएणक पद्धति सामाभ्य 
आनुभविक प्रस्थापनाए स्थापित करने की आधारभूत पद्धतियों मे से एक है। आयंर 
एल० ात्नवर्ग ने इस पद्धति को सक्षिप्त परिभाषा की है। वह तुलनात्मक पद्धति को 
मापन का एक रूप ((िआ ०६ 767507कएटव0 मात्र मानता है । लासवेल और आमण्ड 
2 आुलनास्मक पद्धति को_वेज्ञानिक पद्धति कहकर परिभाषित किया है। लासवेल के 
अबुसार तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्षति से भिन्‍न हो ही नहो सकती है ” उम्तक्नी 
मान्यता है मा राजनीतिक घटनाओ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले किसी भी 
व्यक्ति के लिए एक स्वतन्त्र व पृथक तुलनात्मक पद्धति अनावश्यक है। अत इनके 


अनुसार तुलनात्मक पद्धति, वेज्ञानिक पद्धति की तरह ही सामान्य नियमों की खोज के 
जद्ष्य की प्राप्ति की विधि है। 


]4 तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्थाए 


कालदर्ग, लासवेल व आमण्ड द्वारा किया गया तुलनात्मक पद्धति का अर्थ, इस पद्धति 
की प्रकृति का सही चित्रण नहीं करता है। यह मापन का एक रूप मात नहीं कहा जा 
सकता है। मापन से ही तुलनाए नहीं हो जाती हैं। यद्यपि यह सही है कि मापन मे तुलना 
अन्‍्तनिहित है, पर मापन एक घटना के बारे मे सामान्य निष्कर्ष से आगे नहीं ले जा 
सकता है। उदाहरण के लिए, यह मापन या निष्कर्ष कि किसी देश मे ससदीय लोकतस्त्र 
सफल है, अवश्य ही किसी अन्य ससदीय लोकतन्त से जो सफ्ल नही है, स्वत ही तुल्य 
हो जाता है। पर इससे ससदीय लोकतन्त्र के वारे मे सामान्यीकरण नही निकाले जा 
सकते हैं। इससे यह तो बताया जे सकता है कि ससदीय लोकतस्त्न ऐसा है पर इसके बारे 
में यह स्पष्ट नही किया जा सकता कि ऐसा वर्यों है ? इसलिए कालबर्ग की परिभाषा, 
कि तुलनात्मक पद्धति मापन का एक रूप है, सही नही माना जा सकती है । 

लासवेल व आमण्ड द्वारा इसे वैन्ञातिक पद्धति ही मान लेना भी ठीक नहीं है। 
वैज्ञानिक पद्धति तो एक मनोवृत्ति है। यह व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और आकडो 
की व्यवस्था है जिसमे तुलना भी होती हो यह आवश्यक नही है। जसे, किसी देश की 
व्यवस्थापिका का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है पर केवल एक ही 
व्यवस्थापिका वा तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन सम्भव नही है। इस पद्धति के द्वारा 
अध्ययन तभी होगा जब किसी अन्य देश को व्यवस्थापिका से इसको तुलना की जाए। 
अत तुसनात्मक पद्धति व वेज्ञानिक पद्धति को एक ही नही माना जा सकता है। इन 
दोनों पद्धतियों के अन्तर का इसी अध्याय के अन्त में और विस्तार से विवेचन किया 
जाएगा इसलिए यहा इतना ही लिखना काफी है कि यह दोनो पद्धतिया एक-सी नही हैं। 

(निष्क्पं में यही कहा जा सकता है कि तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, 
सस्था, प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित दो या अधिक परिवत्याँ में परस्पर 
आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने को ऐसी विधि है जिसमे तुलना की सभी इकाइयों 
से सम्बन्धित अन्य सभी प्रिवरत्यों को स्थिर रखा जाता है। जेसे, विसी निर्वाचन क्षेत्र 
में जाति व मतदान आचरण (४०४४४ ७८॥४४०७॥) वो सम्बन्ध मालूम करने के लिए 

अस्य निवर्चिन क्षेत्रों मे मतदान आचरण से इसकी तुलना की जाएगी ।, यहा जाति के 
अलावा प्भी निर्वाचन क्षेत्रों मे बाकी सब बातें समान मानकर चला जाएगा अर्थात 
जाति व मत-ब्यवहार के अलावा सभी परिवत्यं स्थिर माने जाएगे। उदाहरण ने लिए 
सभी निर्वाचन क्षेत्र प्रामीण होंगे, सभी मे एक सी शिक्षा होगी, सभी में मतदाताओं की 
आधिक सम्पन्नता भी समान होगो। इसी प्रकार शिक्षा, धमं, भाषा इत्यादि परिवत्यों 
का मत व्यवहार से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और परस्पर अनेक निर्वाचित 
क्षेत्रों में इन सम्बन्धों भी तुलना करके मत व्यवह्यर के सम्बन्ध में सामान्यीवरणों तक 
पट्टुंता जा सकता है। उपरोक्त निवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक पद्धति की तिम्नजिित 
विशेषताएं द्वोती ह-- 

(।) यह निश्चित रूप से एवं पड़ति है। (2) यह वैज्ञानिक पद्धतियों में एक है, 

स्वय वेश्ानिक पद्धति नहों है। (3) यह परिदत्यों के वोच आनुभविक सम्दस्ध-मूत्रता 
दी पोज करने को दिधि है। (4) यह तुलना/पक विश्नेषण को विधि है, प्रविधि, 


तुलनात्मया पद्धति--बर्ध , प्रकृति, विपय-क्षेत्र एव उपयोगिता 5 


प्रक्रिया या तुलना का दृष्टिकोण नहीं है । न 

तुलनात्मक पद्धति के अर्य व परिभाषा से मह स्पष्ठ है कि तुलनात्मक राजनीति मे 
इस पद्धति का विशेष महत्त्व ही नहीं है बल्कि विशेष अर्थ भी है। इस पद्धति की प्रकृति 
के विवेचन से यह ओर स्पष्ट हो जाएगा। 


तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति 
परप्मए घ॥ाएए४ 058 20९48४#77ए९ अष्टाफ़्ठ0) 


तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का स्पष्टीकरण इसके प्रयोग की पूर्व शर्तों के विवेचन 
द्वारा किया जा सकता है। यह इस अध्याय के प्रारम्भ भें ही देखा जा चुका है वि 
तुलनात्मक.परद्धतू किसी भी एक वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना करना नही है। यह्‌ 
सर्जनात्मक प्रक्रिया है । इराराए तुलनाओ में प्रयोग तभी किया जा सबता है जबकि तुलना 
की इकाइयों से कूछ लक्षण अविवार्यत्‌ विद्यमान द्वो अर्थात तुलनात्मव पद्धति द्वारा 
बुलना करने की कुछ पूंवे शर्ते हैं। सल्षिप मे यह पूर्व शर्तें इस प्रकार है-- 


तुलनात्मवा पद्धति के प्रयोग की पूर्व शर्तें (क6-४९वए/४८४ ० 00म्राएव्वा॥॥१९ 
४८।॥००) 
तुलनात्मक पद्धति फे प्रमोग पी कुछ विशिष्ट पूर्व शर्तें है। इनके पुरा हुए बिना 
तुखनाहमक पद्धति के प्रयोग से दी गई तुलनाए सामान्यीकरण की अवस्था तब नही ले 
जा सकती है। वास्तव में यह वे विशिष्ट शर्तें है जिनसे तुलनात्मवे अध्ययनों को अर्थ- 
पूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। इन शर्तों वी परूति के अभाव में भी तुलसात्मक 
विश्लेषण तो किया जा सकता है पर तुलना की इकाद्यों के थारे मे उपयोगी निष्कर्ष 
वगिवासना साभव नही द्वोता है। जैसे किसी देश को सर्वोच्च न्यायालय वी एक्गाव की 
स्यथाघ पाथत्त से ठुलता करने पर भी तुलता की उन दोनो इकाइयो के बारे में भी हमारी 
जानकारी अवष्य बढेगी, पर इससे दोनो इकाइयों में से किसी वे बारे गे भी कोई 
सामान्य नियम नहीं बनाया जा सझेगा। यहा इन इकाइयो मे प्रत्यवी अस्तर होने के न्यरण 
धुलना ही निरथंक होगी। अत तुलनात्मक पद्धति का क्रिस्तो भी इकाई की किसी भी अन्य 
इकाई से तुलना करने में उपयोग सार्थक नही द्वोता है। इसकी सा्थक्ता के लिए कुछ 
पू्वे शर्तों का पूरा होना भावश्यव है। यह विशिष्ट पूर्वे शर्तें तिम्नलिखित हैं-- 
[क) छुलना की इकाई के चयन के कारक के रूप में प्रत्ययो ढाचा या विचारबन्ध 
(९०१० विक्षा।्रणा 5 श गिलण वा एया। 5ट८०००)--छुलनात्मक पद्धत्ति 
| के प्रयोग में तुलना की दबाइयो का प्रत्ययी ढाचा एक-सा होना आवश्यक है। एक-से 
अत्ययी ढाचे से महा यह तात्पयं है कि समी इकाइया एक ही प्रत्यय से सम्बन्धित हो। 
उदाहरण के लिए, भारत की ससद की सुलना, ब्रिटेन की राप्द से करने पर, तुलना की 
दोगो इकाइया-- भारत व ब्विटेन वी ससदें, समान प्रत्ययी ढाचे वाली इकाइया कही 
जाएगी । महा यह ध्याद रखना है कि तुलना की इकाइयो का एक-स्ा प्रत्ययी ढाचा 


]6 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


दोनो की एकरूपता या समानता का सकेतक नहीं है। इस उदाहरण में दोतो की ससदो 
में विभिन्‍तता और विचित्यता होने पर भी प्रत्यय की दृष्टि से दीनो का विचारबन्ध एक 
समान है। अर्थात दोनो ही राष्ट्रीय ससद हैं, पर अगर राजस्थान की विधान सभा की 
अमरीका की काग्रेस (व्यवस्थापिका) से तुलना की जाए तो दोनो इकाइयो का प्रत्ययी 
ढाचा अलग-अलग हो जाएगा और तुलना तो की जा सकेगी, पर यह सर्जनात्मक नहीं हो 
सकेगी। यहा राजस्थान की विधान सभाव अमरीका की काग्रेस प्रत्ययो ढाचे की 
समानता नही रखती हैं। इसलिए इन दोनो की तुलना तो हो सकेगी तथा कुछ निष्कर्ष 
भी निकालना सम्भव होगा पर उससे आगे इस तुलना वे आधार १९ इन दोनों इकाइयों 
में से किसी के बारे मे भी सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाए जा सगे और न ही दोनो 
के बारे मे कोई स्पष्टीकरण देना सम्भव होगा । अत तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए 
तुलना की इकाई के चुनाव में एक-सा प्रत्ययी ढाचा होता आवश्यक ही नहीं अनिवार्य 
भी होता है। र 

(ण) अन्वेषण के केन्द्र के रूप मे तुल्य प्रत्ययो विषय (0०॥एश्ष्०९ ८णा०्ष्एाएशे 
580९ 8$ ॥0८७$ 0। ९५५७॥३))- तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की एक पूर्व शर्त यह्‌ भी 
है कि अन्वेषण के केन्द्र के रूप मे तुलना योग्य द समान प्रत्ययों विषय ही तुलनात्मक 
अध्ययनों के लिए चुने जाए अन्यथा अध्ययन के सम्बन्ध में परिकल्पना करना ही 
कठिन हो जाएगा। समान प्रत्ययी विषय से तुलना की विषय वस्तु बी एग्सपता का 
अथ॑ नहीं है बल्कि विषय वस्तुओ में मोटी समानता से है। इससे शोध कार्य मे दिशाई 
एकता (८०७०७॥४। ए॥॥५) रहेगी और अर्थ॑पूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव हो 
सरेगा। 

(ग) तुलता की प्रत्यपी इकाइयों को परिभाषितता (0९॥79007१9 ८००७९९फएवा 
ए0॥$ 0 ००॥७०7507)--तुलनात्मक पद्धति के प्रयाग में केवल ऐसी ही प्रत्ययी 
इकाइयो का चयन करना चाहिए जिनकी परिभाषा की जा सक्ते । इकाइयों के चुनाव मं 
यह ध्यान रखना जहूरी है कि उनसे सम्बन्धित प्रत्यय समय, स्थान और सस्ृति के 
बन्धनों से मुक्त हो तथा सभी अवस्थाओं व परिस्थितियों में लागू होने वाले हो । इससे 
केवल यही तात्पयं है कि प्रत्ययी इकाइया ऐसी हो जिनवी मान्य परिभापा सम्भव हो। 
जँपते राजनीतिक व्यवस्था', राजनीतिक विकास” या 'राजनीतिक समाजीकरण' की 
परिभाषा करना सम्भव है। तुलना की इकाइयों से सम्बन्धित प्रत्यय ऐसे नहीं होने 
चाहिए कि या तो उनकी परिभाषा ही नहो की जा सके और अगर उनको परिभाषित 
बरना सम्भव हो तो भी हर शोधकर्ता की परिभाषा, हर दूसरे शोधकर्ता वी परिभाषा 
से भिन्‍न हो । 'समाजवाद' व लोक्तन्त्र” आज ऐसे हो प्रत्यय बन गए लगते हैं। अत 
मुख्ना में ऐसे ही प्रत्ययो का प्रयोग क्रिया छाए जिनकी प्ररिभाषा को जा सक्रे तथा जो 
विचारधारा, स्थान और सूर्ल्यों बे बन्धरनों से मुक्त हो। ऐसा होने पर ही तुलनात्मक 
विश्वेषण अथं पूर्ण निष्क्यों ठक से जा सकेगा। 

(प) शोध के केखद्र को सुनिइ्िचितता (0८विशाटा६5६ ०। ९ 0८३ ० 0एवणा))-- 
तुलनात्मब विश्लेष्णों में तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग उपयोगी बनाने वे लिए अध्ययन 


तुलवात्मक पढति--अथ॑, प्रद्नति, विषय क्षेत्र एव उपयोगिता. ॥7 


का सुनिश्चित ध्यय या मस्तव्य होना चाहिए। इससे निर्थव तथ्यों वी तुसया रा बचना 
सम्मपर होता है। अगर शोध के वे न्द्र वी सुनिश्चिदता नही हगी तो अवावश्यक आऑक्डो 
के सकलन वा य्तरा रहेंगा। सुतिश्चित उद्देश्य से अध्ययन वी इवाइया ने बारे में 
परिवत्पना करना भी सरल द्वो जाता है 

(चर) प्रध्ययी इकाई के कम से कम दो उदाहरणो की अनितार्यता (४९८८७ ० 
शीलालज ७० ०४505 णी ०णा००एएव ए॥॥5,--तुलना बरने या तात्यय ही यह है कि 
बम सै बम दा उदाहरण तो उपलब्ध हो । झयर दो या दो स अधिक उदाहरण नहीं होगे 
तो तुलना सम्भव ही नहीं होगी। जहा वबत एक ही घटता या उदाहरण है बहा 
तुलनात्मक पद्धति का प्रपोग नही किया जा सत्ता है । 

उपरोबत पूर्व शर्तें इसा पद्धति के उपयोग मे आधार महत्त्व रपती हैं । तुलनाओं को 
सुजतात्मव बनाने के लिए इस शर्ता बी आवश्यकता स्वत स्पष्ट है। इनमे से एक का 
भी अभाव कग्य गर्तों वी यूति को असम्भव बना देता है। अत यह शहा जा सकता है 
पि तुलताओ यो अथंपूर्ण बनाने वे विए तुलमात्मक पद्धति वी यद्द शर्ते पूरी होनी ही 
श्राहिए अग्यया तुलनाएं बैवल पान्त्रियी बन वर रह जाएगी । 

तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की पूर्थ शर्तों के विवेचत से इस पद्धति वी प्रद्नति का 
स्पष्टीकरण हो जाता है। इससे यह भी समझ म भा जाता है वि कसी भी प्रवार की 
इकाइयों की परस्पर तुलना वरगा तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण नही वहा जा सवता 
है। इन शर्तों वे विवेचन ये वाद उन चरणों का उह्तथ करना आवश्यक है जो इस पद्धति 
के प्रमोग मे प्रयुवत होते हैं । यह सक्षेप म निम्नलिखित हैं-- 


तुलनात्मक पद्धति या परिचालनात्मब' विचार (0/७क्राणा॥ ९९७ ० 00॥* 

9872/४6 १०४॥00) 

तुलनात्मक पद्धति की पूर्व शर्तों ने विवेचन से यह रावेत मिलता है कि दस पद्धति वा 
प्रयोग विशिष्ट प्रकार से हो हो सवता है । इसके' प्रयोग वे बुछ निश्चित चरण हैं जिनका 
अतुगमन करते हुए ही तुलनाएं सुणनात्मक वन पाठी हैं। सामान्यतया इस पद्धति 
के प्रयोग के मिस्नलिणित चरणों का प्रालम होने पर ही यह पद्धति त्रियात्मव' रुप ले 
सकती है। 

(व) प्रत्मयी ढांचे के आधार पर शुलना को इकाइयों का चपन (5७:९८४०॥ ता एण्ड 
री ८णाए3॥०णा ० [76 9958 04 ००7०४७४ए४| (:॥7८४070--यह्‌ पहले हो दपा 
जा चुका है कि तुलना की इक।|इयो का चुनाव बरते रामय प्रत्ययी ढांचे का आधार वया 
लिया जाना चाहिए । यहां इतता ही याद रखना पर्याव्त रहेगा वि अगर तुलना की इकाइयो 
का आधार एक है प्रकार का प्रत्यव नहीं रहा ता ठुछलनाए सामा य निष्कर्ष निकालने 
से सहायव' नही हो सर्वेंगी। उदाहरण के लिए किसी देश की कार्यवालिवा की अस्य देश 
भी न्यायपालिका से तुलना करना दो मिसन भिस्त प्रवार के प्रत्यया के कारण, राम्भव 
ध्मप है उपयोगी नही होगा । यहा यह भो ध्यान देने योग्य बास है कि वैसे तो दस 
पद्धतिव लिए दो ही उदाहरण होने पर भी तुलना को सकती है पर तिष्क्पों को 


- तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


सामास्थीकरण का रूप देने के लिए जितने अधिक उदाहरण होंगे उतनी ही परिशुद्धता 
बढतो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर ससदीय शासन व्यवस्था और दलीय व्यवस्था 
को प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध जानना हो तो ससदीय शासन ध्यवस्थाओं के अनेक 
उदाहरण होने पर शूद्धता-युकत निष्कर्ष निकालने मे सहूलियत रहेगी। उद्ाहरणों की 
अधिकता तुलना को व्यापकतम बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए प्रत्ययी 
इकाइयों का अध्ययन उतना ही श्रेष्ठतर होगा जितनी कि उदाहरणों की सद्या, जिन्हे 
तुलना में सम्मिलित किया गया है, होगी | 

(छ) तुलना को इकाइयों का वर्गोकरण (0]35झ८4७०0 07 996 एश७5 ० 
८०४४957509) -- तुलना वे लिए चुनी गई प्रत्ययी इकाइयो का वर्गीकरण करके ही 
तुलनात्मक्ता की अवस्था में पहुचा जा सकता है। वर्गीक्रघ से तुलना का क्षेत्र व 
इकाइयो के वर्ग का सीमावन हो जाता है। इससे तुलना का क्षेत्र सुनिश्चित व सुस्पष्ट 
हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 50 राजनीतिक व्यवस्थाए तुलनात्मक अध्ययन में 
सम्मिलित की गई हो तो इनवा सम्मावित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण 
करना उपयोगी रहता है। अगर परिकल्पना लोकतन्व के किसी पहलू से सम्बन्धित है 
और ने वल लोवतान्त्रिक व्यवस्थाओं की तुलना ही करनी हो तब इन 50 राजनीतिक 
व्यवस्थाओ का दो वर्गों मे विभक्त होना आवश्यक है। एक वर्ग लोकतान््रिव ब्यवस्थाओं 
का तथा दूसरा निरकुश्च व्यवस्थाओ का करना होगा ) वर्गोकरण से परिकल्पना करना 
सरल हो जाता है तया व्यपं के आक्डों के ससलन से बचा जा सकता है। 

(ग) तुलता को सभी इक्ाइपों के सम्दस्ध में परिकल्पनात्मक प्रस्यापताओं री 
स्पापना (#0ग्ञए30०7 ०999०ऐलाटन ए०ए0०5700095 80०घ7 2 6 ए७॥5 
प्रवव ला ९०गा[0500)--प्रिक ल्पनात्मक प्रस्थापताओं की स्थापना को लेकर विवाद 
है कि यह दशाई के चयन के पहले होनी चाहिए या उसके बाद में । बुछ लोगो का विचार 
है कि इनको स्थापना पहले हाती है तथा इनको घ्यान में रखकर ही अध्ययन की इकाइयों 
का चयन जिया जा सरठा है। दूसरे वर्ग के लोगों का कहना है दि परिकल्पता बिता 
आधार ने नहीं गी जा सकती है इसलिए इकाई का चयत पहले होना चाहिए। 
सामान्यठया दूसरा विचार ही मान्य है। ब्रयोकि इकाइयों के चयन के बाद प्रस्थापनाओं 
को स्थापना में अधिक छूट मिल जाती है। चुनो गई इकाइयों को लेकर हर सम्भव 
परिकल्पना को जा सकठी है और उनमे से एक या कुछ या सभी वी तुलनात्मक डग से 
परख की जा सकती है । 

(घ) तुलना की हर इकाई को लेकर परिकत्पनात्मक प्रस्पापना की वंधता की परख 
(७प्जए प्र रभावाओ ण॑ ॥)एणगलात्य फरा०ए०श्रणणा बकऑ0ए ९३९११०५5६50९९ 
० ००ण0आा5०0)-- परिकल्पनात्मक प्रस्थापनाओं को वेघता की पर इकाइयों से 
सम्बन्धित आबड़ों ने सई लत के द्वारा की जाती है! समी आवश्यक्र आजडों का, आड़े 
एडव्रित ब रने को विविध विधियों मे से कुछ का या अनेक का प्रयोग करके, सकलन करके 
त॒लना शो हर इकाई के सम्दस्ध मे प्रस्थापनाओं की बंधवा परयझी जाती है। प्रस्थापनाओं 
जग शेधता की यह परख आकड़ों को परस्पर तुलना करके की जाती है। 


तुलनात्मक पद्धति--अर्थ, प्रकृति, विषय-क्षेत्र एव उपयोगिता. ]9 


(2) परिणाम्रो के अनुसार प्रस्थापना का सत्यापन त्याग अथवा परिमाजंन-सशोचन 
करना (0०7वग्र/ए8/ कठकतगाणड़ 0 एथीणाए 6 जणएण्शाण ब६०एण३ा ड़ 
(७ ए८६ए।७)--प्रस्थापताओं का आकडो द्वारा परख करके सत्यापन, स्यागया परि- 
मार्जन किया जाता है । अगर सकलित आकडे प्रस्थापना की पुष्टि करते हो तो प्रस्थापना 
स्थापित हो जाती है। विपरीत आकडे द्वोने पर इसका त्याग या परिमार्जत करने 
उसको माकडो के अनुसार सशोधित कर लिया जाता है । 

(च) अमूर्तोकरण या सिद्धास्त निर्माण (605720700॥ ०7 ग609 एप्रॉसा।ह)-+ 
जब एवं अध्ययन के सामान्य निष्कपं प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी तुलना अन्य अध्ययनों 
के निष्कर्षों से को जाती है और अगर अनेको उदाहरणो मे एक ही प्रकार के निष्कर्ष 
निकलते हैं तो इस आधार पर सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। इन सामान्यीकरणों के 
द्वारा सिद्धान्त निर्माण मे सहायता मिलती है॥ जब अनेक श्रकार को अवस्थाओ, 
व्यवस्थाओं तया भिन्‍न-भिन्‍न सस्कृतियों में भी तुलनात्मक विश्लेषण के निष्कर्ष एक से 
पाए जाते हो तो सिद्धान्त वन जाते हैं जो समय, स्थान और विचारधाराओं के बन्धनों 
पं मुक्त और हर राजनीतिक व्यवस्था मं खरे उतरते हैं। अगर तुलनात्मक विश्लेषण 
व्यापक पैमाने पर अनेकों विविधता वाली परिस्पितियों मे कार्यरत रहने वाली इकाइयों 
को लेकर किए गए हो तो विश्वब्यापी प्षिद्धान्त बनाए जा सकते हैं, अन्यथा मध्य- 
स्तरीय (009॥6-शा20०) या तिम्व-स्तरीय (09-०४८]) सिद्धान्त वन पाते हैं । 

तुलनात्मक पढ़ति के प्रयोग मे सामसन्‍्यतथा उपरोक्त चरणों के अनुप्तार तुलनात्मक 
विश्वेषण बिया जाता है । एक उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है । मात लिपा जाए कि तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से ससदीय प्रणाली तथा 
दलीय व्यवस्था के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन करना है । तव यह आवश्यक है कि ऐसे 
प्ष्यपत से सम्बन्धित सभी इकाइयो के द्वारा इस पद्धति की सभी पूर्व शर्तों पूरी होतो 
चाहिए। यहा तुलना की प्रत्ययोी इकाई ससदीय प्रणाली से सम्बन्धित है जिसको 
तरिभाषित किया जा सकता है तथा दल्लीय व्यवस्था से इसका सम्बन्ध शोध का केन्द्र 
सुनिश्चित कर देता है। इसके बाद यह पद्धति तभी प्रयुक्त हो सकती है जब ससदीय 
प्रणाली के अनेक उदाहरण हो। यह विभिन्‍न व्यवस्थाओ का, जो अनेक हो सकती हैं, 
ससदीय ओर अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओ मे वर्गीकरण करके किया जाता है। अगर इस 
वर्गीकरण में केवल एक ही उदाहरण ऐसा हैं जहा पर ससदोय प्रणाली हे सब तुलनात्मक 
पद्धति या इस अध्ययन में प्रयोग नहीं हो सकता । मान लें कि इस अध्ययन से अनेक 
संसदीय प्रणालियो के उदाहरण है। इसके दाद परिकल्पनात्मक प्रस्यापना या प्रस्थापनाए 
करनी होती हैं। जैसे इस उदाहरण मे यह प्रस्थापना की जा सकती है कि ससदीय प्रणाली 
वही सफल होती है जह्य द्विदलीय व्यवस्था हो | इशा प्रस्थापना के वाद, हर देश की 
के अं की सफलता के सकेतक, सनक 53 ही निर्धारित विए हुए 

एबी व ५ भाकडी के रूप मे सफलित किए जाते हैं तया इन्हे विभिन्‍न ग्रतदीय प्रणालियौ--- 
प्लान ऐड आ६ उप ४%९/४५48 (096 कु तणप्रपाआएर इज्चलग), 
हू स्था वाली ससदीय प्रणालियों के सम्बन्ध में 


20.. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएं 


प्रस्थापता की वैधता को परख के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस उदाहरण मे 
यह देखा जाएगा कि ससदीय घोकतन्त्र जहा-जहा सफल है वहा कौन-सी दलीय व्यवस्था 
है ? अगर तुलनात्मक आकडे यह सकेत दें कि हर सफल ससदीय लोकतम्त् में द्विदलीय 
व्यवस्था है तब प्रस्थापना की सत्यता की पुष्टि हो जाएगी और यह सामान्यीकरण किया 
जा सकेगा कि ससदीय लोकत-त्न की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आादश्यक है । 
परस्तु अगर आकडे यह स्पष्ट करें कि हर सफल ससदीय प्रणाली मे बहुदलीय ध्यवस्थाए 
पाई जाती हैं तो ऐसी अवस्था प प्रस्थापना का सत्यापन नही हो सकता और इसका सशोधन 
करना आवश्यक होगा। अगर सभी या अनेक उदाहरणो मे आकडे यह स्पष्ट करेंकि 
हर उदाहरण म॑ सम्रदीय लोक्तन्त्र सफल है अर्थात, सभी प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं 
मे ससदीय लोकत दे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तो ऐसी अवस्था में परिकल्पनात्मक 
प्रस्यापना का त्याग करना होगा और यह सामान्यीक्रण बनाया जा सकेगा कि सप्तदीय 
लोकतनन्‍्त्र की सफलता या असफलता का दलीय व्यवस्था की प्रकृति से कोई सबध नही 
है। जब अनेक उदाहरण, कई प्रकार की परिस्थितियो व अलग अलग समय में अध्ययन 
के लिए लिये जाए और हर समय सामान्यीकरण एक ही प्रकार के हो तो इनके द्वारा 
सिद्धान्त निर्माण हो सकता है अर्थात यह सिद्धान्त हर परिस्थिति, हर प्रकार की राज- 
नीतिक व्यवस्या व दन्तों की अवस्था मे हर देश की ससदीय श्रणाल्री पर लागू किया जा 
सकेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक पद्धति को सूजनात्मक प्रक्रिया के 
रूप म तभी प्रयुक्त किया जा सकता है जब कुछ निश्चित शर्तें पूरी हों और कुछ विशिष्ट 
चरणों का अनुसरण किया जाएँ। 

उपरोक्त विवेचन से इस पद्धति की प्रकृति का स्पष्टीकरण हो जाता है। इससे यह 
भी समझ में आ जाता है कि किसी भी प्रकार की इकाइयों की चाहे किसी प्रकार से 
तुलना करना तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। इसकी प्रकृति के इस 
बर्णन से इस वैद्धति के विधय-झ्षेत्र का सकेत भी मिलता है। अत अब इसके विपय-श्षेत्र 
का विवेदत करना सरल होगा। सक्षेप में यह इस प्रकार है। 


तुलनात्मक पद्धति का विषय-क्षेत्र 
(5९078 07 000९487&ए४ छ्ष्टाप्त०0) 


तुलनात्मक पद्धति का विषय क्षेत्र व्यापक्षतम है। इसमे तुलगा की इकाई की कोई सीमा 
निर्धारित मही की जा सकती है। इस पद्धति की सीमा, शोधकर्त्ता के उद्देश्यों, साधनों व 
सामग्री की उपलब्धियों से ही निर्धारित होती है। अगर साधन और समय हो तो गुल्नार 
पिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा को लिखने के लिए की गई श्रति सस्कृतियों (८:05६- 
८एध्ता4) वाली तुलनाए और अध्ययन तक किए जा सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर इस 
पद्धति का दो स्तरो की तुज्ञनाओं मे प्रयोग होता है। यह दो स्तर हैं-- ([) पमष्टि या 
बुहृत स्तरीय (8[०८०-े८ए०) ( 2) व्यष्टि या लघ॒ स्तरीय (#80-८४८))। 

दोनों ही स्तरीय तुलनाओं मे तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग एक समान ही होता है। 


तुलनात्मक पद्धति--अ्ये, प्रशति, वियय-क्षेत्र एवं उपयोगिता * 2! 


परन्तु दोनों इस बात में भिलन हैं कि दोनो में तुलना वी प्रत्यपी इबाई क्षेत्र व ब्यापक्ता 
की दृष्टि मै एक ही तरह की नहीं होती है अर्थात बूहत ये लपु-स्तरीय छुलनाओ मे 
प्रत्ययी अन्तर होता है। अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की किसी अन्य देश 
की राजनीतिक व्यवस्था से तुलता वी जाए तो यह बृहत स्तरीय प्रत्यय “राजनीतिक 
ब्यवस्था' के कारण वृहत-स्त रीय तुलना होगी 4 इससे शोध वा केन्द्र सम्पूर्ण राजतीतिक 
व्यवस्पा रहती है। अगर किसी देश वी कार्य रालिका की चैंसी ही अन्य वार्यप्रातिकाओं 
मे तुलना की जाए तो प्रत्यमी ढाच्ा लघु-्तरीय होने के कारण तुलना लघु-स्तरीय कही 
जाएगी | बसे वृहत व लघु दोनो हो स्तर के प्रत्यय सापेक्षता रखते है। इशलिए ऐसी 
स्रीमा-रेपा खीचना सम्भव नही है जिसने आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक तुलतां 
बृहत या लघु-स्तरीय है । सामान्यतया सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनाओं से 
सम्ब्धित अध्ययव बृहृत-स्तरीय तथा उनके भागों से सम्बन्धित अध्ययतों को लघु-स्तरीय 
नाम दिया जाता है। वैसे एक संदर्भ में शक तुलनात्मक विश्लेषण सधु स्तरीय कहा 
जाएगा ओर दूसरे मदर्भ मे यही वृहत-स्तरीय माना जाएगा। अत स्तर के विवाद में 
नही पडकर यह! इतना ही कहता काफी रहेगा कि तुलनात्मक पदति का विपम-षेत्न 
आआापर है। 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग चाहे समष्टिवादी या ब्यप्टिवादी अध्ययनों में से किसी 
के लिए हो, तुलना के' घरण एक समान ही होगे। केवल अन्तर होगा तो अध्ययत की 
व्याप्वता या सीमितता का दही होपा। इन चरणो का उल्लेख हा ही किया जा चुका 
है इसलिए महा उनकी पुनरवृत्ति नहीं की जा रही है। परन्तु यहा येह देखना आवश्यक 
है कि इन दोनो स्तरों मे से किस स्तर पर अध्ययन करता उपयोगी रहता है। क्‍या 
हेर परिस्थिति मे दोनो स्तरो मे से किसी भी स्तर पर अध्ययन किया जा सबता है ? 
सेद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाएं तो यह सम्भव है प्र व्यवहार में इनमे से किसका प्रयोग 
क्या जाए इस पर कई प्रतिवन्ध (००४४४७॥79) हैं। सक्षेप से इन प्रतिवन्धों का उपूलेख 
करने इन दोनो स्तरीय तुलनाओ की मर्धादाओ को समझा जा सकता है। 

(क) तृज्ञना का उद्देयय--इन दोनों मे से किप्त स्तर पर तुलना की जाए यह बहुत 
कु्ठ तुलना के उद्देश्यों पर निर्भर करता दै। अगर तुलना के उद्देश्यों को देखा जाए तो यह 
विश्ती राजवीतिक घटना के स्पप्टौवरण से लेकर विश्वव्यापी सिद्धान्त लिमाण तक के 
हो सफते हैं। छिद्धान्त निर्माण भी निम्न-स्वरीय या विश्वव्यापी स्तर पर किया णा सकता 
है। कई बार उद्देश्य केवल किसी परिकल्पनात्मक प्रस्थापना के सत्यापन या परघ तक 
ही सीमित रहता है । अत अध्ययन उद्देश्य बहुत कुछ यह सकेत दे देते हैं कि तुलनात्मक 
विश्लेषण के लिए किस स्तर पर तुखनाए की जाए ? उदाहरण के लिए, अगर किसी बटना 
विश्लेप वी व्याख्या करता हो तो व्यष्टि-स्तर पर अध्ययन व तुलनाए पर्याप्त रहेगी, पर 
शोध ता उदैश्य विश्वष्यापी सिद्धास्त बनाने का होने पर समष्टि-स्तरीय अध्ययन 
अविवाय हो जाएगा । इस वरह, तुलवात्मक अध्ययन के उद्देश्य से यह निर्धारित होता 
है वि अध्ययन की कौन-सी इकाई व स्तर अपनाया जाए ? 

(घ) शोषकर्ता के साधन--सभो शोध कार्यों पर सबसे वडा प्रत्रिबन्ध राधनौ का 


22 . तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


है। साधनों में सामान्यतया तौन प्रमुख साधन माने गए हैं। यह हैं, शोध करने वाले_ 
व्यक्ति, शोध की सामग्री तथा वित्तीय व्यवस्था। सक्षेप में इन्हे तीन ४" कहा जाता 
है। यह तीन '१(' हैं. चारा, प्राशटापर्भ 800 7णा८४ | अगर शोधकर्ताओं की पूरी 
टीम है तो शोध का स्तर व्यापकतम बनाया जा सकता है। इसी तरह शोध की सामग्री 
और उपकरण (१००७) भी महत्त्ववृं सीमाए लगाने वाले होते हैं। परन्तु सबसे बडा 
भ्रतिबन्ध वित्तीय साधनों का है। अनेकों तुलवात्मक अध्ययन घन के अभाव में सीमित 
उद्देश्यो वाले ही रह जाते हैं। यहा यह भो ध्यान देने की बात है कि केवल अनेक 
व्यक्तियों का होना मात्न शोध के क्षेत्र का विस्तार करने की सम्भावताएं नही ला देता है। 
ब्यवितियों का प्रशिक्षण बहुत महृत्त्त रखता है। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही शोध कार्य में 
उपयोगी आकडों का सकलन कर स़वते हैं। यह सही है कि आकडो का सकलन हर कोई 
व्यक्ति कर सकता है पर तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग मे केवल आक्डे हो नहीं चाहिए 
बल्कि ऐसे कड़े चाहिए जो विश्वसनीय (72४0८5) और तुल्य हो । इससे स्पष्ट है कि 
धोध कार्यों मे तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग शोधकर्ता के साथतों के कारण सीमित या 
उयापक स्तरीय बनाना होता है । 

(ग) समय की पावन्दौ--शोध व तुलनात्मक विश्लेषण की इकाई का समय भी 
विर्णायक वहा गया है। कोई अध्ययन करने के लिए |क्तिना समय उपलब्ध है, उस 
पर ही यह निर्भर करेगा कि शोध वा क्षेत्र व्यापक रहेगा या सोमित। सामान्यतया, 
मतदान सर्वेक्षण समय की पाबर्दियों से इतने जक्डे रहते हैं वि एक सीमा के बाद उनमें 
छुलनात्मव विश्वेषण का विस्तार नही क्या जा सकता है। इसी तरह चुनाव अध्ययन 
(४८८४० $६४१॥८$) भी समय या अवधि बे तथ्य से सीमित रहते हैं। अत शोध की 
अवधि, तुलता के स्तर वी निर्णायक प्रतिव-घक कही जा सकती है। 

(घ) अप्पयन को प्रकृति--अध्ययन को प्रद्नति विशिष्ट या सामान्य प्रकार को हो 
सवतो है। विशिष्ट प्रह्वति वाले तुलनात्मर विश्लेषणों वा स्तर अधिक्तर लघु-स्तरीय 
ही द्वोता है अन्यथा अध्ययन विशिष्ट नहीं रह पाएगा। वर्योकि ज्यो ज्यो सघु-स्तर से 
बृहत-स्तर वी ओर अग्रसर होते हैं त्यो दयो अध्ययनों वी प्रद्गति विशिष्ट से सामान्य 
होती जाती है। अत तुलनात्मक अध्ययन म॑ निध्कर्षों बी वेधता का विशिष्टपन या 
सामान्यपन, अध्ययन का स्तर भी निर्धारित कर देता है । सामान्य बैधता (ह०ाछ्त्ा 
*थ॥073) के निष्कर्ष लघु-स्तरीय विश्लेषणों से सम्मव नही हो सकते हैं। इसते लिए 
वृहृत स्तरीय अध्ययन व तुलनाए आवश्यक होती हैं। इम प्रकार अध्ययनों बी प्रकृति भी 
एक प्रतिवन्ध बन जाती है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक विश्तेषणों में चुलगा की अभिसतीमा 
(2786 ० ००४9भ507) का निश्चय साधारणत संडान्तिव योजना (शात्णलात्यां 
इ्यावणा०) एव प्रदत्त क्षेत्र विधेष (3 8४८० ४८०७) हे द्वारा हाता है। इसलिए इन 
दोनों को हम आधारभूत प्रतिवस्ध कहेंगे ! क्रष्ययन वे स्तरों का निश्चय बहुत बुछ इन 
दोनों के द्वारा हो होता है। उदाहरण के लिए, कसी समस्या के रुप मे राजनीतिक 
अस्थिरता वा अध्ययन सामान्यीकरण के एक उच्च स्तर पर क्या जाएगा। यहा वृहत- 
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(एथध००) भी हो गया है। अत तुलना आजकल विविध स्थानों की राजनोतिक व्यव- 
स्पाओ वी हो न होकर विविध कालो की राजनीति बी भी होने लगी है । अब तुलना- 
समझ पद्धति के प्रयोग से राजनीति की गत्यात्मगताओं (0५9008 ० 908) को 
समझने शा प्रयास किया जाता है। इसलिए इस पद्धति के प्रयोग मे अधिक सावधानी 
रखनी होती है। अद यह भी ध्यान रखना होता है कि तुलना केवल सर्वेधानिक, कानूनी 
बे औपचारिव स्तर तक ही सीमित नहीं रहे, वरन गहराइयों में भी जो राजनीतिक 
गत्यात्मश्ताओं का रपप्टीकरण करने में सहायक हो। 

राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी त्रान्ति ने अध्ययन के नये आयाम (0एलाप्रं०१७) 
ही प्रस्तुत नही जिए हैं दल्वि नये परिशुद्ध उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इस कारण 
वुलनाध््मक पद्धति का प्रयोग अधिक क्ठोरता (780०००७) से किया जाने लगा है । अब 
यह पद्धति सृजनास्मक प्रक्रिया के रूप में देखो जाने लगो है इसलिए यह सावधानों रखना 
आवश्यक है कि अध्ययनों के उद्देश्यों तक पहुचने के लिए पद्धति के प्रयोग का हर चरण 
सदी के साथ प्रयुक्त हो। 

तुलनात्मक पद्धति के अप प्रझ्वति जोर विषय क्षेत्र के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि राजनीतिक ब्यवस्थाओं की वास्तविक गत्यात्मकताओं को समझने मे इस पद्धति का 
आधारभूत योगदान है। वास्तव में तुलनात्मक पद्धवि राजनीतिक व्यवहार को स्पष्ट 
करने मे अत्यंधिक महत्त्द रखतो है। इसको उपयोगिता का विवेचन करने से उसकी 
भूमिका का स्पष्टीकरण हो जाएगा। 


ठुलनात्मक पद्धति को उपयोगिता 
(एाएआर 068 0007७ए४&७९8 घ्रष्टाप्त00) 


राजनीतिर अध्ययनों व विशेषकर तुलनात्मरु राजनोति में तुलनात्मक पद्धति की 
बहुत उपयोगिता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद राजनीतिक व्यवस्या को तुलनाओं में 
क्रान्तिदारी परिवर्तत आ गया है। अब राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न परस्पर 
विरोधी दावों और मांगों को स्वीडृत निर्णयों मे परिवर्तित करने की ब्यवस्था कहां जाने 
सगा है। इस प्रदार के निर्णयों तक पहुचने मे बहुरूपी सामाजिक समूहो, दलों, सधर्षों, 
हिंत-सगठनों ओर क्षेत्रों के परस्पर विरोधी विचारों मे सामजस्य स्थापित करना होता 
है। एक राजनीतिक व्यवस्था मे एक तरफ तो कार्यपातिका, व्यवस्था पिका, न्यायपालिका 
व नोक राषाही के रूप में सरकाये सरचनाए (धरपणंणल) होती हैं तथा दूसरी तरफ 
सामाजिंर एवं आपिर प्रत्रिया से सम्बन्धित समूह होते हैं। इन दोनों को सपोजन-कडी 
सफ्एग के सहुरुयों, के दे डिएशए् झोए घूरुय होते) हैं. को के रफअनीरीतिफ ध्यवस्वा ने बारे मे 
रखते हैं । विभिन्न सरशारी अगों--आधिक, सामाजिक, सास्दृतिक समूहो और 
विचारधाराओं के बोच बनवरत अन्त क्रियाए होती रहती हैं। इन्ही अन्त क्रियाओं के 
आधार पर राजनोति की गत्यात्मक शक्ति का निर्माण होता है और यही शक्ित व्यवस्था 
में निर्णय को स्थिति लाती है। इन सो में स्थायित्व के साथ ही साथ लगातार परिवरनेत 
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और उथल-पुयल होते रहते हैं। यह एक कुशल और प्रभावशोल राजनी तिक व्यवस्था नहीं 
है जो पसिवर्तनों और स्थायित्व वे बीच सतुलन वनाए रखे। दूसरे शब्दों मे राजनीतिक 
व्यवस्था की प्रभावशोलता की कसौटी इस बात में निहित है कि वह सम्भावित परिवतंनो 
झोौर वर्तमान स्थापित्व के दीच सतुलन रखने मे कहा तक सफल होती है ? तुलनात्मक 
पद्धति के प्रयोग से वर्तमान मे राजनीतिक व्यवस्याओ की ऐसी प्रभावशीलता या इसके 
अभाव के कारको को समझाते व समसने मे सहायता मिलती है ? इसलिए ही तुलनात्मक 
पद्धति का प्रयोग महत्त्वपृर्णं दब गया है। वयोकि, एक राजनीतिक व्यवस्था की 
अन्य राजनी तिक व्यवस्था से तुलना करते द्वी दोनो व्यवस्थाओ मे परिवतंन पा जडता के 
कारकों का सवेत मिलने लगता है। यही कारण था कि अरस्तू ने राजनीतिक स्थापित्व 
ब ऋत्तियों के कारणों को समझने के लिए हो पूनान के नगर-राज्यों के 88 सविधानों 
की तुलना को थी। इसलिए ही अरस्तू को तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तेक कहा जाता है । 
अत तुलनात्मक पद्धति, राजनीतिक व्यवहार की गहराई तक पहुचने के लिए आवशयक 
है। तुलनाओ के माध्यम से ही राजनीतिक समझ वढती है। राक्षेप में तुलनात्मक पद़लि 
के प्रयोग की उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओ से स्पष्ट कर सकते हैं-- 
(3) राजनीतिक व्यवहार को रामझने में सद्दायक है । 
(2) राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है । 
(3) राजनीति मे सिद्धान्द निर्माण करने में सहायक है। 
(4) प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तो की पुन प्रामाणिकता सिद्ध करने मे सहायक 
है। 

प्रथम अध्याय में तुलनात्मक राजवीति के महत्त्व का वर्णन करते समप इन्ही बिन्दुबो 
के इदे-गिर्द विवेचन हुआ है । जा बातें तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व स्पष्ट करती हैं 
वही तुलनात्मक पद्धति की राजनीतिक अध्ययनों मे उपयोगिता का भो सकेत देती हैं । 
दस लिए यहा इनका अलग से बिस्तार में वर्णन अनावश्यक है। यहा केवल इतना ही 
ध्यान रखना है कि आजकल प्तामाजिक विज्ञान और विशज्येपकर राजनोति-विज्ञान, नौति- 
विज्ञान (90॥09 5०७॥९८) बे,रूप मे देखा जाने लगा है। अब तुलतात्मक पद्धति का 
प्रयोग घटना-प्रवाहो (॥४८॥०5) के बारे मे विस्तृत व व्यापक भविष्यवाणिया करते बे 
अवस्पा तक पहुचते के लिए भी किया जाने लगा है । अब दलीय व्यवस्थाओं या विभिरत 
सामाजिक व्यवक्ष्यामों के राजनीतिक प्रतिमानों पर प्रभाव फी तुलना, राजनीतिक 
व्यवस्थामों में अस्यिरता की समस्या या श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस््या की स्थापना के लक्ष्य 
से की जाने लगी है, जिससे सरकार व समाज को सम्भावित खतरों से आगाह किया जा 
सके । इसमे तुलना ही आधारभूत है। तुलना करके ही ऐसी चेतावनिया दी जा सकती 
हैं। इस तरह तुलनात्मक पद्धति की घुलतात्मक राजनीति में ही नही, सभी सामाजिक 
विज्ञानों में उपयोगिता बढ़ती जा रही है। 

तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का विदेचन तथा इसकी परिभाषा करते समय हम यह 
ज्ञात कर चुके है कि अनक विद्वान वैज्ञानिक पद्धति और इस पद्धति मे कोई अन्तर नही 
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करते हैं ।* उस समय हमने इन दोनों के अन्तर की वात कही थी, यहा इन दोनों के अन्तर 
को विस्तार से स्पष्ट करझे यह समझने का प्रथास किया जाएगा कि दोनो पद्धतिया क्या 
मौलिक भिन्‍नताए रखतो हैं। 


तुलनात्मक पद्धति व वैज्ञानिक पद्धति 
(0097#एशाएष्र न्रष्प्र00 4४० 50ए8जशायराट धरष्टाप््00) 


वैज्ञानिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का अन्तर समझने के लिए यह आवश्यक है कि 
वैशानिक पद्धति का अर्थ समझ लिया जाए। इसका अथ॑ करते समय ही यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि यह तुलनात्मक पद्धति से कुछ भिन्‍तताए रखती है या नहीं रखती । सक्षेप में 
इसका वर्णन इस प्रकार है-- 

सामा यतया वैज्ञानिक पद्धति को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। व्यापक अर्थों में 
इसे विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति कहा गया है । इसे सत्यापतीय ज्ञान का व्यवस्थित निकाय 
धर खोज करने का एक तरीका माना है। इस अर्थ में वैज्ञातिक पद्धति ज्ञान की सभी 
शाघाओं में सवंद्ग एक-सी है। विशिष्ट अप को स्पष्ट करने के लिए आर०एन० थाउलेस* 
द्वारा दिए गए अये का उल्लेख किया जा सकता है। उसके अनुसार “वैज्ञानिक पद्धति 
सामान्य नियर्मो की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है ।” इध् 
अर्थ में व॑शानिक पद्धति का लट्ष्प पर्य वेक्षण द्वारा तथ्यों को जानना, उनको सकलित एव 
यर्गीह्त करना है । इससे परिवत्यों से सम्बन्धित आकडों के बीच अन्त सम्बन्धों को खोज 
करके सामास्यीकरण बनाने का प्रयास किया जाता है। 

वैज्ञानिक पद्धति में भी प्रयोग के,बुछ प्रमुख चरण होते हैं। रोवाल्ड यग' ने वैज्ञानिक 
पदति द्वारा सत्यता तक पहुंचने के लिए निम्न स्तरो व चरणों को आवश्यक माना है-- 

() वायंकारी परिकल्पना का निर्माण करना, 

(2) तथ्यों का पर्यवेक्षण, सकलन तथा आलेखन (7९८०:४॥४४), 

(3) आंकड़ों का अनुक्रमों या श्रेणियों मे बर्गी करण, 

(4) वैज्ञानिक साधास्यीकरण, 

(5) तियमों का प्रतिपादन | 

देशानिक पदति मे अध्ययन को किसी भी इकाई को लिया जाता है और उसके बारे मे 
कायंबारी (४०६।98) परिकल्पना दर सी जाती है। उसभे बाद इस इकाई से सम्दग्घित 
तष्पों गा अवलोदन वरके आकड़े एकत्रित किए जाते हैं । इन आकड़ो की परिकल्पना 
को ध्यान में रखते हुए वर्गी रृरण करके उनके आधार पर सामान्यीकरण बनाए जाते हैं। 


रफजाव-एसरीज (कच्चती 304. 6 अ्वाकठत6 ट्वृष्शर सलाएकरआरल दालफप्ट सता 
3८0 थफल्त 

38 ३ उ्रशठ्णेत्त4 446 उःबवए  उज्तट>, 4956, 9 28 

4ए७७३४ १००३ (६ ), +4//707९#₹54० है 5४7) ० 7५ ॥#ल, एच्यश्नणा, ता 
कणाप 9 लाहए एडान्टाआा़ 775, 958, 9 28 
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अगर अनेकों इकाइयों वा वैज्ञानिक पद्धति से किया गया अध्ययन उपलब्ध हो, तो इनके 
आधार पर सिद्धान्त बनाए जाते हैं। इन चरणो के विवेचन से यह लगता है कि वैज्ञातिक 
पद्धति तुलनात्मक पद्धति के समान ही है । बर्योंनि मोटे तौर पर तुलनात्मक पद्धति में भी 
ऐसे ही चरणो का प्रयोग होता है । परन्तु गहराई से देखा जाए तो दोनो में बहुत अन्तर 
है। कुछ अन्तर प्रक्रियात्मक हैं तो कुछ ताकिक कहे जा सकते हैं। इनका अलग-अलग 
शी॑को के अन्तांत उल्लेख करना इन्हे समझने मे सहायक होगा । 

(क) बुलनात्मक पद्धति व देज्ञानिफ पद्धति से प्रक्रियात्मक अन्तर (ए70००2679] 
8ीद्िलाएद$ एशएटलशा इलथाओ 800 ८०णराएआ4ा५० गाला०0)-- यह दोनों 
पद्धतिया प्रक्रियात्मक दृष्टि से काफ़ी भिन्‍नता रखती हैं परन्तु इनमें से निम्तलिखित 
प्रमुख हैं. प्रथम मन्तर अध्ययन की इकाई को लेकर है। बेज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की 
क्रेघल एक इकाई ही पर्याप्त है। इस इकाई का व्यापकतम अध्ययन इस पद्धति से किया 
जा सकता है और अन्य इकाइयो को अनिवायंता नही होती । परस्तु, तुलनात्मक पद़ति 
का प्रयोग ही तब हो सकता है जबकि कम से कम अध्ययन की दो इकाइया हो। यही 
कारण है कि जब किसी घटनाक्रम का केवल एक ही उदाहरण हो तो वैशानिक पद्धदि का 
तो उसके अध्ययन मे प्रयोग किया जा सकता है परन्तु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 
सम्भव नही है। दूसरा अन्तर तुलना फी इकाई के चुनाव से सम्बन्धित है। तुलनात्मक 
पद्धति में एक से अधिक इकाइयों को अनिवार्यंता, इबाइयो के चुनाव का आधार भी 
एक समान हो, यह आवश्यक बना देती है। यही कारण है कि तुलनाध्मक पद्धति चुनी 
गई इकाइयों वा आधार प्रत्ययी ढाचा या विचारबघ ((:77८४/07/) होना चाहिए । 
जवक्िि वैज्ञानिक पद्धति मे एक हो इकाई के कारण ऐसी आवश्यकता नहीं है। तीसरा 
अन्तर शोध के ढाचे से सम्बद्ध है । तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है 
कि अन्वेषण का ठाचा सुनिश्चित हो अन्यथा तुलनाए करना ही कठिन हो जाएगा। 
परल्तु वैज्ञानिक पद्धति के भ्रयोग मे ऐसा कोई बन्धन नही है । इस तरह दोनो विधिया, 
प्रश्रियात्मक अन्तर रखती हुई दिखाई देती है। 

(छ) तुलनात्मक पद्धति व देज्ञानिक पद्धति मे तात्त्विक भन्तर ($985(877९ 
4॥श0065 0७९७३ 5०७४४ 7ल्‍60006 890 ०007फथ॥॥४८॥7०0१००)-घुलना- 
त्मक पद्धति तात्त्विक दृष्टि से भी वैज्ञानिक पद्धति से भिन्‍न दिखाई देती है। इनमे पहला 
तात्विक अन्तर तुलना साम्वन्धी है। वैज्ञानिक पद्धति मे तुलना गोण होती है और कई 
वैज्ञानिक, अध्ययनों भे चुलनाओ का सहारा बिल्कुल ही नही लिया जाता अर्थात 
वैज्ञानिक पद्धति मे कई बार तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं पडती है। जबकि 
तुलनात्मक पद्धति मे तुलना आधारभूत होती है । तुलवात्सक पद्धति का तो प्रयोग हो 
तुलना करने के लिए होता है ! दूसरा अन्तर अध्ययन के उद्देश्य को लेकर है। वैज्ञानिक 
पद्धति के भ्रयोग का भरमुख उद्देश्य सिद्धान्त निर्माण से सम्बद्ध होता है। वैज्ञानिक पद्धति 
पिद्धान्त निर्माण के लिए ही अपनाई जातो है। परन्तु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 

सिद्धान्त निर्माण का दद्देश्य मान्न लेकर नही किया जाता है। इसमे तुलना! के-द्रीय लक्ष्य 
रहती है और सुलनाओो के आधार पर सामान्य निष्कर्ष विकाले जाते हैं। इस पद्धति के 
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प्रयोग से तुल्य इकाइयों के दीच समातताओं और असमानताओ का स्पष्टीकरण होता 
है पर तुलनाए सिद्धान्त निर्माण के लक्ष्य मे ही प्रेरित नही रहती हैं। यह दूसरी बात है 
कि ठुलनाओ से प्राप्त सामान्य निष्कर्पों का उपयोग सामान्यीकरण या सिद्धान्त निर्माण 
में कर लिया जाए पर यह गौण लक्ष्य ही रहता है। 

इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति तुलनात्मक पद्धति से काफी भिन्‍न है। इन दोनों प्र 
उपरोक्त भिन्‍्नताओ के अलावा भी कुछ अन्तर हैं । वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना के 
आधार पर ही अध्ययन इकाइयों का चयन किया जाता है। परन्तु तुलनात्मक पद्धति में 
दरिकल्पना इकाई के चयन के वाद की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का हर प्रकार की 
अध्ययन इकाई में प्रयोग सम्भव है। जबकि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग तब ही किया 
जा सकता है जब सभी इकाइया प्रत्ययी ढाचे की दृष्टि से एक समान हो । इस सबसे यह 
स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति व तुलनात्मक पद्धति दो भिन्‍न-भिलन प्रकार की पद्ध तिया हैं 
जिनमें समानता से अधिक भिन्‍नताए हो हैं । 

तुलतात्मक पद्धति के वैज्ञानिक पद्धति से अस्तर समझने के वाद इसका प्रयोगात्मक 
[विधि व सांझ्यिकी विधि से अन्तर समझना उपयोगी रहेगा। पहले हम इसके व प्रयोगा- 
रमक पद्धति के अन्तर का उल्लेख करेंगे और वाद में साख्यिकी विधि से इसकी समानता 
व भिन्‍तता का विवेचन करेंगे। 


तुलनात्मक पद्धति व प्रयोगात्मक पद्धति 
(00९2६ ७॥॥५६ श्रष्याप्े09 #४० ६२४ए६शाएश्ा 6५ ध्रष्टाप्00) 


तुसनाश्मृक पद्धति वी तरह ही प्रयोगात्मक पद्धति में भी दो था दो से अधिक परिवत्यों 
मे बोच आनुभविक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। हमने तुलनात्मक पद्धति की परि- 
भाषा बरते समय यह देखा था कि यह दो या अधिक परिवत्यों के बीच सामान्य आनु- 
अविक सम्बस्धों को स्थापना करने को विधि है। तब गया यह दोनो विधिया एक ही 
समान हैं? दोनों बे अप से तो यही तात्पयं निकलता है कि दोनो पद्धतिया एक-सा ही 
प्रष्य प्राप्त गरने से सम्बद्ध हैं। परन्तु वास्तव मे दोनों में बहुत अन्तर है। प्रयोगात्मक 
बद्धति के सशिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाएगा। 

ब्रयोगारमक पद्धति में दो या दो से अधिक परिवर्त्यों मे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
विशेष चरणों का प्रयोग दिया जाता है । सबग्ने पहले दो एक-से समूहों (८६०५४८॥/ 
ह्रा०ण्ए) का चयन डिया जाता है। इसमे से एक समूह को प्रयोगात्मक 5 | 
(छफ़व्गाएलाओं हाणणए) तथा दूधरे बो नियत्वित समूह (००४४:०। 87079) बनाया जाता 
है. अर्थात एग समूह पर प्रयोग शिए जाते हैं और दूसरे को प्रयोग के प्रमाद से 
रखा जाता है। समूहों के चुनाव के बाद परिदल्पना या जिन परिवत्यों में सन्नी हो 
खोज बी जाती है उछके अनुसार दोनों समूहों से सम्दन्पित आकड़ों का सकलन कब 
लिया जाता है । तीसरे घरण में एक समृद्ध को नियत्रित बर दिया जाता है. अर्थात 
उसको बाहरी उद्दोपड़ या प्रेरकों (800) से बचाहर रणा जाता है तथा दूसोे सपूह 
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पर बाहरी उद्दौपक का प्रभाव पडने दिया जाता है। कुछ समय तक दूसरे समूह पर 
बाहरी प्रभाव पडने से उसमे परिवर्तन आने की सम्भावनाए हो जातो हैं । एक निश्चित 
अवधि के वाद इस समूह से उन्ही परिवत्यों के सम्बन्ध मे, जिनके लिए प्रभाव से पहले 
आड़े एकत्न किए गए थे, दुबारर आड़े एकत्र किए जाते हैं और इन आकड़ो का पुहले 
वाले आवक डो से मिलान किया जाता है और इनमे अग्तरो को बाहरी उद्दीपक के प्रभाव 
से उत्पन्त माना जाता है। इससे दो प्य दो से अधिक परिवरत्यों का साम्बन्ध मालूम हो 
जाता है। उदाहरण के लिए, मतदान-आचरण और चुनाव प्रचार के वीच सम्बन्ध स्था- 
पित करना हो तो प्रयोगात्मक पद्धति वा उपयोग इस प्रकार किया जाएगा। 

चुनावों से बहुत पहले दो एक ही तरह के आथिक, सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक 
समानता वाले व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्र अध्ययन के लिए चुन लिए जाएगे। निर्वाचन 
क्षेत्रों का चपन करते समय यह घ्यात रखना जछरी है कि दोनो निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम 
समानता वाले हो क्योकि प्रयोगात्मक पद्धति के लिए दो समान समूह आवश्यक होते हैं । 
अब दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रश्शावली पद्धति से मतदान सम्बन्धी आऊकड़े एकल्न किए 
जाते हैं। मात लें कि दोनो निर्वाचन क्षेत्रो मं मतदाताओ के 30 प्रतिशत ने काग्रेपत दल 
को त्तथा 70 प्रतिध्त ने जतयघ को वोट देने का विचार व्यक्त किया | अब इनमे से एक 
निर्वाचन क्षैत्ञ को चुनाव प्रचार के प्रभाव में आने दिया गया भर्यात यहा चुनाव प्रचार 
होने दिया गया तया दूसरे निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव प्रचार विल्युल बद रखा गया। कुछ 
स्रमय बाद उन दोतो निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान सम्बन्धी आकडे फिर एकत्त किए गए 
और उनका पहले वाले आकडो से मिलान किया गया। मान लें ति नियत्नित निर्वाचन 
क्षेत्र मे इस बार भी 30 प्रतिशत मतदाताओ ने काग्रेस दल को तथा लगभग 70 प्रतिशत 
ने जनसघ को वोट देने का विचार व्यक्त किया। परल्तु दूसरे निबवाविन क्षेत्न में आंकड़े 
कुछ भिन्‍न हो गए | मान से कि उस निर्वाचन क्षेत्र मे अब मतदाताओं के 80 प्रतिशत ने 
कांग्रेस को तवा 20 प्रत्तिशत ने जनसघ वो बोट देने का विचार व्यक्त किया । इससे मंत- 
दान आचरण पर चुनाव-प्रचार का प्रभाव समझना सम्भव हो जाता है भर्यात मतदाने 
आचरण व चुनाव-प्रचार के वीच भानुभविक सम्बन्ध स्पापित करता सरल हो जाता 
है। मतदान भाचरण के इन आकडो को वास्तविक चुनाव परिणामों से और पुष्ट किया 
जा सकता है। 

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक पद्धति भी दो या दो से अधिक परिवत्याँ 
के वोच आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायऊ है परन्तु इस पद्धति का राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित परिवत्यों वे बीच सम्बन्ध स्थापित करने मे प्रयोग 
करना सम्बन्ध नही है। इस पद्धति के प्रयोग की शर्तें व्यवहार मे कभी भो पुरो नही की 
जा सकती हैं । जैसे एक ही प्रकार के दो समूह व्यवहार मे सम्भव नही हैं।॥ उपरोवत उदा- 
हरण मे दोनों निर्वाचन क्षेत्र एक से हो तो तात्पयय होगा कि दोनो निर्वाचन क्षेत्रो मे मत- 
दाता एक-से लक्षणों से मुक्त हो । अर्थात दोनो में एक-सो शिक्षा हो, एक-सा माधिरझ 
स्तर हो, एक-सी जातीय व्यवस्था हो, एक सो राजनी तिक जागरूकता हो, एक-से सचार 
के साधन उपलब्ध हो । दूसरे स्तर पर एक समूह को पूरी तरह नियत्षित रखता होता है 
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अर्पात इसवो पूरी तरह चुनाव प्रचार से मुदत्न रखटा आवश्यक है। व्यवहार में यह 
कितना कठिन होगा। तीसरे स्तर पर जब उद्दीपक प्रभाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र मे मत- 
दान आचरण सम्बन्धी आकडे फिर से इकट्ठे करने होते है तो मतदाता पहले वाति उत्तर 
को भूला नही होठा है और फिर वही उत्तर दे देता है। इससे सारे निष्कर्ष ही गलत हो 
जाते हैं। 

इत्त तरह प्रयोगात्मक पद्धति के राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित परिवरत्यों के बीच 
आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने की सेद्धान्तिक दृष्टि से आदर्श विधि होते हुए भी 
ब्यवहार म प्रयुक्त नहीं हो सकतो है। क्योंकि, राजनीति-शास्त का विद्यार्थी अपने प्रयोग 
की वस्तु मनुष्य वे साथ निमत्षित प्रयोग नही कर सकता है। मनुष्य स्वयं विधारशील 
होता है बह भावनाओं का पुतला है और साथ ही जिन विचारो, घारणाओं तथा भाव- 
नाओ के प्रभाव मं उसका राजनीतिक जोवन चलता है उसको गहराई नापना कठिन 
ही नही असम्भव भी होता है । राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित प्रयोग दोहराएं भी नही 
जा सबते हैं। ऐमे प्रयोगो के परिणामों मे काल एव स्थान के अन्तर के कारण भी 
विभिनता आ जाती है। स्वय प्रयोगकर्ता की मान्यताए, धारणाएं व कुठाए प्रयोग के 
परिणाम को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती हैं। इसलिए प्रयोगात्मक पद्धति तुलना- 
स्मक पद्धति का न तो स्थान ले सकती है और न ही दो या दो से अधिक परिवतंनों मे 
सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था कर सकती है! इसको व्यावहारिक सी माए इतनी हैं 
कि राजनीतिक व्यवहार को समझने मे यह सहायक नही हो सकती है । 


तुलनात्मक पद्धति द साब्यिकी पद्धति 
(0097$४&४६ 'रष्टाप्त00 ७१४0० ध&77/॥0९%0८ #ष्टाप्त00) 


साहियकी पद्धति में भो तुलनात्मक पद्धति के समान ही दो या दो से अधिक परिवर्त्योँ के 
बीच सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं। परन्तु इस विधि मे अध्ययन में सम्मिलित ५ रिवर्त्यों 
जो छोडकर अन्य सभी परिवत्यों को, उनमे आशिक सह-मम्बन्ध (900ध७ ८०णा€- 
]300॥5) स्थापित बरके अचल या नियत्रित क्या जाता है। उदाहरण के लिए राज- 
नीतिर सहभागिता (90॥0८४] छ॥(:थ००70०7) शिक्षा के स्तर में सम्बन्ध जानने के 
मिए उम्र या धर्म के परिद ये को अनेक सवर्गों (०३४८४०:४८४) मे विभक्‍्त करके नियद्धित 
बर तिया जाता है। आयु वे कई सदर्ग बनाए जा सकते हैं। 2 दर्ष की म्रायु तक का 
सबर्ग 22-30 वर्ष, 3-45 वर्ष तया 45 वर्ष से ऊपर को आयु का वर्ग । अब राजनीतिक 
सहभागिता व शिक्षा के स्तर मे सम्बध जानते समय आयु का दर्टिरत्य तब अचल या 
नियद्धित हो जाएगा जबकि सभो उदाहरण एक ही उम्र के वर्ग के लोगों के हो सम्मिलित 
रिए जाएगे। इससे आयु राजनीतिक सहभागिता शो इस अदस्था में प्रभावित करने 
बाला परिवर्य नही रहेया क्योंकि सभी स्यवित एक ही आयु-वर्ग के हैं। इस तरह राज- 
नीतिश सहभागिता व शिक्षा क स्तर के दीच सम्बन्ध विद्ित किए जा सकंगे । इतना ह्ी 
नहीं, शिक्षा के विप्रिन्त वर्ग बतावर इन सम्बन्धों को और अधिक गहराई से जानना 


तुलनात्मक पद्धति--अर्थ, प्रकृति, विषय-क्षेत्र एवं उपयोगिता. ॥3 


सम्भव होगा । इसी तरह धर्म के परिवर्त्य को भी नियत्नित रखा जा सकता है । 

उपरोक्त विवेचन ऐ स्पष्ट है कि धाडिपकी पद्धति मे भी यदी लक्ष्य प्राप्त किया जाता 
है जो तुलनात्मक पद्धति मे प्राप्त किया जाता है। परन्तु मह पद्धति तुलनात्मक पद्धति 
या स्थान नही ले सकती है क्योकि इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता हैँ जबकि 
अनेक उदाहरण या आकडे उपलब्ध हो। जितने अधिक जाकडें होगे उतना हो परिणाम 
प्ररिशुद्ध होता जाएगा। परन्तु राजनीतिक सस्याओ य व्यवस्थाओ के अनेक उदाहरण 
उपलब्ध नही होते है। उदाहरण के लिए समदीय प्रणाली की सफलता के साथ दलीय 
व्यवस्था की प्रकृति का सम्बन्ध जानने के लिए ससदोय श्रणाली के बहुस॒छ्यक उदाहुरण 
होने चाहिए अन्यथा परिवर्त्यों को उनमे आशिक राह-सम्बन्ध स्थापित करके स्थिर रखना 
सम्भष नही हो सकेगा। राजनीतिक व्यवस्थाओं के तो कभी-कभी दो-तीन उदाहरण ही 
मिल पाते हे । ऐसी मवस्था से इस पद्धति का उपयोग सम्भव नही हो सकता। 

सुलनात्मक पद्धति व अन्य पद्धतियों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलना- 
हमक पद्धति अपने आप में एक स्वतस्त् पद्धति है तथा कोई अन्य पठति इसका अनुकल्प 
(४00$0!॥(९) नहीं हो राकती है। राजनीति-विज्ञान मे व विशेषकर तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों में इस पद्धति का आधारभूत महत्त्व है। परन्तु राजनीतिक 
प्रक्रवाए अत्यन्त जडिल होती हैं। उनमे इतने परिवत्यं उतझे होते हैं कि सबकी तुलना 
करना सम्भव नही होता तथा अनेक परिवत्यों को अचल बनाया ही नहीं जा सकता 
है। अत तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग मे भी कई समस्याओं का सामना करना पडता 
है। सक्षेपर में इनका विवेचन करके इनकी गम्भी रता का अंदाज लगाया जा सकता है। 


तुलनात्मक पद्धति की समस्याएं 
(ए80ए8.8/05 09 ९06ए60८॥९५४ '्ष्ठहाप्त00) 


राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित तुलवात्मक विश्लेषणों में तुलनात्मक पद्धति का 
प्रयोग प्रमुखतया दो कारणो से कठित हो जाता है| एक तो पृष्ठभूमि परिवरयों (08९० 
ह70070 ५»7730]2$) की सख्या की समस्या रहती है तथा दुसरी समस्या एक-से प्रत्ययी 
ढाचे के आधार पर ही उदादरणो के चयन के कारण केरेज (०४५८६) की सख्या में बहुत 
कमी की है। राजनीतिक जीवन मे करोडो व्यक्तियों की गतिविधियां सम्मिलित रहती 
हैं। यह गतिविधिया व उन सब व्यक्तियों का व्यवहार प्रतिमान अनेक तत्त्वो से प्रभावित 
होता है। आधिक स्थितियो से लेकर जलवायु तक व भौगोलिक विशेषताओं से ऐति- 
हाप्षिक दुधंटनाओो तक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शासकों व सरकारो के व्यवहार 
पर पडता है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग मे इन परिवर्त्यों को समस्या अत्यधिक जटिल 
है बमोंकि राजनीतिक व्यवहार, हर स्तर पर हर क्षण इनसे प्रभावित होता रहता है। 
इसलिए तुलनाओ को यथाथंबादी बनाने के लिए इन पृष्ठभूमि परिवरत्यों की त केवल 
जानकारी ही आवश्यक है चरत इनको पहचाव भी जरूरी है। यह परिवत्यों की 
असख्यता, जदिलता, इसके माप की कठिनाई इत्पादि इनकी जानकारी सम्भव ही नहीं 


32.. तुलनात्मक राजनीति एव राजनोतिक सस्थाए 


होने देती है। दूसरी कठिनाई उदाहरणों की सख्या की है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग 
के लिए अनेक नहीं तो भी काफी उदाहरण आवश्यक हैं । इन समस्याओ का उन्मूलन तो 
सम्भव है ही नही। परन्तु इनसे बचने के लिए सामान्यत दो उपाय किए जाते हैं। एक 
तो तुलनात्मक विश्लेषण को तुलनात्मक स्थितियों पर हो केन्द्रित किया जाए तथा दूसरा, 
तुलनात्मक विश्लेषण को प्रमुख परिवर्त्यों पर आधारित रखा जाए। इससे उपरोक्त 
समस्याओं का आशिक रूप से समाधान हो जाएगा तथा तुलनात्मक विश्लेषण करने में 
सरलता रहेगी। 

तुलवात्मक पद्धति के अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्ष के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
पद्धति राजनीतिक अध्ययनों में अधिकाधिक प्रयुक्त होगी। इस पद्धति की वैज्ञानिक, 
प्रयोगात्मक तथा साध्यिकी विधियों से श्रेष्ठता के कारण तुलनात्मक राजनीति के 
अध्ययन में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। 


अध्याय 6 


तुलनात्मक राजनीति के उपागम : राजनीतिक 
व्यवस्था और संरचनात्मक-प्रकार्या त्मक 


उपागम 
(6/7ए/ण्णाए5 का ए०णएब्रारा+& एगरावरड : एणांंटो 578४शा बाते 
शाला, गिावएांणाबों 67एाण्बणा) 


तुलनात्मक राजवीति के परम्परागत और आधुनिक परिप्रेध्यो का चौथे अध्याय मे 
विवेचन किया गया है। इस वर्णव से यह स्पष्ट हुआ है कि परम्परागत और आधुनिक 
परिप्रेक्षयों में अम्तर का प्रमुख आधार अध्ययन विधियों भर अध्ययत के दृष्टिकोण का 
ही है। पायवें अध्याय में तुलनात्मक पद्धति के विवेचन में भी यही बात स्पष्ट हुई है। इन 
विवेचनो में अनेक बातो के अलावा प्रमुख बात यह उभरी थी कि तुलनात्मक राजनीति 
को परम्परागत अध्ययन दृष्टिकोण प्रधानत सस्थागत, मूल्य-प्रधान, व्यक्तिपरक, 
असत्यापनोय घ चिस्ततात्मक ही रहा, जबकि आधुनिक परिप्रेक्य मे नवीत अवधारणाओं 
पर आधारित, तवे-तये अध्ययत दृष्टिकोण अपनाए णाने लगे । बदली हुई परिस्थितियों 
में परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार किए गए सस्थाओ के अलग-अलग अध्ययनों से 
जटिल राजनी तिब प्रक्रियाओ की वास्तविक प्रकृति को समझते मे तथा सामान्य सिद्धान्तो 
के निर्माण में सीमित सहायता भी नहीं मिल सकी थी। अत तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों मे ऐसे अध्ययन उपागमो व प्रत्ययों की खोज की जाने छग्री जिनसे दूसरे विश्व 
गुद्ध के बाद की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं को रामझने में सहायता मिले । क्षय राज- 
नीति-शास्त्र मे प्रचलित राज्य, सविधान, सरकार ओर कानून आदि श्रत्ययों के भाघार 
पर की जाने वाली राजनीतिक तुलनाओ से सतही ज्ञान से भागे बदना असम्भव-सा हो 
गया था। बयोकि, विकासशील राजनी तिक व्यवस्थाओं ने एक तरफ तो परम्परागत 
अध्ययनों व तुलताओ को निरर्थक बना दिया! इनमे तेजी से होने वाले राजनीतिक 
पटिवत॑तों को पुराने ढरें को पद्धतियो व प्रत्ययो से समझना सम्भव ही नही रहा। दूसरी 
तरफ, नवोदित राज्यों मे होने वाले अस्तव्यस्त घटनाक्रमो और नाटकीय परिवतेनों ने 
राजनीति-शास्त्त के विद्वानो, विशेषकर तुलनात्मक राजनीति के अध्येताओ के सामने 
नई चुनौतिया और तुलना के विविध और व्यापक सदर्भ प्रस्तुत कर दिए। अत तुलता- 
त्मक राजनीतिना अध्ययनों को ययायंवादी बनाने के लिए उन सब श्रत्ययों व परिप्रेक्ष्यो 
को त्यागना आवश्यक हो गया जो राजनीतिक प्रक्रियामो वी वास्तविकताओ तक से 
जाने में असमर्थ थे। इनके स्थान पर नये प्रत्यघो का सृजन करना ओर अधिक उपयुक्त 


436.. तुल्तनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्वाए 


व्यवस्था विश्लेषण की आवश्यकता (6 !र८८०७॥५७ णी5%४दटवा5 6००9 ञ5) 

व्यवस्था विश्ेषण, राजवीतिक विज्ञान और विशेषकर तुलनात्मक राजनोविक 
विश्लेषण में अनेक बारणों से आवश्यक व उपयोगी बने गया है। अगर हम किसी समाज 
व्यवस्था गो सरचना के स्वर पर देखें तो यह स्पष्ट रूप से चार सरचनात्मक स्तरों से 
प्रिलकर बनी हुई व्यवस्था कद्गी जा सकती है? मह चार स्तर हैं--(क) साई विक, 
(छा) सहभागिता (ग) राजनीतिक और (घ) आयिक स्तर। 

वर्तमान विवेचन में हमारा मुख्य सरोक्ार केवल राजनीतिक स्तर की समाज को 
सरचना से ही होते के कारण हम इसी पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। राजनीतिक स्तर 
पर सरचना वा तात्पयें यह है कि राजनीतिक सरचनाए समाज की सरचना व्यवस्थाओं में 
उप-मरचनाए हैं, जिनमे एक ऐसी विशिष्टता होती है जो अन्य स्तरों की सरचनात्मक 
व्यवस्थाओं और स्वय समाज में भी नहीं पाई जाती हैं । राजनी तिक स्तर की सरचनात्मक 
व्यवस्था की यह विलक्षणता है कि यह समाज की अन्य स्तरों को सरचनाओं को आदेश 
प्रदान करती है। निर्णयों और नियमों के रूप मे इसको अन्य सभी व्यवस्थात्मक निकायो को 
अआदेश देने का अधिकार होता है। इन आदेशो का सभी निकायों द्वाए पालन कराया जा 
सके इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था के पास अवपीडक शक्ति होती है, जिससे यह सबको 
वही करने के लिए वाध्य कर सकतो है जो उतको करने के लिए कहा जाए। इस प्रकार 
हो सरचतात्मर व्यवस्था को समसतने के प्रयास अरस्तू से लेकर आज तक होते रहे हैं । 
समाज के विकास के साय दी राजनी तिक क्षेत्र मे भी जटिलताएं आ गईं, जिनको समझने 
मा प्रयत्न ही नहीं रुरना था, अवितु जिनको वें शानिक विधि से समझकर उनके सम्बन्ध में 
प्रामान्य सिद्धास्त बनाने का प्रयत्न भी करता था ) इसके लिए किसी ऐसी अवधारणा का 
सृजन आवश्यक हो गया जो परिदर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में जटिल राजनीतिक 
प्रक्रियाओं की गत्पात्मर शवितयों को समझने और उनके सम्वन्ध में सामास्यीकरण वरमे 
मसहायर हो सरे। इसके लिए डेविड ईस्टन ने एक नई अवधारणा को, जो प्राणी" 
विज्ञानों और समाज-शास्त्र में पहने से ही प्रयुवत हो रही थी, राजनो ति-शास्त्र से अयुक्त 
करने बा विचार रखा और तव से राजनीतिक अध्ययनों में इस अवधारणा पर आधारित 
ब्यवस्था विश्लेषण प्रमुद्द दृष्टिकोण बन गया है । तुलनात्मक राजनीति में इसकी आव- 
हुयरता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जाने लगी । 

(क) आधुनिक सुसमात्मक विइलेपर्णों मे पुराने प्रत्ययों को अनुपयुक्तता (6 
303065०36) ण॑ ०॥8 ९०८९८ए5$ ॥9 प्रा0व॑शा <०ग्राए॥9॥%6 43959)-< दूसरे 
दिश्व दुद्ध वे बाद राजनीतिक सरचनाओ और प्रकियाओं मे अनेक कारणों से जटिलताएं 
औ गईं। अतेर राष्ट्रों बे राज्यों वे रूप से उदय ने राजनीतियों मे इतनी मिन्‍नता ला 
डी हि इनमे संविधान में ब्यवस्था कुछ और प्रकार की बनाई गई और वह व्यवहार मे 
शुछअय हो प्रदार से सक्रिय होते लगी । इस कारण एसी राजनी तियों को 'राज्य', नराष्ट्रा 
मोर 'मदिधान' जँसे परम्परागत प्रत्य्यों क आधार पर समझना एकदम असम्मव हो 
शया बरयोकि, यह परम्परागत प्रदप अनक प्रकार वी कठिनाइया औौर सीमाए भ्रस्तुत 
हरने सगे ये। सक्षेप्र से, इन ध्रययों की तुलवात्मर राजनी तिक अध्ययन में निम्नलिछित 


तुलगामझ राजतीदि के 





कारणों मै बोई उपयोगिता नहों रह यई धी-- कक 

0) बह प्रद्यय कानूनी और संस्यायत अर्यो डारा मर्यादित और सीमित थे। 

(४) इन प्रह्ययों वा प्रयोग हर राज्य में भिल्त-मिल्ल प्रकार से किया जादा रहा था। 
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और अस्त बैवक्तिक सम्बन्ध की यह उबहेद्ता करत रह थे । मौर 

(७) इन प्राययो के प्रयोग पर आधारित उध्ययनों मे राजनीति के मैडारिविग और 

ओउचारिक्ता दाने पत्नों का ही ह्वान सम्मव या ठया राजनीति को वास्वविक्वाणं को 
तहू तक पहुचता कठिन हो झया था । 

इत कारपो से तुतवा मत राजनीति में “राज्य 
उपयोतिता नही रह गई थी। इसलिए ऐसे हैं की आवश्यकता महमूस की जाने सदी 
जो इन कर्मियों से मुक्त हो जौर राजनीति की वान्वविवताओ को समझने मे सहायता कर 
सके उदाहरण के लिए अगर सोवियत रुस को शासन ब्यवस्या का “सबरिधान' के प्रल्यय 
के आधार पर अध्ययन किया जाए ठा यह श्रेष्ट्सम लोक्तास्विक राज्य के रुप मे दिखाई 
देसी । किन्तु, वास्तदिकला दसझे पूर्लेनया दिपरीत है । अत "राजनीति व्यवस्था को अब- 
धारणा के आधार पर तुलनात्मत् अध्ययन दृष्टिकोध विकसित क रने को जावश्यक्ता पटी । 

(छू) तुलनाम्मक विद्नेपण के अधिक ब्यापक्र ढाचे को आवश्यकता (06 2८९४ 0: 
8 00076 ८0॥रफ"टॉ।८७$६८ (क्षा:5०0:४ 0/ ००गा 9979486 2॥3) 575)-पर म्परागत 
अध्ययन और तुलनात्यक विश्वेषण वेदल कानूनी मम्पात्मक ढाचों पर आपारित थे ॥ 
इनमे कानूतो या सम्गात्मक ब्यवस्थाओं छी तुलना और विस्वेपय पर ही वल दिया 
जाता था, जिससे अध्ययन वेबत औपबारि्ता डे आवरण मे ही हके रह छातेये। 
कानूनी सत्धामब दृष्टिकोग में राजनीयि के पराजतोतित समृहों और शक्तियों को 
सम्निलित करके अध्ययन नही किए जाते थे । जब कि, परिवित राजनौतित परिन्पि- 
तियो भें राजनीतिक संस्थाओं ब ब्यवहारों क्री सबसे महत्वपूर्ण नियामक शक्रिविया, 
राजनीति के बाहर ही रट्वर प्रमावक्ारों टग्र से सम्पूर्ण राजनीनिक सक्रियता पर 
बयारित रहने लगी थी । अत: आयुनिक तुलनात्मक विस्तेषणों मे उत सय शक्तियों को 
सम्मिलित करता अदरपक हा सया खिनसे राज्यों की कानूतो व सर्वधानिक गतिविधियां 
विबमित, सौमिद जौर नियत्रित होती हैं। कई वार तो ऐसा देखा जाता है कि राजनो तिक 
समस्याओं की कार्य-प्रणाली इन्हीं अनौपचारिक, अराजनीतिक और राजनोति से बाहर 
रहते वावों शविवदों से निश्चित होती है। उद्महरण के लिए, व्यवस्थाधिका सभाए क्या 
बाद, व्सि प्रकार बौर विवनी स्वतन्त्रता से करती हैं, इसके निमामक राजनीविक दल 
और वार्यपातिका डन गए जो स्वयं सर निर्घय करके व्यवस्थापिका की औपचारिक 
छाप या मोहर जगाने के लिए विद्वेयको को विधान मण्डलों मे प्रस्तुत करते और उनसे 
/04/9:%8 क्या दिखावा क्स्ते हैं। राजनोतिक्ष दलो की ऐसी मूमिका सरकार के 
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द्रव वाटर का क्षाग्रेस से जपने दल के बहुमत के माध्यम से पूर्ष नियत्रण ह्दी 
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नही है अपितु कार्यपा लिका व व्यवस्याविका का ससदोय प्रणालियों से अधिक विलयन 
भी दखने का मिलता है । अत. तुदनात्मक राजनीति में ऐसी अवधारणा को आवश्यकता 
महसूस की जाते लगी जो राजनीति के अराजनोतिव तथ्यों को अध्ययतों में सम्मिलित 
करने में सहायक हो । राजनीतिक व्यवस्या की अवधारणा ऐसी ही आवश्यकता को पूरा 
करती है। 

(ग) तुलनात्मक रामनोति में विचारधारा से मुश्त दुष्टिकोण की आवश्यकता ([॥८ 
9660 0 80 3060००३॥८थॉ५ 46८ 3904०) 49 ९009393४८ 90॥४०७)-- 
वर्तमान शताब्दी मे राजनीतिक बव्यवस्थाए रॉजनीतित विचारधाराओं वे टकराव वी मच 
बनी हुई है। हर देश म परस्पर विरोधी विचारघाराओ ने प्रचार के! और प्रमार प्रयत्वों व 
कारण राजनीतिक ब्यवस्वाओ पर आतरिक ओर बाहरी दृष्टि से भारी दबाव पड रहे 
हैं और विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाएं विशिष्ट विचारधारा के रग में रग गए हैं। अब 
लोकतन्त्र तानाशाही, साम्यवादी और पूजीवादी ब्यवस्याओं म भी इतक अर्थ-व विध्य हो 
गए हैं। अत कानूनी सस्यागत अध्ययन विचारधारा से जुड जाने के कारण उपयोगी नहीं 
रहे और ऐसी अवधारणा की आवश्यकता हुई जो विभिन्‍न दिचारपघारात्रो से व्रस्त 
राजनीतिक ब्यवस्थाओं का, इन सबसे मुक्त रहकर अध्ययन सम्भव बना सके अर्थात, 
ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक हो गया जो राजनीतिक व्यवस्याओ को विचारधारा के कोण 
(2ह्ट८) पे नही देखे और तटस्य व निव्पक्ष रूप से उनकी व्याख्या करने में सहायक हो । 
राजनीतिक व्यवस्था की घारणा ऐसी ही धारणा है जिसका समय, स्थात और विचार- 
धारा विश्येप से कोई सम्बन्ध नही होता है! 

(घ) तुलनात्मक राजतीति में ययापंवादों दृष्टिकोण की आवश्यकता (7/6 
7९९४ 6 8 ॥०था$ 890०७ गा ९०गरएगरअर८ट 90॥॥089)--तुलनात्मक 
विश्लेषणों का प्रमुख उद्देश्य राजनीति की वास्तविकताओं को समझकर राजनीतिक 
व्यवहार के बारे म॑ सिद्धान्त निर्माण करने का है। इसके लिए राजनीतिक व्यवहार 
को प्रभावकारी ढंग से नियमित और निरूषित करने वाले कारकों को जानने में 
तुत्तनात्मक राजनीति को अधिक दिलचस्पी है। तुलनात्मक राजनीति मे बेवल यही जानने 
का प्रयत्न नहीं किया जाता है कि राजनीतिक जगत म क्‍या हो रहा है, अपितु, विशेष 
रूप से यह जानने का प्रयास भी क्या जाता है कि ऐसा क्यो और किन कारणों से हो 
रहा है ?े वे कौत-सी शक्ितिया हैं जो इस व्यवद्वार को इस प्रकार का बनाती हैं? यह सद 
ययाय॑ तक पहुचन के लिए जानना आवश्यक है। इसलिए वास्तविक्ताओं तक पहुंचाने 
में सह्दायक अवघारणा का उपयोग तुउनतात्मक विश्तेषणों में आवश्यक हो गया। राजनी तिक 
व्यवस्था की अवधारणा तुलनात्मक विश्लेषणों को ययायंवादी अध्ययन में सहायक माती 
जाने के कारण आवश्यक हो गई। 

(च) तुलनात्मक राजनीति को देज्ञानिक अध्ययनबनाने के लिए ([86 ३6८० ० 
शा ९०एाएशक्षा५८ 90005 4 5घ४८एध$९ $६009)- राजनोति शास्त्र के विद्वानों 
का अरस्तू के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राजनोति से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञान 

फा रूप क्सि प्रकार दिया जाए ? तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इस प्रयन में विशेष 
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सहायक माना गाता है। तुलमात्मक राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने का मूल 
उद्देश्य ही निरतरताओं तथा सामान्यीकरणो की तलाश कर सुनिश्चित मा सम्माबित 
व्यवहारों वा सकेत देना है। राजनोति के इरा उप-अनुशासन को बैजानिक यनाने में 
परापरागत प्रत्यय सहायक नही हो पाए थे। यह प्रत्यय तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक 
बनाने में किस प्रवार सहायक नही रहें इसको समझने के लिए हमे यह समझना होगा कि 
कित्ती अध्ययन की कौत-शी स्थिति को वैज्ञानिक स्थिति वहा जाए ? इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता का इतना समावेश 
दो जाय कि उचित सामान्य नियमों के उत्पादन की स्थिति उत्पन्त हो जाए और उन 
सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने मे रामर्थ हो और भविष्य- 
वाणिया की जा सके तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित क्या जा घक्ता है। 

इस प्रगार, किसी अध्ययन मे प्रामाणिक सामान्य नियम, जो विशेष स्थितियों में लागू 
होते हो तथा जिनसे भविष्यवाणिया सम्मव होती हो, हो यह उसमे वैज्ञानिक स्थिति का 
सकेत माना जाता है। इसी प्रकार, तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक स्थिति भी उ 
स्थिति की ओर इंगित करती है जिससे सामान्य नियमों की उत्पत्ति होती ही भौर जिससे 
राजनीतिक व्यवहार के बारे से भविष्यवाणी सम्भव बनती है, तथा यह प्रामाणिक 
सामान्य नियम विशेष राजनीतिक स्थिति पर लागू हो नही हो, अपितु उसकी व्याध्यां 
भी करते हो। ऐसो स्थिति तुलनात्मक राजनीति की वैज्ञानिकता की स्थिति कही जा 
स्रकती है इसके लिए गये प्रत्ययों की अवश्यक्ता महसूस हुई। राजमी तिक ब्यवस्था का 
प्रत्यय इसी प्रकार का प्रत्यय है और इस कारण तुलनात्मक राजनी ति-शास्त्र को वेज्ञा- 
निकता के स्तर पर लाने में इसकी उपयोगिता इसको तुलनात्मक विश्लेषण गे आवश्यक 
बना देती है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है, कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम 
की विशेष उपपोगिता और आवश्यकता है। अब तक तुलगात्मक विश्लेषणों में जिन 
प्रत्ययो का उपयोग होता रहा था उनसे तुलतात्मक राजनीति को न वैज्ञानिकता के 
स्तर तक लाया जा सका था और न ही इनसे अध्ययनों को मथाथंवादी बनाने में विशेष 
सद्दायता गिल पा रही थी। परिवर्तित राजनोतिक सद्भ में सुलनाटमक राजनीतिक 
विश्लेषणों के सामने नई चुनौतियां अस्तुत हो गई थी और इनके अनुरूप राजनीतिक 
अध्ययन बने रह सकें इसके लिए नये दृष्टिकोणो बी आवश्यकता महसूस को जाने लगी 
थी। राजनीतिस व्यवस्था का दृष्टिकोण इस ज्ादश्यकता की पूर्ति के लिए ही इसमे 
प्रयुक्त किया जाने लगा | 


सामान्‍्म व्यवस्था रिद्धान्त : संक्षिप्त व्याख्या (७७ 60॥७त्र 8,805 
प्रफालण५ * & छाल ६६९०ए) 
+राजतीतिक व्यवस्था' को अवधारणा का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक है कि 
हम सामान्य व्यवस्या सिद्धान्त का अर्थ रामक्ष लें। “्यवस्था' की अवधारणा पर ह्ठी 
“एजनीतिक द्रगाणकी घारणा आधारित है, अत- राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ तब 


40.. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्षाएं 


तऊ समझता कठिन होगा जब तक कि हम स्तामान्य व्यवस्था सिद्धान्त को नहीं समझ लें । 
अत हम सक्षेप्र में पहले सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे। 

विकास की दृष्टि से देखा जाएं तो 'ब्यवस्था' वी अवधारणा, विमित्न अनुयासनों में 
विद्यमान कठोर विभवतीकरण, घोघ प्रयास के अनावश्यक आवृत्तिररण, प्रति-अनुशा- 
सनात्मक के अभाव से उत्पन्त परिस्थिति का मुकावला बरतने के स्लिए अ्रस्थावित हुई कही 
जा सकती है। विज्ञानों की ऐसी स्थिति में एश विज्ञान में शो. कार्य से प्राप्त अन्तर प्टि 
व ज्ञान का उपयोग अन्य किसी भी विज्ञान में नही किया जा सकता था। विभिन्‍न विज्ञानो 
या अनुशासनो के बीच स्वतः ही दोवारें छडो होने लगी थी, गिससे ज्ञान वा एक अनुशासन 
पे दूसरे अनुशासन की तरफ भ्रवाह नहीं हो प्रा रहा पा! इस स्थिति में निपटने के लिए 
अनेक विद्वान विभिसन विज्ञानों के एकीकरण को वात करने लगे। इन लोगो को मान्यता 
थी कि विविध अनुशासनो में अनेक सामास्य बातें समान रूप से पाई जातो हैं ॥ अत इनको 
एक तारठम्य में पिरोने के लिए कोई ऐसा अमूर्त ढांचा निभ्रित करना आवश्यक समझना 
गया जिससे कोई सामान्य सिद्धान्त बनाया जा सके और जो सभी अनुशासनो में समस्याओं 
को समझने में सहायक हो सबे । ऐसे सामान्य सिद्धास्त के निर्माण में प्रप्लशील विद्वानों 
ने सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का विचार विकसित किया जो “व्यवस्था” की अवधारणा 
पर आधारित है 

“व्यवस्था' की मवधारणा पर आधारित सामान्य ब्यवस्पा छिद्धान्त वा प्रारम्मिकत 
विवेचन 920 में जीवशास्त्री वॉन बर्ट ले-फी द्वारा किया गया या किन्तु, इस पर गहतता 
से चिन्तन दूसरे विश्व युद्ध वे बाद ही शुरू हुआ। इस सिद्धान्त का अमूर्त रूप तो जीव- 
शास्त्र से प्रस्पापित हुआ । किन्तु, इसका सामाजिक विज्ञातों में परिचालनात्मक एप 
सबसे पहले मातव-शास्त्र और बाद में समाज-शाम्त्र, मनोविज्ञान और राजनोति विज्ञान 
में स्थापित हुआ । यहा हम इस अवधारणा के विभिन्‍न अनुशासनो से विद्वानों द्वारा किए 
गए प्रयोग की चर्चा नही करके केवल सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त दा विवेचन करना 
ही प्रासगिक समझते हैं। मत इसी का सक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। 

सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त विभिन्न अनुशासनो में एकता लाने वाली अवधारणाओं 
की खोज से सम्बन्धित है। ऐसी ही एक अवधारणा, जिसके इर्द-गिईं सामास्प व्यवस्वा 
सिद्धान्त निमित किया गया है, 'व्यवस्या/ को है। व्यवस्था की विभिन्‍न प्रकार से परिभाषा 
की गई है । बर्टलेन्फी व्यवस्या की परिभाषा करते हुए लिश्षते हैं कि “यह अन्त क्रियाशील 
तत्त्वों का समूह है।"" (७ 5९६० लद्ागाचाड ्रशाकाए जंवरादवलाणा) हॉल एवं फंगन 
के अनुसार यह * वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओ और उनके सक्षणों के बीच सम्बन्धों 
सहित वस्तुओं का सपह है ।? (७5८४ 6 ०0९०७ ए08८फाल छत कटावा जाकर एड 
छल्वज़्श्या 06 ०-व्टा$ क्राव एल शा फदा जा हएए८५) इसी तरह की व्याय्या करते 


ग॒जठजाड़ ०० एलाआाब५, 'ठट्वनग 838 था पवणए, ठग उ>पत्तछ, एटा ॥ 
996, 7 3 & है 


348 घग 806 है. हडइथा, '0८वएध७७ ० ३ छाया + तलवलाओं 39:65, ४० 7, 956, 
ए 8. 2१४, #९7586५ 


तुलनात्मक राजनीति के उपायम : |4] 


हुए शोलिन घेरी से लिखा है कि व्ययस्था “एक ऐसा सम्पूर्ण है जो सघटक लक्षणों के 
विभिरत निर्माणक भागों से स म्प्रिश्चित रहता है ।'* 8 फएा06 जीत 5 0090 ण0्त 
प्रथा ए8/5-जव शाहश्या06 0 शा0006८5)। इन परिभाषाओ के बारे में डा० 
एस० पी० वर्माने लिखा है कि “इन संबमे वस्तुओ या तत्त्वो के ऐसे समूह का विचार 
संबिहित है जो विशिष्ट संरचनात्मक सम्बनन्धो और निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर 
एव दूसरे के साथ अन्त क्रियाशील और सम्बब्धित रहती है। इन्होने इसका स्पप्टीवरण 
करते हुए भागे लिखा है कि 'व्यवस्ष्या' को स्वीकार कर लेने से यह प्रश्न उत्पन्त होता है 
कि इन संबंधों की गहराई पा तीम्रता तथा इस्त अन्त-क्रिया की मात्रा फितती होने पर ही 
इनको 'व्यवस्था' का नाम दिया जाए ? अर्थात तत्त्वो के वेतरतीब एनत्नण् से 'ब्यवर्था' 
को किस प्रवार भिन्‍त क्या जाएं ? इसके उत्तर में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हूं, किस्तु 
इस विवेचन में हमे उनके; उल्लेख की आवश्यकता नही लगती है । अत यहा हमे सामान्य 
व्यवस्था के बारे मे इतना ही जानता आवश्यक है कि यह अवधारणा दो प्रकार के अथोँ 
मे प्रधुतत की जाती है। इन दोनो का सक्षिप्त विवेचन करके ही इस सम्बन्ध में सही 
निष्वपं निकालना सम्भव है। अत इसका अलग से वर्णन किया जा रहा है। 

(क) प्रयम प्रकार के अर्थ के अनुसार “व्यवस्या' शब्द का प्रयोग तभी करने की वात 
कही गई है जबकि बस्तुए महत्त्वपूर्ण ढय से परस्पर सम्बद्ध द्वो तथा उनकी अन्तर्निभरता 
का स्तर वाफी ऊचा हो । इस अथे मे, व्यवस्था, समय एवं स्पान के सद्ष॑ में द्रप्टव्य और 
उसका अस्तित्व अनेक अनुणासनो द्वारा स्वीकृत होता चाहिए। साथ ही साथ इस अर्थ 
में व्यवस्था से सम्बन्धित सरचनाए भौर प्रक्रिपाएं समय-क्रम के अनुसार बदलती रहने 
बाली होनी चाहिए । इस अर में व्यवस्था की परिचातनता ही प्रमुख मानो गई है तथा 
अनेक बच्तुओ के वेतरतीब सप्ूह्दी करण से इसको भिन्‍न माना गया है । 

(ख) व्यवस्या का दूसरा अर्थ पहले वाले अर्थ से एक तरह से अत्यधिक भिलतता 
वाला कहा जा सव ता है। ईस्टन की तरह अन्य बिचारको द्वारा भी व्यवस्था का सजना- 
त्मक पक्ष महत्त्वपूर्ण माना गया है । इस भर्थ वे समर्थक यह मानते हैं कि व्यवस्था का 
पहला बाला दृष्टिकोण न सही है ओर नही व्यावहारिक बन सकता है। अत. दे 
व्यवस्था का वह पक्ष ही स्वीकार करते है निसमे शोध के लिए तथ्य-पंकलन और 
विश्नेषण में सहायता व निर्देशन गिस्त सके ! इस अवधारणा का उपयोग शोध में हो सके 
इसका यही करे शजनीतति-आस्त मे ईस्टन द्वाश प्रचलित किया गया है । 

सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की इस सश्षिप्त व्याख्या में हमने यह देखा है कि व्यवस्था 
द्विद्धान्त सामाजिक विज्ञानों में जीव-शास्त्न,से आया है| मानव-शास्त्च, समाज-घात््त्र और 
मनोविज्ञान में इसफ्रे प्रचलन से प्रेरित होतर इस अवधारणा को राजनीति-शास्त्र में भो 
प्रयुकत करने का सर्वप्रथम प्रयास डेविड ईस्टन ने किया था। यद्यपि समाजशात्त्ियों ने 
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व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग मुख्यतया घाम्राजिक यथाय को समझने में ही किया, 
'किस्तु राव के० मर्टन एव टालश्रोद पारसन्‍्स ने इस सिद्धास्द वा राजनीति-शास्त्र में 
प्रयोग करने का सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया है। इन्ही के प्रभाव से व्यवस्था सिद्धास्त का 
राजनीति शास्त्र मे प्रचलन और प्रयोग होने लगा है। व्यवह्यरवादी ऋ्राति के बाद, 
ब्यवहा रवादी अध्ययन दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए, व्यवस्था विश्वेषण 
का प्रचलन बढता ही गया और आज राजनीतिक अध्ययनों में 'ब्यवस्पा' की अवधारणा 
मौलिक बन गई है जो अनेक कमियों के बावजूद अपना महत्त्व बनाए हुए है। व्यवस्था 
प्िद्धान्त का राजनीतिक अध्यमनों में विशेष अर्थ में ही प्रयोग होता है। इन अध्ययर्तों मे 
व्यवस्था की उप-व्यवस्था के हप में "राजनीतिक व्यवस्था' को अवधाएणा वा प्रयोग 
होता है । अत इसका अर्थ करके हो इसके राजनीति विज्ञान में विशेष प्रयोग को समझा 
जा सकता है। 


राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ व परिभाषा (786 १8६३७४8 390 [0९89॥005 

0 एणा0वग $५86ज9) 

95+ मे डेविड ईस्टन ने 'प्यवस्था सिद्धान्त' के समाज-शास्ह्ञीय अध्यपतो में उपयोगी 
प्रयोग से प्रभावित होकर, दि पोलिटिकल सिस्टम पुस्तक प्रकाशित की * जिसमे उन्होंने 
कहां कि वह सव सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र मे बायते हुए एक सिद्धान्त निर्माण का 
प्रयास करेंगे। उन्होने न केवल इस प्रक्रिया से सम्बन्धित पक्षों के विधय में वल्कि सम्पूर्ण 
राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्धित सिद्धान्तो के प्रतिपादत की आवश्यकता पर बल दिया। 
तब से उन्हे राजनीति शास्त्र में 'सामान्य व्यवस्था' छिद्धान्तों को लागू करने वाले 
विद्वानो मे प्रमुख माना जाता है ।”* ईस्टन से पहले मर्टन और पारसन्स ने सामान्य 
व्यवस्था सिद्धान्त को राजनीतिक अध्ययनों मे उपयोगी बताते हुए इसके आधार पर 
राजनीतिक विश्लेषण भी किए कितु वे मौलिक रूप से समाजशास्तती ये और इस 
कारण सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का उन्होंने राजनीतिक अध्ययनो मे प्रयोग तो किया 
प्र यह सब समाज-शास्त्ीय ठग से ही विष्पादित हुआ डे दिड ईस्टन पहले ऐसे राजनी ति- 
शास्त्री थे जिन्होने इस प्रिद्धात का राजनीतिक विश्लेषण में केवल राजनीतिक सदर्भ 
प्रमुख माना। एलेन बाल ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिएा है कि * साथ ही उनकी गिनती 
उन थोड़े से विद्वानों मे होती है जो मु्य रूप से राजनीतिशास्त्री हैं और जिनका अन्य 
सामाजिक विज्ञानो से गौष सम्बन्ध है। सक्षेप में ईस्टन अपना ध्यान राजी तिक व्यवस्पा 
पर यानी एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे से सम्बन्धित राजनीतिक तत्त्वों के 
ब्रतिहृप पर के द्रत करते हैं ।”* मटेन और पारसन्स के बारे मे इससे बिल्वुल विपरोत 
स्थिति पाई जाती है। वे मुख्य रूप से समाजशास्त्रो हैं ओर उनका राजनीति-शास्त्र के 
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साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह केवल गोण सम्बन्ध है। इस वारण मर्टन और 
पारसम्स वी राजनी ति-शास्त्र में व्यवस्था सिद्धान्त का प्रचलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
होते हुए भी ईस्टन के मुकाबले मे यह भूमिका गोण ही कही जानी चाहिए। आमण्ड 
और पार्यल ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “डेविड ईस्टन पहले राजवीतिशास्त्री 
है जिन्होंने राजनीति _को स्पष्टतया व्यवस्था के रुप में बिए्लेपित विया। इंस प्रकोरे 


राजतीति-शास्तर मे व्यवस्था विश्नैषण का प्रयोग विशेष रूप से डे वि ईस्टल के द्वारा ही 











प्रारस्म हुआ बहा जा सवता है. ] 
सामान्य अरथी में राजनीतिब व्यवस्था का तात्पय राजनीतिक व्यवस्या के 
तत्वों में या भागो मे सुव्यवस्‍्या से लिया जाता है। इस सुब्यवस्था से यह अर्थ लिया 
जाता है वि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न अगो के प्रतिमानित सम्बन्धों में एक 
नियमितता विद्यमान रहती है। |राजगीतिक व्यवस्था कोई स्वत॒त्न इकाई नही होती है। 
समाज व्यवस्या की अनेको उप-व्यवस्याओं में से एक उप व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था 
की है, जो अन्य राभी उप व्यवस्थाओ _>>आ्थिक स्रास्दतिक ओर घामिक से भिन्‍न 
प्रकार वी ही नही है अपितु उन सबसे इस बात में विचित्न हैं वि यह राब उप-ब्यवस्थाओं 
भोर सामाजिक व्यवस्था से पोरस्परिकता रे हुए और आत्त क्रियाशील रहते हुए भी 
बहुत अधिक मात्रा में स्वायत्तता रखती है। यह उन पब व्यवस्थाओ को भादेश ही नहीं 
देती बरन उनको तियब्रित करने को वाष्यकारी शवित भी रखती है। अत राजनीतिक 
व्यवस्था समाज की एक उप-व्यवस्था होते हुए भी एक विलक्षण प्रकार की उप-व्यवस्यः 
है। इसकी विलक्षणता का स्पष्टीकरण इसकी परिभाषाओं से सम्भव होगा। अत इसके 
लिए यहा इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाए दी जा रही हैं। 
ईस्टन मे राजनी तिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “किसी समाज हे 
पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को, जिधसे उस समाज में बाध्यकारी य 
अधिकारपूर्ण नीति-निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था हा जाता है।* ईस्टन वे 
द्वारा दी गई यह परिभाषा बहुत सामान्य है तथा राजनीतिक व्यवस्या की मौलित 
प्रकृति का ही स्पष्टीकरण करती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के लक्षणों का ब्यापव 
विश्लेषण करने मे कोई विशेष सहायता नही मिलने के कारण स्वय ईस्टन ने बाद ई 
इसकी अधिक सुस्पष्ठ परिभाषा दी है। उसने राजनीतिक व्यवस्था की अधिक सुस्प्र 
परिभाषा इन शब्दों में की है--. “राजनी तिक व्यवस्था स्वय में परिपूर्ण सत्ता है जो उः 
बातावरण या परिवेश, जिससे वह पिरो हुई होती है और जिसके अन्तर्गत बह प्रचलि/ 
होती है स्पप्टत पृथक्नीय रहती है ९. 5३% ८५536 
। + आमष्ड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषा वरते हुए लिखा है 
* राजनीतिक व्यवस्था से इमके अगो की अन्तर्निभरता और इप्तके पर्यावरण में किसी: 








20526 #क्रव्चव ब86. 0. छण्डीगा) ए०छटा (7:), 
+ (लहफ्क्रब्ाएरट #०7 
अं (तलाक बाफ़ा०्यक, 80च9व, [तार पतण बाएं ०, 966,7 25 रा 


6जणव टवडाणा, 4 उबाल कगी।:ववा 4) 
ल॥5, एल्टबघ००-पढरा, 965, 9 2[ ६006 777 //85 


44.. तुलगाश्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्वाएं 


हहिसौ प्रकार की सीमा हर बोध होता है॥' मामरा ने राजती दिश स्यवस्था के अर्यों गी 
अन्तनिर्भरता हो स्पष्ट करते हुए लिया है हि ' पारस्यरिर तिर्भेरता से हमारा आशय है 
हि जश हिसी स्यव€पा में ढिठ्ी भग_ हे गूर्णों पासक्ष्णों में परिवंत होता है तो इससे 
सभी अग और हम्पूर्ण स्यण्स्पा प्रभादित होती है ।'!* 

राशमीतिश ध्यगस्पा की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि रारतीतिक ब्यवस्था एक, 
ऐही उप स्पवस्पा है शिसके विभिस्त भागों में ऐसी सम्बस्धमृदता होती है कि स्यगहपा के 
हिसी भी भाग में हुमा कोई भी परिदर्दत अस्य अस्त छियाशीस मर्गों हया सम्पूर्ण 
राजनीति# ग्यवस्णा में भी मनुरूत प्ररिश्तेन हा देता है। एन प्रिषापार्भों से यह भी 
स्पष्ट होता है कि राजनीतिक स्यदस्था स्वय में एक परिपृर्ण सत्ता है जो रिप्ली परिदेश में 
ही सक्रिय होती है। इस पर्पाव रण से यह प्रभावित होनी है. हिस्‍्तु इस पर्यावरण की दास 
नहीं होती। इतता ही नहीं, वह एस पर्यावरण को निर्णायक रूप से निरूपित भी रुरती है।. 
राजनीतिक भ्यरस्पा की इत परिभायाओं से इसके सक्षणों का सकेह मिलता है। इस 
लक्षणों का विवेबन करने से राजनी तिर ब्यवस्या के अर्थ शो मधिरू अच्छी त रह समझता 
सम्मव होगा। अत सक्तेप्र में राजतोतिक ब्यवस्पा के प्रमुख सक्षणों का वर्णद दिया जा 


रहा है। 


राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षण (8380 ए्शणक्त गे शगापव्य 
$9॥८7) 

राजनीतिक व्यवस्था का अरय॑ करते समय हमने यह उल्लेण किया है कि यहू समाज 
की अनेक उप-स्पवस्थाओ में से एक उप-य्यवस्था है। समाज की इत उप-स्यवत्थाओं की 
यह विशेषता होती है कि इन सबसे अस्त किया होती रहती है। एश का दूसरी पर प्रभाव 
पड़ता रहता है और एक दूसरी पर स्वत पास्परिगता के कारण नियमित और सीमित 
होती रहती हैं। इसी सदर्भ म हमने यह भी विवेघत रिया है कि राजनीतिक स्पमस्पा 
एक विचित्र उप-व्यवस्था है जिसकी वितक्षणता इस बात में है कि यह अन्य उप« 
व्यवस्थाओ की सीमाओ का आधिकारिक ढंग से निर्धारण कर सकती है तथा सभी 
उप-व्यवस्थाओं का आदेश देते को बाध्यकारी शवित्र रखती है। इमसे स्पष्ट है कि राज- 
नीविक व्यवस्था के कुछ आधारभूत सक्षण होते हैं जिनके आधार पर यह अन्य उप» 
व्यवस्याओ मे से एक होते हुए भी उनसे भिन्‍द और विलक्षण बन जाती है। मामण्ड और 
82% दुल ने इसके कुछ लक्षण इस प्रकार दताए हैं। 

(5) भागों को अस्ततिर्भरता या अस्त सम्बन्धित शतिदिधियां ( विशध्ररटुलान 
एेशाएल ० एक 0 ्राध्यव॥व्व बल्ाधगत5६)--आमण्ड का अमिमत है कि हर 
व्यवस्था की तरह हो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न, भाग, णा, बएऐ, मे, घी, एड. खूसरे. 
पर निर्भरता की स्थिति रहती है। इसको स्पष्ट करते हुए आमण्ड ने यह कहा है कि 
राजनीतिक व्यवस्था के अगों में प्ररस्परिक निर्म रता से हमारा आशय इस बात से है कि 
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जय व्यवस्था मे विध्ती अग के सक्षणों में परिवतेन आता है तो इस परिवर्तन के कारण 
अन्‍य सभी अग और स्वयं सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित होः इसका धाएपर्य पह है कि 
7 हुर राजनीतिक व्यवस्था में अन्त सम्बन्धित क्रियाएं या भागों की अन्त निर्भरता यह 

अय॑ सन्निह्ित रघती है. कि हर राजनी तिक व्यवस्था मे-- (3) अतेक अग या भाग होते 
है (कार्यपालिका, व्यवस्थाधिका इत्यादि), (॥) विभिम्न अगो मे प्रकायरिमक सम्बन्ध 
होता है, (0) हर अग की सम्पूर्ण व्यवस्था में तिश्चित भूमिका रहती है, और (४) हर 
अग की भूमिका समान नहीं होती है। 

इससे स्पप्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था एफ सावमवी रचना के रामान मानी गई है, 
जिसमे पारस्परिकता पी दृष्टि से भग ठीक उसी प्रकार का सम्बन्ध रखते है जैसा कि 
ब्राणी शरीर के विभिन्न भागो के बीच सम्ब-ध होता है.॥| उदाहरण के लिए जिस प्रकार 
शरीर में कुछ अवयव जैसें--दित, मस्तिष्क आदि ऐसे भाग है जिनके बिना प्राणी शरीर 
जीवित ही नही रह सकता (यहां अगर दिल (॥6०४॥) को न लेयर केवल मस्तिष्क को 
ही लें तब यहू बात भौर भी अधिव स्पष्ट हो सवेगी) है। ऐसा ही अग राजनीतिक 
व्यवस्था में कार्यपालिका का है। राजनीतिक व्यवस्याए लम्बी मवधि तक व्यवस्थापिका 
या न्यायपालिका के म होने पर भी चल सकती है. किस्तु कार्यप्रालिबा के अभाव में एक 
क्षण भी नही चल सकती । यही कारण है वि कायंपालिवा का स्थान रिक्त होते हो 
उग़को तुर-त भरने की व्यवस्था वी जाती है। राष्ट्रपति केनेडी की गृत्यु के आठ मिनट 
के बाद ही उप राष्ट्रपति जौनसन ने राष्ट्रपति बे” पद का कार्य घार सम्भाल लिया था। 
भारत में प्रधात मत्ती नेहरू और लालबहांदुर शास्त्री की मृत्यु के समाचार मिलने पर 
तुरन्त ही तत्वालीन राष्ट्रपतियो द्वारा दोनो ही ब्रार गुलजारी लाल नन्‍दा को कार्यबाहप' 
प्रधान मत्नी निपुकत्त किया गया था। यह पद राजनी तिक व्यवस्था वा ऐसा भाग है कि 
हर व्यवस्था में इस स्थान के रिक्त होते द्वी इसके भरते की व्यवस्था रहती है। इन 
उदाहरणों को भौर बढाया जा सकता है। जंसे प्रणाली घरीर म हाथ या पैर की भूमिका 
के समान राजनीतिक व्यवस्था में भी ससद, न्यायपालिका होती है जितबे होने पर 
व्यवस्था का काम अधिक सुचारू रूप से चलता है। जैसे क्रिसी व्यव्ित वे हाथ म हो तो 
भी व्यक्ति जीवित रहेगा पर वह उस प्रकार सुधार बाय नहीं कर सबेगा जिरा तरह 
हाथ होने पर करता है। अत हर राजनीतिक व्यवस्था के अगो मे पारस्परियतता होती 
है। यह प्रकार्याप्मक रूप रखती है तथा हर अम कुछ न कुछ भूमिका अन्य अगो व झम्पूर्ण 
व्यवसाय के लिए अवश्य निभाता है जो परिस्थिति और आवश्यवता के अनुसार 
परिवरतनशील रही है। इस प्रवार, हम इस पहले लक्षण से यद्द निष्कप निकाल सकते है 
040 कक व्यवस्था में तीन तरह के हिस्से अन्त क्रियाशील रहत है। यह तीन 

() राजनीतिक व्यवस्था के प्राणघारी भाग (ए)७ फ़्यछ) 

(2) राजमीतिव व्यवस्था वे पूरक भाग (डणफाल्याला।व एथ75) और 

(3) 4/420269 व्यवस्था वे मानाय्यी भाग (000: ग्रत्यांक्ा) ए धा।$) 

राजनीतिव व्यवस्था के विभिन्‍न अगो में अन्त निर्भरता का बहुत महत्त्व होता है भौर 
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इसके कारण सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता का नियमन होता है। गत सल्तेप 
में हम व्यवस्था के विभिन्न अगो बी अन्त ज्ियात्मकता से निकयने वाले परिणामों पर 
प्रभावों का विवेचन प्रासगिबः समझते हैं। अर्थात्‌ राजनीतिक व्यवस्था के एवं अग में 
होने वाले परिवतंनो से सम्पूर्ण व्यवस्था पर कई प्रभाव हो सकते हैं। इनमे से कुछ प्रभाव 
इस प्रकार हैं-- 

() अन्य अगो या भागो पर इससे दवाव, खिचाव या तनाव आ सकता है जो 
सामान्य से लेकर आत्यन्तिक तब हो सबता है। उदाहरण के लिए, अचानत से तिक 
शासम वी स्थापना से हर राजनीतिक व्यवस्था मे कामंपालिका अग का यह रूप परिवर्तन 
अन्य सभी अगों पर जबरदस्त दवाव उत्पन्न करता है! 

(2) इससे अन्य अगो का रूपान्तरण तक हो सकता है । जँसे, उपरोक्त उदाहरण में 
सैनिक शासन से, न्यायपा लिका का एक तरह से रूपास्तरण ही हो जाता है। 

(3) इससे सम्पूर्ण व्यवस्था की निध्पादन शैली या प्रतिमानों में आमूल नही तो भी 
भौतिक परिवतेन आ सकते है । 

(4) इससे व्यवस्था टूट सकती है या उसमे ओर मजबूती आ सकती है। 

इस प्रकार, राजतीतिक व्यवस्था बे अग्ो की इस पारस्परिकता से कसी अगको 

भूमिका, व्यवस्था को बनाए रखने में सहापके भी हो सकती है अर्थात्‌ इससे व्यवस्था 
की कार्य -क्षमेता वे ्रभ्ादेका रिता बेढ सकतो है, जबकि दूसरी तरफ, इससे म्यंवस्थी दूट 
भो सकती है। अत हर राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न अग दो प्रकार की भूमिका 
निभाते हैं । इनमे से कौन-सी भूमिका निभाई जाएगी, यह कई परिस्थितियों और कारफो 
पर निर्भर करता है। इसका अं यह है कि व्यवस्था का हर अग सम्पूर्ण व्यवस्था के तिए 
(।) प्रकार्यात्मक ((0॥0॥0/2) भूमिका और (2) विकार्यात्मिक (6)8ची॥00073) 
भूमिका निभाता है। “प्रकार्यात्मक भूमिका में व्यवस्था को बनाएं रखने की भूमिका 
सन्निहित हाती है जवकि विवायत्मिक भूमिका में व्यवस्था वो तोडने वी पभ्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन मिलता है | ! आमण्ड की मान्यता है कि साप्तान्यतया राजनीतिक व्यवस्थाएं 
दूटती नहीं हैं। वे बडे से बड़े झन्नावातों को भी झेल लेती हैं। उदाहरण वे लिए, 'वाटरगेट 
काइ' की भहत्त्वपूर्ण घटना से अमरीका मे राजनीतिक व्यवस्था वेवल हिलकर रह गई 
पर दूटी नहीं। इसका बारण राजनीतिक व्यवस्था मे ही कुछ तियमितकारी सरचनाओं 
या पत्र रचनाओ का होना है जो कि व्यवस्था की सामान्य अवस्था में अप्रत्याशित विघचलन 
(0०५।३४०॥) को स्वत ही सक्रिय होकर ठीक कर देते है। उदाहरण के लिए, राज- 
नीतिक दल, हित समूह लोक्मत या नियतकालिक चुनावों की व्यवस्था इत्यादि ऐसी ही 
सरचतात्मक बव्यवस्थाए है। इसलिए ही तो राजनोतिक व्यवस्था को “स्वत नियत्नित 
व्यवस्था' तक कहा जाता है। 

(ख) राजनोतिक व्यवस्था को सीमा (06 8०णात89 ०4 एणाएर३] 5४४६॥)-- 

आमण्ड और पावेल का मत है कि “एक व्यवस्था कही से शुरू होती है और कही न कहीं 


वरत्ोला ९ फ़जाल, ब4ैताम् बन है 0ल्‍दक"दा0ा. नर रैक 
५ 'गकंपधाणवर (० (; 
इलंबात्म 5528००, पटक ४०४, सआएदा 856 ११0७, 4972, 9 48 20000 _ 
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चत्म हो जाती है” (8 5एशंथा। ब्॑ा5 5प्गराव्णीद्वाट बाते 0095 $0ग्राटश!टाछ) इसका 
यही जाशय है कि राजनीतिक व्यवस्था.का. एक निश्चित सीमाकन रहता है। इसको 
सामान्य व्यवस्था और अन्य उप-व्यवस्थाओ से स्वायत्तता रहती है। यह उनसे अन्त - 
सम्बन्धित होते हुए भी उनसे स्वागत्त रहतो है । यहा राजनी तिक ब्यवम्था की सीमा का 
थर्य समझ लेना आवश्यक है। इसकी सीमा राज्य कौसी कोसीमाकी तरह नहीं होतों हे।। 
इसकी सीमा व्यक्तियों, संस्थाओं या भू-भाग से सम्बन्धित नही होती है। इंगकी सीमा 
अस्त क्रियाशील राजनीतिक भूमिकाओ के सदर्भ में मानी जाती है। इस अर्थ में राज- 
नीतिक व्यवस्था की अवधारणा महत्त्वपूर्ण बनती है और समय, स्थान और विचारधारा 
से उन्मुक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य एक विशेष प्रकार की 
भूमिका व पारस्परिक अन्त जियाशीलता बाले व्यवितयों के समूह को ही कहा जाएगा। 
कोई एक स्त्री, एक पुरुष और दो-तीन बच्चे एक साथ खडे होने पर परिषार नही बनते 
है। अत. परिवार एक ऐसा व्यवित समूह है जो इसके सदस्यों के लिए. विश्ेप अन्त - 
क्रियाशील भूमिका से हो सम्बन्धित होता है। राजनीतिक व्यवस्था भी इसी प्रकार की 
भूमिकाओं की सीमा रखती है। एक किसान हल जोतते समय राजनीतिक व्यवस्था के 
भाग या उसकी सीमा में नही आता, किन्‍्तु बोट देते समय या राजनीतिक विषयों पर 
चर्चा करते समय वह्‌ राजनीतिक व्यवस्था की सीमा में समाविष्ट हो जाता है। अत 
राजतीतिक व्यवस्था की सीमा का अं राजवोधिक व्यवस्था के भागो की राजनीतिक 
भूमिकाओ से लिया जाता है| 
पु वीकिक व्यवस्था की सीमा के इस अधथं से व्यवस्था की सीमा सम्बन्धी अवधारणा 

कई लक्षण उभरते है जिनसे हम राजनीतिक व्यवस्था की बवधारणा के बये के बारे 
में और अधिक समझ प्राप्त करने मे समर्थ होते है। सक्षेप्र में राजनीतिक व्यवस्था की 
सीमा के इरा अर्थ से धह विशेषताएं परिलक्षित होती है-- 

(०) राजनीतिक व्यवस्था की सीमा लचोली होती दै। इसकी सीमा मे कगी या वृद्ध 
होती रहती है। उद।हरण के लिए, चुनावो या जग-श्राति के समय इसकी सीमा अत्यधिक 
बढ जाती है, किन्तु धृर्ण शाति व सुव्यवस्था की अवस्था मे इसकी सीमा सिकुड जाती है 
बयोकि, अनेक लोग राजनीतिक भूमिकाओं से हट जाते है। 

(0) सीमा से राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में परिपर्ण सता बन जाती है। इसका 
अर्पे यह है कि राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी सजीबता व 
गत्यात्मकता के लिए अवृश्यक् तत्त्व व्यवस्था के अन्दर ही विद्यमान रहते है।| उदाहरण 
के लिए, व्येवस्थाओ में जाए दिन सकट आते रहते हैं, किन्तु राजनीतिक व्यवस्था उन 
सबका सफलतापूर्वक मुकाबला करतों रहती है। कभी-कभी अभूतपूर्व अवस्थाओं में भी 
बह डावाडोल होकर पुन. भुस्थापित हो जाती है। टूटने के अबसर तो बहुत ही कम होते 
हैँ । क्यों कि, व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता होती है और अपने बाप मे टूटने से बचाव 
के साधन सजोए रहती है। श् 

हे (7४) राजनीतिक व्यवस्था को, सीमा के माध्यम मे ही अन्य व्यवस्थाओं से पृक 
४ सम्भव होता है। राजनीतिक व्यवस्था के समान ही समाज में और अनेक / 
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व्यवस्थाए--आधिक, सास्कृतिक होती हैं उनसे इसकी पृथक्ता और स्वायत्तता सीमा के 
आधार पर ही निर्धारित होती है। विन मम 0१० 
इस प्रकार, राजनीतिक ब्यवस्पा गो सीमा, भूमिरा के आधार पर निश्वित होती है, 
और इस कारण यह अवधारणा ग्ेह्याएमर बन जाती है ।_राउ्य की. अवधारणा में हर 
झ्यकित जो राज्य का नागरिक है, जिसने छाहे सरकार के बारे में कभी सुना भी नही हो ! 
तो भी वह उसका सदस्य रहता है, हिस्नु, सजनी तिक स्यवस्था के बारे में महू बात नहीं 
है। इसमे यह मानकर चला जाता है कि ब्यवित की अलग-अलग भूमिकाएं होती हैं और 
राजनोतिक व्यवस्था में व्यक्ति हभो सम्मिलित होता है जब वह दाजतीतिक भूमिषा 
निभाता है। राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट करते हुए आमण्ड ने लिया है कि उस भूमिबा 
को जिससे राजनीतिक व्यवस्था को सत्रियता पर प्रभाव पडता है, राजनीतिक भूमिका 
शहा जाता है। ल्ज्ज 
(ग) राजनीतिक व्यवस्था शा पर्यावरण (६एश/णाएशा! ० 8 एणाएड 
$95॥60)--राजमी तिक व्यवस्था अपने आप में ऐसो स्वतम्त्र ब्यवस्था नहीं है जो ढिसो 
_ भी प्रकार के पर्यावरण में क्रियाशोल रही रहती हो! ईस्टन की मान्यता है हि राज- 
तोतिक व्यवस्पा कई प्रकार के पर्यावरणों से घिरी रहती है और उतके द्वारा प्रस्तुत 
परिवेश के अन्तर्गत ही सक्रिय रहतो है.। ईस्टन ने परिस्यितिकोय, आधिक, सास्कूतिश, 
राष्ट्र के ब्यक्वित्त और जेल-सोंहिएगोप ((८:0०४७/४०) पर्षाषिएणों का दिशेष रूप से 
उल्लेय स्या है। हर राजदोतिक व्यवस्था के पर्यावरण में सक्रिय रहने से सम्दस्धित 
महत्वपूर्ण पक्त इस प्रषार विवेधित रहिये जा सकते हैं-- (क) राजनीतिक व्यवस्या चारों 
तरफ से वातावरण या पर्यावरण से पिरो रहती है। (८) राजतीतिक व्यवस्था उस 
पर्यावरण में ही परिचालित होती है जिससे वेह पिरों रहहों है। (ग) राजनीतिक _ 
व्यवस्था इस पर्यावरण छे प्रभावित होती है, और (घ) राजनीतिक ग्यवस्पा इस पयविरण _ 
को स्वय भी प्रभावित करती है। ध् 
इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्पां शऔौर उसके पर्यावरण के बोख निरन्तर अन्त दिया ) 
और लेन-देन होता रहता है। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश (079/$) पर्पावरण से ही 
बाते हैं जिनको वह रूपान्तरण मरे, निर्गतों के रूप मे पुन पर्यावरण में ही पहुचा देती < 
है। निवेशों और तिर्गंतों के बीच प्रति-प्रम्मरण (६८१७४८।०) भी पर्यावरण में हो 
संचालित रहता है। अत पर्यावरण से ही राजनीतिक व्यवस्था में मांगो के रूप मे निवेश 
अति हैं और निर्णयों के रूप में वापस उसमे ही निर्गत जाते है।  ++।. 7त5£ 
(घ) बंध भौतिक अवपोडरक या बाध्यक्षारों शक्तित का प्रयोग (03८ ० ]६8धवा6 
95९जों एण्टाट707 ७७ छा€ एछणध८०| $१४८क्‍9)---राजती तिक व्यवस्या अन्य सभो 
। व्यवस्थाओ स इस विशेषता के आधार पर ही अलग और अनो दो बनती है। अन्य व्यवस्थाओं 
के पक कौरििर्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति नही होती है। इस शत के कारण हो राज- 
दिशतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को आदेश देने वाली तथा उनसे सर्वोपरि बनती है। 
- शमी वारण से ईम्थ्न त राजनी तिब व्यवस्था को 'मूल्यो का आधिकारिक वितरक बहा है'। 
लासवेल और केपलन ने इस लक्षण के कारण हो राजनी तिर ध्यवस्था को 'यम्भीर बचनों' 
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(80ए७४६ 0609॥020079) की संडा दी है तथा डाहल ने राजनीतिक ध्पवस्‍्था को सत्ता 
हानूत मौर मधिकार' (93फ65 7ए6 शाएं 2ए0079) से जोड़ा है। इस विशेषता के 
कारण राजगी तिश स्थवस्था दण्ड देने की अधिकारपूर्ण शवित से ही युगत नहीं बनती है, 
मपितु कामूर्नों को लागू करने वाली बाध्यकारी शक्ति से भी युक्त बन जाती है। ॥ 

हंग विशेषता को लेकर सामण्ड और पादेल ने मैबस वैगर से सहमति प्रकट करते हुए 
लिधा है हि ' वैध शगित वह रामा ये घारा या धागा है जो राजनीतिक ब्यवस्था के कार्यों 
में प्रदाहित या पिरोया रहता है जो इसे इसका विशिष्ड लक्षण और महत्त्व तथा ब्यवस्पा 
के हुप मैं तगति या सामजस्य प्रदान करते है।/ । अत राजनीतिक व्यवस्पा हो एक ऐसी 
सत्ता है शिप्तके पास औधिस्य-युगत शक्ति रहती है मौर जो इस शवित का प्रयोग दण्ड 
देमे मियमों था तिर्णेयों गो लागू करते और लोगों को उन्‍हूं मानने के लिए वाष्य रूरने 
में कर सकती है। 

,/ईस प्रकार, हर राजनीतिक ब्यवस्पा का यह विशिष्ट सक्षण है कि उसके अन्तर्गत 
राजनीतिक सत्ताओं को ही केवल सामान्य स्वीकृति-्युगत शक्रित के प्रयोग और उस 
भापार पर साशाकारिता प्राप्ति का अधिरुार होता है। इसी कारण राजनीतिक 
गय वस्‍्था का ताएपर्य उन सप्री अन्त क्रियामों से है जो वेध भौतिक बाध्यता की शवित का 
प्रपोग या प्रयोग फरने की घमगी का नियमन करती है। अंत हूर राजनीतिक व्यवस्था 
के मर्गों के रूप मे राजनी तिक सरखनताए ओर भूमिकाए इसकी भौचिश्यपूर्ण अवपीशक या 
बाध्यकारी शरित के इदं-गिदं ही घूमती हुई दियाई देती है। हि 

राजमी तिश ध्यवस्थाओं के इन सक्षणों के विवेध्रन से हपध्ट है कि जब हम राजनीतिक 
व्यपस्था की बात करते हैं तो इसमे उत सभी अन्त क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो 
म्पायप्तपत्त भौतिक वाध्यका रिता पी शवित से सम्बन्धित होती हैं। इसमे भूमिकाओं का 
आधार होते के कारण, पे वल व्यवस्पा पिकाए, कार्य पा सिका एं, न्यायपालिका एं और प्रशास्त- 
कीय अभिकरणों को ही इसमे सम्मिलित नहीं किया जाता है अपितु उन सम सरचनाओं 
भौर प्रक्तियामो को भी सम्मिलित किया जाता है जितका राजनीतिश भूमिकाओं से 
सम्मम्प हो हक हा में यही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार 
की स्यवस्था होती है। जिसके भागों में अंत निर्भरता रहती है, जिसकी सुनिश्चित किन्तु 
सघीसी धीमा होती है, जिसके पंयविरण होता है और जिसके पास ओकिश्पपृर्ण वाब्य- 
क्रो शकित होंकी है! रन ऋुझगों के छारप रह तमी व्यवस्था से अन्त क्रियाशील रहते 
हुए भी श्वायत्तता व सद पिरिता रखती है। | लक क ध 





राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विध्येषताए (फलालबं एक्‍2८टा॥3॥425 
० ?०॥९३ $,॥6॥) 


राजमीतिए स्थवस्थाएं अनेक प्रकार के पर्यावरणों से पिरी रहती हैं और इन्‍्हो 
हि 5005 नही बे' 
न्तर्गंत सक्रिय होती हैं। अत इस प्रकार के पर्यावरणी परिवेश मे दाग स्यवध्या 
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के परिचालन से यह व्यवस्था कुछ विशेषताओं से युकत्र हो जाती है। डाहूल ने इसकी 
अनेक विशेषताओं का वर्घत क्या है और यह माता है कि यह विशेषताएं अधिाताश 
राजनीतिक ध्यवस्थाओं मे सामान्य रूप से पाई जाती हैं। सक्षेप मे यह इस प्रकार हैं-- 

(%) राजनोतिक च्ोतों का असमान नियत्रण (ए॥००॥ ०ण्राए्ण ण फुणा।र्श 
7080७:८६३)--ढाहल का मत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक विकास के 
कारण सरचनात्मक विभिन्‍नीकरण के साथ हो साथ विश्लेपीश्रण आ जाता है। इस 
विशेषीकरण के कारण राजनीतिक स्लोत--धन, शकित, सामाजिक स्तर और राजनीतिक 
कार्य, समान रूप से सब व्यक्तियों में विद्यमान नहीं रह सकते हैं। इन स्लोतों पर झिसो 
का अधिक ठो किसो का कम नियतण होता है विशेषीक्रण इसे बिना व्यावहारिक 
बन ही नहीं सकता । अत राजनीतिक झ्लोत, जिनके द्वारा एवं ब्यकित दूसरे ध्यतित के 
ब्यवहार को प्रमावित कर सकता है, सबम समान रूप से बट ही नहीं सकते। बसे भी 
व्यक्तियों मे मौलिक अतर होते हैं, लोगो के अलग-अलग लद्ष्य होते हैं और कार्य के लिए 
उनमे पहल्न करने की क्षमताएं भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होतो हैं। इस कारण, राज- 
नीतिक स्रोतीं पर व्यक्तियों का समान नियत्नण हो हो नहीं ससता। डाहल ने लोगों 
में चार प्रमुख बन्तरों के कारण यह असप्रानता अनिवार्य मानी है। यह चार अन्तर हैं--+ 
(१) लोगों का दिशेषीकरण, (2) लोगों पे जन्म से है मौलिक अन्तर, (3) छोगों के 
लक्ष्यों और श्रेरकों मे अन्तर और (4) खोगो मे छा की पहल करते को भिन्‍ने भित 
क्षमताएं। इन कारणों से राजनीतिक व्यवस्या के साधतों पर लोगों का तियत्नय उसी 
प्रकार का हो सकता है जिसके अनुरूप उनमे सामध्यं होती है । 

(ण) राजनीतिक प्रभाव को खोज या तताश (उच४०) 07 बण्ट्ड णि एणा।ठ' 
706060०९)--राजवी तिक व्यवस्था में हर ब्यक्ति राजनीतिक अश्रभाव प्राप्त करना 
चाहता है हर व्यकित के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं । अपने स्वार्थों को वह पूरा करना 
चाहता है। इनको पूरा करने मे राजनीतिक प्रभाव सबसे मंधिक सहायक होता है अत 
हर ब्यक्ति राजनीतिक शक्ति को कसी न कसी रूप में अपने उद्देश्यों को प्राप्ति £ 
प्रपुक्त कराने की कोशिश करता रहता है। इससे प्रशासन को प्रभावित करना बहुर 
सरल हो जाता है और इस प्रभाव म बाध्यकारिता का तत्त्व होने से व्यक्ित के स्वार्थ पूर 
करने में यह प्रभाव निर्णयकारी भूमिका निभाता है॥ अत राजनीतिक ध्यवस्था की यह 
विशेषता होती है कि इसमे हर ब्यक्ति अपने साधनो, स्थितियो और मवसरो के अनुकूह 
राजनी तिऊ प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। 

(ग) राजनोतिक प्रभाव का असमान वितरण (एाल्ला 05एणा ० 
90०0८ १0069८८)---लोकतान्विक शासन व्यवस्थाओ म सब व्यवित बराबर हो 
हैं, किन्तु यह समानता केवल अधिकारों के सम्बंध मे ही होती है । जहा तक राजनीतिव 
तभाव का प्रश्त है सब व्यक्ति इस दृष्टि से दरावर नहीं हो सक्त॒ हैं। छिस्ती व्यक्त क॑ 
राजनीति में अधिक रुचि हाती है दो कोई राजनोति से विल्कुत्॒ उदासीन हो सकता है 
कोई राष्ट्र का नेता होता है तो कोई ग्राम पचायत मे ही नतृत्त प्राप्त बरके सातुष्ट है 
जाता है। अत जल तिक प्रभाव तक सबकी समान रूप से पहच नहीं हो सकतो है 
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है। आजकल राजवीतिब ब्यवस्थाएं समाज मे पर्यावरण से पही अधिक अन्तर्राष्ट्रीय 
पर्यावरण से प्रभावित रहने लगी है। इस कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की कर्य 
राजनीतिक व्यवस्याओं से मन्त,जिपा बढ गा है) इसजिये हंस राजनीतिय व्यवस्था की 
चह विशेषता हो गई है कि वह अस्य राजनीतिक व्यवस्थाओ से अस्त क्रियाशील _रहनी है ।. 
(हा) गश्यात्मकता ओए तेजस्विता या समोवता (097000॥ 00४ ४॥०॥॥५)-7 
राजनी तिक व्यवध्याएं परिवर्ततशील होती है । मद प्राणवाद बनो रहता चाहती है । 
इसका कारण है वि ध्यकितयों की जावाक्षाएं भौर आवश्प्रकत्ताएं बदखती रहती है और 
इन बदलती परिध्यित्रियों के अनुरूप व्यवस्था का दलता और अनुर्प होता ही राजनी तिक 
व्यवस्थाओी मो गत्यात्पमक पा सजीव बनाये रथता है हुर ब्यवम्था मे निएयक सरचनाए 
समाप्त होती रहती हैँ। इसी तरह पुरानी भूमिकाओं के स्थान पर नई भूमिकाओं का 
निष्पादन आयफ्पक हो जाता है। राजतीतिर व्ययस्या रा बना रहना ही इस बात पर 
निर्भर करता है कि वह परितेनी मे प्रति कितनी सचेत और सजग है। यह्द मचेतता 
और पतजगता ही राजनीतिय व्यवस्था को गध्याध्मरता और सजीबता है । राजनीतिक _ 
व्यवस्था का जड़ द्वोना उसने टूटने बी स्थितियां उत्पस्त करता है। अत यह हर 
राजनीतिए व्यवस्पा की विसेप्ता होती है कि वह गत्यारमक बनी रहे।) । 
उपरोजत विशेषताएं ऐसी सामान्य एप अपर है, जो डाहुल गे अनुसार हर राजनीतिग 
व्यवस्था में पायी जातो हैं। जमाया व हैं मय प्रकार के अस्तर नह्दी हो 
सकते | उदाहरण के लिए, ऐसी कोई रा: ब्यवेत्या--साम्पवादी व्ययस्थाएं भी 
इसमें सम्मिलित है--नही हो राम ती है, जिसमे राजनीतिफ प्लोतों या प्रभावों का असप्तान 
एप से वितरण नहीं ही। इसी तरह लोक्ता- वर, स्वेण्ठाचारी और सर्याधिकारी शासन 
व्यवस्थाओं में सभी के द्वारा वंधता प्राप्त भरना अनियाय॑ है। अन्यथा इसके अभाव में 
राजनीतिक व्यवस्था टिक नही सकेगी। भरत हर राजनीतिय व्यवस्था में उपरोक्त 
सक्षण व विशेषताएं पाई जाती है । इनने अलावा भी ओर अनेक विध्िष्टत।ए राजनीधिफ 
व्यवस्थाओं मे पायी जाती है, किन्तु डाहल ने बेबल उन सामास्य विश्े पताओं को हो लिया 
हैं जो कम या अधिक मात्रा में हर राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहती है । 





राजनीतिक व्यवस्था की ज्रिमात्मकता (१८ हष्छताणाााड़ ० ४ 7 
[20700 

राजनीतिक व्यवस्या की क्रियात्मऊता से हमारा आशय इसके कार्य करने को विधि 
से है। हर राजमीतिक व्यवस्था में अपने अन्दर उठने वाली मागो या मिवेशों के रूप में 
आने बाजी बातो के बारे में क्रियाशील बनकर उन्हे नि्गंतों मे सुपान्तरित करने फी 
व्यवस्था हाती है। इसी प्र्रिया को राजनीतिक व्यवस्था की तरियाध्मक्ता कहा जाता है । 
दर राजनीतिक व्यवस्था के कार्य निष्पादन के तौन स्तर होते है-- (क) प्रवोधक-प्रक्रिया 
920 » (था) रूपानतर-प्रक्रिया स्तर, और (य) प्रतित्तस्भरण-यक्रिया स्तर । 

(क) राजनीतिक ब्यवस्या को दियात्मक्ता का प्रयोधर-प्रक्रिया स्तर (78०६४६४० 
ग्रणा॥०778 9700883 066006 0६८७०ँ०ए३ ठा छ000७9॥ 393670)--छजनी तिफ 


'004[ 


54.. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ 


व्यवस्था को स्पर्‌दनशोत या प्रवोधक बनाने के लिए कुछ श्रवोधक तत्तवों या कारकों की 
आवश्यकता होती है। यह प्रदोधक पर्यावरण या स्व॒य राजनोतिक ध्यवस्था में से आ 
सकते हैं। इनको निवेश या मार्गे और समर्पन कद्ठा जाता है। इसके सम्दन्ध में डेविड 
ईस्टन और आमण्ड एवं प्रावेल ने अलगन्अलग निवेशों को वाठ की है । इनका वर्णन 
पृषक से, राजनी तिक व्यवस्था विश्वेषण के छीर्ष क के अम्तगत क्या जाएगा, इसलिए 

यहा इतना ही जानना पर्याप्त रहेगा छि हर राजनीतिक व्यवस्या को क्रियाशील बनाने 
के लिए प्रेरक शक्तित चाहिए। यह निवेशों के रूप में इमको प्राप्त होती है, जिनमें 
प्राथमिकताओ दृत्यादि का निर्धारण करने के साथ हो राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकर्ता 
का यह स्तर समाप्त हो जाता है। इसका कायं तो केवल राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय 
करते की शक्ति प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, एक मशोन को कार्य बरने को 
अवस्पा मे साने के लिए सदसे पहले आवश्यक वोल्टेज की बिजली तपा अन्य कच्ची 
सामग्री इत्यादि उपलब्ध करनी होगी। राजनीतिक व्यवस्था की प्रवोधव प्रक्रिया में 


पर्यावरण पे मार्गे आती हैं। यह मार्ग व्यवस्था के बाहर और अन्दर दोनों ही जगह हे से मार्गे आती हैं। यह मार्ग व्यवस्था के वाहुर और अन्दर दोनों हो जगह से 
आ सकती हैं। / 


(य) ताजनी तिक स्पक्रया की कियास्मरता हर रुपाल्तर-मशिया स्तर (78८ $586 
0 ९०५८०४07-9700९5$..ण॑ फ_6 08९४०कॉरांवइ ए छ0४८३8] $) शधप)-- 
राजनी ठिऊ व्यवस्या में_प्रवोधर-प्रक्रिय के रूप में जो भी विदेश आते हैं उत पर 
राजनीतिक व्यवस्था को विचार करके उनका निर्णयों या निर्शमों में रूपास्तर बरना, 
डॉता है । किन्तु राजनीतिक ब्यवस्था में आने वाले निवेश कई तरह बे “उचित, अनुचित 

या बेह्‌इा भी हो सकते हैं (कई मार्गे केवल राजनीतिक सत्ता धारकों को परेशान करने 
के लिए भी रखी जाती है। ऐसी मागो को रखने वाले स्वय यह जानते हैं कि इनको पूरा 
करना सम्भव नही है फिर भी दत्तीय या राजनीतिक उद्देश्यों से ऐसो ऊटपटाग मार्गे भी 
निवेशो के रूप में राजनीतिक व्यवस्था मे श्रवेश पा लेती हैं ( इसलिये राजनीतिक इसलिये राजनीतिक 
व्यवस्था की सक्रियता के रूपान्तर-स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था हर मांग पर विचार 
करे यह आवश्यक नहीं है । [ बह अपने साधनों, व्यवस्था के साध्यों, मा के समयेको की अपने साधनों, व्यवस्था के साध्यो, मांग $ समरयकी की 
सद््या, माग के उचितपन और उसकी उग्रता आदि को ध्यान में रखकर उसका रूपान्तरण_ उचितपन और उसको उमग्रता आदि को ध्यान मे रखकर उसका रुपान्तरण 
करती है | अर्थात उसको स्वीकार या अस्वीकार या उसमे सशोश्षत इत्यादि करके निर्णय 
तर है दस हो बन है कर कल यम के हो सकते | बह तच्यात्मक से लेकर प्रतीकात्मक हझूप में या साभो के 
आवटन तक से सम्बन्धित हो सकते हैं (यह दानूनों, नीतियों और निर्षयों के रूप में पुनः यह वानूनों, नीतियों और निर्भपों के रूप में पुन. 
कि मे लीप यह यजनीतिफ ावस्या की जियालस्ता ता झा लए मआते है और यह राजनीतिक छी कियात्मक्ता वा दूसरा स्तर 


+ कतनना, होना है 

(ग) संजनोतिक व्यवस्था कियात्मकता का प्रतिसम्भरण प्रक्रिया स्तर (86 ४38८ 
॑ ल्ल्वे03०५ छा००९४५ ० शाह 07८70णगट्ट ण एगए८ठ। $;॥6या)--राजनीतिक | 
व्यवस्था में मार्गों के रूप में जो निवेग आते हैं अगर उनका रूपान्तरण उस प्रक्मार नह्दीं 
हुआ है जिस प्रकार माय करने वाले चाहते है तो उससे सम्बन्धित नीति, निर्णय या 














तुलनात्मक राजनीति के उपायम ८ ।5 


निगेत से प्रतिसम्मरण ((८९०४७४८४) भ्रत्रिया के माध्यम से मांग को और अधिक शक्ति- 
- , शात्री बना सऊठे हैं या भाव रुखने दाले चुप हेझर दैंठ सकते हैं। माग के श्य होने पर 
/ बजाए का उन उ उससे बहीग व बकका है गे वि म सरकार का समर्पन व उससे सहयोग वड सकता हे अन्यथा विरोध भी हो सकता है। 
संजनीहिक ब्यवस्पाजं की क्ियात्मक्ता को इस प्रकार चित्र 6.0 से समझा जो 
सझता है ! 





धानांबिक 
(पर्यावरण) 


€- एजनीतिक 





दित्र 6 , राजतोतिक व्यवस्था को क्षियात्मकता के स्तरों का रेघाचित्र 


दिद्ध 6.] में राजनी तिक व्यवस्पा की क्रियात्मकता के विभिन्‍न स्वरों शो दिखाया 
गया है। प्रबोधक-अ्रक्रिया का स्तर सामाजिक व्यवस्था के पर्यावरण और राजनीतिक 
थ्यवस्या के एक अश्य से सम्बन्धित होता है। क्योकि, प्रबोधऊ शक्ति के रूप में तिवेश 
समाज पे भो आते है । चित मे यह 'क॑ के द्वारा दिखाया झगा है. जो पर्यावरण का बह 
भाग है जो प्रवोधक-प्रक्रिया को प्रेरित करता है; रिस्तु, निदेग राजनीतिक व्यवस्था के 
अन्दर से भी जा सकते हैं। इसको राजनोतिश ब्यवस्ता के 'छ! भाग द्वारा दिखाया गया 
है। अत: प्रबोधक-प्रक्षिया का स्तर 'क' और 'ख से मिलकर बनता है। दूसरे स्तर पर 
रूपान्तरण, राजनीतिक व्यास्था के "गा भाग और सामाजिक पर्योवटण के 'ए” भागमसे 
होते हैं। अतः रुपान्तर की ग्रक्तिया का स्तर “ग' और 'घ” से मिलकर बनता है। यह 
निर्गमो के रूप में पर्यावरण में आता है जो श्रतिसम्भरण का तोसरा स्तर है। यहा 
राजनीतिक व्यवस्था ख' और 'ग' भाग से मिलकर बनती है। 

झूपान्तस्अक्रिया वो रेदत राजनीतिक-व्यवस्या के अन्दर लिद्ित करने का प्रखल्लन 
या प्रया गलत है। क्योकि, राजनीतिक निर्णय अत्रिया में अब अनेक मद्यजनी तिक सत्त्व 
सम्मिलित होने लग गये हूँ; झठ लनिदेशो का रूपन्तरण केदल राजनीतिक व्यवस्पा के 
अन्दर हो मानता यत्व है। इसी तरह, निदेश केवल वर्यावरण से ही आते हो यह भी 
बब धह्दी नहीं है। ठष्य तो यह है कि अषधिकाश्व निवेश स्वयं राजतीतिक व्यवस्था के 
अन्दर हीं उठन्‍न्‍न होने लगे हैं। लोक्कल्याणकारी शासन ब्यवस्थाओं मे तो यह वहुत 
अधिक होने लगा है। जत: निवेध्ों का भो केवल पर्यावरण से ही जाना मानना यन्नत है । 


56 . हुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक मस्याएं 


यही कारण है कि यह चित्त 6] ईप्टन और आमण्ड द्वारा दिये गये निदेश-निर्गेत माइलो 
के वित्नण से कुछ भिन्‍न है। इसी प्रकार, प्रतिसम्भरण के बारे मे कहा जा सकता है कि 
यह निर्गंतों ओर निवेशों के बीच ही नही मपितु, प्रवोषक-प्रत्रिया और रूपास्तर-प्तिया 
स्तर के बीच भी होने सगा है जो रेखाचित्र मे 'घ/ और 'छ' से दियाया गया है। इस 
तरह राजनीतिक व्यवस्पा वी क्रियात्मकता बहुत जटिल होती है। यह इतनी सरल नहीं 
होती जितनी कि चित्र 6 | द्वारा प्रस्तुत की गई है। 


ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या (54907 शत्छ ण॑ 8 एप्प 

5; 86घ9) 

हम पहले ही यह लिए घुक्े है कि राजनीतिक अध्ययनों में ब्यवस्पा की अवधाएणा 
का प्रयोग करने बाते विद्वानों में ईघ्टन ही सर्वप्रथम और सर्वप्रमुष किद्वात माना जाता 
है। उसकी 953 में प्रकाशित पुस्तक दि पोलिटिकल सिस्टम से उसने राजनीतिक 
विज्ञान में एक सामास्य सिद्धास्त निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। उसकी ]965 मे 
प्रकाशित दूसरी पुस्तक ए फ्रेसवर्क फॉर पोलिटिक्ल एनेतिसिस मे उसन उन प्रमुख प्रवर्गों 
को प्रस्थापित किया जिनके आधार पर ऐसा सामान्य सिद्धास्त निर्मित किया जा सक्रे, 
तथा 965 में हो प्रकाशित तीसरी पुस्तक ए सिस्टम्स एनेलिस्िस ऑफ पोलिटिक्ल 
लाइफ मे उन प्रत्ययी ढाचों को व्यवहार मे प्रयुक्त करके आनुभविक स्थितियों पर लागू 
करने का प्रयास क्या है। 

ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की व्याझया करते हुए लिखा है कि उन अस्त त्रियाओ । 
को, जिनसे समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण होता है, राजनीतिक व्यवस्था 
कहते है। उसके अनुसार--राजनीतिक श्यवस्था एक खुलो ओर स्वय समजनीय 
(४७-७०)०७५४४0]८) व्यवस्था है जो कि एक वातावरण में कार्य करतो है। राजनीतिक 
व्यवस्था का पर्यावरण ईस्टन के अनुसार दो प्रकार का होता है-- (।) अस्त समाजीय 
पर्यावरण जिसमें परिस्थितिकोय, जीवशास्त्री, व्यक्तित्व और सामाजिब व्यवस्था 
इत्यादि सम्मिलित किए जाते है, और (2) अतिरिक्त समाजीय पर्यावरण जिसमे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अन्तर्रोष्ट्रीय परिस्थितिकोय और अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक 
व्यवस्था का पर्यावरण सम्मिलित किया जाता है। 

ईस्टन यह मानता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था के दो विशेष अनुलक्षण होते है। एक 
तरफ तो, राजनीतिक व्यवस्था आदानो-प्रदानो और कार्य-सम्पादतों की भ्रक्रिया है। 
दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्था उत्पातो पा गडबड़ो और दबावो वी इतनी चशीभूत 
है कि इनसे इसका सतुलन भी विखडित हो सकता है । जहा तक राजनी तिक्र व्यवस्था की 
आदान प्रदान प्रक्रिया का प्रश्न है यह दो-तरफा होतो है तथा राजनीतिक व्यवस्था और 
पर्यावरण के बीच चलती है। जवकि कार्य सम्पादनता, राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर ही 
एक दिशा स दूसरी दिश्ञा की तरफ चलती है । जहा तक राजनीतिक व्यवस्था वी गडबड़ों 
और दबावों वी वशोभूतता का प्रश्त है, इसको रोकने के लिए व्यवस्था के अन्दर ह्दी 
इसके मुआवजे की प्रक्रियाएं होती है, जो राजनीतिक व्यवस्था को टुकडे-टुकडे होने से 
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विश्यामित हो णाती हैं वे ईस्टन गे अनुमार राजनी तिद स्ववस्था में मांगें बन जाती हैं। 
राजनीतिफ ध्यवस्था म इग प्रगार जी मांगे व्यवस्था में ददावों के सम्भादित पोत होती 
हैं। ध्यवस्था गा दयाव दो प्रवार गा हो रारता है। पहला मआायतती दवाव (४०07॥6 
88659) और दूसरा मागारमक दबाव (८076व 57९59) होता है। आयतती दवाव उस 
समय उत्पन्त होता है जब व्यवस्थावी मांगों बी ससाधन-दामता से मांयों भी संध्या गढ़ 
जाती है ) मराद्वात्मक' या तहवन्ददाव उरा समय उत्पन्न होता है जब राजनी तिड स्पवस्पा 
के पारा मांगों गा रसाधन बरतने का समय ही नहीं होता है। मांगें उस अवस्था में भी 
दबाय उत्पन बर देती हैं जय उने पर ध्यान देना गे ठिन हो जाता है गर्षोति ये व्यवस्पा 
हे ही प्रतिकूल पढ़ती हैं या व्यवस्था ने अन्दर विद्यमान लक्षणों मे विपरोत णाती 
हैं या उनसे राजनीतिय व्यवस्था मे सीमित साधनों का क्षय होता है । गई वार मांगे 
अपनी पेघीदगी के कारण भी दबाव उत्पन बर सबती हैं। उनमे जठिसता अग्य मांगों 
से उनके टवराव या ध्यवस्था से बमेतता बे बारण उत्पान हो सबती है। एस तरह माँ 
राहनीतिव व्ययस्पा में दवावों वे तिवेश बद्दी जा सती हैं। 
ईस्टन के द्वारा निवेश वा दूसरा पद्षा समय॑न माना गया है। रामर्थन राजनीतिक 
वस्तुओं की तरफ अभिमुयी द्वोत हैं। यह समर्थन रापारारमत या नदाराहमक, अभिवृत्ता- 
रमक या सक्रिय तथा खुत्तमखुल्ला अर्थात प्रकट या अप्रवट प्रवार ने हो सरते हैं। समन 
शासकों, शारान व्यवस्था और स्वय राजतीतिव ध्यवस्था बे प्रति राजनीतिव समुदाय वी 
मदारात्मक या सपरारात्मत प्रतित्रिया बी अभिव्यकित होते हैं। समर्यन शासकों, सता व 
मूल्य व्यवस्था भोर राम्यूर्ण राजनीति व्यवस्पा व प्रति राजनीतिद समुदाय बी इसे 
अनुषूस या प्रतिकूल प्रतिक्रिया की अभिव्यक्षित रुरते हैं । 
इस प्रकार, ईसटन राजनीतिय व्यवस्था मे निवेश मांगों मौर समययंनों को माता 
है। इनमे पहुता व्यवस्या पर दवाव डासना है और दूसरा राजनी तिर ब्यवस्पां सत्ता- 
ध्यवस्पा एप शासवो ने प्रति जनसमुशय वी अनुकूल-प्रतिबुल प्रतित्रियाओं बी अभिव्यक्ति 
है। मांगो की तरह ही रमयंन भी अनेक प्रतार मे होत हैं और रावका प्रभाव राजनी तिब' 
व्यवस्था वो रात्रिय बनाने वाला होता है। यह सत्रियता, समय नों बे अनुशूल होते पर 
व्यवस्या थी पोषक और समर्थनों के प्रतिशूस द्वोने पर व्यवस्था पी शोपर बन जाती है। 
(ण) मांगों का रुपाग्तरण (700 00४८४४0॥ त॑ ्या॥539)--मांगों बे श्पास्तरण 
मी प्रत्रिया उन तरीवों गो पहा जाता है जिनते राजनीतिक व्यवस्था अपने शमर्थनों 
और साधनों बा प्रयोग, सत्ताओ या शासको मो सम्बोधित मांयों को अस्वीशार करने, 
उनको पूरा करने या उनमे हेर-फेर परते के लिए वरती है। ईस्टन का अभिमत है कि 
शासकों बी सम्यस्धित मांगी को सिल्‍न भिन्‍न तरीकों से सम्बोधित किया जा सकता है। 
उसने इसम रे चार विधिया प्रमुप मानी हैं-- 
(0) हुए भांगें प्रत्यद्षा छप से, नवारात्मक था सका रारमक देय से पूरी कर दी जाती हैं। 
जैसे मौकरी दे दी जाती है या इसव लिए मता बर दिया जाता है 
(7) मधिडाश मार्गे पहले एक सामान्य माय में बदसी जाती हैं और उताका सामास्य 
नियम बगाकर सामास्य समाधान कर दिया जाता है। 
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00) कई मायो को सामान्य हिंत के मुद्दों मे परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे बे 
सामान्य नियम दयाने के स्तर तक महत्त्व प्राप्त कर सके और उसके बाद सामान्य नियम 
बनाकर उनका सामान्य समाधान कर दिया जाता है। 

(0) मागो की पहले सय्या कम की जातो है और फिर उन्हे लोक कल्याण को 
अवेक्षाओं और आकाक्षाओं में परिवर्तित करके पूरा कर दिया जाता है। 

सामान्यतया मागो को पूरा करन के लिए मागी का न्‍्यूनीकरण किया जाता है। न्यूनी- 
करण के कई तरीके और रूप हो सकते है किन्तु उनमे से प्रमुख तीन ही माने जाते हैं। 
प्रथम मे, मायो का समूहीकरण ओर सयुक्तीकरण किया जाता है | एक-सी मागो को या 
तुलतीय मांगो को एक साय करके उन सबका सामान्य उपचार कर दिया जाता है। 
मांगों के न्यूनीकरण की दूसरी विधि अन्तर-व्यवस्थाई है । इसमे मागो का कुछ दरवाजे 
पार करके ही आगे बटन देने के कारण, अनेक मांगे, द्वारपालो द्वारा रोक दी जाती है। 
इन द्वारो से मागो के पार होने के लिए झुछ शर्ते होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर 
ही माग व्यवस्था मे रूपात्तरण के लिए आगे बढ सकती है। ऐसे दरवाज हर राजनीतिक 
व्यवस्था में ससदो, न्यागपालिकाओ या प्रशासको के रूप मे होते हैं। जो मार्गे ने बल इन 
द्वारो से गुजरकर ही तिर्णय सत्ताओ के पास आने के लक्षणों बाली होती हैं उनको 
अनिवायंत इन्ही मार्गों से आगे बदना होता है, और इस प्रक्रिया मे मायो की सख्या कम 
हो जाती है । उदाहरण के लिए, कोई माग केवल ससद द्वारा स्वीकार होने पर ही पूरी 
की जा सकती है और ससद में इस माग का पर्याप्त समर्थन नही हो तो यह भाग ससद 
रूपी द्वार पर ही रुक जाएगी जौर भागे नही बढ पाएगी । इस तरह के दरवाज़ो पर बहु 
सब मागें रोक दी जाती हैं जो व्यवस्या या साधनों के अनुरुष नहीं होती है । मागों को 
कम करने को तीसरो विधि में मायो को मुद्दों मं बदलना हाता है अर्थात माग को 
महत्त्व को दृष्टि से ऊपर उठना है। यह काम स्वय शासक बर सफ्ते हैं या राजनीतिक 
समुदाय भी ऐसा कर सकता है । इससे माग सामान्य महत्व प्राप्त कर लेती है जिससे 
उसके! सकारात्मक या नकारात्मक समाधान बरने वे लिए सामान्य नियमों का निर्माण 
करना आसात हो जाता है । कभी-कणी ऐसा भाग को अनुचित टहरान वे लिए मी जिया 
जा सकता है। 

मागो की रूपान्तरण प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है। क्योकि, दसके द्वारा शासतो का 
समर्थन बढ या घट सकता है। एस अवस्या से मायों की रुपान्तरा अक्िया म्रमर्थन मे 
पटाव लाती है जबकि () राजनीतिक समुदाय के विसो महत्त्यपूर्ष स्यवित मी माग वो 
पूरा करने में शासव असफ्ल हो जाते हो । (2)मायों मे से टचिठ माय को पहचान कर 
उसको पूरा करने मे अक्षफल हो तथा (3) छासकों का मार्गों ने बारे मे जिया गया 
विरणय ही ठीक नही हो, तव मायो की र्पान्तरण प्रव्निया शासत्रो के समर्थन में कमी ला 
सकती है। समर्थ में कमी के वारण अभिवृत्तियो में पूट पढने लगती है और समूहों मे 
ऐसे सपर्प होने सयते हैं जो व्यवस्था को एकता मौर ठासता के लिए खतरनाक हो कक्‍ते 
हैं । ईस्टन का अभिमत है कि राजनोतिर व्यवस्था के समर्थन में कठाव या कमी सम्पूर्ण 
ब्यदस्था के लिए घातक हो सकती है। सारी व्यवरथा इससे टावाडोल हाने लग सकती 
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है। इसलिए हर राजनीतिक व्यवस्था मं समयंनो के कटाव या कमी को रोकने के लिए 
कई साधन अपनाए जाते हैं। सामान्यतया ये साधन तोन प्रकार बे होते हैं-- 

0) फूद और विभेदों को सीधे बम करने से समर्थेन कम करने वाला कारण दूर हो 
जाता है । इसवे लिए राजनीतित व्यवस्या म सरचनाप्मक परिवर्तत लाए जा सकते हैं। 
राजनीतिक व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया जा सकता है या ध्यवस्था का विभिन्‍नी- 
करण कर दिया जाता है । अनेक बार फूट या मतमेदों को दूर करने क लिए दमनवारी 
उपाय भी अपनाए जात हैं। फूट या मतभेद उत्पन्न वरन वाले अल्पस्तरूयक या छोटे समूह 
को दवा कर यह किया जाता है। 

(0 समर्थनों के भण्डार बनाकर भी कम होते समर्थन पर रोक लगाई जा सकती है । 
गह सबसे प्रभावी साधन माना जाता है । इसमे राजनीतिढ श्रेय देकर पहले से ही समयंक 


भण्डार रखे जाते हैं जो आवश्यकता पडत ही जोर-शोर से समर्थन के लिए आगे भा 
जाते हैं । 

(॥0 समर्यंको को पुरस्द्त क रक भी समय॑नो का वटाव रोका जाता है । इसमे सत्ता 
के समर्थकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा सामान्यतया सरकार को राज- 
नीहिक व्यवस्था वी वीमत पर ही करना पडता है। अत यह मधिक लोक प्रिय होते हुए 
भी राजनीतिक व्यवस्था के समग्र सदर्भ म हानिकारक होता है। फ़िर भी, सर्वाधिक 
उपयोग इसी का किया जाता है। 

इस प्रकार सम्यनों मं कटाव को रोकने बा सर्वाधिक स्थायी माध्यम समयंनों के 
अण्डार बनाना ही माना जाता है। यह एक तरह से विसरित समर्थन माना जाता है 
जिसमे विचारधाराओं सरचनात्मक अभिकरणों और ब्यक्तिगत गुणों का योगदान होता 
है। उदाहरण के लिए भेताओं में से कोई चमत्कारिक ्यवितत्व वाला नेता सीधे जनता 
मे शासन और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने वा अनुरोध करके अचानक ही 
जन सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह, विचारधारा भी समर्थन 
प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। सक्षेप में, मागो का रूपान्तरण इस तरह 
करना होता है शिससे समयंन बढें और अगर समयंन मे कुछ मांगों के कारण कठाव 
आदा है तो उसको रोकने के विविध साधनो में से किसी एक को या तीनो की अपनाकर 
समथन म वृद्धि की जा सके । 

(भ) राजनीतिक व्यवस्था के निर्मत (ए॥6 ०७७०७ ०७ 90॥0०0] $85ध0)-- 
ईस्टन की राननीतिव व्यवस्था की व्याख्या मे तीसरा महत्त्वपूं सघटक निर्गंतों का है । 
यह सत्ता-धारको के वे कार्य है जिनके द्वारा शासक राजनोतिक समुदाय की मागो को या 
स्वय उन्ही के द्वारा प्रस्तावित मागो को रूपान्तरण प्रद्निया के माध्यम से पूरा करने का 
प्रयत्न करते हैं । यह निगंत दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम को सत्तात्मक या आधिकारिक 
(४7079॥ए८) निगंत कहते है । दूसरे प्रवार के नियंत सह या सम्बद्ध (६ 5६००७/९०) 
निर्गत होते हैं। प्रथम प्रकार के निर्गंत सत्तात्मक या बन्धनकारी निर्णय होते हैं जो 
सामान्य कानूनों से लेकर न्पायालय के विशिष्ट निर्णयो के रूप म भी होते हैं। सह या 
सम्बद्ध निर्गंत बाध्यकारी नही होते हैं और इनका उपयोग वेवल सदर्भी या निर्देशात्मक 
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होता है। यह नीतियो, प्रतिवदताओ और तव॑ सगतताओ से सम्बन्धित होते हैं। इनके 
माध्यम से शासक अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों या कार्यक्रम को समझाने का प्रयत्न करते हैं, 
जिससे उतके शासन और वार क्रमो हे लिए समर्थन जुटाया जा सके । 

अगर निगगंतो को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह पर्यावरण से उत्पन्‍न उत्पातो या भागों, 
दब्ावों था विभेदों से उत्पन्न राजनीतिक व्यवस्था मे आने वाले तनावो के प्रति शासकों 
की प्रतिक्रिया है । इस बर्थ में तिर्गंत, निवेशों और निर्येतों वे दीच प्रत्तितम्भरण वी मव- 
घारणा को खीच लाते हैं। नयोकि, निगंतों का यह अर्य निर्मेतो के परिणामों को निदेशों 
दे निरन्तर आगम (०000070०४ 0709) ने साथ जोडतः है । इस प्रकार, यजनी विक 
व्यवस्था मे एक जटिल तथा चत्नीय प्रक्रिया स्थापित हो जाती है । ईरटम एवं तरह से 
दोहरे प्रतिसम्भरण की सबल्पता प्रस्तुत करता है । उसब्रे द्वारा प्रस्तावित यह दोहरा 
प्रतिसम्भरण इस प्रकार है--- 

(0) एक प्रतिप्तम्घरण तो उस जातबारी का हांता है जिसक द्वारा शास्तक अपने निर्गतो 
की प्रभाववारिता फो जाचते या अपन निर्गतों को पुन रामायोजित या ठीक बरने का 
प्रयत्न करते हैं । 

(॥) दूसरा प्रतिसम्भरण नियंतो के परिणाम का होता है। यह राजनीतिक समुदाय, 
राजमी तिक व्यवस्था के निवेशो, पर्यावरण इत्यादि के ऊपर प्रभाव से सम्बन्धित होता 
है। इस प्रतिसम्भरण से राजनीतिक व्यवस्था का, परिस्पितियों बे अनुरूप अनुकूलन, या 
परित्पितियों को इस तरह परिवर्तित करन से सम्बन्ध है जिससे निर्गेत राजनीतिश' 
व्यवस्था के अधिक पमरूप या उसके पक्ष में हो जाए । 

इस प्रवारर, ईहटन ने निर्मतों में हो प्रतिसम्भरण को घारणा को सम्मिलित कर लिया 
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अन्य व्यवस्थाए और पर्यावरच 


छिठ्व 62 ईस्टन का राजनौतिक व्यवस्था का मॉडल 
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है। ईस्टन द्वारा इसको पूषद उल्देख न करवे निर्गतों वे साथ हो जोडग र विवेचन करना 
इस बात वी पुष्टि है कि प्रतिसम्भरण प्रत्निया वा सीधा सम्बन्ध नियंतों से है। यह 
निवेशों, पर्यावरण और राजनो तिब व्यवस्था दो प्रभावित व रते हैं, बिन्‍नु, इसकी उत्पत्ति 
सीधे निय॑ंतों से ही होती टै। निर्गंत रूपान्तरण से जुडे होने ते कारण इससे एश प्रडार 
बच) चन्र राजनीतिक व्यवस्था मे स्थापित हो जाता है, जिससे निवेश, सत्ता मर रुपान्तरण 
और निर्मतों का प्रतिधृस्भरण द्वारा सम्बोधित बर दिप्रा जाता है। ईस्टन के इस निवेश- 
निर्णंत मॉइल को चित्त 62 वे द्वारा समया जा सकता है। 

चित्र 62 ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था वे मोड के सामान्यतया दिये जाने वाले 
चित्रों से एक बात में भिनतां रखता है और यह भिन्नता प्रतिसम्भरण बे दोहरेपन 
में निहित है। ईस्टत निर्गतों का प्रभाव जातने के लिए जानवारी प्रतिसम्भरण' 
बाग विचार प्रस्तुत बरता है जो 'परिणाम प्रतिसम्मरण” स इस बात म भिन्न है कि 
परिणाम प्रतिसम्मरथ बेवल मागो व समर्थन न राम्त ही राजनीतिब ब्यवस्था तब 
पहुचता है, जबकि जानकारी प्रतिसम्भरण सोधा तियर्तों, निवेशों, अन्य व्यवस्थाओं और 
पर्यावरण से राजनी तिक व्यवस्था तक पहुचता है या दूसरे शब्दों मे, सरकार स्वयं यह सब 
जानकारी के रूप मे प्राप्त करती है। अत जानवारो प्रतिसम्भरण में हप यह विशेषता 
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अतिसम्भरग 


चित्र 63 ईस्टन की राजनोतिक व्यवस्था का रेखाचित्र 


पाते हैं कि यह निवेश और निर्गतों के चत्रीय ढाचे के बीच में स्थापित रहता है और 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि, सत्तात्मक रूपान्तरण प्रत्रिया इससे निवेशों और नि्गेतो 
से दो तरफा सम्बन्ध स्थापित बरने मे सफल हो जातो है। अगर राजनी तिब ब्यवस्थाओ 
की वास्तविक प्रचावद्तता को देखें तो हम पाएग्रे कि परिणाम-प्रतिसम्भरण केवल एक 
तरफ और निर्गतो से निवेशों जी ओर चनन याजा “ जब कि जानता रो ध्रतिसम्भरण-..- 
(क) राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों, (ख) अन्य व्यवस्थाओ, (ग) परयविर्ण और 
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(प) राजतोतिक व्यवस्था के परिणाम निर्गंतो से सम्बन्धित होता है। 88 सतसे 
जानकारी का सरकार को तरफ निरन्तर आगम (८०0॥॥000७५ 79४) होता रहता 
है और इससे व्यवध्या जनता दे प्रति अनुक्रियाशील वती रहती है। 

ईस्टन के द्वारा प्रस्यापित राजनीतिक व्यवस्था के इस मॉडल की आलोचना या 
मूल्याकन अलग से नही करके व्यवस्था उपागम के सामान्य सृल््याक्त के साय ही वरना 
उपयुक्त होगा। तय शायद हम मूल्याकन का व्यापक सदर्म मं देख सवगे। सहा हम 
ईस्टन वे व्यवस्था मॉडल का राबर्ट सौ० बोन द्वारा दिया गया चित्त 63 देकर ईम्टन 
की राजतीतिक व्यवस्था वी अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करना उपयुक्त 
समझते है । 


आमन्‍्ड और पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या (8&॥णा। शत 
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राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा क ईहटन द्वारा दिय गय मॉडल का तिवेश- 
निर्गंत माइल कहा जाता है तथा आमन्‍्ड पौर पाये ल द्वारा दिय गय माँटव का सरचनात्मक 
प्रकार्याध्मक मॉडल कहा जाता है। आमन्‍्ड और पावेल ते राजनीतिक व्यवस्थ्रा व बारे 
में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यास्या को स्वीकार किया है, किन्तु इन्होंने राजनीतिक 
व्यवस्था के सघटकों वो लकर ईस्टन से बहुत आग्र बढ़ने का प्रयत्त क्या है। वे 
राजनी विक व्यवस्था अन्दर्व स्तु (७०77६॥03) को इसके प्रकार्यात्मक पहलुओं (४॥८॥072॥ 
85८८७) से पृथक्ष करने रामझते का प्रयत्न बरते हैं। अल्वव॑स्तु की दृष्टि से भी वे 
ईस्टन से कही अधिक विस्तार में जाते हैं और राजनीति व्यत्रस्था वी तीन अन्तर्वस्तु 
के सघटक श्रतिपादित करते है | यह सघटक--(क) राजनीतिक सरचनाओ, 
(ख) राजनीतिक सस्ट ति, ओर (ग) राजनीतिक अभिनेताओ के हैं। 

इसी तरह आमन्ड ने राजनीतिक व्यवस्था क प्रवार्यात्मर दृष्टि से चार महत्त्वपूर्ण 
पहतू प्रतिपादित किये हैं। यह पहलू बा यपदक--- (%) व्यवस्था की क्षमता या साम्य, 
(घ) छूपान्तरण प्रक्रिया, (ग) व्यवस्था के अनुरक्षण (रख-रखाय), और (घ) व्यवस्था 
के अनुफूलन के हैं। 

एक प्रकार, आमन्ड ओर पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश-निर्गत के रुप में 
देखन के बजाय सरघनाओ ओर प्रकार्यो के रूप मे समझन का प्रयत्न किया है। इसलिये 
इसका राजनोततिक व्यवस्था उपागम क्के अस्तगगंत विवेचन नही क्या जा रहा है। इसको 
सरचता मक-प्रवार्यास्मक विश्तेषण के उपागम में विस्तार से पिपेब्ित किया जाएगा। 
उप्ती विवेचन के साथ हम यह भो देखने का प्रयत्न करेंगे कि आमस्ड और पावद् ते 
राजनीतिक व्यवस्था की ईस्टन की अवधारणा में सशोचन और परिवर्द्धन करके उसको 
तुलन रमक विश्लेषण के लिए किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया है। 


राजीतिक व्यवस्था के कार्य (छणालात्मरप् गा ॥ ए०0॥ व्या 53बटक) 
किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यो को लिया जाए तो यह सामान्यतया दा स्तरों 
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पर निष्पादित होते हुए पाए जाएगे। प्रपम स्तर पर्यावरण से सम्बन्धित है॥ इस पर्या- 
वरण से ही शजनीतिक व्यवस्था को निवेश प्राप्त होते हैं और इसो पर्यावरण में 
राजनीतिक व्यदस्पा बे निर्णय या नीतिया निर्भतों के शुप मे श्ाते हैं। इस प्रगार, 
राजनीतिब व्यवस्था का प्रचालन राजनीतिक व्यवस्था और बन्द व्यवस्पाओं को अन्त 
किया के स्तर पर होता है इसको अन्त व्यवस्थाई प्रचालन स्तर कहते हैं। दूसरा स्तर, 
स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर की क्रियाओ से सम्बन्धित होता है। इसको मार्गों के 
रूपान्तरण या सत्तात्मक रूपान्तरणों गा स्तर रहा जाता है। इस स्तर पर निवेष्ों मे 
रूप में आने वाली मागो का ससाधान होता है। राजनीतिक व्यवस्था इन दोनों स्तरों पर 
एक साथ सक्रिय रहते हुए कई कार्य निष्पादित करती है। व्यवस्थावादियों ने ऐसे चार 
कार्यों का उल्लेख किया है। उनवे अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्थां को कम या अधिक 
भात्ना मे यह चार कार्य अनिवायंत करने होते हैं। इन कार्यों का टीक प्रकार से निष्पादन 
मे होने पर राजनीतिक व्यवस्था विखित होने को स्थिति में पहुच सकती है।॥ उनके 
अनुसार यह कार्य हैं--- (क) चयत और सयुक्तीकरण के कार्य (खा) रूपान्तरण था 
निर्गेत कार्य, (ग) व्यवस्था बनुरक्षण मे कार्य, मोर (घ) व्यवस्था अनुकूलन के कार्य) 

राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की दृष्टि से आमन्‍्ड और ईस्टन मे कोई विशेष अन्तर 
नही दिखाई देता है। ईस्टन भी राजनीतिक ब्यवस्पा वे ऐसे हो कार्पों का उल्लेख फरता 
है। किन्तु ईस्टन का मॉडल सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक न होूर निवेश नि्गेत गा होने मे 
कारण बह राजनीतिक व्यवस्था के बायों को अन्य प्रकार से देखता है जिसका हम ऊपर 
विवेचन कर आये है ) अत यहा राजनीतिक व्यवस्था बे सामान्य कार्यों का ही विस्तार 
से विवेचन किया जा रहा है! 

(क) चयन ओर सपुक्तोकरण का कार्य (86 50००0०॥ क्षात ए.शणियशाएणा 
40700075)-- रा जनी तिक व्यवस्था को समाज म॑ उत्पन्न होने वाल सघर्षों और विभेदों 
को ऐसी सीमाओ मे रखना होता है जिसस वे राजनी तिक व्यवस्या क लिए धातक नहीं 
बन सक ! इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मागो पर घ्यान देना होता है जो 
राजनीतिक समुदाय राजनीतिक «्यवस्था के समाधान बे लिए पेश करता है। हर 
राजतीतिक समाज में उठने वाती मागे या तकाजे असख्य गा अनगिनत हात हैं। अत 
राजनीतिक व्यवस्था को इन सब पर विचार करने से पहले इन भागों को लेकर दो कार्य 
करने होते है। पहला कार्य मागी के चयत का है और दूसरा कार्य इस प्रकार चुनी या 
छाटो गई मायो को सयुक्त करने का होता है । 

राजनीतिक ज्यवस्था को मागो का चुनाव या छटनी इसलिये करनी होती है क्योकि, 
हर राजतीतिक व्यवस्था मे कुछ ही मागो को पूरा करने को सामथ्यं और केवल कुछ ही 
मागों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था को माग्रो का 
अभिज्ञान हो इसके लिये मांगे रखने वाले कई साधन अपना सकेता है जिनमे हडतातो, 
तोड-फोड़ रथा हिसात्मक प्रदर्शनो तक का सहारा लिया जा सकता है। स्वय राजनीतिक 
नेताओ के द्वारा माग विशेष के चयन का दबाव डाला जा सकता है। अत विविध मागो 
में से कुछ को ससाधव के लिए छाटना राजनीतिक कारणो से लेकर व्यवस्था के साधनों 
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तक पर निर्भर करता है। वैसे, सामात्यतया मांगो के चयन में राजनीतिक व्यवस्था के 
मूल्य, नॉम्से (70:79) परम्पराएं, साधन और मांगों की उग्रता तथा समयंग का आधार 
अम्ुबतया देखा जाता है। मागो के चयन में इतके उचितपन और उनके पूरा करने से 
उत्पन्न होने वाली सम्मावित प्रतित्रियाओ वा भी ध्यान रखा जाता है। 
इस प्रकार चुनी या छाटी हुई मागो का रासाधत एक-एक करके करना हर व्यवस्था 
के लिए असम्भव होता है। इस कारण, मागो के सम्बन्ध में दूसरी क्रिया इनके सयुक्ती- 
फरण की होती है। मागो में एक से तत्त्व निहित होने पर या एक से लक्ष्यों से सम्बन्धित 
मागों को एक साथ करके विशिष्टता के स्तर से साप्तान्यता के स्तर पर लाया जाता 
है। यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी मांगों में समय, साधनों और 
प्रक्रियाओं की दृष्टि से प्राथमिक्ताओं का निश्चय करना ह्वोता है, जिससे मागो में कोई 
अनुक्रम स्थावित किया जा सके | इसके बाद मागो को रूपान्तरण या सत्तात्मक निर्णय 
के लिए राजनीतिक व्यवस्था अपने विचाराधोन रप लेती है। 
मांगों का चयन व समुक्तीकरण राजनीतिक व्यवस्था में एक समय या काल विशेष 
में प्रचलित सरचनाओ भऔर मूल्य व्यवस्थाओं के आधार पर ही किया जाता है। इसका 
यह अर्प नही है कि सरचनात्मक व्यवस्था को बनाये रपने वाली मागों वा ही चयन 
किया जाता है। कई बार ऐसी मार्गे भी स्वीकार की जाती है जो राजनीतिक व्यवस्था 
में त्रातिकारी सरचनात्मक परिवतंन लाने वाली होती है। यह इसलिप्रे आवश्यक है कि 
इसी से तो राजनीतिक व्यवस्था सजीव रखी जा सकती है। कई बार सरघनाओ में 
परिस्थितियों के बनुकूल परिवर्तत करना आवश्यक होता है। गत प्मय विश्लेप मे 
राजनीतिक व्यवस्था की सरचताओं का ध्यान रेपकर ही मागों का चपन करना 
विधेषकर प्तकट के समयो मे सम्भव नही होता है| 
आमनन्‍्ड की मान्यता है कि हर व्यवस्था में चाहे उसकी प्रकृति किसी भी प्रकार की 
बयो न हो, मांगों के उयन थे सयुवतीकरण की क्रिया सब जगह इसो तरह निष्पादित 
होतो है। इस रूप में यह कार्य सर्वध्यापी किन्तु राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, सरघनाओ 
और लक्ष्यों से सम्बन्धित होने के कारण सापेक्ष होता है। इस राम्बन्ध में यहू बात ध्यान 
देने की है कि मांगो करा चयन और संयुक्तीकरण हर राजनी तिय व्ययस्था भें भिन्न-मिन्त 
ढंग से हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध से आमन्‍्ड से ईस्टन का विवेचन अधिक उपयुक्त 
लपता है। आमन्ड “हित-स्वस्प्ीकरण” और “हित-समूद्दीकरण” की बात कहते हैं जो 
“ अधिक यथायंवादी नहीं कही जा सकती। क्योकि, हित-स्वरपीकरण से यह स्राशय 
तिकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था निष्क्रिय है और उत सभी मागो को छाट लेती 
है जो उसमे उठती हैं। जबकि ईस्टन बेवल उन्ही मांगों के चयन की वात करते है, जो 
समम वी पावन्दियों, साधवो, सामान्‍य नोति से अनुरूपता, सरचनाबो और प्रतिक्रियाली 
का छुपा, यूस्य व्यवस्था तथा मागो की उप्रता इत्यादि का ध्यान रखकर छादी जाती है । 
इसी तरह, सयुकतीकरण का अय॑ है कि मायो को व्यवस्था के विघारबध में व्यवस्थित 
करके ही नियमित किया जाए, जबकि हित-समूद्ीफरण में ऐसे घिचारबध का ध्यान नही 
रखा जाता । अतः राजनीतिक व्यवस्था के इस कार्य की ब्याख्या ईस्टग वी संकल्पना 
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के अनुसार अधिक उपयुक्त लगती है 

(छ) रुपान्तरण कार्य या तिर्गत कार्य (प्र6 ७०एष्लअंग ता एप 
(०7८॥०ण--जीन ब्लोन्डेल के अनुसार ईस्टन और आामनड द्वारा बताये गये राजनीतिक 
व्यवस्था के कार्यों में रूपास्तरण का बायें बरास्तव में मागो का ससाधन ओर सत्तात्मक 
निर्णेय का कार्य है जो आमन्‍्ड ने अधिक अच्छी तरह समझाया है) इसलिये ब्लोन्डेल इस 
कार्य में ईस्टन के निर्णय! और 'नोतियो' से कही अधिक आमन्‍ड द्वारा दिये गये निर्गेर्तो 
को उपयुक्त मानता है। ब्लोस्डेल ने राजनीतिक व्यवस्था के रूपास्तरण या निर्मेत कार्य 
तीन प्रकार के माने हैं। उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्ेत--(3) आदर्शी 
निंत (9077300 0090), (॥) विशिष्ट नियत, (छड0८प० ००/७०७) और 
(॥0) आदर्शी विशिष्ट निर्गंत (॥0720% ४ छ॥00ए०४ ०४॥०४७७) होते हैं । 

(3) आदर्शी या तियामक तिर्गंत, जिर्हे जामन्ड के अनुसार नियम निर्माण निर्भत 
(ण० 70008 ०४॥7०७) कहा जाता है, सामान्य निर्गंत होते हैं तया जो आद्शों 
के रूप मे ही रहते हैं और प्रिचालन के स्तर पर नहीं बाते हैं। उदाहरण के लिए, 
समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय राजनीति व्यवस्था का ऐसा ही निर्येत है जो 
सही अर्थों मे आमन्‍्ड की धारणा में 'नियम निर्माण" से देमेल नहीं होते हुए भी उसका 
कुछ अश ही फ्हा जा सकता है। यह तिगगंत समाज के मूल्य, बादर्श और गन्तव्य निर्धारण 
सम्बन्धी होते हैं। इनमें सामान्यता तथा आद्शंता का लक्षण परिलक्षित होता है जो 
हर सरकार समय-समय पर सामान्य रूप से घोषित रूरती है। यह अत्यधिक व्यापक 
और सामान्य तथा केवल घोषणाओं ही का रूप रखते हैं। यह व्यवस्था के अग्दर के ही 
उत्पादन या निर्गेत हैं और यह व्यवस्था से बाहर नही आते । 

(४) विशिष्ट उत्पादन कई प्रकार की मात्तात्मक निर्णयो को स्थिति को वहा जाता 
है जो प्रयम प्रकार के निर्गेतो से हो उत्पन्न वच्रेरित रहते हैं। कर्योंकि, उन्हों के द्वारा 
निर्धारित सीमाओं मे यह वनते हैं। यह आमन्ड के नियम-क्रियान्दयन के अनुरूप माने जा 
सकते हैं। इन निर्गतोंमे विशिष्ट स्थितियों दर सामान्य नियमों को लागू करना 
सम्मिलित रहता है। अत. यह आातरिक उत्पादनो से प्रेरित और नियमित रहते हैं। 

(77) भादर्शी-विशिष्ट निर्गत वास्तव में पहले दो निर्गंतों पर नियद्रेण का कार्य करते 
हैं जो आमन्‍्ड के नियम-अधिनिर्णय के समान माने जा सकते हैं। किन्तु उसस्ते क्षेत्र की 
दृध्टि से अधिक व्यापक है वयोकि, सरकार स्वय अपनी नियम-क्रियास्वयन प्रक्रिया को 
नियत्रित करना चाहती है जबकि नागरिक नियप्रो को अपने पक्ष में ही क्रियास्वित होते 
देखना चाहते हैं। 

इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के रूपान्तरण या निगंत कार्यों को ब्लोन्डेल, ईस्टन 
गौर आमस्ड दोनो ही के द्वारा भ्रतिपादित निगंत कार्यों से अधिक ब्यापक मानता है। 
उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओ के निर्गंत्त कार्य यही तौन होते हैं। किन्तु, इनका 
क्षेत्र बामन्ड द्वारा बताएं गए तीन कार्यों से कही अधिक वृहृत्तर प्रभाव रखता है। निर्मेत 

और यह तीन रूपान्तरण कार्य सर्वव्यापी पर सापेक्ष हैं । यह सब राजनी तिक व्यवस्थाओ 
में तो पाए जाते हैं किस्तु व्यवस्था मे प्रचलित मानको (7०7705) के प्रकारो से गठबन्धित 
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रहते हैं। ब्लोन्डेस यह मानता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के निगंत दो प्रकार रे 
प्रेशकों से मपनी प्रकृति प्राप्त करते हैँ। अगर निर्गंतों का प्रेरक या आधार आदणश् या 
नॉम्सें” हैं तो यह सामान्य प्रकार की प्रह्मति चाले होगे। अगर इनका आधार व्यवहार है 
तो यह विशिष्ट प्रकार री प्रकृति के होगे। इस तरह, अगर निर्गेतों वो सामान्य और 
विशिष्ट तथा आदर्श और ग्यवहार से सम्बन्धित बनाकर चित्रित किया जाए तो तौन 
प्रकार के निर्गत इस प्रकार चिह्नित होंगे-- 


सामान्य 
(6000/३)) 










नियम 
विर्माता 
(++3) 
मातक (नॉमेंस) नियम ््ेर 
(॥४०४४७) [8] पए< क्रियास्वकत [दर (98०००) 
नियम 
मा मधिनिर्णय 
(3+2) (॥+2+3+4) 
0) 
विभिष्ट 
(एका०्षाआ) 


व 6.4. राजनीतिक व्यवस्पा के निर्मेत कार्यों व आदक्षं व्यवहार में सम्बन्ध 
चत्र 6 4 मे पहला निर्गंत आदर्शो है इस झारण सामान्य का लक्षण रघता है अर्धात 


सम्पूर्ण समाज पर समान रूप से लागू होता है। यह सामान्य गंम्स 
ही ह हमेशा न्यू गौर आदर्शी नॉम्स 
(+3) होगा। दूसरा निगेत, विशिष्ट निर्मेतों का है जो न केवल आदर के माघार 
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पर और ने केवल व्यवहार के आधार पर आधारित होता है। अगर नियम-क्रियान्वयन 
के रूप मे देखें तो इसकी स्थिति चित्र में ([ +2--3--4) वाली द्ोगी । तोसरा निगंत, 
नियम-अधिनिर्णय का अर्थात आदर्शो-विशिष्ट निगंत है जो घटना या व्यवित विशेष से 
सम्बन्धित होता है, तथा इसका सन्दर्भ समाज के नियम होते हैं इसलिए पह (3-+-2) 
होगा। 

चित्र 6 4 मे ब्लोन्डेल द्वारा बताए गये निययर्तों को आमग्ड के द्वारा प्रतिप्रांदित नि्मतों 
के समान मानकर ही चित्तित किया गया है। अन्यथा ब्लोन्डेल द्वारा प्रतिपादित नियत 
सापेक्षता के कारण चित्र रूप मे स्थिर दिन्दुओं से दिखा सकना कुछ कठिन होगा। उस 
अवस्था मे उनको प्रवाहों के रूप मे हो दिखाया जा सकता। 

(ग) व्यवस्था अनुरक्षेण का कार्य (3५४८७ ग्राअणै८79॥0९४ शिए005)-- 
हर राजनीतिक व्यवस्था मे मा्ों के पूरा न होते पर तनाव की स्थिति उत्पन्न करने को 
अवस्था आती है। राजनीतिक व्यवस्था मे यदि बहुत-सी भागें हों या खास किस्म की 
मारे हों तो इनके पूरा न होने पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और राजनीतिक 
व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रिया पर दबाद बढ़ जाता है। यह दबाव एक सीमा से अधिक 
होने पर व्यवस्था का अनुरक्षण असम्भव हो जाता है। मत ईहटन और आमड दोनों 
ने ही व्यवस्था को बनाएं रखते के लिए दबाव को कम बरने का एक मात्र माध्यम मार्गों 
को नियत्वित करना माना है। उदाहरण के लिए, भारत में ।973-74-75 मे मार्गों को 
नियत्नित करने वे कोई ठोस कदम नही उठाये जाने के कारण व्यवस्था पर इतना दवाव 
बढ़ गया था कि उसके टूटने की स्थितिआ गई थी। अत व्यवस्था को बनाए रखने के 
लिए ऐसे दबाव को न्यूनतम रखना आवश्यक है। दबाव मागो से उत्पन्न होता है इस कारण 
भागों का तियत्नण व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हो जाता है। यही कारण है 
कि मांगों को नियत्नित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित कदमों में से कुछ 
या सभी कदम उठा सकती है। यह नियत्रण-- 

() निर्माणपरक विधियों (जिनसे मांगों की देख-रेख का काम होता है, जैसे राज- 
नीतिक दल और हिंत समूह )। 

0) सास्‍्कृतिक विधियों (विभिन्‍न प्रतिमान जिनसे मागो के औचित्य पर विचार 
किया जा सकता है) । 

(7) सचार के माध्यमों (जिनकी सब्या बढाई जा सकती है) या 

() विधायिका, कार्यपालिका तथा भ्रशासकौय संगठनों द्वारा (जितसे परिवर्तन 
प्रक्रिया में ही मायों पट नियत्ण कर लिया जाता है) लगाए जा सकते हैं । 

ईस्टन मांगो के नियक्षण की इन विधियों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 
दबावों को कमर करने के लिए मांगों को नियक्षित करने को आवश्यकता नहीं है, अपितु 

मांगों को स्यूनतम बनाना आवश्यक है। इसके लिए उसने सुझाव दिया है कि मागों को 
तीन प्रकार से न्यूततम बनाएं रखा जा सकता है-- 

() प्रथम विधि में मागो का समूहीकरण या सयुक्तीकरण किया जाता है। एक-सी 

या एक से लक्ष्य वाली मागो को एक साथ करके उनको विशिष्ट से सामान्य स्तर पर 
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लाकर उसका सास्ाग्य उपचार कर दिया जाता है। 

(॥) मांगों के स्यूवीकरण की दूसरी विधि व्यवस्थास्तरीय है। इसमे भागों को कुछ 
सरचनएंसक दार पार करके ही आगे बदने देने के कारण, अनेक मार्े, नियम या विधियों 
रूपी द्वारपालो द्वारा रोव' दी जाती हैं। बयोकि, इन सरचनात्मक या सस्यागत द्वारो से 
पार होने के लिए कुछ शर्तें होती है। इन शर्तों के पू्ठ होने पर ही मांग द्वार पार कर 
व्यवस्था में रूपान्तरण के लिए आगे बढ सकती है। ऐसे सस्थागत द्वार हर राजनीतिक 
व्यवस्था मे विधान मण्डलो भत्रिमण्डलो नन्‍्यायपरालिकाओ या प्रशासन अगो के रूप मे होते 
हैं। जो मार्गें केवल इस ढवारो से गुजरकर ही निर्णय सत्ताओं के पाय थाने के लक्षणों 
बाली होती हैं, उनको अनिवायंत इन्ही मार्गों स आगे बढ़ना होता है। इस प्रक्रिया से 
भागों की सख्या में बहुत कमी भा जाती है। ह 

(॥0) भागों को कम करने की तीसरी विधि में माग्रों को सामान्य मुद्दों का रूप दिया 
जाता है. अर्थात प्राय को विशिष्द से सामान्यता के स्तर पर ऊपर उठाया जाता है 
जिससे मा सामास्य महत्त्व प्राप्त कर लेती है। इरासे उसका सकारात्मक या नकारात्मक 
सामाधाव (हा या ना मे समाशान) करने वे लिए सामान्य तियम या नीति का निर्माण 
करना आसान हो जाता है । 

उपरोवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवस्था, व्यवस्थित अनुरक्षण तभी बनाए रख 
सकती है जब उरा पर दबाव कम हो। मागो द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए या 
तो मागी को नियत्रित करने की विधि अपनाई जा राकती है या ईरस्‍टन द्वारा प्रतिपादित 
न्यूनीकरण की विधिया अपनाई जा सकती हैं। व्यवस्था की सामर्थ्य से अधिक मांगों को 
बढ़ने दिया गया तो अनिवायेत्र व्यवस्था को इस माग वृद्धि के भार से दबकर टूटना 
होगा और उसका अनुरक्षण नहीं हो सकेगा। अत हर राजनीतिक व्यवस्था, अपने 

अनुरक्षण के लिए मागो को सीमाओ मे रक्षने की विधियों मे से कुछ या अनेक का प्रमोग 
फरके अपने अनुरक्षण का कार्य करतो है। 

(घ) व्यवस्था अनुरूलन का कार्य (898८४ 303३0 000(/000--रीजनीतिक 
व्यवस्था एक मशीन फो तरह दी मानी जा सकती है। जिस प्रकार यन्त के सुचाद कार्य 
करने के लिए आवश्यक है कि उस्तके भागों को चिकदाएं ([007708/०0) रखा जाए, 
उम्तके हिस्सो की आवश्यकता पड़ने पर मरुम्गत की जाए, और अगर मरम्मत से काम 
न चले तो उस हिस्से को बदल दिया जाएं! यही बात राजनीतिक व्यवस्था पर लागू 
होती है। व्यवस्था अनुकूल दती रहकर अपने कार्य निष्पादन करती रहे इसके लिए 
उसको चिकनाएं रखना जरूरी है। राजनी तिक व्यवस्था को इस अवस्था में राजनीतिक 
समाजीकरण के द्वारा रखा जाता है। आवश्यकता पढने पर नये लोगो की राजनीतिक 
व्यवस्था मे भर्ती भी को जाती है! अत राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण कार्य 
सा्पूर्ण व्यवस्था को रूपास्तरण कार्य निष्पादन की अवस्था के अनुकूल बताये रखना है। 
इससे रूपान्‍्त रण प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पडता है। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में 
झूपान्तरण प्रक्रिया मे शियिलता आ सकती हे। इसको कार्यकुशलता कम हो सकही है 
और क्ती-की अत्पान्तक स्थितियों मे सम्पूर्ण रूपान्तरण प्रक्रिया ठप्प दो सकती है। 
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अत राजनीतिक व्यवस्था में समाजीक रण कौ प्रक्रिया का निरतर चलते रहना आवश्यक 
है। राजनीतिक व्यवस्था क अनुरक्षण क लिए भी समाजीकरण व व्यवस्था का अनुकूलन 
अनिवायं है। 

राजनीतिक ब्यवस्था के उपरोवत कार्यों की सामान्य व्यवस्था बे द्वारा निष्पादित 
होने वाल कार्यों से तुलना करें तो इन दोनो म कोई विशेष अन्तर नही दिखाई देगा। 
इनकी मौलिक समानता को समझने के लिए टालकोट, पारसन्स और समेलह२” द्वारा 
प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के कार्यों क| उल्लेख बरना प्रास गिर ही होगा। पारसम्स 
और समेलसर ने सामाजिक व्यवस्था वे चार कार्यों का विवेचन क्या है। मह चार 
काय-- (क) प्रतिमान अनुरक्षण और तनाव प्रबन्ध (शाला एाशरशाभा८6 
270 इशाआ00 प्राभाभ्हुधाव८०), (ख) गन्तव्य उपलब्धि (8०७॥ शाक्षायगा८१); 
(ग) अनुकूलन कार्य (408/६800॥ [एप्र0007) और (घ) एकीररण (छा८हाशा०7) 
के हैं। 

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अपने-अपने स्तर पर 
कार्य एक समान ही हैं। वे वल अन्तर इन कार्यों की निष्पादन शेलियो का है। राजनीतिक 
व्यवस्था के पास सत्ता(्मक रूपान्तरण का अधिकार ही नहीं है अपितु, मूल्यों का 
आधिकारिक वितरण करने की सत्ता व साधन भी होते हैं जबकि सामाजिव व्यवस्था 
इन कार्यों के निष्पादन म केवल अनुनयन का ही मार्य अपता सकती है। दूसरी विशेष 
बांत इन वार्यों के सम्बन्ध मे यह लगती है कि राजनीतिक व्यवस्था उप-व्यवस्था के रूप में 
होने के कारण सामाजिक व्यवस्था से अधिक अन्त क्रियाशील रहती है जबकि सामाजिक 
व्यवस्था अपनी उप-व्यवस्थाओ के अलावा पर्यावरण से भी अस्त क्रियाशोल रहतो है। 

राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के विवेघन वे अन्त म यही कहा जा सकता है कि 
राजनीतिक व्यवस्थाएं सर्वेत्ष उपरोक्त कार्य निष्पादित बरती हैं! कार्यों में मात्नात्मक 
अन्तर अवश्य पाए जाते हैं क्योकि, यह सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य 
मूल्यों आदशों या नॉम्स से सापेक्ष रहते हैं। इस प्रकार, एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था मे 
भी व्यवस्था यही चारों कार्य करेगी किन्तु “नॉम्सें” के अलग होने के कारण इनकी 
निष्पादत शैली ब मात्रा मे लोकतान्द्रिक व्यवस्था से भिन्‍नता पाई जाएगी। इन कार्यों 


को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए ईस्टन की व्यवस्था विश्लेषण की व्याख्या 
को ध्यान में रखना उपयोगी होगा। 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम वे लाभ (&70व798७ ० एलाएव्य 8) ला 
औफ़्णाण्ग्णयो 
राबर्ट सी ० बोन का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण 
का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत हुआ है । इससे तुलनाए करना आसान और उपयोगी दना है। 
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के तुलवात्मक विश्लेषणो मे उपयोग का स्पष्टीकरण 


गफ३ह घ बलांत, #क्विदन (कफ्रपटककाएर मठ; 
870 9५॥५३६००७, ]0९ , 970, 9 [6 (5, विलछ १०४८ पा, एद्ाआा 
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देते हुए उसने लिखा है कि 'यह तुलनात्मक विश्लेषण वी श्रेष्ठतम प्रविधि है क्योंकि, यह 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था वे अवलोबन पर केन्द्रित है और इसके अन्‍न्तर्वेगी 
(7ए0०७७४७) प्रत्यय और प्रवर्गं तुलना में सहूलियत सा देते हैं ।!! उसने इस उपागम 
की उपयोगिता के बारे में दूसरा गुण इसका प्रतिमान अनुरक्षण की समस्याओ के प्रति 
गत्पात्मक दृष्टिकोण माना है। 

एस० पी० वर्मा ते ईस्टन भी राजनीतिक विश्नेषण पद्धति की दो विशिष्टतामो!र 
वा उल्लेख क्या है। प्रथमत इस विश्लेपण पद्धति म सन्तुलन दृष्टिकोण से आगे तया 
जावर ब्यवम्था म होने वाले परिवर्तनो औौर गत्यात्मकताओ पर ध्यान दिया गया है। 
ईस्टन ने स्पप्टतया व्यवस्था के अनुरक्षण बौर व्यवस््या वी सततता [छल्यञ्रश्टा८6) में 
अन्तर किया है। उसकी व्यवस्था सम्बन्धी व्याख्या में परिवर्तन और स्थायित्व दोनो की 
बात बही गई है। वह व्यवस्था को एवं ऐसी निरन्तरता मानता है जिसमे और पर्यावरण 
में बराबर आदान-प्रदान होता रहता है तथा इससे व्यवस्था को अनुक्‌लन क्षमता बढती 
रहती है । इस सम्बन्ध में स्वय ईह्टन ने लिखा है कि ' यह एक तथ्य है कि सततता या 
अवस्थिति में परिवर्तग का विघार सन्निहित है जो इसे महत्त्वपूर्ण बनाता है और व्यवस्था 
अनुरक्षण की अवधारणा से इसे अलग करने वे लिए आवश्यक है। व्यवस्था विश्लेषण, 
राजनीति के सामास्य सिद्धान्त बी खोज बरता है जो व्यवस्था की सततता को सामरथ्यों 
का रप्ष्टीकरण करना है, अपने आपको (व्यवस्था) बनाये रखने का विवेचन बरता 
नही है जैसा कि इससे सामान्‍्यतया समझा जाता है। यह सततता के घिद्धाग्न की तनाश 
सही है न कि स्व अनुरक्षण या रान्तुलन (प्राम्यावस्था) के सिद्धान्त की खोज करता 
है।''४ इससे स्पष्ट है कि ईस्टन का व्यवस्था विश्तेषण गत्यात्मक और व्यवस्था की 
सतत्तता वा सिद्धान्त निर्मित करने की ओर उन्मुखो है। 

एस० पी० वर्मा ने इसकी दूसरी उपयोगिता तुलनात्मक राजनीति मे इसके द्वारा 
प्रस्थापित्त प्रत्पपो, प्रविधियों और क्वधारणा क ग्ाध्यम से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवत्था 
का तुलनीय अवलोर्न माती है । इस तरह बोन ओर एस० पी० वर्मा ते ईस्टम के 
व्यवस्था विश्नेषण को तुलनात्मक राजनी ति मे पर्याप्त उपयोगी माना है। इस प्रारम्भिक 
विवेचन के बाद हम राजनीतिक व्यवस्था विश्लेपण के गुणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। 
सक्षप मे यह इस प्रकार है --- 

(व) राजनीतिक व्यवस्था विश्नपण सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान ने रिद्रत 
करता है, यह देवल उसके भागो या उपभागो पर ही बल नही देता है। इससे तुलनात्मक 
विश्लेषण सम्पूर्ण रागनीतिक व्यवस्था के अवलोकन पर आधारित हो जाते है। 

(ख) राजनीतिक ब्यवस्थाओ क गत्पात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है । क्योकि, 
इसमे प्रयुक्त प्रत्यय और प्रविधिया स्थेतिकता नही रखती है। 






सूरत ९ छझत्पल क ला, 9 27 
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(ग) राजनीठिक व्यवस्था को उततता पर विश्लेषकर ईस्टन ने बस देकर इसको 
साम्यावस्था और आत्म-सघारण तक ही सीमित नही रखा है । 

(घ) राजनीतिक व्यवस्था उपायम पर आधारित अध्ययन सभो प्रकार को विचाए- 
धाराओं की ओर अभिमुख्दी राजनी तिक व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। इस 
दृष्टिकोण का सम्बन्ध किसी विचारधारा से नही होने के कारण, हर राजनी तिर व्यवस्था 
की इस दृष्टिकोण क प्रयोग द्वारा तुतता और विश्तलपण करना सम्भव है ॥ 

(<)इस अवधारणा से तुलगात्मक राजनीति शायद राजनीति के सामान्य सिद्धान्त 
के निर्माण में कुछ और आगे बड़ सकेगी । 

(च) गजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मे आधार पर जिए गए विश्लेषणों से 
राजनीतिक व्यवस्था वी क्षमता या सामर्थ्यों का सबेत मिल जाता है। इससे व्यवस्था वी 
सततता या उसके अन्दर आने वाने सम्मावित अस्पापित्वो का सकेत मिल सड ता है। 

(छ) राजनी तिक व्यवस्था विश्लेषण राजनीतिक ध्यवस्था की गत्यात्मकता व जी वन 
शत्रित का स्पष्टीकरण देने में समय है। इस अवधारणा वे आधार पर यह निष्कर्ष 
निकालता सम्भव हो जाता है कि कौन से तथ्य राजनीतिक व्यवस्था को गतिशोल 
बनाते हैं। 

(ज) इससे राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले उत्पातो, अस्यिस्ताओ और उसकी 
डावाडोलता का ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता मिलतो है तथा उनसे बचने ओर राजनीतिक 
व्यवस्था को बनाए रखने की कारंदाई कर सकना सम्भव हो सकता है। 

(झ) इससे राजनीतिक व्यवस्था म परिव्तंत भोर विवास की दिश्य का अदाज 
ज्गाया जा सकता है ) इतना ही नही, राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा विकास को 
गति का भी सबेत देने मे समर्थ है। 

राजनीतिक व्यवस्था को अवधारणा ने राजनीतिक अध्ययनों में तो क्रातिकारी 
परिवतंन किए ही हैं, किन्तु, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों म भी इसका आधारभूत 
महत्त्व है। वास्तव मे, तुलनामक राजनीति को परम्परायतता से विकालकर जांधुनिक 
बनाने में *राजनी तिक बम्यवस्था' को अवधारणा को आधारभूत देन मानी जाती है। इस 
प्रत्यय के राजनीतिक अध्ययतो में प्रचलन से पहले जिन प्रत्ययों का तुलनात्मक राजनीति 
मे प्रयोग होता था उनसे राजनोति को वास्तविकताओं की गहराई में पहुचना सम्भव 
नहीं था| अब तुलनात्मझ राजनीतिक अध्ययन, राजनी तिक व्यवस्था को अवधारणा के 
आधार पर समष्टि स्तर की तुलनाएं कर सकते की स्थिति से आ गये है। इससे 

राजनीति के सामास्य धिद्धान्त के निर्माण मे काफी प्रगति की सम्भावनाएं बडी हैं। 
राजनीतिक ब्यवस्था विश्लेषण म अनेक लाभ परिलक्षित होते हैं, किन्तु इससे यह 
निष्कर्ष नही निकालना है कि अब राजनीति के वारे मे साम्रन्य प्रिद्धात 'कोने के मोड! 
तक आ गया है। यह सही है कि इस अवधारणा प्र अनक गुण हैं तथा इसके उपयोग सै 
राजनीतिक व्यवस्थाओ के बारे मे काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है किन्तु, इसमें धीरे- 
धीरे कमिया भी दृष्टियोचर होने लगी हैं। इस अवधारणा के व्यावहारिक उपयोग मे कई 
कडिताइया आती हैं जो इसको केवल सेद्भान्तिकता के स्तर पर अ्रस्थावित मानने के लिए 
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म्रजबूर करती हैं। एक लेखक ने इसके बारे में यहा तक लिख दिया है कि इसका व्यवहार 
में प्रयोग हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार के विचार को हम अतिवादी विचार ही 
कहेंगे। पर इतना जरूर है कि इस सिद्धान्त में कुछ दोष भी परिलक्षित हुए हैं। अत 
सक्षेप में इसकी कमियो की चर्चा करना प्रासगिक होगा। 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचना (6 (राक्कण$ ० एगापत्व 

895४0॥ #9ए/०३णा) 

राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचनाओ के सामाग्यतया दो आधार अधिक 
प्रमुख कहे जा सकते हैं। एक तो, विद्वान व्यवस्था और राजनी तिक व्यवस्था का अभी 
भी सथंमाग्य अप नहीं कर पाएं है। इरा अ्थ-विभेद भौर गतभेदो के कारण इश अव- 
घारणा का तुलनात्मक विश्लेषणों मे विशेष उपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। 
आलोचना का दूसरा आधार इस अवधारणा का अत्यधिक परिष्करण है १ एक लेखक ने 
ठीक ही लिखा है कि * व्यवस्था दृष्टिकोण इतना अधिक सूक्ष्म या नियमनिष्ठ है कि यह 
ऋरीब-करीब अव्यावहा रिक और भनुपयुकत या अप्रयोज्य बन गया है।इस कथन में सत्याश 
काफी माना जा सकता है। स्वय ईस्टन ने अपती प्रथम पुस्तक दि पोलिडिकल सिस्टस 
मे जो अवधारणात्मक विचार रखा था उसको बाद मे प्रकाशित होने वाली दो पुस्तकों मे 
इतना परिमाजित कर दिया कि बह परिशुद्धता के उस स्तर तक पहुच गया जहां उसका 
प्रमझना ही कठिन हो गया । ऐसी अवस्था में उसका आनुपविक उपयोग केवल काल्पनिक 
ही कहा जा सकता है। आमन्ड ओर पावेल ने इसकी सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्याख्या 
फरके इसमे और जदिलताए उत्पस्न कर दी है। अन्तत तुलगात्मक राजनीति भे इस 
अवधारणा को अन्य अवधारणाओ--राजनीत्क़ि विकास, राजनीतिक सहल्‍कृति, 
राजनीतिक आधुतिकीकरण ओर राजनीतिक समाजीकरण, के साथ सम्बन्धित करके 
प्रयुक्त करना आवश्यक हो गया। अत. राजनीतिक व्यवस्था उपागम सिद्वाग्त की खोज 
में स्‍्वम ही इतना जटिल बन गया कि अनेक विद्वान इसकी उपयोगिता पर ही शका 
करने लगे हैँ। इन विद्वानों में इसकी अनेक कमियो को तरफ ध्यान आकबित किया 
है। यहा पर इसकी प्रमुप्त आलोचताओ को ही दिया जा रहा है। इनमे से कुछ इस 
प्रकार हैं-- 

(क) आमन्‍्ड ओर ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान 
करके इस अवधारणा को आलोचना का शिकार बना दिया है। आलशोचक यही कहते हैं 
कि राजनीतिक व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से स्वायत्त सामना, व्यवस्पाओ और उप- 
ब्यवरथाओं की अन्त क्रिया ओर पारस्परिकता कौ अनदेखी करना है। राजनीतिक 
ब्यवस्था समाज की चार उप व्यवस्थाओ मे से एक है। बत.- यह भी समाज की अन्य तीन 
व्यवस्थाओ--सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सास्क्ृतिक व्यवस्था -से बहुत 
अधिक भिस्त तही हो सकती है । जबकि व्यवस्थाया दियो ने इसको इतना स्वायत्त मात 
लिया है कि यह अन्य उप-ब्यवरघाओ और पर्यावरण से स्वतव और उनकी एक नियामक 
व्यवस्था बन जाती है। अत इसको इस प्रकार स्वायत्त मानना तथ्यो व वास्तविकताओ 
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बे अनुरूप नहीं है । 

(ख) राजनीतिक व्यवस्या को मूल्य व्यवस्था या नॉम्स के साथ इतना जोड़ दिया 
गया है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता ही सोमित हो जातो है। क्योवि, राजनीतिक 
ब्यवस्या कौ विशेषता इसकी कार्य निष्पादन शंली मे निहित है। यह सत्तात्मक रुपास्तरण 
कर सवती है अन्यथा इसमे और अन्य उप-ध्यवस्पाओं में कोई मौलिव अन्तर नही रह 
जाता है। जबकि ईस्टन ने इसको मूल्यों के साथ जोड़कर विचित्र रूपए देने वा प्रयत्न 
किया है जिसे अनेढ़ विचारद उचित व तकंसम्मत नही मालते हैं। 

(ग) राजनीतिक व्यवस्था विश्वेषण वी सबसे बढ़ी कमजोरी इस वाष्त में है कि यह 
ऋरातिकारी परिवर्तनों का स्पष्टीवरण देने की बहुत बर्म ध्षमता रखता है। बयोंकि, 
व्यवस्था की अवधारणा मे यहू अयथे सन्तिहित माता गया हैं कि राजनीतिक ब्यवस्था 
हमेशा ही पहचान में आने लायक पृथक्ता रखती है और कोई भी परिवर्तन जो राजनी तिव' 
व्यवस्या म आएंगे वे सब विक्ासवादो प्रवृति वे ही होगे । 

(घ) इसका प्रमुख जोर इस सदिश्ध प्रस्थापता पर है वि राजनीतिक व्यवस्था की 
हततता से सम्बन्धित समस्याएं राजनीतिक विश्वेषण व सर्वाधिर महत्त्व के विषय हैं। 
यह तथ्य-युवत्त प्रह्धापता नहों कही जा सकती है। राजनोति शास्त्र मे ब्यवस्था की 
सततता से कही अधिक महत्त्वपूर्ण समस्याएं परिवर्तन और अप्रत्याशित उयलो पुषलों 
से सम्बन्धित होती हैं । 

(च) राजनीतिक व्यवस्था को अवधारणा हा सम्बन्ध बेवल राष्ट्रीय स्‍तर की 
राजनी तिक व्यवस्था से ही है। स्वय ईस्‍टन॑ ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ' संगठनों और 
समूहो वी आतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओ को मैं 'पर-राजनीतिक व्यवस्थाए (0॥9- 
एणा।॥वयो 5१४05) कहूगा त्या राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को समाज के 
अन्दर अन्त्विहित राजनीतिक जीवन बे विश्दषण ठग सीमित रखूमा पर राजनीतिय 
व्यवस्याओ का सम्बन्ध तो समूठो के अन्दर ही सत्तात्मर वितरणो से सम्बन्धित समस्याओं 
से रहता है।' इससे इस अवधारणा के आधार पर व्यध्टि-स्तर के अध्ययन १ रन की बात 
व्यवस्थावादियों ने स्वीकार नही करके तथा केवल समष्टि स्तर की वात करते असम्भव 
को सम्भव बनाने से ही अध्ययन शुरू करने की बात स्वीकार की है। इसस तुलनात्मक 
विश्लेषण बान्तरिक राजनीतिक अध्यपनी तक ही सोमित रह जाते है त्या पह दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय राजनी तिक व्यवस्था की अन्य राजनी तिव व्यवस्थाओं से अन्त जिया की अनदेधो 
करता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओ के अध्ययन म इस अवधारणा वी उपयोगिता 
नग्रण्य ही रह जाती है । 

(७) निवेश निर्गेत विश्लेषण मे केवल राजनीतिक दृष्टिसे सक्रिय व्यक्तियों पर 
हो दल दियए जाता है, जिससे सम्पूर्ण व्यवस्था विष्देषण अभिजनो च प्रति उनन्‍्मुखी वन 

जाती है और इस कारण यह राजनीति का सामान्‍य सिद्धान्त बनाने के प्रयत्त से स्वत 
ही कट जाता है। वधोकि इसका सवध समाज के अभिजनो से ही रह जाता है। 

(ज) इसकी एक कमी यह भी मानी गई है कि व्यवस्था विश्तेषय अभिजन अभिमुश्ची 
होने के कारण यथास्िति के प्रति स्वत और स्वचातित ढग से पक्षपाती बन जाता है। 
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उद्यपि दसमे ब्यवस्था है मत्तस्पो के पुन दिखाकुटा को स्वीकार किया गया है तदा 
क्रातिकारी परिवर्यनों को छोड़कर व्यवस्था के प्रिवर्तेत और व्यवस्था की गरतिरी 
के सभी पहलुओ को स्वीकार भी किया यया है, हिम्तु इस छबरे पीछे अपिरनो । च्तो 
शा“ कर यह मयान्यिति का पोपक बन जाता है। क्योकि, अमिजन ही तब रछ दरने दे 
लिए राजनीविक व्यवम्पा के प्रचालन से प्रदुख्ध शृमिका निभाते हैं जो अपते स्वार्यों या 
अपनी पयाम्यिति को आच नहीं आन देत की व्यवस्था करके टाजनोतिक व्यवन्या को 
मयास्यिति दाली स्थिति में ला देते हैं । 

(प्त) निर्गव-निवेश विश्वेषाय इतना अधिक संद्धान्तिक ही गया है कि ब्यवहार मे यह 
अप्रयोग्य बन गया है ॥ 

इन आलोचनाओं का सूल्याकन करते समय मह घ्यात रखता हागा जि राज्नीति- 
विज्ञान में कादझ्श तो दूर रहा आददसें के करीइ पहुचने वाला या उसके इईदंगिई ले से 
बाला अख्ययन उपायम अमसम्भव ही है। इस प्रकार, निर्मत-निवेश दा रावनीतिज 
व्यवस्था उपायम भी कोई आदसें अध्ययन दुष्ठिकोप नहीं है। किन्तु इतसा रुूद्दी है कि 
इन क मियो के वायजूद राजनीतिक व्यवस्था की अवध्रारधा पर आप्रारित दिग्तप्ों 
राजनी विरान्त्र को एक वेज्ञानिक अध्ययन बनान म बहुत छट्दायठा की है। इससे एक 
ऐसा प्रयप प्रस्तुत हुआ है जो पुराते प्र्ययों के सेद्धान्तिक और व्यावह्यारिन अन्‍्वरो से 
अध्ययनों को मुक्त बनाता है घोर इसो बात में इसको बच्छाई या विशेषता निहित है 














राजनीनिक ध्यवस्था उपागम का परिचालनात्मक विचार (क्८ 0४ 
दधठार्ं एाशछ 06 एग/स्‍वडं 5१500७ 97०2०) 

राज्तीतित व्यवस्था दपाय्म का तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययनों में उपयोग करते 
प्मय टह्ूम वास्तव में राजतीनिक व्यवस्था से सवघित लक्षणों को जापख में ही तुलना 
करते शुछ विष्क्प निक्नालते हैं। उदाहरण के लिए, हम राजनोतिक ब्यवस्याओं की 
सुतना नीचे लिखो विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं-- (क ) राजनीतिक ध्यवस्था 
की साम्य या क्षमताएं, (ख) राजतोतिक व्यवस्याओ्रो की रूप्रास्तसण प्रकिया, 
(ग) शाजनी ठिक व्यवस्था की सधारप या अनुरक्षत ब्यवस्था, और (घ) राजनीतिक 
व्यवस्था कौ अनुरलनता । 

यह हव कार्य अन्त सम्बन्पित हैं / अब राज्नीठिक व्यवस्या के सिद्धान्त जय अर्य इन 
परम्पर सम्दन्पित स्व॒रो और प्रकार्दों के बापतों सस्वन्यों की खोज करना मात्र है । इसके 
लिए कई पवार से तुलनाउमक विश्वेषण क्या जा सकता है। यहा हम उद्टरप के लिए 
कुछ तुलनाबओं के आश्ार प्रस्तुत कर रहे हैं । 

(क) सरचताओं और प्रकार्ों के बोच संक्ध खोज (0/::0५ ७३ शी उ८यणाड 
एशफव्शा 5प्रण्लाःटड 27तें [एटा070--वित्तो राजनीतिक व्यवस्था मे कसी काल 
विशेष में कट कार्य “व! प्रक्तार को ससचना के द्वारा क्या जाता है। अब अगर कक! में 
परिवर्तत जाठा है तो “व मे री परिदर्तेत आ जाएगा। इस प्रकार, विभिस्त सरचनायों 
की तुलना करके सम्भावित घटताकमों का सकेत दिया जा सकता है। हमने राज्नो धिक 
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व्यवस्था की विशेषताओं वे विवेचन में यह देखां है कि राजनीतिक व्यवस्था के कसी 
एक भाग में परिवर्तन आने से अन्य भागों में और सम्पूर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन आ 
जाते हैं या यह सव प्रभावित हो जाते हैं। इस बारण शुछ परिवारों के आधार पर 
विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्याओं की तुलना वी जा सकतो है। अर्थात सरचनाओं और 
प्रकायों के बीच सम्दन्ध मालूम किए जा घक्‍ते हैं। उदाहरण के' लिए, अगर व्यवस्थापिवा 
में सरचनात्मक परिवर्तन आ जाता है तो यह अपना कार्य उस प्रग्रार नहीं कर सकेगी 
जिस प्रकार इन परिवतनों से पहले करती थी। इस प्रकार के सरघनारमक परिवर्तत का 
कार्यपालिका व अन्य राजनीतिक सरचताओं ने कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा । मत यह 
अवधारणा स रघताओं और प्रकायों के बीच सम्बन्ध छोड़ने में सहायक हो जाती है। 

(ल) राजनोतिक प्यवस्पाओं शी विकास दिशा बी ऐोग (060ए८) ० 
6९४०० 06 0९ए००एजाला। ण एणाध्व 53४ ६४5)--राजनी तिक व्यवत्पाओं 
में विकास की प्रेरणाएं अस्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण या बाहरी पर्यावरण से, समाज की अस्य 
तीन उप-ब्यवस्थाओ -- सामाजिक, आदविव और हउस्कृतिव से, या राजनीतिक व्यवस्या 
के अन्दर से ही, भभिजतों और जनसाधारण से आा सकती हैं! इमी तरह राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में विकास को परिस्थितियां तब उप्पन्त होती हैं जब राजनीतिव' व्यवस्पा 
में विद्यमान सरचनाएं उन समस्याओं और घुमोतियों का सामना नहीं कर पाती हैं 
जितका उन्हे समुचित समाधान करना होता है। इस तरह, राजनीतिक व्यवस्थाओं बी 
स्ामथ्यं मे परिवर्तत, विकास की दिशा का समेत दे देता है। अश्रत इस आधार पर भी 
राजनी तिक व्यवस्थाओ को समझा जा सकता है। और उनकी इस आधार पर तुतना 
करके सामान्यीकरण निकालना सम्भव हो जाता है। 

(ग) राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं व चुनोतिपों रो छोज (0500. ८५ ०06 
ए709 65 400 ०४44098०5 00 90॥009 5५5४८) --राजनी तिक व्यवस्था उपागम 
का राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं और चुनौतियों की सोज करके उनेकी अन्य 
व्यवस्थाओ से तुलना करने म भी प्रयोग क्या जा सकता है। साप्तास्यतया हर प्रकार 
की राजनीतिक व्यवस्थाओों के सामने चार प्रमुख समस्याएं होती हैं। इन्ही समस्याओं से 
सम्बन्धित अध्ययत उपयोगी निष्कर्ष निकालने में सहायक हो सकते है। हर राजनीतिक 
व्यवस्था के सामने ये समस्याएं रहती हैं--(0) राष्ट्र निर्माण को समस्या, (॥) राज्य 
तिर्माण की समस्या, (॥) सहभागिता की समस्या, (/४) लाभों के दितरण या लोक कल्याण 
की समस्या । 

0) राष्ट्र निर्माण का सम्बन्ध सास्कृतिक व्यवस्था से होता है। यह राजनीतिक 
विकास के सास्कृतिक पहलू पर बल देता है। इसमे समाज के लोगो की अभिवत्तियों में 
ऐसा परिवर्तन आना होता है जिससे वे स्थानीय, क्षेत्रीय परम्परागत या सजातीय संगठनों 
से अपनी निष्ठा ओर प्रतिबद्धता वो बृहत्तर केन्द्रीय या राष्ट्रीय राजनोतिक व्यवस्या को 
हस्तातरित करने लगते हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था में एकता और ठोमता इसी 
आधार पर आती है और इस कारण यह समस्या हर राजनीतिक व्यदस्था से विद्यमान 
रहती है। इस आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण वर सकना उपयोगी रहता ह। 
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(0) राज्य निर्माण को समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब (क) राजनीतिक 
व्यवस्था के अस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण से खतरा उत्पन्न हो जाए, (दूसरे देश 
के द्वारा आक्रमण से यह स्थिति आती है) (ख) समाज मे से ही ऋरिकारी दबाव- 
चुनौतिया राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व या अस्तित्व को खतरा उत्पन्त कर दें या 
(ग) राजनीतिक व्यवस्था के अभिजन राजनीतिक समाज के तये गन्तव्यों का निर्धारण 
करने उन्हे भराप्त करते का प्रमास करें और समाज उसका विरोध करें । ऐसी स्थिति मे, 
राजनौतिक व्यवस्था राज्य निर्माण का कार्य करती है। इसका ब्राशय है कि राज्य मे 
नई सरचनाओ का निर्माण इस तरह किया जाए जिससे राज्य फा समाज मे प्रवेशन 
में अधिक होने लगे तथा इस प्रवेशन से जनता का व्यवहार नियमित व नियत्रित किया जा 
सके | राजतीतिक व्यवस्था इसी तरहू, अधिक स्रोतो का निर्माण करके या समस्याओं 
के समाधान के लिए राज्य को सरचनात्मक दृष्टि से मजबूत बवाने का कार्य करके, राज्य 
निर्माण का काय॑ करती है। 

(9) भागों की मात्रा व तीव्रता के बढने पर सहभागिता की समस्या उत्पन्न होती 
है। जब लोग मधिकाधिक सब्या में निर्णय-प्रक्रिया मे सहभागिता प्राप्त करना चाहते है 
तब राजनीतिक व्यवस्थाओ को अनेको सरचताए ओर सगठन बनाकर इसे सम्भव बनाने 
की व्यदस्या करनी द्ोती है । 

(५) लाभो के बितरण की माग राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर से आती है। इसमें 
लोग, विशेषकर थो लोग जो राजनोतिक व्यवस्था द्वारा वितरित लाभो से बचित रहते 
रहे हो, यह चाहते है कि राज्य की वाध्यकारी शक्ति को आमदनी, सम्पत्ति, अवसरों 
भऔर सम्मानो (॥0॥0०ए/9) को न्यायोचित ढग से वितरित करने मे प्रयुक्त किया जाए। 
इसमें लोग यही चाहते है कि धन-सचय के साधनों व वितरण को व्यवस्थाओं पर राज्य 
वा नियत्रण रहे जिससे इनका सत्तात्मक वितरण किया जा सके | यह मूल्यों का आधि* 
क्ारिक वितरण ही कहा जाता है। 

इस विवेचन से स्प७्ट हे कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम का प्रयोग राजनीतिक 
समश्ष्याओ के समाधाव और व्यवस्था पर आने बाली चुनौतियों का मुकाबला करने मे 
भी किया जा सकता है! विभिन्त राजनीतिक व्यवस्थाओ में इनका समाधान कैसे होता 
है तथा उसके क्या परिणाम रहते है, इस सबकी तुननाए व अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था 
की अवधारणा के प्रयोग से किया जा राजता है। 

(घ) राजतीतिक ध्यवस्था फो अनुक्तियात्मकता की खोज (/0500ए९५ ० (0९ 
7८१७07565 ० .0॥:8॥ $)$।८०४)--राजनो तिक व्यवस्थाएं मापो, चुनौतियों और 
दबावो के प्रति किस प्रकार की अनुक्रियाए और स्रक्रियताए रखती है, यह तथ्य अध्ययन 
व तुलना का बहुत उपयोगी आयाम हो सकता है। सामान्यतया राजनीसिक व्यवस्थाओ 
वी अनुक्रियात्मकता के कई नियाप्रक होते है, किस्तु उनमे से प्रमुख इस प्रकार हैं-- 
() राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व, (४) व्यवस्था के सतोत व साधन, (9) अन्य सामा- 
जिक ब्यवस्थाओं ओर उप व्यवस्थाओ मे होने वाले विकास, (४) राजनीतिक व्यवस्था 
की स्व्रय वी कार्य-प्रणाली और प्रतिमान, और (५) राजनोततिक व्यवस्था का नेतृत्व करने 
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के रहते हुए आवरपकता बयों महमूत्त की गई इसकी पृष्ठमूमि स्पष्ट करना उपयुक्त 
समझते हैं १ 


सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की आवश्यकता (9८ '्८्छआओ ते 

$0एलण्यब-स्फालाप्प्रशं #7छ970%५0) 

तुलनात्मक राजनीति मे व्यवस्था विश्वेषण का सरचना मब-प्रकार्यात्मक उपागम 
ईस्टन के निवेश-निर्गेत विश्वपण से उत्पन्त असतोप ने कारघ ही अस्तिव में आया यह 
कहना तो अतिश्पोक्ति होगी। फिर भी, इस उपायम के प्रचवन का एक कारण, व्यवस्पा 
विश्लेषण को ईस्‍्टन द्वारा अमूर्तोगरण के ऐसे स्तर पर पहुद्ा दना है जहा उसशा 
व्यावहारिक प्रयोग,क़ठित सा हो जाता है । डिन्‍्तु, तुतवा मंत्र राजनीति में इसका उपयोग 
केवल इसी कारण से हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । स्ययस्था विश्तेषण रारतीवि- 
विज्ञान मे राजनाति का सामास्य सिद्धास्त खोजने मे प्रमुख प्रयत्त माता जाता है। डिन्‍्तु, 
ईस्टन के द्वारा राजनीतिक थ्यवस्या के निवेश और नियंतों का विश्ेषय रार्तोति धास्त्े 
को सामास्य सिद्धान्त तिर्माण में बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया है। तुलनात्मक 
राजनीतिक विश्लेषणों में ईम्टन का मांडल और भी सीमित उपयोगिता रखता है। बठ 
आमन्‍ड ने राजनोतिक ब्यवस्पाओं को सरचनाओं और प्रकार्यों के रूप मे समझने के 
प्रयत्न का विचार प्रस्तुत किया। उसका मत है हि राजनीतिक ब्यवस्थाए, सरघनाओं 
और प्रकायों के माघार पर समझी जाए तो परिवर्तत ओर विकास की दिशाओं का 
स्पष्टीकरण करना आसान हो जाएगा। अत तुलनात्मक राजनीति में सरचता'मक- 
प्रकार्या मक अवधारणा का प्रयोग आवश्यक माता जाने लगा । 

इस उपागम की आवश्यकता का प्रमुझ कारण इसके द्वारा श्रदुकत होने वाल प्रवर्ग 
(०४॥८४०7८$) और प्र॒त्यय हैं। परम्परागत तुलनात्मक राजनीति मे जिय प्रत्ययों का 
प्रयोग किया जाता या जैसे राज्य, राष्ट्र और सविधान, वे सब तुलनात्मक विश्वप"यों मे 
विशेष उपयोगी नहीं थे । क्योंकि, अर्थ को दृष्टि से इतका प्रतिमानित रुप स्थिए नहीं 
यथा। सरघतात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोध में शिन प्रत्यपों और विश्तेषण प्रवर्गों का प्रयोग 
किया जाता है वे प्रतिमानित और मानक्तीय (६६890970/220) होने के कारण राजनीतिक 
ब्यवस्था को एक माध्यम से समझते का मार्ग खोल देते हैं। अत एक सा अर्थ रखने वाले 
प्रत्ययों और प्रवर्गों का तुलनात्मक विश्तेषणों प्रे प्रयोग सम्भव दताने के लिए कोई 
नया दृष्टिकोण आवश्यक हो गया; सरचनात्मक-श्रक्रार्यात्मक दृष्टिकोण इसे सम्भव 
बताने मे उपयोगी और भावश्यक कहा जा सक्ता है। 

तुलनात्मक राजनीदिि के विद्वात यह महसूस बरते रहे हैं क्षि न केवल सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान के र्द्वित किया जाए अपितु, इसकी प्रमुख गतिविधियों की 
विभिन्‍न सरचनाओ के साथ सम्बस्ध-सूत्रता का ज्ञान भी द्राप्त किया जाए) ईस्टन ने 
सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्पा पर ध्यान केन्द्रित करने की वात तो की, डिस्तु, इस व्यवस्था की 
सरचनाओं और उनसे सम्बन्धित प्रत्रियाओ में सम्बन्ध स्थावित करन का प्रयास नही 
किया। इसलिये ऐसा प्रयास आवश्यक हो गया जो राजनौतिक व्यवस्था की स रचना मक्ता 
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और उसके प्रकायों का ज्ञान करा सके । इस उपागम में ऐसा प्रयास सम्मिलित है। इस 
कारण यह उपागम तुतनात्मक विश्तेषण में आवश्यक बन गया ॥ 

राजनीतिक ब्यवस्याओं की सामय्यं या क्षमता ही एक ऐसा लक्षण है जो तुनतात्मक 
विश्मेषणों मे विषोप तौर से जानना आवश्यक समझा जाने लगा है। ईस्टन मे इसकी 
बात तो को है किर्तु, इससे अधिक उसकी चिन्दा व्यवस्था वी सततता से भी और 
इसलिये ऐसे प्रवर्ग के आधार पर तुलना करने को जरूरत मह॒यूस की जाने लगी जो 
राजनौतिक व्यवस्था की जीवित रहने की दशाओ तक ही सोमित न रहकर यह भी 
समझा सके कि इसको जीवित रखने बे! लिए किन-किन तत्वों की आवश्यकता है? 
सरचनात्मक-प्रवार्पान्‍्मक विश्लेषण, राजनीतिक व्यवस्था के ढठाचे अयवा गरचता के 
गठन और उसके कार्यों कौ प्रक्रियाओ के बीच तालमेल के कारणों तथा परिणाप्रों को 
पहुचानने का प्रयत्न करके उन तत्वों का ज्ञान कराने मे, जिनसे व्यवस्थाओं में सत्या- 
ध्मकता और _जीवित रहने को सामथ्यं बती रहती है, सहायता करता है। अतः ऐसे 
उपागम के रूप मे मह आवश्यक माना जाने लगा । 

घुलनात्मक राजनीति में भी राजनीति का शामाग्य शिद्धाग्त बनाने का लक्ष्य रहता 
है। अत, इसमें भी ऐसी मवघारणाओ की अवश्यकता महपूस री जातो रही है जो ऐसे 
सिद्धान्त के निर्माण में सह्यायता कर सकें। तुलनात्मक राजनीति में ईस्टन का 'निवेश- 
मिर्गंत! विश्लेषण घिद्धान्त निर्माण में बहुत सहायक से होने के कारण ऐसो वैकल्पिक 
अवेधारणा फी आवश्यकता महसूस की जाते लगी जो ईस्टन के विश्लेषण से अधिक 
उपयोगी और पिद्धास्त निर्माण मे सहायक हो । आमम्ड का संरचनात्मक-प्रका्यत्मक 
विश्तेषण इस दृष्टिकोण से तुलनात्मवा अध्ययनों में अधिक आवश्यक हो गया और मही 
कारण है कि इसका सबसे अधिक उपयोग तुलनाश्मक राजनोति में हो किया जाने 
त्गा है । 

इस प्रकार, संरचनात्मक-प्रकार्याध्मक उपागम, एंड तरफ तो ईस्टन के द्वारा प्रयुक्त 
व्यवस्थाई विश्तेषण (५)$८छम० ०73959) की ध्यापा मे उरी कपियों को दूर करने 
है लिए, भौर दूसरी तरफ, तुलनात्मक राजनीति मे राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा 
फो अधिक ययाथवादी ढंग से प्रयुवत करने के लिए आवश्यक माना गया। सामास्य दृष्टि 
से देखा जाए तो इसरी आवश्यकता उन सब त्यों से भी स्पध्ट को णा सकती है. निनसे 
ब्यवस्था विश्तेषण की राजनीतिक विश्लेषणों मे आवश्यकता महसूस की गई थी। इनको 
मद्दां विदेचित नही किया जा रहा है नयोकि, इसी अध्याय के आरम्भ में राजनीतिक 
स्पवस्‍््या उपागम को आवश्यकता के शीर्षक के अन्तगंत इनका विस्तार से उल्लेज़ किया 
जा चुका है। अतः संक्षेप में इस उपागम को आवश्यकता के बारे में यही कहा जा सझता 
है वि व्यवस्था को अन्तरवस्तु (०४६०७) से उसके कार्यात्मक पक्ष को अलग करके समझने 
के लिए संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम अधिक उपयुक्त दियाई देता है। इसकी 
आवश्यकता का स्पष्टीकरण इसके अप और व्यादया से और अधिक बच्छी तरह हो 
सकेगा । इसलिये मब इसने अर्थ य ब्याव्या झा विवेचन करेंगे । 
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स्यवस्था को बनाये रखने, उसे विकसित बरने तथा नियमित एप से उसमें घटित होते 
रहते है। इस सम्बन्ध में मर्ठत से प्रकार्य का अर्थ इस तरह से किया हैं कि उसको विकार्य 
मै अलग बार सकगा सम्भव हो जाता है। मर्टेन ते प्रकार्य उन पर्यवेक्षणीय परिणामों को 
कहा है जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल और सागयोजन (४0|/5॥॥९॥॥) मे सहायक 
होडे हैं। इसके बिपरीठ, विकार राजनोतिक व्यवस्था के अनुकूलन और समायोजन को 
कम करने वाली प्रक्रियाएं है। इस सदभे में मर्टन यह स्पष्ट करता है कि प्रकार्य और 
विकराय॑ भिस्न-भिन्‍न जिया-प्रतिमानों द्वारा उत्पन्न होते है ऐसी धारणा भ्रमात्मक है । 
एक क्रिया-प्रतिपान, एक स्तर पर श्रकार्य और दूसरे स्तर पर विकार्थ बग सकता है। 
अत हमे प्रकाय॑ का अर्थ ऐसे क्रिया-अतिमान से ही लेना है जो व्यवस्था का पोपक या 
अनुरक्षक हो । 
प्रकार कौ इस अवधारणा में यह अथ॑ भी सम्निहित है कि यह प्रकट (कावा/९४0) या 
गुप्त (पथ) दोनी ही प्रकार के हो सकते है। गर्दन ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि प्रकट प्रकायों का सम्बन्ध केवल ऐसे किया प्रतिमानों से होता है जिनके परिणामों 
बे उाके करने बाले चाहते है तथा माग्यता देते हैं जबकि ग्रुप्त विकाये उन क्रिया* 
प्रतिमानो को कहा जाता है जिनके परिणामों को उनके करने बाले न तो मान्यता देते है 
कर त ही जिनकी भाकाक्षा रखते है। मर्टन उनमे यह अन्तर इसलिये बहुत महत्त्वपूर्ण 
मानता है कि इससे राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकताओ को समझना सम्भव है। 
उसके अनुगार प्रकद से अध्निक महत्त्ववृ्ण भूमिका अप्रकट प्रकार्यों की होती है। डा० एस० 
पौ० वर्मा ने मर्टन के अभिमत को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “शोधकर्ता 
गए अस्वेषक के (लिए अप्रकर्ट प्रकाय! को, जो अत्यधिक जटिल और जिनको पहुचाउगा 
कठिन होता है, प्रकट प्रकार्मों से, जो स्पष्ट ओर सुश्पष्ट रूप से स्वीकृत होते है, पहचानना 
अधिक महत्त्वपूर्ण है ।/र 
प्रकार्य के अर्थ के इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हर क्रिया-प्रतिमात था 
गतिविधि को तुलनात्मक राजनीति में भ्रकार्य नहीं माना जाता है। इक्तमे वेवज उन्ही 
क्रियाओ को प्रवार्य कहा जाता है जिनमे निम्नलिखित लक्षण होते है-- 
(क) किया राजनीतिक व्यवस्था की अनुरक्षक या उसे बनाए रपने वाली हो । 
(ख) किया राजतोतिक व्यवस्था को विकछ्तित करने वाली हो $ 
(ग्र) क्रिया प्रतिमानित हो अर्थात्‌ यह नियमित हप से घटित होती रहने वाली हो । 
किसो भी क्रिया को तब तक प्रकाय नहीं कहा जाता है जब तक कि बहू नियमितता 
का लक्षण नही रखती हो । उदाहरण के लिए, किसी क्रिया के एक दिन या फाल मिशेप मे 
राजनीतिक व्यवस्था का अनुकूलन करने से वह प्रकाय नहीं बन जाती, बयोकि, बही 
किया-प्रतिमात बाद में किसी अन्य काल विश्येप मे राजनीतिक व्यवस्था यो विप्तण्डित 
करने वाली हो सकती है। अत, प्रकाय॑ का तुलनात्मक राजनीति मे विशेष अर्थ ही लिया 
जाता है भोर इसमे इसके प्रकट रूप से अधिक इसके गुप्त या अप्रकट रूप पर बल दिया 
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जाता है! 

कक पर लक उपागम में दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रत्यय 'सरचना' वा है। 
सरचना राजनीतिक व्यवस्था मे प्रकार्यों के निष्पादन वी व्यवस्थाओं को बहा जाता है। 
हर राजनी तिक व्यवस्था मे प्रकार्ों को क्रिया जिस व्यवस्था के द्वारा की जाती है उत्त 
व्यवस्थात्मक सगठन को सरचना का नाम दिया जाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सरचनाओ का अं प्रकायों के अं के साथ जुड़ा हुआ है । इस अर्य में, कोई सगठन 
प्रकाय॑ विशेष का निष्पादन करने पर ही सरचना कहा जाएगा | उदाहरण के लिए, 
विधानमइल केवल निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों की सामूहिकता को नहीं कहबर उस 
अवस्था में ही व्यवस्थापन स रचना कही जाएगी जब यहू व्यवस्था को बनाए रघने को 
क्रिया को नियमित रूप से निष्पादित करतो हो। अत सरचनाओं को प्रकारयों के 
आधार पर परिभाषित किया जाता है। हर कोई सगठन 'सरचना” नहीं बहा जाता 
है। प्रकार्य विशेष के आधार पर ही कोई सगठन सरचना माना जाता है। मत सरंचना, 
क्रिया, परिचालता या सुव्यवस्यित सम्बन्धों का प्रतिमान है। इस सम्बन्ध मे यह बात 
ध्यात में रखनी भावश्यक है कि एक सरचता केवल एक ही प्राय तक सीमित रहती हो 
यह भ्रावश्यक नही है । म्टंन यह विचार स्वीकार नहीं करतां कि एक सरचता केवल 
एक प्रकार्य ही करती है या कर सकती है। एक हो प्रकायं अनेक सरचनाओं के समूह के 
द्वारा निष्पादित हो सकता है। इसी तरह, एक ही सरचना अनेक प्रकार्य निष्पादित कर 
सकती है। इससे इस बात का यण्डन हो जाता है कि एक सरचनता या हर सरचना द्वारा 
अनिवायंत सुनिश्चित प्रकार्य निष्पादित द्वोता है। इसके स्पान पर मर्टन ने जिस अव- 
धारणा का प्रतिपादन किया है उसे 'सरचनात्मक प्रतिस्थापन्नता' का नाम दिया 
जाता है। 

यंग के अनुसार सरघनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम को सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता इस 
बात में निहित है कि इसमे स रचनात्मक प्रतिस्षापन्‍तता ($0770॥778] $७0500900॥॥09) 
की बात को स्वीकार किया यया है। यह इस आधारभूत अस्पापता को तो स्वीकार 
करठा है कि किसी व्यवस्था को बनाएं रदने के लिए आवश्यक रूप से कुछ प्रकार्यों का 
निष्पादन होना जरूरी है।। किस्तु, उने साधनों या संरचसाओं को, जिनसे यह प्रकार्य 
निष्पादित होते हैं, एक-सी मानने के बजाय, अलग-अलग व्यवस्थाओं में उनमे अन्तर व 
विधिता की दांत को स्वीकार करता है। इसके पीछे आधारभूत मान्यता यह है कि विभिर्त 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे साल्‍्कृतिक अन्तर, सरचनाओं मे भी अन्तर अनिवार्य बना 
देता है। अत साम्पवादी शासन व्यवस्थाओं की राजनीतिक सस्कृति की विभिन्‍नता के 
कारण एक ही प्रकार्य, जो लोकताम्त्रिक ब्यवस्थाओं में एक सरचना द्वारा निष्पादित होता 
सै. उस फ्फ़ के .जिज्जी अच सरजजा उाडा ,तिए्याहित हो उफ़्ताओँ ० रफ़ जातीय 
निष्कपं निकलता है कि सरचताओ का एक से प्रकार्यों के निष्वादन के लिए हर राज- 
नीठिक व्यवस्था में एक-सा होता अावश्यक नहीं है। 

इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकायों को तरह ही सरचनाओं का भी विशेष 
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महत्त्व होता है। वैसे प्रकायंदादियों मे 'प्रका्यों पर अधित्र जोर देने की बात कही है 
+किस्तु हुवनॉत्मक राजनीतिक विश्लेषण में इस मत को स्वीकार नही किया जाता है। 

इसी तरह बनेक विद्वान सरचनाओं पर जरूरत से अधिक बल देने की बात भी बहते 
हैं। उनका कहना है कि प्रकारयों का प्रमुख आधार सरचनाए होतो है अत सरचनाओं 
को हो प्रमुखता दी जानी चाहिए। रिग्स ने इस मत के समर्थन म लिखा है. प्रकारयों के 
विरुद्ध सरचनाओ पर जोर नही दिया जाता है तो विश्लपण गुमराह करने वाला ओर 
अविश्वसनीय हो सकता है ।” यह दोनो ही विचार अतिवादी हैँ। लापालोम्बारा ने 
सरचनाओ और प्रकार्यों को समान महत्त्व देने को बात को प्रस्तावित करते हुए लिखा हे 
कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों म अमेक ध्रमो ओर कठिनाइयों का उस अवस्था 
में स्वत ही समाधान हो जाएगा | जब हम राजनीतिक व्यवस्थाओ की सरचनाओं पर 
भी उतना ही ध्यान दें गे जितना हम उनके प्रकार्यात्मक पक्षों पर देखे हैं। 

तुलनात्मक राजनीति में सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण विशेष अयं मे ही प्रयुक्त 
होता है। यह 'सरचता और फ्रकार्य! के दो प्रत्ययो के इर्दे-य्रिर्द गूषा गया अध्ययन 
उपागम ही नहीं है वरन्‌ यह इन दोनो प्रत्मयों की विशेष रूप से व्या&्या भी करता है। 
एस० पी० वर्मा की मास्यता है कि इस अध्ययन दृष्टिकोण में तीन आधारभूत प्रश्न 
ग़ल्निहित है । अर्थात्‌ सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मुखयतया सीन तथ्य देखने 
का प्रयत्न किया जाता है कि (7) किसी व्यवस्या में कोत से आधारभूत प्रकाय॑ पूरे किए 
जाते है, (॥) यह प्रकार्य कित सरचनाभो द्वारा पूरे होते हैं, और (॥)) यह प्रकार्य किन 
परिस्थितियों मे पूरे किए जाते हैं ? 

इन तीत प्रश्नों के उत्तर मे सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण, सरचनाओ और 
प्रकायों के प्रत्ययो को विशिष्ट मर्य॑ में प्रमुवत करके, राजनीति के सामान्य सिद्धात निर्माण 
में प्रप्नशीस माता जा सकता है। राजनीतिक यथार्य का प्रकार्पात्मक स्पष्टौकरण 
विधिक स्पष्टीकरण से इसी कारण अलग और अधिक सही हो जाता है कि इसमें स्थिर 
तत्वों का उपयोग नही करके भ्रत्पात्मक प्रत्यमो का प्रयोग किया जाता है। 

इससे स्पष्ट है कि सरघनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में सामाजिक यथा के चुनित्दा 
(४०!८८॥४८) पहलू राजनीतिक ध्यवस्या को लिया जाता है और उसकी व्याद्या, स्पष्दी- 
करण और उप्तके सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने का प्रयत्त सरचनामों और उन 
सरचनाओ की प्रकार्मात्मक्ता के आधार पर क्या जाता है। 


सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की विज्येपताएं (ब॥८ एाशबढाश्तड06 ० 
$पएएचघभ्-एएचट०ा००७] 8 997028८४) 
राजनी तिक व्यवस्था की माघारभत विशेषताएं हो सरचतात्मक-प्रकार्पात्मक उपायम 
में स्वीकार की गई हैं। इसमें भो राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा का आाबार बनाए 
रखा गया है। इसलिए ही एलन वाल ने लिखा है किः / सामान्य व्यवस्था घिद्धात के 
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फ्लस्वष्टप सरचनात्मक-प्त्रार्यात्मद अध्ययन उपागम अस्तिस्द से आया ॥/ तुलनात्मक 
राजनीतिक अप्ययना मे इस उपायमर का विशेष रूप से प्रयोग आमरड और पादेल ने 
किया है और उम्हान ईस्टन को तरह ही राजवीनिक व्यवस्या रे चार सक्षय माने हैं। 
इनका विस्तार से विवेचन किया जा चुका है इसनिए यहा इन्टे केवन सक्षेप में ही 
विवेचिन जिया जा रहा है-- () राजनीतिक व्यवस्था के भाषो में अन्तनिर्भ रता, (2) 
राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, (3) राजनीतिक व्यवस्या को पर्यावरण, और (4) 
वैध वाध्यक्ारी (मौलिक) शकित का प्रयोग । 

राजनीतिक “यवस्था के इन लक्षणों को लेकर ईस्टव और आमन्‍्ड समान विचार 
रखने है। किन्तु ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था कौ 'माोन्‍समर्थनो' तथा 'नीवियों- 
निणया क॑ रूप म समझने का प्रयास किया है, जवक्ति, आमरड इससे आगे जारुर 
सरचनाआ। नर प्रदार्यों के आधार पर इसे समझते है। इस कारण, सरचनात्मत- 
प्रदार्पात्मक उपागम की विशेषताएं राजनीतिक व्यवस्या उपायम से कुछ भिन्‍न प्रकार 
की हो जानी ह । सक्षेप में यह इस प्रकार है। 

(क) रिल्लेपण को इकाई के रूप में सम्पूर्ण राजनोतिक ध्यवस्पा पर बस 
(छत फीव5७ 0॥) ॥॥6 ७॥४०॥९ 90॥03॥ 5) 86४3 3$ 06 छा 0 903) 85)-- 
इस लक्षण की दृष्टि से सरचनात्मक-प्रवा्यात्मक विस्तेषण निवेश-निर्गत विश्तेषण ने 
समान हो माना जा सकता है । ईस्टन की तरह ही आमन्ड भी सरचनाओं और प्रढार्पो 
को विश्लेपित करन में राजनीतिक व्यवस्था का ही आधार रैखता है। यद्यपि, स रचनाओं 
को सम्पूर्ण व्यवस्था बे आधार पर ही समझने वी बात पर वल दिया गया है, फिर भी 
यह दृष्टिकोण इस बात में अथिर आग बढ़ गया है कि इसने उन सब सरचनाओं वी 
और ध्यान के *द्रित क्या है जो राजनीतिक व्यवस्थाओ को विशेष प्रहृति प्रदान करती 
है। अत दगम भी विश्दपण की इकाई के रूप में अवश्य ही सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था 
पर बल दिया गया है किन्तु राजनीति को गत्यात्मक शक्तियों की खोज में यह उससे 
बाहर भी जाते वा प्रयाग करता है। 

(ख) व्यदस्या के अनुरक्षण के लिए विशिष्ट कार्यो को शर्ते का प्रतिपादन 
(ए०्जापरशा०ण] ता एडगआ९एबा ०0005 3७ 7(4०506 ॥0 6 छाञ603006 
० धर प्य0० 55४ ध्या)--स रचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में यह प्रानकर चला 
जाता है ति राजनीतिर व्यवस्था को बताए रखने के लिए व्यवस्था की सरचनाओं द्वारा 
कुछ कार्य था विकाय॑ अनिवायंत, विष्पादित होन चाहिए अन्यथा राजनौतिय व्यवस्था 
बनी नहीं रह सकती है। इन प्रकार्यों को अनिवायंता का यह अर्य नही है कि सभो राज- 
नीतिक व्यवस्था म इनकी सरचनाएं एक ही प्रकार की होती हैं। यहा वत कवल इस 
बात पर दिया गया है हि व्यवस्था में सरचनात्मक विभिन्‍्नीकरण या विविधता ह्दो 
सकती है। भर्थात, विसी राजनीतिक व्यवस्था मे प्रकार्यों का सम्पादन क' प्रकार की 
सरचनाओं के द्वारा हो सकता है तो किसी अन्य व्यवस्था मे इन्ही प्रसायों का निध्पादन 

खा! प्रकार को सरचनाए कर सकती हैं। यहा ग़रचनाओ को समानता मौलिक नही है 
किल्तु व्यवस्य। क बने रहने के लिए प्रकार्यों का एक-सता निध्वादन अनिवायं है । उदाहरण 
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है तिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापन कार्य विश्त सरचना के द्वारा किया 
जाता है, यह तथ्य विशेष महत्त्य नही रखता है। किन्‍्तु, इस मात का महत्व होता है कि 
स्यवस्था के बने रहने के लिए व्यवस्थापत कार्य का विसी न विसो सरचना के द्वारा 
निष्पादन अनिधायंत हों । 

(गर) स्यवस्था फी विविध छंर्चनाओ से प्रकार्पात्मक अस्तर्तिभरता (&8छ0॥0॥2। 
्राटातकृशातंलाए 9 तएटाउट इधण्णपा65 छापा त8 छोणे $:४भशात)-- 
दस उपागम की यह विशेषता है कि यह राजनी तिक व्यवस्था मे विद्यमान सरवनाओं में 
अन्तनिर्भरता की भ्रकार्यात्मफ्त आधार पर व्याझपा करता है। इसका पहे अर्थ है कि यह 
सरघनाओ को प्रकार्यों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्त करता है। इसो भागाम 
को लिकर दस उपागम को राजनोति-विज्ञान से कही अधिक तुलतात्मक राजनीति में 
प्रयुक्त किया जाता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की यत्यात्मएः शक्तियों को पोज 
तिकालना सम्भव हो जाता है। इसी तरह, एससे यह भी स्पष्ठ हो जाता है कि राज- 
मीतिक सरचनाओं में आया अन्तर राजनोतित़ व्यवस्था के लिए खतरा नही माना जा 
सबता है। प्रमर परिवर्तित सरचना वह कार्य कर रही है जो राजनीतिक व्यवस्था में 
इसशी पहले किसी अन्य रारचना के द्वारा किया जाता या तो यह सरचनात्मक परिवत्तेन 
राजनीतिक व्यवस्था के टूटने का बारण नही बन सकता है। इसलिए ही यह दृष्टिकोण 
अधिक यथार्थ वादी और तुलनात्मक राजनीति में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया है। 
इस सम्बन्ध गे ऐप्टर और एक्सटीन ने ठीक ही लिखा है कि “ विश्व युद्ध के बाद के बर्षों 
में और विशेष रूप से अभो हाल हो के वर्षों मे, तुलनात्मक राजतीति के विद्याधियों मे 
सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रवर्यों और परिप्रेक्यों का अधिकाधिक प्रयोग 
किया है ।! ४ 

(घ) सरचमात्मक प्रतिस्पापन्तता की म्रान्यता (००४४०) एण॑ धापणेपरणे 
$७0४७:७५७७॥७४)--६म पहले ही यह लिख चुटे' हे कि सरचनात्मक-प्रकार्यात्पक 
विश्लेषण में सरचनात्मक-प्रतिस्थापन्नता की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है। यग ते 
डोब ही! लिछा है कि इस उपएाम की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता इस बात मे निहित है पि 
इसमे सरचनारमक प्रतिस्थापश्नता की बात को स्वीकार किया गया है। आमन्ड पह 
मानते है कि हर व्यवस्था पे सास्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। इस कारण, सस्कृति 
विशेष के अनुसार सरचनाओ में अन्तर हो सकते है। अत एक से प्रकार्यों के निष्पादन 
के लिए एक-सो सरचनात््मक व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है। विकासशील राज्यों मे 
सस्कृति की भिन्‍नताओ के कारण ही पाश्दात्य जघत की राजनीतिक सरचनाओ ने होते 
हुए भी ये सरचनाए दे वार्य करने मे अप्फल रही हैं जो इनके द्वारा पाश्यात्य जगत को 
व्यवस्थाओं मे निष्पादित होते है। अत सरचनात्मक एबरूपता या समानता के स्थान 
पर इस उपाणम मे यह स्वीकार किया गया है कि सल्कृति विशेष के अमुप्तार स रचनाओं 
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मे हर फ़र या इनका रूप परिवर्तन या उनके स्थान पर नई प्रतार वो सरघनाओं हा 
निर्माण या प्रतिम्पापना हो सकती है। 

(घ) प्रक्मर्पात्मह और विकार्यात्मक सरचनाओं शो मान्यता (२९८०हशपघ०७ ० 
किशाश॥ं 2748:5%0एक०एगशश अाएटए/७)--स रचनाए दवर छमप मेवत् प्रदाय ही 
करती हा ऐसा इस उपायम मे नही माता गया है । सरचनाओं के काय सापेश् और सदर्भी 
हात हैं। एक हो सरचना एक समय में प्रक्ा्य और दूसरे समय में विक्रार्य बरते गी 
स्थिति मं घरेली जा सरती है। प्रशाय॑ं झा अय॑ हम पहले ही बर घुके हैं छिए भो इसरा 
पुन अप करना इस तस्य को समझने के लिए आवश्यक है कि शोईसरचना किस प्रकार 
का कार कर रही है। जो क्रिया-प्रतिमान राजवीतिक व्यवस्था को बताये रखते और 
उसको विकसित करने म सहायक हो उसको प्रक्ार्य तया जो किया प्रतिमान इसके 
विपरीत राजनीतिक व्यवस्था को वमजोर करने और उसको तोड़ने से सबधित हो 
उसको विक्रय कहां जाता है । सरवतात्मक वअकार्यात्मर उपायम में केवल यही लदीं 
माना जाता है कि हर राजनीतिक सरचनता केवल एक हो प्रकार का राय अर्यात प्रगाये ही 
करती है। यह परिस्थिति पर तिर्मर करता है ठपा सापेक्ष होता है। इससे यह उपागम 
सरचनाओं के प्ररार्यों और विकारों को स्वीकार करते दाला बत गया है। 

यहां सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की झुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेय हो 
हमने किया है। इस उपागम पर बआमस्ड ओर पावेल के विधारों का विस्तार से विवेचन 
करते समय इनके राजनीतिक व्यवस्था और स रचनाह्मक-प्रकार्यात्मक के लक्षणों पर 
विचार करन से इस दृष्टिकोण का विशिष्ट ज्ञान करना सम्भव होगां। अत हम अब 
आमर्ड और पावेल द्वारा की गई इस उपाग्रम की व्याज्या और इसके प्रयोग सम्बन्धी 
विचारों का विवेचन करेंगे। 


आमनन्‍्ड और पावेल के सरचनात्मक-प्रकायत्मिक पर विचार (&|क्ञ०॥० 

थात ए०२९॥5 शाव्फ़ ता 5धतणा॥॥्रानर्ए)्लाणााआा) 

आमनन्‍्ड का राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में आधारभूत विचार ईस्टन के विचार 
स भित्र नहीं है। किम्तु, उसके द्वारा अपनाई ग्रई ख्यवस्था विश्लेषण की पद्धति ईस्टन 
बी पद्धति से राजनीति शास्त्र में अधिक प्रतिनिधात्मक मानी गई है। उद्देश्य की दृष्टि से 
बह ईस्‍्टन वी तरह ही राजनीति का प्रकायं दादी सिद्धान्त निभित बरता चाहता है, किन्तु 
उसका मुख्य ध्येय यह जानना है हि यजनीतिक व्यवस्था परम्परागत प्रृृति से आधुनिक 
रूप किस प्रकार प्राप्त करती है ?े आमन्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा मे वेबर 
से प्रेरगा लो है और ईस्टन की परिभाषा को भी स्वीकार किया है । किन्तु, वह वेवर की 
परिभाषा को पर्याप्त नही मानता है। उसको वेबर को राजनोतिक व्यवस्या को परिभाषा 
वास्तव म्‌ राज्य की परिभाषा के समान सगती है। वेबर अपनी परिभाषा में मिश्चित 
भू भाग की बात करता है इस कारण आमन्‍्ड उसकी परिभाषा कों सशोधित करके 
अपनी ही परिमाषा देता है। 

आमनन्‍्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्या समो स्वतन्त समाजो में अन्त क्रियाओं की 
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ऐसी व्यवस्था है जो बहुत बुछ बैध भौतिक बाध्यता का प्रयोग करके या प्रयोग करने 
की धमकी देकर एकीकरण और अनुझूलन के कार्यों का निष्पादन क रती है ।/ आमन्‍्ड 
की यह परिभाषा मेक्स वेबर की राज्य की परिभाषा, ईल्टन की आधिकारिय' भावटन 
था वितरण की अवधारणा और पारसस्त के इस विचार का कि राजनीतिक व्यवस्था 
समाज की उप-्व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, सम्मिश्रण कही जा शाकती है। इरा 
परिभाषा से स्पष्ट है कि आमन्ड भी ईस्टन की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था को खुली, 
स्वयं समायोजित (5८।६-७०॥७४।४४७।८) तया आत रिक ओर बाह्य पर्यावरण से घिरी हुई 
मानता है। भत्र आमनन्‍्ड की परिभाषा में राजनीतिक व्यवस्था के सरचनात्मक और 
प्रबायत्मिक लक्षण अलग-अलग हो जाते हैं। 

सरचनात्मक दृष्टि से मामन्ड राजनीतिक व्यवस्था के तोन सरचनाध्मक लक्षणों को 
प्रमुष मापता है। उसझा मत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था को अन्तर्वस्तु की दृष्टि से 
देखने पर उम्तमे तीन विशेषताएं दृष्ठियोचर होती हैं अर्थात्‌ हर राजनीतिक व्यवध्या 
भे-- () राजनौतिक सरचनाएं, (2) राजनीतिक ससकृति और (3) सजनीतिक 
अभिनेता होते है । 

राजनीतिक स रनाओं से उसका अशशय किसी राजनीतिक समाज में विधमान अन्त 
सम्बन्धित भूमिकाओं के पुज से है। उसकी मास्यता है कि हर राजनीतिक समाज में 
राजनीतिक परचनाएं होदी है क्रिग्तु, उनको भूमिकाओं गे आधार पर ही परिभ्रावित 
करना आवश्यक है अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की सरचनात्मव' व्याख्या सस्वात्मक बन 
कर रह जाएगी । इसलिये वह राजनीतिक व्यवस्था की सरचनात्मक व्यवस्था को अन्त 
सम्बन्धित भूमिकाओं बा पुज फहरूर उनकी व्याख्या व रत्ता है) 

राजनीतिवा सस्कृति आमन्ड की राबसे महत्वपूर्ण प्रत्ययी दत है तथा राजनीतिक 
व्यवस्था में थिद्यपान प्रयुत्तियो के सूप में समझी जा सकती है। यह तिप्रुयो अभिमुली- 
फरणो का सेट है। इसमे ज्ञावात्मक अभिमुद्वीकरण, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति राज- 
भोतिक वस्तुओ, पटनाओ, क्रियाओं और विभिन्‍न राजनीतिक मुद्दों पर कितता और 
किस प्रकार का ज्ञान रखता है, अर्थात, राजनीतिक समुदाय के लाग राजनोति के बारे 
में क्या विश्वाप्त रखते है ? इसमे दूसरा तत्त्व भावात्मवा अभिमुघीकरण का है, जिसका 
गम्बन्ध ब्यवित्र की उन भावनाओ से होता है जिनके फारण वह राजनौतिक गतिविधियों 
से लगाव पा अलगाव, उसके बारे थे प्दगिया था नापसदगिया रखने लग जाता है। 
तीसरा अभिमुपीकरण मूल्याक्नाप्मक होता है। इससे राजनीतिर पमुदाय वा ज्यवित, 
राजनीतिक प्रश्नों, समस्याओं और सुद्दो पर अपना मत या निर्णय ब रता ह। आमन्‍्ड का 

कहता है कि व्यत्रित राजनीति यो जिस रूप पे रामझता है उसी वे अनुरूप उसकी राज- 

तीतिय व्यवस्था में सत्रियता बन जातो है। 

राजनोतिक व्यवस्पा की तीसरी सरचनात्मक विशेषता वा शमभ्वन्ध राजनीति वे 
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अभिनेताओं से है। इसरो जामत्ड गा बाय राजनीतिबा गरपनाओं दारा निर्धारित 
मैताओ की उश भूमिका से है जिससे वे राजनी ठिक सस्दृति में प्रतिदिम्वित विभेदों और 
भषर्षों में समायोजन या शमस्वय स्थापित बरते की विभिसत विधियों शा प्रयोग 
करते हैं । 

इस प्रवार, जाम ” ने राजनीतिय ब्ययरस्था थे ररपतास्म दृष्टियोण में बुहृतर 
परिष्रेदय अपनाया है। उसी सरपताओ, ग रचनाओं पी भूमिका दी आधारभूत तिपामक 
रागतीतित गगहति में उत्पात उिनेशे और शपर्ों रे समाधान में सरचनाओं द्वारा 
निर्धारित भूमिया सोमायों मे राजगीलिंत अभितवाओंगी ग्रतिरिधियों को सम्मिलित 
किया है जा इस अपधा रा वी ब्यापकथ की पुल्दि रतो है । 

आमरद 7 प्रदार्या“मत्र दृष्टिकोण से भी राणगीतिय' व्यवस्था ते घार पहलू माने है। 
आमन्‍ठ बहता है कि सभी राजनीवि प्यवम्याओं मे स्थायिस्द और परिवर्तत वी प्रक्रिया 
रातत चलती रहती है। दस परिय्तंन और स्थायिस्य बी स्थिति में प्रमुप भूमिजा 
रारचताओ की प्रयार्या माता निभाती है। आ हर राजनीति व्यवस्था के ध्रिशा्मक 
पहलू एक निश्चित नमूना प्रस्तुत बरते है और सर्वेव्यापक रुप में हर जगह पाए जाते है । 
यह ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित पहलुओ से भिन्न न होवर उसके शान हो है। यह 
प्रकार्या मर पहलू या लक्षण इस प्रकार है- 

(।) व्यवस्था की क्षमया या सामच्य (ता 5)5लाए5 ८७७३७॥॥७) 

(2) रूपान्तरण प्रक्रिया (06 ९०॥॥ ८7६०0 ./00९5५) 

(3) व्यवस्था वा बनुरक्षण (86 5) 86६05 ॥03॥॥/0॥9॥९06) 

(4) ब्यवस्था वा अनुकूलन (06 5५95९४85 00बगञाशणा) 

राजनीतिक व्यवस्था के यह प्रयार्पा-मक पहन वास्तव से राजनीतिय' व्यवस्था के 
कार्यों से सम्बन्धित हैं। इनका हमने राजनीतलियव व्यवस्था” उपागम में, राजनीतिन 
व्यतस्था के कार्यो वे शीपक वे अन्तर्गत इसी अध्याय के प्रारम्भिक भाग में जिवेचन किया 
है इसतिये इनको हम यह पुन दोहराना उपदुतत सही मानते हैं । ईम्टन जिसे व्यवस्था 
की क्षमता कहता है उसे आमन्ड सतामथ्यं बहता अजिद ढोक मानता है। आमन्‍ड राज॑- 
नीतिक व्यवस्था वी उन सरवनात्मक सहूुलियतो वा आशय लेता है शिनसे राजनोंतिक 
व्यवस्थाएं अपने प्रमुख कार्य निष्पादित वरती हैं। आमन्ड ने राजनीतिब व्यवस्था की 
सामरध्य के चार प्रकार माने हैं। यह इस प्रकार हैं-.. 

(0) नियामक या नियन्नेणता की सामब्य (६8०)॥0६९ ०१७३ण।व)) 

(॥) निकालने या लेने की सामर्थ्य (०र92४८॥४९ ९०७३० धा३) 

(70) विनर क्षमता या सामष्य (0#/ए॥5० €2एवॉजाए७) 

(7४) अनुतिया मक साम्थ्य (९६॥०॥६६० ८४७4७) 

नियामक सामर्य का सम्मन्ध व्यवस्था बी उस क्षमता से है जिससे वह अपन राज- 
दीतिक समुदाय को व्यवस्यित करती है। तित्रातने या लेते की सामथ्य व६ सम्बन्ध 
व्यवस्था की उस क्षमता से है चिसमे वह जन समुदाय से 'बर' भौर अन्य सेवाएं प्राष्त 
करती + ) वितरण सामय्यं वा सम्बन्ध ब्यवस्या वी उस क्षम्रता से है जिससे वह रामाज 
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के लाभो को समाज के एक प्रकार के दूतों या घण्डो (4८८०४), समूहो और व्यक्तियों से 
समाज के अन्य घण्डो, सपृद्दो और व्यवितयों को हस्तातरित कर सकती है। अनुत्रिया- 
त्मक सामय्यें का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की उस सामध्यं से है जिससे वह मागों 
का साधन करने वास्तव मे प्रतीकात्मक निर्गंत उत्पन्त बर सके । इस सरह आमन्‍्ड की 
मास्यता में राजनीतिक व्यवस््या की सामर्थ्य ही उसके बाय निष्पादन भें नियामक 
द्वोतो है। 

आमन्द और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओ के सरचनात्मक तत्त्वो भोर प्रकार्यात्मव 
पहुछुओ को समझते के लिए यह स्वीकार क्या है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे 
मुख्यतया चार विश्ेषदाएं पायी जाती हैं । उनका अभिमत है वि व्यवस्था का सरचना- 
स्मक या प्रवार्पात्मक प्रकृति-प्रतिमात हर जगह एव-्सा होता है अगर राजनीतिक 
घ्यवस्था में सरचनाएं वह प्रकार नहीं करती या कर पाती है जो कि उनको करने हैं तो 
इससे राजनीतिक व्यवत्या की व्याधि का बोध होता है। इसी तरह, हर राजनीतिक 
ब्यवस्था मे कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनको आमन्‍्ड और पावेल से सरचनात्मब- 
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से चार प्रकार का माना है। यह लक्षण है-- 

(३) राजनीतिक सरचनाए (एणाप्रष्ण डएफ्टपरा69) 

(ख) समान प्रबाय॑ (536 00९(0075) 

(ग) बहु-प्रकार्यात्मक राजनीतिक सरचनाएं (4 50ए0८एा6 एल णिप्रशए शासाए 

(060९00009) 

(घ) मिश्चित व्यवस्याएं (97८0 5५६४ ६॥5) 

(क) आमन्‍्ड यह मानता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे उप्तकी कंधों ही 
प्रकृति हो और चाहे विकास पथ पर वह वही भी क्यो न हो, कुछ सरचनाए अनिवार्यत 
विद्यमान होती है। इनमें मात्तना और आकार की विशिष्टता हो सकती है पर ऐसी 
व्यवस्था की बह कल्पना नही कर सकता जिसमे कुछ भी परचनाए नहीं हो । यहां तक 

स्वेच्छाचारी ब्यवस्थाओं मे भी यह सरचनाए पाई जाती है॥ आमन्‍्ड की यह मौलिक 
सकल्पना दाजनोतिक व्यवस्थाओं के विकास को परख वा प्रमुप आधार है। वह राज- 
नीतिक सरचनाओ के विभिन्‍तीकरण और विश्लेपोक्ररण के आधार पर ही राजनीतिक 
स्यवस्थाओं को विकसित या अविकस्ित मानता है । 

(प) आमस्ड राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा प्रमुख लक्षण सभी ब्यवस्थाओं के द्वारा 
एक से कार्म या प्रकार्य निष्पादित होता मानता है। प्रकारोंवी आवूतति (#690९॥०७) 
मात्ना, शेली में विभिन्‍न सरचगाजों जौर सास्झृतिक विविधताओं थे कारण अन्तर हो 
राजते हैं, किन्तु हर व्यवस्था के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्थाओ के चार कार्य -- मागो का 
चयन और सयुकतीकरण, मांगो का रुपान्तरण, व्यवस्था का बनुरक्षण तथा व्यवस्था का 
अगुरूलन, निष्पादित होना आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था का विकाप्त इन कार्यों के 
निष्पादन से ही निर्धारित होता है। श्रामन्‍्ड समान कार्यो का अर्थ समरुष कार्यों से नही 
लत है। उदाहरण बे तिए, हर ब्यवस्था को मांगों बा रुपान्तरण वरने का प्रकार्य करना 
ज होता है। अत हर राजनीतिक न्यवस्था के द्वारा समात कार्यों का निष्पादन अनिनायत 
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होता है। 

(गे) सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अवधारणा को यह प्रमुख विशेषता है दि यह राज- 
नीतिक व्यवस्याओं वी सरचनाओ के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का निष्पादन स्वीकार 
करती है। अगर इस विशेषता मो आधुनिक व्यवस्थाओं मे देखें तो यह समझता सरल हो 
जायेगा कि किस प्रकार सोकतात्रिक शासन अ्रशातियों में का्मंप्रलिकाए व्यवहार में 
व्यवस्पापन का षार्य निष्पादित करने लगी हैं। यह अध्ययन दृष्टिकोण इसी बात में 
आधुनिक है कि मह राजनीतिक ययाय॑ पहचानने की क्षमताएं प्रस्तुत करता है। अत 
परम्परागत विचार, कि एश सरचता एवं ही कार्य कर सबती है, की बात इस दृष्टिकोय 
में मास्य नही है। आधुनिक समय में सभी राजनीतिक सरचनाएं बहू प्रकार्यात्मक बनती 
जा रही हैं। 

(५) आमन्‍्ड सभी राजनीतित व्यवस्थाओं को मिश्रित प्रड्ृति का मानते हैं। इससे 
उनका आशय इस तठस्य से है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ सक्षण आधुनिकता और 
कुछ लक्षण परम्परागत या आदिवाप्तिता (फ्ञाए0॥5८) बे विद्यप्रान रहते हैं। इसका 
प्रमुख आधार सास्ड तिक होता है। सस्थाए और सरचनाएं परिवर्तित होती रहती हैं, या 
जबरदस्ती परिवर्तित री जा सरती हैं। यहा तरू कि तानाशाही ब्यवस्थाओ में सम्पूर्ण 
सरचनात्मक ग्यवस्था आरोपित हो सकती है। किन्‍्तु इससे व्यवस्था आधुनिक नही बत 
जाती । कारण, राजनीतिक व्यवस्था से सबधित लोगो की अभिवृत्तियों में लम्बे 
कालान्तर के बाद भी परिवर्तत नही आ पाते हैं। उदाहरण के लिए, बिटेन मे,लॉ्ड सभा 
का बना रहता आधुनिकता को निशानी नहीं है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक 
व्यवस्पाओ को आमन्‍ड मिश्रित प्रवार की मानता है। यह तख्य प्षाम्यवादी जगत की 
राजनीतिक व्यवस्थाओ पर भी लागू दिखाई देता है। अत आमरह का यह कहना, हि 
राजनीतिक व्यवम्पाए मिश्रित रूप की ही होतो हैं तर्कसगत वहा जा सकता है। आमन्ड 
इस मिश्चितता को सरचनाओ ओर प्रकार्यों में भी विद्यमान पात हैं । हर व्यवस्था मं 
आधुतिक व परम्परागत सरचनाए पाई जाती हैं। 

आमन्‍्ड और पावेल ने सरचनात्मक प्रकार्या(्मवः उपरागम का तुलना८्मक विश्लेषण में 
प्रयोग करने के लिए ईस्टन का ही निवेश-निर्गंत मॉडल स्वोकार जिया है तथा उसी प्रकार 
के तीन चरण (5८७5) अपताए है। वह ईस्टन से निवेशों में समावता रखता है किन्तु, 
ख्मान्तरण और निर्गतों मे मौलिक मतभेद सही रखते हुए भी इनको विष्वेषणात्मक और 
अवष्टारणा की दृष्दि से पर्याप्त व्यापकता प्रदान कर दता है । इसका बिस्वार से विवेचन 
करके इन दोनो में समानता और असमातता को संमझा जा सकता है। अत हम आपन्‍्ड 
की राजनी तिक व्यवस्था को विस्तार से विवेचित करना आवश्यक मानते है। 


आमन्ड एवं पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की सरचनात्मक-प्रकार्यात्मव 
ब्याब्या (&ए04 शात ए०एट5 एाल्फ४ णा इत्तणलागन [॥ाटाणार्वा 
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आमन्‍्ड और पावेत ने राजनीतिक व्यवस्था की सरचता>मक-प्रतार्यत्मत व्याद्या में 
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इंसटन के समात ही तौन चरण स्वीकार किये हैं। यह चरण (क ) राजनी तिक व्यवस्था 
के निवेश, (ख) झूपान्तरण प्रक्रिया, और (ग) राजनीतिक व्यवस्था के निगंत हैं । 

(क) राजनौतिक व्यवस्या के निवेश ([86 ।ग्रए०७ ०३ 0०0९4] $४शशा।) -- 
राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों के सम्बन्ध मे आमनन्‍्ड भो ईस्टन को तरह ही दोहरा 
विभाजन --मागो और समर्थ तो, का स्वीकार करता है तथा मागो और समर्थनों को करीब- 
करीब उसी अर्प मे लेता है। किन्तु, आमन्‍्ड ने राजनीतिक व्यवस्था ने प्रकार्यों का अधिक 
सरचनात्मक विचार अपनाया है इसलिए वह मार्गों को ईस्टन से अधिक व्यापक अर्थ देते 
हुए इनको चार प्रकार की श्रेणियों मे विभवत करता है। उसके अनुसार निवेशो के छूप 
प्रे भाने बाली मागो की मोटे रूप से चार थ्रेणिया हो सकती हैं। यह है--() वस्तुओं 
झौर सेवाओ के वितरण या आवटन हम्बच्धी मार्गें, (2) व्यवहारों को नियन्त्रित करने 
सम्बन्धी मारे, (3) राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी मार्गे, ओर (4) सचारसे 
सम्बन्धित मारे 

प्रथम प्रकार की मागो मे तनख्वाह बढाने या शिक्षा की व्यवस्था करने जैसी मार्गे 
होती हैं। दूसरी प्रकार की मागो का सम्बन्ध सा्वेजनिक व्यवहार को निय-क्नित करने के 
लिए सुरक्षात्मक व्यवस्थाए करने से है। तोसरी मे मत देने का अधिकार या अन्य 
प्रकार से निर्णय प्रक्रिया मे सम्मिलित होने सम्बन्धी मार्मे आती है तथा चोथे प्रकार 
में तूचताएं और जानकारी प्राप्त करते या सूचनाएं देने सम्बन्धी मांगें होती हैं। 
इस तरह, आमल्‍्ड मागो की व्याध्या मे ईस्टन से कही अधिक विस्तार में गया है। उसका 
अभिम्तत है कि सभी मागो को इनमे से किसी एक श्रेणी मे रखा जा सकता है । ईस्टन ते 
मागो के इस तरह के वर्गीकरण का प्रयास नही किया है । 

भागों है तरह ही आमण्ड ने निवेश के दूसरे पक्ष समर्थतों को भी चार श्रेणियों 
भें विभकत किया है। उसके अनुसार समयंव भी मोटे तौर पर हर राजनीतिक व्यवस्था 
भें चार प्रकारों मे से किसी एक रूप मे प्रकट होता है। समर्थनों का अर्थ आमनन्‍्ड ने यही 

रा है जो ईस्टन ने किया है। यह चार प्रकार के समर्थन इस प्रकार हैं-- 
(६) दुब्यात्मक समर्येन (प्रा) $097०:४७, (0) आज्ञाकारिता के समर्थन 
(ड779०7$ (0 ०0९८१7९०८७), (0) सहभागिता समर्थन (एदधणएथाणा 5097०7७), 
और (0५) श्रद्धात्मण ४ (७६७०६ 5०ए७००४०) । # 

दुव्यात्मक समर्थन में कर इत्यादि देना सम्मिलित होता 

समर्थ मे सरकार के कानून के पालन को लिया जा सता है। ह-3924%0/09/008 
देवर या मत अभिव्यवत करके दिया जाता है। श्रद्धात्मक समर्पन में शासको का सम्मान 
करना या देश के सरकारी प्रतीको जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रयात या राष्ट्रप्तीक को म्ग 

देना भाता है। आमन्‍्ड की यह मान्यता है कि मागो और सप्रथंतो के जार पवग कप 
निर्णायक राजनीतिक सस्कृति होती है। लोगो को अभिवत्तियो से इनका राम्बन्ध की 
है। धहा आमन्‍्ड निवेशो की आधारभूमि तैयार करने मे राजनीतिक पसरकृति की हनका 
को विशेषकर राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती को महत्त्वपूर्ण मानता है। 


उसका अभिमत्र है कि मा्गें बिस प्रकार को होगी तथा रामचंनों मे जनता की सक्रियता 
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वी मात्रा डितनी होगो इपका नियामक जनता बा राजनीतिक समाजीक्रण और 
राजनीतिक भर्ती ही होतो है। 

राजनीविव' समाजीक रण हवय में निवेश नहीं है। यह निवेशों वी प्रकृति, उप्रता भौर 
मात्रा वा नियामक है। राजनी तिक समाऊ में ध्यवित्यों बा जितना राजनीतिक समाजी- 
बरणश होगा उठनी ही उनको राजनीतिक सक्रियता और सहमाधिता घट या बड़ जाएगी 
तथा उसी वे अनुसार मायो की प्रकृति में परिदर्तेत आ जायेगा। उदाहरण के लिए 
विसी राजनीतिक समाज मे बेहूदा मार्गे बटुसय्या में पेश होतो हैं तथा दूसरे समाज 
में ऐणा नहीं होता है इसको राजनोतिर समाजोबरण के आधार पर हो समझा जा 
संबता है । अत यहा पर राजनीतिर खमाजोवरण वा सक्षिप्त विवेचन बरता भासगिक 
हाण। 

राजपी तिर ब्यवाया ने सम्वस्ध में बुछ धारणाओ गा होता और उनवा विकास तपा 
स्यनस्पा से राम्यस्धित विश्वास ही राजनीतित समाजीव रण है! मह प्रक्रिया राष्ट्र और 
दागनीतिद ध्यपप्पा के धरति निध्ठा तथा विशिष्ट मूल्यों करों मपनाने या पनपने में 
गह्ापता दे सश्तों है और इससे व्यवस्था के लिए समर्थन या उससे दुराव बड़ या घट 
सरहेा है। समूहों तथा श[जनोतिक समाज बे व्यवितयों से विस मश तब राजनीतिक 
जीवन में भाग लेने वी आशा भी जाती है, इस पर इस प्रत्रिया वा महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पहता है। राजनीतिक समादीररण को सोग सामान्यतया ऐसी प्रत्रिया मात लेते हैं 
जिसका बचपन बे उते वर्षों से ही सम्बन्ध हो, जिनमें बालक पर शी ध्रता से प्रभाव पढ़ता 
है । वास्तव में यह प्रक्रिया व्यवित वे वयस्क होने पर भी नहीं रवती है। एक तरह से 
टरो जीवन भर चतने वाजी प्रजिया वह सकते हैं। व्यक्ति के विश्वास, निष्ठाए और 
राजनीतिय सत्ताओं मे सम्बन्ध मे उसकी अभिवृत्तियां दिन-प्रतिदिन निमित होती रहती 
है इसलिये हम एवेन दाल मे थे अनेब अय सेयको वे इस विचार से सहमत नहीं हो 
सडते कि “राजनीतिक समातीर रण बी प्रेत्रिया वयस्क जी वन तव ही चलती रहती है ।'” 
इसके बारे में पही बहा य7 सब ता है वि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिंसरे द्वारा राजनीतिक 
गस्दृति वे प्ुल्य विश्वास आस्प्राएऔर भावनाएं वर्तमान और आगामी पीड़ियों को 
प्रदान क्ये जाते हैं। इसको हम जोदन के प्रारम्मिर वर्षों से अधिक प्रभादी मान सकते 
हैं, बयोवि यह वह काल होता है जब दालक राजनी विक जीवन के बारे में या राजनीतिक 
ब्ययस्पा वे दारे मे अपने विचार बनाता है। एक तरह से यह प्रक्रिया ही व्यक्षित को 
राजनी तिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया से व्यक्ति के मानस में राजनीति के ज्ञानात्मक 
नकरो (मानचित्र) बनते है। राजनीति के सम्बन्ध में बने इन विचारों वे आधार पर 
बहू राजनीतिक घटनाओं के प्रति अपनी प्रतित्रिया ब्यवत करता है और राजनी तिक जगत 
में होने वाली सद बातो का मूत्याकन करता है। अत राजनीतिक समाजीकरण, ब्यक्ति 
और व्यकितियों के समूहो की राजनीतिक भनोवृत्तियों तथा मूल्यों वा निर्धारण करता है 
ओर इसी से व्यक्तित, राजनीतिक व्यवस्था म निवेशक को भूमिका तिभाने के लिए तैयार 
होता है । 

राजनीतिर समाजोकरण सथोग से ही होता हो ऐसा नही माना जा राकता है। राज- 
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इसमे इन्होंने रूपान्तरण का ईस्टन का विचारवन्ध अपनाते हुए भी उसमें विशष्तेषणात्मक 
और प्रत्ययी दोनो ही ढग से बहुत अधिक विस्तार कर दिया है। आमन्ड ने रूपान्तरण 
ब्रक्रिया को नया सूत्रीर रण ([ण॥७/३४०व३) दिया है। उसके नवीन रूपान्तरण प्रति- 
प्रादन को हम रूपान्तरण प्रत्रिया वो प्रकार्यात्मक दुष्टि (00000॥37 ४507) देना बह 
सकते हैं। उसका मत है कि रूपान्तरण प्रत्रिया दोहरी होती है। एक तरफ, रूपान्तरण, 
में अनेक ऐसे परिचालन या क्रियाए होती हैं, जिनसे मांगो का ऐसा ससाधन किया जाता 
है कि वह निर्णय या सत्तात्मवः रूपान्तरण के लिए सत्ताओं द्वारा ध्यान देने लायक बनाई 
जातो हैं। दूसरी तरफ, विधिष्ट क्रियाएं हैं, जिनरे माध्यम से पत्ताओं द्वारा ध्यान देने 
योग्य बनाई गई मार्गों पर वास्तव में ध्यान दिया जाता है जिससे उन पर सत्तात्मक 
निर्णय क्या जा राके 

आमन्‍्ड का अभिमत है कि मायो को रूपान्तरण प्रक्रिया उतती सरल नही है जितनी 
कि ईस्टन ने मान ली है। आधुनिक राजनीतिक व्यवश्याओं से लेकर विवासशील राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं में आमन्ड ने यह पाया कि मागो के रूपास्तरण में दो विशिष्ट और 
नयी बातें उत्पन्न हो गई हैं। प्रथम वात तो यह है कि अधिकाश मागो पर ध्यान देने की 
शर्तें विचित्र और विशिष्ट विधियों बे द्वारा लगाई जाने लगी हैं। उदाहरण के लिए, 
किसी माग को, इस प्रवार इस अवधि में पूरा किया जाए अन्यपा इसका यह परिणाम 
होगा इत्यादि शर्ते मांगो के साथ लगाई जाने लगी हैं। ऐसी शर्तंबद्ध मार्गे रूपान्तरण के 
लिए आने के कारण, रूपाम्तरण प्रक्रिया को बृहत्तर रूप मे देखता अनिवाय्य हो जाता है। 
दूसरी बात का सम्बन्ध मांगों पर वास्तव में ध्यान देने से सम्बन्धित है। आमनन्‍्द का 
अभिमत है कि' ध्यान देने योग्य बदाई गई मागो पर भी सत्ताओ द्वारा विचित्र व अनेक 
प्रकार की विधियों से ध्यान दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए अगर किसी मांग 
के अनुसार कोई कानून बनाना है तो इसका अनोपचारिक किन्तु वास्तविक निर्णय कहा 
भर कितके द्वारा किया जाता है यह हर व्यवस्था में अलग अतग हो सकता है। अत 
मागो के ससाधन और रूपान्तरण को, आमरड ने दो भागो मे विभकत करके, प्रकाय त्मिकता 
के प्रवर्गों मे बाटा है। यह दो प्रकार के प्रकार्य-प्रवर्ग इस प्रकार हैं--()) मागो के 
रूपान्तरण के राजनीतिक प्रकाय॑ प्रवर्ग, और (॥) मार्गों के रूपान्तरण के शासकीय प्रकार्य- 
प्रवग। 

प्रथम में, मागो को ससाधित करके रूपान्तरण योग्य बनाया जाता है। इसमे केवल 
सरकार की सरचनाए हो सम्मित्रित नहीं होती हैं अपितु, राजनीतिक दृष्टि से गर- 
सरवारी राजनीतिक सरचाए भी सम्मिलित होती हैं । आमन्ड तो यह मानते हैं कि इसमे 
मुख्यतया गुर सरकारी राजनीतिक सस्थाए, सगठन, सरचनाए ओर प्रक्रियाए ही प्रमुख 
भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दल दबाव समूह और हित समूह या अन्य ऐसे ही 
सगठन इस स्तर पर मागो वे ससाधन व रूपान्तरण में सरकारी सरचनाओं के साथ 
अन्त क्रियाशील रहते हैं। इस स्तर पर मागो से सम्बन्धित पक्ष और सरकार के वीच 
मध्यस्थता करने बाते निकाय भी सक्रिय रहते हैं। इसलिये आमन्‍्ड इस प्रक्रिया को 
रूपान्तरण प्रक्रिया मे सम्मिलित मानता है तथा इसे विशेष महत्त्व देता है! 
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दुसरे में, मार्गों को सत्तात्नक्ष या आधिवारिक निर्षयों को स्थिति तक पहुंचाने की 
ओपचास्ताएं सम्मिलित होती ह। इसमे प्रमुखतया घातन सरचनाए सम्मिलित होती 
हैं। डिन्तु, इस स्वर पर भी वे तत्व सक्रिय रहते हैं, जिन्होंने मांगों वो संह्याधित करके 
उताओं के ध्यान देने को स्थिति तक घक्तेला होता है। यह साग्रो के रूपास्तरण का नाजुक 
सर होता है। गद्मा मामर के वारे मे पक्ष या विपक्ष में, उसते सशोधित मा परिबदित या 
वैसे ही रूप में, सत्तात्मक निर्णय ह ता है। इस कारप वेसव पक्ष जा माग से प्रत्यक्ष या 
अप्रस्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते है, इस स्तर पर भी सक्रिय रहते हैं. जिसमे माय का 
रूपान्तरण उह्ती प्रकार हो जाए जिस प्रकार उन्होंने चाहा है। बत आमर्ड के अनुसार 
झूपान्तरण प्रक्रिया दो-स्तरीय मानी जा छकती है। दामर्ढ ने एक को राजवीतिक 
हपान्तरण स्तर तथा दूसरे को सरकारी रूपान्तरण स्तर कहा है। हर स्तर पर 
अनेक रूपास्दरण॑ प्रदर्ग सम्मिलित होते हैँ। इनका दिस्तार से विवेचत करना उपयुक्त 
होगा । 

(0) राजनौतिक स्तर पर खूपान्तरण प्रक्रिया (200६ ९500 770085$ ६ 76 
9०४८७ [०६७)--राजनीतिक स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया में आमन्‍्ड और पावेल ने 
तौन प्रकार्यात्मक प्रवर्गों को प्रमुख माना है। यह तीन प्रवर्ग हैं-- (क ) हित-स्वरूपीकरण, 
(८) हित-समूह्दीकरण, और (ग) राजनीतिक सचार। 

हितन्वरूपोरूरण वह प्रकाय है जिसमे व्यक्ति और समूह अपनो चाहों और अपेक्षाओों 
को सरकार या राजनौतिक व्यवस्था के ध्यान-पोम्प बनाने के लिए आरम्मिक रूप प्रदान 
झरके सत्ताओं को अपने उद्देश्यों के अनु्प विधियों से सम्बोधित करते हैं। यह माय के 
हूपान्तरण का प्रषम चरण है) आगे के चरणथ इस पर बहुत आश्रित हो जाते हैं । इस 
चरण में माग को किस प्रकार का रूप प्रदान किया जाएगा, उसके साय क्यानया घर्नें 
जोडी जाएगीतया कित विधियों का प्रयोग करके उसको राजनौतिर व्यवस्थ मे 
झूपान्तरण के दूसरे स्तर तक पहुचाया जाएगा इत्यादि बहुत महत्त्व रखता है। इससे 
राजनीतिक व्यवस्पा की सरमाओं का निर्धारण होता हे । यह राजनीतिक सस्कृति व 
राजनीतिक समाजीकरण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के व्यक्तिगत हितया 
मार्गे आदि इस स्तर पर उठाये जाएगे। रूपान्तरण का यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था 
दी स्लोमाओ पर अनेक सरचनाओं द्वारा निष्पादित होता है। इसमे हित समुह और स्वय 
के प्रीतर्नोधत्व से लेकर धस्याओं तक को सम्मिलित पाया जाता है। सचार के साधनों 
के द्वाय भी यह किया जाता है। जिममे प्रदर्शनो और जन-सम्पर्क साधनों को लियाजा 

सकता है। इस स्वर पर सचार या सम्प्रेपण की शैलियों का भो महत्त्वपूर्ण योगवान हो 
सकता है। यह अनेक प्रकार को तथा विचिव रूप की हो सकती हैं। विकास्रणील राज्यों 
मे मायों की सम्प्रेषण-शे लिया विचिततम रूपो मे देखी गई है। उदाहरण के लिए, लेखक 
की खोलका मे एक दिलित्न शी बा प्रयोग देखते का अवसर मिला) शक ट्रेड यूनियन 
के नेता द्वारा अपनी माग को प्रमावों ढंग से प्रस्तुत करने मे सफलता नहीं मिलने के 
कारण बह एक बहुत ऊँचे नारियल के पेड पर चड_ग्रया मौर बहा से कूदकर सरने की 
धमकी के द्वारा अपनी ट्रेड मूनिपन की भाग को राजनीतिक व्ययस्था के पास ससाधन के 
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लिए सम्प्रेषित बरने मे इस रूप मे सफ्ल हों गयापि सब लोग इस मांग वे बारे में 
अचानक ही जान गये और मांग को व्यापक प्रचार व समय मिल गया। 

हित-स्वरूपीकरण को रूपान्तरण प्रक्रिया मे इस लिए सम्मिलित रखना दोता है क्यो डि, 
यह निवेश या माग का ऐसा स्वरूपीकरण है जो राजनीतिक व्यवस्था ने अन्दर होता 
है। यदपि माग निवेश से स्पान्तरण स्तर पर कब आई हुई मातरी जाएगी इसवी सोमा- 
रेखा खीच सबना समव नही है, किन्तु, जब मांग सत्ताओं की किसी भी शैली से सम्बोधित 
हो जाती है तो वह निवेश से रूपान्तरण के पहले स्तर पर आ जाती है। भआामन्ड ने इस 
कारण ही हित-स्वरुपीकरण को भागों का प्रतिपादन या सूत्रीव रण कहा है, जो राज- 
नीतिक व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रिया का प्रघम चरण है। 

हित-समूहीकरण को आमन्‍्ड विकल्पों के रूप में मांगों फा सयुक्तीकरण बहता है। 
ईस्टन बे मागो वे न्यूनीकरण को आमन्‍्ड मे हिंत-समूहीकरण वे समान माता जा सकता 
है। इसमे अनेकों मागों को एक सामान्य माय में रूपान्तरिक बरके उसका एक सामान्य 
निर्णय वे माध्यम से समाघान बर दिया जाता है। यह रूपान्तरण प्रत्रिया बा दूसरा 
चरण है। आमग्ड रूपाग्तरण वे इस घरण मे हित-समूहीकरण की प्रत्रिया के विभिन्‍न 
पहलुओ और अभिश्रणों पर बल देता है ओर उसमे इनमे से इन तीन वा विशेष रूप 
से उल्लेख किया है-- (3) हित-समूहीकरण वे अभिकरण, (७) हित-समूही करण मी 
शैलिया, और (८) हित-समूहीक रण के परिणाम । 

(3) हित समूहीक्रण के अभिवरणों में राजनीतिव दल, दबाव-समूह, हित समूह 
सरषाए भौर अन्य सगठन आते हैं। इनका जनता बे वियरे हुए हितों को समूहीकृत 
करने का बाय होता है | वास्तव मे मार्गे इन अभिकरणो के द्वारा ही ठोस रूप से अनेक 
ब्रिया-विकल्प बनाकर र्पाम्तरण की अवस्था में खाई जाती हैं। इन अभिकरणों वा 
राजनीतिक समाज वी रूपान्तरण भ्रश्रिया मे विशेष महत्त्व होता है। 

(०) हित-समूहीकरण की शैलियों में सौदेवाजी, परम-मूल्य अभिमुपषीवरणों पर 
भापधारित शैली या परम्परागत शै लिया हो सबती हैं। सौदेवाजी मे वास्तविक स्थितियों 
व तथ्यों के आधार पर हितों का समूहीव रण होता है, जबबि भूल्यों बे अभिमुखीक रण 
के आधार पर या एक मूल्य या एक ही प्ररार के मूल्यों के आधार पर भी यह हो सकता 
है। आमन्ड परम्परागत शैली को विकासशील राज्यो में बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 

(०) हित-समूहीर रण के अभिकरणों ओर शंतियों के श्रकार के ऊपर ही परिणाम 
निर्भर करते हैं! राजनीतिक दलो के स्थान पर हित-समूहीकरण का अभिकरण उग्र व 
प्रतिक्रियावादी हित-समूह है तो इससे रूपाम्तरण करमे वाली व्यवस्था पर बोझ बढ 
सकता है। इसी प्रकार से परम्परागत शंली के द्वारा सम्बोधित माग को सत्ताओ द्वारा 
ससाधन व रूपान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं किया जाये ऐसी स्थिति आ 
सकती है। 

आमन्‍्ड और पावेल की यह मान्यता है कि हित समूहीकरण सही अर्थों में त्रिया के 
लिए या रूपान्तरण के लिए मार्गों के सयुवतीकरण के माध्यम से अनेक विकल्प प्रस्तुत 
करना है। इससे रूपास्तरण प्रक्रिया मे बहुत सहूलियत हो जाती है । बयों कि, राजनीतिक 
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व्यवस्था मै मामने रुपास्तरण वे लिए इससे अनेक विकल्प प्रस्तुत हो जाते है। इस 
कारण, रूपान्तरण प्रिया मं हित-समूहीक रण का विशेष महृत्त्त माना जाता है। इन 
विकहपो की अनेक राजनी तिक व्यवस्था के खुलेपन वा सबूत मानी जाती है। इससे भी 
इसका महत्त्व अधिक हो जाता है। 

राजनौतिफ सचार हर प्रकार की राजनीतिक अन्त क्रियाओ म होता है। वैसे किसी 
भी प्रकार वी मानव प्रक्रिया राचार के बिना सम्भव नहीं हो सकती है। राजनी तिक 
व्यवस्पाबी रूपास्तरण प्रक्रिया म सचार-प्रकार्यों का विशेष स्थान होता है। सचार प्रक्रिया 
की सरचनाए ही समाज और अब्य व्यवस्थाओं वो आपस में जोडती है। इन्हीं पे राज- 
नीतिक व्यवस्था म अ/्त त्रियाए सम्भव होती है। आमनन्‍्ड और पावेल वा पहना है कि 
झूपात्तरण प्रक्रिया को राचार सम्बन्धी तीन तथ्य प्रभावी ढग से निरूपित करते हैं। 
यह तथ्य हैं--(।) सचघार वी सरचगाओ की उपस्थिति था उनका अभाव, (2) एचमा, 
या जानकारी को मात्ता जो सचार की सरचनाओ म से गुजरती हैं या उनके द्वारा दी 
जाती है, तथा (3) सचार की सरचनाओं की स्वतत्नता या इसका अमाव । 

आमन्ड का अभिमत है कि प्तरचनात्मक दृष्टि से अनेफो सरदनाए हो सकती है, किल्तु 
उनमे से कुछ को वह रूपान्त रण प्रक्रिया से मंठवन्धित मानता है। इनमे से पाच को उसने 
विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण माना है। यह हैं---() अनौपचारिक प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत 
सम्पर्क जो वि अन्य सरयनाओ से अलग ओर स्ववत्न रूप से सचालित होते हे, 
(2) परम्परागत सामाजिक सरचनाए जैंसे परिवार ओर घामिक समूह या सगठन, 
(3) राजनीतिक निर्गंतो से सवधित स रचनाए जैसे व्यवस्थापिकाए और नौकरशाहियां, 
(4) राजनीतिय' निवेश सरचनाए जंसे राजनीतिक दल, हित ओर दबाव समूह और 
(5) जन-सम्पर्क और जन-सचार साधन, जंस रेडियो, टेलीविज्वन, सगाचारपत् मच, 
,ड्रिनमा औौर साहित्य भादि। 

सघार की रारचवाओ से ही रूपास्तरण प्रक्रिया के लिए मार्गे और समर्थन राजनी तिक 
व्यवस्था मे आते हैं थोर इन्ही के माध्यम से राजनीतिक रूपान्‍्तरण, राजनीतिक व्यवस्था 
में निर्गंतों के रूप से पहुचते हें। अत सचार की सरचनाएं निबेशों को रूपान्तरण के 
लिए ते जाने और रूपान्तरणो को तिर्गतों के रूप मे राजनीतिक व्यवस्था ओर अग्य 


उन माने कमा की दे) तथा पर्यावरण में पहुचाने का कार्य वरती है॥ इस कारण, रूपान्तरण प्रक्रिपा, 
सघार सरचताओ के उसर लिखे 


लदाणो से बहुत कुछ सीमित और निममित होती 
है। इस तीनो का पृथक पृथक विवेचत कर इससे रूपाल्‍यरण प्रत्रिया पर पडने दाले 
प्रभावों को जाचा व आका जा सकता है। 

* (४) छपान्तरण प्रक्रिया में वैसे तो संचार की पाघो सरचनाओ का कम या अधिक 
योगदान रहता है किन्तु, इनमे सबसे अधिक महत्त्व अन्तिम तीन सरचनाओ का रहता 
है। अत. अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था मे इन सचार सरचनाओ बा अप्ाव हैया 
इनमे से कुछ हो है, बाकी नही है, तो इससे रूपा-्तरण प्रक्रिया पर अच्छा या बुरा प्रभाव 
पर सकता है। इन सबमे भी विशेष महत्व जन-सचार के साधनों का है। यह सब 
सरचनाए परस्पर एक दूघरे पर आशित होते के फारण एक साय ही प्रभावी हो सकती 
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हैं दया इनका बमाव भी इसी तरह ए% साथ ही होता है। उदाहरण के लिए, धन-सम्पर्क 
के साधनों के अभाव मे बाद़ो समी सरचनाए अपनी भूमिका का टीक प्रहार से निष्पादन 
नहों कर सबती हैं। अठ रूपान्तरण प्रक्रिया में इन सरघनाओं का होना वा नहीं होता 
विशेष महत्त्व रखता है। 

(७) सचार की सरचनार्ओों का होता मात्र हो रूपान्तरण प्रक्रिया के लिए शापी नहीं 
है। रूपान्तरण प्रक्रिया इस बात से प्रमावित द्ोती है दि इत सरचताओं से वास्तव में 
कितनी मात्रा म॑ जानशारी गुजरती है। विश्ासरीत राज्यों में इनमें से रु रे ब-करोब 
सभी सरचनाए विद्यमान रहती हैं €तु, वे जानबारो देने को स्यिति में या तो सरचना- 
समर विरोधी (८००४८डआाता3) के कारघ नहीं होतो हैं या उनकी जानकारों देने की 
झमताओं का विकात न होने के कारण ऐसो हो सकतो हैं। झत सचार की सरचनारं के 
द्वारा जानकारी को मात्रा या आयतन के आधार पर ही इतकां रूपान्तरण प्रक्रिया पर 
प्रभाव नियमित द्वोठा है । एक सरचना सब प्रकार की तया बहुत अधिक मात्रा में जाव- 
कारी देते वाली हो छक्तो है जबकि दूसरी सरचना केवल अत्तित्व ही रखतों हो ऐसी 
स्थिति हो सकठी है। जातकारी देने की ऐसी सरचना का हर दृष्टि से यह रेवल औप- 
चआारिक अस्तित्व ही कहा जाएगा। 

(०) सचार शो सरचनाओं के प्रपम दो लक्षण तौसरे सक्षण द्वारा प्रमावी था 
अप्रभादी बनते हैं। संचार को सब सरबनाएं दिसो राजनोतिक व्यवस्था में विधमात 
हो सढ़तो हैं तपा उसके द्वारा जानझारी और सूचनाएं मो बहुत अधिक मात्रा में दी जाती 
हों तो भी इनका रूपान्तरण प्रक्रिया मे विशेष योगदान नहीं हो सकता है। इसके तिए 
इनका नियत्षण रहित व स्वतत्र होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, साम्यवादी या 
स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं मे यह सभी सरचनाए होती हैं ठया इनसे भारी मात्रा 
में जानकारी सम्प्रेंषित होती है किन्तु वह सब नियत्रित या ठोडी-मरोदी जानकारी 
होती है। इससे रूपान्तरण प्रक्रिया इसलिए प्रमावित होती है कि सभार सरबनाए 
निवेश, रूपान्तरण और नियंतों में सम्पर्क ओर सम्दन्ध-सूत्रता को स्थापक होती हैं। 
अगर यह सम्पर्क स्वतत् नहीं हैं तो हर स्तर पर, चाहे बह मार्गों द समर्थ नों से सम्बन्धित 
हो या रूपान्तरण प्रक्रिया से या निगंतों से सम्शन्धित हो, सार सरचनाए वह भूमिरा 
अदा नहीं कर सकेगी जिसको उनसे अपेक्षाएं होती हैं। 

इस भ्रक्ार, राजनीतिक रूपान्तरण के स्तर पर ही नहों, सचार स रचनाओ भा प्रभाव 
शासकोय रूपास्तरण के स्तर पर भी पड़ता है । इनसे निवेश ओर निर्गत आपस मे जुरते 
हैं। ईस्टन जिस प्रतित्तृम्भरण की बात बरते हैं वह निर्गतों से निवेशों को तरफ ही माता 
जाता है। इस बात म आमनन्‍्ड ईस्टन से बहीं आये निकल जाते हैं ओर यह प्रतिवादन 
करते हैं कि सचार निवेशों से रूपन्दरण की ओर या निर्यंतोंस निवेशों को तरफ न 
द्ोकर सम्पूर्ण राजनी तिक व्यवस्था की रूपान्तरध प्रक्रिया में व्याप्त रहता है ओर इस 
मारण सम्पूर्ण राजती तिक व्यवस्था पर आच्छादित हो जाता है। इसी के माध्यम से राज- 
मीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न सरचनात्मक माग बन्ठ क्रियाशील होते हैं तथा राजनीतिक 
स्यवस्था और पर्यावरण में सम्बन्ध-सूत्रता स्थापित द्ोती है। इसको आगे एक रेखाबित 
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में विशेष रुप से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि झिस प्रकार यह निदेशों, रुपान्तरण 
प्रक्रिया, निगंतों तथा पर्यावरण को परस्पर जोड्ता हैं ? 

राजनीतिक स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया के विवेचन से यह बात स्पष्ड है कि राज- 
नौतिक व्यवस्था मे मांगों का संसाधन और रूपान्तरण केवल शासकीय संरचनाओं के दास 
ही नही ह्वोठा है। सही बात तो यह है कि रूपान्तरण प्रक्रिया का राजनीतिक स्तर ही 
विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है वास्तविक ख्पान्तरण इसी स्तर पर होता है। मह्‌ 
अनौषधारिक होने के कारण लचीलापन लिए होता है तथा इसमे शास्तकों के मात-सम्मान 
के भुद्दे नही उससे होते हूँ। मामन्‍्ड और पावेल ते इसी कारण मार्गों के संसाधन और 
रूपान्तरण का राजनीतिक हतर अत्यधिक महत्त्व का माना है। यद्द ऐसी रूपान्तरण 
प्रक्रिया है जहा मांगों के बारे मे सब कुछ निश्चित हो जाता है, जिरासे शासकीय स्तर 
दर रूपान्तरण की, प्रक्रिय. केवल औपचारिक बनेकर रह जाती है। शासकीय स्तर के 
रूपास्तरण, इन्हीं रूपान्तरणों को विधिक छप देना मात हो जाते हैं। अत. आधुनिक 
राजनीतिक ग्यवत्याओ भे, विश्ेषकर विभिन्‍नीकृत और विश्ेषीकृत ब्यवस्थाओ मे जहाँ 
पंघार या सम्प्रेषण साधन स्वतन्त्न रहते हैं, ख्पास्तरुण का राजनीतिक स्तर बाघारभूत 
महत्त्व रखता है। 

(7) शासकीय स्‍तर पर रुपान्तरण भ्रक्रिपा (207एलअंग) 970025$ 2 ॥86 
ह०एशाणथा॥। ॥(४९)- सरकारी स्तर पर हूपान्तरण प्रक्रिया में आमन्‍्ड और 
पावेल ने तीन प्रकारयत्मिक प्रव्गों को सरकार के परम्परागत तीन कार्यों के अनुरूप ही 
माता है । वे यह मानते हैं कि यह तिगंत नहीं हैं वरत सरकारी रूपान्तरण हैं जिनकी 
आधिकारिक था सत्तात्मक रूपान्तरण कहा जा सकता है। उनका अभधिमत है कि 
इन रूपाम्तरणों से कुछ नियत सामने आते हैं। यह रूपान्तरण निम्नलिशित हैं-.. 
(क) निमम-निर्माण (०द्राषवाणि ० बएफाण्योगाएल एणेट४ फथ्ोथाएं), 
(घ) नियम-प्रमुक्ति (हए000:7069690 890 89/#08॥079 ०९ :005-ए६ 9/७॥०३४०॥), 
(7) नियम-अधिनिर्णय (हललक्रंग्राणा ० उ्ता८ 39ज्ञॉप्शांणा 0५ 4फनप।० 
80]90०4००)- 

सरकारी स्तर के रुपान्तरण वैधता की परिधि में निष्पादित होते हैं। इतमे औष- 
चारिकता तथा विधिकता इतनी अधिक होती है कि इनका रूपान्तरण, राजनीतिक 
स्तर के रूपान्तरण से बहुत अधिक बेमेल नहीं हो सकता है। इनमे भी राजनीतिक 
रुपान्तरण प्रक्रिया की तरह क्रम या एक निश्चित श्रतिमान-प्रक्रिया क्री प्रघानता 
होती है। नियण-निर्माण के दाद ही नियम-प्रयुक्ति और नियम-अधिनिर्णय की स्थिति 
आती है। गरामन्ड और पावेल यह मानते हैंकि जाजकल्त को जटिल व्यवस्याजों में 
शासझीय झूपान्तरण मे परम्परायत सरकारी कार्यों की औवित्यता मही रह गई है। 
शक्ति पृथयकरण का सिद्धान्त व्यावहारिक नही रह गया है जोर अब व्यवस्थापन, कार्य- 
पालन और प्यायपालन के कार्य सुनिश्चित सरचनात्मक व्यवस्थाओ के द्वारा निष्पादित 
नहीं होते हैं। यही कारण दे कि लामन्‍ड ने सरकार के तीन परम्परागत कार्य सरकारी 
स्तर पर निष्पादित माने हैं, किल्ठु उसने इनको सरचनात्मक दृष्टिसे न देखकर 
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प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखते का प्रयास विया है। इसलिए हो वह परम्परागत सरकार 
कार्यों को नये नाम देता है जो नया अर्य रखते हैं तथा भिन्न प्ररार की सरघनाओं द्वार 
निष्पादित होत हैं। उपने () व्यवस्यापत कार्य के स्थान पर नियम-विर्माद का कोई 
माना है, (2) कार्यप्रालिशा कार्य के स्वान वर नियमश्रयुरित का कार्य माना है, मर 
(3) न्‍्यायप्रालिता कार्य के स्थान पर निवम-अधिनिर्धय का कार माना है । 

सरचनतारमर प्रकार्या८्मक विश्वेषा को ब्याझया करन वाले अधियाग भारतीद 
सेवकों ने आमस्ड और पाउे ल॒ जे द्वारा विदेचित घरकारी स्तर के रूपान्तरघों को सेक२ 
दो भ्रास्तिपूर्ण निष्कर्ष निराने हैं। प्रथम प्रान्तिपूर्ण निष्कर्ष इन रूपास्तरथों को राज- 
नोतिक ब्यवस्था के तिर्मेठ मानना है। डा० एस पी० वर्मा ने अभी हाल ही मे प्रद्यारि्त 
पुस्तक माँ डे पोलिटिक्लस ब्पोरी (975) मे,मो इन रूपास्तरणों को नियत माना है ।४ 
इनके सम्बन्ध म दूमरा भ्रातिपूर्ष निष्कर्ष तो सरचतात्मक-प्रकार्पास्मझ विश्वेषाय को 
ही नकारना है। इसमे आमस्ड और पावेत द्वारा सरकारी स्तर के रूपान्वरपों कौ तीन 
श्रेणियों या प्रकारों को सरकार के परम्परागत व्रिमुखी कार्यों--स्यवस्यापत, कार्यप्रलन 
और न्यायपालन के सप्तात मानता सम्मिवित है। आमन्‍ड और परावेल ने अपनी पुस्तक 
कप्पेरेटिव पोलिटिक्स .ए डेवेलपमेस्टल अप्रोद् में इत दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से 
विदा है कि सरकारी स्तर के रूपान्तरण निगंठ नही हैं। इमो तरह, ध्यवस्यापत बाय॑ 
और तिपम-निर्माण की डार्य पूर्णदया एड समान नहीं होरर व्यापक्ठा को दृष्टि से 
बहुत इुछ मिल्‍ल प्रकार के हैं। उनके निष्पादन कों सरचता मर व्यवस्था भी अलगः 
अन्॒ग प्रकार की कही जा सकती है। इसी तरह को तोसरी श्राति का संत हमने मार्गों 
और समर्यनों के विवेचत म॑ दिया है। आमन्ड और पाठेल ने ईम्टन को ही तरह राज 
नीति व्यवस्था के निवेश, मार्गों और समर्यंतों को माता है, उवकि मारतोय लेखों के 
राजनीतिक समाजीकरण, द्वित-समूहीकरण और राजनीतिक भर्ती और सम्प्रेषण को 
राजनीतिक व्यवस्था के निवेश मानकर विवेबित क्या है । एस० पी वर्मा ने भी इतको 
निवेश हो माना है तया इसी तरह व्यवस्यापत, कायंपालन और न्यायप्राचन कायं को 
नियम-निर्मात, नियम-्रयुकित और वियम अधिति्शंय के समात मानकर उतका विवेवत 
करना तक म्रावर्यक नहीं साता है।* जदहि आमस्ढ ओर पावेल स्पष्ट रूप हे इन 
हौन रूपान्तरणों म अन्तर करते हैं। इनका सन्नेप में विदेचत करने से इनमें आमस्ड 
द्वार क्या गया अन्तर समझना सम्भव होगा। 

(2) 'नियम-निर्माण' शब्दावली का प्रयोग “ब्यवस्थापन' के स्थान पर सयोग की 
बात नही है। आमस्ड और पादेल ने जातवूझकर इन शब्दों का प्रयोग किया है बयोंकि 
सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्नेषाय में सरवनताओं की बव्याझया प्रकार्यों के आधार पर 
को है ठया एक हो स रचना के द्वारा अनेर प्रकार्यों के निष्पादन ठया प्रका याँ के निष्यादन 
में सरचनाओं की प्रतिस्‍ष्यापननता की अवधारणा (८०३४८६७४ ण॑ #/ए८/ए/घ 5००५७ 
संणा।फ्) स्वीकार की है। इस सम्बन्ध मे उन्होंने लिखा है, “हमने '"्यवत्यापन' के 
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रपात पर 'नियम-निर्माण' शब्दो का प्रयोग इस छीघे से कारण से किया है वि व्यव- 
स्थापत! शब्द किसी विशेषीकृत सरचना और स्पष्ट प्रक्रिया का अर्थ रखता हुआ प्रतीत 
ह्वोग है जबकि, अनेको राजनीतिक व्यवस्थाओ मे नियम निर्माणका भ्रद्ार्य ऐसी प्रक्रिया 
है जो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में फैली होतो है और जिसको सुस्पप्ठ और अलग 
करमा कठिन होता है ।( बआामस्ड का यह विचार कि व्यवस्थापत कार्य और निपम- 
निर्माण भे पर्याप्त अन्तर है, सही अर्यों मे सरचनात्मक-प्रकार्यत्मव अध्ययन दृष्टिकोणो 
की मौलिक मान्यताओं से ही उत्पन्न होता है। 

आधुविक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं को सरचनाओं में जो अधभिषुद्ध, 
विभिनीव रण बोर विशेषोकरण परिलक्षित होता है उससे यह भ्राति उत्पल्त हो णाती 
है कि एक घरचना एक ही विश्येप कार्य निष्पादित करने लगती है। सरचनावादी यह 
नहीं मानते हैं। उतका मत है कि सरचनाओं का विभिन्नीकरण भर विशेषीकरण 
प्रकार्पात्मक सदर्भ मे लिया जाता है और इस कारण विभिन्‍नीहृत और विशेषीकृत सरचना 
अनेक प्रकाय॑ निष्पादित करती है । आमन्‍्ड ने इसी कारण से 'नियम-निर्माण! शब्द को 
“व्यपस्थापत कार्य! से अधिक ध्यापक ओर अधिक उपय्रुवत तथा यथा स्थितियों के 
अनुरुप पाया है। आधुनिक सप्रय में नियम-तिर्माण रूपान्तरण, सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था मे व्याप्त हो गया है। इस सम्बन्ध मे कई बार यह देखा जाता है कि हित-समूह 
अपनी मांग से सम्बन्धित विधेयक पूरी तरह तैयार करके ससाधन और सतात्मक 
स्पान्तरण के लिए भेजने से पहले, कार्यप्रलत सरचताओ या आमन्‍ड की शब्दावली मे 
नियम प्रयुक्ति सरचनाओ से सीधे या राजनीतिक दल के माध्यम से धरा निर्णय कराके, 
जो सामाम्यत॒या सौदेबाजी या लेन-देन (8४८ आ।० ६३८८) पर आधारित होता है, हो 
भेजते हैं, जो सरकारी रूपास्तरण के स्तर पर विधिव रूप प्राप्त करने की औपचारिक्ता 
से गुजरता ही माना जा सकता है। 

आमनन्‍्द और पावेन्न नियम-निर्माण की रूपार्गरण प्रश्निया में भ्रदत्त ध्यवस्थापन 
(१८०३७६५० ॥८९54॥07) तथा कार्यपालिका सरचताओं द्वारा अध्यादेशों (0७०6 
7800८5) आदि का जारी करना ओर न्यायिक पुनरावलोकन से नियम अधिनिर्णय 
प्रक्रियाओं मे भी, तिमम-निर्माण को सब्निहित मानते हैं। अत “तियम-निर्माण' एक 
प्रकार्यत्मक प्रवर्ग है जबकि “व्यवस्यापत” केवल एक सरचनात्मर प्रवर्ग ही होता है । 
उदाहरण के लिए, सो विग्रत्, रूस. या, अतेक़. ज्िक्तासगील, देझो, मे, 'ब्यवस््गःफ़ क्या, पका, 
हो हत्दें करती हैं किन्तु इनमे नियम निर्माण रूपान्तरण प्रत्रिया और निमम-निर्माण 
्रकायें अन्यत्न ही निष्पादित होता है। अत तियम्र-निर्माण को 'व्यवस्थापन कार्य! बहेना 
हे आतिपूर्ण है, अपितु सरचनात्मक-प्रकार्या्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से गलत 

0220 ओर प्रावेत ने नियम प्रयुक्रित रूपान्वरणों को भी विशेष रूपए से 

*कार्यपालिका कार्य' से अधिक व्यापक और यथायंदादी माता है। राजनीतिक विकास 
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के साथ ही नियम प्रयुक्ति सरचनाओं मे भी विभिन्‍नोर्रण आता गया है। इससे नियम 
प्रयुक्ति रूपान्तरण भी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए हैं। इसे बारधों 
पर प्रकाश डालते हुए आमनन्‍्ड और पावेल ने तिखा है, * ज्यों ज्यों राजवी तिक व्यवस्था 
का आकार बढ़ता है या इसको अत्यधिक प्रेचोदा बनते जा रहे पर्यावरण का सामना 
करना होता है या कार्यों के वृहत्तर क्षेत्र का सामता रुरना पढ़ता है, रयों-ररों उसे नियमों 
प्रयुक्ति सरचनाओ के विशेषी कृत विकास ने दबावों को भो पूरा करना होता है। नियम 
को लागू करने को सरचताओ को आमन्‍्ड और पावेल ने नियम-निर्माण की सरचनाओं 
के साथ सम्बन्धित व रते हुए आगे लिखा है कि “जिन नियमों को लागू वरना है उनकी 
मात्रा या आकार, उनके लिए आवश्यक साधनों को (एक्द्रोकरण) जुटाना जोर 
जानकारी, जिसका ससाधन कर सम्प्रेषण करने के लिए नियम-निर्माण सरबनाओं को 
नियम-प्रयुक्ति में भो सहायता करनी होती है बे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
व्यवस्वा नए गस्तब्यों या दबावों का सुक्ादला करने को सई क्षमताओं क। विकास करे, 
जिसके लिए प्रभावी नियम-प्रयुक्ति एक आवश्यक शर्त बन जाती है।'** इससे स्पष्ट है 
कि नियम प्रयुक्त रूपाग्तरण और कायंपालिका कार्य एक ही समान नहीं माने जा स्रक्ते। 
आमनन्‍्ड ओर पावेल तियम-प्रयुक्षित में अनेकों सरचनाओं को विशेषकर नौकरशाही को 
प्रमुख भूमिका अदा करती मानते हैं, जवकि कायप्रालिका-कार्य में केवल कायपालिका 
अपने सीमित अर्थों मे हो नियमों को लागू रुरने वाली एक मात्र सरचना रह जाठी है । 
नियम-प्रयुक्ति अत्यधिक व्यापक स रचनात्मक क्षेत्र से सम्दन्धित है और इस बारण 
इसे कार्यपा लिका कार्य से वृहत्तर द ययाथंवादो रूपान्तरण कहा जाता है। इस सम्बन्ध 
में आमन्द और परावेल तियम-प्रयुक्ति मे सहायक अनौपचारिक यथा गेर-सरकारी 
सरचनाओं, जैसे राजनी तिक दल, दबाव-समूह हिठ-समूह और अन्य ऐच्छिक समूहों की 
भूमिका को विशेष महत्त्व देते हैं। नौकरशाही तो नियमो को औपचारिकता में इतनी 
जकडी रहतो है कि उसमे लचीलापन लाने मे इन्हीं राजतीतिक किन्तु, गेर-सरकारो 
सरचनात्मक व्यवस्थाओं की आधारभूत भूमिका रहती है। इस कारण, नियम-प्रयुविति 
रूपान्तरण को प्रक्रिया भो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मे ब्याप्त होती जा रही है। इन 
अनौपचारिक सरचनाओं के श्रकार्यों से ही आधुनिक समाजों में नियम प्रयुवित की 
झूपान्तरण क्रियाए सम्भव हैं। इनके अभाव में नियम का निर्माण तो हो जाएगा कितु, 
नियम-प्रयुक्ति की सरकारी सरचनात्मक व्यवस्थाओं के विद्यमान रहते हुए भी यह लागू 
नही हो पाएगा । अधिकाश विकासशील राज्यों में यही स्थिति है। महा नियम-प्रयुक्ति 
की सरकारी सरचनाए स्वय मे अने ले यह रूपान्तरण प्रकार्य निष्पादित नहीं कर पाती 
हैं। क्यों कि, उतको सहायता के लिए,आवश्यक अनौपचारिक सरचनाए या तो विकसित 
नही हुई हैं, और अगर विकसित हो भी गई हैं तो कई बन्धनों के कारण दे अध्रभादो रही 
हैं। अत निष्कर्ष मे यहो कहा जा सकता है कि तियम-प्रयुक्ति रूपान्तरण प्रक्रिया केवल 
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एक प्तरचना से सम्बन्धित न रहकर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त होती जा 
रही है। 

ह है) आधुनिक पश्चिमी समाजो मे नियम-अधिनिर्णय को न्यायालयों से जोड़ने या 
सम्बन्धित करने की सामान्य प्रधा-सी बन गई है । आमनन्‍्द्र और पावेल निवम-अधिनिर्णय 
रूपान्तरण को एक सुनिश्चित गौट विशिष्ट सरचना “स्यायालय द्वारा ही निष्पादित 
नही मानते हैं। उन्होने इस राम्बन्ध मे लिखा है कि “वास्तव मे, अन्य संरघनाएं भो 
नियम-अधिनिर्णय मे अपने आपको सम्मिलित कर सकती हैं, और अधिकतर वे ऐसा 
करती भी हैं। इसी तरह न्यायालय भी अन्य श्रका्य करते है। नियम-परधुक्तित संरघनाएं 
स्वय अधिनिर्णयात्मक निर्णय (80]90॥८४7४८ 6८०७७४०॥७) कर सकती हैं | उदाहरण के 
लिए, सर्वाधिकारी व्यवस्थाओ से गुप्त पुलिस (३८८८६ ७०॥८८) झिसी व्यक्ति का पीछा 
करके उस पर नियम का उल्लघन करने का आरोप लगाकर उसे अपने बचाव का 
अवसर देकर या नही देकर उसको अपराधी मानकर सजा दे देती है।'*? 

आमाड और पावेल का अभिमत है कि अनेक शासन व्यवस्थाओं मे नियम-अधिनिर्णय 
वा कार्य था रूपान्तरण, नियम-निर्माण और नियम-प्रयुवित की संरचतात्मक व्यवस्पाओं 
द्वारा भी किया जाता है। अमरीका त्तथा फ्रास जैसे विकसित राज्यों मे भी ऐसी 
रूपास्तरण प्रक्रिया का प्रचलन है। किन्तु, उन्होने स्वीकार किया है कि तियम-अधितिणंय 
कार्य का अधिकाधिक स्यायपालन कार्ये! के समान बनाने पर बल दिया जाता है। इसका 
कारण इस रूपास्तरण प्रक्रिया का विशिष्टपन नही है । वास्तव मे विशेषीकृत अधिनिर्णय 
की सरचताओं के विकास की अभूतपूर्व और शवितशाली प्रवृत्ति इस बात का सकेत देती 
है कि यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण द्वी नही होता है अपितु, स्वय राज- 
सीतिक व्यवस्था का एक अत्यधिक महत्त्व का पहलू माना जाने लगा है। इसीलिए एक 
पृथक और स्वतन्त नियम-अधिनिर्णय सरचना-.स्थायपा लिका--के विकास की बात हर 
राजनी तिक ध्यवस्था मे, यहा तक कि स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओ और सर्वाधिकारी शासन 
प्रधालियों में भी इसकी माग प्रस्तुत होती रही है, रवीकार की जाने लगी है। 

अगर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो एफ विश्येपे्षत अधिनिर्णेय 
संरघता, व्यवस्था के अन्तर्गंत सथर्षों के समाधान का ऐसा साधन भ्रस्तुत्त करती है जो 
न तो नियम-निर्माता पर मए नियम बनाने का दबाव बढसे देती है और न ही उस्ते पुराने 
नियम की प्रधुक्ति मे अधिक घनिष्ठता से उलझने देती है। जो अपराधी हैया निपम 
उल्लघर के दोधी उहराए गये हैं उत्तको नियम-अधिनिर्णय की पृथक व स्वतन्त्र विशेषी- 
कृत सं रचनाओं के सामने अपनी निर्दोषिता की दुह्ाई देने का अवसर मिल जाता है। इस 
तरह इससे एक ऐसी वाहिका (०॥५॥॥थ) या माध्यम भ्रस्तुत हो जाता है जो कुछ किस्मों 
की मांगों को प्रमावी ढंग से ससाधित कर देता है मौर इससे मियम-निर्माताओं पर कोई 


दबाव भी नहीं बढता है और न ही इससे व्यत्स्था के आधारभूत नियमो को कोई 
चूनौतो दी जाती है। 
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इसलिए आमन्‍्ड और पावेल ने यह स्वीकार किया है कि नियम-अधिनिर्णय रूपास्तरण 
एक विशेषीकृत सरचना के सुपुदं बरने की बात बत एवढ़ती जा रही है दिन्तु, उन्होने 
इसकी व्यावहारिकता पर शवाएं प्रवट वी हैं। राजनीतिक व्यवस्था में रूपान्तरण 
प्रक्रियाए इतनी पेचीदा हो गई हैं वि नियम-अधिनिर्णय को रूपास्तरण प्रश्निया या प्रशार्य 
को सुनिश्चित, पृथक, स्वतन्त्र और विश्वेपीक़्त सरचनाओं तक सीमित रखना करोब- 
करीब असम्मव-सा होता जा रहा है। आधुनिक व्यवस्थाओं में राजनीतिइृत व्यक्ति भो 
इस प्रकार की सम्मावनाओं को दि नियम-अधिनिर्णय वा रुपान्तरण पृथत् प्रत्ाय॑ रहे, 
घूमिल करता है। यही कारण है कि अनेव राजनीतिक ब्यवस्थाओं में न्‍्यायप्रातिया को 
राजनीतिक व्यवस्था वे ऊपर एक 'सुपर' सरचता के रूप में प्रस्थावित वरने का विरोध 
बढ़ता जा रहा है। भारत में सविधान में क्या गया 42वां सधथोधन न्याग्रपालिया वे 
द्वारा ऐसा ही हप प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोवने का प्रयास वहा जा सरता है । 
आमनन्‍ड और पावेल ने इस तरह यह स्पष्ट विया है हि नियम प्र्रिनिर्णय का सम्पूर्ण 
राजनी तिक व्यवस्था में विशेष महत्व होते हुए भो यह महत्त्व अन्य हपालरण प्रत्रियाओं 
से अधिक नही मात्रा जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था वे अनुरक्षण व दायित्व वेवल एक 
स रचनात्मक या अनेक स रचनात्मक ब्यवस्पाओ पर नही रह गया है। पह सम्पूर्ण ब्यवप्या 
का दायित्व है और किसी को इसमें से अलग मानना राजनी तिक ब्यवस्पाओ यी सरचनाओं 
और भ्रकार्यों को सही अथं मे नहीं समझना है। इसीविए नियम अधिनिर्णय की स रचना 
को पृथक और स्वतन्त्र मानने या बनाने का विचार लोकतन्‍्त्र की उदारवादी घारणा के 
परम्परागत प्रतिमानों मे भी धूमिल पडता जा रहा है। 
सरकारी स्तर की रूपान्तरण प्रक्रिया का यह विवेदन स्पप्ट वरता है कि आमन्‍ड और 
पावेल ने नियम-निर्माण, तियम-प्रयुक्ित और नियम-अधिनिर्णेय रूप।न्तरणों वो व्यवस्या- 
पन, कीर्यपालन और न्यायपालत के परम्परागत त्रिमुपी सरकारी कार्यों बे समान नही 
माना है। इनका व्यापक अं मे प्रयोग किया गया है और यह सरझारी रतर के रूपातरण 
होते हुए भी राजनीतिक स्तर के र्पात्तरणों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भे व्याप्त रहते हैं । इनको किसी सरचना विशेष से सम्बन्धित 
मानना वास्तविक तथ्यों की अनदेखो करना है। इससे राजनीतिक ब्यवस्थाओं की 
बास्तविक प्रकार्यात्मकता को भी नहीं समझना परिलक्षित होता है। राजनोतिर 
व्यवस्याओं में सरचनात्मक विभिन्तीकरण और विशेषीकरण का यह भाशप नही है हि 
एक विशेष कार्य को एक विशेष सरचना ही निष्पादित करे अपितु, इसका अर्थ यह है 
कि विशेष प्रकाय॑ विशेष प्रकार से ही निष्पादित हों। रूपान्तरण प्रत्रिया वे विवेचन के 
बाद स रचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण दे राजनी तिक व्यवस्था की व्यास्पा का तीसरा 
चरण नियेत का रह जाता है । 
(ग) राजनीतिर व्यवस्था के निर्गंत ([86 ०0/99३ ० & एण॥०4| $)8(श0)-- 
राजती तिक व्यवस्था के निर्गतो को लेकर जो गलत घारणा बनी हुई है उसका हम 
विवेचन ऊपर करचुके हैं। आम-ड और पवित्र के द्वारा सरकारी या आधिकारिक 


झूपास्तरों -नियम-निर्माण, वियम-अ्रुवित और नियम-अयितिर्णय, को राजनीतिज 
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स्ययस्था मे निर्गेत कहना गलत है। इनको निर्गत मानसा सरबनात्मय-प्रकार्यात्मक 
दृष्टिकोण से घिवेचित राजनी तिक व्यवस्था को मंक्स वैवर की परिभाषा कौ तरह राज्य 
मानने के समान होगा। मैक्स बेबर मे राजनीतिक व्यवस्था को निश्चित भुन्भाग स्ते 
सम्दन्धित करके, इसे राज्य के समान बना दिया है। यही बात राजनीतिक व्यवस्था के 
निरंतों को नियम-निर्माण, गियम-प्रयुवित और नियम-अधिनिणंय बनाने में झलकती है। 
आमम्ड और पावेल ने स्पष्ट रूप से इन्हें स्पान्तरण गाना है तथा निर्गंतों ये इनसे भिन्न 
चार प्रकार माने हैं जो इस प्रकार हैं - 

() निकालने या उगाहने या लेने वाले निर्मत (छपम०॥४९ ०09०१5) 

(2) विनियामर निरगंत्त (68090२४०८ ०णएए/9) 

(3) गितरणी निर्गत (05ध70702४6 ०४:9७) 

(4) प्रतीकात्मक निर्मत ($गा०॥० ०ण३ए5) 

आमन्‍्ड भौर पावेल ने राजनीतिव व्ययस्था के निगंतों वे विवेचन में ईस्टन या 
मॉडल स्थोकार नहीं किया है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मे निर्गतों गा 
सम्बन्ध निवेशो बी तरह ही राजनीतिव सामाजीगरण और भर्ती से जुदा हुआ है। 
राजनीतिक व्यवस्था निर्शतो बी दृष्टि से उपरोक्त चार प्रवार वे बाय॑-सम्पादनों वी 
प्रक्रिया का घूषपात करतो है। यह समर्पनी के समान ही, जिनका हम नियेशों में उत्सेप 
कर चुके हैं, माने जा सकते हैं। दर राजनीतिक व्यवस्था मे निर्गतों सा सीधा सम्बर्ध 
सपनों से इसलिए हो जाता है कि इन्ही से समर्थन घटने या बढ़ने हैं। इनवा 
रूपा-तएणता पर भी प्रभाव पडता है। अत निर्गतों को मांगों वे साथ भी जुड़ा हुआ 
पाते हैं। किन्तु, यह मागो के प्रति अनु क्रियात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। यह मागो के 
अनुरूप या प्रतिकूतत था उनसे असाम्बन्धित भी हो सकते हैं। बहा इनका मागो से 
असम्बन्धित होना यह स्पष्टीकरण आवश्यक कर देता है कि बिना मांगों के निर्गत बहा 
से और कँसे आएं ? इस सम्दस्ध में यही कहा जा सकता दै कि रूपान्तरण स्तर पर बईं 
वार ऐसे पहलू उभर आते हैं जिनका रूपान्तरण करने पर ही निवेश मे आई किसी मांग 
को रुपान्तरण की अवस्था में लाया जा सकता है। अत इनका (निर्गंत) मांगों से 
मशम्दीधित होता अस्वाभाविक या असम्मय नहीं है। पर सामान्यतया अधिकाश निर्मेत 
मांगों के प्रति अनुक्तियाशील ही माने जा सकते हैं। 

निर्तों भे पहली श्रेणी का सम्बन्ध कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं और सहयोग तथा 
योगदान से है। दूसरे मे मानव व्यवहार को नियमित और नियतित करना सम्मिलित 
रहता है। वितरणात्मक निर्गतो मे वस्तुओं सेवाओ, लाभो, अवसरो सम्मानों इत्यादि 
का आावटन सम्मिलित है । प्रतीकात्मक नि्मेत मूल्यों की पुष्टि तया राजनी तिक प्रतीको का 
प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से सम्बन्धिद होता है। आमन्ड और पावेल 
द्वारा राजनी तिक व्यवस्था को व्याध्या के तीनो चरणो को चित्र 65 द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है। 

आमन्‍इ और पावेल की राजनीतिक व्यवस्था वी सरचनात्मक-अकार्याटमक व्याख्या 
का चित्र 5 केवल निवेश, रूपास्तरणो और नि्गंतों के समझाने मा सीमित 
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उद्देश्य लेबर बनाया गया है। तथ्यार्मड दृष्टि से इस चित्र को सद्दी बनाने से यह 
इतना जटिल बन जाता है कि किर उसस्ते यह सीमित उद्देश्य भी श्रूरा नहों होता है। 
चित्र 6 5 में पर्यावरण के अन्तर्गत, जिसको बाह्य पर्यावरण का ताम दिया गया है, जिसमे 
अग्प राजनोतिक भ्यवस्थाए और उनकी सामाजिर ब्यवस्थाए अर्थात अस्तर्राष्ट्रीय 





॥ बस्तु डा ध 5. 


2 व्यवहार ॥ हित ॥ विपम* 
दिनिवापक स्वरूपीररण जिम 


3 राजनीतिक 
सहभागिता 


॥॥॥ समाजोकरण ओर भर्रो 
(क) राजनीतिक सचार 


सामाजिक व्यवस्था 


बाहः पर्यावरण 





चिद्र 65 आमन्‍्ड ओर पावेल का राजनीतिक स्यव॒स्था मॉइल 


पर्यावरष आता है, उसके अन्दर सामाजिक व्यवस्था को दिखाया गया है। इस सामाजिक 
ब्यवस्था से निवेश, मार्गों और समयंनो के रूप मे गहरी रेखां से चित्रित राजनीतिक 
ब्यवस्था में जाते हैं। वहा उनका राजनीतिक और फिर शासकीय रूपान्तरण होकर 
उत्साइनो के रूप म वे पुन सामाजिक व्यवस्था मे आते हैं। इनमे सम्पर्क राजनीतिक 
संचार से इस तरह रहता है कि सव सरचनाए अन्त सम्बन्धित बन जाती हैं। इसी तरह 
निदेशो स्पान्तरणों और उत्पादनो था निर्गेतो पर राजनीतिक समाजीौकरण और 
राजनीतिक भर्ती का प्रभाव जो सव स्तरो पर प्रत्यक्ष पडता दिखाया गया है । 
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आमर्ड और पावेस ने राजनौतिक व्यवस्था मे, राजनीतिक समराजोकरण बौर 
राजनोतिक भर्ती का विशेष महत्त्व माना है। इनका सम्बन्ध केवल निवेशों को आधार 
भ्रूमि तैयार करना ही नहीं है। यह विगंठों और रूपान्तरणों से भी सम्बन्धित माने जाते 
हैं। निर्गंत हो राजनीतिक समाजीकरप ही प्रेरक शक्ति माने जा सकते हैं। अत 
राजनीतिक समाजी करण झा प्रमाव सम्पूर्ण राजवीतिक ब्यवस्था 6या समाज मे ब्याप्त 
रहता है। इस्तो तरह राजनीतिक भर्ती मी राजनीतिक ब्यवस्थाओं में विशेष महत्त्व वी 
प्रक्रिया माती जाती है। इसका राजनीतिक समाजोकरण से गहरा सम्वन्ध रहना है । यह 
समाजोकरण से ही निरूपित होती है। अत सक्षेप्र म राजनीतिक भर्ती का अर्य और 
महृत्त्व देखना प्रासंगिक हाोगा। 

आमन्‍्ढ ने राजनीतिक भर्ती का अर्य करते हुए लिछा है कवि राजनीतिक भर्तो' का 
आशय उस प्रवाय॑ से है जिसक माध्यम से राजनीतिक ब्यवस्पा वी मूमिकाआ को भरा 
जाता है। यह राजनीतिक मूमिकाओ को भर्तो किसो सामान्य या विशिष्ट सिद्धान्तों पर 
ब्राधारित हो सकती है। चुनाव और योग्यता व उपलब्धि इत्यादि के बायार पर सत्ता- 
घारडों का चयन सामान्य छिंद्धान्त पर आधारित माना जाता है। जब कि, किसी पारि- 
घारिक समूह, विशिष्ट जत-जाति, सजातोय समूह या सामाजिक वर्ग इत्यादि के आधार 
पर होने वाली भर्तो को विशिष्ट सिद्धान्त पर आधारित भर्ती कहा जाता है। थादिवाधी 
या परम्परागत व्यवस्थाओ म भर्तों का विशिष्ट सिद्धान्त अधिक अपनाया जाठा है जबकि 
आधुनिक ब्यवस्पाओ मे भर्ती का सामान्य सिद्धान्त प्रचलित रहता है। वर्तेमान समय में 
अपधिशाश राजनोतिक भूमिकाओं के निमाने वालों को भर्तो सामास्य सिद्धान्ठ के आधार 
पर हो होठ! है और इस कारण, राजनोतिक भर्तो ओर राजनीतिक समाजीवरध को 
पूर्णठघा कभी पृथक नहीं किया जा सस्ता है। समाजीकरण के आधार पर ही समाज ने 
विभिन्‍न स्तरों मस राजनीतिक भूमिकाओं मे भर्ती से अनेक प्रवृत्तियों, हितों, मूल्यों 
ओर बमिदृत्तिया वाले लोग राजनीतिक सूमिक्राएं तिभाने के लिए भर्तो हो जात हैं तथा 
इतकी पृष्ठमूमि मे राजनोतिक रूमाजीकरण का भो हाय रहता है। 

इसका तास्पय यही है कि राजनीनिक समाजोकरण और राजनीविक भर्तो निवेश 
नहीं है जैसा वि अधिटाश भारतीय लेयकों मे मात लिया है, अपितु यह निवेशों, 
एपान्तरणों और विरगतों को नियामक ओर प्रेरक प्रक्रियाए हैं। जिनको हम न नेबत 
राज्नी विक व्यवस्या.मे सम्दन्धित, कद, सड़ने. है, स्पत, फ़िलफक़ो, ग्यप्यूणे, र्पणरेमिर स्पीडयत्य: 
का ब्राधार मान सकते हैं। 
हि राजनौठिक सचार, राजतीतिक रुपान्तरण में एक प्रकार्य है किन्तु इसका सम्बन्ध 
शेवल इध्ती से ही नहीं है । यह मी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और तिवेशों तया निर्ग्तो 
में सम्बन्ध-मृत्रठा का साध्यम है। इससे राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था 
मे घो परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। सदार के माध्यम से हो सातो ब्यवस्याए, 
उप-व्यवस्याए और बाह्य पर्यावरण पारस्परिक्ठा वी ह्थिति से आता है। राजनीतिक 
सबार हो राजनीति ब्यवस्पा के निवेश, रूगान्तरप प्रक्रिया तथा निर्गतों और राजनी लिंक 
समाजीदरण व भर्तों को अन्त सम्बन्धित बनाठा है। बत राजनौतिक सरदताओं और 
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राजनीतिक प्रकार्यों को गत्यात्मक रखने में राजनीतिक सचार की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होती है। 

आमन्‍ड और पावेत के द्वारा दी गई राजतीतिक व्यवस्था की सरचनात्मक प्रक्रार्यात्मक 
ब्यास्या के उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है हि उन्होंने ईस्टन का हो मॉडल अपनाते हुए 
राजनीतिक ब्यवस्था जी व्याख्या, राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इसको रूपान्तरण 
प्रक्रिया और निर्गर्तों पर उससे भिन्‍न और अधिड व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने 
व्यवस्था विश्तेषण के सरचनात्मक-प्रकार्योत्मक दृध्टिकोण का प्रयोग राजनीतिक विकास 
का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करने में किया है। राजनीतिक विकास के स्‍्तदो का 
निरूपण भी इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में सरचनात्मक प्रक्ार्यात्मक परिवतंनों के 
आधार पर किया है। इसके लिए इन्होंने सरचनात्मक विभिन्‍नीक रण, जो इतकोी सरचना 
की व्याख्या के अनुसार भूमिका विभिन्‍नीकरण है, उप व्यवस्थाओं वी स्वायत्तता और 
ससस्‍्कृति के सौबिशीकरण के तोन अन्त सम्दन्धित परिवर्त्यों का प्रयोग किया है। इस 
तरह, ईस्टन राजनी तिक व्यवस्था के विश्लेषण से राजनीति दे सामान्य सिद्धात का 
निर्माण करने का प्रयास करता हुआ कहा जा सकता है जबकि, आमन्‍्ड राजनीतिक 
विकास के छिद्धान्त की खोज में इस विश्नेषथ का प्रयोग करता है। इन दोनो के विधारों 
का तुलनात्मक अध्ययन हम आगे पृथक शोष॑क के अन्तर्गंत करता उपयुक्त समझते हैं) 
इस लिए इस सम्बन्ध मे यहा अधिक न लिखकर अआमन्‍्ड और पावेल के द्वारा दिए गए 
राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पहलुओं का विदेचन दिया जा रहा है। 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पहलू (फ८ #छालागा्ं ह5सत$ ते 

8 ए0॥03] 59860) 

आमग्ड और पादेल ने राजनीतिक व्यदस्पा बे प्रकार्यों गो विशेष महत्त्व दिया है। 
इन्होंने सरचनाओं को भी इन्ही कै आधार पर परिभाषित किया है। अत राजनीतिक 
व्यवस्था के इन पहलुओ का हम पुत्र पृथक से विवेचन कर रहे हैं। यध्पि पहले इनका 
सक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है फिर भो यहा इनको अलग से इसलिए दिया जा रहा है 
जिससे आमनन्‍्ड और परावेल का राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण अधिक स्पप्ट हो 
जाए। इन्होने प्रकार्यात्मक दृष्टि से व्यवस्थाओ के तोन पहलुओं का विवेचन किया है 
जिसमे तीसरा पहलू दो बातें सम्मिलित रखता है। अत उन्हें अलग करने पर इनके 
अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के चार प्रकार्यात्मक पहलू हो जाते हैं। यह इस प्रकार हैं-- 

(क) राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताए या सामर्य । 

(ख) राजनी तिक व्यवस्था की रूपान्तरष प्रत्ियाए। 

(ग) राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुरक्षण । 

(घ) राजनीतिक ब्यवस्थाओं का अनुकूलन । 

आमन्ड ने राजनो तिक व्यवस्थाओं के इन पहलुओ को ही उनको शियात्मक्ता के स्तर 
माना है और इन्ही को राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का नाम दिया है। उदाहरण के 
लिए, जब वह राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्याप्मक पहलू को वात करता है, तब सामर्च्य 
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को “राजनीतिक व्यवस्था की सामप्यें का प्रकार्यात्मक पहलू, जब वह क्रियात्मकता क्के 
स्तर को बात करता है तब इसे 'राजनी तिक व्यवस्था की क्रियास्मकता का सामथ्ये स्तर 
और जब व्यवस्था के कार्यों की बात करता है तब 'राजनी तिक व्यवस्था की साम्रर्थ्य 
सम्बा्धी कार्ये' कहता है । इन सवका किसी न किसी सदर्श में विदेचन हो चुका है इसलिए 
इनका और विस्तार से विदेचन नही किया जा रहा है। 


इईस्टन और आमन्‍्ड के व्यवस्था विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन (७ 008- 
एश40ए० 54009 णी #070 क्षाएं 239075 5पशंदा का 985) रे 
इस्टन और आमरड ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक 

घ्यवस्या की बाधारभूत अवधारणा को अपने-अपने अध्ययन दृष्टिकोणो में स्वीकार क्रिया 
है। किन्तु दोनो ते विश्लेषण ढाचा एक रखते हुए भी विश्लेषण की शैली और उद्देश्य 
अलग अणग रखें है। इन दोनो की हम घार शीर्ष को के आधार पर तुलना करने का प्रयत्न 
करेंगे। यह चार बिन्दु--(क) राजनीतिक व्यवस्था वी व्याख्या, (ख) राजनीतिवा 
व्यवस्था के निवेश, (ग) राजनीतिक व्यवस्था की रूपातन्रण प्रक्रियाए और (घ) राज- 
नोतिक व्यवस्था के निगत के है। 

(फ) राजनीतिक व्यवस्था को व्याइया (छ39श00 069०॥॥62| ६५घंवध्या) -- 
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को राजनीतिक अध्ययनों भोर विष्लेषणो मे प्रचलित 
फरते का प्रमुष भेय ईस्टन को ही है। ईप्टन में राजनीतिक ब्यवस्थाओ के विश्लेषण के 
लिए सर्वेव्यापी उपयोगिता का एक सामान्य विचारव-ध प्रस्तुत करने का कार्य किया है। 
आपरड ओर पायेल मे इसको आधार बनाकर इसको प्रत्ययी भर विश्लेपणात्मक दृष्टि 
से अधिक बृहृत्तर बनाने का कार्य किया है। किन्तु, इनमे राजनीतिक व्यवस्था की 
व्याख्या या परिभाषा को सेकर मौलिक अन्तर दिखाई देता है। ईस्टय ने राजतोतिक 
व्यवस्था की पत्यात्मक परिभाषा करते हुए इसे “मूल्यों के सत्तारमक आावटन पा वितरण 
की व्यवस्था! (६/४८ए ०६ बएणणाब।१७ क्व[0००ध०7 07 एआऑ 765) माना है जबकि 
आमन्‍्ड ओर पायेल ने वेबर की अवधारणा के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था को वैद्य 
बाध्यकारी भोतिक शवित के प्रयोग की एकापिकारी व्यवस्था! (५४४८७ ०! & 
॥7070008 ०6 ९ह॥ञपव/6 ए९४ ० एकएच्टथ द०६७०४००) माना है । ईस्टन, से, 
पृत्यों पर अप्रिक बल दिया है। दोनो हो इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था को एक 

विशेष दृष्टिकोण से देखते है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को केवल मूल्यों के वितरण 

तक सीमित रखकर, व्यवस्था का सीमित विचार लिया है। बयोकि मूल्यों को हम केबल 
सस्टृति से हो जोड पाते हैं। इनका धम्बन्ध 'राजवीतिक निकालो' (एुणट्व छान 

८०४०॥७) तै भी जोडना कठिन है। क्योकि, राजनीतिक व्यवस्था मे प्रमुष राजनीतिक 

बात उस तरीके की या विधि की है जिसरे यह्‌ सामाजिक व्यवस्था के झन्दर क्रियाशील 

होती है। इस कियाशीलता मे सत्तास्मक विर्णय ही प्रयुष होते है जिनको वेघल यूल्यों तक 
सोमित रखना उपयुवत नही दै। दुसरी तरफ, आमनन्‍्ड और पावेल ने शक्ति की बैंवता 

व इसके एकाथिवारी प्रयोग की वात करके यह बात भुत्ता दी है कि राजनीतिक 


2]2 . दुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्याए 


व्यवस्थाओ में अवैध घक्ति और हिंसा का भो बडे एंमाने पर प्रयोग होता है। इस प्रकार 
वी गतिविधियों री बनदेखो नही ब्की जा सशती है । गत ईस्टन ने राजनीतिक वितरणों 
में बेवल मूल्यों वी ही वात कहकर अन्‍य वितरणों को एड तरह से अस्वीकार हो रूर दिया 
है। जददि, राजनीतिक वितरण मुख्यठया साधनों, लाभों और सहूलियठों से हो 
सम्बन्धित होते हैं और इनरा मूल्यों से बहुत ही सीमित सम्बन्ध होता है। यह विवरण 
भुख्यतया दस्तुनिष्ठ व्यवहारों से अधिक सम्बन्ध रणते हैं न डि गूल्पों से, जैसी ईस्टन वो 
मायता है। आमरड द्वारा भी अवध भौतित शर्त के प्रयोग और हिंसात्मक दसनों को 
अवहेलना से उसकी व्यवस्थाई ब्यास्या भी अनेक विदासशघीस दाज्यों पर अपूर्ण रूप में 
ही लागू होती है। 

ईस्टन और मामन्ड में राजनीतिक व्यवस्था को सेकर एक समानता है और वह यह है 
कि दोनों ने ही राजनीतिक व्यवस्पा को अत्यधिक स्वायत्तता #दान कर दी है। इससे 
समाज वी चार उप व्यवस्थाओऑं--राजनीतिक, सामाजिक, भार्पिक और सांस्कृतिक, में 
अन्त निर्भरता की अनदेखी होती है। यदि आमड इनके दीच रुम्पकंता के प्रति पोडा 
सचेत माना जा सकता है। उसको राजनीतिक सल्कृति को अवधारणा, राजनीतिक 
समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती विभिन्न ब्यवस्थाओं को जोगते की कड़ियां प्रस्तुत 
करती है किन्तु, राजनीतिक व्यवस्था की उसकी व्याख्या इस अन्त क्रिया को बहुत छुछ 
स्रीमित बना देती है। इसी तरह, ईस्टन ने प्रतिसम्भरण का विचार अप्रकट रुप से हो 
स्वीकार करके राजनीतिक व्यवस्था को इतनी स्वायत्त मान लिया है कि जँसे वह अन्य 
व्यवस्थाओं से पूर्ण स्वतत्र हो । अगर ब्यक्तियों की झिसी भी प्रकार गी अस्त वियाबों को 
देखें तो यह स्पथ्ट द्वोगा कि व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से ही अन्प संब प्रकार 
वी भूमिकाओ में उलभते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को स्वार्यत मानते पर पूर्णतया 
पलटने वाली बात हो जादी है। राजनीतिक व्यवस्पा की स्वायत्तता यह सकेत देती है 
कि व्यक्ति राजनीतिक भूमिकाओं के माध्यम्र से अम्य सब प्रकार की भूमिकाओं में सक्रिय 
होता है। अत इनका राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्तता का विंघार पूर्णतया स्वीकार 
करना तष्यसम्मत नही माना जा सरुता है। 

(ख) राजनीतिक व्यवस्था के निवेश ([96 09008 ०६ & 00॥॥080] $५४८०)-- 
राजनी तिक व्यवस्था के निवेशों को दोनो ने ही मा्यों और संमर्नों के रूप में विभक्त 
किया है। दोनो मोदे रूप से राजनीतिक ब्यवस्था के निवेशों पर एक समान ही विचार 
रखते है। प्रकार्यवादी होने के ब[रण आमन्‍्ड ने मागो कौर समर्थनो को चाए श्रेणियों मे 
विभकत किया है जदकि ईस्टन ने इनकी भूमिका द राजनीतिक व्यवस्था मे प्रवेश पर 
अधिक बल दिया है। जाग्वाराइद ने ईस्टन और आमड द्वारा किये गये निवेशों के मागो 
और समर्थ॑नों मे विभाजन को ठीक नहीं माना है थौर इसवे स्थान पर दो अप्य प्रकार 
की श्षणियों का सुझाव दिया है। उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेध्ों को मागों 
ओर समयंनों के स्थान पर निम्न प्रकार से समझना अधिक उपयुक्त है। वह दो निवेश इस 
प्रकार बताता है--() अवस्थानात्मक या बवस्यात्मर निवेश (9097058 77908), 
और (2) क्रियात्मक निवेश (डणा०ग्र/ 709079) 4 
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2]4.. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीठिक सस्पाएं 


अदस्थानात्मक निदेशों मे वे मार्ये, राजनीतिक वस्तुओं से सहमतिया या असहमठियां 
आती हैं जिनका निर्मा या सूत्रोौररण तो हो गया होता है, किम्तु जिनका राजनीतिर 
सत्ताओं के द्वारा रूपान्तरण कराने के लिए शोई विशेष, सतत या दीर्घकालीन प्रदत्त नहीं 
किया जाता है। क्रियात्मक निषेशों में दे मार्गे, राजनीतिक वस्तुओं से सहमतियां या 
असहम तिया आती हैं जितका सूचीररण हो यया होता है और जितहो पूरा कराने या 
जिनके रूपा-तरघ वे लिए दरावए दबाव, जो कि धमक्तियों ने रुप में भो हो सकता है, 
बनाये रखा छाता है। यह धमकियां या ददाव समर्पनात्मक था विरोधात्मक दोनों 
ही प्रकार के हो सकते हैं ॥ अति रूपान्तरप सरचनाओं को यह स्पष्ट कर दिया जाता 
है कि माग हो पूरा करने पर उन्हें समर्मन दिया जायेगा अन्पया नहीं दिया जाएया। 
जाग्वारादद तिवेशों के इस विभाजन को इसलिए अधिक ठोक मानता है ब्योंकि, यह 
राजवीतिक सचालन (000८3 क्ा००॥723007) के सज्नघ वर्धव के लिए आवश्यक है। 
जाग्वाराइद न निदेशों को इस प्रकार विभवव किया है। 

वित्र 66 म निवेश बअवस्पानात्मक या क्रियात्मक प्रकार के बताए गए हैं। चाहे 
निवेश दोनों में से क्सो भो प्रकार के हों, वो या तो मार्यो के रूप में या राजनीतिक 
वस्तुओं के बारे मे सहमतियों या असहमतियों के रूप में हो सकते हैं ।॥ अगर यह मार्गों 
के रुप में हैं तो यह जवस्पानात्मक मार्गों और क्रियात्मरु मार्गों के रूर में चार प्रदार रण 
सबते हैं। यह मार्गे वितरपात्मक विनिर्यात्मक, सहमागितात्मक और सूचताएमक प्रकार 
को हो सकती हैं। अगर अवस्थातात्मक और क्रियात्मक निवेश सहमतियों और बघह- 
मतियों के रूप में हैं तो इसमे से प्रत्येक का सम्बन्ध या तो ध्यवस्पा बे ढाचे से होता है या 
व्यवस्था वी जन्‍्तदेस्तु से हो सकता है। अपर व्यवस्पा के ढांचे से इसका सम्दम्ध है हो 
मह ब्यवस्पा के ढाचे को विधिक्ता से या उसझो दैधता से सम्बन्धित सहमतिया और 
असहमतिया हो सकती हैं। इसो तरह, इसका सम्बन्ध अन्तर्व॑स्तु से होने पर यह या तो 
झामान्य होगी या विशिष्ट होगी । सामान्य सहमदिया प। बसहमतविमा ब्यदस्पा, शासन, 
नोति और शेली से सम्बन्धित हो सकती हैं। अगर यह विशिष्ट प्रकार की हैं तो इनका 
सम्बन्ध सत्ता, निर्षयों और निर्भयों को लागू करने से सम्बन्धित हो सकता है। 

निवेशों का जाग्वाराइब का वर्गो्रण अधिक उपयुक्त तथा अधिक व्यापक क हवा जाता 
है। यह यधायंवादी इसलिए कहा जा सक्ता है कि इसमे उन मागों को भी निवेशों में 
सम्मिलित क्या यया है जो सूत्नीक्ृत या प्रतिपादित तो हो जावो हैं, डिन्‍तु उनको पूरा 
कराने का कोई यत्न नही क्या जाता है॥ बत निदेशों में इनको सम्मिलित रखते हुए 
पृथरः करता इस विभाजन की विशेषता है। वैसे कुल मिलाकर आमन्ड और ईस्टन का 
निवेशों का वर्शीकि रण उनकी राजनोतिक व्यवस्था को ब्याख्या से बहुत वमेल नहीं है। 
किल्तु जाग्वाराइव का निदेनणों का वर्गोरूरए अधिक पत्यात्मक, ब्यापक और यथायय॑- 
वादी है ॥ 

(ग) राजनोतिक ब्यवस्या को रुपान्तरण प्रक्रियाये (8९ ००9 ८&00 ए70०0९६६८६ 
6 ४५४ ए०॥५८० $५5८छ७) -ईस्टन और आमन्‍्ड के रूपान्तरण प्रक्रिओ के विवेचन 
मे विश्लेप अन्तर है। आमन्‍्ड जौर पावेल ने रूप्रन्तरण प्रक्रिया के दो स्तर करके राज- 
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संरचनात्मक-प्रवार्यात्मक उपागम बी उपयोगिता या गुण तक ब्काड ० 
इ0परटाण्रभ-मक्‍४९७००० #एका०१फ) 

सरचनात्मक-प्रदार्यात्मक उपागम राजनीतिक स्थवस्षा विश्सेषण का एवं विशिष्ट 
दृष्टिकोण है। इसमे राजनीतिक स्यवस्था गा ही विदारदध अपनाया गया है। बता 
राजनीतिक व्यवस्था उपागम के ग्रुण इस उपागम के भो गुण माने णा सबदे हैं। 
किन्तु इस उपगम में राजनीतिक व्यवस्था को सरघचनात्मब-प्रगार्यात्मश आशार पर 
प्रयुक्त किया गया है। इस कारण, इसका महृत्त्द ग गुण भो मुछ विशिष्ट बन जाते हैं। 
सह उपागम विशेष रूप से स्यवस्था विश्लेषण गो तुलमात्मक राजनीति मे प्रदुक्‍्तर बरने 
का प्रयत्न ही सही बरता बरन, राजनीतिक स्यरस्पाओं की सुसनामों रा सुमण्त भोद 
आनुभविक मानेदण्ड भो प्रस्तुत करता है। बास्दव मे, तुलनात्मक राजनी ति वो परम्परा 
गत जबडनों से मुक्त बर एग नवीन व गत्पात्मर' अनुशासन बागाते वा सूत्नपात 
सरचनात्मक-प्रषार्य एम परिष्रेषर मे द्वारा ही हुझा है। इस अष्यपत दृष्टिगोण थी 
तुलनात्मक राजनीति को दिश्वेष् देन रही है। सक्षेप मे इस उपायम के गुण इस 
प्रकार हैं। 

(%) यह सुसगत और ऐसा समग्रदादी सिद्धाग्त प्रस्तुत बएदा है जिससे राजनीतिक 
स्यवस्था के सभी पहलुओं से सम्दन्धित स्पष्टी कारक परिशस्पताएं निदाली था परस्पापित 
की जा सकती हैं। इससे यही भाशय है कि राजनीतिक स्यवस्थामों गा गोई सामान्य 
सिद्धान्त बनाने की मवस्पा दो इस परिप्रेक्ष्य से हीं भा पाई है, विन्‍्तु एबं राजनोतिग 
ब्यवस्पा के विभिस्त पहलुरों के सम्दः्घ मे ऐसी सकल्पताएं इसके धऋाधार पर कर सगनां 
सम्भव हुआ है जो उस व्यवस्था दिश्लेप वो विशिष्टताओं अर छम्पावित ड्िकास दिश्यओं 
का स्पष्टीकरण करने मे सहायर हो सबदी हैं। 

(छ) यह राजनीतिक व्यवस्पाओं के सामान्य सिद्धान्त के झन्तत निर्माण को, 
सम्पावनाएं प्रस्तुत करता है। सरचनात्मक-प्रकायंवादी यह स्दीशार करते हैं कि शान के 
बर्लेमान स्तर पर वे शानिक सामाजिक सिद्धान्त निर्मित करना सम्भव नहीं है। किन्तु, इस 
परिप्रेक्ष्य से इस ओर झागे बढ़ते का मार्ग छूला है, ओर शासद झुछ ओर सुधारों के बाद 
व्यवस्था विश्लेषण श! यह उपागम किसी धामान्य सिद्धान्त के निर्माण को अस्ततोगत्दा 
सम्भव बता दे। यही इसकी बहुत बडो देन है कि इसने राजनीतिशास्त्त बे अनुशासन में 
तुलनात्मक राजनीति को ऐस्ले यायें पर आगे बढ़ने के लिए एक दै श्ञानिक झौर सुनिश्चित 
उप-अनुशासन बना दिया है। 2 

(ग) यह तुलनात्मक विश्लेषणों को राजनीतिक और सामाजिक बनुलक्षणों की अग्त 
सम्ददताओं की पेचोदगियों के प्रति संवेदनशील बताता है। यह स्पष्ट करता है कि अन्य 
ब्यवस्थाओ, उप ब्यगस्थाओं और परपविरण से राजनोतिय व्ययम्था, प्रघ्णत्िण दोती मै 
ओर साथ हो उन सबको यह भी प्रघादित करती है ॥ इससे विभिन्‍न उप-ध्यवस्थामों बी 

अन्तनिर्भरताओं ओर बन्त क्रियाओं को पेदोदगियों गया ज्ञान हो जाता है। इससे यह्‌ 
समझ मे जा जाता है या यों फटे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि इससे राजनीतिक व्यवष्या 
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की परिचालनता की जदिसता के प्रति सचेत और सतक रहने की आवश्यवता का स्पष्टौ- 
शरण हो जाता है। 

(धर) यह उपागम राजनीतिक अनुलक्षण के परिवेश के झूप भे सम्पूर्ण सामाजिक 
ध्यवस्था की ओर ध्यान आकपित करता है। यह इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता 
है कि राजनीतिक अनुसक्षण या पटना अलगन्धलग अकेले-अकेले या सहुचित परिवेश में 
नहीं सम्रभी था सकती है। इसको समधने के सिए व्यापक परिवेश का सदर लेता 
आवश्यक है। सरघनएमर-प्रकार्यारमक विश्लेषण मे इसलिए ही राजनीतिक व्यवस्था 
ढो तामाजिक व्यवस्था के अस्तर्मेंस रकर राजनीतिक पटनाक्रमो को समझने का प्रयास 
डिपा णाता है। हस परिप्रेक्ष्य मे राजनीतिक व्यवस्था में होने बासे विकासी की जडो को 
या उनके लिए उत्तरदायी कारणों को केवल राजनीतिक व्यवस्था मे ही नही घोजा जाता 
है, मपितु, दृदृत्तर परिवेश में भी उन कारकों को पहचानने का प्रयत्न किया जाता है। 

(घ) पह राजतीतिक व्यवस्पा की कार्य शैलो भौर परिचालनता में प्रवेशन एम्भव 
बनाता है। सरपतात्मक-प्रकार्याध्मर विश्लेषण मे राजनीतिक सरचनाओं मो प्रकाएों के 
रूप भे परिभाषित करके उनके प्रकट और मप्रकट या अव्यक्त प्रकार्यों कार भी ध्यान रघा 
जाता है। जता हम इसी अध्याय मे अन्यव लिख घुके हैं कि इस उपागम मे प्रगाट प्रका्यों 
से धधिक बल अप्रकट प्रकार्यों पर दिया जाता है। इससे यह उपागम, राजनीतिक 
व्यवस्पाए वास्तव में कैसे कार्ये करती हैं, इसमे झाफने फा अवसर प्रदान फर बेता है। 

(७) मह राजनीतिक विश्नेषण के अनेक विचारयध प्रस्तुत करता है। इससे हम 
'राजनीतिक व्यवस्पाओ को उप-व्यवस्या के रूप में या सरचनात्मक-सप्रकाय त्मिस प्रययों 
के आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्थाओ की सामध्यों, 
सरचनाओ के विभिन्‍्नीकरण, विशेषीकरण, उप-व्यवस्थाओं की स्पायत्तता और मियेश« 
नियत जँसे अनेक प्रत्यय तुलता के लिए प्रस्तुत करता है । 

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम राजनीतिक 
विश्तेषणों में दिशेष उपयोगिता रद्धता है। इससे ययायंव्रादी निष्कर्ष निकासने भौर 
राजनीतिक व्यवस्याओं की वास्तविक गत्पात्मक घक्तियों को समझने मे सहायता मिलती 
है! फुल मिलाकर यह उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओ की परिचालनता के सम्बन्ध मे 
हमारी समझ बढाता है जौर व्यवस्थाओं की वास्तविक सक्रियता मे झाकने व गहराई से 
उनको आकने का मारे प्रशत््त करता है। इससे यह नही समझना है कि सरघगात्मक- 
प्रकार्यारमक विश्लेषण बुद्धनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को सामान्य सिद्धान्त के निर्माण 
हे कगार तक ले आया है। अभी इसमे अनेक कमिया हैं ओर इसकी अनेको भालोचनाएं 
होती रही हैं। मत इसका मूल्याकन करें इससे पहले इप उपागम के विपक्ष में प्रस्तुत 
किये गये तथ्यों का भो परीक्षण करना आायगग्रक है। 


सरचनात्मक-प्रकार्यत्मक उपरायम वी आलोचना (का एक्‍प्मलंडणड 
00 #श।०३५ ५) 
परचतात्मक-प्रकार्पापद् उपादत हैं १२ ६० ह दि यद कसर विजैचस किया गया 
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है किस्तु, इनमे अनेक कमिया भी परिसक्षित हाती हैं। अगर तथ्यात्मक दृष्टि से देखा 
जाए तो इस दृष्टिकोण के विपक्ष मे हो अधिक कट्ठा गया लाता है। यहा हम इसकी 
आलोचना की बारीकियों मे नहीं जाकर के वल कुछ सामान्य आलोचनाओं का उल्लेण कर 
रहे हैं। सक्षेप मे इसकी आलोचनाए इस प्रकार हैं-- 

(क) धरचवात्मक्ष प्रकार्यवाद अध्यकत हप से रुृड्भिदादो ओर सामानिर परिवर्तन 
हे विरद्ध पूर्वापही है (50ए:ए/थ ए00000४४७ ३5 7ग्जीविध) (०7:च8४४९ 
2870 ७8566 0ह७॥050 50८8॥ ८॥898०--इस दृष्टिकोण म व्यवस्था के रघायित्व 
ओर उसके बने रहने ($07४7५8)) पर इतता दल दिया गया है कि यह तप्य इस दृष्टिकोण 
के प्रमुख केन्द्र से लगते हैं। इससे अप्रफट रूप से इसको रूड़िवादिता झलहती है। भर्षोकि, 
इस उपागम में स्थायित्व और व्यवस्पा अनुशक्षण की परिस्थितियों पर अत्यधिक ध्यान 
दिया गया है। इसका अनेक लोग पह अर्थ लगाते हैं कि यह यधासह्यिति का रक्षक, हूडि- 
वादी और सामाजिक व अस्य प्रकार के पर्यावरणी परिवतंनों के प्रति उदासोन है। यहू 
आलोचना आशिक रूप से ठोव कही जा सकती है। परन्तु, इसको रूडिवारी भर 
सामाजिक परिवतेंनों के विरुद्ध पूर्वाप्रही नही कहा जा सकता है। यह व्यवस्था को बनाये 
रखने और उसके स्थायपित्व के साथ ही साय उसकी गत्पात्मक शक्तियों की बात भी 
करता है जो इस आलोचना का प्रमुख आग्रह क्षीण बर देती है कि यह रूडिवादी है। 
व्यवस्था के अनुरक्षण व स्थायित्व की स्थितियों को ध्यान मे रखने से ही तो यह दृष्टिकोण 
रूढिवादिता से दूर हट पाया है। अत यह आलोचना सरद्धान्तिक है ओर व्यावहारिक दृष्टि 
से तकंप्रगत नही लगती है। 

(स) यह व्यवस्पा कब ठीक प्रकार से अनुरक्षित होतो है इसका कोई वस्तुनिष्ठ 
सानदण्ड या करसोटी प्रस्तुत नहीं करता है ([8 00८७ 900 छ़ा0जात& 90 ०७०८४१९ 
€ग्राहा4 407 ४९(९॥7007708 ज्गो्य 3 5१50९४) ॥5 88९4०8॥६)५ 7797080500)-- 
व्यवस्था बे अनुरक्षण का कोई वस्तुनिष्ठ मानदण्ड दे सकना वैसे ही कठिन है रिन्‍्तु, 
सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण ने इस दिशा में विशेष ध्यान नही देकर ब्यवस्थाओ 
के बारे मे यह कहना कठिन बता दिया है कि स्थायित्व वाली व्यवस्पा, जो पूरी तरह 
अनुरक्षित लगती है, वास्तव मे फल फूल रही है या पतन के खन्दड मे गिरती जा रही 
है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था भग हो जाती है या द्विदलीय 
पद्धति से एकदलीय पद्धति आ जाती है तो यह स्यिति व्यवस्था के अनुरक्षण को तो तुरन्त 
प्रभावित नहीं करती पर यह एक दृब्टि से ब्यवस्था का पतन के मार्य पर आगे बढना 
कहा जा सकता है। अत वस्तुनिष्ठ कसौटो के अभाव में यह कह सबना कठिन हो जाता 
है कि व्यवस्था का ठीक प्रकार से अनुरक्षण हो रहा है या नही हो रहा है। विज्ञसशील 
राज्यो के सदर्भ मे यह आलोचना काफी तबंसगत बन जाती है ॥ करत प्रकायंदादी इस 
दृष्टि से अपने विश्लेषणो मे व्यवस्या के पतन या विकास के महत्त्वपूर्ण पहलू पर इतना 
ध्यान केन्द्रित नही कर पाए जितना ध्यान उन्हे देना चाहिए था। 

(ग) यह विशिष्द सरचनाओ की अन्त्िर्भरता को प्रकृति का सनिष्चय और 
सदिस्तर प्रतिपादन करने मे असफल रहा है. (६ शा ६0 ८4७०-४६ बगएं 
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3ए०शि 6 कप ण (0८ उशलारंएथाहला०९ ण एअप्रल्पांग शाप्टएा85)--० 
सरचतात्मक प्रवार्यवादी यह तो स्पष्ट करते हैं कि एक सरचना में परिवर्तत से काई 
प्रकाय॑ विस प्रकार निष्पादित होता है इसम भी परिवर्तत आ जाता है तथा इसवा सम्पूर्ण 
व्यवस्था और अन्य व्यवस्याओ पर भी प्रभाव पढ़ता है ? उिन्‍्तु, इस प्रकार के परिवर्ततों 
से अस्पत्न भाने बाले परिवर्तनो और प्रभावों की प्रद्गति, तीबता और मात्रा वा ज्ञान प्राप्त 
करते का कोई साथन सुलभ नहीं करा पाए हैं। उदाहरण वे लिए, दल व्यवस्था वी 
प्ररचना म परिवर्तन से राजमी तित व्यवस्था वे निष्पादन में परिवर्तद वी वात कह देना 
ही पर्याप्त नही है। इगरो यह भी ज्ञान होना चाहिए कि निष्पादन परिवर्तनों वी प्रद्वति, 
उग्रता कौर इनको हृद क्‍या है? इस सम्बन्ध में भी आलोचना वी दलील वजनदार 
लगतो है । 

(घ) राजनौतिर व्यवस्था को प्रकार्यात्मक ब्रपेक्षाओं को सृुत्पप्ट करता कठिन 
है (0८४ ३0०६७ 40 5एथॉफआएड गण हट जिष्शगार उल्पणआा6३ 6 2 
एण॥0शे 5षढध्या)-यह उपायम प्रमुखतया राजनोतिक व्यवध्या की प्रकार्यात्मक 
अपेक्षाओं के आधार स्तम्भ पर ही बाघारित है। इसम यह माना गया है कि हर राज 
नीतिक व्यवस्था म॑ अपैक्षित प्रद्रार्यों की विषिधता होती ै। इससे हर राजनीतिक 
व्यवस्था के अपक्षित प्रकार्ों का एक अलग सेट जो जाता है जो अन्तत हमें इस निष्कर्ष 
पर पहुचन के लिए मजबूर करता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में यह 
अपेक्षित प्रकार्यों का सेट विचित्न मा अलग हागा। इस प्रकार, प्रका्ों के अभिज्ञान का 
कोई सुनिश्चित मानदण्ड ही नही रह जाता है । ययाकि, इसने अभाव में रिप्ती अध्ययन 
मे भ्रकार्यों का सट निष्पादन के आधार पर चुता जाए या और कोई बन्य भ्राधार लिया 
जाएं यह आति उत्पन्त हो जाती है । अत इस भातोचना को भी तर्कसगत कहना गलत 
नहीं हागा। 

(चर) प्रध्यर्यों या शब्दों को परिचालनात्मरु दम से परिभाषित करते मे कशिनाई तया 
यह झ्पष्टता कि कोन-सो सरचना कोन-से प्रकार्ष निष्पादित करतो है ? (॥#८76 5 
ख््िएणए ॥0 क्‍ली॥णडह घ्थग्रा5. 0फुदाणाणाभा।र 800 5ए००नि०ए३ जंगली 
अ0८एा८ फल्धाणिएा$ एंगारी (0000॥)--ईहटने, आमनन्‍्द और पावेल ने अपने- 
अपने विश्तेषणों मे भ्रयुक्त अवधारणाओ वी परिनापाए तो दी हैं किन्तु, यह परिभाषाएं 
परिचासनात्मक दृष्टि से नही को गई है। इस कारण, कोत सी सरचना कौन-से प्रकार्य 
निष्पादित करती है इसका निश्चय नही हो पाता है ॥ ईस्टन और आमन्ड के बाद ऐप्टर, 
एक्सटीन, च्लोन्डेल, जाग्वाराइव गौर मर्कल मे राजनीतिक व्मवस्पा के सरचनात्मक- 
प्रकायत्मिक परिप्रेद्षय म प्रयुक्‍त प्रत्ययों की अलग अलग परिचालनात्मक परिभाषाएं वी 
हैं जिसत और अधिक अ्रातिया उत्पन्न हो गई हैं। 

(छ) राजनीतिक व्यवस्या से प्रकार्य किय हर तह पुरे हो रहे हैं इसका निएदय कर 
सहते में कठिनाई (7॥272 5 6:5०ए७ व तलशम्राणणट्ट धर व्याधया 40 ऋण 
चिए्षाठत 76 [०5)८५ ॥7 ७ ए०9)--आमनन्‍्ड ओर पावेल ने जिन कार्यों का 
विवेचन क्या है वे कार्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पूरी तरह से निष्पादित होते हूँ 
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या नहीं होते हैं इसका निश्चय करने का झोई आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है! 
आलोचको का कहना है कि संस्वनात्मक-प्रदार्यात्मक दृष्टिकोप से यह कह सकता 
कठिन है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों का निष्पादन पूरो तरह कर रही है, 
या आशिक रूप से कर रहो है, या कर ही नहीं रही है ? इसका निश्चय करने का हि 
किसी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अनेक गायों में से कौत-सा कार्य निष्पादित नहीं हो 
रह्दा है, सरचनात्मक-प्रकायत्मिक उपागम में कोई विश्लेषणात्मक व आनुभविक मानदण्ड 
नहीं दिया गया है। उदाहरघ के लिए, ढिसो व्यवस्पा में हिों का स्वहपोकरण हो रहा 
है या नहीं, इसका निश्चय अप्रत्यक्ष ढग से झरने के अलावा कोई प्रत्यक्ष माध्यम नहीं 
प्रस्तुत किया गया है। 

(ज) पह स्वामादिक संरदनामं के पक्ष में तपा जाग-बू सकर ब्रारेपित संरचनाओं 
के विरदउ पृर्वाप्हों है (0 5 033८6 क्‍5 (8१0ए॥ ७ 53॥णर्श इफएटए78 800 98 
28979 0९॥७८४४४५ ॥0 90500 ४70 ८(४४८३)--विकास घीघ देशों में से मतेक देशों 
में संरचनाएं स्वत विकसित नहीं होकर बारोपित को गई हैं। इसी तरह, स्वेच्छाचारो 
और सर्वाधिकारवादों राजनोठिक स्यवस्पार्मों में सरइनाओं के स्वाभाविक होने की 
प्रित्यिविया बहुत कम होती हैं। यदपि इन ब्यवस्थां में यह सं रचनाएं से घानिक 
होती हैं फिर भो इनको स्वाभाविक नहीं कहा ला सकता है। अतः इन देशों को 
ब्यवस्थाओं को तुलवात्मक बाध्ययनों को परिधि में इस दृष्टिकोण के आधार पर सा 
सकना कठिन है। बरयोकि, इसमे आरोपित छंरचनाओं के स्थात पर केवल स्वाभाविक 
संरचनाओं पर हो दस दिया गया है। अनेक देश ऐसे हैं जहा पर ध्रारोदित सस्‍््याओं व 
सरचताओं के द्वारा व्यवस्थाओं का स्पापित्व व बनुरक्षण ही नहीं हो रहा है, बपितु, 
उनमे विकास भी ठेजो से होता पाया गया है । अत. इस दृष्टि से यह दृष्टिकोण बहुत 
कमजोर पड़ जाता है। 

(झ) यह राजनोतिक स्पदस्पा को अत्पधिक स्वायत्तता पर अनावश्यक बस देता है 
(५६ ए४(०६ €फएप3४5 ०0 ५५६ &0807059 ० & 7०४८ $9;१८००)-- इसकी 
महा ही चर्चा कर घुके हैं इस लिए यहा एसका पुनः विस्तार से विवेदन कु रना आवश्यक 
नहीं है। 

सरचवात्मक-प्रकार्यात्मक उप्रायम की उपरोस्त भालोबनाथों से स्पष्ट है कि मह 
हपायम पराश्चात्य जगत को लोकतान्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्थाओं की व्याख्या और 
तुलना करने के साधन से बाग नहीं बढ़ पाया है। इसमे राजनीति के अनेक ऐसे तथ्यों को 
अनदेखी कर दी गई है जिनको स्पवस्था को परिघात्तनठा मे प्रमुद्द भूमिका रहतो है। 
आमनन्‍्द बोर पावेल ने तुलनात्मक राजनीठिक विश्लेषणों मे इस उपागम को सर्ृब्यापक 
उपयोगिता को जो बात हही है वह तष्पों द्वारा पुष्ट नहीं होती है। अतः इस बात पे 
इस्कार कर सक़ना कींठत लगता है कि यह दीष्टकोय सोरुतन्क्त ब्यवस्पामों के प्रोंटे 
पूर्वाग्रह्दी है। 
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सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम . एक मूल्याकन ($0एशएाग-सफरपणाश 

ककुएण्वणी है0 हर्योएगा०ए) 

इस उपागम के गुण-दोषों के विवेवद के बाद इसका सूल्याकन करना केवल 
ओपचारिकता रह जाता है| इसके पक्ष और विपक्ष के विवेचन से एक तरह से इसका 
मुल्याकन हो जाता है । फिर भी निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण म ऐसे 
प्रत्यमो का प्रयोग किया गया है जो परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पत्त करते 
हैं कितु विश्वेषण मौर आनुभविक दृष्टि से परिमाणनीय हैं। इसकी आलोचना करने 
बालो ने इस दृष्टिकोण के उन पक्षों को लिया है जिनको इसके प्रतिपादक पहले ही 
इसको परिधि से दाहुर रखने की बात कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, सरचनाओं के 
आरोपित रूप को लेते ही कई कठिनाइया उत्पन्न हो जाती हैं। आरोपण कितना है, 
कित साधनों मोर शैली से किया जा रहा है -पह सब प्रश्न अध्ययनों में जटिलता लाते 
हैं । भत यह मध्ययन दृष्टिकोण जो स्पष्द है उसको स्पष्ट करने मे नहीं उलझकर उतत 
पक्तो को लेता है जो वास्तव म॑ भद्ृत्त्वपूर्ण हैं। बँसे भो मगर गहराई से देखा जाए तो 
सरचनाह्मक प्रकार्यात्मक उपागम मे आलोचको द्वारा बताई गई सब कमियो की अम्रत्यक्ष 
हूप से पूर्ति हो जाती है। इसलिए अत मे यही कहना उपयुक्त होगा कि इससे एक ऐसा 
पैद्ातिक विचारब ध प्रस्तुत हुआ है जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से सगत है मौर आनुभविक 
रूप म लाभप्रद प्रयोग को क्षमताएं रखता है। 


राजनीतिक व्यवस्था प्रत्यय ओर तुलनात्मक राजनोति 
(.रम्र&८0%एछएशए 65 एए060 5४४ 857 >त्र0 ८0१8९88 87४६ ए0.]768) 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्यय से तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण निश्चित रूप से 
व्यापक विचा रदघ पर आधारित हो गए हैं । इस प्रत्यय से विभिन्‍न राजनी तिक व्यवस्थाओ 
की कई प्रकार के परिदत्यों के आधार पर तुलना की जा सकती है। इससे ऐसा सेद्धा तिक 
ढाचा तैयार हो गया है जो आनुभविक आधार पर परण्धा जा सकता है। इस प्रत्यय के 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओ की तुलनामो को सुसगतता प्रदान करने के लिए 
इसवे' तीन समष्टि परिवत्यों का आधार लिया जा सकता है। जावाराइव ते इन समष्टि- 
बरटितफपे।रो, फोपफ सपदफ्एे मे विभाजित किया है इनको तालिका के रूप में इस 
तरह प्रस्तुत किया जा सकता है । 


राजनीतिक व्यवस्या के ससष्टि-परिचर्त्य॑ 
(।) परिदालनात्मक परिवत्यें (09८८४७०:७| २७) ०४ ८७) 
(क) विवेकी अमिमुखीकरण (8७०७० ठ/दटवा3च्ठग्ो 
(ख) सरचनात्मर विप्रिन्नोकरण (शए्रता» साकिव्याग्गाणा) 


अपुला० उष्डण्ग्राणड, 7०००) >8लल्कतदा।.4॥ दलवलावा 
हा उमध्ग 
अिक्ाहद टा८ 504) 2प०ए७ 3 छ+ सफल ढ०0 प्र0७, 4970, 9 746 सै 0 


222... तुलनारमक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


(ग) सामच्य गा स्वर (०६८ ण॑ ८कुठणाए) 
(2) सहृभागिठा पदिवर्त्य (कुशाएशए॥0च4। ४३065) 
(घ) राजवीदिक सचासन (एणाए८व कण्णाय्था०्ण)े 
(घ) राजवीतिक एगीगरणप (9070 उ9(८87700) 
(छ) ण्जनीतविक ब्रतिनिधित्व (ए०00०वे उच्काठधाप्वा०प) 
(3) दिशात्मक परिवर्ये (0॥:एप०॥० स्थाओणेट७) 
(ज) राजनीतिक सुपर-विधायन (00062 50?८:श०:72007) 
(म) विवास बमियुझोर रण (8८४८०: ८श४ णाढ०७४००) 
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के प्रतिपादन से पहले तुलनात्मक राजनीतिक 
सध्यपन राजनीति विज्ञान वी परम्परागतता की सामान्य सोमाओं से बाहर नहीं निवल 
प्‌ रहे दे । डिस्तु, व्यवस्था के प्रत्यय से तुलनात्मक विश्तेषणों में वस्तुनिष्ठ, प्रासगरिक, 
आनुभविवता पर बाधारित परिवरत्यों ओर प्रदर्गों के सेट गा प्रयोग गरना सम्भव हुआ 
है, जो राजनीतिक व्यवस्था का सुसगत मॉडल प्रस्तुत कर सकता है ओर जिससे राजनीतिक 
श्यवस्थाओं भी ययायंवादों तुलवाएं वरना सम्मव है। आमनन्‍्द बोर पावेल ठथा 
बाइन्स्टेंड ने दो विशिष्ट डिन्‍्तु, अन्तत समानता परिलक्षित करने वाली योजनाएं 
अस्तुत को हैं जिनसे राजनीतिब' ब्यवस्थाओं की वस्तुनिष्ठ और सामान्य तुलनाए करना 
सम्भव है। उदाहरण के लिए, आमन्‍्ड-पावेल ने तोत समष्टि परिव््पों --स रचनात्मक- 
विभिन्‍नीकरण, सास्कृतिक लौकिकी+रण और उप-व्यवस्था स्वायत्तता के आधार पर, 
जो उसने राजनीतिक व्यवस्पा के ढाचे या विवारदघ पर बाधा रित रखे हैं, राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं की तुलनाए भी जा सकती हैं। इसी तरह, आइन्स्टेंड ने भी तीन समष्टि 
परिवत्यों -- सरचनात्मक विभिम्नीक रण, शासकों के राजनीतिक गन्तब्य ओर वँधता के 
आधार पर तुलनात्मव अध्ययनों गा सुझाव दिया है। जाग्वाराइव मे दोत प्रमुख स्माष्टि 
परिवत्यों में ओर उप-विभाजन करके, जो ऊपर एक तालिका में दिखाएं गए हैं, राज- 
नीतिक व्यवस्थात्रों की तुलना और वर्गोकरण के आठ वस्तुनिष्ठ परिवत्य प्रस्तुत किए 
हैं। इनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के पृथक-पुधक और तुलनात्मक अध्ययन दोनों हो 
किए जा सकते हैं। जाग्वाराइव को मान्यता हूँ कि इन परिवर्त्यों बे आघार पर तुलनात्मक 
अध्ययनों को अधिक व्यापद' दर गहन बनाना सम्भव हूँ । 
गहराई से देखने पर स्पष्ट होगा कि जाग्वाराइव ने जो तोन प्रमुख समध्टि परिवरत्यं 
सेट बनाए हैं उतमे प्रथघम--परिचालनात्मक परिवत्यं, आमन्‍्ड के द्वारा प्रस्तुत परिवत्यं 
पेट की तरह ही हैं। आमन्ड ने जो तीन समष्टि परिवत्यं दिए हैं वे इसके 'क', 'ख' भौर 
“ग! उप-श्रेणियों के समान ही हैं। जाग्वाराइव ने जिसे विवेशो अभिमुखीवरण (क) 
कहा है उसे आमनन्‍्ड सास्कृतिक सौकिकीकरण का नाम देता हूँ। सरचनात्मक विभिन्‍नी- 
करण (ख)को तो इसी रूप मे आमन्‍्ड ने दिया है तथा क्षमता के स्तर (ग)को आमन्‍्ड ने 
उप-ध्यवस्था बी स्वायत्तता का नाम दिया हूँ । कितु जाग्दाराइव इसके आगे जावर पाच 
ओर समष्दि परिवरत्यों का प्रतिपादन करके तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययनों मे विश्लेषण 
के और प्रवर्ग सम्मिलित कर देता हूँ । इस कारण जाग्वाराइव ने राजनीतिक व्यवस्था 
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की अवधारणा के तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों भे अधिक व्यापक प्रयोग के प्रयास 
किए हैं। इनके आधार पर राजनी तिवा व्यवस्थाओ की तुलना के लिए जाग्वाराइब ने 
एक आधारभूत मॉडल प्रस्तुत किया हैं ।/* इस मॉइल फो यहां प्रस्तुत नही किया जा रहा 
है क्योकि, इतने विस्तार की इरा स्तर के विवेचन में आवश्यकता नही हूँ । 

आतत में हम यह कह राकते है कि राजनी तिक व्यवस्था के प्रत्यय का इसकी सब प्रकार 
की आलोचनाओं के बावजूद, तुलनात्मक विश्लेषणों मे प्रचलन और प्रयोग बढ़ता जा 
रहा हैँ । इस अवधारणा की अपनी सीमाए हैं मौर उन सीमाओ मे रहते हुए या उनके 
प्रति सघेत रहते हुए इस अवधारणा का, चाहे 'निवेश-निर्गंत मॉडल' लें या 'सरचनार्मक- 
प्रकार्यात्मक मॉडल' लें, तुलनात्मक विश्लेषणों मे लाभकारी प्रयोग किया जा सकता हैं । 
यही कारण हूँ कि इरा अवधारणा के प्रतिपादत व प्रयोग के बाद तुलनात्मक राजनी तिक 
अध्ययतों के लिए प्रतिपादित अधिकाश उपागमों में विचारथध के रुप राजनीतिक 
व्यवस्था की अवधारणा फा ही आधार यना रहा हूँ । अत इस अवधारणा ने राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययनों को एक नवीन युग गे प्रवेश दिलाने गे आधारभूत 
भूमिका निभाई हूँ । यह भ्यधारणा कई दृष्टियो से राजनीतिक अध्ययनों में क्रांतिकारी 
मोड लाने वाली कही जा सकती हूँ। इससे ऐस म्राघार प्रस्तुत हुआ हूँ जिससे अन्ततोगत्वा 
राजनीति का सामान्य सिद्धांत बनाने में सह्दायता मित्त सकती हूँ] इस अवधारणा की 
नई-मई ब्यास्पाएं और नमे (व्टिकोण से परिभाषाएं करके इसको तुलभात्मवा अध्ययनों 
में अधिक साथंक बनाने के प्रयास इस बात की पुष्दि हूँ कि यह अवधारणा विशेष उप- 
भोगिता रखती है। इसकी आलोचना हुई हूँ, इसके परिमाजंव की बात कही गई है, 
इसको प्रयुक्त करते मे कठिनाइयों का सकेत दिया गया हूँ किस्तु, इसको त्यागने की बात 


अभी तक नहीं हुई है और पह इसकी उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण माता जा 
सकता हूँ। 
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तुलनात्मक राजनीति के उपागम (2) 
राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकी- 
करण, राजनीतिक संस्कृति और माक्सवादी- 

लेनिनवादी उपागम 
#एफ्ा०श८ा९5 0 (००एशआ5६ ऐए०)॥॥७ (2) 


(एगागत्या 0कश०णएएध१, ९एणञा।व्यो 300९व7/74॥07, 
एगा।ला (च(छ ॥॥0 3िद्र5-,९7०ए5 #9909९0065) 


हुरनाएमक राजनीति के “राजनोदिक ध्यवस्पा ठपरायम' और 'सरइताहमर-प्रकाय पिमद” 
उपा्मों का दिवेचन देससे पहने वाले अध्याय में किया यया है। दुलनाश्मक विरदेषर्धो 
में इतकों उपयोगिता और सीमाओं का विदेवत पह्रत्देक उद्यपम के मूस्याशन में ढिया 
शदा है। इत दोनों उपाणमों मे एरु मोलिंग और काधारदूत गमी यह दिखाई दी हि 
इनमें राजनौटिं व्यवस्यां पर हीं सर्वाधिक बल दिया गया है। राजनीटिक स्यवस्था 
को छात्रा जिक ब्यवस्था हि एक उपब्यवस्पा के रूप में स्वीगार करने से यह ठो स्पष्ट 
द्ोता है कि इपडे प्ररविरध दे मह॒त्त्द को स्वोकार डिया गंदा है। किल्यु, टुलनाद्सक 
विश्वेषयों में प्रधान प्रवर्ग 'राजतौतिह ब्यवस्पा' हो को बताये रछा गया। इसमें 
विकासशील राजती तिह ब्यवस्पाओं में होने बातें नाटकोय दिकारसों शा स्पप्टीक रघ देना 
अपम्भव सा होने लगा । इत दोतों हो उग्यर्मो में *राजनोतिक ब्यवस्था! को बनादे रखते 
मा ब्यवम्दा के टुंटने के कारणों को विस्तार से विदेचता, सामान्य सिद्धान्त दाने में भो 
ऋद्ठायत नहीं हो पाई। 

यह उपागन स्थादिस्व बाली पाश्चात्य राजनौठिक व्यवस्याओं के बारे में तो उपयोगी 
धामान्पीकरध बढाने मे उद्ठायक्त लग्रे।॥ डिल्तु, विकासझोच दिश्व में परिवर्तनों को 
दिशाहोनवा तदा यह तथ्य डि यह ब्यवस्थाएं ऐसी प्रछियाओं दारा सक्रिय होने लगी जो 
पश्चिरी प्रक्रियाओं से द्विप्त यों इत देशों में इत उप्रायमों को उपयोगिता को सोमित 
करते दासी बन गई क्योंकि इन प्रक्तियाओं का मिन्‍न प्रकार को सम्दृतियों द्वार पोषण 
होदा दिखाई दिया । क्त. इन देनों में ऐविहासिक, साम्हठिक और राजनीतिक 
डाठादरपों को एक दूसरे से धुला-मिराकर देखना बावर्पत्र हो गया) राजनीति 
ब्यवस्पा सिद्धान्त यह नहीं कर पाया ओर इस सिद्धान्ठ पर ही आधारित सरचनाउमग- 
प्रकार्या-झक उपायन भो इन सदर्भो को सोमित रूप से ही अपने मे लप्ेश वाया। अत 
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ऐसे अध्ययन उपागमो की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो शुलनात्मव विश्तेषणों 
की विकासशीक्त देशों के सास्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरणो के सम्पूर्ण सदर्भ तक 
व्यापक बनाने मे सहायक हो। इस कारण तुलनात्मक राजनीति में अध्यमन का नया 
दृष्टिकोण उभरने लगा। इस सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि 
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का नवीन दृष्टिकोण, इस प्रकार व्यापक बना दिया 
गया कि यहूँ राजनीतिवा सस्थाओं और सरचनाओ के विश्तवेषण के मलाबा अनेकों परि- 
स्वितिकोय (९००।०४।८७) शक्तियों को भी अपने मे सम्मिलित कर सके । इस प्रकार, 
950 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों मे तुलठात्मक राजनीतिक विश्लेषण के ऐसे उपागम 
प्रस्थावित किये जाते लगे जो राजनीतिक परिबतंतों को पर्यात्ररण के सपचे सदर्भ 
में विप्लेषित करते की सम्भावनाए प्रस्तुत करने याले थे। ऐसे उपागमों को आवश्यकता 
स्पष्ट होने लगी, जिनमे प्रमुखता राजनीतिक व्यवस्था या सरचनाओ को ही गही दी 
जाएं, अपितु उमप्त सदर्भ को दी जाए जिसके भाग के रूप में राजनीतिक राभ्ियता सघालित 
होती है। इसी उद्देश्य वी धूति के प्रयत्नस्‍्वरूप तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में 
राजनीतिक विकास, राजनों तिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सस्कृति और माक्सवादी- 
लेनिनबादी उपागमों का प्रचलत और प्रतिपादन किया गया। 
राजनौतिक विकास दृष्टिकोण में राजनी तिक भ्रत्रियाओ को विश्यास के; सभी क्षेत्रों के 
समग्रवादी संदर्भ में विश्लेषित किया जाते लगा, जब कि, दूसरे मे सामास्य आधुनिकीकरण 
)ह्वा व्यापकृतम सदर्भ लिया गया। राजनोतिर सस्कृति उपायम समाज की सस्कृति के 
ऊपर आधारित हुआ माक्मेवादी-लेनिनवादी दुध्टिवोण इन सब दृष्टिकोणों से हटकर 
राननीति को आधथिक आधार पर समझने के प्रयत्त के रुप में माक्स और लेनित के 
सिद्धान्तो के इदे-गिर्द श्रतिपादित किया गया। इन सभी उपागमो की अपनी विलक्षणतताएं 
ओर महत्त्व है। अत इतका पृयव-प्ृथक विवेचन करके ही इनको तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्यपनो मे उपयोगिता व योगदान आकने का प्रयास आवश्यक हो जाता है। 


तुलनात्मक राजनीति का राजनोतिफ विकास उपागम 
(ए0+77ए&, 08५8.0ए86४ग्र 57ए70#80प्त ॥४ ट08ए6ए८यप्८5 #?907.708) 


चुलागएणकछ: एएगडीरिक त्यिफ्टेणण कप छजणकीतिक विकास उपायम उन प्रयत्नो का 
परिणाम है जिनमे एशिया, अफ्रोंका और लेटिन अमरीका मे स्वतन्त् हुए राज्यों को 
राजनीतिक सरचनाओ को समझते के लिए मधिक यपार्थवादी अध्ययन दष्टिकोण की 
खोज की जा रही थी । पिछले अध्याय में हमने राजनौतिक व्यवस्था और सरचनात्मक- 
५ भकार्यात्मक दृष्टिकोणों मे प्रयुवत नये प्रत्ययो के मास्यम से नई राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के समझने के प्रयत्नो का उल्तेख किया है। किल्तु इन उपागमों से पाश्चात्य विद्वान 
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“व्यवस्था सिद्धान्त' द्वारा प्रस्तुत मॉडल की सीमाओं में रहते हुए नये राष्ट्रों की राज- 
नीतियों को समझने मे सगे रहे। अर्थात, इन्होंते राजनीतिक व्यवस्था शो साम्राजिक, 
व्यवस्था की ऐसी उप व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो सामाजिक व्यवस्था से निवेशों 
(0770(3) के रूप में चुनौतिया और सपोषण (5%/८व3॥८८) प्राप्त करतो है और इनका 
अपनी क्षमता के अनुसार निगंतों (007०७), नियम-निर्माण, नियम-प्रयुकिति और नियम 
अर्विनिर्णय के रूप मे रूपान्तर कर देती है। इन निगंतों से सामाजिक व्यवस्था में प्रति- 
सम्भरद कौ क्रिया सक्रिय बनतो रहती है जो राजनीतिक व्यवस्था की रूपात्तरण 
प्रक्रियाओं को नई चुनौतियां या नये समर्थ प्रदात करती है। “व्यवस्था सिद्धान्त' के 
अन्तगंत इन अध्ययनों द्वारा नये राज्यों की राजनी तिरु व्यवत्थाओं को समझते के प्रयास 
सोमित उपयोविता वाले ही रहे ॥ इन राज्यों और पश्चिम के राज्यों मे मोलिक अन्तर 
होते के कारण जहां व्यवस्था धिद्धान्त पर आधारित 'राजनीतिक व्यवस्था उपाग्मा 
और 'सरचनात्मक-प्रकार्याट्मक उपागम” पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओ को समझने में 
काफी सद्दायक रहे, वहां विकासशील राज्यों बी राजनीतिक व्यवस्थाओ में होने वाले 
उप्तद फेर को समझने और समझाने में विधेष सहायता नहीं कर सके। इसलिए बुछ 
विद्वान-ल्यूशियन पाई, आमस्ड कोलमैन, रिग्स और माइरत वीनर, नये अध्ययन 
दृष्टिकोध की ोज में ही नहीं सगे मपितु, किसी ऐसे प्रत्यय के प्रयोग के प्रयरत मे लग 
गये जो विकास की सम्पूर्णता के सदर्भ मे नये राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को 
समझने में सहायक हों। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यप का प्रयोग बरकेप 
एक मये तुलनात्मक विश्लेषण उपायम की आवश्यकता को महसूस किया जिससे 
राजनीतिक परिवतेनो को विकास के प्रवाह मे समप्ता जा सके | 


राजनीतिक विकास उपागम की आवश्यकता (486 क़्न्छाछ जे एण एव्ड 

0९४6८ ०फप्राधव ॥99704०॥) 

अनेक विद्वानों का अभिमत है कि गेर-पर्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओं की परिचिमी 
राजनीतिक प्रक्रियाओं से भिन्‍तताओ के बावजूद, इनको उसी सामाजिक, अधिक और 
साधक तिक पृष्ठभूमि के माधार पर समझना सम्भव है। किन्तु अन्य विद्वानों की यह 
मान्यता दृढ़ होने लगी कि गैर पश्चिमी राजनीतिक ध्यवस्पाएं, पश्चिमी राजनीतिक 
प्रक्रियाओं से आधारभूत ढग से भिन्‍न हैं, इसलिये इनके अध्ययनों के लिये किये जाने बाते 
प्रय्नो का व्यापक् और अधिक ययायंवादी सदर्भ आवश्यक है। यह बहा जाने लगा कि 
नये राज्यों फ्ै तुलनात्मक विश्लेषणों मे सास्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण के सम्पूर्ण 
संदर्भ को लेकर चलना बावश्यक है। इन विद्वानों का अभिमत पा कि विकासशील राज्यो 
में परिस्थितिकीय शवितों का राजनीतिक व्यवस्थाओ को सचालित करने में निर्णायक 
प्रभाव और दबाव रहता है। इसलिये, इन देशो की राजनीतिक व्यवस्थाओ में यह देखना 
ओर समझना आवश्यक था कि-- 

(क) इन देशो मे किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं २ 

(ख) यह राज्य राजनीतिक, आधिक ओर सास्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के 
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असमजसतों का सामना कर रहे हैं २ 
(१ (ग) इनके राजनीतिक विकास मे नौकरणाही या सेना या धर्म ने क्या भुमिका 
निभाई है ? 
(घ) इन देशो में सवंधघानिक लोकतन्त्रो की अवनति क्यों हुई ? 
(च) राष्ट्र विर्माण हो प्रक्रियाओं में राजनीतिक अ भिवृत्तियों और व्यक्तिगत्त व्यवहार 
ने क्या भूमिका मदा की है ? 
(छ) आधिक पिछडेपन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित बिया है । 
इन प्रश्नी कौ जटिलताओ से यह तो स्पष्ट था कि इनका सीधा सादा उत्तर दे सकना 
सम्मव नही है किस्तु इतको व्यापक सदर्भ में समझना सम्भव लगा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि तुलनात्मक राजवीति को विकास के सामान्य पर्यावरण मे समझने के लिए 
+राजनी तिक विकास' का नया दृष्टिकोष विकसित हुआ जो इतना व्यापक बनाया गया 
कि धहू राजनीतिक सस्थाओं और सरचनाओ के विश्वेषण के अलावा सामाजिक, 
आराधिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की परिस्थितिकी य शक्तियों को भी विश्लेषण मे विशेष छप 
से सम्मिलित कर सके । 
विकासशील राज्यो मे राजनीतिक व्यवस्थाबो की विलक्षणता इस बात में निहित 
नहीं है कि इनमें अस्यायित्व, अस्तव्यस्तता और अनिर्चित घटनाक्रम चल रहे हैं अपितु 
इस बात में निहित है कि इनमे राजनीतिक प्रक्रियाए पर्यावरण की शक्तियों से अत्यधिक 
प्रभावित ओर दवी हुई रहती हैं। इसलिये इत को समझने के लिए विकास के सामान्य 
ढाचे मे ही, राजनीतिक विकास को विवेचित करना अनिवायं समझा जाने लगा । इस 
विचार के वल पकड़ने तक विकासशीत राज्यो से सम्बन्धित अध्ययनों का ढेर सा लग 
गया था। कोलमैन, रिगिल्स, विस्डर फीय, पाई, बीतर, ऐप्टर और अन्य विद्वानों मे 
क्रमश नाइजीरिया, श्रीलका, पाकिस्तान, इन्डोने शिया, वर्मा, भारत, घाना और अन्य 
राज्यो की राजनी तिक भप्रक्रियामों का गहनता से अध्ययन फरके विक्राप्शील राज्यों की 
राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे मे अन्तदू ध्टि प्राप्त करने मे सहायता प्रदान पी। 
इन देशो के अध्यप्तों ने नये तथ्य ओर नये सत्य उद्घाटित किये। इनसे आकडों का 
अम्यार लग गया योर “राजनीतिक विकास' राजनीतिक अध्ययनों भें नया घ्याव- 
बिन्दु वन गया। किन्तु इस प्रकार के अलग-अलग अध्ययनों व विकासशील राज्यो के 
सम्बन्ध से सकलित तप्पों पे तुतनात्मक विश्लेषणों मे सीमित उपयोगिता ही रही । इस 
सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने ठीक ही फहा है कि “साख्यिकी आकडों की सहायता रे 
राजनीतिक विकास के राजनीतिक सामाजिक गायिक और सास्कृतिक स्तर को कसी 
देश र मापना तो सम्मद हुमा, किन्तु मह समझाना सम्भव नही हुआ कि क्यो, 
* कैसे ओर किन शक्तियों के प्रभाव तथा किन-किन स्तरों से होकर राजनीतिक विकास 
गुजरता है ?”? इसलिये विकासशोल राज्यो से सम्बन्धित अध्ययनों को किसी सर्वग्राही 
ढाचे मे बाधकर समझना अनिवायय हो गया । अलग-अलग विद्वानो ने विकासशील राज्यो 
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को राजनीतिक व्यवस्पाओं में होने वाले राजनीतिक विडासों वे अलग-अलग पक्षों को 
लेकर गहराई से अध्ययन किया, किन्तु, इनको परस्पर मिलाइर निष्कर्ष निकासते गा 
प्रयास करते के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने लगी। 

विकासशील राज्यो की राजनीतिक व्यवस्थाओं ने राजनीति विज्ञानवे क्षेत्र में तो 
पलवली मचा दी, किन्तु, तुलनात्मक राजनीति के लिए नये आयाम ओर नये तथ्य 
प्रस्तुत कर दिए। इन तथ्यों गो समुचित प्रत्ययी ढाचे में ही स्पध्ट किया जा सकता था। 
अत तुलतास्मक राजनीतिक अध्ययनों को राजनीतिक विकास के प्रत्यय पर क्राघारित 
किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति को सामान्पीकरण को अवस्था में पहुंचाने के 
लिए यह आवश्यक है वि राजनीतिक व्यवस्थाओ में होने वाले परिवत्तेतों को मापा जा 
सके । राजनीतिक विकास उपायम में ऐसी क्षमता निदित दिखाई दी, क्योकि, इससे ऐसे 
प्रवर्गों दा विकास करना सम्भव दिखाई दिया जिनसे किसी देश के राजनीतिक विकास 
के स्तरों को मापा जा सकता था और राजनीतिव विद्याग को दिशा का सजेत दे सकना 
सम्भव था। इस कारण, तुलतात्मक राजनीति में राजनीतिक विज्यास उपागम न वैवल 
आवश्यक हो गया अवितु यह उपागम अधिक वैज्ञानिक, परिशुद्ध और परिष्डृत प्रविधियों 
पर आधारित होने बे कारण विश्वसनीय निध्कर्यो और सामान्योक रण तर ले जाने वाला 
भी प्रतीत होन लगा । इस उपायम की आवश्यकता का स्पष्टीकरण इसके अर्थ और 
विशेषताओं के विवेचन से और मो अधिक हो सतेगा। इसलिये इसके अर्य व परिभाषा 
का विस्तृत विवेचन दिया जा रहा है। 


राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा (5९ ल्यागह शाएं ऐशीए]0ण 

0 एणञाधरा। 0०5००फगढा() 

राजनीतिक विकास का अं और परिमापा करने से पहले हमें इसके सख्वस्ध में 
प्रधलित उन दृष्टिकोणों का रामझ लेना आवश्यत् है जो विवास को विश्लेप मार्ग पर 
अग्रमर प्रत्िया के रुप मै लेते है। राजनीतिर विक्राप वो लेकर ऐसे दो दृष्टिकोण हैं--- 

(अ) राजनीतिक विकास वा एक-मार्गी दृष्टिकोश (पदा!097 ५८४), और 

(व) राजनीतिक विबास का बहु-मार्गो दृष्टिरोग (क्ष्ठात-तत्या आल्स)। 

(अ) राजनीतिक विकास पर एक मार्गी दृष्टिकोण रखने वाले विचारक यह मानते 
है कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से होते हुए आग्रे की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी इस 
सम्बन्ध में पहतरी मान्यता है कि सभी राज्यो मे राजनीतिक विकास का केवल एक ही 
मार्ग है। इस विचार के समर्थत्रो को दुगरी मान्यता है कि दुनिया के सभी राष्ट्र विकास 
के इस एक माय पर विकास की भिस्न भिसन अवस्थाओं मे हैं। इनकी तीसरी मान्यता 
यह है कि राजवीतिक विकास के लिए प्रयजशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों वा 
आदर्श है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का अभिमत है वि ऐसे तीन आदर्श हैं जिनम से 
किसी एक आदर्श को प्रिकृद्धित राजनीतिक व्यवस्था रा आदर्श माना जा सक्तता है। 


पहता भादर्श पाश्चात्य जगत के राम्यो का, दूसरा सोवियत रूस का और तोसरा आदर्श 
चीन का है। 
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इस दृष्टिकाण मे राजनीति विकास वा एक मांग ओर एफ माग व कारण विवास 
की एक दिशा था होना ही स्वोवार जिया गया है । अत .स माधार पर किसी भी राज 
मोतिय व्यवस्था को अवित् छ्तित से विकसित वी निर तर रेया पर जवित बरने' समझना 
कठिन मही हागा। इस दृष्टियोण के प्रतिपाटका वा वहमा है बि' राजनातिक धिषास के 
सकेतका (॥004075) का निश्चय क दब राजनीतिया यवस्थाआ वा दस बिक्रारा मास 
पर अक्षित परते ही उनबी राजनीतिक परचतराआ ओर प्रश्नियाआ की गद्यात्मगताओं 
का शञात्र हो जाएगा इससे राजनीविन ब्यवस्थाओ को सुनिश्चित सबर्गों म विभकत या 
वर्मीक्ृत करना भासान दह्वो जाता है । >स विवास माग पर द। राजतीतिव व्यवस्थाबा का 
किसी एक से तक नक्षण या परिवत््य व आधार पर जवित करके तुलनात्मव' विश्वपण 
करना भी अत्यात सरल हो जाता हे। उहाहरण मर लिए राजनातिक सस्हृति के 
लौकिकीकरण यी विश्येपता के आधार पर कुछ रातनीनिक यवस्थाओ का विकास मांग 
पर निम्न प्रकार से चित्रित करफ उनका प्रद्भति का समपा जा सता है । 


राजनीलविक जिदास्त निर तर रेल 


कम अंग +-+« राजनीति सस्टलि का लोकिकीबरण --+भभ»7एे अधिब 
अधिक सित राप्य बिकृप्तित राज्य 


पार के आओ ते ले 
(भूटान) (जेगा।) (वाशितात, (सोरत) (अप्तरीबा) 


सरशति के लाजिकीपरण 4 आधार पर हा यो दा विशाम अबत 





चित्र 7 


चित्र 7 महमते विभिन्न राज्या का सस्दृति वा तौक्रिकोकरण के आधार पर जो 
विकास निर पर पर अरन किया है बह तथ्या पर आधारित नही है। इस पर मतभद ही 
हगे। क्योकि राज्यो का यह स्थानावन कवत दस दृष्टिकोण वा समथवों के अनुसार' 
विकास के इरा एक मार्गी बिंचारगी तुलना मदर विश्लपणां सम ठपयागिता स्पष्ट करने 
के लिए मनमान ढय से ही किया गया है । 

(व) राजनातिक विकास का बहु मार्गों विचार इससे शिक्षता रपता है। विकास के 
दूसरे दृष्टिकाण व' समथक राजनी त्तिवा विकास को बहुमार्गी मानत है और तोन दलीन 
इसकी पुष्टि क जिए दत है। उतकी पहनी मायता है कि राजनीतिक विकास बहु दिशाद 
व बहु आयामी (कांप दाल्लाजाव। शाए॑ गराए॥ ऐपलाबरततव।) है। कक्‍्योनि स्वयं 
विवास को अनव निशाए होतो है। उनके अनुसार राजनातिक पिकास सामा व विकास 
की धारा मे तमाइ हुई विलु स्पष्ड रपस विशिष्ट धारा ५। घर समाजा का विवास 
बहु दिशाई है ता उनका राजनीतिय पिकस भा घन दिणा३ हा जाया है। इनकी दूमरी 
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मान्यता पहली मान्यता का परिणाम कही जा सकतो है। यह मान्यता राजनीतिक 
विकास को बहु-मार्गी मानती है । इस मान्यता के प्रीछ्े यह धारणा है कि विवास्त बहु- 
मार्गीय ही होता है और बहु-मार्गी ही हो सकता है। क्योकि, ऐतिहासिक, आधिक, सामा- 
जिक, सास्कृतिक और राजनी तिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लट्ष्य निर्धारित 
होठे हैं ओर इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है॥ अत. विकास को तरह ही 
राजनीतिक विकास भी बहु-मार्गी है। इन दो मास्यताओं से इनकी तीसरी मास्यता उप 
रती है। इसके अनुसार राजनीतिक विकास के आदणे या गन्तम्य एश-से महीं होते हैं । 
सभी राजनीतिक व्यवस्यामों के सामने कोई एक या एक-सा विकास-आदर्श नहीं होता 
है। विकसित और साम्यवादी राज्यों में भी इत आदश्शों को लेकर इतनी भिन्‍नताए हैं 
कि उनवाा आदर्श या सक्ष्य अपना सकना सम्भव ही नहीं है । 

राजनीतिक विकारा के मार्ग को लेकर इन दोनों दृष्टिको्णों मे आशिक सामान्यतया 
ही दियाई देती है । परिचिम, सोवियत रूस या दीन का राजनीतिक विकास प्रतिमान 
अब स्वीकार नहीं किया जाता है। विकासशील राज्यों का राजनीतिक विकास अगर एक 
दिशा मे ही रहा होता तो उनकी प्रकृति को समझना अत्यन्त सरल हो जाता। वास्तविक 
कठिनाई ही यहा आती है कि इन देशो में विकास की न एक दिशा है और न ही विकास 
का कोई एक मार्ग है। पहाँ तक कि, राजनीतिक विकास के विभिन्न पहलुओं को सेकर 
भी भिन्नताए और विविधताएं पाई जाती हैं। इसलिये राजनीतिक विवास के मार्ग के 
सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण अधिक तकंसगत व सही सगता है। ढिन्‍्तु, इन दृष्टिकोणों 
से राजनीतिक विकास के अर्य॑ के बारे मे केवल इतना स्पष्टीकरण हो पाया है कि यह 
बहुमुखी और अनेक-मार्यी प्रक्रिया है। 

राजनीतिक विकास के अर्थ को लेकर अभी भी विचारकों मे मतभेद बना हुआ है। 
इसके अर्थ पर मतभेद का प्रमुख कारण इसकी व्याख्या का विधारक विशेष का दुष्टि- 
कोण है। उदाहरण के लिए, स्पर्ट एमसन, लिपसेट, कोलमेन और कटराइट ने राज- 
नीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनी तिर पूर्व-शर्त के रूप मे समझने का प्रयास 
हिया है। जबक्ति रोस्टोव जैसे अप शास्त्री ने इसको औदोधिक समाजों को विशेष राज- 
नीति बताया है। गुन्तार मिर्शल ओर तरतर जंसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक 
विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है । बिडर इसको राष्ट्रीय 
राज्य का प्रचालक या सधटक मानता है। रिग्स ने इसको व्याख्या प्रशासकीय एवं 
कानूनी विकास के आधार पर की है । डायच ओर फाल्सें ने इसको जन-सचारण और 
जन-सहभागिता माना है । आमन्ड और कोलमेन राजनी तिक विकास को लोक्तत्न का 
परयांय कहते हैं। साम्यवादी और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के समयंक स्थायित्व और 
व्यवस्थित परिवर्तत को राजनीतिक विकास का नाम देते हैं । कुछ विचारक राजनीतिक 
विकास को शक्तित एवं सघटन का एक रूप मानते हैँ। आमन्‍्ड, कोलमेन, ब्लेक, 
आयन्स्टेंड और कोने होजर ने राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवतेन की बहु-दिशा- 
युक्त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप मे विवेचित किया है। 

इन उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक विकास की व्याश्याए गौर 
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उसके विभिन्न अर्य विचारक के दृष्टिकोण विश्येप पर निर्भर करते हैं। समाजपशास्त्ी 
ओर अयथंशास्त्री के दृष्टिकोणो को भिन्नदा के कारण इन दोनो से साचन्धित विचारक 
राजनीतिक विकास की अलग-अलग ढंग से व्याख्या करते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि राजनीतिक विकास का सही अर्थ समझने से पहले इसकी विभिन्न व्याख्याओं के 
अमजाल का विवेचन करके यह देखना होगा कि इसका कित-किन आर्यों मे प्रयोग किया 
जाता रहा है। ल्यूशियन पाई का अभिमत है कि राजनीतिक विकास की विभिन्न 
व्याख्याएं इसको अलग-अलग दृष्टिकोणी से देखते और समझने की कोशिश का परिणाम 
है। अतः राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा समझते से पहले इसकी विभिन्न 
दृष्टिकोणों से की गई व्याख्याओं को विस्तार से समझना आबएयक है, जिससे इसके एक- 
पक्षीय या दृष्टिकोण विशेष पर आधारित अं से वचा जा सके । ह्यूशियद पाई ने राज- 
गीतिक विकाए के विभिन्न अर्थ और व्याख्यामो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राज- 
मौतिक विकास की अवधारणा की हतने दृष्टिकोणो से व्याख्या की जा सकती है कि इन 
सबकी सूची बनाना ही सम्म्व नही है। स्वयं पाई ने राजनीतिक विकास की दस व्याष्याओं 
का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह यह सव राजनीतिक 
विकास का भ्रप्तात्मक अर्थ॑ में प्रयोग है। इन व्यास््याओं का सक्षेप मे उल्लेख करके ही 
राजनी तिक विकास का सही अर्थ समझा जा सकता है। अत. हम इन्हेँ यहा संक्षेप से ही 
दे रहे हैं। इनका विस्तार से विवेचन पाई ने अपनी पुस्तक आस्पेश्डस आफ पोलिडिकस 
डेबेसपप्रेन्ट' मे किया है। पाई के द्वारा भ्रयुवत शीपको के आछार पर ही हम यह 
व्याख्याएं कर रहे हैं! 

(क) राजनोतिक विकास आईपक विकास को राजनोतिक पूर्वशत के रूप में 
(एजाप्एण 6०९००:७४६० 85 ॥6 77९-८१०५६६ 06 ९८७कऋताव० 96९८०३- 
शाधा)--इस ब्यास्यां के समर्थक स्पर्ट एमसंव, लिपसेट, कोलमेन ओर कटराहटट हैं। 
उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था, आधिक उप्नति की समुचित्र व्यवस्था करने मे 
सक्षम होती है । अठः रजनी तिक विकास, राजनी ति को एक ऐसी स्थिति को कहा जाए जो 
आधिक उन्नति, प्रगति भर समृद्धि मे सहायक हो। इन विद्वानों के अनुसार जो राज- 
नोतिक व्यवस्या आधिक उप्तति मे सहायक नही होगी उस व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि 
रे विकसित नही कहा जायेगा। 

राजनीतिक विकास की यह व्याख्या न व्यावह्वारिक है और न तुलनात्मक 
विश्लेषणों के लिए किसी तरह से उपयोगी हो सकती है। हि जाप विराम, 
हक के के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को गठबन्धित करना न तमौं- 
संगत है मौर न ही घधायेवादी । अत: राजनी। ह॥] 
वॉक नही (४ क दा तिक विकास का यह अर्थ और व्याख्या 


(स) ओद्योगिक समाजों को विशेष राजनोति के रूप में राजनौतिक विकास 


बा फ्टबत कं. छ५०, 


[लक ण॒ मगमों 2लटर 
(09., 966, 99- 3-45. 'टहट2##2॥, 90405, [6 870ऋ%ए बह6 
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(गाप्रट्ब ३९एथ०फ॒गाक्षा। 55 ॥6 ए०075 १५9९४ ० ॥00$0व8] 502६॥6४)-- 
राजनीतिक विकास को यह घारणा भी आाधिक विकास से जुडी हुई है। इसमें यह माना 
गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट 
करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। इसका यही अर्थ है कि औद्योगिष 
समाज चाहे उनत्री राजनीतिक प्रकृति कंस्ती ही हो, राजनीतिक व्यवहार और वायें- 
संचालन बे विज्ेप मापदण्ड प्रस्तुत बरते हैं जो राजनीतिक विवात्त में सहायक हादे है 
और सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विए विकास के समुचित लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व 
करते है। रोस्टोव न आधिक विवास को परस्पर सम्बन्धित बताया है और यह निष्पं 
निकाला है कि आधिक विकास का हर स्तर राजनीतिक" सगठन की सरचनात्मकता के 
साथ सावयवी राम्वन्ध रखता है । यह व्याख्या भो आदिक पक्ष पर बल देने वाली और 
आधिक विकास के साय राजनीतिक विकास को जोडने वाली होने के कारण अमास्य हो 
जाती है । 

(ग) राजनीतिक आधुनिकोक्षरण के रुप में राजनीतिक विकात (गृणाए्वां 
९९४००एछ९०६ 8५ 90॥॥८3)। 06९४05400४)--राजनी तिक विवास वे दस्त पटतू 
पर अलग शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया जाएगा इसलिए यहा इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा विः इस रूप म॑ राजनीतिक विकास और राजनी तित आधुनिवीक्रण को 
एक सा मान लिया जाता है। अगर कोई राजनीतिक प्माज राजनीतिक दृष्टि से आधु- 
निक है अर्थात उसमे सत्ता की वुद्धिसगतता, सरचनाओं का विभिश्नीकरण ओर विशेषो- 
करण तथा जन-सहभागिता है तो वह राजनीतिक विकास की अवस्था मानी जाएगी। 
हिन्तु राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण समानार्थी नही हैं। एक 
राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से विकसित हा सकती है, किल्तु राजनीतिक दृष्टि 
से आधुनिक भी होगी यहें आवश्यक नहीं है। अत इन दोनों को एक मानकर राज- 
नीतिक विकास वी व्याख्या करता राजनीतिक आधुनिकीकरण को सकुचित अर्थ के 
दायरे मे बाघना है | 

(घ) राष्ट्रीय राज्य के प्रचान्षक के रूप मे राजनोतिक विकास (ए०ंगात्व 
06४९०एए:९०४ ४५ ग6 ०.एश॥णा ० ग00 ६॥४८)--राजनी तिक व्यवस्पाए 
अन्तत एक राष्ट्र के निर्माण से ही तो सम्बोधित होती है। अत राजनीतिक विकास 
का मापदण्ड, राध्ट्रीयटा की भावना के विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से 
जोड दिया जाता है। इसम यह पाना गया है कि राजनीतिक जीवन का सगठन और 
राजनीतिक गतिविधियों का सचालन उन मानदण्डो के अनुसार होता चाहिए जो एक 
आधुनिक दृष्टि से राष्ट्रीय राज्य से अपेक्षित हैं । इस बय॑ में राजनी तिक विकास, राष्ट्रीय 
राज्य का समातार्थी द्वोकर इसको स्थापना के साथ रुक जाना चाहिए | यहा हम पह्‌ 
कह सकत हैं कि राजनीतिक विकाप्त में राष्ट्रीयक का विचार एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हा 
सकता है किन्तु, उसको राजनीतिक विकास कह देना गलत होगा। दैसे अनेक विद्वम 
इस मत का विरोध करते हैं ओर यह मानते हैँ कि पश्चिम मे दाष्ट्रीय राज्य तो अतिम 
स्तर तक पहुच गए हैं और राष्ट्रीय राज्यो के रूप मे उनका अन्त समीप है किन्तु उनका 
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राजनीतिव विकास अभी भी श्रमिक है । इसलिए इस मत यो कब उ राज्या म द्वी 
सही माता जा सवता है जो नवोदित है और जहा राष्ट्रवाद एक प्रथत 4 धनकारी शवित 
के रूप म सक्रिय हैं। अत राजनीतिक विकास का राष्ट्रीय राज्य क प्रचानक व रूप मं 
भी स्वीबार नही किया जा सवता है । 

(घ) प्रशासकीप और विधिक विषास ये शव से राजनीतिक विकास (70[॥छ्ण 
5८९००फशञाला। १8 2वापरा।्ा90ए९- 'पाव॑ ॥९8०) ०६एट:०क्राथा)- कुछ लोग यह्‌ 
मांगते है कि कोई भी राज्य तब तक विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उतना 
पास सावजतिव' मामलों या प्रभावशानी प्रशासन करन थी व्यवस्था व क््प भ विधि 
सम्मत नौकरशाही नही दो । किसी देश म नोकरशाही ही राजतीतिक व्यवस्था को 
सक्रिय बताने था माध्यम होती है। एसतिए नौकरशाही की प्रकृति आकार और आधार 
राजनीतिक विवास के प्रमुध लक्षण माने जा राक्‍्त है । नौवरशाही की तरह ही देश म॑ 
सववब्यापी कानूनों के माध्यम से विधि वे शासन की स्थापना का होना या नही हाता भी 
राजनीतिव' वियारा मे ग़ाथ जोडा जा समता है। यह सही है कि राजनीतिया विवास सम 
राजनीतिक सरचनाओ वा विभिश्नीर्रुण ओर विशपीयरण हाता है और इसको ब्याव 
हारिक बनाने वे' लिए प्रशासकीय कामिका वी मनिवाय रूप स आवश्यकता पढ़ती है 
पर यह तो स्वेच्छाचारी शासन म भी देखत यो मिलता है वि श्रशातन चलाव के लिए 
पृहृत्तर नौसरशाही हो कितु इस भाधार पर इनको राजतीतिन' दृष्टि स विकशित नहीं 
माना जा सकता है। अत पह व्याय्या भी अमात्मव द्वी कही जानी चाहिए । 

(छ) जन सचारण और सहभागिता के रूप मे राजनीतिक विकास (?0॥60॥/ 
7९एथएज़ाहा 88 085 बाण | डब0 ग6 एडाक्‍0ए4॥0॥)-- रजनी तिक दृच्दि 
से विकशित राणमीतिक व्यवस्थाओ म जन सचारण भोर जय सहभागिता बढ़ जाती है । 
यहू सहमागिता रचनात्मक ही हो यह आवश्यव' नहीं है। जत सचानन और जन॑- 
सहभागिता के नकारात्मक पहलू घतरताक और राजनीतिक पियास व स्‍थान पर 
राजनीतिक पतन वे प्रतोक यत सकते हैं। दृतरी वेचीदगी राजनीतिक विकारा नी इस 
व्याव्या से यह उत्पन होती है कि जन-सहभागिता वा| सापरण्ड बया हो ? सौपियत रूस 
मे निर्वाचनो में वरीव-करीब शत प्रतिशत मतदान होता हे तथा पश्चिमी जमनी मे यह 
मत प्रतिशत 93 तक पहुच गया था और अमरीया मे ध्रुछ राज्या क स्तर के चुनावा गे 
यह 40 प्रतिशत तब' रह जाता है। वया इन प्रतिशतों वो जन सहभागिता वा माप माना 
जाय ? इसवा तिष्कप पाठकों पर ही छोडा जाता है। अत राजनीतिग' विवास को 
कि व्यवस्था मे जब राचातन व जन सहभाधितरा सं जोच्चर समझना कठिन 
द्दीहै। 

(ण) सोकतत्र के निर्माण के रुप मे राजनीतिक घिकाप (20]0 ०१। 4९४८८फगला। 
25 ऐ॥6 9७॥9078 ० 60४7॥0०3०४)--3ोकत ज्न ने तिर्माता क रूप मे राजनीतिक 
धिकास बी ्याख्या क एना तक्सगत लगता है। इस अथ म॑ राजनीतिय' विकास राजनीतिक 
सरचनाओ जौर प्रत्रियाओं को प्रतियोगी स्वतत्न तथा जन सहभागिता क लक्षणा से 
मुक्त बरने वी प्रक्रिया है। इस विचार के अनेक समथक्‌ है कि योव ता कब व्यवस्था की 
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स्थापना यथा में राजनीतिक विकास हो है । ऊपर से देखने पर इत दोनों की परस्पर 
सम्बन्ध-सूत्र॒ता का अववोधन होता है डिन्तु लोकतात का विचार मूल्यों और विचार- 
धाराओं से गठवन्धित है जबकि, राजनीतिक विकास की अवधारणा मूल्यों और विचार- 
घाराओं से उन्मुक्त है। मत इन दोर्नो में सम्बन्ध स्थापित कर सकना कठिन बन 
जाता है । 

(प्त) स्पापित्व और व्यवस्यित परिव्तन के रूप में रायनोतिक विक्षास (?00ववां 
4८४८०फपाशा। 38 डचछतज 270 06६9 ८080--राजनी तिक विकास को 
स्थायित्व ओर व्यवस्थित परिवर्तन बी व्यवस्था भो माना जाता है। जिन राजनीठिक 
व्यवस्थाओं मे परिवतंन की मुनिश्चित और ब्यवस्थित प्रविधिया प्रचलित रहती हैं ठपा 
जहा अनावश्यक उथल-पुषल नहीं द्ोती हो वे राजनीतिक विकास गी अवस्था में 
मानी जाती है। यहा स्थायित्व सामाजिक, आधिक, सास्कृतिक और राजनीतिक समी 
पहलुओं से सम्बन्धित लगता है। इसी तरह इन्ही क्षेत्रों मे व्यवस्थित परिवर्तंत की 
व्यवस्था को राजनीतिक विकास कहा जाएगा। इस अर्थ में यह सामान्य विकास की 
व्याख्या कही जा सकती है, राजनीतिक विकास की व्याख्या यह नहीं हो सकती | राजती तिक 
विकाप्त का इन पहलुओं से केवल सम्बन्ध ही है, यह इन पर पूर्णतया आश्रित नहीं रहता 
है। इस अयय॑ मे दो कठिनाइया और उत्पन होती हैं। एक ठो यह कि व्यवत्यित परिवर्तन 
किन विधियों द्वारा निष्पादित परिवर्तन को कहा जाएगा ? इस पर सहमति हो ही नहीं 
सकती । दूसरी कठिताई यह है कि स्थायित्व के सकेतक कौन-कौत से बनाए जाए ? 
अत राजनीतिक विकास को इस रूप में समझने का प्रयास प्री विशेष सहायक नहीं है। 

(८) शवित-सचारक के रुप में राजवोतिर विकास (?0॥८७ 8९४८०एशला। 35 
40094॥28007 ० 909८7)-- राजनी तिक ब्यवस्पां अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस 
स्तर अथवा भात्ता में करती है इस आधार पर उतकी विकास अवस्था को मापने की वात 
भी पर्याप्त महृत्त्त रखती है। विकास वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्ति के प्रयोग की 
आवश्यकता तड्ठी रहती है । इसमे यह ब्राशय भी घत्निद्वित है कि राजदी तिक व्यवस्पा 
विकास के लिए कितनी शक्ति समाज से जुटा पाठी है। शबित जुटाना तभी सम्भव होता 
है जवकि सरकार को स्वाभाविक जन-समय॑न प्राप्त होता रहे। ऐसी अवस्था तभी आएगी 
जब शासन में जन-सहभागिता होगी । इसको विकास को स्थिति माना जाता है। यह 
अर्थ अन्तत राजनीतिक विकास वा लोकतन्त के साथ सम्बन्ध कर देता है और वही 
पेचीदगिया उत्पन्त हो जाती हैं जिनकी चर्चा हम इससे पहले तोकतन्त के विकास के 
रूप में कर आए हैं । 

(5) सामाजिक परिवर्तन को बहु दिशायुक्‍त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में 
राजनीतिक विकास (ए०॥८व तत्रटा०फाध्ण 35 छ४ ७०८ ० 9 प्रप- 
पराषाधाप्रणा॥] 97002५5$ 0 50९४४ ०४७४02८)--इस रूप में राजनीतिक विकास को 
सामाजिक प्रक्षिया के विभिन्‍न पहलुओं में से एक पहलू मानकर व्याध्यायित किया गया है । 
इस हम्बन्ध में यह तो ठीक है कि राजनीतिक विकास का परिवर्तंत की सामाजिक 
प्रक्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध है पर इससे यह उसका एक पहलू नहीं बत जाठा है। 
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झाजनी तिक क्षमता, आधिक या सामाजिक क्षमता से अव्य श्रभावित होती है किन्तु, 
इनको इसका निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इसलिए राजतीतिक विकास को 
सामाजिक परिवर्तन की बहु-दिशाषुद्ठ प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में नही समझ्ना जा 
सकता है। 

राजनीतिक विकास की इन व्याख्याओं के सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि राजनीतिक विकास की अवधारणा के अर्थ पर अत्यधिक मतभेद है। इस वर्णन से 
यह भी बात उभरती है कि विभिन्‍न विचारक राजनीतिक विकाप्त को बलग-अलग दुष्टिन 
कोणो से देखने और समझने का प्रयत्न करते हैं ! किन्तु इनम से किसी एक अर्थ या 
दृष्टिकोष के आधार पर राजनीतिक विकास का विभिन्‍न पहलुओ से सम्बन्ध होते हुए 
भी यह अपने आप में पृयक और सुनिरिचित लक्षणों वाली अवधारणा है । इस लिए इसको 
किसी व्याख्या विशेष से बाधना न तो वाछनीय है और न ही इसकी वास्तविकता प्रक्ृोति 
को स्पष्द करने के लिए आवश्यक है । अगर ययायंवादी दृष्टिकोण से देखा जाए वो 
राजनौतिक बिकास की यह समी व्याज्याए एक्पक्षीय और इस कारण अधूरी हैं। इन 
व्याद्याओ में विचारक के दृष्टिकोण विद्येप के आधार पर राजनीतिक विकास को 
समझाने का प्रयास्त किया यया है जो आत्तिक रूप से ही सही माना जा सकता है। यहीं 
कारण है कि ल्यूशिमन पाई ले इसे सब व्यास्याओों को एकपक्नीय या म्पूर्ण मानकर 
स्वीकार क्या हैं और स्वय अपनी व्याद्या प्रस्तुत की है । 

पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले विचारको 
में प्रमुख मौर मग्रणी विधारक हैं । पाई के अनुस्तार राजनीतिक बिकास का अप करते 
समय इसके निर्माणक तरत्तों को ध्यान भें रखना आवश्यक हूं। उसके अनुसार हम 
राजतीतिक विकास फो तीद स्तरों पर होने थाले विकासों के रूप मे परिभाषित कर 
सकते हैं । उसके अनुसार राजनीतिक विकास के चिह्न राजनीतिक ब्यवस्था के तोन 
भिन्‍न-भिन्‍न रतरों पर देखे जाते हैं ॥ डा० एस० पी० धर्मा£ ते इन तीन स्तरो को निम्न- 
लिखित सदर्भों या पहलुओं के रूप मे विवेचित किया है (3) सम्पूर्ण जनसब्या के सन्‍्दर्भ 
में, (॥) शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के सन्दर्भ मे, और 
(॥॥) राजनीति के समठक के सन्दर्भ में । 

अत राजनीतिक विकास का अर्थ या व्याद्या राजनीतिक व्यवस्था के इस तौन 
पहलुओ में होने वाले विकासी का समुच्चय है ॥ इन तीनो रूपो से राजनीतिक विकास 
की व्याध्या करके इसका अं स्पष्ड करना सम्भव होगा। अत सक्षेप मे, इन तीनो का 
अज्नग अलग विवेचन करना आवश्यक हैँ । 

(0 सम्पूर्ण जनसब्या के सन्दर्भ में राजनीतिक विकास की व्याध्या मे यह देखा जाता 
है कि राजनीति व्यवस्पा की जनता को प्रकृति मे कोई मौलिक परिवर्तत हुए हैं या नहीं ॥ 
अगर कसी ह4603/77# जनता में अभिवृत्तात्मक व ध्यावहारिक परिवर्तन हो जाए तो 
इस आधार पर राजनी तिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। 
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यह परिदर्तन इस प्रत्ञार हैं--(ब) जाता पराधीनता के स्तर पर ऊपए के अधि- 

कारियों के आदेश प्राप्त करने और उनके अनुसार कार्य करने मे स्थान पर राज- 
नीतिक निर्णय लेने की प्रत्रिया की निरूषित गरते वाली और उनमें सहभागी वन 
जाए। (थे) जनता राजनीतित प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन या निब्किय ने रहकर उनमें 
अधिकाधिक सहभागी बने जाए। (मं) जनता में समानता हे सिद्धास्तों के प्रति अधिक 
सवेदनशीलता ($०४६॥।श/५) आ जाए ओर (घ) सर्वश्यापी नियमों शो श्यापक्तर 
स्वीकृति मिलने सग जाए। राजनीतिक व्यवस्पा री जनता में इस प्रवार के लक्षणों का 
आना जनता दे स्तर पर राजनीतिक विक्लाध् का सूचन है। इसको ह्यूतियत पाई 
समानता के एक शब्द में अभिव्यवत करते हैं। अर्पात, जिस राजनीतिक समाज में 
समानता हो वहू राजनीति दृष्टि से विकास बाला छूमाज माना जा सकता है। 

(7) शांसवीय और सामास्य व्यवस्पाई निध्यादन के स्तर पर राजनीतिक विशास का 
अर्थ राजनीतिक व्यवस्था वी उस अभिवुद्ध क्षमता से लिया जाता है जिससे वह 
सावंजनिक मामलों को थाधितारिक और अच्छी तरह से निष्पादित करने सगती है। 
राजनीति व्यवस्था की क्षमता बे तीन मानदष्ड पूरे होने पर स्यवस्पा को विकसित कहा 
जा सकता है। यह तीन मातदण्ड इस प्रकार हैं हि राजनीतिक व्यवस्था--(क) राजन 
नीतिक मामलो का उचित प्रवन्ध कर सके, (ख) राजनीतिक विवादों को तियत्ित रख 
सके, और (ग) जनता की मांगो का उचित निपटान कर सके । राजनीतिक व्यवस्था देषा 
शासकों में इन तीनों कार्यों के निष्पादन की दामता हो तो उसे राजनीतिक व्यवस्था को 
क्षमता बहा जाता है। इस तरह राजनीतिक विकास वी यह ब्यादया राजनीतिक व्यवस्था 
की क्षमता के सन्दर्भ में की गई व्याप्या है। 

(00) राजनीतिक के सम्ठक के रूप में राजनीतिक विकास को राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में सरचनात्मक और प्रत्रियात्मक परिवतेनों से जोड़ा जाता है॥ एक विश्येप प्रकार की 
सरघनात्मक व्यवस्था राजनीतिक विकास वा लक्षण प्रस्तुत रतो है॥ राजनीति बे 
सगठक के रूप में राजनीतिक विकास वाली राजनीतिक व्यवस्थाओ मे यहू तीन लक्षण 
आ जाते हैं-- (क) सरचतात्मक विभिन्‍नीकरण बड़ जाता है। (ख) सरचनाओ में 
बहुत अधिक प्रकार्याप्मक विद्येपोकरण हो जाता है। (ग) सहभागी सत्याओं और 
सगठनों मे अधिकाधिक एक्तामयी समन्वय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक 
ब्यवस्था के सगठन के सन्दर्भ मे राजनीतिक विकास सरचनात्मक विभिलीकरण और 
कार्यात्मक विश्येपीक रण का सवे तक है । इसमे सरचनाओं री एकता और सामजस्प को 
आच नहीं आती है । उतम एकता समन्दय और पारस्परिक्ता बनी रहती है। 

ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की इस व्िमुी व्याख्या के आधार स्तम्भ 
समानता, क्षमता और विभिन्‍नीवरण है। वह उन्हीं राजनीतिक ब्यवस्थाओं को राज- 
नौतिक विकास के मार्ग पर अप्रसर मानता है जिनमे जनता से समानता का सिद्धान्त लागू 
हो, राजनी तिक व्यवस्था और सरकार जाने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक 
मामलों का निष्यादन करने में समय हो और इनसे रुम्बन्धित सरचनाए अलग-अलग और 
विद्येपीड़द होते हुए भी समन्वय और सामजस्य रखती रहे। 
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दाजनीतिक विकास नी विभिन्‍न व्याख्याओं के भ्रम को टूर वर इसकी सही व्यास्या 
वे विवेचत से इसका भर्य स्पष्ट होता है । अब हम इसकी परिभाषा दरने का प्रयास कर 
सकते हैं। पाई ने इसकी सर्वप्रथम परिभाषा उस समय दी जब इस अवधारणा का विवास्ध 
हो रहते था। उसके द्वारा दी गई परिभाषा इस अवार है-- 

“रजनी तिक बिवास, सस्कृति भा विसरण (6/#0509) और जीवन के पुराने प्रत्धि- 
मातों को नई माँगो के अनुकूल बताते, उन्हें उनके साथ मिलाने था उतने साम सामजस्य 
बैठाना है ।* 

ह्यूशियत पाई ने अपनी इस परिमाया को, जो उसने राजनीतिक विवाप्त की 
अवधारणा के विकास के प्रारम्भिक चरण मे दी थी, बाद में अधिर परिमाजित झूप में 
व्यकत किया है। स्वय उसने राजेमीतिक विकास पर व्यापक दृष्टिकोण से चिन्तन किया 
और अग्य सतोतों में इस अवधारणा पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसकों अधिक 
घुस्पप्ट रूप से परिभाषित किया! पाई ने अब राजनीतिक विकास को राजनीतिक 
स्थवह्या में समानता, उसकी कार्यक्षमता और उप्तमे सरचनात्मक विभिन्‍नीर रण के साप 
सम्बन्धित माता) इस तथे अं में राजनीतिरू विकास ऐसी विकास प्रत्रिया मानी गई 
जिससे जनता में समानता आए, राज्नीतिक व्यवल्या मे उठते वाली मार्गों का सशोघल 
और समाधान करने भी झमता हो और राजनीतिक सरचनामों का विभिल्तीकरण हो 
जाए। अद हृपूशिपन पाई की राजनीतिक विकास को अवधारणा समानता, क्षमता गौर 


, विभिस्लीज रण के तीन आधार स्तमो से सम्दन्धित है। 


ऐलफ्ंड डायमेस्ट ने राजवीतिक विश्वास की परिभाषा सामान्य रुप में देते हुए सिखा 
है कि “शजतोतिक विकास एक ऐसी प्रत्रिया है जिसरे द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था 
के नये प्रकार के लक्ष्यो को वित््तर सफ्ल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बतो रहती 
है।'? आमन्ड और पावेल ने राजनीतिक विकास को परिभाषा करते हुए लिखा है कि 
५ राजनीतिक विश्ास राजनीतिक सरवनाओं का अभिवुद्ध विभिन्‍्नीकरण और विश्षेषो- 
करण तथा राजतीतिंन सस्कृति का बडा हुआ लोक्कीकरण है ।! $ आमरड भौर पावेल 
की इस परिमाषा में यह अर्थ सम्निहित है कि राजनीतिक सरचनाओ क बढ़ते टुए 
विभिन्‍नीक एण बौर विश्येपीक रण ठया सह्दृति के अधिक्रापित्र लौकिकीकरण से राज- 
नीतिक व्यवस्था की निष्पादन शैसी को कार्य दक्षता ने प्रभावका रिता बढ जाती है जिससे 
उसकी क्षमताओं मे भी वृद्धि हो जातो है। 

उपरोवत परिमाषाओ का गहराई से अस्यमन करने से पता चलता है कि इनमे कोई 
मौलिक भिन्‍्नताए नदी है | सबने एक ही प्रदार के विजराम लक्षणों को अलग-अलग ढंग 

॥[ए०३७ 7 9१९ (88.), (7ककाण्डाटगधतत गाव 2904-87 2 शशफप०ाह, 920९६०:, 
एल१-८९०७ एहाष्टा४१४ ९६८5३, (963, छ 9 ह 


उ4॥व्व णयथाउपा, एग।पज्गी ऐटाट्र०एणरण:- 7997०4205३ 70 प्रऋ६०79 ढगठत ड्ागप्टड3 
क0 20%9 ए १ँ०००गाटाज 29्रव शशाउक् । 9879 (६८३ ), //:7००८४६३ ३० 2दकरद््तदतः 
यश पक लैकीएवाउाव गा दावे (#कदूर ए्टछ एटा, 3. ई74 पत्ता 7966 फ 5 

उडद्ाजाद है #प्रणाव 209 6 छ०ण३0श0त 2०४७, 36 , ए०कक्कमकट उस, 4 
तचंश्लादा।ब! /फक्न्‍मगरदी छिए09, वार 70% 54 0० ५ 4956, 9 25 
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से विवेचित किया है। अत राजनीतिक विकास की सामान्य परिभाषा हम इन शब्दों में 
कर सकते हैं-राजनीतिक विकास, राजनीतिक सरचनाओं का विभिन्‍नीकरण और 
विशेषीकरण तथा राजनीतिक सस्द्ृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे 
जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था मे गायंशमता तथा उसकी उप-व्यवस्याओं 
की स्वायत्तता बढ़ जाए। 

राजनी तिक विकास की व्याख्या, अर्थ और परिभाषाओं के विवेचन से इसकी विशेष- 
ताओं और लक्षणों को पहचानना सरल हो जाता है। अत अब हम राजनीतिक विकास 
के विभिन्‍न लक्षणों था विशेषताओं का विवेबन करेंगे। यहा भी यह घ्यात रखना होगा 
कि अलग-अलग विचारकों ने राजनोतिक विकास के अलग-अलग सक्षण बताए हैं। 
इसलिए हम पहले इन सक्षणों को इनके प्रतिपादकों के अनुसार ही विवेचित गरेगे और 
उसके बाद सामास्य निष्कर्ष मे विविध लक्षणों का समस्वयी विचार प्रस्तुत करेगे। 


राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षण (॥॥86 एकशब्ललाइप७ 0 
एल्डाणपाह$ 07०॥0०४ 0९२९०कणवथ्य) 

राजनीतिक विकास की विशेषताओं पर मतंजय नहीं है, यह तथ्य हमे परिभाषा के 
विवेचन में भी देखने को मिल्रा है। अत हम राजनीतिक विकास की विशेषताओं के 
बारे में तीन विचारकों के द्वारा दिए गए सक्षथों का अलग अलग वर्णत करके सामान्य 
विशेषताओं के बारे मे निष्कर्ष निशालेंगे। 

(क) ह्यूशिपन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास को विशेषताएं (08926/8- 
इ0605 06 ए0॥008] 0९०५९८।०.7607 28९००७०४०६४ ॥0 [.0९३॥ ए ए५ट- ह्यूशियन 
पाई के अनुसार राजनीतिक विकास को तीन प्रमुद्ध विशेषताएं होती हैं। पाई ने राज- 
लीतिक विकास फी अवधारणा का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्प निकाला हैकि 
राजमीतिक विकास का विशेष अप॑ होता है। इसके अर्थ का विवेचन करते समय हम 
पाई के विचारों का विवेचन कर चुके है। वह राजनीतिक बिकास को जनस्या, व्यवस्था 
की कार्य क्षमता और पतरचनाओ के आधार पर परिभाषित करता है। उपक्ी परिभाषा 
से राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं स्पध्ट होती हैं। उसके अनुसार राजनोतिक 
विकास का सम्बन्ध विशेषकर (3) समानता, (॥) क्षमता, और (॥॥) विभिन्‍्तीकरण 
से होता है । 

(!) पाई के अमुसार राजनीतिक दिकाप की प्रमुख विशेषता राजनीतिक व्यवस्था 
के व्यक्तियों मे समानता के प्रति सामान्य भावना का उत्पन होना है। समानता को 
विस्तार से समझाते हुए पाई यह स्पष्ट करता है कि समानता उसी अवस्या में आई हुई 
मानी जाएंगी जब राजनीतिक गतिविधियों मे भाग लेने के सभी लोगों को समान अवसर 
प्राप्त हो और राजनीतिक प्रक्रियाओं मे जन-सहमागिता मे किसी प्रवार का भेदभाव 
नही हो । इससे रपष्ट है कि पाई समानता को केवल सीमित अर्थों भे लेते हुए राजनीतिक 
बिकास की विशेषता नहीं मानते । राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप मे समानता 
से पाई का तात्पयं इसकी निम्नलिखित विशेषताओं से है। 
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[4] राजनोतिक सत्रियता के सपो स्तरो पर नागरिको को समान अवसर प्राप्त हो। 

(2) जन-सहमागिता भेदभाव रहित हो। हु 

(3) पराधीन और आदेश प्राप्त करने वाली जनता के स्थान पर राजतीतिक निर्णयों 
मे सम्मिलित ओर सहयोगी जनता हो । 

(4) कानून सर्वस्यापक्ता रखते हो अर्थात समाज के, सभी व्यक्त एक से कानूनों 

के अनुप्तार शासित होते हो । 

(5) उपलब्धि के आधार पर ही राजनीतिक भर्ती हो । 

इस प्रकार वे सद्वगों वाला दाननीतिक समाज समानता वाला होगा जो पाई के 
अनुप्तार राजनीतिक विकास को मोलिक लक्षण है। यहा पाई कानूनी व्यवस्थाओं के 
आधार पर स्थापित समानता से ही सन्तुष्ट नहीं होकट इससे आगे जाता है। वह राज- 
नीतिक विकास के सक्षणों को सँद्धान्तिकता से व्यावह्य रिक्ठा के स्तर पर परखता है। 
इसी कारण अनेक विकासशील राजप्र राजनी तिक विकास की इस विशेंपता से युवत नही 
लगते है। भारत में भी समानता केवल नाम से ही या अधिक से अधिक कानूनी रूप से 
ही देखने को मिलती है। भारत के राविधान का 42वा पप्ोधन इस घमातता को 
व्यावहारिर बनाने मे सहायक एदम होगा था नही यह अभी केवल्त अन्दाज की ही बात 
कही जा सकती हैं। अत राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता की है जो 
पाई के अनुसार फेवल कानूनी ही नही व्यावद्वारिक भी होती चाहिए। 

(0) राजनीतिक विकास को दूसरी विशेषता का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की 
क्षमता से है। समानता के लक्षण का सस्बाध प्म्पूर्ण जन सम्नुदाय से है, जब क्षमता का 
सम्बन्ध राजती तिक शक्ति की सरवनात्मक व्यवस्था की प्रमावक्रारिता से है। पाई के 
अनुप्तार इस विशेषता का सम्बन्ध राजनीतिक ब्पवस्या दे निर्गेतो (0४8005) से अधिक 
है। रामनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्थांकी क्षमता-वद्धि की निम्नलिखित 
विशेषताए होती है-.. 

() मार्गों का समुचित समाधान करना 4 

(2) विवादों को तरकंसगत आधार पर सुलझा सकता | 

(3) शासन की प्रभावकारिता व समर्यंता 

(4) प्रशासवीय निपुणता या कययकुशलता । 

(5) प्रशासनिक वुद्धिसगतता। 

इन विशेषताओं का सीधा सम्बन्ध राजनोतिक व्यवस्था वी क्षमता से होता है। 
राजनीतिक विशास उसी राजतोतिक व्यवस्था में होता है जिसकी क्षमता उपरोगत 
मायामो में बड जाती है। उदाहरण के लिए, समाज में उठने वाली मागो में उचित व 
अनुचित सभी प्रकार की मार्गें सम्मिलित होती हैं। अनुचित मागो को दृढता से अस्वीकार 
कर सकता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का सूचक है। अत राजनीतिक विकास की 
दूसरी विशेषता राजनीतिर व्यवस्था की क्षमता से सम्बन्धित है 

(ता ) विप्रिस्तीवरण राजनीतिक विकास को तीसरी विशेषता है। राजनीतिन' 
सरघनाओं को प्रकृति का राजनीतिक विज्ञास से गह॒दा सम्बन्ध है। यह स्वव ही 
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प्रत्रियाओ के विश्पीररय से सम्बद्ध हो जाता है । इसमें निम्नलिखित विशेषताएं 
सम्मित्रित हैं - 

(।) राजतोतिक से रचनाए अतग-अलग कार्यो के लिए पृषछू-ए पक होती हैं । 

(2) बार्पा पक दृष्टि से वादों व दिभाजन हाता है? 

(५) प्रशार्यीमक सुनिर्िचिल्ता द्वाती है। 

(4) सरचठाओ। व प्रक्रियाओं के पुज का एक्‍ोकरणश वे उतमे समस्वय स्थादित 
रदता है। 

इस प्रकार के सरवनामर विभिन्‍नीवरण व विरेधीकरण गो राजनीतिर विकास के 
हल के हप मे देखा जाता है। पाई ने समातता, दामता और विभिन्‍नीह रण मो 
राज्नीतिक विकास की सक्षायन्यमप्टि (6९४थ०फुछा८णा 5५7070फ थे गद्दा है। महँ 
राजनीतिक विशास को ऐसी लखण-समप्टि या समक्षण है शिस्मे (१) समानताना 
सम्बन्ध राजनीतिक सम्हृति ओर उन भावताओं से है जितमें व्यवस्था की वेधता और 
उस साथ प्रतिबद्धता बढ़ती है. (एप) क्षमता का सम्शाध शासन वी आधिवारिए 
सरदताओं की वाय॑-विष्यादनता से है, और (गं) विभिन्‍तीररण गा सम्दस्ध पेर-आधि- 
शारिक सरचनाओं और समस्त समाज की सामान्य राजनीतिर प्रक्रियाओं से है। 

इस प्रदार त्यूगियन पाई राजनीतिक विकास की होनों विशेषताओं को राजनीविह 
मस्यृति, आधिकारिक से रचनाओं और सामाय राजनी तिक प्रक्रिया से सम्बन्धित मानता 
है ह्यूशियन पाई समानता को राजनीतिक मम्हृति से, क्षमता को आाप्रिकारिक सरब- 
नाओ से तथा विभिरीकरण को सामान्य राजनीतिव प्रक्रिया से सम्बन्धित बताकर, 
राजनोतिर विकास को इनके आपसी सम्दन्धों के इईं-गिई छुमती हुई अवधारणा बता 
देता है । 

(छू) आम और पावेल के अनुधार राजनोतिक विराम को दिशेवताएं (000४० 
॥07500$ 0 [०॥06३3] 065९]0ए6॥7 ३००००७ 78 40 #गाठत4 200 ए09८॥)-+ 
आमन्द और परावेल ने राजनोतिक विकास की विशेषताओं को भिन्‍न शब्दावची में 
प्रस्तुत स्पा है । वस्तुत प्राई के द्वारा दिए गए लक्षणों और आमन्द और परादेस दाश 
दिए गए लक्षणों म कोई मौलिक अन्तर नहीं है। इन्होंने राजनीतिर बिकास को तीन 
विशेषवाओं को प्रमुख माता है । यह जिशेषतार है--(५४) भूमिका विभिन्‍्तीररण, 
(४) उप-स्यवस्या स्वापत्तता, और (॥3) सोजिकीक्रण। 

(0) आमन्श और पावेल राजनीतिक विकास कौ प्रमुख विशेषता भूमिका 
विभिन्‍नी३ एथ को मानत्रे हैं। यह विशेषता ह्यूशियन पाई के द्वारा दी गई विभिन्‍नीकरण 
वी विशेषता का पर्याय ही है। पाई राजनीतिश विकास के लक्षण के रूप में सरचनात्मक 
विभितीररण की वात करता है जबकि ये भूमिका विभिस्तीकरण की बात कहने हैं। 
इस शशब में आमनड और पार ल यह मानते हैं कि सरखताओ का विभपिस्तीकरण इतना 
महत्वपूर्ण नहीं है जितता कि भूमिका का विभिन्‍नीकरण | अनेक देश विशेषरूर साम्यवादी 
कीए शिकासशोल राज्य ऐमे हैं जद सरबनार्भक दितिनीररण वो विस्तृत व सुनिश्चित 
ब्यवस्थाएं की जाती हैं किन्तु, जब वास्वविड़ व्यवहार की बात बाती है ते दत देशों में 
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एक हो सरचता के द्वारा अन्य सस्याओ के कार्यों का निष्पादन भी द्वोता है। सोवियत 

« रूस में रारचनात्मक विभिन्‍नीकरण है, किस्तु भूमिका का विश्रिस्तीकरण नही पाया जाता 
है। इस कारण आमस्ड और पावेल पाईसे एक कदम आगे जाकर राजनीतिक विकास 
के लिए ऐसा सरचतात्मश विभिन्‍्तीकरण आवश्यक मानते हूँ जो यवार्थ में भूमिवाओ 
का विभिन्‍नीक रण भी हो | उदाहरण के लिए, कार्य पालिका के रूप मे बेवल कार्यपा लिका 
की ही भूमिका का निष्पादन करें मौर ब्यवस्थापिका या न्यायपालिका को भूमिका का 
निष्पादन नही करे तो इसको भूमिका-दि भिन्‍्तीकरण माना जाएगा। इसवा अथं शक्तियो 
के पृथवकरण से नहीं लेता है। भूमिका-विभिरतीकरण शक्तियों के पृथक्करण की अवस्था 
में दो सम्भव हो यहू आवश्यक नही है । अत भामन्ड ओर पावेल राजनीतिक विकास 
का प्रमुष लक्षण भूमिका-विभिन्‍नी करण मानते हैं 

इनका अभिमत है कि भूमिका-विभिन्‍नीकरण स्वत ही विशेषीकरण ला देता है। 
सद्दी बात तो यह है कि भूमिका-विभिन्‍नी करण तब तक व्यावहारिक रूप नही लेता है जब 
तक विशेषीकरण नही हो जाता है। सरचनाए विशेषीकरण के आधार पर ही विभिन्‍न 
रह सकती हैं। इसलिए भूमिका-विभिन्‍्तीकरण, सरचनात्मक विभिन्‍नीकरण और विशेषी- 
करण के साथ जुडे हुए है भोर एक ही तथ्य के तीन सावयबी एकता बाले पक्ष हूँ। इस 
प्रकार आमःड और पावेल राजनी तिक विकास की विशेषता के रूप में भूमिरा-विभिन्‍्तो- 
करण को वात कहुक र, सरचनात्मक विभिन्‍्तीकरण और विशेधीकरण का भी आधार 
ले लेते हूँ । 

(॥) उप-म्पवस्पा स्वायत्तता राजनी तिक व्यवस्था की क्षमता के साथ जुडो हुई है। 
पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते है, आमन्ड ओर पावेल उसे उप-ण्यवस्पा 
की स्वायत्तता कहते हैं। इनका मत है कि भूमिका-विभिश्नी करण तब तक सम्भव नही हो 
सकता जब तक राजनीतिक व्यवस्था की उप-व्यवस्थाओं को स्वायतता प्राप्त नही हो । 
इसका सीधा सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से इसलिए होता है क्यों कि, उप- 
व्यवस्था स्वापत्तता शक्ति के एक स्थात पर केर््रण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण का राकेत 
है। इससे राजनीतिक व्यवस्पां की मागो की काट छाट करके उनमे से ठीक और उचित 
को पुरा करने को क्षमता बढती है। उप ब्यवस्पा स्वायत्तता वाली राजनीतिक व्यवस्था 
में सारी माएँ सोधे एक केन्द्र पर स्थित सरकार के पाप्त नही आती हैं, अपितु अन्य 
सरदनाओं को ठप उप-व्यवस्थाओ को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयो में 
सुपास्तरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की 
क्षमता मे यृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, उप व्यवस्थाओ की अधिक स्वामत्तता तभी 
सम्भव हो सकती है जद कि विभिन्नोफरण का ऊचा स्तर स्थापित हो गया हो । इससे यह्‌ 
स्पष्ट है कि आमन्‍ड और पावेल उप-व्यदस्था के स्वामत्तता की दात करते है तो यह 
राजनोतिक व्यवस््पा की क्षमता सौर कार्यदक्षता का बढना ही है। 

(0) आमन्द और पावेल ने राजनीतिक विकास को तीक्षरी विशेषता लौकिकीवरण 
को बताई है। लोकिकीकरण का सम्बन्ध सही रूप मे मस्कृति से ही है। परम्परागतता 
से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता को तरफ समाज तन्ती बढ सकते है जबकि व्यक्तियों मे वह 
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समानता आये जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता है रूप मे वी है । 
पाई ने समानता का सम्बन्ध औचि-यपूर्ण तया व्यवस्था के प्रति तिध्ठा बढ़ाने वाली 
राजनीतित' सस्कृति तया भावनाओं से बताया है। यही अर्थ लौविवीव रण से लिया जाता 
है। क्वल अतर है तो इतता कि समानता वे विभिन्न पक्ष होते हैं । इस कारण यह व्यापत 
संदर्भ से सरम्बा घत है जबकि शायद लौविकोकरण का संदर्भ इतना व्यापक नहीं है। 
किस्तु यह भी ऊपर से देखते पर ही लगता है॥ लौकिवीकरण के अस्तर्गेत समानता के" 
अप सन्निदित है । किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का सम्बंध लोगो की 
अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है। मभिवृत्तात्मर' परिवर्तेत समानता के साथ ही 
चलता है । 

आमस्ड और पात्र ल यह मानते हैं कि राजनीतिक विशास है यह तीनों लक्षण आपस 
में इस प्रकार से गठबघ्रत हैं. हि एक में परिवतंन दूसरे और तीसरे लक्षण में भी परि- 
बर्लेन ला देता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राजनी तिब' वित्रास की सीनों विशेष- 
तामो का अनिवायंत्र एक साथ पाया जाता आवश्यक होता है! इनशी मान्यता है कि 
राजनीतिक विकास के इत हीन लक्षणों से किसी राजनीतिक व्यवस्था शी कर्य-श्षमता 
(५४०३७॥॥/9) और विष्पादत शैसी के प्रदिमानों मे रिपरता और सुनिश्वितता आ जाती 
है। अतः शाजनीतिर' विकास, भूमिका विभिन्नीकरण, उप व्यवस्था स्वायत्तता और 
सस्कृति का सौकिशीररण है, जिनको पाई समानता, क्षमता मर विभिश्नीक रण का नाम 
देता है। 

(ग) हेलियो जाप्वाराइव के अनुसार राजमो तिश विक्षास को विशेषताएं (098 
७(हा500$ 0 9000० 0९%८०फृग्रात्वा। 3ए८०7008 00 ्ि0 788040:)-- 
जाग्वाराइव राजनीतिव' विदास पर गहनतम चितन करने वाले व्यक्तियों मे अग्रणी होते 
हुए भी भभी तक राजनीतिस विकास के विद्मानों को सूची में प्रतिष्ठित नही हो पाये हैं। 
राजनीतिक विकास का आपुनिकतम सिद्धान्त विकृततित करने में इनकी भूमिका आमस्ड 
पाई और रिग्स से कही अधिक है। उन्होंने न केबल राजनीतिक विक्ञास बा सामराम्य 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, अपितु चहू इसको बेवल एक रूप में लेवर इसे समुचित अव« 
धारणा बनाने से भी बचे हैं। उन्होने अपनी पुस्तक वोलिडिक्ल डेवलपमेस्ट म्ए जनरल 
थिमोरी एण्ड ए लेटिन अमेरिकन केस स्टडो में राजनीतिक विकास को ध्यापक दृष्टिवोण 
से समझने का प्रयत्त किया है। उनका मत है ड़ राजनीतिक विकास को चार प्रकार से 
समझ सकते हैं। सक्षेप मे पह च।र विचार इस प्रकार हैं --()) राजनीतिक विकास परि- 
वर्त्यं के रूप में (९ ९४7789/९४ ०(90॥0९८७] 6०५ /०.ए८३४/), (॥) राजनी तिक विकास 
राजनीतिक दिशा के रूप मे (9०॥80०) ८२० ०फालण 35 8 एगाणव्वों 0॥7९८८०४०7), 
6॥) राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में (णाधत्यों परटा०]प८व१ 35 8 
97०९९६७), (४) राजनीतिक विकास विभित पहलुओं के रूप झ (णेफ्ण्वी 0९९०८ 
जहां 95 रदिटत6 3५9९८) 

(0 परितरत्यं बे €प में देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञाम राजनीतिक व्यवस्था में 
सरचनात्मक परिवर्तेव लाने वाली एक राजनीति सम्वन्धी घटना या जिया है। इस रूप 
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में राजनीतिक विवास एक सरवनात्मक स्तर है जो सामाजिक व्यवस्था वो उपव्यवस्था 
है। इसके विकास को इन परिवरत्यों ने' रूप मे समझा और नापाजा सइता है। इस 
प्रकार, राजनीतिक विकास के लक्षण ततीद प्रगार ने परिवर्यों के आधार पर लिर्धा- 
ररित किये जा सकते हैं। यह इस प्रकार हैं-- हे 

(भ) प्रचालनात्मक परिवत्यों (फुलाआाणाए स्याय्वणरठ) के आधार पर राजनीतिक 
विकास थे तीन लक्षाण माने जा सकते हैं- 

(।) बुद्धियगत बभिमुयीकरण (ब्गाएए5] एाटयाशिणा३) 
(2) परचतात्मक विभिन्‍नीकरण (5/एलपावो धर्शिव्यणवाा०ा) 
(3) क्षमता मा सामच्चे (ए2एक७॥/9) 
(व) सहमभाषिता परिवत्यों के आधार (छ0ट92७07४| ५७४५०।९७) पर मी राज- 
नीतिक विकास के तीन लक्षण स्पष्ट होते हैं-.- 
() रजनी तिक सचालन (छु०008। 00 छा28800 
(2) राणनीतिय' एकोकरण (छ0]068 क्राध्टएशाणा) 
(3) राजनीतिक प्रतिनिधित्व (90॥0०० 8.ा/कथाएिणा) 

(स्) दिशात्मक परिवर्यों (69००७॥०७० ४४790०७) के आधार पर राजनीतिन' 
विकास के प्रमुप दो लक्षण होते हैं-- 

(।] राजनीतिक उच्चतर-विन्यासन (9०ए695एए९"णावाशत0) 
(2) बिकास अभिमुखीवरण (6०ए४८०.़ाधा। ०ाशाधाता) 

परिवरत्यों के आधार पर राजनी तिक विकास के विधिन लक्षणों का किसी न विस्ली रुप 
में अन्य विचारको द्वारा बताए गये लक्षणों में स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इसलिए 
यहा इस सम्बन्ध में इतना ही बहना है कि राजनीतिक विकास एफ ऐसी पेघीदा प्रक्रिया 
है जिसको प्रभावित करने वाले परिवर्त्यात्मक लक्षण हो बहुत अविक हैं। 

(0) राजनीतिक विकास को दिशा, परिवतंन या चलने वा ज्ञान है। राजवीतिक' 
व्यवस्था मे शारचताटमक परियतंन के रूप मे राजनीतिक विकास की आवश्यक रुप से 
कोई निश्चिचत दिशा होनी चाहिए। सरचनात्मक परिवतंन राजनीतित व्यवस्था मे अख्दर 
भी हो सकते हैं और विभिन्न व्यवस्पाओ वे बीच भो हो सबते हैं। यह परियतंन इन 
दोनों ही रूपो मे दो प्रकार के हो सफतते है-- (क) विश्लेशणात्मक परिवर्तन और (सर) 
सश्नेषणारमक परिवतन | विए्लेषणात्यक परिवर्तन अगर सन्त व्यदस्थाई (कदग-8५ब९- 
77/00)]9) है तो इससे राजनीतिन विद्ास् बे दो लक्षाण प्रवट हो सबते है --प्रयम को 
घण्डीकरण (६८४४7८॥/४(०४) वहा जाता है और दूसरे वो. एकीकरण (एावीए॥00) 
का लक्षण पहा जाता है। सावरेषणात्मक परिवर्तत अगर अन्तस-व्यवस्थाई (॥(६- 
595धया८थ|9/) है तो इससे भो राजनीतिक विवा्त वे दो सक्षण प्रवद होते हु। प्रथम 
लक्षण विधघदन ((|3$०७०7) का होता है और दूमरा लक्षण विलयन (907) का 
होता है। इन चारी सद्षणों दो व्यरस्थित ढंग से इस प्रकार समझा जा सकता है--- 
(8) अन्त ज्यवस्याई विश्नेषणात्मर परिवर्तन, (क) पण्टीकरण और (ख) एकीकरण 
(2) वन्तरबव्यवस्थाई सशवेषणात्मव परिवर्तन, (क)विघटन बौर (ख) विलयन के होते हैं। 
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राजनौतिझ विवरास की दिशा वे आधार पर राजनौतिक विकास गाय सरचनतात्मक 
परिवर्नेंनों पर प्रभाव पडता है। अगर अन्त व्यवस्याई विश्वेषणात्मक परिवतंत हैं तो 
इनका एक दिशा में परिवर्तत खण्डीकरण लाता है और दूसरी दिशा में एकीकरण लाने 
का कार्य करता है। दिस्तु परिवर्तन अस्तर-ब्यवस्थाई साश्तेषणाएमक रूप में हो तो एक 
दिशा विघटन और दूसरी दिशा विलयन लाने वालो होती है॥ अत राजनीतिक विकास 
के लक्षण रॉजनीतिव विकास के सरचनात्मक परिव्तनों की प्रहृति पर निर्भर करते हैं 
कि यह व्यवस्था को तो डने से सम्बन्धित हैं या उसको जोडने से इनवा सम्बन्ध है । 

(77) राजनी तिक विवास, एक प्रत्रिया के रूप में राजनी तिक आधुनिकी+ रण धन (७७) 
राजनीतिरश' सस्याररण है। राजनीतिक आधुनिशीरीक रण राजनोति के प्रचालनारमक 
परिवरत्यों म वृद्धि की प्रत्रिया है जिसम तीव लक्षण सम्मिलित हैं-- (१) बुद्धि॑त्तगत अभि- 
मुघीकरण (78009 ८740०) (ज) सरचनात्मक विभिन्नोकरण (६४06७ 
कीक्षयाधवणा), और (ग)स्तामथ्यं या क्षमता ((9029]//9)। राजवी तिक॒ सस्थावरण 
राजनी तिब व्यवस्था या राजनीति वे सहभागिता परिवर्त्यों मे दुद्धि की प्रक्रिया है जिसमे 
तीन लक्षण द्वोते हैं-- (क) राजनीतिक सचालन (90॥0९3॥ ग007]29007), (ख) राज- 
नीतिक एकीवरण और (०0०७ 30/८8/४0००) (ग) राजनीतिक प्रतिनिधिव 
(०९४ 7९४०८०१४४००)। इस प्रकार, प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के 
लक्षण राजनीतिक आधुनिकीक़ रण और सस्याकरण के रूप में प्रचालनात्मक और सह- 
भागिता-सम्बन्धी लक्षणों बाले ही हैं। 

(५) राजनीतिक विकाप्त को विकास के विभिन्‍न पहलुओ के रूप में भी समझते का 
प्रयास जास्वाराइव ने किया है। उसका मत है हि राजनीतिक विष्ास के प्रधम तौत 
दृष्टिकोण व उनसे सम्बन्धित लक्षण राजनोतिक विकास का समग्रता की दृष्टि से देखने 
वाले नहीं कहे जा सकते अगर राजनीतिक विकास की वास्तविक प्रहृति और उसके 
लक्षणों को समझना है तो उसते तीन पहलुओं को सम्मिलित रूप से लेना होगा । कमी 
एक पहलू से राजनीतिक विकास की प्रत्निया की पूर्णता का ज्ञान नही हो सकता है । 
राजनीतिक विकास को विकास के परिवर्त्यों दिशा और केवल प्रत्रिया-आधुनिशीक्रण 
ओर सस्थाकरण वे रूप मे समझने का प्रयत्न आशिक  प्रथत्न होगा । राजनीतिक विकास 
पर विहृगम दृष्टिकोण अपनाकर इसके तोनों पहलुओ के आधार पर ही इसके लक्षण 
समझे जा सकते है। अत जाग्वाराइव इन पहजतुओ का सदर्भ लेकर इनके विवेचन में ही 
राजनीतिक विकास के लक्षणों वा सकेत देता है। अत हम इन पहलुओ का विवेचन 
करके लक्षणों बा निर्धारण करेंगे। पह पहलू इस प्रवार हैं- (क) राजनीतिक व्यवस्था 
की क्षमता या सामरथ्यं का विकास, (ख) समाज के समग्र विकास में राजनीति 
व्यवस्था के योगदान का विकास ओर (ग) राजनीतिक व्यवस्या को अनु जियात्मक्ता का 
क्षिक़ास । 

राजनीतिक व्यवस्था को सामथ्यं के विकास से जाग्वाराइव का आशय सामाजिक 
व्यवस्था वी उप व्यवस्था के रूप मे राजवीति (90॥)) की प्रमावक्रा रिता के वित्रस से 
है। इस पहलू से वह राजनीतिक विकास के दो लक्षण स्पष्ट करता है। प्रथम लक्षण 
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अभिवुद्ध प्रामानिक सहमति का हे तया दूसरा लक्षण अभिवुद्ध सामाजिक प्रहमागिता 
का है। हि कवि 
समाज के सर्वागीण विकास से राजनीतिक व्यवस्था के योगदान के विकास से जाया- 
राइव यह अर्य लेता है कि राजनीतिक साधनों से सम्पूर्ण समाज का विकास, जिसमे 
सास्कृतिक सहभागिता और आध्िब' व्यवस्था का विकास मल , कहा तक किया 
जाता है ? राजनीतिक बिकास का यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि, रूस से लक्र 
बयवा तक म राजनी तिक विकास के साधनों का सम्बन्धित समाजो के स्वागीण वितरास 
में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। बढ पहलू इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाय है 
बयोकि, इसम सामान्य विकाप्ठ के लक्ष्य और प्रयत्म सस्तिहित हा जाते हैं। इससे राज" 
नीतिक विकास का समनुरूपता ((०98870८०९८) का लक्षण स्पष्ट होता है। हर 
राजनीतिक व्यवस्या की अनुक्रियात्मकृता के विकास वा अर्थ राजनीतिक विधियों से 
राजनीतिक मर्नवय और सामाजिक मतैबय के विक्लास से है, अर्थात राजनीतिब ब्यवस्या 
के विकास मं अधिकतम राजनीतिक सत्तैबप या लाना और इप्तके द्वारा सम्पूर्ण समाज ने 
अधिकतम मरैवय की स्थापना में राजनीतिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था के 
अनुक्रियात्मकता के विकास से ही सम्मव है। जाग्वाराइव यह मातता है कि ये दोनों ही 
आदर्श क्षव्यावह्ा रिक है | किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाई अलुत्रियात्मक्ता 
राजनीतिक मर्तक्य नही ला सकती है और यह » भी जाए तो भी आपिक, सामाजिक 
कर सास्कृतिक कारणों से सामाजिक मतेवयता ता पूर्णतया बल्पनारमक ही रहती है। 
ऐसा समाज हा ही नही सकता जहा राज व्यक्ति साब बातों पर सर्वदा प्तहमत रहे ! 
इंग पहलू के आप्रार पर राजनोतिक वितास के तीन लक्षण स्प्रष्ट किये गये हैं-- 
ध्रषम प्रतितिवात्मकता वा, दूघरा बेघता तथा तोसरा प्रयोग्यता ($८७८६७॥॥) को 
लक्षण है। 
उपराक्त विवेचन मे जाग्वाराइव ने राजनीतिक विकास को सामान्य और विशिष्ट 
दोनो कर्थों में लेत हुए इसकी निम्नतिखि्त विशेषताओं का सकेत दिया है। यद्यपि यह 
सद्दी है कि जाग्वाराइय राजनीतिक विकास को परिवर्त्यों, विकास की दिशा, विकास को 
प्रक्रिया और विवात्त के विभिन्‍न पहलुओ के रूप मं विवेधित करने से आगे नहीं बढ़ता, 
फिर भो इस विवेधन से उसके मतानुस्तार राजनीतिक विकास की विद्येषताए भो स्पष्ट 
उमर आती है। सक्षेप्र म, पहू विशेषताएं इस प्रकार हैं-. (क) अभिवृद्ध स्लामाजिक 
सामजस्य, (ख) अभिवृद्ध सामाजिक सहभागिता, (मर) अभिवृद्ध सामाजिक समनुछठपता, 
(घ) अभिवृद्ध प्रतिनिधात्मकता, (च) अभिवुद्ध बंधता और (छ) अभिवृद्ध प्रयोज्यता । 
(क) जाखाराइध का अभिमत है राजनौतिक विकास राजनीतिक सहमति में वृद्धि 
करता है जिम्रको स्थायो तभी रखा जा सबता है जबकि इस सहमति के आधार के रूप मे 
सामाजिक सहमति मे भी वृद्धि दव । इस तरह, बह राजनीतिक विकास को औपचारिकता 
के भावरण से ऊपर उठाकर एक वृहत्तर स्तर पर आने वाले परिवर्ततों से जोडते का 
प्रयत्न करता है। इसलिए हो उसने मभिवृद्ध राजनीतिक सहमति को राजनीतिक विकास 
के सक्षणों में गौण स्थान भी नही देकर इसके आधार--सामाजिक सामजस्य को राज- 
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नौतिक विकास ने सक्षप में सम्मिलित रिया है॥ उसका अभिमत है दि विवासशोल 
राज्यों में राजनीतिक विकास ने अवरद्ध होत वा कारध ही यह है वि इन देशों में 
राजनीतिक सहमति या साम जस्य देखने में आता है डिन्‍्तु, यह सामाजिक स्तर तक नहीं 
पहुच पाता है । 

(एप) बदती हुई सामाजित राहमागिता भो राजनीतित सहमायितां की वास्त- 
विश्ता पी सूचक है और इससे हो राजनोतिक सहभागिता स्यायित्व के सक्षण से युक्त 
होती है। यहा भी जाग्वाराइव वही दलील पेश बरता है जो ऊपर वाले लक्षण मे स्पष्टी- 
करण म दी गई है । 

(ग) राजनी तिर विकास से केवल राजनीतिक व्यवस्था में बइती हुई समनुरझूपता ही 
आती है ता यह औपचारिक दृष्टि से हो राजनीतिक विक्रास का सूचक होगो ॥ आवश्य- 
बता इस बात वी है कि घोड़ा गाड़ी वे आगे जोता जाएं, पीछे नहीं। अगर राजनीतिर 
सरचनाओं म समनुरूपता है और समाज मे नही है ता यह घोड़े को गाड़ी के पीछे जोतना 
है अर्यात यह स्थिति या लक्षण राजनीतिक विकास का नहीं है। यह राजनीतिक विकाप्त 
की औपचारिक्ता या अधिक से अधिर इसकी धणिक मस्तित्वता का है। सहो बर्षों मं 
राजनीतिक विकास, सम्पूर्ण समाज व्यवस्था म समनुझरूपता का प्रे रक हने पर ही सम्मद 
होता है । 

उपरोबत तीन लक्षण सामास्य राजनीतिक विकास से सम्बन्धित माने जा सकते हैं। 
यह राजनीतिक वित्रास व आधार-स्तम्भ हैं जिनके अभाव मे राजनोतिब' विगास सही 
अर्थों में विकास न होकर राजनीतित विकास को औयचारिकता मात्र है। विशासशीत 
राज्यों मं यही मौलिक लक्षण अभो तक स्थापित नहीं हो पाने के बारण इल देशों की 
राजनीतिया विकसित होन के स्थान पर पिछड़ती या पतन की ओर बढ़ती जा रही हैं। 
जावाराइव का कहना है कि अनक विकासशील और स्वेच्ठाचारी राज्यो म राजनीतिक 
विकास वे यह तीन लक्षण देखने को नही मिलते है । वयोकि इन तीनों का सम्बन्ध राज्य 
ब समाज ध्यवस्था वी सस्कृति में स्थायी परिवतंनों से है । 

(घ) राजनीतिक विकास का एक लक्षण प्रतिनिधात्मकता का बना है। इससे यह 
आशय है कि राजनीतिक सरचनाओ की प्रद्ृति प्रतिनिधात्मक हो और यह भी औप- 
चारिव नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, श्रीलका, पश्चिमी जमंनी, अमरीका और 
सोवियत रूस मे भाम चुनावो में भ्रतिनिधियों के चुनाव में मतदान का प्रतिशत एवं सके- 
तक के रूप मे लिया जाय तो इन देशों में यह प्रतिशत क्रमश 844 (970), 93 

(976), 54 (964) और 99 7 (974) रहा था। इसमे प्रतिनिधा'मक्ता ने बारे 
में पाठक स्वय निष्क्प निक्राल सकते है कि क्सि राज्य में सही रूप में यह पाई जाती है। 
राजनीतिक विकास के लिए प्रतिनिधात्मक वास्तविक ट्वोनी चाहिए, बेवल औपचारिक 
नही । 

(च) छासन शक्ति की बेधता का कोई विशेष स्पष्ीकरण आवश्यक नहीं है। यहा 
इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि सत्ता के वैधीररण की सरचनात्मक व्यवस्थाएं ब्यवहार 
में प्रयुक्त होतो रहे । जैसे निश्चित कालान्तर पर चुनावों की व्यवस्था या सर्वधानिक 
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दिचारों में मधिक मेल रछता है पर उसके विचारों को पाई, आमन्ड ओर पावेस के 
दिचारों से भी बहुत अधिक बेमेय नहीं कहा जा सरता है। 


राजनीतिक विकास और राजनीनिक आधुनिकवीकरण (एणाप्रत्ण एच्सल०्कू 

छत्चा 350 ९०70८ $०१टल०5४बछ०ण) 

राजनीठिक विकास को राजनोतिक बाधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के समान 
हो विकास की प्रक्रिया मानने को प्रवृत्ति गाफो प्रचलित रहो है। स्ृप्रयम हस्टियटन ने 
राजतीतिक विकास को आधुनिहता से पृषक प्रक्रिया माना और यह बताया हि दोनों मे 
साम्वस्ध होते हुए भो दोनों पृषर प्रदार की प्रक्षियाए हैं। उसने आधुनिकीकरण वो 
राजतीतिक विकास का प्रेरक नहीं ददाकर राजनीतिक विकास को आधुनिकोकरण लाने 
वासी प्रक्तियाओं और सरचताओं से सम्रन्धित माना है। हष्टिगटन के अनुयार राब- 
नीतिक विकास * राजनीतिक संगठनों ओर प्रक्रियाओं का सस्पाकरत है”* इस प्रकार, 
हृब्टियटन ने राजनीतिक विह्यास को सस्थाक रण करने के समान मानकर यह स्पष्ट करने 
का प्रयास क्या कि अच्छी ठरह सस्थाहत राजनीतिक स्यवस्था में अधिक अनुरूलता, 
ब्रटिहठा, स्वायहता और कमिक्ठा आ जाठो है जो राजनोतिड़ विकाय के सकेठक है! 
इस विचार से राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिबीकरण के समान द्वी विक्ाम- 
प्रक्रिया नही माना जा सकता है। हृष्टिगटन ने इसको आधुनिकोकरण से भिन्‍न हिन्तु, 
राजनीतिक आधुनिकीकरण से पनिष्ठ रूप से सम्बन्धित प्रक्रिया माना है। 

जाग्वाराइद ने राजनीतिक विकास और राजनोतिक बाधुनिकोरुरण में अन्तर करते 
हुए यह माता है कि राजनोविक विकास को अवधारणा राजनीतिक आधुनिकोढरप से 
अधिड व्यापक और सर्वग्राह्दी है। उससे इस सम्बन्ध में लिखा है, “राजनीतिक विक्रम 
एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीक रण तया राजनीतिक सस्याक रप का जोड़ 
है ।९ (एण0८७] 6७८०:छ९०६, 85 3 छ706८55, 5 एण॥063] ॥06९0४४१7९०9 
ए्रा७ एण7ए७४ 77508700703॥54000) आयम्स्टंड ने राजनीतिक मधुनिकोकरण की 
प्रक्रि! को ऐविहासिक ओर प्रहार्या:मक दोलनों ही रूपों में देखने रा प्रयास किएा है। 
उसते प्रकार्यात्मक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण के ठोन सक्षों की चर्चा होहै। 
यह लक्षण हैं--(क) अत्यधिक विभिन्‍्तीकृत राजदोतिक सरघनाओं का विक्म, 
(खत) केन्द्रीय सरकार को गतिविधियों का बडता हुआ वित्तार और (ग) परम्परारत 
अभिजों (८):८७) का शब्तिहोन होना / इसका अधिमत है कि सरचतात्मर दिविधरा 
और विभिन्‍नोकरण ओर निरतर सरचनात्मक परिवर्तन के परिद्ामस्‍्वरूप केसद्भ और 
बुहत्तर समूदों के बोच पारस्परिक्ता और बम्त जिया वड़ जाती है मौर उभरती सरघनाओं 
की सामप्य निरतर परिवर्तेत का मुझादला करन और दोष॑कालिक विकास घाते बाली 
हो जाती हैं ॥ पजदीतिक आधुतिश्ेकरण को ऐतिहासिक दृष्टि से दब्ते हुए आयन्स्टैंट 
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से इसके दो चरणों को चर्चा को है। प्रवम स्थिति में, मध्यम वर्ग निर्णय-फेन्द्रो म 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं और इसके साय-साय उनके लिए उन्नत जीवन स्तर की 
स्थितियों की व्यवस्था होती है॥ इसके साथ हो साथ लौविकीवरण वी प्रक्रिया और 
प्रौद्योगिक विवाप्त भी होता है। दूसरी दशा म जनता वो पूर्णतया निर्णय वेन्द्रों म 
सम्मिलित कर दिया जाता है। 

इस प्रकार जाग्वाराइब भौर आयन्‍्स्टेड राजनीतिब' आधुतिकीररण को व्यापक 
बवध्ा रणा नहीं मानते हैं । जाग्वाराइव वा कहना है कि राजनीतिक विवास म राजनीतिक 
आधुनिकौक रण के अलावा सस्थाओ या सरचनाओ वा सस्थाकरण भी हो जाता है। 
आमन्‍्ड वे अभिप्तत का उल्लेख करते हुए उसने राजनीतिक विकास मे (]) भूमिवा 
विभिन्‍नीवरण, जिसमे (क) भूमिकाआ और उप व्यवस्थाबा का विशेषीकरण, 
(घ) ब्लोतो का लघोलीकरण (ग) प्रकार्यों वी बुद्धितहगतता भौर (घ) साधनों की 
निर्मित करना सम्मिलित है, (2) उप व्यवस्था स्वायत्तता और (3) लौकिवीकेरण के 
लक्षणो वी बात कही है। इससे जाग्वाराइब यह स्पष्ट करने बा प्रपत्त बरता है कि 
राजनीतिक विकास म॑ राजनीतिक आधुनिकीकरण स अधिक व भिन्‍्त प्रकार का 
विभिन्‍नीकरण होता है। राजनीतिक आधुनिबीक्रण म सत्ता वी बुद्धिसगतता, राजनी तिब 
सरघनाआ का विभिन्‍्तीकरण ओर राजनीतिक सहभागिता ही प्रमुख आयाम माने गये हैं 
जबकि राजनीतिक विकास मे मगर आम-ड द्वारा दिय गये उपरोक्त लक्षणों को ही लें 
तो भी इससे वृहततर और भिन्न प्रकार को परिवत॑न प्रक्रियाओं का अथ॑ बोधन होता है। 
ह्यूशियन पाई ने जिन तीन लक्षणा छो सर्वश्रयम राजनीतिक विकास के लिए प्रतिपादित 
पिया उस आधार पर भी राजनीतिक विकाश राजनीतिक आधुनिकीकरण से व्यापक 
अवधारणा बन जाती है | इसका सम्यन्ध पाई के शब्दों म समानता, क्षमता और विभिन्‍नी- 
करण से होता है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक माधुनिबीकरण और राजनीतिक विकास 
में लक्षणों की दृष्टि से मौलिक अन्तर नही पाया जाता है। किस्तु, वारीकी से देखने पर 
राजनीतिक आधुनिकीक रण, सप्रमणशील समाजो की राजनीतिक व्यवस्याओं में आते 
वाले सरचनात्मक तथा सास्ढू तिक परिवर्तनों तक ही रीमित है । यद्यपि इससे राजतीतिब' 
व्यवस्या की उप-व्यवस्पाओो, राजनीतित्र सस्कृद्ति तथा उतको श्रक्रियाओं में आगे वाले 
परिवर्तनों का बोध भी होता है, परन्तु इससे राजनीतिक «यवस्था की क्षमता, उप- 
व्यवस्थाओं को स्वायत्तता इग्यादि का सकेत नही मिलता। इस प्रकार, राजनीतिक 
विकास न तो आधुनिकीकरण की पग्रक्षिया का परिणाम कहा जा सकता है और न द्दी 
राजनीतिक आधुनिकीकरण वा पर्याय साना जा सकता है। यद्यवि राजनीतिक विकास 
ओर राजतीतिप आधुनिवीकरण ग॒त्यात्मक अवधारणाएं हैं और तुलनात्मक राजनोतिक 
अध्ययनों मे इनका विशेष हूप से प्रयोग उपयोगी निष्कर्षों तक पहुचागे में सहायव होता 
है, फिर भी दोनो में काफी अन्तर पाए जाते हैं। 

_डुछ विद्वान, जिनका हम राजनी तिक आधुनिकोकरण के विस्तृत विवेचन में उल्लेख 
करेंगे, उपरोक्त विचार से राहमत नही हैं। उतके अनुस्तार राजनीतिक विवात्त की अव- 
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धारणा सौमित और स्थेतिक (हव०) है। क्योकि, इसका सम्बन्ध प्रमुपतया सरचनाओं 
के सस्थाकरण से है जबकि आधुनिकोकरण वे राजनीतिक पक्ष जा सम्बन्ध अ्रमुयतया 
सास्हू तिक परिवर्तनों से है। इन विद्वानों की मान्यता है वि इससे राजनीतिक विक्ाम का 
सम्बन्ध औपदारिकताओं से जुड़ जाता है जबकि, राजनीतिक आपुनिकीक रण का सम्बन्ध 
वास्तविक्ताओों से अधिक होता है। इस राम्वन्ध में हम विद्वानों में मतभेद ही अधिक पाते 
हैं। जब तक सब विद्वान राजनीतिक विकास और राजनीतिर आधुनिकीकरण ने अर्य॑ 
और लक्षणों पर सहमत न हो जाए तव तक इन दोनो में कौत-सी अवधारणा व्यापक और 
बृदत्तर सदर्भ रखती है कह,सरना सम्भव नही है। उदाहरण के लिए, अगर ल्यूशियन पाई 
के अनुसार राजनी तिक विकास रा अर्थ और लक्षण (समानता, क्षमता और विभिस्तोवरण) 
लिय जाए तो यह राजनोतिक आधुनिकीररण के मुकावले मे सीमित बन जाती है । 
अगर इसका आम के द्वारा बताया गया अर्य और लक्षण (भूमिका विभिन्‍नीय रण, उप« 
व्यवस्था स्वामत्तता और लोक्कीकरण) लिए जाए तो यह राजनीतिक आधुनियोक्षरण 
से अधिक सर्व ग्राही अवधारणा वन जाती है। इसो तरह, जाग्वाराइब के द्वारा उल्लेषित 
लक्षण (सामाजिक सामजस्य, सहमागिता, समनुरुपता, प्रतिनिधात्मकता, बैघता और 
प्रयोज्यता) इसको इतनी व्यापक्र अवधारणा दना देते हैं कि राजनीतिक आधुतिरी- 
करण इसका परोक्ष रूप से परिणाम वन जाता है। 

निष्कष में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक विवास और राजनीतिक आाधुनियी- 
करण पर इतना मतभेद बना हुआ है जिसुनिश्चित रुपसे कुछ कह सबना कठिन है। 
उदाहरण के लिए, आयस्स्टेंड ने राजनीतिक आधुनिकोक रण की प्रक्रिया को प्रकार्यात्मक 
(अत्यधिक विभिन्‍नीडृत राजनीतिक सरचनाओ वा विकास, वेन्‍्द्रीय सरकार वी गति- 
विधियों का बढता हुआ विस्तार और परम्परागत अप्रिजनों का शवितहीत होगा और 
इसके परिणामस्वरूप केर्द्र और वृहृत्तर समूहो के मध्य पारस्परिक्ता और अन्त किया में 
बुद्धि और उध्वंगामी या उभरतो सरचताओं को सामय्य॑ निरन्तर परिवर्तन का मुद्ादला 
करने और दीघंकालिक विकास लाने वाली हो जाना) तथा ऐतिहाप्तिक (मध्यम वर्ग 
निर्णय केन्द्रों मे सम्मिलित किये गये और दूपतरी अवस्था मे जनता दो पूर्णतया निर्णय 
केन्द्रो मे सम्मिलित बरना।) दृष्टि से देखकर इतनी व्यापक अवधारणा बना दिया है कि 
यह राजनीतिक विकास से किसो तरह सीमित नही रह जातो है। अत इन दोनो वे बारे 
में सापेक्षता वाले निष्कर्ष इनके अर्थों व लक्षणों विशेष से जोडकर ही नित्राले जा सकते 
हैं। इसलिए हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नही पहुचक्र, इस विवेचन को यही समाप्त 
कर रहे हैं। 


राजनीतिक विकास के स्तर या अवस्थाएं, (6७2८६ ७ ए०७८८० ऐ७५६/७९७ 
ग्रधा) 
राजनीतिक विकास के स्तर या अवस्याओ का विचार अं शास्त्र से लिया गया प्रतीत 
होता है। रोस्टोव ने अपनी पुस्तक स्टेजेज ऑफ इकोनोमिक ग्रोय में आथिक विकास ने 
विभिन्न स्तरों के विचार का विकास किया है। इससे यह प्रेरणा मिली कि राजनोतिक 


घुलनात्मक राजनीति वै उपागम (2). 235॥ 


दिकास ने भी विभिन्‍न स्तरो के बारे में सोचा जाने लगा। राजनीतिक विघारव भी पह्‌ 
मांगते लग्न कि विश्तेषणात्मक आनुभाविकता की दृष्टि से राजनीतिक विकास बेः 
सुनिश्चित परिचालन और स्तर हो सकते है जोप्रतिमावित परत और भ्रविध्यवाणी करने 
योग्य अनुष्तमों मे से गुजरत से लगते हैं। ऐसा माना जाने लगा कि हर समाज में आधिव 
स्तरों वे अनुक्रम के अनुसार अवश्य ही राजनीतिक विकास के स्तर होते टै। अत रोस्टोव 
के विचारों का राजनीतिक विकास ने र्तर-निर्णय या स्तर-अध्ययन पद निश्चित प्रभाव 
माना जा सकता है। जाग्वाराइव का मत है वि. “मैं इस बात पर जोर देकर कहता हू कि 
व्यवत या अव्यदत्त ढग से वे सब विचारक, जो राजनीतिव' विवास को प्रत्रिया के रूप में 
चेते है, रागनी तिब विकास को ऐतिहासिक्ता और विश्लेपणात्मकता की दृष्टि से अमि- 
जशञाननीय निश्चित स्तरों के क्रम मे प्रस्तुत करते हैं ।/77 अत राजनीतिक विकार के 
विभिप्त स्तरों के सम्बन्ध म॒ कुछ विचारकों के विचारों का सक्षिप्त विवेघन दिया जा 
रहा है। 

(क) हण्टिगटन के विचार (7८ ४८७७ ० प्र000॥800)--हण्टिगठन ने अपने 
एक निवाध 'पोलिटिक्ल डेवेलपमे/्ट एण्ड पोलिटिक्ल डिके' में राजनीतिक पतन की 
बात कहते हुए राजनीतिक विकास के अवस्थावादियों पर गम्भीर आरोप लगाए मौर 
इस विवेचन प्रत्निया में स्वय ने राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरो मी बात कही । उसने 
सीन प्रमुष परिचालन सेटों की बात कही है जिनका उन राज्यों से सम्बन्ध है जिल्होने 
सफलतापूर्वक राजनीतिक विकास वी निश्चित अवस्था या उससे आग्रे बी अवस्था तक 
विकास कर लिया है। इस प्रकार, उसने राजनीतिक विकास वे तीन स्तर विशेष माते 
हैं। सक्षेप मे यह दस प्रबार है 

(3) पत्ता की बुद्धिसिगतता का स्तर, जिसम अनेको स्पातीय सत्ताओ के स्थान पर 
एव नेर्द्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। इसे वह रुत्ता वे नेन्‍्द्रोकरण बी अवस्पा 
कहता है। इससे उसका तात्पर्य यह है कि राज्नीतिक विकास भा यह वह स्तर है जब 
सत्ता के स्रोतों वे रूप में एक ही केन्द्रीप सत्ता-अभिर्रण या प्रररण स्थापित हो जाता है। 

(॥) नये राजनीतिक कार्यो का विभिन्‍्गीव रण और उनके लिए विशिष्ट सरचनाओं 
का विकास, राजतीतिक विनास की प्रत्रियाका दूसरा स्तर है। इसमें राजनीतिक 
अत्रिया मे नवीन राजनीतिक कार्यों के निष्पादन प्म्मिलित हो जाते है और इसके 
निष्पादन के लिए उपधुवत मरचनात्मक व्यवस्था का विकाप्त हो जाता है । 

(9) अभिवृद्ध सहभामिता जो परिसरीय सामाजिक समूहो ओर समाज के भागों को 
धीरे-धीरे कै द्वीय सत्ता म सम्मिलित रूरने का स्तर है । 

हृष्टिगटन की मान्यता है कि विकास की यह अ्रक्तिया तभी सम्भव होती है जब यह 
कप की प्रधालन या क्रिया-स्तर क्रमिक रूप से उपलब्ध किये जाए जिसमे से 
दायरे मय सा वे करत दो। वार कण हक. यह दस 

ही राजनीतिद विकास के रूप मे स्तर बन सकता है, अर्थात 
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प्रषम के शाइ दूसरा और फिर तीसरा स्तर वा सकठा है। उसने स्पष्ट क्या है डि इन 
तौनों का एक्नदूसरे के उपर-ोचे या साथ-साथ प्रचातन घातक होता है और उपमे 
राजनीठिक विक्षास नहीं, राजनीविक पठन आठा है। वह यह स्वीकार करता है ढि यह 
हीनों एक साथ, एक-दूसरे के ऊपर प्रचातित हो सकी हैं जैसा बाज अधिकांश विकास- 
शीत राज्यों में हो रहा है, किन्तु, उस छवस्पा में यह विजश्ात्ञ को घातक अवरोध अवस्या 
हो जाएगी । इस प्रकार दौनों अवस्घाओं का एग-दूसरे के पहले आरोहर न हो या तोर्नों 
एक साए॑ प्रचालित न हों उससे बचाव के लिए वह दो सुझाव देता है। प्रथम सुझाव 
में यह बहा गया है कि ऐसो अवरपा से बचने के लिए सचालन (8007॥.23005) प्रत्रियां 
को इतना धीमा कर दिया जाए जिठसे परिसर से ब्यक्तितयों का केन्द्र में आता उतनी 
पूर्ष आत्मसाठवा के अनुसार हो हो । दूरा धुझ्ाव यह है झि सम्पाओं के निर्माण को, 
जो उसके अनुसार राजनीतिक दिरास का प्रमुद्ध साधन है, प्रोत्साहिद किया जाए। 

यह सब बठाते हुए भी हस्टियटन के विच्यार्रों में राडदीतिक पतन को बात ही छाए 
रही है। रहो कारण है कि वह राणनीठिर पतन गा विस्तृत विवेचत करते हुए 
राजतीतिक विकास की अवस्याओं के विद्यार को आलोचना करता है। किन्तु, इस 
आतोचता का यह ठात्वय नही है कि वह स्वयं राजनीतिक विकास के स्तर नहों मानता 
है। दास्तव में, उसकी शिकादव उन राजवीतिर विकास के स्त॒रवादियों से है जो यह 
मानते हैं कि विस्तस को एक अवल्यां तक पहुचना स्वत हो दूसरों अवस्था को मोर 
अद्गसर होते का मार्ग छोच देठा है। उसका अभिमव है कि ऐसा न होकर कोई समाज 
दूसरे स्तर से तीसरे शी तरफ नहीं बढ़कर प्रधम स्तर को तरफ भी मुद सगठा है। 
विजासधील राज्यों में ऐसा ही हो रहा है बौर इसका प्रमुख कारण उसके अनुसार एक 
स्त॒र का दूसरे स्वर के साथ-साय प्रचातित होता है॥ इसलिए उसने राजनी ठिकू विजास 
की स्वर प्रक्रिया को एक मार्गी नहीं झातकर इस सम्बन्ध में रुछ निष्कर्ष इस प्रकार 
बताए हैं--(+) राजनीतिक विकास अप्रत्यावउंदीय (77०5७89८) या ऐसी प्रक्रिया 
नहीं है जो उच्दी नहीं जाठो हो । (ख) विकासदोल राज्यों मे हो रहे सब राजनीतिक 
परिवर्तेत राजनीठिक विकास नहीं माने जा सकते हैं। (८) राजनोतिर विकास के विकास 
स्वर बनुकम मे प्रचालित नहीं होते हैं बरोकि अन्य कई ठप्य बोर परिवर्य ऐसा नहीं 
होने देते हैं। (घ) राजनीदिक विकास मे आधुनिकोकरप और ओऔद्योगिकेकरण सम्मि- 
चित नहीं हैं। यह प्रक्रिया इससे स्वायत्त है और इनका परिणाम नहों होतो है 

(स) मापन्स्टेड के दिचार (६:5८750307% ध्व८४5)-- आउरस्स्टेंड ने को राजनी विक 
विकास के स्तरों और आधारदूत प्रवातनों को, अदोठ को विशायशीच व्यवस्याओं के 
ऐठिहापिक विश्लेषण और सामान्य ठिद्धान्दों को अठोत की प्रत्रियाओं के आधार पर 
स्पष्ट क्या है। बह राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को आशुनिक स्थिति में आवश्यक 
रूप से दो स्वरों में विधक्त पाठा है। यह बदस्थाएं हैं--(क) छोमित आधुनिकोक्रण 
का स्वर, जिसे वह परक्चिम में अद्ारहवी बोर उन्‍्नीसवों सदी के विकास के स्तर के 
झाष ऐविहामिक दृष्टि से जोडठा है और इठमे वह मध्यम वर्य के लोगों को निर्मय-केन्द्रो 
में सम्मिलित बरना और सान्द्ृविक सौकि होजरप ठदया वैद्ञादिक प्रौद्योगिक विकास 


सुलनात्मरू राजनीति के उपागम ( है) 3 अवओ 


सम्मिलित कस्ता है ५ (छ) झत-आघुनिकी करण का स्तर, जिसे वह पश्चिम मे बीसवी 
रूदी के विशाल के स्तर के साय ऐतिहासिक दृष्टि से जोड़ता है और इसमें वह जन- 
साधारण को निरयेय वेस्यों में उस्तिलिय करना बौर बहुत बड़े पैमाने पर विशान और 
प्रौद्योगिकी का विस्तार और प्रदार सम्मिलित करता है । 

आपस्सैंड का कहता है कि बिल शतारिसयों (8दी मौर 9वी) मे जो समाज 
सीमित आधुनिकीकरय के स्वर का राजनीतिक विकास नहीं कर पाए थे उतमे आज 
दोनों स्तरों का अरछादन (०६थए३७०४८७) राजनीतिक ब्यवस्थाओं पर भरपधिक दपएद 
उत्पस्त कर देता है जौर राजनीतिक ध्यवस्पा को सोडने की स्थिति उत्पन्न करता है 
डिससे तभी बचा जा सकता है जब जनसाधारण का समुचित छम्ाजोकरण कर लिया 
जाए और समाज म जोडने वाली त'क्तो को सबसे बनाया जाए। 

(गे) आमन्‍्द् के विचार (3 :9070$ ५८७४)--हैंप्टियटन और आपन्‍टटैंड मे राज- 
नीतिक विकास की प्रत्यक्ष रूप के चर्चा नही की है | हप्टिगटन राजनी तिक पतन के विधार 
म डूब रहकर राजनीतिक विकास के स्तरों का विवेचन ररता रहा है। इसी तरह, आयन्सस्‍्टेड 
राजनीतिक आधुनिक्रीकरण ओर राजनोतिक विकास को एक सा मातकर आधुत्तिकी- 
करण के स्तरों क साथ राजनीतिक विकास के स्तरों को जोड देता है। किन्तु, श्राभस्ड ने 
राजनीतिर स्पदस्पा पै ही सम्बन्धित अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर 
राजनीतिक विकास के स्तरों को विवेचित किया है। उसने राजनोतिक विकास के चार 
आधारभूत प्रभालनो (79००॥०7$) भौर स्तरो का उल्लेख किया है। यह चार स्तर इस 
प्रकार हैं-- 

(क) राश्य विर्माण (६8८-9ए०0/78) का स्तर--इसमे (।) केसरीय सत्ता का 
निर्माण, (४) इस सत्ता का राजनीति मे प्रवेशन और (॥7) विभिन्‍न समहो का केस्द्रीय 
छत्ता के अधिषार क्षेत्र मे एरीकरण होना सम्मिलित होता है। 

ऐ (घ) र्प्टननिर्माण (73007-0७॥6708) का स्तर--इसमे (7) निष्ठाए मोर 
प्रतिबन्धताएं उत्पन्न करना, जिससे (7) विदेशों के समर्थन बद जाए, सम्मिसित 
द्वोता है। 

(ग) सहमाधिता का स्‍तर--इ तमे राजदीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित 
ह रे समाज के स्तरों /#203) को आिवृद्ध और व्यप्श्क्त बाबर साम्यिलित 

(घ) वितरण (8)5990007) का हतर--इसमे सामाजिक जीवन ने लिए साभों को 
पुन विधररिण की अनेक विधियों के द्वारा सदकी पहुच मे लाना सम्मिलित होता है। 

आमन्‍्ड की सान्‍्यता है कि जिन समाजो मे शज्नीतिक विकास हआ है और जिन 
समाजोी में राजदीतिक विकास का मतिम स्तर आ गया है वे सद इ्मी अनुक्रम से शक 
स्तर के बाद दूसरे स्तर मे पहुचे हैं भौर विकासशील राज्यों में मी यही अनुक्रम रहना 
आवश्यक है दल अनुसार विकातशील राज्यों मे और रुछ अन्य अद्धिव सित व्यव स्वाभरी 
मे इन सभी विकास स्तरा वे अशछाइत या इनको एक साय चलान बे ब्रवसनों ते शज्ञ- 
नीतिक व्यवस्था पर अधिश बोझ पडने लगठा है जो व्यवप्पातों को विशधण्टित भ शोसा 
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स्तर से ही होता है। (ग) राजनीतिक विकास के हर स्तर की अपनी विशिष्टताए होती 
हैं जो आय स्तर पर अधिक से अधिर आशिव रूप मे ही पाई जा सकती हैं। (घ) 
राणनौतिर विकास का एक स्तर पूर्ण रूप के प्राप्त होठे के बाद ही उसके आगे ये त्तार 
पर जाना सम्भव है, अर्थात आर विकास के अनुक्रम मे पहले का स्तर पूर्णतया श्राप्त 
नही हुआ है तो उससे आगे का स्तर कभी भी सफलतापूर्वक प्राप्त नही किया जा सकता। 
(पथ) राजगीतिवा विकास के विभिन्‍न स्‍्वरो का आनुभविक पर्यवेक्षण या अवलोकन 
सम्भव है । इसवा आशय यह है कि विकास के विभिन्‍न स्तरों को घुनिश्चित भ्रविधियों 
हार! भाषना सम्भव है ( (छ) दो ऋतिक स्तरों का अशछादन सम्मव है. किन्तु, सीमित 
रूप मे ही यह हो सकता है तथा अक्रमिक स्तरों में यह असम्भव है। उदाहरण के लिए, 
प्रभम और दूसरे स्तर में कुछ सीमित-सा अशछादम हो सकता है, किन्तु प्रघण और 
दूसरे स्तर में ऐसा अशछादन बिल्कुल असम्भव है। 

राजनीतिक विकास के स्तरों के सम्बन्ध में ओरगेन्स्की की उपरोक्त मान्यताओं के 
आप्रार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक विकास वे निश्चित स्तर तो होते हैं, 
उतकी अपनी पूथक-पृथक विशिष्टताए भी होती हैं, किन्तु, एक स्तर और दूसरे स्तर के 
बीच निश्चित सीम।-रेखा ज्ञान की वतंमात सोमाओ में खीच सकता सम्भव नहीं है। इसी 
कारण, मो रगेम्सकी दो क्रिक स्तरों मे सीमित अशछादन स्वीकार करते हैं। इस विवेचन 
सै यह बात भी स्पष्ट होती है कि जब तक पहले का स्तर पूर्णतया प्राप्त नही कर लिया 
जाएं, राजनीतिक विकास का उससे आगे का स्तर कभी भी सफलतापूर्वक ढग से प्राप्त 
नहीं हो राकता । इन बातों वे सदर्भ मे उसने राजनी तिक विकास के चार स्तर स्वीकार 
किये हैं जो इस प्रकार हैं--- 

() प्रादिम एकीकरण की राजनीति (9०॥0०5 ० फ़ाशाए९ प्राशीए्या।एणऐ 
(0) भौद्योगिकीक रण की राजनीति (90005 णी ॥00#%घथ$0 ०), ([॥) राष्ट्रीय 
लोक-कल्याण की राजनीति (90॥05 ण वरा/णा४। छ्यध्ि०), (९) समृद्धि वी 
राजनीति (9०0४ ० ४00790थ॥८७८) 

(0) ओरगेन्स्की के मनुसार राजनीतिक विकास का पहला स्तर आदिम एकीकरण की 
राजनीति का है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसब्या पर प्रभावशाली 
राजनीतिक एव प्रशाप्तनिक नियक्षेण स्थापित बरती हैं। ऐसी बेन्‍्द्रीय सत्ता का निर्माण, 
निश्चित भूमाय और सुस्पप्ट जनसद्या या जनसयुदायों से राम्बन्धित होता है। अगर 
इसको परप्परागत ढयग से देखें तो यह स्तर राज्य की सुस्थिरता का स्तर है जिसमे राज्य 
के चारों तत्व--जगस दया, निश्चित भूमाग, संगठन या सरवार तथा सम्प्रभ्ता-- विद्यमान 
होते हैं। मठारहवी शताब्दी वे मध्य तक का पश्चिम के राज्यो का विकास स्तर इसी 
प्रकार का कहा जा सकता है। 

(॥) राजनी तिक विज्याप्त का दुसरा स्तर भारयिक दृष्टि से औद्यो गिकीक रण की प्रक्रियाओं 
तया सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवतनों से सम्बन्धित है जिसमे नये वर्ग 
निर्मित होते हैं, राहमागिता का विस्तार मौर अभिवुद्ध राष्ट्रीय एक्रोकरण होता है। यह 
स्तर ऐतिदाशिक दृष्टि से सम्पन्त हुआ है और विप्वेषण की दृष्टि से तोन वैकल्पिक 
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सम्मावनाए पस्तुत करता है। यह तीन वैंकल्यिक सम्पावनाओं दाले प्रतिमात इस 
प्रकार हैं-- 

(भ) बुर्डुआ या मध्यवर्गोय मॉडल (80078८०५ »000४)--पह आधुनिक परिचमी 
लोकतन्त्र से भिन्न प्रतिमान है। इसमे श्रमिकों वो कीमत पर पूजीन्‍मचय होता है शिन्‍्नु, 
इस पूजी-सचय के साधन निजी रहते है और यह गुप्त दय से ही किया जाठा है। इस 
मॉडल म नये बुर्जुआ, क्रिति या धीरे-धीरे सत्रमपता से पहने के अभिजाततत्नी अभिननों 
को हटा दत हैं और स्वय शासन पर छा छाते हैं। 

(व) स्टालिन का मॉडल (5४४॥४४६ ४००४)--इसमे श्रमिकों ही कोमठ पर पूजी- 
सचय होठा है किन्‍तु, पूजी-सचय के साध्ठत नये वर्ग के हाय में होते हैं, जो झुने रूप से 
ऐसा करके, पहले के अभिजनों या मध्य वर्ग को शकितिवूर्वेक् व क्रातिकारी साधनों से हुदा 
कर स्वय नौकर रभाही का एक नया वर्ग बत जाते हैं। 

(प) समन्दयी मॉडल (5४४८४४० 3०7 ८)--यह इटली के सदर्भ में फाठिम्म का 
विश्येप प्रतिमान है, जिसम पुराने और सये अमिजनों में समस्वय रहता है और एक 
स्वेच्डाचारी राज्य, समखय कराते वाले मध्यवर्गीय हृपरकों के हितों को रक्षा करता ६ 
ओौर घीमी गति से पूजी-सचय श्रमिकों की शोमत पर होता रहता है। 

000) राष्ट्रोय लोक-कल्याय की राजनीति का यह झ्वर पहले वाले स्तर के पूजी- 
सचय को प्रक्रिया को उलट देने वाली प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है॥ इससे पहच वाले 
स्तर में पूजीसचय जनता को कोमत पर दिया जाता है किस्‍तु इसम जनताकों 
पूजो द्वारा शोषाय से मुक्त रखा जाता है और ब्यापक पैमाने पर बटुत बढ़ हुए पूजो 
साधना को जदता में पुन विचरित ढरक जन-सहमादिता को सम्मद बनाया जाता है। 
यह जन-सहभागिता लोकतन्न की स्यापक हो यह आवश्यक नहीं है। 

ओरमन्स्की को मान्यता है हि राजनीतिक विकास के स्तर के मो तीन देंड़ ल्पिक 
मॉडल ऐविद्वासिक्ता और विश्येपणात्मक्रता को दृष्टि से देखे जा सकते हैं । यह तोन 
वैकल्पिक मॉइल इस प्रकार हैं-- () जन लोकतन्त्र (१35५ 70८00८०८)), जिसमे 
मताधिकार का विस्तार और उपभोक्ता वस्तुओं तक सर्वंसाधारण की पहुच होतो है। 
(2) नाजोबाद (०25४), जिसमे अधिक भावतात्मक या अवुद्धियात सहमागिता और 
सतुध्टीक्रण रहता है। इस स्तर पर राज्य स्वेच्टाचारी तया जनता की एकता का प्रतीक 
होता है। (3) साम्यवादी (00ग्राप्मएण्त5ए) मोंइल, जिसमे लोककत्याणकारी राज्य के 
लक्षण, जनता को प्रतीकात्मक जन-सहमागिता, सर्वाथिवञारों शासन और साम्यवादी 
दल की अधिनायवता होती है। 

(0) समृद्धि की राजनीति का स्तर जो कि आजकर अमरीका में जान लगा है। 
यह स्वर वैन्नानिक प्रविधियों और अयधिक परिप्डृत उपक रपों से अत्यधिक उत्पादकता 
(पफ्टाक्ाण्वचदपप्रफ) का है जिसमे ह॒रैक के लिए कस्तुओं! की सामान्य उपलब्धि 
रहतो है। बह राजदीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इसमे कार्य करने को 
बादश्यजता म कमी हो जाती है जिससे उत्पादक रोजयार भो कम हा जाता है डिन्‍्नु 
संगठित श्रमिर्े की शक्वित बढ जाती है। ऐसे समाज में आथिक से हटफर, राजनीतिक 
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मानव के सामान्य सामाजिक सास्ट्ृतिक विकास, जिससे उसका मानवीय और प्राकृतिक 
पर्यावरण पर नियस्त्रण बढता जाता है, से सम्दन्धित है और बानुमविर दृष्टि से यह जैसा 


राशतौतिक विशस है ह्तरो के विविध दिदार 


सत्ता की बुदिसगतता 
! हुश्डिल्टन जदौन राजदौशिंग बायों का विधिनोगरण 
अमिरद्ध धदमादिता 


[सोमित आपुनिकोकरण 
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राज्य तिर्माद 
राष्ट्र तिमश 












आदिम ऐरजरण शो राश्तीति 

अछोगीष रण दो राजनीति 
(२) बुर्जुछआ या मध्यवर्गीय प्रतिमान 
(ख) ह्टालित हा प्रतिमान 
(7) समदयी बतिबात 

राष्ट्रीय लोक क दाण को राजतोति 
(₹) जत-खोरतंजत्र प्रतिप्रात या मॉडल 
(ख) नाओी प्रतिपान 















(ग) झास्पवालों प्रदिमात 
' झघृद्धि की राजनोति 


राजनोतिक विकास के स्तरो के विदिध विचारों का रेखाचित्र 
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वास्तव म इतिहास मे घटित हुआ है उम्र पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से समाजीए 
विकास (50८८६ 0९४८०फ्॒णालाए) के वास्तवित्र या ययाय॑ स्तर इस ब्रकार रहे हैं-. 
(3) समाजीकरण ($०टाटॉडएड000) 
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(ग) राजनीतिक एकौकरण (छठाहल्क पशट्व/0फ्रो 
(ब) जतिरिकत समावीय बिस्तार (6४08 5०एलंब्रो छफुष्कआ०ण्णे 
(स) अन्त समाजीय विविधीकरण (76 ३०लंटॉंड] ताएटाशीए्वाएए) 
(॥) सन्त्रीकरण (ग८णै।80/23॥070) 
(अ) भौयोगिकोकरण विस्तार (09॥स्‍5(04॥24007) 
(ब) बन्तर्राष्ट्रीय प्विस्तार (रायक्ष।008 हहप्ाभणा) 
(स) राष्ट्रीय विविधीकरण (प्रा वाए्टाशल्थिएणा) 
(7) स्रामाजिक सगठन (इकुराए-078०॥8207) 
(भर) सामान्यकृत संगठन (ह९४शश्को226 0हि.४53007) 
(ब) भन्‍्ार्राष्द्रीयकरण (0/९0॥80073॥38॥0॥) 
(सर) पुन मालवीकरण (अ-्मानवौकरण) (व्वाणाक्रगाशबाणा छा 66- 
कफगाशा।28007। 
जाग्वाराइब ने समाजीयकरण के स्तर का भर्थ करते हुए बताया है कि यह समाज पर 
राजमीतिक निमत्रण की स्थापना वा स्तर है। इसके तीन उपवर्ण होते हैं जो क्रम से प्राप्त 
होते हैं। पन्त्तीकरण से प्रकृति पर समाजीय नियन्त्रण का आशय है। इसके भी तीत उप 
स्तरों की चर्चा की गई है। स्लामाजिक समठन से समाजीय स्व-नियन्त्रण का अर्थ लिया 
गया है भौर इसमे भी तोग उप-स्तर होते हैं। इश प्रकार, जाग्वाराइब द्वारा प्रतिपादित 
राजनीतिक विकास का पहुंता स्तर ओरगेरस्फी के द्वारा प्रतिपादित "आदिम एकीकरण” 
के समान है। इसका दूसरा स्‍तर उसके “ओऔद्योगिकीकरण के स्तर के समान है। 
जाग्वाशइय के द्वारा प्रतिपादित तीसरा स्तर, ओरगेम्स्की वे “राष्ट्रीय-लोक कल्पाण' और 
'समुद्धि को राजतीति' के तीसरे और चौये स्तर के समान है। किन्तु, इनके उप-स्परों 
को लेकर दोनो ये स्तर विवेचतो मे पर्याप्त अन्तर है जिनकी बारीकी से जाने की यहा 
मावश्यवता नहीं है । 
प्रकार्थात्मक दृष्टिकोण से जाग्वाराइब ने विकास के चार स्तरी को प्रमुध माना है। 
उसका अभिमत है कि अगर हम इस दृष्टिकोण को लेकर राजनी तिक बिकास को प्रक्रिया 
(राजनीतिक से जाग्वाराइब रा आशय अभिवृद्ध राजनीतिक आधुनिकोकरण और 
सस्याकरण से है) का समाजो के किसी ऐतिहासिक काल मे पहले दृष्टिकोण मे बताए 
गण्मे सती को प्रशातत पे रडजे जाए: स्तर हि करें को विफकालिडिए कार स्तर अनुया 
रूप से स्पष्ट होगे-- (क) मॉडल-निर्माण (77096] ७॥078), (शव) राज्य-निर्माण 
(82(०%्र|070१8), (ग) राष्ट्र-निर्माण औौर (0४प०7-७७079), (घ) सामजस्य- 
निर्माण (0003८॥575-090708) 
< जाग्वाराइव की मान्यता है कि राजनीतिक विकास का पहला प्रकार्यात्मक स्तर 
मॉडल निर्माण का है। यह वह स्तर है जब सत्ता में परिवर्तन जाता है। यह सत्ता परि- 
बर्तन पहले वाले सत्ताघारियो वे स्थान पर केवल दूसरो का सत्ता से आना मात्र होतो 
पो इनते नये विकास-अभिमुखो राजनीतिक ढाचे या योजताएं बन ना है जे 
हु ए बनाया जाना है जो वास्तव 
में नया राजनीतिक मॉडल वनाना ही है। दूसरे क्तर हे ८ शत राजनीतिक मॉडल के 
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अनुरूप शासन तन्त्र को बनाना या सुधारना है तथा तीसरे स्तर पर राजनीतिक शकित 
सरचनता वो बुदह्त्तर समाजीय व्यवस्था के साथ मेल बैठाने की अवस्था में या समाजीय 
व्यवस्था को राजनीतिक शक्ति व्यवस्था के साथ मेल बी अवस्था में साना है। ौये स्तर 
में, सम्पूर्ण समाजीय व्यवस्था को नई सत्ता वे साथ समग्वय भी अवस्था में लाकर 
सामजस्य स्थापित शरने का प्रयत्न किया जाता है। 

इस प्रकार, जाग्वाराइव ने राजनीतिक विरास के विधिन स्तरों का यधायंवादी तथा 
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, दोनों से ही विवेचन किया है। कित्तु राजनीतिक विकास के 
प्रारम्भिक अध्येता को जाग्वाराइव का यह स्तर निर्धारण और विभिस्न स्तरों का 
विवेचन कुछ जटिल सा लगैगा। ऐसा लगना इसलिए भी सम्भव है कि जाग्वाराइब के 
द्वारा किये गये विवेचन को यहा बहुत सक्षेप मे ही विवेचित किया गया है। इसबा विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत पुस्तक को सोमाओं के दारण ही नही किया गया है । अत इस सम्बन्ध 
में अधिक गहराई में जाने के लिए जाग्वाराइब द्वारा लिफित पुस्तक पोलिटिकल डे बेलप- 
मेन्ट ए जनरल थियोरी एण्ड ए लेटिन अमेरिकन पेप्त स्टडो देखना उपयोगी होगा। 

राजनीतिक विकास की व्यादया, अप, लक्षणों और स्तरों है विवेषत वे साप अगर 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण के प्रयत्नों की सक्षिप्त चर्चा नही करेंगे तो यह 
वर्णन अधूरा ही माता जाएगा। राजनीतिक विवास के सिद्धान्त निर्माण का स्ंप्रषम 
भ्रषाप्त आमन्ड का हो रहा है। दाद में ह्पूशियन पाई, आपस्स्टंड, पेनोक और हण्टिगटत 
ने इसमे योगदान दिया। झित्तु राजनीतिक विकार के व्िद्धास्त निर्माण में सर्वाधिक 
पोगदान रिग्स और हेलियो जाग्वाराइद का ही माना जाता है। इस्होंने गातनीतिक 
विकास पर सम्पूर्ण धितन को एवं सैदारितिण सूत्र में बाधने का प्रयास हिया है! 
जाग्वाराइव द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त अधिक व्यापक और गहनतम है कितु अत्यधिक 
जटिलता के कारण इसको यहा नही दिया जा रहा है। रिग्सगा सिद्धाग्त भी यहां 
सक्षेप्र में ही दिया जा रहा है। 


रिग्प द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास का सिद्धान्त (वरच्0३ गे 
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रिग्स का मत है कि पश्चिमी राजनीतिक मस्थाओ का अपनाता पाएचात्य संस्कृति 
के प्रतिमानों को अपनावा नही माना जा सकता है। इसी तरह बह तकनीकी परिवतंनों 
और सास्कृतिक परिवर्ततों में अन्तर करता है और यह निष्कर्ष तिवालता है कि राज- 
नीतिक मस्याए तकनीकी प्रगति का परिणाम होती हैं। स्ास्कृतिक विकासों परे इनकी 
उत्पत्ति नही होती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दलो की हृथापता टेबनोलॉजी का 
परिणाम है और पश्चिम को तरह साम्यवादी राज्यों को भी स्वीकार है । उसने राज- 
मेकतिक विकास के सरचवात्मक और प्रकार्यीत्मक गवश्लेपणे। में बन्तर कर्रत हुए यह 
निष्कर्ष नियाला है कि सरचनान्‍्मक विश्वेषणों मे सरचनाओ बी ही महत्त्व दिया गया 
है और रा प्रकायों मे हुए परिवर्तनो वी अनदेखी कर दी गई है जबकि, प्रकार्थात्मक 
दिश्लेपण मे प्रकार्याप्मक परिवर्तंदों पर अध्यधिक बल दिया गया है और सरचनात्मक 
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परिवतनों की अवहेसना ही हुई है!!* उसने राजनीतिक विकार के सिद्धान्त में सरचना- 
त्मक परिवतेनों पर अल दिया है। रिस्‍्स ने ग़रचनावादी होने के कारण अपने द्वारा 
प्रतिपादित राजनीतिक विकास ने सिद्धान्त का मूल आधार सरचनात्मक विभिन्‍्तताओ 
को ही बनाया है। 
रिग्स, ह्यूशियन पाई के विकास समष्टि लक्षण, जो समादता, क्षमता और विभिन्‍तो- 
करण पर आधा रित है, को तेशर अपने विकास प़िद्धान्त का प्रतिप्रादन करता है। उम्तकी 
मूल मान्यता यह है कि राजनीतिक व्यवस्याओं मं जितता अधिक स रचनात्मक विभिन्‍नी- 
करण एवं विशेषीकरण होगा उनमे उतनो ही समस्याओ का सामता करने तथा लक्ष्य 
ब्राप्ति की क्षमता होगी। अगर सरचनात्मक विभिन्‍्नीकरण भोर विशेषीकरण नहीं 
होगा पा कम होगा तो उसी अनुपात मे दाजनीतिक व्यवस्पाओं में समस्याओं का 
समाधान करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। रिग्स की मान्यता है कि अगर राज 
मौतिक व्यवस्था में पर्याप्त विभिम्नीकरण नहीं है तो समानता भौर क्षमता दोनो ही 
बेमानी हो जाएगी । चूकि, अत्यधिक विभिन्‍नीकृत समाज में सरकारी सस्थाओ के विकास 
से ही ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाए व्यावहारिक बनती है जिनमें उच्च स्तर की क्षमता होती 
है और जो काफी मात्रा मे सहभागिता की समानता लाने मे सहायक होती हैं। इस 
कारण, रिग्स समानता और क्षमता को सर्वाधिक महत्त्व देता है। वहू इन में सतुलन की 
बनाए रखने का सुझाव देता है। यह सतुललम तभी सम्भव है जब 'पामप्रपी! ओर 
'दक्षिणपपी/ शबितिया दोनो ही राजनीतिक व्यवस्था मे मोजूद हो। उसके अनुसार 
बामसथी शबितिणा समानता का विकास शरती है जबकि दक्षिणपथी शमितया ध्यवस्था 
को क्षमता मे वृद्धि करती है । 
एिपस का अभिमत है कि इन दोनो मे सतुलन नहीं रहने पर राजनीतिक विकास 
"विकास-फद' (१०१ ००७४४०८७५ ४०७9) में फत जाता है। ऐसी अवस्था में राजनीतिक 
स्यवस्थाए 'बाये-दाये' के बीच अधर घूसती रहतो हैँ भौर उनका विकास रुक जाता है | 
जब राजनीति 'बाई या दाईं' तरफ अधिक झुक जाती है त॒व ही वह विकास-फद मे फसतो 
है। जब इन दोतो प्रकार की शक्तियो मे सपं होता है तो इन दोनो के द्वारा राजनीतिक 
विकास का अर्थ मसग-असग प्रकार के विकाप्तो--समानता या धमता, से लिया जाने लगता 
है। इपसे बचने के लिए यह आवश्यक है क्षि इन दोनों अ्रतियों से बचा जाय। रिग्स से 
इस सम्बन्ध में ठोक हो शिखा है कि * जब तक राजनोति दक्षिणपश्चियों और दाम्रप्रणिणो 
के बीच प्तथपं का रूप धारण किए रहती है तर तक इनमे से हर एक अपनी विशिष्ट 
मांगो, अभिवुद्ध क्षमता पा केवल समानता को राजनीतिक विकास की चरम सीमा मानते 
रहते हे । दोनो हो सम्भवतया इस बात को विस्मृत वर जाते हैं कि दोनो शिश्वान्तो मे 
सतुल्नन स्थापित करने पर ही सरचनात्मक विभिन्‍नीकरण के स्तर को ऊपर उठाना 
सम्भव होता हु और इससे समानता और क्षमता के दोनो ही गत्तव्यो को अधिकाधिक 
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मात्रा मे प्राप्त कर करना सम्भव होता है" अत विभिन्‍नीकरण वा स्तर तमी ऊपर 
उठ सकता है जबकि इन दोनो लक्ष्यों में सत उन प्राप्त बर लिया जाएगा । इससे समावता 
और क्षमता में अभिवृद्धि हो जाती है। 

रिग्स का कहना है सहि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणपयी या वामपथी दिशा 
में बहुत दूर तर चली जाती है तव वह राजनीति विकास-फद में फसकर यातो 
पतन की अवस्था की ओर अग्रसर होती है या फिर विश्वडित हो जाती है। यह खतरा 
परम्परागत और आधुनिव दोनो ही प्रकार की राजनीतियो से कही अधिक सक्रातिवाप्तीन 
शाजनी तियों में विद्यमान रहता है। अत एिप्त राजनीतिक विकास के लिए अत्यधिक 
सस्याकरण को भी पर्याप्त नहीं मानता है। यहा वह हण्टिगटन से मसहमत होते हुए यह 
मानता है कि अत्यधिक सास्याकरण स्वय ही विकास फ़द” बन सकता है। भारत और 
चीन की राजनी तियों का उदाहरण देते हुए रिग्स ने यह समझाने का प्रयास दिया है कि 
एव म सर्वव्यापक्वाद तथा के न्द्रीवरण पर अत्यधिक बल दिया गया था जबकि दूसरी में 
विके द्वीकरण और विशिष्टवाद पर जोर था। इस वारण, अन्तत दोनों ही व्यवस्थाएं 
टूट गईं। एस० पी० वर्मा ने रिग्स के मत की पुष्टि बरते हुए लिखा है वि ' यूरोप ना 
इतिहास इसके विपरीत गतिवान सस्यागत परिव्तेंनों और वामपथियों और दक्षिणपथियों 
के बीच में बार-वार भूलते रहने के कारण परस्पर विरोधी क्षमता और समानता के 
सिद्धान्तो बे बीच नाजुक सतुलन रख सका, जिससे नई राजनीतिक तकतीकियां और 
अधिक सरचनात्मक दृष्टि से विभिन्‍्नीकृत राजनीति उत्पन्न द्वोती गईं ।/* इस प्रकार, 
रिग्स ने समानता व क्षमता के सतुलन के साथ सरचनात्मक विभिन्नीकरण को जोड़कर 
राजनीतिक विकास का एक मवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जो से द्धान्तिक परिष्कृतता 
तो रफता है किन्तु आनुभविक जाच पर खरा नही उतरता है। + 
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राजनी तिक विकास का साम्यवादी मॉडल वास्तव मे आधिक विकास औौर साम्यवादी 
क्राति को विश्व मे प्रसारित करने के माक्स और लेतिन के सिद्धान्तों के ऊपर ही 
आधारित है। इस कारण पश्चिमी विचारकों का घ्यात राजनीतिक विकास के इस 
मॉडल की तरफ अभी हाल ही के वर्षों म्रे आकर्षित हुआ है । मिलोवान डिजिलास की 
पुस्तक दि म्यू क्लास के 960 में प्रकाशन से पश्चिमी विचारक साम्यवादी क्राति व 
विशेषकर रूसी क्राति की विकास के सामान्य सिद्धान्त निर्माण में भूमिका के बारे में 
विचार करने लगे हैं। डिजिलास ने दताया कि पश्चिम और रूस की राजनीतिक 
व्यवस्थाओ मे सरचनात्मक समानताए, विश्येपक्र सत्ता को नियत्नित करने वाले नए 
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वर्ग के झूप मे पर्याप्त हैं। इसके वाद ब्रेजेजिन्सकी, हष्टिगटन और एलफेंड मेधर ने यह 
स्पष्ट किया कि भूमिकाओं और सरचवाबी के बढते हुए विभिन्‍्तीकरण भौर 
लौकिकीकरण से अब रूस फी राजनीतिक व्यवस्था ओर पश्चिचवम की स्वागत व्यवस्थाजों 
मे अधिक मिलान (००४० ह ०००) हो रहा है। ऐसफ्रेड मेयर ने यह स्पष्ट किया कि 
रुसी सर्वाधिकारी शासन, आतक पर भाधारित पुलिस राज्य न होकर “सम्पूर्ण मानव 
अयत्लों को राजनीतिकृत करके सम्पूर्ण मानव सम्बन्धों को सगठित भौर निपोणित करता 
है! सैटन बाठसन ने साम्यवाद को विवेचित करते हुए लिखा है ४ “यह ब्यापक 
धदनाचक, जिसमे बुद्विजीवियो के एक वर्ष द्वारा प्रेरित पिछड़े सोगों की 'पश्चिम' के 
(विषद्ध ऋति का सर्वाधिक महत्त्त का फेघल एव. उदाहरण है।”/* कोटरकी ने पिछड़े 
देशों मे राजनीतिक विकार लाने मे साम्यवाद की भूमिका को राष्ट्रवाद के अनुरूप सौर 
उसफा सहायया बताया है। इस सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने लिखा है कि “बीप़तवी सदी 
के प्रारम्भ में हस ने आधुनिकीकरण की वैसी ही समस्याओं का सामना किया जैसा कि 
पश्चिमी देशो ने किया था। किन्तु सामाजिक परिस्थितिप्रों मे भिन्‍तता के कारण उसने 
घिलन सकतीकों और योजनाओं तथा रणकौशलो (57०8/65) का विकास किया [४ 
अत झुस में साम्यवादी दल ने रूस के आधुनिकीकरण और सरचमात्मक ढाने के विकास 
में यही भूमिका बदा की है जो पश्चिम के देशो मे उद्यमी वर्ग द्वारा निभाई गई, 
जिससे ग्राथिक विकाग हुआ, अधिक राजनीतिक एकीकरण ओर व्यापक स्तामाजिक 
संचालन आया। इस प्रकार, साम्यवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक विकार परचम से 
बहुत धिन्‍न नही है। इनमे केवल विधियो का अन्तर है। साम्यवादी, राज्य फी अवपीड़ुक' 
था वाध्यकारी शक्ति को गराथिक विकास मे भ्रयुक्त करते हैं जिससे राजनीतिक व्यवस्था 
में समानता, क्षमता और सहभागिता के साथ ही साथ सरचनात्मक विभिन्‍नीकरण गौर 
विशेषीकरण आता है। इस प्रकार, औौषधारिक दृष्टि से नही यथायं मे भी भॉडल 
राजनीतिक विकास को द्ुत बनाने का नया रास्ता है। 

लेतिन के सामने वही सगस्या थी जो मान भनेक विकासशील देशों के सामने है कि 
॥फिसा प्रकार कमर से कम समय में पश्चिम के देशों मे जो शताब्दियों में प्राप्त किया है 
घैसा ही सामाजिक और ज्ाधिक आमूल परिवर्तेत लाया जाए ? '“" इसके लिए साम्य- 
बादियों ने शज्य मे शक्ति का केन्द्रण करके और राज्य के तत्न के उपयोग से शीक्र 
आथिक विकास का साधन अपनाया और राज्य को सचालित करने के अभिकरण के रूप 
में अत्यधिक संगठित, गहराई से प्रतिबद्धता वाला साम्यवाद सुजित किया। दूसरे विश्व 
मुद्ध के थाद साम्यवादी विकास के और नए मॉडल सामने आए हैं। चीन, थुगोस्लाविया 
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ओर पूर्वी यूरोप और अब वियतनाम में भी साम्यवादी विकास मॉहल उन देशों के विकास 
की आवश्पयक्ताए पूरी कर रहे हैं। अत विक्तास का विशेषर्तर आधिक विदात ढा यह 
मॉइल अन्तत राजनीतिक विकास का मॉडल बन जाता है। बयों कि, आथिक विकास और 
आधुनिवीकरण से राजनी तिक दिवास के कई लक्षणों---द्ष मता, सहभागिता, विभिन्नीव रण, 
विशेषीौकरण और समानता आदि को समाज में स्थापना रोशी नहीं जा सकती । शायद 
यही कारण है कि विसासशील राज्यो मे अधिकाधिक राज्य विकाप्त के साम्यवादी मॉड्लों 
के सशोधित रूप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दोड-मोडक्ए अपनाते जा रहे हैं। 
जैसे साम्यवादी मॉडल राजनीतिक विकास शा परोक्ष रुप से प्रोत्साहित नहीं बरता, 
किन्तु आधिक विकास और आधुनिकीक रण से यह प्रेरित होता है। इस पर अभी भौर 
गहराई से चितन व शोध की आवश्यकता है। शायद भविष्य में यह सुस्पष्ट विकल्प के 
रूप में राजती तिकः विकास का भी मॉडल बन जाएं। 


राजनीतिक विकास को समस्याएं (8६ एए०शत्वा5 ण॑ एगापव्य 

[6रथ०कृष गा 

राजनीतिक विकास की समस्याएं केवल राजनीतिक व्यवस्था से ही सम्दस्धित नहीं 
हैं। वास्तव में, इन समस्याओं रा सम्दन्ध उस पर्यावरण से अधिक है जिससे राजनीतिक 
ध्यवस्था घिरी रहती है तथा जिसमे राजनीतिक विकाग का क्रम चलता है । राजनीतिक 
आधुनिकीकरण की रह ही राजनी तिक विकास को समस्याएं अनेक विदयों ते सम्बन्धित 
हैं। इनमें से कुछ प्रमुद्ध समस्याएं इस प्रकार हैं-- (क) राष्ट्र निर्माण दी समस्या। 
(थ) राजनीतिक व्यवस्या की क्षमता में वृद्धि की समस्या, (गं) समानता खाने की 
समस्या, (ध) सहभागिता सम्भव बनाने की समस्या, (व) वैधता ग्राप्त करने की 
समस्या, मौर (छ) आधुनिकीकरण की समस्‍्या। 

उपरोक्त समस्याओं का समाधान राजनीतिक विकास के साय गठबस्थित है। ज्यों> 
ज्यों राजतीतिक विकास का स्तर बड़ता जातर है इन समस्याओं का समाधान होते मे 
सहायता मिलती जाती है । झिस्तु, विकासशोल राम्पों में राजनीतिक विरास की 
समस्याएं इससे कुछ मिप्नताए रखती हैं। इतमे से कुछ प्रमुष समस्याएं इस प्रकार हैं-- 
(%) राजनीतिक विकास के मॉडल के घग्त की समत्या, (८) राजनीतिक स्पायित्व 
की समस्या, (ग) सरचतात्मक व्यवस्याओं की सुस्थिर स्पापता की समस्या, (घ) 
राजनीतिक विकास के अधिकरण-- राजनीतिक दल्त, द्वित और दबाव समूद्दो के समुचित 
रूपए में समठित ओर विकसित होने की समस्या, और (च) द्विप्तात्मक राजनीति री 
समस्या । 

विकासशील देछ्ों की इन समस्याओं के समाधान में पेचोंद/गिया राजनॉतिक विकास 
को प्रभावित द्वी नही करती हैं, अपितु, राजनीतिक पतठ की ओर ले जाने की स्थिति 
उत्पन्न कर देवी हैं। इस कारण से इन देशों मे राजनीतिक विकास को प्रारम्भ में तो 
पर्याप्स महृत्त्व दिया गया था किन्तु, वर्तमान दशक मे आथिक विकास पर बल दिया 
जाने लगा है परन्तु इन देशो में अभी भी आधथिक विकास के मार्ग भी अनिरिचत से 
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हैं। इस कारण, विकासशील देशो में राजनीतिक विकास की समस्याएं इतनी गम्भोर 
है कि योई आसान सा समाधात सुत्र प्रतिपादित करना असम्मन सा ही लगता है। 


राजनीतिक विकास उपागम वी छुलमात्मक राजनीति में उपयोगिता 

(एम्राए ग॑ एगावड। एवएन०्याला। 899० ॥ एणाफथगाए? 

ए0०॥9०७) 

जागवाराइब ने लिखा है कि राजनीतिक विकास का उपागम तुलनात्मक राजनीति में 
विशेष उपयोगिता रखता है। यह उपागम राजनीतिक विकास के विभिन्‍न स्तरों की 
परत्पर मापत योग्य परिवत्यां के आधार पर तुलना सम्भव बनाता है। राजनीतिक 
विकाप्त तीन प्रकार के समष्टि परिवत्यों के सेटो के रूप में देखा जा सकता है भौर 
फिर इस आधार पर तुलनाए की जा सकतो है। उसके अनुसार यह समष्टि परियत्य॑ 'सेट 
इस प्रकार हैं-- 

(अ) प्रचालनात्मक परिवत्पें--() बुद्धिधयगत अभिमुखीकरण, (॥) सरचनात्मक 
विभिन्नीकरण, और (॥0) क्षमताएं । 

(ब) सहभागिता परिवत्पे--(0)) राजनीतिक सचालन, (9) राजनीतिक एकीकरण, 
ओर (॥॥) राजनीतिक प्रतिनिधिष्व । 

(स) विशारमक परिवयत्यं --0) राजवीतिक विन्यासन, और (॥) विकास अभिमुखी- 
करण। 

इस परिवत्यों की राजनीतिक विवास के लक्षणों में पहले चर्चा की जा चुकी है इसलिए 
इम्हे पहा पुन समझाने की क्रावप्पघकता नही है। पहा यह देखना है कि किस प्रकार इनके 
आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण किये जा सकते है। जाग्यादाइव का कहता है कि इनमे 
से किसी भी सेट को पा किसी एक परिवर्त्य को लेकर उपयोगी तुलनाए की जा सकती है 
भौर उपमगोगी निष्कर्ष ही नहीं, तामान्यीकरण की तरफ भी आगे बढा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक परिवत्यं सहभागिता को नापते के लिए 
लेकर, दो वा अगेक व्यवस्पाओ की तुलना की जा सकती है । जाग्वाराइव ने इस उपागम 
की तुलनाएमक राजनीति मे उपयोगिता का उल्लेख करते हुए लिखा है, ' समब्टि परिवरत्यों 
के यह 'सेट' अनेक विशिष्ट तालिकाओ के निर्माण का आधार श्रस्तुत करते हैं जिनका 
बिशेप प्रयोण हो बवा है, एल, वपज़सपाओए, व्यशिताफ, जोर ख्ुएलाफफ, त्पिफ्ेएणो। 
राजनीतिक व्यवस्थाओ और राज्यी का सामान्य प्रकार मे धर्गीकरण और राजनीतिक 
विकास का तुलनात्मक आवटन था भधिमापव [बतग्राल्क्रात्यालार ती कण्पाएगे 
4०९१९।०.0था।) सम्मिलित है ४7 इस प्रकार, राजनी तिक विकास उपागम तुल्मात्मक 
विशेषणो मे बहुत उपयोगी हो सकता है। 

ग दा और पावेल ने राजनीतिक विकास की अवधारणा को तुलनात्मक राजनीतिक 

वेशेषणों मे उपयोगिता को विस्तार से विदेचित करते हुए इसके उपयोग फो स्पष्ट ही 
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नहीं किया है, अपितु निश्चित उपयोगो का भी विवेदन जिया है जो इस प्रवार हैं-- 
(क) इससे राजनीतिक व्यवस्थाओ का विवेचन, तुलना, स्पप्टीवरण और उनके बारे में 
भविष्यवाणी बरन का आधार स्थापित करने में सहायता मिलतों है। (छ) इससे 
राजनी तिक ब्यवम्थाओं का उनने राजनीतिक अतीत और भविष्यों, जिसका वे सामना 
करेंगी, के सदर्भ में वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। (ग) इससे राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं की अपंपुर्ण मानदण्डो के आधार पर तुलना करना सम्भव होता है; और 
(ध)) राजनोतिक व्यवस्थाओ के बारे में सामान्योकरण करने मे सहायता मिलती है) 

इस सूची मं रिग्स ने इसको उपयोगिता का एक और आयाम जोडा है। उसके अनुसार 
राजनीतिक विकास उपागम एक ऐसे पुल का काम करता है जिससे परिमाणननोय 
ब्यवह्दारवादी और तुलनात्मक राजनीति बे क्षेत्रीय अध्ययनों के प्रयत्तों शों जोश्ना 
सम्मव है। इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनोतिक अध्ययनों में राजनीतिक विकास 
उपागम का विशेष महत्व और उपयोग है। हम उपरोक्त बातों का सक्षेप में विवेचन 
करके इस उपागम की उपयोगिता का मूल्याकन करेंगे । 

(क) आमस्ड ओर परावेल्ल को मान्यता है कि ततनीकी परिवर्तन भौर सास्कृतिक 
विस्वरण से राजनीतिक ब्यवस्थाओं को दिशा-विशेक्षो मे घकेलने की शबितिया उत्पन्न 
होतो हैं। इससे राजनो तिक ब्यवस्पा में परिवर्तन आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में 
आए परिवतंत राजनीतिक विकास का सकेतक होते हैँ। इस बारण, राजनीतिक विकास 
जिन दातो को सदर्भ में लेकर चलता है उससे राजनीतिक विकास के स्तरों का निश्दरय 
और मापन हो सकता है जिसकी सहायता से राजनी तिक ब्यवस्थाओ का विवेचन, तुलना, 
स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित हो जाता है। 

(खव) राजती तिक विकास की अवधारणा से राजनीतिक ब्यवस्याओं का उनके अतीत 
के आधार पर वर्गीकरण और तुलना करना रुम्भव हो जाता है। किसी भी राजनीतिक 
ब्यवस्था का वर मान, अतीत के प्रभाव से मुक्त नही रह सकता है। यह बात सो वियत रूस 
ओर चीन जैसे राज्यो के बारे मे, जिनका दावा है कि उन्होने अतीत से पूर्णतया नाता 
तोड लिया है, भी सही है। अत हर राजनीतिक व्यवस्था को कम या अधिक मात्रा में 
अतोत की कैदी माना जा सकता है। इसका तात्पयय यही हुआ कि राजनी तिक व्यवस्थाओं 
के विकास की सर्वाधिक शक्तिशाली निरोधक शक्ति और प्रविवन्धक प्रभाव उनके 
राजनीतिक अतीत के ही होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओ के अतोत से यह भी संकेत 
मिलता है कि किसी व्यवस्था ने भूतकाल में समस्याओं का किस प्रकार सामता और 
समाधान क्यि। था। इसका ज्ञान यह सकेत भी दे सकता है कि भविष्य मे आने वाली 
समस्याओं का वह व्यवस्था किस प्रकार मुकावला करेगी ? अर्थात समस्याओं का 
समाधान करने को क्षमता का ज्ञान वास्तव में हर राजनी तिक व्यवस्था के भूतकाल से भी 
पर्याप्त मात्ता में हो सकता है। यही तो राजनीतिक विकास के सम्भावित भाग का सकेत 
है। यहा यह बात नही भूलनी चाहिए कि राजनीतिक न्यवस्थाओ का इतिहास ही उनके भावी 
विकास का एक मात्र नियामक महीं है । [किन्तु राजनी तिक व्यवस्थाओं का उनके मूतकाल 
से सम्बन्ध दना रहता है गौर यह राजनीतिक व्यदस्थाओं के सम्मावित भावी विकत्पों 
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को सीमित करता है। इस प्रकार, अतीत के राजनीतिक विकासों के आधार पर 
राजनीतिक व्यवस्थाओ का वर्गीकरण व रते उनकी तुखना करना ओर निष्कर्ष निवालना 
सम्भव है। 

राजनीतिक व्यवस्थाओं यो उस भविष्य के सदर्म मे जिसका उन्हें सामता वरना है, 
समझा जा सकता है | वर्तमाव मे राजनीतित व्यवस्थाओ में विमिन्‍नीव रण, लौक्वीवरण 
ओर उप-व्यवस्था स्वायत्तता (आमन्ड यह तीन लक्षण ही राजनीतिक विकास के 
स्वीयार करता है) का स्तर यह निश्वय बर देता है वि भविष्य मे इन राजनीतिक 
व्यवध्याओं मे विकास के मार्म में बया बाघायें आएगी तथा कौन-कौन सी निरोधक 
शक्तियों वा इन्हें सामना करना होगा ?ै अर्थात, विभिस्तीकरण, लोकिकीकरण भौर उप 
व्यवस्था स्वायत्तता का स्तर, राजनीतिक व्यवस्थाओ में भविष्य ना धामना करने की 
क्षमताओं का सवेत दे देता है। इरा आधार पर विकासशील व्यवस्थाओं का वर्गीकरण 
बारके उतवी तुलना से उनके भविष्य के बारे गे सम्मावित विवास-दिशाओं का सवेत 
देना सम्भव हो जाता है। 

(ग) राजनीतिक विकास का उपार्गेम राजनीतिक अ्यवस्थाओ वी अय॑पूर्ण मानदण्डो 
के आधार पर तुलना बरना सम्भव बता देता है। वियास का माप, भूमिका बिभिन्नी- 
करण, लौकिकीवरण और उप व्यवस्था स्वायराता के सकेतवो के माप ने द्वारा सम्भव 
है। अनार ऐसा देया जाता है कि यह तीतो लक्षण साथ-साथ ही राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में विकसित होते हैं । इनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के निष्पादन प्रतिमानों और कार्य- 
समताओ वा निर्धारण होता है। इतका यह अप नहीं है कि राजनी तिंन व्यवस्थाओं वी 
झमता के भोर निर्धारक नही होते है। आधिक, सामाजिक और सास्कृतिक विकासो बा 
भी राजतीतिव व्यवस्थाओ की क्षमता से सम्बन्ध है। इस प्रकार, एवं प्रवार की दामता 
वाली व्यवस्था वा दूसरे प्रवार की क्षमता वाली थ्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययत किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए, लोकता>्विक व्यवस्थाओं की, विबास से सम्बन्धित 
लक्षणों के भाधारों पर तुलता की जा सकती है, जसे--(3) उच्च रवायतता थाली 
लोवताश्त्रिक ब्यवस्थाए, (॥) सीमित स्वायत्तता वाली लोकतास्त्रिव' ब्यवस्थाएं, और 
(॥॥) निम्न या अल्प स्वायचता वाली लोफ्तान्त्रिक व्यवस्थाए। 

हि मान्लडो, क्षमता 2 के साथ इस प्रकार जोडी जा सबती हैं वि जिस 
दाजनीडिक व्यजस्था में उन्य स्तर की उप-ज्यवस्था स्वायत्तता होगी उसकी क्षमत्ता नन्‍्य 
दो प्रवार--सीमित और 85 उप-ब्यवस्था स्वायत्तता, की व्यवस्थाओ से अनिवायगंत 
अधिव' होगी। इसी तरह, लौक्वीकरण या विभिन्‍तीव रण वा आधार लेकर राजनी तिक 
व्यवस्थाओं की तुलना और उनसे बारे में थानुभविक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 

इसी तरह, स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओ से सम्बन्धित राजनीतिक विकास के विभिन्न 
स्तरो को विकास के लक्षणों के आधार पर पहचाता जा सकता है। अगर स्वेच्छाचारी 
व्यवस्था में तिभिरतीवरण है तो उस़तो आधुनिकोक्रणशील स्वेच्छाचादी और अगर यह 
नही ह़ैतो हा डिवादी स्वेच्डानारी घामन व ट॒ग और उनकी परस्पर तुलना करने से धिांस 
मार्ष भव निएचप करना भी सम्भव हो जाता है। प्रवभ मे, अनुक्रियात्मक्ता की द्वमठा 
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बिल्लुल अस्मम्मव हो जाता है //”* इस प्रकार, ला पालोम्बरा राजनीतिक विवास बे 
पिद्धान्त से सम्बन्धित अवधारणाओं एवं प्रध्यापनाओं को, आनुमवित्र परीक्षण की 
कप्तौटो पर करते में आने वाली कठिताइयों के कारण, राजनीतिवा विश्तेषणों में इसकी 
उपयोगिता के बारे में शकाएं अभिव्यतत करता है । कितु एस० पो० वर्मा ते राजनीतिक 
विकास की धिद्धान्त सम्बन्धी अपनी निराशा वी अन्य वारणों से पृष्ठ किया है। उन्होंने 
माना है कि न तो कोई ऐसा परिपूर्ण या आदर्श समाज है जिसकी तरफ सब समाजो को 
अलता चाहिए और न ही ऐसे सचलन नी अपरिदायंता है । उनके अनुसार पश्चिमी जगत 
में मतभेद और साम्यवादी जम्रत के अतेक रूपों मं विभकत होते तया तीसरे विश्व के हर 
दाज्य ने अपने विदास या पतन का अलग मार्ग अपनाकर /विकासशील' और "विकसित! 
राज्यों के बीच प्रत्ययी अन्तर को अहीन बना दिया है । इस सबसे यह स्पष्ट हुआ है कि 
शाजनी तिक विकास के सिद्धान्त की तलाश अत्यधिक अध्पिर और कच्चे यां कमजोर 
श्राधारी पर स्थापित हैं ।!* 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण के प्रथलो म अपफलतां या निराशा इसके 
लिए हो विशिष्ट नही है। यह अस्य अवधारणाओं से सम्बन्धित सिद्धान्त निर्माण मे भी 
देखते को मिलती है। सामाजिक विज्ञानों मे और विशेषकर तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों में सिद्वात्त की खोज अत्यधिक कठिन और जटिल हो जाती है। इस अनुशासत 
में राजनीतिक व्यवस्था, सरचना और प्रक्रिया स्वय में पेचीदा होने के साय ही साथ अन्य 
ब्यवस्यांओो और तथ्यों से प्रभावित, नियमित मौर नियक्रित रहतो है। अत ऐसी विविध 
प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक विकास सम्बन्धी पतिद्धान्त निर्माण में 
सरलता रहेगी यह सोचना हो नहीं चाहिये। राजनीतिक विकास के अय॑, व्याख्या ओर 
लक्षणों को लेकर हितिते मतभेद हैं यह हम पहले ही देख चुके हैं॥ राजनीतिक विकास के 
सम्बन्ध में अगर किसी एक विचारक के दुष्टिकोण विश्लेप को लिया जाम तो वह एव- 
पश्नीय लगता है। अमरीका में शामाजिक श्ज्ञात अनुमधान परिषद के तत्वाधान में 
हुलनात्मक राजनीति की समिति ने राजतीतिक विकास को विभिन्‍त सरननाओी भौर 
ध्यवस्याओ के साव सम्बन्धित करते हुए 966 तक छ पुस्तकें--(0कक्राकराटवाठा 
खाब 20#6वों 09020:क्ू4/ - खदस्‍टवफटववटए: का 00तताटवा: उ00४0फ#थ्ता, 
बगधारग ॥गवेशाफदाका फ /क्का खब 70:8, मिवेबट्वध08। खाबें उ200ट्वां 
खशल॑क्ूलला, 29स्‍टर्था (बर।काश का 2गधत्यां 20072०7॥#ल0#7 क्रार्व 22सीसटदा 
सिकावारड का #गीएव्ण 00 संकुलशत। प्रकाशित की है। इनमे राजनीतिक विकास 
के विभिन्‍न पक्षों को लेकर गहराई सै अध्ययन कि प गये हैं ! इसके बाद शायद इस समिति 
को ऐसा प्रपत्न निरयंक लगा और इस श्षम म॑ सातवां प्रराशन काफी समय तक रुक 
गया जो अन्तत 97] में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक 'क्राइसेस एण्ट सिबये सेज इन 


27]05८४ 4 उाउच्राएगब चुएणज८ठ 9५ एात्त छ. एाइह5, (पर वशल्णा> त एठवत्वा 
ए<४००एणा८एँ जे उञव६ ९ (837९5२७१७७, (च्त). (0"शशफण्ल्‍वाफ #णप)टर्दा जब) 
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नीतिक विक्रास के सामास्य धिद्धान्त निर्माण का यद्द पहला प्रयास्त है जो विभासशीस 
दाज्यों का व्यापक सद् लेते हुए, पुराने प्रत्ययी ढाचो और दुष्टिकोर्णों से हटकर 
मयायँवादी प्रत्मयों ने आधार पर टाजनी तिक विकास को स्पष्ट करता हैं। जाग्वाराइव 
मे दाजनीतिक विकास के सिंद्धास्त निर्माण का प्रयास एक देश विशेष या पहलू विशेष के 
आधार पर नहीं करने सामान्य विकास के शमग्र दृष्टिकोण से क्या है। उसके आनु« 
भविक तथ्पी से पुष्ट निष्कर्ष, राजनीतिक विवाप्त के सामान्य सिद्धान्त निर्माण के मार्ग 
धर राजनीतिक विकासवादियों को बहुत आये ले भाए हैं और यह सम्भव है कि ऐसे ही 
झुछ और प्रयत्नो सै राजवीतिक विकास का सामान्य सिद्धान्त निर्मित करता निरट 
भविष्य में सम्भव हो जाय। 

राजनीतिक विकास रा सामान्य छिद्धारत निर्माण प्रथत्त विकासशील राज्यो के रादर्भ 
में ही सम्भव हो सकता है। इन देशों म दाजनीतिक़ विकास की गति व तीव्रता विशेष 
महत्व रखती है। इस कारण इनमें वह कुछ द्वो ही नही सरुता है जो धीरे-धीरे विकसित 
होगे दाले परिचिमी देशों म हुआ है ! इन देशो में विचारधाराओं दे टकराव और दवाद 
भी जठिलताए साते हैं। इन सबके बावजूद, जाग्वाराइव का यह अनिमत उपयुक्रा लगता 
है कि विकासशील राज्यों में यह उमल-पुयल विशेष चिता का कारण नहीं वतती चाहिये 
महू सन्रा तिकालीय स्यवस्थाओ झी घामान्य विलक्षणता है। अय हम यह कह सकते है कि 
विकासशील राज्य, अस्थायित्वों और परिवर्तनों में नी, एगं विचित्र अनुतन्रम से विकास 
मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इनके उत्पात-पतन से सक्लित व्यापक तय्य अवश्य ही राजनीतिक 
विकास वा सामान्य सिद्धान्त निर्माण ग़स्भव बनाने म सहायक होंगे। अन्त में निष्कर्षत 
यद्दी कद्दा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा ही राजनीति के ामान्य 
रिद्वान्त निर्गाण में सक्षम लगती है। * 


तुलनात्मक राजनीति का राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम 


(१0ा.7287 ५४स्‍00६४५४5&770५ &#?९६०६८प्त [ए 
(0४767२७३॥१8 ए0.7729) 


राजनीतिक विवाद के उपागम में हमने राजनीतिक वियास और राजनी तिक आधनिकी- 
करण ने' दीच सामान्य अन्तर को समझने वा प्रयास किया है किन्तु राजनीतिक 
बधुनिरोकरण राजवीतिक विरासत से पृथक अध्ययन उपायम के रुप में किस श्रकार 
प्रतिध्ठित हुआ उस्तकी वह्म चर्चा करना प्रामगिक नही या | प्रह्दुत विवेचग में हम यह 
देखने का प्रयास्त करेंगे कि सिस्र प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण का तुलनात्मक 
गझयनीतिक अध्ययनी मे स्वतन्त्न दृष्टिकोण के रूप में प्रयोग होने लगा है। इस दृष्टिकोण 
मे उदय और उपयोग के पोछे मूलत वही कारण हैं जो राजनीतिक विकार के दृष्टिकोण 
के सन्दर् मे सही हैं, अर्थात एशिया, अपीका और लेटिन अमरीका मे नये राज्यो के रूप 
में अनेक राष्ट्रों वा उदय न वेवल राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन मे नवीन आयामो का 
जन बना, अपितु, तुलनात्यय राजनीतिक विश्तेषणा में तो मह वियास आधारमूत 
मद्गत्य का वन गया है। राजनीतिक आधुविवीव रण वे प्रत्यय का तुलनात्मक विश्तेषणों 
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मे प्रयोग क्या उपयोगिता रखता है, इसका विदेवन करने से पहने हम इस प्ष पर चर्चा 
करेंगे कि राजनीतिक विदाप्त' के उपायम के साथ ही 'राजनीतिक आधुनिकौर रण है! 
उपागम के विकास को आवश्यकता क्यों पड़ी ?े ऐसी कया दातें हैं जिन्होंने राजनीतिक 
विकास के उपागम से अधिक उपयुक्त राजनीतिक आधुनतिकोकरण मे उपागम मो 
तुलनात्मव विश्लेषणों में बना दिया है ?े पहले हम सक्षेप में इसी पहलू पर विचार करेंगे। 


राजनीतिक आधुनिकोवरण उपागम की आवश्यकता (86 ४८ए७ह्नाए थ॑ 

एणगापव्श ैएकशाइशाणा 67ए97००५) 

तुलनात्मक राजती तिक॒ अध्ययनों मं आधुतिकीक रण को उपागम राजनीतिक व्यवहार 
को समचते के प्रयत्त और सन्दर्भ को और अधिक व्यापक बनाने जे प्रयाम स्वरूप स्थापित 
हुआ उपागम है। राजनीतिक विकास के विवेचन में हमने यह देखा है जि! राजनीतिक 
विकास, राजनीतिक सरचनाओ के अधिवाधिक विभिन्‍नीकरण तथा विशेषीकरण 
होने के साथ-साथ राजनीतिक सस्कृति दा अभिवृद्ध लौकिकीकरण है। इस अर्थ में 
राजनी तिब विकास का प्रमुख बल सरचतात्मक्ता पर है। अवेर राजनीविशास्थ्री यह 
महसूस करने लगे कि राजनीतिक व्यवस्थाओ को विद्वास के प्तमग्र सन्दर्भ में देखने से 
तथा केवल स रचनात्मकता पर बल देने से राजनी तिक ध्यवस्याओ को गत्यात्मक शक्तियों 
को समझने से सहायक अनेक तत्त्व छूद जाते हैं॥ अत कुछ विचार यह मानने लगे कि 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकास के परिप्रेक्ष्य मं देखन शे दजाय आधुनिकीकरण ने 
एक पक्ष वे रूप में देखने से, राजनीतिक प्रक्रियाओ की वास्तविकताओं को तह तक 
परहुचना सम्भव होगा । इन लोगों को भान्‍्यता रही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक 
आधुनिकीकरण वी प्रक्षिया का परिणाम है और राजनीतिक आधुनिकीक रण, समाज वी 
आधुनिवौकरण प्रक्रिया से प्रेरित प्रभावित और निरूवित हांता है। अत राजनीतिक 
व्यवस्थाओं वी राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिप्रेश्य मे देखन स राजनीतिक व्यवहार 
की वास्तविक गत्यात्मक भक्तियो का अभिन्न या पहचान हो जाती है। इस लिए तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों को विदास्त के स्थान पर आधुतिकीकरण की समग्रतावादी प्रश्षिया 
के अश वे रूप म समयना सम्भव बनान के लिए ऐसे नये दृष्टिकोण की खोज की जाने 
लगी जो पह सम्भव बना सके। इस तरह राजनीतिक आाधुतनिकीकरण का उपागम, 
राजनी तिक प्रक्रियाओ को आधुनिकीकरण के समग्रतावादी सन्दर्भ मे समझन के लिए 
आवश्यक माता गया है। 

हर एक समाज राजनीतिक विकास या राजनीतिक आधुनिकीकरण दे लिए प्रथल- 
शील रहता है या नही यह विवाइग्रस्त बात है। ऐसे अनक देश, विशेषकर विकासशील 
राज्यो मे हैं जहा सत्ताधारी अभिजन राजनीतिक विकास या आधुनिकोकरण को अपने 
निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करत हैं । जुछ परस्परायत राज्यों में तो यहा 
तक हुआ है कि राजनीतिक विकास को सामान्य पर्यावरण स प्रेरित प्रवृत्ति को बलपूर्वेक 
रोका गया है, जिससे सर्वसाधारण राजनीतिक प्रत्रियाओ मं सहभागी हान क लिए जागे 
न आन पाए । क्योकि, जनेसाधारण का राजनीतिकरण सत्तायारियों शी परम्परागत 
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सत्ता वो चुनौती का आधार तैयार करता है। उदाहरण के लिए, नेपाल या भूटान मे 
अमी भी ऐसा हो रहा हैं। मत विक्राप्तशील राजनोतिक व्यवस्याओं को समझले में 
राजनीतिक विकास की अवधारणा ऐसी स्थितियो मे मपनी स्पष्टीकरण क्षमता में यहुत 
सीमित हो जाती है। किन्तु, आधुनिकीकरण एव ऐसी प्रत्निया है जो अनबर्त चलती: 
रहती है। इसको अवश्द किया जा सकता है, परन्तु रोका नहीं जा सकता है। हर 
समाज आधुनिक वतना चाहता है। हर समाज में आधुनिक बनने को प्रवृत्ति स्वत ही 
उत्पन्न होती है। अत. आधुनिकीकरण एक पेचीदा, किन्तु अनवरत चलने वाली 
स्वेध्यापी प्रक्रिय है। इसका कोई सौर छोर नहीं होता है। इस कारण तुलनात्मक 
राजनीतिव अध्ययनों जी ऐसी निरतरता, सर्व्यापकता और समग्रता वाली प्रक्रिया से 
लोडने की आवश्यकता महसूस की जाते लगी | इसी प्रयत्न का परिणाम, राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के उपागम के रूप मे तुलनात्मक विश्लेषणों को सचालित्त करना माना 
जा सकता है। करत राजवीतिक आधुतिकीकरण के उपामम को, राजनीतिक व्यवस्थामों 
की तिरन्तरता बाली अप्युनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित करती समझने की 
कोशिश का परिणाम कह सहते हैं। 

शाजनी तिक विकास की अवध्रारणा पर आधारित तुलनात्मक राजनौन्विक अध्ययनों 
में एक गम्भीर खतरा स्थेतिकता का है। राजनोतिक विकास की अवधारणा राजतवीतिक 
व्यवस्था फी क्षमता एवं सततता से सम्बन्धित होने के कारण अपेक्षाक्षत स्थेतिक अवधारणा 
मानती जाती है। राजनोतिक विराप्त की अवधारणा की स्थेतिकता के कारण इस प्रत्यय 
को राजनीतिक व्यवस्पाओ के अध्ययन मे प्रयोग करना, बहुत तेजी से या द्रुतगति से 
परिवर्तंनशील राजनी तिक समाजों में सक्रिय गत्यात्मक शक्तियों कौ अवहेलना करना 
माना जाने लगा | इसलिए ऐप्टर ने ऐसी अवधारशथा के प्रमोग पर बल दिया नो स्पैतिक्ता 
के दुर्गृण से मुक् ही तथा समाज के हर पहलू में होने वाले परिवर्तन की समग्रता से 
सम्बन्धित रहे । राजनी तिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया के सन्दर्भ मे 
समझने के लिए ही रा रनी तिक आधुविकीकरण उपायम को आवश्यकता अनिवाय हो 
गई । ऐप्टर ने अपनी पुस्तक दि पोलिटिकत आफ साशरनाइजेशत मे “राजनीतिक 
आधुनिकीफरण' की अवधारणा को व्यापकतम बताया है। क्योकि, यह, राजनीतिक 
विकास की अवधारणा की तरह राजनोतिक विन्यास, राजनीतिक विकास रा रचनामो 
ओर प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले विविध छाम्राजिक और आधिक फरिकतनों तक सीमित ने 
रहकर, सामान्य आधुनिकीकरण की समग्रतावादी प्रत्निया का सन्दर्भ रखती है। इस 
गारण॑, तुलनात्मक राजनीठिव अध्ययनों को, राजनीतिक आध निकोकरण का उपागम 
अधिक व्यापकतम सम्दम्म से सम्बन्धित बनाने के लिए बावश्यक ही गया । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम, राजनीतिक 
विकास के उपागम से अधिक व्यापक सन्दर्भ से सम्बन्धित होने के साथ ही साथ ऐसी 
प्रक्रिया से सम्बद्ध है जो अनवरत ग्रति से हर समाज मे चलती रहती है तथा जिसमे 
राज्नीतिवा सरचनाएं य सस्थाए प्रभावित व प्रेरित रहती हैं और जो स्दय भी उसको 
वियमित व सचालित करने मे सक्रिय होती हैं। इसलिए, राजनी तिब' लाधुनिकीकरण का 
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उपागम, मुख्यतया, राजनीतिक विश्राम को अवधारणा वी सुलनार्मढ़ अध्ययनों थे 
पतोझित उपयोगिता के बारण आवश्यक हो ग्या। यह न केवल व्यायक' सन्दर्न से 
सम्बन्धित है इल्कि आधुनिकोकरण की सामास्य घारा में समाहित भी है। इस दृष्टि- 
पोण में राजनीतिक सस्पातों, प्रक्रियाओं में कहीं अधिक दल राजनीतिक अभिवृत्तियों 
पर दिया गया है । राजनीतिक व्यवहार कौ सचालव' शक्तित थ्यक्तियों री राजनीतिक 
प्रत्रियाओं से सम्बन्धित अवबोधनता (9६0८90०थ) है | राजनीतिक सम्षाओं वी अव- 
बोघनता राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्पात्मव शक्तियों ही मद्दत्त्वपूर्ण नियामर' थे प्रेरक 
होती है और इसका परोक्ष सम्बन्ध आ्राधुनिकोबरण झो प्रत्रियाओं से होता है। अत 
राजनौतिग' व्यवस्पाओ बी तुलना अगर आधुनिवीकरण ने समप्र परिवेश में वो जाए 
तो राजनी तिक यपायंता तक पहुचना सम्मद होता है । इसो प्रकार के लक्ष्य भी प्राप्ति 
के साधन के रूप मे राजनीति विकास उपागम से पृथक राजनीतिक आधुनिकोकरण 
का उपागम तुलनात्मक विश्लेषणों मे प्रयुवत किया जाते लगा) कई दृध्टियों से राजनीतिब 
आधुनिकीकरण, राजनीतिक विदास से समानता रखता है रिस्तु दोनों मे सादर्भ का 
मद्ृत्त्वपूर्ण अन्तर है। राजनीतिव आधुनिवीकरण वा सदर्भ आधुनिकीब रण का है जो 
स्वय समाजशास्त्रीय अवधारणा है। राजनोतिक विकास का स'दर्भ राजनीतिक व ब्यव- 
स्पाई है। अत राजनीतिक आधुनिपीक रण का अर्य समधने से पहने हमे माधुनिकोररण 
का बर्थ समझ लेता चाहिए, जिससे इन दोतो शो एक समझ दबंठने का यतरा नही रहे। 


आधुनिवीकरण का बर्थ व परिभाषा (96 लय जात 0सीफाणा ० 

१800७॥758॥07) 

आधुनिकोकरण अनवरत चलत यातो प्रक्रिया है। यह सर्वेध्यापी और सत्यपिक 
देचीदा अनुलक्षण है । एस० पी० वर्मा ने बाघुनिदी ररण को परिभाषा करना अत्यन्त 
कठिन माना है। उन्होंने लिखा है कि ' आधुनिक्री रण, विकास बी तरह हो ऐसा शब्द 
(छक्के है जिसबी परिभाषा झरना अत्यधिक बठित है ४” आधुनिबीवरुण थो 
सामाम्य परिमाधा करते हुए वलोड वेल्च ने लिखा है “आधुनिकीररण एक प्रश्निया है 
जो साधनो के विवेक्पूर्ण उपयोग पर आधारित होतो है और आधुनिक समाज को स्थापना 
के उद्देश्य से युक्त होती है।' * इस परिभाषा से आधुनिकीब रण का स्पष्टोकरण नहीं 
होता है वयोकि इसमे आधुनिक शब्द के आशय को स्पष्ट नही शिया गया है। लरनर ने 
अपनी पुस्तक पािय आफ ड्रेशिशनल सोसाइटी मे इसका अर्थ करते हुए केवल इतना 
कहना ही पर्याप्त समा है कि “आधुनिरीक्रण विवेवपूर्ण परिवर्तन वी प्रक्रिया है।” 
बेलाह ने आधुनिकीकरण को * साध्यो या दतव्यो की बृद्धितगतता कहा है। सामा-्य 
बर्यों मे आधुनिकीक्रण उस्नति, लाभ व समृद्धि की दिशा म परिवर्तन वी अत्यधिक 


2885 छ एड्राचाब ० ला, 7 30 
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वेचोदा प्रख्या है। इसलिए आधुनिकीकरण के बारे से हब्टिगटन का यह वहना काफी 
उपयुक्त लगता है कि यह बहुपत्नीय ब्रक्रिया है जिससे मानव की गतिविधियों व विचारों 
के सभी झेत्ो मे परिवर्तन सम्मिलित रहता है । 

इस प्रकार, आधुनिकीक रण का कोई एक पहलू नहीं होकर हम्टिगटन की मान्यता के 
अनुसार अतेक पहलू हैं। इसको हम शहरीकरप, उद्योगीकरण, लौक्कीकराण, शैक्षपिक 
और सचार सहमागिता इत्यादि से हो सम्बन्धित नहीं पाते हैं, अपितु इसको राष्ट्रीय 
अभिज्ञान, प्रवेशन, एककरण आदि अनेक तत्वों से मी जोड सकते हैं। वर्तमान संदर्भ म 
हमे बाघुनिनौकरण ने व्यापक विवेचन मे न रुचि है कौर न ही इसके सामान्य अर्य से 
आगे बढ़ते की आवश्यकता है। हमादा मुद्य ध्येय राजनीतिक आधुनिकोकरण को 
समझना कौर उसका तुलना मक विश्तेयपो मे किस प्रकार प्रयोग होता है यह देखना 
है। अत हम आंघुनिकीकरण की रॉवर्ट ई० बाई के द्वारादी गई व्याझ्या का पर्वाप्त 
मानकर चलेंगे । बाई ने आधुनिकोकरण का अर्य करत हुए लिा है, " आधुनिकौक रण, 
आधुनिक समाज की तरफ ले जान वाली ऐसी प्रवृत्ति (क्रिया या चेप्टा) है जिसकी 
प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की मौतिक ओर सामाजिक परिस्यितियों को तियन्वित 
या प्रभावित करने की अनृतपूर्व समयंता है और जा मूल्य-ब्यवस्था वी दृष्टि से इस क्षमता 
या समर्यतां की वाछठनीयता थे परिणामों के बारे मे आप्रारमूत रूप में आशाबादी है ।/० 

आधुनिकीस्रध के उपराक्त थर्य से स्पष्ट है कि इसको सुनिश्विद ढग से पश्मिप्रित 
नहीं किया जा सकठा है। इसके केवल एक ही तत्व पर सहमति दिखाई देती है ॥ सभी 
विचारफ इसको समाज मे परिवर्तनों की सम्पूर्णता से सम्बन्धित मानते हैं। बिन्‍तु हर 
परिवतंन की आधुनिकीकरण नही कहा था सकता, वयोकि परिवर्तेत समाजों को पोछे 
ले जाने दाले भी हो सफ्ते हैं। अत सभी विद्वान आधरुतिक्रीकरण के अय॑ से इस बात पर 
भी सहमति रखते हैं कि पह परिवर्तेनों की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रयतिथी लता को आर उन्मुच 
रहती है। आधपुनिकीवरण के इस अर्य से वई बार इसपो पश्चिमीकरण या पाश्यात्यी- 
क्रेण को समानाथों मान लिया जाता है॥ इसलिए इन दोनों का अन्तर समझना 
ब्वश्यक है क्योकि, इन दोनो को हम मौलिक अन्तर वाली अवयारणाए पाते हैं। 


धाधुनिकीवरण और पाश्चात्यीकरण मे बत्तर (9८ फाविटाक्ाए८७०८/ए८०८३) 

ऊ[00थाकद्गाणा गाए शरक्ाध्तत्ा00) 

हामास्यतया आदुनिकीकरण और पाइ्चा पीकरण को समानार्थी मानने की प्रप्तामक 
प्रवृत्ति का प्रचलन कम से कमर विक्ासनौल देशों से अदश्य पाया जाता है॥ इसविए इन 
दोनों बवधारघाओं मे समानता है या नहीं, इसका स्पप्टोक्रण करना आवदस्यक है। 
सभी विवासशील राज्यों से क्रमो तक, परिचिम की हर वाल मे सक्स करके आधनिवः 
बतमे को प्रवृति की प्रदता थो ॥ इसका प्रमुख कारण थह था कि पर्चिम के देख 
विकसित हैं, विकमिय होना आधुनिक्ठा को निशानी है और विकास का अर्ये यह लगाया 
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जाने सगा कि जंसा वहा होता है वैसा हो यहा हो। अतः हर विक्रातशीन राज्य परे 
आधुनिक दनने वे लिए पश्चिम भी नदल बरने को होड और दोड होने लगी। राज- 
मोतिक व्यवस्थाओं के लिए सर्वेधाठिक सतरचनाओं हब के प्रतिमान पश्चिम से ही लिए 
गए । यद्यपि यह सब अब समाप्त होने लगा है, फिर भी, अभी तक इस अधानुक्रण की 
भ्रया का पूर्णतया लोप नहीं हो पाया है। अत इन दोनो अदधारणाओं के अन्तर को 
स्पष्ट करन पर ही शायद आधुनिबीर रण को प्राश्वात्यीक रण के समात अप वा मानने 
को प्रवृत्ति पूर्णतया समाप्त हो सबेगी। महा हम के दल दो अन्तरो का विवेचन करके इनदे 
अतर वो समझने का प्रयाप्त करेगे। 
आपुनिकीक रण मूल्य-युवत अवधारणा है। हर प्रकार का परिदर्तत आधुनिकोकरण 
नहीं माना जाता है। इसका सम्बन्ध ऐसे सब्वेब्पापी मूल्यों से है जो स्पान, समय और 
परिस्थिति ये बग्धनों से मुगत होते हूं। अत उद्देश्ययुकत परिवर्तेत या ऐसे परिवर्तत 
जिनका अस्तत मुल्य व्यवस्था से सम्बन्ध हो, आधुनिकीतरण कहा जाता है। इपरे अप 
में हम यह देख चुके हैं वियह आगे की ओर उन्मुणी परिवर्तनों बा नाम है। जबकि 
पाश्थात्यीक्रण का सम्दध मूल्यों से नहीं है। यह मूल्यों से मुक्त अवधारणा है। यही 
कारण है वि पाम्वात्यीवरण वा न कोई क्रम होता है और न ही रोई दिशा हांतो है। 
उदाहरण के लिए, विकासशील देशो मे पहनावे वा दग पश्चिमी देशों के अनुरूप बदलना 
पाश्चात्यीर रण कहा जाएगा, विन्तु इसको आधुनिकीगरण नही बहा जा सरता । अत 
आधुनिकीक रण मूल्य-सम्दद्ध अवधारणा है जब कि पाश्वा प्योर रण मूल्य-र हित अवधारणा है। 
आधुनिवीक्रण का अय॑ बरते समय हमने बेलाह के शब्दा म बहा था जि यह साध्यो 
या गन्तव्यों की बुद्धिसयतता है, अर्थात आधुनिवीव रण म किसी प्रकार के परिवर्तन री 
स्वीडृति या अस्वीकृति मूल्यों वे अनुरूप गायब्यों तक ही सीमित नहीं है अपितु इसरो 
प्रमुख आधार परिवर्तेनों को बुद्धिमगतता या तकंप्तम्मतता है। एम० एन० श्रीनिवास ते 
आधुनिवीकरण को इसलिए ही सामाजिक प्रगति का 'अवतार' तक बह दिया है। अत 
आधुनिवीस रण मे क्‍या अच्छा है या क्‍या बुरा है ?े कौन सा परिवर्तन आगे की ओर 
उन्मुषी है तथा कौन-सा परिवतेन पीछे वी ओर से जाने वाला है इसका निर्णय-आधार 
मानवसमाज वी मूल्य व्यवस्था या उसके साध्य और गन्तब्य होते है। पाश्चाध्योव रण में यह 
सब नही हाता है। यहा मूल्या या साध्यो का कोई आधार नही होता है। यहा तक कि इसमें 
उपयोगिता का आधार भी सामानन्‍्यतया नही रहता है । यही कारण है कि पाश्चात्यीकरप 
मे वित्ती गतिविधि का आधार या उसबवी स्वोकृति या अस्वीदृति भावनाओं या उमयगों 
पर आधारित हो सकती है। इस प्रकार, आधुनिकीक रण को प्राश्वात्यीकरण वा पर्याय 
नहीं माना जा सकता है। (इन दोनों मे अन्तर को और विस्तार से समचने के लिए 
सम्नाज़जास्त्त को प्रस्तक देखी जा सकतो है|) यह दोनो भ्रव्रधारणाएं इृत्पायाज्पाजैंत 
पाश्चात्मीकरण केवल भोतिक से हो अधिक सम्दन्ध रखता है जबकि आधनिकौकरण 
का सम्बन्ध सानव वे सुल्यो की समग्रता से है। इन दोनो अवधारणाओं मे अन्तर के 
बाद हम आधुनिकीब रण वे विभिन्‍्य पहलुओ की चर्चा करेंगे जिससे इस अवधारणा का 
अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाए। 
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आधनिकीकरण के विभिन्‍न पहलू (गद्वाया #5ए९८७ ए [(०१6८05900॥0 

आधनिकीकरण के बर्थ मे हमने यह देखा है कि हण्टिगठन इसको वहुमुद्दी प्रक्रिया 
मानते है जिप्तसे मानव की गतिविधियों व विचारो के सप्ती क्षेत्रों मे परिवर्तत होता 
रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिकोकरण के विभिन्‍त पहलू है और उनमे रे एक 
पहलू राजनीतिक भी है जिससे हमारा प्रस्तुत अध्याय मे मुख्यतया सम्बन्ध है। बैसे तो 
आधनिकीकरण समग्रतावादी परिवतंतों से सम्बन्धित होमे के कारण, अनेको पहलू रखते 
हर भी केबल एक परिपूर्णता वाली अवधारणा ही मानी जानी चाहिए, किन्तु इसके 
अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए हम इसके प्रमुख पहलुओ का सक्षेप में अर्थे करेंगे। 

(कफ) आधुनिक्तोकरप का आविक पहलू (80070ऋार ३९८ णग/०४४७ा8१- 
॥0॥) -अधिकाशत आधुनिकीकरण को आथिक बनुलक्षण के रूप में देखा जाता है 
तथा इसको उदच्चयोगीकरण की प्रक्षिया से जोढा जाता है। जिश देश में उत्पादनो का छग 
परिवर्तित हो गया हो अर्थात उत्पादन में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा हो, 
तो ऐसा समाज आधिक दृष्टि से ओद्योगीकृत और आधुनिक कहलाएगा। जब जीवन 
तिर्वाही कृषि (६09॥४०१०८ 88000/0१०), विक्रीय कृषि (क्रतन्‍८६ 887०0॥॥7०) में 
परिवतित होने लगे तो यह आर्थिक आधुनिकता की निशानी मानी जायगी | डा० एूस० 
पी» बर्मा ने इस सम्बन्ध में लिखा है आथिक आधुनिकीकरण मे, "आशिक क्षेत्ष मे जीवन- 
सिर्वाही कृषि, वाजारी कृषि से बदल दी जाती हे, व्यापार, उद्योगो और अन्य अकृषीय 
गतिविधियों फे मुकाबले मे कृषि की अवनति हो जाती है, तथा ज्यो-ज्यों यह गतिविधि 
राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक केन्‍्द्रीकृत होने लगती है त्यो-त्यो भाधिक गतिविधियों 
का क्षेत्र-बिस्तार होता जाता है /// इस प्रकार आधुनिकीकरण, आधिक विकास के दोत 
मे, प्रमुतया उद्योगीक रण की दिशा मे महत्त्वपूर्ण परिवतंतों का आता माना जाता है । 
संक्षेप मे सेतिहर अर्थव्यवस्था का थोयोगीकृत अयंव्यवस्था मे रूपान्तरण आधिक भाघु- 
निफीकरण की निशातो माना जाता है। 

(ज) आधुनिकोकरण का साम्राजिक पहुलू (80९० ४४फुलण 0 ॥700079|54- 
म#णा)-सामाजिक दृष्टि से आधुतिकी करण का आशय व्यक्ति के व्यवहार ओर मनोवृत्तियो 
भे परिवतंन भाने हे है। इस अथ॑ मे अनेक अन्त सम्बन्धित रामाजिक, मानसिक व मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहार प्रतिमानों में अन्तरो से आधुनिकीकरण को जोडा जाता है। 
भ्रह्न इस पश को समझले के लिए इसके सामाजिक, मकोव॑शशनिक क कोड्धिक पहलुमो को 
सक्षेप में अलग-अलग देखना अधिक उपयोगी होगा। 

साधाजिक आधु्तिकोकरण मे ्ि प्रबल होती है कि व्यवित की परिवार और 
प्राथमिक समूहो से निष्ठा हटकर ऐक्छिक और सग्रठित द्वितीय (अप्रत्यक्ष या परोक्ष ) 
संगठनों में निष्ठा बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति, कल्वो, अम्य सस्थाओ, 
सभिरचि सगठनो के प्रति अधिक निष्ठावान होता जाता है। 

भनोवैज्ञानिक आधुनिकीकरण मे मूल्यों, अभिवृत्तियो और आकाक्षाओं मे आधारभूत 
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परिवतन आ जाते हैं। आधुतित ब्यवित यह वित्वास करते लगता है दि प्रद्ति और 
समाज में परिवर्तन न केदच सम्भव और वाघनीप है बवितु यह स्दय उसके द्वारा ज्ञाये 
जा सकते हैं। ब्यरित यह मो मानने सगता है हि स्‍्वय वह वाठावरण में आते वाले 
परिवर्ततों के अनुरूप दते सकता है। आधुत्तिक ब्यक्ति शो मत स्थिति उसझो विष्ठाओं 
और अभिक्ञानों गो ठोस बौरतजदीकी तिडायों से हटाकर वृद्दत्तर बौर अधिह महत्त्वपूप 
मगठन जँसे वर्ग और राष्ट्र मे लगाव उत्पन्न करते वी हो जाठी है। 

बोढिक टूप्टि स आधुनिक्ोकरण का आशय भनुष्य के अपने घारों तरफ ने परिवेश 
सम्बन्धी शान मं अभूतपूर्व वृद्धि का होता और इस प्रकार के क्षान का सम्पूर्ण समाज में 
सचारघ होना है। शान का यह प्रमार व विस्तार घिला, जन-सचारण व साझरता डे 
साधनों द्वारा होता है । 

इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से आधुतिकीररप सम्पूर्ण समाज में ब्यजित के व्यतित से 
सम्बन्धों पे सम्बन्धित होठा है। यह मनुष्य को विष्ठाओं के परम्परायत्र अ्रविमानों के 
स्पान १२ नये प्रठिमाते प्रस्यावित करता है। इसमे व्यक्ति बम से कम यह मानते लगता 
है कि वह सब कुछ को दइसकर अपने अनुकूल देता सकता है। 

(ग) आपुनिशोकरण झा राजनीतिक पहलू (0 एत्गे 55०८ ण॑ छ०्वता।ऋ- 
॥09)--राजतीतिक अनुपतन्नार के रूप में आधुनिद्ीर रण राजतीठिक सरचनाओं, 
प्रक्रियाओं और व्यवहारों में विदिध हिल्तु विद्ेप प्रकार के परिवर्तन आना हैं। राज- 
मीतिक दुष्टि से आधुनित ममाज म व्यक्ति को राजनीतिक सहभागिता बृद्तत्तर स्तर 
पर होन लगती है । ऐसे समाज में लोगों के मन मे राष्ट्रीयता की भावनाएं शक्तिशाली 
हो जाती हैं। 

आपु्िकीकरण के विभिन्‍न पहलुओं के विवेचन से स्पष्ट है कि यह लव पहलू परस्पर 
घनिष्थ्ता ही नहीं रखते हैं अपितु, एक दूसरे से अलग ही नहीं दिए जा सबते। इन 

पहलुओं को आपस म सम्बन्ध-सूद्रता इस बात की पुष्टि बरी है डि आधुनिरीररण 
अस्यधिक जटिल परिवर्तन प्रक्रिया है। सेमुअलहृध्टिगटन ने इस सम्बन्ध में ठोर हो लिछा 
है कि “आधुनिकोकरण ऐसी व्यापक प्रद्षिया है जो आधिक विकास के क्षेत्र टया भौतिक 
प्रगति मे मूलमूत परिवर्तन खाता है । इसमे राजनीविश व्यवस्याओं की प्रह्मति व सघट- 
कठा और जीवन के मनोदे ज्ञानिर व सामाजिक क्षेत्रों मे परिवर्तत आ जाता है।”स 
आधुनिकीकरप के इस बये के सदर्भ मे राजनीठिक आधुनिद्ीकरद का आशय ह मशझता 
अस्यन्त सरल द्वो जाता है। बत हम पहले राजवीठिक आधुनिशोकरण का अर्थ व परि- 
आपा करेंगे और उसके बाद तुलना मक राजनीविह अध्ययत दे उपागम के रूप मे इसको 
उपयोगिता का मूल्याकत करेंगे। 


मडयनण्णे 9 सुण्डपकडा००, एणाफवन ऐलचचल:-शब्डा। १54 ऐच्डडा, डकार कद, 
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राजनौतिक आधुनिवीकरण का अर्थ और परिभाषा (गाल शशल्णााह़ शात 

एलशीपाणा णी एगापल्थ ऐशपवटायाइडाणा) 

राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीति विकास से कही अधिक व्यापक अवधारणा 
है। समाजों में, सामाजिक सचालन और आधिक विकास वे परिणामस्वरूप और राज- 
नीतिक परिवतनो को सामान्यतया राजनौतिक भाधुनिवीक रण का नाम दिया जाता है । 
कोलमैन के मनुरार राजनीतिक आधुनिकीपरण सक्रातिकालौस समाजों की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में होने वाले सरचनात्मक तथा सास्कृतिक परिवतनों वा समूद है। इन परिं- 
बर्तनों का सम्बन्ध राजनी तिक व्यवस्था से सम्बन्धित संस्थाओं, ग़रचवाओ प्रक्रियाओं 
तथा ब्यवहार प्रतिमानों से होता है । इस अर्थ मे राजनी तिक आधुतिकीकरण राजनीति 
विकास से अधिक व्यापक अवधारणा कही जा सकती है। इसको व्यापक अवधारणा 
मानने का प्रमुख कारण इसका शहरीकरण उद्योगीकरण लौकिकौकरण, लोकताप्विकरण, 
शैक्षणिक भौर शाघन सहभागिता से आगे तक के परिवतंतो से सम्बन्धित होना है। 
इसका क्षर्य राजतीति से सम्बन्धित पहलुओ को लेकर मानव दृष्टिकोण ग परिवर्तन भाना 
है। राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाज बही कहा जा सकता है जिसमे व्यवित का 
अभिज्ञान राजनीतिक व्यवस्था और इसके विभिन्‍न पक्षो से होने लगता है। 

कोलमैत ने राजनीतिक भाधुनिकीकरण की परिभाषा फरते हुए लिखा है कि “राज- 
नीतिक आधुनिकीकरण ऐसे सस्पागत ढाये का विकास है जो पर्याप्त लचीला और 
इतना शवितशाली हो कि उसमे उठने वाली मागो का मुकाबला कर सके ।' ** इस 
तरह राजनीतिक आधुनिवीकरण या सम्ब-ध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था मे पिकास से है 
जो इतती लचीली हो कि हर प्रकार वी माग्र को प्रस्तुत होने वे” अवसर प्रदाव कर सके, 
किन्तु उसमे इतनी शक्त्ति सम्पन्नता भी हो कि हर प्रकार की माय का समुचित ढग से 
मुकाबला कर सके, क्र्यात हर उधित मांग को स्वीकार करने के साथ ही साथ उसे पूरा 
करने और अनुचित माग को दृढ़ता के साथ ठुकदा देने को क्षमता रखने वाली राज- 
सीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्पा कहा जाता है। राजतीतिव' 
आपुर्तिकीकरण के अर्थ व परिभाषा से स्पष्ट है कि विशेष लक्षणों वाली राजनीतिक 
ध्यवस्थाओं को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकृत कहा जाता है। राजनीतिक आधु- 
निकीकरण के अर्थ से इसकी विशेषताओं का सकेत मिलता है। अत इसको प्रमुख 
विशेषताओं का विवेचत करना इसके अर्थ को अधिक छुस्पष्टता से समझने मे सहायक 
मांगा जा सकता है। 


राजनीतिक आधुनिवीकरण को विशेषताएं (लागाबलक्षाका० ० ए०ध०व 
+॥०4८ग5807) 


राजनीतिक आधुनिकोकरण वी विशेषताओं व क्क्षणो को चेकर विद्वान एकमत नही 
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हैं। मोटे तौर पर राजतीतिक आधुनिश्ीक्रण बे तीन लक्षणों को प्रमुख माना जाता है! 
मे लक्षण इस प्रहार हैं--(क) राज्य में बढ़ता हुआ शत केसद्रण और सधा के 
परम्परागत न्लोतों वा शवितद्ीन होना । (छ) राजनीतिक सस्याओं वा विभिन्‍नीक रण 
व विशेषीकरण | (ग) राजनीति में जनता की बड़ी हुई सहभागिता तथा व्यक्तियों का 
सम्पूर्ण राजनीतित व्यवस्था से अधिकराधिद अमिन्ञान । 

अनेक लेखकों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की इग्ही विशेषताओं को विस्तार से 
निम्नलिखित शीरष॑ंको के अन्तर्गत गिवेचित किया है । उतवे अनुसार राजनीतिक आधु- 
निकीकरण वाली राजनी तियों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। 

(%) राग्य या केद्ध में शब्ति का अधिकापिक्न केद्रण ([70ट९235९७ ८८४४४७७० 
प्र०१ 0 ए०छ८ा 9 !76 5घ्थ८ 0 06 ८८ग०८)-- राजनी तिक आधुनिवीरण का एक 
महत्त्वपूर्ण लक्षण यह हैं कि मानव जीवन की गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार की 
शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में वेन्द्रीररण होने लगता है। इसबा यही 
तात्पयेँ है वि राजनीतिक व्यवस्वा अधिकाधिक शवितयों वी नियामक बनने लगती है । 
तकनीकी प्रगति, अन्तर्राष्ट्रीय भजवूरिया, प्रतिरक्षा बी भावश्पकताए और सचालनन या 
सम्प्रेषण साधनों के विकास के कारण व्यक्त के जीवन का राजनी तिक पहलू सर्वोपरिता 
की ओर बदता जाए तो यह राजनीतिक मआाध्ुुनिकीवरण की परिस्थितियों का प्रस्तुत 
होना है। राजनीतिक शंवित का महृत्त्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीव रण वी निशानी 
है। इससे यद्द अथ॑ नही निकलता है कि राजतीतिक शवित एक बिरदु पर के रिद्वत होनो 
चाहिये। राजनीतिक शजित के विडेन्द्रीक्रण वी व्यवस्थाए इसे राजनीतिक पिछडेंपन 
की निशानी नही बनाती बरन, यह राजनीतिक आधुनिरीकरण के लिए आवश्यक मानी 
जाती हैं। यहां राज्य मे शवित-के द्धण का एक हो अर्य है कि राजनीतिक शवित महत्त्व 
पूर्ण और अन्य शक्तियों की नियामक व सचालक बन जाय तो राजनीतिक दृष्टि से 
समाज आधुनिक कहा जाएगा। 

(क्ष) राज्य या केख रा समाज में अधिक्ञायिर प्रवेशन या पहुच (00८उ5८४ 
एथाढए०7 0 $03/९ 07 ०८७४७ ॥7 ॥86 5०८०८४५)--प्राचीन समाजों की राज्य- 
व्यवस्था को 'पुलिस राज्य' कहर पुकारा जाता था। इत समाजों में राज्य का काम 
केवल वही या जो पुलिस के द्वारा किया जाता है। राज्य देश की बाहरी आक्रमणों से 
रक्षा करने तथा आन्तरिक व्यवस्या बनाए रखने के कार्यों का निष्पादन करता था। 
सरकार को जनता के साथ नकारात्मक सम्परकंता व भूमिका थी। इसका प्रमुद् कारण 
पह था कि सरकार की समाज में न पहुच समद थी ओर न ही यह आवश्यक थी । यह 
सम्भव इसलिए नही थी कि यातायात और सचार के साप्रनो का विकास नही हुआ या । 
पह पहुंच आवश्यक इसलिए नही थी क्योकि राज्य पुलिस-राज्य थे जिनमे सरशारों की 
सकारात्मक भूमिका के कारण उनको जनता से केवल कर वसूल करने व व्यवस्था बनाए 
रखने तक से ही सरोकार था। इसका यद्दी अर है कि ऐसी गतिविधियो तक सीमित 
राज्य-व्यवस्था आधुनिक नही थी। 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुच, बृद्धिपरक होती 
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चाहिए । शनता ब सरकार की दूर स्तर पर सम्परकंता का अर्थ राज्य फा समाज में 
अधिकाधिक प्रवेशन होता है। यह तभी सम्भव द्वोता है जब सरकारें सकारात्मक कार्यों 
के निष्पादन मे आगे यढें । दूसरे शब्दों में लोक-कल्याण व जनसाधारण के उत्थान के 
लिए सरकारों वा कार्य व रने लगता राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी है। ऐसा कहा 
जाता है कि राजनीतिक आधुनिनीकरण बाली राजनी तिक व्यवस्थाओ में 6) राज्य या 
सरकार वी जनता तक पहुच होती है। (॥) सरकार की जनता तक पहुच या प्रवेशन 
आवश्यक है। (॥)) सरकार की जनता तक पहुच सम्भव है। 

लोप-वल्याणकारी राज्य के विचार वे विकास ने सरकारों के कार्यो को इतना अधिक 
बढ़ा दिया है कि उनका समाज मे प्रवेशन होने लगा | अब मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु 
तब का सारा जीवन सरकार की पहुच मे आ गया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 
लिए यह प्रवेशम आवश्यक है । अब राज्य या सरकार को जनता के लिए वह सब कार्य 
बरने होते हैं जो जनता चाहती है। सरवार का आधार जनता की इच्छा हो जाने से, 
सरकारें शन सरकारें बन गई हैं । यह लोबतत्न व्यवस्था का बिकास भी कहा जा सकता 
है। गहा यह ध्यान देने वी बात है विः्आाधुनिक सरकारो थी समाज के हर झेत में 
पहुच या प्रवेशन सम्मव है । सचार साधनो के विकास के कारण सरकार की गतिविधियों 
के क्षेत्न भा विस्तारीक रण हुआ है! इसी कारण, बृहत्तर नौतरणशाही या प्रशासन कामिको 
फी सद्या में अभूतपूर्व दुद्धि हुई है । अत राजनीतिक आधुनिक्रीकरण की यह विशेषता 
होती है दि इसमे सरकार, व्यवित य समाज से इतना भ्रमेशन पा लेती है कि मतुष्य 
जीवन वी सम्पूर्णता का सचालन सरकार या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा होने लगता है। 

(ग) पे मोर परिधि या परिरार फी यढ़ी हुई अन्त फ्रिया ([02723560 तरह 
2्लाणा 9८छ८शा रं/९ ८शा।ा€ 2॥0 06 फ़टाए८:४)--आधुनिक राजनी तिक समाणो 
में केन्द्र और परिसर की अन्त प्रिया बहुत मद जाती है। इस बढी हुई बत्त क्रिया का यही 
भर है कि राजनीतिक शक्ति के विभिन्‍न केन्द्र आपस मे इतने अधिक अन्त क्रियाशील हो 
जाते है कि दोनो छतर वे केन्द्र निरतर सम्प्रेषण के माध्यमो से जुड से जाते है। अगर 
इसको हम राजनीतिक आाधुनिकीक रण के प्रथम लक्षण के साथ सम्बन्धित करके देखना 
चाह तो यह कहा जाएगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक साथ दो तरफा प्रक्रिया 
चलती रहती है। यहा वेरद्र का अथ॑ राजनोतिक व्यवस्था से है और परिधि या परिसर 
का भर्थ समाज से है। व्यवहार्वादियों की शब्दावली म इसको निवेश और निर्गत 
(॥फ7७ शाप ००७७७) फहा जा सकता है। इसको चित्न 73 द्वारा समझ्नाथा णा 
सकता है। 

चित्त 73 से यह स्पष्ट होता है कि किस श्रकार आधुनिकीकरण वालो राजनीतिक 
व्यवस्थाओं मे केन्द्र और परिसर की पारस्परिकता वढ जाती है। राजनीतिक दल, ह्व्त 
और दवाव समूह नौकरशाही और निर्वाचनो के माध्यमों से यह सम्पर्कंता बढती है तया 


सघार के साधनों बे द्वारा इसमे निरन्‍्तरता वनी रहती है। ऐसो सम्पर्कंदा वाला राज- 
नीतिक रामाज आधुनिव कहा जाता है। 
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(घ) उत्ता के परम्परागत श्लोतों का नि्ंस होना (86 छ८३ट ६४०8 ० (2 
घ003! 5०ए७८$ ० 20।8079)--राजनी तिड़॒ आधुनिरीकरण में सत्ता के स्थान का 
नाटकीय खिसकादव या स्थानास्तरण हो जाता है। परम्परागत राजनीतिक समाजों में 
राजनौतिरु सत्ता बा स्ोत कदौलों के मु्धिया, राजा-महाराजा, घामिक गुर, पारिवारिक 
प्रमुख इत्यादि होते हैं। ऐसे राजनी तिक समाजों में लोगों गी प्रापमिक निष्ठा और आस्था 
ऐसे ही परम्परागत शक्ति केद्रों में रहती है। व्यक्तियों के लिए इन शक्ति स्रोतों गए महत्त्व 


अज>+न+ न > केस्द्र और परिसर थी सग्पकता 
5 रेस का परिमर में प्रवेश्न 
की + > परिसर का बेर में अ्रदेशत 


साप्राजिस स्यवस्था (परितहर ) 


द्ै केन्द हो परिसर में पहुंच! 
ब्ययस्पा (बिठ) 





चित्र 7.3 राजनोतिक आय निकोकरण में केन्द्र थ परिसर की अन्त सस्वद्धता 


ही नही होता है वरन, लोग इनको थरद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण के लिए, भारत 
में स्वतस्व॒ता के बाद अनेक वर्षों तक राजा-महाराजाओं व जातीय नेताओं का प्रभाव 
बना रहा था राजनीतिक आधुनिकीकरण मे सत्ता के इन परम्पसगत स्रोतो का लौप 
होने लगता है । अगर यह समाज मे बने भी रहते हैं तो भो इन की शक्ति क्षीण हो जाती 
है धोर व्यक्ति इन के प्रति निष्ठा महीं रखकर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के प्रति निष्ठा- 
वान बन जाते हैं। ह॒ष्टिगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की इस विशेषता का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक समाज मे "घामिक, परम्परागत, पारिवारिक 
और जातीप सत्ताओं का स्थान एक लौकिकीकृत ओर राष्ट्रोप राजनीतिक सत्ता के द्वारा 
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पै लिया जाता है।” काले डायच ने इस विशेषता को सामाजिक संचालन का नाम देते 
हुए लिखा है कि “युरावी सामाजिक, आधविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्ताओ के प्रमुज 
प्‌ज क्षीण हो जाए या दूड जाए और व्यक्ति समाजीकरण ओर व्यवहार के तए प्रतिमान 
अवनाने के लिए उद्यमशौल हो जाए”** तो यह विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की 
दिशा गे मद्दत्तपूर्ण कदम होगा । 

तत्ता के परम्परागत स्रोतों के निर्बेल होने ओर उनके स्थाव पर राष्ट्रीय राजतीतिक 
सत्ता की स्थापता, राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व मूलभुत 
विशेषता है। इसके अभाव मे आधुनिकीकरण के अन्य सभी लक्षण प्रभावहीन बत जाते 
है। इसलिए ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की सक्षिप्त परिभाषा करते हुए हण्टिगटन ते 
लिया है कि राजनी तिक आधुनिकीकरण 'परम्परापतता से मुक्ति' (88०88हव50या 
६०॥ ए804007०॥57)) है । किसी भी समाज मे परम्परागतता के निशानों का बना 
रहता ही आधुनिकीकरण का विलोम कहा जाता है। अतः राजनीतिक आधुत्तिकीकरण 
सत्ता के परम्परागत ज्लोतो पर सत्ता के नये स्लोतो का आरोपण होना है। उदाहरण के 
लिए, विकासशील राज्यों मे राजनीतिक आधुनिकीकरण के रास्ते भे सबसे बडी एकावठ 
सत्ता के परम्परा ल्लोतो का मजबूती से अढे रहना है। भारत में स्वतन्त्रता के तोस यर्ष 
बाद भी जातीय, धार्मिक ओर छोटे-मोटे राजा-महाराजाओ का काफी प्रभाव बना हुआ 
है । यद्यपि सत्ता के स्रोत भारत मे क्षीण द्वो रहे हैं किन्तु, सत्ता का नाठकीय स्पातान्तरण 
न होकर धहुत ही मधरगति से रूपान्तरण हो रहा है। अनेक विकासशील राज्यो में सत्ता 
के परम्परागत स्रोतो की शक्तिप्रुक्त॒ता ही लोकतन्त की असफलता का प्रमुख कारण 
बव गई है । 

(घ) राजनोतिस पंस्थाओ का विभिन्‍्नीकरण और विशेषीकरण (06 कीटिला0- 
207 270 50९0॥४)5840 0 90॥/#08 ॥5029॥095)--राजदी तिक आधुत्तिकी- 
करण फी एक विशेषता में हम यह विवेचन कर चु> हैं कि राजती तिक व्यवस्था (कैन्द्र) 
और समाज (परिसर) की सम्पकता मे अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सरकार राजनीतिक 
क्षेत्र से आगे बढदकर आथिक सामाजिकओर सास्कृतिक कार्यों का निष्पादन करने लगती 
है। रारकार के कार्यों मे वृद्धि के कारण आधुनिक राजनीतिक ध्यवस्याएं अत्यधिक पेचीदा 
हो जाती है। इनकी जटिलता के साथ ही साथ कार्यों का क्षेत्र वृहत्तर होने लगता है तथा 
इसके लिए कार्यदक्षता विशेष शाव के आधार पर सम्भव हो सकती है। इस कारण, 
पसरकारो को अपने वृद्धिपरक कार्यों के सुचाह सचालन के लिए न केवल सस्यागत 
व्यवस्थाओं का विभिन्नीकरण करना आवश्यक हो जाता है, अपितु, उनमे कार्यात्मक 
विशेषता लाना भी अनिवाय लगने लगता है। सस्थाओ के विभिस्तीकरण और 
विशेषीकरण के बिना यह सम्भव हो हो नही सकता है कि सरकारें थे सब कार्य छोक 
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ढंग प्ले कर सकें जिस्हें करते के लिए आधुनिक समाजों में उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा 
जाता है। 

अत आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक सस्पाओं का विभिप्नोकरण 
भौर विशेषीकरण होना अनिवाय॑ है यह दोनों ब्यवस्थाए एक साथ घलने वाली हैं। 
विभिप्नीगरण से विशेषीवरण को व्यावहारिक बनाना सम्भव है। अन्ययां, विशेषीगरण 
होते पर भी सस्यागत व्यवस्थाओं गो पृथर पृथक नहीं किया गमा तो यह व्यवहार में 
नहीं था सकेगा। विकासशील राज्यों म इसी कठिनाई का सामता हर देश को करता पड 
रहा है। इन देशों मे राजनीतिक सरचनाआ के विभिप्नोररण में तो कोई कठिनाई नहीं है 
किन्तु, इन विभिन्नीद्त सत्थाओ के लिए विशेषज्ञ कामिकों (59८०आ2८७ फल$णाएट) 
का अभाव है। इसी कारण, विकासशील देशो म आधिद दृष्टि से आधुनिकोश्रण और 
राजनीतिक आधुनिवीकरण मे बेमेलता बनो हुई है । 

विवाप्तशील राज्यों में तुलनात्मक अध्ययवे, राजनीतिर सस्याओं के विभिश्नीमरण 
ओर विशेषीष रण के बहुत सोमित स्तर तक ही होने दे का रण, सम्मव ही नही हो पाते । 
हैं। विशेषकर व्य्टि-स्तर (ग/20-6४८)) के अध्ययन तो करीब-करीब असम्भव से ही 
लगते हैं। इस कठिनाई मे बारण विकासशोल देशों को राजनोतिक म्यवस्थाओं रा 
विकसित राज्यों बी राजनीतिक ब्पवस्थाओं से तुलनारमत अध्ययन वर्त मान परिस्थितियों 
में तो किए हो नही जा सकते हैं। यही कारण है कि अनेक पाश्दाएप विद्वानों ने विकास- 
शील राज्यो की राजनातिक व्यवस्थाओं या सस्याओं का अलग-अलग ही अध्ययन करता 
वर्तमान परिस्थितियों में अधिक उपयोगी माना है। 

(छ) राजनीति मे जनसाधारण को बढ़ी हुई सहभागिता (6९7०35९6 ए0एएोेशव 
एग0०एअ/णा 70 90॥008) --राजनी तिक्‌ आधुनिकीकरण के लिए सह्पात्मकष और 
प्रक्रियात्मक परिवतंन ही पर्याप्त नही है। सस्पाओ और प्रक्रियाओं में जनन्सहमागिता 
कित्ती है यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण मानदण्ड है। विकास- 
शील राज्यों मे जनसाधारण को सस्यागत व्यवस्पाओं और प्रत्रियात्मक विकसों के 
माध्यमों के विकास के कारण राजतीति में सहभागी होने के अवसर व साधन तो उपलब्ध 
हैं किन्तु लोगो के राजनीति के प्रति उदासीन रहने के कारण उसमे जनसहमभागिता नहीं 
बढती है। इसके लिए जन-सचालन आवश्यर है। जब तक जन॑-सचालन नही होता 
है राजनीतिक आधुनिकीकरण व्यावहारिक रूप नही ले पाता है। सर्वंत्ाधारण की 
राजनीति में सहभागिता राजनी तिक आधुतिकी करण को ऐसी पृ धर्त है जिसके अ्रमाव 
में अन्य विकास निरयंक से बन जाते हैं । 

राजनीतिक व्यवस्था मे लाभो का वितरण सब वर्गों व समाज रे सब भागों में तभी 
कै राषता, हैएढाय यत; र्मुदएप रायतीतित- फरधाफाओ फे सीआप है; कए छरत्तपरीयत्पपूएे 

रूप से उसमे सहभागी बने। विकासद्यील राज्यो में दो परस्पर विरोधो प्रवृत्तिया जन- 
सहभागिता के सम्बन्ध मे देखने को मिलती हैं। कुछ राज्यों भें तो सहभागिता सब 
सीमाओ को पार करके अराजकता की अवस्था तक राजनीतिक व्यवस्थाओं को धरे प्ने 
लगी है। उदाहरण के लिए, 26 जून 975 तक भारत में ऐसी ही सहभागिता होने लगी 


तुलनात्मक राजवीति के उपायम (2). 285 


थी | दूरी तरफ, अनेक देश ऐसे हैं जहा पद नागरिक रॉजनीतिक व्यवस्था के प्रति 
इतने उदासीन व निष्क्रिय है कि सहभागिता के सबसे महत्त्वपूर्ण अवसर निर्वाचन तक 
का उपयोग नहीं करते हैं। उनका मताधिकार निरर्थक ही रहता है। 
अत राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरचतात्मक और प्रश्नियात्मक व्यवस्थाओ 
की स्थापना या विकार ही काफी नहीं रहता है । इसके लिए जनता की उत्तरदायी सह- 
भागिता आवश्यक है यहा बेबल सहभागिता ही पर्याप्त नही है । सहभागिता ऐसी होनी 
चाहिये जिसमे व्यक्ति अपने दायित्वों को समझते हुए सहभागी बने । विकासशील राज्यो 
भे राजनीतिक सहभागिता को सस्थागत रूप मे हित व दवाव समूहो द्वारा अनेक स्तरों 
पर सम्भव बनाया जाता है, किन्तु इन देशो गे ट्रेड मूनियने, राजनीतिक दल और हित 
समूह ही सहभागित्ता को गलत ढम से निष्पांदित काने फे प्रेरक है। इसलिये राजनीतिक 
आधुतिकीकरण मे जनसाधारण की बढी हुई सहभागिता ही काफी नही है। यह सह- 
भागिता उत्तरदायित्वपूर्ण भी होनी चाहिए झन्पथा, राजनीतिक व्यवस्था पर अनुचित व 
गलत दबाव पड़ने सगेगे और राजनीतिक व्यवस्था दूट जाएगी। विकासशील देशों में 
अस्थायित्व व सरकारो के उलट फेर का यही प्रमुख फारण रहा है। इन देशो में या तो 
सहभा पिता का पूर्ण अभाव है या यह सस्थागत व प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओ की सब सी माओ 
को पार कर जाती है। दोतो ही परिस्थितिया राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक 
राजनीतिक पतन की व्यवस्थाए बन जाती है । 
(ज) ब्यक्तितयों का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञाब (6।6वदा 
3060 640ा ० 400९0 005 ७४ 0॥6 90/020 $५886॥॥ 8५ & ५४॥०0९)-- 
राजनीतिक आाधु निकी करण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओ मे व्यक्तियों की अभिवृत्तियो 
में परिवर्तन आना अधिक महत्व रखता है। जब तक मतुष्यो ने विचारों और दृष्टिकोण 
में परिवर्तन गहो आता है तब तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की ससचनात्मक और 
प्रक्रियात्मक व्यवस्थाए ओपचारिक ही बनी रहतो है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 
ऊपरी दाचे में तध्यता का समावेश व्यक्तियों के दृष्टिकोण मे परिवर्तन आने पर ही होता 
है। जब तक व्यवित राष्ट्रीय अभिज्ञान॒ या राष्ट्रोयता ने! विचार से मुबत नही होगे तब 
तक राज्य और राजनीतिक व्यवस्या भें उनको अपनापन नहीं लगेगा । इस अपनेपन के 
अभाव में व्यवितयों वी विष्ठां किसी जौर स्थान से प्रतिबद्ध रहेगी। इससे राजवीतिक 
आधुनिकीफरण के अस्य लक्षण खोखले होकर रह जाएगे । अत राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के आधुनिकोकरण के लिए यह आवश्यक ई कि व्यक्ति की सर्वाधिक निष्ठा राजगीतिक 
व्यवस्था के भागो से अधिक सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से होती जाए। ऐसा अभिज्ञान 
एकीकरण का माध्यम बनता है और इससे सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस््या मे एक ऐसी 
बन्धनकारी धारा प्रवाहित हाने लगती हे जिससे व्यक्त परस्पर अपनेपन मे बधकर राफकिय 
रहने लगते है । 
इसी तथ्य को दूसरी तरह से कहता चाहे तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक 
भाधुनियीक्रण वाली राजनीतिक व्यवस्था मे व्यवितयों वी मनोवृत्ति म राष्ट्रीय व्यवस्था 
की धारणा गहरी जम जाती है। उनको अन्य राजनीतिक सस्याओं के लगाव व निष्ठाओ 
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से उपर उठाने की अवस्था ही राजनीतिक आधुनिकीबरण को अवस्था है। विकासशील 
देशों को राष्ट्रीय आतदोलन के समय इस प्रसार को अभिवृत्ति-युकत्र कहा जा सकता है! 
किस्तु, स्वतत्ता प्राप्ति बे बाद सगावों व अमिज्ञानों गी अस्य सस्पाओं के महत्त्वपूर्ण बन 
जाने के कारण, इन देशों मे बाधुनिकीकरण को प्रक्रिया में शिपिलता भाई है। राज- 
नौतिक आधुनिकीकरण वाले समाज में व्यक्त पहने अपने आपको राष्ट्रीय व्यवस्था के 
रूप में पहचानता है और बाद में अन्य अभिज्ञान शी सस्पाओं से अपने को जोढ़ता है। 
उदाहरण के लिए, भारत को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिन्वत शहने गी अवस्पा तव 
आएगी जब भारत का हर सायरिक अपने आपको पहले भारतीय और बाद में बगासी, 
गुजराती या पजाबी मानने की अभिवृत्ति से युक्त होगा । आज भारत के दिसी मायरिक 
से पुष्ठा जाए कि तुम कौन हो, तो उसशा उत्तर राष्ट्रीय सस्षाओं बो छोड़बर अन्य 
सस्पाओं के साथ अभिन्ञात ने रूप में ही होगा। भारत गा हर नागरिक णब तक 
स्वभावत अपने आपको भारतीय न मानने लगे तब तक यहां राजनीतिक आधुनिकीकरण 
का सम्पूर्ण स रचनात्मक जाल औपचारिक हो बना रहेगा। 

छुछ विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक आ्राघुनिकीकरण का पह लक्षण सर्वाधिक 
महत्व रखता है। इसी ने कारण व्यवित राजनीतिक व्यवस्था का सही अर्थों में प्रभावी 
घटक बन पाता है। राजनी तिक व्यवस्या से लगाव होना विशेष आवश्यक नहीं है। इसी 
तरह, राजनी दि सरघनाओं मे निष्ठा हो यह भी बहुत जरूरी नहीं है, विन्तु सम्पूर्ण 
शासन व्यवस्था से अभिशाने आवश्यक है। अन्यया समाज में न कोई बस्धनकारी शवित 
होगी और न ही राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की अन्त प्रेरणा उत्पत्त होगी इसके 
अभाव में व्यक्रित राजनी तिक सस्याओं से ही नहीं, राजनी तिक प्रक्रियाओ से भी दूर रहने 
लगता है। वह इनसे उदासीन बन जाता है जो अतत निराशा लातो हैं और इससे राज- 
नीतिक आधुनिकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही ठप्प सी सगने लगती है। अत राजनौविक 
आधुनिकीकरण के लिए व्यक्तियों का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान 
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य सा है। 

(प्) दहुत्तर व व्यापक आपार वालो मौक्तरशाही (87037 ७35०6 शाप टा|ह०४ 
७0७:८३७८१७९॥९5)--राजनी तिक आघुनिकोकरण वाले राजनीतिक समाज में सरकार के 
कार्यों मे वृद्धि हो जाती है। अनेकों नई सस्थाएं और सरघनाए स्पावित हो जाती हैं। 
आधुनिकीकरण के कारण आधिक विकास के नये दायित्व भी सरकार पर आ जाते हैं। 
इन सबको निष्पादित करने के लिए नोबरशाही का आकार आवश्यक रूप से वृहत्तर हो 
जाता है! उदाहरण के लिए, भारत को जब 947 में स्वतन्त्रता मिली उस समय की 
नौकरशाही के कामिकों को सब्या ओर ]977 में लोब-प्रशासन में लगे व्यदितियो की 
सस्या में बीस गुणा वृद्धि इस बात की पुष्टि है कि यहा राजनीतिक आधुनिकीक रण की 
प्रक्रयाए चल रही हैं। के 

राजनीतिक व्यवस्थाओं को केवल नौकरशाही के वृहत्तर आवार के आधार पर 
ही आधुनिक नही कहा जाता है। वास्तव में आधुनिकोकरण के लिए नोकरशाही के 
आकार कै बढाने से कही अधिक महत्त्वपूर्ण उसके आधार का व्यापक्पत है। व्यापक 
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जाधार का बर्थ यह है हि नोकरणाही के कसंचारियो में सारे समाज पे से भर्ती होने की 
केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं हो, अवितु, प्रशाराक वास्तव में समाज वे सभी 
वर्गों से आ सं, इसनी व्यवस्था है। इसको चित्र 74 द्वारा इस प्रकार समझाजा 
सकता है । 






सौमित आधार वाली नौररशाटा खापक आधार वाही सोक रशॉली 
(क) (?) 
नौदरशाहा जोक रघटी 


गधा का सम्रय कय शमाे बा सपरद्ध बग' 


समाज का पष्यम बग 
स्रपाज के सामाक बगे 


चित्र 7 4 नौकरशाही के समाज में आधार 





समाझ का सत्य दंग 










गमाज के शाप्राय वेग 








चित्र 7 4 के तुलनात्मत अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा कि “%' चित्र में प्रशासन के 
क्मंचारी सप्ृद्ध यएं से ही आते हैं। कुछ कामिव मध्यम वर्ग व बहुत कम कर्मचारी सामान्य 
बर्ग वे वेद ऊपर वाले भाग से आते हैं। यह सीमित क्षाधार वाली नौव रणाही है । 'ख 
चित्र में प्रशातन के रमंघारी सभी बयों से आते हैं और राउये बढे सामान्य वर्ग से 
सर्वाधिक' कार्मिक आते हैं। ऐसी नौतरधाही व्यापक आधार वाली होगी। राजनीतिक 
आधुनिकोवरण के लिए नोक्रशाही का ऐसा ही व्यापक आधार आवश्यक है। इससे 
सम्पूर्ण समाज लोकप्रशासन मे सम्मिलित हो जाठा है। विकासशील राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में भ्रशासन के आवार वी वृद्धि वे साथ ही साथ नौररशाही के कार्मिकों की 
राख्या में मत्यधिव वृद्धि हो गई है, दिन्तु नौकरशाही वे अधिवाश वर्मघारी येयल ऊपर 
बे तबके से ही आते हेँ। उदाहरण के लिए, भारत की उच्चतर सेवाओं -- भारतीय 
प्रगासकीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा ओर भारतीय पुलिस सेवा (65, [75 6 
। 773) के दो तिहाई कामिक रक्‍त सम्बस्थों से सम्बन्धित पाएं गए हैं। इरासे स्पष्ट है 
कि इन सेवाओो मे अधिवाज व्यक्ति ऊपर के वर्गों व समाज कै समृद्ध तबकों से ही भाते 
हैं। भत राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यव है कि नोवरशाही का वृहत्तर 
आकार दी नहीं हो अपितु उराबा आधार भी व्यापवरु्म हाना चाहिए । 
जिवारणील राज्यों मे तौजरशाही अभिजन (9णटथण०ण०३०८ लै।6) मपना एक बन्तग 
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खींचतान का स्वाभाविक परिणाम दाजनीतिक व्यवत्याओं पर ऐसे दवावों का पड़ता 
होता हैं जिसके भार को ब्यवस्पाएं बनुभवहीन होने के कारण ढो नही पाठी हैं! इसी 
कारण से अनेक विकासशील राण्यों में रजनी तिक अस्थायित्व पाया जाता है। वैसे देखा 
णाए तो राजनीतिक अस्पामित्व स्वयं मे ऐसी शक्तियों को बल दे सकता है जो राज- 
नीतिक आधुनिकीकरण मे पर्याप्त व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किम्तु इससे कई 
बार नकारास्मक प्रक्रियाएं अधिक प्रदलता प्राप्त कर लेती हैं और निरंकुश ग्यवस्थामों 
की स्पापना से आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष भुला दिया जाता है। यही कारण है 
कि विकासशील देश राजनीतिक दृष्टि ते भाघुनिकीकरण की आकोक्षाएं रखते हैं, अतेक 
देशों मे इसके लिए आवश्यक संस्थात्मक संरघताएं भी स्पापित हैं भर कुछ देशों में 
मानवीय सक्षम्रता भी विधमान है, परन्तु निहित स्वार्थों मे राणनीतिय व्यवस्माओं को 
उससप्ताकर समुद्री मर खोग राजनी तिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को पलटने में सफल 
हो णाते हैं। वंसे धह बीमारी का सक्षण होते हुए भी स्वस्थता की ओर ले जाने बाली 
भ्रवृत्ति का प्रेरक माता जा सकता है। इस सम्वन्ध में कुछ लोगों की यही मान्यता है कि 
विकासशील राज्यो मे राजनीतिक अस्था यित्व के दौर, अन्तत राजनीतिक आधुतिकीकरण 
की सांग को बढाने वाले ही सिद्ध होंगे। 

राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं ओर लक्षणों से यह ह्पष्ट हुआ है कि 
“राजनीतिक आधुतिकीकरण को प्रभावित करने वाले कई परिवर्यं होते हैं। राजनीतिक 
भाधुनिकोकरण की प्रक्रिपा रिक्तता में सचालित नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था 
सामाजिक बव्यवस्पा मे सचालित होती है जो स्वय अनेक व्यदस्थाओं से मिलरुर बनी है 
और अस्तर्राष्ट्रोय पर्यावरण से घिरी होते के कारण उसके दबावों 4 सखिचावों से धुक्त 
नहीं रह सकती है। यही बात राजनी तिक आधुनिकीकरण के बारे मे सही है। अतः हम 
इसको प्रभावित करने दाले दथ्यों व परिदरत्यों का विवेचन करके ही यह समझ सकते हैं 
कि क्यों एक दी क्षेत्र में जाने वाले दो देशों मे राजनीतिक आधुनिकीकरण का स्तर 
अलग-अलग हो जाता है) उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान को लिया जा सकता 
है। इद दोनों देशों मे राजनीतिक आधुरिकीकरण के अलग-अलग प्रतिम्तान य प्रक्रियाएँ 
देखते को प्रिलती हैं । 


राजनीतिक भार्धुनिकीकरण के प्रभावित करने बालें परिवत्यें (ह४००:४ 

67 शैगवांब0]९5 क्षीव्टिएपड एन १(०१९गं5गंगा) 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के नियामकों (एं८८या7॥/8) की निश्चित सूची बनादा 
न शम्पव है भौर न ही यह आवश्यक है ॥ ऐसो सूची बनाना सम्भव तो इसलिये नहीं है 
बर्योंकि यह परिवत्य राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं होते हैं॥ आधिक, 
सामाजिक, सास्क्रृतिक, घामिक और ऐलनिद्ासतिक पक्षों से भौ इनका सम्बन्ध होता है । 
ऐसी छूचो चताना आवश्यक इसलिये नही है कि इनका विवेचन हम केवल यह समझने के 
लिए कर रहे हैं कि वर्यो एक देश के अनुरूप ही सारी घ्थितिया दूपरे देश में होने पर भी, 
इन दोनो देशों में राजनीतिक माघुनिकीकरण के स्तर, दिशाए व मान्नाएं मसग-मलग 
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हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत और थ्ोलका अनेक दृष्टियों से स्मानताएं रकते 
हैं। दोनों मे ही ससदीय शासन प्रणाली है और दोनों में ही नियतकालिक चुनादों की 
व्यवस्था है तथा दोनों ही देशों में स्वतस्वता प्राप्ति (श्रीलक्ा 4 फ़रवरी ]948 को 
स्वतन्त्र हुआ था) रे बाद कई बार आम चुनाव हो चुके हैं, दिस्तु धीलका मे अब तक 
हुए आठ आम चुनावों (साठवा आम चुनाव मई [970 मे हुआ था) में सत्ताह्ढ़ एल 
हमेशा पराजित होरर विपक्ष के रूप में चला जाता है, अर्पात हर आम चुनाव में सत्ता 
का राजनीतिक दलो में अदल-वदल हुआ है, हिन्‍्तु भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पिछले 
8 चुनावों म॑ नहीं हुआ है। यहा बार-बार एक ही दल सत्ता मे आवा है। ऐसे ही ठष्यों 
को समझत के लिए हम राजनीतिर आधुतिकोदरण को प्रभावित करने वाले बुछ 
प्रिवरत्यों का यहा उल्लेख कर रहे हैं । जित परिवर्त्यों को यहाँ दिया जा रहा है, उनमें से 
हर एक पर मतभेद हो सकता है इसलिये मैं यहां वही तष्प दे रहा हू जिनवो मैं अधिक 
महत्त्वपूर्ण मानता हू और जित पर अधिक मतभेद नहों है। सामान्यवया राजनोतिक 
आधुनिकोकरण को प्रभावित करने वाले परिवरपों मे-- 

(क) परम्परावादी राजनीतिक स रचनाएं और संस्कृति (7786॥0002906 90॥- 
एब्ब] ॥7ए०ए१९5 880 ए०ं0॥ ०णा।एए०);: 

(ख) आधुनिकीकरण को घकेसने की ऐतिहासिर शाल-नियति 86 शाशणात्ता 
परग्माह 0 द्रा०१शप्राष्व7०0 पाए50, 

(ग) राजनीतिक नेतृत्व की प्रहति और अभिमुयीगरण (]॥8 केश्डबएहः आ0 
076॥08007 ०690॥0०३] ९30:75॥॥9) गौर 

(घ) व्यवस्था--विशेषकर, राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति (8८ छ३07० 06 
899०7 एक) धा6 एजाध८३ 5३४८०) के परिवरयं भ्रमुण माने जाते हैं 

(क) राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिधापा ओर विशेषताओं के विवेचन में हमने 
यह देखा है कि राजनीतिक आधुनिकीक रण आम परम्परागतता से मुक्ति (6।६८०४३३९० 
ग्राधया 0॥ (730400045फ) को माना जाता है। इसलिये राजनीतिक सरचनाओं 
बी परम्परागत प्रकृति का राजनीतिक आधुनिकीकरण पर बहुत प्रभाव पडता है। 
उदाहरण के लिए, नेपाल में राजनीतिक सरचनाओं को परम्परागतता के साचे में ढालने 
का प्रयत्न किया गया है। इसके कारण नेपाल का राजनीतिक आधुनिकीकरण भारत के 
मुकाबले में बहुत ही घोमी यति से हो रहा है । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नेपाल 
में राजवीतित सरचनाओं की परम्परागतता की भ्रकृति के कारण हो यहा राजनीतिक 
उथल-पुषल नहीं होती है और राजगही पूर्णतया सुरक्षित बनी हुई है। यही बात भूदात 
के बारे मे कही जा सकती है। मध्यपूर्व के अनेक राज्यों मे राजनीतिक सरचनताओं का 
परम्परागत रूप राजनीतिक आधुतिकीक रण में बाधक है ! 

राजनीतिक सरचनार्ओं को राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। 
इस्टी के द्वारा प्रस्तुत ढाचे मे राजनीतिक प्रत्रियाओं के प्रतिमानित होने की व्यवस्था 
होती है। अत राजनीतिक प्रक्रियाओं की सचालक, सरचनात्मक व्यवस्था, प्रम्परायठता 
के बधनों मे जकडी हुई हो तो राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता । इसलिये 
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राजनीतिक संरचताओ को परम्परागतता की जकडनो से मुढ़्त करता राजनीतिक 
आधुनिकीकरण का वातावरण तैयार करता है | अनेक विकासशील राज्यो मे परम्परा 
गतता के दबाव इतने प्रबल होते हैं कि राजनीतिक सरचनाओ को आधुनिक रूप देवा 
सम्भव ही नही हो पाता है। 
सरवनाओ बी परम्परागतता की दूर करने के लिए आधुनिक सरचनाओ का आरोपण 
हिया जा सकता है । किन्तु सस्क्ृतिया शताब्दियो तक अपने प्रभाव नही मिटने देती है। 
इस कारण, राजनीतिक आधुनिफीकरण को सबसे अधिक लम्बी अवधि तक न आने देने 
वाला तथ्य सामान्य सस्कृति और विशेषकर राजगी तिक सस्कृति की प्रकृति का ही माना 
जाता है। सस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य की अभिवृत्तियों से होता है। यह समाजीकरण 
की भ्रक्रिया मे बनती है तपा एक बार दृढ होने पर आसानी से परिवर्तत की अवस्पा मे 
नही आती | क्रत राजनीतिक आधुनिकोकरण पर दोर्घकालीन प्रभाव राजनीतिक 
सस्क्ृति की परम्परागत प्रद्डति का ही पडता है। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
राजनीतिक सरचना/्मवता फो तो माधुनिक रूप देना कठिन कार्य नहीं रहा है। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के काल मे राष्ट्रवादी नेताओ के देव-तुल्य ब्यवितत्व बनने रे वे जनता की श्रद्धा 
के पात्न बन गये थे । ऐसे नेताओं ने स्वतस्तता प्राप्सि के बाद सविधानों का निर्माण इस 
प्रकार से किया कि परम्परागत राजनीतिक सरचनाओ के स्थान पर आधुनिक सस्थापत 
4 षस्थाए स्थापित की णा सफें । इरासे रामाग्यतया कह्दी भी कठिनाई नही भाई थी । 
उदाहरण के लिए, भारत के सविधान में आधघुनिकतम राजनीतिक सरचनाओं की स्थापना 
के प्रावधान आसानी से सम्मिलित किये जा सके थे । किस्तु भारत के सविधान बनाने वाले 
इन्ही नेताओं ने सविधान के लागू होने के कुछ समय वाद ही कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन 
लाने का प्रयास क्षिया जिनका सम्बन्ध सस्कृति के कुछ पहलुओ से था । 'हिन्दु कौडबिल! 
के माध्यम से इस प्रकार के परिबर्तन लाने का प्रयत्त जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को 
भो छोड देना पड़ा । क्योकि जनता तथा अधिकाश समाज के ठेकेदार इसके पक्ष में तही 
थे। इसके परिणामस्वरूप यह विधेषव वापस ले लिया गया था । इम उदाहरण से मह्‌ 
स्पष्ट हे कि सस्कृतिपो को परम्परागत्तता कितनी जचरदस्त शवित होती है, यह राजनीतिक 
आंधुनिकीकरण की महत्त्वपूर्ण नियामक कही जा राकती है । 
विकासशील राज्यो में आधुनिकीकरण मे प्रयासों में सस्कृतियों की प्ररम्परागत्तता 
सबसे महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्‍्न करने वाली शक्ति है । अफीका ज॑से महाद्वीप में तो एक 
ही रजनी तिक व्यवस्था मे परस्पर विशोधी सस्क्ृतियों को उपस्पिति ऐसी पेयीदगिया 
उरपन्‍न कर रही है दि तानाश्ाही व्यवस्थाओ के अलावा अन्य किसी व्यवस्था से 
अाधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बदन सम्भव ही नही है। तस्दृति की जकदने धर्ष की 
तरह अत्यधिन' शवितशात्री होती हैं ओर इसी कारण, विकासशील राज्यों मे इनको 
परम्परागतता ऐसी कठिनाइया उत्पन्न करती है जिनका समाघान देवतुल्य राष्ट्रीय नेता 
तक नहीं कर पाये हैं। इसलिये ही हमने राजनोतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को 
त्रभादित करने वाले परिवत्यों मे राजनीतिक सप्चनाओ और सस्कृति की परम्परागतता 
को सर्वेप्रयम रखकर इनका सर्वाधिक प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयाप्त किया है। 
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(रख) राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रयास की ऐतिहासिक दृष्टि से काल नियति 
अत्यन्त महत्त्व रघती है। ऐसा कहा जाता है कि गलठ समय में सही ढार्पे कर समता प्र 
प्राय असम्भद सा होता है। अत डिसी राजनीतिक व्यवस्था में आधुतिकीकरण गौ 
प्रक्रिया को नाटकीय दय से आये घरेलना हो तो समय विशेष का सदर्भ अवश्य ध्यान में 
रखना होता है। उदाहरण के लिए, भारत के सदिधान में क्यि गया 42वा संशोधन 
जिससे अनेक मौलिक ओर क्रान्तिकारी परिवर्तत सविधान मे किये गये हैं, अगर 976 
के स्थान पर 956 में किया गया होता तो इस्ते मारत का शोयद कोई भ्रो सागरिक 
स्वीकार नही रूरता । अत राजनीतिक व्यवस्पाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास ऐति- 
हाध्विक दृष्टि से कैसे समय में किया जा रहा है, यह काफी महृत्त्त रखता है। यहा इतिद्वास 
को दोनों ही सदरभभों में लिपा जाता है । राष्ट्रीय इतिहास और विश्व इतिहास की घाराओं 
का समय-सदर्भ राजनीतिक सस्थाओं को आधुनिक बनाने के प्रयास में सहायक द बाघक 
दोनों ही दत सकता है। इतिहास की घारा के प्रतिकूल परिवर्तन लाता अत्यग्ा कठिन 
होता है। साथ हो इतिहाप्त को घारा के प्रवाह के अनुकूल परिवर्तद लाना मासान ही 
नहीं होता है, अपितु स्वत ही होने लगता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और 
अफीका में साज्राज्यवाद को बनाए रखना इसी कारण से असम्मव सा हो गया या बयोंकि 
यह इतिहास की सामान्य घारा के प्रतिस्ूूल पशने लगा या। 

राजनी तिक आधुनिकोकरण को आगे घकेलने का प्रयरन ऐतिहासिकता के साथ इतनी « 
प्रतिष्ठता से बधा हुआ है कि अनेक विकासशील राम्पों मे बाधुनिकोकरण के प्रयत्न ] 
इतिहास के काल-चक्र का विशेष ध्यान रखे बिना प्रारम्म होने के कारण हो असफल रहे 
हैं। मध्यपूर्व के राज्योंमे भी अब तक आधुनिकीकरण के प्रयत्न असफ्ल ही रहे हैं, 
बयोंकि ऐतिहासिक्ता की समय घारा का प्रवाह इनके प्रतिकूल बना हुआ है। इस सदर्भ 
में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस परिवरत्यं का वे वल नकारात्मक प्रमाव ही नही होता 
है, अपितु इसका सकारात्मक भ्रभाव भो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतिहास की सामान्य 
धारा अगर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित (करने को है तो ऐसी स्थिति मे राजनीतिझ 
आधुनिकीकरण को आने से रोका भी नहों जा सकता है। विकासशील राज्य आज ऐसे ही 
टेतिहासिक दोर से गुजर रहे हैं और उनमे आधुतिकीकरण को प्रवृत्तियों को रोकने के 
अभिजनी प्रपत्त असफ्ल होने लगे हैं। अब ऐसा कहा जाने लगा है कि तोसरे विश्व 
को राजनीतिक आधुनिकोकरण के युग मे प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। अत 
राजनीतिक आधुनिकोकरण ऐतिद्वाप्िक कालनक से भी प्रमावित प्रया गया है। 

(ग) राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, राजनीतिक आधुनिकीकृरण को प्रोत्साहित या 
अवरोधित रूरते के पक्षो मे से किसो के अनुरूप हो सकती है । अगर आधनिकौकरण के 
अभिकरणो का लें तो सरकार को भूमिका सर्वाधिक महत्त्व रखतो है। अत देश के 
मेता किस प्रकार के विचार रखते हैं यह तथ्य आधुनिकीकरण में बहुत महत्व रखने लग 
जाता है। राजनीतिक नेतृत्व का अभिमुखीकरण आधुनिकता का है तो वे राजनीतिक 
व्यवस्थाओ को आधुनिक बनाने परे लिए शक्ति का प्रयाग तक कर सकत है। अफ्रीका व 
एशिया मे अनेक नेताओं ने ऐसा हो किया है। वर्तमान समय में भारत की भूवपूर् 
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प्रधावमत्ती श्रोमती इन्दिरा गाधी भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की सरचतात्ण्क 
व्यवस्थाओं को समय की अवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयत्त मे थी । बगला देश के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुरंहमान ने सविधान मे क्रान्तिकारी परिवर्तन करके ससदीय 
प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली और अन्य दलो पर प्रतिवध भी शायद आाधु- 
निकीकरण की क्रियाओ में तैजी लाने के लिए द्वी लगाया था। पाकिस्तान में मोहम्मद 
अय्यूबखा ने तनिक शक्ति के आधार पर सत्ता सम्मालकर राजनीतिक आधूनिकीकरण 
का जबरदस्त प्रयत्न किया था | उन्होने 7962 में नया सविधान लागू किया तया चुनाव 
तक कराये जिससे राजनीतिक भाधुनिकीकरण की प्रक्रियाओ मे तेजी मा सके | 
इन उदाहरणो द्वारा इस वात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक आधुनिवोकरण से 
राजनीतिक नेतृत्व कौ प्रकृति और उनका भभिमुखीकरण विशेष महत्त्व रखता है। 
उदाहरण के लिए वर्मा में जनरल ने विन (आजकल वे बर्मा के राष्ट्रपति हैं) ने सैनिक 
क्रान्ति करके प्रधान मत्ी यू नू से सत्ता हथिया ली ओर छ महीने के बाद जब देश में 
परिस्थितिया सामान्‍य हो गईं धो उन्होने सत्ता पुन यू नू को सोप दी थी। इससे नेताओं 
की राजनीतिक आधुनिकीकरण में भूमिका का महृत्त्व स्पष्ड हो जाता है। इन्ही 
जनरल ते विन ते पुन सिविघ्त शासन में अस्तव्यस्तता आने पर सत्ता अपने हाथ में ले 
लो और भाजकल एक ही राजनीतिक दल के आधार पर चल रहे शासत मे वे राष्ट्रपति 
, घने है तथा शायद राजनीतिक भाधुनिकौकरण की प्रक्रियाओ मे आई रुकावढों को दूर 
करने के लिए ही ऐसा कर रहे है। माओ त्से-तुग की भूमिका इस सम्बन्ध में उत्तेख- 
सीय है। 
दूसरी तरफ, ऐसा नेतृत्व भी हो सकता है जिसका दृष्टिकोण आधुनिकता बिरोधी 
हो। भफ्रीका में हो नहीं लेटिन अमरीका और एशिया में अनेक राज्य ऐसे हैं जहा मेता 
ही राजनीतिक आधघुनिकोकरण को अवरोधित कर रहे हैं। अनेक तानाशाहू आथिक 
क्षेत्ष में प्रगति लाकर राजनीतिक आधुनिकीकरण के सब प्रयत्नो को वलधूरवंक दबा रहे 
हैं, जिससे उसकी सत्ता को चुनौती नहीं मिले। राजनीतिक झाधुनिकीकरण में ही ऐसी 
प्रवृत्तियां निहित हैं जो तानाशाही व्यवस्था के प्रतिकूल जाती हैं। यही कारण है कि 
सानाशाहों को भी सत्ता का वेधीकरण करने के लिए और जनता को सहभागी बनाने 
का दिखावा करते के लिए चुनावों का सहारा लेना पडता है। अत; निष्कर्षत यही कहा 
जा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और आधुनिकीकरण के प्रति उनका 
रवैया राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओ को सक्रिय बताते वाला भो हो 
सकता है और उनमे शियित्षता साने के लिए भी कार्य कर सकता है| 
(घ) राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के अन्तयेत ही क्रियाशील रहती है । 
राजनीतिक ध्यवस्पा मे आने वाले निवेश (090७) सामाजिक व्यवस्था भे से ही आते 
हैं। इसी तरह, राजनीतिक व्यवस्पा के निर्गेत या उत्पादन (००७णा७) और प्रति- 
सभरण ((८९४७४०८७) भी सामाजिक व्ययस्था मे ही झोके जाते है। अत साप्राजिक 
व्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत वाठावरण के अनुरूप ही राजनीतिक व्यवस्पा की प्रकृति होती 
है। लोकतान्व्िश शासन स्यवस्था मे समाज व्यवस्था सौर राजनीतिक व्यवस्था में दो- 
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तरफा आदान-प्दान और सम्पकंता रहतो है। स्वेच्छाचारी या सर्वाधिकारी शामन 
ब्यवस्थाओं में भी यह सम्परकंता पूर्षवया समाप्त नहा हो जाती है। किन्तु इममे विशेष * 
गतिशीलता नहीं रहती है। अत राजनीतिक व्यवस्था की प्रद्नति, राजनीतिक आधु- 
निकीकरण वी प्रक्ियाओं में तोद ता या बिघिलता दोनों ही ला सबठी है। अगर राज- 
नीतिक व्यवस्था वी प्रकृति लोकतान्त्रिक है तो यह राजनीतिक आधुतिकीकरण को 
प्रोत्साहित करेगी । किन्तु तानाशाही स्यवस्थाए मूलभूत रूप से राजनीतिक आधुतिदी« 
करण के प्रतिकूल पढती हैं । अत यह निष्कर्ष निकालना ठीक ही लगता है कि राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की प्रह्ृति की राजनीतिक आधुनिकीक रण में नि्धायिक भूमिका रहती है। 

विज्रासशौत देशों मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही लोइतान्त्रिक व्यवस्थार्ओं को 
स्थापना होने से राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रवृतियों को बल मिलाया और 
कुछ देशों में तो आधुनिशीकरण की गति इतनी ठेज हो गई थी कि अनेक 
विकसित राज्यों से उनकी राजनीतियों की तुसनां की जाने लगी यी। परन्तु यह स्थिति 
अधिक दिन नही चल सकी। विकासशील राज्यों में लोक्तन्त्र की सफ्लता वे लिए 
आवश्यक व अनुरूप राजनीतिक सस्कृति के अभाव के कारण इन देशों में एक के बाद 
दूसरे मे तानाशाहदी ब्यवस्पाए स्थापित होने लगी और इससे राजनी तिर आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया, कुछ अपवादों को छोडकर, ठप्प हो गई। यह्दी कारण है कि विकासशोल 
राज्यों में राजनीतिक आधुनिको करण को प्रक्रियाओं में बुछ समय सम्मिलित रहो जनता, 
अब तानाशाही व्यवस्थाओ की उाड-पछाड में सगी है। इसमे सेना की भूमिका अत्यन्त 
महत्त्व प्राप्त कर गई है । सब प्रकार की अस्तव्यस्तता तानाशाही को आमतव्वित करना 
है। विकासशील जगत मे आाधुनिकीकरण के प्रयत्व में सथे राजनीतिक समाज जद 
अनेक कारणों से अराजक्ता के कगार पर थड़े होने लगे तो तानाशाही व्यवस्थाए स्थापित 
हो गईं ओर इससे राजनो तिक व्यवस्था की प्रद्गति में मौलिक परिवर्तत आ गए और 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की भ्रक्रियाए बवरुद्ध होने लगी । 

राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले प्रिवत्यों के विवेचन से स्पष्ट है 
कि विकासशील राज्य एक तरफ तो आधुनिकोकरण के युग मे प्रवेश लेने को बातुर हैं तो 
दूसरी तरफ, उतकी राजनीतिक सरचनाओं ओर सस्कृदि की प्रम्परागतता, नेतृत्व की 
निरकुशता तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का झगडा होना इन देशों को आधुनिकीकाण 
के युग मे प्रवेश लेने से रोक रहा है। इन देशो में राजनीतिक आधुनिकीकरुण का भ्रविष्य 
क्या रहेगा यह कहना कठिन है । किन्तु इतता जरूर है कि विकाप्तशील राज्यों में 
राजनीतिक आधुनिकीकरण का भविष्य फिलहाल अधकारमय है! जब तक व्यापक 
दैमाने पर सेनिक या परम्परागत तानाशाहो ब्यवस्थाए विद्यमान रहती हैं तद तक सही 
अर्थों में इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाए आधुनिक नहीं बन सकतीं। 


राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान (८ एबकला$ ज॑ एलाएत्श 
उश०तद्यगाइ390००) 
राजनीतिक बआधुनिकीकरण के भ्रतिमानों से हमारा आशय इस बात से है कि क्या 
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सभी राजनीतिक व्यवस्याओं मे राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण कोई निश्चित क्रम 
और प्रतिमान होता है? इस सम्बन्ध में दो वार्ते ध्यात देने योग्य है--(क) राज- 
नोतिक आधुनिकीकरण का बोई स्वंब्याप्री प्रतिमान नहीं है (॥678 8 ॥0 प्रात 
ऋध्यव एकल 0 ए07प0४ 00७7$8007), (व) राजनीतिक आधुनिकीकरण 
का कोई अनुद्रमी प्रतिमान नही है (7/66व5 70 5€वएशण। एथाशय ण एणाएव्थ 
ड000॥5800 9) 

(क) राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका कोई 
सुनिश्चित प्रतिमान नही बन पाता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता पहले 
आ सकती है तो किसी में सत्ता की ब्रुद्धितिगतता पहले आकर बाद में सहभागिता को 
प्रोत्साहित कर सकती है। बत इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिमात्र या प्रतिकृप विर्धारित 
करना कठिन है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं जिनमे राजनीतिक आधु- 
निकीकरण का अनुफ्रम इस प्रकार का रहा है कि पहले देन्‍्द्रीकृत नियन्त्रण की स्थापना 
हुई इसके बाद सरचनात्मक विभिन्‍नीकरण आया ओर जन-सहभागिता के साथ ही साथ 
राष्ट्रीय अभिज्ञान धढता गया। किन्तु कई देशो मे राजनीतिक व्यवस्थाओं में आधुनिकी- 
करण फा अनुक्रम जन-सहृभागिता और राष्ट्रीय अभिज्ञान से आरम्म होकर सत्यागत 
विभिन्‍नीकरण ओर केस्द्रीकृत नियसत्षण की तरफ बढ़ा है-। अत इस सम्बन्ध मे यद्टी कहा 
जा सकता है विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओ मे राजनीतिक आंधुनिकीकरण का कोई 
ऐसा प्रतिमान नहीं है जो स्॑मब्यापी कहा जा सके । 

(थ) राजनीतिक आधुतिकीकरण का सर्वेष्यापी प्रतिमात तो हो ही नही सकता है। 
इस्ती तरह, इसका कोई खनुक्रम प्रतिमान भी नही हो सकता ॥ इसका कारण उन 
परिवत्यों की मनेकता है जिनसे राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रभावित थोर नियमित 
होता है) यही कारण है कि पश्चिम की राजनीतिक व्यवस्थाओ मे भी राजनीतिक 
आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम भ्रतिसान नहीं रहा है| विकासशील राज्यों की 
राजनी तिक व्यवस्थाओं के बारे मे तो माघुनिकीकरण के किसी अनुक्रम की कल्पता करना 
ही निरभ्ंक होगा। इन ब्यवस्थाओं मे विबिधताएं इतनी अधिक हैं तथा राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के प्रेरश या अवरोधक इतने बियरे हुए हैं कि इनमे कोई निश्चित अमुक्रम 
हो ही नही सकता है। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान 947 से पहले एक 
ही राज्य थे और विभाजन के बाद दोनो राज्यो मे राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुक्रम 
प्रतिमान कितने मिन्‍न-भिन्‍न रहे हैं यह सवंविदित है। दो पडोसी राज्यों मे भी 
राजनोतिक थापुनिकीक रण के अनुक्रम या प्रतिमान का कोई सुनिश्चित क्रम रहे यह 
भावश्यक नहीं है। 

राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम प्रतिसान तो निश्चित नहीं किया णा 
सकता, किन्तु एडवर्ड शील्स ने पोलिटिकल मॉंड्नइलेशन के अपने सेख से यह 
बताने का प्रयास किया है कि आधू निक्ीकरण के आधार पर अगर सभी राजनीतिक 
ब्यवस्थातं को देखा जाएं तो मोटे तोर पर पाच प्रतिमान या मॉडल उल्लेखतीय लगेंगे । 
उनके अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुतिकीकरण की निरन्तर रेखा 
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पर वहीं न कहीं अक्ति की हो जा सकती हैं। उसने ऐसे प्रतिमात निम्नलिखित दवाएं 
हैं (क) राजनोविक लोकतन्त्र (790॥0८8] 2८४०८:०८७), (छ) मभिभावरी घोकवन्द 
(ए/शेआ३ 2८८/०८३८)), (ग) आधुनिवीकरपभोत्त युटतन्द (एछ0०6 ८0578 णौहध्य- 
८७७), (घ) सर्वाधिकारों गुटतन्त्र (000097370 ०१३४७८४७), (च) परम्परागत 
गुटठन्त्र (ध307004 ०६857८७५) । 

(5) एडवर्ड शीत्स की मान्यता है हि राजनीतिक आधुनिकोकरध का यह प्रतिमात 
अर्थात राजनीतिक लोकठन्त्र, राजनीतिक व्यवस्थाओं को आधुनिकता के स्तर तक 
पहुचने का सके ठरु है । केवल उन्हीं व्यवस्पाओं को राजनीतिक दृष्टि से लोकतासन्ध्रिक 
शहा जाता है जहा राजनीतिश आधुनिकीकरण के सभी सप्नण कम या अधिक मात्रा में 
विद्यमान रहते हैं। राजनीतिक लोकतन्‍्त्र वालो राजनोतिर स्यवस्यथाओं को परिभाषित 
करते हुए शील्स ने लिया है कि “राजनोतिक् लोहतन्त्र प्रातितिधिक सस्यामों भोर 
सावेजनिक स्वतस्वताओं के माध्यम से जगता द्वारा शासित शासत भ्यवस्पा है।” इस 
परिमाधा को विस्तार से ब्यास्या करते हुए एडव्ड शील्स ने लिया है कि इस प्रकार वो 
राजनीतिक लोढठन्द्र वालो आधुनिकृत राजनीतिश स्यवस्थाओं के लिए यह आवश्यक 
है कि नियतकालिक चुनावों मे वयस्क मताधिकार छे आधार पर निर्वाबित होने वाली 
एक स्यवस्थापिका हो, जो राजनीतिक ब्यवस्था में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
से सपदित होने के कारण सम्पूर्ण राजनीठिक व्यवस्था की अधोक्षक, निदेधक भोर 
नियत्रक रहे। अन्य सभी सस्थात्मक व्यवस्पाए इसके अधीन रहें और इसके द्वारा स्पादित 
विधि के अनुसार राजनीतिक सक्रियठा का सभी स्तरों पर निह्पण हो । 

राजनीतिक व्यवस्था में विधायी निकाय को सर्वोच्च बनाने से ही राजनोतिक 
सोकतन्त्र स्थापित नहीं हो जाठा है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रतियोगी दल 
ब्यवस्था हो जिसमें चुनाव में जोतने वाला दल बहुमत के आधार पर मत्रिमण्डल या 
सरकार का गठन करे और राजनौतिक सत्ता को हमेशा के लिए यह सत्तारूद दल हृडप 
न ले इसके लिए निश्चित कालान्दर मे घुनावों की ब्यवस्या हो जिससे सत्ता का पुत वेघी- 
करप हो सके । इसी तरह, राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्पाओं को 
राजनीतिक लोक्तन्त्र वाली व्यवस्थाए तभी बहा जा सकता है जब उनमें सत्ता के 
दुश्पपोग को रोकने को सस्यात्मक ब्यवस्थाएं सुनिश्चित रूप से स्थापित रहें । इसके 
लिए शोल्स पृथक, स्वतन्द्र व निध्यक्ष न्यायपालिका के अस्तित्व को आवश्यक मानता है । 

शीह्स का कहना है हि राजनीतिक सोक्तन्त्र तब ठक राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
बाधुनिकता की श्रेणो में नहीं बाने देगा जद॒ तक राजनीतिक लोकतन्त की सरचमात्मक 
व्यवस्था व्यवहार मे प्रभावी नहीं होगी | केवल राजनीतिक रुत्ता को सरचनात्मस्ता हो 
राजनीतिक लोकततन्त की स्थापना नहीं कर सकठो। इसके लिए शील्स ने यह आवश्यक 
माना है कि इसके आधार के रूप में कुछ साम्राजिक ओर सास्कृतिक पूर्व झतों रा होना 
भी आवश्यक है । उदाहरण के लिए, राजनीतिक प्रद्षियाओं मे सम्मिलित होने वाली 
जनता आत्मसयमी हो। यह आत्म-सयम, जनता, राजनीतिक दल और सरकार के सभी 
नेताओं और सभी ध्यवस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा लोकतान्त्रिक दंग से होना 
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चाहिए। सक्षेप मे, राजतीतिक लोकतन्त्र तभी राजनीतिक माघुनिकीकरण का रूप बन 
सकता है जब राजनीतिक खेत के नियमों के अनुसार, राजनीतिक सेल से सम्बन्धित सभी 
पक्ष, अपता व्यवहार करें। इस तरह एडवर्ड शील्स पश्चिम के राज्यों तथा जापान को 
राजनीतिक लोकठन्‍्त्न वाले राज्य मानता है। उसका अभिमत है कि अनेक विकासशील 
देशों मे राजनीतिक लोकतन्त की सरचनात्मक व्यवस्थाएं तो पाई जाती हैं, किन्तु, 
लोकतम्त के सामाजिकता और सस्कृति सम्बन्धी पक्षों का अभाव द्वोने के कारण उनमे 
आधुनिकीकरण का गह प्रतिमान स्थापित नही हो सका है। भारत और श्रोलका अवश्य 
ही कुछ कुछ इस स्तर तक पहुच गए हैं। 

एडवर्ड घील्स का यह धभिमत स्वीकार तही किया जा सकता कि राजनीतिक 
आधुनिकौकरण का श्रेष्ठतम या सर्वोच्च व सर्वोत्कृष्द रूप राजनीतिक लोकठन्त का है। 
कम से कम में तो इसे एकपक्षीय और समृद्ध देशों का सन्दर्भ रखने बाला निष्कर्ष मानता 
हू। राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठतम प्रतिमान निश्चित करना अत्यधिक कठिन 
है। किन्तु इतना तो स्पष्द हे कि शोल्स का उपरोक्त दृष्टिकोण जन-सहभागिता की 
ओऔषचारिकता--घुनावो--से आगे नही दढता है। मत शीत की यह मान्यता कि राज- 
नीतिफ लोकतन्त़ राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्योत्कृष्ट प्रतिमान है, मान्य नही हो 
सकता। इसमे राजनीतिक सहभागिता को वास्तविक बनाने वाली सरचनारमक व्यवस्था 
को केवल निरिघत काल़ान्तरी निवचिन ही मान लिया गया है। शील्स के अनुप्तार परि- 
भाषित राजनी तिरु लोकतन्त् में भारत 42वें स्वेधानिक सशोधन से पहले तो रखा जा 
सकता या, किन्तु अब शायद इस श्रेणों मे नही रखा जा सकता है। जबकि वास्तविकता 
सह है कि 42वें शशोधन से पहले भारत राजनीतिक सोकतन्त्न कौ केवल रारचनात्मक 
व्यवस्थाएं ही रखता या जो अब शायद तथ्य से युक्त भो बनाया जा रहा है। 

(ख) अभिमावकी सोकतन्त मे और राजनीतिक लोकतन्त मे मौखिक अन्तर केवल 
एक ही कहां जा प्कता है। यह अन्तर इस बात मे निहित है कि अभिभावकी लोकतन्त 
मे राजनीतिक सोकतन्ल की सरचनात्मक व्यवस्थाएं व्यावहारिक रूप में सक्रिय नही 
रहती हैं। घील्स के अनुसार “राजनीतिक लोकतस्त के सस्थात्मक प्रबन्ध तभी अधंपूर्ण 
और फलत्रद बनते हैं जब वे अनुकूल परिस्थितियों में सक्रिय हो और लोकतन्त्न के मान- 
दण्डों और मूल्यों के प्रति जनता मे सामान्य प्रतिबद्धता पाई जाए। परिष्कृत राजनीतिक 
व्यवहार और दृष्टिकोण राजनीतिक लोकतन्त के सहचर है और इनका विकास उन्हीं 
व्यक्तियों मे हो सकता है जिनके जीवत आधिक और भौतिक दृष्टि से सुरक्षित हो । पद 
सुरक्षा राष्ट्रीय रूप में केवल उन्हों समाजों मे प्राप्त हो सकती है जो औद्योगीकृत और 
बाएुतिक हों।” 

ऐसी अवस्पामो के अभाव मे राजनीतिक चोकतर् की प्ररित्थितियों को प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न सावश्यक है। अत जनेक समाजों में छुछ लोग राजतोतिक लोकतन्त्न के 
सिद्धास्तों और प्रक्रियाओं मे आस्पा सो रखते हैं, किन्तु इसकी स्थापना की परिस्थितियों 
के अभाद में लोकतन्त्र लाने के लिए केवल प्रयत्लनशील ही हो सकते हैं। घास्तव में, लोक+ 
तास्त्रिक व्यवहार की असम्भावना के कारण ऐसे सोग सोकतन्त के रक्षर या अभिभावक 
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बन जाहे हैं। ये लोग व्यवस्थापिका और राजनीतिक दलों की शरित को सीमित रखकर 
कार्यपालिका में शक्तियों का केख्द्रण कर लेते हैं जिसे देश मे राजनीतिक लोकठन्त वी 
स्थापना की परिस्थितियों को पैदा क्या जा सके । अधिभावको लोकतस्द्व में राजनीतिक 
नेताओं की सोक तन्त्र मे दृढ़ वास्था द्ोती है ॥ इस प्रकार के लोकतन्त्र में जन निर्वाचित 
नेता सोक्तान्त्रिक सिंद्धान्तों से प्रतिबद्ध होते हैं, तपा जनसाधारण व अन्य सरचनात्मर 
प्रक्रियाए इसके बानुकूल नहीं होने के झारण इतका राजनी/ तिक सोक्तन्त्न की पूर्व गर्तों के 
रूप में अनुकुसन करने का प्रयास हरे हैं। ऐसे लोगो में “इस प्रकार के दृष्टिकोण 
उत्पन्न हो जाते हैं कि शासन तन्त की पुनः सरचना करने अपने अत्पकानीन उद्देश्यों को 
इस तरह ढाला जाए कि बर्थ व्यवस्था और समाज का आधुनिकीकरण करने भी दृष्टि से 
प्रभावी और स्थायी सरवार की स्पापना तेजी से छो जा सके” और इससे नागरिकों मे 
यह प्रवृत्ति विकसित की जा सके कि वे राजनीतिक ब्रक्रियाओं में सक्रिय भाग ले सकते 
की अवस्था में आने के अदसर रखते हैं ॥ इसके लिए विधि हे शासन और नागरिेरु 
अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को बनाए रखा जाता है। निर्वाचित व प्रातितिधिक सस्याए 
और जवमत को निर्मित करने की सव व्यवस्थाए बनी रहती हैं, रिन्‍तु इनकी गतिविधियों 
को कार्यपालिका के घुरुय उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होने तक की अवस्था तक सक्रिय 
रहने दिया जाता है। इसमे राजनीतिक लोकतन्त का सरचनात्मक रूप बना रहता है, 
किन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण शक्तिया अभिभावक नेताओं में विद्यमान रहती हैं जिससे 
सोकठन्क की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक, ब्राथिक और अधिवृत्तात्मर 
स्थितियों को बहुत तेज़ी से विकसित किया जा सके | यह राजनीतिक आधुनिकीक्श्ण 
की तरफ समाज को धकेलने के समान है। इसमे लोकतान्तिक सिद्धान्तों में निष्ठा रघते 
वाले अभिजन हो अग्रणी होते हैं। 

विकासशील राज्यों में ऐसे प्रयत्त अनेक राष्ट्रवादी मौर लोकतत्न में निष्ठावान नेताओं 
द्वारा द्वोते रहे हैं। सोकतन्त का यह हृपान्दर इन नेताओं को अनिवाय सगता है , बयों कि 
इन अभिजनी नेताओं की मान्यता रही है कि राजनोतिक आधुनिकीकरण के पहले 
आधिक, सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्रों में आाधुनिकोक रण होना अनिवार्य है अन्यथा 
लोकतन्क्ष टिक नहीं पाएगा। अफ्रीका में जोमो बेन्‍्याता, नेरेरे, केनेष कुआण्डा और 
एशिया में मुजीवुरंहमान और अस्यूबथा ने ऐसे प्रयत्न किए हैं। किन्तु इस प्रकार के 
लोकतन्त का स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक लोकतन्त़ तक पहुचाने वाला बने इससे 
पहले ही ऐसे अमिभावकी नेताओं को हटाकर कुछ लोगों द्वारा सत्ता हृथिया सी जाता 
है। विकासशील राज्यों में आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष इसो कारण पिछड़ 
गया है। 

(ग) आाधुनिकीकरण के प्रयत्त कई बार लोक्तान्त्रिक ढांचे में सम्भव ही नहीं हो 
पाते हैं। लोकतास्त्रिक सरचनाओं का विद्यमान रहता अपने-आप में राजनीतिक आधु- 
निकौकरण के मार्य में बाधां बनने लगता है। कई बार नागरिकों की सहभागिता का 
राजनीतिक व्यवस्थाओं पर घातक प्रभाव पढने लगता है। आम जनठा स्व॒त्तन्द्रताओं को 
असीमिद और निरपेक्ष (४050०/८) मान लेती है जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न 
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हो जाती है। इससे राजनीतिक आधुनिकोकरण के सभी मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं। 
विकासशील देशो मे ऐसा अकसर देखने को मिला है। अत ऐसे समाजो को तेता राज- 
मीतिक दृष्टि से आधुनिक बनाते के बजाय आर्थिक दृष्टि से राम्पन्त बताना ही काफी 
मानते है राजनी तिन्नो द्वारा वी जाने वाली धाधली रे जनता भी परेशान हो जातो है। 
ऐसी अथस्था मे जनता किसी भी शक्तिशाली शासन के लिए सब कुछ स्यागने को तैयार 
हो जातो है। फ्राप्त मे 946 से !958 तक 24 प्रधानम वियो या मन्निमण्डसों का आता- 
जाना डिगाँल फो जनता में इतना लोकप्रिय बनाने से सहायक हुआ कि उसको पूरी छूट 
दे दी गई कि यह राजनीतिक स्पामित्व लाने के लिए बसा ही सविधान वनताए। इस लिए 
ही डोरोयी पिकल्स ने डिगॉस के नेतृर्व मे बने पाचवें गणतन्त़ के सविधान शो 'डिगॉल 
के अनुरूप बनाया” (!807 73806 ॥07 0068०॥॥0) सविधान वहा है। फांस का यह 
उदाहरण यहा उपयुक्त तो नही है, फिर भी इसको यहा उल्लेझित करके यह रामझाने का 
प्रयास किया जा रहा है कि कभी-कभी समाज ऐसी स्थिति मे पहुच जाते है जहा आएं" 
निकीकरण की अवरुद्ध प्रक्रियाओ को पुन सक्रिय बताने के लिए जनसाधारण सब बुछ 
त्याग गरने के लिए तंपार हो जाता है। 

आधुनिकीकरणशील युटतस्त भी ऐसी ही परिस्थितियों मे सत्ताधारी बनते है। यह 
स्वार्षी ल्ञोगो के गुट या समूह नही होते। यह सम्पूर्ण समाज को पुनगंठित करता 
चाहूते है। इनकी स्पापना नागरिक अथवा सैनिक दोनों हो क्षेत्नों ऐे हो सबती है । ऐसी 
राजनीतिक व्यवस्पाओं से राजनीतिक आधुनिकीररण से अधिक बल आयिक भौर 
सामाजिक आधुनिकीकरण पर दिया जाता है। इतमे राजनीतिक लोकतन्त की क्षभी 
रारचनात्मव व्यवस्थाएं पा तो भग कर दी जाती है या केवल औपचारिक भुमिकाए 
निभाने के लिए बनाए रखी जाती है। ऐसे राज्यों मे एक प्रकार को सामूहिश तानाशाही 
स्पापित होती है जो कुछ ही समय में व्यक्तिगत तानाशाही वा रूप ले लेती है। ऐसे 
आधुनिकीकरणणील गुटतन्तो मे आपसी होड़ ओर सत्ता की दोड से अस्थिरता आने की 
सम्भावना से बचने के लिए जातक का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, किम्तु 
बुछ गिष्ठायान नेताओं को छोड़कर अन्य गुटसस्क्ो में ऐसे प्रथत्त असफल ही रहे है। 
अगर किसी देश को सोभाग्य से ऐसा नेता मिल जाता है जिसकी दृढ़ भास्था समाज को 
अंघुनिक बनाने मे है तब तो ऐसा गुटतन्त्न समाज मे तेज गति से आधुनिकता सा पाएगा। 
नेरेरे, कुआण्डा, जोमो केन्पाता, राष्ट्रपति ने बिन, सादात, सुहातों इत्पादि वेताओ के 
भ्रयस्‍नो से इनके देशों पे आछुनिय अपब्यवस्या की स्थापना के प्रयत्न बहुत यु छ सफल हो 
रहे है, किन्तु इस अपयादो को छोड दें, तो यह आधुविकीकरण का प्रभावी माध्यम 
नही कहा जा सबता | ऐसे देशो मे विशिष्ठ नेतृत्व के लोप के साथ ही अस्तब्यस्तता 
था जाती हैया नेता को हटाकर दूसरा नेता सत्ता हथिया लेता है। पाकिस्तान मे 
अग्यूदधा ने ज्यो ही आधुनिकोकरण की प्रक्रिाओं फो प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ढीस 
दी कि याह्याखा ने उनसे सत्ता हषिया ली। ऐसे उदाहरण आये दिन सेटित अमरीका, 
अफीरा और भध्यपूर्व के राज्यों मे देखने को मिलते है 

(घ) पर्याधिकारी गुुटतन्त, राजनीतिक बाछुनिकीकरण फे मुडावसे मे आधिक व 


$00 - तुलनात्मक राजनौति एवं राजनीतिक रंस्‍्याएं 


सामाजिक लोकतन्‍्त्र को प्रायमिकता देवा है । ऐसे गुटतस्व में एक विचारधारा गे बाधार 
पर सगठित एकाधिकारवादी राजनीतिक दल के नेतृत्व मे आधुनिकोकरण के सप्रो पक्षों 
को एक साथ आगे धक्ेसने का प्रयत्न जिया जाता है। स्पत्तियों या सत्थाओं को इस 
दिचारधारा ऐ अनुरुप ही रहता होता है। सर्वाधिकारी थ्यवस्थाओं में सोक्ठस्त्र राजन 
मौदिर आधुनिकीकरण की सभी सस्पात्मक स्यवस्पाएं पाई जाती हैं। ऊपर से देखते पर 
मह व्यवस्पाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण हे अनुरूप हो नहीं, अपितु राजनीतिक 
व्यवस्था के आधुनिशीररण का श्रेष्टम प्रिमान लगती हैं, किन्तु यह सब सरबनाएँ 
बह का स्वतस्त्रदापूदंह नहीं कर सरतीं जो राजनीतिक आधुनिशीक्एघ ही पूर्दंधत के 
रूप में इनके द्वारा निष्पादित होने चाहिए। अत यह सस्यागत ध्यवस्था केदल भौप- 
चारिक्ता मात रहती है और राजनीठिक सक्रियता का केन्टर राजनी ठिक दल और राज- 
नीतिक नेता रहता है। सरवाधिषारी शासत स्यवस्पार्ओों ऐे छुछ विशिष्ट सक्षघ होते हैं। 
(इन स्तक्षणों के लिए अधथ्याय दस देक्षिये)। इतमे न ठो प्रतियोगी राजनीति होती है 
ओर न ही थ्यक्ति के विचारधाराई दल के विरद्ध कोई अप्रिकार होते हैं। अतः यहूं 
राजनी तिक आधुनिकोरूरण का एक अलग ही प्रतिमाद बन बाता है। इसमें सत्ता की 
बुद्धिसगत्ता, राजनीतिक सरचताओं का बिभिन्‍नीकरण और विशेषीररण होता है धपा 
राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन-सहप्ागिता जो आत्यम्तिक (८६६॥770%) रूप में होठी है। 
(रूस मे पिछले आम चुनाव में मतदान प्रितत 99. या) किस्तु यह सब विचारधारा 
के एक साचे में ढलकर हो रहती है । इनको स्वतन्त्रता नहीं होठी है, इसलिए राजनीतिक 
आधुनिकीकरण की परम्परागत परिभाषा और विश्वेषताओं के बनुसार सर्वाधिदारी 
गुटतम्त्र ध्यवस्याए आधुनिक नहीं कही जा सकती हैं । 

विकासशील राज्यों मे दिन-प्रतिदिन इस प्रकार के आधुनिकीकरण की सोकप्रियता 
बढ रही है। भवश्य ही साम्पवाद के अनुरूप आधुनिकीकरण में अधिकांश लोगों की 
आस्था नहीं है, किन्तु इसके रूपान्तर (४७॥॥30/), समाजवादी व्यवस्था का प्रचलत बढ़ 
रद्दा है। इसको राजनीतिक लोकतन्त्न के प्रतिमात से श्रेष्ठवर मानने की प्रवृत्ति प्रबल 
हो रही है, क्योंकि इसमे आधुनिकीकरण के सभी पक्षों मौर पहलुओं को परिवर्तन प्रक्रिया 
में लाया जाता है । विकासशील राज्यों मे यह अधिक लोक प्रिय हो रहा है। राजनीतिक 
लोकतन्त्न का ढाचा इन देशों दे लिए अनुपपुक्त है तथा सर्वाधिकारी ढाचे में अन्ततिदित 
लक्षण इनको सस्टृति के प्रतिकूल पढते हैं। 

(च) परम्परागत वर्गतन्त्र का प्रतिमात सदी अर्थों में राजनीतिक आधुनिशीकरण 
की प्रक्षिया का खुला विरोध माना जा सकठा है। क्योकि, परम्परागठता ओर आधुनिकता 
एक साथ सह-अस्तित्व की अवस्था में रह ही नहीं सकती हैं। कई बार मानव परिवर्तन 
पसन्द होते हुए भी परम्प्रागतता से चिपक्रा रह जाता है। परम्परायत बन्धनों से मुक्ति 
पाने वी देष्टा मे भी व्यक्ति पूर्णया सफल नहीं होता है। यह बाठ सामाजिक व 
सास्द्रठिक क्षेत्ों की तरह राजनीतिक क्षेत्रों मे भी लागू होती है। आम जनता धीरे-धीरे 
ही परिवतंन के मार्ग पर बढने की आदी होती है। कसी भी क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन तो 
साम्यवाडी राज्यों तक में सम्भव नहीं हो पाया है जहा राज्य की बाम्यकारी शक्ति का 
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बेरीकटौक अ्रपोग होता रहता है। अत हर राष्ट्र के आधुनिक मनने ये प्रयत्तों के 
परम्परागत रीति-रिवाजों ओर लोगों की रूड़िवादी अभिवृत्तियों से जूझना पढता है। 
इस श्रेशी भे परम्परागत घामिक विश्वासो से सम्बद्ध शवितशाली राजवशीय सविधानों 
पर आधारित शासन ध्यवस्पाए आती हैं। इनमे शासक मा तो रक्त-सम्बस्धों के आाधार 
पर बनते हैं था रक्त-सम्बन्धी रिवतों कौर चुनाव प्रक्रिया मे भाग लेने ने लिए उनके द्वारा 
स्वीइृत स्मक्तियोँ द्वारा चुनाव, इन दोनों के सयोग से बनते हैं। ऐसे शासफों को श्रद्धा 
थी दृष्टि सै देखा जाता है कौर परम्परागत राजनीतिक शामाणं में ही यह प्रचलम रहा 
है जो अब गरीब-वरीय लुप्त होने गे अतिम स्तर पर पहुच गया है, अर्थात मह झपने 
प्रन्त की मोर बढ़ रहा है । 

अनेत विषासशील राज्य तथा मुछ विकसित राज्यो मे यह ध्यवश्या पाई जाती है, 
रिन्‍्तु, विकसित देशों मे यह औपचारिकता है जबकि विकासशील राज्यों मे, मध्यपुर्वे के 
कुछ राज्यों भौर नेपाल और भूटान में यह औपचारिकता से कुछ अधिक मानी जा सकती 
है। महू एव तरह से सामन्ती व्यवस्पा से मिलहा-जुलता प्रतिमात है। भूटान मे यह आज 
भरी पर्याप्त शक्ति-प्म्पप्त माना जा सकता है। 

एडबर्ड धीहप्त ने राजनीतिक' आधुनिफीक रण के जिस पांच प्रतिगानों था मॉडलों का 
विवेचन रिया है इससे स्पष्ट होता है दि वर्हसात विश्व की सभी राजतीतिक व्यवस्था ए 
मम या अधिक माता मे राजनीतिक आधुनियोीकरण की ओर उन्मुख हैं। यह भाधुनिकी- 
रुरण गी भोर राजनीतिक व्यवस्थामों वी उन्मुखता एस बात की पुष्टि है दि 
भाघुनिवीवरण मी प्रत्रिया फो रुछ समप्र के लिए रोपा जा सकता है, किन्‍्तु परिस्यिति 
के बदलते ही यह पुन अपने मार्य पर अग्रसर होते की क्षमताओं से युकत होने के धारण, 
उसी भार्ग पर चलने लगती है। निष्फ्प मे यही कहा णा भ्रकता है कि राजनीतिय' 
माधुनिकीक रण का न कोई सुनिश्चित प्रतिमान हो समता है और न ही कोई अनुक्रम 
होता है। वास्तव में शजनी तिक ब्यवध्याओं में राजनीतिव आधुतिकीकरण के उतने ही 
प्रतिमान हो सबते हैं जितनी वि' राजती तिक व्यवस्थाए हैं। हर व्यवस्था मे विचित्नता 
होती है। हर राजनीतिक सरचना का अनो पापन इनसे सम्बन्धित राजनीतिय' प्रत्तियाओं 
में भी विशेषता ला देता है। इस कारण, राजनीतिक दृष्टि से बाधुनिय' बनने बाली वा 
बन गई व्यवस्था अपने आप गे एवं बसग प्रतिमान होती है । 


राजनीतिक माघुनिबीवरण वे अभिकरण (#हक्घाल० लत #गातत्व #ग्पस- 

045300) 

'धाजनी तिझू आधुनिकोक रण एवं पेचीदा पटिवर्तन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया गे गई 
अभिकरणों मौर माध्यमों की भूमिया रहती है एईिन्‍्तु राजनीति श्राघुनिवीयरण भा 
पीघा सम्बन्ध आधित' विजास से नही जाडा जा सकता है । आधुनिवीबरण वी सामान्य 
प्रद्चिया मं आधविक विकास एक महत्त्वपूण तत्व बन जाता है, परन्तु इस वारण उसको 
राजनीतिर आधुनिवीशरण बा निर्माणा तत्व मान लेना ठीच' नहो है। इसतिये 
डा० एप० पी० वर्मा का यह लियता कि *सामानिनः सघारण और ब्राथिक विज्यास्त, 
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दोनों ही राजनीदिक आधुनिकीकरण के निर्माणक तत्व माने जाते हैं गौर इनसे 
विकासशौल देशों के लिए घातक परिणाम निकते हैं ।/** गलत ओर भ्रमात्मक हैं। मठ 
राजनीतिक आंधुनिकीकरण के माध्यमों और अभिकरणों कौ चर्चा करते समय आधिक 
विकास में सहायक अभिकरणों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम यहा 
उन्हीं माध्यमों का विवेचन करेंगे जो राजनीतिक आछुनिकीररण मे परोक्ष या अपरोक्ष 
रूप से सहायक होते हैं। यहां इस दात को भी ध्यान में रखना होया कि राजनीतिक 
आधुतिकीकरण में सहायक अधघिकरणों की सब्या भी वेशुमार हो उकती है । इत सबका 
यहा विवेचन करना सम्मव नहीं है। अव हम केवल प्रमुख अभिकरपों व माध्यमों का ही 
उल्लेख कर रहे हैं। 

(क) अभिजनों और बुद्धिजीवियों को भूमिका (706706 ० ॥०८००३)५ क्ा0 
७॥८$)--किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को किसो भी रूप में तथा इतिहास बे विसी 
मो काल मे देखने पर एक तथ्य स्पष्ट रूप से यह दियाई देगा कि वास्तव और व्यवहार 
में शासत का कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा ही निष्पादित होता आपा है। सरकार को चलाने 
का कार्य एक छोटे से वर्ग के हाय में रहता है, जो सोशतास्त्रिक शासन-प्रणालियों के बारे 
में भी उतना हो सही है जितना कि स्वेच्छाचारी या सर्वाधिकारी शासनों के बारे में सही 
है। यह वर्ग, अभिजनों और बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो सत्ता के वास्तविक धारक या 
सम्भावित घारक होते हैं / राजनीतिक आधुनिकीकरण के सबसे महत्त्वपूर्ण अभिकरण 
उन्हीं को माता जर सकता है । 

राजनी तिक व्यवस्थाओं की सरचनात्मक प्रकृति के निर्धारण में यही अग्रणी होते हैं। 
राजनीतिक शक्ति के सघटक सविधान के निर्माण या सशोधन या उसकी समाप्ति में 
अभिजनो की भूमिका विकृसित और दविज्लासशील दोतों हो प्रतार को राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में देखी जा सकती है | अभिजनों से सम्बन्धित अध्याय में हमे इनकी सामान्य 
भूमिका का विस्तार से विवेधन क रते का अवसर मिलेगा, इसलिये यहा हम राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के बरमिकरण के रूप में इनके योगदान तक हो सीमित बहेंगे। बुद्धि 
जीवियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के साध्यो, गन्तव्यों और रुद्वेश्यों के विकल्प 
सुझाएं जाते हैं। इन्ही विकल्रों मे से कुछ का चयन करके राजनीतिक शक्ति को 
सरचनात्मक रूप दिया जाता है। अभिजन इन सरचनात्मक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित 
प्रक्रिवओ के कामिक होते हैं इतकी विचारधारा और विशेष प्रकार को मान्यताएं व 
आकराक्षाएं राजनीतिक आधुनिक्ीकरण का प्रिप्रेक्ष्य तैयार करदी हैं। इन्हीं के द्वारा 
राजनौतिक आधुनिकौकरण को क्रियाए सक्रिय या शिषिल बनती हैं। हर सरकार का 
स्थायित्त और आधुनिकोकरण में योगदान इस वात पर निर्भर करता है कि इसके 
संचालक अभिजन बदलती हुई सामाजिक आदश्यकताओ को पहचानने और उसके अनुरूप 
राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने मे कितने सक्षम हैं। विकासगील देशों मे माधनिकी- 
करण के ऊचे स्तर तक पहुची यजनीतिक ब्यवस्थाए अभिजनों द्वारा उपयुक्त भूमिका न 


8 ए एडपाछ, के दा, 9 203, 


तुतना मंत्र राजनीति के उप्ागम (2). 303 


विमा थाने हे कारण अबानक धराणादी होती हुई देखी गई हैं। सुस्यिर लोक्तन्त्न 
स्पवस्था के स्थान पर साटकीय दग से अध्रिनायक ठस्त्र का याता, राजनीवित व्यवस्था 
का राजनीतिक आपनिस्ेक्टा से अचानक विमुश्ध होता हो तो है। अत राजनीतिक 
आधनिकीकरण में विशिष्ट वर्ग मा अमिजन और बुद्धिजोवियों को विश्येष भूमित्रा 
रहती 
हर राजनीविक व्यवस्था को चाह वह राजनीतिर आपुनिकीकरण के मार्ग पर किसी 
मी स्यान पर क्यों त हा झोवतशवित देते का रार्य ममिजनों का हवी है । यह राजल्ीतिक 
प्रध्ियाओं को माइन से लकर टखटते तह राय बर सकने को क्षमता और शविद रखते 
हैं। इसलिय राजनीतिक आधुतिकौकरप म इनका स्थान व महत्व निर्धायक दा की स्थिति 
मे होता है। नोह्रशाही अभिजत वर्ग का एक भाग है। इसका देश दे प्रशासन और 


५ श्र 4 टएिय] शहिस्त 
7 हक /िक 522 २ रू 
हर ६33 श्रसाणाण 
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बिब्र 75 
आएनिशीश्एए मे महत्व स्वय हो स्पच्ट है। अभिजन राजतीदिसश व्यवस्था को एुरुटा 
के मूत्र मे बाघ रघदे हैं। सस्यामो मे सुघाद हार्म करते मे धट्टयोग देते हैं और इन्हीं 
से बतता राष्ट्रीय ममिशाव हा पाद सीछती है। राजनीदिंग आरनिश्येरूर की 
समस्यामॉ--राष्ट्रीय अधिहाद, सरइतारमह विमिस्तीकरए द विश्ेवीश र५ए, रघा-ै धवा, 
प्रबेशद, सहमादिवा, एशोशरटए हपा विदाएप इस्यादि शय रानी दि व्यवस्था झा दर 
समाप्त कएऐे शी समा रखती है उसी >े झाधार पर राजतीदिक आशुनिकीदरफ की 
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माग की जाती है। इन सघमे नेतृत्व ओर पहल व शतरे उठाते का बाम अभिजनों गा 
ही द्वोता है। इसलिये अभिजन राजनीतिद आधुनिकीक्रण के पहृत्त्वपूर्ण माध्यम कहे जा 
सकते हैं। इनरी भूमिका नकारात्मर और सकारात्मक दोनों हो हो सकती है। यह 
आधुनिकीकरण को प्रक्रियाओं को स्वार्यों मे पढकर अवरुद्ध भी बरते रहे हैं। कई 
विकासशील राज्यों मे अभिजन अपनी भूमिहा रा ठौक तरह से निभाव नहीं कर पाए, 
इस कारण राजनीतिक आधुनिकीकरण वो प्रक्रियाए ठप्प होकर रह गई हैं। अभिजन 
राजनौ तिक समाज को किस प्रकार से एवता के सूत्र पे वाधे रेखते है. यह नित्र 7 5 में 
चित्वित किया गया है। 

चित्र में वोच का गहरा रेखानित भाग राजनीतिक व्यवस्था का है तथा इसके इई- 
गिद का हल्का रेखाक्ति अक्ति भाग अभिजतों दा है। अभिजरन्नों गे इस बुत्त मे 
'क' सत्तारहद अभिजनों (7008 ला।|८) तथा 'ए प्रतिपशी अभिजरनों (८००ण८ 
८॥१०) वा है। यह राजनीतिक ब्यवस्था को जक्डे रहत हैं और राजनीतिर आधुनिकी- 
करण बहुत कुछ इन्ही की भूमिका पर निर्भर करता है। जनसाधारण इन्ही के नेतृत्व व 
अभिभावकी में रहने वे लिए मजबूर होठा है क्योंकि, जनसाघारण गो राजनीतिक 
किया मे सम्यिलिक होड़े हे की झरक्तरएयक आउस्णए इन्छी है कारों मतों हैं? 
इसलिये ही राजनीतिक आधुनिवीकरण को चालक शवित अमिजन वर्ग ही माना जाता 
है। आधुनिक समय में अभिजनों और बुद्धिजीवियों की भूमिका के बारे में एंडवर्ड शील्स 
नमेठीक ही लिखा है, * मातव वे सम्पूर्ण इतिहास की राज्य ब्यवस्थाओं म बुद्धिजोवियों ने 
ऐसी भूमिका नही निभाई जैसी कि वर्तमान शताब्दी को इन पेटनाओ में अदा कर रहे 
हैं।"श इनका सरवार के यन्त्र पर नियन्त्रण, इनको राजनीतिक आधुनिवीररण गो 
निर्देशित करने को अभूतपूर्व शवित से युगठ कर देता है। 

(छ) विचारघारा को भूमिका (॥6 706 ० 0८00०29--बई दार विचारधाए 
का राजनीतिक आधुनिकीकरण ढौ प्रत्निप्राओं में गति लाने के लिए प्रयोग किया जाता 
है राजनीतिक समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को दिशा देने और प्रायमिकताओं ने 
निर्धारण में राजनीतिक विचारधारा की भूमिका से समी लोग परिचित हैं। राजनीतिक 
दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुष उपकरण होते हैं। लोकता-्त्रिक ध्येवस्थाओं में 
इनकी भूमिका सं विदित है। सर्वाधिकारों शासनों में तो एकधिकारवादी राजनीतिक 
दल ही राजनीतिक आधुनिकोररण का धरे रक रहता है। यहा वेक तानाशाही व्यवस्थाओं 
में भूमिगत दर्लो को भूमिका तानाशाहो व्यवस्था को उसाड फ़क्ते में प्रमुख रहती है। 
दलों के सगठन का आधार एक-सो विचारधारा के आयार पर व्यक्तियों का समूहीकरण 

कहा जाता है। इस प्रकार, राजनीतिर दर्लो के माध्यम से विचारघारा राजनीतिक 
आधुनिकीकरण की महत्त्वपुर्ण प्रेरक हा जाती है। डेविड ऐप्टर ने इस सम्बन्ध में लिखा 
है कि “विचारधारा नाजुक क्षाषों मे व्यकितयों को अपने साथियों स्ञ एकता व ठोसता का 


गह8(चआ98 5003, “6 इ्श्टाल्लप्याड ॥9 हि एलााल्‍ब 5८७८, 
धाबाद३, रबर 2गाम्रत, पतण जा, १४० ३, 4960, 9 329 605८0 270 
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अभिशाव कराती है ।** विचारधारा को राजनोतिक आधुतिशोेकरण का शवितशाली 
( अधिकरण भागा जाता है। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक आधुनिकोफ़रण के 
सक्षणों मे, जिनका सम्बन्ध मनुष्ये की क्षभिवृत्तियों से होता है, परिवर्तेन लाना अत्यन्त 
आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, विचारधारा के आधार पर सत्ता के परम्परागत 
स्रोतों की तिर्वेल करना आसान होता है। राष्ट्रीए अभिज्ञान, राज्य की एकता व ठोसता 
ओऔर राजनीतिक सहभागिता थ राष्ट्र के प्रति निष्ठा की उत्पत्ति मे विचारधारा वा 
भोगदान बहुत अधिक रहता है। 

विकासशीछ्त राज्यो मे विधारधारा का प्रभाव विशेष अनुक्रमी प्रतिमान परिलक्षित 
नहीं करता है । बतमाम विश्व मे अतेक प्रकार की बिचारधाराओं का मापती दाराब 
विशेषकर विकासशौस राज्यो में ही देखते को मिलता है। महान शक्तियों की विचार- 
धारामों की परस्पर बिरोध की स्पिति से विकासशील राज्यो मे अनेक जदिलताए आ 
जाती हैं। विचारधारा, ऐसो स्थिति मे नकारात्मक दृष्टि से, राजनीतिक आधुनिकीरुरण 
का माध्यम वन जाती है। वर्तमान विश्व में साम्यबादी विचारधारा में भी विभाजन हो 
जाने के कारण, विचारधाराओं के टकराव बढ़ते ही जा रहे हैं ओर एस कारण 
विचारधारा राष्ट्र के गागरिकों को आपस मे एक सूत्र में पिरोने और अधिकाधिक 
शाष्ट्रीय अभिज्ञान कराने मे सहायक दहोकर राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्त्वपूर्ण 
माध्यम बनने सभी है। 

(पो प्रकार की भूमिका (0०70० ० 80ए८०७०८४)--स रकारो के तत्त्वावधान 
में ही भाधुनिफीकरण को सारी गतिविधियां सचालित होती है। रारकारो का राज- 
मीतिक आधुतिकीररण के अधिकरण के रूप मे विशेष महत्व है। आधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में सरकारों के माध्यम से ही अधिकाश कार्यों की पहल होती है। भाधुनिक 
युग का नागरिक राजनीतिक आाधुनिफो करण साने मे सरकार को अधिक सक्षम भानता 
है। गयोकि, सरकारो के पास वाध्यकारी शकित होती है। सरकारे अपने निर्णयो वो 
क्रियात्वित करने की स्पिति मे होती हैं ओर सरकारो के सत्ता मे बने रहने के लिए उनके 
द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण के कार्य प्राथमिकता प्राप्त कर लेते है। सरवारे 
केन्द्रीकरण और केद्रीय नियत्रण का साध्यम बन सकती है। यह आधुनिकीकरण की 
प्रवृत्तियों की पहल करती हैं, उन्हे प्रथय देती है ओर उनका नेतृत्व करती है। इस 
कारण आजकल राजनीतिक आधुनिकीकरण के (लिए रारकारो को तरफ़ ही अधिवः देघ। 
जाता है। सरकारें आधिक, साप्रामिक, सास्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुमुधी 
प्रगति की प्रेरक बतकर राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की आधारभूमि तेयार 
करने का प्रभाडी माध्यम बन जाती हैं। ध गा 

सरकारें बाप्यकारी शक्ति का प्रयोग करके आधारभूत और मामूल परिवर्तन लाते की 
क्षमता रखती हैं। सरकारो के द्वारा व्यापक द क्रातिकारों परिवर्तन लाना सम्भव होता 


जा), 
सप्तम अगदव्रात मु उरबंधाताऊ्धांतत, (००2०, एम्रका8० एएरएचआए 
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है। यही कारण है कि आधुनिक समय में सब गार्य सरकारों द्वारा हो सम्पन हों इसकी 
अपेक्षा भी वी जाने लगी है। राज्य, राजनीदित आधुनिशोकरध जा प्रभावी मभिकरण 
इसलिए भो माना जाता है, क्योदि राज्य के पास सर्वोच्च शवित होती है। विकासशील 
राज्यों म राजनीतिक व्यवस्याओं का आधुनिकीकरण करते मं अगर कोई सत्याटमक 
व्यवस्था सर्वाधिक महत्त्व वी रहो है तो बह सरकारें ही हैं।सरवारें आधुनिशीकरण 
के विरोध मे उठने वाली स्वार्यी शक्तियों को हटादे को शत से मुक्त होने गे शरण 
विकासभोत राज्यों में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती हैं। सरकारों के द्वारा दिये 
जाने बाते कार्यों वी सूची घनाई जाएं तो यह इतनी ही सम्दो होगो जितने कि दिसी 
समाज मे कार्य होत हैं। इसका यही आशय है दि सरकारें भद सब प्रसार ने बाय करते 
लगी हैं। सरकारों के मायिक, सामाजिक और ध्ात्दृ तिक कार्य सुचारु रुप से निष्पादित 
हो इसके लिए राजनीतिक व्यवस्याओं को आधुनिश्रत करना अनिवायं होता है। इस 
प्रकार, सरकार की अन्य क्षेत्नों से कायं रूर सहते को क्षमताएं राजतीतिक दृष्टि हे 
आधुनिक राजनीतिक समाजों में ही वड़ सकती हैं। इसलिये सरकारें, भाधुनिरीकरण 
की सामान्य प्रक्रियाओं में तेजी साने के लिए राजनीठिंर आधुनिशीररघ वा बाय 
सम्पन्न करके ही आगे बढ़ती हैं। विकासशीज्त राग्यों मे तो सरकारों पर जनता को 
अत्यधिक आश्िितता हो गई है। समाजवादी विघारों की प्रग्तता से यह प्रदृत्ति मौर भी 
बलवती बतती है कि सब कुछ सररारों के तत्वावधान में ही सबालित हो। एव देशों 
मेंदो क्षेत्रों म सरकारों पर सर्वाधिक माश्नितता की प्रवुत्ति दृढ़ हो रही है। एकतो 
आधिक उस्नति का दायित्व सरझारों पर छोश जाने सगा है। दूसरा, राजनीतिक 
व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी सरकारों का ही अनन्य उत्तरदायिष्व है। 
यही कारण है कि विकासशील राम्यों मे राजनीतिक आधुनिकीक रण की सरधताएमक 
ब्यवस्याएं विस्तार से व्यवस्पित की गई हैं। अत सभी देशों में सरकारें राजनी ठिक 
आधुनिकीक रण का महत्त्वपूर्ण माध्यम मानी जाती हैं। 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्‍न अभिकरणों में हमने राजनीतिश दरों, शिक्षण 
सस्याओों मौर चुनावों को सम्मिलित नही किया है। इसका प्रमुज कारण यह है कि हम 
केवल उन्हीं अभिकरणों का उल्सेथ झरना उपयुग्त समझने हैं जो मोलिक भूमिका 
निभात हैं दया जिनमे अन्य अभिकरणों की भूमिका स्वत. सम्मिलित रहती है। उदाहएण 
के लिए, विचारधारा का सम्दन्ध राजनीतिक दलों से अतिवायंत रहता है। इसी दरह, 
अभिनन या विशिष्ट वर्ग शिक्षण सस्याओं को भूमिका को वृदृत्तर छ्षेद्र पर विष्पादित 
करने का कार्य करते हैं। मप्रिजन राजनीतिक आधुतिकीकरण के लिए सम्पूर्ण राज- 
नोतिक व्यवस्या को एक विद्यालय के रुप मे प्रदुगत करते हैं। चुनावों का सम्दग्ध इलों रे 
सरकारो से है इसलिए इतको भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का आाधारधुत भभिशए्ण 
नहीं माना जाता है। सरकारें ही जन-सहभागिता को ग्यवस्पा करती हैं। इसके अक्षावा 
राजमीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरणों की भूमिका के सम्दन्ध मे विवेचन के भारस्म 
में ही हमने मह स्पष्ट कर दिया था कि इस विवेघत का उद्देश्य केवल यह समझाते का 
प्रयत्न करने तक सीमित है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अमेक माध्यम हो सकते 
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हैं मौर उसकी पूर्ण सूची दताता एफ असम्प्रव कार्य ही है। मत हमने कुछ अभिकरणो 
की भुमिफा वा ही उत्तेण करके यह समझाने का प्रयास किया है नि राजनीतिक माधु- 
निकीकरण की जटिल प्रक्रिया में अमेक तध्यो का योगदान रहता है । 


राजनीतिक आधुनिकी करण के मॉडल या प्रतिरुष (#०४०४ ण॑ एणाएगे 
2४०४ ९॥उब्र00ग) 
बागतीतिक आधुनिकीकरण के तीन मॉडलो को अधिक मासयता श्रापा है। यह इध् 
प्रकार हैं-- (+) ऐतिहासिक राजनीतिक आाधघुनिकौकरण, (सर) प्रर्षी राजनीतिक 
खाघुनिकीक रण, और (ग) विशाप्तवादी राजनोतिन' आधुनिकीय रण। 

राजनीतिक आधुनिशीकरण के इन मॉइलो में मोलिक अतर है। इनमे से प्रत्येर 
प्रतिष॒ए में राजनीतिक आधुनिकीक्रण को किसी सदर्भ विशेष से मा किसी वृद्त्तर 
प्रक्रिया बे भाप मे रूप म देखते ग। प्रयास किया राय! है। इनरा पृथव-पुथद जिवेखन 
ऋरके पह समझने का प्रपाप्त किया जा सकता है कि सुजनीतिक आएतिवीव रण वास्तव 
में समाभ वी परिवर्तन प्रिया के मनुरूप किस प्रवाररों तिद्दित रददता है। 

() ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण (7900:7९3 000वं ॥0067॥5 
88(॥09)--ऐतिद्वा प्िक राजनीतिक आघुनिवीकरण के मॉइल में यह सामार्य आधुनिकी- 
करण की ऐतिहासिक धारा मे समाहित एक उप-धारा मात्न है। इसमो न तो इस धारा 
से मलग रखा जा सकता है और न ही इस घारा की गति से इसको अधित' गतिवाने 
बताया जा सकता है । इसके समयंको की मास्यता है कि मातव इतिहास एवं अथाध गति 
से प्रवाहित होने बाली धारा या प्रक्रिया है। इस निरन्तरतावादी प्रक्रिया बे सनुकूस और 
अनुहझप सामास्य आधुनिकीकरण गी धारा वा हर समाज में प्रवाह होता रहता है। इस 
प्रवाह को रोकने मे प्रयत्त झुछ समग्र ने! लिए सफल हो सकते हैं, बिन्‍्तु अन्तत ऐति- 
ह्रप्तिफ प्रवाह की निरन्तरता की शवित अवरोधो को दूर कर पुन अपने विकास मार्ग 
पर समाज वो अप्रसर कर देती है। ऐतिहासिवताव।दियों वा बहना है नि हर समाज में 
छौविशीगरण, ध्यावसाधिशीगरण, उद्योगीररण, बदता हुआ साम्राजि* सचारण, 
उन्नत रहन-सहन के स्तर, शिक्षा का विसरण, एकीकरण और सहभागिता जैसी प्रवृत्तिया 
उत्तरोत्तर विकाग वी और अग्रसर होती रहती हैं। इनको शिविल् विया जा सत्ता है, 
कुछ समय के लिए उल्टा जा सकता है और लम्बी अवधि तक रीवा गा सकता है, डिस्तु 
हमेशा के लिए यह सम्मव नही है। 

इनकी माम्यता है कि इसी श्रकार राजनीतिक आधुनिवीवरण वी उपधारा भी इस 
मुक्य ऐतिदवासिक घारा मै साथ-साथ प्रवाहित होतों रहती है। इस मत के समर्थकों वी 
मान्यता है कि इसमे मुद्य धारासे अधिक गति लाने वे प्रयास असकत ही रहते हैं। 
विशासशील राज्यों का उदाइरण देते हुए ये अपने अभिमत वी पुष्टि बरते हैं कि इनमे 
आधुर्तिकीकरण नी स्रामास्य प्रक्रिया के मुझायले में राजनीतिक आधु्तिवीकरण की 
प्रक्रिया को अधिक गति देने के प्रयत्त न ते वल असफद रहे हैं अपितु इस देशो कौ राज- 
नीतिक ध्यदस्पाओं के लिए घादर सिद्ध हुए हैं । साप्नाज्यवाद का दूसरा उदाहरण सैक्र 
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इस्होंते यह समझाने का प्रयास किया है कि दुसरे दिदद युद्ध हे बाद साप्राग्यबाद ऐवि- 
हामिक प्रवाह वी धारा के प्रतिरूल ब्यवस्पा वन जाने दे कारण स्वत हो समाप्त होने 
लग गया था । 

राजनोतिर आधुनिकोरुरण को इतिहास और सामास्य आधुनिशीर्रण शी धारा गे 
सांध पृर्ण॑दया गठबग्धित करके देखना इतिहासदादी मॉडल की विशेषता है। इनकी दू३ 
मास्यता है कि मातद इतिहास दी एवं धारा होतो है जिस धारा से हटकर अन्य कोई 
घारा नही हो सकती हैं। इसी शत को सेश र, इतिहासवादी राजनी तिक आधुनिगीगरण 
के मॉडल की आलोचना की जाती है। इतिहास की इत स्पाब्या या धारणा में यह आशय 
निहित है वि यह धारा आगे वो मोर ही उन्मुदी हो यह आवश्यक गहीं है। यह 'चत्रीय 
धिद्धान्त' के अनुस्प उतार-चड़ाव दाली पारा हो सहती है। इस भर में राजनीतिक 
आधुनिशेगरण प्लेटो मौर बरस्तू द्वाय प्रतिपादित राजनीतिक घ्यवस्पाओं के उत्पाव- 
पतन के अनुत्रम में आने के लक्षणों से गुकंत होता है । राजनीतिक माधुनिकोकरण के इस 
मॉडल को इसी कारण से स्वीकार नहीं किया जा सरता है। इस अर्प में तो ऐतिहासिक 
मॉडल राजनीतिक पतन की ओर भी राजनीतिक स्पबस्थाओं को जाने वाली मानरर 
चजता है। वैसे इस बात को लेकर काफी मतभेद हैं। राजनीतिक ध्यव स्पाओं मे वास्तविक 
विकास के अनुक्रम वास्तव में उत्पात-पठत और मागे-्पीछ्े होते रहे हैं। इसलिए इस 
मॉडल में सत्यता का हुछ अश तो माता ही जा सकता है। 

(एप) प्रद्पो रागननीतिश आपुनिशेक्रण (799००पृव०४ एणाध८शे 7ल्‍00श४प्रा- 
ह१॥०॥--इस मॉडल में राजतीतिर व्यवस्थाओं को उनमें आये राजनी विक माधुनिकी- 
करण के आधार पर, विभिन्‍्त प्रवर्गों मे रककुर समझने का प्रयास दिया जाता है। प्ररूपी 
मॉडज राजनीतिक व्यवस्थाओं को तीन प्रकार के धवर्गों मे विभक्त मानता है-- (+*) 
परम्परागत्त राजनीतिक व्यवस्याएु (7800० 90॥/9), (ख) सत्रमणशील राज- 
मीतिक व्यवस्थाए (87007 90॥/9) ओर (ग) माधुतिक राजनीतिक स्पवल्पाएं 
(एा०वदा) ए०9)। 

()) परम्परागत राजनीतिक व्यवस्पाए प्रारम्भिक विकास क्रम में पाई जाने वाली 
व्यवस्थाए हैं। इस मॉडल को मान्यता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था शा प्रारश्सिक रूप 
परम्परागत ही होता है। इस अवस्था मे सत्ता के परम्परांगत खोत रहते हैं | राजनीतिक 
सरचनाओ का विभिन्‍नीकरण नहीं होता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के विशेषीकरण की 
परिस्यितिया उत्पन्न नही होती हैं॥ जतता राजनोति से दूर रहती है। राजनीति को जन- 
साधारण अपने कार्यक्षेत्र में नही मानता है । राष्ट्रीय स्तर पर राज्य दा राष्ट्र अभिशान के 
स्थान पर मजदीकी सस्या या सत्ता का स्रोत अभिज्ञान का निकाय होता है! परम्परागत 
राजनीतिक व्यवस्थाओ में लोकता त्रिक व्यवस्था नहों पाई जाती है। वशागत राजा या 
इसी प्रकार का सत्ताधारक श्रद्धा व सम्मान का पात होता हैं। इस प्रकार की राजनीतिक 

व्यवस्थाओ में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में सम्पकुंता नहीं रहती 
है। इस विचार के भ्रतिपादक यह मानकर चलते हैं दि परम्परागत राजतीतियों में 
राजनीतिक जागह्कता नहीं होती है। इनमे सरकारों के उत्तरदायी होने के प्रतन ही नहीं 
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उठते हैं। राज्य के विवास का अधिकाश काल परम्परागत राजनीतियो के रूप में ही 
रहा है। परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था घीरे-घीरे ऐसी अवस्था मे पहुच जाती है जब 
वह आधुनिकता की भोर अग्रसर द्वोठी है। यह क्रम धीरेन्चौरे स्वत, ही सचातित हो 
सकता है या नाटकीय ठग से, अचानक ही इस परम्परागतता से नाता तोडते का प्रयास 
भी किया जा सकता है। सोवियत रूप में 9]7 की साम्यवादी क्रान्ति परम्परागत 
अवस्पा से अचातर नाता तोडने के समाव मानी जा सकती है, किन्तु दोनो ही अवस्पाओं 
में राजनी तिक ध्यवस्वाएं आधुनिक नहीं बन भाती है। उतको आधुनिक रूप प्राप्त करने 
से पहले अनिवामंत सक्रमण काल को अवस्था मे से गुजरना होता है । 

(४) सक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाए न तो परम्परागतता से पूर्णतया मुक्त 
हो पाती हैं मौर नही आधुनिकता के सभी लक्षणों से गुवत होती हैं। यह दोतों के 
अस्पिर मौर अशात (००८४३) मल का काल है । यह वह स्थिति है जब राजनीतिक 
समाज एक साथ दोनो तरफ घोचा जाता है। कुछ शवितया राजनीतिक व्यवस्था को 
परम्परागतता से चिपकाए रखने मे सक्रिय रहती है, तो दूसरी तरफ, कुछ शक्तियां उसको 
इस अवस्था रे निकालकर आधुनिवता की तरफ धकेलने में शक्ति लगाती सी प्रतीत 
होती हैं। विकासशील राज्यो भें यही अवस्था पायी जाती है। इन देशों में परम्परागतता 
और भाधुनिकता को दोनो शक्तिया एक साथ सक्रिय रहती हैं। एक लेखक मे विकास- 
शील देशो की इस अवस्था को स्पष्ठ करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था रूपी 
बाहन के दोनो तरफ दो घोडे जुते हुए हैं जो एक द्वूसरे के विपरीत दिशा में इस वाहन 
को ले जाने का प्रपत्न या शक्ति लगा रहे हैं । पद्दा एक घोडा परम्परागतता की शक्ति का 
गूत्रक है भौर दूगरा घोडा माधुनिकता की मोर ले जाने वाली शवितयों का प्रतीक है। 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाए अस्थिर और पविकास्त की दृष्टि से दिशा रहित होती हैं। 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे परस्पर विरोधी शक्तिया सक्रिय व कार्थ रत रहती हैं। 
इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्पाओ मे राजनीतिक सरचताओ, राजनीतिक श्रक्रिवाओ 
और राजनीतिक भूमिकाओ का कोई सुनिश्चित प्रतिमान नही होता है। यह एक ऐसी 
अवस्था है जिसमे परम्परागतता ओर आधुनिकता के बीच रस्प्ता-कप्ती खलतो 
रहती है। 

इस मॉडल की मान्यता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे यह रूप अनिवार्यत माप्ता 
है। वितासशील राज्य इसी काल मे से गुजर रहे है । इस मॉडल मे राजनीतिक व्यवध्या 
में राष्ट्रीयता जी भावना का अभाव रहता है । राजनी तिक व्यवस्था मे एकता व ठोसता 
नद्दी रहती है। यह ऐसी विचित्र अवस्था होती है जिसमे सम्पूर्ण समाज भौर राजनीतिक 
ब्यवस्था आधुनिक बनने के लिए प्रयत्वशील होती है, किन्तु इस प्रयत्न में बाधाएं और 
रकावटें इतनी शक्तिशाली रहती हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण के छषैत्र 
में प्रवेश होता हुमा और रुकता हुआ दोनो ही लगता है। देसे सह्दी ग्षों मे यह पह 
अवस्था है जिसमे राजनीतिक व्यवस्या परम्परागतता और माघनिकता के लक्षण एक 
साथ लिये रहती है, किन्तु एक बात निश्चित नही होती है कि इस अवस्था से राजनीतिक 
व्यवस्था किस तरफ आगे बढेगी। अत. सक्रमणकालीन राजनी तिथो मे राजनीतिक 
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आधुनिकोकरण की प्रवृत्तियां प्रयण् भी हो सकती हैं या शिपिल भोर सुप्त भी रह 
सकती हैं। 

(४४) मधुत्िश राजवीहिह स्प्श्त्पाएं के होती हैं को प्रस्प्णण्ता ने बहनों ले 
पूर्णतया मुक्त हो जाती हैं। इस ब्यवस्पा्ों को परम्परागदता से मुक्ति को अदस्पा दाली 
कहा जांता है। इतमें सत्ता को बुद्धिसगतता द्ोती है। राजनीतिक सरपताओं का 
विभिन्‍्तीकरण और विशेषीररण हो जाता है। जन-सहप्तागिता बढ़ जाती है मौर 
राजनीतिक व्यवस्था लोक्तत् वे सभी सक्षणों से युक्त दन जाती है। इन तोन मोंदतों 
में राजनी तिक व्यवस्थाओं की स्पिति शो बित्त रूप में इस प्ररार समझा जा सता है। 


६एम्ड्ताएत झकफपरशीत अआपुटिह 


शर्म विक ध्यवावा राशओंविक स्यवण्वा काश /दिह प्यशादा 
2] (व. 4० (50) प्न 


(रणपपलल) (रत) (बात) 
चित्र 7 6 राजनोतिक ब्यवस्थामों के प्राहप 


चित्त 7 6 में 'क' दृत्त परम्परागत राजतीतिक स्यवस्था दा चित्रण करता है। 'ग' बृत्त 
सत्रमणशील राजनीठिक ब्यदस्थाओं शा है। इसमे परम्परागत ओर आधुनिक दोगों 
ही व्यवस्थाओं के लक्षण हैं॥ 'क” का भाग भौर 'छ! का भाग तथा दोनों का सक्रमण 
क--ख को 'क', 'ग' ओर 'स से दिक्वाया गया है। तीसरा बृत्त 'छ! गा है जो 
पूर्णतया आधुनिहत राजनीतिक व्यवस्था का है। सक्रमणशील शजतीतिक व्यवस्था 
का है। सक्रमणशील राजनीतिक व्यंबस्थाओं मे प्रेरक शजितयां दोनों ही दिशाओं 
मे ले जाने वाली होती हैं गहरे रेखा तीर को दोनो दिशाओं में उम्मुख बनाकर दर्शाया 
गया है। 

(ये) विकासवादी रामनोतिक आधुनिकोक्रण (80 ण्राणावा> फुणाव्क 
700677520/00)--विकासवादी राजनोतिक आधुनिकीकरण रा प्रतिरूप राजनीतिक 
मानव की उस सीमाहीन क्षमता का प्ाघार लेता है जिससे वह समस्याओं गे समाधान के 
लिए राजतीतिक सरचनाओ ओर प्रक्रियाओं म परिवर्तन, सशोधन, विगास और अनु- 
कूलन करता रहता है! यह ऐतिहासिक मॉडल से मौलिक रूपए में भिन्‍नता गेइल एक ही 
क्षेत्र मे रखता हुआ दिखाई देता है। ऐतिहासिक मॉडल मे राननीतिक झाधनिकोकरण 
इतिहास की धारा मे समाहित रहता है मोर इस घारा के घुमावो मुडावों के मनुरूष चलने 
के लिए बाध्य होता है। इस घारा से पृथक राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर स्वतन्त 
व अलग धारा नही हो सकती । विकासवादी मॉइल में राजनीतिक आधुनिकीकरण बी 
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अपनौ पृयक विरासत प्रकिया ओर इस प्रक्धियाओं को संचालित करते के लिए सरचनास्मक 
व्यदस्या होती है। विज्ासवाद में रजनी विक आदुतिकीक्रण को आधुतिकीकरण की 
जटिस प्रद्धिया के साव-साय सचालिद माता जाता है। इसकी गति मे ठैजी भी लाई जा 
सबती है। इतको सक्रिय बताने के लिए नई सरदतात्मकू ब्यवस्याएवक काजा 
झकती हैं । 

विमासवादी राजनीतिक मायुलिकीकरण का मॉडल राजनीठिक व्यवस्पाओं के काप्रर* 
दूत परिवर्तन रूग्भव मातता है, हिस्तु ऐसे परिवर्तेनों को स्थादित्व को बवस्था मे लाने 
के लिए यह भी आवश्यक मानता है छि ऐसे हो आधारदूत परिवर्तेत मानव जीवत से 
सम्बन्धित अन्म पक्षी -- सामाजिक, भायिक, सास्कृतिक कौर मतोवैहानिक में भी अनियायें 
हप से बाए। उनका मत है हि इतमें परिवर्तन नही आते प८ राजनीतिक व्यवस्था को 
मआधुतिक बताते के लिए किए गए परिवर्दत विश्येय प्रमादी नदी बन सगे और सज- 
तीठिक आधुतिकीक र८ की भी ब्यवस््माए मेवल मौपचांसिता मात्र रह जाएगी । इनसे 
तय्यात्मक्ता तब ही भा सकती है जब विकास सम्पूर्ण सामाजिक ब्यवस्या से लेकर राज- 
नीतिक ब्यवस्मा दर व्याप्त बताया जाए। 

इस प्रकार, दिव[संदादी प7रठिख्प मे, सजतीतिक काधुनिकीक एप को सामान्य विकाम 
के क्रम रे साथ ही साथ रहने बोर संचालित मानते की दात पर बल दिया जाता है। इस 
विज्ार के समर्थ $ इविहासवादियों स्लो तरह मह नहीं मालते हैं. कि विका के कप को 
उलटा या रोका जा सक्तता है। इनके अनुसार आज, बोते हुए बल से अनिवायद मिल्‍ल 
होगा सया माते बाला कल बाज से मलय व श्रे ष्वतर बत जाएगा | इससे पह आरय नहीं 
लेना है कि विकास का कोई हम नही होता है। रुही बात तो यह है कि 'ःल', 'माजा 
और "कल में न केवल डिकाठ का कम होता है अपितु इतमे एड आगे की ओर ले जाने 
बाता अनुकम भी होता है। इसमे राजनीतिक ब्यवस्थाओं को आयुनिकोकरन की ओर 
उन्मुद्दी ही माना जाता है। दिकास्नद्ोत राज्यो के थिज्षेध सदर्भ भे इस प्रतिरूप का विद्वेप 

महत्व है । इसके मनुस्तार मगर सामाजिक, आयिर, सास्क्षतिक धर मानव अखिवृत्तियों 

में एक स्तर तक का विकास हो गया है तो राजनी विक ध्यवस्याशं मे उम्र स्तर तक का 
विड्ा्न रोका नई जा सकता है । इस प्रकार, विसातवादियीं की मान्यता है कि किसी राज- 
नीठिक व्यवस्था में लोक्त॒स्त्न का पतन विशेष चिन्ता का झारभ नही बनना चाहिएं। अगर 
किछी देश # अन्य उब व्यवत्याएं लोकदमस्तरिक ढावे में ढल गई हैं तो राजनीविक व्यवस्था 
भी इस दावे में हतकर रहेगी॥ इसलिए दिवायरील राज्यों में ठाजशल सानानिक, 
धर्पदर ओर झास्कृठिक क्षत्वों मे विस्तामरू परिवतेनों पर अप्रिक बल दिया जा रहा 
है ॥ शायद पट्टी एक स्पष्टीकरण है डिससे लोकठन्तों को उताड फेंकने वालों को सारी 
सैनिक शक्ति के बावजूद जनसाघार८ ने उद्ाड फेंका और सोकतत्त्र व्यवस्था को घुतः 
स्मापना को सम्भव बना डिया। पाडकिस्ठान में दही हुआ है । महा लोकतातिक ब्यवम्या 
को सेनिक दाठाऊाई ने समाच् कर दिया, डिलनु अन्दत लोकताव्विक रक्ठिया इतनी 
प्रदल हो पई॑ कि झिर सावंजनिक झासत स्थापित हो घदा | इसी छारण, हमते लोकठस्त 


सै धम्बन्धित विदेवन (देदिये अध्याद देख) में लोडतत्त्र के अन्त” उज्ज्वल भविष्य 
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का सकेत दिया है। अत बिकातगादी मॉडस राजनीतिक आधुनिक्ीकरण को विशास की 
दिशा में निरन्तरहा बाली प्रक्रिया मावता है । 


राजनीतिक आधुमिकीकरण उपागम : एक मूह्याकन (90॥8८४ ४०१ ८छा- 

इद्रपणा शहैफडागबटसा #ैए #9एभंकर) 

राजनीतिक ब्यवस्थाओं झो समझने मौर उतकी परयारमक शक्तियों के सम्बस्ध में 
सामान्यीरुरण करने के लिए झनेक बिद्वानों ने जितमें एडग्ड शोस्स, डेविं ऐप्टर भौर 
बेल्च प्रमुद हैं, राजनीतिक प्रत्रियामों को ध्राधुतिकीकरण के सामान्य परिवेश में देखने 
का प्रयत्त किया है । इत सोगों की दुढ़ मास्यता है कि रागतीतिक ग्यशस्पाओं में माधु- 
तिकीकरण रोते के प्रयाग या मारो पित भाधुनिर राजतीदिक सरइनाए सफल या असफ्स 
रहेंगी, इसे सामाप्प भाधुदिकीकरण की प्रद्धिया के धदमे में हो पमन्ता जा सबता है। 
अत इनके मनुसार हुलतारमक द्राजनौतिक भश्ययरनों के झग्य उपागर्मों से अधिन गुहत्तर 
सदर्भ से सम्शग्धित होने के कारण, राजनीतिक भाघुनिकीकरण का उपागम मधिक यपापे- 
बादी उपागम बत णाता है। 

इस उपागम में राजदीतिक स्पदस्पाओं को क्षमता को मापने के लिए माधुनिकीकरण 
के प्रधर्गों का प्रयोग किया जाता है। आधुतिकीकरण के दिभिरत पहुलुओं--- शहरी करण, 
उद्योगीकरण सौकिकीकरण, शोकतरत्तीररण, शैक्षणिक्ता मौर सहभागिता में माने 
याले परिवर्ततों का राजनीतिक स्पगस्पा पर प्रश्यक्ष प्रभाव पडता है। अत राजनीतिक 
विकास अपने भाप में स्वतस्त प्रजिया रहीं है। इसलिए इसको पमझने के लिए ब्यापक 
परिणय की भावश्यकता होती है। आशुतिकीकरण वा परिप्रेइय इप्ती प्रकार की स्यापर ता 
रदता है। भत तुलनारमक विश्वेषणों में इसका उपयोग मधिक गहराई तर ले जाने में 
सहायक समझा गया है। माधुनिकोकरण का अप करते समय हमने इसके विभितन पह- 
लुओ का भी दर्णन जिया है। इसके अस्तर्गत हमने आशधुनिकीकरद की प्रक्रिया को मनो- 
वेशानिक, बोडिक, सामाजिक, भाधिर और राजनीतिक स्तरों पर होने दाले सभी परि- 
बतंनों से सम्गन्प्रित किया है। हू उपागम ऐसी विहृयम प्रकिया के एक पक्ष के रूप में 
राजनीतिक आाधुनिकीकरण को सेकर राजनीतिक व्यवहार को सम्पूर्णता के सदर्भ मे सम- 
झते का प्रयत्त करता है । राजनीतिक विकास के उपायम से यह इसी दृष्टि से अधिक 
उपयुशत माता जाता है, क्यों कि जोवन के राजनीतिक पहलू को समप्रता से सम्बन्धित 
करके समझते का इसमें प्रदत्त किया जाता है। ऐसा तुलनात्मक दिश्तेषण अधिक अन्तर- 
दृष्टि प्रदात कर सकता है) इसठे राजनीतिक ब्यवस्थाओं की वास्तविक गत्यात्मरूताओं 
का ज्ञान मी प्राप्त किया जा सकता है। 

राजनीतिक माधुनिकीकरण के उपागम में यह ध्यान रखा ब्लाता है कि राजनीतिक 
सस्षाए और राजनीतिक मूल्य परिवर्तंतशील हैं। कुछ समार्जो में इनमे परिदर्तत तेज 
ग॒ति से होते हैं तो कुछ समाजो मे राजनीतिक परिवर्तंत मयर गति से स्वत ही चलते 
रहते हैं। एन दोनों हो प्रकार के समाजों मे राजनीतिर परिवत्ततों को क्रांति इत्यादि के 
भाध्यप से बहुत मधिक गतिदान किया जा सकता है ) यह अत्यधिक परिवर्तन की मवत्या 
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है वो दूसरी तरफ, परिवर्तन पूर्णतया स्वत ही विकासवादी शक्तियों की सहजता से होते 
हो तो यह भी एक दूसरे प्रकार की अति की अवस्पा है। इन दोनो अतियो के बीच ही 
अप्रिकाश राजनीतिक व्यवस्याए पाई जाती हैं। इनमे भी अनेक्ष प्रकार की स्थिरताए और 
मह्विरताए होती हैं। इत स्थिरता-अस्थिसताओं को राजनीतिक माधुनिकीकरण के उपा- 
गम में विश्लेषित क रके समझने का प्रपांस किपः ज्ञाता है; भ्रद पह उपागप, माघुनिकी- 
करण जो परिवर्तन का ही दूसरा नाम है, आधार संदर्भ बवाता है, जर्यात यह विकास की 
और उस्मुषवी परिवतत प्रक्रिया के सदर्स मे राजनीतिक परिवर्तन को नापते और समझते 
में सहायक होता है। 

राजनी तिक ब्यवस्थाओो मे धोने वले परिवतंगों और घटने वाले घटनाचफ्रो को अपने 
व्यापक सद्भ में समझने के लिए सामाजिक जीवन के सभी पहलुओ को ध्यान से रखना 
वास्तविकता के समीप पहुचनता है। हुए समाज की तरह, हर राजनीतिक व्यवस्था भी, 
पाधुनिक बनने की लेष्टा मे लगी रहठी है। करत आधुनिक बनेने के प्रयत्न में सलसन, 
राजनीतिक ध्यवध्याओ की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए राजनी तिक आाधुनिकी- 
करण के कई मानदण्डो को आधार के रूप मे लेकर उपयोगी तुलनाएं हो सकती हैं तथा 
इससे राजनी तिक व्यवस्था पर पड़ने वॉली मांगों का समाधान करने की उसकी क्षमता 
का ज्ञान प्राप्त किमा जा सकता है | उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था की 
अन्य राजनीतिक व्यवस्था से सहभागिता के सद्षण के आधार पर छुलता करके, राज- 
नीतिक व्यवस्था की सक्रियता के कई पक्षो को स्पष्ट करना सरल हो जाता है। एक राज- 
नीतिक ब्यवस्था में तनावो, दबावों ओर दिचावो का सफलतापूर्वक मुकाबला करने की 
श्म्ता होती है तो दूसरी राजनीतिक व्यवस्था ऐसे दबाबों से तुरन्त टूट कर अराजफता 
की अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार गी स्थितियों को समझते में सजनीतिक आधु- 
निशोकरण का उपागम तुलनात्मक ढग से निष्कर्षों तक ले जाने मे सहायक हो सकता है। 
इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य मे विकासर्श,ल देशों की राजनीतियो 
को समप्तने मे मौर सामान्यीकरण तक पहुचने मे काफी सहायता मिलती है। इस उपा- 
ग़म के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याओ--राष्ट्रीय अभिश्ञान, सत्ता 
वैधता, प्रवेशन (7८००८४४०४), सहभागिता, एकीकरण, वितरण, शिक्षण और संचालन 
को समझना भी सरल हो जाता है। हर समस्या की जड में अतेक तथ्य और शक्तिया 
कार्यरत रहती हैं | मगर समस्या को सद्दी परिषेध्य मे समझनए है तो उसका व्यापक 
सदर्भ लेना अनिवाय है। राजनीतिक आधुतिकी करण, राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं 
को ऐसे हो आधुनिकीकरण के वृहत्तर सदर्भ मे समझने का प्रयास होने के कारण, अत्य- 
घिक उपयोगी दृष्टिकोण बन गया है। तुलनात्मक विश्लेषणो में ब्लेक, आयन्स्टैंड गौर 
हृष्टियटन हत्पादि ने इसके प्रयोग को अधिक उपयोगी माना है। उनके अनुसार कोई 
राजनीतिक घटना, बेवल मात्र राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत हुआ परिवतंन होते हुए 
भी बाहर से प्रेरित या निर्दे शित दो सकती है । इसलिए तुलनात्मक विश्लेषणों को व्यापक 
आधार देकर सीमित स्तर पर करना अधिक साभप्रद बत सकता है। 

इस विवेचन से यह निध्कप नही निकाल लेना है कि तुलनात्मक राजनीति में राज- 


$]4 : हुँपनाहमक राजनीति एवं राजनीतिक संस्पाएं 


मीठिश मायुनिशीरुरण का दृष्टिकोद सश़ झुछ समझने में सहायर हो गाता है। मत्य 
उपागमों के प्ीमाओं की दरह इस दृष्टिकोण में भी कई शठिताएयां भा जाती हैं। सबसे 
प्रमुख कमी इस प्रकार की तुलनामों मे माधुनिकीकएण की सामान्य प्रकिया से राजनीतिक 
आधुतिकीकएण दी प्रतिया को मतग भौर स्दायत्त प्रकिया बे रुप में प्रतिष्ठित करना 
है। जम तक यह महीं हो पाठ! है, इस उपागम का शागनीतिर हुलतामं में प्रयोग नहीं 
हो सझता। इसी तरह, राजनीतिक माधुनिकीकरण के सक्षणों पर सहमति दा मभाद 
तुलता का एक-सा मानदण्ड बनाने में शाघाएं उत्पलत ररता है। इसके सक्षपों पर सहमति 
हो भी णाए तो हर लक्षण के मापत की सप्रत्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, 
सामारय आधुमिकी कर्ण को मारते के तो ठोस, शिश्सतीय ओर मतेक साधत हैं, हिन्तु, 
राजनीतिक आधुतिकीकएण के लिए पह सहूलियत नहीं हो पाई है। इसी तरह, यह भी 
कठिताई रहती है कि राष्ट्रीय भभिशात, सत्ता की इुद्धिसगतता, सहभागिता भौर सस्पाओों 
का जिभिस्तीकरण भौर गिशेषीकरण रंसे भौर किए मापदषड के माधार पर भांका जाए ? 
एश्षिम के शिशतित राज्यों के मापदंड मतेश मौलिक स्पबस्थाई सिल्‍्वतामों के बाइजूद 
अपना लिये जाएं तो भी इससे निष्क् हीं निकलते हैं। सहभागिता का ही उदाहरण में 
तो अमरीका में मत-प्रतिशत किसी भी राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन से साठ तक नहीं पहुष 
पाठा है जबकि श्रीलका के पिछते भाम तारों मे (970 में झीलका में सातवां झाम॑ 
चुनाव हुमा पा) मत-अतिशत 849 पा। इसी तरह, राजदीदिक आुनिकीकरण से 
जोड़े जाने वाले अनेक गन्तब्पों--लोकतद्ध, स्पायिरष, सरइताश्मक विभिन्‍्तीकरण, उप 
लब्धि प्रतिमान, राष्ट्रीय एकीकरण को बिकासशोील समाओं मे तो शायद ही कभी स्याव- 
हारिक बनते देखा जा सफेगा | तद यह प्रदत उठता है कि तुलना किस आधार पर केरिद्रित 
को जाए और उस आपार पर ही यों केर्द्रित रखी जाए ? यह ऐसे प्रशत हैं जिनका उत्तर 
देना दर्मान ज्ञान की अवस्था मे तो कठित ही सगता है। 

अन्त में निष्कर्ष यही निकलता है कि राजनीतिक आधुनिकीक रण के आधार पर जिए 
जाने वाले राजनीतिक विश्तेषण ओर तुलनाए उन्ही सामान्य सीमाओं में जर्डी लगती 
हैं जिनमे अन्य उपाग्मों को भी बन्धित प्राया गया है। फ़िर भी इसकी यह विप्नक्षणता 
है कि यह गाधुनिकीकरण की प्रक्रिया के सदर्भ मे राजनीतिक आधुनिकीकरण का आाघार 
लेकर राजनीतिक व्यवस्पाओ की क्षमताओं के सम्बन्ध मे उपयोगी सामास्यीकरण तक ले 
जाने ये बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। 


तुलनात्मक राजनीति का राजनोतिक संस्कृति उपागम 
(एशण4+7!08, टए.70श४ &#7९४0&एप्ताष् 2008?९5४#७7४४ ४0.7८8) 


राजनीतिक व्यवस्थाओं मे सस्थाओं और सरबनाओ की समानता से यह आंति हो 
सकती है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्पाओ में राजनीतिक विकास एक समान नहीं होगा 
तो भी कम से कम एक ही दिशा में होगा। राजनीतिक विकास की प्रारम्भिक मान्य- 
ताओ में ऐसी ऋषिपूर्ण मान्यताओं को कुछ स्थाव मिलते लगा या, क्योंकि परिचम के 
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दाज्यो में इस प्रत्ाब्दी के आदम्मिक वर्षों में एसी दिशात्मक समानता मी अश्रषृत्तिया 
ब्रकट हो रही थी, परन्तु प्रथम विश्द युद्ध वे बाद के विकास ने यह स्पप्ट कर दिया 
कि राजनीतिक व्यवस्थाआ म सस्याओ की एक-सी सरचताए होने पर भी राजनीतिक 
विकास के स्तर, दिश्लाएं और अनुक्रम भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के हा सकते हैं और यह सामान्य- 
तया भिन्‍न-भिन्‍न ही रहते हैं। अत यह प्रश्न उत्पस्त हुआ कि राजनीतिक विकास को 
भिन्‍नता प्रदान करते वाला मोलिक तथ्य क्या है? कया कोई राजनीतिक व्यवस्था 
बिरास के एक साय पर चलती है मौर दूसरी उसके अतुरूप सस्यागत व्यवस्था रखते 
हुए भी उससे पिल्न या प्रलिकूल दिशा म विकप्तित होठी है। उदाहरण के लिए, 947 
के पहले भारत ओर पाकिस्तान एक ही राउ्य थे। इसके विभाजन से दो राज्य बने भोर 
इन दाता राजनीतिक ब्यवस्याओं के विकास मार्ग कुछ ही वर्षों मे अलग-अलग हो गए। 
वाकिस्तान में लोकतत्त उथद गया और भारत में दिन-प्रतिदित उसकी णडें गहरी जमते 
लगे | राजनीतिक विकास के विद्वानों को इस प्रकार के विकासा को समझने म कठिताई 
होने सगी | राजनीतिक विरास के अध्ययतरुरत्ताओ ने देखा कि विभिस्न देशों में राज- 
नीतिक विकास भिन्‍न-भिल्नें दिशाओं से जा रहा है । कहीं-कही पर राष्ट्रीय नेतामी के 
मरसक प्रयनों के बावजूद भाथिक विकाह नहीं हो पा रहा है। अष्टाचार बढ़ रहा है 
तपा राजनीतिक ससस्‍्याएं उस प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं जिरा प्रकार के कार्य 
निष्पादन की उनसे अपेक्षाए की गई थी। 

नये नये राज्यों के राजनीतिक क्षितिन पर अवतरण ने राजनीतिक विकास के अभ्ययन- 
कर्त्तामों को विविध मौर विपुत्त सामग्री ही मही उपस्ग्ध कराई, अपितु राजनीतिक 
विकास के सतामास्य सिद्धान्त निभित करने के प्रयत्व करने के लिए भी प्रेरित किया, किस्तु 
तुरात ही इन विद्वानों ने देखा कि राजनीतिक विकास से सम्बन्धित विभिसन स्क्षणों की 
गास्तविकता को दब तक नहीं समणा जा सकता है जर तक कि राजनीतिक व्यवस्पाओं 
से सम्बन्धित राजनीतिक सस्कृति को महीं समप्त लिया जाय । इत विद्वानों ते यह पाया 
कि राजनीतिक ब्यवस्पानों मे समान सरचनाश्मक स्यवस्पाओों और प्रक्तियामों के होते 
हुए भी उनका भिन्‍्त-भिन्‍्न दिशा में विकास राजनीतिक सस्कृति सम्बन्धी अम्तर के 
आग्रार पर समझता जा सकता है। अत राजनीति-शास्त् में राजनीतिक ससस्‍्कृति की भग- 
घारणा का झब्ययत ८ विश्लेदण छुरू हुमा । 


राजनीतिक सलल्‍्क्ृति उपागम की मायश्यरुता (86 ३७८७७ ० 90०5 

(णत्पा6 #एएछ0०६००) 

विकाश्शीम राग्यों के उदप से राजनीति गिजात के सष्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तत 
भा गए। भद राजवीतिक ब्यव स्‍्पामों को स विधानों, सा्वतामों मौर सस्पामों के आाशर 
पर समझना कठित हो गया, बर्योकि संद्धार्तिक ब्यदस्या सौर स्पगह्यार में शरपतिर 
(दराध्या&) म्तर आने जगे थे । पहिदम की स्थिर राजनीतिक ध्यवस्पाओं से भिस्त, 
मदवोदित राग्पों मे रागनी हिक व्यवहार मौर सस्यागत व्यवस्वाों में सर्वाधिक भग्तर 
देखते में माने हगे। इस्तलिए इन मस्तरों शो समझते के हिए राजनीतिर व्यवहार की 


36.. तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिए संत्याएं 


वास्तविक सचालक शक्ति को खोज होने सगी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक 
सरचनाओ, प्रक्रियाओं एव प्रकार्यों को उन अभिवृत्तियों के संदर्भ में ही समपा जा सबता 
है जो इतको सचालित रखने वाले मानव समुदाय में पाई जातो हैं। दूसरे शब्दों मे, राज- 
नीतिक व्यवस्थाओ की गर्पात्मक शक्ष्तियों को समझते के लिए उनसे सम्बन्धित राज- 
नोतिक सस्द्ृति को समझता आवश्यक हो गया। यह माता जाने खगा कि राजनीतिक 
सस्कृति के माध्यम से ही यह गुरपी सुलझाई जा सकती है दि विभिन्‍न व्यवस्थाओं में एक 
सी राजनीतिक सस्थाए पिन्त सिप्त प्रकार से सत्रिय बयों होतो हैं ? इस सम्दन्ध मे 
ल्यूगियन पाई ने ठीक ही लिया है कि ' हर विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और सुस्पध्ट 
राजनीतिक सस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रकिया को अप, भविष्यदाणों और ढांचा 
या रूप प्रदान करती है।! उसने आगे लिया है कि * हर स्यदित को अपने स्वंप के 
ऐेविहासिक सदर्भ में अपने समाज और व्यक्तियों से सम्बन्धित राजनीति के बारे में 
झआवताएं व ज्ञान सीखकर अपने व्यक्विष्व में समाहित करना होता है।”* इसी ज्ञान 
ओर भावनामों के आधार पर, जो स्पदित राजनीतिक समाज के बारे में सी खकर अजित 
करता है, राजनीति की वास्तविश्ताओं का सचालन होता है। इस कारण, राजनीतिक 
संस्कृति को राजनीतिक अध्ययनों को वास्तविक बताने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। अत 
राजनीतिक विकास का अध्ययन करने डाले विद्वानों मे इस बात पर बल देना घुरू किया 
कि राजनीतिक विकास के दारे मे दास्तविक ज्ञान मौर समझ तब ठक सम्भव नहीं हो 
सकती है जब तक कि शाजनीतिक सस्द ति के बारे में शञात प्राप्त नही कर लिया जाए। 
इस तरह, राजनीतिक पस्कृति के मध्यपत विश्तेषण पर अधिकाधिक शल दिया जाने 
लगा। 

आमनन्‍इ ने यह माना है कि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था, उस देश विशेष के सोगो 
के राजनीति के बारे मे विधारों के अमभिमुदीकरण के माधार पर ही समझती जा सकती 
है। राजनीति के बारे मे, राजनौतिंक सस्पाओं, सरचताओं धोर नेताओं से सम्दन्धित 
लोगो के विचार हो, इन सबको प्रमुथ सचासक शबित होते हैं। भाम्रश ने इस सम्बन्ध 
में ठोक हो लिखा है कि “हर राजनीहिक ब्यवस्पा, राजनीतिक किया के प्रति अभिमुखी- 
करण के विशिष्ट प्रतिमात में अन्त स्थापित या सम्निहित होती है।'”४ इसी से राजन 
मौलिक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति को समझना सम्मद होता है। राजनीतिक क्रिया 
के प्रति लोगो के अभिमुखोकरण जिप्तमे अमुभववादी विए्दा्सों, मभिम्यहदात्मक प्रतीर्को 
और मूह॒यों की मौलिक भूमिका रहती है, उस स्थिति की स्याझुपा करते हैं, जिसमें राज- 
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नौतिक प्रक्रिया सचालित होतो है। मत राजनीतिक क्रिया की समझने में राजनीतिक 
सस्कृतति का समसना प्रायमिक्ता और अनिवायंत्ा प्राप्त कर लेता है। हर ध्यवित के 
सजनी तिक व्यवहार का भाधार राजतीतिक सस्कृति में होता है। यद्दी राजनीति के 
कार्येश्षेत्र और राजतीति की मर्यादाओं ठया जीवन के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रो 
की दैध सीमाओ की व्याख्या करती है । यही सम्पूर्ण राजनीतिक सर्रियता, व्यवित-कार्यों, 
समस्याओं एवं सहभागिताओं को विर्धारित करती है। इन सबको समझने के लिए 
राजती तिक हस्दृति का अध्ययन आवश्यक ही नही अनिवस्य माता जाते लगा । 
तुलनात्मक राजनोति में राजनीतिक सस्द्ृति उपागम की विशेष रूप से आवश्यकता 
महंसुत की जाने लगी। राजनीतिक व्यवस्याओ की ओपचारिक तुलनाएं या उनकी 
कानूती, सह्यांगत और प्रश्नियात्मक आधारो पर की गई तुलनाए राजनीतिक व्यवहार 
मी वास्तविकताओ तक पहुचाने मे सहायक नहीं लगी । अत राजनौतिक तुलनाओं को 
ऐसे परिवत्यों और प्रवर्मों पर आधारित करना आवश्यक हो गया जो राजनीति की 
गत्यात्मक शक्तियों और राजनीतिक व्यवहार को सचालित करने वाले तथ्यों तक पहुचा 
सके $ यह देखा गया है झि हर राजनीतिक व्यवस्था को प्राणवान और प्रभावी बताए 
रखने और उसमे उठने वाली मायो, दवावों दर्दों और सकटो आदि का साधना करने 
के लिए उसको सामर्थ्ययुक्त रखने के लिए उस व्यवस्था के व्यक्तियों में एक मात्रा में 
मूल्यात्मक मतैक्य और उसके प्रति निष्ठा होता आवश्यक है! यह निष्ठा और एक सीमा 
तक मतकक्‍्य तब ही आता है जबकि व्यक्तियों का राजनीति के सम्बन्ध में सह्दो प्रकार का 
अभिमुधोकरण हो । यही अभिमुखोकरण राजती ति को सहारा देते हैं भौर हर स्तर पर 
उसे प्रभावित और प्रति-सम्मरित करते हैं। यह अभिमुीकरण ही राजनीतिक सस्कृति 
कहे जाते हैं । अठ तुलवात्मक राजनीति में इन्हीं को घ्यात में रखकर राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं की तुलना करना आवश्यक समझा जाने लगा जिससे राजनी तिक व्यवस्याओी 
के धारे मे सामान्यीकरण किये जा सके । 
इरिक रोवे की मान्यता है कि हुए देश की राजतीति निर्दिष्ट समय एवं स्पान पर 
मानवीय परयविरण में हो संचालित होती है।। इस पर्यावरण में भोतिक, अआधिक, 
साम्राजिक और सास्क्ृतिर पक्ष सन्तिहित रहते हैं, अर्धात हर देश की राजनीति, 
पर्यावरण के इन विभिन्‍न पहलुओं से प्रभावित रहती है, किन्तु इतमें सास्कृतिश पहलू 
का विशेष मद्त्त ओर स्थान होता है। सास्कृतिक पर्पादरण से व्यक्तियों के मूल्य, 
विए्वास, संवेगात्मक अभिवृत्तिया आदि आते हैं और यही राजनीति को इस या उस 
प्रकार का रग देन के लिए उत्तरदायी होते हैं! अठ राजनी तिक व्यह॒स्था झा आधार 
मूलत राजनीतिक चस्द्ति में गदा हुआ सा रहता है । इस कारण तुलनात्मक राजती दिक 
दिश्लेषणों को यपायंवादी बनाने के लिए राजनीतिक सस्कृति गौ अवधारणा के साधार 
पर तुलनाए करना आवश्यक माना जाने लगा। मेगस वेबर, पारसन्स, मुनद्वीम, पाई, 
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वर्वा और एस० पी वर्मा भ्ादि सभो डिड्ानों ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक 
व्यवहार का विश्तेषण *रने के लिए आवश्यक माना है। इस्होंने यह मत श्यश्त शिया 
है कि राजनी तिब व्यवद्यार हर सही रप्र में रेवल राजनीतिर संस्कृति के भाधार पर हो 
समझा जा सकता है। राजनौतिक व्यवहार कौ प्रमुछ नियामक, राजनी दिक सस्कृधि में 
पाई जाने वाली वितश्ञघठाएँ ही होने के शारण, इसका अध्यदत महत्वपूर्ण पाता जाने 
लगा है। 

आमन्‍्ड मौर पावेस के बनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दाद तोन महृश्बद्रर्ग बिकाों ने 
राजी तिक तुलताओं को नई अवधारणाओं पर माय रित करने के लिए मजदूर का कर 
दिया था। उनके अनुसार यह छीन विकास इस ब्रबार हैं. 

(क) एशिया, अ्रीका द मध्यपूर्द में राष्ट्रोय डिस्फोट, मिस्से गाता प्रकार को 
सम्हृहियों, सामाशिस सस्याओों व राजनो दिक विशेषता भो बाले अनेशों एफप्ट्रों का राम्पों 
के रूप में उदय हुआ। 

(ख) बटलादिश समुदाय के राष्ट्र * प्रभुत्व दा झल्त मौर मस्तर्णणड्रीय शक्ति व 
प्रभाव का उपनिवेशों व अधध-उपनिवेशी हों मे प्रसार र गिस्तार। 

(ग) साम्यवाद का रास्ट्रोय राजवीतिक स्पदसुया की सरबता व अलखर्राष्ट्रीय 
स्यवस्था को बदसने के सघपे में एक शक्विगाली प्रतियोगी के रूप मे उधएता। 

उपरोक्त परिवतंतों ते परम्पराएत तुसतातमक राजनी ति की सीघी-सारी माशयवादिता 
के स्पान पर निराशा, सदेह मोर धरम उत्पस्त कर दिया। दवोत परिस्पि्तियों की 
अनिश्चितताओं, धमनिरयों, भयावह मस्पायित्षों ब राजनीतिक हु्पों की दिशिप्ता के 
अ्मजास ने तुलनात्मक राजनीति के परम्पराणत दृष्टिकोर्ों को डांगाडोह कर दिपा। 
अब पह मध्ययन दृष्टिकोध, बदली हुई राजमीतिक परिस्थितियों को उसझी हुई 
प्रक्रियाओं को स्पप्ट करते मे सहायक रही रहे। मगर सोहतांतिक स्यवस्पामों के साथ 
हो साथ स्वेष्डाचारी और सर्वाधिकारी स्यवस्थाएं तुसतारमक राजनीति के विद्वार्तों के 
लिए प्रमुख चुनोतिण प्रस्तुत करते सगीं। विकृप्तित, अप्र॑-पिक॒स्तित एश मविकृध्तित 
राजतीतिर्क ध्यवस्पाओों को पूजीवादी, साम्यवादी भौर समाजबादी दित्रारघाराओं 
के दबादों के साप ही साप संतिर हाताशाही के छतरों का पघतामता करता पढा। 
इपछसे तुलनात्मक राजनीति के फ्यवस्था उपाय और 'सरचनाटमक-प्रकार्यासमका 
अवधारणाओं के दापे में होने वाले अध्ययत सामास्पीकरण दक्त ले जाने में जिरेद सहायक 
नहीं रहे इसलिए इत उपागमों प्रयुक्त अर्यर्यों को और अद्दिक ब्यापक धदर्भ में देखते 
की मावदश्यगता महसूर की जाने लगी। राजनीतिक आशुनिशोकरण मौर राजनीतिश 
विकास की मवधारणाएं इसी प्रकार के अ्मास का पहियाम रही जा सश्ती हैं। 

राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलतारमक अध्ययनों में इन गई अवधाएणाओं के प्रयोग 
में यह कठिताई माते रूगी कि राजनीति की ध रचताहमक ध्यद त॒वा मे समादता के बावजूद 
उनके आधुनिकीकरण-प्रधिमाव और विकास-मार्ग मिन्‍्न-मिन्‍न होने लगे। विकासशील 

रागश्यों मे से अधिकाश ने पाश्चात्य जगत से सम्पर्क और उसके प्रमाद के कारण इसी 
जगद से मिल्ती-जुलतती राजनीतिक सस्पागश ब्यगस्थाए हीं, किल्तु शह एड युह ही 
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औपचारिक बन गई और राजनीतिक व्यवहार नये प्रतिमानो मे ढलने लंगा। इससे यह 
प्रावश्यक्र हो गया कि ऐसे परिवर्तनों को समझने मे सहायक अवधारणाओ का राह्दारा 
लिया जाए। अधिकाश विद्वान इस बात पर सहमत पाये गये कि तीसरे विश्व के राज्यो 
) ही नही स्वय पाएचात्य जगत और साम्यवादी राज्यो मे राजनीतिक प्रक्रियाओं के 
भैल-भिन्‍न होने का प्रमुष कारण इन देशों मे साम्कृतिक विविधताओं की विद्यमानता 
१४ इस कारण तुलमात्मक राजनीति मे राजनीतिक सस्कृति की अवधारणा का आधार 
जैेकर राजनी तिक व्यवहार को समझने के प्रयत्नों का प्रचलन बढा। अब यह स्वीकार 
कया जाने लगा कि, किसी देश को राजनोति और सस्कृति मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब 
पह भी आनुभविक आधार पर स्थापित हो गया कि व्यक्तित के सास्क्ृतिक ष्यवहार में जो 
प्यायिष्व पाया जाता है वह उसके राजनीतिक व्यवहार पर पडने बाले प्रभाव की 
प्रस्भावनाओं को बढ़ा देता हैं, किन्तु सामान्य सास्कृतिक व्यवस्था का सम्बन्ध तो 
प्रस्पू्ण सभाज व्यवस्था से होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि दस सामान्य सस्कृति 
के उन्ही अनुलक्षणों को छाटा जाय तो राजनीतिक व्यवष्टार को धास्तव मे नियमित 
फरते है। सामान्‍य सस्कृति में से व्यक्ति के राजतीतिक व्यवहार व क्रिया के सम्बन्ध में 
विशेष अभिमुखीकरणों को ही तुत्ननात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में सम्मिलित करने के 
लिए ऐसे मूल्यों व विश्वासों को राजनीतिक सस्कृति की अवधारणा के रुप में परिभाषित 
किया जाने लगा। 

उपरोबत विवेचन से यहू स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति मे प्रचलित 
उपागमो--राजनी तिक व्यवस्था सरचनात्मक-प्रयार्थात्मव", राजनीतिवा विकास और 
राजनीतिक आधुनिकीकरण मे यथास्ंता लाने के लिए ऐसो अवधारणा व दृष्टिकोण 
आवश्यक हो गया जिएका आनुभविक आधार पर परीक्षण किया जा सके और जो 
राजनो तिक व्यवहार से सावययी रूप से गठवन्धित हो। राजनी तिक सस्क्ृति की अवधारणा 
ऐसी ही सत्यापनोयता की क्षमता से युक्त होने के कारण अध्ययग उपागम के रूप में 
तुलनात्मक राजनीति में विशेष महत्त्व की बन गई। 


राजनीतिक सस्क्ृति का अर्थ और परिभाषा (प॥6 ह/८शणाह शात 0 0ीत- 

० ०(7०॥४०४ 0.८) 

राजनीतिक सस्कृति सामान्य सास्क्ृतिक व्यवस्था फा भाग है, किन्तु यह इससे कुछ 
स्वायतता भी रखतो है। सामान्य सस्कृति की तरह ही राजनीतिक सर्झ ति भी राज- 
नीतिक समाजीकरण के माध्यम प्ले सप्रेषित या हस्‍्तातरित होती है। इस तरह, यह सीखा 
हुआ राजनीतिक व्यवहार है जो व्यवितियों या समूहो मे सामाजिक परिवतेद या सास्क्रतिक 
संघर्ष की चुनौतियों या नई परिस्थितियों के अतुकूल बनने की प्रक्रिया में उत्पन्न या 
निमित ही सकता है। राजनीतिक सस्कृति का अर्थ करते हुए ल्यूशियत पाई ने अपने एक 
निवर्ध 'पोलिटिकल इल्यर एण्ड पोलिटिकेत डेदसपमेन्ट' जो इसके और वर्या द्वारा 
सम्परादित पुस्तक जिसका नाम भी पोलिदडिकस फल्चर एण्ड पोलिटिकल डेवेलपप्तेम्ट 
है, मे लिखा है कि “राजनीतिक सस्कृति कौ अवधारणा बतलाती है कि किसी समाज कौ 
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(घिस्टम्स' मे 956 मे किया था इसलिए हम आमन्‍्ड द्वारा दी गई परिमापा ही पहले 
दे रहे है। 
थे मत और पावैल मे इसकी परिभाषा करते हुए लिया है “राजनीतिक सस्क्ृति, 
राजनौतिक व्यवस्था के सदस्यो वी राजनीति के प्रति वैयवितक अभिवृत्तियों व अभि- 
मुखीकरणों के प्रतिमान हैं ।+ इन्होने इस परिभाषा को स्पप्ठ बरते हुए लिया है वि 
राजनीतिक सस्कृति व्यवितिनिष्ठ क्षेत्र है जो राजतोतिक जिया वे मूल मे हाताहे जोर 
इसको अथं प्रदात करता है । 

पिद्दनी वर्वा ने राजनीतिक सस्कृति के विभिन्‍न पहलुओ वो ध्यान म रे हुए न्‍्ग।। 
व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुप्तार “राजनीतिक रास्वृति मे आनुभंबिक विश्वासों 
अभिव्यक्तात्मक प्रतीको और मूल्यों को वह व्यवस्था सन्निहित है जो उस परिस्थिति 
अथवा दशा को परिभाषित करती है जिप्तमे राजनीतिक क्रिया सम्पन्न होती ।'४« इस 
प्रकार वर्वा ने राजपी तिक सस्दृति को राजनीतिक व्यवस्था तथा उसने अबयवों एवं 
व्यवस्था मे शक्ति के व्यक्ति कार्यों के प्रति विशिष्ट राजनीतिक अभिमुखीकरणो तथा 
अभिवृत्तियो कासयुवत रूप कहा है। व 

ह्यूशियन पाई के अनुसार ' राजनीतिक रास्कृति अभिवृत्तियो, विश्वासो 7560 मनोभावों 
का ऐप्ता पुज है जो क्ाजनी तिक क्रिया को अर्य एव व्यवस्था प्रदान करता है तथा राज- 
नींतिक 24 वारकमराआा बाबा में व्यवहार को नियन्त्रित करने वाली अन्तर्तिहित_पूर्व धारणाओ तः 


नियमों कार ला हि यम कत्ल आरा तो 
“ उक्रोकत पारभाषाओ से स्पष्ट है कि राजनीतिक सस्कृति ब्यवस्था के सदस्यों में 


राजनीति के प्रति वंयक्तिक अभिवृत्तियो और अभिमुखीकरणो का प्रतिमान है, अर्थात 
राजनीतिक ब्यवस्था तथा राजनी तिक पुद्दो से सम्बन्धित सामाजिक दृष्टिकोणो, विश्वातो 
८-८ > कफ उ-्प्रलकापर व हि चि 
ओर मूल्यों से राजमीतिक सस्कृति का निर्माण होता है / कई बार यह हो सकता है कि 
ये अभिवृत्तिया सेचेगन रूप से धारित न हो और राजनीतिक व्यवस्था में फिसी व्यक्ति 
या गुट के सम्यन्धों में ये निहित हो । इस सरह, इसका बहुत ही सरल अथं लें तो राज- 
नीतिक सस्कृति, राजनीति के प्रति लोगो की धारणाए हैं/ अर्थात कहा तक नागरिक 
गह महयूस करते हैं वि वे निर्णयकारी प्रक्रिया (6८5७० 9078 ९:००८५७) में भाग 
सैकर उसे प्रभावित कर रापते है, के भाव से सम्बन्धित अभिवृत्ति है। 

राजनी तिक सस्कृति के अर्थ और परिभाषा से यह स्पष्ट हुआ है कि राजनीतिक 
सस्कृति भें केवल उन समोक्षात्मऊ, किन्तु व्यापक रूप से प्रचलित विश्वासो और मनो- 
भावों को ही लिया जाता है जा अभिमुखीकरण के उन विशिष्ट प्रतिमानों का निर्माण 
कर झ्॒के जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को व्यवस्था और स्वरूप प्रदान करते है । साराश रूप 
मे, राजनीतिक सस्कृति, राजनीतिक छेत्र को उसी प्रकार सरचना और अर्थ प्रदान 
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322. ठुसनात्मक राजनीति एवं राजनोठिक सस्याए 


करती है जिस प्रत्तार सामान्य सस्कृति (8८७८० ८णक्ता सामाजिक जीवन को मेल 

और एकीकरण प्रदान ररती है। अत राजनोतिक सस्कृति एक निश्चित और सोमित 

अवधारणा है जो सामान्‍य संस्कृति से सम्बन्धित और प्रभावित रहते हुए भी उससे कुछ 

स्वायत्तता सं है।/सक्षेप में यह राजनीति के प्रति लोगो को घारणाओं और ममि- 
“जत्तियों का नाम ४४7७5 3030 


राजनीतिक सस्ट्ृति वी विशेषताएं और लक्ष्य त्‌॥० टाऋबललाबएड 0: 
कंल्वाप्रा८5 ण॑ एगाट्ग एजाए्टे 

राजनीतिक सस्क्ृति एवं राजनीतिक ब्यवस्था से दूसरी राजनीतिक व्यदम्पामे 
माधारमक अन्तर रख सकतो है/ साधारणत एक राजनीतिर सम्राज बी राजनीतिक 
सरहति दूसरे राजनीतिक समाज की राजनीतिय सस्टृति से मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त 
पिन्‍न ही होती है। यह समाज मे विधमान विश्वास या अविश्वास की मात्रा, समावता 
या पदानुक्रम पर दिए जाने वाले जोर, स्वतन्त्ता या वाध्यकारिता भी शक्ति वा सहन 
करने को दिए जाने वाले महत्व और व्यक्तियों बे सम्पूर्ण राष्ट्र या छोटेल्छोदे समृद्दों 
इत्यादि के प्रति निष्ठा की मात्रा पर निर्भर करने के कारण, हर राजनीतिव समाज में 
मात्रात्मक अन्तरो से युक्त होती है। डिन्‍तु विभिन्‍न राजनीतिक समाजो बी राजनीतिक 
सरडृति मे प्रकार के अन्तर नही होते हैं। चाह कैसो ही राजनीतिक थ्यवस्था हो उसदे 
शाजनीतिक सस्ह्ृति मे और दूसरी, उससे भिन्‍न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था वी 
सस्कृति मे, माता वे गहरे अस्तर हो सकते हैं किन्तु उनमे प्रकार के अन्तर नही होते 
हैं। उदाहरण के लिए, स्वेक््छाचारी शासन व्यवस्पा म राजनीतिक सस्टृ ति, लोर ता >्तिक 
व्यवस्थाओं को राजनीतिक सस्कृति से सर्वाधिक माद्वात्मक अन्तर रखती है। एक ही 
राजनीतिक समाज में अनेक उप-सस्कृतिया भी मौजूद हो सकती हैं जो एक दूसरे से 
सामजस्य या विरोध रखने की स्थिति मे हो सरती है। इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि 
राजनीतिक सस्कृति के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनत्त हर राजनीतिष ध्यवस्पा बी 
संस्कृति का रूप निर्धारित होता है। विरासशोल राज्यों में से हर एक बो राज्नो तिक 
सस्कृति म भिन्‍नता पाई जाती है। परन्तु अवधारणा की दृष्टि से हर देश की राजनीतिक 
सस्कृति में कुछ विशेषताएं अवश्य देखने को मिलेंगो। इनमें से तीन विशेषताओं को 
प्रमुख मानर जाता है। यह विश्ेषताए (क) आनुभविक आस्थाओो या विष्वासो, (छू) 
मूल्य अभिरुचियों, ओर (ग) प्रभावी अनुक्रियाओं की हैँ । इनका अलग-अलग विवेचन 
करके इनके महत्त्व को समझा जा सकता है। 

(क) आनुभविक ,आस्थाएं या विश्वास (:पाफ्ञगा८्आं ७८॥८)--आनुभविक 
आस्थाओ या विश्वासों का सम्बन्ध व्यवित की राजनीतिक विश्व के दारे मे समझ से है, 
अर्थात इसका सम्बन्ध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक 
संस्थाओं, सरचनाओं ओर प्रक्रियाओं के बारे मे स्वय किसे प्रकार के विश्वास रखता है ? * 
इससे राजनीतिक व्यवस्था मे व्यक्ति की अभिरुचि या उदासीनता का ज्ञान होता है। 
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वर यह आनुभविक विश्वास रढने लूग जाता है 
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कि आम चुनाव में उम्तके मत देते या गह्ढी देते से कोई फर्क नही पडेगा तो वह सामान्य- 
तया मत्त देने ही नही जाएगा । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक सस्कृति का सर्वाधिक 

-+ महत्त्वपूर्ण लक्षण राजनी तिक समाज के व्यक्तियों की आनुभ विक आस्थाओं और विश्वासो 
का है । इसी के आधार पर शाप्तवों और शासितो के पारस्परिक सम्बन्धो का नियमन 
होता है। व्यक्त यह विश्वास राजनी तिक समाजीकरण की प्रक्रिया मे स्वयं ही के अनुभव 
से प्राप्त करता है । यद्द विश्वास चाहे गलत हो या सही किन्तु राजनीतिक सस्कृति वे 
प्रमुख्ध लक्षण के रूप में हुर समाज मे पाए जाते है। 

विभिन्‍न राजनीतिक सस्कृतियों मे मादात्मक अन्तर भी इसी ऋरण प्राए जाते है। 
किसी राजनीतिक समाज वे व्यक्षिययो के आनुभविक विश्वास अपनी राजनीति के बारे मे 
कई कारणों से भिन्‍न हो सकते हैं। राजनीतिक सस्कृति का यहू लक्षण आधारभूत महत्त्व 
रखता है। क्योकि सघ्धूर्ण राजनीतिक ध्यवस्था का संचालन इससे अभावित और 
तियमित होता है। विकासशील राज्यो मे कुछ ही वर्षों में व्यक्तियो के राजनीति के बारे 
गे आनुभविक विश्वास बदल गए और इस कारण इन देशो की राजनी तिया विशेष सत्नस्त 
सो लगने लगी है। व्यवित के राजनीतिक ब्यवहार की प्रेरक शवित ही उसवी राजनीति 
के सम्बन्ध मे स्वय के अनुभव से बनी आस्थाए है। इत आतुभविक विश्वासों मे इतना 
अन्तर हो सकता है कि राजनीतिक सस्कृति की प्रकृति मे मौलिक अन्तर आने की 
स्थिति उत्तन्त हो जाए। अत राजनीतिक सस्कृति का यह लक्षण विशेष महत्त्वपूर्ण माया 
जाता है । 

(पर) मूह्य अभिरुचियां (४०७७ छर्शवा८ा००७) --मूल्य अभिरुचिया, शासन क्रिया 
यथा सरकार द्वारा उत व्यवितगत सदगुणों, जिन्हें अधिवृद्ध करना यांपाना है तथा ये 
सा्वेज तिक गस्तव्य या लक्ष्य, जिन्हे राजनीतिक समाज के लिए प्राप्त बरना है, से सम्बद्ध 
अस्थाए और विश्वास है। इससे यह आशय है कि राजनीतिक समाज के «य मित्र स्वय 
अपने लिए और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए किस प्रकार कौ मूल्य व्यवस्था मे अभिएचि रखते 
हैं । (उदाहरण के लिए, श्िय्री राजनोतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभि्चि कानून व 
व्यवस्था और स्थायित्द मे हो सकती है तो किसी अन्य समाज मे, सामाजिक न्याय, 
स्व॒तन्तता और समानता को केवल अध्यवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में हो 
ज्ोग चाह सकते हैं। कोई राजनीतिक समाज ऐसा हो सकता है जिप्तमे व्यक्ति एस 
बात फो कोई चिन्ता नहीं करते कि उत्तका शासक निरकुश है या लोकतान्त्रिक है। 
उनवी दचि तो केवल एक बात मे हो सकतो है कि उनवा समाज समय के साथ धीरे-धीरे 
नही तुरन्त आगे बढ जाए। चाहे उसके लिए शासक कोई भी साधन अपनाए उन्हे इसकी 
चिन्ता नही रहती है। विकासशील राज्यो मे आधुनिक बनने और विकसित राज्यो की 
तरह आगे बढने में लोगो की इतती अभिरुचि रही है कि वे लोकतम्त्न को इसके लिए 
अनुपगुक्त मानकर ऐसी तानाशाही व्यवस्थाओ का स्वागत कर रहे हैँ जो सौ वर्ष से प्राप्त 
होने वाली अवस्था को दस वर्ष मे प्राप्त करा सकें । साम्यवाद की ओर इन देशों का 
झुवाव इसी आधार पर साझा जा सकता है। 

अत राजनीतिक रास्कृति में व्यक्तियों के ओर सम्पूर्ण समाज के लिए मूल्य अभि- 
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रुचियों का विश्येष भहृत्त्व द्ोता है। इन्हीं वे आधार पर राजनीतिक व्यवस्पाओं में 
अस्थिरताए, सपर्प और बसन्‍्तोष प्रकट होते हैं। जब नागरिकों की मूल्य ध्यवस्था और 
शासकों की मूल्य अभिष्चियां अलग-अलग हो जाती हैं तो राजगीतिर व्यवस्या मगट के 
परदे में फस जाती है। ऐसी व्यवस्थाओं में आए दिन उपल-धुयल ओर परिवतत होते 
रहते हैं। विकासशील राज्यों मे ऐसी मूल्य अभिरुचियों गा स्थायीगरण नहीं होने के 
कारण उनमें सांस्कृतिक विविधताए पाई जाती हैं जितने आधार पर उनये अन्दर होने 
वाले अनेक घटनाक्रमों को समझा जा सबता है । पट 
(ग) प्रभावी अनुकियाएं (50८४४८ १६59075८5)--प्रभावी अनुव्रियाएं अनुमूतित 
(विद्ित या ज्ञात) राजनीतिक वस्तुर्मों, सस्याओं और प्रक्रियाओं के प्रति अनुरूल मनो- 
भावों को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक राजनी तिक समाज बे व्यक्तियों को अपने 
राष्ट्र, देश या व्यवस्पा पर गव॑ हो सकता है, तो गिसी अस्य राजनीति समाज के सोगों मं 
इसके प्रति निराशा या घृणा तक दो सरती है। किसी देश में हित-समूहों और दवाव- 
समूद्दों को अच्छो दृष्टि से देया जाता है तो बहीं इन्हे दप दुष्टि से देखा जाने लगता है। 
राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवस्पाओं पर लोगों की प्रभावी मनुदियाएं 
राजनीतिक सरकृति को नया रण देने में सम होती हैं।)) 
राजनीतिक सर्कृति के इन लक्षणों से यह नहीं समझ सेना है कि यह हर राजनीतिक 
स्कृति में समान रूप से पाए जाते हैं। वात्तविकता तो यह_है कि हर राजनीतिक 
सछ्कृति में इन लक्षणों मे. मात्रात्मक_अन्तर _पाएं जाते हैं और इस कारण, राजनीतिक 
सघ्कृति की अवधारणा एक-सी होते हुए भी हर व्यवस्था में उसकी मात्रा या अश असग- 
अलग पाया जाता है। इससे यह तिष्दपं निकलता है कि हुर राजनीति व्यवस्था बी 
राजनीतिक सरहरति में मादात्मक अन्तर हो सबते हैं, |गर्पोकि राजनीतिक सक्कृतिमे 
बैबल राजनीति के प्रति अभिवृत्तियां, रामनीतिव मूल्य, विचारधाराए, राष्ट्रीय घरित्न 
और सासस्‍्कृतिक लोवाचार ही सम्मिलित नही रहता है, बल्कि राजनीति की एंली, ढग 
और उप्तका तथ्यार्मक ढाचा भी सम्मिलित रहता है। इस कारण विविध राजनीतिक 
सस्कृतियों के लक्षणों की मात्ता मे अन्तर भा जाता है। राजनीतिक संस्कृति इन होते 
विशेषताओं से मिलकर बनती है, /किन्तु यह तीनों लक्षण परस्पर भी कई प्रकार से 
सम्बन्धित रह सकते हैं। इनक बारे मे तिम्नलिसित बातें ध्यान रझने से हो राजनीतिक 
ससकृति को विशेषताओो के रूप म इनका ज्ञान पूर्ण हो सकता है। सक्षेप में यह हृष्य इस 
प्रकार हैं -(3) यह लक्षण एक-दूसरे से पुथक या अतन्य नहीं होकर परस्पर अन्त 
सम्बन्धित रहते हैं, (॥) इनमे एक दूसरे के साथ सकंसगत अनुकूलता या सगति 
(सामजस्थ ) रहे यह आवश्यक नही है, (0) यह समाज के विभिन्‍न समूहों या भागों मे 
समान रूप से वितरित या विस रित होते विसरित होते हैं, और (५) राजनीतिक समाज कौ जनसब्या 
कै बिभिन्‍त भागों मे यह अलग-अलग तीखनता में पाए जा सकते हैं। सर 
राजनीतिक सम्दृति की विशेषताओं व लभणों रे व्िदेचन से स्पष्ट है वि यह किसी 
देश की सामान्य सस्दृति से सम्बन्धित होने के कारण भी मात्नात्मक अन्तरो वाली हो 
सकती है। इससे यह भो स्पष्ट होता है कि इसको प्रभावित करने वाले कई परिवत्य हो 
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सकते हैं। लत इन परिवार्यों का विवेवत करना प्राप्तगित्र होगा। 


- राजनीतिक सस्द्वति के परिवर्त्य या निवामक तर एडशक्शथ ते ऐशडान 
फ्रा7डस्‍5 9 एगा।ष्श एजःपणे 
टालको पास्नेन्स की मान्यता है मि रायनी तिक व्यवस्याओं में, दर व्यप्रित राजनीतिक 
मससस्‍्क्ृति को, तीन आप्रारघुत विधियों से भाग लेता है जर्वात व्यक्षि शजनोंतिव 
व्यवस्था में माय लेने वे विए तीन विधियों से तैयार होठा है। दह मपने (क) ब्यक्विपरत 
हितों के माध्यम से (99 ए्९905 ० 57५४६४४६ 3027०5/9, (सा) सहभागिता के 
माध्यम से (99 ८6875 ० 94700793000 39 8), और (न) मुच्य बभनिनुषीवरायों या 
राजनीतिज आत्याओं के माध्यम से (9) ए६३७5 ० 95 इशए४ ०ान्‍ए|शाएए ० 
एणाशल्ड 0८४८६) राजनीविक सहप्तागिता वे लिए बाये जाता है। इन तीनों का 
विम्ताए से विवेचन करके ही इतके महत्त्द को छमझा जा सत्ता है। 

(%) म्यक्ठ के राननीठि के बारे में दिचार, दाज्नीतित व्यवस्था द्वारा उसकी 
आवश्यत ताज दी पूर्ति दा उनतझों पूरा घरते की मतादी हे आधार पर बनते हैं। अत 
राजतीतिक सस्पृति का एक महत्वपूर्ण नियामत व्यक्ति के व्यक्तिपरर हित ($00॥९८०४४६ 
:00785७5 0 89 703५श00४॥) होते हैं। अगर कोई राजनीतिए व्यवस्या व्यक्त के 
हितों की साप्रक है तो उसका राजनीतिक सम्दति में सकारात्मक अमिमुयौक रप द्ोगा 
ओर अगर ब्यवस्या उसमें बाधक है तो उसका नश्टारात्मक अभिमुखीर रण हो शाएंगा। 
शाजतीतिक सल्दृति का सदसे अधिक महस्दपूर्ण नियामक यही है । 

(८) राज्नीविक व्यवस्था मे व्यक्ति किसी उद्दे रव विश्येप--ध्यक्विद्त, सार्वजनिक या 
मानवीय, को प्राप्त करने मे सत्रिर मूमिवा निभाते के लिए, था वेदल जमिन्पक्ति छोए 
दिखावे तथा अपने सादियों ने छाप रहते के लिए हमारी हो सकता है । कह सहमाझिता 
चाहे कसी उद्देश्य से प्रेरित हो या किसी ठट्देश्व को प्राप्त करने के प्रदत्त से संचालित हो, 
हुए भवत्या में व्यक्रित को धजनीति सम्दन्धो सान्यतामों व विचारों वा तिरप्रण रुरतो 
है। व्यक्ति कि प्रक्नर को मूल्य अभि्चिया रखेगा दा किसी राजनीतिक घटना पर 
कितनी उप्र या शिपिल घनुद्धिया करेगा यह बहुत छुछ उछकी हमादिठा प्रवृत्ति पर 
निर्भर करता है। प 

(ग) व्यस्ति को राजनीति में घप्तीडने का काम व्यक्तित के राजनीतिक विश्वास हो 
के हैं। व्यक्ति केवल खानें-पोने नौर भौठिर स्वर पर जीने से ही सदुष्ट नहीं होवा 
है। वह अपने यूल्यों के अनुरूप स्वयं बनना चाहता है। यह राजवीठिक मान्यताए ही हैं 
जो व्यक्ति को श्र धाति और आवश्यज्ता पढने दर बन बदन ये लिए कषदार ने 

उपरनिवेशी एक ५ दून बा के विए तैयार बर देती 

टैं। च क कक में ठारे राष्ट्रीय धान्दी वो को इन्हीं काघारों पर चलाया गया था । 
गरम मे शक तो 
पर देल मे चिखय है ।/८0730075) हैं ॥ 
कद ओर न है तिस्य टै कि राजतीविद सस्दृति के इन तोन नियामरों बे 
रथ होठे हैं ॥ इन परिवर्त्यों से व्यक्ति अपने द्वितों, सहमागिता या मूल्य बधि- 
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मंत या तिर्णेय करते समय व्यक्त मुल्यो के मानदण्ड प्रयुवत क रता है। व्यक्षित राजनीतिक 
क्रिया के सदर्भ में अपना रागठन, पस्तद, मूल्य और बोध (एथ८८९०फए०७) दृत््यादि का 
चयन जिस विधि से करता है उसी को मूल्याऊनात्मक अभिमुखीदरण कहा जाता है। 
व्यवित को हर राणनीतिज गतिविधि का अर्थ वरता होता है। यह अर्थ मूल्यों के आधार 
पर होता है और यह मूल्य उसके हितो से निर्धास्ति हो सकते हैं। अत कई बार ब्यगित 
राजनीतिक क्रिया को अर्थ प्रदान करते समय मूल्यों से अधिक अपने हितों का ध्यान 
रखने लग जाता है। मूल्याकन से यह भी सम्मिलित है कि व्यवित किसी स्थिति को किस 
भ्रयार परिभाषित करता है, सक्रियता के लिए कोन से साधन चुनता है ओर चुने हुए 
साधन उपकरणों का प्रयोग किस शैली से करता है ? उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी 
राजनीतिक गतिविधि का विरोध करने का निश्चय कर तेता है तो इस विरोध के 
उपकरणों वा घयनत, इनके प्रमोग की शैली और उस स्थिति पा गतिविधि का उसके द्वारा 
किया गया अर्थ और व्या्या उसके मूल्यों के आधार पर दी द्वोमा | महिसा का गूल्य 
घारण किया रहते पर व्यक्त घटना विशज्षेष की उपयुक्तता और सुनिश्चित विरोध के 
निश्यप के बावजूद हिएा का उपकरण नही अपनाएगा। गत राजनी तिक व्यवद्वार का 
निश्चय व्यक्ति के मूल्याकनात्मक अभिमुद्यीकरण से ही द्वोता है। व्यक्तित इसके माध्यम 
से राजगी तिक विश्वासो को व्यावहारिक रूप देता है। 

राजनीतिफ सस्कृति के नियाम्कोी गौर परिवत्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
राजनीतिक सस्कृति को कई तथ्यो द्वारा प्रभावित देखा जा सकता है। इन नियामकों के 
कारण राज्यो में राजनीतिक सस्कृतिया भिन्‍नता बाली बने जाती हैं । भंगर विकासशील 
राज्यों की राजनीतिक साल्कृतियों को देखा जाय तो जावबर हैरानी द्वोती है कि इन देशो 
में कई कारणो से लोगों के ज्ञातात्मक, भावात्मक और मूह्यांकनात्मक अभिमुखीकरण 
ऐस्ली अस्पिर और भातिपूर्ण बातो पर भाधारित हैं कि उनको ठीक कर पाता करिएमे 
चाल राष्टरबादों नेताओं के लिए भी किन ही लगता है। 


राजनीतिफ संस्कृति के आयाम (0:घधाञ्णा5 ते एण[४८ब 0०॥प:७) 

आऑमम्ड और वर्बा ने राजवीतिक स्स्क्ृति के घार आयामों की चर्चा को है, जबकि 
एलेन बाल ने इसके केवल दो ही पक्ष माने हैं। बाल के अनुसार पहुला पक्ष राजनीतिक 
सस्याओं हे प्रति लोगों को धारणाओ का है तथा दूसरा पक्ष इस बात से सम्बन्धित है कि 
कहाँ तक नागरिक यह महसूस करते हैं कि वे निर्भयकारी प्रक्रिया मे भाग लेकर उसे 
प्रभावित कर ध्रुते हैं। आमन्‍्ड ओर वर्या ने इत दो आयामो को पर्याप्त नहीं भाना है 
और चार बायामों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार राजनीतिक सस्कृति के आयामों 
मै--(क) राष्ट्रीय धिजञान (तादात्म्य या ऐकात्म्य), (ख) साथी नागरिकों के साथ 
अधिज्ञान, (ग) शासन निर्गतो के बारे मे ससस्थायें और (प्र) निर्णयक्रारिता के बारे मे 
आस्थाएं, सम्मिलित किए जाते हैं। 

(क) राष्ट्रीय अभितान या ठादाह्म्य या ऐकास्म्य (प&॥०छवां 382॥009)-- पज- 
नीतिफ हस्कृति बा यह आयाम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक सस्कृति का सम्पूर्ण 
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राष्ट्र बे साय सम्बन्ध होने के कारण राष्ट्रीय अभिजान, राष्ट्रीप एग्म्पता, समानता 
ओऔर व्यवितियों को परस्पर बाघने वाला तत्त्व है॥ इसका यह आशय है हि व्यक्त अपने 
आपनो विस राजनीतिय दवाई ने साथ जोड़ता है ?ै व्यकित बरतने आपगो राष्ट्रीप, 
सषेत्रीय, धामित या बबीते जैसी उप व्यवस्था वे साय ही सर्म्ा घत मान सबता है ॥ वर्बा 
बा अभिमत है ढि राष्ट्रीय अभिज्ञात का आजय लोर्गो के विश्वामों मे और इस बात से 
है वि विस सीमा तर वे स्वय को राष्ट्र राज्य का सदस्य समपते हैं। उदाहरण मे दिए, 
भारत का तायरिक अपने को वयाली-पजाबो, हिंदू गा मुसलमान मातता है गा पहते 
भारतीय समझता है। 

राष्ट्रीय अभिज्ञान, राजनीतिर सस्वृति पा महत्वपूर्ण भायाम होता है। इसो से 
राजनीतिक व्यवस्था मे व्यवित का राजनीतिक व्यवहार विशेष प्रकार या बनता है । पह 
राष्ट्रीय बुद्धिजी वियों भोर विशिष्ट वर्गों बी) वतिविधियों को ओदविएय प्रदान बरता है। 
अभिजन इस आधार पर कि वे सम्पूर् राष्ट्र रे लिए हैं, अपने अनुयायियों व आम जनता 
का समर्थन प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय अभिजशान या व्यक्ति था राष्ट्र बे साय तादारम्य या 
ऐकात्म्य को भावता या विश्वास एक राष्ट्र के निर्माण को दिशा में महत्त्वपूर्ण हष्प है 
भर एक नये राष्ट्र के प्रसय में राजनीतिक सल्हृति का यह एक मुझ्य विर्माणवारी तत्त्द 
बन णाता है। राष्ट्रीय ऐकात्म्प का भाव किप्ती राजनीतिक समाज के सदस्यों में स्पष्ट 
होना घाहिए। इससे राजनीतिक सस्‍्हूति सजीव बनती है और व्यक्तियों को राजनीतिक 
दृष्टि पे सक्रिय बनाती है। डिन्‍तु शिन समाजों में सचार-साधन बहुत ही अपर्याप्त होते 
हैं, बुद्धिजी वियों और अभिजनों मे समाज को ददलने और भागे यदाने वो प्रेरणाएं अथवा 
आकाक्षाए बहुत कम होती हैं, ओर जनसाधारण भी अपने राष्ट्र बे निर्माण की दिशा में 
कोई भूमिका निभाने की ओर से उदास्ीन होते हैं, वहां राष्ट्रीय ऐसात्म्य का अभाव गोई 
समस्या पैदा नही करता है। ऐसे देश में इस बात की पर्याप्त सम्भावता बनी रहती है कि 
राष्ट्र इस स्थिति वे बावजूद जीवित रहेगा कि उसके वहुसस्यक सोग बिन्‍्दी समीर्ण 
समृद्दों जैसे परिवार या जाति या क्षेत्र से अधिक एक रूप हैं अपवा इन सकीरण प्रतीकों से 
अधिक वे हैं। विकासशील राज्यों मे प्रारम्भ के छुछ वर्षों में ऐसी ही स्थिति थी जिस 
कारण अनेक राजनीतिक विचा रक यह मातने लगे थे कि इन राज्यो में पश्चिमी राजनीतिक 
सरचनाओं का अपनाना इहें उसी प्रकार वी राजनीतिक सस्टृति के सांचे मे दाल देगा। 
किन्तु इन देशों में सचार-साधनो के विकास से जहा राष्ट्रीय अभिज्ञान बढ़ना चाहिये था 
वहा सकीर्ण व क्षेत्रीय अभिज्नान प्रवल द्वोकर अस्यिरता का जनक बनता रहा है! 

वर्दा वी मा यता है ढि राष्ट्रीय ऐकात्म्य वा यह अं कदापि नहीं है कि सम्पूर्ण 
जतता राष्ट्र के साय ऐवात्म्य रखे। यह न आवश्यक है और न हो ब्यवहार मे ऐसा 
सम्भद है। हर समाज में व्यक्तियों क विचारों, भत्तो और हितों म मिन्‍्नता रहता 
स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्वास्त भो अनेक रूप ग्रहण कर सकते हैं। किन्तु राष्ट्रीय 
ऐकात्य में यह अपक्षा रहती है कि राजनीतिक व्यवस्था के अधिकाश सदस्य जातीयता, 
क्षेत्रीयता और वर्गीय हिंतो से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यापक सन्दर्भ मे सोचें, 
समस्याओं को इसी व्यापक सदर्भ म समझें ओर इसे ध्याव रखते हुए राजनीतिक दृष्दि 
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से सक्रिय बनें | मद स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संस्कृति वी एनझपता ना 
आपार होती है। शिसी राष्ट्र में एक सुपरिभाषित और 280 राष्ट्रीय ऐकार्म्य 
का अस्तित्व है या नही इस बात के राजनी तित सीन से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। 
इसी से यह निर्णय होता है नि व्यक्ति राजनी विक स्यवस्था वो अपनी मालते हैं. या पराई 
समझते हैं। राष्ट्रीय अभिगाय से यह भी स्पष्ट होता है दि राष्ट्रीय था के'द्रीम शासव 
व्यवस्था का व्यवितयों वे जीवन पर आधारभूत प्रभाव पडता है. तथा इसवा उन्हे बोध 
रहता है। 

लोगो म राष्ट्र के प्रति गव॑ या राष्ट्र से ऐक्टटस्य था न रहना राजनीतिक राष्ट्रति की 
एकता में दरार पढ़ने की पुष्टि मानी जाती है। यह वह स्थिति है जय एये' ही देश से 
अनेक उप-राध्ट्रीयताए और उप राजनीतिव' सस्दृतियां स्थापित द्वोने लगती हैँ । इससे 
राष्ट्र दूटते हैं या उनकी व्यवस्था मे शिथिलता आकर अराजवता वी स्थिति आ जाती 
है। यही अनेर' विनासशील राज्मों में हुमा है। इसके कारण निरबुश व्यवस्थाओं की 
स्थापना मे जनता की कोई रोक टोक नही रहती है और नेवल मही शासत-रूप राष्ट्र 
को बांधे रद्ने के लिए स्वीकार हो जाता है। अत राष्ट्रीय अभिशञान याजनीतित संस्कृति 
को तत्व प्रदान करने वाला पक्ष है। 

(ए) ज्ञापी ताएरिकों के साम ऐकारस्य (0८॥४॥02007 छा) ००5 शि०७ 
00269)--राजनी तिक सस्कृति के प्रघम आयाम मी थ्यावद्यारिकता इस बात पर बहुत 
निर्भर करती है कि किसी समाज के सदस्य अपने साथी रादस्यों मे बारे से किस प्रकार 
का ऐकाट्स्य था विचार रखते हैं, समाज ने सदत्य एक दूसरे से क्तिनी आस्या और 
विश्वास रफते हैं और ये एव दूसरे पर छ्तिने निर्भर रहते हैं ? उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
मपुर हैं या यद्द सम्मस्ध बन्‍्तर्निहित विरोध रखते हैं? इन सब त्रष्यों से राष्ट्रीय 
अभिज्ञान का सीधा सम्बन्ध है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में गागरिय आपस में राय 
प्रकार की मिस्तता--जातीय, भाषाई, घाभिक और यांस्टतिक --रफते हुए भी एक दूसरे 
के सहयोगी होषर रहते हैँ तो यद्द इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक सस्दति में 
विशण्डनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान नहीं हैं और समाज गा सम्पूर्ण भातव समुदाय 
राजनीतिर' ध्यवहार करते समय इन विधिधताओं के दवावो, थिचावों और तनावो से 
ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय दृष्टिफोण रखते हुए राजनीति में सक्रिय रहेगे। महू राष्ट्र की 
एकता भौर ठोसता की ठोस स्थिति होती है। 

इस आमाम में भी यह नहीं भूलना है कि साथी मांगरिको के साथ ऐकत्म्य या 
सादात्म्य का अप एक्ख्पता या राजतीतिक व्यवस्था मे ल्ादी हुई समरूपता रे नहीं है। 
स्वेष्छाचारी और साम्यवःदी शासन प्रणालियों मे ऐसा ही देया जाता है। साथी 
नागरिकों के साथ ऐकार्म्य का मही आशय है कि विविधताएं, प्थपें और विपमताए 
बनी रहें पर यद्द सब रीमाओ मे द्वी हो। इतका द्वोना दर समाज मे स्वासाविक ही नही, 
अपितु व्यवित की स्वतात्ता वा सकेतक भी है। मत तादात्म्य का यही अये है छि 
समाज दे सदस्यों म किसी भी बारुण से जो भो विषमताएं था विरोध हो, उन राबसे 
व्यवितियों की राजनी तिक सक्रियता कम से कम प्रभावित हीयी । 
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मे विभाजन करने वाली शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। ऐसी राजनी तिक सस्कृति 
सबको एक सूत्र मे पिरोकर राष्ट्रीय ऐकात्म्यता स्थापित करने मे सहायक होती दें। 

(४) निर्णयक्रारिता के बारे में आस्याएं (8०5 बए0ए ए6 वंबशणघण्प 
ग्राधेधगाह)--हर समाज में राजनीतिक निर्णय कुछ ही व्यजितयो के द्वारा किये जाते हैं । 
लोकतास्त्तिक शासन व्यवस्थाओ मे इन निर्णय करते दालो के बारे मे दो विशेषताएं होती 
हैं। पक्क तो निर्णय करने वाले जनता मे से जनता द्वारा द्वी भेजे जाते हैं तथा दुसरे तिर्णय 
करने वाले अपने हर निर्णय के सम्दन्ध मे जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। मह सारी 
व्यवस्था चाहे केवल औपनारिकता मात्र हो फिर भो इसका बहुत महत्त्व होता है। 
जनता को अगर यह विश्वास बना रहे कि वह समाज की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का 
भाग है तो उससे राजवीतिक व्यवस्था वैध बनी रहती है गौर जनसाघारण का पूर्ण 
समर्थत प्राप्त कर पाती है। इससे जतता की भावनाओ में इस प्रकृति का विकास होता 
है कि बहू भी शासन तन्त्र का एक अभिन्‍न अग है । यह राजनीतिक सस्कृति को शक्ति 
प्रदान करना कहा जा सकता है। निरकुश व्यवस्थामो में मी चुनावों का दिखावा और 
व्यवस्थापिकाओं की स्थापना जनता में निर्णय करने की भ्रक्रिया में उनको साजझेदार 
बनाने की आस्था उत्पन्न करना ही है १ यही कारण है कि दुतिया के श्धिकाश राणज्ज्यो में 
प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनावों व व्यवस्थापिकामो की व्यवस्था की जाती है। 
राजनीतिक सस्कृति का यह आयाम भी अन्य तौन गायामों से कम महृत्त्त नहीं रखता। 
यह राजनीतिक सरकृति को लोकतास्विकता के तथ्य से युवत बनाता है । 

राजनीतिक सस्कृति के विभिन्‍न आंयापो के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्बा 
मे आम राजनीतिक विश्वासो पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इसके पीछे उसका 
प्रमुख उद्देश्य यह रहा है. कि राजनीतिक सस्क्ृति की मवधारणा अपेक्षाकृत स्पष्ट और 
सुनिश्चित रहे। वर्बा का अभिम्त है कि “राजनीतिक सस्क्ृति के अधिक सामान्य 
आयामभी या क्षेत्रों को लेने से एक तो राजनीतिक व्यवस्या के आधारभूत पहलुओं का 
समुचित स्पष्टीकरण हो पाता है ओर दूसरे हम शजबीति के उन पहलुओ के बारे मे 
जान पाते हैं जिनके विषय मे किसी भी राजनी तिक व्यवस्था मे लोगो से उनके अपने-अपने 
विश्वास, मूल्य भादि अपेक्षित हैं।” यही कारण है कि बर्बा ने “ जिन राजनीतिक 
विश्वासों की विवेचता की है वे बहुत कुछ राष्ट्रीय राज्य के इ्द-गिर्द घूमते हैं।” यर्मा 
बी यह मान्यता है फि--(क) राष्ट्रीय राज्य आज भी व्यक्तिपो को आस्थाओ को 
ढालने वाली सर्वाधिक भह्दत्त्वपूर्ण शक्ति है। (ख) अधिकाशत सभी प्रकार की समस्याएं 
राष्ट्रीय राज्य से ही सम्बन्धित द्वोती हैं ॥ (ग) राष्ट्रीय राज्यो मे होते दाला परियतंन 
ही राजनो तिक विकास कहा जाता है। (घ) राष्ट्रीय राज्यों से सम्बन्धित मागरिको वी 
अभिवृत्तियों भे परिवर्तन, जिसे राजनीतिक आधुनिकोकरण माना जाता है, वह भी 
राष्ट्रीय राज्य से ही परिभाषित किया जाता है। 

इस प्रकार वर्धा यह मानता है कि राजनीतिक सस्कृति के विश्लेषण मे राष्ट्रीय राज्य 
मुख्य इकाई बनाया जाना आदश्यक है। इससे बहुत ही व्यापक थौर सुविस्तृत अवधारणा- 
राजनीतिक सस्कृति, को कुछ रपरेपा प्रदान करना सम्भव हो जाता है। अत वर्षा ने 
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राजनीतिक सम्दृति दे बेवल उन्ही आयामो को महत्त्वपूर्ण माना है जिनको आनुभविक 
विश्लेपण में सुनिश्चित रूप से सम्मिलित किया जा सबे 4 


राजनौतिव सस्द्ृति वा स्वरुप और उप-सस्दृतिया (८ फ्रश्णल ण 9०७- 

धव्यों 00006 गाए 599-८०२१०7८५) 

सामान्यतया यह घारणा प्रचलित है दि स्थिर मोर विकसित सरुमाजों में राजनोविक 
संस्कृति समरूप होती है। वास्तव में यह घारणा भ्रानिदृर्ण है। ऐसे देशों मे भी विभिन्‍न 
गुट पाए जाते है । जहां एक गुट तया अय गुटों में भेद स्पष्ट उमर आते हैं, वहा राज- 
नोतिर-उप मस्ट ति का मोजूद होना माना जा सकता है। उप-सल्टृति पूर्धतया पृथक 
अभिवृत्तियो विश्वामों तपा मूल्यों का समूह नही होतो है बल्कि ऐसे दृष्टिको'यों गा समूह 
होती है जिनके बुछ तत्त्व दूसरी उप-सस्कृतियों में भी मौजूद रहते हैं। इस तरह भारत 
मे दक्षिण वे राज्य विशेषषर तमिलनाडू में तमिल लोगों की यह मान्यता है कि उनबो 
अपनी पृषक सस्यृति है। इस सस्कृति को उप-सस्कृति बहा जा सबता है और एक ही 
राजनौतिऊक ससट्ति में एसो अनेक उपन्सस्व्ृ तिया हो सकती हैं। अमरीका में नीग्रो लोग 
भी ऐसी हो अपनो पृथक सस्क्ृति मानते हैं। किसी देश में अनेव उप-सस्कृतियों का होना 
विमाजनतारी प्रवृत्तियो का श्रोश्साहित करे यह आवश्यक नही है। वास्तव में अधिकाश 
राजनोतिक सस्ह तिया विषम रूप ही म रहती हैं। स्यूशिया पाई ने ठोग हो कहा है कि 
किसी भो समाज मे एक सी राजनीतिद सस्म्ृति नही पाई जाती है। 

ऐप्ता हो सकता है कि किसो राजनीतिक समाज में कोई भी उप-सस्तृति नहों हो। 
आधुनिव विश्व में जनक बहुत छाट-छाट राज्य है जितम उप-सस्कृतियों की परिस्थितिया 
हो नही होतो है। फिर भो हर राजनोतिक व्यवस्था मे, चाहे वह छोटो हो या बढो शासकों 
की सस्ट्ृति ओर जनसताधारण को सस्कृति मे एक आधारशूत अन्तर पाया जांता है! 
जिन लागो के दाथ म सत्ता हातो है ओर जिन पर सरकारो निर्णयों के बारे में उत्तर- 
दायित्व हांते हैं, राजनीति पर उनके दृष्टिकोण, उन श्यकितयों के दृष्टिकोणों से 
अनिवायंत भिन्‍न वन जाते हैं जिनरे हाय में सत्ता नहों होतो है। इस आधार पर दो 
प्रगार को उप-सस्कृतियों को हर राननोतिक सस्कृति म स्थापना हो जातो है। यह दो 
उप-सस्कृ तिया-- (क) अभिजनो को उप-सस्कृति (८॥८५४७७-८४७॥७४८) और (व) जन- 
साधारण वी उप-सस्कृति (9355 5००५ धाण८) के नाम स जानो जातो हैं। 

अधिकाश पिचारक रगा विभाजन को उिसो न किसी रूप में स्वीकार करते हैं, किन्तु 
सभो इन दोनों सस्ठतियां प्र समान रप से बल नहों दत है। विद सित राज्यों मे अगर 
वे लोवताक्िक प्रकार क हैं तो इन दावा उप-सस्कृतियों म अन्दरो की खाई अधिक गहरी 
हह्ढी होती है । प्रइ्तु विकाअशोजन् शज्फो मरे इठ ढोतो जए-सम्हरतिणों शे अन्तर ही सही 
पाया जाता है, अपितु अनेक राज्यो में यह दोनो उप-सस्कृतिया विपरीत दिशा में जाती 
देखी जा सकती है। भारत का ही उदाहरण लें तो यह स्पष्ट देखने को मिलेगा कि वहाँ 
अभिजन वर्ग की सस्क्ृति आम जनता वो सस्कृति से बहुत भिन्‍्तता रखने लग गई थी। 
सविधान का 976 का 42वां सशोधन इन दोनो उप-सस्द तियो के दोच तेजी से बढती 
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हुई दरार को पाठने का प्रयत्व कहा जा सकता है। विकासशील राज्यों में अनेक राज 
नीतिक समस्याएं केवल इस कारण ही उत्पन्न हो रही हैं कि अभिजन अपनी सल्छृति 
के बलगपन को बनाएं रखना चाहते हैं, अर्थात सत्ता से चिप्रके रहना चाहते हैं। इन दोनो 
प्रकार कौ उप-सस्कृतियों पर आग्रे विस्तार से विवेधन किया गया है इसलिए यहा हम 
इतना ही शहना पर्याप्त समझते है कि इन दो प्रकार की उप-सस्कृतियों की विशेष 
विषमता राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा बय सकती है। विकासशील राज्यो में 
अनेक राजनीतिक घटनाक्रम इसके सदर्भ मे समझे जा सकते है। 

एलेन वाल ने राजनीतिक घस्कृति मे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिया है कि “क्या 
सम्राज के सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते है और सरकारी 
सक्रियता से लाभ प्राप्त करने की आधा रपते हैं अथवा क्या कोई ऐसा मूक एवं तिप्किय 
सम्पन्ध है जिससे व्यक्ति सरकार की सक्रियता के बारे में बहुत थोढा जानते हैं मोर 
निर्णयकारी प्रक्रिया मे भाग लेने की आशा नहीं रखते, इसके अनुसार राजनीतिक 
सस्कृतियों का वर्गीकरण किया जा सकता है | आमन्‍्ड तथा वर्वा ने राजनी तिक सह्कृतियों 
के अपने तुलगात्मक अध्ययन मे इन्हे सहभागो राजनीतिक सस्कृतिया (90000075 
क#णाधत्व्र ०४।ए९) तथा भारमन्तापेक्ष राजनीतिक सस्कृतियां (50७९० एण!- 
श०्ण 0एॉ५७४९०) कहकर परिभाषित किया हे ४. वंसे इन्होने राजनीतिक सस्कृति 
को-- (क) क्षेत्रीय (ख) भाव्म-सापेक्ष और (ग) स्रहभागी कहकर इनके तीन 
शुद्ध प्रकारों को भो परिभाषित किया है। उतका मत हैँ कि अधिकांश समाजों में यह 
विविध सस्कृतिया मिश्रित रूप भे ही पाई जाती है। इनके अनुसार किसी राजनीतिक 
समाज में विशिष्ट मूल्यों तथा अभिवृत्तियो पर कितना बल दिया गया है इसके आधार 
पर साप्ूर्ण प्तास्क्ृतिक प्रतिरूप के बारे मे जाना जा राकता है। 

सस्कृतियों को परम्परायतता ओर आधुनिकता के रूप में भी देखा जाता है। ब्रिटिश 
शाजतीतिक सस्कृति, परम्परा तथा आधुनिकता का मिश्रण है। विकासशील राज्यों में 
अधिकाशत परम्पराणत ओर आधुनिक स्स्कृतियो का गिश्रण पाया जाता है। किस्तु 
इन देशों की राजनीतिक सस्कृतियों का यह्‌ लक्षण इसे द्विदेन को राजनीतिक सस्कृति 
के अनुरूप नही बना पाता। यहा सस्कृति में एकता व सामजस्य है जबकि विकासशील 
राज्यों में परम्परागत सरकृति का सम्बन्ध जनस्ताधारण से है और आधुनिर र्कुति 
का सम्बन्ध अभिजनी शासको से है । इन देशो में इन दोनो में सपप, दिशा-विरोध और 
अंसगत्ति के वारण यह राजनी तिक व्यवस्थाओ को ततोडने फी शवित बन गई है । 

सस्कृतियों मे बाकी के अन्तर विशेष नही माने गये है। इनके अन्य वर्गविरण से बोई 
तथ्यात्मक अन्तर नही है। किन्तु अधिकतर देशो गे अभिजनो और सर्वेक्ताधारण की 
उप-सस्यृ तिया उत्तरोत्तर पृथक जौर विशिष्ट सक्षणों से युक्त होती जा रही है। इस 
कारण, इनके पृथक-पृषक अध्ययनों तक की बात कही जाने लगी है। ल्यूशियन पाई से 
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लिखा है,कि “दोनो प्रकार की सस्शृतियों के अध्ययन के तरोके भो भिन्न हैं। अभिजनों की 
राजनीतिक संस्कृति का समुचित बध्ययन करने के लिए हमे दिचारधाराओं की व्याख्या 
करनी होगी, कार्य सचातन सहिताओं की विशिष्टताओं को द्ाकना होगा और उनच्च- 
स्तरीय राजनीतिक ब्यवहार बे मूल में विहित भावों को परिभाषित बरना होगा दूमरों 
ओर, जन-राजनी तिब सस्कृतियों का अध्ययन जनमत को मापने ने आधुनिक तरोकों 
और सर्वक्षणश्ोध की उन्नत तहनोशों प्र निर्भर बरता है। इन दोनों हो प्रकार को 
सस्दृतियों वा, जो राजनीतिव सस्कृति वे भागों के रूप में शभी समाो में देखते वो 
मिलतो है, वाफी महत्व है। इन दोनो में सेजो उप-सस्द्ृ ति अधिक बलवती है उसी पर 
राजनी तिक सस्कृति की ग्रह ति निर्भर करती है। उ्यों ज्यों जनता में राजनीतिर चेतना 
आती जाती है त्पोंतयो जन उप-सस्दृति अभिजनी उपन्मस्यृति के लक्षणों से युर्त होने 
लगतो है, जैसा कि माइरन वोनर ने भारत के संदर्भ मे लिया है बि"यहा राजनी तिब प्रति या 
में बहुस॒प्यक जन-ममुदाय बी सरकृति आधुनिय होती जा रहो है और निवट भविष्य 
में विशिष्ट वर्ग को सस्कृति को आधुनिक विद्येपताओं को वह ग्रहग बर लेगी और इस 
प्रकार वह भारत हे विशिष्ट वर्ण की सतड्ृति दत जाएगो।"* किन्तु माइबर बोतर का 
यह मत कि विशिष्ट वर्ग वी मस्कृति भारत में एुपक बनी रहेगी, शायद निकट भविष्य मे 
व्यावहारिक नही रहेग। । अगर भारत अपने राजतो तिक स रचनात्मक द्वाचे को पापवात्य 
जगत को पूल्य-न्यवस्था पर हो आधारित रखने के बजाय समाजवादो पूल्य-ब्यवस्पा 
अपनाकर राजनीतिक विंवास बे मार्ग पर आगे शइता है तो यहू दो प्रतार को उप 
ससस्‍्कृतिया अधिक समय तक पृथक-पुथक नहों रह प्राएगी । भारत के सबिधान में शिया 
गया 42वा सशोधन दस प्रवृत्ति का महत्त्वपूष प्रेरक बन सरे गा ऐसी सम्भावनाए हैं। 
राजनीतिक सस्हृति की अ्रह्न ति और उप-्सरकृतियों बे विवेबन से यह स्पष्ट होता है 
कि राजनीतिक सस्श॒ति मे वई उप-्सस्दृतिया हो सरती हैं । इल उप मस्ह तियो में साम्य 
या विपमता हो सकती है । किन्तु, इस सन्दर्भ मे बुछ बाते विशेष रूपसे ध्यान देते 
को हैं जो सक्षेप मे इस प्रकार हैं -(क) राजनीतिक दुष्टि से विकसित समाजो में राज- 
नीतिक समरूपता हो यह आवश्यक नही है। सामाग्यतया सभी समाजो में रागनौतिक 
संस्कृति समस्ष नहीं होती है। (अमरीका में नौग्रों और कन्‍्य गोरे लोगों को 
उप-सस्ड तियां भिम्न-भिन्‍न हैं। (ख) राजनीतिक सस्कृति सामान्यतण अनेक उप- 
राजनीतिक सस्‍्कृतियों का विश्रण ही होठो है। (ग) राजनौतिक सस्कृतियों में 
उपन्मस्कृतियों का मिश्रण साम्यता या विपमता या विरोध दोनों में से विस्चो भो 
प्रकार का रूप रख सकता है। (घ) उप-सस्कृ तियो मे विरोध राजनीतिक विकास कों 
अवरुद्ध करता है जबकि इनमे सामजस्य राजनीतिक विवास में सहायक और उसका 
ओस्क होफर है। और (ह) रफजपफीएिक सुस्‍्क्रहि एफ राजनीतिरा व्यवस्वा चेदूबदी 
राजनीठिक व्यवस्था मे तत्त्व को दृष्टि से भिलदा नहीं रपती है। यह अन्तर केवत 
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राजनीतिक सस्क्ृति के आधार ([४6 ए०्णारंशा००5 ० एणा॥८४ 00ए:७) 

किसी राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक सस्कृति की विश्येप प्रकृति कित्त प्रकार 
बनती है, इस पर ध्यान देता आवश्यक है। राजनीतिक सल्कृति का कही समरूप देखने 
को मिलता है तो कही सद्द विविध रूप वाली होती हे। इससे यह प्रश्न महत्त्वपुर्ण बन 
जाता है कि राजनीतिक सस्कृतियों के ऐसे कौने से आधार है जिनसे उनकी प्रकृति का 
निर्धारण होता है। चाहे राजनीतिक ससस्‍्कृति विविध रूप वाली या समरूप प्रकृति से 
युवत हो, वह कई परस्पर सम्बन्धित कारको को जन्म देती है। इनमे से कुछ प्रमुख कारको 
मा आधारो का यहा उल्लेख करता प्रारागरिक होगा। 

(क) ऐविहासिक आधार (छा४०7०8] ॥0प080075)--राजगी तिक बिकास के 
विवेचन में हम यह्‌ चर्चा कर चुके है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से 
पूर्णतया नाता तोड लेगा सम्भव नही है । सोवियत रूस तथा चीन जंसे साम्मवादी राज्य 
अपनी सम्पूर्ण राज्य शकित के प्रयोग के बावजूद अतीत के प्रभावों से अपने समाजो 
को उम्मुक्त नही कर पाये हैं। अत राजनीतिक सस्क्ृति की प्रकृति को विशेष रग प्रदान 
ऋरते वाला प्रमुख आधार, सम्बन्धित राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास या मतीत कहा 
जा सकता है। ब्रिटेत भौर फ्रास के उदाहरण लेकर एलेन बाल ते इस तथ्य को समक्षाले 
का प्रमास किया है। प्रिटेन मे राजनीतिक मिरन्तरता, वहा पुराने मूल्यो को नये दुष्टि- 
कोणो मे विलप होते देते की सहज प्रक्रिया से ही बनी रही है। इसके मतिरिक्‍त ब्रिटेल 
हिसाप्मक आतरिक कलह या विदेशी शकित के प्रभुत्व से भी मुवत्त रहने के कारण राज- 
नीतिक सस्कृति की निरन्तरता बनाए रखने मे सफल रह है। “ ऐतिहासिक विकास कौ 
दृष्टि से फ्रात्त इससे सवंधा भिन्‍न उदाहरण प्रस्तुत करता है। !789 की क्राति ने उध्ष 
समय मोजूद राजनीतिक सरचताओ को एक झटके से उखाड़ फेंका और हम कह सकते 
हैं कि उन्‍्तीसवी तथा बीसवी शताब्दियो के राजनीतिक रसधर्ष एव प्रतिद्ररी आदोलन 
अधिकाश में उप्त क्रातिकारी उयल-पुथल से निर्मित अधिवृत्तियो, मूल्यों तथा विश्वासो 
द्वारा निश्चित फिए गये ।”!? फ़रास में इस प्रकार के विशेष इतिहास के कारण आज भी 
राजनीतिक सस्कृति में उप-सह्कृतिया ध्रपपंथील रूप धारण किये हुए है। वहा 789 के 
बाद प्ोलह बार सविधान बनाए गए, किन्तु सास्कृतिक साम्य अभी भी नही स्थापित हो 
पाया है । इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने फास मे राजनीतिक संस्कृति को ऐसी विलक्षणता 
प्रदात कर दी कि सरकारो के अस्यायित्व की लाइलाज बीमारी से फ्रास 958 तक 
ग्रस्त रहा । केवल्न [946 से ]958 तक के अन्तरास में 24 बार मत्ति मण्डल बदले और 
पाचर्वें गणतत्न ने [958 के सविधान मे कुछ अपरम्परागत व्यवस्थाओ के उपरान्त भी 
राजनीतिक सस्कृति के सधर्प राजनीतिक व्यवस्था ते मच पर जब तब प्रकट होते 
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रहते हैं । 

+ अप्रीया और एशिया के गई नये राज्यों पर गरोप्रोय औपनियेशिव प्रभुत्द का 
अभाव वह महत्त्वपूर्ण हारक है जो हम इन राज्यों को राजनी तिए सल्दृति के जुछ पहलुओं 
बे बारे मे ज्ञात प्रदान करता है। इस औपनिवेशिक प्रमाद के विस्तार वे विषय में विवाई 
है किन्तु उदाहरण के लिए, दिटिश तथा फ्रा्मोमी नियद्रथ से उत्पनन भिन्‍न मिलन प्रभावों 
को पहचाना जा सहता है ।' ** भारत ठषा अत्पीरिया के अतीत के सदर में दोनों देशों 
में राजनीतिक सस्ट दियो को मिल्नताओं को समझा जा सक्तता है। 

केवल मभौपनिवेश्वि अतीत ही से राजनीतिक सम्तृति बग विविज्ञपन नहीं समझा 
जा सकता। भारत और श्रीलका दानों ही ब्रिटेन बे उपनिवेश थे, किन्‍तु मारत में 
सम्बा राष्ट्रीय आदोसन संघ गे रूप म घत्तता रहा तद उसे स्वतद्धता मिली; जबरि 
श्रोलका में एक दिन अचानर हो (4 फरवरी 948 को ) लोग स्वतस्त्र कर दिए गए। 
यहां डिस्ती प्रतार का राष्ट्रीय मोदोसत नही घलाया गया । इस कारण, दोनों देशों गी 
राजनीतिद सस्कृतियां भिम्न-भिल्‍न प्रकार बी बन गई हैं। इससे यही निश्क प॑ तिक्लता 
है किः बिसी भी देश को राजनीतिक सस्डृति का महत्त्वपूर्ण माधार उसका इतिहास होता 
है। विकामशील राज्यों में सास्हृतिक विविध्रताएं इसी आधार पर समझी णा सदठो हैं । 

(७) भौगोतिर माघार (06082फ!०४ 40०॥330075)--ऐदिद्वा सिक विगास 
के अतिखित राजनीतिक सस्कृति के निर्माण मे सहायर द्वृस्तरा महत्त्वपूर्ण कारक भूगोल 
है। “प्रिटेन द्वीप है और इस द्वीपोय अलगाव ने दिटेन को विदेशी आक्रमणों पे सुरक्षित 
रखा था। वित्ासधीस सयुक्त राग्य अमरीशा के असोम सोमान्त के दिपय में बहा जाता 
है कि उसने सजातीय पिननताओं के बावजूद स्वतन्त्र समतावादी राजनीतिफ मूल्यों वी 
रचना की, पर-नु उसके पास प्राइतित ससतानों की प्रचुरता भी थी ओर शब पढोसियों 
से वह सुरक्षित था। पश्चिम जर्मनी के निवासियों के बारे मे कहा जाता है हि ये सपीय 
गणतम्त की मौजूदा राजनीतिश रारचनाओं को इसलिए स्वीज्रार बरते हैं, गर्योकि 
भौगोलिक दृष्टि स वे रूम तथा अमरीया द्वारा निर्दे शित अन्तर्राष्ट्रीय गठवन्धनों के मध्य 
स्पित हैं। वे जानते हैं कि पश्चिम जम नी की राजनीति मे विसी भी प्रकार को अत्पिरता 
का परिधाम अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बुद्धि होगा।/है 

भारतीय उप-महाद्वरोप को भौगोलिक स्वितिसे राजनीतिक सस्कृति वे निर्माण से 
भौगोलिक कारक बे प्रभाव को अधिक अच्छी तरह समझा जा सवता है। भारत के 
विभाजन के वाद पाविस्तान के दो भागों बी भोगोलिक दूरो इनको अन्तत पृथक राज्य 
बताकर रही, क्योकि इन दोनो भागो की राजनीतिक संस्कृति इतती विरोधी बन गई थी 
कि किसी प्रकार का भी प्रयत्न यहा तक कि भारत का भय ओर घामिक एक्ता-सृत्र भी 
इनकी राजनीतिक ससस्‍्कृतियों को साम्य वी अवस्था में नही ला सका। नेपाल की विशेष 
भीगेलिक  स्वीत ने एसी राजनोतिक सस्कीत बना दी के भारत के सम्पक्तों व भारत 
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में लोकत्ताद्विक प्रवृत्तियों का कुछ क्षणिक प्रभाव ही रहा और राजनीतिक व्यवस्था 
सस्द्मति के दबावों के कारण पुन उस्ती ढर्रे पर चल निकली। अत किसी देश की राज- 
नीतिक सस्कृति का भूगोल भी महत्त्वपूर्ण नियामक कारक बन जाता है। 

(ग) स्राप्ताजिक-आयिक संटचता का आधार (76 तिए्यातक्वाणा ० 5000- 
<०णा०गर 8प0८(ए/८४)--राजनी तिक प्तस्क्ृति की प्रकृति मे, जो ऐतिहासिक और 
भौगोलिक कारणो से विश्वेष प्रकार की बन जाती है, परिवर्तंत लाने या उसको उसी 
रूप मे बनाए रखने के लिए समाज विशेष को सामाजिक-आर्थिक रारचना ही अधिक 
उत्तरदायी होती है। मुख्य रूप से शहरी बोर औद्योगिक समाज अधिक सोशलिस्ट या 
जटिल समाज होता है जहा तीव्र सचार साधनों को बढावा मिलता है। ऐसे समाज में 
शैक्षिक स्तर उच्चतर होते हैं, मुटो और समूहो की सख्या मे वृद्धि हो जाती है भौर निर्णय- 
कारी प्रक्रिया मे भाग लेते वालो को सख्या अनिवायंत अधिक ब्यापक होती है। ग्रामीण 
सपाज परिवर्तत तथा अभिनवीकरण के प्रति उन्मुख नहीं होते कौर जिन राज्यो 
की जनसख्या का अधिकाश क्षिस्तान वर्य होता है, वे अधिक अनुदार होते है, तपा 
इत सक्षणों थाले समाजों का सोगो भी राजनीतिक अधिवृत्तियों तथा मूल्यों पर गहरा 
प्रभाव पडता है। छिसी प्रदेश विशेष के विपरीत सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा औद्योगिक 
समाज का लक्षण है। यद्यपि ऐप्ता हमेशा नही होता है फिर भी यह सामास्यतया देखने 
में माता है। किन्तु साघारणतया जिन समाजो भे जनसझ्या का अधिक्राश किसाती 
करता है, वहा सोगो की अनुदार अभिवृत्तियों फे साथ सरकारी गतिविधियी के प्रति 
मनमुदाव तथा उसके क्षेत्र के बारे में अज्ञान जुड जाते हैं। ऐसे समाजों मे केस्द्रीय 
प्रशासन जो कुछ करता है उसी का मद्देत्त्व होता है भौर शागन की नीतिया करे बदली 
और प्रभावित की जाती हैं, उसके बारे मे कम जानवारी होती है।!? 

राजनी तिक सहकृति के निर्माण मे आथिक सरचना से भी अधिक सहरव सामाजिक 
सरचना का होता है। समाज मे बहुलता और विविधता वाले वर्गों का होना राजनीतिक 
सल्‍्कृति में अतेक उप-सस्कृतिया स्थापित कर देता है, जिनमे समरूपता या विषमता के 
लक्षण सम्पूर्ण राजनीतिक सस्कृति पर निर्णयकारी ढग से प्रभाव डालते है। आगर समाज 
भाषा, धर्म, जातीयता, सजातीयता और अतीत के पृथतर पृषक अनुभवों के कारण पृथकता 
की प्रवृत्तिया रखता है तो राजनीतिक सस्कृति पर इन लक्षणों के दवाव पडे बिना नही रह 

“सकते हैं। 947 से पहले भारत दो प्रकार का. भारत. या... एक़ बिडिय, भारत, बौए, दूर, 
भारतीय भारत (जहा राजा भहाराजाओ का शासन था) था। स्वतन्त्रता के बाद 
956 के राज्यो के पुनर्गठन के बावजूद अभी फुछ देशी रियास्ततो बाले प्रदेशों मे ऐसी 
उप-सस्कृतियों को समाप्त करना सम्भव नही हुआ है। इसके अलावा भी भारत मे अनेक 
उप-सस्क् तिया और विश्येपकर दक्षिण के लोगो की उप-सस्कृति जिसे वे उप-राष्ट्रीयत्ता 
तक कहते हैं, भारत की राजनीतिक सस्कृति मे अनेक बार तनाव व सकट के क्षण लाने 
मे सफल रही है। विकाप्तशील राज्यो मे राजनीतिक व्यवस्पाओं की उथल-पुघल, इसी 
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प्रकार की उप-सम्दू विपों की विधमानता से एर राजदीतिंश सस्तूति के विकृद्धित न हो 
सकते के गारण द्वोती रहती हैं। 

(घ]) समाज की छापा य सरहति शा मापार ([0६ 00763॥ 095 ता इत्यध्भ 
८णाए९ ० $0८८५)--राग्नीठिर सम्हृति का पोषण सायाय सस्हृवि है ही होटा 
है। राजती तिर सत्दृति सप्राज की सह्हति से सम्दा धत उस एए आश्रित और कभी 
कप्नी पृणतया आधारित हो जाती है। इसका यह अय नहीं है हि राजतीतिक सम्हृति गा 
संस्कृति स कोई पुथवत्व या उसकी स्वायत्तता नहीं होती है। राजनीतित सस्तृति के मर्षे 
मे हम यह देख चुव हैं कि राजनोतित सस्दृति समाज को सस्हू ति गा भाग हाते हुए भो 
उससे स्वायत्तता रखती है। अत राजनीतिक सरकृति का मौविक और स्थायी आधार 
समाज शी सामाय प्रहृति ही बह्ी जा सरती है। 

अधिवशि विशासंशील राज्यों म राजनीतिर गदबह दा प्रमुष शारण यहो है हि 
उनमें सामा-य सस्द ति य॑ विपरीत आधुनिक राजनीतिक सरहृति ऊपर से साठ दी गई 
जौ समाज मे द्वारा ऐय” प्राप्त म कर पते के हारा प्रभावी नहीं रह सही है। इससे 
विशाप्तशील राज्यों म॒ राजनीतिक व्यवह्वार के सुनिश्चित प्रतिमान विरध्ित नहीं हो 
पाए और इन देशों मे राजनीतिक अस्पादिश्व और क्रतियोँ का बोलदाला रहने लगा। 
सस्कृति और राजनीतिक सस्कृति शा हम पृषक शीप॑ंद के अन्तगत विरतार से विवेचन 
करेंगे। अत यहा यह कहता काफी रहेगा झि राजनीतिक सस्हति की उत्पत्ति गा एफ 
कारक देश की सामाय सल्कृति भो होता है। 

(थ) विचारपाराम्रों का आधार (7॥60८0०8 ०७ [005440094) --बतमान 
शताब्टी विधारधाराओं का शताब्ली है। [848 से पहले विधभित विद्यारधाराए तो थीं 
प्र उनम पारस्परिक विरोध की हत्यिति नहीं थोीं। कितु साम्यवारी मोपधापत् के 
१848 मे श्रक्ाशत और 9,/7 मे सो वियत रूस मे शाम्पवाद की स्पापना इटसी ओर 
जमसी मदो विश्व युद्धों ब बीच बे अतराले में पास्िज्म और नाजिज्म रॉ प्रभु 
अनेक विरोधी विधारधाराम को टराद की स्थिति मे सा देता है। गुर निरवेश राज्यों 
का समाजवाटी नारा और प्‌ जीया” और साम्पवाद का विश्व मद पर हर छगह टवराव 
माओवा? वा ची। मे प्रचार (माओ रम-तुग की 976 म मृत्यु वे बाद भी इसम कोई 
परिवतन भाठा है या नेही यह अभी कद्दू सरना कटित है) रोजतीतिज सस्मृतियों रे 
सुजद की तई शक्ति वन गया है। आज बनेक दशों म से निक वल के प्रयोग से पूरे समाजों 
में जबरदस्ती नई राजनीतिक ससड वियां आरोपित को जा रही हैं जो अगर एरू पीढ़ी 
तक बनी रह उकी तो स्वाग्िवर प्राप्त कर लेंगी । अठ विचारधारा राजनोठिक संस्कृति 
का आधुनिकतम कारक वन गई है। विकामशील रायो म अद विचारधादाओं के स्थान 
पर विचारधाराओ के अनुछूल राजनीतिक सस्क्ृतियो का प्रत्यारोपण विया जाने लगा है। 
इस तरह विचारधारा भी राजनीतिक सस्कृति का आधार बन गई है। 

राजनीतिक सस्कृति की उत्तत्ति्रे कारक या आधार एक नहीं अनेक हैं। जिन 
कारकों का हमने ऊपर उत्तय क्या हेवे ही इसके आधार हा ऐसा निध्कप नहीं 
लिकालता है । आधुनिक समय के जटिल समाजों मे व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास इतने 
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खोलो से प्रभावित और ति्मित होते हैं कि सवकी सूची बता राकना सम्भव ही नही 
दिखाई वेता है। उदाहरण के लिए, धर्म आज भी राजवीतिक क्रिया के बारे मे लोगों के 
विश्वासी को बनाने में आधारभूत है। भारत के गणतत्न बनते के बाद के थाच राष्ड्र- 
पतियों में से दो का मुसलमात होना माद्व भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक आस्थाओं 
में परिवर्तत का कारक माना जा सकता है। अत राजनीतिक सस्क्ृति के बनेक आधार 
थे कारक है जिनमे से उपरोक्त को हमने प्रमुख मातकर इस विवेचन में राम्मिलित 
किया है। 


राजनीतिक सस्कृति और संस्कृति (एठहव्मभ 0एरफाद बण4.. 0णाज०) 

वर्बा ने लिखा है कि 'राजनीतिक रास्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
सास्कृत्तिक व्यवस्था के बीच अन्तर विश्लेषणात्मक है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य 
सस्कृति का एक अभिन्‍न पहलू है।* राजनीतिक प्तस्कृति में व्यक्ति के राजनीतिक 
विश्वासी को प्रमुखता प्राप्त रहती है, जब कि सामान्य सस्कृति मे मानव के सभी विश्वासतो 
को सम्मिलित किया जाता है। हम ऊपर इस बात का वर्णन कर चुके हैं कि किसी समाज 
की सामान्य सस्कृति के द्वारा राजनीतिक सस्कृति का निर्धारण ओर पोषण होता है। 
सस्कृति के आधारभूत विश्वास और मूल्य आदर्श दही सामान्यतया राजनीतिक रास्कृति 
के निर्माण भे मुख्य भूमिका अदा करते है। हर व्यक्षित की राजनीति के बारे मे आस्थाए, 
मान्यताएं और विश्वास उस्तके अन्य विश्वासों, आस्थाओं और मान्यताओं द्वारा ही 
निर्धारित होते हैं। व्यक्षित के ऐसे सामान्य विश्वासों को ही समाज की सामान्य सस्कृति 
महा जाता है। 

राजनीतिक सस्यामो व प्रक्रियाओं के बारे मे व्यवित, राजनीतिक समाजीकरण की 
प्रक्रिया में अपने विश्वां्त बनाता है। यह समाजीकरण बहुत कुछ समाज की सास्कृतिक 
व्यवस्था के द्वारा प्रेरित या सी मित होता है। इसके और भी अभिकरण हैँ, किन्तु उनमे 
से प्रमुख का सम्बन्ध प्रमाज की सामास्य सस्क्ृति से ही है। भत्त राजनौतिक आस्पाएं, 
सामान्य संस्कृति में मास्य भूल्यों मौर आस्थाओं के द्वारा हो प्रेरित और निर्मित होती हैं। 
उदाहरण के लिए, अपने सामान्य जीवन में एक व्यक्तित की प्रवृत्ति दूसरों पर आधिपस्य 
जमाने की है तो उसका राजनीतिक जीवन भी इसी तरह की प्रवृत्ति से सक्रिय होगा। 
इससे उसकी राजनीतिक आस्थाए भी इसके अनुरूप हो जाएगी । अत. सामान्य सस्कृति 
के मूल्यों और बिश्वारों से राजनीतिक रास्कृति अश्रभावित नहीं रह सकती । मानव 
प्रकृति के सम्बन्ध में ब्यक्ित के दृष्टिकोण का राजनीतिक अभिनेताओ के प्रति उसके 
दृष्टिकोण से निकट का सम्बन्ध होता है। 

सामान्य सतस्क्ृति गौर राजनीतिक सस्कृति के इस वर्णन से यह नहीं समझना है कि 
सामान्य सस्कृति ही राजनीतिक सस्कृति को आधार, पोषण गौर रूप प्रदान करती है। 
बसे इन दोनों में सम्बन्ध ही नही पारस्परिकता भी रहती है । कई समाजो मे राजनीतिक 
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सल्कृति का समाज की सामान्‍य सस्शृति पर भी निर्णयव्रारी प्रमाव देखा गया है। बतेवः 
स्वेच्छाचारी और सर्वाधिवारी शासन ब्यवस्थाओं में स्वतस्त्त रूप से राजनीति सख्त ति 
का सूजन करके उसे समाजों पर श्रतिरोपित कर दिया गया है जिससे न रे दस यह नवीन 
राजनीतिक ससड् ति, व्यक्त की मूल्य व्यवत्या बन गई, अपितु इससे सम्पूर्ण समाज में 
मूल्य व्यवस्था आस्थाओं को बदलने में प्रेरणा लो गई, जिससे सामान्य सस्हति का इस 
नई राजनीतिक सस्कृति के अनुरूप रूपान्तरण हो गया। सोवियत रुस में यही किया 
गया हैं। अत यह नही समझना है जि राजनीतिक सस्ट्ृति सामान्य सस्टृति जी एक 
ऐसी उप-सस्व्ृति है जो उसबे ऊपर ही आश्रित रहतो है। यह तो लोहइतातिक 
ब्यवस्थाओ मं भो नहीं होता है। सामान्य सस्दृति अगर परम्परागतताबादी पभ्रह्ृति 
रखती है तव इसको राजनीतिक शबित वे प्रयोग से बलपूर्दक आधुनिक बनाते बे 
प्रयाप्त किये जां सकते हैं। इस प्रकार के प्रयत्तों से राजनोतिक और सामाजिक 
दोनो ही प्रकार की सत्कृतियों मे एरिकर्तत साते हे श्रयाय किये जा सबते हैं॥ हिटलर, 
मुसोलिती, स्टालिन और माओ स्से-तुग ने ऐसे ही प्रयत्त जिये जिसमे वे उस कालावधि में 
अवश्य सफल भी रहे थे । केस्ट्रो, ब्यूबा मे शायद पही प्रयत्न बर रहा है । 

निष्कर्प मे हम यही गह सकते हैं कि राजवीतिक सस्ट् ति स्रामाय सस्कृति बा अभिन्‍न 
भाग होते हुए भी उससे बहुत शुछ स्वायत्तता रखती है। इन दोनो में घनिष्ठ सम्दस्प है 
और दोनों एक दूसरे को बम या अधिक मात्रा में प्रभावित करती रहतो हैं। सामान्य 
सस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक सस्कृति बहुत सीमित अवधारणा है । 
प्रथम में व्यक्त की संम्पूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थायें और विश्वास सम्मिलित होते हैं । 
जबकि, दूसरी मे, व्यक्ति ने बेवल राजनीतित क्रिया से या राजनोतिक यस्तुओं से 
सम्बन्धित मूल्य, आस्थायें ओर विश्वास आते हैं। जिस प्रकार राजनीतिर व्यवस्था, 
सामाजिक व्यवस्था वो एक विशेष उप व्यवस्था है ठीर उसी प्ररार, राजनीतिक सल्ूति 
भी सामान्य सस्कृति की उप-सस्दृति है। इन दोनो में पारस्परिवता है, विम्तु इस 
पारस्परिक्ता था कोई निश्चित प्रतिमात नहीं होता है। यह पारस्परिक्ता अनेक बातों 
पर निर्भर करती है। राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति वे अलावा सामाजिक और आधविक 
व्यवस्थाओं के द्वारा भी इसका निश्चय होता है। 


राजनीतिव सस्ह्व ति वा विवास (0७८०फ्शाला। ० ए०॥09०॥ 0०॥फ८) 
राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से यह अर्थ नही लेना है कि यह स्वैतिक और 
पए्थिर रहती है। इसमे बराबर परिवर्तन होते रहते हैं ॥ राजनीतिक विकास, राजनीतिक 
सस्कृति के परिवर्ततों का ही परिणाम हो सता है। एतेन बाल ने राजनीतिक सस्कृति 
के विकास के सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है कि * राजनीतिक संस्कृति अपरिवर्तनीय महीं 
होती, किन्तु वह राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर ही जन्म लेने वाले अथवा बाहर से लादे 
गये (अधिरोपित) या आवातित विचारों के प्रति सजग होती है ।”** राजनीतिक 
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सस्वाति, राजमीतिक व्यवस्थाओ मे आाते वाले चन्नावात्तो में ठाबाढोल होती सरधाओ वी 
पक्ति प्रदान वरये राजती ति स्थायित्व वो बयाये रपने मे सहायक होती है। इस प्रबार 
पजनौततिक सस्दृ ति राजनीतिय व्ययस्थाओं वे पाव उखडने से बंचाव वी व्यवस्था करती 
। उदाहरण के लिए. / जावान की 945 मे हुई पराजय 952 तय! विदेशियों वा कब्जा 
शा 946 मे अमरीबियों द्वारा उदारबादी प्रजातत्रीय सविधान के अधिरोपण ने उस 
र जबरदस्त असर डालवर उसे और भी बदलमे क लिए बाध्य क्रिया। परिणाग यह 
आ है कि आज यहा परम्परागत जीवन मूल्य और आधुनिकीकरण करने वाले परिचमी 
क्षण एक साथ ही मौजूद है। ये पूरी सरह राजनीतिक स्थिरता वी ओर तो नही ले जाते, 
!किम पिर भी इन सब ने जीवन क्षम्य (७०00) राजयीतिव व्यवस्था वो जन्म दिया है। 
पधुनिक जापान मे पूनीक्रुत लोकाचार को विरासत में पाया है जिसने तेज बदलाबो वे 
वजूद र्पिरता का स्रोत प्रदान किया है ।! * इससे स्पष्ट है वि राजगीतिक संस्कृति, 
एजनीरिष व्यपस्य) ने जाने चले बदलावो यो शम्णय बनफ्ते कुदु की ध्यषएण यो उनएे 
एफने वा साध्यम प्रस्तुत करती है! राजतीतिन' सस्हृति का राम्यन्ध मनुष्यों री सम्पूर्ण 
राजनीतिक भास्थाओं से दोता है और इसके द्वारा ही समाजों में थाने वाले तूफानों से 
मुकाबला करना सम्भव होता है। 
यह राजनीतिक सस्कृति की शवित और उसकी गत्यात्मबता का पक्ष कहा जा सकता 
है। राजनीतिक रास्ट्रति समाजो को बाधते और विकाश मार्ग पर बढाने वाणी शक्ति थे 
हप में ही काम करती हो ऐसा हमेशा ही तहीं होता है। यह कभी कभी बिकास को 
अवरोधित भी करती है । सामान्यतया इसमे परियर्तन, अनुदूल॥ और समय मी मांगी के 
अनुसार विकास भी होते रहते है। यह देश के अन्दर और देश वे बाहर होने थाले सभी 
परियतंनों वे प्रति सचेत और सजग होती है। इनमे अनावश्यत' जड़ता नही होती। 
इसमें लचोलापन ओर उपयोगी परिवतंतो के अनुसार इलते ओर बदलते फो क्षमता होती 
है। उदाहरण बे लिए 947 से पहले भारत मे देशी रियासतो और ब्रिटिश भारत में 
अनेको प्रवार की विंचित्न राजनीतिब' सस्वृतिया तत्यालीन राजनीतिक इकाइथो के इं- 
गिर पाई जाती थी, किस्सु स्वतत़ता बे बाद इन रादपे पश्चिर्तन ही नहीं आगरा, भपितु 
समस्वप स्थापित होबर एक राष्ट्रीय राजनी तिब सस्ट्ति की रचना होते लगी है। इससे 
स्पष्ट है कि राजनीतिक सल्ट्ृति मे परिवतेन की क्षमताएं विद्यमान रहती है। 
देश भे होने वाले ओद्योगीकरण पुल्यों तथा अधिपृत्तियों थे” परिवर्तग में महत्त्वपूर्ण 
कारष होते हैं। अप्रवात्िियों का भारी सब्या मे आगमन, झुद्ध और विशेष रुप से बे युद्ध 
में पराजय, क्राति इत्यादि सभी कारक राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तत 
ला देते हैं ओर इन परिवर्तेनो के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव पड़ने लगते हैं । 
मोजूदा मूल्य-सरचता मे नये मूल्यो के विन्नय होने की सापेक्ष सफलता अथवा असफलता 
पर राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता आधारित होती है ओर यह बहुत बुछ राजनीतिक 
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सल्दृति में परिवर्तन या अधिर ह्रांतिकारी भुरल्यों को आत्मसात्‌ बरने शी क्षमता पर 
निर्भर गरता है। 

राजनीतिक सरहति शो एक पोढ़ी से दूसरी पीड़ो तक प्रभावोत्तादर दंग से पहुचाने 
के माध्यमों मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिश समाजोगरण है। इससे राजनीतिक 
ससदृति न वेवल एड पीड़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तातरित होती है, अपितु सस्दृति में 
सजीवता भी बनी रहती है। आमन्ड् और वर्बा ते राजनीतिक समाजीवरण मी 
राजनीतिष सस्हृ ति को बदलने और इताएं रखने में भूमिका का उल्तेय बरते हुए टीर 
ही लिखा है कि "राजनीतिक समाजीकरण “वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक 
सल्तृ तियों को बनाये रा या परिवतित किया जाता है।'”** इस प्रकार * राजनीतिक 
ध्यवस्था बे सम्बन्ध से बुछ घारणाओं बा होता और उनका विशात्ध तया व्यवस्था से 
सम्बन्धित विश्वास ही राजनीतिर समाजीवरण है।”” जो सही अर्पों मे राजनीतिक 
सस्टृति के निर्माण की प्रेरक शक्ति कहा जा सकता है। अत राजतीतिक सस्तृति गे 
विकास में राजनीतिक समाजीकरण की महत्त्वपूर्ण भूमित्रा रहती है। यह प्रक्रिया राष्ट्र 
के प्रति निष्ठा तथा विधिष्ट मूल्यों को पनपाने में सहायता देती है और यह राजनीतिक 
व्यवस्था के लिए समप॑न या उसके दुराव में दुद्धि कर सकती है। समुद्दों तथा व्यक्षितयों 
से किस अघ तक राजनीति जीवन में भाग लेने की आशा गी जाती है, इस पर इस 
प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है। राजनी तिक समाजीकरण केवल उन बचपन हे वर्षों 
तक ही सीमित नही है, जब घातक पर शी धर प्रमाव पदते हैं और उसवे सीखने गा काल 
होता है। पह्दी अर्थों मे तो यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, डिन्‍्तु बचपन के वाल 
से वयस्कता तक इसका प्रभाव गहरा रहता है और बाद मे इसमे शिथिलता आ जाती है। 
राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक सस्कृति का विकास होता है और इसमें 
कई अभिकरण अलग-अलग समय में अपनी भूमिका निभाते हैं। परिवार, शिक्षण सस्यारयें, 
स्वय सेवक समूह, जन सम्पर्क माध्यम, सरकार और राजनीतिक दल, पायं॑ या पेशे के 
समय का अनुभव और राजनीतिक व्यवस्था से होने वाले सम्पर्क इत्यादि के द्वारा व्यवित 
का राजनीतिक समाजीकरण होता है जो राजनीतिक सस्कृति के विकास में सहायक 


होता है। 


राजनीतिक सस्द्ृति उपागम का परिचालनात्मक विचार (0:0०2४०४० 
जल्ज रण 90॥॥03 (णाफर #97००००) 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक सस्कृति उपागम का बहुत महृत्त्व है 
इसकी उपयोगिता की चर्चा करें इससे पहले यह देख लेता आवश्यक है कि इस उपागम का 
तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण मे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके तुलनात्मक 
राजनीति में व्यावहारिक उपयोग के बारे में विवेचन से पहले यह बात ध्यान मे रखनी है 
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डि इसमे राष्ट्रीय सस्कृति के सभी पहलुओ पर ध्यान का द्वत नही फ़िया जाता है। 
दाजनीतिक सस्क्ृति की अवघारणा सीमित दिखाई देते हुए भी बडी व्यापक घारणा है। 
इसलिए अध्ययन भौर तुलना के उद्देश्य के अनुसार उसके कुछ पहलू चुन लिये जाते है। 
दूसरी वात इस सम्बस्ध में यह्‌ देखनी होती दे कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था जिरा 
प्रकार से सचालित होती है या होती थी, या होनी चाहिए इससे सम्बन्धित प्रश्न हीं 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए जो सूचनायें या तथ्य 
सकलित करते हैं वो ऐसे प्रश्नों से सम्वा घत बनाये जा सकते हैं जैसे -- (क) किसी देश की 
राजनीतिक व्यवस्था र्सि प्रकार परिचालित द्वोती है ? गौर (छू) छिसी देश की 
दाजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार से हो क्यो परिचालित होती है ? 

ऐसे पहलुगी को लेकर प्रश्न पूछने से ऐसे प्रश्नों का सम्बन्ध देश की राजनीतिक 
संस्कृति के स-दर्भ से जुड जाता है। अन्यथा व्यक्ति उप ससरह्ृति या किसी अन्य सकी्ण 
वृत्ति को ध्यान मे रखकर छूचना दे सकता है जो विष्कर्पों मोर विश्लेषण को गलत नहीं 
ता विपाषत अवश्य कर सकते हैं। घुलना८मक राजनीति में राजनीतिक ससस्‍्क्ृति की भव- 
घारणा का उपयोग करते समय चार प्रकार की सरचनातो या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित 
तथ्य सकलित करके राजनीतिक राष्कृति के बारे मे सामान्यीकरण का प्रयत्न किया णा 
सकता हैं, अर्थात इसम चार प्रकार की राजनीतिक वस्तुओ गा भूमिकाओ के सम्बन्ध में 
जनता की अभिवृत्तियो को जानने का प्रयास किया जाता है। इतका विस्तार से विवेत्रन 
करते से इनका राजनीतिक सस्कृति की अवधारणा के व्यावहारिक प्रयोग मे महत्त्व 
समझना सम्भव है। 

(क) सापूर्ण शष्ट्रीय राजनोतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अभिवृत्तिया (80प906 
॥7प्रवात5 (पल ए9थाणाब। 90] एव 5५४८या 85 & ज्र02)--बवय क्तियों की रुम्पूर्ण 
राष्ट्रीय व्यवस्था से सम्बन्धित आस्थाओं और विश्वासो को जानने के लिए कई तरह से 
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें यह जानने का प्रयत्न किपा जाता है कवि अधिकाश ब्यवित 
अपने आपको राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ कहा तक जोडते है था समाज के 
व्यवितियों का सम्पूर्ण राजनोतिक व्यवस्था के बारे म किस प्रकार का विचार या दृष्टिकोण 
है? इससे सम्बन्धित प्रान इसलिए पूछे जाते हैं क्योकि राजनीतिक सस्कृति का एक 
महत्त्वपूर्ण आयाम राष्ट्रीय अभिज्ञात या ऐकात्म्य है। इसको निम्न प्रकार के पक्षों से 
सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करके जाना जाता है। 

(।) क्या मधिकाश व्यक्षित अपना ऐकास्म्य राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से रत हैं 
मा किसी प्रादेशिक, सजातोय धामिक या कबीले से सम्बन्धित उप व्यवस्था से अपने 
आपका ऐकात्म्य मानते हैं ? 

(ए) कया तागरिक अपनी साष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर ग्य करते हैं ? 

(0) क्या नागरिक यह विश्वास रखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक ध्यवस्था का उनके 
जीवन पर जवरदस्त प्रभाव पढता है 
3 पक द्च्यो से राजनीतिक सस्क्ृति के पहले बायाम के बारे में लोगों 

ऑई व विचारों का ज्ञात प्राप्त करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस 
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में तुलना वी जा सरुती है। इस प्रकार, तथ्यों के सकलत में प्रश्नों का इस प्रगार निर्माण 
किया जाता आवश्यक है जिससे लोगों शो वास्तवित्र अभिवृत्तियों गा पता लगाने में 
सहायता मिल सके । 

(छ) विशिष्ट राजनीतिक सरचताओं या भूमिशाओं से सम्दाधित ममभिवृत्तियाँ 
(#0॥00९$ 009 3705 हट छ॥९४७३7 छ0॥068 इाएटाएार$ 07 7069)-- एन 
अधिवृत्तियों का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था मे भागों से है। यहां यह जानने का प्रयत्न 
किया जाता है कि विभिन्‍न राजनी तिक सरचनाओं और विशिष्ट भूमिशाओं के बारे में 
लोग गया विचार रखते हैं ?े इससे राजनीतिक रास्कृति के दूसरे आयाम--व्य क्‍्तियों वा 
अपने साथियों या शासकों से शद्टा तक ऐकार्म्य है, के सम्बन्ध में निम्न पश्तों से सम्दधित 
जानवारी सक्तित की जाती है। जैसे -- 

()) कया नागरिक यह आधा रखते हैं रि उनको सरकारी अधिरारियों से भेदभाव 
रहित बर्ताव मिलेगा । 

(४) बया नागरिक यह सोचते हैं कि सरशारी अधिकारों पध्रष्ट हैं या नहीं हैं ? 

(॥0 गया नागरिक यह मानते हैं कि स्दय उनको सादंजनिद मामलों में सक्रिय रहना 
चाहिए। 

(४) गया नागरिक यह मानते हैं कि दे, जो कायं सरशारी अधिगारी गरते हैं, उनने 
निष्पादन को प्रभावित कर सगते हैं ? 

इन पक्षों से सम्बन्धित ज्ञान शासक और शासितो के डीच ने सम्बन्धों को हो स्पष्ट 
नही करते, अपितु इन्ही विश्वासों बे आधार पर उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था वे 
सम्बन्ध में घारणाओं का भी ज्ञान हो जाता है । अगर इस सम्बन्ध में मागरिक ऐसा या 
वैसा मानते हैं तो उसी प्रवार का उनको अपने सावि्ों, शासकों और राजनीति 
सरचनाओं से सम्बन्धित लोगो की भूमिकाओ का ज्ञान ओर आस्पायें बन जाती हैं। 

(प) व्यक्षिषयों या समूह भूमिका पदपारियों से सम्दग्धित अभिवृत्तियाँ (8६006 
0ज़ा0$ ८ वच्रठशत03/5 0 87009 706 4700777८705)-- इसका सम्बन्ध 
राजनी तिक व्यवस्था मे प्रचलित प्रक्रियाओं से है । इसमे यह जातने का प्रयत्न विया जाता 
है कि राजनीतिक व्यवस्था के लोग, राजनीतिक सत्ताधारियों--जसे कायंप्रालिया, 
ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासन का सघालन करने वालों, उनकी कार्य शैलो, 
निष्पादन क्षमता और प्रघावकारिता, के बारे में क्या आस्थाए रखते हैं? इसके लिए 
निम्न पक्षो से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त किये बाते हैं-- 

()) क्या नागरिक वर्तेमान सत्ताधारियों या पदाधिकारियों के द्वारा कार्यों के 
निष्पादन की विधियों और तरोको का अनुमोदन करते हैं या उनको ठोक मानते हैं २ 

(४) कया नागरिक यह महसूस करते हैं कि इन पदाधिकारियों को हट दिया जाना 
चाहिए जिससे इनके स्थान पर आने दाले पद्मधिकारी कार्यों का निष्पादन ज्यादा अच्छी 
तरह से कर सके ? 

यह राजनीतिक सस्कृति के सरकारी निग्ंतों (००७०७) से सम्बन्धित आयाम से 
जुड़ा हुआ पक्ष है। इससे यह जातने का अवसर मित्र जाता है कि सत्ताधारियों को 
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बैधता प्राप्त है गा नही है। इससे यह छानते का अवशर मिलता है कि जनता की क्ञासको 
$ प्रे आस्था है या नही है ? 

(घ) विशिष्ट जन-तोतियों और मुद्दों पे सम्बन्धित अभिवृत्तिता (8॥॥00065 
उ6॥6१ जाता 508०॥० एप०0 7०९८५ 8005570८5)--- इनवा दम्बन्ध राजनीतिक 
संस्कृति के चौथे आयाम से है। वर्थात नागरिक राजनीतिया ब्यवस्था से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण भीतियो व मुद्दी के सम्बन्ध मे निर्णयकर्ताओं के निश्चित कायेप्रमों मे बारे में 
क्या दृष्टिकोण रुघते हैं ? इससे यह विदित हो जाता है वि राजनीतिए' व्यवस्था से 
सम्बन्धित विशिष्ट मुद्दो पर खोगो की कया आस्थाएं हैं ? इसको जानने के लिए कई पश्नो 
पै सम्बन्धित तथ्य सकलित क्ये जा सकते हैं। इसमे निश्चित मुद्दे लिये णाते हैं जँसे 

(क) क्या हागरिक नेताओ के कार्य क्रमो को ठीक मानते हैं? भोर (ख) क्या नागरिक 
नेताओं के निष्चिचत निर्णयो को स्वीकार करते हैं। 

उदाहरण के लिए, भारत के सन्दर्भ मे इन पक्षो के सम्बन्ध मे जनता से यह पूछा जा 
सकता है कि रारकार का राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम उतवे अनुस्तार ठीक है या नही है ? 
या यह पूछा जा सकता है वि गया बहू काएमीर की कीमत पर भी पाकिस्तान से सम्बन्ध 
सुधारना पसद करेंगे या ठीक समझेंगे ? ह॒रा प्रकार से सरकार के विशिष्ट निर्णयों और 
नीतियो पर ज्ञान प्राप्त करके राणतीतिक सस्कृतिके एस आयाम-निर्णय करने वी प्रक्रिया 
के मारे में माना जा सकता है। 

'राजनी तिक रास्कृति उपागम के व्यावहारिक उपयोग में इन बातों से सम्बन्धित ज्ञान 
वाफी उपयोगी ज्ञान ही सकता है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं में होते घालो सम्भावित 
उथधल-पुधल फा ध्रकेत देना सम्मय हो सकता है । इससे और कुछ भो नही तो कम से 
कम यह तो विदित हो ही सकता है कि किसो राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति इस प्रकार 
की क्यो है तथा कोई राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार बयो परिघालित होती है। इन 
बातो का मौर भी अधिक स्पष्टीकरण इस उपागम थी उपयोगिता के विवेचन से हो 
जाएगा। अतः हम राजनीतिक सस्कृति उपागम की तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में 
उपयोगिता का विवेचत विस्तार से करेंगे । 


राजनीतिव' सस्कृति उपागम वी तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता 

(॥%8 एक॥ए त एग#व्य 0000८ 8फ9960280॥ ॥ €णाएआग ४८ ९0923) 

तुलवात्मक राजनीति में राजनी तिक हस्कृति की अवधारणा की सामान्य उपयोगिता 
यो स्पष्ट करते हुए सिड़ती वर्मा ते लिखा है कि “आधुनिक शताब्दी में राजनीधिरु जगत 
और राजनीतिब अध्ययन क्षेत्र दोनो ही मे सीन परिवतेन हुए हैं। नये राष्ट्रो वा उदय 
हुआ है, पुरानों में परिवर्तन आए हैं और अनेक ऐसी समस्याएं उठ खडी हुई है जो राज- 
नीति शास्त्र कै विद्वानों तथा वर्तेमान रास्याओं की क्षमताओं को एक चुनौती है 7” ऐसी 
चुनोती का सामना करने की दामताओं वा शान राजनी प्िक सस्कृति की अवधारणा के 
आधार पर ही किया ना सबता है। उदाहरण के लिए, नये राष्ट्रो के ठदय ते यह प्रश्न 
प्रमुख बना दिए हैँ कि एक स्थायी राजनो तिक व्यवस्या वर निर्माण फंसे किया जाए ताकि 
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यह अपने अन्दर उठने वाली मांगों वा सफलतापूर्वक सामना भरने की सामर्च्य प्राप्त 
कर सके । राजनीतिक व्यवस्थाओं को तेजी से वदलती परिस्थितियों से अनुशूलित कैसे 
रखा जाए ? कुछ राष्ट्र सफ्ल तो गुछ असफल क्यों हो जाते हैं ? राष्ट्र विस प्रवार 
बदलते हैं ? विछ्त प्रकार वी राजनी तिक व्यवस्था को किस दिशा में विकसित किया जा 
सकता है ? उदाहरण वे लिए, हम यह जानना घाहते हैं कि भारठ और पाकिस्तान में 
राजनीतिक विकास वी दिशाएं अलग-बलग बयों हो गईं ? बगला देश भे सोड तन्‍्त्त जमने 
से पहले ही बयों उधड़ गया ? बर्मा में छोकतन्त्न को पुन स्थापित करने के लिए जनरल 
ने विन (अब राष्ट्रपति) द्वार यू-नू को दिया गया अवसर क्यों सफ्त नहीं हो सारा ? 
मेपाल में प्रभावी राजतम्त अभी क्यों दृढता से स्थापित है ? विषासशील देशों में राज- 
नीतिक दल, शासन सचालन के प्रभावी अभिवरण क्यो नही बन पाए हैं ?े बयो थ्रीलवा 
में हर आम चुनाव में सत्ताधारी दल पराजित हो जाता है जबकि भारत में ऐसा नहीं 
द्ोता है ? (श्रीलका में |90 तक सात आम घुनाव हो घुके हैं और हर चुनाव में 
सत्ताघारी दल पराजित हुआ है।) 

ऐसे ही प्रश्नों और समस्याओं के समाधान पर विचार करने के लिए राजनीतिक 
सस्कृति उपागम का उपयोग करके *राजनीतिक सस्कृति' से सम्बन्धित पटिवर्तनों के 
आधार पर स्पध्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाने लगा है। वर्बा का अभिमत 
है कि “किसी भी समाज को राजनीतिक सस्कृति मे उसके आनुप्रविक विषयासों की 
व्यवस्था, अभिव्यवत होने वाले प्रतीक और वे मूल्य जो कि उप्त स्पिति को परिभाषित 
करते हैं जिसमे राजनीतिक गतिविधियां द्वोती हैं, सब्निहिित होते हैं ।”” इस कारण, 
राजनीतिक सस्कृति को अवधारणा पर बल देने से अनेक प्रश्नों और राजनीतिक मुद्दो 
को समझना सम्भव है। वर्दा ने सास्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान देने के दो कारण माने 
हैं। पहला तो यह कि यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थाएं किसी राजनीतिक व्यवस्था ने 
ओपचारिक और धतौपचारिक पहलुओं के साथ ही राजनीतिक सहकृति के जटिल ताने- 
बाने का प्रतिनिधित्व करती है, तथापि अध्ययनकर्ता के पाप्त जो सीमित साधन उपलब्ध 
हैं उनके भाधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओ की सम्पूर्णता का एकवारगी ही अध्ययत नहीं 
किया जा सकता है। दूसरे यह कि किसी भी समाज की राजनीतिक सस्कृति वहा की राज- 
नीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू है।'” इस कारण, राजनी तिक सस्कृति की 
अवधारणा के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे पक्षों का अध्ययन किया 
जा सकता है जो सम्पूर्ण व्यवस्या के सचालन का विशेष रूप से स्पष्टीकरण दे सके | इस 
तरह, राजनीतिक स्स्कृति उपागम के द्वारा राजगीतिक व्यवस्थाओं के उन पहलुओ पर 
अध्ययन केन्द्रित किया जा सकता है जो सम्पूर्ण व्यवस्था के सचालन में मौलिक प्रभाव 
रफफते हैं | इस तरहू, इसकी उपयोगिता कई तथ्यो से स्पष्ट की जा सकती है। 

पीटर मर्कल मे अपती पुस्तक साइने कम्पेरेटिव पोलिटिश्स” मे राजनीतिक सस्क्ृति 


8ए८67 मर ैच्चड, अम्थेकत (0#क््फद्ाएर >ग6, सक्‍टए रत: पसणा, हाविकीधा 
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उपायम की अन्य अध्ययन उपागमो से अधिक लाभप्रदता मानी है! उसके अनुसार राज- 
व्रीतिक सस्कृति उपायम पर आधारित राजमीतिक अध्ययनों में विम्तलिखित गुण ना 
जाते हैं, अर्पात इस अध्ययन उपायम के छुछ ऐसे लाभ हैँ जो तुलनात्मक राजनीति के 
अन्य उपायमो में नहीं पाए जाते । पीटर मर्कल ने इस उपागम के तीन लाभो को 
मौलिक माना! है। सक्षेपर मे यह इरा प्रकार हैं--- 

(]) राजनीतिक सस्क्ृति का आानुभविक सत्यापन या जाच सम्भव है। इसका तात्पर्य 
पह है कि राजनीतिक सस्क्ृति के सकेतकों (06/08/0789) को कभी भी जाचा या परखा 
जा प्कता है। मर्काल की मान्यता है कि इस अवधारणा से सम्बन्धित आस्थाओ विश्वासो 
का माप और उस माप का आनुभविक सत्यापतत या परख करना सस्प्रव है। जबकि 
राजनीतिक व्यवस्था, सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक राजनीतिक विकास या राजनीतिक 
आधुतिकीकरण के सबे तकों को मापता था जाचना इतना सरल नही है । 

(2) राजनीतिक संस्कृति पर आधारित शोध से, लोकप्रिय व जनता की सत्ता), 
र्वतरतता या ममिज्ञान' को घारणाओं में एक कालावधि में आते वाले परिवततंनो को 
स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता हैं। मर्झल मानते है कि किसी देश की राजनीतिक 
सस्कृति आवश्यक रूप से कोई विशेष स्पायित्व वाली नहीं होती हैं। उसमें परियतंत' 
होते रहते हैं। इसकी भावी दिशा का सकेत होना सम्भव है। इससे सल्कृतियो और उप- 
सस्कृतियों के अन्तर भी स्पष्ठ हो जाते है। 

(3) इससे प्रति-राष्ट्रीय तुतताएजो अब तक मुख्यतया प्रकारात्मक (पापुण्बा।* 
(४॥५९४ ध्ग्ा)) भाधार पर की णाती रही थी वे मब तटस्थ (76077) और 
परिणाणात्मक (9०४४॥८४/४७) भाघार पर क्री जा सकती हैं। क्योकि राजनीतिक 
रासकृति के सकेतक मापनीयता (ए८४॥॥7३0॥:9) के योग्य होते है। 

(4) राजनीतिक सस्कृति विविध व पृषक-पुथक प्रत्ययों को राजनी तिक व्यवस्था की 
झषपनी दधारणा में एकीकृत करने फा अवसर प्रदान करती है। 

इन कारणों से पीटर मर्केल राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा पर आधारित 
अध्ययनों को अधिक ठीफ़ मानते हैं। 

एस पी० घर्मा ने अपनी पुस्तक मॉडनन पोलिडिकल घिपोरी* मे राजनीतिक सरक्ृषति 
की अवधारणा की आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के विकास में अत्यधिक व महत्वपूर्ण 
248/0 दे [ आस हम राजनीतिक सस्कृति के प्रत्यय के आधार पर किए गए 

अनेक गुण परिलक्षित होते है, जिनका हम सक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं! 
ग ४ गत्यात्मक ततस्हृुतिक इकाई के रूप में सम्पूर्ण राजनोतिक व्यवस्था पर स्यान 
3  , णा गए 408 एणापत्था इज्धंद्ता 8 2 
के प्रत्मप से राजनीतिक माय बाल * वर्मा का असियत्त है कि राजनीतिक सस्क्ृति 
में अध्ययन करने के लिए ध्यान पल पद बता कह 
बकधित हुआ है । इससे व्यक्ति के स्थान पर सॉ्पूर्ण 
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राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन का बेद्ध बता है। उनका बढ़ता है कि व्यवहारवादी 
श्राति के साप ही राजनीति विज्ञान के विद्वाना वा अध्ययन अधिकाधिर वैयवितर 
राजनीतिव व्यवहार पर बे[ड्वित होते लगा था और राजनीति विज्ञान तेजी से मनो- 
विज्ञान के साथ अभिज्ञानित होने लगा या। यहा तर वि व्यवस्था दृष्टिकाण के विगास 
के बाद भी राजनीतिक विश्वेषण एक घटना या एक निर्णय करों इकाई वे रूप में 
घ्यान व अध्ययन का वेड्र बता रहा था। यह इकाई निर्णयकर्ता, नेता, मतदाता या मत 
घारर के रूप में राजनीतिक विश्तेषण का केर्द्र बनी रही यो। किस्तु राजनीतिक 
सस्कृति ने प्रत्यय से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, अध्ययन विश्लेषण की इकाई बन गई। 

(लत) स्पष्टि और समप्टि उपायर्मों को सपुक्त शिया (0०प्रा00८० फ़ाट0० धाते 
प्रवटा० 899704८65)--राजनी तिक ससकृति दृष्टिकोष के इस बात पर बल देते पे, 
कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन व निरतरता की गत्पारमक्ताओं वा अध्ययन 
किया जाए, व्यप्टि और समब्टि अध्ययनों को मिलाना आवश्यक हो गया। इस प्रतार, 
राजनीतिक सस्कृति दृष्टिकोण, व्यध्टि और समध्टि उपागर्मो को सयुवत करने पर जोर 
देने के कारण राजनीति शास्त्र को और अधिक पूर्ण सामाजिक विशान बनाने मे सहायक 
रहा है। 

(ग) राजनीति शास्त्र का विषप क्षेत्र विह्तुत करने में सहायक (पतद9९४ ॥8९ 
ज्ा००९५४ 0 57030९078 ((6 5०09९ ०६ 9०॥0०3 $८६१०८)--राजनी तिक सल्तृति 
में, प्रमुदतया राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करना होता है। राजनीतिक 
समाजीकरण की प्रक्रियाओं मे न केवल राजनीतिक तत्त्त ही सम्मिलित रहते हैं, अपितु 
जीवन के अराजदीतिक आयाम, जैसे सामाजिक और आपिक प्राचच (ुआअथध) या 
तत्त्व भी सम्मिलित होते हैं। इस कारण, राजनीतिव सस्कृति उपागम ने राजनीति- 
शास्त्रिपों को उन घामाजिक और आर्थिक कारकों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित 
किया, जिनसे कसी देश को राजनीतिक सस्कृति का रूप निर्धारित होता है । 

(घ) व्यवहार के खुद्धेघथयत और अदिवेको नियामक्हों के अध्ययनों को समुषत किया 
(ए०्फ्रण76९0 धार 570, 0 ४704] 96 वराशा00क) तत्त्व 6 
७०४४५४०७:--राजनी तिक सस्कृति दृष्टिकोण ने व्यक्ितयों की क्रियाओं के बुद्धिसगत 
कारकों के' अध्ययतत के साथ ही साथ व्यवद्वार के अधिक गुप्त अविवेकी नियामर्कों के 
अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया है। अब राष्ट्रीय चरित्र का प्रत्यय, जो कुल मिलाकर 
अपने में स्यैत्तिक था, और नये पमाजों मे राजनीतिक व्यवहार को समझने में अधिक 
सहायक नहीं रहा या उसके स्थान पर राजनीतिक सस्कृत्ति की अवधारणा का उपयोगी 
प्रचलन हो गया । राजनीतिक सस्कृति दृष्टिकोण से इन समाजो म॑ राजनीतिक व्यवहार 
पर अधिक अच्छा प्रकाश डालना ही सम्भव नहीं हुआ, अपितु यह आनुभविक शोध के 
आधार पर करना सम्भव बना । 

(घ) राजनीतिक विकास को विभिम्तर दिशाओं के समझने में सहायक (८9९४व5 
प्च्नतेशडभवगह ह९ पैवलिल्ण तकल्‍जाणा$ ० एणााव्० वलथे०एणवणो-- 
राजनीतिक सस्कृति दृष्टिकोण ने यह समझने में भी सहायता की कि बर्यों विभिन्‍न राज- 
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नोतिक समाण राजनौतिक विकास की विभिन्‍न दिशाओं मे छाते लगे हैं ? इससे 
मह भी स्पष्ट हुआ कि क्यों राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक, आथिक और राजनीतिक 
बच्धनों से व्दी होने पर भी राजनीतिक पतन की और अग्रसर होने लगती हैं। 

उपरोवत विवेधन से यह्व रपष्ड हो जाता है कि राजनीतिक सस्क्ृति किसी देश के 
राजनीतिक विकास को विछ॒पित करने मे, कि क्यों कोई समाज लोकतान्त्रिक सस्थानो 
को भासाती से अपना लेता है और अन्य सम्ताज स्वेच्छाचारी विधियों या तरीको को 
अधिक सहूलियत वाले मानता है महत्त्वपूर्ण नियामक रहती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
राजनीतिक सस्क्ृति का उपागम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में बहुत उपयोगी है । 
यह राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से न समझ में आने वाले परिवर्ततों को भी समझाने 
को क्षमता ते युवत दृष्टिकोण है। यह राजनी तिक आाधुनिकीकरण के उपागम की कमियो 
वी पूछि करते वाला उपागम भी माता जा सकता है। 


राजनीतिक ससस्‍्कृति उपागम . एक आलोचनात्मक मूल्याकन (एणा/व्थ 

(०प्८ 8 990०3० है एच्राए३। #ए्ाव58॥) 

तुलनाध्मक यजनी ति के राजनीतिक सस्कृति उपागम के उपरोक्त विवेचन से यह 
नही समझ लेता है कि इस दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्याओ के बारे मे सब प्रकार 
के स्पष्टीकरण देवा सम्प्रव है। किन्तु इशसे राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मक शक्तियों 
को पहचानता सम्भव हुआ है। इसका अष्यपत हमे अनिवार्घत राजनीतिक समाजीकरण 
के अध्ययत की ओर ले जाता है। इसके द्वारा हम उन अनुभवों को जानने को ओर प्रवृत्त 
होते हैं जिनके द्वारा सजनीतिक घस्क्ृति एक पीढी से दूसरी पीदो को हस्ताम्तरित होती 
है। साय ही इस अवधारणा से हम उन परिस्पितियों का ज्ञान भी प्राप्त कर पाते हैं 
जिनके अन्तर्गत राजनीतिक सस्कृतिया परिवरतित होती है। इसके अध्ययन से हमे किसी 
राष्ट्र के राजती तिक विकास पर एक नया दृष्टिकोण मिलता है । 

किन्तु वर्दा ने राजनीतिक सस्कृति को अवधारणा से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने के 
प्रति सचेत करते हुए लिखा है कि “राजनीतिक जीवन के एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
पहलू पर ध्यान देना लाभदायक है, किन्तु यह राजनोतिक घटना के विश्लेषण और 
ध्यास्या का केवल समारम्भ ही है। यास्तव मे महत्त्वपूर्ण दात यह नही है कि हम राज- 
सीतिर सस्कृति का अध्ययत करें बल्कि यह है कि हम इसका अष्ययन कैसे करते. है. तथा: 
राजतोति के ज्ञान म अभिवृद्धि के लिए इसका प्रयोग कंसे करते हैं ?” वर्वा ने इस सबंध मे 
आये लिखा है कि “जव हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह राजनीतिक अन्त क्रिया और राज- 
दीतिक सस्थाओ के प्रतिरुपो के बारे मे विश्वासो को व्यवस्था की ओर सबेत करती है और 
यह बतलाती है कि राजनोतिक जगत में होने दाली घटनाओ के बारे मे लोगो के विश्वास 
बया हैं ? इस प्रकार यह राजनीतिक घटनाओ तथा उन घटनाओं की प्रतिक्रिया में लोगो 
के व्यवहार के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कडो का निर्माण करती है । यह इस बात का सकेत 
भी देती है कि लोग राजवीति में जो कुछ देखते हैँ उसके विरुद्ध कया मत्त प्रकट करते हैँ. 
ओर जो कुछ देखा है उसकी वे या व्यास्पा करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति 
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इस बात को नियमित करती है कि राजनीतिक जगत में शौन भया देखता है मौर उसशो 
मंसे व्याध्या करता है ?” वर्बा ने राजनीतिक सस्‍्तृति शी उपयोगिता मे बारे में यह 
प्रस्पाविद क्षिया है दि राजनीतिश सस्कृति और राजनीतिक विश्वाप्तों शा चनिष्ठता 
बा सम्दन्ध है। हम वर्बा के इस निष्कर्ष को स्वीकार बरते हुए इसको इस प्ररार 
संशोधित करता झंधिक उपयुकठ मानेंगे दि “राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता की 
विधिष्टता और राजनीतिक सस्कृति का अत्यधिक पतिध्ठता का सम्बन्ध है।" 

राजनीतिक सह्कृति गी अवधारणा के विरास से ही राजनीतिक स्पदस्याओं की 
वास्तविक प्रद्ृति, उनके अन्दर होने वाले विकाप्तों और इन विरासों को सम्भावित 
दिशाओं को समझने मे सहायता मिलने लगी है। हिनन्‍्तु राजनीतिक सल्तृति के भो इतने 
आयाम धर नियामक या परिवस्य॑ हैं हि इसरे आधार पर अध्ययन द तुलनाओं में विशेष 
सदर ता मौर सावधानी शरतने शी आवश्यक ता है अग्यपां यह अवधारणा भी राजनीति 
की गरयारमक्ठाओं को समझते में विशेष सहायक नहीं होगी। राजनीतिक स्यवह्र 
इतना जटिल होता है मौर इतने अधिक प्रभावों से नियमित होता है कि इसको घामान्य 
ढंग से ही समप्ता जा सकता है। अत, राजनीतिक संस्कृति उपागम पे यह अपेज्ञा रपता 
कि यह राजनीति का कोई सामान्य पिद्धान्त बनाने की अवस्था में पहुचा देगा, एक 
आहयम्तिक (८४7७४८) निष्कर्ष होगा। ऐसा निष्कर्ष सही नहीं हो सरता । राजनीतिक 
सस्हृति की अवधारणा ने राजनी तिर ब्यवस्याओं के अर्शो व सम्पूर्थ ता, दोनों पर स्याव 
केन्द्रित करने के उपकरण ध्दात करके, राजनीतिक समझ व राजनीतिक विकारों को 
समझने में पर्याप्त सहायता बी है । 


4 ठुलनात्मक राजनीति का मावर्॑वादी-लेनिनवादो उपागम 
(७७४५5 ॥.६४७ाडा #2070%एपत (४ ८0 ७९७२ #७॥४६ ?0009) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया और अशीका में अनेहों देशों का साम्राज्यवादी चुत 
से मुबव होकर स्वत॒त्न राज्यों के रुप मे उदय, राजनीति विज्ञान के विद्वानों लिए एक 
तरफ तो क्रातिकारी विकाप्त यां, क्योकि उनके द्वारा प्रस्थापित पिद्धास्तों को जाव व 
परण के लिए पाश्वात्य देशों से मिन्द राजनीतिक वातावरण पहली बार प्रस्तुत होने 
लगा था। दूसरी तरफ, उनके लिए नये देशों म होने वाले राजनोतिक उपल-्युबंस, 
जिनका न कोई कम था और न ही कोई निश्चित दिया या प्रतिमात, ने अनेड़ चुनौतियां 
प्रस्तुत कर दीं जिनका उन्हे सामना करना था। इन नये राज्यों वो राजनीतियों और 
राजनीतिक ब्यवल्याओं में राजनीतिक सरचनाओ द्वारा विशेष चुनोविया ही अस्युत नहीं 
हुईं, डिन्तु इन देशों में राजनीठिक प्रर्चियाओ ने अनिवा्यंत शोघ-उपकरणो द प्रत्ययी 
ढाचो मे परिवतेव आवश्यक बना दिए। परम्परागत राजनीति विज्ञान को मान्यताएं, 
अध्ययन विधिया ठथा प्रत्ययी ढाचे और अध्ययन दृष्टिकोण, जो दो विश्वयुद्धों के दीच के 
काल म्‌ हुए विकासों के कारण दहुत कुछ निरधंक से बन गए ये, अब नय राज्यो मे बहुत 
तेजी से होने वाले आिक, सामाजिक ओर राजनीतिक विकासो के कारण, पूरी तरह 
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बेकार बन गये । 

पश्चिमी देशो के राजनी तिशास््रियो, मुख्यतया अमरीकन राजनी तिशा स्त्रियों, मे नए 
राज्यो द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को नए अव॒प्तर समझकर, इन्हें समझने व इत देशों में होने 
बाले राजनीतिक विकासो को समझने के लिए, नए अध्ययन दृध्टिकोर्णों दया सवीह 
प्रत्ययों का सूजन व प्रयाय आरम्भ कर दिया था। राजनीति विज्ञान मे परिवर्तन को 
सामान्य धारा में 950 के दशक में ध्यवस्या सिद्धान्तवादियों (5/४८० ८०750 का 
प्रभाव अपने चरमोत्कर्प पर या। राजनीति-पास्त्र भें इसी समय तुलतात्मक राजनीति, 
एक उप-अनुश/सन के रूप में अधिक बल पकड रही थी, क्योकि परम्परागत राजनीतिक 
विज्ञान को 'नबीन पुग' में प्रदेश दिलाने म इस उप-अनुशान की उपयोगिता बहुत स्पष्ट 
भजर भाते लगी थी। विविधता वाले नए राज्यो के उदय ने तुलनात्मक राजनीति के 
विद्वानों को तो स्वर्ण अवसर प्रदात कर दिपा पा। अब तुलना के लिए विविध राज- 
मौलिक ब्यवस्पामो से कही अधिक विभिन्‍न राजनीतिक सस्कृतियों, सरचनाओं और 
प्रक्रियाओं के उदाहरण व आकठे श्रस्तुत हो यए थे । इस कारण, तुलनात्मक राजनीति 
अध्ययनों में नए प्रत्ययो, परिष्कृत प्रविधियों और नयेन्तये उपागमों का प्रचलन बटने 
लगा। इन सब अध्ययन दुष्टिकाणों का एक ही उद्देश्य था कि राजनोविक व्यवस्या के 
बारे में काई ऐसा सिद्धान्त या ऐसे सिद्धान्त निर्मित किए जा सर्के जो हर राजनीतिक 
घटनाक्रम वा नहों तो कम स्ते जम प्रमुख व आत्तिकारी परिवर्तनो को समझाने की क्षमता 
से युयत हों। इस सम्बन्ध में हम पिछले वध्याय कोर इस अध्याय मे अनेब उपागमों का 
विवेचन ओर मूल्याकम कर चूके हैं। इत सभी उपागमों में हमते यह पाया है क्ियह्‌ 
सब, तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययनों में नए-नए प्रत्ययों का प्रयोग करके, राजनीतिक 
व्यवहाद या यो कहे ता मधिक उपचुक्त होगा, कि राजनीतिक बअस्तव्यस्तता व उपल- 
पुयत्ञ के बारे में सामान्यीकरण या सीमित स्तर पर सिद्धास्त निर्माण का लक्ष्य रखते रहे 
है फिन्‍्तु तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के इन सब उपागमों से एक सामान्य घारा 
यह प्राई गई कि इनमे माकवादो-लेनिनदादी दृष्टिकोण से राजनीतिक उपल-पुयल को 
खमझने या समझाने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया था। इस कयन से यह 
सात्पयं नहीं है कि पारचात्य जगत के राजनोतिशास्वियों ने साक्संबादी-लेतितवाद की 
अवहेलना को यो । वास्तव मे, रूस के 'मुपर-परावर के रूप मे उदय तया साम्यवाद के 
पूर्दी यूरोप के राज्यों, चोन द वियतनाम म स्थापित होने से, इनका ध्यात साम्यवाद को 
तरफ अधिकाधिक झारपित किया कौर गहततम अध्ययन भी इस सम्बन्ध मे किए गए। 
किन्‍्तु राजनीतिक न्यवस्याओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण व उपकरण 
के रूप मे माउ॒संदादी-लेनिनवादी दिचारबध का प्रयोग नहीं किया गया। साम्यवाद के 
विल्तार बे प्रसार वे बइते हुए प्रभाव से राजनोतिशास््रियों ने माकसंवादी-लेनिसबादी 
प्ररिप्रे क्षय के दारा राजनो तिक सामान्‍्यीकरथ करते को सम्मावनाओं की तरफ ध्यान देना 


शुरू क्या । इस अध्याय के केय भाग भे हम सुसनात्मक राजनीति मे इसो परिप्रेंदय के 
सवध में बिचार करेंगे) 
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माक्सवादी-लेनिनवादी उपायम की प्रावश्यकता (6 ]र८८छआ| शी 

$[राओन,टा750 89900) 

मा वादी-लेनिनवारी उपागम का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के विभिन 
उपागमों वे विकत्प के रूप में प्रयोग, अधिक आवर्षक अभी हाल ही के दशकों में हुए 
है। इस कारण, हू प्रश्त उठता है कि मावस वादी-लेनिनवादी उपागम को विदल्प बे रुप 
में बिन परिस्थितियों और किन कारणों से प्रयोग में लिया जाने लगा है? पारचाय 
जगत में राजनी तिशास्त्रियों ने एवं के बाद दूसरे प्रत्यय शा उपयोग व रबे नवीन राज- 
नोतिक ययायें को समझने का प्रयाप्त किया है। राजनीतिक व्यवत्त्या दृष्टिकोण से 
चलकर, राजनीतिक सरकृृति वे आधार पर तुलनाएं करके सामास्यीकरणों सक पहुचने 
का सफर, कम से दम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनों में तो ब रीव-क रीब पचास वर्षे 
का हो गया है। ध्यवहारवादी व्रान्ति ने भी इसमे अपना योगदान दिया। विल्तु इत सदे 
प्रयत्तों के बावजूद तुलनात्मक राजनीति सिद्धान्त निर्माण को ओर ग्रहुत भागे नहीं बड़े 
पाई थी। तुलतात्मक अध्ययनों को लेकर इकाई सम्बन्धी कई विवाद घले, अध्ययनों थे 
गयै-नये प्रत्यपो का प्रचलन व प्रयोग हुआ पर इन सबका परिणाम राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के बारे में हमारी राजनीतिक समझ्न को बढ़ाने में एक सीमा से आगे प्ह्ायक 
सही हुआ। 

पाश्चात्य जगत के घोटी के राजनीतिशास्त्रियों मे विकासशील राम्पों में होने वाले 
राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकोकरण भौर राजनौतिक सस्कृति सम्बन्धी 
प्रिवर्ततों पर गहनतम अध्ययन किए जिठकी चर्चा हम इस अध्याय में कर चुके हैं। एन 
अध्ययनों से झांकड़ो का अम्बार लग गया। तुलता को विधियों का परिष्करण हो गया । 
तथा नई-तई प्रविधियां, प्रत्यय, अध्ययन दृष्टिकोण भौए तुलना के नाएं आयाम व 
अवधारणाएं व प्रस्पापनाएं स्थापित होने सी । टदिद्धान्तों को दृष्टि से आसमान में ही 
उड़ने वाली बातें होने लगीं भौर हर विद्वान रो यही सम्भावना लगती रही कि राजनीति 
का महात छिद्धान्त (87200 (0९०7५ ०६ 90८७) बस "कोने वाले मोड' पर ही है। गोध 
की तकतीरी भारीकियां इतनी बढ़ गईं कि प्रध्ययत और भी अधिक वेशोनिक व॑ 
व्यवस्पित वन गए। इन मध्ययनों को अस्तत, परिणाम की दृष्टि से देखा जाय हो 
विकासशीक्ष देशों की राजनीदियों को समझने में इनते बहुत अन्तरदृष्टि बढ़ी । इन देगों 
की राजनीतिक व्यवस्पाओं कौ नस-मस को घीरफाड करके देख लिया परन्तु राजनीति 
का कोई सामान्य धिद्धान्त नहीं वन पाया। सब झुछ विधारकों ने, जिनमे स्टेफेत 
बलाकंएन प्रमुण हैं, इस बात पर ध्यान दिया कि, गया सोवियत रूस का 'विकास सिडात' 
अर्थात मायसंवादी-लेनितवादी परिप्रेषय तुलनात्मक विश्तेषण का थैकहिपिक ढांचा 
((श्गाटश070 बन सकता ई हैं झया इस उपागम का प्रयोग करके तुलनात्मक अध्ययत 
करने पर किसी प्रकार के सामान्यीकरण तक पहुंचने की सम्भावन! है? इर्हीं प्रानों से 
प्रेरित होकर इस नए अध्ययव दृष्टिकोण पर ध्यान केम्द्रित किया जाने छगा। इस नए 
दृष्टिकोण की झावश्यकता का सामान्य विवेचन यह स्पष्ट करता है कि मावसेवादी- 
लेनिनबादी उपायम की मावश्यकता मोटे रूप से तीद झारणों से महदूत की गई। इसको 
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अपर हम यो कहें तो अधिक उपयुवद रहेगा कि इन तोन कारथों से तुलनामक राज- 
नौतिक सध्ययतों में किसी ऐसे वेकत्पिस टाचे वो तलाश हाने लगी जा राजनोति 
धामान्य सिद्धान्ठ निर्माण में सहायक हो। इस खोज में मावर्सवादी-लेनिनवादी छाचा 
हेता विकल्प दिकाई दिया और इस कारण, इसके प्रयोग का प्रचलन घटा॥ दस नये 
अध्ययन उपागम के प्रदतत व प्रयोग के लिए उत्तरदायी वारपों में तीन भरमुख मान जा 
सकते हैं। सक्षेपर में यह इस प्रकार हैं-- (८ ) तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत के पारचा ये 
परिप्रेक्यों कौ राजनीति का सामान्य सिद्धान्त प्रस्तुत करते म असफलता | (ख)पाश्चाय 
विश्ासवादी विश्लेषण का प्रत्ययी पतन । (ग) पारचात्य द्वाचे द्वारा किए गए तुलना मर 
अध्ययनों द्वारा नयें राज्यों की राजनीनियों का सतोपजनक स्पप्टोकरण दन थे 
अधफ्षापता । 

(क) माकठ वादी लेनिग्वादी दृध्टिकोप के समर्थकों ते द्वारा पह स्वीकार जिया 
छाता है कि पाश्वाह्प जगत के राजनीतिशास्त्रियों ने अत्यधिक परिप्कृत्त सेद्धाल्लिक्र 
रघनाएं की हैं ठपा पद्धतियों की दृष्टि से वे बहुत आय बढ़ गए हैं। परास्वात्प लगते के 
विद्वातों में तुलनात्मक राजनीविक अध्ययतों का इतना सुब्यवस्यित, खुनिश्चित और 
बुज्ञानिक बना लिया है कि घटना विश्येप के बारे म (घंटना के घटने के' बाद) सब 
पहलुओों पर प्रकाश डालना सम्भव हो यया। किल्‍्नु इन अध्ययर्तों स यह विद्वान इससे 
आगे नहीं बढ़ पाए। यह राजनीति का सामान्य सिद्धान्त नहों दता पाएं। मावसंबादी- 
लेतिनदादी दृष्टिकोप के समयंकों से इस प्रवृत्ति को लेकर इन पर यह खुला आराप भो 
लगाया हि अव तुलतात्मक अध्ययन इतने विश्विप्ट कौर व्यक्तिदादी हो गए कि राज- 
नीतिक ब्यवस्पा का सदर्भ ही छूड-सा गया है। उदाहरण के लिए यह कहा गया कि 
अध्ययतों को बढ़तो हुईं बारोडी यहा ठरु पहुच गई है झि लोगों बा पेड विध्येप तो दिखाई 
दे रहा पा पर इन पेड़ों से मिलकर दता जगल दृष्टि से ओप्नल हो यया। मावर्ंबादो- 
लेडिनवादी दृष्टिकोण के पक्षपर कहते लगे कि अपने परिष्कृत, परिशुद्ध और नवोत 
उपक्रप्ों सौर प्रधिधियों से सुस्त होकर पश्चिमी लेवक राजनीतिक ध्यवस्या रूुप्री जगत 
थी एक स्पा या सस्पा के पहलू विशेष-रूपी वेड़ में लगी बोमारी रो पूरो तोरदोन में 
खा गए पर सम्पूर्ण राश्तीतिक व्यदस्धा-रपी जगत में सगो आप से वेधवर रहे । दे यह 
भूत गए कि एस प्रेडकी बोसाटी झा इलाज़ था बोगारी के रारपों को श्ोह्दोव 
उस समय देगार जाएगी जब इस जगत में लगो आग के फैलाव से यह पेड भौ भष्म हा 
जाएगा । 

विछले उपायमों के म्रृह्यांकनों मे हम देख घुडे हैं कि वास्तव में विविध उशायमों, 
प्रत्ययों व प्रविधियों का प्रयोग झरडे राजनीतिश ब्यवस्थाओं की इकाइयों पर घ्यात 
केश्दित तो होठा रहा पर सम्पूर्ण राजवीतिश म्यवस्था को एफ तरह से आचों से आाजन 
कर दिया गया | इससे विशासशीत राज्यों में तेजो से होने बाले परिवर्तनों ने, सोमित 
वैमाने कक द्त अध्ययर्तों को, ध्यवस्थाओं में लगो परिवर्दन-रप्री काम ने अपनी सपेट म 
सेशर निएयंशशर दिया । उदाहरप के दिए, एश शोघरता, पाढिन्‍्ठान मे ब्यवस्याविका 


च्द 


का अघ्ययत कर रहा था तप्ी वहा ठानाशाही की स्पापता ने व्यवस्पापिका और उतसे 
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सम्ब+ध्त अध्ययन की उपयोगिता को ही समाप्त दर दिया। 

(ख) माढ्संवादी-लेनिनवादी उपागम ते समयंदड़ पश्चिमी विद्वार्नोंद्वारा दिए गए 
लुलनात्मक अध्ययनों मे प्रयुकत किए जाने दाले प्रत्यर्यों गो। लेकर उन पर गहरा बारोप 
संगाते हैं। उनका कहना है कि पश्चिम वे विकासवादी विश्लेदर्शों का प्रत्ययों पतन हो 
गया है। प्रत्ययी पतन पे उनका तात्पयं है कि हर शोयश््ता, जिन प्रत्ययों का प्रयोग 
करता है उनको उस्ते पुत परिभाषित करना होता है। हम तुलनात्मक पद्धति सम्बन्धी 
विवेचन (अध्याय पा] मे देख घुके हैं वि प्रत्ययों ने अर्थ पर इस भिन्‍्तता के कारण 
हर शोधकर्ता की भाषा (प्ररययी ) विशिष्ट बन गई और स्पिति यह भरा गई कि परिचिमी 
जपत में शोध के विभिन्‍न चरणों मे एक अनिवायं घरण “प्रत्य्यों की परिप्ापा करता! 
(५०७७॥४0॥ 0 ९०४०८७४७) बन गया । उदाहरण बे लिए, “राजनीतिक व्यवस्पा' जे्ता 
व्यापक प्रत्यय तक असहमति का छिझार बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पर्चाहय 
राजनीतिक अध्ययनों का विधार्षी अगर दस्त वर्ष तक के इतिहास गो उठाकर देखे तो 
प्रत्ययों की दृष्टि से उसको मौश्षिक हो नही आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगे। इसका 
परिणाम यह टूमा कि हर शोधकर्ता, ऋर्य फोधगर्ता गो उपलब्धियों का हब तक साथ 
नही उठा सकता जब तक कि दोनों ने अपनी शोध मे प्रयुवत प्रत्यर्यों की एक द्वी परिभाषा 
नही ली हो । अत पाश्वात्य विकासवादी विश्लेषणों ने प्रत्ययी पतन से ऐस उप्राणम की 
आवश्यकता महसूस की जाने सगी जिसमे प्रत्यपी क्रमिक्ता ((०0०४०(७७॥ (०॥॥80॥9) 
व अनुरूपता हो ! माकप्वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण मे प्रयुबत होने थाले प्रयर्यों रे बारे 
मे ऐसा कहा गया है कि उनमे इस प्रकार के पतन का अभाव है। 

(गे) इस दृष्टिकोण के समरयंकों का कहता है कि पश्चिमी सेसकों मे जिन उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिए मए-मए अध्ययन उपागमों का प्रयोग किया मे उसी उद्देश्य में ही 
अप्तफल रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित तुननात्मक अध्ययनों बे उपागम नए राज्यों की 
राजनीतियो का सतोपषजनक स्पष्टीकरण देने म असफ्ल रहे हैं। इस लिए, ऐसे उपायों 
के उपयोग को निरथंकता स्वय सिद हो गई। इससे यह अर्थ नही निकालना है कि पश्चिमी 
राजशास्त्ियों के प्रयल असफल रहे या वे कुछ नही १र पाए। सत्य तो यह है कि इतने 
कमर समय में इतना कुछ करने का उनका प्रयत्न इसलिए असफ्ल नहीं हुआ कि उनको 
शोघ-प्रक्रिया मे कोई कमी नही यो, अपितु विकासशोल देशों को राजनी तिक व्यवस्याओं 
में परिवर्ततों की गति इतनी तेज है कि उनके प्रयत्न असफल नहीं तो कम से कम उतने 
सफ़्ल नही हो सके जितने होने चाहिए ये। मावसंवादी-लेनिवयादी दृष्टिकोण के 
प्रतिपादक यही मारोप उन पर लगाते हैं कि गलत इकाई से आरम्भ किया गया अध्ययन 
सह्दो परिणामों तक तो केवल कोई आश्चयंजनक अकस्मात हो तभी पहुचा सकता है। 
अत सही ढंग से हो नही, सही इकाई से अध्ययन का आरम्भ कर तुलना करना ही उचित 
स्पष्टीकरण देने की अवस्था मे पहुचा सकता है। 

उपरोबत कारणो से पाश्चात्य जयत के विद्वानों ने ऐसे दृष्टिकोण को श्ोज आरम्भ 
की जिससे विकासशील देशों की राजदीतियों के मोटे घटनाक्रमों और विकास की 
दिशाओं तथा प्रतिमानों को समझने मे सहायता मिले । मुख्य रूप से तुलनात्मक विश्लेषण 
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के ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस कौ जाने लगी जो उपरोक्त आलोचनाओ से 
मुक्त हो तथा जिम्मे निम्नलिखित गुण विद्यमात हो -- 
(+]) राजनीति का सामान्य छिद्धान्त बताते में सहायक हो । 
(८) जिसमे प्रत्ययो स्पष्टता, क्मिकता, स्थायित्व और अवुरूपता हो !ः 
(ग) जिम्तमे, अर्घाति जिसके आधार पर किए गए तुलनात्मक विश्लेषषों मे ऐतिहासिक 
स्थायित्व हो । 
(ध) जो विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओ पर विश्लेप हुप से लागू हो 
तथा उनमे होने वाले परिवतनो के बारे मे दिशात्मर सकेत दे सबे । 
माजसंबांदी लेनिनवादी परिप्रेंध्य को इस प्रकार के उद्देश्यों की उपलब्धि मे सहायक 
माता यया है। इसके समयथेक, जिनकी पश्चिमी जगत मे अब कमी नहीं है, यह मानते हैं 
कि असम्मव को सम्भव बनाने का प्रयास निरर्थक है। उदाहरण के लिए भारत दे विसी 
राज्य की एक या कुछ ग्राम पचायतों का व्यापकतम अध्ययन उस राज्य वी पचायत 
व्यजस्था  यारे में बहुत ही अधिव सीमित स्पष्टीकरण दे पाएगा और यह सीमित 
स्पष्टीपरण समय की सीमाओ से इतना आजद्ध द्वोगा कि कुछ सप्तय बाद इराबी उप- 
योषिता बेबल सेद्धान्तिक या पुस्तवीय रह जाएगी । अगर इसी उदाहरण भो और आगे 
गढ़ाया जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के गायों की पचायत व्यवस्था पे 
बारे मे किए गए अध्यपनो के सारे निव्कर्प इस बात से समाप्त या निरथंय हो गए वि 
५३ जनवरी 966 हे राजस्थान में माज तक (977) पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं । 
इससे माक्मयादी लैनितयादी दृष्टिकोण के समयंको की इस दलौल को बल मिलता है विः 
राजनीतिक सस्या विशद्येप की बीमारी वे स्थान पर इस सदर और बीमारी के उन बाहरी 
नियामको पर घ्यात देना अधिक उपयोगी होया जिनसे यह उत्पन्न, प्रभावित ओर बढ़ 
रही है। इस तरह मावसेबादी लनिनवादी दृष्टिकोण अपने आपको एक ययार्थवादी 
विश्तेषण प्रयत्न के रूप में स्थापित गरन वा प्रयास करता हुआ कहां जा सकता है । 


माक्सवादी-लेनिनवादी घारणा का अर्थ व सिद्धान्त (रकरढ शट्याए8 आए 
बु॥४७५ ७ (55६05 ए६८5७८०८४0) 
मावस॑वादी-लेनिनवादी अध्ययन का दुष्टिकोण नया नहीं है. किन्तु तुलनात्मक राज- 
नीतिक विश्तेषणों में इसका उपयोग जब ही होने लगा है। अत इस दृष्टिकोण का अथे 
प्मह्मकर ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे इस दृष्टिकोण की उपयोगिता समझी 
जा सकती है। मार वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोगकर्ता/निम्नलिखित माम्यताए 
रखते हैं। इन मान्यताओं के विवेवन के आधार पर इसका अप समझता सरल होगा, 

/ इसलिए इनका उल्लेख करना आवश्यक है--(क) माकसंवादी लेनिनवादी शज्य की. 
ओपचारिक सरचनाओं को बहुत कम महत्त्व देते हैं। (८) इनकी मान्यता है कि विदास- 
शींल राज्यी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं की माक्सवादी लैनितवादियों की राज्य- 
शत, दंगे और बयोगिवोसरण वी घारणाओं से अधिक अनुबूलता है। (ग ) इनवी 
माश्यता है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण का अपनाना __ 
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आवश्यत है। (प) इतरी अपनी अवधारणाएं, मान्यताए और प्रदिधियां हैं। (च) यही 
विशेष प्रकार के युद्धों के इजाय सामान्य सवाल उठाते हैं ओर उनके सामा-यय उत्तर ही। 
देने वा प्रयास ररते हैं । ० 

(₹) इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों बी मा यता है कि राजनी तिक स्यवस्यार्तों में और 
चारिर सस्याओं और सरघनताओं का होना आवश्यक है, बयोंदि इनहे साध्यम से राज- 
नौतिक प्रक्रियाओं गो क्राघार तथा दिशा मिसती है। रिन्‍्तु इसकों सब दुछ नहीं मान 
लेना घाहिएं। इस सर्ध में सावसंदादी-लेविनदादी दृध्टिकोण खन्य उपागर्मों से भिन्न नहीं 
हैं। ध्यवहवा रवाद मे उदय और प्रचलन के बाद औरचारिक सरघनताटपक व्यवत्थाओं को 
पाशचात्य तुलनारमत विश्लेषणों में भी विशेष स्पाव नहीं दिया जाता है। अत भागये« 
दादी-सेनिनवादी आधार पर किए गए सुप्तनाहमक न्यप्ययन वास्तविक राजनीतिक 
प्रक्रियाओं से अधिर सम्बद हैं। 

(८) एस दृष्टिकोण मे सर्वाधिक महत्व का तत्त्व यह है कि विजासणील राग्पों री 
समस्याएं मागउ वादी-लेनिनवादी उपागम के आधाए पर ही समझती जा सकती हैं, बर्योकि 
इनवी राज्य शवित, वर्ग तया उद्योगों गी धारणा, विभाप्शील राज्यों मे इनसे सम्ब- 
नर्घित घारणाओं से बहुत मेल खाती है। एस प्रत्ययों अनुरूसता मे कारण, साम्यवादी 
विचारधारा में जिन प्रत्पयों का प्रचलन है, बसे ही समात अर्पी प्ररषय विगासशील १०३) 
में भी पाये जाते हैं। इनके अर्थ विकसित राज्यों के प्रत्य्ों के अनुषर्पर अर्थ रप ही ना 
सबते हैं। बयोंकि राजनीतिक सरकृति मे महत्त्वपूर्ण अम्तर यह समानता नहीं गाते हे 
हैं। उदाहरण के लिए, लोकतवष का अप विद्ासणीस राज्यों व मागस वादी-लेनितवादी 
विचारधारा वाले राज्यों मे अधिक साम्यवा रखता है। इतनी साम्यता उदार लोकतत्नों 
मे लोक्तत्न बी घारणा से नहीं है। पच्धपि वतमान सदर्भ में यह उल्लेघ करना उपयुक्त 
गद्दी है फिर भी अनेक विद्वान यह मानते हैं कि अधिकांश विकासशील राग्यपों मे सोरतन्न 
असफल ही इसलिए रहा है, गयों कि इसको उदार लोकतत्ों वाले अर्थ में अपना लिया गया 
था णो उस प्रश्र की विद्येष राजनीतिक सस्कृति के अभाव मे असफ्ल ही होता। भारत 
के सविधान मे किया गया 42वा सशोधन शायद भारतीय स्ोक्तत्न को सही परिप्रेष्य मे 
रखने का ही प्रयास है। 

(ग) माक्संवादी-लेनितवादी दृष्टिकोग में अत शास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण निहित 
है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक विजानों को स्वायत्त मनुशासनों के रूप में रखने 
से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न, राजनीति शास्त्र, बर्थ शास्त्र, समाजशास्त्र और मतो विज्ञात के 
पुयक पृथक शंद्षणिक स्टूलों (६003) के दीच विभवत होकर रह जाते हैं। इसे सम- 
स्थाओं के समाधान नह हत्ते, प्रश्नो के स्पष्टीकरण नहीं आते, अपितु इससे समस्याएं 
शज्षिपिक्षफ्पाप्तोनोफत्तपार रहाजासो है।'नतता भाइसबादाग्लोगिनयादी दृध्टिकोण समध्र' 
दुध्दि से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को देखकर समझने के प्रयास पर बल देता है | 

(घ) माक्सवादी लेनितवाद हर नई समस्या के समाधानात्मक अध्ययन के लिए नये- 
नये प्रत्ययी दाचे सूजित नही करता है। पाश्चात्य तुतनात्मव विश्ववर्णों म अधिव शत 
यही पाया यदा है कि कोई ग्रत्यय किसी घटना विशेष से सम्बन्धित अध्ययन में सहायक 
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नह्दी है तो उसको छोडरर उसने स्यात पर पया प्रस्यय बना लिया जाता है। इससे अम 
उत्पन्न हो णादा है। प्रत्ययी एयवा समाप्त हो जाती है । ऐसी स्थिति से बचने बे' लिए 
मास ादी लेनिमवादी उपायम भें बपनी स्थिरतायुवत अवधारणाए और प्रविधियां प्रयुक्त 
बरते वी व्यवस्था वी गई है। 

(घ) इस उपागम मे ध्यप्दि बे स्थान पर समष्टि स्तर वो इबाई के लिए घुनना उप 
युक्त ठहराया है। इतयी मा यता है कि व्यप्टि-स्तर पर जिए गए अनेक अध्ययनों गो 
जोडगर सामास्मीक रण मरने या प्रयास विफल हो जाता है। हर पेश में राजनी तिन' व्यव- 
द्वार इतने अधिय परिवह्यों से प्रभावित रहता है कि बिसी भी व्यष्टि अध्ययन में घोई 
परिवर्य छद जाएगा और किसी अध्ययन में पोई गया परियत्यें भ्षा जाएगा। इससिए 
यह सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था यो इकाई या सदर्भ मानवर उसवी प्रक्रियाःमक अभि- 
व्यक्तियों को समझते या प्रयास प रते हैं। 

उपरोक्त बातों से मानसंयादी लेनिनवादी उपागम का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह 
उप्राय्रम कई बातो में पाश्वात्य उपागमों डी तरह है किन्तु इनमे कुछ मोलिक अख्तर 
भी हैं। अगर पहले दिया गया उदाहरण दोहराए तो यो महा जा सकता है ि यहू जगल 
में जगी आग पर ध्यान के खिद्ित बरने शी यात एरता है। एक एक पेड मी गीगारी की 
चिता मही बरता है। इसका यह अर्थ नहो वि' यह ब्यतितगतता बे प्रतियूुल है था पेड की 
बीमारी से आप भूदने वी सिफारिश बरता है। इसका अर्थ यही है दि राय समस्याओं 

_ो एक सा नही साना जा सकता । पुछ प्रायर्मिकताए तो निए्सित रहती है वेवस उनमे 
अभिजात भोर पहचान को आवश्यप ता होती है। मास वादी-छे नितदादी उपागभ मे दस 
अये के बाद हम राक्षेप में मास्संवाद और लेनिनयाद के सिद्धा'हो का विवेबन करमा 
उपयुक्त शमझते हैं। 

माकसंवाद और लेनियवाद के प्िद्धा तो वा विस्तृत वियेचन तो यहूं अप्रास गिन' होगा 
इशालिए यहा पर केवल उनने शिड्धान्ती की आधारभूत मान्यताओं वा उल्लेष् करना 
पर्षाप्त होगा । सक्षेप्र में यह मो्यताएं इस प्रजा है- यहू मान्यताएं इस अर है -- (+) सामाजिक जीयन मे णक्षति 
मे आधिक पहुलू की संवोच्चता, ( काल गा स्व) एजित से सम्पतल ये जाय, 
प्रभुव्व, और (ग) राजनीतिव शवित्‌ का भागिय शक्ति के मधीन होना। | ०. 
“7 (#) मावसंवादी-लेनिनवादी यह मानते हैं निः सागाजिर जेविन में शनित के आधिव 
पहलू की सर्वोपरिता दी महत्त्वपूर्ण होत्ती है। इरासे मगुष्य या सम्पूर्ण जीयन संचालित 
होता हैं, तपा जिस वर्ग वे हाथ मे आधिक शकित होती है वह वर्ग अन्य वर्गों पर आधि- 
पत्य जमाबर उन्हें अपने लिए बाय बरतने पो बाध्य बरता है। यह अवस्था पर्ग सपप थे 
शोषण या आधार बगती है। अत साक्संवादी पाश्चात्य समाज यो भाति आधिक शर्वित 
पर झुछ व्यपितयों प। वियतण स्वोकार नही करते हैं। उनके अनुसार यह शवित 

(आधिक) सबसे द्वाय मे रहनी चाहिए जिससे य्म-्सपप, शोषण इत्पादि की परितिवि- 
तिया उत्पन्न नही हो 

(छा) माकसंबादियों का बहना है वि आधिक शत्ति की सवोपरदिता का तसधग्त 
परिणाम आधित शक्तियुकत यर्ग का प्रभु फी अवस्था में होना है। यह राजनीतिक 
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शक्ति की गोणता का मूचक है। अत व्यवहार में राजवीतिक शक्ित भ्रभुतादुक्‍्त नहीं 
रहती। व्यवहार में सम्पूर्ण समाज आधिक शहित के निदेशन से चलने मे लिए बाध्य 
हो जाता है और अधिक शजित सम्पूर्ण समाज पर छाई रहती है। 

(ग) आर्थिक शजित भी सर्वोपरिता तथा समाज में इससे सम्पन्न वर्ग रा प्रमुत्द, 
राजनीतिक शबित को भी इसके अधीन बता देता है। समाज में विद्यमान सप्री सस्याए, 
आधिव शवित के समक्ष नतमस्तर रहती हैं। अत हुसनार्मद विश्तेषण राजनीतिग 
शबित के आधार पर आधारित बरने के साप ही साथ आपिह शडित गौ सरघता गो 
ध्यात में रखकर किया जाना चाहिए । उनेरे अनुसार, उत्पादन और वितरण के साधनों 
पर दिसरा स्वामित्व है, सम्पत्ति का दिस प्रवार समाज में वितरण है, यह गाते राज- 
नीतिक व्यवस्था गी वास्तविक प्रति की निर्षारव होती हैं। इसलिए, तुलनाएमक राज- 
नीति वास्तव में पयायंदादी तभी इन सकती है जब श्ित के आयपिं पहलू को घ्यान 
में रणा जाए। 

मावसंवादी-ले निनवाद मे अनेग सिद्धान्त इस सदमे मे प्रासंगिक नहीं होने गे सारण 
उनका मे यहाँ कोई उल्लेख जिया जा रहा है और ने ही उतका विवेवन दिया जा रहा 
है। हमारा यहां सीमित उद्देश्य, माजसं वादी-से नितवादी दृष्टिकाण से तुसनात्मक अध्य- 
मन करके निष्कर्ष निकालने में, और इस आधार पर शी गई शुलनाओं बी उपयोगिता 
तक ही है। इस उपायम के क्रियारमकू दिघार दे शोप॑क के मन्तर्गंत हम उपरोस्त 
सिद्धान्तों या रिस अकार प्रयोग द्वोता है पर घर्माकरेगे, इसतिए इस वर्णन को यहीं 
ममाप्त किया जा रहा है। इस उपायम की विशेषताओं का विवेचन करके इसके महृत्त्द 
को समझना उपयुत रहेगा। अत इसको विशेषताओं का सर्िध्त वर्णन ढिया जा 
रहा है। 


मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण वी विशेषताएं (7॥९ 20हब्ललाक्रार्ू ० 
शाह 0534.075 #ए9702०) 

तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे माजसवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण कुछ विशेष 
विशेषताओं के कारण राजनीति-शास्त्र के विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बना है। इस 
दृष्टिकोण शी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 

(क) प्रत्यपी स्पायित्व ([॥० ८०7८८ए७०व 529॥0))--माक्संवादी-ले नितवादी 
दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना है कि साम्यवादी सामाजिक विज्ञानों को, पिछली कई 
दशाब्दियों ऐ सव[धिक प्रभावित करने बाली विशेपता,इप्तकी प्रत्ययी व्यवस्था का स्थायित्व 
है। उनका कहना है कि मावसवाद-ले निनवाद में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्यय व शब्दा- 
चली, छुगे ऊब्यपम या सामत्य चृप्छफोण, इुसपी अदर्शःपूवेधारणाए और पर्डातियो 
पिछली भाधी शताब्दी से आश्वयेंजनक समानता रखतो रही हैं। उद्ाहरंग के लिए 
'बगगे-संधर्ष, *राज्य_या सरकार जैसे प्रत्ययों का अयं बाज भो वही है जो आज से आधी 
शताब्दी पहले .धार्ल जत एक माक्मंवादी लेखक न व्यग्य करते हुए लिखा है कि अगर 
कोई साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययनकर्ता 950 में सो कर 977 मे जगे तो 
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उसकी, 977 में सोवियत व्यवस्था की अध्ययन विधियों, प्रत्ययों या आदर्शी मान्यताओं 

में कोई अन्तर सही आने के कारण, सोवियत सामाजिक विज्ञातों के अध्ययत्त और 

मावसवादी प्रत्ययो वो समझने से कोई कठिनाई नहीं होगी । किस्तुअग्रर पश्चिमी जगत 

था राजनी तिशास्त्री 950 मे सो कर, 977 से जगने पर, सामाजिक विज्ञानों मा विशेष 

कर राजनीतिक अध्ययन का प्रभाप्त करे तो शायद वह कुछ तही वर सकेगा, क्योकि तब 

तक वहा तुलतात्मव अध्ययनों मे प्रयुवत होने वाले प्रत्यय, प्रविध्रिया ओर विश्लेपण तक 
"नी सन कुछ बदल गई होगी। 

इसका यह तात्पर्य नही है कि मार्क्स वादी-लेनिनवादी प्रत्ययों वा स्थायित्व जडता का 

सकेतक है । यह गध्यात्मरुता का सूचक है। बयोकि विचारधारा की व्याख्या यहां दिन 
में दो थार नही बदलती है। परिस्थितियो के बदलते के करण सावसंवाद लेनिनवाद की 
श्याण्या मे परिवर्तन भाए हैं, किन्तु भत्मयों का मथ बदलने की आवश्यकता नही पड़ी 
है। पाश्वात्य तुलतात्मग' विश्लेषणों में इस स्थामित्व का अभाव प्रत्ययो की परिभाषा की 
समस्याएं उत्पप्त कर देता है तथा साथ ही इससे अध्ययतों में कठिनाइया उत्पप्त हो जाती 
है। विशेषकर तुलनाध्मक राजनीति मे प्रत्ययो का स्थायित्य अति आवश्यक है अल्ययां 
इसमे निष्कर्ष ही गतत हो जाते है। उदाहरण के लिए, दो लोकतां न्विक राजनी तिक व्यव- 
स्थाओ की तुलना करनी है तो यह उस्त अयस्था में असम्भव होगा जब लोकतत्न का 
छुलता फी इकाइयों मे अलग-अलग अर्थ लगाया जाता हो । अत भावसंवादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोण की यह मद्दत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इसमे प्रत्ययी स्थायित्व पाया जाता है। इस 
प्रत्ययी स्थायित्व के कई लाभ हैं जिनमे रो प्रमुख का उल्लेख हम यहा कर रहे है-- 
(क) प्रत्यम, बुद्धिजी वियो, नीति तिर्धारको और आम जनता के बीच सम्प्रेषण या सचार 
सम्भव बनाते हैं। (छ) प्रत्ययो, बोद्धिक प्रवर्मों और शब्दावली पर भ्राति ((णरण्िशिणा 
का अभाव रहता है। (ग) हर शोधकर्ता के द्वारा भत्ययो को पुन परिभाषित करने की 
आवश्यकता नही रहतो ! (घ) तुलनात्मक अध्ययन विए्लेषयों को समझता सरल हो जाता 
है। और (घ) विवेचित था विश्लेषित पटना भी संद्धात्तिक छुविज्ञता (िगानक्रा।३ 
बनी रहती है। प्रश्यपी स्पापित्व के उपरोक्त भ्रुणो का सक्षिप्त वियेवन करने से इनका 
महत्व समझता सम्भव होगा । अत इनका सक्षिप्त विवेचन दिधा जा रहा है-- 

() प्रत्यपी के स्थाधित्व के धारण समाज मे प्रत्यय या शब्दावली राभी के लिए सुविश 
हो जाती है । एक प्रत्यप का बुद्धिजीवियो, नेताओ और साधारण व्यवितयों के लिए एफ 
ही अधें होने के कारण, इनमे आपस मे सम्पर्क ही नहीं बरन, एक-दूसरे के बीच सम्परेषण 
भी होता रहता है। शोधकर्ताओं की भाषा इससे अलग नहीं बनती ओर शोघ का नीति- 
निर्धारण से उपयोग सम्भव होता है तथा नेताओ के द्वारा जो बात कही जाती है वह्‌ 

है जनप्नाधारण तक पहुंच जत्ती है। माबसंदादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का 
४) १एचात्म सामाजिक अनुसधान पर यह आाक्षैप् है कि बहा हर अनुशासन वी विशिष्ट 
प्ब्दावली बन गई है ओर एक ही बनुशातन मे श्रत्ययो या अर्थ इतना वेचोदा हो गया है 
कि साधारण जनता द नीति निर्धारव तो दर रवण राजशास्ती आपस में जानकारी का 
जासानी से आदान-प्रदान नही वर पाते है। इससे बुद्धिजीवियो, नीति तिध[रफों और 
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जनसाधारण वी असग॑-अलग शब्दावली बन जाती है। इन तीतो वर्गों बे सोगो दे बीच 
प्रत्ययी दौवारें खडो हो जाती हैं तथा ज्ञान, सुचना और तथ्यों दा तीनों दर्गों के लोगों 
के बीच स्वतन्त हू से प्रवाद बवष्द हो जाता है। सेकिन माक्म वादी-लेनिनवादी दृष्टि- 
बोण में प्रत्यपी स्वायित्व दे वारण समाज बे इस प्रबार गे सोगो ने बीव दीदारे खटे 
नहीं होती हैं। जंसे वर्ग का अर्प साम्यवादी व्यवस्थाओं में सब बे लिए एवं ही होता है। 
मावसे और लेनिन ने जो इसका अथे लिया वही माओं और हो-थी मिह्न जे द्वारा भी 
जिया गया है। हर 

0) प्रस्पयों के स्पापिरव मे कारण इनरे अर्थ गो लेबर न अति होती है मौर न हो 
इनके अप पर गोई विवाद उपपसन होता है। एरू हो अप सबसे द्वारा स्वीकार होने के 
कारण हिसी भी प्रचार के दिवाद की युजाइश ही नहों रह जाती । साम्रायतया 
बौद्धिक प्रवर्गों (0॥60९७७७| ९३८४०४५८५) शी परिभाषा अनावश्यक विवादों शा जनक 
बनती है। परस्तु प्रत्यर्षों व प्रदर्गों वा स्थायिरव इस संब प्रकार भी उलमनों से मुस्ति 
दिसा देता है तथा धरम की कोई युजाइश नहीं रहती है । 

(७7) पाश्यात्य जगत में शोघरर्ता को अपनी शोध में प्रधुश्रत होने वाले प्रत्ययों को 
पुन परिभाषित करना पहता है। इसका मुझय कारण प्रत्ययी ढांचे का स्पायिश्व के लेक्षण 
से रहित होना द्वोता है । प्रत्पयों के अर्प बदलते रहते हैं या अलग अज़ग शोधकर्ता, उनका 
अलग-अलग अर्थों मे प्रधोग ३ रे, सये निश्कर्षों पर पहुचता धाहते हैं। इससे कई पेचीद- 
गिया उसतर्त होती हैं। प्रत्यपी ढांचे के स्पापित्व से इन सब उसझनों से भी बचना समव 
हो जाता है । 

(५४) दर सामानिक शास्त्र में शोथ्ररार्य का दोहरा उद्दे श्य होता है । एक तो शोध से 
उस विपय सम्बधी समझ बढ़ती है तपा दूसरे, इस शोध का लाभ समाज हित के 
लिए नीति-निर्धारण में निहित द्वोता है। प्रत्ययी स्पापित्द से तुलनात्मक विश्लेषण" 
निष्कर्ष सरल से लगते हैं कौर उतका उपरोक्त वर्णित दोहरा लाभ सम्राज को उपलब्ध 
हो जाता है। विशेषज्ञों की भापा अलग और विधष्ट होने पर शोध के निष्कर्षों को 
समझने पोग्य बताने में ही इतना समय लग जाता है कि शायद निष्कर्ष तद तव दम 
से कम नीति निर्धारण मे प्रयोग योग्य नही रह जाते हैं। अत प्रत्ययी ढाचे बा स्थायिरव 
इस पर आधारित अनुसधान कार्यों को सरल और समझते योग्य बना देता है। 

(५) अनुसंधान कार्यों को सुविदित संद्धान्तिक ढाचे पर आधारित करने से उन 
घटनाओं को, जिनका विवेचत या विश्लेषण किया जाता है, एक निश्चित तारतम्यता में 
बाधना सम्भव होता है। इससे सम्पूर्ण शोध प्रयत्त एकता के सूत्र मे बचे रह जाते हैं और 
शोध का भ्रधिक लाभ व उसमे कधिर व्यवस्यितता रहती है । 

अष्यपएि अाके है रपएपिएफने उपसषतः लाभ के पिवेचन से यह निष्कर्ष नहीँ [तिकाण' 
लेना है कि इससे फायदा ही फायदा है। वास्तव में इससे हानिया भी कम नही होती हैं। 
इसके कारण तुलनात्मक अध्ययनों मे वेज्ञानिक्ता का स्तर गिरता है। प्रविधियों का 
परिष्करण वे परिशुद्धदा का भी स्तर निम्त कोटि का हो जाता है तथा कभी-वभी 
अनुसधान गतिद्वीन व जड से बनने लगते हैँ । किन्तु इस बात को तो स्वीकार करना ही 


घुलनाव्मक राजनीति के उपागम (2). 36| 


दोगा कि प्रत्यमी ठाघे का स्थायित्व बनेक अमो का निवारक बन जाता है। 

(पा) सपटित या समभ्रवादी पद्धति ([ाल्ट््रभध्त ए्रणा०00089 ० 90॥57 
7०॥7०)--मक्सेबादी लैतिनवादी दृष्टिकोण से सघटित या समग्रवादी पद्धति वा प्रयोग 
बिया जाता है। कलाएंसन ते इस सम्व-्ध मे लिखा है वि साम्यवादी विएलेषण वी दूसरी 
प्रसुज विलक्षणता इसकी अध्ययन पद्धति फ्री समप्रवादी प्रकृति है। भाजसंवादी-लेनिनवादी 
उपायम में अलग थलग तुसनाएं व अध्ययन नहीं किए जाते दे । इसके समर्थकी की 
मास्यता है कि सभी सामाजिक घटनाक्रम अनेष परिव्यों और तत्त्व से प्रभावित रहते 
हैं। भत सही निष्कर्पों पर पहुचने के लिए इन सभी का ध्यान रपता ही पर्याप्त नही है, 
अपितु इनको अध्ययन में सम्मिलित करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी 
देश की राजतीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित घटनाक्रमों का बारण उसकी विशेष 
ऐतिहाशिक पृष्ठभूमि या अर्थव्यवस्पा की स्पिति हो सकती है| यही कारण है कि 
मास वादी-लै निनवादी विश्सेषण में इतिहारा, समाज की अवस्था, अर्थव्यवस्था पी प्रकृति 
ओर राजनीति को, एक सर्वांगीण या सम्रग्रतावादी विश्लेषण में समाहित कर दिया जाता 
है। राजनीतिव घटनाक्रमो को समझने मे सघदित पद्धति का योगदान बहुत भधिष रहता 
है। पिशेषशर, विशाप्तशील राज्यों की राजनी तिपो में तौद्न गति से होने वाले परिवर्तन 
सधदित पद्धतियों के प्रयोग से ही समझे जा सकते है। इसे देशो मे घटना क्रमो के प्रेरक व॑ 
निमामक समाज व जीवन के विभिन्‍न पहलुओं में फैले द्वोने के कारण केवल राघटित 
पद्धति द्वारा ही स्पष्ट किए जा सकते है। अत बिकाप्तशील देशों में होते वाले परियत्तेनों 
को समझने में मावस वादी-ले निवयादी दृष्टिकोण की सघटित पद्धति प्रमुख रूप से राह्ययव 
पाई गई है । 

(ग) ऐतिहासिश वुष्दि से गत्यात्मर् उपागम (घाहणार्या)/ 9 (१॥धि0० 
27907080॥) --मार्स व सेनिय ते इतिहास की व्याब्या तथा अटलनीय भावी विकास फो 
लगे परिप्रेक्य मे समझने का प्रयास किया है_ उन्होने मे बेवल इसकी ही व्याध्या की थी 
कि समाज किस प्रकार तिकसित हुआ है, भपितु इराडय भो विस्तृत विवेचन किया है कि, 
महे किस प्रवार भविष्य में विकास करेगा | उनरी मान्यता थी कि कृषि-प्रधात अर्ष- 

“इ्येयस्पाओं में असन्योप, भशाति और उपल-्पुथल कम होती है या जिस: बिलकुल गही होती है 
जबकि ओद्योपिकता प्रधान व्यवस्पाओ मे अस-तोप, अभशाति और उधल-्पुपल अधिक व 
उम्र प्रकृति वाले द्वोते हैँ । इनसे इतिहारा वा सन्दर्भ बनता है तथा समाजो के बिनास मे 
प्रेरक या अवरोषऊ प्रस्तुत होते हैं । इन दोनो प्रकार की व्यवस्थाशो वाले समाजों मे 
अस्नल्तोष थे उतार-घढ़ावी को इस प्रण्पर चित्तित करवे ऐतिहासिक विकास से सम्बन्धित 
किया जा सपता है। 

चित्र 7 5 से स्पष्ट है कि इ पि-प्रधान अथंध्यवस्पा वाले राज्यो का विफास सथर गति से 
चम्तता है जबवि मौद्यो विक अधंव्यवस्थाओ मे असन्‍्तोष के झतार-घढ़ाव यिवात्त को आगे 
घरेलने या कार्य करते हैं। इसके कारण औद्योंगिक अधंब्ययस्था वाले समाज मे स्वय के 
विनाश के बीज निद्वित रहते हैं जो एक दिन अधन्योष व शोषण को एव सीमा से आगे बढ़ा 
देते है जिससे कति हो जाती है और साम्यवाद स्थापित हो जाता है। हम मावस के द्वारा 
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शी गई ऐतिहासिक स्याछ्या के: और विस्तार मे नहीं जावर इतता ही बहुँगे हि माउस ने 
इविहास की भौतिकवादी व्याश््या करझे या आदिर-निपतिवाद और भौतिक-द्रद्ववाद 
हा सिद्धान्त प्रतियादित करके, बर्ग-सप्र्ष के दाया समा्जों को गया त्मक्ता को समझते रा 
प्रयाग किया तथा यह बताया कि ऐटिहासिक विशाम की प्रमुख थे रक एस्विया विश्वेषर्षो 
में दाहर नहीं रखी जा सम्तों। इससे माक्सेवादी-सेनिलवादों दृष्टिशोध ऐतनिहासिस 
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दृष्टि से रत्या मंक उप्रागम बत जाठा है | इस हम्बन्ध के प्राठक को सम्बन्धित पुत्रों मे 
प्रा्र्स और सेनित के, भौदिक द्वाद्ववाद (8/6०४८० क्रशध्यका5प्य, इतिद्वाम वी 
भौतिक्वादी ब्याइया (छाशलाओंफ़ प्राईटज़ा ८०१ ० 0809) आदिक निवति- 
बाद (६८ए७॥४०४॥९ एंटटाएए5य) वेषा वर्द-सधर्ष की अवधारय/ (८००९८क६ 04 (355 
फऋष्ठ) पर, विचारों का सामान्य हात प्राप्त रर लेते पर, माक्सबादी-ले वितवादो दृष्टि- 
कप थी एविहासिस दृष्टि से रत्यात्म२ता समझना सरत हो जाएगा। 

(ध) प्तामाजिक दुध्टि से प्रासपिक ढांचा है (50०3॥9 7/६४30॥ #कय९४ 077)-- 
काल मात्रय के चासीस वर्ष के शोय ब लेखन का श्रमुश्र प्रह्मर पूजीवादी ब्यवत्दा के 
अवयमावी पतन की सत्यता प्रमाणित करन में ही के न्द्विव रहा था । उसने अपने जीवन 
डा मे जो द्वजारों पृष्ठ लिखे उनमें पृजीदादी व्यवस्था का विश्तेषण व स्पष्टीकरण ही 
सम्मिलित रहा । दास केपोटल के 3600 पृष्ठों में माक्स ने अप्रत्यक्ष रूप से भी यह 
बताव का प्रयास नहीं किया कि नावी साम्पवादी ब्यदस्या, जिधकी तरफ, आशिक और 
सामाजिक विकास बनिदायंत बढ़ रहा है, किस प्रशार को होगो । इससे पाठक के मत में 
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यह शका उत्पन्न हो सकती है कि मा्संबादी-लेनिनदांदी दृष्टिकोण ऐसी भवस्था में 
सामाजिक दृष्टि से प्रासगिक ढाचा कैसे हो सकता है ? सामान्य ज्ञात रखने माले पाठक 
के मन में इस प्रकार की शक्ता का उठना स्वाभाविक है। इसलिए हो हमने यह सन्दभे 
पहले स्पष्ट किया है कि मावस ने भावी साम्यवादी व्यवस्था की कोई ठोस कल्पना नही 
की, फिर भी, यह्द दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टि से प्रासगिक ढाचा है। यहा हम यह समझना 
होगा कि सामाजिक दृष्टि से प्रासगिक ढांचे से क्या तात्पयं हे ? इसका साधारण अध॑ लें 
तो यह कहा जा सकता है कि मावर्वादी-लेनिनवादी आदर्शी शिद्धान्तों के निर्माण का 
चबकर छोडकर समाज की ठोस समस्याओं को लेकर उनको समझने और उनके स्पप्दी- 
करण का प्रमुख ध्येय रखते है । मास वादी-लेनिनवादी केवल शोध के लिए गोध नहीं 
भरगा चाहते है। उनकी मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का प्रमुष जोर, 
सप्ताज से सम्बन्धित य प्रासगिक दांतों को ही मष्ययन व तुलनाओ के लिए चुनने मे होना 
चाहिए। इससे अध्यपत एक तो प्रासंगिक होते के कारण उपयोगी हो शाएगे भौर दूसरे, 
अध्ययनों की भुख्य धारा सेद्धान्तिकता के फल्पनाशोक भें उड़ते से बच जाएगी | इस 
प्रकार, मास बादी-ले निनवादी दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टि से प्रासबिक दृष्टिकोण है। 
माकसंवादी-लेनिनवांदी अध्ययत दृष्टिकोण को विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है 
कि यह दृष्टिकोण पमचात्य जगत मे प्रचलित तुलमात्मक विश्लेषणों के उपागमों से अनेक 
भिन्‍्नताए रखता है। मह यथापें के टुकडे-दुकंडे करके देखने के बजाय उरे एक विहृगम 
दृष्टि से देखने का प्रयाप्त करता है। इसकी मान्यता है कि दो या दो से अधिक यथाथेहूपी 
'स्टूूलो' पर बैठने का प्रयास अनिवायंत असफलता की और ले जाता है। इसलिए जरूरत 
॥ महत्वोकाली होने से अ्रेष्ठतर यह होगा कि संयत या सामान्य रह कर ही 
तुलनात्मक अध्ययन किए जाए, जिससे पूर्ण सत्य नहीं तो कम से कम जो ज्ञान प्राप्त हो. 
बहू प्रासगिक व गत्पात्मकता के सक्षणों रो युक्त हो सके | इसको मास्यता है कि राज- 
सोतिक तुलनाओं के पंरिष्करण से, तथा चुलनाओ में प्रशुक्‍त होने वाली प्रविधियो की 
परिशुद्ता से, सुनिश्चित सिद्धान्त निर्माण के प्रयास से तो विनम्र और सामान्य स्तर का 
घिद्धाम्त या सामान्यीकरण करना श्रेष्ठतर होता है। यही कारण हैं कि मारतंयादी- 
लेविनवादो परिशुद्धता, प्रविधियों के परिष्करण, वैज्ञानिकता और सैद्धास्तीकरण पर 
_इतना बल नही देते है _जितवा तुलनात्मक अध्येयनों से उपलब्ध ज्ञान की व्यावहारिकता 
पर देते हैं। इसी कारण विकासशील राज्यो के सम्बन्ध मे यह अध्ययन दृष्टिकोण कुछ 
अधिकआरकपेण का कारण बना है। _. ह 


माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण की व्यवहार में प्रयुवतता (छघणात्या 
2एए0००0०॥ 0 वव॑वाआंब-,टाणतां5६ छएड्राजाध्फणा।0) नब्क 

5 (माव्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताब्रो के दिवेबन से स्पष्ट हुभा है 

के इस दृष्टिकोण का उदय मुख्यतया विकासशील राजनीतिक व्यवस्याओ को समझने 

भौर उनमे साभावित परिवर्तन की दिशाओं का ज्ञात प्राप्त करते के लिए ही हुआ है । 

सावसंबादी-ते नियदादी तुलनएमक विश्लेषणी का प्रमुख बत्त विकासशील राज्यों की 
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राजनीतियों पर ही 2 इस दृष्टिकोण बा ब्यावहारिरर उपयोग करने के लिए 
“जअज्लवादीलाननवार्दो गो का सहारा लेबर किसी राजनीतिक स्यवस्था की अन्य 
राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाती है। हिन्तु इस प्रकार शी तुलनाओं में प्रत्यय 
और ठुलना के प्रवर्ग वही रसे जाते हैं जो माबंवाद-लेनितवाद ने प्रमुथ सिद्धान्तों से 
सम्पन्धित होते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की अन्य व्यवस्था से तुलना बरने के 
लिए तोन भमुष माधाएँं के सद्दारे, तुल्य प्रदर्यों से सम्दन्धित राजनीतिक ब्यवस्पाओं का 
अध्ययन किया जाता है। यह आधार इन देशों मे "राज्य-यूजीवाद' की प्रहति के मपिशात 
से सम्बस्धित हैं | इस प्रकार, मारते वांदी-से निनवादी 4 में राजनीतिक व्यवस्थाओं' 
की प्रकृति को विसी फेस जल 8 जीवाद व अपंव्यवस्पा को प्रगति व सरघना के आधार 
दरतमत्तने का प्रयाप्त किया जाते है दृष्टिकोण में इन तीन आधारों व सिद्धात्तों से 
व्यावहारिक तुलनारमक अध्ययन किए लए ॥ इन आधार्रो का सक्षिप्त विवेचन देना 
।प्रासगिक होगा। (-- «दर “१ “छक्छ हवा 
५. (%) अर्पवन्यदस्पा में सावंशनिक व निमो क्षेत्रों को सरचता, शश्ति मोर महत्त्व या 
अभावकारिता (86 #शएशए/८, ए०एथ/ #ए०6० 380॥08706 ० ॥9९ 8/86 490 
ए०9॥6 $६८० 79 0॥8 ९००१००५)--मारसे वादी-सै नितनवादी यह मानते हैं कि किसी 
देश में राजनीति का हूप-निर्धारण इस दात से ही होता है कि वहा की अथंव्यवस्थों में 
सावंजनिक व निजी क्षेक्षों को सरचेता, शक्ति और महृत्त्वब है ?। उदाहरण के लिए, 
अधंव्यवस्या में इन दोनों क्षेत्रों की सरचना ऐसी हो सेकदो है कि सावजनिक छेद सक्तिय 
हो तकता है या निष्क्रिय रह सब ता है। इसी प्रकार यह निजी क्षेत्र को नियस्तित रणने 
बाला हो सकता है या उसको प्रोट्शाहन व सहूलियतें देने वाला हो सकता है। इनमें से 
हर प्रकार की अवस्था का राजनीति, राजगीतिर सरचघमामओं मौर प्रक्रियाओं पर भिन्‍न- 
पिल प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अत राजनीतिक भ्यवस्थाओं की प्रकृति को समस्ने के 
घिए उतकीो तुलना करेते समय इन हीने प्रवर्णों का ध्याव रणना भ्रावश्यक है, पर्पात 
(क) अर्यध्यवस्थां में सावेजनिक वे निजी क्षेक्रों शी सरघता कैसी है ? (८) अर्स्यवस्पा 
में परस्येक क्षेत्र की वास्तविक शगितजया है ओर (य) मर्यव्यवस्था में इत क्षेत्रों में से हर 
(हुक का महत्व व प्रभावशा रिता कितनी है [2 
सरंघना में यह देखना आवश्यक है. कि अधंम्यवस्पा मे कौन-सा क्षेत्र सावंजनिक या 
निजी सक्रिय है ? वास्तविक शबजित में यह देखना आवश्यक है कि कौन-सा क्षेत्र अर्थ- 
व्यवस्पा का तियत्षक व सचाप्तक है ? तथा महत्त्व व प्रभावकारिता में यहू देषा जाता है 
कि राजतीतिक श्यवस्पा को वास्तविक हूप में किस क्षेक्ष का आधार प्राप्त है ? माहसें- 
बादी-लेनिनवादी यह मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्पाओं की प्रकृति, सरचंताश्मक 
प्रतिमान व प्रक्रियात्मक अभिष्यवित तथा शासकों के बारे मे लोगों की अभिवृत्तियां, 
अधव्यवस्था मे इन दोवो क्षेक्षों के पारस्परिक सम्बन्धों पर ही रिपर करती हैं। भरत 
इनकी महत्त्वपूर्ण परिवत्यों के रूप मे लेकर छुलनाएं करते से ही विरासशीस राश्यों की 
समस्याबों मोर व्यवस्पानों की वास्तविक अकृति को समझता सम्भव है। इसको देखते 
समय ऊपरी व्यवस्थाओं तक सीमित रहने के बजाय यहराई में जाने की आवश्यकता 
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पर मागपवादी लेनिनवादी पर्याप्त बल देते है। उदाहरण के लिए, अध॑ब्यवस्था में सावे- 
जनिक हषत्र का आकार बहुत वडा हो सकता है, किन्तु यह गिष्क्रिप रह सकता है या 
वास्‍्दव में निजी क्षेत्र को प्रोट्याहित कर सकता है या उसके लिए अप्रत्यक्ष रूपसे 
सहायता-व्यवस्था कर सकता है। अत इस प्रकार की तुलनाओ में भी सतकंता व 
सावधानी रखना आावश्पक है। ऊपर से जो दिल्ाई देता है केबल उसी के आधार पर 
तिष्कप तही मिकाल लेना चाहिए। 

विकासशील राज्यो की अर्थव्यवस्थामों मे यही बात देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय- 
करण कौ नीति अपनाकर अथे व्यवस्था के बहुत बडे भाग पर सार्वजनिक नियत्रण स्थापित 
कर दिया जाता है किन्तु मधिकाणश राज्यो मे यह दियावा ही अधिक होता है। वास्तव 
में सार्वजनिक शत मिजी क्षेत्र को प्रोत्माहन देता है। भारत और भीलका डेंसे देशो मे 
यह जग्बी अवधि तफ चलता रहा था तथा अभी भी अनेक विकासशील देशो में यही हो 
रहा है। इसके माध्यम से अभिजन सत्ता मे बने रहने का आधिक आधार भी बनाये रख 
पाते हूँ त॒पा जनता का रामप॑न प्राप्त करने का दिखावा भी कर पाते हैं। भत इस प्रफार 
की सतही ध्यवस्पाओं से था दियाबों से सावधात रहूना आवश्यक है। 

(ण) शासको को यरग रचना (86 ७३४४ ०००४७०४४०॥ ०॑ ए6 एएक्ष$) -- 
किसी देश की भाविक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को समझने मे 
शासक बर्ग की बर्म रचना फाफी सहायक होती डा शासक, समाज मे किस बे से 
सम्बन्धित है, अर्पाति उनकी भर्तो समाज के कौन-से वर्म में से होती है ? उदाहरण के 
लिए, शासक धर्म सामत्ती याबुजुआ (मध्यवर्गो) प्रकार का है था जवसाधारण से 
सम्बद्ध है? शासक वर्ण प्रगतिशील है या प्रतिक्रियावादी है? इसी तरह, शाप्तक वर्ग 
विदेशी पूजी पर भाभित रहता है पा नही रहता है ? इन सबसे राजमीतिक व्यवस्था का 
संघालन प्रभावित होता है। इतता ही नही, राजनीतिक प्यवस्पा की थास्तविक प्रह्डति 
के यही प्रमुष तिमामक हैं) विकासशीण देशों मे अनेक समस्याएं भौर सामाजिफ 
पेचीदगियों फेवल इस कारण से है कि शासक वर्ग सम शासक यर्ग सम्पूर्ण समाज में से भर्ती मही होता 
है। चुनाव होते हैं; राजनीतिक दलो में सत्ता शा हेर-फेर होता है, कितु हर स्थिति मे 
सत्ता पर तियन्नण उसी वर्ग का बना रहता है णो प्रतिक्षियावादी विदेशी पूणी पएआा्सित 
और धतिफ वर्ग है। इस कारण से विरासशील राश्यों मे राजनीतिक व्यवस्पाओों पर 
अनावश्यक दबाव व तनाव क्षी स्थिति उरपन्‍्न हो जाती है। राजवीतिक शिक्षण, 
जागरूवता ओर सचाए साधनों से सम्भव हुई सम्परुंता के कारण विकाप्तशील राज्य मे 
जनसाधारण राजनीतिक पक्रियाओं में सही अरपों मे सहभागिता प्राप्त करना चाहता है, 
कि.्तु शासक वर्ग इसमे बाधाए डासते हैं और इधसे इन देशों की अनेक समस्याएं जुड़ी 
हुई लगती है। अत राजनीतिश ब्यवध्याओं की आपत्ती तुखना मे शासको की बर्ग-रपना 
टी आधार सैकर इनके यारे मे बहुत कुछ पमण्ता जा सकता है। 

(ए) अपध्यवस्था की प्रकृति (786 ज/ण ण <०णा०पा9)--अपंब्यवस्या मी 
कसम 3240४ यह देखा जाता है वि भौद्योगीकरण की माता शितनो है ? मावसे- 
"5 वादी-लेनिनवादी यह मानते हैं कि किसी भी देश ने औौद्योगीकरण की मात्ता से समाज थ 
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राजनीति की प्रद्ट ति का नियमन होता है । इससे सर्व हारा देय का आरूार निश्बित होता है 
अत इम दृष्टिकोग का तुवनारमक राजनीतिक विश्लेषणों में प्रयोग रु रते समय मपब्यवर्ष 
की प्रवृति सम्बन्धी तौन पहलू ध्यान में रखने से तुलनाओं में ददापंता भा जाती है। या! 
तीन पहलू इस प्रकार हैं-- (+)औदोगोकरण की माता (06८१7८८) , (ख) सर्वद्वारा वर्ग क 
आकार (82८), और (ग) औद्योगिक और प्रामीण मयंग्यूइस्था का आपसी सम्दस्धा 
(।) औद्योगीवरण की अधिक मात्रा वाले राज्य में मधिकाधिक ब्यित राजनीति 
राहभागिता की माय बरने सगते हैं । इस प्रकार के राज्य मे, भौषो गीकरण से राजनीदिग 
शिक्षण इस स्तर तक पटुच जाता है हि इस प्रगार के जागरक ग्यद्ति राजनीतिक सस्वारओं, 
राजनीतिक प्रत्रियाओ और राजनी तिर सत्ता में सहमागी होना चाहते हैं। अदर राजनीतिव 
व्यवस्था भें इनको सहभागिता की व्यवस्था नहों हो पाती है तो यह ब्यवस्पां को तोड़ने 
याले तत्त्व बन जाते हैं । मत तुलनाओं में इन पहलुमों रा ध्यान रखता आवश्यक है। 
(॥) सर्वहारा बर्गे का आकार, आधिद व्यवस्था की प्रवृति का ही स्पप्टीजरण नहीं 
करता है, अपितु इससे राजनीतिक शक्ति के धारकों को मिलने वाली सम्मावित 
चुनौतियों का सकेत भी मिल जाता है। इनका आकार भी गेवल सब्पारमक दृष्टि से ही 
मही आइना चाहिएं। इसमे अनेक पहलुओ को सम्मिलित करना होता है। उद्दाहरण के 
लिए यह वर्ग सगठित है या नहीं है। अगर रागठित है तो सगठत के नेताओं का वर्गं 
आधार कंसा है? विकासशील राज्यो में सवहारा वर्ग का आकार बडा हो या नहीं हो 
यह दूसरी वात है. किन्तु जहा यह सगठित हैं बहां इनके नेता अभी तक ऊपर वाले दर्ग 
के ही होते रहे है। अत सर्वहारा वर्ग का आकार कई माघारो पर आका जाना चाहिए, 
अन्यथा निष्कपं दूषित हो जाएगे। ध 
(॥॥) विकासशील अप व्यवस्थाओं में दो समानान्तर मर्पव्यवस्थाओं का होना इतना 
महत्त्वपूर्ण नही है जितना कि इन दो प्रकार की अं स्थवस्थाओं रा आपसी सम्बन्ध होता 
है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था व ग्रामोण अप व्यवस्थाओों मे पारस्परिकता रहते हुए भी अन्त- 
निहित विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं या सतह पर उभर आते हैं। विशेषकर विकासशील 
राज्यों में यह विरोधाभास दो प्रकार की सस्कृतियों को उत्पन्न करके 'ग्रामीण बनाम शहरी ' 
को समस्या उत्पन्न कर सकता है। अत इस पक्ष को भी घ्यान मे रथना झावश्पक है। इस 
प्रकार, अर्थव्यवस्था को प्रहृति के आधार पर राजनीतिक ब्यवस्थाओं की प्रकृति को 
समसने का प्रयास तया इस पर आधारित तुलनाए राजनी तिक प्रत्रियाओं के अन्दर तक 
झाकने का अवसर प्रदान कर देती हैं। माक्सेदादी-लेनिववादी दृष्टिकोश का उपयोग 
करवे विक्रासशील राज्यो की सामाजिक, आधिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
समझने म समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, बर्योंकि मनुष्य के जोवन के 
अलग अलग टुकड़े करके उसको समझना सम्भव नहीं है। मनुष्य की तरह ही, समाज, 
अवैध्यवस्या और राजनीतिक व्यवस्था में सावयवी एकता होतो है और इस कारण 
सघटक पद्धति ही अध्ययन-विश्लेषण मे सहायक हो सकतो है। माश्संवादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोण ऐसी ही सघटक पद्धति-व्यवस्था उपलब्ध कराता है। इस दृध्टिकोण का 
उपयोग करना हो तो किसी देश या देशों की आपसी तुलना मे निम्नलिछित मापदण्ड या 
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मागदण्ड अपनाए जा सकते हैं-- (क) राज्य विशेष के आअ-उपनिवेशीव रण ((९९०0वू 
|] ट्शधाणा) के आादोचन के सम्बन्ध मे विए्व ऐतिहासिक अवस्था | (ख] राज्य के पश्चिगी 
| ज्ाम्राज्यवादियी या साम्यवादियों से राम्पक व सम्बन्ध। (ग) राज्य की राजनीतिक 
ग्रत्ता की वर्ग-रनना के सदर्भ मे सामाजिक विशेषता । (घ)शासन या सरवारी सरच्तना 
की प्रकृति इस रूप भे कि यह निजी आर्थिक क्षेत्र जी लियत्रव है या उरी हारा 
मियद्वित रहती है। (च) देश की विदेश नीति, विशेषकर तीनो विश्वो' के राज्यो वे साथ 
सम्पन्धो में किस “विश्व' के राज्यों से अधिक समीपता, सम्पर्कता तया उस पर आश्वितता 
है। (छ) अपंव्यवस्णा के विकास का देश मे स्तर और स्थिति व विकास बी गति तपा 
दिशा । और (ज) शषि व ग्रामीण क्षेश्ष मे उत्पादन वा ढग। 
उपरोक्त मानदण्डो के आधार पर मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण वा बुज्ननात्मक 
अध्ययनों मे उपयोग करने से निष्कर्प पधार्थंवादी होगे। इसवा कारण यद है वि इस दृष्दि- 
कोण मे सम्पूर्णता को ध्यान मे रथकर चला जाता है। इन बिन्दुओ शो विस्तार से पिपेलित 
करो थो आवश्यकता गही है, घयोकि इनमे से अधिकाण अपने आप ही स्पष्टता रखते है | 


मास वादी ले निनवादी उपागम की उपयोगिता (॥86 ए७॥॥9 ठनेशराश- 

पछ्ावाक। #कुएाण्ग्ला) 

माकसंवादी-लैनिनवादी दृष्टिकोण की विवेचना से यह निष्कर्ष नही निवाल ऐैता है नि' 
विकासशील राजनीतियो की समस्याओ को समझते और सुलझाने का यह दृष्टियोण रोई 
रामबाण साधन है। इसकी अपनी रीमाए तथा क मिपा है, विन्‍्तु फिर भी विवासणीय राज- 
मीतिन व्यवस्थाओं की प्रकृति गो समझते में इस उपागम की विशेष उपयोगिता है। इस 
उपागम की व्यावहं। रिक उपयोगिता को निम्न बिन्दुओ ये रूप मे समा जा सपता ऐ- 

(१) थह राजनीतिक ब्यवस्थाओ वी गत्यात्मक शह्तियो को समसने में सहायक है॥॥ 
माकसंवादी लें निनवादी दृष्टिकौण में राजनीतिक प्रत्ियाओं को प्रभावित बरभे वासी 
सामाजिक, आधिक व ऐतिहासिव शक्तियों को अध्ययन मे सम्मिलित विया जाता है । यह 
उन सब तथ्यों की खोज करता है, जो चाहे सामाजिक व्यवस्था में हो चाहे आधिव या 
सास्क्ृतिक व्यवस्थाओं मे हो, जिनका राजनी तिक व्यवस्था को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 
प्रभावित करने मे हाय हो | इससे यह निष्कर्प निकलता है श्टमानसंबादी-लेमिनयादी उन 
तमाम खत यम विन तथ्यों भोर परिवत्योँ की खोज करते हैं. जिनमे किसी देश वो राज: 
गतिशील बनती है |) इससे यह अध्ययन उपागम अत्यधिक उपयोगी बन जाता है, वो कि 
यह राजनीति थी गत्यात्मर शक्तिया चाहे वे कहदी बिखरी हो खोज नियातने वा प्रयत्न 
फरता है, जिससे इन णवितयो ने द घटनाक्रम मे घोगदान व। ज्ञान प्राप्त करने मे 












सहायता मिलतो है ) बज ० ब्र्दः 0-प्रहुन्छु 5 
पि (ष) साकवादी-ेकिय गे ल्टशोप का दूतत लोज वह 3 वन 5 
वेहगय दृष्टिकोण से सम्पूर्ण व्यवध्पा के सभी पहलुओ को देखते का प्रयास बरता है। 

किसी राजनीतिफ व्यवस्था के बारे में समत् बद्ती है। इस दृष्टि दृष्टिकोण की विहृगम 
पैद्वाबलोबन की वृत्ति समाज व्यवरपा के सभी पहलुओं पर एक साथ दृष्टिपात सम्भव 
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भविष्य के राजनीतिक घटनाओ को प्रकृति बहुत कुछ इस तर से प्रभावित होती। इतना 

हो नही, मारसबादी लेनिनवादी किती देश विशेष के इतिहास को ही ४2880 विश्व 

के इतिह्वाप्त के परिवेश को भो अध्ययन करते रामय ध्यान मे रखने की बात हते हैं। इससे 

राजनीतिक व्यवस्पाओं फी वास्तविकताओं को समझने मे संदायता मिलती है। उदाहरण 

के सिए्‌, नेपाल हमेशा से स्वतक्ष हिन्दू राज्य रहा है। इसकी यह ऐतिहासिक चिपक. 

इसप्ते सम्बन्धित अनेक बातों को समझने में सहायक है। कम ०३० २३ 0208 5) 
(घ)(मजस॑वादी-सेनिनवादी दृष्टिकोण का लाभ यह भी है कि इसमे अन्त शास्त्रीय. 


लता का प्टिशोए अक्ताने के करत अध्ययन मयायेवादी तया ब्यावहारिक बन जाते 

है बति 536 के बाद पाश्चाहय शोध शास्त्री भी स्वीकार बरते है, विर्तु दोनो 
दृष्टिकोणों मे शोध की इकाइयो का महत्त्वपूर्ण अत्तर मतिसंवादी-लेनिनवादी अध्यमन 
दृष्टिफोण में अस्त शास्त्री य अध्ययत सम्भव होने देता है. जबकि पाश्चात्य जगत में यह 
व्यवहार मे प्रयुषत मही हो सकता है। इसमे शुलना की इृकाइयां सम्पूणे राजनीतिक 
वयवस्थाएं होती है जरकि पश्चिमी अध्ययन दृष्टिकोण में रजनीतिक व्यवस्थाओों के 
भाषण विशेष को ही अधिक लिया जाता है। 

हस विवेचन से स्पश्द है कि माकसंवादी-लेनिनवादी अध्ठयत दृष्टिकोण की राजनीतिक 

सुलवात्मक अध्ययनों मे विशेष उपयोगिता है । जिन लाभो रा हँगगे ऊपर दर्णन किया है 
इसके अलावा भी मह अध्ययन दृष्टिकोण सबसे बडी उपग्रीगिता इस कारण से रखता है 
कि इसकी-प्रध्ययत-प्रद्त्िय-सघटकता रखती है | इससे अध्ययन नी प्रविधियों का शोध 
में प्रमोग सुनिश्चित प्रकार से हो पाता है। इसका एक लभि यह भी है कि इस अध्ययन 
गे विकायपरोद वनीतिर सावाबाओ के अहम जी शे बिकाराणीत राजनीतिक व्यवस्थाओ के अः्तृंत होने वाले पतिवितनों के 
सकल लेन डेप से लिन रहकर किस कम. हे में सिद्धास्त तो नहीं बल पाए, किल्तु घटनाक्रमों की भविष्यवाणी करने तक की 
अंबस्दा में पहुचना रूम्भव हो पाया है #ऐिस विवेचन ते मह अर्थ नहीं लिबाल लेना 
चाहिए कि मावस्तवादी-लेनितवादी दृष्टिकोण तुलगाटीक राजनीतिक अध्ययनों बा 
श्रेष्ठतम दृष्टिकोण है। आर तुलनात्मक दम से इस दृष्टिकोण वी परख की जाए तो यह 
दिदित होगा कि इस दृष्टिकोण मे गुणों की अपेक्षा अवर्ग्रण ही अधिक है। इसको इन्ही 
कारणों से न केवल आलोचना हुई है, अपितु इसका द्वुलनात्मत अध्ययनों मे अधिक 
प्रचलन भी नहीं हो पाया है) इसकी आलोचनाओं मे से श्रपुख का विवेदन कर इस 
चष्प्टफोण श। मूल्याकन करना सरल हो जाएगा।'अत्त स्दोप मे इसकी प्रमुख आलोच- 
नाओ का विवेचन किया जा रहा है! 


माक्सवादी-लेनिनदादी उपागम को आलोचना (त्रब एऐसालह्रात ण 
फगिकाश-, शा 0ए०ग०) 
यहां हम माक्सेवाद-लेनितवाद की आलोचता नहीं कर रहे हैं। उप्त प्रकार की 
आलोचना यहा अप्रासमिक है। हमे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे साकरोंदादी- 
सैनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोग से सम्बन्धित आलोचनाओ को ही यहा विवेचित 
करना है [इस दृष्टिकोण के महत्व और उपयोगिता वे बावजूद इसका तुलनात्मक 
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राजनौति में एव बैद ह्पिक दृष्टिकोण दे रूप में अधिद प्रचलन नहीं हो पाया है। इसमे 
स्पष्ट है हि इप दृष्टिकोग मे अतेता अच्छाइवों के साथ मुछ मटत्वपूर्ण कमियां मी हैं 
जिनका हम सक्षेप मे यहा वर्णन बर रहे हैं। दसरी प्रमुख बआलोचनाए विम्नतिखित 
हैं--- (व) यह सता टहउुआ (नौरर) है, हिन्‍्तु हिसो का भो 08 नहीं है, 
(0 35 ॥॥०. ० शी ध३0७ फप गाऊआद ती ॥०१६) (:/) से द्वास्ति परिणुद्धता 
वा निम्न स्तर (09 [०५० ग॑ शाल्गताव्य 5०ात्राव्या००, [ग) पएदति सम्बन्धी 
अत्यन्त परिशुद्धता याबठोरता (४८३ शाह ऋरल्ा।0000ह०४ 78०७), (घ) यह 
समप्टि स्तरीय दृध्टिकोष है, व्यध्टि स्तरीय नहीं, (॥॥5 ग्राव९० [९१९७ 300 ॥0 
ग्रा।00 ।९५९ 2997090॥) 

(व )डिग दृष्टिकोण के आलोचको वा कहना है वि मजे वा दी ले निनवादी -दु प्टिकोप 
एक ऐसी एिचड़ी है जो सबत्े घान के विए बनाई गई है। वास्तव में, अलग॑-अजग प्रवार 
की परिस्थितियों मं अलग अक्षय प्रकार की श्रविधियों की आवश्यरता होती है। यह 
अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि दिस प्रदार की तुउनात्मशता का प्रयोग विया 
जाए २(दुस शरण, मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण वो राभी का नोरर, विस्तु विसी 
बा स्वामी नही माना जाता है)(आलोचको बा बहना है जि इस दृष्टिकोण मे सब बुछ 
को ध्यान मे रखते का प्रयत्न करो वे कारण, हिसी का भी ध्यान नहीं रह पाता हैवे 
इसलिए, अध्ययन का यह दृष्टिकोण मोलिक व आधारभूत बमी यह रखता है जि 
दिह॒गम दृष्टि अपनान जे प्रयास मं यह वास्तवित्, बिल्लु छोटे छाटे महत्त्वपूर्ण तस्यों को 
देख ही नहीं प्राता है। सामान्यतया राजनी तिर॒ घटनाओं वे वारण छोट पैमाने पर ही 
उ पन हात॑ हैं, जिनका बाद मे व्यापक प्रभाव प्रकट हो सकता है! इसलिए तुतवात्मत 
राजनीतिव अध्ययनों म सववा समझने ने बजाय कुछ को समसभने वा प्रयल्ल अधिक 
उपयुक्त है, क्योकि राजनीतिक व्यवम्याओं की सम्पूर्णता क अस्य्य पक्ष होत है ओर 
सबको एक साथ अध्ययन मे नही परणा जा सजता है। 

(ख) माउसंबादी-लेनिनवादी सिद्धान्त निर्माण को चिता ता करत है, बिन्‍तु उनकी 
परिशुद्धता के लिए प्रयत्न करन की बात भूद जात है। राजनीति निद्धानत प्रस्तावित 
करने के लिए न बेवल अवलाकन योग्य तथ्य पर्याप्त होते है, विग्तु ऐसे तस्य चाहिए 
जिनको मापा ओर पुन प्रस्पा जा सरे। एसे आक्डो के सडलन व विश्वेषण से ही 
सामान्यीक रण मे मार्ग पर आंग्रे वदना सम्भव हाता है।(मारसंवादी-लेनिनवादी बात तो 
ऐस्ले सिद्धान्तो के निर्माण की करत ह जो सर्वेब्याप्री व सावेबालिक हो, किन्तु ऐसे महान 
मिद्धान्त (हात्त0 क्‍03) वे निर्माण के लिए आवश्यक सुनिरिचत प्रविधियों, मापतीय 
तस्यों और विविध प्रकार के पक्षो स सम्बन्धित आऊडो जे रकउन से कतराते हैं। ऐसी 
अवस्था म, इन सवके अमाव म बने सिद्धान्त परिशुद्धता का तिम्न स्तर भी प्राप्त कर 

सक्गे इसम शकाए उत्पन हो जातो हैं।[इस प्रकार, माक्यंवारी लनिनवादी दष्टिकोण 
के समर्थत, एक तरफ तो सर्वव्यापी सिद्धास्तों के निर्माण का लक्ष्य रखते है, तो दूसरी 
तरफ, इसके विए आवश्यक सामग्री जुटाने व सकदित सामग्री का उपयोग करने से एक 
तरह से इनकार ही कर देते हैं। ऐसी स्थिति म सैद्धान्तिक परिशुद्धता का निम्न-स्तर ही 
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गह जाता है पर 

(ग) जिन अध्ययन पद्धतियों का तुलनात्मक राजनीतिक विश्तेषणों में प्रयोग किया 
जाता है उनका सस्ती से पालम होना आवश्यक है अन्यथा सकलित तथ्यों की पिश्वस- 
मोयता की मारटी नही हो पाएगी 22 व्यवस्थाओ से सम्बन्धित सरचनाओ की 
जटिलता के कारण अध्ययन पद्धतियों की परिष्कृतता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनका 
कड़ाई के साथ अध्ययन व तुलना के हर स्तर पर पालन भी जावश्यक है। माजसबादी- 
सानिनवादी इगकी विशेष चिता तहीं करते हैं। राजनीतिक धटनात्रमों को समझने द 
उतका स्पप्टीवरण देने वी चिता की सर्वोपरिता व प्रमुसता की वेदी पर अध्ययन 
पद्धतियों का सस्ती से पालन बलिदान कर दिया जाता है। इसस्ते निष्कर्षों पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव पढ़ता है। ऐमी स्थिति मे अध्ययन पद्धति सहुलियत का माध्यम इन जातों है। 
सहूतियत वा ऐया माध्यम जिसे जँसे चाहो मोड लो। यह दृष्टिकोण अत्यन्त खतरनाक 
होता है। अध्ययत प्धतियों का सख्ती से पालन व प्रयोग ही सत्य तक प्रहचने में 
सहायक हो सकता है। अत आलोचको की इस आलोचना म॑ यथायंता का अश ही 
अधिक है। एक विद्वान ने इस सम्बन्ध मं यहा तक कह दिया है कि माक्संवादी-वेनिन- 
बादी दृष्टिकोण में पद्धतियों को कोई महत्त्व ही नही दिया जाता है । 

(घ) राजवीतिक प्रत्रियाए और सामाजिक सरचताए आपत्त में इतनी उल्नझ गई है 
वि समध्टि-स्तर के अध्ययन अस्तत निरथ्थंक बनफर हो रह जाते है। राजनीतिक 
व्यवहार को प्रभावित करने वाल १रिवरत्पों की सद्या इतनी अधिव्र है वि मानद्‌ मस्तिष्व 
कल्पना ही नही कर सकता । ऐसी स्थिति में इन वास्तविक्ताओ की अनदेखी करके 
केवल सम्पूर्ण इकादयों या निफरायों पर अध्यमन को केिद्धित करना, अद्याम्मत्र का राम्भव 
बनाने था स्वप्न दसना ही वहा जा सकता है। माउ्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण समब्टि- 
स्तर पर ही ध्यान केन्द्रित बरके सम्पूर्ण राजतीतिव सक्रियता को समझते कया निरथंक 
प्रथरद ही करता हुआ कहां जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्ययहार इतना 
पेचीदा हो गया है कि उनको व्यष्टि-स्तर के अध्ययनों से ही समझने मा प्रयाय भी फेवल 
सीमित सफलता तक पहुचा सकता है। पाश्यात्य जगत के विद्वात इसलिए ही यहा तक 
कह गए हैं कि राजतीतिक ब्यवस्थाओं की सम्पूर्णता का अध्ययन सम्भव नही है। अत 
व्यप्टि-स्तर पर हो अध्ययनों या भ्रयत्त किया जाना चाहिए। विकासशील राज्यो की 
राजनोतिव व्यवस्थाओ मे तो जटिलताए, थश्यिरताएं और ततावपूर्णता और भी अधिक 
द्वोती हैं। अत इनका अध्ययन तो समप्दि-स्तर पर दो ही नहीं सबतता । इसलिए 
माकसंवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण से समध्टि-स्तरीय अध्ययनों का प्रयत्न उपयोगी 
निष्क्षों की अवस्था तक पहुचाने की बहुत बम क्षमता रघता है। 

(मिरगेवादी-पेनिनबादी दृष्टिकोण के सम्बन्ध मे यह भी कहा जाता है कि यह दुष्टि- 
कोश विकसित और सिर राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन मे सार्यक्ता गही रखता 
है )दग कारण, इसवा विशाप्तशील राजवोतियों पर ही अधिवः बल भी आलोचना का 
आपार बनाया गया है मो एक्पश्लीप तया एकगी तक कहा गया है) इस दृष्टिकोण 
पर सबसे महत्वपूर्ण आरोप इसको विचारधारा विशेष झ्षे सम्बद्धता कहा गया है इस 
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दृष्टिकोण में माउस वाइ-वैनियवाद से बही अधि बत् साम्यवाद पर दे द्वित होने वी 
स्थिति आ जाती है। अत तुलनात्मब राजनीतिद अध्ययन निष्पक्षता बी स्थिति से दूर 
हट जाते हैं। यह विचारधारा विशेष के पोषक दन जाते हैं। इस तरह, इस दृष्टिगोण 
पर महत्त्वपूर्ण 4 तरंत्गत आरोप सगाए गए हैं। इस दृष्टिकोण दे पश्ष व विपक्ष को 
देख लेने दे वाद हम तुलतारमब राजनीतिब अध्ययत नें उपायम ने रूप में इसझा 
मूल्याबन वर सकते हैं। 


मावसंवादी-ले मिनवादी दृष्टिकोण एक मूल्यावन (086 क्षत्राड ।ध्या0का 

#एए/03०)  #ता ९५अएशआ०7) 

इतने विवादग्ररत उपागम मे सूल्यावन में कई बठिनाइयां हैं। इलत कठिनाएयों में 
संउसे प्रमुछ कठिनाई यह है हि मुल्यांवन में रह्दी गई हर बात को पतन्चपाती जहरर 
अमान्य ठहराया जा सकता है।_यह बटिनाई अन्य उपागमों हे मूल्यांकन में इतनी 
गम्भीरता नही रखती है, इसको हम पहले हो देख घुने हैं। हित्तु इस दृष्टिगोण गा 
एक विचारधारा विशेष से सम्बन्धित होना आरोपों-प्रध्यारोपों का विस्तृत क्षेत्र छुता 
छोड़ देता है। प्रत इसबी मूल्याबनात्मश विवेचना में विशेष सावधानी बतरना 
भआवश्यह है! 

(दस दृष्टिकोण मे सम्बन्ध मे एक बात तो निविवाद है कि इसी पंशानित बदोरता 
अत्यधिक सीमित है यह वात इसके विवेघन, इस दृष्टिशोण बी प्रमुष विशेषताओं 
और आप्ोचना से भरे पुष्ट दवोती है। इस दृष्टिकोण बे समर्थक भी यह दात स्वीशार 
करत हैं वि राजनीतिब व्यवहार से सम्बन्धित सरचतात्मक व्यवस्थाओं के अध्ययन में 
बैज्ञानिवता एव सीमा के वाद सम्भव है ही नहीं। माव्संदादी लेनितवादी, वे शानिव 
परिशुद्धता या अध्ययनों वी वंज्ञानिकता मे प्रयत्न मे अध्ययन ने प्रमुण ध्येय को 
खो जाने देना नही चाहते हैं। अत इस बात को स्वय मा्पवादी लेनिनवादी स्वीवार 
करते है कि अध्ययन वे उपनरणो को एक सीमा वे बाद महत्त्व नहीं दिया जा सकता 
है। उनकी मान्यता है वि अध्ययन के उद्देश्य को प्रापमिड़ता ओर सर्वोपरिता दी जानी 
चाहिए, अध्ययन उद्देश्य की बीमत पर, वे पद्धतियों के परिष्करण और वंशानिक्ता से युक्त 
अध्ययन बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अध्ययन दृष्टिकोणों पर यह सही बारोप है कि उनमे दशा" 
निकता वो इतनी प्रधानता दी जाने लगो है कि शोध का ध्येय हो लुप्त होता नजर गाता 
है। यहा निष्कर्प म हम यही बह सकते है कि वैशानिक्ता का बलिदान अध्ययन उद्देएप 
बी कौमत पर तथा अध्ययन उद्देश्य का बलिदान वैज्ञानिक्ता को कीमत पर नही लिया 
जाना चाहिए। यह दोनो आवश्यक है । दोनो मे समन्वय होना चाहिए पर एक सीमा 
तक ही यह सम्भद है । 

उससे मिलती जुपती बात इस दृष्टिकोण के सम्दन्ध मे यह वही जाती है वि इसडो 
सैद्धा/तिक परिशुद्धता लाने म ही सोमित उपयोगिता है। यह निष्कर्प भी निवियादसा 
ही है। माक्सबारी लेनिनवादी दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले एक तरह से सर्वेब्यारी 
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सिद्धान्त की पोज म होने ने कारण निश्चित रुपये सेद्धान्तिक परिशुद्धता से परे हटठते 
गये है । यह बात ऊपर वि विष्पर्ष ते जुडी हुईं है ये स्पष्ट रूप से देया जा सत्ता है 
माक्म बादी-तनितयादी, निम्न-स्तर या मध्य-स्तर वे सिद्धास्तो वे निर्माण में इचि नही 
रपते है। उसका प्रयत्न राजनीति का ऐसा धिद्धास्त बनाता है जो सर्वब्यापत और साे- 
बालिय हो। इस बारण, सैद्धान्तित परिशुद्ता की विशेष चिन्ता उन्हें नहीं है। विश्तु 
हा इस दृष्टिकोण के समर्यंक यह भूल जाते है या शायद जानते हुए भी थनजान बनता 

चाहते है कि ऐसे मिद्वान्त ता भौतित जगत के बार मं भी सम्भव नहीं हो पाए हैं, तो 
किर ब्राणी-जगत से राम्बस्थित राजनीतिक व्यप्स्याओ वे बादे में यह दँसे सम्भव हो 
सब्ंगे ? पाश्चात्य जगद भे राजतीतिय विचारव, इसी बारण से, सर्ब्यापी सिद्धास्तो 
वी छोज से अब मध्य-स्व॒रीय या लघु-स्तरीव सिद्धाल्त सिर्माण पर अधित' बल देव लगे 
हैं। भत्र यह राभी ने द्वारा स्नीकार किया जाता है वि सामाजिक विज्ञानोंमे और विशेष- 
पर राजनीतिक विज्ञान के उप-अनुशायत, तुलनात्मक राजनीति में सर्वब्यापी सिद्धास्त 
पेवल काहपतिक या दाशंतिक दृष्टि से ही सम्मद है आनुभवित् आधार पर ऐसा करना 
मठित ही नही आज के ज्ञान की अवस्था में तो असम्मव है। अत असम्भव का प्रयास 
नहीं करना हो श्रेप्ठता है। 

भूस्याकन में एन बात यह भी देखी जा रावती है कि जब राजनीतिक व्यवस्याए 
व सरचताए दनती पेचीदा हैं कि उनका वे ज्ञातिव अध्ययस करपे सामास्यीररण सरलता 
से नही हिये जा सतते तो किर क्या क्या जाए ? इसके उत्तर में दो बात कही जा सकती 
हैं-- एक तो यह कि ऐसे व्यवहार को समझने का प्रयत्व दी छोड दिया जाए तया दुधरी 
यह कि प्रयत्न तो जारी रखे जाए पर नये-नमे ज्ञान, प्रविधियों, उपन रणो और अभिवरणों 
के अभिज्ञान के अनुमार तुलनात्मर राजनीतित' विश्तेषणी को लानाश्ित बरने मे लिए 
अध्ययनों को इनडे अनुरूप व अनुकूत बनाए रखा जाए। हो सकता है जो आज अमस्मय 
लगता है, वल सम्भव दो जाए; जो आज अत्यन्त कठिन लगता है कल नये आयामों ये 
सामने आने से सरल हो जाए। अत तुलना'मक अध्ययनों में आने बाजी क ठिनांदयों सै 
ने निराण होने की आवश्यकता है मोर न ही इससे हसोट्साह होने वा कोई कारण है । 
अत माउगवादी-सैनितवादी दृष्टिकोण में भी आवश्यवता पढ़ने पर, और नये ज्ञान के 
रादर्भ में अनिवायय होने पर, कुछ सामान्य रद्ोबदल वरना ही अपिक टौककह्दा जा 
समता है। 

इस अध्याय और इससे पिछले अध्याय में हमने तुलनासमत्र राजनीतिक अध्ययन में 
प्रथल्लित और प्रयुवत होने वाते विभ्िन्‍्त उपरागमों का वितरेचत किया है। इन उपायमों 
वो लैकर कुछ सामान्य निष्कर्ष हमते हर उपागम के मूल्याइन में निकाले हैं। अत यहां 
श््मी डपागम विशेष के बारे में शुद्ध भो खियना प्रायग्रिक नहीं होगा, किल्तु छुतना- 
मं राजनीति के अध्ययत में प्रयुक्त दोते बाते इन सेमी उपायमीकौलितर ढुछ 
सूल्याकन करना अनुप्युकत नहीं होगा। अठ हम नीचे के वैराग्राफ़ो में इत टपागमों के 
बारे में सामास्य जिष्स पत्मिक चर्चा ही बरेंगे। नि 

छुलनासमक' राजनीतिक अख्ययतरों मे प्रधलित इन उपायमो के बारे मे एफ तथ्य ऐसा 
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दिया जाते लगा है कि अध्ययन दृष्टिकोण पद्धति सम्बन्धी अध्ययन माव रह गयी है। 
सही निश्कर्षों पर पहुचने के लिए यह आवश्यक है कि परिशुद् प्रविधियो और सुनिश्चित 
पद्धतियों का प्रयोग किया जाए सपा आनुभविक आकडो के आधार पर ही सामान्यी- 
करणो तक पहुचा जाए। इससे किसी को शिकायत मही होती चाहिए, डिन्तु विभिन्‍न 
उपागमो में प्रविधियों के परिष्करण या पद्धतियों को सुनिश्चित बनाने का प्रयल हुलना 
के बह्ेश्प रो ही दृष्टि से झोझस कर दे तब निश्चित रूप से ऐसे प्रयत्नो से शिकायत होने 
लगेगी । प्रश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तावित उपायमो के बारे मे यही कहा जाता है। 
अध्ययन के इन उपायमों मे एक ओर प्रवृत्ति आलोचता का कारण बनती रहो है। 
गह उपागम प्रधानत सिद्धास्त निर्माण के सक्ष्य से भे रित रहे है । हुए अनुशासन में सिद्ान्त 
जिर्माण का हो उद्देश्य प्रमुख रहता है, किन्तु केवल यही उद्देश्य बनाकर तुलवाए करना 
तर्कसगत मही वहा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने तो ऐसे सर्वेव्यापी लिद्धा्तो के 
निर्माण का स्वप्त देखना छझुरू कर दिया जो हर घटना वा स्पष्टीकरण देने वो क्षमता से 
मुक्त हो । घास्‍्तद में, ब्त मान राजनीतिक समाजों की पेचीदगियो ने सिद्धान्त निर्माण 
का लक्ष्य इतता घुमिल बर दिया है कि अनेक विद्वान तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों 
की सहायता से पिद्धान्त निर्माण को असम्भव तक मानने लगे है, किन्तु यह भी आत्यस्तिक 
(०प्रा८०ा८) विचार है। सिद्धान्त निर्माण मे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों की उप- 
गोगिता को अस्वीकार नहीं क्िम्रां जा सकता। पर प्ररत यह नहीं है कि सिद्धान्त 
निर्माण वा प्रयास हो पा नही हो ? प्रघ्त यह दन णया है कि किस स्तर पर सिद्धान्तो का 
निर्माण करने का प्रमास्त किया जाए ? प्रचलित मान्यता के अनुसार लघु-स्तरीय या 
भध्य-स्तरीय सिद्धान्तो से आगे बडना सम्भव सही है॥ अत ॥97! के बाद तुलनात्मक 
राजनोति के विद्वान इस बात पर अधिक वल देने लगे है कि जो सम्भव है उससे हो 
अध्ययतो को सम्बन्धित रखा जाए चाहे उससे सीमित लाभ ही हो या इस माघार पर 
निजलले निष्फर्षों की स्पष्टीकरण क्षमता सीमित ही हो । 
इन दृष्टिगौणों की उपयोगिता मा सर्वेक्षण करें तो आश्यपंफारी परिणाम सामने 
आएंगे। इन दृष्टिकोणों ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को ही नही, स्वय राज- 
नीति विज्ञान को अनुशासन बे रूप मे प्रतिष्ठित बरने मे बहुत योगदान दिया है। 
इन दृष्टिकोणों ने राजनीतिक अध्ययतो को तो वैज्ञातित बनाया ही है साथ ही 
वेश्ञानिकता की नई कसोटिया व उपकरण भी जुटाये है। इस उपागझो हे ऐसे प्रहएसो हे 
सूजन क़िया है जिनके प्रयोग से राजनी तिक व्यवस्थाओ के अध्ययन वा एक सा परिषरेक्ष्म 
थ बिचारदध सम्भद हो पाया है 
राजनीतिक व्यवस्थाओ, सस्याओ व प्रक्रियाओ वी जटिलताओं को समझने मे इस 
उपांगमो की देन बहुत अधिक रही है । राजनीतिक ज्ञान को स्यवत्यित करने मे इनका 
बडा साइप्ोग रहा है। देते तो सपो अध्ययन ज्ञानपर्घेन में सहायक होते है, किन्तु 
सुलनारमक राजनीतिक अध्ययन, शान को आनुभविक तथ्यो पर आधारित वरके उसकी 
सत्यापनता बाधार प्रस्तुत करता है। यह बात उस समय और भी अधिक महत्व घाप्त 
कर लेती है जद हमे यह ज्ञात हो कि मनुष्य दा राजनीतिब घ्यवह्ार इतने नियामक्ो व 
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परिवरयों से प्रभावित रहता है कि उसके बारे में सुनिश्चित निष्कर्थों तक पहुंच पाना 
अवश्य हो अपम्भव को सम्मद बनाना है| तुतवार्मक राजनोति के विभिन्न उशयगर्मो 
ने यही लक्ष्य धराप्त बरने मे आशिक सफलता पाई यह इनबी सबसे बही विन्तशषण्ता 
मानी जा सकती है। मतुष्प का आदपिक, सामाजिक, धामिक वे सास्यतिक स्यक्द्मार 
समझना सरल है बर्योकि इन पक्चो से सम्बन्धित व्यवहार में अधिक उससने नहीं होती 
हैं, किन्तु राजनीतिक व्यवहार के बारे में अनेह वेद्ीदगियां रहती हैं। इसभजारण, 
राजनीतिक स्यवहारों वो समपना या उनके बारें से सामाम्यीररण करना अति दुष्पर 
लगता है तुलनात्मक राजनीति के विभिन्‍न दृष्टिकोय इस दृष्टि से विशेष प्रशसनीर 
है कि इनकी सहायता से पेचीदा प्रक्रियाओं की गरयात्मर शक्तियों को समम्ने मे सहायता 
पिप्तती रही है 

अत मअसग्तिम निष्कर्ष यदह्दी निकाला जा स्रतता है कि तुलतात्मश राजनीति के विभिन्‍न 
दृष्टिकोणो में कमियां होते हुए भी राजनी ति-शास्त्र को व्यवस्थित व वेशञातिक अध्ययन 
बाते में इनकी भूमिवा बम महत्त्वप्रर्ण महों मालो जा सशती। विवाप्तशील राज्यों 
बी अस्विरताओं ओर दिश्ाहीन विशासों से निराशाएं द्वोती रही हैं, विम्तु इनगो 
चुनौतियों गे रूप में स्वोगार बरबे, कोलमंल, रौधिन्स, बिडर, हृए्बर्ट फौप, स्यूधियन 
वाई, माइरन वोनर, मंत्रीडिस, ऐप्टर इत्यादि ने यहराई से अध्ययन किये और विशास- 
शीतल राज्यो के बारे में कुछ निष्कर्ष निगाले जिनके बारे मेंढा० एस० पोछ० वर्मा में 
अपनी पुस्तन भांडर्न पोलिटिक्ल ध्योरो में ठौर ही लिया है कि “ इन्होंने, इन देशों में 
जिम प्रकार वा राष्ट्रवाद विर॒ तित हो रहा या, राजनीतिर, आदिर और साम्दृतित 
स्तरो पर जिन दुविधाओ का इन्हे सामना बरना ५४ था, इनसे राजनीतिक विकास में 
भौव रशाही, सेना या धर्म वे द्वारा जो भूमिशा अदा की गई, क्यों इनमे संर्वंधानिक लोग- 
तन्त्र की अवनति हुई, राष्ट्र-निर्माण की प्रत्रियाओं में राजनीतिज' अभिवृत्तियों और 
व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा अदा वी गई भूमिका तथा किस प्रतार आदिव पिछड़ेंपत 
मे राजनीति वी प्रहृति को प्रभावित जिया, इत सबबा गहराई से अध्ययन जिया 
था।" अत तुलनात्मद राजनोतिक अध्ययनों से इनमे से अधिराश लेखरो का परोक्ष 
रूप से सम्बन्ध नही होते हुए भी इनके अध्ययन तुलनारमर राजनीति में साम्रों उपलब्ध 
कराने के महत्त्वपूर्ण मा्यम बन गये हैं ॥ इस तरह तुलनात्मक राजनीतित अध्ययनों दे 
दुष्टिकोो का महत्त्वपूर्ण योगदाव इस बात में निहित है कि इनकी सहायता से न समझ 
में आने वाली बाते भो वोधगम्य होते लगी, यद्यपि विशेष शब्दावली के कारण सामान्य 
पाठक के लिए इतके विष्कर्प कुछ कठिनाई उत्पन्त करने वाले बने ! अत राजनोतिड 
ज्ञानवर्धन म इनकी सहायता व योगदान सराहदीय है। पुर्णता तो किसी भी सामजिक 
विज्ञान से सम्बन्धित अध्ययन दृष्टिकोथ में नही हो सकती है, इसलिए भविष्य में इससे 
ञ्रो अधिक १रिमार्जेन-युक्त उपागमों का प्रतिपादन सम्भावना के रूप मे देखा जा 
सकता है। 
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ँविधानवाद--अ्रथे, आधार, तत्त्व एवं विभिन्‍न 
अवधार णाएं 
((.गऋरइहपाणान्नीग्रा-] व, #0777075, प्रोशाशां5 800 
9 शछिए६ (एा९०७४७) 


मानव समाज मे *राजनोतिक शवित' का प्रादुर्भाव कय और किन परिस्थितियों मे 
हुआ गहें अभी तक कहपना का ही विपय है ” मानव ने कब अपने आपको “राजनी/तिवा 
शवित' के अधीन किया इस बारे म निश्चित रूप से आज भी कुछ नही कहा जा सकता। 
परन्तु जब से प्रारस्भिर समाज का उदय हुआ, शब्द तभी से ही राजवीतिक 
शक्ति” वो जन्म देते वाली परिस्थितिया प्रस्तुत हुईं। सम्भवतपा इसी झवित के प्रयोग 
रो भादिवालीन मानव समाज मे कुछ व्यवस्था व ह्थिरता की स्थापना हुईं। इसलिये 
“राजनीतिक शक्ति! का हेर समाज गे आरम्भ से ही महत्त्व साना ज्ञा सकता है। परन्तु 
ज्यो उ्यो मगुष्य मे सामाजिकता बढती गई और सगठित जीवन का महत्व व उपयोगिता 
स्पप्ट होते लगी, त्यो-स्यों व्यवस्थित जीवन फो व्यावहारिक बताने वाली "राजनीतिक 
शक्ति गे अवपीडन व वाध्यता का तत्त्व समाविध्द होता गया। यह यहा तक बढ़ा कि 
वर्तमान में इश शकित द्वारा अत्य सभी प्रकार की शक्तियों (आधिक, सामाजिक व 
सैनिक) पर न केवल नियंवरण ही रखा जाता है, अपितु उतकी सीमाओ का निर्धारण भी 
होता है ॥ 

राजनीतिक शर्त में यह वाध्यता व अनिवायंत्रा छा तत््य इसके उपयोग और 
दुरपयोग के क्षेत्र को व्यापक्तम बना देता है । इसी सर्वोवरिता इसमे दुरुपयोग बी 
ओर भी सम्भावनाए निहित पर देती है । राज्य, जो इस शवित का प्रतीक है, कही अपने 
आए ग्रे झाम्पत्र बब जाए, दृश्य गाज्य के शहिति को व्यवहार मे अधुक्त करने वाली 
सरवार या शापतर, स्वेच्छाचारी बसकर उन सब उद्देश्यो व लक्ष्यों वी अबहेलगा ने 
बरें, जितकी प्राप्ति वे लिए, मनुष्य ने राजवीतिक ससा की सृष्ि भी तथा ्राजक 
अस्तब्यस्तता वो बोझ्िल जजोरों पे बचने के लिए राजनीतिक शत के अवपीडक 
(००९१०/६६) व-ध्रन स्वीकार किये, यह अवश्यत' है कि सरका र और शासको को नियत्रित 
ब सीमित रप्ा जाए। कोई भी शाप्तक जो व्यवस्था को स्थापना के लिए बाध्यकारी 
शब्त से भुवत हो वह इसी शरकित के प्रयोद से व्यवित बी स्वतन्वता फा हनन व अत 
भो कर सदता है। व्यद्धितत््व वे विवास में व्यक्ित की स्वतन्वता ही बाघारभूत होती 
है। इसबी समाप्ति मानव को कुठित बटती है। इसलिये, एक तरफ तो मयुष्य ने 

! 
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राजनीतिक शबिद की सर्वोपरिता स्वीकार की हा दूसरी तरफ, उस पर प्रभावशाली 
नियक्षणों की व्यवस्था भो शी जिससे शासपर, व्यक्त बी स्वतन्त्रता की स्थवस्पा वे 
सुरक्षा बे लिए आगे बढ़ सरे और साथ ही इसके हनन हे प्रतोगत से रोहा आ सरे। 
यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शाम्बों को विधियों, प्रत्रियात्मक सुरक्षाओं व 
सतुलनात्मक शक्तियों के माध्यम से नियत्षित मौर प्रतिबन्धित गिया जाता एा है।! 

प्राचीत शाल से आधुनिक युग सक दे इतिहास में ऐसे अनेशों उदाहरण मिलते हैं, 
जब शासक, जनसाधारण की इच्छा वे विरुद्ध स्वेष्ठाचारो, अर्पाचारी भौर गिरहुश बने 
हैं। ऐसे शासकों की शक्तियों पर नियक्षण, नागरिशों के ह हने, एचछा करते, या आाहने 
मात से ही नहीं हो जाता है। इन निर॑द्वर्यों री तो ऐसी ठोस व स्थायी स्यवस्पा आवश्यक 
है जो शांपक की शरितियों शो स्यवहार में प्रतिबन्धित रख सके, जिससे वे सत्ताका 
दुष्प्रयोग घाहक र भी नहीं कर सके । शासतर शवित पर ऐसे प्रभावशाली, ठोस हथा 
स्थायी निपतर्थों के लिए मानव ने आरम्भ पे ही अनेरु प्रकार शी तियत्तक सस्पाओों री 
स्थापतां की है। अनुषव के आधार पर, सप्रय समय पर, उनमे सुधार व परिवर्तन हिये 
हैं, परन्तु अनेक बार नियत्रक मस्थाओं कौ दुर्बलता व प्रभावहीनता के शरण” राज- 
भीतिक शक्ति वा व्यवहार में दुर्पयोग हुआ और व्यक्तिगत स्वतम्त्रता का मत रिया 
गया है। इस कारण, आधुनिक युग मे, मनुष्य ऐसो राजनीतिक सम्याओों की थोज मे 
व्यस्त है जिनकी स्थापता से शासकों” की शजित नियत्रित रहे भौर दे उसझा शेवल 
सदुपयोग ही कर सकें। बतंमान राजनीतिक ध्यवस्थाओं मे निमत्नण की यह सह्पागद 
व्यवस्था व राजनीतिक शकित हे प्रयोगकर्ताओं बी भूमिका को संविधान में स्पष्ट रूप 
से लिखकर निर्धारित किया जाता है। 

भ्ह माना जाता है दि सम्पूर्ण राजनीतिक तत् को एक उच्चतर विधि--सर्वेधानिक 
विधि--बे अधीन रखना चाहिये तथा 'राजनीतिर शवित' की तियत्नण ब्यवस्था वे 
इसके दुरुपयोग की बचाव प्रक्रियाओं शो विधिवत उद्धोषित ऐसे सोक्द्रत प्रतेथ- 
सबिधान में उल्ते खित करता चाहिए जिसकी सता, नीति निर्धारण व वियास्वयन करते 
वाली सरकार की संस्थाओं छो शक्ति ७ पहुच से सामान्यतया परे व ऊपर हो तेपां 
इस प्रतेय की इतदी वेध्यता हो हि यह उन सब अग्रत्तों को जो इसके अतिक्रमण के 
लिए किए जायें, अभिभूव कर सके, और राजनीतिक समाज मे हर व्यक्त, सस्था, समूह 
व दल इस 'उच्चतर विधि' द्वारा निर्धारित भूमिका हो निभाए। इस “उच्चतर विधि' 
में निहित मान्यताओं, भुल्यो व राजनीतिक आदधों की उपलब्धि हेतु शासकों को 
संविधान द्वारा नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहने के लिए बाध्य करत की सर्वेधानिक 
नियत्रण व्यवस्था को ही सविधानवाद कहते हैं । 

वाविधानवाद का बर्थी, आधार; तत्त्द व विभिन्‍न अवधारणाओं को समझने से पहले; 
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पह आापायत है कि शाविधान ब रा्वधानिक सरकार का अर्भ स्पष्ट विया जाय क्योकि 
सदिधानवाद का अर्थ, सिधान व राधधानिक सरकार के अर्थ के धदर्भ में ही स्पष्ट हो 
राकता है | वास्तव में संविधान व सर्वेधानिक सरबार सविधानबाद बी पूर्वगामी परि- 
स्थितियां है। सविधानवाद बे वल उसी राजनीतिक व्यवस्था में सम्पव है, जहा संविधान 

“हा और इस सविधान द्वारा राजनीतिक शवित ने अपोगकर्ताओ की न वेवल भूमिका 
लिप रित की जाए अपितु इस भूमिका की ध्यावद्धारिकता को व्यवस्था शी की जाए, 
अर्थात सरकार राविधान की व्यवस्था वे अनुरूप ही सचालित हो और इसे व्यवहार में 
झप्णद बनाने वे लिए, सबैधानिश नियकणों ब प्रतिबन्धों की प्रभूजणाली व्यवस्था हो | 
यह नियत्तण व्यवस्था कैसे और किनि-कित प्रक्रिवओ य सरथनाओं से हो इसका विवेचन 
करने से पूर्ण विधान, एवैधानिक सरकार और सविधातवाद वा अर्थ सप्तप्त लेना 
आवश्यर है । 


सविधान का अर्थ 
(उरमष्ठ ब्रद4ा१२७ 08 20रशा7ए70%) 


प्रत्येन' राज्य के घिए संविधान बा होगा आवश्यक है। सविधान के बिता किसी भी 
राग्य का शासन चलना अत्यात कठिन है। इतिहारा वे अध्ययन वे आपार पर यह कहा 
जा सकता है कि प्रत्येक राज्य म शासत को चलाते के लिए गुठ न युछ नियम सदां से 
किसी ने किसी रूप में अवश्य रहे टै। प्रत्लोष राज्य मे, चाहे यह सोक्तातलिव हो या 
अ्धितायकवादी, झुछ ऐसे नियमों का स्वीकार किमा जाना आवश्यत है जो राज्य वी 
शाणमीनिष' सस्थाओं व शासनों बी भूमिका को निर्धारित थ सुनिश्वित वर, अराजवता 
से समाज को मुक्त रख सके । यहा तक वि अत्यधिय' तिरवुश व स्वेच्छाचारी राज्यों मे 
भी बुछ नियमों वा पाया जाता नित्तान्त आवश्यक है। सरवारं चाहे निरवुण हो अथवा 
लोकतन्तात्मक, उाके रचालन के लिए तुछ पिद्धास्तो अथवा निमगोंवा होता सर्देव 
राह्ययक होता है। घूक़ि प्रत्येक संविधान मे रारत्रार वे बिभिन्ग अगो तथा उनके पार- 
स्परिक सम्बन्धो का वर्णन होता हे । अत इन सम्पन्‍्धों वा वर्णन वरने वादे नियमों वी 
विद्यमानता से सरकार के विभिन्‍न अग एक दूसरे के सहयोग से यु शलतापुर्वत बाय मर 
सकते है और उनमे संघर्ष या विरोध वी सम्मावनाए भी बम हो जाती हैं। संविधान 
म तागरिकों के अधिकारों का भी वर्णन होता है। मह वर्णत ही इनकी सुरक्षा 
व्यवस्था है, कयोरि' यह सरकार वी पहुच से इस प्रदार परे बन जाते है। इस प्रकार 
संविधान बे! द्वारा विसी भी राज्य का आधारभूत ढाचा सम्थामत छप में घड़ा क्या 
जाता है जिससे हर व्यक्ति सस्था व समूह गी भूषिका सुनिश्चित हो जाती है। 
सामान्यतथा यह समझा जाता है वि सदिधान एव ऐसा आलेगा (00०गराला) ही 
होता है जो निष्चित समय मे निर्मित व स्वीइत हो, पर यह सविधाग वा सही व दौव 
म्ष नहीं है। सविधान का आलेघ, अर्थात तिश्चित रूप में होना आवश्या नही है। 
विछी भी राज्य मे परम्परायत नियमो वी ऐसी व्यवस्था हो रावती है, गिननो विधियत 
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विकासशील राज्यों मे ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं! नवोदित स्वतन्त्त राजनीतिव 
ड्यवस्पाओं मे राजनीतिक अनुभव वे अभाव में शीह्मता से अपनाए गए सविधानो वा 
तेजी ते बदलती परिस्यितियों और नई नई आवापपत्ताओं के अनुरूप ने बने सबते के 
पारण दम सविधानों वी उपेक्षा कर राजनीतित तेताप्रो रा आवरण व्यवहार में भिन्न 
प्रकार ना हीता रहता है। इन देशों मे अक्सर आदिय विकास को मजबूरियों व मूलभूत 
राजनीतिज प्रश्नो पर राहमति के अभाव में विकास व एवता दी व्यवस्था बरते के लिए 
कुछ मेता राजनी तिव' शक्ति रे एक मात्र उपयोगगवर्ता बनते रहे है। ऐसी अवस्था मे 
शास्तत व्यवस्था औपचारिव! सविधात वे अनुरूप नहीं रह जाती है और 'प्रभावो 
पसविधान मौपचारिर सविधान से भिन्‍न हो जाता है । 

अत संविधान को अथ॑ समझते समय यह ध्यान रघना आवश्यक है वि 'औपचारिक 
सविधात! बया व्यवस्या करता है तथा व्यवहार में यह विस सीमा तवा राजनीतिक 
आचरण का आधार बना रहता है? सविधान राजनीतिक व्यपस्या गा घरित्ष या प्रकृति 
स्पथ्ठ करता है. कयोगि सविधात राज्य के लिए टीक वैसा ही है जेसा व्यगित वे लिए 
घरित्। यह ने केबल राजनीतिक सेल' फा माधार प्रस्तुत मरता है अपितु विभिन्‍न 
राजनीतिक पिघावों य मागो में सामजस्य बी अभिम्यत्ित भी छारता है। किसी राज- 
नीतिक ब्यवस्या बी दास्तविरू प्रकृति को समछने बे लिए सविधान वे इस्त ढ्ापे व तत्त्व 
(७०३$।5॥८६) धिद्धास्त व व्यवहार दोनों को समझना आवश्यक है बयोकि संविधानवाद 
बही सम्भव है जहां सदिधान के ढांचे व तत्व में साम्य हो। अर्थात रावैधानिक सरकार 
हो। हर राज्य में स्विधात तो अनिवादंत होता है पर सर्वधानिश' सरगार भी हो यह 
आवश्यक नही है। सर्वेधानिकष सरकार न होते पर सविधानवाद बी वध्यवस्पा व्यावहारिक 
नही हो सबती । इसलिए सविधानवाद बा अर्थ समझने के लिए न पे वल रा विधान फा 
अर्प स्पष्ट मरना ही काफी होगा अपितु इसका भूल आधार, वैधानिक सरकार 
फा विवेबन भी अनिवार्य है| सभेष में राबैधानिक सरकार पा विवेचन इस 
प्रशार है। 


सर्वेधानिक सरकार का अर्प 
(8 ##&6जारफ 07 20"%शञाय एा0घ8ा, 00५ हए १४ पा) 


सामरान्यतया ऐसा प्रमझा जाता है कि जिस राज्य में स्विधाव हो बहां सर्वधातिक 
सखतार भी होती है, परन्तु वाहाव भ यह सही नही है।_हुए राज्य मे किसी तन जिसी 
प्रवार वा सविधान तो अनिवापंत होता है, पर हर ऐसे राज्य मे सवेधानिन' सरवार 
औ दो यह णछ्रो नही है। सवेधानिव सरकार से सीमित अरप-बोधन होता है, पपोजिः 
सर्वधानिरर सरवार वह सरकार ही होतो है जो राविधान की व्ययस्पाओं के अनुसार 
सागठित सीमित और तियत्नित हो, तथा ब्यतित विशेष को द्छाओ बे स्पान पर, बेदस 
विधि बे अनुरूप हो सघालित होती हो । हिटतर व स्तासिन ये समय में जमेनी य रूस मे 
संविधान तो ये पर राबैधानिक सरकारें भो यो ऐसा नहीं कहा जा सबता । इनमे 


384... तुलनात्मक राजनीति एव राजनीविर मस्याए 


राजनीतिक आपरण का आधार राविधान नही होरुर, ब्यशित या दल की महृत्त्वावरांधाए 
ही कही जा सकती हैं। अत राज्य में मेवल संविधान बा होता मात्र सजार कोर 
स्वैधानिक नही बयाता है। बेवल वह सरवार ही सर्वेधानिर सरकार कट्दी जायेगी जो 
संविधान पर आपारित हो, संविधान द्वारा सीमित ओर नियत्रित हो व स्तेष्ठापूर्व३ता 
के स्थान पर केवल विधि ने बनुरूप ही सचालित होती हो। सरेप में सर्वधानिद सरदार 
विधि द्वारा नियत्वित व प्रतिबंधित सरवार ही होती है। इस प्रवार री सरदार 
वाली राजनीति व्यवस्था में हो सविधानवाद सम्भव है, बर्योंगि सविधानवाद उस 
माग्यताओं, आस्याओं और मानव मूल्यों वा नाम है जिनशा संविधान में वर्शन व॑ समर्पन 
होता है और जिनकी उपतचब्धि व सुरक्षा हेतु राजनीतिश शजित पर प्रभावशात्ती 
तियक्वेयों व रोशों ((८॥70॥09) शी स्यवस्या होती है | सविधात वे स्वधानित 
सरकार के उपरोगत विवेधन के संदर्भ मे सविषानवाद बा अर्थ समझना सरल सा हो 
जाता है। 


स्िधानयाद का अर्य 
तरम्मट शह्बशा१0 08 ८0पशाा ए084.50) 


प्विद्यानवाद उन_विषारों व छिठान्तों की_ ओर सरेत करता है,_ जो उप्त छविधात का 
विवरण ये समर्थन बरते हैं जिनके माध्यम से राजनी तिश' शक्ति पर प्रभावशासी नियंत्रण 
स्थापित किया जा सवे। यह सदिधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका भूल अप... 
पही है वि शासत संविधान में सिखित नियमों व दिधियों के_ अनुसार ही _सधात्तित हों .. 
व उस_पर प्रमावशतती निमत्वण स्थापित _रहें, जिससे वे मूल्य व्‌ राजनीतिक आदर्श 
सुरक्षित रहें जिनके! लिए समाज राज्य के बधन स्वीवार बरता है। परम्तु इसका पह 
अर्थ नहीं कि सविधान बे' नियमों के अनुसार शासन सचालने माज़ ही सविधानवाद है। 
ऐसा तो किसी निरदुश शासन में भी हो सकता है। एक तानाशाह अपनी इच्छा के 
अनुसार सविधान बनावर, भतता की इच्छाओं और आक्क्षाओं की अवहेलना कर्ता 
हुआ उन पर यह सविधान बलपूर्वक लागू बगर सकता है। ऐसे सविधान में जनेता के 
आदर्शों व मूल्यों वा समावेश नही होता है और इस कारण यह व्यवस्था सविधानवाद 
का विलोम ही होगी। अत मसविधानवाद संविधान के नियमों के अनुरूप शासन 
मचालन से अधिक है। इसका अर्थ है निरकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, 
जिसमे मनुष्य की आधारभूत माय्यताओ, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि 
सम्भव हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है जि सविधानवाद शासन षी वह पद्धति है 
जिसमे शासने जनता की आम्यथाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिल लित बरने दाले सविधात 
के नियमों व स्िद्धातों वे आधार पर ही जिया जाए व ऐमे गविधान वे माध्यम से ही 
शासकों को प्रतिदधित व सोमित रखा जाए जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल 
आस्थाए सुरक्षित रहे और व्यवहार मे हर व्यक्त को उपलब्ध हो सके। सक्षेप भे, 
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“सविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निद्धित शविति परे रखते हैं 
जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है।”? अर्थात यह निष्ठा व आस्पा की शक्ति जिसमे 
*मुप्गछिति राजनो ति सत्ता नियत्नित रहती है, 'स्विधानवाद' है 
कुछ विदारश शासन को सौमित व नियव्रित करते के लिए तथा मानव मूल्यों की 
सुरक्षा सम्भव बताने के लिए शकिति विभाजन को अधिक महत्व देते हैं व उसे सविधान- 
बाद का मूल आधार मानते हैं। उनकी मान्यता है कि सविधानवाद राजनीतिक शक्तियों 
बा विभाजन कर सरवार के वार्पों पर प्रभावशाली नियव्रण स्थापित करना है। अत 
राविधानवाद सभी राभव है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में शबित विभागन के द्वारा 
सरफारी पार्यों पर प्रभावशाली नियक्नण स्थापित विया जा सके । 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सविधान व सविधानवाद एक दूसरे के पर्यापवाची नहीं 
हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि जहा सविधान है वहां सविधानवाद आवश्यक रूपसे पाया 
जाता हो यह जरूरी तहो है। सविधात के माध्यम सै तो हम किसी भी देश की राजनीतिक 
ज्यवस्या, भर्पात सरकाए के स्वरूप, उसभो शक्तियों थ नागरिकों क्षोर सरपार के सम्बन्धो 
मैं सम्बन-धित सिद्ान्तों व नियमों का सक्रेत पाते हैं। जबकि सविधानदाद एक ऐसी व्यवस्पा 
है जिप्तमे सविधान के भाष्यम से ही सरकार कौ शकितयों पर शक्ति वितरण द्वारा 
प्रभावगाली नियक्षण स्थापित किया जाता है। जिससे वह आफाक्षाए व भूल्य सुरक्षित 
रहें जिनकी उर्पलेब्धि के साधन के रूप मे संविधान को अपनाया व समर्थित क्षिया गया 
[बज भो समर्थन दिया जाता है 4 ६ 
इस प्रकार, पिनोक व स्मिप के शब्दों मे, “सविधानवाद फेथल प्रक्रिया यथा तथ्य 
(5७७५४१३४८८) का' नाम ही नही है अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों व 
वर्गों पर प्रभावशाली नियत्रणों, भमूतते तथा ब्यापक प्रतिनिधात्मक मूल्यों, प्रतोकों, 
अतीतकालोत परम्पराओ और पायी महत्वाकाक्षाओं से सम्बद भी है।'+ भनुष्य 
उत्तरोत्तर व सर्वांगीण विकास को आकाक्षा रघता है, ओर इसकी व्यवस्था करने के लिए 
हमेशा से प्रथलणीज़ रहा हैं। यह बहुमुथ्ो विकास की व्यवस्था, माधुनिक राज्यों में 
संविधान के माष्यम से सम्भव बतती है। पर शासक घविधान की अवहेलना कर, विषास 
के लत्प ओए आदर्श प्तमाप्स ही नहीं कर दें, इसलिए समाज, राजनीतिक सत्ता को 
मंगठित ही नही, उसे नियवित, प्रतिबन्धित व सोमित रखते के साधन भी जुटाता है। 
मानव समाज को मान्यताओं व आदर्शों को उपलब्धि हेतु किसी राजनीतिक व्यवस्था में 
सुरक्षात्मक नियन्नण ध्यवस्या ही सविधानवाद है। कार्त जै० फ़ेड़िक ने ठीक ही कहा है 
कि, “ ब्यव रिपत परिवर्तन की जटिल प्रक्तियात्मक व्यवस्था ही सविधानवाद है ।”१ इस 
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परिवर्तन को सररार द नागरिक हो सम्भव बनाते हैं। विलियम जो० ऐन्हु,ज़ के 
अनुसार, सदिधातवाद इन दो प्रकार मे, सरवार व नागरिक, तपा एक सरहारी 
सत्ता के दूमरी सरवारो भत्ता से, सम्दन्धों वा सघालन मात्र है। अर्थात सविधानवाद 
सरहार व नागरिर तथा एर सरजारी सत्ता के दूतधरी सखारी सत्ता से सम्बस्धों दी दोम 
व्यवस्था है।* जिसमे बह सभी सद्ययुप्त व्यवस्थित ०रिवर्तन सम्भव बने और राज- 
नीति ह व्यवस्पा विशेष में, मातव माद्ों, राजनी विश गूत्यों व आत्याओं शो स्यावहारि- 
इता प्रदान होती रहे । 

सविधानवाद और ग़विधान ने अर्य से स्पष्ट है कि इन दोनों में पापी अच्तर है। 
इनझा अत्तर समसनता एरूरी है, अस्यया सर्वधानिव व्यवस्पा मात्र बो संविधानवाद 
सपझने का भ्रम उत्परन होना स्दाभारिह है॥ अत इनमें अल्तए रएता आवायर है। 
सक्षेप में यह इस प्रकार है। 


सविधान व सविधानवाद मे अन्तर (9॥दक्षार८ एशफथा ए०१ल्‍॥णांणा शा0 

(०ाआशप्ाणक्षावाओ ४ 

संविधान, मविधानवाद को मं भिग्य कित करता है। इसी पर से विध्रानवाद आधा रित होता 
है। अत दोनों में अस्तर की विभाजर रेखा छोषना व्यावहारिर रूप में कठित है) परस्तु 
दोनों का अन्तर समझना आावश्यत है, क्यो कि दोनों का भ्रम्तर करने पर हो उत परिहिषतियों 
को पहचाना जा सकता है, जो सविधान और सविधानवाद की अलग-अलग दिशाओं शा 
सकेत बरतो हैं। जैमे त्रातियों द्वारा बसपूर्वव स्थादित सैनिष सावाशाही स्यवस्पाओं में 
सविधान व सविधानवाद वी भिग्न दशाओं को तभी समझा जा सबता है, जद हम यह 
जान सकें कि वहां सविधान में जो है. वह सदिप्रानवाद वे अनुरूल नहीं, प्रतिरूल है। 
महू दोनो की अनुइूलता या प्रतिकूलता, संविधान द सविधानवाद के अग्तर मे संदर्भ मे 
ही स्पष्ट हो सत्ती है। इसलिए दोनों का अन्तर स्पष्ट समरप्त तिरा घाहिए। सर्षेप में 
इन दोनो के अस्तर का विवेचन इस प्रकार है - 

() परिभाषा की दृध्टि से सविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। इसमें राष्ट्र के 
मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श आते है, जिनसे मिलकर विधारधारा शनती 
है, और उस विचारधारा (0८0०89) वा प्रतीक सविधानवांद बहलाता हैँ। 

_सविधाव ,सगठन का प्रतीक हूँ। यह उन तिद्धान्तों का सहतन बहा जा सकता 
हुँ जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों व शामसितों के अधिवारी के मध्य सम्बन्धों 
का समायोजन हिया जाता है । इससे सरकार, व्यवित व समान के सगठनो के आपसी 
सम्बस्धों वा बोध होठा है । इनमे पारस्परिकता व धूरकता का सम्बन्ध हैं; इनमें साम्य, 
समाज मे व्यवस्था, स्थायित्व व प्रगतिशीलता का सूचक हैं।दोनों. मे. साम्य.न. रहते 

पर, अर्थात दोनो की दिशाओं का अलग-अलग होना ज्राति की पृष्ठभूमि तैयार 
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करता है। 

4. इस प्रकार सो ० एफ» स्ट्रोग के शम्दो मे, "विधान उन सिद्धास्तों का समूह है जिनके 
अनुरार राज्य के अधिवारों, नागरियो के अधिरारो, ओर दोनो के सम्वस्धों मे सामजस्प 
स्थापित किया जाता हैं (४ बस्तर में संविधान जद्ा एक तरफ सरकार पर नियमित 
मियतण रखता है. वहां मह दूसरी तरफ, समाज मे एव घाने बाली गजित के प्रतीरश 
के रूप में भी वार्य करता है। फाइनर ने इसलिए ही सर्विधानत को रिक्ली राजनीतिक 
स्पवस्या में शक्ति सम्बन्धो की आत्मय्रा' बतलाया है। राजनीतिए प्रत्रियां के रूप 
में सदिधात स्पायोदित स्रेस थी घरारटी बरने थाले निपमो को रहा गया है। संबिधानवाद 
उन विचारों और छिद्धास्तो की शोर सरेत करता है तो संविधान का वियरण गौर 
समर्भन करते है तथा जिनके माष्यम से राजनोतिक शत्रित पर प्रमादोी नियत'ग स्थापित 
जरना राम्भव होता हूँ । फौरी तथा सद्वाहम के शब्शे भे, स्वापित संविधान के निर्रंशों 
के अनुरूप शातन नो सविधातवाद पाना नाता हूँ ४९ 

(ए) उल्त्ति वी दृष्टि से भी दोनो में अन्तर हैँ। सविधानयाद हमेशा ही विकारा 
का परिणाम रहा हैं । हर देश के मूल्य, विश्वास थे आदर्शों का जिय्रास शतारिसियों के 
भावरण मे तथा समय को परिधि पे धीरे-घोरे होता है । यूल्यों व आस्थाओं का महू 
पिकास रई तत्ते से प्रभावित होता हैँ । परम्पणागत, धस्थागत व गानव सम्पस्धो तस्वो 
है राष्ट्रों के शिषरास 4 भारण विफछ्ित होते रहते है. योर जनसाधाएश के जीवन मे 
घने घुल-मिल जाते है वि! इतपी प्राप्ति और रक्षा हेतु समाज बड़े से बड़ा बलिदान 
परने के लिए तैयार रहूत। है। सविधान, केवल बिडेन के संविधान नो छो डुकर, साधा- 
रणतया निर्मित होते है। तथा बाद में परम्पराओं के माध्यप से सत्रिधानवाइ वी 
आंवप्परताओं के भनुझूप स्पत, बदसप्रे-इसते जाते है। स्पण- नहीं मर्सरे, पर भोपभा- 
रिए संशोधतो से सविधातों को संविधानवा३ के अनुरूप बनाए रखा जाता है। इस प्रकार, 
एरपत्ति बी दृष्टि से सधिधान सुनिगिनत प्रयत्तो से निश्चित अवधि में निर्मित होते है, 
जबकि शविधानवाद, राष्ट्र मे मूल्यो को ब्यवस्पा हो होने के कारण, लम्बी अवधि मे 
िरुप्तित होता है। 

(7) सरिधान वे सविधानवाद में अ्रकृति छा भी पोलिक अन्तए है। सविधानवाइ भें 
प्रधानता किसी राजनोतिफ समाज के लक्ष्यों ओर उर्देष्यों को होती है। अम्ततः हर 
रामाज एक गन्तब्य की प्राप्ति वा सश्प रखता है, और गुन्तस्पो की प्राप्ति की ब्यवस्पा 
ही सविधानवार का मुत्त है। जबकि स्विधान प्रमुप्तया उन मन्तर्यों तक पहुंचने के 
साथनो फो सुब्यवस्या है। पह संविधानवा३ के उद्देश्यों की भ्राष्ति हेतु साधन जुटाने का 

* नाम है। अतः सविधानवाद साध्य-प्रघान और साविधान साधन-प्रधान धारणा है। 
(४) केंत्र भी दोनो मे अन्तर वा आधार माना जाता है। सविधातवाद अन्तरभूतकारो 
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(7८०६९) तथा सविधान अपवर्ज र (८४८ छप्रं ले घारणा है। _सविधानवाद बई देशों 
दा एवं सा हो साता है। एव राष्ट्र के मूल्य, दिश्शंस, व राजनोतिर आदइसे व सरहति 
क प्रति अस्य देश भी निष्ठा रण भरता है। सछछ ति, मूल्य, विश्शस थ राजती तिर आदर्श 

हुई देशों के एक-से हो सकते हैं! मत यह नहीं समझना चाहिए वि द्वर देश गा अपना 
अलग मौलिक सविधानवाद होता है। आसस्त-्अमरीक न जिसे पाश्यात्य सस्कृति बह हैं, 
इन राष्ट्रों के सविधानवाद में समानता का स्रेत करती है। साम्पणादी जगत में भी कई 
देशी में राजनोतिक मूल्यों व आदर्शों गा एग-सा होना, संदिदानवाद की एश्श्पता 
परिलक्षित गरता है। परन्तु मनेद राष्ट्रों मे सविधानवाद बी समानता मे प्ररार गा तो 
नही पर मात्रा का अस्तर अवरप हो सरता है। पराश्वात्य राष्ट्रों मं छांस वे जमेनी तथा 
साम्यवादी जयत में चोन व अ्लवानिया इस मातास्मश अ'तर का उद्ृदरण दिया देठे 
हैं। विकासशील देशों में यह मस्तर अधि पाया जाता है, बयोंरि इन राष्ट्रों में, 
राष्ट्रीय भह (॥४00व 68०) बनाने दे विए मौविर जीवन दर्शव की योज छके 
अधिक भिन्‍लता से युवत बना देती है। इन देशो वो सल्कृति में पिन्नता मा पुट अधिक 
पाया जाता है, और यह भी सविधानवाइ में मात्ताः्मब अन्तर क३ आधार बन जाता है। 
इससे स्पष्ट है हि सविधानवाद व्यापक धारणा है, और अनेकों राध्ट्रो मे समान रूए से 
पाई जा सती है। 

सविधात हर देश बा अलग होता है। यचपि मविधानवाद शो हई देशों मे समानता। 
सविधानों वो भी समानता का ऊपरी आवरण पहना देती है, पर इससे बावजूद सविधान' 
पिन्तता अधिक रफ्ते हैं। विभिन्‍न राज्यों गे सदिधानों में मात्रा और ग्रदार दोनों ही 
वा अन्दर देखते वो मिलता है। सविधान, प्रमुपतया साधनों वो स्यवस्पा होने ने बारण 
एक से साध्यों बो भी राज्य विद्येप की विशिष्ट परित्यितियों बे पारण अलग-अलग 
प्रकार के साधनों से प्राप्त बरने का प्रावधान मात्र होत है और इससे हर देश गा 
सविधान भिन्‍न हो जाता है। इस प्रकार, सविधात से सीमित घारपा रा बोध होता है । 
यह राज्य विशेष का ही रहता है [ $ई राज्यों गा एकक्‍-सा नहीं बन शादता है। जिसे 
प्रकार हर मनुष्य क। शरीर अलग-अलग होता है दोत इसी प्रतार हर राज्य का स विध्ात 
अलग व विशिष्ट होता है। पर हर मनुच्य में ग्राण या आत्मा मोटे रूप में समान ही 
होती है। इसो तरह अनेक राज्यों मे सविधानवाद को समानता भी दियाई देतो है। 

(ड) सविधान व सविधानवाद का अन्तर औवित्य या दैधता (8030) के 
आधार पर भी जिया जाता है। सविधानवाद में आइशों वे औचित्य का प्रतिपाइन 
मुख्यतः विचारधारा (/6८0008%) के आधार पर होता है जबकि सविध्ाने मी वैष्यता 
विधि था कानून के आधार पर ठहराई जाती है । 

उपरोबत विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान और सविधानवाई में गहरा सम्बन्ध होते 
हुए भो दोनो मे आधारभूठ अन्तर होता है । यह अन्तर ही यह स्पष्ट करता है कि कभी- 
क्रो राज्यों मे इन दोनो वी दिल्लाएं मिन्‍न-भिन्‍न क्यों हो जातो हैं? ओर इस दिशा 
मिलता का क्या परिणाप्त हो सत्ता है २? इस वर्णन से एक बात और स्पष्ट होती है कि 
किसी राज्य मं सविधानवाद कुछ आधारमूत मतैरयों (०००5६७४7४) के होने पर हो 
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सम्भव है, क्योकि सरझार, नागरिक तथा विभिन्‍न सरकारी सत्ताओं में सामजस्म, 
सहयोग तथा पारस्परिकतवा इन आधारो की अनुपस्थितति मे अर्यपूर्ण नहीं वन सकती । 
अत सविधामवाद के इन मूल आधारो को सक्षेप में समझता आवश्यक है, क्योकि इन्ही 
क्षी नीव पर सविधानवाद का भवन खडा रहता है + 


सविधानवाद के आधार 
(#0एपक्रएशा0क8 07 ए0शआधएा0%#.500) 


सामान्यतया सभो सरकारें उनका विरोध करने वालो का दमन, हर राज्य में शक्षित के 
प्रयोग से ही करतो हैं। परन्तु सरकारों वो शबित का प्रयोग कभी कभी द्वी करना होता 
है। साधारणत हर राजनीतिक समाज म इतना व्यापक य ठोस ऐपय होता है कि सरकार 
को शवित के प्रयोग की आवश्यकता ही नही पड़ती ओर जनता सरकार के आादर्शों का 
स्वत पालन करतो रहती है। यह मतंवय की परिस्थिति सविधानवाद की आवश्यक 
शर्तें है। यह मर्तक्य, पूर्ण विरोध व पूर्ण सहमति के दो ध्रुवों को जोडने बाली निरन्तर 
रेखा पर किसी स्थान पर होता है णो चित्र 8 | से ओर भी स्पष्ट हो जाता है। 
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चित्र 8 शासक शासितों का सम्बन्ध चित्रण 


कु | 





चित्र 8 | मे शासक-शाप्ितो के सम्बन्धों को समझाने का प्रयास किया गया है। 
सरकार के विरोध-समर्थत निरन्तर पर पहली व चौथी अवस्याएं केवल कात्पनिक द्दी 
हैं. बधोकि किसी भी राजवीतिक समाज में शास्तको का पुण्ण विरोध न्राति की अवस्था 
को छोडकर नही होता है। इसी प्रकार शासफो के हर आदेश या, हर बादमी, हर 
परिस्थिति मे पालन करता हो यह भी परम-आदण्श अवस्था ही होगी । इन दो धभरुवो के 
बीच किसी न कसी स्थान पर सभी राजनीतिक व्यवस्थाए अकित की जा सबती है। 
पूर्ण विरोध व पूर्ण समर्यंव के दो ध्रूवो के वीच एक अव्याख्यायित सी ऐसी अवस्था भो 
होती है जो चित्र भ पाच पर अकित मानी गई है, जिसके बाई तरफ वी राजनोतिक 
व्यवस्पाओ को विरकुश (बिन्दु दो) तथा दाहिनी तरफ की राजनी तिक व्यवस्थामों को 
लोकतात्निक (दिन्‍्दु तोन) कहा जा सबता है। सविधानवाद की उपस्थिति केवल 


390 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक मंस्पाएँ 


लोकतान्तित व्यवस्थाओं में ही सम्भव है। जैसा वि चित्त से स्पष्ट है। राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं वी यहू वह अवस्था है जिसम समाज में इतना व्यापक वे ठोस ऐवय होता है 
कि सरकार को शवित का प्रयोग वभीनभी व विशिष्ट परिस्थिनियों में ही क रता होता 
है और सामान्य समय में सरकार को शक्ित के प्रयोग वो आवश्यकता हो नहीं पढ़ती । 
बहू मतेक्ध वी परिस्थिति, सविधानवाद वी आधारभूत व आवश्यक शर्ते है। यह ऐक्प 
जितना ही पूर्ण सहमति या समर्थन ने ध्रुव मे समीप होगा उतनी हो सविधानवाद में 
ठोसता व व्यावहा रिकदा होंगी । सकेप में यह ऐक्य निम्न प्रसार का होना चाहिए। 
विजियम जी० ऐन्ड्रज ने यह घार प्रतार का माना है। 

(क) सस्थाओं पे ढांचे और प्रक्षियार्मों पर मतंष्प (0०5 छ805 00 ॥86 णिक्र 
०ण॑॥0900॥07$ 476 970९८0॥९४)--ऐस्डू, जू गी मान्यता है कि राजनीतिर सम्पाओं 
के ढाचे और प्रत्रियाओं पर मर्तकय सर्वधानिक सरवार के दिए विशेष महत्त्व रखता है। 
अगर नागरिकों की बड़ी सख्या यह अनुव करती हो वि सरवारे का सन्‍्त्र उनते अहित 
में, अन्यायपूर्ण ढंग से सचालित होता है, तो वे साम्राजिक सधर्षोंने समाधात भी वे 
अपने आदर्शों वी प्राप्ति बी, सरवारी व्यवस्था स्वीवार नही गरेदे। इससे परपार वी 
सत्ता क्षीण होगी और सरवार गो जनता वा समर्थन नही, विशेध मिलेगा। इसलिए 
सस्थाओ के ढाचे ओर प्रत्रियाओ पर नागटिरों में सामान्य ऐक्य आवश्यक ही महीं, 
अनिवाय भी है। सरवारी व्यवस्था के प्रति असस्तोप वी स्थिति से विधानवाद के अनुझूल 
मदह्ठी होगी / सविधानवाद के लिए यह आवश्यत् है जि रस्याओं की प्रवृति पर जनता में 
मोदी सहमति हो । इस सामान्य सहमति के अमाव में सविधाव तया सविधानवाद में 
साम्य नही रहेगा, और सविधान, सविधानवाद वी सुरक्षा मा साधक नही रहवर उसमे 
बाघर बत जाएगा और त्राति का मार्ग प्रशस्त ररेगा । इसलिए स विद्यान तथा स विघान- 
बाद में सास्‍भ्य बनाए रखने ने लिए आवश्यव है जि सस्थाक्षों और प्रद्नियाओं पर 
राजनीतिक समाज के तांगरिको में मतंक्‍्य हो । 

(ण) सरकार के आधार के रुप में विधि शासत को अवश्याता पर सहमति 
(#ह7९९एशा। जा [6 (८४॥80]॥5 ० 6 700९ 0 ]39 ३5 8355 0 80५6॥5 
70९॥)--प विधानवाद का दूसरा महत्त्वपूर्ण आधार शासन संचालन के नियमों पर 
सहमति से सम्बद्ध है। राजनीतिक समाज के मागरितों में इस बात पर भी सहमति 
आवश्यक है कि सरकार के सचासन का आधार विधि का शासक ही हो। यद्यपि कुछ 
असामान्य परिस्थितियों मे समाज में इसके प्रतिकूल मतेबय भी दो सकता है। जैते देश 
में सकट के समय में ऐपता नेता उधर सकता है, जिसमे ऐसी योग्यता और अनोधी सूझवूत्त 
हो सकती है कि जनप्तमुदाय उप्तको सविधानवाद के बन्धनों से मुबत होने दे। जमेत- 
वासियों मे 4933 में हिंटलर के लिए और फ्रासवासियों ने 9$8 मे चाल्स डिगॉल के 
समय मे ऐसा किया, यद्यवि फ़ांस में सविधानवाद के ढाचे वी औपचारिक्ता बनी रही 
थी। परन्तु यह तपी द्वोता है जब अधिकाश जनसमुदाय की अ्रास्था सक्ट विशेष का 
सामना करने के लिए सविधान द्वारा व्यवस्पित प्रक्रियाओं से उठ जाए। ऐसी अवस्या में 
समाज, राज्य के सम्पूर्ण साधनों को जुटाने के लिए सविधान के नियन्त्रणों व निर्देशों की 
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अवहैसता होने देने ने लिए सहमत ही गही हो जाता, अपितु ऐसा धरने के लिए सरवार 
पर दबाव तब डालता है। ऐसा गृह युद्ध वे समय अमरीबा में हुआ त्तथा चिंगत महापुद्ध 
के समय प्रिटेन मे किया गया। पर यह सविधानबाद वा अन्त वरना नहीं, उस पर 
राम्प्रावित खतरे से उसे बचाने वी सुरक्षा व्यवस्था है । यह सक्ट वे साथ ही समाप्त हो 
जाती है। अत यह विशिष्ट परिस्थितियों व रादट वी बात हुई | सामान्यतया, सरवार 
बा सचालन व निर्देशन वा आधार विधि ही हो इस पर सहमति की अवस्था में ही 
सविधानवाद सम्भव है । 

(ग) समाज के सामाग्य उद्देषो पर सहमति (#8हाध्शाशा। णा ॥6 हशाशरों 
8०४5 ०! (06 $०००५)--प्विघानवाद के बिदारा के लिए यह भी आवश्यक है कि 
राजनीतिक समाज के नागरिकों मे समाज के सामास्य उद्देंश्यी पर सहमति पाई जाए। 
परन्तु सविधानवाद के पूर्वे-वरणित आधारो जितना महत्त्वपूर्ण भाधार यह नही है, गयोंति 
जब रास्थाओं दी प्रकृति ब प्रक्रियाओ पर स्रहमति हो तब समाज के लक्ष्यों व गन्तव्यों 
का सशोघन व पुत निर्धारण बातचीत व समझौते द्वारा क्या जाता पत्मव है। परूतु 
फिर भी, समाज के सामान्य उद्देश्यो पर रझामन्दी वा अभ्राव राजमीतिव व्यवस्था में 
ऐसे तराव, पिचाव व दबाव उत्पन्न कर सबता है कि इससे दूसरे क्षेत्रों पा मर्तवय 
खतरे में पडक र, सम्पूर्ण सर्वधानिक तन्त्र को चौपट करने वा सूत्ञपात कर सबता है। इस 
प्रषार, समाज ये सामान्य उद्देश्यों पर सहमति ने होते बी परिस्थिति सम्पूर्ण सरवैधानिक 
ढावे को अस्तव्यस्त १र सकती है। इसलिए ही विलियम जी० ऐन्ड्र,ज की मान्यता है 
कि, "उद्े एपो पर सहमति तथा ब्रमान राजनीतिक दर्शत में आस्था सविधानवाद में 
ढोसता लाने के लिए आवश्पव है ॥/* 

(घ) गोण लक्ष्यों थ विशिष्ट मोति-अ्रपनों पर सहमति (000000९7०४ ॥॥ ]९5४८॥ 
ह०क$ गाए एा 59००॥० एण</ पृपट८४४०05)--गौण सद्षपों तथा विशिष्ट नीति+ 
प्रश्नों पर सहमति को सविधानवाद का मूल बराघार माना जाए या नही इस पर लोगो मे 
मतभेद है। यदि यह सबिधानवाद के लिए अनिवार्य आधार न भी माना जाए तो भी 
महू तो स्वीकार करना ही होगा वि. राविधानवाद की व्यवहार में उपलब्धि ने लिए यह 
जझरी है कि गौण उद्देश्यो व विशिष्ट नीति प्रश्नों पर भी समाज में सहमति हो । क्योकि 
इन पर असहमति, यह प्रारस्म्रिब दशा है जो सविधानवाद दे भवन को धराशायी करने 
को पृष्ठभूमि तेपार करती है । विशिष्ट नीति प्रश्वो पर असहमति से असन्तोष की बह 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो सहमति के बन्प क्षेत्रों मे भी तनाव, सन्देह और विरोध 
के बोज बो दे, जिप्तरो राविधानवाद के सम्पूर्ण भवन में दरारे पड़ने लगें, जो अन्तत 
उसको कमजोर कर धराशयी वश्ने का यारण वत जाए। इसलिए अगर यह मास भी 
लिया जाए कि यह सविधातवाद फा अत्यन्त आवश्यक आधार नही है, फिर भी यह तो 
रजीकार बरता ही होगा कि इससे सविधानवाद रूपी भवन की सीमे्ट मे ठोसता भाती 
है और राजमी तिक दाया हल्के फुस्दे तनादी से हिल नही पएठा। 
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सविधानवाद ने उपरोशत धारो आधार जिसी भी राग्य में इसरी व्यावहारिर 
उपलब्धि वी आवश्यक छत हैं। अगर किसी राजनीतित व्यवा्था में दे आधार उपस्यित 
न हों तो सविधानवाद वी व्यवस्था बधिक दिन स्थायी नहीं रह रावती है। दीपराजोत 
व सदियों से स्पापित सविधानवाद भी इन आधारों के अभाव में समाप्ठ हो जाता है। 
समाज में इन चारों आधरारों पर असहमति ठोस से विधानवाद गी भी समाप्ति गा बारप 
बन जाती है इसलिए इनहा सविधानवादी व्यवग्पा मे आधारघूत योगदान है।, 

सविधानवाद का अप और आधार समझने के पश्चात इसने विभिन्‍न हर्वों की 
विवेचन बरना जरूरी है। संविधान में इन तत्त्वों गा निद्वित होता या नहीं होना ही 
सर्विधान द्वारा स्थादित सरकार को सर्वधातिर या अतवृधातिर बनाता है और यह 
सविधानवाद बी अभिव्यकित होती है या नही, इस का निर्णापक बनता है । पक्षेप में तर्दों 
का विवेधन सविधानवाद की घारणा को समझने द किसो समाज विशेष में इसकी स्पवहार 
प्रे प्राप्ति की स्पवस्या है या नहीं, इस का ज्ञान प्राप्त करते के लिए मावश्यक है । 


संविषानयाद के तत्त्य 
(87029 8/४75 08 ९0पग्राणा0घ4.75७) 


पिनोक वे स्मिय ने अपनो पुस्तक पोलिटिकृप सायंप्त : ऐन इस्ट्रोशशशन में सविधानदाद 
के चार तत्वों वा उल्लेघ किया है। इनको मान्यता है कि दिसी भी देश में सविधानवाद 
की व्यावहारिकता के लिए उस देश के सविधान में इन तत्वों का होना या किसी राग्य के 
संविधान में इनका वे पाया जाता इस बात का सुपक है कि ऐसी राजनीतिक स्यव॒ह्पा में 
सविधान के होते हुए भी संविधान द्वारा सविधानवाद मा प्रकाशन व ब्यवहारीव एण 
नहीं द्वोता है तपा यह अवस्या सविधान व सविधानवाद में न केवल असाम्य गा सवेत 
है अपितु दोतो की भिन्‍न पिन्‍न दिशाओं की सूचक है, जो अन्तत सबिधाव को सविधात- 
बाद के अनुरूप बनाने के लिए जनकांति की पृष्ठभूमि तैयार करना है। 

अत सवियानवाद के तत्वों के सदर्भ में ही यह समझना सम्मद है कि किसी राजती ठिक 
व्यवस्था मे सविधान, सविधानवाद का प्रतीक व प्रतिबिम्दक है अपवा नहीं | अगर 
किसी राज्य के सविधान में सविधानवाद के इन तत्त्वों का समावेश नही होता है तो वह 
संविधान, सविधानवांद की अभिव्यक्ति का माध्यम नही रहता है, और ऐसी राजनीतिक 
व्यवस्था मे सविधान फेवल ओऔपचारिक रूप में हो रहता है तंथा देश की वास्तविक 
शासन व्यवस्था का स्थायक नहीं होता है। इतना ही नहीं, कहीं-कही संविधान में 
सविधानवाद के तत्त्व तो निद्वित होते हैं. परस्तु व्यवहार मे सविधान प्रमादी नहीं होता, 
अपितु औषचारिक ही रहता है । ऐसी अवस्थाओं मे राजनीतिक सस्याओं की स्थापना व 
सचालन सविधान के अनुरूप नही होकर, उससे भिन्न प्रकार से होता है । इस अन्तर को 
सविधानवाद के तत्तवों के सदर्भ मे ही समझा जा सकता है। सक्षेप मे इन तत्त्वों का 
विदेचन इस प्रकार है । 


(क) संविधान अपरिहाप सस्याओं का अपिव्यक्तक्त (86 ००रश्धाशरण 88 
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व्याए०ताताला( ण॑ ६४३लाएव प्रशांधााणा0--सामान्यतया, सभी लिखित सर्विधादों 
में सरवार के प्रमुख पदाधिकारियो, उसके विभित्तन अंगो, पनक्षी शक्तियों और उन पर 
लगी सीमाओ का उत्तेख होता है। जहा लिखित सविधान नही होता ओर अगर यह 
सर्वधानिक राज्य है, तो ऐसे राज्य में प्रमुख सरकारी सल्थाओं की रघापवा व उनकी 
शक्तियों द सौमाओ का निश्चय ऐतिहासिकता से होता है। सविधान चाहे लिखित हो 
पा विकसित व अलिखित, उसमे व्यवस्पापिका, कार्यपालिका व स्थायपालिका के संगठन, 
कार्यों व उतके पारस्परिक सम्बन्धों वी स्पष्ट व्यवस्था, सविधानवाद की अभिव्यक्षित के 
लिए अनिवाये है। सविधान में सरझार के विभिष्त स्तरों व अगो की शवितयों की 
व्याझ्या ही नहीं हो वरन उनके पारस्परिक सम्बन्धो का, उन पर सगी सीमाओं और 
उनकी कार्यविधि का स्पष्ठ उल्लेख भी होता चाहिए, अन्यथा सविधाव, सविधानयाद 
की अभिव्यवित का राधन नहीं बन सकता । बतंमान राज्यो में सविधान को सजी वता 
का भापदण्ड ही यह हे कि संविधान गहाँ तक सरकार की आधारभूत सस्पाओ-- 
स्यवस्पापिका, कार्यप। लिका व स्यायपालिका तथा राजनी तिक दलो, समूही एप प्रशासकीय 
सेवाओं फी समुचित व्यवस्था द स्थापना बरता है। अगर किसी संविधान हारए 
ध्राधारभूत राजनीतिक पस्पाओ की स्थापना व उनकी शक्तियों की स्पष्ट व्यास्पा नही 
होती है तो ऐसी व्ययस्या मे सविधानवाद सम्भव नही होता है । ऐसे राज्यो भे राजनीतिक 
शक्तियों के प्रयोगकर्त्ता अपने अधिकारक्षेत्र मे इच्छानुसार वृद्धि करके शासन शवित्यों 
के दुरुपयोग का अवसर प्राप्त कर लेते है। इसलिये सविधान मे आधारभूत सस्थाओ की 
स्पष्ठ व्यवस्था, सविधानवाद का एक गहत्वपूर्ण तत्त्व है। 

(घ) संविधान शाजमोतिक शक्षित का प्रतिबाषक (7॥6 एण/४५७घ०॥ 85 
पध्शाशय एएणआ एणाएएपथों 909 ७)--पितोक य स्मिय तो प्रतियस्द्धों को सविधानवाद 
का मूल मन्‍्त मानते है। हर राज्य मे सरकार को सर्वधानिक बनाए रखने के लिए, 
उसका दिसी न किसी प्रवार की नियत्षण व्यवस्था के अधीत होना आवएपक है। देसे 
तो संविधान द्वारा सरकार के तत्न की स्थापता मात्र ही शक्ति फी तियक्षक व्यवस्था बने 
जाती है, फिर भी सविधान स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों का सीमांकन भो करे यह्‌ 
आवश्यक है। इससे सरकारी क्रिया खुनिश्चित हो जाती है। जिसस्ते,शासित, शाप्तको के 
स्वेच्छाचारी हृत्यों से बचे रहे, और शासन केवल विधि ही के अनुरूप संचालित होता 
रहे। इसके लिए हर लोकता-्त्षिक राजनी तिक व्यवस्था वे सविधान मे कुछ ऐसे प्रावधान 
डिये जाते है, जो सरकार को हर समय व हर वदम पर नियत्तित, प्रतिबन्धित करते हुए 
अपने अधिकार क्षेत्र भें सीमित रखते है और सविधान का व्यवहार में झिसी भी 
अधिकारी द्वारा उल्लघन नही किया जाता है। साधारणतया, हर सोकतान्विक राज्य 
मे घुछ न कुछ नियत्ञषण शासको पर समाए जाते हैं। सोटे तौर पर यह निपक्चण-- 
(() विधि के शासन बी स्थापना, (2) मोलिक अधिकारों की व्यवस्था, (3) राज्य 
को शक्तियों के विभाजन, पृथवक्रण व विकेन्ट्रोकरण को स्यवस्था, तथा (4) सामाजिक 
बहुलवाद वी परिस्थितियों वो बनाए रखने की व्यवस्था करके लगाए जाते हैं। 

इन नियत्षण ब्यवस्थाओ के माध्यम से सरकार व नागरिक, दोनो ही अपने अधिकार 
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व बाएं क्षेत्र मे सोमित रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक द्वारा अधिवार छ्षेत्त गा 
अतित्रमण स्वत ही दूसरे द्वारा इन नियक्षयों से माध्यम से अवरोधित बर दिया जाता 
है। ऐसी स्पव॑स्था में, संविधान समाज मे भाद्शों, आस्याओं ओर राजनीतिक मूल्यों 
की प्राव्ति वा साधन बना रहता है। अयद जिसी रार्र में संविधान द्वारा ऐसे भतिदस्थ 
स्थापित नहीं गिये नाते हैं तो वह गविधान राजनीतिश आचरण वा तिदेशर व 
निपत्रणकर्ता नही रह पाता है। ऐसी तिपतन्नण मुक्त राजनीविद स्यवस्था में शासक 
स्वेच्छा से सव गुछ कर सत़ते हैं और जिम राज्य में शासत्र उन्मुक्त होडर सब बुछ शर 
सकें, वहा सविधानदाद सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिये संविधान गा एजेनीतिक 
शक्ति वा प्रतियत्धक होना सविधानवाद गा माधारभूत ठत्त्व है । 

(ग) सबिधान विकाप्त का निदेशश ([॥6 ८॥आआएणाणा 25 06 खाव्यण ० 
4८४श०॥/७४0--स विधान, एव प्रभावों राजनीतिक शबित केवल वर्तेमात में ही न 
हो अपितु सुदृर भविष्य में भी प्रभावी राजनी दिए शवित दवा रहे । इमरे पीछे स्यवर्पर 
है कि राविधान राजवीतिर सपपं वा प्रभावशाली दंग से सीमांरन वे ढांचा स्पापित 
करे और भावी प्रगति के लिए विक्रासक्षम योजना प्रस्तुत करे। समय, परिस्थितियों 
और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साय ही सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों व मादशों में 
टेस्‍-फेर भी होता रहता है। कालचत्र में गुजरता हुआ समाज, गये, परिष््त और 
सवद्धित गन्तव्धों को गाप्त करते वा लट्षत निर्धारित व रता जाता है। इन नवीन आस्याओं 
वी व्यवहरर में गध्ति की योजना हर स्विधान से सम्रिदित होनी चाहिएं, जिससे 
सविधान समाज वो दिशात्मव सुम्पप्टता से मुक्त रथ सबे | अगर विसी राज्यगां 
संविधान ऐसी व्यवस्था नही रखता है तो परिवर्तित व अप्रत्याशित परिस्यितियों में वह 
समाज वी बदलतो हुई भान्यताओं बा प्रतीक नहीं रह जाएगा। इसलिए यह आवश्यक 
है वि हर सविधान राष्ट्रोय प्रतिभा या वेवल वर्तमान में हो प्रतिविम्बन नहीं रहे, 
यरन भविष्य में भो इससे राष्ट्रीय प्रतिभा व अह को प्रतवाशद मित्रता रहे, और नये 
आधिक विकासो और समाज के नये समूद्रों की भी राजनीनिर प्रभाव तर पहुच होती 
रहे। इन समूद्दी दी राजनीतिक झबित तक पहुद्र तमी हो सकती है जब संविधान से 
ऐसी व्यवस्था हो कि, जिनवा सपर्यन समाप्त हो जाएं तो उन्हें स्थान लेने दें, जो अब 
तक सत्ता परिधि से बाहर थे | इसके लिए यह आवश्यक है कि सविधान भविष्य के 
सम्भावित वित्ञा्तों का श्रेष्ठठम साधन भी हो । कोई भो सविधान जो वर्तमान से आगे, 
समाज के भावी विकास वी योजना व साधन नहीं बनेता वह शीघ्र ही सभाजवी 
आधारभूत मान्यताओं से दिलग होता जाता है। ऐसा संविधान समाज की आकाक्षाओं 
की प्राप्ति का साधन न रहरूर उसका बाघ॑तर बन जाता है। यह अवस्या सविधानवाद 
की समाप्ति का भारम्म हैं। संविधान की गतिद्वीनता का भूचक हूँ। यह समाज मो 
अनावए्यव' जकडनो मे दाघकर प्रगति के पय पर अग्रसर होने से रोकना है। महू राज- 
नीतिक समाज मे गत्यात्मकता के स्थान पर जडवा साता है और वह सविधानवाद का 
गला घोटता है। इसलिए सविधान का विकास के निदेशक के रूप में होना सविधानवाद 
की व्यावहारिकता हर समय बनाए_रखते के लिए अनिवायें है। यह सविधानवाद मे 
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सजीवता व गत्पात्मक्ता लाने वाला तत्त्व है जो समय परिवर्तन के साथ आए समाज के 
मूल्यों में परिवतेन के अनुकूल सम्पूर्ण सवेधानिव व्यवस्था को ढालने की स्वत ही व्यवस्था 
बन जाता है । 

(ध) समिधान राजनीतिक शक्ति का सगठक (78० ८णा३॥॥ए० 88 शो 
गएगा।३श ली छणााव० ४७७०४५)--स विधान देवल प्रकार की सीमाओं री 
स्थापना ही तही करता अपितु सरकार की विभिन्‍न सस्थाओ में शक्तियों का अम्बरास्तीय 
व लम्बारमक वितरण भो करता हैं। सविधान यह व्यवस्था भी करता है कि सरवार के 
कार्य अधिकार युक्त रहे और स्वयं सरकार भी वैध्य (0प्रधण्णजा०) रहे। अगर कोई 
सबिधान प्रकार के कार्पा को अधिकार युवत ब स्वय सरकाद को वैध्य नही बनाता तो 
ऐसी सरकार व सविधान अधिफ दिन तक स्पाई नहीं रह सकते है त्तपा, ऐसी राज- 
मीतिक व्यवस्था मे सविधानवाद राजनीतिक शक्तित का सगठव नही रहता। इससे स्पष्ट 
है कि सविधान द्वारा हर राजनीतिक व्यवस्था म राजनीतिक शक्ति का संगठन होना 
आवश्यम' है मयोशि सबिधासबाद की अभिग्यगित सविधान द्वारा व इसपी व्यव्वार में 
प्राप्ति सरकार द्वारा ही सम्भव है। 

कोई भी संविधान राजनीतिक शक्ति वा सगठक उसी अवस्था भें रहता है जयकि 
संविधान द्वारा यह व्यवस्था हो कि सरकार के कार्य अधिवर-युक्त रहे, तथा सरकार 
स्वय वैध्य रहे । सविधाव सरफार को अधिकारयुबत उसी अवस्था में बना सकता है जब 
पह सरबार के प्रतिष्ठित आधारो तथा सहमतियुक्त प्रक्रिपओ वा विवेचक व प्रतीक 
दो। ऐसा न होने पर राजनीतिक समाज परस्पर विरोधी दावो से उत्पन्न तनावो ध 
पिचावों मे जबड जाता है, जो सरवार के विराध की परिस्थितियों उत्पर्त मर, सरकार 
की शवित यो क्षीण शरता है। जब कभो भी संविधान समाज के मूलभूत मूल्यों के 
मतेबय पर आधारित हो इस प्रवाद के मतंकय का अ्रतीक रहे और ऐसे मर्तक्य का 
पोषक बने तो सरकार अधिकार युवत बनती है। ऐसा सेधानिक व्यवस्था पर भाधारित 
गरबार का विरोध नही होता है। रामाज, सविधान व सरकार में पारस्परिकता, सहयोग 
वे अनुकूल रहता है। सरकार के कार्य अधिहत (4७॥॥0:00008) रहते है तथा संविधान 
जन-मानस्त मे व जनता के दिलो मे समाई मान्यताओ को प्रतिविम्बित करता है। इसका 
महू अर्थ भी नहीं है कि सरकार अधिकार युक्त बनी रहते के लिए भूलभूत मसलो पर 
जनता के मतंक्य की अजिव्यवित मात ही करती रहे वरन सरवार की इससे अधिक भी 
हुछ करना होता है। सरकार को ऐसी कायं-शलो वी ह्यापना करनी होती है जिसरे 
इसके प्रति विश्यास जागृत हो ओर लोगों म॑ इसके प्रति निष्ठा व राजभविति बनी रहे। 
सदकार को इस प्रकार कार्यरत रहना चाहिए जिससे इसवी त्रियात्रो व वार्य-फ्लापो 
द्वारा सविधान मे निहित घारणाओ व मूल्यों को प्रभावशाली व प्रतीकात्मत ($५900!72) 
अभिव्यक्ति मिले। ऐसी स्थिति से सरवार न केवल अधिबारपुक्त (7ण0णराधाध्ट) 
रहती है अपितु सवार वी अधिकारगुकतता व्यावहारिक भी बनती है। यह तभी सम्भव 
होता है जद सरवार बा सम्ठक सविधान, केवल मान्य रिद्धान्ता का सामान्य विवेचन 
ही नही परे, अपितु सरकार की वास्तविक कार्य-प्रणाली की घुस्पृप्ट व्याख्या व व्यवस्पा 
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भो बरे। साथ ही सविधान सरवाए से सम्बद प्रतिमानों, मूल्यों द प्रिय अवधारणाओं 
का प्रभावों अतीत भी बसे जिससे सोगों बे दित ओर दिमाग में सज़ार बजे प्रति निष्ठा 
उत्पस्त हो ओर सबद्ोो सरवार 'अपनी” सरशार सगे। सरदार शी बंधता, सरवार 
के प्रति राजनीतिन सभाज वे सभी लोगों वी सहज निष्ठा में विदमान रहतो है। केवल 
वही सरवार अन्तत दँध बन सरती है जो जनसाधारण गी विष्ठा व विश्वास प्राप्त 
रखते हुए सचासित होती है। 

अगर सरदार अधिगारयुक्त व बंधतापूर्ण नहीं रहती तो सदिधान न राजनीतिक 
शब्ति गा सगठक रहेगा और मे ही ऐठी स्यवस्पा में सविधानवाद सम्प्रव होगा। इसतिए 
सविधातवाद मे आवश्यश तत्व के रूप में संविधान दा राजनीतिक शवित वा सगठक 
रहना अनिवार्य है शिससे सरशार देध रहे और सविधानवाद, अभिम्यवत वे व्यावहारिक 
हूप में राजनीतिक समाज में व्याप्त रहे। 

निष्कर्ष रूप में पह रगहूता उचित होगा कि सविधानवाद के उपरोध्त वर्णित भारों 
हत्त्व सविधान में निहित होने चाहिए। अगर किसी रार्प दे संविधान में स्तविधातवाद 
के इन तत्त्वों गा समावेश नहीं होता तो वह सविधान सविधानवाद थी बपिस्यतित का 
माध्यम नहीं रहता है बोर ऐसी राजनीविर व्यवस्या में सविधानदाद सम्मव नहीं हों 
सकता | 

सविधानवाद के अर्प, आधार 4 तत्वों के विवेधन से स्पष्ट है कि सविधानवाद की 
जुछ विशेषताएं होती हैं। पत्र हर राजनीतिक ब्यवस्पा में झनुप्रमता के किपित्रदा 
विद्यमान होती है, और इससे स्विधान का भी विशिष्ट होना अनिवाय हो जाता है। 
संविधान का अनोधापन, सविधानवाद में भी विशिष्टता सा देता हो ऐसा नहीं समशना 
चाहिएं, बरयोंकि सविधानवाद तो राजनीतिक समाज बे मूल्यों, मान्यताओं और 
आस्पाओं को सरक्षण प्रदान करते की नियतण व्यवस्था है। इसलिए सविधातवाद 
अन्तरभूतफारी घारणा है, जो ऐपी विशेषताओं से युश्त दिखाई देता है, जो रम या 
अधिक माता में हर राजनीतिर समाज में व्याप्त सविधानवाद में पाई जाती हैं। 


+ 
संधिधानवाद की सामान्य विशेषताएं 
(5एश्ा्ठार&7 टप्त&४6टाप्टाशाड05 07 20४शप)् एण्र!07र60.50) 


संविधानवाद किसी भी देश या समाज विशेष का हो उसकी कुछ सामान्य विधिष्टताए 
द्वोती हैं, जो कम या अधिक माता में हर सविधानवाद में परिलक्षित होती हैं। सविधान- 
बाद की धारणा को बौर अधिक अच्छी तरह सम्रझने के लिए यह उपयुक्त होगा कि 
उसकी कुछ कतिपय सामान्य विशेषताओं को भी देख लिया जाए, ॥ 

(क) सविधानवाद मूल्य सम्बद्ध अवधारणा है (0009॥(00०0॥३॥5फछ ॥8 8 ४००० 
७४८५ ८०७८८०७।/)-सश्रविधानवाद का सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। मह उत 
मूल्यों, विश्वासों व राजवीतिक आदर्शो की ओर सकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक 
को प्रिय हैं। जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह सर्वधानिक दशशन, राजनीतिक 


398 :; तुमनात्मत राजनीति एवं राजनीतिक मंस्थाएँ 


आवश्यक है, गपोंडि समय परिवतंत के साप मूल्यों मे परिव्तत माता है, तथा सस्कृति 
विफप्तित होती है। इसी से सविधानवाद गरयारमशता प्राप्त गरता है। इससे स्पष्ट है 
कि सविधानवाद गएपारमर अवधारणा है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि मदिधात- 
बाद किसी समाज दे उन मूल्यों द आत्याओं शा, जो जनता गो एक पमय दिश्नेय में 
प्रिय है, प्रतीक मात्र ही नहीं है। यह नये मूस्यों की स्पापता व प्राप्ति का माध्यम भी 
है। १ह समाज के वर्देमान मे प्रिय मूस्यों वे साय हो उसकी भविष्य की आांप्नाओं का 
प्रतीक भी होता है। इससे यह गरपार्मक अवधारणभा बन जाता है। इसलिए हो कार्स 
जे० फ्रेड्रिक ते सविधानवाद शो * विशास की प्रक्रिया शहा है ।7* 

(घ) सद्धारपाद समनायो अवधारणा है (00057/0४07855 ६ 8 श3(९० 

८०॥८८७/--एढ राष्ट्र के मूह्य, विश्वास एवं राजनीतिश आदर्श व सल्कृति वे प्रति 

अम्प देशों में भी निष्ठा हो सशती है। अत ढ8ई देसों बे राजनीतित आइरग, आर्पाए 
घ मान्यठाएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों मे सविधानवाद आध्राएमूत समानताएँ रखता 
है। जैसे पारचारय सस्हृति वाले देधों में सविधानवाइ में समानता पाई जाती है। एस 
प्रकार की समानता में प्रशार का अन्तर नहीं होता पद्रि मात्रा को अलर हर 
देश के सविधानवाद में शिणलाई देता है। पह अन्तर साम्पवादी देशों में भी पाया जावा 
है, पर यहां भी अन्तर केवल मात्रा ढ। ही होता है प्रकार रा नहीं होता । एसस्े यह 
स्पष्ट है कि हर देश का अपना अलग मौतिक सविधानवाद नहीं होता है। विशस्धीस 
सोकतान्तिक देशों में, यधपरि असमानताए अधिक होती है तपा हुए देश अरता बलग 
शाप्द्रोय अह (०50073| ८६०) बनाने के लिए मौलिर जीवत दर्शन की स्थायना दा 
प्रपल करता है, और इन देशों में सस्दृति में भी भिन्‍्नता का मधिर पुट होता है, किए 
भी एन देशों में मोटे रूप से मविधानवाद एक्-सांही बहा जांसहता है। इससे स्पष्ट 
है कि सविधानवाद समभागी धारणा है। 

(४) सक्िषानवाद प्रधानतः स्ताप्य मूसक अवधारणा है (007097॥ण0092/9 ७४ 
97९00ण772769 &॥ ६४५५ ००४८८७॥)--स विधानवाद प्रधानत साध्यों से सम्दन्धित 
विचार है परन्तु साध्य मूलकू विचार पूर्णतया साधनों को अवह्ेलना नहीं कर सक्ता। 
अत इनमें भी अतर प्रकार का नहीं केवल मात्रा का रह जाता है। वँसे भी साधनों व 
साध्यों को एक दूसरे से अलग नहों किया जा सकता । फिर भी सविधातवाद से 
प्रमुखतयां लक्ष्यों का ही सत्रेत मिलता है । जब हप यह बहते हैं कि सविधानवाद साध्य- 
प्रघान विचार है तो उसका अय॑ उन आदर्शो से है जिन्हें समाज साध्य बे रूप में अगीशार 
करता है। इस प्रकार सविधानवाद का साध्यो की ओर प्रमुख सकेत होता है और साधनों 
की ओर गौण सके त ही होवा है। 

[घ)सविधानवाद सामान्यतया सविधान-जन्य बवधारणा है (00फजांशागरया 
5 इशाटा॥॥५ 3 एणातह्राप्राणा >35८व €००८८७)--सामान्यतप्रा व्‌ साधारण 
परिस्थितियों में हर देश को मूलभूत आस्थाओं का उस देश के सविधान में ही उल्लेख 


7टब7 पान्‍्साती, क, दः , 9 6 


हे 
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होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि सवियातवाद के झाद्ों का प्रतिपरिस्ब 
संविधान में नही मिलता है। दोनो में, अर्थात संविधान वे स्म्रिधानवाद मे, साम्य नहीं 
द्ोता है। दोनो टी, ऐसी अवस्या में, अलग-जवग दिशाए होती है। यह अवस्या देश में 
शासतरी व॑ शासितों की राउनीनिय मान्यताओं में विराय और मत भेद का समेत ररती 
है। दस अयस्था में राजनीतिक उद्दस-पुयतर अवश्य माद्री बन ताती है। यह राजप्रीतिया 
सकठ का मजे तन है. परन्तु यह तो असाधारण परिम्यितियों में ही होता है। सामाग्य 
दरित्थितितं में हर सोरताज्विर राजनीतिक समाज के मूल्यों व गन्तत्यों झा सियान में 
स्पष्ट उल्लेख जिया जाता है। ऐसे संविधान पर ही सविधानवाद जाधारित रहता है। 
यही उन सस्यागत प्रत्याओ का संगठन व स्थापना यरते है जितसे सरिधातवाद ध्याव- 
हारिफ व वास्तविक बनता है। #त संविधान, सविधानवाद के लिए वह आया रश्ला 
प्रस्तुत करता है जिम पर संविधान की नसीब ठोसता से जमी रह सकती है । 

हर मविधानवाद में यह सामास्य विशिष्टवाएं विद्यमान होती हैं। यह विशेषताएं हर 
देग में कम पा अधिस मात्ना में मविधानवाद वे आधार के रूप में पाई जाती हैं। एव 
सबिधातवाद से दूसरे सविधानवाद में इन विश्िष्टताओं में भ्षिन्तता वेबल मात्रा की हो 
दीती है, प्रकार की नहीं होती । 

सविधानवाद के अर्य, आपार, तत्वों व सामान्य विश्वेपाओ के विवेचन के बाद इमत्री 
विभिलन अवधासभाभो का उल्तेख करता आवापत है कैयाति संविधानवाइ के उद्देश्य, 
और दत उह्लेकयो की प्राप्ति के लिए अपनाए गये साधन, दृर राज्य में एक में नहीं होने 
हैं। शुष्ठ तज्यों मे सदिधानवाद व्यक्ित वी स्वतत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक 
थे राजनीतिक स्याय तथा लोक कल्याद की साथना वा आदर्श रखता है, तो दुछ राज्यों 
में आयिक समावता मौर समाज के एक द्वी गन्तत्य मे आम्या आधारमूत सूल्य माता 
जाता है। इनकी प्राप्ति के लिए अवताए गये साधन भो अलग्र-अतग राज्यों में, अलग- 
अतग प्रकार के होते हैं। लक्ष्यों व साधनों में बह मिस्तवा क्यो और क्तिनो है, इसे समझने 
के लिए सविधानवाद की विभिन्‍न अवधारणामो का वर्णन जहरी है । 














छंविधानवाद को अवधारणाएं 
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विनीव वे स्मिय, काले ऊे० छेड्रिक और कुछ अन्य पराश्वात्य विचारको की मान्यता है कि 
सविधानवाद की जे दल एक ही घारपा *ै। उतऊ़े अनुयार उद्यर लोकसव्ो की अ्यधारणा 
ही सवियानवाद की राही घारणा है। इसी से सविधानवाद वी रहो व्याख्या द्वोती है, 
प्ररल्तु यह्‌ मान्यता ठोत नद्दी है। अगर सविधानवाद, राजनीतिक समाज के आदणशों, 
राजवीतिक मान्यताओं और मूल्यों का, जो ठिसी राष्ट्र का माघार हैं, और जिन्हे राष्ट्र 
व्यवद्दार में प्राप्ति का लदय रखता है; का ही वोध कराता है। तब यह आदइथ तथा इन 
आदशों की प्राप्ति के जिए प्रयोग से आने वाले साधन, अलग-अलग प्रसाद का द्वोना 
स्वाभावि है। इतरी भि-तता व इनकी प्राध्ति के लिए झपनाएं जाने बाले झाधनों वी 
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भिल्नता के आधार पर सविधानवाद की भिनता स्पष्ट भी जा सपती है। मोटे तोर पर 
उद्देश्यों व उद्देषयों वी प्राप्ति दे साधनों बे माधार पर सविधानवाद दी तीन अवधारणाएं 
हो सबती हैं-- () उदार सोदतस्ों की घारथा, (2) साम्यवादी या समाजवादी सोर- 
तैद्रों की घारणा, तथा (3) नवोदित या विद्वासशीक्ष लोगततों शी धारणा। श्न 
धघारणाओं मे साध्यों व साधनों शा विशेष मन्तर हर अवधारणा मे विस्तृत विदेषन गे रादर्भ 
में ही समझा जा सवता है। इसलिए हर अवधारणा गा अलग से विवेधत आवश्यक है। 


उदार लोवतन्तो की गवधारणा (200०७ ण॑ पर्दा ऐव्शा०शब्ध०) 
उदार सोदतन्तों बी अवधारणा को पाश्याए्य रा विधानवाद भी दड्ा जाता है। इसी 
मुख्य विशेषता व्यवित वी स्वतद्यता गी साधना है। व्यक्ति वो स्वतत्ता के अलावा, 
राजनीतिक समानता, सामाजिक व आविर स्याय हा सौर रल्याण भी साधना पाश्चारए 
सविधानवाद के आधारभूत साध्य हैं। यह सामाजिर व आधिव रामानता व_स्वतत्ता 
पर बल नहीं देता है। स्वतत्ता और समानता के सामागिव व आपिद- पहचुओं वो 
पाश्यार्प सविधानवाद के साध्यों मे अभाव ही इसको साम्यवादी अवधारणा से अलग 
घारंणा बनाता है। साम्यवादी घारणा में यह मुल्य प्रधावता रखते हैं। परम्तु पाश्यात्य 
अवधारणा में तो व्यक्ति गी स्वतस्त॒ता गो मौलिक मूल्य माना जाता है गौर इसतिये 
ही पाएचारय सविधानवाद को उदारवाद वा दर्तन' भी बहा जाता है। 
पाएचारए बवधारणा में सविधातवाद बे आधारभूत साध्यों री स्यावद्ारिक्ता के लिएं 
सरदार दी शवितयों को विभाजित करके राजनीतिक त़ियां भो प्रभावशाली दा से 
प्रतिवन्धित व निय व्रत करने दी व्यवस्पाएं गी जाती हैं. जिससे सरदार गा कोई भी 
अग, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके, व राष्ट्र के राजनीतिद मूल्य सुरक्षित 
व स्थायी दने रह सें। प्रिनोक व स्मिय तो * प्रापतघात्य सिधानवाद का अन्तर्भाग 
(८०४८) प्रतिबस्धों की ध्यवस्पा' !' शो ही मातते हैं। एन प्रतिदस्पों री स्पापता उदार 
छोकतांत्विक राज्यों मे राजनीतिव शक्ति गए सस्थाररण मरके गी जाती है, सर्शठ 
राजनीतिक शक्ति, व्यक्ितयों बे स्थान पर संस्थाओं में निद्चित की जाती है परिषमो 
समाजों की यह मान्यता है कि शक्ति, ध्यद्ित वेः स्पान पर संस्थाओं में निद्वित होने से 
उसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से न होगर सस्दायत विधियों ये प्रक्रियाओं 
द्वारा होगा तथा शजित का विधि के ही अनुरूप प्रयोग, इसके दुष्प्रयोग वी प्रभावशाली 
बचाव व्यवस्पां बत जाएगी । इससे यही निध्कपं निलता है कि उदार घोकतस्तों में 
सविधानवाद का प्रमुब आधार सस्थाग्त व प्रक्रियास्मक प्रतिवन्धों से नियद्विंत सरकार 
है। यह प्रतिबन्ध ही राजनीतिव शक्रित द्वारा व्यवित कौ स्वतत्ता के हनन से बबाव 
च्यदत््पा करते हैं। इसलिये पाश्वात्य सविधानवाद भे राजनीतिक शॉवित पर सुनिश्चित 
नियत्ण व्यवस्था ही मूल तत्व है। पाश्चात्य सविधानवाद में साध्य तत्त्व व्यक्ति की 
स्वतत्नता और साधन तत्त्द सीमित सरकार! है। उदार लोकतत्नों मे सविधानवाद 
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कौ व्यक्ति की स्वृततता को धुरी के इ्द-गिर्दे घूमता हुआ कहा जाय तो कोई बतिशयोक्ति 
नही होगी। सविधानवाद की इस अवधारणा के कुछ विशिष्ट आधार हैं जिनके विवेचन 
पे इस घारणा वा बय सौर विशेषताएं और अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। 

(छा) पाश्चारय सविधानवाद के आधार (#00008॥078 ०६फ९४श॥ एणा्भाएए- 
एणाक्षाक्ा )--उदार लोयतत्नी से सम्बन्धित सविधानवाद के मुख्यतया दो आधार हैं। 
प्रथम दा निक आधार, और दूसरे सस्थागत आधघार। दार्शनिक आधार साध्यो का सकेत 
करते हैं. जबकि सस्थागत आधार और इन साध्यो को व्यवहार मे श्राप्त करने के साधनों 
कौ व्यवस्था है। इन दोनो आधारो का अलग-अलग विदेचन करते पर सविधानवाद की 
इस झआवधारणा की मौलिकवा स्पष्ट हो जाएगी | इसलिए इनका सक्षिप्त विवेचन यहा 
दिया णा रहा है -- 

(3) पाइचास्य सविधानबाद के दार्भतिक आधार (?90०ठतरख् 0एतेआ०005 
त॑ भर्द(दात 0०0एशएफ्तणाधा5फ- सविधानवाद की पराश्वात्य अवधारणा के 
दार्शनिक आधार, इन राजनीतिक व्यवस्थाओ के अन्तत गन्तव्यों से सम्बद्ध हैं। हर 
राजनीतिक व्यवस्था मे कुछ मृूतमूत लक्ष्य निर्धारित रहते हैं । इन्ही लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए सस्पूर्ण व्यवस्था प्रयत्नशील रहती है। इन लक्ष्यों की उपलब्धि गे आते वाली हर 
रुकावट को राजनीतिक व्यवस्था दूर करके आगे बढतों रहती है। राष्ट्रों के झत्तत 
गन्तव्य सव जगह समान हो यह आर्वश्यक नही है। पाश्चात्य राज्यों के ग्रत्तव्य समाज- 
वादी राज्यों से भिन्न दिखाई देते हैं। इसलिये हो पाश्वाट्य सविधानवाद के दाशंतिक 
आधार अपने माप मे विशेष व मलग दिखाई देते है । प्रछुखतया, उदार लोकतन्त्नात्मक 
राज्यों मरे चार आधारभूत साध्य हैं । -- () व्यक्ति की स्वतन्त्रता (2) राजनीतिक 
अमानत्ां, (3) सामाजिक व झाधिक न्याम, तथा (4) लोक कल्याण की साधना ! 

() पाश्चात्य सविधानबाद का आधारस्तम्भ राध्य ही व्यक्ति की स्वथन्त्ता है। 
इसलिये ही यह कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतस्तवता के इर्दं-गिद उदार लोकतत्नों की 
सबिधानबादी अवधारणा धूमती हे । इस साध्य के पीछे प्रमुख मान्यता यह्‌ है कि व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का विकास अधिकाशत स्वय थ्यवित द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक 
व्यवस्था और सामाजिक सस्थाए इसमें सहयोग अवएय देती हैं । परन्तु इनका योगदान 
एक सीमा के बाद सहायक के स्थान पर बाघक बनने लगता है। इसलिये व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को व्यवस्था हो तो, दहू उठ छामाजिक थ राजनीतिक बस्घतो से अपने अपको 
उन्मुक्त कर सकेगा जो उसके व्यितत्व के विकास में रोडा बनने लगे! इसलिए पाश्चात्य_ 
सविधानबाद का प्रमुख जोर व्यक्ति की स्व॒तत़्ता पर ही है।_यहा_यह ध्यान रखना 
जहझरी है कि उदार सोकतन्तो मे सर्विधानवाद व्यक्ति की स्वतत्नता का साध्य सापेक्ष 
_हप में ही रखता है। यह आवश्यक भी है। अन्यथा परम स्वतत्नता तो वास्तव में 
अराजकता की अवस्था उत्पन्न कर देगी | जिसमे व्यवित नग विकास क्यरद्ध ही होगा। 
इसलिए पराश्चात्प सविधानवाद का मूल मत व्यक्ति की स्वतन्त्रता एक हीमित सदर्भोी 
रवतत्नता ही है । 


(2) राजनीतिक समानता का साध्य एक महत्त्वपूर्ण आधार है। अज राजनीतिक 
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हित में सरकारें करें। इससे स्पष्ट है कि लोव वल्याण का आधार सविघानवाद का ऐसा 
दार्शनिक आधार है निसमे बन्य सभी साध्य ब्यंपूर्ण बनते हैं । 

(४) प्रारचात्म सविधानवाद दे सस्यात्मक् आधार (0800078] ई0प्62:075 
लग चल चाा एलशाएधाए।०१2॥०प0) --स विधानवाद दार्थ निक आधारी को व्यवद्वार मे 
उपलब्ध बराते की व्यवस्या को ही सस्वात्मक आधार कहा गया है। राजनीतिक शक्ति 
दवा निक सताध्यों को प्राप्त रन के साधन के रूप म प्रयुक्त को जाती है। इसके लिए 
शजनीतिक शक्ति का सस्याररण किया जाता है, अर्याति राजनी तिक शक्ति ब्य क्वियो 
है स्परात पर सस्याआ मे निहित को जातो है। शकित को सस्थाओं में निहित करके 
दोहरा पह्ँश्य प्राप्त किया जाता है। पहुला, सदकार को मोमित रखा जाता है तया 
दूसरए सरकार बा) यरारदायों बनाया जाता है । ढिसी भी प्रवार को सप्थात्मक ब्यवस्था 
सरकार को तभी सीमित मोर उत्तरदायी रख सकती है जब राजनी निक व्यवस्था लोक - 
हाज्खिक व प्रतिनिधात्मक हो, समाज व्यवम्पा बहुल खुली कौर स्दय के कियी दर्णन 
से रहित हो। इनके अभाव मे सभी प्रकार को सत्वात्मर व्यवस्या केवल औपचारिक 
रह जाती है। इसका तात्पर्य यहूं है कि सरकार को सीमित कश्ने तवा उसे उत्तरदायी 
रखने की सभी सस्यागत ब्यवग्थाए निम्न अवस्घाओ से दी प्रभावशाली मौर वास्तविक 
बन सहतो हैं। यह वह पूर्व शर्ते हैं जितने बिसा कोई भो सरकार मत तो सीमित बस 
सकतो है और न ही अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यह पूर्व शर्तें हैं-- 
(!) सोह तान्त्िक ढंग ने सगठित सरकार, (2) अतिनिधाटमक सरकार, (3) बहुल 

साल या छ|पाजिक बहुलवाद, (4) छुला समाज, भौर (5) स्वय के दर्शन विशेष 
रहित समाज । 
+ (!) लागता*ब्व्िक दग से सुगठित सरकार से तात्पर्य उस सरकाद से है जिसम राज- 
लोतिब' शत का अत्तिम कझ्लोत स्वयं जतता हो, हपा सरकार जनमृत के प्रह्ति केवस 
जागरुक ही नही हा, भवितु उसे प्रति उत्तरदायों हो और विधिल वर्गों में हपप॑ की 
अबरया में बहुमत का मादर करे, परम्तु मस्पमत की मुरक्षा भी खतरे में नहीं पहने दे | 
सरजार सही अरपों मं जदया को, जनता के लिए और जलता द्वारा ही गठित व सचातित 
होती रहे। ऐसो ही सरगार सोमित यताई जा सकता है। तिरमुश सरकाए तो हुए प्रकार 
ही सीमाओं से परे और ऊपर होती है। इसलिए ढिसो भी प्रकारकों सत्थात्मक 
म्यवस्था द्वारा सरकार को सोमित सरने की भनिवायं शर्त हरकार का सोक्ष्तान्द्रिक ढय॑ 
सै गठित होता है। 

(2) प्रतितिधात्मक सरकाए ॥ा अप लोकता/व्रिद सरकार के अनुरूप ही होते हुए 
हो इसे बुछठ अधिक है। बहुपत पर आधारित सरकारें साजतास्थिक होहो है पर दे 
_>लिनिध्ाहमन भी हो यह आवक नहीं। इसलिए सएकार का अमितिवोश्पक होता 
सरकार क। सीमित इनाने डर घिए्‌ आदश्यरु है । राजनीदिक समाज के हर वां, समूह 
चर मे घर मद हे कसर अिकिणअ गही हावी 
जहा ग्रमान्प 'भासी व्यवस्या में छोडे-छोट अह्पत्त व्यक्त शमूह कभी भी 
प्रतिनिद्विरग प्रात महू कर सदते। इस मिए महू सागश्यर है कि सरकार के संगठत 
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लिए पाए्चात्य समाजों मे अनेको सस्पागत व्यवस्थाए की जाती हैं। सरकार को सौमित 
करने फो विधियों का उल्लेख करने के बाद उन सस्थागत सरचनाओं का उल्लेख किया 
जाएगा जिनसे सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। सामान्यतया पाश्चात्य राज- 
नीतिक स॒माजो के सविघानों मे निम्नलिखित सस्यागत व्यवस्थाएं री जाती हैं जिनसे 
सरकार पर प्रभावशाली नियम्त्रण स्थापित होते हैं“ () विधि का शासन, (2) मौलिक 
अधिकारों व स्वतस्व्रताओं का प्रावधान, (3) राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, 
पृथककरण, विकेन्द्रीकरण व नियन्तण सम्तुलन, और (4) स्वठन्त्न व निष्पक्ष न्‍्याय- 
बालिका । 

() विधि फा शाप्तन (0० ० 39) सरकार को स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण की 
सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है । विधि के शासन मे व्यक्तियों के जधिकारों का निर्धारण पा 
निवेदन करने के लिए विधि की प्रधानता होती है। इसमे शाप्तन की शवितया भतमाने 
ढंग से नहीं बल्कि कुछ गुनिश्चित और बन्धनकारी नियमों के अनुसार प्रयुक्त होती हैं॥ 
विधि के शाप्तन थाली राजनोतिक व्यवस्था में, विधि को सर्वोच्च, एकरूप तथा सार्वभौम 
माता जाता है, रुया विधि के समक्ष सभी तागरिक्‌ और भ्रशासक्रीय अधिकारों समान 
होते हैं। ऐसे राजनीतिक स्रमाज मे सभी अधिकारी अपनो सत्ता, विधि के अनुसार हो 
प्राप्त करते हैं, उसे रखते हैं और उसका भ्रयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था मे विधि के 
सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं, फोई भो विधि से ऊपर नही होता है और एक-से 
अपराध की सबको एक-सो सजा दी णाती है। पिनोफ व स्मिय के अनुसार विधि के शासन 
की व्यवस्या "पश्चात्य सविधानवाद की सम्भवतया सबसे शक्तिशाली व सबसे गहरी 
परम्परा है।”” विधि का शासन, नायरिको व प्रशासकरीय अधिका रियो की गतिविधियों 
को एक ही प्रकार के कानून के अधीन वनाकर सरकार पर आधारमभूत प्रतिबन्धों की 
व्यवस्था करता है। इसलिए मेक आइवेन तो यहां तक कहते हैं कि, “सच्चे सविधान- 
याद का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक आग्रहयुक्त और सर्वाधिक स्थायो तत्व आज भी 
वही है जो लगभग प्रारम्भ से ही रहा है, ओर वह है सरकार का विधि द्वारा परिसीमित 
किया जाता 78 

(2) नागरिकों को मौलिक अधिकार ब स्वतन्व्रताए देकर सरकार के कार्यों को 
भर्याहित करने की परम्पण भाघुनिक लोकतन्त्ो मे_सविधानवाद रा_आधारस्तम्प है। 

अधिकारों की व्यवस्था से राजनोठिक शवित के प्रयोगकर्ता प्रतिबन्धित रहते हैं। नायरिको 
के अधिकार सरफार पर सकाराष्मक नियन्त्रण खगाते हैं। यह घसकार को वह सब कार्य 
भद्दौ करने के आदेश हैं, जिदसे नागरिको के अधिकारों का अतिक्रमण होता हो | अधि- 
कारों से सरकार को शक्तियों का क्षेत्र सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, अधिकारों 
का, समाज मे विद्यमान विविधताओं और विशेषताओं को धनाए रखने कौर विकसित 
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ज्पयोग की व्यवस्या की जाती है । हि 

शक्तियों को, शवितयों का नियम्ध्क व सठुलक वनाकर भी सरकार को नियन्त्रित 
किया जाता है। शवितयों के विभाजन, पृथवक रण व विकेन्द्रीकरण से शक्तियों के अलग- 
अलग स्वत-्त् केन्द्र स्थापित होते है ओर इनके लिए निर्धारिद अधिकार क्षेत्र मे इनकी 
रबतन्तता पर रीक न लगाना इनके द्वारा शक्ति के दुद्पयोग का मार्य खोलता है। इस- 
लिए पाश्चात्य राजनीतिक समाजो मे, सस्थामो मे सस्थाओ की व्यवस्था करके नियन्त्रण 
का यन्त्र आतरिक दृष्टि से भो स्थापित किया जाता है। जैसे ससद, कार्यपालिका वे 
न्यामपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग जासानी से न कर सकें, इसके लिए दोहरी 
पुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाती है। एक तो ससद की शनित को, दो सदतों की 
व्यवस्था करने तथा इन दोनो सदनों को एक-दूसरे पर आश्रित बनाकर सीमित किया 
जाता है तथा दूसरे कार्यपालिका व न्थायपालिका को इन पर अकुश के रूप मे रखकर, 
इसको प्रतिर्थान्धत किया जाता है। कार्यपालिका की बहुलता तथा सोकनिर्णेय व आरस्भक 
की व्यवस्था एक तरह से सतुलन का प्रयास ही है ) 

(4) पाश्वात्य सदिधानवाद मे यह बिचार सुविकस्ित तपा सुस्थापित है कि सरकार 
की प्रावितयों को सीमित रखने के लिए और छदैधानिक प्रतिबस्धों को व्यावहारिक करने 
के लिए, स्वतव व निष्पक्ष भ्यायपालिका शो व्यवस्था दो । स्व॒तत्न स्पाप्रपात्षिका द्वारा 

/ ही सर्वधानिक सरकार सम्भव बनती है। राजतीतिक शक्ितयों के प्रयोगकर्ता, स्याय- 
पालिका द्वारा ही अपनी सीमाओं के अतिक्रमण से रोके जाते हैं। विधि का शासन भी 
न्यायपाक्तिका द्वारा ही स्थापित कराया जाता है। अत सरकार की स्रक्तियों को सीमित 
रखने के लिए पाश्यात्य राजनी तिक व्यवस्पाओं में ऐसो स्वतत्न व निष्पक्ष र्यायपरा लिकाएँ 
स्वापित बी जाती है, जिन्हें सभी मामलों मे अन्तिम निर्णायक शकित प्राप्त रहती है! 
पीटर एच० मर्कल ते ठीक ही लिया है कि * आधुनिक सर्वधानिक प्रकार की सबसे 

 महत्त्वपरर्ण विशेषता स्वत॒त्व स्यायपरालिका हो गई है।'' 

उपरोधत सभी सस्पारमर व्यवस्पाएं पाश्चाह्य राजनीतिक समाजों में सरकार को 
सीमित व नियक्षित रखने के सिए दृड़ता से स्थापित की जाती हैं, परन्तु भहां पह पिषेष 
अ्यवरथाएँ इस बारीकी रो की जाती है कि सरकारें नियतित रहे पर इस कारण कमजोर 
नहीं बन णाएं। गयोकि तियव्रण व्यवस्था सरक्षारो को सीमित क्रने के स्थान पर 
कमजोर बताते बाली बन गई तो सविधानवाद के सस्थाश्मक आधार स्वय ही तविधात- 
बाद को समाप्त करने का मार्य प्रशस्त करने लगेंगे। इसलिये सत्पात्मक आधारोंकी 
पामचारय राज्यो में ऐसी व्यवस्था है कि वे सरकार को सीमित तो करते हैं, पर उसे 
शक्तिहोन होते हे भी हर हैं। यही सस्थात्मक ब्मवस्थाएं कई मवोदित राज्यों में 

हा अपनाने का परिणाम सर्दंविदित है। इन राज्यों मे इनसे सरभारों को सीमित करने शए 


प्रयरत उनडो पतना कप्रजोइ दताने का कारण बना कि अधिराश लोकठत् उबड़ पये 
मौर सविधानवाद केदल कहपता मात रह घया | 


पार्चाहय सविधासबाद में सरकारों को उत्तरदापौ रखने के 


लिए हुए राजनीतिक 
समाज में विशेष ग्यवस्थाए पाई जाती है। प्रतिनिधास्मक सस्थाओ का 


के विकाप व शोकतंतत 
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की स्थापना वी इच्छा से, नागरिकों व शासकों दे बौच, प्रतिनिधित्व व उत्तरदायित्व के 
दो तरफ़ा गठवन्धन को अत्यात महत्वपूर्ण बता दिया है ॥ शाहितों से शासकों जी मोर 
ब्रतिनिधियव, तपा शास्त्रों से शासितों पी बोर नागरिकों दे प्रति उत्तरदायित्व को सोर- 
तब का आधार कहा जाता है। सोउतत्न में शासद अपनी सत्ता, नापरिषों से प्राप्त कर, 
उस सत्ता का, उनके द्ित मं प्रयाग बरने का उत्तरदाविरव रखते हैं। अगर ये ऐसा नहीं 
बरते हैं तो वह लोकतव का अब है। थत राजनीतिर उत्तरदायित्व लोबठत्न का मूल 
मंत्र है, और सोकतत्न सदिधानवा३ का आपारस्तस्म होता है। शयतिए प्राश्यात्य सबि- 
घान मे राजग्रीतिक उत्तरदापित्व को व्यवहार में प्राप्त बरने के लिए राजनीतिक शक्ति 
के एवापिकार से दचाय की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माता जाता हैं कि राजनीतिक 
राजनोतिव' व्यवस्पा मशोई एक दस, एर वां या क्षेत्र, शक्ति शा एकमात्र घारक व 
प्रयोगवर्ता नहीं दनने पाए, इसकी व्यवस्था ही तव हो सदती है, अब राज्य में प्रति- 
स्पधत्मिक राजनीति का मार्ग घुसा हो। इस प्रदार को राजवीतिक ब्यवप्या में न बे व 
सत्ता के एवधिकार से बचाव होता है वरत रामाज के सम्मुख अपने आद्शों की प्राप्ति 
से धनेक विकल्प आ जाते हैं। विकल्पों गी अनेवता और इनमें से श्रेप्टतम गा समाज 
द्वारा चुनाव तभी हो सवता है, जब समाज म॑ प्रतिस्पद्धत्मिझ्र राजनीति के सस्पाहमक 
उपर रण 3पलब्प हों । जिससे राजनीतिक उत्तरदा यित्व किन और लगातार बना रहे-- 
प्रतिस्पर्डात्मक राजनीति ही राजनीतिर उत्तरदायित्व दा आधार है। इसलिए प्रदि- 
स्पद्धत्मिक राजनीति की व्यवस्था ही राजनीतिक उत्तरदादित्व की स्थापना की म्यदस्पों 
भी है। प्रतिस्पर्दोत्मक राजनीति तभी सम्भव है जब निम्न सस्पात्मक स्यपस्थायें हों। 
() उित समर्यातर पर निपमित चुनाव, (2) ,राजनीतिक दलों व समूद्दों री 
स्थापता का वातावरण, (3) समाचारप्ता को स्वतत्ता; (4) सोकमत शो अमाव- 
शालिता, और (5) परम्पराओं व सामाजिक बहुसवाद की विद्यमानता। 

() चुनाव वह व्यवस्था है जिससे नागरिक शासकों को हटाने या बनाए रखने का 
अवसर पाते हैं। चुनावों बे द्वारा ही नागरिक व्यवस्पित ढग से सरकार का समर्यत या 
विरोध कर सकते हैं। इससे सरकार न बे वल उत्त रदायी ही रहती है अपितु सब नागरिकों 
की आवश्यकताओं व कठिनाइयों हे प्रति सजग व सचेत भी रहती है। घुनावों द्वारा 
शाप्तको म परिवर्तन या अदला-बदली का अधिकार हर पाएचात्य राज्य के नागरिकों को 
प्राप्त हैं। चुताद सरकार वी गर्दन पर लटकती हुई ऐसी तलवार है, जिसकी डोर रो 
जनता के हाथो में रखा जाता है। जनता इसके माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बताए 
रख सके इसके लिए आवश्यक है कि उचित समयातर पर नियमित रूप से चुनावों की 
सस्यागत व्यवस्था हे!। प्राश्दात्य राजनोरितिक समाजों में सविधानवाद की व्यावहारिक्ता 
के लिए उत्तरदायित्व की परख कई बार मध्यादधि चुनावों की व्यवस्या करके भी को 
जाती रही है । 

(2) प्ाधारणतया राजनीतिक उत्तरदायित्द कसी भो राज्य व्यवस्था में तव तक 
व्यावहारिक नहीं वनता जब तक समाज में जन-आधार वाले राजनौतिक दल्त विद्यमान 
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नहीं द्वो । खतरेला नागरिक सरकार की नीतियो वा न तौ विरोध कर सवता है और न 
ही ऐसी नीति का निर्धारण कर सकता है, जिसका सरकार अमुसरण करे। इस अवस्था 
में तागरिक ससकार को उत्तरदामी नहीं बना छत़ता। इसलिए नागरिकों के विविध 
मतों के सगठत वी आवश्यरता हौती है| जिसमे वे विशिष्ट नीतियो का विर्माण कर से 
गर सगठित होकर अहिंतकर सरकारी नीतियो का विरोध कर सर । राजवीतिक दल व 
समूह ही यहू व्यवस्था करते हैं जिश्प्ते सरकार व समाज में सम्रेषण क्रिया व्यवहार में 
अ्मायशालो बनी रहती है । यहा यह प्रश्त उठता दे कि क्या यह यार्य एनदलीय व्यवस्था 
में सम्मव द्वो सता है? पाश्चात्य सविधानवाद इसे नही माठता दूँ, वयोकि सविधान- 
बाद की पराश्चात्य बबधारणा मे प्रमुख तत्त्व राजनीतिक शजित वे दुपयोग से बचाव बी 
व्यवस्था है। मह तभी सम्भव हो छजना है जद एक ते अधित दल दे सपूद समाज में 
विद्यमान हो । विरोबी दल ही वास्तव में सरवार को उत्तरदायी रपने का कार्य करते 
हैं। अमेब दल जनता तथा सरकार में विचासे का आदान-प्रदान सम्मद बनाते हैं। 
चुनावों व प्रचार के माध्यम से जनता में विविध दृष्टिसोण् तथा अवेव विनत्प रखते हैं। 
इनमें जनता राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित होती है थोर सरफार वे हुए अनुरारदाबिता- 
पूर्ण व्ययह्वार को प्रभावशाली ढग से रोउ सकती है। अत राजनीतिक दलों व समू हो का 
सरपार वी राजनीतिफ दृष्टि से उत्तरदाबी बनाने में विशेष मद्दत्त्व है। 

(3) रजनी तिर जिया की ्रमिकता तथा जनता की उसमें रुचि लोगतत्न वे लिए 
अनिवायं है। किसी लेखन ने ठोक ही कहा है कि ' राजनीति में जनता की उदासीनता, 
लोजतन्त्र बो घतरे मे डालती है।” चुनावों के समापत के साथ ही नागरिकों का 
राजमीतिक गतिविधियों से अलगाव नहीं द्वो इसझे लिए आवश्य/ है कि समाचारपन्नों 
की स्वतस्त्रता हो । समाचारपत्र सरकार और नाग्रिजों के बीच विचारों गे आदान- 
प्रदात है शवितशावी माध्यम हूँ । साधरिकों को आवश्यवताओं, इच्छाओं, असतोपष थादि 
था समाचारपत्नों के माध्यम से ही सरकार की पता भलता है, जिससे सरकार मे 
उत्तरदायित्व की मावता बलवती बनी रहती है। अत थाम नागरिकों व शजनीतित 
शक्षित के प्रयोगकर्ताओं के बीच, समन्वय व पारस्परिक्ता, जागहूक, उत्तरदायी व स्वत॑त्न 
प्रेस ही सप्भय बनाता है ॥ 

(4) लोफसत लोन ठन्न् सा प्राण है। यह स्थतस्त्रता का सतर्क प्रहरी और पतट्ायक 
है। यह रामाचारपत्नों के साथ ही गठबन्धित है। झरक़ार को डिस्ली हीनि के करे के, 
लोकमत का निर्माश्न इस नीति सम्पत्धी वष्यों के ब्राघार पर हो होना है। यहू तथ्य 
जनता तक पहुचाने, तथा नागरिव की तस्यों के आधार पर बनी नौठि सम्बन्धी घारणा 
को, सरकार तक पद्ुचाने का कार्य समावारपत्नों वे माध्यम से हो होता है। यही लोस्मद 
है। प्रे के माध्यम से हो लोकमत का निर्माण होता है जिससे परिचित होकर सरकार 
दिशा तिर्देश प्रदण करती है। लोकमत ऐसा प्रभावशाली थम्द्र है जिसके आप प्रत्येक 
सादर को चाहे वह लोकता दिक हो यो निरवुश, झु्ता पढता है । पारनात्य स विघानवाद 
बाते राजनीति स्माजों मे शमाचारपत्नों वी स्वतत्वतासे बमिय्यव्ति को स्वनच्त्रता 
सम्मव होती है और दससे यह सरकार पर तियवक वनरर उसे उत्तरदायी दनाए रखती है। 
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(5) परम्पराओं दे सामाजिर बदुलदाद का सर्ध समाज में अनेक हितों की परूठि व 
प्रकाशत के लिए अठक सर्थों गा विधमात होना है। प्रह्येड स्प्राज में विविध सथ झ 
समूह होते हैं जो नागरिकों को दिभिस्त माबश्यहताओं व हिलों नी पूठि मरने के लिए 
बनाए छाते हैं। यह राप अपनो मांगों को पृति व हितो गो रशों ने लिए सरकार पर 
सर्देव दबाद डालते रहते है. तथा सरदार को डिसी वर्ण या संपृद्द विशेषया ही हित 
मरते भर मस्य वर्गों दे हितो की मवहेशना करने से रोइते हैं। इनसे सरवार गौ 
शबितया मर्थादित रहती है, सौर राजनोहिर उत्तरदायिश्द ढो अवस्थाएं प्रस्तुत होती 
हैं । परम्पराएं समार में दीषदाल्न से स्वापित होती है तिनेकी पूर्ण उपेक्षा या 
अवहेसनगा व रके गोई भी शोदतारिशक सरकार जनमत शो दे ररने गा साइस गहों 
बरती । इस तरह परम्पराएं, सब ब सपूदों की उपस्दिति बाले राजनीतिक समाज में हो 
सरकार उत्तरदायों गनी रह सकतो है। 

पराश्यारय सविधानवाद के सस्थाश्मक आपारों का विवेषन द रसे से रपष्ट हो जाता है 
हि इत राजतीलिर समाजों में सरकार दी शवित पर सुनिरिचित तियत्रण ही नहीं सगाए 
गये हैं, बरत इस नियत्णों को वास्तविकता हा सदर्भ भी दिया गा है। उचित समयास्तर 
पर नियमित चुनाव, राजगोतिक इसो व धमूद्ों को स्थापना 4 विशास दा स्वरुप 
यातावरण, सोकमत के निर्माण व अभिम्यत्ित हे लिए स्वत तमाारपत्रों वा प्रघतत 
मौर समाज में परम्परामों, हित समूहों * सबों का होता इस रात का एबूत है हि 
जनता की मान्यताओं, पू्यों व आकांक्षामों मी सरपारें अष्हेशता नहीं दर सरती । 
मह सभी स्पवस्पाएं, अधिस्पद श्मिक राजनीति का रंगमंच हगाए शरती हैं, मिए्रे 
राजगीतिफ शवित पर किसी का एकादिकार गहों हो पाता है भौर प्रकार, हुए गएत, 
हुए कार्य के लिए उत्तरदादी रहते के लिए मजबूर गो जा पड़ती है) पाए 
सबिधासवाद ही मही भाधारभूत दिशेषदा है कि इसमें सर्काए ते केवल सीमित, भरितु 
उत्तरदायी भी बती रहे इसके लिए सुनिशिदित सस्पाश्मक स्यद (पाएं की जाती है। 

सबिधातबाद की पाश्चाएय मदधारणा के बर्णन के दाद, इसकी साम्यदादी अवधारणा 
का विदेदन करके, इत दोनों मे मग्तर को और अधिर एपप्टटमा समता सम्प्रद है। 
झगे के पृष्ठों में साम्यवादी सदधारणा का विस्तृत दिगेदन किया भा रहा है। 


साम्यवादी लोकतस्तों बी अवधारणा (॥6 0०7८६ ० 8००४७ 

06070078९६$) 

राजनीतिक शर्त के दुदबयोग को रोकते के लिए पार पर निमद्रण की 
ड्यवस्थाएु, सबिधनदाद शी पावबारय अवधारणा का मूल हैं। एस हष्प को साम्यशारी 
दाग्प भो हवोकार गरते हैं, पर विशेक्षणों के लिए उतरी सरदार्मश स्पदस्पाएं 
स्ेधानिक भाधाए गहों रथती हैं। इस अवधारणा में नियंत्रण प्यष स्पाों ही भिर्तेता 
को समझने के लिए गहू समता क्रावायक है कि साम्पदादी 'सजार' तथा 'राजतीतिद् 
शक्ति' से क्या ताएपय॑ सेते हैं। हाम्यवाद कौ 'सरकारए' व 'शवित' की भला घारणां ही, 
साम्पदादी मबधाएणा को, सर्दिधानवाद गी पश्चात अवधारणा से भिरने बनाती है। 
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साम्यवादी सरकार' को पूजीपतियो के हाथ की वठपुतलो मानते है, जो, 'धनिक 
बर्गी की, गरीब वर्गों" से रक्षा का ही कार्यू करती है। उदके अनुसार राजनीतिक शक्ति 
का आधार आधिक शक्ल्ति है। जिनके हाथ मे आथिक शक्ति होगी उसी के हाथ में 
राजमीतिक शक्तित भी आ जाएगी । इससिये पूजीपति ही राजनीतिक शक्षित के धारक व 
सचासझ होते है। उत्पादन के प्रमुख साधन व आधिक शक्ति, पूजी वादी व्यवस्था मे केवल 
कुछ लोगो के हाथ मे रहती है जो इसका प्रयोग अपने ही हितों की रक्षा और धन की 
बृद्धि रे करते है। अत साम्यवादी यह मानते है कि पाश्वात्य देशो मे राजनीतिक 
शक्तियों का प्रयोग तथा मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, 
जनसाधारण नहो केवल घतिर वर्ग ही करता है। यह सविधानवाद की, पाश्यात्य 
जगत में गौपद्ारिकता मात्र का सुबक है, क्योकि आधिक शक्ति युक्त वर्गे, सम्पूर्ण 
शाजनोतिर तन्त् का सचालक व नियत्तरु होता है। राजनीतिक शगित वाह्तद मे इसी 
वर्ग के अधीन रहतो है। इसलिये पाश्चात्य सविधानवादी राज्यों मे राजनीतिक शक्ति 
पर नियत्नण व्यवस्थाए खोखली होती है । 

साम्पवादी इस कारण ऐसी नियत्नण व्यवस्थाओ व सत्पाओं की स्पापता करते है 
जिससे आपिक शक्ति कुछ वर्गों के स्थान पर सव व्यक्तियों के हाथ मे रहे। उसकी धारणा 
है कि, अथर आयिक शक्तित महत्त्वपूर्ण समाज में निहित होगी तो राजनीतिक शबित्र भी 
सम्पूर्ण समाज के नियत्षण में भा जाएगी। साम्पदा दियों के अनुसार आधिक शक्ति, अन्‍य 
सभी प्रकार की शवितियो से सर्दोतिरि होती है तपा राजनीतिक शकित्र के सम्पूर्ण सस्पागत 
वे प्रक्रियाह्मक साधन इसी के अधीन रहते है। सविधानवाद की व्यावहारिकता दभी 
सम्भव हो सफती है जब निमक्षण आ्थिक शवित पर सगे हो। उनके अनुरार भाधपिक शक्ति 
पर नियव॒ण स्वत हो राजनीतिश शजित शो भी नियत्षित शर देते हैं। भत सविधानवाद 
की साम्पयादी अवधारणा का स्पष्टीकरण साम्यवाद की आधारभूत मास्यताओ के सदर्भ 
में ही किया जा सकता है। यह मान्पताए निम्नलिखित है--() सामाजिक जीवन से 
शक्ति के आधिक पहलू को सर्वोच्चता, (2) समाज मे भाधिक शक्षित से सम्पन्न वर्ग 
का प्रभुत्व, ओर (3) राजनीतिक शज्ित का झाधिक शबित के अप्रीन होता। 

() साम्यवादियों की भान्यता है कि स्लामाजिस जोदन में शक्ति के आवधिश पहलू 
को सर्वोपरिता ही महत्त्वपूर्ण होती है। इससे मनुष्य का सम्पूर्ण सामाजिक जोवन 
सर्चातित होता है तया सजिस बग्गे के हाथ मे आधपिक शॉक्त हे।ती है, वह वगे अन्य वर्गों 
पर आधिपतप जमाकर, उन्हे अपने लिए कार्य करने को बाष्य करता है। यह अवस्‍्या 
ब्गं-सपर्प व शोएण का आधार बतती है। साम्पदादियों झोे पाश्चात्य समाज की घाति 
शापिक् शश्ति पर कुछ ब्यक्तियों का नियत्षण स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार बह 
शक्ति सब व्यक्तियों के हाथ मे रहनी चाहिये जिससे वर्ष-सपघर्ष, शोषण इत्पादि की 
परिस्थितियां उत्पन्न नहों हो । 

(2) आशिक शक्ति की सर्बोपरिता श्य तरंसगत परिणाम आयिक शक्ति-पुक्त दर्ग 
का भपृत्व की अवस्था मे होता है। यह राजनो तिक शक्ति को गोणता का सूचक है। सत 
ब्यवह्ार मे राजनीतिक शर्त प्रशुतायुक्त नही रहती है। व्यवहार मे सम्पूर्ण समाज 


442.. तुउनात्मब राजनीति एय राजनीतिर सस्वाए 


आपिव शवित दे निर्देशन में घतने बे तिए बाध्य हो जाता है, और आपिक शबित 
सम्पूर्ण समाज पर छाई सी रहती है। 

(3) आविक शर्त को सर्वोपरिता तथा समाज में इससे सम्पन वर्ग का अमुत्व, 
राजनीतिक शवित गो भी इसडे अधीन बना देता है। समाज से विधपान सभी मस्याएं 
आपिक शवित मे सम नतमस्तक रहती हैं। अत निययघ राजनीतिक शवरित पर नहीं, 
बल्ति आधिर शहित पर लगाए जाते घाहिए / यही शरण है कि साम्यवारी रास्शार 
को, सामाजित' व्यवस्था मे विश्येष मद्ृत्ता प्रदान नहीं गरते, और इसे आधपिक शवित- 
युवत बर्ग वे हाथ भी कटपुतली मानते हैं। 

ग्रास्मवाद भी प्रमुष् घारणाओं गे विवेचन से स्पष्ट है ति शाम्यवादी राजबीठिंड 
शबवित वे निपत्ण के स्पान पर आपिक शजित बे नियक्षण को परमादश्यर मालते हैं। 
इसलिये इनेते नियद्र्णों श्री व्यवस्था थे साधते प्राएचाह्य राजनीतिक समाजों में 
व्यवस्थित नियक्षणों से मिलन प्रशार गे हैं। श्ाम्यवादी समाजों में प्रतिय-्ों द नियव्रणों 
बी सस्थारमत व्यवस्था का पुझे लदय आपिन शवित को पाई जतित सत्ता ने आधिपरय 
में रखना है। आधिक शजित वो सावंजतित सत्ता बे' अधीन बनाने गे लिए साम्पवादी 
समाजों में प्राय इन सस्पागत थ्यवस्थाओं वो प्रमुणता दी जाती है--[अ) उल्ताइन 
तथा वितरण के साधनों पर सावेजनिक स्वामित्व, (०) एम्पत्ति गा समान वितरण, 
ओर (स) साम्पवादी दल का एशाधिशार। 

(अ) साम्यवादी विचारधारा बी आधारमूत मान्यता है कि उत्पादन व वितरण के 
साधनों पर भ्पक्तिगत स्वामित्द आधिर शकित को अस्तत बुछ व्यक्तियों में गे डित कर 
देता है। आथिव शवित ओे इस प्रदार के गेस्द्रण से वर्ग-सपर्ष उत्पल्त होता है। इससे 
आपिक शवित-युवत वर्ग, इस शवित से रहित वर्ग बाग दमन व शोषण ढरने सगता है। 
राजनीतिक शवित भी इन्हीं बे हा्ों म बे[द्वित होने बे कारण, समाज ने बहुसख्यक 
नागरिक अपनी राजदीतिक मास्यताओं आदझशों बे मूल्यों रे हपात पर पूजीएवियों द्वारा 
आरोपित आादशों व मूल्यों को मानने व अपनाने मे लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी 
सामाजिक अवस्पा को साम्यवादी, संविधान की सद्दी अभिव्यत्रित नहीं मानते हैं। 
इस्ततिये उसका कहता है कि सविधानवाद को वास्तव यें व्यावहारिक बताने के लिए, 
सविधानवाद की मायताओं के प्रकाशन के रास्ते मे आने वाली शकावटें दूर की जानी 
चाहिए | उनकी धारणा है हि यह सकावटे उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक 
स्वाभिरव की ध्यवस्पा करने पर ही दूर हो सकती हैं। अत साम्यवाद की भायता में 
सविधानवाद के मूल संक्ष्य व साध्य तब तक व्यावहारिब' नहों बन राइते जब तक 
उत्पादन व वित रथ हे साधरों का स्वामित्व सम्पूर्णे समाज मे निदित नही हो । उत्पादन 
व वितरण दे साधनों वा सामाजिक स्वामित्व शक्ति के आधारों को सामाजिक झूप दे 
देते हैं जिससे सम्पूर्ण समाज णक्ति के दुदपयोग से बदाव वी व्यवस्था बन जाता है । 

([ब) उत्पादन व वितरण के साधनों का सामाजिक स्वामित्व सम्पत्ति के समा 
वितरण की व्यवस्था अनिवाये यना देता है। सम्पत्ति का बरादर वितरण होने से, 
सम्पत्ति सपर्ष का कारण नहीं बतती है और समाज में असमानता को जन्म नहीं दे पाती 
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आविक साधनों का सम्पूर्ण समाज में वि्माद होता, समाज को उन बच्धनी से 
मुक्त करता है, जो सविधान की मान्‍्यताओ की उपलब्धि में छकावटें डालते हैं। आदिक 
दृब्टि से ऐसे समानता वाले समाज मे हो सविधानवाद व्यावहारिक बनता है। 

(प्र) आयिक समानता वाले समाज में कोई बर्गे या अलग-अलग हित नहीं होते हैं 
गौर इसलिये वर्गों के विशिष्ट हितो का प्रतिनिधित्व व सुरक्षा करने के लिए अनेक 
राजनीतिक दत्त बनने की परिस्थितिया नही होती हैं । वर्ग-विहीव समाज मे राजनीतिक 
दलो की आवश्यकता ही नही रह जाती है। यद्दी कारण है कि साम्यवाद राजनीतिक 
दलो की अनेक्ता को स्पीकार नहीं करता / परस्तु साम्यवादी समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए समाज का नेतृत्व व निर्देशन होता आवश्यक है। जिससे समान के सम्पूर्ण 
साधनों द शक्तियों मे समन्वय रखा जा सके और साथ्यो को पूर्ति को सुब्यवस्था की जर 
सके | इसके लिए एक ही राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है जिसे राजनीतिक 
शक्तियों के प्रयोग, निर्देशन व नियत्नण का एकापिकार प्राप्त हो । स्ताम्यवादी दल की 
स्थापना व उप्तकां ही एकाधिकार इसलिये साम्ययादी समाजों का एक प्रमुख लक्षण है। 
नागरिक व समाज तथा सरकार मे उद्देश्यों व सक्ष्यो का कोई विरोध या भिन्‍्म दिशा 
ने होने के कारण, ऐसे ही उद्देश्य लक्ष्य रखने वाला साम्यवादी दल्न, इन सबका सच्चा 
प्रतिनिधित्व करता है भौर राबके द्वित में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग राम्भव बनाता 
है। ऐसा राजनोतिक दल, शोषण व दमन का प्रतोक नही होता है, बरग सावंजनिक 
हित की साधना का साधव रहता है। इस प्रकार, साम्पयादी समाज व्यवस्था मे वर्ग 
भेद न होते के कारण दल-भेद भी नही होता है। समाज का एक ही वर्ग होता है-- 
किसानों व मजदूरो का वर्ग और इसका निर्देशक एक ही दल--साम्पवादी दल है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा में समाज 
के मूल्पों, राजनीतिक मादर्शों व मास्याओ की प्राप्ति के साधत, पाश्चात्य संविधान की 
अवधारणा से न केबल भिन्न प्रकार के हैं, *पितु उद आधारभूत कारणों का, जिनसे 
समाज में ध्समानता का उद्भव होता है, अन्त करने याले भी है। साम्यवादियों की 
माग्यता है कि सविधानवाद को वास्तविकता के पुट से युक्त करने के लिए ऊपर ही ऊपर 
की गई नियवण ध्यवस्थाएं प्रभावशाली नही हो सकती । इनके लिए ऊपरी रुकाबटो 
को द्ूए करने के स्पात पर आधारपूत व्यवस्था में ही परिवर्तन अगिवाय है। उनके 
अनुसार उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्थामित्व व समम्पीत्ति का सप्तान 

वितरण ऐसी आधारभूत व्यवस्थाए हैं जो राजनी तिक शक्षित के दुरुपधोग को प्रभावशाली 
ढग से रोकती हैं, भऔर स॒विधानवाद के आदर्शों को व्यवहार मे कुछ लोगो को नहीं राब 
नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा भी, साम्यवादी जगत में उन सभी 
'औषपचारिक सस््याओं' को, जो पाश्चात्य सविधानवादी व्यवस्था वाले समाजों से, 
राजनीतिर शब्ति पर नियक्षण स्थापना के लिए व्यवस्थित की जाती हैं, संविधान घन 
अपनाया गया है। जैसे सविधान को लिखित,_मग्रचल व 'सर्वोच्च' वनाया जाता है। 
राजनी विक शक्तियों का विभाजन व पृषवकरण पाया जाता है। तागरिकों को मौलिक 
अधिकार व कर्ठेश्य सविधान द्वारा प्रदान किये जाते हैं, और सरकार का लगातार 
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उत्तरदायित्व रहे इसे लिए सह्वागठ स्पवस्दा बी जाती है) इतना हो नहीं, *विधि के 
शासन वा दिय्ावा भी बानूनी दृष्टि से मुस्यापित जिया जाता है। यह सवेधानिर 
श्यवस्थाएं, राजनीतिक शब्ित पर प्रभावशात्ती विथव्वण लगावर उसने दुश्प्पोग पर 
अगुश बा गाम बरते वाली हैं। इसलिये यह बहा जाता है हि साम्यवादी राज्यों में ही « 
वास्तविक सोह्तत है तपा सबिधानयाद को व्यावहारिक्ता की ठोस व्यवस्था है। 
वितियम जी० ऐन्डज लियते हैं दि 'प्त्रियात्मर सविधानवाइजी दृष्टि मे रूप गा 
सविधाव, उन सभी सरादीक सस्याओं बी, जो पाश्वाएप देशों मे प्रघतित हैं, स्थापता 
शरता है, गौर उनके आपसी सम्दन्धों गो भी टीर इसो तरह मर्पादिव करता है। 
संविधान में गईं ऐसी व्यवस्पाएं हैं जो पाश्यात्य परस्पदा वे अनुरूप हो शवित नियंत्रण 
के मात व प्रतिरात्मर नियमितताए स्थापित ब रती हैं। रूस के रा विध'न में नागरिशों 
के मौतिक अधिरारों और ह्वतत्नताओं बी सुब्यव हिपत रक्षा बजबस्पा है विभिन्न छोमत 
सतामों के पारस्परिक सम्दस्धों बी स्पष्ट भ्याडया है, तपा सा जि नौति के निर्धाएग 
घ क्रिपात्वयन वा प्रक्रियाटमर अनुब्ध है। इत राव दातो में यह पारवास्य पोरताबविर 
सविधानों से शिरुल भी पिस्न नहीं हैं।र 

/रूस हपा अम्य साम्यवादी सविधानों में पाई जाने वाली सभी सस्यारमक ब्यवस्थाए 
सविधातवाद भी स्पापना बरती हुई दियाई देती हैं। परन्तु वास्तव में, सोवियत रुस मे 
सबविधानवाद वा अनुमरण नहीं होता है। रूस में राशनीतिर शवित दे धारशों पर 
सर्वधानिक तियत्र्णों वी सभी सत्यात्यक स्पदस्थाए शेवस औपपारिफता' मात्र हैं। 
झुस में नेताओं पर प्रभाइगाती नियव्रण सईघानिक नदी हैं। पदों नियश्नयों की 
वास्तदिक प्रक्रियाएं संविधान द्वारा स्थादित स्यवस्पाओं से सवंपा मिन्त हैं।) 
बिलियम जी० ऐम्पर,ज़ ने ठीक ही लिया है ' स्वय सविधात में ही अतेष' ऐसी घाराएं व 
अनुष्छेद हैं, जितसे राज्य का औपचारिक शासन तस्त साम्यवादी दल के भप्रीत रहता 
है। दल को, सर्वधानिक आधार व सविधान द्वारा एशाधिवार प्राप्त है। इससे शासन 
लीति का सार्वजनिक नियव्रण, सर्वधानिक प्रत्रियाओं वे माध्यम से भी दस में तिित 
हो जाता है। साम्यवादी दस ही सामाजिक स्वृतन्तताओं के उद्देश्यों की ब्याह्ग 
करता है और उनकी उपलब्धि के साधन जुटाता है+!/५ अत संविधान सरकार पए 
प्रभावी, तियतरणों री स्थापना शी व्यवस्था नहीं 4 रता है। स्विधान में उल्लिबित 
नियवणों की सस्पागत व्यवस्थाए साम्पदादी दल की सर्दोपरिता तथा अडुध के गारप 
केवल “औपचारिक ता' रह जाती हैं। यह सब सविधानवाद के विचार से बेमेल पहती 
हैं। इसलिये निष्करंत विलियम जी ऐन्ड्र,ज हा यह रहना सत्य लगता है कि 'झूस वा 
सविधान ही, सविधानदाद की अवधारणा बे' अनुरूप नहीं है।” जी० मेयर ने तो हो 
* सविधान के विचार का ही तोक्ष्य तियेघ"र बताया है। 


उजवाजा 0. #9वीरचछ, ० था, 9 754 
अफ़ा2 , छए ]54 


प्रक्ञा।शह 9 आबत्द, 786 5म्ाद 2०हल्दा 52:6क्‍4-बंब उटाक्ार/माएत, पटन सो, 
६४0०१०5 घुृ००:८, 965, ए 4 


सबविधानवाइ--अर्य, आधार, तत्य एव विभिन्‍त अवधारणाए. 45 


साम्पवादी दल रूस में निर्णय लेमे वाला संगठन है, जो सम्पूर्ण समाज वे लिए ने 
केवल मूलमूत नी वियो का निम्धरिण करता है, अवितु समाज वे सद्यों की व्याइ्या मी 
करता है। दल ही उन प्रक्रियाओं व सरचताओ वा निर्णायक है जिनसे समाज के साध्यो 
की प्राप्ति तया नौतियों का सघालव किया जाता है। ऐल्फ्रेड जी० सेयद ने ठौक ही 
सिखा है हि ”साम्यवादी दल हो सरकार, प्रगासत तया समान मे सम्पूर्ण सस्पास्मत' 
जीवन को संगठित व पुन संगठित करता है।”?$ यह सब बाय साम्पवादी दल सर्वोच्च 
छूप मे करना है। यह उत सप्री सस्याओ के प्रतिदस्थी से भी मुक्त रहता है, जो संविधान 
द्वारा स्थापित होती हैं। रूस में सम्पूर्म रानतीतिक, आर्थिक व सामाजिक सचा का छोत 
प्ाम्यवादी दम हो है। यही राजनीतिक नेताओं को शक्ति देवा और उनसे छीनता रद 
तथा राजनीतिक सेल” के नियमों का निर्धारण व उतम परिवर्तन करता है । मेयर का 
तो यहां तक कहता है हि ' साम्यवादी दल सम्प्रमु बे समात व्यवह्वार करना हैं, अपनी 
इच्छा से यह नेताओं का किराए पर रखता और हटाता है ।!+ निष्फर्ष झूप मे मेयर के 
शब्दी मे ही कहा जा सका है कि “हस वा सम्पूर्ण संविधान एक धोषा है, यह व्या- 
स्वित नहीं होता है. और इससे राजनीविर व्यत्रस्था की प्रकृति का सही घिन्नम भी नहीं 
होता है ० हुये वा वास्तदिक सविधात ठो अलिधित वे अदृश्य ही रहता है। अत मे 
यद्दी कहा जा सता है कि रूस का संविधान तो सविधानत्राद का दी निपेध है, क्योकि 
सर्िप्रानवाद तो राजनीतिक सेल! के प्रक्रिस्मर नियमों की स्थायी सर्बधानिक 
प्यवस्था वाले राजनीतिक समाज म ही सम्मव हो सकता है। रूप वा साम्यवादी दल, 
उसका प्रमुख व एकाप्रिकार इस सबकी स्वापना कामार्य अवस्द करके सविधातवाद 
को असम्मव बना देता है। 


विकासशील लोक्सन्त्रों की अवधारणा (7॥८ ८७०८० 
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विक्ामदी ल देशों में सविधातवाद अमी तक अस्यायित्व के दोर में गुजर रहा है। इन 
देशों में राजनीतिक प्रक्ियाए सकपञ् की अवस्या मे होते के झारथ, सविधानयाद के ऑधपरार 
सुतिरिचित नहीं हा पाए हैं। विक्ामणील लोक तारित्रिक समाज में सविधानयाद की विश्वेप- 
वाम्रो का उन्सेख करने से पहल, उन विशिष्ट समस्याओं का व्रियेचन करना आवश्यक है; 
जिलसे सविध्रानयाद की अवधारणा, पारचा य वे साम्बवादी अवधारणाओं से मिस्त उनती 
है। इन देदा वी समस्याएं इतनी विविध और इतनी अप्रिक हैं, कि इन सयकी गूत्री 
बसाता अयन्त किन है । परन्नु मोटे तौर वर समी वैकासशी ते राजनीतिक व्यवस्थाओं 
मे न्यूनादिश माय्ामें रुछ समम्याए व्याप्त हैं । इनका: साझिप्त विवेचन करके ही सविधान- 
बाद बह इस अवधारणा की विशेषताओं को ममझा जा सकता है। हर नवो दि राजनीतिक 
सप्राज में निम्न समस्याएं पाई जाती हैं--() राजतीतिक स्थापित्य की समस्या, 
(2) आदिक विकास की पम्रस्या; (3) युरश्षा की खोज, (4) राजनीतिक सत्ता की 
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बैद्यता की समस्या; (5) धामानिक-सांस्ह तिक साम्य का सक््य; (6) मामुतिश्ीररण 
में दकावर्टों को समस्या; (7) रागतीतिए सरघता-विषष्यों के भुनाव शी समस्या; मौर 
(8) अन्तर्राष्ट्रीय परिष्ठा व अभिजञान शी तलाश । 

(!] मधिराश विजापहशील राज्य, साम्राग्यवादी शक्तियों से दमत व शोषा के 
शिकार रहे हैं। एन राज्यों में स्वतश्नता शी प्राप्ति गे अनेक मार्ग रहे हैं। कहीं पर सत्ता 
का हस्तांत रण सम्दे राष्ट्रीय आंदोलन के ढाइ हुआ तो शहीं मचानर ही शॉविपूर्दह दंग 
से सत्ता हस्तातरित बर दी गई। भारत पहले बा हथा श्रीप॑शा दूसरे का उदशहरण 
रहे जा सब ते हैं। शुछ राम्पों में सशस्त्र पपर्ष व सेतिए आस्दोन्नों ढे! परिणामप्वहप 
हदतस्वता पिसी जंसे इरहोते शिया ढ अह्जी रिया में हुआ । झनेर' ऐसे राग्प भी हैं णहां 
शांतियों द्वारा सेता ने सत्ता हृथिया सी पी। हुछ राज्यों मे माधुनिर पुण में उत्तराधिशार 
के आधार पर प्रवेश जिया जैसे इवथियोपिया, मेल, अफ्गानिस्तात व सउदी मर| 
इत्यादि । अतीतकासीन अनुभवों की मिलता तथा स्वतत्थ॒ता प्राप्ति हे मार्गों में माई 
अड़घतों गी विविधताओं वे कारण सपी मबोहित रास्पों मे पेषीदगियां उत्पत्त हो गए 
शा प्रारम्भ से ही राजनीति सत्ता बी टीता झपटी के शारण नवोदित रार्यों में ते 
अधिरांग, राजनीठिर अस्थायित्व से दस्त हो गये। “राजनीतिक सेस' कै आधारभूत 
नियमों पर मतैजय का अप्ताद, राजनीतिक द्सों बी अनेशता व जता के ममतोप के 
भारण इत राण्पों मे राजनीतिर मस्थायिरव व्याप्त हो यया। इसते इनमें सविधातवाई 
के चिएस्थायी मूल्य जन्म ही नहीं से पाते हैं। 

(2) आविक विशा्त गी समस्या, राजनीतिक अस्पायिरव शी अवस्पा में और भी 
जटिल बन पाती है। एक तरफ जनहा उन्तत स्तर के लिए हर प्रहार की मांग 4 रठी है, 
तो दूसरी तरफ, तकनीकी द वेशानिर जानकारी के अभाव में देश के साधतों का समुरित 
उपयोग नहीं हो पाता है। इससे जनता मे असन्तोष उत्नन्म होता है, जो सरबारोंकों 
बार-बार बदलकर राविधातवादी आधारों को ही धराशायी कर देता है। 

(3) नवोदित राजनीतिक समाजों में अधिकरांशत बहुल समाज हैं। मनेक धर्म, 
सस्टृतिया व राष्ट्रीयवाए होने वे कारण एाजनीतिर' व्यवस्था पर परत्पर विरोधी ददाव 
पढ़ते रहते हैं जिससे समाज मे तताव बी परिस्थितियां उत्परन होतौ हैं । इस कारण सरवारों 
पर आतरिक सुरक्षा य्यवस्था वा महत्त्वपूर्ण दा वित्व इतता अधिक योझ दत जाता है कि 
बहुत से राज्पों मे सरकारें इसकी व्यवस्था में ही उलझी रह जाती हैं। बाहरी आक्रमण के 
खतरे भी कम नही रहते हैं। कई दार आंतरिक सुरक्षा मे जनता का सहयोग प्राप्त करने के 
लिए देशों द्वारा पडोसी राज्यों पर आक्रमण तक किये गये हैं। इस तरह, मनेक विशासशील 
राज्यों मे सरकारें सुरक्षा की व्यवस्था में ही सगी रह जाती दिखाई देनी हैं तपा समाज के 
विशेष गन्तव्यों, लक्ष्यों या मान्यताओं की व्यवस्था सुरता के प्रश्त के सामने यौणतर दी 
रह जाती है। अत सविधानवाद की सस्पात्मक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने या उनके 

लिए समाज में मतेक़य स्थापित करने के त अव्चर रहते हैं और मे ही साधद जुट पाठे हैं) 
(4) समाज वे अधिकाश लोपेों द्वारा यह महसूस किया जाना कि शाप्तन मी प्रक्रियाए 
व व्यवस्थाए उचित हैं, सरकार को वैध बनाता है।आज भी विकासशीन समाजों मे, 
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शाप्तनफर्ज्तामो फो झपनी सत्ता की वैध्यदा में आशकाए ही अधिर दिखाई देती हैं। 
स्वतत्ष था निष्पक्ष चुताव भा तो होते नही और अगर होते है तो इनके परिणामों को 
| हारने वाले दर्ग या दल सहजत स्वीकार नहीं करते | इससे सरकार की सत्ता क्षीय 
पड़ती है ओर सरकारें समाज के मूल्यों को क्रियान्वित करने का साधन नही बन पाती हैं। 

(5) विशसफील राज्यों पे व्याप्त महुलता के कारण यह समाज, सघपेरत समाज हो 
जाते हैं। समाज षा हर वर्ग, हर सांस्कृतिक समूह राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की हर सम्भव 
कोशिश करता है। सत्ता प्राप्त समूह अन्‍य सपूहों को उभरने से रोकते से राजनीतिक 
शक्ति तरफ प्रयोग करने सगता है। जिशसे भापस्ती कदुता बढ़ती रहतो है भर एक 
सास्कृतिक सूद भन्‍्य सांस तिक समूह के दिरोध में खड़ा दिखाई देता है। ऐसी भवस्पा 
मे समाज एक से मूल्यों मे विए्यास रख सके ऐसा असम्भव नही तो कम से कम कठित 
अवर्य हो जाता है। 

(6) आधुनिबीकदण की समस्या मवोदित समाजों की सबसे विषम समस्या है। ऐसे 
समाज दो भागों मे विभगत दिखाई देते है। एक वर्ग परम्प्रावादियों का तथा दूसरा यर्ग 
झभिणनों व आधुतनिकीकरण में आस्था रखते वालो का बत नाता है। वार्ड तभा मे क्रीडिस 
ने लिषा है कि “परम्पराततता वाले लोग व आधुनिकीकरण करते याले अभिजत व 
देघारिक आार्दोलत परस्पर एक-दूसरे के विशेध मे घड़े हैं जो किसी भी प्रकार के तये 
मर्तगप पर पहुचते मे असमर्थ हैं।/!! इस कारण वरीब-करीब सभी विकासशील देशों से 
प्रंपषं व भराजकृता की राम्मावनाए अधिक है। यहां प्राचीन और नवीन मूछयो में अभी 
भी सप्रप अतिश्चितता वे भ्रम व्याप्त है, जो सविधानवाद के रास्ते की सबसे सशवत 
रुकावट है। 

(7) तबीदित राजनीतिक समराजो के सामने राजनीतिब सरचता-वियल्पों वे चुताव 
फ्री समस्या बहुत गम्भीर है। आधुतिकोकरण, स्थायित्व, सुरक्षा व प्रतिष्ठा की 
समस्याओ के प्रति शीध्ष समाधान के लिए वे किस प्रवार की राजनी तिक व्यवस्थाओ 
को अपनाएं ? इसके लिए लोकतामग्त्तिक वनिरकुश तथा पूजीबादी व साम्यवादी प्रतिमान 
पहुँले से ही मार्मदर्शक व भारुष॑ण प्रस्तुत करते है। अतीत का अनुभव, लोकतान्तिक 
अैयवस्पाओं को अपनाते मे लिए प्रेरित करता है तो दूसरी तरफ विनास, ठोसता व एकता 
बी आवश्यकताएं झिसी प्रकार फी निदेशित या निरकुश व्यवस्पा अपनाने के लिए दबाव 
डालता है। इस प्रवगर की अवस्था मे विवासशील राज्य इन विविध विकल्पों मे से किसी 
एक फा चुनाव भो कर लेते हैं तो बाद के दबाव उनकों त्यागने और नई सस्यात्मव 
व्यवस्था अपनाने के ज़िए मजदूर करते है। इस कारण कुछ अपदादो गो छोडवर, राभी 
विबातशील राजनीतिक समाज, राजनीतिक सरचनाओ पर अतिम रूप से फैसला कर 
पाये हो ऐसा नहीं बहा जा सकता ! राजनीतिक विव्रास के सह्यात्मक मार्गों का 
अनिष्यय, इन देशो मे सविधानवाद की स्थिति को स्पष्ट ही मही होने देता है। 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्दा या अ्रतिष्ठा व अपने सप्ट्रोय अधिन्नान पी तलाश भे, 
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विकासशील राज्य हर सम्भव प्रयत्त करते पाए गए हैं। इसके लिए, दो परस्पर विरोधी 
गुटों भे से किस्ती मे सस्मिलित होने के जदरदस्त दढावों से व्चना और भारत द्वारा 
अपनाए गए असलख्ता के मार्ग का लक्षण कई वारणी से सम्भव नेह्दी लगता | एक तरफ 
राष्ट्रीय अह को प्रकाशन देने का प्रमुख लक्ष्य है तो दूसरी तरफ आतरिक आवायकताओं 
कै दवाव से इसको दाक में रघकर किसी 'गुट! विशेष से गठदसख्थन की मजबूरियां हैं। 
ऐसी अवस्था मे समाज के सुनिश्चित मूल्य दवकर ही रह जते हैं । 

विकासशील लोकतस्तों की विशेष समस्याएँ तथा आवश्यकत्ाएं, सविधानवाद की 
अवधारणा को अस्पप्ट व अतिश्वितता की अवश्या में ला देती हैं। इन देशों में ब्याप्त 
विभिरत थायाओं, धर्मों, सम्प्रशयों और विचारधाराओ में समन्व् का भमाव, उचित व 
सुदृढ़ सविधानवादी आधार स्थादित नहीं होने देता है। फिई भी सविधाववाद की 
घारणा के शुछ सक्षण स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। सक्षेप मे यह निम्न हैं-- 
(]) सविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। (2) सविघानवाद मिश्नित प्रकृति रखता 
है। (3) सविधानवाद प्रवाह के दौर मे है। (4) सविधानवाद दिशारहित चरण 
में है। 

(५) (िकपएरील रजरीहिक उपाए फे (देवदिए रतिधनचप5 के साएएरं)) सिकएड, 
की परिस्थितिया ही नहीं पाई जाती हैं। समाजो मे अनेक बातों पर मतेक्य का अभाव 
पाया जाता है। यही तक कि राजनीतिक सस्याओ की स रचताओं और प्रक्रियाओं पर भी 
मतैक्य नही हो पाठा है। इसलिये अधिफाश विकासशील राज्यों मे सविधानवाद निर्माण 
की अवस्था में कहा जा सकता है। 

(2) नवोदित राज्यों मे सविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है! कुछ देश पाश्वात्य व 
सोवियत विचारघाराओं को मिलाने का प्रथत्व कर रहे हैं। बह स्ववत्रता, समानता न्याय 
व समाजवादे को एक साय ही स्थापित करने का प्रयत्त कर रहे हैं। आतरिक परि- 
स्पितिया वे आवश्यकताए, सविधानवाद की पाश्चात्य व साम्भवादी अवधारणाओं के 
मौलिक तत्त्वो को बनिवायंत अपनाने का ददाव डालती हैं। जंसे स्वतत्नता के साथ ही 
आर्थिक समानता लाने के लिए सम्पत्ति पर अधिकाधिक सार्वजनिक नियत्नण का प्रथल 
सविधानवाद को मिश्रित रूप प्रदान करता है। सविधान प्रतिबन्धक का कार्य मी करता 
है और निय्नणो से मुक्ति भी दिलाने के सस्यागत प्रावधानों से भरपूर रहता है। इस 
दृष्टि से भारत मे मौलिक अधिकारी की व्यवस्था तया उन प९ उचित प्रतिबन्धो की 
संविधान मे ही व्यवस्था, मिश्रितता की सकेतक है। 

(3) विकासशील राज्यो में सविधानवाद प्रवाह के दौर मे है। यह स्थिरता प्राप्त 
नहीं कर पाया है। राजनीठिक विकास के माग में जब-तक लम्बी अवधि का स्पायित्व 
यह भ्रम उत्पन्त करता है कि सविधघानवादी मूल्य सूनिश्चय की अवस्था में आ गये हैं। 
परन्तु अघानक उत्पन्त स्थितिया, समाजो के विकास-यथ में परिवर्तन करके, सविधान- 
बाद नो प्रवाह की अवस्था में धकेलती दिखाई देतो हैं । 

(३) उपरोक्त तीन विज्ेषताओं के वर्णन से स्पष्ड है कि विकासशील राजनीतिक 
समाजों मे सविधानवाद दिशा रहित चरण में है। इन समाजों में कमी उदार लोकतन्त्नो 
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का आदर्श आंकर्पक बन जाता है तो कभी साम्यवादी विचारों में निष्ठा दृढ़ होने लगती 

रर है। कुछ राज्य मवीत आदर्श खोजते पाए जाते है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रोय 
परिस्थितियों के कारण, विकासशील राज्यों में सविधानवाद की दिशाओ में जब-्तद 
परिवर्तन, एक तरह से दिशा-शून्यता ही लग्रता है। सविधानवाद के आधारो का अमाव 
व मूल्यों की अमिश्चितता, सविधानवाद को सुस्पष्ड दिशा निर्धारण में बाधक है। 
इसलिए विकासशील राज्यों में सब्रिघधानवाद तब तक दिशायुकत नहीं बन सकता, जब 
तक सविधानवाद के आधारो को सुस्विर पृष्ठभूमि प्रस्तुत नद्री हो जातो । 

/सविधानवाद नी इन विश्वेपताओं के वर्णन से स्पष्ट है वि सविधानवाद की विकास- 
शौत राज्यों नी अवधारणा म साध्य तो पाश्चाय अवधारणा के समान, स्वतत्नता, 
राजनीतिक समानता सामाजिक व्‌ आर्थिक न्याय तथा लोक परत्याण वी साथना के ही 
हैं। परन्तु साधना की दृष्टि से यह अवधारणा साम्यवादी विचारधारा के सप्तीप लगती 
है, सरकार की प्रतिउन्‍्धता व अनेक क्षेत्रा म कार्य के लिए बहुत कुछ स्वतत्नता तथा 
संविधान की भौपचा रिकता, इसे साम्यवादी अवधारणा की सस्थागत व्यवस्थाओं को 
अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही है। निष्कर्ष म होवार्ढ रीगिग्सा के क्थत का 
उल्लेद्य करना विकासशील राज्यों के सविधानवाद वा सही चित्रण करता है। रीगिन्स ने 
लिखा है कि * राज्य नये है और राजनीतिक खेल के तियम्त प्रवाह म हैं इसलिए सविधान- 

वाद अभी तक सुस्यिर नही हो रावा है ।”+ यहा वाद तथा मंत्री डिस का यह कहना कि 
' “विकासशील सविधानवांद के लिए पाश्चात्य सविधानवाद की सीमित सरकार वी 
परम्परा, व्यक्तिगत व समूह अधिकार और राजनी तिब' भ्रवन्धों वो स्थापना प्रतिमात व 
अनुकरणीप उदाहरण है।” ठीक नही लगता है. क्योकि इत राज्यो में साम्यवादी मुल्यों 
व सस्थागत व्यवस्थाओं के श्रति आस्या भी बलवती बनती जा रही है। अत में यही कहा 
जा सवता है कि विवासशील राज्यो में सविधानवाद को सुश्विरिता लम्बी अवधि वे बाद 
ल्‍दी भी पाएगी । | 

[सरविधानवाद की विभिन्‍न अवधारणाओं ये विवेचन से स्पष्ट है कि * सविधानवाद का 
विरस्यायी मूल्य चाहे बह पाश्चात्य हो था साम्यवाद, विय प्तित देशो वा हो था विकास- 
शीत देशों का, पूर्णतया स्थापित हो अथवा स्थापना बे प्रयत्त तक सी मित्र रहा हो, उसकी 
प्राप्ति की प्रक्रियाओं व सस्यात्मक व्यवस्थाओ के साधनों से कही दूर पाया जाता है । 
पह्‌ सामपज़िक व्यव्फ्रण, भे, स्फ, गेतिफ सदेएऐ, के, गियर पह छाया है, गिवयाए- 
घाराभरों के उन मूर्यों मे, जो इसे प्रिय हैं तया शासतों वे उस शीत मे, जिसे बह 

स्थापित प्रदान करता है, पाया जाता है (/:? इसलिए समिवानयाद का गूरयाकन प8हु- 
मय इजम प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं विया ज्यमा चाहिये। दव नियश्चत 
। प्रक्रियाओं को प्रभावहीनता व ध्रभावयुत्तता का विवाद भी निरयंक टै (हवियगनवार का 
मूल्याकन कप्ते समय यह देखना चाहिए कि सम्ताज़ के ने तिक मृत्य क्या एे  वियास के 
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प्रविधानवाद फी दुढ़ता वा सबूत है। पैसे अम सगाजों में भी, शायद राविधानवाद 
बाघामो भौर स्कावटो को दूर बरने मे सफल होगा, गयोधि लिशा जिश्न राजनीतिब 
समाज में सविधानवाद वे बधन तोढदबर निरबुण व्यवस्थाएं प्रस्यापित की गई हैं वहां 
भी पकेत सर्व ध्रानिक शासा फो ओर अग्रसर होने के ही मिलते है। स्वय साम्यवादी 
जगत में हृशको झवक दियाई देते लगी है। इससे यही कहा जा सका है कि हर 
राजनीतिब' दमाज में जनसाधारण मे मूल्यों व मायताओ को राजतीतिब' शक्ति रो 
अधिव दिन तब' दयाया नही जा सबता। निरवुश व्ययस्थाओं मे उथल पुथल व से निय 
तत्नो का उत्थान पतन, सविधानवाद पे भविष्य बी उपज्वसता था समेतव है। 
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इत्यादि का सकेत देना था। परन्तु आजकल के वर्गीकरण केवल समानताओ व अस्तरों 
शो समझने के उद्देश्य से कह्दी आगे जाने लगे है। इसका यह अथ नही है कि सरकारों के 

॥ वर्गीकरण के उद्देहय प्राचीय समय से वर्तमान समय तक धृर्णतया बदल गए है। वास्तव 
मे आधारभुत उद्देश्य तो हर वर्गीकरण के बद्दी है जो प्लेटो व अरस्तू के थे परन्तु रारकारो 
ओऔ बढती हुईं विविधताओं ने आधुनिक वर्गोकरण को अधिक व्यापक, परिष्कृत तथा 
व्यावहारिक बताने शी प्रेरणा दी है | सरकारो के वर्गीकरण के कुछ सामान्य उद्देश्यों का 
ही विवेचन किया जा सकता है, क्योकि विशिष्ट रूप से तो हद वर्गीवारणकर्ता का 
अपना उद्देश्य रहता है । 

(॥) सरकारों का वर्गीकरण विभिन्‍न राजनी तिक शास्तनो के बीच समागताओं तथा 
असमानताओ पर बल देने का साधन है । उदाहरण के लिए, यदि सरकार के अध्यक्षात्मक 
व सप्तदीय॑ प्रकारों या द्विलीय और बहुदलीय पद्धतियों के ब्रीघ समानताओं और 
अन्तरो की विस्तृत सुनी प्रस्तुत करना हो तो सरकारो का बध्यक्षात्मक व ससदीय तथा 
द्विदलीम और बदुदलीय पद्धतिपो भे वर्गीकरण करके ही ऐसा किया जा राकता हे, 
परन्तु यहा यह प्रगम उठाया जा सकता है कि सरकारो के बीच समातताओ थे अससानतवाों 
की सूची धनाने की वया आवश्यकता व उपयोगिता है ? इस सम्बन्ध मे इतना,द्वी कहा 
जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करके उनके बीच समरानताओं 

| और अतरों के आधार पर सरकारो की वास्तविक प्रकृति को समझना सरल हो जाता 
है। इससे सस्थाओ व प्तरकारो की सुचारुता की व्यवस्था करना भागान हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, ससदीय य अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का वर्गोकरण थे इस वर्गकरण से 
स्पष्ट हुई समानताओ असमानताओ के ्ाधार पर इन व्यवस्थाओं में से कौन-सी किस्ती 
देश के लिए अधिक उपयुक्त हूँ, इस का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

(2) विभिन्‍न राज्यो में विभिन्न राजनीतिक दर्शतों की स्वीकृति के परिणामस्थरूप 
होने बाली विविधताओं को खोजने में भी वर्गीकरण राहायक रहते हैं। वर्तमान युग 
विभिस्त व प्रतियोगी राजनीतिक विचारघाराओ का युग है। हर विचारधारा फी ख्रेष्ठता 
को स्थापित करने का भ्रमत्त किया जाता रहा है। सरकारो का, विचार-दर्शनो के 
आधार पर वर्शीकरण करके यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि इन सरकारों में 
विविधताए एस बात की पुष्टि करती हैं कि यह या बह विचार-प्रतिमात सर्वोत्तम है । 
चुररे, लिएडयुद्ध के: चाय पूजीदाई उच्ाए लोकतन्तो तथा समम्यवादी सरकारों भे, 
विशेषकर समरीका व सोवियत छस मे, येचारिक टकराव, बहुत कुछ नवो दित राज्यो को 
झाकपित करने के लक्ष्य से होते के कारण कुछ समय तक सरकारे के वर्गौकरण का 
उद्देश्य इनमे से किसी एक को श्रेष्ठता समझाने का हो गरमा घा। अत सरकारों के 

/ किस्णके द्वारा विभिन्‍न विचारधारामो वाली शासन ध्यवस्थाओ के बीच विधमान 
विविधताओं को खोजने का लक्ष्य भी निद्वित रहता है। 

(3) वर्गीकरण का तीसरा उद्देश्य शजनीतिक अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने से 
सम्बन्धित है। राजनीति-शास्त्र के विद्वानों का अर॒स्तू के समय से हो यह प्रयत्न रहा है 
कि सरक्षारों से सम्भन्धित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस घक्त॒ा सिंयण। था? नम 
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का वर्गीकरण इसी प्रयत्न में विशेष सहायक प्रतीत होता है। विज्ञान मे नियम प्रतिपादन 
न केवल राजनी तिक व्यवस्थाओं की अनेकता से सम्भव है दरन परस्पर प्रतिकूलया 
विविधताओ ओर समानताओ वाले उदाहरणों की प्रचुर सामग्री से ही सम्भव है। किसी 
भी शास्त्र के व्यवस्थित अध्ययत को ही वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। इसके लिए 
संकलित आकडो की व्याख्या करनी होती है । किसी भी तष्य से सम्बन्धित आकड़ों का 
वर्गोकरण करने के दाद उनकी व्याख्या की जा सकती है तथा इन व्याख्याओों के बाधार 
पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अत किसो भी शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन में एक चरण 
अनिवायंत वर्गीकरण का रहता है। जो बात सामान्य शास्त्रो पर लागू होती है वही 
राजनीति-शास्त्र मे भी लागू दिखाई देती है। सरकारो के वर्गीकरण से परकारों के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष व सामास्यीकरण करना सरल हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण करने का एक 
उद्देश्य राजनीतिक अध्ययनों को वँद्ञानिकता प्रदान करने से सम्बन्धित भी है। 

(4) तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे जो वर्गीकरण अनिवाय॑ होते हैं, सरकारों 
का बर्गीकरण करके ही उनके बीच समानताओ घ असमानताओं का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है तथा वर्गीकृत सरकारों की तुलना करके ही उनमे कार्यरत प्रत्यात्मक 
(6५7०७॥९०) शक्तियों की खोज सम्भव होती है। राजनीति-शास्त्र के जनक भरस्तू ने 
]58 सविधानों का वर्गीकरण करके उनकी आपस में तुलना करके ही सामान्यीकरण 
स्थापित किये थे। वर्गीकरण का महत्त्व इस बात से स्वय ही स्पष्ट हो जाता है कि भ्राज 
तक हुए सभी मह्दात राजनीतिक चितकों व विद्वानों ने अपने ग्रस्थों में कही ने कहीं वर्गी- 
करण की योजना अवश्य प्रस्तुत की है! वर्तमान समय मे तो हर विद्वान ने अपना अलग 
वर्गीकरण लेकर सरकारों, सस्थाओं मौर राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास 
किया है। आजकल के राजनीतिक अध्यपनो मे सरकारो के वर्गीकरणों की भरमार इस 
बात की पुष्टि करती है कि तुलनात्मक राजनीति में हर विद्वात को किसी न किसी 
स्तर पर किसी ने किसी वर्गीकरण योजना का सद्दारा लेना होता है । 

(5) छुलनार्मरू पद्धति के प्रयोग में सरकारों का वर्गीकरण आधारभूत होता है। 
झ्त वर्गीकरणों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग को सम्भव बनाने 
सम्बन्धी है। किसी भी राजनीतिक अध्ययन के लिए चुनी गई सरकारों का वर्गोक रण 
करके ही तुलनात्मकता की अवस्था मे पहुचा जा सकता है। वर्गोक्रण करने से तुलना 
का क्षेत्र व सरकारो के वर्ग का सीमांकन व सुनिश्चय हो जाता है। उदाहरण के लिए, 
अगर ]25 सरकारें तुलनात्मक अध्ययन में धम्मिलित की गई हों तो इनकी सम्भावित 
या प्रस्थापित परिकहपता को ध्यान में रछते हुए वर्गीकरण करता उपयोगी रहता है। 
अगर परिकल्पना लोक्तान्त्िक सरकार के किसी पहलू से सम्बन्धित है और केदल 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की तुलना ही रूरनी हो तब इन ]25 सरकारों के उदाहरणों को 
वर्गीकरण के द्वारा दो श्रेणियों मे दिभवत करना होगा। एक वर्ग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं 
का तया दूसरा निरकुश व्यवप्थाओं का होगा । इस वर्गीकरण से अनावश्यक सरकारों 
की तुलना से अदता सम्भव हो जाएगा और फेवल छोदतन्तों की ही आपस में तुलना 
बो जा सकेगी । अत वर्गीकरण का उद्देश्य तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सम्भव बनाने 
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से भी सम्बन्धित दिखाई देता है। वर्गीकरण से तुलना फी इकाइपो के सम्दःध मे परि- 
कस्पना करना सरस हो जाता है। 

उपरोगत विवेधन से स्पष्ट है कि राजनी ति-शास्त्र के सरकारों के यर्भीशरण मे अतैना 
उद्देए्प हो सकते हैं। राजनीतिव पद्धति के किस पहलू का परीक्षण किया जाना है, इस 
पर वर्शॉकरण कौ पोजना मिर्भर करती है ओर योगना फा मुल्योकन यर्गकिरण के फेल" 
स्वरुप हमारे शान मे हुई यूद्धि से होता है। अत सरकारों के वर्गोक रण का एक उद्देश्य 
सरकारों के बारे मे हमारे शान मे पृद्धि करना भी तो जाता है। एस प्रकार, सखारो 
का वर्गीकरण राजनीतिक अध्ययनो मे न केवल उपयोगी ही होता है वरन इसकी सहायता 
से राजनी ति-शास्त्र को व्यपस्पित व वैशानिक मरष्ययत बनाने मे भी सद्दायता मिलती 
है । तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग मोर तुलनात्मक अध्ययनों में घो वर्गीकरण अनिवाययत, 
करने होते है। भरस्तू 58 सबिधानों का तुलनात्मक अध्ययन इस सविधानों का वर्गीकरण 
करके ही कर सका था। यही कारण है कि उसके याद पोलिधियत, सिफ़ैरो, मै कियावेली, 
बोदां, हब्स, लॉक, रूसो, मोन्टेस्क, जेले निक, बलुशली तथा गैवस येयर, शहुत, कोलमैन, 
एडवड्ट शौस्स, ऐप्टर, फाइनर (8. छ हगृतण) और सौ० एफ+ स्ट्गोग मँसे अनेक विद्वानों 
में शज्पो, सरकारो तया राजनी तिक व्यवस्थाओं का वर्गीशरण किया और इस आधार 
प्र इनको समझने का प्रयत्व किया है) इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक 
प्रध्ययतों मे वर्गीकरणों की महत्त्वपूर्ण उपयोगिता है। 


सरफारों के धर्गोफरण फे आधार 
(8७88 ०0 ए.४5श02%&708 07 50५एहश२४8॥४9)) 


सरकारो के धर्गकिरण फे उद्देश्यों व उपयोगिता के विवेधन से यह प्रश्त उठता है कि 
सरफारों के दर्गी करण का शया भ्राधार लिया जाए जिससे वर्गीकरण अधिक से प्रधिक 
उपयोगी बन सर्फें ? इस सम्बन्ध में फोई सीधा-सादा उत्तर देना फ्रठित है। पर्गीकरण 
का भाधार बहुत कुछ वर्गीकरण के उद्देष्य के साथ जुड़ा होता है। आर किसी राजनीतिक 
अध्ययन में सरफारी के संवैधानिक ढचे से सम्बन्धित श्ञान प्राप्त करना है तब वर्गी- 
करण सदियानों का आधार लेकर करता होगा, परन्तु किसी राजनीतिया व्यवस्था 
में द्तीय ष्यवस्पाओं शा आहयणन छरले झा प्यदेषए, बर्पोण्ाएण का जार 
संवैधानिक के स्पान पर सस्यारमक बना देगा । अतः सरकारो के वर्गीकरण के अलग- 
अप्तग झाधार होना स्वाभाविक है तथा इनकी सुनिश्चित सुदी बनाना असम्भव है। यहाँ 
हुए महत्त्वपूर्ण आधारों का ही वर्णन किया जा सफुता है। परन्तु इन आधारों का भी 
यह अर्थ नहीं है कि आजरूल की राजनीतिक व्यवस्थाओं दा वर्गीकरण केवल एव आधार 
पर ही किया जाता है। स्वयं खररतू ने वर्गौकूरण के होन आधार लिए ये, वयोंकि 
वर्गीकरण के फेबप्त एक काधार से यहू उन उद्देश्यों की पू्ि नहीं कर पा रहा पा जो 
उसने अपने अध्ययन य विश्लेषण के लिए निर्धारित किए थे। इसलिए ही अरस्तू के 
वर्गीकरण का एक आधार नैतिदता का, दसरा आधार प्रभुव्व-रवित का उपयोग करने 
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वालों को सख्या का मौर तोसरा, वर्ये हित सम्बन्धो बनाया था। आजकल को राजनीतिक 
प्रणालिया तो इतनी पेचीदा बन गई हैं कि वर्योकरण के अनेक बआाघार भी सुनिश्चित 
वर्गोकरण करने मे सहायक नहीं हो पाते हैं। इससे वर्गीकरण के आधारों की अनेकता 
का स्पष्टीकरण होता है। वर्गीकरण के कुछ आघार निम्नलिखित हैं- 

(क) सदिधान का आधार (70० ७४8५ ० ००75४७४०7)--व्यवहारयादी 
विचारकों को छोडकर अधिकाश विचारक सरकारों व राज्यों के वर्गोक रण मे सविधान 
की प्रकृति को आधार बनाते रहे हैं । उदाहण के लिए म॑ंरियट ने जिन राज्यों का संविधान 
ब्यवस्थापन की साधारण प्रक्रिया द्वारा सशोधित किया जाता है, उन्हें लचीते संविधान 
वाला राज्य कहा है तथा जिन राज्यों का सविघान एक विद्येष प्रक्रिया द्वारा सशाधित 
किया जा सकता है उन राज्यो को अचल स विधान वाला राज्य कहा है। इस आधार पर 
वर्गीकरण करने पर यह्‌ निष्कर्ष तिकलता है कि लचीले सविधान वाले राज्यों मे 
व्यवस्था पिका का अधिकार अधिक तथा अचल स विधान वाले राज्यो में व्यवस्पापिका का 
अधिकार अपेक्षाकृत कम होता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन का सविधान लचीला होते 
के कारण वहा ससद सर्वेसर्वा रहती है, जबकि अमरीका का विधान अचल होने के 
कारण वहा की काग्रेस (व्यवस्थापिका) व्यवस्थापत के अधिकार प्रमुखतया रखती हुई 
दिल्वाई देती है । 

आधुनिक समय में सविधानो के आधार पर सरकारो का वर्गीकरण करना विश्येष 
उपयोगी नही रहा है। आजकल अनेकों राज्यो मे सरकारी ब्यवस्थाए संद्धान्तिक रूप से 
ही सविधान के अनुरूप होती हैं, व्यवहार मे उनका रूप बहुत बुछ भिन्‍न हो गया हूँ। 
अत सर्विघान के आधार पर वर्गीकरण विशेष उपयोगी नहीं रहा हूं । यही कारण है 
कि आधुनिक वर्गोकरण मे सविधान का आधार एक तरह से त्याग ही दिया गया है । 

(७) कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के परस्पर सम्दस्धघों का आधार (706 9555 
07९4६४००५७॥9 9 ८9८८० 0९ ९१८९७७४८ 200 ]८९/$3४८)--स रकार के विभिन्‍न 
भरगों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर वर्गीकरण की परम्परा काफी प्रचलित हैँ। 
किसी शासत व्यवस्था मे कार्यपालिका व व्यवस्पापिका के सम्बन्ध के आधार पर 
सरकारों को ससदीय व अध्यक्षात्मक प्रणालियों मे वर्गीकृत किया जाता है । इस आधार 
पर जिन राज्यों में कायंपालिका ब्यवस्थापिका के अधोन ओर उसक्रे प्रति उत्त रदायी 
होती है वे ससदोय प्रणालो वाले राज्य तथा जिन राज्यो मे कार्यपालिका व्यवस्थापिका 
से उच्चत्तर, उसको समावप्री अयवा उससे स्वतन्त्न होती है, वे अससदीय अथवा 
अध्यक्षात्मक प्रणालो वाले राज्य कहे जाते हैं । 

वर्गीकरण का यह आधार भी बहुत सुस्पष्ट नहीं रह गया है। आजकल कार्य- 
पालिकाओं व व्यवस्यापिकाओं के आपतो सम्बन्ध इतने अधिक जटिल हो यये हैं कि इस 
आधार पर किसी सरकार को ससदीय या अध्यक्षात्मक कह सकना हो कठिन लगता है। 
उदाहरण के लिए, फ्रांस में प्राचर्वे गणतन्त का 958 का सविधान, कार्यपालिका व 
व्यवस्थापिका के आपसी सम्दस्धों का ऐसा प्रतिमान स्थापित करता है जिसे न केवल 
ससदीय बहा जा सकता है ओर न ही अष्यक्षीय माता जा सकता है। इसके अलावा भी 


428. धुलवात्मक राजदीति एवं राजनीतिक सस्याए 


साम्मवादी विचारधारा मे भी रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के राज्य एक श्रेणी मे नही रखे 
जा सकते | अत वर्गोकरण का वैचारिक आधार कम ही प्रयुक्त हुआ है। 

(9) राजनीतिक ष्यवस्थाओं का माधार (8385 0 एणाएल्ओ 5ए४८एशे--एलेन 
माल? की भाग्यता है कि वर्गोकरण की अनेक समस्याओं का समाधाम सरकारी के प्रकार 
पर ध्यान के रिद्रित करने की अपेक्षा राजनीतिक पद्धतियों के प्रकारों को वर्गीह्त करने से 
हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था मे केवल श्रौपचारिक राजनीतिक सस्याओं का ही 
समावेश नही है डल्कि उसमे समाज की हर प्रकार कौ राजवीतिक गतिविधि समाहित है । 
राजनीतिक व्यवस्था के भीतर यह अप॑ भी निहित है कि ध्यवस्था के विभिन्‍न अग एक 
दूसरे पर निर्मर रहते हैं और इसलिए किसी एक अग मे परिवर्तनों से उसके दूसरे अगो 
पर भी प्रभाव पडता है। इसका अथ॑ है कि वर्गीकरण का आधार स्थिर नहीं गत्पात्मक 
होता चाहिए। इसलिए एलेन बाल ने वर्गीकरण के लिए राजनीतिक पद्धतियों का 
आधार मुझाणं है। एक प्रकार के सक्षणों वाह्ी राजवीठिक पद्धति को उससे भिन्न 
प्रकार बे शक्षणों वात्ती पद्धति से मिन्‍न करता न केवल सरल होता है वरन इससे राज- 
नीतिफ ब्यवस्पाओ और राजनीतिक प्रक्रियाओं की गरयात्मक शक्तियों को समझने में 
भी सहायता मिलती है । इस आधार पर एलेन बाल ने तीन अकार की राजनीतिक 
पदहियां बताई हैं--उदारवादी प्रजातन्त्रीय, सर्वाधिकारी और स्वेघ्छाचारी पदतियों 
को उसने लक्षणों की दृष्टि से अलग बलग करके, इस पद़तियों की शासन व्यवस्थाओं 
व सस्पात्मक सरचताओ को समझने का प्रयास किया है। वर्गोकरण का यह आधार 
बहुत कुछ संतोषजनक कहा जा सकता है। इस आधार पर वर्गीकरण को सुनिश्चित 
बनाना तो सम्भव नही है परन्तु इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के बारे मे 
विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता मिल जाती है। आधुनिक समय म इस आधार पर 
अनेक वर्गीकरण किये गये हैं। 

(भ) सरघनात्मक प्रकार्यात्मक प्रव्गों का आधार (8388 ० आएटलप्रओन 
(६७४०७०7३। ८४८ह१०7८७)--ब्यवह्वारवादी विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि 
राजनीतिक व्यवस्थाओ व पद्तियो के आधार पर ही राजनीतिक प्रणालियों का वर्गी- 
करण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के द्वारा ही 
परवारो को प्रकृति का सही चित्र मिलता है इसलिए औपचारिक कानूनी था सवेधानिक 
अघारों पर किये गये वर्गीकरण विशेष उपयोगिता नहीं रख सकते हैं। उनके अनुसार 
राजनीतिक ब्यवस्थाओ के वर्गीकरण वा आधार सरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रवर्ग ही हो 
सकते हैं। इन प्रवर्गों के आधार पर विए गये वर्गीकरणो के द्वारा वर्तमान की जटिल व 
यत्यात्मक शासन प्रणालियों को समझना सरल हो जाता है । अत वर्गीकरण का सरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक प्रवर्गों का आधार अधिक माय तया उपयोगी कहा जा सकता है। आधुनिक 
श्यवहारवादी जितको ने वर्गीकरण का यही आधार कुछ हेर फेर के साय अपनाया है यहा 
यह कहना ठो कठिन है दि सरकारों के वर्गोक्रण का यह आधार श्रेध्ठतम है पर इतना 


3#99 ६ छजा, काम्बदता 27वित ब्यर्ध ए2शक्राथ्या, 07009, १(३८०४॥३७, 97, 
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अवश्य है कि इस आधार पर किए गए वर्गोकरण अधिक उपयोगी तथा राजनीतिक व्यव- 
स्पाओं वी वाल्तबिक गत्यारमक शवितया को समझाने में अधिव सद्दायक हूंते हैं । 
सरकारों के वर्गीन रण मै झुछ आधारो का ऊपर विवेचन किया गया है। इस वर्णत 
से मह स्पष्ड है वि वर्गीकरण के आधारों की न सुनिर्दित सूची बनाना सम्भव है भौर 
न ही एुकु आप्रार के द्वारा आधुनिक समय में प्रलित सभी शासन प्रणालियों का 
वर्गीकरण करता सम्भव हैं। यही शारण है कि वर्तमान समय में धर्गीकरण की अनेकों 
गोौजनाए सामने आई हैं और उनके १रिष्करण के प्रयाप्त जारी हैं। वैसे भाधुनिक 
साम्रामिक सिद्धान्तों मे तेजी से विकास तथा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययत सामग्री का 
अप्रर्याशित विस्तार, वर्गीकरण के प्रयत्नो को नई चुनौतिया व नई दिखाएं दे रहा है, 
फिर भी धर्गीकरण की नई मोजनाएं अपने आप मे बहुत परिधुद्ध हो ऐसा कहना कठित 
हैं। कोई भी वर्गीकरण या वर्गीकरण का बराधार अन्तिम हप से ठीक नही कहा जा 
सता | बर्गकरण की एक याजना एक उद्देश्य पूर्ति के लिए श्रेष्ठ द्वोमे पर भी दूसरे 
शद्देश्य भी पूति में निरपंग हो सकती है। अत सरकार के वर्गीकरण के किसी एक भाघार 
की घोज करता ने क्ावश्यक है और शायद त ही सम्भव है। अत हम वर्गीगरि्ण वी 
मोजनाओं के उन लक्षणों का विवेचन करेंगे जितसे कोई वर्गीकरण अच्छा, ठपयोगी तथा 
ठीब भाना जाता है। इससे विभिन्‍त वर्गीकिरणों का मुल्माकन करना सम्मव हो राबे गा | 


अच्छे वर्गोकरण के लक्षण 
(एप्॥२/एएशा57605 07 # 5007 ९7./$$छ&0#%7072४ 5८ प्रध्ज 8) 


सरकारों के वर्गीकरण के उद्दे यो, उपयोगिता तया आधारो के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वर्गीकरण करन वा न नेबत एक उद्देश्य हाता है और न ही एक आधार हो 
राक्‍ता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है वि हर युग म हर राजमीतिशास्त्री ने किसी 
उद्देश्य विशेष या बुछ उद्दे श्यो वी पति के जिए सरकारा के वर्गीझ़रण का प्रयास किया 
है। इमलिए टाजनोति-श्ास्त्त मं वर्गीकरण बोजनाओआ वी भरमार है! वर्गोकरण की 
अनेबता से यह प्रश्त उठता है कि इनम से कौन-सा वर्गात्ररण ठोक है ? एक अच्छे 
वर्गक्रण की वया पहचान या लक्षण हैं? कीन-सी वर्गीकरण योचना अन्य योजनाओं 
से श्रेप्टटर तथा अधिक उपयोगी है ? इत प्रश्तो का काई सुनिश्चित उत्तर देता सम्भव 
नही है। पर इतता जरूर है कि किसी वर्गीकरण योजना की उपयोगिता गो आने के 
सामाय भानदण्ड बवाए जा सत़्ते हैं। इसी तरह अच्छे वर्गोफ़रण के लक्षणों व 
विशेषताओं का भी निश्चय बरना बठिन नहीं है, क्योकि हर वर्मीकरण योजना का 
बाघार, लक्ष्य व उपयोगिता रहती है। एक अच्छे वर्गीकरण म निम्नलिपित विशेषताएं 
होती चाहिए-. 

([) वैज्ञानिक व सुनिश्चित बराघार, 

(2) व्यपरता (८०कज्रण्यलाह+ &॥635), 

(3) सुस्पष्ट उद्देष्य या लक्ष्य, 
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[4) वचायेवादिता (६28ए)+ 

(5) गायात्मर्वा व स्थागित्व (00459 ध्यते इड्श 09), 

(6) वर्गीकरप के आधारों की परिमादयात्मक्ता (4०379594397॥9), 

(7) सरतता (छक्ज़ाथछ)। 

अब तझकु किसी दर्गोकरण रू बँशानिक द सुनिरिचत आधार नहीं होगातद तक 
ब्यवस्पित दग से दर्गोकरण करना सम्भव नहीं है । आधार ऐसा होना चाहिए झिससी 
परिमाया की जा सके तपा जिसको माग्यता प्राप्त हो। परिभाषा द्वारा आधार को 
सुतिस्चित बताने में सहायता मिलती है! इसी तरह वर्गीकरण ऐसा होता भाहिए णो 
बहीठ ठपा वर्तमान की रूभी सररारों के दर्गोरुरण में सहायक हो । इसलिए अच्छे 
वर्गोरुरण की यह विशेेषठा मानी जाठी है कि बहू स्यापक हो और सभी ब्यवस्त्याओं का 
उसके द्वारा वर्गक्रिण सम्भव हो | दसे दो हर वर्गीकरण के पीछे निरिचत उद्देश्य होता 
हो है पर बच्चे वर्गोक्रण को विद्येपता पर्व निर्धारित लक्ष्य की विद्यमानता है। इप्से 
दर्गोक्रण पी एक दिशा मिलती है ठपा उसका उपयोग करने मे सरलता आठी है। हर 
वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह यरययार्थ का विद्नप करते की क्षमता से मुक्त 
हो। उदाहरण के लिए, सविधातों के आधार पर दिया गया वर्गीकरण दास्‍्तविकताओं 
से वोर्सों दूर रह जाता है, क्योकि संविधान की ब्यवस्पाएं अवेक आधुनिक राज्यों मे 
केवल कागज पर रह जाती है। ब्यवद्वार में दास्तविक्ठा रुछ बौर हो हो सकठो है। 
अत अच्छे वर्यीकराय की पहचान इस बात में निहित है कि वह वास्तविक राजनीति का 
विंद्राण बर सके । 

अच्छे वर्गीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि कह जुड़, निश्चल था गतिदवीन न 
दो। राजनीतिक ब्यवस्याओं में होन वाते परिवत्तर्तों के प्रति उदासीन वर किरण कुछ ही 
समय में पुराना व बेमेच हो जाता है। उसकी कोई उपयोगिता नहों रह जातो है । दे से 
तो वर्गोक्एथ की कोई परी योजना चिश्क्ाल हक उपयोगी नहों रह सकती , किर भो 
अच्छे वर्गीकरण के लिए उसमे गया मकता का होदा जरूरी है। यहा गे यार्मकताका 
यही बर्थ है कि राजनीतिक व्यदस्थाओं में होने वाले छोटे-्मोटे परिवर्तनों के बावजूद 
यर्गीररघ की योजना उन पर प्रभावों ढग से लागू रहे! राजनीदियों मे होने वाला हर 
परिवर्तत वर्धीक् रण योजना को निरपंक सम दना एके यहो वर्गीकरण की गत्यात्मकेता 
का सबूत है । वर्गोत्ररण को पत्यात्मकेठा के साथ द्वी साथ उसमे स्थायित्व भो होता 
चाहिए जिससे वह लम्बी अवधि तक उपयोगी रहे। अरस्तू द्वारा किया गया वर्गीररण 
अनेक आलोचताओं के बावजूद इस आधघार पर प्रशसनोय है कि उप्तमें गत्यात्मझता व 
स्पादित्व के दोनों ही लक्षप पाए जाते हैं। आर भी याज्यों के अच्छे व गुरेपन का 
आएार बहुत हुछ वही है जो बरस्तू ने बजाया था। 

सरकारों के वर्गीर रध के आधारों झा सुनिश्चित होना ही पर्याप्त नहीं है । इन आधारों 
का माप या परिसाएन द्वो सके यह भी जरूरी है । उदाहरण के लिए, + :एलिडा व 
ड्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्धों के बाधार पर सरकारों का ससदौय व अप्दक्षात्मक 
प्रशालियों में वर्गोक रण उठ समय निरयंक हो जाएगा जद हम इन सम्दस्धों का सुनिरिबित 
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वरिमाणन नहीं कर सकेंगे। वर्गीकरण के आधार के परिमाणन के अभाव मे ब्रिदेन, 
भारत, नेपाल, पाकिस्तात, श्ीलका, कताडा आस्ट्रेलिया तथा जापान व झूस इत्यादि 
पत्ती देशों की व्यवस्पाए ससदीय प्रणाली के प्रवर्ग में रखो जाएगी जो इन सब प्रणालियों 
को एक समान बताता होगा। अत वर्गीकरण के आधार की परिमाणात्मकता, वर्गी- 
मरण को किक स्पष्ट व उपयोगी बताने के लिए आवश्यक है। कुछ विद्वान यह मानते 
हैं कि सरकारो का वर्गोकरण सरल होना घाहिएं। पर अनेक विद्वात सरलता लाने के 
लिए भयाधधता या गत्यात्मकता का बलिदान करते के पक्ष मे नही हैं, क्योंकि सरलता 
की कीमत सामान्‍्यतया वर्गीकरण की यधार्थता व गत्यात्मकता मानी जाती है । इस 
फारण अधिकतर विद्वान अच्छे वर्गीकटण का व सरलता का सह-अस्तित्व स्वीकार नहीं 
प्रारते हैं। एलेन बाल ते इस सम्बन्ध से लिया है कि अच्छे वर्गीकिएण की पहच्चात उसकी 
सरलता है पर केवल इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला कोई भी वर्गीकश्ण एकागी होगा 
तथा फलस्वरूप उप्तके निष्कर्ष बस्थासी होगे।* 
इन विशेषताओं से यह अर्प नहीं सेना है कि इत सबके होने से कोई वर्गीकरण अच्छा 
व उपयोगी बन जाएगा। वर्गीकरण का अच्छा होना इस बात पर अधिक निर्भेर करता 
है कि बर्गीकिरण के पीछे सुझुय उद्देश्य क्या हैं ? सीमित उद्देश्यों वाले वर्गीकरण सामा* 
: भ्रतया सरल हो धकते है। परन्तु राजनीति की वैचीदगियों का रुपष्टी करण प्रदान करने 
के लिए किये गये वर्गीकरण न क्रैयल्न अनेक आधारों पर आधारित होंगे बरन उसके 
आधार भो बहुत मधिक तकनीकी व परिषुद होगे। अत वर्गीकरण फा मच्छा या बुरा 
होना केवल इन लक्षणों के द्वारा ही निर्धारित व निश्दित नही होता है। मह भन्य बातों 
पर भी आश्रित रहता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अच्छे वर्गीकरण के स्थाग 
पर केवल व्यावहारिक व उपयोगी दर्गीकरण की बात मुद्य रूप से ध्यात मे रखें । 


सरकारों के वर्गोकरण की कठिनाइपां व समस्याएं 
(णाय्यटप8$ 3१२0 ?४0ए9.,8085 7४ ९.७55क्गट&70ब 
008 60श६रश्श्थह्त्या) 


जब हम सरकार का वर्गीकरण करने लगते हैं तब कई कठिनाइया पैदा हो जाती हैं। 
उीपस कठिनाई सस्याओ के एक से नामो से सम्बन्धित है । वास्तव मे समान नाम वाली 
राजनीतिक सस्वाएं विभिन्‍न राज्यो की राजनीतिक प्रक्रियात्ं मे एक हे कार्य नही करती 
है। जापान का सप्नाट पश्चिम अर्मनो के राष्ट्रपति के समान राजनीतिक कार्य करता 
है मोर उसका वैसा ही राजनोतिक प्रमाव है। भारत या फ़रास के राष्ट्रपति (पाचवा 
गणसन्त्र) की राजवीतिक सत्ता जापान तया पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति दोनों से अधिक 
है। इसी तरह समुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद में भारत के प्रधान मन्‍्त्री तथा. 
भारत फे राष्ट्रपति दोवों के राजनीतिक लक्षणों का समावेश है । द्विठेन और संयुक्त 
राज्य अमरीका मे दो दलो वाली पद्धति है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने कर मालूम 
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लिए कभी-कभी वर्गीकरण का सहारा ले सेते हैं। कुछ शासनों पर प्रजातन्तीय या एक- 
तन्त्वीय होते का ठप्पा लगा दिया जाता है! यह ठप्पा राजनीतिक सस्याओ का वर्णन 
हरने, उन्हें थ्रेंगीयद्ध करने ओर उत्तका विश्लेषण करने के इरादे से नहीं लगाया जाता 
है। बाह्तव में यर्गीक रण रूरने काले विंद्रानों के द्वारा यह किल्ही शासनों के प्रति अनुराग 
या उनके प्रत्ति विरोध होने के कारण किया जाता है। 945 के बाद अमरीका तथा रूस 
में अनेक विद्वान पूर्याग्रह्नों से इतने अधिक प्रवाहित रहते सगे कि गुछ वर्षों तक एक दूसरे 
के यहा की राजनीतिक व्यवस्था को ही लोकता*्विक मानते रहे । ऐसी अवस्था में 
(शिसी शासन को सोकताज़िकता का जामा पहना देना वर्गीकरण का प्रयास ही बेकार 
कर देता है। सरकारो के धर्गोकरण में पह समस्या बहुत कठिताइयाँ उत्पन्न करती है । 
सहां जानमूझकर वर्गीकरण को दूषित बताया जाता है। अत इस कठिताई से बता 
भुश्किस हो जाता है। 

राजनीतिक सस्याओं के वर्गीकरण मे चौथी कठिनाई यथार्थ व आदणश के कारण 
उत्पन्न हो जाती है। विभिन्‍न राजनीतिक व्यपस्पां के प्रमुष्च लक्षणों का वर्णत करते 
समय 'जैता है! और 'जैसा द्ोना चाहिए' के प्रश्नों कान उठाना कठिन हो जाता 
है। अगर इन प्रश्नो को उठाया गया तो वर्गीकरण धत्यात कठिन हो जाएगा। परन्तु 
यह भी सही है. कि इन प्रशनो को उठाए बिना वर्गीकरण केवल “जो है, जैसा है” तक 
शीमित रहकर यिशेष महत्त्व का नहीं रह जाएगा। इस समस्या का भी कोई समाधान 
नहीं है। केवल वर्गीकरण का उद्देश्य ही इस राम्बन्ध में कुछ सहायक हो सकता है। 
सरकारो के वर्गीकरण मे सबसे प्रमुख कठिताई राजनीतिक सस्थाओ व प्रक्रियाओं की 
बिचित्ता की है। मगर गहराई ऐे देखा जाए तो हर देश की सरकार, सरचना, आचरण 
तथा भूमिका की दृष्टि से हर दूसरे देश फी सरकार से बिचित्र व अनुपम होतो है। 
इनकी अतुपमता एस सबको एक-दूसरे से मिल्‍त व विशिष्ट बना देती है, जिनका वर्गी- 
करण करना अनुपयुवत प्रतीत होता है, क्योकि वर्गकिरण के लिए कुछ मोटी समानता, 
सामान्य वर्गीकरण आधार सम्भव बनाने के लिए आवश्यक होती है। सरकारो, सस्थाओ 
थे राजनी तिक सरचनाओ का इन विचित्नताओं वे कारण वर्भीकरण करना कठिन हो 
जाता है। इन अनुपमताओ के कारण हर सरकार अपने आप मे एक श्रकार हो जाती है 
हथा झस़कों किसी दूसरी सरकार के सम्तान भानकर एक प्रवर्ग मे रखते का प्रयास 
उद्यकी विचित्नता की अनदेखी करके उसको जानबूझकर दूसरी सरकार के समान 
बनाना है। 

वर्गीकरण झरने मे एक्‌ कठिनाई वर्गीकरण मे वेज्ञानिक व सुनिश्चित आधारो का 
अभाष है। वर्गीकरण के भाधार को ज्यो-ज्यो सुनिश्चित बनाने का ब्रमास किया जाता 
है स्पों-ों वर्णीकरण के प्रवर्गों में वृद्धि हौती जाती है, क्योकि वर्गीकरण आधार को 
सुनिश्चित करना तभी सम्भव होता ई जय वर्गीकरण के आधार को समब्टि-स्तर हे 
व्यप्टि-ह्तर पर साया जाय | जैसे, कार्यपालिका के स्थान पर प्रधान मंत्ी या राज्य व 
सरकार के स्थात पर कार्येपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के आधार पर वर्मी- 
करण किया जाए तो वर्गकेरम का आधार अधिक सुनिरिचित हो जाता है। इस तरह 
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सरकारों के वर्गीकरण मे यह समस्या भो आती है। आधार की केवल सुनिश्चितता ही 
कठिनाई नहीं उत्पन्न करती है वरन परिमाणात्मक्ता भी पेचीदगिया ला देती है। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं व सस्थाओं के सम्दन्य मे कोई ठोस मानदण्ड बताकर भी उनका 
परिमाणन (0८७५ए7८५७८७() नही किया जा सकता है। इसके कारण आधारो को मापता 
कठिन हो जाता है । 

सरकारों व राजनीतिक सरबताओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित कठिनाइयों व 
समस्याओं के होते हुए भी उपयोगी वर्गीकरण किये जाते रहे हैं। वर्गीक रण का उद्देश्य 
राजनीतिक ज्ञान की अभिवृद्धि त॒पा विभिन्‍न सरकारों और राजनीतिक प्रक्तियाओ के 
वोच को समानताओं तथा अस्तरों शो स्पष्ट करते का होता है। वर्गीकरण सामान्‍य 
अनुमानों पर आधारित होते हैं जिनसे सरकारों व सस्थाओ के बीच समानताओं तथा 
मसमानठाओं के होने के कारपों री व्याख्या करनी होती है। अत वर्गीकरण योजनाओं 
में भाने वाली रठिताएयों के अस्तित्व का एहसास ही वर्गीकरण की प्रक्रिया मे बडे मदृत्त्द 
की बात है। इससे न केवल सावधानी रखना सम्भव है वल्कि वर्गीकरण को वैज्ञानिक 
आधार प्रदात करने मे भी सतकंता बरती जा सकती है! वेसे भी सरबारों के वर्गोकरण 
के द्वारा शाप्त के विभिन्‍न प्रकार्रों का मूल्याक्त व विदेचन ही किया जाता है। इस 
प्रकार के सामान्य उद्देश्य वाली वर्गीक रण योजनाओं में न विशेष कठिनाइयों का सामता 
करना होठा है, और न ही वर्गीकृत सरकारों के विवेचत-मूल्याकत में किसी प्रकार की 
अदचन आती है। वर्गीकरण योजनाओं की बनेक कठिताइया वर्गीरूरण के उद्देश्य की 
मुस्पष्टता होने पर स्वतः ही हल हो जाती हैं। यद्दी कारण है कि अधिकाश वर्गोक्रण 
जिस उद्ेश्य विशेष को ध्यात मे रखकर किये जाते हैं वे उसकी प्राप्ति मे सहायक होते 
हैं। इस विवेचन के बाद कुछ व्याकरण योजनाओं का अध्ययत करता, वर्गीकरण की 
उपयोगिता, उद्देश्यों व कठिनाइयों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते के लिए आवश्यक 
है। अठ सरकारों के रुछ वर्गीकरण यहा दिये जा रहे हैं। 


सरकार के प्रमुख परम्परागत वर्गोकरण 
(६७056 77७0०एाव0५%६0 ९८(.७557८4४055 058 60४६8एरण्एष्ला) 


सरकारों के वर्गीकरण के प्रथम प्रयास प्वेटो तथा अरस्तू के ही थे। प्लेटो ने वर्गोकरण 
के दो आधार लियेये। प्रथम आधार में उसने यह देखा या कि शासन सत्ता कितते 
व्यवितर्यों के हाय में रहती है तथा दूसरे आधार पे शासन की विधि सम्मतता या विधि- 
विहीनता को देखा गया था। अगर शासन सत्ता एक व्यक्ति में निहित है और शासन 
विधिसम्मत है तो ऐसो शासन प्रशाती को उसने “वंध राजतन्त्र' तथा शाप्तन के विधि- 
दिट्दीन होने पर उसे 'निरडुशठस्त्र का नाम दिया था। कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन छत्ता 
का प्रयोग होते पर, विधि सम्मत शासन को 'कुलीनतस्त्र' तथा दिथि-विहीन शासन को 
खर्भतन्त्र' कहा था। प्लेटो वे अनुसार यदि शासन सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाय में है 
और कानूद का बनुपालन होठा है तो उसे “सयत लोझतन्त” कहा जाएगा और यदि 
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कानून का अनुपालन नहीं होता है तो उसे 'स्वेच्छचारी लोकतन्त्' कहा जाएगा। प्लेटो के 
वर्गकिरण को अरस्तू ने कुछ सशोधित करके अधिक व्यवस्वित व वैज्ञानिकछूप दिया या। 


अरस्तू का राज्यो का वर्गीकरण (&750॥०8 ए[8शवदक्षा09 ० 89॥85) 

अरस्तू ही सबसे पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राज्यों का वैज्ञानिक तथा 
व्यापत वर्गक्रिरण प्रस्तुत किया था। उसने प्लेटो की तरह हो एक व्यवित, कुछ व्यक्तियो 
ओर भनेक व्यक्तियों द्वारा शासित होने वाले देशों के द्वीच के अन्तर को स्पष्ठ किया। 
अरस्तू ने राज्यों के वर्गोकरण का आधार प्रभुल्द शक्ति का प्रयोग करने वालो की सख्या 
तक सीमित नही रखा | इसे सौर अधिक ध्यापक व सुनिश्चित बनाते के लिए उसने शान 
के उहैश्य का आधार भी वर्गीकरण करने मे प्रयुकत किया । इस तरह भरस्तू ने राज्यो के 
वर्गीकरण मे मोटे रूप से प्लेटो का अतुकरण ही किया, परन्तु राज्यों के पुतविभाजन मे 
कानून के पालन करते और ते करने के प्लेटो के द्वारा प्रयुतत भाधार के स्थान १र राज्य 
के लक्ष्य की दृष्टि से शासन के शुद्ध और दूषित रूपो को आधार बनाया। अर्स्तू द्वारा 
किया गया वर्मीकरण इस प्रकार तालिका-बद्ध किया जा सकता है-- 


शासकों को सदया प्म्पू्ण जनता के हिल में शासक वा फे हित मे 
का आधार शासन (शुद्ध कप) शासन (अशुद्ध रूप) 



















छल, | के ५ ब्यवित का शासन राजतस्त निरकुशतन्त 

्विपो (रलागलाओं (7५४१) 
कुछ ध्यकितियों का शासन कुलीनतन्त्न वर्गतन्त 
(एक थे गी का शासत) (#0/०८३४०ए) (0०09एभणा३) 
अवेका व्यक्तियों का शासत लोकतन्त भीडतन्ते 
(वहुसझषा का झामन) (एणा#३) (9वपफए०ा४८५) 





अरस्तु के अनुपतार अगर शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में हो परन्तु यह एक व्यक्ति 
रावजनिंक हित के लिए शासन करता हो तो ऐसे राज्य को 'एकतन्त्' तथा यह एक 
व्यक्ति अगर सावेजनिक हित मे शासन न करके अपने हिंत मे ही शासत करता है तो ऐसे 
राज्य को 'निरफुशतस्त/ कहा जाएगा। अरस्तू राजतन्त्र को शुद्ध तथा गिरकुशतन्तत 
को राज्य का विक्ृत या दूपित रूप मानते थे। इसी तरह अगर शासन सत्ता कुछ 
व्यक्तियों अबवा एक श्रेणी के लोगो के हाथ्र मे हो और थे लोग हा्वजनिक हित में शासन 
करते हों तो ऐसा राज्य ्रेणीतर्त्' तया वे लोग सादंजनिक हित में शासन न करके 
अपने या अपने वर्ग विशेष के हिंत मे ही दासन करते हों तो ऐसे शासन को 'वर्मंतन्त”ा 
(गुठपतन्त्र) कहा जाएगा। अरत्तू गा कहना था कि किसी राज्य में मगर शासन 
शक्ति जनता अथवा जमता की बहुसंदपा मे निहित हो मोर शासकगण सार्जनिश- 
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हित के लिए शासन करते हो तो ऐसा राज्य 'लोकदन्ल' कहलाएगा । परन्तु शासक- 
गणों द्वारा राज्य शकित का उपयोग सावंजनिक हिंत के लिए न होकर केवल अपने 
ट्विव के लिए करिए जाए तो शासन 'भीडतमन्व' कहा जाएगा। अरहतू की मान्यता थी कि 
भोडतन्त शासत, जिसे आजकल हम लोकतन्त कहते हैं, शासन का दूषित रूप है, क्योकि 
ऐसे शासन में बहुसब्धक शासक निर्धन वर्ग के होते हैं जो धनिको (कुछ) के हितों से 
विमुद होकर केवल निर्धनो के हितों की दृष्टि से शासन करते हैं । 

अरस्तू ने राज्यो का वर्गीकरण करके परिवर्तन के चक्रीय या आवर्तो सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है। उसका मत है कि राज्यों मे संविधान का स्वरूप एक निश्चित क्रम 
से बदलता रहता है। राजतन्त्र विकृत होकर निरकुशतम्त् मे परिणत हो जाता है। 
फिर इस अन्यायी शासन के विरुद्ध क्राति होकर कुलीनतम्त की स्थापना होती है। यहू 
क्रम कुलीनतन्त्र से वर्गंतन्त्, लोकतन्त्न व भीड्तमत्र तक चलता रहता है। अरस्तू यह 
मानता है कि भौडतस्त्र कुछ समय बाद इतना असहनीय हो जाता है कि पुन कोई व्यवित 
अपनी शक्ति से कानून व व्यवस्था स्थापित करता है ओर इस तरह राजतन्त्र फी फिर 
पे स्थापना हो जाती है और शासत का दया चक्र इसी क्रम से चलने लगता है। शासन 
प्रणात्ियों के इस परिवर्तन चक्र को इस प्रकाए चित्रित करके समझा जा सकता है। 


नासा वा अगुड रूव | | 





श्ः लोकतव 


ित्र 9.. शासन ध्यवस्थाओं का परिवर्तन उक्त 


अएस्तू के वर्गीरुरण की कई आधारों पर बालोचना की गई है। कुछ मुख्य आलोच- 
जाओं रा यहां उल्लेख किया जा रहा है--- 

() अरस्तू का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार वर नहीं हुआ है। गातर ने इसी 
कमी का सकेत करते हुए लिणा है कि सरकारों के वर्गोकरण के रूप में यह असंगत है, 
बर्योकि यह ऐसे किसी छिद्धान्त पर ब्ाधारित नहीं है, जिसके अनृस्तार सरकारों मे 
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परह्पर आधारभूत विशेषताओं तथा संगठन के रूप में सम्बन्धित भिन्‍नता स्थापित को 
जा सके ।* बॉन मोहल ते भी इसी कमी की तरफ ध्यान दिलाते हुए सिखा है कि 'जिस 
शिद्धान्त पर यह गाधारित है उसका स्वरूप राज्य के गठन से सम्बन्धित न होकर गणित 
से सम्बन्धित है तथा बह गुण-विपयक न होकर सख्या विषयक है।* अरस्तू के वर्गी- 
करण के बारे मे यह कहना तो ठोक है कि इससे सरकार के आन्‍न्तरिक संगठन पर प्रकाश 
नही पडता है, पर केदल इस कारण ही वर्गेकरण को बिता किस्ो वैज्ञानिक आधार का 
कहना उचित नहीं लगता है। अरुस्तू ने वर्गोकरण में केवल शासन सत्ता का उपयोग 
करने यालो की सख्या का ही आधार लिया होता तो महू मालोचना ठीक मानी जा 
सकती थी! परन्तु उसवे राज्य शक्ति के प्रयोग के प्रभाव का आधार लेकर मंपने 
वर्गीकरण को अधिक व्यापक बनाया है। अत. यह आलोचना बहुत कुछ सैद्धान्तिक हो 
लगती है। 

(2) आलोचको का यह भी आरोप है कि यह वर्गीकरण आधुनिक राज्यो पर खरा 
मही उतरता है। उनका कहता है कि अरस्तु ते अपते समय के तगद राज्यों फो श्याव में 
रख कर ही यह वर्गीकरण किया जो आज के राष्ट्रीय व वहुराष्ट्रीय तथा विशाल राज्यों 
पर लागू नहीं होता | इस आधार पर बरस्तू के वर्गीकरण कौ मालोचना करना उचित 
नही लगता, क्योति अरस्तू गे जब अपना वर्गीकरण किया था उप्त समय से राज्यों के 
रूप इतने बदल गये हैं कि उस समय किया हुआ वर्गीकरण आजकल के राज्यों के प्रकारों 
के लिए उपयुक्त हो यह म्राबश्यक नही। वेसे यह बात तो हर वर्गीकरण पर जो उसके 
बाद के विद्वानों द्वारा किये गये हैं, लागू कह्दी जा सकतो है। अभी तक ऐसा वर्गीकरण तो 
शायद सम्मव नही हुआ है जो आने वाली हर राजनीतिक प्रणाली पर भी स्तमान रूप से 
लागू रह सके। राजनीति-शास्त्र मे वर्गीकरणो का बाहुल्‍य द्वी केवश्त इस कारण है कि 
राजनीतिक परिस्थित्तिपा इतनी तेजी से बदसती हैं कि हर वर्गीकरण कुछ समय में 
पूराता पड़े जाता है। अत यह थ्ालोचता विशेष वजन नही रखती हुई कही णा 
सकती है। ही 

(3)भरशस्तू ने अपने वर्गीकरण में लोकतस्त् को बास्तव में भीड़तस्ध कहकर उसे 
शासन का दुपित रूप कहा है ब्रान्नोचओं को इस बारे मे भी आपत्ति है। उनके अनु- 
सार ऐसा शाप्तन जो अधिकाश व्यक्तितयों के हाथ मे हो कम से कम अधिकाश का तो 
पर्वत पूरा करता हैं। इस शासन का केवल इसलिए भौह्तस्तत कह देना कि इससे कुछ 
खोगों के हितो की उपेक्षा हो जाती है, उचित नही माना णाता है। शासन का यह रूप 
भीड़तम्त्र नहीं कहा जाकर शासन का सर्वोत्तम रूप माता जाना चाहिए। 

(4) झुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि अरस्तु ने राज्य व सरकार के मीच कोई 
अन्तर नह! किया है । गानेर का भी कहना है कि 'यह वर्गौकरण राज्यों का गही अपितु 
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सरकारों का वर्गोकरण है और इस सिए राज्यों के रूपों के विवेचन मे उसका कोई उचित 
स्थान नहीं हो सकता है ।? यह आलोचना उस अवस्था में कोई महत्त्व नहीं रखती जब 
हमें थह देखते को मिले कि राज्यो के आधार पर तो कोई वर्भीकरण द्वो ही नहीं सकता 
है। राज्य को सरकार द्वारा ही मूर्द रूप मिलता है। इसलिए सरकार के स्दरूप के 
आधार पर राज्यों का वर्गकरण करें तो वह वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से राज्यो का 
वर्गीकरण ही होगा। ग्रेटेल ने इस सम्दन्ध में ठीक ही कहा है कि “घूकि राज्यों के 
अष्तित्व की अभिव्यक्ति केवल उनकी सरकारों द्वारा होती है और चूकि अन्य किसी 
आधार पर उनकी भिल्तता नही समझी जा सकती । अत सरकारों का वर्गीकरण सार- 
रूप में राज्यो का ही वर्गीकरण है ।”* अरस्तू के द्वारा क्ये गये वर्गीकरण की आत्लोचनाओं 
का यह अर्थ नही है कि इस वर्मीकरण का कोई महत्व ही नही है। वास्तव मे इस वर्गीः 
करण का ऐतिहासिक महत्त्व है। सुनिश्चित आधारो पर यह वर्गीकरण किया गया था। 
राजनीति-विज्ञान मे यह सबसे पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था । अरस्तू का वर्गीकरण एक 
तरह से मार्गेदर्शक बन गेया है। इसके बाद के विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में अरस्तू के 
द्वाण दिखाये माय से न तो पूर्णत अलग हो सके हैं और न उसके प्रभाव से ही बच सके 
है। पोलिवियस, मैक्यावेली, बोदा, मोस्टेस्क्यू तथा आधुनिक विचारक मैंरियट तक ने 
इस दर्गीकरण से प्रेरणा ली है उपयोगिता की दृष्टि से भी अरस्तू के वर्गकरण का 
विशेष महत्त्व है। ढावटर इकबोल नारायण ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि दस्तुत उसका 
मूल्य इस बात में है कि बह इस तथ्य पर बल देता है कि राज्य शक्ति का उपयोग करने 
बाते व्यक्तियों की सख्या के आधार पर ही राज्यों में परस्पर भेद स्थापित नही किया जाता 
चाहिए अपितु स्वायंप्रता अथवा परायपरता की इस नैतिक भावना के आधार पर दही 
राज्यों में परस्पर भेद स्थापित किया जाना चाहिए जिससे शासन करते हों । अरस्तू द्वारा 
किया हुआ राज्यों का वर्गीकरण वस्तुत एक शाश्वत सत्य प्रस्तुत करता है। इसमे सन्देह्‌ 
नही कि राज्यों के अद इतने भेद और प्रकार हो गये है कि वे सब अरस्तू के वर्गीकरण में 
सभा नहीं सकते। फिर भी हमे यह स्दीकार करना पढेगा कि एक्तन्त्र, श्रेणीतन्त भौर 
लोकतन्त्र राज्यों के ऐसे आधारभूत भेद हैं, जिनके अध्ययन की उपयोगिद्वा कभी नप्ट 
नहीं हो सकेगी ।९ 
.... अरस्तू की अवधारणाओं ने बाद कै वर्गीकरण की योजनाओ को स्थायी रूप से प्रभावित 
५ सियाहै। पोतिबियत मे भी अरस्तू की भाति शासततत्त् के तीन विशुद्ध रूप राज- 
तन्त्र, कुलीनतन्त्र द प्रजातन्त और फिर उनके तीन विकृृत (ए८ए८ए४८ए) रूप निरकुश- 
हन्त, वर्गृतन्त द भीरतठन्त माते हैं। पोलिवियस के अनुसार राज्यों में शासन के ये भेद 
शुद्ध एव विदृद रुप मे सदा बने रहते हैं, बर्थात प्रत्येक शासन मे अपनी उन्ततिक्रे साथ 
अवनति के बीज छिपे रहते हैं । वह भी बरस्तू की तरह, राजतस्त, निरशुशतन्व, हुसीव- 
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तन्त्र, वर्गेत प्त, प्रजातस्त्न व भीडतन्त्र का परिवर्तेन चक्र स्वीकार करता है उसने शासन 
में स्थिरता लाने और परिवर्तत चक्र को रोकने के लिए मिश्रित सविधान की स्थापना 
ही एक मात्र उपाय माना है । उसने वतलाया कि विभिन्‍न शासत प्रणालियों के उत्कृष्ट 
तत्वों का सम्मिश्रण किया जाए और उतके द्वारा शासन में ऐसे निरोध और सन्तुलन 
स्पापित किए जाए जिनसे वे समी तत्व दूर रह सके जो शासन प्रणात्री में विकृतिया 
उत्पन्न करके उसके स्वरूप को बदल देते हैं। 

पोलिबियस के वाद सिप्तेरो मैंकियावेली, बोदा (8०त7/), हाब्स, लॉक, रूसो, 
मोस्टेस्क्‍्यू, जैलिनेक, वेट्ज (७७2), वॉन मोहल तथा बलुश्ली (8[90॥5८)॥॥) इत्यादि 
ने सरकारों के वर्गीक रण की योजना प्रस्तुत की है। इन सबके वर्गीकरण में थोडा बहुत 
हेर फेर होने के अलावा मोटी समानताए दिखाई देती हैं। अत. यहा केवत्त मोन्टेस्वयू का 
वर्गीकरण ही दिया जा रहा है । 


मोन्टेस्व्यू का वर्गीकरण ((०पा6इवृण्णाव्ए'४ 0[85॥#08007) 

भोग्टेस्क्यू का वर्गीकरण अरघ्तू के वर्गीकरण से बहुत प्रभावित रहा है। परन्तु उसने 
परम्परागत पर्गोकरण--राजतन्त्, कुलीनतन्त्र और लोक्तन्त् से हटकर वर्मीकरण की एक 
नई योजना प्रस्तुत की है। उसने अपनी प्रप्तिद्ध पुस्तक वि स्प्रिट ऑफ दि साज्ञ मे कहा 
हैकि सरकार के तीन प्रकार होते हैं--गणतन्त्रीय, राजतन्तीय तथा स्वेच्छाचारी 
(7९५5००४८०) |?" भोन्टेस्वयू का यह वर्गोकरण अरस्तु के वर्गीकरण से इस अर्थ मे भिन्‍न 
है कि थ्रेषीतन्त्र तथा प्रजातन्त उसकी सरकार के गणतन्न्नीय अ्रकार के भाग है। मोन्टेस्स्यू 
के वर्गीकरण को चित्र 9 2 द्वारा समझा जा सकता है । 


सरकार 
जल अप ता आए कक 
गणतन्तरीय राजतन्त्रीय निरकुशतात्रीय 
। | 
सोरततत्तीय कुलीनतस्त्रीय 


जि 92 सोन्‍्देस्वपू का घर्गोकरण 


भोल्टेस्क्यू का यह वर्गीकरण अरस्तू द्वारा अस्तावित वॉकिरण के सच में ढला हुआ 


/ छगता है। अरस्तू की तरह ही मोन्ठेल्वपू ने भी सरकार का प्रकार निश्चित करते समय 


इस बात पर मल दिया कि शासत सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों मे है। उसने माना है 
कि गणतन्त्रीय सरकार मे सत्ता बहुत या कुछ व्यक्तियों के बीच वितरित होती है। अरतस्तू 
की तरह उसने संझ्या का आयार अन्य आधारों के साथ जोडा तो नहीं परन्तु यह अवप्य 
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माना कि गणतन्त, राजतन्त तथा निरकुशतन्त को क्रमध 'प्रकाश, गोघूली एवं अन्धकार/ 
के सदृश समझा जा सकता है। मोस्टेस्क्यू के अनुसार गणतन्त्र से राजतन्त् की तरफ बढ़ना, 
श्रेष्ठता से निम्न तथा राजतन्त् से तिरकुशतम्त की तरफ अग्रसर होता वास्तव में निम्नता 
से निकृष्टता की तरफ बढ़ता है। परन्तु मोन्टेस्क्यू अपने वर्गीकरण मे मरस्तू से इस बात 
में बहुत आगे बढ गया कि “हर सरकार के अ्रकार तथा समाज के स्वरूप के बीच सम्बन्ध 
रहता है। मोन्‍्टेस्व्यू के अनुप्तार शिक्षा, नेतिकता, देशभक्ति, आपिक समानता का स्तर, 
गे सव सरकार के प्रकार को प्रभावित करते हैं। इस प्रसंग मे राज्य के भू भाग के 
विस्तार को उतने बहुत महत्त्वपूर्ण माला) इस ब्राधार एर उछ्तते बढ़े साम्राज्य पर 
शासन करने वाले व्यवित को स्वेच्छाचारी, सामान्य भूभाग वाले शासन को राजतन्तोय 
तथा छोटे भूभाग वाले को गणतन्द्वीय माना है। मोन्‍्टेस्वयू ने किसी भी शासन को मादर्भ 
नहीं माना है। बहू गणतन्त्रोीय शासन को व्यावहारिक नही मानता क्योंकि गणतन्त के 
लिए कम धूभाग को अनिवायंता उसे आधुनिक विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त बना 
देती है। वह निरकुशतन्त का भी समर्यक नहीं थ। जयोकि इस शासन मे मोन्‍्टेस्क्यू के 
अनुसार धन, वाणिज्य, उद्योग सभी कुछ खतरे मे पढे रहते हैं ओर प्रजा की स्थिति दास 
जैसी हो जाती है। बहू राजतम्तीय व्यवस्था को आधुनिक राज्यों में सबसे ठीक मानता 
है) अत. मोस्टेस्क्यू के वर्गकिरण का लक्ष्य राजतन्त्र का समर्थन करना भी रहा, क्योंकि 
बहू मानता है कि राजतन्द की जमी हुई जड़ें उसकी उपयोगिता को पुष्टि करती हैं। 
यही कारण है कि मोस्टेस्क्यू ने राजतस्त्र की अधेरे से तुलना करके भी आधुनिक समय 
परे केवल इसे ही व्यावहारिक माना | 

परम्परागत दर्गकिरण आधुनिक समय मे अधिकाश शासन व्यवस्थाओ पर लागू महीं 
होते हैं। भाजकल की शासत प्रणानियों मे इतनी जटिलताए व विविज्वताएं आ गई हैं कि 
परम्परागत वर्गीकरण, उनका व्यवस्थित दर्गकरण करने मे असमर्य हैं। इसके अलावा 
भी, अरब वर्गीकरण, राज्यों, सरकारों, सविधानो तेषा सस्याओ के स्थान पर राजनीतिक 
सरचनाओ व प्रक्रियाओं के आधार पर करने की आवश्यकता स्पष्ट होते लगो है।अब 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का, राजनीतिक विकास या आधुनिकीकरण तथा राजनीसिक 
सरबनाओं के विशेषीरुरण या विभिन्नीकरण (0/6८:८०४४४०४) के नेवोन आपयारों पर 
वर्गीकरण करके ही, उनसे सम्दत्धित राजनीतिक व्यवद्वार की गत्यात्मक शक्तियों को 
समझा जा सकता है। अत. नये-तये आधारो पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
राजनीतिक ्यवस्पायों के बर्गोकरण किए जाने से हैं। इन वर्गकिरणों को आधुनिक 
वर्गीकरण कहा गया है। 


सरकारों के प्रमुख आधुनिक दर्योकरण 
(.8४ण5७० १४00एएघ टा.&55गए470५%5 07 505६एशररष्टारा5) 


राजनीति-शास्त की अधिकांश पाद्य-युस्तकों मे मै रियट, लोकॉक द सी० एफ* स्ट्रॉग 
कै द्वारा दिए गए वर्गीकरणों को आधुनिक दर्गीकरण शताया गया है। वास्तव में इन 





सरकादों के प्रमुख वर्गकिरण-- परम्परागत एउ अधुनिक बंदी 


सप्ी के वर्गीवरणा मे क्षाघुनितता केवल इतनी ही है कि यह वर्गीकरण आपुनिक 
समय में प्रस्चुत किए गए हैं। इन वर्गकिरणा मे थोड़े हेर-फेर वे साथ परम्परागन 
बर्गीकरणों का शास्त्रीय (चिरप्रतिप्यित) साथा ही अपनाया गया है। इन वर्गीत रणी 
में सदधानिक व बावूनी ढाचा महत्त्वपूर्ण व विणयिक आधार व ह्प मे प्रयुशत हुआ है। 
उदाहरण के लिए, में रियट अपने वर्गीक्टण से राज्य शक्ति क आाश्य, सपिधान तथा 
बार्यप्राप्तिका ने स्रापस्ती सम्बन्धा का तिसुत्री आधार लेता है। दसी प्रकार, लीकॉंक 
विरदुश शासन व्यवस्याआ वो एफ ही श्रेणी म रपकर यह कह देते हैं वि 'र्गविरण 
मी समस्या यस्‍्तुत निरक्षुश राज्यों ब विषय म नही अपितु लोकतन्त्वीय राज्य वे विपय 
में है।” मत इनके वर्गीकरण परम्परागत वर्गीक रथों व ग़मात ही परिवतित परिस्थि- 
तियों में उपयुक्त नहीं रहे हैं! इसलिए इस वर्गक्रिणा मो आधुनिक वर्गीकरण कहना 
तथ्यों की अनदेखी करता है । 

बैसे आधुनिक रामय से वर्गीकरण करने की पिद्वानों मे होंड सी लगे गई प्रतीत होती 
है। मेतस बेबर, कोलमंन, दाहल एडवर्ड शीनसत ऐप्टर एस० ई० फ़ाइनर, ईस्टन, 
एक्पटीन, एलेन बाल, पीटर मल, ला प्रालास्बरारा (६.७ ए४०॥0298), आमरढ 
(५77000) डूयरजर तया मैत्रीडिय तर ने सरकारों वे राजनातिक व्यवस्योशा के' 
वर्गीकरण की चर्चा की है। ऐसा लागठा है हि दुपतर पिश्यथरुद्ध के बाद शासन व्यपस्थाओं 
के यर्ीबिरण वी वाद सी आ गई है। नये-तय प्रत्यया व ननीन अवपरारणाओ का सूजन तर्जी 
से होने कै मारण पिछली दो दशाब्दियों म वर्गीकरण की क्षनेक बाजनाएं प्रस्तावित को 
गई हैं। इन सब वर्गीकरण मोजताआ वा उल्लेख कर सबता ने सम्मव है और न ही 
आवश्यक है। वैसे भी यहा यह समस्या उत्पन्त है जाती है कि किस विद्वान वा वर्गीकरण 
टीक माना जाए ठया उसको ठीक मानने का क्या आयार जिया जाएं ?ै इन प्रश्नों का 
यहा ठऊु सम्मत उत्तर दे सकना साम्मत्र नहीं है। इसलिए यहा बुछ वर्गीकरण आधुनिक 
वॉश्टिण के प्रहिनिधि-वर्गतिरण के रूप मे ही प्रस्भुत किए जा रह हैं। 


एलेत बाल का वर्गीकरण (७99 फका६ 09594८8909) 
आधपुनित' विद्वानों की मायता है कि वर्गोकरण की कोई भी पद्धति परिपूर्ण नहीं हो 
सकती । अत हमादा प्रयास ऐसे वर्गीकरण का ही हा सकता है जो हम साधारणीकरण 
ठया स्ामान्मीकरण की ओर से जाए ताकि झुछ्देर भ्रान्तियो क वावजूद समानताए 
दचा अत्दर प्रकाश में का सर्वे । कोई भी वर्गीकरण सर्वत्राही तथा निश्चित नही 
हो सबता । परंतु इसको ध्यापत बनाने के साथ ही साय उपयोगी बताने के, 
प्रयास करता सो सम्भव है। इसके लिए औपचारिक शस्याओं के बराधार से आगे 
बढ़ना मावरपक है | औषधारिश समस्याओं का विम्तेषण उपयोगी तो ह्वाता है. 
सैडित वह राजनीतिक शापनों के बीच के भेदो को विलकुल सही और तिश्रस्ति रूप 
से चित्रित महीं करता है। इसी तरदू वर्गीकरप का गराधाद राज्य में सत्ता के स्रोदो 
से सम्दद्ध करमा भी विशेष उपयोगी नहीं हो सकता है। जन समाजशास्त्ती सेवा वैबर 
ने प्राधुनिक राज्य मे सत्ता के प्लोतो का जियूत्री वर्गीकरण गुन्नाया और इम आधार कर 
कं 
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राजनोतिक व्यवस्थाओ को---परम्परागत सत्ता वाली, व्यक्तित्व के सम्मोहन की सत्ता 
बाली (८४०7577&0८) तथा राजनीतिक पद से सम्बन्धित कानूनी सत्ता वाली (8007 - 
८8क) श्रेणियों मे विभक्त किया। इस वर्यीकरण से मेक्स वेवर अपनी प्रायमिकताओं 
अथवा अधिवारों को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करते । यह राजनी तिक व्यवस्यथाओं 
का भूल्याकन नहीं बल्कि वर्णन मात्त रह गया है क्योंकि इससे राजनीतिक ब्यवस्याओं 
का, गत्यात्मक शवितर्यों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। रॉबर्ट डाहल ने तो इसमे 
वैज्ञानिक वर्गीकरण को दृष्टि से भी कमिया गिताई हैं। स्वय उन्हीं के शब्दों मे-- 
“वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से भी वेबर की प्ररूप विद्या ((990।०8) में कमी मालूम 
होती है क्योंकि यह उन कई भेदों को स्थान नही देती जिन्हे राजनीति-शास्त्र के मधिकाश 
अध्येता दचिकर तथा महत्वपूर्ण मान सकते हैं ।/!7 अत वर्गीकरण की समस्याम्रो के प्रति 
अधिक उपयोगी प्रणाली यह होगी कि सरकारों के प्रकारों पर घ्याव केन्द्रित करने की 
अपेक्षा राजनीतिक पद्धतियों के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाए। एलेन वाल का वर्गी- 
करण इसी तरह का प्रयास है । 

एलेत वाल का बहता है कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक पद्धति में केवल 
औपचारिक राजनीतिक सध्यामो का ही समावेश नहीं है बल्कि उसमें समाज की हर 
प्रकार की राजनीतिक गतिविधि समाहित है । राजनीतिक व्यवस्था के भीतर यह अप 
भी निहित है कि व्यवस्था के विभिन्त अग एक दूसरे पर निर्मेर रहते हैं और इसलिए 
किसी एक अग में परिवतनों से उसके दूसरे अगों पर भी प्रभाव पढेगा | अत राजनीतिक 
थ्यवस्था के आधार पर किया गया वर्गी ऋरण यथा्ंवादी तथा गत्पात्मक होगा। एलेन 
दाल के वर्गीकरण को चित्र 93 द्वारा समझा जा सकता है। 


राजनोतिक व्यवस्था 


| धिकारो | | 
डदारवादी प्रजातत् सर्वा| शासन स्वेच्छाचारी शासन 


5 ॥ 
| 4 5) हि | | 
सधार्मक एकात्मक कम्युतिस्ट फासिस्ट परम्परागत आधुनिशीकरण 


॥ करने वाला 
। का 
अध्यक्षात्मक ;। 
| 


॥| 
अध्यक्षाममरू संसदारमक से हर. बह अेतिक 


विब्र 93 एपेत दाल का राजतोतिक प्यदत्पाओं का दर्गोकरण 
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एसैन बाल ने राजनीतिव व्यवस्थाए तीन प्रकार की भानी हैं। प्रथम, उदारवादो 
छोकताविक व्यवस्थाए है। इनमे रही अर्थों मे भ्रतिपोगी राजनीति की सभी सरचनात्मक 
व्यवस्थाएं पायी जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक से अधिक राजनी तिक दल होते है, 
ब्यापक या वयस्क मताधिकार पर आधारित तियतकालिक चुनाव (फुल्या०00 
८६०७णा द्वोते हूँ तया शासन विधि के अनुसार संचालित द्वोता है। उदारवादी लोक» 
तन्‍्तों मे नागरिकों को अधिकार प्राप्त दवोते है और उनवी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक 
स्वसन्ध न्यायपालिका रहती है। एलेन बाल ने उदारवादी लोकतस्त्न व्यवस्थाओं को 
राज्य शक्ति के एफ स्थात पर पे 'द्रण या अनेक स्थानों के बीच वितरण के आधार पर 
एकाटमक वे सधात्मक में विभाजित क्रिया हैं जो या तो अष्यद्षात्मक या सप्दीय हो 
सकती है। 
दूसरी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाए, सर्वाधिकारी शासन प्रणालियों की हैं। यह 
बह ष्यवस्पाए हैं जी एक सुस्पष्ट विचारधारा के प्रतीक एक्राधिकारवादी दल के द्वारा 
सबालित होती हैं। व्यवित के जीवन वे' सभी पहुलुओ से सर्वाधिकारी सरकार राजनीतिक 
रूप रे सम्बन्धित होती है। न्यायपालिका और जन-सम्पकक के माध्यमो पर सरकार का 
कठोर नियन्‍्तण होता है तभा ब्यक्िति का सम्पूर्ण जीवन दल के नेताओ द्वारा नियत्नित 
ये विर्दे शित रहता है। एलेन बास मे सर्वाधिकारी शासत व्यवस्थाओों को वो प्रकार फा 
भाना है। एक, साम्यवादी व्यवस्था क्या दूसरी फासिष्टट व्यवस्पा है। स्राम्मवादी 
स्पवस्या में दल व विघारधारा को सर्वोपरिता प्राप्त रहती है जबकि फाधिप्ट व्यवस्पा 
मे नेता भी सर्वोपरिता मानी जाती है। 
एलेन बाल ने राजनीतिक ध्यवस्थाओं का तीसरा रूप स्पेच्छाचारी शासन पद्धतियो 
का भाना है। इसमे शाप्तन सत्ता एक ष्यकित में तिष्ित रहती है तथा फम्युनिज्म पा 
फास्ियम जैसी प्रभावी राजनीतिक विचारघारा का अभाव होता है। राजनीतिक गति- 
विधिप्रो से जनता को दूर रखा जाता दै तथा सत्ताधारी बहुधा जोर-जबर्दस्ती तथा बल 
प्रयोग पर जधिक जोर देते हैं। स्वेच्छाचा री व्यवल्थाए परम्परागत भी हो सकती हैं तया 
आधुनियोकरण करते धाली भो होती हैं। परम्पयगत शासनो की श्रेणी मे सउदी भरब, 
इृधोपिया और लेपाल को रखा जा सकता है। मराधुनिकीकरण वाली शासन व्यवस्थाएं 
सेनिक भी हो सकती हैं और अस्तेनिक भी। सेनिक सरकारों वाले आधुतिकीकृत राज्य 
का उदाहरण नाइजीरिया मौर मसैनिक रारबारों बाले आधुनिकीशत राज्यो में 
असजी रिया या मिश्र को शा।मल कर सफते हैं । 
एसलेन बाल ने अपने द्वारा किए गए यर्गीकरण की अपूर्णता स्वय स्वीकार की है। 
परच्तु उसका महना है कि वर्गकिरण की कोई भी पद्धति परिपूर्ण नहीं हो सकती और 
एक अच्छे वर्गीकरण फी कसोटी यही है कि क्या बह हमे साधारणीवारण तथा सामान्यी- 
करण की ओर ले जाता है ताकि कुछ एक भ्रातियों मे बावजूद समानताएं तथा अन्तर 
प्रवाश से भा सके। वह सर्वप्राही तथा निश्यित नही दो सकता। इसने अलावा, जिन 
बर्गीकरणो की चर्चा यहा वी गई है उतरे भी खण्ड-उपछण्ड किए जा सकते है। इस प्रकार 
उदारखादी प्रजातन्त् वतमान दल पद्धतियों दे विभिन्‍न भ्रकारो ने अनुसार उपखण्डो मे 
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विभाजित किये जा सकते हैं और यह सद करने के बाद भी जहा तक विभिन्‍न प्रजा- 
तन्व्वीय व्यवस्थाओं के सामान्य लक्षणों का प्रश्न है, वे वैसे ही बने रहेगे।”!” अत 
वर्गीकरण में, एक सीमा के वाद राजनीतिक व्यवस्था के एक प्रकार का खण्डों व उप- 
खण्डों में विभाजित करना निरषंक ही कहा जा सकता है, क्योकि राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के वर्गकरण के सीमित उद्देश्य ही होते हैं, तपा एलेन दाल का वर्गीकरण भी 
इसी दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है। इस वर्गीकरण से राजनीतिक व्यवस्याओं के 
विभिन्‍न रूपो मे समानताएं स्पष्ट करने में सहायता मिलती है तथा यह हमे राजनीतिक 
व्यवस्थाओ के बारे में सामान्यीकरण (8९0८:४॥20॥07$) करने की तरफ बहुत कुछ 
बढ़ाता हुआ कहां जा सकता है। 


एस० ई० फाइनर का वर्गीकरण छ ए प्वाव्ए5 0$99९8007) 

एस० ई० फाइनर ने सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन के लक्ष्य से शासन व्यवस्पाओं 
के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की है तथा वर्गीकरण के परम्परागत आधारो--शासकों 
की सद्या सविधान, राज्य शकित के केन्द्रण या वितरण व कार्यपालिसा-व्यवस्थापिका 
सम्दस्क, को बतुफ्पोगी झालते हुए, सगे कराशारों का उप्रयोग करके शाप्तत व्यवस्थाओं 
का वर्गीकरण किया है। फाइनर की मान्यता है कि अगर 'शासन' करने का अर्थ मीति 
का श्रीगणेश करने, नीति के निर्णय करने व नीतियों को लागू करने से लिया जाए तो 
सभी शासन ब्यवस्थाओ मे यही दिलाई देगा कि “कुछ' के द्वारा 'बहुतो” पर शाप्तन किया 
जाता है। इसलिए शासन व्यवस्थाआ का वर्गीकरण परम्परागत आधारो के स्पान पर 
नये आधारों के आधार पर करना बावश्यक है। फाइनर ने वर्गीकरण के निम्नलिछित 
घार आधार बनाये हैं-. 

() सहभागिता-अपवर्जन या विलयन का आधार (9श००३80॥$-०४००४०॥), 

(2) अवपीडन-अनुनयन का आधार (८०८टाणानुटाइ0एशएग) 

(3) ध्यवस्थात्मक-प्र तिनिधात्मक का आधार (००९/-१८७:९५९७(४(।४ ८१८४५) 

(4) वर्तमान भावी गन्तब्यो का बाघार (/7८5६०॥ 80253-वरिट 80903) 

प्रधम आधार मे, यह देखा जाता है कि शाप्तन प्रक्रिया मे जनता को कितना सम्मिलित 
किया गया है ओर किठना उसे इस प्रक्रिया से वचित रखा गया है ? दूसरे आधार मे, 
यह देखा जाता है कि जनता शासको के आदेशों का पालन कितना स्वेच्छा से करती है 
ओर कितना भय के कारण करती है ? तीसरे व चोथे आधारो मे यह पता लगाया जाना 
है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता की चर्ंमान बाकाक्षाओं, मूल्यों व इच्छाओं का कहो 
तक प्रकाशन करती है, और भविष्य के मूल्यों व व्यवस्था को बताए रखने के लिए 
शासरू कहां तक उनकी उपेक्षा करते हैं ?े इन आधारों का विस्तार से विवेचन करके हो 
इनके आधार पर किए गए वर्गकिरण को व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है। अठ 
एव दिस्‍्वार से विवेदत स्ि का रहा है। 
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सरकारों के प्रमुख वर्गो क़रप--परम्परायठ एवं आधुत्रिक : 445 


(क) सहमागिता-विलगत का अरघार (छ3ऋ रण फुआमीटएशणा-वएटएआ०00-- 
प्ाइनर की मान्यता है कि राजनी तिक्त व्यवस्था की प्रकृति चाहे कैसो भी हो, उसमे एक 
विशिष्ट वर्म, अभिजनों (८॥१६४) का होता है, जो राजवीतिक प्रक्रिया में पम्मुख भूमिका 
बदा करता है, तथा जनसाधारघ त्ामान्यत॒या राजनीतिक प्रक्रिया से सक्रियता का 
प्म्दन्ध नहीं रखता है | इस प्रकार अभिजनों की मूमिका हर समान मे निरकुरतन्त्रों छे 
धेकर सोक्तस्त्रों कक में जनता की भूमिका से बपेझ्नाहत अधिक होतो है। यद्यपि 
जनताबििक व्यवस्पाओं में जनता को प्रत्यक्ष या अर्नत्पक्ष रूप से शासन प्रक्तिया मे कम या 
अधिक माता मे सम्मिलित करता ही होता है, फ़िर भी सभी जनतन्त्र एक से नहीं होते । 
इनमें भिन्तता का कारण जनता की शास्त मे घहमांगिठा (927प्र७०400०) की माता 
है। इसलिए शासन ब्यवत्याओं का, शाप्तत व्यवस्था में जनता छी सद्भागिता या उसके 
इससे विलपत के आधार पर वर्गीररण किया जा सकता है। जतठा की शासन प्रक्रिया में 
भूमिका, वर्गोकरप का एक श्रेष्ठ द देश्ञानिक आधार रही जा सकी है क्योंकि इस 
भआपार पर शासन व्यवस्पाजों को प्रकृति का स्प्रष्टीकरप होता है। वर्गोकिरण के लिए 
घुनिश्चित व माप-पोग्य तस्य (00८3४४7596 68/8) उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे किसी 
राजती दिक व्यवस्पा की सोक्तात्रिकता या निररुशता शा शात इसी आधार पर किया जा 
सकता है कि शासन-क्रिया मे कितने लोग सम्मिलित हैं या कितने इससे वचित रसे गये हैं ? 

शाहत व्यवस्पाओं में उतपस्राघारण भौपचारिक व अदौफपारिर, अ्र्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
देग, दोनों से हो सम्मिलित हो सकता है । फाइनर का कटना है कि यहा जनसाधारण को 
कितनी सहभागिता है यही देना काफ़ो नहीं दरन यह घी देखना आादःश्यक है कि जदता 
किस मात्ा मे स्वाभाविक दग से शासन मे सम्मिलित रहती है और किततो शर के 
काएंण ? अपति “शासक्ो व “शासितों” का सम्बन्ध क्या है ?े एस० ई० फाइनर ने, 
शासकक्‍-शास्तित सम्बन्धो (एपरोटानणॉ८५ 7९]200557४५9) के आधार पर राजनीतिक 
व्यवल्पाओ को चार थरेमियों मे विभकत डिया है। प्रपम, अत्यक्ष नोश्तन्त बाली 
व्यवस्थाए हैं। इनमे जनता की लोकप्रिय सहभागिता [छठकृ्णकन एआएाण्गो 
रहती है। इसमे जनता को घापन अक्िया में सम्मिलित होने के जनेक व प्रत्यप्त अवसर 
श्राप्त रहते हैं| जैद्ा जतमठ संग्रह व लोक निर्णय को व्यवस्था में होता है। दूघरा प्रकार, 
भ्रतिनिधात्मक लोक्ठन्त्रों का है॥ इन ब्यवस्पाओं मे जमता का लोकप्रिय नियम्धय 
(ए०एए-० <०्प्रध०) रहता है, अर्थात सायन प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय 
जनता मे रहता है। यह बन्तिम निर्मेय तियदकालिक चुनावों के साध्यम से व्यावहारिक 
हुप लेता है जद जनता घासकों व उनकी नीतियों को, उन्हें चुनकर गा नहीं चुनकर 
स्वोहृत या अस्दीकृठ करती है। छातन व्यवस्थाओ को सहभागिता-विलगन के आधार 
पर निर्देश्ति लोकतत्न वी तीसदी श्रेणी मे दिभक्त किया गया है। इस प्रकार के शासनों 
में जनता की लोकप्रिय मोत स्वोकृति (क0फण7 2त्वुण८८८७९७) रहतो है। इसप्रे 
जतता शासकों के निर्षयों को किसी परिस्थितिदश स्वीकार करतो है जनता पर 
परिस्पितियों का इतना ददाव होठा है कि सरकारी निर्णयों पर वह सहसत होने के 
बलावा और कोई विकत्प ही नहीं पाती है। इस आधार पर छासन व्यदस्याओं की 


446. तुलनात्मक राजनीति एव राजदोठिक सस्याए 


अन्तिम श्रेणी तिरकुशतत्ों की है। इनमे जनता का लोकब्रिय अपंण या समपंण 
(0०फणेथ $79फश55०0) रहता है। लोकप्रिय अपेंण मे जनता को शास्तर्कों द्वारा जो 
कहा जाता है वह करना होता है ) ऐसी व्यवस्याओ मे जनता को बनेन्बनाएं निर्णय दिए 
जाते हैं। जिन्हे वह मानने के लिए मजबूर होती है। फाइनर का कहना है कि हर शासन 
व्यवस्था मे जनता को शासन प्रक्रिया मे सहभागिता ज्यो-ज्यों कम होती जाती है, त्यो- 
त्यों राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति मे परिवर्तत आता जाता है। फाइनर ने पूर्ण 
सहभागिता की स्थिति को सर्वोत्तम व पूर्ण अपवर्जव की स्थिति को बुद्य माता है। यहां 
हम शासन ब्यवस्थाओं के अच्छे बुरे के विवाद मे नही पडकर इतना ही कहेये कि उपरोक्त 
झाघार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गोकरण की कई सम्भावनाए व दृष्टिकोण 
प्रस्तुत होते हैं । इस प्रकार के वर्गीकरण भे तथ्यों को आसानों से मापा छा सकता है 
जिसमे सुनिश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं। फाइनर ने लिया है कि केवल इसी एक 
आ्राधार पर शाप्तन ब्यवस्थाओ व राजनौतिक प्रक्रियाओं का ध्यवस्थित ढग से वर्गीकरण 
कर राजनीतिक व्यवहार के दाद सामास्यीकरण की अवस्था तक पहुचा जा सकता है। 
जनता की सहभागिता-विलगन 4 शासन बव्यवस्या को प्रकृति का सम्बन्ध इस प्रकार 
चित्र 9 4 द्वारा समझा णा सकता है 





लोश्तत्र-निरंकुशव॒त् निरंतर 
लोकतत+- न--+--+_-+--* निरकुशतत्न 
[अत्यक्ष लोकतत्) (प्रतिनिधात्मक लोकतत्ध) (निर्देशित लोकतत्न ) निरकृशतत्न) 
__ (]) (१)  . (3) (4) 
स्न्न 7 हिल रा हे 

(लोकप्रिय सहभागिता) (लोवब्रिय नियत्नण) (लोकप्रिय स्वीकृति) प्रिय 

(एकणशण #शीाए- (९०5४७१४६४ ९०5७०) (९कुणेद्द अर्पण) 
छ43907) 28०१४०८४०८०८७) (९०%ए३7 
$00970755709) 


चित्र 94 जनता को सहभागिता व शासन व्यवस्था को प्रकृति का सम्बन्ध 


(ण) अवषोडन-अनुनयन का आषार (8355 0[ ००८८०॥-८४४०३॥००)-- 
शासन व्यवस्थाओं बे वर्गीकरण का दूसरा आधार अवपोडन व अनुतयन का है। वैत्ते तो 
हर राजनीतिक व्यवस्था मे शासक अपनी प्रजा द्वारा आाज्ञा पालत, अवपैड़न व अनुनपन 
के समिश्चित प्रयोग से कराते हैं। परस्तु इन दोनो को मिश्रण मात्रा एक राज्य से दूपरे 
राज्य मे प्रचुर भिन्‍वता रपती है। एक राजनीतिक व्यवस्था में एक की प्रच॒रता, उसे 
आय राजनीविड व्यवस्था से, जिसमे दूसरे की प्रचुरता हो, अचय प्रवार का बना देती है । 
इस आधार में फाइनर ने यह दताते व प्रयास किया है कि राजनीतिक ब्यवस्थाए इस 


सरझारो के प्रमुख दर्गरु रण---परम्परागत एव आधुनिक. दवा 


आधार पर भो अलग-मलग को जा सकती हैं कि वहा शासक किस मात्ता में अपने आदेगो 
का पालन कराने के लिए दवाव डाल रहे हैं अर्पांत शवित का प्रयोग कर रहे है और 
कितना आदेश पालन अनुनयन से हो रहा है। इसको दूसरे शब्दों मे इस प्रखार व्यक्त 
किया जा सकता है कि शासक, शासन बने रहने का वैँधीकरण (६800072300/) किस 
प्रकार स्पापित रुरते है ? वे जनता को फिवता अपने साथ से चलने में समर्य हैं ? अर्थात 
शासक जतता की आकाक्षाओ व मूल्यों कौ कितनी अभिव्यक्ति करते हैं? शासकों का 
शासक थे रूप में बने रहने का भौचित्य, शक्ति अपवा जन-इच्छा है। बंसे तो कोई भी 
शासक केवल शक्ति या गेवल जत-इफछा पर बैधता प्राप्त नही कर सकता है फिर भी 
इन दोनो की माज्ञा कितनी है इस आधार पर वेंधता का परीक्षण कर, इस क्राघार पर 
शासन व्यवस्थाओों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 

इस आधार पर भी शासम व्यवस्पाओ को चार भागों में विभक्त बिया जा सकता है। 
प्रथम प्रकार की ब्यवस्याए दो हैं डिनमे मुख्यतदा अवपीडन के आधार पर शासन सचा- 
लग होता है। इन्हे तिरकुशतत्त कहा भा सकता है। इनमे शासर करीब-झूरीद भौतिक 
शक्ति पर हो निर्भर रहते हैं मौर इस भौतिक शक्ति के आधार पर बैधता आप्त करना 
चाहते हैं। इन ब्यवप्पामों मे जनता को भयभीत रघा जाता है। उसे इतना डरा-धमशा 
दिया जाता है कि वहू थासर के विदद्ध उठते का प्रयल्त ही त्‌ कर सके । दस वर्ग छल- 
गोजना (ए४ए90।७॥००७) वाली स्थवस्याओं रा है। इसमे शासस डराने-धमराते का 
तन्त प्रयोग मे नही लाते है। यद्यपि यह तत्त्व (श्पने-यमशात्रे) राजनीतिक व्यवस्था मे 
विद्यमान रहते हैं लेकिन उनरी पूर्णतया सहायता नही ती जाती, भप्तु शासक चतुरता 
के साथ ऐसा कुछ करता है जिससे शासको से प्रति जनता में थद्धा व्याप्त रहे और वंधता 
प्राप्त हो जाए। ऐसी व्यवस्पानों में शक्ति व दबाव का उपयोग कम गौर जगता की 
आस्पाओं व भावनाओं से प्रमुघ रूप से सेला जाता है। जैसे धर्म मे दिएवास रखने वाली 
जनता में शासक धर्म सरक्षक (97070०0: ०६ 0) या विचारधारा विशेय मे आस्था 
रखते वाली जनता में शासक विचारधारा रक्षक (9:0/८८(० ० !ए९ण०४५) के रूप मे 
सामने आएगा। 

इस आधार पर शाप्तन व्यवस्थाओ का तोसरा प्रकार जकडन (दहता८ए/०॥०7)) पा 
नियम्त्रित ब्यवस्थाओं का है। ऐसे शासंद मे जदता की भावना को जक्ड़ा जाता है। मह्‌ 
जकडन भ्रुखताएं विचारधारा, अग्धविश्वासों या जातीय श्रेष्ठता की हो सकती है । 
इनका स्वरूप कुछ भी हो इनमे जनता का समन एक सो आस्पा था विद्मरधारा की 
जरूइन भावना के आधार पर ध्राप्त होता है । उदाहरण के लिए, हिटलर ने नामी जर्मनी 
में जातोय श्ेष्ठता की दुहाई देकर जनता गो जाज्ञापालन के लिए लेयार किया था। रस 
व घीन मे साम्पवादी विद्यारधारा मे आस्था, शासकों की शक्ति कौ बैधता का सोत 
रहती है। 

भोये प्रकार की शासन व्यवस्थाए अनुत॒यत (फद्य४७०४००१) वालो कहलाती हैं। इस 
स्यवस्पा में शाहर व जनता मे व्यापक शहमति का आमास मिलता है। यहा शासक 
जनता के मूल्यो व मान्यताओं को पहु्दानने का प्रयत्त करता है और इन मूल्यों को व्याव- 
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हारिक बनाकर या व्यावहारिक घनाने का विश्वास दिलाकर वैधता प्राप्त करता है। ऐसी 
शाप्तन व्यवस्माओ में शाप्तक व शाहितों के बीच राजतोति के आधारभूत वियमो पर ६ 
मतक्य रहता है। 

फाइनर का कहना है कि शासन के चार रूपो मे जनता का मानसिक दृष्टिकोण क्मश: 
डर (८३४), ध्द्धा (ए८८६९००७), भावना ($सागय८7७9) वे प्रजान (००हए॥०फ) वा 
हित (0८८४७), शासको की वेधता का आधार होता है। यहां मह उल्लेद करना अनुप- 
गुबत नहीं होगा कि अगर अवपीडन-अनुतयन आधार की सहभागिता-बविलगन या अप 
बर्जन आधार से मिलाया जाय तो अवपीडत अपवर्जन के तथा अनुन॒यन सहभागिता के 
समीप होगे। अगर इसे राजनीतिक व्यवस्पा फी प्रकृति से जोडा जाए तो अवपीडन-मप- 
बर्जन निरकुश व्यवस्था का सकेठक्त व अनुतयन-सहमागिता, लोकतान्त्रिक ध्यवस्था का 
प्रतीक पाया जाएगा। इसको निम्तोकित ढग से चित्र 9 5 द्वारा चित्षित किया जा सकता 


है। 














अवपोश्त-अनुनपत्‌ निरतर 
आदपीडत *- >सनुनपा 
(लोकप्रिय (लोकप्रिय (लोकप्रिय (लोकप्रिय 
अपंण) मौत स्वीकृति) नाप) सहभागिता) 
] 2] 5 4 
निरकुशतन्त <- "लीक 
की ] | ] 
॥| 2| कु 4| 
अवपीडत छल-योजन झकड़न अनुनयन या 
(ए०चनणो (िक्राए0॥000).. (रि्हञ/एथ्यॉंवाणा) सौदेबाजी 
भय चड़ा भावना (९85४॥४॥०॥/ 
(६९३४) (एशच्चवालाव्ले (इकका॥आरवओ+) फ्भाएक्मणह हो 
प्रज्ान या हित 
(०६फए०० 
उ700०८७5) 


जित्र 95 अवपीडम-अनुतयत तथा जतता को सहम्धगिति व शासन व्यवस्था की भ्रकृति 
तथा इससे सम्बन्धित मानसिक दृध्टिकोणों को यारत्परिकता का चित्रण 


फाइतर के अनुपार राजनी विक ब्यव स्थाओ के वर्शीकरण, का. अख़पीजल-बजुताप्त; गा, 
आधार न बेवल शासन व्यदस्थाओं के वर्गीकरण मे सहायक है वरन इस आधार पर 
शासन व्यवस्था वी ग्रह्नति शासको व शासितों के सम्बन्धों और शाप्तको की शक्ति की 
बेधता के स्रोत का सही सही ज्ञान भाप्द क्या जा सकता है। वास्तव में वर्गोकरण का 
पह आधार राज्नीतिक व्यवस्थाओ व राजनीतिक व्यवहारों की गह॒राइयों मे झाकने का 
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उपकरण अदात कर्ता है । 

( च) स्यवस्या प्रतिनिधात्मरुता का झाघार (8355 ण॑ एावेलए-7८ए7/९९टापएटन 
॥०58)--ष्यवस्था प्रतितिधारमकता के झ्ाघार पर भी राजनीतिक ष्यवस्थाओं का वर्मी- 
करण किया जा सकता है, परन्तु वर्गीकरण फा यह माधार उतना सरल नही है जितने 
पहले दो आधार हैं। वर्गीकरण के इस आधार में साधारणंतया यह देखा जाता है कि 
राजनी तिर व्यवत्पा में शासक प्रतिनिधि रूप रखते हैं पा नहीं, अर्थात शासक जनता का 
सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं | यहाँ यह प्रश्त उठता है कि 'जनता वा क्या 
अर्थ सिया जाए ? गया जनता मे केवल बहुमत को सम्मिलित माना जाएं या सम्पूर्ण जन- 
साधारण सै जनता का साएपर्प लिपा जाए ? हर समाज भें अल्पससपक (प्रात07065) 
भी होते हैं। इन भस्पस दपकों द घहुसझुयकों के आपसी सम्बन्ध भी उस समय जटिलताएं 
उापभ करते हैं जब राजनी तिक व्यवप्प! में अह्पस धयकों के विकास की कोई सम्भावनाएं 
व साधन नहीं रहते । इस प्रकार, वर्गीकरण के इस आधार में इस बात का फिः शासप' 
सबका प्रतिनिधित्व सही अर्षों मे करते हैं, ध्यात रखकर ही वर्गीकरण का प्रपास करना 
चाहिए अस्यपां दर्गीकरण सतही रह जाएंगे और उनसे शासन प्रत्रियाओं थ राजनी तिक 
व्यवहार को समझने में सहायता नही मिलेगी । उदाहरण के लिए, एक शासन व्यवस्था 
भें शासक 40 प्रतिशत मत प्राप्त करके ही सब पर शासत का बैधानिक अधिकार प्राप्त 
कर लेते हैं तो यह प्रतिनिधिरद का एक प्रकार हुआ और दूसरा 70 प्रतिशत मत याता 
प्रकार हो सकता है तथा साम्पदादी व्यवस्था का 00 प्रतिशत मत वाला प्रकार भी होता 
है। तीनो मे चुनावों के आधार पर शासक सगठित हुए हैं पर इनमे अन्तर प्रतिनिधात्म- 
कता मे फर्मा सा देता है। 

व्यवस्था को थनाएं रखना था बनाए रखने की शासको से अपेक्षा इसमे और पेचीदगी 
का समावेश ररती है। प्रतितिधात्मक प्रकृति वाले शासक अधिक वैघतायुकत होने के 
कारण व्यवस्पा (090) लोकठान्तिक सरकारो से निरकुश व्यवस्थाओ मे श्रेष्ठतर होती 
है फिर भी अ्रतिनिधात्मकता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक समाज कुछ न झुछ व्यवस्था 
का ही बलिदान करना श्रेष्ठतर समझते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्गीकरण करते समय 

राजनीतिक समाजों मे शासको की भ्रतितिधात्मकता व व्यदस्पा की अपेक्षाओ का ध्यान 
रखना होता है। फाइनर ने प्रतितिधात्मकता का माप मत प्रतिशत ही नही लेकर अल्प- 
वन कक उपयोग की जाने वालो स्वायत्तता (५०४०० ००३) को भी लिया है ॥ उसका 
मत मं बगर किप्ती यजनी तिक समाज में अल्पसदयक समूहो को अदस्था वे आधार 
99288 किया जाए तो प्रतिनिधात्मक व्यवस्थाए दो वर्गों मे विभवत की जा सकेगी। 

” उप सह स्वायत्तता (६ए0-87009 ४५६०१०८५) वाली व्यवस्याएं तथा दूसरी 
उप-समूह अधीनता (500-870५9 0«एथा०००८८) वाली व्यवस्वाएं। प्रथम प्रवार की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में समूहो को अपने दिचार प्रकट बएने, सरकार की आलोघना 
करने तथा कुछ सीमाओं मे रहते हुए सरकारों को परेशान करने को स्वतन्त्रता रहती है। 
ऐसी व्यवस्थाओं मे समूह कभी-कभी सरकारों की गतिदिवियों मे अडचनें तक उत्पन 
करने की स्वतन्तता रखते हैं। उदाहरण के लिए, मयुक्त राज्य अमरीका व ब्रिटेन मे 
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समूहो को ऐसी ही स्वागत्तता प्राप्त है। दूसरी प्रकार की व्यवस्थाओ मे ऐसी स्वांपत्तता | 
समूहों को प्राप्त नही रहती । निरकुशतन्तों मे ऐसी ही अवस्था होतो है। अत व्यवस्था 
प्रतिनिधात्मकता के आधार पर सरकारो को दो श्रेणियों मे वर्गीकृत किप्मा जा सकता 
है उप-समूह स्वायत्तता वाली तथा उप-समूह अधीनता वाली शासन व्यवस्थाए। 

(घ) वर्तमान-भावी गणतन्वों का आधार (8385 ती छा८5धका 8०३४-फित6 
8095)--इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते समय किसी राज- 
नीतिक व्यवस्था के न के वल वैतंमान मूल्यो व उनकी अभिव्यक्ित व पूर्ति के लक्ष्यो का वरन 
समाज की आकाक्षाओ पर आधारित अपेक्षित व भावी मूल्यों का भी ध्यान रखना होता 
है। कई राजनीतिक व्यवस्थाओ मे इन दो प्रकार के मूल्यों--वरतं मान व अपेक्षित, में गति- 
रोध की अवम्पाए दिखाई देती हैं। इसमे जटिलता उत्त समय भौर भी बड़ जाती है जब 
राजनीतिक व्यवस्था में शासको से यह अवेक्षा भो रखी जाती है कि वे मूल्यो में निरम्तरता 
व #मिक्ता बनाए रखने का प्रयास भी करें। इस आधार पर वर्गीकरण करते समय यह 
भी नही भूलना घाहिए कि सरकारों मे विद्यमान विशिष्टताएं अत्यधिक जदिल होती है 
तथा कई विद्येपताए आपस में बेमेल भी होती हैं। सरकार की सरचना केवल स्पष्ट तथा 
अभिव्यकत मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व नही करती अपितु भावी मूल्यों की प्राप्तिकी 
सस्यागत व्यवस्था भी हो सकती है। इ6लिए मूल्यों व गन्तम्यों के आधार पर वर्गीकरण 


करना अधिक कठिन कार्य है। कारण मूल्य व गस्तग्प किसी राजनीतिक समाज में स्वाभा- ५ 
शासन ब्यवस्थायें 
] 2 3 28 32 86 
| | स्का | वा कारो कर | 
राजवशीय सेनिक दिखावटी अर्द सर्वाधिकारी उद्दारवादी 
शासन शासन लोकतम्त्र लोकतत्त॒ शासत लोकतम्त 


4 3 4 5 


| ॥ | 
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बर्द- दोहरी अप्रत्यक्ष . अप्रत्यक्ष 
असैनिक अनेवरत आतरायिक 


2 
प]पफि्पयपपिषभति 
॥ ही] 
स्थाई उदार लोक्तन्त् अस्थायित्व के काल 
शासन वाले उदार लोक्तन्त 
अस्पीयत्व या 
एकदलीयता 
की प्रवृत्ति वाले 


गा उदारवादी लोक्तन्त 
चित्र 96 फाइनर का वर्गीकरण 
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बिक भी दो सकते है तथा यह आरोपित भी हो सकते हैं । जैसे भारत मे 'समाजवाद' का 
गन्तव्य स्वाभाविक लगता है पर सोवियत रूस मे साम्यवाद' द्वारा स्थापित गन्तव्यों मं 
इतनी स्वाभाविकता परिलक्षित नही होती है । ब्रिटेन व अमरीका वर्तमान गन्तव्यों वाली 
व्यवस्थाए होगी तथा रूस भावी गम्तथ्यो वाली व्यवस्था होगी । शाप्तन व्यवस्था मे च्तें 

मान गस्तव्यों का परिलक्षण उसे प्रतिनिधात्मक तथा भावी गन्तव्यो की अवस्था में उसे 
ब्यवस्थात्मक या भिरवुशता वाली बना देगी । इन चारो आधारो को सम्मिलित करवे' 
फाइनर में शासन ध्यवस्थाओं को मोटे रूप से छ श्रेणियों म विभकत किया है । उसका 
कहना है कि किसी एक आधार पर वर्गोकरण करना विशेष उपयोगी नहीं हाता है। 
अ्रत॒ वर्गीकरण के इत चारो आधारो को लगर ही वर्गीकरण करना आवश्यत्र है। इन 
आधारों पर फाइनर द्वारा किया गया वर्गकिरण निम्नाकित ढंग से प्रकट किया जा 
प्क्ता है । 

(!) राजवशीय शासन का फाइनर ने एक अलग ही प्रकार माता है। बर्धीकरण वे 
भाधारों के द्वारा शासन व्यवस्था के वर्गीकरण १९ केवछ वुचेत (७७७॥) तथा घउदी 
अरब दो ही शासन इस श्रेणी म सम्मिलित किये जा सकते है। इनम वशापत्रता का नियम 
षागू हौता है तथा जतता शासन श्रक्तिया से अलग ही रहती है। 

(2) सेनिक शासनो से भवपीडन व छल-साधतो की प्रधानता रहती है, शासक, श्रद्धा, 
या भावनाओं के झ्ाघार पर जनता पर शास्तन करता है। फाइनर के अनुप्तार ।969 में 
इस वा में 42 शापन व्यवस्थाएं सम्मिलित की जा सकती थीं। अल्लजी रिया, बर्मा, इस्डो- 
नेशिया, दक्षिणी वियतनाम, थाइलेण्ड, सयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, सीरिया, नाइ- 
जीरिया, व पाकिस्तान से निक शासनो के उदाहरण हैं। फाइनर मे सेनिक शासनों को 
प्राच प्रफार का बताया है-- 

(0) प्रथम प्रकार ने सैनिक शासनो को “प्रत्यक्ष सैतिक शासन! का साम दिया गया है 
बर्योफि इनमे सेता का प्रत्यक्ष शासन होता है। शासन सत्ता एक क्ान्तिकारी परिपद की 
सहायता ऐ से निक अपध्िष्ठाता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होती है । उदाहरण के लिए, 
अस्पूक्ष्या ते प्राकिस्तान में, जनरल ते विम ने बर्मा में ऐसे ही शासनों की स्थापना 
की पी। 

(॥) दूसरा, प्रत्यक्ष अं >मस मिक शासनों का वर्म है। इनमे शासन सत्ता सैनिक मधि- 
कारियों के हवाप में प्रत्पक्ष रूप से रहती है। परन्तु ससनिक समूहों व दसो को भी 
सीमित दायरे मे सकिय रहने दिया जाता है। इस्डोनेशियां, पाकिस्तात, पाइलेण्ड इस 
प्रकार के शासन कहे जा पवते हैं। इन्डोतेशिया में साम्पदादी दक्ष को छोड़कर मन्य दलों 
को सेनिक शासकों ने ( सुद्दाों ) सक्रिय रहते दिया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी याहुम्पा 
दान ने मपने आपको दाष्ट्रपति हे रूप में प्रतिष्ठित करके, दलो व समूहों को बहुत कुछ 
कार्य करने की स्वतस्तता प्रदान कर दी थी । 

(॥0 तीसरे प्रकार के सेडिक शापन, दोहरे सेनिश शासन के नाम पे जाने जाते हैं। 
इसमें संनिक शासक की शक्ित के दो स्रोत से तिक तथा अ्लेनिक होते है। ऐसे शाप्नों में 
सर्वोच्च रत्ताधारी से निक ही होता है परन्तु उसकी सत्ता का एक सोत सस्पाक्ृत मसे निक 
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शक्तिया मो होती हैं। उदाहरण के लिए, पुतंगाल, दक्षिणी कोरिया, स्पेन व तायवान 
(एाक्ष॥०) (फारमोसा) में सेनिक शासको के समय, सस्यागत सरचनाए अरसैनिक 
समर्थन के साधन के रूप मे ब्यवस्यित थीं। 

0५) अप्रत्यक्ष अनवरत से निक शासन उन शासनों को कहा जाता है जहा सेनिक 
शासक, निर्वाचित सस्थाओं द्वारा समधित रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। ब्राडील में 
967 69 भें ऐसा ही शासन था । 

(५) अप्रत्यक्ष आतरायिक सेनिक शासन व्यवस्थाओं में सैनिक शासक अप्रत्यक्ष रूप 
से ही शासक रहते हैं पर उनका शाप्तत अनवरत रूप से नहीं चलता । प्रतिनिधि सस्पाएं 
बनी रहती हैं तथा घैं निक शासक बदलते रहते हैं । कभी असे निक तो कभी से निक शासन 
का क्रम चलता रहता है। पनामा, इक्वेडोर (2:०७७007), दहोमी ([080070८9) व 
निकारागुवा जैसे अनेक 'लेटिन अमेरिकन' शासन इस वर्ग मे आते हैं । 

ढोंगी या दिखावटी लोकतस्त्रों मे, उदार लोक्तत्तों के समान लोकतात्विक सस्थाए, 
प्रक्रियाए व सुरक्षा व्यवस्थाएं विधि के द्वारा स्थापित की जाती हैं परन्तु व्यवहार में 
शासक अपने आपको सत्ता मे बताये रखने के लिए इनको उपेक्षा करके, इनके नियत्न्णों 
से उन्मुद हो जाठा है। ससदें, न्‍्यायपालिकाएं तथा मत्तिमडल प्रभावद्दीन रहते हैं। 
शासक सब वन्पनों से मुक्त रहता है पर दिखाने के लिए सभी लोकता तिक सरचनाएं 
विद्यमान रहती हैं। नेपाल, अफ्यानिस्तान, ईरान, जोन व कम्बोडिया में ऐसे शासन 
रहे हैं। 

अर्द सोस्तस्त शासन ध्यवस्पाओं में केवल एक हो राजनीतिक दप्त होता है। अत्य 
राजनीतिक दप्त या हो बनने ही नहीं दिए जाते और अगर बनने दिए जाए तो उनको 
प्रभावहोतता की अवत्या में रखने की ध्यवस्था की जाती है। इसमे अन्य सामाजिक व पेशेवर 
संगठन सो बनने दिये जाते हैं परन्तु इन पर प्रमुख या प्रधान दल का नियन्द्रण रहता 
है। इसी तरह स्वठन्त्रताए भी बहुत रुछ प्रतिबन्धित रहती हैं परन्तु भाषण, प्रेस हथा 
व्यक्ति को अभिव्यग्ित की छुछ छूट भी रहती है। परन्तु इनमे सर्वाधिकारी शासनों शी तरह 
दसीय अनुशासन की कठोरता, दस का एकाथिकार तथा विचारधारा विशेष के साथ 
जनसाधारण का सगाव नहीं होता है। केनिया, ततजानियां, टूयूनिशिया, मेशिसडो, 
मप्तावो, आयवरी कोस्ट व मेडेगास्कर के शासन, मर्धं-लोकतस्त शासन के वर्ग में 
भाते हैं। 

सर्वाधिकारी शासत ब्यवस्याओं मे एक विचारधारा के इई-गिर्दे सम्पूर्ण जीवन घूमता 
है। विधारछारा विशेष के साथ जनता का लगाव हपा इसको अभिव्यक्ति के लिए 
एकाधिकार प्राप्त दस होता है। दलीय अनुशासन को गठोरता व दल के नेताकी 
सर्वोपरिता रहती है। प्रतियोगी राजनीति शा अभाव होता है। न्यायपालिका और जन- 
सम्पर्क के साथनों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण होता है॥ सोदियत रूस, चीन, 
अहदानिया, बदूबा, चेरोसलोवाकिया, जर्मन जनदादी गणतन्त्न उत्तरी कोरिया, पोर्लण्ड, 
झुमानिया तथा युगोस्लादिया में ऐसो शासन प्रणालियां हैं। 

उदारदादी लोकठान्दरिक शासन में दह शासन व्यवस्थाए झाती हैं जिनमें सद्दी अपों 
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मे प्रतियोगी राजनीति की सभी सरघनात्मक व्यवस्थाए पाई जाती है। एक से अधिक 
राणनौतिक दस होते है। स्वत्तरत्न व नियतकालिक चुनाव होते हैं तथा शासक अपने हर 
(क्षाये के लिए जनता के प्रतिनिधि व अन्तत रवय जनता के श्रति उत्तरदायी रहते है । 
रही अर्यों मे शासन विधि के अनुसार सचालित होता है। एस० ई० फ़ाइनर ने उदार 
लोकतस्तों के तीन प्रकार माने है। प्रथम प्रकार स्थायी उदार लोकतस्त्र शासनों का हवै। 
अमरीका, प्रिटेव, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विद्जसछ॑ण्ड, न्यूज़ीलेण्ड, भारत, 
इंजराइल, परिचमी जमंती तथा फ्निरलेण्ड हत्यादि राज्यो मे ऐसे शासन है। दूसरी श्रेणी 
'मए्थापित्व के काल वाले लोकतस्तो' की है। इनमे कभी-कभी शासन अस्पायित्व के दौर 
मे से गुजरता है। भीलका, फ़ास, मलाया, और कोल म्बिया मे ऐसी अवस्थाए आती रही हूँ 
जब सरकार अस्थायिष्व के काल मे से गुजरकर फिर स्थापित्व की अवस्पा मे आयी थी। 
तीप्तरे प्रकार के वे उदारबादी लोकतन्त्र है जहा अस्पायित्व के कारण शाप्तन ब्यवस्पा 
में एकदलीय पद्धति की प्रकृति जोर पकडती दिखाई देती हे। सिंगापुर, सोमालिया, 
ट्रीनिडाड, जमायका और माल्टा तथा 26 जून 975 के बाद भारत में ऐसी शासन 
व्यवस्था माती जा सकतो है । 
फाइनर का धर्गीकरण ने क्रेवल व्यापक आाधारो पर आधारित है वरत राजतीतिक 
स्यवस्थाओं फे प्रक्रियात्मक पहुलुओ को भी वर्गीकरण मे सम्मिलित करने घाला कहा जा 
सफता है। यह स्यापक्ष है तपा 5 दिसम्बर 969 मे विद्यमान ]22 राजनीतिक 
प्रधालियों का सुस्पष्ट व सुनिश्चित वर्गीकरण करने मे सहायक रहा है। दस वर्गोकरण 
की दो कमियां विशेषकर उल्लेषनीय है। प्रथम तो फाइनर ते यह वर्गीकरण शासन 
व्यवस्पाओं के तुलनाश्मक अध्ययन फे उद्देश्य से किया है, इस कारण शासन व्यवस्थाओं 
की प्रकृति को इससे सीमित ध्याद्या ही सम्भष है। दूरारे, इस वर्गीकरण में जिन आधारों 
का सहारा तिपा गया है, उनसे वर्गीकरण इतता परर्प्र-स्यापी या अश-छादित (०एथा- 
]897778) हो जाता है कि एक ही शासन व्यवस्था एक आधार पर एक वर्ग मे सथा 
पूसरे ब्राधार पर उससे भिन्न प्रकृति दाले वर्ग के समीप सा जाती है। परन्तु इन कमियो 


के बावजूद यह वर्गकिरण आधुनिक वर्गीकरणों मे प्रमुख तथा उपयोगी धर्गीफरण कहा 
जा सकता है। 
| 


ले. 


“जामन्ड व पावेल का वर्गीकरण (#।9०7७ 830 ए०ए।'$ 085प908000) 
आमन्‍्ड व पायेल?! ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के दो आधार लिये हैं। 
प्रषम धाधार में राजनीतिक व्यवस्पाओं क्षी सरबनात्मक तथा दूसरे आधाए मे उनको 
प्रकार्याएमकृता को देखते का प्रयास किया गया है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थामों मे 
४ 'ैएघनात्मक विभिस्तोकरण तथा सौल्कृतिक लोकिकीकरण (5छ७०ए:७ तंतीलवायाव- 
प०१ 800 ८ 5६०८एंथांटण)00) की माक्षा के प्राघार पर सभी राजनीतिक 
205ज्ञात्र 8. 8ाता०56 व 0. एझ्रैजण ए०जचे। (7) (०१फ़वदकर ए2।फंठ-- 


तट नि _#फ्डारढकी (39 #35७॥0०७), 805 शशंत) ए४८० ६७0 8]005, 
० 9. 44, 
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व्यवस्थाओं को तीन प्रकारों मे वर्गीकृत किया है-- 

() भादिकालीन व्यवस्थाएं (छाण्णाधाए८ $प्ध्या5)+ 

(2) परम्परागत व्यवस्थाए (08409093] 5५४८ण5)+ 

(3) आधुनिक व्यवस्थाए (गा00 0 59४675) । 

आदिकालीन राजनी तिक व्यवस्थाओ मे दिरामी राजनीतिक स रचनाओ की प्रधानता 
होती है। इनमे भूमिका विभिनीकरण तथा सास्कृतिक लौकिकीक रण का अभाव पाया 
जाता है अर्थात आदिकालीन राजनी तिक व्यवस्थाओ मे मुखिया, राजनीतिक, आथिक 
सामाजिक व घामिक भूमिकाए सब कुछ अपने मे सयुक्त किए रहता है। यह व्यवस्थाए 
बहुत छोटे आकार की होती हैं तथा इनमे सभी सदस्य एक-दूसरे के आमने-सामने 
होने की घनिष्ठता रखते हैं । आदिवासी लोगो मे ऐसी ही व्यवस्था होती है। 

परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थाओं मे शासकीय राजनीतिक सरचनाओं में विभिन्ी- 
करण होता है। इन व्यवस्थाओ मे भूमिका विभिन्‍्नीकरण कुछ अश तक ही होता है तपा 
सासकृतिक लौकिकीक रण का अभाव पाया जाता है। आमनन्‍्ड व पावेल ने परम्परागत 
राजनीतिक व्यवस्थाओ को तीन प्रकारों की माना है। प्रथम प्रकार भानुवशिक व्यवस्थाओं 
(एथ्धागाण॥० ४३ शधा।७) का है। इन व्यबस्‍््पाणो मे 'एजरीटिक छरदणाए, राजा, 
उपमुखिपाओं व विशेषोकृत अफ्सरो के रूप मे होती हैं। इन ब्यवस्थाओ को आनुवशिक 
इसलिए क्ह्टां जाता है क्योकि इनमे राज्य सत्ता शासक के परिवार से बाहर न होकर, 
परिवार के ही सदस्यो मे विभक्त रहती है । दूपरा प्रकार के न्द्वीकृत नौक रणाही व्यवस्थाओं 
(व्लाए8॥2९१ छप्ाध्याशा॥2 59४८9 का है। इन व्यवध्याओं में विशेधीकृत 
राजनीतिक व प्रशासकीय भूमिकाएं तथा अभिकरण विकसित होते हैं। इनमे शासकों 
वणासितों की स्वतलत्त व पृथक भूमिकाए भी विकसित होने लगती हैं तथा सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवस्था को एक केन्द्रीकृत इकाई के रूप मे सगठित करने के प्रयास किये 
जाते हैं। इन स्यवस्पाओं का तीसरा प्रकार सामनन्‍्ती राजनीतिक व्यवस्पाबों (४० 
ए०॥॥८४] 5५६(८४॥$) का है । इन व्यवस्थाओं मे सामन्त के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष मे सभी 
सरकारी ज्ियाओं का निष्पादन होता है परन्तु सामन्ती व्यवस्था में सामस्तो को अपने 
ऊपर के ज़ाडों की अधीनतता मे भी झुछ कार करने होते हैं! 

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं मे विशेषी कृत राजनीतिक सरचनाए तथा लो किकी- 
कृत राजनीतिक सस्कृतियां पाई जाती हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्पाओं की आन्‍्तरिक 
सरबताएँ, संगठित हित व दबाव समूह, राजनीतिक दल तथा सम्प्रेषण के साधन 
सुविकसित होते हैं। इन व्यवस्थाओं मे, जनता इस बाद से भितर होती हैं कि सरकार 
जम-परिस्थितियों व अवस्थाओं को परिवर्तित करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका मिभाती है। 
अत आधुनिर स्यवस्थाओं मे राजनीतिक सरचनाओं का विभिन्‍नीकरण तपा राजनी दिक 
संस्कृति का सौकिकीकरण पाया जाता है। इन बाधारों पर आधुनिक राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं को आमन्ड व पावेल ने तीन प्रवर्गों में दाटा है तपा हर प्रबर्ग को पुन 
वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण इस प्रकार बित्तित किया जा सकता है-- 
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राजनोतिह व्यवस्थाएं। 





आदिकालीत व्यवत्याए परम्परागत व्यवस्थाए आधुनिक ब्यवस्थाए 


| | | 
आनुवशिक व्यवस्थाएं काल्द्रीश्त नौदरशाही सामच्ती ब्यवस्थाए 
ब्यवस्थाए 
जित्र 97 आमनन्‍ड ओर पादेल का वर्गकरण 


आधुनिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण पृथक से दिया जा रहा है। इसको निम्तलिणित 
दाग से प्रकट किया जा सकेता है-- 


आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाए* 








___ | 2 3 
है | हे | 
“४ धोकिको मगर राज्य सचारित आधुनिक व्यवस्थाए पूर्व सचारित आधुनिक 
| व्यवस्थाए 
हि छठ 
] 
सोकतान्त्िक ब्यवस्पाए विरकुश ववश्याए 
]! ] 27 3/ 
| || | 
उच्च उप-स्यवस्था सीमित उप-ब्यवस्थधा चिम्त उप-व्यवस्था 
स्वत/त्रता स्वतन्त्रता स्वतन्वता 
न पनननन--+पननजन व: -८हहु 
[क्‍7 27 [37 47 
ज्प्र श रूड़िवादी छड़ियादी आधुनिकी 
पु सर्वाधिकारी सर्वाधिकारी स्वेष्छाचारी स्वेष्छाचारी 
है 9! 
यि धाकएऋ छू लत छा 
पूर्व नस चारित स्वेच्छाघारी पूर्व -सचारित लोकतामिविक 


चित्र 9 8 आमन्‍्ड और पायेल का धर्गोकरण 


() मामस्ड व पावेस ने सौछिकी नगर राज्यों को, जो पूनान व गणतम्वीय शेम मे 


39, 9 १42 
मा8४ , 9 69. 
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प्रचलित ये, बाछटुनिक व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया है वर्धोरि इत राजनीतिक 
ब्यवस्याओं में आधुनिक राजनीतिक व्यदस्थाओं के बनेक सक्षप विद्यमान ये। इन 
राज्यों मे, राजनीतिक सरचनाओं का विभिन्‍नोकरण ठया रॉजनीतिक सस्कृति का 
लौक्किकरण पा। इतना ही नहों, इन राजनोतिक व्यवस्थाओं को व विशेषकर सौकिकी 
नगर राज्यों को ठो आधुनिक राजनीतियों के साथ ही साय आधुनिक समाज व्यवस्थाओं 
का मॉडल भी माना जा सकता है। यद्यपि ऐसी राजनीतिक ब्यवस्पाए अतोत के इतिहास 
की ध्यवस्थाए हैं फ़िर भो इनसे राजनोतिक व समाज के सम्बन्धों का यतंमान में भी 
स्पप्दीकरप होता है। बत यह समय को दृष्टि से अति प्रादीन होते हुए भी सरचना व 
प्रकृति की दृष्टि से अत्यन्त आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाए कही जा सकठो हैं । 

(2) सचारित माधुनिक राजनी विरु व्यवस्थाओं में मधिक विभिन्‍नीहत राजतोविक 
अवन्‍स एचनाए (083507ए८४एः८) तथा डिसो ने झ्िस्ती रूप में सहमागी राजनीतिक 
संस्कृति पाई जाती है। इतको दो उप-श्रे८्यों में विभवत किया यया है। जिन व्यवस्पाओं 
में उप-ब्यवस्था (570-9:$20) झी स्वतन्त्रता तथा सहभायी प्स्कृठि हो उन्हें लोक- 
हान्द्रिक राजनीतिक ब्यवस्थाए तथा जिन ब्यवस्पाओं में उप-श्यदत्या तियन्त्रित कर 
पराप्रीत था परतन्त सहभागिता हो उन्हें तिरंझुछ व्यवत्याएं कद्दा गया है । 

सोकठान्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्थाओं को उप-ध्यवस्पाओों की स्वतन्त्रता की मात्रा के 
आधार पर होत भार्गोंमे दर्गाष्नत किया रुया है। प्रथम प्रकार, उच्च उप-व्यवस्पा 
सस्‍्वठन्व्रता दाछों राजतीतिक व्यवस्पाओं का है। इस ब्यवस्पार्ओों मे, राजनीतिक दस, 
हित समूह, दबाव समूह ठया जन-सम्प्रेषण के साधन एह दूसरे से स्पप्टठया पृषक 4 
स्दतन्त् होते हैं। इसी हरह इन ध्यवस्थाओं में सुविकूसित द समुचित रूप से वितरित 
सहुभागो सत्हृति पाई जाती है॥ उदाहरण के लिए, अमरीका व हिटेने की राजनीतिक 
थ्यवस्थायें इसी प्रकार की कही जा सहतों हैं। दूसरा प्रकार, सीमित उप-श्यवस्पा 
स्वतस्त्रता वाली राजनीठिक ध्यवत्पाओं का है। इनमें राजनीदिक दल, दशाद समूह 
हपा णनन्सम्प्रेषण के साधन एक दूसरे पर धाश्वित रहते हैं। इस श्यवत्याओं में 
राजनीतिक सक्तति यणमयी (६38०८०१६०१) होठी है तपा काफी बृहत्तर आकार की 
पराधीत उपन्यछूठिया दिघमान रहो हैं। यह सहमागी उप-सक्तृतियां शुछ अप्यों में 
असगत हथा परस्पर प्रतिहूल रहतो हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस, दूछरे विश्ययुद के 
दाद के इटली हंथा प्रपम विस्वदुद्ध के शाद के जमती को राजनीतिक म्पवस्थाओं को 
इसो प्रकार का कहा जा सहठा है। होसरा प्रहार, निम्न उप-ध्यवस्पा स्दतस्व्ता बाली 
राश्नीतिक म्यवस्पाओं का है। इन प्यवस्पा्ओं में एक हो राजनीतिक दल कौ प्रधानता 
रहुदो है ठपा मय राजनीतिक दल, दशाव सप्रृह व भग्य सस्‍्यागद ब्यवस्थाए इस 
प्रभुष्दो दल के नेतुष्व में (यहां एश्द्लीय स्यदस्पाओं को तरह का नियन्त्रण नहीं होता 
है) ही सक्रिय रहते हैं, अर्पात मन्य राजवीतिश दल तथा अनेश दशाद समूह व जस- 
सम्प्रेषय के साधन ठो होते हैं पर इन सदढ़ा नेहूतद प्रधान दल के द्वारा ही होता है। 
उद्दाहरण के लिए, भाएद व मे स्छिकों को राजनीतिक ब्यवस्पाओं में ऐसी ही एसदसोय 
प्रघानहा पाई डाठो है। 
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निरकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं में उप व्यवस्था स्वतस्त्रता के स्थात पर नियत्रित 
उप व्यवस्पाए होती हैं, परन्तु इन व्यवस्थाओ मे कुछ मात्रा में वास्तविक बहुलवाद तया 
प्रतियोगी प्रक्रिया पाई जाती है । यहा तक कि उम्रतम सर्वाधिकारी व्यवस्थाओ-स्टालित 
कालीन रूप, में भी बहुलवादी प्रवृत्तिया व राजनीतिक प्रक्रियाए कुछ न कुछ अशों में 
इनी रहती हैं। निरकुश राजनीतिक व्यवस्थाओ को चार प्रकारो म बाटा गया है। प्रथम 
को उम्रन्सर्वाधिकादी शासन व्यवस्याए कह्टा ग्रया है । यह स्ाम्यवादी राजनीतिक व्यव- 
स्थाए हैं। इन राजनीतियों मे पराधीन सहभागी सस्कृत्ति होती है तथा सभी वर्गों व 
सस्थाओ में एक केन्द्र से नियतित राजनीतिक ब आधिक पचारण व्यवस्था का या तो 
प्रवेशन होता है पा फिर उसके पक्ष में इनको समाष्द कर दिया जाता है। दूसरे अकार की 
ह॒दिवादी सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्याए हैं। नाजी जम॑नी इसका उदाहरण है। 
ऐसी व्यवस्पाओं मे अभिजत आन्तरिक बहुलता को, अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या 
हो समाप्त कर देते हैं. या उसे पूरी तरह नियत्चित रखते हैं। परन्तु उप-ब्यवस्थाओं फी 
हुए श्वतन्त्रवा बनी रहती है। जैसे वनाजी जमंनी से कैपोलिक व प्रोटेस्टेंट गिरजापरों 
(माणणाहओ ने बहुत कुछ अशों में अपना पृथक व स्वतात्न अस्तित्व बनाए रखा था। 
निरकुश ध्यवस्थाओं का तीसरा प्रकार रूढ़िवादी स्वेष्छाचारी ध्यवस्थाओ का है। ऐसी 
व्यवस्थाओं से बहुलवादी अवृत्तियों को विद्यमान रहने दिया जाता है तथा भ्रमाज के 
समुद्ठों के साथ कुछ अशों भे सोदेवाजी की ध्यवस्या रहती है। इन व्यवस्थानों मे रूढ़ि- 
दादी सर्वाधिकारी व्यवस्याओों का सता आक्रामक विस्तारवाद सथा उप्र सर्वाधिकारी 
ध्य॑वस्पाओं की तरह का आधुनिकीकरण आन्दोलन नहीं रहता । स्वेन की राजनोतिक 
स्यवस्पा फो इस श्रेणी मे रखा णा सकता है। निरकुश राजनीतिक व्यवस्थामं में चौपा 
प्रकार आधुनिकीफरण स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्पाओ का है। इन व्यवध््याओं मे 
बहुसवादी प्रदृत्तियों तपां समाज कौ समूह रारचनाओं को आधुनिकीरत रखा जाता 
है। उत एर इसी उद्देश्य से पर्याप्त नियत्वण रख! जाता है परन्तु उप्र-सबाधिकारी व्य- 
पस्थाओं की तरह समूह सरचनाओं को आधुनिकीकरण के लिए जकडा नही जाता है। 
ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था इसी प्रकार की मानी जाती है | 

(3) पूर्व-सच्ारित द्याधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाक्षों में सीमित स्तर पर ह्दी 
रारघनात्मक विभिन्‍्तीकरण तथा सोकिफीकरण रहता है। इन व्यवस्थाओं में राजतीतिक 
दस, दबाव 4 हित समूह तथा जन-सम्प्रेषण के साधन, प्त्मधिक परम्परागत समाणों 
पर आरोपित किए हुए रहते हैँ। सचारण तथा झाधुनिकता केवल अभिजनत लोगों तक 
ही व्याप्त रहतो है। यद्यपि ऐसी राजनीतिक व्यवस्थादों भे थोडो बहुत राजनीतिक 
जागरुझता स्ोगों मे शा जाती है। परन्तु झुल मिलाकर राजनीतिक अभिवृत्तियां 
परम्परागत पारिवारिक "व सम्प्रदायी जाल में ही उलपी रहती हैं। लोगों मे शाजतीतिक 
क्रिया के साधनों व समझ्त का अभाव तथा राजनीतिक सहभागिता के प्रति जउदयसीनता 
रहती है। इन व्यवस्थाओं को दो प्रकारों मे वर्गीदृत किया घया है। पहला प्रकार, पूर्ष- 
सचारित स्वेच्छाचरी राजनीतिक व्यवस्पाओं का है तथा दूसरा प्रकार, पूर्व सपारित 
छोकदांत्िक राजनीतिक ध्यवस्याओं का है। प्रथम प्रकार को राजमीतिक व्यवस्था मे 
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राजनीतिक दल में केवल अधिजनों का प्रवेश रहता है तथा इन्हे परम्परागत व साम्प्र- 
दायिक लगावों से अपील (597८४) करने के लिए मजबूर होता पइता है। यह राज- 
नीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक विकास के प्रारम्भिक चरण मे होती हैं तथा इनमे राजनी तिक 
व्यवस्था एक तरह से उत्पन्न होने की प्रक्रिया मे होती है । इन व्यवस्थाओं मे राजनीतिक 
दल का एकाधिकार होता है। एनक्र्मा (१४0एगाक्व) के समय के घाना को इस प्रकार की 
व्यवस्था की श्रेणी में रखा जा सकता है । पृ्व॑-सचारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं मे केवल 
एक ही बात के आधार पर पूर्व सचारित स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओ से भिन्‍्नता दिखाई देती 
है। इनमे राजमीतिक दल का एकाधिकार नही होता | एक दल की प्रधानता हो सकतो 
है, पर भन्य दस विद्यमान रहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं मे क्ृपि प्रधान ग्रामीण समुदायों को 
राष्ट्रीय धारा मे प्रवाहित करने का प्रयास किया जाता है। परम्परागत जकडनो वाले समाजों 
को आधुनिक बनाने के लिए उन पर नई आधिक, सामाजिक व राजनोतिक सरचनाओो 
को आरोपित किया जाता है जिससे लोग सकुचित वृत्तियां त्याग कर राष्ट्रीय या प्रादेशिक 
सत्ता के अधीन आने के लिए प्रेरित हो सकें। इस प्रकार की राजनी तिक व्यवत्या का उदा- 
हुरण कुछ अशों मे स्वतस्क्षता प्राप्ति के तुरुत बाद के भारत को माना जा सकता है। 
आमर्श व पावेल के द्वारा किया ग्रया वर्गीकरण! निम्न प्रकार से भी प्रकट किया 
जा सकता है-- 
() मादिकालोम स्यवस्पाए (00॥0५० 59४८७ (विरामी राजनीतिक 
सरषनाएं) ([7079/0000 70] ०37 भाए्टए/25) 
प्रादिवास्तियों की टोलियां (?7796 ७8705) 
(2) परम्परागत ब्यवस्पाएं (7720/0078] $)8७79) (विभिन्‍नीकृत शासकीय 
सरबनाएं) (700/00॥॥4/८व 80007थाएडे एणस्‍68 307ए०४07०9) 
(क) मानुवशिक स्यवस्पाएं (7707 $५86॥75) 
(८) केरदरीकृत नौक रणाही ब्यवस्थाएं (८८४४226 007287०:४8॥0 5१$067009) 
(ग) सामस्ती राजवी विश ग्यवस्पाएं (८०४७ 9०868 8/8/00॥9) 
(3) माधुनिक प्यबस्पाए (१४०५८:० 39$4८705) (विभिरतीकृत राजनीतिक अब 
सरचनाएं) (07 व्य0थ 90008 ॥9300८ए०) 
(क) सोहिकी जयर रास्य (०८ण८४2०व ०६३३ ४४१०) (सीमित विभिरतीकरण) 
(॥0॥60 थ8टिध्य्रा।॥॥07) 
(थ) प्रच्ारित भ्राधुनिक ब्यवस्पाएं (0260 7000॥ 5५609 (उच्च 
दिमिलीशरण मे मोहिशीशाण) (880 2िट/८०/१४॥१०४ 280 8०८ ४धटगधाता) 
(ग) लोकतारिदिल स्यवस्पाएं (4९४00८0800 $४5/८॥8) (उप-ग्यवस्था हवतस्तता व 
सहभागी वर्काति) (०0०४ ४४० गाएँधफघाएएएएए बा फद्गणएशवा एा४० 
() उच्च उप-ग्यवत्पा छतखता (8/80 ३४9-3)४/6४7 79 0कुट्यएथ2८०) 
(॥) सीमित उप-म्पदस्था स्वृतस्तता (890665ए0-3५४८०७४7669६०0९४०७) 


व 565[/8 


सरकारो कै प्रमुख वर्गीकरण-- परम्परागत एवं आधुनिक. 459 


(॥0 निम्न उप-व्यवस्था स्वतन्त्रता (0 $०४-३) अंद्या उएपटएथ्लातताप्टो 
(4) बिरकुश श्यवस्थाएं (#पीणाध्ा $/8279) (उप व्यवस्था निमत्षण व 
पराधीन सहभागी हस्कृति) (8४७-४एडचछ प्णाएण आवे 5प८०-छथधवएएगां 
ण्याणल)े 
($) उप्र सर्वाधिकारी व्यवस्थाएं (09८४ णशाध्यापक्षा) 
(रख) रूडिवादी सर्वाधिकारी व्यवस्पाए (०005९४80ए८ ४048॥78॥) 
(ग) रूढियादी स्वेच्छाचारी ब्यवस्थाएं (०005८०१४४४९ 87४0709790) 

() आधुर्िकीकरण स्वेच्छाचारी व्यवस्थाए (904 ॥)78 बणणाह87) 

(5) पूर्व सघारित भाधुनिक ब्यवस्पाए (शि-व०0ग209 ग०6०4 5५860) 
(सीमित विभिन्‍नीकरण व छौकिकीकरण) (क्रा॥ए. धीक्षिक्षातवाएता शत 
$6९0७9॥23000) 

(क) पूर्व-स चारित स्वेच्छाचारी व्यवस्थाएं (776-009॥267 8एऐ07फ778॥) 

(७) पूर्व सचारित लोकतान्त्रिक व्यवस्पाएं (छाल्जाएं्रासध्व॑ वल्आा0९॥॥० 
300णाश।भा) 

आमड व पावेल द्वारा किया गया वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्याओं की श्रेष्ठता 
सममाने के बजाय उनके बीच के अन्तरो को स्पष्ट करने में सहायक है । इस वर्गीकरण 
में झुछ गुण इस प्रकार दताए जा सकते हैं । 

() यह वर्गीकरण सरघनैत्मक-प्रकार्पात्मिक प्रवर्गों पर आधारित किया गया है । 

(2) इस वर्गीकरण के आधार स्थिरता के स्थान पर गरयार्मकता से युम्त हैं । 

(3) महू वर्गीकरण यपार्प दादो है क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था मे सक्रिय सच्ची 
शत्यात्मक शक्तियों को समझने में सहायता मिलती है । 

(4) पह यर्गीकरण 'राजनोतिक व्यवस्थाओों को आधुनिकीकरण व राजनीतिक 
विकास के दृष्टिकोण से आकने का उपकरण उपलब्ध कराता है। 

(5) पह वर्गीकरण अधिक व्यवस्थित, वे शानिक तथा व्यापक है। इसके द्वारा राज- 
नीतिक समाजो के भादिकालीन रूपों से सेकर आधुनिकततम रूपो का वर्मीकरण करना 
सम्भव है तथा वरकिरण के आधारों के सुनिश्वित होने के कारण इनका सापत तक 
सम्भव है। 

(6) पह वर्गीकरण राजनी विक व्यवस्थाओ को दो आाघारो--राजतीतिक स रचनाओं 
के विभिन्‍्तीकरण व राजनोतिक सस्कृति के लौकिकीकरण पर वर्गकृत करके, उतके 
अच्तरो को स्पष्ट करने मे सहायक है । 


इस प्रकार सामन्ड व पादेल द्वारा किया गया वर्गोकरण अधिक उपयुक्त व उपयोगी 
माना जा सकता है। 
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लोकतन्त्र और अधिनायकतन्त्र 
(ऐशआण्टब2८४ 800 0080५79) 


राज्य के अस्तिरद के सम्बे इतिहास में परिस्थितियों व काल विशेष की आवश्यकताओं 
के अनुरूप शासन के प्रकार परिवर्तित होते हैं। राज्य के इतिहास में कभी भी ऐसा समय 
नहीं रहा जब विश्व के सभी राज्यों मे शासन का कोई एक ही प्रकार सर्वेत्ष प्रचलित रहा 
हो । एक ही साथ, राजतस्त, श्रेणी तन्त्र, अधिनायकतन्त्र व लोकतन्त्न जैसे शासन के ममे क 
प्रकार के विभिन्‍न राज्यों मे शासन शक्ति के प्रयोग के प्रतिमात रहे हैं। आज भी ऐसे 
अमेक राज्य हैं जद्दों रागतन्त्र या श्रेणीतसत् का ढाचा विद्यमात है, परन्तु वर्तमात 
शताब्दी लोकतन्त व निरकुशठन्त की दो बेमेल धाराओं के प्रचलन की ही कही जाती 
है। आज के राज्य या तो लोकठान्त्रिक हैं या तानाशाही व्यवस्था में जकड़े होने पर भी 
लोकता+्त्रिक होने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम शासन के 
इन्हीं दो प्रकारों पर विचार करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों शासत 
व्यवस्याओं के क्या लक्षण, गुण और दोष हैं। 


लोकतन्‍्त्र 
(एछ0०2ट220९) 


प्लेटों के समय से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक लोकतन्त शब्द घृणित व निनन्‍दनीय ही 
रहा है। प्लेटो तो लोकतम्त को शास्तत का विकृत रूप मानते थे। उन्‍नीसववीं शताब्दी के 
आरम्भ से लोकतन्त शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, और आज तो यह 
शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप बन गया है । वर्तमान समय में लोकतन्त्' को राजनीतिक और 
सामाजिक सगृठन का श्रेष्ठतम प्रकार कहा जाने लगा है। इसलिए ही आजकल का युग 
प्रजातद्व का युग माता जाता है। सभी जगह यह स्वीकार किया जाने लगा है कि लोकतन्त 
शांप्तन ही मानव के विकास का श्रेप्ठतम शासन विकल्प है। अत जिन राज्यों मे प्रजातन्‍्त 
का अभाव है वहा भी शासन व्यवस्था को प्रजातात्िक ही बताया जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि प्रजातव आज मी स्वत खदा से देखा फाता है। ऐसी शातद व्यवस्था का महत्व व्‌ 
भूमिका समझने से पहले इसका अं व परिभाषा समप्तता आवश्यक है। 
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लोकतन्त्न का अर्थ व परिभाषा (४6 शल्वाण्ड गाए एलीकातत ते 
फल्चा०टा३०छो 
लोभतस्व के जर्य पर सर्वाधिक मतगेद है। इसकी अनेक परिभाषाएं व व्यास्याएं की 
गई हैं। इसको शाइम्द रमय कहने से लेकर सर्वोत्कृष्ट तक कहा गया है। सारटोरी तो 
यहां तक कहने से नही द्विचकिचाएं हैं कि ' लोवतन्ज ऐसी वस्तु के आडम्बरमय नाम क्के 
रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका थास्तव में कोई अत्तित्व नही है ।”! अत 
लोकतमन्त के अं व एरिंभाषा पर सामान्य साद्मति का प्रमास करना तिरधेक होगा। 
ब्तमान में हर शासन व्यवस्था को लोकतान्तिय कहा जाता है। यहा तक कि एक बार 
हिटलर ने लोफतान्धिक शासन फी बात कहते हुए अपने शासन को 'जर्मन लोकतन्त' 
कहना पसन्द किया था। आज प्रणातन्द के माम फो इतना पवित्न घना दिया गया है कि 
झोई सती अपने आपको अलोक्तलिक कहते का दुस्साहस नहीं कर सकता | मोटे तौर पर 
लौकतन्त शासन पा वह प्रकार होता है, जिसमे राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष 
यर्गे अथवा वर्गों मे निहित ते होकर सम्पूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। 
डायसी ते लोकतन्ते की परिभाषा करते हरए लिखा है कि "शोकतरक्ष शासन का वह 
प्रकार है, जिसमें शाप्तक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकत एक बडा भाग हो ।”* हनेशा 
ने कहा है, “"लोकतन्त राज्य जनप्ताधारणत यह है, जिसमे प्रभुत्व शक्तित समच्दि रूप में 
जनता के हाथ में रहती है, जिसमे जतता शासत सम्बन्धी मामले पर अपना अन्तिम 
निमक्षण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन-सूत्र 
हस्पापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतन्त्न शासम थी ही एक विधि नहीं 
है, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियवण रखने तया इसे अपदस्थ करने 
की विध्ि भी है।* 
अगर अब्राहम लिकन की परिभापा ओ लें तो “लोकतस्त्र शासन वह शास्त है जिसमे 
शासत जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा हो ।” 
इन परिभाषाओ को अस्वीकार करते हुए कुछ विधारक लोकतन्‍्त्न को शासन तक ही 
सीमित न रखकर इसे व्यापक अथ॑ में देखने की बात कहते हैं। गिडिग्स का कहना है कि 
* प्रजातस्त्र केवल सरकार का ही रूप नही है वरन राज्य ओर समाज का रूप अथवा एन 
दीने का सिश्वण शी है।” मुबसी ने इसे और भी व्यापक अर्थ मे छेठ़े हुए लिखा है कि 
“दौसवी सदी मे प्रजात॑त्त से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के 
ढांचे से ही तही है, वरन यह जीवन कै उस मार्ग की खोज है जिसमे भनुध्यों की स्वतन्त्र 
ओर ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उतमे अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके।” 
डा० बेनीअसाद मे तो लोकतत्त को जीक्स का एक ढग साना है ( 


460खण्का 5200, #ल०कवह: व#:क>, 2०6 ०० + ७८५०७, ५४४)०९ हार एजाश्श- 
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ह ५» 799, 


462. तुलवात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याए 


उपर्युक्त अर्थ व परिभाषाओं से लोकतन्व एक विशद एव महत्त्वाकांक्षो विचार लगता 
है परन्तु उपसेक्त विवेचन से लोकतन्त्र का बर्थ स्पष्ट होने के स्थान पर कुछ जाति ही 
बढ़ी है। उदाहरण के लिए, अद्राहम लिकन की परिभाषा मे जनता का, जनता के लिए 
भौर जनता द्वारा शासन अपने आप में अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट है। अत इसके 
अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 

लोकतन्त्र की अवधारणा या प्रत्यय (८०४८८७४) के रूप मे एक अर्थ नहीं है वरन इके 
तीन अन्त सम्बन्धित अर्थ किये जाते हैं! यह अर्थ हैं-- 

(क) गह निर्णय करने की विधि है (ख) यह निर्णेय लेने के सिद्धान्तों का समूह या 
पैट है, और (ग) यह आदर्शी (007773080) मूल्यों का समूह है । 

इनका ताप्पय है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लोकतन्द्र को निर्देशित करने काले मूल्यों 
व निर्णय लेते की प्रक्रिया का मोटा उद्देश्य वर्नमान के आइर्शमय नैतिक मानदण्णों 
(धण:05) व राजती विक मूल्यों की ऐसी विपय परिधि बनाता है निम्रके अन्तर्गत ही 
समस्त सावेजतिक कार्यों का दिन-प्रतिदिन सम्पादन हो। हर राजनीतिक समाज में अतिम 
गन्तद्यों (808)8) का निर्धारण करना होता है । यह यन्तब्य क्‍या हों ? इन यन्तव्यों का 
निर्धारण कौन और किस प्रकार करे २ हर राजतीतिक समाज के सामने मौलिक प्रश्न 
यही होते हैं। इन्ही गन्तव्यों के अन्तिम उद्देश्यों को समाज के आदर्शों का नाम दिया जाता 
है। हर समाज में इन आद्शों की रक्षा व प्राध्ति के लिए सरचनात्मक व्यवस्थाएं रहती 
हैं। पह लोकतम्त्ो में ही नही, तानाशाही व्यवस्था मे भी रहती हैं। परस्तु इन स रचनात्मक 
व्यवस्थाओं से सम्बन्धित प्रक्रियाए लोकतम्त् में ओर प्रकार की तथा तावाशाही व्यवस्पा 
मे और प्रकार की होती हैं। अगर सम्पूर्ण समाज के लिए किए जाने वाले निय॑ंधों को लेने 
के सिद्धास्त और विधिया ऐसी हों जिसमे सम्पूर्ण समाज सहभागी रहे तो वह राजनीतिक 
व्यवस्था लोकतातिक कही जाती है, परन्तु अगर एक ही व्यक्त या व्यक्ततिन्समूह 
सम्पूर्ण समाज के लिए निर्णय लेता है तो वह व्यवस्था तानाशाही मात्रों जाती है। अत 
लोकतन्त्र का महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्णय लेने का ढय या तरीका है। इसका कुछ विस्तार से 
विवेचन क रके लोकतम्त का अर्य॑ अधिक ग्राह्म बनाया जा सकता है। 

(क) निर्णय करने के दग के रूप मे लोकतन्त्र (0८00८8०५ 88 8 छ३/ ०९ 
एा्शतगाह ९८८७०३--यहा यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार और किसके द्वारा लिये 
गये निर्णयो को ही लाकता<विक विधि से लिये गये निर्णय माना जाएं २ इन्हीं प्रश्नों का 
उत्तर आज से करीब दो हजार वर्ष पूर्व अरस्तू ने भी दिया था जो बहुत कुछ आज भी 
वध कहा जा सकता है। अरस्तू ने कहा था कि “निर्णय लेने के लोकतान्त्रिक ढग में पदा- 
प्रिकारियों का चुवाव सब मे से सबके द्वारा तथा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब 
पर शासन होता है ” अर्थात स्लोकतान्द्रिक ढग से किया गया निर्णय सम्पूर्ण समाज के 
द्वारा लिया गया निर्णय हो कहा जा सकता है। इससे तात्पयं यह है कि लोकत् प्रकृति 
के राजनीतिक समाज में निर्शय लेने का एक विशेष ढंग और उसकी विश्लेप पूर्व शर्त 
होती हैं । इनका विवेचन करके ही मह समझा जा सकता है कि लोकतन्त्र का निर्णय लेने 
के रूप म क्‍या अर्थ है ? अर्थात वही निर्णय लोकतान्त्रिक ढंग से लिये हए कहे जाते हैं 
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जिनमै-- 
() विचार-विनिमय व अनुनयनता, 
| जन-शहभागिता, 
(7 बहुमतता, 
(४) सर्वेधातिकतवा और 
(शे अल्पसझयको के हितों की रक्षा होती है। 
लोकता्यिक ढग से लिये गये निर्णयो का आधार खुला विचार-विनिमय होता है । 
सस्पूर्ण राजनीतिक समाज के लिए किए जाने वाले निर्णयो में अनुनयन की बहुत बडी 
भूमिका रहती है। लोवतस्त में निर्णय चाहे किसी भी स्तर पर लिये जायें, उनमे जोर- 
जबरदस्ती के तत्त्व के बजाय विचार-विमर्श, बाद-विवाद और समझाने बुझाते का अश 
प्रधान रहता है। चुनाव भी एक तरह से विचार-विनिमम द्वारा निर्णय लेगा ही है। अत 
स्व॒तस्त्न व उम्मुक्त प्रचार पर आधारित चुनावलोकतातिंक सिर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण 
भाधार माने जाते हैं। इरा प्रकार निर्णय जेने के ढग के रूप में लोकतन्त्र का आशय 
विचार-विम्ण और सहमति से राजनीतिक समाज से एम्बन्धित सभी निर्णय लेना है। 
विचार-विमर्श और सहमति की निर्णय प्रक्रिया में कुछ या अधिकाश लोगो का 
प्रभ्मिलित होना किसी निर्णय के ढग को लोकतार्तिक नही बनाता है। इसके लिए तिर्णय 
प्रक्रिया में सारे जन-समाज की सहभागिता का होना अतिवायं है, अर्थात निर्णम लेने 
में राजनीतिक व्यवस्था के सभी नागरिको का प्रत्यक्ष या अम्रध्यक्ष सम्मिलन आवश्यक 
है। अगर किसी निर्णय विधि से अधिकाश व्यवितयों को वचित रखा गया हो तो बह 
निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नही फह्दी जा सकती । यहा मह छ्मान रखना है कि जनता 
के निर्णय प्रक्रिया मे सम्मिलित होने के अवसर होने पर भी अगर बहुत बडा जन-भाग 
उससे उदासीन रहकर विलय रहे तो इसे निर्णयो की लोकतात्रिकता पर आच नही 
माना जाता है। यहा महत्त्वपूर्ण बात यह्‌ नहीं है कि समाज के कितने लोग निर्णय 
प्रक्रिपा मे सहभागी होते हैं वरत यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि कितने लोगो को ऐसा करने 
के साधन व अवसर प्राप्त हैं। निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण रामाज को सहभागी बनाने का 
दूतरा नाम ही लोकतन्‍्त है। मियतकालिक चुनाव (9९१०0० ८]८८४०॥$) तथा वयस्क 
मताधिकार,जन-सहभागिता के उपकरण हैं। 
विचार-विमर्श तया जत-सहभागिता के सबको समात अवसर निर्णम विधि को अवश्य 
ही लोकतांत्रिक बनाते हैं परन्तु शायद ऐसा सम्भव नही कि समाज से सम्बन्धित हर 
जिर्णेय पर समस्त जनता की सहमति होती हो। इस सहमति के अभाव में निर्णय लेने 
की कौन-सी विधि मपनाई जाए कि निर्णय प्रक्रिया की लोकतास्त्िक प्रकृति बनी रहे और 
शीघ्रता से निर्णय लिये जा सके। वैसे तो समस्त जनता की सहमति से लिया गया निर्णय 
आदर्श कहा जा सकता है, पर व्यवहार मे सबके सब निर्णयो पर सहमति असम्भव नही 
लो भी दुष्कर अवश्य लगती है। इसलिए सबकी सहमति के अभाव में निर्णय बहुमत के 
आधार पर किये जाते हैं। इस प्रकार बहुमत के आधार पर किए गए निर्णय लोकतातिक 
ही माने जाते हैं, क्योंकि इन निर्णयो मे अधिकाश लोगो की सहमति सम्मिलित रहती 
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है। यहा यह बात ध्यान देने की है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेना, सबकी सहमति 
के बाद, निर्षय लेने की श्रेष्ठतम विधि कहा जाता है। अगर बहुमत के आधार पर विर्णेय 
नहीं लिये जाए तो निर्णय की प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक्र कहलाती है॥ साथ ही निण्णयों मे 
बहुमत मे आधार का परित्याग कप्ना, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रत्षिया का ही, परित्याग 
कहा जा सकता है । यही कारण है कि लोकतांतिक व्यवस्थाओं मे चुनाव परिणामों से 
लेकर विधान मण्डलों वमत्रि परिषदों तक में निर्णय बहुमत के आधार पर किये जाते हैं। 
अन्नी तक मनुष्य निर्णप लेने का इससे श्रेष्ठतर विकल्प नहीं खोज पाया है। अत 
लोवतात्विक निर्भय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्ते है कि हर स्तर पर निर्णय बहुमत के 
आधार पर तिये जाएं। यहां यह भी ध्यान रखना है कि बहुमत के अर्थ पर गम्भीर 
विवाद है। हम इस विवाद में महीं पशकर इतना ही कहेंगे कि सोकतम्त में विधिग्त 
विशएपों में से जिसका सापेक्ष बहुमत होता है वही विकल्य निर्णय मात लिया जाता है। 

उपरोक्त तष्य विणेय के प्रक्रियारमक पहलुओं से सम्दद्ध है, पर निर्ेय प्रक्रियाओं को 
व्यावहारिक्ता प्रदात करने के लिए स रचनात्मक आधार भी होना घाहिए। इसलिए ही 
हर सोस्तान्तिक समाज मे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के सरचताश्मक आधार संविधान 
द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहा जा सरता है कि जन-सह- 
भागिता को सम्भव बनाने के लिए सभी सोकतान्विक सविधानों में नियतकालिक घुनावों 
की ध्यूवस्था की जाती है। शोक्तान्त्रिक ढग से लिया गया निर्णय सविधान द्वारा स्पव« 
स्पित साधनों की परिधि में ही किया जाता है। हडताल, हिल्ात्मक तोड फोड व घरतों 
के द्वारा शासकों को निर्णय विशेष लेने के लिए बाध्य करना वास्तव में असवेधानिक 
साधनों के प्रयोग के कारण दिर्णेय का अलोक्तान्त्रिक ढग माना जाहा है। निर्णय प्रक्रिया 
को लोकतान्त्रिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सविधान में निम्नलिणित ध्यवस्थाएं 
हों--- () जनता के सामने प्रतियोगी पसदों के अनेक विकल्प, (2) मताधिकार की 
पूर्ण समानता, (3) निर्वाचन द निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतस्त्रता, और (4) प्रति निधित्द 
की अधिक्तम समरूपता हो। 

इस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय की विधि को लोकतान्त्रिक बनाने 
के लिए सर्वधानिक्ता ही निर्णयो का एक मात्र आधार होती है। 

जब किसी राजनीतिक समाज में बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तो यह 
सम्भावना तो रहती ही है कि कुछ लोग इन निर्णयो से सहमत नहीं हों ॥ ऐसी अवस्था 
में बहुमत के निर्णय ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनसे अल्पसब्यक्ों (कत07068) का 
बहिंत हो । अनेक समाजों मे अनेक वर्ग, धर्म, जातिया तथा सस्कृतियां एक साथ विद्य- 
मान रहती हैं। बहुमत के आधार पर झुछ धर्मों, जातियों या भाषाओं के लोगों के हितों 
के. प्रतिफूर, पी, लिए, लिये. जा. बडते. हैं,), गडुमत, के. दापय, हि, गो, तिए्फफं, रे, वयरप- 
सब्यकों के मधिकारो व स्वतन्त्रताओं का हदत भी किया जा सकता है। ऐसे बहुमत के 
निर्णय सोवतन्त वी भावना के प्रतिकूल माने जाते हैं। अत तिर्णय प्रक्रिया की लोक- 
तान्विकता के लिए आवश्यक है कि बहुमत के दलवूते पर ऐसे निर्णय नहीं तिये जाए 
जिनमे कुछ लोगो के उचित हितों को अवद्ेलना हो। यह तभी सम्भव होता है जब वहु- 
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>० करा लिए गए मिर्णयों मे अल्पसख्यकों के हिंतो वी भी सुरक्षा की व्यवस्था निद्वित 
हो। 

5 लोकताम्विक निर्णय प्रश्निया के लिए यह आवश्यक है कि एक सीमा उब' विचार- 
विसाएँ, बहस व वाद-विवाद की छूट रहे और अन्त में बहुमतते आधार पर निर्णय ले 
लिए जाए तथा बहुमत द्वारा जिए गए ऐसे विर्णय सथ स्वीकार कर लें । अह्पस धप्॒कों को 
भी बहुमत के ऐसे विर्णय स्वीकार होगे क्योकि इतरो उसके द्वितो को नुग्सान पहुचने 
की सम्भावना नही होती । परन्तु बहुमत वे आधार पर किए गए निर्णय युछ लोगो का 
अहित करने वाले होने पर सोकतास्तिक निर्णय प्रत्निया के प्रतिकूल माते जाते रागते हैं। 
इससे समाज में राहमति तथा आधारभूत ऐक्य समाप्त हो जाता है ओर समाज में टुटने 
पा मांगें पुल जाता है। इससे लोकतम्त या आधार छुप्त हो जाता है। अत गहराई से 
3खने पर लोकता्त्िक राजती तिक प्रक्रिया बस्‍्तुत विचार-विमर्श, वाद बियाद सरागजस्य 
और लेन-देन (806 ६॥7 १४९०) की ही प्रत्निया है। जिस राजनीतिय' हमाज में विर्णय 
भत्ते का ढग उपरोबत तथ्यों पे अनुरूप रहता है तो वहू राजनीतिव व्यवस्या शोव तान्ब्रिक 
तथा उत्त समाण के लोगों हारा लिए गए निर्णय सोशता-्व्िर ढंग से तिए गए निर्णय गहे 
जाएगे। इन हथ्यों मे से विसी एन अवहेलता या अभाष सम्पूर्ण व्यवस्पा थी प्रवृति में 
ही मौप्तिष परिवर्तन ला देता है । अत लोकता-वत्रक व्यवस्था के लिए यह अविवायं है 
कि निर्ण, आपसी बिचार-विमर्श, जन-सहभागिता भौर बहुमत के माधार पर लिए जाए 
अगर ऐसे तिर्णय स्वैधानिकता-युवत थ अल्पतख्यकों के हितो के पोषव हो तो वह लोवा- 
तन के सुदृढ़ आधार स्तम्भ हो जाते है। इस तरह, निर्णय लेते के दग ते रूप में लोवतन्त 
ऐमी व्यवस्था है जिसमे समाज के लिए व्यवहार के मानदड़ स्थापित होते है ओर व्यक्ति 
सी राजनीतिंत गतिविधियों का सुनिश्चित प्रतिमतान प्रकढ होता है । 

(थ) मिर्णप छेंने के सिद्धान्तो के रुप मे सोकतस्लल (टगा0८ए0४ ॥६ ॥ इ९ ० 
फग॥०फ़85 9) कथा १९९५०ा5 आ6 70990 6)--समाज में जो भी राजनी तिब' 
निर्णय लिए जाए उनका गुछ सिद्धान्तों पर आधारित होना आवश्यक है अन्यथा निर्णयो 
में न तो समषछपता (८०॥४॥६६९॥०)) रहेगी और न ही निर्णय दिशात्मक एवता-युवत बन 
पाएगे। इसीलिए हर राजनीतिक समाज में कुछ निश्चित सिद्धान्तो वी परिधि होती है 
'ज़िपके हारे प्े.जिए गए ,त्तिएए जी .हिफ़ाकक् उफ्जपकर उणणा पाटिल ल्िक्फट उफे 
हैं। यह निश्चित सिद्धान्त लोकतस्‍्त्रों व निरकुशतन्त्रों मे अनिवायंत पाये जाते है। दोनो 
प्रकार थी प्रणालियों में इन सिद्धान्तो की मोलिक असमानताएं इन दोनो को घित-भिनन 
ही नहीं बनाती हैं, अपितु इन्हें एक दूसरे के प्रतिकूल प्रणालिया बाग देती है । लोक- 
तार्त्रिक प्रणाली उस राजनीतिक व्यवस्था मे विद्यमान रह सकती है जहा समाण के 
रा निर्णय लेने के आधार स्वरूप कुछ सिद्धान्त व्यवहार मे प्रयुक्त होते है । इन 
मिद्ध, ४ पर आधारित निर्णय ही लोकतास्त्रिक ढग से लिए गए निर्णय कदला सकते है। 
यास्‍्तव मैं निर्णय तेते हे ढग के रूप में लोकतस्व तभो यथायंता-युवत बनता है जब यह्‌ 
शिद्धान्त निर्णय लेने के ढग के मार्गदर्शक बने रहें । सक्षेप मे, यह सिद्धान्त इस प्रकार 
व्यवत्त किये जा सकते हैं-. 
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() प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त । 

(2) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त । 

(3) सर्वधानिक सरकार का सिद्धान्त) 

(4) प्रतियोगी राजनीति का सिद्धान्त । 

(5) लोकप्रिय सम्प्रभुता का सिद्धान्त । 

किसी भी शासक व्यवस्था को लोकतान्त्रिक तभी कहा जाता है जब राजनीतिक 
व्यवस्था में निर्णय लेने का झार्य जतता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही सम्पादित 
हो, अर्थात लोकतान्तिक व्यवस्था में सरकार का गठत प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर 
मराधारित होना घाहिए। आधुनिक लोकतम्त्नों मे नीति-निर्माताओं अथवा शासन प्रति- 
निधियों को एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा घुना जाता है। इस निश्चित 
अवधि की समाप्ति पर शासन प्रतिनिधियों को फिर जनता के सामने देश होता पढ़ता 
है तथा जनता उसके द्वारा किये गये कार्यों का लेखा-जोखा लेकर उरहे पुन निर्वाचित 
कर सरझती है या उनके स्थान पर नेताओं का दूसरा सेट ला सकती है। अत नियत- 
कालिक चुनाव शासन कर्त्ताओं को सही अर्थों मे जन प्रतिनिधि बनाएं रखने की व्यवस्था 
करना ही है। लोकतान्तिक व्यवस्था मे अतिम सत्ता जनता में निवास करती है। जनता 
की यह सत्ता निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को प्रदान कर दी जाती है। अत प्रति- ' 
निधि सरकार का होना लोकतस्त्न की व्यवस्पा करता है, क्योंकि राजनीतिक समाज में 
निर्णय कर्त्ता केवल जन प्रतिनिधि ही होते हैं। 

शासत का प्रतिनिधि स्वरूप ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोकता-त्षक बहने 
के लिए पर्याप्त नही है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शासन-शक्ति के धारक अपने 
हर निर्णय व काय के लिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहे। लोकतम्त्न में 
शासकों को सत्ता जनता की धरोहर के रूप मे प्राप्त रहती है तथा इस सत्ता का उन्हें 
जनता के हित मे, जनता की उन्नति द प्रगति के लिए ही प्रयोग करना होता है । अगर 
शासक ऐसा नहीं करते हैं तो वह न जनता के सही प्रतिनिधि रह पाते हैं और न ही 
उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। केवल बढ़ी राजनीतिक समाज लोकतान्त्रिक माने जाते हैं। 
जहां शाप्तक निरन्तर उत्त रदायित्व निभाते हैं। अगर शासक उत्तरदापित्व न निभाए तो 
उनको हटाने की ध्यवस्या रहती है। नियवकालिक चुनाव शासकों को प्रभावशाली ढग से 
नियन्त्रित रखने का अवसर प्रदान करते हैं। यही कारण है रि स्वृतरत्र व नियतकालिक 
चुनाव ब्यवस्था को लोकतन्त की जीवनरक्षक 'डोर' का नाम दिया जाता है। घुनाव 
दोहरे ढए से किसी व्यवस्था को लोकतान्तरिक बनाने को भूमिका अदा करते हैं। प्रथम, 
तो इसहे लोकप्रिय नियन्त्रण की व्यवस्था होठी है तथा दूसरे इससे जनता के प्रतिनिधि ही 
शासकों के रूप मे रहते हैं। 

सरकार किसी देश के प्रशासित होने की व्यवस्था का नाम है। ऐसी सरकार वे गठन 
व काये करने की विधियों का निर्धारण मतमाने ढय मे होने पर शासन व्यवस्या लोक- 
तान्त्रिक नहीं रहती है। सरकार को लोकतान्त्रिक आधार प्रदान करने के लिए यह 
आवश्यक है कवि इसकी सरचनात्मक व्यवस्था वे कार्य-प्रणाली सविधान द्वारा निरूषित 
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* की जाय। सविधान नियमों का ऐसा संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है 
जिनके लिए शासन शवित अ्वर्तित की णाती है और जो शासमर के उन विविध बगे की 
सुष्टि करता है जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का उत्तरदायी ढग से प्रयोग 
करती है। अत सविधात जनता के भादर्शों को व्यावहारिक बताने के माध्यम के रूप में 
सरकार का सगठक कहां जा सकता है । लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए यह हो पर्याप्त 
नही है कि उसका एक सविधात हो, व्योकि हर राज्य मे किसी न किसी प्रकार का 
संविधान तो अनिवार्यत होता है। पर ऐसे हर राज्य पे स्वेधानिक सरकार भी हो यह 
जझरी नही है, क्योकि स्वेधानिक सरकार वह सरकार ही होती है जो सविधान की 
व्यवस्थाओ के अनुस्तार संगठित, सीमित और तियन्त्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की 
इच्छाओ के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही सचालित होती है । हिटलर व स्तालिन 
के समय भें जमंती व रूस मे सविधान तो थे पर संवैधानिक सरकारें भी थी ऐशा नही 
कहा जा सकता है। इनपे राजनोतिक ग्रावरण का आधार सविधात नही होकर व्यवित 
या दल की महृत्वाकाक्षाए ही कही जा सकती है। भव राज्य में केवल सविधान का 
होना मात सरक्षार को लोकतान्तिक नही बनाता है। केवल वहू सरकार ही लोकतान्त्रिक 
कही जाती है जो संविधान पर आधारित हो, सविधान हारा सीमित और नियन्त्रित हो 
य स्वेच्छापुर्वंकता के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित हो। बत लोक- 
तान्त्रिक शासन के लिए सर्वधानिक सरकार का होगा आवश्यक है। 

लोकतन्तत मे हर व्यवित्त को राजनीतिक स्वृतन्द्ता रहती है । वह अपने हिंतो की रक्षा 
के लिए किसी भी दल वा सदस्य बन सकता है तथा किसी भी ब्यवित को अपने प्रतिनिधि 
के कप में निर्वाचित फरने के लिए मत दे सकता है। राजनीतिक स्वतन्त्रता की व्याद- 
हारिकता ही प्रतियोगी राजनीति कही णाती है। राजनीतिक ब्यवस्था मे प्रतियोगी 
राजनीति के लिए यह आवश्यक है कि अनेक सगठग, दल थ समूह, प्रतियोगी रूप मे उस 
व्यवस्था में सक्रिय रहे | राजनी तिक स्वतन्वता की अवस्था मे ही राजनी तिक दल बनकर 
जनता के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के दुष्टिकोण एव नोति सम्बन्धी विकल्प प्रस्तुत कर 
सकते है। इनके द्वारा चुनावो मे जनता के सामने अनेक विकल्पों की व्यवस्था होती है 
तथा जनता इनमें से किसी एक को पसन्द करके अपने सन को अभिव्यवित करती है। अगर 
किप्ती समाज में केवल एक ही विकल्प हो और इस विकल्प के कारण जनता को इत्ती 
का समर्थत करना पड़ता हो तो ऐसे राजनीति को प्रतियोगी राजनीति नहीं कहा जा 
सकता और इसके अभाव में सोकतन्व नही हो सकता है। अत, लोकतन्त्न की 'जीवन- 
रैजा' ही प्रतियोगी राजनीति है । राजनीतिक समाज मे प्रतिपोगी राजनीति की प्यवस्या 
करने के लिए बनिवायंताए होती है---() राजनीतिक गतिविधियों की पूर्ण स्वतन्न्ता, 
(2) दो पा दो से अधिक प्रतियोगी दलों या समूहो के रूप मे वैकल्पिक पसन्दों की विश्व- 
मानता, (3) मताधिकार की पूर्ण समानता अर्थात सर्वेब्यापी चयस्क मताधिकार की 
स्यवस्था, (4) प्रतिनिधित्व को मधिकतम एकछपता, और (5) नियतकालिक चुनाव | 

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अभाव मे किसी भी देश की राजनीति प्रतियो गिक नही बा 
प्रकतो है। साम्थवादी राज्यों या अन्य एकदलीय व्यवस्याओं वाज्े राज्यो मे प्रतिनिधि 
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सरकार, उत्तरदायों सरकार तथा सर्वंधानिक सरकार की सरवनात्मक व्यवस्थाए रहती 
है परन्तु प्रतियागी राजनीति का अमाव इनको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओ की श्रेणी में 
नही आने देता है। जैसे साम्यवादी राज्यो मे नियतकालिक चुनाव होते हैं तथा मतदान 
प्रतिशत भी करीब करीद शत-प्रतिशत रहता है। परन्तु मतदाता के सामने चुनाव 
उम्मीदवार के रूप में एक ही व्यक्ति के होने के कारण कोई विकल्प नही रहता है। इससे 
इसी प्रत्याशी का जो एकमात्र उम्मीदवार के रूप मे खडा है, समर्थन क्रना उसको पसन्द 
का रही प्रशाशन नही है। इसके लिए कई प्रत्याशियों का होना आवश्यक है। इससे 
स्पष्ट है कि लोकतन्त की सजीवनी' प्रतियोगी राजनीति ही होती है । 

लोक्तन्त्न की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था मे शक्ति का ्रोत 
जनता होती है । जब हम यह कहते हैं कि जनता अपने मत सम्बन्धी अधिकार के प्रयोग 
द्वारा शविधान को अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकतो है अथवा वह उसके द्वारा अपने 
प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रख सकती है तो इसका तात्पयं यही द्वोता है कि सप्रभुत्व- 
शब्रित जनता के हाथो मे रहती है । इसका यह अथं है कि राज्य में जनता सर्वोपरि एव 
सप्रभु होतो है। वयोकि उसकी ही इच्छा के अनुसार राज्य-शवित का प्रयोग होता है | 
मताधिकार के कारण शासन-सम्बन्धी अन्तिम शक्ति जनता मे निहित रहती है। अत 
हम जनता को सप्रभु कहते है और उसमे निहित शक्ति को जनता की सम्प्रभुता कहां 
जाता है । लोकता+त्रिक समाज की पहचान ही जनता की सम्प्रभुता है। इसके माध्यम से 
ही जनता सरकार को प्रतिनिधि उत्तरदायी व सर्वधानिक रख पाती है। बाने वाले 
चुनाव वा भय शासकों को उत्तरदायी रखने की प्रभावशाली व्यवस्था माना गया है। अत 
लोवतान्त्रिक व्यवस्था में जनता की सम्प्रभुता का सिद्धान्त अत्यधिक महत्त्व का है। 

अब तक हमने लोइतन्त्न को निर्णय लेने के ढग तथा निर्णय लेने के सिद्धाम्तो के रूप 
मे विवेचित किया है। परन्तु इससे यह प्रश्न उठता है कि निर्णय लेते की एक लोकतास्तरिक 
प्रक्रिया और उप्के आधारभूत सिद्धान्तों का अनुसरण क्यो क्या जाए ? आखिर ऐसी 
बया बात है जिसके कारण राजनीतिक समाज एक विशेष निर्णय-प्रक्रिया व सैद्धान्तिक 
व्यवस्था के अनुपालन के लिए मर मिटने तक को तेयार हो जाता है। ऐसी क्या बात है 
कि भारत के नागरिक, चीन के नागरिको के द्वारा अपनाएं गए राजनौतिक साधनों व 
विचारधारा से अपने को वेमेल मानते हैं ? क्यो चोन मे प्रचलित निर्णय प्रत्रियाओ तपा 
सिद्धान्तो को भारत मे पसन्द नही किया जाता है ? इसके उत्तर मे यही कहा जा सकता 
है कि चीन के समाज के आदर्श, भारत के समाज के आदी से भिन्न हैं तथा चीन के 
आद्शों व मूल्या पर मुझाबले में भारत का समाज अपने मूल्यों व व्यवहार के मानदण्डो 
को श्रेप्दतर मानता है । इससे यह स्पष्ट होता है दि बिसी राजनीतिक समाज मे निर्णय- 
प्रत्रियाआ व निर्णया के आधारभूत सिद्धान्तों का निरूपण समाज की मूल्य व्यवस्था से 
होता है। लाकतान्त्िक समाज म पूल्य ही महत्त्वपूर्ण कहे जाते है, बयोकि इन मूल्यों के 
द्वारा निर्णय सिद्धान्ता व निर्णय वे ढगो का नियमन होता है। वास्तव में लोवतन्त व 
तानाशाही प्रणात्री म यह मूल्य व्यवस्था का अन्तर ही आधारभूत होता है। अत लोक- 
तन्त्र का आदर्शी मूल्यों के सेट या समूह बे रूप मे परिभाषित वरना भी आवश्यक है। 
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(ग]) भादर्शों मूल्यों के रूप में लोकतन्व ([0टआ०८टा/४०7 त5 8 56( ता गठ79676 
$&४८३)-- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की जाधारपूत कसौटी इसकी मूल्य व्यवस्था में 
निहित है। इन्ही मूल्यों के आधार पर किसी व्यवस्था को लोकतास्विक या अलोग- 
तास्तिक कह्दा जा सकता है। कोरी तथा बब्राहम ने लोकतान्ल्विक समाज के निम्तलिखित 
मूल्यों को आधारभूत बताया है--() व्यक्तिगत व्यवितत्व का सम्मान (०७८० 
(07 ॥ठाशप्त्थ 9९780929), (2) व्यक्तिगत स्वतन्वता (000क्‍094 (६९९००), 
(3) विवेक में विश्वास (88 जा 7&॥/०॥9॥७) (4 ) समानता (€ध०७॥5) 
(5) समय (!ग्रधाए्णे) और (6) विधि का शासन या सविधानवाद [06 04]9छ 
0 ०07॥्माप्रा।0॥2॥87)। 

(४) मानव समाजों में कुछ बरादर्शों व मूल्यों को व्यवस्था से उनसे भी उच्चतर 
आदर्श उपलब्ध हो जाते हैं। हर समाज मे कुछ ऐसे मूल्य द्वोते हैं जिनकी व्यवस्या ही 
इसलिए की जाती है कि जिससे समाज उनसे भी श्रेष्ठतर मूल्यों को प्राप्त करने के मार्ग 
पर भाये वढ़ सकें । उदाहरण के लिए, व्यक्ति का स्वतत्ेता व सामाजिक समानता में 
विश्वारा ही इसलिए द्वोता है कि इनके सहारे उसके व्यक्तित्त्व के विकाप्त का सर्वश्रेष्ठ 
वातावरण प्रस्तुत द्वोता है। ब्यक्ति के व्यक्तित्व के बियास के लिए यह अनियाम है कि 
व्यक्तिगत व्यकित्व का सम्मान क्या जाय जिससे हर व्यक्ति अपने ढग से, बेरोक्टोफक 
अपनी प्रूणंता के मार्ग पद आये वद सके। लोकतास्तिक समाज का यह भादर्श या मूल्य 
सर्वाधिक महृत्त्व का माना जाता है। हर व्यवित के लिए स्व-अभिव्यक्ति का अवसर व 
साधन महत्त्व रपते हैं। मनुष्य ने” विकास में व्यक्तित्व के भौतिक व बाहरी पहलुओ से 
कह्ठी अधिक महत्वपूर्ण उसके श्रातरिक पहलुओ का है। मनुष्य चाहता है कि बह परिपूर्ण 
बने । इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यक्तितगत व्यक्तित्व का मान-सम्मान हो । 
इसके अभाव मे व्यवित के पास सब कुछ होते हुए भी उसे रिक्तता या कुछ कमी महसूत्त 
होती है। अत, सोरुतस्त्न के दृष्टिकोण मे, सर्वोच्च मूल्य थ राजनीतियों का अन्तिम ध्येय, 
व्यक्ति को मुक्ति व व्यक्तित्व का सम्मान करना है। यद्दा यह ध्याव रपनता होगा कि 
व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सम्मान का मूल्य राजनी तियो मे अन्य मूल्यों की विद्यमानता को 
अस्वीकार नदी करता है। व्यक्तियों व समूद्दो के बोर भी श्रेष्ठतर मादर्श हो सकते हैं। 
यह भूल्य बासतव में उनका विरोध नहीं है। यह तो वास्तव में थत्य आदर्शों व मूक्ष्यों की 
आर, कि, त्एए स्पत्ति/बो। आमियाथर . सस्मुफ्त घगा। पेधा ६१ भंत , लेफ्सन्त व्यवस्था का 
सबस्ते अधिक महत्त्वपूर्ण मुल्य, जिससे अन्य मूल्पो की भाप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, 
व्यविनगत व्यक्षितत्व का सम्मान है। वास्तव में लोकतान्त्रिक व्यवक्त्या का यह ऐसा 
आधार स्तम्भ है जिप्तके सहारे अन्य मूल्य भी प्राप्त किये जा सकते हैं। 

पे (00) क्तोकतान्त्रिक समाज का दूसरा महत्वपूर्ण मूल्य स्वतन्त्रता का है। लोकतस्त के 
विचार के इतिहास में इस शब्द का कई क्यों मे प्रयोग हुआ है। एक राजनीतिक आदर्श 
के रूप भे स्वतन्त्ता के नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू माने णाते हैं। इसके 
नकाणत्मक पहलू मे स्वतन्द्तता का अर्थ दन्‍्धनों वा अमाव है, तथा सकारात्मक रूप मे 
इसझ्ा अर्यें जीवन की उन परिस्यितियों व स्थितियों के होने से लिया जाता हैं. जिसमे 
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व्यक्ति अपने सही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके अये के नकारात्मक द सका- 
रात्मक पहलू आपस मे बेमेल पढ़ते हैं! इसलिए स्वतन्त्रता यह अर्थे सभी प्रकार के 
प्रतिबन्धी का अभाव अराजकता व अव्यदस्था का मार्ग तैयार करता है जो इसके दुसरे 
अर्थ को अव्यावहारिक बना देता है । अत लोकतान्त्रिक मूल्य मे स्वतन्त्रता का सहो अर्य 
समझना आवश्यक है। 

सीले के अनुसार 'स्वतन्त्रता अति शासन का विलोम है'। लास्को की मान्यता है कि 
स्वतन्त्नता वह स्थिति है जिसमे व्यक्ति बिना किसी बाहरी बाघा के अपने जीवन के 
विकास के तरीके को चुन सकता है। अत स्वतन्त्रता सब प्रकार के प्रतिबन्धो का अभाव 
नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित ह्तिबन्धों की व्यवस्था है, बर्थात स्वतन्वता 
का तात्पय नियत्रणों के अभाव, उच्छ,खलता से न होकर उस तियत्नित स्वतन्त्रता से है 
जो उचित प्रतिवन्धों वाया मर्यादित हो! लोकतन्त् में स्वतन्त्रता का यही अर्थ लिया 
जाता है। इसी अर्थ में यह लोकतान्त्रिक समाजों मे सर्वेप्रिय मूल्य के रूप मे अपनाया 
जाता है। अत स्वतन्त्रता का लोकतान्त्रिक मूल्य के रूप में तातय॑ बैयक्तिक व्यवहार 
की वियमितता ओर मर्यादा से है। इसका सम्बन्ध आवश्यक रूप से समाज की इकाई के 
रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है जिससे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान 
हो सके । 

(/॥) कोरी तथा अब्राहम का कहना है कि 'लोकतान्त्रिक आदर्श मे यह घारणा 
सन्निहित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्रणात्री है जो का करने के सिद्धान्तों का निर्णय 
करने और अपनी निजी इच्छाओं को उन सिद्धान्तो के अधीनस्थ बनाए रखने मे समर्थ 
है ।+ वास्तव मे यह धारणा अपने आप में बड़ी महत्त्वपूर्ण है, बयोकि यदि व्यक्ति विवेक 
को पुकार नही सुनेमे तो लोक्तन्त्र एक स्थायो शासन प्रणाली कभी नहीं बन सकेगी। 
व्यक्तियों के परस्पर विरोधी दावो, उद्देश्यो और हितो मे बिवाद और वार्ता द्वारा तब तक 
कभी सामजस्य स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे सामान्य स्वीकृत नियमों 
का अस्तित्तत न हो, जिनके आधार पर वार्ता या विवाद मे किम्र पक्ष को जीत मानी 
जाएगी इसका, निर्णय न किया जा सके । इन नियमों मे सदसे साधारण और स्पष्ट नियम 
तो यद्दो है कि बहुमत का निर्णय ओर विचार ही मान्य होना चाहिए । यहा यह ध्यान 
रखना होगा कि बहुमत का कोरा सिद्धान्त भो उसी प्रकार अविवेकपूर्ण है जिस प्रकार 
कि “जिसकी लाठी उसकी भंस' वाली धारणा। मनुष्य केवल विवेकी यन्त्र (त्हात्य 
;900700) ही नही है। दह भावनाओ का पुतला भी है। अत लोक्तान्त्रिक आदर्श को 
यह मानकर चलना होगा कि प्रयत्नों से मनुष्य को भावनाओ के स्तर से विवेक के स्तर 
पर लाया जा सकता है जिससे वह अपने भतभेदों को बातचीत करके या कुछ सिद्धान्तो 
का सहारा लेकर तय कर सके | इस अ्रकार लोकतान्त्रिक आदर मे मनुष्य की विवेक- 
शीलता वी धारणा सन्निहिित होनी चाहिए। बगर मनुष्य की विवेकशीलता की बात छोड 
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दी जाय तो लोकत्तान्तिक समाज के स्थान पर अराजक समाज ही स्थापित होगा। 

(९) लोकतान्तरिक आदर्श के रूप में हम स्वतन्त्रता का ऊपर उल्लेख कर धुके हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि स्वतन्त्रता समानता से अविस्छिन्त रूप से सम्बन्धित है। इसलिए 
ही शायद आर्शीवादम ने यह कहा है कि 'फ्रास के क्रातिकारियों ने जब युद्ध घोषणा करते 
हुए घ्वतस्त्ता, समानता भौर आतृत्व का नारा लगाया था तब वे न तो 248; और न 
मू् ।४ इसका सकेत इस बात की ओोर है कि स्वतन्तता के मूल्य की त्रियान्विति के लिए 
समानता के मूल्य का अध्तित्व आवश्यक है। समानता प्रजातन्त्र को स्थापना का एक 
प्रधान लत्त्व है। इसका सामान्य अर्य उत विधमताओ के अभाव से लिया जाता है जिसके 
कारण असमानता पनपती है। समाज में दो प्रकार की असमानता पाई जाती है) एक 
प्रकार की असमानता बह है जिसका मूल ब्यवितयो की प्राकृतिक असमानवा है, परन्तु 
इस प्रकार वी अस्तमानता का कोई निराकरण सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए इरा 
रागानता से किसो को शिकायत नही रहती है । दूसरे प्रकार की असमानता वहू है जिसका 
मूल समाज द्वारा उत्पन्त की हुई विषमता होती है। हम देयते हैं कि बुद्धि, बल और 
प्रतिभा को दृष्टि से अच्छे होने पर भी निर्धत व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का 
वैसा विकाप्त मही कर पाते, जैप्ा विकास ब्रुद्धि, बल ओर प्रतिभा की दृष्टि से निनतर 
स्तर के होते हुए भी, धनिको के बच्चे कर लेते है। इस प्रकार की असमानता का कारण 
समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का बह बैपम्य होता है जिसके कारण सब लोगो को 
व्यव्तिर्य विकास वा समान भवस्तर प्राप्त नही हो पाता है। अत- राजनी तिक रामाज में 
समातता वा ताएपरय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है, जिसके कारण सथ 
व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्राप्त हो से । 

लोकतान्तिक दृष्ठि से समानता का राजनीतिक पहलू महत्वपूर्ण है। रामावता के 

राजनीतिक रूप या अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी वयस्क सागरिकों को 
समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध हो। राजनीतिक समानता का यह 
आशय नही है कि राज्य मे प्रत्येक व्यक्ति समान शतित का भ्रयोग करता हो। इसका 
अभिप्राय केवल यह है कि प्रत्येक व्यक्ति रमान राजनीतिक अधिकारों करा अपयोग कर 
सके। श्रमानता का यह पक्ष किसी समाज के नागरिकों को शासन-प्रथ्िया मे सम्मिलित 
करने की व्यवस्था माना जाता है। इससे सभी व्यकवितियो को समान रूप से शासन में भाग 
सेने का अवसर मिल णाता है। इसमे वोट देना, निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार होना 
व सरकारी पद प्राप्त करना भ्रमुष है। इन सब मे सबको अवसरों की समानता ही 
राजनी तिक समानता कही जाती है। यह लोकतन्त का अधार मानी भाती है। 


समानता का दूसरा पद्षा नागरिक समानता है। उसका तात्पय सभी को नागरिकता 


के सम्रान अवसर प्राप्त होने से होता है। नागरिक समायता की अवस्था मे व्यक्ति के 


मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए तथा सभी को कानून का सरक्षण समान हुप से प्राप्त 
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होना चाहिए, क्योंकि कानून की दुष्टि से यदि घन, पद, वर्ग अथवा धर्म के आधार « 


पर भेद होने लगे, तों उससे नागरिक असमानता उल्नन्न हो जाएगी। नागरिक 
समानता के आधार पर ही सामाजिक समानता लाना सम्भव होता है भौर यह राजनीतिक 
समानता को यपाधंता के तत्त्व से युवत करती है। माघुनिक युग भे समावता का एक और 
पक्ष महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है। यह है आथिक समानता । इस समानता को समाज- 
बादियों ने अपने आघारश्त प्लिद्धान्त के रूप मे अपनाया है | इसका अर्थ यह है कि सब 
ममुध्यों के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त सम्पत्ति हो मौर कोई सम्पत्ति के स्वामित्व 
की दृष्टि से ऐसी स्थिति में नहीं हो कि दूसरे का शोषण कर सके। आधिक समातता 
का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास समान सम्पत्ति अथवा घन हो। इसका तो केवल 
इतना ही तात्पयं है कि सम्पत्ति तथा धन का उचित वितरण हो जिससे उसके अभाव के 
कारण किसो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा न पढे। आधिक समानता वास्तव 
में राजनीतिक समानता को अथंपूर्ण व वास्तविक बनाती है। यही कारण है कि आधुनिक 
लोकतन्त्रो में राजतीतिक व आधिक सम्तानता का मूल्य सर्वाधिक महत्त्व का माना जाने 
लगा है। इसके बिना ने व्यक्षित के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान हो सकता है और 
न ही व्यवित को स्वतन्त्रता को रुच्चे अर्थों मे व्यवस्था हो सकती है। 

(५) शोकताग्व्िक व्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए। न्याय की प्राप्ति 
लोकतन्त का आधार है। अनेक राजनीतिक दाशंनिक तो यह मानते हैं कि लोकताम्तिक 
प्रणाली ही न्‍्याम की प्राप्ति का एकमात्न साधन है। देसे न्याय लोकतन्त्न का ऐसा मूल्य 
है जो अपने आप में व्यापक्तमर प्रकृति रखता है। इस कारण इसे बहुत कुछ अस्पष्ट सा 
ही माना जाता है। फिर भो, इतना तो कहा हो जा सकता है कि लोकतन्तात्मक व्यवस्था 
में अन्याय के लिए बहुत कम स्थान रहता है। सोकतन्त्र में राजनीतिक स्वतस्त्रताएं, 
समानताएं और सुरक्षाएं हर वागरिक को प्राप्त रहती हैं। इस कारण, हर व्यक्ति अन्याय 
की अवस्पा से अपने आपवो मुक्त करने के कारगर साधत रखता है। भरत न्याय की 
व्यवस्था उस समाज में स्वत द्वी हो जाती है जह्टा स्वतन्त्रठा, समानता और व्यक्तिगत 
व्यक्तित्व का सम्मान करने फी सस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं। राजनीतिक, सामाजिक 
और आपिक दृष्टियों से लोकतान्द्रिक व्यवस्थाओं में हर नागरिक को न्याय प्राप्त होना 
लोकतातिक मूल्यों को सुदृढ़ करना माना जाता है। 

(५7) सविधानवाद, विधि के शासन का आदर्श प्राप्त करने का प्राधन है। यह उन 
विघारों व सिद्धान्तों की ओर सकेत करता है, जो उस संविधान का विवरण व समपेत 
करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली निवन्धण स्थापित किया 
जा सके | यह सविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूत्र अर्थ यही है कि 
शासन सविधान मे लिखित नियमे; व विधियों के अनुसार हो सर्चालित हो तथा उस पर. 
प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य बौर राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहे 
जिनके लिए समाज राज्य के बधन स्वीकार करता है। परस्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
संविधान के नियमों के अनुसार शासन घवालन मात्र ही सविधानवाद है। ऐसा तो किसी 
निरशुग शासन में भी हो सकता है। एक ताताशाह अपनी इच्छा के अनुसार सविधान- 
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बनावर, जनता की इच्छाओं और आधवाक्षाओं की अवहेलता करता हुआ उन पर 
यह सबविधाने बलपूर्वय लागू कर सवता है। ऐसे सविधान मे जगता के आदशशों ब॑ मूल्यों 
का समावेश नही होता है, और इस कारण यह्‌ व्यवस्था सविधानवाद का बिलोम ह्दी 
दोगी। सतत सविधानवाद, सविधान ये नियमों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक 
है। इसवा अधे है, निरकुश शासन में विपरीत निममानुलूल शासन, जिसमे मनुष्य को 
बाधघारभूत मान्यताओ, भास्थाओ और मूल्यों वी व्यवहार मे उपलब्धि तम्भव हो। इस 
अथ में सविधानवाद लोवतन्न्न का एक ऐसा मूल्य है जो अन्य मूल्यों मं धास्तविनाता 
ताता है। यह व्यत्तियों पे स्थात पर विधियों मे शासत फी स्थापता का नाम है। अत 
जोवतान्द्रिक व्यवस्था मे प्राणवायु बा सचार विधि का शारत या सविधानवाद फा गूल्य 
ही बरता हुआ बहा जा रायता है। 

उपरोवत वर्णत में हमने लापतस्त् की अवधारणा के तौत अ्थों था रपप्टीवरण किया 
है। इरा विवेचन से यह निष्पर्प नितालना वठिन नही होगा कि लायतत वाध्तव में जीबत 
का एक तरोका हू। यहू राजनीतिय रामाज के मूल्यों का भी चोतक है। यह उन तिद्धान्तों 
ध॑ निर्णय परने भी प्रक्रियाओं या सवेतक भी है जिनसे यह मूल्य सुरक्षित और 
व्यावहारिक बनते हैं। एस बर्णन रा यह भी स्पस्‍्ट होता है कि निर्णय वे ढग वे रुप में 
लॉकतन्त्, निर्णय लेने के शिद्धान्तो के रूप मे लोकतन्त्ष पा पूरय है तथा यह दोतो आदर 
मूह्यों पे रूप म लोकतन्स यो यथार्यता प्रदान बरते हैं। लोकतन्त्त के अर्थ के विस्तृत 
विवेचन थे बाद मह समझना शरारल हो जाता है कि लीवतन्तत थी बिशिन्न विचार- 
धाराएं मौन कौन-सी हैं तथा लावतन्ध मे इन वृष्टियोगों थे धीच कया मौलिक 
अन्तर हूँ ? 








लोक्तन्त्र बे विभिन्‍न दृष्टिपोण या बवधारणाएं (ज्ालल्ा( एणात्व्फ७ ए 

067॥0०८72८५) 

लोफतन्त् भी अवधारणा का विश्षेप अ्य तथा विशिष्ट मान्यताएं द्वोती है। अवधारणा 
गे ढप मे इसके भर, गिद्धान्तो व मृत्यों बा विस्तृत वर्णन हम ऊपर कर आए हैं। यह 
लोकतन्त थी सैद्धान्तिक व बिशुद्ध ब्याय्या है। व्यवहार में प्रिटेद व अमरीका के 
लोकतात्रिक शासन भी इसक अनुरुप तही रहे हैं। इतना ही नही ब्तेंगान विश्व मे 
अधिकाए राज्य 'लोवतान्त्रिक' हाने का दावा करते है। कही लोककन्ध्ध वो वैजल 
शाप्तन का हुप माना गया है तो बढ़ी दो जीवन का ठग या सामाणिक दर्शेन वहा गया 
है ऐसी अवस्या में यह तो । ही होगा कि लोफतस्स सम्बन्धी विचारों मे आजकल 
बहुत अन्तर था गये है। यह वैचारिक बन्तर लोकत्न्त के सिद्धान्तों व गृल्यी मे भी बरि- 
सक्षित होने लगे है। इस कारण सोकतन्त्न ये अनेक दृष्टिवोण सामने आ गए है। अत 
विशुद्ध लोकतन्त् के मानदण्डो से आधार पर किसी व्यवस्था वी लोकतात्त्रिक या अलोव - 
ताहब्िक घोषित फरने के बजाय, सोकतन्त्रके प्रचलित दृष्टिकोणो, उनकी मान्यताओं 
व मूल्यों को समझना अधिक उपयुक्त हाया । मान्यताओं की सप्तानता एवं प्रचलन के 
आधार पर प्रजातस्त्त-विषयक दृष्टिकोणो वो तीन भागो में विभाजित किया गया है। 
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(क) पश्चिमी या उदारवादी दृष्टिकोण, (ख) साम्यवादी दृष्टिकोण, और (ग) समाज- 
वादी दृष्टिकोण । 
लोकतन्त्र के इन दृष्टिकोणों मे आदर्श मूल्यो व सिद्धान्तों के बन्तर होने के कारण 
निर्णय की प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओ में भी मौलिक अन्तर पाए जाते हैं। मान्यताबों की 
मोटी समानता एवं प्रचलन के आधार पर सभो को प्रजातन्त्र कहा गया है, किन्तु इनमें 
अन्तनिहित विचारो मे पर्याप्त अन्तर हैं। इनके पृथक पृषक विवेचन से विभिन्‍न दृष्टि- 
कोषों मे व्याप्त समातताओं व असमावताओं को समझा जा सकता है। 
(क) लोकतन्त्र का पश्चिमी या उदारवादो दृष्टिकोण [8८ ०00०९७६ ० छल 
0०7 ॥0९४2 0८४०८:७०५)--लोकतन्त्न के पश्चिमी दृष्टिकोण में राजनीतिक लोकतन्त्र 
या सर्वेधानिक लोकतन्त्र को प्रघानता दी जाती है। लोकतन्त के इस दृष्टिकोण के 
सिद्धान्तों को लेकर विद्वान एक ही बात को बलग-अलग दंग से प्रस्तुत करते हैं। राव 
सी बोन ने सर्वधानिक उदार लोकतन्‍्त के लिए निम्न सिद्धास्तो को आवश्यक भाना है। 
() जीति निर्माताओं के निर्वाचन मे जन-सहभागिता; (2) भावी नोति निर्माताओं 
दोयादो से अधिक श्रतियोगी समूहों मे से पसद के विकल्प; (3) मताधिकार की 
पूर्ण समानता; (4) प्रतिनिधित्व को अधिकतम एकरूपता; (5) मतदाताओ को पसंद, 
ठया बंध राजनीतिक सपूहों को राजनीतिक यतिविधियों को पूर्ण स्वतन्त्रता; 
(6) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लम्दे विचार-विमर्श के बाद बहुमत से नीति निर्णयों 
का निर्धारण; (7) समय-समय प्रर नियमित चुनावों के माध्यम से विर्वाचित प्रतिनिधियों 
का मतदाताओ के प्रति उत्तरदायित्व । 
एऐलेन बाल ने भो उदारवादी प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति के लक्षणों की लम्बी सूची 
बनाई है। यह लक्षण, राव्ट सो ० बोन द्वारा बताए गए लक्षणों से बहुत भिन्‍न नहीं हैं। 
इनको उद्धृत करके दोतो की समानताओ को देखता आासात रहेगा। एलेन वाल के द्वारा 
बताए गए लक्षण निम्नलिघित हैं--- 
(3) एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। दल राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे 
से खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं। 
([#) सत्ता के लिए प्रतियोगिता छिप्राव-दुराव के साथ नहीं वरन खुलकर होती है। 
यह प्रतियोगिता स्थापित तथा स्वीकृत प्रक्रिया के आधार पर होती है| 
(।/) राजनीतिक सत्ता से जुडे हुए पदो पर चुनाव या नियुवितया अपेक्षाकृत खुले 
रूप मे होती हैं । 
(+५) व्यापक मताधिकार पर आधारित चुनाव समय-समय पर होते रहते हैं। 
(५) सरकारी निर्णयों रो प्रभावित करने के लिए प्रभावक गुटों को कार्य करने का 
बेघतर।पिछताहै। दूट प७मिपों ज़्या'नप्य' स्फ्पतेपती तभाणों वा त्तनाजा जे तो पर 
सरकार का कड़ा निर्यत्रण नही द्वोता हैं। 


हु 
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(श]) अभिष्यक्ति तथा धर्म की स्वतस्थता और स्पेष्छाघारी ढग से बदी ते बनाएं 
जाने आदि की तागरिक स्वतन्त्ताए सरदार द्वारा मान्य होती हैं और सरकार उनकी 
रक्षा करती है। 

(४7) 'स्वाधीत' स्पामपाजिका होती है। 

(शएण) टैप्ीविजन, रेडियो, अखबार जैसे जन सम्पर्व माध्यमों पर सरकार का 

>एकाधिकार नही होता है। इन्हे कुछ सोमाओं वे अन्दर रहकर सरकार बी आलोचना 
करने की भी स्वतन्त्रता होती है । 

एलेन माल स्वय यह स्वीझार मरते हैं कि 'उदारवादी' प्रजातन्न्नीय पद्धतियों के 
लक्षणों के इस मोटे ब्योरे में कई घतरे निहित हैं॥ ऊपर दिए गए सक्षणो में फई महृत्त्व- 
पूर्ण धिन्‍नताए होने वे यतरे भी बम नहीं हैं। दक्षिण अफीवा में प्रतियोगी द्विदसलीय 
पद्धति है लेकिन निश्घयात्मक' रूप से यह मही कहा जा सकता कि वहां एफ दी प्रभावी 
राजनीतिक दल वाले देश तथानिया की अपेक्षा अधिक उत्साह से गागरिव स्वतग्वताओं 
की रक्षा की जाती है। यह प्रश्द भी किया जा सकता है कि बया धास्तव में एवं से अधिव' 
दरों के होने पे शासन सत्ता में भाग लेने फा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है अपवा पया इससे 
केवल यह घूचित द्वोता है कि दो या अधिक राजनी तिक श्रेष्ठनन (९॥६०) वर्गों के मध्य 
संघर्ष है। इप्ती तरह स्पायपालिका किस अश तक स्वतन्त्त है मा जन-सम्पर्क माध्यम 
किस मश तफ सरफार मे नियत्नण से मुश्त है फहना कठिन होता है 

इन्ही कठिनाइयों के कारण जीत ब्लोडेल ते कहा है कि उदारवादी प्रजातन्त फो 
परिभाषित करना कठिन है क्योंकि सम्मिलित अनुक्रमणिका के मुख्य उपागमों (स्वतन्त 
चुनाव, विरोधी दल के मस्तित्व) आदि का फठो रतापूर्वक क्रिपान्दयन अत्यधिक कठिन 
लगता है। इसी तरह पीटर एच० मर्षेलः ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल कम्टीस्पूइटी एण्ड 
देज (९०॥॥एथ ८०४/॥७५४ ॥॥0 00ध१2८) मे उदार लोकतन्त के चार सिद्धाम्तो को 
-माधारभूत माना है-- कर 

() विचार-बिमर्श द्वारा शासन । 

(2) बहुमत का शासन । 

(3) अल्पस ध्यकों के अधिकारो को मान्यता । 

(4) सर्वधानिक सरकार । 

उदार लोकत ते के लक्षणों के इस विवेचन में यह स्पष्ट होता है कि इस दृष्टिकोण मे 
व्यक्त की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक शमानता को आधारभूत माना भया है। इतकी 
व्यवस्था व रने के लिए अन्य कई सस्यार्मक व्यवस्थाए जनिवार्य भागी जाती हैं। अत 
उदार पर व्यवस्था के सिद्धान्तों को व्यवस्यित ढय से इस प्रकार प्रस्थुत किया जा 
सकता हू। 


मोटे दौर पर उदार लोकतन्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता, सजनीतिक रामानता, सामाजिक 
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व आपिय न्याय तथा लोक बल्याण की साधना पर दा देता है। इन मूल्यों व जादर्शों 
'क ब्यावहारिकता के लिए सस्यागत व्यवस्याए भी को जाती हैं। अत उदार लोकतन्त्र 
के आधार दार्शनिक तथा सस्वात्मक दोनो ही कठ्ढे जा सकते हैं। इतकी किसी राज- 
नौतिक समाज मे विद्यमानता दी उम्त राजनीटिक समाज को उदार लोझतन्त्र व्यवस्था पे 
राचालित समाज बनाता है। 

डदार लोकत'त्र के आधार ([00063॥075 0 फ्रल० 0८॥0००३९७)--उदार 
लोकता€ विक प्रगालियों के मुइपतया तीन आधार स्वीकार किए जाते हैं--दा्श निक, 
मैड्ाशताः तथा सस्यागत आधार । दाशंनिक तथा से दा तिक आधार उदार सोक्षताब्रिक 
सामाजों के साध्यों आदेशों या मूल्यों का सवेत पस्ते हैं, जदकि पस्पाएत आाघार इन 
साध्यो को व्यवहार मे प्राप्त करने के साधतों को ब्यवस्या है। इस तोनों आधारों गा 
अवन्‍्अभग विवेयन करके ही इसेके साध्य-साथत रम्पाथ को समप्ताणा समता है। 
झा दाता पृषत्र पुपक वर्णन दिया जा रहा है । 

उद्यर सोशप हे दा्शविकू आधार (0॥050फए९१] 0ए॥040०॥$ ०] शाम 
80000080))--उदार लोरतन्न्रों के दार्शनिक आधार, इग राजनी तिर स्यवस्पाओं बे 
अतत गन्तव्यों से सम्बद्ध हैं। हर राजनीतिक स्यवस्परा मे कुछ मूलभूव मूल्य या लक्ष्य 
निर्धारित रहते हैं। इन्हीं आदों की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण ध्यवस्था प्रयत्नशील रहती 
है। इन लक्ष्यों की उपलब्धि मे आने वाली हर झेकावट को राजनीतिक श्यवस्पा दूर 
करके अगर बड़तो रहती है। प्रमुछतयां, उदार लोग तस्‍्त्नात्मक राज्यों में घार आधारभूत 
मूल्य स्वीकार गिए जाते हैं--() व्यक्ति को स्वतन्द्रता, (2) राजनीतिक समानता, 
(3) सामाजिक व आदि३ न्याय और (4) लोक वल्याण। 

() उदार लोकतन्नरों का आधार स्तम्भ मूल्य, ब्यवित की स्वतन्त्रता है। इसलिए ही 
यह कहां जाता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता के इ्द-शिंदे उदार लोक्तन्तों का विचार 
घूमता है। इस मूल्य के पीछे प्रमुव मान्यता यह है कि व्यक्त के व्यक्तित्व का विकाप्त 
अधिकाशत स्वय स्यकित द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्य मौर सामाजिक 
संस्थाएं इसमे सहयोग अवश्य देती हैं, परन्तु इनका योगदान एक सीमा के बाद व्यक्ति 
के विकास में सहायक के स्थान पर बाधक बनने लगता है इसलिए व्यक्ति को 
स्वृतस्न्नता की व्यवस्था होने पर, बह उन सामात्रिक व राजनोतिक दन्धनों से अपने 
आपको उन्मुक्त कर सकता है जो उसके व्यक्तित्द के विकास में रोहा बनने लण्ते हैं। 
इसलिए उदार लोक्तन्नो मे प्रमुद जोर व्यक्ति की स्वतवता पर ही है। यहा यह घ्यात 
रखता जरूरी है हि उदार लोकउन्त्रों मे व्यक्ति की स्वतजता का झाघ्य, सापेक्ष रूप में 
ही स्वीकार किया जाने लग्य है, यह आवश्यक भी है। परम स्वतन्द्रता (३8५0[ए6 
(:८८0०४८) रहो वाम्तव मे अराजक्ता की अवम्धा उसन्न कर देतो है, जिसमे व्यक्ति 
विज्ञास अवरुद्ध ही होता है। अत उदार सोवतत्नों मं व्यक्ति की स्वतन्त्रेता का मूल्य 
रोमित गदर्भी हो होता है। 

(2) राजगीतिर समय के आदर्श उदर लोदवाय। मे महत्त्वपूर्ण माना छाता है। 
थाज राजनीतिक शक्ति को सर्वोवरिता सर्वेधाय है। इनके द्वारा अयय सभी प्रकार को 
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शक्तियों पर न कैवल नियन्त्रण ही रखा जाता है, घरन उनकी रौमाओं का निर्धारण भी 
होता है। राजनीतिक शक्ति में अवपीडन (८०ाप्रश्णे व अनिवारमतया का तत्त्व उसके 
उपयोग और दरुपयोग के क्षेत्न को ध्यापत तम बना देता है। इसलिए राजनीतिक शक्ति 
से सुरक्षा का एए साधन राजनीतिक शक्षित के प्रयोग में सहभाषिता प्रदान करता है। 
मह राहुभागिता सब व्यगितियों को समात रूप से उपलब्ध हो इसके लिए राजनीतिक 
समानता आायश्यफ है। यद्दी कारण है कि ध्यक्ति फी स्वतस्थता के मुल्य के साथ उदार 
लोकतस्त्ों मे राजनीतिक समानता का आदर्श अनिवाय भाता जाता है। 

(3) पामाजिक य आर्थिक न्याय के मादर्श, उदार लोफतन्त्रो के प्राण कहे णाते हैं, 
बयोकि कोई भी समाज सामाजिक य आधिक न्याप के अभाव मे एकता के सूत्र मे अधिक 
दिन तक नही बधा रह सकता । अगर राजनीतिक समाज में अमेक नही तो कुछ व्यक्ति 
या पर्ग ऐसा हो, जिसका अन्य वर्षों के हारा शोपण होता हो, तो पह वर्ग क्षत्तत विरोध 
और विद्टोहु हे कगार पर पहुष जाएगा। विद्रोह की अवस्था, सामाजिक व आविक स्याय 
के अभाव में ही धाती है भौर इससे ध्यवित फी स्वतस्त्ता थ समानता पे ही अत होने 
छगता है। इसलिए सामाजिक व माधिक स्माप हर उदार सोकतन्त्वास्मक राजनीतिक 
व्यवस्था का मूलभूत भादर्रों कहा जाता है। 

(4) हर राजनीतिक प्माज में ऐसे व्यक्तिष व्यकितत समूह पाए जाते हैं जो कई 
बाथनों के कारण, अपने क्राप, अपने ही प्रयध्तों व साधनों से अन्य ध्यवितयों व समूहों के 
समान प्रयति-पथ पर अप्रसर नहीं हो पाते हैं। खुसी प्रतियोगिता धाले रामाज मे आधिगा 
साधनो का अभाव होने के कारण, समाज के कई वा विकास की दौड मे पिछहने शगते 
हैं। ऐसे लोगो को साथ ले चलते पर ही राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व प्राप्त कर सकती 
है। इसलिए हर उदार छोकता रितिक व्यवस्था मे सरकार लोक फल्याण फी त्ाधता का 
प्रमत करती है। मधिकतम ष्यपितयों के लिए अधिकतम रुख्य-सुनिधा की व्यवस्था ही 
लोक कल्याण है। लोकता“तिक शासन व्यवस्था सबके लिए होती है। इसका तात्पर्य 
सबके हिंतो वी सुरक्षा और सब के भले फी व्यवध्या करते से है। 

(3) उदार सोकतस्थों के! सेदान्तिक आपार (पश८णलाल्य[ ई0904॥05 ए 
॥0 98] 8000८४2))--लो कठन्त्र के दाएं दिक आपारों को व्यवहार में ठोसता प्राप्त 
कराने की व्यवस्था को ही सेद्धान्तिक आधार कहां गया है। उदार तोकता-्ध्िक 
व्यबस्पाओ में निम्नलिखित छिद्धाग्तो को आवश्यक रूप से अपनाया जाता है। 

(]) प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त । 

(2) उत्तरदायी शारान का सिद्धान्त । 

(3) सर्वधानिक्त सरकार का सिद्धान्त । 

(4) प्रतियोगी राजनीति का सिद्धातत और 

(5) जन सम्प्रभुता का रिद्धान्त) 

इन छिद्वान्तों का विस्तृत विवेचन इसी अध्याय के प्रारम्भ मे लोकसन्‍्त के अर्थ 


के कक के अन्तर्मंत किया जा चुका है इसलिए इनका दुबारा वर्णन नहीं वियाणा 
रहा है। 
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(7) उदार सोझतम्त्र के संस्यागत आधार (750ए.003] िएतैब/णएछ5, ० 
]व्श 0धवा०४४०५)--उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्पाओं के आदर्श तथा सिद्धाग्त तभी 
व्यावहारिक बनते है जब उतको व्यावहारिक बनाते की सस्थांगत ब्यवस्था की जाएं। 
सामान्यत॒या उदार लोक्तन्तों मे निम्नलिखित सस्यागत ब्यवस्पाए पाई जाती है। 

(।) एक से बधिक प्रतियोगी राजनीतिक दल । 

(2) सर्वृव्यापी वयस्क मताधिकार । 

(3) स्वतग्त तथा तियतकालिक चुनाव । 

(4) स्वतन्त व तिध्पक्ष स्थायपालिका और 

(5) बहुमत के आधार पर निर्णय व्यवस्था । 

किसी भी राजनीतिक समाज में इन सरचनतात्मक व्यवस्थाओं का प्रचलन व प्रयोग 
होने पर उस लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को उदारवादी लोकतन्त्न व्यवस्था कहा जाहा है। 

(ण) सोकतन्त़ का साम्यवादों दृष्टिकोण (7॥6 ८070८90 ० ८एाप)0याई! 
66070८४८))--लोकतस्त्र का साम्पवादी दृष्टिकोण वर्तमाव शताब्दी में ही महत्त्वपूर्ण 
बना है। साम्यवादियों ने लोकतस्त को नये अर्थों में ग्रहण किया है। सोवियत रूस तथा 
घोन के शासनों को जनवादी लोक्ठन्त कहा जाता है। इन शासनों का मुख्य आधार 
माव्त के विचारों पर आधारित साम्यवाद है, जिसके अनुसार उदार लोकतस्तों की शासन 
व्यवस्था लोकतन्त्र का केवल दिख्वावा है । )साम्यवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना 
है कि पश्चिमी लोकतस्तोों मे शासव पर केवल साधन सम्पन्न वर्ग का तियस्वण होते के 
कारण शासनतन्त का प्रयोग इसी वर्ग के हितों के पोषण के लिए क्यि/ जाता है! अत 
उनकी मान्यता है कि साधन सम्पन्न वर्ग के साधन के रूप मे शासन व्यवस्था का प्रयोग 
जिस राश्य मे होता है उसको लोकतान्त्रिक नहीं कहां जा सकता 4 साम्यवादी मानते 
हैं कि लोक्तान्त्रिक व्यवस्था तो केवल उस शासनतन्त्र को कहा जाना चाहिए जहा इसका 
प्रयोग एक ऐसे समाज के हित साधत के लिए हो जो वर्ग रद्दित हो। इसके लिए, उनके 
द्वारा प्रतरिपादित लोकतन्त्रीय शासन की स्प्रापना आवश्यक है तथा वही उनके मतानुसार 
सच्चा लोक्तन्त्न है, क्योंकि ऐसी दशा में सर्वेहारा वर्ग के नेतृत्व में जब यह शासक वर्ण 
समाप्त कर दियः जाता है, तो शोषण के साधन के रूप मे राज्य का अन्त द्वो जाता है 
ओर सच्चे जनतन्त्र का उदय होता है । 

साम्यवादी 'सरकार व शक्ति” का भिन्न अर्थ करते हैं। यहा शक्ति से तात्पयं राज- 
नीतिक शक्ति से है। उनके अनुसार सरकार पूजोपतियों के हाथ की कठपुतली है, जो 
घतिक वर्ग” की गरीब वर्गों” से रक्षा का ही कार्य करती है। उतके अनुवार राजनीतिक 
शक्ति का आधार आधिक शब्ित है। जिनके हाथ मे आधिक शक्ति हाती है उसी के हाय 
मे, राज्जो तिऊ. गक्ति.मी. वा. ध्यतो,दे, ९: दक्ल्रिए, प्ण्परः स्सेह्ज़ाल्प्रिक व्प्परपतओँ, पे 

पूजीएठि दी राजनीतिक शवित के धारक व सचासक होते है। उत्तादन के भ्रमुषछ साघत 
व आदिक शक्ति, पूजीवादो व्यवस्पा में केवल कुछ लोगों के दवाथ में रहती है, जो इसका 
प्रयोग अपने हो हितों की रक्षा और घन की वृद्धि में करते हैं। अत. साम्यवादी यह मानते 
हैं कि पश्चिमी तोकतान्त्रिक व्यवस्पाओं मे राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग तथा मौलिक 
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अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, जनसाधारण नहीं, केवल घतिक 
वर्ग ही करता है। यह लोकतम्त की मात्र औपचारिकता है, क्योकि भाधिक शक्ति युक्त 
वर्ग, सम्पूर्ण राजनीतिक तन्‍्त का सचालक थे निषत्रक होता है। अत उदारवादी 
लोकताव बुछ के लिए ही अर्थ रखता है। जनधायारण राजनीतिक प्रक्रिया मे सहमागी 
होते के संद्धान्तिक अवसरो से वद्कर व्यवहार म युछ नही रफते हैं। 'साम्यवादियों ये' 
अनुप्तार सच्चा सोकसन्त्र तभी स्थावित हो सकता है जब आथिक मक़ति सम्पूर्ण समाज 
में निहित हो जिससे राजनीतिक शक्ति भी सम्पूर्ण समाज म निद्वित हो जाय तथा 
शासनतत्त सबका, सबके लिए तथा सबके द्वारा सचालित हो सके। इसमे लिए साम्य- 
वादी इन सस्यागत व्यवस्पाओ को लोकत क्ष भी पूर्व शर्तों के रूप में स्थापित मरने को 
भद्दतत्वपूर्ण मानते हैं - () उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सा्वेजमिक स्वामित्व, 
(2) ग्रम्पत्ति का समान वितरण, (3) साम्यवादी दल का एकाधिकार। 

(]) साम्पवादी विचारधारा की आधारभूत मान्यता है वि उत्पादन 4 वितरण के 
साधनों पर व्यक्तिगत स्थामिष्य, क्राथिक शक्तियों को अन्तत कुछ व्यक्तियों में बेल्डित 
कर देता है। आ्िक शरत्ति के इस प्रगार के के द्रण से यं-ताधर्ष उत्पन्न होता है। इसरो 
भाषिक शक्ति युवत वर्ग, इस शक्ति से रहित वर्ग का दमन थे शोषण करने लगता है। 
शाजनीतिक शक्ति भी एकही हे हाथो में केल्द्रित होते के कारण, समाज वे बहुसग्यव 
नागरिक अपनी राजनीतिक मान्यताओं, क्ादर्शों व मूल्यों के स्थान पर पूजीपतियों द्वारा 
आरोपित आदर्शों य मूल्यों का मानने व अपनाने मे लिए भजबूर हो जाते हैं। ऐसी 
व्यवस्पा को साम्यवादी लोकता स्तिक नही मानते हैं । इस लिये उनका व हुमा है कि लाकततस्ले 
को वास्तव में व्यावहारिक बनाने के लिए, लोक्तन्त की माग्यताओ बे प्रवाशन बे' रास्ते 
में बाते बाली सजावटें दूर की जानो चाहिपे। उनकी घारणा है कि यह रुकायटें उत्पादत 
व वितरण वे साधनो पर सार्वजनिक स्पामित्व की व्यवस्था ररने पर ही दूर हो सकती 
हैं। अत साम्यवाद की मान्यता मे लोर्तत्त्र तब त# व्यावहारिक नहीं वन सकता है 
जब तक उत्पादन व वितरण के साधनों वा स्वामित्य सम्पूर्ण समाज में निहित नहीं 
होता है । 

(2) उत्पादन व वितरण के साधनों का सामाजिक स्वामित्व सापत्ति वे समान 
वितरण की व्यवस्था अनिवापं बना देता है। सम्पत्ति का वरावर वितरण होने ते, 
झम्शत्ि झएएं झ़ए क्ारप रही जरकी है, आर साकान मे जतयातवत को जम नही दे पाती 
है। आदधिए साधमो का प्म्पूर्ण समाज मे निहित होना, समाज को उस वन्ध्नों से मुक्त 
बरता है, भो तोततन वी मान्यताओं की उपला घ मे स्वावटें टालते हैं। आधियः दृष्टि 
से ऐमे समानता वादे समान में हो लोकतन्त्र व्यावहारिक बनता है। + 

(3) साम्पवारी यह मानते हैं कि आधिर समानता वाले समाज में कोई वर्ग या 
अलग अलग द्विन सह होत हैं। इसलिये वर्णों के विशिष्ट हितो का प्रतितियित्व व सुरक्षा 
बरने के जिए बनेव राननी तिक दल बनने की परिस्यितिया नही होती हैं। उनवा कहना 
हैरि 40688 समाज मे राजनीतिक दल्तो वी आवश्यकता ही नही रह जाती है। 
यही गारण है वि साम्यवाद, राजनीतिव दत्नो कौ अनेकता स्वीकार नही करता! 
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परन्तु जन लोक्तान्विक व्यवस्था के मूल्यों की प्राध्ति के लिए समाज का नेतृत्व व 
निर्देशन होना आवश्यक है। जिससे समाज दे मम्पूर्ण साधनों व शक्तियों में समन्वय 
रखा जा सके और साएयों की पृ्ि की सुब्यवस्था की जा सके । इसके लिये सम्पूर्ण जनता 
के दल (साम्यवादी) की आवश्यकता होती है जिसे समाज दे लिए राजनीतिक शक्तियों 
के प्रयोग निदेशन व नियन्त्रण का एकाधिकार प्राप्त हो। यह साम्यवादी दल सबका 
सच्चा प्रतिनिधित्व करता है और सबके द्वित मे राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग सम्भव 
बनाता है। ऐसा दल शोषण व दमन वा प्रतीक नहीं होता है वरत सावंजनिक हित की 
साधना का साधन रहता है। ऐसी ब्यवस्पा वाला समाज ही लोकतान्तिक कहा जा 
सकता है। 

साम्यवादी जगत में उत सभी “औपचारिक सस्याओं' को, जो उदार लोक्तास्त्रिक 
व्यवस्था वादे राज्यों मे पाई जाती हैं संविधान में अपनाया जाता है। जैसे संविधान को 
लिखित, अचल व सर्वोच्च' बताया जाता है। राजनीतिक शक्तियों का विभाजत व 
पृथक्क्र्ण पाया जाता है। नागरिकों को मौलिद अधिकार मसविधान द्वारा प्रदान क्ये 
जाते हैं मौर सरकार का निरन्तर उत्तरदायित्व रहे इसके लिए सस्षागत व्यवस्था की 
जाती है। इतना ही नहीं, 'विधि के शासन' वा दिखावा भी कादूनी दृष्टि से सुस्थापित 
क्या जाता है। यह पर्वेधानिक ब्यवस्थाए, राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियन्त्रण 
लगाकर उसके दुरूपयोग पर अकुश का काम दरवे वाली हैं। इसलिये यह कहा जाता है 
कि साम्यवादी राज्यों में हो वास्तविक लोवठन्त्न है। विलियम जौ० ऐम्ड्र,ज ने ठीक ही 
लिखा है कि, “अक्रियात्मक लोक्तन्त्र की दृष्टि से रूम का सविधात उन सभी ससदीय 
सस्थाओ की, जो परिचमी देशों में प्रचलित हैं, स्थापना करता है और उनके आपसी 
सम्बन्धों को भो ठोक उसी तरह मर्यादित करता है। रूस के सविधान में कई ऐसी 
ब्यवम्याए हैं जो पश्चिमी परम्परा के अनुरूप ही शक्ति नियत्रण के मानक (॥0गा5) व 
प्रक्रियात्मर नियमितताए स्थापित करती हैं! रूस के सविधान में नागरिकों के मौलिक 
अधिवारों और स्वतन्त्रताओं को सुब्यवस्थित रक्षा व्यवस्था है, विभिन्‍न शासन सत्ताओं 
के पारम्परिक सम्वन्धों को स्पष्ट व्याश्या है तथा पावंजनिक नीति के निर्धारण व 
क्रियास्दयन का प्रक्रियात्मक अनुवन्ध है। इन सब बातों मे यह पाश्वात्य लोकतान्त्रिक 
सर्दिशानों से बिलकुल भी भिसन नही है।/! 

रूस तथा अन्य साम्यदादी सविधानों में पाई जाने वाली सभी सस्थागत व्यवस्थाए 
लोकतम्त्र की स्थापना करती हुई दिखाई देती हैं, परन्तु वास्तव में साम्यवादी समाजों में 
लोकतन्ते का अनुसरण नहीं होता है। साम्यवादो राज्यों मे राजनीतिक शक्ति के घारकों 
पर सर्वेधानितर नियन्त््ों की सभी सल्थागत व्यवस्थाए केवल 'ओपचारिक्ता' मात्र हैं। 
निष्कर्ष रूप में ऐलफेंड मेपर के छम्मों में यह कहा जा सकता है कि “रूस का सम्पूर्ण 
सविधान एक घोणा है, यह क्रियान्वित नहीं होता है, ओर इससे राजनीतिक व्यवस्था 
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यौ प्रकृति का सही वित्नण मो वही होता है ।”* साम्यवादी राज्यो मे न व्यक्ति को 
स्वतस्तता होती है और न अपने व्यवितत्व के विकास का मार्ग चुनते का उसे विकल्प 
-प्राप्त रहता है। बत साम्यवादी लोकतमत्न का विचार वहुत नम तया भनोद्धा ही कहा 
जा सकता है । 
एलेन बाल ने साम्थवादी ब्यवस्थाबों के लक्षण बताते हुए, इतके बायार पट इतको 
उदार लोकतस्त्रों से अलग पाया है। यह लक्षण हैं-- 

(!) 'सिद्धान्त व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार 
राजनीतिक रूप से सम्बद्ध होती है। 

(2) एक हो दल राजनीतिक तथा विधिक रूप से प्रभावी होता है। सारी राजबीतिक 
इक्रियता इसी वे! माध्यम से गुजरती है और प्रतियोगिता, निगुवितयों तथा विरोध के 
लिए दत्त ही एक मात्र सस्थागत आवार प्रस्तुत ढरता है । 

(3) पैद्धाश्तिक रूप परे एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उप्त व्यवस्था के 
अन्तर्गत सम्पूर्ण राजनो तिक सक्रियता का विनियमन करती है। यहू विचारधारा सिद्धास्त 
# अतिरिवत भी बहुत कुछ होती है? बह शासन तथा जोड-तोड करते का उपकरण 
होती है। 

(4) स्यायवालिका और जन-सम्पर्कत के माम्यमों पर सरकार झा कठोर नियत्नरण 

डक है भर उदारवादी सतोकतत्ो मे परिभाषित नाधरिक स्वनन्त्रताए कदोरताएवेक 
काद-छाद दी जाती है। 

(5) पर्वाधिकारी शाप्तत प्रजातन्तीय आधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से और शासन 
के लिए स्यापक जन-समपंन प्राप्त करने के लिए जन-सक्रियता प९ जोर देते हैं। जता 
के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन का बै्ीकरण हो जाता है १९ 

इन लक्षणों से एक बात स्पष्द होती है कि लोकत़स्त के उदारवादी दृष्टिकोण व 
साम्यवादी दुष्टिकोण म मूल्यों, सिद्धान्तों तया प्रक्रियाओं के मौलिक अन्तर हैं। इस 
कारण अपर प्रजातम्त्रे की सैद्धान्तिक व्यात्या, जो बहुत कुछ उदारवादी घारणा से प्रेरित 
है, रा आधार सैकर देखें ठो साम्यवादी व्यवस्था को लोकताब्विक तही कहा जा 
सकता, पर इस निष्कर्ष पर यह दोषारोपण किया जा सकता है कि हम उदारबादी 
लोक्तान्तिक व्यवस्थाओ को मापदढ के रूप मे इस्तेमाल कर रहे हैं गौर उससे घोड़ा 

[हुत भी इघर-उधर हटने को मलोरुतान्व्रिक मात हेते हैं । यहा तक्रें्स्प्त आधएर कर 
अप्राब सगता है । अत हम इस विवेचन को इसी अवस्था में छोड दें तो शायद पाठक 
स्वय अपना विचार दना सगे कि साम्पवादी ब्यवस्थाओं को लोकतान्त्रिक कहा जाय 
या नहीं। 

(ग) लोक्ताब् का समाजवादी दृष्टिकोग (ए॥6 ८णा८९ए( ण॑ 30८थाओ तल्घ0- 
8०४)--सोद तन के उदारवादो व साम्यवादी श्रकारों की चर्चा ऊपर की गई है। हन 
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अथ॑पूर्ण बनाना है । उदाहरण बे लिए भारत में लोकतन्त का वहीं रूप स्थावित होता 
जा रहा है। 26 जून ॥97> से भारत में सकटकाल की घोषणा करके कुछ लोगो की 
बेरोकटोक चल रही स्वतस्वताओं को सीमित करता वास्तव में लोकतस्त्न का लोप नहीं 
है। यह लोव तन्त्र को सही रूप प्रदान करता है । अत हम नोमेन डो० प्रामद्‌ के 'एशियन 
सर्बे' के फरवरी 976 के अक में छप्रे एक लेख ख्वाब 7श5ठ मोक्षाण्लपध् का 
उध(्ध॒क्श! को उपयुक्त रही मान सकते है । पश्चिमी देशों भे भारतीय राजनीति के 
विशेषज्ञों म हे अठेन ने ऐसे ही शीर्षवे। का प्रयोग करके अपने लेखो मे यह बताने का 
प्रयास झिया है कि भारत मे सांऊत क्ष वा युग” समाप्य हो गया है। उन लेखरोे 
में ल्ञाकतन्य के अस्त वा केवल एड ही कारण प्रभुख माता है। भोर यह है सरकार द्वारा 
कुछ लोगो वी मनमानी करते की स्वतसत्नतता को प्रतिबन्धित करना। कया राजनीतिक 
स्वतस्त्षता को, अगर यह कुछ लोगो को ही सहो अर्थों मे प्राप्त हो तो समाज के आधार- 
भूत मूल्यों को समाप्त करने के लिए बेरोकटोक प्रयुक्त होने देना, जिससे वे अस्य 
लौगो का घापण धर से, अपने हितों की पूर्ति म उनका प्रयोग कर सके, लोकतस्ते 
कहेंगे ? लोकतन्त्र में जन-सहुभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने 5 नवम्बर 975 ते इण्डियन नेशमल ट्रेड यूनियन कास्फेस के 56वें सम्मेलन 
का उद्पादन करते हुए झायद ठीक ही कहा या कि * स्वतन्त॒ता तमी वास्तविक बनती है 
जब यह उन वहुम र्पक लोगो के लिए जो अत्यधिक प्रीडित ष उपेक्षित रहे हैं, फुछ 
राहत ला राके तथा सुविधाएं देश के गरीब से गरीय व्यवित तक पहुचा सके।”7* भारत में 
विछज्े 25 घपों तक तथाकथित उदारवादी सोकतम्त्न के नाग मे कस्षत न लगने देने के 
लिए सर्वैधानिक साधनों का कुछ वर्गों व लोगो द्वारा खुलकर जन शोषण मे प्रयोग होता 
रहा है भोर विदेशो व भारतीय विद्वाव राजनीतिक व्यवस्या की लोकतान्त्रिकता को 
दुन्चुभी वयाते रहे स्वतन्त॒ताए बनी रही तथा शोषण, अस्याय व अव्यवस्था बढती गई 
पर इन विद्वानों बा कहता था कि यट्‌ सब लोकतन्त्र की जढो का गहरा जमना है। 
यास्तव से, यहू पश्चिमी विधेपजश जिनमे माइरन वीनर भी एक है, भारत आकर गगन- 
बुष्बी हीटली के वातानुग[लित कमरो से हो भारतोय लोकतम्त का जायणा लेते रहे भौर 
निष्कर्ष निकालते रहे कि भारत का सोरतस्त एणिश में लोकतन्ध का चिराग जलाये 
हुए है । णशक्ति वास्तविक्रताए कुछ भोर ही दृश्य उपस्थित करती है| स्वतन्त्रता, राज- 
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नोतिक समानता, सामाजिक व आधिक न्याय तथा जन-कल्याण केवल कुछ वर्गों के कुछ, 
लोगो के लिए, समस्त लोगों के हितो की कीश्त पर साथंक रह पया था ऐसी अवस्था 
में सोक्तन्त् को 'बटरी पर! नहीं पटरी से उतरा! हुआ ही कहा जा सकता है। अत 
लोकतन्‍्त्र को समाजवादी दृष्टिकोण समस्त जनता के लिए स्वतन्द्ता की व्यवस्था करने 
के लक्ष्य से प्रेरित आधथिक साम्राजिक व राननीतिक समानता कौ ऐसी व्यवस्था है 
जिसमे सम्पूर्ण जनता के साथ न्याय हो और सबकी हित साधना ही सके । 

लोक्तन्ते का समाजवादी दृष्टिकोण, उदारवादी लोकतन्त्र व साम्यवादी लोकतन्त्न के 
बोच वा मार्ग नही है। यह अपने आप में एक विशिष्ट विचार है। जिसमे लोकतन्त की 
सैद्धान्विक व्यवस्था को व्यावहारिक रूप मे प्राप्त करने का प्रयास निद्त है । समाजवादी 
लोकतन्त्न मे राजनीतिक समानता व स्वतन्त्रता पर भी बल दिया गया है तो साथ ही 
इसके सामाजिक व आधिक पक्षों के महत्व को भी आधारभूत भाना गया है 'पह एन 
दोनों का मध्यम मार्ग इसलिए मही है क्योकि इसमे दोनों प्रकार के लोकतन्तो के समस्वय 
के स्थान पर दोनो से अलग मूल्य, सिद्धान्त व साधन अपनाएं गए है। उदारवादी व 
साम्यवादी लोकतन्त् बेमेल है। इनका सम्मिश्रण सम्भव हो नहीं है । अत लोकतम्त के 
सम्ताजवादी दृष्टिकोण को इन दोनों की 'िचड़ो! कहना गतत होगा। समाजवादी 
लोव त्त् में स्वतन्त्रता व समानता के विशेष अर्थ किए गए हैं तथा यह अर्थ लोवतम्त 
बी भावना के अधिक अनुरूप है, क्योकि इन्ही अर्थों में स्वतन्लेता व समानता तथा 
स्पाय व्यक्ति को ब्यकितिगत गरिमा का अन्तिम उद्देश्य प्राप्त करा सकता है। यही राज- 
नौति में जन सहभागिता को अपंपूर्ण और प्रतियोगी राजनीति की परिस्थितिया उत्पन्त 
करता है। अन्यया 50 रुपये मास्तिक आमदनी वाज व्यक्त की, डेढ लाख रुपये की 
भातिक आमदनी वाले व्यक्ति से सभी स्वतन्त्रताओं तथा उनके भोग की छूट के बावजूद 
क्या प्रतियोगिता हो सकती है ? समाजवादी लोकतन्त्र इन दोवों में प्रतियोगिता को 
यथाथंवादी बनाने के लिए बराबर करने के स्थान पर दोनों के बोच की आदविक 
विपमता को कम से कम करने का लक्ष्य रखता है। अत समाजबादी लोकतन्‍्त्र का सही 
अर्थ में समझने के लिए यह आवश्यक है कि स्माजो की वास्तविक्ताओं को अनदेखी नहीं 
की जाए। 

लोकतन्‍्त्त के इस दृष्टिकोण के विवेचन से यह स्पष्ट है कि दुनिया के अधिकाश 
राज्य लोकतन्त् वे समाजवादी ढाचे में सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। वास्तव में 
लोकतात़ का यह प्रतिमान अत्यन्त जटिल है । सामान्य सरचनात्मक हेर-फेर से राज- 
नीतिक ब्यवस्थाए इस विचार दी मौलिक मान्यताओं से हट जाती हैं ॥ इसलिए डाक्टर 
इकबाल नारायण का यह निष्कर्ष कि *जो राज्य उदारवादी या साम्यवादी लोवतन्तों 
के अतर्गत नही जाते वे समाजवादो लोस्तन्त्र के नाम से जाने जाते हैं मान्य नही हो 
सत्ता है। वास्तव में दुनिया के अधिकाय राज्य या तो उदारवादी लोकतन्त या साम्य- 
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वादौ लोकतन्ध की श्रेणी में रखे जा सकते है तया शायद भारत जैसे कुछ राज्य हो समाज- 
बादी लोकतम्च के मानदण्ड के कुछ अनुहय कहे जा सकते है। बाकी अमैक विकासशील 
राज्य त पैदान्तिक दृष्टि से तपा न व्यवहार मे समाजवादी लोकतन्त्न की भावता के 
बनुसार प्रशास्तित होते हैं। 

लौकतन्त के विभिन्‍न दृष्टिकोणों के विवेचन से यह स्पष्ट है वि लोकतन्‍्त् की 
अवधारणा परिवर्तित होती गई है । अभी तक इसके तीन प्रतिमान ही प्रमुख हैं। इतमे 
से कौन-सा राही अर्थों में लोकतन्त वा श्रेष्ठ प्रतिमान कहा जाएं यह प्रयत्न तिरधंक 
रहेगा, वयोकि अभी भो मानव भौठिक स्तर पर ही जीवित रहने की कोशिश मे पुणंतया 
सफल नहीं हो पाया है। जब सम्पूर्ण मानवता एक निश्चित जीवन स्तर प्राप्त कर लेगी 
तय शायद सोकतम्त्न के मूल्यों का पुन निर्धारण होने लगेगा । 


लोकतन्च की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं ((०0०४४०08 णि 50९0९$5 

0 09९60०७४०१) 

लोकतसज्न अत्यधिक कठिन शासत प्रणाली है। इसकी सफ्लता के लिए एक विशेष 
प्रशार की राजनीतिक सरकृति ही उचित वातावरण प्रस्तुत दर सकती है। यही कारण 
है कि विकासशील राजनीतिक सम्ताजों में लोकतन्त्र के मूल्यों को सुरक्षित रघने और 
उन्हे व्यवहार में हर नागरिक के लिए अर्थपूर्ण बनाने मे अनेक कठिनाइयों का सामना 
ऋरना पड रहा है। एशिया ये अफ्रीका के अतेक राज्यों ने कठिनाइयों का सामना करने 
को असमर्थेता की अवस्था मे लोकतस्त के ढांचे को ही तोड दिया हैं। यहां प्रश्न यह 
उठता है कि लोकतन्त्न के सामान्य आदरण्शों की प्राप्ति के लिए सरकार गया करे ?ै लोक- 
तम्त के यह भांदर्ं एकदम सुनिश्चित और स्पष्ट होते हुए भी बहुत कुछ भस्पष्टता का 
तथ्य रखते हैं। लोकतस्व व्यवस्था समाज में उठने वाले परस्पर विरोधी दावों मे 
साममस्य स्थापित करने के लिए कोई सुनिश्चित नियम भी प्रस्तावित नहीं करती है। 
इस स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि व्यवितगत क्षमताओों की अधिकाधिक 
प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वँंया मार्ग अपनाएं? वह कौन-सी स्थिति 
हो सकती है जहां व्यनितगत स्वतन्त्रता झव्यवस्था की सूचक मानी जाएं और इस प्रकार 
व्यवस्था बनाएं रखने के लिए उसे सीमित किया जाना आवश्यक माना जाए ? यह भी 
प्रमन उठता है कि सरकार प्रेरणाओ और आगे बढ़ते को आकाक्षाओं को बिना आघात 
पहुचाये गम्भीर सामाजिक असमानताओं को कम करने का कहा तक श्रयास कर 
सकती है ? स्पष्ट है कि इस प्रकार को, और ऐसी अनेक दूसरी समस्याओं के सम्राधान 
के लिए कोई एक सुनिश्चित निधम स्थापित नहीं किया जा सकता है, वर्योकि लगभग 
प्रत्येक बात उस समय विशेष और स्थान विश्वेप को सामाजिक तथा माधिक परिस्थितियों 
पर आधित है जहा इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न द्वोते है 

कोरी तया अब्राहम का मत है कि लोकतान्तिक समाज में घढतो हुई जटिलताओं 
के कारण ऐसे भ्रश्नी के गणितीय उत्तर नही दिए जा सवते । परन्तु लोकतान्तिक 
समाजौ से कुछ ऐसी स्वीकृत विधिया अनिवायंत' होती चाहिए जो असहमतियों मे 
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सामजस्य लाने और इस प्रकार लोकतान्तिक समाज को हिसात्मक समाज में परिवर्तित 
हो जाने से रोकने मे सफल हो सके ॥ उसके अनुसार ऐसी स्वीकृत विधियों का अभाव 
लोकतस्त्न को सफल नहीं होने देगा । उन्होंने ऐसी चार विधियों का उल्लेख किया है 
तथा इन्हे ब्ोक्तन्त्न की सफलता के लिए अनिवाय माना है । यह चार विधियां वास्तव 
में सरकार व लोकतान्त्रिक समाज के नागरिको की सहमतिया हैं जिनसे लोकतन्त्न शासन 
सुचारु रूप से कार्य रत रह सकता है। यह चार सहमतिया इस प्रकार हैं ( ]) सरकार 
द नागरिकों की सतिविधियो बा विधि के अनु छ्ार सचालन होगा। (2) आपसी भतभेद 
वाद-विवाद और विधार-विमश् से टूर किए जाएगे । (3) मतमभेदों को तथ्यों व तक की 
कसौटी पर ही परणा जाएगा । (4) निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और ऐसे निर्णय 
सबको मान्य होगे 75 

समाज में इन सहमतियों को अवस्था तब ही आ सकती है जब समाज में कुछ मूलभूत 
प्रिस्यितिया अनिवायंत विद्यमान हों, भर्यात लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से सम्बन्धित 
उपरोक्त सहमतिया हर समाज में नहीं हो पाती हैं ! इसके लिए कुछ अन्य शर्ते हैं जी 
लोकतन्‍्त्न की सफ्लता की शर्तों के रूप में सम्राज में विमान होनो चाहिए | पीटर 
मर्कल! ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया हैट-( ]) रहने सहन का अपेक्षाकृत उच्च- 
स्तर। (2) उपयुक्त मात्रा मे सामाजिक व आर्थिक समानता। (3) स्वतन्त्र व बहुल 
समाज । (4) आनुभविक दृष्टिकोण 0) 

() लोकतन्त्न को सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी का रहन-सहन 
एक निश्चित स्तर तक हो। भ्रूस्ते और नंगे लोग लोक्तन्‍्त्र के बादर्शों से पेट नही भर 
सकते । उनके लिए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को वारीकिया कोई महत्त्व नहीं रखती । 
जीवन का एक उचित स्तर न द्वोने पर नागरिक रोज्जी“रोटी को चिन्ता में लोक” 
तान्त्िक आदर्शों को ताक मे रख देते हैं। 'ठोसरे विश्व' के अधिकराश राज्यो मे निरकुश 
व्यवस्थाओ की स्थापना के कारणों में से एक कारण यह भी रहा है । यहा यह बात याद 
रखती है कि रहन-सहूत के स्तर और लोकतन्त दो सफलत/ में सम्बन्ध एक सीमा तक 
ही माना जा सच्चा है। ऐसा नद्दी है कि रहन-सहन के स्तर मे उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुपात 
में लोकतन्त्र की सफ्लता की सम्भावनाएं भो बइती जाएगी। परम्तु एक निश्चित 
स्तर पर जीवन यापन की व्यवस्था का अम्ाव लोक्ठन्त्र की सफलता में वाघक बने 
जाता है ।९ 

(2) बोकवान्तिक व्यवस्थामो के उदप तथा बबे रहने वा आधिक-सामाजिक 
समानता के साथ गहरा सम्बन्ध है। किसी भो समाज मे आधिक व सामाजिक 
असमानताआ को विद्यमानता लोकतन्त्न पर अनावश्यक दबावो को परिस्थितिया उत्पन्न 
करतो है । अत लोकततन्त्र प्रणाली के आदशशों व मूल्यों को. ब्यज़ल्मूरर मे, प्राप्त, करसे, के. क्र 
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, राजनीतिक समाज में बहुत अधिक आशिक विषमताए तथा सामाजिक भेदभाव नही होने 

। चाहिए, परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि लोकठन्त की सफलता, आधिक-सामाजिक 
विकास के साथ गठबन्धित है। यद्यरि लिपसेद (5 !४. [॥05७) ने व्यापक शोध के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि लोकतन्त्न की उत्पत्ति तथा आधिक सम्पत्ति व 
पूजीवादी व्यवस्या मे कुछ एम्बन्ध है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पूजीवादी 
व्यवस्पा, आर्थिक सम्पस्तता व लोकतन्त् की सफलता में कोई गहरा सम्बन्ध है। अब 
विद्वान केवल इतना हो स्वीकार करते है कि सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से समाज मे 
उचित समानता लोकतान्त्रिक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है। भारत व॑ 
श्रीलका भें शायद इन्ही क्षेत्रों मे असमानता के कारण सोकतत्त व्यवस्था पर अग्रत्याशित 
दबाव पडने लगे हैं। कभी-कभी दवावों से इस देशों में लोकतन्त व्यवस्था के दूठते का 
मार्ग खूलता हुआ दिखाई देने लगता है। 

(3) स्वतम्त्न समाज का थर्थ ऐसे समाज से है जहा सामाजिक गतिशीलता (४०० 
7700॥॥9) हो । ऐसे खुले समाज मे व्यक्ति जकड़नो मे नहीं बधा होते के कारण अपनी 
आवश्यकता के अनुरूप समृह व सगठन बनाकर अपने हितो की पृत्ति की व्यवस्था कर 
सकता है। ऐसे समाजों में व्यवित के हितो की पूर्ति के भनेक वैकल्पिक समूह होते हैँ । 
इससे लोकतन्त् की सफलता की पृष्ठभूमि तंपार होती है। 

(4) आातुभविक दृष्टिकोण का तात्पय यह है कि समाज में सभी विवादों पर दो 
पक्षो मे से कोई भी केवत्त अपने मत को परम त्तत्य पा उचित मानने की भपेक्षा उस पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए । इससै विवाद उलझने के बजाय सुलझने की स्थिति मे 
आ जाते है । अधिकाशत. जिद्दों बहुमत णा समूह लोकतन्त को कमजोर वमाते है। 
सोकतन्त्र की सफलता के लिए सभी दलों, समूहों व मेताबो द्वारा आदान-प्रदाव (8४८ 
270 १४७) का व्यावह्मरिक दृष्टिकोण या रुख अपनाना जछरी है। 

लोकतास्विक समाज ष्यवस्थाओ की सफलदा की शर्तों के विवेचन से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि इरा प्रकार को व्यवस्पाओं की सफलता को कोई सुनिश्चित शर्तें हो हो 
नही सकती हैं॥ जिन शर्तों का यहा विवेचन किया गया है वे भी मात्ता के इसने अन्तरो 
से युक्त हैं कि इनका कुछ भी अर्थ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक राज्य में 
रहन-सहन का एक स्तर सोकतत्त प्र दबरावकारी श्रभाव नहीं डालता हुआ देखा जा 
सकता है जबकि वही स्तर दूसरे राज्य मे, जो चारो तरफ से धनी-मानो राज्यों से घिरा 
हुआ हो, घातक हो सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में यही निष्कर्पे निकाला जा सकता 
है कि कुछ सामान्‍य अवस्थाएं लोकतन्ध को सुचारु रूप परे सचालित करने मे सहायक 
मराती जा सकती हैं, पर उनमे तथा लोकतन्त को सफलता में कोई अत्यधिक परिशुद्धता 
वाला मुनिश्चित सम्बन्ध हो ऐसा कहेतर कठित होगा। ए० एल० लावेल (&.]...०छला) 
ते इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है कि 'किसी प्रकार की भो शासत व्यवस्था छा जीवन 
'इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है 
जो उसे बागे चला सकें और किस ह॒द तक वह नेतृत्व के लिए सबसे अधिक समर्थ 
ध्यक्षितयों को आगे ला पाती है । दया लोकतस्ल मे ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने कौ प्रवृत्ति 
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है जो अपने आशिक हितो की अपेक्षा सावं जनिक कल्याण को अधिक महत्त्व दे, जिसके १ 
विभिन्‍न वर्गों मे ईर्ष्य को भावना न होकर परस्पर सहानुभूति हो, जो भावों बल्याण के 
लिए वर्तमान कठिनाइयों को दू रदशिता और साहस के साथ झेल सक्ते ? शण लोक्तन्त 
अपने प्रतिनिधियों और न्यायाधीशों के यदो पर ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जिनमें ये सद 
गुण विद्यमान हो । यदि लोकत त्र यह सब करता है ठो जो मी तूफान उठेंगे वे उसकी जडो 
को न हिला सकेंगे और वह अडिग रहेगा ओर यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसक्ष 
आधार अस्पिर समझना चाहिए । 


लोकतन्त्र शासन के गुण (१८७ ० 060०८८४४० 9)#6०) 

लोक्तन्त्र शासन व्यवस्था को श्रष्ठता को सभो स्वीकार करते हैं। शायद इसलिए हो 
बाज दुनिया का हर राज्य लोकतान्त्रिक होने का दावा करने लगा है। इस प्रणाली के 
गुणों की विद्वानों ने लम्दी-लम्दों सूचिया अस्तुत की हैं। इसके पक्ष मे व्यावहारिक तवों 
से लेकर नैतिक तथा मनोवेशानिक तक तक दिये गये हैं। प्रो० डब्ल्यू« ई० हाक्षिग 
(ए ४8 पछ००४४४१) ने तो लोकतन्त्र ब्यवस्पा के पक्ष को पुण्ट करते हुए यहा तक कहा 
है कि लोकतन्त्र चेवत बोर उप-चेतन मन को एकता है।” ([0८00८०७८४ 35 06 
ए००४ णैए6 ९०75९00$ 800 500-0075८0५४ प्या90) सो ० डो० बन्से ने लोकतत्त 
का गुणगान करते हुए लिखा है कि लोक्तन्‍्त् आत्म शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। इससे 
स्पष्ट है कि लोकतन्त प्रणाली की श्रेष्ठता तथा इससे होने वाले लाभो को सभो स्वीकार 
करते हैं। सक्षेप मे, इस शासन व्यवस्था के गुण निम्नलिखित माने जा सकते हैं-- 

() शासक जन-कस्याथ के प्रति सजय, बनुक्रियशील तया जायरूक रहते हैं । 

(2) जन शिक्षण का श्रेष्ठतम माध्यम है। 

(3) सामाजिक, आधिक व राजनीतिक सुधार के लिए समुचित वातावरण की 
व्यवस्था द्वोतो है। 

(4) उच्च कोटि का राष्ट्रीय चित्त विकप्तित कहने मे सहायक है। 

(5) स्वावलम्बन व व्यक्षितगत उत्तरदावित्द की भावना का विबशस करता है । 

(6) देशभकित का स्तोत है । 

(7) जावि से सुरक्षा प्रदाव करता है। 

(8) शासन कार्यों मे जनन्सहभागिता फ्री व्यवस्था करता है। 

(9) ब्यक्ति को गरिमा का सम्मान तथा समातता का आदर्श प्रस्तुत करता है। 

झोकतस्त प्रणाली के उपरोक्त गुण यह स्पष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था में कोई भी 
स्यक्ति यह शिकायत नहीं कर सकता दि उसे अपनो बात कहने का अवसर महीं मिला 
है! क्योंकि लोकता/ तक व्यवस्था का पहला काम यही है कि वह जनता को अपनी दाते 
बहने वे अधिकाधिक मवसर दे हदा जनता को जिज्ञासा का समाधान करे। हरमन 
फाइनर का रहता है कि 'प्रजातन्त्र शासन प्रष्णली में तो रहन-सहन के स्तर का विवगस 
असामान्य रूप से अधिक होता है॥ ऐसा दो कारणों से है--प्रथम, जदरन लादी गई 
गोजना ढी अपेक्षा लोडत ते के झत्तरंत शासकीय वियस्तग मर क्रियारुलाएं धहित 
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नवीन साहसिक व्यापार करने की स्वतन्तता होती है । द्वितीय, यह भी सत्य है कि कुछ 
राजनीतिक दल, सम्भवत सभी आवश्यक रूप से तिरन्तर ही रहन-सहन वे उच्च-स्तर 
की उपयोगिता व महत्त्व की सीद देते रहते है।// कत यह कहना गलत नही होगा कि 
लोकतन्त व्यवस्था सामाजिक आधिक ब राजनीतिक सुधारो के लिए समुचित वातावरण 
बनाने में बहुत सफल रहती है। 

लोकतस्त्न शासन व्यवस्थाओं के यह गुण अधिकाशत संड्धान्तिक ही रह जाते है। 
व्यवहार भे इनकी उपलब्धि असम्भव नहीं तो कठित अवश्य है। केबल अबरार या 
वातावरण ही काफी नही होता है। फिर यह प्रश्य उठता है वि क्या व्यवहार में समानता, 
स्याय तथा जन-पहभागिता की सोकतम्त्न में व्यवस्था हो पाती है ? इस सम्बन्ध मे यही 
कहां जा सकता है कि इसमे लोकतन्त्न व्यवस्था का कोई दाप नहीं है। अगर कोई 
सैद्धान्तिक व्यवस्था व्यावहारिक नही बन पाती है तो दोष उन व्यक्तियों का है जो उसे 
क्रियास्वित करते है न कि उप्त व्यवस्था का। लोकतन्त्न के लाभ व्यवहार में प्राप्त हो सके 
इसके लिए नाग्ररिको का ईगरातदार, कर्त्व्यपरायग व समझदार होना ही पर्याप्त नहीं 
होता है! इसके लिए आधिक विषप्रताओ का अभाव, सामाजिक समानता, राजनीतिक 
स्वतम्वेता तथा सहिष्णुता का होना भी अभिवायं है। 


लोकतन्ते शासन के दोष (एक्लाध्य७ ० 70थ0०८:8८७) 

लोकतन्‍्त् प्रणाली को कार्यरूप देने मे व्यावह।रिक कठिनाइयों के कारण कुछ विघारक 
केवल इसके विपक्ष को दी सबल मानते है। इस व्यावह।रिक कठिनाइपों के कारण 
लोकतस्त़ को कडी आलोचना की जातो रही है। भुछ विद्वाव तो यहा तक कहने शगे हैं 
कि लोकठग्त का अब कोई उपपोग नही रहा है क्योकि अथ कही भी सच्चे अर्थ में लोक- 
तान्विक व्यवस्था नही पाई जाती है । यह सही है कि सेद्धान्तिक श्रेष्ठता के वावजूद 
लोकततस्लें का क्रियान्वपन कई दोषों क सूजन कर देता है। लॉर्ड ब्राइस ने इसके तिस्‍्न- 
लिखित दोष बतलाए है-- 

() शासन-व्यवस्था या विधात को विक्ृत करने मे धन-वल का प्रयोग | 

(2) राजनीति को कमाई का पेशा चताने को ओर झुकाव | 

(3) शासन-व्यवस्था मे अनावश्पक च्यय 

(4) इणारक्ता के डिश्धाप्त कर अपज्यय और अशाश्तफीय पदुता या बोग्यता के उचित 
मूह्प का न आाका जाना। 

(5) दलबन्दी या दल संगठन पर अत्यधिक दस | 

(6) विधात सभाओ के सदस्यों तवा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पास 
कराते समय योटों को दृष्टि मे रखता और समुचित व्यवस्था के भग को सदन करना 8 
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लोवतन्त्न की सेद्धान्तिक व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने मे आने वाली कठिनाइयो 
के कारण ही प्लेटो और अरस्तु ने इस प्रणालो को शासन का विकृत रूप वतलाया था। 
कोई भी विचार सैद्धान्तिक श्रेप्ठता के कारण ही व्यवहार मे श्रेष्ठतर नहीं रह जाता 
है। लोकतन्त्न की अव्यावहा रिकता के कारण ही मालोचक यह कहते हैं कि लोकतन्त के 
सिद्धान्त अत्यधिक गादशंवादी और कल्पनावादी हैं । व्यवहार मे लोकतस्त शासन कार्य 
का भार सम्पूर्ण जनता पर आधारित करके 'निर्धनतम, अनभिज्नतम तथा अयोग्यतम 
लोगो का शासन' हो जाता है, क्योकि आम जनता शासन की पेचीदगियों से अतभिज्ञ 
ही नहीं होती है वरन शासन करने के योग्य भो नहीं होती है। लोकतन्त्न व्यवस्पा की 
यही सबसे दडी विडम्बना है कि इसमे योग्यतम व्यक्षित--अभिजन वर्ग, जो शासन शक्ति 
के क्रियान्वयन में सक्रिय होते हैं, अपोग्यतम व्यक्ति--जनसाधारण, द्वारा नियत्रित 
किये जाते हैं। अगर वह नियक्नण व्यवहार मे प्रभावी हो जाता है तो लोकतन्त्न सही बर्यों 
मे भोदतम्त्र (:009०००८५) दन जाता है। अत दोप लोकतन्‍्त्न व्यवस्था मे नहो, इस 
व्यवस्था को क्रियान्वित भरने मे सम्मिलित शासनकर्ताओ और शासितो मे होते है । वस्तुत 
व्यवद्वार मे लोरूतन्त्र के यह दोप इसलिए आ जाते हैं कि उसे ब्यवहार मे लाने वाले लोग 
अपने को उप्त स्तर का नही रघछ पाते हैं, जिस स्तर की लोकतन्त्र की सफलता के लिए 
आवश्यकता होती है । परन्तु लोकतन्द्ध के आलोचको को एक बात तो माननी ही होगी कि 
इस प्रणुएररि के इन दोषों के बावजूद यह प्रणाली अन्य समी प्रणालियों से श्रेष्ठतर है। यही 
कारण है कि दुनिया के अनेक राज्यो मे लोकतन्त्न व्यवस्था को कुछ भहत्त्वाकाक्षी राज- 
नेताओं द्वारा उखाड फेंकने के बाद भी इसको स्थापना के फ़िर प्रयत्न होते रहे हैं। अनेक 
समाजों में नागरिकता क्राति तक का सहारा लेकर पुन लोकतान्त्रिक शासन स्थापित 
करते रहे हैं। लोकतन्त्र के बालोचक इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि सभी 
दोषों के होने पर भी शायद सोकतान्त्िक व्यवस्था ही मानव की गरिमा, उप्तके व्यक्तित्व 
के सम्मात भौर शासन कार्य मे उसकी सहमायिता सम्मव दनाने का श्रेष्ठतम साधन है। 
यह केवल शासन का ही रूप नही, यह जीवन का ढंग है। इसमे ब्यवित की सम्पू्णता का 
आशय निहित है । यह ब्यक्ति जोवन के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग करके मही, 
सम्मिलित रूप से विकसित होने का लव॒सर प्रदान करने वाली व्यवस्था है। लोकतम्त 
की श्रेष्ठता का सरैत मिल के इस निष्कर्ष से मिलता है जिसमे उसने कहा है कि 
“लोकतन्त्र के विराध में दी जाने वाली छुक्तियो म जो कुछ सुधार प्रतीत हुआ, उसको 
पूरा महत्त्व देते हुए भी मैंन सहर्ष उसके पक्ष में हो निश्चय किया ।' 


लोकतन्त्न : एक मूल्यावन (0८छ0७४८४ #० ए४०४७४४०४) 

लोक्तन्त्न का आदर्ग वस्तुत इतना दुरूह है कि उसका ययाय॑ कही भी प्राय उसके 
बाद के पूर्षंक अनुकूल नही हो पाता है। फिर भी लोकठन्त का विचार इतता अधिक 
सोकप्रिय है कि सभी शासन अपने को लोकतान्द्रिक ही दताते हैं। समुक्त राष्ट्र शैक्षणिक 
सामाजिक सासस्कृतिक सगठन (एछ/२८&500) के उठ 949 के उस प्रतिवेदन से इस बात 
हो पुष्टि होती है जिसमे कहा गया है कि “विएव के इतिद्वास में पहली बार यह हुआ है 
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कि कोई भी सिद्धान्त अब लोवतस्त विरोदी पधिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत नहीं विया जाता 
है।' परत लोकवन्य की यह नोकप्रियता यह प्रश्न उत्पन्‍्त करती है कि क्या लोकतन्‍्त्त 
का विचार भव निरर्थन नही हो गया है ? जब भिल्त-मिन्‍्त सोगो मे सत्विष्यों में पाएं 
जाते थाने विविध प्ररार वे विधार योव तन में सम्गिवित मात जाने भगे हैं तव शिसी 
व्यवस्था वी प्रवृति का स्पपष्टीयरण बरने यो इसती क्षमता ही समाप्त हो जाती ऐ। 
ऐशी जयस्था में लोदसन्त री अपधारणा वो या तो छोड देने दा या उस पर पुनविभार 
परने या ही विकल्प रह णाता है। अनेक विद्या यह स्वीकार करते है कि इस भव 
प्रारणा का ध्याय तो इससे उत्पन्त चुनौती से दयना है। थ्त इस पर पुनविधार ही की 
आवश्यय॒ता अनुभव को जाने तंगी है। घोगवस्त्न ते स्वरूप व परिभाषा पर पुन विचार 
मे! एश बारण राजगी ति-पासत्र के अध्ययन में व्यवह्ारवादी दृष्ठिकोप [फक890078] 
20(॥03५॥) का वियास भी बहा जा सकता है। 
व्ययहारवादियो पी यात्यता हे नि राजतीति-शास्त् थे प्रत्येक विचार एव अवधारणा 
वी परिभाषा उप्तरे ध्याजहारिय' स्वष्प से मेल द्धानी याटिए। यह इसी भाधार पर 
जौरतन्त् पी अवधारणा को परपरूर पुन परिभाषित करने ये प्रयास मे सलग्त है। 
राव दादव (२०४८४ 7054) दे अवुसार लोहतस्प हे ध्ययद्वार सो दृष्टिगत रक्षकर 
उसमे 7 ए 'लोगतर्क्ष' शब्द फा प्रयोग अनुपपुक्त है, मयोदि' भाज वे हर लोकतान्त्रिक 
देश में, घाहे यह उदारयादो, साम्मवादी या समाजवादी क्यों मं हो, जनता ने तो स्वयं 
कही भी शाप्तन मे भाग सती है मौर न उसे शासन सवधी बातो मे विशेष रुचि ही होती 
है। निर्दाचन को लोकतस्त फी आधारशिला माना जाता है, पर डाहल के अनुसार 
निर्वाचत से भी जनता फ्री सही इच्छा मालूम नहीं हो सबती है। वयोविः चुनाव पद के 
लिए विजयी बनाने के अलावा जन इच्छा को मालूम फरने में बहुत सहायक नहीं है। 
निर्वाचन की सही अथों भे कितनी उपयोगिता है एस सम्बन्ध में डाहल ने कहा है कि 
"नुवावों है हमारी अप्रेशा यह होती है कि उनसे ठुछ/ निश्चित मसलो के सम्बस्ध मे बहुमत 
फी 'दुत्छा' अयवा 'बरीयता' (9९९7८१९८७) या पत्ता सथ जाय, पर चुनावों में ऐसा 
बहुत कम होता है।' उसके मतानुसार "चुनावों मे अधिक से अधिक यह पता चस पाता है 
कि पद के लिए चुनाव लड़ते वालो मे से कुछ नायरिकों की पहली वरीयता या पस्द किसे 
प्राप्त है! डाहल का यह कथन राही है पर इसका यह भी तात्पयं नहीं है कि निर्धाचन 
की कोई उपयोगिता नही है। उसने यह मी स्वीकार क्रिया क्ि इन कूमियो के बावजूद 
निर्वाचन व्यवस्था के द्वारा शक्ित के दुस्पयोग को सम्भावता काफी सीमा तक कम हो 
जातो है, बयोकि लोवतन्त वी व्यवस्था मे से यदि निर्वाचन को निकाल दिया जाय तो 
प्रतियोषिता बेचल नेताओं व उनके गुट के वीच रह जायेगी गौर वे सामान्य जनता की 
उपेक्षा करने की स्थिति मे झा जायेंगे। अत निर्वाचन में चाहे जो भी कमिया हो, यह्‌ 
शाप्तनकर्ताओ शो जनता के निर्णय वे लिए, जगता थे सामने आते का महत्त्वपूर्ण साधन 
प्रस्तुत करते हैं । अत चुनादौं का होना ही लोकनेतामो को उत्तरदायी बनाये रघने के 
लिए पर्याप्त माना जा सकता है। शायद यही कारण है कि लोदतन्त्न का दावा करने वाले 
हर राज्य मे निर्वाचन वी अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। 


492. तुलवात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


डाहल कैवल निर्वाचन की व्यवस्था से ही किसी शासन को, लोकतास्विक मानने के 
पक्ष भे नही है। उसका मत है कि लोकतस्त् का व्यावहारिक रूप ऐसा नही है जिसमे तत्व 
(शासन) पूर्णत लोक (जनता) की इच्छा के अनुस्तार ही चलता है। व्यावहारिक रूप में 
शासन जनता की समध्टि को इच्छा के अनुसार न होकर अनेक समूहो के रूप में विभकत 
जनता की इच्छा के अनुसार होता है! अत डाहल का मत है कि लोकतत्त् को लोकतन्त 
न कहा जाकर बहुलतन्त्र (00; 8०09) कहा जाना चाहिए ॥ डावटर इकवाल नारायण 
का कहना है कि इस तथ्य को मानते हुए भी कि व्यवहार में लोक्तस्त्त लोक्तम्त्नन 
होकर वहलतस्त्र होता है, डाहल ने यह माना है कि विविध समूहों की प्रतियोगिता के 
बारण राजनीतिक, सामाजिक व आधिक साधन सबके बीच विथरे रहते हैं। उसके 
अनुसार इस प्रकार चूकि ऐसे लोकतन्त्र मे भी समातता प्राय बनी रहती है, अठ उसका 
मत है हि इसे अधिक से अधिक समतावादी बहुलतन्त (८धु४३॥६74॥ 90॥9003) 
कहा जा सकता है। इस प्रकार डाहल क्रे विचारों को यदि व्यवहारवादियों के प्रतिनिधि 
विचार मान लें तो उनके अनुसार लोकतन्‍्त् को परिभाषा उसको परम्परात्मक अवधारणा 
के रूप मे न की जाकर बहुलतन्त्लीय अवधारणा के रूप में की जानी चाहिये । नवीन बहुल- 
शादियों ने भी इस सम्बन्ध में ऐसे हो विचार व्यवत किये हैं तथा उन्होंने भी समूहो को 
ही महत्ता का प्रतिपादन किया है। 

जी० सार्टोरी ने व्यवह्स्वादियो व नव-बहुलवादियों की इस मान्यता को कि लोकतन्त 
का आदर्श स्वरूप यदि व्यवहार मे द्रष्टव्य नही है तो जो व्यवहार मे है उसे ही लोकतस्त 
मान लिया जाए, ठौक नही माता है, वयोकि लोकतन्त् के व्यावहारिक रूप के इस प्रकार 
के प्रतिपादन से उसते आदर्श का बलिदान हो जाता है। वस्तुत राजनीति और राज्य 
व्यवस्था के विषय मे यह दृष्टिकोण लोकतमन्त्र के केवल वर्णनात्मक (0८5८90४6) 
अभिप्राय की दृष्टि से ही नही हैं। लोकतन्त्र का अन्य अभिप्राप विविधानात्मक (968० 
८४79/४८) भी होता है। सार्टोरी के अनुसार लोकतन्त्र के ब्यावह्वारिक रूप पर विचार करते 
समय यह अभिप्राय सव-बहुलवादियों द्वारा दृष्टि से ओपझ्नल कर दिया जाता है। सार्टोरी 
वी मान्यता है कि मनुष्य दे वल पेटू हो नही है। वह कमाने-याने के लिए ही पैदा नहीं 
होता है। अपने ध्यक्तित्द का सर्वेतोन्मुद्दी विकास श्रेष्ठतर जीवन की प्राप्ति और भय- 
मुबतर होकर अपनी प्रतिभाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति आदि उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं । 
लोकतन्त एक ऐसी शासन ब्यवस्वा है, जिसमे इनकी प्राप्ति को सम्भावना सदसे अधिक 
होती है। अत लोकतन्तर अववा उसके आदर्श अभिप्राय को यदि इसलिए बदल दिया जाए 
हि उसके आदर्श को व्यवहार मे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसका अर्थ यह द्ोगा 
कि हम इन सदपों को नकार रहे हैं। इस सम्बन्ध में माक्यंवादियों के विचारों की आलो- 
घना का आधार भो यही है कि वे मनुष्य को उपभोक्ता मात्न मान लेते हैं और उसी के 
आधार पर अपने वर्गरहित आदर्श समाज का चित्रण करते हैं जो अत्यन्त अतिरजित और 
बाल्पतिक चित्त ही लगता है। इस प्रकार, सार्टोरी इस आधार पर लोकतन्त को नये सन्दर्भ 
मे देखने की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते हैं! लोक्तन्त का व्यवहार उसके आदछ्श से 
डेमेल होने पर ध्यवद्वार को ही लोकतन्त्र मानता ठीक नहीं लगता है। 
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आज के वौयोदिक व विशाल साग्पों के द्वम में सम्दायों की औदबारिक्ता तथा 


_ हीझ्ामर जदितवाओं के कारए उनतता का रूपए झद जन! [95०]गेंट) का ने होरूर जत- 


ही 





दुा (ह5छु रा हो यया है पद शावन में उस प्रकार उसके स्वन के झाय केले की 
सीकतन्त्र की कल्पता जद अंप्रास गिर हो गई है, मिस प्रशार बह प्राचीन समय के यूनानी 
नगर राज्यों में सम्भव भी या जेंसी इस सम्बन्ध में सूमो ने कल्पना की थी । रब स्थिति 
इस प्रकार की है कि निर्वाचन द्वारा निमित प्रतिनिधि हस्याओं एवं अन्य ओऔदचारिक 
समझतो के राध्यम से ही वह सदर प्राप्त हिया जा कठा है. जो यूनान के नयर यज्पों 
के समय मे जनता द्वारा क्ञातेत में प्रप्पक्ष भाग लेने वी ब्यवस्पा द्वाय प्राप्ठ किया जा 
सकता था, पर भह १रिवर्मेन लोक्तत्घ के जियान्वयत के सायतों के सम्बन्ध में ही हुजा 
है। इससे उ मूल उद्देश्य में नोई परिवर्तन नहीं हुआ है. बिसका सम्बन्ध राज- 
नोतिऊ सामाजिक व आधिज समातेवा के आधार पर मनुष्य के जीवा के सर्वोन्दरुदो 
विरुस से अद भो उतता ही है जिदता वह नगर झज्पों के समय में था। छत यह निष्कर्ष 
विरालता गनत हही होना हि साधतों के पररिददेत से सोकतस्द्ने के उद्देम्य व उसके रूपए 
में कोई परिवर्तन तहीं हुआ है। सोकतन्क्र के कियान्वयन के सामने किस्तों भो राजदीवतिक 
बाद (9०00:3| 76:००६४७) ने अनुदूत हों, इसके उमी रूपों को लोक्ठन्त्नीप माना 
जाता चाहिए झढ्ि बे सोडठन्त्र के उद्ठ की सिद्धि करने मे रूमूर्य हों। लोक्तन्त्र के 
कियाखयन ईे साएते जिस प्रकार अद तक बदले हैं आये भी बदस रकत हैं, पर बसका 
उहूँसत ऐसा हैं बो झाखत है। डा० इक्दाल नारायय की मान्यता है कि यान का लोक- 
तन्त्रीय खूप हो वस्तुत उन दासनो को व्यदस्याओं के दिखद्ध प्रिक्तिया के रूप में ऋब्दिख 
में आया था जो लोक वलह्यान की साधता करने ने असंक्रन रहे पे ठया उसके विधि रूप 
भो इसलिए बने था बत रहे हैं कि उसने लोक्ष रुत्याप धम्दत्धों उसके दहेइुय की पूर्ति 
होती रहे। लोक्तत्त्र को ब्यवस्या का उद्देइय मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मावद डोदन को दुलभ 
बनाना है तेया उस उद्ेग्य को पूति के लिए ब्यवित्र झो स्वच्छर्दता के स्थान प्र डिस्ी 
तोश्वनछ हाट यदि म्दवत्यित स्ववत्कदा, नियसित औौजन, तियतिद्रेत अर्थ ब्यदस्या आदि 
ब्यवस्याए कभी जातो हैं, तो इससे लोक्तस्त्र के लोकतम्प्रोर स्वस्प पर उ् समय तक कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक इस प्रक्तार को ब्यवस्पाओं से लौझ झत्यान को 
साधता होती हनी है ।0 3976-27 से शारत बरकार के इमी अदास सो दुछ लोगों 
(विशेषकर परिचिनों विचारको) द्वारा बलोकतान्दिक कहता शायद ठोक नहंहे, 
क्योंकि बहे प्रदान लोक्तन्त्र के उद्देश्यों को सिद्धि का ही सक्ष्य रखने हैं। 
लोह्तन्द्र को जन-कल्याद रादर्भों ब्याब्या से यही ठिप्कर् निकलता है कि इस शासन 
ब्यवस्थां का प्रचचत बढ़ता ही जायेगा तथा अधिकृिक शायत रूद्दी अयों में तोहतन्दध 
के आइयों के अनुरूप टर्वतेन्ददतते जाएंगे। विज्व मे श्रेष्ठ वे भावी व्यवस्पा अत्तत सर्दद्न 
सोरदान्तिक हो होते की सम्मादताएं रखती हैं, किन्तु लोक्वत्तर के अर्य मे काम्तिक्षारो 
पख्वितेतों का करन शायद सम्दो अवधि के बाद हो रे प्राएचा। इसलिए वर्धमात झुग 
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'लोकतन्त् की परख” का युग कहा जा सकता है। 


अधिनायकतन्त्र 
(ए)आटा#&7फ0इपराए) 


आधुनिक युग को लाकतन्त् वा युग' कहा जाता है। परन्तु शायद सत्य बात पह है कि 
यह युग अधिनायकतन्त्र' का युग बनता जा रहा है। यद्यवि हमने लोकतन्त का मूल्याकन 
करते समय यह निष्कर्प निकाला है कि सुदूर भविष्य में लोरुतन्त् व्यवस्पाए ही लोकप्रिय 
होगी, फिर भी कान दुनिया के अनेक राज्य लोकततन्त्र शासन प्रतिमान के प्रतिकूल ताना- 
शाही व्यवस्पा में जकडे हुए दिछाई देते हैं। लेटित अमरीरा, अफ्रीका व एशिया के अनेक 
राज्यो मे आजकल निरकुश व्यवस्थाओ का ही बोलबाला है। इन महद्वीपों मे जहां-तहां 
लोकतन्त् व्यवस्थाए दिखाई पडती हूँ पर उनमे भी निररुशता के बीज जमते जा रहे 
लगते हैं। लोकतन्त व्यवस्था के समान अधिनायकतन्त्र के भी कई अर्थ थ रूप पाए जाते 
हैं। सक्षेप में इसके अप॑, उद्देपप व उपयोगिता का विवेचन किया जा रहा है। 


अधितायकतन्त्र का अथे व परिभाषा (6 (८डमण8 ४04 एलीपराध०७ ० 
9/090ञ89) 

अधितायकतस्त्व किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहा है, परन्तु क्‍्राचीत समय में 
इसका अर्थ आजकल के अर्थ से पूर्णतया भिन्न था। स्पष्टता के लिए हम मधिनायकतस्त् 
के प्राचीत व अर्वाचीत अरपों का पृथक पृथक विवेचन कर रहे हैं। 

(क) मधितायएत ब दा प्राचीन अप॑ (76 शाध्यय08 ठ 0/00005॥ ॥0 शातताई 
४४93865)--प्रँचीन समय में मधिनायकतन्त् व्यवस्था को दुर्माव की दृष्टि से नहीं देखा 
जाता या। ऐसी व्यवस्या या तो विशेष सकटो का सफलता से मुकाबला करने के लिए 
या लोक कल्याण के लक्ष्यों को शी धता से प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती थी। रोमन 
साम्राज्य में सकट के समय व कानून व्यवस्था बनाये रखते के लिए कमी-कप्ती विशेष 
अधिकारियों की तियुवित की छाती थी। सकट का सामना करने के लिए इन अ धिका रियो 
को विशिष्ट शक्तिया दी जाती थीं और इन्हे अधिनायक' (0/2/807) कहा जाता था। 
इन्हें अधिनायक के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि उन्हे आदेश देने वी असीम 
शबितया प्राप्त रहती थीं। इस प्रकार, मूल रूप म अधिनायक शब्द का अर्य आदेश देने 
वाला है। रोम में अधिनायक को सकट वा सामना करने दे लिए ही सर्वोच्च शवितया 
सौंपी जाती थीं। सक्ट समाप्त होने पर अधितायक का पद भी समाप्त हो जाता या। 
अत सेगर अधिवा्यस्तज्ञ केडल एक जस्वारई अफ्तेण हुना करता वाह अधितायक का 
कानूनी विधि से चुनाव होता था तथा वह अत्याचारी नही बत जाय इपके लिए उस पर 
कानूती रोक व्यवस्थाएं लागू रहती थो। उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी 
शक्ति के प्रयोग को स्पायो अधिकार शवित” की जाच के लिए प्रस्तुत करेगा। 

अधिनायकतन्त्र का इस बर्थ मे प्रयोग पिछली शताब्दी के मध्य तक प्रचलित माना जा 
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सकता है। एमिलिया के शायर फेरिति (#॥ ने 859 में एवं सिसली के शासक 
गेरिबादडों (56024) ने 860 मे अपने को इसी प्रकार का अधिनायक घोवित बिया 
भथा, परन्तु उनके अधिनायक बनने का उद्देश्य अपने देश में जन-कल्याण करना था । 
काले माक्म ने भी सहारा वर्ग फे अधिनायकतन्त्' (8/040शेफ ण॑ ध४ ए70९- 
(ढाका) का प्रतिवादव करते समय इसका यही बर्थ लिया था। इस प्रकार दे अधितायक- 
तस्त्न ने बुछ लक्षणों का उल्लेख इसे आजकल के तये अधितायकतस्त से भिन्न करते के 
लिए आवश्यक है। प्राचीन मपरिनायकतस्त में तिम्नलिणित लक्षण पमुझ माने जा 
सकते हैं--. 

(]) अधितायक् विधियों द्वारा सीमित रहता था। 

(2) लोक कह्पाण फा सक्ष्य सर्वोपरि रहता था। 

(3) अधिवायव को बेधता (०६४०४८३) प्राप्त रहती थी 

(4) अधिनायक उत्तरदायी होता था। 

(5) झधिनायक बा पद अस्पायी भी हो सकता था। 

(४) समस्त शवितया अधिनायक में निहित रहती थी । 

उपरोपत तक्षणो के सम्बन्धम यह बात प्यात रखनी है कि मधिनायकतस्त व्यवस्थाए 
विधि द्वारा गचालित स्पवस्थाए होती थी तथा शासन शब्ित का प्रयोग जन-कत्याण के 
लिए किया जाता पा । ऐप्ी व्यवल्थाबो मे मधिनायकों का उत्तरदायित्व व देघता इस 
रूप में रहती थी शि जनमत उनसे अनुकूल रहता था। सामरान्यतया जनता का अधिकाश 
भाग उनने अधिकारों ने प्रयोग में सहायक व समर्थक होता था। शासन सद्दी अर्यों में 
जनता के तिए ही होता था। 

(छ) अधिनायकतन्त्र फा अर्वाचौन मर्ष ([06 प000॥॥8 ० 0/09णशाफ का 
ग्रा00९०॥ (॥९5)-- भाघुनिक समय मे 'अधिनायक्तन्द' का अरय॑ पूरो तरह बदल गया 
है। आज ले इसमे स्वेच्छा यारी व जत्याचा री शासन या बोध होता है । इसमे राजप्तत्ता एक 
व्यक्त में निटित होती है और शासन सत्ताथारी ब्यक्ित को इच्छादुमार ही चलता है। 
ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार का अकुश या प्रतिवस्ध नही होता है । आधुनिक अधि- 
नायती वो राष्ट्रीय सबट के समय नही चुना जाता है वर वे तो प्राव, आऊस्मिक राज्य- 
त्राश्ति के फ्लस्वरुप शवित प्राप्त कर लेते है। उनकी राजनीतिक अधिकार शक्ति का 
आधार, यन प्रयोग होता है। ये उसी समय तक शवित मे बने रहते हैँ, जब तक बल 
प्रयोग उन्हे अधिनायक बदाए रखने मे सहायक रहता है। वे किसी के प्रति उत्तरदायों 

नही होते । अधिनागवत्त-्त्ञ मे राज्य की सम्पूर्ण शक्ति एक ही व्यक्त मे निहित होती 
है जो स्वय को राज्य वा पूर्ते ह़ए समझता है। 

आश्ुनिक अधितायकत्तन्त के दो मत माने जाते है। साम्यवादी शापत ध्यवस्थाओ के 
उदय ने एश्दलीय ध्यवस्थाओं की स्थापना की है। इससे एक दल, जो बस्तुत एक 
विचारधारा पे अनुप्राणित होता है, सत्ता का एकाधिकार रखता है तथा दल वा सर्वोच्च 
नेता, दव वे मम्र्थ॑त के द्वारा एवं तरह से अधिनायक की सरह शकित प्रयाग करता है। 
इस प्रयार के अधितायकतन्त में शासक स्वेच्छाचारी द बत्याचारी नही होता है । घशकि 
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न 
शसक भी मिलते डी सहयोग से सत्ता मे आते हैं और सत्ता में 
502 8 ढ्गसे शक्तिये रो क्र करते हैं। एलेन वाल ने आधुनिक अधि- 
5 दो रूप ; मुह, [क को सर्वाधिकारो शासन ([णथो।क्षाकयं तषा 
दूपरे को री शाप्रेन 72428 के नाम से सम्बोधित किया है। यहा इन 
दोनो लक्षणो का विस्तार से विवेचन आवश्यक है-- 

() सर्वोर्धिक्षारी शासन मुद्य रूप से बीसवीं सदी मे आधुनिक प्रोद्योगिकी दया 
सचार मे प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आये हैं। अधिकाश सर्वाधिकारी शासन 
आधुनिक्रीकरण (ता०तशशाटप०ा) तथा सुधार लाने के लिए कठिदद्ध क्रान्तिकारी 
शासन है। स्तालिन का रूस हिटनर का जमेनी व मुसो लिनी के समय में इटली इस प्रकार 
के शासन के उदाहरण हैं। इन तीनों उदाहरणों मे एक लक्षण समान था। इन सब मे एक 
व्यकित के नेतृत्व पर बल दिया गया था, पर 945 से बाद की सर्वाधिकारी पद्धतियो 
मे सामूहिक नेतृत्व” हो पाया जाता है। यह व्यवस्था अब रूस व चीन के अलाग पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी राज्यो में पाई जाती है। सर्वाधिरारी शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों 
का विवेचन एलेन बाल ने निम्न ढिन्दुओ पर किया है-- 

[क) पिद्धास्तत व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरफार 
राज्नी तिक रूप से सम्बद्ध होती है। 

(थ) एक हो दल राजनीतिक तथा फानूनी रूप से प्रभावी होता है। सारी राज- 
नौतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है और प्रतियोगिता, नियुतितयों तथा 
विरोध ५ लिए दल हो एक मात्र सस्पागत आधार प्रस्तुत करता है। 

(ग) सैद्धान्तिक रूप से एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के 
अन्तर्गत सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। वह शासन तथा जोड- 
तोड़ करन का उपक्तरण होती है। 

(घ) स्पायपालिका और जन-रम्पर्क के माध्यमो पर सरकार का फठोर नियस्त्रण 
होता है और उदारदादी प्रजात'ज्ञों मे परिभाषित नागरिक स्व॒तत्नताएं कठो एवापूर्वेक 
काट छाट दी जाती हैं। 

(ड) यह शासन प्रजातन्त्रीय आधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से ओर शासन के लिए 
व्यापक जन-समर्थत प्राप्त करने के लिए जन-सक्रियता पर जोर देते हैं। जतता के भाग 
लेने त गा जनता की स्वीकृति से शासन का वेघोकरण हो जाता है ।** 

उपरोवत सक्षणों से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओ में विचारधारा 
का सर्वाधिक महत्त्व होता है तथा विचारधारा के क्रियान्दयन के बिए एकाधिकार युक्त 
एक राजी तिक दल होता है। समस्त गतिविधियों का नियम्त्रण द निरेशन यही दल 
बरता है। अत सर्वाधिकारी शासन व्यवस्याओ मे एक विचारधारा र राजनीतिक दल, 
प्रतियोगिता का अभाव तथा पूर्णतया नियन्तित जोवन मुझ्य विशेषताएं हाती हैं। 

(2) स्वेच्छाचारी शासन की सुस्पष्ट परिभाषा करना बहुत कठित है, कयोंकि 
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सामान्यतया ऐसे शासव जत्यायों होते है! पदां यह ध्यान देते की वात है कि उदारवादो 
व सर्वाधिकारों शासन व्यदस्थाओं मे वर्गोहृत न होने वाने शासन स्वत हो स्वेच्छाचारो 
इगंसनों की श्री मे सम्मितित नह्टी छिए जा सकते है। इती तरह, स्वेक्छाचारी शात्तन 
वद्धतियों को तौसरी दुनिया” या विकारुश्योल राज्यों' का पर्याण नहीं मात सेना चादिए। 
देसे इन शालत व्यवस्याजों मे दचे हुए मधिक्तादर राज्य-- उदारवादी द सर्वा धिज्ारो राज्यों 
को छोड़कर सम्मिलित किये जा सकते हैं, बयोकि इनमे खक्नसों को मित्ववा प्रकारात्मक 
न होकर रेदत पात्रात्मक हो होती है। स्वेच्छाचारी शासत ध्यवस्थाओ के निम्तलिसित 
सक्षघ उल्नेखनीय हैं । एलेद बाल मे इतके विम्तलिखित लक्षण गिताएं हैं-- 

(क) छुस्य राजनोतिर प्रतियोगिता (यानो राजनीतिक दन बौर चुनाव)पर महस्व- 
पूर्ण पावन्दिया । 

(खा) साम्यवाद या फ़ससीवाद जैसी प्रखादो राजदोतिक दिच्यारघारा का अझाव। 

(ग) "राजनीतिक! रब्द से सम्दोधित को जाने वाली दातो छ्य सीमित क्षेत्र होता है 
क्योंकि इन शासन व्यवस्याओं में सरकार आधुनिक प्रदासीय तथा औद्योगिक विधियों 
के अभाव में सभी बातों को राजनीतिक रय नहीं दे दाती । 

(घ) राजनोतिक अनुरूपता ठपा आजह्वाकारिता श्राप्त करने के लिए राजनीतिक 
उत्ताधारी वहुधा जोर जबईस्ती तथा दल प्रयोग पर अधिक बल देता है। 

(च) नागरिस स्ववन्त्रठाजो वी मनुमति बहुत कम दी जावी है और जत-यम्पर के 
माध्यमों त॒पा स्थाउपालिका पर चरकार का छीघा नियन्त्रण होता है) 

(5) झाउक या ठो परम्पसामठ दुष्टि छे राजनोतिक श्रेष्ठजन हों या आधुनिक 
दृष्टिकोश वाले नये श्रेष्ठजत होते हैं। अक्सर सेना ही आकल्मिक राज-्परिवर्तत या 
स्वतन्त्रता के औपतिवेशिस युद्ध के फतस्यरूप सत्ता हथिया लेती है। 

(ज) एक युट का राजतीति पर एकाधिझारी नियन्नेण रहता है।'े 

लक्षणों की उपरोक्त सूचो पूर्ण नहीं कहो जा सक्‍तो है। इस श्रेपो मे सम्मिलित 
शासनों में इतनों डिविधयायें हैं कि सभो तक्षयों को सूचिवद्ध करना अत्यधिक कठित है । 
इस थेधी मे परम्परायत शात्क बर्गों दाते राज्य जैस्ते--संउदों अरब, इपोड़िया और 
नैषात तया सेंविक सरकारों वे आधुनिकोद्नत राज्य जैसे नाइऔरिया और बनेनिक 
धरवारों बाते आधुनिकोद्वत राज्य जंसे अलजोरिया या मिख-- शामिल कर सकते हैं । 
भ सर्वाधिरारो व स्वेच्छाचारी शाठन व्यवस्पाजो मे बहुत जन्‍्वर हैं। उपरोक्त विदेदत 
सै यह जन्तर स्पष्ट हो जाते हैं। इस तरह, अधितायक्ञतसत्न का अर्शाचीन रूप इसके 
भातीन रूप से बहुत कुछ सिम्न हो गया है। आधुनिक अध्वितायकतन्द्व व्यवस्याओं मे 
व्यक्ति की स्वतन्तताओं पर प्तिदन्ध व मनुध्य के जोदन का हर पहचू नियन्त्रित करत के 
कारघ, इन ब्यवस्माओो के नाम स्ते दुर्भाव का हो दोच होता है। इसके अर्थ के बाद 
अधितायबतन्त व्यदस्थाओं के लक्षरों का विवेचन वरना सरत हो जाता है। सन्तेप मे 
गह इय प्रकरर हैं। 
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अधिनायकतन्तर के लक्षण (एफगबलॉटातनञा6 ० जिलगणआए) 
अधितायकतन्त्र के सर्वाधरिकारी व स्वेच्छाघारी रूपो का विवेचन पहले हिया 
गया है। इनके लक्षणों के अध्ययन से सकेत मिलता है कि दोनों व्यवस्थाओं में 
म्तरों के बावजूद मोटी समानताएं हैं। कुछ ऐस्ली विशेषताएं हैं जो अधिनायक्- 
तन्त्न वे दोनों प्रकारों मे पाई जाती हैं। पीटर मल ने अपनी पुस्तक पोलिंडिक्ल 
कर्टीयूविटी चेरन' में अधिनायकतन्त् की तिम्नलिशित विशेषताओं की ओर ध्यात 
दिनाया है--() असाधारण सत्तायुक्‍त, अर्दध-देवतुल्य (66/660) एक नेता। 
(2) सारी प्रशासन व समाज के समत्त संगठनों के नियन्त्क के रूप में विशिष्ट दग 
से संगठित व भावात्मक समपंणता वाला एक जनपुजी (7359 दल। (3) शिक्षा 
व्यवस्था तथा जन-सम्पर्क के सभी साधनों पर प्रचार का एकापिक्ार। (4) मातक तथा 
भयभीत करते कौ सुपरिष्दृत व्यवस्था । 

मर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी शांसम ब्यवस्थाओ में गस्तब्यों, विचारघाराओं तथा 
आधुनिक रण में उतकी भूमिकाओं को लेकर बहुत कुछ असमानताए होते हुए भी उनमे 
उपरोगत विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। इनका सक्षेपर में विवेचन करने से इन 
दोनो व्य्रस्थाओं के समान लक्षणों को अच्छी तरह समझा जा घकता है। 

(।) सामान्यतया निरकुश व्यवस्थाओ से एक ऐसे अधिनाग्क का अर्थ लिया जाता 
है जो सब शैवितमान हो । परन्तु इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जब 
किसी तानाशाह ने अरे ले समस्त राज्य शक्तियों का प्रयोग किया हो। हिटलर, मुसो लिती 
तथा स्तालिन के भी सलाहकार, समर्थक व सहयोगों रह हैं। क्योंकि अधितायकतस्त्री 
व्यवस्था में मेता की सर्वोच्चता व असाधारण सत्ता का आधार दल का मेतृत्व द्वोता है। 
इन व्यवस्पाओं मे नेता या तो विचारधारा का प्रवर्तक होता है, या किसी प्रचलित 
विचारधारा का प्रमुख सशाधक द्वोता है। वह विचारधारा का एक मात्र व्याख्याकार, 
रक्षरु तथा क्रियास्ववत माना जाता है। अत दल के सदस्यों के लिए, जो दल की विचार- 
धारा को पूर्णतया समर्वित होते हैं वह नेता, देव-तुल्य व श्रद्धा का पात्न बन जाता है तथा 
उसकी शबित परम व सर्वोच्च हो जाती है। यह नेता किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं 
होता, किसी से भी आदेश प्राप्त नहीं करता तथा परित्यितियों के बन्धनों से भी मुक्त रह 
सकता है। नेता की सत्ता को कोई चुनौती न दे पाए इसके लिए हर अधिनायक तीन 
साधतों का सहारा लेता है-- (।) वह समय-समय पर दल में से सभी सम्भावित 
(ए०ल्ता 2) दुश्मनों व विरोधियों का बईरतम तरीकों का उपयोग करके सफाया करता 
रहता है। (2) अपने सभी सहयोगियों व अनुयायियों के दिलों मे भय और आतक 
फंताये रखता है। (3) सत्ता सरचना को स्िर नहीं होने देता है । 

इस तरह, अधिदायक्तन्त्र में नेता को सर्वाच्चिता तया सत्ता बनाई रखी जा सके 
इमके लिए नेता उपरोवत तीन विधियों में से दो विधियों का तो प्रयोग करते ही है परन्तु 
तीमरी विधि दे माप्यम से वह उनको चुनौती देने वी सस्यागत व्यवस्था को भी नही 
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पनपने देते हैं। अधितायकतन्त्र मे नेता को बसे धडा खतरा ऐसी सत्वाओ की स्थापता 
या विकास है जो स्वय निर्णय लेते लगें। ऐसी अवस्था नेवा की सत्ता की क्षीषता का 
सकत होती है जो अनिवार्यत नेतृत्व में प्रिवर्तंत करके रहती है। रस में स्यू पचेय तथा 
दाकिस्तान से अस्यूबसा के बाद क्रमश ब्रेजनेव तपा याह्याखात का सत्ता में आना इथी 
आधार पर समझा जा सकता है। 

(2) दाताशाही व्यवस्थाओं में चादे उसका कोई हप हो, एक एकाधिकारी राजनीतिक 
दल का दिखावा मवश्य पाया जाता हूँ। यह राजनीतिक दल सम्पूर्ण जोबन का नियस्त्तक 
होठा है। सरकारी प्तामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन ऐसे दल के नियन्त्रण में रहता है। 
प्ताप्यवादी व्यवस्थाओं से दल सद्दी अयों मे जनपुजी द्वोते हैं, पर स्वेष्छाचारी सेतिक या 
अरमनिक तथा परम्परागत शासक थर्गों वाले राज्यों मे भी सत्ता की वँधता के लिए दल 
का गठन किया जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति अस्पूबखा ने, बर्मा मे जनरल ने विन 
(माजकल बर्भा के टाष्ट्रपाति) व नेपाल में सम्राट महेन्द्र ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए दल का सहारा लिया था। ऐसे शासतों मे अधितायक, दल क तेता के रूप मे पूज- 
तीय बन जाता है । 

(3) निरकुश शासक अपनी सत्ता को स्थायो आधार उपलब्ध करान के लिए शिक्षण 
ब्यवस्था के माध्यम से नता के प्रति अगाप्र आस्था उत्पन्न कराने का प्रयास करता है । 
सम्पड के सभी साधनों का प्रयोग नेता की श्रेष्ठ्वा के गुशगाव करने में किया जाता है। 
अत-सम्पर्क के सभी साधनों पर कड्टी निगराती रहनी है तथा जनता को बार-बार 
आतरिक एवं वाहूरों दुश्मनों से सपर्ष करने के लिए सचेत रखा जाता है। सारा प्रचार 
केवल नेता के द्वारा बताये गये तस्य को ही सही मानते के लिए होता है। मत्य किसी भो 
प्रकार का प्रचार यहा तक कि बाहर का रेडियों प्रधारण सुनना तक अपराध पाता जाता 
है। दूसरे विश्वयुद्ध के समय तो जरमनी में विदेशी रेडियो प्रसारण सुनने वात्तों को मोत 
की सजा देने का कानून तक लायू पा! प्रह्ार॒णों के माध्यम से बार-बार विचारधाराओं 
से मम्दस्धित सिद्धान्तों को दोहराया जाता है जिससे सोगों के मस्तिष्कों पर इसकी अभिट 

छाप अकित हो जाए तथा इससे आगे सोचते के लिए जनता के मस्तिष्कों पर ताले पह 
जाए। इस तरह जत-सम्पर्क साधनों का एस्ाघिकार तेता की सत्ता को स्पायिश्व प्रदान 
करते में प्रयुवत किया जाता है। 

(4) भपिनायरतत्ती व्यवस्याओे को बनाए रखने के लिए नेताओ द्वारा आतक तवा 
डर का साअ्राज्य फैला दिया जाता है। इससे व्यक्तित इतना मयमीत बना दिया जाता है 
कि उसको हर वक्त मपना अत्तित्व खतरे में लगता है। इसके लिए बेबुनियादी प्रचार तक 
फा सहारा लिया जाता है। तिरकुश ब्यवस्‍्याओ मे सरकार एक निरन्तर चलने बालों 
काति का प्रतीक होतो है । इल व्यवस्थार्मों मर एक अत्यधिक महत्वाकाक्षौ व सुनहरे 
भविध्य को प्रात्दि के लिए सपघर्ष से कोई इकावट नही भाये इसके लिए सारा शासनतन्त 
एक मूत्र में बाघकर रखा जाता है। इस प्रयत्म के विरोध में किगो भी प्रकार का फ्रपत्त 
नहीं हो इसके लिए पहले ही वायक फ़ेलाये रखा जाता है। दसकेे लिए युव्तवर विभागों 
को पूर्ण अधिकार तथा स्प्रत्याशित शक्तियों से युवत क्या जाता है। ऐसी व्यदस्याओं पे 
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“रास्ते से हटने वालो” को अनुनयन से समझाने के बजाय समाप्त किया जाता है। 

अन्त में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक बधिनायक्तन्त् प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से से निकवाद की उपज है। इसमे एक दल या नेता या सेना के झडे के चारों 
बोर राष्ट्रीप आत्म-सम्मान, जाशाओं और आाकाक्षाओ्रों को शक्ति इक्ट्टी होती है। अधि- 
नायकतन्त्न आम्तरिक विरोध व सघप को कठोरता से दवा देता है। वह इस तरह कार्य 
करता है जैसे कि वह राष्ट्रीय एकता की मूर्ति हो । अधिनायक्तन्त्र लोगो को एक स्वर 
में गूथने का प्रयत्त करता है। इसमे जनता के क्सी विरोध को सहन नही किया जाता 
है। यह इसी बात मे विश्वास करता है वि सम्पूर्ण राष्ट्र एक ही ढग से सोचे, वोले व कार्ये 
करे। अधिनामक्तन्त्र के बर्य व विश्येपताओं के विवेचन से मह स्पष्ट होता है कि इस 
शासन व्यवस्था मे कुछ गुण हैं तो कुछ दोप भी हैं ॥ इनका सक्षेप में विवेचत देना मूल्या- 
कन के लिए आवश्यक्र है। अत इनका सक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है! 


अधिनायकतन्त के गुण (ला ० 0/९0४०5॥) 

अधिनायकतन्त्र व्यवस्था के व्यवहार में इतने लाभ हैं कि अनेक लोकतान्त्रिक राज्यों 
में जनता लोकतन्द्व में कुछ लोगो को मनणानी करने की स्व॒तन्त्वता से ऊवकर अधिनायव- 
तन्त्र व्यवस्था की कामना करने लगती है। अगर अधितायकतन्त के उत्वर्प के कारणों की 
खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस-जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असन्ताप तथा 
अभाव या वही अधिनायकतन्त्र का उदय हुआ है । जिन देशों में लोकतन्त्न व्यवस्था सोगो 
में विराशां तथा अभाव उत्पन्त करने वाली बनी, वही इस व्यवस्था की स्थापना हो गईं। 
आज भी अनेक राज्यों मे जदता अधिनायकतन्त् को अच्छा मातकर निरवुश शासकों का 
पूर्ण समर्पन करती हुई दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट है कि अधिनायकतन्त् में बुछ ऐसे 
गुण हैं जो अम्य व्यवस्थाओं की सैंद्धान्तिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने 
के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार हैं। सक्षेप मे ऐसे शासन के निम्नलिखित लाभ हैं-- 

() अधिनायवतस्त् मे शासन बुशनता होती है। सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में 
निहित होने के कारण, न केवल निर्णय शीघ्रता स लिए जा सकते हैं, वरत निर्णयों कै 
क्रियान्वयन की मी सुन्यवस्या हो जाती है। अधिनायकतन्त्री ब्यवस्था में शासक से सभी 
भयमीत रहते हैं इस कारण कार्य में देरी या शिथिलता नही कर सकते हैं। निरकुश 
शासक के श्रति सम्पूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, 
भचेत व सक्रिय भी रहता है। इससे शासन मे कार्य-दक्षता बा जातो है । 

(2) इस व्यवस्था का दूसरा गुण_देश का ठेजी से विकास है। देश में एक ही नेता, 
एक ही योजना तथा एक ही विकास लक्ष्य रहने से देश की सम्पूर्ण शव्ित इसो लक्ष्य के 
मांगे को ध्रशस्त करने मे प्रयुक्त होती है ॥ आथिक साधनों का समुचित विकास व उप- 
योग सम्मव होता है। देश के विक्रास के लिए एकता, शान्ति व व्यवस्था वी आवश्यकता 
होती है। अधिनायक्तन्त्र में इनकी ठोश्त व्यवस्था रहने के कारण देश के सारे साधत 
विकास में लगाए जा सकते हैं । 

(3) देश में एकता की स्थापना में अधिनायक्तस्त्र बहुत सहायक रहता है। विभिन्‍न 
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दर्लों तथा विरोधियों का दमत करके देश मे एक दल व एक नेता का शासन स्थावित होने 
के कारण सारी जनता इसकझ्रे प्रति वफादार हो जातो है। नेता फे चारों तरफ सारी 
व्यवस्थाएं गुथ जाती हैं तथा देश एक झोस एकता के म्रृत्त मे वध जाता है। दल्न या नेता 
एकता में बाधने का साधन हो जाता है और उसी में सबको अपतत्व का आाभाप्त हीने 
लगता है। हिटलर य मुस्रोलिनी इसी तरह जमेंनी व इटली को एक करते में सफल 
रहे थे। 

(4) साध्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने मे सहययक है। देश के नागरिकों को पार- 
स्परिकता में घाधने के लिए एक विचारधारा, एक दल व एक नेता का होना पर्याप्त 
होता है। सभी मागरिक बन्धुत्व की भावना से भनुप्राणित रहते है । एक राष्ट्र का तारा, 
पुक ही झडें के नीचे सबको खडा कर देता है। देश भक्ित का इतना प्राबल्य होता है कि 
नागरिक अपने देश तथा नेता के लिए बुलिदान सक करने के लिए तंपार हो जाते है। 

(5) सकट काल में तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम रहतो है । इसमे सकट का सामता 
करने के लिए सभी निर्णय व आदर्श एक व्यक्ति द्वारा दिये जाने के कारण, आदेशों की 
एकता (७09 ० ००॥१77०70) रहती है। इशग़े रामय पर उचित कार्यवाही करना सरल 
हो जाता है। युद्धफछालीन सकट मे तो यही व्यवस्था विजय दिलाती है। 

(6) अधिनायकतन्त् ध्यवस्था मे देश का बहुमुखो विकास होता है। आधिक क्षेक्न में 
भी तेजी से विकास की व्यवस्था होती है । एकता, अनुशासन व कतेंव्य-परायणत्ता फे कारण 
विकाप्त की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जर्मनो, घोन, इटलो, ठर्कों और स्पेन का 
अभी का इतिहास इस बात का साक्षी है। जेक्सन ने अपनी पुस्तक 'पूरोप सिन्‍्स दी बार! 
भे ठीक हो लिखा है--"स्पेलदासिपों फे इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेले 
समय पर चली है। अधिनापर के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए है। कृषि फली- 
फूली है। भ्रम एकट दूर हो गए है ।”** भारत मे कुछ अशो में अधिनायकवादी कदमो ने 
देश का हाल ही भे काया-पलटट कर दिया है। & 

(7) छुछ विद्वान मधिवायकतस्त को म्रातव-स्वभाव के अनुकूल भी मानते है। इसके 
पक्ष में उनका कहता है कि मनुष्य में स्वभावतद, अपने हितो की रक्षा की इच्छा भव्य 
होती है। वह अपनी रक्षा चाहृता है चाहे यह किसी के द्वारा की जाय । अपनी प्मस्याभों 
का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलव नही होता है कि उसकी 
रक्षा व्यवस्था कौन करता है ? वह तो सुरक्षा बाहती है, अपने हितो की पूर्ति भाहती 
है। मधिनायकतन्त मे ऐसा सम्भव होने के कारण यह मानव स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था 
भी मातो जाती है। 

(8) विवात्तशील राज्यो के ज्िए राजती तिक और आधिक विकाप्त की सक्रमणकालौन 
परिस्थितियों मे भी मधिनायकहन्द्र उपयोगी माना यया है! विकासशील राज्यों मे जन- 
इच्छा को अनुशासित अभिव्यक्ति की समस्या अत्यन्त प्रबल रही है! विकास के विभिन्‍न 
चरणों को पार करने के प्रयास मे नवो द्वित राष्ट्र जद आाकाक्षाओ को जायूत तो कर देते हैं, 
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परन्तु जन आकाक्षाएं जितनी ठेजी से जायुद होती है, उतनी तेजी से वे उदकी पूर्ति नहीं 
करपाते है। इसके कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढते हैं एवं उसके टूटने का डर रहता 
है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए आधनायकतन्त् अधिक 
उपयोगी हो सकता है। हृण्टिगटन ने ठोक ही कहा है कि 'नवोदित राष्ट्रो में प्रथम कार्य 
राजनीतिक सहभाग (9060 एधथए2४0/) शिक्षा भ्रादि की वृद्धि के स्थान पर 
मूलभूत सस्थात्मक ढाचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एकदलीय शासन 
या सैनिक अधितायकतन्त्र भी उपयुक्त हो सकता है ।' 


अधिनायकतन्त्र के दोप (0<%६७५ 06 0008(65 ४७७) 

अधिनायक्तन्त् मे गुणों के होते हुए भी इस प्रणाली का किसी भी देश में लम्बी अवधि 
तक प्रचलन नही रह पाता है। इतिहास ऐसे प्रमायो से भरा प्रडा है। जहा कही भी 
अधिनायर तन्त्र स्थापित होता है वह्दी पर एक स्थिति ऐसी आती है जब जनता सत्ता 
सम्पत्र सर्वोच्चि शासक को उखाड़ फेंकने के लिए ह्विसात्मक क्राति तक का सहारा लेने में 
नही हिचक्चाती है। इससे स्पष्ट है कि इस व्यवस्था मे कुछ कमियां अवश्य पाई जाती 
है। सक्षेप में इस प्रणाली के दोष इस प्रकार है--- 

(!) इस व्यवस्था मे ध्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नही द्वोते के कारण व्यक्त को 
सब कुछ घुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छानुसार विकसित करने 
का वातावरण नही मिल पाता है तथा यह अपने जीवन को अप्रू्ण ही रपने पर मजबूर हो 
जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार स्वतन्त्ता नही रहती है। इससे उसका ब्यविततय 
दवक र रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था मे मौलिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतस्त्रता 
को कोई महत्त्व नही दिया जाता है। अत तावाशाही व्यवस्था का सबसे बडा दुर्गुग 
व्यवित वे व्यक्तिध्व के दमन का बातावरण बताना है। 

(2) अधिनायकतन्त शासत व्यवक्था में अत्याचार और अनाचार का बोलवाता 
रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बताए रखते के लिए आतक फैँलाए रखता है। 
विरोधियों का वर्बर तरीको से सफाया कर दिया जाता है। इससे मानव भयग्रस्त होकर 
जेल के सीपचो में बन्द सा हो जाता है । देश हित में कही गई बात भी अगर तामाशाह 
की इच्छा के प्रतिकूत है तो उसको ठुकरा दिया जाता है तथा उसके विरद् बात कद्दने 
वाले को देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। 

(3) वानाशाही व्यवस्था देश के लिए अहितक्र होती है। इस व्यवस्था में निर्णय 
एक व्यक्त लेता है जो कसी भी प्रकार का विरोध या सुझाव स्वीकार नही करता है! 
इमसे तानाशाह द्वारा लिये गये गलत निर्णयों का अहितकर प्रभाव सारी प्रजा को भगतना 
पइवा, है.॥. अधिनाग्रक़ का, हुए लिदेश: लोगों को; झलक: पच्ठा है, चाईे बह फिर राष्ट्रीय 
हित मे हो अथवा नही हो। इस प्रकार तानाशाही व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों का समुचित 
सरक्षण नहीं रहता 

(4) अधिनायकतन्त्र में साधारण व्यक्तियों में आत्म-निर्भरता, ज्रियाशीलता तपा 
स्वृतस्वता की भावना का पूर्णत लोप हो जाता है, क्योकि उन्हे बोलने अववा विचारने 
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/बादि वी विसी प्रकार की स्वतन्द्ता नही रहती है। इस व्यवध्या में ब्यवित का तन, धन 
॥ और यहा तक कि मत भी अधिनायक के लिए हो जाता हैं भौर उसे अधिनायक जिधर 
हाके उधर ही चलने के लिए मजदूर होना पडता है। 

अधिनायक्तन्त के गुण और दोप के विवेचन से स्पप्ठ है कि यह व्यवस्था मनुष्य को 
मनुष्य नहीं बताती तथा उसे मनुष्य वे. रूप मे रहने भी नहीं देती है। इरागे मानव का 
व्यक्तित्व दय्कर रह जाता है। उसकी सारी भौतिक आवश्ययताओं की पूर्ति के उपरा्त 
भी उत्तवा कुछ ममी सी मह॒सुतत होती है। उसका जीवन बदी वा सा दी जाता है। इस 
लिए हो भधिनायकतस्त्त वे अनेक लाभो के होत हुए भी कोई «्यक्षित इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत रहना पसन्द नहीं करता है। इस शासन मं व्यक्ति के लिए सब कुछ रहता है 
परन्तु फिर भी उसको ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है बयोपि व्यक्ति केवल 
रोटी मे लिये ही जीवित नही रहता है। वह इसके अलावा भी बहुत कुछ पाना व फरगा 
चाहता है जो केवल सोचने विचारने तथा अभिव्यक्ित की स्वतन्त्रता के वातावरण में ही 
सम्भव होता है। भत अधिनायक्ततप्य सभी आकर्षणो के बावजूद भी मानव मस्तिष्क 
की भूख मिटाने के साथनों पर रोक लगाने वाला होने के कारण जन साधारण द्वारा 
भमान्य ही रहता है। इस शासन वे गुण दोपों वे विवेचन दे बाद इसके भविष्य के बारे 
मरे स्केत देना सरल हो जाता है। अत हम इसके भ्रविष्य की सक्षिप्त चर्चा करता प्राए- 
गिक मान सकते है । 


अधितायव तन्त्र का भविष्य ([॥6 एप्मा० जी 0/0/णशे४ए७) 

अधिनायरतन्त्त के भविष्य के सम्मन्ध में राजनीति-शास्त्र के विद्वात बहुत आशावादी 
नहीं हैं। यह सही है कि ऐसे शासन मे कार्य कुशलता, एकता तथा ब?मुखी विकास की 
सुष्यवस्था दोती है, परन्तु पह सब महगी बीमत के बदले मे गिलत है। मनुप्य को अपने 
व्यवितत्य नै विकास के स्थान पर अपो गरीर के भरण-पोषण तक ही सीमित रहना 
होता है। ऐसी शासन प्रणाली म व्यक्ति को सब बुछ प्राप्त होते के बाद भी कुछ बमी 
मह॒पूस होती है। यह है अपनी अभिव्यक्ति को लाखता। इसके अनाव में व्यवित को परि- 
पूर्णता का आभास नही होता है। वह अपूर्ण रहता है। अत व्यवित को जब कमी अवसर 
मिलता है वह ऐसी व्यवस्था ते जान बघाकर भाग जनिबलता है। इतना ही नहीं, कई बार 
व्यक्त अपनी स्वत बता के ऊपर लगे प्रतिवन्धों को यह जाते हुए भो कि उसका अजाम 
मौत होगा, तो इन में नही हिचविचाता है। वह विद्रोह क्रान्तिया तथा हृत्याए तक कर 
बैठता है। यही कारण है कि अधिनायकतन्त्र लम्बी अवधि तक सफल नहीं रहता है । 
जनता में राजनीतिक जागरूरता का विवास बाल्तव म अधिनायकतन्त्र के अन्त का 
सुमारम्भ माना जाता है। अत संनिकया परम्परागत शासक वर्गों बाले राज्यों मे अधि- 
नायकतत्त का भविष्य अधकार्मय ही माना जा सकता है। जनता में राजनीतिक 
सब्नियता का जाना कव तक सोका जा सकता है। आधुनिक जन-सम्पर्क साधन व्यक्ति 
को व्यवित से दूर नही रहने देते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि तानाशाही व्यवक्ष्याओं के 
स्वेच्छाचारी रूप में सम्वोी अवधि तक बनी रहने की सम्भावनाए नगष्य ही है। 
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अधिनायकतन्त्र का सर्वाधिकारी रूप कुछ स्थायित्व के सकेत देता है, परन्तु यहा भी 
बिचारणीय प्रश्त यह है कि क्या वर्तमान रूप को साम्यवादी व्यवस्था आगे भी चत 
सकेगी ? ]9]7 से आज तक का रूस का इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्यवादी 
शासनो म॑ भो व्यवित की अभिव्यवित की स्वतन्त्रता मे उत्तरोत्तर ढील दी जाती रही है। 
यद्यपि अभी बहुत कुछ होता वाको है, फिर भोौ यह्‌ प्रवृत्ति इस बात की पुष्टि करती है 
कि साम्यवादो या सर्वाधिकारी शासनों में भी अधिनावक के स्थान पर दल-बदल के 
माध्यम से अधिकाधिक व्यकित शाप्षक बनते जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप के सभी राज्य इसी 
तरह को प्रवृत्ति का सकेत देते हैं । कोई भी शासन व्यवस्या व्यवित को जानवर की तरह 
रखकर स्यायी नही रह सकती है। व्यक्ति अपने व्यवित॒त्व के विकास के भाग में काने 
वाली सभी बाघाशों को तोडने के लिए मर मिटने को तैयार होता रहा है। अत सर्वा- 
घिकारी शासन व्यवस्थाओ का भविष्य वहुत कुछ इस बात के साथ जुड़ जाता है कि 
इनके दर व्यवित को अभिव्यक्ति तथा आत्म विकास के अवसर किस सीमा तक उप- 
लब्ध कराये जाते है ? विचारधाराए व्यक्ति को अधिक समय_तक_याधकर रखने में 
शायद खानी कल हो सरकेणी.? साम्यवादी शासन प्रणालियों में जकडतें ढीली पढती जा 
रही हैं व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार किया जाने लगा है तथा विचारधारा के सकुचित 
दायरे से बाहर भी अभिव्यक्ति की कुछ-कुछ स्वतन्त्रता, इस दात की थोतक है कि अधि- 
नायकतन्त्न का वर्तमान अरे में भविष्य विशेष उज्ज्वल है । 

लोरुतन्त्न व अधिनायकतन्त्र के पृथत् धृयक वर्णन के वाद दोनो का तुलनात्मक अध्य- 
थन करमा आवश्यक है क्योंकि इनके तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही इम दोनों 
शासन प्रणालियों मे से कौत-सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, इसका निष्कर्ष निकालना सम्भव है। 
अत मीचे इनका तुलनात्मक मूल्याकत दिया जा रहा है। 


लोकतन्तत व अधिनायकतन्वर--एक तुलनात्मक विश्लेषण 
(928५0८ट728८४ &४्०ए एए7#70ए5प7 & ए00%24ए67५2 #0७४४.४$॥38) 


लोकतम्त्न व अधिनायकतम्त न केवल बेमेल ब्यवस्थाए हैं वरन्‌ यह दोनो एक दूसरे के 
विपरीत भी हैं। लोकतम्त्न शासन मे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान व गरिमा बनाए 
रखने के लिए उसे विचार, अभिव्यक्ति तथा आत्मविकास की सभी स्वतन्व्ताएं श्राप्त 
रहती हैं जवकि, अधिनायक्तन्त्र मे व्यक्ति को सही अर्थों में व्यक्ति बनने हो नहीं दिया 
जाता है। इन दोनों व्यवस्थाओं की निम्न बिख्डुओं के इई गिर्दे तुलना की जा सकती है। 

(क) व्यक्तित के व्यक्तित्व का विकाप्त ([96५९०फफला। ० ग्ण्यदा एशइणाओऑ)-- 
लोकतत्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्वताए व मौलिक अधिकारों की व्यवस्था रहती है। इसमे 
समानता का आदर्श होता है। इससे प्रजातत्न शासन म व्यवित को अपना सर्वोगीण 
विकाप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करके अपना श्रेष्ठठम 
योगदान समाज के लिए कर सकता है। अत लोकतन्‍्त व्यवस्था व्यवित के व्यक्तित्व के 
विकाठ में सहायक व प्रेरक है। अधिनायक्तन्त्र मे नती व्यक्तिगत स्वतस्नता की ही 
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स्यवस्या रहती है सौर न समानता के सिद्धाग्त का अनुसरण ही किया जाता है। इससे 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विशास के राभो मार्ग रुक जाते है। व्यक्ति दंदो बन जाता है। 
व्यक्तित्व का विकाप्त झुक जाता है तथा तानाशाहो व्यवस्या मे मानद सही अर्थों मे मानव 
ही नही रहता है। 

(एप) सरकार फा उत्तरदायित्व (रेटच्ुणाश्नोजाए ० 8०४०:७0०॥.-- लोक- 
तासम्विक शासन, सरकार के उत्तरदायित्व की शेष्ठतम व्यवस्था मानी जाती है। इसमे 
राजनीतिक शबजित का प्रयोग करने वाले अपने सब कार्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं 
तथा वे उत्तरदायी रखे जा सकते है। निपतक्ललिक निर्वाचन, शासनकर्ताओ को उत्तर 
दापी रखने की ठोस व्यवस्था है। इससे सरकार जन इच्छा के अनुरूप चलने के लिए 
मजबूर होती है। जबकि, अधितायवतन्त में शासक सब दायित्वो से युक्त रहता है। वह्‌ 
अपनी सनमाती कर सकता है । जन विरोध को समाप्त करने के लिए बबंर तरोके काम 
में ले सकता है। अतः शासक पर किसी प्रक्तार का अंकुश नही रहता है। वास्तव मे 
सरकार का उतारदायी होना अप्ते आप में तानाशाही व्यवर्थर का विलोम है। 

(ग) बिकास व जन-कर्याण (06४९८।०७०४९४६ 2०0 500:8) एशक६)-- लोकतन्त्न 
व्यवस्था मे आधिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास को गति अवश्य हो धीमी रहती 
है। जन-ऊल्पाण के कार्य भो तेजी से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इस ध्यवस्था मे 

| विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम सहमति पर आधारित होता है. तथा जन- 
इच्छा के अनुप्ताए ही क्रियान्वित होता हे। विकास व जन हितकारी कार्यों मे सम्पूर्ण 
जनता की सहभागिता के कारण जो कुछ विरास होता है वह जन सहमति के ठोस माधार 
पर ठिका होने के कारण स्थायी व सही दिशा मे होता है। यह राष्ट्र को सच्ची समृद्धि का 
पोषक होता है। जबकि तानाशाही व्यवस्था मे विकास की गति की तीव्रता, विकास को 
सही दिशा मे ले जाएगी यह नही कह्टा जा सकता है। तानाशाही मे कई बार विकास के 
मार्मों का निर्धारण ही नही हो पाता है, तपा अधितायक या द्त द्वारा तिर्घा रित माय हो 
सही मार्ग है यह निश्चयपूर्दक नहीं कहा जा सकता है। अतः तेजो से किया गया विवास, 
जन-कल्याण को साधना करेगा यह नहीं भी हो सकता है। केवल वही विकास जन- 
कल्थांधकारी रहा जाता है जिसमे जनता जंसा चाहती है देसा हो हो। अधिनायकतस्त 
में जब-इच्छा को मालूम करने का माध्यम ही नहीं रहता है। इसलिए यह्‌ कहता गलत , 
नही होगा कि ताताशाहो व्यवस्याओं मे दिशा रहित विकाय जन-कत्याण का सही अयों 
में साधक रहे यह लावश्यक नही है । 

(घ) राष्ट्रीय एकता व अनुशासन (प३॥०75 एज) घात 0७ल्‍७॥॥0)-- ऊपर से 
देखने पर ऐसा लगता है कि वोकतन्त मे न राष्ट्रीय एकता होती है और न ही अनुशासन 
होता है। दर व्यक्ति अपनी स्वतन्द्रवा को आड़ मे मतयानी करता लगता है, परन्तु तप्य 
गह नही है। सोकतन्त्र में सभी कार्यों का आधार मोटे तोर पर सहमति होने के कारण 
हो एकता होते है वह स्पाणे व गहरो होती है / हर व्यक्ति को आवाज सुनी जाने के 
कारण किस्लो को कोई शिकायत नहीं रहतो है। इससे आत्म-अनुशारत की अवस्थाएं 
उत्पन्न होती हैँ। देश में बावरिक या बाह्य संकटों के समय अचानक अदभुत एकता व 
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अनुशासन की स्थापना इस बात की पुष्दि करती है कि एकता व अनुशासन केवल] 
लाकतन्द्र में ही सम्भव है। वेत अधिवायकतन्त्री शासनो मे राष्ट्रीय एकता व अनुशासत_ 
अत्यधिक मात्रा में स्वापित रहते हुए भी वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह एकता व 
अनुशासन आरोपित होता है। आतक के कारण बना रहता है, परन्तु भय व आतंक को 
हटाते ही यह तब भी रफूचवकर हो जाता है। तानाशाही व्यवस्थाओं में एकता दे 
अनुशासन, एक तरहद्द से सुप्त ज्वालामुखी की तरह होता है जो अधिनायक के डडे के 
आधार पर ठडा रहता है पर उत्तके भीतर ही भीतर जलने वालो आग सत्ता के अंहु्धों मे 
शिधिलता आत हो फूट पडती है। इस शताब्दी में ऐसे उदाहरणो की भरमार है जबकि 
ठोस एकता व अनुशासन मं आबद्ध जन समुदाय अधिनापक के भय के समाप्त होते हो 
विद्रोह कर बंठा है। 

(च) सरकार का स्यापित्व (5880॥0) ० 8०४श४ए7८०)--स रकारो के स्पापित 
का आधार कवल जन सहमति ही हो सकती है । लोकतन्त शासन में सरकारें जन सहमति 
क आधार पर सगठित हाती है अत उनमे स्थायित्व रहता है। दल सत्ता में भाते-जाते 
रहते है परन्तु शासन का ढाचा, सर्वधानिक तम्त्न व व्यवस्था ज्यो की त्यो बनी रहती 
है। सरकारो के पदाधिकारियों की हेरा-फेरी चलती रहती है पर इससे सरकारें न 
अस्थायी बनतो है और न ही उनकी सत्ता में फोई कमी आतो है। अत लोकतन्त में यह 
आंति ही है कि इस व्यवस्था मे सरकारों का अस्थायित्व रहता है। सही अपों में लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्था ही सरकारों के स्थायित्व के अनुकूल हो सकती है, बयोंकि केवल 
लोक्तस्त में ही सरकार का आधार जन समयंत्र व जन इच्छा होती है! तिरकुश व्यव- 
स्पाओ में सरकार स्थायी रह ही नहीं सकती है। अधिनायकों पर हर वबत दबाव पड़ते 
है जो अन्तत अधिनायक को उद्ाड फरेसने की स्थितियां उत्पर्न कर देते है। यहा 
बाध्यकारी शवित या डर ही सरकार को बनाए रखता है ज्यों ही यह भय समाप्त हुआ 
सरकार का तयता पलट जाता है। 

(छ) प्रशासकोय फार्य-कुशलता (8॥0॥0॥503॥96 श्वीश्वक्षा०9)- कार्य -कुशलता 
बी पहली शर्ते कार्य करने में पुछ शिवेक की छूट की व्यवस्था है। नियमो के खोचने में 
बंद प्रशासक परिस्थिति के थोड़े हेर-फेर की कदस्या मे, नियम के अभाव में निर्णय 
नही ले सकता है। इससे प्रशासव ढप्प हो जाता है। तानाशाही व्यवस्था में सम्पूर्ण 
शासन कठोर नियमों द्वारा जबष्ट जाता है। इससे कार्य-दक्षता व पहल करने की शक्ति 
का दमन हो जाता है। जयकि सोक्तस्त्र में शासन-व्यवस्या के सघालन के नियमों में 
लचक रहती है। हर प्रद्ार वी परिस्यिति में नियम य विधि सहायक होते है, गयोकि 
उनमे अवसर अनुकूतता ब अनुरूपता वी क्षमता अन्तनिदित रहतो है। अत लोकतन्त 
में प्रशासवीय वायं-वुशलता उत्तरोत्तर बइनी जाती है, जबकि अधितायक्तत्न में 
प्रशासन दिन-प्रतिदिन क्टार बनते हुए भी सान्तरिक शिवित्रता की और अग्रसर हो 
जाता है। 

(ज]) सरबारों को अवसर अनुकूलता (80०काग्णाओ 6 ह०४शगयाल्या४)- 
लोकतान्त्रिक ससकार हर परिस्यित्ति के अनुसार ढाली या बदली जा सकती है। यह बडे 
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सै बड़े सकटौ का सामना करने के लिए आवश्यदतानुप्तार बनाई जा सबती है, परन्तु 


| जानाशाही व्यवस्था मे सरकार को अवस्तर के अनुकूल बनाने की गोई सस्थात्मक व्यवस्था 


नहीं होती है। यद्दी कारण है कि विवत्र परिस्थितियों में तावाशाही ब्यवस्थाए लडखडा 
जाती हैं। लोकतन्त शाप्नों भें सस्यागत सरचनाए ऐसे ऊन वृक्षों ने समान है जो आधो- 
तूफान के समय झुक जते हैं. तथा सामान्यत परिष्यितियों के अनुरूप, हवा के इस वी 
ओर मुडइकर, टूटने से बच जाते हैं। परन्तु अधितायकतस्त में ऐसी सध्यागत सरघनाए 
या तो होती ही नहीं है और कगर होतो भी हैं तो अवसर के भनुरूप ढलने बदलने 
की व्यवस्था तहीं होने के बारण थोड़े से राजनीतिव श्वाप्नावात में ही उख्ड़ 
जाती हैं। 

(प्ञ) साप्तानिफ-आाषिफ स्पाय (50७०-८०००॥० ]०४४९८)--त।नाशाही व्यवस्था 
में अधितायक कितना ही राष्ट्रवादी क्यो न हो वह जनता को सामाजिक-आधिय' न्याय 
उपलब्ध नही कर सबता है। सामाजिद-आधिक न्याय शे लिए स्वतसत्रताय समानता 
दोनों कावत्यक्त है, गवक्ि तागाशादही शाप्तन मे इन दोनों का प्रश्न ही नहीं उठाया जा 
सहता । स्याय का सम्वस्ध केवस धौतिकता से ही नही जोडा जा सकता है । यह मन स्थिति 
द नैतिकता पर आधारित होता है। अत इसको वध्यवस्या केवल मात लोदतन्त कर 
सकता है। अधिनायकतन्त् में लोक-हित के कार्य भी सही अ्धों में न्याय उपलब्ध कराने 
बाल नही हो सर ते है, ए्योंकि यहा लोक-हित वा भव बह्दी होता है जो अधिगायक द्वारा 
निर्धारित किया णाता है 

इप विवेचन से स्पष्द है कि प्रजाता-्त्रिक व्यवस्था, अधिनापकतसत्न की अपेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ है। उसके व्यवहार की कठिनाइया सम्रय के साथ समाप्त हो जाती हैँ। हरमन 
पादनर ने लोकतन्त व अधिनायकतन्त् की तुलना करते हुए यह निष्कर्प निकाला है कि 
'दावाशाही सरकार आक्षा पालन पर बस देती है जोर इसे लोगो पर थोपती है, जबकि 
प्रजार्शा ब्र राज्य सहमति गी शर्तों ओर असहरति के अभिव्यवितकरण पर जोर देता 
है। तानाशाही राज्य मे दतीय सदरय वी वैयवितक अन्तर-भावगा (ए०८णाव। 5९) 
फ। प्रिदाकर प्म्तिप्क को मे सुध एवं मोहित ग रने को चेष्टा ती जाती है जयजि प्रजातसत्त 
में व्यक्ति को भावना का पूर्ण आदर विया जाता है और मौलिक विचारों के उद्देसित 
धपड़ो से व्यक्त वी चेतना को स्व स्वच्छ निर्मल व फ्रियाशोल बनाए रखा जाता हैं 
उसने इसी गदभ॑ मे आड़े दिछा है हि काहाकाही सरसार सोछिश कार्यों शा डिश्काक 
दिला भतती है और उतको शोघ्न क्रियान्वित कर सबती है, डिल्तु अपने णीयत काल में 
जो दमने अनुभर किया है, बह दताता है कि नाजी, फासिस्ट तथा सोवियत रूस, समय, 
जान और उन करोड़ो लोगो वे सहयोग थे अभाव मे, जिनने हित सावन वा तानाशाह 
ने याद विया है बब भी प्शासनिदा सफ़्वता वे अपने प्रयतनो में लदखडा रहे है।” 
क्यो कि द्ाम्तव में कोई भी सरकार कभी भी एक व्यकित वे हाथ से रहवार सफ्य नही 
हृ मक्ती है। भत तानाशाही शासन वी दीन-हीठ एवं भयभीत प्रजा जीवन के उच्चतम 
नैतिक मूल्यी से गिर जाती है. तथा ऊपरी चमब-दमव' वे अलावा समाज में न एकता 
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होती है और न मनुष्य सतुष्ट हो पाता है। इसलिए अत में यही निष्कर्ष निकलता है कि 
आवरण के आडम्बर क अलाया तानाशाही शासन म खोश्षलापन ही रह जाता है जबकि / 
लोकतन्त्र में वास्तविकता की ठोस व्यवस्था रहतो है। इसलिए अधिनायकतन्त्न से 
लोकतस्त्र श्रेष्यतर शासन व्यवस्था मानी जाती रहो थी मानी जा रही है और प्रविष्य 
में भी मानी जाती रहेगी । 


अध्याय | 


एकात्मक व संघात्मक शासन 
(एफऋ४79 8०१ ए९ऐ९एड) (0एथ7॥ाएशा।$) 


राजनीतिक व्यवस्था में शासन शक्ति वे एक स्तर पर वेन्‍्द्रीयकरण (७९४ध०४॥2809) 
या अनेक स्तरों म वितरण (0/5000॥0॥) के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के तीन 
प्रतिमान (एक्षाढ्गगरा७) मान्य रहे हैं। पहला एकात्मक प्रतिमान, जिसमे राज्य शक्ति का 
प्रयोग एुक स्थात पर के रिद्रित रहता है, दूसरा परिसधात्मम (००॥र८0७०) प्रतिमात, 
जिपतमे राज्य शक्ति का प्रयोग अनेक स्थानों पर के रिद्रित रहता है तथा तीसरा संघात्मक 
(८०८४०) प्रतिमान, जिम्नम राज्य-शक्ति का प्रयोग दो स्तरों पर स्थापित केन्द्रीय वे 


राज्यों की सरकारों मे निहित रहता है। 


एकात्मक शासन व्यवस्था 
(एगा#7१ 60ए६एघशहारा) 


एकाह्मक शासन व्यवस्या में शासत की सम्पूर्ण शवित सविध्रान द्वारा एक केसद्रीप सरकार 


में निहित पी जाती है तथा राज्य शक्ति 
के प्रयोग में केद्वीप सरकार हो संर्वोपिरि 
रहती है। एकात्मक शास्तन व्यवृस्या में, 
विविध प्रोदेशिक सरकारें (: (्ड्ठाणाओं 
8०४ट्ाशााऊ) वे स्वानोय_ सरकारें 
प्रशासकीय कुशलता व सुविया के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती 
हैं, जो इन्हू आवश्यक सत्ता प्रदांद करती 
है भौर इन प्र एण वियित्नण रखते है। 
एकार्मक व्यवस्था मे नागरिकों के लिए 
सत्ता व राज्य भक्ति का एकमात्र स्रोत 
केन्द्रोप सरवार ही रहती है। एकल्मक 
राज्य को शास्तत को सुविधा एव कार्ये-ठुश- 
लता की प्राप्ति हैतु, प्रदेशों अयवा प्रान्तों 
में विभक्त किया जाता है रितु इन प्रादे- 








चित्र ॥ [. प्लंदिघान, केल्लीय सरफार, 
श्रादेशिफ सरकारों वे तामरिकों के सम्यन्ध 


शिक या स्थानीय सरकारों की कोई पृथक, स्वतत व मौलिक (णाष्टाार्ओ) सत्ता 
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नहीं होती है।इन सरकारों के सभो प्रशासकीय अधिकारों का स्रोत सविधान नरीं 
होकर केन्द्री० सरकार हो होतो है। इस प्रकार, एकात्मक शासन व्यवस्था मे, प्रदेशिक , 
व स्पानोय सरकारें केद्धीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें रहती हैं, मिन्‍्हे बेन्द्रीप) 
सरकार समाप्त कर सबती है। इनमे पारस्परिकता (979७७॥७) रहती है तया 
सम्बन्ध मालिक और नौरर के से होते हैं! एकात्मकू शादत व्यवध्या मे, सरकारों की 
झकित के स्रोत केस्द्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकारों के पारस्परिक सम्बन्ध व नागरिकों 
की राज्य-निष्ठा को चित्र । | में विन्नित क्या गया है। 


परिसंघात्मक शासन व्यवध्या 
(00४४887872&7 50५६8ए४च्ष हर) 


परस्सिधात्मक शाप्तन व्यवस्पा, एकास्मक शाप्तन ध्यवप्त्या के पूर्णतया विपरीत व्यवस्था 
है। इसमे परिसप् सरकार, स्व॒तन्त्र राज्यों मंकुछ महत्वपूर्ण मामलो मं बुशल सहयोग 
सम्भव बनाते के लिए, परिसघ में सम्मिलित होने वाले राज्यो के आपमी समझौते द्वारा 
स्थापित की जाती है। परिमप शासन व्यवस्‍्या मे राज्य-शक्ति के अनेक स्वतन्त्न कब्द्र 
विधमान रहते हैं और परिसघ सरकार इन प्रादेशिक या राज्य-स रकारों की सुविधा वे 
लिए ही प्रस्यावित रहती है। ऐसी व्यवस्या में, राज्य-सरकारों को मौलिक सत्ता प्राप्तौ 
रहनी है और इन्ही के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों--सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग या 


फडत या प्रावेरिश सरकार 






पररिसष शासन ध्यवस्था 














जित्र 2 संविधान, परिसघ सरकार, राज्य सरकारों व नागरिकों का सप्दन्ध 


कुछ सापनों के खुल उफ्पोण की प्राप्ति सप्णद दनाने वे लिएं,चुछ शक्तियां परिसच 
सरकार को दे दो जाती हैं। परिसध ध्यवस्या मे नागरिको की निष्ठा सीधी अपनी-अपनी 
राज्य सरकारों के प्रति रहती है और परिसध सरकार का उनसे वहुत कुछ अप्रत्यक्ष 
सम्पर्क ही रहता है। परिसघ सरकार, राज्य सरवारों की इच्छा पयं ते ही रहती 
है और सामान्यतया उनकी सेविका के रुप मे ही कार्य करतो है। एसी शास। 
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व्यवस्था में परिसप सरकार एक स्वत व शक्ित केन्द्र नही बनती तथा न ही यह सरकार 

$ 7ज्य सरकारों के समानता तर या समकक्ष कही जा सकती है । वास्तव में परिसथ सम्बन्ध 

“7. व्यवस्था (०गराटव॑दावा हाएतह८ 5५४(८४) सामा यतया कुछ समान सक्षणो--सासक तिक 

ऐतिहासिक धामिक या भौगोलिक बानी राजनीतिफ व्यवस्थाओं म सम्पर्क सूनना का 

सर्वधानिक याधन ब माध्यम है | ऐसी स्यवस्था म सरकारों वी सत्ता क खोल परिसष 

सरकार व राज्य सरदारो के पारस्परिक सम्ब घ व नागरिका की राज्य निष्ठाको 
चित्र ] 2 म॑ चित्नित किया जा सकता है। 










ब्बक आम राज्य सरकार 


चित्र 8 3 सविधान परिराप रारकार, शाग्य सरकारों व सागरिकों का सम्बन्ध 


सघात्मक शासन व्यवस्था 
(-8058&, 50५588५/0/ए7) 


सधस्मर शारान व्यवस्था! एकात्गक और परिराधात्मक शासन व्दवस्थाओ के घोच कौ 
वयवस्था वही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था मे राज्य शक्ति केन्द्रीय सरबार 
तथा राज्यों वी सरकारों के दोष विभक्त होती है तथा दोनो हो स्तर--राष्ट्रीय थ 
प्रादेशिव' की रास्पारा को सत्ता का स्रीत एक ही अधिसत्ता (8१90 मग्प्रागाओ) या 
तविधान हाता है। सपात्मक शासन व्यवस्था म, के द्बोय राष्ट्रीय था सामान्य रारकार 
(व० सी० इहोयर केस्ट्रीय सरकार को सामान्य सरकार का नाम देता है ) था सघीय 
सरबार तथा राज्यों या प्रादेशिक सरकारा (क्े० सी० व्हीयर घटकों की सरझारो को 
प्रादेशिक सरकारों वा नाम देता है) की अपनी अपनी मौलिक शक्तियां होती हजो 
मं. इन शक्तियों के प्रयोग मे न ता एक दूसरे पर आश्रित रहती है और ते द्वी एव दूसरे के 
अप्मिकार टीजर का अतिश्रमण कर सकती है। दोनों ही स्तर--राष्ट्रीय व प्रादेशिक, की 
रारवारो या अपन अधविणारों के प्रयोग से नागरिकों से सीधा सम्ब ध होता है और 
नाथरिको को दोना ही प्रकार की सरवारो कं प्रति राज्य निष्ठा रहती है! इस प्रवार 
सपघात्मक शासन व्यवस्था वा विचिन्न लक्षण इस बाल में पिहित है दि यह एकारमब दे 
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परिसघात्मक व्यवस्थाओ से भिन्‍न होते हुए भी दोनों के तत्त्व लिए हुए होती है । के ० 
सी० व्हीपर ने ठीक हो लिखा है कि सधात्मक व्यवस्था मे 'सामान्य व प्रादेशिक सरकारें, 
दोनों ही नागरिको से सीधा सम्पर्क रहती हैं ओर हर एक नागरिक दो सरकारो के छासन 
में रहता है।” सघात्मक शासन व्यवस्था मे, सरकारों को सत्ता के स्रोत, केन्द्रीय व राज्यो 
की सरकारो के पारस्परिक सम्बन्ध द नागरिको को शासनो से सम्पकंता को चित्त ]] 3 
द्वारा स्पध्ट किया जा सकता है। 

एकात्मक, परिसघात्मक व सघात्मक शासन व्यवस्थाओं में आधारभूत विभेद लक्षण 
“'अधीनता का सिद्धान्त! (छात्र०फञा० रण 5घ00705थ0०0) माना जाता है। अगर 
प्रादेशिक सरकारें, केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है तो शाप्तन व्यवस्था को एक्रात्मक, 
केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारो के अधीन होती है तो शासन व्यवस्था को परिसघा- 
त्मक तथा केन्द्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे के समकक्ष (००-००॥॥5८) 
होती हैं तो शासन व्यवस्था के विभिन्‍न भागो को सम्बन्ध व्यवस्था के इन तीन प्रतिमानों 
का विवेचन करने के बाद सघात्मक व्यवस्या का विस्तुत विवेचन अपरिहायं हो जाता 
है, क्योकि सघात्मक व्यवस्था के विवरण से ही अन्य दोनो प्रतिमानों की राजनीतिक 
शक्ति के सगठन में उपादेयता आकी जा सकती है! 


सधवाद का सिद्धान्त (76 8८4७० एग्रण्णएाणे 

सर्वधानिक दृष्टिकोण से सघात्मक व्यवस्था शासन का वह रूप है जिसमे अनेक 
स्वतस्त्न राज्य अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूति के लिए केन्द्रीय सरकार सगठित करते 
हैं और उद्देश्यों की पूर्ति मे आवश्यक व सहायक विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप देते हैं 
तथा शेष विषयों में अपनी-अपनी पृषक स्वतन्त्रता सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार सघ 
राज्य मे एक सघीय या बेन्द्रीय (छल्‍वलावी 0 एल्आाश 500टफाला। सरकार 
होती है ओर बुछ सघीभूत इकाइयो (८०८०४7९ ध॥॥६) की घरकारें हाती हैं। 
सघात्मक व्यवस्था का निर्माण_सामान्यतया एक लिखित समझौते, जो एक प्विघान 
के रूप में होता है, के द्वारा होता है। संविधान पा इस लिखित समझौत के द्वारा केर्द्र 
तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शासन शक्तियों का सुनिश्चित व स्पष्ट विभाजन 
कर दिया जाता है ) सामान्‍य और सम्पूर्ण देश पर लागू होने वाले विपयो का प्रबन्ध 
केन्द्रीय सरकार के हाथ म रसा जाता है तया स्पानोय व क्षेत्रोय महत्त्व के विपयो को 
इकाइयों की सरकारों को सौंप द्यो जाता है। अविशिष्ट शक्तिया सामान्यतया राज्यों 
की सरकारो के लिए ही रहती हैं। दोनो प्रकार को सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मे 
स्वतन्त्र रहती हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन एक विश्येष प्रक्रिया 
आशा दमा कीतहमाएि उोह्षी होता'हो। दोनोअकार को सरवारों की शासत सत्ता 
मौलिक होती है और दोनों का अस्तिस्व एक ही सविधान द्वारा होता है और दोनो ही 
प्रकार की सरकारें दिसी भी तरह एक दूसरे पर अपने अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध मे भाथित 
नही रहतो हैं। सक्षेप म यह कहा जा सकता है कि सघ राज्य दोहरी शासन व्यवस्था 
(4७० 9०3) है। यह दो प्रकार की सह स्तरीय (८०-८०) रारारो की व्यवस्था 
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है और राजतीतिक व्यवस्था में शवित्र के जिवेख्ीकरण वी महत्त्ववूर्ण वे सुनिश्चित 
व्यवस्था है । इस ्विदद से सघवाद वे सिद्धाग्त का सत्रेत मिघता है! कर 

बुष्ठ विद्वानों वे अनुसार 'सधात्मकता के सिद्धान्त! से तात्पयं शासन शक्तियों वे ऐसे 
विभाजन से है जिसमे सधीय सरकार द्वाटा प्रयुक्त होने वाली शक्तियों को तिश्चित कद 
दिया जाता है और शैप शक्तियों को प्रदेशिक सरकारों के लिए छोड दिया जाता ड्रै 
इनके अनुसार कैस्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में 
स्वतस्त्न रहे यही सपात्मकता के लिए पर्याप्त नहीं बरन यह भी आवश्यव है कि दोनो है 
प्रकार की सखाटो वे अधिकार क्षेक्ष विभाजन वी विशिष्ट विधि से सुनिश्चित कर दिए 
जाए बोर अवशिष्ट शक्तियां (८ह0ए89 ए०७८३३) राज्य सरकारों वे पास रखी 
जाएं। इन विच्ारको वे अनुसार अगर अवश्विष्ट शक्तिया केन्द्रीय सरकार क। दे दी जाए 
तो बह व्यवस्था सघाध्मक नहीं होएी, क्योवि इसके दिता काद्वीध वे राज्य सरपारे 
अपने-अपन अधिकार क्षेत्र में स्वतन्त्र मही बन सकेगी । सपारमक्ता वा यह अर्थ शायद 
अमरोदा के संविधान वा सदर्भ ध्यान म्‌ रखकर किया गया है, जहा केर्द्रोय सरकार 
की शक्तियां लिख दी गई हैं ओर बाको शवितया राज्या व लिए छोड दी गई हैं। के ० 
प्ी० व्द्रीयर का बहना है कि 'सधात्मकता इस बात में निहित नहीं है कि अवशिष्ट 
शक्तिया विस के पाप्त है दरन इश तष्य में निहित है कि के स्वीय और राज्य-सरमारो मे 
से कोर्ट भी किसी दे अधीन नही है।” 

मुछ अन्य विचारों के अनुसार सघात्मकसा के मिद्धास्त से तात्पपं केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों की जनता से सीधा सम्पाठा से है। उनके अनुसार इसी बाधार पर सप्ात्मक, 
परिमपघात्मक व एकात्मक व्यवस्याओ मे अन्तर किया जा सकता है । परन्तु सघात्मक्ता 
के छिद्धान्त वा पह अर्थ भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि विरेन्द्रित शासन व्यवस्था मे, 
प्रदेशिक और स्थानीय सरकारें भी सागरिकों पर सीधी क्रिय्राशील रहती है। सबा- 
त्मकता के धिद्धान्त के इस अर्य से सघोय, परिसघीय व एका:सत्र व्यवस्याओ में मौलित 
अन्तर ने रह नाने के कारण यह भी मान्य नही गहा जा सकता है। 

पीमेन, जेषरों ध्राउत, के नेडी, हैरीशन मूर, ढायसी, बिच, वीले, ढेविय ब बै ० सौ० 
ब्हीयर' ने सधात्मक ता के सिद्धान्त का अर्थ उपयोक्त अथोँ से भिन्‍न किया है। ब्हीयर ने 
लिखा है कि 'सघात्मबठा के मिद्धारद से मेरा घाएपयय शक्तियों के विभाजन कौ विधि से 
है जिससे सामान्य और प्रादेशिक रारबारों में से हर एक अपने क्षेत्र विशेष मे स्वतन्त व 
समकक्ष रहे।”? इस अय॑ से यह स्पष्ट है कि सघात्मक शासन व्यवस्था का मौलिव 
लक्षण शासन स्यवस्वा में ऐसे शक्ति विभाजन से है जिसमे केन्द्रीय व राज्य सरकारें एक 
दूपरे के अधीन नहीं हो तथा अपने-अपने अप्रिकार क्षेत्र में स्वतन्त रहे । व्हीपर ने इसका 
स्पष्टीकरण देते हुए पद कि “सधात्मक सिद्धान्त के लिए केवल यही कापी नही है 
कि सामात्य सरकार, प्रादेशिक सरकारो के समान ही जनता पर क्रियाशील रहे पर यह 


उधिस्धाबा, उता70 870७७, ॥(लघाह८५, ]9875०7 |/००४८, 06८ 
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मी आवश्यक है कि हर एक सरकार अपने ही ख्लेद्ध तक सोमित रहे और उस छत में 
अन्य सरकारों से स्वतन्त रहे।”? ढें नियल जे० इलाजार का कहना है कि 'सघात्मक 
व्यवस्था अलगन्थलग राजनीतियो को एक ऐसी वृहत्तर राजनीतिक व्यवस्या में सगव्ति 
व एक्तावद्ध करता है जिसमे हर राजनीतिक व्यवस्था अपनी आधारणूतत राजनीतिक 
अवस्पा से युक्त बनी रहती है।* 

कोरी एवं अब्राहम के अनुसार “सघवाद सरकार का ऐसा दोहरापन है जी विविधता 
के साय एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रारेशित्त व भ्रकार्पात्मक 
(एाला००४) विभाजन पर बाघारित होता है।” इससे स्पष्ट है कि सधीय व्यवस्था 
का सदसे महत्त्वपूर्ण लक्षण घक्तियों और सत्ता का सामास्य सरकार तथा राज्य सरकारों 
के मध्य वितरण है। इस प्रकार, सपवाद विमिन्‍त राजनीतिक व्यवस्पाओं का समन्वय 
(४०77077224/07) है और इसका नियन्त्रण ठस्य ठोस्ठा द एकता है। अगर सधवाद 
दोहरी शासन व्यवस्था की उत्पत्ति और जियान्वयन है तो इसका स्वाभाविक परिणाम 
यही कहा जा सकता हैं कि सघात्मक शासन व्यवस्था में राजनीति तथा सम्पूर्ण समाज 
के आधारभूत सिद्धान्तों का निरूपण व निर्धारण तथा क्रियान्वयन इस प्रकार समझ, 
बातचीत और सहयोग से होता है कि दोनों हो प्रकार की सरकारें--केन्द्रीय तथा प्रान्तीय, 
निर्णय लेने और निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहें ॥ सघवाद वास्तव 
में एक ऐसी कार्यकारी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक शक्तियों! का कुछ *अराजनी तिक 
शक्तियों' जैसे वैचारिक (0८०।०//02), सामाजिक व मनोवैज्ञानिक इत्यादि से समस्वय 
होता है। इसलिए निष्कर्ष में यह कहना उपयुक्त होगा कि सधवाद का सिद्धान्त एक ऐसी 
प्रक्रिया है जो एक राजनीतिक व्यवस्या में समन्‍्वयकारी (८६०४:४29)) व विधटनकारी 
(व्ल्णधाएलंण) शवितयों में तान-मेल (ध&य7707॥2८) रखते हुए विकास की समुचित 
व्यवस्था करता है। सधात्मक्ता के सिद्धान्त का अर्थ समझने के बाद सघात्मक शासन 
के लक्षणों का सक्षिप्त वर्णन क्सी राजनीतिक व्यवस्था के सघात्मक्ता की पहचान के 
+ ७ है। अत सपधात्मक व्यवस्था के प्रमुध्ष लक्षणों का उल्लेख विया जा 
रहा ह। 


सधात्मक शासन के लक्षण (टकशाबललाजा० ० & ८6९०३) 7०॥5) 
सघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों का विवेचन करने प्ले धूर्वे सघात्मक सविधान व 
प्रघात्मक सरकार का अय॑ समझता आवश्यक है। व्हौयर के अमुसतार सपात्मक सविधात 
उस स॒| विधान जे कहते हैं जिसमे सघात्मक सिद्धान्त परिलक्षित होता है, अथति जिस 
द्विधान से शासन शक्ठिया का केस्टोय व राज्यों की सरकारो के बीच इस तरह 
विश्राजन हो कि दोनों स्वतस्त्न तया समकझ रहें। दूसरे शब्दों मे, वही सविधान सपात्मक 
कहा जाता है जो बेन्द्रोय व राज्यों की सरकारों की स्थापता हो नहीं करता वरन, दोनों 


2/0;/ , 9 )8 
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ही की शक्तियों का खोत होता है और दोनो को अपले-अपनमें क्षेत्र में गीमित रखते हुए, 
एक घुसरे से स्वत्ःत्त रखता है। 

सामान्यतया यह भ्रम हो जाता हैं कि जहा कही संघात्मक सविधान होगा वहा की 
सरकार भी सघात्मक ही होगी। हर सधात्मक सविधान ढारा स्थापित सरकार भी 
सपात्मक होगी यह आवश्यक नही है। किसी सरकार को सधात्मक कहने के लिए केवल 
राविधान की सधात्मकता ही देखना पर्याप्त नही है। व्हीपर बी मास्यता है वि सघात्मव' 
सरकार वही सरकार कही जा सकती है जिससे शासत व्यवस्था में सामान्य और प्रादेशिक 
सरकारों मे शक्तियों का ऐसा विभाजन हो कि व्यवहार मे उगगे से हर एक सरकार अपने 
अपने क्षेत्र म एक दूसरे के समकक्ष तथा वास्तव में एक दूसरे से स्वतन्त्त रहे। इस 
मापदण्ड के आध्रार पर बहू सब सरकारें, जो व्यवहार मे सघात्माता के सिद्धास्त के 
अनुरूप कार्य नही करती, परन्तु जिनका सगठक सविधान सघात्मक सिद्धान्त का परिलक्षण 
करता है, तो ऐसी व्यवस्था को के० ती० ष्हीयर 'अद्धं सधात्मक' (40७5[-८०९०७)) 
व्यर्वस्या कहता है। इससे स्पष्ट है कि सधात्मवा व्यवस्था, सधात्मक सविधान तथा 
संधात्मक सरकार समान-अर्थी नही है। किसी राज्य व्यवस्था मे सविधाव के सघात्मक 
झ्ते हुए भी उप्की सरकार सघात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी शासव 
व्यवस्था को सघात्मक तभी कहा जाता है जब उस राजनी तिक व्यवस्था में स्विधान व 
सरकार दोनो हो सघात्मक पिद्वाम्त पर खरी उतरती हो। इस वर्णन से सघात्मक शासन 
के कुछ लक्षणी का राकेत मिलता है और यह सक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(।) सर्वोच्च, लिखित व अचल सविधान । | 

(2) शक्तियों का विभाजत | 

हि (3) सर्वोच्च श्याथालय । 

किसी भी शासन व्यवस्था में सघात्मक सिद्धान्त तब तक परितक्षित तहीं हो सकता 
जब तक सविधान न केवल्ल सर्वोच्च हो वरन, वह शक्तियों का विभाजत हो और 
उसकी सर्वोच्चता को व्यवहार में बनाए रखने के लिए ऐसा सर्वोच्च स्यायालय हो जो 
केन्द्रीय तपा प्रादेशिक सरकारों के प्रभाव से मुक्त रहे । कुछ विचा रक सघात्मक व्यवस्था 
के दो गौण (६४७$/0/29) लक्षण और मानते है। यह दो क्षण है -() राज्यों का 
इुकाइयो के रूप मे केन्द्रीय ब्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व, (2) राज्यों का राशोधन 
प्रक्रिया में भाग । ० 

इन लक्षणों के रामधंको को मास्यता है कि राज्यो के हिंती का सरक्षण और अधिवर 
दोसतायुद्त बनाने ने लिए यह आवश्यक है कि राज्योंका केनद्रोप व्यवध्वावितरा ग 
प्रतिनिधित्व रहे तया बिना राज्यो बी सहमति के राविधान में सशोधन नहीं किए जा 
सके। व्होयर फा कहना है कि सविधात वी सर्वोच्चता अपन आप मे राज्यो क हितो की 
सुरक्षा व्यवस्था है तथा सर्वोच्च न्‍्यावालय, सविधान वी सर्वोच्चता बनाएं रखने का 
प्रभावी साधन प्रस्तुत करती है। इसलिए राज्यों वा केन्द्रीय ससद में प्रतिनिधित्व विज्ेप 
प्रदत्त वा नहीं तथा सविधान की सर्वोच्चता भी व्यवहार में तभी सम्भव है जबति 
स्विधान वे स्द्रीप था राज्यो की सरकारों की अलग व अकेली पहुच से परे हो, अर्पात 
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सविधान के सशोधन मे दोनो ही स्तर की सरकारों की सहभागिता रहे। इस प्रकार, 
सधात्मक व्यवस्था की आधारभूत व मौलिक पहचान, संविधान को सर्वोच्चता, शक्तियों 
का विभाजन तथा इन दोनों को किसी एक स्तर को सरकार के अतित्रमण से बचाने के 
लिए स्वतन्त व सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। सघात्मक व्यवस्था के लक्षणों का 
यह वर्णन यह प्रश्न प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार को राजनीतियो में, या किन-किने 
पूर्व शर्तों की उपस्थिति में ही सघात्मक व्यवस्था की स्थापना सगत और उपयोगी रहती 
है। सक्षेप में इनका वर्णन करके ही सघात्मक व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों का सकेत 
दिया जा सकता है। 


सघात्मक व्यवस्था के निर्माण की पूर्व शर्तें (एन्‍व्यव्वषाशाब् ण व.णट्० 

छ&१८:४॥५७) 

सपात्मकता के सिद्धाग्त की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि संघात्मक व्यवस्था 
का सुजन तब तक नही हो सकता जब तक कि सम्बन्धित राजनीतिक समाज कुछ या 
अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वतन्त् सरकार के अन्तर्गत आने वी इच्छा रखते 
हुए, कुछ अन्य बातो में ऐसी सरकार से पृथक और स्वतन्त्व रहने की आकाक्षा भी रखते 
हो, क्योकि कुछ उद्देश्यो की पूत्ति मात्र ही एक नवीन सरकार के अन्तगंठ आने का 
आधार होते पर तो यह ध्येय एकात्मक ब्यवस्या द्वारा श्रेष्ठतर रूप में पूरा किया जा 
सकता है, तथा केवल कुछ मामलों में अपनी पृथक और स्वतन्त्न सरकार रखने का 
उद्देश्य परिसघात्मक व्यवस्था में उपलब्ध ही जाता है। परन्तु वास्तव मे कई राजनीतिक 
समाज कई कारणो से एकता के साथ ही विविधता (9979 ॥ 0ए८7आ७) बनाए रखने 
के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे समाजों मे एक सूत्र में दधने तथा साथ ही पृषक व 
स्वतन्त्र रहने की मजश्ूरिया इतनी प्रबल होती हैं कि एकात्मक व परिसधात्मक व्यवस्थाएं 
इनका एक साथ समन्वय नहीं कर पाती है। ऐसे राजनीतिक समाजों में राजवीतिक 
शक्ति के सगठन की सधात्मक व्यवस्था, समाज के विभिन्न भागो मे एक सम्बन्ध-मृत्रता 
स्थापित करते हुए भिन्न-भिन्न भागो को पृथकता का श्रेष्ठ साधन प्रस्तुत करती है। 
इसलिए सघात्मक व्यवस्था की ताकिकता इस बात मे ही निहित है कि अनेक राज- 
नीतिक समाज एकता के सूत्र में आने की भाकाक्षा के साथ ही साय पृथक व स्वतन्ते 
अत्तित्व की इच्छा से युक्त हो ॥ यहा विचारणीय प्रश्न यह है कि वह कौन-सी 
बरिस्थितिपा, आवश्यक्ताए या मजबूरिया हैं जो भिन-भिन्न राजनीतिक समाजों को 
एक सरवार के अन्तगंत आने के लिए प्ररित करती हैं तथा साथ ही पृथक व स्वतम्त्र 
अध्त्तित्व को त्यागने नही देती ? 

इस प्रशन का उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। जिन कारणों से एकता द 
पुथबता के, माग उत्पन्‍े होतो है वे अत्यन्त पेचीदा ओर हर समाज विद्येप में भिन्नता 
लिए हुए होते है। इसलिये यह कहना बहुत कठिन है कि अमुक परिस्यितिया व 
बाध्यताएु सधात्मक व्यवस्था की कारक हैं॥ फिर भी, कुछ सामान्य आवश्यक्ताए 
सपात्पक व्यवस्पा वी स्ष्यापना की प्रेरक मानी जा सकती हैं। 
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ब्हीयर ने अपने ग्रय फेडरल गवर्नसेद मे निम्नलिखित कारणों को सधात्मव व्यवस्था 
हि स्थापना के लिए उत्तरदापी माना है-- 
(।) फँनिक असुरक्षा की भावना । 
(०] विदेशी शक्तिप्रो से स्वतस्त्र रहने की इच्छा। 
(॥0) भाधिक लाभ की आशा । 
(४) संघीय संगठन के प्रयत्न के पहले विभिन्न राजनीतिक इवाइयो में कुछ मादा 
में राजनीतिक मेलनजोल का होना । 
(५) राजनीतिक सस्याओ में समानता। 
(श) आवश्यकता पडने पर प्रभावशाली नेतृत्व की उपलब्धि की आवाक्षा। 
विज्तियम पी० भेडोकप्* ने भी इन्टी से मिलते-जुलते कारणों का उल्नेख किया 
है। उसके अनुसार सघात्मक शासत के निर्माण की पृष्ठभूमि मे तिम्नलिछित कारणों की 
विद्यमातता रहतो है--- 
(3) भय के कारण, जो धमकाने के प्रत्यक्ष प्रयस्तो अथवा गहरी और दीघ॑-कालीन 
अगुरक्षा की भावना से उत्पन्न हुआ हो । 
(॥) लाभ या सुविधा के विवेकपूर्ण निष्कर्ष के कारण। 
(॥) शछ्िसी एकीकारी विधार, प्रतीक या “भ्रम! (790) ने कारण । 
(7९) सास्‍्झृतिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के स्तर व आकार में बहुत कुछ 
समसरूपता के कारण । 
(५) भोगोजिक सम्रीपता के कारण । 
अगर बारीकी से देखा जाएं तो इन दोनों प्रकार के कारणों में कोई विशेष अग्तर 
नही है। यद्यपि, अ्गरीका के राज्यों का राधीय ढाचे मे संगठित होना बहुत कुछ सैनिक 
असुरक्षा से प्रेरित पा फिर भी वर्तमान की सभी सघात्मक व्यवस्थाओ के बारे मे यह्‌ 
नही कहा जा सकता। जैसे भारत का एकात्मक राज्य सधात्मक व्यवस्था में शायद 
एकता भौर भारयिक लाभ से अधिक प्रेरित होते हुए भी तत्कालीन नेतृत्व के कारण ही 
व्यवस्थित किया जा सका है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इन कारणों में कोई 
कारण कही तो कोई अन्य कारण कही ओर सघात्मक सगठन का ग्रेरक बन जाता है। 
वैसे सघात्मक व्यवस्था को अपनाने का शायद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण वह इच्छा 
है, जिम्मे प्रूयक राजनीतिक इकाई के रूप मे पूर्ण स्वतन्त्रता के हर सम्भव लाभ ही 
शक्तिशाली, घड़े ओर भहृत्ता वाले राज्य की राजनीतिक व आथिक शक्तित व सम्मान 
को प्राप्ति भो की जा सबे। सघीय व्यवस्था के पीछे 'अतेकों मे एक” (०76 गा 
709) की स्थापना के उद्देश्य के साथ ही साथ, इन अनेकों मे से हर एक (९४८३ 6₹ 
(६ ॥0909) को, जहां तक सम्भव हो, अपना पृथक व विचित्न राजनीतिक व सामाजिक 
अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति की शक्तिशाली इच्छा भी कही जा सकती है, क्योकि 
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5$॥8 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएँ 


अधिकांशत सधीय व्यवस्थाओं में सगठन से पहले हर एक इकाई का पृथक व विचित 
राजनीतिक व सामाजिक अस्तित्व रहा होता है। सयुक्त राज्य अमरीका (789), 
कनाडा (867), आस्ट्रेलिया (90]) व स्विट्जरलैंड (]848) में सघो की स्थापना 
से पहले इनमे सम्मिलित इकाइया पृथक राजनीतिक घटक थी, जिनको अपनी परम्पराएं 
और स्वार्थ थे । परन्तु सोवियत रूस (936), युगोसलाविया (963), जर्मनी व 
भारत (950) म सधात्मक व्यवस्था को स्थापना से पहले इनमे एकात्मक शासन किसी 
न किसी रूप म स्थापित बहे जा सकत हैं। इसलिए सधीय व्यवस्था की स्थापना के पीछे 
आजकल प्रमुख कारण शायद सेनिक सुरक्षा, आयिक लाभ तथा राष्ट्रोयताओ की 
विपुलता कही जा सकती है । भारत जैसे देश मे सघारमक व्यवस्था 'देशी भारत! व 
'अप्रेजी भारत' (7:09 [70)4 270 छाध58 ॥708) को एकता के सूत्र में बांधने 
बा लक्ष्य रधती हुई मानी जा सकती है। अन्त मे यही कहा जा सकता है कि लाधुनिक 
गुर की आवश्यकताओं -संनिक सुरक्षा व आधथिक सहयोग, के सन्दर्भ मे शायद ही किसी 
एकात्मक व्यवस्था को सघात्मक व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। भविष्य मे जाते 
वालो सप्ात्मक व्यवस्थाए सामात्यतया आशिक लाभ प्राप्ति के ध्येय से स्वृतम्त् व पुषक 
राज्यों के विवयत से ही निर्मित होगी । छोटे छोटे राज्य, नई व परिवर्तित तकती को का 
लाभ उठाते का लालायित रहते हुए भो अपनो पृथकता व स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखना 
चाहते हैं। ऐसे राज्यों मं आपसी सहयोग अम्तत सधात्मक सम्बन्ध-मूत्रता तक जाकर 
ही वास्तव मे लाभकारी बत सबता है। यूरोप मे ई० सी० एम, ई० ई० सी० तथा 975 
का हेलसिकी वा 35 राज्यो के आपसी सहयोग का दस्तावेज, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, 
लेटित अमरीका, दक्षिण-पूर्व एशिया इत्मादि में आपसी सहयोग के विविध सगठन तथा 
सयुबत राष्ट्रसघ आदि से ऐसे मकेत लिए जा सकते हैं कि भविध्य में सपात्मक 
व्यवस्थाओ का निर्माण मुख्यतया वैचारिक, सेनिक व आधथिक आवश्यकताओं व 
बाध्यताओ के कारण हो होगा। 

संधवाद के निर्माण की ताकिवता के विवेचन से स्पष्ट है कि सधीय व्यवस्था, ध्वतन्त 
व॒ पृथक राजनीतिक इकाइयों म ऐसी सम्बन्ध व्यवस्था (0]:886 $५800) स्थापित 
करती है जिससे एकात्मक व परिसघात्मक व्यवस्थाआ के लाभ बहुत कुछ व्यवहार मे प्राप्त 
करने की परिस्थितिया प्रस्तुत हो जाती हैं। भविष्य को राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राष्ट्र 
बाद दी प्रदलता मे शिविलता की सम्भावताओ से इनवार नही किया जा सकता । साथ ही 
साथ तजी से बदलती आधिक अवस्थाओं वे कारण स्वतन्त्न राज्यों में सहयोग के नये 
आपाम उपरते हुए दिखाई दे रह हैं । ऐमी अदस्था मे परिवर्तित परिवेश की वाध्यत्ताएं 
छोटे-बडे राज्यो को मधीय सम्वन्ध व्यवस्था को ओर धकेलती दृष्टिगोचर हो रही हैं। 
इतना ही नही विश्व के राजनोतिक समाजो को परिवर्तित परिस्थितियों मे सघवाद की 
परम्परागत मान्यताए भी लडखड़ा गई हैं। अब सघवाद जड़ता का नहीं, गत्यात्मक्ता 
या (8४॥ ध7॥/50» गत्यावरोध का नहीं सहयोग का, स्थिरता के स्थान पर लचीलेपन 
व परिवतंन का से तक माना जाने लगा है । सघवाद के परम्पदागत सिद्धान्त के स्थान 
पर इसकी नई व्यास्पाणु व नय आयाम (0प्राशां०5७) सामने आए हैं! इन नवीन 


एकाध््मक व सघात्मक शासन 5]9 


प्रवृत्तियों को समझने से पहले सधवाद के परम्परागत विचार की विशेषताओं का उत्लेख 
करना उपयोगी होगा। 


सघवाद का परम्परागत सिद्धान्त (शफ्ब्ताणाओं प्रम्नषठाज ० ए९ऐशवाशओ 

सपवाद के थिद्धाल्त की व्याध्या करते समय यह बताया जा चुका है कि शुद्ध सघवाद 
ऐसी व्यवस्था है जिसमे दोनो ही स्तर की सरकारे, सम्पूर्ण सघीय राजनीतिक व्यवस्था 
के सन्दर्भ मे, न तो एक-दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहतो है और न ही एक-दूसरे से पूर्णतया 
सतस्त्न बन पाती है। दोनो ही स्तर को सरकारो को अपने-अपने क्षेत्र में सीमित, पृथक 
व स्वतन्त्र मानना आपसी सहयोग की सीमाओ का सकेत देता है। सधवाद की यह 
व्या्या आधुनिक राजनीतिक सन्दर्भ मे बहुत कुछ बेमेल पड गई प्रतीत होती है। भाज 
सपीय राजनीतिक ब्यवस्थाओों में कुछ सीति-उत्पादन (१0%) छ0॥०ए 00७) 
केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों की ऐसी जटिल बन्त क्रिया (767-80॥09) के परिणाम 
होते हैं जिसमे दोनो ही स्तर की सरकारे, निर्णयों को लेते, चाहे वे किसी भो स्तर की 
सरकार के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्ध हो, व उन्हे लागू करने मे, बहुत कुछ पारस्परिकता, 
सहयोग, सहभागिता तथा सदूभाव (४७0 ० 8/४८ शत 49 ०) का प्रदर्शन करतो है। 
जबकि, सघवाद की परम्परागत धारणा का सकेत दोनो ही स्तर की सरकारो मे अन्त 
क्रिया के ऐसे प्रतिमान की ओर है जिस्तमे हुर स्तर की सरकार की अपने अधिकार क्षेत्र 
में पृधकता व स्व॒तम्त॒ता बेआच रहे । यह धारणा माज के विश्व को हर प्रकार की 
राजनीतिक व्यवस्याओ मे निर्णय प्रक्रि!ओं रो जटिलताओों को अनदेखी करती है। 
आज संघीय सरकारों के निर्णय न बे वल राज्यो की सरकारो के निर्णयों से मुक्त रह 
पाते है वर्ग, अनेको अराजनोतिक शक्तियों (05-90॥002] 070६४) व सगठनो के 
कार्यकलापो से भो नियमित, सीमित ओर प्रभावित हुए बिना नही रह पाते है ॥ इस 
बदतसे हुए परिवेष के कारण रोनाल्ड जे० मे० ने ध्धवाद को परम्परागत धारणा को दो 
मअश्नगतियों से ग्रस्त बताया है ।? 

प्रथम, सपवाद का परम्परागत छिद्धान्त केन्द्रीय व राज्य सरकारो की पारस्परिक 
निर्भन्‍ता की अवहेसना करता है। पह एक स्तर की सरकार के तीति-उत्पादनो (9०॥०४ 
0७।79०/७) पर दूसरे स्तर की सरकार के अनुनपन (9८:5००४४०४), प्रभाव घ सोदेबाजी 
[0008000 झंप्ादि ग्रे पत्यक्ष प्रभाव को अस्कीक्ृार करता है और यह सपना है फि हर 
स्तर की सरकार पर मतदाताओं को मारे स्वृतन्त्त व पृथक रूप मे आती है। इन मागों 
में नतो किसी प्रकार की अस्त सम्बद्धता को स्वीकार किया है और न हो किप्ती प्रकार 
की अन्त बिया को परम्परागत सघात्मकता के विचार मे स्थान सिला है। 

परम्परागत धारणा की उपरोब्त मात्यता तकंयुक्त नहीं प्रतीत होती है । वास्तव से 
सधात्मक शासन तो व्यवहार मे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे दोनो स्तरों के शासनों में 
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520. तुलनात्मक राजवीति एव राजनीतिक सस्थाए 


सहयोग व अन्त क्रिया की ठोस व सुनिश्चित आधार शिला रहती है। दोनो ही प्रकार के 
शासनो का एक से गन्तव्यों वाले राजनीतिक समाज से रुम्बन्ध रहने के कारण, दोनो में 
पृथकता व स्वतन्त्रता अनिवार्यत सहयोग, सहिष्णुता तथा अन्त क्रिया को वेदी पर बलि 
हो जाती है। जबकि यह्‌ अन्त क्रिया, दबाव या धमकी का परिणाम नही होकर राज- 
नीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकताओ (6५४०छया०७) का सहज परिणाम होने के कारण, 
हर सध शासन मे स्वाभाविक है। जब एक हो राज्य मे दोहरी सरकारें स्थापित होती हैं 
तो आधारभूठ सान्‍्यता उनमे सुनिश्चित सहयोग की ही होती है। इसलिए सघवाद के 
परम्परागत पिद्धान्‍्त का दोनो स्तर की सरकारों को पृथक, स्वृतस्न्त व अनन्य 
(८:७४५१६८) मानना सघात्मकता के सिद्धान्त की सकुचित व्याख्या करना है। 

सघवाद के परम्परागत विचार मे दूसरी असंगति यह है कि इसने यद्यपि सघीय 
चटको (८१८४७) पगा5) की भिन्‍तता स्वीवार कौ है फिर भी, यह माता है कि इन 
इकाइयों के नीति उत्पादन मोटे तौर पर काफी समानता रखते हैं और इस भाधार पर 
इन इकाइयों को 'सामूहिकता' (००॥९८८(७॥४) कहा जा सकता है। यहा भी अक्सर देखा 
जाता है कि इकाइयों मे सामूहिकता का आधार नीति उत्पादनों मे सपानता के स्थान 
पर राजी तिक ध्यवस्था की मौलिक आधारभूतो मे वृहत्तर व गहराई की समरूपता व 
सहमति है। केन्द्रीय सरकार व राज्यों की सरकारें मोटे तौर पर विरोधी या बेमेल 
गन्तव्य किसी भी सधात्मक व्यवस्था में नही रख प्राती है। वास्तव में, ऐसे विरोधों की 
सघात्मक व्यवस्था में बात ही नहीं उठती ॥ आज की राजतीतिक व्यवस्थाओ मे केन्द्रीय, 
राज्य और स्थानीय सरकारों का सम्बन्ध जिन मसलो से होता है उनमे सामान्यतया 
प्रकार के स्थान पर माता का हो अन्तर होता है और इस कारण सधघीय व्यवस्था में 
सभी सरकारें सामूहिकता के रूप भे ही कार्य करती हैं। रोनाल्‍्ड जे० मे० इसी कारण, 
संघात्मकता के परम्परागत विचार को आधुनिक सर्वधानिक व्यवस््यमो के अनुरूप महीं 


कहते हैं। 


सघवाद का आधुनिक विचार (४०06७ प्ाव्छ ण॑ ए०(थ८शाष्) 

आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्थाओं को विखरी हुई गत्यात्मक शक्तियों तथा 
उनकी कार्यविधि की जटिलताओं से सघात्मकता का सिद्धान्त भी अछूता नहीं रहा है। 
प्रचलित सधीय व्यवस्थाओं की पेचीदा वार्यविधि से केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों मे म 
केवल नये आयाम उभरे है वरन्‌, तथ्यों व पारस्परिकता की नवीन प्रवृत्तियों ने सपवाद 
की पुन व्याड्या अनिवार्य बना दी है। मारकस ऐफ० फ्रेन्डा ने सघवाद की व्याख्या देते 
हुए लिखा है कि सघवाद एक स्थिर मॉडल या राजनीतिक संगठन का सूत्र न होकर 
जन-आधारित दर्लो, व्यापक नोकरशाही, विविध प्रकार के अनेक हित समूह्दों तथा 
बुढ्िरत कार्यों वाली निर्वाचित सरकारों की अन्त क्रिया से उत्पन्त निरन्तर परिवतेन- 
शील प्रक्रिया है ।* 


सोरशाएएड कर. हधयादंड, 'फल्ठंदागीआण8 विठाब 806०३, टड्फुबटापढड, गत 
(०कगरवा३ , उग्र अअब्ज कट्ााट७ ४०! ॥, ३०७ ३ (#70॥ 970), 99 99 25 
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प्रगठन की एक विधि के रूप में सघवाद, युग की आपवष्यकताओ से अछूता नहीं रह 
सकता है। आधुनिक मुग मे राजनीतिक शक्ति के नये पहलू महत्त्वपूर्ण बन गए है। 
शॉजनीतिव' समाजो मे विचारधाराओं को उथवन्पुबल तथा आधिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक व धामिक तथ्यों का प्रभाव सरकारों के कार्यों मे आमूल परिवर्तन लाता जा 
रहा है। ऐसी अवस्था में एक ही राजनीतिक व्यवस्था में कार्य रत केन्द्रीय वे प्रदेशिक 
सरकारें एक दूसरे से पृथक स्वतन्त्र वे अपने क्षेत्र में सौमित् कैसे मानी जा सकती हैं १ 
अब वेल्रीय व राज्यों की सरकारो के पृथक क्षेत्र का अपनापन' व स्वृतस्त् अधिकार 
प्षेत्र म इनका 'सीमितपन' संड्रान्तिक ही रह गया है। वर्तमान समय में यह व्यावहारिक 
नही है। इस कारण के अलावा भी शासन-व्यवस्थाओं के सघालक राजनीतिक दलो वा 
सम्पूण राजनीतिक जीवन पर नियन्त्रण, मार्यदर्शन भौर वैचारिक आरोपण, रघीय 
व्यवस्था की हर रतरीय सरकार को नया रग देता है जो स्तामान्यतया दिखाई देने वाले 
विविध रगौ की अपने म॑ समाविष्ट कर, केर्धीय व राज्य सरकारों मे गन्‍्तव्यो की एक- 
रूपता का आधार स्तम्भ बन जाता है। इस सबसे स्पष्ट है कि सघवाद सहयोग की एक 
ऐसी प्रत्षिया है जिसमे जउता नही गतिशीलता व सजीवता दृष्टिगोचर होती है। 

संघवाद की यह नई घारणा अमल रे* के अनुसार इस बात से भी पृष्ठ होती है कि 
सधीय व्यवस्था मे दो तरह की सत्ताओ को राष्ट्रीय उद्देश्यो को पूर्ति मे सहयोगी बनाथा 
जाता है। केन्द्रीय व राज्य सरफारो के बीच बढता हुआ विचार-विनिमय इन दोनो को 
सामान्य नी तियो और कार्यक्रमो पर सहमत ही नही बनाता चरन्‌, सघ की इकाइया अब 
अपने अपने क्षेत्र मे पूर्ण स्वायत्तता (30(0007॥9) की माग भौ नही उठाती हैं, क्योंकि 
आज के समाज इतने एकीकृत हो गए हैं कि केन्द्र व राज्यों के क्षेत्रो का सुनिश्चय 
अब्यावरद्मा रिव-सा हो गया है। सामान्यतया इन दोनों के अध्िफार क्षेत्र एक-दुसरे के 
ऊपर, एक दूसरे को ढकते (०,/७४४७॥ हुए से लगते हैं । इसी फारण से आधुतिक 
राजनीतिक समाजो मे सपवाद एक गतिशील पहयोग की प्रक्रिया के रूप मे देखा जाने 
लगा हैं। भब सघवाद के घिद्धान्त की परम्परामत घारणा के अनुसार केन्द्रीय व राज्यो 
की सरकारों को एक-दूसरे से पृथक, रवतन्त् तथा "क्षेत्र विशेष” में सोमित केवल 
सर्वधाविक दृष्टि से ही माना जा सकता है । व्यवहार में यह अन्तर व पृथकपन घुधला 
पड़ता जा रहा है। 


संघवाद के प्रतिमान (एथ६505 ए ए6तेद्ाग्रा5त) 

प्राचीन समय से भ्षाज तक की सघाटमक व्यवस्थाओ के अध्यपन से सघवाद के तोन 
प्रतिमान स्पष्ट रूप में प्रचलित दिखाई देते हैं। किसी राजनीदिक समाज की विशेष 
प्रिश्यितिपो के कारण सघात्मक शासन इन तीन पअतिमानो में से किसी एक' प्रतिमान 
मे रपा जा समता है; वैसे तो यह तीनो ही प्रवृत्तिया हर सघात्मक व्यवस्था में एक 


१क्वात ए॥३, खिएह एशरतएाकार्ग कलक्ालक देह. दी 


ह 4 5/प्रधँए 27 व; 
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साथ विद्यमान रहती हैं, परन्तु कभी-कभी ऐतिहासिक या बाहरी घटनाओं के कारण प 
इनमे से किसी एक की प्रमुखता इसे अन्य दो से अलग श्रेणो की बना देती हे। जैसे 
भारत मे )967 के आम चुनावों ने सघात्मक ढावे को सौदेवाजी (99हवगणह्ो का 
जामा पहना दिया था। दो विश्व-युद्धों में अमरीका की सघीय व्यवस्था बहुत कुछ 
केद्धोन्मुखी बत गई थी! हम तीनो प्रवृत्तिये का विवेचन अलग-अलग करें इससे पहले 
यह ध्यान रखना उपयोगी होया कि इस अतिमानों में मात्रा क्षा अन्तर अध्विक और 
प्रकार का कम है। यह तीन प्रतिमान हैं-- (क) सहकारी स्वाद, (ख) सौदेबाजी 
सधवाद, (ग) एकात्मक्तावादी सघवाद । 

इन प्रवृत्तियों का विस्तार से विवेचन करके सधवाद के भविध्य की सम्भावनाओ को 
आवगा जा सकता है। इसलिये इनका विस्तार से वर्णत करना उपयोगी व आवश्यक 
दियाई देता है। 

(क) सहकारी स्वाद (00-०:८ए७0९८ विपिध»॥$0)--सघात्मक व्यवस्था में 
शास्तन शक््तिया का विभाजन करके दो स्वायत्त सरकारों के स्तरों की स्थापना ही नहीं 
को जाती है वरन दो प्रकार को इन नई सरकारों व शासन ब्यवस्थाओं मे इस प्रकार 
के सहयोग की व्यवस्था भो की जातो है जिससे विभक्त क्षेत्रो मे प्रशासव प्रभावशाली 
ढंग से व कुशलतापूवंक चल सके। यह सहयोग आवश्यक भी है क्योंकि दोनो ही स्तरों 
की सरकारें एक ही राजनीतिक व्यवस्था से सम्दद्ध होतो हैं जिससे उनके लक्ष्य भी 
अन्तत एक समान ही होते हैं। इसलिये सधात्मक राजनीतिक व्यवस्था में अनेक पहलू 
ऐसे होते हैं जो विविधता से युवत॒ तथा अपनी विधित्रता को बनाए रखते की स्वायत्तता 
के बावजूद परस्पर अस्त -क्षेत्रोय सम्बन्ध (7श-०छ009 इ९७॥005४9) वे सहयोग 
श्रनिवायं सा कर देते हैं । जैसा कि के० सी० ब्हीयर ने लिखा है कि अगर हर प्रादेशिक 
सरकार अपने आप तक हो ध्रूणंतया सीमित रहे तो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था कई 
मामलों मे, इस मिन्‍त-भिन्‍त नियम व नियत्नण व्यवस्था के कारण नुकसान उठाएयी और 
प्रादेशिक सरकारों को एक दूसरे के अनुभवों का लाभ न मिलने के कारण, कार्य-कुशलता 
कम हो जाएगी । मही कारण है कि हर सघात्मक व्यवस्था में अन्त -सरकारी सहयोग की 
ससस्‍्याओं की या तो सविधान मे हो व्यवस्था की जाती है या इस प्रकार के सहयोय की 
सस्थाए परम्पराओ के रूप में विकस्रिठ हो जाती हैं। यहा यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि यह सहयोग केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, विभिन्‍न प्रादेशिक 
सरकारों ठया असख्य राजनीतिक सरचनाओं के भध्य भी दिखाई देता है। अनेक हित- 
समूह व अन्‍य संगठन प्रादेशिक सरकारों वी सीमाओ के आर पार (3०089) व्याप्त 
इहते हैं तथा दोनो ही स्तर वो सरकारों मे तथा विभिन्‍त प्रादेशिक सरकारों मे आपस 
में अन्त -करिया का सुदृढ़ आधार बन जाते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि सघात्मक व्यवस्था में 
सहकारिता न केवल सरकारी स्तर पर सीमित रहती है वरन गे र-सरकारी स्तर पर भी 
प्रभावशाली रहती है। 

अमरीका, आस्ट्रेलिया, क्वाडा तवा भारत की संघीय व्यवस्थाओ के मध्ययत से यह 

निष्कर्ष स्पप्टतया सामने बाता है कि सथात्मक व्यवस्था मे सहकारिता का लक्षण 
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एन्हित है । आस्ट्रेलिया में अन्त -प्रादेन्चिक सम्मेलन (॥नछाएशाएज एजान 
(िक्षाव्णे, प्रीमियर्स कारफ्रेंस (772:/९8 ८०४श्ट८००६) तथा ऋण-परिषद्‌ (0.7 
४ 007/श९॥९६) वे वाधिक सम्मेलन, अपरीका में गवर्नरों के सम्मेलन (0४075 
६०धिटातथे, बनाडा में 'हो मिनियत प्रोविन्सियल सम्मेलन (00:फाएगनूग०शएटयो 
८०एक्षि्वा८९) तथा भारत में मुख्य मत्ियो, राज्यपालो व क्षेत्रीय परिषदों के सम्मेलग, 
केद्वीय व प्रादेशिक सरकारों के आपसी सहयोए के माध्यम हैं। भारत में सपात्मक 
व्यवस्था सुदृढ़ पारस्परिवता, आपसी विदार-विनिमय तथा दोनों स्तर की सरकारों मे 
निरन्तर सम्पकृता की स्थापवा का श्रेष्ठ उदाहरण अ्स्थुत करती है। भारत में तो 
संविधान द्वारा ही सहयोग कौ अनेक सस्थाओं की व्यवस्था की गई है जिससे उचित 
राजनीतिक वातावरण की स्थापना हो और सम्पूर्ण सधीय राजनीतिक व्यवस्था के पोपण 
के लिए प्राणवायु प्राप्त होती रहे। भारत का सबिधान तो निश्चित रूप से एक सहकारी 
सघ की स्थापना करता है। भारत के सविधान में ही अनेकों ऐसे साधन व्यवस्थित 
किए गए जिनसे विभिन्‍न राज्य सरकारो मे परस्पर तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों मे 
अच्च क्रिया की प्रक्रिया सम्पन्‍्त हो सके । वित्त आयोग, अन्त -राज्यीय समितिया, क्षेत्रीय 
परिषदें, पोजना आयोग, राष्ट्रीप विकास परिषद, मुख्य म्षियों व अन्य मत्रियों के सम्मेलन 
तपा राज्यपादों के सम्मेलन इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो भारतीय सधात्मक व्यवस्था मे 
है केद्रीय व राज्य सरकारों और विभिन्‍न राज्य रारकारो मे पारस्परिक सहयोग की ठोसता 
7 जा पीक हैं। ग्रेतविल आस्टिन)? ने इन्ही व्यवस्पाओं के कारण भारतीय तप को 'सहकारी 
सप्वाद' के नाम से सम्बोधित क्या है। 
अगर सधीय ढाचा एक ही राजवीतिक व्यवस्था में अनेक छरकारों की स्थापता 
करता है तो यह सरकारें कमी भी एक दूसरी की गतिविधियों से सुनिश्चित पृथकता 
नहीं रख राकती है । इसना मु्य कारण, सघ की समी सरकारों का एक ही राजनीतिक 
व्यवस्था के नागरिकों की समात समस्याओं वे समाधान से रत रहना है। इसलिये 
सपात्मक व्यवस्था ठो एक राजती टिक व्थगस्था मे राहयोगर वी एक ऐसी श्रक्षिया है 
जिसमे विविधतायुवत सम्केविया, समस्या, आस्याएंय विधदनकारी शविनया ठोस दे 
सस्यागत आधार वर सहद्रोपरद रहवी है। यद सड़योग थी प्रत्रियात्मक ध्यवस्या, 
(.0००९(णव 8 2:फपटय5) आर स्बिया। द्वारा हपव स्थिस रद! की गई द्वो तो हृए 
संध शायन में यह अनुघव य आपर्प्रुयों है आध्रीर वर वरश्यररओओ (८आाएशा।णाओे के 
रूप मे विकमित हो आदी है ! 
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में सह-अम्तित्व का एक मात्र ढाचा सघात्मक व्यवस्था ही प्रस्तुत करती है। आविक 
विकास की आवश्यक्ताएं, सुरक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय अहम्‌ (८४५) वी दाष्यताए, सधीय 
व्यवस्था में सहकारी प्रवृत्ति की प्रेरक कही जा सकतो हैं। 

(छ) सोदेदाजी सघदाद (828क7778 20०2॥87)--सधात्मक शासन में विभिन्‍न 
सरवारों का गठन राजनीतिक दलों द्वारा होता है। एशिया और बफ्रीका की नवोदित 
राजनीतिक व्यवस्थाओं के नवीन अनुभव ने प्राश्चात्य सघीय प्रतिमानों को अमाय 
बना दिया है। पश्चिमी सघीय व्यवस्थाओं को कार्य स्प देने के लिए घीरे घीरे 
द्विदलीय व्यवस्याए विकसित हुईं और इन दलों में मोलिक व आधारभूत सिद्धान्तों पर 
सामान्य सहमति के कारण राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलो की राजनीतिक 
खेल के मोटे नियमों पर सहमति, इन दलो को सधोय व्यवस्था की विभिन्‍न सरकारों दे 
बीच सपोजनकारी शबरित बना देती है। अमरीका व आस्ट्रेलिया की सधीय व्यवस्थाएं 
दलीय सीमेन्‍्ट (८८४८०) के कारण सहकायी व सुदृढतायुक्‍्त दिखाई देती हैं। परन्तु 
दुपरे विश्व युद्ध के वाद स्थापित सधात्मक व्यवस्थाओ मे, विशेषकर एशिया व अफ्रौका 
के नवादित राज्यों म, दलीय व्यवस्था के मये प्रतिमान विकसित हुए हैं। इन राज्यों मे 
ऐसे दल विकसित हुए जो दो स्तरीय प्रकृति रखते हैं। इनमे कुछ दल राष्ट्रीय सर और 
बहुत से दल क्षेत्नीय व प्रादेशिक स्तर पर सुगठित होने लगे हैं। स्धात्मक व्यवस्था मे 
प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की सभावनाओं व अवसरों के कारण, बहुत से दल 
राष्ट्रीय हितो के प्रतिकूल स्थानीय हितों के ज्वार पर आसन्‍्तर होकर सौदेवाजी वी 
राजनीति का सहारा ले लेते हैं। इन राज्यों मे जनता और राजनीतिक दलों में सम्पर्क 
व सम्बन्ध ठोस सैदान्तिक आधार के स्थान पर कार्य्रमी (900878000॥0) आधार 
पर होता है। इतना ही नहीं, ऐसी सघात्मक व्यवस्थाओं में दल, सत्ता प्रतिस्पर्धा में, 
जनता का समर्थन सकुचित व क्षेत्रीय बाघार पर प्राप्त करने का प्रयास करके, प्रादेशिक 
स्तर पर सत्ता प्राप्त करने पर सफल हो जाते हैं। इससे एक ही राजनीतिक ध्यवस्या में 
दो स्तरीय सरकारें ऐसे दलो के नियन्त्रण मे आ जाती हैं, जिनमे परस्पर राष्ट्रीय लक्ष्यों 
वी प्राप्ति का बधन नही रहता है॥ ऐसी अवस्था में यह सम्भव है कि सघीय सरकार 
पर जिस दल का नियत्नण हो, उससे भिन्न क्षेक्नीय दलों का या अन्य राष्ट्रीय दलों का 
सघ की इकाइयों मे प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इस प्रकार वी परिस्थिति मे वेस्रीय व 
प्रादेशिक सरकारो मे सौदेवाजी का ठिलसिला प्रारम्भ हो जाता है। राज्यों की सरकारें 
केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र की सरकार राज्यों का सहयोग सौदैवाजी द्वारा प्राप्त करने 
का प्रयास करने लग जाते हैं । यद्यद्रि आज तक ऐसी सौदेवाजी व्यापक पैमाने पर स्थायी 
रूप से कहीं किसी भो सधात्मक व्यवस्था में नही हुई फिर भी नवोदित राज्यों मे इसकी 
काफी सम्भावताए व सकेत मिलते हैं। भारत की सघात्मक व्यवस्था में ऐसे अनेक 
अवसर आए हैं जद राज्यो मे क्षेत्रीय दर सत्तारूढ़ होकर सोदेवाजी की तरफ बढ़े हैं। 
इसलिये हो मोरिस जोन्स! ने शायद उतावलेपत में ही भारत की सधीय व्यवस्था को 
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सौदेबाजी सपवाद कह डाला है जो आज ]977 मे ठस्यो से बहुत अधिक पुष्द तही किया 
जा सकता है। 

यहा यह घ्यान रखना थादश्यक है कि सघात्मक व्यवस्था का यह प्रतिमान पश्चिमी 
लेखको की तरह ही भारतीय लखको के ध्यान आकर्षण का कारण बनते हुए भी दोनो 
के मिष्फर्ष एक से नहों दिखाई देत है। भारत जैसे विविधता वाले विशाल देश न्न 
अन्त प्रादेशिक दल राष्ट्रीय तक्ष्यो से अलग या विपरीत प्रादेशिक सक्ष्य निर्धारित करके 
अधिक समय तक नही रह सकत है । भाधुनिक राजनीतिक व्यवद्पथाओं में इतनी अधिक 
वेचोदगो आ गई है फि एक ही व्यवस्था के विभिन्‍न भागों में पारस्परिकता अनिवार्य 
हो गई है । वैसे भी नवोदित राज्यों म॒ लोकतन्त् के राजनीतिक पहलू का परम्परागत 
समाजो पर आरोपण, ऐसी परिस्यितिया उत्पन्न करता है जिनसे सुनिश्चित तथा 
सामाम्य राष्ट्रीय लक्ष्यो वाले राजनीतिक दलों के विकास का वातावरण होते हुए भी, 
कई कारणों से यह असम्भव द्वान पर क्षेद्वीयस्तरपर सत्ता-संघर्ष का विकल्प (हटा 
79.56) ही शेष रह जाता है । इससे नवोदित राज्यो मे राजनीतिक शक््त के क्षेत्नीय 
स्तर पर संगठन और शासन व्यवस्था पर नियवण की धम्ावनाएु जब-्तव बनतो रहेगो 
पर इसमें सघात्मक ब्यवस्था सौदेबाजी को सीमाओ से शायद इतनी आवबद्ध रहेगी कि 
सौदा सहयोग के लिये ही सम्भव होगा। देख मी अगर सघात्मक व्यवस्था दो पृथक, 
स्व॒तन्त्ने व अलग सरकारो का स्पापक है तो इससे सोदेबाजी के अकुर जब-तव भ्रस्फुटित 
होना स्वाभाविक है, परन्तु इससे सधात्मक ध्यवस्पा सोदेवाजी का अखाड़ा शायद ही 
बन पाती है। अगर सधात्मक व्यवस्या में सौदेवाजी ही केन्द्रीय व राज्यों वी सरकारो 
की अन्त क़िथा का आधघार बन जादी है तो वह सघीय व्यवस्था का अत करने को स्थिति 
तक ला सकती है। इसलिये निष्कपंद् यही कहा जा सकता है कि सघात्मक ध्यवस्था का 
गह प्रतिमान यदा-कदा ही किसी सधीय व्यवस्था में दिखाई देता है । 

(ग) एकात्मकुतावादी सघपवाद (ए:पछ्घश20 ई८6८७॥500)--भगर सघात्मक 
व्यवस्था संगठन की एक श्रक्तिया है तो इसे जड व अचल व्यवस्था नही कहा जा सकता | 
कोई भी ब्यवस्था समय की माग से मुक्त व अछूठो नहीं रह सकती। आज सरघात्मक 
व्यवस्था वास्तव में एक व्यापक व्यवस्था का ऐसः अ्तिमान है जिसमे अनेकी एक दूसरे 
को ढंकतो हुई उप-ब्यवस्थाए (६७७-७) ८705) विद्यमान होती हैं। इसके कारण निर्णय 
लेने और निर्ण यो को ज्ञागू करने को प्रक्रिया केवन्न केस्रीय थे राज्य सरकारो की 
पारस्परिक सहमायिता (शाष्टाप॥ एथप्रशए97075) पर ही निर्भर नहीं करती है, 
अपितु इस बात पर भो आधारित होती है क्रि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक समाज कै 
राष्ट्रीय सक्ष्यो को पति की क्षमताओं, साधनों और राम्भावनाओ मे राज्यों को सरकारो 
से बहुत आगे हीती है । राज्यो को सरकारें, अपना पृयक व स्वतन्त्न झषेत्र, साधनों की 
भपर्याप्तता के वारण व्यवहार में भाज को जटिल राजनोतियो में नहीं रख पाती है। 
वैसे भी आज के युग मे सरकारों का सचाचन इतने अधिक तत्वों से प्रभावित होता है 
डि निरिवत झप स यह कह सबना ही सम्मब नहीं है कि राजनीतिक यन्त्र (ह0ए८॥- 
ग्त्यावो पावधवा॥ाथ) वव और किस तथ्य से सवेदनशोल व सक्रिय बतेया | यही कारण 
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है कि सधात्मक शासन व्यवस्थाए भी व्यवहार मे आज अनेक तत्त्वों से इतनो अधिक 
प्रभावित्र रहने लगी हैं कि बहुत्त बार केन्द्र व राज्यों को सरकारो का सीमाकन धुघला 
ही नहीं होता है पर कभी-कभी एक तरह से मिट सा जाता है । ऐसी अवस्था मे सघवाद 
के ऐसे प्रतिमान को एकात्मकवादी कहना उपयुक्त माना जा सकता है । 

पिछली कुछ दशशान्दियों मे विश्व की सपात्मक शासन प्रणाल्रियो के बारीकी से अव- 
सोकन करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि समी सधीय व्यवस्थाओ में एकात्मकता कौ 
प्रवृत्तिया पनप रही हैं। जो कार्ये पहले प्रदेशिक सरकारो के अधिकार क्षेत्र में होते थे, 
बे आज की बदलतो हुई आन्तरिक व बाहरी परिस्थितियों के कारण व्यवहार में केन्द्रीय 
सरकारो द्वारा सम्पादित होने लगे हैं। लोकता-्त्रिक शासन ब्यवस्थाओं में नागरिक हृस 
बात की बिता नही करते कि उनको आवश्यकताओं को के-द्रोय सरकार पूरा करती है या 
राज्य सरकारें, उनकी प्रमुख माग यह होती है कि उनको वे सुविधाएं व सुरक्षाएं भाप्य 
रहें जो वे चाहते हैं, चाहे उनकी व्यवस्था राज्य की सरकार करे या सधोय सरकार करें। 
बसे भी के० सी० व्हीयर की भान्यता है कि राष्ट्रीय सरकारों का महत्त्व प्रादेशिक 
सरकारो के मुकाबले मे वढ़ना स्वाभाविक है, क्योकि शासन के सब महत्त्वपूर्ण विषय 
जिनसे सरकारो को प्रमुखतया सरोकार होता है, इन्हीं के पास होते हैं। सामाजिक 
परिवतंन व विकास को बाध्यताए दिन प्रति दिन केन्द्र को शवितशाली बनाती प्रतीत होती 
हैं। मोटे रूप से वर्तमान सघो में एकात्मकता की और झुकाव के लिए कई तथ्य उत्तरदायी 
सगते हैं। के० सी० व्हीयर ने लिखा है कि 'सभी सघीय शासनों में एक सामान्य प्रवृत्ति 
यह दिखाई देती है कि सामान्य सरकारें (केन्द्रीय सरकारें) अधिक शवितशालों बन गई 
हैं।!? इस प्रवृत्ति के फारणों का सकेत देते हुए उन्होने लिणा है कि चार मुझ्य तथ्यों ने 
इसमे सहायता की है। यह हैं--युद्ध, आयिक उताए-चढाव, सामाजिक सेवाओं का 
विस्तार तथा यातायात व उद्योगों मे यान्त्रिको क्रान्ति का आना | इन्ही तथ्यों को स्व 
के० सी७ व्होपर न दूसरी जगह निम्न णीपको के अन्तर्गत माना है। यह है शवित- 
राजनीति (909०-००(०७), आधिक मदी को राजनीति (6०७7९550॥ 9०0०४), 
लोक कल्याण को राजनोति (८थ्थि८ ए0॥0०3) त्था तकनीकी राजनीति जिसे बह 
आन्तरिक दहन इजन (ह्रांध्यशक्ष-००यराएएड०४ €्यरष्टाएट] का विशेष शीर्षक देकर 
सम्बोधित करता है। इनमे दलीय राजनीति (98709 9०॥0८» का उन्होंने विशेषकर 
कम्पत्त ही उल्लेख किया है। कुल मिलाकर निम्नलिखित तथ्य, आधुनिक सधीय 
व्यवस्थाओं मे, केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं - 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (600०) 90॥029) 

(2) पुद्ध राजनीति (७३४६-७०ाह०३) 

(5), कफ, गपफगीकि (बट कृफ#ाप्फे 

(4) टेकगो-राजनीति (४८४० फछपट्छे 

(5) आधिक सहायता या अनुदान की राजनीति (ह78०-॥०80-.00॥08) 
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(6) बोक कल्याय वी राजनीति (फ्रटरलथि-09०/06) हु 

इन हों का सक्षेप में विवेचत करके ही इसके प्रमाव का झूल्याकन जिया जा 
छकता है । ०३ 

आज के दिप्द पे राष्ट्रीय राज्यों की सीझाए केवल औपचारिक ही रह गई हैं। 
राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्याओं के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव व प्रमाद इतने व्यापक हे 
कि सधीप व्यवस्थाओं को प्रादेशिक सरकारें स्वव॒ही केस्द्रीय ख़्रकार के अधिकार क्षेत्र 
में वृद्धि को स्वीवारती हैं। आज मन्‍्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय हरकारे तई भूनिका 
विमाने की चुनौती का सामना कर रही हैं। पावादात व खचार के साधनों ने सम्पूाे 
दिशव को इतती पारस्वरिक्ता में बाध दिया है कि कोई भी राज्य बपने आप में सीमित 
नहीं रह सकता है। इतना हो नहीं, हए घरकाए विश्व में अपने को #रमावी बनाने नी 
आकासा रखतो है। इससे केस्ट्रीय सरकारों को विशेष अधिकार स्वत तो प्राप्त नही 
होते पर राज्यों की धरकारों पर यहूं दबाव बाता है कि वे धीय सरकार के हाथ 
मजबूत करें। 

गुद्ध राजनीति का अपना अलग ही मदृत्ड होता जा रहा है। विश्व में प्रवमित 
परस्पर विरोधी विधारघाराओं (:2८००३।८७ फौ प्रतिस्पर्दा के कारग रास्ट्रीप सुरक्षा 
रह एत बहुव हु्ठ स्थायी बत गया है। जब-्तब इन विचारधारामों का, तवोदित ग्पों 
में महान शक्तियों द्वारा प्रस्नार-प्रयलल युद्ध को स्पिदि या दुद्ध का कारण बनने लगा है। 
दूसरे विश्वयुद्ध के वाद अधिकाद दुद्ध इन्ही वेंचारिक टक््तावों के स्परण घुरू हुए हैं। 
इस कारण से रण-नीछि भी केषट्रीय सरकारों के अधिवार क्षेत्र में दृद्धि का महृ्वदूर्य 
साधन बत गई है। 

दतीय ब्यवस्याएं मधिकादत राष्ट्रस्यापरी प्रहृति रखतो हैं। प्रादेशिक स्तर पर यद्यवि 
जहा-बहा क्षेत्रीय दल सघ की इकाइयों में सत्तारूुइ हो जाते हैं। परन्तु दित प्रति दिन 
जनता में बढ़दी हुई राजनीतिक जामहकता के कारप जन-दृष्ठिकोण आधुनिक युग की 
दाध्यताओ (८०००७७५०४$) के कारण राष्ट्रीप होता जा रहा है। इस कारण, जनता 
का समयंन सासान्यतया देशन्यापी राजनी तिक दलों को शासन रुत्ता देता है। क्षेत्नीय 
प्रसत, राष्ट्रीय प्रश्तों के साय इतने उतस्ते होते हैं कि निर्वाचक, क्षेत्रीय राजतोति दलों 
की दलीत्नों के उपद्यन्त उतका पृषक्त्य स्वीदधार नही करते और राष्ट्रीय दल ही सत्ता 
झड़ हो पाते हैं। ऐसे दल, सधात्मक व्यवस्था को अक्ृति को व्यवहार में परिवतित हो 
नहीं करते, वरन एक ही दल के केन्द्र व राज्यों में छत्ताहद होते पर सम्पूर्ण यधीय मासन 
च्यवस्था एकात्मक दंग से काय॑ं करने लगठी हे । भारत में काग्रेस दल का केन्द्र व राज्यों 
में प्रमुत्य इसकी पुष्टि करता है। कापंस दल दोनों हो स्वर कौ सरकारों पर नियक्नप 
रखसर मधाल्‍्मक व्यवस्था को कैदत सर्वयानिक दृष्टि से संघीय रहने देता है। रूस मे 
एक ही दल को सर्वधानिक रूप से एक मात्र सत्ता सचालक बनाकर सम्पूर्ण व्यवस्था को 
व्यवहार में एड्पल्मक दता दिया गया है। 

टेकलो-राजनीति बा अजय रामनीनिक ससन्‍्याओ के उस अध्ययत हे लिया जाता है 
जिमम वेनालिक व ठक्तीकी प्रगति का झासतत्न्त्र के व्थवह्मार पर अमाव देखा छात्रा 
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है। आजकल की सरकारें विशेषज्ञों और प्रशिक्षित सावंजनिक अधिकारियों द्वारा बहुत 
अधिक प्रभावित रहने लगी हैं! नोकरशाही (9४:८४०८०४०५) आज शासनतन्त्र का 
प्रमुख आधार स्तम्भ बन गई है। आयिक विकास को आवश्यकताए तकनीही विश्येपज्ञो 
की भूमिका भे इततो वृद्धि कर रही है कि यह एक तरह से शासनतन्त्र पर छाये रहने हैं। 
सामाम्यतया राष्ट्रीय सरकारें ही इस प्रकार की विशेषीक्वत (59८८७७।ए९०) सेवाएं उपलब्ध 
कराने की क्षमता रखती है । इसवा परिणाम यह होता है हि प्रादेशिक सरक।रें तो उन 
मोजनाओ, कार्यक्रमों और निर्देशनों को कार्यान्वित ही करती रहती है जा केद्धीय 
सरकार दे सहायक, इन तकनोकी विश्येपज्ञों द्वारा प्रधारित होते हैं। यह कार्यक्रम 
राष्ट्रव्यापी होते है और राज्यो वी सीमाओं के आर-पार चलते है इसलिए इतका 
क्रियास्वयन राष्ट्रीय आधार पर होता है! इन्हे राष्ट्रीय अधिकारी ही सम्पादित करते 
हैं। राज्यों को इन तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं केन्द्र से ही प्राप्त करनी होती हैं, 
वयोकि इतकी आवश्यकता जबन्तव ही पडठी है। राज्यो की सरकारों के विशेषज्ञों व 
प्रयासकों से इनकी श्रेष्ठता इन्हे अप्रत्यक्ष रूप से केस्द्र फो शवित का पोषक बना देतो है। 

अनुदान की राजनीति का केरद्वीय सरकारों बो शक्तिशात्ती बनान में बहुत योगदान 
देखा गया है। राज्यो के साधन सीमित द्वोवे है और आाधिक जिकातत की आवश्यकताओं 
की वाध्यता उन्हें के स्द्वीय अनुदान पर आशित होकर धन जुटाने को मजबूर करती हैं। 
इस प्रकार, भाधिक सहायता के लिए राज्यो की सरदारें हमेशा ही मेरद्र के आगेह्ाप 
पसारे रहती हैं। कैर्द्र के वित्तीय साधन व्यापत्र होते है और केस्वीय सरफारें अनुदान 
दाजतीति दा प्रयोग सामास्यठया राज्यो की सरकारों को अपने भनुरुप नीति अपनाने के 
लिए ही नही परती, वरत राज्यों की सरकारों पर अप्रत्यक्ष विमत्षण स्थापित फ़रने के 
जिए भी कर सरती हैं। योजनाओ मे डेर्द्र वी सहायता तथा बड़ें-वर्ड बहु-उद्देश्यीय 
निर्माणों व भारी उद्योगों के विकास मे केस्ट्रीय सरकार को भूमिका व अनुदान, राज्यों 
का स्थात, समता के स्थान पर के रद्र की आश्रितता को बना देता है। अनुदान राजनीति 
को कई विचाएक केर्द्र को शक्तियों में वृद्धि का सबसे फारगर माध्यम मानते हैं। 

लोक कहयाण के विचार उदय से सपात्मरू व्यवस्था को प्रत्यक्ष कोई आधात 
पहुचता हो ऐसा नही लगता है। परन्तु सविधान द्वारा निर्घारित लक्ष्य और कार्यक्रम 
जनमाधारण के कल्याण की प्राप्ति से सम्बद्ध होत है। आज की लोकता त्रित्र सरकारें जन- 
बल्पाण वी अवहलना नहीं कर सकता है। यह लोक-कल्याण का कार्य भौगोलिक 
विभाजनो से ऊपर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सम्द घ रखता है। केन्द्र भ राज्यों की 
सरवारें एवं ही महान कार्य के सम्पादन मे सलगत होती हैं। केन्द्र के साधनों वी अधिकता 
से कैद्धीय सरबारो की गतिविधियो वा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है । इस प्रवृत्ति स सघात्मक 
व्यवस्था की सरचना पर भले ही आधात न आठा हो पर उप्तकी किशाप्मकता पर अवश्य 
है प्रभाव पडता है जो बेन्द्र को केल्द्रोय भूषिका निभाने वो अवम्या मं लागर शक्ति- 
शाजी बनानी है। 

इन नन्वो का प्रभाव केन्द्रीय सरकारों को अधिक शतब्विणारी तो अवश्य बनाता है पर 
केन्द्र वी शक्षिययों में यह वृद्धि, राज्यों को शक्ति की कोमत पर नही हाती *॥ राज्यों की 
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स्वय की शक्ततिया इन्ही मे मे कुछ कारणों से बढ गई है। योजनाओं, आशिक कार्यक्रमों 

१५ जोक कल्पाण के कार्यों का क्रियास्वयत राज्यों की सरकारों के कन्धो पर ही पडता है। 
दैसे भी राज्य, जनसठया सामरिक (2८६०) राजनीतिक व अयथिक कारणोंसे 
अपनी स्वततता की अक्षुणता बनाये रख पाते हैं। परन्तु, युग की आवश्यकताओं के 
अनुसार जिस प्रकार राजनीतिक सस्याओ का अनुकूलन होता है उस्ती प्रकार सघारमक 
स्पवस्था में केर्द्र-राज्य सम्बन्ध भी बदलते-उलते रहकर, व्यवस्था की सजीवता बनाये 
रखने मे पोग देते है। यही कारण है झि सघीय व्यवस्था अत्यस्त फठिन औौर जटिल होते 
हुए भी सचीलो और अनुक्लन क्षमता रखती है। इसकी यह ध्लालोचना कि यह व्यवस्था 
अह्यन्त अचल, रूढ्िवादी परियतंन विरोधी और समय की मांग से बहुत पीछे रहती हैं, 
विशेष वजनदार नहीं रह जाती है। दैसे भी औपचारिक सशोघनों व न्यायालयों की 
टीकाओं य स्याद्याओं तथा परम्परानों के माध्यम से सधीय व्यवस्था समय के साथ 
चलती रहूती है। परम्पराओ ते तो सपात्मक व्यवस्थाओं को इतता सजीय लचीला बना 
दिया है कि समय की मांग के अनुस्तार हस व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन तक होते जा 
रहे है। इसके असावा भी सघात्मक व्यवस्थाओं का इतिहास इसकी विद्षेष उपयोगिता 
का सकेतक है। सक्षेप में इस व्यवस्था की उपयोगिता का उल्लेख अगप्रासगिक तहीं 
होगा । 


हघवाद की उपयोगिता (0७॥॥9 ० ०९८:४॥ 8५809) 

चर्त मात विश्व में परिती-चुती 6 संघीय ध्यवस्थाओं* के होने के कारण यह निष्कर्ष 
उभरता है कि सपास्मफता राजनीतिक शब्ति के सगठत का उपयोगी दांघा प्रस्तुत करते 
का माध्यम नही हो सकती है। यास्‍्तव में सघात्मक व्यवस्या आधुनिक समय में अत्यधिक 
अनुकूल व्यवध्था है जिसमे प्रादेशिक स्वतत्ता के साथ ही प्ाथ राष्ट्रीय एकता व सम्पूर्ण 
राजमी तिक व्ययस्था वे लिए नीति रामानता सम्भव बनती है। भाधुनिक विविधता वाली 
राजनीतिक व्यवस्थाओ में सत्ता विकेख्वोकरण (6९०008॥280॥ ० 90७७) की 
प्रवृत्ति अभी भी प्रवलतम कही जा सबती है, दूसरी तरफ, हर व्यवस्था मे अनेकों बाध्य- 
फारी सध्य हैं जिनसे केस्द्रीकरण अनिवाय॑ सा बन जाता है। एक दो राजनी तिक व्यवह्था 
की इन अनन्य व विरोधी मागो मे समन्वय का सर्वोत्तम साधन संधात्मक व्यवस्था हो 
प्रस्तुत करती है। इससे इतनी लचीली व्यवस्था स्थापित होती है कि त्रित्ता क्रिक्ली 
भौषधा रिक परिवर्तन के भी सकट व विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए सुव्यवस्या 
हो जाती है। इसलिए निष्क्यंत पह कहना उचित ही होगा कि सघवाद की उपयोगिता 
निएल्तर बनी रहती प्रतीत होती है । विभिन्‍न आधथिक व राजनीतिक कमजोरियो से 
प्रीडित विविधता वाले देशों के लिए सपीय व्यवस्था मं सगठित होना बब भी ऐसा एक 


गज शा बाएरैट ० १८वलडीआए. था (पट ॥968 सता ए चाह कालजशग्र्त 
का तकदश्यक ला और 500% उत्त्वत्टड. ए0९5०४ बचत व. छोड्यआा इफटगंऊ ता 
46 छपरा ्विदान 9२७०३३ ३५ ए एप धार (४०) 5, 9 365) 
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मान्न साधतव माना जाता है जिससे इन समस्याओं का सर्वोत्तम हल सम्भव बनाया जा 
सके। 

स्िजविर ने सघवाद की उपयोगिता के बारे मे लिखा है, "सघवाद ने राज्यों के हडपे 
जाने या राज्य विस्तार की समस्या का बन्त कर दिया है। यह राज्यों के शातिपूर्ण 
एकीकरण की पद्धति है। इस प्रकार न केवल स्थानीय स्वशासन और स्वाभिमान को 
रक्षा सम्भव हो सकी है अपितु राष्ट्रीय स्वाधीनता भी बचाई जा सकी है। सधवाद 
द्वारा वहुत-सी छोटी-छोटी स्वतस्त प्रजातियों को आर्थिक हातियों से बचने का अवसर 
मिल गया, क्योकि अब वे सगठित होकर एरू रूप से कार्य कर सकती हैं। सधीय भौर 
राज्य-सरकार्रों की शक्ति एव क्षेत्र इस भाति विभक्त होते हैं कि उत्ते उत्पन्न शासन« 
धन्त्र सन्तुष्ट रहने हैं। राज्य की कार्यक्षपता और दक्षता में अभिवृद्धि होदी है। सघवाद 
एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा हो गया है जिसमे राज्यों को अधिकतम व्यवस्थापृर्वंक न्यूनतम 
अधिकार सघ को हस्तोंतरित करते से अधिकतम स्वाधीनता का लाभ हुआ है।" इसके 
अलावा सपवाद सै तिक सुरक्षा, आाधिक लाभ व सुविधा, शवित-सम्पन्नता, विविधता में 
एकता तया बाहरी शक्षितयों के हस्तक्षेप से मुनित और सस्कृति इत्यादि का विचित्पत 
बताएं रफते का श्रेष्ठतण भाध्यण है ६ 

इत सब उपयोगिताओं के उपरान्त विश्व में बहुत कम संघीय व्यवस्थाओं का होना 
सह प्रशत पैदा करता है कि इस व्यवस्था को क्यो नहीं अपनाया जाता रहा है। इसके 
उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संधोप ध्यवस्पा की सफलता के लिए कुछ विशेष 
परिस्थितियों वा होता आवश्यक है। उनके अभाव में सुब्यवस्थित सधीय शारत भी 
विदण्डित हो जाते हैं! सक्षेप में सधीय व्यवस्था की सफ़चता के लिए तिम्नलिछित 
पूर्व शर्ते अपरिहायं तगतो हैं। 


सघवाद को सफवता की झर्ते [85$८४॥३४ णि 500८6$४० छ९३७॥॥5%) 

सधो का निर्माण होता है, उत्पत्ति नही होती है। इसका अर्थ है कि सघात्मक व्यवस्था 
कुछ विशेष उद्देश्यो की प्राप्ति के लक्ष्य से दुक्‍त होती है। इन उद्देश्यों की उपलब्धि ही 
के आधार पर सघात्मक व्यवस्था को सफ्त था असफल कहा जाता है। अत. सघात्मक 
शासन के सुबाह सचालन बे लिए कुछ शर्त पूरी होनी ही चाहिए । बेछे दो स्थीय शासन 
की सफ्लता की परिस्थितिया अनेको हो सकतो हैं। और यह हर सघात्मक व्यवस्था में 
भो भिन्‍त-भिन्‍न हो सकती है। पर फिर भी, कुछ सामान्य आवश्यकताओं का उल्लेख 
किया जा सकता है जिनकी विद्यमानत्ता से सपीय शासन सचालने आसान और बुशल 
होता है। सक्षेप मे यह दस प्रकार हैं-- 

(क) राजनीतिक व्यवस्था का लोकइतस्वात्मह रुपए (005॥0000४९ घड७छ९ 0६ ॥० 
फणाएव्न 8397) -“सधा मकर व्यउस्था का सबसे बड़ा शत्रु निरकुशता को कहा गया 
है। मघीय व्यवस्था दीह से सरारी में सहयाग गयी ऐसी स्थापना है. जिसमे सहयोग का 
प्रधार अनुनयन, विचार-वितिमय और समझौता रहता है। तानाशाही इन राबवा 
निषेद करता है। विरदुशवा चाह किसो भो प्रकार की हो, सधात्मय व्यवस्था का सबते 
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[च) सम्पर्क भाषा को विद्यप्तानता [?7८5८॥८८ ए 8 ]शगल्नेक्षाहपथडशो-- भाषाओं 
की विविधता सघ शासन म अडवन नहीं डालती। एक स॒घीव राज्य म अनेकों भाषाएं 
हो सकती हैं। भारत म तो सध की इकाइयो की सोमा निर्धारण का आधार राज्य 
पुनगंठत आयोग ने भाषा को ही बनाया है। इसका आशय यही है कि संघ मे भाषा की 
समानता आवश्यक नही है । परन्तु सघ की इकाइयो मे अलग-जलग भाषाओं के होते हुए 
भी एक ऐसी सम्पर्क भाषा अति आवश्यक है जो सम्पूर्ण सघीय राजनीतिक व्यवस्था को 
परस्पर आदान-प्रदान का माध्यम प्रस्तुत करे । अगर इस प्रकार की भाषा सम्पर्कंता के 
लिए नही हुई तो केन्द्रीय व राज्यों की सरकारो क॑ बीच में भाषाई दीवारें खडी हो 
जाएगी जो अन्तत सघ को सहयोग के सूत्र से वचित करके उसके अत का मार्ग तैयार 
कर सकती हू। इसलिय सघामक व्यवस्था को 'जीवन कडोी' सम्पूर्ण सघीथ व्यवस्था में 
एक़ सम्पर्क भाषा ही वत सकती है। भारत की सघात्मक व्यवस्था इस अभाव के कारण 
हो अनावश्यक तनावो से युक्त बनदी रही है । दई बार ऐसे भाषाई तनाव इतने खतरनाक 
रूप ले सकते हैं कि सम्पूर्ण सधात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करने का आधार तक बन जाते 
है । इसलिए एक सम्पर्क भाषा सघात्मक व्यवस्था को एकता में बाधने के माध्यम के रूप 
मे अनिवायं है। 

(8) राष्ट्रीपता की भावना (59॥7 ० 0४0॥॥37)--पपास्मक व्यवस्था धनेक 
सस्कृतिमों व राष्ट्रीयकाओं को सगठित करके एक नई राष्ट्रीय व्यवश्या की स्थापना 
करती है। यह एक नया राजनीतिक व्यक्तित्व निर्मित करतो है। सध का निर्माण इस 
नये राष्ट्रीय प्रतिमात की औपचारिक सरधचना ही करता है। इसमे वास्तविकता तभी 
आती है जब सघ की विविध उप-राष्ट्रीयताए इस नई राष्ट्रीयता के अनुकूल बनते हुए 
इसे प्रवितशाली बनाने मे सहयोगी बनें। पीटर मर्बाल/5 के अनुम/र संधात्मक व्यवस्पा 
अनेक केर्द्रो वाली शासन व्यवस्थाओ के ऊपर एक नये केद्ध का आरोपण (६0७ 
॥7909707) है, जिसकी जीवन-शक््ति राष्ट्रीय की भावना ही बन सकती है। जब 
तक सभी इकाइयो के नागरिक ऐसी भावना से ओत-प्रोत नही होते है तब तक नया राष्ट्र 
नही बन सकता है । सघ मे दोहरी राज्य निष्ठा आवश्यक होती है परन्तु, वे न्द्रीय सरकार 
अर्थात सम्पूर्ष सधीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा का प्रारम्भ सघदे निर्माण के दाद होता है 
और क्षेत्नीयता की भावना या पृथक राष्ट्रीयताए इसके निर्माण मे अवरोधक बनती हैं। 
इस पृथक ताबादी तथ्य में सयोजन शक्ति राष्ट्रीयका की भावना ही बन सकती है । यही 
विविधता में एकता का आधार बनती है। इसलिए सघात्मक' व्यवस्थाओं म राष्ट्रीयता 
की भावना वा विशेष महत्व होता है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि सधात्मक व्यवस्था कुछ विशेष प्रकार के परिवेश में 
ही कार्यरत रह सकती है। इस प्रणांती वी कठिनाइया इस कारण से अनेक लगती हैं। 
परन्तु, इस सबसे यह अर्थ नहीं निकालना है कि सिसी सध में या हर सघ में यह 
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परिस्यितिया उपलब्ध हो तव ही वह स्थायी रहेगा । इनके अलावा भी कई ऐसे तथ्य है 
जिनसे सघाःमक व्यवस्था का व्यवहार प्रभावित होता है । 


संघयाद का भविष्य (एएण८ ण एवटाबाआए) 

सपात्मब' शासन व्यवस्थाओ मे वेस्द्रीय सरकार की शवितयों मे प्रादेशिक सरापरो 
की शक्तियी की कौमत पर अप्रत्याशित अभिवृद्धि के वारण कुछ विद्वान यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि 'सधीय शासन वास्तव मे एकात्मर सरकार की तरफ बढ़ता हुआ चरण 
है।'!? पिछल बीस वर्षों मे सन्‍्ट्रल अमरीकन सघ बनाने के सभी प्रयत्तों की घिफलता की 
तरह अफ्रीका व मध्य-पूर्व के अरब राज्यों में सघ स्थापना ये सभी प्रयल भी असफल ही 
रहे है। इसरो यह विचार वलवती बनता है कि सघात्मक व्यवस्था का प्रतिगान कभी भी 
लोकप्रिय नही बन सकता है। अरब राज्यो म तो एक-सो ऐतिहासिक पृथ्ठभूमि, भाषा, 
धर्म और सामाजिक रीति-रिवाजों की समानता के बावजूद सघीय सुक्ष स्पापना के सभी 
प्रयल्तो की असफलता तथा मिश्र व सीरिया रो मिलकर बना सयुक्त अरब गणराज्य केवल 
तीन बष (998-6) ही मर दूटकर यह पुष्टि करता है कि सघजाद के दिन रामाप्ति एर 
है । ऐसी अवस्था मे सधात्मक व्यवस्धा का भविष्य क्‍या रहेगा कहना कठिन है। परल्तु 
अमरीका, कमाडा, आस्ट्रेलिया जोर स्विदूजरलेड, जहा की सघीय व्यवस्थाओ को ही 
के० सी० ब्होयर सह्दी अर्पों में सघात्मरु मानते है अभी तक विद्यमात है। पश्चिमी 
जर्मनी, भारत, नाइजीरिया, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टाइमा तथा आस्ट्रिया की तथाकथित 
'अर्द्ध सघात्मक' व्यवस्थाए भी बहुत कुछ सफलताधूर्वंक चल रही है। इससे स्पष्ट है वि' 
सपवाद फेघल सेद्धान्तिक अवधारणा बे' रूप में ही नही, व्यावहारिक व गत्यात्मक ढाचे के 
रूप में भी योवित है। इतना ही नहीं, कई एकात्यक व्यवस्थाओ मे (ब्रिटेन, फास, नेपाल 
व श्रीलका) विस्फोटक राजनीतिक विविधताओं व विषमताओं के समाधान हतु 
सधात्मक व्यवस्था वे कई पहलुओ को अपनाया गया है। प्रशारकौय शतित के विनेदद्रो- 
ब'रण के साथ ही साथ वास्तविक सत्ता का ऐसा हस्तातरण, अनेक राज्यो वी एकात्मक 
व्यवस्थाओं को सघीय प्रतिमान के सदृश बना रहा है। स्थानीय य॑ प्रादेशिक शासतो फी 
बढती हुई स्वायत्तता यहू स्पष्ट करती है कि आज के विश्व की रायसे ज्वल-्त समस्या 
विविधवाओ को, जहा इनको रखता उपयोगी है तथा जहा यह अवाछित (0०87%७00) 
होते हुए भी मिठाई नही जा सकठी हो, बनाएं रखने व सहपोग का माध्यम सघवाद ही 
हैं। परन्तु, इस प्रणाली की जटिलता और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सघवाद के 
भविष्य के सम्बन्ध मे कुछ प्केत दिये जा सकते है । राबर्ट सो ० बोग ?* के अनुसार यह्‌ 
निम्नजिध्ित है-- 

() विश्य राज्य व्यवस्था मे राघीय शारान बहुत ही कम रहये। 

(2) जहा सघात्मक व्यवस्थाएं स्थापिद हैं वहा यहू अनिश्चित काल तक चलने की 
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सभावनाए रखतो है। 
(3) बनेदो एकात्मक राज्योसे सघात्मक सगठझन के कुछ पहलू बलवती बतते 
जाएगे। 
(4) शासन की अवधारणा के रूप मे प्रचलित सरकारों के पुन्गठव व नव-निर्माण 
में महत्त्वपूर्ण व लगातार प्रभाव रखता रहेगा। 
(5) आने वाले वर्षों मे नये अन्तर्राष्ट्रीय या 'सुपरानेशनल' (४परछ्ाक्षाआा० धर) 
संगठनों के निर्माण मे शायद यह सिद्धान्त आधारभूत बनेगा। 
भत्ते में यही कहना उपयुक्त होगा वि सघवाद संगठन वो सभी श्रेष्टताओ के होते हुए 
भो वर्तमान विश्व की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकप्रिय नहीं बत सकेगा। 
परन्तु भविष्य में आपसी सहयोग का माध्यम सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यो के लिए शायद 
सघवाद ही प्रस्तुत क रेगा। 


अध्याघ ]2 


संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां 
(एशािजिप्रशाएडा ए शा0 (:एडंव्रशातं फए0ता5क ण .मशल्ाएशा) 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रादेशिक भागो मे सयोजन व्यवस्था (80598) के 
विधिन्न प्रतिमानों का स्यारहयें अध्याय मे विवेचल किया गया है। इस वर्णन से मद्द तो 
स्पष्ट होता है कि राजनीतिक ब्यत्रस्था भें शासन-शक्ति का एक स्तर पर केम्द्रीकरण है 
यथा भगैक स्तरों में वितरण है। परन्तु इसरो यह समझ मे नही झाता है कि हर स्तर पर 
शासन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? प्रस्तुत अध्याय मे र/जनीतिक 
व्यवस्था की शासत शक्ति के प्रमोग के सरचनात्मफ भागोसे सम्बद्ध प्रदिमानी का 
उल्लेस फ़िया जा रहा है। 
राजनीतिक व्यवस्थामरों मे शासन शक्ति के प्रयोग वे सस्थामत व्यवस्था को सरकार 
कहा जाता है। सरकार में मुब्यतया तोत अग--व्यवस्पाषिकां, करार्यपातिफा ये न्याय- 
पालिका, होते है और तीनो सम्मिलित रूप से शासन शवित के प्रयोगकर्ता व सचालक 
होते हैं। सरकार के इन तीनो अगो के आपसी सम्बन्धों के आधार पर शासन प्रणालियी 
बे दो प्रतिमान विकसित हुए हैं। न्यायपालिका का कार्य विशिष्ट व तकनीकी होते के 
कारण हर राजनीतिक व्यवस्था में इसे पृथक नहीं तो कम से कम स्वतन्त्त रखे की 
व्यवस्था होती है। अत सरफ़ार के अमों में कापेप्रालिका वे व्यवस्थापिका के आपसी 
सम्बन्धी को ही भ्रमुखता दी जाती है | अगर किप्ती राजनी तिक व्यवस्था मे कार्यप्रालिका 
व व्यवस्थादिका शक्तियों का एक ही सरचनात्मक व्यवस्था में विलयत (40507) है 
_तो उसे सप्तदीय शासन प्रणाली कद्दा जाता है झोर अगर यह शवितया पृथक-पृषक 
सल्याओं में निहित रहती है, अर्थात का्येपालिका व व्यवस्थापिका की शक्तियों का 
पृषक्करण है तो उस शासन भ्रणाली वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नाम_दिया 
जाता हैँ। 
सस॒दीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों मे अन्तर का प्रमुख आधार कार्यपालिका य 
व्यवस्यापित्रा शक्तियों का आपसी सम्बन्ध है। जिस राजनी तिक व्यवस्था मे इन दोमो का 
विल्मन है और इस प्रकार के विलयन से एक नई सल्था का तिर्माण द्वोता है तो ऐसी 
व्यवस्था को ससदीय प्रणाली कहा जाता है और कार्पंपा लिका व व्यवस्था पिका शक्तियों के 
-विसयन से निभित सस्था को सल्द का नाप्र दिया जाता है। जिस राजनी तिक व्यवस्था मे 
मह दोनो शक्तिया मं केवल पृथक हो रहती हैं अपितु इन शवितियों का प्रमोग करने वाली 
सस्थाधत सरघनाएं भी अलग-अन्नग होती हैं, उस शासन प्रणासरी की अध्यक्षारमक 


+ धुनमात्मझ राजनौति एवं राजनीविे सस्याएँ 


शासन कटा जाता है। इसयें किसी नई यस्या का निर्मा 7 नहों होता है दया कार्य प्रतिका 
व वब्यवस्थातिक शक्तियों के सुस्पस्ट व पृथक अधिकार और कार्यक्षेत्र रहते हैं। इत दोनों 
प्रधानियों के इस मौलिक बन्ठर से इनके लक्षण, कार्यप्रापनी व उपयोगिता भी मिल्‍्ल- 
पफिन्‍न हां जाठी हैं। इस अन्दर को समझन के लिए इनका पृथक पृथक वर्णन करना 
आवश्यक हो जाया है 


संसदीय शासन प्रणालो 
एकार.# जध््रा*१४ 5१शाष्घ 08 50ए४एरश्घरा) 


खसदीय सरवार का 'केदिनेट' समा मक “मन्द्रिन्मप्डलात्मक अयवा “दत्तरदायी सरकार! 

के नाम से भी मात्रा जाता है इसे के दिनेट सरकार इसलिए क्या जाता है वर्योकि दसके 

अन्तर्गत कार्प-पावन की शक्रित एक ब्यक्ित में निद्वित ने होवर एक समिति जिसे वे विनेट 

बहते हैं, में निहित रहती है। इसको सभात्मक सरवार कहने का कारण, एक समा- 
५ सझद, 5 सम्पूर्ण कॉ्यपालिका व व्यवस्थापिका शक्तियों कारवेन्रथ है। यह सपक्‍िा 
मारी का केंद्र होठो है और कार्य शातिका व व्यवस्थाविका दोनों को वियक्रित 
करती है। इसको 'ठतरदायी” शासते का साम कार्यप्रानिशा के उत्तरदायी रहतके 
कारघ दिया जाता है। स्रदीय प्रधालों में कार्यप्रालिका अपने हर कार्य के लिए व्यवस्था- 
विड़ा के प्रठ़ि ठसरदायी रहती है और यह उत्तरदायित्व नहों निमाने की छत्रस्था मे 
उसको हटाने का ब्यवस्थापिका को अधिकार रहता है । 


संसदीय प्रणाली का अर्ध व परिभाषा (0८ उट्शयाणड़ 280 फऐलीगपठ/ 
एड ध्यॉगक्‍३ 55 5698 0 50४लगफ्रचा) 
समदीय प्रधाती शासन को बह व्यवस्था है जिसमें कार्रपाजिका विधान सभा के 
सदस्यों में मे चुनी जाठों है ठया यह उमरक्ने प्रत्ति उच्चरदाबी रहती है। कार्यपालिका पर 
श्यवम्थाविडा का पूर्ण नियस्त्रय द्वोता है और ब्यवस्थादिका द्वारा इसे हटाया पीजा 
खकता है | इस प्रगती में बार्यगरालिका एड समिति मात्र होती है जो व्यवस्थापिका की 
अधीनवदा में कार्य करती है। अत सबदीय प्रयादों म कार्यदालिका व ध्यवस्थाविका की 
विरतर सम्पकंता (8(श2८४०॥) आधारदूव लखतघ है। जेसा कि कार्टर व हे ने भी 
कहा है कि “मम्दीय प्रघाती, सरकार के कार्येप्रासिका व व्यवस्थाविका अयों छे अन्त - 
पान (9/27०८058) पर आघारित है 7? 
गानेर के अनुघार “संसदीय श्यसन वह प्रगाली है जिसके अन्तर्गत वास्तविक 
कार्यपानिक (मत्विमइल) विधान सडत या उसके एक सदत (प्राय, लोकद्रिय 
सदन) के प्रति प्रवक्ष तथा कानूतो रूप से बोर निर्वाचकों के प्रति अन्तिम रूप 


30 9७. पाता 2०4 3 प्र मर, एमराफणटल इ््व कगैंपरांत ला 682 प्राखश्याली 
रकम (एच ६८५.), १६७ ०३ , हाच्ट॑धाातट ै. एग्ट्डथा,92.. 965, 9 34-35. 
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है अपनी राजमीतिब नौतियों और कार्यों क लिए उत्तरदायी रहती है, जवकि राज्य का 
अमुख जो नाम मात्र की कार्यवरान्षिका होता है, अनुत्तरदायित्व को स्थिति में रहता 
है ?”5 सी० एफ स्ट्राग त इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, “ससदीय कार्य- 
पालिका प्रणाली का सार यह हैं कि अन्तिम विश्लेषण से मत्रिमदल संसद की एक 
समिति है जिसमे लोकतन्त् वो प्रगति के साथ-साथ लोकसमा की समिति बन जाने की 
प्रवृत्ति है ।'' सप्तरीय शासन प्रणाली की इन परिभाषाओं से यह ध्यप्ट होता है कि इस 
प्रणाली के कुछ लक्षण है। 


ससदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं (कहझमब्नश्चज्मा८ जी शक्षाक्षाधा- 

॥279 007्रधण्णा) 

सतदीप प्रणातिया मे मात्रात्मक अतर पाए जाते हैं। हर देश की ससदीय प्रणाली 
में कुछ न कुछ नवीनता होती है। परम्तु इन अन्तरों के होते हुए भी इसमे मोटी समानता 
होती है। मत इस प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेय करते समय हम किसी देश विशेष 
के ससदवाद को ध्याद में नही रखेंगे। वर्न ने ठोक ही लिखा है कि “ससदवाद 
(0व0४0५॥/45७)) के इस विश्लपण का सम्बन्ध ससदवाद के विभिन्‍न रूपो में अन्तर 
करने वे बजाय विभिन्‍त ससदीय व्यवस्थाओ में विद्यमात अधिवतर समान घटकों की 
स्थापना करना है |” इस प्रकार हम विशेषताओं का विवेचन करते समय उत्हीं 
विश्ेपताओं को विवेचन में सम्मिलित करेंगे जो ससदवाद के लिए आधारभूत हैं। डी० 
वी० वर्नें ने अपनी पुस्तक एन एनेलिसिस ओफ पोलिटिकल सिस्टस्सर में ससदीय प्रणाली 
के निम्तलिधित लक्षणों का उल्तेख किया है) सक्षेप भे मह इस प्रकार हैं-- 

(क) ध्यवस्पापिका ससद थन जातो है (8६ 385८७४७(५ फल्एएण6 8 907॥9« 
70678--ससदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता, व्यवस्था दिका वे ससद में रथात्तर की 
है। ससद एक नई सह्या के रूप म उत्पन्न होती है। यह न कार्यप्रासिका को तरह होती 
है कर न ही व्यवस्थापिका की सी प्रद्ृति रखती है। वास्तव में यह कार्मपरालिका व 
स्यवस्थापिका दोनो के राण्येजन व ्थियग से बसो एक नई सस्या होती है। यह इन दोनों 
से सर्वोपरि तथा दोनो की नियत्नक होती है। इसलिए ही वर्ने वा कहना है कि सप्तदोय 
प्रणाली म व्यवस्थापिका का स्व॒तन्द् कस्तित्व नही रहता है और वह सप्तद का अभिन्न 
भाग बन जाती है। इससे यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि ससदीय प्रणाली में मन्तिमदल 
और व्यवस्थापिका का विलमन होकर उनमे परस्पर अन्त निर्मरता की स्थापना हो जाती 


4गगाल जाप ठ8फल, -_गकत्ग डघलन्‍वर गर्व दछरकाला, एबॉव्णा9, एए०तत 
एटल७, 95, 9 23/ हे 

३0, # 5६०08. ॥:24धव 2०0८० ८7७/#4800955 (६६७ एुह ), ].00600७  $। 

हे 6; 
276 2820300, 4972, फ़ 2/0 का 
(02088 ४ पला०0 4 गी 2गद्ात्यां 53605, घे८छ १०7४, ०6 एटड, 
3 
2707 , 99, 8-42 
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है। इसका यह अर्थ हैं कि ससदीय प्रणाली मे कायंप्रालिका व व्यवस्थापिका के कार्यों का 
भी सम्मिश्रण हो जाता है। इसमे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की ऐसी अन्त क्रिया होती 
है जो उन्हे लगातार सम्बन्धित और एक दूसरे पर आश्रित रखती है। अत ससदीय 
अपाली का प्रमुख लक्षण कार्यपालिका व व्यवस्पापिका के विलयन से ससद का अध्त्तित् 
में आना है। हे 

(ण) कार्यपालिका दो भागों मे विभवत्र रहतो है (7]6 €:६०प्0५९ 8 वाएए९९ 
370 ४० 9क5)--इस प्रणालो मे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है । एक को घ्वज 
मात्र कार्यपालिका का नाम दिया जाता है । यह राज्य के अध्यक्ष के रूप में रहतो है तथा 
दूसरी कार्यंपालिका को वास्तविक कहा जाता है। यह सरकार का अध्यक्ष वही जाती 
है। ध्वजमात्न कार्यपालक वशक्रमानुगत अथवा निर्वाचित हो सकता है तया आजीवन या 
नियत अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है / उसको प्राप्त शक्ति सर्वागीण तथा 
पूर्ण होती है और वह किसी के भ्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नही होता है । किन्तु 
यह सब केवल सिद्धान्त रूप मे ही सत्य होता है ! व्यवहार मे वह केवल ध्वज मात्र कार्य- 
पालक होता है। उसकी सब शक्तियों का व्यवहार में वास्तविक कार्य पालक--म तिम डल, 
द्वारा प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि ससदीय व्ववस्था का दूसरा लक्षण कार्यपालिका 
का दो भागों में विभवत रहना है। 

(ग) राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष को नियुक्ति (7॥6 ॥680 ० ॥॥6 
४6 300075$ 86 ॥६४४ ० 80४६४770८०)--ससदीव अ्रणाली म॑ सरकार के 
अध्यक्ष, प्रधान मत्ती, की नियुवित राज्य के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यद्यपि यह नियुक्ति 
ओपचारिक ही होती है, पर होती राज्य के अध्यक्ष के द्वारा ही हे। दल ब्यवस्पा के 
विकास के कारण ससद मे बहुमत दल का नेता ही प्रधान मत्री के पद पर नियुक्त किया 
जाता है और ऐसी अवस्था में राज्य का अध्यक्ष नियुवित की भौपचारिकता ही निप्नाता 
है। परन्तु, ससद मे किश्नी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर यह नियुक्ति वास्तविक अयों 
में राज्य के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सत्दीय प्रणाली म सरकार के अध्यक्ष को 
राज्य का अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। परिस्यिति के अनुसार यह मौपचारिक या वास्त- 
विक हो सकती है। जैसे भारत, इग्लेण्ड, जापान, कनाडा व आस्ट्रेलिया मे प्रधान भत्तियो 
को नियुक्ति इन राज्यों के अध्यक्षो द्वारा ही होती है । 

[घ) घरकार का अध्यक्ष मत्रिमेंश्ल की रचना करता है (786 आट्यव ठ (८ 
8०१थ्रागाव्यां 999070क्‍5 (0९ ए75४४)--मत्रि मडल का निर्माण प्रधान मत्तनो द्वारा 
ही किया जाए यह समदीय प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषता है| इससे प्रधान मत्नी व अन्य 
मत्तियों म अन्तर स्थापित हो जाता है। जब मत्नियों की नियुक्ति, जो औपचारिक रूप 
से राज्य के अध्यक्ष द्वारा होती है, प्रधान मत्रो की इच्छा से होती है तो प्रधान मत्री 
मततिमिडल का नेता व निर्माता बन जाता है। इससे मत्रिमडल एक टोम का रूप 
घारण कर लेता है और प्रधान,मत्ी इस टीम के सुचार रूप से कार्य का सूत्रघार वन जाता 
है। वह 'मच्तरिमष्डल का निर्माथ करने वाला होने के कारण वही उसकी अध्यक्षता 
करता है तथा वही उसको भग करता है। क्योंकि प्रधान मत्वी के त्यायपत्न से मत्तिमडल 
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स्वत ही भग हो जाता है। मत्रिभडल ने! निर्माता के झूम मे प्रधान जव्नो अन्य मत्िपो 
से प्रधानता पा जाता है। इसी कारण घासन वी सारी णक्तिया प्रधान म॒त्ती मे केच्ित हो 
जाती है। 

(घर) सन्निमडत सामूहिक सस्या होतो है (6 गागाजा३ 33 ३ ०णीध्णा२९ 
४६०१५)--सासदीय प्रणाली भें सत्रिमडल का सयुबत स्पा के रूप मे होना बहुत पहुत्तत 
रखता है। इससे प्रधाग मन्नी वा अस्तित्वन रहकर मतिमडल के सदस्य के रूप मे ही 
भत्तिस्व रहता है। इससे इनका सयुकत उत्तरदायित्व सम्भव ही जाता है। इसके फारण 
प्रधान मत्तो शक्ति सम्पन हो नहीं बनता बल्कि मंत्रिमंडल बंद नियक्षक भी बन जाता 
है। पीटर मल का बहना है कि *मत्तिमण्ठत ऐसी रापूहिक सरथा है जो एक व्यक्ति 
की तरह उत्तरदापित्त्य दा हिस्सेदार रहती है”! हसके कारण मत्रिमण्शल के सदस्य 
शापूहिक रूप से प्रधान मद्नी फे नेतृष्य में कार्य करते है। इससे शासन और नीति की 
एबता कायम रहती है और मत्रिमडल एक ठोस सत्या दतकर शब्ति का केत् बिल्‍्दु बन 
जएर है। 

(७) मत्रिगण सामापतय! सतद के सवस्य होते हैं (0/9/$(८8 ४7९ ४६7७४ 
उ800005 6 ए'५(॥0९॥६--मेत्ियों फी ससद की सदस्मता से ताएपमें यह्‌ महीं है 
ऐि सभी मतीगण व्यवस्पापिका वे भी सदस्य हो | कोई भी मधी ससंद का सदस्य होने 
पर अपने आप व्यवस्थापिक्षा का सदस्य महीं गत जाता है। परस्तु मंत्रिमडत शा सदश्य 
होने के पारण यह ससद का अभिरन अग हो जाता है भौर यादविवाद में भाग लेता ै 
और व्यवस्था पिष। वे प्रति उत्तरदायी रहुता है। इसके लिए ससद फ्रे हुर सदत््य को एफ 
निश्पित भवधि के भीतर व्यवस्पापिका फी सदस्यता प्राप्त करनी होती है। भारत में 
फोई भी व्यवित मत्तिमण्डल में निधुनत हो राकता है भौर इस निभ्रुमित के होते ही वह 
ससद का सदस्य बत जाता है पर इससे वह लोवसभा या राज्यसभा का सदरय नही बसे 
जाता है। उछ्ते यह सदस्यता छ माह की अवधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होती है। 
भत्त छ मद्दीमे तक बहू व्यवस्पापिका का सदस्य ने द्वोते हुए भी भत्रिमडल में रह सकता 
है। इसलिए ही बने ने कहा है कि ससदीय प्रणाली मे मत्रिगण सामान्यतया ससंद के 
सदस्य द्वोते है। 

(ण) कार्यपालियर राजनीतिक वृष्टि से व्यवस्पापिका के प्रति उत्तववायी होती है 
(76 8० 0वाधक्ा। 5 >0ध९89 ष्छ/णाञणे० ॥0 (॥८ ४६६७७।/) --फ्राये- 
पालिका का व्यवस्पविदरा के प्रति उत्तरदायित्व स्रदीय प्रणाली का बहुत मह॒त्पएृर्ण 
संश्षण है। अर्नरद बी ० घुल्ण ने ठीक ही वहा है कि ' ससदीय सरवार कार्यपातिवा के 
व्यचस्पापिका ने पति निरतर उत्तरदामि:व के ध्रिद्धान्त पर आधारित होती है।”* इस 
व्यवस्था म व्यधस्थ! दिया को यह अधिकार रहता है कि धार्यपालिवा द्वारा उत्त रद मित्व 
ने मिभारे पर उसे अविश्वास प्रस्ताव वे द्वारा हटा दिया जाएं। इसलिए ही कार्टर व 
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हुऊं का कहना है कि “तकनीकी दृष्टि से ससदीय व्यवस्था कार्यपालिका मे विश्वार्सा 
की ससया के इदं-गिर्दे चक्कर लगाती है।/? 

(प्ष) सरकार फा अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को 'सभा' विधटित करने को सलाह दे 
सकता है ([॥6॥९34 0॥॥6 ह०एाणयद्या ग्रावए 2पेश०८ 6 #630 0 6 
#46 (0 550४6 ॥86 8$$८०॥७॥५) --कालें लोवेन्सदीन (६27 .06फ़८॥३८79) ने 
इस विश्लेपता का महत्व बताते हुए लिखा है कि "सच्चा ससदवाद 'भग! करने की धुरी 
(9४00) फे इद-गिदं घूमता है।” व्यवस्थापिका को भग करा सकते की व्यवस्था दो 
कारणों से अनियायं है। प्रषम तो ससद के दोनो भागों--कार्यपालिका व व्यवस्थापिका, 
के बीच सपर्थ का समाधान करने के लिए तथा दूसरे, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी 
सम्प्रमु (८8 $0५८:८४४४) दा राजनीतिक सम्प्रभु के बीच सधर्प का हल विकालमे 
के लिए। इन दोनों ही परिस्थितियों मे सवैधानिक सकट की अवस्था आ जाती है और 
प्रधान मद्ी द्वारा व्यवस्थापिका को भग कराने का निवेदन करने का ताश्प्ये सकट के 
प्रमाघाने का जनता को अव्तर उपलब्ध कराना है। लोक्तान्त्रिक व्यवस्थाओं में ऐसे 
सर्वेधातिक सकटो, मिनका सामान्‍य प्रक्रियाओं से सम्राधान नही हो सके, जनतां द्वारा 
घुनावों के माध्यम से निपटारा कराया णाता है। इस तरह ससदीय शासन में का्यंपालिका 
द व्यवस्थापिका रो जनहा के प्रति उत्तरदायी रतने का यह अन्तिम शस्त्त है। ध्यवस्था- 
पिका के विधदन से चुनावों का अवस्तर आता है जिसमे निर्वाचन, कार्यपालिका व 
व्यवस्थापिका के बीच संधर्ष के निर्णायक हो जाते हैं! इससे जनता की सम्प्रभुता की 
स्पापना हो जाती है और शासन क्रो उत्तरदायी बनाए रणने का साधन प्राप्त हो जाता 
है। चुनावों के द्वारा निवर्चिक सरकार में विश्वास था अविश्वास की अभिव्यक्ति करते 
हैं। इसलिये ससदीय व्यवध्या को सही अरथों मे उत्तरदायी शांसत बनाए रखने के लिए 
ही भग फरा सकते का अधिकार प्रधान मन्नी को प्रदात किया जाता है। 

(2) ससद इसके सघटक भागों--कार्यपालिशा थ अ्युवस्थादिका से सर्वोच्च रहतो है 
(एशथ्यीब्रशाला: 3$ $097९0006 0967 /8 ९0780(घ९॥॥ फ़्ा$--06 ९:६९८७॥४८ शा 
(06 8$$८८००७५)-- संसदीय व्यवस्वाओं में कार्यपालिका व ब्यवस्थापिका के विलयन से 
एक नई सस्या बनती है जिसे 'ससद” कहते है। ससद सुचाद रूप से अपने कार्य सम्पादित 
कर सके इसर लिए आवश्यक है कि यह उन सघटकों से सर्वोच्च रहे जिनका इसे निर्देशन 
करता है। इससे इसके निर्माणक भागों--कार्यपालिका व व्यवस्थापिका मे न केवल 
सठुलन स्थापित होता है बरन्‌, इन दोनों मे सहयोग का आधार भी प्रस्तुत होता है। 
कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के समर्थन पर आश्रित रहना होता है और दूसरी तरफ 
ब्यवस्थापिका के जीवन को डोर कार्यपालिका के हाथ में होने के कारण यह उसका 
तेतृत्व व निदेशन स्वीकार करने के लिए तत्पर रहती है। इस लक्षण का महत्व स्पष्ट 
दरते हुए वन ने लिखा हूँ कि * समग्र रूप म ससद की इसके सघटक भागों पर स्वोच्चता 
थी धारणा ससदीय व्यवस्थाओ का विशिष्ट लक्षण है ।”? सस॒द की सर्वोच्चता, ससदीय॑ 
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प्रणालियों को सफलता के लिए अनिवार्य है। इसके कारण तीन महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त 
हो जाते है-- ($) रायद शक्ित का केन्द्र बनी रहती है। (७) ससद के सघटका धाग 
जागरूक, अनुक्ियाशील तथा उत्तरदायी रहते हैं । (।॥) ससद के सघटक भाग निय्षित 
व सतुलित रहते है। 

बने वा कहना है कि अनेकों ससदीम ब्यवस्थाएं इसलिए असफल हो गई, वर्योकि 
ससद मै प्घटव अगो मसे किसी ते सर्वोच्चता का दावा किया तथा ससद समग्ररूप में 
कार्मपालिका व व्यवस्थापिवा से सर्वोच्च नही रह सकी [” 

(5) फार्यपालिका फेवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्भाचकों के प्रति उत्तरदायों रहतो है 
(पल €एचटप्रध४४ ॥$ ०गरांपर प्रापावल५ 7690जाहण8 0 6 शै०००४४६)-- 
ससदौय व्यवस्था मे कार्यपालिका आम निर्वाचको के द्वारा तिर्वाबित नही होती है। 
कार्यपालिका का भध्तित्व ससद पर आधारित रहता है इसलिए इतका प्रत्यक्ष 5त्तर- 
दार्धित्व तो ने बच ससद मे प्रति ही हो सकता है। यह एस्तद के माध्यम से अर्थात अप्रत्यक्ष 
रूप से ही निर्वाचको के प्रति उत्तरदायी रह सकती है । अगर कार्यपालिका को तिर्वाचकों 
के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व बता दिया जाए तो ससद महृत्त्वरहित बत जाएगी 
ओर सम्पूर्ण ससदीय व्यवस्या व्यवहार मे धाराशायी हो जाएगी । बैसे भी मिवाचकों के 
प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व केवल चुनावों में ही व्यायहारिक बन सकता है इसी क्षारण 
कार्यपाशिका वा निरतर उत्त रदापित्व अप्तम्भव हो जाता है। कार्यपालिका निरन्तर 
उत्तरद्षापी रहे भर उत्तरदापी रखों जा सके इसके लिए ही इसे ससद के प्रति उत्तरदायी 
दया जाता है। 

(3) राजनीतिक व्यवस्या में सत्द सत्ता का केज़ होती है. (28700700 8 000 

#0०9% ०१ 70७67 ॥0 (॥6 ए0॥॥०३] $५४८७7)--राजनी तिक व्यवस्था में का्पालिका 
द व्यवस्थादिका शवित॒यों का खसद में विलयद ससद को शक्ित का केन्द्र बना देता है। 
संसद ही फार्यपालिका व व्यवस्पापिका थो निर्देशक, तिरीक्षक्र व नियत्क होती है । इन 
दोनो का अस्तित्व सद्द के प्रग्नाद प्रयत्न ही रहता है। ससदीय प्रणाली मे ससद की 
प्रभुखता को स्पष्ट करते हुए वे ने लिखा है कि ' यह वह सच है जहा राजनीति का 
वाटक सेल जाता है। यह राष्ट्रीय विचारों वा रंगमंच है। यह वह विद्यालय है जहा 
भादी राजनीतिक नेताओं का प्रश्चिक्षण होता है।! * हसद के महत्व का कारण ही इसमे 
शक्तियों का के'द्रण है। निम्नलिखित तथ्यो से उसकी शक्ति सम्पन्नता की पुष्टि होती 
है--(४) राजनीतिक ज्यवस्था म सभी शॉक्तये का उदभव सत्द से हो होता है। 
(॥) सभी शवितया ससद द्वारा प्रतिबन्धित व सीमित रहती है। (॥0) राजनीतिक 
नीतियों के विर्धारण का मच भी ससद ही रहती है। (।५) सभी महत्त्वपूर्ण राइतीतिक 
वाद-विवाद ससद म ही होते है । (५) यह सभी शासन गठहिविधिपों का आधार 
होतो है। 

यही कारण है कि ससदीय प्रणालियों म॑ ससद एक ऐसा चक्र बन जाती है जिसके 
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इई-गिर्द सम्पूर्ण राजनीतिक व्यव€पा चक्कर लगाती रहती है। 

संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि ससदोय प्रणालों मे 
राजनीतिक व्यवस्पा का “धुव” सबद होती है। कार्पपालिका, व्यवस्थापिका व निर्वाचिक 
इसी के माध्यम से सम्पर्कता की अवस्था में लाए जाते हैं। ससदीय प्रणाली मे निर्वाचको, 
श्यवस्था पिका व कार्यपालिका के सम्बन्धों को चित्त 2 ! मे चित्रित किया गया है 


कसदोय शॉसत व्यवस्था 


ज्जि 





चुनने हैं चुनते है (प्रपक्ष/भ्रतयक्ञ) 
3 2] अजमेर हि 
[रुप से ऋष्त] । 
। व्पवस्थापिका राग्य का अध्यक्ष |) 
। 
| चुनती है मनोनीत कहे हैं *। 
। ॥।॒ 
हआ 
सप्त३ ।क्‍ भरधान मंत्रों | 
॥ 
| 
|| चयत करता है 
गे । 
॥ । 
॥ | 
5 7 





मत्रालय या विभाग 


चित्र 2] सप्तदोय व्यवस्था को साम"य सरचना 


चित्र [2 [ अपने आप मे स्पष्ट दे । ससद में क्या-क्या सम्मिलित होता है इसका सकेत 
भी दम चित्र से मिच्र जाता है। व्यवस्थाविका और कार्ययालिका दोनों मिलकर समद 
कहलाते हैं तपा सत्तदीय प्रणाली गे न कार्यपातिक्ा का कोई स्वतन्त् अल्तित्त होता है 
बोर न ही व्यवस्यापिका ससद से अलग रहती है। 


संसदीय और वध्यक्षात्मर घात्न प्रणालिया. 543 


ससदीय शातन प्रणाली का व्यवहार (7:३८४८८ ण॑ शिक्षाश्षाशध्य्षाक 0 0 

6णग्थाणादा) 

संसदीय शासन प्रणाली की विश्येपताओं के विवेचत से बह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह 
प्रणाली कुछ आधारभूत विलक्षणताएं परिलक्षित करती है। प्रथम तथ्य है. राजनीनिक 
ध्यवस्था की सम्पूर्ण शवितियों का ससद में वेन्द्रित रहता, दूसरी बात है कार्ययाविका का 
ब्यवस्पापिका के प्रति निरन्तर उत्तरदायित्व तया तीसरा महत्त्वपूर्ण तब्य है प्रधान मतों 
मत्तिमडल के अभिन्‍न भाग के रूप मे द्वी शवितयों का घारक होता है उससे अलग उसका 
कौ मस्तित्व नहीं होता है। अगर इन तीनो बातो को व्यवहार में देखा झाए तो जंग्रेगा 
कि शक्तियों का के रत मब संप्तद केवल सेंद्धान्तिक दृष्टि से हो कहीं जा सकती है। इसी 
तरह, मद्विमडल का ध्यवस्थाविवा के प्रति उत्तरदापित्व भी केवल औपचारिकता ही 
रह पष्मा है। तथा प्रधान मद्वी, सत्रिसडल के भाग वे रूप में शक्तियों का धातक नहीं 
अब मत्विमइल प्रधान सत्रो के हाथों की कठपुतल्ी कहा जा सकता है। अब शक्ति का 
केन्द्र प्रषान मक्ी बन गया है! इसलिए ससदीय शासन प्रणाली को बब 'प्रधानमत्नीया 
शासन स्यवस्था (0:)क6थ720/#&4 80४6777690) बहता अधिक उपयवत मात्रा 
जाता है। अव ससद को सभी शक्तियां प्रधान मत्री को इच्छा ने अनुसार हो प्रयुवत होती 
है। बास्तव में दल व्यवस्था के उद्भव के कारण आम चुनावी मे मतदान तक प्रधान मन्नी 
गा विशेधी दल के नेता (वैकल्पिक प्रधान सत्नी) के इ्दें-गिर्दे होने लगा है। जहा द्विदलीय 
व्यवस्पाए हैं वहाँ तो यह बहुत कुछ रपप्ट रहता है कि प्रधान मन्त्री के पद वे दो विवल्पों 
में से एक का चुनाव करना दै परन्तु विकासशोल राज्यो में तो मह तध्य और भी अधिक 
झत्य बन जाता है गर्योझि इन राज्यो मे सामान्यतया प्रधान मरत्नी का विवल्प हो नहीं 
होता है और वर्तमान प्रधात मस्ती को ही चुनना या नहीं चुनवा होता है। इस रूप मे 
प्रधान मन्त्नी एक तरह से जन निर्वाचित सा हो जाता है और इसी कारण वह शक्ति का 
केन्द्र बन जाता है। शायद इसीलिए रेमजे म्यूर ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को “निर्वाचित 
तानाशाह” बी”? सज़ा देता है । 

वास्‍्वव में संसदीय शासन व्यवस्थातों से ससद मे स्थान पर शक्तियों का केन्द्र 
प्रधान मन्त्र बनता जा रहा है। एव दलीय ग्रघ्मान व्यवस्था द्रया द्विदलीप व्यवस्थाओं 
मे प्रधान मग्क्ी था घ़विद केतद्र बतता सम में आता है परन्तु, बहुदलोय व्यवस्थाओ में 
भी प्रधान मस्ती जब तक पद पर रहता है ठद तक शवित ना येम्द्र ही बना रहता है । 
घसदीय व्यवस्थाओं मे प्रधान मन्ती मे शक्रितयों के केस्द्रीक रण वो चित्र 2 2 द्वारा समझा 
जा सकता है। 

हर लोकठान्विछ व्यवस्था में सम्प्रभू शडित सागरिको में निद्धित रहती है परस्तु हर 
#९९ 8 मठाधिकार प्राप्त नहीं होता है। कैवल एक निश्िचत आयु वाले नागरिक 
द्वी मताधिष्यर रखते हैं। इसलिये वात्तव में याजनीदिश व्यवध्या थी झडित मतदाताओं 
में निहित हो जाती है । यह चुनावों भें इस शब्ित का हस्तान्तरण अपने प्रतिनिधियों को 


अरझहपर) कण, सर फगानत छ दकतसार्रर्व, ००१०५, 0ज्रणाठ, 96, 9 ॥9 
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करते हैं! इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक शवित ब्यवस्थापिका 
में आ जाती है ॥ व्यवस्यापिका को शक्ति बहुमत के आधार पर प्रशुवत होती है। इसलिए <. 
व्यवहार मे व्यवस्थापिका को शक्ति का प्रयोग बहुमत दल के द्वारा हो होता है। ' 
प्रधान मन्त्र वहुमत दल का नेता होता है। मत्रिमडल का निर्माता, अध्यक्ष और 





लोकतालिक राजनोठिक व्यवस्था के नागरिक 


[न 






१ दल 
 आीकि जहि 
नै सा हू दल 
मलतिसश्ल 


बह, 
सन्नी 


बित्र 22 प्रधान भसत्रो मे शक्षित के खद्रोयकरण 


श्क्े 


श््के 


विघदनकऊर्ता होने के कारण प्रधान मन्त्री व्यवहार मे मत्रिमडल पर छाया रहता है। 
उपरोकत बित्न में प्रधान भम्त्री में शक्तियों के वेन्द्रीकरण के दो और साधन दिखाए गए 
हैं। एक तो राजनीतिक दल का माध्यम है और दूसरा सर्वधानिक व्यवस्था का माध्यम 
है। ससदीय व्यवस्था की सरचनात्मक थ्यवस्था ही ऐसी होठो है कि शक्ति प्रधान मत्ती 
के पद मे बे टट्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए, 958 के बाद फ्रास ने जो प्रतिमान 
अप्नताएए. है, घमे, ममहोए, प्रशाली, के गौए, लाए, दी. है, इसलिए ऐसा. हित, केत्दीक़रए, 
राष्ट्रपति मे निहित है। 958 से पहले बहुदलीय व्यवस्था तथा सर्वधानिक ब्यव- 
स्थारओ बे वारण शर्त प्रधान मत्री मे वेन्द्रित नही थी अन्यथा द्विटेन, कनाडा, बासट्रेंलिया, 


जापान, भारत व श्ीतका में सारो शक्तियों का प्रधान मन्त्रों में केन्द्रीकरण पाया 
जाता है। 
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महा पर यह ध्यान रखता आवश्यक है कि प्रधान मस्त्री में शक्ति का केस्द्रीयकदण 
शत कुछ दल के माध्यम से होता है। सर्वधानिक व्यवस्थाए शक्तिनेस्ट्रीयकरण को केवल 
अध्ार ही प्रस्तुत करती हैं। इम॒ल्रिए प्रधान मन्त्री में घक्ित का केद्वीपक रण सहमति के 
तथ्य से ही वास्तविक बतता है और प्रधान मस्ती के तानाशाह बतने से बचाव वी ठास 
व्यवस्था करता है। अस्तत भ्रघान मन्धी दल से अलग बुछ भी नही रहता है। अत दल 
हो प्रधान मन्त्री को शवितयुवत बताने का आधार प्रस्तुत करता है तथा दल ही उस पर 
ब्रभावशालों नियत्षण लगाने का कार्य करता है। वैसे कार्यपालिकाओ के बटते हुए महत्त्व 
के कारण भी प्रधान मन्तो की शक्षितयों मे सर्वत्न वृद्धि हुई है तथा इसका विस्तार से 
अध्याय पर्धह में विवेचन किया गया है इसलिए यहा इतना वहना हो बापी होगा कि 
सद जगह कार्यपालिकाओं की भूमिका व शवितयों में बुद्धि, प्रधान पन्‍्त्री को भी अधिक 
शक्ति सम्पन्न बना देतो है। 
ससदीय प्रणालो के व्यवहार के विवेचन म हमने यह समझने का प्रधास विया है कि 
किस प्रकार इस व्यक्स्या में शाप्तन की राभी शव्तिया प्रधान मत्नी के पद भे बे न्द्रोकृत 
हो गाती हैं। परन्तु इसका यह अर्ष नहीं है कि प्रधान मक्नों सद कुछ करने नी स्थिति 
मे आा जाता है। सद्दी बात तो यह है हि प्रधान मत्नी बहुत कुछ नियत्नित रहता है। 
बयोंकि सप्तदीय ब्यवस्थां मे कठोर नियम्त्रण में सकेर्द्रित सता का सिद्धान्त (फ़ाधरएा- 
6 ण॑ एणाष्टायाआल्ट बएणा।9 जाता डाल ८०0०) अपनाया जाता है। 
राजनीतिक व्यवस्या में शक्ति सकेन्द्रित रहती है बर्यात ससद शक का केश्द्र होती है 
पर व्यवहार मे ससद की शक्तियों का प्रयोग प्रधान मत्री कर्ता है और उस पर कठोर 
निपन्त्रण दल द्वारा लगे रहते हैं । 
संसदीय प्रणाली का व्यवहार कई कारको ऐ प्रभावित होता है। इस गारको ने वाश्ण 
सप्तदीय प्रणाली का अलग-अलग राज्यों में व्यवहार भी कुछ मिन्‍न वन जाता है। कसी 
राजनीतिक व्यवस्था मे ससदीय भ्रणालो के समी सतण होने पर भी उसमे अन्य ध्सदीय 
शासन प्रणालियों से व्यवहार में भिन्‍तता का स्पष्टीकरण इस्हों कारकों बे आधार पर 
किया जा सकता है। सक्षेप में यह कारब निम्नलिष्ठित हैं--(3) दसोय व्यवस्था वी 
प्रकृति । (॥) राज्य के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली । (38) राज्य वे अध्यक्ष वी राज- 
मीतिक तटस्पता या इसका अभाव। (7) सस्द की सर्वेधातिक अवस्था। (४) स्पीकर 
की निष्पक्षता था इसका अभाव । (श) सराद के सघटव भागो वा आपसी सम्यस्ध। 
(४४) प्रधान मन्त्री वा ध्यक्ितत्व । (७४) जनसावारण को राजनीतिवा जागसकता 
या इसबा अभाद ) (0) राजनीतिक विकास या स्तर) (५) रावनोतिक सस्हतिकी 
प्रकृति । 
ससदीय भ्रणाती भौर दल व्यवस्था का साथयवी सम्बन्ध हे। एवदलीय प्रधान 
व्यवस्था में ससदीय प्रणाली का व्यवहार द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्य से भिन्‍न हो जाता 
है, जेसे भारत व ब्विटेन के उदाहरणो प्ले स्पष्ट है। फ्रास में वहुदलीय व्यवस्था हे बारण 
हो चतुरष गणतन्त्न के अल्पकान में (946-958 ) प्रधान मन्त्रियों की शाए दिन नदता- 
घदली होती रही थी ठपा बारह वर्ष दे अल्पक्षाल में 24 बार मन्तिसण्डल विधडित 
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हुए थे। सोवियत रूस मे एकदलोय व्यवस्था होने के कारण ही उसे व्यवहार मे ससदीय 
शासन ही नहीं माना जाता है। ट 

राज्य वे अध्यक्ष की निर्दाचत प्रणाली भी ससदीय शासत प्रणाली के व्यवहार को 
प्रभावित करती है। संसदीय शासन मे राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र की शवित का 
घारक होना चाहिये इसलिए ही उसके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। 
प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य के अध्यक्ष को व्यवहार मे वासमात्र का नही रहने देता है। यह 
ससदीय प्रणाली की भावना के प्रतिकूल जाता है। राज्य का अध्यक्ष किसी के प्रति उत्तर- 
दायी नही होता है इसलिए उसकी स्थिति नाममात्र के अध्यक्ष ही की होनी आवश्यक 
है। फ्रास में !962 के स्वेधानिक सशोधन के बाद राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य के 
अध्यक्ष की शक्तियों में और यृद्धि करने वाला कारण वन गया है। इस कारण फ्रास की 
राजमीतिक व्यवस्था को सस्दीय नहीं माना जाता है । राज्य का अध्यक्ष वशागत 
(॥८:८७॥४३३) होने पर शाघद अधिक ध्वजमात् (॥0]07) हो जाता है । 

जिस राज्य में राज्य का अध्यक्ष राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है उस व्यवस्था में 
ससदीय प्रणाली का व्यवहार उस राज्य से भिन्न हो जाता है जहा बह तटस्थ नही होता 
है। ससदीय प्रणाली एक ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमे सत्तारूढ़ दल व विपक्षी दल दो 
टीमे होती हैं। यह टीमे नियमों के अनुसार राजनीतिक ख्लेल खेल सके इसके लिए एः 
तटस्थ निर्णायक (००.४6) या 'रेफरी' आवश्यक होता है। राज्य का अध्यक्ष ही ससदी: । 
खेल का 'अम्पायर' होता है। अत उसकी तटस्थता या इसका अभाव ससदीय प्रणाली के 
व्यवहार को बहुत कुछ भिन्न प्रकार का बना देता है। 

ससद की सर्वधानिक स्थिति भी ससदीय प्रणाली के व्यवहार की प्रभावित करतों 
है। ब्रिटेन में ससद सर्वोच्च है जदकि भारत में यह सर्वोच्चता झुछ सीमित है। यही 
कारण है कि दोनों राज्यों में ससदीय प्रणाली का व्यवह्वार भिम्नता रखता है। हसी 
प्रकार, स्पीकर की तटस्थता, ससद के सघटव भागो का आपसी सम्बन्ध भी ससदीय 
प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करता है। ससद के सघटक भागो मे से किसी की सर्वो 
परिता या अधीनता से दोनो मे सम्तुलन नही रह पाता है। फास में चतुर्थ गणतत का 
काल व्यवस्थापिका को प्रधानता का काल था और इस कारण ससदीय प्रणाली व्यवहार 
में बहुत अधिक असफल हो गई, क्योकि कार्यपालिका को आए दिन हटाया जाता रहा । 
उपरोबत कारकों के अलावा प्रधान मन्ती बप व्यवितत्व, जनताधारण की राजनीतिक 
जागरुकता, राजनीतिक विकास का स्तर तथा राजनी तिक सस्कृति वी प्रकृति भी ससदीय 
प्रणालियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के प्रधान मन्ती होने पर 
ससदीय प्रणाली का व्यवहार एक प्रकार का ह्वोता है तो दूसरे व्यक्त के आने पर उसमे 
परिवतन सम्मव है। भारत के श्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री 
के व्यकितित्वों से इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इस विवेचन के बाद 


शायद यह कहना सम्भव हो जाता है कि ससदोय प्रधाली की सफलता के लिए कुछ शर्ते 
पूरी होना आवश्यक है। 
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ससदीय शासन की सफलता की आवश्यक शर्ते (६:6४ 00800०8 छि 
-3 क००८३५ ती ऐ]वशाध्यांबाए 59802ज) हम 
शरादीय शासन की सफलता को आवश्यक शर्तों की छूचो बनाना सम्भव नहीं है 
पर-तु कुछ राजनी तिक व्यवध्याओं मे ससदीय शारन का सुचारू रूप से चलता यह प्रश्त 
उत्पन्न करता है कि ससदोय प्रणासी क्यों कुछ राजनी तिक व्यवस्पाओ मे सुचारू हप से 
सचालित हो पाती है तपा कुछ मे यह नही चल पातो ? इससे कुछ ऐसी सामान्य 
परमावश्यकतौ का सकेत ही दिया जा सकता है जो ससदीय प्रणाली की सुचारुता म 
अधिक सक्रिय पाई जाती हैं। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं--- 
(॥) प्रत्तियोगी दल व्यवस्पा | 
(2) राज्य के बध्यक्ष की ध्वजमात्रता। 
(3) राज्य के अध्यक्ष को तटस्थता । 
(4) स्पीकर की निष्पक्षता । 
(5) संसद की सर्वोच्चता 
(6) तियतकालिक चुनाव। 
उपरोक्त सभी बातो को लेकर पक्ष व विपक्ष में तर्क किए जाते रह है। क्नता 
विचारक इस बात पर अवश्य सहमत हैं कि ससदीय प्रणाली की सुचाझुता व जिए बुछ 
8 अतनियायंत पूरी होती चाहिए पर हर एक विचारक की शर्तों की सूचों वहुत पुछ 
भिन्‍्तताए रखती है। वहा केवल उन्ही परमावश्यकताओ का उल्लेख किया गया है जिग 
पर मधिकाश विचारफ सहगत हैं। एन शर्तों के राक्षिप्त विवेचन से ससदीय प्रणाती की 
सुचाझता में इतकी भूमिका का महत्त्व स्पष्ट हो जाएगा। 
संसदीय व्यवस्था उन्ही राजगी तिक व्यवस्थाओं में सन्‍्तोषणनक ढग से कार्प कर पाती 
है जहा प्रतियोगी दल व्यवस्था हो | प्रतियोगी दल व्यवस्था से यहा तात्पम उस दल 
व्यवस्था से है जिसमे दल वास्तव में प्रतियोगी हो आर्थात चुनावों मे दलों का मुकारला 
_.धरायरी का हो | जंसे प्रिटेन मे राजनीतिक दल सही अपों में प्रतियोगी कहे जा सकते ?ै 
जवकि भारत मे ऐसा कहना कठिन होगा। ऐसी दस ध्यवस्था का अथ॑ द्विदसीय व्यवस्था 
से नहीं है। इसका बर्थ तो यही है कि सत्तारूढ़ दल चुनावो मे विजयी हो भी सब ता है 
ओर नही भी । जंसे श्रीसषका में अद तक हुए सात आम चुनावों मे सारूढ दल का हर 
यार हार जाना यहां को दस द्यवस्पा क्रो प्रतियोगी दल व्यवस्पा बना देता है। यहा 
थहेँ स्यान रखता है कि सस्तदीय प्रधाली के सुचारु सबालन के लिए द्विदसीय व्यवस्था थी 
अनिवायंता पर मतभेद है तथा अब अधिकतर विद्वान यह मानने लगे है कि स॒मदीय._ 
व्यपस्था के सुचाए सचालन के लिए सही अर्थों मे प्रतियोगी दल व्यवस्या आवश्यवः हे 
“५. में ,कि द्विदलीय ध्यवस्था। जापान, कनाडा द आस्ट्रेलिया में सप्तदीय प्रधालियों की 
सफ्लता इसी आधार पर स्पष्ट की जा सकठी है। जिस राजनीतिक ध्यवस्था म प्रतियोगी 
दन व्यवस्था नही होती है वहा ससदोय सरकार उत्तरदायी नही रह पाती है। प्रतियागी 
दस व्यवस्था में राजनीतिक दलों वी मुमिकाए पलटने को अवस्था रहती है तथा सत्ता- 
रूढ दल को मह भ्रय कि उसकी घुनावों में हारता पड़ सकता है, उप्ते उत्तरदामी तथा 
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जनवा की आकाज्लाओं के प्रति जागरूक रखने के लिए पर्याप्त रहता है। बठ ससदीय 
प्रायती के सुचाद सचाउन के तिए प्रतियोगी दल व्यवस्था आवश्यक ही नहीं अनिवार्य, 
मानी जा सकती है। 

ससदीय श्पमन उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित होता है। हर कार्य के लिए 
कार्यपातित्रा का उत्तरदायिव निभाता होता है तथा उत्तरदायिव नहीं निभाने को 
अवस्था म॑ कार्य पालिका का पद से हटाने की व्यवस्था ससदीय प्रणाली का मूल मन्त्र है। 
बह प्रतरदादिव वही निम्मा सकता है जिसके पास सत्ता हो । ऐसा कहा जाता है कि 
डन्रदायिव और अधिकार साथ-साथ रहने पर ही वास्ठविक वन सकते हैं। सतदीय 
ब्यवस्थाआ मे उत्तरदाविव प्रपान मन्त्री व मॉरव्रिमष्डल का रहता है इसलिए उम्पूर्ण 
इवितयां भी इन्ही मे निहित होनी चाहिए। यह तभी हो सकठा है जब कि राज्य का 
अध्यक्ष बवल ध्दजमात्र हा । अयर वह ध्वजमाद्र नहीं होगा ठो उसके द्वारा उपयोग की 
गई #वितयों के लिए प्रधान मन्त्री व मन्त्रिमष्डल उत्तरदायी नहीं रह सेगा जो 
समदीय प्रायाली की भावना का ही विलोम होगा। यही कारण है कि प्रास में पाचर्वे 
गान्च के सविधान द्वारा राज्य के अध्यक्ष--राप्ट्रपति को अनेक वास्तविक शक्तिया 
प्रदान करके इस व्यवस्था को ससदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्या वे 
जनुरूप बता दिया गया है। अठ संसदीय प्रणली में राज्य के अध्यक्ष की ध्वजमाद्रता की 
जवस्था मे ही शपमन झुवार रूप से सचालित हो सकता है। 

ससदीय शासन व्यवस्पा एक खेत के समान है॥ इसमे सत्तासट दल व विपक्षी दल 
रूपी दा टौम हाती हैं। यह टोसे सर्वधानिक नियमों के अनुसार राजनीतिक डेल में 
सम्मितित हो रके इसकछ लिए एक निष्पक्त व ठटस्थ निर्षायऋ (ए्मए४०) या रेफरी 
आवश्यक ह।ता है । राज्य क अध्यक्ष को व्यवस्था ही समदीय खेल के अम्पायर के रूप मे 
की जाती है। वह यह मूमित्रा ठ्ी निभा सकता है जदकि बह दोनों टीमों रूपी दलों में 
से किसी के साय सम्दद्ध न हा ठया तटम्य रह। राज्य के अध्यक्ष की तटस्थता के 
अआप्राव मे ससदीद खेल के तियम टीक द़य से लागू नहीं हो ऊकते बौर आतत राज- 
नोविक सेल का खेलना हीं बसम्भव हा जाता है। अव संसदीय प्रयाली में राज्य के 
अध्यक्ष को राजनीतिक ठटस्वता बटुत जरूरी है। द्विटन में वशागत सम्राट या सन्राज्ञी, 
परम्परायव रुडिवादिता के बावजूद, राजनोतिक दृध्टि से दटस्य रहने के कारण ससदीय 
शासन की सुचास्ता के अधिक महत््वपूर्५ी प्रेरक बत रहते हैं। मारत में 969 थे बाद 
श्ययद गाज्य के अध्यक्ष को स्थिति ठटस्यवा की नहीं कटी झा सकती और इसका 
स्रीया प्रझाव ससदीय प्रयाे के व्यवहार पर पडता हुआ दिखाई देता है। 

ससदीव शयसन प्रायली में सखद ध्क्ति का डऊेन्द्र होता है। इसके रगमच पर ही 
राजनीति का नाटक सेठा जाता है। यहीं नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं। इसी के 
माध्यर से कार्य प्रातिकाओं को उत्तरदायी और जनहित का पोषक रखा जाता है। यहीं 
काजूना का औयउबारिक व वैध प्रारण होता है। ससद की कार्यत्रिधि, बुछ नियमों के 
आर पर हो सयावित होती है अब दन नियमों झा सखद में सस्ती से पालन होने पर 
हो मसद अपन उनेरदातियों का भचीनाठि निम्रा सकती है। इन नियमों को निष्पक्ष 
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रूप से लागू करने व आवश्यवता पडने पर उनको व्याख्या करने की व्यवस्था, स्पीकर! 
के पद का ग्रठन करके की जाती है! इस प्रकार, रासदीय शासन का राजनीतिक खेल 
ससद के भीतर भी नियमपूर्वक सेला जा सके इसके लिए एक निष्पक्ष 'स्पीकर' या 
अध्यक्ष आवश्यक होता है। 'स्पीवर/ की निष्पक्षता के अभाव मे सब प्रकार के कानूनी 
व औपचारिक बन्धतो से उन्मुक्त (7007८) विधायक, ससद की कार्यवाही में अटल 
रोक बनकर ससद को अपग बना सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि झनेक 
संसदीय व्यवस्थाए ससद से अध्यक्ष की पक्षपातपूर्ण भूमिका के कारण लडखडाती रही 
हैं। ससदों मे गतिरोध उत्पन्न हुए हैं तथा घरने व सत्याग्रह तक के मार्ग विधायको द्वारा 
अपनाए जाते रहे है। स्पीकर को निष्पक्षता वास्तव में ससदीय शासन प्रणाल्री मे, ससद 
को राजनीतिक विवाद का मच बनाए रखने के लिए अनिवायं है। 

संसद की सर्वोच्चता ही ससद के सघटक भार्गो---कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को 
नियस्तित व सन्तुलित रख सकती है। सप्तदीय शासन श्रणाली में कार्यपालिका वे 
व्यवस्थाविका के विलयव से एक नई संरचना होती है जिसे ससद कहते हैं । ससद सुचार 
रूप रे अपने वापित्व पूरे कर सके इसके लिए आवश्यक है कि यह उन सघटको से सर्वोच्च 
रहे जिनका इसे निर्देशन करना है। इससे इसके वि्माणक भागौ--कार्यपरलिका वे 
ध्यवस्थापिका, में न केवल सम्तुलन स्थापित होता है अपितु इव दोनो में सहयोग का 
आधार भी भ्रस्तुत होता है । कार्यपालिका को ष्यवस्थापिका के समयंत पर आश्रित रहने 
ओर दूप्तरी तरफ ब्यवस्थापिका के जीवन की डोर कार्यपालिका के हाथ मे होने के कारण 
यह उसका मेत्त्व व निर्देशन स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाती है। किन्तु ससद की 
प्र्वोच्चिता के अभाव मे कार्यपालिका व व्यवस्थाप्रिका मे से हर एक एक-दूसरे पर हावी 
होने लगता है श्षोर ससदीय व्यवस्था टूट जाती है । डी० वी० वर्भे ते ठीक ही लिखा है कि 
* अनेक संसदीय व्यवस्थाए इसलिए असफल हो गईं क्योकि ससद वे सघटक भगो मे से 
किसी ने सर्वोच्चता का दावा किया तथा ससद समप्र रूप मे कार्यपालिका वे व्यवस्था पिका 
से सर्वोच्च तही रह सको ।” फ्रास में ससदोय व्यवस्था 946 से 9$6 तक इसी कारण 
से डाबाडोल द्वोती रही थी। 

शाप्तन शवित के धारक जनता की आकाक्षात्ो व आवश्यकता के प्रति अनुक्रियाशील 
रहे इतना ही बाफी नहों होता है। समय के साथ-साथ आवश्यकताए भी परिवतित 
दोती है भोर सररार बदली हुई परिस्थितियों मे जतता का समर्यंन रखती है अथवा नही 
इसके लिए निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने मत की अभिव्यक्ति का अवसर 
मिलता चाहिए । चुनाव ही एक ऐसा साधन है जिससे जनता, सरकार में अपने विश्वास 
मा अविश्वास को अभिव्यवत करतो है । नियतकालिक चुनावों की व्यवस्था के द्वारा द्दी 
सरकार को उत्तरदायी रखने का अवग़र मिलता है। संसदीय सरकार की वैधता को 
मापने का साध्यम चुनाव ही प्रस्तुत करते हैं। इसलिए एक निश्चित अवधि के बाद 
चुनावों का होना सरादीय प्रणालों को सुचारु रूप से चलाने म सहायक है। यहा यह नही 
भूलता है कि 33208: व्यवस्थाओं में सत्तारूढ दल के अलावा विपक्षी दल भी होते 
हैं। एक निश्चित अवधि के बाद इन्हे सत्ता मे आने का अवसर नही दिपा ग्रया तो यह 


550... तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याए 


रचनात्मक नहीं रह पाएगे। समय-समय पर आम चुनाव सरकार को भी सजग रखो हैं 
तथा जनता को अपनी प्रभुसत्ता का प्रकाशन करने का अवसर प्रदान करते हैं । इसलिए 
ही भारत और श्रीतका म विरोधी पक्ष के दलों के नेताओ ने प्रघान मत्री से वार-वार यह्‌ 
जानने का प्रयास किया है कि चुनाव 977 में ही कराए जाएगे या नहीं । भारत में 
चुनावों को स्थगित करके अचानक कराने की घोषणा का सभी ने इसी कारण स्वागत 
किया है। इससे स्पष्ट है कि ससदीय प्रण्णली में नियतकालीन चुनावों की व्यवस्था 
सरकार की मतमाती पर प्रभावशाती व ठोस नियक्नणों की क्याप्रना कै लिए जरूरी है। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ससदीय प्रणाली की सफलता दलीय व्यवस्था 
की प्रकृति से बहुत कुछ नियमित होती है। हृर प्रशाए की दन्त स्यवस्था मे इसकी कार्य - 
विधि एक समान नहीं रहती है। राँवर्ट सी० बोन का कहना है कि ' ससदीय सरघना 
किस प्रकार कार्य करेगी, इसके निर्धारण म॑ दल व्यवस्था का प्रचार एक प्रभावशाली 
कारक है, क्योंकि एक तरफ तो यह श्रघान मत्नी व मत्रिमण्डल की भूमिका तथा दूप्तरी 
तरफ व्यवस्थापिका के स्थाव का विरूपण करता है।” ?? इसलिए विभिस्न प्रकार की दल 
व्यवस्थाओं मे ससदीय प्रणाली की सरचनात्मक व्यवस्था के विभिन्‍न भागो में परस्पर 
सम्बन्धों का दल व्यवस्था द्वारा निरूपण समझना उपयोगी कहां जा सकता है । सक्षेप मे 
हम चार प्रकार की दलीय बव्यवस्थाओ मे इसका विवेचन करेंगे। 


ससदीय सरचना व दल व्यवस्थाए (एक्राब्याद्याबाए जाए्रतप्राल 0५ ९09 

$98धवाओ) 

ससदीय संरचनाओं के व्यवहार तथा इनकी सफलता को आवश्यक शर्तों के विवेधन 
से मह स्पष्ट हो जाता है कि ससदीय शासन व दल व्यवस्था का धनिष्ठ सम्ब'घ है। दल 
व्यवस्था की प्रकृति से ससदीय व्यवस्था का सम्पूर्ण सरचनात्मक ढांचा प्रभावित ही नहीं 
होता, वरन उसकी सफलता या प्रमावह्वीनता भी निरूषित होती है। इसलिए सत्तदीय 
सरचना को अलय अलग दल्त व्यवस्था में देखकर यह निष्कर्ष तिकालने का प्रयास किया 
जा सकता है कि दल व्यवस्था, इसके कार्य रूप का कहाँ तक नियामक है। 

(%क) देकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में ससदोय सरचना (?87॥गध्यधधा३ 
50४ 8 द्रोषिएभाएए ॥3]09 फ़शाए ६४४८)-- वैकल्पिक बहुमत दल 
व्यवस्था मे प्रघात मन्त्री व मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के बहुमत को पूर्ण रूप से नियत्रित 
रखने की अवस्था में होते हैं ॥ इस प्रकार की दल व्यवस्था में सरकारी सरचनाओं में 
विभिन्‍न तत्त्वों (अवशव या भाग) कीं सापेक्ष अवस्थाओं को चित्त 2 3 द्वारा समझा 
जा सकता है । 

बंक र्दिक बहुपत दल व्यवस्था मे राज्य के अध्यक्ष को भ्रधान मन्‍्त्री को नियुक्षित में 
बजिसी भी प्रकार का विवेक नही रहता है इसलिए चित्त 23 मे राज्य के अध्यक्ष की 
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दैथाने मन्त्र को नियुक्त करने की शक्तित के प्रदर्शक तीर (वाःएचओं को ठोस रेखा द्वारा 
काट दिया गया है । इससे यह तात्य्य हे कि राज्य का अध्यक्ष यह नियुक्तित केवल 
औपचारिक रूप में हो करता है। यद्दी बात मन्त्रिमण्डल की नियुक्षित के सम्बन्ध मे सही 
है। चित्र में प्रधान सन्धो, व्यवस्यापिका वथा मन्त्रिमण्डल को दो तरफा तीरों से दिखाने 
का दालय॑ यह है कि प्रधान मन्ती चाहे कितना हो प्रभावशाली वयो न हो उसे ससदीय 
दल से बदावर सम्पर्क रखना ही होता है, क्‍योंकि इसी के समर्थन से प्रघन मन्त्नी को 
शक्तियां व प्रभाव रहता है। इसो प्रकार प्रधान मन्त्री का मन्तरिमण्डल के साथ भी दो 
तर॒फा सम्बन्ध द्वोता है। दल के नेताओं के समर्यत पर हो प्रधान मन्ती को व्यवस्थापिका 
में अपने दत्त प्रतिनिधियों का समर्थन मिलता है। मन्विमण्डल इसी कारण प्रधान मस्ती 


राम्य का मध्य 
(एष्ड्रपति या सप्नष्ट) 


नम मु न नन ने मन मर 


432० ०० ० हि 





खित्न 2 3 देकल्पिक बटुमत दस स्पवस्था मे संसदीय सरचताओं का सम्यग्ध 


व व्यवस्थादिवा में बपने दल के सदस्यों से सम्पकंता रखने को मजबूर रहता है। प्धाव॑ 
भन्‍्त्नी फा अपने दल व अन्त मतदाताबों से भी छोधा सम्पर्क इस चित मे दिखाया गया 
है। प्रघाव मम्त्री इसके लिए ब्यवस्यापिका मे अपने दल के सदस्यों का उपयोग करते हैं 
तथा उसका इनसे सम्पर्क बहुत कुछ सोधा द्वोठे हुए भो उस तरह का नही होता जैसा 
स्पवस्थापिका व मन्दिमण्डल के साथ होठा है इसलिए हो सम्पर्कता को बिन्दुकुत रेखा 
से दर्शाया गया है। संसदीय सरचना का उपरोवत् चित प्रधान मन्‍्त्री को केद्धीय स्थिति 
का स्पष्टीकरण करता है। यन्य सर्मी सल्याएं इसके नियस्द्रण व निर्देशन मे आ जाती हैं 
बयोंकि बैकत्पिक बहुमठ दल व्यवस्था में हमेशा ही प्रधान मन्त्र को व्यवस्याएिका के 
बहुमत का समय॑न प्राप्त रहता है। 

(स) लणप्शमय दल व्यवस्या मे ससदीप सरचना (287का0070879 5एफ८प्राद ॥॥ 
व880९३६6 एब79 ३3:5४) --खग्डमय दल व्यवस्था (बहुदलोय व्यवस्था) में 
संसदीय संरचना विद्येष प्रकार की द्वोती है। इसमे प्रधान मन्‍्त्रो व मन्तिमण्डल न तो 
व्यवस्थापिडा में बहुमत के तियस्तक दो राकते हैं और न ही मतदाताओं से सम्पर्कता का 
होप्त साधन रछठे हैं। इस प्रवार की दल व्यवस्था में सरकारी सरचनाओ के विभिन्‍न 
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भागों की सापेक्ष अवस्थाओं (72।४07४८ 905॥/00%) को चित्न [2 4 द्वारा स्पष्ट किया 
जा सकता है। 


राज्य का अध्यक्ष 





' एज आजा जब जंड,। 


चित्र !2 4 खण्डमय दल व्यवस्था मे संसदीय संरचनाओं का सम्दग्प 


घण्डभय दल व्यवस्था मे प्रधान मन्त्री व मन्त्रिमण्डल के निर्माण मे राज्य के अध्यक्ष 
का बहुत कुछ विवेक हो सकता है इसलिए ही चित्र मे राज्य के अध्यक्ष की इस शवित 
में रोक को विन्दुकृत रेखा से काटा गया है। विन्दुकृत रेखा से काटना यह सकेत भी 
देता है कि कभी कभी विभिन्‍न दल ठोस समझोता करके राज्य के अध्यक्ष के सामने 
प्रधान मत्ती का केवल एक ही विकल्प ला देते हैं । उस अवस्था मे प्रधान मन्त्री व मन्त्रि- 
मण्डल की नियुवित वेवल मौपचारिकता रह जाती है। इस चित्र से स्पष्ट है कि प्रधान 
मन्‍्त्ी व मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका में बहुमत से कोई सम्पर्कता नहीं रखते।_उनका 
सम्पर्क विभिमन दलों, जिन्होने मिली-जुली सरकार बनाने का समझौता किया है, से ही 
रहता है और उन दलों के माध्यम से यद्द व्यवस्थापिका तक पहुंच प्राप्त करते हैं। 
मतदाताओं से प्रधान मस्ती का सम्पर्क बेकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था का सा भी नहीं 
होता है। वह जनता का नेता नहीं होता है। निष्कप में यह कहना गलत नही द्वोगा कि 
खण्डमय देल व्यवस्था, संपदीय सरकार के सरचनात्मक ढाचे मे शकित का केन्‍्द्रीकरण 
रोकती है। 

/ ऐसी दसीय व्यवस्था मे विविध दल दो तरह की प्रकृति रख सकते हैं। प्रथम मे सभी 
दल एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं॥ इस प्रकार की राजनीतिक सस्कृति वाली बहुदलोय 
थ्यवस्था मे मिली-जुली सरकारें कठोर सौदेदाजी द्वारा स्वीकार किए गये एक से कार्यक्रम 
बे कारण ठोत्त रूप ले लेठी हैं और प्रधान मस्ती व मन्तिमण्डल वैकल्पिक बहुमत दल 
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व्यवस्था जैसी ही दक्ष कार्यक्षमता प्राप्त कर लेता है। दीदरलेण्ड, ढेनमारके, स्विदूजरजलेण्ड 
और भाइससैण्ड ऐसे ही राज्यो के उदाहरण हैं जहा खण्डमय दल व्यवस्था के विभिन्‍न 
दल अतियोगी ही होते हैं। दूसरे मे सभी दल विचारधारा के विरोध से एक-दूसरे के 
प्रतिद्वन्द्दी व चैचारिक दुश्मन हो जाते हैं । ऐसी अवस्या वाली बहुदलीय व्यवस्था में सभी 
ससदीय सरचनाए गतिरोधित होकर रह जाती हैं, क्योकि ऐसी मिली जुली सरकारों 
के गठग के पीछे दलों का मन्तन्य, साथी दस को समाप्त करने का ही रहता है ।) यह दल 
कार्यक्रम पर सहमत नही हो सकते हैं। इनका कोई एक सा कार्यक्रम हो ही नही सकता, 
क्यौकि इनमे आधारभूत मसलो पर गस्भीर वैचारिक मतभेद होता है। फ्राय की 
दल व्यवस्था की ऐसी हम स्थिति है पिहा के दलो मे मौलिक विचारधा राओ के मतभेद तो 
हैं ही । हर दल अपने आप मे प्रतिद्वन्द्ी मुटो का पिटारा मात्न ही दिखाई देता है। यही कारण 
है कि फार में तीसरे गणतन्त्र ([87-940) व चौथे गणतन्त् (946-958) के दोरात 
ब्रिटिश नमूने के ससदीय लोकतन्त्न की स्थापना के बारम्वार किए गए प्रयत्न विफल रहे। 
यह १875 से 940 के कल मे ]07 मन्तिमण्डल स्ता मे आए, कौर गए तथा 946 से 
79 58 के अल्पकात में 24 मन्त्रिमण्डल बने । 

इस राबरों यही स्पष्ट होता है कि खण्डमय दल्ल व्यवस्था में एक-सी राजनीतिक 
सस्क्ृति फा समन्वयकारी आधार नहीं रहता है। प्रतिपक्षी उप-सस्क्ृतियों की बहुलता, 
ससदीय सरचनाओ भे खिचाव, तनाव व दबाव उत्पन्न करती है। राजतीतिक व्यवस्था 
में अस्थिरता आती हे ओरट ऊपर विवेचित दूसरे प्रतिमा की अवस्था में तो सरघनात्मवा 
ढाचा ही टूट जाता है। अत यह दल व्यवस्था, ससदीय व्यवस्था को सुचारता में असाध्य 
रुकावर्टें बडी करने का मार्ग प्रशस्त करने बाली कही जा सकती है। .)| 

(ग) अभिभूतक दल व्यवस्या में ससदीय संरचना (एव्ाबण०॥679 #तगपरलण० 
77 ॥णह एथा9 ४५४८॥))-- अभिभूतक या गलाघोटी दल व्यवस्था (एकदलीय 
प्रभुत्व व्यवस्था) मे सत्तारूढ़ दल इतना बहुमत रखता है कि प्रधाव मन्तरी व सन्त्रिमण्डल 
सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त से रहते हैं । (ंकत्पिक बहुमत दल व्यवस्था में विपक्षी दल 
के सत्ता मे आने को सम्भावना प्रधात मन्‍्ती को सचेत रखती है तथा उप्ते अपने दल के 
विधायकों से निरन्तर सम्पर्क रखता होता है। परन्तु अमिभृतक दल व्यवस्था मे सत्तारूढ 
दल इतना अधिक बहुमत रखता है कि विपक्षी दल उसके सामने कोई चुनौती नही बन 
सकते। ऐसी दल व्यवस्था मे प्रधाद भन्‍्त्री का अस्तित्व देल पर केवल औपचारिक रूप 
से ही आश्रित रहता है। सत्य तो गहट है कि ऐसी व्यवस्थाओं मे स्वय द्न प्रधान भन्‍्त्री के 
चमत्कारिक व्यवितत्व या उसकी जोड़ वोड की क्षमता के कारण बहुत कुछ उस पर 
आधारित होता है।*ऐसी दत्त व्यवस्था मे ससदीय सरवनाओं के विभिन्‍न भागों को 
चित 2 5 द्वारा समझा जा सकता है। 

अधभिमूवक दल व्यवस्था मे ससदीय सरचनाओ की सापेस अवस्था के चित्त 2 5 मे 
प्रधान मन्त्ी शत का केन्द्र दिखाई देता है एटराज्य के अध्यक्ष की प्रधान मन्ती व मन्त्रि- 
मण्डल की नियुक्तित मे नगष्य भूमिका रहती है! इसो तरह ध्यवस्थापिका व मन्तिमण्डल के 
निपन्त्रण प्रधान मन्तो पर नाममाद् के होते हैं। इसलिए इन सभी को बिन्दुकृत रेखा से 
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दिखाया गया है। यहा तक कि मतदाताओं को अभिभूतक दल को सत्ता में लाने कौ 
भूमिका भी नाममात्र की है, वयोकि अन्य दलों की प्रभावहीनता, जन सम्पर्क वे जन- 
समर्थन का अभाव उनके सामने अभिभूतक दल का ही एक मात्र विकल्प ला देता है। 
इसलिए अभिभूतक दल व मतदाताओ मे सम्पकंता भी औपचारिक ही मानी जा सकती 
है। ऐसी व्यवस्था मे प्रधान मस्ती का जनता से सीधा पर वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था 
से कही अधिक सम्पर्क होता है । जनता का प्रधान मन्त्नी को पूर्ण समर्थन इसलिए ही 





चित्र 2 5 अभिभूतर दल व्यवस्था मे ससदीय संरघनाओं का सम्दन्‍्ध 


उपरोवत चिंत्न मे गहरी रेखा से दिखाया गया है सी दलीय व्यवस्था मे प्रधान मस्ती व 
मतदाताओं में दो तर॒फा और वास्तविक आश्ितता होती है। भारत में ऐसी हो दल 
व्यवस्था है। यहां मतदाता व प्रधान मन्त्री का विशेष सम्बन्ध है। इस कारण, मन्त्रि- 
मण्डल अभिमूतक दल व राज्य का अध्यक्ष और व्यवस्थापिका में से कोई भी उसको 
निय-्त्रित नही कर सकता है। प्रधान मन्त्री के सभी कार्य सीधे जनता को सम्बोधित रहते 
हैं। इस प्रकार अभिभूतक दल व्यवस्था मे ससदीय सरचनाओं को सापेक्ष स्थिति बहुत ही 
विश्िष्टता वाली कही जा सकती है |) 

(घ) आदेशक दल व्यवस्पा मे ससदीय सरघना (एथ॥बकटा/आ> शाएटएलका 
था ७06६ ए४709 $9 शक) --आदेशक दल व्यवस्था (एक दल व्यवस्था) में विपक्षी 
दल नहीं होते हैं ॥ सत्ता का एकाधिकार एक दल में निहित होने के कारण शक्ति का 
केन्द्र दल का नेता होता है। वही सब शक्तियों का स्रोत रहता है ॥ ऐस्वो व्यवस्था में 
सप्दीय सरचनाओं के विभिन्‍न भागों की सापेक्ष अवस्था विशेष प्रकार की होती है। 
सम्पूर्ण सस्थायठ व्यवस्था औपचारिक होती है (दल का नेता और दल के नेताओं का 
औपचारिक सगठन सत्ता का नियत्नक द्वोता है। ऐसी व्यवस्था में ससदीय ढाचा आदेशक 
दल बे पूर्ण नियवण मे परिचालित होता है | इसमे प्रघान मन्त्री, मन्त्रिमण्डल वे 
अ्यवस्थापिका के बीच सेद्धान्तिक-स्वेधानिक सम्बन्ध अर्थहीन रहते हैं! दल व दल का . 
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नेता सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित रखता है। इस कारण यह तथ्य 
संसदीय सरचताओ को उतना ही उपयोगी बना देता है जितना 028 या दल का नेता 
चाहता है। )ऐसी दल व्यवस्था मे संसदीय सरचनाओ के सम्बन्धों को चित्र 2.6 मे 
चित्रित किया गया है। 


प्रघात मत्री 
व 
मलिमश्ल 


५ >> न निज “५१ +> नर >> फुलन>क नं न० ७० बन» >०. 





चित्र 2 6, आदेशक दल प्यवस्था में संतदोय सं रचनाओं का सम्मन्ध 


भादेशक दल ध्यवध्या के दो प्रतिमात हैं | एक तो साम्यवादी देशों की विचारधाराई 
या घैचारिक दल ध्यवस्पा का और दूसरा सहति दल व्यवस्था (50097 989 
$9भ6॥॥) का प्रतिमान है । अनेक राज्यो मे राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से प्रेरित राष्ट्रीप 
आन्दोलन दल एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। ज॑से देख मुजीब व जनरल ने विन ने 
ऋरमश बगल्ा देश व वर्मा में ऐसे ही दल संगठित किये! इनमें वैचारिक भाधार का 
अपभाव होता है, परन्तु ससदीय सरचनाएं दोनो ही प्रकार की मादेशक दल व्यवस्था मे 
एक-सा ढांचा रखती है। इसमे सभी सस्थाओ की पारस्परिकता औपचारिक होती है। 
बाल्तविक शवित कार्यकारिणी समिति मे होती है जो सबेधानिक व्यवस्था मे महत्त्व 
मही रखते हुए भी व्यवहार में इसलिये महत्त्वपूर्ण बन जाती है कि दल के हभी चोटी के 
तेता उसके सदस्य होते हैं जेसे रूस में सुप्रीम सोवियत का प्रीसीडियम है। / 

ससदीय व्यपस्था य दलों की प्रकृति के सम्बन्ध के उपरोक्त विवेचन से एक तथ्य 
सामने माता है कि दस व्यवस्था की प्रकृति संसदीय संरचनाओं के परिचालद में 
आधारभूत नियामक होती है। आधुतिक समय में अनेक राज्य संसदीय सोकतन्त 
अपनागर कुछ हो समय बाद उससे विमुद्ध होते रहे हे, क्योकि विशेष प्रकार की 
राष्ट्रीय परिस्थितियों मे इनमे वह दल व्यवस्था नहीं पनपर थाईं जो सांसदीय लोकतन्त 
के परिचालन में आधारभूत होती है। यही कारण है कि विकासशील राज्यो मे ससदीय 
प्रणाली का अनुभव तथा पस्थात्मक व्यवस्थाएं स्थापित होने पर भो संसदीय सरसनाओं 


556. तुलनात्मक राजवौति एवं राजनौतिक संस्थाएं 


का सफल परिचालन नही हो सका है । यही कारण है कि ससदीय प्रणाली के प्रचालन 
के लिए सही अर्थों मे प्रतियोगी दल व्यवस्था की अनिवायंता को सभी विचारक 
स्वीकार करने लगे हैं, और यह मानते हैं कि ऐसी दल व्यवस्थाओ के अभाव के कारण 
ही अनेको विकासशील राज्यों मे ससदीय शासन प्रणालिया केवल नाम से ही रह 
गई हैं । 


संसदीय शासन के गुण (४९४७ णी एकसथाशागिए 00फल्‍॥९०0) 

सिडनी लो (5५०॥69 [.09) ने ससदीय शासन भ्रथाली के गृणों का विस्तृत विवेचन 
किया है। उसके अनुसार इस व्यवस्था मे निम्नलिखित श्रेष्ठताए हैं 

(क) लोकतन्त्नीय सिद्धान्वों का रक्षण । 

(ख) जनता के प्रतिनिधियों मे शासन दायित्व । 

(ग) शासन का उत्तरदायित्व । 

(घे) सरकार की सजगता व स्तकता १ 

(थ) जनता की सम्प्रभुता की वास्तविकता । 

(७) कार्पप्रालिका व स्यवस्थापिका मे समस्वय तथा उनमे गतिरोधों का अभाव । 

ससदीय शासन प्रणाली का बहुचचित गुण शासकों की उत्तरदायित्वता है। यही एक 
ऐसी शासन प्रणाली है जिसमे शासको की निरन्तर उत्तरदायित्व को अवस्था मे रखा जा 
सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति हर समय उत्तरदायी है तथा व्यव- 
स्ापिका, प्रश्न व पूरक प्रएत पूछकर, स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, कटोती 
प्रस्तावों, निदा प्रस्तावों व अन्य अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी 
रखती है। कार्यपालिका के नीति प्रस्तावों व अन्य व्यवस्थापन कार्यक्रमों को अस्वीकृत 
करने का व्यवस्थापिका का अधिकार, कार्यप्रालिका को हर समय उत्त रदापी बना देता 
है। नियतकालिक चुनाव जनता को भी ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जिससे वह सम्पूर्ण 
शासन तन्त्र के कार्यों का लेखा-जोखा ले सकती है। अत ससदीय शासन व्यवस्था का 
सर्वाधिक महत्त्व शासकों के उत्तरदायित्व मे निहित है । 

संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा लाभ या गुण कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के 
बीच सामजस्पता है। इससे इन दोनो भे सहयोग बना रहता है। प्रधान मन्त्री व मन्विगण 
व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं व अन्य सदस्यों से भी उनका निकट का भ्म्पर्क होता 
है। फ़लत कार्यपालन व ब्यवस्थापन कार्यों मे विरोधाभास उत्पन्न नहीं होते हैं और 
इम्पूर्ण शासन सूत्र एक ऐसी इकाई के रूप मे कार्य करता है जिध्षका उद्देश्य व कार्ये 
एक्-सां होता है । आजकल कार्यपरालन व व्यवस्थापन कार्यों का अन्तर ही मिटता जा 
रहा है। सरकार के यह दोनों भाग मिल-जुल कर वायें कर सर्के इसको ठोस व्यवस्था 
छस्दीय प्रणाली मे हो पाती है ! इस सामजस्य के कारण संस्कार के दोनों कार्यों छे 
प्रारस्परिक्ता व दिशात्मक एकता (6॥2८७०४४ थ॥।५) भी रहती है! 

इस व्यवस्था वा तीसरा गुण इसका अपेक्षाइृत लचीलापन है। लचीलेपन के कारण 
शासन को अदसर अनुकूल बनाए रखता सम्मव होता है। इस प्रणाली मे यह गुजाइश 
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रहती है कि अग्ाधा रण अथवा सकटकालीन सवसरो पर शासन सूत्र किसी एक व्यवित 
। अथवा कुछ व्यक्तियों ने हाथो में दिया जा सके । सकटकाल में सर्वेदसीय (राष्ट्रोय ) 
मब्त्रिमण्डल बताकर सबका सहयोग प्राप्त विया जा सकता है। ससदीय प्रणाली में ससद 
सकटो मे सफल मुतावले के लिए कार्मप्रालिका यो अगर्मादित शास्ता भवित्त प्रदान करके 
अवसर मे अगुफूल व्यवस्था कर देती है। सकट में सबका सहयोग आवश्यक होता है। 
समप्रदीय व्यवस्था इसके लिए उपयुक्त मानी णाती है जिससे सबो सहयोग से विशेष 
सक्ट मे अवसरो पर भी देश का शासन सुचाद रूप से चलाया जा सकता है। 
चौथी बात ससदीय प्रणाली के ग्रुणों मे वेवहिपक शासत बताने की सुब्यवस्था की 
है। यही एवं ऐसी प्रणाली है जिसमे आवश्यकता पड़ते पर बेक्पक सरकार को 
: स्थापना की जा झ्कती है। बई बार कार्यपालिका अध्यक्षों (प्रधान मन्धी ) द्वारा शासन 
बा दक्ष सचालन नही हो पाता है। परिवर्तित परिस्पितियों मे भिन्‍न प्रकार का व्यवित 
शासन के सुघाह तचालत के लिए आवश्यक हो जाता है। यह प्रणातरी इसकी व्यवस्था 
अपने मे निहित रखती है। बैकत्पिक दल हमेशा सत्ता सम्भाले की स्थिति मे रहता 
है। एगते क्रातियों व अवावश्यक चुनावों से बचा जा सबता है। 
ससदीय प्रणाली का प्राचवां गुण इसकी जन-शिक्षण क्षमता है। इस व्यवस्था मे 
सरकार जनता की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील रहती है। जनता इस कारण 
से सरबारी नीतियो के समर्थन या विरोध मे अपनी आवाज़ उठाती रहती है। इससे 
जन-जागरण, जनता की राजनीतिक जागरूकता व राजनीतिक प्रक्रिपामों मे सहभागिता 
बबृती है। तेताओ के प्रशिक्षण के अवप्तर भी इस प्रणाली मे अधिक होते है। 
उपरोकत गुणों का यह अर्थ नही है कि इस प्रणाली मे कोई दुर्गुण नही है। सही बात 
तो यह है कि इस प्रणास्ती मे भुणो की तरह अनेक ऐसे दुर्भूण हैं जिनवे कारण इसकी 
लोग प्रियता में कमी आा गई है । 


संसदीय शासन के दोप [एव्राव्धा ण एबशगा९व579 $;घरव्ता) 

ससदीष शात्तन प्रणाली फो कठिन शासन प्रणाली कहा जाता है। इसकी सफलता फी 
शर्तों बे वर्णन में यह यात स्पष्ट हुई थी कि यह प्रणाली कैवल रावैधानिक व्यवस्था सात 
से ही नही घल पाती है। इसके लिए विशेष प्रकार की राजनीतिक रास्कृति का होना 
आवश्यव है अन्यथा इसवे दोष अधिक प्रयल हो जाते हैं। सक्षेप्र में इसके दोपो को इछ 
प्रकार गिना णा सकता है- 

() कार्ययालिका की बचस्यिरता। 

(2) एकदलीय आाधिपत्यता व सनमानी । 

(3) राष्ट्रीय ह्वितों की अवहेलना । 

(4) विपक्षी दल्तो की अरचनात्मकता । 

(5) सरकार का दलीय इल-दल मे फसकर रहे जाना। 

(6) आपातकाल फे अनुपयुवत । 

(7) सखार की नीतियो म ऋमिक्ता वे गुगगतता का अभाव। 
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(8) नौकरशाही का बोलबाला था प्रभुत्व। 

उपरोक्त दोषों को लेकर विचारक पक्ष व विपक्ष दोनो की पुष्टि करते हुए पाएं गये 
हैं। जंसे इसके ग्रुणों में देखा गया था कि ससदीय शासन अवसर अनुकूलता की श्रेष्ठतम 
व्यवस्था है। अत आपातकाल मे अधिक उपयुक्त होती है। परन्तु आलोचक इसे 
मापातकाल के अनुपयुवत भी मानते हैं। उनका कहना है कि आपातवाल मे निर्णयकर्ता 
एब व्यवित होना चाहिये यह सतदीय प्रणाली मे सम्भव नहीं है, वयोकिः इसमें सभी 
महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिमण्डल द्वारा किये जाते हैं जिसमे अनेक सदस्य होने के कारण 
अधिक समय लगना स्वाभाविक है । उस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इसके गुणों की 
ठरह इसके दोष भी विवाद का विषय हैं। इसलिये यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि इस प्रणालो में विशेष दोष नहीं हैं पर इसका सचालन करने को परिस्थितिया इसम 
दोष उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे वेकल्पिक बहुमत दल व्यवेस्था में, उपयु कत प्रथम दोष -- 
कार्यपालिका की अस्पिरता--नहीं पाया जाता, पर खण्डमय दल व्यवस्था में यह 
अस्थिरता इतनी द्वो सकती है कि आए दिन मन्त्रिमग्डल बदल सकते हैं। जैसा कि |958 
से पहने फ्रास मे होता रहा था । अत ससदीय प्रणाली के दोषों को लेकर इतना ही कहा 
जा सकता है कि यह परिस्थिति सर्दर्भी हैं। 

ससदीय शासन व्यवस्था के विवेचन के वाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का वर्णन 
सरल हो जाता है। अब हम संसदी4 प्रणाली की विकल्प-अध्यक्षात्मक प्रणाली का 
विवेचन करेंगे। 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली 
(१६५50ए४ाघरा#, 5१शप्टथ 06 50ैएरक्रथषारा) 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सगठन, ससदीय शासन प्रणाली प्ते भिग्न सिद्धा'द पर 
आधारित है। शाध्षन पद्धति म कार्यप्रालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से पृथक 
होती है। यह न तो उसम से ली जादी है मौर न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है । 
इसके अर्थ व परिभाषा से इस व्यवस्था को प्रकृति व महृत््व समझना सरल होगा। 
इसलिये इसका अप॑ किया जा रहा है। 
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ व परिभाषा (06 शल्खशाणड 200 > 

एश्काप्रणा ण॑ शत ९ा॥] 00रव्चापथ्य) 

अध्यक्षात्मक व्यवस्था के विशुद्धतम रूप में, राष्ट्रपति अनिवामंत व्यवस्थापिका से 
स्वतत्न होता है और उसे अपने सलाहकार मडल, जिप्ते मन्द्तिमण्डल का नाम दिया जाने 
लगा है की तियुकिति करने व्यवस्थापन प्रस्तावों की पहल करन, बजट बनाते इत्यादि मे 
अत्यधिक नियत्नण प्राप्त रहता है। यद्यपि कार्यप्रालिका प्रथक रहती है तय भी कार्ये- 
पालिडा व व्यवस्थापिका अत निर्भरता की अवस्था में आने वे लिए मजबूर होती है। 
व्यवस्थापिका प्रस्तावित विधेयक पारित नहीं वरके व कार्यपालिका पारित यवस्थापन 
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का िपेध करके एक दूसरे गो अपयजना सतते है । ऐसी अवस्था में प्रशातात काय॑ 
| ठप्प होगे से तभी यच सवता है जब दोनो ने बीच पारस्पटिकता बी रहै। परस्तु यह 
स्यवहार की बात है जिसका उल्लेय आगे किया जायेगा। 
गार्नर ने अध्यक्षात्मर शामस व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है रि यह वह 
शामन गस्ययस्था है जिसम कार्मपरा लिया अपनी अवधि शवितपों और कार्यों के सम्बन्ध 
में व्ययस्थापित्रा से स्वतन्य रहती है।' /” इस शान व्यवस्था मे राज्य का प्रधान एक 
राष्ट्रपति होता है जो प्रजा द्वार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि थे 
लिए सुता जाता है। यह बार्यवालिवा वा बाह्तविक अध्यक्ष होता है तथाराविधाम 
इारा निर्धारित समस्त वार्ययालिका शबितयो का उपयोग रता है। उछहकी वार्य वालिवा 
शबित विगी अन्य शवित या सध्था क सांध बडी हुई नही होती है। वह ते विधानमष्दल 
का भाग होता है और ते उपड्े प्रति उत्तरदायी रहता है। यह अपनी सहायता शलाह 
व शहुलियत बे” लिए कुछ व्यकितयों का सलाहकार मंडल" बनाता है । इस सलाहकर 
गण्डय + हर सद्ष्य वा पूर्ण उत्तरदाबित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है जो उसके प्रधाद- 
पर्यंन्‍्त ही अपने पद पर रहुता है। राष्ट्रपति उन्हें जब भाहे हटा रागता है तथा उतने 
द्वारा दी गई मलाह को दुबरा सकता है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता 
है तथा उसको विश्रासपात व देशद्रोह' को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में घुरे 
। प्रशात्षन क बारण नही हटाया जा सगता है। अवधि से पूर्व उसे नेवल महाभियोग द्वारा 
ही पश्वी मुक्त क्या जा सकता है। 
अधगरात्मर प्रणाली मे व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति सो पृषष' ये स्वतस्ध अतध्तित्त 
होता ?ै। यह निश्चित भवधि मे लिए चुनी जाती है। महू अपने आप बंको में आाहुत 
होती /। हू विश्चित अवधि पुरी होने पर ही भय होतो है भौर ब्यवस्थापन काय में 
राष्ट्रायति पर भाधित नही होती है। समस्त व्यवस्थापत अधितार इशमे मिहित रहते 
हैं। इंगी तरह व्यायपालिका शविनयों दे लिए एव पृयत्र स्‍्वतस्त व सर्वोच्च न्यायालय 
होता है। इस प्रवार, अध्यक्षाममव शासन प्रणाली शक्तियों के पृषपत्तरण हे सिद्धात 
पर आगारित उ्यवस्था है। शुद्ध रुप में अध्यक्षस्मत्र राशकार वह शासन व्यवस्था हे 
जिसमे कार्ययारिणी वे व्यवस्थापितीं अपनी अथप्नि, अपनी शक्तियों और मार्यों के 
« विधा गे एक-दूसरे से स्वतन्त्त थ पृथक रहती है! 


अध्यक्षात्मर शासन प्रणात्ती बी विशेषताएं (2 काललाभार णी॑ एल्य- 

(॥॥4] 00५ धरा धा।) 

बने न ससदीय प्रणाली की विशेषताओ ने उस्तेख ने साथ हो अध्यक्षामक शासन 
प्रणाली 'ी विद्येपदाओ को भी ध्मझ्चाया है । यह विशेषताएं अमरीझा की अध्यकातमक 
स्प्य्स्वा वो ध्यान भे रप्ररर तिश्चित नही मी गई है। मह तो बह विशेषताएं हैं जिसने 
होने पर एक युद्ध अध्यनीय शासन तन्द स्थापित हाता है। यह विश्ेपताएं इस प्तपर 
है 
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(क) व्यवस्थापिका एक ध्यवस्थापिका हो रहतो है (7080 5६८७०) ॥ध्यय8ग5 
शा 85:८७७५ ०79)--व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिक्ा ही रहती है का अर्थ है कि * 
अध्यक्षार्मक व्यवस्था में ससदीय व्यवस्था की तरह व्यवस्थापिका व कोर्यपालिका: 
मिलकर कोई नई संस्था नही बनाती है, अर्थात व्यवस्थाविका से कार्यपालिका पूर्णतः 
पृथक रहती है। कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है जोर न वह उसके 
प्रत्ति उत्तरदायी ही होती है। व्यवस्थापिवा महामियोग को छोडकर कार्यपालिका को 
हंटाने का अधिकार भी नही रखती है । इस प्रकार अध्यक्षात्मक शाप्तन मे कार्यकारिणी 
थ व्यवस्थापिका अपनी अवधि, शवितयों और कार्यों के सम्बन्ध मे एक-दूसरे से स्वतत्न व 
पृथक रहती हैं। 

(ख) कार्यपालिका विभक्त नहीं होतो है (70९ ८४८०७४४६5 90: 0९066)-- 
ससदीय प्रणाली की तरह अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे दोहरी कार्यपालिका राज्य का अध्यक्ष 
व सरकार का अध्यक्ष, नही हाती है। इसमे कार्यंपरालिका एकल होती है । एक राष्ट्रपर्ति 
में ही राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, दोनों की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति मे 
ओऔवपचारिक व वाघ्तविक दोनों ही शक्तियां रहती हैं। सविधान द्वारा प्रदान समस्त 
कार्यपालिका शक्तिया राष्ट्रपति मे रहती है । वह इन शक्तियों को किसी आस्य व्यक्त 
था सस्या से बाटता नही है। इन शक्तियों के प्रयोग मे वह किसी के अधीन नही रहता 
है। उसकी सीमाए स विधान की व्यवस्थाओ के अलावा और कुछ भी नही होती हैं। 

(ग) सरकार का अध्यक्ष हो राज्य का अध्यक्ष होता है (7॥6 ॥680 07 ॥0९ 
80% धागा €॥5 4॥0 ॥020 ०६ 06 5६४८)--अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ध्वजमात्न व 
वास्तविक अध्यक्ष का अन्तर नही होता है। यहा सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष 
भो होता है। इस पद्धति में राज्य-शक्ति, वास्तविक रूप में राज्य के अध्यक्ष द्वारा ही 
प्रण्वत को जाती है और वह ध्वजमात्र व वास्तविक दोनों प्रकार का शासन होता है। 
इस प्रणात्री मे मुख्य, कार्यपालिका-राष्ट्रपति, बी एक ओर यदि वाघ्तविक शवित प्राप्त 
होती है तो दूसरी भोर वह घ्वजमात्न कायंपालिका के कार्य भी करता है। एक ओर यदि 
वह शास़न का वास्तैविक सचालन करठा है तो दूसरी ओर वह आनुष्टानिक (८३0 
गार्श) या औपचारिब गतिविधियों में भी राम्य का नेतृत्व करता है। इप्त प्रत्रार, 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे ध्वजमात्र व वास्तविक अध्यक्ष का अन्तर नही होता है। सरकार 
का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है । 

(घ) राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्तित करता है जो उसके मातहत होते हैं (7॥6 
फाध्छातेला बए00०75 ॥680 ० 069 थायाचा।5 ज्ञ0 ॥6 थ5 ६४७०0/०५९४)-- 
राष्ट्रपति विभागाध्यक्षो वी नियुव्रित करने में स्ववन्ध्र होता है। यह उसके अधीन रहने 
हैं और उप्तके प्रति उत्तरदायी होते है। बे राष्ट्रपति के सहयोगी अयवा साथी नहीं होत 
दरन उमके सेवक जंसे होते हैं। इनसे राष्ट्रपति परामर्श ले भी सकता है और नहीं भो 
तथा इसके प्ररामर्श से वह किसी रूप में वधा हुआ नहीं रहता है इसका अबे है कि 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तथा कथित वेजिनेट' मसदीय व्यवस्था के वे विनेट के रूमान 
नहीं द्वोता है। सक्षद्ीय श्रणादी से केजिनेट के सदस्य प्रधान मत्तो ये साथी सहेथोगी व 
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उसके समकक्ष से होते हैं। दोनो व्यवस्थाओं मे मत्तियों की स्थिति को चित्र 727 (क) 
और (ख) में स्पष्ठ किया जा सकता हैं। 


लज्फ्ह 
# हित 
पट (2) कैसिेट बच्चो 

(3) राख मह्रो 


चित्र 27 (क) अध्यक्षात्मक ध्यवस्था मे (ण) ससदौय व्यवस्था मे प्रधान मत्री 
राष्ट्रपति य 'केयौनेट' के सदस्पो का सम्बन्ध... य मन्ध्रिमण्डल के सदस्यों का सम्बन्ध 











चित्र ।27 (क) और (छ) अपने आप मे स्पष्ट हैं इसलिये इसका विवेचन करने 
की आवश्यकता नही है। यहां केवस इतना ध्यान रखना है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में 
राष्ट्रपति का मत्तिमण्डल राष्ट्रपति से पृथक नही वरत उसके अबीन 4 सेवक के हप मे 
होता है, जबकि सप्तदीय व्यवस्था में मन्वरिमण प्रधान मन्नो के सहयोगी भौर साथी 
होते हैं । 

(छ) राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होता है (४६ 9769/06008 ॥॥६ $०|४ 
८४८८एॉ१८)-- राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्प्रालिका होता है इसवा यही तात्पर्य है कि 
बर्यपालिका शक्तियों के सदुपयोग या दुरुपयोग का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति अपनी 
शवितियों का स्वय था अपने सहयोगियों द्वारा प्रयोग करा सकता है परन्तु इनका उत्तर- 
दापित्व और किसी का नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति निव्रतन के वाल में 'बाहरवेट! 
विवाद में यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति के मातहत कर्मचारियों ने शवितेयों वा दुश्पयोग 
किया पर इस आधार पर राष्ट्रपति तिक्सन अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सवे और 
उन्हें व्यागपत्न देता पढा। शाष्ट्रयत्ति अपनी कार्यपाजलिया प्रत्ितयों का श्रयोग अप्तरुप 
ज्लोे एस बा्यल, हैं; 'प<ऊ रत; पर ऋण के गलिए उत्तरघीीयरन येयत उस) है हे।वा 
है, क्योनि संविधान वे वल राष्ट्रपति वो हो कार्यपालिका के छप में व्यवम्यित करता 
है। इस कारण वार्यंपालिका शक्तियों का वही एक्मान्न धारक होता है । 

(छ) व्पवस्थापिका के सदस्य प्रशासकौप पद के लिए और प्रशासकोय अध्यक्ष 
व्यवस्पाविका मे सम्मिलित होने शो पात्रता नहों रखते हैं. (7॥८ :०फ७०७५६ 6 ५॥९ 
ब96ग्र09 दाह 704 शाशाणर णि ०0ग्ि0९८ व हीह इतंगााग्राप्राशाएा छात॑ शर्ह- 
१८ा६०)--अध्यक्षात्मक प्रणा वी से कार्यप्रा जिया के सदस्य विधान मण्डत के रुच्स्य यही 
होते हैं और न ही उसवी वायंवाहियों मे भाग रेत हैं। कार्यप्रातिधा से सत्स्य ने 
विधेयक प्रस्तुत कर सबते हैं और न ही विध्रेयको के पारण से हाथ बटा सबते हैं। इसी 
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मे सर्वोच्चता विद्यमात करके लोक्तात्रिक भावना की रक्षा की व्यवस्था को जाती है । 
विध्ात मण्डल की सर्वोच्चता के कारण यह महाभियोग द्वार कार्यप्रालिका व न्‍्याय- 
पालिका के स्यायाधीशो को हटाने का काम आवश्यत्रता पडते या परिस्यिति आने पर कर 
सकती है। शासन व्यवस्था को ठप्प होने से रोकने के लिए ही यह सर्वोच्चता विधान 
भण्डल में निहित करना अध्यक्षात्मक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण लक्षण है। 

(5) कार्पेपालिका प्रत्यक्ष रूप से निवचिझों के श्रति उत्तरदायी रहतो है (7॥० 
लडलए०श५९ 8 तालए५ 7९5900%€ ३0 हाल घेल्/ण॥०)--लौकता-ब्रिक व्यवस्था 
में हर निर्वाचित स॒त्या का निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तियतकालिक 
चुनावों वी व्यवस्था ही अपने बाप में इस उत्तरदायित्व को व्यावहारिक बनाने के लिए 
पर्याप्त है। अध्यक्षास्मक व्यवस्था मे कार्यपालिका को प्रत्यक्ष या वप्रत्यक्ष हूप से निर्वाचय 
चुनते हैं। इस कारण निर्वाचको के प्रति उसका प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व रहता है। 

(४) राजनोतिक व्यवस्था में राजनीतिक शत का कोई केद्ध नहीं होता है 
(ए#06 35 90 ०९७३ छा फ॒०ए७९ व फी€ एछ८043। $ए६४८४३-- अध्यक्ष/त्मव 
व्यवस्था मे शक्तियों का पृथक्करण होता हैं। कार्यवालिका, व्यवस्था पिका व न्‍्यायप्रा लिका 
शक्तियां पृथक प्ूथव सस्यात्रों मे निहित होतो हैं । पह रुस्थाएं अपनी शक्तियां + प्रयोग 
में बिसी अन्य सस्या पर आश्रित नही होती है इतमे से हर एक ने अधिकार व शवितिया 
अन्य होती हैं। इस कारण, राजनीतिक व्यवस्था ग शवितयों क अनेक प्व स्थापित हो 
जाते हैं । काया लिका शवितयो का केन्द्र राष्ट्रपति वन जाता है । विघायी शक्तिया विधान 
मण्डल में होने के कारण व्यवस्थाधिका भी एक महत्त्वपूर्ण शक्ति केर्द्र बन जातो है। 
संविधान वी व्याध्या करने व सविधान के प्रतिकूल सभस्त क्ार्प पालिका व व्यवस्थापिका 
कार्पों को रदृद कर सकते के अधिकार के कारण सर्वोच्च स्पायालप तीसरा कैसख्र कहा जा 
सकता है। इस प्रकार समदीय प्रणाली के परिपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्थप्में शवित का 
कोई केन्द्र न होकर शबितयए विभिन्‍न केन्द्रों मे दिरी रहती हैं। शासत दाचा एक 
सावपती एकता मे गुयरा होता है, परन्तु वितयों वा पृववश्रण इस एकता को समाप्त 
करता हैं। इस एकता के अमाव में राजनीतिक व्यवस्था में कोई ऐसा केन्द्र नहीं यचता 
जहा सभी शकितिया वे ख्वित होती हो। इसलिए ही बने का कटना है हि. अध्यक्षत्मया 
प्रणाली की यह विशेषता है कि इसमें शक्ति का कोई निश्चित वे दर नटी द्वाता है ।"73 

अध्यक्षात्मक प्रणाली की इन विशेषताओं के विवेचतर से यह रपष्ट होता है नि इस 
प्रणाली ऐ राजनीतिक #क्ति बिखरी रहती है । शकित का वोई एकब<द्न्ही हात ४ 
कप 98742: अप व्यवस्थापिका व निर्वानक एक पा नही 
रहते हैं। राबटे सो ० बोन ने अध्यक्षात्म (80/43248 गा दिख प अर ली 
है। यही कारण है कि अमरीनी सदन पा पा ३68 अल्यावहारित हि 

ही 27288 विर्मागओं ने शक्तियों के पृथककरण के साथ ही 
साथ नियक्षण व सतुलन का मिड्धाग्त भी अपनाया है घुद्द अध्यक्षात्मक व्य्य्था में 
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564 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 
कार्य का रिणी, विधान मण्डल व विर्वाचक्रों का परस्पर सम्बन्ध ला पालोम्दारा ते निम्न 
लिखित ढग से प्रस्तुत क्या है । 


अध्यभा प्रक शासन ब्यवेस्था 


न्ननिय,--ता 


चुनत हैं चुनत है (प्रयक्ष अपत्यक्ष ) 
2-3०+«- कि 2 
अप्रवस्थापिका | 2 बेर३ अटकिद ३ र राष्ट्रपति 
नियुक्त करता है 
>प. 
मवरिमहल 


ब्रशासत करते है 
आी क मिक 


प्रशासकीय 
विभाग 
चित्र [2 8 अध्यक्षात्मक व्यवस्था फो सामान्य सरचना 


चित्र 2 8 से स्पष्ट है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे राष्ट्रपति-बार्यपालिका व व्यव- 
स्थाविकरा दोनो पृथक होत हैं। इनमे सम्परकंता बेवल औपचारिक होती है इसल्यि इन 
दोना वे बीच सम्दन्ध को बिन्दुकृत रेखा से दिखाया गया है। मन्त्रिमण्डल की यहां 
पियुक्ति होती है जबकि ससदीय प्रणाली म॑ एक तरह से चयन होता है । इस तरह अध्य- 
झात्मया शासन म॒ कार्यग्रारिणी व विधान मण्डल दोनो पृथक और स्वतन्न निकाय होते हैं| 
यह शुद्ध रूप मे ही अध्यक्षात्मक प्रणाद्ी को सरचताओ का चित्रण है! ऐसी प्रणाली 
व्ययहार में किसी भी देश मे नहीं पाई जाती है । 


अध्यक्षात्मर व्यवस्था का व्यवहार (८ णब्लारथ ण॑ शटआातेत्णावों छत 
6०05 छापा) 
अष्यक्षजणक फ्रासन प्रणाती वो विशेषताओं बे फिवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्स प्रणाली बी कुछ बाधारणूत विनक्षणताएं होती हैं। इसरा सदसे प्रमुख तथ्य कार्य - 
पराजिदा व्य-स्थविज्रा दे स्यायप्रालिका का एक टूसरे से पृयवक्ाव (5८७३-१४०ए तथा 
हर एक यर अनाय (+च८०थ५८) सविकार क्षेत्र है। इसम दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 
मच्तिमण्टत का राष्ट्रपति डे पूणरुप से अधोन रहना है, ठपा तीसरा विज्क्षय तथ्य एक हू. 
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शर्त कैख (0८ ०८०१४०) का राजनीतिक व्यवस्था में अप्ाव है। परन्तु मह सत्र 
| नैंदान्तित व्यतस्था है। वर्तमान समय में ही नही पहने जौ कभी दस तरह वा छासन समठन 

ब्यवह्वार में नही रहा है। अमरीडा है संविधान निर्माता इस बात से भली मादि अवगत 
ये कि शक्तियों के पूर्प पुयवव रण से सरकार के दीनो अं में गतिटोंय व विरो: ही उत्पन्न 
हँग्रे ठया शासन व्यवस्था बार बार ण्प होती रहेगी। यही कारण है कि उत्हेंति तियत्नन 
व सतु टन के सिद्धाग्त को शक्तिययों के पृथकारण के सिद्धाल्व के दाथ जाड कट अमरीका 
की शासन ब्यत्रस्था का सूजन किया। 

आज मध्यपझात्मक व्यवस्याओं वः व्यवद्वार बहुत दुछ छैद्धा तिक ध्यवस्था से बमेल 
होता जा रहा है। कार्यकारिणी व विधान म"इठ पृथत होते हुए भी अनोपघारिक ढंग 
से इतनी सम्पर्कता से रहते हैं कि एक तरह से इनका कार्या मंत्र बिलयत सा ही गया 
झगवा है। दवी तरह, मन्त्रिमम्डल राष्ट्रपति का सेवक ने रहकर सहयोगी बन या 
है।कई बार ता मन्त्रिम"इल के सदस्य राष्ट्रपति के लिए इतन अपरिहाये बत जाते हैं कि 
उतम से दुछ स्वतस्त्र निर्णय तक लेने खगते हैं। राष्ट्रपति क्ाइजनहावर के काल मे 
जौत फौस्टर ढलेस ठया निक्सन काल के अतिम बर्ष मे हतरी किसिन्नर शायद एसी हो 
भूमिका तिभाते रह ये । शासत की ददती हुई प्रचीदगियां के कारण ही व्यवहार म सस्त्ति- 
मश्इल राष्ट्रपति वा सहयोगी तथा सत्ता का सहप्तागी बन गया है । व्यवद्यार में अध्यक्षा- 
त्मक शासन में अब शक्ति केस्द्र भी निश्चित हात लगा है। राजनातिक ब्यथवग्या में 
शक्ति अधिकापिक राष्ट्रपति में कन्द्वित होती जा रही है। राष्ट्रपति ही समस्त राज- 
नीतिक पतिदियियों का नियामक बनदा जा रहा है। वैसे ता सभी राजनीतिक ज्यव- 
स्थाओं में चाहे वह संसदीय ही या अर्दे-्सराद्यीय अबबा अध्यद्ञामक, कार्यप्लिकाश 
अगिकाधिक शक्ति सम्पन्द बनती जा रही हैं। कार्यप्रातिक्रा वी शवितयों मे सर्वन्न वृद्ध 
हुई है ठपा दसके लिए उत्तरदायी कारणों का पसढटुवे अध्याय मे विम्तार से विवेचत 
डिया गया है। इसलिए यहां इतता कहता ही पर्वाव्त होगा कि सभी राजनीतिक 
प्रगालियों में कार्पप्रा लिका की भ्रूमिका व शविवयों में अप्रत्याशित वृद्धि, अध्यक्षामत्र 
व्यवस्था में राध्ट्ररति को भी सर्वोत्िरि शक्रित केन्द्र बता देवी है। 

दस ब्यवस्याओं के विक्रास ने रानतीतिऊ व्यवस्थाओं की समस्त सरचनाओं मे 
समत्वय स्यावरित कर दिया है। मतदाता, राजनीतिक संस्थाएं व राजनीतिक प्रक्रियाएु 
दलों के माध्यम से सावयबो संयोजन (07232 ॥97:82८) की स्थिति में आ गईं हैं ॥ 
द्पों के विडाय ने अध्यक्षास्मक व्यवस्था के शवित-वृवक्करण को दें वन सैद्धान्िक रूप 
में ही रख दिया है । व्यवद्मार में साप्ट्रयति और विधान मब्दल दल की मसजडूद कदी मे 
परस्पर आबद है। जाते हैं । इम धरह, बप्यक्षा मक शासन व्यवस्था ने व्यवहार को भी 
प्रमावित करने बाला खरे महस्वयू्त कारश दल व्यवस्था है। इससे विधान मश्डन को 
झत्य अं से बन्ठत सर्वोच्चिता मी प्रमाविठ होती है । 

सदुकद राज्य अमरीका में अध्यक्षामक शायन व्यवस्पा को स्थाउता करते समय 
सदियाद विर्माठाओं नै शवित-यूयवदरण, जंँसे दि सामान्य आदि है, से अधिक शक्ति 
के साहें को ब्यवम्या को थी अमरीका का सदियान शक्ति ढे पृथबकरण को एक दीमा 
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तक हो अगीह्ृत करता है मौर उस सोमा के आगे शक्ति को साझेदारो स्थापित करता 
है। रावर्ट सी० बोन ने इस सम्बन्ध म लिखा है कि ' अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे मं 
यह कहना अधिक सही है कि यह शक्तियों के पृथवकरण के ब॒जाय शक्निया सत्ता की : 
सायेदारों या सत्ता की परस्पर मिश्वितता (पांत्ा्ाए8॥75४) की अवधारणा पर 
आधारित है ।"!* सविवान निर्माता ब्रिटिश नमूने बी व्यवस्थापिकाई आधिपत्यता 
(हह्टाच॥0१ 6 ताजा ८८) को अमरीका को परिस्थितियों मे अनुशूलित वरना चाहन 
थे। उनके इस मन्तव्य को पुष्टि इस बात से होती है कि उन्होंन सविधान के पहले अनु 
अद्वेद म काप्रेस क गठत व शक्तियों का उल्लेख किया तथा कार्यप्रालिका को गौण रखन 
क लिए उस इसके बाद क अनुच्छेदो मे व्यवस्थित किया या । इतता ही नही, व्यवस्थाएिका 
से सम्बन्धित सर्वधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका के मुकादले में दुगने से भो अधिक 
विस्तार स की गई थी। “फेडरेलिस्ट पेपरस्‌ मे भो ॥5 लेख व्यवस्थापिका से सम्बन्धित 
हैं जबकि कार्यपपालिका के लिए के दल 7 लेख ही हैं। 

अमरीका के सविधान निर्माताओं का अमरीकी ससस्‍्थात्मक व्यवस्था की प्रकृति का 
विचार अठारहबों शताब्दी की प्रिटिश सरकार की वास्तविकताओ के मोन्‍्टेस्क्यू व 
«वकस्‍्टोन को धारणा से कही अधिक ययार्थवादी पा। नये सविधान मे उन्होंन इसलिये 
ही सरकार के हर अग को अन्य दो अयों पर आशिक शबित प्रदान की । राष्ट्रपति को 
विधेयकों वा सीमित निषेध करने तथा दो-तिहाई बहुमत से कांग्रेस द्वारा इसको रहू 
बरन को व्यवस्था से यही स्पष्ट होता है कि सदिघान तिर्माता विधान मण०डलात्मक' 
शासन ही स्वापित करना चाहत थे । वुडरो विल्सन (३४०००४०७ ५४३।४०7) ने अपने 
जोध प्रवन्ध "9०१०0 05८श0०7 में सविधान निर्माताओं दे घ्येय का सार इन 
शब्दों म व्यवत किया है । उनेका कहना है कि 'अमरोकी व्यवस्था का सार स्पप्टतया 
"वाप्रेसनल' (00॥/7०58/072) या सभात्मक सरकार मे है।' परन्तु सविधान निर्माताओं 
की यह व्यवस्था व्यवहार म आते ही परिवर्तित होने लगी है। ऐन्ड्रयू जगसन (#॥0:6७४ 
20.६० के काद (829-837) से ही यह रपष्ट हो गया कि अध्यक्ष पद अमरोका 
को सब्पात्मक व्यवस्था म दूसरे नम्दर का स्थान नही ले सकता है । यह अवश्य ही 
ब्यवस्थापन व न्‍्यायपाउन घाखाओ पर हावी हो जायेगा । आज यह बात बहुत कुछ सही 
है। आज अमरोबा की राजनीतिक ब्यवस्था से राष्ट्रपति बा स्थान हृत्त्वपूर्ण ही नहीं 
हा गया बरन राष्ट्रपति का पर एक ऐसो घुरी बन गया है जिसके इदं-गि्द ब्यदस्यापन 
व न्गापपालन शाखाए घूमन लगी है ॥ यद्यपि राष्ट्रपति का पद निश्चित अवधि वाला है 
ओर अव सर्वेघानिक सशोघधन से यह एक ब्यकित के पास अधिकतम आट वर्ष तक ह्ढी 
रह सकता है किर भी, इसम ब्यक्तियों को छाड़ भो दिया जाए तो भी पद की बहुतो 
गरिमा और शक्ति का कन्द्रीकरण स्पष्ट दृष्टियोचर होता है। अमरीका को अध्यक्षा- 
त्मा #0 8 थे विभिस्स सस्मओओरे सातेश महत्व को चित्र ।29 द्वारा समझा जा 
स्रता है। 
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जित्न !2 9 में तौरो के सरेतो से यह स्पष्ट है कि अमरीका नो अध्यक्षास्मव व्यवस्था 
ने शक्तियों के पृथकतृरण को क्तिना फीका कर दिया गया है। नियन्नण व सतुलतन के 
श्रयास में शक्तियां का पृथक्तरण घूमिल बन गया है| विन्दुझत रेखा से यह दिद्याव का 
प्रयास किया गया है कि इस स्वेधानिक सरचनात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यव- 
स्वापिका मतदाताआ से बहुत वुछ सम्पर् रखती है । इस धम्पर् वा ह90%006 00 
प्रकृति पर तो विश्ञेप प्रभाव नही पत्ता है पर राष्ट्रपति इस कारण खोकरप्निय राष्ट्रीय 
नेता बन जाता है। इसारे वह प्रजा वी आशा तथा समस्त समाज के ध्यान का वे खत बन 
जाता है। इस कारण समस्त सस्यात्मक व्यवस्था उलट सी जातो है और राष्ट्रपति 
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सर्वेस्र्वा वन जाता है। परथ्पति राष्ट्रपति निवसन के कार्यकाल की समाप्ति मे पहले दिये 
गय उप्तके र्यागपत्ष से यह प्रश्न फ़िर उठाया जाने लगा है कि विधात मण्डल यी सर्वोच्चता 
का सविधाय निर्माताओं था मल्तब्य पूर्णतया सुप्त नही हुआ है। परन्तु इस मामले में भी 
कया निषसन के दल का उसे समर्थन रहते पर विधान मण्डल उप्तका कुछ कर सकता पा । 
यहा इस तख्य को भी ध्यान में रखना होगा कि अमरीका के बदौब १9५0 वर्ष दे सबै- 
ध्रानिक इतिहाज़ मं कोई भी राष्ट्रपति महाभरियोग्र द्वार हटाया नही जा सका है। 
सप्ट्रपति, दव य राष्ट्र दोनो वा ही नेता द्वोठा है। वह देश के दास्‍्तविक उद्देश्यों व 
भावनाओं वा प्रववता हान के कारण अपने दल पर प्रमुत्व रखता है। वह जनमत्त को 
दिशा देता है, बयोंति वह प्रजा को नीतियों व राजनोतिक तथ्यों से अवगत कराकर दलों 
व व्यक्तितपों के बारे में जनता को अपना मत बनाने का अदसर देता है | राष्ट्र के मामलों 
प्र केवल उसवी ही राष्ट्रीय आवाज होठो है। वह देश, दस थ सरकार का निदेशक द्वोने 
के कारण दाजनी तिक व्यवस्था में शवित की घूरी बन गया है। राष्ट्रपति बनने से पहले 
बुड़रा विह्मत का राष्ट्रपति के पद ये बारे मे यह निष्कर्ष, कि राष्ट्रपति को “थ्यवस्था मे 
पार्य ढरने वा तजस्वो स्थान प्राप्ठ है।” फ्रैकलिन रुजवेटठ, ट्र,मेन, केनेडी, जोन्सन के 
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कार्मो रे पुष्ठ होता है। राष्ट्रपति निक्‍्सन ने तो राष्ट्रपति बनने पर अपने दर्शन का व्यक्त 
करते हुए कहा था कि, ' निष्क्रिय राष्ट्रपति के दिन तो सरलतर अतीत से सम्बन्धित ये । 
अब तो उसे राष्ट्र के मूल्यों का स्वरपीकरण (ब702ए/४४०॥), गन्तेव्यों की व्याब्या तथा 
राष्ट्र इच्छा को विधिपूर्वक ले चलना होता है।” बीसवी शताब्दी ने राष्ट्रपतित्व 
(ए८४त८7१८५) को आधिपत्यता के सुप्त दबावों को ही नही तीम्र किया है वरनत उत्तम 
राजनीतिक विकास व औद्योगिक प्रभाव के कारण कुछ तथ्य और जोड दिए हैं। अन्त 
में यही निष्कर्प निकलता है कि अमरीका के सविधान निर्माताओं के मन्तब्यी से बहुत 
पिन रूप में राष्ट्रपतित्व” विकसित हुआ है । अब यह शक्ति केन्द्र बन गया है। 
वर्तमान विश्व की राजनीतिक जंटिलताएं इसके शक्ति वर्धन मे निरन्तर योग देने वाले 
तथ्य बन गई है। 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणालो के गुण (लय ्॑ 0696 ८॥04॥ 060फथ्गणदाएं 

अध्यक्षात्मक व्यवस्था वर्तमान विश्व म कुछ हेर-फेर के साथ लोकप्रिय होती जा रही 
है। यह प्रवृत्ति इसके गुणों के सन्दर्भ मे ही समझी जा सकती है! सक्षेप मे इस व्यवस्था 
के निम्नलिखित लाभ बताए जाते हैं। 

(क)मअध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मे कार्यपालिका की कार्य-अवधि निश्चित होती है। वह्‌ 
जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और उसका कार्य काल व्यवस्थापिका 
की इच्छा पर निर्भर नही होता है । कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता का यह्‌ 
परिणाम होता है कि शासन सम्बन्धी नीति और कार्य-सचालन में स्यायित्व बना रहता 
है। निश्चित कार्यकाल के कारण राष्ट्रपति उन सब का क्रमों को आएवस्तता के साथ 
पूरा कर सकता है जो निर्वाचन के समय उसने प्रजा के सामने रखे होते हैं। उसे 
व्यवध्थापिका के निम्दा अथवा अविश्वास प्रस्ताव का कोई भय नहीं होता है । वह अपने 
काल में किसी भी नीति अथवा योजना पर दृढ़ता से चल सकता है ! स्थायित्व के कारण 
शासन की कुशलता और निषुणता मे बृद्धि होती है और कार्यप्रालिका नीति मे अचानक 
परिवर्तन का डर नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त शासन कार्यों का पूर्ण पृथककरण होने 
के कारण इस प्रणाली में कार्यपालिका का कार्य केवल शासन का सचालन ही होता है । 
अत शासनकार्य अधिक कुशलतापूर्वक चलता है। इस प्रकार, अध्यक्षात्मक शासन 
व्यवस्था का पहला गुण कार्यपालिका का स्थायित्व द शासन की कार्य-दक्षता है। 

(छ) इस प्रणाली में कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में केन्द्रित रहती हैं । उत्तके 
सचिव मण्डल के सदस्यों का काम केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित 
करना होता है। इस कारण इस व्यवस्था में मतभेदों को सम्भावना नहीं होती है। 
निर्णय प्रक्रिया का एक केन्द्र नही, एक व्यरित ही प्रमुख निकाय होता है । इससे सकट 
या अप्ताघारण परिस्यितियों मे निर्णय तुरन्त लेना सम्भव होता है। अत यह प्रणाली 
सक्टकाल का सामना करने मे बहुत उपयुक्त है । विश्येष परिस्यितियों में अपवा बुद्ध 
आदि की सकटकालीन अवस्थाओं मे निर्णय की शी झा और कार्य की तत्परता की बठि 
आवश्यववा होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे युद्ध और राष्ट्रीय सकट के समय नियन्त्रण 
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की एकता, निर्णय में तत्परता और अवसर अनुकूल नौति वे अनुसरण वी अवस्पा रहती 
है। अत अध्यक्षास्मक व्यवस्था का दूसरा गुण सकट के समय में इसकी उपयुक्‍्तता है और 
परिष्ियति अनुकूलता है। न 

(ग]) शक्तियों के पृथवव रण के कारण अध्यक्षात्मक व्यवस्था से कार्य विभाजन द्दो 
जाता है। सायंपरालिका को व्यर्थ के व्यवस्थापन दागित्वों से मुक्रित रहती है तथा 
व्यवस्थापिका को काय॑पालन के अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप बरतने का अवसर नहीं होता 
है। वायंपालिका व व्यवस्था पिका क्षपना कार्य स्वतन्घ छूप से निष्पादित कर सकती हैं। 
इस कारण दोनो ही दत्तीध दल-दल मे फसने से बच जाते हैं। इतर दलवस्दी की बुराइयों 
फो क्रावश्यक प्रोत्ताहन भी नहीं मिलमे पाता है। राष्ट्रपति एक बार चुने जाने वे बाद 
एक निश्चित अवधि तक दसबग्दी बे दबावों से अपने को मुवत रख सकता है। इसलिए 
अध्यक्ष (मक व्यवस्था का हीसरा प्रमुप लाभ शासन शक्तित के प्रयोग में दलयन्‍्दी का 
न्यूनतम प्रभाव है। 

(ध) अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे शक्ति के अनेक के दर होते हैं । कार्यकारिणी शवित ही 
प्रमुप नही होती है। व्ययस्थापन व स्यायपरालत के निकाय भी संविधान से मोलिक 
शक्तियां प्राप्त विए होते बे कारण शबित वे नद्र बग जाते हैं। सरकार एक सम्पूर्णता है 
और इस फारण तीनो भग पृषक होते हुए भी साथ-साथ चलने ये सहयोग के लिए बाध्य 
होते हैं। यह आवश्यपता तीनो शाय्राओ को स्वत ही निय-्ध्चित व सन्तु लित करने की 
व्यवस्था बन जाती है। फलत शक्तियों था दुश्पयोग गह्टीं होता है और जनता के 
अधिकार व स्वतम्त्ताए सुरक्षित हो जाती हैं । इसकी व्यवस्था इतनी ठोस होती है कि 
कोई भी शासन शाप्रा अपना भविष्य, जनता का विरोध खडा करके, य्ततरे मे नही 
डालना चाहती है। इस तरह, अध्यक्षात्मत शासन का चोधा गुण नागरिकों की 
स्वत त्ताओ का प्रभावी सुरक्षण है। के 

(थ) भध्यक्षात्मफ प्रणाली म॑ राष्ट्र को विखण्डित व रने वाले तत्त्वों को, विशेषकर 
राजनीतिक दलों को विध्वतकारी बनने था प्रोध्साहन नह्टी मिलता है। एक बार चुनाव 
हो जाने के बाद दलीय राजनीति काफी समय के लिए सुप्त ती होगे लगती है। घुनाव 
द्वारा शत्ता भ आने वे लिए दलों फी सक्नियता वे बल रचनात्मक ही रहे यह मायश्पत है । 
इसे देश को विभाजित करने बाली भ्रवृत्तियों को बल नहीं मिलता है ओर राष्ट्रीय 
एकता का मार्य प्रशस्त होता है। ससदीय प्रणात्रियों मे कार्यपातिगा का ज़ीवस 
ब्यपश्थापिका के हाथ में रहता है ओर व्यवस्थापिका का जीवन कार्य पा सिका फे हाथों में 
होने बे बारण शासन व प्रशारान दलंगत राजनीति का अछाडा बन जाता है। इससे 
राष्ट्रीय एफ्ठा क्षीण होती है, पर तु ऐसी स्थिति अध्यक्षात्मर प्रणाली मे नहीं होती है। 
अत अध्यक्षाइमक शासन था पांचवीं तथा अस्तिप्त गुण राष्ट्रीय एकता का समर्धन है। 


अध्यक्षात्मग शासन प्रणाली के दोप (एलथ्लाध्ाछ ज|थच्मर॑चताायं 
छ०५क्षण्घादाओ 


(5) वष्यक्षाध्मक प्रणाली मे शवितयों हे! पृथदकरण बे बारण शक्ति और उत्तर- 
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दायित्व का ऐसा विभाजन हो जाता है कि शासन-नीति ओर कार्यों के लिए किसी का 
निश्चित उत्तरदायित्व नही रहता है । एक बार निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते 
दर कार्यपालिका अध्यक्ष को महाभियोग के अलावा हटाया नही जा सकता है। अगर 
इस प्रकार का निर्वाचित राष्ट्रपति पुन चुनाव लडने का इरादा नही रखता है तो उसको 
ईर जिम्मेदार कार्य करने से रोकना एक तरह से असम्भव हो जाता है, क्योंकि गलत 
कार्यों के कारण उसे चुनादो मे पराजित होने का भय भी नही रह जाता है। इसी कारण 
से कई विचारक अध्यक्षात्मक सरकार को “स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी ओर भयकर” 
कहने तक मे हिचकिचाहट नही करते हैं॥ अत इस प्रणाली का पहला दोप शासकों के 
स्वेच्छाचारी होने के खतरे का है ! 

(ख) शक्तियों के पृथवक्रण के कारण कार्यपालिका य व्यवस्थापिका में सामजस्य 
नहीं रहता है। ब्यवस्थापिका प्राय कार्यपालिका का विरोध करती है। यह विरोध उस 
अवस्था मे असाध्य हो जाता है जब कार्यपरालिका व व्यवस्थापिका मे अलग अलग दलो 
का प्रभुत्व हो । उस अवस्था में दलबन्दी के कुपरिणामों से शासन व्यवस्था गतिरोधित 
हो जादी है और प्रश्ञासन कार्य दक-सा जाता है। आज की परिस्थितियों मे शासन की 
दुढ़ता के लिए कार्यप्रालिका व व्यवस्थापिका में सामजस्य की आवश्यकता है, परन्तु 
अध्यक्षात्मक प्रणाली इन दोनों में स्वाभाविक सहयोग के स्थान पर अस्वाभाविक गति- 
रोघ की स्थापना करती है। इसलिए यह कहना उपयुवत होगा कि इस प्रणाली का दूघरा 
दोष कार्यपालिका व व्यवस्थापिका मे गतिरोध उत्पन्त करना है। 

(ग) इस प्रणाली मे उत्तरदायित्व का अभाव होता है। हर एक सस्प्रा या अग, अपनी 
असफलताओं या गलत निर्णयो का अपयश दूसरी सस्था पर थोप देता है, वयोकि इर'को 
उसके साथ मिलकर कार्य करना ही नहीं होता है। यही कारण है कि इस व्यवस्था मे 
कॉर्यपालिका यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से दच जाती है कि व्यवस्थापिका ने यह या 
बह कानून नहीं बनाया या इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था नहीं की । इसी प्रडार 
व्यवस्पापिका भी अपने उत्तरदायित्व में कार्यप्रालिका को रुकावट बत।क र बच जाती है। 
अत इसका तीसरा बढा दोप राजनीतिक व्यवस्था मे सुनिश्चित उत्त रदायित्व के अभाव 
का है। 

(प) इस प्रणाली मे अवसर अनुकूलता नही होती है। यह ससदीय शासन व्यवस्था 
की भाति लचीली तथा परिवतंनशील नही होती है। सकट या आवश्यकता बे समय 
सर्वधानिक व्यवस्याए आवश्यक अधिकारों को जुटाने मे बाधक रहती हैं। शक्तियों के 
पृषक्करण के कारण निर्णय तव तक नही लिए जा सकते जब तक कि कार्यपालिका 
ओऔर व्यवस्थापिका उन पर सहमत नही हो। कई बार दलगत राजनीति + कारण सकट 
के समय को विपक्षी दल सुनहरा अवसर समझकर कार्यपालिक़ा के द्वारा सकट का 
सामना करने की हर को शिग को असफल कर देता है। इसलिए इसका चौया दोप इसमे 
सचीतेपन व अवसर-अनुरूलता वा अभाव है। 

(च)शासकों को प्रजा के प्रति सजग रखना ही काफी नही होता है। लोकतान्त्रिक ब्यव- 
स्थाओ में शासकों की जनता की आवश्यकताओं और आकाक्षाओ के प्रति जागझूकता व बनु 
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क्रियाशीलता भी होती चाहिए । शासको को इस्त स्थिति मे राजनीतिक दल ही ला सकते हैं, 
पर अध्यक्षात्मन व्यवस्था में चुनाव हा जाने के बाद शासकों को हटाते या प्रभावित करने 
के बबसरो ने बभाव के कारण राजनीतिक दल, एस० ई० फाइनर (5 8 स्ण्ध)े नी 
शब्दावसी पे, सजनीतिक विश्वास! करने खाते हैं। राजनीतिक दलों को लोक्तान्तिक 
व्यवस्थाओं का प्रहरो माना जाता है। इसके द्वारा 'प्रहरो' की भुमिका निभाने की प्रेरणा 
न रहने पर शासक घन इच्छा के प्रति अनुक्यिशील नही रह पाते हैं। मही इस व्यवस्था 
का पाथवा दोप है। 

(छ) इस व्यवस्था भे ब्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पृषक्करण को तो दल 
ब्यवरथा के विकास ने सामंजस्य की स्थिति मे ला दिया है, परत्तु सर्वोच्च स्यायालय त 
केबल पृथक व स्वतन्त् होता है वरन सर्वोच्च भी होता है । इसके निर्णय अन्तिम होते हैं 
और कार्यपालिका तया ब्यवस्थापिका को अतिवायंत मानने होत हैं। इसके अलावा 
कार्यपालिका व ध्यवस्थापिका के गठन को आधार चुनाव होता है जबबि सर्वोच्च 
न्यायालय के स्थापाधीश तियुक्त्र होते हैं भौर केवल महातियोप द्वारा ही हटाए जा सकते 
हैँ। उनवा अमरीका में तौ कार्यकाल भी जीवनपर्यन्त रहता है। ऐसी अवस्था म न्‍्याय- 
पालिका का अनुचित हस्तक्षेप रोका नहीं जा सकता । इससे एक अनिश्चय की स्थिति 
मी उत्पन्न हो जाती है, क्योकि हर कार्यप्रालन थ व्यवस्यापत वार, स्यायिक पुन राव- 
लोकन (]४0८४2 ८४४९७) द्वारा परख कर सविधान के प्रतिकूल होन पर रह क्या 
जाता है। अत न्‍्यायपालिता के कारण कार्यपालिका ब ब्यवस्थापिया का महत्त्व छ्ीण हो 
जाता है और सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका का 'तीसरा सदन” बनने की स्थिति में 
ऋजाताह। झ् 

अध्यक्षात्मक ब्यवस्या के गुण व दोषों के विवेचत से यह बात उमरतो है कि यह्‌ 
प्रणाली भी ससदीय व्यवरुपा की तरह प्रशता व आलाचता का शिकार रही है? इन दोनो 
प्रणातियी का वर्णन यह शर्त भी उपस्थित ररत्य है नि कया कोई ऐसी प्रणाली नहीं हो 
सकती जिसमे इन दोतों प्रकार की शासन प्रणालियों के गुणों को एफ साथ प्राप्त किया 
जा सके और इनके अवगुणी से वचाव हो जाएं ? स्विट्जरलैंड म ऐसा ही प्रयास किया 
गया है । वहा बायंपालिका व व्यवस्थायिका में सामजस्य वे पृथवक्त्व दोनो ही व्यवस्पाए 
करने रा प्रयास दिया सवा है। इसी तरह संघीय दरिपद (660० ८००४०) जो बहा 
की वायपालिका है, का स्मायित्व व उत्तरदायित्व के दौनो ही लक्षणों से युक्त क्यि। गया 
.है। परन्तु वहा प्रत्यक्ष लीकवन्ध् की व्यवस्थाओ के कारण इस प्रणाली की सुचाप्ता बपि 
सम्भावना अधिक है जो कि अन्य राजनीतिक सस्कृद्रियों म॒ कम ही दिखाई देती है। 
4958 में फ्रास के पाचवे गणतन्त्र के सविधान मे इन दोनो प्रणालियों को मिल्राने का 
प्रयास क्या गया है। इससे शासन शक्ति के खगठव का तौसरा मार्ग छुल गया है। 
सक्षेप्र मे, इसके विवेचन से इसे वर्णमकर व्यवस्था (४५७॥70 5५७०४) नी विशेष प्र्धति 
समझी जा सक्ती है। 
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फ्रास वो ससदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ([॥० एाध्एणा श्प्र0ल्ा।गाडक। 

इजञथा एी (0०7शप्व6ण) 

चतुर्थ गणतन्त्र के काल में (946-958) फ्रास में ससदीय प्रणाली का अनुभव 
अत्यात कटू रहा था / बारह वर्ष के अल्पकाल में 24 मन्दिमण्डल गठित हुए थे। कार्ये- 
पालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ससदीय प्रणालियों में संत पाई जाती है पर फ्रास 
भें तो यह अस्थायित्व सभी सीमाओ को पार कर गया था। अत 958 मे पाचर्वें गणत तन 
का धविधान कार्य पालिका के स्थायित्व की व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुछप 
करने के उद्देषय से प्रेरित रहा । इस सविधान में दो विरोधी सिद्धान्तों--स्थायित्व व 
उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयत्त र्या गया है। उत्तरदायित्व वी व्यवस्था करने के 
लिए सविधान गणतस्तीय सासदात्मक शासन स्थापित करता है तथा कार्यपालिका के 
स्थायित्व के लिए अध्यक्षात्मक शासन को सप्तदात्मक शासन पर प्रतिरोषित क्या गया 
है। इससे यह ने तो अमरीका की तरह का अध्यक्षात्मक शासन स्थापित करता है और 
ने ब्रिटिश ढंग का ससदात्मक शासन ही, वरन यह तो दोनों का मेल करके एक ऐसा 
प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसे फ्रास के लेखक 'प्रेसिडेन्शियलिस्ट' (९:08 0450) 
ध्यवस्था कहकर पुकारते हैं। 
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958 बे सविधान में ससदात्मक ढाचा बनाए रखा गया है परन्तु असाध्य अस्यायित्व 
से उत्पन्न होने वाते राजनीतिक सकटों से सुरक्षा करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रपति की 
व्यवस्था की गई है जो ससदात्मक व्यवस्था के ध्वजमात्न अध्यक्ष के कार्यों के अतिरिक्त 
संकट वी परिस्थितियों में ऐसे अधिकारों वा घारक वन जाता है जो उसे वास्तव में 
सर्दधानिक तानाशाह बना देते हैं ? राष्ट्रपति को दी गई यह विशेष शक्तियां अनोखी हैं। 
छसे राष्ट्रपति ससदीय प्रणालियों के ध्दजमात्र अध्यक्ष से बहुत भिन्‍न बन जाता है। महू 
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पवितयां उसे अमरीका के राष्ट्रपति से भी कही अधिक शवितशात्ती बना देती हैं। वह 
राष्ट्राष्यक्ष और प्रधान मन्ती दोनो के ही धधिकारो से युक्त हो जाता है। फास कौ इस 
प्रणाली गे राष्ट्रपति के अन्य अग्रो के साथ सम्बन्धी गो चित्र 2 0 द्वारा “चित्रित 
किया गया है । 

फ्रांस की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति अमुद्धता को हो जाती है। वह प्रधात 
भनती और भग्तिमण्ठल से हो राबॉच्च नही हो जाता है वरन राष्ट्रीय सभा का जीवन 
भी उसके हाथों मे रहता है। सर्वधानिक व्यवस्था गे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा को स्वय के 
विवेष से भग करने का अधिकार रखता है। वह विधेयको गो व्यवस्थाधिका वे सम्भावित 
विरोध से बचाते के लिए लोकनिर्णेय (ाटाथाएं0००) कें द्वारा पारित गरा सबता है। 





। 
चपत करता है ॥$ 
|| 
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छिल्न 2 । फ्रांस को “अप्-अध्यक्षात्मक' व्यवस्था फी सामाल्य रचता 
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इसके अलावा अनुच्छेद 6 में सबिधान उसे विशेष सकटवालौन अधिवार प्रदान करके 
वास्तविक कार्यपालक इना देता है। वह किसी भी व्यवित को प्रधान मन्‍्त्रो बना सकता 
है तथा मन्धिमण्डल की हवय अध्यक्षता खरता है। इस सरह यह व्यवस्था न ससदीय 
कटी जा सकती है और न ही मध्यक्षात्मक सगती है। सस्तदोय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं 
में विभिरा सरचनाओ के सापेक्ष महत्त्व वो शमझने मे निए हमने जिस रेपावचित्त प्रति- 
मात का पहले ये धृष्ठों में प्रयोग बिया है उस्ती ढाते पर फ्रांध की तथाकथित अर्ध- 
अध्यक्षासमक व्यवस्था को उपरोवत चित्र !2.] | द्वारा प्रिद्वित किया है। 
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चित्न 2.] मे राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री तया मन्विप्रण्डल से विशेष सम्बन्ध रखता हुआ 
दिखाई देता है। वह्‌ व्यवस्थापिका मे दलोय बहुमत द्वारा चुने हुए व्यक्त को प्रधान 
भन्त्री बनाए यह आवश्यक नहीं। वैसे इस व्यवस्था में ससद की प्रकृति संसदीय 
व्यवस्थाओं की ससद से बहुत भिन्‍न होती है। यही कार्ययालिका व व्यवस्थापितावी 
सम्पकंता नहीं होती है। अत यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अधिक करीब लगती है इस- 
लिए जोसैफ ला पालोम्वारा (056७7 [.3 ९४ ०वा०अ9) इसे अर्घ अध्यक्षात्मक व्यवस्था 
(बृष्व्न-प्ाव्प्रतदगाह उच्रशधया) कहता है। इसमे प्रधान मनन्‍्त्री को व्यवस्थापिका का 
विश्वास प्राप्त नही करना होता है। अमरीका की भाति फ्रास में भी कार्यपालिका को 
अधिक शक्तिशाली और स्थायी बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति एवं मन्त्रिपरिपद को 
व्यापक अधिकार दिए गये हैं । अनेक प्रकार से फ्रास का राष्ट्रपति अमरीका के राष्ट्रपति के 
समात है। यदि विधान मण्डल मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर 
दे तो भी मन्विमण्डल चल सकता है क्योंकि उसका अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के 
प्रति है व्यवस्थापिका के प्रति नहीं । यहा राष्ट्रपति पर मभियोग भी नहीं चलाया जा 
सकता। 

राष्ट्रीय सभा की शक्तियों पर सविधान मे महत्त्वपूर्ण भक्ुश लगाकर उसे केवल 
औपचारिक अनुमोदन की सस्या बना दिया है। राष्ट्रीय सभा के सदस्य आय या खर्च 
को कम करने था उसमे वृद्धि करने के लिए सशोध्न प्रस्ताव नही रख सकते । ऐसे घन 
विधेयक केवल मन्त्रिमण्डल ही भ्रस्तुत कर सकता है। मन्त्िमण्डल चाहे तो पिस्डीय 
मत' (000८८० ४णं०) के लिए राष्ट्रीय सभा को बाध्य कर सकता है। पिर्दीय मत! 
का अर्थ है कि जैसा अस्ताव सन्त्रिमण्डल ने रखा है उसे बिता क्षिसी सशोधन के पूरे को 
हो मत के लिए रखना । इतना ही नहीं, अगर 70 दित मे बजट पारित नहीं किया गया 
तो मन्त्रिमण्डल इसे अध्यादेश (०७०॥047८०) से पारित कर लता है। व्यवस्थापिका 
की शक्तियों पर सर्वाधिक अकुश तो सविधान की उन घाराओ द्वारा लगता है जितमे 
ससद की व्यवस्थापन शवितयों का उल्लेख किया गया है । उन विपयो की सूची जिन पर 
ससद कानूत बना सकती है, बहुत छोटी है ॥ 

इस तरह फास का स्विधान एक ओर, कार्यप्रालिका को ससद के अ्रति उत्तरदावी 
बनाकर सम्दात्मक प्रणाली का ढाचा खडा करता है तथा दूसरी ओर अनेक उपबन्धों की 
रचता से कार्यपालिका को ससद से उन्मुक्त करके शक्तिशाली बवाता है। अत 
ला पालोम्वारा ठीक ही कहता है कि ' संविधान जानबुझकर व्यवस्थापिता को क्‍्मबोर 
ओर कार्यपालिका को शक्विशाली बताने का प्रयल्त है (” उसने निध्कर्ष म लिखा है कि 
“फ्रास की वर्तमान शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक्ता अमरीका की व्यवस्था डे झही 
आधिक शतक्तिशालों है परन्तु फिर भी यह अर्ध-अध्यक्षात्मक ही रहता है गयोबि मन्त्र 
मण्डल और व्यवस्थाविका में वहुत कुछ अन्त सम्बन्ध है तथ; व्यवस्थापिका अविश्वास 
प्रस्ताव से मन्त्रिमण्डल को हटाने का मार्ग तैयार कर सकती है।” 

फ्रास के सविधान द्वारा ससदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्याओं के मेल का प्रयोग 
मोलिक्ता नही कहा जा सकता है । इसमे विशेष अनोखावन भी नहीं है। विदी (टाल 
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अचचास वर्ष पूर्व अपयाये गए सविधात (इस 973 के राज्य विप्लव ने स्थगित कर 
दिया है) पर आधारित बत्यधिव शवितशाली अध्यक्षात्मक व्यवस्या में फ्रास के 
राविधान से भिलती-डुलती अनेक व्यवस्थाए हैं ( ठेता कहा जाता है कि फ्रास का 
(758 का सधिधान ब्रिटेन के संविधान से नही अधिक बिली के संविधान से प्रभावित 
रहा है। सविधान वे स्रोत बुछ भी रहे हो, इतना जहर वहा जा सकता है कि फ्रास का 
संविधान एक दिकल्प प्रस्तुत करता है और विकासशील राज्यो मे इसमे अनुकरण वी 
अधिक सम्भावनाए हैं । 


संसदीय व अध्यक्षत्मक व्यवस्याओ का तुलनात्मक विश्लेषण 
(८0५७7%7७7॥ ४7 #387.४55 06 7७7.8%ए।पा6२४ #ए्घ0 
ए#९870 8्र#, ४४१४ 8085) 


ससदीय व अध्यक्षात्मकः शासन व्यवस्थाओं के विवेचन म हमने देखा कि दोनों प्रकार 
की शासन प्रणातियों मं अपनी-अपनो विशेषताएु व गुणन्दोप हैं। वस्तुत दोनो ही 
प्रणालिया म॑ अपने अपने ढय से शतित क प्रयोग को नि्यन्न्नित करने की व्यवस्था है। 
ससदीय प्रणाली म कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को सम्मिश्चित करके तथा अध्यक्षात्मक 
प्रणाती मे इनकों एक दूसरे से पृथव रखकर शासन दावित वा नियग्द्षित रप्ा जाता है। 
परन्तु मूल्यावत में यदि यह देया जाए कि थया वास्तव मे ऐसा पही सम्भव हो शका है, 
अगवा क्या किसी एक सस्था में शक्ति के केछ्धीकरण को राफ़ा जा सका है? इसका 
उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है तथा उपरोक्त विवचन से भी यही निष्कर्ष निकलता 
है कि ससदीय अध्यक्षास्मकू तथा फ्रास वी श्र अध्यक्षात्मर व्यवस्थाओं मं भी शासन 
शक्ति के कार्मपरात्िका-अघान में केन्द्रीगरण वो सही रोका जा सका है॥ थास्तव में 
आजकल हर प्रकाद की व्यवस्था श॒वार्यपालिरा शक्ति पर केवल औषचारिक निमत्नण 
ही रह गए है। है 

आज के शासन घाहे वे गरादोय हो अथवा अध्यक्षीय, सभी प्राय कार्यपालिका प्रधान 
हात जा रहे हैं। सर्वक्ष वायंपालिका का प्रभाव, उस्तकी शवित्र और महत्व, व्यवस्था विका 
ये प्रभाव, उसकी शवित तथा महृत्त्व स कही अधिक बढ गया है। शाज कार्यवालिका 
समी व्यवस्थाओं मे, शासन के दोनों अगो--व्यवस्थापिका और व्यायपालिया कौ 7 
प्रभावितहो नहीं बुत कुछ निमस्त्रित व सतते की हियति म आ गई है। कार्यपालिका __ 
कर नियन्द्रणों की सभी सर्वंधानिक व्यवस्थाए केवल सुद्धा/तिर वे औपचारिक घन गई 
है। सतनीति की नदितताआ राष्ट्रीय व बब्दर्सश्ट्रीय स्तर पर हात बाजी गतिवियियों 
तथा बंचारिव (4०००४४८०)) धाराभों से जूतत का बाम कार्यपालिकाओ! को ही 
करण होग है। पेश रे अदर + दखीय दवायो खिचावा तया हित समुहा की संघघधरत 
मार्गों से भोत प्रोत विश्वेप स्थितियों मं फार्यपालिका हो प्रभावी कदम उठा सजती है। 
_उत बाप्रातिकाओं के महत्तत वा ज्वार सभी जगह चटायर पर टै। अब व्ययस्था पिकाए 
82002 रहते वे अतोदा बारे काई विकत _वास्तर पे रख ही नहीं 
सती 5! पा 
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आज वस्तुस्थिति यह है कि ससदीय और अध्यक्षात्मक शासत.के बीच वा सैद्धान्तिक 
अन्तर व्यवहार मे अब मिटता जा रही है। दोनो हो प्रणालियों में कायग्रलिका सर्वे 
हो गई है तय व्यवस्थापिकोएं उनकी अनुग्राम नुग़ामी बन गई है। राजनीतिक दलो के। विकास 
व आधुनिक लोकतन्तों मे इनकी केंद्रीय भ्रूमिको। संसदीय व अध्यक्षात्म शासन के 
सेद्वान्विक् अन्तर को व्यवहार में घूमिल बना देती है । राजनीतिक दल, एक तरफ जनता 
व शासन के वीच, तथा दूसरी ओर कार्यपालिका और व्यवस्यापिका के वीघ प्रभावशाली 
सम्पर्क सूत्र वत गए हैं। कार्यपालिकाओ के प्रधान, व्यवस्थापिकाओ में सत्तारद दल के 
चोटी के नेता होते हैं॥ इस कारण उन्‍्ह बहुमत का समर्यन सदा प्राप्त रहता है। बठ 
बहुमत के समर्थन की शवित के आधार पर कार्यप्रालिका विधायिका वा नेतृत्व करती है 
तथा व्यवस्यारिका की कार्यपातिका अनुसामी बताता पडता है। इस तरह दल, काव॑- 
पालिदा व व्यवस्थापिका वे पृयक्‍करण की अवस्था में भी इनकी मजबूत सबोजक कड़ी 
बन जाते है। यही वारण है कि दोनो प्रकार को शासन-प्रणा लियो में एक-सा शवित ये सर, 
कार्यपालिका में स्थादित हो जाता है गौर संसदीय व अध्यक्षात्म् व्यवस्थाओं का अन्तर 
केवल संद्धान्तिक व सवेधानिक स्तर पर हो रद्ध जादा है। 


संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्याओं का भविष्य 


(परत 607पर६ 08 7७ए.#85६१२%7४ ७४० ए६६४०0६)घआ#7, 70085 
07605 ६एश५ ६७घा5) 


वर्तमान समय में करीब 60 राज्यों मे से बुछ को छोडबर बन्य राभी राज्य सरकारी 
तौर पर अपनी शासन प्रणाली को ससदीय या अध्यक्षा मकर धोषित करते हैं। आज 
ससदात्मक वे “अध्यक्षात्मक शब्दादली का आधुतिक शापतों बे वर्णन में इतना ब्यापक्र 
प्रयोग होने लगा है कि यह किसी शारानब्यदस्या की श्यधारतूत प्रहति वी ध्यास्या 
करने में समर्य हो नहीं रही है ) सत्र विसो राज्य वो जध्यक्षात्म+ शासन कहुक़र उससो 
शासन व्यवस्था को समझना अ्थंहीन हो ग्रथा है । अमरीका से लेकर अल्नीरिया, 
इन्डोनेशिया, वर्मा तथा बगलादेश जैसे राज्यों म भी कार्यपातिका शक्तिया एक 
राष्ट्रपति में निटित हैं तथा बाउंपरालिका को व्यवस्ताविकरा से पृथक भी किदा गया है। 
चारों तरफ राजनीतिक ज्यवस्पाओं में राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति दिखाई देते हैं। अफ्रोका 
व लेटिल अमरीका में भो अधिकाश राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वाम से जाने या हैं। 
ममदीय प्रणालियों में भी इगलंण्ड कसलाडए, आस्ट्रेलिया, जापान, भारत, रस, न॑पाद व 
शीला (0५)॥०७) मे कार्यपातिकाओ व व्यवस्थाविकाओं ये सामजरय वो ब्यव-्या है 
इनमें राज्य का सस्यक्ष घ्वजमात्र तया प्रधान मस्त्री शासन का प्रधान होता है। दस 
तरह कहा जाता है कि 97[ में रुव १५6 राज्यों मे में 80 राज्य अपने जाउबों ससदीय 
तवा 50 राज्य अध्यक्षा मर व्यवस्था के लेबल (48८) से अवदव करत हुए पाए_गब 
हैं। बाकी के 6 राय किसी प्रकार का विल्‍ला लगाने को चित्ता नहीं करते हुए पाए_ 
गये हैं । 

इसका तो घटी उ4 जिया झा सकता है कि समदीय वे अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओजा 
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अविष्य अति उज्ज्वल है। शासन शर्वित के मगठन के यह दो हो प्रत्तिमान या नमूने 
“कसेब-करोर सभो राजनीतिक व्यवस्याएं स्वीकार करती हैं और इनमे से क्रिसो एक 
को अवनी परिस्यितियो के अधिक बनुकूल होते के कारण अपनाती है । पर तथ्य यह नहीं 
है। अगर संसदीय व बध्यक्षात्मक प्रागाचियों से वह तातपय लिया जाए जैसा हमते इनके 
अर्थ व विशेषताओं के विवेचत मे इस जध्याय के प्रारस्म से देखा है ता इन 46 राज्यों 
प्र सं करीब ३7 म प्रभावी ढा से सचालित ससदीय प्रधालिया तया करीद 22 राज्यों में 
“कष्यशा मर प्रगाजिया मानी जा सकती है। परन्तु ससदोय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं 
वा इन 57 राज्यों मं से पिष्ठच पाच बर्षों में अनेक राज्य इन व्यवस्याजं के मास्य टाचे 
मे हटते जा रह हैं तथा ऐसा प्रतोत्त हाता है कि कई विकास्शीस राज्यों म (यहां सब 





सर 
दरशो 4 सामा का उत्लख वरना कठिन है) सर्वधानिक टाच के ससदीय या असय्यज्नात्मक 
झूप म बन रहन पर भी यह राज्य व्यवहार में मसदीय या अध्यलात्मक नहीं रह हैं। 

गह प्रवृत्ति इस दात की दुष्टि करती है कि भविष्य म ससदीय व जष्यक्षात्मक प्रणाली 
क# फ़मश ब्िटिश व अमरोकी प्रतिमाव इत्ही तया इत राजनौतिक व्यवस्पाओं के अनुरूप 
राजनीतिक सस्दू तिया वात दुछ राज्यों (84) म ही कैप रह जायेगे दे भी लोक्तम्त 
का उदारबादी प्रतिमान अपनाएं हुए दाज्य एक क बाद दूसरे उससे विलय हात जा रहे 
है। लाक्तात् के परित्याग की प्रवृत्ति भी जाजकल चद्ाव पर है। विकासशील राज्यों, 
विशेषकर ब्रिटन व अमरीका के संसदीय व यध्यक्षा मक ढाचे एक के घाद दूसरे राज्य मे 
गिरते जा रह है | यह यहू प्रश्न उठता है कि ह्वतन्व्र होने पर 'तोसरे विशत्र' के करोव- 
फरोर सभी शाज्यों न इन दोनों मे से एक, विशेषकर ब्रितेत का ससदीय प्रतिमान या 
ढाया अपवारर, उसके त्याग का इतना जल्दी ही यकेत देना बययों आरम्भ वर दिया ? 
अनेक न तो थोड़ी कठिनाई जाते ही इतस्ाा विश्येपकर समदीय प्रणाली को, छोड ही 
दिया है। शेख मुजीबुरंहमान द्वारा बगला देश में समद्ीय प्रणाली का परित्याग करना 
तथा भारत मे संविधान के स्यापतों पर रिपार्ट देन के लिए विभित स्वर्ण तिह समिति 
के सामन एक यह प्रश्न भो हाठा कि वया भारत में सम्दीय प्रणाली के स्थान पर 
अध्यक्षात्मक प्रधाली उपयुका रहेगी, इस वात का प्रमाण है जि कम से कम समदीय 
प्रणाली का मविष्य तो विशेष उज्ज्बत नहीं है ? यद्यप्रि स्वर्ण सिह समित्ति ते 29 मई 
976 पे अपती अन्तरिम रिपोर्ट अखिल भारतीय काग्रेस समिति के सामने प्रस्तुत नस्ल 
हुए भारत में समदीय व्यवस्था का दनाए रखने की बात कही यी फ्रि मी यह नहीं कहा 
ला सकता कि वदिकासशाव राज्यों मं संसदीय प्रणाली लम्बे समय तक लोकप्रिय रह 
धकगो ? फ्रास में ससदीय प्रणालो का परित्याग दया अमरीका की अश्यक्षात्मक व्यवस्था 
बा नहीं मपनाना बहा की दलोप व्यवस्था की प्रति के आवार पर ही नहीं समचाया 
जा सकता है। आजक्त को जटिल राजनी तिर वरिस्थितियों में ऐसी शासन व्यवस्था को 
आकाक्षा को जाते लगी है जिसमे शासक तेजो से आयथिक विकास की व्यवस्था करते को 
स्थिति ये हो। वैसा ता सदीय श्रपाती इसकी श्रेप्टतम व्यवस्था करने वाली मानी जानी 
है पर दस प्रणाली के सफ्व सचालन के जिए विश्वेप प्रकार की राजनी तिकू सम्दति का 
हाता भाउगयर है। अधिकाश नवोदित राज्यों ने प्रारम्भिझ जोश में संसदीय प्रषालिया 
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अपनोई पर तुरन्त ही यह इन व्यवस्थाओं में अन्वनिहित विरोधाभासों (गटाणा॥ 
८००॥४6/०॥०५७) के दवावों व तनावों से व्यवहार मे टूटने लगीं । फ़लत इनसे या त१ 
लोक्तन्त्र को वलि की वेदी पर चइना पडा या कुशल नेतृत्व व शक्तिशालो पर दर्तीय 
आधार से मुक्त, कार्यपा लिका को तलाश में ससदीय प्रधाली को ही छोड दिया गया। 

वर्तमान समय में विश्व बे अधिकाश राज्यो के लिए ने तो अमरीका वी तरफ का 
अध्यक्षात्मक शासन ओर न ही द्विटेव में श्रचलित संसदीय शासव बआकषंक रहा है । इन 
दोगे ही व्यवस्याओ के सैद्धान्तिक छिच्राव अभो भी क्षीण नहीं हुए हैं पर य्धाय॑वादी 
राजनोतिव परिस्पितियां अनेकों राजनेताओं को इनकी प्रशसा से आगे नहीं बढने देतो 
हैं। आजकल प्रास के पाचदवें गणतन्त्न द्वारा स्थापित प्रतिमान अधिक चचित हैं। कार्य- 
पालिकाओ के बढ़ते हुए मद्दत्व के अनुरूप यही व्यवस्था रह जाती है। अत बचे-खुचे 
लोक्तन्त्रों' मे भविष्य में शासन व्यवस्था का क्‍या ढाचा रहेगा यहू कहना कठित है। 
पर इतना ता निश्वयपूर्वक कहा जा सकता है क्रि ब्रिटेन व अमरीका की संसदीय वे 
अध्यक्षात्मक व्यवस्थाए अन्तत इल दोनों राज्यों मे ही प्रचलित रह जाएगी तथा अन्यन्न 
इस नमूने की शासव व्यवस्थाए या तो समाप्त हो गई हैं या निकट मविष्य म समाप्त होने 
बी सम्भावना रखही हैं। 

ससदीय ब अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को सदसे बडा खतरा वेचारिक अभ्याधात 
(0९०0श८३। ०558५800 का दिखाई पडता है वर्तमान विश्व प विचारधाराओं के: 
टकराव इतते प्रवल होते जा रहे हैं कि कई देश विचारधारा विशेष के अभ्याघात से बचाव 
के लिए सर्वेघानिक ढाचो क्‌ प्रतिवन्धों से मुक्त आचरण करने लगते हैं। यहा यह भी 
ध्यात रखना है कि स्वेय ब्रिटन व अमरीया म टिद्धान्त व व्यवहार में बहुत अन्तर आ 
गया है। वँसे भी अब सरकार का ढाचा किसी व्यवस्था को वास्तविक कार्य प्रणाली वा 
(व सामूली नियरमक्त तथ्य रह यया है। अगर यह वात स्वीकार कर ली जाए तो फिर 
शासत ब्यवस्थाओं की सरचनात्मक व्यवस्वाओं का महत्त्व ही नही रह जाता है मौर इत 
आधार पर किसी व्यवेस्ता को सगदीय या अध्यशात्मक झासन का नाम देना ही अयें टीन 
हो जाता है। अते ससंदीय व अध्यसात्मक शासत ब्यवस्थाओं के भडिष्प वे बारे मजा 
कुछ ऊपर कटा गया है वह ठीर ही मानता जा सकता है। 


अध्याय [3 


शक्तियों का पृथकक्‍्करण : सिद्धान्त 


और व्यवहार 
(इक्कुग्राभीणा ण॑ ?0एश5 ३ ॥6०5 गाए ए2९ॉ९९) 


अरस्तू से लेवर आज तक के श्रमुख राजनोतिशास्तियो गो सबसे महत्वपूर्ण चिता 
राजनीतिक घज्ित के अर्पे और इसके उचित प्रयोग के राम्बस्ध मे रही है। घजनीतिक 
शक्ति को प्रहृति, इसको परिभाषा, इसबे विभिन्‍न पहलू, इसका हयाताकन व माप 
इत्यादि प्रश्नों न श्रेष्ठनप्त मस्तिष्कों को अ्रभी तक उलझ।ए रखा है इसी तरह राजतोति- 
शास्त्र के विद्वानों की यह जिता भी प्रमुख उलसनें पैदा करती रही है कि शवित रा 
प्रभाव (00ल्‍2०७) अवपीडत (००७००) बाध्यता, (८००७एणै॥एा), विमन्नेण 
(८०४४०), घासन करने (80४७0), सत्ता (0८०), प्रतोभन (आ090८7१८/)+ और 
अनुनयन (फथडाशा।णा) इत्मादि से कैसे अन्तर किया जाए? किन्तु इस सबसे गम्भीर 
द अत्यधिक पेदीदां समत्या मह रही है कि राजनीति शत के घारण और इसके 
प्रयोग कौ ऐसी व्यवस्था कैस नो जाए जिससे इसका सदा हो सदुपयोग होता रहे ? इसी 
समस्या का समाधान-प्रथल राजनोतिक व्यवस्याओं और सस्याओं बी अनगिनत 
विविधताशं के लिए प्रप्ुघ रूप से उत्तरदायी रहा है। क्योकि, मातव हमेशा से हो 
राजनी तिबः शबित ने बेवल सदुपयोग करी व्यवस्था ररने के लिए एक के बाद दूसरी 
स्थवमस्धा व सरचता का सूजन बरता रहा है। और यह क्रम आज भी सतत रुप से चल 
रहा है। फिर मो आज तक मानव मस्तिष्क ऐसी सस्थायत सरचता की रचना नहीं कर 
पाया है जो राजतोतिक शबित के दुर्पयीग से बचाव को शत प्रतिशत गारन्टी उपलब्ध 
करा सदे। इन बडे प्रश्नों के साथ ही एश छोटा किम्तु निर्णयरारी प्रभाव रखने वाला 
प्रश्न और उसने पैदा करता है। मह प्रश्न है कि राजनीतिक शबित के किस प्रवार ने 
प्रयोग को इसका सदुपयोग व किप्न प्रकार के प्रयोग को दुरुपयोग बहा जाए ? हम इस 
ब्ध्याय भे इन दोनों हो प्रश्नों का सतोपजनक उत्तर खोजने वे साय ही साय इस सम्बन्ध 
मे किए गए प्रयत्नों का सक्षिप्त विवेचन भी कर रहे हैं। राजनीतिक शक्ति वे दुग्प्योग 
से बचाव की बनेकों व्यवस्थाओं व स्वागत सरचयाओं का मूल सार यह है कि इस 
शक्तिवे अयोगकर्ताओं पर ऐसे प्रणावी नियक्रण लगाए जाए शिससे शासक इसका ही 
प्रयोग करने 8५७ ओर कुछ वर हो नहीं सके । इस सन्दर्भ में एक प्रश् मह भी छठ 
पड़ा होता है कि कौवसी सस्पागत व्यवस्था शक्ति के दुद्पयोग से बचाव बी श्रेष्ठतम 
व्यवस्था करते हुए इसके उचित प्रदोग में अनावश्पक रूप से बाघाएं उत्तन्‍्न नहीं 
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करेंगी ? कई बार ऐसा देखा जाता है कि शक्ति-प्रयोग समुचित ढय से किया जा सके 
इसके लिए की गई सस्थागत सरचना हर कदम पर शक्ति के प्रयोग पर शकाए खड़ी 
करके इसका प्रयोग करने मे बाघाए उत्पन्न करती हुई पाई गई है। किन्तु इस सम्बन्ध 
में इस अध्याय की सीमाओ में विचार करना सम्भव नहों होने के कारण हम केवल 
राजनीतिक शक्ति को नियतित रखने क विभिन्‍न प्रकरणो पर ही अपना ध्यान के द्रित 
करने का प्रयास करेंगे। 

राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने वालो को तरफ दृष्टिपात करें तो हर राजनीतिक 
व्यवस्था मे कुछ लोगो द्वारा ही इसका व्यवहार मे प्रयोग करने को सस्थागत व्यवस्थाए 
विद्यमान भिलेंगी। स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओ मे तो केवल एक व्यवित द्वारा ही शक्ति का 
प्रयोग होवा है। अत सत्ता के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था का सम्बन्ध इन्हों शासकों 
से हो सम्बाीघत है। इनको नियत्नित रखने को अतेक़ व्यवस्थाओं में से एक व्यवक्त्या 
सत्ता का संस्थाकरण करना है। अर्थात राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के बनिस्वत 
सस्यथाओं में निहित करना है। इसमे राजनीतिक शक्ति का विभाजत या पृथवकरण 
करके इसको अलग अलग सस्थाओ में रखा जाता है । इस प्रकार, राजनीतिक शक्ति का 
कार्यात्मक विभाजन करके व इसको विभिन्‍न सस्याओ व ब्यक्वितयों मे निहित करके 
इसके प्रयोगकर्ताओं को सुनियत्ित रखने का श्रथास लम्बी अवविसे प्रचतन म है। 
जोप्तेफ ला पानोम्वरा का तो कहना है कि 'शक्तियों का पुयक्क्रण या विभावन, 
शक्तियों के मतमाने प्रयोग या इनके निरपेक्ष (७७5००८) दुष्पयोग से कुछ सुरक्षा 
ब्यवस्पा के माध्यम के रूप मे, मानव की सदसे महत्वपूर्ण राजवीतिक खोजो मं से एक 
है।' ! यही कारण है कि राजनीतिक शक्ति को विभाजित बर$, उसके प्रयोग को नियक्षित 
रफने का प्रयत्त रोमन युग को शासन व्यवस्था मे भो देखने को मिलता है। वाल जे० 
फ्रडरिक ने तो इसके लम्बे इतिहास की अपनो पुस्तक्ष कान्सदोदट्यूजशनल गवर्तमट एण्ड 
डेमोफ्रेसी मे विस्तार से विवेचन करके यह साबित करने का प्रयास दिया है कि आधुनिक 
राजनीतिक व्यवस्थाओ की पेचीदग्रियो व राज्य शक्ति के निपत्रण के अनोपचारिक 
उपकरणों के विकास के वावजूद शकित विभानन व शक्ति पृथक्क्रण आज भी सविधन- 
बाद की एुक' मात्र पक्की गारन्टी बना हुआ है। 

शक्तियों के पृथपैक़्रण से शक्ति को नियद्षित रखन का प्रचवन बवल लोवतस्तो को 
हो विशेषता नही है। स्वेच्छाचारी या कप्त लोकतान्त्रिक शासना म भी तानाघाह अपनी 
शक्ित सुरक्षा बे लिए, शक्ति के बटवारे या घक्ति है वितरण के माध्यम से ठोस नियत्रण 
व्यवस्थाए स्थाप्रित कखे अपने अलावा अन्य दिसी व्यक्ति व ग्रुट को शक्ति वा 
दुश्पयोग करने से रोके रखता है। अत शपित के दुग्परयाण से बचाव व लिए शतित 
नियत्ण की सुब्यवस्था शक्ति पृबक्वरण द्वारा थ्राचीन वात से हो को जाती रही है। 
शकित पृथक्करण द्वारा शवितया का नियत्रण जिस प्रकार होता है इसक लिए हम शक्तित 


डे 


उ्रठ्दवी [3 एयठवीणडव 7" /धडठ ॥4 व सठ। डे चिलछ शण४, एाधआा८८ !४३॥, 
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शक्तियों वा पृथकारण सिद्धान्त ओर व्यवह्दार 58| 


पथवत्र रण या अर्य व परिभाषा और इत सिद्धान्त वी ऐतिहारिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात 
फरना होगा । 


शवित पृथक्करण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक पृष्ठसूसि 
(9स्‍४0शा0७, छ860-0२00ए0७४7 एफ वम्मर उप्र? 
एक 5:ए408770)२ 07 0४४75) 


एजमी तिब शक्ति का दुरुपयोग नही हो इसरे लिए यह आवश्यत है वि इस गमित का 
प्रशठन इस प्रकार बिया जाए निरारे तागरियों वी स्वत ज्षताएं सुरक्षित बनी रह तथा 
गएरजनीतिय शक्ित वे प्रयोगकर्त्ता अपने हर बाय वे लिए उत्तरदायित्व तिम्ताएं। इसे 
लए शक्‍्तिया वो सस्याओं से निहित करते उन्हे नियत्नितगरवे वा प्रचलन प्राचीन 
हएप्तय से ही चला आ रहा है। शमितयों का रास्यावरण करना वास्तव थे शवितियों को 
एविधान द्वारा अर्थात विधि द्वारा प्रतित्रन्धित करना हे। हर राज्य में शासकों को 
प्रवंधानिक बनाए रपते बे' लिए उन पर विसी न विश्ली प्रकार वी नियत्षण व्यवस्था वा 
जगाया आवश्यव' है। बैसे तो सविधान द्वारा सरकार ने तन्त्न वी स्थापना मात्त ही शक्ति 
वी तियक्षक व्यवस्पा बन जाती है पिर भी सविवान स्पप्ठ रूप से सरकार वी शवितयों 
शा ठोस तियन्वण भी करे यह आवश्यर हे। इसवे लिए ध्विधान द्वारा शविदयों यो 
दो प्रशार से नियक्षण में रखा जाता रहा है। प्रथम विधि में शासग शक्तियां वा 
वार्यात्मन विभाजन (070070। 0/9800) तिया जाता है और दूप्तरी विधिम 
राण्य की शक्तियों वा प्रादेशिक या भौधोलिव विभाजा विया जाता है। शक्तियां वा 
गार्यात्मय' विभाशन ही शवित पृथयत्र रण कह्दा जाता है। राज्य शक्ति वा भोगोतिक 
विभाजन, सघात्मन व्यवस्थाओं म (शक्तियों ने भौगोलिय विभाजन वे लिए अध्याय 
ग्यारह देपिए) किया जाता है। दानो ही विधियों द्वारा राज्य शक्ति वा एक स्थान पर 
बैनद्रण मे होने दैना है सिप्तसे उसके दुसपयोग्र की सम्भावता परम से बम हो जाए। हम 
यहां शर्तियों के नियतण की प्रयम विधि से ही राम्बन्धित होने बे वारण इसने विभेचग 
तब ही सीमित रहेगे। 

माप इतिहास की तरफ दृष्टिपात नरने पर यह स्पष्ट हो जाता है दि शक्ति को 
णकित के द्वारा ही नियत्रित विषा जा रगता है। वारतब में शवित, शकितिने' द्वारा द्दी 
ता रह ग़बती है। उदाहरण वे लिए किसी शक्रितभाली सस्या को निमन्नित रखने 
के लिए, यह बावश्यवः है. विः चयकी, जिला सहया, की; रहती; री, रषियाणारी, आरा 
जाएं अप्यया वह सस्था उसवा नियत्ण नहीं कर सबेयी | अत राजनीतिक शविद्ययों वे 
दुष्पयोग गो रोउने वे लिए उन्तको तियत्तित केसने की व्यवस्था णासन शक्तियों को 
यूपव' करक की जाती है, इसरौ--.. 

(]) शवित, धक्ति की नियक्षव बन जाती है। 

(2) शब्ित, शवित्र द्वारा यतुलित हो जाती है। 

(3) शक्ति वेवल अपने ही अधियार क्षे्न म सीमित रहती है। 
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(4) शक्ति अन्य शक्ति के अधिकार क्षेत्र का अतित्रमण करने मे असमर्थ हो जाती 
है मौर 

(5) शक्ति अन्य शक्तियों के समान हो जाती है 

राज्य शक्ति को देखने पर यह स्पष्ट लगता है कि राज शक्ति की अभिव्यक्ति 
साधारणतया तीन रूपो मे होतो है। दूसरे शब्दों मे, राज-शक्ति पे स्पष्टत तोन पहलू 
होते हैं जो प्रकृति की दृष्टि से आपस मे सम्बन्धित होते हुए भी भिन्‍न भिन्‍न होते हैं। 
राज्य शवित का एक पहलू राज्य की इच्छा से सम्बन्धित है । सार्वजनिक जीदन के विषय 
म राज्य की नीति, सार्वजनिक सुरक्षा तथा समाज कह्याण के बारे मे मूल्यो व उद्देश्यो 
को ही राज्य की इच्छा कहते है। इसकी अभिव्यक्ति वे लिए अर्थात इस इच्छा को मूर्त 
रूप देने के लिए सस्थागत सरचना को व्यवस्थापिका या विधान मडल कहते हैं। व्यव- 
स्थापिका कानून बनाकर राज्य की इच्छा को अभिव्यकत करती है और व्यावहारिक रूप 
देती है। यह राज्य शक्ति की व्यावहारिक अभिव्यक्तक सस्था है। राज शक्ति की अभि- 
व्यक्त इच्छा को कार्यरूप देने वाली सरघनात्मक व्यवस्था, राज-शक्ति का दूसरा पहलू 
है। व्यवस्थापिक! द्वारा निर्मित कानून एवं उसके द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित 
करने का काम राज-शवित के दूपरे पहलू से सम्बन्धित सरचना का ही है। इसे कार्य- 
पालिका का माम दिया गया है। राज-शक्ति का तोसरा पहनू विधियों की व्याख्या से 
प्म्बनधित है और इसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। * व्यवस्थाविका द्वारा 
विर्मित तथा कार्यप्रालिका द्वारा कार्यान्वित कानूनो का पालन ठीक तरह से तथा उनके 
वास्तविक अभिप्राय के अनुसार हो रहा है, इसका निर्णय न्यायपालिका द्वारा क्या 
जाता है।' इससे स्पष्ट है राज्य शक्ति बे तीत पहलू स्पष्ट रूप से भिन्‍नता रखते हैं! 
व्यवस्थीपिका राज-शक्ति का कानूनों के रूप में निर्माण करती है, कार्यपालिका, व्यव- 
स्थापिका द्वारा निर्भित राज-इच्छा को कार्यान्वित करती है तथा न्यायपालिका यह देखती 
है कि राज्य इच्छा का निर्माण व कार्यान्वयन ठीक श्रकार से हुआ है या नही। इन तीनों 
सस्थाओं को सम्मिलित रूप से सरकार रहा जाता है। 

राज शक्ति के यह तीन पहलू राज्य के विकास के प्रारम्भिक चरणों में हो पृथक-पृथक 
मान लिये गये ये । इसलिए ही किसी लेखक ने यहा तक कह दिया है शक्तियों के पृथकतर« 
करण का पिद्धान्त उतता ही पुराना है जितनी पुराती राज्य नामक सस्था है। हम इस 
कथन को तो अतिश्यो क्तिपूर्ण ही कहेगे, पर इतना जरूर है कि राजनीति को तीन भागों 
में वाटन का विचार बति प्राचोन कान से चला आ रहा है। प्लेटो ने 'लॉज' में मिश्रित 
राज्य का विचार रखा था । अरस्तू ने सरकार को 'अत्ेम्दली', मजिस्ट्रेट' तथा 'जुडी- 
शियरी नामक तीन भागों में वाठा था”? इस प्रकार अरस्तू ने शासन के वैधानिक 
अशासकीय और न्यायिक रूप तथा इनके अलग-अलग काये मानकर राजशकित के 
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पृथब्करण का सकेत दिया था| रोम के गणत त्र मे भी शासन कार्यों का विभाजन था। 
इसकी चर्चा रोमन लेखक पोलिबियस तथा सिसरो की रचनाओ में भी मिलती है। इसके 
बाद अनेक विचारको के लेखो मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा मिलती है। 
किन्तु इनमे से किसी ने भी शक्तियों के पृथक्करण की उस रूप में चर्चा नही की थी जिस 
अय॑ मे उस सिद्धान्त को वाद मे समझा जाने लगा था। इसी तरह 'सविदा-सिद्धान्त' 
के प्रमुख लेखक जॉन लॉक ने जब राजशवित को व्यवस्थापत, शासन तथा राजनय सम्बन्धी 
शक्तितयों में विभाजित करने की बात वही तो वह सही अर्यों मे शक्ति पृथत्््रण वी बात 
नही करके शवितियों की प्रकृति सम्बन्धी भिन्नता पर ही जोर देता हुआ कहा जा 
सकता है। 

इस प्रकार यह कहना तो सही है कि राज्य शवित के विभाजन का विचार अति- 
प्राचीन है, किन्तु शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त को हम मोन्‍्टेस्व्यू से पीछे नही ले जा 
पाते हैं । हरमन फाइनर ने ठीक ही लिखा है कि ' शवितयों के पृथपक्ररण का सिद्धान्त 
प्रथम बार पूर्ण रूप में बे बल मोन्‍्टेस्क्यू द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था।"* फाइनर 
में आगे लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धास्त मोस्टेवयू का अपना ही है यद्य वि 
इसके कुछ सकेत जॉन लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेम्ट भी मिलते प्रतीत होते हैं।5 
अत राज-णत्तित के पृथपकरण के नाए से जा सिद्धान्त राजनी ति शारत्न में प्रचलित है तथा 
जिसके अनुसार व्यवस्थापत, शासन तथा न्याय, तीनो से सम्बन्धित शक्तितयों का प्रयोग 
पूर्णत स्पतन्त्न व भिर्त-भिन्‍न हाथो में होगा चाहिए उसका जनक फ्रासीसी विधारक 
भोन्टेस्वयू ही को कहा जाना चाहिए। मोन्‍्देस्वयू की तरह बिठेन के एक विधिणास्तो 
ब्लेक्स्टोन ने भी राज शक्ति के पृथक्त्र रण बे सिद्धान्त का वाद मे विस्तार से विवेचन 
किया था। अत इस सिदधास्त से मुख्यतया मोन्‍्देस्क्यू का नाम जोड। जा सकता है जो सही 
अर्यों में इसका जनक था। 


शक्ति-पृथबकरण फी भावश्यकता 
प्रप्त& क्र९ए४5॥४ 07 552808#770फ 07 70५४४४५) 


शवित-पृथक्करण सिद्धाल्त को ऐतिहाप्विक पृष्ठभूमि से यह विचार प्रस्तुत होता है 
कि सरकार की तोनो शवितपों को पृथक-पृथव कर दिया जाए तो शासक शक्िियों का 
दुरुपयोग नही कर सकेंगे तथा नायरिको की स्वतत्ता सुरक्षित रह सकेगी । प्लेटो, भरस्तु, 
प्रोलिविधस, त्िसरो और जॉन लॉक ने सरकार को जिन शक्तियों के विभाजन का जिक्र 
किया है उनके पीछे मूत्त रूप से उतका यही मस्तव्य था कि शक्तियों को विभानिद् करने 
से इनके दुश्पयोग से बचाव की व्यवस्था हो जाती है। लॉक से पहले के विचारक इस 
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सम्बन्ध मे विश्वेप विस्तार से इसकी आवश्यकता पर बल नही दे पाए थे। किन्तु लॉक ने 
स्पष्ट रूप से उन तकों का उल्लेख क्या जिनके कारण शक्तियों का पृथक्क्रण आवश्य' 
समझा गया । उसने लिखा है कि सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपराथिका और स्याय- 
दॉलिका सम्बन्धी तीनों कार्य एक-दूसरे से पृथक हैं। इनको एक नही समझा जा सकता 
इसलिए इनको सम्पादित करने वाले व्यक्तियों का भी अलग-अलग होना आवश्यक 
है। लॉक इससे आगे केवल व्यवस्यापिका और कार्पे वा लिका को ही प्रेथक रखने पर बज 
देकर रह गया। उसने न्यायपालिका को पृथक, स्वतन्त्र या निष्पक्ष बनान का कोई 
ौचित्य प्रस्तुत नहीं किया। अत लॉक द्वारा प्रतिपादित शक्तियों का पृयवत्तरण इसकी 
शआवश्यक्ता पर विश्ञेप प्रकाश नही डाल पाया है। कार्यपालिका व व्यवस्यापिका को 
पृथक रखने के सम्बन्ध म उसका तक-शक्ति पुयवकरण पर थोडा प्रकाश डालता है। इत 
दोनों को पृथक करने के सम्बन्ध मे लॉक ने लिखा है कि “जिन व्यक्तियों के हाथों में विधि- 
निर्माण की शक्ित होती है उनमे विधियों को क्रियान्वित करने की शवित अपने हाथ में 
सने को भी प्रवल इच्छा हो सकती है क्योकि शक्तित हवथियाने का प्रलोमन मनुष्य की एक 

भहान दुर्वेलता है ।” 

शक्तियों के पृकक्रण की आवश्यकता का विस्तार से विवेचन स्वय मोस्टेस्वयू ने ही 
क्या है । वह फ़ास का रहने वाला था तथा फ्रास के राजा लुई चोदहूवें का समकालीन 
था । इस समय फ्रास में राजा की इच्छा ही कानूद होतो थी तथा उसी का निर्णय न्याय 
होता घां। फ्रास की ताताशाही के बातावरण मे पल्ा गौर उससे प्रभावित मोन्‍्देस्क्यू 
इगर्लण्ड गया तो उसे वहां पर इसके विपरीत स्थिति देखने को मिली ॥ वहा उस समय 
राज्य क्राति/ के बाद राजा की शक्ति मन्निमदल व ससद वी शक्ति के विकास के 
कारण, बहुत अध्ों मे मर्यादित हो चुको यी। ब्रिटेन की तत्कालीन शासन व्यवस्था को 
देखकर वह इस निर्णय पर पहुचा कि बहा राज-शव्त का पृषवकरण है और इस कारण 
नागरिकों को इतनी स्वतन्त्रता का वातावरण उपलब्ध है। इसी अवलोकन (जो केवल 
अजस्मात व प्रातिपूर्ण भवलोकन था ) से प्रभावित होकर उसने राज-शक्ति के पृथंवकरण 
के सिद्धान्त का श्रतिपादन किया । यद्यपि द्विठेत को शासन व्यवस्था का उसने अ्रमपूर्ण 
विश्तेषपण किया, किन्तु इस भ्रमात्मकु अवलोकन पर राजनीति-शास्त्र को ठोसंतम 
सिद्धान्त देव के लिए समाज हमेशा ही उसका आभारी रहेगा। उसवे शक्तियों के 
पृथक्‍रण वी स्वतन्त्रता की पहली और आदिरी शर्दे मात कर इस सिद्धान्त का विस्तार 
से विवेचन क्या। 
मी० एफ» स्ट्राग ने शक्तियों के पृथषक्त्ृरण की आवश्यकता को व्यापक दृष्टिकोण से 

देखने का प्रयास किया है। उसने मोम्टेस्वय की सरह शवित-पृषवव रण का नकारात्मक 
पहलू इतर म्रहल्वएएं तही शा है जिदणए हि इसके सर्ायत्सकत ससमे क्यो आया हैए 

उसने इसओे आवश्यकता को राजनीतिक, सामाजिक व शासन की परिस्थितियों से 
जाइते हुए लिखा है कि “घासन के तीन विभायो--विधान-मण्डल, कार्येपालिका और 
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न्यायपालिका वा उदय, वाह्तविक इत्यो के विशेषीकरण (5फल्टाशीडबााणा त णिए०- 
8075) की एक साधारण प्रथ्िया के फतस्वरूप हुआ है। यह प्रक्तिया सम्यता की प्रमति, 
उसके वादे क्षेत्र की वृद्धि और उसके उपकरणों की बढ़ती हुई जटिलता बे साथ ही 
सिद्धान्त और व्यवहार वी समस्त शासाओ म दृष्टिगोचर हुई है! प्रारम्भ में राजा ही 
बिधि का निर्माता, निष्पादक और निर्णायक होता धा। कित्तु, वाद में एयठन्त्र की इन 
शक्तियों वो दूसरो को सौंपने की प्रयूत्ति वा अनिवार्य विवास हुआ और उप्तका परिणाम 
इस प्रिविध विभाजन म प्रकट हुआ। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभुत्व शक्ति का विभाजन 
नहीं होता है यह तो राज्य के बढते हुए कार्य को निबटाने के लिए एक्सुविधाजतक 
साधन मात्न है। कार्यों का विज्येपीकरण एक सीघी-सादी आवश्यकता थी और उसने 
परिण।मध्वस््प प्रत्यापोजन एंग' सीधा-सादा तथ्य था, किन्तु जब राजा बी शवित 
निधप ल्ित की जाते लगी और रावैधानिक विचारों का प्रचार होने लगा तो इस सीधे- 
प्ादे तथ्य ने एक सिद्धान्त वा रूप घारण कर लिया। इस सिद्धान्त का स्वतस्त्रता का 
आधार इन कार्यों क॑ सुविधाजनक विश्विष्टोकरण में ही नहीं बल्कि, विभिन्‍न द्वाथो मं 
सौंपकर इनमे पूर्ण विभेद स्थापित करने म है। शासन के विकास वी एक साधारण 
घनिया से स्वतन्त॒ता ओर अधिकारो की एक छिद्धांत्त निकालने की इस घटता ते कतिपय 
राविधानों को अजीब तरह से मोड दिया है और ससदीय एवं अत्ततदीय वायंप्रालिकाओं 
के बीच का आधुनिक भेद शवित-पृथवक रण ने प्रस्तुत कर दिया है ।”? 
लॉक, मो'टेस्क्यू तथा सी० एफ» स्ट्राय तीनो ने शक्तियों के पृथक्करण की आवश्य- 
कता पर बल देत हुए एक ही मात को भिन्‍न-भिलत प्रकार से प्रकट किया है। ब्लैक- 
रदोन, एम० जे० सी० बाइस और लापातोम्वारा हारा दिए गए तकों से शवितयों वे 
पुवबकरण की व्यवस्था निम्नलिखित बारणों से आवश्यक वही जा सब ती है--- 
(3) राजनीतिक शक्ति के दुद्पयोग से बचाव की व्यवस्था के लिए। 7“ 
(2) नागरिबों की रवतन्त्रताओं व अधितारों वी सुरक्षा ने लिए । 
(3) कार्ये विभाजन से विशिष्टीकरण व कार्य-दक्षता मे वृद्धि के लिए। 
(4) शवित की शक्ति के द्वारा पहरेदारी सम्भव बनाने वे लिए । | 
(5) राजनीतिक विक्यारा व माधुतिकीकरण के लिए अपरिहार्य होते के कारण । ४ 
(6) शासन कापे को सरल व घुविधाजनक बनाने के सिए। 
(7) इत्तरदापित्व का घुनिश्चित विर्धारण करने के लिए । 
(8) न्यायपालिवा गी स्वतस्त्रता तथा निष्पक्षता की ध्यावहा रिक्ता के लिए। 
इस सूची से स्पष्ट है कि शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता व उपयोगिता का 
"एक नहीं अनेक कारण हैं। इत कारणों मे से बनेव तथ्य वत॑ मान युग की परिवर्तित 
परिस्यितियों के कारण केवल गेद्धान्तिक महत्व के रह यए हैं। राजनीतिक दलों मे 
विगास व अन्य लोकतान्तिक प्रक्रियाओ ने शक्तियों दे पूर्ण पृथगव्रण को अतावश्यक 
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बना दिया है। इस सम्बन्ध मे हम इस सिद्धान्त के मूल्याकन केसमय विस्तार से विचार 
करेंगे, किन्तु _एक पहलू को लेकर शक्तियों के पृथककरण का सिद्धान्त उत्तरोत्तर दुंढूं 
होता जा रहा है और वह है न्यायपालिका को स्वतवता व निष्पक्षता को व्यावद्वारिक 
बनाने के साधन के रूप में इंसका योगदान। आधुनिक समय में सन्नी संवेधानिक राज्य, 
गक्तियों के पृथवक रण के सिद्धान्त के कम से कम प्रयोग से न्यायाधीशों को दलबन्दी की 
भावना के उतार-चढाव से परे रखने का प्रयास करते हैं। इसो के माध्यम से केवल 
अपराध या भ्रष्टाचार की अवस्था को छोडकर न्यायाधीशों का हटाना कठिन बनाकर, 
उनकी पदावधि सुरक्षित करते हुए, उनकी स्वतन्त्रता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की 
व्यवस्था, हर लोकतान्त्रिक राज्य में शक्तियों के पृथवक्रण के द्वारा ही की जातो है। 
शक्तियों के पृथक्करण के कम से कम आशिक उपयोग से समस्त सर्वधानिक राज्यों मे 
न्यायिक निकायो को ऐसी हैप्तियत बना दी जाती है कि वह बेतुके और मनमाने हस्तक्षेप 
पे मुक्त रहे और उनकी अवधि सुरक्षित रहे जिससे कि वे अपने विवेक के विदद्ध कार्य 
की आशका के शिकार न हो। न्‍्यायपालिंका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता के लिए 
शक्तियों का पृथक्करण सघात्मक व्यवस्थाओ के लिए आधारभूत है। सविधान की 
ब्याथया, रक्षा व नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप मे स्वतम्त्र, निष्पक्ष व पृथक 
न्यायालय अनिवार्य है और इस कारण शक्ितयों के पृथक्करण का सिद्धान्त एम० जे० 
प्ली० वाइल के शब्दों मे “वार-वार भिन्‍न भिन्‍न रूपों मे प्रस्यापित होता रहा है ।'!९ किन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओ में शक्तियों के पृथक्करण 
का सिद्धान्त केवल आशिक रूप से न्यायालयों को निष्पक्ष रखने के साधन के रूप में ही 
आवशयक माना जाता हैं। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के इतिहास के विवेचन मे 
हमने देखा है कि इस सिद्धान्त का महत्व तब तक कुछ नही था जब तक राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का प्रशठ महत्वपूर्ण नहीं दन ग्रया। हरमन फ्राइनर ने इस सम्बन्ध म बहुत 
ठोक ही लिखा है कि "शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त का राजनी ति-विज्ञान में तब 
तक विशेष स्थान नही रहा जब तक कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का मुद्दा या विचार अति 
आवश्यक नहीं बन गया”श अत शक्तियों के पृथवक्रण वी आवश्यकता वा एक नह्टी 
अनेक कारण है और अलग-अलग परिस्थितियों म इसवा महत्व उतार-चढ़ाव के दौर से 
ग्रुजरता रहा है मौर भविष्य मे भी शायद ऐसे उतार चद्मव चलत रहगे । 


ये 
शक्तियों के पुयवकरण के सिद्धान्त का अर्थ व परिभाषा 
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शक्तियों के पृयवक्रण के सिद्धान्त की व्यास्या स्वय मोस्टेस्वयू के शब्दों म इस प्रकार 
है-- प्रत्येक सरकार में तोन प्रकार को शक्तिया होती हैं व्यवस्थापन सम्बन्धी, --इस 
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शक्ति के बनुसार शायक अस्थायी या स्थायी कानूनो का सिर्माण फरता है बौर पहले से 
दले हुए कानूनी का सशोधव अथवा उनकी समाप्ति करता है। दूसरी शासन सम्बन्धी-> 
जिसके अनुप्तार वह सन्धि करता है अथवा यग्रुद्ध की घोषणा केरता है, अन्य देशो को 
राजदूत भेजता है तथा उनके राजबूतो को अपने यहा स्थान देता है, सार्वजनिक सुरक्षा 
की स्थापता तथा आकरमणो छे रक्षा की व्यवस्था करता है ।--*तीसरी न्याय सम्बन्धी, * 
इस शक्ति के अनुसार घहू अपराधियों को दण्ड देता है, अथवा व्यक्तियों के झगों का 
निबटारा करता है। व्यवस्यापत तथा शारान सम्बन्धी शक्तिया जब किसी एक व्यक्ति 
अथया शासबो के समूह मे निहित हो जाती हैं. तो स्वतन्त्रता का कोई अस्तित्व नही हो 
सकता | ऐसी दशा मे इस बात का भय रहता है कि एक राजा अथवा सत्ता अत्याचारी 
कामूनो का तिर्माण कर ले और उन्हे अत्याचार पूर्ण ढग से कार्यान्बित करे । इसी प्रकार, __ 
यदि न्याय सम्बन्धी शक्ति को व्यवस्थापन जथवा शासन सम्द-धी शक्तियों से पृथक नही 
क्रिया जाता तो भो स्वतस्थ्रता सम्भव नही होती है । यदि बह (न्याय शक्ति) व्यवस्थापन 
शक्ति के साध जोड दी जाएंगी तो प्रजा के जीवत और उसकी स्वतन्त्रता को स्वेच्छाचारी 
जनियतल्षण का शिकार बनना पड़ेगा क्योकि उस दशा मे न्यायकर्ता ही व्यवस्थापक होगा । 
यदि इस (न्याय शक्ति को) शासन शक्ति के साथ जोड दिया जाएगा तो स्यायकर्त्ता का 
व्यवहार हिसपा एय अत्याचारी हो जाएगा।/!९ 

मोन्टेरक्यू द्वारा शक्तियों के पृथनकरण की व्याण्या हे दो बातें मुख्य रूप से उभरती 
हैं। उपक्तने मुख्य रूप से दो भ्रस्थापवाएं स्थापित की हैं। पह इस प्रकार हैं-- 

(।) सरकार मे तीन धकार की पृथक-पृथक शक्तिया हैं। 

(2) स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इन शवितयों का केन्द्रण नही होना चाहिए। 

दस प्रकार मोन्‍्टेस्क्यू कौ मान्यता है कि हर प्रकार की सरकार में व्यवस्थापन, कार्ये- 
पालन ओर न्यायपालत की तीन धाक्तिया विद्यमाव रहती है। वह यह धारणा रखता है 
कि सरफारें वी यह तीनो शक्तिया अलग-अलग भ्रकार की विशिष्टताओ से युक्त होती हैं 
और इरा कारण मह अलग-अलग रखी जा राकती है। वह ऐसी कोई सरकार नही मानता 
जिसको अनिवाय॑त यह तीन काय॑ निष्पदित नही करने होते है। उसकी मान्यता है कि 
अपर वह तीन प्रकार के कार्य बलग अलग न रखे जाकर एवं जगह के-्द्रित कर दिए 
जाए तो इससे व्यवित की स्वतन्धता समाप्त हो जाएगी। क्योकि कानून बनाने वाला, 
मनमाने ढग से उसको लागू करेगा और लागू करने भे हुई गलती से अपने आपको स्तये 
ही न्यायकर्ता होने के कारण बचा लेगा । इसलिए ऐसो अवस्था गे मोस्टेस्क्यू शर्त मे 
एवं स्थान पर के नद्र के विकत्प के रूप भ शवितयों के पृथक्करण का विचार रखता हद 
योर इस शवित पृथवत रण से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षा राम्भव मानता है। उसकी 
प्रमुष चिता व्यक्ति वी स्वतन्त्रता को यतरे से बचाने थे! लिए राज्य की शकितयों वे: 
एकत्रीकरण को रोइदवा है। इसको रोकने का एकयात्न साधन उग्े शक्रतया के 


पृथयः रण मे निहित दिखाई दिया । इस तरह, सोन्टेस्त्यू व्यक्ति वो स्वतम्त्रता वी रक्षा के 
कद है 
30५[ए९६३९०<०, 7#6 5 तु #/ै2 7.2%5, 8०9 डे, 76०० 966, (आकाह शा, 
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लिए शक्तियों के एकन्नोकरण के स्थात पर शक्तियों के पृथक्करण का विचार प्रस्तुत 
करता है तथा शज्वितयों के प्रस्तावित पृथवक्तरण को ओचित्यता इस आधार पर पुष्द 
करता है वि सरकार मे शवितया ही विविध प्रकार की होती हैं। सरकार की यह शक्तिया 
प्रकृति मे एक दूसरी से विभिष्ट प्रकार को होने के कारण अलग अलग ही रहनी चाहिये 
अन्यथा इनका दुरुपयोग होगा और व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। इस तरह 
मोन्टेस्क्यू शक्तियों के पृथक्क्रण के सिद्धान्त को स्वतन्त्रता के अपने विचारों के इरदें- 
गिर प्रस्थापित करता है। अत उसके स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों का विवेचन करना 
प्रासगिक होगा। 

मोन्टेस्क्यू स्वतन्त्नता को श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई मानता है ! उसके अनुसार राज्य 
नाम की सस्या के आविर्भाव से स्वतन्त्रता के राजनीतिक पक्ष का महत्त्व वढ जाता है। 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को परिभाषा करते हुए उसने लिखा कि “जो हम चाहे उसे करने 
और जो नहीं चाहे उसे नही करने की स्वतन्द्रता ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है। इसे बह्‌ 
स्वच्छद्वता नहीं मार्नता, अपितु विधि के अन्तर्गत अर्थेति विधि जो कुछ करने की इजाजत 
दे, उसी के अनुसार जो चाहे कर सके ओर जो नही चाहे नही कर सके, ही राजनीतिक 
स्वतग्तता है। सक्षेप मे, विधि के अनुसार व्यवह्वार ही स्वतन्न्नता है।! (॥फव09 35 
इल्ा4ए॥०ए श॥॥ ]99) इस प्रकार की स्वतन्त्रता की सब सरकारो मे इच्छा की 
जाती है। पर हर प्रकार की सरकार में यह सम्भव नहीं हो सकती ॥ इसके लिए उदार 
(7006026) या सस्तुलित सरकार का होना जरूरी है। इतना ही नहीं, उदार व 
सन्तुलित सरकारो मे भी स्वतन्त्रता तभी सम्भव है जब शक्तियों का दुश्पयोग नही हो । 
उसके मनुंसार शक्तियों के दुश्पयोग से वचने और राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थापित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति पर इस भाति नियन्द्रण लगाया जाए कि 
किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नही किया जा सक्के जिसे 
करने के लिए कानून विवश नहीं करता दो और न ही जो कानूत द्वाय बनुमो दित हो । 

इस स्तर पर मोस्टेस्कयू इतिहास के बनुनव की चर्चा करता है और लिखता है कि 
“निरन्तर का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास सत्ता है उसकी 
प्रवृत्ति उस शक्ति का दुष्पयोग करने की होती है और वह अपनी शक्ति को तब तक 
बढाता जाता है जेब तक उसका सामना किसी नियम्त्रक सीमा से नहीं होता है।!! 
मोन्‍्टेस्क्यू के अनुतार ऐसी नियन्त्क सीमा केवल एक हो परित्यिति में सम्भव हो सकती 
है। जब शक्तियों का पृथवकरण करके शक्ति को शक्ित का नियन्त्रक व सन्तुब॒क बना 
दिया जाय । अत मोस्टेस्क्यू ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया कि व्यवस्थापन, शासन 
और न्याय सम्बन्धी सभी शक्तिया पूर्यरूप से पृथक पृथक हाथो मे हानी चाहिए और 
किसी विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को यह अधिकार नही होना चाहिए कि वे अन्य 
विभाग की शक्ति को हृविया सके अयवा उप्तमे हस्तक्षेप कर सके। मोन्टस्व्यू को दृढ 
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मान्यता थी कि सत्ता का पद अनिव यंत प्रतन की ओर ले जाता है। अत इससे बचाव 
के लिए सत्ता-रोक! और शक्तियों व सततुलन आवश्यत्र है । उसके अनुसार स्वतन्द्रता 
तभी बनी रह सकती है जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और ग्यायपालिका ये तीय भग 
अपना कार्य अलग-अलग करे तथा एक-दूसरे के क्षेप्र पर हावी त हो। नह यह मानता था 
फि जब शवित का एक अग यदि दूसरे अग के वार्य में हस्तश्षेप न करे तब ही शक्ति का 
सम्पुलन रह सकता है। इसकी व्यवस्था सरकार की तीनो शक्तियों को एक दूसरे से पृथक 
करने पर ही हो सकती है। इस तरह, मोन्‍्टेस्क्यू व्यक्ति वी स्यतन्व्ता की रक्षा का एक 
मात्न साधन राज्य शक्तियों के पृथवकरण द्वारा ही मानता है। उसके द्वारा प्रतिपादित 
शपितयों वे पृथकव रण के सिद्धान्त को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है -- 

(।) रारकार की ब्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन शरक्तिया झतग-अलग 
सस्थाओ में निहित रहे । 

(2) सरकार की इन तीन शवितयों की सस्थाओ के कामिया (फटा३णाग)) भी 
पृथक-पृथय व्यवित रहे । 

(3) सरकार की शक्ति की हर स॒स्था व सस्था के कामिक केवल अपने अधिकार 
क्षेत्र मे सीमित, स्वतन्त और सर्वोच्च रहे । 

इस प्रकार, मोम्टेस्प्यू की मान्यता थी वि; शवित यो शवित से पूर्ण पृथव करके शक्ति 
को ही शबित का वियन्त्रक बनाया जा सकता है। इसलिए वह कहता है कि ' (॥ ) सरकार 
की प्रावितया स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक की जाए, (2) हर पृथव की गई शब्रित या 
सत्ता का सुनिश्यित ब सुथ्यवस्थित कायें क्षेत्र निर्धारित रहे, (3) किसी भी सत्ता 
मो अन्य सत्ता के क्षेज्राधिकार का मतिकमण नही करते दिया जाए और (4) हर सत्ता 
को हुए भग्य सत्ता के सघाद थ वरायर दना दिया जाय 7” इस प्रकार मोस्टेस्क्यू यह 
मानता वा कि हर शासन व्ययस्था में चाहे उसकी प्रकृति नुछ भी हो, केवल' “शविति ही 
शतित का विरोध करने नी क्षमता रखती है ।” अत शक्ति के घारक वो शक्ति के दुरुपयोग 
से बचाने का एकमात्र प्रभावी साधन शतित द्वारा उसको अवरोधित वरना है। उसवी 
मान्यता है कि इसके हवन कोई भी व्यवस्था सही अय्ों मे प्रभावी नही हो सकती | 
मोन्‍्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपांदित शक्ति पृथक्करण के सिद्धास्त को व्याय्या से दस 
दिद्धात्त के तत्त्वो का विवेवन करना आवश्यक हो जाता है। अत हम शवितयों के प्‌ भक- 
करण के छिद्धान्त के विभिन्‍त तत्त्वो का विवेचन करके इसका मुल्याकतन करेंगे। 


[परम 
शवितयों के पृथवकरण के सिद्धान्त के तत्त्व 
(पा६४हरा5 08 पप्त& व प्त६&0ए१ 07 557&870708 097 ९०७ ६१५) 


शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त के तत्त्वो को लेकर विद्वानों मे विभेद है। इन मतभेदों 
या प्रमुख कारण सिद्धान्त वी ब्याख्या सम्बन्धो मतभेद है। सब विद्वान इस बात पर तो 


पक दा, 
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सहमत हैं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्‍्करण अपरिहाय॑ 
है। पर शर्क्ति पृथक्करण से कया तात्पर्य लिया जाएं इस पर मतभेद आरम्भ हो जाते हैं। 
गैटिल ने इसकी व्याख्या इस श्रकार की है, “सरकार के तीनो भ्रमुख कार्य भिन्न भिन्त 
व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होने चाहिए और इन तीनो विभागों के का क्षेत्र इस प्रकार 
सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतन्तर और सर्वोच्च बने रहें ।"!५ ग्रेटिल के 
विचार मोन्टेस्क्यू के विचारों से कोई भिन्नता नही रखते । 
ब्लैक्स्टोन ने भी इन्ही से मिलते जुलते विचार व्यक्त किये हैं। उसने लिखा है कि 
“ जहा कहीं कानून बनाने और उन्हे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति अथवा 
व्यक्ति-समूह मे निहित रहता है वहा सार्वजनिक स्वतन-्व्नता मष्ट हो जाती है क्योंकि शासक 
अत्याधारपूर्ण कानून बनाकर उन्हे अत्याचारी ढग से लागू कर सकता है। यदि न्यायिक 
अधिकार को व्यवस्थापिका के साथ सयुक्त कर दिया जाता है तो प्रजा के जीवन, 
स्वतन्वता और सम्पत्ति के अधिकार स्वेच्छाचारी म्यायाघीशों के हाथ मे आ जाते हैं 
क्योकि वे सभो फैसले अपने मततानुसार देते हैं म कि आधारभूत कानूनों के अनुसार । 
यदि न्‍्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ सयुक्त कर दिया जाए तो व्यवस्थापिका का 
स्थान गोण हो जाता है ॥/7% 
आधुनिक समय में एम» जे० सी० वाइल ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टीटयूसमलिज्म एण्ड 
सेपेरेशन ऑफ पावप्त में शक्ति पृथवकरण के सिद्धान्त को विशुद्ध रूप देने को बात तो 
कही पर इसके द्वारा किया गया विवेचन किसी भी तरह मो्टेस्व्यू और ब्लैकस्टोन के 
द्वारा की गई व्याख्या से पिन्न नहीं बन पाया है। स्वय वाइल के शब्दों मे शक्तियों के 
पृथ्वकरण का विवेचन इस प्रकार है, ' राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना और स्थायित्व 
के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक इन तीन, 
अगों अथवा विभागों मे विभाजित किया जाए। इन तौनों अगों में से प्रत्यक्ष के पास 
क्रमश सरकार के व्यवस्थापन सम्बन्धी, प्रशासकीय और न्यामिक कार्य हो । और उन्हें 
दुसरे अगो के कार्यों का अतिक्रमण करने की आज्ञा न मिले। वे व्यवित भी जो सरकार 
के इन तीनों अग्ों की रचना करते हैं, एक-दूसरे से पृथक हो । कोई भी एक व्यक्ति एक 
ही समय मे एक से अधिक अगर अथवा शाखा का सदस्य न हो । इस प्रकार, सरकार वा 
प्रत्येक अग दूसरे अगों पर नियन्त्रण अथवा अकुश रे और व्यक्तियों का कोई एक समूह 
सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र पर नहीं छाए 4/7* 
एम० जे० सो० बाइल ने शक्तियों के पृपतकरण के विशुद्ध सिद्धाग्त की बात इसलिए 
की है, बपोकि उसके अनुसार अपने अत्यन्तिक रूप में यह सिद्धान्त न अभी तक कभी 
प्रयोग में आया है ओर न ही भ्रयोग मे लाया जा सकता है। इस पर भी वह यह मानता 
है कि यह सिद्धात्त ही समाजो की मूल्य व्यवस्था को सुरक्षित करने का एक मात्न साधन 


पए 6 दल्त ला #गाल्‍्वे उततकव्ब, 9000, 6, 993, | 55 
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झभी तक मानव मस्तिष्क खोज पाया है। इस सम्बन्ध में बाइल ने लिखा है कि 

/क्‍ वाश्यात्म रास्यात्मक सिद्धान्तवादी हमेशा इस चिल्ता से ग्रस्त रहें कि शासन शक्ति वा 
प्रयोग, जो उनके समाजो के मूल्यों को व्यावहारिक बनाने के लिए अति आवश्यव है, किस 
प्रकार ते तियस्त्रित किया जाएं जिससे बही शक्ति जो इन मृल्यों की प्रोत्साहित करने के 
लिए सुणित की गई थी इनझो विनाशक नहीं वन जाए ।/!? बाइल ते आगे इसी सम्बन्ध 
में लिखा है कि * इस समस्या (मूल्यों के सुरक्षण की) के समाधान के लिए जो शासन 
प्रिद्धान्त प्रतिपादित किए गये हैं उत सबमे शक्तियों के पृथक्द्ररण का सिद्धान्त, माघुनिक 
समय मे बोद्धिक दृष्टि से तथा सस्थात्मऊ सरचनाओ पर प्रभाव की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण रहा है ।”!* इसी २रण यह सिद्धास्त किसी ने किसी रूप में, हर काल व यूग 
भें विशेष कर आधुनिक युग॒मे भिन-भिन्न रूपो मे प्रकट होते की जिद्दी प्रवृत्ति व गुण 
परिलक्षित करता रहा है। 

उपरोक्त धिवेषन से यह स्पष्ट है हि शक्ति के पुथअब॒करण की आधारभूत उपयोगिता 
बनी हुई है, बिन्दु राजवीतिन व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं से मौलिक अन्तर आ जाने के 
कारण इस सिद्धान्त की व्यवह्ारिक उपयोगिता प्रभावित हुई है। जहा तक इश्नके तत्त्वो 
का प्रात है उनमे महत्वपूर्ण परिवर्तत नही हुए है किन्तु उनको आधुनिक युग के अनुरूप 
बनाते के लिए परिष्कृत और परिशुद्ध कर दिया गया है। सामान्यतया विद्वानों ते इन 

न्‍ तत्त्वों को चार श्रेणियों म विभक्त क्या है। सक्षेप मे, शक्तियों वे पृथककरण के सिद्धान्त 
बे' चार तत््य पह टै-- 

() शाप्तन अधिकरणों (80८८5) का पृथवक्तरण इस पिद्धान्त का आवश्यक 
तत्त्व है, जिसको अआाशप है कि शक्ति के स्वायत केन्द्र बवावर रारकार पर आतरिक रूप 
से अकुश रखा जाए। 

(2) झञम्त पिद्वान्त के दूसरे तत््त का बल इस वात पर है वि सरकार के तीन विशिष्ट 
कार्य--व्यवस्थापन, वामंपालन और व्यायपालन होते हैं । 

(3) घिद्धान्त की तीसरी बात व्यक्तियों या कामिकों के पृथवत्रण की है। सर 
हा के तीनो लग, लोगो के विल्कुल पृथक और निश्चित समुद्दों के द्वारा गठित 
होते हैं । 

(4) रस सिद्धान्त के चौथे तत्त्व में यह विचार है कि जब सरकार के अगो, उनके 
कार्यों, उन कार्यों का सचालन करने वाले व्यक्तियों ने परथयकरण का अनुसरण किया 
जायगा तब सरकार का प्रत्येक अग दूसरे अग द्वारा स्वेच्छाचारी या मनमाने ढग से शक्ति 
प्रयोग गरने पर निपन्त्क का बाय बरैगा।»/ 

शक्तिय। वे पृथवकरण के सिद्धान्त वे इन तत्त्वो के आधार पर इस सिद्धान्त की पुन, 


हि कक की जाए तो यह मोन्‍्टेस्वयू द्वारा की गई व्याख्या से विश्येष भिन्न प्रकार की नही 
ंगी । 


म67 ०7, 9 44 
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शवितर्पों के पृथक्करण के सिद्धान्त की पुनव्याख्या 
(रघ-श4ाष्टप्रष्षया 05 7प्नर5उप्त६0४४ 058 5८5ए%१७70270870ए589) 


मोन्‍्टेस्वयू ने शक्तियों के पुथक्करण की व्याख्या विज्येप सन्दर्भ में की थी । क्योंकि हर एक 
चितक सदर्भ-रहित चिंतन नही कर पाता है। वह वातावरण जिससे वह घिरा रहता 
है, वह सस्थाएं जिससे उसका सम्बन्ध होता है तथा वह व्यक्ति जिनसे उसकी सम्पकंता 
रहती है, उसके चितन को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते | हर चितक पर अपने 
समय वी परिल्यितियों का प्रभाव रहता है। यही वात भोन्‍्टेस्क्यू के बारे मे कही जा 
सकती हैं। दह फास में उस समय रहा था जब लुई चोदहवा यह कहता था कि “मैं ही 
राज्य हू।” ([्‌ 2७ (0८ 502०) इस कारण मोस्टेस्क्यू ने शवितयों के निरपेशष 
(४95०ए/८) पृषवक्रण को बात वही थी । किन्तु विकास के दौर में राजनी तिक ब्यवस्थाओं 
में ऋतिकारों परिवर्तन आ गए बोर उससे शक्तियों के पृथक्करथ को पुनर्याख्या 
आवश्यक हो गई। अब इस दिद्धान्व को निम्न प्रकार से व्याख्या की जाने लगी 
हक सवन-नन»-ननमननीनीलनखान + हक “आन 

() राजनीतिक स्वठन्त्ता की स्थापना करने व उसे बनाए रखने के लिए सरकार 
दीन शाखाओं मे विभक्त की जाएं। (07 ९४:डणाशक्राल्ण 80० छगपराॉधयआ०्ट ० 
ए०॥भ८व ॥ल्ाज 8०फथाएालत६ 0८ 6:४026 490 [९6 0ा30025.) 

(2) हर अय या शाखा का एक पहचाननीय या स्पष्ट सरडारी कार्य होता है। 
(83०४ 0750९॥ 085 0 ॥65007439।6 एिला०7 ० 8०एशयणव्या ) 

(3) हर शाखा अपने स्वय के कार्यों के निष्वादत तक हो सीमित रहे। (8३०७ 
छ737५४ ७६ ००0066 ६० पट ८रव्यटा5९ 0045 0छ़09 ए7०४०55-) 

(4) हर शादा के व्यक्ति या कामिक बलय और विशिष्ट रखे जाए। (92808 ० 
€2०)॥ ०६ ६८७६ 4:5070८ 396 $च्कुआद6 ) 

शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त की इस व्यास्या में विशेष महत्त्व की बात यह है 
कि यह सरकार के बयों को अलग-अलग करके भो उनकी सावयवी एकता को अस्वीकार 
नहीं करता । परन्तु आधारमूत दृष्टि से शक्ति पृथक्करण की यह व्याख्या भी इस पिद्धान्त 
को आधुनिक परिस्थितियों से वेमेल ही बनाए रखती है । इसको वेमेलठा का स्पष्टीकरण 
इसके मूल्योंकन के अस्तर्गंत किया जाएगा। लि] 


शकितरों के पृथवररण के सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(एर<पएशातठज 08 १६08४ 6ए १ छ8 5६९४४ ७॥70फ 05 ए0०भ्रष्टा:5) 


शक्तियों के पृयक्करण के पिद्धास्त की व्याब्या में हर विचारक ने यही निष्कर्ष विकाला 
है कि सरकार के तीन अगों को इस प्रकार बलग कर दिया जाए जिससे वे पूर्ण रूप से 
शा स्ववत्र और सर्वोच्च रहें । वेंसे इस सिद्धान्ठ की पुवर्व्यद्य्या में इस दात प्र बल 
नहीं दिया गया है। नई ब्यास्या में धृयक्करण को बात तो कही गई है पर अंगों की 
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स्वतस्तता व सर्वोच्चता को बात नहीं कही गई है! इससे यह सिद्धान्त माधुनिक परि- 
स्थितिमों से थोडा भेज रखने लगा है । इसकी चर्चा करते हुए सी० एफ० स्ट्राग ते यहू 
अभिमत व्यक्त किया है. “वास्तविक बात यह है कि किसी भो सर्वैधानिक राज्य के बारे 
में यह तही कहा जा सकता है कि वैधातिक और कार्यपालिका कार्य विलकूल एक ही 
ध्यित या निकाय के हाथी में है क्यों कि का्यंपालिका सदा ही विधान मण्डल से एक छोटी 
सघ्या हीती है, किन्तु शक्षितियों के पृथषक्करण का सिद्धान्त जिस दात की और राकेत करना 
है वह पह भेद नहीं है। इस सिद्धान्त के प्रयोग का केवल यहौ मतलब नही होता है कि ये 
दोनो एक-दूसरे से बिलकुल ही पृषक होंगे जिससे कि एक वा दूसरे पर कोई नियत्षण न 
रहे | जिस किसौ भी राज्य ने इस सिद्धान्त को व्यवहार में पूरी तरह अपनाया है गौर 
बताए एखा है उतमे कार्यपालिका विधान मण्डल के नियत्रण से बिलकुद ही मुक्त होती है । 
ऐसी कार्यपालिका को “अध्यक्षात्मक' कहते हैं। दस प्रवार की कार्ययालिका गव भी सपयुक्त 
क्तज्य अमरीका में विमान है जिसके संविधान भे इस विपय भें अ।रम्भ से अब तक वी ई 
परिव्तेत नही हुआ है 7९ 

अत पाक्तियों के पृथक्करण का पमृल्याकन करते समय स्ट्राय को यह बात ध्यान में 
रखना मावश्यक है | इस सदर्भ॑ मे देखें तो घक्तियों के पृधदकरण के सिद्धान्त को अभी भी 
उपयोगी माना जाता है तथा सप्तदीय प्रणालियो तक मे इसे आशिक रूप मे अपनाया जाता 
रहा है । इस सिद्धान्त का मूल्याकन उत्त आवश्यकताओं व उद्देश्ये, जिनको पूरा करने के 
के लिए इसे प्रतिपादित किया गया या, के रादर्भ में ही करेंगे। इस सिद्धाग्त के मुल्याक्न 
में निम्नलिद्धित मौलिक तथ्यों को ध्यान मे रखना आवश्यक है--- 

(क) पछमराज के ्राधारभूत मूल्य माज भो यही बने हुए हैं. (7786 (ज04॥06॥॥8/ 
#गॉ०८३ 06 500८५ 00 9०७50--भांघुनिक समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओ 
व स्‍्वय समताजों में अभूतपूर्व परिवर्तंत हुए हैं। व्यवित्यों व सस्थाओं की सम्पर्कृता 
नकारार्मक से सकारात्मक हो गई है। सब प्रवार के परिवतंनों के बावजूद एक तथ्य अब 
भी ज्यों का त्पो बना हुमा है भौर वह तथ्य है कि समाज के आधारभूत मूल्य आज भी 
वही बने हुए हैं जो शक्तियो के पृषक्क रण की प्रथम प्रकत्पनाओं ने समय थे । आज भी 
समाजो में मौलिक मूल्य--स्वतस्त्ता, स्याय समानता तथा सम्पत्ति की पवित्नता और 
व्यक्ति की महत्ता ही बने हुए हैँ । इरासे मह आशय कदावि नहीं है कि वह मूल्य चारो 
तरफ होने वाले क्रातिकारी परिवतंनों व परिवेश में आमूलचूल परिवर्तंगों के बावजूद 
निरपेक्ष रूप से आधुनिक समाजों पे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इससे केवल यही ता-पय॑ है 
कि इन मूल्यों की भावना ४2689 जंसी हो दिखाई देतो है। यह सही है कि इन 
मूल्यों को लेकर चार महत्त्वपूर्ण परिवेश परिवतंन आए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

() इन मूल्यों मे अन्तनिद्वित विरोधा भास उमर भाए हैं। 

(2) इन मुल्यों की व्याज्ष्याए व जर्चों मे महत्त्दपूर्ण परिवर्तन आ यए हैं। 

(४४) इन मूल्यों के सदर्षों मे ऋातिकारी प्रिदर्तत हो गए हैं) 


980, #, झप्रण्णड, ०० ८# ,७ 20, 
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(४) यह मूल्य विचारधाराओं से सम्बद्ध हो गये हैं । 

किन्तु यह सब सतह से सम्बन्ध रखने वाले परिवतंन हैं। उन्हें हम मौलिक, क्राति- 
कारी या आधारभूत कहूँ, पर इनसे मानव के उन मूल्यों मे कोई विश्येप परिवर्तन माथा 
हो ऐसा में मानने के लिए तैयार नहीं हू। आज व्यक्ति चाहे जिस विचारधारा से सम्बद्ध 
हो, वह फिर भी स्वतन्त्रता न्याय, समावता, सम्पत्ति की परविन्षता तथा अपनी महत्ता की 
माँग ही नहीं करता अपितु इसके लिए बड़े से बडा बलिदान तक करने को तैयार रहता 
है। अत राज-शक््ति के पृथवकरण के आधार में स्वतन्त्रता की रक्षा का ध्येय भाज भी 
विद्यमान है। 

(७) राजनीति की आधारभूत समस्याएं आम भो ज्यों की एपों हैं (76 [0008 
गधा ज़ाककीशा।ड ण॑ एणाहए$ उच्याभा। 8० ८४९३ ॥0099)-- राजनीति की 
आधारभूत समस्याओ के ज्यों की ध्यो बनी रहने के सम्ब"ध मे वाइल ने ठीक ही लिपा है कि 
* विगत शताब्दियो की समस्याएं आज भी समस्याए बनी हुई हैं यद्यपि उनका सदर्भ तथा 
आकार-प्रकार व आयाम परिवतित हो गये हैं।'*" आज के राजनीतिक समाज पर दृष्टि- 
पात करें तो शायद भाज का राजनी तिज्ञ भी उन्हीं समस्याओं के सामने खडा है जिनते 
ध्लेटो, भरस्तू और बाद के सभी राजनीतिक-चितको का वास्ता या, अर्थात आज पी 
राजनीति की यही समस्याएं हैं कि राजनीतिक समाजों में 

() स्वतन्त्रता को किस प्रकार सुरक्षित बनाया जाए ? 

(॥) राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किस तरह रोका जाएं ? 

(४॥) सरकार को श्रेष्ठतम ढंग से कैसे सगठित किया जाए ? 

(१४) सरकार को स्थायित्व युक्त कैसे रा जाए २ 

(५) सरकार को उत्त रदायी कैसे बनाये रखा जाए ? 

(५४) प्रकार की प्रभावका रिता कैसे बनाए रखी जाए ? 

इन समस्याओ पर सरसरी नजर डालते ही यह पता लग जाएगा कि यह समस्याएं 
हिसी समाज विश्लेष या विचारधारा इत्यादि से बदल नहीं जातो हैं। हर राजनीतिक 
समाज में इन समस्याओं के समाधान के भ्रयास्त भिल्‍न भिस्न प्रकार से किये जाते रहे हैं। 
पर*तु इतका सवेसान्य समाधान था इनकी बिता से मुकित अभी तक नहीं मिल पाई है। 
एक विचारक ने बहुत सही लिखा है कि राजतीतिक विकास का प्रमुश्ष प्रेरक इन 
समस्याओ का सर्वोत्तम हल निकालने का प्रयत्न ही रहा है। इन समस्याओ को लेकर भी 
महत्त्वपूर्ण व कुछ मामलों में मोलिक परिवतन हुए हैं। उदाहरण के लिए-- 

(४) राजनीतिक समस्याओ का सदर्भ परिवर्तित हो गया है। 

(॥) समस्याओ की पारस्परिक्ता वढ गई है। 

(भा) समस्यात्रों के नये आयाम (8।धा७॥०७) उपर यह हैं। 

(:४) समस्याओं की गम्भीरता व गहनता बढ़ गई है। 

(५४) समस्याओं की प्रकृति, आकार प्रकार तथा प्रमाव में फ्ने आ गया है। 
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इस्त प्रकार राजनीति की आधारभूत समस्याओ में बनेक प्रकार के अन्तर तो आए हैं, 
किन्तु समस्याएं ज्यो की त्यों बनी हुई हैं। वास्तव में राजनीतिक समस्याएं अब इतनी 
पेचीदा हो गई हैं कि उनमे से कुछ का आशिक समाधान राज-शक्तियों के पृथवकरण से 
ही सम्भव लगता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त 
का मूल सार अप्री भी बना हुआ है (कार 5णाडबाएट णी हाल धादणड हधा] 
ए67885)॥ 

जव हम यह षहते हैं कि शक्तियो के पृषवकरण के झिद्धान्द का साथ आज भी बना 
हुआ है तब हम इसको बाहरी रूप के स्थान पर इसके तथ्य पर वल दैने की बात करते है । 
यह बात सही है कि इस सिद्धान्त से सम्बन्धित वहुत-सी बातें बिलकुल बदल सी गई है । 
इनमे से कुछ का उल्लेख करना अनुपयुवत नही होगा। सक्षेप मे धह्द इस प्रकार हैं-- 

() शबितयों के पृषबकरण ये राम्बन्धित प्रत्ययो के अर्थ बदलने से वे पुराने पड गए 

हैं। 

(2) शक्तियों के पृथक्करण का रूप बदल गया है। 

(3) शक्तियों के पृषषकरण के उपकरण पटिवततित हो गये है। 

(4) शक्तिपों के पृथक्क्रण की सरचतात्मक व्यवस्थाए बृदल गई हैं। 

शक्तियों के पृथक रण से एस्दान्धित प्रत्ययों में दो प्रत्यप प्रभुछ हैं। एन का सम्बन्ध 
पूषतकरण रो है तथा दूसरे प्रत्यय का सम्बन्ध पृथक्करण के उद्देश्य से है। पहला प्रत्यय 
शक्ति (709८0) का है। आज शक्ति का अर्य हो बदल गया है। आजकल शक्ति के 
राजनीतिक अप मे अभूतपूर्व अन्तर जा गया है । आधुनिक समय मे शक्तित, प्रभाव वेधता, 
अनुनपन, अवपोडन इस्पादि अनेक पहलू इस प्रत्मप के बध् में अन्दर लाए है। शक्ति का 
साप्ताजिक, आिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी प्रकट हो गया है। 
आधुनिक लोकतम्वो में राज-शवित से भी अधिक महत्त्वपूर्ण गवित 'जनशक्ति' (90४67 
०( ४४८ ए८०गञॉ) बन गई है। यद ऐसी शजित है जिसके आगे राज शक्ति भी झुकती है। 
जन शवित का लोकतन्त्रो मे ही नही, तानाशाही व्यवस्थाओं में भी बहुत महत्व होता है । 
बडे से बडे तानाशाद् को इस जन शक्ति के आगे छुकते देखा गय। है। अत शवित का 
प्रत्यय ही नये अर्थों मे प्रयुवत होगे सगा है । जन-शक्ति से भी वढ़कर एक और शवित का 
महत्व बढ गया है बौर वह है माथिक शक्ति (०८०००७४।८ 9०७८) । इसके द्वारा राजनी- 
दिक शक्ति का भी नियत्रण व विर्देशन होने लगा है। इस प्रकार, शक्तियों के पृथक्करण 
के सिद्धान्त की प्रमुख अवधारणा 'शक्ति! का अर्थ हो बदल गया है। इसी तरह, इस 
पिद्धान्त की दूसरी प्रमुख मवधा रणा 'स्वतन्द्रता' के अर्थ में भी परिवर्तेत बा गया है। 
आज स्वतत्ता का अर्य नियवणों का अभाव नहीं मानकर युवितयुवत नियक्षणों की 
व्यवस्था से लिया जादा है। स्वतवता के भी अन्य पहलू महत्त्वपूर्ण बन गए हैं जैसे 
सामाजिक और आयिक पहलू। आधुनिक समय में स्वतत्वता का राजनीतिक दक्ष 
सामाजिक व आपिक स्वतन्त्रता के अभाव मे खोखला होकर रह जाता है। बब स्वतन्त्रता 
के नकारात्मक पक्ष से अधिक सकारात्मक पक्ष दर बल दिया जाने लगा है। इसी तर, 
व्यवित की स्वततता से कही अधिक सम्पूर्ण समाज को स्वृतन्धता को थधिक महत्तपूर्ण 
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महू माधारित है वे आजकल प्राचीन व प्रचलन प्रतिकूल बन गई हैं।”” बाइल ने इस 
[ पद्धान्त वा मूल्यावन करते हुए यह निष्काप निकाला है कि विगत शताब्दियों के इतिहास 

का परीक्षण करने पर यह भेद खुलता है कि, अपनी सब करमियो के बावजूद शवितयों के 
पृषवपरण मे सिद्धास्त में एव अडियल विशेषता है कि यह भिन्‍न निम्न झथो में चार- 
बार पुन प्रकट होता रहा है। यह इस तथ्य की प्रुष्टि है कि किसी न किसी रुप मे, 
शक्तियों का विभाजन और कार्यों का पृथक्रण सरकार व शासने की व्यवस्था के बन्तर- 
तम मं ही निहित रहता है।” # वाइल इस निष्कर्ष पर पहुचने के पीछे शायद यह धारणा 
राजोए है कि शक्तियों के विभाजन द शासन कार्यों के पृथक्करण की अवस्था में दी किसी 
राजनीतिक व्यवस्था मे सरकार तियत्वित रह सकती है तथा सरकार बे नियत्रण की 
स्थिति में ही सविधानवाद सम्भव हो सकता है । 

शवितयों के पृथपकरण के सिद्धान्त वे मूल्याकन में हमे यह भी नही भूलना है कि 
राग्नीतिक शवित की प्रवृति में जबरदरत परिवर्तनों के बावजूद इस शक्ति के दुस्प्रयोग 
हर एएशप्द्लएए्‌ हो बढ़ एए्‌ है, ९ दर ऋएराए एएड़ित, के केस्ट्रीफरण ओए दुरुपयोग से बचाव. 
स्पवस्था का कोई न कोई मार्ग निकालना अनिवार्य हो गया हूँ । दु्पयोग से बचाव की 
आधुनिक प्रवृत्ति अनौपचारिव नियत्रण व्यवस्था के पक्ष मे झुर्कती जा रही है। आधुनिक 
राजनीतिक व्यवध्याओं भे कुछ ऐसे परिवतंन होते जा रहे हैं जिनके कारण शवितयों के 
पृथगकरण के सिद्धान्त का सैद्धान्तिक महत्त्व ही रह गया है। वर्तमान राजनीतिक ब्यय- 
स्थाओ मे निम्नलिखित परिवर्तन, शवित्ययों के पृथवकरण के सिद्धान्त की सीमित 
उपयोगिता को स्वीकार करने से आगे नही बबने देते हैं- 

(3) सरकार एक सावयवी एकता (०78॥0 एण9) व्यवस्था बन गई है। 

(2) राजनीतिक सरचताओ वे स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियायों की प्रधानता होती 

जा रही है। 

(3) शासन ग्रविधिया परिष्कृत पर अन्त निर्भर बन गई हैं । 

(4) सरकारें जन आधार रखने लगी हैं । 

(5) गा जत पागरूकता ओर राजनीति में जनरुचि में अभूतपूर्व यूद्ध 

हुई है । 

(6) राजनीतिक व्यवस्थाओ के यों मे गन्तस्यों की एकत्ता रहने लगी है। 

सरकारों को एक सावयवी रचना (॥जवाह ०857/झ) के समात माना जाने खगा 
है। अब कार्यपासिका व्यवस्थापिकाय न्‍्यायपालिका अपने कार्पों के निष्पादन मे एक 
दूसरे पर इतनी निर्भर रहने सगी हैँ कि उनको अलग करनी अप्राइतिक ही होता है। 
आजकल आवश्यकता उनको और अधिक सहपोग की अवस्था मे लाने की है न कि उनको 
पृथक पृयक रखने की। अत आजकल शक्तियों के पृषफ्कृदण के स्थान पर शक्तितियों के 
सहयोग पर अधिव वल् दिया जागे सगा है। आजकल यह कह्दा जाता है कि राजनीतिक 
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संस्थाओं और सरचनाओं का जमाना लद॒ गया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह 
औपचारिक ' शोभा-सस्थाए” बन गई हैं। आज महत्त्व इस बात का नहीं है कि राजनीतिक 
संस्थागत व्यवस्था वया और कंसी है, वरत इस बात का है कि वास्तविक राजनीतिक 
प्रक्रियाए किस प्रकार की हैं ? हम इस बात के विस्तार में न जाकर दो तीन उदाहरणों से 
इस तथ्य को समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, सोवियत सघ में सविधान 
द्वारा व्यवस्थित सस्थाए व सरचनाए विशुद्ध लोकतन्व की स्थापना दिखाई देती हैं, किन्तु 
व्यवहार मे राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रकृति इस शासन व्यवसत्या को सर्वाधिकारी रूप 
प्रदान कर देती है। भारत मे या मेक्सिको में प्रतियोगी दल सरचताए हैं किन्तु व्यवहार 
में प्रतियोगी प्रत्रिया नही रह जाती है। सयुक्त राज्य अमरीका में शक्तियों का पृथक्करण 
है। इसको ठोस सस्यागत सरचनाए हैं, किन्तु राष्ट्रपति व काग्रेस में केवल एक ही 
राजनीतिक दल का प्रशुत्व होने पर सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया भिन्‍न प्रकार की हो जाती 
है भोर सरचनात्मक व्यवस्थाए केवल बौपचारिक रह जाती हैं। अत सस्थाओं व 
सरघनाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं की प्रधानता के कारण आधुनिक राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं में शक्तियों के पृथककरण का कहीं स्थान ही नही रह जाता है । 

शासन का कार्य जटिल हो गया है। दिन-प्रतिदिन शासन श्रविधियों में परिष्करण 
बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इनमे पारस्परिक सम्बन्ध बढते जा रहे हैं। प्रविधियों के 
परिष्करण से हमारा तात्पयें शासन कार्यों में विशेधीकरण व विभिन्‍नीकरण के कारण 
नई नई भ्रविधियों का विकास और प्रचलित प्रविधिमों का और अधिक परिष्करण होने से 
है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थापन कार्य को ही लिया जाए ती हम देखते हैं कि अधि- 
नियमो के बनने से पहले सम्बन्धित विषय के बारे मे आकडो व तथ्यों का सर्वेक्षणों द्वारा 
सकलन, विधेयकों का प्राहूप वनाना, मन्त्रिमण्डल से पहले सम्बन्धित विशेषज्ञोंद्वारा 
प्रारूप में फिर सुधार किया जाना तव उस पर मन्त्रिमण्डल में विचार और उसके बाद 
व्यवस्थापिका में निर्णय के लिए आना और अतत अधिनियम के स्तर तक पहुंचना, 
सम्मिलित होता है। इससे स्पष्ट है कि शासन किया की प्रविधिया न केवल परिष्कृत हो 
गई हैं, अपितु उनमें पारस्परिकता बढ जाने के कारण इन सबसे पृथक्करण नहीं 
सामजस्य की आवश्यकता होने लगी है। 

आधुनिक लोकतान्त्रिक सरकारों का आधार जनसाधारण होता है। अगर किसी 
सरकार को सम्पूर्ण या जनता के बहुत बड़े भाग का समय॑न प्राप्त रहता है तो उसकी 
शक्ति सविधानों, सस्थाओ व सरचनाओं इत्यादि द्वारा लगाए यए सभी नियत्वणों से मुक्त 
हो जाती है। सरकार चाहे वह लोकता तक, स्वेच्छाचारी या सर्वाधिकारी हो, अगर वह 
जनता के कल्याण की साधता करती है और इस कारण जनता का उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त 
रहता है तब शक्ति पृथवत्रण नहीं शक्ति के द्ण की माय व इस माग के पीछे जनता की 
आवाज होने के कारण, राजनीतिक व्यवस्था मे सारी सस्यागत व्यवस्थाए केवल नाम से 
रह जाती हैं। अत सरकारों को जन-आधार शकित-पूयक्‍्करण के प्रतिकूल प्रवृत्ति का 
प्रेरक बन जाता है । 

उरवारों के द्वारा शक्तियों का दुस्पयोग न हो तथा सरकार जनता की स्वतन्तताओं 
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का हनन करने से रोकी जा सके इसके लिए शक्तियों के पृथवकरण के अतावा गी विधि 
व संविधान की व्यवस्थाओ क॑ द्वारा नियवण लगाए जाने का प्रचलन प्राचीन समय से 
प्रचलित है। पर इससे सरकारे तभी तक नियक्षित होती है जब तक वे नियन्नित रहना 
चाहे । सरकारें जब चाहे इस प्रकार के विधिक व सह्यागत नियत्रणो से अपने आपको मुक्त 
कर सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणो से भरा पडा है जद लोकतान्त्रिक सस्थाओ के स द्वारे 
शासक तानाशाह बते हैं। स्वय हिटलर ने ऐसे ही सत्ता प्राप्त को थी । अत वास्तविक 
नियत्नण जनता की जागरूकता का है। स्वतन्तता की रक्षा को लेकर लास्‍्की ने ठीक ही 
लिखा है कि सतत चौकसी स्वतन्वता की कीमत है” (छा शट्डांआ00० $ (५० 
ए7८० ० ॥४८॥३) अत स्वतन्त्रता की रक्षा स्वय जनता वरती है। वह राजनीतिक 
प्रक्रिया मे सहभागी होरर राजनीतिक गतिविधियों मे रुचि लेकर तथा सरकार द्वारा 
किए गए स्वसस्त्नता के अतिकणों वे अ्रयासो के विरुद्ध सगठित होकर या सरकार के 
विरुद्ध आवाज उठाकर सरकार को अपने अधिकारों के दुष्पयोग से रोक सकती है। 
आधुनिव समय मे तो यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियत्रण व्यवस्था बन गई है । 956 में 
ब्रिटेन के प्रधान मत्नी ऐसी ईडन ते, /962 मे श्री कृष्णा मेनन ने तथा अभी हाल ही में 
अमरीका के राष्ट्रपति निद्सन ने त्यागपत्र दिए थे। इन सबके पीछे प्रतिकूल लोकमत 
की शनित्त ही कही जा सकती है। अत अब शक्तियों के दुश्पयोग से बचाव की व्यवस्था 
जनता की जागरूकता व जनमत बन गया है। 

शासन शवितयों के पृथककरण का अब तर सम्मत ओचित्य भी नहों रह गया है। अब 
राजनी तिक व्यवस्पाओं में विभिल्व घटफी व सरकार के विभिन्‍न अगो के अन्तिम 
उद्देश्यो व पन्तथ्यों (80००|$) मे एकता रहने लगी है । खाहे किसी दल की सरकार बने, 
प्तमाज व सरकार के विविध अगो के बोच मोलिक गन्तव्यों सम्बन्धी अ'तर नहीं रह 
सरते है । कम से कम लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे भी 
शक्तियों के पृथक्करण सम्बन्धी सिद्धान्त का सरोकार केवन लोकतस्त्न व्यवस्थाओं से ही 
है। अत लोकत-त्न शासनो मे सरकार के विभित्व अमर एक दिशा मे जाने के लिए प्रेरित 
ही इसके लिए पृथब्रकरण अनावश्यक हो जाता है। यहा लास्की का यह कहना बहुत 
उपपुवत लगता है कि ' शक्तियों का पृथवक रण वास्तव में केवल व्यवस्था पिकायों सहूलियत 
है न कि कभी समाप्त न होने वाली निरूढी (070!2006 6०६70») सख्त अर्थों मे यह 
कभी व्यावहारिक हो ही नही सकता ॥/2 

उपरोगत तथ्यो से यह बात स्पष्ट होती है कि शक्तियों के पृथवकरण का सिद्धान्त 
निरपेक्ष रूप मे न तो प्रयोग मे लागमा जा सकता है और मे ही शक्तियों का पूर्ण 
पृषक्फरण उपयोगी हो सकता है । इसलिए आजकत यह कहा जाने लगा है कि ' शक्षतियो 
का पूर्ण पृयवकरण न तो सम्भव है ओर न ही वाछित है।” (एफ इध्कुआशाणा 
0 एएशल$ 5 ]लाल ए0550|6 एज प८४:50|6 ) यहा यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि जद तक सोकतात्निक शासन व्यवस्थाए विद्यमान हैं तब तक यह बात भी सही 
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मानी जायेगी व व्यवहार में लागू रहेगी कि “शक्तियों का आशिक सीमित पृथवक्तरण 
सम्मव भी है और वाछित भी है।” ([जाव्त 5०छुशबाए] छत ए0च्षा$ 9 500 
(८आा३७।६ 900 9050८) क्योंकि लोकतस्त्न शासन व्यवस्थाओं में सरकारों का 
स्नालन राजनीतिक दलों के हायो मे रहता है। राजनीतिक दल बहुमत के आधार पर 
सत्ता मे आते है किन्तु यह बहुमत न निरपेक्ष होता है और न ही अधिक लोगों का 
मत होता है. अपितु यह सापेक्ष बहुमत होता है। थत लोकतात्निक शासन व्यवस्पाओं 
मे दल आधारित सरकारें द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्यों का छोडकर, प्रतियोगी 
इल पद्धति व्यवस्थाओ में मधिकाशत बअल्पमत की ही होती हैं। उदाहरण के लिए, 
अमरीका के इस शताब्दी के सर्वाधिक लोजप्रिय राष्ट्रपति केनेडी जमता के लोकप्रिय 
मतों का बहुमत प्राप्त नहीं कर सके थे । उन्हें 50 प्रतिशत से कम लोकप्रिय मत ही 
प्राप्त हुए ये । इसी तरह 952 से 497] तक के सभी आम चुनावों में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल मतो का 952, 957, 962, 967 और 97] में क्रमश 
45 प्रतिशत 47 8 प्रतिशत, 447 प्रतिशत, 408 प्रतिशत तथा 43 6 प्रतिशत प्राप्त 
हुआ था तथा इस प्रतिशत से लोक सभा मे प्राप्त स्थानो की सब्या क्रमश 72 4 प्रतिशत, 
70 5 प्रतिशत, 732 उ्रतिए्ठ, 55 0 श्रहिशत, त्चा 67 6 अ्रतिशव रही की! ऐसी 
अवस्था में अल्पमत प्राप्त करके स्थानों के बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ राजनीतिक 
दल अल्पसख्यको की स्वतन्त्रताओं का हनन करने का प्रलोभन कर सकता है। इसके 
अलावा भी सत्तारूढ़ दल अपने दल को हमेशा के लिए सत्ता मे बनाए रखने के लिए 
राष्ट्रीय हितो के स्थान पर दलीय हिंतो पर ध्यान केन्द्रित करने लग सकता है। ऐसी 
स्थिति लोकतम्त्न व्यवस्थाओ--विकासशील व विकप्चित देशो -- मे उत्पन्न रहती है और 
इस प्रकार के विशेष सदर्भ मे शक्तियों का सीमित पृथक्करण भ्रावश्यक व उपयोगी हो 
जाता है। 

यह बडी विचित्न बात है कि राजनीतिक दल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त को 
बैमेल और तिरषंक बनाने वाले विकास भी हैं तथा साथ ही शक्तियों के पृथक्करण को 
आवश्यक बनाने वाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण भो बनते जा रहे हैं। राजनीतिक 
दल व्यवस्थाओ के आधार पर सचालित शासनों मे शक्तियों का पृथवकरण उस अवस्था 
में और भी महत्त्वपूर्ण बन जाता है जब समाज वंचारिक विभाजनों का शिकार हो तया 
परस्पर विरोधी विचारधाराओ वाले राजनीतिक दल सत्ता मे आते-जाते रहते हो। ऐसी 
अवस्था में विचारधारा विद्येप से सम्बन्धित राजनीतिक दल के सत्तारूढ़ होने पर अन्य 
विचारधारा वाले विपक्ष का सरकार गला न धोंट सके इसके लिए शक्तियों का इतना 
पृथक्करण आवश्यक है जिससे विपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था हो सके । 

सरकार को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अतित्रमण से रोकने की चिता में उस पर लगाए 
गये नियतण बडी पेचीदा परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इन नियन्त्रणो से सरकार उस 
हृद तक कमजोर हो जाती है जिससे वह व्यक्ति के अधिकतम विकास की आवश्यक 
ब्यवस्थाओं, विशेषकर उसके सामाजिक व आधिक जीवन को उप्त सीमा तक नहीं से जा 
पाती है, जद्ा व्यक्त अपनी सम्पूर्ण शवित का उपयोग अच्छी तरह कर सके और जीवन 
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को सर्थोतिम बना सके । दूसरी तरफ, इन नियत्रणों की एक सीमा ऐसो होती है जिस हद 
कि लगाए गये नियत्रण व्यवहार में सरकार को तियत्वित ही नहीं रख पाते हैं। अत 
आधुनिक लोक्ता-्स्रिक राज्यों में समध्या शवितियों के पृथनक्रण से कहीं अधिक ऐसे 
शक्तियों के पृथक्क्रण वी है जिससे सरकार नियत्रित भी रह सके पर इतनी कमजोर 
भी नहीं वन जाए कि जनता के लिए आवश्यक विकास सुविधाएं ही नहीं जुटा पाए। 
अत माइल ने तो यहा तक कह दिया है कि “हम अभी भी सोमित सरकार (॥क्राएअ6 
8०४८॥॥८॥॥) में विश्वास करते हैं पर अभी तक हम यह नहीं जानते कि आधुनिक 
परिस्थितियों म ये सीमाए कैसे लगाई जाए ?”* इस सम्बन्ध मे व्यवहरवादियों की 
देव से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ' शक्तियों के केलद्रण तथा शक्तियों वे पृथककरण 
के मूल्याकन मे व्यंवहासवादियों के दृष्टिकोण को सम्मिलित नहीं करना, इस मूल्याकन 
को अधूरा रखना होगा । अत हम इस सास्वस्ध में व्यवह्वारवादियों के विचारों का सक्षेप 
में उत्लेख करेंगे। 


/शवित-पृथव्करण व्यवहा रवादी व्याटया व मूल्याकन 


($5ए470#7073 0४ ए09ए४॥१४ छ884ए7002&। या शरएएछा#0% 
#र०0 5ए७॥.78&770020) 


| व्यवहारवादी शत पृथक्करण की व्याख्या से अधिक इसके सशोधन और इसमे सुधार 
के लिए उत्तरदायों परिस्थितियों का हो विवेचन करते हैं। इन्होने शक्ति पृथक्‍्करण से 
सम्ब्धित प्रत्ययों व अवधारणाओ की व्यवहारवादी व्याख्या करके इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने का प्रमहन क्या है। इन्होने निम्नलिखित तथ्यों के इ्द- 
विद शक्तित पृषपकरण सम्बन्धी विचारो वी व्याख्या को है। 

(%) स्वतत्वता की सकारात्मक धारणा (?०क्ञाएट टण्ाएल्छ़ा थ॑ ॥9९679-- 
व्यवद्वा एवादी स्वतन्त्रता से प्रतिबन्धों के अभाव के स्थात पर सकारात्मक प्रतिबन्धों की 
स्थापना का आशय लेते हैं। इस कारण वे मिथित्र सरकार का सिद्धान्त स्वीकार वरते 
हैं । उनकी मान्यता है कि आधुनिक समय मे राजनीतिक व्यवस्थाओ के स्थायित्व व 
उनके द्वारा आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए पृथवकरण की आवश्यकता नहीं है। 
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से सचालित हो सके इसके लिए वे नियन्त्रण 
व गरतुतत की सादउ्शा की किफरएशिता करने हैं। इतओे मपिक के केनद्रणा का गणीछ के 
पृथनक रण से होने दाले सभी लाभ प्राप्त हो जाएगे तथा दुर्गुधों से बचाव व्यवस्था पी 
हो जाएगी 

(च) सरकारी घतिविधियों को सहकारिता व सामूहिक्ता (00॥८थाशक्र बला- 

। श!५ ० ह०९७7ग/श॥।$)--आधुनिक समानो मे, सरकारो के ही नही, सम्पूर्ण ब्यव- 
स्पाओं मे समायोजित कार्य क्रमो को आवश्यकता होती है। सरकार अब ऐसी शवितशात्तो 
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होनी चाहिये जिसस्ते दे व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के आवश्यक वातावरण उपलब्ध 
करा सके । व्यक्ति के समुचित विकास के लिए वेवल राजनीतिक वाठावरण की व्यवस्था ) 
करना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए राजनीतिक परिवेश से कहीं अधिक 
आधारभूत वातावरण-साप्राजिक व आधिक की व्यवस्था करना भी जरूरी है। बठ 
शक्ति पृथवकरण से सरकारें कमजोर होती हैं और व्यक्ति समाज ओर देश के बहुमुध्दी 
विकास में विशेष उपयोगी भूमिका अदा नहीं कर सकती हैं। इस कारण व्यवहारवादी 
सरकार की सामूहिकतावादी गतिविधियों पर जोर देते हुए यह मानते हैं कि इसी से 
सरकार शक्तिशाली बनेगी और राजनीतिक विक्रास व आधुनिकीकरण का प्रमावी 
कार्यत्रम अपना सकेगी। शकिति-पृथक्करण स्वतत्नता की रक्षा करने में भले ही सहायक 
हो पर मानव के विकास मे, सरकार को जजीरो से जकड कर रखने के कारण, कदापि 
सहायक नहीं हो सकता है। अत ध्यवद्वारवादी, सरकार को शकित की सापूहिक्ता 
के समयंक हैं जिससे सरकार व्यक्ति के विकाप्त के लिए सकारात्मक कदम उठाने में 
सक्षम रहे। 

(ग) शासन विधधिों में अन्तनिहित नियस्त्रणता (00ए९ग्राए८०(४| छ700९6फ९४ 
2$ ॥00॥॥ 0।८८४७)-- शासन शवित का कोई भी पहलू ले ले, उसके प्रयोग को सर- 
चनाएं, विधिया तथा कामिक (9055087८]) होते हैं। यह जब कार्य करते हैं तो केवत 
एक पक्ष में ही अन्तनिहित नियन्त्रणता देखने को मिलती है, किस्तु जब सब अगरो, सर- 
चनाओ ओर सस्थाओं को कार्य करना हो तो इनकी विविधा अपने माप में निर्णय 
व्यवस्याएं वन जाती हैं। यही कारण है कि लोकतन्त व्यवस्थाएं जब तक शवित के द्वारा 
उखाड न फेंकी जायें स्वत बहुद मथर गति से मरतो या समाप्त होती हैं। व्यवह्ारथादी 
यह कहते हैं कि हर व्यवित के व्यवद्वार की विधि स्वत ही नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापक 
होने के कारण शक्ति पृथक्क्रण के बारे मं सोबता ही निरपेक है। उनका तो यहां तक 
क्ट्ना है कि अगर शक्ति पृथक्करण क्या गया तो शासन विधिषों के द्वारा घ्वत ही 
लगने वाली नियन्त्रणता भी समाप्त या अप्रभावी हो जायेगी। उनके अनुसार एक 
कार्य-विधि दूसरी कार्य विधि की नियन्त्रक व सन्तुलक रहतो है। अत शक्तियों के 
पुृथक्करण की कोई आवश्यकता हो नहीं होती है, क्योकि शासन विधिया अपने आप 
में निपन्द्रणो की ठोस व्यवस्था कर देती है। 

(पघ) शासन प्र्तियाओं को अ-स्वचालसित प्रचालनता (घ००-४०४०ए४४० 0एलव- 
07 रण 8०५ध:7ए८३/4 छ/026607८5)---सरकार की औपचारिक प्रक्रियाए स्वत 
ही परिचालित नहीं होती हैं। इनकों गति भ्रदाव करने या उनके परिचालन के लिए 
किसी न किसो प्रकार की प्रेरक शक्ति की बनिवायंवा होती है॥ तकनीकी दृष्टि से 
किसी भी रसायन क्िया को प्रेरित करने के लिए “केटेलिस्ट' (८४६३।५७७) जो काप करता 
है वैसे ही शासन प्रश्याओं को प्रचलित करने के लिए 'केटेलिस्ट' की सावश्यक्ता होती 
है। यही कारण है कि राजनीति की औपचारिक प्रक्रियाए चारो तरफ अनेक गति- 
विधियों के झुड्ो से घिरी रहती हैं। इन्ही के द्वारा यह ठय होता है कि झासद सरचनाएं 
किस प्रकार प्रचालित होंगी या सचालित की जायेगी । उदाहरण के लिए, शासत किया 
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का सचालन राजनीतिक दल दबाय समूह तिर्वाचनगण और लोकमत थी शवित के 
रत होता है। स्यवह्वारवादी यह मानते हैं कि जब णासन अग स्वय प्रचालित ही नहीं 
होते और प्रचात्तित या त्रियाशील होने पर किस प्रकार सक्रिय रहेगे इसका तिरूपण भी 
दसौ, दबाव समूही व लोवमत से होता है तव शासन अग्रो को पृथक वरने से कोई 
विश्ेप लाभ नही होगा। अत उनके अनुसार शवित पृथवक्रण की इस आधार पर भी 
कोई क्षावप्यकता था औषित्य नही दिखाई देता है। 

(घ) विभिल शारन कार्यों का अन्तर ही लुप्त हो गया है (776 ४!॥0०७/०ा 
एलछ८शा पीला 8०४श:॥गरला।॥] धिग्रणाणाह ॥88 ऐड्चए/८श०१)--व्यव- 
हारवादी यह मानते हैं कि शांसत अगो की पृथक पृथक सरचगाए होने पर भी उनमें 
बार्यात्मक अन्तर पूरी तरह घुप्त हो गये हैं। किसो भी राजनीतिक व्यवस्था में कार्य- 
पालिया ष्यवस्थापिका और न्यायपालिका विधिक दृष्टि से अलग-अलग होती हैं, किस्तू 
जब इनने कार्यों की बात बरते हैं तो देखने वो मिलता है कि व्यवस्थापिका और कार्य 
पालिषा पेवल व्यवस्थापत या कार्य पालिका का ही कार्य नही करती हैं। इनके द्वारा वे 
पाय॑ भी किये जाते हैं जो इगबे अधिकार क्षेत्र में गह्दी जाते हैं। कांप लिका, व्यवस्थापत 
का बाय॑ तथा कई शास्तन ष्यवस्याओं मे न्‍्याथप्रालन तक का बाय॑ करती हुई पाई जाती 
है। इससे स्पध्ट है कि सरकार के विभित्न अगो के बीच ताम मात के सरचनात्मक 
अन्तर ही रह गये है। उनके वार्यों में पोई मोलिक अन्तर नही रह गया है | अत वेयल 
शासन अगो मे पृथक्करण व्यावहारिक दृष्टि से फोई विशेष अथे या महत्त्व नहीं 
रखता है । 

(9) फानूत के बनिश्यत “राजनी ति' के तथ्यों पर ध्यान केखण (0070शा[40007 
ए्शा 4635 0 'एग॥68 बब्शाश कहता (4७)--व्यवहारवादी मानते हैं कि 
आवश्यव॒ता कानूनी या औपचारिक सस्थागत व्यवस्थाओ पर बल देने की नहीं है। यह 
तो अधिकाश राजनीतिक व्यवस्थाओं में दियावे की वस्तुएं रह गई हैं। भनेग देशों में 
तो सविधागों वी भी यही स्थिति है। उदाहरण के लिए, शाम्यवादी शासन व्यवस्थाओं 
में संविधान वास्तव में राजनीतिक शवित वा सगठक (0ाहआउला ० एणएव्ग 
9०४6४ नहीं होता है । स्वेष्छाचारी शासत्रों में शविधयन तो पाए जाते हैं पर उनकी 
उपयोगिता मेवल दिघधायटी ही होती है। अत व्यवहारवादी उस प्रवृत्ति की ओर सवेत 
करते हैं जिसमे कानून से परे 'राजनीति' मे लक्ष्यो पर ध्यान देना आवश्यक है। राज- 
नीतिक दल, दवाव-समूह, हित-सगरह तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं थी चारो तरफ से 
घेरने वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण द्वारा राजनीतिक वास्तविवताओं वा 
शान होता है। यही शत के दुरुपयोग से बचाव व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अत इन्ही 
पर ध्यान केन्द्रण मावश्यक है। इरा तरह व्यवहारवादी कानूनी, औपचारिक या सबे- 
पामिक प्रक्रियाओं की अवास्तविकताओ को ध्यान मे रखते हुए इन पर आधारित शवित 
पृथककरण के सिद्धान्त की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओ में कोई उपयोगिता नही 
मानते हैं। उनके अनुसार शक्ति के नियत्ञव सो स्वयं नागरिव ही हैं। राजनीतिक दल 
दवाव व हित समूह, समाज फी अस्य सस्थावत व्यवस्थाए व लोकमत शासको मे प्रभावी 
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नियत्नक होते हैं, किन्तु औपचारिक सस्थाओ का भो राजनीतिक व्यवस्था मे स्थान 
होता है। यह अनौपचारिक या गर सवैधानिक व्यवस्वाओं का आधार प्रस्तुत करती हैं! 
इसलिये इनमे नियन्त्रण व सस्तुलन की व्यवस्था करने से अनौपचारिक सस्याओं की' 
प्रभावकारिता में भी वृद्धि होगी। इसलिये इनको अनदेखी तो नहीं कौ जा सकती, 
किन्तु केवल इन्ही का पृथककरण करके स्व॒तस्त्नता को रक्षा व्यवस्था करना भी निरषंक 
है। इन औपचारिक सस्याओं के पृथक्करण से व्यवहार मे राजनीतिक भ्रक्रियाए बहुत 
कुछ अधभावित ही रहती हैं । अत व्यवहारवादियों के अनुसार इनका पुथक्‍्करण सीमित 
उपयोगिता ही रखता है । 

शक्तियों के पृयक्क रण के सिद्धान्त के मूल्याकन के निष्कर्ष के सम्बन्ध में शायद वाइल 
मे बहुत ठीक ही लिखा है कि “शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त, सरकार के सगठत के 
पिद्धान्त के रूप मे केवल अकेला, प्रभावी और स्थायी राजनी तिक व्यवस्थाओं का उचित 
आधार प्रस्तुत करने मे पूर्ण हूप से असफल रहा है॥ इसलिए ही इस सिद्धान्त को अन्य 
राजनी तिक विचारो, जैसे मिश्रित सरकार के सिद्धान्त, समतोलन कै विचार और तियत्नण 
तथा सतुलन की धारणाओ के साथ मिलाया या जोह' गया है ।/** अत अत में यह कहना 
उपयुक्त ही होगा कि परिवर्तित जटिल व राजनीतिक भ्क्रियाओो के कारण शक्तियों के 
पृथककरण के सिद्धान्त की अकेले विश्वेप उप्रदेयता नही रह गई है। 


विकासशोल राज्यों में शक्ति-पृथवकरण का सिद्धान्त 
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हर विकास शील राज्य का साम्राज्यवादी शासत के समय का अनुभव एक-सा ही रहा है। 
इस युग में साम्नाज्यवादियों ने शक्ति पृथककरण की बात ही नहीं सोची थी, वयोंकि 
व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतवताए नाममात्र की भी नही थी। इन देशो की अधीनता 
के समय ही अनेक उपनिवेशी देशो मे शासन अगों का सरचनात्मक विभिन्नीकरण होने 
लगा था। साम्राज्यवादी शक्तियो से सपपं का नारा भी केवल स्वतन्त्रता से सम्बन्धित 
होने के कारण जब यह देश स्वतम्त्न हुए तो इतके सविधानों मे, जो पाश्चात्य जगत द्वारा 
प्रस्तुत नमूनों पर ही आधारित किए गए ये, स्वतन्त्रता की रक्षा की विस्तार से व्यवस्था 
की गई। इन सविधानों मे न केवल मौलिक अधिकारों का विस्तार से समावेश किया 
गया वरन शक्तियों के पृथक्करण को पूर्ण या आशिक रूप मे अपनाया गया। विशेषकर 
स्यायप्रालिकाओं को पृथक एवं स्वतस्त्र बनाने को सविधानों मे ही व्यवस्थाए की गईं 
जिससे न्‍्यायानय स्वतस्त होकर निष्पक्ष न्याय कर सके श्और इस तरह नागरिकों की 
स्वतन्द्रतामों के रक्षक रहे। अधिकाश देशों के सविधानों में न्यायाधीशों को कई प्रकार 
से स्वतन्त्र रखने के प्रावधान सम्मिलित किये गये । उदाहरण के लिए, 950 के भारत के 
संविधान मे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सविधान द्वारा ही इतनी सुरक्षाए प्रदात 
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की गई कि ये स्वय ब्यवस्थापिकाओ, जो जन-इच्छा की प्रतिबिम्बक भाती जाती हैं, से 
सामना करने लगे और सरकार के सव जनवादी कार्यों को रह करने लगे जो सविधान के 
अनुसार व अनुरूप नही ये । 
इस प्रकार, सभी विकासशीस टाज्यो में सविधान-निर्माण के समय शक्तियों के 
प्थवकरण की व्यवस्थाए, शासन प्रणाली के प्रकार के अनुसार--अध्यक्षात्मक व्यवस्था 
हे तो पूर्ण पृथक्करण और गासदीय प्रणाली है तो आशिक शक्ति पृथक्क्रण, की 
गईं तथा प्रारम्भिक वर्षों मे शक्तियों का पृथवकरण लाभप्रः भी रहा। शासन के विशेष 
अनुभव के अभाव भे शक्तियो के पृथय्करण के कारण विभिन्‍न शासन अंगो बव इनके 
कामिको के कार्य व उत्तरदायित्व निश्चित से बने रहे। किस्तु इस काल में सभी विकास- 
शील राज्यो में राजतीति केवल अभिजनों द्वारा खेला जाने वाला सेल था । आम जनता, 
अधिक्षा, दरिद्रता, बीमारी और लघविश्वासो मे जकडी होने के कारण रूढ़िवादी घ्रव्त्ति 
रखती पी भौर घुनावो के तमाशे भें तथाकथित अभिजत नेताओं और समाज के 
ठेकेदारों के अनुसार अपना 'वोट” दे आती थी। जँसा वे कहते थे वेसे ही जनता के 
अधिकांश लोग करते थे। इस तरह, शक्ति पृथकष्करण को नियतकालिक चुनावों से भी 
फोई खतरा नही हुआ। यह इत समाजो के राजनीतिक विकास का दूसरा चरण था। इस 
काल में राजनीति केवल अभिजनी गतिविधि थी। 
यह स्थिति अधिक दिन नही चल सकी ! जतता मे जागरूकता माने लगी, जनता की 
राजनीतिक प्रक्रिया मे सहभागिता वढले लगी ओर जनमत के बनते की परिस्थितियां 
प्रस्तुत होते लगी । इससे अभिजनो की सत्ता को चुनौती मिलने लगी ओर दे शक्तियों के 
पृथपकरण की भाड में आप जनता को शक्ति केन्द्रों तक पहुचने से रोकते रहे। अब तक 
जो भासन शक्ति का पृथक्क रण था वह व्यवहार मे मिटने लगा। शासन के तीनो अगो 
के अभिजनों को जनता से चुनोती मिलने के कारण वे एक होने लगे। अपने हितों की 
रक्षा के लिए विशेषकर न्यायालयों को, धविध्दान द्वारा प्राप्त उन्मुक्तियो के कारण अपने 
विशेषाधिकारो के लिए भ्रयुक्त करने सगे। यह इन देशों में राजनीतिक विकास का 
तीक़रा चरण था। जब शक्ति पृथवकरण का सहारा भी लिया जा रहा था और व्यवहार 
में इसको केवल शाब्दिक श्रद्धा दो जा रही यी। किन्तु अब तक शक्ति पृथवकरण के 
पिद्धान्त की कमिया प्रकट होने लगो और विकासशील राज्यो मे शक्ति पृषक्करण की 
| व्यवस्थाएं समाप्त होने लगी। कार्य पालिकाओं भे शक्तियों के केर्द्रण की सर्वम्यापी भ्रपृत्ति 
विगगरसशील देशो मे अधिक प्रबल रूप मे प्रकट होने लगी। 
चौथे और अन्तिम चरण मे विकासशील राज्यो को राजनीतिक ध्यवस्याए डावादोल 
होने लगी । राजनीतिक दलों के सिद्धातों भे क्राएं दित हेट-फेर, आम जनता और 
अधिजत वर्ग का कड़ा मुकावला (००४८०४(७४।07) राजनी तिक सस्क्ृति बी भरस्पष्टता, 
जनता गो राजनीति से उदाप्तीनता या घृणा, नेताबो मे शक्ति को बनाए रखते को होड 
व दौढ तथा इसके परिणामस्वरूप सामाजिक अव्यवस्था व बशान्ति व आर्थिक विकास 
में सडन के कारण अनेक देशो मे सैनिक तानाशाह सत्ता में जा गये और शक्तियों के 
पृषपकरण के सिद्धान्त की जिस जोर-शोर से व्यवस्था को गई थी उसको उतने ही जोर- 
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शोर से दफनाया जाने लगा। बुछ देशों मे यह अब भी जोवित है पर अपनी मृत्यु के 
अत्यधिक समीप पहुंच गया है। विकासशील राज्यों मे छुछ ही राज्य ऐसे हैं जहा 
परिस्पितियों के अनुसार घिद्धान्त की सस्यागत व्यवस्थाओं मे हेर फेर किये गये हैं पर 
मौलिक रूप मे इसको उपयोगिता को बनाए रखा जा रहा है। भारत ओर श्रीलका इस 
क्षेत्र के ऐसे देश हैं जहा सीमित शक्ति पृथक्करण कौ ही व्यवस्था को गई थी पर अनेक 
ददावों के बावजूद इन देशों मे यह सिद्धान्त अमी उपयोगी भूमिका निभा रहा है, किन्तु 
कुल मिलाकर विकासशील देशों मे शक्तियों का पृषक्ककरण या ठो समाप्त हो गया है या 
केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। 

विकासशील राज्यों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की उपयोगिता व आव- 
शयकता लम्दी अवधि तक रहने की परिस्थितिया थी। अगर उच्च वर्ग व अधिजनों के 
द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के साथ छेड-छाड नहीं की जाती तो शायद इन देशों मे 
नागरिकों की स्वतन्त्रता, राजनीतिक व्यवस्था का स्पायित्व तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं 
को सुचाझता तव तक बनी रह सकती थी जब तक कि शक्ति पृथवकरण के का को अपने 
हाथों मे लेने वाले आधुनिक अभिकरण व सरचनाए--स्वस्थ व स्थायी दल-पद्धति, 
सगठिंत हिंत व दवाव-समूह, जागरूक जनमत और राजनीतिक प्रक्रियाओं में स्थायित्व, 
सही अथों मे विकस्तित नहीं हो जाते। अगर इतनी अवधि तक शक्ति पृथक्क्रण की 
स्यवस्थाएं प्रभावी रह जातीं तो शायद लोक्तन्त्न इन देशों की भूमि में गहरी जड़ें जमा 
लेता और फिर इधर-उधर के छोटे-मोटे हवा के झोंके लोकतान्तरिक शासन सरचनातओं 
को उखाडते मे सफ्ल नहीं हो पाते। किन्तु दुर्भाग्य है इन देशों का कि जिस स्वतम्त॒ता 
कौ प्राप्ति के लिए लाखों व्यक्तियों (अलजीरिया व वियवनाम में क्रमश दस व पर्द्रह 
लाख आदमी स्वतन्त्रता आदोलनों मे मारे गये थे) ने अपना बलिदान किया, वहीं 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद सत्ता की होड मे हमेशा के लिए सत्ता के भूले नेताओं 
के द्वारा दफना दी गई। बगला देश में 5 अगस्त 975 व उप्के बाद की घटनाओं ते 
इसका अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

विकासशील राज्यों में एक विचित्र स्थिति यह भी है कि यहा अभी शक्तियों के केन्द्रण 
से सम्बन्धित आधुनिक उपकरण, सरचनाए व प्रक्तियाए विकसित नहीं हुई हैं डिन्‍्तु इनके 
अभाव में ही शक्ति केन्द्रण होने लगा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है तथा लोकतन्त की 
भावना के प्रतिकूल जाने वाली है। शक्त्तियों के पृथक्क्रण की उपयोगिता तब ही कम 
होती है जब शक्ति नियत्रक औपचारिक सरचनाए विकसित ही न हो वरव व्यवहार मे 
प्रभावी भी बन जाए। विकासशील राज्यों में से अनेक में अभी ऐसा बहुत सीमित अर्थो 
में हो पाया है। ऐसी स्थिति में शक्ति पुयवकरण से मिलने वाली सुरक्षा तथा आवश्यकता 
समाप्त होने लगती है और इसका सीघा परिणाम जनतन्त्र का अत होने की स्थितियों 
का प्रस्तुत होना है । अत इन देशों मे शक्ति पृथक्क्रण की विचित्न स्थिति है| या तो यह 
लुप्त हो गया है या जहा है वहा केवल संद्धान्तिक रूप मे बचा हुआ प्रतीत होता है। 
4:वें सशोधन के बाद भारत भी इसका अपवाद नही रह गया लगता है। 

आम जनता में यह भ्रान्ति है हि लो हठस्त्र का गला जनता के हाथो से घोंदा जाता 
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है, किन्तु विकासशील देशो ने इस ध्राठि का अडाफोड कर दिया है । जिन-जित देशो मे, 
लोकत/न्त्रिक व्यवस्थाएं समाप्त हुई हैं. उन सभी देशों मे यह काम समाज के अभिजनो 
हाय किया गया है। जब किशी राजनी तिक व्यवस्था मे अभिजनो को सत्ता मे रहते ठीक 
उत्तरदा.. लिभाने के कारण हटाने का प्रयास किया जाता है सब ऐसे प्रयासों की 
पुतरावृत्ति न हो इसकी व्यवस््या अभिजतो द्वारा कर दो जाती है। जनतन्त्र के स्थात पर 
निरवृशतन्त की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार के प्रषासों ते झकाबट व कठिनाइया 
उत्पन्त वरने के लिए शवितयों के पृथक्करण के सिद्धान्त की विकासशील देशों मे बहुत 
उपयोगिता है । 

विकासशील राज्यो ने राजनीतिशास्तरी पराश्चात्य देशों मे शक्ति नियत्रण की क्षत्य 
सरचनात्मक प्रत्रियाध्मक और सस्थात्मक व्यवस्थाओं के विकास बे! कारण शनित 
पृथककरण के सिद्धान्त को विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरह ही विकासशील 
राज्यों में भी निरधंक मानने की भूल कर बैठते हैं | यह सही है कि विकसित राजनीतियो 
में शक्ति पृयवकरण की उपयोगिता सीमित ही रह गई है, किन्तु इनकी परिस्पितियों में 
और विकासशील राग्यो की परिस्थितियों मे बहुत गहरे जन्तर हैं । अत शक्ति-पृषवकरण 
का सिद्धान्त विकसित राजनीतिक व्यव्रस्थाओ में अनावश्यक होता जा रहा है जबकि 
विवासशीस राज्यों मे व केवल शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धाग्त अति आवश्यक है 
अपितु लोकतन्त्त की रक्षा के साधन के रूप में इसका दुृढ़ता से स्थापित रहना अनिवायें 
है । विदासशील राज्यो में इस सिद्धागत की निरर्थकता को घोषणा करना इन देशो की 
वास्‍्तथिक राजनीतिक परिस्थितियों की अनदेखी करना है। 

शक्तियों बे पृथवकरण का सिद्धान्त लोकतान्त्िक विकासशील राजनी ध्िक ध्यवस्थाओ 
में तब तक उपयोगी रहेगा जब तक इन देशो मे दाजनीतिक दलों में राजनीतिक सेल के 
नियभो फा भोटा मतंक्‍्य नही हो जाए। समाज भें हित व दबाव समूह समुचित रूपसे 
बिकशित न हो जाए और राजनीतिक सरचनाओं और भप्रक्रियाओ में स्थायित्व लू झा 
जाए और जनता राजवथी तिक जागरूकता के साथ ही साथ उत्त रदाधित्व की भावना से 
मुक्त न ही जाए तथा शासक यर्ग राजनीतिक शक्ति का जन कल्याण कार्यों मे मनमानी 
ढंग से नहीं, विधिक रूप से, स्वीजत विधियों के अनुसार प्रयोग न करते लग जाएं। अत 
शकितयों के पृथक्करण के सिद्धान्त का उपयाग इन राज्यों में लम्दो अवधि तक बने रहने 
बी सम्भावना ही नही वसस्तविकता है। विकासशील राज्यों मे जहा-जद्दा लोकत/त् बना 
हुआ है, वहा शक्तियों का पृथवकरण पूर्ण या माशिइ रूप से अनिवार्दत पाया जाता है। 
इसलिए हमे, विशेषकर विशासशील राज्यो मे राजनीति के विद्याधियों को, इस सम्बन्ध 
में सावधानी से अपने विचार बनाने की आवश्यकता है। अध्रर पश्चिम की राजनीतिक 
व्यवस्याओं मे राजनीतिक सल्क्ृति का इतना विकाश हो गया है कि वे सल्थाह्मक व्यव- 
स्थाओ के दिता हो शक्तियों वे दुष्यपोग से बचाव की भ्रप्तावी व्यवस्था कर सकते है 
तो इसका यह तात्ययें मदापि गही है कि विकासशील राज्यो म॒ भी शक्ति के दुश्षयोग से 
दचाव वी देसी हो व्यवस्था सम्मव मानकर शवितियों के पृधवक्तरण को बेकार घोषित 
कर दिया जाए। राजनीतिक विकास की दृष्टि से विकासशील राज्यो की मब्यवस्थाओं मे 
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इतना पिछडापन है कि अभी कई दशको तक इन देशों मे शक्ति नियत्रण की अनौपचारिक 
व्यवस्थाए विकसित नहीं हो पाएंगी ॥ मत निष्कर्षत यही कहा जा सकता है कि विकास- 
शील देशों मे आने वाले अनेक वर्षों तक लोकतन्त्र के स्थापित्व-साधन के रूप में शबितर्यों 
के पृथक्करण वी बावश्यकता व उपयोगिता दनो रहेगी । विकासशील देशी के राजनीति- 
शास्त्रियो को यह बात भी नहीं भूलनी है कि विकसित राज्यों मे इस सिद्धान्त की 
उपयोगिता को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। इस सम्बन्ध में इन देशों मे केवल यह 
विचार प्रवल हुआ है कि शक्ति पृथक्करण निरपेक्ष रूप मे हानिकारक है। अत सीमित 
शक्ति पृथक्त्रण की बात पर बल दिया जाने लगा है । वैसे अवेक विकसित राज्यों मे 
विरोधी विचारधाराओ वाले राजनीतिक दलो के टकराव ओर अदल-बदल कर भविष्य 
में इनके सत्तारूढ़ होने को सम्भावना के कारण अनेक विचारक इस बात पर बल देने लगे 
हैं कि आने वाले वर्षों मे शक्तियों के पृपक्करण का सिद्धान्त सुविक्सित और राजनीतिक 
दृष्टि से स्थायित्व वाले पश्चिमी राज्यों में और भी अधिक आवश्यक और उपयोगी 
होगा । इस प्रकार के विचारो मे सत्यता का अश काफी मात्ना मे माना जा सकता है बोर 
यह वहूना कठिन नहीं होता चाहिए कि शक्तियों के पृथक्करण का महदृत्त्व तब तक दता 
रहेगा जब तक लोकतान्त्रिक ढग से राजनीतिक समाज प्रशासित होने का प्रयांस करते 


रहेंगे। 


शबित पृथवकरण का नवीन रुप . नियंत्रण व सतुलन सिद्धान्त 
(एप्तए प्रष्टूछ ए0ए७७ 08 5६४७२&॥[05४ 07 705 प्त'्टाप्तद0₹१ 07 
टप्तदए८5 # ०0 8%7&४८८5) 


नियवण व ततुलन का रिद्धान्त, शक्ति के पृयक्करण के सिद्धान्त का नवीन रूप कहां जा 
सकता है। इससे सरकार के अगों को इस प्रकार सम्बन्धित बनाया जाता है जिससे कोई 
भी अग एक-दूसरे पर हावी नही हो सके और अपने आप में इतना स्वतन्त्र व सर्वोच्च 
भी नहीं वन सके कि वह व्यक्ति को स्वतस्त्रता के लिए वास्तविक खतरा वन जाएं। 
इसके लिए शासन शक्तियों को नियद्चित रखने के लिए आपस में मतुलित कर दिया 
जाता है। 

हम देख चुके हैं कि शक्तियों का पूर्ण पृथवकरण न तो व्यावहारिक हो है और न ही 
परिदर्तित परिस्थितियों मे हितकर है। सरकार के प्ौनों अगों के मध्य कार्य विभाजन 
रखते हुए भी आवश्यक है कि इनमे परस्पर सम्बन्ध और सम्पर्क को ऐसो व्यवस्पा 
व्याप्त रखी जाएं कि दे एक दूसरे पर नियन्त्रण और सठुलन रख सके। इसके विता 
सरकार में एकता और समरूपता की भावता नहीं आ सकतो। शवित पृथक्‍करण को 
निरपेक्ष रूप से लागू करना सम्भव नहों होते के क्ारथ इस सिद्धान्त को एक अन्य 
सिद्धान्त, तियवण और सतुलन के सिद्धान्त के साथ सयुक्त किया जाता है जिससे 
शकितर्यों के पृथकक्रण से होने वाली हानियों से बचा जा सके तथा शासन के प्रत्येक अगे 
दा एक-दूसरे पर भी इस प्रकार निर्भर कर दिया जाए तथा जिससे कोई भी विभाग, अपने 
ज्षेत्र म स्ववन्त्त रहते हुए मनमानी नही कर सके। इससे शासन ने विलिन्न भाग एक- 
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से संतुलित हो जाते हैं, स्पोकि किसी भी बप के दास अपनी शल्तियीं का दुह्प- 
का के नियदण से रोक दिया जाता है । नियंत्रण और सतुत्तन के सिद्धान्त को 
हुप रेखा चित दाए इस परुर रुपछा एवठे हैं ॥ अमरोका के संविधान मे शक्षितयों के 
नियक्ञण भर सतुल्तत की व्यवस्था इस प्रकार चित्रित की जा सकती है। 


अपरौका मैं आालन शाकिदों को दिख 5! शपूतर/ गे स्पत स्वरत्चा 
अररोश व शक बिरा यो हटा का 5 
्र्पापल अधिलिपर्शो को स्वपतररर पैडेत फेर 
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अवापाओजो को अजुपीर्त |) चादाधौन्ों को हथने ढे 
४ ४००६ है ? (0 शा अहिपेण अर 


चित्र 3 भमरीक्षा में शापत शक्तिएों की तियवत् संतुल्ञत व स्वेतन्त्र दयवत्पा 


चित्र 3] से स्पष्ट है कि अमरीका के सविधान में सरकार के हर श्रग को स्वतन्तत 
बनाया गया है तथा यपने अधिकार पेरे मे रहते हुए हुए एक अप अपने लिए निर्धारित 
कार्यों का तिष्पारेन स्वतस्थतापूवंक कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपरोक्त रेखा 
दिद्व में काग्रेस (विधान मण्डल), राष्ट्रपति (कार्यपालिका) तपा सर्वोच्च न्यायालय 
(म्मरामपा लिका ) के गपदे स्वतन्त्न कार्यों के सम्बन्ध में को गई ब्यवस्थाओं का हर अय 
के वृत्त मे ही उल्लेख क्या गया है। किन्तु इन स्वतन्त्र शक्तियों वा किसो शास्तन जग 
द्वारा दुष्पयीग ने हो अर्थात शक्ति सदुलन दिगड नही इसलिये हर अग को हूसरे अग को 
नियन्ध्रित रखने के लिए अधिकार दिए गये हैं। इत नियत्ण अधिवारों को रेखा चिद्न 
में त्तीर दे निशान वी रेघा के साथ द्वी दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, व्यदस्यापिका 
का कार्यपालिका पर तौत प्रकार हे () महाशियोग लगाझुर, (2) निमुक्तियों की पुष्टि 
बोर (3)सविधियों की पुष्टि करके, नियद्षण व्यवध्यित किया गया है। इसी तरह, बन 
अग एक दूसरे के तिम्रतक के रूप में व्ययध्यित किए गये हैं। इससे शक्तियों की स्वतन्वता 
के शाप ही साथ इनका तियत्रण द उस नियक्ेण से दीदो शकितर्यों का घतुचनत ही जाता है । 

शरितियों के पृथवरुरण व निम्नप्नण संतुलन को भारत मे किस प्रकार व्यवध्यित 
दिया गया है, इसका दिद्न ॥3.2 मे स्पष्टीकरण किया गया है । भारत में श्रवित- 
पृथवकरण तथा निमरत्रण संतुलन वी सोमित व्यवस्था हो हो गई है। वित्त 82 का 
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दिस्तार से विदेवद आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारतोय विद्यार्थी इस प्रकार को व्यवस्था 
का सामान्य ज्ञान रखठा है। यहा ससदीय प्रभाली के कारण ढार्येपालिका व ब्यवस्था- 
पिका का घनिष्ठ सम्दन्ध है और इस कारण वान्ठविक कार्यपालिका ठया विधान मष्डल 
व विधान मण्डल के दोनों सदव--लोक्सभा व राज्यतभा, सम्मिलित रूप से ससद नाम 
की सस्पा बनाते हैं। इसके आपसी सम्बन्धों को रेखा तीरो (200०० ॥०७७) से समझारा 
गया है। दव यह घारपा कि ससदीय प्रदालियों में शक्ठियों का पृषऋरप नहीं होता, 
वास्वव में सही नहीं है। इठता जरूर है कि इन प्रगालियों में सीमित शक्तति-्युथवकरण 
होठा है ठपा नियद्वाए व सतुचन पर अधिक दल दिया जाता है । सानान्‍्यदया सप्दौर 
शासवा में भी स्पायप्रातिका को पूर्चेरूप से पृपझ रखते की ब्यवस्पा द्वोती है। 


कार पईटका इत्र का पुतउप्पेटर 





बल ताक बर अतडिशज व हराता 


अलग के व्यवस्था कल कार्यों वर न्यावड कव्टझजो इतने डरशा 
++ 





चित्र 43.2- भारत में शक्ति-पृथकरण, नियन्त्रण व स्तुचतत व्यवस्या 


शक्तियों का पृषक्करण - सिद्धान्त और व्यवहार 6 


तथा हर अग अपने क्षेत्र में सीमित, स्वतन्त् व सर्वोच्च रहता है यह रूप न कभी व्यवहार 
हे प्रयुक्त हुआ है और से प्रयोग मे ही लाया जा सकता है। है 
शकितयों के पूर्ण पृथब॑ऋरण के प्रथम और अन्तिम श्रयोग का ्रयाय अमरीका में किया 
गया था पर वहा भी इसके शुद्ध रूप को नियत्ण व सतुलन से विक्ृत करके द्दी िह 
अपनाया गया है. किन्तु अब विकसित राज्यों में निषवर्भ-सतुलद की से र-सदेघानिक 
सरचनाओं के कारध शक्ति पृपक्करण, नियत्नण द सतुलन की सिद्धान्त व्यावहारिक रूप 
जे बहुत कम सक्तिय रहता है । अन्य सरचताए वह सब कार्य करने लगी हैं जो इन दोनो 
पिड्ान्तो को व्यवस्या के द्वारा किये जाते थे अर्थात सरकार को वियत्रित करने व व्यक्ति 
की ध्वतन्त्रता को सुरक्षित करते के नये साधन इस प्रकार चित्रित किए जा सकते हैं। 


साँविधात हर अद कौ शक्ति का सोत 











चित्र (33 शुद्ध शक्षि-पृथक्शरण मे स्थवस्थाविका, शार्पपालिका एव 
ग्पप्पपालिकर का स्वतस्द्र अह्तित्व 


इस (बिल मे पह स्पष्ट हे वि किस प्रक(र के छप्वपर के हीनो कप राजनीतिक दज़ो, दबाद 
बे हित समूहो, राजनीतिफ प्रक्रिया, लोकमत तया जन सचार के साधनो से पारस्परिक्ता 
की आरा मे आ जाते हैं। घित्र 3 4 से यह और भी स्पष्ट हो जाता है । 

इस प्रकार विकसित राजनीतिक ब्यवस्थाओ में इन सरचनात्मक व्यवस्याओं के 
कारण नियत्नण व सतुल्न का सिद्धान्त भो अनावश्यक हीता जा रहा है, किन्तु 
विकासशील राज्यो में इन सबका अभी इस रूप में विकास नहीं हुआ है अत इन देशों 
में लोकतस्त्र व्यवस्था के सरक्षक के रूप मे सीमित शवित पृथक्करण की अभी भी 
वावश्यकता मानी जा सकती है। चित्त 34 तथा अमरीका में नियत्नण सतुलन के 
दिय ]3 । से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के वियन्नग व गतुलन के दो रूप 
हो गए हैं। यह दो रूप इस प्रकार हैं-- (क) सर्वेधानिक नियत्ण और सतुलन व्यवरपा, 
ओर (स) गैर-यवंधानिक नियत्रण और सतुलन व्यवस्था । 

इन दोनो व्यवस्थाओं का पृथक-पूयक विदेचत करके इनकी सापेक्ष उपयोगिता या 


निरपंक्ता के बारे में विष्कर्य निकालया सम्भव होगा। अत हम इसका अलग-अलग 
विवेवन करेंगे 3 
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(क) सर्वधानिक नियत्रण व संतुलन व्यवस्था (9० ०७रज्माणयत्पश इज्धय/ 
० 0४८८८ 470 08[87०८५४)--शक्तियो के पूर्ण पृथक्करण की बव्यावहारिक्ता तथा 
पूर्ण शक्ति पृथवकरण से होने वाली हानियों से बचने के लिए अमरीका के संविधान 
निर्माताओं से सेकर आ्ाज ठक कहीं भी शक्ति पृथस्करण का सिद्धान्त शुद्ध रूप मे नहीं 
अपनाया यया है। इसके स्थान पर नियत्रण व शक्ति गतुलन की व्यवस्था करने का 
प्रचलन है। अधिकाश राज्यो मे ऐसे नियत्रण व सतुलन सविधान द्वारा ही स्थापित कर 
दिये जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को हमने शक्तियों के नियत्नण-सतुलन की स्वेधानिक व्यवस्था 
कहा है। इस व्यवस्था में यह अच्छाई है कि इसमे नियत्षेण व्यवस्थाए सुनिश्चित होती 
हैं। नियत्ण व्यवस्थाओ को लागू करने की ओोपचारिक व्यवस्थाए होती हैं भर 
सामान्य परिस्थितियों मे यह नियत्नण व्यवस्थाए प्रभावी रहतो हैं। 


सरबार 
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चित्र 3.4 सरकार के अंगों को सम्पर्कता के गेर-सर्वधानिक साधन 


परन्तु अगर नियन्त्ण-सन्तुलन के सिद्धान्त की दाईं निक पृष्ठभूमि देखें तो ज्ञात होगा 
कि नियन्त्ण-सतुलन सामाग्य परिस्थितियों के स्थान पर असामान्य परिस्थितियों में ही 
आवश्यक होते हैं तदा ऐसी परिस्थितियों में इनकी औपचारिक सरचनाह्मक ब्यवत्त्याए 
प्रभावहीन हो जातो हैं। जद कोई सरकार शक्तियो का दुरुपयोग करने पर तुल जाए तो 
उसको सर्वधानिक व्यवस्थाए रोक सबने मे जजसर असफ्ल रहती हैं। मत सर्वधानिक 
निमत्रण-सतुचन व्यवस्थाओ की उपयोगिता सदिग्ध ही कही जा सकती है। उदाहरण के 
लिए, समी विकासशोल राज्यो मे जहा लोकतन्त सैनिक क्रातियों से नहीं समाप्त किया 
गया इन देशा में सदंघातिक नियत्रण सतुलनो के होते हुए भी सरकारों ने अप्रत्याशित 
शक्तियों वो हथिया लिया था। अत हम निष्कर्ष म यह वह सकते हैं कि सवैधानिक 
नियल्षण व सतुलन व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक व असाधारण परिस्यि- 






शक्तियों का पुथक्करण - सिद्धान्त ओर व्यवहार ४ 63 


तियी में अप्रभावी हो रहती है। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित विवेचन से झच्छी तरह 
हो जाएगा । 

सर्वेधानिक नियव्रण-सतुलन सिद्धान्ठ की आवश्यकता के बारे में शक्तियों के 
परथश्करण के सदर्भ में ही स्पष्टीकरण किया जाता है । अपने अत्यन्तिक (छाए्थणणे 
झप मे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त का तात्पयं तीनो विभागो का एक दूसरे से पूर्ण 
पृथवकरण है । इस अर्ये में इसको आधुनिक दशाजं में व्यावहारिक रूप देना वसम्मद 
है, क्योकि सर्वधानिक सरकार का कारोवार इतना जदिल होता है ऊ्रि प्रत्येक विभाग 
के क्षेत्र का ऐसी रीति में निएपण नहीं हो सकता कि प्रत्येक विभाग बपनी निदिष्ट 
सीमा मे स्व॒तस्त्॒ तथा सर्वोच्च रद्द सके । अत शक्तियों के नियतण और सतुलन के 
सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है 

इस सिद्धान्त में शासत के तीनो अगों की शवितयों के लिए ऐसा प्रबन्ध कर दिया 
जाता है कि तीनो अग अपने-अपने काय॑ क्षेत्र मे स्वतन्त्र रहते हुए भी आपस में एक दूसरे 
पर ऐसा निमन्त्रण बनाए रखते हैं जिससे शक्ति का सन्तुलन बना रहता है। शासन के 
प्रत्येक विभाग को एक दूसरे पर कुछ हद तक निर्भर बना दिया जाता हैं ताकि कोई 
विभाग यदि कभी अपनी जिम्मेदारी त तिभाए ठो शासन का दूसरा अग उसे सचेत करने 
और अपनी सीमाओ भे कार्य करने के लिए मजबूर करने का कार्य कर सकता है। इस 
सबका उद्देश्य यह है कि शक्तियों के पृथरकरण के बावजूद शासन अग अपनी मनमानी 
नहीं कर सर्के । इससे तीनो अगो मे परस्पर सामजस्य और नियन्त्रण के साथ-साथ उनकेा 
स्वतन्त्न अस्तित्व तथा पृथक्ता भी वनी रहती है। 

पहय ध्यान देते की बात यह है कि शक्तियों को केवज नियन्त्रित करने का ही लक्ष्य 
होता तो कोई कठिनाई नहीं होतो। यह मनेक विधियों में से किसी का प्रयोग करके 
स्थापित किया जा सकता है| परन्तु नियन्तेण ऐसा होना चाहिये जिरासे तीनों भगों में 
सतुलत वना रहे। यह सतुलन की व्यवस्या ही तोनो बग्चों मे सहयोग तथा सामजस्य की 
स्थापता कर सकती है। इसलिये इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषता निम्नलिखित सोत बातो 
के सम्मिश्रण मे है। प्रथम, यह शविठपों को पृषक रघता है, दुसरे, इन पृथकनयूथक 
शक्तियों को तियन्त्रित करता है और तीसरे, इन पृथक व नियन्त्रित शवितथों में सतुलन 
स्थापित करता है। यही कारण है कि आधुनिक युग भे व्यवस्थापिका को अविश्वास के 
अस्तावी या भहाभियोग के द्वारा कार्यपालिका पर नियत्रण का अधिकार प्राप्त होता 
है। इसी तरह, कार्पपालिका को विधेयको के निर्माण द्वारा अथवा अध्यादेश जारी करने 
को शवित के कारण व विधेयको पर स्वीकृति के माध्यम से ब्यवस्थापिका पर वियन्त्रण 
प्राप्त कराया जाता है, तथा न्याय-विमाग को कानूनों की व्याइपा अपवा वार्यप्रालिका 
के चाय को दी गई वैधानिक चुनौती पर निर्णय देने की शक्ति द्वारा व्यवस्थापिका एव 
कार्यपालिका के कार्यो पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार, 
शवितयों का पृथक्रण, उनका प्रभावी नियन्त्रण तथा उनमे सतुलन, यह तीनो बातें, 
नियन्त्रण और सतुलत के सिद्धास्त से सम्भव हो जाती हैं, किस्तु यह सब व्यवस्था वे वल 
ओपचारिक ही रहती है॥ दास्तद में ऐसा पृथश्वरण, नियन्त्रण मौर सतुलन केवल 


4 « तुलनाध्मक राजतीति एव राजनीतिक सस्पाएँ 


विकासशील राज्यों मे ही उपयोगी रहा है क्योकि विकसित शासतों मे इसके लिए और 
सरचनाए विकसित हो गई हैं। नियन्त्रण व सतुलन के सिद्धान्त को साधारण ढगसे 
चित्र 3 5 भे चित्नित किया गया है। 

बित्र 3 5 से स्पष्ट है कि दीनो अगयों के अधिक्षार क्षेत्र पृथक्र बनाकर एक दूसरे से 
नियन्त्रित विए गए हैं जिससे उनमे परस्पर सतुलन स्थापित हो जाए। 4, 5, 6 ओर 7 
ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे सरकार के तीनों अग एक-दूसरे के नियन्त्रर व सतुलक बन जाते हैं। 
जबकि ], ? और 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमे हर अग स्वत तर व सर्वोच्च रहता है । 


(7) व्यवस्थापिका 
80 (2) कार्यपालिका 
(3) न्यायपालिका 
(4) व्यवस्थाएत तथा कार्यप्रालत क्षेत्र मिधण 
(5) ब्यवस्थापन तथा स्यायपालन क्षेत्-मिश्रण 
(6) कार्यपालन तथा न्‍्यायपालन क्षेत्र मिश्रण 
ड़ (7) ब्यवस्थापत-कार्यप्रातन ओर न्यायपालन 
क्षेत्र मिश्रण 


चित्र 3 5 सर्देधानिक शहित-पृषक्करण एवं तिपन्त्रण-सतुलन व्यवस्पा 


(ए) गेर-संदेघानिक निपत्रण और सतुलन व्यवस्पा (८ड03-०0050॥ण0४ 
5५5 6या 0 णा€टं5 300 ७७)50०८४)--पेदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में 
शक्ति त्तया स्वतन्त्रता के अर्थ ही नहीं बदले हैं वरन शक्तितियों पर नियद्रण लगाने व 
उनको सतुलित करने के अनेक नये साधन भ्रस्तुत हो गये हैं। यह नियत्रषण व सतुलन 
की सरचनाए तथा प्रक्तियाएं सविधान की व्यवस्थाओ से बाहर के विकास हैं॥ इतको 
सक्षिप्त चर्चा हम इसी अध्याय में बन्यत्न कर आए हैं इसलिये इनको हम एक रेखा चित्त 
द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे । गेर सर्वेधानिक शक्ति-नियन्त्रण और सतुलन व्यव- 
स्थाए वृत्तो के माध्यम से चित्र 3 6 की भाति प्रकट को जा सकती हैं। 

चिन्न 36 मे शक्तियों के नियत्रण-सतुलन की अनौपचारिक व गर-सर्वधानिक 
ब्यवस्था का सरल चित्रण क्या गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपरालिका व स्यायपातिका 
को अलग-अलग वृत्तों के द्वारा दिखाया गया है। इन तीन वृत्तों को अपने में लपेटते हुए 
पाच वृत्त इस प्रकार चित्रित क्ये गये हैं कि हर वृत्त सरकार के अगों को चित्नित दरने 
बाले वृत्तों के कुछ भाग मे होकर गुजरता हुआ बन गया हे। इन वृत्तों का बाकार 
उत्तरोत्तर छोटा होना इस बात का सकेतक है कि बडे बृत्त को प्रतोक सरचना बी, 
शक्तियों के नियवध-सतुलन में अधिक महत्त्वपूर्ष भूमिका है। श्रयम वृत्त राजनीतिक 
दल वा प्रतीक, दूसरा वृत्त दवाव व हित समूहों का, तीसरा वृत्त राजनीतिक प्रक्रिया का, 
चौषा वृत्त लोकमत का बौर अतिम (प्राचवा) वृत्त जन-सचार साधनों का प्रतीक है 
ओर नियत्रण सतुलन का सबसे कमर महत्व का साधन समझा ग्रया है ॥ इस प्रकार 
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विकध्ित राजनीतिक ब्यवस्पाओ मे यह विकास शासन अगो की शक्तियों के निमत्ञक 
| व स्तुलक हो गये हैं । इनरा आधुतिद समय म॑ महत्त्व इतना बढ गया है कि सम्पूर्ण 
शासन को एक सावयवों सरचना बनाने मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्ही को रही 
है। विरासशील राजनीतिक व्यवस्थाओ मे अभी इनका जभाव ही है अत इन राज्यों गे 
अभी भी रावैधानिक शवित पृथक्करण, नियन्सण वे रातुलन पर जोर दिया जाता है। 
गैर सर्वधानिक निय व्रण सतुलन का यह चित्र (3 6) पहले वाले नित (3 5) की अपेक्षा 


ब्यगस्थाविका वृत्त 
| 


कायपालिका ....., <... गगपालिका 
ब्तत बस 


72: 


(१) राजनीतिक (6) 
(2) दबाव थ हित सपभूह 
(3) राजनो तिक भ्रक्षिया 
(4) लोकमत 

($) जन सभार सापत 


चित्र 3 6 शेर सर्वेघानिक शक्ति पृथकक्रण एवं नियत्रण-सतुलन व्यवस्था 


अधिक स्पष्टीकरण करने वाला है। इससे यह समझता कुछ आसान हो जाता है कि विए 
सरचता फी शासन अगो के नियत्ण संतुलन मे छितनी व किस प्रकार की भूमिका है। 
इस अप मे यह उस चित्त से सरल व अधिक स्पष्ट कारक कहा जा सकता है । 


साम्यवादी राज्यों मे शक्ति-पृथद॒करण एवं नियंत्रण-सतुलन व्यवस्था 
(58728 670 07 7095 ९४६ &]४० 5५१572% 07 2प्ताडटा, 5 ७४० 8५. #घएए5 
पा ८0%04एफाश' ८0029) 


साम्पवादी राज्यो मे, विशेषकर सोवियत रूस में सविधात के द्वारा ससदीय शासन 
प्रणाली के अपनाने के बावजूद शवितयों को स विधान द्वारा पृथक किया गया है। उदाहरण 
के लिए, सोदियत रूप्त मे व्यवस्थापन शक्ति, सब्िधान के द्वारा सुप्रीम सोवियत मे, 
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कार्यपालिका शक्ति, मन्सत्रि परिषद व प्रीसीडियम मे तथा स्यायप्ालिका शक्ति सर्वोच्च- 
न्यायालय में निहित की गई है ॥ सविधान विश्येष रूप से इस भात का उल्लेख करवा है 
कि सोवियत छूस में शक्तियों के पृथवकरण की स्थापना की गई है, किस्तु व्यवहार में 
यह शक्तियों का पृषक्करण साम्यवादी दल के कारण समाप्त हो जाता है। इतना ही 
नहीं, सर्वेधानिक व्यवस्था भी ऐसी है कि प्रीसोडियम वास्तव में शक्ति पृथक्करण को 
नकारने को स्थिति ला देता है। सोवियत रूस में या जिन शातनों की प्रभावी विचार- 
घारा माक्संवाद-ले नितवाद पर आधारित है, उन पर उदा रवादो लोकतन्‍्त्रीय सकल्पनाओं 
को लागू करना कठित है। ठदारवादी लोकतस्त तथा अमावस वादी सर्वाधिकारी अपदा 
स्वेष्छाचारी राज्यो की विधिक परद्धतियों को कम्युनिस्ट लोग वर्ग शासन के उपकरणों 
के रूप मे देखते हैं। उनके अनुसार “शक्ति” तथा 'स्वतन्त्रता' के अर्थ उदारवादी व्यव- 
स्थाओं में प्रचलित अर्थों के अनुरूप नही माने जा सकते । अत शक्तियों का पृथककरण 
स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए नहीं, शासन सुविधा के लिए आवश्यक है। रूस में शक्तियों 
के पृथवकरण व नियत्नेग-सतुलन की सर्वधानिक व्यवस्था को इस प्रकार चित्रित किया 
जा सकता है। 


(॥) सुप्रीम सोवियत वृत्त 






घ 
६ ८... (7) सुप्रीम सावियत का 
है ध्रीसीडियम वृत्त 


(<--.- (3) सरीय 
सर्वोच्च न्यायालय वृत्त 


घित्र 3 7. सोवियत रूस में संदंघानिक शह्ति-पृथधक्करण एव नियंत्रण-संतुलन व्यवस्था 


चित्र 37 मे वृत्तों के पारस्परिक उ्म्दन्ध से स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका, कार्य 
पालिका और न्यायपालिका, तीनों अगो को सविधान द्वारा इस प्रकार व्यवस्यित विया 
है कि यह आपस में एक-दूसरे के साथ कुछ अश्शों तक सम्बन्धित रहें तथा इस वरह 
वियत्रग-सतुदन स्थाएत रहे । परन्तु सोवियद रूस की सर्वेधानिक व्यवस्था में सुप्रीम 
सोवियत का प्रीसोडियम एक अनोदी नियत्षण सस्या के रूप मे ब्यवस्यित क्या गया है 
जो ष्यवस्थापन, कार्यपालन बोर न्यायपालन के ठीतों कार्यों को करने का सर्वघानिक 
अधिकार रथ्ने के कारण सरकार के दीनों विभागों पर छाया रहता है इसलिये इसे 
हेसे दृत्तसे बिल्रित किया गया है कि इस वृत्त में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और 
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न्पायपालिवा के बृत्तो के मरीब बरौब पूरे भाग समाहित हैं । 4, 5 गौर 6 ऐसे शेन्न 
हैं जिनमे सरकार वे अों वे सम्पर्क बे अपरार धाते रहते हैं, नितु इनका बहुत छोटा 
आनार इस बात वी पुष्टि बरता है कि सर्वेधानि' दृष्टि से यह मवसर बहुत ही बम 
होते हैं। पास्तव में प्रीसीडियम ही रामप्र एरवारी विभाग व्यवस्था वा निमक्षव बनाया 
गया है। रूस से निमत्षण वास्तव में साम्यवादी दल पा होता है इसलिये वियक्षण रातुलत 
शा व्यवहार मे चित्रण इस प्रवार का द्वोगा। 






घ, 
९६--4| साम्यवादी दे 
0) $ (प्रोमोन्यिय) 
गा 


परत्रिपस्धिट वृतत (राय ऐोय सर्यान्य 
जायानय गुल 


3.00 


वित्न 23 8 सोवियत हुए में व्यावहारिक द्रावित-पृषपक्रण थ मियत्रण सतुलत व्यपस्था 


निश् 3 8 मे स्पष्ट रूप से साम्यवादी दल, जिसे ऐरो यूत के रूप मे चित्तित पिया 
गया है जो सरवार बे तीत अगो वो पूर्णतया अपने अन्तांत समेटे हुए है, धासन अगो 
को सगुफ्त बरता है । इस प्रवार, सर्वेधानिक व्यवस्था मे णो नियतक्षण सुप्रीम सोवियत 
पे प्रीसीडियग द्वारा ब्यवरिषत जिये गये हैं, स्यवहार में मह नियन्नण साम्यवादी दल 
“लगाता है तथा यह तियत्नण पूर्ण है जेसा वि दल के यृत्त वे अन्तर्गत सरगार मे तीनो 
अगों मे समायेश से स्पष्ट है। श्रीधीडियम का बृत्त इस अर्यों को रामग्र रुप से अपने मे 
समाविष्द नहीं मरता है, इससे स्पष्ट है कि प्रीसीडियम शरवार मे अगों दे! बुछ भागों 
भो नियन्नण से मुक्त रख देता है। परन्तु साम्ययादी दस सब प्रगार मे पृषकपरण नो 
समाप्त बर एव ठोस एवाधिकारी नियक्षण की स्थापना का साधन है। ज्तं सोवियत 
झूस और अन्य शाम्यवादी देशो भे शक्तियों बे पुषपत्रण वी औपचारिन' था सर्वधाविवः 
व्यवस्था ही होती है। वास्तव मे साम्यवादी विचारधारा व साम्यवादी दस पा एजा- 
प्रियार शतितियों वे पृक्‍जवरण था विलोप्त ही महा जाना चाहिये। अत साम्यवादी 
शायनों मे शवित पृयबकरण या य्यवद्वार गे अभाव ही रहता है तथा निययण साम्पवादी 
दल बे' द्वारा ही सगाए जाते हैं। यह दस हो विभिन्न ससवारी अगों में सत्तुलन गए 
साधन प्रस्तुत बरता है । 

शकितयों मे पृथतकरण बे सिद्धान्त गेः मूल्यांकन से हम यद्दी बहू सकते हैं वि दुनिया 
बा आज कोई पी देश ऐसा नहीं है जहां शरितयों वा पृषपत्ररण अपने दा 
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सैद्धान्विक या व्यावहारिक दृष्टि से अपनाया गया है। पर साथ में यह भी सत्य है कि 
आधुनिक सर्वेधानिक राज्यो मे चाहे वे लोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचायी या सर्वाधिकारवादी 
हो, आशिक रूप से शवितियों के पृथवक्ृरण का सिद्धान्त अवश्य अपनाया गया है। 
लोकतन्त्र व्यवस्थाओ मे यह व्यवहार में लागू रहता है जब कि, अन्य दो प्रकार के शासनों 
में इसकी औपचारिक सस्थागत व्यवस्थाए ही पाई जाती हैं । इसी तरह, शक्तियों के 
पृथवकरण के ठिद्धान्त के बारे मे एक निष्कर्ष यह भी सर्वेव्यापकता रखता है कि इस 
सिद्धान्त के साथ नियन्त्रण व सन्तुलन की व्यवस्थाए अनिवायंत की जाने लगी हैं। यह 
कहता गलत नही होगा कि इस सिद्धान्त का बाहरी रूप बदला है पर उसका भूल साए 
ज्यो का त्यो बना हुआ है । इस सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधारणाओ व प्रत्ययो मे आए 
स्रभी परिवर्ततों के बावजूद यह सिद्धान्त अर्थात शक्तियों का पृथदकरण आज भी व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सर्वाधिक भ्रयुक्त होने वाला साधन है। तेजी से वदलतो 
हुई राजनीतिक परिस्थितियों मे राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करने के माध्यम के रूप मे 
इसकी उपयोगिता को सभी स्वीकार करते हैं। विकसित राज्यो मे अनोपचारिक सर* 
घनाओ ओर प्रक्रियाओ के कारण शक्तियों के पृथक्करण व नियन्त्रण-सन्तुलन के सिद्धान्त 
की उतनी उपयोगिता नही रह गई है, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनने वाले, फ्रास, 
प्रश्चिम जमंनी व जापान जँसे विकासशील देशो के सविधानों मे इसकी व्यवस्थाए इसको 
उपयोगिता का पुष्टिकरण हैं । विकासशील राज्यो मे तो इसको लोकतस्‍्त़ की रक्षा की 
एक मात्न आशाकिरण मान सकते हैं। यही कारण है कि हर नवोदित राज्य के सविधान 
म्रें इसकी व्यवस्था पाई जाती है। इन देशो में श्रातियों व कुछ समय तक टिकने वाली 
तानाशाही व्यवस्थाओ के वावजूद, जय कभी नया सविधान बनता है तो शक्ति पृषवकरण 
को कम से कम आशिक रूप से व्यवस्था अनिवायंत को जाती है। 

इस प्रकार शक्तियों के पृधबकरण की सबविधानो मे व्यवस्थाए इस सिद्धान्त की पेचीदा 
परिस्थितियों मे भी उपयोगिता की पुष्टि हैं। यही कारण है कि वाइल ने यहा तक कह्‌ 
दिया कि “विगत शताब्दियों के इतिहास का परीक्षण करने पर यह भेद खूलता है कि/ 
अपनी सब कमियो के बावजूद शक्तियों के पुथक्करण के सिद्धान्त मे एक अडियल 
विशेषता है कि यह भिन्न-भिन्न रूपो मे बार बार पुन प्रकट होता रहा है। यह इस तथ्य 
की पुष्टि है कि किसी न किसी रूप मे, शक्षिवयों का विभाजन और शासन कार्यों का 
पृषपकरण सरकार व शासन की व्यवस्था के अन्तरतम मे ही निहित रहता है ।/!* यही 
कारण है कि आज का राजनी तिशास्त्री इस दुविधा मे पडा हुआ है कि आधुनिक राज- 
नीतिक व्यवस्थाओ में “शक्तियों का केन्द्रथ तथा शक्तियों का पृथक्‍्करण दोनो ही न 
टलने वाले तथ्य हैं //*7 आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्वानों को परेशानी इस बात से 
ओर यढ शई है कि दे वररित्वीतय आवश्यकतावश अभो भी “सीमित सरकार मे 
विश्वास करने के लिए मजबूर हैं, किन्तु अभी तक यह नहीं जान पाए हैं क्रि आधुनिक 
राजनीतिक व्यवस्थाबों मे वे सोमाएं कैसे लगाई जाए ? इस कथन से शक्तियों के 
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पृथक्करण के सिद्धास्त का मूल्याकन पर्याप्त रूप से हो जाता हैे। अत हम इस राम्बन्ध 
में और अधिक तक देने के स्थान पर अपने निष्कर्पों को इसी के साथ समाप्त करते हैं । 
राजनी ति-शास्त्र के लेखनो मे हए बात की आलोचना की प्रथा का प्रचलत है। 
शक्तियों के पृथवकरण का उल्लेख करने वाली हट पाद्य-पुस्तक से इस सिद्धान्त की 
चम्बी-चोडी आलोचताओ का समावेश अनिवायंत रहता है, किन्तु मैं इस प्रकार का 
प्रयास गही कर रहा हू क्मोकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विवेचन में इसके 
दोनो पक्षो को अच्छी तरह परखने का प्रयत्न किया गया है। वैसे भी आलोचताओ पर 
दृष्टियात करें तो हमे यही देखने को मिलेगा कि उनमे से अधिकाश जआालोचनाए केवल 
संद्धान्तिक ही हैँ। अत इसको आलोचना के सम्बन्ध में केवल एक ही बात करना 
पर्याप्त रहेया कि शक्तियों का “पूर्ण व निरपेक्ष पृथक्करण” न व्यवहार में सम्भव है 
ओर ने ही बावश्यक है। यहां यह बात ध्यात देने की है कि "शक्तियों का पूर्ण व निरपेक्ष 
पृथवकरण' (08| 200 ४950७८ इटफशाआाणा 0 फ0फधा७) असम्भव हैं, किन्तु 
शक्तियों का आशिक या सापेक्ष पुथतकरण सम्भव मौर आवश्यक दोनों ही हैं ॥ माज 
दुनिया के सभी राज्यों मे इसी तरह की व्यवस्था है। अपने शुद्ध रूप मे, मर्थात शक्तियों 


का निरपेक्ष पृषवकरण वेवल पुस्तकों तक ही सीमित रहा है और इन्ही तक आते वाली 
शवाब्दियो मे सीमित रहेया। 


अध्याय 44 


व्यवस्थापिका 
(.०डांडशणले 


किसी भी प्रकार का मानव सगठन नियमों के अभाव मे अधिक समय तक कार्य नही फर 
सकता। समाजो के स्थायित्व व विधिवत कार्य-निष्पादन के लिए तो नियमो की अनि- 
वायदा ही होती है। नियम रहित समाज तुरन्त ही अराजक अवस्या मे आकर विखण्डित 
होने लगता है। जिन समाजों का सचालत निर्वाचित राजनीतिक सस्याओ के द्वारा किया 
जाता हो वहा तो नियम ही एकमाद्व साधन होते हैं जिससे राजनीतिक सस्थाए समाजों 
का सुचाद रूप से सचालन करने की अवस्था मे आती हैं। इतता ही नहीं, इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि उन राजनीतिक ब्यवत्याओं में जहा समाज के लिए अधिकाधिक 
नियमों की व्यवस्था रहती है, उनमें भी व्यक्ति नियमो का उल्तधन कर या उनको तोड- 
कर अराजफता लाने की यदा-कदा हरकत करते रहे हैं, जिधके कारण, कमी-कपभी तो 
नियमरयुक्त व्यवस्था में भी अस्तव्यस्तता आने लगती है। ऐसी बराजक अस्तव्यस्तता से 
सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति नियमों के दायरे मे वाधने वालो राजनीतिक व्यवस्था मे रहता 
पसद करता है । इसके पीछे उसकी यही मान्यता है कि ऐसी व्यवस्था में सत्र व्यक्ति एक 
ही प्रकार के नियमों से सचालित रहेंगे और नियमों का उल्लघत करने बाला व्यक्ति 
अनिवायंत दण्डित किया जाएगा। जब कभी राजनीतिक समाजों मे लोगों के मन से 
उपरोक्त भावना लुप्त होने लगती है तथा राजनोति के तियर्मों की ब्यापक पंमाने पर 
बवहेलना व उल्लघन होने लगता है दो राजनीतिक व्यवस्थाएं दूटमे लगती हैं। बत 
समाज के व्यवस्थित सचालन में नियमों को भूमिका अत्यन्त महत्त्व रखती है। इससे 
हमारे मन में यह जितासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इन नियमों को बताने के कौन 
से निकाय हैं अर्थात यह नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं ठया इनको बनाने वाले किस 
प्रकार इन्हें बनाते हैं। 

आधुनिक समय में नियम-निर्माण का कार्य करने वाली सश्ष्याओ को व्यवस्थापिका 
कहा जाता है। पर इससे यह आशय नहीं है कि नियम-निर्माण का कार्य हमेया से केवल 
व्यवस्थापिका सस्याए हो करती रहो हैं। सी ० एफ» स्ट्राय ने ठोक ही लिखा है कि प्राचीन 
समय में नियम-निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाएं नहीं करती थी बर्योकि अभी तक 
कार्यपालन व व्यवस्थापन कार्यो मे कोई भेद ही नहीं था ।? ला पालोम्बारा का तो यहां 
तक कहना है कि * नियमों की स्थायी व्यवस्था को आवश्यकता और नियम-निर्माण के 
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लिए किसी व्यवस्थाएिका को जरूरत दी नही थी, क्योकि ब्यवस्थापिकाए ऐसे व्यक्तियों 
[ के संगठन के रूप में जिन्हे कानून वनाते की रात्ता प्राप्त हो, हमारे लिखित इतिहास के 
नौ-दशाई (72० (८०४॥७ कास में अस्तित्व ही नही रखती थी।“ ऐतिहासिक दृष्दि 
के तो कानून बदाते का काय्र एक ही व्यकवित--शासक, के हाथों में ही रहा है, जो इस 
कार्य मे मपने सलाहकारो, दरबारियो या मित्रो की सहायता से या स्वय अकेले ही राज्य 
भर के लिए कानून बनाते रहे थे। इससे यह प्रश्न उठता है कि व्यवस्थापिकाए नियम- 
निर्माण सगठतों के रूप से कब और वयो विकसित हुईं ? इसका सक्षिप्त पर सही उत्तर 
देते हुए स्ट्राग में लिखा है कि "बाघुनिक समय मे सदकारो म व्यवस्थापिकाए लोकतन्व के 
चढदते ज्वार (हध्कह 00० ० १०००००४८७) के अनुपात में उभरतों गई हैं।!? अत, 
व्यवस्थापिकाओं का नियम-निर्माण रास्पाओ के रूप मे विकास लोक्तन्ते को व्यावहारिक 
बनाने वी सरचनात्मक व्यवस्था वनकर ही हुआ है ॥ 
लोक्तन्त जनता का, जनता के लिए तया जनता द्वारा शाप्तन है। इसमे शासन शवित 
जनता के हाथों मे होगी है। आधुविक राज्यो के लम्मे चौदें भू भाग में रहने वाले करोड़ो 
व्यवितयों द्वारा इस शवित का प्रत्यक्ष ग्रयोग करना सम्भव नहीं होने के कारण जनवा 
अपने प्रतिनिधि (प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध मे बीसवा अध्याय देखिए) चुनकर इस शविति 
का इन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग करने लगी है। इस प्रकार के प्रतिनिधियों के 
संगठित रूप को ही व्यवस्थापरिका कहा जाता है। इस तरह, व्यवस्था पिका सरचनाए 
बतंमान समय का ही विकास हैं दया नियम-निर्माण करने वाली सस्या के रूप में इनका 
अमी वचपन ही चल रहा है, किन्तु माधुनिक समाणे की जडिल परिस्थितियों ने 
व्यवस्थापिया सभाओं के तियम-निर्माण के कार्य मे अथानक ही औपचारिक्ता को स्थिति 
ला दी है। (व्यवस्थापिकाओ के पतन के शीर्षक के अन्त त पृथक से इस विषय पद इस 
अध्याय में अन्यत् विचार किया गया है) यदषप्रि इत सस्याओ का नियम-निर्माण का कार्य 
इनके पास जब केवल ओपचारिक रूप से ही रहा है। फिर भी इतका महत्त्व बना हुआ 
है, बधोवि कई अन्य कार्य इलके द्वारा निष्पादित होने लगे हैं। इस सबका ठीक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए व्यवस्थापिका का स क्षिप्त अ्य वे परिछाषा वरना आवश्यक है। 


व्यवस्थापिका का अर्य व परिभाषा 
(६60७७ #0० एएए (७५७७ ७ए १८७६9: ०७४७५ 


व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतस्ले की स्थापनाबे! साथ ही हुआ है, किन्तु बपर 
इसका व्यापक अर्य लें तो ये काफी प्राचीन सस्याए लगती है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियो 
मा यह समूह जो कोई प्रतिनिधात्मक आधार नही रखते हुए भी शासक को नियम निर्माण 
में सलाह सहायता या प्रेरणा देने वा कार्य करता है, व्यवस्यापिका कहा जाता है । एलेन 
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दाल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ' ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सप्ाओं वा 
जन्म कार्य पालिका के लिए परामशंदान्नी निकायो को आवश्यकता के रूप में हुआ है।”+ 
पर आधुनिक समय मे ऐने परामर्श मडल, जो सामास्यतया तानाशाओं के इई-गिईं एक 
रहते हैं, को विधान मण्डल नहीं कहा जाता है। आधुनिक काल में इसका विश्लेप अर्थ म 
प्रयोग किया जाता है ठया एक विशेष प्रकार का व्यक्ति सगठन हो व्यवस्पाविका के नाम 
से जाना जाता है । 

ब्यवम्थापिका सामूहिक्ता के विचार के रूप में मह संकेठ देती है कि इसमे व्यवितर्यों, 
स्थानों या सस्याओं का प्रतिनिधित्व-तत्त्त अनिवार्यत पाया जाना चाहिए। मठ 
ब्यवस्थापित्रा सभाए प्रतिनिधि सरचनाए कही जा सकती हैं! यह क्सिका, क्तिना और 
किस प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं इसकी विस्तार से बीस्वे अध्याय (प्रत्तिनिधित्व से 
सम्बन्धित अध्याय ) में चर्चा की गई है ? यहा इतना जानना काफी है कि विधान मण्डल 
केवल ब्यक्ति्यों के प्रतिनिधि सबठन द्वी हों यह आवश्यक नहीं है। 

इसकी परिभाषा और अर्य से यह स्पष्ट हो जाएगा कि केवच प्रतिनिधित्व ही इसरा 
प्रमुख लक्षाय नहीं है। साप्रारप घड्दो में व्यवस्यातिका की परिमादा इस प्रकार की जा 
सकही है--व्यवस्थापिज्ा व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक सगठत है जो कानून बनाने के 
अधिकार से युक्त होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यवस्वापिका के लिए प्रति. 
निघात्मक रूप रखना आवश्यक नहीं है। अगर विधान मण्डल के विकास के प्रारम्भिक 
चरणों को देखें तो हमें यद्दी देखने को मिलेगा कि लम्दी अवधि तक विधान मण्डल 
प्रतिनिधि सस्थाओं ने रूप मे नहीं रहे हैं। द्विटेन की ससद जिसे 'ससदों वी जननी! 
(पाणा८। 0 9क्व50679) कहा जाता है तथा जद्दा से ब्यवस्थापिका समाओं के 
विचार वा विश्व मे विस्तार व प्रसार हुआ, वह आज भी सद्दी अर्थों में प्रतितिधामक 
नहीं है। कर्पोकि' ला्ड सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होने के कारण अपने अलाबा और 
किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लोक सदन (8005८ ०6 ००:0009) भी 928 
तक प्रतिनिधा मक नहीं या। (ब्रिटेन में स्त्रियों को मताधिकार के पूर्ण अधिकार 928 
मे ही मिले थे) हम विधान मष्डल के सगठत के आधार सम्बन्धी इस प्रश्ने पर विस्तार 
से आगे विचार करेंगे इसलिए हम अपनी परिभाषा में विधान मण्डल वेवल उन्हीं ब्यक्ति 
संगठनों को कहेंगे जो एक निश्विव भू-माग से सम्दन्धित समाज के लिए कानून बनाने द 
नोति सम्बन्धी निर्णय_सेने की वंघ सना रखते हैं। व्यवह्ारवादियों के शब्दजालवा 
उपयोग करें तो यह कद्दा जा सकता है कि विधान मण्डल समाज विश्लेप के लिए मूल्यों 
के अधिकारिक दिवरण छरने की शक्ति से युक्त ब्यक्ति-सगठन है। 
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व्यवस्थाविकाओं का संगठन 
(0०१5#तराउइड्ग0र 07 7,६6थ.&70759) 


ब्यवस्थापिकाग्रों के ससठन को लेकर इनमें समानताओ के स्थान पर विविश्वताएं ही 
अप्रित दिखाई देती हैं ( इनके संगठन को लेकर कई प्रश्त उठ खडे होते हैँ. जिनमे हे कुछ 
का मतोपजनक उत्तर आज तक नहीं दिया जा सठी है। उदाहरण के लिए, व्यवस्था- 
पिषाओ को एकसदनीय होना चाहिए पा द्वितदनीय, इस विघार पद मतभेद इतना गहरा 
है कि किसी एक पक्ष में तकराम्मत शत व्यकत्त करना भो बहुत विवादग्रस्त बन जाता 
है | बतेक विह्ाान ट्विसदनात्मक्ता को लेबर यह श्रश्न उठाते हैं कि अगर ऐतविहापसिक 
विकास कौ घटना ने ब्रिटेत को ससद को द्विसदनात्मक ब्यवस्थापिया नहीं बना दिया 
होता, तो विश्व के विधान मण्डल वया द्वितदनात्मक होते ? इस प्रश्न का कोई सुनिश्चित 
उत्तर नहीं दिया जा शकता, वमोकि दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक सस्थाओ 
वी यवत्त करने का प्रदलन अभी भी बहुत बवा हुआ है व्यवस्थापिका सश्यओ के सएठव 
के बारे में ब्रागे विवेचन करने से पहले इनके सगठन के भाघारों वा सक्षिप्त वर्णन भाव- 
शयक लगता है। 


ब्यवस्थापिवातों के संगठन के आधार (77८ 8850६ ०९ 078%5छ079 ० 

[,68/5800768) 

व्यवस्पाषिका सभा्ों व सगठत के अनेक आधारो वी चर्चा की जाती है | हम यहा 
पर इनबे संगठन के केवल दो आधारो का हो विवेचन आवश्यव मानते हैं, क्योकि 
आधुतिव विधान मण्डलों के संगठन के आधारो के रूप में इन दो के ही कारण इनको 
प्रकृति, भूमिका और महत्त्व निर्धारित होता है, इसलिए हम आशारों के विवेचन को 
इन दो तक ही सीमित रखेगे। विधान भण्डलों के सगठन का पहला आधार प्रति- 
निधित्व का और दूरार राजनीति दलो का माना जाता है। व्यवस्थावियाओं के 
संगठन के इन दोनो आधारों कय विस्तार से विवेचत वरना इनडे महत्त्व थो समझने के 
लिए आरावफ्पव है। 

(रू) प्रतिनिधित्व का आधार (806[॥९5९७/७॥0॥ ७१$5)--ऐतविहासिक दृष्टि 
से देखा जाए तो व्यवस्पापिकाओ के विवास के मूल म प्रतिनिधित्य की अवधारणा 
ही प्रमुख रही है। हर लोकतात्रित राज्य में विधान मण्डत का गठन प्रतिनिधित्व 
के प्िद्धास्तो पर ही आधारित होता है, किन्तु स्पेच्छाचादी शासन व्यवस्थाओं मे 
विधाव म्र'्डलों का गठन सही अर्थों मे इस आधार पर नहीं होता है। इस प्रतार की 
शाशन ब्यवस्थाओं में अधिकतर नामाक़ित सदस्यों से ही 'विवान गण्डल' मरित द्वोते 
हैं। इन देशों में जहा निदचिन को अपवाया जाता है वहा भी स्वृतन्त तथा विस्पक्ष 
निर्वाचन द्वारा उनका गठन नहीं होता है, विन्‍्तु सभी लोकतान्ब्रिक व्यवस्पाओं मे 
विद्यान मण्डवों का रायदने-आधार प्रतिनिधित्य ही होता है। ऐसा देया गषा है जिन 
देशी ग॒ विधाय मफ्दली के गठत व आवार प्रतितितित्त नहीं ह्वाता है वहा भो “सत्री 
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मांग की जाती है जो कभी-कभी क्राति का रूप तक ले लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि 
अ्तिनिधित्व का व्यवस्यापिकाओं के सगठन मे महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। ५ 
प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो इस पर वीसर्वे अध्याय भे चर्चा की गई है तश । 
व्यवस्थापिकाओं के कार्यों मे 'प्रतिनिधित्व के कार्य ” का विवेचद करते समय इस मुद्दे 
दर फिर विचार का अवसर मिलेगा इसलिए यहा इसका विध्तृत वर्णन नहीं कियाणा 
रहा है। यहा इस सम्बन्ध में इतता हो लिखना पर्याप्त रहेगा कि अठारहवी शताब्दी से 
ही प्रतिनिधित्व भौगोलिक आधार पर होता जाया है, किन्तु बीसबी सदी को पेशेवर 
पेचीदवियो को ध्यान मे रखते हुए विधान मण्डलो मे प्रतिनिधित्व के भोगोलिक आधार 
के स्थान पर पेशेवर आधार पर बल दिया जाने लगा है। इटली मे मुस्तो लिनी ने 930 
में तथा फ्रेक्को सरकार ने दुबारा नया सविधान बवाते समय 945 मे वेशेवर प्रतिनिधित्व 
की मुसोलिनी को तरह ही व्यवस्था को थी, पर दोनो ही अवस्थाओ में यह पेशेवर 
प्रतिनिधित्व बेबल नाम से ही रहा था। परन्तु पेशेवर प्रतिनिधित्व का प्रयोग युगोस्ला- 
विया के 953 के सविधान द्वारा जिस तरह व्यवस्यित किया गया वह बहुत कुछ सफल 
रहा है। इस सविधान के अनुसार युगोसलाविया की सघीय सभा जो कि वहा की 
ध्यवस्थापिका है छ सदनों से मिचकर बतती है। इतम दो सदत--सघीय संदत तया 
राष्ट्रीयवाओ का सदन, अन्य ससदों के सदनों की तरह ही के हैं तथा भप्श 
जनसंख्या व सघ की इकाइयो के आधार पर शागठित होते हैं। किन्तु अन्य चार 
सदन--() आधिक सदन, (2) शैक्षणिक तथा सास्कृतिक सदन, (3) सामाजिक 
कल्याण तथा स्वास्थ्य सदन और (4) सगठनात्मक राजनीतिक सदन, पेशेवर सदन हैं 
जो विशेष हितो व पेशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गठित किए गए हैं। यद्यपि इतका 
सगठन व क्षेन्नाधिकार कुछ पेच्ीदणिया उत्पन्न करता है परन्तु कुचल मिलाकर यह 
व्यवस्था आज भी वहा सतोपजनक ढग से कार्य कर रही है। 
दस प्रकार के पेशेवर प्रतिनिधित्व म कई व्यावहारिक कठिनाइयो के कारण अनेक 

देशों में विशेष हितो व पेशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान मण्डलों में सददपों को 
मवोनीत करने को व्यवस्था प्रचलित हो गई है। इस तरह, विधान मण्डल कैसे ही 
संगठित हो उनम कम या अधिक मात्रा मे प्रतिनिधित्व का तत्त्व समाविष्ट रहता है। 
यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था वी प्रकृति, सवंधानिक ढाचा, गेर-सर्वधानिक सरचनाएं, 
विधान मण्डलों के सगठन में प्रतिविधित्व के सिद्धान्त को प्रभावित करती हैं। फिर भी, 
हर लोकता त्रित राज्य में विधान मण्डलो का सगठत कम या अधिक मात्रा मे प्रतिनिधा- 
त्मकता के सिद्धान्त पर आधारित पाया जाता है । 

(ख) राजनोविक दलों का आधार (?0त८ठा छठ द्वाढ३ 35 9455 णीं ठाहुआ- 
इडाणा )-- राजनीतिक दल व दल पद्धतियों ते सम्बन्धित अध्याय (प्न्नहया अध्याव) 
में हम यह देखने का अवसर पिलेगा कि किस प्रदार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाए 
दलों द्वारा नियत्ित, निदे शित तवा सचालित होने लगी हैं ? राजनोतिक दल लोकता- 
द्विर देशों में ता व्यवस्थाविकाजों के सगठन का मौतित्र आधार वन गये हैं । यह विधान 
मग्ज्तो व न उेबल बाहरी संगठन वा आधार हैं, मपितु इनका आंतरिक संगठन भी 
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दलौय आधार पर ही होता है। रॉवर्ट हो० बोन ने ठीक ही लिखा है कि “सरकार के 
किसी भी व्यवस्थापिका विभाग के सगठत में दल का तथ्य जो चाहे सकारात्मक अर्थ में 
मा सकारात्मक अर्थ मे लिया जाए एक ऐस्ता उस्पेरक है जो उन्हे विषय-परिधि प्ररान 
करता है और विधान मण्डल की जियात्मकता को सम्भव बनाता है।* आधुनिक 
व्यवस्थाओं में इस कारण से दल पद्धति का प्रकार, राजनीतिक दलो का आकार व 
उनकी विचारधारा की भूमिका का गाघार, विधान मण्डलो की भरगृति का निर्णायक व 
नियामक होने लगा है। 

आधुत्तिक समय में निर्वाचन व्यवितिगत आधार पर नहीं होकर राजनीतिक दलों के 
भाधार पर होता है। मतदाता के सामने किसी भी नीति विकल्प का तिर्धारण करने वी 
व्यवहार मे स्वतन्त्नता नही रहती है। वह केवल दाजतोतिक दलों द्वारा प्रह्युतत नी ति- 
विक्स्पो मे से किसी एक का चयन करे को ही स्वतन्त्रता रखता है। अत सप्तदो वे 
सगठत का व्यावहारिक आधार राजनीतिक दल ही बन गए हैं। दलो का विधान मण्डलों 
के आन्‍्तरिक सगठन व कार्य सचालन में तो भोर भी अधिक महत्वपूर्ण हाथ रहता है । 
उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की पसद मे “लोकसदन” का स्पीकर” तथा भारत की ससद की 
'लोकसभा' का स्पीकर” अपने प्रभाव व सम्मान में बहुत अन्तर रखते है । दरा अन्तर 
को राजनीतिक दल के साय 'स्पीकर! वे सम्बन्ध के आधार पर ही समझा जा सकता है । 
अत विधान मण्डलो के सगठनों मे ये दो बाघार--प्रतिनिधित्व दा आधार व राजनी तिक 
दसो का जाधार, अत्यधिक महत्त्व रखते हैं । 

हर देश मे विधान मण्डल वे काय॑, भ्रूमिका व महत्त्व में अन्तर णया,जाता है। एक 
तरफ़ ब्रिटेन का लोकसदन है जो बाज भी दलीय अनुशासन व एक दल के स्पष्ट बहुमत 
के बावजूद राजनी तितर व्यवस्था मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरी तरफ, रूस को 
सुप्रीम सोवियत या नेपाल की *राष्ट्रीय पचायत' (राष्ट्रीय पन्मायते नेपाल की ससद का 
माम है) को लें तो देखेंगे वि पहू ससद नाम की ससद ही ही हैं । इससे स्पष्ट है कि दल का 
आंप्रार विधान भण्डल का महत्त्वपूर्ण व विर्णायदर आधार है। विकासशील राज्यो मे 
व्यवस्या पिकाओं के सगठत का यह आधार बहुत वमजोर होने के कारण ससदें बाये- 
प्रासिकाओ की आज्ञाकारी सस्थाएं बन गई हैं। इस लिए एक लेखक ने विकासशील राज्यो 
की समदों को गठन के ठोरा दलोय आधार के अभाव के कारण * कानून बनाने वाली 
सस्पाओं फे स्थान पर कानूत को स्वीकृति देने वाली सस्याए कहा है ।"९ 


व्यवस्थापिकाओ वी सरचनात्मक विशेषताए (6 80एटणव (दावललतउ- 
(७०5 66 [.९8४8007६६४) 
व्यवस्थाविकाओं बी सरचनात्मक विश्लेषताओं की सूची अत्यन्त लम्बी हो सकती है । 
दुनिया का हर विधान मण्डल किसी न किसी प्रकार की सदचनात्मक विलक्षणता से युक्त 
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दिखाई देता है। इसलिए हम यहा केवल उन सामान्य विशेषताओं को ही विवेचन में, 
सम्मितित करेंगे जो सामान्यतया अधिकाश विधान मण्डलों के सगठवों में पाई जाती हैं । 

इनमे से प्रमुख विश्वेषताएं इस प्रकार हैं--(क) व्यवस्थापिका के सदनों की सख्या, 

(ख] व्यवस्थापिकाओं का आकार, (मर) व्यवस्थापिकाओं की स्वतन्त्रताए व उन्मुतितया, 

(घ) विधायको के भत्ते, सहूलियते तथा वेशेवरता, (च) व्यवस्था पिकाओं में सम्रिति 

व्यवस्थाएं, मौर (छ) व्यवस्थापिकाओं का कायंकाल । 

(क) व्यवस्थापिका के सदनों को सल्या (7॥6 गरणाएदा 06 लोहपरफैटाड वा 
]68920ए८)--सदनों की सख्या कितनी हो, बर्थात किप्ती देश के विधान मण्डल में 
कितने सदन हो, यह प्रश्व अपने आप में सरल होते हुए भी बई पेचीदा मुद्दो से जुडा हुआ 
है। व्यवस्थापिकाए विशेषीह्षत सामूहिक ताए होती हैं जिनके सदस्य आम तौर पर चुनाव 
द्वारा चयनित होते हैं और व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप मे वे सब एक स्तर पर माने 
जाते हैं अर्थात सव सदस्य एक समान होते हैं। ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी व्ययस्थापिका 
में एक सदन हो या दो, इसके लिए कई परिस्थितिया उत्तरदायी होती हैं। इसी अध्याय 
में हम 'द्विवदनात्मकता' पर विचार करसे समय इन परिस्थित्तियों का विस्तार से उल्तेख 
करेंगे | इस प्रसंग में हम केवल इतना ही कहंये कि सदनों की सख्या के आधार पर 
व्यवस्थापिकाए दो प्रकार से सयठित की जाती हैं। एक प्रकार की व्यवश्यापिकाए वे 
होती हैं, जिनमे केवल एक सदन होता _है ओर जिन्हें एकसदनीय (प्रणव्था/ध्ा॥) 
व्यवस्थापिकाए कहा जाता है त्तया दुक्षरे प्रकार की व्यवस्थापिकाए वे होती हैं जिनमे दो 
सदन होते हैं (जिन्हें द्विधदनीय (80८8००८७)) व्यवस्थापिकाए कहा जाता है। प्रारम्भ 
में अधिकतर देशों में एक्सददीय व्यवस्थापिक्राए थी, किन्तु अब केवल्न कुछ छोटे छोटे 
देशों को छोडकर प्राय समी महत्त्वपूर्ण देशो में द्वितदनीय विधान मण्डल हैं) इसमे एक 
बड़ा अपवाद चीन का है जहा को व्यवस्थापिका एकसदनीय है। ला पालोम्बारा के 
अनुसार “(970 मे केवल 08 देशो में राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाए थी। इनमें से 56 एक- 
सदनीय ठपा 52 दिसदनीय थीं”? तथा बाकी के राज्यों मे व्यवस्दापिकाए थों ही 
नहीं । जीन ब्लोन्डेल ते अपनी पुस्तक कम्पेरेटिव लेजिस्लेचरस में विधाव मण्डलों रहित 
देशों वी सब्या [973 मे 30 बताई है ।१ अत विधान मण्डलो मे एक सदन भी पाए जाते 
हैं और दो सदन भी ॥ केवल युगोस्लाविया ऐसा देश है जहा सघीय ससद में दो सइन 
वास्तव में छ संदनों से मिलकर बने हैं। विधान मण्डलो म सदनो के बारे में निम्न बातें 
सामान्य रूप से कही जा सकती हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में अपवाद भी पाए जाते हैं-- 

()) छोटे तथा एर-हप राज्यों में एक्सदनीय व्यवस्थापिकाए होतो हैं। 

(४) बड़े राज्यो में जहा बहुत सम्राज हैं --द्िसदतीय व्यवस्थापिकाए होती है 

(प्र सघीय राज्यो में अनिवायंत द्विसदनीय व्यवस्थापिक्राए होती है । 

(0५) स्वेच्छाचादी राज्य एक्सदनीय विधान मण्डलों बाते अधिव होंत है । 


शा ऊद्रे .3 व प्ाकडाय, 2 दा फू 24 
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(४) विकासशील राज्यों मे एकसदनीय विध्ात मण्डल अधिक है । 

(छ) ध्यवस्थापिकाओं का माकार (26 ० ल्डडोधादओ-- विधान भष्डलों भे 
कितने सदस्य हो इसका भी कोई सुनिश्चित या एक समान आधार नहीं पाया जाता है। 
एक तरफ वारबाडोस (83702005), बोद्सवावा (805७903) और स्वाशीलेण्ड 
[5छथटा470) जैसे राज्यो में 24 से 30 तक ही सदत्य विधान मण्डलो मे हैं तो दूसरी 
तरफ ब्रिटेन, भारत और चीन मे इसकी सख्या क्रमश 500 (लार्ड क्षमा सहित), 775 व 
888 के लगभग है। व्यवस्थापिकाओं में सदस्यो की सख्या के सम्बन्ध में दो आघारो का 
ध्यान रखा जाता है। एक आधार जनसस्या का तथा दूसरा आधार भू-भाग का होता 
है पर पह दोनो समात रूप से लागू नहीं हो सकते हैं, क्योकि एक तरफ ऐसे राज्य हैँ 
जिनकी सख्या कुछ हजारो मे ही है तो दूसरी तरफ ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसद्या करोडो 
में पाई जाती है। (भारत में 65 करोड तथा चीन मे 80 करोड) । 

साम्तान्यतपा बडी जनसख्या दाले देशो मे एक सदन की सदस्य सख्या 500 के आसपास 
रहे तो (जनसख्या पर यह अधिक निर्भर करता है) यह आदर्श माती जातो है। किन्तु 
यह सझया बडो जतसध्या बाले राज्यों के लिए भी ताकिक आधार पर ठीक नही फही जा 
सकती। दूतरी तरफ छोटी जनसब्या वाले राज्यों में भी कम से कम 30-40 सदस्य 
हर सदन म॑ होने ही चाहिए। इस सम्बन्ध मे यह घारणा है कि बहुत वढी जनसख्या बाले 
राज्यों पे भी व्यवस्थापिकाओ कौ सदस्य सख्या एक सीमा से ऊपर होने पर उनमें 
विचार-विमर्श ठीक ढग से नह्ी हो सकेगा तथा छोटे राज्यो मे इनकी सदस्य सख्या बहुत 
कम होते पर भी विचार-विमर्श केयल नाम से रह जाएगा। अत ओआजफार के बारे में दो 
निष्कर्ष निकासे जा राकते हैं। प्रथम निष्कर्ष तो यह कि रादस्यों को सख्या इतनी ही हो 
जिससे व्यवस्यापिकाएं प्रतिनिधात्मक रहे तथा दूमरे, वे बपने कार्यों का सुचार हप से 
निष्पादित करने की अवस्था भे दती रहे । 

(ग) व्यवस्पापिकाओ फी स्वतस्त्रताए व उन्मक्तियां (एध८९८९०॥5 थाएं गगाएग ध ९४ 
० ।६९७४ए८४)--जो व्यवस्थापिकाए निर्वाचित होतो है उनसे यह अवेक्षा की जाती 
है कि वे देश को जनता को आवश्यकताओ ओआकाक्षाओ, हितों व विच्यारो का ध्यान 
रखेंगी अर्थात निपम-निर्माण का कार्य इतकों ध्यान मे रखकर करेगी । इस सम्बन्ध में 
यह मान्यता है कि विधान मण्डल तभी यह सब बातें ध्यान मे रखकर कार्य कर सकते हैं । 
जब वे राही मर्यों गे प्रतिनिधात्मक हो और उन्हे कार्य करने की आन्तरिक व बाहरी 
स्बतन्व॒ताएं, तथा, उन्मुितया, प्रपत, दो, वे, बाहर मे. ल्एए्डणे: व खयप्ो, हे पटक 'मुच्य 
हैं इस पर ही इस सम्दन्ध मे उनको भूमिका निर्भर करती है। इस राम्बन्ध में कई 
पहलुओं को देखना द्वोगा। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं--. 

(।) निर्वाचित होने के बाद ससद के सदस्यो को जो ये कहना चाहते हैं बहू कहने की 
क्तिनी स्वतस्वता प्राप्त है ? तथा जो कुछ इन्होंने कहा है (विधान मण्डल भे) उप्तको 
सैकर उनवों कितनों उम्रुक्तिया प्राप्त रहती हैं ? 

(२) ब्यवस्थापिकाओ को अपना कार्य निष्यादित करने के लिए आस्तरिक झप मे 
अपना संगठन करने को पूर्ण, आशिक, स्दापत्त या सह्ाभी स्वतन्त्वता प्राप्त है या 
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न्वी है ? 

(3) व्यवस्थापिकाओ को सत्रो मे कौन आहूत करता है या उनको स्वय ही भाहूदित 
होने का अधिकार रहद्दता है तथा क्या उनके सकटकालीन अधिवेशनों की व्यवस्था 
रहती हे ? 

(4) व्यवस्यापिकाओ के अधिवेशनों को कोन, किन परिस्थितियों में निलम्बित करता 
है तथा क्या चुनाव कराने के लिए उन्हें भग करने की व्यवस्था हर 

व्यवध्यापिकाओं के संगठन के सम्बन्ध में उपरोक्त तष्य उनकी स्वतन्त्ताओं और 
उन्मुक्तियों के नियामक हैं और इनसे ही इनकी भूमिका व कायं औपचारिक या वास्तविक 
बनते हैं। सोवियत रूस में व्यवस्थापिका (सुप्रीम सोवियत) की बैठक वर्ष में दो बार 
तथा हर बार सामान्यतया 5 6 दिन के लिए होती है जबकि भारत ध ब्रिटेन जैसे अनेक 
देशो में व्यवस्थापिकाए वर्ष के आधे से ज्यादा समय स्तन में रहती हैं ॥ अत व्यवस्था 
विकाओ के आन्तरिक स गठन व कार्य-निष्पादन मे विधायको की स्वतस्तता व उत्मुक्तिया 
उनके कार्य सम्पादन की महत्त्वपूर्ण नियामक हैं। इन्ही के ऊपर व्यवस्थापिकाओं की 
भूमिका की सीमा सीमित या विस्तृत बनती है । अत इनके सगठन की यह विशेषता बहुत 
महत्त्व की बन जाती है। उदाहरण के लिए, सोवियत रूस मे 'सुप्रीम सोवियत का वर्ष में 
दो बार का अल्यकालीत अधिवेशन इसको व्यवहार में नियम-निर्माण की केवल औप- 
चारिक सस्था बना देता है जबकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका मे व्यवस्थापिकाएं वास्तव 
में कानून निर्माण का कार्य करती हुई कही जा सकती हैं । 

(ध) विधायकों के भत्ते, सहूलियतें व पेशेवरता (८ए्रणयधा४४०॥, एशथफ्र्पश्माट5 
270 .970८४३१०93७॥॥ ०/ ८85$8(079)-- राष्ट्रीय विध न मष्डलो की सर्वाधिक 
महरवपूर्ण सरचनास्मक विशेषताओं में एक यह भी है कि विधायकों को भ्ते के रूप में 
क्या दिया जाता है ? उनको अन्य क्या क्‍या सहूलियतें प्राप्त रहतो है तथा अपने दायित्वो 
को निमाने भे उतको और क्यां-वया सहायता दी जाती है ? यह तथ्य अपने आप मे गौण 
दिखाई देते हुए भी विधान मण्डलो के सदस्यो की प्रभावकारिता तथा कार्य से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। विकस्तित राज्यो म इस सम्बन्ध में काफ़ी सुविधाएं व काफी भत्ता 
दिया जाता है, पर विवासशील राज्यो मे विधायकों को अवस्या इस आधार पर दयनीय 
हो कही जा सकती है। उनके भत्ते इतने कम व अन्य सुविधाएं भी इतनी कम होती हैँ कि 
दे अपने कार्य काव छे समय में भी आमदनी जुटाने के प्रन्य साधनों में लगते के लिए मजबूर 
होते हैँ। भारत मे ससद सदस्यों के भत्ते में दृद्धि तथा पेन्शव आदि की व्यवस्था अभी 
हाल ही मे की गई है। अनेक राज्यो मे विधायकों के रहने की सुब्यवस्था तक नहीं होती 
है । वैप्ते सामान्यतया गह प्रवृत्ति प्रवल होती जा रही है कि देश के कानून निर्माताओं को 
कम से कम इतना भत्ता, सहूलियतें व संचिवों सहायता (६०८७९७7१४॥ 8६89887८6) दों 
जाए जिससे वे अपना दायित्व ठोक ढग से निभा सके और पूर्णकालिक पेशेवर कार्यकर्ता 
बन जाए। 

(च) व्यवस्थाधिकाओं में समिति ब्यवस्थाए (00ग्रगा८८ $95[6ग5 गा 688- 
]शए:०७)--ब्यवस्था पिज्ञाओं का नियमानिर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाओं की समिति 
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व्यवस्था के प्रकार, उतकी सल्पां, उनकी रचना, उनके कार्य काल, उतको शक्तियों तया 
विशेधीकरणो जैसे तस्यों पर बहुत निर्भर क रता है । अधिकाश राष्ट्रीय व्यवस्घाविवाए 
दुहतर आकार की सस्याए होती हैं तया इनके बहुसख्यक सदस्य तकनीकी और पेचोदा 
समस्याओं पर ठीक ढय से विचाद करना तो दूर रहा, उनमें से अनेक, विविध्र मामलों मे 
ज्ञान ही नही रखने के कारण उदापतीन हो जाते हैं। अत जिस प्रकार से ब्यवस्यापिकाए 
सदचित रहती हैं उस अवस्था में वे केवल बातचीत की दुकानें ही बवकर रह जाती है । 
इसलिए अगर ब्यवस्थापिकाओं को प्रभावी दग से अपना का4 करना है तो उतको छोटी 
उप दकाइपो व निकायो मे विभवत होना ही होता है। यही कारण है कि हर देश म॑ 
विघान मण्डल अपता अधिकाश कार्य समितियों की स्थापना करके समितियों के माध्यम 
से तिष्पादित करने लगे हैं। इन समितियों की सछ्या इनके सदस्यों की सख्या इनका 
बार्यकाल व इनके अधिकार हर जयह एक से नही होते हैं। दिघान मण्डलो में दलो की 
सझया तथा दल पद्धति की प्रकृति द्त्यादि अतक तथ्य गमितियों के गठत व कार्यों को 
प्रभावित करते हैं । 

विधान मण्डलो में समिति व्यवस्थाओं में अतरो के बावजूद कुछ बातों में सर्वत्न 
समानता पाई जाती है। पहली बात पह है कि समितियों की औपचारिक व्यवस्था हर 
विधान मण्डल म पाई जाती है दूसरे, इनके गठत म विशेषोकरण पर बल दिया जाता 
है तथा तीसरे प्मितिया, विषय के इरदें-गिदं मठित को जाते सग्री हैं। छा पालोम्बारा ने 
ठीक ही लिषा है कि * राष्ट्रीय व्यवस्थापिक्ाओ को समितियों की प्रवृत्ति अधिकाधिक 
विशिष्टीकरण कौ दिशा में बढ़ने की बनती जा रही है।”श समितियों की विशिष्टी- 
करणता तभी सम्भव हो सकती है जब निम्नलिखित बातें इनमे पाई जाए--- 

() समितिपो को सदस्य सख्या कम हो। 

(2) एगितियो के बिघार के लिए व्यवस्थाएत विधेयकों का अनावश्यक भार न हो 
अर्थात हर समिति के पास इतना कार्य ही हो कि वह विधेयरों पर ठीक प्रकार 
से व उसके सभी पहलुओ पर पध्रूरी तरह विचार-विमर्श कर सके । 

(3) समितियों के अपने स्वय के विश्वेषज्ञ-का्यकर्ताओं का स्टाफ हो । 

(4) समितियों मे नियुवित व विशेषकर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति वरिष्ठता 
के आधार पर हो । 

(5) समितियों के सदस्यो के किसी समिति विशेष में नियुवित होने का आधार 
उसका विषय सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान हो। 

उपरोवत तथ्यों को ध्यान मे रछसूर गढित रामितिया एक तरह से विशेषज्ञों के सयठन 

बन झातो हैं तथा विशिष्टीक्रण के इस बाघार पर सगठित समितिया अपना कार्य अधिव' 
सुचार रूप से कर सकती हैं। अमरीक़न कांग्रेस को सप्तितियो की इतनी प्रभावकारिता 
झा यही कारण है | किन्तु यहा यह भी देखना होगा कि समितिया विधान भण्डलो की 
सहायक ही रहें स। दय विधान मण्डल या उच्चतर विधान मण्डल (एल धष्टाडश्ए ९४) 
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न बन जाए जँसा कि अमरीका मे हो गया है! अत समिति व्यवस्था मे दो बातें विशेष 
सावधानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे वे प्रभावी तो रहें पर व्यव- 
स्थापिका पर हावी न हो। एक तो समितियों के विधेयकों मे निहित सिद्धान्तों मे परिवर्तन 
करने का अधिकार न हो तथा दूसरा समितियों को विधेयक समाप्त करने का अधिकार 
नही हो । भारत घ ब्रिटेन को व्यवस्पार्मों मे ऐसी ही समितियां होने के कारण वे अधिक 
उपयोगी दन गई हैं ॥ 

(8) म्यवस्थाविकाओं का कार्यकाल (८॥076 ० (८्हाइ्षएा८७)- व्यवस्था- 
पिकाओ के संगठन की सैंडान्तिक प्राघारशिला जनप्रतिनिधित्व है। यह सरचनाए 
जनता की सही अर्थों मे प्रतिनिधि बनी रहें इसके लिए नियतकालिक चुनाव होते हैं 
कितु प्रश्न यह है कि यह चुनाव कितनी अवधि के बाद होने पर विधान मण्डल जन- 
प्रतिनिधित्व की सच्चे अर्पों मे व्यवस्थाए बनी रहेंगी ? इस सम्बन्ध में भी बहुत विवाद 
है। इस विवाद व मतभेद के बावजूद कुछ बातो पर सामान्य सहमति है। यह कुछ दातें 
इस प्रकार हैं-- 

(।) व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल इतना लम्दा नहीं हो कि दे जनता की सच्चे अपों 
में प्रतिनिधि नही रहें । 

(2) कार्यकाल इतनी अल्प अवधि का भी नहीं हो कि ब्यवस्यापिकाए कुछ करने लगें 
उससे पहले हो उतका कार्यकाल समाप्त होने को था जाए। 

(3) व्यवस्थापिकाएं जनमत से स्पष्ट व प्रकट, किन्तु निश्चित रूप से प्रतिकूल पड 
जाने पर उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त करने की अर्थात उनको भग करने की 
व्यवस्था हो जिससे अवधि से पहले ह्वी आम चुनाव कराए जा सके । 

(4) व्यवस्थापिकाओ की दो बेठको मे अन्तराल बहुत अधिक नहीं हो ! 

अगर व्यवस्थापिकाओ के कार्यकाल के सम्बन्ध मे उपरोक्त ब्यवस्पाए हो तो यह 
उपयोगी सस्थाए रहेंगी। ब्रिटेन मे 99] के ससदीय अधिनियम के द्वारा ससद का 
कार्यकाल घटाकर सात व से पाच वर्ष करते समय यही तर्क दिए गए थे । इन्हों कारणों 
से अमरीकन का प्रेस के प्रतिनिधि सदन के दो वर्षोय कार्यकाल को ठोस आधारों पर 
उचित ठहराना कठिन है। भत्त उत्तम व्यवस्था यही कही जा सकती है कि सोकप्रिय 
सदनो का कार्यकाल 4-5 वर्ष का हो जिससे वे जनप्रतिनिधि सस्थाए भी बनी रहें तथा 
कुछ निश्चित होकर कार्य भी कर सकें। अत्यस्त अल्प अवधि के कारण अमरीदा के 
प्रतिनिधि सदन के सदस्य हमेशा ही चुनाव श्रचार मे लगे रहते हैं तथा अपने निर्वाचन 
क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कुछ करने की बदस्था में ही नहीं था पाते हैं 

इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं की सरचनाओं को कई विशेषताएं हैं और इनका 
इनके कार्यों, इदकी भूमिका तथा इनके महत्त्व से सीधा सम्बन्ध है । हमने इन विशेषताओं 
तथा व्यवम्थापिकाओं के सगठेन के विभिन्‍न पहलुओ का सक्षिप्त विवेचन ही किया है, 
बयों कि इनके उल्लेख का ध्येय केवल यह बताना ही था कि किसी राजनीतिक व्यवस्था 
में विधान मप्डल को भूमिका उसकी सरचनात्मकता को विल्क्षणताबं पर बहुत अधिक 
आश्रित रहती है। 


व्यवस्थापिका. 63] 


व्यवत्थापिकाओ के कार्य व शक्तियां 
(एरटा॥0भघ5 ७४0 एए०एछछ5 08 ए६छा5.&70&55) 


व्यवस्यापिकाओ के कार्यों को लेकर भी विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है । कही पर इनको 
"रबह की मोहर' कहा जाता है तो कही व्यर्थ की बातूनी दुकाने कहकर सम्बोधित किया 
जाता है। कुछ देशो मे इन्हे राष्ट्रपतियों तानाशाहों और परम्परागत अम्राटो बे सभायी 
गिरोह, तो कुछ अन्य देशो मे रागतीतिक दलो के नेताओं विशेषकर बहुमती दल के 
नेता के हाथो मे कठपुतली की सज्ञा दी जाती है। राघदो की जननी ब्लिटेन की ससद, भी 
इस अबार के आरोपी से मुव॒त नही रह पाई है। विकासशील राज्यो मे इतको घोखाघडी 
की दिखावे कहा जाता है। इन सब विशेषणों से व्यवस्थापिकाओ को विशभृषित करने 
वाले लेखक वे विच्चारक कप्र से कम इस बात को तो स्वीकार करते है कि व्यवत्या पिकाए 
एव नही अनेक, औपचारिक नही वास्तविक कार्य निष्रादित करने की क्षमताओं से युवत 
हो सकती है। इससे पह निष्कर्ष तिकालला कठित नहीं है कि व्यवस्थापिकाए अनेक 
अधिकारों छे युक्त होते के कारण महत्वपूर्ण कार्प करती हुई मामी जा सकती है । हम 
इनके कार्यों का दो मुख्य शीर्षों मे अस्तगंत विवेचित करेगे. (]) व्यवस्थापिकाओं के 
सरबारी कार्य, और (2) व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक व व्यवस्थाई बाय । 

इस दोनो प्रकार के कार्यों म॒ मौलिक अन्तर है। पहले प्रकार बे वर्य औपचा रिकता 
के तत्त्व पे युवत हैं जब कि दूसरी श्रेणी मे रखे जाने वाले कार्य अनौपचारिक रूप से 
सम्पादित होते है। इसके बलावा भी, इन दो मोटी कार्ों या शवित्॒यों की श्रेणी म एक 
ओर आधारभूत अन्तर है । पहले प्रकार के कार्य शायद अब ब्यवस्थाविकाएं केवल नाम 
माव से ही करतो है तया दुसरे प्रकार के कार्य सही अथ्थों मे करने लगी हैं। जब हम 
ब्यवस्थापिकाओं के पतन यी बात करेंगे तब देखेंगे कि उतके सरकारी कार्पो को करने के 
दायरे मे अन्य सरचतात्मर व्यवस्थाएं घुस आई है। अत व्यवस्थापिकाओं का पतन भी 
केवल कुछ पहुसुओं से ही सम्बन्धित है। अभो भी अनेक ऐसे कार्यक्षेत्र है जिनमे व्यव- 
स्थाविकाएं महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करती है। इनके कार्यों के सक्षिप्त विधेचन से यह 
स्पष्ट हो जाएगा। 


व्यवस्पापिकाओ के सरकारी या सर्वधानिक कार्य (0१वें 67 
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हर देश में जहा कामूनी एप से संगठित ध्यवस्थापिका शा है वहा इसमे द्वारा 
वास्तव में या औौपदारिक रूप से कुछ सरकारी या सर्दधानिक कार्य विष्पादित होते है । 
इनमे से हम केदल उन्ही कार्यों का उल्सेख कर रहे है यो सामान्यतया अधिकाश व्यव- 
स्थापिकाओ द्वारा किए जाते हैं। सक्षेपर मे यह कार्य इस प्रकार है-.. 

(!) नीति का विवाह । 

(2) काजूनो वा निर्माण । 

(3) कार्यवालिका नियक्षण और 
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(4) वित्त पर नियत्षण ! 

इन्ही कार्यों को अगर व्यवस्थापिका कार्यों के परम्परागत ढाचे मे रखा जाए तो यहू 
इस प्रकार होगे-- (३) विधायी कायं, (ख) वित्तीय काये, (ग) कार्यपालिका सम्बन्धो 
वार, (घ) न्यायिक कार्य, (ड) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य और (च) सविधान में सशोधत 
सम्बन्धी कार्य । 

(क) विधायो कार्य (८8४८ 7०॥075)--आधारभूत सर्वधानिक बानूनो 
को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कानून विधान मण्डलो द्वारा ही बनाए जाते हूं। 
यहा तक हि राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित आधारभूत सर्वधानिक कानूनों के 
सशोधनो मे व्यवस्थापिकाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक्तन्द्र मे जन इच्छा 
की अभिव्यवित विधि निर्माण द्वारा साकार रूप धारण करती है। रिनॉड ने इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि ' आधुनिक ससद एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण 
का है। यहा जनमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों मे परिणत 
किया जाता है )/!" वास्तव में व्यवस्थापिकाओं को देश के लिए कानून निर्माण का कार्प 
करने के लिए ही सगठित किया जाता है। कानूनो के रूप मे नीति का विकास व निर्माण 
जनता के प्रतिनिधि हाने के नाते विधान मण्डल हो करने का अधिकार रफते हैं। 

आधुनिक समय मे जब व्यवस्पापिकाओं के 'पतन' को बात कह्दी जाती है तो, सब 
इसी बात को लेकर कि व्यवस्थापिकाए कानून निर्माण का काय॑ ठोक प्रकार से निष्पा- 
दित नही कर पाती है, उनका पतन हो गया है मात लेते हैं। यह बात सही भी है कि अब 
व्यवस्थापिकाए केवल औपचारिक रूप से विधायी का करतो हैं। प्रशास्रोय जटिलता 
दरथा दल संगठन के परिणामस्वरूप विधायी क्षेत्र मे भी का्यंपालिका के पास पहल करने 
दे! अब अधिक भवसर आ गए हैं। ससदीय प्रणाली मे ही नहीं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में 
भी सारे महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक सरकारी स्रोतों से हो आते हैं। ससदीप 
प्रणाली में तो अगर कोई विधेयक कार्यपालिका के अलावा अन्य व्यवस्थापिका सदस्यों 
द्वारा रखा जाता है तब भी उसके पारित होने के लिए कार्यंप्रालिका समर्त की 
आवश्यव ता होती है । इन व्यवस्थाओं मे घन विधेयक तो केवल कार्यपालिका द्वारा ही 
प्रस्तुत होते है। 

“ “ इसके अतिरिक्त विधान मण्डलो को कुछ विषयो पर कानून बनाने से सवंधातिक रूप 
से भी रोका जाता है, विन्तु ये सामान्यतया वे अधिक मौलिक सर्वधानिक विधिया 
होती हैं, जिन्हे विधान मण्डलो वी विधि-क्षमता रेखा के बाहर रख दिया जाता है मौर 
अधिवाश राज्यो में सर्वधानिक सशोधनों के लिए विध्विष्ट कार्य॑विधियो की व्यवस्था की 
गईं होती है। उदाहरण के लिए, भारत मे राज्यों का अनुमोदन कुछ सशोधनों में 
अनिवायत प्राप्त करना होता है मौरजब तक आधे राज्यो का अनुमोदन नहे। मित्र 
जाए सविधान का सशोधत पारित नहीं माना जाता है। अत भारत की ससद की कानूत 
बनाने की क्षमता व शवित सविधान के सशोधनों मे परम नही मानी जा सकती है क्योकि 
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इनमे राज्यों का सहयोग आवश्यक है। 

विधायी शवित पर अनेक प्रतिवन्धों मे से एक वायंपालिका के पास विधायी प्रस्तावों 
पर निपेधाधिकार प्रयुक्त करने की शवित है। जैसे भारत में ससद हारा पाहित हर 
विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति चाहे तो निपंधाधिकार का 
प्रयोग कर सकता है। इसी तरह ससदीय शासतों मे विधान मण्डल वे भा किए जाने 
की धमदी भी मौजूद है। इसी तरह अधिकाश सभाओ मे विधेयकों पर बहस समाप्त 
कर दिए जाने थे लिए व्यवस्थाए रहती हैं।समस्याओ की बढती पेचीदगी के कारण 
व्यवस्थापन कार्य मे कार्यपा लिका का हस्तक्षेप सकटकालीत अधिकारों का प्रयोग करने 
वी बार बार कार्य पालिका वा आवश्यकता विधायकों को तकनीकी सहायता की कमी, 
अमुशादित राजनीतिक दसो का विकास इत्यादि अनेक ऐसे कारण है जिनकी वजह स्ले 
व्यवस्थापिकाए रवतन्त्न विचार-विभर्शी व विधि निर्माण करने वाली सस्याएं नही रहें 
गई है। इसी कारण यद कहा जाने लगा है कि विघात मण्डल “कानून बताते वाली 
सस्वाप्‌ (89 व2098 धाइपराप075) न रह कर केवल कानूनों को स्वोड़ति देने 
चाचे निकाय (39 855८४४08 0००९5) बन गये हैं ।”? समिति व्यवस्था का विकास, 
विशेषकर अमरीका के सदर्भ मे व्यवस्थापिका के महत्व भे कमी लाने मे बडी भूमिका 
निभाता है। 

किन्तु फिर भी व्यवस्थाविकाए भाज पहले की अपेक्षा अधिक कानून पारित करतो 
है । व्यवस्थापिकाएं अधिकाथ समय सन्न में रहने लगी हैं। तमितिया हर विधेयक पर 
बारीबी से विघार करती है, अत एलेन बाल ते ठीक ही लिखा है कि “इन विभिन्न 
बाधाओं के बावजूद सभाओ कौ विधायी मतिविधिया महत्त्यपूर्ण होती है। सभा कौ 
कार्यविधिया समाज के नियमो के वंघीकरण का मौलिक साधन हैं। वे सरकार (कार्प- 
पालिका) की सक्रियताओ सम्बन्धी किसी लुटि को सभाल लेती है ओर हित ग्रुटो को 
अपने संसदीय प्रतिनिधियों के जरिए काम करने का मोका देती हैं ! वाल्तव मे विधि 
निर्माण प्रत्िया मे सभा की शव वा विस्तार क्षैत्न कार्यपालिका की मजबूती, उसके 
विधायी कार्यक्रम का स्वरूप और जाम्त चुनाव की प्रमीपता पर निर्भेर करेगा, किन्तु 
अधिकाश उत्तरदायी जनतन्त्रो के अन्तगंत ऐसा बहुत ही कम अवसरो पर होता है कि 
कार्यपरालिका का कार्यक्रम बिता फेर-बदल के विधायो प्रक्रिया में से गुजरकर निकल 
भाएं ।/ै 

इस प्रकार विधायी क्षेत्र मे व्यवस्थाविकाओ के महत्त्द मे कमी इस रूप में भले ही 
आई है कि यह बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, सरकारी और वातावरण सम्बन्धी 
परिरिषत्तियो के अनुसार उस तेजी से नही बदल पा रही है जिस गति रे इनको इत 
परिवतंनो के अनुरूप होने के लिए बदसने की आवश्यकता है। अन्यया कुल मिलाकर 


इनका व्यवस्थापन कार्य तो बढा ही है! यह दूसरी बात है कि इस कार्य चूद्धि के कारण 
पह वह सद कार्य ठीक ढग से निष्षादित नही कर पाती हैं । 


प्रर०००१० पर ०2३ 27, 9 360 
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(घ) वित्तीय कार्य (फ्ा्मलंगं णि८्पं०70--विधि निर्माण के कार्ये में व्यवस्था- 
पिकाओ की वास्तविक स्थिति बुछ भी हो, किन्तु जहा तक राष्ट्रोय वित्त के नियत्नण का 
बाये है, व्यवस्था पिकाए प्रभावी ढग से जनता के घत को जनता के लिए खर्च करने की 
चुव्यवस्था करती हैं । इनकी यह शक्षित इनको राजनीतिक व्यवस्या में महत्त्वपूर्ण स्थाद 
ब्राप्त करा देती है, क्योंकि जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है उसके पास ही वास्तविक 
शक्तिया आ जातो हैं। आधुनिक लोक्तस्तो का यह एक मौलिक नियम है कि व्यवस्था- 
पिका की स्वीडृति के विना एक पैसे का भी व्यय नहीं किया जा सकता है | यह बाघुनिक 
व्यवस्थाविकाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण व प्रभावी 
नियत्रण रखें । बजट इन्हीं के द्वारा पारित किया जाता है। किन्तु व्यवस्यापिकाओं की 
यह शक्ति व्यवहार में उनके द्वारा कस हद तक प्रयुक्त होती है यह निम्नलिछ्ित बातों 
पर निर्मर करता है-- 

() शासन प्रणाली ससदीय है या अध्यक्षात्मक है। 

(2) ससदीय प्रणाली में दल पद्धति का स्वरूप किप्त प्रकार का है ? 

(3) वित्तीय शवितियों पर स्वेधानिक बरुश है या नहीं है । 

(4) कार्यपालिका का दल या अन्य माध्यम्त से दिधान मण्डल पर क्तिता नियत्रण 

है? 

(5) दिसदनात्मक विधान मण्डल द्वोने पर दोनों सदनों की वित्तीय शक्तियों की क्या 

स्थिति है २ 

ससदीय शासन प्रशात्ती मे वित्तीय शकितिया पूर्णहूप से कायंपालिका के हाथ में रहती 

हैं। व्यवस्थापिका घन की मांग म कटौती तो कर सकती है पर उसमे एक पैसे की भी 
वृद्धि का उप्तका अधिकार नहीं होता है। वित्त-विधेयकों को अस्वीह्ृत करने का तात्पर्य 
कार्यपालिका में अविश्वास की अभिव्यवित पमझा जाने के कारण कार्यप्रालिका दलीय 
अनुशासन के माध्यम से वित पर पूर्ण नियत्रण रखने वी स्थिति मे रहती है। अध्यक्षात्मक 
प्रणालियों में यद्यपि वित्त विधेयक पूरी तरह से कार्यप्रालिका द्वारा ही तयार करा कर 
भिजवाया जाता है, फिर भी थ्यवस्थापिकां काट छाट कर सकती है और कई वार वढी 
घनराशि बजट में से काट सी जाती है। अनरीका में ऐसा आये दिन होता रहता है। 
7 संसदीय प्रणाली में दल पद्धतिया ससद की वास्तविक वित्तीय शक्दित की सौमाओं का 
निर्धारण करती हैं । अगर सुम्पपष्ट द्विदलीय पद्धति है तो सारी वित्तीय शक्तियों का 
प्रमावी प्रयोग कार्यपालिका करती है। एक्दलोय पद्धति में तो ससद के पास वित्त पर 
नियत्नण की औपचारिक्ता के बलावा और दुछ नहीं रहता है। एक दल-श्रधान ग्यवस्था 
में भी वित्त पर पूर्ण नियत्रण कार्यपालिका का ही रहता है | परन्तु फ्रास जँसी बहुदलीय 
पद्धति में व्यवस्थापिकाओं को वित्त-नियक्षण के वास्तविक अवसर मिल जाते है। पास 
को स्थिति का विवेचत हम शुद्ध दल पद्धति के आधार पर ही कर रहे हैं/ अन्यपा 
सर्वधानिक व्यवस्पाओं से तो कही भी व्यवस्थापिका वी वित्तीय शक्तिया बटूत गुछ 
सीमित और प्रति बाधित ही रहती हैं । 

कई देशों में दिघान मष्डलों की वित्तोय शक्तियों पर संविधान द्वारा भी प्रतिदध 
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लगाएं जाते हैं। जैसे भारत में वित्तीय प्रस्ताओं को रखने की राष्ट्रपति से पूर्वानुमति प्राप्त 
करके हो ऐसे प्रस्ताव विधान मण्डल मे रखे जा सकते हैं, पर यह कोई विशेष अकुश 
तगाने वाला प्रावधान नहीं है । विधान मण्डलो की विचीय शक्ति पर सर्वधानिक अकूश 
वास्तविक तब बनते हैं जब विधान मण्डल दलगतता के कारण वित्त विधेयक पारित ही 
नही कर पाते हैं। विकासशील राज्यों में ऐसे अनेक देश हैं जहा ऐसी सर्वधानिक 
व्यवस्थाए प्रस्थापित हैं शिनमे कार्यपालिका अध्यादेशो तक से वित्तीय मार्गे पारित कर 
लेती हैं। कार्यपालिका का विधान मण्डल पर वियव्वण दल के माध्यम से या भग करने की 
छमकी से या अन्य किसी चमत्कारिक नेतृत्व के वगरण हो सकता है। ऐसी मवस्था मे भी 
विधान मण्डल अपनी वित्तीय शक्तियों का औपचारिक प्रयोग हो कर सकता है। 
सामा-यतया कार्यपालिका दल के समर्थन के आधार पर हर वित्तीय भाग को पारित 
करा सकने की स्थिति मे आ जाती है। 

विधान मण्डल के दोनों सदतो की वित्तीय शनित्रयों को अवस्था भी एक ऐसा महत्त्व 
पुर्ण कारक है जिससे व्यवस्थापिकाए वित्त की शतित का प्रयोग करने में स्वत ही रुक 
जातौ हैं। ममरीका की काग्रेस तथा स्विट्ज॒रलेड की राष्ट्रीय सभा (प॥०७। 
&85$९॥9!9) के दोनों सदनो को वित्तीय मामलो मे केवल वित्त विधेषक की पहल को 
छोड कर समान अधिकार प्राप्त होने के कारण फई बार गतिरोघ की स्थिति आती रही 
है। ऐसे गतिरोध के कारण ही ब्रिटेन पो लाई सभा से 9] के ससदीय अधिनियम के 
द्वारा रारी वित्तीय शवितया से ली गई थी । 

इस विवेचन से ह्पष्ट है कि विधान मण्डलो की वित्तीय शक्तितिया अनेक प्रकार से 
नियत्रित रहती हैं. किन्तु अगर व्यवस्थापिका इस बात पर अड जाए कि बह वित्तीप 
मामलों पर वास्तव मे ही नियत्ञण रखेगी तो ऐसा बह काफ़ी अश तक कर सकती है। 
यह बात दूसरी है कि विधान मण्डल को अपनी ऐसी जिद की महंगी कौमत कस से कम 
मसदोप व्यवस्थाओं मे भग होकर चुकानी पड सकती है। 

([ग) झार्पपालिरा का तियत्रण (00॥070 ०१६ छजल्टा४८)--ष्यवल्था विकाओं 
का यह उत्तरदायित्व है कि वे कार्यपालिकाओं को सही ढंग से कार्य न करने पर या 
शक्तियों के दुद्पयोग करने पर नियक्नित करें। ससदीय और अध्यक्षाह्मक प्रणालियों मे 
विधव्श व्यवसथाओं से थोडा अन्तर, व्यवस्थाई अन्तरो के कारण पाया जाता है। किन्तु 
अपेक्षा यही की जाती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाओं की से विकाए दनो रहें। ब्रिटेव 
के भ्रत्रिमण्डल को तो सदन को समिति' मात्र तक कहने की प्रया रही है, पर थास्तव 
मे थायंपा लिवाओ पर विधान मण्डलो के नियतण केवल मात्न औपचारिकताए होती हैं । 
फेवड विशेष परिस्थितियों मे ही व्यवस्थाविकाओं न इसवर उपयोग करने को हिम्मत 
दिलाई है। उदाहरण के जिए, चौथे गणतत् के काल में फ्रास मे बारह वर्ष मं ही 
चौबीत कार्यपालिकाओं को बदल कर कार्यपालिका पर नियत्रण शक्ति का प्रयोग करने 
का कीतिमान ही स्थापित कर दिया था। पारिस्तान मे सेतिह शासन आते से पहले 
[जअय्यूबपा दरार गत्ता हक्षियाने से पहने) बाए दिन प्रधान मती रदसते लगे थे । अत 
हये इसे सम्यत्य में दोई निष्तपे तिजालने से पहले उन विधिया का निदेवय करेगे जिनका 
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कार्यपानिकाओं के नियन्नय मे विधान मम्डच सामान्यतदा प्रयोय कर सकते हैं । 

संसदीय प्रघाली में का्यंदालिका देघानित दृष्टि से ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायो 
डनाई जादी है और यह उत्तरशायि-व न निभाने पर ब्यवस्थापिका सभाओं को उन्हें पद 
से हटाने का अधिकार होठा है। इसके अलादा भो ससदीय प्रघालों में विधान मण्डल 
कार्यपात्किा को नियन्नित करने के बनईे छाघन अपना सकता है। विधायक, वा- 
पालिका से पश्त द पूरक प्रवत पूछकर, ध्यान वाकरपं घ प्रस्ठावों के द्वारा स्वगन प्रस्तावों के 
द्वारा, क्टोठी व निन्‍दा प्रस्तावों द्वारा ठथा अविरदास प्रस्ताव के माध्यम से कायपालिका 
पर नियक्नाय लगाते हैं। व्यदस्थापिक्ता द्वारा घन की माग को अस्वीवार करक, कार- 
पालिका द्वार प्रस्तुत नौति, प्रस्ताव, विधेयक, सदि या समझोत को अस्वोकार वरके भो 
कार्य पालिका को नियत्नित करत का प्रयास क्या जा सकता है। मुख्य वायंप्रालक का 
महाभियोग को घधमक्ों या दास्तव मे ही महाभियोग लगाकर नियत्नित किया जा 
सकता है। 

अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में शक्बितयों का पृपक्‍्क्रण होने के कारण व्यवस्या- 
पिका को कार्य पालिका के प्रत्यक्ष नियवेण के लिए केवल महापियोग का हो एक महत्त्व 
पूर्ण खाधन प्राप्त रहता है, किन्तु ऐसी व्यवस्याओं में भी कार्यपालिका कार्यों की जान. 
के लिए आयेोय नियुक्त करके, घन की माय या आवश्यक व्यवस्थापन पारित ने करके 
कार्यपातिका को नियत्नित क्या जा सकता है। बमरटोका के सविधान के द्वारा नियत्रयों 
व संतुलनों की व्यवस्था के कारप व्यवस्थापिका (सोनेट) राष्ट्रपति द्वारा की गई 
निमुक्ितियों का अनुमोदन रोककर या राष्ट्रपति द्वारा की यई स्धियों का अनुमोदन नहीं 
करके टसे नियन्नित करन की अतिरिक्त ब्यवस्थाएं हो गई हैं । 

ब्यवस्थादिकारओं द्वारा कार्यपालिका पर लगाये णाने वाले तियद्नण वेद औपचारिव. 
हो राहत हैं ॥ भारत में विभिन्‍न मन्धविमष्डलों के विरुद्ध जनेक दार अविश्वाध के प्रस्ताव 
रखे गये प, किन्तु इसमें से कोई मी पारित नहीं हो उस्य था। इसो तरह, अमणीका के 
बनेक_राष्ट्रपठियों पर मद्दाभियोग लगाये गये पर सफल कोई नहीं दो छका था।_ इससे 
स्पष्ट है कि का्यंपालिका पर दिघान मष्डलों के नियत्रण केवल नाम के ही _रह गये हैं। 

राष्ट्रपति निक्सन का त्याणपन्ने महाभियोय के डर से क्‍ट्टी अधिक जनमत के दबाव के 
कारघ हो दिया गया था। अत विधान मष्डल कार्यपातिकाओं पर नियव्रण को 
ओपचारिक्ता ही निनाते हुए माने जा सकते हैं । बाधुनिक समय में यह कार्य पालिका की 
इच्छा पर निर्भर करता है कि वह व्यवस्थापिका का कितना सम्मान करके उसके द्वारा 
निदन्नित रहना चाहती है। किन्तु पास व फ्तिलेंड में सन्त्रिमण्डलों का छार-दार 
बदलना रुछ और सकेत करता है, पर यह ब्यवस्थापिका की नियत्वय शक्ति का चूत 
गई, है ५ यह को, क्रम परिएिि पति, के. दपएण ले; चत्वे पतिवलेस ऋहे जाएँगे ॥ 

(प) न्यायिर रा (0409 ७०८४००७--चामान्य अर्यो में ब्यवस्थापि 
को न्यायिक काये प्रदान नहीं छिये दाते हैं, डिन्तु दुछ ब्यवस्थापिक्पए न्यायपरानिकाओं 
हो वरह के झुछ कार्य कप्ती हैं। बस्येत्रा में राष्ट्ररवि पर महाभियोग_ सायाव-पर 
बांस का ऊपर बाला झदत झोनेट, महामियोय ही न्‍्यायाटय की तरह सुनदाई ऋरके 
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परिषद, प्रीसीडियम व न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। जापान में डाइट_(यह वहा 
हा प्र्तद है) प्रधान मत्ती का चुनाव करती है 

शुक क्षेत्र मे तो हर व्यवस्यापिका निर्वाचद का कार्ये करती है $ अपने अध्यल, उप 
ध्यक्षों या स्पीकरो इत्यादि का निर्वाचन ब्यवस्थापिकाए स्वय ही करती है। यह कार्य 
सभी निर्वाचित विधान मण्डलों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके लिए निर्वाचत 
विधिया व प्रक्रिविए अलग-अलग देशो की सस्दों में अलग-अलग हो सकती हैं। किन्तू 
हर विधान मण्डल के द्वारा यह कौर्य निवायंत निष्पादित होता है इसमे कोई अपवाद 
नहीं है । 

(च) सविधान में सशोषन सम्बन्धों कार्य ((णा॥आएाणा छ०थ्य008 00९ 
4079)--संविघान में सशोधत का कार्य विशेष महत्त्व रखता है, वर्योकि संविधान 
राजनीतिक शक्ति के सगठक-यन्त्र के रूप मे जन इच्छा व समाज के मूल्यों का प्रतीक 
होता है। भत ऐसे दस्तावेज का सशोधन केवल जनप्रतिनिधि ही करें इसकी हर देश मे 
व्यवस्था होती है। लोकता/््निक व्यवस्थाओ मे तो व्यवस्थापिकाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण 
अधिकार सविधान मे सशोधन करवे का माना गया है। यह जन सम्परभुता दा प्रति 
निधित्व करती है अत यदि सविधान में सविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन के मांग में 
बाधक बनने लगें तो उसमें सशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका क॑ पास ही रखदा 
स्वाभाविक और अनिवाय है। सशोधन का यह अधिकार कुछ देशो के विधान मण्डलो _ 
को आशिक रुप सै प्राप्त रहता है तो कुछ देशों में विधान मण्डल ही को सशोधन का पूर्ण 
अधिकार प्रदान डिया जाता है । द्विटेव की ससद, रूस की सुप्रीम सोवियत भ्रुगोस्लावियो 

.की सधोय व्यवस्थापिका तथा सर्विधान में संशोधने की अपम दो विधियों मे भारत की 
संसद (भारत के संविधान में सशोधन की तीन विधिया है) सविधान म संशोधन कर 
सकती है कि तु अमरीका, स्विट्जनरलंण्ड, जमनी इत्यादि देशो मे ससदो को में सुसदो को सशोपन_ 
का आशिक अधिकार ही है। आशिक अधिकार से यह आशय है कि सर्शोधन मे 
दिधान मण्डल के साथ अन्य सरचतात्मक व्यवस्था या सस्पा के साय कर दिया जाता 
है। भारत के सविधान मे सशोधन की तीसरी विधि मे ससद को आशिक अधिकार ही 
प्राप्त है बयोकि इस विधि से सशोधित होने वाले विषयों पर आधे राज्यो का अनुसमर्थत 
भी (॥806०9॥07 आवश्यक होता है । 

व्यवस्थापिकाओ के परम्परागत, सरकारी या सर्वधानिक कार्यों के उपरीवत विवेचन 
से स्पष्ट है कि इत कार्यों के निष्पादन में ब्यवस्वापिकाए औपचारिकता ही_अधिक 
निभाती हैं? यहा तक कि विधि निर्माथ का काय भी वे सही _आधों में नही करती हैं. हैं. 
भारत के सविधान मे किया गया 42वा सशोधन निसने सविधान की 59 घाराओ म 
महत्त्वपूण व मलिक परिवर्तन क्ये हैं वास्तव मे ससद द्वारा केवल औपचारिक रूप से 
ही पारित किया गया है। इस ऋतिकारी परिवर्तन लाने बाते सशोधत विधेयक में ससद 
द्वारा कोई हेर फेर नही किया गया, यह इस बात की पुष्टि है कि व्यवस्था पिकाए अपबे 
5) चाय केदल औपचारिक रूप म ही निष्पादित करती 5 । इन कार्यों से सम्द 
पते सारे निर्णय सच्तारूद दस के नेताओं दारा ससदो से बाहर दी डिये जाते हैं तथा 
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सरदं उन पर केवल सहमति की मोहर लगाने मात्र का कार्य करती हैं । 
विल्कपेत यह कहा जा सकता है कि कायून निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण सह्थाए 
व्यवत्यादिकाएं न रहकर वर्यपालिकाए व न्‍्यायपालिकाए बन गई हैं (इसके लिए 
कार्यपालिका व स्थायपालिका के काये पद्धहवें व सोलहवें अध्याय में देखिये) | वीसवी 
सदी में ध्यवध्यापिकाए कार्यपालिकाओं से इतनी जुड गई है कि ' अब यह बिल्कुल सम्भव 
तही है कि सरफार के कार्यपासन और व्यवस्थावत विभाग में कोई कठोर व सुनिश्चित 
क्‍्तर किया जा संके।”» राव सी० बोन ने इस सम्बन्ध म ठीक ही लिणाहै कि 
"सविधान की सरचनात्मक व्यवस्या चाहे कसी ही हो, कार्यपालिका-व्यवस्थापिका 
सम्बन्धौ में, पहल करते का कार्य अतियायंत व स्थायी रूप से कार्यपालिका के हाथों में 
चला गया है ।”* इसलिये हुछ पिचारक तो यहा तफ कहते हैं कि आधुनिक समय में 
बायपालिका वे व्यवस्थाविशा के कार्यों फो पृथकता के कारण ही अल्ग-मलग विवेचित 
फरने का प्रचलन है तथा शायद इसके पीछे गहरी जडें जमाएं हुए यह भावता भी 
जिम्मेदार है कि कार्य पा लिका ये व्यवस्यापिका को भूमिका स्पष्ट कृप से भिन्न-भिन्न ही 
होती है बन्पपा व्यवहार मे इतके कार्यों मं कोई विद्येष अन्तर नही रह गया है । किन्तु 
व्यवस्था विकाओ के सरकारी कार्यों के सम्बन्ध से निकाला गया यह निष्कप, इनके 
राजतीतिंक या व्यवस्थाई कार्यों के दारे मे बिलशुल ही सही नही कहा जा सकता है। 
विधात म१इलो के द्वारा राजनीतिर कार्य अब भी वास्तव मे निष्पादित होते हैं । 


वैयवस्थापिकाओ फे राजनीतिक व व्यवस्थाई कार्य (70069 ० 8980॥0 
छ७०७०६ ए १४४७/४६७६९५) 
दिधात सश्डलो के सरकारी और स्वेधानिक्ष कार्यों के विदेदत के समय हमने यह 
देखा था कि ब्यवस्पापिशाएं इत कार्यों का निष्पदव केवल भोपचारिक दृष्टि से ही कर 
पा रही हैं। वास्तव में बीमवी शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति इतनी 
जटिल हो गई है कि इन परिवर्तित राजतीतियो मे परम्परागत सरचनाए व प्रक्रियाए 
बेवल ओपचारिक भूमिका ही निभा सकती हैं। बदली हुई परिस्थितियों में ब्यध- 
स्पापिकामों के राजनीतिक या राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य महत्व प्राप्त करते 
जा रहे हैं। इस संदर्भ में ग्यवस्थापिकाए महरबपूर्ण सरचनाए वन गई हैं जो राजतीतिक 
व्यवस्था को जोइने उसे स्थिरता व गर्यात्यकता प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं से सम्ब- 
रिघित हो गई है। इनपरे राजनीतिक ब व्यवस्थाई कार्य निम्त॒लिखित हैं. (क) प्रि- 
-तिधित्व॒ का का, (उ) हित-स्वह्पीरूरण और हित समूहीकरण का कार्य, (ग) संज- 
नीतिक समाजीक रण व शिक्षण का का, गौर (घ) पर्यवेश्ण, सवीक्षण घ नियरानी का 
काय 








“१ %) ब्रतिनिषित्द का कार्प ()रलाण ता उट्ज़ष्ड्शा।श्ा०)- ऐतिहाप्तिक दृष्टि 
से देपा जाए तो व्यवस्पापिकाओ क विकास के मूल में प्रतिनिधित्व की अवधारणा हो 
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प्रभुष रही है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यवित सरकारी तौर पर कर देने या कुछ | 
बाय करने या नहीं करने के नियमों से सचालित होने के लिये मजबूर होते हैं वे यह्‌ 
चाहंगे कि ऐसे नियमो के निर्माण मे उदका भो हाथ हो या कम से कम इनके निर्माण मे 
उनकी भी बुछ आवाज हो। मताधिकार के विस्तार की माग के पीछे भी यही प्रमुख 
कारण रहा है। हम इस नारे से परिचित हैं कि श्रतिनिधित्व नही तो कर-आरोपण 
नही'। (१० व०00।०ा ए000६ (९७:९४९०४७॥००) चुनाव वास्तव में अपने व्यक्तियों 
या जनता के प्रतिनिधियों को व्यवस्थापिकाओ में भेजने की व्यवस्था है. जिससे जनता 
कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर लागू होने वाले नियमो के निर्माण से सम्बन्धित 
हो जाए। 

अधिकाश आधुनिक राज्यों मे निर्वाचन होते हैं और यद्यपि चुनी गई प्रतिनिधि 
सभाओ म प्रतिष्ठा और शक्ति सम्बन्धी अन्तर रहते हैं तो भी वे सरकार और शांसितों 
के बीच किसी अकार का सम्पर्क सूक्त जोडते के काम थे कमया ज्यादा भाग लेती हैं । 
वे नीचे वालो की मागो के प्रवाह का तथा ऊपर वालो से सूचना तया स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
किए जाने का माध्यम होती हैं।” बर्नाड क्रिर ने ब्रिटेन के लोकसदन के कार्यों का जिक 
फरते हुए इसके प्रतिनिधि कार्य के बारे में लिखा है कि *ससद का सबसे अधिक 
महृत्त्वपूण वास्तविक कार्य सरकारों को गिराने की धमकी में या कानून पारित, अस्वीकृत 
या संशोधित करने में मही है वल्कि निर्वाचक समूह के सामने सम्बन्धित तथ्यों या 
विषत्पों को रखने की जरूरत में है जिससे निवर्चिकर समूह सरकारों के कार्यों को गलत 
या सही करार दे सके ।/ !* इसी तक को संम्युअल बीयर ने आगे विकसित किया है। 
उगप्रा बहता है कि मजबूत सरकार” एक हकीकत है और निवर्चिक समूह की सहमति 
को गतिमात रघकर सरकारो को, उनसे कार्यों मे मदद दी जाती चाहिए । अग्य सचार 
स्थापित करते वाले अधिकरणों के साथ साथ लोक्सदत को भी चाहिये कि जनमत को 
गतिमान बनाने के इस कायये को करें और यह काम केवल चुनाव अवधियो तक दी 
सीमिन नहीं रहना घाहिए ।"९ 

बैगे श्रतितिधित्व की धारणा बहुत जटिल है। इसलिए ही जी० सारदोरी का कहना है 
कि आम चुनाव प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक या उपयोगी है या नही, 
यह इस रात पर अधिक निर्मेर करता है कि हम प्रतिनिधित्व को इसके अनेक अर्थों में से 
हिस अं मे प्रयुत बरते हैं।” अत व्यवस्थापिकाए प्रतिनिधित्व का कार्य करती है या 
नहीं इसक सम्द थमे तिष्कर्ष निकालने से पहले हमे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अर्थ 
ये उश्द सघदका को देख वना चाहिए] जा पराल्ोम्बारा ने राजनीतिक प्रतिनिध्वित्त 
मे प्रधुपतया तीन सघटक सम्मिलित किए हैं 

(।) जा व्यक्ति शासको द्वारा निर्गमित (550८0) नियमों को स्वीकृति देते हैं वे 
के दे की. क्लिक मै 227९७, 520004 56॥005 [.0म6000. ॥8८७॥॥॥ 966, 
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उन तिय॑मों के उद्भव में भी भूमिका निमायेंगे। 

(2) शासक, देश की वयस्क जनता, जिस पर वे शासन करते हैं, उत्तमे से ही लिए 
(निर्वाचित) जाएगे। 

(3) जो शासक हैं दे उस वृहत्तर समाज, जिसमे से वे लिए जाते हैं, उसके प्रति 
उत्तरदाषी घ जवाबदेह रहंगे। 

इससे स्पष्ठ है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व म प्रमुष तस्व शासको या प्रतिनिधियों का 
उब लोगो के प्रति उत्तरदायी रहना है जिन्होने उतको शासक बनाने म॑ प्रत्यक्ष या अध्रत्यक्ष 
भूमिका मिभाई होती है। इसी कारण प्रतिनिधि या कानून निर्माण अर्थात व्यवस्यापिका 
सभा से यह अपेक्षा रहती है किये तिर्वाचको के आदेशों आवश्यकताओं और आगकाक्षाओं 
के प्रति ही अनुक्रियात्मक नही रहे अपितु वे उन सीमाभी और विषय परिधि में भो रहे 
जितके अन्तर्गत नियम निर्माण तथा सरकार के अन्य कार्यों का निष्पादन होता है। 

चाहे हम प्रतिनिधि का कानूनी समाजशास्त्ती या राजनीतिक बर्थ लें, इस अवधारणा 
में एक बात अस्तरनि हित है कि निर्वाचित व्यवस्थापिकाए प्रतिनिधि सरकारों का मूल 
सार बन गई है। इस प्रकार कातून सम्प्रभु जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है तथा 
व्यवस्था पिवा इसवे निर्माण की सरचतात्मक अ्यवस्या और प्रतिनिधि इस प्रक्रियां का 
झभिन्‍न घटक हो जाता है। व्यवस्थापिकाए सही अर्थों मे जन-सम्प्रभुता का प्रतिनिधित्व 
करती हैं या वही इसके लिए नियतवालिक चुनाव कराए जाते है तथा इसकी चुनावों से 
पहले ही परख करने के लिए फई देशो मे ( स्विदृज्ञ स्लैण्ड फ्राप्त व सोवियत रूस) महत्त्य- 
पूर्ण विधेयकों था मुद्दों को लोकनिर्ण प (ः८/क्लधवाए०४) के लिए रने की व्यवस्याए होती 
हैं। प्रतिनिधि सस्याओ के रूप में व्यवस्थाविकाओं को, एकदलीय व्यवध्याओं में भी 
स्थापित करने फा प्रचलन इस वात बी पुष्दि है कि साम्यवादी देशों तक मे विधान मण्डल 
मुछ न कुछ प्रतिनिधित्व का कार्य विष्पादित करते के लिए ही सगठित क्षिए जाते है। 
इसलिए व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सस्याओ के रूप से कैवल लोकतन्त् या विकसित 
पश्चिमी राज्यों की ही विशेषता नही है। वास्तव में व्यवस्यापिकाएं किसी से किसी एप 
में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की यांत्रिकी सरचता है। लॉक, हूसो, येन्यम और बे तक 
ने इसकी पुष्टि की है। 

डपवस्थापिकामो के प्रतिनिधित्व के कार्य से सम्बन्धित अनेश समस्याएं इनके इस 
कार्य मे पेचीदगिया उरपप्न करती है। उदाहरण वे लिए ब्यवस्पापिवाए बिसया प्रति- 
निधित्व फरें और यह किप्तके द्वारा किया जाए? यह प्रश्न पेचीदा है तया प्रतिनिधित्व 
से सम्बन्धित अध्याय में इसका उत्तर देने का प्रयास क्या गया है । बत यहा पर प्रति- 
निध्रित्व की समश््याओ वे कुछ ऐसे पहलुओ का ही उत्तेख किया जा रहा है जो व्यवस्था- 
दिकाओं के प्रतिनिधित्व के कार्य से सीधा सम्बन्ध रखते है। 

प्रतिनिधित्व का बाय व्पयस्थापिक भो के द्वारा सही अर्थों में किया जा सके इसके त्निए्‌ 
केबल भौगोलिक आधार पर जनसण्यात्मक प्रतिनिधित्व काफी नही है। गराजकल मह्‌ 
मांग बढ रही है कि समुदायों, भाषाई समूहों तथा अन्य समाज के उप-सघटको को भी 
झत्ता में सहभाणी दताया जाए। इसो बारण अनेक देशो म, जिनमे से बुछ वा ध्यवस्था- 
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विकाओ के सगठन की विशेषताओं के शीर्षक के अन्तर्गत इसी अध्याय के प्रारम्भ में 
विवेचन क्या गया है, तिगमी प्रतिनिधित्व (८०790780ए506 ई८7४८४शई४॥09) की 
ब्यवस्थाएं की जाने लगी है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकाओं में अभी तक 
औपचारिक रूप से नही दिया जाता है। (युगोस्लाविया एक अपवाद हैं) फिर भी इसके 
लिए अनेक राज्यों मे ऐसी सस्यागत व्यवस्था की जाने लगी है जिसमे अनेक हित, सम्प्र- 
दाय आधिक सामाजिक, भाषाई, प्रजातीय और उप-प्रादेशिक सघटनो के साथ ही 
वेशेवर समूद्दी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसे राज्यो मे व्यवस्थापिकाएं विशेष 
प्रकार के झ्रायिक, सामाजिक जनकल्याण सम्दन्धी विधायी प्रस्तावों पर इनकी सलाह 
खेती हैं या इतकों उनकी समी क्षण करने के कहा जाता है। भाजकल ऐसे संगठन, जिन्हें 
सहयोगी या सलाहकार सस्थाएं ही कह सकते है, इटली, मेविसको, स्पेन, फ्रास, जापान 
गुगोस्लाविया और वीदरलैण्ड में प्रयोग में गा रहे हैं । यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होते 
हैं जितकी सदस्य सझ्या 200 के आसपास होती है तथा जो सरकार, आशिक पेशों व 
देशेवर सस्पाओं द्वारा चुने जाते हैं। कई कठिनाइयो के कारण ऐसी सस्थाओं की 
भाग सक्रामक रूप धारण नही कर सकी है किम्तु आने वाली पीढिया ऐसी अधिकाधिक 
मांग करेंगी इसकी काफी सम्भावना है। 
प्रतिनिधित्व में एक गहरा प्रश्न यह भी उतझ्ा हुआ है कि बया व्यवस्थापिकाए समाज 
की सही अधों में सृक्षमर (70/:700०$700) प्रतिनिधि बनाई जाए ? आधुनिक समय में 
ऐसी धारणा बलबती यन रही है कि स्त्रियों, शारीरिक श्रमिकों व कार्यकर्ताओं, शिक्षित 
व्यक्तियों, जाति प्रजाति, धर्में, पेशे तथा हितों का ऐसा प्रतिनिधित्व हो ताकि इनके प्रति 
निधिन केवल इनमे से ही भा सकें, शषपितु इनके लिए अधिकारिक मारे भी पेश कर सकें 
और इनके लिए आवश्यक कार्य कर सके। इसके अभाव मे व्यवस्थापिका शुद्ध रूप मे 
समाज की प्रतिनिधि सस्था नही वन सकती है। उदाहरण के लिए, रित्रियों को हो लें तो 
पता चलेगा कि इनका प्रतिनिधित्व हर व्यवस्थापिका मे बहुत अधिक आनुपातिक ही पाया 
जाता है। इस सम्बन्ध में अभी तक प्रचलित धारणाएं बडी चुनौतियों का गिकार नहीं 
हुई हैं, किन्तु आये भी ऐसा नहीं होगा इसके बारे में कुछ तही कहा जा सकता ) 
अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यवस्थापिकाएं, चाहे वे निर्वाचित प्रकृति ही 
रखती रही हो, कुतीनों स्रामाजिक, शैक्षणिक या पेशेवर अभिजनो द्वारा प्रभावी 'अनस्य 
बलव' हो रहो हैं। यह स्थिति, अब भौद्योगीकरण, शहरीकरण और बृहत्तर मताधिकार 
के कारण बदलने लगी है तथा जन आधारित दलों से इनकी सरचनात्मक्ता में काफी 
अन्तर आया है फिर भी मोलिक रूप में आज भी पहले जैसे अ्मिजनों के 'अनन्य क्लब! 
के सदस्य हो अधिकाश देशो के विधान मण्डल बने हुए है । ऐसे विधान मण्डलो द्वारा सद्दी. 
क्षर्यों में प्रतिनिधित्व का कार्य कितनी मात्नां में निष्पादित होता है यह हर किठ्ी के 
अदाज लगाने की बात है । 
ला पावोम्वारा का विचार है कि भविष्य म व्यवस्थापिकाए प्रतिनिधित्व का कार्य 
डीह दग मे करें या नही करे किन्तु उनकी सरचना में अनेक तथ्य महत्त्वपूर्ण बन जाएंगे । 
इन दृश्यों के दीच अत जिया होगी या नही पर विधान मण्डलो की सरचना पर इनका 
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ब्रभाव अवश्य पडेगा और उससे इनकी प्रतिनिधित्व की भूमिका में वास्तविकता भाएगी । 
ला पालोस्ववारा ने व्यवस्थापिका सभाओ की सरचनाओं को प्रभावित करने वाली परि- 
स्थितियों के बीच प्रत्यक्ष? व अप्रत्यक्ष अन्त क्रिया और अनियमित सयोजको (६४809) 
]77॥9899) को इस प्रकार चित्षित किया है -- 


अपर प्रस्यश प्रधाव 
नल) जे अपर य। प्रभाव 


बापप्थी | 
जग दल रा 


मठाधिकार 











गहरीकरण 


ऋषि 


चित्र (4 व्यवस्थापिकाओं कौ सरचनाओ को प्रभावित फरने वालो परिस्थितियों फे 
बोच प्र/्यक्ष अप्रत्यक्ष अस्त क्रिया और अनिप्रस्तित सपो जनों फा चित्रण 





डश्वस्थाविकाओ शी सरचनाओं मे इश बात वी व्यवस्था तो आगे प्रीति करनी ही होगी 
कि ये माठे रूप म देश ने समाज की सामाजिक आधिक राजनीतिक घामिक और 
शाह्कृतिक स रसनाओ की सामान्य रूप में परिलक्षक बन सके। इनको इसी सरचतात्मक 
विशेषता पर इनका प्रतिनिधि कार्य वास्तविक या औपचारिक बनता है। विकासगील 
राण्यो की व्यवस्पापिकाओ की सदस्य सरचनाओं वो ध्यान से विश्लेषित बर तो चौका 
देने बाली बात पह देखने को मिलेगी वि इन व्यवस्थापिकाओो मे अधिकाश सदस्य 80 90 
प्रतिणत, जनता वे ऊपर के वर्ग में से आते है। इन देशो को व्यवस्थापिवाएं 70 80 प्रति- 
शत लोगो का सही अर्पों म प्रतिनिधित्व हो नहो करती है। यह प्रवत्ति अधिक समय तक 
जहा बगी रही है बही व्यवस्थापिकाए अपने कार्य निष्पादन में असफल होकर तानाशाही 
को आम ब्वित करने का कारण बनी है। 

(७) हित स्वष्पोकरण और हित समू हीकरण का कार्य (7छ0000॥ ० 065 
बद्ारणकपग्प क्षात 0005: 3857०80707)--व्यवस्यापिकाओ वा सर्वाधिक महत्व 
पूर्ण कार्य दित-सस्‍्वरुपीकरण का हो गया है। सम्ताज से लोगों के अनक हित होत है तथा 
इन हिंतो में सपप॑ अनिवायंत्र प्रकट रूप लेते है। व्यवस्थाविवाएं इन हिंयो को पूरा 
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करके, इनकी सुरक्षा करके या इनके प्रस्तुत करने वालो को धमकी देकर इनमे सामजस्य 
स्थापित करती है। अगर हम क्सो भो समाज व राजनीति को तरफ सरसरी नज़र से 
देखें तो लगेगा कि इनमे स्थिति निरन्तर चलने वाले सघर्ष वी सी ही होती है, किन्तु 
यह ऐसा सपर्ष तही जिसमे लोग जीवन मरण वी अडियल जवस्थाए धारण करते हो । 
फिर भी समाज मे दुलंभ साधनो या अपर्याप्त वस्तुओं वे सरकारी वितरण की हर 
प्रणाली में कुछ लोग असतुष्ट होकर संघर्ष को जन्म देते रहते हैं। ऐसी स्थिति से कार्य- 
दालिका नही निपद सकती है क्योकि उसको दल के साथ प्रतिबद्ध मानकर निः्पक्षता 
की आशा उससे नही रखी जा सकती । अत व्यवस्थापिकाए ही वे अखाड़े बनती हैं 
जहा समाज के सघप प्रकट रूप लेते हैं। यही वे मच है जहा विविध मार्गे आती हैं । इनको 
ही ऐस़े निकाय कहा जा सकता है जहा सधर्षशील हितों की पहचान, उनका ध्रकटीकरण 
और सम्प्रेषण होता है। सयठित, असगठित, उचित अनुचित हित तथा निर्वाचकों के बडे- 
बड़े टुकड़ों द्वारा विशेष प्रकार की नीतियों को प्रोत्साहन देने या नोति विश्वेप का विरोध 
करने इत्यादि सभी मामलों का, हर देश को राष्ट्रीय ध्यवस्थापिका म ही स्वरूपीकरण 
होता है। 
दित-स्वछूप्ी रण का एक दुध्वरा पहलू भो महत्त्वपूर्ण है! स्वय व्यवस्थापिकानों के 
सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य या प्रदेश जिश्नवा वे प्रतिनिधित्व करते है या सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी दावे या मांगें प्रस्तुत वर सव्॒ते हैं ॥ वई बार यह मागें 
या दावे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकत है, किन्तु सामान्यतया हर एक विधायक 
ऐसा नही करता है। अत ऐसी अवस्था में हित स्वरूपीय रण की पहल स्वय विधान 
मण्डल मे से भी आ सकती है। विधायकों का जन समाज से सम्पर्क व सम्भावित सघर्षों 
का, णो समाज को तोडने की स्थिति ला सकते हू ज्ञान भी उन्हे हित-स्वरूपी फ़रण की पहल 
की प्रेरणा देता है । फिर स्वय विधायक का भव्रिष्य व विधायक के रूप में उसकी अवस्था 
इस यात के साथ जुडी हई है कि समाज के हित सदी ढय सेस्व॒रूप प्राप्त व॒रते रहे। 
अन्यथा इनके स्वरूपोकरण का अभाव समाज में ऐसा सपर्ष ला देगा जिसका सरलता से 
* न कारण समझा जा सकेगा और न ही समाधान दूढा जा सक्ेगा। हित-स्वरूपीकरण 
मुख्य रूप से किसी व्यवस्था की राजनोतिक सीमाओ को निर्धारित करता है। यहू राज- 
नीतिक सस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण पर आधारित होता है। किसी व्यवस्या की 
राजनीतिक सस्कृति दे द्वारा हो इस बात का नियमन होता है कि किस प्रकार के ब्यक्ति- 
गत हित, माय आदि राजनी तिक श्रिया मे झोक जाएगे। यह कार्य राजनीतिर व्यवस्याओों 
की सी माजों भ विभित सरचनाओ और विविध शैत्रियों द्वारा सम्पादित किया जाता 
है। व्यवस्थापिस्पए इसके निष्पादन मं वे केवल अधिक सक्षम होतो हे अपितु उनकी 
सरचनात्मकना उन्ह इस कार्य को अधिकारिक ढग से वरन की स्वतन्त्नता भी प्रदात 
करनी हे। इसलिए परिवर्तित परिस्थितियों म॑ व्यवस्थापिकाए हर राजपीतिक समाज 
मे, विशेषवर खुबे व प्रतियोगी समूह सरचनाओं वाते समाजों मे, हित-स्वस्पीकरण का 
कार्य प्रभावी दग से निष्पर्त,त करने की सस्थाए दने गई है ) 
राजनीविक समाजो से हित व मांगा का स्वरूपीकरथ हो जान के बाद व्यवस्था- 
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पक्राओं क्षो ही इन हिलो वा समूहीव रण वरना होता | हित-समुद्दीव रण या तातलयय॑ 
॥। विभिन्न हितों व मागो मे सामंजस्य, उउ़ता अनुशुलस ओर समावात वरन से 2 । 
ब्यवस्थापियाएं अनेष प्रकार से हित-समूहीर रण ना बार्य निष्पाश्ति बरती है। इस 
पबाम में वे अनुतयत, समझौते, समझाने-बुझाने से लेव र, विधि निर्माण करव या अन्य 
प्रवार की धमवी दर विविध हितों वा रापृद्वीगरण वर सकती हैं। शासान्यतया 
विधान मण्डल दस नाशुव काम को सावधानी से ही बरते है । यह नीति का सामात्य व 
एव-सा अभिधायव' (4९४०॥॥ए०/०४ विश्चित करके अठेव माणों व हितों वा इससे पूरा 
करने का प्रयास करते है। यह अत साया को ने बरत्--भपिष्य में उन्द पूय परवे 
पावायदा करने या बुछ हिंतो मस श्रमुख को पुरा बरत उग्र दया डालने जारी 
णरितियों तय यों उड़ा करने मे सफल हो जात है। 
हिंत-स्वरूपीकरण व समूदीक रण की क्षिया व्ययस्थापियाओ के बलावा अनय धस्याओं 
व सरचनाओ द्वारा भी निप्पादित पी जा सकती है। पर्गवारी बगां गेनाओ, वामिय 
सो, प्रदर्शनो, दगा, व्यवक्ायिक या तागरिक मधों द्वारा भी यह गाये निप्पादित राता 
रहता है, किम्तु प्रिधात मण्डलों को छाडफ्र अन्य सभी गरचनात्मव व्ययस्थाओं वा 
प्रमुख बाय यह गहदी होता है। ब्यवस्थाविताओ या प्रतिनिधि रूप दसवीं प्रशायत्रारिता 
पे वृद्धि करता है तथा दतके पास कानून बनाने की शक्ति एम तरह से गयी पिधान 
/ मण्डलो को हित सर्वरपीकरण वे हित-समूद्ीसरण बा अधिकारिक यत्न बना देती है | 
बहू वानूत बताकर समाज यो याध्य तक कर सबतो है। व्ययस्थापियालों रे पास अग्र- 
पौडवा शवित (८०८०।६८ 7०७८३) वा ह।ना मात्र इस्ट अवश हियी मे सामजसन्य स्थापना 
ना प्रभावी साधन बना देता है। व्ययस्थापित्राए जनता वा निश्यय प्रत्रिया में अप्रत्यद् 
रूप से सहभागी बनाती € इससे इनकी हित-स्तरूपीकरण व हिंद समूहीय रण नी क्षमता 
प्र अभूतपूर्व बुद्धि हो जाती है। अत अविशाश लोक्तान्विक राजनीतिक प्रमाजो 
में ब्यवस्थाविबाएं रस नार्य था निश्वादस बूरी सुस्तंदी थे! साब करती हुई दियाई 
देती है। 

(ग) राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षण कार्य [[फछ ०9 ए फृणाधत्यों 5020)4- 
28007 3॥6 ९१०८३७णा)--राष्ट्रीय विधान मेण्डलो दा एक व्ययस्थार्द था राल- 
मौतिक समाजीकरण तथा जनता को राजनोतित दृष्टि से शिक्षित करने वा है । राण- 

तिक समाजीकरण उतर विधियों को कहा जाता है जिनसे बोई राजनीतिक व्ययस्था, 
अपनाने ये लिए प्रेरित 
ये ऐसी धिया है लिया द्रारा 
दराजनीतिर ब्ययस्था वे बारे मे लोगो थो मान्यताएं, मुल्य, विश्वास तथा सवेग 
(चाण7णा$) वर्त मात मोर यायागी पीडियो को प्रदान किए जाते है । यहें जीयन थी 
आरम्मित अयस्या से शुरू होगर सप्ताज को सभी गरचनात्मब व्यप्स्थाओं के माध्यम 
से जीवनपर्य॑क्त चलती रहती है । यह प्रत्रिया प्रत्येव व्यक्ति थे मानस मे राजनीति वो 
तस्वीर बनाती है और दस प्रवार वनी तस्पीर था मायगिर दृत्टिकोण के माध्यम से 
ब्यदित राजनीतित प्रदनाओं के प्रति अपनी प्रतियिया व्यवत् वर्ता है और राजनीतिक 
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जनता का उनसे प्रतिनिधित्व होता है। राजगीतिक व्यवस्था का इस बात से अधिक 
| बैदीकरण और कोई विचार नहीं करता है कि शासक समाज के समूहो और हितो के 
» प्रतिनिधि है। हर देश में नहीं तो भी, अधिकाश देशो मे उप-सस्कृतियों से विभाजन- 
कार प्रवृत्तियों को प्रेरणा मिलती है ! ऐसे रुमाजो मे शाष्ट्रीय ध्यवस्पापिकाओं से 
बढकर ओर कोई सस्या जनता में यहु भावना उत्पत्न महो कर सकती है कि “उनका 
अपना आदमी भी सरकार मे है।” इस तरह्‌ प्रतिनिधि व्यवस्थापिकाएं निरतर परस्पर 
विरोधी उप सस्क्ृतियों को मसत ढंग का समाजीकरण करने से अवरोधित करती 
रहती हैं। 

(2) व्यवस्पापिकाओ के माध्यम से कार्यवालिका के कार्यों का वेधीकरण भी हो जाता 
है। सामास्यतपा व्यक्ति-समाज, व्यक्षित के स्थान पर नियमों द्वारा शासित होना पसंद 
करता है। वह कार्यपालिका के आदेश्ो व निर्देशों के बजाय व्यवस्थापिका के नियमों 
में अधिक आत्पा रखते हैं, क्योकि व्यवत्यापिका में उत्ह क्ार्मशलिका मे अधिक 
“अपनेपन' का बोध होता है। क्षआ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में शञानात्मक मानचित्नों 
(८०ह६७॥६९ 799») के राही निर्माण, अर्थात सही समाजीकरण में अन्य स़स्थाओं से 
अधिक प्रभादी भूमिका व्यवस्थापिकाओ की ही हो सकती है । 

(3) व्यवध्यापिका विभिन्‍न भू-भागो, विविध हिती तथा घम्राज की मनेकताओं को 
एक हपान पर मिलने का अवसर उपलब्ध कराठी है। देश में अनेक प्रकार के विरोधा- 
भाव, विविधताएं, अन्तर तथा हित होते है। व्यवस्थापिका इस सब का ऐसा मिलव- 
स्पल बन जाती है जहा अन्‍्त क्रिया से विधायक, समस्याओ के एक-से अर्य खोजने, 
विरोधी विचारों को समझते के प्रयास करते है। इस तरह विधायक राजनीति में 
एकीकरण साने का साधने वतकर समाजीकरण में बिधान मण्डलो को भूमिका को प्रमुख 
बना देते है | 

(4) ध्यवस्थापिकाए, विधायकों को विधायक की भूमिका निभाने का प्रशिक्षण देने 
का क्रार्य भो करती हैं। इसे 'मूमिका सम्राजीकरण” (008 5०८78/290/08) कह कर 
पुकारा जाता है। जद व्यवस्थापिकाओं के अधिक उग्र वासपेथों तथा क्रातिकारी सदस्य 
ब्यवस्थापिका में नियमानुझूल ब्यवह्गर करते लगते है या ऐसा ही व्यवहार करने के लिए 
प्रेरित होते हैं दो यह घरक्रिया स्वय मे समाज के नेताओं का ऐसा राजनीतिक समाजीक रण 
करने वाली बन जाती है कि ये “राजतीति के खेल” के नियमो को स्क्ोकार हो नही 
करते, अपितु उतके अनुरूप बाचरण तक करता शुरू कर देते हैं। इसक्य अये यही है कि 
व्यवस्थरपिकाओं के माध्यम से ऐसे व्यवस्या-विरोधो व्यक्त भौ व्यवस्था व इसके 
स्चालक नियमो को व्यावहारिक रुए देने की प्रछिया मे सम्मिलित होकर राजनीतिक 
दृष्टि से स्रमाजोकृत हो जाते हैं। 

इसी तरह, राष्ट्रीय विधान मण्डल राजनीतिक शिक्षा के भी मद्दत्वपूर्ण उऱकरण बने 
जाते हैं। व्यवस्थापिराओं में द्ोते दाचे वाइ-विवाद को समाचासपत्नो के माध्यम से 
जनता तक पहुचने का अवसर मिल जाता है। जनता इसको पढ़ती है, उस पर विवाद 
करती है ठपा इस श्रक्रिया मे ाप्ट्रोय मसलों के प्रति अधित जागहुव व अधिक समझ 
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अवश्य करती रही हैँ। कानून बताने में कार्यपालिका, दल के सहारे, उत पर महत्त्वपूर्ण 


लगाने मे सफल हो जाती है पर कानून बताने की भी तो सुनिश्चित विधि होती 


+-- 


ल्ट 


है। ब्यवस्थापिकाए इस प्रकार क्षी विधि को अबहेलना को रोकने तथा माम्य विधि के 
अनुपालन का पर्यवेक्षण करते मे जब भी समर्थ है तथा अधिकाश व्यवस्थापिकाए यह 
कार्य पूरी मुस्तंदी के साव बरती आई है। ससदो की कार्यवाहियो मे कार्यविधि सम्बन्धी 
झडपें अकस्तर सरकार य विपक्ष में होती रहती है। यहा तक कि इन विधियों के 
अनुपालनों के लिए व्यवस्वापिकाओं मे हो-हयामे व सदस्यो द्वारा धरनो तक वा प्रयोग 
होता आग है । 

कार्यपालिका कार्यो की छानवीत का काम काफ़ी कठिन है। इसमे कठिमाई के तीत 
कारण है । एक तो कार्य पालिका ऐसी छातयीन से बचने क लिए दल का सुदृढ समर्थन 
रखती है। अत व्यवस्थापिका कार्मपालिका के विरुद्ध बहुमत के अभाव में पगु हो जाती 
है। दूसरे, कार्यपालिका तिममो को किस प्रकार कियान्विव करती है यह कार्य भपने आप 
परे बहुत विधिष्द होता है और प्रशासको द्वारा क्रियान्बित होता है। अत छानबीन के 
अवसर हाते हुए भी व्यवहार मे प्रयुकत नहीं हो पाते हे, क्योकि विधायक इसके लिए 
आवश्यक पिधेष ज्ञान ही नहीं रखते हैं। तीसरा कारण, छानबीन का कार्य दल राज- 
नीति के दल-दल में फसकर रह जाता है। इन सबसे यह अर्थ नहीं निकालता है कि 
ब्यवस्थापिकाए यह कार्य कर ही नहों सकती है । वास्तव में 'अग-लेखा समितियों! 
("0७॥० &००००॥१३ (209070//68), भश्नो व पूरक प्रश्नों, घ्यान आकर्षण प्ररताबो, 
स्थगन व कटौती तथा विदा-अ्स्ताबों से व्यवस्थापिकाए कार्यपाल्लिका की पूरी-पूरी 
चौकसी रथती है, तथा इत कार्य मे जनेक अडचतो थी बावजूद विधान मण्डल छानबीन 
का कार्य करते रहते है । अकहर जाच आयोगो की नियुव्रितया इसी कार्य के लिए होती 
हैं। यद्यपि इस शकित का दुर्पपोग भी किया जाता है, फिर भी, ब्यवस्पाविक्ा द्वारा 
जाच या छातवीन वा डर ही कार्यपालिका को सावधान रखता है। रासदीय प्रणालियों 
में ऐसी जाच की आवश्यकता ही नही पडती है, क्योकि इन प्रणालियों मे व्यवस्यापिया 
के नियब्नण में ही कार्य प्रात्तिका को कार्य करना पडता है ) 

व्यवस्थापिकाओ की सरचना देश के रक्षक व पहरेदारो के रूप मे की जाती है। इनको 
शासन अगो को लिगरानी रखनी होती है। ऐसी निगरानी रखते रा इनमे' पास 
अधिकार होता है। मद्द देश की न्यायपालिका, कार्यप्रालिका व अन्य हर महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी से जवाब तलब करे का हक रपती है। यद्दा यह ध्यान रखता है वि न्‍्याय- 
पालिका से जवाब-तलव केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों मे क्षर्यात न्यायाधीशों द्वारा 
अपने अधिरारो का अतिप्रमण या देशद्रोह की अवस्था में हो किया जा सकता है। 
सामान्यदया इस जवाब-तलबी का माथ्यम न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना होता कक 
किन्तु कार्यप्राल्िका व प्रशागन की विगरानी रखते गए कार्य तो सरलता से किया जा 
सबता है। व्यवस्यापिकाओ से इस बात की अपेक्षा भी की जातो है कि वे समाज की 
सरक्षक रहे और राजनीतिक व्यवस्था वी हर सरचना वी मिगरानी इस तरह करें 
जिप्तप्ते वह शक्तियों के दु्पयोग से रोकी जा सके 


650. तुप्ननात्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्थाएं 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापिकाएं सरकारी कार्यों म इतनी प्रभावी 
नही रहो हैं, किन्तु राजनीतिक कार्यों मे उनका प्रभाव कम होने के बजाय बढ गया है 
हम इसी अध्याय मे पहले भी कह चुहे हैं कि आधुनिक पेचीदा राजवीतिक व्यवस्थाओं, 
में व्यवस्थापिकाओं के अलावा अन्य कोई सरचनात्मक व्यवस्था ऐसी हो ही नहीं सकती 
जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र मे बाधने का सच बन सके / अत निष्कर्ष में हम यही 
कहे कि ध्यवस्थापिकाए राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन म प्रभावी 
भूमिका निभाती हैं। व्यवस्थापिकाओ द्वारा 'ओमबंड्समन' (00630) नामक 
स॒स्थाओ की स्थापना इस बात का सबूत है कि व्यवस्थापिवाए नीति के क्रियास्वयन मे 
निष्क्रिय पात्र या अभिनेता (४७४७) से कही अधिक सक्रियता की भूमिका निभाना 
चाहती है। 


श्यवस्थापन प्रक्रिया 
(.६55.#&70४६8 ए800८६५5$) 


व्यवस्थापत प्रक्रिया, नौति-निर्धारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। 
ब्यवस्थापिकाए इसमे क्तिना प्रभाव रखती हैं इसके लिए हमे यह देखना होगा कि 
सावंजनिक नीति का किसी समाज विश्ञेप मे निर्माण कंसे होता है ? सार्वजनिक नोति५ 
निर्माण, सार्वशनिक सस्याओ द्वारा समाज के लिए निर्षय लेने की प्रत्रिया है। यह इसका ' 
अत्यन्त सरल अर्य है। हम इस अर्थ से इस अध्याय से सम्बन्धित विषय के वारण, आगे 
नहीं बढकर, नीति-निर्माण में विभिन्न चरणो का उल्लेख करते हुए, व्यवस्थापन प्रक्रिया 
से इसको सम्बन्धित करने का अयास करेगे। किसी भी प्रकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया 
में निम्नलिखित चरणों का समावेश होता है-- 

(।) किछी समस्या, स्थिति या मुद्दे पर सरकार द्वारा ध्यान इना 

(2) सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श ओर तथ्यो की खोजबीन व जाच करना। 

(3) नीति निर्माण करने वाली सार्वेजनिक सस्थाओ द्वारा तथा मौतियो से सम्बन्धित 
पक्षों द्वारा वैकल्पिक नीतियो का प्रतिपादन करना । 

(4) प्रस्तावित वैकल्पिक नौतियो पर सार्वजनिक विचार-विमर्श, जो सामान्यतया 
सरकारी सस्‍््याओं मे सविधान व कानून द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार होता है, 
करना । 
धर (5) विचार-विमर्श व विभिन्‍न वैकल्पिक नीतियों में से एक पर आधिकारिक निर्णय 

ना । 

(6) आधिकारिक नीति-निर्धय को क्रियान्वित करना । 

(7) नीति क्रियात्वयन से उत्तन्‍्त प्रति-समरण और उसका भावी व्यवस्पापन पर 
प्रभाव । 

नीति-निर्माण प्रक्षिया के उपरोवत चरणों मं अतिम चरण जो नोति-क्रियान्वयन से 
उत्पन्न प्रति-सभरण का है काफी महत्व रखता है, वर्षोकि कछिसो नीति के निर्माण में 
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सारी सावधानी के बावजूद कई ऐसे पहलू या वो विचार से छूट गये हो सकते हैं या सारी 
| दृरदशिता के बावजूद नीति मे महत्त्वपूणं कमिया रह सकती है | ज्त प्रति सभरण से कई 
बार नीति-निर्माण की अक्िया पुत शुरू हो सकती है ( 

किसी भी राजनीतिक व्यवध्या मे, व्यवस्पापन प्रक्रिया का प्रमुख सम्बन्ध कानूनों के 
निर्माण अर्थात्त आधिकारिक निर्णयों के लेने से ही सम्बस्ध्रत होता है। अत हर देश की 
ब्यवस्पापिकाएं व्यवस्थापन प्रक्रिया मे नीति तिर्माण का कार्य निष्पादित बरते समय 
कई प्रकार से सक्रिय रहती है। इसको अगर दूसरे शब्दो मे कहे, तो पह कहा जा सकता 
है कि व्यवस्थापन प्रक्षिया कई चरणों में से गुजरती है। यहा हम कानून मिर्माण भ्क्रिया 
का सामान्य विश्लेषण ही अस्तुत कर रहे है। अलग-अज्ञग व्यवस्थापिकाओं में इस 
सम्बन्ध मे बारीशी मे हेर-फेर हो सकते है विशतु मोटे रूप से हर राजनीतिक व्यवस्था 
में स्यवस्थापन प्रत्रिया कुछ चरणों मे होकर अवश्य गुजरती है। इस सम्बन्ध में पीदर 
मल? मे मिम्नलिखित चरणो का विश्येप महत्त्व मादा है--(क) समस्याओं का 
सरकारी ध्यान लेना कालूमों की उत्वत्ति ४ पहल (छ) विकार-बिगर्श और तथ्यों सी 
जाच, (ग) बैकल्पिक ती तियो का प्रतिपादत, (घे) व्यवस्थापिकाई विचार-विमर्श भौर 
(घ) आधिकारिक निर्णय । 

(क) समरयामों शा सरकादी घ्णन घेना कानूनों की उत्पत्ति य पहल (7४:08 
0९8] ॥00008 6 9800।४05  0०787॥ आएं [धा400॥ ० [80७$)--व्यवस्थापन 
भ्रत्रिया मे नीति-निर्माता माग के रूप मे आई कोई समस्या, मुद्दे या समाज की विश्ी 
प्पिति बिशेष पर ध्यात देते है और अगर समस्या या मुद्दे पर परिस्थिति सम्बर्धी किसी 
नीति के निर्धारण को आवश्यक मानते हो तो सरकार या स्वय विधायक उस पर कानून 
बनाने के लिए पहल करते है, जिससे उससे सम्बन्धित मोति का निर्माण करके समस्या 
था स्थिति का समाधात किया जा सके | ऐसे मुद्दे चुनावो के समय, सगठित हिंत समृही, 
घोकमत के माध्यमों, राजगीतिक दलो या राय पालिका दारा व्यवस्था पिफा के विचाराये 
रखे जा सकते है। मुद्दो के अभिज्ञान के उपरोकत स्रोतों मे से प्रमुख प्लोत कार्य पा लिका ही 
होतो है। दल से प्रभाव के कारण कार्यप्रालिका हो समस्यामो पर ध्यान देतौ है, वही 
कातूनों के प्राख्प तैयार कराती है और व्यवस्थाओं वी छाप लगवाने के लिए पस्तुत 
करती है। 

[क्ष) तम्पों को जांच व विचार-विमश्ञ (8०-80758 290 ००४३० १४४१००)--- 
व्यवस्थावने प्रत्तिया में तथ्यों को खोजबीन थ विचार-विमर्श का कार्य तो इस प्रक्रिया के 
प्राए्म्भ से लेकर अत तक चलता रहता है, क्योकि नये-नये तप्य सामते आ सकते हैं 
विधार-वदिमर्थे के लये आयामो पर प्रकाश पढ़ सकता है। इसलिए विद्वार-विमर्श की 
प्रक्रिया, ब्यवस्थापने के सम्पूर्ण कार्य में अबाघ गति से चलती रहती है। इसके लिए 
औपचारिक सस्यापत्त व्यवस्थाए भी द्वोती है । तध्यो रा सकलत करने के लिए समितिया 


कछ्ाद प्त काच्तत, #गापत्ग एकाछब्याए 0कढे (४2८, हर 
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तक बनाई जाती हैं। अधिराश पश्चिमी देशो मे तो व्यवस्थापिवाओ के सदस्यो से गठित 
जाच समितिया नियुक्त की जाती है जो मुद्दे से उम्बन्धित सब पहलुओ ओर पक्षों से 
विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देती हैं। राजनीतिक दल और दलो के माध्यम से 
हित व दवाव समूह भी इस सम्बन्ध में विपुल तथ्य व सामग्री व्यवस्थापिका के पास 
पहुचाते रहते है। बुछ देशों मे तो विधेयक विशिष्ट हितो का प्रतिनिधित्व करने वाले 
ओऔदचा रिव संगठनों के पुनरावलोरुत या समीक्षा के बाद ही विधि निर्माण की अग्रली 
अवस्थाओं में प्रवेश पा सकता है| जमंती, जापान, फ्रास, युगोस्लाविया इत्यादि देशो में 
ऐसे आधिक-सामाजिक और पेशेवर राष्ट्रीय सयठन होते हैं. जो व्यवस्थापन प्रक्रिया मे 
विचार-विम्रश्ञें व तथ्यों वी जाच मे आवश्यक सहायता की सरचनात्मक व्यवस्थाए बने 
गये है। अत हर व्यवस्थापिका, विधेयक के प्रस्ताव से सम्बन्धित विविध पहलुओ पर 
अनेक साधतो से तथ्य सकलित कराकर उनकी जाच व उन पर विचार-विमर्श करके ही 
विधेयक को व्यवस्थापन प्रक्रिया के आगे के चरण पर भेजती है । 

(थ) वेकल्पिक नोतियों का प्रतिपादन' (छ0फ़णेक्षाता. ण शाध्याश।ए० 
7०॥८7६9)--बैंकल्पिक तीतियो का प्रतिप्रादद निश्चित स्तर पर ही किया जाता 
हो यह आवश्यक नहीं है ( इनका अतिवादन निश्चित स्तरों वर मानना तो इस 
प्रक्रिया को निश्चित स्तरो से बाघने के समान है। वास्तव में नीति-निर्माण की प्रक्रिया के 
हर स्तर पर नीति विशेष के विकल्प आते रहते है। नोतियो से सम्बस्धित पक्ष बार-बार 
अपने हित फी अधिकतम सुरक्षा करने के लिए नग्रे-नये विकल्प प्रस्तुत करते रहते हैं। 
सामाम्यवया ऐसा होता है कि एक विकल्प जब कार्यशलिका या व्यवस्थायिका को 
स्वीकार नहीं होता तो दूसरा, तीसरा विकल्प अता है और यह क्रम हव तक चलता 
रहता है जब तक सम्बन्धित मुई्द पर आधिकारिक निर्णय नही कर लिया जाएं अर्थात उस 
पर फानून नही बन जाएं। अनेक दार कानून दनने के बाद भी अप्नतुष्ट समूह अपना 
आन्दोलन जारी रफते हैं मौर प्रति-सभरण से बई बार सारी प्रक्रिया पुन, आरम्भ फरने 
के लिए दबाव डाले जाते हैं । कई कानूनों का बाद में सशोधन इसी बात की युष्टि करता 
है। अत, वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन व्यवस्थापन प्रक्षिया मे निरन्तर घलता रहता 
है। नीतियो से सम्बन्धित पक्ष यह कार्य करते हैं। 

(घ) ध्यवस्थाविकाई विधार-विमज्ञ (.625]4096 0०॥9८॥४४०78)--विभिन्‍्त 
बैकत्पिक नीतियो मे से लम्बे उतार-चढाव के बाद एक का चयन होता है। इस तरह 
चुना गया नीति सम्बन्धी परत्ताव अब विधेयक के आररूप के रूप में व्यवस्थापिका में आता 
है। विधान मण्डलो में विधेयको पर विचार-विमर्श की सुस्यापित प्रक्रियाए और अनेक 
स्तर होते है मिनमे विचार-विमर्श होते-होते, विधेयक धीरे-धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर 
तक पहुचता है। इस विचार-विमर्श में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त दलो को 
ब्पसी मुठभेड तक हो सकती है तथा दोनो तरफ़ से तक-दित्तके दिए जाते हैं, क्योकि 
इसी स्तर से विघार-विमर्श के बाद, विधेयक पर अतिय तिर्णय की स्थिति आती है। 
बतिम निर्णय के चरण से पहले के इस विचार-विमर्श के समय व्यवस्थापिक्मों के पाप्त इत 
विधेयकों पर बारीछो से विचार-विमर्श करने के लिए गठित की गई विधायी समितियों 
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की टिवोर्द भी होती है । इस स्तर पर रवय वार्यपा लिया वे समर्थव सदस्य या राम्बन्धित 
हित समूहों वे समर्थंग, बहुत सक्रिय रहते है। विधेयक के सिद्धान्वो से लेकर छोटी घे 
छोटी बात पर बारीवी से बहस होती है और एक अवधि के बाद विप्वेयक अत्तिम निर्णय 
बे जिए प्रस्तुत बर दिया जाता है | 

(घ)आमिरारिए निर्णय (एणराहमभाए० 02७३०))-- यह वी. ति-निर्माण प्रभिया 
की व्यवस्थापिवाई भुमिफा का अतिम और ओऔदचारिर चरण है। यह बिस प्रवार 
सम्पन्म होगा इसबो सविधानों म हो विस्तृत व्यवस्था रहती है । जैसे विधेयन' एवं सदन 
सै पारित होव र दूसरे सदन म जाता है वहा पर पारित होकर राज्य मे अध्यक्ष के 
हस्ताक्षरों वे लिए जाता है तथा राज्य वे अध्यक्ष वी स्वीजृति ये बाद ही बह भाधि- 
बारिय निर्णय अर्थात 7 नून बनता है। यद्दा भी वई पेचीदगिया आ खबतो है। दोनो 
रादय राहुमत न होते पर अग्य प्रक्रिवओ दा प्रयोग होता है। इसने लिए भी अलग अलग 
राज्यों म असग अगग व्यवर्थाए होती है। राज्य ने अध्यक्ष वे द्वास स्वीवृति वही 
वेबत माप औपचारिपता होती है तो वही यह बारतबिक्ता हो सकती है। यह विधेयक 
की अस्वीकार भी वर समता है। किस्तु हर परिस्थिति मे आधिकारिक निर्णय शावश्यव 
हो जाता है । यह तरारात्मर और राकादात्मम दोनों ही रूपो मे विसी शी हप मे हो 
राबता है। 

इस प्रवार स्यवस्थापत प्रक्रिया इतगो दिल है वि (इसमे ब्यवस्थापिता ही नहीं, 
सम्पूर्ण राजनीतिर व्यवस्था को विधिध सरचनाए प्रत्यक्ष या अप्रस्पक्ष एप से उलझी 
रहती है । ऊपर ऐे देखने पर तो घगता है कि ब्यवध्यापिका मैं यह प्रक्रिया अध्यन्त 
साधारण रीति पे पूरी हो जाती है परन्तु वास्तव में यह हर राजनीतिक व्यवस्था में 
सर्वाधित भद्दत्त पी प्रतिया होती है और एप तरह से सम्पूर्ण राजनी तिव व्यवस्था इसमे 
अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रापसे उलह जाती है । इसका अ्रमुय कारण, सावंगतिक 
नोतियों पा साथूर्ण समाज पर प्रभावों होता है। ग्हुराई से देखते पर स्पष्ट हो जाता है 
वि स्यवस्थापन प्रतिया व्यपस्थापितताओं में बेबल औपचारिक दुप से हो घलती है। 
पतेसान समय में वाध्तविय स्यपस्पापन जाय सम्यस्धी सब निर्णय व्यवस्पापिया से शाहुर 
पापपातियां मे क्षादेघों के अनुसार ही लिए णाते हैं, परन्तु यह हर देश की 
परिस्थितियों व ब्ययरयाविरा में दलों वी स्थिति मे तथ्यों पर तिभर करता है। इसलिए 
ऐसा साम्ास्पीक रण निवाशया कि व्यवस्थापत प्रत्रिया में सभो ध्यवध्यापिकाए वेवल 
(23573 (५ अद। बरतो हे सही नहीं होगा। अनेक देशो में व्यवस्यापिकाए इस 
प्रश्चिया में निर्षामा भूमिया अरा गरती है। अमरीका की वाग्रेंस इसका एव उदाहरण 
पही या राग ती है । 


व्पवस्थापिकाओं की राजनीतिक प्रक्रिया को भूमिका 
(रण: णा ६६65:.00 एरए5 ध्रवप्ताः 7पवतराटक्ष, ए४०, (0855) 


स्यवस्थापियामी थी राजनीति प्रत्निया मे भूसिया अनेक बातों पर निर्भरवरती है। 


654. दुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


व्यवस्थापिका किस प्रकार के कार्य करती है या कर सकती है तथा इसके कार्यों के कोत-. 
कौन से नियामक तथ्य होते हैं इस बात पर विचारकों मे भी गम्भीर मतभेद है! बद्यापि 
कसी ने किसी रूप में व्यवस्थापिकाए अधिकाश राज्यो में पाई जाती हैं किन्तु किर भी । 
अनेक देशो मे इनकी कोई प्रभावी भूमिका नही रहती है! ऐसे देशों मे व्यवस्थापिकाए 
केवल दिखावा मात्र होती हैं । सामान्यतया हर देश में व्यवस्थापिकाएं समय समय पर 
अधिवेशनो में आहूत होती रहती हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य व भूमिकाए निभाती 
हैं. किन्तु इनकी भूमिका व कार्ये हर राजनीतिक व्यवस्था में अलग-अलग प्रकार के 
होते हैं। अत व्यवस्थापिकाओं की भूमिका को राजतीतिक व्यवस्था की प्रकृति के सदर्ष 
में ही समप्ता जा सकता है। इसलिए इनकी राजनीतिक प्रक्षिया में भूमिका को अलग- 
अलग व्यवस्थाओं में विवेचित करना तकंस्रगत होगा । मोदे रूप से राजनीतिक 
व्यवस्थाओ के चार प्रतिमाव माने जा सकते है--() सर्वेधानिक या लोकतान्तिक 
राजनीतिक व्यवस्थाए, (2) स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्पाए, (3) सर्वाधिकारी 
राजनीतिक व्यवस्थाएं, और (4) विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाए 

यहा पर विकासशील देशों के अलग प्रवर्ग पर अनेक विचारक आपत्ति उठा सकते 
हैं, वयोक्ति इनको अलग श्रेणी में रखता तकंसम्मत नहीं लगता । फिर भी हमने 
इनका अलग प्रवर्गं केवल इसलिए किया है जिससे इन देशों में व्यवस्थापिकाओं की 
भूमिका की विशेषताओो का विस्तृत विवेचन किया जा सके | कई विकासशील राज्य ऐसे 
हैं जिनमे हम उपरोगत तीन मॉडलो से अलग व विचिन्न विलक्षणताएं परिलक्षित' 
पाते हैं। इसी कारण इनकी अलग श्रेणी बनाकर इन देझ्यों की व्यवस्थापिकाओं की 
भूमिका का वर्णन करना तकंसम्मत नही होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से अधिक 
उपयोगी माना जा सकता है। 

इन चारो प्रतिमातो में ध्यवस्थापिकाओं की भूमिका मे वैसे तो कोई मौलिक अन्तर 
मही होता है फिर भी इनमे काफी विभिन्‍नताए पाई जाती हैं, अत इनका पृथक-पृथक 
विवेचन करना ही अधिक वैज्ञानिक व व्यवस्थित होगा । 


व्यवस्थाविकाओं की सर्वेधानिक देशो में भूमिका (२०६ 06 7,28888807८8$॥0 

(007स्‍४007707स्‍4ा (000४0९$) 

लोक्तात्िंक राज्यों मे व्यवस्थापिकाएं प्रमुबतया राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों 
(090७3), निगंतों (०प्ए०४$) तथा प्रति-सभरण ((८८१७४८४) के बीच सम्प्रेपक का 
बाय॑ करती हैं। दलीय अनुशासन के कारण नियम निर्माण में इनकी मूमिका इतनी कम 
हो गई है कि इस सम्बन्ध मे यह केवल औपचारिक्ता ही निभाती हैं। इस भूमिका को 
ब्लोडेल” ने चित्र ]4 2 के आधार पर समझाने का प्रयास क्या है। 

चित्र !42 से स्पप्ट है कि सर्वधानिक शासन व्यवस्याओं में भी व्यवस्थाविकाओं की 
विधि निर्माण में भूमिका वहुत कम रहती है। इस चित्र से स्पष्ट है कि अधिकांश 
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व्यवस्थापिवाएं 5 से 5 प्रतिशत तक ही विधि निर्माण मे सक्रिय रहती हैं तया यह भी 
( 30-35 देशों के बारे में ही सही है। बाकी व्यवस्थाओ मे यह कार्य कार्यपपालिका या अन्य 
सरचताओ द्वारा किया जाता है। 
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चित्त 4.2 व्यवस्यापिकाओं की नियम-निर्माण में मूमिका 


व्यवस्थापिकाओं को राजगीतिक प्रत्रिया मे भो भूमिका कम होने लगो है। ब्लॉस्डेल 
तो इराको बहुत ही कम मानता है । उसके अनुसार व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक प्रक्रिया 
में चार प्रकार से सक्रिय हो सकती हैं-- 
(।) कार्यपालिका पर कायून बनाने के लिए दबाव डालकर । 
(2) कार्मपालिका द्वारा प्रस्तावित निधमो पद विचार विमज्शे और वाद-विवाद करके 
या उनको स्वीकार या मस्वीकार करके । 
(3) विधायको द्वारा रसे गये विधेयको व प्रस्तावों पर बाद-विवाद करके, और 
(4) नियमों के क्रियान्वयन की जाद, सवीक्षण या छातबीन करके | 
व्यवस्था पिकाओो का राजनी तिक प्रक्रिया में सम्मिलित रहना अनिवायं है पर यह बहुत 
सीमित ही रहता है। इतकी भूमिका चित्र [4 3 में चित्रित की गयी है। 

॥ चित्न ]43 मे व्यवस्थापिका की राजनीतिक प्रक्रिया मे भूमिका का चित्रण उध्के 
कार्यो का आधार लेकर किया यया है। व्यवस्थापिका की राजनीतिक भूमिका “क' लेत 
में दिघाई गई है तथा सरबारी या सर्वधानिक वार्यों सम्बन्धी भूमिका “ख' क्षैत्र मे 
दिखाई गई है। इस तरह, व्यवस्थापिका की राजनोतिव प्रक्रिया में भूमिका को दो 
अलग-अलग प्रवार के कार्यो वे आधार पर स्पष्ट किया गया है / इस चित्र में ब्यवस्था- 
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पिछा को राजनीतिक व्यवस्था के बीच में चित्रित किया है ठया उसके आकार की ध्यान १ 
विश्ेप पर चौटाई उसके स्थान सम्दन्दी काये का स्वस्टोकरण करती हे! जैसे नियम» 
बधिनिर्णय के विम्दु पर इसकी चौड़ाई विलकुल नहीं होना इस बात का परत है कि 
व्यवस्यापिकाएं, वियम-अधिविर्षेय में नगष्य भूमिका हो विभाती हैं। इसी तरह मार्गों 
के हूपान्तरण काये म॑ व्यवस्थादिका की भूमिका राजनीतिक तश सरकादे मा शात्ततिक 
दोतों ही क्षेत्रों में दिखाई गई है, वर्षीकि स्पान्तरण का कारें, व्यवस्थापिकाए दोनों ही 
क्षेत्रों म करती हुई ड्राई जाती हैं। 


ब्येबस्थापिका बे... राजनीतिक प्रण्या व्यदस्पापिवा 
६----- शस्तीतिक काइ-"772|(7+घ है हछाती कप ०एएरे 
4 





[| | राजनौतिक काय श्र सरकारों काए एक विधा 


म्यवस्णापिकाओं छो शायतोलित प्रक्रिया से प्रधिकर 
खित्र43 


वित्त 4 4 भे भुख्यतपा पह तम्य दर्शाते का भ्रयास किया गया है कि व्यवस्यापिकाओं 
के राजवी तिक या व्यवस्थाई कार्य व भूमिका अमी भी अधिक और वास्तविक हैं जबकि 
उनकी सरकारी या शासनिक भूमिका कम व औपचारिक ही रह गई है। दुस सम्दस्ध मं 
ब्लोस्डेल से सहमत हीता ऋटित है कर्योकि उप्तके अनुसार व्यवस्यापिकाए राजनीविक हैं 
कहीं अधिक सरकारी वायों मे श्रभावी भूमिका निभावी हैं। उपरोक्त चित्त मे गाज 
नीतिक कार्यों के सत्र में स्यवस्थावित्रा दे आयार की चौडाई से यह स्पष्ट 
करने वा प्रयास दिया गया है जि व्यवस्थापिकाए आधुनिक ग्रृंग की वेचीदा परि> 
स्थितियों म यही काम प्रभावी टय ते करते वालो सरचनाएं रह गई हैं। इसके सरपारी 
गा चास्तनिक काम तो दलों के माध्यम से कार्यपालिकाओं के हाथो में आ गए हैं और 
व्यदस्थापिराए केदल माल रव” की योहरें' वसकर रह गई है । सम्पेषण क क्षेत्र में छो 
व्यवस्थापिवाओं को भूमिका सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त रहती है, परसु 
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इनका प्रतित्तम्मरण तम्वस्ी कार्य अब औपचारिक ही अधिक है, क्योकि यह कार्य अन्य 
ँप्याओं जँसे राजनीतिक दलो दवाव समूहो और हित समूहो के द्वारा निष्प/”ित होने 
सगा है। 

ला पालीस्वारा/ को मास्यता है कि आधुनिक व्यवस्पापिकाओं की कार्यात्मक निष्पा- 
दनता ([ए]५7०॥४ 90४07773706) कई बातों पर निर्भर करती है। उसने पर्यावरणी 
द राजनीतिक परिवर्त्यों के अलावा स्वप व्यवस्थापिकाओं की सरचता और व्यवस्थापन 
ब्रक्रिया की प्रकृति को इनकी राकियता की नियामक माता है। उसने ब्यवस्थाविकामों 
की कार्यात्मक निष्प्रादनता के विभिन्‍न नियामको को चित्र ]4 मे इस्त प्रवार चित्नित 
क्ष्षा है। 


कार्य -सक विष्यादत 
१ नियम तिर्भाण 
(क) वितरणाजरू 
(ख) पुल विताणामक 
(२) लिस्श्री 
2 बतितिधित्व 
3 हिल हयूकीकरण 
4 वभाजीकरण शिक्षण 
5 आजीप्षण किग्रएगो 


राजतोगिक परिषद 
६. रृविधान 
२. विषुक्तिया 
3 जिषचित बावूत 
4. एफ धचानों 
है. सरलता का दिनरण 
6 बच 





चित्र 44 पर्पावरणों और राजनीतिक परिवत्यों, स्ययस्यापन प्रक्रिया और 
व्यवस्थापिकामों फे कार्यालय निष्रादवता का ला पालोम्बारा व्ारा 
दिया या प्रॉडल 


वित्त [44 गे यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापिकाओं की कार्यात्सक उत्पादनता 
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व उनकी राजनीतिक प्रक्रिया मे भूमिका पर पर्यावरणी और राजनीतिक परिवर्त्यों का 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। चित्र मे 'क' और 'ख' रेखा इनके प्रत्यक्ष प्रभाव: 
का अकन करती है। इनसे व्यवस्था पिका की सरचना और प्रकिया पर प्रभाव ही नहीं. 
पड़ता, अपितु इनसे व्यवस्थापिक्ाओ की सरचनाएं तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाए भी 
नियमित होती हैं। इनका व्यवस्थापिकाओं की कार्यात्मक निष्यादनता पर पडने वाला 
प्रत्यक्ष प्रभाव 'ग' रेखा से दिखाया गया है। पर्यावरणी परिवत्यं व्यवस्यापिकाओं के 
कार्यात्मक निष्पादन से भी प्रभावित होते हैं। इसे “घ” रेखा से दिल्याया गया है। इसी 
तरह व्यवस्थापिकाओ के कार्यात्मक निष्पादनो से राजनीतिक परिवेत्यं भी प्रभावित होते 
हैं। इसे चित्र मे 'छ' रेखा से दिखाया गया है | यह्‌ प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकार के हो हो 
सकते हैं। पर्यावरणी परिवत्यों और राजनोतिर परिवर्त्यों के दोच भी अप्रत्यक्ष पारस्प- 
रिकता रहती है। यह भी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसे चिन्न मे 'ज” रेखा से 
दिखाया गया है। व्यवस्थापिका की सरचना व प्रक्रिया पर इसके कार्यों का प्रभाव नही 
पड़ता हो ऐसा नहीं हो सकता है। यह प्रभाव बहुत कुछ अप्रत्यक्ष होता है, इसको रेखा- 
चित्र में 'च! रेखा से दिय्वाया गया है। 

चित्न 4 4 से मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्पाओं 
में ब्यवस्थापिकां को उन्‍्नीसवी सदी की व्यवस्थापिम्ओ की तरह अलग थला नहीं 
मान सकते) यह राजदीतिक समाज की भौपचारिक सरचना अवश्य है, किन्तु इसके ' 
औपचारिक संगठन को भी अनेक तथ्य व परिवत्य॑ प्रभावित करते हैँ तथा यह स्वय 
उन पर प्रभाव डालती रहती है । इस तरह, आधुनिक व्यवस्थापिकाओं की भूमिका ने 
केवल सुनिश्चित रह गई है और न ही कुछ लोगो की मान्यता के अनुसार समाप्त हो 
गई है । जहा कही लोवतात्विक ढग से व्यवस्थित विधान मण्डल है वहा इनकी भूमिका 
का रूप बदला है, अन्यथा भूमिका में कोई विशेष कमी नहीं आई है । अव व्यपस्था- 
पिफाए सरकारी था शासकीय कार्य कम गौर अन्य राजनीतिक था व्यवस्थाई कायें 
अधिक करने लगी हैं। यह तथ्य इस बात प्ले भी पुष्ट हाता है कि ब्यवस्या पि काए अपनी 
विज्षेष प्रकार की सरचना ओर प्रतिनिधात्मक प्रकृति के कारण राजनीतिक प्रक्रिया 
में केस्द्रोय भूमिका निभाने वी अवस्था में रहती हैं। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में ये 
ही ऐसी सस्प्राए हैं जो जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को रचालित करने के अधिकार 
से औपचारिक रूप मे युकत्र को जाती हैं। 

व्यवस्पापिकाओं को भूमिक्रा के विवेचन में हम्रे यह नही भूलना है कि इतकी भूमिका 
के नियामक्रों द्वारा खंडी गई परिधि में ही यह कार्य कर सकती है। इसमें कई नियामक 
सम्मिलित रहते हैं डिनको ला पादोम्बारार ने चित्न ]4 4 द्वारा स्पष्ट किया है । 

व्यवस्थापिका की भूमिका के नियामको का यह चित्त ]4 4 अपने आप से बहुत्त कुछ 
स्पष्ट है, रिन्‍नु इस सम्ब ध में कुछ तथ्य ऐसे हैं जितकी चर्चा करना आवश्यक है। 
एद बात तो यह हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्या मे व्यवस्थापिका वी भूमिका के इतने 


सपक्ा4, 83 
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जिद्यापक द्वो सकते हैं कि सव परिवरयों की सूची वना सकवा सम्भव ही नहीं है। राज- 

गतिक सस्याएं दल विध्यायक्ों के ब्यवितिगत सक्षण, राजनीतिक अनुमव और तियाचित 

7 जैन वी प्रकृति मे गलावा राजनीतिक व्यवध्या में अप्तत्य आधिक, सामाजिक, घागिर 

सास्टू तिक, प्रादेशिक, जातीय और देश से बाहर वे वातावरण से सम्यन्धित परिवर्त्य द्वोत 
हैं जिनका व्यवस्थापिका की भूमिका पर प्रभाव पडता है। 


अुविका विधाएक स्यापशकासिरा पार 


ताजजीदिक ताषाएं $ विएस विर्षणि 
क्ताइरीमिक इस 2 ऑॉटिशविर 
ब्यक्षिया शिशिषताए 3 श्रषादीररण लिक्षण 
4 दिए ररणणीकरण 
ओर #परीरए्न 
3 दरेशेकक परी ण 


शाजरौनिड अगुबद कर विक्तो 


रॉ ऐव दौ घडति (६६०१३ _०/ ८ ००४) 


(१००0७९०००७०७) 





दित्र 45 ध्यवस्थापिष्ा कार्यों से सध्यन्धित व्यवहार, भूमिका 
अभिमुघोकरण एय नियामक 


राजनोतिक समाज स्वय व्यवध्याविका की भूमिका ने बारे मं क्या संत, विययार या 
अभिशुखीकरण रयता है तया नीति सम्बन्धी विचार वस्तु बी प्रकृति भौर रामय 
निर्धारिण किस प्रकार किया गया है यह सव तथ्य ध्यवस्थाविक्रान्व्यवहार को प्रभावित 
बरते टै। यह रान परिवत्यं विधान मण्डल ने कार्पा८्मव पिप्पादनों के महत्वपूर्ण तिया मन 
हो जाते हैं। मत लोक्ताश्तिक राज्यों में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका बहुत ही पेचीदा 
तथा एक-दूसरे से उलन्न हुए परिवर्ध्यों द्वारा नियमित्त होती है । 
स्ययरथा विका की भूमित), वोर्यपालिका ने श्रभुत्व पर भी बहुत निर्भर गरती है। 
ब्लोचडेल! ने इन दोनो वे प्रणाद मी स्तापेक्षता को चित्न 4 6 के अनुसार स्पष्ठ किया है । 
चिंद ]4 6 से स्पष्ट है कि व्यवस्पांपिता था प्रभाव संसदीय और अध्यक्षार्मत् 
प्रणालियों में भी भिन्न भिन्न प्रवार वा हो जाता है। जिस अनुपात में दार्यपानिका व 
स्यवस्या पिजा का सम्पन्ध बस या अधिक होया उसी माथार पर व्यवस्यादिका वा प्रभाव 
4 कम या अधिक हो जाएगा । अगर उपरोक्त प्राफम से सोवियत रूस का उदाहरण निवाल 
३८ रं तो इसे रागझना सरत हो जाता है। अमरीव। में शक्तियों का परृथवक रण है अत कार्य 
प्रासिक्ा और ब्यवस्यापिका दोनो का प्भाद सर्वाधिक है। ब्रिटेन म द्विदसीय व्यवस्था 
मे बारण शायप्रा लिया य सराद दोनो का ही सतुलित प्रमाव है विखु भारत मे विशेध 


>अल्बच पादवदी,. अगर हा77/9८0०8 /9.-. (27:47 (0:टरवत: 
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का अप्रभात्रों होता कार्यपालिवा को अधिक शक्ति सम्पत बना देता है कौर उती बनुपात 
में व्यवस्थापिजा का प्रभाव कम हो जाता है। सोवियत रूस में दल के कारण वाय४ 
पालिका भी उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी भारत या अमयीका में होतो है। बह 
सत्ता साम्यवादी दल में केन्द्रित होने के कारण कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को 
शक्दिया विशेष रूप से देवल ओपचारिवा प्राप्त कर लेतो हैं । जिलतु कार्यपालिका में 
दल के प्रमुख नेताओं के होने के कारप कार्यपालिका सता वी 'एव्सिस! (5७) पर 
काफ़ी आगे जक्ति वी गई है। 
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अत व्यवस्यापरिकाओं कौ मूमिका के नियामन्ोों में शासततन्त्र की प्रकृति व प्रकार 
भो प्रमुख नियामक बन जाता है। प्रास था स्विट्यरतण्ड में स्थिति और भी जटिल 
है। अत' वहा की कार्यपालिकाओं के सत्ता के प्रभाव को उपरोक्त प्राफ में अजित नहीं 
क्या गया है। 
व्यवम्थाविकाओं को शूमिका को लेकर हमने जो विस्तृत चर्चा की है उसमें बनेक 
मुंह, मूफिका के नियामको तथा अन्य सरचनात्मक दातों के प्रश्न उठाए गए हैं। किल्तु 
हमने सुनिश्चित रूप से यह निष्क्ष्य नहीं तिकाला है कि इनकी क्या भूमिका रहती है ? 
बच निष्कर्ष मे हम व्यवस्पापिक्ाओं की मुढ्य भूमिकाओं को जो वे सर्वधानिक राज्यों में 
निष्पादित करही हैं, दिवेचिठ करेंगे ) यह हम देख हो चुके हैं कि डीसर्वी सदी से 
व्यदल्वापिकाए न तो नीति को पहल करती हैं और न ही वे नीठि को निर्मित दरने में 
कोई विद्ेप भूमिदा निभाती हैं, विन्तु द्िटेद वी ससद आज भी आदर वो संध्या दनी 
हुई है।26 जून 975 ले पहने शारत को ससद भी सारे देश हे घ्यात का केन्द्र तथा 
राजनीतिक दिद्दाईों का प्रमुख आकर्षण रहती थी। यद्ा-कदा अमरोका की कार्ग्रेस 
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(प्ग़द) भी राजपीति कय वास्तयिव अपाडा बनी रहती है। यहा ठद वि रुरा मे 
सुपीम सोवियत के चुनावों व इसकी गतिविधियों का छो प्रचार होता है उरासे बम से 
कम एक बात सो स्पर्ष्ट हो ही जाती है वि शवितद्वीय से शवितहीन व्यवरथापिवाएं भी 
कुछ न गुछ भूमिरा हर राजनी तिक व्यवस्था मे अखिदायंत विभाती ह। अगर ध्यवस्या- 
पिशाएं कुछ भूमिया विष्याध्सि बरने वाले वियाय पट्टी होते तो पम से बम तायाशाही 
व्यवस्थाओं भे इनयी स्थापना वी व्यवस्थाए तहीं की जाती | इतबी उपयोगी भूमिया 
बाग एक महृत्त्पूण सवेत पट भी दहा जा सवता है पि जिया विसी रायभीतिय व्यवरधा 
में तायाशाटो या लौकता क्षय घासको द्वारा च्ययस्थाविकाए समाप्त पर दी जाती है वहा 
इनेबी पुत्र स्थापना ने लिए मात्त आवाज ही नहीं उठाई जाती अपितु जा दोल्लन तब 
विए जाते है जो पभी कभी त्रौति वे बगार तक पहुउ जाते है। इससे यह स्पष्ट है वि 
व्यवस्पाविषाभो पी हर राजवीतिय' व्यवस्था में कस या अधिय भूमिका अवश्य रहती 
है। यहा हम बेयल लोव ता त्ब' देशों मे इतयी भूमिया का सक्षिप्त विवेघन वर 
रहे है | 

(कफ) वेधीररण वी भूमिषा (९०८ ० |८छा0्या ट78) -- व्यवस्था पिश। वा होना 
मात्त राज तीतिएः. सत्ताधा एपों वो बेधता प्रदान बर दगा है । ध्यवस्थापिया दिपाते मे 
लिए है पा वाह्तवित काय बरने की सरधा के रूप म बनी रहती है इससे भाम जमता वा 
झधिव' सरोयार नहीं होता है। व्यसस्कथापिका दा होना चुनानों वात मवाश्ड 
(0007॥59) और मयदाता को रामय रामय पर भर दे) का अधिवार मात शासकों को 
चैध रुप से सर्या वे धारप बना देता है। पवस्थापिवाएं शाहन वो दंध बताने व एक 
गात्त राधन होने गे कारण इगवी यह भूमिया अत्य त महत्व थी होती है। मही बारण 
है वि हर ताताधाह सत्ता हॉपाते ही बिप्ती न किसी प्रसार की ब्यवस्थापिया की 
स्पापना के लिए घुनाव फराते की घोषणा करता हे | अक्तूबर ॥976 मे घाइसेण्ड म॑ सत्ता 
हपियाने बाले सैनिर शासबो ) दो हपयी मे भीतर भोतर क्षाम चुताव धराने थी घोषणा 
बी थी। इससे यह यात स्पष्ट है हि शासबीय शनित ये बंधीकरण ने लिए न्यवस्पा 
पिवाओं के गठन वे अलाया और फोर्ट वारगर माध्यम अभो तक मानव मस्तिण सजित 
नही कर पाया है। यही वारण है वि एस से एकाधिवारी सत्ता वा उपयोग बरने पाला 
साम्मवादी दव सुप्रीम सोधियत थो रूस की राज्य सत्ता या उच्चतम अग बहने मे पिशेष 
गय परगा है। अत व्ययस्थापिकाओं बी गिरती हुई अवस्या भे उनकी यह प्रयोगिता वि 
ये शाहए शहिए के बंधीर रथ के सहृए्ययूण अभिनरण हे अभी भो बनी हुई है । 

0) अमिशान वी अनुभूति फराने में भूमिया (0०० | कृणयाताह इलाइए ते 
मम लिए नम शी हमेशा से यह गामवा रही है वि वह किसी से दिसी 
साप्रानिक विय्ाय एय सदस्य हो या किसी सरवजात्मय व्यवस्था से उसका कोई तादात्म्य 
रहे। अगर हम विसी सस्या मे सगठा में पुछ भूमिरा अदा ब रे हू तो दसते देपे पह्‌ 
अनुभूति होने ४२३ है कि हम घी उठ राधा की निणय्र प्रविया के एक पुर्जे । यहू बात 

हृए आम भआादगी णानता है जि ी 
बट ले बट अप व सर ना पा बह उध गा यह) 
इसे तरफ विद्येप ध्यान "ही देते 
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हैं, किखु इन ससदो का विर्माण करते समय चुनाव प्रक्रिया बडे से बडे नेता को आम 
आदमी के पास खीच लाती है तथा हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार हीने के कारण 
उससे कम से कम मतदान के दिन तो अनेक लोग आकर इधर या उघर मत देने का 
आग्रह करते हैं ॥ आम आदमी के लिए इतना बहुत है। इससे उसको व्यवस्थापिका से 
अभिन्नम की अनुभूति हो जाती है। वह अपने आपको व्यवस्थापिका का निर्माता समझने 
लगता है और इस तरह व्यवस्यापिका से उसका मानद्विक तादात्त्य स्थापित हो 
जाता है । 

राजनीतिक खेल म महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं से जनता का लगाव हो 
सकता है उनके प्रति अगाध श्रद्धा तया सम्मान व सम्मोहन ही सकता है. किन्तु उनमें 
उनके साथ अपनेपन का भाव नहीं आ सकता! कार्यप्रालिका-नेताओं राष्ट्रपतियों, 
प्रधान मत्रियों द मग्त्रियों से आम जनता द्वूरी का आभास दी पाती है। उनसे अभिज्ञान 
की अनुभूति नहीं हो सकती । इसके लिए तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने में से ही 
गया हो अपन जैसा ही हो तथा सामान्यतया अपनी पहुच में हो | व्यवस्यापिका का 
सदस्य ऐसा ही व्यक्ति होता है । अत उसके माध्यम से समाज के आम आदमी को देश 
की सर्वोच्च नियम निर्मात्ी सस्‍या, ब्यवस्थापिका के साथ अभिन्ञात की अनुभूति दो 
जाती है । इससे समाज में एकता ठोसता व राष्ट्रीयहा की भावना पनपती है और हर 
व्यकित को राजनीतिक व्यवस्था मे होने वाली प्रक्रियाए जो उसकी सामरा-्य समझ से 
बहुत परे की बातें हैं, स्वाभाविक व अपने हितो की साधना करने वाली लगने लगती 
हैं । अत व्यवस्थाविकाओ की आवश्यकता इस कारण से भी हर समाज म महसुस्त की 
जाती रही है । 

व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे मे सभी यह मानने लगे हैं कि यह केवल मात्त 
औपचारिवत्ता है। सब काय व्यवहार में कार्यपालिका था अन्य सरचनाएों द्वारा 
निष्पादित होते हैं। अक्सर लोग लोक्तत्ों में भी इन्हे दिखाने की चीजें था बातूनी 
दुकानें! रहत है तो फिर ऐसी कया बात है कि ऐसी निरथंक ससस्‍्थाओं के गठन कै लिए 
आप चुनावो पर करोड़ो रुपये (भारत में सस्तद के चुनावो पर करीव )5 20 करोड़ 
रुपय खर्च होत हैं) खर्च रिए जाते हैं और इनको कार्यरत रखने के लिए करोड़ो की 
राशि हर वप खच की जाती हैं। इतना ही नही विकम्तित राजनीतिक व्यवस्याओं में तो 
अचानक दर हू भग करक निर्वाचन कराने तक की प्रदा है। इणलण्ड भे 974 भे एक ही 
वप म ताक सदन के दो वार चुनाव कराए गए। कोई इनको समाप्त करने की बात नही 
कहता है। जहा यह नही है वहा इतकी स्थापना के लिए लोग खून खराबे तक पर उतर 
गात है । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि समाज भ आप जनता को व्यवस्वापिका 
द्वारा ही अभिरए को बनुमूति रहती है. ६ इसलिए -यवस्थाविकाएं कप से कप इत अधि 
ज्ञान को अनुभूति कराने का प्रभावी माध्यम बने रहने की भूमिका तो निभाती हुई मानी 
ही जा सकती हैं। 

(7) राष्ट्रोप शिक्षण के चापलू सो समोतक की भूमिका (920]९ 88 7900079] ९0८4९ 
धरणा" +०व७ ०ए८:०)--अगर समाज म हर प्रश्निया शात तथा तिर्वाध गति से चलती 
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रहे ही व्यप्ित की बोस्यित होने छगती है। ब्यतिग सामास्याया व्यवस्था, शांति और 
शाप्राएण छीयग पगद परता है, गिरतु इंग मीरतता में कभी उमी धूग यणवा। होता 
पर हो एगाज वी गरबास्‍मबता बसी रा्ती ऐ । गत्यार्मय ता से गेरा तात्पर्य यहां इस बात 
सै है नि आग आरगी की पु 'उवसन्युवत्त' के कार्यों से समाज भी गर्यास्मा्रत्ता वी 
आंति हो जाती है। व्यवस्वातिता ने क्षर्तित्व ते वायपाविया 4 व्यवस्था विका 3 बीच 
शतायरनयचाय वे मन-मुटाय ते अवरार आते रहेत £। जिसमे जन शिक्षण तो नद्दो द्वीता, 
बिस्तु स्यवस्थापियाएं जग शिक्षण के घापलूभी स्रीक्षा बी भूमिया निभाने में बग्रणी हो 
जाती हैं। अगर यार्यपालिया वो तिम्रक्षित करने या उत पर गिशी ने विसी प्रकार का 
अक्रुध सगाने बाले रागटन मे रूप में व्यवस्थापियाएं से ही तो कीग्रदातियाए बैराक- 
टोव तया सामान्य भक्ति रे बार्य वरते हुए विष्यीय सी लगने संगेगी। इसनिए हर 
देश मे व्यवस्थाविताओं मी यह नयारात्मव श्षूमिय्रा एज अलग ही श्रकार वा मद्ृत्य 
रफपती है। 

हर राजमी नित व्ययस्था में व्यवस्थापियाओं थे अथाई से द्वी देश मे विवादप्रस्त व 

दूँत्पपृ्णं भगलों पर बाद-बिवार३ द्वी गह्ी दाता वरन एसे याद बिवादों पर होने 

बाजी बहूगी में कभी बभी नाटकीपता या रप था जाता है । गिगी प्रशा पर सदस्यों का 
बह्टिगंमत, धरवा था मुबरे बाजी (भारत रहित अनेय वित्रासशील राज्या व ' गसदों मी 
जगनी/ ब्रिटेन थे लोबसंदव में ऐसे गाठतीय हू हगांगे 4 बबत्रा-मुत्त्री होते में अनेय' 
झदाहरण हैं), स्पवस्थापरिवा + साध्यप्त मे समाज से शान डाखने वा ग्राम यरती है! 
स्यवस्थाविया मे यमी कभी गरमागरम बहस, प्रए्नोत्तर पा में तू तू गैस तथा आरोप 
प्रष्यारोप ह्वोते / जिगसे अथानव दी राबत्रा ध्यात शात्री तरफ आवर्षित हो जाता है 
और जगता न चाइने टए भी राजनी तित दृष्टि रो शिक्षित होने लगती है! इसबे अलावा 
भी इस सबसे जनता या ध्यान आाउपित दवाता है। इस झूप से विधान मण्डव जतता के 
ध्याग आपर्थण ये एव प्रिखु के रुप में महत्वपूर्ण गध था वा वरते हैं 

6॥) पाछ्यों के भष्डाफोडो के संछ के दप मे भूविया ((६0॥0 ४३ & लिए) णि ॥॥6 
९०७८ ० 8८०१४) - राष्ट्र भे होने यात्री छोटी या वी घटना समाचारपत्रों मे 
प्रवाशित होती है जिश्यु इससे उनमें नाटकीयता वा स्व नद्दी आ पाता है। गद्दी कारण 
हैकि परिधायय, विभिन्न वाष्डो का ग्रण्डापोड परिधान मण्डलो भे ही करते हैं। इसग्ने मह 
चटता व्ययस्थावि्रा थे सच से उतर बर राष्ट्रत्यापी बाद-जिवार वा रूप जे लेती है। 
इसमें द्पवस्थापिया और पाद्रद्ातिव। ज्ग्मा काप्ट से सम्यण्धित्ष प्रष्यों ग्रता ऐगा,किकीपा 
यथा जाता टै दि इनफी थाप्रयी रस्साउ शी देखते ही बनतो है । व्ययस्यापिकानों की ऐसे 
गण वे रूप से भूमिका अत्यन्त महत्त वी इसलिए हो जाती है पर्योविः इसके स्थत पर 
डठापा पया मुद्दा राष्टृब्पापी प्रचार पाता है। अमैरिका भें अभी द्वास थे 'बाटरगेट 
बाण्ड ये 'सॉविद्वीद वार्ड बप्रिंस को ही नही, इनका सण्टापोट होते पर सारे शाब्द्र 
को अपनी लगेट )| से घुगे थे, विस्तु इग गांदव मे मुझय मच व्यवस्था पिया सवा मुख्य 
अगितेता डिग्रायर और दस | जेता ही रहे ये। इसी तरह, भारत वी यसद में “दाल- 
भिया पाएड', 'हरिदास सूदद्ा वाण्ड', 'जीडों की यरीद वा याष्ट', व्यमे-तेजा व याण्ड' 
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अपने-अपने समय मे राष्ट्रव्यापी विवाद को जन्म देने वाले वन गए ये । अत व्यवस्था- 
विकाओ की इस भूमिका का भी बहुत महत्त्व है । 

मर्वैधानिक राज्यों की ब्यवस्थापिकाए महत्त्वपूर्ण शवित्र्यों की धारक यौपचारिक रूप 
से ही रही हैं, उनकी वास्तविक शितयों में भी पतन! की प्रवृत्ति शुरू हो गई है ऐसा 
माना जा सकता है। किन्तु उपरोक्त भूमिकाओं में व्यवस्थापिकाए अभी भी वहुत सक्रिय 
हैं। वास्तव में यह भूमिहाए ही ऐसी हैं जिससे व्यवस्थापिकाओं वा अस्तित्व सब प्रकार 
के झझावातों के बावजूद वना हुआ है। कभी की तो ऐसा लगते लगता है जैसे इनको 
खोई हुई प्रतिप्ठा को पुन स्वापित करने की माग बढ़ रही है। यही कारण है कि 
आजफल कार्यपालिकाओं को सभी नीति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणाएं सतदों में ही करने 
के लिए वाध्य सा किया जाने लगा है। 

अत निष्फ्प मं यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाओं वो कई सीमाओं 
म कायें करना होता है। उत पर अनेक दास्तविक दबाव होते हैं ठधा उनके कार्यों, शविदयों 
व भूमिका के कई नियामक होते हैं। किन्तु सव तरफ से घिरी हुई व्यवस्यापिकाए अभी 
भी राजनी तिक व्यवस्था म एक मात्र ऐसा केद्धविन्दु है जहा विविध, परस्पर विरोधी, 
बहुया एक-दूसरे से सपर्ष रत मुद्दे और उद्रतय उद्देग आकर मिलते हैं और उनमें से 
अधिवाश को बनुकूलित करने तया उनकी “गर्मी को निकालते वी भूमिका अभी भी 
व्यवस्यापिकाएं ही अदा करती हैं। यहा तक कि सभी ससदीय बोर अध्यक्षात्मक 
प्रणालियों मे कार्यवालिका, व्यवस्यापिकाई कधे पर चढ़कर ही देश भर की समस्याओं वा 
मूल्याकत लने का दिखावा करने के लिए मजबूर लगतो है। 


व्यवस्थापिकाओ वी स्वेच्छाचारी देशो मे भूमिवा (१०७ ०(.०8७#ए/७ 
गा छिलंआग्राएं (007८३) 
सामान्यतया यह आति है कि स्वेच्छाचारी शासन द व्यवस्थापिका सभाओं का 
अस्तित्व दो परस्पर बेमेल और विरोधो बातें हैं ? कुछ शासकों के द्वारा अचानक सत्ता 
हषियाने पर सप्तदों को स्थगित, तिलम्वित या भग करने का कार्य ऐसी प्राति का पोषक 
द्वीता है। किस्तु तथ्यों की तरफ दृध्टिपात करें तो इस समय (977) में ढुनिया के 
अधिवाश तानाशाही शासनो से ब्यवस्थापिकाओं की स्यापनाए पाई जाती हैं। इससे इस 
दात वी पुष्टि होती है कि तानाशाहों का भी व्यवस्थापिकाओं के बिता वाम नही चलता 
है। इण्डोनेशिया में सेनिक सत्ता के आने के बाद व्यवध्यापिका किसी न किसी रूप में 
बनी रही तया 976 में तो वद्दा चुनाव तक कराए गए। पाकिस्तान में अम्यूद खा व 
याह्यया था दोनो ने ही त केवल व्यवस्थापिकाए बनाए रखी अपितु दोनों ने अपने-अपने 
झणएगेडएट के फिर जिएी फ्ररपर के चुयात्य जो भरादु + दर मे जनरल ने विन, जो 
आजकल वहा के राष्ट्रपति हैं, व्यवस्यापिका के थाघार पर ही शासन कर रहे हैं। नेपाल 
में जद्दा परम्परागत राजतम्त्न चला आा रहा है, आज भो (लोकतन्द्र का गला धघोटने के 
बाद भी ) राष्ट्रीय पचायत (यह नेप्राल की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है) बनी हुई है तथा 
इसके चुनावों की व्यवस्या है ॥ अफ़रगानित्तान में भी यही बात दाउद ने कर रखी है। 
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इससे एक तथ्य कौ अनिवाय॑त पुष्टि होती है कि तानाणाही व्यवस्पाओ में भी व्यवस्था- 
विधाओं की आवश्यकता महमुस कौ जाती है । हिटलर और सुमोलिनी जैसे व्यवित तो 
व्यवस्थापिवाओं पर सवार होझर ही तानाशादी बधिकारों वो दृषियाने मे सफल हुए थे । 
अत व्यवस्यापिकाओं वी बावाशादी शाप्तनों में भी महत्वपूर्ण भूमिवा रहती है, विन्‍्तु 
इन व्यवस्थाओं मे, व्यवस्थाविवाए तानाशाह की इच्छा के लनुसार चलने वे लिए मजबूर 
होती हैं और वैवन तानाशाहो ये द्वायो की वटपुतली होती हैं। 

व्यवस्यापिवाओं की तानाशाही व्यवस्था में ओर चाहे जो मूमिया मानी जाए या न 
मानी जाए विन्तु एक बात मे स्यवस्थापियाएं इन देशों भे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका नि्ताती 
हैं । इनकी यह भूमिका तानाणाही की कद्र खोदकर लोकतन्त् वी स्थापना वी माय को 
प्रोत्साहत देने और अधिकाश चुतादी ताताशाहो ध्यवस्थाओं में तिरतु शता मे स्थान पर 
लोव तब लाने में सहयोगी द्ोने से सम्बन्यित 74 प्राविस्तान, बर्मा तथा अनेक देशों मे 
ऐस़ा ही हुमा है । व्यवस्थाधिकायों के भाध्यम से तानाशाही वे विरुद्ध आवाज तो नही 
उठ सकती, किल्‍्तु ऐसी प्रवृत्ति को जन्म मवर्प मिल जाता है जो धन्तत लोरतस्त की 
बोर सोट पलने वा आन्दोलन छड़ा बरतने वी प्रेरक बन जाती है। तामाशाही व्यवस्थाओं 
के अस्यायित्व या स्थायित्व ने पीछे रावसे बढ़ी बात विधान मण्डल का होना या ने 
द्वोना है। क्षधिकाद स्रेतिक शासक सत्ता में बाते ही व्यवस्पापिया जैसे संगठन का दोए 
रचने वा गा करते हैं जिससे घीरे-धीरे उननी सत्ता का बैधीक रण हो जाए। 

तानाणाही से सम्बन्धित अध्याय (अध्याय दस) में हमने इस सम्बन्ध में विस्तार से 
चर्चा वी है, इसलिए यहा हम ऐसी व्यवस्थाओ मे विधान मण्डलो की भूमिका तक ही 
शीमित रहेगे। अगर इत व्यवस्थाओं में ब्यवस्थाविताओं यो भूमिय। का चित्रित वरना 
चाहू तो बित्न 4 7 इस प्रकार का होगा। 






ओऔए अनुभूति का 
निद्यय 


(आरीष्ट्रीय पता 
वे ठोयता का एूत्र 






अत प्रतपश ब स्पतत शक्ति प्रयोग रा 
जलेक्क्ूते व्यवस्थापिका को औपचारिबता से शक्ति प्रयोग रेखा 


चित्र 47 तिरदुद्च व्यवस्थाओं पे विधान भष्डलों को भूमिका 


जित्र 47 में तीन बातें बिप्तजुल स्पष्ट हैं। प्रथम तो यह दि निरयुश व्यवस्थाओं मे 
शासक दी शवित ने नियामर नाप्रमात्न के व केवल औपचारिक होते हैं। चित्त मं इनका 
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छोटे वर्ग से दिखाया गयां आकार इनको प्रभावकारिता व राजनीतिक प्रक्रिया में इनके 
स्पान का सकेतक है। इससे दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि तानाशाह सारी व्यवस्था 
पर छाया रहता है जो चित्र मे शासको को सत्ता के आकार से ही स्पष्ट है। तीसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विधान मण्डल के अलावा तथा इसके बिता भी तानाशाह 
प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय विधान मण्डल की उपेक्षा करते हुए, विधान मण्डल के नाम से जो 
भी विधान मण्डलीय भूमिका अदा करना चाहता है वह कर सकता है । चित्र में यढ प्ररयक्ष 
शकित प्रयोग की रेखा से दिखाया गया है । इस ठरह व्यवस्यापिका की भूमिका क्सि 
प्रकार की रहती है पह बहुत बुछ त्तानाशाह की इच्छा पर निर्भर करता है। खिद्न मे 
दिखाए गए प्रकार्यात्मक निष्पादन स्वय भ्यवस्थापिका के हो सकते हैं या इसके नाम से 
तानाशाह द्वारा सम्पादित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 962 मे पाकिस्तान प नये 
संविधान बे अन्तर्गत इनमे से अधिकाश क्हायें अस्यूव खा ने वास्तव मे राष्ट्रीय व्यवस्था- 
पिकका के माध्यप से करना शुरू कर दिया या कौर ऐसा वहा जाता है कि उसका यह 
प्रयत्न ही उसको अपदस्थ करने के लिए दूसरी से निक क्राति का जतक बना था। यर्मा में 
जनरल ने विन ने भो समग्दे समय तक कातिकारी परिषद के माध्यम से कार्य करके अब 
व्यवस्थापिका के सहारे कार्य करना शुरू किया है। स्वय नेपाल के भूतपूर्व शासक ने 
लोकतम्त् को उखाद फेंका पर कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय पचायत के रूप मे व्यवस्थापिका 
का पुनर्वास कर दिया था। 

तानाशाही व्यवस्थाओ मे ब्यवस्थापिकाओं की भूमिका के बारे में कोई निश्चित 
निष्कर्ष तिकालना सम्मव नहीं है। इसके चार प्रमुख कारण हैं-- 

() तानाणाही में वास्तविक शक्ति के प्रयोग मे किसी को सहृभागी नहीं बनाया 
णाता है। 

(2) तानाशाह को सत्ता से उखाड फेंके का अदेशा बना रहता है 

(3) ठानाशाह जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करने मे अधिक विश्वास 
करता है तथा उनके करने के लिए वह सरचनात्मक प्रविधियों के उपयोग पर अधिक बल 
नहीं देता । 

(4) तानाशाह दल या सेना से अपना सुदृढ समर्थन प्राप्त रखता है। 

इन कारणों से तानाशाही शासन व्यवस्थाओ में व्यवस्थाविवाएं अधिक महत्त्व की 
सस्थाए नहीं वन पाती हैं। वास्तव में तानाशाह सत्ता म आकर पहला वायदा ही यह 
करते हैं कि अब तक कि व्यवस्थापिकाई “गड़बड़ी” को टीक दरके जनता को न्याय, 
व्यवस्था व आवश्यकता की वस्तुए घुलभ क राई जायेगी । अत तानाशाही व्यवस्थाओं मे 
विधान मण्डल दिखावे” ही क रूप म रहत हैं, किन्तु इसके महत्त्वपूर्ण अपवाद हो सकते 
हैं। अफ्रीडा व एशिया के राज्यों मे ऐसे शासक हें जो सब अथों में तानाशाह से बढ़कर 
हैं किन्तु कई कारणों से जनता म अत्यधिक लोकप्रिय है और हर प्रकार के चुनाव मे 
उनको करीद-करीब शत प्रतिशत समर्थन मिलता है। मार्धेल टीटो, राष्ट्रपति मेरेरे, 
बेस्ट्रो, डा० बे नेथ बुआन्‍्डा, सादात आदि दुछ ऐसे व्यक्त हैं जो लोकतान्त्रिक शासकों 
है अधिर सत्ता का वैधीकरण रखते हैं तथा व्यवस्थापिकाो को पूर्ण सम्मान देत हैं। दैसे 

का 
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तानाशाही नौ बोर परिभाषा करो पर यह राद घाप्तक सानाशाहो की घेभो मे रसे जा 
सकते हैं दिनतु लोवतावित स्यवस्थाओं वे शासवो बी तरह हो यद्द न्यवस्यापिराजओी 
को दनाएं रपवर बहुत पुछ इनते गाध्यम से शवित या व्यवद्वार मे उपयोग इरते हुए 
माने जा सबते है। अत तानाशाही व्यवस्यापिवाओं दी भूमिरा अनेय' यातों पर निर्भर 
नही करने कवस तानाशाह ने व्यवस्पाणिता दे प्रति रवेये पर ही तिभर ब्रती है। 


व्यवस्थापिफाओं की रर्वाध्रियारी देशो मे भूमिवा (ए०० ० ८हडअ्ञपर5 

७५ ए७६७७६६४४७७ (१5७ए७७०८के न्‍ 

हर शाम्यवादी राज्य मे सविधान द्वारा ध्यवस्यापिराओ वे समठन को विरतृत ब्यवस्पा 
की जाती है। अपने संगठन शवितयों और निर्वायन आधार मे दा देशो वी ब्यवस्पा- 
पिकाएं पश्चिमी उदार लोरता तक राज्यों बी ब्यदस्पापियाओं से बहुत सपाउता रणती 
है। नियगातिर धुमायों की ब्यवध्वा होती है तथा देश वी सर्वोच्च सत्ता सविधान द्वारा 
स्यवस्पापिराओं मे ही निहित की जाती है। सोवियत रूस बे सपिधान मे घनुच्छेद तीय 
स्पष्ट छूप से यहू व्यवस्था करता है नि राज्य शवित का सर्वोच्च अम सुप्रीम सोवियत 
होगी। इसी प्रकार की सर्वेधातिक श्यवस्पाए अ-य पूर्वी यूरोप व घीन ने राविधान गे 
भी गुछ देर फर वे साथ देयगे पो मिल्ठ जाती हैं। व्यवध्यापियाओ वी इस प्रवार पी 
सरघमात्मक व्यवस्पाओं वा सर्वाधिकारी देशो मे पाया जाता यह्‌ परम उत्पन वर देता 
है कि यहा पर भी व्यवस्थापिवाएं शाप्तन म्यवस्थाओं में महत्त्यपर्ण भूमिया निभाती है । 
एक और तथ्य इस पम्द ध में ध्यात देने योग्य है । इसे स्पव त्पापिराओं मे सगठग में देश 
के शत प्रतिशत छोगो का हाप रहता है। हर नागरिन' चुनाव में मत देवर इामे अपगा 
प्रतिनिधित्व प्राप्त १र लेता है ॥ इस रावबे आधार पर यही नि्कप निकलता है गि' 
सर्वाधिषारी शासन ब्ययस्पाओं मे राष्ट्रीय ब्यवस्थापिवाए अवश्य ही प्रभावी भूमिका 
निभाती होगी। पर/तु ब्यवह्ार की तरफ देपें तो स्थिति छुछ ओर हो प्रवार पी दि्याई 
देती है। मौपवारिक रूप से व्यवस्था पिराए ये सय गाय बरती है जो सोकता त्व सॉडस 
में विवेचित विधान मण्डलो द्वारा सम्पादित होते है। किन्तु व्यवहार भे एव राजमीतिव' 
दत्त पा एवाधिकार विधारधारा वा पिशेषपन थ सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता था 
शाप्यवादी दस के द्वारा निय त्रण (सर्माधिवारी शाप्तन ब्यवस्थाओं था विस्तार से दसपे 
अध्याय मे वियेब्त विया गया है) निर्देशन व अधीक्षण व्यनस्पापिदाओं यो घुमाव से 
लेदर कार्य निष्पादन तब थे सभो चरणों १२ साम्यवादी दल मे तिय तण में ला देता है। 
मत सर्वाधिवारी शासतो मे ध्ययस्पा पित्राओ वो सेपर उदारवादी सोक्त-यो के से विधायी 
एमंराण्ड तो हो) है परन्तु व्यवहार मे एनरी भूमिया दस मे मेता द्वारा रघालित य 
निर्षा पा होती है। स्वाधिकारी शासनों मे व्यवस्थाधिकामों बी पास विन भूमिझा पो 
हु को गुप्रीम सोवियत को भूमिका वे भिघ्ण [चित ]48) से समझा जा सपता है। 

मित्र [4 8 से सोवियत झूश थी राजनीतित व्यवस्था मे सुप्रीम सोवियत की भू मिबा 
दिधाई गई है। इस सम्दध में पहले दो महत्त्वपूर्ण बातें यह ध्यान मे रखनी हैँ दि 
गर्वाधिडारी शासनों मे स्थवस्थादिकाएं सरबारी बाय हो सम्पादित बरती है। उनके 
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द्वारा राजनीतिक या “यवस्थाई कार्य नही किए जाते हैं। यह कार्य साम्यवादो दल के द्वारा 
ही निष्पादित होते है। इस सम्बन्ध मे दूसरी बात यह है कि सरकारी या मवैधानिक 
कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा औपचारिक ढय से ही किए जाते हैं । 


4 नियम विर्माण 
2. प्रतितितित्व 
3 वित्तीय बाय 
4 बायपरातिता 
सम्बध्ध। काय 


मायवरादी दल 


& विधान मे 
सजाधन 
सम्बधों काय 





चित्र 48 सोदियत रूस में सुप्रीम सोवियत को राजनीतिक व्यवस्था मे भूमिका 


सुप्रीम सोगियत के सारे सरकारी कार्य सास्यवादी दल का नेता स्वय या अपने 
अधीक्षण व नियन्वेण मे निष्पादित कराता है। चित्र मे 'ख' तथा 'ग' रेखा दल के नेता 
की पहुंच सीधी इन कार्यों तक सम्मद बनाती है। मेता ओपचारिक रूप से सुप्रीम 
सोवियत के प्रीसीडियम क माध्यप्त से भी यह कार्य करा सकता हैजो चित्त में 'क' के 
द्वारा दर्शावा गया है। इन कार्यों को प्रीसीडियम भी प्रत्यक्ष रूप से उस अवस्पा में कर 
सकता है जब नेतृत्व बहुल हो आर्थात साम्यवादी दल पर किसी एक व्यकित का पूर्ण 
नियन्त्रण नहीं हो या सुप्रीम सोवियत का अधिवेशन नही हो रहा हो। यह चित्र मे ध' 
तथा “च' रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। सामाय स्थिति म॑ प्रीसीडियम सुप्रीम सोवियत 
दे' माध्यम से हो यह कार्य करता है जो चित्र मे क के द्वारा दिखाया गया है । साम्यवादी 
दल मो यह सब कार्य कर सकता है। दल वा वेवल एक ही नेता होने पर तो दल भौप- 
चारिक ढा से ही ब्यदस्थाविका के कार्य करन को स्थिति में होता है यह चित्त में 'ज' 
रघा (वैन्दुइत) से।दिथाया गया टै। पैन्‍्तु नेतृत्व के सत्रमण काल म॑ साम्यवादी दल 
वास्तव मे व्यवस्थापिका के सारे कार्म आय सस्थागत व्यवस्थाओं का प्रयोग करके या 
स्दय अपन आप कर सवता है । यह चिव म *छ' रेखा के द्वारा दिखाया गया है। 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिकारी शासनों में व्यवस्थापिकाओं 
की भूमिका का मुख्य नियामक, निर्देशक व नियन्व॒क साम्यवादी दल का नेता होता है 
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और युनिश्चित नेता बे अभाव मे स्वयं साम्गवादी दल बह कार्य बरता हे । अत ड्स 
प्रकार वे शासनों मे, व्यवस्या पिकाएं सब्र प्रवार ते बरमृंकाण्ड ([4(9०]5ण,ा) ने महत्त्वपूर्ण 
"किन्तु दिखावटी संगठन माव रहती है। 


व्यवस्थापिकाओ की विवासशील देशो में भूमिका (७७ ए[.6ह५70ए०८४ 

॥) 9 ०७०॥७॥5 (०ए॥0॥6९$) 

विकासशील राजतीतिक व्यवस्थाए प्रवाह वी अयस्था मे है। इनका सक्रमण माल में 
होना इनको राजनीतिय विकास और अधुनिफ्रीकरण ने मार्ग पर अभी बहुत पीछे बनाए 
हुए है। राजनीतिक विकास के प्रमुष लक्षण--सस्कृति का लौकिकीकरण, राजनीतिक 
संस्थाओं या विभिरनीव रण तथा राजनीतिक भूमिकाओं का विशेषीव रण, अभी विकास- 
शील राजनीतियो मे पुस्पवित नही हो पाए ६ । इन राजनी तियो वे ऐसी अवस्वा मे होने 
बे कारणों पर प्रब।श इसी पुस्तक में जन्‍्यत डाला गया है । अत हम उनको यहा दो हराता 
उचित नहीं समझते हे । इन राज्यों में विषित्न-सो बात यह देखे को मिलती है गि 
पश्चिम के उदार लोग तस्त्र शासनों के सम्पर्क के कारण इनम से अधिकाश राजनीतिक 
श्यवस्पाओं मे पश्चिमी मस्थागत प्रतिमाग या मॉडलो वे अनुरूप ही सस्वागत व्यवस्थाए 
को गईं, किन्तु इनको व्यावहारिक बनाने के लिए झ्रावश्यक परिवेश नही तैयार विया जा 
सका। राष्ट्रीय आन्दोलनों बी आग मे तपे-निखरे, राष्ट्रीय विचार बाले अधिकाश नेता 
उदारबादी साप्थाओं की उपयुक्‍त्तता स्दीकार करने लगे थे । अत इन राष्ट्रोय मेताओं ने 
अपने देशों के लिए जब संविधान बनाए तो उन्त्रे द्वारा उस समय उपलब्ध तीन नम्ूनो -- 
उदारबादी नमूना, जो पश्चिम के राज्यों में है, साम्यवादी गमूना णो रुस में है तया 
फासिस्टवादी समूना, शित्तया इटली व जर्मनी में प्रचलन रहा था- में से पहला नमूना 
अपनाना स्वाभाविद था। इसी कारण नये राज्यों दे नय सविधानों में बिस्तार से 
उदाणवादी ढाये पर शस्थार्मक सरचना की व्यवस्था की गई। भारत के |950 थे 
संविधान वा उदाहरण इस बात की पुध्ट में उद्धृत किया जा सकता है । 

इस प्रगार विकासशील राज्यों में उदार लोवतम्व व्यवस्थाओ जैसी गास्थागत, 
व्यवस्थाएं की गईं। अनेक देशो मे उन सरधाओ से सम्ब पते प्र/्न याओ के राचालन के 
लिए अनुभवी नेता प प्रशासक भी थे और प्रारम्भिक चरणों में इनवे सचालन मे किसी 
प्रकार की फोई विशेष कठिनाई नही हुई, क्योकि प्रास्म्भ वे वर्षों मे राष्ट्रीय नेतृत्व का 
स्यतवितस्व बहुत प्रभावी रहा था। इसके अलावा इन बहुल समाजो मे राष्ट्रीप भान्दोलन 
के समय में स्थापित, सामजस्यता भी काफ़ों समय तक बगो रहने के कारण शासन 
ब्यवस्यित ढंग से घला। किन्तु उदार लोकतन्त्न व्यवस्था की सस्याओं के लिए आवश्यक 
आधार मे अभाव मे नवोदित राज्यो मे लोकतस्व लडखडाने लगा तथा अधिकाश राज्यों पे 
कार्यपालिका, व्यवस्था पिका और स्थासपराप्तिका के पृथक-पृथक अप अब अलग-अलग नही 
रह पा रहे थे । समाज में सामजस्य स्थापक-पुत्न, राष्ट्रीय नेताओं के अदस्ताव के बाद 
एमाज में अन्तविद्वित विरोधाभाष (८७॥७०४।०४०॥७ उभर बर शपधंरत होने लगे। 
न पलिवितेनो वी हयक व्यवस्थाविकाओ वो कार्य विधि मे भी मिलने ज्गी। उदाहरण 
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के लिए, जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मत्ी काल के प्रारम्भिक परद्रह वर्षों तक कार्ये- 
दालिया के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, परन्तु वाद में उनके 
जीवनकाल मे ही स्वय उनके मन्लिमण्डल के विदद्ध भी अविश्वास के प्रस्ताव आए दिन 
आने लगे । इससे यह निष्कर्प निकलता है कि प्रारम्भिक काल को छोडकर विवासशील 
राज्यो मे व्यवस्थापिकाए हंगामा मचाने के स्थल वनकर रह गई हैं। संसद के अन्दर 
और ससद वे बाहर के राजनीतिक खेल के नियमो पर दलो और नेताओ में मतभेद इतना 
गहरा हो गया कि सुम्यापित सस्थाए उड़ने लगी और जहा बनी रहीं वहा भी उनवी 
भूमिका समाप्त सी होने लगी । 

(अधिकाश विकासशील राज्यो मे अब व्यवस्थाविकाए न सरकारी कार्यों का ठीक से 
निष्पादन कर पा रहो हैं जौर न ही राजनीतिक कार्यों के निष्पादन म विशेष अभावी रही 
हैं। आये दिन ससदों मे हगामे होग लगे हैं। धवका-मुक्क्ी तथा गाली-गलौस' तक की 
स्थिति आा गई है। इसके कारण इन देशो में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका हे सम्बन्ध मे 
तीन परिणाम सामने आए हैं। पक्षेप मे यह तीव परिणाम इस प्रकार हैं. 

(क) अतेक लोग व्यवस्थापिकाओ को राजनीतिक नेताओं के अनर्विश्यक और भद्दे 
दलीय टकराव के कारण निरथेक मानने लगे और जहा-तहा ब्यवस्थापिकाओं की उपयोगी 
भूमिका निभाने मे असमयंता ने सैनिक कऋतियो को प्रोत्थाहव दिया और लोक्तस्त्न के 
साथ लोकत त्व की आधारभूत सस्या-“प्रवस्थाविश्राएं भी वलिदान वी वेदी पर चढा दी 
गईं । 

(ख) बहुसख्यक जनसख्या व्यवस्थावित्षाओं वे गठन में आवश्यक राजनीतिक समझ 
नही रखने के कारण चुनाव केवल ढक्रोशले वन गए । विकासशीज देशो के अनेक विचारक 
इम निष्कर्ष से असहमति ही प्रकट नहीं करेंगे चरन इसको चुनौती भी दगे। किन्तु 
अ नुभविक तथ्य इय विधार को पुष्टि ही करत हैं। अगर भारत का उदाहरण दिया जाए 
तो यहा के अधिकाश मतदाता जिन प्रतिशत सत्तर अस्सी तर हो सकटा है यह नहीं 
जानते कि चुनाव मैदान में उत्तरे वोन से राजनीतिक दल वी वया नीति कार्यत्रम व 
सिद्धान्त हैं ? इसका यह परिणाम होता है कि चुनावो के आधार पर सगठित व्यवस्था- 
पिक्राए समाज के जनमातस की प्रतिविम्वक नही रहकर केवल अभिजनो की सस्याए वन 
जाती हैं। ऐसी अभिजती व्यवस्थापिकाएं इन देशों मे आम जनता की समस्याओं के 
समाधान के निकाय के रुप में न रहकर केवल अभिजनो के हितो को साथना का माध्यम 
रह जाने के कारण आम जनता को इनमे कोई आस्या ही नहीं रही है । 

(ग) व्यवस्थापिका के सुचार रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक नियमों पर राज- 
नोतिक दलों में आधारभूत मतैय नही रहने के वारण व्यवस्थापिकाए सत्तारूढ़ दल और 
विपक्ष के बीच मुकाबले व खीचतान का मच बन गई है । 

उपरोक्त दातो से यह स्पष्ट है कि विकासशील राज्यों मे व्यवस्यापिकाओ को प्रभावी 
बागए रखो वे लिए आवश्यक व उसके अनुरूप राजनीतिक सस्कृति का विकास नहों हो 
पाया है । इसके अभाव में व्यवस्थाविकाओं की भूमिकाए वेशुमार दिशाओं में आगे बढने 

लगी हैं। अत विवास्तशील राज्यो म व्यवस्थापिका्ों की मूमिकाए, अन्य तीम मॉडलों 
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में वरणित भूमिकाओ में से किसी भी मॉडल के अनुरूप नही बन पाईं और अभो भी इतकी 
(स्थिति 'अधरे में टटोलते! की-छी बनी हुई है। 

॥। व्यवध्याविकाओ की सवैधानिक व राजनी तिक दोनो ही प्रकार की भूमिकाओं या 
कार्यों मे राजनी तिक दलो का योगदान सर्वाधिक होता है। विकासशील राज्यो में दल 
अभी भी किसी विशेष प्रतिभान के अनुरूप नही ढठल पाए है। आये दिन दल बनते-बिगडते 
है। इसका ध्यवस्थापिकाओं को भूमिका पर प्रभाव पड़े बिना नही रह सकता । इन 
देशों मे एक विकास ते व्यवस्यापिकाओ की भूमिर्ता व प्रभावशीलता को अध्यधिक 
निपमित करने की स्थिति ला दी है । यह विक्रास इत देशों मे अचानक ही बडी सद््या से 
लोगो के रजनी तिक प्रक्षिया में सहभागी होते का है। इन्हे ध्यवस्था पिक।ए ही सहभागिता 
करे अवसर प्रदान कर सकतो है किस्तु वे सामाग्य बहुमत बाली निवरत्िन प्रणाली के 
फारण उ्पवस्थापिकाभो से वाहर रहने को ही मजबूर है। इस कारण से भी विकासणील 
देशों में व्यवस्था पिकाओं की सहमाणिता के अभिकरण के रूप में उपयोगिता से लोगो की 
आस्था उठने सगी है। कितु जतसाधारण को सहभागिता प्रदान करने का अभी भी पही 
पुकमात सल्पागत साधन समज्ञा जाते के कारण इससे सोगो का लगाव बना हुआ है । 
इसी कारभ वर्तमान दशक विकासशील राज्यों में व्यवस्थापिकाओं की खोई हुई भततिष्ठा 

.. को पुन स्थापित करन के लिए नपे-नये प्रयोग करने का बतता जा रहा है। अनेक जगह 
मये व ऐस्ले प्रतिमान अपनाएं जाने लगे है जो पूर्वोवत तीनो नभूनो से भिन्‍न है । इन देशो 

| में व्यव्वश्यापिकाओं फे पुतर्थास मे प्रमुख बात इन्हें देश की वास्तविकताओं के अनुरूप 
बनाने की बन गई है । अत निकट भविष्य में शायद विकासशील देशों मे विधान मण्डल 
पुन प्रतिष्ठित द्वो जाए तो कोई आश्चयंकारी वात नही मानी जाएगी ( विकासशील देशो 
मे अधिष हर बहुल समाज है, ऐसे समाजो मे भाषा, सस्कृति, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्रीपत्ता 
औओऔर-बही-कही उपनराष्ट्रीयता के विभाजनकारो तत्त्व पाए जाते है। इनमें स्मोजनकारी 
शरब्ति राजनीतिक दल तथा राष्ट्रीय सभाए ही हो सकती है। अत विशासशीत राज्यों 
मे राध्ट्रीप समाओ की राजनोतिक या व्यवध्याई कार्यों के निष्पादन के लिए बडी 
आवश्यगता है । इन देशों भें ब्यवस्थापिदाओं की भूमिका सरकारी और राजनीतिक 
दोनो ही क्षेत्रों मे आवश्यक है। इनके अभाव में इन देशों में लोकतस्त्न व्यवस्थाएं (अपने 
समाजवादी रूप में) नये रूप में सुदृढ़ता से स्यापित नही हो सकती है। भत् इन देशों मे 
व्यवस्थापिकाओं का पुन महत्त्व बढने को सम्भावनाए अधिक है, किस्तु इसमे कई दशक 
लगेगे कर्योकि अभी ये राष्ट्र मसलम्नता के आन्दोलन (॥00-8)कगणा८0६ ॥90४धशक्याए 
में जिस प्रकार व्यापक दम से समठित रूप प्राप्त करने लगे हूँ, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर 
पर व्यवस्पाविराओं के सयोजनकारी मच के रूप मे आने का अभी स्वप्न ही देख रहे है । 
फ़िर भी यह अत्यन्त महत्त्द की बात है कि विकासशील राज्यो मे धीरे-धौरे ब्यवस्था- 

। पिषाओं की उपयोगों भूमिका को पुन स्वीकार करने क्री प्रवत्ति उभर रही है । 
इन देशो में विशिधता, अस्थिरता तथा विभाजयदारी शक्तियों की विपुलता के कारण 
दा, की भूमिता ये सम्मन्ध में बुछ सामान्यौकरण निवालगा कम से 
कम वर्तखात परिस्थितियों मे सम्भव नहीं है। इन देशो मे लोकतन्त, निरवुशतम्त 
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तथा सर्वाधिक्गरवारी शासन व्यवस्थाओ के सभी रूप विद्यमान दोने के कारण: 
हुए देश की व्यवस्थायिका की विचित्र स्थिति और विश्येप, प्रकार को भूमिका हो 
गई है। किन्तु इतना सही है कि हर विकासधील राज्य में व्यदस्ातिहाग को] 
इस समय प्रभावहीतता बसी हुई है। भविष्य मे बया होगा इसका हमने सकेत दिया 
है। इस पम्वन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकता वर्तमान समय की प्रवृत्तियों के 
आधार पर कठिन है। निष्कर्ष में केवल इतना ही बहा जा सकता है विः विकासशील 
देशों मे कायंपालिकाओं को सत्ता मे दृद्धि व्यवस्थापिकाओं को साथ लेकर ही सम्भव 
लगती है। पाकिस्तान गौर भारत में 4977 में हुए चुनाव इसका सकेत माने जा साते हैं 
और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन देशों में सुसगठित दलों के अभाव के 
कारण आई रिक्‍्तता को व्यवस्थापिकाओ के माध्यम से ही पूरा करता सम्भव होगा। 
अत इन देथों में यवस्वापिकाएं शाय? महृत्व वी सस्वाएं फिर से बनमे सर्गेंगी । 


विधायक फी भूमिफाएं 
(१0.8 07 उरप्त८ ॥४एाशएए७& ६६0ा8,#707) 


व्यवस्थापिकाएं विधायकों के सामूहिब' रूप वो ही कहा जाता है। यह विधायकों को 
ऐसी सामूहिक्ता है जिसे सम्पूर्ण राजनीतिक समाज के लिए नीति और कानून निर्माण 
का अधिकार प्राप्त होता है । व्यवस्थापिकाओं की भूमिका विधायक रूपी मानव तत्त्व 
द्वारा बहुत अधिक निर्धारित होती है। द्विसदनीय ससदो में ऊपर वाला सदन सामान्यतया 
क्रम शवितयों वाला सदन होता है किन्तु व्यश्तिगत विधायकों के विश्येप लक्षणों के कारण 
यह शबित रहित सदन, व्यवहार में शक्ति सम्पन्न सदन बन जाते हैं। अत व्यवस्था- 
पिकाओ का कोई भी विवेचन तब तक अधूरा रहेगा जब तक व्यस्विगत विधायक की 
विधायक रूप मे भूमिका का विवेचन न किया जाए। हमने व्यवस्थापिका वे कार्यों को दो 
प्रकार वा माना है--एक सरकारो कार्य तथा दूसरे राजनी तिक कार्य । अगर इस प्रकार 
के कार्यों की प्रति को देखे तो सरकारी कार्य व्यवस्थापिका के अन्दर सामूहिक रूप से 
निष्पादित होने वाले कार्य हैं ॥ जबकि राजनीतिक व व्यवस्थाई वार ब्यवस्पापिता 
सभाओं से बाहर विधायकों ढारा व्यवितगत रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। वीसवीं सदी 
दे उत्तरा्ध मे ब्यवस्थापिकाओ के राजनीतिक कार्यों का महत्त्व बढ़ गया है और इस 
बारण व्यक्तिगत विधायक को भूमिका का महत्त्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा 
बहा जाता है कि व्यवस्थापिक्षाओ की जो कुछ भूमिका ओर महत्त्व शेप रह गया है वह 
ब्यवितगत विधायक वी भूमिका वे कारण ही रहा है। वैसे इस प्रकार के घ्यापक निष्पर्ष 
से पूरी तरह सहमत होवा कठित है, किन्तु विधायक का इसये अवश्य ही कुछ सहयोग 
रहता है इस तस्य से इनकार भी नही किया जा सकता । 

विधायक की विचित्र स्थिति होती है। उसका सम्पर्त निर्वाचरों से लेकर व्यवस्थापिका 
तक पैला हुआ है श्लौर इसरे बीच म हित व दवाव समूह, कार्यवालित्रा राजनीतिक दल 
बौर प्रशासन तक से इसका सरोकार होता है । इस तरह, हर राजनीतिक व्यवस्था मे 
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विधायक विशिष्ट कार्यों से लेकर सामास्य कार्य तक करता हुआ देखा जाता है । इस 
0 के कार्यों मे उसकी भूमिका को इस प्रकार चित्तित करके समझा जा सकता है। 
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५८, 
'ासनीगिक इस जि शर्शेगिल धनात अषप्पापिश 
॥ () दल्ल सम्र्षक सष्द्रीय दृष्टिशोश (॥) सन केता 
| (7) दत्त प्रषर्ेक राष्ट्रीय प्रवक्ता (2) 'मंत्राष्यी 
0) कतार राध्दौए हित रक्र (३ भाहित्प्क 
(4) पदस्थ राष्ट्रीय प्रदिनिधि (हक अमात 
(8॥ भवभरशारी 


घित्र 24 9 


हर राजनी तिक व्यवस्था मे विधायकों वा अनेक सस्यामों व सरचताओ से सम्बन्ध 
ह्वोता है। वहू उपरोवत चित्र में दिखाई गई अनेष सम्पर्रताएं व भूमिबाए निष्पादित 
बरता हुआ देखा जा सकता है। इसका रा्षेप्र में वर्णत करके राजनीतिक व्यवस्था मं, 
विधागक नी भूमिका व स्थान के सम्बन्ध म॑ निष्कर्ष निकालना सभव होगा। ब्रत 
विधायक की विविध प्रकार की गतिविधियों का विवेचन करना अवश्यक है । 

विधायक अपन निर्वाचकों का स्यासी (0०४/८८), प्रतिनिधि (8८९९०९८) तथा 
राजनयिक (छ06/००) होता है ९ वह अपन नि्वाचिकों के हितो की व्मासठा करता है। 
उसे यह तथा इस सम्बन्ध में अन्य भूमिकाए वास्तव में निभानी होती है। क्योंकि इन्ही 
के समयंग मे आधार पर उसकी यह (विधाय३ ) अवस्था बयो रह सकती है। अत हर 
विधायक अपने निर्वाचको पा सब साधनों से पोषण करने का कार्य करता है। वह उनका 
प्रतिनिधि होते के कारण उतवा राजनोतिक नेता तथा उनवी तरफ से राजनीतिक 
प्रक्िया में भूमिया अदा करने गा वानूनी अधिकार रखता है। 

हित व दवाव समूह कार्येपालिका या प्रशासन से अपना सम्प्त विधायक ये माष्यम 
पे द्वी स्थापित करते हैँ। स्वथ विधायक को हित-समूहो के समर्थथ की आवश्यकता 
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पड़ती है। चुनावों से लेकर प्रदर्शनों तक में हित समूह ही उसके सहायक हो सकते हैं। 
यह उसके लिए धन से लेकर प्रचार के लिए कार्यकर्ता व साधन तक जुटाते हैं। अत 
विधायक इनके संदर्भ मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है) यह हित समूहों की माग को/ 
ऐसी सुसाध्यकर वनाने का काम कर सकता है जिसमे उस मांग के पूर्ण होने की 
सम्भावनाएं बढ जाए। इसी तरह, अनुचित मागो का वह अवरोधक बन जाता है। कई 
बार बहुत्त पेचीदा मुद्दे पर जब कई हित समूह आपस मे उलझते हैं तो विधायक इन 
समूहो मे से किसी का कोपभाजन बनते से बचने के लिए तटस्थ होकर घुष्पी साध 
जेता है। 

विधायक को जन-सेवक होने का कम से कम दिद्ावा करना हो होता है। उसको 
अपने ध्यवहार मे यही दिखाना होता है कि वह जतता के हितों को थांगे बढ़ाने में सगा 
हुआ है और जनता के हितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक करने को तैयार है। 
कई विधायक “भूख हृइ्ताल', धरना तथा हडताल, मोर्षा मा प्रदर्शत इसी प्रकार के जन- 
हितों की रक्षायें भायोजित करते है। वे ध्दत ही अपने आपको जनता का प्रवक्ता बना 
लेते हैं। ऐसे विधायक विकासशील देशों में मधिक मिलेंगे। विधायकों के जन-सेवक 
मम्बन्धी फार्म केवल दिखावा मात्र होते हैं। वास्तव में वह ऐसा कार्य करने का दाबा 
तो हर बबत करता है पर व्यवहार मे ऐसा दिखावा ही अधिक रहता है। 

विधायक, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका (अध्यक्षात्मक शासन) से जोड़ने तथा 
उसके लिए सहायता व समयथंन जुटाने का काय॑ भी करता है। व्यक्तिगत विधायकों के 
माध्यम से ही कार्यपालिका विधान मण्डल १२ छाई रहती है। ऐसा कहते हैं कि हर मंत्री 
की जेव मे कुछ विधायक अनिवायंत होते हैं तया विधायकों की सद्या के भाधार पर 
हो भत्ती का स्तर निर्धारित होता है। इस सम्बन्ध मे विधायक कार्यपालिका मा प्रवक्ता 
(००८८०७॥॥४८ 590:६50)87), अभिकरणी प्रवक्‍ता (३8८॥०३ 59०८६5शाथ्या) या फोर्य- 
प्रालिकां का पहरी (४७८७ 2०४) द्वो सकता है। विधायक के इन कार्यों मे औपचारिकता 
के स्थान पर ययायंता का तत्त्व ही अधिक होता है, वर्योंकि चुनाव दगल मे झार्यपरालिका 
ही उसकी हिमायती होती है। नामजदगी से विजय तक, उसके लिये कार्यपालिका का 
सहारा आवश्यक होता है। इसके बदले मे उसको कार्यपालिका के साथ सहयोग रूरना 
ही होता है। राजनीतिक दल की सदस्यता विधायक को विधायक के रूप में आस़ीन 
करती है । अत दल के सम्बन्ध मे उसका कार्य, दल में उसका स्पान निर्धारित करता है 
और उसी अनुपात मे उसका राजनीतिक भविष्य उतरता-चढता रहता है। वह दल का 
सक्रिय कार्यकर्ता (9श79 ॥70), दल का प्रवरततंक (9809 70५८70)0 हो सकता है। 
कई विधायक किसी दल के सदस्य ही नहीं होते हैं। ऐसे विधायक दल के दलदल में 
जद्ढी एज हैं / के अधिक्राणा शापमो मे पढ़ दल शएण बढ़ दस का इस्त होफे एर तएरण 
ही रहते हैं। बसे सामान्यतया बहुत लोकप्रिय विधायक ही स्वतन्त्र रूप मे चुनाव जीत 
सकते हैं तथा विक़ स्रित राज्यों में इनका कोई कार्यक्रम नही होने के कारण बहुत कम ही 
विघायब इस रूप में घड़े होते है या निर्वाचित हो पाते हैं | किन्तु विकासशील राज्यो में 
स्व॒तक्ष उम्मीदवार तथा विधायक बद्भुत होते हैं। बेंसे इन देशों मे भी इनकी सद्या में 
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कमी आती जा रही है। अतः आधुनिक समय में विधायकों की दल प्रतिबद्धता एक तरह 

अनिवार्य ही हो गई है। 

विधायक राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। वह सीमित तिर्बाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर 
आने के दावजूद भपने मापको राष्ट्र से अभिज्ञानित (0८०७४) करने का प्रयास करता 
है। वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्र का प्रववता, राष्ट्रीम हिंतों का रक्षक और राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि का कार्य करता है। विधायकों का यह कार्य अपेक्षित व आदर्श है। परस्तु हर 
देश में ऐसे विधायक गिने-चुने होते है, तथा जाने-माने जननेता जो कार्यपालिका पदो 
से कतराते हैं, ऐसी ही भूमिका निभाते हैं । 

विधायक को प्रादेशिक 'राजदूत' के रूप मे भी कभी-कभी भू मिकाए निभानी होती है । 
मत्विमण्डल के गठन में भी प्रादेशिकता का ध्यान रखा जाता है। सदस्यो का प्रत्विमण्डज 
में सम्मिलित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह विस क्षेत्र का है तया उस क्षेत्र 
का मत्निमण्डल में प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं। इस रूप में विधायक सम्मेलबो, 
सस्याओ, समामो तथा सूहो मे छेत विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'राजदूल 
को तरह भेजा जा सकता है। 

विधायक के व्यवस्पापिका हस्बस्धी कार्य रावाधिक महत्त्वपूर्ण है। वह इस रूप मे 
सरकारी कार्यों के निष्पादन में व्यवस्थापिका की सामूहिकता का घटक होता है। इस 
सन्दर्भ में वह अनेक भूमिकाए निभाने की स्थिति में हो सकता है। व्यवस्थापिका में 
विधायक की भूमिका उसके दल में स्थान, अनुभव, ज्ञान व विशेषज्ञता पर निर्भर करती 
है। अगर वह जनता मे अत्यधिक लोकद्रिय हो तो बह जननैता होता है। बहू कमंकाण्डी 
भी हो सकता है। ऐसा विधायक सब जगह मौजूद रहता है और हर एक की हा मे हा 
मिलाने का कार्य करता है। वह आविष्कारक भी हो सकता है। नई समस्याओ के बारे मे 
दुरदर्शिता व पूर्वाभास कर सकता है । व्यवस्यापिका को भावी खतरो से अपमाह कर सकता 
है । ऐसा विधायक जनमत की पहचान रखता है तथा बहुत अधिक उत्तरदायित्व निभाने 
वाला होता है। 

कई विधायक कार्यप्रालिका व ब्यवस्थाविका मेः बीच सम्पर्कंता की स्थापना के 

माध्यम होते हैं। दलो मे अनेक ग्रुट होते है। स्वय व्यवस्थापिका भी कई प्रकार के 
पठवन्धनों का अजीव सम्मिश्रण होती है। अनेक विधायक इन गरठबन्धनों या दल-गरुटो के 
बीच दलाली का काम करते हैं। ब्यवस्थापिगा में अनेक दल होते है। इनके बीच में भो 
दलाली ऐसे लोगो के द्वारा ही को जाती है। यह स्वस्थ था हानिकारक दोनों ही हप 
रख सकती है | कई विधायक 'मथरा' को-सी भूमिका भी निभाते हैं। अत विधायक 
देल के ही विभिन्‍न गुटो, व्यवस्थापिका के विभिन्‍न गठबस्धनों के दीच या इसमे प्रति- 
विधित्य प्राप्त करके दलो या विविध सदस्यो के बीच 'दलातो' का काम करते है । वे हित 
समूहों के हितों को दलाली भी करते रहते हैं। इम़से वे अवसरवादी भी हो सकते हैं । 
वे हर कार्य की कीमत मागरर राजवोतिक व्यवस्था से लाभ उठाने का कार्य भी कर 
सकते हैं । विकासशील राज्यो मे विधायरों के बारे मे यह बात अधिक सही है। मती पद 
के साल से इस दस से उस दल मे जाना इन देशो में आम गत होती है । 967 के चोथे 
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आम चुनावों के बाद भारतीय सघ के अनेक राज्यों मे विधायकों की दल बदलने की 
प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि अनेक विधायक दल बदलू' के नाम से तथा इस प्रक्रिया को 
“आया-राम गया-राम! कहकर पुकारा जाने लगा था। भारत के एक राज्य हरियाणा में 
एक विधायक ने अवसरवादिता का कीतिमान ही स्थापित कर दिया था। इस विधायक 
ने विभिन्‍न दलों व प्रलोभनो के कारण चोबोस घंटे मे पाच वार दल-बदल को अभूतपूर्व 
हिम्मत दिखाई थी। 

विधायक देवता नहीं हो सकता है। उसमे वे सद मानवीय कमियां होती हैं या द्वो सकती 
हैं जिससे मानव मानवीयता से नीचे तक गिर जाता है। अत विधायक अपने पद का 
अर्थात विधायक होने का नाजायड लाभ भी ले सकता है। वह रिएवत से भ्रष्टाचार तक 
में लिप्त हो सकता है। यह वात केवल विकासशील राज्यों के विधायकों एर ही लागू होती 
हो ऐसा नही है । विकसित राज्यों में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । अनेक पुश्तकों 
में विधायकों की इस प्रकार की नकारात्मक भूमिका का उल्लेख न करने को प्रपा है। 
जबकि सही बात यह है कि साधारण विधायक बपने सवा से आगे तब ही सोचता है 
जव वह्‌ अपने लिए सब व्यवस्था कर लेता है। भारत में अनेक राज्यों के विधायक 
अ्रष्टाचारी व रिश्वत के आरोपो के कारण सनाए तक भगत चुके हैं। अत धिधायक 
का यह व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के प्रलोभन से प्रेरित कार्य बहुत महृत्त्व का है, कर्योकि 
हसके कारण इसकी अन्य सभी भूमिकाए इस साथ्य की प्राप्ति से श्रेरित हो सकती हैं । 
इसलिए इस प्रकार की भूमिका का महत्त्वकम आकना तथ्यों की अनदेखी करना है। 
हर विधायक को कुछ उस्मुकितया प्राप्त होती है और इनकी आड़ मे वह ऐसे विनौने, 
राष्ट्र व समाज विरोधी कायं कर सकता है। 'वाटरगेट काण्ड! इसका उदाहरण है। 
कहा जाता है कि भारत मे तो आए दिन 'वाटरग्रेट' से भी सगीन काण्ड होते रहते हैं । 
975 मे दो ससद सदत््य (भारत की ससद के) किसी 'लाइसेन्स काण्ड' में अपराध 
तक स्वीकार कर चुके हैं। अत विधायक तिजी स्वार्थ के कार्यों मे कम नही, ज्यादातर, 
अधिक ही उन्नप्नते हैं। 

विधायक का अपना परिवार होता है, अपने नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। इसलिए 
विधायक की अन्तिम भूमिका का इन्ही से सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध में विदोष कुछ 
लिपने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहना ही काफी रहेगा हि विधायकों 
के परिवार से लेक्र रिघ्तेदारों तक की उसके विधायक बनने के बाद आयिक दशा 
बहुत सुधर जाती है । यह सब 'गोलमोल ढग” से किया जाता है। अवतर ऐसा देखा 
गया है कि जिन लोगो को पहले ठीक प्रकार से दोनों बकत का खना नसीब नही होता 
दा उन्हें बाद में विधायक के रिश्तेदार या सम्बन्धी होने के कारण सब सुक्धिए मिलते 
लगती हैं। मैं यह बात भारत व विकासशील राज्यो के सदभ्भ में ही मही कह रहा हू। 
“अप राज्यो की तरह, विकसित राज्यो में भी विधायक बहुत कुछ ऐसा करते देखे 

द्‌ 

#गपरावत विवेचन से स्पष्ट है कि विधायर नाना प्रकार की रचतास्मक, औपचारिक व 

अनेतिक भूमिकाए निभाता रहता है। इन भूमिकाओ की प्रकृति, देश की राजनीतिक 
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रास्क्ृति, समाज वे मूल्यों और क्षादर्शों पर निर्भर बरतों है। सत्रमणशील समाजो से 
॥| अधिव उथल पुयल फे अवसर तथा पड़े जाने भी कम राम्भावनाएं रहती है इसलिए 
इन राजमी तिक व्यवस्याओं मे विधामत काफी कुछ नवारात्मव भूमिका निभा खबते में 
सफल हो जाते है । 
शामय के साथ विधायव का अनुभव बढ़ता जाता है इस कारण उप्तकी भूमिता की 
प्रकृति भी बदलती रहती है। पा पो पहा जा सवता है कि पुछ प्रगार की भूपिवाओं पा 
विस्तार होता जाता है। ला पालोम्बारा* ने निर्वाचशों ने सम्मन्ध में विधायकों की 
भूमिका पा उदाहरण शैकर इसे निम्न प्रकार से चित्तित वरने समझाया है 


अनुपातता 
(8 ०7० ६०७5) | ( 





न 
पप्तव (॥ ७0) 


चित्र 40 


चित्त 4 ]0 मे ला पालोस्यारा मे यह दिखाते का प्रयास किया है कि ज्योज्यो 
विधापदा शा विधायर के रूप में अगुभव या अवधि या पाल बढ़ता जाता है स्पो एयो 
उप्तकी मुछ ूमिकाए दम पैमाने पर निष्पादित होने लगती है ता गुछ फा भाय॑ क्षेत्र 
बढ़ता जाता है। जंठ्ते, उपरोक्त उदाहरण मे विधायन के निर्वाचगों मे सम्बन्ध में तीन 
बापों में जो बातावधि से अस्तर भाता है उसे दियाया गया है। ला पालोम्बारा के 
पअगुसार समय के ताप-साय विधायक का राजन यिद (0000९05) कार्य व्यापक तथा बाकी 
झन्‍्प दो बाय या भूमिकाए-स्यासी तथा प्रतिनिधित्व, अनुपात में परम होती जातो 
हैं। सीनो कार्य एवं रामय मे क, छ ग स्थान पर एप सा अनुपात रफते है तथा एवं समय 
के याद इनका मनुपात के, छा, भोर ग, बे अनुसार हो जाता है जो इस प्रकार रामय मे 
ग़ाप गाप परिवर्तित हो जाता है अर्थात विधायक का ध्यात्ती व प्रतिनिधि दायक्षेत्ष 
फम हो जाता है। इसके लिए अनेश कारण उत्तरदायी है जिनका इस स दर्भ मे उत्तेष 
झरना प्रावश्यक मही लगता है । 

एस प्रकार, विधायत' की भूमिरा फालचक्र गे साथ साथ नकेषत बदल सकती है 
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अपितु उसकी भूमिका का कार्यक्षेत्र भी घट या बढ सकता है। सामान्यतया संमय के सा 
विधायक की भूमिका राजनीतिक अधिक व अन्य प्रकार की कम होती जाती है। विकास 
शौल राज्यो में भूमिका सम्बन्धी यह सामान्यकरण सही हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंशि[ 
विधायकों को सामान्यतया निवतकालिक चुनावों के माध्यम से बैधता प्राप्त नही करनी 
होती है। मिल्न में ससद के चुनाव 952 के बाद 28 अक्तूबर 976 मे सम्पसन हुए । इससे 
विधायक की बैधता ही समाप्त हो जाती है। मत विकासशील राज्यो में विधायकों का 
जीवनकाल कार्यपालिका द्वारा ससद का काल बढाकर, बढ़ा दिया जाता है। श्रीलका में 
आठ वर्ष से वही विधायक बने हुए हैं जो केवल पाच वर्ष के लिए चुने गए थे । इस सबसे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि विधायक की भूमिका अनेक तत्त्वो व नियामेकों से प्रभावित 
होती है और इस सम्बन्ध मे सामान्य चर्चा करमे से अधिक कुछ भी नही कहा जा 
सकता । 


व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध 


(प्र ष्टा.47707 छषाएएएकश फम्मष्ठ ६8057.47 0788 #80 प्त8 
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व्यवस्थापिका और का्यंपरालिका अगों के कार्यों को अलग-अलग विवेचित करने की 
प्रधा है। उन्‍नीसवी सदी मे शव व्यवस्था पिकाए अपने महत्त्व के चढाव पर थी और काय॑- 
दालिका शवित व्यवस्थापिका शग्ति से कई प्रकार दबी हुई थी तब निश्चय ही इनके 
कार्यों को पृथक-पृषक ही समझा जा सकता था। पर बीसवीं सदी में परिस्थितिया पूरी 
तरह बदल गई हैं। विधान मण्डलो का महत्त्व उतरते ज्वार ((06) की स्थिति में भा 
गया है । अत बदली हुई परिस्थितियों मे शासन का कौन-सा अंग महत्त्वपूर्ण है और 
कौन-सा अग इतना महत्त्व नहीं रखता है यह कहना ही उपयुक्त नहीं है। अब कारयें- 
पालिका और व्यवस्थापिका सभाओ बी पारस्परिकता इतनी बढ़ गई है कि इनमे से कोई 
भी एक-दूसरे के बिना अपने कार्यों का लोकता्त्रिक ढग से निष्पादन नहीं कर सकतो है। 
अत अब 'कार्यपरालिका बनाम व्यवस्थापिका! के दृष्टिकोण के स्थान पर 'कॉर्यपालिका 
और ब्यवस्थापिका' का दृध्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। रावर्ट सी० बोन ने 
कार्यपालिका और व्यवध्यापिका के परिवर्तित सम्बन्धों पर जोर देने के लिए अपनी 
पुस्तक एक्शन एण्ड आयेनाइजेशन - एम इस्ट्रोश्कशन टू कम्टेम्पेरेरो पालिटिकल साइंस 
में व्यवस्पाधिका सम्बन्धी अध्याय का शीर्धक ही * बीसदी सदी में कार्यपालिका व्यवस्था- 
पिका सहमिलन'(एड९८णा।ए८न,व्कुछाशाए6 8५70055आ पी एफ््याली। 00/ए%9) 
रखा है| इस सम्बन्ध मे बोन ने ठीक ही लिखा है कि बीसवी सदी मे दोनों ही प्रकार की 
व्यवस्थाओ--अविभक्त सत्ता और सदहभागी सत्ता वाली (सत्तदीय और अध्यक्षात्मक ) 

व्यवस्थाओ मे व्यवस्थापिकाओो और कार्यपालिकाओं में अधिकाधिक सहमिलन विकप्तित 
होता जा रहा है ।?* यह तथ्य सदी है किस्तु अब शायद इन दोनो के सहमिलन का युग 
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मी समाप्त हो गया है। दौन द्वारा स्वय ही इसका सवेत किया यया है । उसने लिखा है 
कि ' स्वधानित सरघना के बावजूद कार्यपालिका-व्यवस्थापिका सम्बन्धों में पहल का 
नाये आवश्यक द स्थायी रूप से कार्यपालिका के हायो म चल्ला गया है / * 

कार्यपालिका व स्यवस्थापिका के आपसी सम्वन्धों को लेकर सीधा-सादा साप्रान्यीकरण 
दो महू किया जा सकता है कि कार्यपालिकाए परिवर्तित परित्यि दिय्रो मं इततो शव्िवशाली 
हो गई हैं कि इन्होने व्यदस्थापिकाओ को ग्रहण लगा दिया है या उन्हे ढव सा दिया 
है। वर्तमान सदी के उत्तराध म राजनीतिक व्यवस्थाओ मे प्रक्रियात्मक जटिलताए बहुत 
अधि का गई हैं। घटनाक्रम इतनी ठेजी से कखटों लेते हैं मौर विश्व के देशों की 
पारप्यरिकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि दिर्णयों ओर तिर्षयों को क्षियात्वित करने मं 
कुछ क्षणों की देरी स्वे घारा पासा ही पलट सकता है। व्यवस्थापिकारओं की सरचना इस 
प्रकार की होती है कि बदले हुए तकतोकी युग को राजदीतिक पेचोदग्रियों से निपटने की 
उनमे शबित तो है, किन्तु उस शक्ति का उपयोग करने का समय नहीं रहा है। 

दुसरे विएवयुद्ध के बाद की जदिल परिध्त्वितियों के क्ाइण व्यवस््थाप्रिका व कार्य 
पालिका के सम्बन्धो मे परिवर्तन आया है ठया कार्यपालिका का ही पलड़ा मारी हुआ 
है। परन्तु इस परिवर्तन को इतना सरल मानकर निष्कर्ष निकाल लेना आसान नहीं है। 
कई बार ऐसी परित्यितिया भा जाती हैं जब व्यवस्यापिकाए कार्य प्रातिकाओं को अपनी 
मनमानी करने देना तो दूर, उन्हें सामान्य गतिविधियों मे मी अवरोधित करने मे सक्षम 
हो जाती हैं। फ्रास में 946-958 का काल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है । डारोयो 
पिलस्स ने फास के पाचवें गणतन्त्र के सविधान में कार्यपालिगरा को अमृतपूर्वे प्रकृति का 
बनाने मे सबसे अधिक सहयोगी तत्त्व ध्यवस्था पिका की अनावश्यक सक्षियठा और शवित 
को ही माना है। 

राजनीतिक ब्यवस्पाओं में बददी हुई पेच्रीदग्रियों के कारण व्यवस्थापिकाओं को 
वास्तविवतायों के ददावों के अनुरूप दलना पडा है। विश्व के अनेक देशों में से क्सी- 
डिस्ली राज्य में जद तब ब्यवस्यापिका शक्ित का, विशेष परिस्यितिवण, विनित्न ढग से 
प्रभावी हो जाता अपवाद ही कट्दा जा सकता है । इस वात से अब सभी सहमत हैं कि 
समी प्रकार को शास्तन व्यवस्थाओं में चाहे वे ससदौर प्रशार वी हों या अध्यक्षाध्मक 
प्रकार को, व्यवस्थापिका्ों के मद्दत्त्व मे घटते हुए चन्द्रमा कौ तरह धोरे घोटे कमी 
आदी जा रही है। किन्तु इस सबके बावजूद आधुनिक व्यवस्यापिकाए नई-नई मूमिकाए 
अदा करने मे अग्रणी होती जा रहो है। इन भूमिकाओं व कार्यों का इसो अध्याय मे 
विश्तवार से विदेचन क्यिए जा चुका है। अठ इनको यहा दोहराता आवश्यक नहीं है। इस 
विवेचन से यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन तथ्यों द कारणों पर विचार करें जो 
व्यवस्थापिका सभानों मे 'तथाकृयित” पतन के लिए उत्तरदायी हैं । 
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व्यवस्यापिकाओं क्या पतन या अवनति 
[्रप्त६ ए8एथषष्ट 67 [६65ए७7ए0४875) 


साढ़े द्ाइस ने अपनी पुस्तक माइन डेमोक्रतोज़ में एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्या- 
विक्राओ का पतन! (0 ८८४४८ ० [.८९2/52छ7८$) रखकर यह सकेत दिया है कि दीमदी 
सदी मे ब्यवस्याप्िकाए बपने गोटवदूएं उल्तोसर्वी सदी के अतीत से कहीं तीचे गिर गई 
हैं। द्राइस न इस अध्याय में उठाए गए प्रस्त को दूसरे अध्याय * व्यवस्यापिकाओं का रोग 
विज्ञान! (एशप्घण०४५ ० [.८४5300८३) में समझाने का प्रयात क्या है अर्यात उसने 
उतर झाग्रों व कारणों की घोज का प्रग्राम कि है जिसके ब्यवा्याप्रिकाए प्रीडित होका 
पतन की ओर जा रही हैं, किन्तु ब्राइल इनके पठन कान तो साधारण और न ही 
विश्येप स्पप्टीक्रण देने मे सफल हो पाए हैं, वर्योकि ऐसा कोई साधारण कारण उन्हें 
दिखाई नहीं दिया जिससे वब्यवस्यापिकाओं का प्रतत सम्रझा जा सके । आधी शताब्दी 
पहन चिछी इस पुस्तक मे विघान मण्डलों के पतन सम्बन्धी प्रगत भाज तक बराबर उठाएं 
जाते रहे हैं बऔौर यह बार वार कहा छा रहा है कि व्यवम्यापिशाओं का पतन होता जा 
रद्दा है। आज अक्मर मुतते में था रहा है कि सप्तदों का बुध लद गया हैं, नोंकरशाद) को 
विट्य द्वा रही है और कार्यपालिका या केबिनेट की तानाशाह स्मापित हो चुनी है। जद 
सप्री मह बात कर रहे हैं कि ब्यवस्पापिक्ाओं का पतन हो रहा है तब स्वाप्राविक प्रश्न 
यह उठता है ति “व्यवस्थापिकाओं के परत! का ठातयें कया है ? किस अर्ये वे रुप में 
स्यवस्यापिक्ताओं का पदन हो गया है ?े 

के० सी० द्वीयर मे अपनी पुस्तक सेजिल्लेचर में भी एक अध्याय “व्यवस्यापिकात्ं 
का पठव! का थोडा है। उसने इस अध्याय मे व्यवस्थापिकाओं के पतन के कई पहलुओं 
का विवेचन क रके यहू स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ब्यवस्याविकार्यों के पतन! से 
कया ब्रामय तियां जाता है। उसने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाए हैं और यह बताने 
का प्रयाय किया है कि व्यवस्थानिकाओं कया पठन इतके कई पहलुओं छे सम्बन्धित हो 
सकता है। इस सम्बन्ध में द्वीयर ने निम्न प्रश्न उठाएं हैं-- 

() कया व्यवस्थारिकाओं को शकिठि्यों में हात हुआ है ? 

(2) वाया स्यवस्थापिकाओं को का दक्षदा में कमी बा गई है ? 

(3) $या ब्यवस्थाडिकारओं हे प्रति गद-सम्मान नहीं रहा दै 

(4) बा व्यवस्थायिकों में जनता को दचि रुम हुई है ? 

(5) वर विधायकों के व्यवहार के स्तर में दिरावट बाई है ? 

(6) दया स्थवस्थापिशाओं के शिस्टाचार में कमी आई है ? 

(7) हद एह पते ब्यवस्थापिकाओं की पहले दाली छत्ता व अवस्या के स्तर से नीचे 
डी ओर दुआ है? 
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(8) वया व्यवस्थाविकाओ को पतन अन्य सामाजिक और राजनौतिक सप्वामो, 
विशेषकर कार्यपालिका, राजनीतिक दलों या सगठित पेशेवर व हित घमूहो के मुकाबले मे 
हुआ है 
शायर इन प्रशतों फो उठाकर यह कहते हैं कि अगर इनमे से किसी भो पहलू से 
व्यवस्यापिकाओं का पतत सम्बन्धित है तब भी समरया यह उत्पन्न होती है कि इस पतन 
कौ गापा कैसे जाए कि इतनी मात्रा मे इनका पतन हुआ है ?े इस सम्बन्ध मे कोई सीघा- 
सादा उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है, किन्तु छ्वीयर के इस मत से अधिकाश व्यक्ति 
सहमत * कि “व्यवस्थापिकाओ ने अपनी शक्तिया, फार्यकुशलता व सम्मान को बनाए 
रछा हो था इनमे वृद्धि तक कर ली हो ऐसा सम्भव है फिर भी उनका बत्य रास्थाओ से 
शापैद रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है क्योकि अन्य सस्थाओं से अपनी शक्तिया 
बदाकर अपना दर्जा सुघार लिया है”! 

बगर ध्यवस्पाविकाओ का वर्ते मान सदी में उनके स्थान और काप॑प्रणाली का सामास्य 
सर्वेक्षण किया जाए तो कुछ महत्त्वपूर्ण अपवादों को छोडकर गही स्पष्ट होगा कि 
व्यवस्थापिकाओ की, कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओ मे, विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों के 
सम्दर्भ में इनकी अवस्था मे, महत्त्वपपूण ओर काफी भवनतति हुई है । पर्तम्रान शताब्दी का 
एक लक्षण और प्रवृत्ति पह रही है कि राजनीतिव सास्थाओं का विकास इस तरह हो रहा 
है जिससे कार्यपालिका शक्ति मे अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। इसमे विश्वयुद्धो की आशकाओो, 
आधिक सकटो, सामूहिक, समाजवादी या लोक-कल्याणकारी नीतियो फे अपताने और 
अस्तर्राष्ट्रीय तनाव के बरावर बने रहने का काफी योगदान है। अब कार्यंपालिकाएं अनेक 
ऐसे कार्य करने लग गई हूँ जो वे पहले नहीं करती थी। कार्यपालिवाए ही कया, मह तो 
ऐसे कार्य हैं जो कोई भी सस्था यहा तक कि स्वय व्यवस्थापिकाए भी पहले नही करती 
पी। अत कार्यप्रालिका की शक्तियों मे वृद्धि (इसकी शक्तियों मे वृद्धि के कारणों का 
कार्पेपालिका से सम्बन्धित अध्याय में विस्तार से विवेचत किया गया है ) का कारण यह 
नही है कि इसने ष्यवस्थापिका से कुछ शक्तियां छीन ली है। वास्तव में आधुनिक 
स्यवस्था पिकाएं तो पहले से कहीं अधिक कार्य करने लगी हैं तथा सम्ये-लम्बे अधिवेशनो 
में बठने लगी हैं! यहां तक क्षि व्यापक प्रकार के व विविध विषयो से इनका शम्बन्ध होगे 
के कारण इनका महृत््व व राम्माने बढ़ा है। अत द्वीयर ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है 
हि “निरपेक्ष दृष्टि से तो व्यवस्थापिकाओं बी शक्तियों में बृद्धि हुई है किस्तु का्ये- 
20३ के सापिक्ष था भुकाबसे मे उनकी शक्तियां करीब-करीम सभी पढ़लुमी में कम 
हद ॥/४ 

इस प्रकार, छ्वीयर व्यवस्थापिकाओं का पतन कार्मप्रालिका की शक्तियों के सापेक्ष 
सरद्भ में ही मानता है तथा इस अर से कार्यपालिकाओ की शक्तियां सब प्रफार से बढ़ी 
है, किम्तु ला पालोम्बादा की मास्यता है कि प्यवस्पाविराओ का पतत एक तरफ तो 
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श्वामान्य कारणों का ही उल्लेख नर ध्कते हैं जितके कारण विधान मण्डलों की अवनति 
हुई है। संक्षेप में यह कारध इस प्रकार हैं--(क) वार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व 
बूद्धि, () प्रदत्त स्यवस्पापन की प्रथा का बढ़ता हुआ प्रयोग, (ग) रेडियो व दूरदर्सते 
((८।८९४४०४) का बाद-विवाद के मघ के रूप में विक्रास, (घ) ब्यावसा यिक, व्यापादिक 
संगठनों वे हिंत समूहों का विकास, (च) विश्वेपज्ञों की परिषदों ओर सलाहकार 
समितियों का विकास, (छ) सेनाओं पर निमन्‍्त्रण, युद्ध और संकट, (ज) चिन्ता के झुग 
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वित्र 24 . व्यवस्पापिशा कार्य पासिशा के सापेश्न शक्तियां 


की मन ौस्पित्ति या मनोदृति, (झ) विदेश सम्दन्धों को प्रधानता ब अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, 
(८) पकाराध्मक राज्य का उदय, और (5) बडे-बई अनुण्ाझित दलों क| विकास | ५ 

(क) रार्पपातिशा फे कार्यों मे अम्ृतपूर्द वृद्धि (0८८९४००७5 ह/०जा। 40 886 
लाह्व्पांप्ट_छिए/०79--कार्यपालिकां की शतक्तियों मे वृद्धि द्वोना स्वाभाविक है, 
क्योति आधुनिक कार्यपालिकाएं अनेक देसे बाय कण्ते लगी है जो यह पहले बच नहीं 
करती थीं। यहां यह ध्यान रखता है कि वायपरालिका के कार्यो मे यह दृदि ब्यवस्दा- 
दिवाओों कौ वीमठ पर नहीं हुई है $ यह दी कार्य ऐसे हैं जो आधुनिक युप की उपज हैं 
ओर कार्यपरालिगा ही इनका निष्पादन कर सकती है । कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि का 
अगते अध्याय में विस्तार से विदेदत किया जाएया इसलिए इसे यहा पे ने 
का प्रयास्त नहीं किया एया है। 30200 050 0/048 
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(छ) प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रषा ([08 930४०८ ० तहुच्ट्॒अर्ट्त ६ह४०ध00)-- 
कै० सी० छ्लीयर का कहना है कि “एक क्षेत्न मे का्यंपालिका ने व्यवस्थापिका काये का 
काफी भाग अपने हाथ मे ले लिया है मौर यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का ।/९ 
प्रदत्त ब्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपरालिका द्वारा आशिक रूप से नियम निर्णाण 
की शक्त का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधात मण्डल सारे कानून या कम 
से कम सभो महत्त्वपूर्ण कानून बनाने का काये भी नही करते है। यद्यपि प्रदत्त-स्पवस्थापन 
की शवित दापस ली जा सकती है या नियत्धित को जा सकती है । किन्तु व्यवहार में अनेक 
कारणों से (व्यवस्पापन कार्य की पेचीदगी, ब्यवस्थापत काम भार, सकट की स्थितियों 
की झ्राकस्मिकता और विद्येष शायंप्रालिकां अधिकारों की सम्भावित आवश्यकता) 
स्यवस्थापिकाओ मे स्वत ही कार्यपातिकाओं को व्यापक क्षेत् में शवितयां प्रदान कर दी 
हैं। भव व्यवहार मे कार्यपालिकाएं ही अनेक कानून, प्रदत्त व्यवस्पापन की प्रया के अस्तगंत 
बनाने सगी है। एस तरह, प्रदत्त व्यवस्पापन से कार्य पालिका विधान मण्डल की-सी सरवा 
दमन गई है। अत के० सी० द्वीयर का यह कहना प्रासगिक है कि व्यवस्यापिकाओं का 
प्रमुष कार्य ही नियम-निर्माण का है और वह भी प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रक्रिया मे माध्यम 
गे उनके हाथो से निकलता जा रहा है। 

(५) रेडियो और टेसोविडन का वाद-विदार के सदर के रूप में विकास ((२०।८ ०६ 
720॥0 ॥॥0 १६]९४४४७॥ 3$ & 00770 ०। 06०७४१८)--राबर्ट सी ० बोन की माग्यता है 
कि "रेश्यो और टेलीविशन अन्य सभी तत्त्वो में एक ऐसा तत्त्व है जिसने भ्ाधुनिक मुध्प 
कार्यपालक को करोड़ों व्यकितयों का सर्वेब्यापी पितृ प्रतिरूप बना दिया है।” सचार के 
इन साधनों के विकास मे कार्य पालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खडा कर दिया 
है तथा अब कार्यपालक फरोडो व्यवितयों से एक साथ अपनी बात बह सकता है। 
960 भौर 970 के दशको में दूरदर्शन का विकास तो त्रान्तिकारी बन गया है। अद 
कार्यपरालिका सल्तद की परवाह किये बिता सीधा जनसम्पज्ञ व जनता से आमना सामना 
कर सकती है। फ्रास के राष्ट्रपति डिगाल, कनाडा के प्रधान मन्नी ट्र,डेव (४०068) 
झौर अमरीका के राष्ट्रपति निवसन ने टेलीविजन को जनमत को पक्ष में करने में महृत्त्व- 
पूर्ण समझा और व्यवस्थापिकाओ के विरोध या विरोध की आशकाओं के बावजूद, जनता 
शी सहानुभूति प्राप्त करने में इसका खूब प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति 
निवसन ने 969 और 970 मे वियतनाम नीति गौर युद्ध विरोधी आन्दोलन के प्रभाव 
को तथा इस कारण जनता की चिन्ता को शान्त करने मे टेलीविजन का भरपुर प्रयोग 
करके कापी सफ्लता पाई थी। 

(ध) स्यावसाथिक और श्यापारिक सग्रठनों व हित समूहों का विकास (76 
(९५४० एगाधा। ण छा006509 भात 50९55 07889560 ॥70९3६ ह0095)-- 
ब्यवस्थापिकाओ की भूमिका “शिकायतों की समिति” के रूप मे लम्बी अवधि से चती 
प्रा रही थी। व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों का यह दायित्व होता था किये जनता की 
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विविध शिकायतो को सरकार तक पहुचाने का कार्य वरें। यह कार्य वे अभी भी करते हैं 
पर इस सदर्भ मे व्यवस्थाविकाओं का पतत मिरपेक्ष या पूर्ण रूप से नही हुआ है किन्तु 
ट्रेड पूनियतो, व्यावसायिक संगठनों व हित समूहों के विवात्त के काएण इस भूमिका मे 
कमी आई है! यह सस्थाए नागरिक जीवन के सामाजिक व आपिक सभी पहलुओं से 
सम्बन्धित होने और साथ ही काफी शक्तिशाली होने के कारण, प्रशासन से उपयुक्त 
स्तर पर सपने सदस्यों की समस्याओं और शिकायतों वो लेरर सीधे बातचीत करने 
लगी हैं। उनको अब ध्यवस्यापिका के सदस्यो मी सद्वायठा या उनके माध्यम से कार्य 
परातिका से काम तिवलवाने को जरूरत नहीं रही है । इससे कार्यपालिका, व्यवस्थादिका 
हे बाहर, पहें के पीछे ही एव शुछ समझौते फर लेती है। व्यवस्थापिशा के बादर तो 
तैयार करी कराई बात पेद वी जाती है जिस पर 'रबर की मोहर' लगाने बा-पता काम 
ही ध्यवस्थापिका के लिए बच रहता है। 
बराजकल हुर नागरिर संगठित हित समूहों से सम्बन्धित होता है। अत इन ह्वित 
सपूही व भाष॑पालिका के बीघ सारी बातचीत व्यवस्थित दग से प्रशाप्षतिक दपतरों मे 
होने लगी है । मामले पेचीदा होने के कारण एत पर वारीकी से विचार-पिमर्श होता है 
तथा हित समूहों की परस्पर विरोधी मांगी में सामजस्थ स्थापित करने के लिए कार्य 
परालिया को सौदेवाजी तक करनी पड़तो है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरे निर्णयों पर 
कार्यपालिका, व्यवस्यापिका मी पुष्टि मामले वी माजुक ता के नाम से प्राप्त कर लेती है। 
इस हरह, व्यवस्थापिष्टा वास्तव म पृष्ठमूमि में धक्ेल दी जाती है ओर निर्णय प्रक्रिया मे 
केबल पार्यपालिका ही सर्वेत््वा हो जातो है। उदाहरण गे लिए, किसी सस्या के कम चारी 
तनद्वाह की मांग को लेकर हृढताल पर हैं तो इनसे कार्यपालिका ही निपट सकती है, 
व्यदस्यापिता पे वश को बात यह नही द्वोती है । अत व्यावसायिक, व्यापारिक सगठनों 
ब हित समूहों के विकास ने कार्यपालिका के हाथ मजबूत विए है। 

(च) विशेषज्ञों की परिषदों और सलाहबार समितियों का विशास (06रलेण्ए- 
फाला। 06९005एप0९ ९०७१९ श6 20५5079 ९०0०६ ९८5)--यहू सामान्यतमा 
विश्येपज्ञों के सगठन और सस्थाए हाती है तथा हर मप्नालय और विभाग से सम्बन्धित 
विधयो पर इसका तिर्माण क्याजातता है। विधेयकों का प्रास्प तैयार करने से लेकर 
समिति स्तर तक विषय विशेष पर इनका मत ओर सलाह प्राप्त कर ली जाती है और 
उप्तके बाद सम्बन्धित विषय, विधान मण्डल में अनुमोदन के लिए सम्पत्न वा (था 
बप्ए्णाए!) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधघामक उप्त पर प्रश्व करते हैं वा 
उसमे संशोधन अस्तुत वरते हैं तो उन्हे यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर 
विज्लेपज्ञों, सताहकारों बौर सम्बन्धित विभागों द्वारा घारीवी से विचार और इसकी 
छातदीन वी जा चुकी है। इससे सम्बन्धित सभी पक्षो के विचार भी जान लिए गये हैं 
इस तरह ब्यवस्थापिता ने सामने ऐसे प्रध्तावों और विधेयक पर बपने अनुमोदन की 
छाप लगान के अलावा और काई मां ही नही रह जाठा है । 

88 00004 020५ पर प्रारम्मिक चरणों मे बाद-विवाद करना चाहते हैं तो 
दर देया जाता है कि इस विषय पर वातचीत नाझुक दौर में है। 
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या यह बह दिया जाता है कि अभी इसका उचित समय नहीं आया है। कभी कभी कार्य: 
पालिका यह कहकर वाद-विवाद को प्रारम्भिक स्तरों पर भो नहीं होने देती कि इससे 
विचार-विमर्श व समझौते का सारा मामचा ही खटाई में पड सकता है। अनेक सररारी 

वियम ऐसे हैं शितको व्यवस्यापिका के विवाद क्षेत्र से दाहर रखने का कार्यपालिका के 
दास एक रामबान अस्द यह है कि इस पहलू पर विवाद करना राध्ट्रीय द्वित में नहीं 
होगा । इस प्रशार, ब्यवस्थायिकाएं सामान्य विधर्यों या मुद्टों पर वाइ-बिवाद करने से भी 
वचित बर दी जाठी हैं) 

(8) पैनामों पर शायप्रातिश्ा शा तियंश्ध मौर गृद् व प्तक्ट (स:०00४१४ 
€०ण्नमर् 6८४ (6 277६0 70८5 250 ऋ४7 206 ८४3८४)--ह२ लोड तानिर 
राश्य में सैनिक रुता को सिविल या सा्वेड निय' सता के अधीन रखा शाता है। राग्य 
कग मुद्य कार्य पालर ही सर्वोच्च सेटापति होता है। देश की सेन्‍्य-रगित के संचालन में 
वह क्रीब-करौव पूर्ण स्वतन्षता रखता है। भारत में 97[ के दगता देश मुजित युद्ध में 
भूतपूर्व प्रघात मत्ती इग्दिरा र्याधी की एुद्ध सचालन स्वदम्व्रता इसका अच्छा उदाहरण 
है। इस कार्य में व्यवस्पापिका झुछ कर हो नहीं सकती है। मद युद्ध मा सेनिक सहदों 
व मुठभेड़ों में कार्यदालिका सर्वेर्र्वा हो जाती है । ऐसी परिस्थितियों में तुरन्त निर्धेय की 
आवग्पक्ता होती है। उदाहरण के लिए, 965 में भारत पाक युद्ध में प्रधान मद्नी 
श्यात्दी ने अगर हदाई सेवा के उपयोग के आदेश देने में डृछ ही क्षणों को देरी कए दी 
होही वो शायद युद्ध का प्राता उलट डांठा कोंकि इस देरो को अवह्पा में फाशमीर को 
आरव से जोडने वाती सडकों पर पारिस्तान का कब्जा ही नाता और प्र शायद कास्मो र 
को बचाना कठिन हो जाता है । अमरीका हे राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के सघालत में 
#ई दार बाद्रेस की अवहेलनता को है। कार्यपपालिका की इस शदित मे आपदिक व अन्य 
विवाशक अस्त्र शर्तों के दिकास रे कारण ओौर भी वृद्धि हो गई है। उनका 'इधर या 
घर का निर्भय/ सारा पाता पलट सकठा है। झापंद ऐसी आकस्मिक गलती से दचांद के 
सीधे सम्पर्क में बनाए रखने के साधन के रूप में व्यवस्पित को गई है । इस क्षेत्र में 
व्यवस्थादिकाए अक्षम हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध की धोषदा का अधिकार अमरोजा में 
काप्रेस के पास है, डिन्तु इस क्षेत्र में भी कार्यपानिका ऐसी स्थिति ला सरतो है शिहमें 
हाग्रेस के पास युद्ध को घोषया करने के अलावा और कोई रास्ता ही न रह जाए। 

(हू) घिता के युग को मनोदत्ति या भत स्थिति (8८ 8० रत #०ग्रदएा 
#75५%०७४3)--प्रौद्योगिक उन्तदि नें जनता की राजनी ठिक अपेकझाओं और आक्यक्षाओों 
में अत्यधिक वृद्धि कर दो है । रावर्ट सी० दोन! का कहता है कि दीसदों सदी को 
अविन्ता का युग! कहना वहूत उपयुक्त है। विश्व भर में हर देश छा नागरिक निरत्तर 
बिन्ताप्रत्त रहने लगा है। अनेक देशों मे बडे पैमाने पर होने वादे सैनिक सघर्ष, आप विक 
दिनाग और अन्य प्रकार के सकक्‍टके खतरे बाएं दिन सरकारों को हू नहीं नागरिकों 
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को भी आतकित किये रहते हैं। सचार के माध्यमों में विकास के कारण हर प्रवुद्ध 
नागरिक को दुनिया भर की घटनाओ का व्योरा बराबर रैडियो हारा मिलता रहता है । 
इस तरह आम आदमी विभिन्‍न सम्भावित खतरों से हर वक्‍त भयभीत रहते लगा है। 
उदाहरण के लिए, वियतनाम युद्ध कब विश्वयुद्ध का रूस ले लेपा, यह आशका खोगो में 
वर्षों तक धनी रही थी । इससे कार्यपालिका अपने देश के लोगो के घ्यात का केन्द्र दत 
जाती है। पही उनको सात्वना या सुरक्षित रखने का आश्वासन देती है। इस प्रकार, 
घ्यक्ति को चिस्ता के युग मे साध्वना देने वाला अ्रेष्ठतर व उपयुक्त व्यक्ति कार्यंपालक ही 
होता है। यही कारण है कि भारत के विभिन्‍न से निक सकटो मे प्रधान मत्ियों ने बार-बार 
रेडियो द्वारा लोगो को सात्वना दी थी । बगला देश के प्रश्न पर पाकिस्तान से आरम्भ 
हुए युद्ध के राम्बन्ध मे भूतपूर्व भ्रधान मंत्री को सुनते के लिए (भूतपूर्व प्रधान मत्ती इस्दिरा 
गांधी उस समय कलकत्ते मे थी और दिल्‍ली लोटकर उन्हे देश को सम्बोधित करना था) 
सारा राष्ट्र ।6 दिसम्बर 970 को साघी रात्त तक जागता रहा था। इस चिन्ता के गुर 
में व्यवस्थापिका लोगो को ज्लाश्वस्त करने की भूमिका निभाने की अवश्था में हो ही गद्दी 
सकती है। 

(भव) विदेश प्तम्बन्धों शो प्रधानता (?7८ए००08०6 ० ठिदह्ा ४ीि]5)-- 
बुदरों विलसन ने, जब ये राजनीति-शास्त् के प्रोफेसर थे, छार्यपालिका शवित के महत्त्व 
को बढ़ाने में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों कौ भूमिका को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि * यह 
एरू अमर सत्य है कि ज्यो-ज्यों देश विदेशी मामलों मे उत्तप्नता जाता है त्पो-त्यों का्य॑- 
पालिका शक्तिशाली होती जाती है।” विल्सन की साठ वर्ध पहले लिथ्वी बात अब तो 
हजार गुण ज्यादा सही हो गई है । विदेश सम्वन्धों का रूचालन ही ऐस। है कि इसमे 
व्यवृस्थापियाएं यद्या-कदा हो अपनो मूमिका निभा सकती है। यह भूमिका भी जब 
कार्यपालिका द्वारा सब कुछ तय हो जाए तो सधियो, समझोतों इत्यादिका अनुमोदन 
करने तक ही सीमित रहता है। इस सम्बन्ध में कार्यपालिका में वेबल मुख्य कार्य- 
पालक ही विदेश सम्बत्धो का सचालन करता है । स्वय विदेश मत्नी तक इसमे सहत्त्य- 
पूर्ण भूमिका निभा पाता है। अत निष्कर्ष मे इतना ही कहना पर्पाप्त रहेगा कि विदेश 
सम्बन्धों का कुशल सचासन तब ही हो सकता है जबकि कार्यपालिका इनके राचालन में 
पूर्णतया स्वृतस्न्न छोट दी जाए। अमरीका में सीनेट की विदेश सम्बन्धों सम्बन्धी रामिति 
कया करती है बोर राष्ट्रपति को व्यवहार मे कितना तियस्त्रित कर पाती है यह सर्े- 

बविद्ित है। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थापिकाए इग कारण से भोवार्मंपरालिका से बहुत 
पिछड़ गई हैं। 

(८) सकारात्मक राज्य का उदय (786 758 ० 90996 ॥7/८०)--भव रस्बाई 
नकारात्मक भूमिकाओ के निष्पादन के स्थान पर सकारार्मक कार्य करने लगी हैं। अन्न 
सामाजिक व आथिक विकास को दिशाओं का निश्यय सरकारों को ही वरना होता है। 
समाज का बहुमुथ्ो विकास करता सरकार का दायित्व हो गया है। पशातिव प्रगत्ति के 
कारण सामाजिक ओर आधिक समस्याओं का समाधान वरना दी सरत्रार बा भाव 
नहीं रह गया है। अब राज्य कल्पाणकारी बन गए हैं और जनता के लिए हब अवर वी 
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सुविधाएं उपलब्ध कराता सरकारो का कार्य बन गया है। जनता को हर चौड तुरन्त व 
सही समय पर मिल सके इसको व्यवस्था कार्यप्रालिका को हो 'करनी होती है। इससे' 
व्यवस्थापिका का भी कार्य बढा है पर इससे का्यंपालिका का कार्य अत्यधिक विस्तृत हो 
गया है। हर समय मब जनता कार्यपालिका को तरफ दी देखती है और उसी से हर 
प्रकार की शिकायत करती है। अत व्यवस्यापिका का प्रभाव इस कारण भी कम 
हुआ है। 

(5) बड़े बड़े अनुशाप्तित दलों का विकाप्त (5090 ० 46३०एछीय6व श833- 
9श॥6४)--एलेन बाल ने लिखा है कि बीसवी सदी में बड़े बडे अनुशाप्तित द्लोंके 
विकास तथा कार्यपालिका शक्ति की सश्लिष्टता ओर उसके बढते हुए क्षेत्र के कारण 
विधान सभाओ के पतन या हास की चर्चा एक साधारण-सो बात हो गई है।'ल 
व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यंपालिका ने सही बर्षों मे राजवीतिक दल के माध्यम से 
छोना है। दल के समन के आधार पर कार्यपालिका व्यवृस्थापिका से सव कुछ करा 
लेती है। इसी कारण हमने ससदोय श्रणाल्री के विवेचन मे (देखिए अध्याय बारह) 
इस प्रणाल्री को प्रधानप्रत्नीय प्रयाली! (9006 छाणश्रत्या 5५४८७) कहां है। 
संसदीय या अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका दल के समन से ब्यवस्थापिका की 
सारी शक्षितयों का प्रयोग ही नही करती वरन उसके नियत्रणों से भी मुक्त हो जाती 
है । इसका अपवाद शक्ति पृथवकरण वाले देशो मे कभी-कभी देखने को मिल सफता है। 
इन देशो मे जब कार्य पालिका व व्यवस्थापिका पर अलग-अलग दलों का प्रभुल हो तब 
ही यह स्थिति आती है जो सामान्यतया अपवाद ही मानी जा सकती है । अत इस बात 
से इनकार नही किया जा सवता कि दर्लो के कारण व्यवस्थापिकाए कार्य पा लिकाओ की 
कठपुतलिया बन गई हैं । 

ह्लीगर ने व्यवस्थापिकाओं के पतन का एक कारण ओर माना है। उसके अनुहार 
व्यवस्थापिकाए अनेक कार्य नहीं कर सकती किन्तु उनको करना चाहती हैं और इस 
कारण कार्यभार से इतनी दब जाती हैं कि उनको कार्यदक्षता मे कमी आ जाती है। 
विकासशील राज्यों मे यह प्रवृत्ति आजकल अधिक प्रबल हो रही है। व्यवस्पापिकाए 
अपने प्रभुत्व को पुन स्थापित करने के प्रयास मे जो कुछ बची-खूची शत की स्थिति 
है उससे भी गिर जान के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह सामास्य बुद्धि की बात कि जिस 
काम को करने मे कोई सल्‍्या अक्षम हो और फिर भी वह उस कार्य को करना चाहे या 
करन की जिद करे तो ऐसी अवस्था मे या तो वह कार्य होगा नही या कार्य बिगड़ते की 
स्थिति आ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओ का जब-तव ऐसा प्रयत्न भी 
कह्दी कही उनके पतन के लिए उत्तरदायी है। 

उपरोवत तथ्यो का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ है कि व्यवस्थापिकाएं उतनी प्रभावी 
नही रही जितनी रहनी चाहिये। इसके लिए ला पालोम्बारा ने सामान्यतया सत्य को 
उद्घादित करते हुए लिखा है कि 'व्यवस्थापिकाओ की कमियां या पतन बहुत कुछ इन 
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सस्याओ के द्वारा तेजी से वदततौ सामाजिक बाथिक, राजनीतिक और घरकारी 
परिस्थितियों व वातावरण से अनुकूलन नही करना है” 


व्यवस्थापिकाओ का भविष्य * एक सुल्याकन 
(पएणाएए5 ए#86ाहआ.#7एर85 #४ एह५७.०७१0४) 


व्यवस्या पिकाओं की अवनति के उपरीगत कारणों की चर्चा से गह निष्कर्ष निकालना 
सही नही होगा कि श्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। ]970 के याद की 
प्रवृत्तिया नई माद्याए बघाने वाली लगती है। इनके भविष्य ने राम्बन्ध गे जीन ब्लोन्‍्देल 
ने प्रासगिव तर्क दिया है. यद्यपि विधान मण्डलो था पवन गिय्म विर्माण के कुछ 
(सीमित) पहलुओ वी दुष्दि से ठोक माना जा प्बता है परन्तु सचार माध्यपो के रूप 
गे राभाओं के पतन का पुष्टिकरण लगभग नही किया जा प्क्‍ता है। # हुसी सम्बन्ध में 
प्राफ़ेशर बीयर मे दृढतापुर्वक यद्ध तर्क दिया है कि ब्रिदेत म अधिक! ध्रिक शवितशाली 
बायंपालिका सम्बन्धी मत की सोमाए स्वीकार की जानी चाहिए यानी इस मत को यो 
ही नही मात लेगा चाहिए । वह परम्परागत प्रतिपिप्रित्व के साथ साथ इगल्नेण्ड में एक 
प्रकार के व्यावसायिक प्रतितिधित्य का विकास देखते है और यही वात है जो सरकार 
की थवित् को बहुत कुछ सीमित कर देती है।” अत हम निम्नलिशित दारणों से 
व्यवस्था पिकाओ के पुनर्वास व महत्त्व पे वृद्धि की भविष्यवाणी बर सकते है । 

(।) व्यवस्थापिकाओ द्वारर। सम्पादित राजनीतिक या व्यवस्याई कार्यों का निष्पादन 
अति ब्रावश्यक है। आधुनिव' जटिल राजनीतिक ब्यवस्याो मं विघटनवारी शक्तियों के 
प्रवक्ताओ की मच ही नही चाहिए अपितु ऐसा आपका रिक मच चाहिए जहा उनही बात 
घुनी जा सवे । व्यवस्थापिकाए ऐसा मच प्रस्तुत वरते व्यवस्था का बनाए रखने मे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ऐसी प्रवृत्ति ने सबेह मिलन लगे हैं। इस बार्य वे' निष्पादन 
में और कोई सरचनात्मक व्यवध्या इतबा स्थाव नहीं ले सरती क्यो]»झि जनता की 
पत्ता से यही औपचारिव रूप से युवत रहती है। 

(2) बेजहॉट द्वारा व्यवस्थाविवाओ के जो ापदे-- अभिव्यवता८्मव व शिक्षणात्मर 
(६३४ए/६४४६९ जाए (६४८008 0०७०७) बताएं गये हैं उनको अन्य सस्याजा द्वारा 
थे लिया गया है, जिस्तु व्यवस्थापिकाए इस क्षेत्र म अब भी महत्त्वपूर्ण व प्रभावी भूमिका 
निभावी रहेगी यह निश्चित है।इस कार्य को करने वाली अन्य सभी यरवनात्मक 
ब्यवस्थाए प्रमुचतया दलीय, क्षेत्रीय या हवित सगूहदी ही हो सतती है जयक्ि व्यवस्या- 
विकाएं राष्ट्रीय सल्थाएं होने के कारण इन छात्यों के निष्पादग मे विशेष महत्व वी घन 
सज्तों है। 

(3) जिन देशो मे व्यवस्था पिकाए नही हैं बहा इनकी स्थापना वी माय व आवश्यकता 
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पडने पर इसके लिए दवाव डालने के लिए हिंसा व आदोलनो का सहारा तक लिया जाना 
इस बात की पुष्टि है कि व्यवस्थापिकाएं अति आवश्यक सस्थाओ के रूप भे देखो जाती 
हैं। इनके बिना राजनीतिक व्यवस्था सूनी-सूनी लगती है । इसी कारण जनता, व्यवस्था- 
पिकाओ के समाप्त होने पर आदोलन करके उनकी पुन स्थापना के लिए तानाशाहो तक 
को मजबूर करती रही है। 

(4) तानाशाही ब्यवस्थाओ मे सेनिक शासकों द्वारा सत्ता हथियाते ही व्यवस्था, 
पिकाओ की औपचा रिकता के कर्मंकाण्ड की व्यवस्था के उदाहरण भी इनकी उपयोगिता 
का सकेतक है। इससे स्पष्ट है कि तानाशाह भी व्यवस्थापिकाओ को अनिवायय मानते है 
और इनकी मौपचारिक व्यवस्था के बिता काम नहीं चला सकते हैं। 

(5) शासको की सत्ता व शक्तित का आधार व वेधीकरण का एकमात्र माध्यम 
ब्यवस्थापिकाए ही हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के देशो मे ऐसे काल अल्प 
कालीन ही होते हैं । जब व्यवस्थापिकाए अस्तित्व मे नही रहती हैं। 970 में /40 
राष्ट्रीय राज्यो में से केवल 30 ही ऐसे थे जहा व्यवस्थापिकाएं नही थी झौर इनमे भी 
20 राज्य ऐसे थे जो जनस्ख्या व साधनों की दृष्टि से व्यवस्थापिकाओं की विलापिता 
(एड5०/)) का भार नही उठा प्रकते थे। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में जनसद्या 
तीत-चार हजार ही है। ऐसे राज्यो मे व्यवस्थापिका को विलासिता ही कहां जा सकता 
है । अत सभी बढ़े राज्यो में व्यवस्थापिकाओ का होता इनकी कम से कम औपचारिक 
उपयोगिता का सबूत ही है। 

(6) सभी स्वेच्छाचारों शारुन, व्यवस्थापिकाओं की औपचारिकता को बनाए रखने 
हैं। बर्मा, नेपाल व अफ़गानिस्ताव में इनकी व्यवस्था से इसको पुष्टि होती है । 

(7) सर्वाधिकारी शासनों मे तो व्यवस्थापिकाओ को राज्यशकित का सर्वोच्च भग 
बनाया जाता है तथा इन देशो मे अब व्यवस्थापिकाओ की शवित को वास्तविक बनाते 
के प्रयास रिये जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि साम्यवादी देश भी व्यवस्थापिकाओं के 
बिता काम नही चला सकते हैं। ज्यो ज्यों स्वाम्यवाद की उम्रता मे शिथिलता आ रही है 
त्यो-त्यो व्यवस्थापिकाओं वा महत्त्व बढ रहा है। उदाहरण के लिए, 966 म॑ सुप्रीम 
सोवियत के प्रीसीडियम के अध्यक्ष पोडगोर्नी ने सुप्रीम सोवियत में 3 अगस्त 966 मे 
भाषण देते हुए कहा था कि सुप्रीम सोवियत के सदस्यो (डिपुटीज्ञ) को अधिक काय॑ 
करने की क्षमताएं, सुविधाएं व अधिकार देने की बात सोची जा रही है। इस घोषणा 
को ]972 म सुप्रीम सोवियत द्वारा कानूनी रूप दिया गया। इस कासून में व्यवस्था- 
परिकाओं के स्तर (50008) का पुव परिभाषित किया यया और उनको कानूनों के लत, 
गणतन्त्ो व राज्य की सस्थाओ के पर्यदेक्षण तथा आवश्यकता पडने पर उनकी जाद 
बज, के, प्यियाए लिए गये ५ जय चे-अशततय , सरकार। सत्याने। जौपर सर्फारे। फिकाए। 
के नियन्त्रण का कार्यभार भी इन्ह सौंपा गया है। चीन मे माओ स्से तुग की मृत्यु के बाई 
ससद का महेत्त्व बडने को सम्भावनाए हो गई हैं। इससे स्पष्ट है कि साम्यवादी राज्य 
भी व्ययस्थापिकाओं वी अनिवायंता व दतकी ब-ती हुई महत्ता स्वीकार वरते है। हिंटतवर 
और मुमोद्धिनी ने व्यवस्यापिकाओ का बनाए रखा यह अपन आप म इनके महत्त्व वो 
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बहुत स्पष्ट बर देता है । । रे 

अत मिस्कर्ष से यही कट्टा जा सकता है वि धाधुनिक रंजनीतिंन ब्यवस्थाओं से 
एकता का के रद्र, राष्ट्रीयठा का प्रतीक, शिकायतों को प्रस्तुर्त करने का सच और सार 
एस्द्ू को एक सूत में ओपचारिक रूप से बाधन की सरचतात्मतक व्यवस्था व्यवस्था- 
पिक्ाओ वे बिना हो ही नहीं सती है। इस कारण इनका कमसे कम ओौपचारियक 
महत्व शायद कभो भी समाप्त नहीं होगा। अन्त में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेय 
मरना उपयुक्त्र होगा। पद्द स्वेविद्चित बात है ति कार्यपालिकाओं वी शक्ति व्यवस्था- 
पिक्राओ की सहमति से हो बढ़ी है तथा जहा कही इन दोनो में मुताबला (८एगत/एक० 
॥० हुआ है वहा अन्तत कार्यप्रालिकाए ही झुकी हैं । अत देश वे सुसघाला सवार 
को परिध्यितियों से प्रभावी दम से निपटने की अवस्था म रखते के घ्यय से व्यवस्था- 
विक्राओ ते स्वत अ्पती ही सहयोगी कार्पपालिका को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया 
है। कार्यपालिकाओं की अमृतवूर्व शक्ति का लोझतस्त्यो मतों अब भी मुख्य आधार 
ब्यवस्थाविकाए ही हैं। इसलिए हम राबर्ट सी० बोत वे शब्दों मे यह निष्सप॑ निकाल 
राकते हैं कि बीहवी सदी व्यवस्यापिका-कार्यप्रालिका के सहँ-मिलत की सारी है।' इस 
तम्य को इस तरह कहना अधिक उपयुवत होगा कि वर्तमान सदी के इस दशक से वार्ये- 
पालिका व व्यवस्था पिका का पुन्िलत होने लगा है । 


द्विसदनात्मक्ता का सिद्धान्त 
(रप्तह02४ 08 82 जहाए&/ 50) 


के० सौ० छोपर ने ]965 मे प्रकाशित अपनी पुस्तक सेनिप्लेचस में द्विसदवा मक्ता 
के अध्याय वी प्रथम पबित में लिखा है कि अधिकराशत अधिनित व्ययस्यात्रिराआ म 
दो सदन पाए जाते हैं । यहा तर त्रि स्‍्स जंसे क्रास्तिकारों राज्य, जो खराब अतीत हे 
नाता तोड़ घुका है, मे भी द्विसदनात्मक ब्यवस्थापिका पाई जाती हैं।४ ला पावोखारा 
में [970 की वात कहते हुए लिखा है कि ]08 राज्यों में जहा राष्ट्रीय व्यवस्यावितवाए 
थीं उनमे से 56 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं एक्सदवीप थी। एवं लेखक ते ।976 मे 
राष्ट्रीय विधान समाओं नी चर्चा करते हुए [44 राज्यों मं से 30 राज्यों मे राष्ट्रीय 
स्यवस्था पिकाओ का अष्तित्व ही नहीं पाया तथा वाक़ी के ]44 राज्यों मे यहा राष्ट्रीय 
ब्थवस्यापिकाएं थी उनसे से 63 राज्य एक सदन वाली राष्ट्रीय व्यवस्याविताओं वात्न 
बताए हैं। इससे यह स्पष्ट टै कि द्विमदनामसक व्यवस्थाविशाओं € बारे में के० गीढ 
द्वीयर वा निष्कर्ष आतिपूर्ण ही अधिव है। आज विश के आधे से ज्यादा राज्योम 
स्थपवस्पापिकाए एकसदनीय हैं। अत द्विसदनात्यकतता वी उपयोगिता वे बारे मे शक्राएं 
की जाने लगी हैं और इनके पक्ष औौर विपक्ष में अनेर दलीलें दी जा रही हैं। वितायशीत 
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देशो में द्विसदनात्मक विधान मप्डलों को फालतू ढी विलासिता माना जाने लगा है। इस 
कारण इस सम्बन्ध मे कसी प्रकार का निष्कर्ष निक्ञानने से पहले द्विसरनात्मकता दे 
विभिन्‍तर पक्षों का व्यवस्थित विवेचन करना आवश्यक है । 


ह्िसदनात्मक्ता के सिद्धान्त की व्याख्या (छक्ताक्मजा0० ० फल प्रशध्णए ण॑ 
आल्ययलाबडऊय) 
उन्नीसवीं शताब्दी मे लोक्तन्त्र व्यवस्थाओ के चढते ज्वार ने व्यवस्थापिराओं को 
राजनीतिक शकित का प्रमुख केन्द्र ववा दिया या / घासन शवित के वास्तविक केन्द्र होने 
के कारण यह सब प्रकार के दाहरी नियत्नेण से मुक्त सी बनने लगी थी । कार्यपालिका घ 
न्थायपा लिका ठथा सविधान, सभी जन इच्छा वा प्रतिनिधित्व करने बाली व्यवस्यथापिका 
के निम्नघ में रहे यह प्रवृत्ति जोर पकडती जा रही थी । लोकतन्‍्त्र, जिममे सत्ता अन्तत, 
जनता मे होती है तथा जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकाए ही करतो हैं, का ठवाजा 
मी यही था कि ब्यवस्थापिकाए सम्पूर्ण शक्तियों को बद्दीक्षक नियत्वक वे निर्देशक रहे । 
बत व्यवस्पापिराएं राजनीतिक शब्द का केन्द्र वेन गईं । सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था 
में राजनीतिक सक्रियता व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से सचालित और प्रेरित रहने लगीं । 
इस युग की भाग ही ऐसी थी कि व्यवस्थापिकाओं पर बाहर या ऊपर से कोई नियत्नग 
न हो। वैसे भी ऐसी प्रवृति से ओत-श्रोव युग म वाहर दे नियन्नग ने प्रभावी हो सकते 
थे और न ही निरन्तर लग रह सकते थे तथा व्यवस्वापिक्ाए इन नियत्रणों से मुक्त होने 
बी बवस्था में भी थो, क्योंकि उनको सविधान में सशोधन करने से लेकर कार्यपालिका 
ब ग्यायपालिका तक को महाभियोग के माध्यम से हटाने रा जधिकार था। 
इस प्रकार की प्रभुव शवित से सम्पन्न व्यवस्थापिकाओं के गठन में संगठित याज- 
नीविक दलों के उद्भव से दो पेचोदगिया आ गईं । एक तो यह कि व्यवस्थापिकाओं का 
वाम्तदिक समठन दलोय आधार पर होने लगा। इससे दूसरो पेचीदगी यह उत्सन हो 
गई कि व्यवस्थापिकाए दत के नेतृत्व म, दल के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर 
होने लगी । इस तरह, राष्ट्रीय विधान मप्डल नाम से राष्ट्रोय और व्यवहार में दलीय 
संगठन बन गये । व्यवस्वापिकाओं में दलों का प्रमुत्व बड़ते से दो कान्तिकारी परिवर्तत 
जा गये । एक तो यह हि व्यवस्थापिबाए दलोय हितों को पोपक बनने की अवस्था में 
घबेल दी गई और दूसरा यह कि ऐसी व्यवस्थाठिकाए अपनी मनगानो करने की मसैद्धान्ठिक 
स्थिति मे आ गईं। ऐसी व्यवस्थापिकाए बदर बहुमत के बल पर राष्ट्र विरोधी कार्य करने 
लगें तो उनको दससे किस प्रकार रोका जाए ? यह प्रश्त राजनीतिक विन्तकों की घिन्ता 
का बारप बनने लगा, क्योकि अब व्यवस्थापरिक्षाओं का स्वर्ण दुग' समाप्त होने लगा 
था तथा वार्यपालिकाओं का चद्ाव आरम्म हो गयाया। अत ब्यवस्थापिकाओं के 
सहारे बटर दल व बहुमत दल के सम्य॑न से वार्यपालिका, वेरोक्टोक होकर समाज के 
उसे अल्पसख्यक्षों व विपक्षी दलों से सम्बन्धित नागरिकों के हितों की उपेक्षा न करने 
सगे जिनका बटमत दल से विरोध हो । इसकी सुरक्षा व्यवस्था करना आवश्यक रुमनझा 
जाने लगा। नियतकानिक चुनाव ठथा संविधान, ऐसी कार्यपालिकाओं को निमत्नण 
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व्यवस्था हे प्रभावी माध्यम नहीं रह रवे॥ चुनाव एक जवबि के बाइ आने हैं और 
सरिधान में सशोधन का अधिकार व्यदस्थावियाजों मे रहते के कारप यह दोनो नियत 
ब्यत्रस्थाएं, बहुत लय व्यावहारित नहीं रह गईं॥ दस कारण व्यवस्यापिकाओं को 
शक्तियों का दुग्पौयोग ने हो इसबी शोई और निपन्नप व्यवस्था करना आवश्यक 
हो गया । 
इनकी थल्यिच्राए व्यवस्था ने दस बात का घ्याव रखना भी आवश्यक था कि 
हल-णंवित का जनहित मभे प्रयाग हरने वाली ब्यवस्यापिकाओ को ऐसी छुदुट निबद्धा 
व्यवस्था पशु ने बना द॥ इसलिए एस नियक्षण व्यवस्था व सरचना जावज्यक समझी 
गई जिसमे दा विशेषताएं हा। एक तो यह कि वह तब तक व्यवस्थापिका पर कोई 
निमन्नण नहीं लगाए ज्व तक वह सही अदो मे राष्ट्रीय हिल मे शवितयों का सदुपयोग 
करती रह तथा दूसरी बात, तिबन्नन सरचमा ऐसी हो जा आवश्यकता पंड़न पर ही 
प्रभावी व प्रतियन्धक बत । इसके लिए सर्वोत्तम माध्यम ब्यवस्थापित्रा शक्ति को दो 
सम्याओं ग्यात दो सदतों द्वारो प्रवक्ता करने की ब्यवस्था में पाया मंदा। व्यवस्थापन 
झकिति का एक सदन के स्थान पर दो साइना में निहित कररू, शक्ति को छगित रा 
वियध्रत और सतुतव यनाने की व्यवस्था करत स सम्बन्धित सिद्धान्त हो दिप्ततना मक़ता 
मा सिद्धान्त कहा जात' है। दस सिद्धाग्त मं दूसर सदन का स्तामान्यतया प्रथम सदन से 
कम एक्तिया दने का प्रया से यही ठात्यय है कि प्रथम खदन तव तक वरोकठाक कार्य कर 
सके जब तक बह उपती शवितयों का दुष्पौयोग नही करे। किन्तु प्रपम शइन द्वारा रष्प्यो 
दे दुरपयांग का प्रयास बरत ही द्वितोय सदन प्रतिदर्धक के रूप में पपस्यित हा जाए 
जिसमे सत्ता * नियधाय जौर सम्तुतन का दोहरा उद्देश्य एक साथ पूरा हा जाए। अत 
दूसरे विश्वदुद्ध कं दाद ]960 तर दो रदनों बालों ब्यवस्याप्रियाओं का प्रवलत बदले 
सगा था। इस प्रसार दिसदनात्मक ब्यवस्यापिक्षाएं एवं तरफ़ तो ब्रिदत झी संसद की 
डिसिदनात्मकत़ा के रूप में ऐवनिहासिक घटना के कारप णौर दूसरी तरफ, व्यवस्थापिका 
के लोक प्रिय व झक्तिदाली सदन वी शकिते पर राक लगाने के उद्देझम से प्रचलित हुई । 
इम प्रकार, दविसदता मकर सदो को स्थापना दा एक कारय ऐतिहासिक अक्स्सात था 
तथा दूसरा कारप साच-समप्श्र राजनीतिक शवित को नियत्वित करने को ब्रावश्यक्ता 
गा पा। 





पैद्वसदनात्मकता वा अब (व्8 3०३88 ० 8 ट्वाग्रद्मजी द्य) 

साधारध «ये मे द्विसदनात्मक्ता, ब्यवस्थाविका झक्षित का प्रयोग करते बाने 
सरचता मक ब्यदस्धा दो पृथ्र-वृष्क् सइनो वा होना है। दिसदनात्मकता के ड्स 
अर्ष मे यह आवस्यक है हि यह दोनों सदन मिचक्र राष्ट्रीय ब्यवस्थापिसा कहलाए 
तथा इन दोलों के द्वारा सम्मिलित रूप में हो सरगार को ब्यवस्थाउन शक्ठि का प्रयाग 
हां, रिन्‍तु विशेष अ्यों में केदल दो सदनों का होना झाद् द्विलदतामक्ता नहीं कहा 
जाता है। विद्येप अर्थ मे प्यवस्थातिका के इन दोनो रूदनो का संगठन, शक्तियां बोर 
स्येस्थापन प्रक्रिया में भूमिया मिस्स झिल्ल प्रकार को दाले पर हो ब्यवस्थापिशा मो 
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द्रसदनात्मक कहा जाता है। कुछ अपवादों --अमरीका, स्विट्जरलेण्ड व सोवियत रूस वी 
व्यवस्थापिवाओं, को-- छोडकर इसी बर्थ मे दिसदनीय व्यवस्यापिकाए पाई जाती हैं । 
दैसे उपरोक्त अपवादी देशो मे भी दोनो के संगठन में तो कापी असमानता है, किन्तु 
शकितयों की दृष्टि से कुछ विशेष समानताए होते हुए भी व्यवहार मे अनेक असमानताए 
ही पाई जाती हैं। अत द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका से_तात्पयं ऐसी व्यवस्थापिका से 
ही है जिसम दो सदन हा तया जिसके दोनों सदन हर दृष्टि से एक से न होकर उनमें 
सगठनात्मक, श्रक्रियात्मक और शक्तियों सम्बन्धी कुछ बन्तर हो। वर्तमान विश्व की 
सभी हठिसदनीय व्यवस्थापिकाए इसी प्रकार की हैं। यहा तक कि अमरीका, स्विट्जरलेप्ड 
व॑ स्तोवियत रूस मे भी दोनो सदनो में बनेक प्रकार के अन्तर पाये जाते हैं। 


द्वितीय सदन की आवश्यकता (]86 २८८८४ ण 8८८०१०१ 00३४9 ८)े 
दिसदनात्मयता के सिद्धान्त की व्याख्या करते समय अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की 
चर्चा भी आई थी कि दूसरे सदनो की आवश्यकता क्‍यों होती है ? एलेन वाल का कहता 
है कि द्वितीय सदनो की वकालत दो बआघारों पर की जाती है। पहला, द्वितीय सदन 
प्रतिनिधित्व के आधार का क्षेत्र फैला देता है और दूसरे, अतिरिक्त (द्वितीय) सदन, 
प्रयम सदन द्वारा जल्दबाजी में किए गये कार्य मे रोक लगा देता है यानी वह अनुदार- 
वादी स्यिरतादायक का कायें करता है और कई विधायी कत्तंब्यों में प्रथम सदन की मदद 
करता है। कई विचारक, जिनमे के० सो० द्वोयर प्रमुख हैं, इस घारणा के पोषक हैं 
“कि व्यवस्थापिका मे एक सदन तो कम से कम ऐसा होना चाहिये जो राजनीति से ऊपर 
तपा इससे अलग हो, ताकि व्यवस्थापिका का कार्य कुछ निष्पक्ष बनाया जा सके। ऐसे 
लोगों की मान्यता है कि द्वितीय सदन, ऐसे प्रख्यात सज्जन पुरुषों व नेताओ को, जिन्होंने 
जीवन के विभिन्‍न व्यवसायो म॑ महानतम उपलब्धिया प्राप्त को हो तथा जो राजनीति 
के मामले में तटस्थ रहते हो, प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है।॥ ऐसे महापुरुष 
राजनीतिक प्रश्नों पर स्वतन्त् व निष्पक्ष रूप से समय-समय पर विचार-विमर्श करते 
_ रहें और राजनी तिक दलों के भावावेश से मुक्त व उनसे अप्रभावित रहे। इस प्रकार का 
विचार रखने वाले व्यक्ति शायद यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार के द्वितीय सदनों के 
सदस्य चाहे क्तिने ही प्रख्यात व्यक्ति क्यों न हो अगर उन्हे राजनीतिक प्रश्तो पर विचार 
करना है तो वे राजनीति से मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि इनको जिन समस्याओं 
मौर नीतियो पर राय देनी है या निर्णय लेवा है वे समस्याएं व नीतिया दल की कार्य- 
पालिका द्वारा शुरू की जाती हैं, उससे ही नियम निर्माण प्रक्रिया मे नेतृत्व क्या जाता 
है। वही (दलोव सरकार) उनका समन करती है तथा प्रथम सदन में इस सबकी 
आज्ोचना और विरोध विप्रक्ष के दल या दवों द्वाग होक़ है) ऐसी अवस्पः में से गुजर 
कर आये मसलों पर ऊपर वाला सदन, चाहे रूुंसे ही महापुरुषों से गठित हो, राजनीति प्ते 
दूर नहीं रह सकता है ।) के० सी० द्वीयर ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है, 'द्वितीय 
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सद्त दव राजनीति से ऐपी अवस्था मे देंसे मुक्त रहे २ यह दल-राजनीति से मुक्त रहे 
भी क्यो ? हितीय सदन भी तो राजतोीठिक व्यवस्था वा हिस्सा है इसका काम ही 
राजनीति है तथा अपर इसको शबितशालों होगा है तो इसनो दलीयता में पडना 
पड़ेगा [7१ 

इससे स्पष्ट है विदूसरे सदन की आवश्यकता एक स्वतन्त्त, निष्पक्ष या निर्देलीय 
सदन ने रूप में नही होती है । इस सम्बन्ध मे इतना जरूर माना जा सबता है कि द्वित्तीय 
सदन ऐमे लोगो द्वारा गठित हो जो राजनीतिव दला व यगठनों पर, निचले सदनो की 
अपेक्षा वम तिर्भर रहे, विन्तु साथ म यह शी स्दीकार वरना होगा कि अगर द्वितीय 
सदग केबल बाद विवाद की सस्थाए न रहकर कुछ शवित सम्पन्दता की आकाक्षा रखते 
हो तो दस व दल-राजनी ति उनमे अनिवायंत प्रवेश पा लेगी। ऐसी अवस्था में इनको 
दल-राजनी ति से मुक्त रख सकना सम्भव नहीं हो सकता। 

द्वितीय रादतों की आवश्यकता के सम्बन्ध मरे किया गया उपरोक्त विवेचन इनसे 
सम्ब्घित कई पहलुओ का स्पष्टीकरण करता है किन्तु इनकी गावश्यक्ता के और भी 
तथ्य है जितकी चर्चा १ रता अप्रासगिक नही होगा। इनमे से कुछ तथ्य इस प्रकार हैं-- 

() द्वितीय सदनों वी व्यवस्था का प्रमुख कारण देश का आकार है। बे भू-भाग 
वाले देशो म द्वितीय सदनो की आवश्यक्ता महसूस वी जाती है। चीन ही इसका एकमात्त 
अपवाद कहा जा सकता है। छोटे आवार वाले राज्यों मे दूसरे सदनों वी विलाप्तिता 
फिजूल माती जाती है। आकार को जतसख्या ने रूप मं भी लिया जा सकता है। बडी 
जनप्तसुषा वाल राज्यों मे (उपरोक्त अपवाद को छोडकर) द्विसदनीय विधान भण्डल 
ही पाये जाते है। 

(2) द्वितोय सदनों को व्यवस्था के लिए उत्तरदायी दूसरा तथ्य समाज में विद्यमान 
विविधता का है। जिन देशो मे क्षेत्नीय, साम्प्रदायिव, प्रजातीय, भाषाई सास्ट्रतिक और 
धामिक विविधताएं पाई जाती है उनमें इस प्रकार के मल्पसख्यको को प्रतिनिधित्व देने 
के लिए द्वितीय रादनों का माध्यम उपयोगो पिद्ध हुआ है) यही कारण है कि विविधता 
याले बहुल समाजो में द्विसदनात्मक ससद ही अधिक पाई जाती हैं । 

(3) जिन शाप्तनो में समाज व्यवस्था ऐसे विरोधी तथा किसी भी प्रकार अनुकूलित 
न होने वाले या उप-राष्ट्रीयता वाले ने सो से युवत हो बहा सघवाद अपनाया जाता है 

(सघीय ससद में दूसरे सदन की व्यवस्था करके इन हितों मे सामंजस्य स्थापित करने वा 
एएलाफं एल पणउज्य ऋष्ए उतर है । घह्े बपर्ण है कि दुनिया का कोई भी 
सपात्मक राज्य एक्सदनीय व्यवस्थापिका वाला नही है।) 

(4) विचारधारा का एक सदन या दो सदनो वानी ध्यवस्थाविवाओं के सयठन से 
महत्त्वपूर्ण योग होदा है। जहा पेवल एक हो विचारयारा हो, एक ही दल हो, एक हो 
समाज मे बर्ग हो और समाज वे एक से हित हो पहा दुसरे सदन की आवश्यकता नही 
होती है। ऐसे विधारधाराई राज्य रस, चेकोस्लोवाक्या और युगोस्लाविया में एक- 
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सदनीय व्यवस्थापिक्माओं का नहीं होता सथात्मकता, सामाजिक बहुलता वे अन्य , 
विविघताओं म एकता लाने के लिए दूसरे सदनों की अनिवार्यंता के आधार पर स्पष्ट 
क्या जा सकता है। 

इस तरह द्वितीय सदनो की आवश्यकता के विविध कारण हैं। हमने इनमें से कुछ 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों का ही यहा उल्लेख क्या है। कुछ तथ्य जो यहां छूट गये हैं या जान- 
बूचकर छोड़ दिये गये हैं उनका उल्लेख हम द्वितीय सदनो वी उपयोगिता व लार्भों के 
विवेचन म ही करेंगे। 


द्वितीय सदनों का संगठन (0:84फबध०० ० 5०००००४ (047८5) 

दूसरे सदन क सगठन के बारे म लिखते से पहले थोडा इस वात पर विचार करना 
उपयुक्त रहया कि वास्तव मे दूसरा सदन व्यवस्थापिका के क्सि सदन को कह जाता है। 
सी देशों म दूसरे सदन से एक सा तात्पय नहीं लिया जाता है। अनेक देशो में लोक प्रिय 
ढय से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन को प्रयम बोर अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित, 
वशागत या मनोनीत सदन को द्वितीय सदन कहते हैं। किन्तु इनके अन्तर का यह आधार _ 
दो नहीं है, क्योंकि अमरीका और आस्ट्रेलिया में दोनो हो सदन प्रयक्ष रूप से 
निर्वाचित होते हैं तथा नीदरलंण्ड और स्वीडन में लोकप्रिय निर्वाचित सदन को द्वितीय 
ओर अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित सदन को, प्रथम सदन कहते हैं। मत इनमे अन्तर करने 
का निर्वाचन का आधार ठोक नहीं बैठता है। इससे वचने का दूसरा रास्ता है कि हम 
इन्ह प्रथम और द्वितीय सदन नहीं कहकर ऊपर वाला सदन और नीचे वाला सदन कहें, 
किस्तु उसमे भी परेशानिया हैं। अनेक राज्यो में यह भेद करना सम्भव ही नही है। अत 
यहा प्रपम ओर द्वितीय सदन का इनके सर्वाधिक प्रचलित अर्य मे ही प्रयोग दिया जा 
रहा है। 

दूसर सदनों का सगठन किस प्रकार क्या जाएं यह अनेक बातो पर निर्भर करता 
है। इतके संगठन का पहला नियामक इनकी शक्तियों का है। बगर प्रयम सदन से कम 
शक्तियां दनी है तो सगठन लाकप्रिय चुनाव के आधार पर नहीं किया जा सकक्‍ता। 
दूसरी वात जो संगठन म महत्त्वपूर्ण है वह दूसरे सदन की भूमिका से सम्बन्धित है । 
ठीघरी बात यह देखनी हाती है कि शासत-ध्यवस्या एकत्मक है या सघात्मक। चौथी 
बात यह दखनी पड़ती है कि शासन प्रणाली का रूप ससदीय है या अध्यक्षात्मक | बसे 
इन सब हस्यों का द्वितीय सदनो के संगठन से सावयवी सम्दस्ध तो नहीं है फिर भी 
इनका संगठन पर प्रभाव अवश्य पडता है। अठ दूसरे सदनों के सगठन में इनका ध्यान 
रखा जा सकता है। 

दूसरे सदता का सगठन तीन प्रकार का हो सकता है। प्रथम प्रकार के संगठन के 
बतगगंत वशागत द्विदीय सदन बात हैं। जुसे ब्रिटेव की लॉड सभा है। दूसरे प्रकार के 
मदत मनोनीत सदस्यों वाले होते हैं, इसका उदाहरण कनाडा बी ससद का दूसरा सदन 
है। तोसरा प्ररगर तिर्वाचित सदनों का है। साप्रान्यतया यही प्रकार अधिक प्रचतित हैं। 
गुछ दितीय सदना म निवर्चित के साथ ही झुछ सदस्यों को मनोतीव करने का प्रावधात 


व्यवस्थापिका 697 


भी होता है। उदाहरण के लिए, भारत की राज्यसभा में 72 सदस्यो का राष्ट्रपति द्वारा 
/ मनोनयन होता है। निर्वाचित सदनों मे प्रत्यक्ष निर्वाचन भी प्रचलित है ओर अप्रत्यक्ष 
निर्वाचनो का भी चलन है। अमरीका ओर आस्ट्रेलिया को छोडकर अधिफाश राज्यों से 
(स्विट्जरलैण्ड व रूस भो प्रत्यक्ष तिर्वाचन का आधार अपने द्वितीए सदनो के रागढत 
मे प्रयुक्त करते है, किस्तु सधात्मक व्यवस्था के कारण इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन क्रमश 
कैम्टन वे गणतन्तो के नियमो के अनुसार होता है) अकफ्रत्यक्ष चुनावों द्वारा ही समठित 
किए जाते है। अमरीका मे स्वेधानिक व्यवस्था तो अप्रत्यक्ष चुनावों की थी किन्तु सीनेट 
की अधिक शक्ति सम्पस्त अवस्था के कारण ]9]3 में राशोधन द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचतों की 
व्यवस्था की गईं। अत प्रचलित प्रवृत्ति यही है कि द्वितीय रादनो का सगठन अप्रत्यक्ष 
चुनावों द्वारा ही किया जाए। 
द्वितीय सदनो के सगठन में एक प्रश्त यह भी उठता है कि इनका कार्यकाल कितनी 
अवधि तक का हो ? इस सम्बन्ध में समान कार्यकाल दाले द्वितोय संदग स्विट्जरलैण्ड 
व पोवियत रूस गे पाये जाते है । जवक्ति अधिकाश राज्यो गे दूसरे सदन, स्थायी सदनों के 
रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं जितके सदस्थो को एक निश्चित विधि से बदलने की 
ध्यपस्या होती है । जेसे भारत व अमरीका मे एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदल जाते 
हैं। व॑ते इनके सदस्यों का कार्यकाल प्रथम सदन से अधिक अवधि का होता है। भारत व 
अमरीका मे यह छ वर्ष का है । 
सधात्मक व्यवस्थाओ मे द्वितीय सदतो का सठगन एक और समस्या पैदा कर देता है। 
सपोष राज्यों मे द्वितोय सदन स्पध्टल इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते है । अत यह्‌ 
प्रेतिनिधित्व इकाई के आधार पर समान रूप से दिया जाए या इसका कोई भौर आधार 
अपनाया जाए ? अमरीका मे हर राज्य से दो प्रतिनिधि, आस्ट्रेलिया मे हर राज्य से दस 
अतिनिधि तथा स्विद्ज॒रलेण्ड मे एव केन्टन से_दो प्रतितिधि आते है। किस्तु भारत में' 
राज्यों के इकाई के रूप में समान प्रतिनिषिस्व को नही क्षेपनाया गया है.।_यंहों रोज्य की 
इकाई और जनसख्या दोनो को आधार बताया गया है। इस सम्बन्ध में भी कोर्ट निश्चित 
निष्म नही है, किन्तु आम धारणा यह हे कि सधीय राज्यों में इकाइयो को समान 
प्रतिनिधित्व देना ज्यादा उपयुक्त होता है ! 5 
आयरजे५ड व युगोस्लाविया मे दूसरे सदनो के सयठन मे दूसरा हो आधार लिया गया है। 
इनमे प्रतिनिधित्व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, जिम्तमे सदस्यो को विभिन्‍न 
व्यवसायो और देशो द्वारा चुना जाता है। अधिकाश सघात्मक तथा संसदीय शासनो थे 
द्वितीय सदत के सदस्य या तो भनोनीत किए जाते हैं या इनवा परोक्ष निर्वाचन होता है। 
नादें मे निर्वाचन व सगठन अ विचित्न ढय काम में ज्ञाया जाता है। यहा केवल एक 
निर्वाधित संदन ही द्विसदनोंय विधान मण्डल के रुप में कार्य करने के लिए दो सदनों 
में विभाजित कर दिया जाता है । 
इस प्रकार, द्वितीय सदनो वा सगठन एक से साचे मे ढला हुआ नही दियाई देता है। 
इनके सगरठन वी अनेक विधिया व विविध बाघार है और यह बहुत कुछ इनको शक्तियों 
व राजनीति सतद॒ति वी विशेषता पर निम्मर करता है। समाज को बहुलता भी इसमे 
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एक तथ्य के रूप मे रहती है । यही कारण है कि सोवियत छूस मे दूसरे सदन का संगठन, 
अनेक सस्हृ तियो व राष्ट्रीयताओं को पृथत्र से प्रतिनिधित्व देवर क्या जाता है । 


द्वितीय सदनो की शक्तिया व प्रथम सदन से सम्बन्ध (ए०ज्घ३ ण 8९००९ 

(फबणाएश5 गभात फैला पेटाशाणा5धए गे! गाल का5। (फटा) 

द्वितोय सदनों की शक्तियों व प्रयम रादन से सम्बन्धों के बारे मं भी कोई निश्चित 
प्रतिमान प्रचलित नही है । हम पहले देख बुरे है कि दूसरे सं दनों के सगठन की विशेषता 
और निर्वाचन के ढग तथा प्रतिनिधित्व के आधार पर एनवी शक्तिया आश्रित हो जाती 
हैं। दूसरे सदनो के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आधार को हम प्रत्यक्ष रूप से इनकी शक्तियो से 
जुडा हुआ पाते हैं। इस सम्बन्ध में माना जाता है कि इनका सगठन इस भ्रकार हो जिससे 
द्वितीय सदन को पर्याप्त शक्ति प्राप्तहो तथा उसकी उपयोगिता बनी रहे । इनकी शक्तियो 
के तीन प्रतिप्रान प्रचलित हैं। यह प्रतिमान इस प्रकार हैं -- 

() प्रथम सदन से कप्र शक्तिया। 

(2) प्रषम सदन के बरावर शक्तिया। 

(3) प्रथम सदन से अधिक शक्तिया। 

शक्तियों की दृष्टि से इन्हे प्रयम सदन से कम शक्तिया देने की प्रया हो अधिक प्रचलित 
है। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि कितनी कम शक्तिया दी >ए ? इस वारे में यही कहा 
जा सकता है कि इनको शक्तिया इतनी हो जिससे यह उपयोगी बने रहे पर इतनी कम 
शक्तिया भी न हों कि दूसरे सदन निरथंक बन जाए ।५ "बहुमत शासन के मापदण्ड से 
देखने पर प्रथम सदन सामान्यदया अधिक प्रतिनिधिक होता है और सामास्यतया उसे 
प्रमुख भूमिका दी जाती है तथा अन्ततोगत्वा उसे द्वितीय सदन की बाधा को लाघने दिया 
जाता है। यद्यपि विधि-निर्माण के बड़े भाग पर कार्यपालिका का नियन्त्रण होने पे द्वितीय 
सदन की वाघा का कार्यपालिका पर प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से पडता है। निश्चय ही 
द्वितीय सदन विधेयको को आरम्भ या सशोधित करके विधायी कार्यक्रम मे निम्त सदन 
की सहायता कर सक्रे इसका ध्यान रखना आवश्यक है ।”*९ अत आम धारणा यही है 
कि द्वितीय सदन को प्रथम सदन के अघीन रखा जाएं और इसका सगठन इस प्रकार 
किया जाए जिससे यह उसके अधीन ही बना रहे। दूसरे सदन के सगठन को इसकी 
शक्तियो पर अनिवायं प्रभाव पडता है जैसे भगर दूसरे सदन को शक्तियों की दृष्टि से 
प्रथम सदन से कम शक्तिया देकर उप्तके अधीन कर दिया जाए किन्तु उसका सगठन अगर 
प्रत्यक्ष चुनावो से किया जाए तो व्यवहार में दूसरा सदन भी जनता का सीधा प्रतिनिधित्व 
करने वाला सदन होते के कारण भक्तिशाली बत जाएगा। इसलिए इस सम्बन्ध में यही 
फिमच्छये गैधकाल। जा सकता है पक दुसरे खझदते को इस प्रकार सर्गीठत क्या जाए जसेसे 
यह प्रथम सदनो से कम शक्तिया प्राप्त होने के कारण वास्तव में उनके अधीन रहे 

शक्तियों का दूसरा प्रतिमाव दोनो सदनो वी समान शक्तियों का है। इस सम्बन्ध मे 
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दाजनीतिक विधारको का कहना है कि यह प्रतिमान दूरारे सदनो को उपयोगी नही रहने 
देता है। बें० सी० द्वीयर ने इस राभ्वन्ध मे लिएा है कि अगर दोनों सदन सहमत 
होते है तो यह सौमाग्य होगा किन्तु यह तिरथंक होया तया अगर दोनों असहमत होते हैं 
तो यह शैतानी होगी ।'!! इस सम्बन्ध में एबे सियेज़ का नथन तो एक तरह से कहावत 
ही बन गया है । उसने कहा है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो 
बह (ह्वितीय रादन) अनावश्यक है । यदि चह असहमत होता है तो वहू कष्टराबक है।! 
इसमे स्पष्ठ है कि दोनो सदनो की सम्रान शक्तिया अनावश्यक हैं तथा द्वि्दनाप्मकता के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल पडने वाली व्यवस्था मानी जाती है। इस बात के सगर्थक स्विदूज़र- 
लैण्ड घ सोवियत सघ मे दोनों की समान शक्तिपों के बावजूद व्यवस्थापिका के सुचाह 
हूप से कार्य करने की दलील दे सकते हैं किन्तु यह अन्य कारणो से सुचाए रूए से कार्य 
कर पाते है तथा इन दोतों देशों की शासन प्रणालियों से परिचित पाठक को यह सब 
समझाने की भावश्यकता नही है। 

दोनों सदनो की समान शक्तिया ससदीय प्रणाली में तो बहुत जटिलताए उत्पन्न कर 
सकती हू! ससदीय शासतनों में मच्क्िमण्डल व्यवस्माप्रिका के श्रति उत्तरदायी होता है 
और यहू उत्तरदायित्व लोक प्रिय सदन के प्रत्ति ही होता है। अगर दोनो रादन एक सी 
शक्तिया रखने वाले हों तो यह उत्त रदायित्व दोनो सदनो बे प्रति होना आवश्यक होगा। 
यह व्यवहार म कसे सम्भव बनाया जा सकता है ? इससे कई व्यावहारिक पेचोदगिपा 
उापन्म हो जाती हैं । पहली कछिताई तो यह उत्परन होगी कि अगर एक सदन का विश्वास्त 
रहे और दूसरे सदन का विश्वास मन्त्रिमण्डल में नहा तोवया किया जाए २ दूसरी 
पेच्ीदगी उस समय आएगी जब दोतो सदनो में अलग-अलय दलो का बहुमत हो। दोनो 
रदमों से एगठन अलग-अलग विधि से टोने के कारण यह सम्भव है), उस अवस्था मे 
सेसदीय शासन ठप्प होते की अवश्या उत्पन्त हो जाएगी । अत रासदौय शासनों में इनको 
समान शक्तियों को अवस्था मे रखा ही नही जा सकता है ।' 

शक्तियों का तीम्तरा प्रतिमान पहले रादन से दुसरे सदन वी अधिक जक्तियों का है। 
यह अमरीका के सोनेट को अठोखी श्यिति के कारण है! वहा शक्तियों के पृथवकरण के 
साथ ही साध नियस्त्रण सम्तुलन की व्यवस्था करने के लिए सीतेट को कार्यपालिका का 
नियस्तक बनाना था। अत इसको अधिक घक्तिया दी गईं। वंसे दुसरे सदनों का प्रथम 
सदन से अधिव' शक्तिया देने को वात सामात्यतवा स्वीकार नही की जाती है। थ धिकाशत 
दूपरे सदनो को प्रथम सदनों से कम शक्तिया दी जाती है तथा उनका सगठन इप्त प्रकार 
किया जाता है जिससे वे उप्रयोगी भूमिका निभाने को अवस्था मं रहे तथा उनके 
अनावश्यक रूप से बाधा बनने पर प्रथम सदन उस बाघा को लाघन की व्यवस्थाओ से 
मुक्त रह सके । 
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हुतीय सदनो की उपयोगिता या लाभ (6 एपच्राए ण फैल्याफ ण 80०6 
(एफ्थ्माएच5) हि 
के० सी० द्वीयर ने दूसरे सदनो की उपयोगिता के वारे मे लिखा है कि “बहुत सामान्य 

शब्दावली मे यह कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन दूसरे मत ($६०००० ०एाणणा) वी 
व्यवस्था करते हैं ।”” पर यहा यह प्रश्व उठाया जा सकता है कि क्या एक ही समय में 
एक ही देश म दूसरा मत होता है ? अगर दूसरा मत होता है फिर तींसरा चौथा***मत 
भी होगा ? ऐसी अवस्था म दूसरे मत को ही अभिव्यवत करने वी सस्थधात्मक व्यवस्था 
बयो की जाए २? फिर यह भी प्रश्न उठता है कि अप्रत्यक्ष रूप से गठित दूसरे सदन वया 
सही रूप में दूसरा मत प्रकट करने की क्षमता रखते हैं ? इन प्रश्नों वा. सरल-सा उत्तर 
नही दिया जा सकता । इसके लिए यह मनिवाय होगा कि दूसरे सदनों का गठन 
प्रकार्यात्मक ((७0८४०7०) आधार पर किया जाए जिससे वे कम से कम पेशेवरता के 
प्रवक्ता बन सके । इस सम्बन्ध में छ्वीयर ने अच्छा सुझाव दिया है : “प्रथम सदन लोगो 
का उनके निवास स्थान के आधार पर प्रतिनिधित्व करते हैं तया द्वितीय सदनो को लोग 
किस प्रकार अपनी जीविकोपार्जंद करते हैं तथा किसके लिए कार्य करते हैं इसका प्रति- 
विधित्व करता चाहिए ।/' ४ द्वीयर ऐसे 2ितीय सदनो का पक्ष लेते हैं जो प्रकार्यात्मक्ता 
या पेशेवरता के भाघार पर सगठित हो । अव ऐसी प्रवृत्ति बलवती भी होती जा रही है। 
फ्रास में पाचवें गणतन्त्र के संविधान में “इकोंनोमिक एण्ड सोशल कौंसिल' की व्यवस्था, 
आयरलंण्ड के गणतन्त्र, युयोस्लाविया व जापान मे भी ऐसे पेशेवर सगठनो की ससदो के 
साथ ही व्यवस्था है, किन्तु इनको द्वितीय सदन नहीं कहां जा सकता । बैसे भी इससे 
दूसरे मत की समस्या ज्यो की त्यो बनी रहती है । अगर दूसरा मत प्रकट करने वाले 
द्वितीय सदन व्यवस्थित दर भी लिए जाए तो भी इससे यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी 
कि इनमें से कौन से मत को प्रमुख्वता दी जाए? अत इस सम्बन्ध में अभी तक कोई 
सुनिश्चित दिशा निर्देश नही मिल पाया है। अभी भी दूसरे मत की अभिव्यक्ति के मच 
के रूप में दूसरे सदन वी आवश्यकता पर ग्रम्भोर मतभेद बने हुए हैं ॥ अत यहां पर 
इनकी कुछ सामान्य उपयोगिताओ का ही विवेचन किया जा रहा है । 

“दूसरे सदनो की व्यवस्था से प्रयम सदत की जल्दबाजी व दलीय आधार पर कार्य करने 
की प्रवृत्ति पर रोक लगती है । जैसा कि लेकी न कहा है, “नियन्त्क, सशोघक एवं बाघक 
प्रभाव के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्राय एक सवंमान्य सिद्धान्त का स्थान ले 
लिया है ।”४ ब्लुशलो ने तो इसकी उपयोगिता को इस प्रकार समझाया है कि दो आयों 
की अपक्षा चार आरखें सदा अच्छा देखती हैं। विशेषत जब किसी विषय पर विभिन्‍त 
दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो ।) 

इनसे प्रथम सदन को स्वेज्छाचारिता पर अकुश लगता है। केवल प्रथम सदन ह्टी 
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शक्तियों का एकमात्र प्रयोगकर्ता नहीं होता हो! तो वैसे हो यह संयमित हो जाता 
है। अतः दूसरे सदन का होना ही प्रथम सदन को सीमाओ मे रखने के लिए पर्याप्त 
होता है।' 

(यह समाज के विशेष हितों को श्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था करता है, 
क्योकि दूसरे सदनो का गठन सामान्यतया उत्त प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार प्रथम 
संदनों का होता है। भारत की राज्य सभा में 72 सदस्सो को मतोनीत करने का प्रावधान 
विशेष हितो के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना माना जा सकता है | 

दूसरा सदन व्यवस्थापन कार्यों में प्रथम सदन का सहायक होता है। विवादर हित 
विषयों व विधेषकों पर विधार-विमश करबे दुगरा सदन, प्रथम संदन के लिए, महत्व- 
पूर्ण मुद्दी पर लम्बी बहसों व गहनता से गिचार सम्भव बनाने वा रामय उपलब्ध करा 
देता है ।” 

सपात्मक ब्यवस्थाओ में इनकी उपयोगिता इकाइयों के हितो की रक्षा करने मे निहित 
मानी जाती है । यही कारण है कि सपात्मर व्यवस्यानों में इतको अफ्रिहार्य माया जाता 
है। विश्व फा बोई भी राधात्मक राज्य, एवत्मेक राज्य वी तरह एकरादनीय नही हो 
सकता हैं। कम से बम आज तक तो ऐसा सपात्मक राज्य नहीं है जहा की व्यवस्थापिका 
एकसदनीय हो । 

उपरोगत उपयोगिता व लाभो के अतिरिषत दूसरे रादन की उपस्थिति का मनोव॑ ज्ञानिक 
प्रभाव बहुत महस्वपुर्ण है । बधिकाश राजनीतिशास्तियो ने इस तरफ ध्यान नही दिया 
है। थ्रेंसरा सदन होने से जनता पर गह मनोवेज्ञानिव प्रभाव पडता है कि उनकी प्रथम 
संदत फीो दलोय आात्रामबता से सुरक्षा वी ब्यवस्था बनी हुई है। केवल दूसरे सदन का 
होता पाते जनता बी मन स्थिति में यह भाव खा देता है कि वह दलीय आतक और 
बहुमत दल की मतमानी से बचाई जाती है। इसछे दूसरे सदन की राजनीतिक व्यवस्था 
को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से और ष्यवद्वार 
में सामान्यतया द्वितीय सदन प्रथम सदन को एक सीमा के वाद रोक नहीं ग़कते हैं, फिर 
भी आम जनता इतनी पेघीदगिया नही समझती है । प्रथम सदन और दूसरे सदन में क्या 
सम्बन्ध हैं यह आस आदमी की दिनता नही होती है । उनको दूसरे सदन की उपस्यिति 
यह सात्दनमा दिलाने में सहायक है कि उनके साय दलीय बहुमत के आधार पर अत्याचार 
नहीं होने दिए जाएंगे । अल्पसख्यकों को लेकर यह पहलू चहुत उपयोगी बन जाता है । 
अतः दितीय सदन एक नही अनेक कारणों से उपयोगी है । विशेषकर बहुल समाजो मे 
एकता व ठोसता बताए रपने मे दुसरे सदन बहुत उपयोगी हैं 2 


द्वितीय सदनों की आलोचना (टकपालंक्राष ज॑ 5८०१० ८05फ्रलओे 

दुनिया के आधे से ज्यादा राज्यो मे दूसरे सदनों का न होना यहू प्रश्न उठा देता है कि 
आाधिर ऐसे वया कारण हैं जिनकी वजह से अकेक देशो मे ट्विसदनात्मकता को अमान्य 
ठहराया गया है ? श्रीलंवा मे 970 के आग चुतावो के बाद सताहूद दल ने दूसरे सदन 
(सीनेट) को समाप्त करते की घोषणा की तथा उसके हारा विमित नये सविधान मे 
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एकसदनीय व्यवस्थापिका अपनाई गईं। इस दशक मे स्वतस्त्र होने वाले सभी राज्यों मे 
एक्सदनीय व्यवस्थापिकाए हैं या इनको अपनाने की माग की जा रही है । इसका अयं ५ 
यही है कि द्विसदवात्मकता में वूछ ऐसे दोष हैं जिनसे मुक्त रहने के लिए अधिक्षाश नये 
राज्यों ने एक्सदनीय व्यवस्थापिकाए अपनाना अच्छा समझा है। मुख्यतया दूसरे सदनों 
को लेकर निम्नलिखित बालोचनाए की जाती हैं । 

दूसरा सदन समाज के दूसरे मत का अभिव्यवतक बनकर, समाज को विभाजित करने 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस आलोचना में विशेष तथ्य नही दिखाई देता है, 
क्योंकि दूसरे मत का अर्थ आलोचक यहा दूसरे दल को विचारधारा से लेते हैं जो 
व्यवहार में सही हो यहू आवश्यक नहीं है। 

दूसरे सदन की व्यवस्था दोनों सदनो में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करती है, 
विशेषकर उस समय जब दोनों सदतो में अलग अलग दलो का बहुमत हो । दोनो सदनों 
वा सगठन अलग-अलग विधियों से होने के कारण यह परिस्यितिया लोकतान्त्रिक राज्यों 
में बहुया आ जातो हैं। श्रीलका में दूसरे सदन को समाप्त करने के निर्धय के पीछे प्रमुख 
कारण यही था कि वह गतिराय का साधन वन गया था । अमरोक़ा मे उस समय कभी - 
कमी गम्भीर सकट उत्पन्त हो जात हैं जब कार्यप्रालिका वाले दत का केवल एक सदन 
में बहुमत हो और दूसरा सदन अन्य दल द्वारा नियन्त्रित हो। 

लोकमत को विभवत करने का आरोप भी दूसरे सदन पर लगाया जाता रहा है तथा 
छोटे-छाटे नवोद्दित राज्यो में यह्‌ मान्यता ग्लवती बन रहो है कि छोटे राज्यों के लिए 
यह अताव्रश्यक विलासिता से अधिक कुछ नही हो सकता । इसी तरह, यह भी कहा 
जाता है कि सघात्मक व्यवस्थाओ मे भी यह पेदीदगिया ही उत्पन्न करता है। यह राज्यो 
के प्रतिनिधित्व की आड मे सारे राष्ट्र को मावाज को चुप करने की भूमिका निभा सकता 
है। अमरीका में ऐसा अनेक बार हुआ है। भारत म मी बंकी के राष्ट्रीयकरण तया 
राजाओ के 'प्रीवी पर्सेज' के मामले में ऐसा हुआ है। 

शायद इन्ही कमियो के कारण आधुनिक ब्यवस्पापिकाए एकस्दनीय होने को प्रवृत्ति 
से प्रेरित हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय के आरम्म में लिखा है कि दुनिया के आधे से 
अधिक राज्यों में एकसदनीय व्यवस्थाविकाओ के आकड़े भी इसी प्रवत्ति का सकंत 
करते हैं क्षि एक्सदनात्मकता अधिक प्रचलन में आठो जा रही है, क्न्ति यह आड़े 
आति उत्पन्न करने वाले ही हैं | इतसे इस प्रवृत्ति का सतही सकेत तो मिलता है कि 
अधिकाधिक व्यवस्थापिकाए एकक्‍्सदनीय होतो जा रही हैं किन्तु इसके कारण कुछ और 
हों यह भी सम्भव है। इसका उल्लेख हम द्विसदनात्मक्ता क॑ भविष्य के शोष॑क के 
अन्तर्गत करेंगे । 


द्विसदनात्मक्ता का भविष्य : एक मूल्याकन (यह८ फण्काल लत झालातल- 
उगडण - 87 सिएशेण्शा०फ) 
व्यवस्थापिकाओं में एक्सदनीयता की प्रवृत्ति का उल्लेख हमने ऊपर के विवेचन में 
किया है। इस निष्कर्ष का आधार अधिकाश माघुनिक राज्यों में एक्सदवीय व्यवस्था- 
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एकसदनीय ब्यवस्थापिका अपनाई गई। इस दशक मे स्वतन्त् होने वाले सभी राज्यो मे 
एकसदनीय बव्यवस्थापिकाए हैं या इनको अपनाने की माग की जा रही है । इसका अय॑ 
यही है कि द्विसदनात्मकता म बुछ ऐसे दोष है जिनसे मुक्त रहने के लिए अधिकाश नये 
राज्यो ने एकसदनीय व्यवस्थापिकाए अपनाना अच्छा समझा है। मुख्यतया दूसरे सदनो 
को लेकर निम्न लिखित आलोचनाए की जाती हैं । 

दूसरा सदन समाज के दूसरे मत का अभिव्यकतक बतकर, समाज को विभाजित करने 
की प्रदृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस आलोचना मे विशेष तथ्य नही दिखाई देता है, 
क्योकि दूसरे मत का अर्य आलोचक यहा दूसरे दल की विधारधारा से लेते हैं जो 
व्यवहार म सही हो यह आवश्यक नहीं है। 

दूसरे सदन की व्यवस्था दोनो सदनों में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करतो है, 
विशेषकर उस समय जब दोनो सदनो में अलग अलग दलो का बहुमत हो । दोनो सदनों 
का समठन अलग-अलग विधियों से होने के कारण यह परिस्थितिया लोकता*त्रिक राज्यों 
में बहुधा आ जातो हैं। श्रीलका में दूसरे सदन को समाप्त करने के निर्णय के पीछे प्रमुख 
कारण यही था कि वह ग्रतिराध का साधन बन गया था । अमरीका में उस समय कभी - 
कभी गम्भीर सकट उत्पन्न हो जाते है जब कार्यंपालिका वाले दल का केवल एक सदन 
में बहुमत हो और दूसरा सदन अन्य दल द्वारा नियन्त्रित हो। 

लोकमत को विभवत करने का आरोप भौ दूसरे सदन पर लगाया जाता रहा है तपा 
छोटे-छादे नवोदित राज्यो म यह्‌ मान्यता ग्लवती वन रही है कि छोटे राज्यो के लिए 
यह अनावश्यक विलासिता से अधिक कुछ नही हो सकता । इसी तरह, यह भी बहा 
जाता है कि सघात्मक व्यवस्थाओ में भी यह पेचीदगिया हो उत्पन्न करता है। यह राज्यो 
के प्रतिनिधित्व की आड मे सारे राष्ट्र की भावाज को चुप करने की भूमिका निभा सकता 
है। अमरीका में ऐसा अनक बार हुआ है। भारत म भी बंको के राष्ट्रीयकरण तथा 
राजाओ के 'प्रीवी प्सेज' के मामले में ऐसा हुआ है । 

शापद इन्ही कमियो के कारण बाधुनिक ध्यवस्थापिकाएं एकसदनीय होने की प्रवत्ति 
से प्रेरित हैं। ज॑सा कि हमने इस अध्याय के आरम्म में लिखा है कि दुनिया के भाधे छे 
अधिक राज्यों में एकसदनीय व्यवस्थापिकाओं के आकड भी इसी प्रवत्ति का सकेत 
करते हैं कि एक्सदनात्मक्ता अधिक प्रचलन में आतीजा रही है, किन्तु यह आकड़े 
अति उत्पन्न करने वाले ही हैं | इनसे इस प्रवृत्ति का सतहो पकेत तो मिलता है कि 
अधिकाधिक व्यवस्थ/पिकाए एक्सदनोय होतो जा रहो हैं किन्तु इसके कारण कुछ गौर 
हों यह भी सम्भव है। इसका उल्लेख हम द्विसदनात्मकता क भविष्य के शीदंक के 
अन्तर्गत करेंगे 


द्विसदनात्मक्ता का भविष्य : एक मूल्याकन (च& छाए श॑ एत्यय०- 
उक्षाडए + #ग डिफ्वोएडआा0प) 
व्यवस्था पिकाओ म एक्सदनीयता की प्रवृत्ति का उल्लेख हमने ऊपर के विवेचन मे 
किया है। इस निष्कर्ष का आधार बअधिकाश आधुनिक राज्यो मे एक्सदनोय व्यवस्था" 


704. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


क्योकि वर्तमान विश्व के करीब 50 राज्यो में से 60 राज्य आकार व जनस्या की 
दृष्टि से इतने छोटे हैं कि द्वितीय सदन मात्र विलाप्तिता के अतावा इन राज्यों में ब 
कोई उपयोगिता नहीं रख सकता है। बाकी के राज्यो मे 30 ऐसे हैं जहा तानाशाही के 
कारण व्यवस्थापिकाए हैं ही नही तथा जो बचे हैं उनमे से कुछ मे तानाशाही के कारण 
एकसंदनीय व्यवस्थापिकाए ही पाई जाती हैं । इस तरह, द्विसदनीय व्यवस्थापिकाओों 
की सख्या का कम होना इनका निरयंकता का सकेतक नही है। 
लोकतन्त् व्यवस्थाओं मे अगर उनके समाज बहुल नहीं हैं तथा जनसख्या व आकार 
छोटा है तो अवश्य ही एकसदनीय विधानपालिकाए प्रचलित होगी। किग्तु आकार व 
जनसख्या की दृष्टि से बडे लोकता-व्रिक राज्यों में दो सदनो वाली व्यवस्थापिकाओं के 
समर्थको की सब्या काफी है। यहा तक कि शक्तिरहित ब्रिटिश लॉर्ड सभा अभी भी 
बनी हुई है । यहा तक कि उसमे न सुधार हुआ है और न ही उसे समाप्त किया गया 
है। इससे दूसरे सदनों की वास्तव मे उपयोगिता को पुष्टि होती है। आधुनिक राज- 
नीतिक व्यवस्थाओ मे व्यवस्थापिकाए राजनीतिक दलो के आधार पर ही सगठित होती 
हैं क्षो २ द गे के आधार पर ही कार्य करती हैं। इस कारण, व्यवस्यापिकाओ के दोनी ही 
इन एक इकाई के रूप मे कार्य करते हैं और सम्पूर्ण इकाई के रूप में ही जनता के प्रति 
उत्तरदायी माने जाते हैं । 
कुछ लेखक यह बात कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्याओं में अब विधायकों 
को निर्वाचन क्षेत्रो का प्रथिनिधि नही मानकर राष्ट्रोय प्रतिनिधि माना जाता है। इम 
कारण ससद की एक्सदनीयता या द्विसदनात्मकता का विचार ही निरथंक हो गया है। 
सी० एफ० स्ट्राग ने इस सम्बन्ध में यहा तक लिखा है कि, ” व्यवस्थाविक्रा चाह एक 
सदन वाली हो या दो सदनो वाली हू।, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन से सगठित हो या अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन से, चाह वह वशानुगत हो अयवा मनोनीत, अन्ततोगत्वा वह अपन लक्ष्यों और 
उत्तरदायित्वों की दृष्टि से एक प्रतिनिधि सदन ही होती है जो सम्पूर्ण राष्ट्र का समग्र 
रुप से प्रतिनिधित्व करती है। निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन क्षेत्र तो भान्न साधन होत 
हैं, साध्य तो राप्ट्र-कल्याण ही होता है। राष्ट्रोय कल्याण मे क्षेत्रीय कल्याण स्वत 
समाहित रहता हे। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओ के प्रतिनिधित्व और समाधान बे लिए 
प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय स्वशासी सस्थाएं ही अधिक उपयुक्त रहती हैं। इमलिए 
प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रीय सदन ही क्ट्टा जाना चाहिए।” इस तक॑ से तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि सघात्मके व्यवस्थाओं का छोडकर दूसरी शासन व्यवस्थाओ म दूसरे 
सदन की कई आवश्यकता ही नही है । 
इस तक से भी अधिक वजनदार तक स्वय व्यवस्थापिकाओं की कार्यक्षमता व 
वाह्तविर शक्न्तियों से सम्बन्धित है। जब व्यवस्यापिक्ताएं कायंप्रालिकाओं के हाथो की 
क्ठपुतली बनती जा रही है तथा बम से कम सरकारी कायों का निष्पादन तो वार्ये- 
पातिका को इच्छा वे अनुसार ही करती हैं तव दूसरा सदन हो या नहीं हो, कम से कम 
सरयारी कार्यों क प्रिष्पादन मं इससे काई अन्तर नहीं आएगा। जहा तक झाजनीतिक 
बायों वा प्रश्न है, य सदवो -॒ यराहर स निष्पादित हान वाते कार्य हैं मोर एक सदन वे 
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बहुसब्यक विधायक दी इनरों बरते में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा राबते ऐे तब यह प्र 
वन स्वामाविर है हि दूसरा रादन निया लिए हा ?ै 
उपरोगत बातों मेः अलावा दूसरे सदन ये विपशत मे जाने याली बात आधुनिक राज- 
भौतिक व्यवस्याओ पी प्रहृति से सम्बन्धित है। वतंभान राजनीतियों में रारघनात्मक 
विभिन्‍्मीकरण के साथ ही साथ सरघगात गे सावययी एवता स्थापित होती जा रही 
है। आआर शारान-्यवस्था लोवता-ब्त्िका है तो नि्णय-प्रत्रिया में प्रमुप भूमिया राज- 
मीतिन दतो भी होती है सौर मगर तानाशाही व्यवस्था है तो निर्णय वास्तव में बाे- 
पालिया ही लेती है। मतः आधुनिक दाम्ाजो पी राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्पा- 
पिवाओों बी भूमिका ही सीमित होती जा रही है। इस बारण, अगर व्यवस्थापियाओं 
की शवितयों व प्रभाव वी दृष्टि से पुन प्रतिष्ठा नहीं हुई तो द्विसादनात्मगसा पा 
अविध्य भी विशेष उज्ज्वल नही रह जाएगा । आधुनिव राजनीतित' व्यवस्थाओों थे 
विपन्‍्डन लगे वाली प्रयुत्तियों पी भी बमी गही है। जोड़ने वाली शक्तियों लगर 
राजनीतिय' ग्यवस्थाओं रो तोड़ने बाली शक्तियां बलवती होगे लगी तो अतिवायंत 
इनके शसन की कोई सरचनात्मब व्यवस्या आवश्यक हो जाएगी। ऐसी हाप्तत गे दूशरे 
रादन द्वी एकमात्र साधत होते पे पारण फिर से प्रभावी होते लगेगे । अत इनप्रे भविष्ण 
के बारे मे कोई सुनिश्चित-सा तिध्यर्ष निषासगा राम्भयव गद्दी है 
दूगरे रादनों ने भविष्य के बारे मरे एा बात निश्लित रुपरो पही जा रागती है वि 
यर्तमान लोगतान्त्रिव व्यवस्याओं मे दूसरे राइत तय तब बगे रहेगे जब तय लोवतम्त्न 
बिता हुआ है क्योकि व्यवस्पावियाओं वी शर्तित शो बुछ अच गई हे उसमे दूसरे रादन 
महत्वपूर्ण योगदान देते /। इनये अलाया भा जनता यो दुसरे शदग से सुरक्षा की 
जञावमों, रोवतनत् गी रक्षा वी व्यवस्था तया मयायैज्ञानित सानवना मिलती है। अत, 
बमये कम बतंमाय द्विादियार्मत्रा व्यकवस्पाणिग्राओं थाने लोयताल्त्िक राज्यों मे हो 
'दुगरे साइगो या भविष्य अति उज्म्वल है। दाग व्थवस्थाओं मे यह उपयोगी भूगिका 
निभाते रह हैं और भपिष्य में निभाते रहने के सारण अपनी जउ जमाए रएगे। इसी 
तरह आवार ये जनराध्या बी दृध्टिसे बहुत छोटे राज्यों में दुगरे तदनों भी व्यवस्था 
की तिरथंपता का विभार बना रहता हुआ माना जा सवधा 5 | तागाशाही ध्यवस्थाओं 
मं दूगरे रादनो मी ने कोई आयश्यवता ऐ और वे ही कोई उपयोगिता। इप्त मारण, 
तानाशाही व्ययस्पाओो में अनिवायंत दूरारे सदनों वो व्यवस्थित नहीं मरने पा प्रझलन 
रहगा। अच्ध गे निष्पपंत यही पहा जा सबता ऐ विबई भू भाग और अधिर जनरा पा 
बाते गधात्मर पर लोक ता_त्निव राम्पो यो छाडपर, बावी सम्ती राजनीतिय व्यवस्थाओं 
में जिगगे धाम्पत्रादी जिचारधारा बाज नार राज्य भी सम्मिलित तविए जा राबत ऐ, 
शापात्यतयां एफ्सदनीय व्यवस्थाधियाओं मो द्वी अपयाया जाता रहेगा। आधुनित समय 
मैं राज वैतिय देलो, साटिति हिंतो व दबाव सपूहो मे प्रादुर्गात +े वारणदियरें सदतों की... 
भूमियाआ यो देते सरचगात्मत व्ययस्थाओं द्वारा पिष्यादित बरन यौ प्रयत्ति घटती 


जा रही है । इस यारण, भपिष्य में दूसरे साइन शायद सोवतधा/्प्रिय राज्या मे भी गिरधंज 
तने लागगे । 











अध्याय 5 


कार्यपालिका 
(रशश्थाए थे 


राज्य एक अमूर्त भाव है। इसको मूर्द रूप देने वाली सस्यागत ब्यवस्था को सरकार कहा 
जाता है। सरकार, राज्य इच्छा वा निर्माण, अभिव्यक्िित और तियान्वयन करने की 
सम्घात्मक सरचना है। प्राचीन समय मे, राज्य की उत्पत्ति वी प्रारम्भिक अवस्था के 
बाल से, राज्य को प्रद्मति ऐसी थी कि इसको सम्पूर्ण शासन शंक्ति एक ही ब्यक्ति या 
कभी-कभी व्यक्ति समूह मे निहित रहती थी । तव यह व्यक्ति ही सरवार होता था तथा 
उसी के द्वारा वानून, उन्हें लागू करने तथा उनकी व्याझ्या करने का कार्य सम्पन्त होता 
था। बादान्तर मे, सरकार के कार्यों मे वृद्धि होने लगी, सरकारें जनता की व जनता के 
लिए कार्य करन वाली सम्पाएं दनने लगी। सरकारों के वृद्धिपरक कार्यों में सुविधा, 
आवश्यकता तथा कार्यकुशलठा के लिए घोरे-धीरे बन्तर किया जाने लगा। इस तरह 
सरकार वी विधि निर्माण का बाय करने वालो सस्था व्यवस्थापिका, इन विधियों को 
लागू केरने वाली सस्या कार्यप्रालिका तथा दतकी व्याख्या करते वाली ससस्‍या न्याय" 
पालिका के रूप्र मे पृथक होने लगी। सरकार की शक्तियों में इस प्रकार के पृयवक रण से, 
सरवार को प्तीन शवितया --ब्यवस्थापन, कार्यपालन व स्यायप्रालने, अलग-अलग होदर 
पृथक सरचना मत रुप से व्यवध्यित हो गईं। कार्यपालन सम्बन्धी शक्तियों से सम्बन्धित 
मरचनात्मक ध्यवस्पा को कार्य पालिका बहा बाता है) 


कार्यपालिफा का अर्थ य परिभाषा 
(रत ह९४७)३5० 495० एसमाऊा70घ 07 ए६टएाःर2) 


समी प्रवार के मानव संगठन नियमों पर आधारित होते हैं। साधारण मानव समूह से 
लेकर राज्यों तक म ब्यवस्पा दनाए रखने के लिए परिचालनात्मत्र नियमों (0एश8ध78 
5065) की आावश्यव ता पडठी है। इनेके अप्राव में हर संगठन 4 सम्या में अन्यवस्या व 
लूटमार की परिन्धिति उपन्‍्न हो जातो है। यह दात राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पी 
सायू हाती है। इनमें व्यवस्था मक ता के लिए क्रियास्मक विधिया अतिवाये हो जाती हैं। 
इने विधियों को लागू करने के विए जिस भक्तिका प्रयोग होता है उसे कायंप्रातिका 
आहत तथा इस शवित का प्रयोग करने दायी सस्वास्समक सरचनी को कार्येधालिका बहा 
जाता है। 
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( कार्यपालिका के सामान्यतया दो अर्थ किये जाते हैं--एक व्यापक अये व दूसरा सीमित 
थर्थ] व्यापक अर्थ मे कार्यवालिका का तात्पयं उन सभी राज-कर्मेचारियों से होता है 
जिनवा सम्बन्ध राज्य के प्रशासन से होता है। इस अथ्थ में कार्यपालिका राज्य के सर्वोच्च 
अध्यक्ष से लेकर दफ्तर के एक चपरासी तक सभी प्रशासन कर्मचारियों को कहा जावा 
है। किल्तु राजनीति विज्ञान मैं कार्ययालिका का यह व्यापक अये स्वीकार नहीं किया 
जाता है। इस अर्थ म व्यावसायिक (पेशेवर ) प्रशासक भी कार्यपासिता में सम्मिलित रहते 
हैं। अत कार्पपालिका का शौमित अर्थ में प्रयोग करते समय प्रशासनिक कर्म चारियो को 
कार्यवा लिका से अलग रखने की प्रया है, इस बर्य में कार्यपप्रोलिकां केवल उते ध्स्यागत 
सरचनाओ को हो कहा जाता है जो राजनोतिक व्यवस्था के सम्बन्ध मे गीति की शुर्आत 
या उसे निर्मित करने से राम्वन्धित रहती हैं अर्थात कार्यपालिका से केवल वही राज 
मौतिक अधिकारीगण होठ है जितका नीति-निर्माण व उसके क्रियान्वयन से सम्बाध हीता 
है तथा जो इस प्रकार के कार्प के लिए ऊिसी के प्रति सुस्पष्ट उत्तरदायित्व निभाते है। 
इस प्रवार, लोक्तग्त् शासन व्यवस्थाओं में मन्द्रिमण्डल नीति बनाते है और वे इस नी ति- 
निर्माण बे. लिए ससद के प्रति उत्तरदायी होते है इसलिए इनको हम कार्यपालिका कह 
सकते है। अत सीमित अप में वायंपालिया वेवल्ल राज्य के प्रधान तथा उराके मन्चि- 
मण्डल को ही कहा जाता है । के 

प्रशासन और कार्यपपालिका म केवल नीति की पहल ओर ससद के प्रति उत्तरदायित्व 
बे आधार पर भेद गरवा कठिन है। सिविस कर्मचारी, मत्रियों की तरह विधान मण्डल 
बेश्रतितों उतरदायों नही द्वोते पर वे भी परोक्ष रुप से भत्ती के माध्यम रे उत्तरदायी 
अवश्य रहते हैं। शत इन दानों में यह भेद प्रतिष्ठा ठथा कार्पों मं कुछ महत्वपूर्ण अग्तरो 
वी और भवश्य इगित बरता है सेकिन राजनौतिज्ञो और सिविल कर्मचारियों के बोच 
स्पष्टवर विभाजन रेपा वाली राजत्रीतिक पद्धतियों म भी यह असम्भव है कि उच्च 
सिविल बर्मचारियों वा सम्बन्ध नेवस वीति के सचासन से हो, उसयोी शुरआत या उसे 
निर्मित करने से उसका कतई हाप न हो। एलेन बाल के अनुसार “सास तौर पर आधुनिक 
बल्पाणवारी राज्यों मे वीति निर्माण प्रत्निया के क्षेत्र तथा बदती हुई जटिलता वे कारण 
मिविल कर्मचारियों के पास संवैधानिक बल्पित कथाओं में वणित अधिकारों से कही 
अधिक भश में स्वाधीनता और नीति मे पहल करने की अधिक व्यापव शक्तियां है ।* इरा 
तरह, भधित्राण राज्यो मे राजनो तिज्ञो ओर सिबिल वर्मचारियो के बीच यहुत बम अन्तर 
रह यया है । विशेषकर विकासशील देशों से राजनीतिक नोति-निर्गाण और नौकरणशाही 
द्वारा उतके बाय ल्वियत वे दीच की विभाजन रेसाओ में अत्तर करना अत्यन्त कठिन हो 
गया है। सारी महस्वपूर्ण प्रभासक्षीय यतिविधि में नीति सम्बन्धी बाते विद्यमान रहती 
हैं। इसके कारण हर स्तर पर नोति निर्माण का बाय सम्पादित होता है। ला पालोम्यारा 
ने विशतशीस राज्यों में इन दोनो के अन्तर मे अत्पष्टता का उल्लेख करते हुए लिया है 
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वॉलिया तथा व्यापक अर्थ से के वल 'कार्येपालिका' कहता उपयुवत माना है। राजनी तिक 
वायेवालिया वी परिभाषा करते हुए मेकिडिस ने लिसा है वि. राजनीतिक कार्यपालिका 
राजनीतिक समाज के शाघन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व विभाने वाली सस्पागत 
व्यवस्थाए है। * इस तरह भेनिडिंस ने राजनीतिक कार्यपरालिका मे अपने द्वारा लिए 
बाध्यवारी निणयो को लागू तरने वाले राजनीतिज्ञों को ही सम्मिलित माना है। अत 
हम कारयंपालिका से वही अर्थ लेगे जो लापालोम्थारा ने सरकार” या मेक्रिडिस ने 
"राजनीतिक कार्यपाविका' से जिया है। इस अथ में कार्यप्रालियां में_बेबल राज्य का 
अध्यक्ष व उनके म-्रमण्डल को ही सम्मिचित माना जाएगा। 


कार्यपालिका का सगठन 
([0ए865#र२। 706 07 ए#६2ए४एछ) 


संगठन को दृष्टि दे सभी कार्यपालिकाओं मे समानता ही दिल्वाई देती है। चाहे कार्य- 
पालिका भष्यक्ष राष्ट्रपति हो या प्रधान मत्री उनमे कार्यों मे सहयोग सलाह तथा सहभागी 
रहते वाला एव मा व्रमण्डल होता है। इनमे कोई मौलिव' अन्तर नहीं होता है। कही 
मम्व्रिमण्डल में कम सदस्य तो बही इसकी सदस्य राझया अधिक हो सकती है। मल 
रागठा वी दृष्टि से राभी कार्यपालिकाओं से एक-सी समानता मानी जा सकती है। किस्तु 
जब बारपपालिकाओ वी सरचनात्मके प्रक्रियाओं पर घ्यान द तो ऐसा लगता है कि हर 
देश की कार्पपालिका का सगयन विचित्त व विशेष होता है। मेक्रिडिस ने इस सम्बन्ध में 
ठीव ही बहा है कि कायपालिया वी सरचना बाय॑ और प्रकृति बालचक्र में इतमी 
परिवर्तित होती रही है वि कोई एव प्रत्ययी ढांचा इस सारी विविधताओं और उनके 
परिणामों को उद्धादित नहीं कर सवता है।* फिर भी, बरार्यपालिका की सरचना मे 
मोटे सिद्धास्तो वो लें तो सर्वाधिक प्रचलित सरचनात्मक ढाचे ससदीय व अष्यक्षात्मक 
कार्यंपालिका मे' ही लोकप्रिय है। इनवे अलावा अनेक वर्णसकर (0;७॥0) प्रतिमात 
भी पाये जाते है। उदाहरण वे लिए, स्विट्ज रलंण्ड की सात सदस्यों वाली बहुल कार्य 
पालिका तथा सोवियत रूरा की 37 सदस्यो वाली बहुल वार्यपालिका-- सुप्रीम सोवियत 
को भ्रीसोडिपम, इसी बीच की सरचनाए हैं। 

सग्रदीय वे अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओ में अन्तर वा प्रमुख आधार कार्यपालिका व 
व्यवस्थापिका शक्तियों वा आपसी रसाम्बन्ध है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका 
व व्यवस्यापिवा गठबन्वित रहती है उसे ससदीय तथा जहा यह दोनो पृथक रहती हैं उत्ते 
अध्यक्षाप्मन' वायंप्रालिका बाली शासन-प्रणाली कहा जाता है। दोनो हो प्रकार की 
बार्येपालिकाओं भें शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व एक व्यक्तित के हाथ में रहता है। 
अध्यक्षाप्मक कार्य पालिका का निर्वाचन होता है। वह सामान्यतया निश्चित अवधि तक 
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अपने पद पर रहती है! वह अपने मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति स्वय ही करती है, जौ उसके 
सेवक होते हैं और अपने कार्यों के लिए उसके प्रवि उत्तरदायी रहते हैं। इसी वरह, 
ससदीय बायपालिका में एक राज्य का अध्यक्ष तथा दूसरा प्रधात मत्ी व उसका म्ति- 
मण्डल होता है । इस प्रकार की कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। एक नाम मात्र का 
राज्य का अध्यक्ष होता है तथा दूसरा वास्तविक सत्ता का प्रयोगकर्ता होता है। ड््से 
प्रधान मत्नी के नाम से जाना जाता है जो राज्य के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है तथा 
राष्ट्रपति मे निहित सब अधिकारों का व्यवहार मे उपयोग करता है। प्रधान मत्तों के 
सहयोगियों के रूप मे एक मन्त्रिमण्डल होता है जिसके सदस्य उसके सेवक न होकर उसके 
साथी होते हैं । 

कार्यपालिकाओ के निर्दाचन व बायंकाल का एक-सा प्रतिमान सर्वत् नही पाया जाता 
है | कही कयपालिका का प्रत्यक्ष हो कही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वैसे सामाव्यतया 
ससदीष शासन व्यवस्याओ मे कार्पालिका की नियुवित का आधार ससद में बहुमत वाले 
दल का रहता है। बहुमत के नेता को ही राज्य वे अध्यक्ष द्वारा प्रधान मत्नी के पद पर 
निपुक्त क्या जाता है। वह फिर अपने मन्त्रिमण्डल का गठन करता है। अध्यक्षात्मक 
कप्यंपालिका का सामान्यतया प्रत्यक्ष चुनाव होता है, परन्तु कार्यपालिकाओ के निर्वाचन 
में कोई एक विधि नहीं अपनाई गई है। लोकतन्त्न व्यवस्थाओ से भिन्‍न निरकुण 
व्यवस्थाओं में कार्यपालिका सत्ता हथिया कर बनने के कारण उनमें तिवर्चिन का प्रश्त 
नद्दी उठता है । कार्यकाल के सम्बन्ध में अध्यक्षात्मक व ससदीय कार्यपालिकाओं की 
स्थिति भिन्‍न-भिरन प्रकार की होती है। अध्यक्षाट्मक कार्यपालिका एक निश्चित अवधि 
के लिए निर्वाचित होती है और महाभियोग (॥00६4८॥॥३८७) की पेदीदा विधि वे 
द्वारा ही अधि से पूर्व हटाई जा सकती है । कार्यकाल की दृष्टि से ससदीय बार्पपालिका 
की स्थिति भिन्‍न प्रकार की है। प्रधान मद्वी व मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व न निभा सकते को अवस्था में व्यवस्था विका, 
कार्येपालिका को भविष्ददास के प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी हटा सकती है। अत 
सप्तदीम का्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित ही होता है। निरदुश शासन व्यवस्थाओं 
में कार्यपालिका का कार्यकाल अत्यधिक बनिश्चित व पूरी तरह निश्चित, दोनों ही हो 
सकता है। निरकुश ध्यवस्थाओ में कार्यपरालिका वा कार्यकाल अनेक बातों पर निर्भर 
करता है। इसलिए इस सम्बन्ध में किसी भी प्रदार का सामान्यीकरण करना सम्भव 
नहीं है ! मही बात सर्वाधिरारी शासन व्यवस्थाओ के बारे भे कही जा सकती है। इनसे 
का्यंपलिका का कार्यकाल स्वेघानिक व्यवस्थाओ से केवल औपचारिक रूप में से ही 
निर्धारित होता है। कार्यपालिकाओं को इन व्यवस्थाओं में एकाधिकार प्राप्त दल ही 
तियद्वित करता है मोर उसी के द्वारा इनका कार्यकाल घटाया-बद्यम्ा जाता है। 
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कार्यपालिका के कार्य 
(एरटा0४8 07 एड्/7टफा एप) 


कार्यपालिया वे कार्य राजनी तिव व्ययस्था वी प्रद्ति, शासत के ढावे व वायप्रालिवा 
की स्वय वी प्रद्नति या प्रवार ये अनुसार भिसन भिन्‍न होते हैं। देश वी आन्तरिक व 
बाहरी परिस्थितियों से मी वार्यपरात्रिका के कार्यों म अन्तर था जाता है। लोसतान्व्रिवा 
व्यवस्थाओं तथा सयाधिकारी शासना म बाग्रपाजिका या आधार राजतीतिय दल हाने 
के बारण दलों वी प्रकृति भी वायपालिया मे वायों वी नियामव हा जाती है। अत 
वायपालियाओं वे यायों म पर्याप्त अन्तर दपने वो मिसत हैं. विन्‍्तु यह अन्तर प्रकार 
के बम और गाता के ही अधिव होते है । माट रुप से कार्यपालिकाओ व कार्यों को तीन 
श्रेणिया म विभकत किया जा सकता है। हम सुविधा ब स्पष्टवा थी दृष्टि से इनगा 
पृयक-पृषक विवेचन वे रगे। 


सर्वधानिबय कार्य ((क्रताए॥गार् 7 णाण्यणाओ 

हर राजमी तिय व्यवस्था ग कार्पपातिका के कार्यो का संविधान में उल्जेय होता है । 
आधुनिक समय मे तानाशाह दे द्वारा मो दिसी ने विसी प्रकार व सर्वेधानिय दासे का 
सहारा लिया जाता है । चाह सविधान तिखित हो या मलिपित, वायप्रालियाओ! वे कार्यों 
को गापास्यतया इससे व्यवस्था बरी जाती है। अत आधुनिक फार्यपालिकाओं को 
साबैधानिव या विधिक दाचे के द्वारा निर्धारित कार्य अनिवायत' करने होते हूँ + मक्षेप मे 
मह॒पार्य इस प्रयार हैं-- (+) विदेश सम्बन्धों या राचालन (0906 ती णिलहए 
शींभा5, (पर) राष्ट्रीय बार्यों का सचालन (०000०: 009 धरब्था5), (ग)रनिक 
बायों का सघालन (एछाएंएट ्॑ ग्राधाएत्र शीआए$), (घर) व्यवस्थापत कार्यों बा 
संचालन (८०7606८॥ ०]६8537 शीीं॥४७), औौर (ड) आधिप पायों का सचालन 
(०७0०0406॥ 0 ९९०॥०॥॥० 95) ॥ 

(फ) आधुनि+ युग में राष्ट्रीय राप्यो मे पारस्परिकता तथा एक-दूसरे पर निर्मेरता 
इतनी बढ गई है हि कार्मपा लिकाओ ने बूटसीतिन व विदेशों मासलो वे सचालन के कार्य 
प्रमुष बन गए टैं। हर देश की बा्यप्राल्िका को अपने देश मे, अन्य देशों से स्थावित 
सम्बन्धी का सचालत ब रना होता है। विदेशों मे *राजदूतो को नियुवित, विदेशी राजदूतों 
गा दश मे स्वागत, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेसनों व शास्थाओं मे देश बाय प्रतिनिपित्य, 
विदेशों ते राय सब्धिया व समझौते वरना तथा सास्कृतिय, शैक्षणिय वे व्याप्रारिश 
आदाग-प्रदात को नियन्नित व विदें शित करना फार्य पालिका का ही कार्य है। ये कार्य दतने 
जटिल हैं कि राजनीतिक व्ययस्था म वायंपरालिका वे अलाया अन्य सस्थाओं थे द्वारा किये 
ही नही जा सकते हैं। इन्ही कार्यों से कार्यप्रा विवाएं दिन-प्रतिदिन गहत्त्वपूर्ण बगती जा 

॥ जिंदेशी राम्यन्घो वा सचाला इतना नाजुक होता है कि राजनी तिक कार्यपालिका 
में भी केयल घुद्य कार्पपालक हो अधिवाशत इनका सचालन बरता है। राष्ट्रीय हितो 
भी पूर्ति वे लिए कई बार विदेश सम्बन्धो का सचालत गोपनीय ढग से करना होता है। 
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(प) सभी राजपी धिए व्यवस्‍््थाओ सं बार्येपालिक को व्ययस्थापन ने काएं नही देने वी 
प्रवा है। अध्यक्षात्मत शासन प्रणालियों से तो वार्यपालिता को स्पप्टतया व्ययस्थापिता 
ते पृथक रपा जाता है। इस प्रणाती मे वायंक्रलिया और व्यवस्थायिता वी एक-दुयरे 
जे स्वाद रपा जाता है। सरादीय प्रणालियों मे वायंपातिवा व व्यवस्थापिरा वी धनिष्ठ 
सम्बन्ध गूनता ने वारण कायपालिया वो व्यवस्थापत कार्य थे सक्रिय रूप से भाग लेसे 
बाहावसर मिल जाता है। विस्तु व्यवहार मे वायंपालिया किसी गे जिसी रुप में निधि- 
तिमणि वे का मे भाग लेती है या उसे प्रमावित बरती हे। सासदीय उा्यपालिया मो 
व्ययस्थापत प्रत्रिया मे प्रत्यया रुप से भाग लेन वा विधिप्रत्त मबस र मिल जाता है। इनम 
साद या सधिवेशय वुलाना उसका सद्यावश्ात स्थगत तथा विघटन व रसा बायंदा जिका 
या ही अधिवार होता है। यही विधेयवः पेश बरती है, सधद रो उनकी पारित कराती है 
शया उन पर अन्तिम स्वरीह़ ति देती है। इस अ्बार रातदीय शासनों में वायंप/लिा का 
ड्यवस्थापन प्रत्तिया वे हर स्तर पर सहयोग रहता है । 

अध्यक्षाह्मप पापंपालिका गलियों व॑ पृथयत्र रण वे फारण व्यवस्धापन वा प्रत्यद्षा बापे 
नहीं बर शत्ती ऐै । ऐसी वायंप्रालियाएं ब्यवस्पापन थो प्रभावित ही बरती है। महू 
ब्यवस्थापिया यो अधियेश) ने आरस्थ गे अथवा अधिवेशय काल मे रशय-तगपम पर 
देश वी ब्रावध्यक्ताओं 4 बारे में आवश्यक यूचनाएं प्रदाग बरती हैं। आजवल प्रशासन 
बी जटिल लायश्यदताओ थे बारण अध्यदात्मय वायंपाजिवाए अप्रस्यक्ष रूप रे अधिवा श॑ 
विधेयरों की पहल रो सगी है। बजट सो इन्ही वे द्वारा तंयार जिया जाता है तथा 
यद्दी उसे विश्ली सदस्य बे माध्यम रे प्रस्तुत सराती हैं। अगर व्यवहार गदेया जाय तो 
अध्यदाताव कायपालिषाए भी रारदीय पापा लिवा भो वी तरह ही ध्यवस्थापन मा गार्य 
परगे लगी हैं। इतमे भी अध्तिम रूप से तो जिधेयत बार्यपानिकां पी स्वीकृति शे हो 
अधिनियम बता है । यिधात सश्दों जे सक्रावशान थी अवस्था में अध्यादंश जारी 
करा, प्रदत्त व्ययस्पापन (0७९हण९० [€हाड5000) बे अन्तगंत तियम बनाना इत्यादि 
बाप॑पासित्राओं था हो यायेंहै। 

वर्तमान ग़मय से कार्यथालिका का चाहे बोई भी रुप हो, राजनीतिय इस ने साध्यम से 
यह व्यवस्पापन बार्यों मे भी सरेधर्यों हो पई है। कार्यपालिवा वा मध्यक्ष व्यवस्थापयर 
मी पहुंच वा सारा अधिरार राजनीति दल मे शादह्यों के माध्यम रो स्वय प्राप्य पर 
सता ऐै। इसलिए ही आपुनिय' रागय में 95 प्रतिशत विधेयव' शरादोय शारास-ब्य वस्थाओं 
मे अत्यट्ष सूप ये तथा अव्यात्मत्र शासन प्रगालियो में अप्रत्यक्ष रुप हे वायंपालिवा द्वारा 
हो प्ररतुत होते हैं। मत लोफतात्रित' व्यवस्थाओं में बायेपालिका व्यवस्थापत था यार्य 
भी प्रमुप रुप से बरने लगी है! निरवुश ब्यवस्थाओं मे यार्यवालिका ये अयिध ही बानूत 
होते हैं, तथा सर्वाधिकार शातनों से क्रार्यपालिया दल ने द्वारा सत्र वार्य करवाने को 
ध्यिति हट है। निष्प पे में यह गड्ना उचित ही होगा वि सब प्रतार वी शासत 
व्यवस्थाओं में बरायपालियाओं का व्यवस्पापस वे दो मे हस्‍्तदोप दिन प्रतिदिन बढ़ता 
द्वीजारदा है। 

(८) साजरल सब प्रकार भी शारनल्यवस्याओं मे भायिव नायोंगा महत्त्व बट 


१]4. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीधिक सस्थाए 


गया है । सोक कल्याणकारी शासन का विचार न केवल लोकतात्निक व्यवस्थाओं मे ही 
प्रवल हुआ है, निरकुश व्यवस्थाओं मे भी यह अविवाय बन गया है। संब प्रकार की 
सरकारें लोक द्वित के काय॑ करने के लिए सजवूर कर दी गई हैं। इसके कारण, आर्थिक 
नियोजन व योजनाओं का सचालन कार्यवालिका का प्रमुख दायित्व बन यया है। कार्ये- 
पालिकाओ को बहुत-सी सावेजनिक सस्थाओ की वित्तीय दृष्टि से देखभाल करनी पडती 
है। देश बे सम्पूर्ण शाथिक जीवन पर व्यवह्वारत कार्यपालिका का ही नियतेण रहता 
है। वार्यपालिकाओं के कार्यों मे आथिक कार्य इतने अधिक बढ गए है कि इनके 
कारण इसके अन्य कार्यों मे भी वृद्धि हो गई हे। 

इस प्रकार कार्यपालिकाए हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में कम या अधिक माता 
में सरवैधानिक कार्य करती हैं। विदेश-सम्बन्धों के सन्नालन से लेकर देश की आधिक 
गतिविधियों का नेतृत्व भी कार्यपालिका ही करती है। ताताशाही व्यवस्थाओं में कार्य॑- 
पालिका के यह कार्य वेरोक्टोक व असीमित ढग के होते हैं जबकि लोकतात्विक शासन 
प्रणालियों मे इन पर औपचारिक अकुश लगाने को प्रथा होती है। कार्यपालिका के 
सर्वधानिक कार्य भी इतने व्यापक व महत्त्वपूर्ण हो गए हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मे हर 
गतिविधि वार्य पालिका से ही नियक्षित व निदे शित होने लगी है। आगे के पृष्ठो मे कार्य 
पालिका के बढ़ते हुए महत्त्व के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के विवेचन मे हमे मह 
देखने का अवसर मिलेगा कि किस प्रकार इन कार्यों ने कार्यपालिका को राजनीतिक 
चेतना का केर्द्र व राजनीतिक गतिविधियो की घुरी बना दिया है । 


सकक्‍्टबालीन कार्ये (ए०४९००४ #ए॥८४०४४) 

आजकल हर देश निरतर सकट के दौर मे ही रहते दिखाई देते हैं। विकासशील 
राज्यों म तो यह स्थिति बार-बार उत्पन्न होती रहती है और इसलिए अधिकाश राज्य 
ओपचारिक सक्टकालीन घोषणाओो से सक्ट वी स्थिति मे ला दिए जाते हैं । विकसित 
रा््यों मे भी आए दिन ऐसी स्थितिया उत्पन होती रहती हैं। अत्त सविधानों मे ही कार्य - 
पालिका को सक्टकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग से सकटकालीन अधि- 
बार देने की व्यवस्था की जाने लगी है। भारत, फ्र[स, श्री लका के स विधानो मे कार्येपा लिका 
को व्यापक सक्टकालीन अधिकार देने की व्यवस्थाए हैं। तजानिया, म्लाजील व चिली 
(000७) के सविधानों में तो कार्यपालिका को महत्त्वपूर्ण सकटकालीन अधिकार प्रदान 
दिए गए हैं। 

राज्य का अध्यक्ष सर्वोच्च सेनापवि होता है तथा वह सैनिक सकट, घेरे की स्थित्ति विद्रोह 
आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आकस्मिक वर्बादी की अवस्पाओं में सक्टकालीन 
अधिवारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे सकट के समय, नागरिकों वे भौतिक अधिकारों 
वा स्थगित वरना, आदेश द्वारा कानून बनाना या सेनिक शासन क्गू करना कार्य 
पालिका बार्य-क्षेत्र वन जाता है। ला प्रालोम्वारा के अनुसार 'इन प्रिध्यितियों मे 
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व्यवस्थापन गत्तिया अत्यधिक कम कर दी जाती हैं* तथा कार्यपरालिका मुक्त रूपसे 
असीमित अधिवारी का प्रयोग करने लगती है। हर राजनी तिक व्यवस्था में मुख्य कार्य- 
वालिवा को सक्टकालीन अधिकार सम्भावित खतरी स निपटने के लिए ही दिए जाते 
हैं। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित रघन या इसके विखण्डन वा रोक्न के 
लिए इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है । 
सक्टकासीन कार्य केवल राजनीतिक पहलू से ही सम्बन्धित नही रहते है। सामाजिक, 
सास्कृतिक धामिक व आ्िक दूष्टिया से भी राजनो ठिक व्यवस्थाओ म दयाव व सिचाव 
आत हैं। इन्ही म प्राम राबट वी परिस्यितिया पेचीदा द्वोती हैं! यद्द राजनीतिब' 
व्यवस्था वो खोखली वनाने का क्रम आरम्भ करते की द्षमता रखती है। इन क्षेत्रा म 
उत्पन्त होने वाले सकट सर्वकालीन व सवब्यापव हांते जा रहे हूँ। विश्वेषकर इन सकटा 
वे बारण वारयपालिया अधिवाधिक रकटकालीन काय वरन लगी है। शायद इन्हों 
पहलुआ स सम्बन्धित अप्रत्याशित घटनाक्रम; के कारण आधुनिक राज्यों को निरतर 
सकट के दौर! म से ग्रुजटता हुआ क हटा जाता है । इन्ही बिकासो के बारण कार्यपरालिकाए 
सक्‍्टवालीन कार्य कस्‍मे क॑ लिए व्यवस्थापन व न्‍्यायपालन ने क्षेत्र मे भी हस्तक्षेप करने 
लगी है। 


राजनीतिन बार्य (एणादाएब! #9९७०॥७) 

कायपालिका दे राजनीतिक काय राजनीतिक प्रक्षिया को छोडने, उस सरल बनाने 
तथा उसप्त स्थिरता लाने से सम्बन्धित है। राजनीतिक कार्यपालिका की सरचना का 
कोई भो रुप क्यों न हो उसमे इतना लचौलापन होता है कि वह राजनीतिक कार्यों के 
निष्पादन वे लिए हर परिस्यिति के अनुकूल हो जाती है। मेँ क्रिडिप्त न कार्यपालिका के 
राजनीतिक यायों म इस प्रकार प्रमुख माना हे?--(क) प्रतिनिष्चित्व व एकीकरण । ((८- 
एए९४श।8007 570 प०६78६०7); (ख)नैतृत्व ([030६5॥7), (ग) विचार-विमर्श 
ब निर्णय करना (ठ0॥9ल्लक्राणय शव त६९३७॥ गशध78), [घ) निरीक्षण, ज्िया- 
ग्वित्तीवतरण व्‌ नियन्त्रण इछएलापाउणा,.. व्यिव्ट्याशाड४ 06 ८णाएण), 
(४) उत्तरदायित्व व जवायदेही ((८59ण577॥॥9 4 8८००४: 9) 

(क) कायपालिका क प्रतिनिधि और एकीवरण के कार्य सम्मान तथा ययाथंवादी 
दोनों ही प्रकार के हात है। वार्यप्रालिका राजनीतिता समाज का प्रतीक हातो है ओर 
इसका आन्तरिक व वाह दृष्टिया स॒प्रतिनिधित्द करती है। यह सम्राऊ के सदस्यों व 
राज्य के वोच प्रभावशाती सम्बन्ध की क्डी का काय करती है! राजनीतिक समाज के 
ध्वजमात्न अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष वी ससदोय प्रणातिधों मव्ययम्था रहती है 
जबति अध्यक्षात्मक शासत- यवस्थाआ में यह दाना पहतु एक ही न्यक्ति मे निहित रहते 
है 4 दोना ही परिस्थितियां मे राजनीतित समाज व राज्य ब औपचारिक अध्यक्ष 
के बीच का सम्वन्य बटुत कुछ वाह्तविर कार्पप्रातिका की भूमिका पर निभर करता 
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2हप ह प्पीतिक बद्धाज हि 'भिन सस्थायत व्यवस्थाओं मे सपोजन व एकौकरण 
कृहयीर्ये अर॒ंपा लिका |  मंक्रीडिस के अनुसार 'एकीकरण के कार्य वा तात्पय 
7 मागो वे हिंतो का प्रद्निर्सिधित्व#रत हुए उनके अनुसार निर्णय लेना है।'* कार्यपालिका 
के कारों की. ख़लेता 8 ग्रेटी ही यह है कि वह इस प्रकार की मांगों व हितो के 
32% 2 निर्णय करती है ? समाज की मागो व हिंतो के अनुरूप निर्णय 
का ताएँँपं.ही का्यपालिका, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका तथा जनसाधारण का 
_ आपस में हितो, मागो द लक्ष्यों की दृष्टि से एकीकृत होना है। इसलिए ही कार्यपालिका 
को जोडने वाला हाइफ्न' (॥)9॥८०) तथा राजनीतिक समाज को एक सूत्र मे बाधने का 
बक्सूआ कहा गया है। कार्यपा लिका एकीकरण का कार्य तमी कर सकती है जबकि यह 
समाज समूहों व समुदायो की मागो का प्रतिनिधित्व भी करती हो॥ वास्तव म कार्य 
पालिता समाज में उठने वाली मांगों का प्रतिनिधित्व भी करती है, क्योकि यही म।गो 
व हितो के अनुसार निर्णय करके उन्हे लागू करती है॥ इन सब में इसको मनमानी नहीं 
होकर समाज की इच्छा की ही अभिव्यक्ति व प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार हर 
कार्यपालिका राजनीतिक व्यवस्था का जोडतो है तथा समाज के हितों का प्रभावी 
प्रतिनिधित्व करती है। 

(ख) कार्यप्रालिका शक्ति की प्रमुख वात राजनीतिक व्यवस्था के नेतृत्व की है। 
नेतृत्व एक व्यवस्था से दूसरी ब्यवस्था तथा एक युग से दूसरे युग मे परिवर्तित होता 
रहता है । फिर भी राजनीतिक कार्य पालिका के नेतृत्व सम्बन्धी कार्यों मे कोई अत्तर नही 
आता है। नेतृत्व देने के लिए कार्यपालिका मं संगठित वरने, विधार विमर्श करने निर्णय 
लेकर उन्हे लागू करने तथा समयंन प्राप्त करने के लिए विश्वास व लगाव पैदा करन की 
छमता होनी चाहिए। इसी प्रकार का नेतृत्व देने को अवस्था मे वायंप्रालिका दृढ़ 
निश्चपी तथा बेघडक हो सकतो है। वायंपालिका म करिश्मा, व्यवितगत जादुई घिचाव 
होना चाहिए जिससे जनसाधारण को विद्येष प्रेरणा दने व उतम जागरूकता साने का 
कार्य सम्मव हो सत्रे । अत कार्यप्रालिका नेतृत्व का कार्य वर सके इसके लिए उसमे 
विवेक तथा चमत्वारिकता का होना आवश्यक है। कार्यंप्रा लिका नेतृथ्व देने के कार्य को 
तभी सफ्ततापूर्वक पुरा कर सकती है जदकि वह समाज मे प्रतिनिधित्व व पहचान का 
प्रतीक बने, सामान्य समस्याओं का पूर्वाम्यास कर उनके समाधान सुझा से, कार्य- 
पालिका स्तर पर अधिकारियों का प्रका अनुयायी समूह बना सके तथा सावंजनिक 
समयन प्राप्त कर स+। राजनीतित वायंपरालिका नतृत्व देने के कार्य सम्पादन से 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण निवेशों (7ध) कार्य भी करती है। यह 
राजनीतिक व्यवस्था मे नई मायो व आाराक्षाएं फूककर या इनके नय समाधान थ्रस्सुत 
बरत सरवार के लिए समयंन जुटा सक्तती है। राजनीतिक जक्तियो वी मौजदा स रचना 
में रहते हुए यह इन शक्तियों का पुनरगंडिव कर सस्ती है और इससे नथा समर्थन जटा 
सकती है। इस प्रकार हर देश मे कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान करने व्य कार्य करत । 
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होता है। आधुनिक समाज मे नेतृत्व देने दा कार्य अन्य कोई भी सरचनात्मय' व्यवस्था 

नहीं कर सकती है । अत कार्यपालिका ही समाज, राजनीतिक दल जनसाधारण व समूह 
व्णवस्था फी एकता वा प्रतीक व इनसे समस्वय स्थापना का साधन हातो है । यही इनका 
भेतृत्य वरने का नार्य घरती है। 

राजनीतिक समाजो को तोडने वाली शक्तियों को हर समाज में भरमार होती है। 
राजनीतिक दल, व्यवस्थापित्राए दगाब व द्ित-समूह तथा अन्य वियण्डगकारी सस्याओ 
की विद्यमानता वे वारण, केवल कार्यपालिका का नेत्त्व ही एकमात्न बन्ध्रक शक्ित का 
साधन रह जाता है । अत कार्यपालिका को नेतृत्व का काय, राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
एकता शान्तिव सु यवम्था का साधन प्रस्तुत बरता है। राजनीतिक व्यवस्था लोव ता ध्ित्र 
हो या अधितायक्बादों कार्यवराजित्रां को नतृत्व सम्यन्धी कार्य एक-पा रहता है। 
स्वच्छायारी व सर्वाधिकारी जासनों मं तो कार्यपालिका नतृत्व दव का कार्य केवल 
राननी तिक दृष्टि से द्वा नही क सती वरत सामाजिक व आधिक दृष्टियों के भी उ रती है । 

(ग) कायपालिका का पहल करन निणय लत तया उन्हे लागू करत का कार्य करते के 
लिए विचार-विमर्श वरना आवश्यक हाता है। वरंमान राजनातिक परिस्थितियों वी 
प्रचीदर्धियों $ कारण निणय करना तया विचार-विमर्ण क रया एक साथ चयता है। गब 
कायपालिका व व्यवस्थापत कार्यों को परम्परागत दृष्डि सअतग अलग नहीं क्या जा 
सकता । अय इन दोनो म गौपचा रिक अस्तर नहीं रह गये है, क्योकि आधुनिक समय में 
कायपालिकाएं अब तक व्यव्स्थापिकाओ ते द्वारा विये जाने वाने नतृत्व के वार्य को स्वय 
करने लगी है | दूसरे, कार्यपालिका को अब विदेश गीति व प्रतिरक्षा क्षेत्रों मे ्यावहारिक 
दृष्टि रो स्वतब्र शवितिया प्राप्त हो गई है। तीसरे, प्रदत्त व्यवरथापन ने कार्यपालिकाको 
को ब्यावा विधि निर्माण के अधिकार उपसब्ध करा दिये है। चौथ व्यवस्थापिकाओं 
द्वारा पारित विधेयकों की पहल, उतग्री तेयारी तया उनवा प्राल्प तंपार बरने का कार्य 
भो राजनीतिक कार्यदालिका करने लगी है। सक्षेपर में, नीति की पहल का कार्य वार्ये- 
पालिका की विज्वेपाथिकार बन जाने के कारण, कार्यपा लिका विचार-विमर्श और निर्धय 
लेने वा कार्य, जो थव तक व्यवस्थापिकायें करती थी, स्वय करने लगी है, क्योकि 
व्ययस्थापिवाएं अब वियार-विमर्श करन वी स्थिति में नही रह गई है । 

(घ) कार्यपासिकाओं को विभार-विमश्ञ और निर्णय लेते का कार्य करने वे लिए 
तथ्यों के सम्रह, सूचनाओं के सकलन दृत्यादि की व्यापक व्ययस्था रखनी होतो है। यह 
ब्रवृत्ति सर्वव्यापी हो गई है । आधुनिक अथंब्यवस्थाओं ने आधिव' साधनों पर 
समुद्दित नियज्षण दो अनिवार्य बना दिया है। अस्तर्साप्ट्रीय सबरपों व तनायो मे सम्पूर्ण 
ममाज के साधतो मे समन्वय व सुरन्‍्त काययाही की तंपारी अनिवाय कर दी है। इसके 
लिए कार्यपा लिकाओ को अपने से नीचे के निर्णय करते व निर्णयो को लागू करते वाले 
अगो का नियत्नण व तिरीक्षण करना होता है। सम्पूर्ण सताहकार तन्‍्त्न व सहायता 
सरचनाए एक दिशा व सद्ष्य की ओर प्रेरित रखी जा सब इसके लिए कार्यपातिका को 
सम नजर व इनकी नियरानी रखनी होती है । अन्दर्राष्ट्रीय मकट में कार्यपालिकः के 
दायित्व बढ जाते है। यह आव यक्‍ता पडने पर तुरन्त कार्यवाही कर सके इसके लिए उसे 
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पहूले से तैयार रहना होता है। इस ठेयारी में सहायक लोग सविधान की व्यवस्थाओ के 
बाहर होते व कारण कार्यपालिका को उनका निरीक्षण व नियत्नण करना हांता है । 

(६) कार्यदालिका निर्णयों को लागू करने वाली सम्या केवल सीमित अर्थों म ही रह 
गई है। इन्हें लागू करने का कार्य सही अर्थों में नौक्रशाही के द्वारा सम्पन्त होता है। 
कार्यपालिका के निर्णय सामास्य व क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक होते हैं तथा उनको विस्तार 
से लागू करत का काय सिवित्त क्मंचारियों व अन्य अधीत समस्याओं के द्वारा होता है 
किन्तु प्रशासकीय अधिकारियों का अपने इन कार्यों के सम्बन्ध में जनता के प्रति कोई 
उत्तरदायित्व व जवाबदेही नहीं होती है। राजनीतिक कार्यपालिका को ही यह उत्तर- 
दापित्व तिभाना होता है। उसेका अस्तित्व निवचचिन पर आधारित होने के कारण, यह 
जवावरेह व कायपासिका का प्रमुख कार्य बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में कह्दी 
भी कोई बात हो उसका उत्तरदायित्व कायंपालिका का है। इसलिए ही प्रशासन में 
गशिथिलता या निणयों को लागू करने मे ढीलता का अन्तत उत्तरदायित्व कार्यपालिता का 
रहता है। 

कार्यवालिका को निर्णय तेने सीतिया की पहल करने तया उन्हे लायू करते की 
शक्तियों मे क्प्रत्याशित वृद्धि के कारण कार्यपातिकाओं के उत्तरदापित्व का कार्य महत्त्व 
प्राप्त करता जा रहा है । इसी कारण, कार्यपालिक्राओं के उत्तरदायित्व के कार्य का 
सस्याकरण किया जान लगा है। सत्ता को अनिय न्वित छोडने का अथे सत्ता के दुश्प्रयोग 
का द्वार खालकर रखना है। मत काययंपरालिकाओं को उत्तरदायी रखकर उनके नियक्षण 
की व्यवस्या की जान लगी है। आजकल राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्धित हर गतिविधि 
बा दायिव कार्यपालिका का कार्य है। यह उत्तरदायिव व्यवस्थापिकाओं के प्रति तो 
केवल औपचारिक दम में ही रहता है। वास्तव में यह जवावदेही साधी जनता वे प्रति 
ही होती है। इस प्रकार आधुनिक युग मे कार्यपालिकाआ क वास्तविक वार्य राजनीतिक 
ही हैं। इस सन्दर्भ मं कार्यपरालिक्ा सम्पूर्ण राजनोतिक समाज को जोड़ने, उसे सुधार 
रूप स संचालित करत और उसका प्रतीक बने रहन का कार्य करती है। कार्यपालिका 
के सर्वेधानिक व सक्ट कालीन कार्यों को सम्पल्त करत की बनेक संस्यायत ब्यवस्याए 
हाती हैं । कार्य पालिका इन कार्यों म इतनी स्वतत्व भी नही होतो है। केवल राजनीतिक 
कार्यों में काय्यंपालिका सवसर्वा तया राजनीतिक प्रक्रिया की प्रणेता होती है। इन्ही कार्यो 
के कारव कार्य पालिका, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्याओं को सस्पागत सरवनाओं म 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मरचना बन गई है। 


कार्यपालिका का नियंत्रण 
(एएचाए0 05 ए४६टणाए४£8) 


कार्येवालिकाओं के गायों की विल्तुतता तथा व्यापक्ता के बारण कार्यपालिका शवितयों 
के दुर्पयाग वी सम्मावनाए प्रस्तुत हा जाती हैं। बह बपते कार्यो के लिए उत्तरदायी रह्‌ 
तथा शक्तियां के दुदपयाग से दूर रह इसक लिए खवंत्व इन पर नियस्प्षष्र लगाए जात 
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यह तिवन्दण इस प्रकार के होते हैं--() बधभिजनो प्रतिबन्ध, (2) व्यवस्थाई 
ब्रतिदस्थ, (3) सर्वैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतियन्ध और (4) गैर-सर्वधानिक 
| प्रतिवन्‍ध। 


अभिजणनी प्रतिवन्ध (8८589॥5 0५ था।०)े 

कार्यपालिका को नियत्नित रखने का प्रभावशाली साधन अभिजनो वे द्वारा प्रदान 
किया जाता है। हर राजनोतिक समाज में दो प्रगार के अधिजन होते है। पहले प्रकार 
के अभिजतो को शासक अभिजव (०॥४९ ८४८७) तथा दूसरे प्रकार बे अभिजनो को 
प्रति-अभिजन (००७७४ ७॥॥८४) वहा जाता है। कार्यपालिका प्रति-अधिजनों को भले 
ही अनदेखी बर दे किन्तु शासको व सहयोगी अभिजतों को अलग नहीं छोंडा जा एकता। 
अभिजत राजनीतिक समाज की रायोजन शनित होते हैं। कार्यपरालिका कौ याद 
वक्ति व उसवा स्थायित्व अभिजनों के समर्थत पर ही आधित रहते है। भत कार्य- 
पालिका को अभिजनो के स्ताथ व सहयोग से हो वार्य करना होता है। इसके लिए 
कार्यपा लिया को हमेशा ही उनको, अनुतयन करके या कभी-कभी डरा-धम्रकाकर अपने 
पक्ष मे रखता होता है। इस तरह, कार्य पालिका के सर्वाधिक प्रभावी नियत्षण समाज के 
अभिजन हैं | वार्यपालिका इन्ही मे से इन्ही के सहयोग से सत्ता मे आती है और इतका 
सहंयोग प्राप्त करते रहने वे लिए सत्ता के दुरुपयोग से अपने को दूर रखतो है। ऐसा कहा 
जाता है कि सरवारो का स्पा पित्व स्तम्भ अभिजन ही होते हैं। जनता का औपचारिक 
समर्थेत इस्ही के माध्यम से मिल पाता है। इसलिए अभिजत अगर जागरूक, राष्ट्रीय 
भावनाओं से औत प्रोत तथा जनहितरारी भाव रखते हो तो वे कार्यंपालिका के प्रमुण 
नियत्तक बन जाते है । विप्ती भी देश की कार्यपालिका अभिजतो के सहयोग के दिना 
अधिय दित तही चल सकती । 

लोवत।ब्त्रिक पार्य पा लिया रे कही अधिक, नि रकुश व्यवस्थाओं को कार्यवालिका तो 
केवल अभिजनो के द्वारा ही नियन्धित रहती है। इन कार्यपालियबाओं के पास मप्तीमित 
भौतिक शक्ति रहती है। अत इन्हे नियवित करने की सर्देघानिक, सस्थागत या अन्‍य 


व्यवस्थायें निरर्धव ही होती है। इन्हे नियव्रित रधने का तो बेवल मात्र साधन अभिणन 
ही होते है । 


व्यवस्याई प्रतिवन्ध ($५४८क्ा० 8८ध३०४) 

हर राजनोतिव व्यवस्था बे मूल्य, मान्यतायें व स्वीह्ृ़त मानक (7०79) होते हैं । 
कार्यवालिका कोई ऐसा कार व निर्णय नही ले सकतो है जो इन मूल्य-ब्यवस्थाओ से देमेल 
पड़ता हो। ढायंपालिका ने नौति राबधी उद्देश्य व गन्तब्य समाज की इन आकाक्षाओं व 
मौजूदा मांगों से बहुत प्रतिकूल नहीं हो सबते है क्योदि इनसे हटकर बनाई 
गई नीतियो का सीधा परिणाम समर्यवों से विलय होना है। कार्यपालिका न इनके प्रति 
उदाप्तीन रह सकती है और न ही इनसे बहुत अधिक विचलन (त८५४णा) कर सबही 
है। दोनो हो अवस्थाओ मे जब सहयाग व समर्थन समाप्त होता है। इससे कार्य- 


420... तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्पाए 


पालिका की शवित व क्षमता में कमी आ जाती है। जत कार्यपालिका को प्रप्नादी रहने 
व जनता का हर्पनाद प्राप्त करने के लिए निरन्तर जनता के हिंतो व मार्गों को स्थापित 
मूल्य व्यवस्था के अतगंत ही पूरा करना होता है। कार्यपालिका मे पहल व नेतृत्व की 
क्षमताएं बहुत होती हैं, किन्तु मूल्यो के अनुरूप कार्य न करने तथा इतकी गणना में गलती 
करने से जन-समर्थन नहीं मिलने के अलावा इन्हें अस्वीकार या रह कर देने की स्थिति 
तक आ जाती है। अत समाज व्यवस्था में अन्तनिहित मूल्यो, गन्तब्यों और आकाक्षार्मो 
के अनुरूप ही कार्य करने को सजबूरिया, बर्यवालिकाओ पर ठोस नियतण ध्यवस्पापें दव 
जाती हैं। 


संबैधानिक व्‌ प्रत्रियात्मक प्रतिवन्‍्ध (टलाह्मा।णाण्पब 806 ए06६6ए३ 

२८४४5) 

हर राजनीतिक व्यवस्था के सविधात मे कार्यपालिका शक्तियो के दुरुपयोग को रोकने 
की सस्थागत व्यवस्थाए होती हैं । यह बव्यवस्थ(ए न केवल अलग मलग शासन प्रणालियों 
में अलग-अलग प्रकार की होती हैं वरन हर सविधान मे भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो 
सकती हैं! यह प्रतिब'घ साघारणतया औपचारिक होते हैं भौर इनसे सही अर्थों में कार्म- 
पालिकाएं नियक्रित नही रहती हैं । सविधान द्वारा दी कार्य पालिकाए इन नियस्तणों से 
मुक्त होने की व्यवस्थाएं रखती हैं। ऐसी अनेक प्रत्रियात्मक व्यवस्थाएं होती हैं जिनसे 
क्षायंपालिका सर्वधानिक नियन्त्रणों से अपने-आपको मुक्त करने मे सफल हो जाती है। . 
इसके बावजूद हर सविधान में कार्यपालिका को निर्याक्षत्र करने की कुछ «पवस्थाए 
अनिवार्यत अपनाई जाती हैं। 

ससदीय शासन प्रणालियों मे कार्मपालिका को ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया 
जाता है। व्यवस्थापिका प्रएन व पूरक प्रश्न पूछकर, स्पगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्पण प्रस्तावों, 
कटौती प्रस्तावों, निम्दा प्रस्तावों था अविश्वास के भ्रस्तावों के माध्यम से कायपालिका 
को निर्या त्रत करती है। इसी तरह बजट को पारित करने से मता करके या आवश्यक 
कानून बताने से अस्वीकार करके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका पर नियन्त्रण करती है। 
अध्यक्षात्मक व्यवस्या में शक्तियों के पृषक्क्रण के कारण इन विधियों का प्रयोग नहीं 
होता है। इनमे धन की माय को अस्वीकार करके, विभागी कार्यों सम्बन्धी मागो, नीति 
सम्बच्धी प्रस्तावों इत्यादि के अनुरूप विधि-निर्माण न करके व्यवस्थापिका कार्यपालिका 
पर नकारात्मक ढंग से नियन्त्रण रखती है। ऐसी शासन प्रणालियों में कार्यंपालिका को 
वियन्तित रखने के सकारात्मक साधन भी सविधान मे व्यवस्थित रहते हैं। जाब आयोग्गों 
की स्थापना करके कार्यपालिका को सतक॑ रखा जाता है। व्यवस्यापिका के भी नियन्त्रण 
रहते हैं॥ मह कार्येपालिका के उन सब कार्यों को जो सविधान की धाराओं के प्रतिकूल 
होते हैं, रह कर सकती है, किन्तु अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को नियात्रित करने का 
सबसे प्रभावशाली साधन उसके ऊपर महाभियोग लगाने की व्यवस्था है। विधान मण्डल 


कार्यपालिका को हटाने के लिए उस पर मदहाभियोग लगाने का अधिकार अधिकांग 
शासन-व्यवस्थाों में रखता है ॥ 
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इस प्रकार, कार्यपालिका को तियन्प्रित व उत्तरदायी रखने को सर्वधानिक द 
प्रक्रितत्मक विधिया हर शासन-व्यवस्था में रहती हैं, किन्तु इनकी व्यवहार में विशेष 
उपादेयता नही होती है । कार्यपालिका राजनीतिक दल के समर्थन व बहुमत पर बाघा र्ति 
होती है ॥ बहुधा कार्मपालिका का अध्यक्ष, विधान मण्डल में बहुमत वाले दल का नेता 
होता है । अत कार्मप्रालिका को तियन्वित रखने की सर्वधानिक व प्रक्रियात्मक विधिया 
केवल सैंठान्तिक व औपचारिक ही कही जा सकती हैं। कार्यपालिकाओं पर वास्तविक 
ब्रतिबन्ध सविधात के बाहर की सरचनात्मक व्यवस्थाओ द्वारा ही लगे रहते हैं। 


गैर-संवैधानिक प्रतिबन्ध (फ्ताब 0०७)ए/००४] ऐटशाश09) 

कार्यपालिकाओ को नियर्धित रखने को ठोस व्यवस्था राजनीतिक दल, नियतकालिक 
चुनाय हित व दबाव समुह और प्रबुद्ध लोकमत के द्वारा ही राम्भव होती है। राजनीतिक 
स्थवस्थाओं में मनेक शक्तियों का परस्पर सहयोग व टकराव होता रहता है। कोई भी 
कार्यशालिका व्यवस्था के अल्दर कार्य रत शक्तियों के दबावों छे पूर्णतया मुक्त नहीं रह 
सकती है। यहू ददाव डालने वासी शवितया, विधि-सम्मत व विधि द्वारा अमात्य दोनो 
ही हो सकतो हैं। का्ंपालिकामों को दोनो ही प्रकार की शक्तियों से सरोकार रखना 
होता है क्योकि इन्ही शक्तियों से कार्यपालिका को सहयोग, समर्थन व सत्ता भिलती है। 
दूसरी तरफ, यद्दी शक्तियां कार्यपालिका के द्वारा सनमाती करने पर, उसका विरोध कर 
उसको हटाने तक की परिस्थितिया ला सकती है। अत हए प्रकार की शासत-व्यवस्था 
में कार्यपा लिकाओ पर निय त्वण की ठोरा प्रभावी व्यवस्था, गेर-सर्वधातिक सरचनाओ ये 
शक्तियों द्वारा ही की जाती है। इनमे से कुछ का उल्लेख करके इनके महत्त्व को समझा 
जा सकता है--(क) राजतीतिक दल व निर्वाचन, (ख) हित व दबाव समूह, मौर 
(ग) प्रचुद सोकमत | 

(क) राजनीतिक का्यंपालिका का आधार राजनीतिक दल हो होता है। मैक्रीडित 
के अनुसार ' राजनीतिक दल नेता द्वारा सत्ता प्राप्त करने व नीतियो को लागू करते का 
साधन और उसको नियस्वरित करने की विधि, दोनो ही है । चूकि बिना दल के समर्थन 
के वह असहाय होता है। जब तक राजनीतिक दल नेता से सहमत रहता है तव तक 
सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे कार्यग्रालिका सर्वेश्र्वा रहती है।”* यचपि 
कार्यपालिका पर दछ के प्रक्रियाट्मक नियन्तण रहते हैं, फिर भी, जब तक दल कार्य- 
पालिका का समर्थक रहता है, तब तक कार्यपालिका असौमित अधिकारों का प्रयोग 
करने की अवस्था मे रहती है। राजनीतिक दल का समर्थन समाप्त होने का अर्थ सत्ता 
का ख्ोना होता है। थास्तव मे राजनीतिक कार्यपालिका क्षपने दल को नेता व उसकी 
कौदी दोनो ही होती है। अतः कामंप्रालिका पर सबसे प्रभावी जियन्त्रण राजनीतिक दल 
का ही रह राकृता है। दल के समर्थंत के अभाव से कार्थथालिका पगु हो जातो है। बह 
ऐसी अवस्था मे कुछ भी नही कर सकती। इसलिए राजनीतिक दल कार्यपालिकामों 
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के सबसे कारगर नियन्त्क माने जाते हैं। कार्यपा लिका दारा शवित के दुरुपयोग का सीध[ 
प्रभाव दल के भविष्य पर पढ़ता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने भवि 
को खतरे मे डालने वाली कार्यपालिका का साथ नही दे सकता। अमरीका मे राष्ट्रपत्ति 
निक्‍सन के द्वारा 'वॉटरगेट” के मामले मे रुत्ता के दुर्पयोग के कारण दल ने ही उसे 
त्यागपत्न देने के लिए मजबूर किया था। जापान मे लोकहीन काण्ड' के कारण राजनीतिक 
दस ने प्रधान मत्ती को सितम्बर 976 मे अपने मन्त्रिमण्डल मे महत्त्वपूर्ण हेर-फेर करने 
के लिए मजबूर किया तथा अन्त भे प्रधान मन्लो को त्यागपत्न ही देना पडा। इस सबसे 
स्पष्ट है कि राजनीतिक दल कार्यंप्रालिका का सबसे महत्त्वपूर्ण नियन्त्रक है। 

कार्यपालिका के नियन्त्रण मे नियतकालिक चुनावों (८८007 ८९८४०) की 
भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। मै क्रीडिस की मान्यता है कि 'उन लोकतान्तिक समाजों 
में जहा मौलिक अधिकारों व स्वतन्त्ताओं का आदर किया जाता है, वहा चुनाव 
कार्य पालिका के नियन्त्रण और अन्तत उसको उत्तरदायी रखने का अत्यधिक प्रभावशाली 
यन्त्र होता है।?" चुनावों से मतदाताओं को कार्यपालिका की नीतियों को स्वीकृत या 
अस्वीकृत करने का अवसर मिलता है । इससे निर्वाचक प्रतियोगी दलो व नेताओं में से 
किसी का चुनाव सही अर्थों में दल ही करता है। अत इन व्यवस्थाओ में कार्यपालिका 
पर दल का ही नियन्त्रण दोहरे ढंग से रहता है। दल ही कार्यपालिका को समर्थन देता है 
सथा वही उसके पुन निर्वाचन के लिए उसका चयन करता है। 

(ख) हित समूह व दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रियाओ की "जीवन शक्ति/ माने जाते 
हैं। यह उस 'तेल' का कार्य करते हैं जिससे शासन का यन्त्र सुचार रूप से चलता रहे । 
दबाव समूहो के अध्याय में हमने यह देखा है कि इनका प्रमुख लक्ष्य सरकार से अपने 
ट्वितों की पूर्ति के लिए सहूलियतें व रियायतें प्राप्त करना होता है। इसी अध्याय मे हमने” 
इस बात का भी उल्लेख किया है कि दवाव समूह मुख्यतया कार्यप्रालिका को ही अपना” 
निशाना बनाते हैं। कार्यपालिका को विभिन्‍न हितो मे तालमेल ही नहीं रखना होता है 
बरन किसी हित विशेष के प्रति पक्षपात से भी बचना होता है। अगर कायंपालिका 
ऐसा ही ऋरती है तो उस पर अन्य प्रतिपक्षी समूहों के दबाव पड़ते है। इस कारण, कार्य- 
प्रालिका किसी भी प्रकार की अतिवादी नीति नहीं अपना सकती है) ऐसा करने पर 
दवाव समूह, आन्दोलन व तोडफोड तक का सहारा लेकर कार्यपालिका को नियन्ध्षित 
करने का मार्ग तैयार कर देते हैं। इसलिए ही लोकतान्त्रिक शासकों को सही अर्थों में 
लोकता-ब्त्रिक रखने के लिए दवाव समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया 
जाता है। 

(ग] लोकमत से सम्बन्धित अध्याय में इसवी भूमिका व भहृत्त्व का हम विस्तार से 
विवेचन कर चुके हैं। यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा दि का्यंपालिका को नियस्त्नित 
करने के साधन के रूप में लोकमत की मूमिका न वेवल लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थामा 
मे ही प्रभावी रहतो है अपितु स्वेच्छाचारी व बुछ हद तक सर्याधिवारी शासनों में भी 
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इसका प्रभाव देया जा सकता है। विषय का बड़े से बडा तानाशाह लोकमत की लम्बी 
थवधि तर अवहेलता नही कर सका है। लोगमत वे भागे सभी कार्यपा लिकाए नतमस्तव 
मेहोती हैं। हि 

इस तरह, वार्यवालिकाओं के नियन्त्रण वी गैर सर्वधानिव व्यवस्थाएं ही यवाधप मे 
प्रभावकारी होती हैं. किन्तु यह सब परिपक्व व सुस्विर पश्चिमी राजनीतिय व्यवस्थाओं 
के बारे में ही सही है । विकाप्तशील राज्यों के' राजनीतिक' जीवन मे शक्ति वी भूमिया 
बहुत अधिक रहती है। इन देशों म राजनीतिक प्रक्रियाओं का रास्थाक रण नहीं हा पाया 
है। स्वय राजनी तिक' दत्त पद्धतिया प्रवाह के दौर म से गुजर रही हैं। दल सरचनाए व 
दल-पुज अत्ययिव अस्तव्यस्त होन के कारण कार्यपालिकाओं के प्रभावी तियस्क्षक नहीं 
बन पात हैं । इसी तरह हित व दवाव समूह भी सुस्पष्ट उद्देश्यी से युवत न होने के वारण 
कार्यपालिका पर तियग्वण के साधन नहीं बन पाते हैं॥ विकासशील राज्यों में प्रबुद्ध 
लोक्मत वे द्वारा कार्पालियाओं के नियन्त्रण का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्याकि इन 
राज्यो म स्वस्थ लौउ मत के निर्माण वे साधनों का ही अभाव है। इत दशों म सामान्यतया 
कार्यपा लिकाओ के अध्यक्ष क रिश्मे वाले व्यित होने वे का रण उग पर हस्याओं व बैधता- 
पुवत प्रक्रियाओं के निपन्त्रण लगाना सम्भव ही नही द्वोता है। इन देशों मे बायप्रालिदा 
शंम्सिपों का सस्याकरण नही हो पाया है। इस कारण, सस्थाए वार्यपालिका की नियन्त्रण 
अ्पवस्पा में कोई स्थान नही रखती हैं। 

कार्यपालिका के तियस्त्ण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं ओर सरचनाओं वे” 
विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है वि हर राजनीति व्यवस्था मे इसका नियस्त्रण 
व्यवहार भे अनौपचारिक प्रक्रियाएं ही कर सकती ं । सर्वधानिक व्यवस्थाए व प्रक्रियए 
इसमें प्रभावी नही होती हैं। समाज के अभिजन व उनमे भी मुख्यतथा कार्यपालिका से 
सर्म्या प्रत दल के तेता, व्यवस्थापिकाए राजनीतिय' सस्दृति, द्वित समूह ये जनमत 
इत्यादि ही कार्य पा लिकाओ के प्रमुघ नियस्त्रत होते हैं । क्योंकि वार्यपालिका को अपने 
दल के नेताओं को साथ रघना होता दे, व्यवस्थापिकार्थों से नीति सम्ब'्धी व विधिक 
प्रस्तावों की पुष्टि करानी होती हैं, दवाव समूहों की मांगों का ध्यान रखना होता है तया 
सामान्य जनता का समध॑न प्राप्त करता द्वोता है। अत व्मपरालिया पर इन सभी का 
प्रत्यक्ष या भप्रत्यश्त निमस्‍्त्रण रहता है। इन नियन्त्रणों की प्रमावकारिता स्वय वाय॑- 
पालिया की प्रशृति राजनीतिक प्रश्रियाओं की सुस्थितता और जनसाधारण की राज- 
नीतिक जागरुकता पर निर्भर करती है। कई देशों म, यहा तन त्रि' स्वे्छाचारी दे 
सर्वाधिशारी शासन-व्यवस्थाओं में भी, वार्यपालिका वे नियन्त्रण की भौपचारिक, 
गर्वधांनिक और सह्यागत व्यवस्थाए केवल दिखावा ही रहती हैं । वर्यपरधिकाओं पर 
दाह्तविक नियन्त्रण औपचारिक व्यवरथाओं ने बजाय सम्राज वी शस्कृति और बैर- 
सर्वधानिक प्रत्रियाओं द्वारा हो लगते हैं। 
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का्पपालिका में शवितयों का केन्रण 
(९०0४८एगर4ाा0र 08 ए०0४९ए४५ फ प्र्तत7 एफ़टणाए४) 


पिछले अध्याय भे व्यवस्थाविका शक्तति के ह्वास् से सम्बन्धित विवेचन में कार्य पाव्रिका 
को वृद्धिपरक शक्तियों को चर्चा की गई है। आधुनिक राजनीतिक समाजो में सरकारों के 
कार्यों में अप्रत्यापित वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से केवल कार्यपालिका मे शक्ति केख्द्रण ला रही है। 
आज मुख्य कार्यपालक ('फार्थ एड८८ए४७९८) यथापं मे इतनी शवितयों का प्रयोग करने 
की स्थिति मे आ गये है कि सम्पूर्ण शासनतन्त्न इन्ही के इदें-गिर्दे घूमने लगा है। राज्य 
के औपचारिक अध्यक्ष के औपचारिक कार्यों अथवा राजनी तिक कार्य पालक के ओपचारिक 
कार्य एक ओर कर देने पर मुझ्य राजनीतिक कार्यपालिका का सबसे मधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य सरकार के समक्ष नौति निर्माण सम्बन्धी नेतृत्व प्रस्तुत करना है। दूसरे शन्दो मे 
यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका नीति निर्माण का एक मात्र यन्त्र वन गई है। 
मेक्रीडिस ने ठीक ही कहा है क्रि दुसरे विश्वयुद्ध के दाद अनेक तत्वों व श्रवृत्तियों ने 
राजनीतिक कार्यपालिका को शवित का प्रधान केन्द्र बना दिया है । कार्यपालिका में शक्तियों 
के केद्वण के लिए अनेक तथ्य उत्तरदायी हैं। इनमे से प्रमुख इस प्रकार हैं-- 
() व्यवस्थापिवाई अक्षमता, (2) कार्यपालिका की उद्यमशोलता या आक्रामकता, 
(3) कार्यपालिका पदों में दृद्धि, (4) दल ओर भ्रश्नय या सहायता, (5) राष्ट्रीप सकट, 
(6) सविधान की सरचनात्मक ब्यवस्थाएं, (7) सर्वेधानिक संशोधन, (8) सरकार 
की नीतियो व समस्याओं की बढती हुई पेचीदगिया, (9) कार्यप्रालिका के हस्तक्षेप का 
बृहृत्तर क्षेत्र, (0) सशक्त, केन्द्रीय कार्यपालिका की अवधारणा पे वैचारिक प्रतिवद्धता, 
(।) एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने को मानवीय प्रवृत्ति, (2) अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का सचाब्न व विदेश नीति; (3) सचार साधनों का योगदान व प्रचार की 
भूमिवा। 3] 


व्यवस्थापिका की अक्षमता या असमर्यता (2854096 [064 060९४ 067 

पाष्ककु्भाओ 

ओपचारिक दृष्टि से शासन-व्यवस्या में विधान मण्डल शक्ति केन्द्र के रूप में व्यवस्थित 
किये जाते हैं। जनता के प्रतिनिधियों से सपठित होने के कारण, व्यवस्थापिका जनता 
की सम्प्रमु शक्ति की घारक होती है। कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी या इसके द्वारा 
नियन्त्रित रहती है। देश के लिए नोति का निर्धारण व अन्य सस्यागत बव्यवस्थाओं का 
नियम्त्रण अधिकार विधान मण्डलो मे ही निहित किया जाता है। इनके इद्द गिर सापूर्ण 
शासत का ताना-वाना बुना रहता है । राजनोतिक व्यवस्था की चेतना का केद्व विधान 
मण्डल ही बनाए जाते हैं। यह राजनीतिक समाज के हर पहलू के अधिशासी, नियन्त्क 
कौर निईंशक के अधिकार से युक्त रहते हैं, डिन्तु इनकी सरचना व इनमे विद्यमान 
दतीय गतिरोध, इन्हें यह सब कार्य व भूमिका निभाने में अक्षम बना देते हैं॥ विधान 
भण्डल व विधायक, राष्ट्र सम्बन्धी सकटो का समाधान नहीं करके उतको अधिक 
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गम्भीर बनाने का माध्यम वनने लगै है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यवस्थापिका देश 
की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करने में अक्षम रहेगी तो कार्यवालिका शक्ति किसी 
एन ढिसी रूप में अपना प्रभाव जमा लेगी। 
समाज में विद्यमान विरोध, स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थाओं वाली राजनी तियो मे प्रति- 
मोगो व प्रतिद्वसद्दी दल्तो में भ्रकट होकर ससदो मे कार्यकारी बहुमत अस्नम्भव बना देते हैं । 
तेसी अवस्था मे विरोधी विचारधादाओ या विपरीत काय॑क्रमो घाले दलो से मिलकर बनी 
कार्यपालिवा भापसी खीचतान के कारण न स्वय कार्य कर सकती है और न ही व्यवस्था- 
पिका क्पना उत्तरदायित्व पुरा कर सकती है। इराका सीधा परिणाम, मुख्य कार्यपालक 
भें शक्षित का के रद्रण होता है । जब व्यवस्थापिकाओं में दलीय संघर्ष के कारण मिलेन्जुले 
मब्तिपण्डल नही बन पाते है या बार-बार मस्त्रिमण्डलो को हटाया जाने लगता है तथा 
व्यवध्थापिका अपग बन जातो है तब कार्य पा लिका ही सब शवितयो के प्रयोग का विकल्प 
रहजाती है। आधुनिक विश्द मे, विशेषकर विकासशील देशो मे कार्यपा लिका मे असीमित 
शक्तिया, व्यवस्थापिका की अपने कार्य निष्पादन से असमयंता के कारण ही केन्द्रित हुई 
हैं। इन देशों में लोकतन्त का पतन भी इसी कारण से हुआ है। प्राकिस्तान में [950 की 
दशाब्दी मे भारी उपल-पुपल्न ब्यवस्थापिकाओं की अयोग्यता के कारण ही हुई थी। 
लेटिन अमरीका के राज्यो मे तो यह आए दिन होता है। ग्रीस मे सं निक क्राति का काएण 
प्रा वर्ष तक ब्यवस्थापिका में गतिरोध का बना रहना ही माना जाता हे। फ़ास में 
डिगाल 958 में सर्वेसर्वा, राष्ट्रोप राभा के द्वारा स्थायी व समस्याओं के समाधान करने 
वाले मन्त्रि मण्डल बनाने भे रुकोवट डालने के कारण ही, बन गया था । अत व्यवस्थापिका 
की कमजोरी या असमर्थता झतिवार्य रूपसे कार्यपालिका को शकित का केर्द्र बनाने का 
कारण बन जातो है। 


्खच्न्ाड 


कार्यपालिका की आक्रामकता या उद्यमशीलता (छ०४प्ए७ ॥88765४अ४९- 

0655) 

कार्यपालिका वा नेतृत्व हर परिस्थिति व हर राजनीतिक व्यवस्था में आक्रामक सा 
बनने लगा दे। राजनीतिक कार्यपालिका स्वय को त केवल योग्यतम मानने लग जाती है, 
बरन अन्य पदाधिकारियों को अपने से हर दृष्टि से निम्नतर समझने की भ्रांति का शिकार 
भी बत जाती है। दंसे, इस वात को सभी स्वीकार करते हैं कि हर राजनी तिक व्यवस्था 
में श्रेष्ठतर व्यक्ति हो सामास्यतया कार्य पा लिका से सम्मिलित रहते हैं । रत कार्यपालिका 
की आकरामकता स्वाभाविक है। कार्यप्रालिका, व्यवस्थापिका राजनीतिक दस व समाज 
को समूह स रचता में एक माव ऐसी ससया है जिसको हर परिस्थिति व स्थित्ति में मिर्भय 
सेने, उन्हें लागू करने व उनमे आवश्यक हेर-फेर करने वा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार 
होता है। राजनीतिक व्यवस्था मे हर कार्यपालिका की देखरेख में ही होता है कार्ये- 
प्रालिका ही हर कार्य व यतिविधि के लिए जवावदेह होती है। इसे समस्याओं का 
समाधान निकालना होता है। समाज के हर सकट का सामता करना होता है और समाज 
मे उठने वाले परत्पर विरोधी दावों (८।४89 मे समन्वय स्थावित करके, राजनीतिक 
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प्रक्रियाओों में जनसाधारण की आस्था बनाए रखना होता है। कार्मेपालिका के इतने 
व्यापक व विविध उत्तरदायित्वों के कारण इसका आक्रामक रवैया इसके महत्त्व को' 
अत्यधिक बढा देता है। वर्तमान राजनीतिक समाजो मे हर व्यक्ति सस्‍या, समुदाय समूह 
व स्वय ब्यवस्थापिका कार्यपालिका के नेतृत्व मात्ते से सन्तुष्ट नहीं होते हैं॥ इन सबकी 
यही आकाप्ता रहती है कि उनके देश के कर्णघार हर झेल में देश को आगे बढाने के लिए 
आक्रामक ढग से आगे रहे | इस कारण कार्यपालिका नीति निर्माण मे भो व्यवस्थापिका 
को केवल बौपचारिक भूमिका निभाने वाला निकाय बताने मे सफल होती जा रही है। 


कार्यपालिका पदो मे वृद्धि (8कुणाभणा ण॑ छड०९०४६६ 09०९5) 

पिछले कुछ वर्षों में मु्य कार्यप्रलिकाओं से सम्बद्ध बध्चिकारियों व राष्धाओं मे 
स्यात्मक व कार्यात्मक वृद्धि बडो तेजी से हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों मे तो 
मप्रत्याशित बढोतरी हुई ही है। नई नई संस्थाएं सलाहकार वे सहागक मण्डल स्थापित 
किए जाने लगे हैं। इन सबका कार्य मुख्य कार्यपालिका को सलाह दे सहयोग देना है 
किन्तु इस कार्य के कारण यह सरचनाए व्यक्तियों व नीतियो पर जबरदस्त प्रभाव भाष्त 
फर लेती हैं। उदाहरण के लिए अमरीका मे मुझय कार्य पालिका राष्ट्रपति के सलाहकार 
मण्डल में किसोन्‍्जर की भूमिका व प्रभाव सवंबिदित है। हर देह मे यही स्थिति है। देश 
भर मे राष्ट्रपति या प्रधान मन्‍्ती के कार्यलिय से सम्बन्धित समित्तियों मण्डलों व विशेषज्ञों 
का जाल सा! विछा होता है। कार्य पालिका के व्यवितगत सलाहकारों से लेकर हर विषय 
के विशेषज्ञों का भारी जमाव कायपालिका के चारो तरफ होने लगा है । इससे राजनीतिक 
ब्यवस्था के ह्‌र स्तर पर मुडुयपरालिका का प्रतिनिधि ही कार्यों का तयोजक, निय-ज्रक 
व निर्देशक हो जाता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था मे सब जगह कार्येपालिका ही सक्रिय 
रहने सगती है । 

साम्पवादी राज्यो की कार्यपालिकाओ के इर्दे गिर भी इसी प्रकार के विशेषज्ञ मण्डल, 
समितियां दथा साम्यवादी दल की सरचनाए सलाहकार के रूप मे पायी जाती हैं। कार्य- 
पालिकाओं का कार्य इतना जटिल व विद्येपीद्वत हो गया है कि कोई भी कार्यपालिकां 
बिना सलाहकारों सहयोगियों तथा विशेषज्ञों के दक्षद्रापूर्वंक काये कर ही नहीं सकती 
है। यही कारण है कि स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारी शासतों में भी का्यंपालिका की 
सहायता के लिए विविध सरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इससे कार्यपालिका का 
महत्त्व बढ गया है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे 
न्यायाधीशों की सख्या दस बीस, विधायकों की कुछ सैकड़ों तक पर वरायपालिका व 
झसके सलाहकारो सहायको व प्रशासनिक वर्मचारियों को सश्या लाखो तक होती है । 
अत कार्यप्रालिका वा महत्त्व सब्यात्मक आधार पर ही बहुत बढ जाता स्वाभाविक है। 


दल ओर प्रभय या सहायता (एथाए शात एब.णाउ ले 
कार्यपालिका के शक्तिशाली होने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन राजनी तिक दल होता 
है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राननीतिक दल का नेता होता है। वह दल को कहा तक 
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अपने साय रख पाता है। इस पर ही उसकी शवित निर्भर करती है। जब कभी कार्य 
प्रालिका अपने दक्ष दा नेतृत्व करने म शिपिल पड जाती है तो कार्यपालिका को शक्तियों 
मरे ही कमी नहीं आती बरन ऐसी वायंप्रालिकाओं को अपदस्ध भी कर दिया जाता है। 
दल वा नेतृत्व ही कार्मपालिका का आधार होता है। यह बात लोगतान्निक व साम्पवादी 
दोनो ही प्रकार की शासन-ब्यवस्पाओं के बारे मे राही है। ब्रिटेन का प्रघान मन्‍न्री दल के 
ता के रूप मे ही इतनी व्यापक शवितियों का घारक वन जाता है। इसलिए ही सोवियत 
छस म छा स्वेव न प्रधान मम्त्री बनत ही साम्यवादी दल के प्रथम सचिव (प्रथम सचिव 
साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता होता है) का पद भी स्वय सम्भाल लिया था जिससे वह 
सरकार व दल दोनों का नता बने सके । वर्तमान समय म रुप वे प्रधान मन्‍्ती कोसी गिन, 
साम्यवादी दल व प्रथम सचिव ब्रेंजनेव ने हायो मे क्ठपुतली है क्‍र्योकि दल का नेतृत्व 
उप्ते हाथो में नहीं है। अमरीका म राष्ट्रपति दल ये तता वे रूप मे ही कांग्रेस से सच 
कुछ बरवाने वा प्रयत्न करता है । भारत मे श्रीमती इन्दिरा गाधी 969 मे श्रधान सन्‍्त्री 
के पद पर रियुकत हुईं थी परन्तु का्रेंस दल पर उसका विशेष नियन्त्रण न होने रे कारण 
969 के माग्रेस विभाजन तक वह दल के नताओ के हाथ म कठपुतली बनी रहते के 
लिए मजबूर रही। 977 म भारत के प्रधात मन्दध्ी का भारतोय राष्ट्रीय का््रेंस 
पर पूर्ण नियन्द्रण होने ये कारण, सारी शक्तिया उसम के र्द्रित हो गई थी । 

राजनीतिक दल मे माध्यम से व्यवस्थापिका की सम्पूर्ण शविसया कार्मप्रोलिका में 
निहित हो जाती हैं । अपने दल के बहुमत के कारण क्यर्यप्रालिका अध्यक्ष, विधान मण्डल 
पे सब कुछ करा सकने वी अवस्था मे आ जाता है। रेमज़ेम्यूर ने इसी बारण ब्रिटेन के 
प्रघान मन्नी वो 'तानाशाह' तक कह दिया है। ससदीय शास्तन प्रणात्रियों मे जब तक 
प्रधान मत्तो को ससद में दल के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तद तब' वह निरकुश 
शातनों से कहो अधित शवित का उपयोग करने बी अवस्था में रहता है। दास्तव में 
कार्यपालिका शक्ति का र्यपा लिका के समर्यंक दल वे सगठत, दलीय अनुशासन की ठोसता 
भर नेतृत्व थे ऊपर ही आधारित रहतो है। राजनीतिक दल का समयेन समाप्त होते 
ही वार्यप्रातिवा श॑वितया अचानर ही पिपल जाती हैं। अत आधुतिक कार्पपालिका में 
शवित केज्रण का प्रमुख कारण दल वा समर्यत ही माना गया है। 

कार्यपालिता के बढ़ते हुए महत्त्व का एक कारण इसके द्वारा प्रश्रयो, सहायताओं 
अर्थात पेद्रोनेज' (9070998«) वा बाटना है। कार्यपालिका के पास प्रश्नय देने वे अनेक 
साधन रहते हैं । कार्पपालिका अगृद्य नियुक्तितयों की नियत्रक होती है। ला पालोम्वारा 
नै ठीक ही व कि *कार्यपालिका हो पेट्रोनज को नियन्त्रित करती है। यद्यपि इसमें 
से कुछ स्यवस्थापिया द्वारा नी प्रदान किए जाए जाते हैं किन्तु बहुत कुछ पेट्रोनेज' का्य- 
पालिया द्वारा ही, बटुसस्यक नियुक्तियों के नियन्त्रण, ठेके जो गह दे सकती है, सम्मान 
जो यह प्रदान कर रजत है व्यवस्थापत जिसको यह पहल या अवहलना कर सकती है, 
नियस्वण जो यह लागू कर सकती है या जिवकी अनदेखी वर सस्तो है, इत्यादि के माध्यम 
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से वितरित होते हैं ।/! इस प्रकार हर देश की कार्यपालिका सहायता या पेट्रोनेज के, 
अनगिनत मबसरों के कारण सबके आर्षण का केन्द्र बन जाती है। 


राष्ट्रीय सकद (४0०० एशथहधाएक) 

आधुनिक कार्यपालकों ने सकटो को परिभाषित करने के लिए किसी अश में स्वतन्त्रता 
और उनसे निपटने के लिए अनियन्त्रित शक्ति का विकास कर तिया है ।” राष्ट्रीय सकट 
के समय कार्यपालिका को सद प्रकार के प्रतिबन्धो से मुक्त कर दिया जाता है। कार्य- 
दालिका शक्ति को असीमित बनाने मे राष्ट्रीय सकट का योगदाव सर्वेधानिक व्यवस्पाओ 
के अन्तगंत ही, इन्ही के माध्यम से सम्पन्न होता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व- 
युद्ध के समय, सकटकालीन शवित अधिनियम, 940 द्वारा ब्रिटिश केदीनेट को तानाशाही 
या असीमित शवितया प्रदान की गयी थीं। सकट के समय किस तेजी से कार्य प्रालिका को 
शक्ति प्रदाव की जाती है । इसका श्रेष्ठ उदाहरण उपरोक्त अधिनियम ही कहा जा सकता 
है। ब्रिटेत की ससद ने विधेयक को पारित करने की सभी अवस्थाओं को केवल एक ही 
दिन मे पूरा करके इस पर सम्राट को स्वीकृति ले ली थो। इस अधिनियम ने ब्रिटेन के 
केबीनेट को तागरिकों और उनको सम्पत्ति पर व्यवहार मे असीमित शक्ति दी थी। 
राष्ट्रीय सकट के समय विपक्षी दल व समूह भी कार्यप्रालिका के हाथ मजबूत करने के 
लिए भागे जा जाने हैं। भारत मे 962, 965 तथा 297 के सेनिक सपधर्षों में सारा 
देश कार्यपालिका को अस्ीमित शवित भ्रयुक्त करने में सहायक रहा या। 

सके काल में कार्यपालिका को सर्वधानिक व्यवस्थाओों के द्वारा स्वत ही शक्ति 
प्राप्त हो जाए इसको अनेक सविधानों में व्यवस्था करने की प्रया बन चली है। भारत व 
फ्रास सहित अनेक नये राष्ट्रों में कार्यंपालिका को सकटकालीन अधिकार देने की धाराए 
सविधान में ही सम्मिलित की गई हैं। फ़रासोसी सविधान का अनुच्छेद 6 राष्ट्रपपि को, 
गणतम्त की सस्थाओं के लिए गम्भीर और तात्कालिक, खतरे, राष्ट्र को स्वाधीनता, 
उसके भू-भाग की अखडता अथवा उसके अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह तथा सर्वधानिक 
सावंजनिक अधिका रियो के नियमित कार्य सचालन मे बाघा पडने पर ऐसो कार्रवाई करने 
के असीमित अधिकार प्रदान कर देता है। ऐसी हो परिस्थितियों मे आवश्यक कारंबाई 
करने के सक्टकालीन अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी सविधान द्वार प्रदान किए 
गए हैं। भारतीय स विधान वे अनुच्छेद 352, 358 और 360 मे भारत के राष्ट्रपति को 
न केवल वास्तविक सकट की स्थिति में वरन सकट को सम्भावना के पूर्वाभास थी अवस्था 
में भो ब्याउक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सकट कार्यपालि- 
काओ को शवित का बेस्द्र बना देता है। 
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सबविधाम की सरचनात्मक व्यवस्थाए (डपलणरण एए्शह्रणा$ एज एणाहआन 

॥एश6प्9) 

आधुनिक युग निरतर सकट का युग कहा जाने लगा है। बातरिक व बाह्य दृष्टि से 
बरावर सकट व सघर्ष की परिश्यितियो की चुनौती आती रहती हे। प्राकृतिक प्रकोप व 
आधिक अस्तव्यस्तता के साथ ही साथ कानून व व्यवस्था की समस्याएं बनी रहती हैं। 
विश्व मे विप्िन्‍्न विचारधाराओ के टकराव, देश के अन्दर भी दल्लो समुहो व सगठनों 
में परिलक्षित होते हैं। इन सबके लिए सविधान म सकटकालीन अधिकार देने को 
प्रक्रियाए ब्यवस्यित रहती हैं। किन्तु कार्यपालिका के महत्त्व को बढाने मे सविधान को 
अत्य सरचनात्मक व्यवस्थाओ का योग भी पर्याप्त रहता है। कार्यपालिका को ब्यवरधा- 
पिया के बानून व म्यायपालिका के निर्णय लागू करने होते हैं। वह यह कार्य कुशलता के 
साथ कर सके इसकी सरचनात्मक व्यवस्था हर सविधान में रहती है। इस तरह कार्य 
पालिका शासनतात्न की प्रमुष चालक कमानी (फझाक्ञा। 578 ण 8०एशययत्यांओं 
ग्रा॥८!शँ८) वा काम करतो है। इससे ही देश का शासनतन्त्र सक्तिय बनता है॥ अत 
कार्यपालिका एक ऐसा केन्द्र बन जाती है जहा से अन्य सल्थाओ को सक्रिय बनाते के लिए 
सकेत या सन्देश सम्प्रेषित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओ के सुधाए सघालन के लिए 
स्वयं सविधात हो में कार्यपालिका को ऐसी भूमिका के लिए सरचनात्मक व्यवस्थाए 


रहती हैं । 


सर्वधामिक संशोघन (एणात्राणाणाओं हैचाटाररंग्रधगा$) 

सविधानों को तेजी से बदलती परिस्थितियो के अनुरूप रखने के लिए बार-बार 
सशोधित किया जाने लगा है। फ्रास मे 958 प्रे बना सविधान तथा भारत मे 950 मे 
लागू हुआ राविधान अनेक बार सशोधित किया जा चुका है । एशिया व झ्फ्रीफा के अतेक 
राज्यों मे तो सविधान आए दिन सशोधित किए जाते हैं। इन सशोधनो में एक प्रवृत्ति 
सर्वेध्न एक सो पाई जातो है। यहे सशोधत कार्यपालिका के शवित क्षेत्र मे वृद्धि करने के 
उद्देश्य से उद्मेरित होते हैं। आधुनिक राजनीतिक समाज मे नेतृत्व, विभिन्‍न हितो मे 
समन्वय तथा सघर्ष रत परिस्थितियों से केवल का्यपरा लिका ही निपट सकती है। शत 
सर्वधानिव सशोधन कार्यप्रातिका को इस प्रकार के विविध कार्य सम्पन्त करने की शक्ति 
प्रदान करने के लिए ही अधिक होने सगे हैं । 








सरकार की नीतियो व समस्याओ की बढती हुई पेचीदगिया (5:0%05 
(07990690/ एई (० श॥गरा६0॥9] 90॥085 290 7०४८४) 
विश्व के राज्यो मे बढतो हुई अन्त निर्भरता तथा विचारधाराओ' फी प्रतिस्पर्दा के 
कारण विश्व में सहपोग तथा विरोध को दो अनन्यतायुकत श्रवृत्तिया एकसाथ मौजूद 
रहने लग्री हैं। विकास्त की आवश्यकताए घनिष्ठ सहयोग भावश्यक बना देतो हैं जबकि 
विचारधारात्ं के द्वारा राष्ट्री को चिरप्रतिष्ठित मूल्य व्यदस्पा को रौंदने के खतरे बढ 
गए हैं। इससे सरकारों की समस्याएं इतनी पेचीदा ही गई हैं कि उन पर चारो दिशाओं 
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पे ददाव व खिचाव बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह शासन नीतियों का एक पहलू से सम्बन्ध 
न रहकर सम्पुर्ण राजनीतिक जीवन से हर नीति का सम्बन्ध हो गया हैं। अत इन पेचीदा 
परिस्थितियों से निपटने में कार्यपालिका ही सक्षम होने के कारण वह शवित-वे न्द्र बनती 
जा रही है। 


कार्यपात्िका के हस्तक्षेप का वृहत्तर क्षेत्र (ए९६३५६० 50०१९ ण॑ छोए्ट्एणा१० 

वाशा ८०00) 

कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित व निर्धारित हो सकता है तथा सर्वधनिक- 
राजनीतिक व्यदस्थाओं म स्रामान्यतया इसका कार्यक्षेत्न सुनिश्चित रहता है, किन्तु यह 
सर्वैधानिक व्यवस्था व्यवहार मे ददल-सी जाती है। कार्यपालिका को हर स्थिति मे प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप के अवसर श्राप्त रहते हैं। व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में भी इसकी घुसपैठ 
अवश्यक हों जाती है । राजनीतिक व्यवस्था मे व्यवस्थापिका व॑ अन्‍य सस्याएं सतत सत्र 
में नहीं रहती हैं, किन्तु कार्यपालिका निरन्तर अधिवेशन में रहने वाली सल्या है । वह 
समाज को पहरेदार है, वह राष्ट्र की रक्षक है, वह सम्पूर्ण प्रशातन ठथा सेना की 
अधिष्ठाक्षी है इसलिए उसका हस्तक्षेप हर स्थिति व स्पान पर होना स्वामाविक है । 
कहां कुछ हो रहा हो और उसका देश, समाज व जनता पर कुप्रभाव पडने की सम्भावता 
हो तो कार्यपालिका को तुरन्त सक्रिय होना होता है, बरपोंकि, इसकी निष्कियता के लिए 
इसको क्षमा नहीं किया जाता हैं। अत कार्यपालिका के शासन मे हस्तक्षेप के अवसरों व 
क्षत्न में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण इसका महत्त्व बन्य सस्याओं के मुकाबले मे बढता जा 
रहा है। 


सशक्त केन्द्रीकृत कार्यपासिका को अवधारणा से वेचारिक प्रतिवद्धता 

(06०6ह्वा०2 (०7ण्यांणिशा5 (706 (०१०९७६ ए 500३9 शत एटा 

॥ए60 ६५६९००४४०) 

जदिल मातप सम्बन्धों वाली राजवीतिक ब्यवस्थाओं मे सर्वत् ही व्यक्ति-समूह के 
नेतृत्व के स्थान पर ब्यवित विश्लेप के नेतृत्व को श्रेष्ठतर माना जाने लगा है। सामूहिक 
नेतृत्व पे उत्तरदापित्द को ठीरू निश्चित (9759०07 करना फठिन होता है। अत 
आधुनिक मानव वैचारिक दृष्टि से देसी कार्यपालिका चाहता है, जो शक्तिशाली, केन्द्रीकृत 
तथा मुनिश्दित रूए से बवस्यित (0८3/८) की जा सके । मनुष्यों की इस घारणा के 
परिणामस्वरूप कार्यपरालिका में शक्तति-केन्द्रणभ जन इच्छा का प्रतिफल हो गया है। देश 
में हर घटना या दुषंटना का दृढ़ठा के स्ाद मुझावल्ा किए जा सके, इसके लिए अर्ता 
ा्यंपरलिका को अधवश्यक सख्ती व शक्ति मुक्त देखना पसन्द करती है। अत सशवत 
बेन्द्रीकुत कार्यपालिका की घारणा से वैचारिक प्रतिवद्धता भो कार्यपालिका को व्यवहार 
में शक्ति-केन्द्र बना देती है। 
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एकल नेतृत्व मे उत्तरदायित्व निहित परने की मानवीय प्रवृत्ति (धवन 

पृएछ56 ६७ 0९०८६ ए९६ए०शचछा।॥) लि [.९३पैटाउकफ॥॥ 586 २00५) 

व्यक्तिगत दृष्टि से मनुष्य हमेशा ही एग व्यक्तित का नेतृत्द हो पसन्द बरता है । हर 
मनुष्य में अन्त प्रेरणा एरल मेतृत्व की हो रहतो है। अनेक व्यक्तियों दे मेतृत्य 
से ब्यजित री मनोवैज्ञानिव भावना बेमेल पडती है। यह विचित्न बात है हि व्यवित्त 
अन्य सब दृष्टियों से अपने जीवन में जनेकता व अनेवो बा साप सहयोग और 
सहायता चाहता है, किस्पु जब नेतृत्व जा क्‍प्रश्न जाता है तो वह एबं से अधिक नेता 
उसवे जीवन के राचासन ने रूप में स्वीकार वरते को तंथार नही होता है । 
राजनीति नेतृत्व तो मानव एक ही व्यक्ति में निहित देखने को प्रवृत्ति रपता है। 
पही दारण है दि लोरतान्तिश घासतों में स्तन राष्ट्रपतियों था प्रधान मन्सियों मे 
शक्ति शो बे द्रित होने देने मे आम आदमी री अन्त प्रेरित प्रवृत्ति सहयोगी होती जा 
रही है। व्यवित अपने देश का एक नेता चाहता है जिससे यह दाष्ट्र वो एवं सूत्र मे पिरोए 
रखते दुदता बे साप राज्य वो आगे बढाए ओर उसके जिए राष्ट्रीय अह (८8० का 
प्रतीक बने | ध्यवितयों री इसी प्रवृत्ति के कारण विकासशील राज्यों में घोदतन्त 
ब्यवस्थाओं को शबसते घटा खतरा रहा है। इन देशो मे राजनीतिक दलो द राजनीतिक 
भेताओ की आपप्ती खीचतान में या तो एवं सर्वमान्य मेता उभर आता है अन्यथा इसके 
अभाय में जनता लोरतस्त से उवतावर तागाशाही रा रापता प्रशस्त करने में राहायरू 
हो जाती है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यव है कि एकल नेतृत्व वे बल आम जमता 
द्वारा पम्नन्द बिगा जाता है। राजनीतिक समाज दे अभिजन हमेशा ही इस प्रवार के 
नेतृत्य पे विरद्ध रहते है । इस कारण समाजो में इस प्रवार वी दो परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तिया वियमान रहती है, विन्तु अधितराश अनसाधारण अपने नेता ने रूप मे एव ही 
ध्यकत थो देषना चाहते है। यही बारण है दि आधुनिव चुनाव कम से कम ससदीय 
प्रणालियों मे विशेषकर ब्रिटेन में एवं स्यवित भादी प्रधान मन्ची, थे इएं-गिद होने सगे 
हैं। भारत भी इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में ।977 के झाम चुनाव 
श्रीमती पन्द्िरा याधी के इदेंनयिर्द हो व गए थे। अत इस भावना बे कारण कार्य- 
पातिका अध्यक्ष सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न य चोटी का नेता यतदर वायंपालिदा दो शब्ति 
शेन्द्र बना देता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो वा सचालन व विदेशी नीति (टज्ात०८ त॑ सठवशा 

शीश$ छाप [0ाहाश्ा 09॥23) 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्दस्धों बे सचालन व विदेश नीति का क्षेत्र ऐसा है जिसमे मुझ्य कार्ये- 
परालिदा अत्यधित राफ्यि तथा जशत स्वतस्व होता है । एसलेन बाल ने इस सम्बन्ध में 
लिए है कि विदेश नीति में 'स्वतन्तता की सात्ता शशत इसलिए है कि विदेशों मामलों 
पर रिय्ी निर्वाचन पे दोरान बम प्रभाव पडता है और अशत इसलिए दि विदेशी मामलो 
में बाय॑ फो तीद़ गति और गोपनीयता वो आवश्यदता रहती है। 962 बा गपूबाई 
प्रद्षे ग्रत्य्व सहट इस बात वा उदाहरण है हि दितनी जयाडों तेजों ओर बेयविनव निर्णय- 
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काटिता से केनेडी और स्युझवेव ने कार्य किया। राष्ट्रपति केनेडी के लिए तव इसका 
बहुत बम अवसर था कि वहे अमरीकी शासन-व्यवस्था वे अन्य शवित केन्द्रों से परामर्श 
करते या उनसे स्वीकृति लेते, यद्यपि वह बरावर अपनी सक्रियताओ को जनता के सामने 
समझाते जा रहे थे !!? श्रीमती इन्दिया ग्राधी के द्वारा 7970 7] मं बगला देश मुतित 
युद्ध के समय विजली की गति से निर्णय लिए गए बौर युद्ध सचालन जिया गया था। 
विदेश नीति म कार्पपालिका ही सचालक व नियन्त्रक रहती है। इस सम्बन्ध में बुडरो 
विल्सन ने 908 मे (राष्ट्रपति बनने दे बुछ वर्ष पूर्व) ठीक ही कहा था, * राष्ट्रपति को 
शक्तियों मे एक सबसे वडी शवित राष्ट्र के वेदेशिक सम्बन्धो पर उसका नियन्त्रण है, जो 
समग्र होता है ।!* 

कार्यपालिका की शवित अन्‍्तरॉष्ट्रोय सम्बन्धों के सचालन भे नियन्त्रित रह ही नहीं 
सकती है। आधुनिक ततावपूर्ण विश्व में घटनात्रम इतनी तेजी से चलते व बदलते हैं कि 
किसी भी प्रकार वी कार्यपालिका के लिए नियन्त्रित अवस्था में कार्य करना कठिन होता 
है। इस सन्दर्भ में एक देश के अह व गौरव का प्रश्त उलझा रहने के कारण, काय- 
प्रालिका करीद-करीब पूरी स्वतन्त्रता व छूट का श्रयोग करते हुए विदेश नीति का 
सचालन कर सकती हैं, गोपनीयता की भी भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नही रहती है। विदेश 
नीति, राष्ट्रीय हितों व राध्ट्रीय सम्मान की पूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित रहती है।?” यही कारण 
है. कि विदेश नीति सम्दन्धी प्रश्नो पर केवल सेद्धान्तिक नियन्त्रेण ही रहते हैं। इस क्षेत्र 
में कार्यपालिका समझौते व सधिया तक स्वतन्त्नता पूर्व करने लगी है। 920 में अमरीका 
के राष्ट्रपति बुढरो विल्सन के प्रयत्नों से निभित राष्ट्र सघ वी सदस्यता की अमरीका के 
सीनेट ने पुष्टि नही की थी पर आज क विश्व में यह सब सही नहीं रह गया है । भारत का 
भूतपूर्द प्रधान मन्त्रो स्व० लालबहादुर घास्त्री ने ताशकंद में तया श्रीमती इन्दिरा गाधी 
ने शिमला में पाकिस्तान के साथ महत्त्वपूर्ण समझोते करके इस बात की पुष्टि की कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बस्धों का सचालन कार्यपालिका का ही विशेषाधिकार है ॥ अत कार्य- 
पालिका को शक्ितशाली बनाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्ब-्धों के 
संचालन में उसकी अपेक्षाइत स्वतन्त्रता व उससे अपेक्षित दृढता है। 


सचार साधनों का योगदान व प्रचार की भूमिका (60क0ए8०४ 
$[९७॥$ ० (०गणप्रध्रस्थाणा आएं रि06 ० ऐ7०फ5384909) 
सचार साथतों के विकास मे कार्यपालिका करे सीधे जन सम्पर्क में ला दिया है। रेडियो, 
टेलीविजन (दुरदर्शन), टेलीफोन तथा प्रेस वे माध्यम से कार्यपालिका अपने हर कार्य 
के लिए जनता के प्रति सीधा उच्तरदावित्व निभाने लगी है । कार्यपालिका की शक्तियों 
में वृद्धि बे इस तथ्य वी तरफ राजनीतिशास्त्र के विद्वानों का घ्यान अभी तक कम ह्दी 
गया है। परल्तु मेरी दृष्टि मे वायपालिका को शक्ति वेन्द्र बनाने मे सचार के साधनों व 
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प्रचार ([70/58०002) का सर्वाधिक बोच रहता है। आज दाप्ट्रपति व प्रधान मन्त्री हर 
देश मे वार-वार जनता को रेडियो के द्वारा सम्बोधित करने ते हैं । टूरदर्शन के माध्यम से 
बर्यपालिका जध्यक्ष जनता के सामने पश्ञ होते लगे हैं। जिन देशों मे सवार साथनों पर 
सरकारी नियन्त नही होता वहा भी कार्यवालिका का प्रचार सर्वाधिक होता है। सनार 
साधनों ते वार्यपांसिका को हर दात मे जनता के निकटतम ला दिया है। कार्यपालिका व 
जनसाधारण क वीच यह सम्पकता तया कार्रत्रातिता के पश्ष मे प्रचार, हर देश के मुख्य 
कार्यपरालकों को शक्ति केन्द्र बनाने में रूहयोगी रहा हे । एलेन बाल ते इस सम्बन्ध में 
डीक हो लिखा है क्षि 'जन सम्पर्क माध्यमो का उपयोग करने के अवसर तथा प्रचार की 
सुविधा कार्यपालिका शवित को मजबूत बनाने वाला महत्वपूर्ण घटक है---टेली विजन का 
इस्तेमाल करने थे दगाल उस्ताद ये और अपने द्विवर्षीय प्रेप्त सम्मे ननों को करने में 
वह सावधानी बरतते थे ।?4 इससे आम जनता पर बहुत गहयी छाप पडती है ॥ उनके 
लिए कार्यपालिका ही सब कुछ बत जाती है। 

कार्यपालिका व विशेषकर मुख्य कार्यपालक का गहत्त्व इतना बड़ गया है कि सम्पूर्ण 
राजमीतिक व्यवस्पा मे वह ही चेतना-केन्द्र हो गया है । उपरोगत तथ्यों ने अबरप ही 
कार्यपालिका में शक्ति केख्दरण को प्रोर्साहित किया है । इनके अलावा झी अनेक बातें ऐसी 
हैं जिनसे कार्यपा लिकाओ का महत्त्व बटता जा रहा है। मुख्य कार्यपालको का व्य क्षितत्व, 
सरबार के अन्य सदस्यो के साथ उनका सम्बन्ध, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का उनका 
निर ये, जने बल्याण के लिए साधन जुटाने मे उद्यमशीलता, कार्यपालिका को स्थिरता, 
कार्यपालकों की कूटनीतिज्ञता तथा हद परिस्यिति का चतुराई व कभी-कभी घालाकी 
से सामना करने की दक्षता ने कार्य पा लको को राजनीतिक मच का “रिंग मास्टर! यनाने मे 
सहायता की है । ला पालोम्बारा ने तो यहा तक लिखा है कि कार्यपालकों की शक्ति में 
बृद्धि भा कारण उनवी चालदाजों, जोड-तोड ब कपट-प्रवन्ध करने की प्मता व योग्यता 
है।प 

मुद्य कार्यप्रालक व्यवस्थापिकार्ओ का सहयोग प्राप्त करने की क्षमता रखता है। 
उनकी घमयो तक देने में नहीं हिचक्रिचाता है, उनको अपर बताकर इन्हे उससे सहयोग 
करने के लिए मजदूर कर राक्ता है । अमरोका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डे लेनो रूजवेल्ट व 
टर,मेन ने ऐसा अनेक वार किया या। इन सब ठस्पो के बलादा एक बात निविवाद है कि 
बाउंफ्रातक ही देश का तेता, राष्ट्र का प्रतीक, सरक्यर का अधिकृत अरर्ता, राजनीतिक 
व्यवस्था का समोजव व समाज की एकता तथा राष्ट्र के बह का रक्षक होठा है। भत्त 
कार्यपालकों का बटता हुआ महत्व व उनके पर झे अप्रत्याशित शक्ति केन्द्रण वर्तमान 
परिस्यितियों का स्वामा विक परिघाम है ॥ 
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विक्ञासशील राज्यों मे मुख्य कार्यपालिकाएं 
एप्ताएए दरघएटएएश्ट'र 0:एघष्घ।0075५5 ८070"गरधह8) 


डार्यप'लिका के कार्यों व उसके बटते हुए महत्त्व का उपरोक्त विवेचन पश्चिम के 
दरिद्वव व स्थिर राजनोदिब समाजों के दारे में ही अधिक सही प्रतीत होता है। इत 
राज्यों म॒ राजनीठिक शक्तित वा सुस्पष्ट सस्थाकरण हो जाने के कारण व्यकितयों के 
स्थान पर समस्याओं का अधिक महत्त्व होठा है। कार्यपालिकाओं के काये करने बी 
प्रक्रियामक विधिया सुनिश्चित व सुन्यक्ष होती हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य 
अदिकादिक दिशेषोकृत सरचनाओं के द्वारा सम्पन्न होने लगे हैं। इसो तरह बारे- 
दाविका बा उत्तरदासित्व व जवादइही नियमित ब्रत्रियाओं के प्रयोग व स्वीकृति बे 
माध्यम से सम्यावत हो गयी है। उन्‍तत राजनीतिक समाजों में कार्यपालिका की 
सरचनां कार्य प्रह्नति घोरे-घोरे ठोस बन गई है । इन लक्षणों के कारण इन देशों मे 
कार्यपालिकाओं के व्यवहार प्रतिमाव अपेक्षित दिशाओं में हो सक्रिय हात रह है। 
सविधाते व्यवस्था, समाज के मूल्य-मानक और दल पद्धतियों का प्रतिमानित रूप राज- 
नीतिक प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार का पूर्वापास सम्मद बना देता है। इन देशों में 
कायवालिक्ाओं क्र आता जाता विशेष जिज्ञासा उत्पन्त नहीं करता है। यहा तक कि 
बड़े-बड़े राजनीतिक काप्ड भी राजनोतिंक प्रक्रियाओं में हलचल नहीं कर पाने हैं। द्वितौय 
विश्वयुद्ध के बाल में विन्सटन चॉविल ब्रिटेन के सर्वाधिक सम्मानित प्रदान सन्‍्त्ो बत 
शए ये, किम्तु युद के वाई 945 के बाम चुनावों में उनके दल का हारना व उनके स्थान 
पर विपक्षी दल वे नेता एटली का प्रधान सन्‍्त्री बतना कोई विद्येप उयल-युयल व अस्त- 
वब्यवस्तता का कारण नहीं बना था । “दॉटरयट काण्ड' से अमरोका के राष्ट्रपति निक्‍्सन 
का त्यागपन्न तथा उसब बाद को राजनीतिक स्थिति आश्चर्यक्रारी प्रदृत्तियों की 
ऊनक नहीं बनो यी। विन्तु विकासधोल राजनीतिक ध्यवस्थाओं मे अभो ऐसी स्थिति 
नहीं बाने के बारप कार्यरालिका को स्थिति विचित् व जबरदस्त शबित सम्पन्नता की 
अत गई है 

विकासशील राज्यों मे सब कुछ संक्रमण वे बाल से गुजर रहा है। नय राप्ट्रो के 
जीवन में शक्ति को भूमिका अत्यधिक प्रबल बनती जा रही है। इन देशों मे कार्यपालिका 
को चुनाव विरचना (ए/30ै0७775ए) का ही अभी तक वंधीकरण (6हा्राट३00०॥) 
नहीं हो पाया है। नि८ंय प्रक्रियाए अप्रतिमानित ही हैं। सामुद्ायिकता की भावना केवल 
सकट है क्षणों में माकर लुप्त हा जाती है। औद्योगिक विद्ास व आधुनिकोकरण का 
अर्ाव तथा दख सबूपा (फआाए-८एारि8णएाआा0त5) की ब्रान्ति (०००५०) के कारण 
नदौन राष्ट्रो म राजनीतिक व्यवस्था अभी रो प्रवाह के दौर मे से गुजर रहो है। इन 
देशो में बरिश्म व ब्यक्तित्व सम्दन्धों का समस्याओं व देधवा-युक्त प्रक्रियाओं से कहो 
अधिक महत्त्व दना हुआ है। सरकारो भूमिका वे शासन अगों के कार्यों व उनसे सम्बन्धित 
सरचताओं बा विभिन्‍नोजरण (ठ/शटध्था७३ध०ए7) नही हुआ है। युटों का राजनीतिक 
सेल में निर्णायक स्थान है । राजनीतिक समाज परम्परादत ज्क्डनों से मुक्त नही हो पा 
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इहे हैं। राजनीति से सम्बन्धित अभिवृत्तिया अभी भी लोकिकीकृत नही हो पाई हैं। 
| राजनीतिक व्यवध्याओं की इन विश्येपताओं का कार्यपालिका पर सर्वाधिक प्रभाव 
पडा है। 
कार्यपालिका नेतृत्व गुट कलह के कारण अस्पिर हो सकता है। नए राज्यो मे राज- 
नीतिक ढाचा व तत्त्व बहुत बडी खाई से पृथक बना हुआ है। इस कारण, कार्यपालिका 
के समठत के पश्चिमी प्रतिमान को अपनाकर व्यवस्थित की गई कार्यपालिकाएं अभी तब 
उनके अनुछप झूमिका व कारें सम्पन्न करने मे असफल रही हैं । इत देशो में का्मंपालिका 
अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले नेता होते हैं। ससदीय प्रणालियों मे भी 
प्रधान मग्त्रो एकल कार्मपा लिका की तरह बेरोकटोक निर्णय लेकर उन्हे लागू कर सकते 
हैं, किन्तु पह बात केवल एक पीढी (8८0८थ॥०) के नेताओं पर ही लागू होती है। 
राष्ट्रीय आस्दोलतो के सम्बे कालो मे ऐसे देव-तुल्य तेता जन-मानस में समा गए थे । इस 
कारण स्वतम्व्ता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्पपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको 
आदर व असाधारण प्रतिमा का प्रतीक ही नही बरन राष्ट्र का पिता मात लिया गया 
सा। जोगो केन्याता, सुकार्नों, बोगिया, नासर, नेहरू, ऐनक्रूमा, तेरेरे, लुबुम्बा, शेष 
भुजीब, जिन्‍ता, यू सू, हीटो इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय 
व्यक्तित्व के कारण लम्दी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छागे रहे और इनमे 
सै कुछ आज भी छाये हुए हैं। इन कार्यपालिका अध्यक्षो की शक्तिया अप्तीमित रही हैं। 
राष्ट्रीप नव निर्माण के लक्षय से उत्मेरित नेतृत्व के बाद नवोदित राज्यो मे कार्यपालिका 
के मध्यक्ष, दलीप जोड तोड या सेनिक क्रान्तियों से सत्ता हथियाते वाले सेनापति बनने 
लगे और कार्यपालिका सरचताओं भे उचल पुषल की जाने लगी। 
पिछली दो शतार्दियों में नवोदित राज्यो मे कार्यपालिका अग व्यक्तिपरक बेन गया 
है। एक ही राजनीतिक नेता, राजनीतिक सक्रियता के सभी पहलुओ का नियन्त्रक, 
निर्देशक व अभिभावक बनता जा रहा है। इन देशो मे अधिकाश कार्यपालिका अध्यक्ष 
सस्थागत निमस्त्रणों से अपने आपको मुक्त करने में सफल हो जाते है। राजनीतिक 
प्रक्रियाओं में गुतिश्चितता के अभाव के कारण यह बन्धनकारो भ्रभाव नही रप पाती है। 
इन देशो के बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर सघपंशील शक्तियों के तनावो व 
(छचाबो से त्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधात मण्डल ऐसी विपम 
परिस्थितियों के कारण सयोजनकारी भूमिका निभाने मे सयंधा असफल रहते हैं। अत 
बार्यवालिका ही ध्यात का केन्द्र व व्यवस्था स्थापना के लिए आशा की किरण रहे जाती 
है। इससे कार्मपालिका अध्यक्ष तानाशाह की सो स्थिति मे आ जाता है। राजनीतिव 
सहूपण वैचारिक आधार पर स्थापित नहीं होते के कारण राजनीतिक व्यवस्था में 
विभिन्न सल्याओ घ प्रत्रियाओ के स्रमन्वयकर्त्ता नही बन पाए हैं। इन देशो में प्रतियोगी 
दल्ष प्रणात्ती आवश्यक सह्ष्णिता के अभाव मे अस्तव्यत््त होते होते एक दल पद्धति को 
प्रिस्थितिया उत्पन्न कर देती हैं। एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार का 
पालिवा गयी श्रयृत्ति म मौलिव अन्तर ला देता है । इस प्रकार के दल का वेवल दिखा है 
ही रहता है। कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी रुत्ता को चैधता के लिए चुनावों का ढोय _ 
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दल के माध्यम से करने लगे, दिन्‍्तु सभी विकासशोल राज्यों के बारे मे यह 
सामान्यीक रण खरे नही उतरते हैं। अनेक राज्यों मे स्वतन्त्रताए व दल प्रतियोगिता की 
वास्तविक परिस्यितिया बनाए रखने के सस्वायत साधत उपलब्ध रहते हैं! मैंक्सिको, । 
भारत व श्रौलका इस के उदाहरण हैं। 

बुछ राज्यों मे विकास की आवश्यकताओं के लिए देश की सम्पूर्ण शक्तियों के समुचित 
उपयोग की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता का माना जाता है। इस प्रकार के 
शासनों में अनेक दलों की विलासिता (509) को तिरथंक मानता जाता है। मत 
कार्यपालिका केवल एक ही दल को अभिनव समाज की स्थापना मे सहायक यन्त्र के रूप 
में पर्याप्त मानती है। इस कारण, विकासशील राष्ट्रों में अनेक राष्ट्र ऐसे है जहा कार्य- 
पालिका अध्यक्ष आज भी जनतायक के रूप मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण 
के लिए सितम्बर 976 मे मिन्न के राष्ट्रपति सादात के दूसरे कार्येकाल के सम्बस्ध में 
हुए लोक' निर्णय में करीव-करोव शत प्रतिशत मतदाताओं ने उनको पुनः राष्ट्रपति 
बनाने के पक्ष में मत व्यवत किया था। अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों मे ऐसो वार्यपालिकाए 
हैं। बेनेय वुआसडा, केन्याता, नेरेरे तथा सादात ऐसे ही कार्यपा लिका अध्यक्ष हैं। 

विकासशील राष्ट्रो मे कार्यपालिका प्रतिमात अभी भी सुस्विर नही हुए हैं। पुराने 
नेतृत्व के दृश्य से टहने पर अनेक राज्यों में कायंपरालिका अध्यक्ष, सस्थागत चयन प्रक्रिया 
वो दुद़ता के अभाव में, सामान्य ढग से चुनकर नहीं आ पाता है, और अधिकतर कार्पे- 
पालक-पद ठानाणाहों के हाथ मे चला जाता है। इस प्रकार, नवोदित राष्ट्रों गे कार्ये- 
शलिका सामान्यतया नियस्षप-मुक्त ही रहती है। व्यवस्थाप्रिकाए इन देशों में केवल 
नाम से ही रह गई हैं। न्‍्यायपालिकाओ पर महत्त्वपूर्ण प्रतिदन्‍्ध लगाबर कार्यपालिंका, 
शकित केन्द्रण भे वेरोवटोत् हो जाती है। अठ नवोदित राण्ट्रो में कायंपालिकाए 
अधिकतर विद्येष व्यवितत्व उन्मुदी वन गई है । इन समाजो में गन्तव्यों, मूल्यों और 
'नोम्म' के बारे मे असहमति, सविधानों में जाये दिन के आधारभूत हेर फेर, राजनी तिक 
संस्थाओं की भूमिकाओं में विभिन्नीव रण का अभाव, राजनीतिक दलों” का नेताओं के 
हाथ में कठपुतली की तरह रहना, व्यवस्थापिकाओं का नीति-निर्धारण से अधिक राजन 
नीतिक जोड-तोड मे सलग्न रहना, जेनसाधारण की उदासीनता और अभिजनों का 
अनुत्तरदापित्वपूर्ण द स्वार्यी व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्पाओ पर जबरदस्त दवाव 
डालते हुए उन्हे तनाव व खिचाव की अवस्था में धकेल देते हैं। इस प्रकार कौ परि- 
स्थितियों में वेवल कार्यपालिका और इनमे भी विशेषजर मुख्य का्मंप्रालक राजनीतिक 
ध्यवस्था वो एक सूद्र म पिरोय रखने का माध्यम रह जाता है। यही कारण है कि 
पिछती एक शताब्दी में अधिकाश विकासशील राज्यो में कार्यपालिका शवितया वेबल 
शुब्य शंप्रालक मे केदिएत हो पई हैं। इतर उझी साज्यऐ जे साजियाए्ट, वरप्रे, वयापण 
पालिका, राजनीतिक दल और मन्त्रिमष्डल या सलाहकार मण्डल पाए जाते है, डिस्तु 
इन सब द्वारा बे भूमिकाए नही निभाई जाती हैं जो इनके लिए निर्धारित रहती है। 
यह मुझय कार्यपालकों के इशारों पर, उनकी इच्छा थे अनुरूप ही कार्य करती हैं। इससे 
इत देती मे शुद्य कार्यपालक सब प्रकार के नियत्रणो से मुक्त, सर्वाधिवारी शासकों से 
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ओऔ अधिक शवितशाली बन गए है। सर्वाधिकारी राज्यो मे राजतीतिक दल बे द्वारा 
औपासिका पूरी तरह नियन्वित रहती है, किन्तु विकासशील राज्यों में राजनीतिक दल 
नियस्त्रक न होकर मुख्य कार्यपालक की महत्त्वाकाक्षाओं को पूरा बरने का दिखावदी यन्त्र 
मात रहता है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशो में कापंपालिवा मे शावी रूप के बारे 
में निश्चित रुप से कुछ भी कह सतना सम्भव नहीं है। जनसाधारण मे शिक्षा, सही 
अर्थों मे राजनीतिक चेतना व राजनी तिक प्रक्रियाओं मे स्थायित्व आने पर ही इन देशो 
भे कार्यप्रालिकाओ के सगठव, दारयों भूमिका व महत्त्व वा स्वायी रूप उभर सकेगा। तब 
तक अधिकाश पिकासजश्ञील राज्यों में कार्यपालिवा राज्य छपी जहाज की एक मात्र 
सचासक बनी रहेगी। इन देशों से मुझ्य कार्यपालिबा पद पर आने वाला हर व्यक्ति, 
पद सम्भालते ही अपनी गद्दी को सुदृढ़ बनाने मे लग जाता हे और अपने पद पर आते 
वाली हर चुतोती से निपटने के लिए सत्ता का उत्तरोत्तर केन्द्रण अपने म करता जाता 
है। इन देशो में चुताव या तो होते हो नहीं और जहा होते हैं उनमे रे कुछ अपवाद- 
स्वषप छोड दिए जाए तो बावी सब मे प्रतियोगी मुकाबले के अभाव मे कार्येपालिका॥5 
को कोई चुनौती नही दे पाते है। अत विकासशील राज्यो मे कार्यपालिकाओं के बारे मे 
कोई झुनिश्चित साम्तान्यीकरण करते फा प्रयास फम से कम यर्तमान अवस्था में असम्भव 


ही है। 
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राजनीतिक विवास और आधुनिकोबरण मे राजनीतिक कार्यो म अत्यधिक वृद्धि और 
विशेषीकरण ला दिया है। व्यवस्थापण, कायंपालन और न्यायपालन कार्यों के परम्परा- 
गत ग्रतिमा/न अपने आप में साख्राज्य बन गए ८, किस्तु इन सबमे कार्यपालिका की 
सरचगाओ व अधिकारियों मे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। राज्य के वृद्धिपएक अधिकार 
क्षेत्र वा बास्‍्तविक असर कार्यपालिका पर हुआ है! लोक कल्याणकारी राज्यो में वार्य- 
पातिया पे फार्य न केवल बढ़ सए हे बरन विविध प्ररर के भी हो गए है। कार्य पा लिका 
कै द्वारा किए जाने बारे कार्यों में राहयवता दने के लिए प्रणासतिक कर्मेचा रियो का जाल 
का पिछ्ता जा रहा है। एन घिविल वर्गचा रियो को है भोज रशाही थे गाप्त से पुकारा 
जाता है। वरपपातिका एक तरफ, नीति-नि माण मइनको सहायता लेती हैं और बुरे 
तरफ, नीतियो ने__क्रियान्दयन वे लिए भी उन पर विर्भर बरती है। शासन-सचालन में 
इनकी भूछिवा वे महत्व के कारण ही अनेक विचारक नौकरशाही को सरकार की 
“चौथी शाखा' तक पहनते छग्मे है ) 

लोकतान्तरिक समाजो में हो गही सभी प्रकार वे राजनीतिक समाजों में कार्यपातिका 
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वशिष्टता होती है। मत्तो यद्यपि अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, किन्तु विभाग के 
_ वैस्तविक मनुभवों ओर प्रशासनिक बारीकियो का उन्हें प्राय ज्ञान नहीं होता है, 
कयोंकि मत्ती पद पर उतकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। रजनी तिक वायँ- 
पालिका वा कार्यकाल या तो निश्चित अवधि तक के लिए होता है या वेवल उत्तरदा यित्व 
निभाते रहने तक रहता है। कार्यपातिवा को राजनीतिक प्रपघो में उसझे रहना पड़ता 
है इराते बह प्रशारान के वास्तविक कार्य को सचालित करने में बहुत बम समय दे पाती 
है। कार्यपपालको का अधिकाश सप्रय ससद, जतता एवं अन्य सामात्य सार्वजनिक 
समारोहो में ही लग जाता है। अत राजनीतिक कार्यपालिका सभी प्रतिभाओं से युक्त 
होते हुए भी प्रशासनिक क्षेत्र में 'नौसिखिए' व अविश्येपज्ञ! की तरह ही रहती है। 
कार्यपालिका की प्रशाहनिक सनभिन्नता के सम्बन्ध में मुनरो ने ठीक ही लिखा है कि 
“कई अवसरों पर प्रिटेन का युद्ध मत्नी कोई दार्शनिक या देश का नौसेना मत्ती कोई 
व्यापारी पा बैरिस्टर और व्यापार मत्री विद्यालय ना भ्रोफेस्तर रहा है। वित्त मत्ी के 
सम्बन्ध में तो यह जाणा को ही जानो चाहिए कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्तित ही 
नियुतत किया जाये जो वित्त की बारीकियो से परिचित हो, पर नही, अनेक बार वित्त- 
मत्लियों के पद पर ऐसे ब्यक्ति भी रह चुके हैं जो पेशेवर राजनीतिज्ञ या वकील ये ।” इसी 
प्रसग में सिडनी लो ने व्यगात्मक ढग से लिखा है कि वित्त मवालय मे द्वितीय श्ंणी के 
>पिपिक का पद प्राप्त करने के लिए एवं युवक को अक्गणित की परीक्षा म॑ उत्तीर्ण होना 
परेगा, पर दिल भत्नी अधेड उम्र का एक ऐसा शाथारण व्यक्त भी हो सरता है जो 
अको के विषय की अपनी कुछ योडी बहुत जानकारी को भी भूल चुका होता है। 
दार्येपालिका की इस प्रकार की प्रशासतिक अनभिज्ञता नवोदित राज्यो म तो अनेक 
बार हास्पास्पदता की हृद भी पार कर जाती है। इन देशो में अचानक ही कोई सेनिक 
शासक भाति करके कायंपालिका अध्यक्ष बन बैठने पर उसका प्रशासनिक क्षेत्र में 
निमन्नण वे निर्देशन विचित्र रूप घारण कर सेता है । किन्तु अगर ऐसे राजनीतिक समाजों 
को अपवाद रुप में ुक तरफ कर दें तब भी, अधिकाश राज्यों मे राजनीतिक कार्य- 
पातिया प्रशासनिक दृष्टि से अनभिन्ञ ही रहती है । ऐसा कहा जाता है कि जब अफीकी 
देश घाना स्वतत्ने हुआ था तव देश मे कुल एक दर्जन स्तातक (अफ्रीकी) ही थे। इन 
देशों मे कार्यपालिकाप्रों की अत्यिरता व नेतृत्व के लिए विभिन्‍न प्रत्या शियो मे अनावश्यक 
हांड व दौड़ के कारण, लोक सेवक ही वास्तविक शासक वन जाते हैं॥ लोक सेवक 
प्रशासन से सम्व-्धित हर बात से सुपरिचित रहते हैं ॥ उनका प्रशासन सबधी प्रशिक्षण 
और अनुभव उन्हे शासत कार्य का विश्वेषज्ञ बना देता है। उनकी नियुक्त भी मोग्यता ने 
आधार पर होती है, उनका प्रशिक्षण होता है तथा वे स्यायी रूप से अपने पद पर बने 
है रहते हैं। एक ही प्रकार का कार्य लम्दी अवधि तर करते रहने के कारण ओर अधिका- 
घिक प्रशासनिक अनुमव प्राप्त करने के उपयुक्त अवसरों के मिलते रहते के कारण, लोक 
सेवक विभागीय दाव पेचों को मली-माति समझने लगे हैं। इससे उनकी श्रेप्ठता निखर 


जाती है और बे कार्यपालिगा शवित ने वास्तविक सचालक बतने को स्थिति में गा 
चाते हैं । 
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टससे कार्यपालिका और नौकरणशाही के पारस्परिक सम्बन्धो का प्रश्न उद खडा होता 
है ५ इस प्रश्न पर विद्वान एकमत नही हैं। कुछ विद्वानों की मल्‍्यता है कि लोक सेव: 
अपने विशिष्ट अनुभव, सम्बे कार्यक्रात और प्रशासनिक दाव-्पेचों में दक्षता के बारण। 
बार्यप्रालिका पर हावी हो जाते हैं। वे प्रशासन के सर्वेर्यों बन जति हैं और वार्यपालिका 
अध्यक्ष केवल हस्ताक्षर करने वाले यत्र मात्त रह जाते हैं । मवीगण नौकरणाही बे सकेतों 
पर चलने के लिए भजवूर हो जाते है और च्यवहार मे कार्यपालिका वे स्थान पर राज- 
लीतिक प्रक्रियाओं पर उसका आधिपत्य स्थापित हो जावा है, विन्‍्तु अनेक विद्वान इस 
दिचार से अप्तहमति प्रकट करते हैं। उनके अनुसार नौंकरशाहीं के आधिपत्य की बात 
करना भ्रामक है, क्योकि वास्तविक निर्णय शकित कार्ययालिका मे ही निहित रहती है । 
इस विचार के समर्थक विद्वानों का रहता है कितीति-निर्धारण और नीति का क्रियास्बात 
दो अलग-अलग ढात़ें हैं। देश के लिए नोति-निर्धारण के कार्य को सम्पन्न करने में 
प्रशासनिक बारी कियो के ज्ञान कौ आवश्यकता ही नही होती है। उदाहरण के लिए, 
अगर भारत की विदेश नोति वे प्रमुख सिद्धान्तो का निर्धारण करना हो तो उसके लिए 
केवल दूरदशिता, भविध्य के विश्व का पूर्वाभास तथा भारत के राष्ट्रीय हितो का सामान्य 
ज्ञान ही पर्याप्त रहेगा । कार्यपालिका के द्वाय नीति निर्धारण म निर्णय बरने की क्षमता 
की ही आवश्यकता होती है। इसने लिए न विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है ओर न ही 
प्रशासनिक बारोकियों का ज्ञान सहायक होता है । 

इस सम्बन्ध में यह स्याय रखता आवश्यक है हि कार्येपालिका के सदस्य लम्धी अवधि 
के सार्वजनिक प्रशिक्षण ओर जनता थी कठोर परख के दाद धोरे धीरे चोटी वे पदों वर्क 
पहुंचते है। लोक्त'त व्यवस्थाओं मे कोई भी व्यक्ति लम्बे सार्देजनिक व राजनीतिक 
जीवन के उत्तार-चढावो वे' अनुभव बिना ऊपर की तरफ नहीं बद्रता है। अत यह वेवल 
आति ही है कि कार्योप्रालिका अनुभव रहित, अनभिन्न व नो सिथिये लोगों वा सगठन है। 
वार्यपालिका से घोटी का पद तो केदल वही व्यस्त प्राप्त कर पाता है जिसने वर्षों तक 
सार्वजनिब नेतृत्व किया हो और इस नेतृत्व की भ्रत्रिया मे वह समाज की कसोटी पर खरा 
उतरा हो। ऐसे अनुभवी, शवितशाली एवं प्रतिभा सम्पस्त व्यक्तित्व वाला कार्य पालव 
राभी प्रशासनिक समस्याओ को अपने सामान्य विवेक से समझ लता है और उनके समा- 
धान के लिए लोक सेवकों पर आश्रित नहीं रहता अदितु अवसरानुरूल निर्धय फरडे 
लोक सेवकों को उन निर्णदों वो लागू करने वा आदेश दे देता है। नेहरू, विन्तटन चचिल 
बनेडी, डिगाल, सरदार पटेल, वासिर, सुकार्णो, स्टा सिन, यू नू और शेख मुजीब ऐरो व्यक्ति 
दे जिनसे सम्पूर्ण प्रशासन सतर्क व सबेद रहता था। बई कार्यपालक शरितशालो 
व्यक्तित्व के घनी नही होने पर भी जपनो लोक ब्रियता के दल पर लोक सेवकों पर हाथी 
रहते हैं। इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने की है कि स्वविवेक से निर्णय दरने बा 
अधिकार तो केवत कार्यपालिका का ही होता है। अत रेमजेम्यूर के इस मत से हम सह- 
मत नहीं हो सकते डि नीति.निर्माण, निर्णय और उनवे ब्रियान्वयन में कार्यपालिका 
पर नोज रधाही का प्रभाव इतना अधिक रहता है हि वा्दपालको को लोव सेवक वे 
द्वाप की कठपुतली मात्र समझा जाना चाहियू। 


कार्यपातलिका * दी 


कार्येपालिका व नौकरझाही का सम्बन्ध विकासशील राज्यों मे अमी भी अस्वैज्यस्त 
है। इत देशो मे कार्यपालिका अध्यक्षो व मस्विमण्डलो भे साधारघतया ऐसे ब्यवित पदा- 
सीन हो जाते हैं, जो राजनीतिक दाव-पेच व जोड-तोड से अधिक अनुभव नहीं रखते हैं 
इन्ही देशों मे नौकरशाही की स्थिति भी कुछ अच्छो नहीं होती है। उनकी भर्तों कडी 
योग्यता परीक्षा के आधार पर नही हो पाती है। प्रद्िल्षप वी सुविधाआ व प्रशिक्षित 
ब्यक्तियो क अमाव म नौर रणशाही की स्थिति कार्ययालिका को नियन्त्रित करन से तो दूर 
प्रशासन को ठीक तरह से चलान की मी नही होती है । अत विज्ञामशील राज्या म कार्य- 
पालिका व नौकरशाही के सम्बन्धों को लकर सुनिश्चित निष्कर्ष यही निकाला जा वता 
है कि इन देशों म हर जगह स्थिति भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार की है, ठिन्तू इन देशा मं अनेक 
देश ऐसे हैं जहा कार्यपालिका जी अस्थिसता विध्यायक्रा की सामान्य अनुमभवहीनता के 
विपरीत साम्राज्यवादी काल मे सुप्रशिक्षित प्रशासन की व्यवस्था हा जान के कारण यही 
देश का वाह्तबिक शासन सचालन करत हूए पाए गए है। जहां खाये दिन त्रान्तिया होती 
हैं, हुए रोज कार्यपालक बदलत हैं, जहा राजनीतिक गस्थाए व प्रक्रियाए प्रवाह के दौर मे 
है, वहा नौक रशाही ही राजनीतिक समाजो का सम्माल रहती है, किन्तु यह हर देश से 
साम होते वाली बात नही है । अनेक बफ्नोकी व एशियाई देश कई बार ऐसे दौर से गुजर 
चुबे हैं जहा पा पालिता व नोव रशाही दोनो हो राजवीतिक जाड तोड मे पडकर व्यवस्था 
की उपल-पुयल के कारण बने हैं। विन्तु यहा यह सकमण काल की अवस्या म स्वाभाविक 
मानता जा सकता है। थद एपचिया व अफ्रीका तथा सत्य नवोदित राज्यों म प्रशासक 
सुस्यिर व सुप्रशिक्षित किए जा रहे हैं तथा राजनीतिव नेतृत्व भी अधिक ब्यस्त नहीं रहा 
है। इससे कार्यवासिका व नौकरणादी के स्थायी प्रतिमान विक शत हान की सम्भावनाए 
बढ़ गई हैं। 
विकासशील राज्यो मे नौदरशाही को लेकर एक नया पहलू चर्चा का विधय बन गया 
है। अनेक देशों मे राजनीतिक दृष्टि से प्रतिधुत (८०॥7॥0/८0) नौकरणशाही को माग की 
जाने लगी है। हाल ही में कुछ लोगों ने यह विचार प्रकट क्रिया है कि प्रशास्क वर्ग वार्य- 
पालिका थी नीतियो एव बायंत्रमो से प्रतिश्षुत नहीं रहने के वपरण ये इन कार्यक्रमों को 
सफर बनाने का पूरा-पूरा पर्याय नही करते हैं। उनके अनुपार अगर नौऋरमाही प्रतिश्रुत 
हो तो सरकारो कार्यक्रमों हे सफल होने वी सम्मावना बट जायेगी । साम्यवादी राज्यो मे 
ऐसी ही नौररणाहो होती है, किन्तु उतने राजनोतित व्यवस्पाओं में जहा प्रतियोगी दल 
प्रद्ति हे डारण सत्ताहद राजनीतिक दब बदलते रहत हैं, ग्रतिथुद नौकरणाही खतरनाक 
देचोदरिया उत्तन्‍न कर सकती है। अत इस सम्बन्ध में निश्चित विचार करना बठित है। 
इस सम्दन्य में अन्यज्ञ विस्तार से विवेदन किया गया है ठयलिए यहा हम शिली प्रसार वे 
विध्कर्ष का प्रयाश नहीं करेये 
राजनीनिक कार्पपालिका दे दौकरमादी के सम्बस्धों ने इस विदेदन ले घार काने स्पय्ट 
हैं। जाती हैं । इनका पारस्परिक सम्बन्ध इन वाो पे इस या दस प्रकार का हो सकता 
प्रथमत इनक आपमी सम्दस्प बाद पाजिका को प्रश्॒ति द्वारा प्रमावित रहता है। अध्यथा- 
त्मे व समदीय कार्यपानिडाओं के उदाहरण से यह रप्ट है। दूमरो बात, दल प्रणातती 
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>_की श्र ति से सम्बन्धित है। द्रिदलीय, बहुदल्लोय या एकदलीय प्रधान पद्धति में नौकर- 
शाही व कार्यपालिका का सम्बन्ध भिन्न भिन्न हो जाता है। इन दोनो के सम्बन्धो का 
तीसरा नि्रिक राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया की सरचनाओ की अद्ृति है। जिन देशो मे 
इनके प्रतिमान सुस्थिर व सुनिश्चित होते हैं वहा कार्य पालिका व नोकरशाही वा सम्बन्ध 
भी विश्लेप प्रकार का हो जाता है । राजनीतिक कार्यपालिका व लोक सेवको के सम्द धो 
का चौथा नियामक नौकरशाही की प्रतिश्रुतता या उसका अभाव है। इन तथ्यो के अलावा 
भी अनेक ऐसी परिस्थितिया व स्थितिया हो सकती हैं, जिससे कार्यपालिका अध्यक्ष व 
नौकरशाही का सम्बन्ध अ्रभ्रावित रह सकता है। उदाहरण के लिए, किसी से निक ताना- 
शाह वे कार्यपालिका अध्यक्ष पद पर आ जाने से नौकरशाही व कार्येपा लिका का सम्बन्ध 
अचानक उलट सकता है । 
नौकरणशाही व कार्यपालको के पारस्परिक सम्द-घों को लेकर ऊपर जो कुछ लिखा गया 
है उससे अनेक विद्वानो का मतभेद हो सकता है। यहा स्थान के अभाव में कई विन्दुओं 
पर विस्तार से चर्चा करना सम्भव नही होने के कारण शकाओं की कापी गुजाइश रह 


हे 
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गई है। किन्तु इस बात से सद सहमत होगे कि कार्यपालिका अपने व्यवहार व कार्यों मे 


स्थायी व लोक सेवको अर्थात नौकरशाही के द्वारा एक अश तक नियन्त्रित, सोमित और 
मार्गदेशेन प्राप्त करती रहती है ।११ यह तथ्य हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे 
म स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक प्रत्रियाओ की बढती हुई पेचीदगिया लोक सेवकों 
विशेषकर चोटी के पदाधिकारियों वो राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया मे अधिकाधिक हस्तक्षेप 
का अवसर प्रदान करती जा रही है। प्रशासको की नीति विकल्पों को सरचित करने वी 
योग्यता, विद्येप प्रकार वे निर्णयो के लिए वाध्य करने की क्षमता, जिन निर्णयों व नीतियो 
को व पसन्द नही करते उनको नकारने या विफ्ल करने की निपुणता, सर्वेव्यापक प्रवृत्ति 
बन गई है। अत कार्यपालिका हो नही व्यवस्थापिका भी अपनी वास्तविक शासक शक्ति, 
राजनीति व्यवस्था के सेवको--नोकरशाही, को हथियाने से रोकने मे असमर्थ होती जा 
रही है। 


कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिफा 
(छरहटफणाारश४ 4२० प६छाडा &7ए88) 


पिछते अध्याय में कार्यवालिका व व्यवस्थाविका के आपसी सम्बन्धों दा विस्तार से विवे- 
चने रिया गया है । अत यहा इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि कार्य पालिका व व्यवस्था- 
पका वे बीच शव्ति सस्तुतत कार्यपालिका दी तरफ लुकता जा रहा है॥ सरकारों की 
प्रहति अलग-अलग राज्यों मे भिन्‍न भिन प्रकार की होती है, किन्तु रचनात्मक या 
सकारात्मक सरकार को तो क्रियाशोल रहना ही पडता है। चाहे राज्य लोक बल्याण- 
बारी, गमाजवादी या पूजीदादी हो इत सव में सक्ारामक सरकारों को अप्रत्याशित व 
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अगूतयूदें पैमाने पर निर्णय लेने होठे हैं। यह सर्वमान्य सन्‍्य है कि हए देश की कारयेपाजि- 
काए कल जितने कार्य करती यीं उनसे आज कही अधिक कार्य करने लगी हैं॥ यह बे 
हुए बाय अच्छे हैं या छुरे, दस बियाद में न पड़े तो यह बाव मानती पढ़ेगी कि कार्य- 
परालिाओं वे निर्ययों वी मात्रा व क्षेत्र अत्यचिक बद यद हैं । यरकार के कार्यों मे वृद्धि 
से विधात मण्डल के कार्य भी बढ़े हैं पर कुठ मित्राकर शकित के न्द व्यवस्थापिका से कार्य- 
पालिका की तरफ छिमर गया है। सेमुअत हम्टिगटन का तो कहता है कि ब्यवस्था- 
परिवाओं ने स्वम ही विधि निर्माण तथा काफी ब्यवस्यापत चाय कार्यपालिका का दे दिए 
हैं। अमरीवा की वाग्रेस (व्ययस्थापिया) को चर्चा उरते 77 उसने तिखा है कि कांग्रेस 
के सदस्यों वी क्षेत्रीय मभिवृत्ति के कारथ वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
समाधान करने में ब्रक्षम हो झखे हैं ।* ला पालोग्यारा का कहना है कि हृष्टिगटन ते जी 
क्षमरीका की कपग्रेत के वारे में कहा है वह दुनिया के अधिकाश राष्ट्रीय विधान मण्डलों 
के लिए भी सही है। बत कार्यपरोलिता वे व्यवस्थापिका में पारस्परिक झव्विन्सतुलस, 
कार्यपालिका मे पक्ष में जा रहा है। 
कार्यपालिका की सरचना ही ऐसी होती है कि वह दृहतर, क्षप्रिय पेपीशा तथा 
स्यापक्तम समस्याओं से निपटने बी, व्यवस्थापिसा की तुलना मे श्रेष्डवर क्षमता व 
गोयता रखती है। व्यवस्थापिराओं में दलगतता मे कही थपिक अप्रत तिर्षानन क्षेत्र के 
पोषण वी चिस्त्रा से विधायक महत्त्वपूर्ण प्रश्तों से हट से जाने हैं । इससे कार्य पालिका को 
प्रभुत्व स्थापित वरते का अवसर मिल जाता है । 
वार्यप्रालिका सम्बन्धी विवेचन के अन्त में यह कहता उपदुवत होगा कि आज विवाद 
कार्येप्रा लिका-व्यवस्थापिवा के सापेक्ष सहत्त का नहीं रह सया है। यह दोनों तो राज- 
नोविक दलो के माध्यम मे सयुक्द व सहयोगी हो जाते हैं । रिचाई न्यूस्टेड्ट ने यह प्रसत 
उठाया है वि “आज वास्तवित्र शकित सधर्ष मुख्य वार्यपालक व व्ययस्थापिता ने मीच ने 
होकर ययाय॑ भें राजनीतिक नेताओं और नोवरणशाही के दीौच है।”! पीटर ड्रकर भी 
इसी तरह को चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखता है कि "सब से सगीन समस्या यह है हि 
ब्यवस्थापित्रा और वायंपरातिदा समात रुप से सरकार का तियस्त्रत स्थायी मौजरणाहों 
के हाथों मे घोती जा रही हैं।”४ ए० एच७० द्राउन ने कार्ययाविका की बर्सेमान अनस्या 
+ की विश्तेषण करते हुए तक्षंसगत बात बह्ी है । इसके अतुनार “ अगर ओर दुछ भी न 
देखें तो भो सरकार ना आदार ओर दो यह अर्थ स्पष्ट करता लगता है कि मुरद काये- 
पालक, व्यवस्था पिकाओं की तरह ही आज बहुत कार्य करता हैं, विस्तु सरकार पर उसकी 
पक्रड बहुत बम हो गयो है ।”7? लोक प्रशासन वी बडतो वेद्ीदगियों व ्वानन कार्यों मे 
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अत्यधिक वृद्धि रे कारण कार्यपातिका छासन मार से दवती जा रही है और उसका भार 
हल्का करने का सस्यागत साधन नोकरघाही वे अलावा और कोई नही रखता है। अब 
नौररणाही का प्रभाव जहालहा अधिक रहने लगा है, परन्तु अन्द्रत नौंकरणशाही सब 
प्रमावों व ददावों क बावजूद रहती वेदल सेविका ही है। कार्यपालिका के पास अपनी 
शकित हाती है जबकि नौकरशाही के पास यह प्रिध्यितिवम्र हो आती है । यही कारण 
है कि आज कार्यप्रालिका को हो सरकार क हा जाने लगा है 


अध्याय 46 


न्यायपालिका 
(उच्रबांटांबा)) 


प्रारम्भिव मातव समाज के उदय के साथ ही राजतीतिय' शवित' वो जन्म देंगे बालो 
परिस्थितिया भी प्रस्तुत हुई तथा सम्भवतया इगी शवित वै प्रयोग रो आदिकालीन मानव 
राभाज में कृछ व्यवस्था व स्थिरता ती स्थापना हुई। अत राजनीतिक शक्ति वा हूर 
समाज में भारम्म से ही महत्त्व स्यापित हो गया ) कालात्तर में यह शक्ति अवप्रीडव व 
बाध्ययारी थनप र अन्य राभी प्रयार वी शवितयों वी तियन्‍्तन' वे उनकी सीमा निर्धारक 
बन पई । दरारै इसके उपयोग गौर दुश्पयोग के मार्ग खुल गए। राजनीतिय' शवित की 
सर्वोपरिता इसमे दुरुपयोग बी ओर भी सम्भावनाएं निहित कर देती है। राज्य णो इस 
शवित या प्रतोष है वहीं अपने जाप से साध्य नही घन जाएं, तथा राज्य पी शवित यो व्यव- 
हार म प्रयुक्त करते बाली रारत।र या शाराव', रवेच्छाच। री बनक र उत सब सूल्यों व उद्देश्यो 
की अवहलता नही करें, जिनकी अ्प्ति के लिए मनुष्य ने राजनीतिक सत्ता वी सृष्टि फी 
ओर इसके ध्वपीडव' (००७८०५७) बन्धत स्थीवार क्ये इसके लिए यह भावश्यव है वि' 
शासकों ये सरकार वो अगिय-त्नित व सो मित रखा जाए। पोर्ट भी शासव जो बाध्यकारी 
शवित से युक्त हो, वह इसी शवित के प्रयोग से व्यवित वी स्वतन्वत्ता बा हनन व अन्त भी 
भर सपता है। व्यवितित्व फे विकास मे ध्यक्ति वी स्वतसत्ता ही आधारभूत होती है| 
एसवी सगात्ति मानव-व्यवितत्य फो बू|ठित बरतो है । इसलिए, एवं तरफ तो मनुध्य ने 
राज्य पी सर्वोपरिता स्वीकार वी तथा दूसरी तरफ उसकी अभिव्यक्रतक सरकार पर 
प्रभावशाली नियनन्‍्त्रणों फी व्यवस्था भी वी जिससे शामव', व्यक्तित की स्वततन्द्षता बी 
व्यवस्था व गुरक्षा ने लिए आगे वढ रावे और साथ ही इसके हनन वे प्रतोभन से रोबा 
जा सरे। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शासकों को विधियों, प्र्रियात्मक 
सुरक्षाओं थ रातुलनात्मव' शवितयों वे माध्यम से निय-त्रत और प्रतिबन्धित किया जाता 
रहा है । 

प्रएग के) शत अपि्षपों हे जुवश्फोपा दे रो हज के (लिए हपपाप्यजपए उरी ज्यणएजएए जप+ 
नाई जाती हैं । प्रपग व्यवस्था, शवितयों वो रा विधान द्वारा निर्धारित व सुविश्यित मरते 
की है, जिससे सरकारें सर्वंधानिव नियमो के अनुसार ही शक्ति प्रयोग करें॥ डुरगरी 
व्यवस्था, शवितयों को शवितियों की निय तब व सतुलय बनाने को है, जिप्त॒प्ते कोई भी 
शातन अग शब्ित के दुरुपयोग मे दूसरे अगर द्वारा रोका जा सके। तीसरी व्यवस्था, एरए 
पृषव, स्वत्तर्त् व निष्पक्ष स्थायपालिका वी स्थापठ़ा बरने वी है ) यह व्यवस्था अन्य दो 
युरक्षा व्यवस्थाओ की पूरक और इननो व्यवहार मे शवित नियत्तय वे रूप मे रखने की है। 
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इसी भूमिका के वारण न्यायपालिका राजनीतिक व्यवस्था भे नागरिक की रक्षक हो 
जाती है। उदारवादी सोकतन्त्रीय सिद्धान्त ने अति शवितशाली राज्य से मागरिक को 
बचाने की जरूरत पर सदा ही विगेष वल दिया है। बत सोकतान्त्रिक राजनीतिक ब्यव- 
स्थाओं में स्यायपातिरा वी स्वतस्त्रता में वृद्धि और न्यायिक निर्णेयों वी स्परीह़ ति के लिए 
आदर और विश्वास की भावना पैदा वरने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर 
बहुत बल दिया जाता है। परिणामस्वरूप कई राचनौतिक प्रणालियों में स्थायपालिका की 
स्वतन्त्रता व निष्प्षता को राजनी विक स्थिरता का आवश्यक पहलू तक माना जाता है । 
इसी कारण, कुछ उदारवादी लोवतस्तीय शासनो मे प्रशासकीय स्यायालयों और अर्द्धं- 
न्यायिक अ्रशामकीय अधिक्रणों (वृए्का उणरालगे 2तंघााााहरआाए४ रगएए००)5) के 
विकास को देखकर बेच नी पैदा होते लगी है, कयोंवि इनवे विकास को विधि वे शाप्तन 
676 ०29) के प्रतिकूल समझा जाता है। 

न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया का एक ऐसा अग है जो 'सरकार' के हा्यों मे राज- 
नीतिक शकित के अत्यविक देन्द्रोत्रण की रोक्याम और “लोक्तन्त़ कौ घाघलियों' या 
बहुमत के निरकुश शासन से जनता को बचाने वी व्यवस्या करती है। इसी कारण न्याया- 
धीश और न्यायालप समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। न्‍्याय- 
पालिका सरकार का तीसरा प्रमुछ अग है। व्यवस्यापिका राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ित 
बानूनों के रुप में करती है और कार्यपा लिका इनको कार्य र्प देती है तथा न्यायपालिका 
इन कानूनों की व्याख्या व रने और इनका उल्नघन क रने वालों को दण्डित करने का कार्य 
बरती है। दम प्रवार सरफार के अर्यो म न्यायपालिका का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है । 
लोकताव्रिद' शासन व्यवस्थाएं तो स्वतस्त्र और विष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्वम्म 
धर ही श्यिर रहती हैं | नागरिकों की स्वतर्द्वता वी रक्षा न्यायपालिका के अलावा अन्य 
सप्यागत सरचता के द्वारा नहीं हो सकने के कारण, दवका महत्त्व बम में कम जनसाधा- 
रण के लिए तो बत्यधिव ही रहता है । 

सामाजिक जीवन को नियन्त्रित बरने के लिए कानून ही सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है 
ओर इन कानूनो के अनुसार न्याय वरने का वार्य न्यायपालिका का दी है। न्यायपालिका 
केवल नागरिकों वे दीच उठने बावे विवादों का ही निर्णय नही वरती है, अपितु यह उन 
मुकदमी वा फसता भी करती है जो नागरिकों व राज्य के बीच के विवादों से उत्पस्त 
होते ह। अत न्यायपालिका का प्रमुख काम यह देखना है वि राजबीप आदेशों (कानूनों) 
का पालन सर्वेत्र द सके द्वारा ठीक' ढग से हो रहा हैं या नही । आधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में न्यायपालिका का स्थान इतना महत्वपूर्ण वव गया है कि अनेक विचारक 
इसको राजनीतिक प्रकिया के अभिन्‍त अय से अधिक एक आधारभूत स्तम्भ मानते हैं । 
सॉड द्राइस ने इस सम्बन्ध मं ठीक ही लिखा है कि “न्यायपालिका राज्य के लिए एक 
आवश्यकता ही नही है, भवितु उसको क्षमता से वढकर सरकार की उत्तमतां की कोई 
कसौटी ही नही है।”! राजनीतिक व्यवस्याओं में न्यायपालिका वी भूमिता व महृत्त को 


न माउस, रम्ब॑कतत 0०कम्तम 75, ६० व!,. [.056००, ?(ं8८७॥!३०, 924, 
| 


न्यायपासिया : 747 


समझने वे” लिए इसका अर्थ व परिशापा वा समझना जरूरी है । 


स्थायपालिका का अर्थ व परिभाषा 
(0 ९४6७सारठ #४0 एष्टापक्ला008 9 7ए)ाए।&ए५) 


अररनू ने समय से ही न्‍्यायपत्रिवा को सारवारी त॒ त्ञ बा आधारभूत अग माना जाता 
है। सामा-यतया इस बात पर सभी सहमत हैं कि न्यामिय' शक्तित बी राजनीतिक व्यय 
सुथाओ मे विश्येप भूमिका रहे | इसी वारण, प्राघोन समय से इस बात पर जाम राहमति 
रही है वि' न्‍्यायिय' शवित यो विशेषपर इस शवित मी तवियार्वित बरने बाले व्यक्तियो 
गो राजनीतिक सत्ता के अन्य पहलुओं से पृथक रखा जाए, क्योकि स्यायपालिका वो 
पृथक रखने से व्यक्तित को यद्द आपवासन सा मिल जाता है कि उस्तवी समस्या वो निष्य- 
क्षता व स्यपतन्ध्ता से परपा गया है। इस प्रकार, न्पाधिव' व्यवस्था का हर राजनी तिब' 
सगाज में अरितत्व व गहृतत्य होता है। इसवा अप व परिमाया इसके महत्त्व व मुभिका वो 
अच्छी तरह समझने भे सहायक द्ोगे। अत न्यायपालिका की परिभाषा बरना भावश्यव 
प्रतीत होता है। 

_ साधारण अध मे गावूनों यी व्याख्या परते थ उनबा उल्लधत गरते बाते ब्यवितर्यों 
को दुण्डित करने मी रास्यागत व्यवस्था को स्पायपालिया कहा जाता है। हे उन 
उयवितयों या समूह है जिन्हे वानून्‌ के अनुसार ग़माज के विवादों वो हल बरने वा अधि- 
जार प्राप्त रहता है। इसश्र्थ मे न्‍्यायपालिया सरकार का एव' विशिष्ट अग है जिसको 
कानूनों का पालन कराने वे लिए विश्वेप अधिकार प्राप्त रहते हैं। लास्की ने न्‍्थापपा लिका 
की परिभाषा बरते हुए लिछा है. “एक दाज्य की न्यायपरासिका, अधिव्रियों के ऐसे समूह 
वे' रुप में परिभाषित की जा सवती है जिसका नाय॑, राज्य के बिरी बागून विशेष मे 
उल्लंघन या तोदने सम्बन्धी शिकायत जो विभिन्‍न सोगो के बीच गा नागरिगों व राज्य 
के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, बा समाथान व फैसला बरना है ।/! इस तरह न्पाय- 
पालिया, स्थाधिव प्रत्रिया की सरचनात्मक व्यवस्था है। याल्टन एघ० हेमिल्टन ते कहा 
है हि नया बिब प्रक्रिया स्पायाधीशों ने द्वारा मुबदर्मों का निणय करने बी मानसित प्रविधि 
वी पड्ा जाता है ।* यह व्यवस्थित कानू की लडाई के लिए की गई व्यवस्था बे अधगंत 
जान रन का तरीगा है। पह हमेशा मुकदमे के फँसते बे! विदु को तरफ सये खित होते 
माँ प्रवृत्ति रखती हैं ।( इग तरह स्पायपातिना, न्यायिक प्रक्रिया भी सरचित व्यवस्था वे 
रूप में, समाज के स्पापित कानून का लेरर उटने वाने विवादों का समाधान कर? मा 
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सस्थागत यन्त है। न्यायपालिका के अर्थ व परिभाषा के बाद इसके महत्त्व व भूमिका को 
समझने हे लिए इसके सगठत व कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योकि स्थाय- 
पालिकाओ की भूमिका व महत्त्व का इनके गगठत से गहरा सम्बन्ध है। 


न्यायपालिका का सगठन 
(07804)9गआ2#&70)9४3 07 उपएछाटा#१५) 


आधुनिक स्यायपालिकाओ का सगठन, राजनीतिक सस्हृ तियो की भिन्‍तता, राष्ट्रीय 
ऐतिहासिक परम्परा, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति तथा अन्य परिस्थितियों में अन्तरों 
के कारण हर देश म कुछ घिन्‍नता लिए हुए होता है। उदाहरण के लिए, सघात्मक शासव- 
व्यवस्याओं में न्‍्थायपालिकाओं का संगठन, एकात्मक राज्यों मे इनके सगठन से अनि- 
बार्यत भिन्‍न प्रकार का हो ऐसी बात तो नही होती, किन्तु फिर भो सगठन में कुछ 
भिन्‍तता अवश्य पाई जाती है। इसी प्रकार, न्यायिक व्यवस्था का सगठन साम्यवादी और 
स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे भी अलग-अलग प्रकार का होता है। अत. ग्यायिक 
व्यवस्था के सगठन वा सभी देशो मे एक-सा ढाचा या प्रतिमान न हो कर उतकी विविधता- 
युक्त सरचनाए ही देखने को मिलती हैं। न्यायालय व्यवस्था की सगठनात्मकता हर देश 
की कानून व्यवस्था द्वारा भी निर्धारित होती है। सविघान की प्रकृति के द्वारा भी विधिक 
प्रक्तिया का निरूपण होता है। अत वारीकी से देखने पर हर देश की स्यायालय व्यवस्था 
व विधिक प्रक्रिया भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की ही दिखाई देती है, बिन्‍्तु इन भिन्‍नताओं के 
बावजूद कुछ ऐसी सगठनात्मकः समानताए हैं जो हर देश में थोड़े बहुत मात्ात्मक 
अन्तरो के साथ पाई जातो हैं। अत सभी देशो के न्‍्यायालयो के सगठन में निम्नलिखित 
विशेषताएं कम या अधिक मात्ता में अवश्य पाई जाती हैं। 


“विरामिडी' सरचना (2/भ्ाा6-ना६6 5000(07९) 

विधिक सरचनाओ में कई कारवो के अनुसार अन्तर होते हैं, किन्तु संगठन फे सम्बन्ध 
में एक सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित है। हर देश में न्यायपालिका का सगठन एक ऐसी शूखला 
के रूप मे किया जाता है जिसमे नीचे के स्वर के न्यायालयों के ऊपर इनका दूसरा स्तर 
तथा उसके ऊपर सर्वोपरि सर्वोच्च न्यायालय होता है। इनका सगठन 'पिरामिड” की तरह 
का होता है। सबसे नीचे के स्तर के न्यायालयों की सद््या काफी होती है तथा द्वित्तीय स्तर 
के न्यायालय उनकी संख्या में कम होते हैं तया हर देश का सर्वोच्च न्यायातय एक ही 
होता है । इस तरह, न्यायिक सरचना मे ज्यो-ज्यो आधार से शीर्ष वो तरफ बढते जाते 
हैं त्यो-त्यों न्यायालयों की सब्या कम होती जाती है जो अन्त: एक ही सर्वोच्च स्यायालय 
के शी में खत्म होती है। 

विधिक सरचना के बारे में उपरोगत विलक्षण्रता हर राजनीतिक व्यवस्था म 
अविवार्यत पाई जाती है। सर्वाधिकारी वस्वेच्छाचारों शासनों मन्‍्यायपालिकाओं की 
शक्निया मदत्त्यूर्ण प्रतिरम्धो से युक्‍त होती है, किन्तु वहा भी संगठन भी दृष्टिसे 
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उपरोक्त प्रत्तिपान बपनाने के अलावा और कोई विकल्प नही है । सघात्मक शासन प्रणा- 
लियों मे दोहरी विधिक सरचनाओ की स्यापता को प्रया है। सधीय न्यायालय व राज्य 
स्तरीय न्यायालय अलग-अलग बनाए जाते हैं, परन्तु हर सघोय स्तर ब राज्य स्तद के 
स्यायालप या सरचना प्रतिमान पिरामिड की तरह का ही होता है। हृए राज्य में 
न्यायालयों के सगठन का यह लक्षण सर्व व्यापक है। फ्रास व पश्चिमी जर्मनी म दोहरे प्रकार के 
स्यॉयालयो --प्रशासकीय न्यायालयों व सामान्य व्यायालयो, की व्यवस्था है, विन्‍्तु इनने 
सगठन का सिद्धान्त भी माट रूप से यही है। इसी तरह, आधुनिक राजनी तिक प्रणालियों 
में प्रशाशसकीय स्थायालयों की तरह अददध-स्पापिक प्रशासकीय बधिव रणो (दृएव5०]एवथश 
&0प:4॥५८ (90925) का मधिकाधिक उदय हो रहा है, इसम भी सरचना की 
दृष्दि से यही विश्येपता परिलक्षित होती है बर्चात बर््धं-ल्यायिक प्रशासकीय अधिकरणों 
म भी पतामास्यतयां अपील करने के लिए नोपे के अधिकरण के ऊपर श्रेष्ठतर व उच्चतर 
अधिकरण की स्थापना की जाती है| वैसे भी इन अधिकरणों को देश को सामान्य विधिक 
ब्रक्रिया मा भाग नही माना था सकता | यह विश्येष प्रणा तकीय प्रश्तों पर विशेष दृष्टि- 
कोण से निर्णय देने ने लिए सयठित किये जाते हैं जो स्थायी भी हो सकते हैं व वेबल कार्य 
विश्वेप के सम्पत्त होते के साय ही समाप्त मी हो सकते हैं । 


उच्चतम न्यायालय में पीठ व्यवस्था (एल्‍४ 86॥८॥ 595९0 ॥0 ४6 प्रा 

ए०्णाडो 

लोवतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्या में न्यायपालिका का सयठन इस तरह से किया 
जाता है कि नागरिकों को न बेवल न्याय मिल सके अपितु ऐसा न्याय मिले जिसमे 
मानवीय गलती (#णग्ा) ध्वाण) की कम से कम गुजाइश रहे। जिन न्यायालयों को 
अन्तिम निर्णय देने वा अधिकार होता है, उनम निर्णय प्रक्रिया का कार्य केवल एक 
ज्यावादीश द्वारा सम्पन्न होने पर निर्णय मानवीय गलती का शिकार हो सक ता है। इससे 
बचाव के लिए तथा श्रेष्ठतप्त निर्णय सम्भव वनाने के लिए उच्चतम न्यायालयों में बेंच- 
अ्यवस्पा का प्रावधान रहता है। बाल्टन एच० हेमिल्टन ने इसकी उपयोगिता व 
आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "उचित विचार-विमर्श की पक्की व्यवस्था 
बरने व विद्वत्ताुक्त निर्णय सम्भव बताने के लिए मुकदम न्यायाधीशों की बेंच के निर्णयाय 
रखे जाते हैं।' हर न्यायाधोश विधाराघीन मुकदमे पर अपना ह्वतव दृष्टिकोण रक्त 
हुए निर्णय करता है और वेंच के विभिन्न न्यायाधीशों गे विचार विभेद की अवस्था में 
बहुमत से फैशला दिया जाता है। इसका मुकदमे के फैसले पर तो गहरा प्रभाव पडता 
ही है, डिन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव मुकदमे से सम्बन्धित पक्षों पर पडता है । केवल 

हूं बात हि उच्चतम न्यायालय की बेंच वा हर न्यायाधीश जाच मरते, अपने लिए 
बोलते व निर्णय देते की स्वतन्त्रता रखता है, वकीलो, मुकदमे से सम्बन्धित पक्षी बौर 
सामान्य जनता को यह आश्वासन देने मे सहायता करता है कि हुए मुकदमे से सम्बन्धित 
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दष्यों व मसलो पर खुले व स्वतन्त्र ढग से विचार हुआ है। इससे जनता न केबल इस 
बात से आश्वस्त रहती है कि उसकी शिकायतों की उचित सुनवाई होती है, अपितु 
उग्कों यह भी विश्वास रहता है कि मानवीय दुर्दलताओ के प्रभादी को अन्तिम फसलों 
में कम से कम करने की ठोम व्यवस्था है। 

ऐसा माना जाता हैं कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा किये गये निर्णय के मुकाबले में दो 
या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया निर्णय अधिक उपयुक्त होता हैं। इस धारणा 
के पीछे यह तथ्य रहता है कि गलती करना मानवीय लक्षण है (० छा7$ सण्याद्णे 
तथा इससे बचाव व्यवस्था के लिए निर्णय प्रक्रिया मे एक से अधिक ब्यक्तितियों को 
सम्मिलित करना ही ऐसी गलती से बचने का एकमात्त साधन है। अत देश की उच्चतम 
न्यायालयों में अधिकाशत. अनेक न्यायाधीशों को व्यवस्था को जाती है । हर मुकदमे की 
सुनवाई मे उच्चतम न्यायालय 'बेंच' के रूप मे बैठता है। बेंच में न्यायाधीशों को सब्या 
मुकदमे के महत्त्व पर निर्भर बरती है। संविधान व राजनीतिक व्यवस्था के आपरारमूत 
प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमो को सुनवाई में साघारणतया सभी न्यायाघीशो की बेंच गठित 
की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में अनेक सर्देघानिक प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदर्मों 
की सुनवाई में सर्वोच्च न्‍्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूरी बेंच के द्वारा सुनवाई की 
जाती रही है। गोलकनाय, शकरी प्रसाद, सज्जनसिह इत्यादि से सम्बन्धित मुकदमों मे 
ऐसी ही बेंच ने सुनवाई वी थी। अत हर लोकतान्तिक राज्य मे सर्वोच्च न्यायालय के 
द्वारा मुक्दमों की सुनवाई के निए पीठ या बेंच व्यवस्था रहती है । तानाशाही ब्यवस्थाओं 
में सामान्यतया न्यायपालिका दिखाने के लिए ही होती है किन्तु उन देशों मे भी उच्चतम 
न्यायालय में ऐसी ही बंच व्यवस्था के प्रयोग का प्रचलन रहता है। संनिक शासनों मे 
सँनिक अदालतों का प्रचलन होता है और आम तौर पर संनिक अधिकरण भी जहु- 
सदस्यीय ही होते हैं । 

लोकता-्त्रिक शासनो में अद्धं-स्यायिक जाच आयोगो की स्थापना का प्रचलन बढ़ता 
जा रहा है । महत्त्वपूर्ण मसलो पर जाच करने के लिए स्थापित किये जाने वाले भायोग 
सामान्यतः दो-तीन सदस्य ही होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सयुक्त राष्ट्र सघ का 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बेच व्यवस्था के माध्यम से कार्य करता है। अत न्यायालयों 
के सगझनों में उच्चतम न्यायालय में बहुसख्यक न्यायाधीश होते हैं जो बेच पद्धति से 
हो उच्चतम न्यायालय के रूप मे कार्य परते हैं । यहा यह घ्यान रखना जरूरी 
है कि बेंच व्यवस्था नीचे बे न्यायालयों के लिएन आवश्यक है और न ही सम्भव है, 
क्योकि इन न्यायालयों मे हुई मानवीय गलती, पक्षपात्त या अय प्रकार करी ल्ुटि के सुधार 
की व्यवस्था ऊपर के न्यायालयों में अपील के साधन से हर ब्यवित बी सुत्तम रहवी है। 
यही कारण है कि नीचे के न्यायालयों मे मुकदमो की सुनवाई अनेक देशो में के दल एक ही 
न्यायाधीश बरता है पर कहा-कही नीचे के न्यायालयों मे भी एक से अधिक न्यायाधीशों 
द्वारा मुक्दर्मो की सुनवाई करने की प्रया है । 
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सामान्य और प्रशासकीय न्यायालय व्यवस्था (ठलालाय। श्वाएं हैवाओताशायन 
पए6 (.0७:598०॥9) 
अनेक राजती तिक व्यवस्थाओं में यह माता णाता है कि वागरिक, वायरिक के एए से 
तथा प्रशासकीय अधिकारी के रूप मे अलग-अलग भूमिया रखता है। अतः इन दो प्रकार 
की अवस्थाओं को एक-सी मानवर दोनो प्रवार के व्यवितयों को एक-से कानून व एक 
सी विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत रखना तकंसग़त नही है। इसलिए अनेक देशो मे सामान्य 
जतवा के पारस्परिक झगड़ो वे! निणय के लिए अलग प्रकार के स्यायालयों की व्यवस्था 
की जातो है तथा जनता भर शरकार के बीच के मुकदमों बेः निर्णय के लिए अलग 
प्रकार के स्यायालय बनाए जाते हैं! प्रथम प्रकार के न्यायालयों को सामान्‍य न्यायालय 
(5लाध्ूण 0००:४७) तपा द्वितीय प्रकार के न्यायालयों को प्रशासकीय न्यायालय 
(24707050 0६८ (00:75) बहुवे है। इस प्रकार की व्यवस्था फ्रास तथा पश्चिचमी 
जमंनी में पाई जाती है । एन देशो में सामान्य न्यायालयों के समानान्तर सर्वेत्ष प्रशासवीय 
न्यायालय पी स्थापित हैं। 
जिन राज्यो मे केवल सामान्‍य स्थायालयो की व्ययस्था होती है उनको सामान्य विधि 
मय (00709 7.79 87॥05) तथा जहा प्रशायकौय न्‍्यायाज्ञय होते है उनको 
विशेषाधिक।र युक्त राज्य (ए00240० $7(09) बहा जाता है। विद्ेषाधिकार गुगत 
राज्यो में सामान्य विधि का शासन लागू नही होकर एक विशेष प्रबार वी विधि राज्य 
के कम घारियों की उनके शासकीय मरेव्यों के निष्पादत मे रक्षा करती है। इस बिधि को 
प्रशासमिक विधि कहा जाता हे । इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रकार के 
न्यायालय, कानून व विधिक प्रद्नियाएं होती हैं। जंसा कि हमने ऊपर के पेराप्राफ मे 
लिया है कि एक तो वह विधि जो नागरिकों के पारस्परिक सम्यन्धों तथा ब्ययहार पर 
लागू होती है और दूसरी वह जो नागरिको व राजकर्गंचा रियो ने! गामजो पर सागू होती 
है। एप्त प्रकार वी दोहरी न्याय व्यवस्था वी कुछ विधिशास्त्ियो ने बडी आलोचना की 
है। ' बिशेषत, अग्रेज विधिशास्त्रियो के मतानुसार यह व्यवस्था बेय वितक स्वतस्तता तथा 
लोततम्त॒वाद फे विरुद्ध है, क्यो कि राज्य की स्थिति भी एक व्यवित् जैसी ही होने के कारण 
उसके विएद्ध चलाये जाने वाले मुकदमे भी सामान्य न्यायालयों मे ही चलने चाहिए भौर 
उग राजकीय कर्मचारियों वी स्थिति, जितके विरुद्ध अभिषोग लगाया जाता है, साधारण 
व्यतितयों से भिन्न तथा ऊची नहीं रामशी जानी चाहिए ।” फ्रास में प्रशासातिता विधि के 
मुप्र भावों को चर्चा करते हुए सी० एफ७ स्ट्राग ने लिखा है 'फ्रास में सावेजनिय तथा 
निजी विष्टि में अन्तर हे और न्यायपालिका पर विधि वे इस विभाजन वा प्रभाव यह 
हुआ फि सामान्य न्यायालय शासन के प्रशासफीय विभागों वे वार्यों से उत्पत्त मामलों भे 
बार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है, चाहे वे मामले राजकीय कमंचा रियो वेः अधिबगरों 
और दापित्वों के बारे मे हो या ऐसे कर्म चा रियो वे साथ हम्बन्धों के प्रसग में नागरिक के 
अधिकारों पा दापित्वो के बारे से हो। यह प्रणाली प्रशासन को स्वयं अपने आचरण का 
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स्वछन्द निर्णायक बवगातों है।”* किन्तु इस व्यवत्या के समर्थकों का कहना है कि, 
प्रशासकीय न्‍्याथालयो की व्यवस्था साधारण व्यक्तियों की हीनता तथा सरकारी 
कर्मचारियों की उत्दृष्टता पर आधारित नहीं है। उनके अनुमार इस व्यवस्था द्वारा 
न्याय में बडी सहायता मिलती है दया साधारण व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सुरक्षा भी बदी 
रहती है । 

स्यायपालिकाओ के सगठन में सामान्य और प्रशासकोय न्यायालय व्यवस्था के पक्ष मे 
आगे के पृष्ठों मे विस्तार से विचार करेंगे इसलिए यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि न्यायालयों का सगठन सामान्यतया इस तरह किया जाता है जिससे कानून के सामने 
सब व्यक्ति समान हो तया उनकी स्थिति विशेष का विधिक प्रक्रिया पर कोई प्रमाव नहीं 
पड़ने पाये । इस प्रकार की न्यायालय व्यवस्या ही अधिकतर प्रचलित है। भारत, श्रीलका, 
बिटेन, कमाडा इत्यादि अधिकाश लोकता-र्व्िक शासनो में केवल सामान्य न्यायालय ही होते 
हैं। लोकतत्त् व्यवस्था के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि विधि का शासन हो 
जिसमें हर व्यक्ति एक सी विधि व एक से न्यायालयों में एक सी विधिक प्रक्रिया द्वारा 
न्याय प्राप्त कर सके । 

न्यायालयों वे! सगठतों में कोई सुनिश्चित प्रतिमान स्थापित नही हो सका है । उपरोक्त 
विशेषताएं भी इसी तरह हर न्यायपालिका वे दारे में खरी नहीं उतरतो है. किन्तु इनकी 
सएचना हर राजनीतिक व्यवस्या में पिरामिष्ठ के समान ही होती है जिसका आधार राज्य 
में फैले हुए बनेक छोटे-छोटे न्यायालय होते हैं तथा जो उनसे ऊपर बे बडे न्‍्यायालपों 
तया उच्च न्यायालयों के रूप म ऊपर उठते-उठते सर्वोच्च न्यायालय रूपी चोटी के 
स्यायालय तक पहुच जाते हैं। उद्दाहरण के लिए भारत मे न्यायालय व्यवस्था के समठन 
में सबसे नीचे के न्यायालय न्याय पचायतों के रूप में छुछ राज्यों में स्वापित हैं॥ अगर 
न्याय पचायतों को आध्रारमूत न्यायिक सस्थाए माने तो यह हर गाव में या कुछ गावों में 
मिलाकर एक-एक होती है। इनसे ऊपर मुन्सिफ न्यायालय होते हैं जितकी सद्या एक 
प्रगासकीय जिले में पावर से पद्धह तक हो सकती है। इसके ऊपर तीसरे स्तर पर जिला 
व सत्र न्यायालय (0 50९ शा0 5९६६०75 0०070) होता है। इसकी संख्या एक जिले 
में एक या एक से अधिक होती है। चोये स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं। यह हर 
राज्य में एक व कभी कमी दो राज्यों क लिए एक भो हो सकता है। सबसे ऊपर, 
पिरामिड के शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालप होता है। यह सारे देश वे लिए एक ही 
होता है।॥ भारत में न्‍्यायपरालिका सगठन का इस प्रकार चित्र 6.] के द्वारा समझा जा 
सकता है। 


विज्येपोद्वत न्यायालय व्यवस्था (5फ०तज८6 0००७॥ 5५ ०८ए०) 
बुछ देशों में न्‍्यायावयों का सगठन विश्येषीकरण के आधार पर क्या जाता है। बुछ 
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विधिक पद्धतियों मे विशेषीकरण पर अत्यधिक बच दिया जाता है। पश्चिम जमेंनी मे 
वानी और फ्रौजदारी मामलों के तियमित न्यायात्य होते है, किन्तु प्रशासकीय 
न्यायालय इतसे पृथक होते हैं। इसी तरह, यहा अलग से सर्वधानिक न्यायालय की भी 
व्यवस्था है। इसी प्रकार परचम लमनी में नियमित, प्रशासनिक और सर्वैधानिक तीन 
प्रकार के न्यायालय हैं। इनकी पृथक-पुयक व्यवस्था के पीछे मुख्य मन्‍्तव्य यह हैं कि यह 
तीन प्रकार के मामले मौलिक दुष्टि से भिन्नता रखते हैं । अत. इत पर निर्णय की व्यवस्था 
भी विशेष अधिकरणों के सुधुर्द की जावी चाहिए । कुछ राज्यो में तो दीवानी गौर फौज- 


श्प्ि सर्ोच्च स्थावालय (पारा मे एक) 








+६--“““+-->“- उच्व स्थॉयाउस (हर राग्य मैं एक) 
नजननननन जन तन जिला व सक्न कायालय (हर सिले में एक) 
&-- - मु|सिफ स्थायालय [हर जिले में अनेक) 


<- - स्याय-पचायत स्पायानय (एंव में एक) 
चित्र 6 भारत में न्यायपालिका शा संगठत चित्र 


दारी मामलों के लिए भी पृथक-पृथक न्‍्यायाज्ञय स्थाप्रित किये जाते हैं। उदाहरघत: 
भारत मे सामान्य न्यायालय जिले के स्तर पर दो भ्रकार के द्ोते हैं । दीवानी तया फौज- 
दारी न्यायालयों मे भेद है और दोयानी के मुकदमे केवल दीवानी न्यायालयों में ही 
सुनवाई के लिए आते हैं और मद्दी बात फौजदारी मुकदमो के सम्बन्ध में सही है । ब्रिटेन 
में पृथक प्रशाराकीय तथा स्वैधानिक न्यायालय नहीं होते हैं चेकिंग बहा भी फ्रांस की तरह 
निम्नतम न्यायालयों के ऊपर पृथक दीवानी ओर फोजदारी न्यायालय होते हैं मौर मपील- 
के लिए असा न्यापातप होते हैं। विशेषीरत न्यायालय व्यवस्था का स्वेच्छाचा दी शासन- 
स्थवस्थाओं में अधिक प्रयोग होता है। इनमें सामान्य न्यायालयों के स्थात पर केवल 
सैनिक अदालतों का ही गठन किया जाता है जो राजनीतिक अपराधियों के मुकदमो को 
सुनवाई के मुकदमो को सुतवाई का दिखावा करके निर्णय देते है। मौलिक अधिकारों के 
अभाव में सामान्य न्यायालय इन देशों में बेवल नाम से ही होते हैं । 

न्यायपालिका के संगठव वो इन विशेषताओं का विदेचद यह स्पष्ट करता है कि 
न्यायपालिकाओ के संगठनों मे राजनीतिक व्यवस्था की प्रव्नति, विधिक पद्नति के रूप, 
कानूनी व्यवस्था ओर संविधान के प्रावधान महत्त्वपूर्ण नियामक होते है। इन विशेषताओं 
ने विवेचन के बाद हम न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनको पद से हटाना 
तथा उनकी स्वतन्त्रता का विवेचन कर्रेंगे। 
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न्यायाधीशों का चयन 
(इहा.हटा70ठप्न 55 3006६5) 


न्यायिक व्यवस्या मे सबसे बडी समस्या स्यायाघोशों की भर्ती सम्दन्धी है। इनकी 
नियुक्ति की विधि इनकी स्वतन्त्रता तथा न्याय कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करतो 
है। इसलिए इनकी नियुवित्र को लेकर विभिन्‍न राज्यो में विभिन्‍न पद्धतियां प्रयुवत को 
जाती रही हैं। अधिकाश राज्यो मे इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में थोड़े हेर फेर के साथ 
निम्नलिखित विधियों मे से कोई एक पद्धति प्रयुक्त होतो है--(!) कार्यपातिका 
द्वारा नियुक्ति, (2) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, (3) जनता द्वारा चुताव, और 
(4) न्यायिक लोक सेवा से पदोन्नति । 

न्यायपालिका की स रचना मे न्यायाधीशों के चयन की विधि का बहुत महत्त्व द्वोने के 
कारण हम इनकी भर्ती की दिभिन्न पद्धतियों का विस्तार से वर्णन ही नही करेंगे, अपितु 
इन पद्धतियो के सापेक्ष गुणों द दोषो का विवेचन कर कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास भी 
करेंगे। 


कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति (#7579०गाए८्ण 9५ 86 ४:४४०१४४०) 

साधारणत कार्यपालिका द्वारा ही न्‍्यायाघीशो को नियुक्त करने का ही अधिक 
प्रचलन है । इस पद्धति के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्त शासन 
विभाग द्वारा होती है। न्यायपालिका मे न्यायाधीशों की नियुक्त नीचे के न्यायालयों के 
स्तर पर विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं करती है। इस स्तर के न्‍्यायिक कामिकी 
(ए९४०77८)) की नियुवित क्सी निश्चित योग्यता की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर ही 
होती है। प्रारम्भिक नियुवित के बाद इन न्यायालयों के कामिको की योग्यता व सेवाकाल 
बी अवधि के गाघार पर पदोन्नति होती है। अत यह नियुवितया विशेष कठिनाइया 
उत्पन्न नही करती हैं। 

नियुवित्त को वास्तविक समस्या उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
सम्बन्ध मे ही उत्पन्न हांती है। लास्की ने इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को कार्य पालिका 
द्वारा पियुकत करने को श्रेष्ठ बताया है बशतें कि इनको नियुक्त करने वाले उत्त रदायी 
ढग से यह कार्य करें।? लास्को ने इस प्रकार को नियुवित म एक बहुत बडा खतरा यह 
माना है कि न्यायाधीशों की कार्यप्रालिका द्वारा नियुक्ति राजनीतिक दलबन्दी के प्रभाव 
से होने को सम्भावना व स्थिति उत्पन कर देती है। आधुनिक कार्ययालिका का आधार 
राजनीतिक दल होता है, अत दलोय स्वार्य एक तरफ करके न्यायाधीशों की नियुक्त 
करता कार्यापातिका के लिए कठिन हो जाता हैं। इस अवस्था मे, न्यायिक नियुरित के 
लिए योग्यता वे स्थान पर अय बाहरी दलीय मन्तव्यो का आ जाना स्वाभाविक है ऐसा 
विश्वाप्त किया जाता है कि भारत दे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रे की सर्वोच्च न्‍्यायालय 
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के मुझ्य न्यायाधीश क पद पर नियुक्त मे कुछ अश तक दसीय वात आ गई थी। यद्यपि 
यहा इस प्रएन से सम्या घत सभी पहलुओ पर विचार वरना सम्भव नही है फिर घी यह 
“अत सही है कि अनेक विपकी नेताओं थ राजनीतिशारत्र के विद्वानों ने इस पिगुक्ति को 
कर कुछ शकाए न्यक्त की थी । वैसे कुगारामगलम की पुस्तक 'दौ ज्यूडिशियल अपो- 
इन्टमेटट में ध्ययतत विचार व तव' राही लगत हैं तथा यह साटा विवाद विपक्ष और निहित 
स्वाय वाले व्यक्तियों द्वारा जानबूय कर यडा किया लगता है ! 

कितु कायपालिका द्वार स्थायाधीशों की नियुक्चित प राजनीतिक दसबन्दी के प्रभाव 
का घतरा अवश्य रहता है। इससे बचाव वे लिए सारकी वा सुझाव है कि कायपालिका 
द्वारा की गई नियुनितयों की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि बा प्रावधान होना धाहिए।* 
अमरीका मे ऐसी ही पुष्टि व्यवस्था प्रचलित हे । अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के 
ग्यायाधोशो वी नियुवित दाष्ट्रपति करता है तया सीवेट इन नियुवितयों की पुष्टि बरता 
है। इस वध्यवस्या के कारण अनेर बार राजसीतिक मतय्यों पे प्रेरित नियुनितमा रोक 
दी गई है । विन्‍्तु इसका दुरुपयोग करने की सम्भावनाए भी वम नहीं होती हैं । स्वय 
लास्की यह स्वीकार करते है कि इस पुष्टि पद्धति की अनेक कमजोरिया भी स्पष्ट है) 
इससे व्यवस्पापन पुष्टि में शुद्ध राजनी तिबर दलब दी आ सवतो है। अत वायपालिवा 
द्वारा न्‍्यायाधीशों की नियुर्ित की व्यवस्पापिका द्वारा पुष्टि राजनीतिक आधारो पर की 
गई नियुक्तित से बचाव व्यवस्था नही बन सकती है। निध्वप रूप मं यह बहा जा सकता 
है कि कायपालिका द्वारा न्यायाधोशो की नियुक्ति बी कोई पुष्टि व्यवस्मा वाछित है पर 
यहू विस प्रकार व किसके द्वादा की जाए अभी तत सुनिश्चित नही हो पाया है । 


व्यवस्थापिवा द्वारा निर्वाचन (झाध्लाणा 9५ ०8ज०0ए7८) 

कुछ राज्यो म उच्चतम न्यायालयों तथा नीचे के न्यायालय के न्यायाधीशों को 
व्यवस्पापिता सभाओ वे द्वारा निर्वाचित दिया जाता है! रस में नीचे के न्‍्यायाधीणों 
को छोडबर अन्य सभो न्यायालयों के न्यायाधीशों का सुप्रीम सोवियत (९७७ए८ए८ 
80५८) ने द्वारा एक निरिवत मवधि वे लिए निर्वाचित किया जाता है। सिविट्जरसप्ड 
म संघीय राभा (#८0९700 #5हथा।०।9) संघीष अधियरण (छ(0९४४॥ प्रोगणा्) के 
न्यायाधीशों गो छ वप बी अयधि वे लिए निर्याचित एरती है। पश्चिम जमनो मे भो 
सराद के दोनो सदन याझी बारी से राघीय राबैधानिक 'यायायय के रिक्त स्थान चुवाव से 
भरते है। अमयीवा बे बुछ राज्यो म भो न्‍्यायालयो वे न्‍्यायाघीशो को विपान मण्डलो 
द्वारा घुनने वी व्यवस्था हे । प्रात वे सर्देधानिया न्यायालय (८णाह्वातण॥079] ००) 
बे तिए--जिप्ते राह्दी अर्थ मे वास्तविर स्यायातय थे छोर पर वर्गक्रत करता कठिन है 
लेकिन जिसे बानूनो को साविधानिरता वा परीक्षण करन की शित प्राप्त है--स्याया*« 
धीशो की भर्ती किए जाने का छोत नियमित तथा प्रशाय्वीय न्‍्यायात्यो से भिन्‍न है। 
इसके सदस्य पेशेवर स्यामाधीश नही होते बल्कि वे फ्रासीसों गणतन्ध वे भूतपूर्व साप्ट्रपति 
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होते हैं । उसके दाकी सदस्य राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा और सीनेट द्वारा नौ दर्षों के लिए 
नियुक्त किए जाते हैं। 

व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित करने को पद्धति भी अनेक दोयों से युक्त मानी जाती 
है। इससे न्यायाधीश व्यवस्थापिका मे गुटबन्दी के साथ जुड जाते हैं।॥ अगर वे चुनाव के 
बाद ऐसा जाचरण न भी करें तो भी उनको व्यवस्थापिकाई दल गुटों के साथ गठवन्धित 
समझने की अ्रवृत्ति से पूर्णतया मुक्त होना कठित है । इससे सही ढंग से विष्पक्ष न्‍्याय भी 
शकाशील दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस प्रकार को तिर्दाचन पद्धति का 'मुख्य दोष 
यह है कि इसके अन्तगंत न्यायाधीश प्राय उस दल के लोग चुने जाते हैं, जिनका व्यवस्था- 
पिका में बहुमत होता है। परिणामस्वरूप, न्यायाधीश यदि वहुमत दल के लोग मे भी हों 
तो भी वे उस दल के समर्थक तो होते हो हैं। ऐदो दशा मे न्यायाधीशों की नियुक्ति का 
आधार उनका कानूनी ज्ञान, निष्पक्षता अथवा उनकी योग्यता नहीं होती, वरन उसका 
माधार राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा होती है । ऐसी दशा मे न्यायाघीशों के दछत- 
सम्बन्ध के कारण न्याय भी दलगत हो जाता है ॥ 

न्यायाधीशों की व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्ति व्यवह्वार में कार्यपालिका द्वारा नियुक्त 
न्यायाधीशों की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि के समाव ही है। इस पद्धति द्वारा चयन करने 
में वे सब पेचीदगिया व दल वन्दियां आ जाती हैं जो ब्यवस्थापन पुष्टि मे घुस जाती हैं। 
'अमरीकी सर्वोच्च न्यायातय के स्यायाघीश सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किए जाते हैं ) जीवत भर के लिए होने वाला यह चयत सर्वोधानिक कार्यों वाले अन्य 
न्यायालयों की अपेक्षा राजनीतिक बातों से अधिक अन्तग्रंस्त होता है या यो कहे कि अन्यत 
मौजूद छिप्राव-दुराव वाली कार्य विधियो को अपेक्षा सयुकत राज्य मे सर्वोच्च न्यायालय के 
छटाव का यह पहलू अधिक प्रचार पा जाता है और जोर पकड लेता है । इस न्‍्यायात्रय 
के सब न्यायाधीश नियुक्ति से पहले दृदतापुर्वेक राजनीतिक प्रतिबद्धता रखते हैं । किस 
हद तक स्यायाघीश बनने को योग्यता वाले व्यवित चालू राजनीतिक मुद्दों मे अन्तप्रेस्त 
रहते हैं, इसका जन्दाजा न्यायप्रूति फोर्टास के स्थान पर नई नियुक्ति करने मे 969 और 
940 मे राष्ट्रपति निक्‍्सन के सामने आई कठिनाइयों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति 
द्वारा मनोनीत हैंस्वर्य और कारस्वेल को सोनेट द्वारा अस्वीकृति हो गई थी। यह ध्यान 
देने को बात है कि बीसवी शतान्‍्दी मे ये अस्वीकृतिया इस प्रकार की क्रमश दूसरी और 
तीसरी अस्वीकृतिया थीं॥ तव निवसन को बाध्य होकर मिनेसोटा राज्य के ब्लैकमन की 
ओर देखना पडा था, क्योंकि उसको हैंस्वयं और कार्स्वेल को अपेक्षा नागरिक अधिकारों 
सहित कई मुद्दों पर अधिक मध्यमार्गी माना जाता था। इस विवरण से स्पष्ट है कि 
न्यायाधीशों का व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन या कार्यपालिका द्वारा मनोनीत व्यक्तियों 


की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि, अनिवायंत दलबन्दी को आमम्त्रण देने का मार्ग तैयार 
करना है। 


जनता द्वारा निर्वाचन (एकएंग हाल्लाणा) 
लोकतान्द्रिक शासन-व्यवस्थाओं में शासन अगो के निर्वाचन की व्यवस्था को लोक- 
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तान्त्रिक भावना के अनुरूप साना जाता है। इसलिए कई राज्यों मे स्यायाधीशों के लोक- 
प्रिय चुताव की माग की जाती है। कार्यपरालिका व व्यवस्थापिका के कामिको का जनता 
द्वारा निर्वाचन होता है तो फिर न्यायालयों के न्‍्यायाघीशो का भी जनता द्वारा निर्वाचन 
होना लोकतन्‍्त को अधिक घास्‍्तविव बताना होगा ६ इस प्रयार की पद्धति मे सैद्धान्तिक 
ठोसता तो अवश्य है बिश्तु व्यवहार मे इसका प्रयोग अनेक कठिनाइया उत्पन्न बर देता 
है। न्यायाधीशों वा कार्य विशेष घोग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा ही निष्पादित हो सकता 
हैं। लास्पी का कहना है कि “एक अच्छा न्यायाघोश बनाते के लिए जिन गुणों की 
जरूरत होती है उतवी पहचान घ अच्छे-बुरे मे अन्तर व्यापक व बिखरे हुए विविध मत- 
दाताओं द्वारा हो ही नही ग़वता है।”* अत आम चुनावों द्वारा निर्वाचित न्‍्यायाधीण 
शापद ही वह विशिष्ट कार्य करने के योग्य हो जिसके लिए उन्तका चुनाव विधा 
जाता है । 
चुनावों मे राजनी तिब दलबन्दिधा होती है। अत न्यायाधीशों का चुनाव भी प्राय 

विधायकों के चुनावों के समान ही हो जाता है और चुनावो मे विजयी होने बे लिए सब 
प्रकार के हथवण्डे अपनाने के लिए न्‍्यायाधीशो के प्रत्याशी भी मजबूर हो सकते है । इस 
विधि से स्थायाधीणों का चयत करते से उच्च न्यायालयों ने न्‍्यायाधोशो की प्रतिष्ठा, 
सम्मात तथा निष्पक्षता--तोनो हो नही रह पाएगी । इसी तरह, निर्वाचन न्‍्मायपालिका 
को तिर्वाचव-समूह या निर्वाचन को सचालित करने वाले विशिष्ट ग्रुटो का अधिक अच्छा 
प्रतिनिधि घना देगे। सयुकत राज्य अमरीका के कुछ राज्यों में निम्त न्यायालयों थे! 
न्यायाधीशों का निर्वाचन उन्हे विशिष्ट राज्यों में चल रही राजनीतिक हवा के प्रति 
सजग बना देता है । इससे थाम जनता की न्‍्यायालयो से आस्था उठने का खतरा पैदा हो 
जाता है। अत निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अमरोफ़ा के कुछ राज्यो प 
प्विठण् रसैण्ड के फुछ केस्टनो गे सफल रहते हुए भी राष्ट्रोय स्तर के उच्चतम न्यायालयों 
के लिए व्यावहारिक नही हो सकती है। 


न्यायिक लोक सेवा से पदोन्नति या चयन (इल0ला०गा 0 ?/ण600॥ ॥णा 

उफ्रवाटाब टाशा-8श९००) 

लोकतान्त्रिक राज्यों मे न्यायिक लोक सेवाओं की व्यवस्था स्वीव्ृत नमूना बन गई 
है। इन देशों मे न्यायाधीश के पद पर विधि गे बिश्व विद्यालय कौ स्नातक उपाधि प्राप्त 
किए हुए और विधिक प्रशिक्षण को ध्वधि बे अन्त में कढोर प्रतियोगिता:मक परीक्षा, 
पास किए हुए व्यवितयों की सरवारद्वारा वियुवित की जाती है। इस तरह की सेवा मे आने 
वाले व्यक्तियों को जीवन मे जल्दी ही म्यायिक वृत्ति ([0ठ093) स्व:८८) चुन लेगी होती 
है। उन्हें अपनी स्वतस्त्रता व कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त रहती है । इन्ही व्यक्तियों को 
धीरे-धीरे बनुमद व योग्यता के दोहरे मापदण्ड के आधार पर ऊपर के स्थायालयों से 
नियुक्त होगे के सिए चुना जाता है। इस सम्बन्ध में लास्‍्की ने लिछा है कि ' न्यापिक 
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लोक सेवा व्यदस्था में अनेक अच्छाइया हैं। जहा तक नोचे की प्रारम्मिक नियुक्तियों का 
सम्बंध है इससे नियुक्ति म पश्मपात से सुदृट सुरक्षा प्राप्त हो जाती है।'”९ किल्तु 
लास्की न इस प्रकार को न्‍्यायिक लोक सेवा से रत्चतम न्यायालयों के तिए न्यायाधीशों 
की भर्ती की कुछ कमियो का उल्देख भो किया है । इसके अनुसार न्यायिक लोक सेवा की 
पृथक सरचना होना मात ही न्यावाधोशों म वे लक्षण उत्पन्न करने म सहायक हा जाता 
हैं () लोक सेवा से सम्दद्ध न्‍्यायाधीण अपने दृष्टिकोण पे रुद्िवादी वन जाते हैं 
(2) इनकी कार्य विधि अत्यधिक ओपचारिक बत जाती है। (3) यह वानून के 
सारतत्त्व के बजाय उसके प्रक्रियात्मक पक्ष पर बल देने लग जाते हैं बौर (4) भर्ती व 
पदोन्नति आतरिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं से वचित रहना पडता है 
जो कानून की समस्याओं को, न्यायालयों से बाहर के सासारिक ज्ञान व राजनी तिज्ञों वी 
अन्तदृ प्टि से देख व परख सकते हैं । 

इन कारणों से न्यायिक लोक सेवा से निम्गतर स्तर के न्यायातर्यों मे न्‍्यायाघोशो की 
भर्ती तो उपयुक्त मानी जा सकती है. किन्तु देश के उच्चतम स्यायालयों में न्यायाधीशों 
की मर्ती इन्हीं गिने चुने 'तपाकबित” कानूनी ज्ञाताओं से से करना न्यायपालिका वो 
“कूपमन्डूक ता! की अवस्था में धकेलना है ॥ यही कारण है कि देश के सर्वोच्च न्‍्यायालर्पों 
में न्यायाधीशों वी भर्ती को ब्यापक्तम क्षेत्र में से सम्मव बनाने के लिए हर देश में 
व्यवस्थाए रहती हैं । 

अमरीका मे सर्वोच््द स्थायातय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के 
सिए अहर्ताए (१७७॥१८०७॥००७) निर्धारित नहीं हैं। इसी तरह, भारत के सर्वोच्च 
न्यायालप में कोई भो प्रख्यात विधि बेता (८४ै४८०॥ ०४४५) स्यायाधोश के पद पर 
नियुक्त क्या जा सकता है। इस सवदसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि देश के उच्चतम 
न्यायालयों में केवल विथ्िवेत्ताओं का होना ही पर्याप्त नही है। चोटो वे न्यायाधीश ऐसे 
होंजो समय, समांज व वातावरणी परिस्थितियों से देखबर न हो और साथ ही कानूनी 
व राजनीतिक अन्तदु ध्टि रखते हों ) इतिहाम इस दात का साक्षी है कि लम्बी अवधि तक 
न्यायिक लोक सेवा म कार्य करने के वाद जीवन के अन्तिम वर्षों में उच्चतम न्यायालयों 
में न्यायाधीशों के रूप मे नियुक्त व्यक्तित इतने अधिक रूडिवादी हो जाते हैं कि शासन 
रूपी यन्त्र को कार्यपालिका व ब्यवस्यापिका द्वारा सही दिशा में आगे बढाने के सभी 
प्रयत्न विफ्ल कर देते हैं ॥ भारत में पिछली दो दशाब्दियों मे सर्वोच्च म्यायालय शायद 
बहुत कुछ रूडिवादिता से ग्रस्त हो गया था, जिससे बचाव व्यवस्था करने के लिए 
सद्िषान मे स्वर्ण सिह समिति वो सिफारिश के आधार पर महत्त्वपूर्ण सशोधन विए 
गए हैं । 

म्यायाधीशों के चयत का लेकर सर्वंसम्मद या सब क्‍मियों से मुक्त विधि की खोज 
करना तिरयंक है। वर्तमात में कार्यवालिका द्वारा नियुक्त को ही सर्वश्रेष्ठ विधि माना 
जाता है । अब तक का बनुमभव भी इस प्रकार को नियुक्ति की उपयोगिता की पुष्टि 
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करता है। इस सम्बन्ध में कार्मपालिका अपनी शकित का दुश्पयोग नही मरें इसके लिए 
पुरक्षा व्यवस्था ३ रना उपयोगी हो सवता है। कार्यपालिका द्वारा वी गई नियुक्तियों को 

्थि ऐसे सलाहकार मण्डल द्वारा तियन्वित विया जाए जिसके सदस्य न शव राजवीतिव 
रग वे हो और न ही जो शुद्ध पेशेवर तत्त्वो द्वारा आचज्छादित हो जाए। सछ्या में यह 
छोटी सघ्था होनी चाहिए तथा तिश्ली नियुवित पर कार्पपालिया से मतभेद होने पर उन 
मतभेदो ये कारणो को प्रकट कर देते थी प्रया हो जिससे राय यह जान सर्वों कि विश्ती 
निषुवित विशेष वीं इस सताहकार मण्डल ने पुष्टि क्यों नही की है ? इस प्रवार की 
सलाहमार या पुष्टि सस्‍्यां लम्बे वायंकाल वी हो तथा वार्यपालिया फे परियतेन के साध 
यह परिवतित गही हो । इस प्रवार की व्यवस्था कायपालिया को राचेत व सजग रसेगी 
भौर न्यायाधीशों की नियुक्तिया राजनीतिव दलब्दियों से मुबतत रप्ी जा रा गी । इस 
प्रवार वे सलाहवार मण्डल मे देश वे गणमात्य व्यक्त होने ये” बारण थे निधुवितयों से 
सम्बन्धित सभी पहलुओ पर विधार बरने में सक्षम ही नहीं होगे अपितु राजनीतिक 
दलबन्दी वो मियुवितयों मं प्रवेश मही तने देने कौ ठोस व्यवस्था बन जाएगे। इस प्रगार 
के सलाहलार मण्डलो का औपचारिक प्रयोग तो सामान्यतया नही होता है. किन्तु भनौप- 
चआरिय ढग से सर्वत्र ही ऐसी प्रधाओं या प्रचलन है। 


न्‍्यापाघीशो फा कार्यकाल 
(्रश्पएशए 07 7029655) 


न्यायाधीशों बे अववाश ग्रहण को उम्र वा प्रश्त अत्यन्त येचीदा है। सामान्यतया 
उच्चतम भ्यावालयों में स्यायाधीश यृद्ध अवस्था याले ही होते हैं । उदाहरण मे लिए, 
ब्रिढेन मी वर्तमान प्रीवी परिषद्‌ वी स्थायिव समिति के रादस्यो थी औरत उम्र पचरहत्तर 
वर्ष पाई गई है। अमरीका पे सर्वोच्च न्यायालय वे न्यायाधीश भी परिपक्य उम्र के ही 
होते हैं। अन्यत्र भी राबोच्पि न्यायालयों मे न्‍्यायाधीश अधिक उम्र के ही होते हैं । उम्र के 
मय प्र में यह कहना बहुत गसत बही होगा वि दुनिया के शभी राज्यो मे जहा सुस्चिर 
न्यायालय व्यवस्पाए हैं, उच्चतम न्यायात्यों वे स्यायाधीश राठ वर्ष ने आस-पारा इन 
पदों पर नियुक्त हो पाते हैं। इससे दो प्रश्न उठ पड़े होते हैं जो एप-दूसरे वे विग्द्ध 
नहीं ती बम से बम बेमेल अवश्य लगते हैं । पहली रामस्या न्यायाधीशों वे अनुघव की 
है। उनवे विशिष्ठ ज्ञान व लम्ते अनुभव से लाभ उठाते रहने के लिए, स्योपाधीशों वा 
बृद्धावस्पा म भी शायंरत रहना आवश्यक माना जाता है; स्यायाध्रोण _पदो पर प्रद्याव 
_विधिवेत्ता ही नियुवत होते है तथा इननी सदद्रा धहुत सीमित होने वे कारण उनको 
चत अवधि वे बाद अववाणश दे देना, उगमी पिद्त्ता, क्षान, विधिक प्रत्नियां में 
प्टि तथा अनुभव वे लाभ से देश को यबित करना हा जाता है। 
अववाश बी उम्र गी 'ऊपी सीमा' दूसरी गम्भीर समस्या उत्परत मर देती है । ऐसा 
बहा जाता है वि सम्बी अवधि तक स्यायिव पेशे में रहते के कारण ग्यायाधीणों वी 
कभिवृत्तिया अतग प्रबार पी बन जाती हैं । ऐसे व्यवित या इसने अलावा रामाण से अन्य 
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विधि-वेत्ताओं को वृद्धावस्दा में उच्चतम न्यायाधीशों दे पर्दों पर निधुकत करने से देश वो 
उच्चतम पक्यायपरालिका रूदिवादी लोगों का यट बन जाती है। लगस्की ते ठोक ही कहा 
है कि 'न्यायाघोश अधिकतर दृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका नई पौंढी के विचार्रों से सम्पर्क 
टूट जाता है।”'£ इससे न्यायाधीश कई वार प्रगति के साधक नहीं रहकर इसके बाघक 
बन जाते हैं। बमरोकां की न्यायरालिका को एक राष्ट्रपति ने तो 'घोडे के युग का 
अवशेष तक कहा है। अनेक विद्वान यह मातते हैं वि न्यायपालिका को भी समकालीन 
सस्था नहीं रह सकती है, वर्यो कि इसमें पुराने ख्यालों से ओत प्रोत न्यायाधीश ऐसी उम्र 
में पदासोन होते हैं जद चार्रो ठरफ चलते दाली नई राजनीतिक हवा का उन पर प्रभाव 
नहीं हो पाठ है ! इस दशाम्दी में झारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 
भो इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। 

न्यायाधीयों के कार्यकाल को ऊची सीमा के कारण हो उनके रूद्धिवादी दृष्टिटोण मौर 
जमाने से उनको बेमेलता को नहीं समझा वा सकता है। वास्तव में न्यायाधीशों की भर्तों 
का वर्ग भी इस प्रकार वी अभिवृत्ति का प्रेरक होता है। ऊचे पदों पर नियुक्त होने वाले 
न्यायाघोश अधिकाय देखों में उच्च-वर्ग-विशेष से ही बाते रहे हैं। इसका कारण पश्षपात- 
पूर्ण नियुक्ति नहीं है, अपितु शिक्षा, प्रशिक्षण वो विद्येष मुविधाओं के कारण, ऐसी 
नियुकितियों के लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ विधि-देत्ताओं के रूप में उपलब्ध होते हैं ॥ इससे 
न्यायाधीर्शो को भर्ती का वर्ग हो रूटिवादिता वाला होते से स्यायाधीश भी रूद्धिवादी हो 
सो कोई आश्वरयक्ारी बात नहीं होगो । अत न्यावाधीशों के कार्यकाल के सम्दस्ध में 
अत्यधिक मठभेद व बनेक पेदीदधिया अभी भी बनी हुई हैं। वैसे उनके कार्मक्राल को 
लेकर दो विचारघाराए प्रचलित हैं। 

(एक विचार के बनुसार न्यायाघीश किस्तो निश्चित अवधि के लिए ही नियुक्त किए 
जाने चाहिए। इस अवधि रे पूरा होने पर न्यायाधोशों को झवकांश दे दिया जाता 
घाहिए | इस विचार के समयंकों का तक है कि इससे म्यायालय रूशिवादिता का गई 
नहीं बनेगा । इससे बन्य विशिष्ट व अद्भुत योग्दवा वाले विधि-वेत्ताओं को नियुक्ति 
प्राप्त करते का अवसर मिलेगा। स्थायपालिका में नये खून के प्रवेश से इसकी सजीवता 
बनी रहेगी तथा यह समाज व राजनीतिक जोवन की बदलती हवा से अवगत रहेगी। 
प्रारठ, वर्मा, पाकिस्तान, श्रीलका, इन्डोनेशिया, दगला देश जंसे अनेक देशों में न्थाया- 
धोर्थो का कायंकाल निश्चित होता है। एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने पर न्‍्यायाधोधों 
को अवकाध दे देने का प्रचलन करोद-क रोव सभो 'तोसरे विश्व' व साम्यवादी राजनीतिक 
ब्यवस्थायों में है। इन देशों में ठेजी से ददलते समाजों के बनुरूप ही न्यायपालिका बनी 
रहे इसके लिए निरिचिठ अदधि वाला कार्येदाल प्रतिमात ही लोक द्विय है। 

ड्रतरी प्रकार को प्रद्या यह है कि स्ण्याणीश विदुकत होते के बाद तय सपय तक आते 
पद पर कार्य करते रहें, जद तक वे शारोरिक एवं वौद्धिक रूप से कार्य करने के योग्य दने 
रहते हैं। दूसरी प्रदा भी कुछ विकथित राम्यों में अचलित है, किल्तु इस सम्बध में 
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डावटर इकबास नारायण के इस कयन से सहमत होना कठिन है कि 'ब्रायः सर्वत्र न्‍्पाया- 
घोष स्थायी रूप से नियुकत किए जाति हैं और वे तब तक अपने स्थान पर कार्य करते है, 
जब तक वे घारीरिक और बोद्विक रूप से काय॑ करने योग्य बने रहते हैं ।?? यह प्रया 
क्षेवल अप्तरीका, प्रिटेन व अन्य पश्चिमी राज्यों मे ही पाई जाती है । विकासशील राज्यो 
में इस प्रया को पूर्णतवा त्याग दिया गया है या जहा वही यह साम्राज्यवादी अवशेष के 
रूप में अभी भी प्रसलित है वहा भी इसको छोडने की माग बढ़ रही है । "इस प्रथा के 
प्रचलन का कारण सह है कि अधिक समय तक कार्य करने के कारण एक ओर तो त्याया- 
घौश अपने कार्य का अनुभव प्राप्त करके अधिक कुशल बन जाते हैं तथा दूसरी ओर एक 
बार नियुक्त हो जाने के बाद फिर ये प्राय. जीयन भर के लिए इस बात से निर्श्यित हो 
जाते हैं कि उन्हे फिए तियुक्ति के लिए किसी की छृपा का पात्र नही बनता पडेगा। अपनी 
शाजीविका फी सुरक्षा तथा अधिक समय के अनुभव से प्राप्त कुशलता के कारण वे न्याय 
कार्य अधिक द्षमता, निष्पक्षता तथा निर्भीकता से करते है।” 

श्यायाध्रीशों के कार्यकाल सम्बन्धी दोनो दृष्टिकोणों भे अच्छाइपा व कमियां हैं। 
कुशल तथा अनुभवी ध्यक्ति को जो सब प्रकार फी परित्त्यितियों व परिवतंतों के प्रति 
सचेत हो, महज इस लिए समाज व न्यायपालिका से अलग नहीं कर देना चाहिए कि यह 
निश्चित उम्र का हो गया है। इसी तरह, स्वयं न्यायाधीश को ही, स्वप की कार्य करने 
की द्षामता व समर्पता का एक मात्र निर्णायक बना देना भी अधिक तकंप्गत नहीं 
सगता है। अत, इस सम्बन्ध मे एक मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाना अधिक उपयुक्त रहेगा 
अर्थात उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अवधि गा उम्र 
निश्चित होनी घाहिए। यह न अधिक ऊी हो और न हो बहुत नोचो रखी जाती 
घाहिएं। उदाहरण के सिए, प॑सठ वर्ष की गायु उपयुक्त भानी जा सकती है । किन्तु इस 
उम्र मे भी अगर कोई न्यायाधीश अदुभूत प्रतिभा का प्रदर्शव करता हो या किसी स्याया- 
धीश्य वी न्यायालय मे इस उम्र के बाद भी आवश्यकता होने पर ऐगे न्पायाधीश फो एक 
वर्ष या दो वर्ष का एक बार मे 'एक्सटेन्शत' दिया जा सकता है। इसके लिए, का्यप्रालिका 
द्वारा नियुक्ति मे जो रालाहकार मण्डल हो उसकी सिफारिश से ही कालावधि मे बदोतरी 
की जानी चाहिए । इससे दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के लाभ मिल सरबंगे तथा 
न्यायाधीशों की स्वतस्तता, निष्पक्षता व कार्यदक्षतरा पर भी कोई भाच नही आएगी। 
प्ायश्पकता पड़ते पर यह कार्पकाल मे धृद्धि ्याधाधीश विशेष के मामते मे कई बार की 
जाकर ऐसे व्यनित की सेवाओ का सम्बे समय तक लाप़ प्राप्त किया जा सकता है। 


न्यायाधोशों को पद से हटाना 
(एष्टान्ष0५७7 68 पप्तर 3एए68$) . 


न्यायाधीशों का, विशेषकर उच्चतम न्यायालयों से सम्बन्धित न्यायाधीशों का काये व 
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गो स्वतस्तता में वृद्धि और स्पायिक निर्णयों को स्वीकृति के लिए आदर और विश्वास 
की भाववा पैदा करने के लिए न्यायिक प्रद्रिया ढी निष्यक्षता पर बहुत बल दिया णाता 
है। न्‍्पायपालिवा की रबहस्न्नता व निष्प्तता, राजनीतिक स्थिरता का आवश्यक पहलू 
होती है। शिस हमाज़ में मायरिकों को सररार से लिग्पक्ष स्याय मिलने की आशा नही 
रहतो है तो विद्रोह का मार्ग हो व्याय श्राप्त करते के लिए शेष माना जाता है।॥ करत, 
न्यायपालिका वी रवतर्क्षता व लोरताश्यिक व्ययत्याओं की स्थिरता में पनिप्ठ रास्यस्ध 
भाना जाने लगा है । जब कभी समाज के बड़े भाग को सामान्य स्थाव मही मिलता है तो 
ऐसे सप्ताण में रापप॑ की परिस्थितियां उत्पन्य हो जाती है जो अत्तत लोकता“द्षक ताने- 
बाते यो उ्याड फेंकने वा मार्ग तैयार बर सबती हैं। अत स्वतस्त्र व गिष्पक्ा स्याय- 
पालिफा लोवता-्श्रिक धभाग में व्यक्तियों को णोदने व समाज में एवता लाने बाली 
सीमेह्ठ ((०0)20)) है जिससे राजनीतिक व्ययस्था राजनीतिक दलबन्दी के थिचायों य 
तनाब से युवत होने १ भी छोसता-गुक्त रह पाती है । न्यायपालिका थी स्वतस्तता थ 
मिष्पक्षता से राजतीतिक पैस यो मिपमो के मगुरार घिलाने के लिए “रेफी! या 'मग्पायर/ 
थी ध्यवस्था हो जाती है। इराके अभाय में जबता की राजनीतिक शेस से आरथा ही हंढ 
जाही है और राजनीतिक व्यपस्या वे टूटने ह मार्य देयार होने लगता हे । 

न्पायपरालिता वी स्वतस्तता के सम्पस्ध मे सी० एफ० स्ट्रांग ने इस प्रवार लिपा है-- 
(स्यायपरालिया मी स्वत्त्क्षता वा अर्पे है कि न्यायाधीशों में अष्टाधार मही होगा चाहिए 
और उन पर विधान मण्श्ल तथा फ्र्मेंकारिणों पा जियस्क्षण नहीं होना घाहिए। शवित 
पृषगररण के सिद्धास्त तो व्यापव' #पर में तत्पर क्रेयल यही है कि शासत की साप॑- 
पालिफा, ब्यवस्थापिका और न्यायपात्तिका ये तीतों| शव्रित॒य एथक थक अधिकारियों के 
पाश रहेगो। आधुनिया दशाओ में पूर्ण धृंध१्ृरण के विचार को व्यावहारिय रूप देना 
असम्पद है, योनि सर्देधानिन सरपार पा कार्य-कल्ताप इतना जटिल होता है कि प्रत्येक 
विभाग वे शषेय् का ऐसी रीति से तिश्पण भही हो सवता कि प्रत्येश विभाग अपनी 
विशिष्ट सीधा में स्पतम्प व सर्वोध्चि रह सके ।! परिवत्षित परित्पितियों मे यह बात 
पार्यपालिबा व ब्यवस्थापिका मे सम्बन्ध गे तो अगावश्यक हो गई है परन्तु स्यायपालिया 
मी स्थिति वुछ विज्ञद्षण होती है। इऱ़ा वार्य भो बुछ विशिष्ट-शा होता है। ऐसे 
विशिष्ट कार्यों के निष्पादन में स्मायपालिया वी स्वतन्धता से ही विष्प्ता सर्व हो 
सबती ै। इसलिए हो यह सविधातवाद वा एक मूल मूत्र है कि न्यायकालिकां को वध 
अपने विभाग में बाहरी निय-म्षणों गे मुक्त रपा जाता है। इसों कारण, अधिवाश 
सर्बधागिक राज्यों पे न्‍्यायाधीणों वा कार्यकाल स्पामी होता है। भारत सौर अमरीका 
दोनो ही में स्यायाधोश रादाचारी घने रहने छकः पद धारण फरने फे अधिफा री हैं, शिग्तु 
अमरीदा में का्यंबबल जीयनपर्यस्त रहता है जबरि भारत में अवकाश ग्रहण रते बी 
निश्चित अवधि निर्धारित वी गई ६। इ-हे स्वतस्थ रपने के लिए ही इसवो पद हे हटाने 
वी दयदम्या महामियोग लगाव र ही हटाने की है। इगझा तात्पय है किग्यापाधीशों गो 





ट ॥ इफ्णछ्ड, के व0,9 7श 


464 * तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


हटाने का अधिकार कार्यवालिका के हाथो में नहीं रखा जाता है । महाभियोग केवल 
व्यवस्थापिका द्वी लगा सकती है । 

इस तरह 'अधिकाश सर्वधानिक राज्यों मे जनता के बन्तिम अधिकार दोहरे रूप मे 
सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उन न्यायाघोशो की नियुदित, जिनके ऊपर अधिवारों की सुरक्षा 
अन्तद अधिकाशत अवलम्बित है, उस प्रक्रिया द्वारा नही होती जिसमे लोक्तन्त्र की 
कुख्यात चचलता प्रभावशील रहती है, और चूकि उनका कार्यकाल सुरक्षित होता है इस- 
लिए वे राजनीतिक आवश्यकताओं से ऊपर रहते हैं ।77 यह बाप धारणा है कि न्याय- 
पालिका की स्वतन्त्रता से वह निष्पक्ष होती है और यह निष्पक्षता लोकतन्द्र वी कस्तोटी 
है। स्वतन्त् रहने पर ही न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा कर सबती है। यह 
कार्यकारिणी व व्यवस्थापिका को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओ मे रखकर उन्हें 
मतमाने ढग से या दलवत्दी के आधार पर कार्य नहीं करने देती है । इसलिए एक निष्पक्ष 
ओर स्वतन्त्न न्यायालय नागरिको के अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा का दुर्ग 
है ओर सरकार की सर्वधानिकता, उत्तमता व स्थायित्व का सर्वोत््ष्ट चिह्न है। अत 
न्यायपालिवा को कार्यप्रालिका व व्यवस्थापिका के प्रमावों से मुक्त रथ्ने के लिए कई 
सस्पागत व प्रक्रियात्मक व्यवस्थाए की जाती हैं। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं--- 

() सविधान में ही न्यायपालिका के संगठन, शक्तियों व कार्यों का प्रावधात 
करता । 

(2) विशिष्ट योग्यता के आधार पर नियुक्तिया। 

(3) निश्चित अवधि वाला स्थायी कार्यकाल । 

(4) अपदस्य करने की विशिष्ट विधि--महाभियाग द्वारा ही हटाना । 

(5) कार्यकाल मे सेवा शर्तों मे परिवर्तंत नही व रने की व्यवस्था । 

(6) न्यायाधीशों को अपना पृथक निर्णय देते का अधिकार । 

(4) विद्येष उन्मुवितया तथा सुविधाए व श्रेष्ठ सेवा शर्तें । 

(8) दार्यपालिका व व्यवस्थापिका से पृथयक रण | 

(9) न्यायालय को स्वय की कार्य प्रक्रिया के विद्यारिण का अधिकार । 

(0) मात हानि का मुकदमा चलाने का अधिकार। 

न्यायपालिकाओं को स्वतम्त्,, निष्पक्ष व न्याय देते में निर्भीक बनाते के लिए उपरोक्त 
विधियों मे से दुछ था सव या इसके अतावा और भी विधिया अपनाने की व्यवस्था 
अलग-अलग राज्यो में की जाती है, किन्तु बह सव लोकतान्व्रिक राजनीतिक व्यवस्थाश्रो 
में ही व्यवस्यित किया जाता है। साम्यवादी राज्यो में न्यायपालिका स्वतन्त्र, पृथक व 
निष्पक्ष नही बनाई जाती है। वह शासन विभाग के एक अग ने रूप में ही कार्य करती है 
इसलिए आजकल न्यायपालिका को स्वतन््धता को लेकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
जाने लगा है । इस पर हम सक्षेप में विचार करेंगे। 
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न्यायपालिका कौ स्वतन्त्रता पर आधुनिक विवाद 
(॥00प8श४ एगगर0एएए५5४ 0प्षर उए0ए0टा&, ए्एाए४ए७०४१४८८) 


आधुनिक राजनी तिक व्यवस्थाओ मे सरकार के तीनो अगो की शवितयी के पूर्ण पृथबकरण 
के विचार को व्यावहारिक झूप देना असम्भव है, क्योकि, सर्वेधातिक सरकार का कायं- 
कलाप इतना जटिल होता है कि प्रत्येक विभाग के क्षेत्र वा ऐसी रीति से तिरूपण नही 
हो सकता कि प्रत्येश विभाग अपनी विशिष्ट सीमा मे स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च रह सके। 
यह तो हुई व्यावहारिक वठिताई की बात । किल्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्त 
शक्तियों के धृथनक्ररण की धारणा से जुडा हुआ है। शक्तियों के परयवकरण फे विवेचन से 
सम्बन्धित अध्याथ में हमने यह मुद्दा उठाया था कि क्या आज की परिवर्तित परिस्थितियो 
में शवितयों के पृथयकरण की कोई उपयोगिता रह गई है ? इस अध्याय भे हमने इस 
समस्या के सभी पहलुओ पर विस्तार से विचार करके यह निष्कर्ष निकाला था कि कार्य - 
प्रालिका व व्यवस्थाएका की तरह ही न्यायपालिका को भी राजनीतिक व्यवस्था का 
एक अभिन्न वे सावयवी धटक वसाकर रखना आधुनिक १रित्धितियों की माग है। 
आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों मे न्‍्यायालमो से सम्बन्धित चर्चा मे, तियम बनाने 
तया उनकी व्याख्या फरने और नियम बनाने तथा नियम पर अधिनिर्णय देने के बीच 
स्पष्ट भेद करना असम्भव है। आधुनिक राज्यों मे प्रशाराकौय न्यायालयों तथा 
प्रशासकीय अधिकरणों का अधिकाधिक उदय हो रहा है और ये सस्याए प्रशासकौय 
तथा न्यायिक सरचनाओ के बीच अमिट विभाजक रेखा खीचना मसम्भव नही तो कम से 
कम किन जवश्य बना देती हैं। एलेन बाल ने लिखा है कि “सम्पूर्ण विधिक पद्धति पर 
भी यह बात (शासन अगो में पृथवकरण की रेसा खोचने की अप्तम्भावना ) लागू होती 
है स्यायाधीश बोर न्यायालय समग्र राजनी तिक प्रकिया के महत्त्वपूर्ण पहलू होते हैं और 
प्रदि कार्यों का पृपवकरण बहुत भौंडा होगा तो उसके परिणामस्वरूप उस प्रक्रिया का 
विक्ृत चित्न ही सामने आएगा ॥४ न्यायप्रालिया दिस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया का 
निर्णादन' अग घन गई है इस मुद्दे पर रावर्ड डाहल ने जोरदार तकके दिया है, ' रायुक्त राज्य 
कै सर्वोच्च न्यायालय यो एड़ मात्र विधिर सस्या समझता अमरीबी राजनीतिक पद्धति 
में उसके मद॒त्त को कम आइना है जोकि वह राजनोविस सस्या नो है यानी उस हत्या 
2 
अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण जि 2 ३0 2 गिल लक 
व 2 दर 820 मे दिशादुवद्ध रत है, हु बकि डंटी 
समय राष्ट्रपति और का्रेस टेये विवदकस्द 2 कं के स्थाधप्ट व दरार स्वाँिए रजत वि 
नेतृत्व के अनिष्छापुर्वद बलुगरप दया टिललिल। जी व्वादियों के #ू के झुक रह मे । 
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वर्तमान दशक में भारत के सर्वोच्च स्यायालय को लेकर जो विदाद चन रहा है ससमे भो 
मूल प्रश्न यही है कि विधिक प्रक्रि। राजनीति को दुनिया से बहुत दूर वो प्रक्रिया नहीं 
है। इसी तरह “दिधिर सरवना, रावनीतिक सम्दृनि तया न्‍्यायाश्वीशों के राजवीविक व 
सामाजिक मूल्यों के बीच अन्त किया होतो रहतो है जो सारो विधिक १द्धति को चयन, 
प्राथमिकवाओं और सघ्ष के घेरे में दृढ्तापूर्वेक खींच लातों हैं ।7!? 

स्याविक प्रक्रिया को अन्य राजनौतिक प्रक्रियाओं से दृषव, स्व॒तन्क्र या स्वायत्त रूप में 
देखना वास्तविक्ताओं को अनदेखो करना है। पत्र न्यायिक पद्धति को राजनीतिक 
प्रक्रिया का अय माना जाता है। आधुनिक लोकतन्तोय शासनों में प्रयासकीय न्यायात्र्यों 
और बअर्द्ध-स्यायिद्र ह्रशासवीम अधिकरणों के विव्य ने न्यायपालिका को पृषकू रखने 
को बात कहने वालों को बेचेन कर दिया है। विकासशील देशों में स्यायपालिका बा 
राजनीठिक प्रक्रिया मे उसझना प्रारम्भ में मदश्य शक्ष मी दुष्टि से देखा जाता रहा था, 
किन्तु अब न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का पश्चिमी मोंडल स्दम उन देशी में ही चरमराने 
की तरफ बढ़ जाने के कारण, यह शवाए समाप्त-सी हो गई हैं। अब स्यथायपरालिका को 
अलग-यलंग समस्या से कहीं अधिक राजनीतिक प्रक्रिया वी सहयोगी ससया के रूप म देखा 
जाने लगा है। विकामशोल राज्य अपने स्वत॒न्त्र राजनीतिक जोवन के शिधुक्रात मे 
अग्रानुशति की प्रवृत्ति क कारण उन सब ध्यव्रस्थाओं को श्रेष्ठठम मानते रहे हैं जी उन्हें 
पश्चिमी देशों से विरासत म मिली हैं। डिन्तु दुठ हो दर्षों मे यह स्पष्ट होने लगा हि 
पश्चिमी राजनीतिक सरचनाए हमारी राजनीतिक संस्कृति से बहुत वेमेव और हमारे 
उर्ेश्यों की प्राप्ति हें निरवंक हैं । बत नवे दृष्टिको्ो से अपने विशेष छन्दर्मों में राज- 
नीतिक सस्याओ को परछा जात के कारण दिक्ामशोल देशों में यह सत्य उजागर हुआ 
लगता है कि न्यायपालिका को शाजनोतिक प्रक्रिया से अचग रखकर उससे लाभप्रद 
भूमिका की आशा नहीं की जा सकती है । भारत में करीब दो दशकों तब इस सत्य को 
स्वीकार करने से इनकार किया जाता रहा या । अत परिवर्दित परिवेश में स्थायप्रलिका 
को स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने दावित्वों को पूरा करते में समर्ष 
रह इसके लिए उसको उठनी स्वायत्तता प्रदान वी जाए जिसछे वह लोकतान्निक राज- 
नौविक मसाज के साय चत सके परन्तु उससे मिन्‍न मार्य द दिशा अपनाने से रोकी जा 
सद्े | 

न्यायपालिका पर नियन्द्रण 
(०5४0. 65 5एछ0स48४8१) 

ह्यायातयों की स्वतन्त्रता की सात्रा सम्बन्धी जालोचना वहुचा नीति निमणि श्रक्रियां में 
न्यावावयों की भूमिका के विषय पर गदत सदल्पताओं पर आधारित होती है। पर 


कभी-क्मो यह आलोचना स्थायपालिका के लोकठस्त्र विरोधी सम्मानी के समयेक राजन 
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मीतिक श्रेष्ठजन को अपना लक्ष्य धनाती है जो अधिक ययार्थवादी दृष्टिकोण है। न्‍्याया- 
धोशो वा चमन, उनकी साप्ताजिक-आदधिक पृष्ठभूमि, उनके निर्णयों वी गोपनीयता, 
बर्धास्तगी ऐ उन्हे मिली सापेक्ष उन्मुक्तति तथा अन्य राजनीतिक शवितिया, अवसर इन 
सबसे ऐसा लगता है जैप्ते स्पायाघीदय प्रातितिधिवा सरकारी अ्रभियाओों (0एा0$शावशाए० 
ह०४थपगगरप्वों छा ००८६८८५) में भविजाततन्त्रीय बच-प्रवेश (घ50८ए॥0 0४०7) 
ही ।/5 इस प्रकार की उन्मुवितयों व सार्वेजनिक नियन्त्रण से न्‍्यायपालिफा की मुक्तता 
इसको मनमानी करने वे मार्ग पर बढ़ा सबतो है। बत स्थायपालिकाओं मो स्वतन्त्तामी 
के दुष्पयीग से टोकते की आवश्यकता पढती है। 

इसवे' लिए न्यायाधीशों बे चयत को विधि वाम॑विधिक नियमों का पालन, नजीरों 
मा पूव उदाहरणो यानी पिछले स्थायिक निर्णयो द्वारा हिंसो मानक को स्थापना का 
अनुसरण तथा राजनीतिक और समाज्गत दबावो के श्रति स्थायिक सवेदनशी लता, ये सब 
न्यायिक स्वतस्वता पर महत्वपूर्ण सीमाए है । इसके अतिरिक्त, कानूनी पेशे एवम ही 
आचरण के ऐसे नियग स्थापित वर लेते है जिनके साध्यम से न्यायपालिवाओ बे राज- 
नीतिक प्रत्रिया के साथ सम्बन्ध सचालित होते हैं । 

पह नियम्तव्रण आन्य रित्र व श्रत्रियात्मए' तथा स्वय स्पायप्रालियां वी सरचता, कार्य- 
विधि और विलक्षणता से सम्बन्धित होते है। इनसे न्यायाधीश सही अर्थों म नियग्न्नित 
रहे यह भावश्यक नही । इसलिए न्यायपालिका पर बाहर से भी प्रभावी नियन्ततेण लगाने 
को प्रथा है। यह नियन्वण सम्याइ्त रूप मे व्यवध्यित विए जाते है। इनपर से एुछ इस 
प्रकार है 

() विधान मण्डल नये कानून बनाकर या प्रचलित कानून में सशोधन बरसे 
न्यायिक विरोध को समाप्त बर उनणो निय-्त्रित कर सकते टै । 

(2) सविधानो मे सशीध्रन करनवे या पूरे सविधान वो नये सिरे से तिमित व रके 
न्यायपालिका वी शक्ितमों पर गहस्त्वपूर्ण पाप्रन्दिया लगाई जा राबती हैं। 976 में 
भारत बे सविधात वा 42या सघोधन, न्‍्यापपालिका--विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, 
को प्रभावी नियस्तरण बे दायरे मं लाने के लिए ही पिया गया है। 

(3) प्रशासकीय और थद्धंस्यायिव अधिवरणों के विवास्त द्वारा भो न्यायालयों को 
सीमित रपने वा प्रचलन बढ रहा है। 

(4) राजनीतिक गाणो ने प्रतिक्षतिर सवेदनशोलता को प्रोत्साहित बरने ने त्िए 
स्याधॉलयो वा विशेषीक रण किया जा सबता है। 

. (5) न्यायपराजिया पर सम्मवत सबसे महत्वपूर्ण निमन्‍्त्रण बा्मरालिया ने माध्यम 
से लगाए जाते ह । वार्यवरातिवा न्यायपालिका पर न्याय मस्तालय के द्वारा प्रभावी 
नियन्द्रण स्थापित करती है। सब राजनीतिक प्रणातियों मे स्याय मस्तालय स्यायपरा लिया 
त्ते सम्बन्धित प्रशाराब्ीस मामनो पर नियस्त्रण वे पर्याप्त साधनों वा प्रयोष करने में 
सक्षम होते हैं-- जैसे विनियोजन, यये कानूनों का प्रारम्म बरना दण्डों को वितियमित 
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करना तथा विधिक पद्धति में उच्च पदों के लिए नियुक्षित्यों पर नियस्त्रण करना कार्य - 
पालिका के हाथों में न्‍्यायपालिका को नियन्त्रित करने का सर्वोधिक महत्त्वपूर्ण हब ५ 
न्यायिक निर्णयो को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित है । बिना कार्मपा लिका के सहयोग 
न्यायिक निर्णयो का कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। 

(6) व्यवस्थापिका इतको नियन्त्रित रखने का अन्तिम हथियार रखती है। महाभि- 
योग लगाकर न्यायाधीशों को हटाते की व्यवस्था स्वय मे स्वस्थ प्रभावेकारी व्यवस्था वने 
जाती है। 

(7) न्यायपालिका पर एक प्रक्रियात्मक आन्‍्तरिक वियन्त्रण अंधिकाश लोगो के ध्यान 
से बचा रहा । हर न्यायाधीश को हर मुकदमे की सुतवाई मे लव वह बेंच या पीठ के 
सदस्य के रूप मे बैठता है तो अपना निर्णय, बहुमत व अन्य न्‍्यायाधो्शों से सहमति के 
अमाव में, अलग से देने का अधिकार है। अपना अभिमत अज्नग से व्यक्त करने का 
अधिकार एक तरफ तो न्यायपालिका को स्वतन्द्रता का सूचक हैं तो दूसरी तरफ इसका 
परिणाम यह होता है कि स्यायालप-पीठ निरन्तर स्व-आलोचना कें अन्तगेत कार्य करती 
है जो इसको नियन्त्रित रखने का श्रेष्ठतम आन्तरिक साधन हो जाते है क्योंकि असहमत 
निर्णय (0।55०७४॥७8 (८०४०७) देने वाला न्यायाधीश या तो भुकदमे में पैश किए गए 
कारणों या उनके परिणामों पर असहमत हो सकता है, किन्तु दोतो ही अवश्याओं में वह 
अपनी असहमति और अलग निर्णय के विस्तृत कारण देकर अन्य प्रकार के निर्णय देने 
वालो का आलोचक व नियन्त्रक हो जाता है। 

स्यायालयों की शक्तियों व स्वतन्त्रता को लोकतान्तिक श्रणालियों में अनियन्त्रित नहीं " 

छोडा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर के विवेचन मे देखा, न्‍्यायपणिका पर आन्तरिक व 
बाहरी दोनो ही प्रकार क तियम्त्ण रहते हैं पर इन प्रतिबन्धों में मह अर्थ निहित नही है 
कि मीति-निर्माण की श्रक्रियाओ मे न्यायालयों के पास बहुत घोडी शक्ति है। न्‍्यायालमो 
के पास ऐसी शक्ति, विशेषकर, राजनीतिक परिस्थितियां क सन्दर्भ म ही आती है। यह 
शक्ति विशिष्ट मुद्दों पर न्यायालयों के पक्ष या विपक्ष में ख्ई राजनीति सथद्टों के 
अनुसार भिन-मिन्न होती रहती है। अत स्यायालयों को राजनीतिक प्रक्रिया के उपयोगी 
अगर बनाए रखने क लिए ही उनको निर्या त्रत रखने की व्यवस्था की जाती है। 


न्यायपालिका के कार्प 
(#एचटास्‍075 058 उएएछाटा#7१) 


स्पायपालिका के काय विभिन्न प्रवार को राजनी तिक व्यवस्याओ मे भिन्न-भिन् प्रकार के 
होते हैं। सदिघान की प्रड्डति, राजनीतिक प्रणात्री का स्वरुप राजनीतिक सत्ता की 
सरचनात्मकता और स्वय न्यायपालिका के संगठन, शक्तियों व कार्य-विधि से न्‍्याय- 
पालिका के कार्यों का विरूपण होता है। उदाहरण के जिए, सघात्मत व एका मक शासन 
ब्यवस्थाओ म न्यायपासिका के कार्यो म अन्तर बा जाता है । इसी तरह, संविधान का 
लिखित या मलिघित हाना तथा उसवा अचल था लचोलापन मा '्यायपालिका के कार्यो 
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,का नियामवा बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था लोरूतान्तिक है या सर्वाधिकारवादी --- 
इससे भी न्यायालयों का कार्यक्षेत्र नियमित हो जाता है । कई देशो में न्यायालयों को 
स्वत॒म्त्त व पृथक रखा जाता है। ब्रिटेन जैसे देश में इसकी प्रकृति ब्यवहार मे ऐसी होते 
हुए भी सैडान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण सोर्ड सभा देश का सर्वोच्च «भायालय है। इसका भो 
स्थायालयो के कार्मों पर प्रभाव पड़ता है। अत न्यायपालिका के कार्यों के विवेचन भे हम 
केवल उन कार्मों का ही उस्लेख करेंगे जो अधिकाश न्‍्यायपालिकाए सामान्यत करती हुई 
पाई जाती हैं । 

न्यायपालिका के कार्यों के विवेचन अधिराशत उन कार्यों शक सौभित रहते हैं जो 
स्यायपालिकाए विधिक पद्धतियों के अग के छूप मे निष्षादित करती हैं। इनके कार्यों को 
क्रेवल विधिक पद्धतिथों तक सीभित समझना, भ्यायपालिकाओ के कार्यों की राकुचित 
भ्याख्या करना है, गयोकि न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया के भाग हैं और इनका राज- 
सीतिक पद्धति से सहयोग तथा उप्तते सधर्प दौनों ही पर बस दिया जाना आवश्यक है। 
स्यायपालिफा राजनीतिक पद्धति फे अन्य भागो से, अदेध दाहर दासो के तौर पर नही, 
अल्कि शासन करने वाले स्थिर राजनीतिक गठबंधन के रूप मे, उनकी परस्पर क्रिया 
खतलती रहती है॥ अत न्यायपालिका के कार्यों को मोदे तोद पर दो शीर्षको के अन्तर्गत 
िवेचित करना उपयुक्त रहेगा। (क) राजनीतिक पद्धति सम्बन्धों कार्य, (ख) स्थायिक 
दद्धति राम्बन्धी कार्य । इन दोनो प्रकार के कार्यों मे मौलिक अन्तर हैं। एक कग संसद 
राजनीति की व्यापक प्रक्रिया से है जरकि दूसरे का सम्बन्ध शुद्ध कानूनी पहलुओ से ही 
अधिक है | अत हम एन दोनो प्रकार के कार्यों का पृथक पृथक वर्णन क रंगे । 


न्यामपालिका के राजनीतिक पद्धति सम्बन्धी ।कर्य (5)5लणा० एप्रल्या०तड 

04)०0॥025)) 

स्यायपालिकाओ को राजनीतिक प्रक्रिया से पृथक करना कठिन है। हर देश के 
न्यायालयों को राजनीतिक पद्धति मे विभिन्‍न कार्य करने होते है। न्यायालमों का इस 
प्रकार का कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित कार्य के लिए विशेषीकरण 
की मात्रा कितनी है ? उदाहरण के लिए, प्रशासकीप न्यायात्षप, अद्ध॑न्यायिक प्रशासकीय 
अधिकरण, फ़ोजदारों और दीवानी मरागतों से सम्बन्धित नियमित स्थायालयों का 
सम्वन्ध राजनीतिक पद्धति से प्रत्यक्ष रूप से नहों होता है॥ इन स्पायालपों का नागरिक 
अधिकारों जैशे स्पष्ट राजनी तिक क्षेत्रों से सम्बन्ध नही रहता है । अत न्यायपालिका के 
राजनीतिक पद्धति सम्दग्धी कार्यों मे हम केबल सर्वेधानिक न्यायालयों के कार्यों पर ही 
घ्यात केक्द्वित करेंगे। इस तरह के सर्वधानिक न्यायालय निम्नलिश्धित कार्यों से सम्बन्धित 
माने जा सकते हैं-- [क) स्यायिक समोक्षा ओर स विधान की ब्याद्या, (छ) राजनीतिक 
ब्यव॒स्पा पे पृषक पुचक सत्याओ के बीच विवाचन, (ग) मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था 
के तिए सामान्य समन, (ध) व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, (ड) णाति बनाए रखना, 
और (उ) विदादो का निर्णय करना । ह 


(क) न्यग्यिक समोक्षा भर घविधान को ध्यादया (00पडो :हछा८छ उगत॑ 
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प्राध्षप्राशक्ाणा ण 6 ९०००४/॥॥४णऐ--न्यायपालिकाओं का यह कार्य केवल उन 
देशो मे ही पाया जाता है जहा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में यह कार्य सम्मिलित 
किया गया हो। जहा यह अधिकार होता है वहा भी निर्णयो तथा विधियों की सर्द 
धानिकता का न्यायिक पुनरावलोकन (]००0०७] 7८४८४) करने की शक्तियों में कार्फ 
अन्तर होते है। ब्रिटेन मे ससद को विधिक प्रभुमत्ता और सहिताकृत लिखित सविधार 
का अभाव न्यायात्रयो को इस दात के लिए बाध्य कर देता है कि वे कानून बताने वाल 
के भन्तव्यो पर सर्वाधिक विचार करके ससद के अधिनियमो की व्याख्या करें। सयुकर 
राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अब न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक पुन रावलोकन 
का अधिकार सुस्थापित कर लिया है। अब यदि कोई कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वार 
की गई सविधान की व्याझ्या के विपरीत होगा तो यह न्यायालय उस कानून की अवैध 
घोषित कर सकता है। इससे सर्वोच्च न्यायालय अमरीकी राजनीतिक प्रक्रिया मे प्रभाव 
शवितियों को प्रतिविधित करने लगा है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायि३ 
पुनरावलोकन की शकित का इसी अध्याय के आगे के पृष्ठो भ विस्तार से विवेचन करर+े 
समय इसका राजनीतिक पद्धति मे प्रभाव आकेने व प्रयास किया जाएगा। अत यह 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय धोरे-धीरे राजनीतिप 
पद्धति में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने मे सफल हो गया है। 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा और सविधान की ब्याब्या के 
स्पष्ट अधिकार सविधान द्वारा दिया गया है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिका' 
भी दिया गया है। अत भारत का सर्वोच्च न्यायालय इत सर्वेधानिक अधिकारों वे 
कारण राजनीतिक पद्धति में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त का 
लेता है, अपितु इन अधिकारों के कारण भारत वा सर्वोच्च न्यायालय राजनी तिक पर 
को सुचारु रूप से चलाने मे सहायक होने के वजाय बाधक भी बनने लगा है। ये 
जनसाधारण का न्यायालय होते हुए भी आम जनता वे लिए राजनीतिक प्रक्रियाओ मे 
द्वारा कुछ करने के प्रयासों का कानूनी आड में गला घोटने मे सफल रहा है। इसलिए 
इसकी आलोचना हुई व इसकी राजनीतिक पद्धति में बेरोक़टोक उडानो को रोकने $ 
लिए इसके पख कुछ काटे जा रहे हैं जिससे यह राजनी तिक ध्रक्रिया का उपयोगी अग बन 
रह सके । इसके इस पश्न की चर्चा आग भारत मे न्यायिक पुनरावलोक्न के शोप॑क ४ 
अन्तगंत की जाएगो। 
पश्चिमी जर्मनी के सपीय सर्वेधानिक न्यायालय को 949 के सविधान में न्‍्यायित 
पुनरावलोकत्र की व्यापक शक्तिया इसलिए दी गई ताकि भधीय गणतन्त की दशा क॑ 
यह 'बोमार' न होने दे। जैसा कि हमे मालूम है, सविधान का गभीर उल्लंघन कि 
बिना “बीमार ययतन्त मे हिटलरन सत्ता हथिया ली थी। इसलिए इस न्यायालय के 
राजनीतिक पद़ति में सक्रिय व स्पस्व भूमिका निभाते के जिए आवश्यक शक्तियों से युकः 
रिया गया है। ऐसे ही ऐतिहासिक कारणो से इटलो और आस्ट्रिया के सर्वोच्च न्यायालय 
को न्याविक पुनराउलोकन की शवितया ग्रद्मत की गई हैं किन्तु यह शक्तिया अधिव 
आ्यपर नहीं हैं। 


फ्यायपालिको की 


सर्वोच्च स्थायासय स्यायिक समीक्षा और सविधान की व्याख्या के कार्य से राजनीतिक 

पद्धति दा सावयवी अग बन जाता है। कानूनो कौ व्याब्या करना और उसके अनुसार 

| अपने निर्णय देना एक तरह से कानूनो की बैधता की जांच करना है । इससे वह कातूनों 
की अच्छाई और बुराई पर तो विचार नहीं करता कित्तु इससे बच भो हही सकता है। 
अ्रत हर देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा और सविधान की व्यादया के कार्य 
के माध्यम से राजनीतिक पद्धति का महत्त्वपूर्ण भाग बन जाती है। 

(ण) राजतोतिक व्यवस्था मे पृथक पृथक सत्थाओ के बीच विवाचन (/70॥7- 
007 फैट(छर्टा ततविीटाटपराँ ब्राउधाए।0त5 70- घिट ए00004) 55007 )- स्याय- 
पालियाओं का विभिन्‍न सस्याओ के बीच विवाचन का काय॑ अत्यधिव राजनी तिके महत्त्व 
रुपता है। राजगीतिक ब्यवध्थाओ में सरकारे कई रत्तर पर सगठित की जाती हैं। 
राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकारों का निर्माण होता है। इसी तरह हर 
हतर की सरफार ने विभिरत अगो मे, विशेषजार कार्यंपा लिका व ब्यवस्थापिका तथा तई 
बार स्यायपालिका दा! व्यवस्थापिका मे कार्यपालिका से टकराव होते पर उनके बीच 
विदाचन का वार्ष न्यायपालिका ही को करना होता है। अत /सब स्वैधानिक 
न्यायालयों का महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्‍न राजमीतिक रास्‍्याओ के बीच उत्पन्न होने वाले 
विवादों को निपटाना होता है यह विवाद चाहे सधोय या प्रान्तीय सरकारो के बीच हो 
अथवा चाहे कार्यपा लिकाओ और विधान मण्डलो वे बीच हो ।/!* 

संसदीय शासन प्रणालियों में कार्यप्राल्िका व व्यवस्था पिका वी वार्यात्मक (00000- 
0४)) पनिष्ठता होने के कारण इनमे बिवादों के अवसर यम आते हैं किन्तु इन 
प्रणात्ियों मे भी विधान मण्डलों व सर्वोच्च न्‍्यायाजयो मे आपस्ती ठवराव ते गुद्द उठ 
खड़े होते हैं। अत ऐसे विवादों में र्वोच्चि स्थायात्रय को बड़ी विकट परिस्थितियों मे 
निर्णायक बनना पढ़ता है। इस प्रकार के विवादों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
विवाचन के लिए बार बार घसीटा यया है। ऐसे विवादों के निपटारों में राबोच्च 
न्यायालय कितनी निष्पक्षत्रा रख पाता है इसते ऊपर ही उसकी राजनीतिक प्रक्षिया में 
भूमिका नकारात्मक या सकारा०्मक बन सकती है। भारत वे सर्वोच्च स्थायावय ने शकरी 
प्रसाद गोलकनाथ, सज्जन मिह और केशदान-द भारती वे मुकदमो में भाएतीय यसद व 
स्वय सर्वोच्च न्याधालय के आपसी टकराव के मुद्दो पर फंक्तल देकर राजनी तिक प्रक्रिया 
में जो भूमिका अदा को है उसका भारतीय पाठक को अच्छी सरह ज्ञान होने के बारण 
पहा उसदा विस्तार से उल्लघ बरना आवश्यक नही समझा गया है। सर्वोच्च न्यापालयों 
वो ऐसे हो एफ ओर नाजुके मुद्दे धर वियाचन बरना होता है। सपात्मक शासन- 
व्यवस्पाओों म, लिखित व अचल सविधानों द्वारा के स्द्वीय व राज्यो की सरकारों के बीच, 
शासन शवितियों का विभाजन रहता है। इस शक्ति वितरण के कारण केन्द्रीय और 
प्रादध्िक सरकारों के बीच जियादी को निपटाना हाता है। सर्वोच्च न्यायालमा वी इस 
शाम्बन्ध ये भूमिका इतनी नाजुक हाती है कि हर फसत मे, सर्वोच्म न्यायालय को 
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पक्षपात करता हुआ समझा जाता है। “अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का पुराना इतिहास 
देखने पर ज्ञात होता है कि उन दिनो न्यायालय द्वारा राज्य की शक्तियों के विपरोत 
राष्ट्रीय सरकार के अधिकारों पर बल दिया नाता था। सघीय राजनीतिक सस्थाओों 
को शक्तियों पस्यह निरन्तर बाग्रह राष्ट्रीयकरण की प्रदृत्तियों और कार्यपरालिका के | 
प्राधिकार के विस्तार के विकास मे बहुत राजनीतिक महत्त्व का रहा है।' फिर भो, 
सपात्मक राज्यों मे न्यायालयों के निर्भय सदा ही राज्यो के विपरीत केन्द्रीय सरकार की 
शक्ति को पुष्ट करने वाले नहीं होते हैं। 
शक्तियों को पृथवकरण व्यवस्था दाले राज्यों में कार्यपालिका व ब्यवस्थापिका के 
दारस्परिक सम्बन्ध सदा ही मघुर नही रह पाते हैं। दल-पद्धतियों से इनमे सामजेध््य 
स्पापित रहता है, किन्तु कई वार, कार्यपालिका व विधान मण्डल में अलग-अलग दलों 
का प्रभुत्व, इनकी पारस्‍्परिकता को तनावपूर्ण बना देता है। ऐसी स्थितियों में भी 
स्थायालयों को इनकी सर्वधानिक सीमाओ का निर्धारण करना होता है। यहा भी बारोपों, 
ब्रत्या रोपों व पक्षपातपूर्णता के मुद्दे उठाए जाते हैं। सामान्यत कार्यपालिका को सशक्त 
करने की चालाकी का आरोप लगाया जाता है। इसमे सत्यता! का कितना अश है यह 
निश्चित रूप से तो कह सकना सम्भव नहीं है। जिस तरह, सघात्मक प्रणालियों में 
स्थायालयो के निर्णय सदा ही केन्द्रीय सरकार की शक्ति को पुष्ट करने वाले नही होते, 
उसी तरह कार्यपालिका व ब्यवस्थापिका सभाओ के बीच विवाद की स्थिति में 
न्यायालय कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय नहीं देते हैं । 
फिर भी, यह बात कि आधुनिक राजनीतिक समाजो मे प्रादेशिक स रकारो के मुकाबले 
में राष्ट्रीय सरकारें (इस मुद्दे के लिए सघात्मक शासन से सम्बन्धित अध्याय ग्यारह 
देखिए), अनेक कारणों से, शक्ति केन्द्र बनती जा रही हैं। सर्वेधानिक न्यायालयो के द्वारा 
इस तथ्य की अनदेखी करना कठिन होता है। कार्यप्रालिका 4 व्यवस्थापिका के सापेक्ष 
महत्त्व के सम्बन्ध में भी आधुनिक प्रवृत्ति कार्यपालिका की शक्ति सम्पन्तता (इसके 
लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के लिए अध्याय पन्द्रह देखिए) की ओर बढ़ रही है। 
चूकि बीसवी शताब्दी मे राष्ट्रीय सरकारो को मजबूत बनाने और अधिक जटिल कार्यों 
को उन्हें सोपने का चलन है, इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया के अग द्वोने के नाते सवेधा- 
निक न्यायालयों ने भो इस चलन को प्रतिविम्दित करने की प्रवृत्ति दिखाई है।ः” अत 
हर देश के उच्चतम न्यायालय, राजनीतिक प्रक्रिया से पुथक सस्थाओं के बीच सीमा- 
विवादों का तिपटारा करके, ब इन सस्थाओ को आशिक एकता में गूथ कर, राजनीतिक 
स्यवस्था में इनके विभाजक प्रयत्नों व श्रमावो का शासक बने रहते हैं। 
(ग) मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के लिए सामान्य समयंन (5ल्‍&6ग इएफएणा 
6 8८ €जाइतए8 ए000(8| ड5(६७)--देश के उच्चतम न्यायालय राजनीतिक 
व्यवस्था को वनाए रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं । व्यवस्था को बनाए रखने का यह 
तात्पयं नही है कि वे उसमे परिवर्तनों के दाधक बनते हैं। इसका आशय यही है कि 
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व्यवस्था को तोडने बाली शक्तियों का शमन न्यायालय हो करते हैं। राजनोतिक 
«-जैयवस्थाओं में विभिन्‍्त दबावों व खिचावो के कारण तनाव आते है| इनकी पृष्ठभूमि मे 
क्रेवल एक ही बात अधिक प्रेरक होती है मौर वह है सस्थाओ, सरकारो या ध्यक्तियो को 
उचित न्याय व वाजिब हक व अधिकारो वा नहीं सिलता। स्थायालय समय के साथ 
चलते हुए, मौजूदा राजनीतिक पद्धति मे लोगो को आस्था बनाए रखते है। इससे 
प्रचलित राजनीतिव पद्धति वे स्थियीकरण तथा उसे गत्यात्मकता के तत्त्व से युक्त रखने 
में सहायता मिलती है। * किस अश मे न्यायालयो के लिए यह कार्य केरता आवश्यक है, 
यह बहुत क्रुछ उस राजनीतिक सस्कृति पर निर्भर करता है जिसके अस्तगंत न्‍्याधालय 
सचालित होते है । ब्रिटेन की अपेक्षा पश्चिम जर्मनी और इटली में सरबार के उद्देश्यों 
तथा सरचता पर कम सहमति रहती है, बोर इसलिए वहा न्यायालयों द्वारा निभाई 
जाने पाली भूमिका की आवश्यकता वा अधिक राजनीतिक महत्त्व होता है ।'भ भारत 
जैसे देश मे, जहा राजनीति के बडे-बढे मुहो पर सहमति तो दवुर की धात है, छोटे-छोटे 
मसलो पर ही गहनतम मतभेद होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का राज- 
नीतिक महत्त्व अत्यधिक हो गया है । भारत मे अब तक राजनीतिक स्थिरता के अनैक 
कारणों में से एक कारण यह भी रहा है कि न्यायपालिका व विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय 
राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय घटक रहते हुए भी गिष्पक्षता की भ्राति फँलाते मे सफल 
रहा है । 
| पश्रिचपी विचारक विव्रासशील देशों में अस्यिरता का एक महत्त्वपूर्ण कारण इस 
देशों में न्यामिक पद्धति से खुले तौर पर छेडखानी मानते हैं। एलेन वाल ने लिखा है कि 
“प्रभावी गठबन्धन के राजनीतिक नेतृत्व के तस्व के रूप भे अप्तरीका दा सर्वोच्च 
न्यायालय वास्तव में गठबस्धन की बडी नीतियो का समर्थन करता है। यह अनिवायंत 
प्रभावी राष्ट्रीय गठबन्धन का भाध है। सभी स्थिर राजनीतिक पद्धतियों की यही 
सच्चाई है और कई विकासशील देशो में न्यायिक पद्धति से खुले तौर पर छेडबानी 
राजनीतिक अस्थिरता का चिह्न हे। फेवल इतनी ही बात नहीं है, अधिक विकसित 
पद्धतियों की अपेक्षा विकासशील देशो गे न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया मे ज्यादा 
उलझी रहती है |”? इस कथन से स्पष्ट है कि पश्चिमी विधारक अपने देशों के उच्चतम 
नन्‍्यायालपों को तो राबर्दे डाहल के शब्दों में "अनिवार्यत., प्रभावी राष्ट्रोय गठबन्धद का 
भाग मानते हैं, किन्तु विकासशील देशो के सर्वोच्च ग्यायालय विशेषकर भारत के 
व गान के जे न रहने पर, उसको ऐसा बनाने के श्रयत्म को सयामिका 
पद्धति से खुले तौर पर छेडखानी' कहकर उसे “राजनीति तिकी अरि 
बिह्द' घोषित कर देते है । किक पद को अस्पिखा का 
विशाप्तशील राज्यो मे उच्चतम स्पायालय वभी भी राजनोतिक प्र यों 
में अग्र नही बन पाए है। इन देशो में इनको प्रारम्मिक सरचनाए 87280: 


गाव , 9 25 
बमशाब 9, 2, 


प74 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएँ 


अनुल्प की गयी थी । पश्चिमी देशो से अत्यन्त भिन्‍न राजनीतिक स*कृति वाली राज 
नीतिक व्यवस्थाओ पर पश्चिम की न्यायिक विधिया आरोपित कर दी गई थीं। इसका 
सीघा परिणाम यह हुआ कि विकासशील देशो में सर्वोच्च न्यायालय, पश्चिम कें 
प्रतिमानो पर आधारित ए विधानो से पूर्णतया आरक्षित अधिकार प्राप्त कर, बुछ लोगो 
(जिनका प्रतिशत समाज में 5-20 से अधिक नही होता) के लिए स्थिरता, स्वार्थपूर्ति 
व स्वतम्त्रताओं के रक्षक बन गये। जन-जामृति व जनता वे राजनीतिकरण से, इस 
असगति को दूर करने की जनता की माग को, न्यायपालिका से छेडखानी” करना कहना 
तथा इससे राजनीतिक अस्थिरता को जोडना निहित स्वार्यों की गहरी जालसाणी के 
अलावा गुछ नहीं है। भारत मे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को लेकर प्रख्यात विधि- 
शास्त्री पालकीवाला का तर्क इसी कारण खोखला हो जाता है, तथा प्रसिद्ध विधिवेत्ता 
लद्ष्मी मल सिहदी हारा इस बात पर बल देना कि 42वा सर्वधानिक सशोधन भारतीय 
सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक प्रक्रिया के भाग के रूप में भूमिका निभाने की अवस्था 
में लाना है सही माना जा सकता है। 

विकासशील राज्यों मे राजनीतिक तिर्णयो को लेने मे न्यायालयों की अन्तग्रंस्तता के 
बावजूद उनकी राजनीतिक निध्पक्षता पर बल देने और न्यायालयों को दिए जाने वाले 
सम्मान में वृद्धि करने का विरोध नही किया जाता है, अपितु न्यायालयों को इस प्रकार 
की प्रतिष्ठा से युक्त रखने के लिए ही उनको इन देशो की राजनीतिक सस्कृतियों के 
अनुरूप बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। भ्यायालय सरकारों के कार्य कलाप के वैधीकरण 
का आवश्यक पहलू हाते हैं और इनका यह भी आवश्यक लक्षय है कि वे अनुदारवादी 
मत प्रकट करें। इसका अर्थ यह नही है कि न्यायालय बहुमत की आवाक्षाओं को 
प्रतिविबित न करन के कारण अप्रजातन्त्रीय होत है, बल्कि इसका अर्य तो यह है कि 
बहुमत के मतो को प्रतिविवित करने में न्यायालय सावधानीपूर्वक कदम रखते है। इस 
सम्बन्ध में न्‍्यायालयो से यह अपेक्षित नहीं है कि वे बदलते बहुमत वे” अगुसार बदलते 
जाए | इसका मतलव कैवल यही है कि न्यायालय सम्राज के सृल्यों के रक्षक बनें। 
समाज के दर्शन को निर्णयों में प्रतिविवित करें। विकासशील राज्यों मे उच्चतम 
न्यायालय यह सब नही करते रहे हैं। रूद्ििवादी न्यायाधीश उस वर्ग विश्वेय का पक्ष लेते 
रहे हैं जिसके साथ उनवा धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। अत इन देशा में न्‍्यायालय राज- 
नीतिक प्रक्षिया के अग नही बन सके हैं। ऐसी अवस्था में इनसे छेडखानी' करने के 
बलावा जनता के नेताओं के पास रास्ता ही क्‍या रह जाता है ? वास्तव में मह 
'छेड्खानी' इनको राजनीतिक प्रक्रिया के अनुकूल बनाने का प्रयत्न हो कही जानी 
चाहिए। 

(घ) ब्यश्तिगत अधिकारों की रक्षा (806८।०वा ता गरशतेणवा। ॥0ए८॥९४)-- 
न्यायपातिया व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा उनके अधिकारों की रक्षा का कार्य क्रतो है। 
व्यक्ति को न्याय मिलता रहे, उसके अधिकार सुरक्षित रह तो वह राजनीतिक प्रक्रिया 
षी भागीदारी म सम्मिवित 002 है। यह दीक है कि नागरिक अधिकारा की रक्षा 
के अस्य साथन भी हात हैं / विटेन से अधिवारा के बारे म सवंधानिक घोषणा नहीं है 
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और सर्व तानिक विधि को सर्वोच्चता के जघोन सामान्य विधि (छा ।4७) को 
ध्याछ्या बरते हुए स्थायिर निर्णयों के झाब्यय से नायरिक अधिवार स्थापित सिए गए 
६ किन्तु तागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा स्यायालय स मिलने पर व अधिक 
प्राश्वस्त होते हैं। 

साधारणत व्यक्ति की स्वतन्व॒ता तया उसके अधिकारों को दो तरफा भय रहता है-- 
प्रन्य व्यक्तियों की ओर से और राज्य की ओर से । न्यायपायिका बा यह बार्य है कि इत 
तेनों प्रकार के अतिक्रमणों से व्यक्ति वी स्वतन्त्रता तथा अधिकारों व प्रयोग को जअक्षुण्ण 
प्ले। इस सदर्भ में व्यगित वी स्वतन्त्रता को जब राज्य से खतरा हा तब न्यायालय ही 
उसकी रक्षा कर सकता है। इस तरह नागरिक ये अधिकार की रक्षा था याय॑ भी 
ज्यायात्रयों द्वारा ही किया जाता है! 

(ड) झाति बताए रखना (८ ८७४8 0००८८)--किसों देश वो राजनीतिक व्यवस्था 
को बनाए रखते के लिए शाति द व्यवस्था का कार्य कार्ययालिका वार कार्य सादा दाता 
है। इसके लिए नायंपालिवा पुलिस और सेना तक वी सहायता लेती है किन्तु यह तो 
शांति भा होने के वाद बी स्थिति है । न्‍्य|यपालिका शाति गो भग ही नहीं हाते देने मे 
प्रहृत्वपूर्ण भूमिका निमाती है। किसी देश मे न्यायालयों का प्रमुख कार्य आतरिक शाति 
बनाए रखते था अपने बाप में दतना स्वाभाविक बते गया है थि इसको नचर्चा की 
नाती हैबौर नही इसका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में न्यायालयों की यह 
भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर निष्पक्ष 
वे आधिकारिक रूप से यह निर्णय नही हा! कि वास्तव में अपराध हुआ है या मही भर 
अगर अपराध हुआ है तो उसके लिए क्तिना दण्ड दिया जाएं तब इस अपराध से 
प्रभावित पक्ष कानून को अपने हाय म ले लेंगे ओर अपने अनियक्षित स्वविवेक से अपराधी 
को मनमानी सजा देना शुरू कर देंगे। इससे ट्सा को प्रोत्साहन मिलेगा और इसका 
सीधा परिणाम मराजकता की अवस्या वा रामाज में फैलाब हो जाएगा। इससे बचाव 
व्यवस्था स्यायालय हो कर सकते हैं। जिसदो लाठी उसकी भंत्न' वाली अवस्था का 
व्यापक प्रसार होते की अवस्था में वार्यपालिका द्वारा सव साधतो के प्रयोग से भी शाति 
स्थापना कठिन हो जाती है। आदिवासी समाजो में भो शात्ति बनाए रखने के लिए 
किसी न फिसी रूप में न्यायालयों जंसो सरचताओ का रहना इस बात का प्रमाण है कि 
इस प्रकार को व्यवस्या वे अमाद में सब प्रकार को सााजिव व्ययस्था नप्द हो जाती 
है। इसलिए यह कहा जाता है कि इस आधारभूत अथ॑ में स्यायालय, समाज में शातति 
बनाए रखने के यज्ञ का अति जावश्यव तत्त्व है ।ग अत न्यायालय ही समाज मे 
व्यक्तियों को अपराध करने पर जजित दण्ड की व्यवस्था करके, इस अपराध से 
अग्रावित होने वाले पक्ष को, शांति के लिए. खतरा उत्बस्त बरतने से रोक लेते है। इसी 
हल 838४ का होना व उनके द्वारा दण्टित करने की व्यवस्था मात्र रे समाज मे 

पे बसी रहतो है। इसलिए न्यायालयों वा शाति बनाए रखते का बाये राजनीतिक 
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पद्धति के सुचार सचालन में बहुत सहायक माना जाता है क्योकि समाज मे ब्यक्तियो को 
न्याय का न मिलना ही शाति को सबसे बडा खतरा उत्पस्त करता है। 

(घ) दिदादों का निर्णप करना ([0८0078 ८०7४०४८७८७)-- समाजो मे विवाद 
कानूनी मुद्दो को लेकर ही नहीं उत्पन्न होते है। इसलिए यह मानकर चलना कि 
न्यायालय अधिकाशत विदादों का निर्णय करने में ही लगे रहते हैं, गलत होगा। 
विधिक झगड़ो पर तो न्यायालयों को निर्णय देने से अधिक निर्णयों तक पहुचने की 
प्रक्रिया का प्रशासन करना होता है। न्यायालयों के सामने पेश होने वाले अधिकाश 
भुकदमों मे तो लडाई होती ही नही है, इनमे तो केवल सझ्धा कम करने या बरी वरने की 
याचना ही होती है । तव फिर न्यायालय विवादो का निर्णय किस प्रकार करते है? इस 
सम्बन्ध में न्यायालय विचित्न तरीके से सहायक होते हैं। म्यायात्रयों में सुनवाई सुविज्ञ 
नियमी के अनुसार होती है तथा मुकदमे के परिणाम के बारे भे काफो सही भविष्यवाणी 
करना सम्भव होते के कारण असछ्य विवाद न्याया्नयों मे आते ही नहीं हैं तथा उनका 
बाहर ही समझोता द्वो जाता है। इस तरह, न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया मे विवादों के 
अप्रत्यक्ष निर्णयकर्तता बन जाते हैं। 

न्यायालयों के यह कार्य राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बद्ध होते हैं। इन कार्यों मे न्‍्थायिक 
समीक्षा संविधान की व्याख्या तथा व्यक्तिगत अधिकारो की रक्षा सम्बन्धी कार्यों को 
लेकर यह कहा जां सकता है कि इतका राजनीतिक पद्धति से अधिक न्यायिक पद्धति से 
सम्बन्ध है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। सविधान की व्याख्या या न्यायिक समीक्षा का 
सीधा प्रभाव राजमीतिक प्रक्रिया पर पडता है। यह कार्य केवल म्यायिक पद्धति तक ही 
सोमित नहीं रहकर सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण इन 
कार्यों को राजनीतिक पद्धति सम्बन्धी कार्य माना जाता है। 


न्यायिक पद्धति सम्बन्धी कार्य (ए9४णा०७४ एल!शाल्त ज्या। १0068) ?70९९59) 

स्यायिक पद्धति उस बौद्धिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिससे न्यायाधीश मुकदमों का 
निर्णय या फैसला करते हैं। न्‍्यापिक प्रक्रिया की प्रकृति का नियमन भुकदमेदाजी 
(॥08%०४) को सस्याओं से ह्वीता है। साधारण शब्दों में, 'न्‍्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थित 
विधिक (कानूनों) लडाई के लिए स्पाप्रित सरचनात्मक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जाच 
करने को विधि है ।/** इस तरह, न्यायिक प्रक्रिया जिस बिन्दु की ओर केन्द्रित होती है 
वह बिन्दु वास्तव में मुकदमे का फैसला देना हैं। अत न्यायिक प्रक्रिया का किसी मुकदमे 
के फैसले के साथ अत हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया मे स्तामान्य और विशिष्ट जाच एक 
सावयवो समग्रता का पहलू ही होती है। इसमे खोज इस बात की नहीं की जाती है कि 
कानून” और 'तष्य' जया है, अपितु इस बात को जाच की जाती है कि एरखे गये व पुष्द 
“दष्यों से सगत कानून क्या है? इसके लिए कानूनी स्टैन्डडं या मापदण्ड सविधान, 


शचलात ए/त्तटवो, सब वगाएडग्टाएक 40 (०7फुट2/0८ 00:टनाए2वा, 
(04,560 + ३ ५ [.00409, :४८।४८०: 
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अधितियमो या न्यायालयों के पूर्व विर्भयों के उदाहरण अस्तुत बरते हैं। वैसे हर देश की 
न्यायिक प्रक्रिया को अपनी विशेषताए दह्वोती हैं, फिर भी उदारवादी सोकतस्त्रो में इसके 

ई हुछ सामान्य लक्षण एूव से होते है। इतम से दुछ इस प्रकार हैं--छूलो कार्यवाही, 
निष्पक्षता, निरतरता, पूर्वानुमान ओर स्यिस्ता। 

विधिक प्रक्रिया मे सब नागरिक वानून के सामने बराबर हाते हैं तवा कुछ त्रियाओ के 
विधिक परिणामो के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी को जा सकती है। साथ ही, विधिक 
कार्य विधि शत होती है और यह भो मालूम होता है कि वह वुछ विशिष्ट प्रतिरूषों का 
अनुप्तरण परेगी। विधि दे शासन हे कभी बी यही मतलब होता है | सवा धिकारी 
तथा स्वेच्छाचारी राज्यो की विधिव पद्धतियों के यह लक्षण नही होते हैं । कुल मिलाकर 
स्पायपालिकाओं के स्थायिक पद्धति सम्बन्धी कार्य निम्नलिखित माने जा सबते हैं। 

() न्यायिक विधि निर्माण । 

(2) प्रष्रियात्मर नियम निर्माण । 

(3) प्रशासवीय निर्णयों का पुनरावलोकन । 

(4) शविधान की सुरक्षा व सरक्षण । 

(5) तिरषेधात्मक आदेश जारी करना। 

(6) कार्यपालिया को कानूनी प्रश्नो पर सलाह देना। 

(7) न्यायालय के बातरिक प्रशासन की व्यवस्था करना । 

(8) पूर्व-निर्णयो का पुनरावघोकन । 

इस सूची से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय न्‍्याग्रिक पद्धति के 
सम्ब प्र में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इतमे से न्यायिक विधि निर्माण का कार्य 
दिधिफ पद्धति पर गहरा प्रभाव डालता दै। किसी विवाद केः निर्णय के उप-उत्पादन 
(०५-१7०४०८४४) के रूप में स्थायप्रालिका नियमों का विवास करती है जो मरविष्य में 
बानून वा जाय करते हैं। भ्यायाधोश मोजूदा कानून को किसी मुकदमे में लागू रुरते 
समय उसको व्याध्या गरते हैं, उसे तोइ-मरोड सफ्ते हैं, उसको सामान्य से विशिष्ट वना 
सकते हैं सथा कानूनों में रिकतताओं को भरने का कार्य भी कर सकते हैं, जिनकी विशेष 
परिस्थितियों के बारण आवश्यकता! पष्ठ सकठी है कया जिस पर कानून बनाने बालो 
मै विचार ही नहीं दिया हो सकता है। दस प्रकार, स्यायाधी शो के निर्णय, इन व्यास्याओं 
के रूप में कानून के निर्माता बन जाते हैं, क्योकि न्यायालय (सामान्य विधि वाली 
पद्धतियों वाले न्यायालय ) अपने पूर्व निर्णयों छो स्वीकार कर उनबा अनुपालन करते हैं 
निपसे एक-्सा थ स्थायी न्याय दिया जा सके । किन्तु 'प्िविल लॉ' वाले राज्यों मे भह्‌ 
बात छागू नहीं होतो है श्योकि इनमे ग्यायालयों को व्यवस्थापन द्वारा पारित अधि- 
नियमों के अनुसार हो न्‍्याय करना होता है । 

न्यायालयों का प्रत्तियामत' नियम-निर्माण का कार्य विद्ादास्पद नहीं है। मह वे 
नियम हैं जिनसे न्‍्यायात्रय अपना कार्य निष्पादित करते हैं। यह तियम्र अत्यधिक 
तश्नीकी होते हैं ओर न्यायाघीतो ठया वकोलों के विशेष ज्ञान द्वारा ही इनके निर्माण 
में सद्मापता मिल सकती है । यह निर्णय देने के परिणामस्वक्षप न्याथिक विधि बनने को 
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प्रक्रिया से भिन्‍न है। यह तो न्यायालयों वा दो जाने वाजों छूट है कि वे अपना काय- 
विधि सम्बन्धी नियम, जो कानून ही के रूप मे हाते है तथा व्यवस्थापिका वे विना स्वय 
न्यायालय द्वारा बनाये जाते है, वनाएं। 

जिन देशो मे प्रशासकीय स्यायालयों की अलग से व्यवस्था होती है या जहा अरं- 
न्यायिक अधिकरण स्थापित किए जाते है उन राज्यो में कही कही इनके निर्णयो वा 
पुनरावलोकन करने का काये न्यायालयों को दिया जाता है। न्यायालयों का यह्‌ बाप 
देश मे प्रचलित प्रशासकीय न्यायालयों के अधिकारों प्रकृति व उनके सामान्य न्याय 
व्यवस्था के साथ सम्बन्ध पर निर्भर करता है। 

न्यायालयों के न्यायिक पद्धति सम्बन्धी अन्य कार्य अपने आप मे स्पष्ट व सामान्य हैं, 
इस कारण उनका विस्तार से विवेचन करना आवश्यक वहीं है। इन कार्यों के बलादा 
स्थायालय अल्पवयस्कों के सरक्षकों की नियुवित करते हैं, सार्वजनिक सम्पत्तियों के 
प्रस्यासियों ((705/९८४) की नियुक्तित करत है, वसीयतनामों को पजीहृत करते हैं, ऐसे 
मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति का प्रवन्ध करते है जिनका कोई उत्तराधिकारी प्रवन्धव ने हो। 
ऐसे और भी अनेक सामान्य कार्य न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं। यह कार्य हर देश मे 
अलग-अलग हो सकते हैं ओर इन सबको सूचोदद्ध करना सम्भव नही है। 

न्यायपालिका के जिन कार्यों का उल्लेख हमने ऊपर के पृष्ठो मे क्षिया है उनमे 
राजनीतिक पद्धति तथा न्यायिक पद्धति सम्बन्धी अनेक कार्य अलग-अलग तथा विस्तार 
से समझाए गए हैं। किन्तु सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब कार्य केबल 
एक शीर्षक के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, क्योकि इन सब कार्यों वे सन्दर्भ मे जो 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह यह है कि इन सब क्षेत्रों के अन्तर्गत स्यायालय 
महत्त्वपूर्ण नीति निर्माताओं के रूप मे कार्य बरते हैं या वही । परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थितियों में न्यायालय परम्परागत दृष्टि से जाने-पहचाने नोति निर्माताओं के तरीकों 
से अलग दूसरे तरीको से भो राजनीतिक प्रक्रिया मे अपना योगदान करने लगे है । इससे 
न्यायालय राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे अग हो जाते हैं जा कभो-कभी तथा कुछ विशेष 
परिस्थितियों मे तो राजनीतिक पद्धति के मुख्य सघालक से हो जाते है । अत इनकी ऐसी 
४४९५ को हम केवल एक हो शोएंक के अन्तर्गत रखकर समझने का प्रयास कर 
सः 


नियम-अधिनिर्णय और न्यायाधोशो को शासन मे भूमिका 
(रण, &070097९&7॥09 #छए ३07.8 05 4006&5 व 50४४ए5१॥ छा) 


ब्लोन्डेल को मान्यता है कि "हर राजनीति मे नियम अधिनिर्णय एक स त्रिया (का ०0८४४- 
॥०ण) के रूप में मनिवायंत विद्यमान रहता है, क्योकि बोई भी समाज नियम-अधि- 
निर्णय की समस्याओं से बच नही सकता है ।”*+ ब्लोन्डेल ने अपने तक को आये बढाते हए 
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तिषा है कि ' हर समाज मे मूल्य अर्थात नियम होते हैं। इन रामाजों में अनेक घढनाए 
ऐसी होगी जो इन नियमो से वेमेस पडेगो तब इन घटनाओ पर समाज को निर्णय करने 
ही होगे ।'" अत हर राजनीति ग़गाज में इस प्रकार के निर्णय कटने वो सरचनाएं 
अनिवायत विकसित हो जाती है। मगर आमन्‍्ड द्वारा प्रयुक्त शब्दावली वा प्रयोग परे 
तो यह बहा जाएगा कि हर राजनीतिक व्यवस्या मे नियम अधिनिर्णय की सरचगाओं 
की व्यवस्था करनी हो होती है क्षन्यया राजनीतिक व्यवस्था एक दिन भी नहीं चल 
सकेगी। अत नियम अधिगिर्णय हर प्रकार के राननीतिव समाज मे पाया जाता है, 
किस्तु यह सववत्न एक प्रकार की प्रद्ृति नही रखता है। इसमे अन्तर होते है और इन 
भिन्‍्तताओ के लिए निधम-अधिनिर्णय की सरचनाओ का अन्य शासत सरघनाओ वे साथ 
सम्वन्ध उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए नियम-अधिनिर्णय सरचनाओ के अम्य 
सरपनाओ के साथ राम्बन्धों के तीन प्रतिमान हो सकते है। नियम-अधिनिर्णय 
सरचनाओ का (]) अन्य शासन अगो के साथ गठवन्धित रहना। (2) अन्य शासत 
अगो के अधीत रहता और (3) अन्य शासन अगो से स्वतम्त्र रहना । 

सर्याधिवारी राजनोतिक समाजों मे नियम-अधिनिर्णय की सरचनाए सरकार के 
भन्य भगो के साथ पूरी तरह जुडी रहती है। न्‍्याय-विभाग एक प्रकार से प्रशासन का 
अग होता है किस्तु स्वेच्छाचारी व तानाशाही व्यवस्थाओ में तियम-अधितिर्णेय की 
सस्थाएं तानाशाह के अधीत उसने इणारो के अनुप्तार चलने वाली होती है । लोकतान्विक 
राजनीतिक समाजो मे इनको अन्य अगो से यूथक तथा स्वतन्त्न बनाया जाता है। अत 
नियम अधिनिर्णय की सरचनाए अलग अलग प्रकार से विभित्न राजनी तियो में ब्यवस्थित 
हो सकती है, किग्तु हर राजनीति में इनका होना ही व्यवस्था की ठोप्त व्यवस्था करना है। 
इस प्रारम्भिक विवेचन से यह प्रश्त उठता है कि नियम-अधिनिर्ण॑य का अयथ॑ क्‍या है ? इस 
प्रश्न पर हम आगे के पृष्ठो में ध्यान केर्द्रित करेंगे । 


नियम-अधिनिर्णय की घारणा या अर्थ (ु॥०]प०घ०त त 'ल्थण१8 ० १0० 

29॥00॥09007) 

तियम अधितिणंय ऐसे विशिष्द मामलों व धठनाओं को, जो घट चुको हो, 
व्यापक सिद्धास्त के साथ सम्बन्धित करना तया जोडना है ॥ या यो कहा जा सबता है कि 
वह दो या दो से अधिक धिद्धान्ती वर, जो इस घटना विशेष पर लागू होते लगते हो, 
अधिनिर्णय करना है । इस तरह नियम-अधिनिर्णंय मे विशिष्ट रो, जो पटना घट 
चुकी है या जो नही घटो है शुरू होकर यह विदित करने का कार्य होता है कि कौन-सा 
तियम इस घटना विशेष मे लागू क्या जाए? इस तरह नियम-अधिनिरणंय, नियम 
क्रियाव्वपन (700:-90.9॥८४॥09) वा विल्लोम है। नियम क्रियास्वयन में सामान्य नियम 
को विशिष्ट स्थितियों के साथ जोड़ना होता है जदकि नियम अधिनिर्णय मे विशिष्ट 
धटताओ बो दयामाग्य नियम के साथ जोटकर फँसला क रया होता है कि इस घटता विशेष 
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से सामान्य नियम का उल्लंघन हुआ है या नही ।_अत. सरल शब्दो में नियम-अधिनिर्णय 
विशेष घटना को सामान्य सिद्धान्त के साथ जोडना मात्र है। एक उदाहरण लेकर इसको 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लें किसी राजनीतिक समाज में यह नियम है 
कि सभी थ्यक्ति व वाहन सडक के बाईं ओर हो चलेंगे। एक व्यक्ति सडक पर इधर- 
उधर घल रहा हो तब नियम-अधिनिर्ण य, इस व्यक्ति को सडक पर इधर-उधर चलने की 
घटना विशेष, सडक पर चलने के सामान्य नियम का उल्लघन करती है या नही, यह 
देखना है, अर्थात व्यक्ति की सडक पर इधर-उघर चलने को इस घटना विशेष को 
सडक पर चलने सम्बन्धी सामान्य नियम के साथ जोड़ना ही नियम-अधिनिर्णय करना 
है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि नियम-अधिनिर्णय के बुछ विशेष सक्षण 
होते हैं। इनकी सक्षेप्र मे चर्चा करना इसके महत्त्व उपयोगिता को समझने के लिए 
आवश्यक है। 


नियम-अधिनिर्णय की विशेषताएं (फकाम्रब्दल्यंधआ० त एप ९ 000408॥07) 

हम पहले ही देख चुके हैं कि नियम-अधिनिर्णय की प्रकृति, इसकी सरचनाओं की 
सरकार की अन्य सरचनाओ के साथ सम्बन्धसूत्रता की प्रकृति पर निर्भर करती है। 
इसी तरह, इसकी विशेषताएं भी विविध प्रकार की राजनीतियो में अलग-अलग हो सकती 
हैं, किन्तु इसके कुछ सामान्य लक्षण सर्वत्व परिलक्षित होते हैं। हम इन्हों सामान्य 
विशेषताओं का विवेचन करने तक सीमित रहेगे। सक्षेप मे निमम-अधिनिर्णय की निम्न- 
लिद्वित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं. 

(%) यह स्वयं-सक्रिप नहों होता है (६ 3६ 70०: $शा-0कुशआ५८)--नियम- 
अधिनिर्णय के लिए घटना विशेष को लेकर कम से कम एक पक्ष को न्यायालय मे मुकदमा 
या शिकायत करना होता है। नियम के उल्लघन से सतप्त या प्रभावित नागरिक दीवानी 
मामलों मे पुलिस मुकदमा दायर करती है। इसके वाद ही नियम-अधिनिणंय को प्रक्रिया 
शुरू होती है। अत, नियम-बधिनिर्णय के लिए यह बनिवाय है कि किसी नियम-उल्लधन 
से सतप्त पक्ष न्यायालय मे मुकदमा चलाए। 

(७) निष्कोय प्रकृति (0355४6 ५४धा३४०८०)-- इसको निष्क्रीय प्रकृति का इसलिए 
कहते हैं क्योकि इसका साबन्ध घटना घट चुकी है या नही घटी है या घटनी चाहिए 
थी, से है। अत नियम-निर्णय घटना के घटने के बाद ही गतिवान बनता है उससे पहले 
नही। 

(ग) घदना विशेष पर विचार अभिव्यक्ति (8(४८ण८०॥ ०( 8 एणंण ता संच्छ 
०7 8 ॥3706078)--वियम-अधिनिर्णय में घटनाक्रम या घटना अच्छी है या बुटी 
या जिस सामान्य नियम से इसको परखना है, वह हितकर है या अहितकर है, इस तथ्य 
पर घ्यान नहीं दिया जाता है। इसमे तो सामान्य नियम के सदर्भ में किसी घटना विशेष 
पर विधार अभिव्यकतत करना होता है, अर्थात अधिनिणेय के लिए लाई गई घटना, 
मामला या सुहा सामान्य नियम का उल्लघन करता है या नही करता है तथा अगर 

सामान्य नियम का उल्लघन हुआ है तो किस मात्रा तक ऐसा हुआ है, इस पर विचार 
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ब्रभिव्ययत करना है। अत अधिनिर्णयकर्ता को, जो हुआ है या नही हुआ है, केवल उ्त 
पर ही निर्णय देना है। 

(प) नियमों के सामान्य परिणामों से असम्बद्धता (000006:9९0 छा इध्यहव्वा 
€०॥$०५४८१८८$ ० 70/:5)--घटना विशेष को सामान्य नियमों से जोडते का कार्य 
करते समय नियम्-अधिनिर्णयकर्त्ता को नियमों के सामान्य परिणामों के सम्बन्ध में कोई 
चिन्ता नही होती है । अधिनियम मे जो है उसको देखा जाता है, जो पटना घटी है उसको 
इसके साथ जोडा जाता है। इससे आमे नियम के परिणामों पर जाना था उनका ध्यान 
रखना सामतान्यतया हर नियम-अधिविरणय व्यवस्था में नही किया जाता है । 

इस तरह, नियम-अधिनिर्णय का सम्बन्ध तो केवल घटना विशेष वे सम्बन्ध ये इतना 
देखता है कि यह सामान्य वियम के अन्तर्गृत्र आती है या नहीं आतो, और अगर नियम 
के अन्तगंत आती है तो किस हृद तक ऐसा है ? नियम-अधिनिर्णय की इन विशेषताओं 
व इसकी धारणा से इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओ का सबेत मिलता है। अत इतर 
पहलुओो का सक्षिप्त विवेचन करना प्रासगरिक होगा। 


नियम-अधिनिर्णय के विभिन्‍न पहनू (जला 0०लह३ ० ॥ए० ॥०]08/- 
एच्फ्णे 
नियम-अधिनिर्णेय मौर न्यायाधीशों की शासन मे भूमिका के बारे मे निष्कर्ष निकालने 
के लिए नियम-अधिनिर्ण व के तीन पहलुओो पर विचार करना आवश्यक द्वोता है। इप 
सम्बन्ध में अमेक तष्षों को भूमिका भी निर्णायक रहती है पर इन तथ्यों का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से इन तीन पहलुओ में समावेश हो जाने के कारण हम केवल इन तीन तथ्यों 
के विधेचत तक ही सीमित रहेगे। भह्ट तीन पहलू इस प्रकार है--. 
() किसी समाज में नियय-मधिनिरणय किस हद तक पाया जाता है ? 
(2) किसी राजनीति, देश या समाज मे नियम-अधिनिर्णय की जो माला पाई जाती 
है उसको व्यवहार मे क्रियान्वित करने मे प्रवृत्त कौनजीन-सी सरचनाए हैं ? ५ 
(3) नियम-अधिनिर्णय को सरचवाओं का, उन विशेष मानक-पुन्जो बेः 
जिन्होंने अधिका धिक फार्यात्मक विभिन्‍नोकरण वो बढावा दिया है, पया सम्ब+ 9 
निपम-अधिनिर्णय को समाज में किस साता तक है यह अनेक हि 
पक करता है। इस सम्बन्ध मे उन तथ्यों को खोजने की आवश्यकता है जिनरे का 
वैद्ेप भें नियम-अधिनिरणेय का आधिवय या इसकी न्यूनता पाई जातो है। सामान्यतया 
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पै जुडा हुमा है ।''! यही कारण है कि अधिवाश विकासशील राज्यों में नियम-अधितिर्णय 
ते ठोस सरचनात्मव रूप प्राप्त कर पाया है ओर न ही इसकी व्यवहार में ४रक्रियात्मक 
अभिव्यक्तित वा दिश्ग-निए्यय हो पाया है। इन देशों मे राजनीतिक व्यवस्थाओ बी 
मरिथिरता व सस्थाओं की डावाडोलता तियम-अधिनिर्भय की व्यवस्थाओ को भी बहुत कुछ 
आतिपूर्ण कर देती है। एक उदाहरण से इसको समझने मे सहायता मिल सकती है। 
फिनलैण्ड जैसे छोटे से राज्य मे पिछते 59 वर्षो मे ठीक 59 बार सरवारें बदली हैं तब 
इस देश में निमम निर्णय की सरचनाओ के सम्बन्ध में क्‍या बहा जाए २ थाईलैण्ड मे 
]976 तक सरकार के स्थायित्व की बात की जाती थी और आज वहा सरकार का 
तख्ता पलट दिया गपा है। इससे यही निष्कर्ष निफसता है वि विगासशील राज्यों में 
नियम-निर्माण व नियम-फ्रियास्वयन री संस्थाओं वी तरह ही नियम-अधिनि्णय की 
सरचनाए भी उथल-युथल के दौर में से गुजरती रहती ९ । 
अनेक राजनीतिक विचारवों वी यह धारणा है कि विकासशील राज्यो में सरकारो 
के स्थायित्व के अभाव का सबसे वडा बारण वियम-अधिनिर्णय वी सरचताओं की 
सुस्‍स्पापना नही होना है। इस धारणा में सत्यता का अश कम ही माना जा सकता है। 
इस सम्बन्ध मे एलेन वाल के क्यत का पहले भी उल्लेय किया जा चुका है, विन्तु यहा 
प्राशगिश होते के कारण इसे फिर उद्धुत बारना उपयोगी होगा । उसने लिपा है 
* विकासशोल देशो में न्यायिक पद्धति से खुसे तौर पर छेडपानी राजनीतिब पद्धति की 
अर्पिरता का चिन्ह है। केवल इतनी ही बात नहों है, अथिक विब्रसित पद्धतियों बी 
अपेक्षा विक्षासशील देशों मे स्थायपालिका राजनीतिक प्रतिया में ज्यादा उलझी रहती 
है ।'** बह बात राहो है कि विक्ाराशील राज्यों की राजनी तित व्यवस्थाओ में स्थायित्व 
नही है किन्तु इसका प्रमुख वारण शायद इन राज्पों द्वारा आग्ल अमरीबी रास्थागत 
व्यवस्थाओ का अपनाना है। इन सस्थाओं वी सुचारता के लिए एक विशेष प्रकार बी 
राजगोतिय सस्वृति आवश्यव है। विश्रासशोल देशों मेदस प्रगार यी सल्वृति के 
अभाव में यह सरचनात्मक व्यवस्थाएं सजीव नही रह सबती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
प्रारम्भिक वर्षों मे राष्ट्रवादी, करिश्मेक्ञारी राजनीतिज्ञों ने इनको लड़पडाने से बचाए 
रक्षा पर इनके दृश्य से लोप होते ही पाश्वात्य गस्थागत व्यवस्थाओं या खोखलापम 
सामने आने लगा। यही बात नियम-अथिनिर्णयबी सरचनाओ के बारे में सत्य मानी 
ज्ञा सकी है आक्ष फिराफणऐक डपपऐ को याएप्तो हे जपोएडक्फए्नपा रूप' दोजमों 
होगे तब शायद नियम-अधिनिर्षय बे सस्वस्य में व्योन्डेस का यह बथय ससाधित करता 
पड़ें कि तियम-भविनिर्णय सरवार दे अत्य दार्यों दी अपेक्षा शायद उदारवाद के वियरास 
के साथ अधिक गहरे रूप से जुडा हुआ है। वास्तव में तो यह उदारवाद से रही अधिक 
सरकार की अन्य सरचनाओ के साथ गठवन्थित लगता है। अन्यथा भारत हे वर्तमान 
संविधान में मोलिक परिवर्तन, जिनसे नियम-अधिनिर्णभय सस्थाए भी अछूती नही रहो 
हैं, समन्न सबना कठिन होगा। 9 
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१84. तुलनात्मक राजवीति एव राजनीतिक सस्याएं 


नियम-अधिनिर्णय के आयाम ([फ् ऐफलान्नणा5 ० एण6 ॥0]08०४700) 

नियम-अधिनिर्णय के विभिन्न आयामो के सम्बन्ध मे ब्लोस्डेंल ने विस्तार से विवेचन / 
किया है तथा इनमे से तीन आयामो का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह तीन आयाम 
इस प्रकार है-- (क) नियम-अधिनिर्णय मे स्वतन्द्वता की मात्रा (ख) नियम-अधिनिर्णय 
का क्षेत्र और (ग) नियम अधिनिर्णय की गहनता । 

स्यायालयों व नियम अधिनिर्णय प्रक्रियाओं का शासन पद्धति में स्थान तथा राज- 
नौतिक प्रक्रियाओं पर उनका प्रभाव समझने के लिए इसके उपरोवत आयामो का 
विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है। अत इनका पृथक-प्ृषक शीप॑को के अन्तर्गत 
विवेचन किया जा रहा है। 

(क) नियम-अधिनिर्णय मे स्वतन्त्रता को मात्रा (7]८ ८३८० ०74९७८०7८॥९९ 
0 76 80]७0।0॥०7)--नियम-अधिनिर्णय मे न्यायालयों की स्वतन्त्रता का अधे 
है कि न्यायाधीश क्सि हृद तक किसी मुकदमे के परीक्षण और अन्तत उसका फेसला 
देने मे स्वतम्त्रेता रघता है। वई बार 'केस' से सम्बन्धित पक्ष यह शिकायत लेकर, कि 
किसी विशिष्ट या नियम विशेष द्वारा उसका नुकसान हुआ है, यह तक॑ प्रस्तुत करता है 
कि यह नियम ही गलत ढंग से बना हुआ है। ऐसी शिकायतों से सम्बन्धित मुकदमों मे 
निमम-अधिनिर्णय वी स्वतन्त्रता की परख होती है। इस सम्बन्ध मे हम इसी अध्याय में 
विस्तार से विचार वर चुके हैं इसलिए यहा न्यायालयों की इस सम्बंध में स्वतन्श्वता के 
दो पहलुओ पर हो अधिक बल देंगे। यह दो पहलू हैं--(!) नियम-अधिनिर्णय की 
आपधारिक स्वतन्त्रता, और (2) नियम-अधिनिर्णय की वास्तविक स्वतन्त्रता। 

वर्तमान विश्व के राज्यों की ओर दुध्टिपात करें तो हमे दिखाई देगा कि स्वेच्छा- 
चारी, सर्वाधिकारवादी व अनेक विकासशील देशों के “तथाकथित लोकतस्त्न' राज्यों मे, 
निषम-अधिनिर्णय वी स्वतम्त्वता के सर्वंधानिक दस्तावेजों मे विस्तार से व्यवस्था देखने 
को मिलती है, विन्तु यह सब औपचारिक ब्यवस्थाए ही कही जाएगी। इन देशो मे मी चे 
के स्तर के न्यायालयों मे स्वतस्त्रता का भश हो सकता है, परन्तु उच्चतम स्तर पर 
स्वतन्त्रता की औपचारिवता ही बधिक दियाई देती है। विकासशील राज्यो में कुछ को 
छोडकर यही स्थिति है। इन देशों मे श्रेष्ठतर न्यायालयों वी नियम-अधिनिणय की 
स्वतत्नता पर अनेर प्रकार से व्यवद्वार मे रोक लगाई जाती है। इसका मुख्य कारण, 
सरकारो का न्याय की प्रक्रियाओं मे उलझना नही है, अपितु न्यायालय के, इन समाजों 
को यथार्थ ताओं से वेमेल पडने तथा समाजो को सही मार्ग पर स्वतन्त्नतापूर्वक बढ़ने देने 
में इनके बाघक बनने ने कारण, उन्हें नियत्नित करना है । 

नियम-अधिनिर्णय की वास्तविक स्वतस्व्रता केवल विकसित, राजनीतिक दृष्टिसे 
स्थायी तथा उदार लोकनन्त्ो वाले समाजो में ही पाई जाती है। इन समाजो मेंही यह 
सम्भव हो सकती है। इन देशों में न्यायालय राजनीतिक पद्धति के प्रभावी अग व उसवे' 
अनुरूप होते हैं यह राजनीतिक प्रक्रिया को सुचार रूप से चलाने में सहायक हैं इसलिए 
उदारवादी शासन-ब्यवस्थाओं में न्यायालयों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को अधिक 
माम्यता मिलना स्वाभाविक है। इस सदर्भ में अगर हम यह कहें कि नियम अधिविर्णय 
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[ही स्वतन्त्रता वास्तव में उन्हीं शासन-व्यवस्थाशो में पाई जाती है जहा स्पायालय राज- 
नौतिक पद्धति में सहायक, उसके वास्तविक रदाय' और प्रेरक होते है तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। यहा राजनीतिक पद्धति का अर्थ उन राजनीतिक प्रत्रियाओ से ही नही ह्दे 
जौ समाज मे एक अपैक्षाइत छोटे भाग के इदें“गि्द घृपतती है। विकासशील राज्यों में 
राजनी तिक पद्धति इसो सीमित दायरे म॑ धूमती रहती है इसलिये ऐसे राज्यों में नियम- 
अधिनि्णय वी औपचारिकता स्वामाविक है। 

नियम-अधिनिर्णय वी सरचनाओ का उदारवाद में स्वतरत् होता उदारवाद के कारण 
नही, अपितु उदारवादी राजनीतिक प्रक्रिया मे न्यायालयों वी सत्रादात्मय भूमिका और 
राजनीतिक व्यवस्था के मृल्यो से उसको अनुरूपता है। वैसे नियम-अधिनिर्णय किसी भी 
राजगीतिक व्यवस्था मे पूर्ण स्वतन्त्रता या पूर्ण अधीनता नहीं रख सकता है । वास्तव मे, 
निरबुश से निरबुश व्यवस्थाओ पे फ्री नियम अधिनिर्णय को कुछ स्वतन्त्रता तपा उदार 
से उदार लोक्तन्त् में भी इस पर झुछ प्रतिदत्ध पाए जाते हैं। उदारयादी लोकतन्तोय॑ 
प्रणालियों में भी युद्ध या आतरिक अशाति जैसे सकटमाल के दौरान 'सरकारों!वो 


जिपम अधिनिष्य निरत्तर 





(मए७ 890५ ८थएएऊ 0०7७॥0ए) 


लियय अधितिणंय 
अधपीतता 4 स्वतक्षता 
पूण न्यधीनता प्रृण ह्वलल्ेता 
शा 0 02:77/%27 22222 भी 
ँछारो शासन (2)सर्वाधिकारी शाप (3) ददार लोस्तन 
ञ न तककनक किक हे नमन मकर हब के की दब रा नम #. 5, बढ 
है / नया, >---. 








की सजकसर र (ैक्‍ै--२&७--२)--२*+४3)--२ 
हे नियम अधिनिषणय 
ओषभधादि रकतस्तता ६ घ+-+एरे वाह्तरिर क्मराज्ता 


चित्र 6 2 


धसाधारण शक्तिया प्राप्त हो जाती हैं जिसने परिणामस्वरूप सामान्य न्यायिक कार्य- 
विधि रद हो जातो है। सकटठकाल नी बात न भी करें तो भी सामान्य समय से भी 
आतरिक सुरक्षा की परिभाषा इतनी विस्तृत हो सकती है कि पुलिस को अनिरित 
शवितिया ठप विशेष अधिरुरभों को व्यापक अधिकार क्षेत्र मिल जाता है। मत 
उदारदादी शासनों मे भी तियम-अधिनिर्णय पर प्रतिदर्ध पाए जाते हैं। इसी तरह, 
सर्वाधितारी पद्धतियों मे व विकासशील शासन-व्यवस्थामो में चोरी, मानहाति, बर्ण 
#ी तरह फौजदारी मौर दोवानो के भामलों में, उदारवादी लोकतान्तिक शासन- 
स्यवस्थाओं हे समान ही नियम-अधिनिर्णय थी स्वतस्त्र कार्यविधरि अपनाई जाती है। 
इन देशों से निपम-अधिनिर्णय घर रोक तव लगती है जब >यापातय राजनीतिय 
'छेडछाड” का कार्य करने लगते हैं या राजनीतिक मामलों मे उतना झुछ्ू वर देते हैं । 


486. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएं 


इसलिए वियम-अधिनिर्णय की स्वतन्त्रता को सापेक्ष रूप में हो नहीं, राजनीतिक 
व्यवस्था वे बग ने रूप में न्यायालयों के होते या न द्वोने के सदर्भ में देखता व अक्ना 
होगा। इस आधार पर डिसी भी समाज मे पूर्ण स्वतन्त्रता वेपूर्ण बधोनता वी बाठ 
करना व्यय है। सही वात तो यह है कि नियम अधिनिर्णय की स्वतन्त्रता, प्रूणं अधीनता 
द पूर्ण स्वतन्त्रता के दो छोरों वाले निरन्तर (८०शाण्प्रणण के मध्यवर्ती भाग में ही 
अक्ति की जा सकती है / राजनीतिक समाज में नियम अधिनिर्षय के जिन तीन पहलुओं 
का हमने पूर्ववर्ती पृष्ठों में विवेचन जिया है उन्हों के आधार पर ख्यवस्थाओं से नियम« 
अधिनिर्णय की स्वतस्तता शी मात्रा का विश्चय होता है । इसको इस प्रकार चित्त 6 2 
द्वारा समझा जा सकता है। 

विन्न 62 से स्पघ्ट है कि हिसी भी शासन-व्यवस्था में निदमन्मधिनिर्णय स्वतन्क्वठा, 
निप्रम-अधिनिर्षय निरन्तर पर एक बिन्दु विद्येप पर अक्त नहीं वी जा सकती। 
नियम-थधिनिर्षेम पर पूर्ण रोक का छोर अ तथा इसकी पूर्ण स्वतन्त्रतांका छोर व 
केवल काल्पनिक व्यदस्याए हो कही जा सकती हैं। वाकी सभी राजनीतिक ब्यवस्थाए 
उपरोकठ चित्र के अनुसार इस निरन्तर के क्षम्वे भ'गो तक फँची रहती है। यही बाव 
औपचारिक व वास्तविक स्वतन्व्वता के बारे मे कही जा सकती है । इस सम्बन्ध मे यह 
भी स्मरणीय है कि नियम-अधिनिर्णय की स्वतन्त्रता की मात्रा के अनेक तिपामक हांते 
हैं। इतमें से औरचारिक निपासकों का विवेचन पहले कर चुके हैं। यहा कुछ दास्तविक 
नियामककों का उल्लेख किया जा रहा है । 

() स्यायाधीशों की विपुत्रित रचनाओं वी वास्टविक रियलि। 

(2) न्कायायीशों के कार्येशाल की सुरक्षा सरचनाओं की प्रभावक्ारिता । 

(3) सामाजिक पर्यावरण की समस्‍्याए। 

(4) स्वाभाविक या आरोपित मानकों के परिघामस्वरुप्त प्रचलित विभिन्‍न राज- 
नीतिक प्रक्रियाए 4 प्रविधिया । 

(5) नियम अधिनिएय स रचताओं को विभिन्‍न स्तरों पर साथक्ष स्थिति। 

यह वह तियामक है जितस नियम-बधिनिर्णय सरचताओं कौ वास्तविक स्थिति व 
स्वताव्ता का नियमन द्वाता है । उदाहरण के लिए, किसी रावती विक व्यवस्था मं अगर 
न्यायाधीशों का व्यवस्थापित्रा द्वारा निईरचित हाता हो तो एंक स्विति मे व्यवस्थापिका 
दास्तव में ही निवर्चिन करदो हुई दखो जा सकती है तया दूसरी स्थिति में कवल बहुमत 
दन के नेता की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापिका केदल औपचारिक निर्वाचन कर सकती 
है। इत दोता बवेस्थाओं मं नियम-अधिनिर्णय वी स्वतद्वता की मात्रा मे अन्तर वा 
जाएगा। इसी तरह अय टस्यो का प्रभाव भी स्वत उ्प्रष्ट दिखाई दता है ॥ बत इतका 
विवचन अलग से नहीं किया जा रहा है। 

(ख) निरम-अधिनिर्णक का कब (706 5८०८ तर ्॒ा८ 40)0ठक४णा)--नियम- 
बविनिश्य क क्षत्र का तास्पफ स्यायायीशा की किस किस प्रकार के सुरदमों व मुद्दों पर 
विनय दस का दबया की ह]द छा सौमा से है । न्यायाधीश स्पतन्त्र हो सकते है, उनकी 
स्वत बता दास्तदिक हा सझता है, विन्‍्तु द्िर भो झुछ या कई मुह पर इतरा नियम- 
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अधिनिर्णय करने का अधिकार ही नहीं हो सकता है। अत अधिनिर्णय का क्षेत्र अलग- 
अलग देशो में अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। यहा तक कि उदार लोकतात्िक राज्यों 
से भी यह भिन्न-भिन्न प्रकार वा पाया जाता है। 'कॉमन-लॉ' देशो, जैसे ब्रिटेन, अमरीका, 
कनाडा, जारद्रेंलिया, भारत, श्रीलका, पाकिस्तान नेपाल इत्यादि में भी नियम-निर्णय 
प्रक्रियाओं मे महत्त्वपूर्ण अन्तर पाए जाते है। इसो तरह “सिविल लॉ देशों--पश्चिम यूरोप 
के राज्य लेटित अमरीका व एशिया व अफ्रीका के उन राज्यो मे जहा की न्यायिक व्यवस्था 
पश्चिमी पूरोप के ढाघे पर अपनाई गई है में भी तियम्र-अधिनिर्णय के अन्तर पाए जाते 
हैं। इसी तरह, विसी देश में फ़ोजदारी व दीवानी के न्यायालय अलग-अलग होते है तथा 
कही-कही सबैधा निक मुद्दो के लिए पृथक नियम अधिनिर्णय स रचना होती है। उदाहरण 
के लिए, फ़ास में सामास्य न्यायालय, प्रशासकीय न्यायालय व स्वेधानिक परिषद को 
अलग-अलग अधिकार क्षेत्ष प्राप्त है। इसी प्रकार की व्यवस्था पश्चिम जमंवी म है। 
बहा भो तीन प्रकार की नियम-अधितिणंय सरचनाए है परन्तु फ्रास के प्रतिमानसे 
भिल्‍ने प्रगार की नहीं है। यद्दा दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए नियमित 
स्पायातय, पृषक प्रशासकीय न्यायालय और स्पष्ट रूप से सर्वैधानिक न्यायालय है । अत 
न्यामिक प्रक्रिया मे नियम-अधिनिर्षय क्षेत्र का सीमित या विस्तृत होना कई तथ्यों पर 
निर्भर करता हे जिनमें से कुछ इस प्रकार है-- 

() स्पायपालिका को सविधान द्वारा प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र । 

(2) सविधान की प्रकृति। 

(3) निमग-अधिनिर्णय की विधि। 

(4) न्यायपालिका को शासन अगो मे सापेक्ष अवस्था । 

(5) स्पायालयों की सरचतात्मक व्यवस्था । 

नियम अधिनिणेय के क्षेत्र के नियाम्रों का दो देशों मे एक-सा होने पर भी नियम 
अधिनिर्णय प्रकिया में अन्तर आ सकता है। यह बहुत कुछ अन्य तथ्यों के साथ भी 
जुड़ा रहता है। इसलिए इस सम्बन्ध मे कोई सामानन्‍्योव रण कर सकना सम्भव नहीं 
लगता है । 

(ग) निपम-मधिनिर्ण य की गहनता (0८.07 0(:0|९ ६0]0फट्यू७ण) - न्यायालयों 
के नियमो की व्यास्या करते समय उनकी औचित्यता १रखने की छूट वी मात्रा से नियम- 
अधिनिर्णय वी गहराई का बोध होता है । कई बार शिकायत करने वाला पक्ष यह 
शिकायत्त नही करता है कि विशेष नियम के अनन्‍्तर्यंत उसके साथ गलत बर्ताव किया गया 
है या उसके साथ अन्याय हुआ है, अपितु यह शिकायत करता है कि एक “नियम विशेष' 
गलत ढाग से बनाया ग्रया है तथा यह बन्य सामान्य नियम, जिसको इस नियम के 
मुकाबले मे प्रमुखता व प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए, की धाराओ के बनुरूप नही है। 
ऐसी मवस्था में नियम-अधिनिर्णयनर्त्ता को विस हद तक इस सम्बन्ध मे निर्णय करने 
वा अधिकार रहता है यही नियम-अधिनिर्णय की गहराई कही जातो है। इसी के माध्यम 
से न्यायालयों को नियम-निर्माण का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार के गुहे व्यास्या 
का प्रश्न सामने ला देते हैं। मत व्याझया के माध्यम से न्यायालय नियम-निर्माण का 
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कार्य सम्पादित करने लगते है। 

नियम-अधिनिर्णय की गहराई इस बात का सकेत देती है कि स्थायपालिका क्सि 
हद तक स्व॒तस्त्र है तथा नियम-अधिनिर्णय मे उसक्ना क्षेत्राधिकार कितना व्यापक है । 
इसी से न्यायपालिका सरकार की नियम्त्रक वनती है। अगर हम नियम अधिनिर्णय कर) 
क्षेत्र तथा उतकी गहराई को किसी राजनीतिक व्यवस्था मे देखें तो इनमे तथा न्‍्याय- 
पालिका को स्वतन्त्रता मे सावयवी सम्बन्ध दिखाई देगा। हम इसको ग्राफिक रूप मे इस 
प्रकार चित्नित कर सकते है। 


लिवम-अधिनिणय का सेज व गहराई 
30: ७5 ० ० कि 
(३८००० शव एक्कए जे 800 8४ ७० ६ ००) 









4). एग्यबों - जड 
गतिविधियों का वियवेण 


वियम मधितिणय का क्षेत्र 


(0) राग्य मे अधिराश 
गतित्रिधियों का नियब्रण 


(3) राज्य में फौजदारी. 
गतिदिधियों का नियत्रग 


अन्‍य किफन अति की गहई 


() आलेखों को (2)प7त व्यवस्थापन (2) काठूनो का 
ओऔपचारिग गा तियवत तियत्रण करता 
जाब करना करना 


चित्र 6 3 नियम-अधिवतिणंय का क्षेत्र व गहराई 


चित्र 63 से स्पष्ट है कि सोवियत रूस मे नियम-अधिनिर्णय का क्षेत्र व्यापकतम है 
किस्तु गहराई नाम मात्र की है। जब कि अमरीका मे क्षेत्न स्यायिक पुनरावलोकन के 
कारण अधिकतम है तथा क्षेत्र सधात्मर व्यवस्था के कारण बहुत व्यापक नहीं है। इसी 
तरह ब्रिटेन में ससद की सर्वोच्चता के कारण नियम-अधिनिर्णय की गहराई कम व क्षेत्र 
उदार लोकत तत्वों के समान पर्याप्त है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की सक्तिया 
'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के द्वारा होने के कारण नियम अधिनिर्णय की गहराई 
उतनी नही है जितनो अमरीका में है क्योकि वहा न्यायिक पुनरावलोकन 'कानून की 
इचित ग्रक्रिया' के द्वारा सत्रिप होता है। इसी तरह, भारत के सविधान के कुछ भागों 
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के लद्दीलेपन के कारण क्षेत्र भी उतना नही है, क्योकि न्यायालयों पर कुछ सोमाए 
लगी रहती है जो विशेषकर सकटकाल की परिस्थितियों में अधिक व्यापक बन जाती है। 


नियम-अधिनिर्णय की शासन-व्यवस्था मे भूमिका (छ8ण& ० छपा० 8ै१]००- 

राणा था (6 0०एलायगलाप्य 55 शा 

न्यायाधीश और न्यायालय समग्र राजनी तिऊ प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू होते हैं। इन 
सस्थाओ को एकमात्र विधिश सस्‍्था समझना राजनीतिक पद्धति मे उनके महत्त्व को 
कम आकना है, वयोकि न्‍्यामालय राजनीतिक सस्थाप्‌ है और इनसे राष्ट्रोय नीति के 
विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय प्राप्त किए जाते है। कई बार न्यायालय, दलबन्दी में उलझी 
कार्यपालिका व व्यवस्था पिका को नेतृत्व तक प्रदान करते देखे गए हैं। न्यायिक पद्धति 
राजनी तिक प्रक्रिया का ही अग है । न्‍्यायालप ही नागरिक को शक्तिशाली राज्य से 
सुरक्षित बनाते हैं। स्पायालय राजवीतिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने मे भी 
सहायक रहते हैं। यही सरकार के हाथो भे राजनीतिक शत के अत्यधिक केल्द्रीकरण 
की रोकथाम के साधन बनते हैं। कम्युनिस्ट राजनीतिक पद्धतियों मे पार्टी जन-इच्छा का 
श्रतीक होतो है और न्यापालय जनता के सेवक होते हैं, इसलिए इस सम्बन्ध मे यहूँ 
लिष्कर्ष निकालता आसान है कि इव देशो मे स्पायातय राजनीतिक व्यवस्था मे पूरी तरह 
लीन रहते हैं। किन्तु इसका भर्त यह नहीं है कि उदारवादी लोकतन्त्रों मे न्‍्यायासय 
किसी प्रकार राजनौतिक प्रक्रिया से कटकर दूर हो जाते हैं। इन व्यवस्पाओ मे न्यायालयों 
की शासन-व्यवस्था में भूमिका के सम्बन्ध में पश्चिमी जरमंनो के सघीय स्वेधानिक 
न्यायालय के बारे मे एल० जे० एडिजर के बिचार काफो स्पष्टवादों हैं। इस स्यायालय 
के सम्बन्ध मे उसमे लिखा है-- 


“जर्मती विधिशास्प को सकारात्मक परम्परा के कारण सर्वधानिक स्पापालय राज्य के 
अराज॑गीतिक उपकरण नहीं हैं बौर न कभी उनसे तटस्थ होने की माशा ही गई थी । 
गह माना जाता है कि उतके न्यायाधीश मोजूदा व्यवस्था के सर्वधानिक सिद्धान्तो की 
ब्याण्या करने मे निदर्लीय होते हैं लेकिन उतका शासन के पक्ष में झुकाव होता है। दूसरे 
शब्दों मे, सबंधानिक न्‍्यायालय मोजूदा राजनीतिक पद्धति के वैधीकरण तथा सरक्षण 
के लिए बिलकुल स्पष्ट रूप मे कार्प करने वाली न्यायिक सरचताए हैं।”?» 

यही बात अधिकाश देशो के उच्चतर न्यायालयों के बारे में कही जा सकती है। 
न्यायालयों को राजनीतिक पद्धति मे विभिन्‍न कार्य करने होते हैं। इनकी चर्चा हम पहले 
ही इसो अध्याय मे कर चुके हैं। स्यायात्यों को मौजूदा राजनोतिक पद्धति के स्थिरोकरण 
तथा उसे राहायता देने का कार्य करने मे ही उनकी स्थापना की औचित्यता निहित रहती 
है। वास्तव में न्‍्यापालय, राजनी तिक व्यवस्था के दलबन्दी से युक्त नेतृत्व मे, निष्पशता 
की सरचनाए होने के कारण, अभूतपूर्द भूमिका निभा सकने को अवस्या मे होते हैं। 
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790. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीविक सस्याए 


लोगों की न्यायालयों में ही बास्था होती है । न्यायालय राजनीति से ऊपर होते हैं, ढिन्तु 
राजनो ति से दूर नहों हो सकते हैं। उनको राजनीति से ऊपर करने के प्रयास---उनको 
स्दतन्त् रखना, अधिकाशत सफल हुए हैं, किन्तु उन्हें राजनीति से टूर करने के प्रयास 
सब जगह असफ्ल रहे है । न्यायालयों के कार्य ही इस प्रकार के हैं कि वे महत्त्वपूर्ण नीति 
निमरताओ के रूप में कार्य करन लगे तो कोई आश्दयं नही होना चाहिए । न्यायालयों की 
शासन-बव्यवस्था की भूमिका में यह ध्यात रखना होगा कि न्‍्यायालम राजनीतिक प्रक्रिया 
के भाग हैं कौर उनके सहयोग तथा सघ्ष दोनों पर ही बल दिया जाना चाहिए । यह 
राजनीतिक पद्धति के बाहरी तमाशबीन नही द्वोते हैं अपितृ शासन करने वाले स्विर 
राजनी तिक गठबन्धन के रूप म इनको व अन्य अयों को परस्पर छिया चलती रहूती है । 
इस सम्बन्ध मे लास्की न ठीक हो लिखा है कि “वह जिसके हायो में विधि की व्यास्या 
करने का वा है, इस स्थिति की प्रकृतिवश इसका मालिक भो द्वोता है ।/९ न्याय 
आलिवा के ट्वाथ में व्यवस्थापन व कार्यप्रालन के निर्णयों को रह करने का अधिकार 
मात्र उसे राजनीतिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण प्रणोता बना देता है, किन्तु स्यायपालिका 
शासन प्रक्षिया में उपयोगी तया साथंक भूमिका निभा सके उसके लिए लास्‍्को द्वारा दी 
गई चेतावनी व सलाह का ध्यान रखना आवश्यक है। लास्की ने लिखा है कि *स्याय- 
पालिका अनियन्दित व्यवस्थापत शक्ति का उपयोग ते करने लगे इसकी सुरक्षा करनी 
होगी १ यह इसलिए बादश्यरु है कि स्यायाद्रीश सिद्धान्दत केवल अपने ही प्रतिनिधि 
होते हैं ।'” इसी सम्बन्ध मे अपने विचारों को और स्पष्ट करते हुए लास्की ने लिखा है 
कि “न्यायाघीर्शों के प्रशिक्षण, चयन व बाहरी निरौक्षण के सुस्थापित प्रतिमात व विधिया 
होनी चाहिए जिससे उनकी ईमानदारी, विष्पकता, ज्ञान, दोदिक स्तर कौर प्रदरता 
इतने घव्ितशाली पदों के अनुरूप हो सके ॥/४ 

न्यायप लिका की राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका का एक पक्ष विचित्न उपेश्ा का 
धिकार रहा है । आधुनिक राज्पों, राजनीतिक प्रक्रियाओं, विधिक प्रत्रियांत्रों और 
समाज के सन्दर्भ में स्थायाधीशों व नियम-अधिनिर्णय स रचनाओं की भूमिका का विस्तार 
से विवेचन सदियों से होता आया है। इसी तरह कानूनों की स्याझ््या करमे, विधियों को 
लागू करने तथा स्वय न्यायालयों को अतैक माध्यमों से विधि विर्माण में भूमिका की घर्षा 
भी द्वोती रही है, किन्तु कमी भी स्थायिक कार्यों को सावयवी दग से कानून में सुधार 
करने वी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित करने का सुनिश्चित प्रयत्न नहीं किया 
गया है । यहू विचिब्न-सी बात है कि कानूनों को व्याख्या करने, उनको क्मिया बताने 
तथा उनकी नया अर्थ देने का कार्य ता स्यायप्रालिकाए कर सरती हैं झिस्तु उनमे 
सुधार का सुझाव नहीं दे सकतीं। उनको कहीं-रही कानूनों की सर्वधानिक्ता के ऊपर 
कार्य पालिक को सलाह देने का कार्य भी दिया गया है। न्यायालय ब्यवस्यापिकाओं द्वारा 
लियन्वित किए जाते हैं तया उनमे कुछ सम्पक्ता की ब्यवस्थाएं भी बुछ राज्यों मे 
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विद्यपान हैं। यह बायें व ब्यवस्थाए 'यायातयों वो राजनी तिबा ब्यवत्था हे क्षय अपश्य 
बना देती हैं। इनसे न्यायालय राजनीतिन नीति निर्माण तब वा पायें बरने मो स्थिति 
पे आ जाते है वित्तु शायद विसो भी राज्य मे, देश वे उच्चतम न्यायातय गो विगधात्मद 
पस्था (८०/0०/७४४८ 0045) ने रूप में महू सधिकार प्राप्त नहीं है वि यह नायंपालिका 
॥ व्यवस्थापिरा को बानून मे घाछित सुधार बरने मे! बारे मे सूनित मर सरे। यह 
अ्रधनिष' राषय व्यवस्थाओं मे न्‍यायिया पद्धति री अद्भुत विडवम्यता ही है वि जो वानून 
प्र सुधार पे रावेध्रेध्य रासाहनार दो सबते है उपवो ऐसी सलाह या सुचपा देगे पा वेयस्त 
मकाराष्मब माध्यम ही प्रदान किया गया ऐ। न्यायाधीश रापा रात्मम ढये रे इस शम्ब'प 
में कायपालिशा या ध्यपस्थाविरा सो अनौपयारिया व औपचारिन ढग से बहुत कुछ 
सुधार सुझाव दे एपते हैं पितु पापालय रूपी गस्था को ऐसा बरो थी बोरई 
रारसनात्मक व्यवस्था विधिन' झूप मे विरशित वहीं हुई है। अत कई बार स्यायपासिका 
की शासत-ः्ययस्पा में गभारात्मर' भूमिरा मात्त रह जापी है। अधिवार न्यायालय 
अभियोजव' (८त्तााशा (या) वार्रवाइपो अयेपणकारी या दोपारोपणनारी ओर भि* 
गोग लगाते बाली गतिविधियों तब ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे व्यायातयों थे "यायायीश 
रहो भर्षों में निर्णायत' के रूप में गद्दी बल्कि जाय करते वासे अधिवारियों मे रुप मे 
फ्रायेरत सगते हैं । 


विशासशील राज्यों मे नियम-मपितिणंय (ह४७ #0]एए८०४०४७ ॥॥ (6 
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विघारणीत्त राज्यों में तियम अधिनिर्षेप भी प्रतियाएं रारघनाएं तथा राबैधातिष' 
व्ययस्पाएं पश्चिमी देशों ने राजगीतिशाहत्य बे विद्वायों मे! स्यात को अभी हाल में ही 
अाफपित बर पाई हैं। द्वितीय विश्वपुद्ध हे बाद वे दो दशयों तव' अनेक तवोदित राज्पो 
में राजनीतिक सह्पाओों के आग्त अपरीरी प्रतिमान जैसे तंसे यने रह से पे, इसलिए 
इन देशों को लोकता। प्रव शारन व्यवस्थाओं के घेरे भे प्रवेश मिल गया डिस्‍्तु कुछ हो 
समय में आग्ल अभरीगी पस्पायत व्यवस्पाओं से अनुइत राजनीतिक ससथाएं व विशेष- 
कर “यायिव रारदनाए विकाराशील शमाजों थी आवश्यवतामों के अनुकूल नहों रहीं। 
ग्यायालप रावेघानिक सरदाणों बी आष्ट भे समाज के विशिष्ट बर्गें व आम जनता के 
गीप पीचतान मे दौर मे अशिनर यर्ण के हिठो के सरदान' ८ पोषक दस गए। यहा तक 
क्िई हाते निर्याधित ब्यवस्यापिकाओं द्वारा प्रवदट जनमत को दुकरारर, सयिधान को 
सदती पहुत से ऊपर लावर रपदिया। इस स्थिति थे वारण विश्राराणोल राज्यों में 
राजगी तिक प्रतियाओं मं आवए्यर परियतंस ये राशो धन कर सबता बेद्टी वही मराप्मव 
सा हो गपा हे। इस घारण अत इन देशों मे यायपात्तिकाओं यो राजनीतिक व्यव- 
रषाओं मे तेजी से परियतन लाने + प्रयत्मो मे सहायक बयाने नेः लिए सुधारले के प्रयत्तो 
की पहल थी जाते लगी है। यह प्रयत्त पश्चिमी विधारको वे लिए चिन्ता फे विषय बनने 
धग्रे हैं। उयसे अनुसार राजनी तिर समराजो बी अय सभी अव्यवस्थाओं व अस्तव्यस्त- 


वाओं ने लिए “यायपासिक्ाओ हे की जाने वाली यह 'छेडघानी' ही उत्तरदायो है। इस 


492 * तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


सम्बन्ध मे वे शायद यह भूल जाते हैं कि न्‍्यायपालिकाए भी राजनीतिक ब्यवस्था कौ 
अभिरन अग होने के कारण, इनकी अस्तव्यस्तदाओं से अछूती रहे ऐसा सम्भव है । 

विकासशील राज्यो में घ्यवस्थापिकाएं, कार्यंपालिकाए व दल-पद्धतिया व अन्य * 
सरचनात्मक प्रक्रियाए सुनिश्चित प्रतिमान प्राप्त नहीं कर पाई हैं। राजनीतिक अस्थिर- । 
ताओं द विकार को मजवूरियों के कारण इन समाजों मे खिचाव व तनाव है। आम 
जनता व अभिजनो के बीच स्वार्थ सघर्ष है। जनता मे जागरूकता व उनकी सही अर्थों मे 
राजनोतिक प्रक्रियाओं में सहमागिता की भ्राग अभिजनो द्वारा, न्‍्यायपालिकाओ द्वारा 
प्रदत्त सरक्षणो की आड में ठुकराई जा रही है। जिससे इन देशो मे राजनीतिक प्रक्रियाए 
अस्थपिर व अनिश्चित हो गई हैं। इन देशो में न्‍्यायपालिकाओं को नई भूमिकाए जब 
तक विकसित नही होगी तब तक यह सस्थाए राजतीतिक प्रक्षिया का अग नहीं बन 
जाएगो । यद्यपि इत देशी में निधम-अधिनिर्णय प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों व न्यायिक 
पद्धतियों म॒ इतनी विविधताए हैं कि इनको किसी प्रतिमान मे फिट ही नहीं किया जा 
सकता फिर भी कुछ लक्षणों को सामान्यतया सव जगह देखा जा सकता है। अन्तर 
उनमे भी पाए जाते हैं पर यह अन्तर प्रकार के नही केवल मात्रा तक ही सोमित है। 
सक्षेप म नियम-अधिनिर्णय के विकासशोल राज्यों मे पह लक्षण है-- 

(!) नियम-अधिनिर्णय स रचनाएं, 'आग्ल-्ममरीकी' या 'पश्चिम-यू रोपी य' सरचताओ 
के मॉडलो की अनुकृतिपा हैं। 

(2) यह सैंद्धान्तिक दृष्टि से ही स्वतन्त्रे और पृथक हैं । 

(3) नियम-अधिनिणंय प्रक्रियाओं में स्थिरता व सुनिश्चितता का अभाव है। 

(4) यह राजनीतिक पद्धति की सह्दी अर्यों मे अग नही हैं। 

(5) इनके द्वारा तीति-निर्माण मे भूमिका निभाने पर प्रतिबन्ध है। 

(6) इनकी शासन-अगो से सामान्य टकराव की स्थिति रहती है। 

(7) राजनीतिक व्यवस्थामों की तरह न्यायिक ब्यवस्थाए भी सक्रमण काल से गुजर 
रही हैं । 

विकासशील राज्यो मे नियम-अधिनिर्णय की पद्धतियों को चुनौती दी जाने लगी है । 
इनका शासन-ब्यवस्थाओ मे उपयोगी भूमिका निभाने के उपयुक्त नहीं माना जाता है । 
इनकी परचनाओ ,, भ्रक्रियाओं और उद्देश्यों मे मोलिक परिवर्तन करते की मांग कौ जाने 
लगी है। इन देशो मे त्यायपालिका को स्वतन्त्त व पृथक रखने पर आपत्तिया उठाई जा 
रही हैं। आम जनता की इनसे आस्था उठ जाने से इनकी प्रतिष्ठा द सम्मान को धवका 
लगा है। इससे यह सामाजिक स्थिरता का एक कारक भी नही रह गई हैं। राजनीतिक 
प्रक्रियाओं मं उधल पुथल के कारण नियम-अधिनिर्णय को पद्धति मे भो मनिश्चय बना 
हुआ है। 

इन देशा में सबसे बडी दुविधा राजनीतिक व्यवस्पाओं के स्थायित्व की है। लोकतसन्त्र 
का उद्दरवादो नमूना इन देशों में असफ्ल हो चुका है तथा साम्यवादी नमूने से यह देश 
बहुत दूर रहना चाहते हैं। इस तरह, राजनीतिक दृष्टि से बमी इन देशो का सही राह 
के लिए “अपेरे प्रे टटोलन” (870कणड ॥0 05 ठ7) का कार्य ही चल रहो है। इस 


न्यायपालिका ४ 795 


कारण, निमम-जधिनिरणय को प्रत्रियाए नीचे के स्तर पर पीजदारी व दीवानी मामलों के 
मिपटाने में तो सत्रिय व सफल रहो हैं, किस्तु उच्चतम स्तर के न्यायालय, राजनीतिक 
निर्णयकारी प्रक्तिया में महत्त्वपूर्ष भूमिका निभाने मे प्रति्वान्धित किये जाने लगे हैँ। जत 

विजाप्तशील राज्यों में नियम-अधिनिर्य को ध्रक्रियाओ व सरचनाजो के बारे में सुनिश्चित 
निष्क्प निकालने का प्रयास करना विद्येप रूप से वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं 
लगता है। 


स्वेच्छाचरों व सर्वाधिकायी देशो मे नियम-अधिनिर्णय (8७८ 37]04८३- 

चठव वा णिएजाणाओ आवचे [00 437 (०0णशा765) 

स्वेच्छाचारी शासन ब्यवस्थायों म नियम-अधिनिणंय को सरचनाओ व प्रक्रियाओ के 
बारे मे बहुत कुछ उपल-पुथल को परिस्थितिया रहती हैं। जित राजनीतिक व्यवस्याओो 
में तानाशाही लम्बी ब्रवधि तक स्थायी रहने का वेधो करण कर सेतो है बहा नियम-अधि- 
निर्णय सरचनाओ में अप्रत्याशित व अभूतपूर्व स्थिरता, निरन्तरता तया वास्तविकता भा 
जाने दी जाती है। केवल उच्चतम न्यायालयो को प्रतिवन्धित रखा जाता है या उसको 
निश्चित दिशा-निर्देशो के अनुसार फार्य फरने के लिए वाध्य किया जाता है । इन देसो मे 
अर्द्धेनया बिक भ्रशासकीय-अधिक रण तया सै निरु न्‍्यायालय या अधिकरण अधिक महत््व 
प्राप्त कर लेते हैं जिससे सामान्य न्‍्यागिक विधि भी नियन्त्रित हो जाती है। किन्तु इन 
देशों में, जो आजकल केवल विकासशील राज्यो में हो अधिक पाए जाते है, अत्यधिक 
राजनीतिक अस्पिरता से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है । 

सोवियत रूस पे न्यायालय के निर्णेपों से दल कौ नौति अधिक उत्कृष्ट भानौ जातो 
है। जब तक पार्टी था उसके नेता ध्रभावकारी ठय से शक्ति का प्रयोग करने वाले रहते हैं 
तब तक स्यायालयों के निर्णयों मे दखल नही देना चाहते हैं। ऐसो अवस्पा मे काफो बडी 
सब्या मे पहँत््वपूर्ण राजनीतिक सक्रियताए सर्वधानिक तथा अन्प विधि के अधोन होती 
है। इस मानी से सर्वाधिकारी नियम-अधितिर्षेय पद्धति लोकतान्विक पद्धति से काफ़ो 
मिलती-जुतती सगने सगती है। # म्युनिस्ट सर्वाधिकारों राजनीतिक पद्धति में शक्ति 
पूयप्क्रण के सिद्धान्त की दुह्माई नही दी जाती ॥ इन पद्धतियों मे पार्टी जन-इच्छा वा 
प्रतीक होती है और ग्यायालय जनता कै सेवक होते है इसलिये इस निष्कर्ष पर पहुचने 
में कोई दिवकत नही होती है कि न्‍्यायात्य पार्टी से जारो होने वाले निर्देशों के अधीन 
होते हैं। इसो कारण सर्वाधिकारो तथा स्वेच्छाचारी राज्यो को विधिक पद्धतियो में, 
लोकताम्द्रिक पड़तियो मे पाई जाने दात्ी विष्पश्चता, निरन्‍्तरता, खुलो कार्रवाई, पूर्वानु- 
मात तपा स्थिरता जँसी सकल्पयाए नही पाई जाती है। इन देशो में पुतिप्त द्वारा स्पेच्छा- 
चारी प्तक्तियों का प्रयोग, न्याय बारंबाइयो वा अप्ाव, गुप्त न्यायिक कारंवाइया, बाद - 
विधियों तथा निर्णयो को प्रसारित करने मे असफ्लता ज॑से सक्षण नियम-अधिनिर्णय 
पद्धति के भाग बन जाते हैं। फिर भी ये बन्तर निरपेक्ष की तुलना में सापेश् ही अधिक 
हैं। उदारवादी लोकतम्त्रीय पद्धतियों मे भी युद या आातरिक अशास्ति जेंसे सकटकाल के 
समय सरकारों को बसाथारण शक्तिया प्राप्त हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
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सामान्य न्यायिक कार्यविधि रद हो जाती है $ प्रशाप्तकीय तया अद्ध॑-न्यायिक प्रशासकीय 
अधिकरणों की प्रया का प्रचलन भी बढ रहा है। अत लोकतन्त्न व्यवस्थाओं में भी नियम- 
मधिनिर्णय कुछ विलक्षण भ्रवृत्तियों वी तरफ वढता हुमा दिखाई देता है। 

स्वेच्छाघारी शासन-व्यवस्थात में भी कानून की निश्िचत प्रत्रियाए हो सकती हैं मर 
ऐसे विधिक नियमों का होना भी सम्भव है जितके बारे में पुवनुमान लगाया जा सके। 
सर्वाधिकारी पद्धतियो में निष्पक्षता तपा पूर्वानुमान जैसे लक्षणों की गैर मौजूदगी की 
यात बुछ क्षेक्षो के बारे में ही सत्य कही जा सकती है। इन शासमनों में चोरी, मानद्वानि व 
अन्य फौजदारी और दीवानी के मामलो मे, उदारवादी नियम अधिनिर्णय पद्धति वे समान 
ही विधि अपनाई जाती है, लेकिन “राजनीतिक! मामलों में सामान्य नियम-अधिनिर्णय 
पद्धति स्थगित रहती है । 

न्यायालयों के सगठन की दृष्टि से सर्वाधिक्रारी शासनों मेव उदार लोक्हन्तों के 
न्यायालयों म कोई विशेष अन्तर नही द्ोता है। अमरीका में न्यायालयों के सगठनों के 
के अनुरूप सोवियत सघतया स्वायत्त गणतन्त्रों के सर्वोच्च स्थायालयों के पिरासिड 
मी चोटी पर सघीय समानवादी सोवियत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय स्थित 
है। रूस भ क्षेत्र, चुत्तों तया प्रदेशों मे भी न्यायालय होते हैं--विप्नतप्त स्तर पर शहरों 
ओर देद्वाती इलाकों में जनता के न्यायालय द्वोते हैं। यहा सगठन का केवल एक लक्षण 
विशिष्ट है और वह है न्यायाधीशों का निर्वाचन होना। अन्यथा सगठन विशेष भिन्न 
प्रवार का नहीं है। किन्तु न्यायाधीशों का निर्वाचन न्यायालयों के राजनीतिक व्यवस्था 
में स्थान व भूमिका का महत्त्वपूर्ण नियामक वन जाता है । “सोवियत सघ में सब न्‍्याया 
धीणश सम्बन्धित सोवियत द्वारा या प्रध्यक्षत निर्वाचित किए जाते हैं इस कारण वहा वी 
न्यायपालिका पार्टी-नियक्षित सरकार का अधिक निष्क्रिय अभिकर्ता (७४८०0 दो जाती 
है, वयो कि न्यायाधीशों की चुनावी प्रत्रियाओ पर पार्टी का प्रमृत्व रहता है ।/*र रूस में 
राजनीतिक दल न्यायालयों को व्यवद्वार मे राजनीतिक प्रक्रिया बे भाग के रूप में बनाए 
रफ़ने वी व्यवत्या करते हैं जब कि लोवतान्त्रिक राज्यों म राजनीतिक दलों को खुले रूप 
से ऐसा करने बे अवसर नही रहते हैं। 


नियम-अधिनिर्णय . एक मूल्याकन (ए०६ #0]०३०घयाणा * कै ऐशडएड07) 

नियम-अधिनिर्णय के उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह्‌ हर प्रकार 
वी शासन-व्यवस्था में अनिवायंत विद्यमान द्वोता है। यह किसी भी राजनी तिक व्यवस्था 
में राननीति वी दुनिया रो बहुत टूर को भ्रक्रिया नहीं हो सकती है। हर राजनीतिक 
व्यवक्त्या में तियम-अधिनिर्णय विधिक सरचना, राजनीतिक सस्ह्ृति, राजनीतिक प्रत्रिया 
को अन्य सरचनाओं तथा न्यायाधीश! के राजनीतिक व॑ सामाजिक मूल्यो और दल- 
विधारधाराओ के दीच अन्त क्रिया होती रहती है जो सम्पूर्ण नियम-अ्रधिनिर्णय से सम्व- 
र्धित विधिक पद्धति को चयन, भ्राथमिक्ताओं और सपघर्ष के पेरे म दृदतापुवंक खीच 


374] ए. फश, ०? ८2 , ए 280 


| 


स्थायपासिया 795 


लाती है। इससे हर प्ररार पौ राजी तित प्रणाली मे नियम अधिनिणय प्रतिमान मौलिव' 
नही धो कम से प्र शामा ये व ऊपरी स्रामा यताओ से युक्त बा जाते ऐ ॥ 


न्यायिक पुनरावलोकन 
(उएफ़ाटा& दशा ७) 


सोरताम्सिय' शासन व्यवस्थाओ बी यह विश्वेषता होतो है कि इनमें शाप्तन ब्यक्ति 
विशप या व्यवित समूह पी एच्छाओ गे अनुसार 3ही चलवर विधि मे अगुतार निष्पा 
दित होगा है। अधिबाश छोगत त्ञ प्रणालियों गे विधि ने सामने सभी व्यक्ति बराबर 
होते है तथा एवं शा सागी थे कानूत राज्य वे सभी यगर्िकों पर लागू होता है। इसकी 
ठ्यवस्पा वर व लिए राजतीतिबव शक्ति या सघटन सविधाप ने द्वारा निया जाता है। 
हिधान ने द्वारा व्यक्षित शमुहो ओर राजगीतित सत्ताओ भी राभमीतिर समाज मे 
भूणियाओं और कार्यों पा पिझुपण होगा है| सभी व्यक्ति रामुदाय ओर सरवारो अधि+ 
बारी अपने अपते अधिवार द्षत्त में रहे ईशवे लिए सौयपान ने द्वारा यापपालियांफी 
व्यवस्था यी जाती है जो इद्े अपो गाय क्षत्त बा उत्लपत बरो से रोबने और यास्तय 
में उत्तघन होते पर उल्लपयवर्तता नो दण्डित क रने वा काय करती है । 
आधुनिद राज्यो में तिषित राधिधापो को व्यवस्था होती है और इससे पविधागों 
मी व्याख्या मरते का ओर उसकी अविप्रमणों रे रक्षा परो म। प्रश्त एठ घडा होता है। 
इसरे लिए ऐसी गोई व्यवस्था बरोे भी आवश्यवता है जो सविधात वी घाराओषी 
वब्याब्या और उसकी रक्षा वर पते । यायपालिका यह बाय तभी शर सफती हे जब 
उराबो बायपालिशा ओर व्यवस्थाविवा मे दायों या पुतरावलोब गा बर उगशी सविधान 
से अनुरूपता या प्रतिवुलता देघने वा अधिवार हो। प्तामा-य अर्थों में न्यायप्राल्षिता ने 
ऐसे अधिपार बो ही यावित पुबरावलोवन बहा जाता हे । हम एसवे अप ओर उपयोग 
हत्पादि पा वियेषन बरें इसरो पहले हम इसबी उत्पत्ति या राक्षिपां वियेयन वर लेना 
घाहिए जिरागे इसबे प्रचतन वा रही सदप समझा जा सबे । 


न्‍्गायित् पुपरावलोगन वी उत्पत्ति ध$० 078 | णैउण्छालण रव्ण<्छ) 
याविर पुनरावलाक को उत्पत्ति को सामा गतया अमरी्गी स्विधाय है सप्बा घत 
किया जाया है शि यु इसवो प्रारम्भिक उत्पत्ति उरा देश मे हुई जद आज इसकी बोई 
ख्यवस्था मही है। साशाज्यवादी गुग मे ब्विटेत वे उपनिवेशों से रास्बा धत "यायालयों के 
विणयो वा पुतरापलोकन बरो ये िए एवं रास्था औबी परिषद! (४६५ एण्णाना) 
विप्तित हो गई थी । इस परिषद यो उपनिवेशों मे सर्वोच्च न्ययात्षयों द्वारा दिए गए 
विषयों का परुठगावलोक न करफ्ले उ है रह बरो का अधिकार पा। दस सम्य'य में दियोक 
और रिगध ते अपयी पुरतक पोलिटिश्ल साइप्त ऐन इद्रोडक्शन म ठीव हो लिया है 
वि ४ या।वित पुपरावलोबन में विघार बी उत्पत्ति प्रिटिश कही जा सकती है /! इपहोने 
जागे सिद्चा है रि अमरीका पे सविधात के साथ यायित पुनरावलोगस ग प्ररयश सबंध 
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३ है जो अन्तिम निर्णायत्र हो । यह तब तक राम्भव नहीं हो सनता जय तव स्यायपालिया 
को स्यायिव पुनरावलोबन की शकित प्रदान नहीं वी जाएं। अत अमरीज़ा के राविधान 
को सचात्मक प्रश्ृृति हे भी स्यथाध्रिक पुतरावलोतन वी शवित की प्रस्थापाा हो जाती 
है । इस तरह स्थायिव पुनरावलोकन वी शकित का विचार ब्रिटेत रो खललंधर अमरीबा 
३ संविधान की सिप्रित अचल और सघास्मक प्रद्गति के बारण मुख्य स्यायाधीश माशंस 
के द्वारा प्रतिपादित हुआ और यहा से इसका क्षन्य राज्यो में प्रसार हुआ । 


न्यायिक पुनरायलोकन मा अर्थ और परिभाषा (70० करशल्धणाएट् छाए 

फथीवा00 ०॥ 3000 ल्पाटप) 

न्यायिक पुतरावलोवन वी परिभाषा और अर्थ को लकर विद्वानों मे मौलिक मतभेद 
नहीं है। गामान्यतथा न्यायिक पुनरावलोव द का आशय न्यायालयों वी उस शक्ति से हे 
जिससे ने स्यवस्थापिका और बार्यपालिका के उन कार्पों और वानूयो का अचे प्रातिव' एव 
क्षमान्य भोषित पर सबते हैं जो उतके मत म सविधान मे विम्मी प्रायघान के प्रतिकुल 
हो। न्‍्यायित पुनरावसोकन की शक्ति से न्यायालय शविधान की व्याध्या बरते हैं और 
कानूनों तथा कार्यपा लिया कार्यों कौर आदेशों की ग्रवेधातिकता था असर्वेधानिकता वा 

ई निर्णय करते हैं। इसकी शुछ परिभाषाओं मा उल्लेख गरने से इनग्रा अप स्पष्ट वरने से 

प्रहायदा मिलेगी । अत यहा नुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं । 

कोरविन ने इन्टरनेशनल इन्साइकलोपीडिया ऑफ सोशल साइसेज में अपने एम 
लेख मे लिखा है कि 'स्पायिक पुनरावलोबन वा अभिप्राय स्यायालयोी की उस शक्ति से है, 
जो उन्हे अपने न्याय क्षैत्र के अंतर्गत लागू होने याले स्थवध्थापिका के कानूनों की वैधा- 
निवता वा निर्णय देते के सम्बन्घ में पा उन कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त है, 
लिन्‍हे वे अवैध और व्यर्ष समझें । पह परिभाषा व्यापक है विन्‍्तु इसमे स्या थक प्रुनराव- 
लोग न मे सभी पक्षों ना स्पष्टीकरण नहीं दोता है | इसरो शामद कार्यपासिया गाय रह 
भरते के लिए उस कार्य विशेष से सम्बन्धित बानून का पुतरायलोत न करना अनियाय॑ हो 
जाता है। अत यह परिभाषा उपयुक्त होते हुए भी अधिन दीग नहीं मानी जा सबती । 

पिनौझ और स्मिय ने न्‍्याधिक पुनरादलोब न की परिभाषा गरते हुए बहा है कि ' यह 
न्यायालयों को संविधान की व्यास्या करने वी तथा व्यवस्थाविका, सार्यपालिका वे 
अगाधन के उन कार्यो की थे सर्वोच्च कानून (संविधान) है प्रतिवुल हो, रहू बरके को 
शक्ति प्राप्त है।/ एम० दी पायसी ने अपती पुस्तक काए्शटोद्यूशतल गयर्नमेग्ट इन 
इष्शिया से स्याधिक पुतरावलोकन बी परिभाषा करते हुए लिखा है कि * यह न्यायालय वी 
बह क्षमता है जिसरो यह ध्यवस्थापन कार्यों की वंधानिक्ता या अं धातिकता को भौषित॑ 
बरती है।” मेंक्रीडिस तथा डाउन ने पायती से पिन्नती-जुसती परिभाषा दी है। उनके 
अनुमार ' इसका आशय न्यायाघीशों वी ठरा शक्ति से है, जिससे वे एक उच्चतर बानूत 
के नाप पर सविधियों या आदेशों वट सवाल कर सर्व ओर राविधाद विरुद्ध पाते पर रहे 
अमाय दद्दरा सर्बों (/ इन सभी परिभाषाओं को सही मादा जा शगता है । पायली की 
परद्िमाषा से कार्यवालिा कार्यों वा उल्लेख नहीं है अन्यथा यह राक्षिप्त और टीक 
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परिधाया मानी जा सकतो दयो। अत पिनोव तथा स्मिय द्वारा दी गई परिभाषा हो 

म्थायिक पुनरावलोकन की अधिव ठोक परिभाषा कही जा सकती है। / 

न्यायिक पुनरादलोकन की विशेषताएं (रम्र८ टाझश्ललम्राव तीीएसदर्न 
एष्श्ध्छ) 

न्यायिक पुनरावसोस्न की उपरोक्त परिभाषाओं से इसकी विशेषताओं का स्पष्टी- 
करप तो नहीं होता, किन्तु इनसे ऐसा आधार प्रस्तुत हो जाता है जिससे न्यायिक 
धुनरावलोकन की विद्येपताओं का विवेचद करता आसान हो जाता है। सामान्यवया 
न्यायिक पुनरवलोकन की विशेषताओं बा विवेचन आसान हो जाता है ॥ सामास्यतया 
स्थायिक पुनरावलोकन की निम्दलिछवित विश्वेषताएं उल्वेखनोय है -- 

() न्यायिक पुनतरादलोकन लिखित संविधान दाने लोवतान्विक शासरनों में ही 
हम्पव है । 

(2) यह किसी साध्य को प्राप्ति का साधन होता है। यह स्ताध्य अलग-अजग देशो में 
बलग प्रकार के हो सकते हैं।जेमे--(क) सिधान की सर्वोक्चदा, (छ) विधि के 
शासन की व्यवस्था, और (ग) व्यक्तिगत स्वतन्द्रता । 

(3) इसका क्षेत्र ओर प्रहति अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। 

(4) इससे सर्देघानिक सरकार वी स्थापना होती है। 

(5) न्यायिक पुतरावलोकन के परिचानन सिद्धान्त अलय-अलग द्वो सकते है 

उपरोक्त विधेेषताओ से स्पष्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल लोक- 
तान्द्रित शासन-व्यवस्थाओं म ही सम्मद है किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि हर लोढ- 
शाब्रिक शासन-वब्यवस्था मे इसको ब्यवस्था हान पर हो शासन लोकतान्व्रित होगा। 
उदाहरण के लिए, हिटेन में इसको ब्यदस्था नहीं है किन्तु वह लोदतान्त्रिक है। इन 
सबसे यही वात उभरतो है कि अगर लिखित संविधान वाली शासन-ब्यवस्था है तो प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से स्याथिक या और किसी प्रकार के पुनरादलोकन की व्यवस्था पाई 
जाएगी जेंसे स्विटडरलेण्ड में लोइदिपंय (र्टा८ए0०%)) द्वारा यह सम्मव द्वोता है। 
इन विश्येपताओ से यह्ट भी स्पष्ट होता है दि न्यायिक पुनरावलोकन को व्यवस्था हर देश 
में नहीं द्वाठी है । इसके लिए वुछपूर्व शर्ते हैं जिनका विना यह व्यवस्था नहीं हा 
सहती। 


न्यायिक पुनरावतोकन कौ पूर्वे-गर्ते (9६ ए:८जत्वणभाक ० वण0तथा 

पिट्शाव्क्) 

न्याविक पुनरावत्रो इन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित आवश्यक शत पूरो होनो 
चाहिए। इनके अप्राव में दिसी देश में न्‍्यादिक पुनरावलोकन सम्भव नहीं हा सकता, 
अ्षठ यह ठोक प्रशार से सचालित नहीं हो सब दा है. 

() लिखित और बदल म विधान । 

(2) भर्षाच्च बोर स्वठस्त न्यायपातिदा । 
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(3) बादयोग्य (0000८) मौलिव अधिकार या सार गी सत्ता पर बाइगोग्य 
सीमाओ वी ब्यवरपा । 
(4) णक्तियो वा कस से कम ऐसा पूयवररण जिसमे स्यायप्ातिता एूपर' विशाय है 
रूप व्यवध्यित रहे । 

स्याधिवा पुतरावलोगन उत देशो में ही ब्यवस्मित हो रावता है जहाँ रानिधान लिपित 
और बचत हो। अप सविधाय से आशग ऐसे सविधान से है जिसमे -- (।) स्विश्ान 
वे राणोधन मी प्रतिया साधारण बययून बनाते वी प्रतिया हे भिल्त प्रदार की हो, (2) 
साधारण बानून बवाते पाली सस्या से स्रिधान में रेशोधन वरने बाली सरथां भिन्न 
होती हो (यह मिनतता पूर्ण या आाशिर हो राजती है) सौर (3) सर्वेधानिव' बापून, 
साधारण वापूत से रायॉप रिता रखते हों। न्यायिष्र पुनरावलोवन के लिए सविधाय का 
लिपित और अउल द्लोना आवश्यवः टै। विस्तु हर लिखित और अचल स्विधात में 
ह्यायिय पुतरावलोकन वी श्यवस्था भतियायें नहीं होती है। सविधास लिखित और 
अचल होते हुए भी भ्यायितर पूतरावस्तोगन नहीं भी हो समता है ! उदाहरण बे लिए 
सोवियत रुश का सबिधात लिखित भर अजत है विश्तु वहां स्यायिव पुनरावलोकप की 
ध्यवस्पा मह्ठी पाई जाती ) 

क्याधपालिया शी सर्वोच्चता और स्वतन्धता भी इराबे जिए आवश्यक पू्वे शर्ते है। 
इसते' अग्राव मे र्यायितर पुनरायवलोकस ने सो खास्तवित्त और न द्वी ्यापहारिव नस 
पबता है। पुतरावलोदन वा अप दवी यह है वि यह व्यवस्थापिया और वायंपरालिया मे 
भायों को अवैधानिव होने पर रहू पर सवे। पह तभी राम्मव हो सता है जय स्याय- 
पालिप न जे वल्त सर्वोच्ष हो भपितु यह स्वत प्ञ भी हो। न्यायपालिका वी सर्वोच्पता 
ओर सतत त्ता परस्पर जुड़ी हुई है। 

न्यायपरालिफा द्वारा रदित मोलिव अधिवार या सरवार की शरत्ति पर विसी से रिसी 
प्रभार वी बादयोग्य णीमासो के होते को अयस्था में ही स्यायिव' पुररावलोगण थी 
ब्यवस्पा हो सबती है। एतदे अप्ाव मे न्‍्यायित पुतरावलोर न वी व्य्वरपा ही सही रह 
णांती है। 

शक्तियों बाकम से बम इसना पृषवत्र रण होने पर ही वि' स्यायपालिवा सरवार के 
अप्य अगो से पृषवर हो, नया बिव पुनरावतोबय वी व्यवस्था गऱम्भव हो राज ती है। भरत 
इसयी व्ययस्थाने' लिए बष्त से दम क्ाशिव रूप से शत्तियों का पृथवत्ध रण होना 
आवश्यक है। 

उपरोक्त पूर्वे शर्तों को परम रूप में (ध ॥050७!७ प्टागाओ व्यवस्पा हो यह 
आंवृष्यत गह्ठी है, तियु कम था अधिक साप्रा में इृगकी व्यवस्था मावश्यत है सस्यपा 
न्यायित पुनरावबोवन वी व्यवस्था केबल सैद्धा तब अनकर रह जाएगी। इसबा 
स्यायह्वारिक सूप सत्र ही सगव है जद यह पूर्व शर्तें पूरी हों। विवासशीस देशों भें शे 
झनव देधों मे स्थापित पुनरायश्ञोरुम वी व्यवस्था वी गई है वियु इत पू्य शर्तों मो 
दीजे भ्रवार से 3228 बे अभा में स्थापित पुनरावसतोत्य व्यवहार मे लागू नही होता 
है। मत स्पायित् पुतरावलोय की यथार्तव मे ब्यावहा रिव रूप मे परिधासयता मे चिए 
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इन पूर्व शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 


न्यापिक पुनरावलोक्न का क्षेत्र (86 इ०्फृ: एकल रिट्शांल्जो 

न्यायिक पुनरवत्ाकन वा क्षेत्र कई त्यो द्वारा नियर्ित होता है। इसका खेत 
सीमित या विस्तृत दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह अनेक बातों पर निर्भर करता 
है। इसके लिए क्षेत्र का निर्धारण सामान्यतया निम्नलिखित बातो से होता है-- 

(।) सविधान की प्ररृति और सविधान द्वारा इसकी व्यवस्था । 

(2) न्यायिक पुतरावलोकन की कार्यविधि का सिद्धान्त 4 

स्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र का निर्धारण मुख्यतया सविधात की अश्रद्ृति से होता 
है। अगर सविधान विस्तुत और सुम्पष्ट हो तो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित 
होता है। किलनु सविधान की सक्षिप्तता इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देती है। सश्लिप्तता 
को अवस्था म न्यायाधीशों को सविदान की घाराओं की व्याख्या करने और उनको नये 
अय॑ देने ने अधिक अवध्तर प्राप्त हो जाते हैं। मारत के सविधान की विस्तृतता के कारण 
यहा के न्यायिक पुनरावलोक्न का क्षेत्र सोमित है। जबकि अमयेका के सविधान की 
अत्यधिक सक्षिप्तता के कारण वहा यह अधिक व्यापक है। इसी तरह सविधान ने 
न्यायिक पुनरावलोकन को क्तिनी सीमा निर्धारित को है। इस पर मी इसका क्षेत्र 
निर्भर करता है। सवियान कुछ वातो को स्यायिक पुनरावलोकन ने अधिकार क्षेत्रसे 
बाहर रख सकता है। भारत के सविधान म 42वा सशोयन ऐसी अनेक ब्यवस्याए करता 
है। दूमरी तरफ अमरीका के सव्रिधान में ्यायिक पुतरावलोकन का प्रत्यक्ष रूपसे 
विवेचन ही नहीं वरना इसके क्षेत्ञ का व्यापक्तम बनाने के लिए उत्तरदायी है। 

न्यायिक पुतरावलोकन के क्षेत्न का एक महत्त्वपूर्ण तियासक इसकी कार्यविधि है। 
इसकी कार्य विधि दो सिद्धान्तों में से किसी एक पर आधारित हा सकती है। बगर यह 
कानून द्वारा स्थापित प्रत्रिया (छा0८८०एा८ ८४०४७७१३८० ७9 89) के सिद्धान्त के 
अनुसार परिचालित द्वोता है तो इसका क्षेत्र सीमित होता है किन्तु अगर यह दूसरे 

मिद्वान्त कानूत वी उचित प्रक्रिया! (0ए८ 970०८४७ ० ]49) वे अनुसार परिचालित 
होता है तो इसका क्षेत्र व्यापकतम बन जाता है। भारत मे प्रयम वाते परिचालन सिद्धात 
के कारण इसकी क्षेत्र सीमित है जबकि अमरोका में दूसरे सिद्धान्त के अनुसार स्थायिक 
पुनरावलाकन की परिद्यालनता स इसका कोंत्र दृहतर द्वा जाता है। 

इस तरह, न्यापिक पुतरावलोकन का क्षेत्र सीमित और विस्तृत दोनों ही प्रकार 

का हो सकता है। किल्‍्तु जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में देखा, इसका क्षेत्न व्यापत 
है या सीमित, इसका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्य पालिका के उन सभी कार्यों 

झाच या पुतरावनोकन से सम्बन्ध है जा संविधान डाटा दत शासन आगों के लिए 
निर्धारित होते हैं । दमर क्षेत्र में माद्मात्मक अन्तर हो सकते हैं क्स्तु प्रकारात्मक अन्तर 
नहीं होते हैं। सामान्यतश तशा सवियान के द्वारा ही दसका क्षेत्र निर्धारित हो याता है। 
अमरीवा के संविधान में इसका उस्तख नहीं हाते के कारण ही तो इसको व्यापकता की 
ब्यवस्था हो पाई है। मारत के सविधान मे इबका स्पष्ट उल्लेख और इसके कार्य सिद्धान्त 
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नौ व्यप्य्या के प्रावधानों से इसका क्षेत्ष पर्याप्त रूप से सीमित हो जाता है । बहा ऊपर 
... इजत सिद्धान्तों का उल्नेख किया गया है उतरी सन्निप्त व्याक्ष्या करने रे यह समझना 
पम्भय होगा कि विस प्रगार न्‍्यायिक पुवरायलोकन की वाय॑त्रिध्रि का गरिद्वास्त इसके 
क्षेत्र वा महत्वपूर्ण नियामत्र बने जाता है । 
कामून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धास्त के अनुसार न्यामातयों को केवल 
सविधान की धाराओं वी शाड्िक ब्यास्या करनी हाती है अर्थात स्थायातय केवल 
कानून वे गब्दा (० ०49) को ही देख सकते हैं। कातूत बनाने बातों की उस 
कानून के बनाने के पीछे वया भायना थी, उन्हें इसी जाच करते का अधिकार नहीं होता 
है। वानूव जो बहता है देवत उसी के अनुरूप निर्णय उ रना हाता है। द्सम कानून का 
बा प्रभाव पडता है यह भी स्यायाउठय नहीं दस सक्त हैं। इसका आशय यहींहै कि 
व्यायाजया के द्वारा कानून का नया क्रय नहीं दिया ता सकता। भारत मे यही सिद्धान्त 
अपनाया गया है । भारत वे सर्विधान में 42य सशायन वरत स्थाग्रपालिया + स्थात्रिक 
पुवराबसोकन वे अधिकार क्षेत्र को सीमिय करत क पीये एक देजीज यह दी गई है कि 
न्यायालय "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धाल्त से हटकर तॉनूत की ठविव 
प्रक्रिया' के सिद्धास्त की तरफ बहने लगे वे। अर्वात “पाया तय कालून का देखते ? अवाबा 
कानून मे बनाने बावों की भ्राववा और उसके श्रमावा तक को तिथ्य में ध्यान रघते 
सगे थे। इस गिद्धास्त के अनुसार स्यामिक पुतरावल्ाकस के निध्यादन में ्यावातेय उेबत 
हानून के शब्दों का अर्थ करन ते सीमित रहते हैं । 
कानून की ठवित प्रक्रिया! के सिद्धांत मे स्यायालय व्याथायरिक पुनरावदाजन 
करते समय कातून के शब्दा से आये बढ़कर यह भो देखते हैं शि कानून बनाते बाली का 
बानूत बनाते रामय वया मलतस्य और भायता भी ?ै दस साथ बह भी दा जाता है जि 
कानून सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था वे छपर जया प्रमाय्र रखता है अति दस सिद्यारव 
में स्यायायीश कानूत वी साम्या (८णाह) था ओचि बता की भी जाच कट सकने हैं। 
अत इस सिद्धाल के प्रयोग में स्थावाप्रीश निम्नविखित तीन बातो को ट्यान मे रखकर 
निर्षय करते हैं-- (]) कानून के घब्द (क्षाक् ण 4७) (2) कानून के परी मतत्य 
69 ॥॥ 5 6ंग्राव |, (3) वानूत की राम्प्रा (धवणाओ, या औचियता | 
उपरायत विवेखन से यह सपष्ठ है कि ानूव द्वारा स्मावित प्त्िया में केबव एक 
ही यात बी डाच करने बा स्थायावयों को अधिकार होता है कि कानूत के शहद क्या 
बहने हैं। जबरि दूसरे सिद्धान्त में दसे साथ ही विंत्र करते समय सह भी ध्यान में 
रखा जाता है हि कानून का झुठ सिझाक र सम्पूर्ण समाज बव्ययस्था पर वा प्रमाव पदता 
| है? अत प्रश्मम सिद्धान्त स्यायिक्र पुदराववोसन हा क्षेत्र सीमित वर दवा है। जयकि 
दुमरा सिद्वास्त इसके क्षेत्न की ब्यापउतस बता देसा है । अमरीका मे टुसर मिद्वाल के प्रयोग 
के काएए ही स्वायाउया वा श्रेष्डवर और उच्चतर व्यवस्थाविका (६७फुछ ध्हा४०॥४०) 
तह का नाम दिया जाता है । 
स्थापित पुतरावचोवन दे क्षेत्र के वियेचन में उपराकत याता > अवावा यह भी ब्यान 
देने की बात है कि शायन-््यवस्दा संघासा है या एजन्मज। अगर श्ासत-्यवस्था 
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सधात्मक है तो शक्तियों का विभाजन कितना व्यापक या सीमित या सुस्पष्ट है २ 
इससे इसके क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पडता है । इसी तरह, मौलिक अधिकारों की यह 
किस ढंग से की गई है। अगर मौलिक अधिकार भारत के सविधान में व्यवि 
अधिकारों की तरह उचित प्रतिवन्धों (6950780]6 7८5070075) से युवत है तो 
न्यायालयों को इस उचितपन के निर्णायक बनाकर उनका क्षेत्र वृहत्तर करना होगा। 
अमरीका मे अधिकारो को व्यवत्था परम रूप मे वी गई है। अत केवल इस भाधार 
प्र अवश्य ही अमरीका की न्यायपालिका को वृहत्तर क्षेत्र नही मिल पाता है। अत में 
निध्कषंत यही कहा जा सकता है कि न्यायिक पुतरावलोकन के क्षेक्ष के कई नियामक 
होते हैं मौर यह हर राजनीतिक व्यवस्था मे भिन भिन्‍न क्षेत्र का ही होता है। 


न्यायिक पुनरावलोकन की प्रिचालनता (0:थआा०ा जे वण्ठालात १८४०) 

न्यायिक पुनरावलोकत स्वत ही परिचाल्रित (5८। 09८790८) नहीं होता है। इसके 
लिए किसी एक पक्ष को न्यायालय के सामने अपना केस लेकर आाना होता है। दृत 
सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं-- 

(!) गह स्वत परिचालित नही होता है। 

(2) यह 'कानून द्वारा स्थापित प्रत्रिया' या कानून की उचित प्रक्रिया! के दो सिद्धान्तो 
में से किसी भी सिद्धान्त से परिचालित हो सकता-है। 

(3) न्यायपालिका अपने निर्धयो को अर्थात न्यायिक्र पुनरावलोकन के निर्णयो को, 
स्वय लागू नही कर सकती है। 

(4) इसके तिर्णयों को ज्ञागू केवल कार्यपालिका ही करती है किन्तु कार्यपालिका 
इन्ह लागू करने से मना नही कर सकती । किन्तु देरी या ढीलता की सम्भावना 
तो रहती ही है । 

अमरीका म एक राष्ट्रपति ते ऐसे ही एक निर्धय वो लेबर बहा था कि * सर्वोच्चि 

न्यायालय ने निर्णय कर दिया है अब देखें वह इसे बसे लागू करता है।” हमे यहा यही 
ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोउन के द्वारा किए गए निर्णय कार्यप्रालिकां द्वारा 
लागू किए जाते हैं। अगर कार्यपालिका ऐसा नही करती तो वह स्वेधानिक व्यवस्था के 
टूटने का सकेत है। इसे सर्वधानिक सकट उत्पल्त करने वाली स्थिति कहा जा 
सकता है। 


न्यायिक पुनरावलोकन के गुण या उपयोगिया या भूमिका (]06 धल्काड ० 
छाए ०90 7996० एिट्पाव्फ) 
न्यायिक पुनरायलोकन के गुणों या उपयोगिता का विवेचन सक्षेप में ही विया जा 
रहा है। अनेक बातें जो इसके गुणों म सम्मितित हें उनका इसी अध्याय में अन्यक्ष 
विवेचन दिया गया है इसतिए उसको पुन उद्भधुत करना आयश्यव नहीं है। सक्षेपम 
इसयो उपयोगिता वे गुण इस प्रकार हैं--(3) सविधान का यरक्षण और व्यायया होती 
है। (॥) व्यक्तिगत स्वतनताओं की रक्षा हाती है। (70) सधात्मक व्यवस्थाओं का 


। 
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स्थापीकरण होता है। (४) सविधाद गसस्यामक तन जाया है। (४) संविधान री 
_ वृ्ॉचियिता स्थापित हो जाती है, कौर (७) सर्ेधानित स्तीमाओ से सम्बन्धित विवादों 
का निर्णय हो जाता है 3 

() स्माम्रितत पुनरायवाक न की शक्ति ते कारण स्च्चि स्यायावय, ब्यवस्थापिता 
और वार्यपातिया वे द्वारा हाने वाते सविध्राय ने सभी अतिक्रमशों वो रह करने का 
अधिकार प्राप्त वर लता है। इससे सविध्रात वी रसा का बाय सम्पस्त होता है। था 
स्पायालयों वी इस शवित व अमाय में सजियात बी ने रक्षा हो राकती है और नही 
शासत अगी को संविधान की सीमाओं मे रखा जा सकता है। न्यायिक पुतरायवोका से 
राजिघान की व्याख्या भी द्ोती है। स्थायातय की से बेजत सावियान मी ख्याश्या वरनी 
होती है अपितु यह व्याध्या अन्तिम होनी है जो समी वा स्तीवार मरनी होगी है। 
इससे सर्मा्य स्थायाजप्र रा विधरात के रक्षक और अन्तिम व्याय्याजार बन जाता है । 

(2) व्यक्ति की स्पतस्पताओं सी रक्षा तमी सम्मय है जब स्याग्रपाजिका को उस 
सब्र व्ययस्थापत, कार्य पाजत और स्थायवातन वार्यों का पुसराय वाहन करने को अधिकार 
हो जा व्यक्त के अधिकारों वा हतव, उनका अतिक्रमण या उते पर बचा लगा बाते 
हों। यद्यपि दस लिए ब्रिटेन यी तरह मी व्यवस्था रा सती है, विल्तु सद्दा सयिधात 
मलिशित है और अधिकार परम्परागत आधार पर ही नागरिर) को प्राज है । वहा 

एस की सर्योच्चिता के कारण अन्धन क्षत्रिकारों की रक्षक समद हो होगी है। पर जहा पर 
विषधित शप रे सविधार मे अधिकार दिए गए #। वहा उनयी रक्षा ब्ययस्या न्‍्यायपा जिका 
को पुनरायलोकन की शक्ित प्राप्त होते पर ही द्वा सकती है । 

(0॥) ग्यायिक पुनरायलोबन को सत्रते महत्वपूर्ण भूमित्रा सप्रा'मत्र स्ययस्थाओं मे 
होती है । सधीय शासमों में राजिधाए वे द्वारा सथीय और राज्य यरनारा थी स्थापना 
होती है। इत दोता ही स्तर की सरकारों को संविधान के द्वारा निया दि अध्रियार क्षेत्र 
मे रपते वा कार्य स्पाधपालिका तम्मी कर सकती है जब कि इसे पुतराय वौकन की शत्रित 
आष्य हो । दपसे सघास्मतर स्पनस्था वी स्थायिय की अउस्या से रपना सम्मय होगा है । 
स्थायपराजिका दोते स्तरों की सरयार। ने बीय ने अधिकार क्षेत्र सस्बन्धी वियादों की 
निष्पक्ष विप्रवित्र हाते पर ही महू भूमिका निप्रा सती है। सधा मत्र व्ययम्थाओं 
गी आवश्यद शर्त दी यह होती है कि एव सर्नोकिय थे स्वास्त स्थाग्राजप हो। छिसे त्यायिक 
पुतराबबासन का अधिकार प्राप्त हो । इसहे ब्रिता सघासमक व्यवस्था स्थायी रह ही नहीं 
सकती । दोनों स्वष्ठो की सरकारों ने बीय उठने बाद विवादों ना विष्यश निर्णय हो 
सोते इसती व्थयस्थां सपीय झाप्तनों मे स्थाधि-य जा प्रमुख आधर हादी है। न्यायिक 
पुनरावतोकन का अधियार यह व्यवस्था करन मे राहायब होता है । 

(१४) सजियात एक निश्यित समय में दवाया जावा है और उसे आवश्यकताओ तथा 
परिस्थितियों में पखि्वेतों डे अनु बताए रखते ने लिय उसमे समाग्रन करत की 
व्यवस्था होती है, क्रिस्तु सशोथद से सविध्राल से परिवर्तन वरता कई कारों से बिन 
दवा जाता है। ऐसी अवस्था में सत्िधान को गे यारमक प्रद्ति श्रदात करनेमा का 
स्थायाचय हू करते हैं; वे न्यायिक पुतरावतोइन डे माध्यम से सृविशान वी ब्या्या 
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करते हैं, उसको नया अर्थ देते हैं और उसका गत्यात्मक रूप बनाए रखने में सहायव 
होते है। 

(४) सविधान की सर्वोच्चता के अमाव मे संविधान राजनीतिक शक्ित का प्रमाद 
सगठत नही रह पाता है। उस अवस्था में सरकार के विभिन्‍न अग सविधान क॑ 
व्यवस्थाओ के अनुरूप कार्य करें यह आवश्यक नही है। इनको सविधान दे अनुसार मज 
बूर करने की व्यवस्था तभी हो सकती है जब संविधान इनसे सर्वाच्च हो और उसके 
सर्वोच्च रखने का कोई साधन हो । न्याब्रिक पुनरावलोकन के माध्यम से सर्वोच्च 
न्यायालय यह कार्य निष्पादित करता है। इसके अभाव में सविधान सर्वोच्च नही रा 
सकता। 

(४) सर्वेधानिक लोवत त्रो मे सविधान के द्वारा व्यवितियों, समुदायों और विभिरू 
स्तर की सरकारो के कार्यक्षेत्रो की सीमाए निर्धारित रहती हैं। इन सबको अपने-अपरे 
अधिवार क्षेत्र म रखने ओर किसी दो अधिकार क्षेत्रों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद के 
हल करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का न्यायालयों के पाप्त होन 
आवश्यक है। अन्यथा सीमा सम्बन्धी विवाद हल नहीं विए जा सकते हैं। मत राजनो 
तिक व्यवस्था वी विभिन्‍न सरघनात्मक ध्यवस्थाओ मे परस्पर सीमा सम्बन्धी विवाः 
स्थायालय ही निपदाते हैं और इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का होना 
आवश्यक है। 


न्यायिक पुनरावलोकन वी आलोचना (6 एवासप्रा$ ० वएत०० 

छल्णत्ण्ो 

न्यायिक पुनरावलोक्न की शक्ति को लेकर न्‍्यायपालिकाओ की आलोचना का प्रमुझ 
आधार यह है कि किसी का प्रतिनिधित्व नही करने वाली सस्थाए जन प्रतिनिधि व करने 
वालो संस्थाओं (व्यवस्थापिवा और कार्यपालिका) से श्रेप्ठतर बनकर, सम्पूर्ण शासन- 
व्यवस्था को अलोक्तात्रिंर बताने का व/य करती है। इसी तरह लोकतलन्‍्त्र व्यवस्थाओं 
में वायंप्रालिका और व्यवस्थापिका नियतक्ालिक निर्वाचनो के माध्यम से अपने हर कार्य 
के लिए उत्तरदायित्व निभाती हैं। ऐसी अवस्था मे किसी के प्रति उत्त रदायी नही रहने 
वाली न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोवन का अधिकार नही प्राप्त होना चाहिये। 
इस आधार पर न्यायपालिकाओ के इस अधिकार की आलोचना की जाती है। इप्तकी 
अनेक मालोचनाओ म से बुछ इस प्रकार हैं- (क) न्‍्यायपालिवा उच्चतम व्यवस्थापिका 
(४0एथ ८६४भाष८) वन जाती है, (ख) न्‍्यायपालिक्ता रूडिवादिता का प्रतीक वन 
जाती है, (ग) कार्यपातिका और व्यवस्थापिका को हवोत्साहित करतों है (घ) यह 
राजनीतिक दुविधा या असमजस (0॥८0592) उत्प न करती है, और (ड) जनता बे 
प्रगतिशील कार्यों मं बवरोध उत्पन्न करतो है। 

(१) आजोचको का वहना हे ति ल्यायिक पुनरावतोवन वी व्यवस्था से स्याय- 
पालिका उच्चतर ब्यवस्थापिक्ा वन जाती है। इसपर व्यवस्थापिका वे कार्यो को रह 
करके ओर बानूनों को नया अय॑ं देन का अधिकार, व्यवहार में इसको एक ऐसी 
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व्यवस्था पिता) बना दैया है जिसका निर्णय या वालूय का अर्ये अचिम बन जाता है। बत 
न्यायिक पुनरायजायन से स्थायपा तिका एक तरट से उच्यतर व्यक्स्थाविका की हरइ 
कार्य वरने लगतो है । 

(ख) आधुतिक समाजों मं तजी से परिवर्तन आ रटे *ं और इत परिययंगा वी प्रेरित 
करते में सम्रियान का साधन वे रूप मे रहना आजश्यक है। स्यावित पुतराउलाता) बरन 
बाते सर्रोचच स्यायाउप्र के न्‍्यायाप्रीस अधिकाश] रदियादी हामे है और सत्रिधान के 
सरक्षण वी प्रक्रिया में सतियान को स्वय मे साथ्य बात च्यायपाविया को रदियादिता 
का प्रतीक बाल में सहायक हो जाग हैं । 

(ग) स्यायिक पुतरायतानन के अधिवार ववयारण वन्याग्रवातिका व्यवस्याविका 
ओर वार्य॑पालिया के हर वार्य को पुनरायवातन कर आगर वह सविधाय के घारापरा 
बे प्रतितूल है तो उत्त रह करन को अधिकार रखनी है।इसस इन दाना अगा का 
उदासीन और हतात्गाहित हाना स्पवाम्रायित्र है बयाडि इनक हर कार्य सं तय तक 
अतिएचय रहवा है जब तक जि व्यायाजय + द्वारा उसका पुनरायवाज़क़ नहींहा 
जावा। 

स्थायिक पुनरावलीकन मोशवित की सत्र वजदार आजाचता दसक द्वारा 
उत्पत्त राजनीतिज दुविधा से हस्बसत्रित है । इससे यह प्रश्न सामन का हैं ति -- 

(7) राजमीतिक ध्ययस्था में सर्वोच्च वोत है? सर्वोच्च न्यायातय, रात्िधान था 
जनता ? 

(४) जनता का प्रतिनिध्रित्य वरने वाले रावच्पि हो था किसी का प्रसितिध्रियय नहीं 
करन वाते रायन्पि रह _? 

(॥0) जनता के हितों का श्रेष्टवर सरक्षण कियक द्वारा हा गकना है ? 

(५) व्यवस्था की खोक्ताया मतता की सबसे सो विक आयर्यकता गया है २ै 

इन सं प्रश्तों से ह्यष्ट है कि लोतसारित्रित व्यवस्था में शर्त या भरत जनता हावी 
है भीर जनता द्वारा नियचित प्रतितिधि की राजेच्चि हान चाहिए, किस्यु स्याधिक 
पुनरावलाकत इनके रघात पर स्यय न्‍्याथप्रातिवा और गतिधार को शाजन्चि बतागर 
एव राजनी विक दुविधा की स्थिति ला दता है। अप अनेक लाया वा मत है. मि स्माय- 
पाशिता को सोहता-्त्िर ब्ययस्याओं मे ब्ययस्थापिताओ के कार्यों को २? करने देन का 
अधिकार देता राजी तिक दुत्रिधा ही उ पतन करने का काम बे जाया है। 

(ड) जगत थीं में यह आउश्यक् हागा है कि जनता क प्रगनिशीत कार्यों मं कोई 
बाघक नहीं दने। इसने जिए यह हरी हावा है हरि सरकार लाता थी इच्छाओं मै 
अनुवार चत और जतता वी गेय्क बती रह । इसके जिए यह भी क्षयर्यत हीया है दि 
सरवार जनता भी सैयक है नहीं रद अपितु झतता छा जतु उ श्दान करे) विचार 
का मत है कि गरनार यह तमी कर सती है जब राजियया स्व्रय मे साध्य नहीं इनकर 
साधत बना रहे । व्याप्रिक पुतरायवारत यरिश्रात का खाश्य बताने का कार्य करता 


इसलिए इसका जनता डे ब्रगतिशील बायाँ मे अवरोध उल्ताव करत बाला माता 
जाता है। 


806. तुलवात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्याकन (छ९शनैण्श्षा०्त 700० एथसंथ्ज) 

न्यायिक पुनरावलोकत के मूल्याकन मे यही कहा जा सकता है कि यह लोकतान्विक 
ध्यवस्थाओ मे दलीय बहुमतों के आधार पर सगठ्ति सरकारो के द्वारा जन-अधिवकारो , 
और विश्वेषकर अल्पसख्यको के अधिकारों के अतिक्रमणों को रोकने के लिए आवश्यक 
है। इससे राजनीतिक व्यवस्था मे दलीय आघारों पर सचालित सरकारी के दलीय कार्ये- 
कऋ्रमो पर रोक लगती है और सरकारो को राष्ट्रीय हित मे ही कार्य करने के लिए मजबूर 
होता पडता है। किन्तु आधुनिक शासन व्यवस्थाओं मे सरकार और जनता की दल और 
हित समूहों के साध्यमो से इतनी अस्त क्रिया रहती है कि सरकारो के वास्तविक नियत्षक 
व्यवहार म न्यायालय नही रह गए हैं। इसलिए, इन्हे नियम-अधिनिर्णय का ही अधिकार 
होता चाहिए। त्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार परिवर्तित परिस्थितियों मे आवश्यक 
मही है कितु इस पर अभी बहुत अधिक विचार विभेद है और स्पष्ट रूप से किसी 
प्रकार का मत व्यक्त करना कठिन होते हुए भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
न्यायिक पुनरावलोक्न की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओ मे उपयोगिता और महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका लम्बी अवधि तक बनी रहेगी। 


$ 


अमरीका मे न्यायिक पुनरावलोकन (एल एल्शलए 0 058) 
श्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति मे हम देख चुके हैं कि अमरीका के सविधान में 
इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था नही की गई थी। 803 मे एक मुकदमे के निर्णय में मुख्य 
व्यायाधीश माशंल ने इसका पहली बार अ्रतिपादत किया था। इस प्रकार, अभरीका में 
स्यायिक पुनरावलोक्न की शक्ति का कोई सर्वधानिक आधार नहीं है। सविधान 
निर्मताओ ने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नही करके इस मत की पुष्टि की है कि उनका 
न्यायपालिका को ऐसा अधिकार देने का कोई इरादा नही था । इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
जेफ्रसन ने ठीक ही कहा है कि “ पूव॑ जो द्वारा जिस सर्वेधानिक ढाचे की स्थापना की गई 
थी, उसके अनुसार प्रशासन के तीनो अग पूर्ण स्वतन्त्र होते थे, परन्तु अब यदि न्याय- 
पालिवा कांग्रेस एवं राष्ट्रपति अर्थात व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का 
पुनंरावलोक्न करने के अधिकार का प्रयोग करती है तो यह न केवल शक्ति पृथवकरण के 
दिद्वान्त का ही उल्लघन है वरन संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है (” 
इससे यही निष्कर्ष निकेत्रताहै कि अमरीका का सविधान न्यायिक पुनरावलोकन के 
अधिकार का स्पष्ट रूप से कही उल्लेख नही करवा है। 
“अमरीका के सविधान वी कुछ धाराओं से अप्रत्यक्ष रूप से हो इस शक्ति की स्थापना 
मानी जा सकती है। ढिन्तु इस सदर्भ मे, 803 के अपने निर्णय में स्थायाधीश मार्शल 
के दर. दिए गया, तह: स्पा. पुपएतनोेफल, को, स्वप्न आरियपा सपथुप्त ज/यार 
भाने जा सकते हैं। मार्शल का तक था कि अगर सविधान लिखित और अचल हो तथा 
शासन-व्यवस्था का सगठन शक्षितयों के पृथवक्ररण के आधार पर किया गया हो तब 
ग्याधिक पुनरावलोकत को शक्ति ऐसे सविधान मे अन्तनिहित हो जाती है। सघात्मक 
स्पवस्धा इसको ओर भी आवश्यक बना देती है। हेमिल्टन ने इसकी पुष्टि करते हुए 
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फैडरेकिस्ट पेप्स मे लिखा था वि “कानूनों की व्याख्या करना न्‍्यायालयी का मुझ्य बौर 
न विद्येष कत्तंव्य है। संविधान आधोरिभूत कामूम होता है गौर न्यायाधीशों को उसे ही 

नना चाद्विए। अत उनया यह कार्य होना चाहिए कि वे उसका तथा व्यवस्थापिका द्वारा 
निमित किसी भो कामूर भा अर्थ निश्चित करें। यदि दोनो मे फोई ऐसा अन्तर हो, 
जिसमे साम्य त बैठाया जा सवे' तो निश्चित रूप से उसे ही ग्रहण करना चाहिए जिसकी 
मास्यता व वंधता श्रेष्ठतर हो। दुसरे शब्दों में कानून की तुलना में संविधान की देथा 
जतता के प्रतिनिधियों की इच्छा वी तुलगा मे जनता की इच्छा की मान्यता अधिक 
होनी चाहिए।* 

एह्सवर्ध भी अमरीका के सविधाव मी प्रगति में ्पाधिक पुनरावलोकन की शक्षित 
फो स्पष्ट रूप से प्रतिपादित मानता है। इस सम्बन्ध मे उसमे लिखा है कि * यदि समुक्त 
राज्य का शासन अपनी शवितयों की सीमातो का उल्लघन करे अथर्ति सविधात द्वारा 
श्मान्य कोई विधि स्पीहृत करे हो वह जनिपरमित है तथा सघीय न्यायाधीश जो 
निष्पक्षता बनाए रखते के लिए स्वतन्त होने चाहिए, उसे अनियर्मित घोषित फरेगे। 
दूसरी ओर, भ्रदि राज्य अपनी सीमाभो वा उल्लघत कर ऐसी विधियों फो स्वीकृत फरे 
जो गासन के अधिकारों पर आभ्रप्तण स्वरूप हो तो थे क्तियमित होगी तथा स्मायप्रिय 
स्वाधीत स्थायाधीण उन्हें अतियम्तित घोषित फरेंगे।"_इस सघसे यह स्पष्ट है कि पद्चधपि 
अमरीक्षा के सविधांग में स्पष्ट एप से कद्दी भी न्यायिक पुनरावलोकन को शवित का 

(लए नही है, फिर भी सविधात के लिखित और अचल रूप तथा सघात्मक णासत- 
व्यवस्था से यह शतित स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को प्राप्त हो जाती है। अधिकाश 
दिल्वारक इस थात की पृष्ठि करते है कि स्यायिक पुनरावलोबन के अधिकार के अभाव 
में अमरीका का सर्विधान व्यवहार मे लागू हो ही नहीं सकता। इस विवेखन से अमरीका 
मे स्यायिक पुनरावलोवत की झुछ विशेषताओं का सकेत मिलता हे । अत इसके महत्त्व 
प भूमिका की समधने के लिए इन विशेषताओं का विवेधन करना आसगिक कहा जा 
सकता है। 

(क) असरोक्षा मे पघायिक पुतरादलोकन की विशेषताएं (॥06 फ्रश्ा३०धयाप्रा०5 
00064 ८ए४८७ था 050)- स्पायाधी श मार्शल के निर्णय के आधार पर अमरीका 
के सर्वोच्च न्यायातम ने स्थायिक पुनरावलोकन को शक्ति को प्राप्त कर इसका जो अय 
तक प्रयोग किया है, उससे इसके कुछ लक्षणों और विशेषताओं का स्प्रष्टीकरण होता है । 
अममे से कुछ प्रमुध लक्षणो का हम यहा उल्लेख पर रहे है। सक्षेप गे यह इस प्रकार है--- 
(3) पह सविधान म॑ अतनिहवित है, (॥) यह राजनीतिक व्यवस्था का सतुलन चूक 
या पहिया है. (॥0) बह वियाद प्रात माया छाता है (:४७) इसका श्षेत्न व्यापक है, 
(४) गविधाय थी रापरच्चिया स्थावित् करवा है, और [$)) यह स्मायालयों के लिए 
बवए्यत रणीय या आज थक सु है । 

(3) ठ्मरीका के संविधान की अकूति मे ही स्यायिक पुनरात्रणोकत वी शवित अखा- 
निहित है इसका विवचय हम हगर कर चुके हैं। यहा स्विश्ाग की थे दी धाराजा का 
इल्तेम् करया प्र्यशिक ढएए जिएस इस शक्ति की हप्रस्यक्ष झे। से स्पायगा हीती है। 
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सविधान को चौयी धारा की दूसरी उपधारा मे उल्लेख है कि यह सविधान ओर सयुषत 
राज्य के वे कानून जो उसके अनुसार बनाए जाए, एवं दे सधिया, जो सम्रुवत राज्य के। 
अधिकार के अन्तर्गत की गई हों या को जाए देश के सर्वोच्च कानून होगे।” इसी तरह, 
सविधान की धारा तीन की उपघारा दो मे भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार कौ 
अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना होती है । इस उपधारा मे व्यवस्था की गई है कि ' काबून और 
भौचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र मे वे सभी मामले आएंगे जो इस 
सविधान सयुवत राज्य के कानूनो एवं उनके अन्तगंत की गई अथवा की जाने वाली 
सधियो के अन्तगंत उत्पन्न हो ।” इन दो व्यवस्थाओं और मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा 
दिए गए तकों के आधार पर ही अमरीका में न्यायिक पुनरावलो कन की शक्ति न्यायालयों 
को प्राप्त होती है। इसलिए ही इसको सविघान म॑ अन्तनिहित माना गया है । 

(॥) अमरीका का सविघन एक ओर तो सधात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है 
और दूधरी ओर शक्तियों के परधयकरण के आधार पर सरकार का सगठन करता है। 
इससे दो स्लर पर शव्तियों के सतुलन की आवश्यकता पड़ती है । एक स्तर परसघीय और 
राज्यों की सरकारों की शक्तियो मे साम्य का प्रश्न उठता है तथा दूसरे स्तर पर सघीय 
सरकार के तीनों धगों की शवितियों को सतुलित रखते का श्रए्त उत्पन्न होता है ) न्यपिक 
पुनरावलोकन इन दोनों ही स्तरो पर सतुलक चक्र का कार्य करने के कारण इस लक्षण 
से युवत माना जाता दे । इसका एक पक्ष नागरिक भी है। अत स्यायिक पुनरावलोकन के 
माध्यम से जनता तथा दोनों स्तरों की सरकारों--केस्द्रीय तपा राज्यों की सरकारो, और 
संघीय सरकार के तीनो अगों मे सठुलन बनाए रखने का कार्य स्यायपालिका करती है। 
इस कारण अमरीका मे स्‍्यायिक पुनतरावलोकन राजनीतिक व्यवस्था मे विभिम्न प्रकार व 
स्तर की सरचनात्मक व्यवस्थाओं का सतुलक चक्र या पहिया बन जाता है । 

(39) हम इस सम्बन्ध मे देख चुके हैं कि संविधान में इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था 
या न्यायालयों की ऐसी शवित के प्रावधान का न होना अभी भी स्यायिक पुनरावलोकन 
को विवाद का विपय बनाएं हुए है। इसके पक्ष मौर विपक्ष भे अनेक प्रकार की दलोलें 
दी जाती हैं। इसके आलोचक इसकी सविधान मे स्पष्ट ब्यवस्पा नही होने का सहारा 
लेते हैं जद कि समर्थक सविधान की विशेष प्रकार की प्रकृत्ति मे ही इसको पस्निहित 
मानकर इसबी पुष्टि करते हैं । इस सम्बन्ध मे मधिकाश लोग यही मानते हैं कि अमरीका 
की सर्वेधानिक व्यवस्था में यह शक्ति अन्त निहित है। 

(४) अमरीका के न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त स्थायिक पुनरावल्लोकन का अधिकार 
सविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नही होने पर भी अत्यधिक व्यापक क्षेत्र का बन 
गया है। सामान्यतया इसके लिए तीन कारण उत्तरदायी माने जाते हैं-- (क) सविधाम 
का संक्षिप्त हूपए, (थ) न्यायालयों के कार्य वे स्रिद्धास्त के रूप मे 'कानूद री उचित 
प्रक्रिया' के सिद्धास्त का प्रयाग, और (ग) मौलिक अधिकारो का परम रूप । 

इन तौन कारणों से न्यायालयों को, उन रिक्तताओं को भरने, जो संविधान की 
सक्षिप्तता के कारण उत्पन हो जाती हैं तथा उन सक्षिप्त घाराबो की व्याब्या करने मे 
जिनसे विभिन्‍न अर्गो को शक्तिया व्याख्यायित होती हैं, काफी स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती 
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है। कानून वी उचित प्रत्निया वे सिद्धात्त के यारण म्थायालय फासून बनाते वालों की 
भावना व कालूत के प्रमाव आदि वा ध्यान रुपवार निर्णय बरते हैं जियरो उनको व्याख्या 
को व्यापवा छूट मिल जाती है। श्रमरीकरा में मौलिया अधिकारों वो सेवर ही अधिकतर 
विवाद उत्पस्ग होते है। अत इरारो भी म्यायालयो को स्थासिक पुनरावलोवन के प्रयोग 
का व्यापत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। 

(५) अमरीबा क सविधान वे द्वारा सापेदा रुप में सविधान पी रा्ॉच्चता नै! सिद्धान्त 
वे स्वीगार जिया गया है। सविधान वो रावोच्चता सापेक्ष रूप गे ही स्वीवार मरने 
का कारण धन्तत राविधाम था निर्धारित विधि के द्वारा सशोप्मित क्या जा सकता है। 
अत परम रूप में तो राशोघन ब रे बाली सस्याए सर्वोच्च होती हैं, विन्तु रामाश्य स्थिति 
में शाप्तन के सभी आए सविधान के क्धीन याय॑ करने और पे वल उराये अनुरूप ही कार्य 
बरतने के सिए मजबूर होते है। यह मजबूरी रावोज्च न्यायालय द्वारा स्यामिक पुमराब- 
लोवन की स्यचस्पा द्वारा ही स्थापित होती है। इस तरह, सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति 
के प्रयोग से सविधान बी सर्वोच्चिता वा स्थापव बन जाता है । 

(५) न्यापिक' पुनरावलोकन वी शवित वा स्विधात में स्पष्ट प्रायधान न होते के 
बारण यह रा्बोच्च स्पायासप ने लिए आवन्धक नदी है। सर्वोच्च न्‍्यायालय विश्ी भी 
मामसे में पुमसरावलोप न करने से इनकार कर सकता है किन्तु सामान्यतया ऐशा नही 
द्वोता है। अपने लिए निर्धारित वार्यों का तिष्पादन करते की प्रक्रिया में पुतरावलोवन 
की प्रत्रिया आ जाती है। फिर भी, इसके लिए सर्वोच्चि श्पायातप बाध्य नहीं है और न 
ही बाध्य क्या जा सकता है। 

(स्व) अमरीका में ग्यायिक पुनरावलोक्म का प्रभाव (786 लीट७३ ० ॥0004] 
76४5७ ॥ (88)--नन्‍्यायिय पुनरायलोबन की विशेषताओं के वियेधन रो ही इसके 
उ्यापव प्रभावों मारावेत मिलता है। अधिकाश बिघारकौं भा गत है पि स्यायिक 
पुमरावलोवन के प्रपोग दे माध्यम हे सर्वोच्च न्यायालय ने अमरीका वी राजनीतिक 
अ्पबस्था में अपने लिए अगोपा ओर विशेष स्थान बना लिया है। इसके अत्पधिक प्रभाव 
व सम्मान वा भाधार यही शवित है। जिसरे यह सविधान पी व्या्य परती है और 
पांग्रेस तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं बे कानूनो तथा धन्य प्रशासनिक आदेणों वी 
वैधानित ता-अवेधानिय ता फा निर्णय करती है। इस शवित के कारण सर्वोच्च न्यायालय 
एम हरदू, गे. वधचतर, ब्यवा बा पिका, घज़,जाता. है.।, घोग़र ने, घरए, मएग/ ध, में, दीड़ किए, 

है शि “सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को हम एक राजनीतिक रास्था सौर एफ ऐसे तृतीय 
शदन के एप में समश सफते हैं जो कायंपरलिया और विधान मण्डल के कार्यों को विशेष 
सिद्धान्तो मे मनुसार नियमित मरता है।” अत अमरीया का सर्वोच्च स्थायासय इस 
शक्षित के प्रयोग रे अवश्य ही राजनी तिक व्यवस्था का एक महृत्त्पूर्ण शराघार-रतम्भ तथा 
गप्रेस वा 'तोशरा रादन! बन गया है। 

सर्वोच्च ध्यापालय इससे सविधान की रक्षा, व्यास्या और सर्वोच्चिता या स्थापन' बन 
जाता है। इस शकित मे प्रयोग से ही कानून निर्माताओं वे इरादों या कानून बी आत्मा 
मे बारे मे स्पष्टीकरण देना राम्भव द्वोता है। इस सम्बन्ध में मातें जे० फ्ेडरिक ने 





86 . तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याएँ 


अपनी पुस्तक कान्सटोद्यूशनल गवर्नेमेट एण्ड डेमोकेसी म राजगीतिक दृष्टिकोण से 
न्यायिक पुनरावलोकन के प्रभाव का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि ' जब कभी किसी 
सर्वधानिक धारा के पूर्ण अर्थ के बारे में सदेह होता हे तो न्यायिक पुनरावलोकन वी 
सस्या लोगो के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय को न्यायाधीशों के निर्णय से स्थाना- 
पत्न करती है। कई बार सविधान निर्माताओं के मन्तव्य का वास्तव में पता लगाता 
कठिन होता है और तब न्यायाघीशो का कर्तव्य है कि वे आधुनिक परिस्थितियों के 
अनुकूल सर्वधानिक प्रावधान को ढालें अथवा किसी प्रावधान की कमी को अपनी 
व्याख्या से प्रकाश में लाए 7 

अत मे निष्कर्षत यही कहा जा सकता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में न्यायपालिका 
न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही सविधान को सनीव बनाए रखने का काम कर 
सकती है किन्तु शायद अमरीका का सर्वोच्च स्थायालय अनेक बार यह भूमिवा अदा 
करने मे असफल रहा है । इसी कारश इसकी अत्यधिक आलोचना होती रही है । 

अमरीका मे स्यायिक पुनरावलोकन को आलोचता ([?6 ला॥।९5॥$ 0]0क्‍60श 
7०४॥८४ 7 088)--बै से तो स्थायिक पुनरावलोकन की सामाग्य आलोचना अमरीका 
के सदर्भ में भी लागू होती है, किन्तु इसको विशेष प्रकृति और लक्षणों के कारण कुछ 
आलोचना भी विशिष्ट बन जाती है। सक्षेप मे इसकी आलोचना के निम्नलिखित पक्ष 
उल्लेखनीय माने जा सकते हैं । 

(0) सर्वोच्च म्ययालय सततता वाला सर्वेधानिक सम्मेलन (००ग्रथा06008 ९०75 
॥/ए7070थ ००घए९८॥४०)) बन गया है । 

0) सर्वोच्च न्यायालय नीति निर्माता बन गया है। 

(४7) यह कानूनों को व्याख्या से अधिक उनकी ओचित्यता की जाच करने लगा है॥ 

(५) न्यायिक पुनरावलोकन से राजनीतिक व्यवस्था में सकट उत्पन्न होते रहे हैं। 

(२) स्पायालय रूढिवादिता का गढ बन गया है, तथा घोडे के युग का प्रतीक है। 

(४) न्यायालय ने अनावश्यक रूप से राजनीतिक विवाद उत्पन्न किये हैं। 

उपरोक्त आलोचनाए वास्तविक वम और सेद्धा/तिक अधिक हैं। यह सही है कि 
सविधान की भ्रकृति की विश्वेपत्रा के कारण सर्वोच्च न्यायालय कानून और नीति 
निर्माता की स्थिति में धक्षेल दिया गया है / वास्तव में अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय 
राजनीतिक रणगों के परिवतंनों से बहुत कुछ ऊपर रहा है और इस सम्बन्ध मे बी० गेल्स 
के इस मत से सहमत होना कठिन है कि ' न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार परिव्तन- 
शील हैं जिस प्रकार कि नकली रेशम के रग परिवर्तंनशील होते हैं और वे राजनीतिक 
घूष के कारण शीघ्र बदल जाते हैं ।” अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने कुल मिल्लाकर, 
विशेषकर दूसरे विश्वयुद्ध के वाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का बहुत सम्मलक्र 
प्रयोग किया है और यह इस बात की पुष्टि है कि सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीति मे 
सामान्य प्रवाह मे प्रवाहित रहने लगा है । 


स्यायपालिका £ 8| 


भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (9ठानश 8०छं८ए 0 [0079) 

भारत में सबिधान हो के द्वारा राजनीतिक शवित का समठन किया.यया.है । यह 
लिखित, अचल और सीमित अर्थों मे सर्वोच्च है। यद्यपि सुविधान मे कही भी इस बात 
का उल्लेख नहीं है कि सविधान सर्वोच्च है किन्तु सधीय ओर राज्य सरकारों की 
शक्तियों का स्रोत सविधान है तथा इसके सशोधन की विशेष प्रक्रिया का अनुच्छेद 368 
में उल्लेख इसको एक तरह से सर्वोच्च बना देता है। संविधान की इस सर्वोच्चता के 
कारण भारत का सर्वोच्च स्यायालय यह अधिकार श्रोप्ते कर लेता है_कि ससद अथवा 
राज्यों के विधान मण्डल कभी कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो तो 
बहू उसे अवैधानिक घोषित कर दे । किन्तु भारत मे सर्वोच्च ्यायालय को कानूनों को 
भरंवैधानिक घोषित करने के लिए 'कानूत द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का ही प्रयोग करना 
होता है। इसका यही आशय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्ही को 
बवेधानिक घोषित कर सकता है जो कि कानून बनाने वाली सस्था को सविधान द्वारा 
दिये गए अधिकार क्षत्र से बाहर है अधति भारत के न्‍्यायाजय बानूनो को इस पक्ष पर 
विचार नहीं कर सकते कि कानून अच्छा है मानुरा | ता हो वह यह देखने का 
अधिकार रखते हैं कि कानून बनाने वालो की कानून बनाने के पीछे क्या भावना थी ? 

भारत मे 'कानून की उचित प्रक्रिया” के स्थान पर 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 
स्वीकार किया गया है। संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सविधान 
की 2]वी धारा में यह ब्यवस्था गी गई है कि किसो भो व्यक्ति को उसके जीवत क्षयवा 
व्यवितगत स्वतस्त्ता से 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिवाय अन्य किसी प्रकार से 
वंचित नही किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भारत के स्विधान तिर्माता एक ओर तो 
न्यायालयो को स्पष्ट रूप से स्पायधिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदाम करते हैं और 
'इुसरी ओर, उतके इस अधिकार को सीमित रखते है, जिससे न्यायालय केवल कानून की 

ब्दिक व्याष्या कर सर्के और कानून को अच्छाई-बुराई के पक्ष मे नही पाए । इस तरह, 





न्यामिक पुनरेवल्ौकन की भारत के सविधान में विशेष ढग से ब्यवस्या की गई है। 
इसकी विशेषताओ के विवेचन से यह स्पष्ट किया जा सकेगा। 

(क) भारत में व्यायिक पुनरावलोकन को विशेषज्षाएं ([86 काध्व३०दा$त॑०5 
णा]०एवीलंब] 76आ८६ए४ ॥॥ 09)--भारत के सविधान में न्यायालयों को स्यायिक 
पुनरावलोकन का अधिकार इस तरह से दिया गया है जिससे स्यायिक पुतरावलोकन से 
होने वाले लामों की प्राप्ति हो सके किल्तु अमदीका में इसकी व्यवस्था से जो कठिताइया 
उत्पत्त होती हैँ उनसे बचा जा सके | अत. यहाँ न्‍्यायिक पुनरावसोबत मा सीमित 
अधिकार ही दिया गया है । इस कारण इसको कई विलक्षणत्ाएं सामने आती हैं। इनमे 
से कुछ इस प्रकार हैं--()) न्यायिक पुनरावलोकन की संविधान मे सुब्यवत रूपये 
व्यवस्था को गई हैं, (39) यह राजती तिक व्यवस्था के संपोषक चक के रूप मे व्यवस्थित 
किया गया है, (॥) यह न्यायपालिका के लिए आादन्धक है, (४) यह विवादग्रस्त नहीं 
है, (४) इसका क्षेत्र सीमित है, (४) यह संविधान की सीमित सर्वोच्चदा स्थावित करता 
है, ओर (७) न्यायाधीशों की चटस्पता को पोषक है। 






दि 2 नीति एव राजनीतिक सस्थाए 


&£ 07025 शक न्यायिक पुनरावलॉकतन का अधिकार 
द्वाउतदिया गया है। संविधान लिर्माताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया था 
क्ट्््ाव डरा का लिंखित, अचल ओर सघात्मक रूप न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था 
हब बना .2 022 है। इस, करण, ग॒ के सविधान निर्माताओं के विपरीत भारत 








हिघान नि स्तर को यो के ऊपर छोडने के बजाय स्वय ही सविधान 
मैं इसकी व्यवस्था धरुकत मानते ये ; इस कारण यहा न्यायिक पुनरावलोकन 
व्विधान-मे-मुव्य कत हैं । 


(0) भारत में सधात्मक व्यवस्था के साथ शक्तियों के पृथवकरण की व्यवस्था नहीं 
करके शाप्तन की सप्तदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसम शक्तियों का सम्मिश्रण इस तरह 
पै किया गया है कि न्यायपालिका प्‌ थके, स्वृतन्त्र_और सर्वोच्च रहे। भारत म न्यायिक 
पुत्रावत्लोकन सतुलन या नियत्॒क चक्र के-हूप- में स्थापित पदी-कियस-यया है.) यह 
वास्तव मं सरकार समाज और व्यक्ति में सामजस्य स्वापित करने के लिए सपोषक 
बक्र के रूप में कार्य करता है। सघात्मक व्यवस्था के कारण केन्द्रीय, राज्य और 
पए्यानीय सरकारों के बीच सपोषण का काम कर सकने के लिए ही इसे “कानून द्वारा 
प्यापित प्रत्रिया' के आधार पर स्थापित किया गया है। अत हम 
नर 27:22: टन क पर पद गन कु 
न पक कक यम अर हक कै 
कार्रण राजनीतिक व्यवः न ॥ 

(४) भारत में स्थायिक पुतरावलोकन की व्यवस्था सविधान में ही की गई है। 
इसको सविधान की घारा 3, 32 भौर 226 के अनुसार न्यायपालिका के लिए आवस्धक 
बनाया गया है आर्पात भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधि का पुनरावलोकन 
करने से इनकार नहीं कर सकता है। अमरीका मे न्यायिक पुतरावलोक्त की स्थिति ऐसी 
नहीं है। वहा न्यायालयों को सविधान से न्यायिक पुनरावलोक्न करने के लिए आवस्घक 
नही बनाया गया है ।इस अथ॑ मे भारत की न्यायिक पुनरावलोक्न की व्यवस्पा अमरीका 
में इसकी व्यवस्था से श्रेष्ठतर हो जाती है। 

(५) यह विवादग्रस्त नही है वयोकि इसकी संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था वी 
गई है । 

(५) भारत में न्यायिक पुतरावलोकत की सीध्ित शक्तिया ही सर्वोच्च न्यायालय को 
प्राप्त हैं। मह कानून की अच्छाई बुराई म नहीं जा सकता । भारत के सविधान की 
कुछ विशिष्ट व्यवस्थात। के कारण न्यायालयों का पुनरावलोकन अधिकार अत्यधिक 
सीमित हो जाता है। सामान्यत चार तथ्य इसके सीमित क्षेत्र बे लिए उत्तरदायी हैं। 
(के) सांदिधान की अभूतपूर्व विस्तृदता, (ख) कानून द्वारा स्थार्पित प्रक्रिया के सिद्धान्त 
वी कार्यविधिके रूपम सविधान द्वारा सुस्पष्ट व्यवस्था, (ग) विस्तृत गौर ब्यापद 
मौलिद अधिकारों की व्यवस्था, और (घ) स्पष्ट, विस्तृत और सुनिश्चित ढव से के नव 
और राज्यों के दौद शव्तियों का विभाजन] 

अन भारत म न्यायिक पुनरावलोकन वा क्षेत्र उपरोक्त कारणों से बहुत सीमित हो 
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जाता है। इस सम्बन्ध मे एम० वी० पायली ने अपनी पुस्तक कॉस्सटीदूयूशनल गवर्नसेट हवे 

पईणिदियां में लिखा है कि ' मारत में स्यायिव पुनरावल्लोकन वा क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं 
| जितता कि सयुकत राज्य अमरीदा मे है।” इसके क्षेत्र को लेवर पायली ने बागे लिखा 
है कि “ जहां तक न्यायिव पुनरावलोकन वा प्रश्न है भारत दो अतियो («7॥788) के 
बीच ब्विदेन की ससदीय सर्वोच्चता और अमरीका की न्यायिक सर्वोच्चता, की स्थिति 
में है।” सविधान मे विशेष रूप से स्यायिव पुतरावलोक्न के अधिकार को सीमित रखने 
कौ व्यवस्था के पीछे शायद मह मत्यव्य था वि न्‍्यायपरासिता उच्चतर रारद बनने से 
रोबी जा सबे'। इस सम्बन्ध मे भारत ने अपनी परिस्थितियों को ध्यान मे रणबे हुए 
दोनो ही प्रकार कौ उपरोगत वर्णित अतिपो से बचने का प्रयत्त विया है। 

(४) न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान की सीमित सर्वोच्चता स्थापित की 
गई है। यह प्रगत पिछले घुछ वर्षों में, विशेषकर 967 के गोलकताव वे मुकदमे वे 
निर्णय के बाद, अत्यन्त विवादग्रस्त बन गया था और 42वें राशोधनग से पहले यह विवाद 
दो रूपो मे प्रकट हुआ था | प्रथम विवाद में यह बात उठाई गई कि न्यायपालिका ने इस 
मुनदमे के निर्णय से यह स्थापित विया कि ससद को मौलिय अधिकारों में सशोधन वा 
अधिकार नही है । इस मत वी पुष्टि मे सविधान की धारा 3 का हवाला दिया गया। 

। दूसरे विघार के अनुसार यह तो स्वीकार किया गया कि ससद मौलिक अधिकारों में 
५, सशोघन कर सकती है किस्तु उप्ते 'सविधान बै आधारभूत ढाचे में परिवतंग करने का 
अधिकार.नही है। इस विवाद मे मौर भी कई तथ्य उलझने लगे थे मौर सविधान वे 
42वें सशोधन से यह विवाद समाप्त होकर यह तथ्य पूर्णतया स्थापित हो गया वि 
अन्तत व्यवस्थापिवा ही सर्वोच्च है। इस सम्बन्ध में ्यायाधीश (जो बाद मे मुख्य 
न्यायाशीश बने थे) एप्० आर० दास ने उपयुवत ही वहा था कि ' सीमाओ ने अन्तर्गत, 
हमारे सविधान ने व्यवस्था विका शवित की सर्वोच्चता को स्वीकार विया है।”! अत अब 
स्पष्ट रुप से मद स्थापित हो गया है विः भारत मे न्‍्यायिव पुनरावतोक्त स्विधान वी 
सीमित सर्वोच्चिता ही स्थापित करता है। 

(४7) भारत वे सविधान मे न्यायपालिका द्वारा न्‍्यापिक पुनरावलोकन की शवित वे 
प्रयोग का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निर्धारित कथा गया है । इसके लिए कानून द्वारा 
स्थायिक प्रक्तिया! के अनुसार हो निर्णय देने कौ व्यवस्था से न्यायाधीशों की तटस्थता 
की स्थिति ध्यव स्थित हो जाती है । न्यायाधी शो को वेदल वानून वी शाडिदिग परिभाषा 
गरनी होती है। दे कानून वी अच्छाई बुराई या कानून बनाने वालो वे मन्तव्यो की जाच 
करने का अधिकार नहीं रखते हैं । यह व्यवस्था ग्यायाधीशों वो तटस्य बनाए रपने के 
लिए ही को गई थी ॥ लोवतस्त़ में दलीय भाधार पर सरवारो वा गदन होता है, स्याय- 
प्रालिका ऐसे दलौय उतार-चढ़ावो से बची रहे इसने लिए सविधान द्वारा न्यायालयों की 
स्थापना की गई तथा इनको पृथक, स्वतस्ल और निष्पद्ा रखने के लिए स्वय स विधान में 
दही विस्तृत प्रावघान किया गया है। इस सवध् मे विख्यात विधिवेता (भारतीय) एच ० एम० 
सौरदई ने अपनी पुस्तक कासटीद्यूशनल लॉ इन इब्डिया मे लिया है कि * विसी सविधि 
की स्वंधा निक्ता पर निर्णय देते समय न्यायालय का, कानून की बुद्धिमत्ता या अबुद्धितत्ता, 
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उसमे न्याय और अन्याय से, कोई सम्बंध नही है ।” इसो तथ्य को गौर अधिक स्पष्ट 
करते हुए सीरवई ने आगे लिखा है कि “कानून को केवल इस आधार पर अवध घोषितेट 
नहीं किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्पति में स्व॒तस्त्रता या सविधान को 
भावना मे से कसी सिद्धान्त का अतिक्रमण करता है जब तक कि वह सिद्धान्त सविधान 
में समाविष्ट न हो ।” 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के सविधान निर्माता न्यायिक पुनरावलोदन 
की इस तरह व्यवस्था करना चाहते थे जिससे स्यायालय आवश्यक शकित से तो युक्त रहें 
किन्तु इतनी शक्तित भी हथियाने की स्थिति में न आ जाए कि अमरीका के सर्वोच्च 
न्यायालय की तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी ससद वा तीसरा सदन यो एके 
उच्चतर व्यवस्थापिका बन जाए और कानूतो की व्याझया के स्थान पर कानून और 
नौतियो दा निर्माण करने लगे। 967 के निर्णय के दाद और विशेषदेर बैंको ओर प्रिवि 
पर्सों से सम्बन्धित मुकदमो के निर्णयो के बाद सर्वोच्च न्यायातय अमरीड़ा के सर्वोच्च 
न्यायालय के पदचिद्वो पर चलने लगा था। शायद इसलिए हो इसको पुन अपने 8967 
से पहले के मार्ग पर लाने के लिए सविधान के 42वें सशोधन में न्यायिक पुनरावलोरुन 
बे अधिकार का काफ़ी सीमाकत किया गया है । 

(ण) न्पापिक पुनशावलोकन के सम्बन्ध मै सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त 
(78९ ए/एथए०७ ३९८८7७४९१ ७9 488 इचफाटए6 ए०एा 07 )00704 7€५९ए९-- 
पिछले 27 वर्षों मे भारतीय न्यायालयो द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ित के प्रयोग, 
से इस सम्बन्ध मे कई सिद्धान्तो का अ्रतिपादन हुआ है। विभिन्‍त निर्णयों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोबन की शवित के 
प्रयोग से सम्बन्धित सिद्धान्त स्वीकार किए हैं--(3) संविधान की साम्य-सरचना का 
पिद्वान्त (6 0०८व॥76 ण कशग0700$ (णाइधएणशा०0 ० 6 ०णा३धाप॥00), 
(॥) सविधि के भाशिक रद्दीकरण का सिद्धास्त (06 00०४९ ० एज थागण- 
एध॥ ४ 8४७६) (9) संविधान द्वारा स्पापित प्रत्रिया का सिद्धान्त (8००व0 
।06 ए700८0०6 ६५१०७॥$2८0 ७५ 39), (7४) स्वय के निर्णयो का पुनरावलोकन करने 
वा सिद्धान्त (06 00८०४770९ ० उ८शछा8 40 ०७॥ 2८०६09७), (५४) संविधान 
को प्रगामी व्याब्या वा सिद्धान्त (50०॥ग्रा८ णै गाल छा०ड/0558ए6 फालिफञावाशाणा 
०ण॑ (४6 ०००५5४०॥०7), (५9) सविघात वी भावना का सिद्धान्त (0०ल॥आा6 ० (७९ 
$97न्‍ ४ (६ ८००६४(४७०७), (६७) भविष्य प्रभादी प्रत्यादेश का सिदान्त (6००६स०८६ 
 फ्ा०फ्८ए७८ 07८7) (ध्ग्मा) सविधि वी बंधानिकता की प्रवल्पता का 
सिद्धाव (फ 6०७06 ० पर फछाद0णएपणा ण॑ ६ ००घ्रशााए079॥ ० ६ 
इशाणहो 

() सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि सविधान के विभिन्‍न भागों मोर विविध 
घाराओ में परस्पर साम्य है। उदाहरण के लिए, स्विधान में मौलिक अधिकारों से 
सम्दन्धित तीसरे भाग और राज्य के नीति के निदेशकों से सम्बन्धित चौथे भाग में 
घामजस्प है । यद्यवि इनमे से ठीसरा भाग स्पायातयों द्वारा रक्षित है जदकि घौधे भाग 
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के प्रावधानों को स्यापालयों का सरक्षण तही प्रदान किया गया था। तद भी इन दोनों 
को साम्य की अवस्था मे माना गया है । इती तरह, सविधाव की विभिन्‍न घाराओ के बीच 
भी साम्य को स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्‍्यायालय यह मानता है 
कि सविधान की सरचगा इस तरह से की गई है कि उसके विभिन्‍न भागो, घाराओं और 
उपधाराओ में किसी प्रकार का विरोध नही होकर सामजस्य स्थापित रहता है । 

(0) भारत मे स्यायिक प्रुतरावलोकन से सर्स्यान्धित सिद्धान्तों मे यह अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण सिद्धान्त है कि किसी कातून के पुतरावलोदन पर कानून को केवल वही घारा या 
उपधाय रह की जाएगी जो कि संविधाय के प्रतिकूल वढती है। इसका आशय यह है कि 
फकसी सविधि की किसी धारा विशेष के सविधान के प्रतिकूल होने पर सम्पूर्ण सविधि 
को रद नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए _स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की घारा 30 
को ही सर्वोच्च स्यायालध ते सविधान के प्रतिकूल होने के कारण रद्द किया था भीर 
सम्पूर्ण स्वर्ण नियस्त्रण अधिनियम को रह नही किया था । अमरीका में किसी अधिनियम 
की किसी धारा के सविधान के प्रतिकूल होने पद सारे ही अधिनियम को रहू कर दिया 
जाता है। इस रूप मे भारत के सर्वोच्च स्यायालय ने अधिक उपयुक्त सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है। 

(७0) भारत मे न्यायिक पुनरावल्लोकन के प्रयोग के लिए इस सिद्धान्त को संविधान 
द्वारा प्रतिपादित किया गया है और न्‍यायालयो ते इसे प्र/रम्भिक वर्षों मे स्वीकार किया 
घा। सर्वोच्च स्यायालय ने कानून की वेधानिकता की जाच मे 967 तक कानून द्वारा 
स्थापित प्रत्रिया' के सिद्धान्तो को स्वीकार करके केवल शब्दो के अं तक सीमित रहने 
का ऐिद्धान्त स्वीकार किया था । कानून अच्छा है या बुरा, कानूस वनाने वालो की 
भावता वया थी, या कानूत का व्या प्रभाव होगा--यहें सब स्यायाघीशो को नही देखना है, 
यह स्वीकार किया गया था, किन्तु बुछ विचारकों का मत है कि सर्वोच्च न्यायालय 
१967 के बाद धीरे-धीरे इस सिद्धान्त रो हठने लगा था जिसे रोकने के लिए सविधान के 
42वें सशोधन मे व्यवस्था को गई है । 

(४) ग्यायालय ने यह ध्वीकार किया है कि समय ओर स्थितियों के साथ कानून गौर 
सविधान गे परिवर्तन होना भावश्यत है जिससे अधिनियम और सविधान समग्र के 

>मअतुकूल बने दहू। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अस्तिम और बाध्यकारी होते हैं । अत 

_एक बार किया गया निर्णय भविष्य में नये तथ्यों के मे गलत नही तो फम से कम 
असगत हो सकता है । इसलिए सर्वोच्च स्यायालय अपन ही लिणेयों को पुन अवलोकित 
कर उनको पुष्टि या उन्हे रद कर सकता है । अगर ऐसा नही हो तो राबोच्च स्थायासय 
के निर्णय प्रमति मे सदस बडे बाधक बनने की स्थिति उत्पन्त कर सकते हैं।,मत सर्वोच्च 
न्यायालय के अपने ही निर्णयो को आवश्यकर्ता पड़ेते पर पुनरावलो कित करके उन्हू 
चदलते का कार्य भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, 967 मे गोलकनाथ के मुकदमे 
का निर्णय वाद मे वे शवान-द भारती के मुकदमे के निर्णय मे उलट दिया पया था। मपने 
ही निर्णेयो वा पुतरावलोवन इसलिए आवश्यक है वि सर्वोच्च न्‍्यायालय के निर्णय बहुमत 
से दिए जाते है ओर कभी कमी यह बहुमत केवल एक मत का हो ही सवगा दै । जेसा 
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कि 967 के गोलकनाय के मुकदमे के निर्धय में हुआ था । यह निर्णय पाच के मुकाबले 
में छ मर्तों का निर्णय या । ऐसे महत्त्वपूर्ण विर्धव हमेशा के लिए बन्धनकारी न बनें इसके 
लिए भी अपने ही निर्णेयों के पुनरावलोकन का सिद्धान्त अत्यविक महत्त्वका बन जाता) 
है। इससे सर्वोच्च न्यायालय संविधान को सजीव और बदली हुई परिस्थितियों के 
अनुसार ढालने का काम कर पाता है। 

(९) सर्वोच्च स्थादयालय सविधान को आगे ले जाने का कार्य नहीं करे ठव सविधान 
असगते थ्यवस्या बन जाती है । मारत के सर्वोच्च न्यायातय ने सविधान को प्रगामी 
ब्याझ्या का सिद्धान्त स्वीकार करके सविधान को विकाध्ोन्नुघ़ बनाया है। भारत जंस 
विकासद्दील देश में सविधात की प्रगामी व्याख्या विश्येष महत्व रखती है। पिछले एक 
दरक मे न्‍्यायानर्यों के द्वारा इस सिद्धान्त की अवहेलता होने लगी बोर इसो के कारण 
अन्दत न्यायपालिका और ब्यवस्थाप्रिका में टकराव को स्थिति बा गई थी । सविधान 
को भविष्य की ओर अभिमुद्दौद़्त रघने के लिए यहद्द सिद्धान्त मौलिक भूमिका 
निभाता है। 

(0) सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुतरावलोकन को शक्षित के प्रयोग में 'बानून 
द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही उपयोग करना होता है। इस कारण, न्‍्यायाधोश कानूनों 
के पीछे क्या भावना रहतो है इसको जाच करके उसके आधार पर ति्णेय करते का 
अधिकार तो नहीं रखठे हैं, किन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवश्य माना है 
कि निर्भेव करते समय 'सविधान की भावना का घ्यान रखता आवश्यक है। इससे 
सम्पूर्ण निर्षेय प्रक्रित में सगति रहदी है तथा सविधान को रक्षा के साय ही साथ * 
उसके फ्रीछे प्रमुख भावता या सविधान को ब्ात्मा रा रक्षण भी हो जाता है। इस 
सिद्धान्त को लेकर काफी विवाद है। बनेक विचारक यह मानते रहे हैं कि 'सविधान की 
भावता' के सिद्धान्त की आड़ मे सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाधोश अपने दर्शन और मूल्यों 
को सविधान की व्याख्या मे लाने का प्रयत्त करने सग्रे हैं। जव कि दूसरी ओर, अतेक 
विधारक यहे दलीज देते हैं कि जद ठक सविघान की बआमा ने सिद्धान्त को स्वीकार 
सही सिप्ा जाएगा, तब तक सविधान की ब्याद्याए ऊटपदठाग ढग से होती रहेंगी॥। इस 
सम्द्य में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकना कठिन है । .केवल इतना ही कहा ज्ञा सकता है 
कि सविधान वी आत्मा को रक्षा को आड में सविधान को जड बनाने का प्रयास नहीं 
होना चाहिए 

(५7) सर्वोच्च न्पायावय के निर्घेय भविष्य-प्रमावी प्रत्यादेश के स्िद्धान्व के आधार पर 
ही आधारित होते हैं। यह बत्यन्त आवश्यक है अन्यया सम्पूर्ण ब्यवस्था में अनिक्चिय गौर 
अभ्यिरता का समावेश हो जाएगा । इस सिद्धान्त का यहाँ आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय, निय के बाद हो प्रभावी हंंगे, उससे पहे की जिसो कालावधि से लाये 
नहीं शिए जाएंगे। इसको लेकर भी विवाद है । कुछ लोग यह तह देत हैं कि इससे बिसी 
का जो नुझुसान हो जाठा है उमकी घिपूति नहीं हाती है। सामान्यवमा इस दलीत में 

विल्ेच ट्स्य तहों माता जाता है, क्योकि अतीत प्रभावी प्रयारेद से ता सारो ब्यवस्पा 
हा डादाझेल हा जाने को स्विठि आ जाती है। अठ भारत म इसी सिद्धान्त को सर्वोच्च 
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श्याथासम ने स्वीकार किपा है। 
। (शाप किसी भी अधिनियम का पुनरावलोकत करते समग्र सर्वोच्च स्यायालय यह 
मानकर चलता है कि मद अधिनियम वेधानिव है । इसका जाशय यही है कि स्यायिक 
धुतरावलोकन करते सप्तय सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम विशेष की बवैधानिकता के 
पूर्वाग्रह से ग्रस्त गद्दी रहता है। केवल तच्यो के आधार पर ही अधिनियम को अवैधानिक 
भोषित किया जाता है। एससे यह बात स्पष्ट होती है कि यायालयों के न्‍्यायाधीश 
स्यायिक पुनरावलोकन करते समय किसी भी अ्वार का मत पहले ही बनाकर नही 
चलते हैं । 
भारत मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थायिक पुनरायलोकन ऊे भ्रयोग में कम या 
अधिक लशों में सामा यतया इन सिद्धास्तो बा पालन हुमा है। इसी कारण भारत का 
पर्दोज्च न्यायालय अभी तत झालोचना वा शित्तार नहीं हुआ । केवल पिछले कुछ 
वर्षों मे कुछ सिष्ठा/तो से हटने को प्रवृत्ति प्रबल होसे लगी थी ओर सर्वोच्च स्मायालय 
और न्यवस्थापिका मे टकराव की स्पिति उरपन्‍्न होने लगी थी विन्तु सविधान के 42वें 
सशोधन मे इस टकराव को हमेशा के लिए समाप्त बरने की स्पवस्था बर दी है। इस 
संशोधन वे द्वारा ससद की सर्वोच्चता को सुदृंढ ढग से स्पापित कर दिया है। भत भव 
सर्वोच्च स्थायालय इन सभी सिद्धान्तो को स्वोकार हो नहीं वरता हैपरन उसे उनका 
पालन करने को स्थिति मे सा दिया गया है। 
(थ) भारत में “पापिक पुररावलोझून को भूमिका (॥6 706 06 ]000७ ९६०ए 
39 9079--भारत मे न्यायिक पुनश्वलोवन की भूमिवा वो लेकर प्रारम्भ मे कोई 
विवाद नही था कितु 967 के गोलबनाथ के मुकदमे भे निर्णय के बाद इस शबित को 
लेबर विवाद उत्पन हो गया जो 97[ के 24वें संविधान सशोधन तब अपनी चरम 
सीमा १९ पहुच गया था। पक्ष ओर विपक्ष मे तक ओर वितके दिए जाने सगे । इस 
संशोधन की पृष्ठभूमि (गोलकनाय मुतदमे का निणय ) तथा इसपे प्रभाव के सम्बन्ध गे 
सुभाष कप्रपप से अपनी पुस्तक भारत का सर्वेधानिक विकास ओर स्दाघोनता सपचे मे 
इस प्रकार लिघो है ' उच्चतम न्‍्यायातय ने गोलकनाथ मुकदमे ये (5 ने मुकाबले 6 के 
सकीणे बहुमत से) बपने उन पूववर्ती निर्णयों को उन्नट दिया या जिनमे ससद को इस 
शक्ति को स्वीवार किया गया था कि वह सविधान के मूल अधिकारों से सम्द यो भाग 
तोन सहित सभी भागों में अनुच्छेद 369 ने अनुसार सशोध7ा कर सगती है। इस निर्णय 
के परिणामस्वरूप ससद को संविधान के भाग तीन मे दिए गए भूल अधिकारों मे ऐसा 
कोई सशोधन बरने का कोई अधिकार नही रहा जिससे द्वारा मून बधिजारों मे दगी 
आती हो अपदा उनव हरण होता हो। यदि राज्य नीति बे निर्देशक तत्त्वी अपवा 
शदिधाय की प्रस्‍्तावना वे भादशों फो ब्यावहाहिक रूप देने के लिए मुल सपिकारों मे 
सशोधन अथवा कमी करने की आवश्यरुठा हो तब भी ससद इस विषय में बुछ नहीं कर 
सकती थी। इसलिए सप्द को यह शक्ित देना आवश्यक समझा गया वि वहू अपनी 
सविधानरारी शतित के मतगंत सविधान दे किसी भी उपय्ध से जिसमे भाग तोन के 
उपबध भी शामिल हैं सश्योपन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के मपुयार बनुच्चेद 
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368 में सशोघत की शवित नहीं दो गई थी, केवल उसको प्रक्रिया ही दी गई थी ए्‌ 
सविषान वे चौवीसवें सशोघन अधिनियम मे अनुच्छेद 368 मे सशोधन करके यह सर्द) 
कर दिया कि अनुच्छेद 368 सविधान में सशोधन को शवित भो प्रदान करता है षौर' 
उस संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश भी करता है। घोयीसवें संशोधन ने यह भी स्पष्ट 
कर दिया है कि जब सप्तद के दोनों सदनों द्वारा पारित किप्ती संविधान विधेयक को 
राष्ट्रपति के सम्मुझ रखा जाएगा, तव वहू उस पर अपनी स्वीक्षति देने से मना नहीं 
करेगा ।7९ 

इस सशोधन से भी श्याधिक पुतरावलोकन की भूमिका को लेकर विवाद बना रहा, 
कई अन्य समोधन हुए और अन्तत 42वें सशोघन ने इससे सम्बन्धित सभी विवार्दों को 
समाप्त करने को व्यवस्था कर दी है, किन्तु अभी भी यह देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय 
भर विधिवेत्ता इस सशोधन से न्यायिक पुनरावलोदन की शकित की सुस्पष्टता को किस 
दृष्टिकोण से देखते हैं? इस संशोधन के याद सर्वोच्च श्यायालय स्यायिक पुनरावलोकन 
के अधिकार में सीमित हुमा है और इसका इसको भूमिका पर प्री प्रभाव पढ़ा है। 
सामाप्यतया भारत में स्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका को स्वीकार किया जाता है-- 
(:) परिभाषात्मक व व्याख्यत्मक मूमिका (6०ीआााणाओ 80 8८97९४४०३०।०) 
(॥) फ्षेक्नाधिकार विभिन्‍तीकरण की भूमिका (]00560009 ठ:८०४8॥०० 706) 
(3४) विकासवादी भूमिका (6०४८४०७४४८०४७) 70०) (५) सत्ता वे प्रीकरण की भूमिका 
(68070722007 70८) । ही 

(3) भारत जे सर्वोच्च न्यायालय न्याशिक पुनरावलोकन की शव्ित के प्रयोग से 
सविधान मे प्रयुवत शब्दावली व शब्दों को परिभाषा गौर धाराओ की व्यास्या की 
भूमिका अदा वरता है । इस भूमिका से सर्वोच्च न्यायालय सविधान के उपवन्धों को 
नया अर्थ प्रदात करता है ओर विभिन्न बनुच्छेदों के बोच के सम्वन्धों का स्पष्टीकरण 
करता है । मद सविधान वे! विभिन्न भागो में विश्वेषर भाग तीन ओर भाग चार के 
सम्बन्धों वे बारे में निर्णय बरता है। सविधान के 42वें सशोधन ने इस सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्‍्थायालय को भूमिरा को और अधिव स्पष्ट कर दिया है। 

(2) सर्वोच्च न्यायालय वी क्षेत्राधिक्वार विभिश्नीत रण से सम्बन्धित भूमिका न्यायिक 
पुनरावलोवन के द्वारा ही निष्पादित होती है । सविधान बे विभिन्न अनुच्छेशो में तनाव 
की स्थिति वा शमन तथा व्यक्त, समूहों ओर सरकार के विभिन्न अगो के क्षेक्षाधिकारो 
को पृषक बनाने का काम इसी भूमिका में आता है। इसी से के द्वोय और राज्य सरकारों 
के अधिवार क्षेत्रो का स्पष्टीवरण किया जाता है।अत न्यायिक पुनरावलोकन फी 
भूमिका में मौलिक अधिकारों भर राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वो क बीच; केन्द्रीय 
सरगार ओर राज्य सखवारो के बीच राज्य भोर व्यवित के बौच वे सम्बन्धों का स्यष्टी- 
करण ठपा इनेते अपने-अपने अधिकार क्षेत्र का सुनिश्चय सम्मिलित है। 
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प्रयोग की सदिधान मे व्यवस्था की गई है । अत इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 
इस शक्ति के दुश्परयोग की चर्चा होने लगी। यद्यपि इस शक्ति की आलोचना पहले भी" 
जब-तब होती रही है किन्तु इस निर्णय के बाद आलोचना व्यक्त रूप से होने लगी। मोहन ; 
कुमारामगलम की पुस्तक क्यूडिशियल अपोइन्टमेन्ट मे इसकी विस्तार से चर्चा की गई 
है कि सर्वोच्च ल्यायालय, स्यायिक पुतरावलोकन के अधिवार की जाड में विधि और 
नीति निर्माता बतता जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश रे की नियुक्ति को लेकर यह्‌ 
आलोचनाए उम्र रूप से होने लगी वी | सक्षेप मे यह मालोचनाएं निम्न बिन्दुओं के इदें- 
गिद होने लगी हैं-- 

(।) न्‍्यायपालिफा “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत से हटकर कानूत को 
उचित प्रक्रिया! के सिद्धात की ओर झुकने लगी है। इसमे यह कहा गया है कि न्यायालय 
कानूनों की अच्छाई ओर बुराई देखने व सविधान की भावना की आड़ में अपने दर्शन 
को राजनीतिक व्यवस्था पर लादने लगा है | सविधान में केवल शाब्दिक व्याख्या की 
व्यवस्था की गई थी ढिन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इससे हटकर कानूनों की अच्छाई और 
बुराई देखना आरम्भ कर दिया है। 

(४) सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों का बार-बार पुतयावलोकन करने लगा 
है। आलोचकों का कहना है कि इससे अनिश्चय को भावना उत्पन्त होती है तथा 
सविधान और कानूनों पर से जतता का विश्वाप्त उठने लगता है। इस प्रकार को 
झालोचना 967 से 974 तक सर्वोच्च न्यायालय के निणयो मे से कुछ निर्णयों से पुष्ट 
द्वोती है। 

(0) सर्वोच्च न्‍्यायालप के द्वारा बहुमत से निर्णय किए जाते हैं बोर इस माधार 
पर भी आलोचना की जाती है क्योकि कभी कभी यह बहुमत बहुत ही सकीर्ण हो सकता 
है जैसाकि गोलक्नाय के मुकदमे मे पाच के मुकाबले छ के सकीर्ण बहुमत से क्रातिकारी 
परिणाम लाने वाला निर्णय किया गया था ॥ यह निर्णय ओचित्यता की कसौटी पर नीचे 
के स्तर पर ही माता जा सकता है। इसलिए, ऐसे आधारभूत प्रश्यों या संविधान की 
मोलिक व्यवस्थार्यों के सबध में सर्वोच्च न्‍्यायात्रय को सामान्य बहुमत के स्थान पर 
विशेष बहुमत से निर्णय करने का खुझाव दिया जाने लगा है। कुछ लोग दो सर्वेसम्भति 
से हो निर्णय देने को बात तक करने लगे हैं । 

(:४) न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से कानून अतिश्चितता की अवस्था में बना 
रहता है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे मे उसकी वैधानिकता पर अपना 
निर्णय नही दे दे तद तक यह अनिश्चय बना ही रहता है। 

इस प्रकार, न्यायिक पुनरावनोकन की शक्ति के प्रयोग के कई पक्षोंको लेकर 
आलोचना की गई है, किन्तु सविधान के 42वें सशोधन से इन आलोचनाओ मे से कुछ 
बा समाधान हो जाता है। इन सामान्य आलोचनाओ के अलावा अनेक विशिष्ट 
आलोचनाए भी की जाती रहो हैं, किस्तु उनरा सबंध सर्वोच्च न्‍्यापालय से अधिक है 
ओर बे वल अप्रत्यक्ष रूप से ही न्यायिक पुनरा वतोकत से उनको सबवधित माना जा सकता 
है इसलिए इनडा यहा विवेचन बरना उपयुक्त नहीं है। 
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(ड) भारत में न्यायिक्त पुनरावलोकन का मूल्याकन (:४४एजणा ता [एफ्टड 
जे यहए०ए॥ धत2)--भारत में स्यायिक पुवरावलोकन की व्यवस्था के मूह्याकत से 
यह कट्ठा जा सकता है कि इस सबंध गे निश्वित रूप से यह चार कालो मे--950- 
967, 967-97, 97-976 और 976 से 42वें सगोघत के बाद, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का रहा है। प्रथम काल (950-967) के सबंध में मह कट्ढा जाता है कि 
न्पायालय कुल मिलाकर, सविधात की धारानो और व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यायिक 
पुनशावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते रहे थे | इस कारण इस शकित का क्षेत्र 
सोमित, सुतिश्चित और स्पष्ट बगा रहां। दूसरे वाल (967-97!) में न्यायालय 
अत्यधिक आलोचना के शिकार हुए क्योकि इन्होने सविधान को ऐसा पित्त दस्तावेज 
बना दिया जिसमे ससद के सशोधन के सोमित अधिक्षार ही स्वीग्ार क्ए गए। इसप्त 
काल प्रे सर्वोच्च न्यायालय स्थय नीति-निर्माता और वागून बनाने वाला निकाय बन 
शया । तीसरे बाल ((97।-976) में विवाद बना रहा, यद्यपि सविधाद के चौदौसवें 
संशीध्रत ने शसद की सर्योच्चता को पुन स्थापित कर दिया किस्तु न्‍्यायालय और ससद 
के टकराव का विवाद समाप्त तही हुआ । चोये काल (42वें सशोधन के वाद) मे पुन 
न्यायिक पुनरवलोक्न के अधिकार को प्रथम काल को अवस्या में साया गया है, किन्तु 
इसको और भी धीमित कर दिया गया है तथा कई विषय न्याधिक पुनराबलोकत के 
अधिकार क्षेत्र से पृथक रसे गए है। सविधान की बनेक घाराओ से सबधित बातो पर 
स्यायिक पुनशावलोक्त की शक्ति को समाप्त ही कर दिया गया है। 
इप्त तरह, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को शवित के प्रयोग में उत्तार-चढाव आते 
रहे हैं। वर्तमान में (977) न्यायालयों को इससे सबरधित शक्तियों को काफी सोमित 
क्र दिया गया है । इस कारण, अनेक लोग यह शकाए करने लगे हैं कि क्या वर्तमान रूप 
में स्पायिक पुनरावलोवान का अधिकार सर्वोच्च स्थायालय को वह भूमिका निभाने की 
अवस्था में रख सबे गा, जिसकी सकत्यदा सविधान निर्माताओं ने को थी १ इस भअ्रश्न या 
घरका का उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा। ग्राशा यही की जा सस्ती है कि सर्वोच्च 
न्यापालय शापद परिवर्तित परिस्थितियों मे भी उपयोगी भूमिदा निभाता रहेगा और 
न्यायिक पुनरावलोबन एक ऐसी शवित दे रूप मे प्रयुवत होता रहेगा जो ब्यवस्था को 
जोडते और संस्थाओं मे साम्य बनाएं रखने का गा प्रशस्त होगा । 
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राजनीतिक दल एवं दल पद्धतियां 
(एणाटत्ो ए47065 500 ए8४7ए 555(९75) 


राजनीतिक दल आधुतिक राजतीति को जीवन डोर (॥6-77८) बन गए हैं। यह 
आधुनिक व आधुनिकीकरण में लगे राजनीतिक समाजों की सतति होते के कारण कित्ती 
ते किसी रूप में हर लोकतान्निक राजनीतिक व्यवस्था में अनिवायेत विद्यमात पाए जति 
हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक दल आधुनिकता के प्रतीक समझे जाते के कारण 
निरदुश से निरकुश व्यवस्था में पी प्रस्यापित किए जाने लगे हैं। लोकतस्त् शासनों मे 
तो राजनीतिक दलों रा आधारभूत स्थान रहता है। इन प्रणालियों मे राजनीतिजों के 
राजनीति मे प्रवेश का एक मात्र सस्थागत साधत राजनीतिक दल ही होते हैं। लोकतग्त 
शासन-बव्यवस्थाओं मे राजनीतिक दल ही राजवीतिक चेतना के केन्द्र होते हैं। इन 
ब्यवस्पार्मों में राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दर्लों की घुरी के इई पिर्द ही घूमती 
दिखाई देती है । निरकुश व [सोकतन्त्त शासन-व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की 
सर्वृव्यापकता से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक विकास की कुछ परिष्थितियों 
मे राष्ट्रों के लिए दलों के दिना काम चलाना कठिन ही नहीं,, शायद अपतम्भव हो जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल हर प्रकार की राजनीतिरू प्रणाली में महत्वपूर्ण 
कार्य निष्पादित करते हैं। इनका हर व्यवस्था में महत्त्व है । 


राजनोतिरू दल को परिभाषा 
(एप्टग्राश0फ्ा 6557 70.26. एप) 


शजनीतिक दल की परिणाषा करना राजनोतिशास्प्रियों के लिए प्रत्यमी घछिरदई 
(८०:८८ए/०० ॥८864८॥८) बन गया है, क्योंकि इसकी परिभाषा कई दृब्दिकोणों से को 
जा सकती है। राजनी तिक दलों के सगठन के छ्तिद्धात व कार्यक्रम के आधार से लेकर 
इनके कार्यों व प्रकृति के आधार पर इनको परिभाषित करने के प्रयास दिए गए हैं। यहाँ 
केवल वुछ ही आधारों पर को गईं परिभाषाए दी जा रही हैं। 

बर्क ने राजनीतिक दल को सगठन प्लिद्धाती परिभाषा देते हुए लिखा है--"राज- 
सीठि दल व्यवितर्यों वर एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धातों पर सहमत 
हों भोर सामूद्दिर प्रयत्तों द्वारा राष्ट्रीय द्वित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र से 
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यधी हो।'” यह परिगापा आधुनिवा राजनीतिक” दल की प्रटति व फार्मवििधि का कोई 
| स्पष्टीवरण नहीं व रती है! इरासे यह भी रपष्ट गद्दी होता है निः सामुहिक प्रयत्न किस 
प्रवार से सचालित होगे ? इस परिभाषा से राजनीतिक दस और दबाव समूहो में कोई 
अन्तर नही रह जाता है; अत बे द्वारा दी गई परिभाषा राजनीतिक दल वे' शागठन 
सिद्धांत वी सुस्वष्ठ व्याध्या तक ही सीमित होने थे कारण आधुनिव राजनीतिक दल 
फी अथ॑पूर्ण व उपयोगी परिभाषा यही मानी जा सवती । 
रेते तथा वेल्डल से अपनी पुस्तव ठेघोक्रेसी एण्ड अमेरिफन पार्टी शिस्ठश में राज- 
नौतिंष दल की वार्यात्मक ((७॥८७09श) परिभाषा देते हुए लिया है. राजतीतिप' दल 
सगठित स्वायतत रामूह है जो सरवार की नीतियो एवं कमंचारियों पर अन्तत तियनन्‍्त्रण 
ब्राप्त बरने पी आशा में चुनाव मे उम्मीदवारों वा वामावय करते है भोर चुनाव लड़ते 
है।/ इरा परिभाषा से राजगीतित दल की सरचना व वास्तथिब प्रद्ृति का बोध नही 
होता है। इसी तरह यह परिभाषा राजतीतिगा दल पे बे बल राजबीतिय कार्यों का 
उल्लेप व रने पे वारण एकपक्षीय परिभाषा ही कह्दी जा रापती है। आधुनिब' राजनौतिना 
दल रारवार की नीतियो पो निम-्न्नित करने और चुनाव सो से वही झधिक ब्यापक 
बाय करने लगे हैं। भत रेने तथा वे “शत द्वारा दी गई परिभाषा भी उपगुक्त नही रहू 
गई है। 
ऐल्डरांयेस्ड गे अपनी पुस्तव' पोलिटिश्ल पार्टोण ए विहेवियरल अर्नेलिप्तिस मे राज- 
तीतिय' दसो पी व्यवहारबादी (9८॥३४०४७:०) परिभाषा दी है। उप्तो लिखा है कि 
“दल एक शासनतन्त या राजनीति है, यह एक सूक्ष्म राजनीतिब व्यवस्था है। इशयी 
एक छत्ता सरचता होती है भौर शव्ित निय'च्ण ने' विशिष्ट प्रतिमात दूोते हैं । इसकी 
प्रतिनिधात्मक प्रश्रिया होती है, एव निर्वाचन प्रणाली रहती है तथा आतरिव' व्यवस्था 
शषणों का रामाधान करने, मन्तव्यों पी व्याख्या नरने भौर नेताओं वी भर्ती थी एव उप- 
प्रत्निया होती है । छुल मिलावर दल एक निर्धय प्रत्निया है।' * यह परिभाषा राजनीतिक 
दल पी सरचता, कार्यविधि तथा प्रश्ति वी विशद व्याप्या बरती है। परन्तु इस 
परिभाषा से राजनीतिब' दस अन्तत राह गतिविधि वो इकाई बनकर रह णाता है। 
यह सब एफ रामाजिय समूह व विश्वेषष र दबाव समूह के बारे भे भी कहा जा सनता है) 
इस परिभाषा में राजनीतिद दल थी व्यायहारिक्ता पर छत्यधिवा बल दिया गया है। 
थत यह परिभाषा भी मान्य नही ठहरती है। 
शायद सीं० बोन में अपती पुस्तक पृष्शन एण्ड आरगेनाईचेशन एन इन्दोोडब्ान दू 
कप्टेम्परेरी पोलिरिक्ल साइस मे राजनीतिया दल मी रास्चनात्मव प्रवार्याध्मक 


ग:वरवाणाव गच्चापल, 2/॥05#8 08 [#6 (8८४ ० उ/्टा॥। 96000/:7/5 गाए 5, 
ए७ 4,9 530 है 

2/090च (७७५१६, ६७6 १५७०६ (पा३, कैशब्तबवछ छत श6 कलात्या बाब्श 
का त वैल्फछ ४/जा प्रश०6०६ 956, फ 85 

5900० य [29८३, 7४ 7706 - 4 22/का#ढ। स॥०0: 
॥जा4 '०३२७॥३, 964, 4204 


824. घुलनात्मक राजनौति एवं राजनीतिक सस्थाएं 


(आाएलफ्राण्मियाणार) बाधार पर परिभाषा को है। उसके अनुसार “राजनीतिक 
दल व्यवितयों का ऐसा सगठन है जो अपने उद्देश्यो को सरकार पर औपचारिक तियक्रण 
ब्राप्त करहे समाज मे मूल्यों के आधिकारिक वितरण मे प्रायमिर्ता के प्रकरण (70079 
7/धप79) बनाने का प्रयल करता है।”* इसी से मिलती-जुलती परिभाषा ला पालोम्बारा 
ने अपनी पुस्तक पालिटिवस विदइन नेशन्स मे दी है। उसने लिया है, ' राजनीतिक दल एक 
ओपचारिक सगटन है जिसका स्व चेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे ब्यवितयों को सार्वजनिक 
पदों पर पहुचाना व उन पर बनाए रखना है छो बकेले या कसी से मिलकर शासनतस्त 
पर नियतरण रखेंगे।”* इन परिभाषाओ मे राजनीतिक दल के वर्तमान व सम्भावित 
संघर्ष रत अभिजनो से सम्दन्धो दा लाघार लिया गया है। इन परिभाषाओ से न बेदल 
राजनीतिक दल की सरचना वा स्पष्टीकरण होता है वरन उसके उद्देश्य, कार्य बोर 
परायंविधि का भी दोध हो जाता है। अतः यह परिभाषाएं वर्तमान समय में राजनीतिक 
दल के वारवबिक रुप वा ज्ञान कराने वालो होते के कारण अधिक उपयुवत मानी जा 
सकती हैं। मह दोनों ही परिभाषाए यथापंवादी (६८७)!$00) कही जा सकतो हैं। इससे 
राजनी तिक दल छो वास्तविकता का स्पष्टीकरण भो द्वो जाता है। यही स्पष्ट करने के 
लिए बोन तथा ला पालोम्बारा राजनीतिक दल को शासनतम्तत का नियत्व सगठन ही 
मानते हैं। दलों वा शाप्ननतन्त् पर नियत्रण करने का लक्ष्य इसलिए प्रमुख माना जाता 
है क्योकि सरकारी तन्त्न सार्वजनिक नोतियो के निर्धारण, क्रियान्वयन, ध्याख्या और 
अधिनिर्णय (80]00।:8707) से पर्याप्त सम्बन्ध रखता है। इसी तरह वे दल के मौप- 
चारिक सगठत पर भी बल देते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक दल को जन आन्दोलनो, 
डोलो-डोलो सरचना वाले अधियानो, जन-प्रदर्शनो व जन विरोधी तथा अन्य प्रवार के 
सामूहित व्यवहारों से पृथत्‌ किया जय सकता है। अत राजनोतिक दल एक विशेष 
प्रकार वा सगठन है जिसके विष्ष्टि लक्षण होते हैं तथा यह विविध प्रकार के समूह 
संगठनों से मिलता-जुलता हुआ होते हुए भी अपनी पृथक पहचान रखता है। 


राजनीतिक दल को विशेषताएं 
(एप्त७२४टाह्ाराश।९0६४ 00 एणवराए॥, ए#रश) 


हर प्रकार का राजनीतक सगठन राजनीतिक दल नहीं होता है। यह सम-उद्देश्य से प्रेरित 
संगठन के रूप मे भो परिभाषित नही किया जा सकता 4 ऐसे तो अनेर समूह हो सरते 
हैं। यह तो ऐसा सगठन है जो या तो बकेले ही या दूसरे राजनो तिक दलो के सहयोग से 
राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का पहला भौर प्रमुख 
उद्देश्य सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहनेडे लिए अन्य दलों, समूहों द सगठनी पर 


बड०एटा। ९. छ००5, नैटयजक कार्य 07.ुव्ज सवधंजा. क्‍क उष्धाखवीब धाम 4० एलरतफ्कतलए 
वीगपार्गे उदंध्कलट, ११८७ पल, मार 2०० ह०७, /972, ए. 93 

भुलबच्ए0 ॥3 एशण्च्कशर, कगार मे मर गा, पटच ४०८, वध्यपन्‍द सी, 
१०८ , 974 9 509 


४26. हुसनात्मक राजनीति एव राजनी तिक सत्याएं 


प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के लक्ष्य से हो उत्प्रेरित रहता है । अन्‍्यपा राजनीतिक 
दल और हिंत समूह्दों मे कोई मौलिक अन्तर ही नही किया जा सकता ।अत आधुतिक 
राजनीतिक दल भूल रूप से 'सत्ता सरचना या सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था” कहे जाने 
लगे हैं। राष्ट्रीय हितों की साधना, सदस्यों मे मतो और सिद्धान्तो की एकता तथा मतदात 
और उसके निर्णय में विश्वास जैसे परम्परागत लक्षण अब राजनीतिक दल की ययाये 
प्रकृति के चित्रक नही जाने जाते है। यह सव सैंडान्तिक विशेषताएं हैं और अधिवाश 
राजनीतिक दलो के बारे मे खरी नही उतरती हैं। आजकल कुछ विशेष परिस्थितियों मे 
राजनीतिक दल द्वारा बल प्रयोग करके सत्ता प्राप्त करना भी अनुचित नहीं माना 
जाता है। 


राजनीतिक दलों के अध्ययन उपागम या दृष्टिकोण 
(#7९2046प्रष5 १0 १रप्तशः $009 09 ए0.7708, 7४४॥55) 


बीसदी शताब्दी मे राजनीतिक दलो की हर प्रकार की राजनौतिक व्यवस्था में कैसद्रीय 
भूमिका वन गई है। अब दलों के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दलों मे 
अत्यधिक विविधता वाली राजनीतिक व्यवस्पाओं के अमुकूल ढलने की क्षमता होने के 
कारण इनका महत्त्व तेजी से ददलने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में बरावर बना रहता 
है। इनकी भूमिका भे हेर फेर आ सकता है परन्तु इनकी सक्रियता बनी रहती है। 
यही कारण है कि आधुनिक समय में राजनीतिक दलों का गहराई से अध्ययन किया 
जाने लगा है। वेबर, बओोस्ट्रोगोरस्की, माइकेह्स, ग्यूमेन और दूवरजर जैसे श्रेष्ठतम 
विद्वानों ने राजनीतिक दलों के विशद अध्ययनों का सिलसिला शुरू किया। परन्ठु इनके 
द्वारा हुए अध्ययन बहुत कुछ परम्परागतता के ढाचे मे सचित रहे जो आज विविध प्रकार 
के कार्य करते वाले दलों पर लागू नहीं होते हैं। अत राजनीतिक दलो को परिवर्तित 
परिप्रेक्ष्य भे समझने के प्रयास किए जाने लगे। ऐल्डसंवेल्ड, मेकनाली, लेसरसन, 
ऐष्टर, मैवडोनाल्‍ड, ला पालोम्वारा, वीनर, रुस्‍्टोव, सारटोरी, पाई, ब्लोन्डेल, मझल 
ओर मेंक्रीडिस जैसे विद्वानो ने राजतीतिक दलों का नए दृष्दिकोणों से अध्ययद और 
तुल्ननाए करके इनकी प्रकृति और भूमिका को समझने का प्रयास किया है। आधुनिक 
समय में राजनीतिक दर्लो के अध्ययन के सम्बन्ध में मुख्यतया दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। 
अनेक दिद्वार्नी ने दलों कै अध्ययन का सरचनात्मक-अ्रकार्यात्मक दृष्टिकोण प्रयोग मे लिया है 
तो अन्य विद्वानों मे राजनीतिक दलों को *व्यवस्था दृष्टिकोण” से विवेचित करना ठीक माता 
है। इन दोनो ही दुध्टिकोर्णो मे राजनीतिक दल को व्यापक सदर्भ में सक्तिय माना गया 
हैं। इन दोनों मे न मौलिक अन्तर है ओर न ही यह एक-दूसरे से पूर्ण स्वतन्त्र व पृथक 
कहे था सकते हैं। इनमे केवल मात्नात्मक अन्तर है तथा अध्ययत का दलो के पहलू विशेष 
पर बल ही इन्हें भतग-अलग उपागम बनाने वाला कहा जा सकता है। इनका संक्षिप्त 
विदेखम ब रके इनक! मन्तर समझा जा सकता है। 


राजनीतिक दल एवं दत पद्धतिया ' 827 


संरचनात्मक-प्रदार्यात्मक उपागम (इप्तप्र॒णंपाण मयाण्याणार #977ण्ब्णा) 

£.. राजनीतिक दतो के अध्ययन के इस दृष्टिकोण मे दर्लो की सरचनाओं व प्रक्रिओं 
को उनके मौलिक कार्यों व गतिविधियों मे रूपान्तरित करके समझने का प्रयास किया 
जाता है। इस प्रश्मार राजनीतिक दलो के कार्यों को या तो अ भिव्यतरतात्मक (८झए/८5डएद) 
या शासनात्मक कार्यों मे विभवत करके या ऐसे कार्यों मे, जैसे, नेताओं की भर्ती, चुनावों 
मे प्रत्याशियों का चयव, चुनाव प्रचार, मतो का संगठन, नीति निर्धारण इत्यादि में 
परिणित करके इनकी किसी राजनीतिक व्यवस्था मे मू मिका व महृष्व को समझा जाता 
है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक दल किसी व्यवस्था मे जो कार्य करते है उतको महत्त्व- 
पूर्ण मानकर उन्ही कार्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अत इसमे यहू 
देखने के बजाय कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में द्विदसीय पद्धति है यां बहुदलीय 
पद्धति है, यह देखा जाता है कि क्षिप्ती राजनीतिय व्यवस्थ। मे राजनीतिक दल वास्तव में 
धया कार्य करते है ? इन्ही कार्यों के आधार पर राजनीतिक दलो की प्रकृति का स्पष्टी- 
करण करने का प्रपास किया जाता है। प्रारम्भिक अध्ययनों मे अमरोका के राजनीतिक 
दलौ को इसी तरह विवेलित किया गया था। इस दृष्टिकोण मे ग्रह देखने का प्रयत्न कि 
वास्तव भे कोई दल किसी व्यवस्था मे क्या कार्य करता है, इसे यधा्थवादी दृष्टिकोण 
बना देता है। इस दृष्टिकोण के समयंको की मान्यता है कि दलों की सरचनाओं व उनकी 
गतिविधियों में सावयवी सम्बन्ध रहता है तथा यह सब राजनौतिक व्यवस्था की प्रकृति 
के साथ गठवन्धित होने के करण राजनीतिक दलो की गतिविधिपर, राजनीतिक दलों 
की सरचनाओ, राजनीतिक व्यवस्थाओ की विशेषताओं तथा स्वय राजनीतिक दलो की 
प्रकृति फो समझने मे सहायक हो जाती है। राजनीतिक दलों के क्रध्ययन का यह दृष्टि- 
कोण दलो की सच्रियता को ही आधारभूत मानता है तथा इसी के आधार पर विभिन्‍न 
दल व्यवध्थाओो का निरूपण करता है। अत यह उपागम धरचनाओ को गतिविधियों मे 
रूपाग्तरित मानकर ही दलो का अध्ययन करने पर बल देता है। इसलिए दलो के इस 
अध्ययन दृष्टिकोण को यथायं वादी व व्यवह्वा रवादी कहा गया है। 


व्यवस्था उपायम (8,8८७5$ &99704०) 

राजनीतिक देलो को वृहत्तर राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्‍न भाग मॉनयार दल 
व्यवस्था के रूप मे भी विश्लेषित किया जा सकता है । इनको राजनीतिक व्यवस्था के 
अभिन्न भाग के रूप में देषने वाल दृष्टिकोण व्यवस्था का उपायम कहा जाता है। इसमे 
राजनीतिक दलो को राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक अभिव्यवित का महत्त्वपूर्ण 
प्रेरक माना जाता है। ईस्टन तथा आमन्‍्द द्वारा प्रतिपादित 'झूपास्तर कार्यों हर राज- 
चीतिक व्यवस्था से राजनीतिक दल ही करते हैं, षयोकि राजनीतिक दलो वे द्वारा ही 
राजनीतिब भागों व स्मर्थनो का विश्विष्ट सरकारी नीतियो में रूपान्तरण होता है । 
राजनी तिक दल्नो के अध्ययन का यह दृष्टिकोण, दलो को दल व्यवस्थाओ बे रूप मे राज- 
नीतिक व्यवस्था से सम्पकंशील भानकर चलता है। इसमे दलो की राजनीतिक व्यवस्था 
से स्वतन्ध्त व प्रथक सक्रियता स्वीकार नही की जाती है। इस दृष्टिकोण मे यह माना 
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गया है कि राजनीतिक दल कया करते हैं कौर क्या कर सकते हैं या यही बर सकते है 
यह दलो की प्रकृति से कही अधिक राजनीतिक व्यवस्था को भ्रक्षति से नियमित होने 
के कारण राजनीतिक दलों के अध्ययन मे, इनको राजनीतिक व्यवस्था से पारस्परिकता 
ही प्रमुख रूप से देखनी चाहिए । अत दलो के अध्ययन के व्यवस्था उपागम में राज- 
मौतिक दलो को राजनीतिक व्यवस्था के अम्तगंत ही एक उपव्यवस्था के रूप में सक्रिय 
मानकर समझने का प्रयास किया जाता है । 

राजनीतिक दलो वे अध्ययन के दोनो दृष्टिकोण अपवर्ज॑क या अनन्य होते हुए भी एक 
दूसरे बे सहायक तथा पूरक हैं। घाहे दलो को सक्रियता वे सदर्भ में देखा जाय या राज 
मीतिक व्यवस्या के अभिन्न अग के रूप मे, राजनीतिक व्यवस्था बे' अन्तगंत ही सक्रिय 
माना जाए दोनो ही अवस्थाओ मे इनबी गतिविधियों व कार्यों को ही इनके अध्ययन, 
विश्लेषण ब सामान्‍्यीकरण का आधार माना गया है। अत मह दोनो उपागम एक 
दूसरे से गुथे हुए कहे जा सकते हैं। दोनो ही दुष्टिकोगों भे, दलो को नीति निर्धारण, 
भर्ती समाजीव रण और सचार की व्यापक व वृहत्तर प्रक्रियाओ से सम्बन्धित बरके ही 
समझने की बात कही गई है। इन दोनो ही «दृष्टिकोणो मे, राजनीतिक दलो को केवल 
दलो के रूप म॑ नही देखकर व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अभिष्त अग के रूप में ही 
समझने की बात पर वल दिया ग्रया है। इनमें यह माता गया है कि राजनीतिक दल, 
किसी समाज के सस्थागत ढाचे, समूह व्यवस्पा व उसमे विद्यमान विभिन्न विभाजनो के 
परिवेश से पूर्णतया गठव्धित रहते है । इसलिये इनको, इस परिवेश से पृथक करने' नही, 
इसी परिवेश के सदर में समझना आवश्यक व उपयोगी होता है ! अत राजनीतिक दलो 
के अध्ययन से दोनो ही उपायम उपयोगी व आवश्यक है। इनके अध्ययन भे, इस उपागम 
था उस उपागम के स्थान पर आजकल दोनो ही उपायमो का सम्मिश्रित ढंग से प्रयोग 
अधिक प्रचलित है। 


राजनीतिर दलो की उत्पत्ति 
(0शर0फ३ 07 70006, 2७ए४725$) 


राजनीतिक दल आधुतिक ओर आधुनिकीकरण-उन्मुबी राजनीतिक व्यवस्थाभों की 
सतति है। यह राजनीतिक आधुनिकता की सतान व उत्प्रे रक (०४४४५5॥) दोनो दी है । 
यह जन-राजनीति (5035६ 90)/0८9) का सगठनात्मक उपकरण होन के कारण, लोक- 
तान्त्रिक या प्रतियोगी राजनीतिक ब्यवस्थाओ के अलावा अ य सभी प्रकार की राज- 
नीतिक व्यवस्थाओ मे भी उत्पन द्ोने को प्रवृत्ति रखते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में दिसी न किसी प्रकार की राजनीतिक सहभागिता की सम्भावनाएं निहित होती हैं। 
शव राजनीतिक दलो को उत्पत्ति को परिस्यितिया हर राजनीतिब समाज में कमया 
अधिव पाता म विद्यमान रहती हैं। राजनीतिक दलों का आधुनिक रूपमे विकास 
बहुत कुछ मताधिकार के विस्तार के साथ जोडा जाता है, परन्तु यह विचार बहुत बुछ 
विवादग्रस्त है। सा पालोम्वारा व माइनर वीनर की मान्यता है दि * जब राजनी तिद' 
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व्यवस्था वी गतिविधिया मेचीदगी के एक स्तर तक यहुच जाती है, था जब राजनीधिंक 
सत्ता की धारणा ये मह विचार भी सम्मिलित हो जाता है कि जनता उप्तमे सहमागी द्दो 
गा उछ्तगे निमन्नित वी जाए, तब राजनीतिर दलो का उद्भव होता है (“7 इन्होने शज- 
नीतिव' दलो वी उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्ती वा उल्तेय बिया है। यह रिद्धान्त 
निम्तलिपित हैं-- (+) सस्यात्मन' सिद्धास्त, (छ) ऐसतिदवासिक सके सिद्धान्त, चेथा 
(ग) विबासवादी सिद्धान्त । 


( क) सस्यात्मक सिद्धान्त (7507098] ॥760769) 

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के सस्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक दल, 
राजनीतिक व्यवस्था के सस्यात्मक परिवेश से उत्पन्न होते हैं। इन छिद्वाग्तों बे भनुसार 
राजनीतिय व्यवस्याओो पो बातरिक सस्थायत स रचना्रो सै राजनीतिक दलों वी उत्पत्ति 
वा वातावरण प्रस्तुत होता है । इतमे राजनीतिक दलो की उत्पत्ति राजनीतिज व्यवस्था 
के शस्थात्मक ढात्े से जुडी हुई मानी गई है । पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तर सार्म रूम्पेरेटिव 
पोलिदिक्स' में राजनीतिक दलो वी उत्पत्ति के सल्था मक सिद्धाग्तों मे तीत सरचताओं 
का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह दलो की उत्पत्ति की प्रेरक और उनमें विविधता 
के लिए उत्तरदायी है। मह “-- (१) सरदें, (४) सह्वात्मर सत्ता बा छितराब और 
(७3) सिवचिन प्रणालिया । 

परीदर मर्व॑ ल के अनुसार राजनी तित दलो की उत्पत्ति मे सस्थागत परिवेश की भूमिका 
सर्वाधिर रही है । राजनीतिक व्यवस्था म विद्वेप प्रदार दी सम्यागत सरचताओ का 
निर्माण स्वत ही उतये अमुटप दल त्यवस्या का विदास कर देता है। उदाहरण वे जिए, 
विसी राजतीतित व्यवस्या म निर्वाचित विधान मण्डल को व्यवकम्धा राजनोतिक दलो को 
अचानक ही उत्पन्न करने बासी व्ययस्था बय जाएगी। अत राजनीतिव व्यवस्था वा 
सस्वात्मक दाचा दलो वी उत्पत्ति व उनको बनाए रखने म बहुत स्रहायर है। यह निम्न- 
लिपित विवेचन से ओर अधिक स्पष्ट हो जाएग-. 

(।) सत्तदें (287॥भा)2॥5)--ब्रिटव क्र प्रास्त में राजतीतिव दल, ब्रिस्तृत होते 
हुए मताधिकार के समय संपदा वी गौद मे जन्मे है। ससदों से निणेय प्रक्रिया उहुमत पर 
बाधारित हात के वरुण तुरन्त ही प्रतिनिधियों के दो गुट-- निर्णय लेने में राहपोगियों तथा 
तिर्णव के विरोधियों का युट, बन जाते हैं । यह गुट घीरे धीरे स्थायी ब औपचारिक सग- 
ठेन में व्यवस्थित हारर राजनीतिन दल वा रुप ले लेते हैं। दूबरजर ने अपनी पुस्तक 
पोलिटिक्ल पार्टोज मे दलो की इस प्रगार वो उल्त्ति को दलो की ज्ातरिय उछत्ति बहा 
है और इसे गतदी से बाहर उत्तत होन वाले दलों वी बजाए अधिक प्रचलित माना है। 
दलों को आंतरिक उत्पत्ति वा अर्ध है कि दल सयद से ही उत्पन्न हावर राजनीतिक 
स्यतस्था में प्रवेश सेते हैं। इसमे पुन निर्बायित हाते की चिता में प्रतिनिधि ससद के 
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अन्दर यनपे दल को ससद से बाहर लाते हैं। ससदो के बाहर भी दलों की उल्लत्ति हो 
सकती है। विरोध आदोलनो या नोति समय॑नो मे जनता सगठित होकर राजनीतिक हा 
का रूप ले लेती है। ससदो के भीतर या बाहर, दोनो ही प्रकार से उत्पन्न दल, सामाध्य- 
तया द्विदलीय व्यवस्था के प्रेरक होते हैं। परन्तु राजनीतिक सर्कृति की विविधता या 
राजनीतिक सता का वितरण होने की अवस्था में बहुदलीय व्यवस्था भी उत्पन्न हो सकेती 
है। फ्रास व भारत के राजनीतिक दल इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। 

(४) संर्पात्मक सत्ता का छितराब (5925० ०६7087प्र/णावराट८6 90४८) 
--प्रस्थात्मक सत्ता का छितराव राजनीतिक दलों की उत्पत्ति मे सहायक होता है। 
सथात्मक शासन-व्यवस्थाओ मे प्रादेशिक दलों की उत्पत्ति की प्रेरणा, राजनीतिक शक्ति 
का विभाजन ही देता है। इसी तरह, शक्तियों के पृथककरण के कारण करार्येपालिकाओं 
का जीवन स्वतन्त्रतापूर्वक निश्चित अवधि तक बना रहता है, जिससे दलो की विशेष 
प्रकृति के विकास में सहायता मिलती है। शक्तियों के पृथयकरण के कारण कार्यपालिवा 
को व्यवस्थापिकाए बहुमत बताने की आवश्यकता नही रहती है ! इससे सरकार सम्रपंक 
व सरकार विरोधी गुटो में विधान मण्डल विभकत नही रहता है। ऐसी अवस्था मे दलों 
की उत्पत्ति व प्रह्ृति भिन्‍न हो जाती है। अमरीका, भारत, फ्रास, कनाडा व पश्चिमी 
जमंनी मे दलो की प्रकृति के अन्तर इसकी पुष्टि करते है। 

(0) रिर्वाचत प्रणालिएं (8000074! $)अध्या9)--राजनी तिक दलो की उतत्ति 
में निवर्चित प्रणालियों की भूमिका को सभी विचारक स्वीकार करते हैं। दल व्यवस्था के | 
विकास में निवर्चिन प्रणालियों की भूमिका का विस्तार से वौसवें अध्याय में वर्णन किया 
गया है। यहा इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि हर राजनीतिक व्यवस्था में निर्वाधिन 
प्रणाली तथा दत्न व्यवस्था का सावयत्री सम्बन्ध रहता है । निर्वाचन प्रणाली की परिं- 
वर्तेन अन्‍्तत, दल व्यवस्था की प्रद्भति मे भी वरिवरततन ला देता हे। वयोकि इनसे क्रिया- 
प्रतिक्रिया का सा सम्बन्ध होता है। परन्तु दल व्यवस्था की उत्पत्ति मे अ्म्य कारक भी 
प्रभावी होते हैं, मत किसी राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था की उत्पत्ति व प्रकृति 
केवल निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही नही समझी जा सकती है। उदाहरण के लिए, बहुल 
या सामान्य बहुमत प्रणाली (ँछाछ्ाझ89 895०४) अनिवार्यतर द्विदलीय व्यवत्था की 
स्थापित नही करती है । इस प्रणाली से अवश्य ही द्विदलीय व्यवस्था की परिह्यितिया 
प्रस्तुत द्वोती हैं जो अन्तत दो दल स्थापित कर भो सकती है और नही भी कर सकती। 
बेंटेन व अमरीका मे द्विदलोय व्यवस्था इस निर्वाचन प्रणाली का सीधा परिणाम 

मानी जा सकती है परन्तु भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया और श्रोल्का में यही प्रभाली 
दिदलीय व्यवस्था की स्थाप्क करते से झह्ाणक तह रही है २ 

इसी तरह पूर्ण बहुमत प्रथा लिया (३७५०।७४८ 7000:79) भी द्विदलीय व्यवस्था की 
स्थापना का प्रमुख आधार हो इसकी पुष्टि भी बानुभविक द॒ष्यो के आधार पर नही की 
जा सकती । फ्रास में [946-958 के चौथे गणतन्त के काल में इस प्रणाली का प्रयोग 

होता पा फिर भी वहा कई अन्य कारणो से वहुइलीय व्यवस्था दनी रही थी । आनुप्रतिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली अवश्य ही दल व्यवस्था को प्रकृति का निर्णायक आधार क्ह्ठीणा 
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सकती है। इस प्रणाली के कारण छोटे-छाटे दल भी प्रतिनिधित्व प्राप्त ऋरने मे सफल हो 
३ जावे है। अत यह प्रणाली दलों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हो नह वरन दलो को 
रे पर 

प्रदृति की निर्षायक भी रहती है । 


(्‌ ख ) ऐतिहासिक सकट मिद्धान्त (प्रछाण्मत्ठा ए550$ $8९०॥65) 

राजवीतिक दल ऐतिहासिक सक्टो व परिस्थितियों से निपटने के लिए घ्वत ही 
उठ्ात हो सकते है या अभिजनो द्वारा प्रेरित होफ़र विव्रप्तित हात है। राजनीतिक दल 
इतिहास के किसी दात-विन्दु पर महत्त्वपूर्ण व नय कार्यों के निष्पादन के लिए अ्रचानक 
हो बनते रह है। उदाहरण के लिए, स्वनम्नज्ञवा आदालन व राष्ट्रीय एकता-स्थापन की 
आवश्रकताओ ने यवोदित राज्यो म दल व्यवस्था के विजास में बहत योगदान दिया है । 
भारत म काग्रेस पार्टी की [885 म उत्पत्ति कुछ अशो तक एस ही हुई। ला पालोस्बारा, 
माइनर बीनर जिपसेट ओर राजन वे अनुमार ऐतिहासिक सक्तट राजनोतिक दलों की 
उत्पत्ति म हमेशा ही जग्रणी रह है। ला पालोम्वारा एवं बीवए न तीन प्रकार व ऐति- 
हाम्िक सकटों को राजनीतिक दलो को उत्पत्ति मे प्रमुख माना है। उनके अनुसार यह 
तीन पकट इस प्रकार है-- (।) वेध्वता का सकट (॥) सहयोग्रििता का सक्ट और 
(0) प्रादर्शिक एवीकरण का सकट। 

ऐतिहाप्तिक सत्ठ से राजनीतिक व्यवस्था म सत्ताझड या विपदी अभिजनों को दल 
के तिर्माण का उपयुक्त बवश्तनर भिल जाता है। हर राजनीतिक व्ययस्था म कभी न 
कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हां जाती है कि उतका समायात करते क लिए राजनीतिक 
दलों को अनिवायंता से मजबूर हाकर अशिजन दतवा निर्माण करत है। ला पालोस्यारा 
ने बपनी पुस्तक पोलिटिव्स विदइन नेशस म इन सकटों को राष्ट्र निर्माण के सका 
कहा है । विविध ऐतिहासिक सकट सिद्धाग्तो का पृथक्ष-पृ८षक्त विदेचत ब सके राजनीतिक 
दलों की उत्पत्ति मं इनकी भूमिका समझी जा सकती हे। अत हम इनका प््लेप मे 
अलग-अलग वर्णन करेय। 

(3) बंघता फा सकट (८058 ० )९७।७४००४)--राजनी तिक व्यवस्थामों में 
सता की वंध्ता वा रक्त उस पनय एलन होता है जब क्व तक मान्य रही सरकारी 
सता क्षीण हा जाए तथा उसी पुत्र ल्लाकप्रिय अभिषुष्टि या जन समर्थंव की आवश्य- 
कता अनिव्रा्य हो जाए। राजनीतिक त्राति से ऐसा हो सकद उत्पन हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, फ्रांस म राज्य नाति न राजनोतिक दलो की उत्पत्ति का वातावरण, 
सत्ता को वैद्वता + प्रश्न से ही उत्पन्न क्या था। अभो हाल ही दे वर्षों मे साम्राज्य- 
बाई शासनो को समाप्त करने वाले राष्ट्रीय आदोलनों का आर७भम्म भी राजनीतिक 
द्यों की उत्पत्ति मं सहायक रहा है। तीसर विश्व' के अधिकाश्न राज्यों में राजनीतिक 
दलो दी उत्पत्ति इसी तरह हुई है । 

राष्ट्रीय आादोलनो से सम्दस्धित बंधता के सक्‍ट से विमाजनकारी दलों की उत्पत्ति 
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ओऔ हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रीय भादोलन के काल में मुस्लिम 
लीग की स्थापना इमी तरह ही हुई थी। एशिया और बअफ्ोका के अनेक राज्यों में, 
राष्ट्रीय आादोनन के रामय, भाषा, जाति तया कबीलों के आधार पर आादोलनकारी। 
दलो का जम्म हुआ है। वर्मा व नाइजी रिया इस प्रकार उत्पन्न दलों के सर्वोत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत करते है । 

(7) पहमाविता का सकद (095 ०६ एश०फ॒॥००)--राष्ट्र निर्माण के सकट 
में सहभागिता वे! सकट के साथ वर्तमान राजनीतिक दलो की उत्तत्ति विधेष घनिष्ठता 
रफती हुई दिखाई देती है। मताधिकार मे वृद्धि सहभागिता का सकट उत्पन्र करती 
है। ऐसी अवस्था मं सरकार व्यापक्रतम समर्थन पर आधारित होने के प्रयास में दलो 
मी स्थापना का मार प्रशस्त करती है। मताधिकार को व्यापक बनाने की मांग भी ऐसा 
हो सकट उत्पन्न करती है। अगर इस प्रकार की माग के अनुरूप मताधिकार को व्यापक 
नही बनाया जाता है तो जनता ऋति के माध्यम से सहभागी बनने का प्रयास कर सकती 
है। अत फ्राति की परिस्थितियों से बचने के लिए राजनीतिक दलो के माध्यम से सह 
भागिता के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ला पालोम्वारा के अनुसार 
व्यापक मताधिकार के समय जन एकीकरण (7855 0८87४/॥00) वाले राजनीतिक 
दल उत्पन्न हो णाते हैं। ऐसे दल इस वात पर बल देते हैं कि दल की औपचारिक 
रादस्पता विचारधारा, राजनोतिक स्वस्पीकरण (णवात्य! छप०ए0200) तथा 
राजनीतिक सक्रियता हो । अत राजनीतिक दलो को उत्पत्ति म सहभागिता का सकट 
भी विशेष महत्त्व रखता है। ॥ 

(7॥) प्रादेशिक एकोकरण का सक्ट (009 ० ढाधाणार्व प्राध्हाशाणा)-- 
प्रादेशिक एकीकरण के सकट हर राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में देखे जा सकते हैं। 
एक ही राजनीतिब व्यवस्था मे प्रादेशिक एन्नेक रण के लिए और ऐसे एकीकरण के विरदध 
आदोजन घलाने के लिए राजनीतिक दल गठित होते रहे हैं। ऐसे सकटों म जन सम्यंतर 
वा सहारा राजनीतिक दल ही उपलब्ध करा सकने के कारण दोनो ही प्रकार के आंदोलन 
करत्तोओं का प्रयास दलो के रूप मे सगठित होने का हो जाता है । तीसरे विश्व के सभी 
राज्यों म प्रादेशिक एवीक रण के सकट उत्प न हुए हैं। इन राज्यो म॑ अनेक दल इद्दी 
सकटो के समाधान या समाधान में रुकावट डासने के लिए निर्मित हुए है। 

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के विभिन्‍न ऐतिहासिक सकट सिद्धातों में राम्मिलित 
तीनों सकटो का कोई व्यवस्थित क्रम नही होता है। कभी कभी ता ऐसे सकट एक साथ 
एक दूसरे दे ऊपर छा जाते हैं। ऐसी अवस्थाओ मे नागरिक व राजनीतिक व्यवस्था 
सकटो के भार से इतनी दव सकती है कि वह उनका समाधात ही न कर सके और 
अराजकता वी शुरुआत हो जाए। ऐसी अवस्था में राजनीतिक दल भी इतने अधिक 
शमगठित हो सकते हैं कि व्यवस्था का टूटना न रोक सके। ऐसी ध्वस्त राजनीतिक 
व्यवस्थाओ को पुन्गंटित करने के लिए भी राजनीतिक दत उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
तरह उत्पप्र दल भी ऐतिहासिक सवद सउत्तन्‍्न दल ही कहे जूते हैं। लिपसेट ता 
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रौगन मे अपयी पुछताव' पार्डी शिस्टस्सा एण्ड घोटर अलाइयमेटल”” में यूरोपिया राज 
।शीतिश' इसौ वी उत्पत्ति जो ऐतिहासिवा सबटो वे साथ ही जोड़ा टै। उपने' भगुसार 
यूरोप मे तीत राबड़ो ते राणगीतिव दलो मी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिवा तिभाई है। 
उतने द्वारा बताएं गए इग शाबादों मे सर्वप्रथम रागठ शोसहनी व सल्नहयी शताब्दीने 
'ुपार ये प्रति सुधार आदोचप है। दूगरा रागठ उप्नीसवी णत्ाब्ली में राष्ट्रीय भांति 
था है गिरामे एगीव रण ये स्वतक्षता ने प्रश्ड सवटो थे रूप मे उभरे तथा तीसरा सबट 
औद्योगिक प्रौति वा है। जिसो हि व उद्योगों शो एव दूधरे हे विदेश पड़ा वार दिया 
और इसे दल्तो वे तिर्माण वो प्रोत्साहन मिला । 


(ग) विभासवादी रिद्धातत्त (0०एच०एएलाएं प॥०ण76७9) 

अगेक बिद्याम राजपी तिर दसतो वी उत्पत्ति आधुतिबीज रण के परिणासस्थरूप मायती 
है। बत्तगान मे मौजूद जय देखो यो औद्योगिव क्रांति की उत्पत्ति माया णावाह। 
औद्योगीवरण से शहरीबरण होता है और इससे ऐसी परिस्थितियां उत्प प होगी है 
जिएमे जप आधारित रागठम धातर णत राहुभागिता वी भाव बरोे पयते है। यही 
जग सगठय सहभागिता तरी गांग पूरी बराने ने लिए दयो का रूप धारण पर छेते है। 
बाल मकर व भय विद्वानों पा वहा है कि भौद्योगिव पे द्री से राम्भावित अभिणगों 
पो अपवी आबाक्षाएं पूरी करो मे! लिए बहुसख्या मे सोगो वो शिक्षित प्रो य उहे 
संगठित बरों था अवसर म्रिल्ल जाता है। गद्दी प्गंठा दलों मे रुपांतरित हो) वी 
शमताओं हे गुरत होते मे घारण पाता तर में दशा भग णाे हैं। 

ओऔध्योगीष रण से यातायात व राघार साधगों गा बिजारा होता है। इरासे अधिक छोगे 
राजनीतिब' प्रश्निया को प्रभावित परी वी अवस्था मे एक तरह ते धररेल दिये जाते है। 
पह लोग राजनीतिय' विषय प्रत्तिया को प्रभावशाली देय से प्रभावित बरत मे निए 
संगठित रुप भछ्तियार घरलेते हूँ। उदाहरण ये! लिए, भारत में उतीयवों रादी मे 
गध्यरास में और राष्ट्रयादी स्वानीय संगठन बने हुए होते पर भी राष्ट्रीय फोप्रेंस मे 
छुप मे राजयी तिक दल था उदय ।885 मे तय द्वी हुमा जम डाय' तार, रेस भौर राघार 
के मे प लाधतो पा व्यवम्पित विदारा हो गया था । 

एजार प यातायात के साधा ये विकाद से राजपीतिब व्ययस्या भे वे द्र पी परिशर 
(0७१%9| श्र) तब पहुंच बढ़ जाऐे ने घारण इपसे प्रशावि"र स्थातीय अभिजा में द्रोय 
अभिजनी से रहयोय हरे दे लिए था छप़्व॥ घिरोध भरोक निए दक्षा से रुपम 
पयठित हो णात्े है! इरासे राजगीतिद' जागरुवसा स॑ युद्धि तथा राजवीतिक प्रत्रिया भ 
दृस्तट्षप बरी बी गति प्रदल होती है | दस प्रवार ने हरत्षोप थे अवसर प्राप्त करो 
के लिए प्रभाव जुटाया भावश्यर होता है। यह प्रभाव जुदा वा प्रपारा दसो पे तिर्भाग 
का बारक यनवर दप्तो गो विरशित मरता है। 
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ओऔद्योगीकरण राजनीतिक दलों के निर्माण मे एक अन्य प्रकार की भूमिका भी 
निभाता है। औद्योगीकरण से शहरो व गावो का भेद उभर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों की) 
हर औद्योगिक राज्य मे प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया (7८800ए७ ४८५१०॥$०) शहरी संगठनों 
के विदद्ध रही है। राष्ट्रीय विकास वे विस्थापक परिणामों का ग्रामीण पत्युत्तर, यत- 
नीतिक दलो के रूप भे संगठित होने पर ही सम्भव है। अत विकास के परिणामस्वहप 
शहरी व ग्राप्तीण हित विभेद उत्पल्त होकर राजनीतिक दलो के निर्माण का मार्ग खोल 
देते हैं। भारत में स्वतत्न॒ पार्टी व भारतीय साम्यवादी दल (0) दोनो ही राष्ट्रीय 
विकास के विस्थापक परिणामों के कारण ग्रामीण अनुक्रिया के सगठित प्रतिनिधि क 
रूप में निर्मित हुए पे । 

पीटर मर्कल! ने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का एक और सिद्धात महत्त्वपूर्ण माता 
है। लिपसेट भर जौत लिन्ज द्वारा प्रतिप्रदित राजवीति के सामाजिक आधार को 
ध्यान में रखते हुए उसने राजनीतिक प्रतियोगिता के प्रतिमाने निर्धारण मे सामाजिव 
समूहों को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दताया है" इस आधार पर मल ने राजनीतिक दलो 
की उत्पत्ति का सामाजिक सामूहिक घिडात (502० 8700ए78 ८0३) प्रतिपादित 
किया है। उनके अनुसार समाज को समूह रचना राजनीतिक दलो की उत्त्तिव 
विकास की महत्त्वपूर्ण नियामक होती है । उदाहरण के लिए, एकवर्गी या बहुत कुछ 
समरूपी समाज में होने पर ऐसी द्विदलीय व्यवस्था विकसित होती है जिसमें राज- 
नीतिक सत्ता हस्तान्तरण की सम्भावनाए वहुत अधिक होती हैं। ब्लिटेत व अमरीका में" 
दल श्यवस्था की विश्येप प्रकृति समाज की समरूपता के आधार पर ही समझी जा सकती 
है। इसी तरह, भारत, श्रीलका, फ्रास कताडा, आस्ट्रेलिया, जापान, जम नी रूस व॑ चीन 
में दलों को प्रकृति सामाजिक समूददी ग्रिद्धान्त के आधार पर ही स्पष्ट की जा 
सकती है। 

राजनीतिक दलो की उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्‍न सिद्धान्तो के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का केवल एक कारण भो हो सकता है और एक 
साथ बनेक कारण या त्तथ्य भी उनकी उत्पत्ति म महायक हो सकते हैं। इसी तरह 
एक सी परिस्थितियों वाली विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्याओं म॑ दलों की उत्पत्ति वे एक 
से कारण हों यह आवश्यक नही है। उदाहरण के लिए वर्मा, वगतादेश व पाकिस्तान 
में सये दलो की उत्पत्ति के अलग-अलग कारण रहे है। यद्यपि इन तीनो राज्यों में ते 
प्रत्येक म एक समय, समान परिस्थितिया--सँनिक तानाशाही विद्यमान रही हैं। अठ 
राजनीतिक दल वई तथ्यों और अनेक शवितयों के सम्मिलित प्रभाव से भी उत्पन्त हो 
सकते है या घटना व आवश्यवता विशेष के कारण भी अचानक बन सकते हैं। 
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दल प्रणालिया--अर्थ व वर्गोकरण 
(९#छप४ $एड्ाएन्नइ-घष्टकशापए5 &घ0 ए.65डझ्ञात02# 70 पे 


राणमनौतिद व्यवस्था मे राजनीतिक दलो की कार्य प्रणाली, उतकी सरचनाओ और इन 
रारबनाओ को निर्धारित करने वाले कारको से नि८ूपषित होती है। इस आधार पर एक- 
दलीय व्यवस्याओं व दो या बहु-दलीय व्यवस्थाओ मे कोई विशेष अन्तर नही रह जाता 
है। गहराई से देखते पर विभिन्‍न प्रकार की दल व्यवस्थाओ म दलो के द्वाथ किये जाने 
दाल कार्य व राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकताओ की पूर्ति मे उनकी भूमिका मोदी 
समानता रछती है। अत दल प्रणाली दो या दो से अधिक दलो का स्वतन्त व खुले 
चुनावों मे प्रतियोगी होता है, सही प्रतीत नही होती है। यह व्याध्या इस बाल पर 
आधारित है कि दो पा अधिक दसो वे' प्रतियोगी स होने पर राजनीतिक प्रक्रिया वे 
प्रकटीक रण मे मौलिक बतर भा जाता है। इस कारण, अनेक विद्वान एक दल वाली 
व्यवप्या को दलीय ध्यवस्पा मे सम्मिलित नही बरते हैं। हेरी एक्सटीन ने इस्टरनेशनल 
इमसाइक्लोपोडिया ऑफ दो सोशल साइसेज पुस्तक मे शपने एक लेख पार्टी स्िस्टम' मे 
इसी मत को पुष्टि करते हुए लिखा है, * हम एक दल व्यवस्था वी मवधारणा को लें तो 
सही आर्थों मे ऐसो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । अगर दल व्यवस्था का अर्य तिवचिन 
प्रतियोगिता प्रक्रिया मे दलीय इकाइयों की अन्त क्रिया है तो एक दल व्यवस्था का विचार 
बेहुदा है वयोकि केवल एक ही दल मे प्रतियोगिता या अन्त पभ्रिया नही हो सतती । 

दल प्रणाली का उपरीकत अय॑ अधिकाश विद्वातो के द्वारा स्वीकार नही क्या गया 
है। उनके अतुस।र एक दल वाली शासन-्ब्यवल्थाओ में भी तिर्वावन प्रतियोगिता होती 
है। दुबरजर के अनुसार नाजी जमंती, फासिस्ट इटली, सालाजार वे स्मयम पृततंगाल 
तथा 923 से 950 तक टर्की मे एक दल के होते हुए भी निर्वाचन प्रतियोगिता का 
अभाव नही था। कोलमत ने भी दल व्यवस्था मे सख्या का आधार अस्वोकार करते हुए 
माइजो रिया, धाना, सोमालिया, रोडे शिया और नागालैण्ड को एक से अधिक दलो के 
प्रतियोगी होने पर भी उन्हे एकदलीम प्रणाली में सम्मिलित किया है। ब्लेंकस्टीन इसी 
तरह मेब्रितकों को एकदलीय व्यवस्था बाला राज्य मानते हैं। अत दल व्यवस्था ने 
राय्यात्मक लक्षद से परिभाषित की जा सकती है ओर ते ही इसका निर्वाचन प्रतियौधिता 
के छाथ सीधा सम्बन्ध जोडा जा सकता है। दत्त ब्यवस्या का आजबल व्यापक अय॑ मं 
प्रयोग क्या जाता है। इसमें दलों की सख्या, स रचना, विचारधारा, उनकी पा रस्परिक्ता 
इत्यादि भनेक लक्षणों का आधार लिया णाने लगा है। दल ध्यवस्याओं के वर्यीौक रण- 
साघारों के विवेचन प्ले दल व्यवस्था का अपे मोर भी स्पष्ट हो जाएगा। अत हम दल 
व्यवस्थाओं के विभिन्‍न आधारो का उल्लेख करके विभिन्‍न दल व्यवस्यामों के अन्तर 
समझने वा प्रयास करेंगे। 


ला पालोम्बाराम ने दल व्यवस्था के प्रकार वा निर्धारण करते समय राजनी तिक' दलों 
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के निम्नलिखित लक्षणों का सदर्भ आवश्यक माना है--- 
() राजनीतिक दल की विशेषताएं व लक्षण, है 
(2) दलों के पारस्परिक सम्बन्ध, 
(3) दल या दलो का समाज के अन्य वृत्तो (६६८४०) से सम्बन्ध, और 
(4) दलो की क्रियान्यवयता को प्रभावित करने वाले तत्व । 
दल व्यवस्थात्रो को इस आधार पर वर्गक्ृत किया जा सकता है। ला पालोम्बारा 
तथा माइसन वीनर ने इसी आधार को लेकर दल व्यवस्थाओ की दो मोटी श्रेणियों का 
उल्मेख किया है। उनके अनुसार दल व्यवस्थाओ को दो प्रकार---प्रतियोगी दल व्यव- 
स्थाए व अप्रतियोगी दल व्यवस्थाए-- की माना जा सकता है । 
हेरी एक्सटीन!* मे दल व्यवस्थाओ के तीन नियामक प्रमुख माने हैं। उसके अनुसार 
किसी दल को केवल सख्या के आधार पर किसी दल व्यवस्था में रखना उपयुवत नहीं 
है। इसी तरह बह केवल निर्वाचन प्रतियोगिता को भी दलो को, दल व्यवस्थाओ मे 
वर्गीकृत करने का ठोस आधार नही मानता है । उसके अनुसार दलो को दल व्यवस्थाओं 
मे वर्गीकृत करते समय निम्नलिखित बातो का माधार रखना अधिक तर्कंसगत है-- 
(7) सामान्य राजनीतिक व्यवस्था व उसकी उप-सरचनाए, 
(2) सामाजिक सरचना व सस्कृति, और 
(3) स्वय दल का इतिहास । 
एक्सटीन की मान्यता है कि दल व्यवस्थाओं को, राजनीति की व्यापक और उसके 
अन्य पहलुओं के प्रति उनकी अनुक्रियात्मकता के सन्दर्भ मे ही समझाजा सकता है। ' 
इसी तरह दल व्यवस्थाओ को, सामाजिक-सास्कृतिक शक्तियों के राजनीतिक सयुक्तक 
के साधन के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक दल का अतीत भी उसके दल 
व्यवस्था विश्लेप मे रखने का आधार वनाया जा सकता है तम्बे अतीत वाले राजनीतिक 
दल्ल की गतिविधिया अतीत के सन्दर्भ से नियमित रहती हैं। ऐसे दल का कार्य मार्ग 
बहुत कुछ निश्चित रहने के कारण दिशा निरदश की क्षमता प्रस्तुत कर देता है। इस 
प्रकार, एव्सटोन ने दल ध्यवस्पाओ को अत्यधिक व्यापक सदर्भ मे रखकर हो वर्गीकृत 
करने का सुझाव दिया है। 
सारटोरी”* ने भी दल व्यवस्थाओ के वर्गीकरण में केवल सख्या ही के आधार को 
आआतिपूर्ण कहा है । उसने दलो के वर्गीकरण मे, इनके वैचारिक पासले, वैचारिक उप्रता 
तथा सत्ता वाल या उनके सत्ता में बाने की सम्भावता को ध्यान में रखते की बात कही 
है। उसके अनुसार दल व्यवस्था के रूप का निर्धारण करते समय दलो की सख्या वा 
आधार छोडा नही जा सकता है, परन्तु केवल सख्या का ही आधार लेना गुमराह होना 
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है। जत उसने दल व्यवध्पाओ का वर्गीकरण करने के लिए त्िमुखी आधार प्रतिपादित 
किया है। यह तिमुखो जाधार है-- 

(॥) राजनीतिक दलो की सब्या, 

(2) इलो की विचारधारा को प्रकृति, ओर 

(3) दलो में विबण्डन की माता (ह०8प्राध्यॉयाएा) 

सारटोरी दल प्रणालियों के वर्गोव रण में सब्या के आधार को आम्तिपूर्ण मानकर भी 
इछ आधार यो त्यागदे से इनकार व सता है | उसका कहना है कि दलो को संख्या अपने 
आप में दसो के लक्षण प्रकट करने वाली है। अत इसे छोडा मही जाता चाहिए। 
डदाहरण के लिए, क्सी राजनीतिक व्यपस्था मे दो दलो का होना ही राजनीतिक 
व्यवस्था, राजनीतिक दलो तथा तिर्वाचस प्रणालियों के बारे में बहुत कुछ तथ्य प्रस्तुत 
कर देता है । 

ब्लोन्डेल* ने भी दलीप प्रयालियो के वर्थीकरण के आघारों की चर्चा की है। उसके 
अनुसार भो केवल सख्या को देखकर स्सी देश को दल प्रणाली के स्वरूप किर्धारण का 
प्रयास अधूरा प्रयास है । वह दल ब्रणालो के वास्तविक रूप, उसकी भ्रकृति, उसके विकास 
को स्थिति तथा दलो के प्रतिमानित सम्बस्धों को वर्गीकरण के आधार मानता है, परन्तु 
उसकी मान्यता है कि दलों में इतनी विविघताए व विचिद्वताए हैं कि केवल इन्ही माघारों 
पर क्या गया दर्णीकरण विशेष उपयोणी नहीं रहता है। इसलिए दह इन आधारी के 
साथ कुछ आप लक्षघ्रो को भी जोडते की बात कहता है। उसके बनुसार निम्नलिखित 
तथ्य भी दल प्रणातों के प्रकार के निधाभक होते है-- 

() राजनीतिक दलो की ज़िया-क्लाप की दृष्टि से गधना और देश की राजनीति 
में उनकी भूमिका] 

(2) राजनीतिक व्यवस्था मे दल को शवित, इस शव्ित के माप मे दल की सदस्य 


सब्या, मतदान प्रतिशत और व्यवस्थापिका मे उस्ते प्राप्त स्थानों की सब्या को माधार 
बनाया जा सकता है। 


(3) दलो में विचारधारा सम्दस्धी जन्तर। 

(4) दलों के समर्देन का बाघार। 

(5) दलो का छूगठन 

ब्लीस्डेल ने इत पाच तत्त्वो के आधार पर दल व्यदस्याओ के पाच पकार साने हैं १ 
गह हैं--एक्दलोय, द्विदत्तीय, ढाई-दलौय, एक दल-प्रयान बहुदलीय, तथा बहुदलीय योग 
दल प्रभातिया । ब्लोन्‍्डेंल का यह वर्गीकरण विद्येप परिशुद्धता युक्त नही है। इससे बम, 
चीन ह॒पा मेक्षिपपो एक्दलोप अचाली के वर्ग मे हो रखे जाएगे जबकि इन तीनों ही 
राज्यों में दल कौ गतिविधिया बहुत कुछ भिन्‍तता रखती है। 

दल-प्रगालो के अप द दलों के दल-प्रभालियों मे वर्गोकरण के आधार्ों का विवेचन 


मार छाल्यएन, जब रन्ामडयाजर- ॥7.-. एलबफ्रदाबतार (क़कजरा॥, +शचरवं55, 
१ ८४४च१०१, 969, 9 402, 
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बरते समय यह वात स्पष्ट हो जानो है कि दठ व्यदस्था का सर्वेसम्मत अर्थ नहीं जिया 
जय सकता । इसी तरह दव व्यवस्था के वर्गक्रिण के आधारों पर भी विद्यार्नों मे पर्याप्त : 
मतभेद विद्यमान हैं अत यहा पर राजनीतिक दलों के दुछ प्रमुख वर्गकि रण हो प्रस्तुत | 
करना उपयुक्त रहेगा। 





एलन वाल का वर्गीक्रिण (#३४ 8ग'5 235घ्रविव४ा०णा) 

एन दावे के बनुयार, दल पद्धतियों के कई वर्मोकरण सम्नव हैं। चाहे कोई भो 
वर्गीकरण हम प्रयोग में लाए, इसमे जाच करने की वात सिर्फ़ इतनी है कि वह वर्गीकरण 
हम ऐसे सामान्य निष्कर्पों पर पहुचाए जो सही व सूचनाप्रद हों। उसके अनुसार इस 
व्यवस्थाओं की बहुत बड़ी सड्या होन के कारण वर्गीकरण की कोई भी योजेना बिलवुल 
सही नहीं हागी। वर्गोकरण के आधारों को अनेक्ता के कारण भी दल ब्यवस्थाओं के 
वर्गीक रए में यह पेचीदगिया उत्पन होती हैं। दलों वा सचालन दल पद्धतियों के बच्चे 
मत द्वाता है और पद्धति का प्रकार दव के आचरण पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे 
सुम्पप्ट विचारथारा वाल केस्द्रीहत, अनुशामित राजनी विक दल का द्विदलीव पद्धति गा 
बादलीय पद्धति के अन्तर्गत अलग-अलग आचरण होता है। अत दल बव्यवस्थारओं का 
वर्गीकरण वैबन प्रतियोगी दलों को सख्या » आधार पर बरने में भी काफी सावधातिश 
रखना आवश्यक है। बड़े दलों को संख्या समान होते हुए भी दल ब्यवस्थाओं 
के दोच महत्वपूर्ण अन्तर होते हैं ॥ इस तरह, यदि हम द्विदलीय, बहुइलोम तथा एक, 
दलीय व्यवस्थाओं के बीच अन्तर करें तो त्िटिय और अमरीकी दल पढ़ विया एक प्रवर्ग 
में आएगी और वहुदवीय पद्धतिया होने के कारण इटली व स्वीडत में दल पद्धतियों 
को एक साथ वर्गह्टित करने को गलती को जाएगी तथा रूस, तजानियां व वर्मा की एव - 
दवीय प्रगालियों को एक ही खाने में रख दिया जाएगा। रूस, तजातिया व वर्माड़ी 
पद्धतियों को एक प्रकार को मानता एकदलीय पद्धति के सामास्य लक्षणों के विपय में 
सही ज्ञान का परिचय देना नहीं होगा । अत दल ब्यवस्थाओं के वर्गीकरण में सावधानिया 
दे सतक ताए रखकर ही उपयोगी वर्गोक रघ क्या जा जता है। वर्गोविरण के आधार्ो 
को व्यापक द सुनिश्चित दनाकर हो वर्गोक़रण करना होगा। एलन वाल ने दलों की 
सद््या, उनकी सरचना ठवा उनकी तावव वे मुनिश्चित आधार लेकर निम्नलिखित दल 
च्यवस्पाए दताई हैं--() अन्यष्ट दिसलीय पद्धतिया (कपल एछ० एआ0 
छअध्या) (2) झुम्पष्ट द्वितीय पद़विया (05छादा ६७० फ़ा> 5४४८४) (3) 
कार्यवह बरृ्‌इलोद पद्धतिया (ऋणा। आड़ स्ाणेत-कृथा 5१४९०0७७), (4) अस्थिर बहु- 
दग्गेय पदवतिया (7८ क्रणेफ्क्रआए 335ध्णओ, (5) प्रभावी दल पद्धतिया 
(एजाम््रथ्या पा 5८०5) (6) एक्दलीय पदतिया (ठग फ़्ा 5%४/ढफफे 
(7) उर्दाश्िकारी एक्दलीय पद्तिया (0099]घशथम्न्‍त 07८ एथा३ 55व्य»ओ)। 








मत ए. छाए, भर॑जरतयव 7० पापड बचे दलाल, (०0८०3, फउल्शा्र०, 97 
क9 9293 5 ६ २ 
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[) भस्पष्ठ द्विदलोय पद्धतियों में दशीय विचारधाराओ पर वम दल दिया जाता 
है, अधरिकगिक ध रचना का अभाव और सतो को जीतने के वार्यों पर ध्यान बे द्रित किया 
जाता है। इस पद्धति मे दल बेद्रीहृत होते है ओर कुछ श्रेंष्ठजनों वो आगे बढाने वे स्थान 
पर व्यक्ितदत ग्रुणो पर आधारित ख्याति पर अधिक निभेर रहते है। समुकत राज्य अम- 
रीका तथा आयरलेप्ड वी दलीय पढ़ तियो को अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतिया कहा जा सकता 
है। 

(2) पुरपष्ड द्विदलीय पद्धतियों म दल अधिक कद्रोइत होते है । पश्चिम जमंत्री ओर 
आस्ट्रेलिया की सधीय पद्ध तियो के अन्तर्गत भी यही स्थिति है। वे दल विशिष्ट घामिक 
जटिलताओ को लेवर वर्गों पर आधारित होने वी प्रवृत्ति रखते है । इस पद्धति के अन्त- 
गत चुगावी लडाई में विचारवारा को टवकर राजनीति को कुछ अधिक सरस्न बना देती 
है। इन पद्धतियों में ससदीय स्तर पर भत्पमत दलो वा अस्तित्व अवश्य रहता है, किन्तु 
इन छोटे दलो वे' समर्थव राहित या बिना इसके समर्थन के, दो बडे दलो मे से एक अपनी 
स्थिर सरकार बनाने भे समर्थ होता है। आम तौर पर सुस्पष्ट द्विदल्ीप पद्धतियों में सर- 
कार अगल विधिक चुनाव तक या प्रधानमत्रीं के विधान मण्डल को भग करने के पक्ष में 
होने तक बनी रहती है! इस प्रकार पश्चिम जरम॑नी गे फ्री ठे मोछ्ते ट्स, आस्ट्रेलिया भे कढ़ी 
पार्टी तथा ब्रिटेग में लिक्रल पार्टी जैसी लीसरी परादियों है होते हुए भी इन देशो की 
द्विदलीय पद्धतियो के आवश्यक सक्षणों मे गड़बड़ी पेदा नही हो सकी है। अत अ्रिटेन, 
पश्चिद्रम जर्पनी व आस्ट्रेलिया सुस्पष्ट द्विदलोय व्यवस्थाओ के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं । 

(3) क्षा्यवह बहुदलीय पद्धतिया वे दल पद्धतिया है जो दो से अधिक दल्त वाली होते 
हुए भी स्पष्द द्विदलीय पद्धतियों के समान आचरण करती है--खास तौर से सरकारो 
की स्थिरता के सम्बन्ध में । इस प्रकार स्वीडन तथा नावें में सोशल डमोकफ्रेंटिक पार्टिया हैं 
जिनका विरोध उदारवादी, कृषक, जनुदारवादी, क्रिश्चियन पाटियां जैसी कई केर्द्र से 
दाये की पा्थिया करती है पर बुनियादी स्थिति यह रहती है कि या तो सोशल डेमोर्क्रडो 
बी सरबाएरं बनती है, जिसे ससद मं काम चलाते के लिए बहुमत प्राप्त हो जाता है अथवा 
तावें वी तरह बे दद्व से दायें की पाटियो फी स्थिर सम्मिलित सरकार बन जाद्ची है। अत 
स्वीडन व नाबे में कार्यवह बहुदलीय पद्धतिया कही जा राकठी हैं । 

(4) अस्थिर बहुदलीम पद्धतियो म सरवार की स्थिरता का अभाव होता है। ऐसी 
परदतियों वाले राज्यो भे सरकारे क्धिव तर ने नर को पाटियो के साथ साझेदारी से बनती 
टै, जिनता विरोध दक्षिण और वाम की पार्टिया करती है। इस प्रकार को दस पद्धति का 
सर्वोत्तम उदाहरण इटली में मिलता है। इटली की ससद भे कम से कम आठ पार्टियों 
का प्रतिनिधित्व रहता है और द्वितीव विश्वयुद्ध के बाद से आज तक (977) कोई भी 
पार्टी बहुमत में नही भा सकी है! विश्चियन डेमोश्रेंट दल सबसे बडा दस हे। अत 
यहा सरकार बनाने वाली पार्टी रह गई है, जिसने 'दाई” या 'बाई” तरफ को शुकी हुई 
छोटी पादियों ये साथ साझेदारी से इटसी वा शासत चलाया है । ऐसी दलौय पद्धव्रियों 
याले राज्यो में शरकारो का पतन जल्दी-जल्दी होता रहता है लेकित एक सरकार के पतन 
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के बाद अधिकतर थोडे समय मे ही दूसरी सरकार बन जाती है। यह दूसरी सरकार लग- 
भंग उस पूर्ववर्ती सरकार, जिसके पतन ने इसके गठन की परित्यिति पंदा की थी, की 
तरह ही होती है! 

(5) प्रभ्ादी दल पद्धतिया वे पद्वतिया हैं, जिनके अन्तर्गत दल प्रतियोगिता चलने दी 
जाती है लेकिन एक ऐसे दल का उदय होता है जो दुसरे सब दलो पर छा जाता है। 
भारत प्रभावी दल पद्धति का अच्छा उदाहरण है--आजादी के बाद से 977 तक राष्ट्रीय 
स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ही एकमात्र शासक दल है। बहुत से दुसरे दल भी 
मौजूद हैं और उन्हे प्रभावी दल से खुली प्रतियोगिता की छूट दी गई है। यहा तक कि 
कुछ एक छोटे दलों ने कई भारतीय राज्यों के शासन पर जब-तब नियत्रण भी किया है। 
मेक्सिको म भी ऐसी ही पद्धति है। यहा पातिदो रिवोल्यूशिनेरियो इस्टीट्यूशिनत' 
(एशश) ने 9]7 से कोई भो राष्ट्रपतीय चुनाव नही हारा हैं। लेकिन यह अपने महत्त्व 
हीन प्रतिद्वदी, पातिदो एसियो नेशनल (९.४) को चुनावो मे हर स्तर पर टवकर लेने देवा 
है; भारत और मेक्सिको की तुलना दल पद्धतियों को कुछ कठिनाइयो की ओर सबेत 
करती है। इन दोनो देशो मे प्रभावी दल और चुनावी प्रतियोगिता है फिर भी प्रतियोगी 
दलो पर काग्रेस का नियत्रण पी० ए० एन० पर पी० आर० आई० के नियत्नण से 
कम है । 

(6) एकदलीय पद्धतियों की सही परिभाषा करना दुष्कर है। इस श्रेणी में मिश्र से 
लेकर तजानिया तक रखे जा सकते हैं। मिश्र मे समाजवादी सघ का निर्माण त्रातिकारी 
विशिष्ट वर्ग मे सरकार को व्यापक जन समर्थंव दिलाने के बिए किया था। तजानिया 
में एक ही दल, तजानिया अफ्रीकी राष्ट्रीय, सघ के अन्दर गुटो मे खींचतान और चुनावी 
प्रतियोगिता के लिए इजाजत रहती है। कीनिया एकदलीय पद्धति का उदाहरण माता 
जा सकता है। शेख मुजीब केः समय में दगला देश तथा वर्तमान प्रे दर्मा भी एकदलीग 
पद्धतियों कै प्रवर्ग मे द्वी रसे जाते हैं। इन पद्धतियो मे चुनावी प्रतियोगिता का पूर्णतया 
अभाव नही होता है। दल मे ही गुट, चुनावी खोचतान करने को कुछ-कुछ छूट रखते हैं। 

(7) सर्वाधिकारों दल पद्धतियो को एकदलीय पद्धतियों से कई बातों में भिनर पाते 
हैं। इन पद्धतियों मे सामाजिक, आथिक व राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओ पर दल 
का अत्यधिक नियत्रण रहता है। इनमे प्रभावी विचारधारा पर बल दिया जाता है तथा 
केवल शासक दल के हाथो मे ही राजनीतिक अभिजनो की भर्ती होती है। रूस, चीन, 
पूर्वी जर्मनी व अन्य साम्यवादी देशों मे सर्वाधिकारी एकदलीय प्रणालिया पाई जाती हैं। 

एलेन बाल के द्वारा किया यया वर्गीकरण व्यापक और गत्यात्मक होते हुए भी सीमित 
उपयोगिता रखता है। यह वर्गीकरण की वहुत बारीक योजना होते हुए भी सामान्य 
विष्कषों पर पहुंचाने मे सद्ायक नहीं है। इससे दल पद्ध तियों के अन्तर्गत होने वाले जटिल 
परिवर्तनो की पृष्ठभूमि का सकेत भी नही मिलता है। यह वात सही है किः दल पद्धतियों 
के अम्तगंत होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण जटिल होता है तथा इन परिवतंनों को 
अलग-अलग करके समझाना कठिन है फिर भी वर्गीकरण की योजनाओं में दल पद्धतियो 
भी गर्यात्मक ताकतों बी अनदेखों नहों को जा सकती । अत दल व्यवस्थाओं के वर्गी- 
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करण वी बहुत वारीक योजनाओ हे मुझावते मे मोटी या सामान्य योजवाए इस कारण 
श्रेष्ठतर हो जाती हैं क्योंकि, उतमे देख वी सरचनाओ के सत्यात्मक पहलुओो का समावेश 
प्रम्भव होता है। इस प्रकार के बर्गकिरण की योजना ला दालोम्वारा और माइनर वीनर 
के द्वारा प्रस्तुत की गई है। 


जे 


ला पालोम्वारा तथा बीनर का वर्गीकरण 6: एश०फरैश४ थाएं कजिणा 

जरच्णथ्ष' 5 285चक्‍628॥07) 

दल व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कई बन्य आधारों पर भी किया जा सकता है। ला 
पालोस्दारा तमा माइरन वीनर! ने दख प्रणालियों की चुवावी प्रतियोगिता के आधार पर 
वर्गीइत किया है। इन्होंने ठग राजनी तिए दलों को जो चुनावी प्रतियोगिता मे स्वतन्त्रता 
धुर्वक सम्मिलित रहते हैं, प्रतियो गितात्मक दल पद्धति की श्रेणी में ठथा उन दलो था दल 
को जिनमे ऐसी प्रतियोगिता का बमाव द्वोता है, अप्रतियोंगितात्मक दल पद्धति की श्रेणी 
से रुख है; इल दोनों प्रकार की दल पढ़कियों का पृषक-पुपर वर्णन इस प्रकार है-- 

(%) प्रतियोगी दत्त प्रणातियां ([0८ ००७ए०७॥४८ 920 ६7४६७708)--प्रतियोगी 
दल प्रगाली की व्याख्या करते हुए ला पालोम्वारा तथा वौनर ने लिद्धा है कि * प्रतियोगी 
दल प्रभाली मे सत्ताह़द दल या दलों का मिलान्जुला गठबस्धन अपने आपको धरवार कै 

३ तियत्नक के रूप मे रखने के लिए प्रतियोगी वातावरण में सपपंशोल रहता है। ऐंसे 

वातावरण के लिए सह मावश्यक है कि जो सत्ता से बाहर है वे विता हिस्ता का सद्दारा 
लिए, तत्ता ने अरदर बालों को सैद्धान्तिक व विधिक रूप से हटा सके । भारत, मलेशिया, 
श्रीतका, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया व पश्चिमी थूरोप के राज्यों में ऐसी ही दस 
प्रणाली पाई जाती है। प्रतियोगी दल प्रणाली मे सभी द्विदलीय व बहुदलीय पदधलिया 
सम्मिलित होती हैं किन्तु बारीकी से देखने पर ब्विठेन व अमरीका की ट्विंदलीय पद्धति 
मे भी मन्तर दिखाई देते हैं। मत प्रतियोगी दल प्रणाली मे भी अनेक प्रकार के दल पद्धति 
प्रतिमान पहचाने जा सबते हैं । 

जा पाजीम्बारा तथा वीहर ने अ्रतियोगी दल पद्धति का, दर्तों की जाहरिक विशेषताओं 
तथा राजनीतिक व्यवस्था से सरकार पर निपत्रण वनाए रखते वी विधि के आधार पर 
उप-पद्धहियों मे दर्मीकरण किया है। राजनीठिक ध्यदस््या मे रजनीतिक दलों के द्वारा 
उत्ता की अदल बदल किस सीमा तक होठी है इस आधार पर दल पद्धतिया दो प्रकार 
वी मानी गई हैं! इन्होंने महू दो पदद्धतिया--उल्टनीय दल पदतियां ([9000८ एथ/७ 
$954८5७) व बाधिपत्ययी दल पद्धतियां (८८00० छथ3 ६)४६0३) मोलिक 
अन्तरों बाली बताई हैं, किन्तु यह दोनों प्रकार की पद्धतिया, दो-दो रूप रख सकतो हैं। 
दर्तों ब्ते बरान्तरिक विद्येषताओं के बाधार पर इनमे हे हुए एक पद्धति मे या तो विचार- 
शारा का प्राघात्य हो सकता है था फ्लयूलक्ता का जौर हो सकता है। अत इन दोनों 
आधारों पर राजनीठिक दलों को प्रतियोगी दल पद्धतियों को चार प्रवार की उप-श्रेणियों 


प्रयक॒च्कत॥ [4 ऐड०क ५३ #56 ३4५०६ एद्प्रच, कक | , 99 3343. 


842. तुलनात्मक राजवीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


में वर्गीकृत किया जा सकता है । यह चार प्रवार की उप श्रणिया इस प्रकार हैं-- 

(॥) आधिपत्ययी-वंचारिक दल पढतिया (प्ल्छुशाणाए० [66ण०ट्टाट्ग) 

(2) आधिपत्ययी फ्समूलक दल पड़तिया (छल्डद्ग॥०ण० शबड्ठागबाणे 

(3) उलटनीय-वेचारिक दल पद्धतिया (पणण्०४छ 06०0०हा०व) 

(4 ) उलटनीय फ्लमूलक दल पद्ध ठ्यि (7एहघ०एट+ शिकट्र॒प्रणाद) 

आधिपत्पयो बंचारिक दल पद्धतिया--जिस दल पद्धति मे केस्द्वीय प्रवृत्ति विचारघारा 
की है तथा सत्तारूढ़ दल या दलो का मिला-जुला समूह लम्बी अवधि तक सरवार पर 
नियत्नण रखता है, ऐसी दल पद्धति गो आधिपत्ययी वेचारिक दल पद्धति कहा जाता 
है। ऐसी पद्धति म सत्तारूढ़ दल या दलो का गठबन्धन वार वार चुनावी प्रतियोगिता 
के द्वारा सत्ता म अपन आपको बनाए रखने की अवस्था में रहता है। अमरीका में 
न्यू डील (0८७ ४८०) थौर फेयर दोल (ए7 0८») के समय ऐसी ही दल पद्धति 
रही थी । विश्वयुद्ध के बाद जापान की राजनीति में लिवरल दल का छाया रहना, 
अभी तक नावें में डेमोफेटिक सोशलिस्ट दल का सरकार पर नियत्ण तथा स्वतन्त्रता 
के वाद भारत मे कांग्रेस दल का 30 वर्ष तक लगानार सत्ता में बना रहना, इन देशों 
को दल पद्धतियों को आधिपर्ययो-बंचारिक दल पद्धति की श्रेणी में ला देता है । 

आपषिपत्ययी फलमूलक दल पद्धतिपा--इनमे के न््वीय प्रवृत्ति तथ्यात्मकता वो ओर 
झुकी रहतो है। दइनम राजनीतिक दल लम्बी अवधि तक सत्ता में बने रहते हैं तथा 
राजनीतिक दल विकाप्त के मार्य पर मथर गति से चलते हैं, वर्योकि ऐसी पद्धतियों में 
दलो को तेजी से आगे बढाने वालो शक्ति के रूप में विचारधारा वी प्रेरणा का ममाव 
रहता है। अमरीका में 896 से 932 तक रिपब्लिक्न दल ऐसी ही पढ़ति बन 
गया था। 

उल्तटनौय-बेंचारिक दल पद्धतिया--इनमें दलो की केन्द्रीय प्रवृत्ति विचारधारा की 
रहती है किन्तु सत्ता मे दखो की जल्दी-जल्दी अदला-बदली होती रहती है । इस प्रकार वी 
पद्धतियों में समाज दो या अनेक विचारधारा आयामो मे वरावर व्रायर विभकत रहता 
है. जिससे कोई भी दल अपनी विचारधारा के अनुसार बनाई गई नी तियो को शासव- 
तन्त्र के माध्यम से क्ियान्वित करना असम्भव पाता हैं, तथा एक ने वाद दूसरों द्त 
सत्ता में आने पर उसके पूर्व वर्ता दल द्वारा लागू को गई वैचारिक नीतियो को उलटवे का 
प्रयास करता है। ऐसी दल पद्ध तियों मे सत्तारूइ दल या दलो को हेरा-फेरी मौतिक 
डयल पुयल्ष व खलबली उत्पस्न कर देती है! ऐसे वैचारिक दल जो सामाजिक, आधिक 
व राजनीतिक पदिवतंन से प्रतिवद्ध हों, परिवर्तेन के स्थान पर आधिपत्यवी अवस्था 
चाहेंगे परन्तु परिस्यितिया ऐसा करने में बडी वाधा चनकर खडी हो जाती हैं । फ्राप की 
दल व्यवस्था इसी प्रकार की है । 

उलटनीय-फलमूलक पद्धतिया--इतमे राजनीतिक दल वार-वार सत्ता से आने-जाते 
बौकेसट्रीय प्रवृत्ति के कारण, सत्ता मे बाते ही तेजी से आगे ददने का कार्य त्रम अपनाते हैं । 
ऐसी पद्धति वाते राजनीतिक दलों मे बेंचारिक मतमेद आधार भूत नहीं होते हैं ॥ सामान्य 
परिश्षतियों मे अमरीका व बिटेन के राजनीतिक दल इस प्रकार की श्रेणी में रप्ते जा 
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राफते हैं । 

प्रतियोगी दल पद्धति को इन उप-श्रेनियों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल की 
वैचारिक, फ्लमुलब या आधिपत्ययी और उसदनीय प्रद्धति हम दलो की आथित, 
सामाजिस् व राजनीतित विकास में भूमिका रामझाने में सद्यायक हाती है। अत प्रति+ 
योगी दल पतियों के उपरोक्त उप-विभाजन दलों की सरचना, दलों वी का्यत्रिधि व 
दलों वे राजनी तिक व्ययस्या से सम्बन्धों के बारे में व्यापर जानकारी देने वाने कहे जा 
सकते हैं । 

(ख) अप्रतियोगी इत-प्रणालिया (76 ॥णा ८णाकण्धपरण एवा/ $98 65) -- 
एवदजीय पद्धतियों मं सामरात्तया चुनादी प्रतियोगिता का अभाव रहता है। एक दल 
प्रतिमात परिभाषा से ही आधिपत्ययी प्रकार का होता है, विल्तु यह सम्भव है कि 
मौजूदा एक दल परिस्थिति अन्तव प्रतियोगी बत जाएं। ला प्रालाम्ब/दा तया बीनर ने 
अनुभार “राष्ट्रीय एबीररण वी स्थापना, अवेक्षाइव आधुनित्र अवंव्यवस्था बा विकास 
तथा भन्‍्य महत्वपूर्ण समस्याओं व मागो के पूर्ण होते पर राजनी तिय आधुनिनीकरण की 
स्वाभावित्र शवितया कई बार एक दत परिस्यिति म प्रतियोगी दलों की अवस्था प्रि- 
स्थापित कर देती है. किन्‍तु एक दल पद्धतियो वी सरचता, कार्यविधि तथा नेतृत्व 
इतना कटार होता है कि अन्य दल वी उत्पत्ति नही हाते दी जाती है। अत अप्रतियोगी 
दल प्रणालियों मं एव दत से अधिक दलो वा होना ही विरोधाभास है। बैस एवं दल 
होत हुए भी इन पद्धतियों म पर्याप्त अन्तर पाए जात हैं। ला पालोस्थारा तथा बीनर ने 
अप्रनियोगी दल प्रणालियो म॒ तीन ठप श्रेणिया कक इनको तीन प्ररर की मान है | 

हू तीत प्रकार तिम्नलिपित हैं-- डर 

() एक दत निरजुशता पद्धति (णाल्कृकषाओ बणा0// या) 
(2) एफ दत बर॒लवादी पद्धति (णा०-एआ79 एएशीआाण) 
(3) एवं दज मर्यातरिकारी पद्धति (06-ए9ड9 (०! का4)) 

एफ दल तिरदुशसा पद्धति में, एए अपश्टित या एकारय (7000॥0॥0) विचारधारा 
आधी व असर्वाधिक्वारदादी दत सम्पूर्ण राजनीतित्र व्यवस्था पर आच्छादित रहता 
है। इस प्रकार की दल पद्धति मे विराजी राइस्थों को कातियारी या राष्ट्रवादी निमित्ती 
कब प्रति देशद्राही तथा मुरक्षा व एक्सा के लिए घबरा कहर दया दिया जाता है। 
दस प्रकार वी पदतियों मे राष्ट्र # बन्तस्प वे आकाक्षाए एक ही दत से तादास्यथ 
रखती हैं। सामाव्यत॒या ऐसी दव पद्धति में दल वे राध्ट्र का एव ही चम-कारिव व्यक्ति 
द्वारा वियत्रण ये निर्देशन हाता है। फ्रक्रो (क्छघा60) के समय रपने, एल्रूसा बे समझ 
घाना, दाइम (॥)ल्‍आा) ने समय दक्षिण वियतनाम तथा वर्तमान समय म क्यूबा, बर्मा 
और मात्री जैस देशा मं एक दठ निरदुशता पद्धति थाई जाती है । 

५ एक़दल बहुतवादी पद्धति वात दश अर्थ निरकृश ह्वाने हैं । इनसे एक ऐसा दव होवा है 
जो धगंठन में बहुदयादी दृष्टिकोश मे क्टोई बंचारिक के स्थान पर तस्यासमक वे अन्य 
सपृष्ा को निध्युरता से खा बरने के बजाय अपने मे अ्मसात करने बाता होता है। 
एक दल विरुशता पद्धति मे यह दत पद्धति इस बात से भिस्तता रफ़्ती है वि इसमे 
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रखता है। यह एक ही साथ मध्यवर्ती, स्वतन्त्र या आश्रित परिवत्य के रूप में पत्पात्मक 
3 भूमिका तिभा सकता है या इनमे से कोई एक भूमिका भी रिप्पादित कर सकता है। 

राजनीतिक दस की परिवरत्य के हूप में इन तीनो भूमिकाओं का पुथक-पृथक वर्णन करके 
ही इस रूप में दल की भूमिका का सही मूल्यावन विया जा सत्ता है--- 

(7) मष्यवर्ती परिवत्यें के रूप से दल को भूमिका (२06 त॑ ए ००७ 9979 88 
80 (८:ए८ए॥एड़ ६&7१७/९)-- राजनी तिक दल मध्यवर्ती परिवत्य॑ के रूप मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका! कदा करत्ता है। इस रूप में दव सरवारी तन्‍्त्र तथा राजनीतिक समाज के वीच में 
आदान-प्रदान की कड़ी का काम करता है । यह समाज और सरकार को जोड़ता है। इस 
रूप में दल क्षेत्रीय हितों को एक-दूसरे के करोव लाते हैं, भौगोलिक /रियों का निवारण 
करते हैं और कभी-करमी विभकत कर देने वाली शासन सरघनाओ में तामजस्य स्थापित 
करते हैं । राजनीतिक दल की इस रूप में भूमिका हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में 
रहती है। मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में दल की भूमिका के दो पहलू होते हैं। जब यह 
सत्तारढ हो, तब इसकी मूमिका में उस बवस्पा की मूमिका से थीडा अन्तर आ जाता 
है जब यह सत्ता से बाहर होता है पर यह अत्तर मात्तात्मक ही होता है, भकारात्मक नही 
हो सकता | मध्यवर्ती परिवत्यं के रूप मे दल की तीन सामान्य भूमिकाए होती हैं-- 

(!) दल सरबार की मोतियो को अपने प्तमयेकों व आम जनता के लिए व्याद्या 
करता है ओर सरबार के वारयों ने बारे मे जनता को समझाता है। 

(2) राजनीतिक व्यवस्था में उठने वालो मागो को सरकार तक पहुचाता है। 

(3) सत्ता में छने रहने के लिए या सत्ता मे जाने के लिए लोकमत की परख में लगा 
रहता है) 

गत मध्यवर्तो धरिवत्ये के रुप में राजतीतिक दलो की बत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रहतो है । पद्ध सरमार मौर समाज के बीच की हर बात में दखल देने के साय ही साथ 


मध्यस्थ भी इनते हैं । सध्यवर्ती परिवत्यं के रूप मे दलो की भूमिका को चित्त 7.] मे 
चिंधित किया जा सकता है। 


राजनीतिर राजदीतित 


द्व है समाज 
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चित्र 7.] में सरकार वे धमाज के बीच सम्परकता का महत्त्ववृर्ष माध्यम राजनीतिक 
दल हो को बताया गया है। दल को सच्यवर्ती परिवत्ये ६ 


के हप में भूमिका सर्दव सभी 
प्रदार शो राजवीतिक व्यवस्थाओ मे पाई जाती है, किन्तु इस स्पम दल की भूमिका 
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लोकठातन्निक समाजो में अधिक प्रश्नावी रहती है । तिरकुश व सर्वाधिक्रारी राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं मे एक ही दल के कारण प्रतियोगी राजनीति का अभाव होता है। अत दल 
की मध्यवर्ती परिवत्य के रूप मे भूमिका नाम मात्त की हो रह जाती है। अ्रतियोगी दा 
पद्धतियों मे दल की ऐसी भूमिका तहों रहुरर यह वास्तविक वन जाती है । यहा तक 
कि कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया दल के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना निष्पादित ही नहीं हो 
पाती है । 

(८). भाडितर्पा रदस्प के रूप मे दल को भूमिका (२०6६ ०603 फ़्ा। 35 ६ 
(८एलाप८०६ ४श॥80९)--राजनीतिक दल शून्य में कार्य नहीं करते हैं। यह राज- 
नीतिक व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं | इनका कार्य सामाजिक, राजनीतिक, आथिक व 
सास्कृतिक पर्यावरण मे ही सचालित होता है | मत मपने चारो तरफ के वातावरण से 
दल नकेवल प्रभावित होते हैं वरन उससे उनकीं गतिविधिया बहुत कुछ सीमित व 
नियमित भी होती हैं । किसी देश की शासत सरभना को प्रकृति, समाज का स्‍्तरण 
(70/009707) का विभाजन, व्यक्तियों के चितन व किया को प्रभावित करने वाला 
सास्कृतिक ढठाचा और दल क्रिया को नियत्नित व प्रभावित करने वाले कानून, राज- 
गौतिक दल को आधित परिवत्प के रूप मे ही भूमिका निभाने के लिए चारो तरफ से 
दबाते रहते हैं। आश्रित परिवत्यं के रूप मे हर राजनीतिक दल तिम्नलिखित भूमिका | 
निभाता है. (3) राजनीतिक समाज को सरचना व समाज के सा्कृतिक प्रतिमान को 
प्रभाविव करते वाली राजनीतिक प्रक्रिया को जोडना सरल करना ओर स्थिर बनाना। / 
(४) समाज को सरचनाओ व उप-व्यवस्थाओ मे समस्वय स्थापित करना । (3) पर्या 
बरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालते हुए समाज की सम्पूर्ण समूह 
व्यवस्था के अनुकूलन मे योग देना । आश्रित परिवर्त्य के कप मे दलों की भूमिवा को चित्त 
72 मे चित्रित किया जा सकता है। 


फ 


हता४2++क3+++5+न 


राजनीतिक 
द्त 















राजनोतिई समाज 






(0) शापद दाचा 
(2) सामाजिक हठेरण 

(3) साम्हतिज प्रतिमान 
(4) वा दती दाचा 










चित [7 2 राजनोतिक रल को आधित परिवरत्य बे इुप से घूमिका 


चित्र [7 2 में राजनीतिक दल एक तरफ तो सरकार वे द्वारा तथा दूसरी तरफ 
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समाज की व राजनीतिक व्यवस्था को सरययाओं के ऊपर आश्रित होनर ही सक्रिप 
ईसा है ( इस झप में दल अपने कार्यो व भूमिका मे बाधित ही रहता है। वह हर स्तर 
पर नियमित व प्रतिब-्धित रहकर ही सक्रिय होता है | 
(3) स्वतस्न परिवरत्यं के रूप मे दल को भूमिका (९०९ ० $णाएढण एव प5 
ग्य गरतै6एशापक्षा। "णा50/६)--राजनीतिक दल अत्यधिक एकोशत उप-सस्कृति के 
झूप में भो देखा जा सकता है। इस हूप में दल सम्पूर्ण समाज का नियामफ बन जाता 
है। मौलिक तथा गत्यात्मक तावत के रूप मे राजनीतिक दल सामाजिक व राजनीतिक 
व्यवस्था को निय-्त्रित करने वी अवस्पा में होते के कारण इन दोनो से स्वतम्त् वन 
जाता है। द्विदतीय व वहुदल्ीप प्रणालियों मे दल्तो का प्रभाव व भूमिका कई शवितयों 
व जिचावों से सीमित रहती है किन्तु एकदलीय पद्ध ति मे ऐसा कोई प्रतिवन्ध नही रहता 
है । अत स्वतन्व परिवरतत्य के रूप मे राजतीतिक दल विचारधारा कार्यक्रम की रूपरेया 
के अनुसार न्यायोचित समाज की स्थापता करते के सिए समाज व सरकार दोनो वा ही 
निय-त्नक, निर्देशक व निरीक्षक रहता है । इस रूप ये दल की भूमिका निम्न प्रकार नी 
रहती है-- (7) समाज व सरकार दोनो का निर्देशन करना व उन पर नियम्न्रण 
रखना। (॥) विचारधारा के अतुसार सम्धूर्ण सस्यात्मक व्यवस्थाओं को ढालना। 
(39) कार्यक्रम की क्रियान्विति मं आने वाली सभी प्रक्रियाप्मक घ सरचनार्मक बाघाओो 
। को दूर व रना । 








छा की परम्माज से सम्पकता का मांग) 


राज्नीतिय 
द्ल 


राजनोवित्र समाज 


(राजनीतिक संधाज को सरकार से सम्पातां वा मात) 


चित्न 73 राजनीतिक दल को स्वतन्त्न परिदरत्यं के रूप मे भूमिका 


स्वतन्त परियत्य के रूप मे राजनी तिक दव सभी प्रकार के निप्रस्त गो से मुम्त रहता है 
द्रथा समाज व्ययस्था व शारात तन्‍्त् को पूरी तरह से तियन्त्रिव व निर्देशित करता है। 
इस रूप में इसकी भूमिका गर्वाविकारी शासत-पवस्थाआ मे ही सम्भय है। इन 
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ब्यवस्थाओ में राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना का केन्द्र होता है। सारी राज- 
नीतिक सक्त्यिता दल के माध्यम से गुजरती है और दही शासन तथा जोड-तोड का 
उपकरण होता है। अत स्व॒तन्त्र परिदरत्प के रूप मे दल की भूमिका न केवल व्यापक 
होती है अपितु एकाधिकारी व व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं की 
नियन्त्क भी होती है। 

विभिन परिवर्त्यों के रूप मे राजनीतिक दलों की भूमिका के विवेचन से यह स्पष्ट 
होता है कि दत अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को प्रकृति, स्वयं 
दलो को परचनाए तथा शासन ढाचे को विश्येपताएं राजनीतिक दलो के कार्यों की 
नियामक होती हैं, किन्तु राजनीतिक दलो के बुछ का ऐसे हैं जो इन सबसे प्रभावित 
रहते हुए भी हर प्रवार की राजनीतिक व्यवस्था मे इनके दादा निष्पादित होते हैं। हम 
महा राजनीतिक दलो के ऐसे ही साप्रान्य कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। 

रावर्ट सी० बोव?* ने राजनीतिक दलों के व्यापक कार्यों की चर्चा को है। उसके 
अनुसाए हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं। यह 
सामान्यतया हर राजनीतिक व्यवस्था में एक ही प्रकार के विचारों वाले व्यक्तियों के 
व्यवस्थित ढंग से समठित होने का साधन प्रस्तुत करते हैं। बोन राजनीतिक दलो के 
कार्यों में (4)सगठन, (7) मार्गों के व्यवस्थित सशोधन, (3) नेताओं की भर्ती, (५) सत्ता 
बह वैधीकरण, (५) नीति का निर्धारण, (४) शासन उत्तरदायित्व, और (प्र७) आाधु- 
निकीकरण के कार्यों को प्रमुख मानते हैं। उसके अनुसार हर प्रकार कौ राजनीतिक 
व्यवस्था में राजनीतिक दस कम या अधिक मात्रा में यह कार्ये करते हुए पाए जाते हैं । 
लोकतात्निक राजनी तिक समाजो में राजनीतिक दलो के यह कार्य चुनावी प्रतियोगिता 
के भवसरो प्र ही अधिक व्यावहारिक दनते हैं, किन्तु निरकुश व सर्वाधिक्वारी राज 
नीतियो म तो दल द्वर समय इने कार्यों को व्यवहार मे निरन्तर करते रहते हैं। 

राजनीतिक दतो के कार्यों के बारे मे न्यूमेन*? भी रावर्ट सो ० बोन से मिलते-जुलते 
विचार रखता है । किन्तु उसके अनुसार प्रजातात्रिक राजनीतिक ध्यवस्था में राजनीतिक 
दलो के कार्य तिरकुश व सर्वाधिकारी दासन-व्यवस्थाओं में उनके कार्यों के समान नहीं 
हो सकते । सर्वाधिकारी शांसतों में दल्‌ का एकाधिकार होते के कारण न केबल 
उसझी कार्य शैली में अन्तर खाता है वरन, उसकी कार्यक्षमता की अस्लीमता के कारण 
उसके काय भी भिनर हो जाते हैं। अत वह लोक्तान्निक राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
राजनीतिक दलो क कार्यों को सर्वाधिकारी शासनों में उनहे कार्यों से पूयक मानकर 
इनका अलग-अलग विवेचन करता है । उसके अनुसार लोक्ता व्रिक व्यवस्याओं में राज- 
नीतिक दल--- (3) अस्त-ब्यस्त एवं बिखरी जन-इच्छा वो सगठित करन, [पनागरिको 

को राजनीतिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से शिक्षित बनाने, (0) शाप्षन और जबमत को 
जाइवे वाली कड़ी का प्रतिनिधित्व करने एव (:४) नताओं के चुनाव का कार्य करते हैं। 
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राजनीतिक दल एवं दल पद्धविया. 849 


स्यूमन के अनुसार अधिनायक्रवादी दल बाहर से सोकतातिक दलों से भिन्‍न नहीं 


ईदिघाई देते हैं। उनके सिद्धात और कार्य लोकतात्रिक धारणा लिये रहते है। वे भी यही 


माय करते है। सर्वाधिकारी दल भी अस्त-व्यस्त जव-इच्छा को सगठित करने, व्यक्तियों 
को समूह मे आबद्ध करमे, जनमत तथा शासन को जोडवते वालो कडी का उत्तरदायित्व 
निभाने व इसके साथ ही भेताओ के चुनाव की व्यवस्था करने का कार्य करते है, परन्तु 
च्यूमेंन फा कहना है कि इतना होते हुए भी, नेताओं व॑ झनुयायियों को उनकी अवधा- 
रणाओ की लोकतात्विक धारणाओ से पूर्ण प्रतिकूलता वे कारण इन कार्यों वा अथे आधघार- 
भूत रूप से बदल जाता है। अत सर्वाधिकारी दल--() जन-इच्छा पर एकाएम 
नियतण, (2) व्यक्तियों पर एकरूपता का लादना, (3) सप्ताज व राज्य के मध्य सम्पर्क 
के लिए केवल मात्त ऊपर को ओर से एकतरफा प्रचार व तिर्देश एवं (4) नेतामों 
के चुनाव का कार्य करते हैं। यहा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वा- 
प्रिद्वारी दल मोटे तौर पर वही कार्य करते है,जो लोकतातिक व्यवस्या में दलों के 
द्वारा सम्पादित होते है । अन्तर केवल कार्य॑-विधि, कार्यक्षमता तथा कार्य उद्देश्यों का 
होता है। पहु अम्तर तो लोकताव्िक राजनीतिक ब्यवस्थाओ में भो पाए जाते हैं। 
उदाहरण के लिए मेताओं का चमन द्विदलीय, बहुदलीय या एकदलीप आधिपत्य 
व्यवस्थाओ मे पर्याप्त अन्तर रखता है। बत हम न्यूमेन द्वारा दोनो प्रकार की दल 
व्यवस्थाओ के कार्यों के बलय-अलग वर्गीकरण से सहमत नहीं हो सकते । दलो के 
का्प, हर राजनीतिक परित्पिति मे कम या अधिक होते रहते है। अत हमे दलों के 
कैबस ऐसे कार्यों की चर्चा करनी है जो हर व्यवस्था, परिस्थिति व अवस्था मे दलो के 
द्वारा किए जाते हैं। 

ला पातोस्वारा ने अपनी पुस्तर पोलिटिश्स विदन नेशन्स” में राजनीतिक दलों के 
निम्नलिखित कार्य बतलाए हैं-- 

(॥) नेताओ की भर्तो और समाजोकरण १ 

(४) राजनीतिक पहचान व मतों को सरचनात्मक रूप देना । 

(॥॥) सरकार बनाता । 

(५) स्घटन, सोदेवाजी द एकीकरण करना । 

राजनीतिक दलो के इन कार्यों को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। समो 
राजनो तिक दल कम था अधिक भात्ना में यह कार्य बरते है। किन्तू राजनोतिक दलों 
के कार्यों को ला पालोम्बादा ने केवल राजनौतिक कार्यों तक सीमित रखने के बजाप 
व्यापक सदर्भ प्रदान किया हे! इसी तरह, वह दलों को केवल कानूनी परिधि में हो 
रात्रिय नही मानता है। उसका कहना है कि विविध परिस्थितियों में अनेक राजनीतिक 
दल विधिक ढाचे का उल्लधन ही नहीं करते अपितु उसवे प्रतिकूल बार्य भी करते 
हैं। अत राजनीतिक दलो वे कार्यों को औपचारिकता के आवरण से हो देखता पर्याप्त 
नही है। राजनीतिक दलो के राजनीति को कलुपित बनाने वाले कार्यों से बेघबर नहों 
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रहा जा सकता । ला पालेम्बादा ने राजनीतिक दलो के कार्यों वे इस पहलू पर 
अधिक बल नही दिया है। भाघुनिक दल विश्येषकर विकासशील राज्यो म, राजनीतिक 
प्रक्रिया को जोडने, सरल करने और ह््विर बनाने वे कार्य वे साय ही साथ इसे तोडने, 
पेचीदा वनान व उसमे मस्थिरता लाने का कार्य भी करते रहते हैं। अत राजनीतिक 
दलो के कार्यों मे इस प्रकार की गतिविधिया भी सम्मिलित वी जाती चाहिए। आज 
राजनीतिक दल एक “शक्ति सरचना' तथा राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत उप- 
व्यवस्था बन गये हैं। इनके कार्यों का विवेचन करते समय इन लक्षणों को घ्यान में 
रखता आवश्यक है। इस प्रकार राजनीतिक दलो के कार्यों को स्वय राजनीतिक दल, 
समाज समूह व्यवस्था तथा शासन दाचे के संदर्भ मे ही देखना अनिवार्य हो जाता है। 
इन बातों को ध्यात में रखत हुएं, हम इनके निम्नलिखित कार्यों को स्वेत्न प्तभी प्रकार 
की राजनीतिक व्यवस्थाओ मे निष्पादित माने सकते है । 


नेताओं की भर्ती व चयन ([॥6 ए८टाणावव्या भात $66ण०४०ा ० ,९३0९5) 

राजनीतिक समाज का सुब्यवस्थित सचालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की 
आवश्यकता होती है जो जन समुदाय के बहुत बडे भाग द्वारा समर्थित रहे। इस प्रकार 
का जन-ममर्थत न नेवल लोकतन्न वब्यवस्थाओं म ही आवश्यक है वरन सर्वाधिकारी' 
शामनों के लिए भी अनिवायं है। अत हर राजनीतिक व्यवस्था मं विभिन बसा 
पदो के नेतृत्वकर््ताओ की भर्त्ती व चयन की व्यवस्था करनो द्वोती हे। राजनीतिक दः 
इसकी सस्यागत सुविधा व साधन उपलब्ध कराते हैं। करोड़ो व्यक्ति अपने मे से ही 
नेताओं का चुनाव करन के अधिकार वा व्यवहार में उपयोग करे ता सँद्धातिक दृष्टि से 
पह सम्भव होते हुए भी व्यवद्वार म असम्भव होगा तथा एक स्थिति यह भी हो सकती 
है कि उतन ही नता बननक प्रत्याशी हो जितने नेता चुनने वाल। इस अवस्था में 
तेताओ की भर्ती व चुनाव का कार्य असम्भव हा जाएगा। राजनीतिक दल इस स्थिति 
में नताओ की भर्ती का एवं मात्र माध्यम बन जाते है। 

नेताओं की भर्ती व चयन में दो प्रचीदष्िया और है। एक बात तो यह है कि 
नेताओ की भर्ती योग्यता व विशेष दक्षता के आधार पर हा तथा दूसरे नेता, अधिक से 
भद्ितर जन समन द्वारा ही सरकारी परदाधिकारी बनने की अवस्था में माए। इनके 
कारण नेताओ की मर्ती की समस्या और भी कदिन बन जाती है। राजनीतिक दस 
प्रतियागी, चुनावों मे, विभिस्त अत्याशियों के त्थम मतदाता वें सामन अनंक विकल्प 
प्रस्तुत करक यह कार्य सम्भव बनात है ६ सर्वाधिकारो ब्यवस्थालों में भी नेताओं का 
अम्तत चयन करना ही होता है और यद कार्य राजनीतिक दल ही करता है। इस प्रकार 
राजनीतिक दल बसस्य लागो से से कुछ के विकल्प प्रस्तुत करव एक का चयन सम्भद 
बनाते हैं ॥ 


राजनीतिक दल एन दल पद्धतिया 55] 


नीतियो व वार्यक्मों वा उत्पादन (शक्ल ठल्ालगाण रण एगात० आते 
ई फ0हाभाग7658) 
राजमी तिक व्यवस्था में दल ही नीतियों व कायंत्रमो वे उत्पादनरर्त्ता होते है। 
मतदाताओं में अधिवाश तो सम्पूर्ण समाज के व्यापक हित्तो वी दृष्टि से सोच ही नही 
पाते हैं! समृह अपने रादस्यों वे हितों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं| अकेला, अलग-यलग 
व्यवित सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी नीतियो व कार्यक्रमों का निर्धारण करता चाह 
तो भी नही कर सकता है क्योकि ऐसा कार्यक्रम अधिक से अधिव उन लोगो वी स्वीकृति 
तक ही व्याप्त रहेगा जिनके माय निर्धारण करने वाले व्यवित का राम्पर्तें है। राजनीतिक 
दल चुनावों मे मुद्दें पश्र करके नीतियो व कार्य क्रमा के निर्माता बन जाते हैं। चुनावी 
प्रतियोगिता म जनता के सामने अनेक नीति विकल्प प्रस्तुत हा जात हैं, जितम से एक 
का चयत करवे समाज की नीति का निश्चय करता व्यावहारिक हो जाता है । सरकारी 
की बया करता है विस दिशा में समाज को ले जाना है यह रात्र राजनीतिक दल जनता 
से तय कराने ने लिए अनेक विवत्ती वार्य श्रम प्रस्तुत करने का साधन होते हैं । 
सर्वाधिकारी शासन-ब्यवस्थाओो मे तो यह कार्य राजनीतिक दल स्वय ही करते हैं । 
इनसे व्यवस्थाओ में विकल्प प्रस्तुत करके यह नहीं किया जाता है। यह दल यी दार्शनिक 
आधार भूमि और विचारधारा से ही उत्पन्न होता रहता है। इस व्यवस्थाओं मं चुनाव 
कोरी औपचारिक्ता ही होता है। मत दल के द्वारा उत्पस्न किए गए कार्यक्रमों म किसी 
प्रकार की काट-छाट का भी प्रश्न नही उठता है। इस प्रकार सर्वाधिकारी शासन- 
ब्यवस्थाओं म दल ही नीति औौर कार्यक्रम का एकमात्र स्रोत रहता है. पर इरा हस्बन्ध 
में यह ध्यान देने की बात है कि नीति उत्पादन व कार्यक्रम निर्धारण का कार्य राज- 
गितिक दल विशुद्ध व्यापक हित को दृष्टि से ही नहीं करत हैं। कार्य्रम निर्धारण बे' 
बाद उतने अमल का कोई निश्चय भी नहीं होता है। दलीय स्वायं की प्रवृत्तिया कभी- 
कभी दलों को कार्मंक्रमों से विधुख भी कर देती हैं, पर दससे कार्पक्रण व नौति-उत्पादन 
में सहायता मिलती है। चुनावो मे मतदाता इन नीति-सम्बस्धी विलगनो (6८ए0णा5) 
की पुन जाच वा अवसर रखते हैं। अत दल समाज के लिए तोतियो का उत्पादन ही 
नही बरते वरन उनकी निरन्तर परख की अवस्था भी लाते हैं। 


सरकार का नियन्त्रण व समन्वय (एगाएं ब्रा (०-णावा॥»07 6 
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राजनीतिक दलों का तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य शासन अ्गों में समस्वय व सरवार के 
नियन्नण का है। एपल्टीन (575-फ्रा)४) मे अपनी पुस्तक *पोजिटिक्स पार्टीज इस 
देस्टन दे मोशेसीज' मे दलो के इस कार्य को सर्वाधिक महत्व का बताते हुए लिखा है 
कि “दल राजनीतिक व्यवस्था से निर्णय लेने और अपने आपत्रो शामिल वरने के उद्देश्य 
के लिए सगठत व समस्वय की आवश्यकता के प्रति अनुक्रिया है।” दस ही सरत्ार पर 
प्रभावी नियत्नण का यन्त्र हो सबते हैं। दलो का यह कार्य निरन्तर चलता रहता है) 
इतना ही नही, दलों दारा शासन का कार्य, केवल उनके सत्ता में रहने पर ही नहीं होता 
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दरन विपक्ष में भी वे शासन काय म सत्रिय रहेते हैं। दल विपक्ष की व्यवस्था करके 
जनता को भो झासन कार्य मे सम्मितित करने को व्यवस्था करन हैं । 

दल सरकार के तविर्माण म अनेक प्रझार से सहायजह हाते हैं॥ वे शासन के लिए योग्य) 
ब्यक्तियों को चुनते व प्रशिक्षित करते हैं। सगठनात्मक व प्रेरणात्मक गतिविधियों द्वारा 
शासक वर्ग के लिए समर्यंत जुटाते हैं, बौर जनमत को जागृत करके सरकार पर 
प्रभावी नियम्त्रण ब्यवस्था लागू करते हैं । 


सत्ता का वैधीकरण ([व्हप्रय्यातव त॑ 4णणा३) 

शासक सत्ता का उपयोग करते का ओऔचित्य रखत हैं या नहीं इसकी जाच का एक 
माध्यम नियतकालिक निर्वाचन होते हैं। परन्तु दो चुनावों के अन्तेराल में शासवों की 
सत्ता वास्तविक वैधवा रखती है या नही इसको सस्यात्मक व्यवस्था की विधान मण्डल, 
के माध्यम से परख नही हो पातो है। इस कार्य का झअनटा की तरफ से राजनीतिक दल 
बरते हैं! यह वेतानो की भर्ती व अदला-बदली के लिए सरचनात्मक प्रत्रियाए जुटाने के 
साथ ही साथ सत्ता के वैधीकरण की व्यवस्था भी बरते हैं। जबरदस्ती हथियाई सत्ता 
को वृघीकरण के लिए जनता के सामने दल ही रखवाते हैं। इनको सत्ता वंधीकरण में 
इतनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहतो है कि निरकुश व्यवस्थाओं में भी दलों का नहीं तो कम 
से कम एज दल वा निर्माध शायद इसलिए ही किया जाता रहा है। 

राजनीतिक व्यवस्याओं मे मत्ता को वेघता का सकट उत्पन्न होता रहता है । अब 
हक मान्य रही सत्ता के क्षीध होने पर उसकी पुन लोकप्रिय अभिपुष्दि या जन समर्यन 
को आवश्यंस्ता अनिवायें हो जाती है। उसको व्यवस्पा दलो वे माध्यम से ही होती है। 
यही कारण है कि एक दल प्रणालियों मे भो सत्ता वेधोकरण वो आवश्यक माना गया 
है। निरकृश शासक समय-समय पर चुनावों वा दिखादा सत्ता पैधीकरण के 
उपकरण के रूप मे ही करते हैं। अत राजनीतिक दल रुत्ता वेघोकरण के प्रमुख माध्यम 
ही गद्दी हात वरन सत्ता की बैयठा का कार्य निरन्तर चलता रहू इसकी व्यवस्था भी 
करते हैं। 


समाज वा एकीकरण (क्राह्हाक्ात्ा ठ $0श6%) 

रॉजनीतिक दल समुद्र मायो की सनुध्टि और सामजम्य के द्वारा एक्-सी मास्यगाए 
या विचारधारा उत्प्त करते हैं, जिसमे समाज म विभाजनकारो प्रवृत्तियो का शमन 
होता रहता है। इससे समाज का एकीकरप होता है। समाज मे एकता थे ठोसता 
स्थावित द्वोतो है । हर समाज में बनेक समूह द टिंत ्वोठे हैं। इनको थावश्यक्ताए व 
मार्गे दारदार एक दूसरे के प्रतिकूल बनकर पारस्परिक सघप उत्पन्त करती हैं। 
परस्पर विरोधी मार्ग रजगीतिक व्यदस्या को तोडने का कार्य करने लमती हैं। राज- 
नीतिक दल, विरोधी समूह मार्गों म चुनावी प्रतियायिता वी प्रडिया के द्वारा तालमेल 
स्थापित करने का का करत है। दल एक्रीकरप करन के साय ही साय एकता बनाए 
रखने का काय भो करते हैं। 
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एवेन बाल ने दल्लो ने सामाणित एकीकरण के वार्य वो महत्त्वपूर्ण बताते हुए लिघा 
“ है, "राजनीतिक दलो के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्यो मे से एक कार्य राजनी तिक श्रक्रिया 
को जोडना, सरल करना और स्थिर बनाना है। राजमीतिक दलो में महर्तंम समाप॑- 
चत्यं प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होतो है। वे विभाजन नही करते बल्कि दसहीन भौर 
मिली-जुली सरकारी वे समर्थकों के बावजूद वे समाज को जोडते है। दल क्षेत्रीय हितों 
को एक दूसरे के करीब लाते है भोगोलिक दूदियो का तिवारण करते है और विभकत 
करने वाली शासन सरचनाओ में सामजस्य स्थापित करते है दलो द्वारा किया जाने 
याला यह जोडने का कार्य राजनी तिक स्थिरता में महृत्त्ववूर्ण कारक होता है । हर राज- 
नीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की तलाश मे अव्यवस्था के भीतर 
से व्यवस्था का निर्माण कर लेते है । वे अपने द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितो का 
विघ्तार करना चाहते हैं ओर इत हितो के बीच परस्पर सामजस्थ स्थापित करते हैं। 
राणनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत हिंतो के एकल्नीकरण वा कार्य भी दल ही करते हैं। 
हिंतो का प्रतिनिधित्व सुरक्षा नली (६४०9 ५४०।४८) का सा प्रभाव रखता है। यह 
बिखरे, फैने हुए हितो को राजनीतिक प्रक्रिया में समेट खाते हैं और उतकी सायो को 
सततुष्ट करते का प्रयास वरते है। सभी दल भपने समर्थन का विघ्तार करना चाहते 
है। यह चुगाव लडने वाले प्रतियोगी दलो तथा राजनीतिक प्रक्रिया पर हाथी रहने वाले 
एक भात्न दस, दोनो के बारे में सही है? ऐसा करने से वे न केवल समाज के अन्त्गत्त 
विभाजनो को प्रतिविध्वित करते है बल्कि उनमे उन्हे कम करने की प्रवृत्ति भो होती है । 
अत कुल मिलाकर, राजनी तिक दले समाज के सयोजन का फाये भी करते है । 


) सरकार व जनता की सम्पर्क कड़ी (जार ७लज्वढछ 00एवआला! था 
॥76 76०७१०) 
राजनीतिक दल्तों का एक कार्य सरकार तथा जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करना 
है। वे निर्वाचक-समूह को जानकारी प्रदान करने, प्रशिक्षित करने और सक्रिय बनाने 
की कोशिश करते है। राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत निष्क्रिय लोगो से सम्पर्क रखने 
ओर विभिन्‍न गीतियों के प्रति उनमे सजगता उत्पन्न करने थे उनसे उन नीतियो का 
समर्थन पाने के लिए वे जन सम्पर्क माध्यमों तथा स्थानीय सगठनों का प्रयोग करते 
हैं। वे जनता को क्रियाशील बनाने का भ्रयत्त करते है। वे जनता की भायों को सरकार 
तक तथा सरकार के निर्णयो को जनता तव ले जाते हैं। इस तरह दल, सरकार और 
जनता के बीच मध्यस्य का कार्य करते है। दल जनता वो सक्रिय बनाकर उनका समर्थन 
पाने का कार्य जन सभाओ, वदियों, झण्डो और एकतासुचक अन्य वस्तुओ द्वारा आगे 
बदाया जाता है। इस प्रकार दल, व्यत्ित और सरकार को जोडने वाली कडो बन जाते 
हैं। राजनोतिक जन सचालन का यह पहलू सर्वाधिकाटी शासन-बव्यवस्पामों के एक मात्र 
इलो के सम्बन्ध मे और भी अधिक सही है। इस प्रकार को व्यवस्थाओं मे दल, राज- 
तीतिक जत सचालन का कार्य करके ही समाज व सरकार में तालमेल बैठाए रखना 
है। मत, राजनीतिक दल, सरकार व जतता के बीच सम्प्क स्थापित करने का प्रभावी 


(फ्े 


854. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सम्याए 
साधन रद्दते है। 


आधुनिदीररण वा उपकरण (6०५ ज॑ $०४ट८ाआ०७ण)) 

विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओ में आधुनिवीकरण की समस्या का 
सामना क रन के लिए सरकारे भो राजनीतिक दलों बी महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीबार 
करती हैं। इन राज्यों म परम्परागत समाज होने के कारण जातीय, घामित्र, नस्लीय 
तथा अन्य लगावा के दिचाव प्रदल होते है। इसके वारण राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय 
दृष्टिकोध का विकास नहीं हो पाता है। समाज व्यवस्था की परम्परागतता, राजनीतिक 
आधुतिकोक्रण मे बड़ी हकावट बन जाती है। राजनीतिक दल सत्ता में आने पर सत्ता 
में वन रहन के लिए आघुनिकीकरण वी आवश्यकताओं के महत्त्वपृण पूरक व प्रेरक 
बन जात है। आयिव व सामाजिक तियोजन के माध्यम से सरकारें समाज वा लव 
निर्माण करती है और राजनीतिक दल उनको आवश्यक समर्धंन जुटाक्र आगे बढ़ने वे 
साधन जुरात है। 

विकासशील राज्यो को तरह द्वी विकप्रित राभ्यों मे भी राजनीतिक दल आधुनिकी- 
करण के सयोजब रहते हैं । हर राजनीतिक समाज में राजनीतिक दलों व सरबारो का 
भरविध्य दस बात पर ही विभंर करता है. कि वे समाज को ब्राघुनिवीद रण के सार्य पर 
कहा तक ले जाते में सफल रहते हैं। बनेक विकासशील राज्यो मे सरकारों व राजनी तिव 
दलो की लोकतान्त्रिक परिस्थितियों, आधुनिकोक रण म इनकी मसफ़लता के ही कारण, 
अधिनायकवादी बता दी गई है। अत राजनीतिक दल आधुतिकोकरण के उपकरण के 
रूप में हर राजनीतिक प्तपाज में सक्रिय रहते है। ला पालोम्वारा तथा माइरन वीनर ने 
दलो वे इस कार्य के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है, ' राजनीतिक दवो का भविष्य इस बात 
घर निर्भर करता है कि व भोर उनकी सरकारे राजनीतिक विकास के सकट का सामना 
करन में कहा तर सफल रहती हैं।” 


9 जन सचालन व सौदेवाजी (०छाप्य्यघण्म १०१ छय7हअपाहो 

हर जगह राजनी तिक दल जन सचालत का काय॑ करते हैं । एकदलीय प्रणालियों मं 
तो जन सचालन लोक प्रशासन के अनियायय अग के रूप मे ही व्यवस्थित रहता है ॥ इत 
श्यवस्पाओं प जन सचालव, जनता तथा दल के रादरयों को अनुशासित रखने के एक 
पहलू के रूप में भी देखा जाता है। मैमुअल वार्वतत ने इस सम्बन्ध मे उचित ही लिया 
है, “जन राजनीतिक दल, विखण्डित सभाओ के राजनीतिक दृष्टि से अपरिस्कृत व 
उदामीन लोगो को सामूहिक किया के लिए सचालित करन का एक उज्जवल आविस्कार 
है (” इसी तरह एडडर्ड शीह्म की माम्यता है कि एक्दलीय राजनीतियो में तो राज- 
नोतिक तमागा अधिराश ब्यवितया के द्वारा वेचारिक सहमति के आधार पर हो चलाया 
जाता है। बैसे विचारधारा अधिकतर अभिजनो को ही प्रभावित करतो है। इस कारण 
जन सचाट न वे ,लिए भी दल का ही सहारा लेना पडता है । 

सप्ो राजनीतिक सभाओं में मतदाताओं का व्यवहार विवेजपूर्ण नहीं रहता है। मत> 
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दाताओं वा बडा भाग सोदेवाजी प्रक्रिया (997807॥8 छ70८८5५) में सक्रिय गद्दी रहता 
है। मतदाताओं की तरप से प्रिधिज्ञ हितो में तालमेल बिठाने का कार्य राजनीतिक दस 
ही करते हैं। ये अपने समर्थकों वे हितो कौ अधिकतम ग्रुरक्षा के लिए अन्य सस्वागत 
सरचनाओ से सौदवाजी भी बरत है। यह सोदेबाजो मधिवतर सरकार के साथ करनी 
होती है। सरकार विभिन्न मागो वा ससाधन बरती है और उनवी तियान्विति वे' निर्णय 
सेती है। रास्कार द्वारा मागो ते ससाधन वे समय राजनीतिक दल सत्रिय रहुते हैं और 
परिस्थिति के अनुसार लेस देन को सौदेबाजी करते हैं । 


/विरोध व॑ उच्छेदन (09फ5०जञआ07 2॥0 8फ0ए९7४००) 
राजनीतिक दल केवल रचनात्मव कार्यों तक ही सीमित नही रहते हैं। पीटर मकंल 
था बहता है कि राजनी तिक दल केवल सर्वधासिक या वानूनी एरिधि में रहर र ही गाये 
नहीं बरते हैं। माजकल राजनीतिक दल विपक्ष म होने पर विरोध वी राजमीति अपनाते 
है। वे सरकार को नियल्नलित करने व उसम समन्वय स्थापित बरने वे कार्य के बिलकुल 
प्रतिकूल कार्य भी करते हैं ) राजनीतिक प्रतियोगिता वी यथाघंता के लिए विपक्ष 
अनिवार्य भी है। दी कारण सभी विधान गण्डना म विपक्ष को प्रान्यता देने की प्रपा 
है। ब्रिटेन म विपक्ष को मान्यता ही नही प्राप्त है वरत उसवा सुनिश्चित सस्याकरण 
भी किया गया है। राजनोतिक दलो का विपक्ष के रूप म का एक सुरक्षा नली की तरह 
होता है ॥ जन आदोलन व जग ताति से बचाव की व्यवस्था वे लिए विपक्ष बा होना 
अआवश्यव है । 
पिपक्षी दलो थे! रूप में दलों के कार्य विनार्यात्मव (6५४॥०॥०73)) द्वी अधिक 
रहते है। भीति निर्धारण की प्रक्रिया से हर स्तर पर निराशा व असहमति वा भी 
उद्भव होता है। इन प्रवृत्तिवा वो ये दल जो सत्ता में आने वी सम्भावना नहीं 
रखते हैं, विरोध व जोड तोड म॒ श्रपुक्त परते हैँ । सर्वाधिकारी दल पद्धतियां में 
अतियोगी दलों को कोई स्थान नही दिया जाता है । अत ऐसी परिस्थितियों मे यह दल 
भूमिगत रूप मे ही सक्रिय रहते हैं । इसी तरह, लोकतात्िक राजनीतिक व्यवस्थाओं मे 
'फक्रातिकारी दल मूमिगत रहकर लोवतब् को उखाड फेंकने में सक्रिय रहते हैं । इस तरह 
राजनोतिव दल प्रति-सगठनों (007/८४ ००2897023007) के एप में आतंकवादी गुरिह्ता 
गतिविधियों से माग्रे बढकर सरकारों को उलटने के लिए पद्यम्त्र व धातियो का नेतृत्व 
भी करते हैं । ५८ 
यहू दलों की व्यवस्था विरोधी गतिविधियां हैं। ऐसे दल, सरकार की कमजोरियों 
की खोज करने, इसवे राजनीतिक व आथिक सकटो से लाभ उठाते तथा सरवार के 
समर्थकों को विभाजित कर उतको मत-अभ्रष्ट करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार दे 
ऐसे मौको की ताव में रहते हैं जब सरनार की किसो कठिनाई के क्षण में ठपाक्‌ से सत्ता 
हृथिपा लें। “ठीसरे विश्व वे राज्यों म अधिवाण दल लम्बी अवधि तक सत्ता म न आा 
पाये के बारण ऐसी ही भूमिका निभाते हैं । इन देशों में निराश राजनीतिक नेता दलों 
बा सहारा लेकर तोड फोड़ तक के लिए आगे वढ़ जाते हैं । ऐसे लोगो को राजनी तिक 
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दलों भे 'सगठनी अस्त्र' (णट्टआरया।णाओं ण८३ए०/ प्राप्त हो जाता है। वे इस अस्त 
का प्रयोग नेताओं को बदलने के बजाय सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को ही रूपान्तरित' 
करने मे ही करते हैं। अत राजनीतिक दल, उदार विपक्ष से लेकर उम्र विरोध व 
स्थापित व्यवस्था को उखाड फेंकने के लिए आतकवादी कार्य भी करते हैं । 
राजनीतिक दलो के कार्यों को उपरोक्त सूची किसी भी तरह परिपूर्ण नही कही जा 
सकती । राजनीतिक दला के कार्य इतने विविध हैं कि उनको सूचीवद्ध किया ही नहीं 
जा सकता है। राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति, शासनतन्त्र का ढाचा, राजनी तिक प्रक्रिया 
की विशेषताएं तथा स्वयं दलो की सरचनाओ से इनके कार्य नियमित होत हैं। इनवे' 
कार्यों का विश्लेषण करते हुए न्यूमन ने ठीक हो लिखा है कि, “राजनीतिक दल विचारों 
के दलाल हैं जो दलीय स्विद्धान्तों का निरन्तर स्पष्टीकरण, व्यवस्थीकरण और प्रसार 
करते रहते हैं। वे प्तामाजिक हित-समूहो के प्रतिनिधि होते हैं जो व्यक्ति समाज व॑ 
समुदाय के बीच को दूरी कम करते है ।” राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक प्रन्‍नों 
भऔर समस्याओं के प्रति जागरूक बनाते है। यह विपक्ष मे रहते हुए सरकार को सचेत व 
उत्तरदायी रखते हैं। आततायी सरकारों को उलदने तथा ऋ्रातिकारी आदोलनो का 
तेतृश्व करने का कार्य तक करने में दल आगे रहते हैं। 
विकसित व सुस्थापित राजनोतिक व्यवस्थाओं मे राजनीतिक दलों के कारें प्रति- 
मानित हो गए हैं, किन्तु विकासशील राज्यो में इगके कार्य अत्यधिक अनिश्थय वी 
अवस्था में हैं। इन देशों मे राजनीतिक दल विचित्र से विचित्न कार्य करते हुए पाए गए 
हैं। उदाहरण के लिए, चतुर्य आम चुनाव वे बाद भारत के एक राज्य पश्चिमी बगाल में 
मिली-जुलो सरकार के एक घटक मावर्स वादी साम्यवादी दल के मत्तीगण स्वय ही सरकार 
के विरोध में हडताल पर बैठ गए थे । अनेक अफरीकी राज्यों मे, राजनीतिव' दलो की 
ऐसी ही विचित भूमिकाए रही हैं । विधान मण्डलो में घरनों से लेकर हिसात्मक प्रदर्शनों 
तब पे राजनीतिक दल सक्रिप पाएं गए हैं। झत राजनीतिक दलो के उपरोगत कार्प, 
इनकी गतिविधियों का एक सामान्य विश्लेषण ही कहे जा सकते हैं। 
राजनीतिक दलीं के कार्यों वा यह विवेचन यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दलों 
का हर राजनीतिक व्यवस्था मे केस्द्रीय स्वान होता है । वे सभी प्रकार की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं म महत्त्वपूर्ण का्ये करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओं वी बल्पना करना कठिन है। उदारवादी प्रजातत्रोय सस्थाओ में राजनीतिक 
दल निश्चित रूप से निहित होते हैं और सर्वाधिकारी शांसनों म दलो पर निर्भरता सबसे 
ज्यादा होती है। जिन राज्यों में दल नहीं होते या यहा तक कि एड मात्र दल भी नही 
होता, वे अनियाय॑ रूप से अनुदारवादी होते हैं और वहा जा सकता है कि वे राजनीतिक 
दृष्टि मे अधिक अत्त्यिर होते हैं। ऐसे राज्यों में राजनीतिक दल भूमिगत (णातधा- 
879प्70) रहते हैं तथा सीमित अयों म ही उपरोवत कार्य करते हैं ! राजनीतिक दल 
विद्वीत राजनीतिक व्यवस्थात्रों वो अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिर 
समाजो में दलों की भूमिकाए अत्यधिक महत्त्व वी होती हैं। अत आधुनिक राजनीतिक 
ड्यवस्थाओं मे राजनीतिक दल आधुनिकता के पर्याय मान जा सकते है। बोई भी राज्य 
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राजनीतिर दलों के अम्राव में बाधुनिकता के साएँ पर तेजी से आये नही बढ सकता है। 
इसी कारण जयप्रकाश नारामण द्वारा प्रतिद्रादित दल विहीन लोक्तत् का विचार 
सँद्धांतिकता से आगे नही बढ पाया है। 

राजनीतिक दलो के कार्यों को लेकर विद्वानो मे विज्ेप मतनेद नही है । मोखिक दृष्टि 
से सब प्रकार की दल प्रणालिया में राजनीतिक दलो के वार्य एव से ही होते हैं। उनम 
मात्रा के अन्तर हो सबते हैं विन्तु प्रगार के अन्तर नहीं होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था 
की ग्रज्भति दल-प्रणाली के प्रवार समाज वी समूह व्यवस्था तथा राजतीतिक प्रक्रिया को 
प्रद्डति से इनवे कार्यों, कार्य कटने की विधियों तथा कार्य शली में थोडा अन्तर अवश्य 
बावा है, व्ित्तु सामान्य रूप म राजनीतिक दलों बे उपरोक्त कार्य हर समाज व्यवस्था 
मे सम्पादित होते हैं । इसो गारण आधुनिव समाजो मे राजनीतिक दलों की एक “सुद्षम 
राजनीतिक व्यवस्था” (& ग्रा0४णा० 9०॥८व 5/56४) या 'एक निर्णय प्रक्रिया 
(3 0९९०॥४0॥ 74008 970०655) कह्दा जाता है । 


राजनीतिक दलों फी संरचनात्मक विशेषताएं 
(डाफझएटाएर१८ ८प्७86 ८ एदयाआ॥९5 07 एछायाए&, ?८४07ा58) 


राजनीतिक दलों के कार्यों, कार्य शंली तया उनकी भूमिका का उनको सरघतात्मक 
विशेषताओं से बहुत करीब का सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए ससदोय स्तर पर 
कार्य करते बाले तथा चुनावों में ब्यापक जन शामर्थन प्राप्त करने + इच्छुक दलों की 
सस्ननात््मक विशेषताएं उन दलों से भिन्न द्वोती हैं जिन्हे प्रतियन्‍्धक कानूनों ने भूमिगत 
हो जान का मजबूर कर दिया है, अपवा जो दल देहांतो को आधार बताकर नगरो में 
ए्थित राजनीतिक अभिजनो ये विरुद्ध गुरिल्ला कारंबादया चला रहे हैं। इसी तरह, 
मताधिकार के विस्तार जैसी अधिक विस्तुत जनतत्नीय भागीदारी बी माय करन वाले 
दलों पी ध्रचता व अन्य लक्षण सिद्धान्त मं उन दलो से अधिक जततवीय हो सकत हैं 
जो मोजूदा राजनी तिब' अभिननों नी सत्ता को बगाए रखने ने लिए प्रयलशील हांत॑ हैं । 
झत्त दलो वे सरचनात्मक लक्षणों से इनकी भूमिका, व्यवस्या मे इनके महत्त्व तथा 
प्रभाव का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन लक्षणों का उल्तेप आवश्यक व 
उपयोगी होगा | दलो के बुछ सरचनात्मक लक्षण इस प्रकार हैं-- (क) सदह्यता व 
आडार, (पर सेगठनात्मक सरचना; [ग) विचारधारा, और (पर) शंलो ! 


सदस्यता व आवार (८फॉलआीफ शाप डाटटो 

राजनीतिक दत गी सदस्यता इनको औपचारिक व वास्तविव शक्ति का छोत सात्ती 
जाठी है । इसी कारण प्रतियोगी व एक दल्ल प्रणालियों में दल वी औपचारिक रादरयता 
पर बहुत जोर दिया जाता हैं। दल को सदस्यता में दो बातें महत्त्वपूर्ण होती हैं, 
सदस्पता नाम मात्र की है या औपचारिक । जो राजनीतिक दल मध्यम वर्ग या उच्च 
वर्ग से सम्बन्धित होते हूँ उनम सदस्यता नाम मात्र की होती है। इनसे सदस्य दल को 
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गतिविधियां म अधिक राकज्रिय द दल व कार्यत्मों से अधिक प्रतिवद्ध नही रहने हैं । 
ओपचारिक सदस्यता उन दलों मे बनिवायंत पाई जातो है जा सार्वेजनिक दव (355 
एशा&)) टोने का प्रयास करत हैं। जन सदस्यता स समृह पहचान व दोसता का आभास 
हावा है। एसी सदस्यता वात दल राज्वीतिक उप सस्द् ति को बनाए रखन के महत्त्वपूर्ण 
यन्त्र हो यान हैं । कई ढार औपचारिक दव सदस्यता, बत्यधिक जनुशासित ज्रातिकारी 
संगठन वी उत्पत्ति को सम्भव बनान के उद्देश्य संप्रेरित होती है। एसी सदस्यता की 
बड़ी शत हाती है और पूरी छान-वीन द वाद ही सदस्यों की भर्ती हाती है । एक्दलीय 
प्रणशालिपा म॒ रातनीतिय अभिननों द्वारा निर्धारित गन्तय्यों की प्राप्ति बे लिए जन 
मचालन की प्रविधि क रूप मं दल की औपचारिक सदस्वता का उपयोग किया जाता 
है। एसी दल ब्यवस्याभा मे दल को औपचारिक रादस्यता सम्मान सूचक बल 
जाता है । 

राजतो तिक दतों को सदस्यता का बनाए रखने के लिए, दल सहायक सगदनों, ट्रेंड 
यूनियनों, स्थानों काप्ठका इत्यादि पर निर्भर रहते हैं।॥ जन-दलो वे लिए तो ऐसी 
निमर्म॑रता भावश्यक हा जाती है । अन्य प्रवार के दल भी इनके बिना सदस्यों को दल वे 
प्रति आस्थावान नही रख सकत है। दल को सदस्यता के प्रकार के साथ ही साथ सदस्यता 
का आकार भी दल व प्रभाव का नियामक होता है। वेमे सदस्यता का आकार कुछ सौ से 
लग्राकर क रड्ो तक में होता है। रूस व चोन म॒ साम्यवादिया वी सदस्य सख््या तमश 
एवं कराड तीम लाख व दा करोड अस्सी लाख तक बताई जातो हैं। इसी तरह नारत म, 
भारतीप राष्ट्रोय काग्रेस म साठ लाख सदस्य बताए जाते हैं। दल की सदस्यता के आकार 
का सम्बन्ध दल वया करना चाहता है इससे नी रहता है । जैसे ऋ्ति करने पर तुला हुआ 
दल भाकार की दृष्टि से छाटा ही हागा क्योकि ऐस दल मे गोपनीयता, अनुशासन व 
बास्तविर्त नातिकारियों को अनिवायसा द्वोती है। इसी तरह, राजनीतिक समाज का 
तेजी में आधुनिक दनान व्‌ आधिव-साप्ताजिक नव-गठन के लिए बडी सदस्यता वाले दल 
बावश्यक हो जाते हैं। 

निष्कर्ष म यह वहा जा सकता है कि राजने,तिक दलों को सदस्यता के प्रकार व 
आकार का इनकी भूमिका, महत्त्व, लक्ष्य व प्रभाव से सीधा सम्बन्ध रहता है। बडी 
सदस्यवा वाले जन-दल तथा सीमित सदस्यता वाले दल बलग्र-जलग सद्भों में भिन्न-भित 
प्रकार का प्रभाव रख सकत हैं। अत इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है वि 
दल के सदस्यों का प्रकार व आकार ही विशप महत्त्व का नहीं हांता है। अन्‍य 
सरचना मक तप्मर्णों के साथ हो इस लज्ञण का प्रभाव मापा जाना चाहिए। 


सगटनान्मक सरचना (0/83॥230073 डतप्लणे 

राजनीतिक दलों मे सगठतात्मक सरचना के अन्तर भी काफी रहत हैं । इस सम्बन्ध 
मे सरचना मक दातो का विशेष महत्त्व हावा है । अत दल को सरवना के सम्बन्ध में 
इुमक निम्नलिद्ित पहलुओ का उध्ययन किया जाना आवश्यक है-- 

(॥) दल की सदस्यता की प्रायसिक इकाई कया है २ 
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(2) दल दी सदस्यता की आधारभूत इकाइया दल के राष्ट्रीय केन्द्र से किस प्रकार 
से सम्बन्धित है २ 

(3) दल को वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है ? 

(4) इल के नेताओं, सक्रिय सदस्यों व घिधान मण्डलो मे दल के निर्वाचित सदस्यो के 
बीच बिस प्रकार का सम्बन्ध है २ 

(5) नेतृत्व की भूमिका और नेतृत्व के चुने जाने की क्या विधि है ? 

(6) सगठनात्मक केन्द्रीकरण की मात्धा कितनी है ? 

(7) दल वी चोकरशाही का वितना नियवण है ? 

(8) दल वे सदस्मो तथा दल मे निचले पदों पर नियुक्त कार्यकत्ताओ के मुकाबले, 
नेतृत्व की शक्ति अनुशासनात्मक शवितयों का विरतार क्षेत्र, निर्णय लेने तथा नीति की 
छुरुआात करने में कितनी भागीदारी है। 

राजनीतिक दल की सदस्यता को प्राथमिक इकाई का ज्ञान प्राप्त बरके ही दर्शों की 
प्रकृति व प्रभाव को समझा जा सकता है। सदस्वता की इकाई दीली ढाली हो सकती है, पह 
प्राप्त एवारूपता वाली स्थानीय शाखा तथा कार्य स्थान पर आधारित कोष्ठक भी हो 
सकती है। प्रथम प्रकार की ढीली-डाली इकाई 'कॉकस' (८0०४७) बलब॑ या समित्ति के 
रूप मे होती है। दूसरी प्रकार की इकाई काफी एकठा वाली स्थानीय शाखा के रूप में 
होती है। तीसरे प्रकार को इकाई साम्यवादी व्यवस्थाओ गे कार्य करने के स्थान पर 
आधारित अत्यधिक अनुशा सित कोष्ठक होती है । सदस्यता की प्रारम्भिक इकाई से दल 
सरचा पर न्यापक प्रभाव पडता है। रादस्यता की प्राथमिक इकाइयो के प्रफार पर ही 
दल मे सदस्यो की भागीदारी का नियमव होता है । इकाई का बडा होना सदस्यों की 
सक्षियता को कम करने वाला घन जाता है। इससे अनुशासन पर प्रभाव पढता है तथा 
दल की तारुत कम ही रहती है ! 

दल की प्रारम्भिक इकादू्पों बे प्रकार वी तरह ही इन इकाइयो व दक्ष मे राष्ट्रोव 
केन्द्र वे बीच सम्बन्धो की प्रकृति का भी दल की सरचना के निर्धारण में हाथ रहता है। 
जेसे साम्पवादी दलो में यह सम्बन्ध ऊपर से नीचे की ओर पूर्ण नियत्नण का रहता है 
जवबि लोब तन्त् ब्यवर्थाओ मे प्रतियोगी इल में इतनो नियत्रण नहीं पाया जाता है। 
इत् पहलू मे इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दोसों छोरो के बीच के अग 
कितने व किस प्रकार से सम्बन्धित बनाए गए है ? 

दलों फो मिलने वाली वित्तीय सहायता लोकतत्त व्यवस्थाओ में भी मत््यन्त 
गोपनीयता के कोहरे से ढकी रहती है। पर इतना तो जाना हो जा सकता है कि दल के 
'खजाची' समाज वे कौन से वर्ग मे निहित है ? इससे राजनीतिक दल के कार्य त्रमो, वार्ये 
शेली तथा विचारधारा का स्पण्टीररण करने मे सहायता मिलती है । 

दल मे नेताओ, राक्षिय सदस्यो व दल वे ससदीय सदस्यों में सम्पर्केता के क्या प्रतिमान 
है ? यह प्रश्व अनेक प्रकार से महत्त्व रछता हैं; नेद्त्व को भूमिका व नेतृध्व के चने 
जाते की विधि पर सी कापी वल दिया जाता है। दल में सयठनात्मवा डेग्द्रीवरण की 
मात्रा, दल यी नोकरशाहो के नियन्त्रण की मात्रा नोर दल के सदस्यो तथा दल से निचे 
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पदो पर नियुक्त कार्यकर्तताओो के मुकाबले नेतृत्व की शक्ति, अनुशासनात्मक शक्तियों का 
विस्तार क्षेत्र, निर्णय लेने तथा नीति को पहल करने मे सहभागिता के द्वारा हर राज- 
नीतिक दल की सगठनात्मक सरचना प्रभावित रहती है । अत इन सभी का राजनीतिक 
दलो के कार्यो पर सीधा प्रभाव माना जा सकता है 


विचारधारा ([6०००४४) 

राजनीतिक व्यवस्था के सचालन की दृष्टि से यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि कोई 
राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर सगठित है अथवा प्लिफ चुनावी कार्यक्रम के 
तौर पर मौजूद है ? दल वा झेष राजनीतिक व्यवस्था के साध अपने सम्ब-्धो वे विपय में 
जो दृष्टिकोण होता है उस पर उस दल की विचारधारा का गहरा श्रभाव पड़ता है। 
अत दल के वैचारिक ढाचे का राजनीतिक दल की सरचना से निकटता का सम्बन्ध 
रहता है । दल की विचारधारा की तीद्नता, बाया दाया रूप तथा व्यवस्था सम्ंक या 
विरोधी प्रकृति से दल की कार्य-स्ी माए निर्षारित होती हैं। इसी तरह दस की विधार- 
घारा के सम्बन्ध में यह भी देखता आवश्यक होता है कि यह किसकी विचारधारा है? 
यह नेताओं की या दल के सभी सदस्यो को विचारधारा हो सकती दैया केवल कुछ 
सक्रिय कार्यकर्त्ताओं से ही इसका सम्बन्ध हो सकता है। हर अवस्था में विचाफ़ारा की 
जोडन की शत्ित का निश्चय हो जाता है। विचारधारा को व्यापक्ता तथा वेचारिक 
भावनाओं की ठीवता से राजनीतिक दल को राजनीतिक व्यवस्था मे भूमिका निर्धारित 
होती है। इसी तरह, राजनीतिक सहभागिता के मामले मे दलो के वैचाहिक दृष्टिकोणो 
का स्थान सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था वो प्रभावित बरता है। दो परस्पर विरोधी विधार- 
घारा वाले दल एक प्रपत पर विरोधी ओर दूसरे मुह पर एक साथ द्वोकर यह स्पष्ट करते 
हैं कि विचारधारा दलो की सचालक शक्ति परम अर्थों में नही रहती है। 


दल की शेली (९गगश आज 
राजनीतिक दलो के नेताओं द उनके अनुयायिओ्रो को राजनीतिक गतिविधियों की 
शैली का दल की विचारधारा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राजनीतिक गन्तब्यो व उनकी 
प्राव्ति के साधतो को लेकर विचारधारा की भूमिका को आका जा सकता है। अगर 
विचारधारा परम मूल्य पसदगियों से सम्बन्धित है तब ऐसे राजनीतिक दलो की कार्य- 
शैली राजनीतिक सोदवाजी व समझोतावादी नही हो सकती, किन्तु इसके विपरीत सापेक्ष 
मूल्य पसदगियों से सम्बन्धित विचारधारा वाले राजनीतिक दल की कार्य-इली मे उग्रता 
व वढोरता नहीं पाई जाती है। जब कई विचारधारा, साधव और साध्यों को परम 
मूल्यो के रूप में अपन म लपटे रहती हैं तब बेवल एक ही मार्ग के कारण राजनीतिक दल 
उससे ही प्रतिबद्ध हा जाया है। ऐस दल राजनीति म उथल पुथल व अस्थिरता के कारण 
इनत हैं। विचारधारा दस वो व्यय शैली की सोमाए भो निर्धारित करती है। इससे दल 
है) बय राजनीतिक सहयादिया व श्रतिद्वन्द्यियो के प्रति भावना का नियमन होता है। 
धारधारा से ही दल के नता क द्वारा प्रयोग मे लाई जान वाह्ती चालो का निर्धारण 
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होता है। अत; दस वी बैचारिक मान्यताओं वा दल की वार्य-शैली पर निर्णायक प्रमाव 
कद्वा जा सकता है। दर राजनीतिय दल वी विचारधारा व काय पेली मे सात्रवत्री 
सम्बन्ध रहता है । राजतीतिय दल वी विचारधारा से ही इस बात प्रा सकत दिया जा 
सकता है कि कोई राजनीतिक दल, प्रवार बवाम शिक्षण, अनुनपस बताम अ्रष्टाचार 
ठथा सरादीय निपुणता बनाम शुद्ध अवरोधक्ता म से विरा शैली ता प्रयोग बरेया ? 

शाजनीतिव दलो की सरचनात्मक विश्वेषताओ बे व्रिवंचन से यह स्पष्ट हु। जाता है 
वि दली की सदस्यता का प्रवार॒व आव!र सगठतावन्मय सारघना, पिचारधाराबव दस 
राजतीति की शैली पे बीच पनिष्ठ राम्बन्ध है। इन सब वा दतों क॑ बरायों पर व्यापफ 
प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक दलों मे सरचवात्गव बन्तर ये कारण राजनीति 
ब्ययस्थांगो मे दल राजनीति का रूप भी अलग अलग प्रकार का हो जाता है। सभी दल 
वास्तव मे सरचतात्मक नियामको से सीमित व प्रतिबन्धित रहते हुए दवी काय करत हैं । 
इन्ही विशेषताओ) के भराधार पर दलो वे वार्यों का मूल्याक्न शिया जा सकता है। 


राजनीतिक दल ओर निर्वाचन भप्रणालिया 
(९0.74, ?ए&ए775 #२० एा#टाठ7 ७, $श४ा ए७७9) 


हुवरणर (0072८) ने अपगी पुस्तता पोलिटिक्ल पार्टीज! मे दल पद्धतियों और 
निर्वाचन प्रणात्तियों मे घनिष्ठ सम्बन्ध माना है। उसके अनुगार, निब चने प्रणालियों का 
दल पद्धमतियों वे फ़मिक विकास मे नियामक प्रमाव रद्दता है । इनका दलो की ग़रचना, 
उनवी विचारधारा, दलो के धीच परस्पर सम्बन्धों के स्वहप तथा विसी राजनीतिक 
व्यवस्था मै अन्तर्गत अ्तियोगी दलो की सब्या पर प्रभाव देया जा सकता है। निर्वाचित 
पद्धति का विधान मण्डल मे दलो वी सापेक्ष शवित और संख्या पर भी अनिवार्य रुपसे 
प्रभाव पडता है । दृबरजर ने दल पद तियो व निर्वाचित प्रणालियों व आपमी रास्मन्ध ना 
विस्तार ते अध्यपर्ण बरबे गुछ निल्वप॑ नियाले हैं। उतर निष्कर्पों को दवरजर 
शिद्धान्त' बे नाम से जाता जाता है। हम इस सिद्धान्त का विवेचन न रते इसका मुल्याक्त 
करेंगे । 
दुवरजर वी सातयता है वि निर्वावन प्रणाली वा दल पद्धति पर तिर्णायक प्रभाव 
रहता है। सामान्य बहुमत प्रणाली (६89]6 ॥2॥075 ५/5८ग) देलो म॑ स्वाभाविव 
दौोदेरापत! (8079] 0०४5ँ॥) लाने का वार्म करती है। इस प्रणाली मे एव" सदस्यीय 
मिवर्चिन क्षोत्र द्वोठा है तथा प्रत्येव_ मतदाता का बेवल एक मत देने वा अधिकार होता 
है । इस विवर्चिन प्रणाली मे निर्वाचन सामान्य व सापक्ष बहुमत से होता है। 
निर्वाजित प्रत्याशी को वुल मतो का पूर्ण या मिरवेक्ष (५६०७०) ब्रहुमत मिलता 
आवष्यव' तही है। इसका अधभिष्राप यह हैँ बि इसस ऐस ब्यति चुन पिए जाते है 
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जो केवल अल्पमत का प्रतिनिधित्व करते हो, वहुमत का नहीं। उदाहरण के लिए, एक 
निर्वाचन क्षेत्र मे चार व्यक्ति उम्मीदवारों के रूप मे खडे है। यहा इनमे से दे दल 0 
व्यवित चुना जाना है। उन चारो के प्राप्त मत इस प्रकार होने पर, के! के पक्ष मे 
0000 थ! के पक्ष मे ]3 000, 'गः के पक्ष में, ।,000, तथा 'घ' के पक्ष भे 6000, 
“ख!' निर्वाचित हो जाएगा, यद्वि उसे मततो की बहुसंख्या नही प्राप्त हो सकी । यथा मं 
बह 32 5 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधि है। डुवरजर के अनुसार ऐसी निर्वाचन 
प्रणाली में तीसरे दल का प्रतिनिधित्व नहीं द्वो पाने के कारण, इसके समय्यंक दो दलों में से 
किसी के साथ होने की प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं। यह वन्तत द्विदलीय व्यवस्था स्पावित 
कर देती है। पह डवरजर का स्वाभाविक दोहरापन विद्धात है । इस सिद्धात में यह मानकर 
चला गया है कि सामाष्य बहुमत प्रणाली मे स्वत ही दो दल विकसित क रने की परिस्थितिया 
निहित रहतो हैं। डुवरजर ने इसको पुष्टि वे लिए यह तक दिया है कि इस निर्वाचन 
प्रणाली के ही कारण ब्रिटिण लिवरल पार्टी के ह्वास मे तेजी आने से ब्रिटेब में दिदलीय 
प्रणाली कु सुत्रपात हुआ | डुवरजर का कहना है कि निर्वाचन प्रणालिया, दल पद्वतियों 
के विकास में इसलिए भी सहायक हो जाती हैं क्योकि इन से दल प्रणालियों को 
प्रोष्ताहित करने बाली शवितयों को प्रोत्साहन मिलता है । डुवरजर की इरा भाग्यता को 
चुनौती दी गई है । सी० लेज़ (2 ,०५७) ने इसका व्यवस्थित ढग से खण्डन किया है। 
लेज़ वे अनुसार डुवरजर की यह मान्यता यलत है कि तीसरे दल के कम प्रतिनिधित्व 
के कारण सामान्य बहुमत श्रणाली मे, इस दल के समयंक अन्य दो दलो मे से स्वत ही. 
किसी एक के साथ हो जाएगे, क्योकि ऐसी अवस्था मे तीसरे दल के प्रत्याशियो ्क 
समयंको के मत बेकार जाने के कारण इन समर्थकों में अपन मतों के उपयोग को प्रवृत्ति 
उत्पन्त हो जाती है और वे अपना समय॑न ब्न्य दलो के प्रत्याशियों को देने लग जाते है। 
लेघ कातरव है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र मे तीसरे दल का प्रत्याशी अन्य दो दलों के 
प्रत्याशियों से मजबूत अवस्था मे है. वद्दा इन मतो वी निरयंक्ता की अवस्था नही रहती 
है। अत इससे द्विदलीयठा वा सिद्धात पुष्ट नही होता है। लेज इसे 'यथास्व्रिति का 
सिद्धाता (घाढ०ा३ ण॑ धा४ ६800५ १४७०) या असचालन सिद्धात (06079 ० 
गाशा00॥॥80) कहकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य बहुमत प्रणातौ, द्विदलीय 
पढ्ति की स्थापना नही करती है । इस सम्बन्ध मे अधिक से अधिक यह कहा जा सकता 
है कि इस चुनाव पद्धति रे द्विदसीय प्रणात्री के विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है। 
भारत व श्रीलका मे यही निवर्चिन प्रणाल्री, द्विददीयता को परिस्थितिया नही ला सती 
है। अत दल व्यवस्था की प्रद्वति और निवर्विन प्रणालियों का सम्बन्ध सामान्य ही हो 
सकता है इतमे निर्धायक सम्बन्ध नही होता है। 
डुबरजर के इस सिद्धात में यद्ट बात अन्तनिद्ित है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रधाली हमेशा बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है । ड॒वरजर के अनुसार, निर्वाचन 
वी आनुप्रातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलो की सस्या मे दृद्धि का स्वत ही कारण बन 
जाती है। इस प्रणाली से दलों की सब्या मे कमी नही होती है। आनुप्रातिक प्रतिनिधित्त 
प्रयाती का बहुदलीय पद्धति के विकास व उसके स्थावित्द में महत्त्वपूर्ण योग रहता है 
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क्योकि इस पद्धति को अपनाने से छोटे छोटे वर्गों व दलो को भी विधान मण्डलो में 
उनकी झ्ति व समर्थन के अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस सप्बच्ध मे 
डुवरजर का कहना है कि आनुपातिक प्रतितिधित्व प्रणाली से पुराती पाटियों म विभाजन 
होते रहते है। इस तिर्वाचन त्रणाली में दलो की सख्या मे वृद्धि के तत्त्व विद्यमान रहते 
है। यह प्रणाली उन शकितिमों को श्रोत्साइव देती है जिसपे दलो में अलगाव बने रहते हैं 
तथा थोड़े से मन पुटाव या दल के नेताओ के व्यक्तित्व के टकराव से दल के टुकडें हो 
जाते हैं। इस प्रणाली मे हर दल को समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने की 
सुब्यवस्था के कारण से ही दल राजनीति दिपष्डव प्रकृति को घन जाती है। 
लेज ने डुदरणर के 'बहुदलीयता सिद्धान्त (ए्रणाए_्व॑/0७॥ (८०7५) के सम्बन्ध गे 
केवल घन दलो को जो इसके लागू करने के रामय विद्यमात थे, बनाए रखने की ही प्रवृत्ति 
नहीं होती है। गह प्रणाली अपने मे ऐसी शक्ततिया भी समेटे हुए है जो दलो की स्ब्या मे 
वृद्धि करते का कापे करती है। पर इसका यह तात्पपं तहीं है कि किसी राजतीतिक 
व्यवस्था में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से दलों को सख्या बढती ही जाएगी। 
वास्तव में ऐसा नही होता है। अठ इस प्रणाली वे सम्बन्ध पे भी लेज का यही तिष्कर्ष 
रहा है कि यह भी सामान्यतया 'ययास्पिति' बनाए रछने वाली ही प्रणाली है। 
बरेलजियम, फ्रास, पश्चिमी जर्मती, होंलेण्ड मे इस प्रणाली से दलो को यथास्पिति ही 
बनी हुई है । 
अत निर्वाचन प्रणाली दल पद्धति की प्रकृति के निर्धारण मे केवल एक कारक है। 
केवल इससे ही दल पद्धतिप्रो के स्वरूप का निर्धारण नही हीता है । इस स्भ्बन्ध में इतना 
दही बहा जाना चाहिए कि निर्वाचन प्रणाली दल पद्धति की प्रकृति के नियामको मे से एक 
परिवर्यं है। चुनाव प्रणाली का तथा दल पद्धति की श्रकृति का सीधा सम्बन्ध होते हुए 
भो यहू बेवल एक कारक के रूप में ही दत पद्धति के स्वरूप को नियामक रहती है । 
निष्कपं में इतना ही कहना पर्माप्त रहेगा कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे निर्वाचन- 
प्रणाली तथा दल पद्धति में सावयवी सम्बन्ध रहते हुए भी यह एक-दूसरे पर आश्रित एक 
सीमा तक ही रहती है । 


राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था 
(९0470&8, ९७२2५॥ए5 #४७0 एणशा 726, 5५5 हा) 


इस प्रणाली और राजनीतिय व्यवस्था में धनिष्ठ सम्बन्ध होता है ।दल प्रणाली की 
प्रकृति का आधार राजवीतिक व्यवस्था वी प्रह्ृोति ही रहतो है। उदाहरण के लिए, 
निरकुश राजनीतिक व्यवस्थाओ में दल पद्धति कभी भी प्रतियोगी प्रकार बी नही होती 
है! इसी तरह लोकतन्त्र मे अनिवायंत प्रतियोगी दल पद्धति पाई जातो है । इस सबसे 
पही खराशय है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिता दक्ष पाए जाते हैं। किसो 
व्यवस्था में यह खुले होते हैं तो किसी मे भूमिगत रह सकते है । इसी तरह दल पद्धति की 
प्रकृति व राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति मे *चोली-दामन' का सम्बन्ध पाया जाता है। 


864 : दुलवात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाएं 


विभिन प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे दल पद्धति का प्रतिमाव व दलो की भूमिका 
का पृथत-परयक विदेवन करके, इन दोनो के सम्बन्धों को समझने में सरलता होगी। भोदे, 
रूप से राजनी तिक व्यवस्याओों को हमन सरकारों के वर्गोकरण के बध्याय में तोन भागों 
में वर्गीहुत किया है ।॥ यह तोन प्रकार हैं-- (क) लोकतन्व राजनीतिक व्यवस्पाए, 
(छ) स्वेच्ठाचारी राजनो तिक ब्यवस्थाए, और (ग) सर्वाधिकारी राजनी तिक ब्यवस्थाए। 


राजनीनिक दल और लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं (एगक्तव्थ एडआ८ड शत 
08०लजश्ञा० ९०ाधव्डों 57४६055) 
लोक्सन्त्र क क्रियान्वयन को दृष्टि से राजनीतिक दलो का बडा महत्त्व है। उन्हें हम 
लोक तन्त्र की वसौटी कह सकते हैं, क्योकि, किसो देश को राजनीतिक ब्यवस्या में लोक- 
तम्न्न का अस्तित्व कहा तक है, इसकी माप इस बात से की जा सकतो है हि उस व्यवस्था 
में राजनीतिक दल प्रणात्ती किस सोमा तक स्वस्प राजनीतिक प्रतियोगिता पर बाघारित 
है। राजनीतिक दलो के बी व परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्दा, व्यापक जन सम्पर्क, जवमद की 
शुद्ध अभिव्यक्ति दादि ऐसी दातें हैं, जिनसे लोक्तन्द्ग सापंक होता हे। पिवाक एवं स्मिथ 
ने राजनो निक दलो व लोक्तन्त् के पारस्परिक सम्बन्धों के दारे मे उपयुक्त ही कहा है कि 
'लोकतान्वि्क सस्याओ के सतोषप्रद रूप में कार्य करते रहने के लिए सामान्य मतदाताओं 
का सगद्न आवश्यक होता है। राजनोतिक दल जैसी किसी युवित (0८१३८८) के अभाव 
मे यह सम्भव है कि जनता की आवश्यकताओं एवं गायों की पूर्ति की चेध्टा शिमिल द्ो,, 
राजनीतिक उत्तरदायित्व की ब्यवस्पा यदि असम्भव नेहों तो कठिन अवश्य होगी तथा 
नेतृत्३ अपपर्याप्त भर शासव अप्रभावी होगा' इस तरह लोकवन्द्र के लिए राजनीतिक इलो 
का अस्तित्व अपरिहाय है! इस आधार के बिना लोकठन्‍्त्र चल ही नही सकता है। 
_लोवतन्त्र शासन व्यवस्याओो में राजदीनिक दल जनता कौर सरकार के बीच मध्यस्थ 
का कार्य करते हैं । वे जनता को सह्दी, निष्पक्ष तया ठोस निर्वाचन क लिए शिक्षित करते 
हैं तथा सरकार का सचालन करते हुए उसके ऊपर नियत्नण लगाये रहते हैं, जिससे वह 
अपनी मनसानी न करने पाएं । लोकतन्व मे सरकार को उत्तरदायित्व की स्थिति मे रखने 
को ब्यवस्या राजनोतिक दल ही करते हैं। अतः राजनो तिक दल और लोवतन्त एक तरह 
से एक दूसरे के पर्याय से हो जाते हैं । २ 
राजनीतिक दल लोकतन्‍्त्र को ब्यवह्ारिक बनाने के यन्त्र हैं। इनसे लोस्तन्त् व्यदस्पा 
को संस्यपागत सरदनाएं स्थापित होती हैं। यह लोकतन्त्र के लिए अपरिहाय है। यह राज- 
नीतिक व्यवस्था को जोडते हैं। यह लोक्ठन्त्र का मूल मद्र है, परन्तु यह उनकी भूमिका 
का एक पश्त है। यह लोइतम्त्व के सवसे बडे शत भो दन जाते हैं। अनेक विकासशौल 
राज्यों मे राजतीठिक दलों के भ्रष्टाचार व मनमानी के कारण लोक्ठन्त उद्ाड़ फैके गये 
-हैं। जब राजनीतिक दल, दलगत राजनोतिक मे पड जाते हैं तो दे लोकतन्त के पोषक नहीं 
उसके भशक बन जाते हैं। इसलिए हो यह कह्टा जाता है सोकताम्तिक शासन व्यदस्थाओं 
के सकद तत्व दलो की अधिनायक्दादी ग्रतिविधियों मे विहित होते हैं। वास्तव में अधि- 
नायदबादी राजनीतिक दल बहुधा प्रजादान्विक दल व्यवस्थामे स्वय हो विरृस्तित हो 
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जाते हैं। वे 'एुक राम्य में राज्य बना लेते हैं ॥ ऐसे दलों का उदय समाज मे व्याप्त छिसी 
आधारभूत कमो की अभिय्यक्रति के सर्प में होता है। ऐसे दस छत लोगो वी अपना सदस्य 
दे अनुपायी इना लेले हैं जिन्हें मौज्‌दा लोबतठान्दिक व्यवस्था से असतोय हाता है और जी 
स्वय वो ऐसी शासन-ध्यवस्था से अपने को अलय समझने हैं ता यह महसूस करते हैं कि 
उनको आवश्यक इच्छाओं को पूर्ति लोकतान्वित् शासन प्राती सै नहीं हो सउतों । 
स्यूमेन का कहना है वि इस भ्रदार के बद्विनायकवादी इत जद डापी पनप बाते हैं तथा 
बड़ी सद्या में लोगी को अपती ओर आकपिठ कर लेते हैं तो प्रजावान्त्रिक प्रक्रिया निरिचठ 
हूप से एक सकटपूर्थे स्यिति में फत जातो है। इस प्रशार के अधितायरवादी दर्वों का 
उदय लोस्तस्त व्यवस्था के विए खतरा बन जाता है। 
अत राजनीतिक दल लोकतत्त्र के रक्षक भी रहते हैं और इस्ही को सतमानों से सो - 
तस्त्न को रामाप्त करते के लिए ऐसे दठ पनप्र जात हैं जिनको लोक तन्त्र से आस्या ही नहीं 
होठी है । ऐसे दन लाकतत्त्र के लिए ही घातक नहीं होते हैं वरन रॉजवविक प्रक्रिया 
को तोडने, उसे पेची दा और अभ्यिर बनाने में भो सद्रिय रहत हैं। राजनीतिक दस या 
प्राप्त करते के उद्देश्य से स्रगठिठ द्वाते है। सोकतत्त्र में सत्ता प्राप्ति कै। सुनिश्चित सर- 
खुनान्मक व्यवम्या द्वोवी है, कित्नु जब सत्ता वर्तमात राजतीतिक सरचनताश्रों के बन्‍्तगरंत 
कार्ये करके प्राप्त नही हा तब निराय दल इत सरचनाओ को उखाड़ फेंककर राजनीतिक 
सत्ता को हथियां लेते टैं। बवई बार मौजूदा सोवठान्त्रिक अ्यवस्था का बलातू राज- 
परिवर्त॑र्तों, मूह युद्धों, सरकार के खिवाक काररेवाइयों के माध्यम से उसाड प;ढैंवा जाता है 
तया उसके बाद लोकतन्‍्त्र ब्यवस्या का ही बदला जा उतता है। नि८कुप में हम यहू कहू 
सकते हैं कि जब अधितायरुदादी दल सत्ता हथियाने में सफ़ा हो जाठा है तो लाइतत्त्र 
कै ब्यात पर पूर्ण तिरकुश शायत स्थापित हो जाता है। अत लोकतम्त्र स्थवस्था में 
राजवीतिक दल अत्यस्त महन्वपूर्न होते हैं। यहो लोकतन्द्र को ब्यावह्टारिक और सुरक्षित 
बनाते हैं और इस्हों के द्वारा सोकठन्त्र व्यवस्था को जामूत उघाड फे छने की परिस्विनिया 
अम्नुत होती हैं । द्वितीय विश्वदुद्ध क बाद विकासमौल राज्यों में स्वतस्द्रता श्राप्वि के खाय 
ही अपनाई गई त्तोकवान्प्रिक शासन प्रभालिदा एक के दाद दूसरी अदितायश्वादी बनती 
गई हैं और इस सदरे लिए राजनीठिक दस ही प्रसुख रूप से उत्तरदायी गह्टे जाते हैं $ 














राजजनिक दल और, स्वेच्छादारी रफ्नीलिक व्यव/स्याए, (२सताप्य एस 
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स्वेच्ठाचारो राजनीतिक व्यवस्थाओ में मुझत राजनीतिक प्रतियोगिता, यानी राज- 
नीविक दल ओर चुनावों पर महत्वपूर्ण पाबद्िया रहती हैं। इनमे राजनीतिक अनुरूयता 
ठपा आक्वाहारिवा,प्राज्त करने के लिए राजनीठिक सत्ताधारो बरुया जोर जबरदस्ती दपा 
दल अयोग पर अधिक जोर देते हैं नागरिक स्वतन्तताओं का अभाव होठा है मौर जन- 
सम्पर्क के माध्यमों तदा न्‍्यायडालिका पर सरदार का सीधा निय्नन्द्रर होता है ऐसी 
ब्यवस्थाओं में एक्दलीय पद्धति हो पाई जाती है. परन्तु दस का होता आवरयक नहीं 
है। ऐमो राजनीठिक व्यवस्धाओं में दत्त का विभेद महृत्त्द नहीं झोठा है। शासक मुट 
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सर्वेतर्षा होता है और राजनीतिक दल केवल देधता का दिखावा करने के लिए ही 
होता है। 

सामान्यतया स्वेष्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थानो मे भूमिगत दल होते हैं और ऐसा | 
कहा जाता है कि यह भूमिगत दल ही स्वेच्छाचारी शासको से मुक्त दिलाने का एक मात्र 
साधन प्रस्तुत करने वादे हो सकते हैं। नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओ में जहा कही 

जठाचारी शासको कौ निरकुशता से मुक्तित मिल सको है वहा ऐसे ही भूमियत दल या 
समूह अचानक राजनीतिक व्यवस्था पर हावी होकर शासको से सत्ता छोनने मे सफल हुए 
हैं. किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि स्वेच्छाचारी शासको से सत्ता हथियाने वाला गुट, 
समूह या दल लोकतास्त्िक व्यवस्था मे आस्था रखने वाला ही हो । यह केवल सत्ता परि+ 
बर्तन हो सकता है तथा पिछली बद्ध शताब्दी मे अधिकाश उदाहरण केवल एक गुट या 
व्यक्ति से अन्य गुट या व्यवित मे सत्ता परिवतंत के ही हैं । उदाहरण के लिए, पाकिस्तान 
में अथ्यूब खा से याह्यया खा में सत्ता का परिवर्तन ऐसा ही परिवर्तन कहा जा सकता है 
अत स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाएं अत्यन्त विषम रूप वाली ब्यवस्थाए है। इनमे कुछ 
भी निश्चित नही होता है | शासको वा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक जोर 
होने के कारण केवल सु्रगठित क्रान्तिकारी दल हो शासन परिवतततन मे सफल होने की 
सम्भावना रखते हैं) वैसे अधिकाश स्वेच्छाचारी शासक अपनी सत्ता की वैधता के लिए 
राजनीतिक दल का ढोग रचते हैं। ऐसे एकाधिकारी दल शासक के हाथों की कदपुतली 
ही रहते हैं। जैसे वर्मा में राष्ट्रपति ने वित ने ऐसा दी एक मात्त समाजवादी दल बनाया , 
है। 


राजनीतिक दल बौर सर्वाधिकारी राजनी तिक व्यवस्थाए (ए०ा्या एआए55 
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सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओ का आधार ही एकाप्िकार प्राप्त राजनी तिक दल 
होता है। _राजनीतिक व्यवस्था मे एक ही दल राजनीतिक तथा कानूनी रूप से प्रभावी 
होता है। सारी राजनीतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है तथा यह दल ही सब 
गतिविधियों का सस्थायत आाघार प्रस्तुत करता है। सैद्धान्तिक रूप से एक ही सुल्पष् 
विचारधारा वाला दल राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता का 
नियामक और शासन तथा जोड-तोड क रने का उपकरण होता है। अधिकाश सर्वाधिकारी 
शासन आधुनिकीकरण तया सुधार लाने के लिए कटिवद्ध क्रान्तिकारी शासन होते हैं। 
इस प्रकार वी राजनीतिक व्यवस्थाओं म राजनीतिक दल ही राजनीतिक, सामाजिक व 
आधिक, गतिविधियो का एक यात्न सचालक व नियत्रक होता है । काले जे० फेडरिक एव 
जैड० के० भ्रेजिस्को ने अपनी पुस्तक टोटेलोटेरियन डिक्टेटरसिप एण्ड ओदोफेसी'* में 
सर्वाघिषारी तानाशाही गो सामान्य विशेषताओं का उल्तेख करते हुए वहा है कि ऐसी 
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व्यवस्थाओ मे एक ऐसा स्ावंजनिक दल होता है जिसका वेचारिक आधार रहता है तथा 
जो मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओ का नियत्ण करता है) 

ब्त सर्वाधिषारी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे दल, समाज, सरकार तथा ध्यवित एक 

दुसरे से इस प्रकार गुथे हुए से रहते है कि इनका एक दूरारे से पुथरू कोई अस्तित्व ही 
मही रहता है। इन व्यवस्थाओ में राजनीतिक दल ही चेतना का केन्द्र होता है और 
मनुष्य जीवत की सम्पूर्ण सक्रियता इसी दल के माध्यप्त से सचालित होती है। इनमे दल 
व सरकार का भेद करना तो अतम्मव ही होता है। यहा तक कि समाज व दल भी इतमे 
मिले होते है कि इनमे भी एक सीमा के बाद अन्तर करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, 
सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवष्थाओरो मे तो राजनीतिक दल ही सब बुछ हीठा है मह ही 
राजनीतिक व्यवस्था का आधार तथा सम्पूर्ण जीवन का सच्चालक रहता है ! इस रूप में 
लोकतन्त्न से भी अधिक सर्वाधिकारी व्यवस्थाओ में राजनोतिज दल थी अपरिह्यंता 
भानी जा सकती है। 

राननीतिक दलो के राजनीतिक व्यवस्थाओ मे स्थान व मूमिका के उपरोक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि दल आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम होने के कारण सब प्रकार की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे किसी न किसी रूप मे विद्यमान २हुते हैं। दत रहित राजतीतिक 
व्यवस्थाओं में भी शर्म -श्न इसकी स्थापना वी प्रकृति से यह सबेत मिसता है कि दलों के 
बिना राजनीतिक ब्यवस्थाओं का आधुनिक समय मे सचालन अरास्सय नहीं तो बम से 
कम कठिन अवश्य हो जाता है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्थाओं भे दल पद्ध- 
तियी के प्रतिमात थ भूमिका एक सी नही होती है। उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि 
लोकताग्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामं मे प्रतियोगी दल पद्धतिया तथा स्वेष्छानारी व 
सर्वोधिकारी व्यवस्पाओो मे अप्रतियोगी दल पद्धति पाई जाती है । इसी तरहू, लोक्तम्त 
शासन प्रणालियों में राजनीतिक दल “मध्यवर्ती परिवत्य' (॥/७ए७८०॥७६ ४४४४७ ९) की 
भूमिका तिभाना 'आधित परिवर्त्य' (४८9९॥१०॥ ४का॥80०) की रहती है! [वाधिकारी 
शाप्तनो भे राजनोतिफ दल 'स्वतन्त्र प्ररिवर्त्य/ (6०9०769७0॥ १8206) के रूप में 
शासन, समाज व व्यक्ति का सचातरु होता है । 
7 लोकतास्विक राजनीतिक व्यवस्याओं में दत्न व्यवस्था उस बुदत्तर व्यवस्था का एक 
बाप है जिप्तमे कि वह कार्परत रहती है अर्पात वह सर्व्ानिक ढासे कौ एफ नौकर है 
(8 5टाए2॥! ० एड टणा50(ए॥०79 7#0९००7-) स्वेच्ठाचारो व सर्वाधिकारवादी 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल व्यवस्था का स्थान इससे भिन द्वोता है। इनमे दल अपने 
उद्दृश्यों वी पूर्ति के लिए नियमो मे परिवर्तन करने के यत होते हैं। इस पते राज्य व सरकार 
राजनीतिक दल से एकाकार हो जाता है। 


विकासशील राज्यो में राजनो तिक दल 
(एएा,पाए#. ?५४एचए5 [छ 0६एष्राठशप्रठ ८20ठ0प्राश्ठए8) 


राजवीतिक दलो को उत्पत्ति के विवेचन में हमने यह देखा है कि राजनीतिक दल आपु- 
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निक और आधुनिकीकरण-उन्मुछ्दी राजनीतिक व्य4स्थाओं की सतान है। यह राजनीतिक 
आधुनिकता को सतान व उत्प्रें रक (८४४७) दोनों ही हे। यह जन-राजनीति का 
सगठनात्मक उपकरण होने के करथ, सोक्तान्त्रिक व अन्य प्रकार की अधितायकवादी 
ब्यवध्याओ में भी उत्पन होने की प्रवृत्ति रखते हैं। विक्मासशोल राष्ट्रों मे दतो को 
उत्पत्ति के यूर्वे बणित दोनों सिद्धान्त लागू होते हैं । इन राज्यों में दलों की उत्पत्ति इतनी 
विविधता वाली परिस्थितियों से प्रेरित रही है कि राजनीतिक दर्लों के सुनिश्चित प्रति- 
मान अभी तक स्िर नहीं हो पाए हैं। राजनीतिक दलों को उत्पत्ति के सम्बन्ध म॑ वेब 
ठया डुवरजर के द्वारा दिए गए “'सस्कृति-बाबद्ध स्पष्टीकरण (८प्याप्या० छ0ए॥0 
८ए७(३००7005) से लेकर सा पालोम्वारा तथा माइरन वीनर के सस्यायत, ऐतिदवासिक 
सकट व आधुतिकोकरण को प्रक्रिया की सतान के स्पष्टीकरण, विकासशोल राजदीतिक 
व्यवस्थाओं म॑ दलो को उत्तत्ति को पूर्ण व्याब्या नहीं कर पाए हैं। इस कारण इन राज्यों 
में दलो को जिविधतामों व विशेषवात्रों को समझने से पहले इन राजनी तिक व्यवस्थाओं के 
सक्षणों का सक्षिप्त विवेदन आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में हो इन राज्यों मे राजवीतिक 
दर्लों के लक्षणों, उनको भूमिका व भमददृत्त्व का स्पष्टीकरण करता सम्भव होगा। स्षेप्र मे 
विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को विश्वेषताए इस प्रकार हैं-- 

() राजनीतिक स्पादित्द का अभाव (2) राजनीतिक सत्ता वी दद्ता की बनि- 
श्चितता, (3) आधृनिकीकरप को आकाक्षाएं, (4) सामाजिक द सास्कृतिक विविध- 
ताओों को विपुनता, (5)राजनोतिक प्रक्रियाओं को अस्त-व्यस्तता, गौर (6) राजबीतिक / 
चेतता व राजनीतिक सहभायिता से उत्पन पेचीदणिया । 

इस प्रकार, विकासशोल राजनीतिक ब्यवस्याए अनेर प्रकार के सकट तत्त्वो से मुक्त 
हैं। यह व्यवस्याए सक्रमण के दौर मे से गुजर रहो हैं। एक तरफ, इन व्यवस्थाओं वी 
समस्याओं के समाधान साधन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों की अनिवारयेता देखने को 
मितती है तो दूसरी तरफ इन व्यवघ््याओं में दलों को स्वत उत्पत्ति या उनके स्थायित्व 
को परिस्थितियों का पूर्ण अभाव है। ऐसी विषम परिस्थितियों में दलो की स्पापना होने 
पर भी उनका वना रहना कठिन हो जाठा है। ला पालोम्दारा तया माइरन बोनर ने 
विवासशोल राज्यो में दलों को उत्प्ति व स्थायित्व के सम्बन्ध में लिखा है कि “राजनीतिक 
दलों के सगठन के लिए किसी न किसी प्रकार का ऐतिहासिक सकट एक उत्प्रे रक होने पर 
भौ यह स्पष्ट दिछाई देता है कि राजनीतिक दल तब तक मूर्व रूप नहीं लेंगे जब तक कि 
आपुनिकीकरध का एक स्तर प्राप्त नहीं हो जाएया।' विकासशौल देशों में आधुनिकी- 
करण के यत्न के रूप में राजनीतिक दलो को अनिवार्येता होते हुए भी आपुनिक्ता की एक 
माता तक इन देशों का नहीं पहुदना दस व्यवस्था करा घातक कारण बन जाता है। ला 
पालोम्दारा+ का कहना है कि विक्ामशोल राज्यों मे राजनोतिक दलों का स्पायित्व तर 
तक सम्भव नहीं है जद तक कि आधुनिकता को निम्ततिखित परिस्यितिया विकसित ने 


2गरठद्क0 ॥4 फेगेत्यरणशन ब54 हे(फ़णच ६९ए३३, प०्०(6 ऐक छण्थ्थां 0. 905६5 
० न्‍म-ए-॥5 
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जायें। 
० (7) भौगोलिक व सामाजिक सचारण के रूप मे राजनीतिक व पेशेवर स्वायतत्ता का 
विकास 

(2) विभिन्‍त वर्गों व भागो ने' बीच भौतिक सम्पर्क व विचारों के आदान-प्रदात के 
भाध्यम के रूप में एक निश्चित स्तर तक सचार साधनो का विकास । 

(3) लौकिकी (६०००४४) शिक्षा व्यवस्था का उदय, शहरीकरण का विकास, भरण- 
पोषण स्तर से भुद्दा अर्थेव्ययक््या की स्थापला तथा सक्रियताबादी राज्य का हस्तक्षेप 
होता । 

(4) ऐस्छिक द अड्धं-ऐच्छिक सगठनो मे भाग लेने व उनसे सहयोग करते की प्रेरणा 
देने बे लिए एक सास्कृतिक पृष्ठभूमि, और 

(5) यह दाएंनिक मान्यता कि यह बिश्व मनुष्य के द्वारा ही ढाला जाएगा। 

विकासशील राज्यों में आधुनिकता की उपसोक्त पूर्व शर्तों का अभाव होने के कारण 
केक राज्यो से अव्य कारणों से दलो की उत्पति होने पर भी उनमे स्थायित्व व सुनि- 
ए्चितता का अभाव बना हुआ है! राजनी तिक दुश्य-पटल पर दलो का आना-जाता निरन्तर 
चज़ता रहता है। अगर गहराई से देखा जाए तो यह पूर्व शर्तें प्रतिपोगी दल पद्धतियो के 
विकास व स्थायित्व के लिए अनभिवाय हैं। इनके अमाव के कारण ही अतेक विकासशील 
राज्यों मे प्रतियोगी दल पद्धतिया स्थापित होबर कुछ ही समय मे अप्रतियोगी दल पढ- 
तियो भें परिवतित हो गई है। भारत, श्रीलका और मेक्सिको जैसे कुछ राज्यों मे भी अब 
दल पद्धति नाम से ही प्रतियोगी रहू गई है । विकासशील राज्यो मे राजनीतिक व्यव- 
स्थाओ के विशेष लक्षणों व दलो के स्थायित्व की पूर्व-शर्तों के विवेचत के बाद इन देशों भे 
राजनीतिक दली कीं विशेषताओं का उल्लेख करना सरत हो जाता है। राक्षेप मे विकास- 
शील राज्यो की दल व्यवस्थाओ के निम्नलिखित लक्षण ध्यान देने योग्य है-- 

(।) राननीतिर दलो में समाज के अन्तिम उद्देश्यों, गन्तव्यों व मूल्यों पर सहमति 
का भभाव है) 

(2) रजनी तिक दलो मे राजनीति के आधारभूत तत्त्दो पर मरतंक्य का अभाव है। 

[3) सजनीतिक विचारधाराओ को अस्पष्टता या इनका पूर्ण अभाव । 

(4) नेतृत्व प्रधावता व अपेक्षाकृत अरबायित्वता । 

(5), एकल, व राचुल्पित उत्या५ ५ 

(6) वाद्य रूप से विमित सस्पाओं (>(८त्णा!ए टाट॥(८० ग्राइप/एशाता$) के रूप में 
अधिकाश दलों का उदय । 

(7) अभधिजन नियत्रण व सक्रमणशील प्रकृति। 

(8) प्रतिमोगी दल प्रणालियों को म्यधहार मे अवात्तविकताएं । 

विकासशील देशो मे राजनीतिक दलो के लक्षणो को सुचीवद्ध करना अत्यन्त कठिन 
कार्य है। इस देशों मे राजनीतिक दस्पद्धतिया अभी भी प्रवाह की मवस्पा (धाव््ण 
गरछए मे है। किसी भी राज्य गे दस व्यवस्था का स्थायी प्तिमान नहीं उभर पाया है । 
अगर किसी राज्य विद्येप, जँसे भारत व मेक्सिको मे कुछ स्थायी चित्त दिष्ाई देता है तो 
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इसके पीछे ऐतिहासिक तस्म हैं तथा बह अपवाद स्वरूप अलग किये जा सकते हैं। सामान्य- 
तथा सभी विकासशील देशो मे दलपद्धतिया दिचित्व परसम्तु परस्पर विरोधी परिस्थितियों ॥॥ 
मे फ्सी हुई लगती हैं। इन देशो मे एक तरफ स्वशासन की स॒ रचनात्मक व्यवस्था के लिए 
तथा पिछड़े समाजो को तेजी से आधुनिकता की ओर बढाने के लिए राजनीतिक दलो की 
अनिवा्ता महसूस की जाती है तथा दूसरी तरफ, राजनीतिक दलों की उपयोगी व 
रचनाप्मत भूमिवा औौर स्थायित्व वी परिस्थितियों का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। 
ऐसी विषम परिस्थिति वे कारण, इन देशों मे प्रतियोगी दलपद्धातिया, समाज के विकास 
वा यन्त्र नही रह सकते के कारण, एकदलीय पद्धतियो को स्थान देती जा रहो हैं। 

इन देशों के राजनीतिक दलो मे समाज वे गन्तब्यों द मूल्यो दर मोटी सहमति का 
अभाव होने क कारण, विभिन्न राजनीतिक दल परस्पर खीचातानी (फ्रए0४] एड र्ण 
आय) में लग रहूत हैं। इसके काएण राष्ट्रीय समस्याओं से दलो का ध्यान हट जाता है। 
दल रचनात्मक कायशमो से दूर हटते जाते हैं ओर सत्तारूढ दल, विपक्षी दलो के द्वारा 
परेशान किया जाता है। राजनी तिक दलो को ठोस आधारभूमि नही हाने के कारण, दल 
माधुनिकीकरण के उपकरण नही बन पाते है । इससे दलो व जनता का सम्पर्क दूठ जाता 
है। जनता वा बता हुआ असतोप व समाज में अराजक अवस्था का आना दो द्वारा 
उपलब्ध कराई गई शासन प्रक्रियाओ को निरथेक बना देता है! ऐसी परिस्थिति मे सेना 
यथा कोई पहउत्त्वाकाक्षी व्यक्त सत्ता हृथिया कर निरकुश व्यवस्था कौ स्थापना करने में 
सफल हो जाता है। इस तरह विकासशील राज्यो मं दल ही, दल व्यवस्या के अन्त के 
कारण बन जाते हैं। ! 

विकासशोल राज्यो में राजनीतिक दत्त 'राजनीतिक खेल! के नियमो पर ही सहमत 
नहीं होने के कारण, सर्वेधानिक साधनों से शासनतन्त चलाना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है। विभिन्न दलो मे टकराव व सधर्ष बढ़ता जाता है और राजनीतिव' दल राजनीतिक 
प्रक्रिया को जोड़ने, परत बताने ओर स्थिर करने के स्थान पर इसको तोड़ने, पेचीदा 
बताने और अस्थिर करने का यन्त्र बन जाते हैं। शासन-व्यवस्था अस्तब्यस्त तथा खोब्वली 
होने लगती है ओर राजनीतिक दलो में से सत्तारहढ दल एकाधिकार कौ प्रवत्ति पे प्रेरित 
होने लगता है। हे, 

विचारघाराओ के बघन विवासशील राजनीतिक दलों के प्रेरक तही रहने के कारण 
अधिकाश दल कार्प क्रम व उद्देश्य निर्धारित नही कर पाते हैं। जनमत के अतावेश्यक उतार- 
चढ़ाव व राजनीतिक दलो मे नीति निरन्तरता नही रहने देते हैं। जनता की भावनाओं 
से सेलकर राजनीतिक दल, जन-समर्थन के प्रयास मे, जनता के आक्रोश का निशाना बने 
जाते हैं । सम्पूर्ण राननीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलदल में फप्तकर अचल बनने लगती 
है लि अवस्था से मुक्ति की क्राति, दल व्यवस्था को आगूल रूपसे नष्ट करके, एक 
ब्यक्ति या एक गुट विशेष के हाथो में सत्ता सौंपने का साधन बन जाती है। 

बत जिकासशीस राज्य, राजनीतिक दल पद्धति के सुनिश्चित विकास में असफ्ल होने 
लंगते हैं । बटुल समाजों में सास्टतिक विविधता, परम्परागत ब-घनोी की जफ्डनें, जाति, 
भाषा व रीति-रिवाजों ₹ प्रभाव से दल-विकास प्रक्षिया में रुकावट आती हैं। दलों पर 
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अमिननों का निम्रन्नण होता है। नेता विशेष का करिश्मा राजनीतिक दल की पर्वत 
होता है। दस को सदस्यता औपचारिक व बई बार वेबज वागजों ही रहती है। राज- 
नीतिक दल, जने सचावन वा साधन न होकर, जतता को उदासीन बनाने की परिस्यि- 
हिया उत्पन्त करने वावे वन छाते हैं। इसमे स्वस्थ दड़नराजनीति की परम्पराओं का 
विकाप्त नहीं हो पाता है ॥ इसविश निष्कर्ष में यह कहना उपयुवत होगा कि विक्रासबील 
राज्यो में दत-पद्धतियों वे प्रतिमास अनी भी प्रत्राह की अवस्पा में हैं तग्रा प्रतियोगी दल 
व्यवस्था का इस देशों से भविष्य उज्ज्त नही दिखाई देता है । 


अध्याय 8 
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बआाघुनिक समाज अमस्य समूरों की सरचनाओं व अन्त क्रियाओ वा जाल बन गये हैं । 
आज समूहों के भाष्यम से न फेवल व्यक्ति की सभी गतिविधिमा सम्पादित ध्लोती हैं वरन 
इनकी सीमाएं भी निर्धारित होने लगी हैं। हर समाज में राजनीति व सरकारें समूहों 
की आत रिक व्यवस्था से हो गठरधित होती जा रहो हैं। मूहोी को मांगों व समय्रेनों 
पर ही सरकारो की कार्य-प्रणाली निर्भर करने लगी है । समाज का समूह जीवन, शांसन- 
ब्यवस्थाओं की प्रकृति वा नियामक वनता जा रहा है । आधुनिक सरकारें, राजनीतिक 
दलो वे माध्यम से ही जतता तक नही पहुद पाती हैं ( पिछले अध्याध में हमने यह देखा था 
कि आजकल राजनीतिक दल सपठते की ओपचारिक्ता य अनुशासन भे इतने जकड़ गए 
हैं के सरकार य जनता नै बीच सम्पर्फ़ के सचील माध्यम नही रह पाते हैं। राजनीतिक 
दलो के विवेचन म यह प्रश्त भी हमन उठाया या कि आज के परिवर्तित व जटिल समाज 
में मनुष्य अकेला रह ही तही सकता है। व्यवित के जीवन का हर पहलू किसी न किसी 
भ्रवार के संगठित या अमगठित समूह से सम्बद्ध बन गया है। अत- राजनीतिक दल, 
सरकार व जनता के बीच सम्पर्व का सीधा साधन न रहकर समाज के समूहो के माध्यम 
से क्रियाशील रहने लगे हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज भे विद्वानों त्पा अध्येताओं 
की दवाव वे हित समूही मे रुचि वढ़तो जा रही है। इनके महत्त्व का विवेचन करते हुए 
ज्ञ० सी० जोहरी न अपनी पुस्तक कम्परेदिद पॉलिटिक्स मे लिखा है वि आधुतिक 
राजनीतिक प्रक्रिया में दवाव, टिंत एवं सगठित्र समूहों तथा इनकी तकतीकों के अध्यपन 
का विशिष्ट महत्व है । इनके अध्ययन से उन अच्चर्निहित शक्तियों ब प्रक्रियाप्री पर, 
जिनके माध्यम में सपठित समा्जों म--विशेेपक्ष र लोकतान्तिक समाजो में, राजनीतिक 
झजित का संचालन और प्रयोग होता * प्रवाश पडता है।! आजकल राजनीति वा नये 
अर्थो मे प्रयाग होने लगा है । अब राजनीति एक प्रक्तिया मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया 
जिसके माध्यम से सामाजिक मूल्य आधिका रिए (३00073॥5८) रूपसे स्थापित किए 
जाते टै। अब राजनोति को के दल राज्य ओर शासन का विज्ञान नही माना जाता अपितु 
इसमे निर्धय लेने की प्रक्रिया का अध्ययत भी सम्मिलित किया जाने लगा है। आधुनिक 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकारों के नीति उत्पादन अधिकाशत समूह सघपोंसे 

प्रभावित होते हैं। अत राजनीतिक अध्ययनों ने उन सभो समूहों का अध्ययन भी 
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सम्मिलित किया जाते तगा है जो निर्णय लेते की प्रक्रिया की अभिन्न व महत्वपुर्ण कटी 
वन गए हैं। तुलवात्मक राजनीति के विषय-विस्त्वार के कारण, दबाव समूहो की अन्त - 
कियाओ में झाकने के प्रयास बढ़ गए हैं, क्योकि राजनीतिक व्यवहार की गमत्यात्मक 
शकवितयों का ज्ञान दवाव समूहो की मूमिका के परिवेश में हो प्राप्त किया जा सकता है। 
इसी कारण, तुलनात्मक राजनीति वे क्षेत्ने मे दवाव समूह ओर अन्य सगठित समूहों वे 
अध्ययन का महत्व हाल ही के दर्षों में बहुत बढ गया है । 

आधुनिक समय म व्यवित पृथक इकाई के रूप मे नहीं रह सकता । जटिल व विषम 
परिस्यितियो में व्यक्ति का व्यवित के इ-गिदं प्रभाव समाप्त हो जाने के कारण वह्‌ 
समूह जोवन में समाहित हो गया है। अत आधुनिक राजनीतिक अध्ययत एक नये 
+राजनीतिक मानव” (9०॥0८४| 7759) के चारो ओर केन्द्रित होता जा रहा है। यह 
नये राजनीतिक मानव सपूहों के माध्यम से राजनी ति का केन्द्र बन गया है। इस प्रकार, 
याज के परिवर्तित सदर्भ मे “व्यवित वद्म राज्य' की जगह “समूह वनाम राज्य! की चर्चा 
होने लगी है व्यकित का अपने हितो के सरक्षण और सवधंन के लिए समुहो में संगठित 
होना अनिवापं हो गया है। जो हित अधिक चैतन्य एव प्रयुद्ध होते हैं वे अपना औपचा- 
रिक रागठन बनाकर शासन की नीतियों को प्रभावित करते वी कोशिश करने सगे हैं। 
इस प्रकार के सगठित समूह चूकि अपने-अपने स्रमठव की शक्ति के दबाव द्वारा सा्व॑- 
जनिक तोतियो तवा शाप्तकीय विर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्त करते हैं । भरत इन्हे 
दबाव समूह कहा जाता है। इनका अर्थ व परिभाषा करके हम इनके महत्त्व पर विस्तार 
से चर्चा करेंगे । 


दबाव समूह का अर्थ व परिभाषा 
(चश्चछ ७६४५ शरर७ 5७४0 एघल्‍यरावा0757 0# एए2६55005 57007) 


दबाव समूह वा अर्य॑ गहरे विवाद का विपय है । विद्वात इसके नामकरण पद भी अलग 
अलग मत रखते हैं। अत दवाव समूह का अर्थ व परिभाषा करने से पहले, इसके 
नामकरण सम्बन्धी मत-विभेदी का विवेचन करना आवेश्यक है। मोटे तौर पर इसके 
नामकरण को लेकर विद्वानों के चार वर्ग कहे जा सकते हैं--- 

(॥) बहुलतावादी 'दवाव सप्रूह्‌ नाम के स््यान पर इसे केवल “समूह” कहना पसद 
करते है। उनकी मान्यता है कि सम्पूर्ण समाज समूह-जत्य है तथा सन्नी प्रकार के समूह 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपये हितो को साधना का लय रखते हैं | इन हितों वी पूति 
के लिए उतको अनेक प्रकार के प्रभाव प्रयुक्त करने होते हैं । इनका केवल श्वरकार से ही 
सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता, यह सभी सरचतात्मक व पब्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं से 
अन्त क्रियाशोल रहते हे तथा अनेक समूहों वा सरवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
कोई सरोकार ही नहीं होता है। अत दबाव समूह' के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग, 


इसकी प्रकृति, भूमिका व महत्व का सही चित्रण करने वाला है! अले लेथमः ने अपने 
एक लेख 'दि य्ूप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स नोद्स फॉर ए थियरो' में इसी अर्थ वा प्तमयंन 
किया है,। परन्तु बहुलतावादियों का बह दृष्टिकोण तकंसगत नहीं लगता वयोकि 
इससे दबाव समूह' व समूह में कोई अन्तर नही रह जाता है जबकि आधुनिक विचारक 
इन दोनों मे पर्याप्त अन्तर करते हैं) 

(2) इुछ विद्वान दबाव समूह! के स्थान पर 'हित समूह (०7०५ 87009) शब्द 
के प्रयोग की दात करते हैं। जआामंइ, रोमन, कोकोविज (०७4७ ६080ल्‍७४2) तथा 
हिचनर (पर/०४0८) व हर्बोल्ड (प्र&500) वी मान्यता है कि समूह को दबाव समूह 
कहे जाने मे दबाव शब्द से अनौचित्यपूर्ण दबाव का भान श्रकट होता है, तथा इससे यह 
आभास होता है कि सभी समूह सदा ही अपने हित्तो की पूर्ति के लिए आवश्यक रूप से 
अनुचित व असवैधानिक साधनों का श्रयोग करते हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। 
इसलिए यह दबाव पमूह के स्थाने पर हित समूह को अधिक उपयुव्त शब्द मानते हैं। 

(3) जीन ब्लोडे ल, रोबर्ट सी ० दो, माइरन वीनर तथा एस० ई० पइनर जैसे कुछ 
विद्वान, दबाव समूह व हिंत समूह का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं तथा इन 
दोनो में कोई अन्तर नही मानते हैं | इनकी मान्यता है कि हर हिंव समूह अपने हवितो की 
चूदि के (लिए दच(ब का प्रयोग कर6े हैं उथप हर ददाब एपूह की उत्पत्ति का कण एक 
से हित हो कहे जा सकते हैं। रावर्ट स्री० बोन का कहवा है कि हित समूहो के अध्येता, 
हिंत समूहों व दबाव समूहों मे इस आधार पर अन्तर करते हैं कि हित समूह बनुनयन तथा 
दक्षाव समूह दबाव के साधनो का प्रयोग करते हैं १ परन्तु यह अन्तर वास्तव में अथंपूर्ण 
नहीं क्योकि अनुनयन (9९:४०७/807) के हर रूप में कुछ न कुछ दवाव का मिश्रण रहता 
ही है। मत भपने अध्ययन के लिए हम इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करेंगे। 
यहा स्वय राबर्ट सी० बोन० ने दबाव समूह वहित्त समूह ने बीच अन्तर वा स्पष्ट 
आधार बताकर भी दोनो को एक मानने की भूल को है ! 

(4) लॉवी या दोीर्घा (0909), सघ (3550८८४०॥) तथा राजनीतिक समूह 
(४०४८० ह०७७) आदि अन्य शब्दों का भी बुछ विद्वानो ने दबाव समूह के ध्यान पर 
प्रयोग करने की बात कही है। विशेषकर “राजनीतिक समूह' शब्द को बहुत सही बताने 
का प्रथास किया गया है। परन्तु यह शब्द शायद दबाव समूह के स्थान पर प्रयोग में नही 
लिए जा सकते हैं । 

इस प्रकार दवाव समूह, 'हिंत समूह', “'लाबी', राजनीतिक समूह, प्मूह इत्यादि कई 
शब्दों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग करने को प्रया रही है । एलेन बाल' इसके स्थान पर 
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ध्रभ्नावव गुट! शब्द के प्रयोग वा विधार रखते है। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि 
| दबाव समूह' शब्दों वे प्रयोग पर आपत्ति उठाई गई है बयो कि इससे ऐसा लगता है कि 
जैसे मिर्णयकारी प्रतिया वो प्रभावित करने के तरीकों को इगित किया जा रहा है। 
दबाव सगूह ने अग्रेजी समानार्थी शब्द 'प्रेशर ग्रुप" (दबाव डालने वाला समूह) से तो 
सह ध्वनि निवलती है कि निर्णयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सिर्फ दवाव 
डालने के तरीके अपनाए जाते हैं! इस कठिनाई के वारण हो एजेन पराढर ने ब्रिदिश 
दबाव समूहों वे! अपने अध्ययन * मारगनादएड भ्रुप्स इत ब्रिटिश नेशनल पोलिटिक्स/ में 
'सगठित रामू ह' (080॥5९8 8०09४) शब्दों वा प्रयोग विया, क्योकि यह नाम दवाव 
समूह की अपेक्षा कही ज्यादा सगठनो को अपने में सजोए हुए है । 
नामकरण सम्बाधी वियाद मे सम्बन्ध भें यही वहा जा सबता है कि अमेक विद्वानों गे 
'दबाय! शब्द को आपत्तिजनक मानकर ही अस्य शब्दों मे प्रयोग का विचार रखा है। 
क्योकि कुछ लोग इन शब्दों का प्रयोग निरपेक्ष वर्णन के लिए नही बल्कि अपशब्द के 
रूप मे करते हैं| अमरीकी राजनी तिशास्त्री वी० ओ० की० ने अपनी पुस्तक पोलिटिबस 
पार्दीज़ एण्ड प्रेशर ग्रुप्स! मं इन शब्दों बे बारे मे लिखा है * ये शब्द (9०४५०:९८ 70०0) 
ऐसे बदमाश साबीबाज तस्वीर मानस-पटल पर उभारते है जो रादाचारी विधायक 
को जन हित में अपने विवेकानुसार आचरण मही करने देता और उसे पथ भ्रष्ट परने 
के हथकडे इस्तेमाल करते की कोशिश बरता टै ।* अत अनेक विद्वानों के अनुसार 
दबाव समूहों की राजनीति इस सम्देह को जन्म देती है वि गदी और लुबी-छिपी 
शाजिशों के जरिए प्रतिनिधित्व करने बाली सरवार की प्रत्रियाओ को तोडगे-मोडते 
की कोशिश करने वाले समूहो वे लिए ये शब्द अधिक उपयुक्त है, परन्तु अप सम्बन्धी 
यह भआ्रातिया वेबुनियाद है। समूहो द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति बे लिए दबाव स्व- 
घातिक साधनों से भी डाला जा सकता है और असर्वेधानिक साधनों से भी ओर चूवि 
उसका सदा अस॒वैधानिक व अनौ चित्यवूय होना आवश्यक नही है, समूहों वो “दबाव 
समूह! कहा जाना आपत्तिजनक प्रतीत नही होता है। बी० ओ० की०, हेरी एकस्टीन 
पिताक ओर स्मिथ इसी विचार वे समर्थक है | निष्कर्प मे डाक्टर इकबाल नारागण के 
यह शब्द “वस्तुत शासत वी नीतियो व उसके निर्णयों को प्रभ्नावित बरने हो राम्याप्धित 
_ राजमी तिक प्रक्रियाओं के रादर्भ में समूहों के प्रयासों वा जब हम अध्ययन मरते है तो 
हमारा आशय दवाव| शब्द से ही स्पष्ट होता है क्योकि इस शब्द से उनवे भिषत भिन्‍न 
व विविध प्रवार के प्रयासो तथा उनकी सारी चेष्टाओं एवं प्रत्रियाओं वा बोध होता 
है । ९ तामवरण-विवाद का रामाधान वर देते है। अत इस शब्दों ता प्रयोग ने बेवल 
डीक है, अपितु इन्ही शब्दों वे प्रयोग से इनकी प्रद्नति, भूमिया व राजनीतिव व्यवस्था 
में इनवा महत्त्व स्पप्ट समझा जा सकता है । इसलिए हम दयाव समूह” शब्दों फाही 
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प्रयोग छागे ने विवेचन मे करेंगे। 

दबाव समूहों के नामकरण-बिवाद से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी सर्वसम्मत 
परिभाषा देगा बहुत कठिन है। यहा वही परिभाषाएं दी जा रही हैं बिनसे इनका 
उपरोक्त अर्थ में स्पष्टीदरण हो सके । माइरन वीनर ने इनकी परिभाषा करते हुए 
लिखा है, “हित अथवा दवाब समूह वे स्वेच्छित समू ह है जो प्रशासकीय ढाचे के बाहर ही 
और जो सरकारी कर्मंवारियो के नामाकत अथवा नियुक्ति सार्दजनिक नीतियों को 
अपनाये जाने, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रपास करते हो |? 
एच० जीगलर ने अपनी पुस्तक इंटरेस्ट य्रुप्स इन अमेरिकन सोसाहदी' मे इसकी परिभाषा 
इस प्रकार की है-- 'सगठित समूह जो अपने सदस्पो को औपचारिक ढग से सरकारी पदी 
पर नियुक्त करने की वोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के सदर्भ को प्रभावित करना 
चाहता हूँ ।/* इन्ही परिभाषाओ से मिलती-जुलती परिभाषा ओडीगार्ड (042250) ने 
भी दो है। उसने लिखा हैँ, ' एक दवाव समूह ऐसे लोगो का औपचारिक सगठन है जिनके 
एक गयवा अधिक सामास्य उद्देश्य एव सवा हो और जो घटनाओ फे क्रम को, पिशेष 
हूप से सावेजनिक नीति के निर्माण और शासन को, इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न 
फरें कि उनके अपने हितो की रक्षा और वृद्धि हो सके ।/? 

मह परिभाषाए, दवाव समूह की यथार्थ प्रकृति का चित्रण करने में सद्यायक नही हैं । 
इनसे दवाव समूह औपचारिक सगठन के रूप में ही परिभाषित हुआ है। तीनो ही परि- 
भाषाओं में इसकों सरकार व शासत क्रिया के सदर्भ में क्रियाशील माना गया है। इस 
अर्थ मे तो दबाव सभूह की औपचारिकता ही क्षलकती है । त्तप्प तो यह है कि दबाव समूह, 
इन परिभाषाओ की विदेचना के अनुकूल ती यदा-कदा ही रहता है। इनसे दबाद समूह 
ये हित समूह के बीच के सूदम ($०७४८) अन्तर को समझने मे भी सहायता नहीं मिलती 
है। अत दवाव समूह वी ऐसी परिभाषा करने की आवश्यकता है जिससे इसकी सही 
प्रकृति, भूमिका व महत्त्व समझने में सहायता मिल सके । हमने इस अध्याय के आरम्भ 
में राजनीति के नये अर्थों मे प्रयोग की बात कही है । इस अर्थ मे राजनीति एक प्रक्रिया 
मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आधिकारिक रूपसे सामाजिक मूल्य 
स्थापित किए जाते हैं। ददाव समूहो का ऐसी ही प्रक्रिया से आजकल सम्बन्ध हो गया है। 
अत इनकी परिभाषा इस नए सदर्भ की अनदेखी करके नहीं की जा सकती | ऊपर 
लिघी तीनो ही परिमाषाओ में दबाव समूह को राजनीति के गत्यात्मक सदर्भ से पूषक 
रखा गया लगता है । 

रायदें सी० बोन ने दवा समूह को व्यावह्मरिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का 
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प्रयास किया है। उसने अनुसार “यह (दबाव समूह) राजवीतिक ज़िया में सम्मिलित 

_ ब्यवितियों का सपोजन (००ग्राशए४7०॥) है जो शाप्तन क्रिया पर विता औपचारिक 
निमन्नण प्राप्त किए, समाज में मूल्यों वे आधिकारिक निर्धारण में अपने उद्देश्यों को 
प्राथमिकता (छा]07 ) हे मुद्दे बनाता है ।/7?० इरा परिभाषा से स्पष्ट है कि दवाव समूह 
शेबल सरवार या शासन प्रक्षिया को ही प्रभावित करने तक सीमित नही रहते हैं। 
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओो में यह नीति-नियर्तों (कुण०9 ०णफुण5) की 
प्रक्रियाओं को प्रभावित करमे से कही अधिक नीति निवेशों (90॥:9 ॥एण७) की 
प्रक्रियाओ से सरोकार रसने लगे हैं। नीति नियंतों गो अपन हितो के अनुकूल बनाने के 
लिए राजनीतिक व्यवर्थाओं के निवेशों को प्रभावित करना अधिन ठोस परिणाम 
उपलब्ध करा सकता है। यही कारण है कि दवाव समूह आधुनिक समय में केवल उन्ही 
अप्तुहो को कहा जाता है जो समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण में अपने उद्देश्यों 
को प्रापमिकताए प्राप्त बराने मे सबत्रिय रहते हैं । 


दबाव समूह ओर हित समूह 
(ए8४५5078 5700075 #४४0 एशरशाहए६५४ 60078) 


॥ दवाघ समूह का अर्थ करते समय हमने इस बात का उल्वेख किया था कि अनेक विद्वान 
इसमे व हित समूह मे कोई अन्तर नही मानते हैं । इसी सदर्भ मे इन दोनो के अन्तर 
की चर्चा भी की गई थी ॥ पहा इनबे अन्दर को अधिफ बिस्तार से समझमसे का प्रभास 
किया जाएगा। 

हिंत समूहों तथा दबाव समूहों में बहुत बुछ समानताए पाई जामे के कारण इनको 
एक ही समझते की भूल करना स्वाभाविक है, क्‍योंकि दोर्तों के विशिष्ट व स्पष्ट उद्देश्य 
होते हैं तथा दोनो ही अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्वशील रहते हैं। 
परन्तु इन समानताओ के बावजूद दोनो मे कुछ मूक्ष्मतर अन्तर भी पाए जाते हैं, समाज 
में हृपक, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी, भूमिपति गरादि के विभिन्‍न प्रकार के ह्व्ति 
मी होते है। दृर बडे वर्ग वे हित में अनेब छोटे-छोटे हित भी समाहित रहते हैं। जैसे 
विद्याथियों के अनेक हित द्वो सकते हैं। इन्ही हितो की रक्षा श्राष्ति वे लिए, एक से 
हित वाले व्यक्ति स्रगठित रूप घारण कर लेते हैं तो उसे ट्वित समूह कहा जाता है शिनका 
उद्ँश्य अपने सदस्थों वे विविध सामाजिक, आधिक, घामिक, सास्‍्कृतिक और व्याव- 
सामिक हितो की रक्षा करना होता है । एक व्यक्ति वे समाज में अनेव' हित! हो सकते हैं। 
करत वह एक ही साथ इतके हित समूह का सदस्य हो सकता है। जब हित समूह अपने 
उद्देश्मो वी पूर्ति बे लिए शाप्तन प्रत्निया से अत त्रियाशील होने लगते हैं तो उसको दवाव 
समूह की श्रेणी मे सम्मिलित माना जाता है। 

पो० एन० मसालदान ते अपनी पुस्तक राजनोतिश्ास्त्र के सिद्धाग्त में दवाव समूह 
और हित समूहों की अवधारणाओं मे अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “डिसी 
समाज वी राजनीति में दलो के अतिरिक्त अन्य समठन व समूहों का भी वार्यपाग होता 


मा क, 
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है। शासन की प्रत्रिया पर, विशेष तौर पर सीति निर्धारण व विधि निर्माण पर समाज के 
विभिन्‍न समूह अपने विश्लेप हितो के हेतु प्रभाव डालते है। जब एक नागरिक एक इकाई) 
के रूप म भी अपना मत प्रदान करता है, तो वह अपन समूह के विधारो व इच्छाओं से 
प्रभावित होकर मत देता है ॥ कोई व्यक्त समूहो के प्रभाव से बच नहीं सकता। 
लगभग साठ सान पहले आय र बन्टले नामक राजनोतिशास्त्री ने समूहो के महत्त्व की 
ओर हमारा ध्यात आकर्षित किया था। अभिनव-काल (॥0/09 ए०9) में डेविड 
ट्रमैंन नामक राजनीतिशास्त्री ने भी हमारा ध्यान इसी ओर आक्पित क्या है| समाज 
मे व्यक्तियों के केवल सामान्य हिंत ही नही होते वरत कुछ विश्येप हित भी होत हैं। 
साघारणत व्यवित अपने विश्येप व्यावस्ताधिक व आधिक द्वितो को ही अधिक महत्त्व देता 
है और जिन व्यवितयों के व्यावसायिक व आधिक हित एक होते है वे हित-गुट बन जाते 
हैं । गुछ हित-गुट तो बडे ही सुदृढ ढग से गठित होत है। जब ट्वित-गुट अपने विशेष ह्वितों 
के लिए सक्रिय रूप से शासन पर दवाव डालते हैं तव उनका स्वरूप दवाव-गुट का हो 
जाता है। लगभग सभी देशों में उद्योगपतियों के, श्वमिकों के, व्यापारियों के तपा 
विभिन्‍न पेशेवरों के सगठन होते हैं। यह सगठन बपने विशेष द्वितों के लिए पेरोकारी 
करते हैं. तब झपसल की नीतिएो हुए उसके हितो| को ह'नि न होने पाए हया डबकी 
बुद्धि हो ॥४४ 

इस प्रकार दवाव समूह व हित समूह मे बापी असमानताएं व अन्तर होते हैं। इनमें 
से तोन विशेष उल्लेखनीय हैं-- (]) पहला अन्तर कार्य-विधि या द्वित सुरक्षा के लिए 
प्रयुतत विए जाने वाल साधनों का है। हित समूह अपने हिती की वृद्धि या रक्षा के लिए 
मुख्यतयां अनुनयनी साधनों (छुला६035006 ग्राध्)005 वा प्रयोग करते हैं जबकि दबाव 
समूह विशेषकर दवाव की तकनीकों (9765507598 (८८७740८5) का सहारा लेते हैं। 
इसका यही तात्पयं है कि हित समूह, प्रमुब॒तया अनुतयन तथा दवाव समूह, सामान्यतया 
दवाव-साधन अपनाते हैं। (2) इन दोनो मे दूसरा अन्तर अपने हितों की सिद्धि के लिए 
प्रजाव के निमाने से राम्बोधित है। ट्ति समूदू, शारान किया को प्रभावित करने का लक्ष्य 
नही रखते हैं। यह बत्य ऐसे ही समूह या अन्य सामाजिक सरचनाओ वे प्रत्रियाओ की 
अपने प्रभाव का लक्ष्य बनाते है। जबकि दबाव समूह विशेषकर राजतो तिक प्रक्रिया को 
अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयलशील रहते है। (3) द्वित समूद् व दबाव 
समूह के बीच तीसरा अन्तर प्रश्ृति सम्बन्धी है। हित समूह विशाजनी तिइत (860०॥॥- 
८7८१) समूह होते हैं। यह राजनीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते । उदाहरण के 
लिए, भारत दे विसी गाव की जाति पचायत (०४५० 930८०9०) एक हित समूह है 
जिसका राजनीतिक गतिविधियों से कोई सीघा सरोकार नही होता है। दवाव समूह, 
राजवोतिकत (७७0५४८७८० ) छशूह होले हैं। इछबाः मह अर्थ नही है किशह केवल 
राजनीतिक गतिविधियों में हो उलशे रहते हैं । दास्तव मे इनकी स्थिति पुर्णतया राज- 


शा 
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नोतिक व पूर्णतया बराजनो विकज्ञ श्यितियों के बोच को होतो है। जबकि हित समूह, 
अ्र्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों था राजनीतिक प्रत्धिया में सक्रिय नही होते हैं 
३ इस तरह, देवाव समूह राजनी तिक् प्रक्रिया के अविच्छिन्न अय होते है ओर ये सरकार 
की नीति को मजयूत बताने और उसती दिज्ञा वदसने का प्रयास उरते हैं। सशक्त 
नियोगता गठन एवं राष्ट्रीय इतर प्र क्षियाशील ट्रेंड यूतियसों से सेबर स्थानीय 
सुविधाओ के सुघार वा प्रयाप्त करने वाले छोटे और जपेझाह्त कमजोर स्थानीय नागरिक 
समूहों तक का ध्येय सरकार (राष्ट्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय) से कृछ न डुछ प्राप्त 
करने का होता है। यह सव कार्य हित समूह तहीं करते हो ऐसी बात नहीं है परन्तु वे 
सरकार से नहीं समाज या अन्य सामाजिव, जायिक, सास्कृ तिक या घामिक व्यवस्थाओ 
से अपने हित साधन के लिए सम्पक्शीत रहते हैं। जबकि दवाव सपूह मुप्यतया शासन 
प्रतिया व सरकार से सम्बन्धित रहने है । 





दबाव समू हु और लावी 
ए६550ए६ 6807.95 &७७०70889५0 


लावी' दबाव समूहों को गतिविधियों मे से एक विशिष्ट कार्य में लवग्त व्यक्तियों के 
तमूहों पो वहा जाता है । राबर्ट सी० बोन ने लाबो की परिभाषा इस प्रकार की है, 

३ ब्यतितियों का ऐसा समूह जो व्यवस्थाविकाओ के सदस्यों को अपने समू ह के विशेष हितों 
के अनुरूप मत देने के लिए प्रभावित करने का अभिमान चलाता है|! इस्र परिभाषा 
से यह स्पष्ट होता है कि 'लावी' एक प्रकार का दवाव समूह हो है, १रम्तु इसका कार्य- 
क्षेत्र बदत सोमित य सुनिश्चित होता है। यह विधायको को ही प्रभावित करने वा भ्रयात्त 
करता है। इसंरा उद्देश्य भी सुनिरिच्ित होता है। हिसी प्रस्तावित विधेयक हे सम्बन्ध 
मे था सम्मादित विधेयक को लेबर ही इसका अभियान चलता है। अत लावी' एक 
सीमित, निश्चित तथा व्यवस्थायन प्रक्रिया से हो सरोशार रखने वाले समूह को बहा 
जाता है। दवार समूह व लाबी में केवल जियाशीलता के क्षेत्र व कार्य -सक्ष्य का ही अन्तर 
होना है। 'लावी' का कार्य क्षेत्र वेबल विधायको को प्रभावित करने तक सीमित रहता है 
जबकि दवाव समुह सम्पूर्ध राजनीतिक व्यवस्था की सरचनाओ से सम्बन्धित रहने का 
प्रयास करते है। इसी तरहे, लाबी वा कार्य तथ्य, विधायकों के मतदान आचरण 
(+०एाह 9८॥०५०ए7) की प्रभावित करन तक ही सीमित रहता है। वा समूह, 
इस दृष्टि से शासन की हूर सरचता से सरोहार रने बे क्षारप व्यापक सक्ष्य वासे कहे 
जाते है । 
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880. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाएँ 


दबाव समूहों की प्रकृति 
पा पारए 07 एरए5502६ 50078) 


दबाव समूहो के अर्थ व परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विशेष प्रकार के 
सगठन होत है । यह हित समूहों की तरह न तो पूर्णत अराजनीतिक भौर न ही राज- 
नीतिक दलो की भाति पूर्णत राजनीतिक प्रद्गति दाले होते है। हेरी एबसटीन ने इनकी 
प्रगति की व्याख्या करदे हुए लिखा है, “उनका हूप पूर्णत अराजनीतिकृत समूह से कम 
तथा पूर्णत अराजनीतिकृत समूह से अधिक होता है! यह स्थिति वस्तुत राजतीतिक 
और अराजनीतिक के बीच एक अन्‍्तरवर्ती स्तर की है।'!* दबाव सम्‌ हो का रूप पूर्णत 
राजनीतिक इसलिए नहीं ह्वोता है, क्योकि ये स्देव ही शासन के साथ विवादों और 
सथधर्पों म उलझे नही रहते हैं। बपने समूह विश्वेप के हिंतो की साधना करना उनका 
#येय होता है तथा वे उसी के लिए कार्य रत रहते हैं, परन्तु उन्हे पूर्णतं अराजनीतिक 
भी नही माना जा सकता, क्योकि ये समूह किसी न किसी रूप में राजनीतिक गति- 
विथियों में भी भाग लेते हैं। यहा तक कि धामिक समूह भी चुनाव के समय मतदाताओं 
को किसी विश्वेप राजनीतिक पल के पक्ष मे खोचने या उससे विमुद करने का कार्य 
करते हुए देखे जाते है । अत क्रिया-कलाप को दृष्टि से दवाब सभूहो वा रूप न तो परूर्णत 
राजनीतिक होता है और न पूर्णत अराजनीतिक, वरन वह दोनों के बीच का होता है । 
इनकी प्रकृति के बारे भ यही कहा जा सकता है कि यह पूर्णत राजनीतिक सगठन नही 
होने पर भी अपने समूह विशेष के हित के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक शक्ति 
बे ढाचे को प्रमाणित करते हूँ। अत इनको भी राजनीतिक दलों की भाति शक्ति सगठन 
कहा जाता है। यह ऐसे शक्ति सगठन हैं जिनकी निजी सदस्यता, उद्देश्य सगठन, एकता, 
प्रतिष्ठा और साधन होते हैँ। इससे स्पष्ट है कि दवाव समूहों की कुछ विशेषताएं होती 
है जिनके आधार पर हम इनको राजनीतिक दलो व हित समूहो से भिन्‍न कर पाते हैं । 


दबाव समू हो के लक्षण 
(एप्क्‍र&४७८टा घरशा5705 07 एछ5550ए६8 07800758) 


दवाव समूहों के अर्थ व परिभाषा और भ्रक्ृृति के विवेचन से यह स्पष्ट दो जाता है कि 
यह विश्लेप प्रकार के सगठन होतें है। यह न तो हित समूहो की तरह पूर्णत अराजनीतिक 
होते हैं और न ही राजनीतिक दसों बी भाति पूर्णत राजनीतिय होते हैं। इनके दुछ 
विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्ह अन्य सगठनों, समुद्यायों व सस्याओ से 
अलग किया जाता है। इनके प्रमुख लक्षणों का यहा उल्लेख क्या जा रहा है! 

(१) औपचारिक संगठन (#0प्रश 0723024000) -दवाव समूहू औपचारिक 
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हुप से सगठित व्यमित समूह होते हैं। व्यवितयो का कोई भी झुड दवाव समूह नहीं 
कहलाता है। उसका औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। इससे यह तात्पयं हे कि 
समूह के विश्वेप टितो को साधना के लिए, समूह वी तरफ से पैरवी करने वाले, समूह के 
द्वारा मौपचारिक दग से निर्वाचित या मनोनीत व्यक्तियों या प्रतिनिधियों की व्यवस्था 
हो । दयाव समूह के सदस्य बनने के लिए हर दवाव समूह के अपने नियम, सदस्यता शुल्क, 
तियद्न निर्माता समिति तथा कार्यकारिणी होती है और यह ओपचारिक सगठन के ही 
लक्षण है । औपचारिक सगठत के अभाव में दबाव समूह वह कार्य कर ही नही सकते हैं 
जिनके करने से समूह के सदस्यों का हित पूरा होता है। थत डाक्टर इकबाल नारामण 
व ममूह सिद्धात के प्रमुख प्रतिपादक डी ० बी० ट्र,मैच! के इस कथन से कि यह आवश्यक 
नही है कि सब समूहों वे समठतो का रूप औपचारिक ही हो” हम सहमत नही हा सकते 
हैं। यह सही है कि कुछ समूह ऐसे होते है, जो औपचारिक होते हुए भी इतने गक्तिणाली 
एव प्रभावशाली होत है त्रि कोई अन्य समूह या सरकार उनकी अपेक्षा नहीं कर सकता 
है। १९ ऐसे समूह को दशा समूह नहीं शज्रित गुट (फ०छटः 870७०) कहा जाता 
चाहिये। कुछ विशेष परिस्थितियों में कई वार, महत्त्वपूर्ण व्यकत्रितर्व वाले व्यक्तियों का 
समूह ऐसी ही अवस्था मे हो सकता है। ऐसे समूह धामिक आथिक राजनीतिक या 
सामाजिक दृष्टिस चमत्कारिक प्रतिभा वाले व्यवितयों से ही सम्बद्ध होत हैँ। अत 
इन्ह दबाव समूह नहीं वहा जा सकता । यह समूह विदज्येप व हितों वी पूर्ति के लिए 
सरकार को ही प्रभावित करन का कार्य नहीं करते है। यह तो सम्पूण गमाज या 
मानवत्ता कौ रित साधत मे सलग्न मात जा सकते है। 

दवाव समूह के लिए, ओपचारिक संगठन का होना अतिवाय है। ट्राउटर इकबाल 
नारायण के इस मत में सहमत हाना कठिन है कि अतेक अनोपचारिक समूह ऐस हात है 
जिनके दृष्टिकोणो की उपेक्षा उत्पादन, वितरण कर एवं विकास आदि से सम्यन्धित 
मीतियो के निर्धारण में कोई भी सरकार नहीं कर सकती है ।!* फ़िसी समूह की 
प्रभावशालिता उसे दबाव समूह बना दगी यह तकंसगत नही लगता है। वँस भी सगठन! 
शब्द से ही औपयारिवता का बोध होता है! अत दवाव समूह के लिए औपचारिक 
सगठत का होना अनिवार्य है। दयाव समूह का कार्य, राजनी तिक प्रक्रिया को अपने हितो 
की पूति के लिए विशेष रूप से प्रभावित करने का है। यह कार्य दवाव समूह तभी कर 
सकते है जबकि उतका औपचारिक समठन हो । इसके अभाव में यह कार्य व्यवस्यित 
ढा से हो ही नही सबता। अत दवाव समूही का अुख लक्षण उनके औपचारिक रूप 
से सगठित होने बा है । 

(स) सुनिश्चित स्व-हित (59८ए६० 5८३ ॥9076548)--दवाव समूहों के निर्माण 
का आधार विशिष्ट स्व-हितो की सिद्धी का ही हाता है | इसका यह अर्थ नहीं है कि 


जा) छ पृशणात्रा पमट धतराहाहगें क्‍ए८टएड- वीगक्‍ात्दो कशहरबरड बढव 2४6० 
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दबाव समूहों के स्तामान्य उद्देश्य नहीं होते हैं। अनेक दबाव स्पूह विशेषकर वेशेवर 
समूह, सामान्य हित साधना का ही लक्ष्य रखते है, परन्तु ऐसा देखा जाता है कि उद्दैश्यो, 
व स्व हितों की तिश्चितता ही विविध ध्यक्षितयों को एक सृत्र--दवाव समूह, में आवर्द्ध 
करती है। अत दबाव समूह के सुनिश्चित स्व-हित होना आवश्यक है। दबाव समूह की 
एकता का आधार ही इसके सदस्यों के एक से हितो का होना है। जब तक व्यक्तियो के 
समक्ष ऐसा कोई सुनिश्चित, स्पष्ट, स्व-हित नहीं होगा, जो उन्हे एक-दूसरे के विष्द्ध 
अपनी स्थिति सुधार व रक्षण के लिए राजनी तिक साधनों का आश्रय लेने के लिए सचेत 
व सत्रिय न करे, तब तक किसी मो दवाव समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। जिन 
व्यक्तियों भे हितो को समानता होती है वे ही कपने हितों! की रक्षा बोर बुद्धि के लिए 
सरकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से, समठित होकर दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। 
इस प्रकार दबाव समूह सुनिश्चित स्व॒ हिंत साधक सगठन कहे जा सकते हैं। 

(गण) स्वंब्यापर प्रकृति ((67९१४७। ।5 9४००८)-- दबाव समूह सभी प्रकार को 
राजनीतिक व्यवस्थाओो में पाये जाते हैं। यहा तक कि सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी 
राजनीतिक व्यवस्थाओ मे भी दबाव समूह पाये जाते हैं। लोकतत्न व्यवस्थाओं में तो 
प्रतियोगी राजनीति मे दबाव समूहो को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। साम्यवादी शासन- 
व्यवस्थाओं मे भी दबाव समूह देखने को मिलते हैं। साम्यवादी दल में अनेक गुट बन 
जाते हैं जो सत्ता सघप मे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्डा करते हैं। साम्यवादी दल मे सत्तारूढ 
स ग्रह के समयंक व विरोधी के रूप में ऐसे गुट रूस मे बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु उनकी, 
गतिविध्विया सामान्यत बहुत गुप्त होती है तया इनका थोडा-सा सकेत मिलते ही इनको 
कुचल दिया जाता है। चीन में 966-69 की सास्कृतिक क्रांति वास्तव में परस्पर 
विरोधी दबाव समूहो का ऐसा सपर्प था जो करीय-करीब गृह युद्ध का रूप धारण कर 
गया था। परन्तु दवाव समूहों की गतिविधिया सर्वाधिकारी शासनों में बहुत सोमित ही 
रहती है। अफ्रीका व लेटिन अमरीका के भनेक स्वेच्छाचारी राज्यों में ऐसे ही दबाव 
समूह पाए जाते हैं । लोक्तत्न शासत व्यवस्थाओ मे॑ तो दबाव रामूह लोक्तत्न की 
प्राणवायु माने जाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यत्तया चुनाव के सभय ही सक्रिय होते 
हैं। दो चुनावो के बीच के अन्तराल में दवाव समूह ही सरकार व जनता के बीच 
निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखने का कार्य करते है। इनकी सर्वव्यापकता को स्वीकार 
करते हुए रावर्ट सी० बोन ने लिखा है, 'ददाव समूह सभी राजनोतिक व्यवस्थाओ मे, 
यहा तक कि सर्वाधिकारी राज्यों मे भी पाए जाते हैं ।” इन्होंने आगे लिखा है, “केवल 
यह तथ्य वि दवाव समूह साम्यवादी राज्यों में भी होते हैं इनकी स्वेब्यापक्ता का 
सबूत है ।/!* 

(घ) ऐच्छिक सदस्यता (४०एशाध छाध्या८7७॥9)--दवाव समूह विज्येप ह्तो 
की सिद्धी वे लिए संगठित किए जाते हैं ) इनकी सदस्यता वही व्यवित प्राप्त करते हैं 
जिनके हितों की पूर्ति इनके द्वारा हाते की सम्भावना होती है। इनकी सदस्यता इस 
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रूप मे ऐच्छिक होती है कि क्भिी व्यक्ति को इनका सदस्य बनने के लिए मजबूर नही 

-किया जा सकता । अगर कोई व्यवित कसी दवाव समूह का सदल्य बनते के बाद यह्‌ 
महसूस करे कि उसके हित इस समूह विशेष के द्वारा पूरे नही होते है तो वह इस समूह 
को सदस्यता छोड सकता है । दबाव समूहो की ऐच्छिक भ्रकृति के कारण राजनीतिक 
समाज में समूह जीवन काफी लचीला बन जाता है । इसके कारण ही दवाव समूह समाज 
में प्रतियोगी राजनीति के आधार स्त॒म्म वन जाते हैं। इसी ऐच्छिकता के कारण जन- 
साधारण की राजनीति मे सहभागिता भी वढ जाती है। 

(च) राजनीतिक किया अभिमुखो (?00/29] 3०0०० ०7/८॥/20)--दवाव समूह 
स्वयं राजनीतिक शंगठन नही होते है। यह राजनीतिक दलो की भाति किठ्ती कार्यक्रप 
के आधार पर निर्वाचको को प्रभावित नही करते बरन किन्ही विश्ेप मुह्ठो व हिलो की 
पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करतें हैं। वे पूर्णत राज- 
तीतिक सगठन नही होतें जोर न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते है। थे 
तो अपने हित विशेष के लिए सरकारी नौतियों और राजनीतिक ढाचे को प्रभावित 
बरते हैं। अत यह केवल कार्यविधि की दृष्टि से ही राजनीतिक किया अभिमुखी होते 
हैं। यह स्वयं शासन सरचता से अलग रहते है। इनका काम शासनतद्व से बाहर रहकर 
ही शासनतत्न वो अपने हितो के अनुरूप कार्य बरने के लिए प्रभावित करना होता है । 

+हित समूहों व दबाव पमूहो म यही मौखिक अतर है। हित समूह राजनीतिक क्रिया 
अभिमुद्री नही होते है जबकि दवाव समूह केवल राजनीतिक निया-अभिमुखी हो ह।ते 
हैं। यहू हर स्तर पर होने बाली राजनीतिक गतिविधियों से, अगर उनके साथ इनये 
हित गठब-धत है तो रारोकार रसते है । 

(छ) अनिदिचत कार्यकाल ([702व9॥6 [शगपा०)--दबाव समूह बनते मिटते रहते 
है। किसी हित विश्येप की पूर्ति के लिए अस्तित्व मं जाव के कारण हित क्री पूर्ति क 
साथ ही इनका सुप्त हो जाना स्वाभाविक है। राजनीतिक समाज की प्रकृति परिवतंन- 
शील होती है। राजनीतिक उतार चढावो के साथ ही साय, राजनीतिक समाजों में 
समूह-जीवन भी परिवर्तित होता रहता है, परन्तु सभी दवाव समूह अनिश्चित का्यंकाल 
वाले नही कहे जा सकते। कुछ पेशेवर सगठन स्थायी देवाव सम्ृह के छूप में विद्यमान 
रहते है। अनेक राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियनों का सामान्यतया स्प्रायी रूप हो जाता है। 
परन्तु अधिकाश दवाव सम्रह हित विशेष की प्रूति के लिए बनते हैं तथा उस हित की 
साधना के साथ ही समाप्त हो जाते है । 


दबाव समूहो का वर्गोकरेण 
(८.85डछ720#&770ब 07 ए२६55787 ठतारता7?5) 


दबाव समूह इतने बहुसस्यक तथा विविधता वाले होते हैं कि उनवरा वर्गोकरण करना 
कठिन दिप्ाई देता है ! वर्मीक रण के सुनिश्चित आधारो का भी अभाव लगता है। एव 
आधार पर वर्गीकरण करने पर भी एक दबाव समूह को एक वर्ग मे रथ सकना कठिन 
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हो जाता है । दैंसे भी दवाव समूहो को केवल एक आयार पर वर्गीकृत करके उनकी 
प्रकृति को समझना कठिन है। अत वर्गीकरण के कई आधारो वा प्रयोग करनहु 
आवश्यक है। ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण भापार इस प्रकार है-- 

() दबाव समूहो के लक्ष्य, 

(2) संगठन की प्रकृति, 

(3) अस्तित्व को मवधि, 

(4) कार्यक्षेत्र, 

(5) निर्माण के प्रेरक तत्त्व! 

लक्ष्यों की दृष्टि से दबाव समूही को दो प्रकार का--लोकार्यी तथा स्वार्थी, कहा जा 
सकता है। भारत के 'गौ सेवा सघ' व 'मारत सेवक समाज' लोकार्थी समूह हैं वयोकि 
यह व्यक्तित विशेष के हिंत के लिए न होकर सबके हिलो के लिए होते हैं । विद्यार्थी सध, 
व्यापारी व श्रमिक सघ केवल अपने ही सदस्यो दर लिए हित सा वना का लक्ष्य रखने के 
कारण स्वार्थी सगठन महलाते हैं। वर्गीकरण का यह आधार अत्यन्त अस्पष्ट होते के 
साथ ही साथ दबाव समूहों व हित समृहो मे कोई बन्तर नही +रता है। इस भाधार 
पर दवाव समूहों का वर्गीकरण करने पर इनको भ्रकृति का स्पष्टीकरण भी नही होता 
है। अत इस आधार पर दवाव समूहों का वर्गक्रिण करना दिरथंक है। 

रागठन की प्रद्गति, अस्तित्व की अवधि कार्यक्षेत्र तया निर्माण के प्रेरक तत्त्दो कै 
आधार पर दवाव समूहों का कम औपचारिक या अनौपचारिव, प्राकृतिक या ऐच्छिक,/ 
बल्पकालिक या दोघ॑कालिक तथा अधिल देशीय या स्थानीय जौर सामुदायिक व 
राधात्मक (8५४०८७४०073)) समू हो मे वर्मोकरण क्या जाता है। इन सभी आधारों पर 
किये गए वर्णविरणों म अस्पप्टता त्तपा अनिश्चितता पाई जाती है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इन भाथरों से तो एक समूह को व्यीकरण की दो या अनेब खेणियों मे रफ़ा जा 
सकता है । इसके अलावा भी इत आधारो प्र किए गए वर्गीकरणों को वैधानिक नदी 
कहा जा सकता ॥ इन भाघारों में सुनिश्चित माप का अभाव है और एक समूह व 
दूसरे समूह भे बीच सीमा रेखा स्तोचना कठिन लगता है। इन आधारो पर किया गया 
वर्गीकरण दवाव समूहो की प्रद्नति व हित समृहो से उनके अन्तर को भी स्पष्द नहीं 
बरता है। अंत दबाव समूहोन्रे वर्गीकरण ने यह आयार अधिक उपयोगी नद्ठी रह 
जाते हैं। परन्तु यहा प्रश्व यह उद्ता है कि अगर वर्गीकरण के यह आधार ठौऊ नही हैं 
ता फिर कोन से आधार दोक माने जाए ? इस सम्बन्ध में कोई सुनिश्वित उत्तर देना 
कठिन है, क्योंकि दवाव समूहो का वर्गीकरण साप्तान्य आधारो के द्वारा ही क्या जा 
सकता है। सुनिश्चिद और विशिष्ट आधार शायद दवाद समूहो का वर्गीवरण करने मे 
सहायव ही नहीं हो, क्योकि ऐसी अवस्था में हर दबाव समूह विचिन्न व अन्य समूही 


में भिन दिखाई देगा। अत इन्ही आधारो पर किए गए नुछ वर्गीक रणो का हम यहा 
उल्लेख कर सटे है । 
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ब्लौन्डेल का वर्गीकरण (09005 ट8बआव्यणण 

ब्लोन्डेल ने दबाव समूहो वो साम्प्रदायिक और ससर्मात्मक प्रवर्गों मे विभक्त करते 
हुए लिया है कि, "कोई भो हित समूह बहुत सभय है कि दोनो में से किसी भी श्रेणी में 
फिट नहीं हो फिर भी सामान्यतया सभी समूहों का प्रभु सकेद्रण ([0८ा७) इस या उठ 
प्रय्ण को तरफ़ पाया जाएगा ।”' इसी बात को ध्यान में रपते हुए ब्लोन्डेल ने दबाव 
रामूही का वर्गीकरण दो प्रकारों मे किया है। उसने दबाव समूहों के निर्माण के प्रेरक 
तत्वों के आधार पर उन्हे साम्प्रदायिक तया सासर्गात्मक दबाव समूह कहा है। ब्लोग्डल 
ने उन दबाव समूहो का जिनकी स्थापना के मूल भे व्यवितयों के सामाजिक सम्बन्ध होते 
है, साम्प्रदापिक या सामाजिक प्रमूह कहा हे तथा वे समूह्‌ जिंगयी स्थापता वे पीछे किसी 
विशिष्ट लक्ष्य की श्राष्ति प्रेरक तत्त्व होता है, उन्हें ससर्गात्मक समूह कहा है। ब्लोन्डेल 
ने इन दोमो गे रो प्रत्येक को पुन, दो प्रकारों मे विभाजित किया है। उसके अनुप्तार 
साम्प्रदाधिक समूह प्रधागत तथा सस्यात्मक और ससर्गात्मक समूह प्तरक्षणात्मक तथा 
उत्पानात्मक होते है। ब्लोन्डेल के द्वारा बिया गया वर्गोकरण चित्त ]8.! में इस प्रकार 
तालियाबद विया जा सकता है 


दबाव रामूह 
| 





| | 
साम्प्रदायिक ससगगरत्मिक 


| 
प्रधागत सस्पात्मक सरक्षणात्मक उत्पानात्मक 
चित्र 8.], ब्लोस्डेल का दबाव समूहों फा बगोक रण 


(क) साम्प्रदाषिक दवाव समूह्‌ (0०0/यययाय्र छ:९55४7० ह/०0॥॥)--यहें सामाजिन 
सम्बन्धी के आधार पर बनते है। यह स्थिर तथा स्थायी सम्बन्धो के आधार पर निमित 
होते है। ब्लोन्डेल ने लिया है कि “साम्प्रदायिक दवाव समूही में अनेक व्यक्ति इस सथ्य 
के कारण सम्बन्धित व सगठित हो जाते है कि जन्म की घंटना, जिसका प्रभाव जीवन 
भर बना रहता है, उनमे एक-सी सामान्य विशेषताएं विद्यमान कर देती है। इनमे कारण 
ऐसा व्यवित रामुदाय स्वत. ही एक समूह मे रागठित होने को प्रेरणा प्राप्त कर लेता है।” 
ऐसे समूहों का सगठन औपचारिब रूप से होने पर ही इनको दबाव समूह वहा जाता है, 
परस्तु ब्लोन्डेल वी मास्यता है कि ऐसे समूह किसी भोपचारिक सगठन में रागठित हो यह 
आवश्यव नही है। इन समूहों के उदाहरण परिवार, प्रजाति, वर्ग, धर्म, तथा जाति के 


फ€ग्त ऐ9क्‍₹5, सजक किीण्काटयरम्क 40 (2#क्ब/दशार 09 2ए/लम, 09906, #९6९8- 
400, 969, 9. 79. 
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आधार पर निमित दबाव समूह कहे जा सकते हैं । ऐसे दवाव समूहों वे निम्नलिखित 
लक्षण होते हैं-- 

() जम के आधार पर सदस्यता (फटएफ/क्ष४ा9 99 छत 

(2) प्रतिमानित सम्बन्ध (0076० उशैजा०0क्षाफ़ो 

(3) स्थायी सम्बन्ध (फल्लाएब४९७7७३००१5 ७) 

(4) अनैच्छिक सम्बन्ध (00॥ ४० एग्रॉशा50० ञशु४४००5आए) 

ब्लोन्डेंल का कहना है कि ऐसे समूहो की सइस्यता जन्म से ही भ्राप्त होती है तथा 
जन्म के कारण ही सदस्यों के आपसी सम्बन्धों का प्रतिमान भी निश्चित हो जाता 
है। उदाहरण के लिए, परिवार के समूह म पिता को जन्म के आधार पर अन्य सदस्यों के 
मुवादले म श्रेष्ठकर स्तर प्राप्त हो जाता है तथा परिवार के सभी सदस्यों का सम्बन्ध 
पूर्णतया प्रतिमानित होता है। यही बात जाति सम्बन्धी दवाव समूह के बारे मे कही जा 
सकती है। साम्प्रदायिक दबाव समूह प्रयागत या सस्थात्मक हो सकते हैं। 

जिन समूहों को कार्य प्रणाली तथा उनके सदस्यो के पारस्परिक व्यवहार में सामाजिक 
प्रधाओ, रूढियों व रौति-रिवाजों का प्राघान्य होता है, उन्हें ब्लोन्डेल ने प्रथागत समूह 
कहा है। जातियों, प्रजातियो आदि के साम्प्रदायिक समूह इसी प्रकार के समूह होते हैं। 
इस प्रकार के समूह मानव समाज के विकास वी प्रारम्भिक स्थिति के द्योतक हैं तथा ज्यो- 
ज्यों समाज वा विकास होता है और व्यादसायिव वेविध्य में वृद्धि होती है, इन समूहों 
का महत्त्व कम हो जाता है। भारत जैस विकासशील समाज म ऐसे समूहो की सख्या अधिक 
पाई जाती है तथा पश्चिमी औद्यागिक देशो मत बवल इनकी सख्या ही कम होती है 
बरन इनका महत्त्व भी कम होता है परन्तु इसका यह अर्य॑ नहीं है कि व्यावसायिक 
बैविध्य वाले विकसित समाजो म इन समूहों का लोप हो रहा है। ओद्योगिक दृष्टि से 
उम्नत दघ्चों म अभी भी धर्म एव प्रजाति समूह बहुत सक्रिय कहे जा सकते हैं। 

साम्प्रदायिक समूहो का दूसरा प्रकार सस्यात्मक समू हो का होता है॥ अब एक ही 
जाति, घ॒र्म या प्रजाति के लोग बौपचारिक रूप से कुछ लक्ष्य निर्धारित कर, उनको 
प्राप्ति बे लिए एक सस्या या सगठन बनाकर व्यवस्यित ढग से शासन तन्त्र से स्वहितो 
को पूर्ति के लिए सम्पक्ृत्ा स्थाए्ित वरते हैं तो एसे समूहो को सस्परात्मक समूह कहा 
जाता है। उदाहरण के लिए, भारत म अनेक जाति-समूह इसी तरह का औपचारिक 
संगठन स्थापित करके सरकार पर प्रभाव डालते रहते हैं। पिछड्ी जातियो व जन जातियों 
के ऐसे अनेक सगठन वतंमान समय म भारत में सक्रिय रुप से विद्यमान हैं । 

(खत) सप्तर्गात्मक दबाव समूह (85५००.३७०7७) 97255076 8700795)--ब्वोन्डे ल ने 
इन समूहो को, जिनका विशिष्ट व सुनिश्चित लद्ष्य होता है, ससर्गात्मक या सघात्मक 
समूह वहा है। इन समूहों के अस्तित्व का आधार विश्विप्ट सदय ही होता है। यह किसी 
उद्देश्य विद्येष की प्राप्ति के लिए ही निभित होते हैं। ब्लोन्डेल न लिखा है कि * ऐसे 
समूहों के लिए उद्देश्य गन्तन्य या बनेक उद्देश्य-युज मुख्य तथा आधारमृत होत हैं! 
इनगा बच्तित्व ही इसलिए रहता है कि यह अपने सदस्यों के लिए कुछ कर रह हैं।” 
इनका निर्माण किसी विचार के विकास से लकर रुपये कमाने था किसी छेल विशेष का 
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आनन्द जैने तक ने उद्देश्य से प्रेरित हो राकता है। दनका उदुधोषित् उद्देश्य होता है। 
गही उद्देश्य ऐसे दवाद समूहो की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसी को स्पष्ट करते 
हुए ब्लोन्डल ने लिखा है कि “इन समूहो का एक लक्ष्य होता है जो न्यूनाधिक निश्चित 
होता है, परन्तु जिस सीमा तक उनका लक्ष्य होता है, यह लक्ष्य एक ऐसा साधन बन 
जाता है जिसके माध्यम से राजनी तिक व्यवस्था में समाज की मायों का प्रवेश होता है ।” 
ससर्गात्मक समूही को इसलिए ही मागो के साथ चलना पडता है। इन समूद्दों के मिशेष 
लक्षण इस प्रकार व्यकत किए जा सकते है-- 

(१) उद्देश्य के आधार पर सदस्यता व सम्बन्धता (काग 7छ900॥आाए) 

(2) ऐच्छिक सम्बन्ध (ए0एफाक्ा5९ ।ल॑गाण आए), 

(3) सुनिश्चित उद्देश्य (६[९९६० आणा5) 

(4) औपचारिक सगठन ((0ग्रावव ठाहक02007)। 

ससर्गात्मक दबाव स्मूहो के लक्षणों से यह स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक दवाव 
समूहो से बहुत कुछ भिन्न होते है । इनमे सदस्यता का मूल आधार ही उद्देश्य की सभी 
सदस्यों में एकता है। इनमे उद्देश्य ही सदस्यता प्राप्त करने की प्रेरणा कहा जा सकता 
है। इनके दो प्रकार होते हैं। एक सरक्षणात्मक तथा दूसरे उत्यानात्मक समूह के नाम से 
जाने जाते हैं । 

सरक्षणात्मक समूह अपने सदस्यो के विशिष्ट लक्ष्यों के सरक्षक का काम करते हैं, 
परन्तु इनका लक्ष्य विशिष्ट होते हुए भी साधारणत व्यापक व सामान्य होता है, 
क्प्रोकि वे अपने सदस्यों के स्वागरान्य हितो की रक्षा करते है। विविध विद्यार्थी सप, 
श्रमिक सघ, व्यावसायिक सघ तथा व्यापार सध इसी प्रकार के समूहो के उदाहरण हैं । 
उत्थानात्मक समूह किसी विशेष विचार या दृष्टिकोण के प्रचार तथा उस दृष्टि से 
समाज को उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होते है। उदाहरण के लिए, दो देशो के बीच 
मैत्री सघ, गौ सरक्षण सघ, वन्य जीव सरक्षण सघ, पशुओ के प्रति करता निवारण राघ 
इत्यादि समूह उत्यानाभक समूह कहे जाते हैं। 

ब्तोन्डेल के द्वारा दिया गया वर्गकिरण व्यापक व सर्वग्राही होते हुए भी गुछ कमियों 
से युवत है। इस वर्गीकरण की सबसे बडी कमजोरी यही है कि उसके द्वारा प्रतिपादित 
समूहो के प्रकारो का रूप मिश्चित हे । एक ही समूह को प्रयागत या सस्थागत, दोनो ही 
ना, पय, पाषता, दे १. यत्‌, न्लोन्देल, मा. प्फरफिःश, बहुत, व्यहिफग- सुफि सिस्पा, नही, दै.", जे, 
यथार्थ के अधिक निकट पहुचने के प्रयास में समूहों के वर्गीकरण को अत्यधिक जटिल 
बना दिया है । इसके अलावा उसने दवाव समूहों व हित समू हो मे कोई अन्तर नही किया 
है। अत ब्लोन्डेल का वर्गकिरण बहुत कुछ वैज्ञानिक होते हुए भी दवाव समूद्टी की 
प्रकृति, उद्देश्य तपा आधार रामझने मे एक सीमा के बाद सहायक नहीं है। 


888. तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्याए 


आमन्‍ड का वर्गीकरण (80705 205ञ्ञीव्श/णा) 

आमसन्‍्ड ने समू हो का वर्गीकरण उनके सरचनात्मक रूपो (धए८णाठा गिशओं के 
आधार पर क्रिया है। उराने लिखा है कि रामू हो को, उत सरचनात्मक रूपों जितमे 
वे अपने को प्रकट या अभिव्यक्त करते है, विवेचित किया जा सकता है तया इसी 
आधार पर उनका वर्गीकरण करना उपयुक्त होता है | इसके अलावा उसने समू हो के 
वर्गीकरण मे उनके हित सचारण के ढग का भी सहारा लिया है। घत बामन्‍्ड ने वर्गी- 
करण के दो आधार समूहों वा सरचनात्मक रूप तथा हित सचारण का ढग, लेकर 
समूहो को इन चार श्रेणियो मे वर्गीकृत क्या है--(क) सस्थात्मक (:5000॥07)+ 
(ख) असमुदायात्मक (॥07-9550०720073)), (ग) प्रदकनात्मक या चमत्कारिक 
(०0०7०) और (घ) समुदायात्मक या ससर्गात्मक (45300॥07थ) 

(क) आमन्‍्द के अनुसार सस्थात्मक हित समूह व्यवस्थापिकाओ, नौकरणशाही, सेवा 
तथा कार्यपालिकाओ में ही कुछ हित विशेषों के इद-गिद बनने वाले समूहो को कहा 
जाता है । यहे मपने सदस्यों के हितो ही को साधना का लक्ष्य नही रखते वरन कई बार 
समाज में अपने हितो के अनुरूप हित रखने वाले वर्गों का हित भी पूरा करने का प्रयत्न 
करते है। यह मान्तरिक समूह हैं जो शारानतन्त्न के अन्दर ही विशेष हितो की रक्षा या 
पूर्ति वें लिए क्रियाशील रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत मे, ससद, नौकरशाही तथा 
राजनीतिक दलो मे ऐसे अनेक समूह देखे जा सकते हैं। इनका सामान्यतया औपचारिक 
सगठन नहीं होता हे, परन्तु यह शासन-व्यवस्था के अन्तगंत होने के कारण बहुत 
प्रभावी होते है तथा सरकार को अपने हितो के प्रतिकूल कार्य न करने के लिए मजबूर तक 
कर रहे हैं। भारतीय ससद मे हिन्दू कोड बिल” को प्रस्तुत करके वापस लेना, ऐसे समूह 
के दबाव मे ही समझा जा सकता है। 

(७) गेर-समुदायात्मक समूह उन समू हो को कहा जाता है जो वे, रत सम्बन्ध, 
धर्म, क्षेत्रीयदा अयवा मेल-मिलाप या हित-सचार के किसी अन्य परम्परागत आधार पर 
बनते है। धार्मिक जातोय या वर्गोय संगठन इसी प्रकार के समूह कहे जाते हैं। ये समूह 
समय-समय पर विशिष्ट व्यवितयों, घामिक नेताओ, पारिवारिक सदस्यों आदि द्वारा 
अंसगठित और अनौपचारिक रूप से अपने हितो की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। इन समूहों 
को प्रमुक्ष विशेषता यह है कि ऐसे हित समूह हित-साधन कय काम निरन्तर नहीं करके 
समय समय पर स्थिति विशेष का ध्यान रखते हुए ही करते हैं। 

(प) प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक समू ह वे समूह होते ह जो भोड व प्रदर्धन आदि के 
हप म॑ अनायास प्रकट व विलुप्त होते रहते है। इनसे आशय उन प्रभावकारियों का है जो 
धमात में धमाके के साथ उत्तन्त होकर राजनीतिक व्यवस्था में अनायास ही भ्रवेश कर 
जात हैं। यह प्रवेश चमत्कारी व्यवहार से होता है। यह प्रदश्शनो, जुलूसो, दगो, घरनों, 


2धठडणाल # #80070, *[00०व७८७०४ & ७८०७७ # 
हा छह फ्ः फ् 
#ण ए८ * ॥ बाद ह. 87090 276 उा८४ ४ 0०८एवा (248), रह कक 6 


एलबगकजड़ 47९०, ९:%८६९००, 
& 7200 222 ६009, टच उैट:९७, शाप एडस्सज्ञाज काल, 3970, 


दयाव एवं हित समूह .. 889 


हडतालो आदि के छूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते है। इन समूहो की 
मकाय॑ं-प्रणाली नियोजित दग की नही होती तथा इतका रुप प्राय अस्त-व्यस्तता का हो 

होता है, परन्तु अनेक अवसरो पर ये समूह निय त्चित व पूर्व जायोजित भी होते हैं। इतकी 
अनायार प्रवट होने की प्रकृति के बारण ये प्राय सोमाओं व निश्चित प्रतिमानों के 
भीतर नही रह पाते है। यह समूह सामाम्यतया तभी उत्पसन होते हैं जब किसी राज- 
नीतिव व्यवस्था मे सगठनो व समुदायों को अपने हितो की रक्षा के सामान्य साधन व 
स्वतात्ता प्राप्त नही रहती है, तथा यह अपने हितो वी रक्षा के प्रति आशवित होने पर 
ही भचानक प्रकट होयर शाघतनतन्द को भयत्रस्त करके अपना हित सुरक्षित करने का 
प्रघास करते है। अत नियोजित व अधियोजित दोनो ही प्रवार से यह समूह अपने द्वितों 
के प्रकाशन एवं उनकी साधना दा प्रयास करते है। अपने उग्र रूप गे ये ग्रमूह प्राय, 
मर्यादा से बाहर हो जाते है और कभी कभी वे स्वय कानून निर्माण एवं उनके पालन 
कराये जाते का कार्य अपने हायो में ले लेते है । फ्रात, इटली, जरब व लेटिन अमरीकी 
देशो में ऐसे शामूह बनते-विगडते रहते है । भारत मे 974-75 (जून तक) में ऐसे समूह्‌ 
आए दिन उत्पन्न होने लगे ये। सामान्यतया ऐसे समू हू अपने हितों की साधना में बहुत 
कम सफल होते है और अचातक ही विलुप्त हो जाते है । 

(घ) सम्रुदायात्मक हित समूह, विश्लेप व्यन्तियों के हितो का प्रतिनिधित्व करने के 

* लिए औपचारिक रूप से सगठित होते है। इनका औपचारिक पस्तगठन, समूह के सविधान 

भर्थात नियमों पर आधारित होता है । सदस्यता के निश्चित नियम तथा शुल्क होते है। 
इनकी गियम वर्नीति निर्धारण सस्था-- कार्यकारिणी इत्यादि होती है। इनयी विशेषता 
ही इस बात में है कि इनके पास सतत भ्रयत्व थोल व्यावसायिक कर्मचारी होते है। अपने 
सदस्यो के हितो की सिद्धि के लिए ये विधि-सम्मत प्रक्रिया का ही उपयोग करते है। ट्रेड 
यूनियने, विद्यार्थी सघ, व्यापारिक सघ, शिक्षक सप तथा कृपके सघ ऐसे ही दबाव समूहों 
की श्रेणी में आते है। यह समूह सामान्यतया स्थायी होते है और इनको औपचारिक रूप 
से मान्यता प्राप्त रहती है । 

आमरड द्वारा दिया गया वर्गीकरण भी, ब्लोन्डेल के वर्गीकरण की तरह कई कमियों 
से युवत है । प्रथम तो इस वर्गीकरण भे भी हिंत समुह्दी व दबाव समूहो मं कोई अन्तर 
नहीं किया गया है | दूसरे, आमन्ड ने प्रदर्शयों, धरनो तथा दगो को भी समूहो को एक 
श्रेणी मे रखकर अपने वर्गोकिरण को अधिक व्यापक बचाने के प्रयास में अधिक अस्पष्ट कर 
दिया है । इससे बामनन्‍्ड का वर्गीकरण गहराई में जाने के वजाय सतह पर हो रह गया 
है। इसमे तीसरी कमी यह कही जा सकती है कि इस वर्गोक रण से दबाघ समूहों की 
वास्तविक प्रकृति, बाय॑-श्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था मे उनकी प्रभावशीलता का 
ज्ञान नहीं हो पाता है। अत आमन्‍्ड का वर्गीकरण भी बहुत सतोपजनक नही कहा जा 
सकता । 

दबाव समूहो के वर्गोकरण का आधार ही इनके वर्मोकरण वो सप्तोपजनक था 
असतोपनगक बनाने वाला माना गया है। अत वर्गीकरण का ऐसा आधार लिया जाना 
आाहिए जिप्तसे वर्गीकरण सुस्प॒प्ट व सुनिश्चित हो तथा दबाव समूहों की प्रद्नति, कार्ये- 
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विधि और राजनीविक व्यदस्था में उनके प्रभाव का स्पप्टीररण वर सके। जिक, पैनो- 
मैन तथा हैयोने ने अपन पुस्तक अमेरिकन गवर्नेमेन्ट एण्ड पोलिटिक्स मे दवाव समूहों वे 
वर्गीररण के बारे मं दौर ही लिखा है “दवाव समूहो का वर्गोक्रण करने के अनेक तरीके 
हात हैं। उन्हें सरकार के था उसकी शाघा वे आधार पर जिस पर कि वे अपना ध्यान 
केन्द्रित करते हैं, विभाजित किया जा सकता है अथवा उन्हें स्थानीय, प्रादेशिक और 
राष्ट्रीय सरकार के स्तरों पर जहा कि वे तियाशील होते हैं, वर्गाड्गत किया जा सकता 
है लब्नि सम्मवत सर्वाधिक सतोषजतक वर्गीकरण तो वही हैं जो दवाव समूहों की 
सदस्यता उनके कार्यत्म आदि की सामान्य प्रद्दति के आधार पर किया जाए।” रावर्ट 
सी# वोन न दबाव समूहो का ऐसे ही आधारो पर वर्गीकरण क्या दहै। उसके वर्गकिरण 
का विस्तार से यहा विवेचन किया जा रहा है। 


राबर्द सी० बोन का वर्गीकरण) (ए०छ७ला। 0 छ०॥०5 ट35जञम८४४००) 
शावर्ट सी० बोन ने दद्ाव समूहों के वर्मीकरण के दो आधार लिए हैं। पहला आधार, 
दबाव समूहों की सामान्य प्रद्वति (ह८४८४७) ८॥४७79८६:) या स्वरुप का तथा दूसरा 
आप्रार उनके उद्देश्यों का है। स्रामान्‍्य भ्रदृति व उद्देश्यों के प्रमुख आधारो के अलावा 
उसने दा मौध आधार भी दवाव समूहो के वर्गीकरण मे प्रयुक्त किए हैं। इनमे से एक है, 
दबाव समूहों को परिचालन प्रविधियों (099८६४0003८८४74००७) या कार्य तकनीकों 
का तपा दूसरा आधार है सदस्यों के आवेष्टन (॥00९ण९८॥ ० ग्राधव/02७) या 
सहभागिता का। इन आधारों पर दबाव समूहों के वर्गीगरण वी आधारित करते हुए 
बान ने सभी समूहों को मोटे रूप से दो प्रवार का माना है! ब्लोन्डेल की तरह, बोन भी 
यह स्वीकार करत हैं कि कोई भी दवाव समूह सुनिश्चित रूप से किसी एक प्रवर्ग 
(:भव्एु०9) में नहीं रखा जा सक्‍ता। परन्तु उनतम लक्षण विशेष की भ्रघानता उन्हें 
एक या दूसरे प्रवर्ग मे रखने का सुनिश्चित आधार प्रस्तुत कर देती है। इस तरह वोन ने 
दबाव समुट्ो के दो प्रकार बताए हैं--(क) परिम्यिति-जन्य समुह (६090059) 

श०7.5), (ख) अभिवृत्ति-जन्य समूह (॥॥00703] ह0005) 

रावर्द सी ० बीन के अनुसार दबाव समूहों के मोटे तोर पर यह दो ही प्रकार किए 
जाने चाहिए। इससे अधिक प्रकारों में दबाव समूहो का वर्गीकरण वरना न बावश्यक है 
और न ही उपयोगी, क्योंकि वर्गीकरण के अनक प्रवर्ग करने से दवाव समूहों के वर्गी- 
करण का वैज्ञानित आधार समाप्त होने की बवस्था आ जातो है । अत बान ने दवाव 
समूही के दो से अधिक प्रकार मानने से इनकार सा कर दिया है । इन दोनों प्रकारो का 
हल विवेचन करके इनका बन्तर समझा जा सकता है । सक्षेप में यह इस प्रकार 
(क) परिस्थिति जय सूट (5020० यों 87०००5)--थह वे दबाव समूह हैं जो 
प्रमुब्रतया अपन सदस्यों बी, जिस परिस्यिति में वे हैं, उसनी रक्षा या उसमे सुपरार करने 
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सै सर्म्बान्धत होते है । ऐसे दबाव समूहो के अस्तित्व का औचित्य ही इनके सदस्यो की 
वर्तेमान अवस्था को आशिक या साम्राजिक दृष्टियों से सुरक्षित वरना गा सुधारना है । 
उदाहरण के लिए, ऐसे दबाव समूह अपने सदस्यो के लिए अधिक तबख्वाहे या कार्य के 
घण्टो मे कमी तथा अन्य सहूलिपते प्राप्त करने का लक्ष्य रफते हे, परन्तु इसवा यह अथ॑ 
नही है कि ऐसे दबाव समूह अपने सदस्यों को बर्तन वरित्थिति को रक्षा या उसमे 
सुधार के कार्य से आगे नही बढते है। कई बार ये अपने मुख्य ध्येय से बहुत भिन्न गुह्ो से 
सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति पर भी ववतव्य आदि जारी करने का कायें भी कर डालते है। 
परिस्थिति-जन्य दबाव समूहो के कई विशिष्ट लक्षण होते है जिनभे से बुछ इस प्रकार 
है-- 

() अवेचारिक या गेर-वेचारिक, 

(2) विशिष्ट प्रकृति, 

(3) लाभाकाक्षी या उपयोगितावादी, 

(4) दीघ॑कालिक-हिंत अधिसुखीकरण, 

(5) परिचालन प्रविधियो की विधि सम्मतता, 

(6) सामान्य सदस्यो की विष्क्रियता 4 

राम सी० धोन का कहना है कि परिस्थिति-जन्य दबाय समूहो वश किसी विचार» 
धार विशेष से कोई सरोकार नही होता है। यह विशिष्ट होते है तथा अपने सदस्यों के 
दीपघेंकालीन हितो की वृद्धि व रक्षा का ही ध्येय रखते है । उनकी कार्यविधिपा केवल 
देधानिक ही होने के कारण मन्धर ग्रति से ही चलती है तथा इनके नेताओं को छोड- 
कर अन्य सदस्य सामास्यतया समूह की गतिविधियों के प्रति अधिक सक्रियता नहीं 
दिखाते है । 

(ण) अभिवृत्ति-जन्य समूह (80॥0004] 8/000$)--अभिवृत्तात्मक समूहों के 
बनने की प्रेरणा सामान्य जनकल्पाण की आदर्शात्मक उद्विग्नता (०0॥०6४॥) या निन्‍ता 
से आती है ? ये वे दबाय समूह हैं जिनके सदस्यगण कुछ मुल्यों के प्रत्ति सामान्य रूप से 
सहनिष्णा रखते है । जैसे राब रादरय पशुओ के प्रति निर्देय व्यवहार नापसतद करते हैं, समाज 
में मौलिक परिवतन चाहते है या परमाणु हथियारो के प्रयोग पर प्रतिबद खगावा चाहते 
है। ऐसे दबाव समूह शातिपूवंका सुधारों से तथा कभी-कभी भातिकारी प्रयत्तो से समाज 
में व्यापप और फातिवारी परिवतंन साना चाहते हैं। पह समूह परित्थिति-जन्य दबाव 
समूहों से अनेक भिश्नताए रखते हैं। यह समूह सामान्यतया स्थितियों (ल88 धएशाणाओ 
शे सम्बन्धित होने के कारण कालबद्ध (ध॥€-०७३॥0) कार्यक्रम रछते है। इनके लिए 
समय से बढ़वर महत्त्वपूर्ण बात कोई नही होतो । ये कम्त से कम समय मे अपने अस्तित्व 
का भात कराते हुए अपने चद्ष्यों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सरकार को मजबूर झरते 
है। अभिवृत्तात्मक समूहों के प्रमुष लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रमुपतया बचा रिक, कर 

(2) विसरित, 

(3) आदर दृष्टिकोणी, 
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(4) वाल्कालिक हित अभिमुखीकरण, 

(5) परिचालन प्रविधियो की द्रुतता, 

(6) स्लामान्य सदस्यो की गहरी सक्रियता। 

अभिवृत्तात्मक दबाव समूहों के मल्पकालिक उद्देश्य होते हैं जिन्हे पूरा करने के लिए 
द्रुतता बाली तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे समूह कम से कम समय में अपने 
लद्ष्यों को पूर्ण करने के लिए अचानक ही सरकार को हतप्रभ करके उसे विशेष प्रकार का 
निर्णय करने के लिए बाध्य करते हूँ। जिंघसे वह केवल इनके सदस्यो के हितों व समूह 
के सामान्य लक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय करने के लिए मजबूर-सी हो जाए। 

राबर्ट सी० बोन द्वारा किया गया वर्गोकरण बहुत सामान्य होते हुए भी दबाव समूहों 
की प्रकृति संगठन, उद्देश्यो व का्यंविधि का स्पष्टीकरण करने में सहायक प्रतीत होता 
है। यद्यपि उसने भी हित समूहो व दवाव समूहो मे अन्तर करने का प्रयास नही किया है 
फिर भी इसवा वर्गीकरण सही अर्थों मे दबाव समूहो का ही वर्गोकरण है॥ इसके वर्गी- 
करण के आधार अधिक सुस्पष्ट तथा व्यापक है । इसने अभिवृत्तियो, उद्देश्यों, प्रचालन- 
प्रविधियों तथा समूह के सदस्यो के आवेष्टन के ठोस बाघार पर अपने वर्गीकरण को 
आधारित करके इसे दे ज्ञानिकता प्रदान की है, परन्तु वह यह स्वीकार करता है कि कोई 
मो वर्गीकरण दबाव समूहों का परिपूर्ण वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता । अत उसने 
सुझाव दिया है कि दबाव समूहों के प्रवर्गों में वर्गीक रण के बजाय इन्हे सन्‍्तति या निरतर 
(००॥धएशष्ण के रुप में प्रस्तुत क्पि जाना चाहिए । राबटट सी ० बोन तथा आमन्‍्ड के 
वर्गीकरण को एक साथ सयुकत रूप से निरतर-रेखा पर इस प्रगार चित्नित किया जा 
सकता है। 


दबाव मग्मूर ज्रिस्‍्तर 


प्रदशना मद 
ब-->>--» 
सस्दास्मक 
। 322 
अभिवृतात्मक धपूड +--....५ परिस्थिति जय समूह 
ब-नज--5 
असपृदायात्यश- 
>-टपतयओे 
च समुद्यात्मत 


चिद्र 78 2 


के 
दबाव समूहों को कार्य-प्रणाली 
(एश्रटए0ठ्प्राप्रठ प६टपफ्रश्रनाएए55 07 #रछ0ए्टट 0७&80079$) 


बाधुनिक राजनोतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूहों का इतना श्राचुये व प्राघान्य है कि 
रःस्प ये प्रशासकोय बर्गो का सीधा सम्बन्ध अब व्यक्तियों से नही वरन समूहों से हो गया 


ञ 
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है। स्पेस्सर वा बहना है कि पहले 'व्यक्रित बनाम राज्य! का सिद्धान्त माना जाता था 
परन्‍्तु अब राज्य का व्यवित से सीधा सम्यन्थ कम से कम रह गया है। अब व्यक्ति समूहों 
>हे माध्यम से ही सरकार के सम्पर्क मे बाता है । अत बारकर का यह कहना ठीक ही हे 
कि आधुनिक राज्यो में स्थिति 'समूह बनाम राज्य” वी होती जा रही है ॥ समूह सगठनों 
की शर्वित इतनी प्रवल हो गई है कि एग' इकाई के रूप में अब व्यनित का बोई विशेष 
महत्त्व ही नही रह गया है । राजनीतिक व्यवस्थाओं को बढती हुई जटिलताओं ने अब 
च्यक्ति को उपभोक्ता (८छा5णगटय), उत्पादक, श्रमित्र, कर्मचारी आादि के रूप मे ला 
दिया है तथा वह व्यवित से रूप मे रस जाना जाने लगा है । समूहों कौ समाज में इतनी 
अधिकता है वि एक ही व्यक्षिन अलग-अलग द्विंतो की प्रूति के लिए अनेक समूहों का 
सदस्य बनकर, समूह जीवन म विल्लीन-सा द्वो यया है ॥ 
अब मनुष्य का जीवत दवाव समूहो की लपेट में इतना अधिक आ गया है कि हर 
राजमी तिफ व्यवस्था में तथा विशेषकर पश्चिमी प्रश्गर वे जनतत्नों म व्यवित समूद्दो से 
पृथक कुछ रह ही नही गया है। दवाव समूहा की सप्या मे वप्रत्याशित बुद्धि के कारण 
राजनीतिक प्रक्रिया में उनके त्रिया-तलाप वा बडा महत्त्व हो गया है। राजनीतिक 
प्रक्षिया से इन समूहों वी भूमिका बस्तुत दतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि शासन के समय 
प्रस्तुत कोई भी माग अथवा बोई भी शासकीय नीति क्सी ने किसी रूप मे किसी एक 
या एक से अधिक समूहो से ही सम्बन्धित बन गई है। अत उनसे सम्बन्धित परिणामों 
१ को अपने पक्ष मे करने के लिए अत्येक समूह ठुछ तकनीकों एथ विधियों को अपनाता है । 
डा० ट्क्बाल नारायण बे अनुसार ये विधिया दो प्रवार की हो सवती है | पहले प्रवार 
मेथे विधिया सम्मिलित है जिनके माध्यम से कोई समूह शासकीय नीतियो को सीधे 
प्रभावित करने की कोशिश करता है तथा दूसरे प्रकार मे वे विधिया सम्मिलित हैं जिनके 
माध्यम से कोई समूह शासबीय नीतियो को श्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करते वा प्रयत्म 
करता है। सीधे प्रभाव डालन के लिए समूह ब्यवस्थापिरा, कार्यपालिका और नौकर- 
णाही से सम्बन्ध स्थापित करत हैं । जय अ्रत्यक्ष सम्पक द्वारा सफल होने की आधा नही 
हांती तब बे निर्वाचन राजनोतिक दल एवं जतमत ये माध्यमों के सहारे शासकीय 
गीतियो ब निर्णयो वो अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित वरने की चेप्टा बरते हैं। पर दोनो ही 
प्रकार से प्रभाव डासने के उनके प्रयास, गाफी सीमा तक समूहों की सदस्य सख्या, उनके 
था्तरक साधनों और लद्ष्यो की प्रदुत्ति आदि पर निर्भर होते है और उसी के बनुसार 
उन्हें सफ्लता प्राप्त होती है। इससे स्पप्ट है कि दबाव समूहो की कार्य-प्रणाली अनेक 
तथ्यो द्वारा नियमित होती है ! इतका विवेचन क रके ही दबाव समूहो वी भूमिका इत्यादि 
का समझा जा सकता है । इसलिए अय हम दबाव हामूही वी काय॑ विधियों के निर्धारकों 
का विवेचय करेगे। 


894 तुलनात्मक राजनीति एवं राजनोतिक सस्वाए 


दवाव समू ह-राजनीति के निर्घारक 
(एट्टाह्रजार७75 05 758४2550ए58 68007 एणा.प703) 


दबाव सम्हो की कार्य विधियो या दबाव-समूह-राजनीति के कई नियामक हो सकते हैं । 
हर राजनीतिक व्यवस्वा म अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव सम्‌ हो द्वारा प्रयोग की 
जान वाली विधिया अलग अलग प्रकार की होती हैं॥ यहा तक कि एक ही राजनीतिक 
व्यवस्था म, एक हो दवाव समूह अलग-अलग परिस्यितियों मे अलग-अलग विधियों का 
प्रयोग करता हुआ पाया जाता है | उससे यह प्रश्त उठता है कि दवाव समूह-राजनीति के 
कौन-कौन से निर्षारक तत्व हैं? एलेन बाल” ते तीन निर्धारकों को चर्चा को है। 
उसके अनुमार दवाव समूहा की कार्यविधिया के अनक निर्धासत्र होते हैं परन्तु उनमें से 
निम्नलिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं 

() राजनोतिक सस्यथागत सरचना, 

(2) दल-पद्धति वा स्वरूप, 

(3) राजनीतिक सस्वृति। 

दबाव समूहों की राज्नीति के निर्धारकों के बारे में एक्सटीन ने, एलेन बाल से कहीं 
अधिक व्यापक सदर्भ लेते हुए इनको दबाव समू हो के तीन पहलुओं के साय सम्बन्धित 
किया है। उसके अनुसार दबाव समूहों वी राजनीति के निर्धारकों को तोन शीर्ष॑कों के 
अन्तर्गत रखकर समझाया जा सकता है--(। ) दबाव समूह राजनीति के रुप के निर्घा- 
रक, (2) दबाव समूह राजनीति के प्षेत्र और तीद्ता के निर्धारक, और (3) दबाव 
समूह राजनीति की प्रमावक्रारिता के निर्धारक । 

एक्सटीन के अनुसार दवाव समूहो की यतिविधियों को समयन क लिए दबाव समूह 
राजनीति के रूप या दाचें, उसके क्षेघ्रव तोद्ता तया प्रमावकारिता के निर्घा रक्तों को 
अला-अलग देखता आवश्यक है। अत हम इनका पृथक-पृष+ वर्णन करेंगे ॥ 


दवाव समूह राजनीति के रूप या आकृति के निर्धारक (0लक्कक्राप्याव्त 
पाल लिप गी ? 5550८ 6707 2०१/5:5) 
शएक्सटीन” ने दबाव समूहों की कार्य विधिया कः हप के निर्धारको को पुन दो प्रकारो 
में विभकत जिया है । प्रयम वे तिर्धारक हैं जो समूहों के सरकार पर क्रियाशील हाने या उसे 
प्रभावित करने के प्रमुख साधनों व माध्यमों को निधारित करते हैं तथा दूसरे वे निर्धारक 
है जो दवाव समूहो तथा सरकार के यों के बीच सम्वन्धों वो प्रकृति को निरपित करते 
हैं।प्रथम प्रकार के निर्धारकों मे एक्सटीव न इन तीन निर्घारकों का उल्नेख क्या है- - 
(४) सरकार की नीति नि्भय अकिया की सरचना, 
(2) सरकार की नीतिया व गतिविधिया, 


३७# ७० है. छञ न व्म+9 ॥09 
शजगा ६छशचक, के वय , टोफडगाद 055 
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(3) प_तस्वार की दबाव समूह के प्रति अभिवृरत्ति या रवैया । 

-- दवाव समूहों को गतिविधियों व उनके सरकार को प्रभावित करने के प्रमुक् साधनों 
व माध्यमी वो सरवार की नीति-निर्णय प्रक्रिया की सरचना प्रमुख रूप से प्रभावित 
करती है दवाव समू ह अपने हितो की यूति के लिए सरकार की नीतियो को निर्णय लेने 
के स्तर पर ही प्रभावित करने का प्रयत्त करते है। अत निर्णय प्रक्षियां की संरचना एक 

महत्त्वपूर्ण निर्धारक वन जाती है। उदाहरण के लिए, ससदीय व अध्यक्षीय शासन-व्यव- 
स्थाऔ मे नीति निर्षय प्रक्रिया की सरचना में अन्तर के कारण इन दोनो प्रकार की 
शासन प्रधालियों म दबाव समूहो की राजनीति भी भिन्‍न-भिन्‍न रूप प्राप्त कर लेती है । 
यहो कारण है कि अमरीका तया ब्रिटेन म दवाव समूहों की प्रकृति म भिन्‍तता पाई 
जाती है । 
सरकार की नोतिया भो महत्वपूर्ण नियामक कही जा सबती हैं। सरकार के निर्णय 
व उन निणयों को लागू करने सम्बन्धी सरकारों गतिविधिया, समूहों के कार्यक्षेत्र का 
सीमाकन करती हैं। दबाव समूह वया बार सकेंगे जोर बया नहों कर सकेंगे यह बहुत 
कुछ सरकार की गीतियों से ही नियमित होता है। भारत म 26 जूव 975 से पहले 
भौर इसके वाद की सरकारी नीति के कारण दबाव समूहों की गतिविधियों मं जमीन- 
आसमान का अन्तर आ गया था। 

“* सरकार का दवाव समूहो के प्रति रवेपा सर्वाधिक महत्त्व रखता है। लोकतान्विक 

ब्यवस्थाओं तथा सर्वाधिकारी शासनो में दवाव समूहो की गतिविधियों का अन्तर इसी 

बाघार पर रपप्ट किया जा राकता है। लोकतत्न राजनीतिक व्यवस्था, दबाव समूह 
गतिविधियों को ग्रहण करती है तथा निरकुध्नतत्न शासन प्रणालियों मे इस प्रकार की 
ग्रहणशीलता का अभाव होता है। इसके कारण दोतो प्रकार की शासन-व्यवस्याओ मे 
दबाव समूहों द्वारा सरकार को प्रभावित करने के साधन भी भिन्‍न-भिन्‍न हो जाते हैं ? 

दस प्रवार, सरकारी निर्णय प्रत्रिया वी रारचना, सरवारी नीततिपा तथा प्रकार का 
दबाव समूही के प्रति रवंया उन साधनों व माध्यमों को निर्धारित करते हैं शिनफरे द्वारा 
दवाव समुह सरकार पर त्रियाशोल होते हैं या उछे प्रभावित करते हैं। 

एवसटीन गी मान्यता है कि सरकार के विभिन्‍न अग्रो तथा दवाव समूहो के बीच 
सम्बन्धो की प्रकृति का निर्धारण दो बातों पर निर्भट करता है। प्रधम तो यह इस बात 
पर लिफरए क्ता है कि सस्व५६च दचाद समझे के यीःव भन्दण्य या परामर्श होता रहता 
है या नहीं । दूसरे, यह इस वात पर भी आश्रित होता है कि सरकार दबाव समूहो से 
समझौते के लिए बातचीत करती है था नही करती है। दद्वव समूहो व सरकार के अगो 
के बीच परामर्श तभी होता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था मे दबाव समूह विशेष वे हितों 
से सम्बस्धित प्रश्न पर सरकार उनका विचार जानने के वाद ही निर्णय करना चाहती 
है। ग़मझोते के लिए बातचीत का अर्थ सौदेदाजो से है। ऐसी अदस्या में सरकार निर्णय 
हो तव बर सकती है जबकि सम्बन्धित समूह उससे सहमत कर लिया जाता है। अत 
दबाव समूह राजनीति के रूप के निर्धारको के सदर्भ मे हो किसी राजनीतिक व्यवस्था 
में दराब समू ही को प्रकृति को समझा जा सकता है। उदाहरणायें, ब्विटेन में एकाध्मक 
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पद्धति की सरकार है जिसमे राजतीतिक सत्ता केर्द्र में अपेक्षाइत अधिक सशवत बायें- 
पालिका के हावो में रहती है। इसलिए दद्मव समूह अपने प्रयासों को, लोकसक£# 
(००5६ ४ (००४४४०७७) के खत्तद सदस्यों को ही प्रभावित करने के बजाय मद्वियों 
और उनके सिदिल क्मंचारियों को ही अधिक प्रभावित करने मे लगाते हैं। अमरीका में 
दिप्तदतात्मव विधान मण्डल है जिसमे सीनेट और प्रतिनिधि सभा का राजनीतिक महत्त्व 
लंगमग बराबर है और शक्ति वृषक्करण का विद्धान्त होने से दबाव समूह एक सस्या 
को दूसरी सम्या से या एक सस्था के खाण्डों को दूसरी सस्या के खण्डों से भिडाकर 
प्रशासन तवा विधान मण्डल दोनों को अपना लक्ष्य बनाते है। इसके अलावा अमरोका 
की वाग्रे्त (व्यवस्थापिका) में मजबूत समिति पद्धति मोजूद है। इन समितियों के 
अध्यक्ष शक्तिशाली होते हैं। इसलिए विभिन्‍न दबाव समूह इन समितियों पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करते हैं। भारत में दत्राव समूह सामान्यतया प्रशास्तन व मत्रिमष्डल वे 
सदस्यों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। उपरोवत अन्तर सुख्यतया सरकार वी 
सरचनाओ्रो म अन्तरों के ही कारण अमरीका, ब्रिटेन व भारत मे दबाव सम हो की अस- 
मानता का आधार हो जाते हैं। 


दवाव समूह राजनीति ने क्षेत्र व तीव्रता के निर्धारक (0८८क्राशशशां - 

[76 ॉटगच्ञाज 270 50096 ० ?6६६७९ 07009 ९०४८३) 

दबाव समूह राजनीति के क्षेत्र से तात्ययें किसी राजनीतिक ज्यवस्था में दमाव सम 
बी सद््या ओर उनके प्रकारों से लिया जाता है। मगर किसो राजनीतिक व्यवस्था में 
अनेब प्रकार के दराव समूह हैं और उनकी संख्या भी वहुत अधिक है तथा दूसरो राज- 
मीतिक व्यवस्था मे उनके न अनेक प्रकार है और न ही अधिक मख्या है तो इससे यही 
स्पष्ट होता है हि दबाव समूहों के क्षेत्र के भी अतेक नियामक होते हैं। इसी तरह, दवाव 
समूह राननीति वी तोब्रता का अर्थ उस लगन व दुद्वता से भी लिया जाता है जिसके 
साथ दवाव समूह बपने लश्य व उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रगलेश्नील रहते हैं! एक्सदीन 
मे मनुसार इन दोनों --क्षेत्र व तोद् ता, के निर्घारक निम्नलिखित होते हैं-- 

(।) इस पढ़ेति का स्वरूप, 

(2) राजनीतिक सचारण का निषेध या इ नक्ता बभाव, 

(3) सप्कार की ठीठिया ठया विशवेप कार्यक्रस -पनन्‍्तव्य, 

(4) सरकार की अभिवृत्ति या रवैया, 

(5) राजनीविक़ सस्वाग्रठ स रचना, 

(6) राजनीतिक व्यवस्या की समूह मार्गों को पूरा करने की छमता.!. 

दवाव ममू हो को गतिविधियों के क्षेत्र तथा तोता पर दस-पड़नि के स्वरूप और 
दसी की सचरना तया उठको विचारधारः के महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। दल सरचना 
ही कमजारियों, दतोय _मनुशासन के अभाव और दलों के वोच विवार्थारा सम्बन्धी 
स्पष्ठ बन्वर वही होने के कारण अमरीकी विधान मण्डल के सदस्य आसानी पे दवाद 
समृदों के लदय इन जाते हैं। प्रति दुसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा के चुनावों के छारम 
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ही कहना पर्याप्त होगा कि चध्पायत सरचना ददाब सपूहो की मठिविधिएो दे क्षेत्र व 
उसकी तोद्वता को कई प्रकार से प्रभावित ररती है ( रा 

दबाव समूहो की मागो को पूरा करने को क्षमताएं हर राजनीतिक व्यवस्था में एक 
सी नही होती हैं। विकासशोल राज्यो की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे ददाव समूहों की 
मार्गों को पूरा करने की क्षमताएं बहुत कम होने के कारण ऐसे राज्यों मे दबाव समृह 
अक्सर तोड-फोड का रास्ता अपनाने लगते हैं॥ इसका सीधा परिणाम दवाव समूहों की 
गतिविधियों पर रोक लगाने का होता है। भारत मे जून ]975 के बाद ददाव समूहा की 
गतिविधियों पर बनेक प्रतिवन्ध इसलिए हो लगाए गए हैं, क्योकि यहा ट्रेड यूनियतें व 
अम्य दबाद समूह, राजनीतिक व्यवस्था की उनकी भागो को पूरा करने की क्षप्रता से 
कही अधिक मारे करने लग गए थे तथा मागो के पूरा होते के अभाद में सीधी कार्यवाही 
तथा तौड़-फोड पर उतारू होने लगे थे । अत दबाव समूहों को गतिविधियों का निर्धारण 
राणनी तिक व्यवस्था वी दबाव सघूहो की मागो को पूरा करने को क्षमता से भी होता 
दिल्वाई देता है। 


दबाव समूह राजनीति की प्रमावकारिता के निर्धारक (एललफ्गराह्मा ण 
पाच्एगल्तात ला255 ० ९९६४६ 97079 एणाए०७) 
एबसटीन”' ने दबाव समूह राजनीति को प्रभावशोलता के तोन विर्घारकों का किक 
रूप से उल्लेख किया है। उसकी मात्यता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे ददाव समूहों 
की प्रभावकारिता या इसका अभाव, इन निर्धारकों पर ही निर्भर करता है। उसके अनु- 
सार यह निर्धारक निम्न लिखित हैं-- 
(।) दबाव समूहों के रवय के लक्षण 
(2) सरकार को गतिविधियों के लक्षण, 
(3) छरकारी तिर्णय तेने की सरचनाओ के लक्षण 3 
एब्सटीन दे अनुसार स्दय दबाद समूहो वे कुछ लक्षण उनकी प्रभाववारिता बा निय- 
मन करते हैं। उदाहरण के लिए दबाव त्तमूहो के वित्तीय साधत, उनका आवार व सदस्यो 
का भौगोलिक बितरण सगठन की ठोसता, कार्यकर्ताओं की लगने व क्मठता संथा 
नेताओ वा राजनीतिक चातुयये हर प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्था में उनके प्रभाव का 
निर्धारण करते हुए दिखाई देता है। यही कारण है कि कई दवाव समूह अपने कार्य- 
कर्त्ताओं को खगन कमठता तथा परिस्थिति विशेष में मेताओ के चातु्ये के कारण बहुत 
प्रभावी होते है जबकि अनेक दबाव समूहों को, बड़ो सदस्य सझ्या व व्यापक वित्तीय 
साधरनो.के बाबज़डू,रोई, प्माह्फ़ारिता,नही,दोती, | ५ 
सरकार की गतिविधियों बे लक्षणों व सरकारी निर्णय लेते को सरबनाओं वे लक्षणों 
का दबाव समूहों को प्रभावक्ारिता पर बहुत असर पढ़ता है। उदार लोकतन्दध्रों तथा 
निरजुश शामन व्यवस्थाओं म दवाव समूही को प्रभावकारिता का अन्तर इन निर्धारको 
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का महत्त्व स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 

५ उपरोवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्थाओ में दबा समूह राज- 
नौति का रूप, उसका क्षेत्त व तीव्रता तथा प्रभावकारिता का निर्धारण कई तथ्यों द्वारा 
होता है। सरकार की नीति-निर्णय प्रक्रिया की सरचनाओ से लेबर, किसी राभाज वी 
राजनीतिक सस्कृति तक दबाव समूहो की गतिविधियों को परिमित करती है। यद्दी 
कारण है कि पश्चिमी उदार लोवतन्यो मे भी दबाव सपूहदो की प्रकृति, काय विधि तथा 
प्रभावकारिता में अन्तर पाये जाते है। विकाराशील राज्यों मे सरकार की नीति-निर्णय 
प्रक्रिया नी सरचता, दल पद्धति का स्वरूप तथा राजनी तिक सचारण इत्यादि अभी भी 
प्रतिमामित नहीं होने के कारण, इन राजनीतिक समाजो मे ददाद समूहों की राजनीति 
उतार-चढ़ावो से परिपूर्ण ही रहती है । 


दबाव समूहों की सक्रियता के स्तर 
(,8१५छ्य,$ 08 एश855ए8 60007 6एटा!शा५) 


एलेन बाल ने दवाव समूहो की सक्रियता के स्तर के सबंध मे कहा है कि, “उदारवादी 
प्रजातस्क्ो में दवाव समूहों की कार्य विधिया मुख्यतया वार्यपालिका तथा सप्दीय स्तरों 

* पर विर्णयकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने से सबंध रखती है | इनमे से किसी भो स्तर 
पर बल देने का प्रपास आशिक रूप से इन तीन भिन्‍नताओ पर निर्भर करेगा--राज- 
नौतिक सस्याए, दल पद्धति और राजतीतिक मस्कृति ।/7* स्ामान्यतया दवाव समूह 
राजनीतिक व्यवस्था के हर स्तर पर सक्रिय रहते हैं. परत्तु इनकी सक्रियता का प्रमुख 
जोर उन सस्थाओ पर ही रहता है जिनसे इनके हितो की रक्षा भौर पूर्ति सम्पत्थी निर्णय 
लिए जाते है अर्थात्‌ राजनीतिक प्रक्रिया मे जिन अभिकरणों वा हाथ रहता है, उत सबके 
साय दबाव समू हो का सरोकार रहता है। उन राबके स्तर पर मह सक्रिय रहने का प्रयास 
करते हैं। इसलिए दबाव समूहो की प्तक्रिपता के स्तरो के बारे मे यह कहना ठीक ही होगा 
कि यह राजती तिक प्रक्रिया से सम्बन्धित हर निर्णय-सरचना के स्तर पर सक्रिय रहत है। 
उदाहरण के लिए, कार्य पालिका, व्यवस्था विका, स्थायपलिका, नौकरणशाही, राजतोतिक 
दल और निवर्चिन स्तर पर दवाब समू हो को सक्रिय देखा जाता है। इनकी सक्रियता का 
हम इन्ही स्तरो पर विवेचन करेगे) 

(क) कार्यपालिका के क्तर पर सक्रियता (0८६छ(/ ४ (86 6९०८७॥४९ ।८४८)) -- 
बौसवों झताब्दी में कार्यपा लिका की शक्ति ओर उत्तरदायित्व का क्षेत्र बढ गया है और 
उसी अनुपात में विधान मण्डलो को शक्ति वा पतन हुआ है। इसलिए आजकल दवाव 
समूह अपनी गतिप्रिधियो को प्रशासकीय स्तर पर केन्द्रित करने लगे हैं। ससदीय शासनों 
में और कुछ सीमा तक अध्यक्षत्मक शासनो में क्षी विधेयको का प्राहप (हा) काई- 
पाक्षिका द्वारा तैयार किया जाता हैं। बजद-विर्मा थ, कर-प्रस्ताव, महत्त्वपूर्ण पदो के लिए. 


9#]व0 ऐश छब।, ०० से , 9 20. 
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नियुक्तियों आदि से सम्बन्धित विभिन्‍न कार्यों मे भी बब कार्यपालिवा वी भूमिका प्रमुख 
हो गई है। अत जो दवाव समूह कार्यपालिका से सीधा सम्पर्क स्थापित करने मे समर्ध 
हते हैं वे कार्यपालिका के स्तर पर भो अधिक सत्रिय रहते हैं। इसके लिए बे मत्नियो, 
विभिन्त मतालयो के साथ सम्बद्ध परामशंदात्रों समितियों, व्यवस्थापिका के सदस्यो, 
दलीय गुटो तथा विरोधी दलों का सहारा तेते हैं वे व्यवस्थापिका सभाओ मे सदस्यों 
द्वारा प्रश्नों व ध्यावाकर्षण प्रस्तावो आदि के द्वारा भी कभी-व भी कार्यपालिका को प्रभा- 
विंत करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक समय मे कार्यप्रालिका सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था पर छाई रहने के कारण, दवाव समूह अपनी पूरी ताकत इसे ही प्रभावित करने 
में लगाने लगे हैं। दलीय पद्धति के विकास ने कार्यपालिकाओ को व्यवस्थापिकाओ से सब 
बुछ करा सबने की अवस्था में ला दिया है। सप्तदीय प्रणालियों मे तो सामान्यतया व्यव- 
स्थाविका, कार्यपा लिका की अनुचरी होकर रह गई है । अत आधुनिक राजनीतिक व्यव- 
स्पाओों में दवाव समूह अधिकतर कार्यप्रालिका के स्तर पर द्वी सत्रिय रहने का प्रयत्न 
करते हैं । 

(पर) व्यवस्थापिका फे स्तर पर सक्रियता (8 थाजया/ 2 7/6 08/88076 !६४७८) 

--हर राजनी तिक व्यवस्था मे शासन की अधिकाश मीतियो को कानून का रूप दिया 
जाता है । गत दवाव समूहो का प्रयास होता है कि कानून उनके हित मे बने और इसके 
लिए सीघा विधायकों को ही प्रभावित किया जाएं। इसके लिए दवाव समूह, चुनाव- 
प्रचार और भाथिक सहायवा के द्वारा विधायकों को अपने आशित बना लेते हैं ॥ दवाव 
समूह कभी-कभी विधायको के निर्वाचन में इतनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते पाए गये हैं 
कि इसके कारण ऐसे विधायकों का लगाव दलो की अपेक्षा दवाव समूहों से अधिक हो 
जाता है। अमरीका के दवाव समूहो व वहा के विधायकों (मुख्यतया प्रतिनिधि सभा के 
सदस्यो) के बीच इसी आधार पर घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। अमरीका भें विधायकों 
व दवाव समूहों को धनिष्ठता की चर्चा करते हुए डी० एम० बमंन ने कहा है, “ कांग्रेस 
(विशेषकर प्रतिनिधि सभा) के सदस्य अपने को दबाव समूहो के पर्जो में दवा हुआ मह- 
सूस करते हैं। अपने दन्र के आदेशों के मुकाबले इन दबाव समूहों वे आदेश का उन्हे 
अधिक घ्यान रखना होता है। इस स्थिति की उत्पत्ति की कहानी यडो सरल है। काग्रेस 
के सदस्य अपने चुने जा सकने की सम्भावना पवकी करना चाहते हैं। चुनाव प्रचार मे 
घन को आवश्यकता होती है। अत सदस्पों को सदेव घन की तलाश होती है, जो उनके 
अपने दल के पास नहीं होता। विवश होकर उन्हे दवाव समू हो के पास जाता पडता है 
तया वहा से धन प्राप्त करने की कीमत उन्हे चुकानी ही होती है। 

एलेन दाल का अभिमत है कि आप दौर पर खसदीय स्टरे। पर दबाद सफर की 
सर्कियता तमाशा अधिक होती है ओर उस सक्रियता के बारे में छिपाव दुराव वाली कोई 

बात भी नही द्वोती, क्योंकि वर्तेमान मे व्यवत्थापिकाए कानून निर्माण की औपचारिकता 
ही निमाती हैं! अठ दबाव समूह, राजनीतिक दलों अन्तरंलीय गुटों था प्रभावशाली 
नेताओं व कार्यवालिका अधिकारियों की ओर अपना ध्यान अधिक देने लगे हैं। उद्दा- 
हरुण के विए, ब्रिटेन एवं भारत जैसे शासनों में जहा विधायक पर दल का प्रमाव अधिक 
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होता है, दबाव समूह राजनीतिक दसो को द्वी प्रभावित बरते है। पूरा दल प्रभावभ न 
जा सके तो अम्तर्दलीय गुटों या प्रभावशाली नेतृत्व को अपनी ओर क्ये जाते वे प्रयास 
“करेगे जाते है। उनके माध्यम से हो कोई नया कानून बनाये जाने या निर्माणाधीन वानून में 
संशोधन के प्रयास किए जाते है । 
अमरीका जैसी बध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में जहा दल का अनुशाग्रन उतया कठोर नहीं 
होता, दबाव समूह कांग्रेस वे सदस्यो को निजी रूप से भी प्रभावित करने के प्रयास करते 
हैं, जिससे वे दल कौ इच्छानुसार न चलकर दयाव समूही की इच्छागुस्तार मतदान करें 
पतु अमरीका में भी यह केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही सद्दी लगता है। अमरीका में 
चूकि काग्रेस की समितियां अधिक शनितशाली है, अत वहा अधिक्तर दबाब समूह, 
समित्ति स्तर पर ही प्रस्तावित विधेयक में वाछित सशोधनो के समावेश का प्रयास करते 
है। परन्तु जब्र तक विधान मण्डल राजनीतिक व्यवस्था के लिए विधि निर्माण के औप*» 
चारिक मंच रहेंगे तव तक दबाव समूहों को उस स्तर पर सक्रिप रहना ही होगा। यह 
दूसरी बात है कि वे विधायकों को प्रभावित बारते दी, परिवतित परिस्थितियों मे पूरे 
ज़ोर से कोशिश नही करते हे। 
[प्) स्यापपातिफा के स्तर पर छतक्रिपता (#लाजशा३ ४ ४६ )०ऐ०।०००४०)-- 
लोकतान्तिक राजनीतिक व्यवस्थाओ मे न्यायपा लिका को राजनीति से पृथक तथा मुबत 
नह की सर्वधानिक व्यवस्था की जाती है तथा सामान्यतया यह भ्राति रहती है कि दयाच 
मूह ग्थायपालिका के स्तर पर सत्रिय नहीं रहते है परम्तु वास्तव मे उन देशो में जहा 
न्यायालयों के पास कार्यपा लिका तथा विधान मण्डल के विषद्ध निर्णय देने ओोर राजतीतिक 
रूप से कामूनो का अर्थ लगाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण ८ व्यापक सदेधासिक शवितया 
होती हैं, वह दबाव गुट न्यायपालिका के स्तर पर भी सक्रिय रहते है। सघात्मक शासतन- 
व्यवस्थाओं में न्यायालयों को सर्वोच्चता के साथ ही साथ फार्यप्रालिका, व्यवस्थापिका 
तथा विशिष्न स्तरों की सरकारो के कार्यों की वैधानिकता को जाच का अधिकार रहता 
है। अत न्यायपालिका भो एक तरह से राजनीति भें सम्मिलित होने के कारण, ऐसी 
शागन व्यवस्याओं से, दबाव समूह न्यायपालिका को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने का 
प्रयत्त करते है। एलेग बाल के अनुसार * अमरीका मे दबाव समूह ऐसे न्यायाधीशों के 
चुने जाने के लिए प्रयत्तशील रहते है जो बहुधा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे होते है। 
बे टेस्ट केफेज' कए इस्तेमाल फरके कौर न्‍्यायाधीशो के कुछ निर्णयों वो प्रभाषित करने 
के लिए जन-मभियान चलाकर, न्यायाधीशों पर दबाव डालते की कोशिश करते हैं।। 
भारत मे भी न्यायाधीशों को प्रभावित करने के प्रयत्त हुए है। ऐसा माना जाता है कि 
'प्रीवीपर्सेज” तथा बैक राष्ट्रीयकरण' के मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय गे सुनवाई वे 
समय, इनसे सम्बन्धित दबाव समूह, न्‍्यायालय स्तरप पर प्रत्यक्ष तर्था अप्रत्यक्ष रूप से 
काफी सक्रिय रहे ये । 
देबाव सपुहो की स्यापालयो के स्तर पर सक्रियता को अधिकाश लोग बच्छी दृष्टि से 
नहीं देखते हैं। लोकतन्त्न राजनीतिक व्यवस्थाओ मे, न्यायालयों को सभी दबावों से मुक्त 
रखने की दात प्रपाणत शी बन गई है। वैसे भो यहू ध्यान रखने की बात है कि यद्यपि 
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प्रारत तथा अमरीका के स्यायालय और विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय, राजनीतिक 
प्रक्रिया के सुदृढ़ अग होते हैं, फिर भी न्यायालयों की परम्पराए, न्यायाधीशों के कार्यकाल , 
की सुरक्षा तथा निर्वाचक समूह वे समक्ष उनकी दायित्वहीनता कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो उन्हे 
दवाव समूहो की सत्रियता से बचाव प्रदान करते हैं। 

(घ) प्रच्माप्तनिक स्तर पर सक्रियता (8 नाशंए बा धार बचाता भार ९१६) -- 
अनेक दवाव समूह, सगठन तथा साधनों की अपर्याप्तता के कारण, व्यवस्पापिका अथवा 
कार्यपरालिका को प्रभावित करने मे असफल रहते हैं। ऐप्ते दबाव समूह प्रशासनिक स्तर 
पर अपने हित-साधन का प्रयास करते हैं। इस स्तर पर दबाव समूह, कानूनों की क्रिया- 
न्विति, जो कमंचारी तन्त्न का काम है, अपने अनुकूल बनाते का प्रयास करते हैं ॥ कभी* 
कभी ऐसा भी होता है कि तकनीकी ज्ञान और समयाभाव के वारण व्यवस्थापिका द्वारा 
पारित कानूनों मे कुछ कमियां रह जातो हैं तथा उन्हे पूरा करने के लिए और उनके 
क्रियास्वयन के लिए कर्मचारी तन्त द्वारा नियम व उप-नियम बनाये जाते हैं। प्रदत्त 
व्यवस्थापन (१००४०(५० ९8990०7) में कर्मचारी तन्‍्त्र ही सारे नियम व उप-नियम 
बनाते का अधिकार प्राप्त वर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कर्म चारी तन्त्र को पर्याप्त 
अधिकार व विवेक प्राप्त हो जाता है। बाल का अभिमत है कि निधि निर्माण तथा उसके 
क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तकनीकी ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण उच्चस्तरीय अधिकारियों 
की स्थिति कभी-कभी मद्वियों से अधिक महत्त्व की होती है ओर उनके परामर्श को मत्ती | 
भी झहजता से टाल नहीं सकते हैं ॥ इस कारण, दवाव समूहो को प्रशासनिक स्तर पर 
अपने हित साधन के अवसर सुलभ हो जाते हैं। अत अधिकाश दवाव समूह इसी स्तर पर | 
अधिक सक्रिय रहते हैं ।/विकारुध्लील राज्यो मे तो दबाव समूहीं की सक्रियत्ता प्रशासनिक 
स्तर पर ही अधिक देखने में आती है। 

(घ) राजनोतिक दलों के स्तर पर सक्रियता (8८९9 & 00 ०४८ ० एणाएः 
८४ 90॥८9--देवाव समूहो की कार्यपाल्निका, व्यवस्थापिका, म्थायपालिका तथा 
प्रशासनिक स्तरों पर सक्रियता सर्वधानिक एव नैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक मानी जा 
सकती है, पर राजनीतिक दसो से उनके सम्दन्धो के विषय में कोई आपत्ति नही की जा 
सकती | एलेन बाल का कहना है कि सामान्यतया दवाव समूह के द्वितों मे राजनीतिक 
दलो की भी रुचि होती है। इसके अतिरिक्त कुछ दल विभिन्‍न दबाव समूहो से ही मिल- 
कर बनते हैं। ब्रिटेन के श्रमिक दल के बारे मे यही कहा जाता है कि इसका विर्माण अतेक 
श्रमिक संगठनों के सयुक्त सध के रूप में हुआ था। भारत की स्वतन्त्न पार्टी भी ऐसा हो 
उदाहरण है। दबाव समूह, सद्दी अपों मे, राजनीतिक दलों के माध्यम से ही, हर स्तर 
की राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्ध सूत्र स्थापित कर पाते हैं। राजनीतिक दल स्वय ही 
उनकी ऐमे सम्बन्ध सुद्र स्थापित करने में सहायता करते हैं क्योकि दोनो की स्थिति पार- 
स्परिक निर्भरता को होती है। राजनीतिक दल निर्वाचनों मे दवाव समूहों से जो घन, 
प्रचार तथा सहयोग प्रयोग करते हैं, उसके कारण उनकी पारस्परिक पनिष्ठता ठोसता 
प्राप्त कर लेती है। अत लोकतस्त्र व्यवस्थाओ में दवाव समूहो की सब्रियता राजनीतिक 
दलों के स्तर पर बहुत अधिक हो जाती है। 
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[छ) तिर्वाचन के स्तर पर सक्रियता (8८0४5 भ॑ हद ६ णलेष्तणगले- 
(व समू हो की निर्वाचन के स्तर पर सत्रियता का उल्लेख करते हुए डा० इकबाल 
नारायण ने लिखा है “कभी-कभी विपरीत ददावों या छम्पर्क सुविधा के अभाव अथवा 
अन्य किसी ऐसे हो कारणवश दबाव समूह प्रत्यक्ष दबाव द्वारा अपने उद्देश्यों को सिद्धि 
करने में असफल रहते हैं । ऐसी स्थिति मे वे चुनावों के अवसर पर सख्यात्मक अयवा 
आपिक शक्षित के बल पर राजनोतिक प्रक्रियाओ को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का 
प्रयत्न करते हैं। जाति, प्रजाति सम्प्रदाय वर्ग जादि को सल्यात्मक शक्षित एय धन के 
बल पर सर्यप्रथम वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि राजनीतिक दलं', विशेषकर शासक 
या सम्भावित शासक दलो के प्रत्याशियों की सूची में उनके समर्थकों के नाम सम्मिलित 
हो। इसके लिए वे पहले दलों से आग्रह करते हैं पर यदि दल उनका आाग्रह न मानें तो 
वे उनके विरुद्ध प्रचार करते हैं। वे निजी घोर पर समयंन के आश्वासन द्वारा भी प्रत्ण- 
शिपो को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न रूरते हैं। चुनाव लडना ज्यों ज्यों महगा हो रहा 
है, दबाव समूहों का महत््व भी उतता ही बढ रहा है, अत समृद्ध दबाव समू हो का महत्त्व 
भी मधिक होता जा रहा है, क्योकि प्रत्याशियों को उनके धन पर निर्भर होना पढ़ता है 
तथा चुनाव जीतने पर उन्हे घनदाता समूह की इच्छा के अनुकूल चलना पडता है।”?+ 
अत दवाव समूह बपने ट्वितों के सरक्षण बोर सवर्द्धन के लिए चूतावों में उन प्रत्या- 
शियो के पक्ष म प्रचार करके उन्हे सफ्ल बनाने का प्रयत्न करते हैं जिनसे उन्हे यह आशा 
हो कि वे न्यवस्थापिका या सरकार मे पहुंचकर ठनके हिंदों का पोषण करेंगे। इस प्रकार 
दबाव समूह निर्वाचन के स्तर पर सक्रिय होकर अपने हितो से सहानुभूति रखने वाले 
प्रतिनिधियों को व्यवस्थापिका मे पहुचाने का भरसकू प्रयत्न करते हैं। 
दबाव समू हो की सक्रियता के ये स्तर केवल लोकतान्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं से 
है सम्बन्धित हैं । सर्वाधिकारों तथा स्वेज्छादारी शासन पद्धतियी के अन्तर्गत उनकी 
सक्रियता उस तरह नहीं चल सकती जंसे उदारवादी लोकतन्त्नीय व्यवस्था वाले देशो में 
चलती है। एलेन दाल ने इस सम्बन्ध में लिखा हे कि "कुछ स्वेच्छाचारी पद्धतियों में 
आधिक विकास को नीचो दर, अविकृसित सचार ब्यवस्यथा तथा तकतीकों प्रगति का 
अभाव दवाव समूहो की गतिविधियों के मार्ग मे जबरदस्त वाधाए हैं। झुछेक स्वेच्छा- 
चारो पद्धतियों मे राष्ट्रवाद पर बल दिये जाने को वजह से बहुधा जन्म से ही कुछ दवाव 
समूह राष्ट्रोन्मुख मूल्य पद्धात में समेट (लिये जाते हूँ जोर इस प्रकार समाज के कसा 
खास वर्ग या अनुभाग से उत्तका कोई सम्बन्ध नहीं स्पापित हो पाता। एक बात यह भी 
है कि इन राज्यो में बल प्रयोग पर जोर दिया जाता है। अत दबाद समू ह की राजनौति 
के वेंधोकरण को समस्या कठिन होती है बोर जो समूह पूर्णरूपेण सस्कार के अधीनस्थ 
नहीं हैं उन्हे शासन के आधार के प्रति शद्ुतापूर्ण अभिवृत्ति लपनाने के लिए भो बाध्य 
होना पड़ता है। सर्वाधिकारी शासन पद्धतियों मे शासन किसो भो ददाव समूह रो स्वतन्तत 
सत्तियिता को--छास तौर पर जब वह सगठित हो--कुचल देता है, क्योंकि इसके 
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अस्तित्व का मतलव ही यह होगा कि यह सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा है। वहा 
दबाव प्तमूहो का अस्तित्व तो होता है, जैसे राज्य नियन्त्रित उद्योग के प्रवन्धक पर औप- 
चारिक रूप म समूह नही रहते। सारी समूह सक्रियता तथा ट्रेंड यूनियन जैसे सगठन 
स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा नियत्षित द्ोते हैं और प्रचलित विचारधारा के अधीन रहते 


हैं।!+ 
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दबाव समूहों की कोई एक कायं विधि नही होती है। वे अनेक तकनोकों का प्रयोग करते 
है। साप्रान्यतया सरकारी निर्णय प्रक्रिया की सरचघना तथा प्रचलित परिस्थितियों के द्वारा 
दबाव समूहों द्वारा प्रगुक्‍्त होने वाली प्रविधियों का नियमन होता है। एक ही दवाव समूह 
अलग-अलग परिस्थितियो भ॒ लग-अतग प्रकार के तरीकों का उपयोग कर सकता है । 
यहा ध्यान रछने की बात यह है कि दवाव समूह जिस विधि को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति 
मे अधिक पतायक मातता है, उसी तकनीक को अपनाता है। प₹त्तु मोटे तौर पर दवाव 
समूह निम्नलिघित तकनौको का ही प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। यह इस प्रवार है-- 

() अनुनयत (905$७3॥00)+ 

(2) सौरेचाजी (88 शाशहोड 

(3) ग्रीयो कार्रवाई (06८ 4०७॥00 

दबाव ममूहो के द्वारा कार्य करन की विधिया उनेके सघटन के ध्वछूप, तताओ री 
पहल करन की क्षमता कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों का तादातम्य, सदस्यों को समूह 
के कार्यों म भागीदारी तथा समूह की आधिक स्थिति के द्वारा भो निर्धारित होतो है । 
ज॑से शक्तिशाली दवाव समूह को सौदेवाजी के अधिक अवसर प्राप्त रहते हैं। जवबि छाटे 
व कम साधनों वात समूह को या तो अनुनपन तक ही सीमित रहना होता है या फिर 
सीधी कारंवाई का खतरा उठाना पद॒ता है। 


दबाव समूह और राजनीतिक दल 
(ए१६५5७३६ 500078 #छ७४ए० ए0ा.7ए& ए<| ए55) 


दबाद समूहों की राजनी तिक दलो के स्तर पर सक्रियता के विवेधन मे हमने इनके पार- 
स्परित सम्बन्धो का उल्तेख करते हुए लिखा था कि राजनीतिक व्यवस्था में दवाब समूहों 
के सदसे अधिक घनिष्ठ सम्ब्च राज़नीविक दलो से होते हैं। दवाद समूहो व राजनी तिकि 
दलो मे पारस्परिक निर्भरता रहती है क्योकि दोनो को अपने-अपने उद्देश्यों की पूत्ति 
के लिए एकलूसरे वी सहायता व सहयोग करना होता है, परन्तु इन दोनो दे वोच 
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पारह्यरिकता का यह अर्थ नहीं क्रि दोतो एप दूसरे के बिना कार्य ही नहीं कर सबते। 
सामान्यतया बह देखा जाता है कि सदा ही न तो दबाव समूह राजनीतिक दलों के ऊपर 
निर्भर रहते है और न राजनीतिक दल ही दबाव समूही के आश्रित रहते हैं। यद्दा तक कि 
दबाव समूहा की पहल से बने राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलो वी पहल से बने 
हुए दयाव समूह दोनो ही सदा पहलऊरत्ता सगठत के आश्रित नहीं रहते, वरन घोरे-धी रे 
दोनो के हो अम्तिव का भहृत्व हो जाता है। दवाव समूह व राजतीतिक दल दोतों हो 
घम्तुत वृष विशिष्ट परिस्थितियों म परस्पर स्वतन्त्र द्वोकर तया कभी कभी पारस्परिक 
विरोध म॑ सी कार्य बरत हैं | कुछ परिस्थितियों म तो अतेक दबाव समूह किसी एक दल 
के बजाय दो या उससे अधिक दलो से अपना कार्य करवात हुए देखे गय हैं। अत दबाव 
समुह य राजनीतिक दलो मे पारस्परिकता व समातताए होते हुए भी बहुत अन्तर है। इस 
दोनो म कुछ प्रभुख्ध अन्तर इस प्रकार है -- 

() देयाव समूही व राजनी तिक दलो मे पहला अन्तर उद्देश्यों सम्बन्धी है। दवाब 
समूह किसी एक अथवा उुछ हिलो की पृत्ति वा उद्देश्य रखते है। इनके उद्देश्य विश्विष्ट, 
सुस्पष्ट तया लामाकाक्षी हाम हैं। जबकि राजवीतिक दलों के उद्देश्य सामान्य कौर 
सम्पुृण समाज को हित साउता से सम्यन्धित होते हैं। म्यवहार में राजनोंतिक दस बुछ 
भी करे उन्हें दिखा ता सम्पूर्ण समाज के उयान के लिए सप्रिय रहते का ही करना 

कदम है। ५ 

(2) इन दोनों म दूसरा अन्तर कार्यक्षेत्र को लेकर है। दबाव समहो का कार्यक्षेत्र 
विशिष्ट और सकीर्ष हाता है उय्कि दलो का बटुरूपी और विस्तृत होता है. क्योकि 
उन्हे कराडो मवदाताओ का समर्थन पाता होता है और एक जटिल भर विशाल कार्यक्रम 
के आवार पर सामान्य समम्थाओ से निपटना होता है। दबाव समू हो के हितों व लक्ष्यों 
का सम्मन्ध मानव जीवन ऊ पहलू विशेष से हो रहता है जबकि राजनीतिक दलां को 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्यन्थित गतिविधियां वा ध्यान रखना होता है । अत इस 
दातो मे कार्यक्षेत्न सम्बन्धी अम्तर भी है । 

(3) दवाव समूहों व राजनीतिक दवों मे मौलिक अन्तर प्रदस्थता को सेकद होता 
है। दयाव समूह वी सदस्यता अतन्य या ज्पवर्जर (८४8५८) नही हांती है । एस ही 
समय में एक ही व्यक्ति एक स अधिक दबाव समूहों का सदस्ध हो सकता है जबकि राज- 
नीतिक दलो की सदस्यता अनन्य हाती है। एक व्यत्रित, एक समय में केवल एक हो राज 
नीविफ दल का सदस्य रह सकता है । 

(4) दगाब समूह राजनी तिक प्रकिया का स्वयं माग सही बठते जबस्ति राजनोंतिक 
दल राननी तिक प्रक्रिया पर अश्रिकार प्राप्त करत का प्रयत्न वरते हैँ । इस जये मे दबाव 
समूह, राचनीतिक सेल के अभिनता न हाक्र केवल बाहरी तमाशत्रीन ही रहते हैं। वे 
निर्णय प्रक्रिया का प्रभावित करन में ही रुचि रखते है, स्वयं निर्णय लेने बाते बसते का 
प्रयत्न नहीं करते है । 

(5) दबाव समूह राजनीतिक दलो की भाति निर्वाचन के लिए बपने उम्मीदवार भी 
खडे नहीं करते है। अत उनका कोर्ट चुनाव क्षेत्र नहों हाता है, परन्तु राजनीतिर दलो 
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का सर्वोपरि उद्देश्य सरकार पर कब्जा जमाने का होने के कारण वे निवचिनों मे उम्मीद- 
वार खड़े करके उन्हें विजयी कराने को जी-जान से कोशिश करते हैं। न 

(6) इत दोनों मे सगठन सम्बन्धी अन्तर भी होता है। राजनीतिक दल राष्ट्रव्यापी 
सगठन रखते हैं परन्तु दवाव समू हो के ऐसे सगठन कम ही होते हैं । वैंये आधुनिक समय 
में अनेक आधिक ददाव समूह या श्रम सध राजनीतिक दलो से भी व्यापक सगठन वाले 
होने लगे हैं। इसी तरह राजनीतिक दल भी केवल प्रारेशिक या स्थानीय स्तर तक बनने 
लगे हैं। अत इन दोनों में संगठन सम्बन्धों अन्तर केवल मात्रात्मक ही रह जाता है। 

दबाव समूहों व रजनी तिक दलों के वीच इन अन्तरों का यह अर्थ नहीं है कि यह 
दोनों प्मानताए नहों रखते हैं, परन्तु इन दोनो में सावयवी सम्बन्ध नहीं हो 
सकता 4 प्राय यह कहा जाता है कि जब दबाव समूह अत्यधिक सग्रठित और 
प्रभावशालों रूप में समाज में व्णप्त रहते हैं तो राजनीतिक दल उनके प्रभाव और 
सगठने की तुलना में कमजोर पडते हैं ओर जहा राजनी तिक दल विशेष रूप से सवल एव 
संगठित होते हैं वहा दवाव समूह पिछड जाते हैं । हरमन फ़ाइनर ने इस बारे में लिखा है 
कि "जहा सिद्धान्त और सगठन में राजनीतिक दल कमजोर होगे वहा दबाव समूह 
पतपेगे, जहा दबाव समूह शक्तिशाली होंगे बहा राजनीतिक दल कमजोर होंगे और जहा 
राजनीतिक दल शक््तिशालों होगे वहा दबाव समूह दवा दिए जाएगे ।77* फाइनर का 
यह कथन पश्चिप्ती लोकतन्त्ों मे ही, जहा राजवीतिक दल व दबाव समूह दोनों ही * 
सुविकसित हैं, खरा उतरता है। मनेक विकाप्तशील राजनीतिक ब्यवस्थाओं में अमी दलों 
व समूहों का कोई छुदृढ़ सगठन नहीं पाया जाता। अत इन ब्यवस्थाओं में दवाव 
समूहों व राजनीतिक दलो मे कोई विशेष अन्तर ही नही किया जा सकता, क्योकि 
इन व्यवस्थाओं में अमेक दल तो मुख्यत चुनाव अवधि के हो अस्तित्व में रहते हैं तथा 
बाद में निष्यभावी ही जाते हैं। यही वात दबाव समूहों के बारे मे कही जा सकती है। 
इनका उत्यान-पतन भी नाटकौय दग से होता रहता है । 


दवाव समूह बौर लोकतन्‍्त्र 
(एश६550४88 6800275 #&छ्लए ए८ए४4007&७८९४) 


दवाव समूहों को लोक्तन्त्र की जीवन-डोर कहा जाता है। लोकतन्त्र व्यवस्था में सरकारें 
चुनावों के समय ही जनता के प्रति उत्तरदायित्व की वास्तविक स्थिति में जाती हैं। दो 
चुनावों के अन्तराल म राजनीतिक दल और दवाव समूह हो सरकारों को जनहित के 
प्रति जागल्‍्क व सबैत रखते हैं, परन्तु राजवीतिक दल विचारधाराओ व अनुशासन के 
शिकर्जों मे जकडे होने के कारण, जनता व सरकार के बीच मध्यस्थ की सौमित भूमिका 
हो बद्दा कर पाते हैं। ऐसी अवस्या में दवाव समूह ही जनता के अम्द्य हितों की पृति के 
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लिए ग़रवार से सम्पकंशील रहते हैं। यह सरकारों पर अबगुश रखते हैं तथा सरकारों 
को मनमानी करने से रोकने के लिए आन्दोलन, प्रदर्शन तया धरनो तक का मार्ग अप- 
नाते हैं 
ट्र,मैंन ने अपनी पुस्तक दो ग्रवरनमेन्टल प्रोत्तेत में देगाव समूहों वो लोकगाश्त्रिक 
ब्यवस्था की सुरक्षा और उप्तके सरल निर्वाह के लिए बडा सहायक गाना है। उसके 
अनुसार प्रत्येक व्यवित एक से अधिक समूहों का सदस्य होता है, अत पारस्परिक प्रति- 
यागितारत समूहो के द्वारा खेल के नियमों के पालन म॑ मर्यादा उल्लधत किए जाते पर 
अपनी ओर से तीक् प्रतिक्रिया ही व्यक्त नही वरता, अपितु अपने स्वय वे समूह को 
भी मर्यादा का उल्लघन नहीं वरन देता, व्योदिः इसका अथ॑ यह होता है कि अन्य समूहों 
के सदस्य के ₹प मे उसके अपने ही हिटों का चोट पहुच राक़ती है। इस प्रगार को किया 
य प्रतितिया के प्रचलन से समूहो के पारस्परिक व्यवहार की एक ऐसी मर्यादा बन जाती 
है जिसका पालन प्राय सभी समूहो को अनिवाय रूप से करता होता है तथा इस स्थिति 
बे बारण किसी भी समूह व शासन द्वारा सत्ता क दुरपयोग की सभायनाए ग्यूततम रहती 
हैं। परिणामस्वरूप कोई भी एक समूह अनाउश्यर रप से शनितशाली नही हा पाता तथा 
इस प्रगार चूकि विविध समूहो व शासन के दीच शवित बा एक सक्रिय सतुलग बना 
रहता है. लोकतन्त खूब पत्ता फूलता है। ट्र,मैन ने इस सम्बन्ध मे इस बात पर विश्वेप 
-+ बल दिया है कि प्रतियोगिता यदि अमर्यादित हागी तो जनतात्विक परम्पराएं बलुण्ण नहीं 
रहेगी, वरन लोफतन्त्न केवल तभी सफ़्ल हागा जब समूह प्रतिप्रोधितारत रहत हुए भी 
परम्परागत नियमों व सीमामो का ध्याग रखेंगे 
लोवतन्न्न म॑ समूह बनाने वी स्वतन्त्रता होती है । इसलिए लोकतान्तिक ब्यवस्थाओं 
में ब्यवित एक साथ ही य्रुवव, जातोय, धामिक क्षेत्नीप, व्यावसायिक, भापायी, वर्गोय, 
लोकार्यी, उपभोवता, उत्पादक आदि अनेक प्रवार के सगठतो वा सदस्य होता है। इस 
समूहों को उसकी सदस्यता औपचारिक भले हो न हो, विसी सकटया सवार ने 
अनावश्यक अत्याचार के समय उनकी सहानुभूति ऐसे रागठनों, जो राकट का सामता 
करते या अत्याचार का विरोध बरने का कार्य करत हैं, के प्रति स्वत जागृत हो जातो है 
तथा इस समयंन से ऐसे समूहों को ह्थिति इतनी अधिक शकवितशाली हो जाती है कि 
मोई शासक या अन्य प्रभुत्वशोल वर्ग दुसरे वर्गों बे हितो बी शीमत पर अपने हितों वी 
पूर्ति बास्तविक तथा सम्भावित दोनों ही प्रतार के सकरे को सौत्त लिए बिना नहीं बर 
सकता है। अत लोक्तान्त्रिक व्यवस्था के सचालन में समूटो का यहृत्त्व अत्यन्त विशिष्द 
है। दयाव समूह परस्पर प्रतियोगितारत रहते हुए विभिन्न तकनीकों से वेवल शासकीय 
मोतियों को ही प्रभावित नहीं करते वरन वे रारबार पर प्रप्तावी अनुश भी रखत हैं। 
इस जिए ही लोकतन्न्न के सफन क्रियान्वयन वे निए प्रतियोगी दवाव समूहों का अस्तित्व 
आवश्यब ही नही अतिवार्य बताया गया है 
दवाय समूह राजनौतिक समाज में उग्रता (८एल्यछण ये सशवत अवरोधक रहते 
हैं। प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्राज म विविध ममूहो वे हिन विविध प्रकार वे हाते हैं। ये 
समूह शासन की नीतियो को विविध दिशाओ मे प्रभावित करने के लिए स्चेप्ट रहते हैं। 
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अत विविध समूहो में शासन को अपनी-अपनी ओर खींचने को प्रतियोगिता घतती 
रहती है। इन समूहों में यह प्रतियोग्रिता प्राय सदा चलती रहती है ओर इस प्रत्ति ८ 
योगिता के मैदान मे नये-तये समूहों के उतरने की सम्भावना भी सदैव बनी रहती है । 
इस प्रतियोगिता के कारण विविध समू हो की कार्य प्रणाली को एक सर्यादा-सी वन जाती 
है जिसका पालन उन्हे प्राय अनिवायं रूप से करना पडता है। कोई भी समूह उग्र बनना 
चाहकर भी नहीं वन सकता है, क्योकि किसी समूह के द्वारा उम्रता का प्रदर्शन तुरन्त 
ही उसके प्रतिदवन्द्री समूह को सचेत व सक्रिय कर देता है। यह प्रतिद्वन्दी समूह अपने 
हिंतो को तय देखकर उप्रवादी समूह के रास्ते मे खदा हो जाता है जिससे उसको पुन . 
समूह खेल की मर्यादाओं में लौटना पडता है। अत दबाव समूह उग्रता पर-प्रभावशाली 
रोक लगाकर लोकतन्त्न को सुरक्षित रखते की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहते हैं । 
इसी तरह, दबाव समूह शवित के सतुलक भी कहे जा सकते हैं, कर्योकि इनके कारण 
विभिन्न द्वितो के बीच सतुलत बना रहता है और यह द्वितो का सतुलन समाज में आरथिक, 
सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को भी सतुलन की अवस्था मे रकता है। इस कारण 
कोई भी एकमात्र प्रभावशील सत्ता उदित नही हो पाती है। व्यापारी, श्रमिक, क्सिान, 
जातीय और धामिक समुदाय आदि सभी अपने द्वितो को प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु 
बे एक-दूधरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका अनिवार्य है! 
यह निकलता है कि एक-दूसरे के मार्गों के बीच सतुलन स्थापित हो जाता है। य। 
सतुलन प्रवृत्ति समाज को उम्र स्थिति से बचाती है जिसमे ब्यक्तिगत समुदाय ही सारी' 
शक्ति को हथिया लेते है। अत दवाव समूह समाज में शब्ित के सतुलन को बनाएं रखने 
में सहायक होकर लोकतन्त्न को सुदृदता प्रदान करते हैं। 

इस त्तरह दवाव समूह लोकतन्त्र व्यवस्था के आधार स्तम्भ बन जाते हैं। यह दो 
घुनावो के अन्तराल मे राजनीतिक गतिविधियों को गरत्यात्मकता ही प्रदान नही करते हैं 
वरन शाप्तको को उत्तरदायित्व की अवस्था मे रखने मे सहायक होते है। यह सरकार की 
निरकुशता मे महत्त्वपूर्ण अवरोधक बने रहते हैं तथा सरकार को जनहितो के प्रति सनग 
व सचेत रखते हैं। अत इनको लोकतम्त्र को “'जोवन-डोर! कहना ठोक ही माना जा 
सकता है। लोकतस्त्र व्यवस्था प्राय उग्रता था किसी वर्ग विशेष मे अनियत्रित शक्ति की 
देद्धता से ही खतरे मे पड़ती है। ददाव समूह किसी भी समूह या वर्ग या सस्या द्वारा 
किए गए उम्रता के प्रयलतों का शमन करके शक्ति सतुलन को बनाए रखते हैं। इससे 
लोकतन्त्व व्यवस्या सुस्थिर तथा सुदृढ रहतो है $ 


दबाव समूह और शनमत 
(एएश६55एशष्ट छार0075 #४० एएपठा॥2 6एश॒क्रा0७ए) 


दबाव समूह शासकीय नीतियों को प्रभावित बरने के लिए जन समर्थन का सहारा सी 
लेते रहते हैं। लोकतन्त्र व्यवस्थाओ में सरकार जनमत की अवहैलना नही कर सकती । 
मत जनमत को अपने पक्ष में करवे भो दवाव समूह शासकीय नीतियों को प्रभावित 
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नौतिक व्यवस्थाओं मे बुछ ऐसी राजनीतिक, सास्कृतिक व आवधिऊफ विलक्षणताए हैं कि 
इनके कारण, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह राजनीति एक विशिष्ट प्रति- 
मान में ढल गई है। अत हम इन विशेषताओ के संदर्भ में ही दबाव समूह राजनीति का 
विवेचन करेंमे | आमन्द्त ने आग्न-अमरोकी राजनीतिक ब्यवस्थाओ की राजनीतिक 
सस्कृति की निम्नलिखित विशेषताओ का उल्लेख किया है।!* () राजनी तिक व्यवस्था 
में सम्मिलित सभी व्यक्ति साधनों व साध्यो पर एक से विचार रखते हैं। (2) राज- 
नी तिक व्यवस्था की स्वीकृत परिचालन विधियों मे नोतियो की परीक्षा-प्रणाली, सौदे- 
बाजी तथा तक॑ सम्मठ गणना (:शा०7॥ं ०४०४/४॥०४) इत्यादि तकनीक सम्मिलित 
हैं। (3) पून्यो म बहुलता शासकीय, राजनीतिक व हितो के स्तर पर विभिन्नोकृत 
परन्तु स्थायी भूमिकाए उत्पनत करती है । (4) पारस्परिक अन्त निर्भरता के बावजूद यह 
सभी इकाइया--शासकीय, राजनीतिक व हित समूह, स्वायत्त, सगठित तथा पूर्णकालिक 
पेशेवर अधिकारियो के द्वारा शासित होती हैं। (5) श्रतियोगी इकाइयो में विरन्तर 
अन्योन्याश्रितता रहती है जिससे सत्ता या प्रभाव का बहुत अधिक केन्‍्द्रीकरण नहीं 
होवा है। (6) अधिकाश नागरिक, जो राजनीतिक प्रभावकारिता का शब्निधात्री 
बोध रखते है यह मानते हैं कि वे राजनीतिक मामलो की मवस्था में इच्छित परिवर्तन 
जा सकते हैं। 

आग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राजनीतिक सस्कृति की इन विशेषताओं 
के कारण इनमे दवाव समूहों की प्रकृति विशिष्ट प्रकार की बन जाती है । इन देशों 
में दबाव समूहो के कुछ प्रमुख लक्षण उल्लेखनीय हैं। सक्षेप्र मे, यह विशेषताएं निम्ब- 
लिधित हैं-- 

() बहुसख्यक दबाव-समूह परिस्यिति-जन्य प्रकृति ([७४0०/७]॥॥ शाक्षब्लध) 
वाले होते हैं ॥ आगल-असरीकी राजनीतिक समाजों में राजनीतिक खेल के आधारभूत 
सिद्धान्तों में सहमति के कारण, यहा अभिवृत्तात्मक दबाव समूहों का समाज मे सगष्य 
स्थान रह जाता है। इन देशों मे अधिकाश दवाव समूह अपने सदस्यो की अवस्था की 
सुरक्षा व उसके सुधार का लक्ष्य रखते हैं। 

(2) कार्य विधि की दृष्टि से आप्ल-असरीकी दबाव समूह विधि-सम्मत श्रत्रियामो 
को अनुसरण करने के कारण क्रातिकारी परिवर्तनों को कोई आकाक्षा नही रखते हैं। वे 
प्रचलित ढाचे में ही कार्य रत रहना पस्तद करते हैं, लेकिन इस विषय परिधि मे रहते 
हुए भी विभिन्‍न दबाव समूहों में साम्मास्यतया सोब्र और सुसगत प्रतियोगिता चलती 
रहती है। 

(3) अधिकतर दवाव-सम्‌ह परिस्थितात्मक प्रकृति. के होने. के झाएण., सनड़ी, फ्ेरडा 
शबित बहुत कुछ स्व-हित ही रहती है । इस अर्थ मे आग्ल-अमरीकी दवाद समूह विशिष्ट 
हितवादी कहे जा सकते हैं । परिस्थिति जन्य होने के कारण ऐसे दबाव समूह सामान्य 
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हिंत साधना का लक्ष्य अगीकृत नहीं कर सकते । 

(4) विकसित और वकनोरी ((८०४७००ह८०) समाजो के सदर्भ मे अधिकतर दबाव 
प्रमूह सस्थात्मक तथा समुदागात्मक प्रकारो के ही होते हैं। ब्रिटेन और अमरीका मे ऐसे 
ही सदर्भ के कारण असमुदायात्मक दवाव समूहो के निर्माण का आधार ही नही पाया 
जाता । बत इन देशो मे सत्थात्मक तथा समुदायात्त्मक प्रकार के दबाव समूहों का ही 
प्राधान्य है । 

(5) आम्ल-अगरीकी समाजों कौ अत्यधिक पेचीदगी के कारण इन राजनीतिक 
व्यवस्थाओं मे दबाव समूह गहन विशिष्टीकरण (।9:60896 $ए९८)2407) के साथ 
ही साथ पेशेवर होते गए हैं। इतके सदस्य तिरन्तर सत्रिय रहते हैं तथा उनका पूरे समय 
सदस्यों की द्वित रक्षा या वृद्धि का हो कार्य रहता है। दवाव समूहो की वेशेंबरता तथा 
निरन्तरता आग्ल-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओ में ही दृष्टिगोचर होती है। अन्यत्न 
ऐेसे दबाव समूह कप्त हो पाए जाते हैं। 

(5) इल देशों में दबाव समू हो के बीच ताजुक अन्त निभेरता के साथ ही साथ सभी 
समूहों का सहयोगी प्रयत्न तथा उतमें आधारभूत आत्मसयम रहता है । इतके कारण 
राजनीतिक व्यवस्था मे कोई भी दवाव समूह बहुत अधिक प्रवल नही बन पाता है| दबाव 
समूह परस्पर विरोधी दृष्टिकोणो को भी अनुकूल या समायोजित करने का सतत प्रयास 
करते हुए पाए जाते है। अत आग्ल-अमरीकी दबाव समूह सतुलन-चक्र (88]87ला8 
७८८) के रूप में विभिन्‍न सस्थाओं , व्यवरथार्नों व प्रक्रियाओं को सतुलित रखते है । 

आगल-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे पाए जाने वाले दबाव समूही की इन 
विशेषताओं का यह अथं तही है कि दोनो देशों ने दबाव समूह हर दृष्दि से एक समाव 
है। वास्तव में इनमे काफी अन्तर भी पाए जाते है। इन दोनो देशों में सरकार की औप- 
चारिक सरचनाओ व दलीय पद्धति के अन्तरो के कारण दबाव समूहो की प्रकृति, सगझन 
घ लक्ष्यों मे विविधता पाई जाती है। आग्ल-अमरीकी दबाव समूहों में पाए जाने बाले 
कुछ अन्तर दर प्रकार है-- 

() अमरीका में दवाव समूह हमेशा ही कलक या लाउन-चुक्त रहे हैं जबकि ब्विटेन 
में दबाव समू हो को शवा की दृष्टि से नही देखा जाता । राबर्ट सी० बोन ने इस सदर्भ मे 
लिखा है, “अमरीकी दवाव समूह ऐसी राजनीतिक सरक्ृषति गे परिचातित होते हैं कि 
एक अजीब विरोधाभाषो स्थिति उत्पत्त हो जाती है। एक तरफ तो सभी दबाव समूहों 

को अनुचित समझा जाता है तथा दुसतरी तरफ उन्हे प्रभाव डालने के विचित्न अवसत्तर 
उपलब्ध क्राएजाने हैं ।”/ अमरीका वी राजनीतिक सस्कृति की मह भ्रातिमय 
विलक्षणता है कि यहां सरकार व राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार की पहल करने 
की अपेक्षा नही छी जादो है। इसके विपरोत यह माना जाता है कि क्च्छी तरह से 
अवगत व॑ सजग नागरिक स्वय ही माग करके सरकार व दलो को कुछ करने व हमाधान 
निकालते के लिए आगाह करेंगे और नयी सरकार को माय के बारे में निर्णय करना 
होगा ६ इससे दंत तप्य व सत्त्यता का अधिव अश नही है ! किए भी इस आदर्शवादिता वे 
कारण राजनी तिक व्यवस्था मे ददाव समूह महत्त्ववृर्ण मान लिए जाते हैं । ये बहुमतों के 
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निर्णय-प्रयत्नों को विफल करने तथा अपने हितों दे अनुरूप अनथंवारी व दुष्ट कार्यक्रमों 
को प्रतिस्थापित करने वाले समझे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ, सघात्मक व्यवस्था, 
शक्तियों का पृथक्करण तथा दलीय ठोसता का अभाव इनको घरमाव डालने वे अनग्रिनत 
अवसर सुलभ कराके इनके प्रति शकाओं को बढाने मे सहायक होता है, परस्‍्नु ब्रिटेन मे 
दवाव समूहो को राजनीतिक प्रक्रिया के आवश्यक भाग माना जाता है। एकात्मक 
व्यवस्था, संसद को सर्वोच्चता तथा ससदीय शासन प्रणाली के कारण ब्रिटेन में राज- 
नीति सस्ट्वति दबाव समूहों को अपने मे लपेटे हुए रहती है। गत यहा दबाव समूहों 
की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था की पूरक मानी जाती है । 

(2) अमरीका में ददाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था की विश्येष प्रकृति के कारण, 
राजनीतिक रिक्तता भरने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक 
रिक्तता ब्रिटेन की राजनी तिक व्यवस्था में नहीं होने वे कारण, दनाव समूह राजनीतिक 
प्रक्रिया मे इस प्रकार का प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार अमरीका में दबाव 
समूह कर पाते हैं । इस तरह, अमरीका म दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को 
सावयवी सरचना बनाने भे योगदान देते हैँ जबकि ब्रिटेन में दबाव समूहों की भूमिका 
इतनी आधारभूत नही होती है। 

(3) अमरीका में दबाव समूह सरकार व राजनीतिक दलो द्वारा रूपान्तरण के लिए 
मांगों के निवेश (॥09005 ० 0८:४७७॥४०$) प्रस्तुत करते हैं तया समस्याओं व मसलो पर 
उनकी भिन्‍लता के वारण उनके सरलीकरण तथा स्पप्टीकरण मे सहायक हाते हैं॥ आज 
भी सक्रिय राब्य के विचार के बावजूद, अमरीकी दवाव समूह विभिन्‍न विचार-वस्तुओ व 
समस्याओं को परिष्कृत व सुस्पष्ट करने का कार्य करते हैं। ब्रिटेन मे दब्राव समूह, राज- 
नीतिक व्यवस्था से मार्गों है निवेश प्रस्तुत करने का कार्य बहुत सीमित रूप से ही करते 
हैं | ससदोय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की विशेष स्थिति होती है। सरकारों वे 
उत्पान-पदत में राजनीतिक दर्लों के उत्तार-बढाव का द्वाय प्रमुख होता है। अत ऐसी 
व्यवस्था मे, राजनीतिक दल ही राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रस्तुत करते है। इस 
कारण जिटेन में दबाव समूहों की भूमिका मागो के निवेश अस्तुत करने में भो बहुत हुछ 
सीमित ही रहती है। 

(4) अमरीका में आाप्र जनता राजनीति से उदासीन रहती है । राष्ट्रपति के चुनावों 
में अवश्य ही मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत तक रहता है परम्वु अन्य सभी निर्याचनों मे महू 
40 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाता है। मनेक अध्ययनो द्वारा यह पुष्ट होता है कि अमरीका 
बी एक-तिहाई जनता राजनीति से विरक्त हो रहती है तथा सक्रिय सहभागिता बढ़त कम 
ही नागरिकों की रहती है। इस कारण, अमरीका मे दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया मे 
नागरिकों को सहयामी वनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ब्रिटेन मे जनता वी राज- 
नीतिक सहभागिता दलो के माध्यम से ही बधिक व्यावहारिक बनती है। 

(5) अमरीका मं दवाव समूहो का एक नया प्रवार लोव प्रिय हाने लगा है। कुछ 
सामान्य हितों वी सिद्धि बे लिए अमरीका में अभिवृत्तात्मक समू हो का गठन होत लगा 

है। दृद्धिपएक शिल्प-वैज्ञातिक समाज मे प्रदूषण के सम्भावित खतरों के प्रति जतता की 
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बिता बढने के कारण इसकी रोकपघाम के लिए दवाव समूह का औपचारिक गठन तथा 
ल्ियतनाम युद्ध के विरोध में घने संगठन अभिवृत्तात्मक समूह थे। रंगभेद व मानव 
” अधिकारों से प्म्बन्धित दबाव समूह भी बढते जा रहे हैं। ब्रिटेन मे अभिवृत्तात्मक समूहों 
का गठन अभी भो विशेष व्याप्कता नहीं प्राप्त कर सका है । 
इस प्रकार आग्ल अमरोको दबाव रामूही मे, राजनीतिक रारचनाओं व दलीय पद्धति 
की भात्तरिक रचनाओं के अतरो के कारण, काफी भिन्‍नता पाई जाती है। इन दोनों 
व्यवस्थाओं मे दबाव समुह एक और महत्वपूर्ण भिन्‍नता रखते हैं। यह दवाव समूहों 
तथा सरकार के आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित है । ब्रिटेन मे सरकार व दबाय समू हो के 
बीच साम्पर्कता को औपचारिक ढग से सस्थागत रूप प्राप्त है । एक्सटीनः? ने इराके खार 
प्रकार बताये हैं । यह हैं--() औपचारिक दबाव समूह शिष्टम डल और वार्ता समित्तिया, 
(2) अनौपचारिक अर्ध-सामाजिक सम्पर्क व्यवस्थापिकाएं, (3) दबाव रामूहो के मामलों 
से सम्बन्धित सरकारी समितियों भे उनवा प्रतिनिधित्व, (4) दबाव समू ही फो सरकारी 
नीतियों के निश्चय मे ही नही उनके धास्तविक प्रबन्ध में भी सम्मिलित किया जाता 
है। इस तरह प्रिटेत मे दबाव समुहो के प्रतिनिधियों तथा प्रशासकीय अधिकारियों के 
बोच सहयोग को बढावा दिया जाता है जबकि अमरीका में इन दोनो के वीच हर सम्पर्क 
को शका की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण ब्रिटेन मे ससद के रंदस्य दबाव समूहों 
फ्े हितों व दृष्टिकोण का पतिनिधित्व करने के कारण बनेक दबाव समूहों से निममित 
“ तमद्वाहू तथा चुनाव-अ्भियान में वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे है। एक्सटीन का 
बहुगा है कि ब्रिटेन मे एक सो से अधिक संसद सदस्य श्रम सपो से नियमित रूप से धन 
प्राप्त करते हैं । इसी तरह ससद सदस्य स्वयं भी दवाव शमूहों के सक्रिय भवेतनिक सदस्य 
रहते हैं ओर समूह विशेष के दृष्टिकोण की सुरक्षा करते का बार्ये करते हैं। परस्तु 
अमरीका में दबाव समूह ऐसा सम्बन्ध न प्रशासन से रख राकते हैं ओर व ही सराद 
रादस्यों गो खुसकर वित्तीय राह्यता देते है। अमरीका में अउस्तर राजनी तिझ्नों का 
उज्ज्वल राजनी तिक पेशा, दबाव समूद्दी ये द्वारा दी गई वित्तीप राहायता के भण्डाफोड 
से भोपट होता रहा है। अत निष्कर्ष मे यह बहा जा सकता है कि अमरीका की राज- 
नीतिक संस्कृति में ददाव समूहों को शका की दुध्टि रो देखा जाता है जबकि ब्रिटेन में 
इन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का स्वस्प अगर माना जाता है। इस निष्कर्ष का यह अधे नही है 
कि दब्राव समूहों बी भूमिबा अमरीका के मुकाबले मे ब्रिटेन मे अधिक है। वास्तव में 
हि यात इसके िल्फुल क्‍विषशित है "त्रिधन के दबाव रामृह राजनीति की राजनीतिक 
ग्रेल का आवश्यक भाग बनाकर, दबाव समू हो की गतिविधियों को बहुत कुछ मौपचारिक 
यप्तोमित बना दिया गया है। जदकि अमरीका में इनक्नी गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जा रही है। 
आम्ल-्भम रीकी दबाव समूहों के बारे मे एक बात यह भी विशेष लगती है जि दोनों 
ही देशो मे कोई भी राजनीतिक दल किसी एक दबाव रामूह बे पूर्ण तियक्षण व अधीनता 
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में नही है। फ्रास व अन्य यू रोवियन राज्यो मे कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलो के भाग्य 
विधाता बने रहते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना है कि अमरीका मे दवाव समूहों दूं 
गतिविधियों के इतने अवसर प्रस्तुत होते हैं कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवत्या में इनकी 
घृसपंठ हो जाती है। सघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत शक्षित का प्रादेशिक फैलाब, शक्तियों 
का पृषपकरण, दो समान शक्ति वाले परन्तु पृथक, व्यवस्थापिका सदन, कांग्रेस की 
सम्रिठियों को असीमित अधिकार तथा ठोछ अनुशासन वाले राष्ट्रीय दलो का अभाव 
दबाव समूह राजनीति को उग्र, व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण बना देते हैं। ब्रिटेत में ऐसी 
स्थितियों के अभाव के कारण दबाव समृह बहुत कुछ सयमित रहते हैं। 


सघटित महाद्वीपो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओ मे दबाव समूह 

(ए९:९55572 00700फ5 ॥9. प्ञाढ. 060878060.. ए०्वणलांग एच०श्था 

899 ८75) 

इटली व फ्रास को छोड़कर, पश्चिमी यूरोप के सभी राज्य पश्चिमी जमंती, वेलजियम, 
नैदरलेण्डरा, सग्जेमवर्ग, आस्ट्रिया, स्विड्जरलेंड तथा स्केन्‍्डीनेवियन राज्य, सघटित 
भहाद्वीप यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थामों की श्रेणी मे सम्मिलित किए जाते हैं। इन 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके कारण दबाव समू हो की प्रकृति 
मोटी समावता वालो कही जा सकती है। राबर्ट सी० दोन ने इन राजनीतिक व्यवस्थाओं: 
की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है--- 

(।) ग्रामाजिक व आथिक विकास की एकरूपता। 

(2) प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के सरघनात्मक तया प्रकार्यात्मक पहलुओं पर 
बाम पसहमति। 

(3) लम्बी अवधि से विद्यमान व काफी गभीर सामाजिक व दाशेनिक विभाजन, 
जो आग्ल-अमरीकी राजनी तिक व्यवस्थाओ की तरह राजनीतिक द्वितो का इस था उस 
रूप में समूहीकरण रोकते रहते हैं। 

(4) 'नीमो ओर जीने दो' की परम्परा और इस वात पर पर्याप्त मतैक्य वि स्थायी 
सरकार तपा सयुकत विपक्ष बनाया जा सकता है। 

(5) विभिन्‍नीहृत तथा अराजनीतिक नौकरशाही और राजनीतिक दल व दबाव 
समूह जिनमे कापी मात्ता मे अन्त निर्भरता और परस्पर प्रवेश रहता है। 

सघटित महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की इन विशपताओ के कारण 
इन देशो में दवाव समूह की राजनीति विशेष प्रकार की होती है। इन दोनो म पश्चिमी 
जमनी तो आरत अमरीकी राजनोतिक सस्कृति के अनुरूप ही राजनीतिक सस्कृति 
अपनाया जा रहा है । इसलिए यहा के दवाव समूह अधिकाधिक वड़े, सल््या म रम/तया 
अधिरुतर परिस्थिति जन्प बनते जा रह हैं। फ्हा तक कि दोनो प्रमुख राजनी तिब दल-. 
विसचीयन डेमोफ्रेटिंग व सोशियत डेमोक्रेटिक, विविध दवाद समूही वे सहमिलन बन 
गए हैं। जमंनी मे राजनीति को “्सौदेवाजी की प्रक्रिया! मानने के कारण, दबाव समूहों 
जो गतिविधिया खेल के नियमों के अनुरूप ही रहती हैं। दवाव समूह दल के कोपो म्न 
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धन देते हैं तथा वहा की ससद में 35-40 प्रतिशत सदस्य दवाव समूझो के प्रतिनिधियों के 
,"छुप में ही निर्वाचित होकर आते हैं | ऐसा अनुमान है कि क्रिसचीयन डेमोक्रेटिबज दल के 
करीब 35 प्रतिशत तथा सोशियल डेमोक्रेटिक दल के 25 प्रतिशत सप्तद सदस्य सदा से 
ही दबाव समूहों वे प्रतिनिधि रहे है। ब्रिटेन को तरह हो जमंती में भो रारकार के 
विभिन मन्तात्यों सै सम्ब/्धित सलाहका रसमितियों मे सम्बन्धित दवाव समू हो के सदस्य 
मी लिएजाते हैं । जम॑नी मे निपुण्ता या विशेषज्ञता के साथ परम्परागत लगाव के 
बारण, दवाव समूहो को नीति तिर्धारण में प्रभावी रहने दिया जाता है। इस रूप मे पह 
अमरोवी दबाव समूहो वे अधिक समीष दो जाते हैं। 
फिनसमैंड, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, लग्जेगवर्गं, मास्ट्रिया तथा रिविट्ज॒रसैड 
आदि राज्यों में राजनीतिक सस्कृतिया की समानता तथा एकता के कारण दवाघष समूह 
गतिविधिया एक-सी हो पाई जाती हैं। सामाजिक तथा आधिक विकास की दृष्टि से इन 
देशो में असाधारण रामरूपता पाई जाती है। इरा कारण इन राजनीतिक ब्यवस्पाओं में 
दबाव समूद्दी की गतिविधियों को सामान्य तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता 
है । इन देशों मे लगभग सभी कमंचारी किसी न किनी दबाव समूह से सम्बन्धित रहते हैं 
तथा क्रधिकाश श्रमिक, श्रस्िक सगठतो के सदस्य होते हैं। जमंत्री की तरह ही इन देशों 
में भी राजनीतिक दल, दबाव समूहो के प्रतिनिधियों को चुनावो में उम्मीदवार के रूप में 
मरयीकार बरते है। इसी तरह सरकार नीति सम्बन्धी निर्णय लेते समय, उस नीति से 
प्रभावित हाने वाले दबाव पसमूद्दो से विचार-विमर्श करती है । अनेक देशो म॑ तो प्रस्तावित 
गीतियो पर दबाव प्तमू हो से स्मरण-पत्न (गशध्य]0 00०5) तब आऑमन्नित किए जाते है। 
दस प्रकार, इन देशों गे, दबाव समूह अपनी अंस्ताधारण शव्ति व॑ संगठन के कारण एक 
अतिरिवत सर्वधानिक सतुलन व्यवस्था बनकर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था वे सुघार 
सचालत में सह्टायक रहते हैं। 


खण्डमयी महाद्वीपी मूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह 

(27255076 00009547 6 स्पहल्या८6 (07099 8070क८क्षा $98दव॥7) 

इटली थ फ्रास की राजनीतिक ज्यवस्यानों को इसी श्रेणी मे रखा जाता है। इन देणो 
में राजनीतिक व्यवस्थाओ की प्रद्नति, सघटित भद्मद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्पाओ 
की प्रकृति से पूर्णतया प्रतिकूल है । इन व्यवस्थाओ की राजनौतियों ने प्रमुख लक्षणों के 
विवेचन से इस प्रतिकूलता का स्पष्टीकरण हो जाएगा । इन राजनीतिक व्यवस्थ।ओ की 
निम्नलिखित विशेषताएं दवाव समूह राजनीति की भ्रद्नति वी नियामक हैं । सदोप मे यह 
विशेषताएं इस प्रदार है-- 

() प्तामाजिक ब राजनीतिक विकास मे असर मतलता (छ6५८४7८७5) या अरामानता 
के कारण परस्पर विरोधी दावो व उप-सत्वृतियों के स्थायो सधप । 

(2) उप-सम्द तियो की व्यापक मसगतता के कारण प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था बे” 
प्रति भविश्वात्त तथा सदेह । 

(5) उप-सस्द तियों को विपयन्परिधि मे ही राजनीतिक भूमिकाबों डा निष्पादन । 
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(4) स्वय उप-सस्कृतियो मे दौषंकालिक व गहरे सामाजिक-राजनीतिक मतभेद 
जिससे समूह एक-दूसरे को अपने दुश्मन के रूप मे देखते हैं तथा समझौता या सौदेवार्कू , 
का असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठित बव जाना है। 

(5) मिली-जुसी सरकारो का सदेह के वातावरण में सचालित होना और व्यवस्था- 
पिकाबों व असयती दबाव समूहो के रण-स्थल के रूप मे प्रयोग करना। 

(6) नौकरणशाही मे दलो व दवाव समूहो को घुसपैठ के कारण उसकी शुद्ध तकनीकी 
प्रकृति व तटस्पता का लोप तथा सामान्यतया दबाव समूद्टों का राजनीतिक दलों या 
नियत्रक दलो द्वारा दबाव समूहो का वेचारिक पिछलग्गू के रूप मे प्रयोग | 

राजनीतिक व्यवस्थामों की इन विलक्षणताओ के कारण इन देशों मे दबाव सम हो वी 
प्रकृति विशेष प्रकार को वन गई है। फ्रास में पाचर्वे मणतन्त के पहले सरकारों के 
अस्थायित्व तथा राजनीतिक दलो की कमजो रियों वे कारण दवाव समूहदो को ध्वस्तात्मक 
राजनीतिक गतिविधियों के अनेक अवसर मिलते रहे हैं। दघाव समूह सामान्यतया 
विनाशक गतिविधियों मे इसलिए भी उलझते रहे हैं क्योंकि उनकी मार्गे राजनीतिक 
ग्यवस्था के माध्यम से पूरी नही होती हैं । उप-सस्कृतियो की विपरीतता, वैचारिक तथा 
प्रादेशिक विलगन के कारण दबाव समूह केवल स्वय के सीमित सकुचित ब स्वार्थी हितों 
से ही सरोकार रखते हैं। इस कारण दवाव-समू हो को जनसाधारण की नजरो में बहुत 
गिरा हुआ, हेय्तथा दूषित माना जाता है। यहा दबाव समू हो वी गतिवधियो बी (9000 ६ $- 
हिसात्मकता तथा चमल्कारिक विरोध व अचानऊता, स्तन शकाशील दूष्टि का भाध 
बन जाती है। उप सस्क् तियो म भी विभिन्‍न दबाव समूह एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी होने के 
कारण स्वय उप सस्कृतिया तनावो व दबारदवों से युक्त रहती हैं। फ्रास मं दवाव समूह 
अपनी मागों को साटवीय ढंग से प्रस्तुत करते रहे हैं। वंसे भी यहा के दबाव समूह अपनी 
मागो को इतने अतिवादी ढग से अस्तुत करते हुए पाए जाते हैं कि उनभे किसी प्रकार का 
समझौता या सौदा असम्मव वन जाता है । अत फ्ास मे पाचवें गणतन्त्र से पहले, दवाव 
समू हो में अभिवृत्तारमक तथा परिस्थितात्मक प्रवारो बा अजीब सम्मिश्रण पाया जाता 
था | अधिकतर दवाव समूह चमत्कारिक प्रकार के होते थे, परन्तु सार्वजनिक नीति को 
ढालने मे केवल परिस्थिति जन्य दबाव समूह ही प्रभावी होते है। अत अभिवत्तात्मर 
दबाव समूह बहुधा ध्वसात्मक भूमिका से भागे महों बढ पाते है। यह काम बनाने के 
बजाय काम विगाडने वाले समूह के रूप मे ही सक्रिय रहते हैं। 

पाचर्दे गणतन्त्र के सविधान ने राजनीतिक शक्तियो का पुन निर्धारण कर दिया है। 
अब शक्ति, व्यवस्था पिका के स्थान पर कार्यंपालिका म केन्द्रित हो जान वे कारण दवाव 
समूहो की गतिविधियों तया उनके कार्य करने के तरीकों म॑ परिवर्तन आ गया है। अब 
इकाव सगूही करे साक्तियानी फार्पवाशलिका तथा पेशेवर नौकरशाही से कार्य मिंकलवाना 
होता है। अत अब दवाव समूह परिस्थिति जन्य बनकर विश्येपीशृत पेशेवर कार्यकर्ताओं 
द्वारा सचालित होने लग हैं। ददाव समूहो की वाय॑ शैली मे अब चमत्कारिता व नाट- 
कीवता दा अभाव पाया जाता है, परन्तु राजनीतिक सस्कृति मे विभेदवा, वैचारिक व 
प्रादेशिक मतभेद व मागो की अनिवादिता वे कारण फ्रास के दबाव समूह नकारात्मक 
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कार्य शैली वे अलावा अन्य कोई कार्प-शैली अपनाने में लम्दी अवधि तक क्षप्तमर्थ रहेगे। 
इटली में राजवोतिय सस्ृति प्री प्रद्धति वा उल्तेख बरते हुए आमण्ड व वर्बा ने 
अपनी पुस्तक सतीविक फल्चर में लिखा है, “यह अपेक्षाकृत अगप्रशमित (परा०॥०२४०) 
राजनीतिक असगतता या प्रतिवू लता तथा सामाजिक अलगाव और बविश्वास की विश्ेप- 
ताओ से युवत है ।”“*० दस प्रवार की राजगीतिक सस्क्ृति के कारण इटली मे दवाव समूह 
फ्रास की तरह ही विचित्र प्रकार दे बन गये है। जोसेफ ला पालोग्वारा मे अपनी पुस्तक 
इन्ट्रेस्ट गुम्स इन इटालियन पोलिटिक्स में यहा वे दबाव समूहो की अनोखी प्रकृति के 
लिए इटली की “अत्यधिक विखडित तथा अलगावी राजनीतिक सरकृति' को उत्तरदाप्री 
माना है। इसलिये ही इटली में दबाव हमू हो की राख्या अनगिनत है। ला पालोम्बारा के 
अनुसार बेवल रोम में तीन हजार ऐच्छिक सस्थाए है जो राजनीतिक प्रक्रिया मे हस्तक्षेप 
करती रहती है । फ्रास की तरह ही, इटली के दबाव समू हो को न परिस्थिति-जन्य कहा 
जा सकता है और न ही इन्हे अभिवृत्तात्मक समूहो की श्रेणी मे माना जा सकता है। 
सामास्यतया इटली वे दवाव समूह दोनो ही प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यहा के 
दबाव समूहो चा राजनीतिक दलो पर भी तिमत्नण फ्रास वी तरह का ही पाणा जात्ता है । 
इस प्रकार खण्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्याओ मे दबाव समूहो की 
प्रकृति, गठन, गतिविधिया व कार्य -शेल्री बहुत कुछ विलक्षणता रखती है। इन ब्यव- 
रथाओ वे दबाव समूह वो बिसी प्रकार के प्रवर्ग मे गही रखा जा राकता है। यह मिश्रित 
प्रकृति रखते ऐ और कभी-कभी एक साथ परिश्थिति-जन्प व अधभिवृत्तात्मक प्रवृत्ति प्रद- 
शित बरते हैं। इसी तरह ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओ में दबाव समूह, एक दूसरे के 
कट्टर विरोधी तथा केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानने वाले होते हैं। यह राज- 
नीतिक दल्ो पर छाग्रे ही नही रहते वरन उतका पूर्ण रूप से नियक्नण भी करने लगते है। 
दूसी तरह अनेक दवाव समूह राजनीतिक दलो के वेच्तारिक पिछलग्गू बनकर अपने हितो 
बी सिद्धि वा प्रयास करते है। इन व्यवस्थाओ मे दवाव समूहो की गतिविधिया क्षधिक- 
तर राजमीतिक व्यवस्था की सयोजक नही रहकर उसकी भजक ही रहती है। सम्पूर्ण 
ध्यवस्था मे दवाव समू हो को घुसपैठ के कारण, ग्राम जनता इनको सशक्ति दृष्टि से ही 
देखती है। यह राजनो पिम प्रक्रिया के स्वाभाविक व स्वीकृत अग नही माने जाते हैं ॥ 


सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थानो मे दवाव समूह (27८७०:४८ 0000ए5 ॥9 
प्रणश।त्रातउत्र एगाधव्ब 5४श९३5७) 
राबाधिकारी शासम-ब्यवस्पाएं परिभाषा वी दृष्टि से फेवल वही होती है जिनमे एक 
दल या एक नेता सभी नीति विरणय लेगे वा असोमित ये अनियत्धित अधिकार रखता है । 
ऐस्तो व्यवस्थाओं गे निर्गेम शवित व आतक दे सहारे राजनीतिक अ्रत्रिया को क्रेवल एक 
ही बे'द्र प्ते सचालित क्या जाता है । मत बाहर के किसी समूह की राजनीतिक प्रक्रिया 
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में किसी भी प्रवार की भूमिका का प्रश्न ही नही उत्पन होता है। वास्तव में सर्वा- 
घिकारी राजनीतिक व्यवस्था में दवाव समूह तो अपने आप मे विशेधाभास लगते हैं। 
सर्वाधिकारी पद्धतियो मे शासन किसी भी दवाव समूह की स्वतत्न सक्रियता को खास तोर 
पर जब वह संगठित हो, कुचल देता है, दयो कि इसके अस्तित्व का मतलब ही सरकार के 
अस्तित्व के लिए खतरा है। इन राज्यो मे बल-प्रयोग पर जोर दिया जाता है। इस कारण, 
सर्वाधिकारी तथा स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियो के अन्तगंठ दबाव समूहों वी सक्रियता 
उस तरह नही चल सकती जेंसे उदारवादी प्रजातन्त्रोय व्यवस्था वाले देशो मे चलती है। 
परन्तु इस वात पर आम सहमति है कि सर्वाधिकारी शासन ब्यवस्थाओं में भी दवाव 
समूही का अस्तित्व तो होता है पर इतका औपचारिक रूप से सगठन इत्यादि नही होता। 
सारी समूह सक्षियता तथा ट्रेड यूनियन जेसे सगठन स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा नियक्षित 
होते हैं । 

नाजी जमंनी में दल के विभिन्न गुटो, इन गुटों व स्वय दल मे, गुप्त पुलिस, से निक अधि- 
कारी तिकापो, नौकरशाही, घड़े व्यापारी हितों तथा हिटलर के इदं-गिदं सलाहकारों के 
बोच सत्तत प्रतिस्पर्दधा व शक्ति नियत्रण की होड लगी रहने के सबूत इस बात की पुष्टि करते 
हैं कि निरकुश से तिरकुश ब्यवस्थाओ भे भी सरथात्मक व समुदायात्मक प्रकार के दबाव 
समूह विद्यमान रहते हैं। अत सर्वाधिकारी व्यवस्थाओ के जकडनी दिखावे के पीछे दवाव 
समूहो के अवौपचारिक रूप निरन्तर सक्रिय द सत्ता के लिए सघर्षेशील देखे गये हैं। यह 
दबाव समूह छिपाव-दुराव की कार्य-शैली के अलावा कभो-कभी चमत्कारिक व ताटकीय 
दग से राजनीतिक मच पर अदतरित होते हैं। 

साम्यवादी रूस मे दलीय भरुटो को पतपने की मनाही होने के साथ ही साथ कठोर 
सेनिक अनुशासन के अन्तगंत ही दल को कार्य करना होता है। परन्तु व्यवहार मे दल 
के अन्दर निरन्तर सत्ता द प्रभाव का सघपं चलता रहता है। साम्यवादी दल के उप- 
करणी प्रशाप्तको, उद्योगों के प्रबन्धको तथा अदलीय शिल्प-वैज्ञानिकों मे निरन्तर प्रति- 
स्पर्दा लगी रहती है कि सत्ता के वास्तविक सचालक केदल वही रहे । 964 मे स्थूश्चेव 
का पतन इस प्रकार के सत्ता सधफष का पर्याप्त सदूत प्रस्तुत करता है। इसी तरह, रूस मे 
दबाव समूहों के रूप मे दल के अधिकारियों व बुद्धेजीवी अभिजनो के बीच चल रहे 
सघप॑ को लिया जा सकता है। रूस व चीन मे सेनाए एक महत्त्वपूर्ण ददाव समूह के रूप 
में उभर गई हैं॥ दल व सेना के बीच बरावर सत्ता सधर्ष का सबूत, रूस के सबसे बडे 
युद्ध नायक मार्शल जुकोद का, दल द्वारा रक्षा मन्नी पद से हटाना कहा जा सकता है। 
चीन मे मार्शल जिन पियाओं को दुर्गंठि भी इसी तरह का उदाहरण कही जा सकती 
हैं। 966 की चीन वी सास्कृतिक क्राति 975 में चाउ-ऐन-लाई के देहान्त के बाद 
प्रघानमत्नी के पद के लिए हुआ शक्ति संघर्ष तपा 3976 भे भाजरो स्सेन्तृग की सृत्यु के बाद 
का सत्ता सर्प यह स्पष्ट करता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओ में भी दवाव समूह विद्य- 
मान रहते हैं । 

बने अमालरिक (7 ताध &णढांगा८) ने अपनी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिल 
दो सोदियट यूनियन सर्वादव अन्टिस 9847 में यह लिखा है कि * एवं अवस्था मे लव 
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रूस वी सरकार को जनसाधारण को नियत्धित रखने को क्षमता बहुत क्षीण हो तो 
प्रदर्शनाप्मक' दबाव समूह, भीमकाय पैमाने पर नाटकीय ढग से प्रकट हो सकते हैं।'” इस 
विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि दवाव समूह बेबल खुले समाजो के अन्तर्गत ही सक्रिय नहीं 
रहते वरन अधिनायक्तन्‍्त्नो मे भी प्रभावी होते हैं इसके अतिरिक्त निरकुश व्यवस्थाओ 
में सास्कृतिक, व्यावस्लाधिक व मनोरजत समूह घनाने की छूट फई बार अचातक ही 
प्रदर्शनात्मक दवाव समूहो के रूप मे प्रकट होतो रही है । अत दबाव समूहो को सर्वेत्त 
व्याप्त बहता ठीक गाना जा सकता है। 


विवासशौल राष्ट्रो बी राजनीतिक व्यवस्थाओ में दबाव समूह (ए7७झ07० 

(070प्ए879 8 ए०फ्रस्बो 5$५५८॥05 ०[ 0९४८०ए08 ए0०च7/प7०७) 

विकागशील राजनीतिक ब्यवस्पाओं में राजनीतिक रारचताए व प्रक्रियाए आज भी 
प्रवाह के दौर में से गुजर रही हैं। अधिकाश विकासणील राज्यो मे राजनीतिक सेल के 
नियम अभी भी सुनिश्वितता की अवस्था में नही आ पाये हैं। इस कारण विकासशील 
राजतीतिक सभाओ की विशेषतांमों को सामान्य लाणों के रूप में पिवेचित करना 
अध्यस्त कठिन है। अत इन देशो की सामान्य व मोटी समानताओ का विवेचन करके ही 
इन देशो की राजनीतिक सस्कृति व दवाव समूहो की प्रकृति को समझने का प्रयास 
करना उपयुक्त रहेगा। मोदे गेर पर इत राजगी तिप' व्यवस्थाओ में निम्नलिखित सामान्य 
लक्षण पाए जाते हैं-- 

() साधन ओर साध्यो पर सहमति का पूर्ण अभाव है। इसके कारण अतेक उप- 
सस्कृतिया निएत्तर उप्र शवित तपपं मे उलझी रहती हैं। 

(2) राजनीतिक गतिविधिया अधिकायत अभिजनों तक हो सीमित रहती हैं। राज- 
मीतिक सम्प्रेपण के साधनों के अभाव में जनता एक ऐसा तरगी तश्व बन जाती है जो या 
तो किसी राजनीतिक परिस्थिति मे कोई हस्तदीप ही ते करे या भ्रदर्शनात्मक हिसा से 
उप्तको भापूल एप से परियतित करने की स्थिति उस्तन्न कर दे $ 

(3) नीति निर्धारण का कठोर वैचारिक या पश्षपाती आधार रहता है भर्थात नीति 
के निर्धास्फ था तो विचारधाराओ फे दायरे मे जबड़े होते हैं या फिर दल-विशेष या वर्ग 
विशेष के हिमायती होने के कारण निष्पक्ष ढंग से गीति निर्णय नही करते है। 

(4) स्पष्ट भूमिका विभिनीकरण का ममाव होता है। इससे कौत-कौन-गों रास्थाएं 
किन कित विधिमों से क्या क्‍या छार्य करेंगी इसकी अस्पष्टता बती रहती है २ 

(5) झाजनीतिक क्रिया विकासवादी विक्रास व क्रान्तिकारों उथल धुथल के बीच मे 
झूलती रहती है। इससे से निवः शासनो व अराजक विधटन को सम्भावनाए निरस्धर बनी 
रहती है। 

इस प्रकार बी विशेषताओं वाले राजतीतिक समाजो म॑ दवाव समूहों की प्रकृति, 
गतिविधियों व बारे शैली का विचित्न होना स्वाभाविक है । इन देशो में दबाव समूहों के 
विलक्षण प्रकार पाए जाते है । परम्परागत समाज होने के करण इन समाजों में गसमु> 
दायात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलो के छद्यवेश में अपने कुलीय, जातोय, प्रारेधिक, 


रै 


५20... तुलनात्मक राजनोति एव राजनीतिक सस्थाए 


नृजादीय (८७९), वर्गीय व गुटीय हितो को आगे दद्ाने का कार्य करते है। इन्ही समाजों 
मेकुछ आधुनिवोहृत वर्गों की विद्ययानता के कारण सस्यात्यक देदाव समूहों का यठव 
भी होता है। सभी विकासशोत देशो मे राष्ट्रीय आन्दोलन के काल मे ही ट्रेंड यूनियन 
आन्दोलन प्रबल हो गये थे । इस कारण, राजनोतिक स्वतद्वता प्राप्ति के बाद अधिकाश 
देशो म ट्रेंड यूनियर्नों के रूप मे सस्थात्मक दबाव समूह बहुत महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। 

विवबासशील राज्यो मे प्रदर्शनात्मक दबाव समूह बन्य राजनीतिक ध्यवर्थाओ से कहीं 
अधिक पाये जाते हैं । हर राज्य मे यह धमकी देने वाला ऐसा तथ्य बना रहता है जो 
नाटकोय ढग से अचानक प्रचण्डता के साथ विस्फोटित होकर समस्याओं का निर्णायक बन 
जाता है । 2958 में इराक तथा 966 में इष्डोनेशिया तथा 2972 मर थोलका मे ऐसे 
समू ह धमाके वे साथ अवतरित हुए तथा उन्होने इराक व इण्डोनेशिया में राजनोतिक 
विवास का मार्ग ही बदल दिया। श्रीलका मे युवको का विद्रोह (05७ 8%7०9७) विफल 
हो गया अन्यथा बहा की राजनीतिक व्यवस्था में भी मामूल परिवर्तन आ जाते। 

विकासशील राज्यो मे सेनाओ से सम्दन्धित सस्यात्मक दबाव समूह अत्यन्त महत्त्व 
वाले होते हैं। ते निक विवेकोन्मुबी तथा शिल्पवैज्मतिकदाय का दृष्टिकोय रखते हैं। सैनिक 
नेतृत्व सामान्यतया भावनात्मक एकता मौर घामिक या देचारिक भ्रेरणा से युक्त मिशन 
(75907) वे कारण राजदीतिक व्यवस्था मे दबाव डालने का अनोखा साधन बन जाता 
है। इस प्रकार, विकासशील राज्यो मे सेना एव ऐसा दवाव समूह है जो परिस्थिति-जन्य 
व अभिवृत्तात्मक समू हो का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। सेवा एक महत्त्वपूर्ण 
दबाव समूह के रूप भे विकसित राज्यों में झो सक्तिय बनने लगी है, किन्तु विकासशीव 
राज्यो मे तो लम्बे काल तक सेना दबाव समूह के रूप में सक्रिय रहने का उज्म्बल भविष्य 
रखती रहेगी, इस वात पर आम सहमतो मानी जा सकती है। 

विकासशील राज्यों मे, विकास की गति के अनुपात मे समुदायात्मक व सस्थात्मक 
दबाव समूही को सख्या व महत्त्द बढता जाएगा । परन्तु असमुदयात्मक दबाव समूही वा 
आधुनिवोहृत समाजो मे महत्त्व धोरे-ीरे क्षीयतर होने को सम्भावनाए लगती है। राज- 
नौतिक ध्यवस्थाओ में सुविकसित राजनोतिक दलो के अभाव ने बारण प्रंदर्शनात्मक 
दबाव समूहो का स्थान व महत्त्व बदता हआ दिखाई देता है। विद्याधियों के सामने विक- 
सित राज्यो से कहीं अधिक विकासशोल राज्यो मे अधकार होने के बारण इतवा प्रदर्शवा- 
त्मक दबाव समूहों के रूप म अवतरित होना स्वाभाविक है। वैसे विद्यार्थी समूह अम- 
रीढा, जापान, फ्रास व जमंदी जंसे वदिक्षसित राज्यो में इसी दशाब्दी मे कई बार राज- 
नीतिक आतक के कारण बन चुके हैं। विकासशोल राज्यों म शिक्षा का प्रसार, अन्ध- 
विश्वासो व परम्परागत लगावों के वन्धनो मे शिथिलता, विद्यायियों को अत्यधिक नाजुक 
स्थिति में ला देता है राजनी तिक ध्यवल्था में इनके रचनात्मक उपयोग को अधिक सहू- 
लियनें न रहने के कारण, विद्याथियो के प्रदर्शधात्मक द अभिवृत्तात्मर दबाव समूहों के 
रूप मे संगठित होने को अपार सम्भावनाए विद्यग्रात रहती हैं। अत विकासशोल राज- 
नीतिक ब्यवस्थाओ में एक तरफ तो समुदायात्मक व सस्थात्मक दबाव समूहों बे प्रघलन 
डो परित्यितिया बनतो जा रही है तो दूसरो तरफ झेना व विद्याधियों के प्रदर्शनाप्मर ब 
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जनमत 
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नोकमतठ सम्दन्दों प्रारम्मिक विचार-विरर के दल्त दा निक हो होते थे । अधिकाश शासन- 
व्यवस्थाओं क प्रशासन में उनठा की प्रत्यक्ष रहृभागिता के जमाव में लोकमत को व्याव- 
हारिक चर्चा का प्रश्व भो नहों उठता था। जनवान्द्रिक व्यवस्थाओं के आगमन के दाद 
भी लोकमत का दार्शनिक दृष्टि से किया यदा बर्य हो प्रचलित रहा । टाविवन, जैफरवन, 
यहा ठक कि वाल्टर लिप्रमात ने भी लोबमत को परम्परागत दढाचे में हो! समझने का 
प्रयास किया था। परन्तु 3930 के दाद विद्येषकर येवप पोचय (02709 9०78) के घुरू 
होन के साय हो लोकमत का नये अ्ों में प्रयोग होने लगा। इस नये बर्य में सभी लोक- 
ठान्विक शासन-ब्यवस्थाओं में लोकमत को ही सरकारी अधिकारियों को गतिविधियों का 
नियामक व सचालक माना जाने लगा है। सतदान आचरण में लोकमत की अभिन्‍यकित 
का ब्यावहारिक उपकरप प्राप्त हो जाने के कारण लोकइमत का मद्दत्त्व बढता गया है, 
परन्तु लोकमत को केदल लोकठन्त्र व्यवस्था के साथ जोड़ता इसकी वाम्तविक शक्ति की 
अनदेदी करना है। लोकमठ को अप्रिनायकवादी छावन-प्यवस्थाओं में ठो आधारदधूत 
भ्वूकिछा रहती है । बधितायकदादी शासक हमेदा हो लोकमठ को अपने शांगन के पक्ष में 
रखते पर ही शासन कर सके हैं। अब लोकमठ के प्रवल विरोध को अवस्था में कोई भी 
झासन-व्यवस्था सोक्तान्द्रिव व अलोकठान्त्रिक, अधिक दिन टिकी नहीं रह सकती ॥ 
ह्ा,स में लोकमत के मदृत्त्द को दर्शाते हुए टीछ ही निछा है, “सभो सरकारें चाहे वे 
कितनी हो दूषित वर्यों न हों, बरती शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर ही हैं ।”7 बतठ: 
सोकटन्त्रात्मक सरशार के निए तो लोकमत कषपरिद्ायं है ही, अन्य प्रकार के घांसकों के 
लिए भी लोकमठ की शायत से अनुरूपठा आदस्यक है। 


लोक्मत का व्यय व परिभाषा 
धप्तन६ ५5८६७ घा५७ ७४५४० ए६ए/शशा0५% 08 7एए:ए८ 0शऊ्राठष) 


सोब्मत का जन-इच्छा (७7] ०४ 8:92०:)2) कहा गया है परन्तु इससे ने ठो इसका 
दर स्पष्ट होठा है और न ही इसको 5रहवठि के दारे में टुउ ज्ञान होठा है, क्योंकि जन- 
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इच्छा या जनता कौ राय का जरे उतना ही जस्पष्ट हे जितना लोकमत का बर्य॑ है। मनेक 
विद्वानों ने इसका अप भिन-भिन प्रचार से समसाने का प्रयाव क्या है। उदाहरण के 
लिए, कुछ लोगो के अनुसार निर्वादतों मे चुनाव परिदाम, चुनाव अभियान के प्रमुष् प्रश्तो 
पर, लोक्मत को प्रत्यक्ष अभिव्यतित है। रुछ अन्‍य लोगो के अनुतार, लोकमत नागरिकों 
को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सम्प्रेपणत़ा से उत्दन्न होता है। विद्वानों की एक श्रेणी, 
जैसे रूसो इत्यादि के तिए तो तोक्मठ एक रहत्यात्मक घ्रक्ति है। वह इसे सामान्य इच्छा 
(इलाथव करा) की जवधारघा में तिप्त करके सभी ऊच्छी व घुद्ध बातो के ध्मर्थंत्र मे 
आधारभूत मानता है। वाल्दर तिपमान ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक पब्लिक ओपिनियन 
में लोकमत को बनुभवातीत (॥थ7३८चा८ ८) एश्ट्वा०या०००॥), जिसकी अपनी स्व 
की अनुभूति व जीवन है, से नौचे उतारकर जनता क्षे व्यक्तियत विचारों से जोडने 
का कार्य किया है। इसके साथ हो लोक्मत कय व्यावहारिक रूप मे अर्थ किया जाने लगा 
है। 

लॉ€ड ब्राइस ने लोक्मत का अ्ये करते हुए लिया है कि “समाज पर प्रप्माव डालने वाले 
नेथवा उसके हितों से सम्वन्यित प्रसतो के विपय मे मनुष्यों की जो घारपाए होती हैं, उन्ही 
के योग के जय मे साधारणतया इस झब्द (चोडमत) का प्रयोग किया जाता है। इस 
दृष्टि से यह सब प्रकार को भ्रार्द घारदाओ, विरवामो, कल्पनाओं, विचारों तया आका- 
क्षाओं का एक प्म्मिथय होता है।” द्राइस ने लोक्मत की उत्पत्ति का आधार लेते हुए 
भी इसका अय॑ समझाने का प्रयास क्या है। उसने लिखा है कि “समाज के द्वित सम्बन्धी 
नियमो पर सोर्गों के कुछ विचार होते हैं। आरम्प हें ये अमगठित और अस्पष्ट होते हैं। 
विषय का भली भाति ज्ञान न होते के कारण जनता वे विचारों में अस्थिरता भी रहती 
है। ज्योन्‍ज्यो विषय पर प्रकाथ पडता है, विचारो मे परिव्नेत होता रहता है। ुछ समय 
बाद कुछ समस्याएं सबको अपनो ओर सौच लेती हैं। उनके सम्बन्ध में पहले अध्यिर 
ओर अश्ष्पष्ट विचार आगे चलकर निश्चित रूप घारण कर लेते हैं। जनवा के विचारों 
के इस निश्चित रूप को यदि वह इहुमत द्वारा निर्धारित क्या गया हो, लोक्मद कहते 
है।” लोक्मत का यह अर, जनता के अब॑ ने: साथ जुडा टुआ है जो अपने आप मे स्मप्र ही 
अस्पष्ट है।* वे से भी ब्राइस ने लोक्पत की गुविश्वित परिघाया बरने में अपने आपको 
अप्तम् पाते के कारण सावेजनिक टित साधना के आधार पर लोकमस का अरे समझाने का 
प्रयार्सा क्या है। इस विचार के अनुसार लोकमत जनता का निश्चित मत न होकर जन- 
समुदायों की ऐसी अस्पप्ट इच्छाओं, वरिर्वासों, नीवियो तया रचनास्मज आकाश्षाओं वा 
योग होता है जिनका आधार सा्ंजनिक हिव-साथना हो । यह अरे भी अस्पष्ट ही रहा 
है क्योकि सा जनिर हित का अभिप्राय अपने आप मे केवल शामान्य दिखाई देया है। 

लोब मत को लेविस बहुमन का मत कहते हैं। परन्तु लागत ने लेतिय के मन से अगहु- 
मी प्रतरट को है। उसका विचार है कि “लॉक्मद बनाते बे लिए बहुमय कं फी गहीं है ।! 


झी शध 42०3०, 705॥6 6/44496, उसटछ #0:6६, 546 70770, 944, # 37, 
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वह लोकमत के लिए सर्वेशम्मति भी आवश्यक नहीं मातता हैं क्योंकि सामान्‍्यतथा किसो 
भी समुदाय के विचारों में पूर्ण मर्तेक्य न्ी रहता है। अठ लावेब के अनुनार, “लोकमत 
विवेक और निस्वार्य भावना के ऊरर जाथारिठ वह विचार है जिसका लदव जाति अबवा 
वर्ग विधेष का हि न होकर सम्पूर्ण समाज का हि होता हैस्‍ लेविस व लावेल द्वारा 
दिये गये लोकमत के अर्थ उतने हो जस्पष्ठ हैं जितना अस्पष्ट ब्राइस द्वारा दिया गया अर्य॑ 
है, कपोहि इनसे समाज का टिंत किसे कहेंगे यट स्पष्ट नहीं होता है। जिन्सवर्ग ने लोकमत 
को स्थायित्व व सामाजिकतवा के साय जोडते हुए परिभाषित किया है। उसके घब्दों मे 
“लोक्मतठ का अपिप्राय सम्राज मे प्रचडित उन विचारों और निर्षयों के पुज से द्वोवा है, 
जो स्पूताधिक निडिचत रूप में प्रतिपादित होते हैं, जिनमे से कुछ में स्वायित्व होता है 
ओर जितको मानने वाते लोग उन्हें इस बर्थ मे सामाजिक समझते हैं वि थे अनेक 
मस्तिष्कों द्वारा एक साथ विचार किये जाने के परिणाम हैं ।/* इस परिभाषा से नी लोक- 
मत को अवधारणा का विद्यप स्पष्टीकरण नहीं हो पाठा है ॥ कोटो व अब्राहम ने इस पर 
मौर अधिक गहराई से विचार करके द्सका बर्य॑ स्पप्ट करने का प्रयास क्षिया है। इन्दोंते 
लोक्मठ जैसो विवाइप्रस्ठ अवधारणा को समझते के लिए यह जान लेना बावर्यक साता 
है कि लाक्मत क्या है? इन्होंने लोकमत को नकाटान्मक व सबारात्मर दोनों हैं। 
दृष्टिकोर्पो से समझाने का प्रयास किया है। 

कोरी तया अद्वाहम के अनुयार ' लोकमत डिसी भो रूप में अनिवाबंत पूर्ण बहुमत 
को राय नहीं है, क्योंकि किसो भो विषय पर अनेक और विभिनत लाकमठ हा सकते हैं, 
और यह ज्ञात करना वास्‍्ठव मे दुष्कर है कि एक सच्चे बहुमत को राय क्या है २/* अब 
इन्होंने भी लोकमत छो लावेल की तरह ही बहुमत को ममानार्थो नहीं माता है। वे लोक- 
मत को सदका मठ भी नही मानते हैं, करोकि समाज में समो का एक्मत होना केवल बल्पता- 
त्मक ही रहता है। इसलिए लोकमत का बहुमत या सर्देसम्मति का मत वहना ध्रातिपूर्ण 
ही माना जाता है। लोकमठ क्या नहीं है यह बताने के बाद कोरी तया बद्राहम ने लोक- 
मत कया है यह प्रमझाते का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि “यदि हम 'लोक” को 
“मत! से पृथक करें ठो “लोक का आशय एक समूह से है । यह वह समूह है जो किसी नी 
विवाद विशेष या समस्या विशेष पर बपना ध्यान देता है। जब हम 'मत' को लें तो यह 
विदाद विद्येप पर लोगों की अभिवृत्ति को अभिव्यवित है ॥_इस तरह “लोक्मत' समस्या 
विशेष पर व्यक्तियों के विभिन्‍न मतों का योग हुआ | इसमे केवल वे ही मत प्तम्मिलिठ हंते 
हैं जो विवाद अथवा स्थिति विशेष से सम्बन्धित हों, लोगों के सभो प्रकार के मत इसमे 
सम्मिलित नहीं रहते हैं ।” इस प्रकार ्ोजमत परस्पर भितर व सघर्षों विचारो का योग 
होता है। सरस शब्दों मे लोझूमत किसी समस्या विशेष पर समाब के विविध विचारों का 
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अपेक्षाह्त स्थायो व समत्वयी मत होता है । 


लोकमत को प्रकृति व विशेषताएं 
(ब#ाणर8 #0 ट्७88एरह्टहाधाघ05 07 एएफ्राए 5एग700) 


लोक्मत के अर्थ व परिभाषा से इसकी प्रह्ृति व विशेषताओं का सकेत मिलता है। यह 
में सबका मत है और न ही कुछ व्यक्तियों का उम्र रूप से उच्चारित मत है। यह तो ऐसा 
मत है जो सम्पूर्ण समए्ज सदर्भी होने के साथ ही साथ तकंपूर्ण व विवेकी होता है। इसका 
सम्बन्ध साप्पूर्ण समाज वे मूल्य व्यवस्था य सार्वजनिक हित से होता है। लोकमत की 
विधित्त परिभाषाओं में इसकी विशेषताओं वा परिलक्षण होता है। इनमे से कुछ प्रमुष 
विशेषताए यह है-- 

(]) लोबमत सामान्यतया जनसापारण का मत होता है। किसी वर्ग या कुछ ब्य- 
वितपो वे' मत को लोकमत नहीं कहा जाता है. परन्तु एक अवस्था में किसी पर्ग या वुछ 
व्यक्तियों - मत को अगर वह ज्ोक-कल्याण थी साधमा के सक्ष्य से प्रेरित हो तो 
लोकमत व हुए जा सकता है। इसी आधार पर सबका मत स बहुमत, अगर वह सावंजनिक 
हित के लक्ष्य से विमुख हो तो लोक्मत नही बहा जाता है। यही कारण है कि आधुनिक 
लोक तान्व्रिया शासन-न्यवस्थाओं में भारी वहुमतों पर आधारित सरकारों को भी अगर 
क्‍ साइंजनिक हितों की उपेक्षा करते हुए केडल बहुमत की द्वित-साधना ही करती हो तो 
लोकमत वी अभिव्यक्त सरकारें नही मानता जाता है। 

(2) लोकमंत सार्वजनिक हित वे लोक बल्याण की भावगा से उछयेरित होता है । 
इरानी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण समाज के हित में ही होती है। यह कुछ लोगो के हितों में 
अयथया बुछ के अहित से सही हो सकता है ! इसके आधार पर पदपात या द्वेष भी नही 
क्रिया,जा सता है। अन्यथा यह सार्वजनिक हित के स्थाग पर युछ के हित साधन का 
माध्यम बनकर लोकमत ही नही रह जाएगा। डा» बेनी प्रप्ताद ने लोकमत की गौलिक 
व सबसे महत्त्वपूर्ण विश्वेपता लोक-कल्याण की भावना को ही माना है। किसी भी मत 
को लोवमत बनाने मे इस विशेषता की निर्णाययता रहती है। उसने इस सम्बन्ध में लिखा 
है, वा है मत बारतबिव लौकमत होता है, जो जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होता 
है।” लशवेल ने इसी आधार पर लोबमत को बहुमत व सर्वप्तम्मति से भिन्‍न माना है । 
उसके अनुसार सोफेमत ये लिए बहुमत ययेष्ट नही है ओर सबंसम्भति की भी आवश्यकता 
नहीं है। किन्तु मत ऐसा होना चाहिए कि चाहे अल्प-सख्यको ने उससे राहमत्ति प्रकट न 
की हो, हद्र भी वे उसे भय से नही विश्वास से मानने थे लिए तेयार हो ।'' परन्तु यह तभी 
सम्भव होता है, जब वह मत सावंजनिक हित में हो। अत सार्वजनिक हित वी भावता 
लोकमत की आधारभूत विशेषता वन जातो है । इसी आधार पर हम अल्पमत, बहुमत, 
रर्बशाम्मति व लोक्मत के बीच अन्तर कर राकते है अन्यथा हर मत लोक्मत बन जाएगा । 

(3) लोक मत जनता का क्रोेक्षाइत्र स्पाई मत होता है। यह तकंपूर्ण तथा विवेक पर 
भाधारित होने के कारण अस्थिर आदेगो व भावनाओं के उफानो से सम्बन्धित मत से 
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मिन होता है। हम उपर देव बाये हैं कि लोकमत जन-कल्याण हो भावना पे प्रेरित होता 
है तया जन-कल्याण की बातें क्षण-क्षण परिवर्तित होने क स्थान पर स्थाण्त्वि के लक्षण 
से युक्त होती हैं। अत जन-कल्याण पर बाघारित मत भी स्थायी हो जाता है । यहा यह 
ध्यान रखना है कि स्थायित्व जडता का सूचक नही है । समाज को परिस्यितिया, आव« 
श्यक्ताएं व आदर्श भी धीरे-घोरे बदलते जाते हैं मौर इसो के अनुरूप सार्वेजनिक हित के 
लक्ष्य दव जाते हैं। अत लोकमत जडदता के स्थान पर गत्यात्मकता कौ ही विशेषता से 
युक्‍त्र बहा जा सकता है। 

(4) लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था व आद्धों से गठवन्धित होता है। सावंजनिक 
हिंतो की व्याख्या वास्तव मे समाज को मूल्य व्यवस्था के सदर्भ मे हो को ना सकती है। 
हर उप बात को सावंजनिक हित वी साधक माना जाता है जो अन्तत समाज के आद्शों 
व गन्तब्यो तक पहुचाने वाली होती है। लोकमत जन-कल्याण के सक््य से प्रेरित होने के 
कारण ही समाज को पूस्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रक्षक माता जाता है $ इति- 
दास इस यात का साक्षी है कि जव-जब शासकों द्वारा समाज के मूल्यो का अतिफमण हुआ 
है हब-तव घोकमत ने लोगों को क्राति के लिए तेपार किया है। अत लोकमत नेतिबता 
और न्याय के आदर्शों से युकतर समाज को मूल्य ब्यवस्या से गठबन्धित रहता है । 

इस प्रबार लोक्मत सामान्यतया जन साधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाइत स्पायी, 
विवेकी व सावंजनिक हित-स्राघन के लक्ष्य से उत्परेरित तया सम्राज के आादर्शों का रक्षक ्‌ 
होता है। 


लोकम॒त का निर्माण तथा अभिव्यक्षित 
(४80ए७७॥00 भर &70 ६४शर६८550ल्‍ 08 ९0807 0श४0%) 


लोकमत का निर्माण बिस श्रकार से होता है यह निश्चित रूप पे कह सकना कठित है। 
समाज मे ध्यक्षित की सम्पर्शता इतत व्यक्तियों, समूहों, सस्याओ व प्रक्रियाओं से होती 
है कि स्सिका किसी विचार विशेष के बताने मे कितना योगदान रहा है सुनिश्चित रूप 
से बह उकता असम्मव है एक ही समस्या विश्येय के बारे में एक व्यवित का विचार एक 
कारण से तो दूसरे ध्यक्षित का विचार किसी अन्य कारण से प्रमावित हो सकता है। अत 
लोक मत के निर्माण के वारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी नतिर्माय-प्रक्षिया अत्यन्त 
ही जटिल है भौर इसमे मनुष्य के व्यक्तिगत लक्षणों से लेकर बाहर की समूह व्यवस्था, 
राजनीतिक सरचनाओं व प्रक्रियाओं तक का महत्त्वपुर्ण योगदान रहता है। यह स्वत ही 
बनता है तथा छलयीजित भी क्या जा राक्ता है। निरदुश शासन व्यवस्थाओ मे लोक- 
मंठ को अपने पन्न मे बनाने के लिए तानाभाह सहमति का अभियत्षण (६४९//06८॥४४ 
0०(८०४5८०४) व्‌ दतयोजन (घा&ाए7०।3७00) तक करते रहे हैं, परन्तु लोकतान्विक 
व्यवस्थाओं में ल्ोक्मत का विकराप्त व निर्माण सामान्यतया स्वतन्द्रतापूवेंक तथा अनेक 
साधनों से होता है। इन साधनो व तत्तवो मे से प्रमुद्ध का वर्गेन नीचे दिया जा रहा है-- 

(%) मानव तत्त्व (एव धध्या८१:0--स्तोकमत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण 
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भूमिका मानवीय तत्वों को है! इसके निर्माण के बाय साधनों की प्रमावकारिता भी 
बहुत बुछ मानव तत्त्व वे ऊपर ही निम्न॑र करती है। उदाहरण के लिए समाचारपत्नों की 
लोकमत के तिर्माण मे भूमिया इस अवस्था गे आधास्भूतत दो जाती है जब समाज के 
नागरिक समाचारपत्न अनिवायंत पढ़ते हों तथा उनम अभिव्यकत विचारों वो सोच- 
समझकर स्वीकार या अस्वीकार करते हो। इही वी लोकमत के विकास में भूमिवा उस 
समाज म नमण्य रह जाएगी जहा व्यक्ति साक्षर होते हुए भी समाचारपत्र पढ़ना पप्तद 
नहीं बरत हौ। अत मानव तत्व लोकमत के निर्माण बे आधार स्थितियों वा निरूपण 
बरने दे बारण अत्य त महत्त्वपूर्ण है। हर मानव समाज म॑ तीन प्रकार के व्यवित होते हैं 
तथा इनम से हर एव के लक्षण विद्ेप होने के गरण इसकी लोकमत वे निर्माण से पृथक 
भूमिवा हो जाती है। व्यवितयों को हर ससाज म मोटे रुप से इन तील श्रेणियों में विभवत 
किया जा सकता है -- 
(0) चितनशील ब्यवित, 
(0 अध्यम्रगशोल न्यवितत 
(0४) कमशील न्यविति । 
हर समाज मे चितनशील या विचारवान «यतितियों के द्वारा ही नमे विचार का जन्‍म 
हाता है तथा प्रभलित विचारों वा युनित युक्त ढग से परीक्षण व परिगाजेन होता है। 
यह सावजनिक मामलो मे न वेवव समझ रपते है वरत इनवी उनम झूचि भी रहती है। 
ऐसे व्यक्तियों की सब्या बम ही होती है तथा प्भी क्षात्नो मे अग्रणी घितव कुछ तता वे 
विधायक और लेखक इस धेणी म आते है । यह समाज की मूल्य व्यवस्था वे जनक व 
रक्षक होते की अवस्था म होत हैं। यह्‌ अपने भाषणों व लेथों द्वारा सावंज निक मापसो ने 
सम्यध मे युवित युवत दग से विचारपूर्ण मत भ्रस्तुत बरते हैं तथा इनको सार्वेजनिक- 
हितता की ताकिक पुष्टि प्रस्तुत] करते हैं। इस श्रेयों मे आदर्शवादी दाशंनिको से 
लेकर शिक्षक व ब्यवहारवादी विचारर तक जाते हैं। यह जनमत ये निर्माण का 
धरातल तेयार फरते हूँ । 
अध्ययनशी ल ब्यक्वित स्वय बिचारवान नही हो ऐसी बात तो नही है। फिर भो यह 
ब्यवित प्रचलित बिभारो व मतो की परण् ररने मे लिए सभी पहलुमो का अध्ययन करते 
अपना मत बनात है। इनमे सादेजनिष मामलों को निष्पक्ष हप से समझने की दागता 
होती है ! यह महत्त्वपुण सावजनिव प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार बाते है । इसके 
हारा वितनशील ब्यकितियों द्वारा प्रस्तुत विचार का परीनण व परिमाज॑न होता है। उसबे 
पश्र व्‌ विप!र मं विचार बनाने का काम इन्ही द्वारा होता है। पह मुख्यत राजनीतिसे 
दूर, विधारधाराओं से उन्मुक्त तथा स्वतत्ञतापूर्वेव विचार करने वी स्थिति मे होते हैं । 
अत न द्वारा कुछ की बात, दृष्टिकोण ध मत अनेक का मत बनने वी अवध्या म॑ आ 
जाता है। 
कर्मश्ील व्यवित मपनी रोजी रोटी कमरों में इतने उसझे होते हैं कि इन्हे मपने 
स्वताव विचार बतान बी न फुमंत होती है तथा न ऐसा बर सकने के लिए आवश्यक 
शिक्षा व सम्रन्ञ होती है। पह प्राय अपने से अधिव चतुर लोगों के द्वारा अभिव्यक्त मत 
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को हो अयना मव बना लेते हैं। इन्ही के द्वारा लोकमत व्यापक आपार प्राप्त करता है 
ठया प्रभावी शक्ति का रूप घारण करता है। यहा यह वात ध्यान देने की है कि प्रषम दो 
श्रेणियों के व्यक्तियों के द्वारा अभिष्यकत्त मत उतका स्वार्थी मत भी हो सरता है। ऐसी 
अवस्था में स्वस्थ जनमत के निर्माण के स्थान पर एकपक्षीय मत बन जाता है जिसे 
लोकमत नहीं वह सकते । दंसे ऐसा मत भी लोकमत के निर्माण दा प्रणेता बन जाता है 
क्योंकि पक्षपात पूर्ण विचारों के साथ ही साथ अध्ययनशील व्य क्तियो द्वारा सार्वजनिक 
हित वाते विचारों का सुजन हो जाता है। इस प्रकार सबका सावंजनिक हितकारो मत 
का निचोड अन्तत लोक्मत के रूप में प्रकट हो जाता है। 

(ख) परिवार य प्रायमिक् समूह (87५ 270 एश/थ> ह70090--परिवार 
व प्राथमिक समूहो मे ब्यवित के सस्कारों का निर्माण होता है ? जीवन के प्रथम पाठ 
ब्यक्तित को परिवार में ही पटने होते हैं। उसका जीवन वे प्रति दृष्टिकोण यहाँ ढलता व 
बनता है। प्रत्यक्ष रूप से परिवार ही मनुष्य के प्रारस्मिक ज्ञान का स्रोत होता है। यहा 

वह अनेक प्रकार की कुष्ठाओं से युक्त या मुक्त बनता है । मा-दाप, भाई बहन के विचारों 
का उसके दृष्टिकोण से नकारात्मक व सकारात्मक ढंग से, ब्यवित के विचारों को दालने 
व दनाने गा कार्य करता है। अत ब्यक्ित जीवन के सबसे नाजुक काल में परिवार पर 
उसको अतिवाय आश्रितता उसके भविष्य के व्यवद्वार के लिए विशेष तैयारी कही जा 
सक्तो है। इसलिए ही परिवार जनमत के निर्माण की आधारपभूत पाठयाना के रूप मे _ 
जाना जाता है । 

प्राथमिक समूहों मे व्यक्षित वी अस्य व्यक्ति सेन केवल आत्मीयता रहती है वरन 
इनका उसके विचार विन्यास पर भी गहरा प्रभाव पडता है। यह व्यक्ति के समाजीररण 
व राजनीतिक्रण का भ्रंषम चरण कहे जा सकते हैं। यही वह समाज व समाज से सम्व- 
ैरिध्ित सार्वजनिक मामलो पर अपने विचारों को बनाने को प्रेरणा प्र'प्त करता है। पडो- 
फियों दया साथ-साथ खेलने वालो से लेकर व्यापक स्तर पर प्राथमिक समूह लोगो वे 
विचारो को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। इनसे ब्यकित को ग्रहण की सीमाए निर्घा- 
रित होने लगती हैं | व्यम्ति बाहर के विचारों के प्रति क्या अनुक्रिया बरेगा इसका पाठ 
वह बहुत वुछ परिवार व प्रायमिद समू हो म ही सीखता है। 

(ग) परम व घामिक सगठन (रेलाइाणा गाते उधाह।णा8 छाहशा5क009-- 
मनुष्य अपने विकास के प्रारम्मिक साल म ही धर्म के प्रभाद में बा गया था। घीरे घीरे 
ध॒र्में का ब्यवित के जीदन पर अधिकाधिक निरत्रण होता गया है तथा आज वैज्ञानिक्ता 
के बावजुद धर्म का मानव जीदन पर अमिट प्रभाव बना टुआ है। अत धर्म सदंव ही 
मानव मस्तिष्क पर प्रदल प्रभाव दालते वाला रहने के कारण, समाज के महत्त्वपूर्ण प्रश्नो 
पर उमर दृष्टिकोण का निधामक क्ह्टा जा सकता है। धर्म व्यत्ित के चरिद्व व आतरिक 
मानस को ढालने का महत्त्वपूर्ण साधन रहा है। धर्म का प्रभाव इतना अमिट होता है कि 
विवेक व तक॑ द्वारा भी वदला नहीं जा सकता । व्यक्त के आतरिक सस्कारों का उसने 
वितवत वे व्यवहार पर तिधायक प्रभाव पड़ता है। यथवि सामान्यवया बम एक्पश्ीय 
दृष्टिकोग के विकास डा ही प्रेरक हवा है फिर भी इससे जनमत के निर्माण म योगदान 
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ररते हैं जिससे सरकार की वात जनता तक व जनता की बात सरकार तक पहुचती है। 
इससे सावंजनिक प्रश्तो पर जनता का मत बनने मे सहायता मिलती है, परन्तु यह केवल 
उन्ही समाचारपव्रो के बारे मे सही है जो निष्पक्ष होकर सरकार और जनता के बीच 
विचारो के आदान-अदान का कार्य करते हैं। सावजनिक हित से प्रेरित होकर कार्य करने 
घाले समाचा रत्न ही शुद्ध लोकमत के निर्माण मे सहायक होते है।इसलिए ही स्वतन्त्, 
निष्पक्ष एव न्यायपूर्ण समाचारपत्नों को स्वस्थ जनमत का सजग भ्रहरी और लोकतन्व का 
घ्म प्रथ कहा जाता है। 

समाचारपत्रो की तरह हो रेडियो व दूरदर्शन भी लोकमत के निर्माण मे सहायक होते 
हैं। समाचारपत्र तो केवल शिक्षित व्यक्तियों व सरकार मे ही आदान-प्रदात का माध्यम 
बनते हैं। पर रेडियो व दूरदर्शन रो सरकार के कार्यक्रमों व नीतियो के बारे मे सभी 
ब्यक्तियों को अवगत कराया जा सकता है। रेडियो व दूरदर्शन मनो रजन के प्ताथ ही साथ, 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आधिक समस्याओं पर भाषण, टिप्पणिया, वार्ताएं 
व वाद विवाद प्रसारित करके जनता व सरकार के बीच सम्पकक स्थापित करने मे सहायक 
होता है । लोकप्रत के निर्माण में इनकी भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि मनो रजन 
के माध्यम होते के कारण अधिकाश जनएा इनसे प्रभावित व सूचित की जा सकती है । 
सिनेमा भी इसी प्रकार का योगदान करता है। 

(छ) राजनोतिर बल व दवाव समूह (?0॥४०७॥ 9005)--राजनी तिक दल लोक- 
मत के निर्माण मे सतत सक्रिय रहते हैं। दल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्दे श्य की पूत्ति 
करने के लिए अपने समर्थंको की सद्या मे वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न करते है। इसके 
लिए उन्हे राजनीतिक समस्याओं के विधय मे अपने अपने दृष्टिकोणो वा ब्यापक प्रचार 
करना पडता है । इससे जनता को उनके उद्देश्यों व दृष्टिकोणो का ज्ञान हो जाता है। 
राजनीतिक दल विचारो का प्रचार ही नहीं करते वरन यह विचारों की सार्वजनिक 
हितो से सम्बन्धता का भी स्पष्टीकरण करते हैं। यह लोकमत का निर्माण व सगठन भी 
करते हैं | वास्तव में बिखरे हुए विचारों को निश्चित सूत्रों म पिरोने का काम राजनीतिक 
दल ही कर सकते हैं। यह समस्याओ के प्रतिजनता को सचेत करते है जिससे जन जागृति 
उत्पनत होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। वे जनता को 
तत्कालीन समस्याओं से अवगत कराते हैं ओर उनसे सम्बन्धित विभिन्‍न पहलुओं को 
जनता के समक्ष रखकर उसे उनके सम्बन्ध म अपना मत बनाने का अवसर प्रदान करते 
हैं। किसी समस्या के विपय में किसो राजनीतिक दल द्वारा अभिव्यक्त मत का समर्थन 
जब जनता का एक बडा भाग करने लगता है तव उस दल का कार्य लोकमत वा प्रकाशक 
भी बन नाता है। राजनीतिक दल लोकमत वे निर्माण के प्रयत्नो मे निरंतर लगे रहते 
हैं, वर्योकि लोकमत हो उन्ह सत्ता में बताए रखने या सत्ता म लान वा साधन है । 

दवाव समूह समाज म ब्यत्तियों को विभिन्‍न हिता के लिए सगठित करने का कार्य 
झरत हैं। यह अपने हितों वी पूर्ति म जनमत का भी अपन पक्ष मे करने का प्रयास करते 
हैं क्योंकि जनमत के समर्थन से इनके हितों की सरकार भो अवहपना नही कर सकती है। 
पह विभिन्‍न सम्फुपाओं पर जन शिक्षण व जन नेतृत्व का कार्य वरके लोकमत क निर्माण 
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स्वस्थ लोकमत के निर्माण को पूर्व शर्तें 
(एशष्ट ए८एएाशआयएट$ 58 30030 एएएघ८ 0श्राणओ) 


हर प्रकार की परिस्यितियों में स्वस्थ लोकमत का निर्माण नही हो सकता है। लोकमत के 
निर्माण तथा अभिव्यवित के सभी साधनों के किसी समाज में विद्यमान होने पर भी मह 
आवश्यक नही कि स्वस्थ लोकमत का वहा अनिवायंत विकास होगा। यह तो तभी विक- 
सित्र हो सकता है जब लोकमत के निर्माण मे आने वाली बाघाओं को समाप्त किया 
जाए। लोकमत का निर्माण बनेक व्यक्तियो, विचारो और परिस्थितियो की आपसी 
क्रिया-प्रतिभिया पे बनता है। स्वस्थ सोकमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि 
समाज सम्बन्धी समस्याओं के विभिन्‍न पहलुओ पर ज्यादा से ज्यादा विचार प्रस्तुत हो 
तथा सही विचारो का प्रचार व प्रसार करने वाले व्यक्ति उच्च घरित्न वे हो तथा जिन 
परिस्यितियो मे ये विचार व व्यक्त कार्य करें वे उन्हे स्वतन्त्नता और निर्भीकता के 
अधिकतम अवसर प्रदान कर सके । इससे स्पष्ट है कि स्वस्थ जनमत के निर्माण में सबसे 
महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्ते मनुष्यों से ही सम्बन्धित हैं । किसी भी राजनीतिक समाज में स्वस्थ 
सोकमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इसके नागरिकों मे निस्तलिखित लक्षण 
विध्मात हो-- 
() जनता यह जानती हो कि वह कया चाहती है ? 
(2) जनता जो चाहती हो उसमे उसकी रुचि भी दो । 
(3) जनता जो चाहती हो उसे अभिव्यवत्त कर सकती हो । 
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए यह परमावश्यक है कि समाज के सदस्य क्या चाहते 
हैं इसका उनको सुस्पष्ट ज्ञान हो। इसके अभाव में वे अपना सुतिश्चित मत नहीं बना 
सकते हैं। अधिकराश विकासशील राज्यो मे स्वस्थ जनमत वे निर्माण वी सरचनात्मक 
व्यवस्थाओं के होने पर भो लोकमत प्रसट रूप नहीं ले पाता है क्योंकि जनसाधारण 
दीव प्रकार से यही नहीं जानता है कि वह समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में वा प्राप्त 
करना चाहता है। लोगमत के विकास के लिए नयता की भिन्ञता ही पर्वाप्त नही होती 
है. इसके लिए यह भी आवश्यक है कि लोग जो चाहते है उसमे हचि रखते हो। रुचि 
के अ्रमाव मे जनता उदासीन बनी रहती है! उनके चारो तरफ कुछ भी घटित होता रहे, 
वे वेखबर बने रहना पद करते हा तो लोवमत का निर्माण होने में रुकावट पढ़ती है । 
हुए समाज में जनता को अगर जो वह चाहती है उसका ज्ञान हो तथा उसकी उस सबसे 
अत्यधिक रुचि भी हो तो भी स्वस्थ लोकमत तब तक सम्भव नही हो सकता जब तक कि 
उनको, उस सवको जो वह चाहती है तथा जिसमे उसकी रुचि है, अभिव्यक्ति के मवसर 
आज रही हो / बम स्वस्प्त लोकरत हे तिखवा श्र मजम आऊी स्काइटें उपरोपता तीन 
बातों का न होना है। किसो समाज मे जनता क्‍या चाहती है दसको तभी जान सकती 
है जबकि वह शिक्षित हा इसी तरह नागरिक जो चाहते हे उसका समझना तय तक 
निरपंक है जब तर कि उनकी उस सवम रुचि न हा तथा वे उसे भनिव्यकत नहीं कर स। 
उदाहरण के लिए, समी सार्वजनिक द राष्ट्रीय विषयो पर उदासीन जन समुदाय, अधि- 
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ध्यकिन के श्रेष्ठतम साधनों का भी प्रयोग नही करेगा। इससे स्पष्ट है कि स्वस्थ जतमंत 
का निर्माण तभी हा सकता है जबकि जनता को इन तोत लक्षणों से युकत करते के 

> समुचित साधत समाज में विद्यनान हो अर्थात इन लक्षणों की श्राष्ति के मार्य मे माने 
वाली रवावर्टो --निरक्षरता, नि्नता, दूषित शिक्षा-प्रणाली, गेर जिम्मेदार समाचारपत्न, 
नागरिक उदासीनता और दलगत राजनोतिझ दलों, का समाज में अभाव हो। बत 
स्वप्प सोकमत तभी वन सकता है जबकि नकारात्मक रूप से वे सव परिस्यितिया न हो 
जिनसे नागरिको मे उपरोबत तीन गुण उत्पल्त होने म बाघाएं उत्पत्त होती है तथा 
सकारात्मक दृष्टि से वे खव परिस्यितिया हो जिनसे नागरिकों मं तोन सक्षघों को उत्पन्न 
क्या जा सके १ सक्षेप म लोकमत के निर्माण म जन समुदाय की सार्थक भूमिका से 
सम्बन्धित लक्षणों के विकास व अभिव्यविति क्‌ लिए निम्नलिखित आवश्यक परिस्यितियों 
की विद्यमानता जरूरी है। 


मादर्श व व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली (062 ऋाव एाव८०्ण ह00०थ०४ण 

8986९ 

स्वस्थ छोकमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनता छुशिक्षित, समझदार 
और सावंजनिक मामलों म॑ रुचि लेने थाली हो / उसमे राजनीतिक मामलों के प्रति 
जिज्ञासा हो तथा इस जिज्ञासा को शात करने के लिए वे सभी साघतो ऐे सूचनाए प्राप्त 
कर अपना मत निश्चित करने की अवस्था म द्वो। इसके लिए सही ढग से जनता को 
शिक्षित करने की व्यवस्या का होना जावश्यक है ॥ उचित शिक्षा के अभाव में, शिक्षित 
ब्यवित भी सार्वजनिक मामलो पर सहो विचार नही बया सकता है। तावंजनिक साक्षरता 
मान्न से व्यतित स्वस्थ लोकमत के निर्माण मे सहायक नही बन जाता है। इसके लिए लोगों 
का राजनीतिक तथ्यो से परिचित द्वोना ही काफो नहों है वरन सच और झूठ, सही और 
गलत, उचित व अनु चित की पहचान कर ठोक दाद का चयन करने को बवस्या में होता 
भी आवश्यक है। समाचारपत्नो, राजनीतिक दलों व अन्य रागठनो के द्वारा एक ही साबं- 
जनिक प्रश्न पर परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं। इनमे सही का निश्चय कर सकने 
की क्षमता होने पर ही ष्यक्ति स्वस्प लोक्मत के विकास में सहायक होता है । बत देश 
में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो ब्यवित में राजनी तिक परिपत्जता, विवेकशीलता तथा जाग- 
रुकता के साथ ही समाज, देश व अन्य नागरिको के प्रति उसके क्तेब्य व उत्तरदामित्द का 
सही ज्ञान दे सफे। अत स्वस्थ लोक्मत के निर्माण के लिए ऐसी बादझ॑ शिक्षा प्रणाली 
अनिवार्य है जो नागरिक को शावंजनिक सदभ्ष में सही ढग से सोचने की अवश्या में ला 
सके जिससे वे सकुचित दृष्टिकोघ के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण से मुबत बन सकें। 
शिक्षा प्रणात्री पो जादक्शता के साथ ही साथ इसकी व्यावहारिकता भी आवश्यक है। वस्तुत 
शिक्षा दस प्रकार वी होनो चाहिए जो जनता में राजनी तिऊ चेतना उत्पन्त करे ओर उसे 
पने कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान कराए। घिक्षा ऐसी हो जो जनता में सूधषवुप्त विक- 
सित करे जिसे जनता सार्वजनिक मामलों को भली-माति समझकर उत पर बपना उचित 
मत बना सकते नो स्थिति न आ सके। 





934... तुलनात्मक राजनीति एवं रावनीतिक सस्याएँ 


स्वस्थ लोक्मत के निर्माण के लिए नागरिकों को विवेक्शोलता हो पर्याप्त नहीं है । 
उनमे सहनझीलता भी द्वानो चाहिए जिससे वे ठडे दिम्राय से समस्यात्रों के सब पहलुों « 
पर क्वल विचार हो नहीं कर सके वरन दूसरे के दृष्टिको्ों को समझने का प्रयाठ भी 
कर सके। भावनाओ के आवेयों में बहने वाली जनता साक्षर होने पर भी शिक्षित नहीं 
मानी जा सक्ती। अत शिक्षा प्रघाली ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को सही आर्ों में 
शिक्षित बना सके । शिक्षित व्यक्ति हमेशा ही स्वस्थ लोकमत के निर्माण का आधार 
स्तम्भ रहता है। वह आकस्मिक्ताओं से चिंतित नहीं होता तथा व्यापक सावंजनिक 
दृष्टिकोष से सभी प्रश्नो को परखक्र मपना मत बनाता है। इसलिए क्सिी ने ठीक द्वी 
कहा है हि शिक्षित व्यक्ति ही यह जानता है कि वह क्‍या चाहता है ?ै अत आदर व 
ब्यावह्ारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षित व्यक्ति तैयार होते हैं जो स्वस्थ लोकमत के निर्माण 
की ठोस ब्यवस्था वन जाती है। 


अभिव्यक्ति व वियारो की स्वतन्त्रता (67९८१०७ ० 008 ००० 8506: 

$50॥) 

स्वस्‍्य लोक्मत का निर्माण केवल लोकतान्त्रिक शासन-ब्यवस्थाओं मे ही सम्भव हे, 
क्योकि लोकतन्द्न व्यवस्थाए ही ब्यक्तियो को अपने विचार प्रकट करते की स्वतन्व्रताए 
व सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं । लोक्मत के लिए कुछ का विचार सब तक पटुँचाया जा 
सके इसकी छूट होनी चाहिए । अमिव्यक्ति ओर विचारो की स्वतन्द्रता समाज में ऐसी 
वरिब्यिति उत्पन करती है जिसमे सभी लोग मिलकर राजनीतिक अरश्नों पर मान्य 
निर्णयों की अवस्था में पहच सकते हैं । विचार स्वातन्त््य से नयेन्‍्तये विचार ही उत्पन्न 
नहीं हो पात हैं वरन परस्पर विरोधी व विविध विचार भो सामने थांते हैं । इससे सभी 
राजनीतिक प्रश्नों पर स्वतस्न्र चितन व अनेक विचारों का मयन द्वोता है जो बन्तत 
विवेकपूर्ण, स्पायी तथा सह्दी निष्कर्षों तक ले जाने वाला बने जाता है। अत स्वस्थ नोक- 
मत के निर्माय की बरावश्यक शत, विचारो व अभिव्यक्ति की स्वतन्द्वता का हाता है । 

निरदृध ध्यवस्थाओं में विचारों व अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता के अभाव में स्वस्थ 
लोक्मत का निर्माण नहीं हो पाता है ॥ तानागाही के समर्थन मे लोक्मत तो हर तानाशाह 
द्वारा बनाने का प्रयाम किया जाता है पर ऐमे मत कोलोकमत नहीं कहा जा सकता 
करोंकि यह जन-वल्याय की भावना से प्रेरित नही रहता है। निरकुश व्यवस्याओं में लोक- 
मत स्वतः नहीं बनता यह वा बताया जाता है। छदयाजन करके लोकमत के समन 
का दिखावा किया जाता है । यही कारण है कि तिरदुश ब्यवस्याओं में भी कई दार धीरे- 
घीरे स्वस्थ जनमत दतकर तानाशाहो के विदद्ध क्रान्ति का नारा दसरद करने मे सफल 
हो जाता है। बत लोकमतर हर अवस्दा में बनता है परन्तु उसके विकास मं अभि्यत्ि 
व विचारों की स्वतस्त्रता से बडा सहयोग मिलता है ) 


स्वतन्ध व निष्पक्ष समाचारपत्र (८८००४ छफुणग ८8७ 
स्वस्थ लोकमत ने निर्माण के विए यह धावह्यक है कि समाचारों का पचारण विष्पक्ष 
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छप से हो। सम्प्रेपण वे अनेक साध होते है परतु उनमत समाचारपत्नों री भूमिवा 
गर्थाधिव' महत्त्व की है । यह समाज से विधारों था गेतृत्व बरते है तथा जतता वो राब 
बातो से परिचित ब'राते है। सरकार राजनीतिद दसो य अ य समुहो वे विय्ार जनता 
तक ले जाने वा काम समाचारपत्तो द्वारा ही सम्प न होता है । इसी तरह एवं व्यक्ति वे 
विचार दूसरे व्यक्तित तक तथा समाज मे श्रघलित सभी विचार व बात रारवार तव' समा 
चारपत्तों के द्वारा ही पहुचती है। यह वियारों प समायारों था आदाप प्रदान लोगमत 
मे निर्माण की प्रभिया बा अभि 7 अगब जाता है पर तु अगर बातो, सूचताओ पयरी 
व विचारों वा यह हम्प्रषण तो मरोड वर होने लगे सो स्वस्थ जयमत ये पिर्माण मे 
बाधा पड जाती है। अत ऐसे समाचारपतों बी आवधयवता पडत्ती है जो निष्पक्ष और 
ईमानदार हो और पबर वो ज्यो की त्यो जतता तब पहुयाने वा माध्यम बने रहे । इससे 
जनता वो सही मत बनाने मे सहयोग मिलता है। समाचारपक्ष निष्पक्षता से तभी समा 
चारो वा सचारण बर सतते है जब ये स्वत त्र हो / उा पर सरनारी अथवा गैर सरगारी 
किसी प्रकार वा दवाव नही होना चाहिए जिससे थे सावंजनिव रामस्याओ सरवार ने 
बारों राजनीतिक दलो वी नीतियो ओर कायत्रमों पर स्वत ततापूषव और निष्पक्ष 
विचार व्यवत बर सके । अत स्थस्थ सोनमत था निर्माणवरने से समायारपक्षों वी 
निष्पक्ष ता वे रवत्त झा गा वाफी महत्त्व है। 

सामा पतया समाचारपक्षो बे समानारपत (0०७४०४९८४७) वे रूप भे रहे पर द्वी 
स्वश््य लोगमत निर्मित हो पाता हे। जब समाघारप्ष विधारपत्ञ/ (८७६ एगए९७) 
के रूप में पाय प रहे हैं तो उगवी पिष्पक्षता रामाप्त हो जाती है तथा प्भी रागायार 
बिचार विदेष ने रग मे रग बर जनता तब पहुचाए जाने लगते है । इससे आम जनता 
को बास्तविक्ताओं वा पता ही महीं चल पाता है तथा वह गुमराह होने लगती ऐै। यह 
स्वस्प जतमत ने निर्माण में स्कावट थी परिस्थिति हो जाती है। इसबिये समाया रत्नों 
गत स्वत ज्ञ वे निष्पद्ा ह्वोना स्वस्थ लोवमत वे निर्माण वी पहली शां है। इसी निष्प 
क्षता वे अभाव में लोगमत बन ही नही सपता । 


राष्ट्रवादी राजनीतिय दल (प्॥०ग३४० एणाधल्या 7070०9 

राजतीतिक दल समाज मे सन्रियता वे प्रमुप उत्पेरक होते है। समाज शा प्रत्रिया 
र्मब जीवग राजपोतित दसो दे द्वारा हो निर्या पता व निर्दें शित रहने लगा है। जीप ने 
स्रभी पहलुओं पर इतवा प्रभाव होता है। मानव वियारो जो बच्छा या बुरा बग्ों मे 
इनवी धपु् सूमिवा होती है। इतढा सरकार पर तो पूण तियत्नण होता ही है यह 
रामाज व राम्पूण समूह जोवन पर भी छाये रहते है। अत राजनीतिय दसो था मनुष्य वे 
विचारों को मोडने में महत््वपूण प्रभाव रहता है । यह प्रभाव सावेज निर उल्याण के अनु 
हुप होने पर राजनीतिए दलो को भी स्य॒र्थ जयमत दे विवारा मैं राह्ययन बना देता है । 
राजनीतिव दल बैयल राष्ट्रवादी दृष्टिरोण रफपने वाले होते घाहिए बयोि' ऐसे दृष्टिन 
बोण बाते दल ही लोक वत्याण वी भावना से प्रेरित होव र दाप॑ गर रागते ९ । ऐरी दस 
हो जनता को राह्दी विचार बनाते दे लिए प्रेरित बर सबते हं। सबु चित तथा सोमित 


935. तुलनात्मक राजनीति एव राजनोविक सस्पाएँ 


दृष्टिकाय बाते दस लोक्मत के विकास से बाधा पहुचाते हैं। ये जनता को सार्वजनिक 
हित के विचारों से विमुद्ध करते हैं। इससे जनता राष्ट्रोय प्रश्यो पर सही दृष्टिवोण नहीं 
बना पाती है जो सही जनमत के विकास में रकावट उत्पन्न करता है। 


राष्ट्रीय गन्तब्यो पर मतैवय (0005८७॥७३ 058 प्ेग्घ००० 05०29) 

राजती तिक समाज में परस्पर विरोधी व संघर्ष रत हित विद्यमान रहते हैं तथा राज- 
नीतिऊ प्रक्रियाओं के द्वारा इन हिलो में समन्वय स्थापित रहता है। यह किसी समाज की 
सामान्य अवस्था में स्वत ही होता रहता है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण 
समाज में राष्ट्रीय गन्तब्यो को लेकर मर्तेश्य बना रहे। जनता में राष्ट्रीय आदक्ों के 
विषय में एकता न होने की अवस्या में पारस्परिक क्टुता बौर वेमनस्य इतना बद जाएगा 
कि अराजकता फेलने की स्थिति जा जाएगी । ऐसी अवस्था मे लोकमत के विकास का 
मार्ग भवरद्ध ही होगा। लोक्तन्त्र व्यवस्थानों मे शासन की नीतियो को लेकर सामान्य 
मतभेदों का होना स्वाभाविक है लेकिन ऐसे मतभेद घातक नहीं होते हैं। परन्तु राज्य वे 
शासन का स्वरूप क्या हो, उसका उद्देश्य क्या हो, अथवा उसके उद्देश्यों की पूति किन 
साधनों के प्रयोग द्वारा वी जाए, इन बातो पर गद्दरे मतभेद से समाज में एकता नहीं रह 
पाती है तया स्वस्य जनमत का विकास असम्भव हो जाता है क्योंकि किसी भो प्रश्न 
पर कोई सहमति को ौस्पिति ही नहीं माएगी । गत समाज में एकता तथा राष्ट्रीय प्रश्नो 
पर सहमति के लिए समाज मे राष्ट्रीय गन्तब्यों पर मर्तवय अनिवार्यत रहता चाहिये? 
केवल ऐसी हो अवस्था मे स्वस्थ लोक्मत का विक्षास सम्भव होता है। 


निर्घतता व आयिक वियमता का अभाव 
(&४85६५४८६ 08 ?0ए्रह्धध १ +5० ९८00 जाट 05748ृ87725$) 


निर्धनता व्यक्तियों के सा्वंजतिक विषयों पर विचार वर अपना अमिमत बनाते में बाघ्क 
पाई गई है। निर्धन व्यक्ति सामान्यवया रोटो-रोजो की चिन्ता में इतने डूबे रहते हैं कि 
उनकी स्वृतन्द्र चेवना ही समाप्त हो जातो है! उनका अपना कोई मत ही नहीं रह जाता 
है। उनको यादे से लालच से इस या उस मत का समर्थक बनाया जा सकता है। ऐसे 
ब्यन्दि निष्द्त विचार के अवसरों के अमाव में सार्वजनिक प्रस्‍्तों पर उदासौन बन जाते 
हैं। यह उदासोनवा स्वस्थ लोक्झत की सबसे बडी शत्रु वन जाती है। अत स्वस्थ जनमत 
के लिए यह आवर्यक है कि समाज में अपरेक्षाइत सम्प्न्नता हो । 

निधेनता की तरह ही आधिक विपरताए भी जनमत के बनने में दाघाए उत्वन्‍्त करती 
हैं ४ देकओे कफाफ स्फ्टत्पए सो पं ने 'फ्नक्त दी ज्तफा है । दुष्टरनादीको का वर्ग वतन जाता 
है तदा दुसरा साधन-सम्पन्न लोगों का वर्ग हो जाता है। गरीब लोयों के प्रून्य, मान्यवाएं, 
बआाराभाए तया बावश्यक्ताए अमीर वर्य के सोयों से मिन्‍द दन जाती हैं। अमी र, गरीबों 
का शोप: ही नहीं करते हैं दरत उतको ऐसी स्पिति में घकेल देते हैं जिसमे जीवन को 
हटोर बदबश्यकताओं की पति करने में असमयंता के कारध उनका धर्म, ईमान, राब- 
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अपने दद्घोषित कार्य क्मो से विमुत् हो सकते हैं। ऐसी जवस्या मे दो निर्वाचनों के बीच 
के काल में सरकार व घासशे को जनता वी इच्छा के अनुपार रखने का माध्यम लोक्मत 
ही कहा जाता है । जनता समय-समय पर घाव जनिक प्रश्नों पर जपना मत व्यक्त करतों 
रहती है। समाचारपत्ो, राजनीतिक दलों व दबाव सुमूहो के द्वारा इस मठ को लोकमत 
के रूप मे विकसित करने मे सहायता मिलती है तथा यह इन्ही के द्वारा बभिव्यवत होता 
है। सरकार इसके अनुसार हो अपने वा ये त्रमों व नीतियो को दालने पर मजबूर रहती है। 
इस तरह लोक्ष्मत लोक्तन्त शासन को व्यवहार में हर समय जनता की इच्छा के बनु- 
सार रखने का कार्य करके तोक्तन्व का प्रहरी दन जाता है। 
(8) होस्वाचिक शासन को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। ऐसे शासन मे सरकार 
हर कार्य व गतिविधि के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह उत्तरदायित्व 
लोक्मत के द्वारा हो व्यावह्मरिक बन पाता है। अत प्रबुद्ध वं सजग लोकमत, लोकतन्तत 
की प्रयम अनिवाये ता है। यह सरकार के कुशल प्रहरी का कार्य करता है। लोकमत के 
प्रतिकूल होने पर लोकतान्त्रिक सरकार तो बया निरकुश से निरकुश सरकार भी मधिक 
दित नहीं टिक सकती | इसलिए सरकारों को सजग रखने व जन-इच्छा वी अवहेलना 
करने से रोजने के लिए लोकमत ही एकमाज्न सुरक्षा ब्यवस्यां कही जाती है। 
लोकतन्त्र शासन जत-कल्याण की साधना का लक्ष्य रखता है। इसके लिए शासन का 
सार्वजनिक हित की दिशा में ही चलना आवश्यक है। जनमत का मत ही शासन को सावें- 
जनिंक हित के प्रति सजग व सचेत रखता है। लोक्मत के द्वारा सरकार के उन कार्यों की ४ 
मालोचना होती है जो जनहित के प्रतिकूल होते हैं। इस आलोचना का अर्य ही यह होता 
है कि सरकार ऐसे कार्य बरने से बचे। लोकमत सरकार के हर कार्य वी निरन्तर परज 
करते रहकर सरकार को केवल जनहित मे हो कार्य करने के लिए सचेत बरता है। 
(जो है लोकतान्विक शासन-व्यवस्या में नागरिकों वे अधिकार व स्वतन्न्रेताएं सविधान व 
ण॒ विधि बे द्वार सुरक्षित होती हैं, परन्तु सरकारें सविधान मे कानून मे परिवर्तन 
_यव सशोधन का सभी राज्यों में अधिकार रखती हैं। मत नागरिकों के अधिकारों व 
स्वतस्व्रताओं की सुदृढ रक्षा व्यवस्था कानूनी सरक्षण द्वारा ही नहीं हो पाती है। इनको 
मुरक्षा स्वप जनता ही कर सकती है। वह सरकार के हर उस कार्य का विरोध करके, जो 
जन-स्वतत्नता का अतिक्रमण करता है तथा प्रभावशाली दग से सरकार के विरुद्ध तोक््मत 
विमित करके अपने अधिकारों व स्वतत्नताओ की रक्षा कर सकती है । इस तरह लोकमत 
नागरिकों दे अधिकारों का प्रहरी भो रहता है। 
/ लोकरन्त्न दामन व्यवम्थाओं में सामाजिक जीवन विधिप्न सगठनों व हित समूहों की 
नल फिया से सचारित रहेता है! इन सगठनों के कार्य द उद्देश्य वहूधा एक-दूसरे के 
विरोधी होत ह। इनमें निरन्तर सघर्ष चलता रहता हैं। डेनमें से कई समूह सार्वजनिक 
हित के प्रतिकूल भी कार्य करने लग जाते हैं । कई समृह अत्यधिक उप्रता घारण कर लेते 
है तो कई अन्य समूह सुस्यापित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं। इन 
मबकों नियल्वित व नियमित करने का कार्य हर लोहताद्विक सरकार करती है। परन्तु 
सरबारें ऐसी मतिविधियों को जो विधिसम्मत हो नहों रोक सकतो हैं गौर इस कारण 
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नई समूह कानूनी परिधि के अन्तर्गत रहते हुए सार्वेजनिक हितो के प्रतिकूल आचरण कर 
>कते है। इनते ऐसे कार्यों वर सशवत रोक केवल लोकमत ही लगा सकता है । अत लोका- 
मत समाज की सम्पूर्ण समूह व्यवस्था का समन्वयकर्त्ता बनकर सोकतन््र को सुरक्षित व 
सुदृढ बनाने मे सहायक होता है । 
है| ॥॥२% समय में लोकतान्त्रिक शासन-ब्यसस्त्राओं मे एक गम्भीर समस्या कानूनी 
प्रमु एव राजनी तिक सम्प्रभु मे तालमेल यनाए रखने की होती है! आग चुनावो मे राज- 
नीतिब' सम्प्रभु अपनी सत्ता अपने प्रतिनिधियों मे हस्तातरित कर देता है । जनता द्वारा 
पैने हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका म॒ जाकर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करते है। 
यह कानूनी सत्ता कानून वनाने म सर्वोच्च व अन्तिम होती है। इस कानूनी सच्ा को 
राजनीतिक पत्ता के अनुरूप येबल तियतकालिक चुनावो के द्वारा ही रखने की व्यवस्था 
होती है । परन्तु दो चुनावों के अन्तराल गे इन दोनो छत्ताओं के वीच समन्वय रखने की 
कोई कामूनी व्यवस्था व्यवहारिव' नहीं वन सकती है। अत ऐश्ली अवस्था मे इन दोनो 
सत्ताओं मे तालमेल बनाए रखने की केवल अनोपचारिक व्यवस्या ही हो सकती है। 
कानूनी रूप से कानूनी राजसत्ता को आज्ञा सर्वोपरि होती है और उसके द्वारा ब्रमाए गये 
कामूनो का पालन हर एप के लिए अनिवायं होता है। यह कागूनी सत्ता जन-हित विरोधी 
कानून बगाकर सावंजनिक कल्याण को उपेक्षा करने लगे तव क्या बचाव व्यवस्था हो 
? इसके राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छा के प्रतिकूल कारय॑ करने पर दोनों सत्ताओ मे संघर्ष 
की स्थिति आ जाती है। यह ऐसी विषम परिस्यिति है जिसमे कानूनी सत्ता सगठित, 
सुनिश्चित तथा अवपीडन (००८ए०५८) की शक्ति से युक्त होती है, परन्तु राजनीतिक 
सत्ता न समख्ति होतो है और न ही उराके पारा बाध्यकारी शवित रहती है। जत दोनों 
में राष्ष की स्थिति मे कानूनी सत्ता की सर्वोपरिता स्थापित होने कौ अवस्था आ जाती 
है। परन्तु राजनीतिक सत्ता के प्रतिकूल कानूती सत्ता की प्रधानता लोकतन्त की भावना 
के प्रतिकूल होती हैं और एक तरह से यह लोकतन्त्र का अन्त करते की व्यवस्या मानी 
जाती है। ऐसी स्थिति गे कानूनी सत्ता को राजनीतिक राम्प्रभु पर हाबी होने से रोकते 
की प्रभावी व्यवस्था केवल लोकमत की शक्तित ही हो सकती है। अत लोकमत 
कानूती सत्ता व राजनीतिक सत्ता मे म॒ वेवल समन्वय स्थापित करता है वरन कानूनी 
«सत्ता फो अन्ततः राजनीतिक सत्ता के अधीन भी वनाए रखता है। 
320 ग्रोकतस्त् शासन में सरकारें राजनीतिक दलो थे! नियन्त्रण व निर्देशन में सचालित 
पी हैं राजनीतिक दल कितने ही दाष्ट्रवादी क्यो न हो इनकी प्रमुख चिन्ता अपने को 
सस्ता मे बवाए रखने को होती है । कई बार राजनीतिक दल, दलीय स्वारयों की पूर्ति व 
रक्षण में, सावंजनिक कत्याण की उपेक्षा करने का कार्य करते लग जाते हैं । इनके हाथ मे 
सरवार की शवित होने के कारण इन्हे कानूनी व्यवस्थाओ दे माध्यम से ऐसा करने से 
दोक सकना सम्भव नही है। ऐसे दल जो बहुमत प्राप्त करने वे कारण राजनीतिब णवित 
के सचालक रहते हैं अवसर स्वार्थों म पडकर अल्पसस्पकों व दिपक्षी दलो के विरुद्ध कार्य 
करने के लालच ग्रे जा जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमे सावंजनिक हिंतो के रक्षक ह्दी 
उनके भक्षक वन जाते हैं, अर्यात “बाड ही खेत को खाने” लगती है । इससे बचाव 


940. दुलननात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाएं 


व्यवस्था भी प्रबुद्ध व सचेत लोक्मत ही करता है। यह राजनीतिक दलों को सावंजनिक 
वल्याण के मार्ग से हटने से रोकता ६ै। कोई भी सत्ताहूढ राजनीतिक दल लोकमत के! 
अतिकूल जाने का दुस्साहस नही कर सकता, क्योक्ति इस दुस्याहरा का सीधा परिणाम 
थाने वाले चुनावो में अपनी हार होती है। अव लोकमत ही राजनीतिक दलो को राष्ट्र- 
बादी तथा जन कल्याणकारी बनाए रखता है। 

हर समाज के अपने गूल्य, मान्यताए व आदर होते हैं । ल्ोकतान्त्रिक समाज मे इनकी 
रक्षा व्यवस्या विभित सस्थागत सरचनाओ के माध्यम से की जाती है। ऐसी रक्षा व्यवस्पा 
द्वारा सुरक्षित आदर्श, समाज के प्रेरक व सयोजक होते है । यह सविधानवाद की अवस्था 
है। इसमे समाज का जतमानस परिलक्षित होता है। यह सविधानवाद, समाजों की जीवन 
शक्ति के रूप म सुस्थिर रहे इसके लिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था अनिवायं होती है । लोक- 
तन्त्र व्यवस्थाओं में इसकी रक्षा के लिए अनेक कानूनी व सवैधानिक बन्दनों की व्यवस्था 
रहती है। फिर भी कानूनी रूप से गठित सरकारें इन मूल्यों के प्रतिकूल कार्य करने के 
लिए बाहरी विचारधाराओ या दबावो से मजबूर हो सकती है। ऐसे प्रयत्नों से बचाव 
व्यवस्था भी अनौपछारिक हो हो सकती है और लोकम॒त ही यह करता है। अत लोक्मत 
सविधानवाद का रक्षक भी रहता है । 
> इस विवेचत से स्पष्ट है कि लोक्तान्तिक शासन-व्यवस्थाओं में लोकमत, सरकारों को 
जनता की इच्छाओं के अनुरूप रखता है। सरकारों को उत्तरदायी रखने, जन-कल्याण की 
साधना के लिए ही कार्य करने और राजनीतिक सता के अधीन बनाए रखने का कार्य भी 
सोकमत ही करदा है । मत लोकतन्त्र में लोकमत आधारभूत होता है । यह लोकतस्त्र का 
सजग प्रहरी व रक्षक रहता है। इसलिए ही प्रबुद्धध सजग लोकमत, लोकतस्त्न की प्रथम 
अनिवार्यता कही गई है। जब कभी लोकमत की सजगता में कमी आती है तो लोकतत्त 
का अन्त अवश्य ही हो जाता है। अधिकाश विकासशील राज्यों में लोकतन्त्न का अन्त 
लोकमत की सजगता के अभाव के कारण ही हुआ है 0 


अधिनापफतन्त्न व लोकमत 
(शएछ8,6 णशकन्र/एक #भ्ष० णाटा*#70ै#8प्लाएे 


निरवुश व्यवस्थाओं मे लोकमत के निर्माण व अभिव्यक्ति के साधनों पर ताताशाह का 
पूर्ण निवन्षण होता है । इन व्यवस्याओ में श्रतियोगी राजनीति का अमाव होता है। इनमें 
शासक के विरुद्ध किसी भी प्रकार को आवाज उठाने का साधन नहीं रहता है। समाज 
की समूह व्यवम्परा पूरी तरह नियत्ित रहती है तद्ा ग्राज़दीसिक़ परत्ति के क्वारा हर उस 
प्रयत्त को जो शासक के विरोध में किया छाता है, कुचल दिया जाता है। विरकुशत 
व्यचस्थाओं में एक ही व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था का सचालक रहता है। सेना या एका- 
धिकारी दल के माध्यम से सम्पूर्ण ब्यवस्था ऐसे व्यक्ति के अधीन रखी जाती है। ऐसे 
राजनी तिक समाज में आतक के द्वारा हर व्यक्ति को भयभीत रखा जाता है | इसम्रे कोई 
भो व्यक्ति शासक के विरुद्ध बुछ कहने की अवस्था में नहीं होता है, क्योडि ऐसी बात 


जयमत भ्वी 


बरनते वाले को समाप्त बर दिया जाता है। अत निरवुण व्यवस्थाओो म॑ं लोगमत की 
उधक्ति का अस्तित्व द्वी नही माना जाता है। तानाशाही राज्यों मं सघार मे सभी माध्यमों 
पर सरबार का प्रत्यक्ष नियन्नण रहने वे कारण व्यत्तियो न विचारो का आपत गे आादाय- 
प्रदान नियत्नित रहता है। इससे मह भ्राति होना स्वाभाविक है कि अधिनायत्रतत्न व 
लोक्मत अपने आप म विरोधाभास है । इन दोनों की रेमेलता है। इन दोना म सह अस्तित्व 
अप्तम्भव है. परन्तु वास्तविकता इसवे बिल्युज विपरीत है। सही बात यह है विः ताना- 
शाही तो बेबल लोव गत मे सहारे ही टिक पाती है। तानाशाहों वो भी मागरिव राहयोग 
नी आवश्यकता होती है और यह सहयोग अनुकूल लोक्मत होने पर ही मित्र सबता है । 
अत तानाशाह शासक सदेव ही लोवमत को अपते अनुकूल बनाएं रपने वा प्रयास करते 
हैं। इतिहास इस बात वा साक्षी है वि भ्रतियूल लोगमत के आगे बडे से बडे तानाशाह 
मो शुवना पढा है। यही कारण है वि निरदुश व्यवस्थाआ में विसी से किसी प्रवार 
के निर्वाचको वा दोग क्रये लोकमत बे समथन वा दम्य भरा जाता है। पाविस्तान मे 
सेनिक शासक अय्यूब था ते शायद इसी उद्देश्य से बहुत कुछ स्वत क्ष चुनाव बराएं थे। 
इसी तरह 967 की बसत ऋतु मे यूनान मे फ़ोजी वगलो ने सत्ता हृथिया ली और अपने 
बलात राजपरिवतत को लोकमत ने समर्थन मे अनुछप दियाने के जिए 968 तक उम्होने 
चुनाव बरवा लिये। इससे यही स्पष्ट है कि निरबुश व्यवस्थाओ मं लोकमत को छल* 
॥मोजित (कञाव097/3/९०) जिया जाता है जिससे अधिबाश जनता तानाशाह वी समथव' 
बग जाए । यही पारण है कि हर तानाशाही व्यवस्था मे लोवमत वा छलमोजन थे भभि- 
यत्नण (धश8766॥) किया जाता है। मुस्तोचिनी व हिटलर ने प्रमभ इटली व जमती में 
यही किया था । प्रेश रेडियो दुरदशशन मच तथा सिनेमा मे माध्यम हे जनता वी भाव 
नाओ गे इत तरह खेला जाता है नि'अ तते जनता तानाशाह को अपना उद्घारत मात 
बेठती है। जो तानाशाह यह नहीं कर सकता उसका अत सुनिश्चित हो जाता है । 
प्राविरतान मे याह्मा या इसमे शायद सफ्ल नहीं हो पाएं ओर इरालिये उ'ह लोग्मत 
के अनुरूप सत्ता एक 'सिविल्रियन! श्री भुटटो को सौंपनी पड़ी थी। थत लौगमत वी 
शक्ति तानाशाही व्यवस्थाओ मे भी विद्यमान रहती है परतु नियत्नण व्यवस्थाओं के 
कारण इरानी अभिव्यवित केवल श्राति मे हो सम्भव होती है । 
निरदुश व्यय क्ष्याओ मे छल्पोजित व अभियत्नित लोकमत यो साही अर्थों गे लोगमत 
नही कहा जा राक्‍ता है। इन व्यवध्याओ मदों प्रवार बा लोवमत बन जाता है | एक 
बास्तबिव सतोकपत जो तियन्नण व्यवस्थाओं के मारण सुर्प्त अवस्था म॑ रहता है तथा 
ट्रसरा छलयोजित लोकप्ृत जो प्रव्ट रूप रपता है। इन दोनो म॑ हमेशा ही प्रतिकूतता 
हो यह आावश्यत नही है। बई बार तानाशाह इतने अधिक रावेजनिव हित बे काय 
करते हैं कि सम्पूर्ण समाज उसका स्मथक वे सहयोगी बन जाता है। तानाशाह के द्वारा 
बाई बार राजनीतिय' शक्ति वा प्रयोग समाज बे पुनर्गठन के लिए होता है। समाज ने हित 
मे जिए गये कार्यों रो हर न्यक्ति ने हित वी साधना हो जाती है । ऐसी अवस्था मं ताना- 
शाट्‌ जनता ये लिए देवतुल्य या मसीहा बच जाता है और छतयोजित सोकमंत बास्त- 
विन सोक्मत बन जाता है। अत यह मानता वि निरकुश व्यवस्थातों म सच्चा लोकमत 


जदमत : 943 


राजनीतिक दस सकारात्मक ढंग से नहीं तो नश्ारामश ढंग से अवश्य ही जतमत वा 
सगठत करते हैं । इस प्रकार जनमत समन का कार्य लोकवान्त्रित व्ययस्थाओं मे अ्रति- 


>/ योगी दलों के द्वारा ही सम्पत हाता है 


€ 


हाजतीतिक दल विभिन्न प्रतार ते विचारों वा प्रचार करके जनता के सामते अनेक 
विकल्प प्स्तुद करते हैं। इन दिचार-विकल्यों म विरोध भी हा सकता है ठबा एस्वा भी 
झम्मवे है, परन्तु यह सब विखर हुए हाते हैं। इनशो सयदित करता ही छोकसत का 
लिर्माय करता है। राजतीदित दवों वे अमात मे विभिन्न दे छितरे टुए विचारी का ह 
संगठन हो सत्ता है और > ही उतम सामजम्य स्थापित क्रियाजा सत्य है। बेड 
राजनीतिक दल विशेष रूप से प्रतियागी रापतीतित दल लोकमत व निर्माण वे अभि 
ब्यक्तित मे प्रमुच झूमिशा निमाते हैं । 


लोम्मत व दवाव समूह 
फट ०घ्भ्ना0प #प० एडडएए ४ 670073) 


दबाव समूह नकारात्मक ढंग से ही लाक्मत के निर्माग में सहायक होते बे वारण लोव- 
मल के प्रेरक नहीं माने जाते हैं। एसी मापता मी प्रवल है वि दवाव समूह समाज मे 
विचारों के सथोजक ने हारर उनका खाडमय बताने बाल हांव हैं परल्तु आप्रुतित 
ब्रिचारक दबाव समूहा नी लोकमत के विर्माय से सझारापक्त भूमिका को स्व्रीजार करते 
हैं, बयोकि दबाव सपूहों को राजकीय सीतिया को प्रभावित करत झे विए जन समन 
का सहारा भी लेना होता है। लाक्तन्त्र ब्यवस्थाओं मे कोई भी सरकार लाोकमत वी 
अवहलता नहीं वर सकती । झत लोकसत को अपने पद्ष में करने ही ददाव हामूह शास- 
कौय नीठियो को प्रभावित करत एवं छापने हिला की पूथि कर ने का प्रयाय करते हैं 
शामसनेदस्त पर दबाव डालते मे कमी-क्भी लोरमे” की सहासुमूदि बदी सहायक सिद्ध 
द्वीवी है, पर जनमत को अपने पत्ष से करन वे प्रणन की सफवता खचार साथतों के 
प्रभावी उपयोग पर निर्मर करती है। यह दुछ राष्ट्रव्यापी दवाव समूट ही कर सकते 
हैं, कयोडि राष्ट्रव्याती वबुहतर दब्राव समूदी की पट्च टाप्ट्रीय स्वर के सचा र-याघनो 
हत होती है बंगे भी टाध्ट्रीय दबाव समूरी के द्विव, सार्वजनिक हिता से बटूत वेमल नहीं 
हान के कारण, इन्टे जनमत का समर्यत आयानी से मिल जाता है जिएये यह लोइमत द 
औरड कहकर इसहे 4शाजन मे यमाएे हो कारें हैं / दकाब क्यू आवक के सामने अपने- 
अपने हिंतों के रूप में अतैक विकत्य रखते रहें हैं ”टिसे जवसाथाराण शिक्षित हाठा है 

और वपना मत अमिय्यकत करने की अवस्या में बादा है। इस ठरह, दवाव समू”ट जनमत 

को अपने हितों के अनुस्थ बढ़ाते के प्रयान मे साइमसत को लिमित करने के महत्वपूर्ण 

साप्रत बन जाते हैं 


4 , तुंबनात्मक राजनीति एव राजनीतिक सस्थाएं 


लोकमठ का मापन 


(६४5#$ए0ए६७प्रारा 08 एएश-ए ०शार०)छ भर 


लोकमत का उपरोक्त विवेचन इसे ऐसी शवित ने रूप मे प्रस्तुत करता है जिसकी बद- 
हेलना न सरकारें कर सकती हैं ओर न ही कोई मन्य सगठत ऐसा कर सकता है। यह 
सोकतान्द्रिक श्क्रिया का आधार स्तम्म माना जाता है तपा सम्ो प्रकार की सरकारों 
को सचेत व उत्तरदायी रखने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह राजनीतिक दलों, दबाव 
समूहों और समाज कौ सम्पूर्ण स्वागत व्यवस्थार्मों को लोक-कल्याण की साधना में 
सलग्न रद्धने को व्यवस्था करता है। यहा यह प्रश्व उठता है कि लोकमत को इस शक्ति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको किस प्रकार मापा जाए। इस सम्बन्ध में कोई 
परिमाणात्मक (१०७०७॥६४॥४८) प्रविधि लम्दी अवधि लड़ विक स्रित नहीं हो पाई थी। 
परन्तु 935 के आस-पास से “गलेप पोलस' का प्रचलन जनमत को नापने की वैज्ञानिक 
विधि का विक़ाप्त कहा जा सकता है । यह परिमाणन पर आधारित होने के कारण 
सुनिश्चित कही जा सडती है । वैसे इसके अलावा भी अनेक विधियों का प्रयोग लोकमत 
के मापने में किया जाता है। इनमे से कुछ का यद्या दर्णन किया जा रहा है। 


निर्वाचन (8]0८७४०00$) 

चुनाव लोकमत का माप करने में सहायक है यह प्रश्व बहुत विवादग्रस्त है। बनेक 
विद्वात चुनावों को केवल वहुसत का सर्रेत देन वाला साथन गातते हैं। इनके अनुसार 
चुनावों में वहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के द्वारा गठित सरकार लोक्मत पर 
ब्राधारित सरकार भी हो यह आवश्यक नही है । अनेक बार ऐसी बहुमती सरकारें जन- 
कल्याण की साधना करने के स्थान पर अपने-आप के समघंको के हितों की साधना से 
आगे नहीं बढती हैं, ढिन्तु बनेक विद्वान यह मावते हैं हि चुनाव परिशार्ों को लोगमत 
के भाषने वी वैज्ञानिक विधि माना जा सत्ता है। चुनावों में विभिन्‍न राजनीतिक दलों 
द्वारा अतय-अलग्ग विचार एवं कार्यक्रम जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं 
और जनता स्वतन्वतापूर्वक इनमे से किसी की पसदगी मत-पन्र द्वारा अभिव्यवत करती 
है । दल विद्येप को विजय बहुमत के आधार पर होती है। अत यह विजय यह रपष्ट 
करती है कि मघिकाश जनता उस दल की नीतिपा एवं कार्यक्रमों से सहमत है। इसी को 
लोकमत की अभिव्यक्ति तथा मात कहा जा सकता है। 

लोकमत को मापने की यह विधि हर समय श्रयुवत नही को जा सबती है । इस विधि 
से वियतकालिक चुनावों के बीच के अन्तराल में लोकमत की माप्र नहीं हो पाती है। 
इसी तरह, चुनावों में जववा राजनीतिक दलों के वैचारिक शुधनों से ऊपर उठकर 
राष्ट्रीय मदर्भ के आधार पर मत देती हो ऐसा नही कहा जा सकता है। चुनावों में भाव- 
नाओं व आवेगों के साथ सेलकर, मन प्राप्त कर लिए जाते हैं। बत चुनाव सोकमत के 
माप को विज्ञेष परिशुद्ध प्रविधि नहीं मानों जा सकतो है । 


जनमंत ८ १45 


सौकमत राषवेंक्षण या पोल्स (ए0ए॥० 0[्रघ०० शाए०७ थ एगा७) 
_ पश्चिमी सोकता-्त्रिक व्यवस्थाओं मे लोकमत को मापने के लिए लोकमत सर्वेक्षणों 
-- का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है । अमरीका व ब्रिटेन से इनका सर्वाधिक प्रचलन है । 
इन सर्वेक्षणों मे वैज्ञानिक विधियो का प्रयोग किया जाता है । सबसे पहले जनसब्या का 
ऐसा भाग अध्ययन के लिए चुना जाता है जो विभित्त लक्षणों की दृष्टि से समस्त देश 
की जनसख्या का प्रतिनिधित्व करता हो । इसमे सल्या के स्थान पर युणो का परित्कक्षण 
विशेष महत्त्व का माना जाता है। यह सेम्पल (बयां या बानगी, छोटे पैमाने पर 
सम्पूर्ण जनसय्या का प्रतिनिध्चित्त करने वाली होने के वारण इसके विचारो के अनुरूप 
ही सम्पूर्ण देश के विचार मान लिए जाते है। ऐसे सर्वक्षणो से आम चुनावो के पहले ही 
यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोन-सा राजनीतिक दल या प्रत्याशी निर्वाचित्त 
होगा | यहा यह ध्याव रखना है कि बहुत कुछ वैज्ञानिकता के बावजूद लोकमंत 'पोलो' 
का परिणाम बई बार गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमरीका में [948 में 
राष्ट्रपति के चुनाव सम्बर्धी भविष्यवाणिया पूर्णतया गलत हो गई थी। इसी तरह 
ब्रिटेन म जून ]970 के आम चुनाव परिणाम विभिन्‍न मतदात सर्वेक्षणों के विपरीत रहे 
थे। भारत में भारतीय लोरमत सस्यान (]9/क्षा [750॥906 07 एफ] 09॥॥ण) 
के निदेशक डी० कोस्टा द्वारा किए गए मतब्यवहार सर्वेक्षण ]967 के चौथे आम चुनावों 
ग्रे गलत साबित हुए ये । 
परन्तु कुल मिलाफर मत-व्यवहार सम्बन्धी रावेक्षण सही भविष्यवाणिया बारने में 
सफल रहते हू। इनमें बई सावधानिया रखनी होती हैं तथा थोडी-सी चूक से सारा 
परिणाम गउत होने का खतरा रहता है। वैसे सेम्पल के चयन से मत गणना तक के लिए 
परिशुद्ध प्रथिधिया विकसित हो गई है तथा यह विकसित व विकासशील दोनो ही प्रकार 
थी राजनीतिक ब्यवस्थाओ मे एक्-तो एुद्वता के साथ प्रयुक्त की जा सकती है फिर भी 
इन सब्फा सम्बन्ध हर क्षण परिवर्तेनशीस चेतन व बिचारवान श्राणी से होने के कारण 
शत्त-प्रतिशत परिणुद्धता का प्रयास करता ही निरथंक है। 
लोफ्मत थो मापने वे लिए शोकनिणंय (फलिश्य/0श का भी प्रयोग क्या जाता 
है। यह सामास्यतया बिद्ी प्रश्त जिशेष को लेकर जनमत का साप करना है, परन्तु इस 
सभी विजियो म बहुत कुछ बतिमूक्ष्य (0907067406) तथ्यों के वारण निष्कर्ष गलत 
होने बी सम्माधमाएं बढ़ जाती हैं इसलिए इनको लोबमत का शत-प्रतिशत सही -मापक 
नदी कहा जा सकता है । 


ते 


अध्याय 20 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त: निर्वाचन 


प्रणालियां एवं मतदान आचरण 
(8९०76 ० एश्ा४5श/॥ा०7, £६९एण थे 55४शा5 
बाते ए०पाए्ठ 809४०७7) 


द्राधीन काल से राज्य छाटे छोटे थे और उनमे अधिक्राशत राजतन्तीय व्यवस्थाए 
प्रचलित यो। अत ऐसे राज्यों के छाएघन सचालन में जनता का काई हाथ नहीं रहता 
था। प्राय राजा बौर उस द्वाया विदुक्त कर्मचारी ज्ासन का सचालन करत थे । 
यूनान वे नगर राज्यों में तया मारत मे वैज्याती जैसे छोट अजातान्त्रिक राज्यो में अवश्य 
ही जहा प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य मे भाग लेती थी, परन्तु आधुनिक युग में प्रजा 
तास्लिक राज्यों का भौगोलिक रूप ही वदल गया है। विशाल जनसब्या, विस्तुत भू-माय 
तया व्यापक कार्यंक्षेत्न होने के कारण आधुनिक लोक्तान्त्रिक राज्योंमे 5 
प्रत्यक्ष रूप से शयसन कायं में सम्मिलित हो ऐसा सम्भव नही है। इसके विक॒त्प मे 

मे प्रतिनिधात्यक प्रजातस्त्र (:८07०5८०७७॥५० तध्या०८०८७) का प्रचलन हुआ है। ऐसे 
प्रजातान्त्रिक राज्यों मे जनता अपनी शगठन शक्ति प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम 
से प्रयोग में लेठी है। इस तरह, प्रतिनिधित्द का महत्व लोकवदन्त्न के विकास के दुय- 
ही साय बढ़ता यया है । तोकठन्त्र में राजतीतिक व्यवस्था से सम्दन्धित सत्ता जनता: में 
निवास करती है। यह जनता प्रतिनिधियों को चुनक्र अपनी तरफ से उन्हें झासन का 
अधिकार प्रदात करतीं है। इससे हर लोवठान्त्रिक राज्य ब्यवस्था में प्रतिनिधि द्वी 
ब्यहार म शासन शक्ति के घारक बौर प्रयोगकर्ता बत जाते हैं । इस कारण, प्रति- 
निधियों को भूझिका सम्पूर्य शासतन्व्यवम्यां की नियामक बन जाती है। यही काएण है 
हि राजशःस्त में प्रतिनिधिव को धारधा दिश्ेप आप का कारण बन गई है । राज- 
नोडित प्रतिनिधित्व का अर्य छोर ब्याक््या ररने से पहले प्रतिनिधित्व का सामाम्य अर्य 
समझदा बावश्यक है ॥ अत हम पहने इसका ऊर्द कर रहे हैं । 


प्रतिनिधित्व का अर्थ व प्रकार 
(५१६५४४७ #१२० 7४४६ 07 ४८६९४६५६७।७7।05) 


ए०एच० बिच के अनुसार प्रतिनिधिव के कई बय और प्रकार होते हैं। परन्तु प्रमुउतया 


२५. भू हद, ककाशहापब्यवट ब्यर्य श८फलकप्र6 दउहतव--नता, 0०8 
एच्जचभ्राफ छा, 954 99 277 2299:: 080 


प्रतिनिधित्य वे सिद्धास्त, निर्वाचन प्रणालिया एव मतंदात क्षाचरण 5 947 


इसवा तौन अर्थों मे प्रयोग अधिक प्रचलित है ।_पहलना, प्रदत्त प्रतिनिधित्व [9९६६४८४ 
3 घ७४०४७४४४०7) दूसरा सूक्षमतर प्रतिनिधित्व क्‍ग्राह्व0००॥7॥0 6070507/क००) 
तया- तीसरा प्रतोतात्मक प्रतिनिधित्व (५४एा०ण९ उ९फाल्ूव्याक00) पहा जा 
सकता है। प्रदत्त प्रतिनिधित्व एक प्रवक्ता (६70/८5४घ०॥) या एजेम्ट वे द्वारा 
होता है | ऐस प्रतिनियित्व म प्रतिनिधि अपने सुधिया (97709) वी तरफ से स्पष्ट 
निरशन व पिस्तृुत भादेश प्राप्त किए रहता है। उसे निश्चित हित साधन और स्पष्ट 
नर्तव्य निधान का अधियार प्राप्त होता है । उदाहरण बे लिए किसी पक्षका वनीलया 
ब्रिकी कमंचारी प्रदत्त प्रतिनिधित्व की श्रणी म ही बाते हैं। यूदमतर प्रतिनिधित्व में 
प्रतिनिधि सम्पूर्ण पग या जन-माग व भू भाग को सामात्य विज्षेषताए जपने मे परिलक्षित 
बरता है। जैसे एव गाव उसबे आस पराद् अतेक गावो के सभी हामास्य लक्षण परिलक्षित 
फरमे पर उस ग्राम समूद्‌ का सूक्ष्मतर प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जा सबता है। 
सर्यक्षणा मे सेम्पल (४0॥9!6) सम्पूर्ण क्षेत्र का सूद्षमतर प्रतिनिधित्व ही करता है। 
प्रतीषाह्मक प्रतिनिधित्व से एक समूह या श्रेणी विशेष का तात्पप्रं लिया जाता है। कई 
प्रतीवो से मम्पूर्भ व्यवस्था भर विस्तृत वास्तविकता वा आभास मिलता है। जैसे 
हृशिया और ह॒पाडा (क्रातरगधः/ 2॥0 $८)00७) सास्यवाद वा माप्मास कराता है। तुला 
(४(3९8) न्याय का प्रतोष मात्री जाती है। राष्ट्रों के ध्वज थ राष्ट्रीय चिह्न उतका 
_करतीकात्मक बोध बराने व लिए ही होते है । श्रतिनिधित्व वे इन प्रकारी मे सक्षिप्त 
विवेचन रे बह स्वष्ठ होता है कि राजनीतिय प्रतिनिधित्य इनसे प्रिन्स प्रश्ार का बर्य॑ 
रखता है। 


राजनीतिक प्रतिनिधित्य का अर्थ ((८&॥॥78 ० 7?0॥0८ब। ८[॥९५८॥७॥)०)) 

राजनीतिव प्रतिनिधित से विशेष अर्थवोधन होता है। यह लोजता'ज्ञिक व्यवस्थाओों 
में जनता द्वारा निर्वाचित व्यवित का सकवेतक है। ए० एच० बिच ने अपनी प्रुस्तक 
रिप्रेनेन्टेशन (२८एा८5८ा।३७०॥) में राजी तिन प्रतिनिधित्व का अर्थ बताते हुए लिया 
है कि राजनीति+ प्रतिनिधि एन' ऐगा व्यकित है जो परम्परागत या पानूत हारा एक 
राजनीतिव व्यवम्था म प्रतिनिधि का स्तर रघता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता 
है ।! दुमरे शब्दों म, राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्त है जो किसी समाज विशप 
में शासम दी प्रत्मिया को प्रभावित करने और उसमे प्रत्यक्ष रुप से भाग लेने वा विधिवत 
अधिषार रखता है। लाउता+न्रित् ब्यवस्थाओं सजन आधारित साम्प्रमु शवित राज- 
नीतिक प्रतिनित्ियों के माध्यम से ही व्यावहारिक बतती है। जनता कसी न किसी 
प्रवार वी नियत प्रत्रिया का प्रयोग बरने अपने में से ही छुछ ध्यकिियों को अपने 
राजनीतिर अधिकार प्रदान कर देती है और ये व्यत्रित जनता द्वारा प्रदान वी गई 
सत्ता का प्रयोध उस राजनीतिक व्यवस्या में सम्मिलित रूप से करते हैं। ऐसी शक्ति से 
युवत व्य बिन रॉजनी तिक व्यवस्या में सरकार वा गठन वरते हैं ओर निश्चित अवधि तक 
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शासन के सचालक बन जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी राजनी तिक व्यवस्था में अगर 
वह लोकतान्त्रिक प्रति वी है, तो राजनीतिक शब्नित को जनता से प्राप्त करने वाढ़े 

व्यक्त को ही राजनी तिक प्रतिनिधि कहा जाता है । 

राजनीतिक प्रतिनिष्चित्व के अय्य॑ से यह प्रश्त उठता है कि किसी राजनीतिक व्यवम्या 
में राजनीतिक प्रतिनिधियों का चुनाव दिस प्रकार क्या जाए ?े क्या इनके निर्वाचन की 
किसी विशिष्ट विधि हो के अनुसरण से ऐसा प्रतिनिधित्व सम्भव होता है ? इनका चुनाव 
विस आधार पर तया जिस प्रकार क्रिया जाए, यह प्रश्न पचौदा है । चुनाव का आधार 
वास्तव में मताधिकार का आयार ही होता है। इसी तरह, चुनाव की विभिन्‍न व अनेक 
विधिया हो सकती हैं। इन प्रघनो का उत्तर किसी राजनीतिक व्यवस्था की निवचिन 
प्रणातियों से ही सम्बनघत है, इसलिए इनका यहा उल्लेख नहों क्या जा रहा है। भागे 
के पृष्ठों मे निर्वाचन प्रणाली शीर्षक के अन्तर्गत इनका विस्तृत वर्णन विया जाएगा। 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अर्थ से दो प्रश्न और सामने आते है । पहला, तो राजनी तित्र 
प्रतिनिधि वे कार्यों से सम्बन्धित है तया दूसरा, राजनीतित प्रतिनिधि का उन लोगों से, 
अर्थात निर्वाचत्रो ((९८४००१८) से, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, क्या सम्यन्ध हों, 
से सम्बन्धित है । हम पहन राजनीतिक प्रतिनिधि वे कार्यो का विवेचन करेंगे और इस 
वणन के'आधार पर दूसर प्रश्त का उत्तर दूडने का प्रयास करेंगे। वास्तव में प्रतिनिधि 
वा निर्वाचकों से, सम्बन्ध अत्यन्त विवाद का प्रश्त है और इस वारण इस बार म बुछ, 
निश्चयात्मक निष्कर्प तिकालना कठिन है, परन्तु प्रतिनिधि के दायों के सरदर्भ से इम 
सम्बन्ध में तर सम्मत निष्कर्ष तथ्ययुबत बन जाएग। इसलिए पहले राजनीतिक प्रति- 
निधि बे कार्यों वा वर्धन जिया जा रहा है। 


राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य 
(एएरटा।055 05 "॥0.7स्‍ट&, 7६ए१६5४६घा०7ा]६ ६) 


सामास्यतया राजनी तिक प्रतिनिधियों के दो वार्य मान जात हैं। प्रवम्र वाय प्रचलित 
राजनीतिव सस्थाओ की ओचित्यता से सम्बन्धित है। राजनोतिक प्रतिनिधि सभी राज- 
नीविक सस्थाओं की विद्यमानता को न्‍्यायोचित टहराने का कार्य करता है। रावनीविक 
व्यवस्था में इन सस्याओ्ं वी उपयोगिता राजनी तिकर प्रतिनिधि द्वारा ही जनमायारा ने 
सामन रखी जातो है। वही यह बताता है वि बिन बारपणों से यह मस्थाए अन्य विकल्प- 
सम्पाओं से श्रेष्टवर व लामदायज हैं । 'राजनी तिक व्यवस्था मे यही सस्याए बनी रहनी 
चाहिए या नही', इसका समुचित उत्तर भी प्रतिनिधियों द्वारा ही रिया जाता है । दूनरा 
कार्य, राजनीविर विकास के विए आदश्यत्र राजनीतिक सुधारा को प्रास्शहिट करन से 
सम्बाप्रित है। राजतोतिर समाजों से तजो से परिदर्वत हाव रहते हैं तथा कट दार तजी 
से परिवर्वेन लाना आवश्यक हा जाता है। समाजों वे पुनर्गठन वे लवनिभाग मे राज- 
नीविर शक्ति को प्रभुव भूमिका आज सासास्वतया सजी स्दोहव करन लग” । ऐसी 
अआवम्या मे राजनीतिक सना क द्रारक, राजवी तिक प्रतिनि्ि से यह अपक्षा भी की जाती 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त निर्वाचन प्रणालिया एवं मतदान आचरण. 949 


है वि वह विद्यमान राजनीतिव सस्थाओं की ओऔचित्यता वे काय के अलावा आवएपक 
/ राजनीतिक युधारो का प्रेरक भी बने ) वह समाज को तई दिशाएं दिखाए और इन 

लदीत लट्ष्यों वी प्राप्ति ये लिए आवश्यक सुधारों या प्रेरणा स्रोत बने । यह दोनो वा 
एबं विद्येप स-दर्भ म ही ठोक बहे जा राकते है। वारतव में राजनी तिक प्रतिनिधि के यह 
भाय॑ ऐतिहारिक आधार पर ही ठीक माने जा सबते है । अमरीका व फ्रास की प्ातियों 
तथा ब्रिटेन बी ससद वे सुधार और उभरते लोवतन्त में निर्वाचन अधिकार मे वृद्धि 
कराते के! लक्ष्य को ध्यात मे रपवर उत्नीसवी शताब्दी वी उदार लोवतान्त्रिक 
च्यवस्थाओं ([#ल79] तंत्जाएटाग्रा० 5५घ८ण,) ने राग्दर्भ में तत्वालीन राजनीतिक 
प्रतिनिधियों से पही अपेक्षाएं फौ गई थी । इसलिए प्रतिनिधियों के बे वल ये दो वाय॑ 
राजनीतिक व्यवस्था म उतकी औपचारिक भूमिका का ही निर्धारण बरते हैं। उनकी 
वेचीदा भर बटूमुसी गतिविधियों को इन दो बाय की सीमाओ में नही समझा जा सबता 
है। भीसवी शताब्दी मे, विशेषश्र दुसरे महायुद्ध बे बाद अनेव राजनीतिस व्यवस्थाओ 
फा राष्ट्रीय राज्यों बे रूप में उदय राजनीतियः प्रतिनिधियों वे वायों मे परान्तिकारी 
परिबतंत लाने वाला कहा जा सबता है । आज की राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत जदिल 
बत गई है । राजनीतिक प्यवस्थाओ मे मौलिक व सरचनात्मक (07879] 400 ६00७० 
॒पाश।) परिवततत आए हैं। अब राजनीतिक वज्यवस्थाओं यो सामाजिया क्राधिव थ 
सास्कृ तिक व्यवस्थाओ मे घुला-मिला देने वाली अनेक शक्तिया नार्य रत है। अत इनपों 
अलग-अलग देखना वास्‍्तविक्ताओ की अनदेयी करना है । इस कारण राजनी तिक प्रति 
निधियों के कार्य वेवल राजनीतिक ही नही रह गए है। उनके कार्य बहुमुखी हो गए हैं । 
इन थार्यों वी चर्चा से पहतो उन बारणों वा उत्तेय करना आवश्यव है जिनसे इगकी 
भूगिवा मे आमूल परिवतन भा गया है। बिर्च ने इनकी भूमिका मे निम्नलिखित परि- 
बतंनों वो राजनीतिय प्रतिनिधि की भूमिका मे श्र तिवारी परिवर्तेन लाने वे लिए 
उत्तरदायी माना है । धक्षेप भें यह परिवर्सत इस प्रयार है-- 

(।) दीप अनुशाराा की बडती हुई बठोरता। 

(2) सरवार की गतिविधियों मे अध्यक्िय विस्तार । 

(3) एफपदलीय व निरवुश राजनीतिक व्ययस्थाओ था प्रादुर्माव । 

(4) एशिया, अफ्ीबा वे लेटिन अमरोवा में नये राज्यो बा उदय । 

(5) बधिफ्राश शसाजों में हिस्ता की बढ़ती हुई प्रकृति और आन्दोतततातपत गाएद्रीति 
(289/00१7 0॥8०७) वा बोवबाजा । 

(5) सैनिक तानाशाहियों वे उतार-बढाय । 

ह। विधासो वा प्रतिनिधियों वे कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इतका वर्णन करते 
प्रतितिधियों बे वार्यो पर इनका प्रभाव समझना सरल होगा। अत सक्षेप में इनके प्रभाव 
बा मूल्यावंग वरना आवश्यव है । 

() इलीय ब्यवस्थाए बेवल सोब दा -्ध्रिव राज्यो में हो नही पाई जाती है। तिरपुश 
व्यवस्थाओं में भी एवदलीय आधार पर शासन- प्रवस्थाएं राजनौतिय दक्ष या सहारा 
लेती हैं। परन्तु एफ बात सब प्रवार को राजनोतिव व्यवस्याओ ये दलो में रामान है 
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भौर वह है, दल के सदस्यो पर अनुशासन की कठो रता | बडी विचित्न बात है कि लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्पा को व्यावहारिक हूप देने के साधन---राजनी तिक दल, अपनी कार्य 
प्रणाली मे इतनी सश्ती और कठोरता का प्रयोग करते हैं वि इनका अपने सदस्यो पर पूर्ण 
नियन्त्रण रहता है । इससे क्ाज को राजनीतिक व्यवस्थाओ में जनता ने प्रतिनिधि 
वास्तव में दलीय अनुशासन के कारण दल को वीतियो को ब्यातह्ारितर बनाने का यन्त्त 
मात्र रह जाते हैं ५ उनकी अपनी कोई स्व॒तन्द्रदा नही रहती है । दल के विदद्ध बोई भी 
कायें सहन नही किया जाता है । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने तो श्रीमती इस्दिरा गाघी 
को, जो प्रधान मस्ती के सर्वोच्च पद पर थी, दल विरोधी कार्य के कारण दल से 
निष्कासित तक कर दिया था। इससे स्पष्ट हे दि बठोर दलीय अनुशासन दे कारण राज- 
नीतिक श्रतिनिधियों की भूमिका बहुत कुछ बदल गई है। 

(2) राजनीतिक प्रतिनिधियों कौ भूमिका को सबसे अधिक तो सरकार की दिन 
प्रतिदिन बढती हुई गतिविधियों ने प्रभावित दिया है। आज के राज्य पुलिस राज्य 
(ए०॥८८ $।88०5) नही रहे हैं। भब सरकारें केवल कानून व व्यवस्था तथा सुरक्षा का 
कार्य ही नहीं वरतो हैं बल्कि लोक-बल्याण का कार्य भो सरकारें करती हैं। इससे 
सरकारों के बायों में अप्रत्याशित बुद्धि हो नहीं हुई है, बरत मनुष्य-जीवन वा 
कोई ऐसा पहलू शेप नहीं बचा है जिसमें सरकार का सहयोग और सहायता नहीं 
रहती हो। आज वे युग मे सरबारें आन्तरिव दृष्टि से ही नही बाहरी दृष्टि से भी रे 
अनेक कार्य करने लगी है। देशानिक व तबनीवी प्रगति ने दिभिरन राष्ट्रीय व्यवस्थाओं 
में सहयोग को इतना बडा दिया है वि सररारें विदेशों रो विचार विनिसप वा कॉम हर 
वक्त करती रहती है। सरवारो के कार्यों में यह वृद्धि, प्रतिनिधियों के कार्यों में भी वृद्धि 
और विविधता लाती जा रही है । निर्वाचित प्रतिनिधि दिन प्रतिदिन नये तये कार्यों मे 
जुदाए जा रहे है । 

(3) विरदुश व्यवस्थाओ मे पी वंघता (०७४४४१००)) की प्राप्ति के लिए राजनीतिक 
दलों का सहारा लिया जाता है, परसु इनसे भिन्‍न वह व्यवस्थाए हैं जहा वेवल एक ही 
दल बनाने की सर्वधानिव व्यवस्था होती है । साम्यवादी देशों वी ही यह विशेषता हो 
ऐसा नही कहा जा सकता है। बनेक नवोदित राज्यो में शातक दल अपना एक्ध्रिकार 
सविधान में ज़ोड तोड करके प्राप्त कर लेता है। वर्मा व बगला देश (दोख सुजीव वे 
समय) मे ऐसे ही एकाधिकारवादी राजनोतिक दल मविधान द्वारा स्थापित हैं! ऐसी 
एक्दलीय राजनीति ब्यवस्याओ मे राजनीतिक प्रतिनिधित्व विशिष्ट प्रत्तार का बन 
जाता है। ऐसे राज्यों में प्रतियोगी राजनीति (८०॥८॥४० 9०॥00$) का अभाव 
राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों को उन राजनोतिक व्यवस्थात्रों के भ्रतिनिधियों से, 
जद्ठा प्रीतस्पर्धों त्मकता विद्यमान होती है, भिन्न प्रवार का बना देती है। 

(4) दूसरे महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीवा म नये राष्ट्रीय राण्यो का उदय इस 
शहाब्दी दी सबसे महत्त्वपूर्ण वात मानी गई है। इन राज्यो में राजनीतिद प्रणालियों को 

दिविधता हो प्रमुख बात नही है । इन राज्यो म॑ आधिक, सामाजिक व सास्पृतिक 
विविधताए इतनी अधिव हैं हि इन राज्यों बी सररारों के बाय पाशयात्य जगत को 
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ररकारों के कार्योति बहुत पेचीदा तथा व्यापक बन गए हैं। इन राज्यों में रमाणों के 

५ पुनर्गठन की चुनौतियों के साय ही साथ आधिवः व सांस्कृतिक समस्याएं भी कम भयंकर 
गद्दी हैं। अनेक देशों में राणनीतिय विकास के प्रयता लोकतन्त्रों को ही यतरे में डालते 
बाले बनते जा रहे है। इसलिए ऐसे राज्यों गे लोकतम्त्र की रक्षा का ही का नहीं बरन 
नागरिकों में लोकतग्त्न की थ्रेप्ठता का प्रचार भी महत्त्वपूर्ण बन जांता है। यही कारण है 
कि एवशियां और अफ्रीका के राजनीतिक सम्राजों में राणमी तिक प्रतिनिधि बहुत ही कठित 
भूमिका तिभाने के लिए राजनीतिक अपाड़े में उतरने के लिए बाध्य-रया कर दिया 
षाता है। 

(5) बाज के राजनीतिक रागाजों में हिगा का प्रचलन बढ़ रहा है । आए दिन राज- 
नीतिक नेतामों का अपहूरण व हत्पाएं होने लगी हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों के जीवन 
को घम्रक्िपों की गणना ही कठिन है। राष्ट्रीय स्तर से यह (हिसा का दोर अब वस्तर्राष्ट्रीप 
स्तर पर भी बढने लगा है। इतता ही महों, बार्दोलनात्मफ राजनीति मे लोकतस्तप्ों फा 
क्रेबवल एशिया व अफ्रीका में ही गला पॉटना घुरू नही किया है, वरन सुदृढ़ता से स्थापित 
सोबसम्त्रों में भी अपना प्रभाव दिखाना घुरू कर दिया है। यह नई चुनौती राजनीतिक 
प्रतिनिधियों की भूमिका में वहुत हेर-फेर के लिए जिः्मेदार है। 

(6) संनिक तानाशाही शासत, एशिया ओर क्षफ्रीकां में आग आम धात बग गई है । 
इनकी विशेषता इस बात में है हि इनमें अध्यधिक अस्थिरता रहती है। एक के बाद 
दूररा सैनिक तानाशाह सत्ता में आता रहता है। अब गेनिक उधल-पुयल कुछ दाज्यों 
में तो इतनी आम द्वो गई है कि ऐसे परिवर्तत विशेष चिन्तित सही करते हैं, परस्तु इन 
राज्यों में अनेक से तिक शासवा स्रवेघानिकता को दियाथा करते रहे है। पाकिस्तान में 
राष्ट्रपति अस्यूघ पां ने 962 में संविधान बनाकर मे केयल राष्ट्रपति के घुनाव ही 
कराए बरग एक राजनीतिक दल्न का भो गठन किया था। इस प्रकार को परिस्थितियों में 
राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका नया अर्थ द्वी नही रपती बल्कि बहुत कुछ विद्येप 
भी बन जाती है । 

इन कारणों य॑ विकासों के वियेचत से स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रतितिधियों के कार्य न 
क्रेबत बढ़े ही हैँ बल्कि बहुत व्यापक योर जटिल भी बने गए है । इसकी भूमिका राज- 
मीतिक व्यवस्था की प्रकृति रे इतसी जुड़ी हुई है कि व्यवस्था में प्रकृति सम्बन्धी शोई 
भी प्रिव्तत इतके कार्यों में मी एरिवर्तत सा देवा है । इसी कारण इतके झार्यों की सूची 
बनाता भाप्तान नहीं लगता है। फिर भी कुछ लेपकों गे इस दिशा में प्रपत्त किया है। 
डेविड ऐप्टर' ने राजनीतिर प्रतिनिधियों के कार्यो की एक ऐसी ही यूची बनाई है, जो 
सोकतान्त्रिक व अलोकतान्लिक व्यवस्थाओं, माधविक विकाह ने सभो स्तरों के समाजों 
हा राजनीतिक विकास के धभी स्तरों बालें श्माजों में राणनीतिक प्रतिनिधियों पर 
रामान रूप से लागू होती माती गई है। ऐप्टर ने इनके तोन प्रमुय कार्य बताएं हैं। पहुला 
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952. तुतनात्मर राजनीति एव राजनीतिक संस्थाएं 


बायं है कैद्धीय नियन्त्रण (८थाधधव्व ००४०), का दूघरा कार्य गन्तब्य निर्धारण (802 
$८०गी८३॥0॥१9) का ठपा तोसरा कार्य सस्यात्मक साम्य (5000079 €०शध्लध्वा८७) " 
काहै। 

(।) केद्वीय तियस्त्रण से ऐप्टर का तात्पयं प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था मे 
अनुशासन बनाए रखने से है। कोई भी राजनीतिद व्यवस्था अनुशासन बिना अधिक 
दिन नही चल सदी है। बगर राजनीतिक प्रतिनिधि अनुशासन और व्यवस्था बगाए 
रे मे प्रभावशाली भूमिका अदा नही करते हैं तो उतसों हटाने की पृष्ठभूमि बतने 
लगतो है और जनता उसके लिए प्रान्ति तक का सहारा लेती है। वास्तव मे राजनीतिक 
प्रतिनिधि होते ही इसलिए हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखकर शास्तिपूर्ण परिवर्तन 
मा साधन जुटाए । इसलिए राजनीतिक व्यवस्था वी कंसी ही प्रकृति क्यो न हो, राजन 
नीतिक प्रतिनिधियों को व्यवस्था के लिए केन्द्रीय नियत्तण का महत्त्वपूर्ण कार्य करना 
ही होता है। इस कार्य भ उनकी सफ्लता ही उनके राजनीतिक कार्यकाल का निए्चायक 
होती है। 

(2) गन्तव्य निर्धारण का बाय भी समाज मे राजनोतिज्ञो द्वारा ही होता है । हर 
राजनीतिक समाज ने अपने मूल्य, माम्यताए और जास्पाए होती हैं। इनको ध्यान से 
रपकर सम्पूर्ष राजनीतिक समाज के लिए गन्तव्यो और उन गन्तब्यो तक पहुचने के 
साधन के रूप में नीतियों का निश्चय भी राजनीनिक प्रतिनिधि ही करते हैं। उनका 
माय इस प्रकार बे निश्चय तक ही सीमित नही होता है, वरन उन्हे ही विभिन्‍न नीति 
विकल्पों मे से कुछ का चुनाव करना होता है । साथ ही अनेक कायंक्रमों में, साधनों के 
अनुसार प्रायमिवताए निश्चित करना भी आवश्यक होता है ओर इसमे भी उन्हीं की 
ही भूमिका प्रमुख रहती है। इस तरह राजनीविक प्रतिनिधि हर राजनीतिक समाज के 
लिए लध्यों, मीतियो व गार्यत्रमों का निर्णायक होता है और उ'ही के द्वारा इनमे 
प्रापमिकृताओं का क्रम तय होना होता है। इससे तात्पयं उनकी नीति निर्धारण में 
सहभापिता से है। 

(3) राजनीतिक व्यवस्याओं में अनेक प्रकार को राजनीतिक सस्थाए होती हैं। यह 
सघ्पाए अनेक स्तरों पर भी हो सकती हैं। साय ही सामाजिक, घामिक आधिक व 
सास्शृतिक सरचनाओं, सस्थाओं व व्यवस्थाओं का हर समाज में जाल-शा बिछा रहता 
है। इनमें अनेक सस्थाएं परस्पर अनन्य (८४०७$६८) व कई बार विरोधी लक्ष्य अपना 
लेती हैं इससे समाज मे तनाव व घिचाव उत्पन्न होत हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
नहीं हों, इमरे लिए सस्पाओं का नव निर्माण, उनमे सुधार और बदली हुई परिस्थितियों 
से उनका अनुकूलन (3039:307) डिया जाना आवश्यद हो जाता है। यह कार्य राज- 
नौलिक शबित के धारका द्वार ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि कई सार सस्यात्मत 
साम्प (950800॥003] ८०४८८८म८७८) नी स्थापना में शवित का प्रयोग र्रने की परि- 
ग्थितिया उत्तन्‍्न हो जाती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि ही ऐसी शबित के प्रयोग वा 
अधिरार रछते के कारण इस कार्य को दुशलतापूर्वछ कर सकता है। 

उपरोबत कार्य राजनोतिक प्रतिनिधियों के द्वारा हर प्रकार को राजनौनिद ब्यवस्था 
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में सम्पन्न होते है, परस्तु लोग तान्त्रिक व्यवस्थाओं भें इसकी भूमिका इन कार्यों तक ही 
सीमित नही रहती है। वंसे भी उपरोजन कार्य इतने सामान्य है कि इनके निष्पादन में 
राजगी तिक व्यवस्था के अन्य घटक भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रतोत होते हैं। बेसे 
भी यह तोनो बाय॑ अपने आपसे इतते जस्पष्ट है हि इनमे सभी कार्य सम्मिलित किए जा 
सकते है। राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य बुछ विशिव्द ही होते हैं | ए्‌० एच० बि्* 
की मान्यता है ति हर राजनीतिक प्रतिनिधि बुछ सामास्य कार्य तथा अनेक विशिष्ट 
कार्य करते है। यह कार्य इन शीर्षको के अन्तगंत विभवत किए जा सकते है-- 
(4) सामान्य राय (हुटकशाड। [साटतजा॥), (2) विशिष्ट कार्य (896५॥५ 890- 
(0)5$) 


राजनी तिक प्रतिनिधि के सामान्‍य कार्य (662८४ कण्तत्तणा5 ती व एजेतारवां 

ए6एछा6ध्थधण् वे 

राजनीततिग प्रतिनिधि द्वारा सम्पादित सामान्य कार्य माटे रूप मे तीन कहे जा सकते 
हैं। 

पहुला कार्य लोकप्रिय नियवण (9णएएै-त ०णाशध०) फा है। सरकार जनता के 
लिए कार्य करती रहे पह राजनी तिक प्रतिनिधि द्वारा ही सम्भव बनाया जाता है। प्रति- 
निधि जनता को पत्ता धरोहर के रूप मे प्राप्त नही करता वरन उत्ते यह सत्ता निश्चित 
उद्देश्यो की पूर्ति के लिए दी जाती है। इस सत्ता का सरफार (यहा सरकार का प्रयोग 
पार्यपरालिका के लिए किया गया है) दुश्पयोग गद्ी करे इसके लिए सरदार पर नियतण 
ब्यवस्पा भनिवाय॑ होती है। जनता वा यह नियक्नण, उप्तके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
के द्वारा ही रखा जाता है। इस प्रकार, राजतोतिक प्रतिनिधि सरकार की सत्ता के जन- 
हित मे ही प्रयोग की व्यवस्था ना काये वरता है। इस लक्ष्य से सवार विमुझ नही होते 
पाये इस दृष्टि से प्रतिनिधि उस पर नियत्षण रखता है। यह नियत्षण सामान्यतया समर्थन 
वापस सेने वी घमकी द्वाराया कुछ विश्लेप अवस्थाओं मे विरोध करके रखा जाता है। 
इस ग्रवार, प्रतिनिधि जनता की तरफ से सरकार एर नियवण रफते वा शाय॑ अधिवायंत 
करने के लिए बाध्य हो होते है। 

दूछतरा कार्य नेतृत्व देये से सम्बन्धित है। आम व्यक्ति की नत्तो राजनीतिक कार्यों 
में विशेष रुपि होती है मौर न ही रब व्यक्त ज्ञासन वाये में हर समय सहभागे रह 
सकते हैं। ऐसी अवस्था मे जनता के निए नीति निर्धारण का कार्य प्रतिनिधियों के सह- 
योग से सरवार द्वारा हो किया जाता हैं! भत प्रतिनिधियों को नीति निर्धाण मे न 
केवल पहल (70॥0॥: ८) ही करनी होती है बल्कि उम्हे इस सम्बन्ध मे समुचित नेतृत्व 
भी देना होता है । 

तौसरा कार्य व्यवत्या बनाये रफने (5#टाम गाशशाशाआए) का है। यह कार्य 
अपने आपमे बहुत महत्त्वपूर्ण दिघाई देता है। राजनीतिक समाजो मे व्यवस्था का बना 
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रहुना अन्य सी कार्यों की सुचाहता के लिए आधारभूत है। अगर समाज मे व्यवस्था ही 
न रह पाए तो नेतृत्व व लोकप्रिय नियद्नग का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए राज- 
नीतिक प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था रो सुदृढ़ रूप से चलाने मौर उसको बनाए रखने 
में जनता का सम्॑न प्राप्त बरने का कार्य करता है । 


राजनीतिक प्रतिनिधि के विशिष्ट कार्य (5९७6० एए्रण्पणा+ ए 8 700८3 

उ१८छा/८४८१3॥5 ८) 

उपरोवत सामान्य बार्यों का सम्पादन तो रामनीतिक अ्तिनिधि करता ही है पर 
उसको इनमें भी कुछ विशिष्ट कार्य भी करने होते हैं। इन्ही कार्यों को लेकर राजनीतिक 
प्रतिनिधि जनता व सरकार के दीच की बड़ी बनता है। सक्षेप में यह कार्य इस प्रकार 

() मनुक्रिपात्मक्ता ((059005960८४७) को का्य--एससे सरकार को, अर्थात 
नौति के निर्धारको वी, जनमते और जनहित के प्रति सचेतता का तात्प॑ है। यह राज- 
नीतिक प्रतिनिधि का गाय॑ है कि वह सरकार को जनता के द्विद साधन का माध्यम बनाए 
रखे । प्रतिनिधि ही सरकार को सतके, सचेत व सावधान करते रहते हैं। जनता के बद- 
लते तेयरों से सरबार को बागाह करते हैं मौर समर्दत वापस लेने को धमकी से सरकार 
को जनमत व जनहित के प्रति जागरुक रखते हैं। 

(2) डबावदेही (७००००७॥७७॥॥५) का कार्य --छरकार अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते समय जो भी कार्य करती है उनके लिए उसको उत्तरदायी रखना आवश्यक है। 
सरदार बी सचेतता हो काफ़ो नहीं है। उसको अपने हर वाय॑ बा उत्तरदायित्व भी 
निमाना होता है । अगर वह ऐसा नही करती है ठो प्रतिनिधि उसको ऐसा करने की 
अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोकतान्तिक 
स्यवस्थाओं का आधार है वर्योकि ऐसी स्यवस्थाओं में सरकार, सत्ता बे अन्तिम घारक 
“-जनता वी सेवक दी दोतो है। प्रतिनिधि उसको छेवक के रूप में रखते को ब्यवस्था 
रे यह आवश्यक है। 

(3) नेताओं को शातिपूदंक ढुए से बदसने का कार्य (022020] 008०० 
]९३०८0--अगर किछ्ती राजनीतिक व्यवस्था मे प्रतिनिधियों बे' सब प्रथत्त राजनीति 
नेताओं को जन द्वित के प्रति जागरूक व उत्तरदायी न रख सके तो उनको बदलने को 
व्यवस्था मनिवायय हो जाती है। जनहित को बवहेलना जन विशेय को इतना बढ़ा सकती 
है कि नेताओं को हटाने के लिए हिसात्मझ क्राति का सहारा तक लिया जा सकता है। 
जनता, स्वय, यह कदम उठाने के लिए बाध्य हो इससे पूर्व ही नेताओं, में. बदलपात, को, 
व्यवस्था क रना राजनीतिक प्रतिनिधि का ही कार्य है। उनके द्वारा ऐसे नेताओं के स्थान 
पर दूसरे मेताओं को लाते का कार्य सम्पस्न होने पर हो राजनीतिक व्यवस्था को टूटने 
से रोका जा सकता है। प्रधानमत्नी और मत्रिमण्डलों के हेर-फेर में प्रतिनिधियों की 
भूमिशा बदुत महत्वपूर्ण रहती है । विश्वित अवधि वाले प्रयाधिकारियों कये अदधि से पूर्व 

हटने के लिए महा धियोग (89650४प४६७७) तक का घह्मारा प्रतिनिधि लेते रहे हैँ। इससे 
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स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों का कार्ये आवश्यकता पड़ते पर सत्तारूद नेताओं मे स्थान पर 
नये नेताओं वो लाने वी सुव्यवस्था करना मी है। 

(4) नेतृत्व ]:27८5072) का कार्प--राजनी ठिक् प्रतिनिधि राजनी तिर नेताओं की 
भर्ती (०7/प्रतधदवा( ० 90॥008। ।९40८८5) और उसके लिए जनता का समर्थन उप- 
लब्ध करान वे कार्य का नेतृत्व भी करता है। लोकतन्त्र म नेता अन्तत जनता मे से ह्दी 
बाते है। इसलिए भावी नताओ का त्यन व उनका शासन कार्य मे प्रशिक्षण इन्ही प्रति 
निधि नेताओ द्वारा होता है। 

(5) उत्तरदापित्व (८५9 ०१570॥09) का कार्य -- यहा उत्तरदायित्व का अथ नेताओं 
की दूरगामी ((७३8 ८४) राष्ट्रीय हितों तथा तात्कालिक दबावो के प्रति सवेदनशी लता 
से है। नेता दूर के राष्टोय उद्दृश्यो को क्षण क्षण पर आने वाले दघादो ओर माणों के 
कारण भत्ता नही दें इसके लिए उन्हे बरावर प्रोत्साहित वरते रहने की आवश्यकता 
रहती है  प्रत्वेनिशि उनके इस कार्य में हाथ बहाव है तथा जन रामर्थन को अनुकूस 
रखते में सहायता करत हैं । 

(6) ओचित्यता (॥९ 8020५) बताए रखते का कार्य --कोई भी सरकार सत्ता को 
दैधता के भाव म अधिक दिय गही चल सपती । राजनीतिक लेताओं की शासन सत्ता 
की देधता प्रतिनिधि ही सम्भव बनाते हैं। प्रतिनिधि ही जनता मं सरकार के नेताओ वे" 
प्रति आर्पा और उनके शासन करने के अधिवार की वैधता का विचार प्रसारित व 
प्रनारित करते है। इस तरह प्रतिनिधि, सरकार को ऐसी वंधता से मुक्त बनाने का कार्य 
करते है जिससे सरकार फी सत्ता को अनावश्यक चुनोतियो व बिरोधों का सामना नहीं 
करना पडे ! 

(7) समर्थन या सहमति (०७७०7) उपलब्ध कराने का कार्य--सरकारों को 
विशिष्द मीतियो व कार्य मो पर जनता थी सहमति का बना रहना आवश्यक है । प्रति- 
निधि सचार को घाराओ (८क्ा2[5 ० ८०॥शण॥८४0०005) पा साष्यमो की व्यवस्था 
करता है जिससे सरकार अपनी विशिष्ट नौतिपो के लिए जनता का रमथ॑न प्राप्त करती 
रहू सके । स्वम प्रतिनिधि भी सरकार की नीतियो को समयंत्र जुटाने का महत्त्वपूर्ण 
सम्प्रेषक रहता है। है 

(8) दवाव शमन (हटा ० छा८5४०८५) का फार्य--राजनीतिक समाज में ताग- 
रिको की शिकायतें दबाव शमन के अभाव में क्ातिकारी रूप ग्रहण करने की राम्भाववाएं 
रखती हैं। प्रतिनिधि प्रतप्त (9988० ४००) नागरिकों बी शिकायतों रूपी भाष्प (६६8७) 
को रचनात्मक गतिविधियों की तरफ भ्रवाहित करने की सुरक्षा वली (5#टाए शशए७) 
का कार्य करते हैं भौर सम्मावित क्रातिकारियो को सर्वधानिक गतिविधियों में व्यस्त 
बरवे उन्हे निहत्या कर देते हैं। प्रतिनिधियों द्वारा ही राजनीतिव व्यवस्था पर आते 
बाले दबावों का शमत हो सकता है क्योकि उनकी जनता से सम्पर्कता होती है। 

हर राजनीतिक व्यवस्था मे प्रतिनिधि उपरोक्त विश्विष्ट कार्य सम्पादित करते हैं, 
परन्तु जिस राजनीतिक व्यवस्था में श्रतिनिधित्व पूर्णतया विकसित होता है, बहा उन्हे 
यह कार्य लगातार करने होते हैं। इन कार्यों का समुचित सम्पादन होने पर ही राजनीतिक 
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व्यवस्था म स्थापित्व व गतिशीलता बतीो रह सकती है। इन वायों द्वारा हो राजनीतिक 
ब्यवस्था मे विकाप्त का दातावरण बनता है । राजी तिक नेता वैद्य रहने हैं और से सम्पूर्ण 
व्यवस्था सुचार रुप से काये करती रहती है । राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों के बनसे 
यह प्रश्न उठता है कि प्रतिनिधि का निवर्चिको के साथ क्‍या सम्बन्ध हो ?े क्या प्रतिनिधि 
निर्वाचत्रो के हाथ म कठपुतली वना रहे और केवल वही कार्य करे जिन्हे करने का उसे 
निर्वाचक भादेश दें ? अगर वह ऐसा नही करे तो कया वह सही अर्थों मे उसका प्रति- 
निधि बना रहेगा ? यह ऐसे जटिल प्रश्व हैं जिनका हा या ना में उत्तर नही दिया जा 
सकता । इस सम्बन्ध मं किसी श्रवार वा निष्दपे निकालने से पहले उन सिद्धान्तों वा 
उल्पख करना आवश्यक है जो प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ सुम्बन्धों क्रो लेबर 
प्रचलित हैं। यह सिद्धान्त हैं +-- () आादिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त (609 ० 
[75070८।४॥ ६९७०7८४८०७७॥००) (2) बादेशहोन प्रतिनिधित्व दा सिद्धान्त (ए॥०0०५ 
0 ए॥570०९१ एेटछा८5८१७४१००) 
() भादिष्द प्रतिनिधित्व का अप प्रतिनिधि के, निर्वाचको के आदेश के अनुमार, 
कार्य करने से लिया जाता है। ऐस प्रतिनिधित्व मे, प्रतिनिधि वी अपनी इच्छा कुछ भी 
महत्त्व नही रखती है। वह केवल विवर्चिको को इच्छा को अभिव्यक्त करता है। बहू हर 
प्रवार का निर्णय निर्वाचकों की आाज्ञाया स्पष्ट मदेश बे अनुरूप ही कर सकता है। 
प्रतिनिष्चित्व वा यह रूप, वर्तेमान वी तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में एक 
तरह से अव्यावहारिव वन गया है । वँस्ते भो प्रतिनिधित्व वे इस सिद्धान्त को उचित नहीं 
बहा जा सकता, वप्ोहि आज की विपम परिस्थितियों मे प्रतिनिधियों को न तो विवेव- 
पूर्ण आदेश दिए जा सकते हैं ओर अगर यह सम्भव भी हो तो यह आदेश झिस तरह दिन 
प्रतिदिन देने वी व्यवस्था हो, इसका कोई उपाय नही हो पाता है। इसके अलावा भी 
विधि निर्माण का कार्य इतना पेचीदा कठिन और बढ़ गया है कि कोई भी प्रतिनिधि हर 
बात पर निर्वाचको द्वारा निर्दे शित वही हो सकता | द्वत गति रो परिवर्तित न होने बाली 
घटनाओं तथा समस्यात्रों के कारण प्रतिविधियों को हर रोज नई परिस्थितियों का 
सामना करना पडता है । अत चुनाव वे समय निर्दाचको के समझ की गई नीति सम्बन्धी 
घोषणाओं पर अटल रहना किसी भी प्रतिनिधि के लिए सम्भव नही होता है। इसके 
अलावा भी वर्तमान निर्वाचित प्रगाली बे अतगंत, बादिस्‍्ट प्रतिनिधित्व वा सिद्धान्त 
दलीय व्यवस्था के कारण निरथक वन जाता है। आधुनिक युग मे चुनाव दलोय बाधार 
पर होते हैं। मतदाता बिसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वल्कि राजनीतिक दलो के कार्यक्रमों 
हे आधार प्र मत देते हैं। दल अपनी नोतियों को जनता के सामने रखते हैं और विजयी 
उम्मीदवार वास्तव मे उस दल वी नीतियो का जनता ने समर्य॑न किया है, वा सवेत मात्त 
होते हैं। विजयी दल अपनी नीतियों को क्रियान्दित करत हैं न कि हर सतदाता या ब्ति- 
विधि की नीतियो को। वैसे भी, मददाताओं या प्रतिनिधियों को नीतियों का व्यावहारिक 
रूप दतीय माध्यम से दी प्रवट हो सकता है। बत यह व्यावहारिक नहीं बगता कि कोई 
प्रतिनिधि निर्दाचको वे आदेश के अनुसार ही काय क रे। यही कारण है कि आदिष्ट प्रति- 
लिधित्व का छिड्ात हमेशा से हो अमान्‍य, न्‍्यायविष्द्ध, बसगव, अवैधानिक व गढ़त माया 
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जाता रहा है । 

(2) आदेशद्वीन प्रतिनिधित्व क सिद्धा त के अनुसार प्रतिनिधिगण निवाचकों मे 
अभिकत्ता (हलाए मात्र नहा रहत है। वे निर्वाचक्रे वे अधीन होते हुए बा उनके हो 
आदेश के उनुत्तार बाय नही करत ? | बेसे भी सैद्धा तक व व्यावहा रिक दृष्टिकोणों से 

है उचित नही तगता है दि कोई प्रतिनिधि हमेशा निबाचको क आठशों के अनुसार या 
तिर्बायया के रामथे की गई प्रतियाआ दे अनुसार हो बाये करे | इस कारण वतमान 
धारणा क अनुसार आदणदीन प्रतिनिधित्व का सिद्धा त ही तन सम्मत जगता है । प्रति 
निधि व व यो वा बणन पहन ही दिया जा पका है| प्रतिनिधि इन विविध कार्यों को 
दोक इग से गए ही कर सरता है जब उराको वत्त बुछ स्वत तता प्राप्त रहे परचु 
इसवा यह जब नहीं ” कि पह जो याह कर सकता है। यास्तव मं दतीय अनुशासन की 
बटारता वे बारण प्रतिनिधियों वो स्वृतन्तता पहत ही वरत वुछ बध जाती है । इसको 
और प्रविर्दा बत बरना तो प्रतिनिर्यित्त वी भावना वो ही ख म करना हाता है। 
इसलिए यही निप्यप जिवजता है एीि प्रतिनिधि ओर तिवाचओों के सम्य ध मे बुछ 
धुनिश्यित हप से तिथा रित परत अनावा्यक है। जात वाच चुनावों का डर प्रतितिधि 
को सठी ज्यों मे प्रतिनिधि य बरतने सी दास व्यवस्था वही जा सवत्ी है । इसी ने का (ण 
यह मगर नी स्वत बनता के रथात पर जवनी जिम्गेटारिया टीव' ढय स पूरी बरता रहता 
है । इस लिए आय प्रतिनिधि निर्वाचन का कवच अभिकर्त्ता ही नहीं बल्कि उनवी 
हित सावना ब (दिए स्वच्दित नीतियो बा निवा एक भी है। 

प्रतिनिधित्व व अब व प्रवारो व विवचन से प्रतिनिधिया वे वार्यो री न्‍्यापफता का 
आभाप्त मितता है । नायों क विवचन से यह और भी स्पष्ट है जाता है कि राजनी तिक 
व्यवस्था में प्रतिनिधियों वी भूमिदा बटत महत्त्वपूण रहती है। ऐसी भूमिका अदा व रने 
बात प्रतिनिधियो न सम्य व मे यह प्रश्व उठता है वि इतवा तिर्थाचस विस प्रकार किया 
जाए ? निर्वाचन सम्द थी यह प्रश्न निवचित प्रणाविया स सर्म्या धत है । इसलिए आगे 
वे पृष्ठा म॒ दर प्रश्त क उच्चार की प्राप्ति वे लिए निर्वाचत की विभिन प्रणालियों का 
बणन विया जा रहा है। 


निर्वाचन प्रणालिया अर्थ व परिभाषा 
(६.एट700 8५ 5050%55 ६ए#श ४४5 ७0२० ए६४।ए४#७॥॥०७। 


लोकत-त़ वे उदय वो साथ ही चुनावी वा राजनीतिक प्रत्रिया म मरेष्व बडने लगा था 
और इसके साथ ही निर्वाचन प्रणाली म हर फर के परिणामों पर ग्रम्भीरता से विधार 
होता आया है। आज वो लोकता विक ब्यवस्थाओं म ता निर्वाचन प्रणाली की किसी 
विशप व्यवस्था बा प्रयोग कर सम्पुण राजनीतिक व्यवस्था वी प्रद्ृति को बदला जाम 
जगा है। राजनीतिक दलो ये आधार पर चुनावों म॑ मतदान न निर्वाचन प्रणाजी के प्रश्न 
को और भी पचीदा बता दिया है क्योदि निर्वाचन प्रणानिया दतोय ब्यवस्था वी 
प्रति वा भी निणायतर होन लगी है। एक विशप प्रकार का निर्वाचन प्रयाली का 
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उपयोग राजनीटिक समाज में दल ब्यवस्था के एश विशेष ४ रार के विकसित होने या 
समाप्त होने का मार्ग तेगार करता है| इस कारण विश्न्नि निर्वाचन प्रणालियों का 
अध्ययन विस्तार से करना प्ावश्यक है परन्तु इससे पहले कि निर्वाचन प्रधालियों के 
प्रकारों और उनके गु्ो-अवगुणो का वर्णन करे, इसका अथे समझता उपयोगी रहेगा। 
निर्वाबन प्रणाली को सोमित ओर विस्तृत दोतों हो रूपों मे म्याक्या की जा सकती है 
सकुचित अर्प मे निर्वाचन प्रणाली डिसो राजनीतिक व्यवस्था में स्थान या सीर्टों के 
दिठरझ के रूप म देखी जातो है। यह किसी राज्य मे मत वितरण (ठाश#एणाल्य ० 
४०:६७) ने आधार पर स्थानों का निर्धारण झरने को व्यवस्था है। यह मतदाताओं को 
निर्वाचन क्षेत्रों मे सगठित बरने तथा वे किप्त प्रकार के नेताबो को शासको के रूप मे चाहते 
हैं इस सम्बन्ध मे अपनी पत्चदें ((६९(८८८०८८७) मभिव्यत्त करने की व्यवस्था है । इस अएँ 
में निर्वाधत प्रणात्री एक ऐसी प्रविधि है शिसके द्वारा कसी राजनीतिक समाज में 
निर्वाचक अपने मर्तों को गपनी इच्छानुसार अभिव्यक्त करते हैं। व्यापक या सामान्य अर्ष 
मे निर्वाचन प्रणालो, तिर्वाचको द्वारा पूरी कौ जाने वादी शर्ता के साप ही साथ चुनार 
उम्मौदवारों व राजनोतिक दलों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के निश्चायद के रूप में 
देखी जाती हैं. अर्थात निर्वाचन प्रघाली इस बात का दिश्वायक होनी है कि किसी राज- 
नोतिक समाज भे भत्ताधितार विस किस नागरिक को त्राप्त होगा तथा कौनजौन सो 
शर्ते पूरी +रने वाले व्यक्ति और राजनीतिक दल् चुनाव मे उम्मीदवार होने या उम्मी३- 
बार खडे करने का अधिकार रछेंगे। निर्वाचत प्रणाली के दोर्नों ही अर्थों से स्पष्ट हे कि 
यह केवल स्थान वितरण ब्यवस्था ही नहों है ६ल्‍िशि इसके द्वारा मताधिकार के आधारों 
का निश्चय तथा चुनाव लडते की उन शर्तों का नियमत भी दोता है जो चुनाव मे उम्मीद- 
बार बनने से पूर्व किसी ब्यक्ति या राजनीतिक दल को अनिवायंतः पूरी करनी होती हैं। 
इस प्रकार निर्वाचन प्रणाली को व्याब्या निम्नलिछित तोत रूपों मे की जा सकती है--- 
(जब) तिर्वाचन प्रणाली, निर्वाचकों द्वारा पूरी को जात वालो ए'शों के निश्वायक के रूप 
में । (ख) निवर्चिन प्रणाली, चुनाव उम्मीदवारों ब दलों द्वारा पूरी को जाने वाली शर्तों 
के निश्णाएक के रूप में 8 (म) तिर्वाचत अणाली, स्पातों के दितरर के रूप से 
इन तोनों ही अर्थों मे इसको जिस्तुत व्याब्या करने पर हो इसका महत्त्व व राज- 
नीतिक व्यवस्थामों पर इसका प्रभाव समझा जा सकता है। 


निर्वावकों द्वारा पूरी को जाने वाली शर्तों के निश्चायक के रूप में निवाचिन 
प्रषाली (व्तवान $$४८ण 45 3 एलदपाघाबवर 0 (007ध07$ 40 5६ 
4णे॥6५ ०५ ह्ञाश्त०७) 
निर्वाविसों द्वार पूरो की जाते दालो धर्तो के विश्वायक के रूप में निर्वाचन प्रणाली 
'साइंजनिक मताएिकार' तदा सीमित मताधिकार' के आधारों की निर्णय ध्यवस्था को 
हहते हैं । इसनर वात्प्ं सबको या झुछ को मताधिरार देने दे आाधारों का स्पप्टोकरण 
ढरने से है। हर राजनोतिर व्यवस्था मे यह प्रश्न उदता है कि जया सभी व्यक्तियों सो 
मठ देने का अधिकाए दिया डाए या छुछ व्यक्तियों तक हो इस बदिकार सो सीमित 
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रखा जाएं ? इस सम्बन्ध में दो विचार प्रचलित हैं। एक विचार के अनुसार मत्त देने का 
सधिवार राज्य बे उन निवाध्तियों को छोडबर जिनदो दशा इतनी होन हो कि उनकी 
अपनी कोई इच्छा ही न हो, सबदो प्राप्त होना चाहिए । यह सार्वेजनिब मताधिकार 
(ए०५ट5व 5णी।३६८) का समययंक विचार है। दूरारे विचार के अनुर्तार मताधिकार 
ऐसा अधियार है जो राज्य द्वारा प्रदात दिया जाता है, अत सबको भाष्त नहीं 
होना चाहिए। इस विचार के अनुमार केवल विवेकशील व्यवितयों वो ही निर्वाचन 
में भाग तेने का अधितार मित्रता चाहिए । मह सतोमित मताधिवार (॥शा60 
३७98८) का विचार है। यहा दोनों विचारो के पक्ष या विपक्ष में तक॑ प्रस्तुत करते की 
आवश्यकता नहीं है। आजवल सभी लोवतान्तिव राज्यों में सार्वजनिक मताधिकार का 
प्रनलन है। स्विट्जरलेड में 972 से पहने स्वियो को मत देने का अधिवार प्राप्त न होने 
के कारण सार्वजनिव व सीशित सताधिक्षार के पक्ष व विपक्ष में दलौलों का वर्णन 
आवश्यक यहां जा राबता था । 972 से वहा भी स्त्ियों को इस अधिवार की प्राप्ति ने 
सीमित मताधिवार यो आधुनिक लोरतान्निक भावना बे प्रतियूत मानकर अमान्य कर 
दिया है। यहा सार्वजनिक मताधियार का अर्य समझना आउस्यक है । सामान्‍्यतया 
इसका अय॑ हर व्यक्ति रो मताधिवार देन से लिया जाता है। इस बर्य मे मताधिकार 
आज जन्मे घिशु से लेबर पागल व्यक्ति को प्राप्त माना जाएगा। किसी भी राजनीतिक 

, व्यवध्पा में सावजनिय' मताधिगार नो मह बवस्था आज नही मानी जाती है । कोई भी 
राजनीतिक व्यवस्था, बच्चो, अपराधियों य पागल व्यक्तियों को मताधिकार नहीं देती 
है । इससे स्पष्ट है रि सार्वजनिक मताधिकार भी व्यवहार में सौमित मताधिकार ही 
है । इसके अनुसार बृछ शर्ते पूरी करते वाला व्यक्ति ही किसी राजनीतिक व्यवस्था प्र 
मत देने का अधिवार रछता है, सभी व्यक्ति नद्दी रखते हैं। मताधिकार को इन शर्तों का 
निर्वेचत निर्वाचन प्रणाली वहलाता है। इन शर्तों को दो दृष्टिवोगों से देखा जा सकता 
है । प्रपम, मोग्यताओं (८४॥४/८॥९०0 ने दृष्टिकोण से तथा दूसरे इन मताधिकार की 
योग्पताओं को व्यवहार में लागू बरने ने दृष्टिकोण से । 

मताधिकार की योग्यताओं या हर निदचित प्रणाली में नवादात्मक और सकारात्मक 
पक्ष पाया जाता है। नकारात्मक दृष्टि से वुछ योग्यताए होते पर मताधिकार सीमित 
बनता है जबकि सकारात्मक दृध्टि से दुछ योग्यताए मताधिक र को व्यापक्तम बनाती 
हैं । इस तरह मताधिकार को गोग्पताओं ने आधार पर शाजनी तित्र व्यवस्थाएं ब्यापक- 
तम मताधिकार ओर सीमित मताधिकार के दो ब्रतिमानों में से ग्रीवद्ध को जा सकती हैं। 
सामाग्यतया ब्यापक्तम मताधिकार का माप निम्नलियित सबेतकों (ग्रव्णणओ) मे 
द्वारा किया जा सबता है| सक्षेद्र में यह इस प्रकार है-- 

(क) वयस्क्ता--हँर राज्य मे मत देने का अधिदार तैवल वयस्कों को ही दिया 
जाता है। सावंजनिव मताधिवार वा तात्पर्य वास्तव में वयस्त्र महाधिकार (व४॥ 
|2एट॥56) से ही होता है । आधुनिव लोवततो में इस वात पर जब मतनेद नहीं है। 
सर्वेत्ध यह स्वीकार किया जा चुदा है कि मताधिकार रेवल वयस्वी को ही अदात दिया 
जाए । पर बयस्कता वी उम्र को लेकर राहमति नही है । कर राज्यों में बद ४ दया 
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मानी जाती है तो वही 8 वर्ष में हो व्यक्ति वो वयस्क मान तिया जाता है। आजऊलैं 


वयस्वता की आयु कम बरने दी माय बड रही है। ब्रिटेन व अमरीका में इसे इसी | 


दक्षाह्दी में घटाकर ]8 वर्ष कर दिया गया है। भारत में भी इसे 2] से घटाकर ]8 वर्ष 
करते की मास बार-बार उठती रही है | वेसे 8 वर्ष को आयु वपस्‍्क्ता के आधार के रूप 
में सर्वमास्य होने की सम्भाववाएं रखती है और निकट भविष्य में नही तो भी बहुत 
जह्दी यह सब राजनो तिक व्यवस्थाओं की निर्वाचन प्रणालियों में स्वान पा लेगी । 

(छ) नागरिकता--मताधिकार की दूसरी योग्यता नागरिकता की है। ब्यवहार मे 
कोई भी लोस्‍तान्त्रिक राज्य विदेश्षियों को मताधिकार प्रदान नहीं कपता है। इस 
मोग्यता के कारण वेवल नागरिक ही राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाते हैं 
विदेशियों (3]८॥७) को सताथिकार से वचित रखने वा दर्घत उनवी अन्य राज्य व्यवस्था में 
निष्ठा में निहित है । बस भी विदेशियों को किसी अन्य राज्य मे मत देना संद्धान्तिक व 
ध्यावहारिव दोनों द्वी दृष्टियों से उपयुक्त नही वहा जा सकता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से तो 
यह आपत्ति उठती है कि दिसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था में रहने बने व्यक्ति को 
अपनी व्यवस्या के अलावा मत देने का अधिकार उसके अनावश्यक हस्तक्षेप को आमन्रेण 
देना है । ब्यावहारिक्त दृष्टि से, विदेशी व्यक्ति को मताधिकार न देते का कारघ उनकी 
मताधिकार में अभिरुचि का नहीं होना है। 

(7) विशक्त--दिसी भी राजनीति ब्यवरस्था में बोई नी व्यक्ति प्रवेश के साय ही 
मत का अधिकारी नही बन जाता है । हर राज्य मे कुछ समय तक निवास करने के बाद 
ही ब्यक्ति को मत का अधिहार प्राप्त होता है, परन्तु तिवास की अवधि अलग-अलग 
निर्वाचन प्रालियों मे अलग-अलग दिखाई देती टै॥ एक तरफ दुछ राज्य, कुछ महीनों 
के विवाम के बाद ही मताधिकार प्रदान बर देता है, तो दूसरी तरफ अनेक राज्यों में 
कुछ वर्षों के निवास के बाद हो मताधिकार प्राप्त हो सकता है। इस सम्बन्ध में कोई 
सर्वृमान्य अवधि का विचार अभी तक नही बन पाया है। आज भी अतग-अलग राज्यो मे 
यह अवधि अलग-अलग ही है। 

(ध) अपराषध- हर राज्य से अपराधियों को प्रवाथिकार से वचित रखा जाता है। 
दैमे दुछ राज्यों मं बुछ श्रेष्ियों वे अपराधियों को ही मताध्रिज्ञार नही दिया जाता है 
तथा झुछ अन्य प्रकार के अपराधो से सम्बन्धित व्यक्ति मन का अधिकार रखते हैं। पर 
एक बात निश्चित है कि किसो भो निर्वाचन प्रणाली में हर तरह के पराधी का मगधि- 
कार नहीं दिया जाता है। अपराधों के प्रक्रारो व सजा को अवधि के अनुयार इसमे 
अन्तर दिखाई देता है। परन्तु समी राज्यों में कारावास वो अवधि के काल में अपराधों 
का मताधिकार स्थगित रहता है। 

उपरोक्त योप्वचए मतातिद्यार को ध्यापकतम बनाने के साथ हो साय व्यावहारिक व 
उपदागी बनाने के उरैश्य से हो हर नि्वचित प्रायात्री मे व्यवस्थित की जाती हैं। 

आधुनिक लोकतन्तों मे मताधिशार का सीमित करने के जिए पअयुक्त होने वाची कुछ 
अन्य योस्यदाओ--सम्पत्ति, शिक्षा, धर्म, नस, विग तदा स्वान इत्यादि का अमान्य 


टद॒राया जाने समा है। किसी भी राजसीबिर ब्यवम्दा मं मताधिकार को सीमित करने 
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की यह शर्तें, जो लोकतन्त्त की भावना वाही वित्तोम बही जाती है आम चुनावों 
हि (हश्षाद्यग श८८४०ा३) म मताधियार वा आयार नही बनाई जाती है। युछ राज्या में 
इन गे से बुछ को (शिक्षा, धमम व नियास्त स्वान) द्वितीय रादनो (८००७० लक) 
के निर्याचनों म, मताधिकार को और जधिक सार्थक वनान वे लिए प्रयुक्त किया जाता है 
पर यह रामाव्य प्रवृत्ति नही है । जहा यह प्रचतित है वहा भी इसे समाप्त बरते वी माय 
बलवती बनती जा रही है और भविष्य म शायद ही विसी उदार लाउतान्द्रिस व्यवस्था 
(एहय 0शाा0९ग्राएट ५५६४८) मे इस आधार पर मताधिवार को सीमित रखा 
जाएगा। 
तिर्वाचवों की पूर्व शर्तों या याग्पताओ को व्यवहार मे लागू बरन में जांठ तोड की 
बहुत सम्भावनाएं निहित है। यह जोद तोड 7ई बार जानपूश बर भो वी जा सकती 
है। इन सम्भावगाओं का मूल्यावन मताधिकार की विविय पूर्व शर्मा को लागू करने की 
विधियों व विवेचत के द्वारा ही सम्भय है । हर निवाचन प्रणाजी मे मताधिवार की 
योग्यताओं को ध्यवहार मे जांगू करत या जिए किसी संस्था विशेष द्वारा मर्तेदाताओं के 
नामों के पद्यीशरण (८8७४०॥07॥) हो व्यवस्था ऐोती है अर्थात हर व्यक्ति व नाम 
इत्यादि मतदाता मूची (८"८०५०४४) |; 8५) म दर्ज करत हात 2 । यह सूच्तिया सामास्यतया 
स्थायी होती हैं और 2र चुनाय गे पहने दन्ट सशायित्त य पूण वरप्र थयशित जिया जाता 
है तथा मागरिको को अगर उनवा वाम स्वरान पिषेण की सूची मे नहीं है ता अपना 
नाम उस सूची मं सम्मिलित परान वा अधियार हाठा है चुनाय 4 रुमद् मतदान म 
ऐसी मतदाता सूचिया मं दञ नाम बाज व्यक्ति ही भाग जे रत 7 ॥ पता एस बात में 
जोद्द तोड वी जा राबती है कि मतदाता सूपियों वो चु ।ब य कुछ पहल टी प्रयाधित 
विया जाएं और गायरिी द्वारा इसम अपना नाम रस्मिलित गे होते मी अनस्था में 
अपना नाग दर्ज करान वी यश अवधि या बडिन प्रत्िया निवारित वर दी जाए। इसे 
तरह बहुत से व्यक्ति नये मतदाता बनने से वचित रप जा राजत है | उदाहरण के जिए, 
भारत में 4977 म हुए आम चुनावा ये समय कुछ लागा वो यह शिरायत रही थी वि 
उन्‍्ह अपना नाम मतदाता सूची मे राम्मिलित करात वा बहुत बम शामय दिया 





गया था। 

मतदाता सूचियों म॑ मतदाताओं वा प्रजीकरण व्यवहार में मतदान के स्थान वा 
निश्चय भी बरता है। गतदाता यूनिया, निर्याचन क्षेत्रा (#४टठाय ०णाआाएएथा०9) 
में निश्चित मतदान बे नद्रो (900॥78 0००३॥») वे आधार पर बनती ह। इससे मतदाता 
पर यह बन्धन लय जाता है कि वह उसी स्थान मे मतदाव पेद्ध पर अप मत वा प्रयोग 
कर सकता है जिस मतदान केरद्र वी मतदाता यूची मे टगवानाम गम्मितित है । यह 
स्थान की पावन्दी भी योट-तोट व घोखायडी से वचाय व्यवस्था व रुप म जगाई जाती 
है । पर इससे वे व्यक्ति मं देगे से वचित रह जाते है जो मतदान ये दिन उस स्थात से 
बाहर हो । इसके लिए डाक गतपत्नों (7089 ४ गाल) वी ब्ययस्था वी गो दे ॥ पर 
यह केवल रारवारी नमचारियों तब ही सीमित रघनी होती है जन्यश्रा इगस परिणाम 
समय पर धोषित करना सम्भव ही नहीं रहेगा। हर व्यक्ति वा जा मतदान के दिन 
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भतदान केन्द्र पर नही हो, मत देने की सुविधा डाक मतपत्ों से देना सम्भव नहीं होने के 
कारण बपेक्षा की जाती है कि हर व्यक्ति मतदान की पूर्व घोधित निश्चित तारीख को, 
उस स्थान पर, जहा उसका नाम मतदाता यूची में सम्मिलित है, मत देने के लिए 
उपस्थित रहें । वैसे इसके समाधान के लिए कई राज्यो* में अनिवार्य मतदान 
(८०॥७एॉ३$०५ ४०४०) की व्यवस्था की जाती है परन्तु भनिवाय्य मतदान समस्या का 
उचित समाधान नही कहा जा सकता है । इससे और नई समस्याए उत्पन्न हो जाती हैं। 
इस करण अधिकाश राज्यो मे नागरिकों को भतदान सूची मे नाम सम्मिलित होने पर 
ही मतदान मे सम्मिलित होने दिया जाता है। इसलिए स्थान का बधनत हर निर्वाचन 
प्रणाली में निर्वाचकों की सोग्यताओ को लायू करने मे लगाना ही होता है। इससे घो खा- 
घड़ी या दो बार मत देने की सम्भावनाओ पर प्रभावशाली रोक भी लगती है। 


चुनाव उम्मीदवारो व दलो द्वारा पूरी की जाने वाली झर्तो के निश्चायक के 


रूप मे निर्वाचन प्रणाली (फाव्तणन् 59हरध्क 8४ 4 फेयशाग्रापशां एी 

(000॥॥075$ 0 ०६ 7969 99 (३४70365 ७॥0 ९॥065) 

चुनाव म खडे होने वाले उम्मीदवारों व चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा पूरी 
को जाने वादी शर्तों वे निश्चायक के रूप में निर्वाचित प्रणाली को व्याख्या करना बहुत 
ही कडिन है। इस सम्बन्ध में उत्पन्त होने बाली रामरयाएं, शर्तों के समान ही गम्भीर 
और पेचीदा है। इतना ही नहीं, यह शर्तें मत परिणाम को बहुत अधिक प्रभावित करने 
वाली होती है। जैसे एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार म खच करने के लिए धन जुटा सकता 
है और दूसरा ऐसा नही कर सकता तो इस बात से चुनाव परिणाम बहुत कुछ अ्रभावित 
पाए जाएगे। इसलिए इन शर्तों के निश्चायक् के रूप में निर्वाचन प्रणालियों द्वारा यह 
ब्यवस्था की जाती है कि उम्मीदवारों व राजनीतिय दलों में नकारात्मक व सकारात्मक 
दोनो हो दृष्टियों से समानता रखी जाए। इन दोनो का सक्षेप में वर्णन करने पर ही 
इतकी गम्भीरता व प्रभाव ता मूल्यावन क्या जा सकता है । 

नकारात्मवर दृत्टि से सनी उम्मीदवारों व दलों मे समानता रखने की पहलो ध्यवस्था 
गुप्त मतदान ($८८४९०६ ७०04) बे माध्यम से की जाती है अर्थात मतदाता अपने मतपत्न 
पर अपनी पसंद का अकन ऐसे स्थान पर वर सक्ने जहा उप्ते कोई प्रभावित करने वाला न 
हा और जहा उसकी पसद का किसी को आभास नहीं हा सके । आजकल सभी स्वतत्त 
चुनावों म गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है ।सावियत रस में पहले न केवल 
इसवी आजोचना की जाती थी वस्त मतदान खुला ही होता था, परन्तु बाद मे रूप 
द्वारा गुप्त मतदान का फिर अपवारा इस महत्त्व को स्वीकरता है! दूसरी ब्यवस्था 
विविध प्रकार बी धावाधडी से वचाव के विए की जाती है । दसे घोखाधटी के इतने हूप 
हो सतत है वि इसको पूर्णतया समाप्त करना असम्भव सा हो जाता है। मतदाताओं को 
धमरी, रिश्वत तया अन्य विधियों से प्रभावित नही किया जा सके इसके लिए निर्ाचन 


+#घ्ाग 4, छ३:9व; है ४३४३4 70 प्राल्य> [बदा0 #तटरटवछ एव्प्णाध 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणालिया एव मतदान आचरण... 963 


प्रणालियों मे कोई ठोस व्यवस्था करना सम्भव नही है। दो बार मतदान देने से लेकर 
५ मतदाताओं को निजी याहनो द्वारा मतदान केन्द्र तक पहुचाता एक प्रकार से उम्मीदवारों 
में असमातता लाना है। इसलिए सामास्यतया हर निर्वाचन प्रणाली मं इनसे बचाद की 
व्यवस्था कम या अधिक मात्ना म की जाती है, परन्तु यह सब इनके आमूल उन्मूलन म 
सफल होती हो ऐसा नही कहा जा सकता । मतगणना के समय किही प्रकार का 
हेर फेर नही हो इसके लिए मत पदिया हर निर्वाचन क्षेत्र म नही खोलकर एव स्थान 
पर उम्मीदवारों व उसके प्रतिनिधिया के समक्ष खाली व मतो की गिनती की जाती है। 
पर यहा भी विरोधी दलों के वैध मतो को नष्ट करने दी अनक चालें अनदेदी ही रह 
सकती हैं और इसका कोई कारगर उपाय हो ही नहीं सकता । तीसरी ध्यवस्था 
चुनावी के निध्यक्ष राम्पादन से सम्बन्धित है। साम्रान्यतया इराके लिए एक सर्वधानिकय 
स्वृतम्त्न आधोग का स्थायी रूप से गठन किया जाता है। सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था दसी की 
देखरेय म॑ पूरी हे ) है। समातता की नकारात्मक विधियो के विवेचन से स्पष्ट है कि 
कनूतस अप्तमायया का उन्मूलन बहुत कठिन है । 
सकारात्मक दृष्टि से सभी उम्मोदवारों व राजनीतिक दलों को समान रखते की 
ब्यवस्था करना व्यवहार मे अधिक कठित है। फिर भी आजकल हर निर्वाचग प्रणाली 
में ऐसी व्यवस्थाए सम्मिलित रहती है जिससे यथाय॑ मं समानता बनाई री जा सके । 
इस सम्बन्ध में पहली व्यवस्था उम्मीदवारों द्वारा चुनाव अभियान (८०क७णष्टा) में 
खर्च की आन वाली घनराशि की सीमा निश्चित करना हे । इसक साथ हो उम्मीदवारों को 
कुछ सुविधाए देने की व्यवस्था भी कुछ राज्यों मे की जाती है. परन्तु धर्च पर प्रतियध 
ब्ययहार मे प्रभावी नही रहता है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दल्तों द्वारा बिपुल्त धग- 
राशि खचे की जाती है और इसको सौमित करन की व्यवस्थाओ को प्रभावहीनता के 
कारण असमानता जा जाती है। इसबे समाधान के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक 
दलो को वित्तीय सहायता का विचार प्रस्तुत हुआ है । इसी तरह ट्वूसरो व्यवस्या चुनाव 
खनन के लिए सरकारी सहायता देने की मानी गई है। परन्तु जर्मनी, फिनलैण्ड, स्वीडन 
व कुछ अन्य राज्यो को छोडकर दत्ो को सरवारी कोप से सहायता की बात मान्य नही 
बने पाई है ! अगर सव जगह यह स्वीकार कर ली जाए तव भी, क्या यह दलो को दो 
जाए या उम्मीदवारों को, यह प्रपून उठता है? अगर यह सहायता उम्मीदवारों 
को दी जाएं तो फिर चुनावो मे खडे होने वालो की वाद सी भाते की सम्भावना है तथा 
दसो को दी जाए तो इसका क्या आधार अपनाया जाए ? यही कारण है कि अधिकाश्य 
निर्वाचन प्रणालियों में ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है! बैसे भी इस सहायता से 
समानता आएगी यह नही कहां जा सकता । निजी खर्च के साथ ही साथ सस्थाओों व 
सस्यानी से धनराशि दान व चदो (600900०॥9) के छूप में प्राप्त की जाए तो उत्तको 
व्यवहार मे रोक पाना कठिन है। इससे स्पष्ट है कि उम्मीदवारी व राजनीतिक दर्सों 
में गणितीय समानता लाता सम्भव ही नही है। साम्यवादी व्यवस्याओं को छोडकर 
अब तक किसी भी निर्वाचन प्रणासौ मे ऐसी व्यवस्था नही जा सकी है जो हर उम्मीदवार 
और राजनीतिक दल को घुनावो मे समानता वा आधार उपत्तब्ध करा सके । 


964. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्याए 


स्थानों के वित्तरक के रूप से निर्वाचन प्रणाली («लगा 89अद 25 बा 
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निर्वाचन प्रणाली मत वितरण के आधार पर स्थानों के निर्धारण की ब्यदस्था का 
नाम है। इस बर्थे मे इसे निर्वाचन क्षेत्रो के छाकार का निश्चायक भी कहा जा सकता 
है, बयोकि स्थानों का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर भी बाधारित किया 
जाता है। जहा तक स्थानों के निर्धारण की व्यवस्था करने का भप्रश्व है, यह दो तरह से 
किया जाता है। पहला बहुमत या समाज विज्येप मे विविधताओं के अनुपात के आधार 
पर तथा दूसरा एक ही निर्वाचन क्षेत्र भें अधिक स्थानों की व्यवस्था करके किया जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि सीटो का निर्धारण जनसछ्या वे निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर भी 
आधारित किया जाता है। इस सम्वन्ध मे निर्वाचन प्रणालियों मे विविधवाएं अधिक 
पाई जाती हैं। अधिकतर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (छाडाट छ्फऐदा 0णाआध- 
।7८॥८)) का ही प्रचलन है। बहुत समाजो में बल्पसख्यको के प्रतिनिधि (जरञाणाए 
7८9705८॥७॥०7) की ब्यवस्था करने के लिए बहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र (गरपाधिन 
फ्रध्याए८7 ००१॥घ८ा०५) का प्रयोग किया जाता है। एक सदस्य वाली प्रणाली में 
सम्पूर्ण राज्य, क्षेत्रफल अथवा जनसख्या के आधार पर समान आकार के अनेक तिर्वाचन 
क्षेत्नों मे विभाजित कर दिया जाता है और प्रध्येक विर्वाचत क्षेज्ञ से एक-एक सदस्य का 
निर्वाचन होता है। अनेक सदस्य वाली प्रणाली मे एक निर्वाचन क्षेत्न से एक से अधिक ५ 
सदर निर्वाचित किए जाते हैं। इसमे भो प्रत्येक क्षेत्र से चुने जप्गे बाले रादस्यों का ' 
निश्चय क्षेत्रफल अथवा जनप्रस््या वे आधार पर हो किया जाता है। इससे स्थानों का 
वितरण व निर्वाचन क्षेत्र का आकार आपस में सम्बन्धित हो जाता है। स्थानों का 
निर्धारण, मठ वितरण बौर निर्वाचन क्षेत्र के आकार, दोनों को ध्यान मे रखकर ही 
किया जाता है। इस आधार पर, मोटे रूप से निर्वाचन प्रणालियो को तीन श्रेणियों मे 
विभक्त किया गया है। इनको निर्वाचन प्रणालियों के प्रतिमान कहा जाता है। 


निधर्चिन प्रणालियों के प्रतिमान 
(प्र ?गा58एष४5 0 587.20707757, 5४५205) 


लोकता त्रक॒ व राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनावों की अतिवार्यद्रा, निर्वाचन प्रणाली 
को मी बनिवाये बना देती है । साधारणत्रया हर देश को विवर्चिन अरणाली में कुछ न 
शुछ ऐसो ब्यवस्थाए होती हैं कि वह अन्य देशों की निर्वाचन प्रणालियों से भिन्न व अलग 
हो नगती हैं । वास्तव म निर्वाचत प्रणालियों के उतने हो प्रकार कहे जा सकते हैं जितने 
सोकताएतिश वा निर्वाचन की व्यचस्वर बरने दाले राज्य हैं/ परन्तु रुछ आधारभूत 
बातों को लेकर निर्वाचन प्रणालियों म मोटी समावताए भी दृष्दियोचर होती हैं। इन्हो 
समानताओ वे आधार पर विभिन्‍न निर्वाचन प्रणालियों को तोन प्रतिमानों मं विभक्त 
किया जा सबता है। पहला प्रकार बहूमत प्रणालियों का है। दूसरा प्रतिमान विरपेक्त- 
बहुमत प्रणालियों का तथा तीसरा, आनुपातिक प्रद्धिनिधित्व प्रणालियों का है। सक्षेप 
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में इनका वर्णन इस प्रवार है-- 


बहुमत प्रणालिया (/9]०चाए उफशत्जाओे 

निर्याचन की बहुमत प्रणालियों म निर्वाचन के लिए किसी विश्येप बहुमत की 
आवश्यकता नहीं होती है ! इन प्रणालियों मे निर्वाचित प्रतिनिधि को सभी प्रत्याशियों 
में सर्वाधिक मत मिलना ही पर्याप्त होता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र मे चनाव 
प्रत्याशियों बी सध्या बहुत अधिक है ता इनम से निर्वाचित व्यक्ति कुछ मतदाताओ के 
बहुत बम मत प्रतिशत से ही निर्वाचित हो जाता है। बहमत प्रणालिया के तीन प्रकार 
पाए जाते हैं। पहला प्रकार वटत्व या सामान्य बहुमत प्रणाली का है। दूसरा, रीमित 
मत प्रणाली तथा तीसरा, एकल असत्रम्णीप्र मत प्रणाली का है। इनको समझने वे 
लिए इनका विस्तृत वर्णव विया जा रहा है। 

(एप) बहुत्व था सामाग्य बहुमत प्रणाली (?]029 0 हग.७ 0]णा। ५ 
$५8९॥7) --यह प्रणाली ब्रिटन बी दन है। इस प्रणाली वा प्रचलन यही रे अन्यत्त 
हुआ है | इसम एक निर्वाचन छ्षेत्र स एक प्रतिनिधि सामान्य बहुमत द्वारा निर्वाचित 
होता है। हृर निर्वाचन क्षेत्र से घने हाव बाल जनेक उम्मीदवारों मे, जिस उम्मीदवार 
वो सर्वाधिव मत श्राप्त होते है वही व्यक्ति उस निर्वायन क्षेत्र से निर्वाचित होता है। 
इस प्रणाली मे विजयी प्रत्याशी वो गुल मतों का पूर्ण या निरपेक्ष (3050!॥०) बहुमत 
मिलमा आवश्यव नही है । उदाहरण व लिए, अगर एक निर्वाचन क्षेज्ञ म पाच उम्मीदवार 
एक ह्थान वे! विए चुवाव लड रह हो और कुत एक लाख मत दिए गए हो तो यह एक 
जाय मत इन पाच उम्मीदवारों व छ ग, ध और च शो मिलेगे। भगर मतगणना पर 
“बा! वो पच्चौरा हजार, ख' को बीस हजार, ग'ब 'घ को फ्रमशण अठारह हजार व 
पत्द्रह हजार तथा च' को बाईस हजार मत प्राप्त हुए हो तो इस निर्वानन छेत्न में 'का 
को सर्वाबिक मत प्राप्त होते के कारण उसका सभी उम्मीदवारों में सामान्य बहुमत 
होगा ओर वह निर्वाचित घोषित होगा ! इसस्ते स्पप्ट है कि सामान्य बहुमत प्रयाली में 
निर्याचित उम्मीदवार को दिए गए बुत मतो का पूर्ण बहुमत मिलना आवश्यक नहीं है। 
उपरोत्त' उदाहरण गे व' वा केवल 25 प्रतिगत मतो का समर्थन ही उप्ते विजयी बना 
देता है तथा अन्य चार उम्मीदवारों म सम्मितित रूप से 75 प्रतिशत मत विभक्त हो 
जाने के कारण दे हार जाते है 

यह उदाहरण स्पष्ट बरता है विः सामान्य बहुमत व्यवस्था में अधिकाश मतदाताओं 
कांप्रतिनिधित्व ही नही हो पाता है परन्तु इस प्रणावी वी सरलता के कारण यह 
ब्रिटेन के अलावा अमरीका, भारत न्यूजीलेण्ड, दक्षिग अक्रीका, श्रीलकाव बंगला देश 
इत्यादि अतेष देशों मं श्रयोग में आती है। ब्रिटेग व अमरीका में द्विंदलीय व्यवस्था के 
बारण इस प्रणाली के प्रपोग पर बापत्ति नही उठाई जाती है क्योकि व्यवहार में विजयो 
उम्मीदवार को निरगेक्ष बहुमत मिल जाता है। परन्तु भारत जैसे राज्य में इसके स्थान 
पर कोई अन्य अणाली अपनाने की माग बढती जा रही है। अन्य राज्यों में भी इसको 
नही अपनाने के कारणों म इस प्रणादी वी कमियों व अवयुणों का सहारा लिपा जाता 


956. तुलदात्मिक राजनीति एव राजनीतिक सस्याएं 


रहा है। वैसे पह प्रणाती उन ब्यवस्थाओं के लिए थेेष्ठ है जहां चुनाव मे केवल दो ही 
दल भाग लेते हो | ऐसी बवस्या मे हर स्थान के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र मे दो ही 
प्रत्याशी होते हैं और उतमे से एक को अनिवायेत विरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है। 
जहा बहुदलीय ब्यवस्पाएं दाणत्रआए (आला) हैं या विदेलीय उम्मीदवार मरी 
चुनाव मे प्रत्याशी होते है, वहा इस प्रणाली के बवगुण स्पष्ट सामते जा जाते हैं । ब्रिटेत 
बा उदार दल ([./८०७] 7379) सामान्य बहुमत प्रणाली के कारण ही दूसरे विश्वयुद्ध 
के बाद पुन सत्ता मे आने के प्रयत्नों मे असफ्च रहा है। 955 व 959 के ब्रिटिश आम 
चुनावों मे इस दस को क्रमण 270 व 6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। 955 में 270 
प्रतिशत मतों पे इसे लोक सदन ([80056 ० 0०:॥0००७७) मे छ स्थान प्राप्त हुए पे और 
959 मे मत प्रतिशत में शत प्रतिशत की वृद्धि (2 70 से 6 प्रतिशत) होने पर भी लोकसदन 
इसे प्राप्त स्थानों की सख्या वही छ ही रही थी। ब्रिटेन के एक निर्वाचन क्षेत्र मे अनुदार 
दल [0०॥5च५५७॥५ ६ एशवा9) श्रमिक दल (3७०७: ?श५ठ 4 उदार दल के उम्मीद- 
बारो को मिल्ले मतो के 955 व 959 के चुनावो के आकडो के तुलनात्मक अध्ययन से 
सामान्य बहुमत प्रभात्री की आाघारभूत कमी का स्पष्ट सकेत मिल जाता है । 


तालिका ---ब्रिटेन के एक निर्वाचन के तुलनात्मक चुनाव परिणाम" 


राजतीतिक दत्त 955 के चुनाव 959 के चुनाव हि 

में प्राप्त मत में प्राप्त मत के 
॥ अनुदार दल का उम्मीदवार 30, 572 9,आ 
2 धपिक दल का उम्मोददार 7, 802 5, 309 
3 उदार दल कत उभ्मोदवार 3, 634 न,228 





भारत मे सामान्य बहुमत प्रणाली से क्सि तरह काप्रेस दल को मिले मतों के 
प्रतिश्त के अनुपात से कही अधिक स्पान उसे विभिन्न आम चुनावों में लोकसभा 
(पर००५८ 0।79६ ?८०//०) मे प्राप्त हृए हैं, यह योचे दी गई तालिका द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। 


हालिका 2-भारत मे कांग्रेस दल को आम चनावो मे प्राप्त मत व स्थान 
नस्ज--ज्प्डल  क्‍अ_क्‍-- लत जज 
लोकसभा फे लिए चताव॒ 8952. [957 4962 4967 4977  9 77 


प्राप्त स्थानों का भ्रतितत 724 705 732 550 676 282 
प्राप्त भर्तों का प्रतिशत बज50. बा5ह व4व7 408 436 345 
2 की 2032824 02700: 4.3. 4:00 तप» ४0 300 2-3 9 पर जय की; 80:20 फ5 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तोक्सभा के लिए हुए हर आम चुनाव मे वाग्रेस 
दल के अलावा ]2-]5 बन्य राजनीतिक दव जो इन चुनावों मे सम्मिलित होते रहे हैं, 


43639 8)0544 जैक ूृनवाएडड-व06 49 (ए०फवट८हलर परब्दाजतत, [.000०8, ७ ९८८३० 
एल4 १०६५, ए9 8१-१0 


प्रतिनिधित्व के गिद्वान्त, नि्याचित प्रणात्तियाँ एवं मतदान आनरण ४ 77 





कुल मत्तों नाग बहुत अधिक प्रतिशत प्राप्त करके भी स्थानों को दृस्टि से यतृत पीछे रहे 
हैं। जंप्ताकि उपरोक्त तालिका में दिशाया गया है। [952 केः आम चुगाय मे बांग्रेस को 
45.0 प्रधिशत मत प्राप्त होने पर भी स्थानों की प्राष्ति का प्रतिशत, 73.4 रहा तवा 
अन्य सभी दत्तों को 55 प्रतिशत मत मिलने पर भो लोकमन्ा में धराप्त स्थान केबल 
27.6 प्रतिशत ही रहे थे। इसमे स्पष्ट है कि निर्वाचन की यह प्रणाली उस राजनीतिक 
समाजों के लिए उपयुक्त नहीं जहां वहुदलीय व्यवस्या हो और निर्दलीय उम्मीदयार 
चुनाव में सड़े होते हों। इसी आधार पर भारत में अनेक राजनीतिक दल निर्वाचन की 
इस प्रणाली के स्थात पर कोई अन्य व्यवस्था अपनाने की मांग करते रहे हूं जिसप्ले प्राप्त 





मतों व प्राप्त स्थानों की संध्या में कोई विशेष अन्तर नहीं रहे । 


इस निर्वाचन प्रणाली की कमियों को स्पष्ट करने बाल्ले इन प्रदाहरणों से यह स्पष्ट 
होता है कि यह दलीय व्यवस्था की प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है । राज- 
मीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। जहां तक दलीय 
व्यवस्था पर प्रमाव का प्रपन है इसका सीघा परिणाम द्विदलीय व्यवस्था के विकास को 
प्रोत्साहत कहा जा सकता है। कनाडा, अमरोऊा व ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्या का 
स्थाधित्व इसी आधार पर समझा जा राकता है, परन्तु भारत के अनुभव में ऐसा नहीं 
हुआ है। वास्तव में, भारत के आम चुनावों में दलों के चुनाव गठबन्धथग, दलों के विलय 
या नये राष्ट्रीय दलों के निर्माण से ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ होती दियाई देती है जो अग्ततः 
द्विदलीय व्यवस्या का मायार तैयार कर सकती है। वैसे भी जहां शक्तिशासी क्षेत्रीय 
दल (7९४|०0॥9। 94॥०$) विद्यमान हों वहां यह व्यवस्था दो दलों के विक्राआ में अधिक 
सहायक नहीं रहती है । भारत में अन्य कई तथ्यों के अलावा कुछ शक्तिशालो क्षेत्रीय 
दत, द्विदतीय व्यवस्था के विकास में इस निर्वाचित प्रणाली फी भूमि को शीश करते 
हैं। राजनीतिक व्यवत्या पर इस प्रणाली का प्रमाव ब्यापए एप से पड़ता है। इस प्रणाली 
से सरकार में स्पायित्व व राजनीतिक राम्ाज में सामरान्यतपा एकता की स्थापगा में 
सहायता मिलती है। 

(खत) सीमित मत प्रणाली (०0 ४०१९ ६५४श॥)--पहूँ प्रगाली सामान्य बहुमत 
प्रणाली की अपेक्षा प्रतिविधित्व को अधिक व्यापक बताती है। इस प्रणाली में विर्वाचव 
क्षेत्र अवेक सदस्पीय होता है तथा हर राजवीतिक दल को कुस स्थानों में से एक था दो 
रबाल कम वार उध्मीस्यार यह्टे करने होफषे हैं / इतपो अष्तर्वत् इतर जा नजर करे उएसरे 
ही मत देते का अधिकार होता है जितने स्थानों पर हर राजमीतिक दल को चुनाव 
उम्मीदवार घड़े करने का अधिकार होता है ) उदाहरण के लिए, यदि किसी विवच्रित 
क्षेत्र से चार प्रतिनिधि चुने जाने हैं तो हर राजनीतिक दस केवत तीस स्थांपों पर 
उम्मीदवार खड़े कर सकेगा तथा हर मतदाता भी तीग मंद ही येपा सोर इन्हें भी 
अनिवायंतः तीन प्रत्याशियों को देगा । इप्त प्रकार हर तिर्वायन स्षेत्र से बहुघत के थौधिरक 
से अधिक तीन प्रतिनिधि ही चुने जा सकेंगे और चौथा प्रतिनिधि अतिवायितः सल्पमत 
घाले दल का होगा, किन्यु इस सम्बन्ध में यह स्मरघोय है कि इस प्रणाली द्वारा केदज 
उन्हीं अत्पमत दलों को कुछ प्रतिनिधित्व पिल सकता दे जो सुसंगणित हो। इपफे 
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बनिरिक्त दलो वी वहत अधिद सच्या होने पर इस प्रणाली से सबको प्रतिनिधित्व दे 
सकना सम्भव नही है। जिस राजनीतिक समाज में केवल एक या दो ही अत्पमत दल हों 
वही इसवा प्रयोग सफ्ल हो सकता है। वैसे भी यह प्रणाली अनुपात मे प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था नहीं करतो है। जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में चार प्रतिनिधि निर्दाचित होने हैं 
ओर एवं बहुमत दन तथा दुसरा अत्पमत दल है। मान ले प्रथम को 95 प्रतिशत वा 
समयथंन प्राप्त है तथा दूसरे वो केवल 5 प्रतिशत का समर्थन प्राप्त है तो इस प्रणाली 
द्वारा 95 प्रतिशत के समर्थन वाले दल को तौन स्थान तथा 5 प्रतिशत समर्थन वाले दल 
को एक स्थान आ्राप्त हो जाएगा। इसी कमी के कारण इस अणालो का, मेंक्सिको 
(0७८०) को छोडकर अन्य राज्यो मे राष्ट्रीय स्तर के चुनावों म, प्रथोग नहीं किया 
जाता है। 

(ग) एकल भसक्रमणीय मत प्रगालों (5,786 गणा धरश्ाइह्षि406 ६08 
33) $ल्‍घ7)--एफ्ल असनमभीय संत प्रणाली, सौ मित सत प्रणाली के रुमान ही है । केवल 
अन्तर इतना ही है कि इस प्रणाली म हर एक मतदाता का केवल एक ही मत होता है 
तथा निर्वाचन क्षेत्र म स्थानो की सध्या दो या इपसे अधिक होती है जबकि सीमित मत 
प्रणाली मे मतदाताओं दो निर्वाचन क्षेत्र मे कुल स्थानों दी सर्पा से एक या दो मत कम 
देने की व्यवस्पा होती है। जैसे विसी निर्वाचन क्षेत्न न चार स्थानों के लिए चुनाव 
करना हो ता एकन अप्तक्मणीय मत प्रपाली मे हर निर्वावक एव रत ही देगा पर सीमित 
मत प्रणाली में हर मतदाता दो या तोन मत देगा | एकल असत्मणोय मत प्रणाली में 
अल्पमत वाले दल (70779 9379) का एंड उम्मीदवार अनिवायंत हर निर्वाचन क्षेत्र 
मे निर्वाचित हा जाता है । जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र म तीन स्थानों के लिए चुनाव करना 
है तथा 'ब' व 'य' दो राजनीतिक दल जिन्ह निर्वाचको के उमश 60 व 40 प्रतिशत का 
समर्षन धाप्त है, चुनाव मे अपने उम्मीदवार बड़े बरते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के 
इस निर्वाचन क्षेत्र में ग्रधिक से अधिक तीन तीज प्रत्याशी हो सस्ते है । परन्तु इतमे से 
“ब' दल के अधित से अधिक दो उम्मोदवार हो निर्वाचित होगे तथा 'ख का एक 
उम्मीदवार अतिवार्यत निर्वाबित हो जाएगा क्योकि क' का तीसरा प्रत्याशी, 'ख! के 
प्रत्याशी से अधिक मत प्राप्त कर हो नहीं सकता है । एक प्रणाली व्यवहार में कापो 
वेचीद है परन्तु इससे छोटे-छोटे दलों की सझ्या दम होने पर उनसे प्रतिनिधिव की 
बुद्ध व्यवस्था अवश्य हो जाती है । यहो कारण है रि जापान में इस प्रणाली का प्रयोग 
सफ्लतापू॑क हो रहा है 

निर्वाचन को बहुमत प्रणातियों में सर्वाधिक प्रचलन बहुत्व या सामान्य बहुमत 
प्रणाली का है। यदि सीमित मत प्रणाला तथा एकल असप्रणीय मत्त प्रणाली 
प्रतिनिधित्व को दृष्टि से थेष्टतर हैं परन्तु इनको पेचोदगी के कारण इनका व्यापत्र रूप 
से प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिकराशत राज्यों मे--.भाएत, अमरीका, बनाडा, 
ब्यूजीलेण्ड, दक्षिणी अफोवा द श्रीलका मे, सामान्य वहमत प्रणाली दी प्रयोग मे ली जाती 
है । इसकी सरपता तथा राजनोतिक व्यवस्था व दलीय व्यवस्था पर हितकारी प्रभावों 
हो सम्भावनाओ वे कारण अनेक राज्यों मे इसका प्रचलन हुआ है। 


अधिनिधित के मिद्वास्त, निर्वचिन प्रशाविया एव मतदान शाचरण. 969 


पूर्ण बहुमत प्रणालिया (॥७५०७॥९ इशुणा।॥ 59-टय5) 

सामात्य बहुमा व्यवस्था से अनेव उतना बाठी राजनीतिक व्ययम्था में नियच्ित 
हमेशा ही अद्पमत थे आयर पर टोन व वारण प्रतिनिधित्व को लध्ििम' व्यापर और, 
न्यायोचित बनात की विधिया को याज वी जान जगी । वो३तन्‍्त्र वी भावना दे क्षतु ५ 
प्रतिनिधि वा निर्वाचन हो सत्र इसके विए विजयी उम्मीदवार वी पूर्ण या विरपक्ष 
बहुमत प्राप्त दाता आयश्यक माना जावे उगा + ससी उद्रय की प्राप्ति ब॑ विए तिपरचित 
मी दो प्रणातियों का प्रयाय विद्या जाता है । एयर द्वितीय मतवान प्रणानी (६८८०॥० 
७204 595 धया) और दूसरी येतल्पिक मए प्रणाती ये वाग ये जावी जाती है। इनया 
वर्णन सक्षेप में इस प्रतार है -- 

(९) द्वितीय मतदान प्रणाली (5९८००७७४ ७७0 $;रश०ग)--दस प्रणाली म॑ एक 
निर्वायन क्षेत्र म दो बार मतदान हाता है । पहत मतदान मे वई प्रस्याशी ह सकक्‍तहीं । 
प्रथम मतदान व परिणाम वे याद सवा ध्रिव मात प्राष्या ते बाज दा उम्मीदवारों को 
छोडनर शेप व वीर्याचिग से हटा दिया जाता है और इन दो के जिए दुयाटा मादान 
हाता 2 जौर इस बार जा उम्मीदयार बहुमत प्राप्त तरता है, उस तिताचिय धावित 
किया जाता है। दस प्रयार दुसर मतदान मे त्रिनयी उम्मीदवार निरपक्ष बहुमत द्वारा ही 
निर्वाचित होता है। फ्राय भें [946-]958 वे चौथे गणतन्त वे वाल में दस प्रणाली वा 
प्रयोग होता घा तथा 962 क यार फ्रारा में राष्ट्रपति व चुनाव में इसका प्रयोग ह्वाता 
है। इस गिबाचिन प्रधाली से छोटे छाटे राजनीतिक दत दुयरे मतदान के समय अपने देते 
के मिक्टतम वॉर्प क्रम बाज उम्मीदवार वो समन दयर अपना महृत्त बनाए रख पात है 
भौर उनया भी प्रतिनिवित् होने की साम्भायनाएं बढ़ जाती है, वथाति दूगर मादाय मं 
इनमे समर्थन को प्राप्त विए पिम्ा कोई उम्मीदवार उिज्यी सही हा सकता । इस 
तरह द्वितीय मतदाए प्रणाली, निर्वाचन प्रतिस्पर्द्धा म उिय्रिधता के साथ ही साथ पूर्ण 
बहुमत प्राप्त करने पर ही निर्वाचित होन बी उत्तम व्यवस्था कही जा सकती है, परम्तु 
दइसब। सयत्त थढा दोप दसत्रा खार्चीतापन थे दो बार मतदान वी असुविधा है। इसमे 
छोटे-छोटे राजनीधित समूहों के निर्माण को प्रात्याह्म मिलता है तथा राष्ट्रीय स्तर वे 
राजनीतिक दलों को इनसे अनिवार्य जाइ-सौड रपन वी अयस्था उत्पन्न होती है। इस 
निप्रचिन प्रणाली वो "रन आफ! (ता) व्ययस्था मी कहते हैं जो अमरीका मे दवीय 
प्रारम्मिवाओं (फश।3 -0शधा005) मे निर्वाचन में प्रयुक्त होती हैं। 

(प) बेकह्पिक मत्त प्रणाली (8/6ध2५० ए०८ $)8:00)--निरपेक्ष बहुमत 
थ्यवस्था म दूसरी पद्धति वैकल्पिक मत प्रशाली, जिसे प्रसदगी मत व्यवस्था 
[एथवटणा॥। 9वो0) भी कहते है की है। इसरा प्रयोग वे यत एप सदस्यीय निर्पाचत 
क्षेत्रो म ही निया जा सकता है। इसने अन्तर्थत मतदाता जिस उम्मीदवार को चुनना 
चाहता है उप्ते अवनी पटली पसद और अस्य उम्मीदयारों को दुस री, तीरादी आदि पसदा 
का उल्तेय वरबे अपने बेब॒त्पिय' मत भी व्यवत करता है। मतगणना के रामय सपसे 
पहले, पहली पयदी वी यणना की जाती है और अगर किगी उम्मीदवार को पूर्ण या 
निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है दो उसे निर्याचित घोषित कर दिया जाता है। अगए 
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दहलो पसद की गणना में किसी को भी निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहों होता है तो सबसे कम 
मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम काट दिया जाता है बोर उसकी पहलो पसद 
क॑ मत पन्नों को मत पतो पर दी हुई दूसरी पसन्द के अनुसार बन्य उम्मीदवारों को बाट 
दिया जाता है। सबसे कम मद प्राप्त करने दाले उम्मीदवार के नाम काटने और उसके 
मतों को हस्दान्तरिठ करन की यह प्रत्रिया ठव तक चलती रहती है जब तक किसी एक 
उम्मीदवार को निरपन्त बहमत प्राप्त नहों हो जाता है। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। 
निरपश्न बहुमत व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव को द्वितीय मतदान प्रणाली तथा 
वैकल्पिक मठ प्रगात्री के निर्वाचित उम्मीदवार को अनिवादंत प्रूष बहुमत प्राप्त होता 
है और इन कारण यह ब्यवस्था लोक तन्त् की भावना के अनुरूप प्रतिनिधित्व सम्भव 
बनाने वाली कही गई है परन्तु व्यवहार मे दोनो हो निर्दाचन प्रणालिया कुछ कठिनाइया 
उत्पन्न करतो हैं और इस क्वार॒घ इनका राष्ट्रीय स्तर के जाम चुनावों म॑ सामान्यतया 
अ्रयोए नहीं क्या जाता है । यह खर्चीली होने के साप ही छाथ दिवाचनों तया गणना में 
जटिल व अमुविधाजनक भी है। इसके बलावा द्वितीय मतदान प्रणाली मे, दूसरे मतदान 
के समय, दलों व निर्वाचर्ों को अरती पसद्दों का दलीय जोडतोड के बाघार पद पुत्र 
निश्चय करना होता है, जो प्रथम मतदान में स्वतन्त्रतायूर्वक अभिव्यक्तर मठ से बेमेल 
ही कही जा सकती है। इसी तरह, वैकल्पिक मत प्रण्मती से पहली, दूसरी पसदों का 
निश्चय तया इन प्रतगो के आधार पर मतों का हस्तावरघ ब्यवह्ार में कठिन होने के 
कारण इस प्रायात्री की उप्रयोगिदा भो सीमित ही कही जा सकती है। इस तरह, 
निरपेक्ष प्रधाली में हर उम्मीदवार को तिर्दाचित होने के लिए पूर्ण बहुमत प्रशन 
करने की ब्यवत्पा होते पर भी चुनाव लोक़तन्त्र को भावना के अनुरूप नहीं हो 
पावा है। इस प्रणाली मे निर्वाचित ब्यक्तिति को बहुमत मिलता नहीं है, उसका बहुमत 
बनाया जाता है। द्विदीय मतदान प्रघाली में दूचरे मतदान के माध्यम से तथा वे कल्यिक 
मत प्रणाली में, दूसरी, ठीतरी पसदो के हस्ठातरप के द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार 
के लिये हुर्प बहुमत बनता है। प्रथम मतदातर या प्रशम प्रसद में किसो भी प्रत्याथी 
बो पूर्ष दहुरठ का नहीं मिलना सभी उम्मोददारों के समयंन आधार (5099078 9७६८) 
डा पर्दाफाश कर देता है। इसके दाइ कसी भो माध्यम--दूसरे मतदानया दूसरी, 
ठीखये पप्॒दों के हन्ठावरण, से ऐसे उम्मीदवारों में से झ्सो को भो पूर्ण बहुमत का 
बताना, लोकठन्त्र की भावना के अनुरूप नहीं क्ा डा रुकक्‍ठा है! 
निर्वाचन को विरपेक्ष बटुमद प्रदातों में छोट-छाटे राजनीतिक दलों तवा अल्पसछ्यक 
हिंठों का सोधा प्रतिनिधित्व ता हो ही नहों सकठा है। परन्तु दूधरे मठरात के समय 
इनंबे समर्येन को प्रीप्त का दरदान या दूलसे, तोसये पदवरे के लिए जोड-तोढ, सम्पूर्ण 
चुनावों को विषाक्त ही नही करती है, दरत राजनीतिक उम्राज में स्थायी दरारें भी 
उतन्‍लत कर द्वी है। इस प्रषाल में चुनाव, डिद्धान्तों द कार्यकमों के स्थान पर समझौतों 
थ॒ सोदेदाडो के आपार पर ही होद लयठा है। फाय तथा भारत में राष्ट्रपि के चुनावों 
के एसी प्रदृत्तियों की झलक मिलने लगी है। निष्करंत 3 
$ यही कहा जा उक्ता है कि 
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इस प्रवार, एकद्रीमूत मत प्रणाली से प्रतिनिधित्व व्यापकतम होता है तथा उत 
अल्पसब्यक दलों को भी प्रतिनिश्चित्व मिल जाता है, जिन्हें साधारण रीति से निर्वाधन 
में वह प्राप्त नही होता है। परन्तु इस प्रणाली से प्रत्तिनिधित्व का अनुपात शुद्ध नही 
होता है तया इसम बहुत छोटे दलो को कभी-कभी अनुपात से कही अधिक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी इसवा व्यावहारिक प्रयोग उतना सरल नहीं है 
जितना ऊपर से देखने पर लगता है। इसलिये ही इस निर्वाचन प्रणाली का कहीं भी 
प्रयोग नही होता है। 

(छ) एक्ल सरमणोय मत प्रणाली (8726 0क्वाई#८:४०|६ ४०४८ 5४४/८००)-- इस 
भ्रणाली का प्रयोग भी अनेक संदस्यो वाले निर्वाचन क्षेत्र म ही किया जा सकता है। 
इसलिये इस प्रणावी के प्रयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र का बाकार इतना बडा होना 
चाहिये कि उस्स कई सदस्य चुने जा सके । एक निर्वाचन क्षेत्न से चुने जाने वाले सदस्यों 
वी सख्या चाह कितनी ही हा, प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता 
है, परन्तु प्रत्यक मतदाता मतपत्ष पर दिये हुए उम्मीदवारों क नामों के आगे अपनी 
पसन्द या वरीयता (छा्शटाक्षा००) अभियवत करता है। सब उम्मीदवारों में से जिसे 
वह सबसे अधिक उपधुक्त समझता है, उसदे नाम वे आये अपनी पहली पसंद अकित कर 
दता है। इसी तरह आगे भी जितने सदस्थ निर्वाचित होने है, उतनी पसन्द क्रमश लिए 
दता है। जैसे क्सी निर्वाचन क्षेत्न से पा सदस्य निर्वाचित होते है तया दस उम्मीदवार 
चुनाव लड़ रहे ह तो प्रस्येक मतदाता इन दस उम्मीदवारों में से किन्‍्ही पांच वार्मों के 
आगे अपनी पहली, दूसरी तथा पाचत्री पसद अवित कर देता है। इस प्रणाली प्रे प्रत्येक 
उम्मीदवार को निर्वाचित हान के लिए मतो की एक निश्चित सख्या प्राप्त करनी पड़ती 
है। मतो की इस संख्या को विवकालने के प्राय दो यूत्त काम भे लाये जाते हैं! 

प्रयम सूत्र आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक हेयर (७70) द्वारा दिया गया 
है। इसे एन्ड्रे (४॥679) ने सन 855 में पहले-पहल डेनमार्क में लागू क्रिया इसलिए इसे 
एम्ट्रे प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अनुगार श्रयुक्ता शिए गए मतो वो सद्या को 
निर्वाचित हाने वाले सदस्या की सय्या से विभाजित करके निश्चित मत सखपा निकाली 
जाती है। दूमरा सूत्र डर प (07009) द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सूत्र के अनुसार 
निश्चित मत सख्या धयुक्त विए गए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की 
सख्या में एक जोडकर प्राप्त सख्या से भांग देकर तया भजतफ्ल में एक जोडकर निकाली 
जाती है। उदाहरणस्व॒रूप यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 88,000 मतदाताओं में मत दिया 
हो और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को सख्या दस हो तो किसी प्रत्विनिधि को 


जिर्वांदित होने हे विए प्रयम सूद्र दे अनुमार ८ -जह 7800 मत धराप्स करते होंगे 


सा दूमरे सूत्र के अनुसार «« डे ४० 4 मत प्राप्त करने होंगे। 


हेयर प्रणाली का अब प्रयोग नही द्वोता है क्योकि हेयर द्वारा दिए गए सूत्र से के भी- 
झूभी निर्वाचित दे परिणाम युद्ध तद्दी निकलते हैं। अब अधिवतर द्ू,प द्वारा प्रतिपादित 





प्रतितिधित् के सिद्धान्त नि्नचित प्रयालिया एय मतदाव आचरण. 975 
मूत्र द्वारा ही विश्चित मंद यद्यरा (4००७७) तिराली जादी है । दगय यनाय परिणाम 
अप्निव न्‍्याससगत्त हो 7 | 

एकल गधमणीय मत्त प्रणाती मे गता वी गशना के जिए एक विशिप्ट प्रियि अ्ववायी 
जाती है। इसउ॥ आधार वरीयता दा पसन्द + अगुसार भगी वा एक प्रतितिधि गे दूसर 
प्रतितिधि वा गप्मण (वार) है। पटय प्रवम पसन्द के मता वी गणना हनी है 
पदि बाई उम्मीदवार तिश्यित मत संध्या का प्राप्य बर ता 5 ना उसे निया बित घावित 
मर दिया जाता है । अगर टस उम्मीदया रे को निड्ियय सेत राद्या रा अधिक पट दी पयन्‍्द 
मे मत प्राप्य हुए हें तो झा सता भी दगरी प्रमद्ध बाढ़ उम्म्रीदवारा थे नाम सत्रमित 
बर दिया जाया ै॥ अतिरिया मंत्र (छाए ४एा०) को सम्रमित करने की य? परिधि 
आगामी दष्मीदपार का उस समय तड जारी रहती है जय तत्र कि प्रतिनिधियों को 
आवश्यत गह्या वा नियराचन नही हो जाता है । दस प्रसार गर मनझाया की दूसरी 
तीगरी आदि परगवदगों 4 उम्मीरपयार विप्राव्िित हो खत्रय है याटे इतती प्रथम परसन्‍दगी 
मे उम्मीद्यार निर्यायित नहीं भी रा। इससे प्र यत्र मंगदाता उम्माद्रियार विश य जिसी 
पमन्द्र य' रुप मे तिकाचित है जाता 2 । भाशा मे शज्यसभा + सदस्यों यो निवायन 
इसी प्रणाली से किया जाता है। शारत के राष्ट्रपति व चुयाय व जिए भी इसी दिध्नि की 
बात कटी जाती है पर-तु वह 4कल्विक मत प्रणाती + द्वारा खाता ै क्योकि दस प्रणाजी 
मे निर्माघन दोज की यट्ट रादस्थों हाता अतियार्थ है जयत्रि भारत क राष्ट्रपति व चुनाय 
हा तिय्रचिन क्षेत्त एव रादस्य बाजा हाया टै। 

(ए) मृच्नो प्रशालिया (0० 5 398आ॥5- राजनी तित देता # विकास ब बारण 
आजकल चुनाय बहुन कुछ दतीय आधार पर टोते तया है। अब चुगाव्रा मं द्रस्मीदयार 
दसौय यारयत्रम के आघार पर मतदाताओं मे समर्थन प्राण करत हैं बयोंनि सभी दस्मीद- 
धारों का चयन राजनीनित दठ हो बरी हैं । बराध्तवय से, सुत्रिरसित वे सुख्विर दतीय 
व्यवस्त्या बाली रागनी तिय व्यनस्थाओं में मतदाता विविध द्वीप वायम्रम्तो वे नीतियों 
में से एक वा निश्चय वर उस देव वे उम्मीदवार का मन देत हैं। ऐसी अउस्थर मे जुनाय 
में उम्मीदवारों या विज्वेप महत्त नहीं रहता वरन राजनीतिक देव ही निर्णयया 
विवचिन या आध्रार बन जाता है। इस बारण, ऐसे वियचिस) में एय्ल साप्रमणी य मत 
प्रणाली उपयुयत्त नहीं रहती है तया बानुपातित प्रतिनिप्रित् प्रणावी मे भूत्री व्यवस्था 
का प्रयोग बिया जाने लगा हैं। इसे सूर्चा श्रणावरां इसाविए बहा जाता है कयोती इसमें 
उम्मीदवार व्यक्तिात रुप से चुगाय नहीं सद़ते बरन रायनीतिक देव की सूचिया चुनाव 
मैंदाम में होती हैं। इंगमे मतदाता उिमिन्स सूचियों में से वरिसी एक सूती का ही मा दवा 
है। भूद्ी प्रणाती से स्थानों का शितरश सुचियों को मित्र माय के आधार वर व्रिया 
जाता है तथा इसके लिए सामान्यतया तीन गिधियों वा प्रयोग जिया जाता है। मह 
विधिया हैं 

(7) तधिवतम शेपफ्त व्ययस्या (86४ हिश्एछ2॥80श 54867) 

(7) डी हीगडठ या उच्चतम औसत व्यवस्था (0फाछादा ण वाहीदा 0००8० 


5986४) 








974. तु लनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक सस्थाए 


(00) पाच च्रतिशत घारा ब्यवस्था (९८ एस एथा ऐोश॥356 5एच6ाओ 
यह सभी विधिया सूची प्रणाली को अधिक आनुपातिक बनाले के प्रयास मे प्रचलित ५ 

हुई हैं, और इसलिए सूची प्रणाली के सामान्य विवेचन के बाद ही समझी जा सकतो हैं। 
इसलिए इनका विवेचन सूची प्रणाली की सामान्य व्यास्या के दाद ही किया जाएगा। 

सूची प्रणाली म निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यक होता है लेकिन इसमे निर्वाचत का आधार 
ब्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता वल्कि दलीय बाघार पर उम्मौदवारों की सूची होती 
है। विभिन्‍त दल अपने-मपने उम्मीददारो की अलग-अलग सूची बनाते हैं । हर निर्वाचन 
क्षेत्र म मतदाता विसी व्यवितगत उम्मीददार को मत नद्दी देकर किसी दल की सूची के 
कस में ही अपना मत देता है! हर सूची को प्राप्त मतों को गणना अलग-अलग की जाती 
है और प्राप्त मत सख्या के अनुपात में प्रत्येक दल की सूची को स्थान प्राप्त हो जाते हैं । 
हर निर्षापन क्षेत्त मे गिश्चित सत सद्या प्राप्त होने पर एक स्थात सिलता है. तथा यह 
मत संख्या सभी सूचियों को प्राप्त मतो के जोड मे कुल स्थातो का भाग देकर निकाली 
जाती है। उदाहरणाथ यदि किसी व्यवस्थापिका मे एक सौ सीटें हो तपा कांग्रेस, साम्प- 
घादी दल तथा जनसघ की सूचियों को क्रमश दस हजार, आठ हूजार और दो हजार मत 


प्राप्त होते हैं तो निश्चित मत सब्या «* - कर 200 होगी । हर ठूची को प्रत्येक 


200 मतो पर एक स्थान मिल जाएगा अर्थात कांग्रेस को पचास, साम्यवादी दल को , 
चालीस तथा जनसथ को दस सीठे प्राप्त होगी परन्तु इस प्रणाली मे उस समय स्थान 
विवरण मे कठिनाई उत्पन्‍्त हो जाती है जब किसी दल को जैसे उपरोक्त उदाहरण में 
जनसध को 270 मत मिले तो यहा 70 मत बेकार जाएग्रे और इसके परिणामस्वरूप 
एव स्थान रिक्त रह जाएगा | इसी कठिनाई के समाधान के लिए अधिकतम जेष-फल 
व्यवस्था, डी' होन्डट व्यवस्था व पाच्र प्रतिशत घारा व्यवस्थां का उपयोग किया 
जाता है। 

अधिक्तय देप-फ्ल व्यवस्था म मत सद््या के आधार पर स्थानों के वितरण के बाद 
खिल रहे स्थानों को भरने के लिए "शेप फल मतो का आधार बनाया जाता है। जैसे 
उपरोगत उदाहरण में अगर मत गणना पर विभिन्‍न दलो का परिणाम इस प्रकार हो तो 
हेष-फ्ल मतो के आधार पर बची हुई दो सीटों का वितरण होगा। 








राजनीनिक दल प्राप्त मत प्राप्त स्थान शेष फल 
]- शाग्रेस दल 9,885 49 85 
2 साम्पयवादों दल 7,995 39 95 
3 जनसध 2॥20 20 320 


इस विधि में जिस दल क्षा ग्ेष-फ्ल अधिकतम होगा उसे एक स्थात और मिल 
जाएगा तया दूसरे नम्दर पर जिसका झेष-फल होगा उसको दूसरा और तौसरे नम्दर 
वाले वो तोसरा स्थान प्राप्त हो जाएगा ॥ उपरोकत् तालिका से साम्यवादी दल का 
शेष-फत सर्दाधिक है बत उसे एस सीट गौर मित्त जाएगी तथा दूसरी सोट जनसध को, 


प्रतिनिधिरय के सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणालिया एवं मतदाव आपरण " 975 


जो शेप-पत्त के माधार पर दूसरे स्थान पर दे प्राप्त हो जाएगी। 

उपरोयत भियेखन से स्पष्ट है वि अधिवतम शेपफल प्रणाल्वी के आधार पर पानी 
सौटो पा वितरण विशी तरंसगत आधार पर नही होता है। इरालिए इस विधि द्वारा 
रिक्त स्थानों छो भरने पर यह आवश्यत ही वि परिणाम आानुपातिव ही होगे । इसी 
बनी पो टूर बरने के लिए रिक्त रहे स्थानों बो भरते मी अन्य विधि ना प्रयोग किया 
जाता है जिसे डी! होन्डद या उच्चत्तम ओसत व्यवस्था यहा जाता है। उच्चतम ओतत 
धायस्था मे राजनी तिग दलो वी सूचियों मे सीटो वा वितरण उच्चतम ओसत के आधार 
पर किया जाता है। उदाहरणार्थे, एव निर्वाचन क्षेत्र गे मगर दस सीटे हैं तथा चुनाव मे 
सात राजनीतिय दलौ--ब, ये, ग,घ थे, छ तथा ज॑ ने अपनी मूचिया प्रस्तुत वी हैं, 
तथा मतदान गणना में विभिन्‍न सूचियों यो प्राप्त मतो वी मध्या इस प्रकार रहदी-- 


] सुघी व 5 800 
2 गूची प 4,200 
3 सूची ग ॥3 700 
4 सूची घ 9600 
5 भूची च 6,500 
6 सूची छ 3,200 
7 सूची ज ,800 

लाप्फः 

झरूल मत 64.80 





इस व्यवस्था मे भी निश्चित मत सख्या, सभी राजहीतिब दलों की सूचियों हा प्राप्त 
फुल मतों के जोड मे, निर्वाचन क्षेत्र मे भरी जात बाली बुच सीटों नी रख्या का शाग 
देव र ही निकाली जाती है, जो इस उदाहरण मे 64/£00/ 0« 6480 हागी। इत्र रख्या 
के आपार पर यहा सूची क, प त्तवा ग मेंसे प्रत्येक को दो स्पान मीर घूदी ग ठकौरघ 
वो एक-एक स्थान प्राप्त हो जाएगा तथा सूची छ और ज॑ को विश्चित नत सख्या 
(6480) के बराबर मत नही मिलने के कारण एक भी स्थान नहीं 7 इल अबार 
दस में से आठ स्थान वितरित हो जाएगे। शेप दो स्थानों को उक्चतन 
पर वितरित किया जाएगा । औसत निकालने के लिए हर नृत्री 
सह्या गे एक जोड़कर, जो जोड भाएगा, उस सख्या का, उत्त 
भाग दिया जाता है, भर जिम्त सूची का सर्वाधिक बौसत है 
है। इस उदाहरण में सूची क, ८ तथा य की मत सब्या में त्तीन 
बगोकि इन्हे दो-दो स्थान मिले हैं तथा दो में एक जोटकर भाग टिय्यझ 
सूची घ और च की सत सय्या में दो का भाग दिया जाएगा बर्योंकि इन्टे एसएक तय 
मिला है तथा एक गे एक जोडकर भाग देवा होता है। इसका इरद्धियल इंच 

होगा-- 
!. भूची क 5266 (््ति न+35:66 ) (नो छोड) 











976. तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक संस्याएं 


2 सूची ख 4733 (डि 54733 ) 
3 सूची ग 4566 दि 4566 ) 
9600 
ब्रीप 4800 लिया] च् ] 
4 सूच' +त 4800 
6500 
बी प 32% लिया 3250 ] 


इस तालिका म॒ सर्वाधिक औसत सूची “क' का है इसलिए नवी सीट 'क' सुची को 
और मिल जाएगी तथा दसदी सीट के लिए किर उसी श्रकार औसत निकाला जाएगा। 
इस बार सूची क! वो कुल मत सख्या मे चार का भाग दिया जाएगा तथा बाकी में भाग 
देने थाली सद्या वही रहेगी वयोकि उनके स्थान उतने ही हैं। इसका परिणाम इस प्रकार 
होगा-- 


3950 5800 ) 
क्‌ द्++ब्छ 
| सूची (् 3950 
4733 जि ) 
2? सूची घ >> कक वे 
सूः का 4733 
3700 
घी ग 4566 हक ) 
3 सू' उ्का 4566 
4 मूदी घ 680... (2600 .. 800 ) (दसवाँ सीट, 
6500 
5 सुचो ये 32| 54 ) 
सूः (00 ( के 3250 


इस बार सर्वाधिक औसत, 'य! मूची वा होने के कारण दसवा स्थान इसे प्राप्त होगा 
और दस स्थाव भर जाने वे कारण परिणाप्र घोषित कर दिए जाएगे तथा सूची क, ख, 
ग, घ तथा च को क्रमश 3, 2, 2, 2 और | स्थान प्राप्त हो जाएगा। 
एक उदाहरण और लेकर इसको स्पष्ट समझा जा सकता है। मान लें एक निर्वाचन 
पत्र में नौ स्थान मरने हैं तया क, ख, ग तथा घ राजनीतिक दर्लों की सूचियों को प्रमश 
63 (00, 9 000, 9 000 तथा 9 000 मत प्राप्त हुए हों तो निश्चित मत सद्या 
20000|9--3333 होगी और इस प्रकार क, ख, ग तथा घ को क्रमश 4, ), | तथा 
१ रदान प्राप्त हो जाएगा और एिक्‍्त रहे दो स्थानों के लिए छौसत निरएए जाएगा सो 
परिणाम इस प्रकार होगा-- 
] सूची क ,2600 (हल मतों में पाद का भाग) (4--) 
2 भूची से 9500 (कुज्ञ मतो में दो का भाग) (]+]) 
3. मूनो य 9.500. (कुल मर्दों में दो का भाव) (7+) 


4 गृूची प 9500 मर्तों में दो 
रब (कुन का भाग) (+3) 





प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणात्ियां एवं मतदाव माचरंण :: 977 


इस तालिका मे सूची क का ओद्नत सर्वाधिक हे इसलिए आवा स्थान क को मिल 
जाएगा ओर नवे स्थान के लिए फिर ओसठ निकालने पर परिणाम इस प्रकार होगा-- 

). सूची क 0,500 (कुल मतो मे छ का भाग) (5+।) 

2. सूची ये 9,500 (कुल मतो में दो का भाग) (+!) 

3. सूची गे 9,500 (कुल मतों मे दो का भाग) (।+) 

4 सूची थे 9,500. (कुल गतो मे दो का प्ञाग) (१+) 

उपरोक्त सख्या से स्पष्ट है कि इस बार भी सूची क का भौसत राबाधिक है इसलिए 
नवा स्थान भी इसे ही मिल जाएगा और पूरे स्थान भर जाने के कारण परिणाम घौपित 
कर दिए जाएगे। यहा क, ख, ग तथा थ को क्रमश 6, , तथा ] स्थान भ्राप्त होगा । 

उपरोक्त दोनो उद्ाहरणों से स्पष्ट हे कि उच्चतम ओसत व्यवस्था मे परिणामों का 
आतुपातिक रहना इस बात पर निर्भर करता है कि दलों का समर्थन साम्तान्यतया फम 
हरफेर रखता हो | इसमे बहुत बढ़े-बड दलो या एक दल के बडे होने पर परिणाभ 
भआनुपातिक नहीं रहते है जैसे दूसरे उदाहरण मे क दल को छ स्थान प्राप्त हुए है जबकि 
ख, ग भौर घ को कैपल एक-एक स्थान ही मिला है यद्यवि के के कुल मत ख, ग भौर घ 
के मतों भा तीन गुणा से कुछ अविक ही है। इस प्रद्चार अधिकतम शेष-फल व्यवस्था मे 
छोटे-छोटे दलों को अधिक स्थान गिय जाते है और उच्चतम ओपत व्यवस्था में बड़े 

008: को अधिक स्थान प्राप्त होते है। इस कारण एक नई विधि का श्रयोग किया जाने 

जगा है जिसे पा्त प्रतिशत घारा व्यवस्था का नाम दिया जाता है । 

पाच प्रतिशत धारा व्यवध्या में किसी भी राजनीतिक दल की सूची को स्थान प्राप्त 
करते के लिए कुल मत्तो करा पाच प्रतिशत अतियार्यत्त प्राप्त करना होता है। जिन दलो की 
सुचियों को यह प्रतिशत नहीं मिलता उनको स्थान वितरण से घचित कर दिया जाता 
है और शेष सूचियों मे स्थानों बा वितरण उच्चतम औसत विधि के आधार पर कर दिया 
जाता है | इससे छोटे-छोटे राजनीतिक दल चुनाव मे स्थान ही नद्दी पा सकने के कारण 
समाप्त ही जाते ह। जंसे उपरोक्त उदाहरण में सात राजनीतिक दलो में से सूची घ, 
च, छ और ज को कुल मंतो (64,800) का पाच प्रतिशत (2,960) नही मिलते के 
कारण स्थान वितरण से हटा दिया जाएगा और सूची के, ख तथा ग में ही दरा स्थानों 
का वितरण किया जाएया। निश्चित मत सख्या के आधार पर इनमे से अत्येक को दो- 
दो स्थान मिल जाएगे और दाकी बच्चे चार स्थानों के लिए उच्चतम औद्तत को आधार 
बनामा जाएगा। 


सूची क 5,266 (सातवा ) 3,950 (दसवा ) 
सूची रा 4,733 (आठवा ) 3,550 
सूचो ग 4,566 (नवा) 3,425 


इस प्रकार मुची क, ख और ग को ऊमश३ 4, 3 जोर 3 स्थान मिल जाएगे तथा 
सूचिया घ, च, छ बौर ज चुवावो मे पाच प्रतिशत का समथंन नही जुटा पाने के कारण 
एक भी स्थान त्राप्त नहीं कर पाएगी। इस प्रकार पाच प्रतिशत घारा व्यवस्था छोडे- 
छोटे राजनी तिबा दसो को बनने से रोकने के साथ ही साथ आनुपातिकता का तथ्य भी 
रखती हुई दिखाई देती है । 
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9807 तुजनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मे सूची प्रणालियों के इतने विविध रूप प्रचलित हैं 
कि सबका उल्लेख कर सकना भी सम्भव नही है। वैसे अधिकाश सूची प्रणालिया डी' 
होन्‍्डट व्यवस्था का ही रिन स्थात के वितरण मे प्रयोग करती हैं क्योकि इस प्रणालोरे 
का तकंसगत आधार है । यही वारण है कि पश्चिमी जमनी, हालेण्ड, स्केन्डीनेविया, 
प्राप्त, इज़राइल, बेल्जियम और नीदरलंण्ड ज॑से बनेक राज्यो मे सूची प्रणाली के आधार 
पर निर्वाबित किए जाते हैं। 

विभिन्‍न आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणातियों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि इनसे 
प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण होता है क्योकि इनसे बहुमख्यक व अल्प्सख्यक मतों अथवा दलो 
हो उचित प्रतिनिधिरद प्राप्त हो जाता है। इसमे प्रतिनिधित्व अधिक यथा और जन- 
तन्न्रात्मक होता है, बयोकि प्रत्येक मतदाता के मत की गणना का निर्वाचन फल पर 
प्रभाव पडदा है। इसके फलस्वरूप व्यवस्थापिकाए जनता का सही अर्पी मे प्रतिनिधित् 
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प्रणातिया ब्रणोलिया 





<--- न्न् 
कम आवुपातिक अधिक आवुपातिर 


बित्र 20 [ 


करने वाली बन जाती हैं। यही कारण है कि इस प्रणानी को कोरीव अब्राहम “सही 
भर्थो में लोकतान्त्रिक प्रधाली” बताते है? परन्तु व्यवहार मे आनुपातिक प्रतिनिधित 
ही सभी प्रणातिया पेचोद होने के कारण वडी जनसख्या वाले राज्यों म इनका प्रयोग 
इाछित ह्वात हुए भी सभद नरों दिखाई देतए हे ' इसलिए इन प्रणएलिफो वो उपणोपित्ता 
आम चुनावों म बहृत कुछ सीमित ही कट्टी जा सकती है । 

ज्पर विवेदित विभिन्‍न निर्व चित प्रशालियों का उनकी आनुपातिक्ता वे. आधार पर 


गएशाज 8०५ 40७एगीडप, उंपेट्शलाए थी क्‍0९ण००लावाार प0फलरमा, 


एफ, 07/778 एडर्ट्रडए७ छठड, 7959, 9 473. 370 ८९ , 5८क्र 


प्रतिनिधित्य वे सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणातिया एव मतदान आचरण... 99] 


ब्रम विन्यास इग प्रवार सिप्रिध किया जा सकता है । 
चुनाव प्रणालियों वे विवेचन से यह स्पष्ट है वि हर लोगतान्ध्रिय राजनीतिय 
* ब्यवस्था में चुनाय प्रक्रियाओं नी विशेष भरूगियां रहती है। यह सेवन प्रतिनिधियों वे 
चुनाव वा माध्यम माद्य ही नही हैं। इनका राजनीतिय व्यवस्था तथा राजनीतिक दखा 
से सावयवी सम्पत्ध होता है। इस सम्बन्ध वा स्पप्टीवरण मरने 4 लिए चुतावों बे' 
कार्पों वा सद्दीप से वर्णन त रता आवश्यव है! 





चुनावों के कार्य 
कएशाटा।0४5 णा ६४।८70)२8) 


चुनाव ऐते माध्यम है जिनके द्वारा किगी राजयीतिक व्यवस्था ये जनगा अपने प्रति- 
नियियों को चुनती है और बिसी अश तत्र उस पर भियरक्षण भी रखती है परन्तु युनायों 
बा यह अथ इस बहत जटिल प्रश्रिया क॑ प्रभायों की अनदेखी परता है। बगौवि चुनाव 
बिसी एक मुद्दे पर या ।ई स्पष्ट मुठो को एप साथ वपर लड जात हा ऐसा नही कहां 
जा सबता ।वचैग भी अयर कोई स्पा गुट हो भी तो तिवचित रागृह बबत उसी के 
आधार पर प्रतिनिधियों वा चयन क्र+ हो एसा नही माना जा रक्त है । इसज अवाया 
भी उम्मीदवारा क॑ चयन पर आधुनिक राजपीतिय दल का निग्रन्त्रण होते प॑ कारण 
प्रतिनिधियों वा चयम दर्वों द्वारा और भी तोइ-गरोड दिया जाता है तथा चुनाव 
पद्धतिया जनता द्वारा प्रतिनिधिया ते चयन को और भी बिद्रग वर सकती ह। चुयावा 
पी आवृत्ति [/04७९॥८५) और चुनाय द्वारा मर जाय याजे पदा की हरया इस बाप्त बँ 
महृत्वपूण सूचन है रावत है कि किस अश तय निवरायब समूह की दुडाएं वीति निर्णयों 
में रपातरित हां राबती है। इरासे रपट है वि युनाय हर राजतीतिय ययरथान 
अन्तगत बुछ महत्वपूर्ण बार्य सम्पन्न बरत हैं । जितम ये उुछ पिश्नेप रूप सा 3५ तयनीय 
हैं। सक्षेप में यह इश प्रकार ह--.. 

() जुनान स्यूपतम रॉजनी तिन' भागीदारी प्रदान फरते है ओर शासतियों 7 विशाल 
बहुमत वे. लिए राजवीति गे हिंग्ता लगे वा एक्सान राधन मह जासउत हैं। आम 
जनता राजनीसि से उदागीन रहती है परनयु चुनाव इन उदास्तीए नागरियों बा ऐसा 
अवसर प्रदान करत है जब वे सन्रिय ही नहों होत हैं वरन राजनीति में भागीदार भी 
घनो मे लिए प्रेरित होते है । 

(2) चुनावों से सरगार मे प्रति अपनेषा और सरकारी निर्यों के प्रति एक ह३ तक 
दापित्व वी भाषता जस्म लेती है । आम जता वो चुनावों द्वात वि जित सारवार के 
प्रति श्रदा सी हो जाती है वयोवि' उराकों भी सरवार ने यान बजे प्रतितिथ्ियों वे 
चंपत का अवरार प्राप्त हुआ इता है । शायद यही कारण है कि सर्याप्रियासबादी शासन 
इरा बात की कोशिश करते ? कि प्रतितियियों के चुनाय में अधिक से अधिव मतदाता 
भागसे । 

(१) चुनाय रारझारों भौर शामितों ने बीच राजनीतिक सम्पर्त का प्रभावशाली 
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माध्यम भी होने हैं । इनसे निर्वाचक समूह की बात सरकार तक तो पहुंचतो ही है, साथ 
ही सरकार के विभिन्‍न कार्यक्रम व नौति विकत्प भी चुनावों में उम्मोदवारों के आधार 
पर जनता तक पहुचते दिखाई देते हैं। 

(4) चुनावों के कारण ही राजनीतिक निर्णय लेने दाले लोग निर्वाचक समूह को 
राजनी तिब मार्गों के प्रति सचेत होते है। जनसाधारण को मागों की उस राजनीतिक 
व्यवस्था मे लम्दी अवधि तक अनदेखों नहों की जा सकती जहा नियमित रूप से 
चुनाव होते हैं। 

(5) चुनावों के गाध्यम से ही शासकंगण नि्र्चिक समूह को “शिक्षित” करने का 
अवसर पाते हैं। राजनी तिक व्यवस्था से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्त चुताव के समय 
जनता को परख वे लिए रखे जाते है तथा जनता इत पर विभिन्‍न विकल्प पाऊर इनमे से 
कुछ वा निर्णय करने की प्रक्रिया में *शिक्षित' होने के अवसर पाती रहती है। 

(6) चुनावों को शासकों के शासवाधिकार के वेधोकरण का साधन भी कहा गया 
है। यही कारण है कि क्राति के बाद आम तौर पर त्ातिकारी शासकों का भी पहला 
बाम यही होता है कि चुनाद द्वारा, जनता को सहमति के आधार पर अपनी नई-नई 
भत्ता को न्यायसगत ठहराएं। पारिस्त्रान मे फ़ोजी शासक मुहम्मद अग्यूब या ने शायद 
इसी उद्देश्य से ।963 में चुनावों का सहारा लिया या। इसी तरह 967 में यूनाव 
(07£6०८) मे फौजी कनेलो ने सत्ता हृघियाकर अपने बलात राजपरिव्तन को वैध बताने 
के लिए 968 तक चुनाव करवा लिये ये । 

माइकेल किस का कहना है कि चुनाव राजनीतिक समाज मे प्रतिस्पर्द्धात्मक विचारों 
के अस्तित्व, उनको भी ध्यान में रखने हया उन्हें निर्णयों का भाग बनाने की अनुमति 
देते हुए, लोग समाज या राजनीतिक शकितयों को जोडने भ सहायता करते हैं) यह राज- 
नीतिक पदाधिकारियों मे परिवर्तत तथा विपक्ष के रचनात्मक उपयोग की सुनिश्चित 
व्यवस्था करते हैं। यह शासको के अपने कार्यों वे लिए सामान्य उत्तरदायित्व निभाने के 
साथ ही साथ निर्वाचक समूह के प्रति सुस्पष्ट दायित्व निभाने का माध्यम होते हैं। अत 
सक्षेप्र मे यह कहा जा सकता है कि चुनाव, राजतीतिक समाज में नागरिकों को ऐसे 
ध्यक्दियों को चुनने का अधिकारी बनाते है जो नीतिया बनाकर उन्हे लागू कर सके और 
जिम्हे अपने गायों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके [ 

राजनी तिक व्यवस्था में चुनावों की भूमिका का विवेचन यह सक्वेत देता है कि अधि- 
काश नागरिव राजनीति में रुचि लेते हैं तथा मतदान बरते समय उम्मीदवारों तथा 
राजनीतिक दलो द्वारा प्रस्तुत विभिन कार्य त्रमो और नीति विकल्पो मे से कुछ वा चयन 
समझ व तकंसगत ठग से करते हैं। उपरोगत विवेचन में यह भी आशय निहित दिखाई 
देता है हि आम वपारित्र राजनीती के पेदीदा थुद्दों को परद बरने को योग्यता तथा 
क्षमता रखता है क्योंकि ऐसा न होने पर चुनावो को भूमिवा वैसी नही हो सकतो जैसी 
कि सामास्पतया मान लो जाती है। इसलिए मतदान आचरण का चुनावों को भूमिका 
के साय गहरा सम्बन्ध बद्चा जा सकता है। अत चुनावों वी भूमित्रा वा सही मूल्यावन 
मतदान आचरण के आधार पर ही क्या जा सकता है। इसलिए मतदान आचरण का 
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सक्षेप मे विवेचन करना आवश्यक है। 


मतदान माचरण 
(एगाठतफ्रषप्त्शठणछर 


राजतीतिक व्यवस्था मे चुनावो की जदिल भूमिका का निवरचिरों के मतदान आचरण के 
आधार पर ही स्पष्ट करना सम्मव होने 4 कारण मतदान आचरण वे अध्ययन अत्यधिक 
लोक प्रिय होने लगे है। यूरोप और अमरीका में त। हर आम चुनाव का लेकर ऐसे अध्ययन 
किये गये हैं तया यह समझन का प्रयास किया गया है कि ध्यक्षित झा मतदान आचरण 
कब, वर्षो ओर बसे तथा वित-फिन तथ्या से प्रभावित रहता है ? सभी मतदान धाचरण 
अध्ययनों का केच्द्ररिदु तथा प्रमुख उद्देश्यों का यह जानना रहा है कि मतदाता वोट देते 
समय किस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित रहता है । वह कौन सी बातें तथा मुद्दे है जो आम 
मतदान को अपना मत इध्चर या उधर देने के लिए प्रेरित करते हैं ? उन्ही वे सम्यन्ध में 
यहा सक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है । 

शास्त्रीय उदारवादी दृष्टि से दखा जाए तो यह कहा जा सता है कि बुद्धिमान निर्वा- 
चव को अपने आशिक हित, राष्ट्रहित, अपने विश्वासों तथा राजनीतिक मूल्यों के आधार 
पर अपना प्रप्षिनिधि चुनना चाहिये। उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियागी कार्यक्रमों में से 
एक का चुनाव करते सम्रय न वथव अपने हितो फा ही ध्यान रखना चाहिये वरन सम्पूर्ण 
समाज व्यवस्था वी एवटा ठौसता, विकास और परिवर्तन वा भी आधार रखता 
चाहिपे। इसका तात्ययं है वि मतदाता को वोट देत समय अपना द्वित ही नही देखना 
चाहिये वल्कि सम्पूर्ण समाज के सदर्भ को ध्यान म॑ रप्ना चाहिये परन्तु मतदान आच- 
रण का यह दृष्टिकोण तथ्यों द्वारा प्रुष्ट नही किया जा सकता ! यूरोप तया अमरीका 
में क्ये गये अध्ययनों से यह रपघ्ठ करन का प्रयाध किया गया है वि मतदाता पर नीति 
सम्बन्धी मुद्दों का प्रभाव बहुत कम पडता है । निर्वाचव गण राष्ट्रहित व राजनी तिक मूल्यों 
का ध्यात भी रख पाते हो इसमे भी शकाए व्यक्त की गई हैँ। एलेन बाल का अभिमत है 
कि विवसित और स्थिर लोउता त्िक व्यवस्थाओं मे राजनोतिव दल मतदाताओ वे मत- 
दान आचरण के प्रमुख नियामक माने जाते रहे है। इतना ही नही, गतदाता अपने परि- 
जारों हे इबणतिग्जाएं शियावत के एड है ? आम दोर वार वाह दजणतिण्ठाए सामाजिक 
वर्ग जेसे कारको से निर्धारित होती है। पर इस पर सम्देह होता है कि वर्ग, निप्ठाओं 
वा वास्तव में ही निर्धारण करते हैं। अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन में चुनाव परिणाम, 
चुनावो से पहले ही विदित हो जाते । ब्रिदेन में किए गए सर्वक्षणों से पता चलता है कि 
निर्वाचवों भे कसी दल की नीतियो के बारे में मात और उतको स्वीकृति देने का स्तर 
बहुत निम्न कोटि वा होता है। यही कारण है कि नीति सम्बन्धी मुद्दों ने आधार पर 
बोद देने वालो वा फ्रतिशत नगण्य ही रहता है परन्तु इस वात से इनकार भी नही क्या 
जा सफ्ता कि दल-निष्ठाए मतदान अ!चरण मे प्रमुख नियामक होती हैं। 

दल-मिष्ठा को ध्यान में रखकर मतदान आचरण को समझने में सरलता वे साथ हो 
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नोतिक दतो वी इन सत्रमे महत्त्ववृण भूमिका रहती है इसे नकारा नहीं जा राकता 
पर सब बुछ राजनी तिक दल द्वारा तियमित होता हो ऐसा भो नही कहा जा सकता है । 
अत यह विचार सही नही है कि तिवचित्रो के विजाव बटुमत का चुनाय आचरण स्थिर 
होता है और चुनाव अपेधाहइत छोटे बम जानकारों रपने वाले और उदासीन अस्प- 
सड्यकों द्वारा तय होने हैं। निष्कर्षत यहो कहा जा सकता है हि मतदान आचरण मं 
अस्थिरता का तत्त्व बही अधिक बडा है। 

राजनीतिक जागरूफ़ता का राजनीतिक जानदारी मा अभिज्ञान से सीधा सम्बन्ध है 
तथा राजनीतिक जानकारी राजतीतिक सचार (छण॥एट्वी ८0्ताशाफ्राप्थाणा पर 
आधित है। इससे स्पष्ट है कि मतदान आचरण तया राजनीति जानकारी के गवार के 
बीच सस्यस्थ है। अधिकाश मतदाठा सार्वजनिक मामलों से रचि नही रखने है। मतदान 
मै शामप्र को छोड़कर वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रहने है तथा उनवा 
राजनौतिय ज्ञान भी वहत कम होता है । एसे राजनीतिक समाज में मत दास आचरण को 
समनता और भी कठित होता है। यहा दल-तिप्ठा शा उसी अनुपात में अभाव पाया 
जाता है जिम अतुपात मे राजतीतिक जानकारी का है । अत यहा मतदान आचरण को 
दलोय निष्ठा वे, आधार पर समझता सम्भव नही हो पाता है । कहो कही यह भी देधा 
गया है कि अधिक राजनीतिक जागरकता व राजनीतिक जानकारी भी मतदाताओं को 
प्रदान में उदासीन बता देती है ॥ ऐसे मतदाता यत्ररत ही मत देते रहते है। इससे 
स्पष्ट है कि मतदात आचरण के अतेर नियामक है ! सामाजिव वर्ग धर्म जाति-प्रजाति, 
लिग, उच्र, राजनीतिक जागहझता राजनोतिर सम्रझ राजतीतिझ जानफारी और 
दलीय निष्ठा कुछ ऐसे शारफ है, जितसे राजनीतिक व्यवस्था मे, मतदाताओं बा आचरण 
नियमित और धप्रभायित रहता है। इनमे से क्सिका कितना प्रभाव होगा यह सय तिश्वित 
रूप से कह सबना बहुत कठित है। 

मत व्यवहार के इस विवेचन में उम्मीदवार के व्यक्तित्व का उल्तेप क्रसा आवश्यक 
है। एलेन वाल वा यहना है कि वई बार उम्मीदवार वा ्यक्तित्य ही निर्धायर हाता है 
ऐसे चुम्बकीय आपर्धंण बाले ब्यक्िति चाह जिश्ती भी दल से वयो न यडे हो, चुनाव में 
विजयो होते है। ऐसी अवस्था में मतदान आचरण वे उपरोक्त सभी यारक प्रभावहीत 
हो जाये प्रतीत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमरोका में [955 मे राष्ट्रपति वे 
चुनावों में आईजत हॉयर (६७८७ स०छटा) दोनो राजनीतिक दली में से बिसी के उम्मीद- 
बार वे रूप में खड़े होने पर भी निर्वाचित होते । यहा दस वि वे अगर निर्दलीय उम्मीद- 
बार होते तो भी निर्याचित हो जाते । इससे स्पष्ट है जि मतदान आवरण में उम्मीदवार 
का व्यक्तित्व भी निर्णायक भूमिद्गा निभा सवता है। वितासशीस राम्पों में, विशेषकर 
भारत व बगला देश में, ऐसा व्यवहार हुआ है॥ ॥977 में भारत म चुनावों ने समय 
विश्चित रूप से श्रौमती इंदिरा गाधी का व्यक्षितत्व सामान्य सवदाता के मतदान आचरण 
का प्रमुख नियामक रहा है॥ पाहिस्तान म जुत्फिवार अली भृट्टों का ब्यक्ितत्व जन 
समपन का महत्त्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। विकासशील समाजो मे व्यस्वित्व की भूमिका 
ममी भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है॥ इतना हो नही, विकस्चित राजनी तित स्यवस्यामों से 
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भी दलीय निष्ठा के स्थान पर मतदान ब्रचरण अधिकाधिक स्वतग्त निर्णय बतताजा 
रहा है। मतदाता ऐसे राज्यों में वोट देते समय दस की बजाय उम्मीदवार या ऐसे ही 
अस्य आधारों को ध्यान में रखने लगा है) यही कारण है कि मतदाता सर्वेक्षण चुनाव 
परिणामों की सही जानकारी देने मे सोमित उपयोगता ही रखने मये हैं। 

चुनावों को भूमिका, मतदान आचरण तथा निर्षाचन प्रणालियों के उपरोक्त विवेजत 
से स्पष्ट है कि यह अब बापस में सम्बन्धित ही नहों हैं वरन राजनीतिक प्रक्रिया को 
प्रद्ृति के निरूपक प्री हैं । किसी भो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यवस्था को से लिया जाए, 
उत्तकी प्रकृति का बहुत कुछ सकेत निर्वाचन प्रणाली से मिल जाता है। प्रतिनिधित्व की 
साथंक्ता भी इन्ही क सदर्भ मे स्पष्ट हो भ्रकती है। अत निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक 
समाजों म॑ राजनी तिक व्यवहार व प्रहभागिता का मुख्य प्रेरक कही जाने लगी है। 
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